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भारतीय अधेशास्र 


[ श्रष्टश संशोधित एवं परिवरद्धित संस्करण, १६७३ ] 


लिदचललजिहशयार्यों वेश सिर कुछ प्रनच्चुख्त प्राब्ठाक्ास्त 


अधथशाश्ष 
(भारतीय अवशाख...» दल० एम० राय 
३, मुद्रा श्व मौद्रिक संस्थाएं है एल० एम्म० राश 
| मुद्रा, बेकिंग, राजस्व तथा अम्तरह्टीय भ्यापार का 
बिशद्‌ एवं तुलनात्मक अध्ययन _] 

३. जर्थशास के सिद्धान्त... गा दरक्ष० रम० राम 
४. प्ा्जनिक अर्शास््र .. सी औ का ३ एक्च० एम० राम 
- १. आर्षिक बिकास के  फ7 फ्ईं * एस० ९१० शाम 

५. भौद्योगिक संगठन एवं नियन्त्रण कर शी * एल" एम० राय 

७, महान्‌ राष्ट्र का मार्क, विकास । हर हि एल० एम० राय 

८. सोवियत सं रव॑ जापान का आर्थिकजिकात का एल० एम० राम 

६. भारत का आर्थिक विकास कि एलह० एम० राय 

१०, राजरब के सिद्धान्त *** एह्० एम० राय 
११, अन्तर्राष्रोग ब्यापार का एल्ठ० एम० राय 
ु राजनीति-शाक्ष 

], 70090007977079# 4477।7|#729905 795 50॥॥ 977, 8. ९, 87६8४ 

२, राजनीति-शाख के मूल सिद्धान्त **- हॉ बीरकेश्बर प्र० लि 

३, विश्व क प्रमुख संविधान आओ मी मा । 

४, बिटेन तबा अमेरिका का संविधान बे 5 बा 

१, भारतीय शासन-प्रणाती हा अब 

६, आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएं 7 मम 

७, भारत का संधेघानिक एबं राष्ट्रीय विकास 8 5 और - या 

८, प्रथम बिश्व-युद्ध के पूर्व बिश्व-राजनीति कह ढॉ० दोनानाभ बर्मा 

[ १८७१ से आण तक की कूटनौति का विश्शेषणात्मक अध्ययन ] 
९, भस्‍्तराष्ट्रीय सम्बन्ध का ढॉ० दोनानाथ बर्मा 
[ १९१८६ से १६७२ तक की अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का अध्ययन ] 
१०, भारत और गिश्व-राजनीति कक डॉ० दीनानाभ बर्मा 
[ ब्रिटिशकाल में अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत को भूमिका 
तथा ख्बतस्त्र भारत कौ विदेशननीति पर प्रामाणिक ग्र'थ] 
११, जापान का संविधान ४० बौरकेशबर प्रखाद सिह 
(२१, नेषाल का संविधान के. बा: #%. «7 
१३, चीन का संविधान *** का. आए 
इतिहास 
१. प्राचीन भारत का इतिहास *** प्रो० एस० के० माधुर 
२. श्शिया का इतिहास *** अम्गिका प्रसाद शर्मा 
[ पश्चिमी एवं पूर्वी एशिया का सम्पूृण हृतिहास ] 

83. आधुनिक यूरोप | & ॥ा ०५० टॉ० दौमानाव वर्मा 
[ 789 से 945 तक का विश्शेषणाल्मक विवेचन ] 

४ मुगशकालौन भारत ०० ढॉ० दौनामाथ बर्मा 
[ 598 से 70 तक का विशदृ अध्ययन ] 

४. ,>मभ्यकालोन भारत ड ढडॉ० दीनानाथ वर्मा 

(३. आधुनिक भारत का इतिहास ३३६ डॉ० दौनानावग वर्मा 
[ ]740 से आज तक का भारतीय हृतिहास का प्रामाणिक विवेचन] 
७. मानव सम्यता का विकास... *** डॉ० दौनानाव बर्मा 
बे पझंकूत ४ 
हे स्रोत संल्कृत व्याकरण ०० +7.. ढडॉ० मेमिचला शाखौ 
डे 


भारतीय भर्थश्षात्र 


[भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए | 
[ श्रष्टश संशोद्धित एवं परिवर्दधित संस्करगा | 


एर॒व्छ ० प्रम्न0 रास्म, एमु० ए० 
अं शासत्र; विभाग 
एच० डी० जैन कॉलेज, आरा 
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ज्ञानदा प्रकाशन 
पटना--४ 


: लुतीय संस्करण : 


चतुर्थ संस्करण 
पंचम संस्करण 
पृष्ठ. संस्करण 
सप्तम संस्करण 
अष्टम संस्करण 
नवम संस्करण 

दद्मम संस्करण 


एकादश संस्करण : 


द्वादश संस्करण 

त्रयोदश संस्करण 
चतुर्दश संरकरण 
पंचदद् संस्करण 
षष्ठदश संस्करण 
सप्तदश संस्करण 
अष्टदश संस्करण 


अगस्त, 
अगस्त, 


जनवरो, 


अगस्त, 
अगस्त, 
अप्रैल, 


सितम्बर, 


अगस्त, 
अगस्त, 
अगस्त, 
अगस्त, 
अगस्त, 
अगस्त, 


जनवरी, 
सिलम्बर 
जनवरी 


(पू्तया संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण) 
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पजड ५. 
विश्वज्योति प्र स 


श्रो श्याम बिह्वारो प्रेस 


घहना[-- हूं 


अष्टद्श संस्करण की भमिकां 

'भारतीय अर्थशास्त्र! का अष्टैंदश ( संशोधित एवं परिबद्धित ) संस्करण पाठकों के 
समक्ष है । पुस्तक के सप्तद्श संस्करण का भीःपाठकों ने समुचित स्वागत किया जिससे शीघ्र ही 
अष्टद्श संस्करण की आवश्यकता पड़ी। प्रस्तुत संस्करण में तृतीय पंचवर्षीय योजना की उप- 
लब्धियों, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की 'अद्ध७सामयिक समकिक्षा एवं १९७२ ई० के अन्त तक के 
प्राप्त नवीनतभ तथ्यों एवं आँकड़ों का समावेश किया गया है । 

प्रस्तुत पुस्तक में भारत की प्रमुख आथिक समस्याओं के अंध्ययन का प्रयत्न किया गयीं 
है । भारत के आथिक जीवन में आज एक नये युग का संचार हो रहा है। भारत, जो सदियों से 
विश्व में अपने अज्ञान, अपनी अकर्मण्यता एवं दाशनिक निस्संगता के लिए कुख्यात था, अब धीरे- 
धीरे प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। वर्षों की गुलामी ने देश से साहस एवं उद्यम की उस 
भावना को, जो एक स्वतन्त्र जाति का प्रमुख गुण है, समाप्त कर दिया गया है। फलत:, आज यहाँ 
सवंत्र भूखमरी, बेकारी एवं निधंनता का विस्तृत साम्राज्य है। हमारी यह अत्यधिक निधंनता 
प्राकृतिक विपुलता के बीच बनी हुई है। किन्तु, संतोष का विषय है कि स्वतन्‍्त्रता-प्राप्ति के 
उपरान्त हम बोजनाकरण के आधार पर देश में एक प्रगतिशील आ्थिक व्यवस्था के निर्माण में 
संलग्न हैं। किन्तु इस क्षत्र में अभी हम बहुत आगे बढ़ भी नहीं पाये थे कि अक्टबर, १९६२ ई० 
में हमारे पड़ोसी राष्ट्र चीन तथा सितम्बर, १९६५ ई० में पाकिस्तान ने हमारी सीमा पर अकारण 
ही हमला कर दिया । पुन: दिसम्बर, १९७१ में पाकिस्तान ने हमारे पड़ोसी बंगला देश में अपने 
अमानुषिक नरसंहार को उचित ठहराने के लिए पूर्वी तथा पश्चिमी सीमाओं पर भयानक परि- 
स्थिति उत्पन्न कर दी। चीनी एवं पाकिस्तानी आक्रमणों से उत्पन्न संकट की स्थिति ने देश के 
आशथिक विकास को और भी आवश्यक बना दिया है। दरअसल में इससे आशथिक विकास की पृष्ठ- 
भूमि ही बदल गयी है। अतएव संकट की इस स्थिति में अपनी आथिक संभावनाओं एवं सीमाओं 
को जान लेना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा । वास्तव में, इनका सम्यक्‌ ज्ञान उपयुक्त आर्थिक 
नीति के निरूपण के लिए अनिवाये है। आज भारतीय अथंशास्त्र के अध्ययन का यही उहं श्य 
होना चाहिए और प्रस्तुत पुस्तक में इसी उर्ह ण्य की पूर्ति का प्रयास किया गया है। 

आशा है, पुस्तक का प्रस्तुत संस्करण विद्याथ्थियों एवं सामान्य पाठकों के लिए अधिक 
उपयोगी सिद्ध होगा। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में मिलने वाली सहायता के लिए मैं अपने सभी 
मित्रों एवं सहकर्मियों के प्रति हादिक आभार प्रदर्शित करता हूँ । 


आरा 
१५ जनवरी, १९७३ । कसम जकहक जी 


लचिंखग्ब-सूर्चा 
प्रथम खण्ड : परिचय, प्राकृतिक साधन, जनसंख्या एवं राष्ट्रीय आय 


(उ70०0फए८४07, 'िं(पाबा रि९४0प्रा0९३, श079ए०४०7 भाते िधं0ान। [70076 ) 


भारतोय अथ-व्यच॑स्था की अद्ध -विकसित प्रकृति. ३-१४ 
प्रावकथन, अद् -विकसित अथं-व्यवस्था का अर्थ, अद्ध -विकसित अर्थ-व्यवस्था 
की प्रमख विशेषताएं एवं भारतीय अथ्थं-व्यवस्था, आथिक विकास की पाँच 
अवस्थाएँ एवं भारत, भारत के आशिक विकास के तत्त्व, पंचवर्षीय योजनाओं 
में आथिक विकास । 

प्राकृतिक साधन एवं आथिक बिकास १६-५२ 
आर्थिक विकास में प्रकरृतिक साधनों का योगयदान, क्ष त्रफल. तथा बिस्तार, 
भारत के प्राकृतिक विभाग, भौगोलिक एवं जलवायु-सम्बन्धी विभिन्नताएँ, 
भारत की मिट्टी, भारत की वन-सम्पत्ति वनों का क्ष त्रफल एवं विस्तार, 
वनों की आथिक उपयोगिता; भारत सरकार की थन-सम्बन्धी नीति, स्वत त्रता- 
प्राप्ति के पूव॑ सरकार की वन-नीति, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद की बन-नीति, 
पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तगगंत वन---प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं 
में वन-विकास की प्रगति, ततीय पंचवर्षीय योजना में बन-विकास की प्रगति, 
चतुर्थ योजना में वन, निष्कर्ष भारत की खनिज्-सम्पत्ति--खनिज-सम्पत्ति 
एवं आर्थिक विफास, भारत की खनिज-सम्पत्ति का सामान्य विवरण -लोहा, 
मैंगनीज, अश्रक, बॉक्साइट, ताम्बा, क्रोमाइट, जिप्सम, सैगनेसाइट, गन्धक, 
सोना, चाँदी, अन्य खनिज-पदार्थ, भारत सरकार की खनिज-नीति, स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति के पूर्व खनिज-नीति, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ की खनिज-नीति, 
पंचवर्षीय योजनाओं में खनिज-नीति--प्रथम पंचवर्षीय योजना में खनिज-उद्योग 
की प्रगति, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खनिज “ उद्योग की प्रगति, तृतीय 
योजना में प्रगति, चतुर्थ योजना में खनिज, शक्ति के खाधघन शक्ति के 
साधन तथा आधथिक विकास, शक्ति के विभिन्न साधन, कोयला--- 
पंचवर्षीय योजनाओं में कोयले का विकास, पेट्रोलियम, जल-वक्ति--- 
भारत में जल-शक्ति का विकास - जल-शरक्ति उत्पादन के नर्त्तमान केन्द्र, जल- 
शक्ति के विकास की नयी योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं में विद्यु त्‌ का विकास, 
भारत में जल-शक्ति के विकास की एक आलोचनात्मक समीक्षा, परमाणशक्ति, 
नदी-घाटी योजनाएँ-भाकरा-नांगल योजना, दामोदर घाटी योजना ; ही राकुड 
योजना, कोशी थोजना, चम्बल मोजना, गंडक योजना, रिहान्द बाँध योजना , 
निष्कर्ष । 

भारतवर्ष की जनसंख्या ५३-७६ 
जनस ख्या एवं आथिक विकास, जनसं श्या-सम्बन्धी संक्रमण का सिद्धान्त, 
भारतीय जनसंख्या का आकार, भोरतीय जनसंब्या में वृद्धि, भारत में जन- 
संख्या का घनत्व, जन्म-दर तथा भृत्यु-दर, भारत में जन्म-दर अधिक होने 
के कारण, भारत में मृत्यु-दर, मृत्यु दर अधिक होने के कारण, पुनरुत्पादन 
की वास्तविक दर, स्त्री-पुर्ष का अनुपात, आयू के अनुसार जनसंख्या. 
का वितरण, जीवन की औसस आय, गाँवों एवं लगरों में जनसंख्या का 
वितरण, जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण, मानसिक योग्यता एवं शारीरिक 


क्षमता के आधार पर जनसंख्या का वितरण । 


>की0* 


( 7 ) 


ु भारत के रितए जनसंख्या-सस्तन्धी नीति 
जनसंख्या-सम्बन्धी नीति का अथं, क्‍या भारत में जनाधिक्य है ”, प्रथम 


झत : भारतवर्ष में जनाधियय है, द्विलीय मत : भारतवर्ध में जमाधिक्य 


नहीं है, निष्कषं, अनाधिक्य के निराकरण के उपाय--प्रवास, उत्पादन 
में वृद्धि, शिक्षा का प्रचार, परिवार नियोजन, पंचवर्षीय योजनाएँ एवं 
१रिबार नियोजन, जनसंख्या-सम्बन्धी उपयुक्त नीति । 
राष्ट्रीय आय एवं आशिक विकास 

राष्ट्रीय आय की परिभाषा, राष्ट्रीय आय के अध्ययन का महत्त्व, राष्ट्रीय 
आय और आशिक प्रगति, भारत की राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में अनुमान, 
विभिन्न उद्योगों एवं सेवाओं से प्राप्त आय, विश्व के अन्य देझों से तुलना, 
राष्ट्रीय आय समित्ति, राष्ट्रीय आय समिति के मुख्य विचार, पत्रवर्षीय 
योजनाओं में राष्ट्रीय आय, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय, विकास 
की दीघंकालोन प्रत्याशा, निष्कर्ष । 


द्वितीय खंड ; नियोजन एवं भारतीय अर्थ-व्यवस्था 


( 9]97रं०0ए 200 ६४९ ॥7)947 ॥५८07079 ) 


आर्थिक नियोञ्ञन के मृल्न सिद्धांत 
प्रावकथन, आथिक नियोजन क्या है ?, प्रजातत्रीय बनाम साम्यवादी नियोजन, 
अद्ध -विकसित देशों में नियोजन की विधि । | 

मारत में योजनाक रण के अठारह बषं 
भारत में योजनाकरण के अधूरे प्रयत्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना-प्रथम 
योजना के उदहृ श्य, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कुल व्यय, प्रथम योजना के 
लक्ष्य एवं उनकी पूर्ति, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि एज सामुदायिक 
विकास, सिंचाई तथा बिजली, प्रथम पंचबर्थीय योजना में औद्योगिक विकास, 
यातायात एवं संवहन, राष्ट्रीय आय, प्रथम योजना के वित्तीय साधन, प्रथम 
योजना की समीक्षा । द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वितीय योजना के 
उहंश्य, द्वितीय योजना का कुल व्यय, निजी क्षत्र में व्यय, द्वितीय योजना में 
प्राथमिकता का क्रम, उत्पादन एवं विकास के लक्ष्य तथा उनकी पूर्ति, द्वितीय 
योजना भें कृषि, द्वितीय योजना में उद्योग, औद्योगिक विकास के लक्ष्य एवं 
उनकी पूर्ति, द्वितीय योजना में यातायात एवं संवादवाहन, द्वितीय योजना के 
वित्तीय साधन, घाटे की वित-व्यवस्था, विदेशी-धिनिमय-सम्बन्धी कठिनाइयाँ, 
योजना में प्रिवर्त्तन, द्वितीय योजना में प्रगति, द्वितीय योजना को 
समालोचना; तृतीय पंचवर्षोय योजना - प्राककथन, तृतीय पंचवर्षीय योजना 
का कुल विनियोग एवं व्यय, प्राथमिकता का क्रम, तृतीय योजना में कृषि, 
औद्योगिक विकास, यातायात एबं संवहन, तृतीय योजना के वित्तीय साधन, 
प्रतिरक्षा-विकास एवं संकट, तृतीय योजना की अद्ध -सामयिक समीक्षा, तृतीय 
योजना की प्रगति की समीक्षा, तृतीय योजना की कुछ आधारभूत 
कमजोरियाँ, वारधिक योजनाएँ-बाधिक योजनाओं का कुल व्यव, वाषिक 
योजनाभों की प्रगति । द 

चतुर्थ पंचर्षोंय योजना 

आयोजित विकास के दो स्तर, चतुर्थ योजनां के उहे इय, कुल व्यय, 
चतुर्थ योजना में प्राथमिकता का क्रम, अतुर्थ पंचवर्षीय योजना की विधि, चतुर्थ 
योजना के लक्ष्य, चतुर्थे योजना में षि, चतुर्थ योजना में उद्यौम, यातायात एवं 
संवादवाहन, चतुर्थ योजता के वित्तीय साधन, चतुर्थ योजना की आलोचनात्मक 
समीक्षा, चतुर्थ योजना की अद्ध -सामयिक प्रगति १ 


७७-६३ 


६४-११० 
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१६०- ८२ 


( # ) 
सामुदायिक विकास योजना . ., हि 
प्रावकथन, भारत में ग्राम-सुधार के प्रयास; सामुदायिक विकास योजनाएं, 
राष्ट्रीय-विस्तार सेवा, विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा कार्थक्रमों की प्रगति, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा, 
वलवन्त राय मेहता समिति के सुझाव । हि 
तृतीय खंड : भारतीय क्रृषि-एवं क्रषि सम्बन्धी समस्याएं 
(वाया 4800०णप7९ &70 387707(एा७) ?700)6778 ) 
भारतीय क्रषि का सामान्य सर्वेक्षण १६३-२०८ 
भारत की आशिक व्यवस्था में कृषि का महत्त्व, कृषि का विकास सामान्य 
आथिक विकास के लिए अनिवार्ण, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि, 
भारत में भूमि का उपयोग, भारत में कृषि-योग्य भूमि के क्षोत्र में वृद्धि 
की सम्भावना, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या एँ, पिछड़ होने अथवा कम 
उपज के कारण, सुधार के उपाय; भारतीय क्रषि की मुख्य उपजें-खाद्य- 
फसलें चावल, गेहूँ, ज्वार-बाजर, चना एवं अन्य फमऊ, अखाद्य फसलें--- 
गन्ना, कपास, जूट, चाय, कहवा, तम्बाकू, तिलहन; भारत में फसलों का 
ढाँचा, फसलों के ढाँचे को प्रभावित करने वाले तत्त्व । * 
सरकार की क्षि-सम्धन्धी नीति एवं नियोजन २०६-२२० 
प्राकक्थन, भारतीय कृषि-नीति का उद्वधिकास, १९०० से १९१९ ई० के बीच 
कृषि-नीति, १९१९ ई० के बाद, महान आश्थिक मंदी में भारतीय कृषि, 
राष्ट्रीय सरकार की कृषि-सम्बन्धी नीति, पंचवर्षीय योजना में कृषि प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में कृषि की प्रगति, द्वितीय पंचवर्षीय योजला में कृषि की 
प्रगति, तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि की प्रगति, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 
में कृषि, उपसंहार । - 
भारत की खाद्यसमस्या २२५-२४० 
आर्थिक विकास में खाद्यान्नों की पूर्ति का स्थान, भारत की खाद्य-समस्या की 
प्रति, भारत में खाद्यान्न की कमी के कारण, भारत की खाद्य-समस्या के 
विभिन्न पहलू परिमाणात्मक पहल, भोजन में पोषक-त्तत्वबों का अभाव; 
खाद्य-वितरण-व्यवस्था सम्न्बधी समस्याएं, खाद्य-समस्या का आध्िक पहलू, 
खाद्यान्न एवं जनसंख्या, सरकार की खाद्य-तीति - स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व 
खाद्य-तीति, अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद लाद्य- 
नीति, पंचवर्षीय खाद्य-योजना, अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन विफल क्यों ? 
मूल्य-नियन्त्रण तथा रैशनिग, खाद्यान्न का आयात, खाद्य-समस्या के सप्राधान 
के लिए कुछ सुझाव, पंचवर्षीय योजनाएँ एवं खाद्य-नीति, प्रथम पंचवर्षीय 
योजना में खाद्य-नीति, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खाद्य-नीति, द्वितीय योजना 
में खाद्यात्रों के मूल्य में वृद्धि, खाद्यान्न जाँत समिति, तृतीय पंचवर्षीय योजना 
एवं खाद्य-तीति, चतुर्थ योजना में खाद्य-तीति,खाद्याश्नों का राजकीय व्यापार । 
सिंचाई के साधन २७१-२४२ 
भारत में सिंचाई का महत्त्व, सिंचाई की संभावनाएँ, भारत में सिचाई-प्राप्त 
क्षेत्र, भारत में सिंचाई के मुख्य साधन--कुए, नल-कप, तालाब, नहरें, अन्य 
साधन; भारत सरकार की सिवराई-सम्बन्धी नीति, ब्रिटिश सरकार की सिचाई- 
नीति के दोष; स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद की सिचाई-तीति, भारत में सिचाई के 
विकास में मुख्य कठिनाइयाँ, वर्तमान सरकार की सिंचाई नीति के दोष, लघु- 
सिचाई-काय , वृहत्‌ एवं लघू सिवाई कार्यों का तुलनात्मक विवेचन, पंचवर्षीय 
योजनाओं में सिचाई--प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई-कार्यों की प्रगति, 
द्वितीय योजना में प्रगति, तृतीय योजना में सिंचाई कार्यों की प्रगति, चतुर्थ 
पंचवर्षीय योजना में सिचाई, सिचाई एवं क्ृषि का स्थायित्व । 


श्ष् ३-१६० 
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री हे 
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उपविभाजन एवं अपरूंडंन तथा सहकारी कृषि 
प्रावकथन, उपविभाजन एवं अपखंडन का अथं, भारत में जोंतों के उपभिाजन 
की सीमा, जोतों के उपभिजन तथा अपखंडन के कारण, उपविभाजन एवं 
अपखंडन के दुष्परिणाम, उपविभाजन एवं अपखंडन के तथाकथित लाभ, 
उपविभाजन एवं अपखंडन के दोषों को दूर करने के उपाय, जोतों की 
चकबनदी-भिन्न-भिन्न राज्यों में चकबन्दी के प्रयत्न, सामूहिक कृषि, सहकारी 
कृषि, संयुक्त ग्राम-व्यवस्था, उत्तराधिकार तथा पैतृक सम्पत्ति ने कानून में 
परिवतंन, भूमि की आथिक इकाई को निश्चित करना, आ्थिक जोत, क्षि- 
व्यवस्था के विभिन्न रूप-व्यक्तिगत कृषि-व्यवस्था पू'जीवादी कृषि- 
व्यवस्था, राजकीय कृषि-व्यवस्था, सामूहिक कृषि-व्यवस्था, सहकारी कृषि- 
व्यवस्था-- सहकारी कृषि-व्यवस्था के विभिन्न रूप, भारत में सहकारी कृषि 
की प्रगति, नागपुर प्रस्ताव एवं भूमि-सुधार की नयी रूप-रेखा; डा० ओटो 
शिलर फे सुझाव । 
भूमि-व्यवस्था एवं सुधार 
परिचय, आर्थिक विकास में भूमि-सुधार का महत्त्व, किसान का भूमि से 
सम्बन्ध, भारत में वर्तमान भूमि-व्यवस्था के विभिन्न रूप--जमींदारी 
व्यवस्था, महालवारी व्यवस्था, रैयतवारी “यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था के 
गुण, भूमि--इसकी समस्याएँ एवं नीति, जमींदारी उन्मृक्षन-जमींदारी प्रथा 
के दोष, जमींदारी उन्मूलन के प्रयत्न, बिहार में जमींदारी उन्मूलन, उत्तर 
प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन के मार्ग की कठिनाइयाँ, 
जमींदारी उन्मूलन के आर्थिक एवं सामाजिक परिणम, काश्तकारी सुधार, 
भारत में भुमि-सुधार, भूमि सुधारों की प्रगति, जोतों के स्वामित्व की सीमा 
का निर्धारण, बिहार में जोतों के स्वामित्व की सीमा-निर्धारण, जोतों की 
वकबन्दी,नयी कृषि नीति एवं नागपुर का भूमि-सुधार प्रस्ताव, निष्कपं । 
किसान तथा ठसके उपकरण 


किसान, भारत की मिट्टी, मिट्टी-सम्बन्धी समस्याएँ, भूमि-क्षरण की समस्या 
भूमि-संरक्षण का नियन्त्रण, भूमि की उवंरा-शक्ति का ह्वास, पशु-धन, भारत 
में पशुओं की संख्या, पशु-धन की समस्याएं, पशु-धन की समस्या का समाधान 
पशु-घन के विकास के लिए किये गये सरकारी प्रयत्म, पंचवर्षीय योजनाओं में 
पशु-धन का बिकास; तृतीय पंचवर्षीय योजना में पशु-धन का. विकास, चतुर्थ 


योजना में पशु-ध्न का विकास । 


आधुनिक कृषि-ष्यवस्था में साख का महत्त्व, भारतीय किसान की साख के 
लिए आवश्यकता, कृषि-साख प्राप्ति के विभिन्न साधन, ग्रामीण अणप्रतता 

पु रण है] (५ ४ मत 
“ ग्रामीण-ऋण की मात्रा का अनुमान, ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण, ऋण- 


प्रस्तता के परिणाम, ऋण ग्रस्तता को कम करने के सरकारी प्रयत्त, पुराने 
ऋणों को कम करने का प्रयत्न, नये ऋणों पर भियन्त्रण, भूमि के हस्तांतरण 
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पर प्रतिबन्ध, महाजनों पर प्रतिबन्ध, नये कर्ज की व्यवस्था, कृषि-साख का 
पुनसं-गठन, रिजवं-वेंक एवं ग्रामीण साख का पुनर्स गठन, है आह साख ' 
सर्वेक्षण समिति, पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि-साख, कृषि-पुर्नविस निगम, 


निष्कर्ष । 


१८. 


१६. 


२०. 


२१. 


>दै 
छत । 


३३. 


२४. 


( ५ ) 


सहकारिता आन्दोलन 
भारत में सहकारिता आन्दोलन का विकास, भारत में सहकारिता आन्दोलन 
की वर्तमान स्थिति, भारत में सहकारिता आन्दोलन का ढाँचा, प्रारस्मिक 
फृषि-साख समितियाँ- विशेषताएं, कृषि-साख समित्तियों की असफलता के 
कारण, प्रारम्भिक गेर-क्ृषि-साख समितिथाँ, प्रारम्भिक गे र-कृषि गे र-साख 
समितियाँ, बहुधनन्‍्धी सहकारी समितियाँ; गुण-दोष; भारत में सहकारिता 
आन्दोलन की प्रगति का मूल्यांकन, भारत में सहकारिता आन्दोलन की 
टियाँ, सहकारिता आन्दोलन के विकास के लिए कुछ सुझाव; पंचवर्षीय 
योजनाएं एवं सहकारिता आन्दोलन-प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारिता 
आन्दोलन का विकास, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारिता आन्दोलन की 
प्रगति, तृतीय पोजना में सहकारिता, चतुर्थ योजना में सहकारिता, सेवा 

सहकारिता की ओर । 
कृषि-बाजार 


प्रावकथन, वर्तमान विक्रय-व्यवस्था, फ्षि-बाजार की प्रधान समस्याएं, वतंमान 
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विक्रय-व्यवस्था की समस्याओं का उपचार, पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि-बाजार । 


खेतिहर मजदूर 
समस्या का महत्त्व, खेतिहर मजदूरों के भेद, खेतिहर मजदूरों की संख्या, 
भारत में खेतिहर मजदूरों की समस्याएं, सेतिहर मजदूरों की हीनावस्था के 
कारण, खेतिहर मजदूरों की स्थिति में सुधार के प्रयत्न, पंचवर्षीय योजनाओं 
में खेतिहर मजदूर, भूदान यज्ञ एवं भूमि-हीन मजदूर । 


हरी क्रांति 


प्रावकथन, हरी क्रांति के लिए उत्तरदायी कारण, हरी कांति या गेहेँ क्रांति 
कया हरी क्रांति स्थायी है ?, हरी क्रांति को स्थायी रूप कंसे दिया जाय ? 


कृषि का यंत्रीकरण 


प्रावकथन, यंत्रीकरण का तात्पयं, यंत्रीकरण के पक्ष में तक, यंत्रीकरण के 
बिपक्ष में तक, कृषि के यंत्रीकरण के आथिक परिणाम । 


चतुर्थ खण्ड : भारतीय उद्योग एवं औद्योगिक समस्याएं 


( जावाबा ्रतप्ृ४७6३ बाते [एरतेषडणं&ं 27000878 ) 


भारतीय उद्योगों का सामान्‍य सर्वेक्षण 
अतीत काल में भारतीय उद्योग, इस्ट इण्डिया कम्पनी तथा प्रारम्भिक ब्रिटिश 
शासन काल, १९ बीं शताब्दी में देश की आथिक व्यवस्था में परिवतेन, भारत 
की प्राचीन औद्योगिक व्यवस्था के विनाश के कारण, भारत में आधुनिक 
उद्योगों का विकास, प्रथम महाय द्ध एवं बाद की औद्योगिक प्रगति, विवेचनात्मक 
संरक्षण की नीति, द्वितीय यूद्धकाल में भारत का औद्योगिक विकास, यद्धोत्तर 
काल में औद्योगिक विकास, देश-बिभाजन एवं उसके परिणाम, १९४८ ई० 
की औद्योगिक नीति, उद्योग ( विकास एवं नियमन ) अधिनियम, प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 
औद्योगीकरण की प्रगति, १९५६ ई० की औद्योगिक नीति, तृतीय पंजबर्षीय 
योजना में औद्योगिक विकास की प्रगति, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उद्योग । 


भारत का ओद्योगिक पिछड़ापन 


भारत औद्योगिक दष्टि से एक पिछड़ा राष्ट्र, भारत के औद्योगिक पिछड़ पन 
के कारण, भारत के औद्योगिक पिछई पन को दूर करने के उपाय । 
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( ५ ) 
कुटीर एंवं क्षपु बदयोग-पन्चे 


परिचय, कुटीर एवं लघ्‌ उद्योगों की परिभाषा, भारतीय कुटीर उद्योगों की 
अवनति के कारण, भारतवर्ष में कुटीर एवं लघ्‌ उद्योगों के बने रहने के 
कारण, भारत की आ्थिक व्यवस्था में कुटीर उद्योगों का महत्व, भारत 

कुछ नम त् कुटीर तथा लघु उद्योग-धन्धे-मृती-हस्त कर्षा उद्योग, रेशभी 
हस्त-क्घों उद्योग, ऊनी हस्त-कर्षा उद्योग, खादी उद्योग, कुटीर दियाश्न॒लाई 
उद्योग, हाथ के बने कागज का उद्योग, ग्राभीण चर्म उद्योग, अन्य कुटीर 
उद्योग-धन्धे, कुटीर एवं लघु उद्योगों की समस्याएँ, कुटीर एवं लघ॒ उद्योगों के 
विकास के लिए सरकारी प्रयत्न, स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व के सरकारी प्रयत्न, 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद किये गये प्रय॑त्न, अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन मण्डल, 


३६५-४*०४ 


प्रथम पंचवर्षीय मोजना में कुटीर एवं लघ्‌ उद्योग-धन्धे, कर्वे समिति, द्वितीय ' 


पंचवर्षीय योजना में कुटीर एवं लघ्‌ उद्योगों की प्रगति, तृतीय पंचवर्षीय 
योजना में कुटीर एवं लघ्‌ उद्योग-धन्धों की प्रगति, चतुर्थ योजना में कुटीर 
एवं लघ्‌ उद्योग-धन्ध । 

भारत के प्रमुल्न घ्ंगठित उद्योग-पन्धे 
प्राकथन, ६. सूती वस्त्र उद्योग - भारत में आधुनिक सूती-वस्त्र उद्योग का 
विकास, प्रथम महायूद्ध एवं बाद की प्रगति, सूती-वस्त्र उद्योग को संरक्षण, 
द्वितीय महाय द्ध में सूतो-वस्त्र उद्योग, देश-विभाजन का सूतो-वस्त्र उद्योग पर 
प्रभाव, सूती-बस्त्र उद्योग की वर्तमान स्थिति, उथोग का विभिन्न राज्यों के 
बीच वितरण, आयात एवं निर्यात, भारतीय सूती-वस्त्र उद्योग की 
प्रधान समस्याएं, पंचवर्षीय योजनाओं में सूती-बस्त्र. उद्योग, 
२. जूट उद्यो --उद्योग का प्रारम्भिक इतिहास, प्रथम महायुद्ध एवं बाद की 
प्रगति, १९२९ ई० की भयातक आर्थिक में दी एवं बाद, जूट एवं सूती-बस्त्र 
उद्योगों की तुलना, ट्वितीय महायूद्ध एवं यूुद्धोत्ततरालीन समस्याएँ, देश- 
विभाजन का जूट उद्योग पर प्रभाव, जूट उद्योग की समस्याएँ, जूट जाँच 
आयोग के सुझाव, पंचवर्षीय योजनाओं में जूट उद्योग, जूठ उद्योग को 
वतंमान स्थिति, ३. क्नोह्ठा एबं इस्पात हृक्योग--परिचय, उद्योग का विकास, 
प्रथम महायूद्ध में लोहा एबं इस्पात उद्योग का विकास, संरक्षण, द्वितीय 
महायूद्ध एवं बाद की प्रगति, लोहा तथा इस्पात उद्योग की वर्तमोन स्थिति, 
उद्योग की वर्तमान समस्याएँ, पंचवर्षीय योजनाओं में लोहा एवं इस्पात 
उद्योग; ४. चीनी उद्योग--चीनी उद्योग को संरक्षण,नियन्त्रण, चीनी उद्योग 
की बतंमान स्थिति, चीनी उद्योग का विभिन्न राज्यों के बीच वितरण, 
उद्योग की वतमान समस्याएँ, पंजवर्षीय योजनाओं में चीनी उद्योग; 
५. सोमेंट उधोग. ६. इन्जी नियरिंग उद्योग, ७. कागज दरुशोग, ८. मारी 
रसायन उद्योग | 

सरकारी क्षेत्र की ओदधोगिक ध्वंश्थाएँ..., 
राजकीय उपक्रमों के संगठन का स्वरूप, सरकारी क्ष त्र की प्रमुख औद्योगिक 
संस्थाएं--सिन्द्री का ख़ाद कारखाता, खाद के अन्य कारखाने, चित्रंजन रेलवे 
ई जन का कारखाना, हिन्दुस्तान शिपयार्ड, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट, हिन्दुस्तान 
मशीन टूल्स, बिजली के भारी यन्त्र, राजकीय: उपक्रमों की प्रमुख समस्याएँ । 

भारत सरकार की ओशोगिक नीति ._ 
औद्योगिक विकास में राज्य का महत्त्व, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व भारत 


सरकार की औद्योगिक नीति, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद को औद्योगिक नीति, 
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१६४८ ई० की ओदोगिक नीति, १९४८ ई० की औद्योगिक नीति का 
मूल्यांक+, औद्योगिक ( विकास एवं नियमन ) अधिनियम, १९५१; इसका 
देश के औद्योगीकरण पर प्रभाव, भारत सरकार की १६४६ ई० की 
ओद्ोगिक नीति, १९५६ ई० की औद्योगिक नीति का मूल्यांकन, 
औद्योगिक नीति में संशोधन की आवश्यकता, नयी लाईसेसिंग नीति । 
संरक्षण नीति ४६४-५०६ 

भारत के लिए संरक्षण की आवश्यकता; भारत में प्राशुल्किक स्वतन्त्रता 
( गिंडट॥ बपाणा०0फए ) का प्रारम्भ, १९२१ ई० का संरक्षण आयोग !एवं 
विवेचनात्मक सं रक्षण की नीति, भिवेचनात्मक संरक्षण की नीति के परिणाम, 
आलोचना, यूद्धोत्तर काल में संरक्षण की नीति, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद की 
प्रशुल्क नीति, संरक्षण नीति में संशोधन की आवश्यकता । 


ओद्योगिक वित्त एवं प्रबन्ध-अभिकर्ता प्रणा्ती ५०३-४२० 

प्रावकथन, औद्योगिक वित्त के साधन, स्थायी पू"जी-प्राति के साधन; कार्यशील 
पू जी, औद्योगिक वित्त-व्यवस्था में सुधार के सुझाव, प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणात्ती- 
उत्पत्ति एवं विकास, कायें, प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के दोष, प्रबन्ध अभिकर्त्ता 
प्रणाली का भविष्य, १९३६ ई० में प्रबन्ध-अभिकर्ता-प्रणाली में सुधार, 
१९५६ ई० का भारतीय कम्पत्ती विधान तथा प्रबन्ध-अभिकर्त्ता-प्रणाली, 
भारतीय कम्पनी विधान, १९६० और प्रबन्ध अभिकर्तता प्रणाली, प्रबन्ध 
अभिकर्त्ता जाँच समिति । 


ओद्योगिक वित्त निगम एवं अन्य वित्तीय संस्‍्थाएँ ५२१-५३४ 


परिचय, ओद्योगिक वित्त निगस-निगम का संगठन, निगम के कार्य, 
निगम के साधन, निगम के कायं का ब्थोरा, निगम के कायं का मूल्यांकन, 
सुचेता कृपलानी कमिटी की सिफारिशें, राज्य वित्तीय निगम राज्य 
वित्तीय निगमों की कार्यवाही का मूल्यांकन, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास मिगम, 
औद्योगिक साख एवं घिनियोग निगम, राष्ट्रीय लघ्‌ उद्योग निगम, यूनिट 
ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, औद्योगिक विकास बैक, निष्कर्ष । 


विदेशी पू ज्ञी एवं आर्थिक बिकास ५३४-४४७ 


भारत के आधोजित विकास में विदेशी पूंजी का महत्त्व, भारत में 
विदेशी पू जी की मात्रा, क्या विदेशी प्‌ जी का देश में प्रयोग किया जाय ? 
विदेशी पू जी के सम्बन्ध में सरकारी नीति, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद सरकार 
को विदेशी पू जी-सम्बन्धी नीति, पंचवर्षीय योजनाएँ एवं विदेशी पूजी की 
आवश्यकता, भारत में प्‌ जी का' निर्माण । 


ओधोगिक श्रम ५४८-५६९ 


भारत में औद्योगिक श्रम का महत्त्व, औद्योगिक श्रमिकों की संख्या, औद्योगिक 
श्रम की पूति, भारतीय श्रमिकों की कार्य-क्षमता, भारत में श्रम-सन्नियम, 
कारखाना अधिनियम - १८८०१, १८९१, १९११ १९२२, १९३४ तथा 
१९४८ ई० के कारखाना अधिनियम, खान-सम्बन्धी अधिनियम, १९५२ ई० 
का खान-अधिनियम, बगान उद्योग अधिनियम, १९५१ ई० का बगाम-श्रम 
अधिनियम, यातायात के श्रम-अधिनियम, दूृकान एवं वाणिज्यिक संस्थान 
अधिनियम, मजदूरी-सम्बन्धी अधिनिर्मेक)श्य 3 33४ मजदूरी अधिनियम, 
१९४८ ई०, श्रमिक संघ एवं सबेप् घौसियम, सामाजिक सुरक्षा- 
सम्बन्धी अधिमियम | -: जा हो हिड् फाष्ठज़ाफ्ाडार क३, 
। एडकरहिगिष कक फाहझाफाफ़ हैाछ़ड काका , 


शेष. 


रंः 


३६. 


३७. 


३८. 


( था ) 


अ्रमिक-संघ एवं ओथोगिक सम्बन्ध. ४५६२-७६ 
श्रमिक-संघ का अर्थ, श्रभिक-संघों की आवश्यकता, भारत में श्रमिक-संघ 
आन्दोलन की शुरूआत, १९२६ ई० का श्रमिक संघ अधिनियम, भारतीय 
श्रमिक-संघों की त्ूटियाँ, भारतीय श्रमिक-संघों की स्थिति में सुधार के उपाय, 
सेवायोजकों के संगठन, ओद्योगिक सम्बन्ध--ओऔद्योगिक संघर्ष के कारण, 
औद्योगिक संघर्षों की रोक-थाम एवं निपटारा, औद्योगिक संघर्ष अधिनियग 
१९२९ ई०; १९४७ ई० एवं १९४६ ई० के औद्योगिक-संघर्ष अधिनियम । 

श्रम-कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा ४५७७-४५ ९२ 

श्रम-कल्याण, उद्योगपतियों द्वारा आयोजित श्रम-कल्याण कायं, श्रमिक-संघ 
द्वारा आयोजित श्रम-कल्याण काय्यें, सरकार द्वारा आयोजित श्रम-कल्याणं 
कार्य, निष्कर्ष , औद्योगिक गृ ह, सामाजिक सुरक्षा-भारत में सामाजिक सुरक्षा, 
भारत में सामा जिक सुरक्षा-सम्बन्धी अधिनियम, श्रमिक क्षति-पूर्ति अधितियभ, 
मातृत्व लाभ अधिनियम, १९४८ ई० का कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 
कर्मचारी निर्वाह निधि अधिनियम, १९५२ की कोयला खान निर्वाह निधि 
योजना, बेरोजगारी बीमा की आवश्यकता, मेनन समिति के विचार, चतुर्थ 
पंचवर्षीय योजना में सामाजिक सुरक्षा । 


पंचम खण्ड : परिवहन एवं विदेशी व्यापार 
(77875904 870 70087 "7906 ) 
यातायात के साधन--रेलवे ५६४५-६११ 
यातायात के साधन का महत्त्व, यातायात के विभिन्न साधन-रेल-परिवहन, 
रेलवे का आर्थिक महत्त्व, भारतीय रेल-व्यवस्था का विकास, प्राचीन गारंटी 
पद्धति, सरकारी निर्माण एवं प्रबन्ध, नवीन गारंटी पद्धति, तीन प्रगति तथा 
रेलों से लाभ, रेल-व्यवस्था का विघटन, ऑकवर्थ कमिटी, रेलों का सरकारी 
प्रबन्ध बनाम कम्पनी प्रबन्ध, रेलवे वित्त का साधारण वित्त से पृथक होता, 
वेजउड समिति, द्वितीय यूद्धकाल में भारतीय रेलवे, देश-विभाजन तथा रेल- 
व्यवस्था, भारतीय रेलों का पुनर्वगीकरण; भारतीय रेलों की वर्त्तमान स्थिति, 
रेलवे-वित्त-व्यवस्था, नया वित्तीय समझौता; रेलवे दर-सम्बन्धी मीति, 
पंचवर्षीय योजनाओं में भारतीय रेलवे --प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारतीय 
रेलों की प्रगति, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रेजवे की प्रगति, तृतीय पंचवर्षीय 
योजना में रेलवे विकास की प्रगति, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रेलवे, 
निष्कर्ष । 
यातायात के साधन--स ड़कें । 8६१२-६२४ 
भारत की आशिक व्यवस्था में सड़कों का महत्त्व, भारत में सड़कों की वर्तमान 
स्थिति, सड़कों का विकास, नागपुर सड़क योजत्ता, पंत्रवर्षीय योजना में 
सड़कों का विकास, सड़क-विकास की २० वर्षीय योजना, रेल-सड़कू, प्रति- 
योगिता, रेल-सड़क प्रतियोगिता के कारण; प्रतियोगिता को कम कंरने के 
लिए रेलवे द्वारा अपनाये गये उपाय, रेल एवं सड़क यातायाट के समन्वय के 
सरकारी प्रयत्न, पंचवर्षीय ग्रोजनाओं में रेल-सड़क संयोजन नीति, थोताय्रात 
नीति एवं संयोजन समिति की सिफारिशों, मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरण । 
यातायात के साधन--जल एवं बायुन्यातायात..... . , १२५-६३३१ 
जल्-यावायात--अंतरिक जल-यातायात,.' सांसुद्िक. ब्रातायात-आ्रारस्भिक 
६२३४. . भारत, में आधुनिक सामुद्रिक यातामात का विकास,, पंचवर्षीय 
योजनाओं में सामुद्रिक जल-पातायात, इवाई-यातायात--सहहत' में हवाई 
न्र््प्राः 


मप्जााना वा ' 
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भारत का विदेशी व्यापार . ६३४-६७२ 


विकासशील अर्थ-व्यवस्था के लिए विदेशी व्यापार का महत्त्व, २० वीं 
दाताब्दी के प्रारम्भ तक भारत का विदेशी व्यापार, प्रथम महायुद्ध एवं 
उसके बाद का विदेशी व्यापार, विश्व-व्यापी आथिक मन्दी एवं भारत का 
विदेशी व्यावार, द्वितीय युद्ध काल में भारत का विदेशी व्यापार, द्वितीय यूड्ध 
के पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएँ, द्वितीय महायु द्ध के बाद का 
विदेशी व्यापार, देश-विभाजन एवं विदेशी व्यापार, अवमृल्यन एवं भारत का 
विदेशी व्यापार, भारत के वर्त्तमान विदेशी व्यापार की विशेषताएं, व्यापारिक 
संतुलन का विपक्ष में होना, सरकार द्वारा व्यापारिक असंतुलन को रोकने के 
प्रयास, विदेशी व्यापार की दिशा में परिवर्त्तन, व्यापार की संरचना में 
परिवर्त्तन, सरकारी नियण्त्रण का आधिक्य, विदेशी व्यापार में बुद्धि, भारत के 
निर्यात एवं आयात की मुख्य वस्तुएँ, भारत का कुछ देशों के साथ व्यापार 
भारत की व्यापारिक नीति, राजकीय व्यापारिक निगम, पंचवर्षीय योजनाओं 
में भारत का विदेशी व्यापार, प्रथम पंचवर्षीय योजना में विदेशी व्यापार, 
द्वितीय थोजना काल में विदेशी «थापार, तृतीय योजना में विदेशी व्यापार, 
चतुर्थ योजना में विदेशी व्यापार, भारत एवं गैट । 


पृष्ठ खण्ड ; मृल्य, म॒द्रा, वें किंग एवं वित्तीय व्यवस्था 


( 0९8, (पा९7८५, ऊरैशयापए़ बगवे विगक्माटंब] 07897ॉं5॥0॥ ) 


भारत में मूल्य 
प्रावकथन, प्रथम यू द्धकाल में कीमतें, महान आर्थिक भन्दी का समय, द्वितीय 
महायू द्ध काल में मूल्य-स्तर, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद मृल्य-स्तर, पंचवर्षीय 
योजनाओं में मूल्यतल, तृतीय पंचवर्षीय योजना एवं मूल्य-तल में अत्यधिक 
वृद्धि, १९५०-५१ ६० के बाद मूल्य-तल में वृद्धि के कारण, भारत सरकार 
की मूृल्य-सम्बन्धी नीति, चतुर्थ योजना में मूल्य-नीति, औद्योगिक सुस्ती, 
सुस्ती को दूर करने के सरकारी प्रयत्न । 

भारतीय चक्षन एवं विनिमय 
प्रारम्भिक इतिहास, १८३५ ई० का टंकन अधिनियम एवं रजत-मान, रजत-मान 
का पतन, हर्शल कमिटी, फाउलर कमिटी, स्वर्ण -विनिमय माने, १९१३ ई० 
का चेम्बरलेन आयोग, प्रथम विष्व-यूद्ध में भारतीय मुद्रा-प्रणाली, बैबिगटन 
स्मिथ कमिटी, दो शिलिंग स्वर्ण अनुपात की असफलता, हिल्टन यंग आधोग- 
मुद्रा-मान का प्रश्न; स्टरलिंग विनिमय-मान; . रिजय॑ बैंक ऑफ इण्डिया की 
स्थापना, मारतीय पत्र-मुद्रा, पत्र-मुद्रा की वर्त्तमान प्रणाली, द्वितीय महायू डर 
एवं भारतीय मुद्रा, साम्राज्य डॉलर कोष; पौंड पावना; अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा- 
कोष एवं भारतीय मुद्रा, भारतीय रुपये का अवमल्यन-- १९४९ ई० में 
अवमूल्यन, १९६६ में अवमूल्यन, पंचवर्षीय योजनाओं में भारतीय मुद्रा । 

भारतीय रुपये का अवमूल्यन 

अवमूल्यन का अर्थ, उहं श्य, १९४९ में अवमूल्यन, १९६६ का अवभूल्यन, 
अवमूल्यन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ, अवमूल्यन के प्रभाव--निर्यात 
पर प्रभाव, आयात पर प्रभाव, मूल्य-तल पर प्रभाव । 


भारतीय बेंकिंग व्यवस्था का विकास 
प्रथम महायुद्ध तक ब्रेकिंग व्यवस्था का विकास, १९१३-१७ का बैंकिग-संकट , 


: बकों के फेल होने के कारण, दोनों महाय्‌ द्वों के बीच वाले समय में बँकों का 


विकास, द्वितीय महायुद्ध काल में बैंकिंग “यवस्था, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था 
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के दोष तथा इसे सुदृढ़ बताने के उपाय, रिजवं बैंक ऑफ इण्डिया, जमा 
बीमा निगम, बंकों का सामाजिक नियंत्रण । 
रिजव बैंक ऑफ इण्डिया ७२४-७३७ 
रिजव बक की स्थापना, विधान, प्रबन्ध, संगठन, रणजवं बैंक के कार्य, रिजवं 
बेक एवं कृषि-साख, रिजव॑ं बैक एवं औद्योगिक वित्त, रिजव॑ बैक के कार्यों 
का मूल्यांकन । 
स्टेट बेंक भॉफ इण्डिया ७३८-७४३ 
इम्पीरियल बेक, स्टेट बेंक की पू'जी, प्रबन्ध, स्टेट बैंक के कार्य, केन्द्रीय 
बे किग-सम्बन्धी कासे, व्यवसायिक बंँक-सम्बन्धी कार्य, स्टेट बैक ऑफ 
इण्डिया की प्रगति, निष्कर्ष । 
भारत में मिश्रित पू जी वाले बेंक ( व्यावसायिक बेंक ) . ७४४-७४८ 
भारत में व्यावसायिक बैंकों के काय, व्यावसायिक बँकों के विकास में 
कठिनाइयां एवं दोष, व्यावसायिक बैंकों के दोष को दूर करने के सुझाव । 
भारतीय बेंकों का राष्ट्रीयकरण ७४६-७६२ 
प्राककथन, राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तक, व्यावसायिक बेकों के राष्ट्रीयकरण के 
विपक्ष में तक, बंकों का सामाजिक नियन्त्रण, चौदह बड़ -बकों का राष्ट्रीय- 
करण, राष्ट्रीयकरण के उह शय, राष्ट्रीयक'रण को सफल कैसे बनाभा जाय ? 
राष्ट्रीयक्ृत बैंकों की प्रगति । 
भारत में बेरोजगारी की खमत्या ७६३-७७४ 
बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के पिभिन्न रूप, भारत में बेरोजगारी की 
प्रकृति, भारत में बेरोजगारी की मात्रा, पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार की 
व्यवस्था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में रोजगार की व्यवस्था, द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में रोजगार की व्यवस्था, शिक्षित बेरोजगारों की समस्या, क्षेत्रीय 
बेरोजगारी की समस्या, तृतीय पंचवर्षीय योजना सें रोजगार की व्यवस्था, 
चतुर्थ योजना में रोजगार, निष्कर्ष । 
भमाश्तीय कितत-व्यवस्था ७७५-७६२ 
केन्द्र अथवा राज्यों के बीच आय के साधनों का वितरण, प्रथम काल, द्वितीय 
काल, तृतीय काल, चतुर्थ काल, नये सं विधान के तित्तीय उपबन्ध, प्रथम वित्त 
आयोग, आय-कर का वितरण, केख्रीय उत्पाद-शुल्क का वितरण, जूट 
निर्यात कर, अनुदान, प्रथम वित्त आयोग की सिफारिशों की समीक्षा, द्वितीय 
वित्त आयोग की सिफारिशों की समीक्षा, तृतीय वित्त आयोग, तृतीय विल 
आयोग की सिफारिशों की समीक्षा, चतुर्थ वित्त आयोग की मुझय सिफारिश, 
पंचम वित्त आयोग, पंचम वित आयोग की मुख्य सिफारिशों । 
केन्द्रीय एवं राक्य सरकारों का आय-व्यय ७६३-८०८ 
बजट का अर्थ एवं महत्त्व, केन्द्रीय सरकार की वित्तीय-व्यवस्था, १९७२- 
७३ ई० का भारत सरकार का बजट, केन्द्रीय सरकाश की भय के प्रमुख 
साधम--आय-कर, निगम कर, आगयात-तिर्यात कर, संधीय उत्पाद . 
कर, मृत्य अथवा उत्तराधिकार कर, उपहार कर, सम्पक्तिकर, व्यय कर, 
अनिवाय बचत योजना, वाधिक जमा योजना, केन्द्रीय सरकार के व्यय की 
प्रमुख मर्दे, राज्यों की वित्त-व्यवस्था, बिक्रव कर, कृषि-आय कर, राज्य 
सरकारों का व्यय -। क्‍ कर 
परिशिष्ठ : [एरए0०(870 (२७०४... क्‍ स्औ.. «जजरा 
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परिचय, प्राकृतिक साधन, जनसंखरुया एवं राष्ट्रीय आय 
( फाधलणवंचटमं००, पि#६प्रएन ह_िट8ड0ए०९०९४, ?०फ्फोनधंतत शत 
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.... अश्रध्याय:! 
४... .. : भारतोय अरथं-व्यवस्था की अद्ध -विकसित प्रकृति 
.... ( एक्रत०-१6०१छक्ृण्व वि॥४ए०९ ० धं।९ इष्तांलछ ह0०००७९ ) 
प्रावकथन :--भारत क्ाथिक दृष्टि से एक पिछड़ा राष्ट्र है। हमारी इस पिछड़ी हुई आधिक 
स्थिति को व्यक्त करने के लिए बहुधा 'अद्ध -विकसित' (07१००-१०४७८/००००१) शब्द का प्रयोग 
किया जाता है। वास्तव में, भारतीय अर्थ-ध्यवस्था सदियों से कृषि-प्रधान, पिछड़ी हुई एवं अद्ध- 
विकसिश रही है।. आज भी यहाँ सवंत्र अज्ञानता, अकर्मण्यता एवं निर्धनता का विस्तृत साम्राज्य 
है। किम्तु आश्ययं की बात यह है कि हमारा यह आ्िक पिछड़ापन आर्थिक साधनों की प्रचुरता 
के बावजूद बना हुआ है। भारत में प्राकृतिक साधनों की भरमार है। यहाँ की भूमि अति विस्तृत 
एवं उपजाऊ है, जनसंरुया विशाल है, तरह-तरद्द के खनिज-पदार्थों का अपार भंडार है घथा जल- 
शक्ति के साधनों की प्रचुरता है । श्री एम० एल० डालिंग ()४, 7.. 7027]॥79) ने इस सम्बन्ध में 
ठोक ही कहा है कि-- भारत के सम्बन्ध में सर्वाधिक ध्यानाकरषक तथ्य यह है कि इसकी 
मिट्टी धमी, किन्तु जनता निर्धेत है ।” (776 08 80078 4९६ 8०० [7)69 48 धोकर 
छह 80 8 छत 800 9००9८ 9०07.) भारत में प्राकृतिक साधनों की न'केवल प्रचुरता है, वरन्‌ 
उनमें वैविष्य भी है। भारतोय साधनों की इस विविधता का अन्दाजा डा० वेरा अम्स्‍्टे (ए०९ 

##आ6॥) के निम्न बयान से ऊगाया जा सकता है--“भारत के पास जानवरों, वनस्पति एवं 
खमिज-अदांधों की इतती अधिक प्रचुरता है कि यहाँ पर अधिक बालों वाली कश्मीरी 
पहाड़ी भेड़ों से लेकर धिध के ऊठ और बंगाल के हाथी तथा बाघ तक; छत्तर के गेहै, 
फल और देवदार के वृक्षों से लेकर गर्म निचले भागों और तटीय क्षत्रों के चावल और 
अारियक तक तथा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के कोयले के क्ष त्र से लेकर मेसूर के सोने 
बयां पंजाब के नमक के पहाड़ तक मिलते हैं ।””! 

: “इससे रुपष्ट है कि भारत में आथिक विकास की विशाल संभावनाएं ( ?0(८०४४/068 ) 
बंसेसात हैं । किल्तु दुःख है. कि हम जमी शक इनका समुचित उपयोग नहीं कर पाये हैं, अतएवं कोई 
आशय की बात नहीं कि प्राकृतिक साधनों की इतनी प्रचुरता के बावजूद एक औसत भारतीय 
निर्धेतज्ञा के तिर्भम जाल में उलझा हुआ है। परम्तु संतोष का विषय है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद 
विषेषह! पंत्रवंधीयद योजनाओं में हमारे देश के आथिक विकास के लिए सक्रिय प्रयास किये जा रहे 
हैं। इनके पंरिणामह्वरूप अब हम धीरे-धीरे आर्थिक विकास की ओर अग्रसर भी हो रहे हैं। किन्तु 
फिर भी भारतीय अर्थ-ध्यवस्था को पश्चिमी देशों की तरह पूर्णतया विकसित करने में बहुत अधिक 
हम हु ह ] हि क्रम ऊडक भुगतान ए०5४०४४९४ & 87०४६ एक्वापेटए रत ब्योग्ाबे, ए९०४९८४४४९ 00 प्गंतला'क) 
एण्दैएर७, १8087 ि0च 06 ॥०8ए)ए ००४४९८१ (क्रय जी-६ा०९ए (० (० ८८] 
ण व कत चाल नै बात संहुढाड़ 0 ऐटआएइंडी३ ।70फ0े धा८ ४९०५ 7पा६ बाते 
मि। 7965 छा 6 वका)। 49 फट 7] 06 बाते 00007 ० फ़छ 000, 09- कराए इज ए58 
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है भारतीय अथंशास्त्र 


समय लगेगा । वास्तव में, हमारी आर्थिक व्यवस्था अमेरिका, इंगलेंड तथा अन्य सुविकसित देशों 
की आर्थिक व्यवस्था से लगभग १५०-२०० व्ष॑ पिछड़ी हुई है। दूसरे शब्दों में, भारतीय अथ- 
व्यवस्था के साथ यह १५०-२०० वर्षों का समय-भार (98०४:-०१) है जिसे दूर करने के लिए हमें 
बड़े पैमाने पर आयोजित प्रयत्नों की आवश्यकता द्ोगी । 

इस प्रकार स्वतन्त्रता*प्राप्ति के प्रायः २५ वर्ष बाद भी आज भारत आधिक दृष्टि से 
एक अद्ध-विकसित देश है । अतएवं भारतीय शअथ॑-व्यवस्था की प्रकृति एवं समस्याओं के अध्ययन के 
पूर्व अद्व विकसित आशिक व्यवस्था वाले देशों की प्रधान विशेषताओं की जानकारी अनिवाय॑ है। 


भ्रद्ध -विकसित अर्थ-व्यवस्था का अर्थ 
(४८३7४ ० ए7१6८7-१०ए७/००९७१ ४८००००॥४१ ) 

द्वितीय यद्ध के बाद से अद्ध-विकसित देशों की आधथिक समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान 
दिया जाने लगा है। इसके कई कारण हैं--जसे, विश्व की कुल जनसंख्या के प्राय: दो-तिहाई भाग 
व्यक्ति ऐसे ही देशों में निवास करते हैं; इनमें से अधिकांश देश द्वितीय युद्ध के बाद स्वतन्त्र हो गये हैं 
तथ। इन्होंने अपने आथिक विकास का आयोजित प्रयास भी प्रारम्भ किया है। साथ ही, आज यह 
बात स्पष्ट हो गयी है कि व्यापक एवं स्थायी विश्त-शांति के लिए विकसित एवं अविकसित राष्ट्रों के 
बीच के भेद-भाव को समाप्त करना अनिवाय॑ है । आज विश्व के किसी भी भाग में निर्धनता सम्पूर्ण 
विश्व की समृद्धि के लिए खतरा का कारण बन सकती है। अतएवं इन सब कारणों से आज अद- 
विकसित देशों को आ्थिक समस्याओं का महत्व बहुत बढ़ गया है। किन्तु अद्धपिकसित अर्थ+ 
व्यवस्था कहते किसे हैं ? वास्तव में, अद्धां-विकसित अथ-व्यवस्था को परिभाषित करना बस ही 
कठिन कार्य है। अर्थैशास्त्रियों ने इसकी विभिन्न परिभाषाएँ दी हैं। इनमें पिछड़ी हुईं अद्ध -व्यव- 
स्थाओं की एक या एक से अधिक विशेषताओं पर जोर दिया गया है, जैसे कृषि पर जनसंख्या की 
अत्यधिक निर्भरता, वास्तविक राष्ट्रीय आय की कमी, पूजी का अभाव, उदयोग-पधन्धों की कमी, 
जनाधिक्य, पिछड़ा हआ सामाजिक ढाँवा इत्यादि । इसमें कोई सन्देह नहीं कि सभी अड-विकसित 
आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में ये सारी विशेषताएँ देखने को मिलती हैं, लेकिन किसी भी देश की 
अर्थ-व्यवरुथा को अद्ध-विकसित उसी समय कहता चाहिए जबकि उसमें विकास की सम्भाचनाएँ 
मोजुद हों । उदाहरण के लिए, प्रो० वाईनर (१2009 ५[॥८०) के अनुसार “एक अद्ध-विकसित देश 
की आधारभूत विशेषता उसमें प्रति-व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में संभावनाओं का 
होना है।” (706 एब्ढं2 ठलॉब्यंगा पोटप 9०0068 तरा०तावण दाल 20707 ॥488 ए००० 
एण॑००ा 4 ए़०35०००४ णी ए४878 ए०-०४०१६७ ॥70076 0०7 ० एछड्ठलों 7(४४70778 287 ९७३ 
प्रष्ठा) ८४०] ० ए9८०-८०००१08 490076 07 80 77०72०8८१]००००॥४४०० ) विकास की अवश्या 
वर्तमान उत्पादन ओर अधिकतम सम्भावित उत्पादन के अनुमान पर निरभेर करती है। इस प्रकार 
अद्ध-विकसित अथं-व्यवस्था भी अनुकूल परिस्थितियों को पाकर ही विकसित हो सकती है, यानी 
दीघेकाल में वह भी “विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं' की विशेषताएँ प्राप्त कर सकती है । 

अद्ध -विकसित आधिक ध्यवस्था वाले देशों में प्रति-व्यक्ति आय बहुत ह्वी कम होती है। 
संयुक्त राष्ट्रसंघ ने १९३९ ई० की आय के आधार पर विश्व के ५३ राष्ट्रों, जिनकी जनसंक्ष्या 
सम्पूर्ण विभव की -जनसंख्या का लगभग ८४ प्रतिशत भाग थी, का अध्ययन किया था । इस अध्ययन 
से यह निष्कर्ष निकलता है कि इन ५३ देशों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम 
वर्ग में संयुक्त राज्य अमेरिका, इंगलेंड, जमेनी तथा फ्रांस जैसे परिपक्व ( १(७(४४८० ) आ्थिक 
उप्रवस्था वाले देश थे जिनकी प्रति-ष्यक्ति औसत वाषिक आय १००० रुपये से भी अधिक थी | 


भारतीय अधथ॑-व्यवस्था की अ&-विकसित प्रकृति भर 


द्वितीय वर्ग में इंगलेंड, जापान, आस्ट्रेलिया तथा इठली आदि जैसे अद्ध परिपक्व आधिक 
व्यवस्था वाले देश ये जिनकी प्रति-व्यक्ति औसत वाधिक आय ५०० रुपये से १००० रुपये के बीच 
थी, तथा तृतीय श्र॑ंणी में भारत, बर्मा, लंका, चीन एवं इण्डोनेशिया आदि अविकसित अथवा 
अद्ध'-विकर्षित देश थे जिनकी प्रति-व्यक्ति औसत वाधिक आय ५०० रुपये से भी कम थी । प्रति- 
व्यक्ति कम वाधिक आय के परिणामस्वरूप इन देशों के लोगों का जीवन-स्तर बहुत ह्वी निम्न है। 
इनके उपभोग का स्तर भी निम्न ही द्वोता है । इन्हीं निम्न जीवन-स्तर वाले देशों को अद्ध -विकसित 
आशिक व्यवस्था वाले देश कटद्दा जाता हैं। अतएव “अद्ध -विकसित का तात्पयें प्रति-व्यक्ति कम 
आय के कारण आधिक दृष्टि से पिछड़ा होना है ” (फएावंटा-१6ए९]०कणा&ढा। पर2875 9007 
2८०70फ्रं2 एटा ०07ब्राठ6 तेपट (0० ]0७ 768) 46076 एड एटा807. )7 

इसी प्रकार १९४६ ई० में संयुक्त राष्ट्र-संघ ( (०. 7४. ०, ) ने विश्व के ७० देशों की आय 
के आधार पर विश्व की आय के वितरण के सम्बन्ध में निम्नांकित निष्कष॑ निकाला था :-- 


विद्व की आय का वितरण १६४६ 








बन के >बक ++>०+>+नलन७» “ककन+मकानकक»९, 











विश्व की कुल आय | विश्व की कुल जन- | प्रति-व्यक्ति . आय 
का प्रतिशत संख्या का प्रतिशत ( डालर में ) 
न मम मन न न 7 
उच्च आय वाले देश ६७% १८% ६१५ 
मध्यम आय वाले देश १८% ९२% ३१५ 
निम्न आय वाले देश १५% ६७% ५४ 











उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विश्व की कुल आय का प्राय: दो-तिहाई भाग विश्व की 
कुल जनसंख्या के केवल १५ प्रतिशत भाग को दी प्राप्त होता है। इसके अन्तगंत संयुक्त राज्य 
अमेरिका, कनाडा, आस्ट्र लिया, न्यूजीलेंड तथा पश्चिमी यूरोप के कुछ देश आते हैं। इसके बाद 
एक छोटे से मध्यम वर्ग का स्थान है जिसके अन्तगंत रूस, इजरायल, जापान, दक्षिणी अफ्रिका, 
अर्जेन्टाइना आदि के नाम आते हैं। इसके बाद निम्त आय वाले वर्ग का स्थान है जिसकी 
जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का दो-तिहाई भाग होते हुए भी जिसकी आय विश्व की कुल 
आय का प्रायः: ६५ प्रतिशत भाग ही है। एशिया, बफ्रिका, दक्षिणी-पूर्वी यूरोप तथा लैटिन 
अमेरिका के अधिकांश देश इसी श्रणी में आते हैं । 

इस प्रकार अद्धा-विकसित आधिक व्यतस्त्रा की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की जाती है। 
फिर भी यह कहा जा सकता है कि ''अद्धं-विकसित अथं-व्यवस्था वह है जिसमें आय एवं उपभोग 
का स्तर विकसित देशों की तुलना में बहुत ही निम्न होता है तथा जिसमें ज्ञात साधनों से विकास 
की सम्भावनाएं वतमान रहती हैं।' (8॥ पावेल्ए-तै८२९]०ए७०वं €०0707945 076 39 छ७फ्म+८0 
पल इष्थाते॥ावे 6 ब0076 थाते ०णाइप्राशफ़ाता 8 क्‍0श 38 ०0०7ए7ब॥6व ० धा6८ 20- 


ए87060९0 ०0प7065 बयते जतंदा ए76४९४४३४ पार ए0॒ज0्यात9065 ० ॥7970ए९77८7( 
धए०पष्टी) (76 2०70008007 ० |09७व7 776€9॥5. ) 


१० अद्ध -विकसित देशों की और भी कई परिभाषाएं दी गयी हैं जिनमें निम्तांकित विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं :--- 
“५ 
॥ प्रतेढए-06९ए९॥०एढते €ट0णा6प्राए 38 ०0872० ८१४९० 9 ४४८ ८०-८३२६८४८९ 
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दै भारतीय अथंशार्त्र 


अद्ध-विकसित अर्थं-व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं 
एवं भारतीय अर्थव्यवस्था 


([7907087( ए.78०९०१४७०8 ० एत6€7-१९९४९००१८०१ 
८070फरा४६ ७00 (॥6 [गते३७॥ ०००४०7९) 


विश्व के विभिन्न अद्ध -विकसित देशों में पर्यास्त मात्रा में विभिन्नताएँ पायी जाती हैं, अतएव 
उनकी सर्वेमाम्य विशेषताओं को बतलाना कठिन हूँ । वास्तव में, सभी अद्ध -विकसिन्त देशों में 
एक ससान परिस्थितियाँ नहीं पायी जाती हैं, फिर भी कुछ सामान्‍य विशेषताओं की चर्चा की जा 
सकती है जो प्रायः सभी अद्ध -विकसित देशों में ध्यूनाधिक रूप में पायी जाती हैं। प्रो० द्वार्वे 
लिबिन्स्टिन ( 7०7२८ 7,079८75६८४॥॥ ) ने अद्धनवकसित देशों की बिशेषताओं को मोटे तौर 
पर चार वर्गों में विभाजित किया हँ--- 

(कफ) आधथिक विशेषताएं ( ॥८07007708 (४४७780०(९१४(4८8), 

(ख) जनसंख्या-सम्बन्धी विशेषताएं ( 72८77087907८ (:2780६८7१50८5 ) 

(ग। प्रविधिक विशेषताएं (7"ढ€०४४00?86%] (3) 8720८758८5 ) तथा 

(घ) सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विशेषताएं. ( 6णाण्ण्शे 9970 एणाप॑त्तो 
(79738८0८75008) ।॥ 

हु इस आधार पर यहाँ कहा जा सकता है कि अद्ध -विकंसित आध्िक व्यवस्था वाले 

देशों की निम्नांकित प्रधान विशेषताए हैं:-- 

(३) प्रति-व्यक्ति निम्न आय (7.0५४ 7८7-८४]०४५० 47८077८): --भद्ध-विकसित देशों 
क सर्वाधिक प्रमुख विशेषता 'प्रति-व्यक्ति आय को न्यूनता है। प्रो० कुरीहारा के शब्दों में तो भद्ध'- 
वीकसित अथे व्यवस्था की सबसे बड़ी पहचान प्रति-व्यक्ति वास्तविक आय की स्यूनहा (7,0७ 
7९7-099478 4700776) है। १९६९ ई० में संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय ४२४० 
डिलर तथा कनाडा की २६५० डालर थी जबकि भारत की प्रति-व्यक्ति आय केवल १०० डालर 
बर्मा की ८५ डालर तथा पाकिस्तान की ९५ डालर थी | अतएव भारत की तुलना में संयुक्त राज्य 
अमेरिका की प्रति-व्यक्ति आय ४० गुना तथा कनाडा की २५ गुनी अधिक है। इस प्रकार भ्रति-थ्यक्ति 
आय की न्यूनता अद्ध -विकसित अद्ध -व्यवस्था की एक प्रधान विशेषता है। इतना ही नहीं, इन 
देशों हे व्यक्ति आय में वृद्धि की दर भी बहुत द्वी निम्न होती है जो पृष्ठ ७ की तालिका से 
स्पष्ट 


र्0 बरीतिं75 क्8७ 9८ (७९ 0 8927472८ए 64 (€टाफवुपटड 07 $0 ढटापडांए) ग्राधणंधंणए 
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6 (पा प्रावेटा-06०९07९वं 60070765 प्रशप]ए 7€९8 40052]9 (0 60प॥- 
(768 07 7८९075 शाप [९ए९]8 6 762] 4700776 70 2८292 छा गटडत 06 छ0ऊप- 
]8007 ७४76॥0 2876 [0७9 >फ़ डॉग्यपेद्वा 5 64 २०7४ 2377608, शट्डाटाए जिपा0फुछ द्वागै0ते 
&प58६७858. ? ---34प67 दा।पे ४०76५. 

“6 करा050 56एए९९) ९ 386 77008007 ० &7 ए706॥-ऐ0८ए८०७९१ €९९०- 
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भारतीय अथ॑-व्यवस्था की अद्धं-विकसित प्रकृति ७ 


कुछ प्रमुख देशों की प्रति-व्यक्ति आय ( अमेरिकी डॉलर, में )! 


देश १६५३-५४ १६६९ देश. १६५३-५४ १६६९ 
सं० रा० अमेरिका १८७० ४२४० जापान १९० . १४३० 
कैनाडा १३१० २६४५० लंका ११० १६० 
ब्रिटेन... ७८० १४६० भारत ६० ११० 


(२) क्ृषषि की प्रधानता ( ?7०१००७४४0०८ ० /877८०८७:८ ) :--अद्ध “विकसित 
आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में कृषि की प्रधानता रहती है, यानी इनकी जनरुख्या का एक ब,त 
बड़ा भाग कृषि.व्यवसाय में लगा रहता है। गैर-कृषि क्षत्रों में रोजगार के साधनों के अभाव में 
जनसंख्या का एक बड़ा भाग बरबस खेती पर निर्भर रहने के लिए बाध्य होता है। इन देशों की 
राष्ट्रीय आय का लगभग आधा या इससे भी अधिक भाग कृषि से ही प्राप्त होता है । इसके विपरीत 
आधिक दृष्टि से सम्पन्न व विकसित देशों में जनसंख्या का अधिक भाग गैर-कृषि उत्पादन में ही 
लगा रद्दता है तथा इनकी आय का बड़ा भाग उद्योग-धंषों से प्रात्त होता है। उदाहरण के लिए, 
१६६८ ई० में भारत की कुल आय का प्राय: ५२ प्रतिशत भाग कृषि तथा १९ प्रतिशत भाग 
उद्योग-घन्धों से प्रात्त हुआ था जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि एवं उद्योग-धंधों का प्रतिशत 
क्रमश: ३ तथा ३७ एवं ब्रिटेन में ३ तथा ४७ प्रतिशत था । वास्तव में, औद्योगीकरण एवं आर्थिक 
विकास सहगामी होते हैं, अतएुव आर्थिक दृष्टि से समुग्नत राष्ट्र बहुध्रा उदुयोग-प्रधान होते हैं । 


भारत में भी यहाँ की कुल जनसंख्या के प्राय: ७० प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर ही आश्रित 
हैं। हमारी कृषि पर यह अत्यधिक निर्भरता विश्व के विकसित देशों की तुलना में बहुत ही अधिक 


है जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :--- 
कृषि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत, १९६५ 
कृषि पर आशथित 








विकसित देश की है बे आी अद्ध-विकसित देश 
जनसंख्या जनसंख्या 
ब्रिटेन ४४ मलाया ६४' 
सँ॑युक्त राज्य अमेरिका ५ सीलोन ५३ 
आस्ट्र लिया १० ब्राजिल भ््८ 
भारत ७0 





कैनाडा 4 वि, 

भारत में प्रति-ध्यक्ति उपलब्ध कृषि-योग्य भूमि बहुत ही कम है। साथ ही, उद्योग-ध्धघों 

पर भी यहाँ बहुत ही कम व्यक्ति आश्रित हैं। कृषि पर यह अत्यधिक निर्भरता वास्तव में हमारी 
असंतुलित आथिक व्यवस्था का परिवायक है। 

(३) कृषि-उत्पादन का निम्न स्तर ( [.0७ ]८ए८) ० &8४ं००६फछे ए70त१0८- 

४०० ) :--जद्ध “विकसित देशों में कृषि-ध्यवसाय की प्रधानता के साथ-साथ कृषि में प्रति-एकड़ 

एवं प्रति-ध्यक्ति ओसत उत्पादन का स्तर भी बहुत ही निम्न होता है। जोतें प्राय: छोटी-छोटी 

एवं बिसरी हुई (808)) ४00 ४8८»४7:८7८१) होती हैं तथा खेती बहुबा पिछड़ी 7६ स्थिति में 

पायी जाती है। इन देशों में पुरानी कृषि-पद्धतियाँ ही प्रचलित रहती हैं। कृषि में विनियोग 


, [7042 2005४९६४ 866४ ०६ &6070्ाॉ० ["70709007॥, 9१0. 





द् भारतीय अथंशास्शत्र 


बहुत कम होता है क्योंकि यह मुख्यतः घाटे का व्यवसाय रहता है। जनसंख्या का अधिक भाग 
खेती में लग कर भी पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न व कच्चे माल का उत्पादन नहीं कर पाता जबकि 
विकसित देशों में थोड़े से व्यक्ति ही बहुत अधिक उत्पादन कर लेते हैं जिससे वे निर्यात के छायक भी 
बचा लेते हैं। कृषि के इस पिचड्ेपन के अनेकों कारण हैं जैसे--प्रगतिशील भूमि-व्यवस्था का 
अभाव, यन्त्रों के प्रयोग का अभाव, उत्तम खाद, ओजार, बीज, सिंचाई आदि की सुविधा का 
अभाव, सम्बन्ध संगठन कमजोरियाँ-जैसे सहकारी संगठन की प्रगति का अभाव, साख, बिक्री व 
उत्पादन में व्यक्तिगत प्रणाली के दोषों का पाया जाना आदि। द 
भारत में भी यह परिस्थिति विशेष रूप से पायी जाती है। यहाँ किसानों की जोतें छोटी - 


छोटो भोर बिखरी हुई होती हैं। साथ ही, यहाँ पर भू-स्वामित्व की प्रणाली भी दोषपूर्ण है जिससे 
उत्पादन बढ़ाने के लिए काश्तकार को कोई भी प्र रणा नहीं मिलती । ग्रामीण कर्ज का बोधझ्ष 
निरन्तर बढ़ते जा रहा है, सिंचाई के साधनों का अभाव है, इत्यादि। ऐसी स्थिति में कृषि 
का पिछड़ा होना बिल्कुल स्वाभाविक है । 

(४) जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि (2६८८5४४ए९ 4707९३४८ 479 ए०79णे॥४०० ) :-- 
अद्धा-विकसित देशों में जनसंख्या बःत तेजी के साथ बढ़ती है जिससे इस प्रकार के अधिकांश देशों 
में जनाधिक्य की समस्या पायी जाठी है। इन देशों में जन्म-दर तथा मुत्यु-दर दोनों ही बहुत 
अधिक द्वोती है तथा जीवन को औसत आपु भी ब त ही निम्न होती है। जन्म-दर अत्यधिक होने 
तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि के कारण मृत्यु-दर में धीरे-धीरे कमी के फलस्वरूप इन 
देशों की जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ती है । इस प्रकार अत्यधिक दर से बढ़ती हुई जनसंख्या 
पौष्टिक भोजन का अभाव, स्वास्थ्य-सम्बन्धी सुविधाओं की कमी तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षंत्रों में 
भीड़ आदि अद्ध-विकसित देशों की प्रधान विशेषताएं हैं । 

भारत में भी यह समस्या विशेष रूप से पायी जाती है। सन्‌ १६७१ को जनगणना के 
अनुसार पिछले दस वर्षा में भारत में जनसंख्या को औसत वाधिक वृद्धि की दर २-४५ प्रतिशत 
थी, यानी देश की जनसंख्या में आजकल वाधिक वृद्धि १ करोड़ से भी अधिक हो रही है। भारत के 
प्राकृतिक साधनों के तीव्रतम गति से उपयोग करने पर भी इतनी विशाल जनसंख्या के रहन-सहन 
के स्तर को ऊंचा करना निश्चय ही बहुत कठिन होगा । | 

(५) पूजी का अभाव (7.8०४ ० ०»०४८०)) :--अद्ध-विकसित देशों के आर्थिक विकास 
के अवरुद्ध होने का एक प्रमुख कारण पू'जी का अभाव है। इन देक्षों में पूजी की कमी दो बातों 
से स्पष्ट होती है-- प्रथमत: तो इनमें प्रति-व्यक्ति उपलब्ध पूजी की मात्रा निम्न होती है धथा 
द्वितीयत: पूजी-निर्माण की प्रचलित दर भी निम्न होती है। प्रति-व्यक्ति इस्पात तथा बिजली के 
निम्न उत्पादन से इनमें पूजी का अभाव बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार १६६८ ई० में 
इस्पात का प्रति-व्यवित उत्पादन सं०रा० अमेरिका में ६१८ कि० ग्रा०, जापान में ६६२ कि» ग्र[० 
वथा ब्रिटेन में ४७८ कि० ग्राम थां जबकि भारत में यह केवल १२ कि» ग्राम था । इसी प्रकार 
बिजली का औसत प्रति-ध्यक्ति उत्पादन १९६८ में सं० रा० अमेरिका में ७१४१ इकाई तथा ब्रिटेन 
में ४०६० इकाई था जबकि भारत में इसका ओसत केवल ६४ इकाई था। इन देशों में राष्ट्रीय 
आय बहुत ह्वी कम होती है, जिसका अधिकांश भाग उपभोग में ही खर्च होता है, अतएव बचत बहुत 
ही कम होती है। जो थोड़ी-बहुत बचत द्ोती भी है उसका उपयोग मुख्यतः: मकान बनावे, अभूषण 
खरीदने व विलासिताओं इत्यादि में होता है। बचत के इस प्रकार अनुत्पादक कार्यों में प्रयोग होने से 
पू जी को कमी सदा बनी रहती है। किन्तु इस देशों में भूषि की उत्पादकता ( ?705७८४४३(४ ) 
बढ़ाने के लिए पू जी की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती. है । श्रमिकों की कार्य-क्षमता बढ़ाने, इनके 
प्रशिक्षण एत्र पुरानी मशीनों व ओजारों के स्थान पर नयी-नयी मशीनों एवं दऔौजार छगाने के लिए 
पूजी की मांग उसकी आपूर्ति से कितनी ही गुनी अधिक होती हैं। अतः पु जी की उत्पादकता 


भारतोय अर्थ॑-ब्यवस्था की अद्ध-विकसित प्रकृति है 


बढ़ाने के लिए और अधिक पूजी को आवश्यकता होती है। साथ ही, अद्ध-विकसित आ्थिक 
ब्यवस्था वाले देशों में आथिक विकास से जब जाय बढ़ती है तो पहले उतर बढ़ी ;६ई आय को 
विनियोग के बजाय लोग उपभोग में ही व्यय कर डालते हूँ। दूमरे शब्दों में, निम्न जीवन-स्तर 
के कारण आय बढ़ने से लोग पहले अपनी दबी हुई आवश्यकताओं को संतुष्टि करने लगते हैं । 


अत., बचत का बढ़ना बहुत ही कठिन हो जावा है। की 
भारत में भी यह बात विशेष तौर पर पायी जाती है। देश में पूंजी का अभाव यहाँ की 


एक प्रमुख समस्या है। निम्नांकित तालिका से १६६८ ई० में 4श्व के अन्य देशों के साथ तुलना 
करने पर यह कमी अधिक स्पष्ट होती है :-- 


___ स्थानीय अंतरिक पृ ज जी-निर्माण कुड़ राष्ट्रीय उत्मादव के प्रतिशत में, १९६८ 











विकसित देश । प्‌ जी-निर्माण अविकसित देश प्‌ जी-निर्माण 
जापान का ३६ प्रतिशत इराक १५ प्रतिशत 
आस्ट्र लिया ३० ,, तुर्की १४ ,, 
कनाडा . | २४ ,, लंका १६ ,, 
संयुक्त राज्य अमेरिका १८ ,, घाना १ 
_ब्रिटेन_ ७ | (९५७. 9 5५ अमन (१ , 
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ध ॥ज ग। धब्गइच््य हु हर छू पर व 0 ९२१ जब» है 


रुपये थो यानो राष्ट्रीय आय का केवल प्राय: ८७% भाग हो बचाया गया था । देश में २५ प्रतिशत 
की दर से बढ़ती हुई जनसंख्या की स्थिति में केवल आर्थिक विकास के वर्तमान स्तर को बनाये रखने के 
लिए १० प्रतिशत विनियोग की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, आथिक विकास की गति को तीव्र 
बनाने के लिए बहुत अधिक उच्च दर से पू जी-निर्माण आवश्यक है। इस प्रकार घरेलू पूजी 
(0०फ८४४० 0०]॥0%)) के अभाव के कारण अद्धं-विकसित देशों में आथिक 4िकास के लिए विदेशों 
से बड़े पैमाने पर पूंजी का आयात करना पड़ता है। 

(६) ओऔद्योगीकरण का अमाव [[.३८६ ० [शर्तप्क्नावगोा88&0णा' :--अदढ्ध -विकसित 
देशों की एक प्रधान विशेषता आधुनिक ढ़ूंग के बड़े प॑माने के उद्योगों का अभाव है। इन देशों में 
पू"जीगत वस्तुओं (08]/08) ६०००५) का उत्तादन व मशीनों का निर्माण लगभग नहीं के बराबर 
होता है। इससे अथं-व्यवस्था में तीत्र विकास के लिए आवश्यक गति नहीं आ पाती । कई 
पिछड़े हुए देशों में उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग तो चालू हो जाते हैं, लेकिन इनमें प्र.क्त होने 
वाली मशीनें बाहर से आती हैं। किन्तु यह विकास का अरक्षित तरीका है और इससे सुहृढ़ व 
निरन्तर आशिक प्रगति नहीं हो पाती । अतणएव इन देश। को दुल राष्ट्रीय उत्पत्ति में कृषि की 
अपेक्षा उद्योग-धन्धों का योगदान बहुत ही कम होता है जो निम्नांकित तालिक।” से स्पष्ट है :-- 

कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति में विभिन्न उद्योगों का सहयोग, १६६९६ 


के मा 
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१० भारतीय अधथंशास्त्र 


भारत भी ओदयोगिक हृष्टि से एक पिछड़ा राष्ट्र है। पंचवर्षीय योजनाओं के अध्तगंत 
देश में ओद्यो गिक प्रगति अवश्य हो रही है, लेकिन जनसंख्या, देश के विस्तार एवं प्राकृतिक 
साधनों की प्रवुरता आदि को देखते हुए यह बहुत द्वी कम है। भारी एवं आधारभूत उद्योगों और 
मशीनों के बनाने वाले उदुयोगों की यहाँ विशेष रूप से कमी है। अत्यधिक जनसंरुया एवं पू जी 
का अभाव ओदयोगीकरण के मार्ग में बाधक सिद्ध होते हैं । 


(७) उपयुक्त सामाजिक वातावरण एवं मनोवृत्ति का अभाव :--अद्ध-विकसित देशों का 
सामाजिक ढाँचा अत्यंत भो प्राचीन होता है जिससे यह विकास में बाघक सिद्ध होता है । उदाहरण के 
लिए, भारत में ही जाति प्रथा एवं सम्मिलित कुटुम्ब-प्रणाली ने श्रम एवं पूजो की गतिशीलता को 
रोका है, प्र रणा एवं साहस को निरुत्साहित किया है तथा आशिक पिछुड़ेपन को स्थायित्व प्रदान 
किया है। इन देशों की जनता अत्यधिक रुढ़िवादी द्वोती है और पीढ़ियों से चली आनेवाली पर- 
म्पराओं के आथिक दृष्टि से अद्वितकर होने पर भी इन्हें निभाती रही है। इनमें सामाजिक प्रथाओं 
पर ब_त अधिक अपव्यय होता है। इससे देश के सोमित साधनों का बहुधा दुरुपयोग होता है । 


भारत में भी यह बात मुख्य रूप से पायी जातो है। लगातार निध॑नता में पड़े रहने के 
कारण आम जनत! में अपनी स्थिति को सुधारने को इच्छा समाप्त हो गयी है। लोग पूर्णतया 
भाग्यवादी बन गये हैं। अतएवं आर्थिक विकास के लिए जन-साधारण में उत्साह उत्पन्न करना 
कठिन हो जाता है। निर्धनता को देशवासी एक द॑वी देन मान कर कार्य करते हैं । 

(८५) बाजार की अपूर्णताएँ (४०६८६ उंगराए००(८८४०॥७५) :--भारत जैसे अद्ध-विकसित 
देशों में बाजार की कई अपूर्णताएँ भी पायी जाती हैं, जैसे --उत्पादन के साधनों की अगतिशीलता, 
मूल्यों की बेलोच प्रकृति, बाजार को परिस्थितियों से अज्ञानता, बेलोचदार आशिक ढाँचा, एवं 
विशिष्टोकरण का अभाव इत्यादि ।” इससे साधनों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं हो पाता है। उल्टे, 
आधिक साधनों का कभो-कभी दुरुपयोग ही होता है । बाजार की अपुर्णंताओं के कारण ही विनियोग 
को प्रोत्वाइन नहीं मिल पाता, देश में मांग की कमी रहतो है और उद्यमकर्त्ताओं की भी कमी 
बनी रहती है । 

भारत में भी यह बात मुख्य रूप से पायी जाती है। यहाँ का आशिक ढाँचा बिल्कुल 
बेलोचदार है और आम तौर पर यहाँ विशिष्टीकरण का अभाव पाया जाता है। 

(६) बाथिक कुचक्रों का जोर ([070९$ 0 ९८०णा०णाां८ ए2ट005 ०॥००५७) :--इन देशों 
की निधैनता का सबसे बड़ा कारण इनको भीषण निर्धेनता ही है । एक गरीब देश इसलिए गरीब है 
कि वह गरीब है। वास्तव में, पिछड़े हुए एवं अद्ध-विकसिंत देशों की आथिक परिस्थितियों का यह 
सही चित्र है। इनमें कई प्रकार के आ्थिक कुचक्र पाये जाते हैं जिन्हें तोड़ना अत्यन्त दुष्कर होता 
है । रेग्नर नकमें (२, 'ए७०॥४७)” ने गरीबी के ऐसे कई कुचक्रों का सविस्तार वर्णन किया है। इनके 
अनुसार एक गरीब व्यक्ति के पास खाने के लिए पर्याप्त माता में भोजन नहीं है जिससे वह कजमोर 
रहता है ओर क।म कम कर पाता है। कम काम करने से उसकी आय कम होती है जिससे वह 
गरीब रहता है और गरीब रहने से उसके पास खाने का पूरा इन्तजाम नहीं हो पाता है एत्यावि 
प्‌ प्रकार अद्ध विकतिस देशों की निर्धभनता का सबसे बड़ा कारण इनकी निध॑नता 

|! | 
4., 2८८० & 880 ज्॥ ; ५००707[० 096ए60एपश2८7॥ : बृफ्८०79, 780079 #7प ?0]6फ. 
2. 5. रप८॥56 ; 00780 ० 02एॉे 07:8० इंप एठ७7-0०४८।०७८6 (00प770765, 


भ्षारतौय अथ॑-व्ववस्था की अद्धविकसित प्रकृति ११ 


एक दूसरा कुचक्र भी इसी प्रकार का है--इन देशों में बचत की कमी रहती है, जिससे 
पृ'जी का अभाव पाया जाता है। पूणोी के अभाव के कारण उत्पादन कम होता है जिससे वास्त- 
विक आय बहुत कम द्वोती है और वास्तविक आय कम होने के परिणामस्वरूप बचत भी कम 
होती है। इस प्रकार आश्िक़ व्यवस्था का यद्द कुचक्र सदा चलते रहता है जिसे तोड़ना बहुत ही 
कठिन है । निम्नांकित चित्र से निर्धनता के इस कुचक्र का अन्दाजा लगाया जा सकता है :--- 


आर्थिक - 


८ पिछडापन ७ 
निम्न उत्पादकता 
निम्न पूँजी-निर्माण 
भ् वास्तविक आय 
निम्न उपमोण हक 
निम्न विनियोग की म॑ ग॒ 
-निर्धनता का कुचक्र 


क्‍ भारत के सम्बन्ध में भी यह बात मुख्य रूप से पायी जाती है। निर्धनता के कारण 
देशवासियों के पास प्राप्ति मात्रा में कायं करने की शक्ति का अभाव पाया जाता है जिससे अधिक 
परिश्रम कर भी अपनी आय बढ़ाने में वे बहुधा असमर्थ रहते हैं । 


(१०) अयोग्य मानवीय साधन (2००४ दृण्थ्9 ० प्रणव) ०५००) :---अ5-विक 
सित देशों की एक प्रधान विशेषता मानवीय साधनों का पिछड़ा हुआ होना है । इन देशों में अधिकांश 
ध्यक्ति अशिक्षित, कमजोर तथा भाग्यवादी द्वोते हैं। ग्रामीण क्षत्रों में तो अशिक्षा का प्रतिशत 
ओर भो अधिक द्वोता है। भारत में भी यद्द बात पूर्ण रूप से पायी जाती है। १६७१ ६० की 
जनगणना के अनुसार देश में केवल २९१३५ प्रतिशत व्यक्ति ही शिक्षित हैं। ग्रामीण क्षत्रों में 
अशिक्षा की समस्या और भी अधिक है। सफाई-सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव में देशवासी 
अत्यत कमजोर होते हैं। शिक्षा तथा स्वास्थ्य के ऊपर इन देशों में प्रति-व्याक्ति व्यय बहुत ही कम 
होता है। उदाहरण के लिए, भारत में प्रति-व्यक्ति शिक्षा पर औसत व्यय केवल १५ रुपये है 
जवकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह ८०८०० है। ऐसी स्थिति में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास 
के अन्य मदों में बडी-बड़ी रकम ख्े करनी पड़ती है। 


इस प्रकार अ# -विकसित आथिक व्यव्स्था वाले देशों की उपरोक्त सारी विशेषताएं हैं । 
इनके अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इन देशों की समस्याएँ बड़ी जटिल हैं अतएवं क्रांतिकारी उपायों 
के द्वारा ही इनका समाधान किया जा सकता है। किल्‍्तु हर्ष का विषय है कि रवतन्त्रता-श्राप्ति के 


१३ भारतीय अथैशास्त्र 


बाद हम भारतवासी आयोजित तरीके से देश के आर्थिक विकास में संलग्न हैं। हमारे इस प्रयास 
में कुछ सफलता भो मिली है, किन्तु अभी हमारी स्थिति में संतोषजनक सु॥र नहीं हो पाया है । 


आधथिक विकास को पाँच अवस्थाए' एवं भारत 


( 0॥9 था ए९ 94265 ० +९८०॥7०्रां८ (०५५४४ ) 

प्रो० रोस्टोव (९०४४०७)' के अनुसार किसी देश के आथिक विकास के निम्नांकित पाँच 

स्तर हैं :-- 
(१) प्रथम स्तर : परम्परागत समाज की अवस्था ( 706 8886 ० ए:#कप्तठ्यढ! 
50००६ ) :--इसके अन्तर्गत समाज का विकास अद्यतन एवं सीमित उत्पादक कार्यों के अन्तर्गत 
होता है | प्रो० रोस्टव के अनुसार “6 0 20]0074वा 50286॥ए 38 076 श]086 ड/प्टपा'८ 48 
ब6एढा०फुबत छापा फ्राएदवत ए970वप८6मऋ पिटवताई३ 948९0 ठ07 ए/ट-नरट्शागांशा 
$804८7८८ &70 (८८7४० ०९2५५” इस प्रकार के समाज में कृषि की प्रधानता रहती है। समाज के 
अधिकांश साधन कृषि में ही लगे होते हैं । किन्तु कृषि की रीतियाँ भी अत्यन्त प्राचीन होती हैं । 

(२) द्वितीय स्तर : आत्म-स्फूति विकास की पूर्वास्थाओं (?7०-००पतांध्र095 07 
प'७0४6 ी ) को स्थापित करने का स्तर है। इसमें विकास का कायें प्रारम्भ हो जाता है। 
इस अवस्था में विकास के आवश्यक साधनों--जैसे कच्चे पदार्थ, श्रम एवं पूजी आदि को एकत्र 
किया जाता है तथा प्रविधि में सुधार किया जाता है; ओर इस प्रकार आत्म-स्फूरति के रतर की 
प्राप्ति के लिए पृष्ठ-भूमि तैयार की जाती है। इस स्तर में विनियोग राधारणतया राष्ट्रीय ऑय 
के पाँच प्रतिशत से बढ़कर १० प्रतिशत तक दो जाता है। इससे राष्ट्रीय आय में साधारणतया 
जनसंरुषा से अधिक वृद्धि होती है | वास्तव में, यह आत्म-स्फूत्ति विकास की अवस्था की भूमिका 
मात्र है। विकास के इस स्तर में नगरों का महत्त्व धीरे-धीरे बढ़ने लगता है । 

(२) तृतीय स्तर : आत्म-स्फूर्ति विकास (70६ 7०८०-णीं) :--तृतीय स्तर को रोस्टोव 
ने आत्म-स्फृति विकास का स्तर कहा है। प्रो० रोस्टोव के अनुसार “7४6 ६३८८-०ीगीं $ (8८ 
(€ए2) धरा 6 एंव फी06 गाते 7९695870९5 [0 $८&0ए ९70५90)॥] &॥८ 4728]9 
०एढ८7८2076 70 870७0 72८८07स्‍65 & 70772) ०007900॥0,,'!” इस झतर की निम्नांकित 
प्रधान विशेषताएँ हैं--प्रथमत:, इसमें विनियोग की दर राष्ट्रीय आय के १० प्रतिशत या इससे 
भी अधिक हो जाती है | द्वितोयत:, इसमें एक या अधिक निर्माणकारी उद्योगों, जिनमें विकास 
की दर अधिक ऊंची होती है, का विकास द्वोने लगता है। तृतीयत:, इसमें देश के राजनोतिक, 
सामाजिक एवं संस्थागत ढाँचे में इस प्रकार के परिवतंन होते हैं जो विकास के आवेग को क्रिपात्मक 
रूप देकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। देश को सरकार भी आधुनिक पद्धतियों के प्रयोग द्वारा 
ठीव्र गति से आथिक विकास के लिए हृढ़ संकल्प हो ज,ती है । 

(४) चतुर्थ स्तर : परिपक्‍्रता की ओर (706 707796 ६० 94६/0709) :--चतु्थ॑ स्वर 
परिपकक्‍्रता की ओर का स्तर है जो आत्म-स्फूति की समाप्ति के बाद आता है। इस स्वर में 
राष्ट्रीय आय के दस से २० प्रतिशत तक का निरन्तर विनियोग किया जाता है जिससे जनसंख्या की 
तुलना में उत्पत्ति अधिक होती है। वृद्धि के इस स्तर में अर्थ-व्यवस्था स्वतः प्रचालित स्थिति 
में पहुँच जातो है, क्‍योंकि यद्ट वगेर किसी वाह्य सहायता के भी आगे चल सकती है। इस स्वर में 
देश की अथ॑-व्यवस्था किसी भी अपेक्षित वस्तु का उरपादन प्रारम्भ करने योग्य हो जाती है। 
परिपक्व अवस्था की प्राप्ति के फलस्वरूप देश की अन्य देशों पर निर्भरता समाप्त हो जातीं है। 
प्रो० रोस्टोव के अनुसार आत्म-स्फूति की अवस्था के प्रारम्भ होने के कोई ६० वर्षों बाद परि- 
पक्‍वता को स्थिति उत्पन्न होती है । | 
ना , 80800७४००१॥९ 508868 04 8८07 ०020 (570५४ 960, 


भारतीय अर्थ-ध्यवस्था को अद्ध -विकसित प्रकृति १३ 


(५) पंचम स्तर : अधिकाधिक उपभोग का स्तर ( 886 री पसांहा 9388 (०- 
8पगए(07॥ ) है। इस स्तर में उदयोग-घंघे अधिकाधिक मात्रा में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं, 
जेपे, मोटरकार, फ्रिज आदि के उत्पादन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इन वस्तुओं की मांग 
अब समाज में कुछ ही ध्यक्ति नहीं करते वरन्‌ इनकी मांग सर्वंसाधारण द्वारा की जाने लगती है। 
इसमें तकनीकी विकास उस सीमा तक पहुँच जाता है जबकि और अधिक सुधार की बहुत कम 
गु जाइश रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका आजकल इसी स्थिति से गुजर रहा है । 

प्रो० रोस्टोव के अनुसार भारत सन्‌ १९५२ ई० में ही आत्म-स्फूर्ति अवस्था में प्रवेश कर 
गया है। उन्होंने इसकी पुष्टि के लिए कुछ तक भी दिया है, किन्तु यह कद्दा जा सकता है कि 
भारतीय अथं-व्यवस्था अभी आधिक विकास के तृतीय स्तर, यानी आत्मस्फूर्ति विकास (75॥०-णी ) 
में अवेश कर रही है। देश की राष्ट्रीय आय का प्राय. १२ से १४ प्रतिशत भाग का विनियोग 
किया जाता है। ऐसी आशा की जाती है कि सातवीं योजना तक आत्म-स्फूति स्तर चलेगा 
जिसके बाद अर्थ-व्यवस्था परिपक्वता की ओर अग्रसर होगी । 


भारत के आथिक विकास के तत्त्व 
( ॥#8९०७०४ ॥7 470]278 ८०7०फआां ०८ 70०2४९]०]०४767 ) 

किसी देश का आ्थिक विकास! मुख्यतः: निम्नलिखित तत्त्वों पर निर्भर करता है--- 

(१) पूजी-निर्माण की दर, 

(२) जनसंरुया की अत्यधिक वृद्धि पर नियंत्रण, 

(३) नये-नये साधनों की खोज, 

(४) संस्थागत कारण, 

(५) प्राविधिक प्रगति, तथा 

(६) आशिक प्रगति के सम्बन्ध में लोगों की मनोवृत्त । 

आर्थिक विकास के लिए इन सभी साधनों का योगदान अनिवाय॑ है। किन्तु, जब किसी 
देश की शुद्ध उत्पत्ति एवं आय में उसको जनसंख्या को वृद्धि को अपेक्षा अधिक दर से वृद्धि होती 
है, तथा सभो क्षत्रों में प्राविधिक प्रगति भी साथ-ही-साथ होती है तभी उसमें द्र तगति से आर्थिक 
विकास के लिए उचित वातावरण पाया जाता है। 

आधथिक विकास की प्रक्रिया यह है कि लोग अपनी मौद्रिक आय का एक अंश बचाते हैं, 
ओर जब इस बचत को विनियोग किया जाता है तो इससे रोजगार, उत्पत्ति एवं आय में वृद्धि होती 
है। इनमें वृद्धि होने से देशवासियों की आय बढ़ती है जिसते ये ओर अधिक मात्रा में बचाते हैं 
तथा पू"जी-निर्माण को प्रक्रिया में वृद्धि होती है । किन्तु, जब देशवासी अपनी मोद्रिक आय का एक 
अंश बचाते हैं तो मुद्रा के रूप में यह बचत अपने-आप में कोई महत्त्वपूर्ण नहों होती । इस सब्बन्ध 
में वास्तविक महत्त विनियोग की वस्तुओं का है जो इस मोद्रिक बचत के बदले में उपलब्ध होती 
हैं। इन्हीं विनियोग की वस्तुओं का प्रयोग अधिक धन के उत्पादन में किया जाता है । इस प्रकार 
प्रति-ब्यक्ति आय में वृद्धि के लिए मौद्रिक बचत एवं विनियोग में वृद्धि अनिवायं है । ह 


., आधिक विकास ([2८०१०७८ क्‍027ए6]079702८॥४) की विभिन्‍न परिभाषयाएंँ दी जातो 
है। इनमें प्रो० मायर एवं बाल्हविन ( थिल्॑८ धात फतछक ) द्वारा दी गयी निम्नांकित 
परिभाषा उल्लेखनीय है :---' '700॥07772८ व46€ए८)०ए७ प्राढा( 48 . & 7700९53 शाढाढफ था 
2€200070783 76६ ॥4074) 470076 7/८४४८५ 0ए८- 2 [ठाए कुद्णांत्वे 6 पंजा८, 47वते 
४ ध6 ए॥(९ 6 त९ए०|0ए6॥ ३5 86९ पाक्चा। पाठ 78४ ० एएपेब४०ा 87०७0, 
पडा) 9९7-०४ए०१08 769] ॥70077८ श]]] &]50 गाटा८७४९” ' 


१४ भारतीय अथैशास्त्र 


किन्तु, भारत जैसे देश में, जिपकी जनसंख्या प्रतिवर्ष प्राय:'२:५ प्रतिशत की दर से बढ़ 
रही है, प्रति-व्यक्ति आय को समान बनाये रखने के लिए भी राष्ट्रीय आय के कम-से-कम १० 
प्रतिशत के विनियोग की आवश्यकता पड़ती है। अतएव आर्थिक विकास को गति को तीव्र बनाने 
के लिए राष्ट्रीय आय के इससे भी अधिक भाग के विनियोग की आवश्यकता पड़ती है । 

भारत में भूमि, श्रम एवं कच्चे पदार्थों की प्रारम्भ से ही प्रवुरता रही है | साथ ही, 
सपंतन्त्रता-प्राप्ति के पूव भी यहाँ पर आधथिक विकास के लिए आवश्यक यातायात एब्रे शक्ति के 
साधन थोड़ी-बहुत मात्रा में वततम।न थे | किन्तु, आथिक विकास के लिए उचित संगठन के अभाव में 
देश आधिक दृष्टि से पिछड़ा रह गया है । संगठन का अभाव कृषि एवं उद्योग दोनों क्षंत्रों 
में समान रूप से व्यास था। उदाहरण के लिए, भारतीय किसान आज भो कृषि के 
प्रादीन तरीके, प्रचोन औजार, खराब बीज, कम ख द आदि से उत्यादन का कार्य 
करता है। इसी प्रकार सूतो-वस्त्र, जुट, चीनी आदि उद्यायों में भी प्राचीन प्रविधियों का 
प्रयोग किया जाता है। रेलवे, शक्ति तथा लोहा एवं इस्पात जेते कुछ उद्योगों में उत्पादन 
के आधुनिक तरीकों का प्रयोग अवश्य किया जाता है, किन्तु इन्हें अपवाद-स्वरूप 
हो समझना अच्छा होगा। प्रथम एवं द्वितीय महायुद्ध तवा विवेचनात्मक संरक्षण की नीति 
जैपे तथ्यों ने आथिक विकास की संभावनाओं को प्रस्तुत अवश्य किया है और इनके परिणामस्वरूप 
कुछ क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि भी हुई, किन्तु इसपे देश में व्यापक तरीके से आथिक विकास को 
शुरआत नहीं ह्दो सकी । वास्तव में, यहाँ आथ्थिक विक स के लिए आवश्यक अन्य तत्त्वों का अभाव 
था। उदाहरण के लिए, अल्प आय के कारण यहाँ पर बचत बहुत द्वी कम होत। थी और जो थोड़ी 
बढुत बचत होतो भी थी उसका विनियोग उत्पादक कार्यों में नहींहो पाता था। जो थोड़ी 
बहुत प्‌जी विनियोग के लिए उपलब्ध भी थी उसे वाणिज्य एवं ग्यापार में लगाया जाता था । 
भारतीय उद्योगपति वैज्ञानिक अनुमंधान एवं प्र।विध्िक विकास पर जोर नहीं देते ये जिपसे देश 
का आर्थिक विकास नहीं हो सका । साथ ही, देश की विशाल जनसंख्या एवं बहुत बड़े क्षत्र के 
बावजूद अत्यधिक निर्धनता के कारण औद्योगिक वस्तुओं की मांग भी बहुत कम थी । इसी प्रकार 
सामाजिक एवं राजनीतिक परित्यितियाँ भी इस स्थिति के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी थीं। 
और अंततः, स्रतम्त्रता-प्रासि के पूर्व तक भारत पर अंग्र जों का शासन था और ब्रिटिश सरकार 
देश के औद्योगिक विकास में कोई अभिरुचि नहीं रखती थी । द 

इन सब कारणों के परिणामस्वरूप स््र॒तन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व तक देश में--(क) प्रति-श्यक्ति 
आय बहुत ही निम्न थी, (ख) आर्थिक विकास की दर बहुत ही कम, साधारणतया वाषिक १ 
प्रतिशत तक थी, तथा (ग) देश की अर्थ-व्यतस्था में संतुलब का अभाव था । 

पंचवर्षीय योजनाओं में आथिक विकास 
(3९८०४०फां2 /0०ए९ढ०एपढ्या ग मिए८ १८६० ?]278) 

किम्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत में आथिक विकास के लिए आयोजित प्रयास का 
युग प्रारम्भ हुआ । पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत देश में दर तगति से आथिक विकास के लिए 
प्रयास किये जा रहे हैं। देश के सम्पूर्ण साधनों का वैज्ञानिक आधार पर सर्वेक्षण किया जा रहा है 
तथा इनके अधिकतम प्रयोग पर जोर दिया जा रहद्दा है। संक्ष प में, पंचत्षीय योजनाओं ने देश के 
आयिक विकास में निम्त प्रकार से सहयोग प्रदान किया है--- 

(१) देश के आर्थिक एवं ओद्योगिक ढाँचे की शुटियों को दूर कर, 

(२) उपलब्ध साधनों के उत्तम प्रयोग के द्वारा, तथा 

(8) लोगों को आथिक विकास की आवश्यकता के सम्बन्ध में जागरूक बनाकर । 


प्रथम, इंतीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में १९५१-५२ से हे १६६५-६६ के अन्तगंत देश 
की शुद्ध राष्ट्रीय आय में कुल ६१ प्रतिशत की वृद्धि हुईै। इस अवधि में राष्ट्रीय आय (१९४१-४९ 


भारतीय शर्थ-ध्यवस्था की अद्ध विकसित प्रकृति १५ 


ई० के मूल्य-तल के आधार पर) ६१०० करोड़ रुपये से बढ़कर १९६५-६६ में १४,६४० करोड़ 
रुपये हो गयी । इस प्रकार इस अवधि” में राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष ३ प्रतिशत ((४०॥09०0०व 7४(८ 
० 27०७(॥) की दर से वृद्धि हुई । इस अवधि में प्रति-ब्यक्ति आय ((६४८-४६ के मूल्य-तल पर) 
१६५१-५२ में २५०*३ रुपये से बढ़कर १९६५-६६ में ३०१"४ रुपये हो गयी । प्रथम योजना की 
अवधि में विकास की दर ३-४ प्रतिशत, द्वितीय योजना को अवधि में ४ प्रतिशत तथा तृतीय योजना 
की अवधि में २*९ प्रतिशत थी ।* तृतीय योजना का अन्तिम वर्ष, यानी १९६५-४६ भयानक सूखे 


तथा भारत-पाक युद्ध के कारण असामान्य वर्ष था। 
किन्तु इस अवधि में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ-साथ जनसंख्या में भी द्र तगति से वृद्धि 


हुई जिससे प्रति-ध्यक्ति आय में वृद्धि बहुत ही साधारण थी। प्रथम योजना के प्रारम्भ से लेकर 
तृतीय योजना के अन्त तक जनसंख्या में अनुमानतः २९५ प्रतिशत को वाधिक वृद्धि हुई, जबकि 
१६४०-५१ से १६६४-६५ के बीच प्रति व्यक्ति आय में २८ प्रतिशत औसत वाषिक वृद्धि हुई थी । 
इससे ऐसा जान पड़ता है कि तृतीय योजना की समाप्ति के बाद भी देश स्वतः प्रचलित आधिक 


विकास की स्थिति में नहीं पहुँच पाया । मु 
चतुथथ पंचवर्षीय योजना (?०णा फिर फैटआ ?]9४9) १६६६-७४ में राष्ट्रीय आय में 


वाधिक ५५ प्रतिशत वृद्धि का आयोजन है। आयोग के अनुसार १९६८-६९ के मूल्य-तल के 
आधार पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन ( ८ 0792) 006769०6 फा०्वंपढा ) १६६८-१६६९ में 
२५,१६८ करोड़ रुपये से बढ़कर १९७३-७४ में ३८,४५१ करोड़ रुपये हो जायगा । इस आधार 
पर योजना-काल में प्रति-व्यक्ति आय में ३ प्रतिशत वाधिक वृद्धि की आशा की जाती है । 
चतुर्थ योजना की अद्धप्तामयिक समीक्षा के अनुसार १६ ६६-७० में राष्ट्रीय आय में वास्तविक 
वृद्धि ५'३ प्रतिशत तथा १६७०-७१ में ४८ प्रतिशत थी ।* 
विशेष अध्ययन-सूची 


), (77060 ४७४॥०778 : (९८०४०७८४ 007 ॥06 <0070770 702८४९॥०77७7५ 
: ०६ एऋ46:-१९८ए९८०१०७८०१ (४007|7]८५, 

2, एछा7६८१ २७४४०॥8 : एफ़ठजात ॥६८070फ 0 57४९५, 

3, 8(27%७%) बाते छीगरए॥ ; 897702८0 ६० धाढ 77676 एएई एगत6८7-१८ए७< 
]०0फणाढा. 

4. (७))9]700॥5, 2. (७,, : 8078 ०7 ?]9707772- 

5, ॥750, 92८८070, "ते बात 70पणा सारठ ४८६ 0]9॥58 0 [छत9, 

6. 7८०१०7० 9७४7७४८५४ : ]970-7]. 





“7. प्रचलित मूल्य-तल पर देश की राष्ट्रीय-आय १६ ५१-५२ में ६६९७० करोड़ रु० से बढ़कर 
१६६५-६६ में २०,५९० करोड़ रुपये हो गयी। इसी प्रकार प्रचलित मुल्य-तल पर प्रति« 
व्यक्ति आय १६५१-५२ में २७४२ रुपये से बढ़कर १६६५-६६ में ४२३९६ रुपये हो गयी जबकि 
१९४८-४६ के मूल्य-तल पर यह ३०१४ रुपये द्वी हुई। इन दोनों प्रकार के अंकों में अन्तर मुल्य- 
तल में अत्यधिक वृद्धि का परिणाम है----+८07०79८ 58प7ए८५ ० [7049-969-70, 

2. तृतीय योजना के चार वर्षों में राष्ट्रीय आय में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु १९६५- 
६६ में इसमें ५'७ प्रतिशत की कमी हुईं। १६६६-६७ में राष्ट्रीय आय में केवल १९५ प्रतिशत, 
१६६७-६८ में ९ प्रतिशत, १६६८-६६ में २४ प्रतिशत तथा १६६६-७० में ५'३ प्रतिशत की वृद्धि 
हुई । 77000070८ 5घ7ए८५ ]970-7], 

3. तृतीय योजना के अब्त, यानी १९६५-६६ में राष्ट्रीय आय १४,६६० करोड़ रुपये हो 
गयी जबकि योजना का लक्ष्य १६,००० करोड रुपये का था। वास्तव में सूखा आदि के कारण 


१६६५-६६ असामाम्य वर्ष था जिससे राष्ट्रीय आय बहुत कम हो गयी । 
4९ 06 70परपा 0०97 : रैशात-९०ा 89फ725&) 


। अध्याय 
हर प्राकृतिक साधन एवं आथिक विकास 


('िबापानो ॥९50०7०0९5 & एट0त्र० प्मांट 72०४८०।००-७४०४६) 


आर्थिक विकास में. प्राकृतिक साधनों का योगदान (९०१५ ० ]३६६प7००७ रि८४०ए०८८ 
9 ५००70776 ॥0०ए८]०977०7() :--क्रिमी देश का आर्थिक विकास वहाँ के प्राकृतिक साधने 
पर मुख्यत॒या निर्भर करता है । प्रो० लीविस (. 4. .८४४५) के शब्दों में, “किसी देश के साधने 
की मात्रा ही उतके विकास की मात्रा एवं प्रकार की सीमा निर्धारित करती है ।”” (7४८ व्यटा 
० 8 ८0प॥07ए ३8 765007088 8 वृण५६€ 09ए70फ0589 #& गया णा फल धारणा बाते (०६ 
० 8०ए८००४7८०६४ शफ्लंठ० 4६ ००7 णएात०:९०.)* प्राकृतिक साधनों की सामूहिक शक्ति ह्वी देश 
तथा समाज के अधिक विकास की सीमा एवं प्रकृत निर्धारित करती है। यह शक्ति वह आधारशिला 
है जिसपर मनुष्य श्रम कर सम्पत्ति का खझजन करता है। किसी देश की जलवायु, वर्षा तथा भूमि 
की बनावट के द्वारा कृषि की प्रकृति एवं उपज निश्चित होती है; तट-रेखा, नदियाँ तथा पहाड़ 
वाणिज्य-व्यापार को प्रभावित करते हैं और वन-सम्पत्ति, खनिज-सम्पत्ति एवं शक्ति के साधन 
उद्योग-धन्धों को गति को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार मानव के आशयिक जीवन पर प्राकृतिक 
साधनों का बड़ा ही व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सम्यता के विकास एवं ज्ञान में 
वृद्धि के साथ-साथ मानत्र का प्रकृति के ऊपर स्त्रामित्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है, किन्तु इसकी 
भी एक निश्चित सीम। होती है जिसके बाद मानव को प्राकृतिक शक्तियों पर हो आश्रित रहना 
पड़ता है । भारत के आथिक जीवन में भी प्राकृतिक साधतों की प्रश॥ानता रही है, अत: भारत की 
अ थिक स्थिति का अध्ययन हम इसके प्राकृतिक साधनों के संक्षिप्त विवरण से ही प्रारम्भ करेंगे । 

क्षेत्रफल तथा विस्तार :--भारत' का क्षेत्रफल १२,६२. ५६ ७ वर्गमील (३८ ८०, ४८३ 
वर्ग कि० मी०) है, जो सम्पूर्ण विश्व के भूखण्ड का प्राय: पन्द्रहवाँ भाग है। क्षत्रफल की हृष्टि से 
भारत विश्व का सातवाँ देश है। इसका क्ष त्रफल ब्रिटेन के क्ष त्रफल का प्र।य: तेरह गुना तथा 
जापान का आठ गुना है। किन्तु यह कंनाडा के क्ष त्रफल का एक तिहाई तथा रूस के क्षत्रफल 
का केवल सातवाँ भाग है। वास्तत्र में, भारत एक विशाल भूखण्ड है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में 
८ से लेकर ३७ उत्तरी अक्षांश रेखा तक तथा ६८ से लेकर ६७" पूर्वी देशान्तर रेखाओं के बीच 
स्थित है । उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई प्राय: २००० मील ( ३२१४ कि० मी० ) तथा 
पु से लेकर पश्चिम तक इसकी चोड़ाई लगभग १८५० मील (२९३३ कि० मी०) है । 

भारत केवल आकार में ही बड़ा नहीं, वरन्‌ मानव जाति के प्राय: छठे अंश का निवास- 
स्वान है। १९७१ ई० को जनगणना के अनुसार भारत को जनसंख्या ५४६ करोड़ थी ।* 

।, श्ञ, 8, 7,८७5 ; एफ प्रफकृष्ठ7ए ७ छटणात्माों८ 070७४, 9, 52, 

2. विभाजन के पूर्व भारतवर्ष का क्षेत्रफल १५,७४,००० वर्गमील था। इसका प्राय: 

७७'२ प्रतिशत भाग भारत संघ को तथा २२-५८ प्रतिशत भाग पाकिस्तान को मिला ॥ 
भारत--१६ ६५, १० १२ 
3. ॥74[8....97]-72 
4. बडा थिट०ग्रण्रा50, 697, 6,97], 


प्राकृतिक साधन एवं आधथिक विकास १७ 


भौगोलिक एवं जलवायु-सम्बन्धी विभिन्‍नताएं :-भारत के विभिन्‍न भागों में भौगोलिक 
एवं जलवायु-सम्बन्धी बड़ी विभिन्नताए' पायी जाती हैं। भारत का विस्तार इतना अधिक तथा 
प्राकृतिक बनावट इतनी विभिन्‍न है कि सम्पूर्ण देश में एक प्रकार की जलवायु नहीं पायी जाती । 
यहाँ गगनचुम्बी परव॑त-श्रेणियाँ, विस्तृत समतल मंदान, सघन जंगल, पठार तथा मरुभूमि-सभी 
प्रकार के क्षेत्र पाये जाते हैं। साथ ही, विस्तृत सागर की जलराशि इसके दो लम्बे किनारों को 
स्पशं करती है। भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु में इस विभिन्‍नता का प्रभाव मानव के आशिक 
जीवन पर व्यापक रूप से पड़ता है। डॉ० वेरा एस्टे ([07. ५०७७ 750०४) ने इसका विवरण 
निम्न प्रकार से क्रिया है :--''भारतीय जलवायु की विभिन्‍नता के कारण पशु, वनस्पति एवं क्ंषि- 
पदार्थों में इतनी अधिक विभिन्‍नता पायी जाती है कि यहाँ बड़ी-बड़ी बालों वाली कश्मोर की 
प्ठाड़ी भेड़ों से लेकर राजस्थान के ऊँट और बंगाल के चीते तथा असम के हाथी तक मिलते हैं; 
उत्तर प्रदेश के गेहूँ, फलों एवं देवदार के बगीचों से लेकर समुद्री किनारे तथा निचल प्रदेशों के 
चावल एवं नारियल तक मिलते हैं तथा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कोयला एवं लोहा से लेकर 
मैसूर में सोना तथा पंजाब में नमक के पहाड तक पाये जाते हैं।” साथ ही, भारत में कई परस्पर- 
विरोधी बाते भी मिलती हैं। एक ओर तो राजस्थान में प्राय: वर्षा नहीं के वराबर होती है तो 
दूसरी और असम के चेरापू जी नामक स्थान में वाषिक वर्षा ४६० इंच होती है जो विश्व में प्राय: 
सबसे अधिक है। एक ओर हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर बफं से ढका रहता है तो दूसरी 
ओर यहाँ संसार में अधिकतम तापक्रम वाले स्थान भी पाये जाते हैं । इस प्रकार हमारे देश में 
जलवायु एवं भौगोलिक विभिन्‍नताए' बहुत अधिक पायी जाती हैं। ये भौगोलिक विभिन्‍नताए 
हमारे आर्थिक जीवन को अधिक समृद्ध बनाती हैं तया हमारे सम्मुख विविध एवं समृद्ध आथिके 
जीवन के विकास की असीम सम्भावनाए प्रस्तुत करती हैं । । 
भारत की मिट्टी 
मिट्टी का मानव के आधिक जीवन से अत्यंत घनिष्ठ सम्बन्ध है। कृषि की सफलता बहुत 
अंशों में मिट्टी की आकृति पर ही निर्भर करती है, अतः भारत जैसे कषि-प्रधान देश के लिए मिट्टी 
का महत्त्व बहुत ही बढ़ जाता है। भारत में विभिन्‍न प्रकार की मिट्टी पायी जाती है। किन्तु, कृषि 
के दृष्टिकोण से कृषि-आयोग ने यहाँ की मिट्टी को निम्नांकित चार वर्गों में विभाजित *किया है-- 
(१) गंगा या अन्य नदियों दरा लायी गयी मिट्टी - यह मिट्टी नयी तथा उपजाऊ होती है १ 
नदियाँ अपने प्रवाह के साथ इंस प्रकार की मिट्टी लाती हैं और अपने दोनों किनारों पर .जमा कर 
देती हैं। इस प्रकार की मिट्टी गंगा के मैदान, पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्री तट, कृष्णा, काबेरी तथा 
गोदावरी के डेटा और असम की सुर्मा घाटी में पायी जाती है। गेहूँ, चावल, जौ, ईख आदि की 
लेती के लिए यह विशेष रूप से उपयुक्त होती है। (२) लाल मिट्टी-इस प्रकार की मिट्टी में 
लोहे का अंश अधिक होने के कारण इसका रंग पीला अथवा लाल होता है। यह मुख्यतः तामिल- 
नाड, मंसूर, महाराष्ट्र के दक्षिण-पूर्वी भाग तथा उड़ीसा में पायी जाती है। रासायनिक तत्त्वों के 
अभाव में यह कम उपजाऊ होती है । ज्वार, बाजरा, मु गफली तथा तिलहन की खेली के लिऐ यह 
विशेष उपयुक्त होती है। (३) काली मि दी--इस प्रकार की मिट्टी ज्वालामुखी पर्वत के लावा से 
बनी होती है; अतः यद्द अति प्राचीन होती है । यह दक्षिण के पठार के दो लाख वर्गमील क्षेत्र में 
पायी जाती है। कपास तथा ज्वार की खेती के लिए यह विज्ञेप उपयुक्त होती है। (४) रेतीली 
मिट्टी- इस प्रकार की मिट्टी पहाड़ियों तथा पठारों में पायी जाती है। मोटी तथा पथ्चरीली होने 
के कारण यह कम उपजाऊ द्वोती है । छोटानागपुर, उड़ीसा के पहाड़ी प्रदेश, असम एवं मध्य प्रदेश 
में इस प्रकार की मिट्टी विशेष रूप से पायी जाती है । कृषि के लिए पहु प्रायः उपयुक्त नहीं होती । 
भा० अ०--२ 


श्प भारतीय भर्थश सत्र 


आरत की वन-सम्पत्ति 
([709 8 7707९४६ र८४5०प७८८४ ) 

क्‍ भारत के बहुमृल्य प्राकतिक साधनों में इसके विशाल वनों का प्रमुख स्थान है। देश के 
भिन्न-भिन्न भागों में जलवायु, वर्षा तथा प्राकतिक बनावट में विभिन्‍नता के अनुसार विभिन्न प्रकार 
के वन पाये जाते हैं। ८०" से अधिक वर्षा वाले स्थानों में सदा हरे-भरे वन पाये जाते हैं। ताड़, 
बाँस, फर्न तथा रबर आदि इनके मुख्य व॒क्ष हैं। इस श्रेणी के वन पदिचम के समुद्री तट तथा 
हिमालय की पूर्वी निचली ढालों पर पाये जाते हैं। ४०” से ८०" तक वर्षा वाले स्थानों में मौसमी 
अंथवा पतझड़ वाले वन पाये जाते हैं। साल तथा सागौन इसके प्रमुख वक्ष हैं। इस प्रकार के 
बन दक्षिणी पठार तथा उत्तरी-पूर्वी प्रदेशों में पाये जाते है। ४०" से कम वर्षा वाले स्थानों में 
झाड़ियों के वन पाये जाते हैं जिनमें बत्रूल के वक्ष प्रमुख हैं । पूर्वी राजस्थान तथा दक्षिणी-पद्दिचमो 
उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के वन मुख्य रूप से पाये जाते हैं । 

भारतीय वनों का क्षत्र एव विस्तार (7९० 270 5६९7६ 07 7२070५5(५ ) *- भारत के 
कुल २२७ लाख वर्ग कि० मी० भौगोलिक क्षेत्रफल में से वनों का क्षेत्रफल ७:५५ लाख वर्ग कि० 
मौ० है जो देश के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का प्राय: २३ प्रतिशत भाग है ।? देश में बनों का प्रति व्यक्ति 
औसत ०'२ हेबटर ही पड़ता है। किन्तु वनों का यह क्षेत्रफल देश की भौगोलिक स्थिति तथा 
आवश्यकताओं की दृष्टि से निश्चय ही अपर्याप्त है । विश्व के कुल वन-प्रदेश का केवल २ प्रतिशत 
भाग भारत में है जबकि इसकी जनसख्या विश्व की कुल जनसंख्या का प्राय: १४ प्रतिशत भाग है। 
बनों का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्र का फिनलड में ५१ प्रतिशत, रूस में ४४ प्रतिशत, कैनाञ में 
३३ प्रतिशत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में २५ प्रतिशत है । स्पष्ट है कि अन्य देशों की तुलना में 
भरी गद्द अनुप्रात भारत में बहुत हो कम है। १९५२ ई० की हमारी राष्ट्रीय वन-तीति-सम्बन्धी 
प्रस्ताव के अनुसार देश के कम-से-कम एक-तिहाई भाग में वनो का होना आवश्यक माना गया है 


जिसमें पहाडी क्षेत्रों में वनों का अनुपात ६० प्रतिशत तथा समतल मैदान में २० प्रतिशत होना 
चाहिए। अतः भारत में वनों का वर्तमान प्रतिशत आदर्श अनुपात से बहुत ही कम है। इतना ही 
नहीं, हे में वनों के वितरण में घोर विषमता पायी जाती है जो निम्नांकित तालिका से 
स्पष्ट है :-- क्‍ द द 


राज्यों में बनों का क्षेत्र* (हजार हेक्टर में) 
बन-केंत्र. प्रति-व्यक्ति 


राज्य कुल मूमि का क्षेत्र वत-क्षेत्र कुल भूमि के वन-क्षेत्र 
(१-१-६६) (१-४-६५) प्रतिशत के रूप में (हेक्टर में) 

आन्ध्र प्रदेश २७,५ ८५४ ६,४५० र३े४ड ०१६ 
असम १२, १९७ २,४६७ २०२ ० १८ 
बिहार १७,४०१ ३,१४३ १८१ ००६ 
गुजरात १८,७०९ १,८६६ है०*० ००८ 
जम्मू कश्मीर २१,२८७ २,१०८ ९५ ०'५६ 
केरल ३,८८७ १,०५३ २७१ ०.०९ 
मध्य प्रदेश ४४, ३४६ .. १७,१११ ३५८"६ ०४७ 

. तमिलतोडु.. १२,९९७. २२२२ १७१ ०६ 
. महाराष्ट्र 5 ३०६२७ ६,हर२ २०६ ०१४ 
मभंसूरू . ... (१९,१७६  कैरररे ',.  ., शकाड  / ७०१४ 
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नागालैंड १,६४९ २९३ १५९ ०६६ 
उड़ीसा १५,५६५ ६,८१६ ४३७ ०५ 
पंजाब | 

(हरियाना सहित) १२,२०१ १,७८५ १४६ ००८ 
राजस्थान ३४,२२७ ३,८४८ ११२ ० (१७ 
उत्तर प्रदेश २९,४३६ ४,६६४ १५४८ ०० 
परिचमी बंगाल. ५,७६७ .. १,१८१ १३५ ० ०रे 
केन्द्रशासित प्रदेश १९,५७५ ८७... “#-.... ०३३३७ 
सम्पूर्ण भारत ३२६,८०९ ७२,८७८ २२३ ०१५ 


इस प्रकार अधिकांश वन मुख्यतः हिमालय, विध्य प्रदेश तथा दक्षिण के पठार तक ही 
सीमित हैं एवं शेष भाग में वनों का प्रतिशत प्रापः तगण्य है। देश के सबसे घने आबाद त़देश 
गंगा-सिन्धु के मैदान में, जहाँ वनों की सबसे अधिक आवश्यकता है, इनका प्रतिशत बहुत ही 
कम है। 

प्रति-व्यक्ति औसत वन-क्षेत्र की दृष्टि से भी हमारी स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा शोचनीय 
है। प्रति व्यक्ति वनों का क्षंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में ४४ एकड़ तथा रूस में ८५ एकड़ है, 
जबकि भारत में यह केवल ०*५ एकड़ (०२ हेक्टर) ही है। इसमें से भी अधिकांश वन केवल 
ताम-मात्र के ही वन हैं। साथ ही, यहाँ पर वनों की प्रति एकड़ औसत वाधिक उपज ३ घनफीट 
लकड़ी है जबकि फ्रांस में यह ५६:८५ घनफीट, जापान में ३७ घनफीट तथा संयुक्त राज्य अमेरिका 
में १८ घनफीट है । इससे देश में प्रति-व्यक्ति उपलब्ध लकड़ी गी खपत भी कम होती है । उदाहरण 
के लिए, अमेरिका में राउण्ड वृड (२0७०० ४००१ की प्रति-व्यक्ति औसत खपत ५८ घनफीट 
तथा इंगलेंड में लुगदी (?घ०) फी प्रति-व्यक्ति औसत खपत ४८ घनफीट है, जबकि भारत में 
इनकी खपत क्रमशः केवल १४ एवं १*६ घनफीट ही है। वलों से कुल राष्ट्रीय आय का कनाडा 
में ५ प्रतिशत भाग तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में ६ प्रतिशत भाग प्राप्त होता है, जबकि भारत 
में १९६६-६७ में वनों से कुल राष्ट्रीय आय का केवल १३ प्रतिशत भाग ही प्राप्त हुआ था ।* 

वनों को आथिक उपयोगिता 
(0८070770८ 40तए970482०४ 07 07८४5 ) 

भारत में भी यहाँ को वन-सम्पत्ति देश के आ्थिक विकास में बहुत अधिक सहायक होतीं 
है। वन किसी देश की आध्िक व्यवस्था को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूपों से लाभ पहुचाते हैं।. 

भारतोय.वनों की अप्रत्यक्ष, ( [47९८४ 80ए2&7922$ ० 07255) उपयोगिता अथवा 
लाभ इस प्रकार हैं :--प्रथमतः, वन जलवायु को अधिक राम बनाते हैं, वायु में नमी लाते हैं और 
इस प्रकार वर्षा होने में सह्दायक होते हैं । द्वितीयत: वन प्रबल बाढ़ों को रोक कर जल के प्रवाह 
को अधिक नियमित बनाते हैं और इस प्रकार नदियों में जल के बहाव को निरन्तर बनाये रखते हैं । 
तृतीयतः, वन वेगवती हवाओं एवं तूफान को रोकते हैं तथा समीपवर्ती क्षत्रों को ठंढी एवं गर्म 
हवाओं से बचाते हैं; कै 83 तः वन मिट्टी के कटाव को रोककर उबर भूमि को नंष्ट होने से बचातें 
हैं; ये बनों की उबंरा-शक्ति को बढ़ाते भी हैं । पंचमतः, वन जंगली जानवरों को आश्रय प्रदान 
करते हैं तथा मवेक्षियों के चरागाहु का कार्य करते हैं, और अंततः वन देश के प्राकृतिक सौंदय॑ 
तथा स्वास्थ्य की बद्धि में भी सहायक होते हैं। इस प्रकार भारत्वीय कषि को बिभिन्‍्न प्रकार से! 
लाभान्वित करते हैं; अत: इन्हें भारतीय कषि का सहचर' ( [707९४४8 87० कद्मातामथंत 0०4 


के 


॥76]&7 ४877०070०7९) कहा जाता है । 
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२० भारतीय अथंशास्त्र 


बनों की प्रत्यक्ष उपयोगिता (007९९८६ &0ए87॥488०5 ० 77०7९४४५) :«वनों की प्रत्यक्ष 
उपयोगिता इनसे प्राप्त उपजों से सम्बन्धित है। भारतीय बनों से प्राप्त उपजों को मुख्यतः दो 
भागों में विभाजित किया जाता है :--(क ) प्राथमिक उपजें (१४७]०० 7707९5४६ ?7040८७) :- 
इनमें वनों से प्राप्त विभिन्‍न प्रकार की लकड़ियाँ आती हैं। भारतीय वनों में प्रायः चार हजार 
किस्म की लकड़ियाँ पायी जाती हैं जिनका प्रयोग इमारती एवं जलावन के लिए तथा उद्योग- 
धन्धों के कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। साल, सागौन, देवदार, महोगनी, शीशम आदि 
इनकी प्रमुख लकड़ियाँ हैं। १९६६-६७ ई० में भारतीय वनों से प्रायः १०८ करोड़ रुपये मूल्य की 
२११ लाख घन मीटर लकड़ी प्राप्त हुई थी। (ख) गौण उपजें. (शगाण 0765 
797000८४$) :-गौण उपजों के अन्तर्गत लकड़ी के अतिरिक्त बनों से प्राप्त अन्य सभी प्रकार की 
उपजें आती हैं। भारत के वनों में बांस तथा सबाई एवं भाभर की घास पायी जाती हैं जिनका 
प्रयोग कागज बनाने में किया जाता है। वनों में दियासलाई बनाने की लकड़ी भी मिलती है। 
इसके अतिरिक्त वनों से बीरोजा, रजन, तारपीन तथा चंदत के तेल आदि भी प्राप्त होते हैं । 
भारतीय वनों की एक प्रमुख उपज लाह भी है जिसका उपयोग पॉलिश, वानिस तथा ग्रामोफोन 
के रिकार्ड आदि के निर्माण में होता है। भारतीय वनों से रेशम, गोंद, चमड़ा पकाने की सामग्री, 
रबर तथा तरह-तरह की जड़ी-बूवियाँ भी प्राप्त होती हैं। भारतीय वनों से सरकार को भी 
प्रतिवर्ष लगभग १४-१५ करोड़ रुपये की आय होती है। वन-सम्बन्धी उद्योगों में देश के लाखों 
व्यक्तियों को रोजगार भी मिलता है । 

इस प्रकार भारतीय वनों का हमारे आथिक जीवन में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
इनसे कृषि, वाणिज्य तथा उद्योग प्राय: मभी क्षंत्रों में सहायता मिलती है। भारतीय वनों से 
१९६६-६७ में १०८ करोड़ रुपये की २११ लाख घन मौटर लकडी तथा १७९७ लाख रुपये 
की अन्य सामग्रियाँ प्राप्त हुई थीं।! 

मारत सरकार को वन-सम्बन्धी नीति 
(क्‍707९80 900ए 0० (06 00एश'77९07 0 7079 ) 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व सरकार की वन-सम्बन्धी नीति (07७४४ ?०॥०४ रण ९ 
(0एशफक्ाल्या गा 06 7९-]7१९एशातशा८6 78) :-वनों का देश की आर्थिक व्यवस्था में 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । वनों के उत्पादक महत्त्व के साथ-साथ इनका संरक्षणात्मक महत्त्व भी बहुत 
अधिक है। वनों के इस महत्त्व को देखते हुए इनके विकास के लिए एक समुचित नीति का 
महृत््त बहुत अधिक हो जाता है। किन्तु भारत में अगरेजी राज्य के सदियों पूर्व से ही वनों का 
अति असावधानी के साथ विनाश होता आ रहा था। ब्रिटिश शासबक्ाल के आरम्भगिक वर्षो 
में सेलों के निर्माण तथा बढ़ती हुई जन एवं पशु-संख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विनाक्ष 
का यहू क्रम बड़ी तेजी के साथ चलता रहा । 

किन्तु बीरे-बीरे ब्रिटिश सरकार ने वनों के आधथिक महत्त्व को समझा और उनकी रक्षा का 
कार्य भार उठाया। सवंप्रथम १८५५ ई० में ला डल्हौजी ने वनों को इस निमंम विनाश से बचाने 
का अयत्न किया । १८६४ ई० में वनों के वैज्ञानिक प्रबन्ध एवं प्रशासन के लिए एक “इस्सपेक्टर 
जेमरल ऑफ फारेस्टंस' ([75फ9९207 (0&76€7०४] 0 7707९४४४) के अधीन एक राजकीय वन- 
विभाग” का संगठन हुआ । तब से इस विभाग का निरन्तर विकास होता रहा है तथा आजकल 
इसके नियन्त्रण में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्राय: २३ प्रतिशत भू-भाग है। १०९४ ६० 
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में भारतीय वनों के सम्बस्ध में तत्कालीन भारत सरकार ने एक वन-नीति की घोषणा की जिसका 
मुख्य उहं श्य देश में वनों के क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में बनाये रखना तथा उनसे प्राप्त बस्तुओं को 
यात्रा को बढ़ाना था। इस नीति के अनुसार भारतीय वनों को निम्नांकित चार वर्गों में 
विभाजित? किया गया--(क) वे वन जिनकी सुरक्षा जलवायु एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से 
आवश्यक है; (ख) वे बन जिनसे व्यापारिक कार्यों के लिए बहुमूल्य लकड़ियाँ मिलती हैं; (ग) 
छोटे-छोटे वन जिनमें साधारण प्रकार की लकड़ियाँ मिलती हैं तथा (घ) चरागाह एवं घास के 
मैदान जो केवल नाम-मात्र के लिए वन हैं । झ्ासन-व्यवस्था की दृष्टि से वनों को एक-दूसरे ढंग 
से निम्नांकित तीन वर्गों में विभाजित किया गया-- 

(१) सुरक्षित वन (१९४९०४९० ॥707९४5) :--इन वनों में बहुमूल्य लकड़ियाँ पंदा होती 
हैं । जलवायु तथा प्राकृतिक द ष्टिकोण से भी इनकी रक्षा आवश्यक है। अतः सरकार इन वनों 
पर कठिन नियन्त्रण रखती है। इन वनों से लकड़ी काटना, इनमें पशुओं को चराना तथा प्रवेश 
करना निषिद्ध रहता है। १९६६-६७ ई० में इस श्रेणी के वनों का क्षेत्रफल ३४७ हजार वर्गं 
कि० मी० था । 

(२) रक्षित वन (770/९८(९१ ॥70/९5४$) : इस प्रकार के वनों में अच्छी लकड़ी उत्पन्न 
होती है । इनके प्रयोग का अधिकार जनता को एक सीमा के अन्दर ही दिया जाता है। १९६६- 
६७ ई० में इस श्रेणी के वनों का क्षेत्रफल २४६ हजार वर्ग कि० मी० था। 

(३) अवगत वन ( [7॥72८]855९८वं ]70765($ ) :--इनका आशथिक महत्त्व प्रथम दोनों श्रेणी 
के वनों से कम रहता है। अतः इन पर नाम-मात्र का ही सरकारी नियन्त्रण रहता है। इनमें पशु 
चराने तथा लकड़ी काटने पर कोई नियन्त्रण नहीं रहता । (९६६:६७ ई० में इस श्रेणी के बनों 
का क्षेत्रफल १३६ हजार वर्ग कि० मी० था । 

इस प्रकार उक्त वन-नीति का मुख्य उहू श्य वनों का संरक्षण था और इस दिशा में यह 
नीति बहुत अधिक सफल भी रही । किन्तु इसमें सरकार ने अपने कार्य को वनों के वर्गीकरण तक 
ही सीमित रखा । वनों के विकास एवं क्िस्तार के प्रति सरकार प्रायः बिलकुल जागरूक नहीं 
थी । फिर भी वन-सम्बन्धी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए १९०६ ई० में सरकार ने 
देहरादुन में एक घन-अनुसंधानशाला ( 7707९४४ रिट्इट्थाटो। वगह्रवाधा6 ) की स्थापना की। 
१९१८ ई० में औद्योगिक आयोग ( [गतप50वद (7एगगरा)550 ) की सिफारिशों के आधार पर 
इस संस्था के कार्य-क्षेत्र को बहुत अधिक विस्तृत किया गया जिससे आज यह संस्था वन-अनुसं धान 
के प्रायः प्रत्येक पहलू पर खोज करने में समर्थ है। सन्‌ १९३५ ई० के अनुसार बन प्रान्तीय- 
विषय' हो गया । तब मे प्रत्येक राज्य की वन-व्यवस्था अलग-अलग है। फिर भी, भारत सरकार 
द्वारा इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण काये किये जा रहे हैं । केन्द्र में वन-सम्बन्धी विषयों पर परामझ्ं 
देने के लिए एक प्रधान वन-निरीक्षक है। प्रबन्ध की सुविधा के लिए प्रत्येक राज्य को विभिन्‍न 
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बत-क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र का प्रबन्ध एक 'वन-संरक्षक, ( (:0750/५8- 
का 07 377076558 ) के अधीन रहता है। पुनः प्रत्येक वन-क्षेत्र को छोटे-छोटे विभागों में 
विभाजित किया जाता है जिनका प्रबन्ध एक फॉरेस्ट-रेंज्स ( 7"0०7९४६ रि&728०3 ) के अधीन 
रहता. है । 

५ स्‍्वतन्त्र ता-प्राप्ति के बाद की वन-नीति ( छठ07€४ 906 फए इंगप पीर ए?0डन-ातछुऊुशा- 
467८९ 7९०00) :-स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पदचात्‌ राष्ट्रीय: सरकार का ध्यान वनों के संरक्षण एवं 
ब्रिकास की ओर विज्ञेष रूप से आक्ृष्ट हुआ । इसी उद्ं बय से जुलाई, १९५० ई० में भारत 
सरकार के तत्कालीन कृषि एवं खाद्य-मन्त्री श्री के० एम० मुन्शी ने वनमहोंत्सव ( ४७॥- 
848॥/00829९०. ) जेथवा “अधिक वृक्ष लगाओ' (670७४ ?(४०7९ 776०४) आन्दोलन की शुरुआत 
की । तब से प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में एक सप्ताह तक वन-महोत्सव समारोह मनाया जाता है तथा 
देश में लाखों वक्ष लगाये जाते हैं। सन्‌ १९५० ई० में ही वन-विकास-सम्बन्धी विषयों पर परामर्श 
देने के लिए एक केन्द्रीय वन-सलाहकार समिति (एशाएव] 707९४ 6ए5079 80270) की 
स्थापना की गयी । पुनः १२ मई, १९५२६ई० को भारत सरकार ने अपनी नयो वन नीति 
(707०४: ?0॥८7) की घोषणा की जिसमें यह सुझाव दिया गया कि देश की सम्पूर्ण भूमि 
के प्रायः एक-तिहाई भाग में वनों को बनाये रखना हमारा लक्ष्य होना चाहिए । हिमाचल 
प्रदेश, दक्षिण तथा अन्य पहाड़ी क्षत्रों में, जहाँ भूमि-क्षरण का भय अधिक हो, कुल भूमि 
के प्राय: ६० प्रतिशत भाग में वनों का रहना आवश्यक है तथा मंदान में जहाँ की भूमि 
समतल हो, तथा भूमि-क्षरण का भय कम रहता हो वन-भूमि का अनुपात २० प्रतिशत 
होता चाहिए |" 

किन्तु, उक्त नीति में निर्दिष्ट लक्ष्य तथा वनों के वर्तमान क्षेत्र में बहुत बड़ा अन्तर है। 
साथ ही, देश के अधिकांश वन हिमालय, विन्ध्य तथा दक्षिण के पठार तक ही सीमित हैं । सिन्धु- 
गंगा का समतल मंदान प्रायः वनों से खाली पड़ा है। देश की वतंमान खाद्य-समस्या के फलस्वरूप 
हमारे समक्ष कृषि-विस्तार के उद्द श्य से भूमि की मांग भी बहुत अधिक बढ़ गयी है। ऐसी स्थिति 
में बनों के विस्तार की योजना तैयार करते समय हमें इस बात का पता लगाना होगा कि हमारे 
देश में बंजर भूमि कितनी है और उसमें से कृषि के लिए कितनी भूमि का उपयोग किया जा 
सकता है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में देश को सम्पूर्ण बंजर भूमि के सर्वक्षण का सुझाव दिया गया 
था जिससे इस सम्बन्ध में एक संतुलित एवं पूरक पद्धति विकसित की जा सके । 

इस बन-नीति में प्रत्येक ण्कार के वनों के विकास एवं संरक्षण पर पर्याप्त जोर दिया गया 

है । इस नीति के अनुसार वनों को नये सिरे से निम्नांकित चार वर्गों में विभाजित किया गया 
है :--( १) रक्षित बन ( ?700००८९० #07०९5४४ ), (२) राष्ट्रीय वन ( ४७४०४० 770768($ ), 
(३) देहाती वन (५७!॥४४८ ?0765:5), तथा वक्ष-प्रदेश (77९९ |&70 ) । 

इस नीति में वन्य प्रदेक्षों में कृषि-भूमि के विस्तार को रोकने पर भी जोर दिया गया है । 

साथ ही, वनों के विस्तार के लिए निम्नांकित सुझाव दिये गये हैं :--- 

(क) एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण 
का कार्य किया जाय । किसी प्रदेश से वनों को साफ करने के पूर्व उतने ही क्षेत्र में 
नये वन लगाना आवश्यक है । 

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में ई धन एवं चरागाह की सुविधा प्रदान करने के लिए सीमान्त तथा 
कम उपजाऊ भूमि पर वक्ष लगाये जायें । 


प्राकृतिक , साधन एवं ओथिक विकास «* २३ 


(ग) दुग्रंम वनों के विकास के लिए उनमें आवागमन एवं संचार के साध्नों का अत्यधिक 
विस्तार किया जायगा। . 
(घ) वन-सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए वन अनुसंधानशाला एवं 
उद्योगपतियों में निकटतम सम्पर्क स्थापित किया जाय । 
इस प्रकार यह वन-नीति निश्चय ही सराहुनीय है। इससे देश की वन-व्यवस्था अत्यधिक 
सुदृढ़ हो जायगी जिससे कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य सभी विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। 


पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त।त वन 
(07९४8 प्रातेशः क५ए९ ४९७० ?]95) 


प्रथम पंचवर्षीय योजना (7780 ॥ए९ बेल्क्क ?]9॥ ) में बनों के संरक्षण एवं विकास 
तथा आवागमन के साधनों के विस्तार पर पर्याप्त जोर दिया गया था । आयोग के अनुसार देश 
में वनों के क्षेत्र में वृद्धि का कार्यक्रम दीघंकालीन था, अतएवं अल्पकाल में वनों के क्षेत्र क्रो बढ़ाने 
के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नांकित सुझाव दिये गये थे :--( १) मिट्टी के कटाव को 
रोकने के लिए वक्षारोपण; (२) कृषि की सीमांत भूमि पर वृक्ष लगाना; तथा (३) ई धन, एवं 
चारे की पृत्ति के लिए गाँवों में बाग लगाना । 

प्रथम योजनाकाल में प्रायः ७५ हजार एकड़ भूमि में नये वत लगाने तथा वनों के पुन- 
रुद्धार का काय. हुआ। १५ हजार एकड़ भूमि में दियासलाई की लकड़ी के वन लगाये गये । 
योजनाकाल में वनों में ३००० मील से अधिक लम्बी सड़कें बनायी गयीं । 

प्रथम योजनाकाल में प्राय: २ करोड़ एकड़ निजी वनों को सरकारी नियन्त्रण में लागा 
गया । साथ ही, वनों की अन्य औद्योगिक महत्त्व की उपजों की वृद्धि पर भी विशेष जोर दिया 
गया । जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए १९५२ ई० में एक “इण्डियन बोड़ ऑफ वाइल्ड लाइफ' 
(वादा 3940 07 शत 7॥6) की स्थापना की गयी । योजनाकाल में वन अनुसन्धानशाला 
का भी विस्तार किया गया। 

प्रथम योजनाकाल में वनों के विकास पर प्राय ९*५ करोड़ रुपये व्यय किया गया। 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ($९८००० ए९ ४८थ ?]&0) में भी वत-विकास एवं संर- 
क्षण पर पर्याप्त जोर दिया गया था। योजना आयोग के अनुसार द्वितीय योजनाकाल में वन- 
सम्बन्धी कार्यक्रमों के निम्नाकरित उद श्य थे : 707७४ 9007 #95 00 96 0/76८४९०, ०वा +॥९ 
०6 ऐद्च00, ६0 5९८पावाए (6 0परठु ॥ा86 १९एथशे०कृणशा: छत [07९50 7९$0प7ए65 द्वा0 ता 
९ ०0 गैद्ावे 40 ग्राएशए॥8 फ ाटारबडाह2 वट्याबात 607 प्रगाफट का. पार फ्रागालू 
१४8८० 40(0००.'' द्वितीय योजना में इस सम्बन्ध में निःनांकित कार्य क्रम अपनाये गये थे--(१) 
भूमि के कटाव तथा रेगिस्तान की वृद्धि को रोकने के लिए वक्षारोपण, बंजर भ्रूमि में वक्ष लगाना 
तथा नहरों एवं सड़कों के किनारे पर अधिकाधिक वक्ष लगाता; (२) हाल में सरकारी नियन्त्रण 
में आये हुए बनों में सुधार करना; (३) व्यापारिक महत्त्व को लकड़ियों की किस्म तथा उत्पादन 
में वृद्धि करना । इस कार्य क्रम के अन्तगंत ५० हजार एकड़ भूमि पर सागौन, १३ हजार एकड़ 
भूमि पर बेंत एवं नीलगोंद तथा ५० हजार एकड़ भूमि में दियासलाई की लकड़ी के पेड़ लगाने 
की व्यवस्था थी, (४) वन-सम्बन्धी अनुसन्धान एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करना, (५) वनों में 
७४०० मील लम्बी सड़क बनाना अथवा उनमें सुधार करना, (६) जंगली जानवरों की सुरक्षा: 
तथा (७) वनों में काम करने वाले श्रमिकों में सहकारी समितियों की स्थापना । 
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विभिन्‍न राज्यों की वन-विकास सम्बन्धी योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के उद श्य से 
द्वितीय योजनाकाल में वन-आयोग (7707९४४ए (४०णञ75$$09) की नियुक्ति की गयी । जंगली 
जानवरों की सुरक्षा के उहृश्य से योजनाकाल में देश के विभिन्‍न भागों में १८ राष्ट्रीय पार्क 
बनाये गये । साथ ही, दिल्ली में आधुनिक तरीके की एक 'पशु वाटिका! ( 200087८2 2०४7) 
बनायी गयी । वनों की गौण उपजों, जैसे-बाँस, लाह तथा तेल देनेवाले वृक्ष, औषधिक जड़ी- 
बूटियाँ, घोरा इत्यादि के उत्पादन एवं संचय के नये तरीके निकालने की व्यवस्था थी। द्वितीय 
योजनाकाल में प्राय: ४० हजार एकड़ भूमि में दियासलाई की लकडी के पेड़ लगाये गये । इसके 
अतिरिक्त १८ हजार वर्ग मील वनों का सर्वेक्षण तथा सीमांकन किया गया । 
द्वितीय योजनाकाल में वन-विकास की मद में अनुमानतः: २० १ करोड़ रुपये व्यय हुए । 
तृतीय पंचवर्षीय योजना में वन-विकास की प्रगति (?7०६7९४४ ०0 7076५ ॥0९ए6- 
007९70 37 ४९ प्र उपर०७ श८क० 7]90) :-तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में भी वनों के 
विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया था । योजनाकाल में उन कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया 
जिनसे देश की दीघकालीन आवश्यकताओं की पृत्ति में सहायता मिले तथा वन से उत्पन्न विभिन्‍न 
पदार्थों का कुशल तरीके से उपयोग किया जा सके । योजनाकाल में वनों में आवागमन एवं संचार 
पर विशेष जोर दिया गया था । १९६१-६६ के बीच में ई धत की लकड़ी की कमी को दूर करने 
के लिए गाँव के आस-पास की ११९ हजार हेक्टर परती भूमि में शीघ्र तेयार होने वाले वन 
लगाये गये । साथ ही, ४७६ हजार हेक्टर भूमि में सागवान तथा अन्य औद्योगिक एवं व्यापारिक 
महत्त्व की लकड़ियाँ लगायी गयीं । इनके अतिरिक्त २४५९ हजार हेक्टर भूमि में शीघ्र तैयार होने 
वाली इमारती लकड़ियों के वृक्ष लगाये गये । इस अवधि में वनों में ११९७ हजार कि० मी० 
लम्बी उड़क बनायी गयी । वनों से प्राप्त होने वाली गौण उपजों के उत्पादन को बढ़ाने पर भी 
योजनाकाल में विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। इस अवधि में ३० हजार वर्ग किलोमीटर 
बनों का सर्वेक्षण किया गया । 
तृतीय एंचवर्षीय योजना में वनों के विकास पर ५१ करोड़ रुपये व्यय करने का आयोजन 
था जब कि योजनाकाल में वास्तविक व्यय ४६ करोड़ रुपये ही हुआ । इसी प्रकार १९६६-६९ के 
बीच तीन एकवर्बषीय योजनाओं (777०९ ०४९ 7९७7 ?]%78) के अन्तगंत वनों के विकास पर 
अनुमानतः ४४ करोड़ रुपये व्यय हुए ।! 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में वन (०76३७ ४9 फ़ै& ए०घ्फ सपए९ प्रथा ?]थ7) :-- 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में वन-विकास काय॑क्रम के अन्तगंत कृषि तथा उद्योग दोनों की तत्कालीन 
तथा दीघंकालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। योजनाकाल में औद्योगिक लकड़ी की 
मांग के १९६८-६९ ई० में ११० लाख घनमीटर से बढ़कर १५७३-७४ ई० में १७० लाख धन 
मीटर होने का अनुमान है। इस अन्तर की पूत्ति के लिए चतुर्थ योजना काल में--(१) ३४० 
हजार हेक्टर भूमि में शीघ्र तेयार होने वाली लकड़ियों के वक्ष लगाने की व्यवस्था है, (२) ३०० 
हजार हेक्टर भूमि में आथिक दृष्टि से उपयोगी लकड़ियों के उपजाने पर जोर दिया गया है तथा 
(३) १८८ हजार हेक्टर भूमि में निम्न कोटि के वनों में सुधार की व्यवस्था की जा रही है।. 
किन्तु नयी लकड़ियों के तैयार होने में बिलम्ब होगा, अतएवं चतुर्थ योजना काल में बनों को 
काटकर औद्योगिक लकड़ी की पूत्ति को बढ़ीने पर जोर दिया जायगा । फिर भी आयोग का यह 
अनुमान है कि १९७३-७४ तक केवल १३५ लाख घन भीटर औद्योगिक लकड़ी की भांग की 
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ही पूति की जा सकेगाौ। ईधन की लकड़ी की पूर्ति को बढ़ाने के कार्य-क्रम के अन्तगंत ७४ 
हजार हेक्टर परती भूमि पर व॒क्ष लगाने पर जोर दिया जायगा । योजना काल में १४ हजार 
कि० मी० नयी सड़कों के बनाने का भी आयोजन है । 

चतुर्थ योजना में चन-विकास कार्यक्रम की मद में ९२:१३ करोड़ रुपये का आयोजन है । 

निष्कषं-इस प्रकार भारत को आर्थिक व्यत्रस्था में वनों का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 
स्थान है, किन्तु भारतीय वनों की वतंमान स्थिति सतोषजनक नहीं है। अतएव वनों 
के विकास की नयी योजना में निम्नांकित बातों पर जोर देने की आवश्यकता है :-- 

(१) सवंप्रथम तो वनों के विकास के लिए एक दीघंकालीन योजना तैयार की जानी 
चाहिए । केन्द्रीय वन आयोग द्वारा इस उ् श्य से एक ऐसे संगठन की स्थापना की जानी चाहिए 
जिसमें अथंशास्त्री, उद्योगपति एवं वन-विशेषज हों और जो सड़क-विकास की ही तरह वन- 
विकास की भी एक दीघंकालीन योजना तैयार करे । 

(२) ग्रामीण क्षेत्रों में परती भूमि पर शीघ्र तैयार होने लायक जलावन को लकड़ी के 
वन लगाने की प्रबल आवश्यकता है । 

(३) बनों से कागज के निर्माण के लिए बांस के अतिरिक्‍त अन्य कच्चे पदार्थों की खेती 
को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । इनके अन्त्गंत दियासलाई जैसे वन-उद्योगों को प्रोत्साहित 
करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए । 

(४) वन लगाने के सम्बन्ध में प्रत्येक क्षेत्र की विस्तृत जाँच-पड़ताल के वाद वनों का 
एक न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित करना चाहिए तथा वन विभाग को इन न्यूनतम प्रतिशत तक 
पहुँचने का प्रयास करना चाहिए । । 


खनिज-पम्पत्ति एएं आथिक विकास 
(शववगटाबों रिए0परा'ए९६ 6 लिटठारण्रायंट क्‍02ए९]097707 ) 

आर्थिक विकास के वतंमान युग में किसी भी देश का औद्योगिक विकास मुख्यतः 
खनिज पदार्थों पर ही अवलम्बित है। इनके अभाव में आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था की कल्पना 
भी नहीं की जा सकती । उदाहरण के लिए, लोहा एवं कोयला से इस्पात उद्योग का विकास होता 
है जो औद्योगिक विकास के लिए बिल्कुल आवश्यक है। वास्तव में, खनिज ही आज के विशा- 
लकाय उद्योगों के प्राण हैं। इस समय विश्व के प्राय: सभी राष्ट्‌ एक सुनियोजित योजना के 
आधार पर अपने देश को अधिक सुखी एवं समृद्ध बताने में संलग्न हैं तथा अपनी खनिज-सम्पत्ति 
की सहायता से अपने आधारभूत उद्योगों की उन्नति कर रहे हैं । संयुक्त राज्य अमेरिका तथा 
रूस अपनी खनिज-सम्पत्ति के समुचित विकास के फलस्वरूप ही आज विश्व के अग्रगण्य राष्ट्‌ बच 
पाये हैं। भारत जंसे विकासोन्मुल आ्थिक व्यवस्था वाले देश के लिए तो खनिज-पदार्थो का 
अध्ययन और भो महत्त्वपृर्ण हो जाता है । 

. भारत की खनिज-सम्पत्ति का सामान्य विवरण ( &॥ 0लाशा०] $िपाए९ए ०0 (९ 
मैंप्रतब १८४०प००९5 ० गत ) :--भारत में खनिज-पदार्थों का विस्तृत भडार है। यहाँ 
विभिन्न प्रकार के खनिज-पदार्थ पाये जाते हैं । देश में आधारभूत उद्योग-धन्धों के विकास के लिए 
आवश्यक प्रायः सभी खनिज-पदार्थ--लोहा, कोयला, मैंगनीज आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध 
हैं। पृत्ति की दृष्टि से योजना आयोग ने हमारे खनिज-पदार्थों को निम्नलिखित तीन वर्गों में 
विभाजित किया है :--(१) प्रथम श्रेणी में वे खनिज-पदार्थ हैं जो हमारा आवश्यकताओ के 
लिए हर हालत में पर्याप्त हैं, जैसे लोहा, अभ्रक, मैंगनीज, क्रोमाइट, कोयला, टिटेनियम, थोरियम 
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बॉक्साइट, तथा मोनाजाइट। इनप्रें लोहा, मैगनीज तथा अश्रक का वर्तमान उत्पादन हमारी 
आवश्यकताओं से अधिक है, अत: इनका निर्यात भी किया जाता है; (२) दूसरी श्रेणी में वे 
खनिज-पदाथे आते हैं जो किचित पर्याप्त मात्रा ( /"४77 ४५९५०७०४९८ इप०४५ ) में उपलब्ध हैं, 
यद्यपि इनमें से अनेक का उत्पादन आवद्यकता से बहुत ही कम होता है] इस श्रेणी में क्रोमाइट, 
नप्रक, जिप्सम, सोना तथा चीनी-मिट्टी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | (४) तीसरी श्रेणी में वे 
खनिज-पदार्थ आते हैं जो देश की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त हैं तथा जिनके लिए ' हमें 
विदेशों पर आक्षित रहना पड़ता है; जैसे--पेट्रोल, शीशा, गंधक, टोन, ग्रेफाइट इत्यादि। 

उपरोक्त वर्गीकरण से यह स्पष्ट है कि पेटोलियम, ताम्बा, शीजां तथा कुछ अन्य लौहदह्दीन 
(२००-६७००४) धातुओं के लिए हमें मुख्य रूप से विदेशों पर हो आश्रित रहना पड़ेगा । किन्तु, 
देश के आथिक विकास के लिए अन्य आवहयक खनिज-पदार्थ हमारे देश में ही पर्याप्त मात्रा में 
सुलभ हैं । उदाहरणाथं, भारत को अश्नक के उत्पादन में विश्व में प्रायः एकाधिकार प्राप्त है। 
यहाँ का लोहा अति उत्तम कोटि का होता है; मैंगनीज, टीटेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट तथा 
मोनाजाइट के सम्बन्ध में भी हमारी गणना विश्व के प्रमुख राष्टों में की जाती है । 

पिछले कुछ वर्षों से देश में खनिज-उत्पादन की प्रवृत्ति का अन्दाजा निम्नांकित तालिका' 
से लगता है :-- 

खनिज-उत्पादन (१९५१-से १९६९) 


खनिज १९५१ १९६० १९६६ १९६९ 
कोयला (लाख टन में) ३४९ ५२६ ६८० ७४२ 
लोहा (लाख टन में) ३७ १६६ २६८ २८९ 
मैंगगीज (लाख टन में) १३ १४९४ १७ १४५ 
बोक्साइट (हजार टन में) ६८ ३८७ ७५० १०७१ 
ताम्बा (हजार टन में ) ३७५ ४४८ ४८४ ५१० 
जिप्सम (हजार टन में) २०७ ९९७ १२९४ १३६६ 
अबरख (हजार टन में) मन २९*२ ९२९ १७६ 
पेट्रोलियम (हजार टन में) कु ४५४. ४६४७ ६७२२ 
खनिज उत्पादत का निर्देशांक डी १०० १४९ १६९ 
खनिज उत्पादन का मूल्य (करोड़ ० में) बे १६११० ३२०१ ३९७ ७ 


भारत में प्राप्त होने वाले कुछ प्रमुख खनिजों का विवरण इस षकार से है :- 
१. लोहा (7700 07७ ) :-विश्व के लोहा-उत्पादक राष्टों में भारत का प्रमुख स्थान 


है। उत्तम प्रकार के लोहा भंडार वाले राष्टों में ब्राजिल के बाद विद्व में भारत का ही स्थान 
है। यहाँ की लौह धातु की कुछ किसमें तो संसार भर में स्व श्रेष्ठ समझी जाती है। इनमें ६० 
से ७० प्रतिशत तक शुद्ध लोहे का अंद्य वतंमान रहता है। भारत में कच्चे लोहे का संभावित 
भण्डार लगभग २१५० करोड़ टन है। देछ्य में अच्छी किस्म के लोहे का भंडार मुख्यतया बिहार 
तथा उड़ीसा में केन्द्रित है। बिहार में लोहे की खानें सिहभूमि जिले के नोआमु डी, गुआ तथा 
बन्दर्गाव में पायी जाती हैं। उड़ीसा की पहाड़ियों की उत्तरी ढालों पर क्योंझर, मंयूरभंज तथा 
बोनाई में भी लोहे की प्रमुख खानें हैं। बिहार एवं उड़ीसा की लोहे की खानों के समीप ही 
कोयला, चूना-पत्थर तथा मैंगनीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं जिससे इस क्षेत्र में इस उद्योग के 
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विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसके बाद गोआ का स्थान है। मध्य-प्रदेश के चन्दा एवं 
दुर्ग जिलों में तथा तमिलनाडु के सलेम एवं त्रिचनापली में भी लोहे के विशाल भंडार का पता 
चला है, किन्तु इनके समीप कोयले के अभाव के कारण इस क्षेत्र की खानों में अभी काम प्रारम्भ 
नहीं किया जा सका है। इसके अतिरिक्त आन्ध्र के नेललोर, मैसूर के बाबबूदन की पहाड़ी, 
महाराष्ट्र के रत्नगिरी, उत्तर प्रदेश के कुमायू” तथा बंगाल के रानीगंज में भी लोहे का विशाल 
भंडार निहित है। १९६९ ई० में देश में सबसे अधिक लोहा गोआ (६७ लाख टन) में उत्पन्न हुआ 
था । इसके बाद उड़ोसा ( ६० लाख टन ), बिहार (५३ लाख टन), मध्य प्रदेश (२७ लाख टन) 
तथा मंसूर (२८ लाख टन) का स्थान था। 

पंचवर्षीय योजनाओं में खनिज लोहे के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। प्रथम 
पंचनर्षोय यौजना में इसका उत्पादन १९५०-५१ ई० में ३२ लाख टन से बढ़कर १९५४-५६ ई० 
में ४३'१ लाख टन हो गया । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १९६०-६१ ई० में खनिज 
लोहे के उत्पादन को बढ़ाकर १२५ लाख टन करने का आयोजन था, किन्तु इसका उत्पादन 
मनुमानतः ११० लाख टन ही हुआ । तृतीय पंचवर्षीय योजना में कच्चे लोहे का उत्पादन 
बढ़कर २३० लाख टन ही हुआ। १९६८-६९ में खनिज लोहे का उत्पादन २६० लाख टन नथा 
१९६९-७० में २८०० लाख टन था । चतुथ पंचवर्षीय योजना (70प्रात परए८ 3९७7७ ?]47) के 
अन्त में इसे बढ़ाकर १९७३-७४ ई० तक ५१४ लाख टन करने का आयोजन था किन्तु अब यह 
आपषा है कि योजना के अन्त में इसका उत्पादन ४०० लाख टन ही होगा । इस उद श्य से भिन्‍न- 
भिन्‍न स्थानों में, विशेषत: सावंजनिक क्षेत्र में नयी-नयी लोहे की खानों का विकास किया 
जा रहा है। 

किन्तु इसके बावजूद आज भी भारत अन्य देशों की तुलना में लोहे के उत्पादन में अभी 
बहुत पीछे हैं। १९६८-६९ ई० में भारत में केवल २६० लाख टन खनिज लोहे का उत्पादन हुआ 
था जबकि उसी वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में 5९५ लाख टन तथा सोवियत रूस में १७०७ 
लाख टन कच्चे लोहे का उत्पादन हुआ था । विश्व के कुल उत्पादन का भारत ४२ प्रतिशत 
भाग लोहा उत्पन्न करता है। अतः इस क्षेत्र में अभी बहुत अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता है। 

निर्यात (%907) :--भारत से लोहे का निर्यात मुख्यतः जापान को किया जाता है। 
खनिज लोहे के निर्यात को बढ़ाने के उह श्य से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (7४०४०॥3] 
(पल 0९ए९)०एशाला। (एएणथ्ांणा ) द्ववरा किरीबुर ( ऋफफ्पाप ) तथा बलाडीला 
(8290॥]9) में लोहे की नयी खानों का विक्रास किया जा रहा है। इधर कुछ वर्षों से इसके 
निर्यात में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है । देश के कुल खनिज निर्यात के ५१ प्रतिशत तथा कुल 
निर्यात का ६२ प्रतिशत कच्चे लोहे का होता है । 

२. मैंगतीज (!४७॥४8०7०४९) :--विश्व के मैंगनीज उत्पादक राष्ट्रों में ढूस एवं गोल्ड 
कोष्ट के बाद भारत का तृतीय स्थान है । यहाँ का मैंगनीज अच्छी किस्म का होता है तथा इसमें 
५० प्रतिशत तक शुद्ध धातु पायी जाती है। मैंगनीज का प्रयोग मुख्यतः इस्पात उद्योग में 
किया जाता है। किन्तु भारत लोहा एवं इस्पात के उत्पादन में अभी बहुत पीछे है। अतः 
अधिकांश मैंगनीज यहाँ से कच्चे रूप में ही निर्यात कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए १९५४ 
ई० में मैंगनीज का उत्पादन १४०१४ लाख टन हुआ था जिसमें से ९१४ लख टन निर्यात किया गया 
था। १९६०-६१ ई० तक निर्यात की मात्रा को बढ़ाकर १५ लाख टन फरने का आयोजन था 
जो पूरा नहीं हो सका । यहाँ से मैंगनीज का निर्यात मुख्यतः अमेरिका, कैनाडा तथा जमंनी आदि 
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देशों को किया जाता है। मैंगनीज एक बहुमूल्य पदार्थ है। अत: इतनी अधिक मात्रा में इसका 
निर्यात देश के औद्योगिक पिछड़े पन का सबसे बड़ा सबूत है। 

भारत में मैंगनीज मुख्यतः मध्य प्रदेश, तमिलनांड, महा राष्ट्र तथा मैसूर में पाया जाता 
है। मध्य प्रदेश के छिन्दवारा, बालाघाट तथा भण्डारा जिलों में मैंगनीज की प्रमख खानें है । 
यहाँ देश के सम्पूर्ण उत्पादन का प्राय: ६० प्रतिशत भाग मैंगनीज उत्पन्न क्रिया जाता है। इसके 
अतिरिक्त तमिलनाडु के बिजगापट्टम तथा बेलारी जिलों में; मैसूर के सिमोगा एवं महाराष्ट्र के 
नागपुर एवं पंचमहल में भी मैंगनीज की खालनें हैं। साथ ही, बिहार के सिहभूम तथा उड़ीसा के 
क्योंझ्वर एवं बोनाई में भी थोड़ा-बहुत मैंगनीज पाया जाता है । 

मैंगनीज का उत्पादन १९५१ ई० में १३ लाख टन, १९६६ ई० में १७ लाख टन तथा 
१९६९ ई० में १४५ लाख टन हुआ। भारत में मैंगनीज के भण्डार के सम्बन्ध में सही अनुमान 
लगाना कठिन है। किन्तु कहा जाता है कि इसका अनुमानित भण्डार प्राय: २० करोड़ टन है 
जिसमें १६ करोड़ टन केवल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों में है ।! 

३. अभ्रक (१४४09) :--अभश्रक आज के युग का एक महत्त्वपूर्ण खनिज-पदार्थ है। देश 
की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसका बहुत बड़ा महत्त्व है। विद्य त्‌ का विकास मुख्यतः अभ्रक पर 
ही आधारित है। विश्व के अश्रक-उत्पादक देशों में भारत का स्व प्रथम स्थान है तथा विश्व के 
कुल उत्पादन का प्राय: ७० से ८० प्रतिशत भाग तक अश्रक यहीं से प्राप्त होता है। अत: विश्व 
में अभ्रक-उत्पा दन वे क्षेत्र में भारत को प्रायः एकाधिकार प्राप्त है। 

भारत में अश्रक मुख्यतः: बिहार की खानों से ही प्राप्त होता है। बिहार का अश्रक-प्षेत्र 
गया, हजारीबाग तथा मु पर जिलों में ६० से ८० मील लम्बी तथा १२ से १६ मील चौड़ी एक 
तलहूटी के रूप में विस्तृत है । हज।रीबाग जिला इसका प्रमुख उत्पादक है। यहाँ की खानों से 
रूबी जाति का अभ्रक निकाला जाता है जिसकी ससार भर में मांग होती है | विहार देश के 
कुल उत्पादन का प्रायः तीन-चौथाई भाग अभ्रक उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान 
के अजमेर, मारवाड़, किशनगढ़, उदयपुर तथा जयपुर; आंध्र के नेललोर तथा गोदावरी एवं 
तमिलनाडु के सलेम तथा नीलगिरि जिलों में भी अभ्रक की खानें हैं। १९६० ई० में अभ्रक 
का उत्पादन २९ हजार टन, १९६६ ई० में २३ हजार टन तथा १९६९ ई० में १७६ हजार 
टन था । 

भारत में अभ्रक की खपत बहुत कम होती है, अत: इसका अधिकांश भाग विदेशों को 
निर्यात कर दिया जाता है। भारत से अभश्रक का मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी जम॑नी 
तथा ब्रिटेन को निर्यात किया जाता है। किन्तु वतंमान समय में विदेशों में अश्रक की मांग कम 
हो जाने से इसका मूल्य भी कम हो गया है जिससे इस उद्योग को मन्दी का सामना करना पड़ 
रहा है । यहाँ की खानों से अभ्रक निकालने में मशीनों का बहुत कम प्रयोग किया जाता है जिससे 
खर्च बहुत अधिक पड़ता है। व्यवस्थित खुदाई तथा उचित निरीक्षण के अभाव में अश्रकउद्योग 
में बहुत अधिक अपव्यय होता है। अतः इस उद्योग के विकास के लिए व्यवस्थित ढंग से खुदाई 
की बड़ी प्रबल आवश्यकता है। साथ ही, अभ्रक को विभिन्‍न श्रेणियों में विभाजित करने की 
संतोषजनक पद्धति का अनुकरण भी अनिवायं है । क्‍ 

४. बॉक्साइट (850000८) :--बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः: अल्मुनियम बनाने में किया 
जाता है। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन १९०८ ई० में प्रारम्भ हुआ । यहाँ के बॉक्साइट के 
भण्डार का अभी तक सही अनुमान नहीं लगाया जा सका है। फिर भी, ऐसा अनुमान किया 
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जाता है कि भारत में सभी प्रकार के बॉक्साइट का भण्डार प्राय: २४ करोड टन है जिसमें उत्तम 
कोटि का बॉक्साइट प्राय: १२ करोड़ टन है । 

भारत में बॉक्साइट मुख्यतः मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा 
कश्मीर में पाया जाता है। मध्य प्रदेश इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है । बिहार के पलामू 
तथा राँची जिलों में भी बॉक्साइट का विस्तृत भण्डार है। १९५१ ई० में बॉक्साइट का उत्पादन 
६८ हजार टन था जो बढ़कर १९६० ई० में ३८७ हजार टन तथा १९६९ ई० में १०७१ हजार 
टन हो गया। अल्मुनियम उद्योग के विकास के साथ-साथ बॉक्साइट की मांग में भी वृद्धि हो 


रही है । 


५. ताम्बा ( 0097० )-प्राचीन काल में भारत ताम्बे एवं पीतल की बती वस्तुओं के 
लिए विख्यात था, किन्तु आजकल यहाँ ताम्बे का उत्पादन बहुत कम होता है। ताम्बा मुख्य रूप 
से बिहार के सिहभूम जिले में पाया जाता है | यहाँ का ताम्र अंचल ८० मील लम्बी तथा ३ मील 
चौड़ी एक तलहदी के रूप में विस्तृत है। सिहभूम जिले के घाटथिला के समीप मोसाबनी तथा 
धोबानी में ताम्वे क्री प्रमुख खानें है। भारत के कुल उत्पादन का शत-प्रतिशत भाग ताम्बा इसी 
क्षेत्र की खानों से निकाला जाता है। घाटशिला के समीप ही मनुभण्डार में ताम्बे एवं पीतल का 
अक्रेला कारखाना 'इण्डिन कॉपर कारपोरेशन!' स्थित है। इसके अतिरिक्स आन्ध्र के नेल्लोर, 
मेंसूर, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा सिक्‍कम में भी ताम्बा पाया जाता है। १९६९ में ५१० हजार 
टन खनिज ताम्बे का उत्पादन हुआ था। भारत में ताम्बे का अनुमानित मण्डा ३५ करोड़ 
टन है जिसमें ०८ प्रतिशत से २ प्रतिशत तक शुद्ध धातु पायी जाती है । 

भारत में प्रतिवर्ष प्रायः ८ हजार टन तंयार ताम्बे का उत्पादन होता है, जबकि १९६४५ 
ई० तक देश भें ताम्बे की वाधिक मांग अनुमानत: १५० हजार टन थी । अतशव, यहाँ प्रतिवर्ष 
बहुत अधिक मात्रा में ताम्वे का आयात किया जाता है। तृतीय योजनाकाल में राजस्थान के 
खेत री-दरीबो (7९॥८४१ 0&77००) तथा सिक्किम के रंगोपा क्षेत्र से ताम्बा निकालने की व्यवस्था 
की गयी थी । राजस्थान क्षेत्र से ताम्बा निकालने की योजना का व्यय १२९५ करोड़ रुपये तथा 
सिक्किम क्षेत्र का अनुमानित व्यय २५ करोड़ रुपये था । 

६. क्रोमाइट ( ८7०76 )--क्रोमाइट एक सामरिक मद॒त्त्त का खनिज है। भारत 
में इमके भ्रंडार के सम्बन्ध में विश्वसनीय आँकड़ों का अभाव है; किन्तु यह देश की आवश्यकताओं 
के लिये निश्चय ही पर्याप्त है । भारत में क्रोमाइट बिहार के मिहमभूम; मैसूर के मैसूर तथा हसन, 
महारष्ट्र के रत्नगिरि तथा सामनन्‍्तवादी; तमिलनाडु के सलेम; आन्ध्र के कृष्णा तथा उड़ीसा के 
क्योंझ्वर जिलों में पाया जाता है। १९६९ ई० में क्रोमाइट का उत्पादन २२६ हजार टन था। 
मारंत से अधिकांश कोमाइट के कच्चे रूप में ही निर्यात किया जाता है। 

तृतीय योजना काल में बिहार के सिहभूम, मैसूर के मंसूर तथा €सन जिले एवं उड़ीसा के 
करोमाइट क्षेत्रीं के विस्तृत सर्वेक्षण की व्यवस्था की गयी थी । 

७. जिप्सम ( 0/78४ए7 ) :- जिप्सम एक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक खनिज है। आजकल 
इसका प्रयोग मुख्य रूप से अमोनियम सल्फेट नामक कृत्रिम खाद तंयार करने में किया जाता है। 
भारत में जिप्सम सबसे अधिक राजस्थान में पाया जाता है | इस राज्य के जोधपुर, बीकानेर तथा 
जयसलमेर डिविजन इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। कुल उत्पादन का प्राय: ५० प्रतिशत भाग जिप्सम इसी 
क्षेत्र में प्राप्त होता है । इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के ट्रिचनापली, आंध्र के नेल्लोर तथा उत्तर 
प्रदेश के टेहरी गढ़वाल एवं देहरादून में भी थोड़ा-बहुत जिप्स पाया जाता है । देश में अमोनियम 
सल्फोट के उत्पादन में बृंद्धि के फलस्वरूप गत॑ कुछ वर्षों से जिप्सम के उत्पादन में भी वृद्धि हो 


३० भारतीय अथ शास्त्र 


रही है । जित्सम का उत्पादन १९५१ ई० में २०७ हजार टन था जो बढ़कर १९९६७ ई० में ९९७ 
हजार टन तथा १९६९ ई० में १३६६ हजार टन हो गया । 

पंचवर्षीय योजनाओं में अमोनियम सल्फेट के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि के आयोजन के 
फलस्वरूप जिप्सम के उत्पादन में भी बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। भारत में जिप्सम का अनु- 
मानित भंडार ११९ करोड़ टन है जिसमें से ११४ करोड़ टन केवल राजस्थान में है। 

८. सोना (5०0०)-हमारे देश में बहुमूल्य धातुएँ बहुत कम पायी जाती है। भारत में 
सोने का उत्पादन भी बहुत कम होता है । यह विश्व के कुल उत्पादन का केवल २९८ भाग सोना 
उत्पन्न करता है। सोना भारत के विभिन्‍न प्रदेशों में विस्तृत रूप से किन्तु कम परिमाण में पाया 
जाता है। देश के कुल उत्पादन का प्रायः ९८४ भाग सोना केवल मंसूर में कोलार की खानों से 
निकाला जाता है । यहाँ पर चैम्पियन तथा उडगाम नाम की इसकी दो ख़ानें हैं। दोनों खानों को 
काफी गहराई तक खोदा जा चुका है। अतः उत्पादन अब कम होता जा रहा है तथा उत्पादन 
व्येय बढ़ते जा रहा है । इसके अतिरिक्त हैदराबाद के हट्टी क्षेत्र तथा तमिलनाडु के अन्नतपुर एवं 
सलेम में भी सोने का पता चला है। भारत में १९६७ ई० में ४६७ लाख रुपये के मूल्य का ३१६१ 
किलोग्राम सोने का उत्पादत हुआ था । शुद्ध स्वर्ण के रूप में देश में स्वर्ण का अनुमानित भंडार 
४५,६३९ किलोग्राम स्वर्ण हैं । 

अन्य खनिज-पदार्थ ( 0४४०7 प्मांगर९:७)६ )--इनके अतिरिक्‍त हमारे देश में अन्य प्रकार 
के खनिज-पदार्थ भी पाये जाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में अणृ-शक्ति के लिए आवश्यक 
प्राय: सभी खनिज-पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इनमें यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, 
लिथियम, जिरकोनियम तथा ग्रेफाइट का मुख्य स्थान है । यूरेनियम, ((77»४977 ) सम्बन्धी खनिज 
का भण्डार भारत में पर्याप्त मात्रा में वतंमान है । हाल में ही इसके दो क्षेत्रों का पता चला है-- 
(१) बिहार के सिहभूम जिले में ताम्र अंचल के समानान्तर' ६० मील लम्बी एक पढ़ी के रूप में, 
तथा (२) मध्य राजस्थान में | ट्रावनकोर तथा तमिलनाडु के समुद्री किनारों के बाल में मोना- 
जाइट मिला है जो यरेनियम तथा थोरियम की प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसमें ८ से लेकर 
१०-४५ प्रतिशत तक मोनाजाइट मिलता है। बेरिलियम धातु बेरिल नामक खनिज से प्राप्त होती 
है। उत्तरी बिहार, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में इसका विस्तृत भण्डार है। बेरिलियम के 
उत्पादन में भारत का विश्व में प्रमुख स्थान है । अणू-शक्ति के लिए आवश्यक अन्य सभी खनिज 
पदार्थ भी भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में अभी विशेष जाँच-पड़ताल 
नहीं की जा सकी है । 

देश के औद्योगीकरण के साथ-साथ खनिज-पदार्थों का उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है। 
गत कुछ वर्षो में देश के समस्त खनिज-उत्पादन के मूल्य का अन्दाजा निम्नांकित तालिका? से 
लगाया जा सकता है :-- 


वर्ष खनिज-उत्पादन का मूल्य 
( लाब रुपये में ) 
१९३१ २३,९७० 
१९४१ ८९,२० 
१९५६. १०६,२० 
१९६१ १६१,२० .. 
१९६६ ३२०,१० 
१९६९ . ३९७,७० 
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प्राकृतिक साधन एवं आधथिक विकास ३९ 


बया भारत की खनिज-सम्पत्ति देश के औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त है *-- 
इस प्रकार मारत के खनिज-पदार्थ देश की औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए प्राय: हर हालत में 
पर्याप्त हैं। यहाँ आधुनिक उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक प्राय: सभी खनिज-पदार्थों का विशाल 
भंडार पाया जाता है | भारत विश्व में अश्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यहाँ का कच्चा लोहा 
अति उत्तम कोटि का होता है, मैंगनीज एवं क्रोमाइट के उत्पादन में भी भारत का विदव में प्रमुख 
स्थान है तथा अणु-शक्ति के लिए आवश्यक प्रायः सभी पदार्थों की भी देश में प्रचुरता है। किन्तु 
हमारे देश में निकल, टीन, जस्ता, गन्धक तथा पेट्रोलियम जेसे महत्त्वपूर्ण खनिज-पदार्थों का अभाव 
है जिससे औद्योगिक विकास में निस्संदेह कठिनाई उत्पन्न होगी । परन्तु इन पदार्थों के अभाव को 
निर्यात के द्वारा दूर किया जा सकता है। अत: खनिज-पदार्थों के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर 
आते हैं कि भारत की खनिज-सम्पत्ति देश के औद्योगीकरण के लिए हर हालत में पर्याप्त है । 
औद्योगिक आयोग के अनुसार भी भारत की खनिज-सम्पत्ति देश में आधारभूत उद्योगों के लिए, 
निकेल इत्यादि कुछ धातुओं को छोड़कर पर्याप्त है। इस सम्बन्ध में योजना आयोग की भी यही 
राय है । 

भ'रत सरकार को खनिज-नीति 
( 'थावराबी 27007 0 ४.९ (०२थफण्रा९7६ ०0 [70॥4 ) 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पृूव की खनिज-नीति-देश के प्राकृतिक साधनों में खनिज-पदार्थों 
का विशेष महत्व है । देश के औद्योगिक विकास के लिए इनका बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
औद्योगिक उपयोग के अतिरिक्त इनका महत्त्व इस दृष्टि से भी अधिक है कि इत्तके उत्पादन तथा 
उपभोग के पश्चात्‌ इनका अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाता है । अतः सरकार द्वारा इनके 
सम्बन्ध में एक विशेष नीति को अपनाना अनिवायं हो जाता है। भारत में खनिज-पदार्थों का 
बिस्तृत भण्डार है, किन्तु देश के औद्योगीकरण के लिए इनका अभी बहुत ही कम उपयोग किया 
जा सका है। साथ ही, देश के औद्योगीकरण तथा इनके उत्पादन में सनन्‍्तुलन का अभाव है । अभी 
हाल तक हमारे देश में अभ्रक, मैंगनीज तथा क्रोमाइट ज॑से महत्त्वपूर्ण खनिज-पदार्थों का उत्पादन 
केवल निर्यात के उद रय से ही होता था । यह राष्ट्रीय ह्वित के लिए क॒दापि अनुकूल नहीं कहा जा 
सकता । इससे निकट भविष्य में इन बहुमूल्य पदार्थों का अभाव हो सकता है। साथ ही, देश में 
खनिज-पदार्थों के उत्पादन का तरीका भी अवेज्ञानिक है जिससे बहुत-सा खनिज-पदार्थ खानों से 
निकालते की प्रक्रिया में यों ही नष्ट हो जाता है। इससे खनिज-पदार्थ का भारी अपव्यय होता 
है । शान्ति अथवा युद्ध, दोनों परिस्थितियों में खनिज हमारे उद्योगों के आधार हैं, अत: इनकी 
समुचित व्यवस्था तथा उपभोग के लिए उचित नीति को अपनाना आवश्यक है जिससे इनका 
पर्याप्त संरक्षण तथा सुचारू रूप से उपयोग हो सके ।! 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ खनिज-नीति-स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ सरकार 
द्वारा देश के खनिज साधनों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया जा रहा है। देश की औद्योगिक नीति 
में भी खनिज-पदा थों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गक। है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार 
का वतंभान नोति को निम्नांकित तीन बर्गो में विभाजित किया जा सकता है-- 

(क) खनिजन्पदार्थों का अन्वेषण तथा पैमाइश--भारत के प्राय: सभी प्रमुख खनिज 
पदार्थों के सम्बन्ध में विश्वसनीय आंकड़ों का सबंधा अभाव है। खनिज साधनों के समुचित विकास 
के लिए इनके परिमाण तश्रा स्थिति का ठीक-ठीक पता लगाना अनिवायं है । इससे देझ्न के औद्यो- 
गिक विकास में पर्याप्त सहायता मिलेगी । इस का के लिए सरकार द्वारा देश में कुई संस्थाओं की 


॥) बाड़ कऔए6 ४९७7 ?]88--?2,388 


३२ भारतीय अथंभास्त्र . 


स्थापना किया गया है जिनमें भारतीय खदान परिषद्‌ (प्रतांदा डठिघ7९४प ० (65), राष्ट्रीय 
बातु-शोबन प्रयोगशाला ( ि&07्ग ै९६४प7४7४८०। 4,800780079 ) तथा ई घन अनुसंधान 
संस्था ( #'पर् ७९काली) -ैं 75५८९ ) आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त 
खनिज-पदार्थों के संभावित क्षेत्रों की जाँच-पड़ताल के लिए भारत के भू-गर्भ सर्वेक्षण-विभाग 
( (९०]06ए८4] ऊ>पाए९ए 0 वात ) द्वारा महत्त्वपूर्ण कार्य किये जा रहें है ॥। १९४३ ई० में 
भारत सरकार द्वारा एक खनिज-परामशंदात्री समिति ( '(॥७८७) ४०90 5079 0270 ) की 
स्थापना को गयी जो खनिज-पदार्थों के सम्बन्ध में सरकार को परामश्श देता है। 

(ख) खनिज-पदार्थों का संरक्षण - स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूव॑ महत्त्वपूर्ण खनिज-पदार्थों 
का उत्पादन अनियोजित ढंग से हुआ जिससे इन पदार्थों के अभाव की आशंका हो गयी । ऐसे 
खनिज-पदार्थों के सरक्षण के लिए सरकार द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं। उदाहरण के लिये कोयले 
के भण्डार को सुरक्षित रखने के लिए १९५२ ई० में एक कोयला-खान (संरक्षण एवं सुरक्षा) विधान 
[ए०० शिद्रार३8 [ (एगाइशएप0ता 70 5969 ) ४०४] बनाया गया । इसके अनुसार कोयले 
के भण्डार को सुरक्षित रखने का अधिकार सरकार ने स्वय ग्रहण कर लिया है। साथ ही, उच्च 
कोटि के कोयला का साधारण कार्यों में उपयोग करने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। 

(ग) खनिज-पदार्थों के निर्यात पर प्रतिबन्ध--देश की खनिज-सम्पत्ति के समुचित 
उपयोग के लिए इनके आयात तथा निर्यात को भी नियन्त्रित करना आवश्यक है। भारत से 
प्रतिवर्ष अश्रक, मैंगनीज तथा क्रोमाइट इत्यादि महत्त्वपूर्ण लनिज-पदार्थों का बहुत बड़ी मात्रा मैं 
योंही निर्यात कर दिया जाता है जो देश के आर्थिक हित के लिए कदाचित उचित नहीं है । इन 
खनिज-पदार्थों के निर्यात को यथासम्भव निर्मित ( कंण्रंओल्त ) तथा अरद्धं-निरमित ( $6४मां- 
[५४5॥९१) वस्तुओं के रूप में करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे देश के औद्योगिक विकास 
में सहायता मिलने की आशा की जाती है । 

पंचवर्षोय योजनाओं में खनिज नीति 
( शराब 0706 ए की फपंएछ ऐेट४ए ?]475 ) 

खनिज हमारे आथिक विकास के आधार हैं, अतएव पंचवर्षीय योजनाओं में इनके विक'स 
पर पर्याप्त जोर दिया जा रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में खनिज-बिकास के कार्यक्रम के 
अन्तगंत निम्नांकित बातों की व्यवस्था थी-(क) प्रमुख खनिज-पदार्थों के भण्डार तथा उसकी 
किस्‍्म का पता लगाने के लिए इनके सम्भावित क्षेत्रों को विस्तृत सर्वेक्षण, (ख) महस्वपूर्ण खेनिज- 
पदार्थों के उपयोग में मितव्ययिता से काम लेना, (ग) सरकारी क्षेत्र के कोयले की छानों का पुन- 
संगठन, (घ) पेट्रोल के सम्भावित क्षेत्रों का भू-गर्भीय सर्वेक्षण, तथा (जब) अभ्रक, क्रोमाइट एवं 
मैंगनीज आदि खनिज-पदार्थों को कच्चे रूप में निर्यात नहीं करके इन्हें यभासम्भव निरममित अथवा 
अद्ध -निर्मित ( गिधांडाटत 67 $6क्रां-त्रंडा60 ) रूप में मिर्यात करना चाहिए । 

प्रथम योजना काल में खनिज-पदार्थों के विकास के लिए १ करोड़ रुपये ब्यय का आयी- 
जन था किन्तु बाद में इसे बढ़ाकर २५ करोड़ रुपये कर दिया गया। योजनाकाल में भारतीय 
खदान परिषद्‌ ([7ठ॥ फ्रष४&४प ण॑ ३(0९5) तथा भूगर्म सर्वेक्षण ००! 08ए०। $फए७ए४ ० 
[7079 ) विभाग द्वारा खतिज-पदार्थों के भंडार के सम्बन्ध में खोज का कार्य प्रारम्भ किया गया। 
इन संथाओं ने खनिज-पढार्थों के उत्पादन को बढ़ाने, वर्तमान खनिज साधनों को संदुषयोग करंने 
नये साधनों का विकास करने, उत्पादन के आधुनिक तरीकों का प्रयोग करने तथा खनिज-पभ्वर््पी 
पमाइश के लिए अनेक सिफारिशों की जिनके आधार पर द्वितीय योजना के अल्होत्त खनिण-विकासे 
के काये क्रम तैयार किये गये । क्‍ 


प्रकृतिक साधन एवं आधथिक विकास १४ 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खनिज उद्योग की प्रगति :--द्वितीय योजना में उद्योग- 
धन्धों को उच्च प्राथमिकता प्राप्त होने के कारण खनिज-सम्पत्ति कि विकास पर भी पर्याप्त जोर 
दिया गया था। खनिज-पदार्थों के अन्वेषण तथा पैमाइश, विकास एवं उत्पादन-वृद्धि के लिए 
योजनाकाल में ७३ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था। द्वितीय योजना में देश के खनिज- 
साधनों के सर्वेक्षण पर पूरा जोर दिया गया था। इस उदं श्य से भारतीय खदान-परिषद्‌ तथा 
भू-गर्भीय सर्वेक्षण विभाग के ६ करोड़ रुपये के ठप्रय से विस्तार का आयोजन था। साथ दी, 
कोयला, ताम्त्रा, मैंगनीज, क्रोमाइट, जस्ता, रांगा तथा पेट्रोलियम इत्यादि के क्षत्रों के विस्तारपूर्वंक 
जाँच-पड़ताल की भी व्यवस्था थी। इनके अतिरिक्त अश्य खनिज-पदार्थो' के सर्वेक्षण एवं पैमाइश 
की व्यवस्या भी द्वितीय योजनाकाल में की गयी थी । योजनाकाल में खनिज-पदार्थो' की बढ़ती 
हुई मांग को पूरा करने के लिए इनके उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि का आयोजन था । 

द्वितीय योजनाकाल में सावेजनिक क्षेत्र ( ?५७)८ 5८८४०० ) में कई खनिज-पदाथों के 
निष्कासन का कार्य प्रारम्भ हुआ। अप्रैल, १९४८ ई० की ओद्योगिक नीति के अनुसार कोयला 
तथा पेट्रोलियम उद्योग सावंजनिक क्षंत्र में आ गये थे जिससे भविष्य में इन खनिजों का निष्कासन 
केवल सरकारी क्षेत्र में हो हो सकता था। राजकीय क्षेत्र में कोयला के निष्कासन का कार्य 
७४००४) (४०४) 70८ए८]०१77९70 (407907०॥07 द्वारा किया जाता है । अप्र ल, १६५६ ई० 
की नीति के अनुसार और कई खनिज-पदार्थो--लोहा, मैंगनीज, क्रोमाइट, जिप्सम, गन्धक, द्वीरा 
एवं सोना इत्यादि भी सावंजनिक क्षंत्र की सूची में आ गये। नवम्बर, १६५८ ई० में कोयला तथा 
पेट्रोल के अतिरिक्त अन्य खनिजों के निष्कासन के लिए २४४००] 'शीए68) ॥06४९]०97067( 
60०77०:०४०४ 7.06. नामक एक निगम की स्थापना की गयी। 


तृतीय पंचवर्षीय योजना में खनिज-विकाप्त की प्रगति (7०ए४८०एफव्या ण दान 
२९:०ए7०८३ 30 (06 व [पर८ ४८७० 280) :--तृतीय पंचवर्षीय योजना में खनिज-पदार्थो' 
के उत्पादन एवं विकास में महत्त्वपूर्ण वृद्धि की व्यवस्था थी। योजना काल में उद्योग-धम्धों पर 
अत्यधिक जोर होने के कारण खनिज-पदार्थो' के उत्पादन में भी महत्त्वपूर्ण वृद्धि का आयोजन था । 
योजना में खनिज-पदार्थो' के लिए तैयार कार्यक्रमों पर राजकीय क्षत्र में ४७८ करोड़ रुपये तथा 
निजो क्षेत्र में प्रयः ६० करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था थी । किन्तु सार्णजनिक क्षत्र में इस 
मद में वास्तविक व्यय ५२५ करोड़ रुपये था । तृतीय योजनाकाल में लोहे के उत्पादन को 
१६६०-६१ ई० में १०७ लाख टन से बढ़कर १६६५-६६ ई० में ३०० लाख टन करने का 
आयोजन था। इस प्रकार कोयले के उत्पादन को १६६०-६१ ई० में ५४६ लाख टन से बढ़ाकर 
१६६५-६६ ६० में ६७० लाख टन करने का आयोजन था। किन्तु तृतीय योजना के अन्त में 
लोहे का उत्पादन केवल २३० लाख टन तथा कोयले का ७०१ लाख टन ही हुआ। 
इससे स्पष्ट है कि तृतीय योजना में खनिज-पदार्थों के उत्पदान में बहुत ही कम वृद्धि हुईं। योजना 
में महत््ववृणं खनिज-पदार्थो' के सम्भावित क्षेत्रों की विस्तृत रूप से जांच-पड़ताल की भी व्यवस्था 
थी । इस उह श्य से १० करोड रुपये के व्यय से भूगभ सर्वक्षण विभाग ( ७००१०४९०७] 5प्रा'ए९ए 
०६ [009 ) तथा ५ करोड रुपये के व्यय से भारतीय खदान-परिषद्‌ ( पाता ऊकरीप्लथप 0 
(३7८४ ) के विस्तारीकरण का आयोजन था । 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में खनिज ( 'शए८ा/29)5 ॥0 पाढ ड०णएए शरद ऐैटछए 
9७० ) :--चतुर्थ योजना (१६६६-७४) काल में खनिज-उत्पादन के मद में सार्थजनिक क्षत्र 
में ७३६४ करोड़ रपये तथा निजी क्षेत्र में १०० करोड़ रुपये विनियोग की व्यवस्था है। 
योजनाकाल में प्रमुख खनिज-पदार्थो' के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि का आयोजन है। इस 


शेड भारतीय अथंशा सत्र 


प्रकार १९७३-७४ ई० छक लोहा के उत्पादन को बढ़ाकर ५१४ लाख टन तथा कोयले के 
उत्पादन को बढ़ाकर €३५ लाख टन करने की व्यवस्था है। सरकार द्वारा खनिज उद्योग में 
लगी इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक 'शीतटछोी सिंत#तलांद (079072- 
(07 की स्थापना भी की गयी । 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश में खनिज उद्योग के विकास 
पर पर्याप्त जोर दिया जा रहा है। देश को खनिज नीति का प्रधान उ्ह्ं श्य देश के औद्योगीकरण 
को आगे बढ़ाना है। वास्तव में इस उद्देश्य से खनिज-पदार्थो' की खोज के कार्ये में और अधिक 
तीव्रता लाने की आवश्यकता है जिपसे देश मदृत्त्वपृं खनिज-पदार्थो' के सम्बन्ध में आत्म निर्भर 
बन सके । 

शक्ति के साधन 
(50प7८८$ ० ०५८०) 

शक्ति के साधन तथा आथिक विकास ( 500766$ ७ ऐ०9छ67 बाते 7००॥०7४/८० 
72०ए८०9ए्घञ८०४ ) :--आज का युग 'शक्ति का युग' है। आधुनिक ओद्योगिक व्यवस्था मुख्यत!) 
शक्ति के साधनों पर ही आधारित है । वास्तव में, शक्ति आर्थिक विकास का एक अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण तत््वत्है। जिस प्रकार मनुष्य के लिए भोजन तथा कृषि के लिए जल की आवश्यकता ह्वोती 
है, उसी प्रकार कल-कारखानों को प्रचालित करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है । 
सामान्य तोर पर यह अनुमान लगाया जाता हैं कि शक्त में प्रत्येक २९ वृद्धि से औद्योगिक 
पत्पादन में ३% की वृद्धि होती है । 

अविकसित तथा अद्ध'-विकसित देशों में प्रति-ब्यकित बिजली की खपत बहुत ही कम होती 
है। किन्तु जैसे-जेसे आथिक विकास होते जाता है तथा प्रति-व्यक्ति आय बढ़ती जाती है, इसके 
साथ-ही-साथ प्रति-ष्यक्ति बिजली की खपत भी बढ़ती जाती है। वास्तव, में प्रति-व्यक्ति आब एवं 
प्रति-व्यक्ति बिजली की खपत में प्रत्यक्ष सम्बन्ध है जो निम्नांकित तालिका से रुपष्ट है :--- 


देश प्रति-व्यक्ति बिजली की खपत प्रति-व्यक्ति आय 
(कि० ग्राम कोयले के रूप में) (डालर में) 
संयुक्त राज्य अमेरिका १०,३३१ ३,५७८ 
ब्रिटेन ५,००४ १,४५१ 
जापान २,११५ १,१२२ 
भारत १८४ ७३ 


इससे प्रति-व्यक्ति आय तथा प्रति-ध्यक्ति बिजली की खपत में प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्पष्ट हो 
जाता है। साथ द्वी, चू कि कुल विद्युत के प्रायः तीन-चौथाई भाग का प्रयोग उत्पादक कार्यो" में 
किया जाता है, अतएवं बिजली का उत्पादन ही किसी देश के औद्योगीकरण का भी एक अच्छा 
मापदण्ड है । 

किस्तु इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में प्रत्येक राष्ट्रों के लिए केवल शक्ति “के साधनों की प्रचुरता 
ही अनिवय नहीं, प्रत्युत्‌ अपेक्षाकृत कम मूल्य पर उनकी सुलभता, अनुकूलता तथा उपयोगिता भी 
आवश्यक है । 

शक्ति के कई साधन हैं :--वायु, लकड़ी, कोयला, तेल, अल्कोहल, जल तथा अणु-शक्ति 
(६ 606 टाधा8५ )। इनमें से वायु तथा छकड़ी का प्रयोग वर्तमान समय में प्रायः नहों के 
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बराबर ही होता है। अल्कोहल का प्रयोग भी भारत में औद्योगिक ईघन के रूप में ब,त कम 
होता है। साथ ही, अगु-शक्ति का विकास तो हमारे यहाँ अभी अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्था में 
ही है। अतः भारत में शक्ति के तीन प्रमुख साधन हैं-- (१) कोयला, (२) पेद्रो 5, तथा 
(३) जल । इनमें से पेट्रोल का हमारे देश में अभाव है। साथ ही, पेट्रोल तथा कोयला पृथ्वी के 
गर्म से निकाले जाते हैं, अत: इनके समाप्त होने की आशंका बनी रहती है। किन्तु जल शक्ति 
का अक्षय ([7०४४४५४०१८) साधन है । अतः औद्योगिक विकास के लिए हमारी समस्त आशाओं 
का केन्द्र जल-विद्य त ही है । 

निम्नांकित तालिका! से विद्युत उत्पन्न करने के इन विभिन्न साधनों के जेनरेटिंग प्लांट्स 
(७८7८: ४॥ए४ 9०8708) की संस्थापित क्षमता का अन्दाजा लगता है :-- 


विदुपुत॒ उत्पन्न संस्थापित क्षमता (लाख कि० वा० में) 

करने के साधन १६५० १६५५ १६६०-६१ १६६५-६५ ३१-३-६६ 

जल ५्त्द ६*४ १६.२ ४१४ ५६*१ 

कोयला १५६६ २२०७ ३४*३ ५६*१ ८०११ 

तेल १६ २" ३*० ४९२ ३०७ 

अणु-शक्ति >< >< >< > न 
कुल २३१०... ३४२ ५६५ १०१७ १४२-६ 


निम्नांकित तालिका” से सम्पूर्ण विश्व एवं हमारे देश में कुल व्यापारिक शव्विंत प्राप्त करने 
में इन विभिन्न साधनों का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है :-- 


कुल व्यापारिक शक्ति का प्रतिशत 





साधन भारत (१६६०) सम्पूर्ण विश्व (१६५१) 
कोधथला ७४*४ श७ार 
पेट्रोल १३५ ३७'१ 
, जैल-विद्‌ गुत्‌ (9/१7०) १२"१ ५*८ 
कुल १५०० ० १००१० 
अब शक्ति प्राप्त करने के इत विभिन्न साधनों का निम्न विवरण प्रस्तुत किया जाता है :-- 
(क) कोयडा 
((:०»)) 


कोयला शक्ति का एक प्रमुख साधन है । आज भी भारत में शक्ति को कुल आवश्यकताओं 
का प्राय: ७५ प्रतिशत भाग कोयला द्वारा ही प्राप्त होता है। कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत 
का विश्व में सातवाँ स्थान है । यहाँ पर कोयला मुख्यतः बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तथा 
आन्ध्र राज्यों में पाया जाता है। इनमें बिहार तथा पश्चिमी बंगाल की खानों का प्रमुख स्थान 
है। भारत के कुल उत्तादन का प्राय: ७० प्रतिशत भाग कोयला केवल बंगाल तथा बिहार की 
खानों से दी प्रात होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है जहाँ से देश के कुल उत्पादन का 
प्राय: १७ प्रतिशत भाग कोयला उत्पन्न किया जाता है। बिह्दार के झरिया, कण्णपुरा, बोकारो, 
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रामगढ़, गिरीडीह तथा डालटेनगंज में तथा बंगाल के रानीगंज में कोयला पाया जाता है। उड़ीसा 
तथा आख्भ्र में भी कोयले की खाने हैं, किन्तु इनका उत्पादन बहुत ह्वी कम होता है। इनके अतिरिक्त 
असम की गारो पह्दाड़ियों एवं कामरूप जिले तथा राजस्थान के बिकानेर से भी कोयला निकाला 
जाता है, किन्तु इनका उत्पादन प्राय: नगण्य है। तमिलनाडु के समुद्री किनारों पर दक्षिणी आर्काट 
जिले के निवेली नामक स्थान में भी लिगनाइट नामक कोयला (भूरों कोयला) का विस्तृत भण्डार का 
पता बला है। इस क्षत्र के विकास के लिए एक योजना कार्याबन्वित की जा रही है जिसमें 
उत्पादन का कार्य प्रारम्भ हो गया है। इससे १९६७ ई० में प्रायः ३० लाख टन लिगनाइट उत्पन्न 
आथा। 

थे कोयले का उत्पादन :--भारत में कोयले का उत्पादन १६३१ ई० में २२९ लाख टन 
था जो बढ़कर १६३६-४० ई० में २५१ लाख टन हो गया । तब से कोयले का उत्पादन निरन्तर 
बढ़ते जा रहा है। १६५०-५१ ई० में कोयले का उत्पादन ३२३ लाख टन था जो १९५५-५६ ई० 
में ३८४ लाख टन, १६६०-६१ ६ई० में ५५७ लाख टन, १६६५-६६ ई० में ६७७ लाख टन तथा 
१६६८-६९ ई० में ६६५ लाख टन हो गया । चतुथ पंचवर्षीय योजना के अन्त में १६७३-७४ ई० 
में कोयले के उत्पादन को बढ़ाकर ६३५ लाख टन करने का आयोजन है । 

भारत में कोयना निष्कासन का कार्य निजी तथा सावेजनिक दोनों क्षत्रों में किया जाता 
है। निजी क्षत्र को केवल वर्तमान अथवा आस-पास की खानों से ही उत्पादन बढ़ाने की छूट 
दी जा रही है, तथा नयी खानों की व्यवस्था सार्वजनिक क्षत्र के अन्तगंत की जाती है। चतुर्थ 
योजना के अन्त तक साव॑जनिक क्षत्र के उत्पादन के बढ़कर ३० प्रतिशत हो जाने की आशा है। 

किस्तु भारत में शबिति के लिए कोयले की स्थिति सन्‍्तोषजनक नहीं है। इसके कई कारण 
हैं। सर्वप्रथम तो देश में कोयले का प्रदेशिक वितरण बड़ा ही विषम है । देश का अधिकांश कोयला, 
लगभग ८० प्रतिशत भाग, केवल दामोदर घाटी क्षेत्र (बिहार एवं बंगाल की खानों) से ही प्राप्त 
होता है। शेष भाग उड़ीसा, आन्ध्र तथा मध्य प्रदेश में मिलता है। इससे देश के अन्य भागों में 
कोयला ले जाने का खर्च बहुत अधिक पड़ता है। अत: भारत में कोयला की समस्या केवल उत्पादन 
की द्वी नहीं, वरन्‌ इसकी ढुलाई की भी है । साथ ही, हमारे देश के कोयले में राख एवं नमी की 
मात्रा अधिक होने के कारण इसमें गर्मी उत्पन्न करने की शक्ति भी बहुत कम पायी जाती है। खानों 
से कोयला निकालने का तरीका भी बड़ा ही दोषपूर्ण है। भारत में खानों से कोयला निकालने में 
यन्‍्त्रों का बहुत कम प्रयोग किया जाता है, फलस्वरूप कोयले का बहुत अपव्यय होता है। १९३७ 
ई० में भारतीय कोयला समिति ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कद्दा था कि “भारत में कोयले का ध्यव- 
साय एक ऐसी दोड़ के समान है जिसमें लाभ को सवंदा प्राथमिकता दी जाती है तथा सुरक्षा उसके 
बाद द्वितीय स्थान पर आती है।”” 

इतना ही नहीं, हमारे देश में कोयले के भण्डार का भी अभाव है | हाल में एक सर्वेक्षण के 
अनुसार भारत में सभी प्रकार के कोयले का अनुमानित भण्डार प्राय: १०७४५ करोड़ टन है 
जित्का दो-तिद्दाई भाग इतना नीचे है कि वर्तेमान परिस्थितियों में इसे निकालना लाभप्रद नहीं 
होगा । अतः सुगमतापूर्वक केवल ३६०० करोड़ टन कोयला ही खानों से निकाला जा सकता है। 
विश्व के कुल सम्भावित कोयले के ४० प्रतिशत भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में, ३६ प्रतिशत 
खूस में, १८ प्रतिशत चीन में तथा भारत में केवल १९१ प्रतिशत भाग ही है। इससे देश में कोयले 
के भण्डार! की कमी रुपष्ट हो जाती है। विशेषज्ञों द्वारा भी इस सम्बन्ध में हमें और-बार चेता- 
वनी मिलती रही है। योजना आयोग के अनुसार भी हमारे देश में अच्छी किछे॥ के कोयले का 
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अभाव है। यह निश्चय ही हमारे लिए अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः कोयले के उपयोग 
में मितव्ययिता से काम लेना आवश्यक है। इसी उर्ृष्य से भारत सरकार द्वारा १६५२ ई० में 
एक कोयला खान ( संरक्षण तथा सुरक्षा ) विधान पारित किया गया था। इसके अनुसार कोयले 
के भण्ठार को सुरक्षित रखने का अधिकार सरकार ने स्वयं प्राप्त कर लिया है। खानों से कोयला 
निकालने के तरीकों में भी सुधार आवश्यक है जिससे कोयले की बर्बादी को रोका जा सके । खराब 
किस्म के कोयले के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्‍न स्थानों में कोयला धोने के कार- 
खानों (002! ए४४४४०7१८5) की स्थापना की जा रहो है । 


उपरोक्त सभी दोषों के कारण हम भारत में शक्ति के लिए कोयले पर बहुत अधिक निभोर 
नहीं रह सकते । 


भारत ने १६६८ ई० में विश्व के कुल उत्पादन का ३१५ भाग कोयला उत्पन्न किया था 
जबकि उसी वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादन का प्रतिशत २४८६ तथा सोवियत संघ में 
२०७ प्रतिशत था। कोयले की प्रति ष्यक्ति खपत भारत में प्राय: ०"०७ टन है जबकि अमेरिका 
में यह ४७५ टन है। इससे भारत के औद्योगिक पिछुड़ेपन का अन्दाजा लगाया जा सकता है । 


पंचवर्षीय योजनाओं में कोयला उद्योग का विकास ( 77०ए८०फुकला। ० (००) 
[7405४७४ ॥7 ४ए९ ए८०७० ?]०75 ) :--पंचवर्षीय योजनाओं में कोयला उद्योग के विकास पर 
पर्याप्त जोर दिया जा रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना (४7५४ 7४९७ ४८७7" ?]99) में योजना 
आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह मत प्रकट किया था कि भारत में कोयले का भण्डार देश की 
आऔद्योगिक आवश्यकताओों के लिए सामान्यतः: पर्याप्त है, किन्तु यहाँ अच्छी किस्म के कोयले का 
अभाव है। अतएवं आयोग ने कोयले के भण्डार को सुरक्षित रखने की सिफारिश की थी । योजना 
काल में कोयले के संरक्षण तथा विकास के निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाये गये थे--(क) देश के 
कोयले के भंडार का सर्वेक्षण तथा पैमाइश; (ख) विभिन्‍न उपयोगों के आधार पर कोयले का वैज्ञा- 
निक वर्गीकरण; तथा (ग) कोयला ढोने के लिए रेलवे के अतिरिक्त अन्य सस्ते साधनों की व्यवस्था । 
प्रथम योजनाकाल में कोयले का उत्पादन १६५०-५१ ई० में ३२३ लाख टन से बढ़कर १६५५- 
५६ ई० में २८४ लाख टन हो गया । योजनाकाल में सावंजनिक क्षत्र में कोयले के निष्कासन 
की भी व्यवस्था की गयो है । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना ($८८००४१ [४८ ४८७० ?]870) में लोहा-इस्पात उद्योग के 
विकास, थर्मल पावर जेनरेशन तथा रेलवे की आवश्यकताओं इत्यादि को ध्यान में रखते हुए 
खनिज-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कोयला उद्योग के विकास को प्रमुख स्थान दिया गया था। 
अतएव द्वितीय योजना काल में कोयले के उत्पादन को १६५५-५६ ई० में ३८४ लाख टन से बढ़ा- 
कर १६६०-६१ में ६०० लाख टन करने का आयोजन था जबकि वास्तविक उत्पादन ५५७ लाख 
टन ही हुआ । भारत सरकार की १६५६ ई० की औद्योगिक नीति के अनुसार कोयला उद्योग में 
नयी खानों की व्यवस्था का दायित्व भारत सरकार का ही है। अतएव द्वितीय योजनाकाल में 
सावजनिक क्षत्र में कोयले की नई-नई खानों में कार्य प्रारम्भ किया गया। सावेजनिक क्षत्र की 
खानों की व्यवस्था के लिए 'राष्ट्रीय कोयला विकास निगम! (४०४४४०॥०) ०६] 70८ए८)०७फ८४६ 
(00०7707%»007॥ ) नामक एक निगम की स्थापना की गयो है। साथ ही, सावेजनिक क्षेत्र के 
लोहा-इस्पांत के कारखानों को अच्छी किस्म का कोयला प्रदान करने के लिए योजनाकाल में दो 
कोयला घुलने के कारखानों (00&) श४०॥०7१८४) की स्थापना भी की गई । 


३८ भारतीय अधथैशास्त्र 


तृतीय पंचवर्षीय योजना (7४70 75२८ ४८०७ ?»7॥) में भी खनिज-पदार्थो' के अभ्त- 
गत कोयले के विकास को प्रथम स्थान दिया गया था। तृतीय योजनाकाल में लोहा-इस्पात, थर्मल 
पावर तथा रेलवे तीनों के विकास पर पर्याप्त जोर होने के परिणामस्वरूप कोयले के उत्पादन को 
१६६०-६१ ई० में ५५७ लाख टन से बढ़ाकर १६६५-६६ ई० में ६७० लाखटन, यानी इसके उत्पा- 
दन में ४१३ लाख टन वृद्धि का आयोजन था । कोयले के उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि कै लिए 
कोयले की नयी खानों में कार्य प्रारम्भ करने का आयोजन था। इस कार्य के लिए योजनाकाल में 
सावंजनिक क्षत्र में १०३ करोड़ रुपये तथा निजी क्षत्र में ६० करोड़ रुपये व्यय को ध्यवस्था थो । 
किन्तु तृतीय योजना के अंत में १९६५-६६ ई० में कोयले का उत्पादन ६७७ लाख दन ही हुआ । 

तृतीय योजनाकाल में निवेली योजना के अन्तगंत लिगनाइट के उत्पादन को बढ़ाकर ४८ 
लाख टन करने का आयोजन था जबकि इसका उत्पादन अनुमानतः: २६ लाख टन हुआ । चतुर्थ 
योजना के अन्त में इसके उत्पादन को बढ़ाकर १६७३-७४ में ६० लाख टन होने की आशा है । 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ( ?०ए्णफा ४८ ४८४० ?]०7 ) में भी कोयले के उत्पादन में 
महत्त्वपूर्ण वृद्धि का आयोजन है। योजनाकाल में कोयले के उत्पादन को १६६८-६६ ई० में 
६६५ लाख टन से बढ़ाकर १६७३-७४ में ६३५ लाख टन करने का आयोजन है। इसमें से सावे- 
जनिक क्ष त्र की खानों द्वारा २०५ लाख टन कोयला उत्पन्न करने का आयोजन है । चतुर्थ योजना- 
काल में सावंजनिक क्षत्र में कोयले के विकास की मद में ६८ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है। 

(ख) पेटोलियम 
( ?८५70]6७० ) 

पेट्रोलियम शक्ति का एक प्रमुख साधन है तथा विश्व की कुल शक्ति की आवश्यकप्ताओं का 
प्राय: एक-तिहाई भाग इसके द्वारा पूरा किया जाता है। किक्तु भारत में पेट्रोलियम का अभी 
बहुत कम उत्पादन होता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने के समय तक देश की कुल 
आवश्यकताओं का केवल ५% भाग पेट्रोलियम असम के डिगबोई ( )38790 ), हस्पापुग तथा 
वष्पापुग नामक स्थानों से प्राप्त होता था तथा शेष ६५% भाग बर्मा, ईरान, रूस, एवं संयुक्त राज्य 
अमेरिका आदि देशों से आयात किया जाता था। किन्तु अब पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस आयोग 
द्वारा देश में पेट्रोल के नये-नये क्षत्रों को पता लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। इन प्रयत्नों में 
पर्यात्त सफलता भी मिली है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में असम, जंसलमेर तथा कॉबे में पेट्रोल 
की खोज का कार्य किया गया जिसके फलस्वरूप असम के नहरकटिया (९७) &7::249०) तथा 
मोरन (१०7७) क्षेत्र में पेट्रोल का पता चला है। यहाँ की खानों से प्रति वर्ष प्राय: २५ लाख 
टन पेट्रोल प्राप्त किया जायगा जो आमे चलकर ४०-५० लाख टन तक हो जायगा । इस प्रकार 
इन क्षत्रों की खानों के विकास के पश्चचातृ देश की कुल आवश्यकता का प्राय; ४०% भाग पेट्रोलियम 
देश की खानों से ही प्राप्त हो जायगा । इस क्षत्र से पेट्रोल निकालने का कार्य आरम्भ करने के 
लिए १६५६ ई० में ()] [00॥9 ?77ए०७६० .770०0 नामक एक कम्पनी की स्थापना की गयी 
जिसने १६६२ ई० से पेट्रोल निकालने का काय॑ प्रारम्भ किया। गुजरात के तेल-क्ष त्र से भी तेल 
निकालने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। राजकीय क्षत्र में तेल साफ करने के दो कारखाने असम 
के नूनमति ( !४५॥००।7 ) तथा बिहार के बरोनी ( 82&7207 ) नामक स्थानों में स्थापित किये 
गये हैं। बरोनी का कारखाना सोवियत सरकार की सहायता से बनाया गया है । गुजरात क्षत्र 
के तेल को साफ करने के लिए राजकीय क्षत्र में कोयछी (£०५७)), जो बरोदा के समीप है, में 
एक तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया है। इनके अतिरिक्त कोचीन में एक तेल साफ 


प्राकृतिक साधन एवं आधिक विकास है 


करने का कारखाना बनाया गया है। तमिलनाडु में भी एक तेल शोधक कारखाना स्थापित किया 
जा रहा है जिसमें शी धन ही उत्पादन काय॑ प्रारम्भ होने की आशा है। 

पेट्रोल की खोज ( िए[ण०907 ०६ ऐेट्श 7८४०] 'रे८४१078 ) का कार्य पेट्रोल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग ( 00] 270 २४।ण०) (०७४ (07777587079 ) की देख-रेख में पंजाब के 
ज्वालामुखी क्षत्र में, स्टेन्ड्ड वेक्युम ऑयल कम्पनी की देख-रेख में पश्चिमी बंगाल के सम्भावित 
क्षेत्रों में तथा असम ऑयल कम्पनी की सहायता से असम के सम्भावित क्षत्रों में किया जा रहा 
है। पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के सम्भावित क्षत्रों का भी कंनाडा की प्राद्योगिक सहा- 
यता से सर्वेक्षण किया जा रहा है। इन सभी कार्यों के लिए द्वितीय योजना काल में २६ 


करोड़ रुपये तथा तृतीय योजनाकाल में १४७ करोड़ रुपये व्यय किये गये । एक अनुमान के अनुसार 
भारत में पेट्रोलियम का सम्भावित क्षत्र १०-३६ लाख वर्ग किलो मीटर में विस्तृत है जिसके अन्त- 


गत असम, पश्चिमी बंगाल पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, 
काम्बे, गंगा की घाटी, तमिलनाडु, आश्ध्र एवं केरल के समुद्री किनारे सत्था अंडमन-निकोबार 
द्वीप-समूह आदि सम्मिलित हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि चतुर्थ योजनाकाल में तेल की 
खोज के परिणामस्वरूप इसका ज्ञात भंडार २००० लाख टन के लगभग हो जायगा ।! पिछले कुछ 
वर्षो से पेट्रोलियम के उत्पादन में हो रही वृद्धि निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है--- 

अशोधित पेट्रोलियम का उत्पादन (लाख टन में) 


वर्ष उत्पादन (लाख टन भें) 
१६६०-६१ ४'१ 
१९६५-६९ १०'२ 
१६६८-६६ ६०*६ 
९१७१-७२ ७५*० 
१६७३-७४ (आयोजित) ८५० 


किन्तु देश में पेट्रोल के उत्पादन में वृद्धि के बावजुद १६६८ में भारत विश्व के कुल 
उत्पादन का केवल ०३ प्रतिशत भाग पेट्रोल उत्पन्न करता था जब कि संयुक्त राज्य अमेरिका का 
उत्पादन २३९४ प्रतिशत तथा सोवियत संघ का १६*१ प्रतिशत था। 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ( 7०००४ [7४० ४०७7 ?]89 ) में भी पेट्रोलियम की खोज 
का काय जारी रखने का आयोजन है। योजनाकाल में पेट्रोल के उत्पादन को जो १६६८-६६ 
ई० में ६०६ लाख टन था से बढ़ाकर १६७३-७४ ई० तक ८५ लाख टन करने का आयोजन है 
जबकि उस समय तक कुल आवश्यकता लगभग २२० लाख टन की होगी। चतुर्थ योजना में 
इस मद में सावजनिक क्षत्र में ३४१०६ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है। राजकीय क्षेत्र में 
तेलशोधन तथा वितरण के कार्यो" के सम्पादन के लिए १६६४ ई० में एक [7)042॥ (0] 6079074- 
४४070 नामक संस्था की स्थापना की गयी । 


(ग) जल-शक्ति 
( प५9१70-०९८४घंटां।ए ) 
देश में सफल ओद्योगिक विकास के लिए सस्ती शक्ति की उपलब्धि एक अनिवाय॑ शतक्त' है । 
आधुनिक समय में किसी देश में बिजली के उत्पादन को देखकर उस देश के आधथिक 


विकास तथा जनता के जीवन-स्तर का अनु भान लगाया जा सकता है। (7॥6 ०४९४६ 
० €]९९०७३९ वढए2]0ए॒माला।  & ०0प779 ट॥ 96 7८एथव८टत ४६ 90५9076 ॥70 65% 
० (॥6 ९८००6 ए70596ढ749 थ्याएं शंज्रावेद्वाते ० ॥रांत्रए्ठ 0 [#8९ ?6००१८.) 


--०प7फ्र छए८ ४६०७० ?0]90, 707०0, 969-74, 


४० भारतीय अथैशास्त्र 


भारत में शक्ति के लिए लकड़ी, कोयला तथा पेट्रोलियम की स्थिति संतोषजनक नहीं 
है। किन्तु भारत को जल-शक्ति का विशाल साधन उपलब्ध है। अनुमान लगाया जाता है कि 
विश्व में जल-शक्ति के वतमान साधन का भंडार कम-से-कल ५० करोड़ अश्व-शक्ति (त. ९.) है 
जिसमें से बेल्जियम तथा कांगों में € करोड़ अश्व-शक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका में ३८ करोड़ 
अश्व-शक्ति तथा भारत में २७ करोड़ अश्व-शक्ति के साधन है ।! इस प्रकार देश में जल-शक्ति के 
साधनों की निः:सम्देह प्रचुरता है। भारत में जल-शक्ति के वर्तमान साधनों का अभी पृर्ण रूप से 
सर्वेक्षण नहीं किया गया है, फिर भी यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत में कम-से-कम ४११ 
लाख कि० वा० जल-विद्य त्‌ उत्पन्न करने की क्षमता वर्तमान है।* इसका क्ष त्रीय वितरण निम्न 
प्रकार से है :-- 

(१) पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों से ४३ लाख कि० वा० 


(२) दक्षिणी भारत में पूवं की ओर बहने वाली नदियों से ८६ # 9» ॥१ 
(३) मध्य भारत की नदियों से डरे कर. # रा 
(४) गंगा की तराई की नदियों से ४ंप 3 ॥क% ४ 
(५) बह्मपुत्र, मनीपुर तथा तायी से हा 
(६) सिन्धु से ६ए 9 $  /४ 

कुल ४११ ,, / ॥/४ 


भारत में जल-शक्ति के विकास के कई लाभ हैं :-सवंप्रथम तो यहाँ शक्ति के अन्य 
साधन अपर्याप्त हैं, अत: देश के औद्योगीकरण के लिए हमें मुख्य रूप से जल-शक्ति पर ही आश्रित 
रहना पड़ेगा । साथ ही, जल-शक्ति का उत्पादन-व्यय भी ब६त कम पड़ता है। अनुमान लगाया 
जाता है कि जल-शक्ति उत्पादन करने का खच॑ कोयले की तुलना में प्राय: एक-चौथाई भाग पड़ता 
है । साथ ही, जल-शक्ति को सुगमतापूर्वक तथा कम खर्च में दूर-दूर तक ले जाया जा सकता है। 
इससे विकेन्द्रित आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में भी बहुत अधिक सहायता मिलती है। जल शक्ति 
सस्ती होने के कारण जद्योग-पन्धों के अतिरिक्त कृषि, सिंचाई, यातायात तथा लघु-उद्योगों के 
विकास में मी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका एक लाभ यह भी है कि इसमें शक्ति- 
उत्पादक वस्तु का नाश नहीं होता, केवल इसमें निहित शक्ति का ही प्रयोग किया जाता है । 
देश में अभी मैसूर, केरल, पंजाब तथा जम्मू एवं कश्मीर में मुख्यत: जल-विद्य त; बिद्वार, 
पश्चिचमी बंगाल तया गुजरात में मुख्यतः थमेल तथा शेष राज्यों में दोनों, जल तथा थर्मल की 
प्रधानता है । 


श्रत्‌ भें जल“आक्त रुए जिलूएए, 


( 7>7€एशटा[०फघाटय। छा जजता०-०42204240ए7 49 [704 ) 


इस प्रकार भारत में जल-शक्ति के साधनों की श्रचुरता है । किन्तु खेद है कि हमारे देश 
८ शमें 
अभी तक इसका एक पा छोटा भाग ही प्रयुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय नियोजन समिति के 
अनुसार १९४२ ई० में देश के संभावित जल-शबिति के साधनों का केवल १* ४५% भाग ही विकसित 


किया गया था जबकि यूरोप तथा अमेरिका के अधि हे 
, ॥7044-] 957, 7, 3. १५से €०% तक का 


4, 770॥8-]97[-72, 


प्राकृतिक साधन एगं जाथिक विकास ४९ 


विकास हो गया था । चतुथ॑ योजना प्रारम्भ होने के समय, यानी मार्च १६६६ तक देश की कुल 
संभावित क्षमता का केवल सातवाँ भाग हो प्रयोग किया जा सका था| 

भारत में जल-विद्य त्‌ उत्पन्न करने का पहला कारखाना १८६७-६८ ई० में दाजिलिंग में 
स्थापित किया गया था। इसके बाद ही १८९९ ई० में कलकत्ता में वाष्प से चलने वाला एक 
हजार कि० वा० क्षमता को विदृगत्‌-उत्पादन यन्त्र स्थापित किया गया। पुनः १६०२ ई० में 
मैसूर राज्य में कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम में एक जल-शक्ति उत्पादन केन्द्र की स्थापना की 
गयी । इस केन्द्र से ५६,२०० कि० वा० बिजली उत्पब्न की जाती है । 

महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट पहाड़ पर दादा बन्धुओं के प्रयत्न से लोनावाला, आम्ध्र 
घाटी तथा निलामुला नामक तीन स्थानों में बिजली उत्पादन के तीन केन्द्र स्थापित किये गये 
हैं। प्रिड व्यवस्था द्वारा इन तीनों केन्द्रों को मिला दिया गया है | इन केन्द्रों से २३२,००० कि० 
वा० बिजली उत्पन्न को जाती है जिसका उपयोग बबई, थाता, कल्याण ओऔर पूना में रोशनी, 
उद्दयोग-घन्धे, रेल एवं ट्राम तथा अन्य कार्यो' के लिए किया जाता है। 

मद्राप में नीलगिरी पर्णत से निकलने वाली पाईकारा नदी पर बाँध बनाकर बिजली 
उत्पन्न की जाती है। इस केन्द्र की स्थापना का काय॑ १९३२ ई० में प्रारम्भ हुआ था । तमिलनाडु 
में जल-विद्युत्‌ उत्पादन का दूसरा केन्द्र काबेरी नदी पर मेटूर बाँध के नीचे है। यहाँ से ४० 
हजार कि० वा० बिजली उत्पन्न की जाती है। इनके. अतिरिक्त तिनेवेडी जिले में तापम्रपर्णी नदी 
के झरनों से १९३८ ई० में पापनाशनम विद्‌परुत केन्द्र की स्थापना की गयी। इसकी उत्पादन- 
क्षमता २१ हजार कि० वा० की है। इस प्रकार १६५२ ई० में मंसूर राज्य में जोग झरने पर 
शेरावती नदी के जल को रोक कर महात्मा गाँधी विद्युत-केन्द्र की स्थापना की गयी है। 

पूर्वी पंजाब में व्यास की सहायक नदी के किनारे मण्डी में जल-विदुवतू का एक विशाल 
कारखाना मण्डी जल-विद्युत केन्द्र है। यहाँ से शिमला, अम्बाला आदि रवानों को बिजली प्रद।न 
की जाती है। यहाँ ४८ हजार कि० वा० बिजली उत्पन्त की जाती है। कश्मीर राज्य में 
श्रीनगर में ३४ मील दूर बारामूला नामक स्थान में झेमल नदी के जल से बिजली उत्पन्न की जाधी 
है। उत्तर प्रदेश में गंगा नहर से भोरा, सुमेरा, बह्ादुरबाद, पलड़ा, चितोड़।, मुहस्मदपुर और 
साहेबाल में जल-शक्ति उत्पन्न को जाती है। ये सभी केन्द्र ग्रिड-व्यवस्था द्वारा सम्बन्धित हैं । 
इनके अतिरिक्त शारदा नहर जल-विदुपुत व्यवस्था से भी ४१ हजार कि० वा० बिजली उत्पन्न की 
जाती है | 

इनके अतिरिक्त देश के अन्य भागों में भी विद ;त उत्पादन के छोटे-बड़े कारखाने हैं जिनसे 
बिजली उत्पन्न की जाती है। उपरोक्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि भारत के कुछ राज्यों; 
जैसे--उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा असम में जल-विद्युत उत्पन्त करने के केन्द्र प्राय. नहीं पे जए्ते 
हैं। इन राज्यों में बिजली उत्पादन के लिए कोयले का ही मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है । 
भारत में गाँवों को अभी बहुत कम बिजली मिलती है। अधिकांश बिजली का उपयोग नगरों में 
ही किया जाता है। ५६जार से कम जनसंख्या वाले गावों में केवल ०'५ प्रतिशत भाग बिजली 
का ही उपयोग किया जाता है । 

जल दक्ति के विकास की नयी योजनाएं--भारत में जल-विदुयुत्‌ के विकास की अपार 
सम्भावनाओं के बावजुद इसका अभी बहुत कम विकास हुआ है। अनुमान लगाया जाता है कि 
भारत की नदियों में प्रतिवर्ष प्राय: ११५६ लाख घनफीट जल बहता है जिसमें से १९५१ ई० तक 
केवल ७६ लाख धनफीट यानी ५-६ प्रतिशत का सिंचाई एवं बिजली के लिए प्रयोग होता था । 


रे भारतीय अथंशास्त्र 


प्रथम योजना के अन्त तक विभिन्‍न कार्य-क्रमों के फलस्वरूप इस जलराशि का अनुमानतः १० 
प्रतिशत भाग प्रवुक्त किया जाने लगा था। इस विशाल जलराशि का यदि जल-शक्ति के उत्पादन 
में प्रयोग किया जाय तो इससे देश के ओदयोगिक विकास में पर्याप्त सहायता मिलेगी। किन्तु 
भारत में जल-शक्ति के विकास के मार्ग में प्रधान कठिनाई यह है कि जहाँ वर्षा भौसमी होने के 
क,रण जल को रोक कर रखने के लिए बाँध तथा जलाशयों का निर्माण करना पड़ता है जिसमें 
बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। फिर भी, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा इस क्षत्र 
के विकास के लिए विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं । 


पंचवर्षीय योजनाओं में विद्य त्‌ का विकास 


(0०ए०07ए४7६ 04 ए0छ६८7 77 7४८ ४८४४ ?]2975) 


पंचवर्षीय योजनाओं में जल-शक्ति के विकास पर पर्याप्त जोर दिया जा रहा है। इससे 
इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति भी हो रही है जो निम्नांकित विवरण से स्पष्ट है :--- 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में जल-शक्ति की प्रगति :-प्रथम पंचवर्षीय योजना 
(व5४६ १२८ ४८४7 ?]47) में सिचाई एवं बिजलो के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी 
थी। योजना काल में बिजली की योजनाओं पर कुल २६० करोड़ रुपये व्यय किया गया प्रथम 
योजनाकाल में देश में विदुयुत्‌ की संस्थापित क्षप्रता १६५०-५१ ई० में २३२ लाख कि० वा» थी, 
जो बढ़कर १६ ५५-५६ ई० में ३४२ लाख कि० वा० हो गयी। इसके फलस्वरूप प्रति-व्यक्ति 
बिजली का औसत उत्पादन १६५०-५१ ई० में १८ इकाई से बढ़कर १६५५-५६ ई० में ३६ इकाई 
हो गया । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जल-विद्य त्‌ का विकास ([0०ए००एगाढ7६ ० #0फटा 
क्‍70 (96 5९८070 [(ए४ ४८०० ?]»7) :--द्वितीय पंचवर्षीय योजना ( $6८०४वते [पर एटा 
?]59 ) में विदुपुत के विकास पर ४४५ करोड़ रुपये व्यय किये गये ।/ १६६०-६१ ई० में विद्युत 
की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए द्वितीय योजना काल में बिजली को संस्थापित क्षमता 
को १६५५-५६ ई० में ३४२ लाख कि० वा० से बढ़ाकर १६६०-६१ ई० में ६९ लाख कि० वा० 
करने का आयोजन था। योजना काल में ४४ नयो विदुवुत्‌ योजनाओं पर कायें प्रारम्भ किया 
गया। किन्तु द्वितीय योजना काल में विदेशी विनिमय-सम्बस्धी कठिनाइयों के कारण विद्युत 
उत्पादन-सम्बन्धी लक्ष्य पूरा नहीं हो सका तथा १६६०-६१ ई० में विद्युत को संस्थापित क्षमता 
केवल ५७ लाख कि० वा० ही हुईैं। उदयोग-पन्धों के केन्द्रीयकरण तथा कृषि में विकास के लिए 
योजना काल में छोटे-छोटे गाँवों तथा नगरों तक बिजली पहुँचाने का विशेष आयोजन था । 

तृतीय पंचवर्षीय योजना में विद्युत का विकास (706ए९०कुमालढ्ा 0 
टीबटाफाटाचए कण धाढ पफञात्त २6 ४०७१ 2०४) :--तृतोय पंचवर्षीय योजना (7%70 ॥40८ 
४८०० ?)97) में भी विद्ृत के विकास पर पर्यास जोर दिया गया था। योजना काल में 
विदुपुत्‌ की संस्थापित क्षमता को १९६०-६१ ई० में ५७ लाख वि० वा० से बढ़ाकर १६६५-६६ 
ई० में १२७ लाख कि० वा० करने का आयोजन था। किन्तु योजना के अन्त में बिजली को 
संस्थापित क्षमता १२०२ लाख कि० वा० ही हुईैं। तृतीय योजनाकाल में सावेजनिक क्षेत्र में 
विदुयुत्‌ के विकास-सम्बन्धी कार्यक्रमों पर कुल १२५२ करोड़ रुपये व्यय हुआ। । योजना के अश्त 
तक ५० हजार गाँवों तथा शहरों को बिजली प्रदान को गयी थी । 
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तीन एक-वर्षीय योजनाओं ("7०० (006-४८०७ ?]%॥8) में भी विद्य तृ के विकास पर 
पर्याप्त जोर दिया गया था । इन योजनाओं में, यानी १९६६-६६ के बीच शक्ति के विकास की मद 
में कुल ११८२ करोड़ रुपये व्यय हुए तथा विद्य त्‌ की संस्थापित क्षमता १६६५-६६ में १०२ लाख 
कि० वा० से बढ़कर माचें, (६६६९ में १४३ लाख कि० वा० हो गयी । 
चतुर्थ-पंचवर्षीय योजना (7००7फ ९6 ४००7 2७7) में सावंजनिक क्षेत्र में विद्य त 
के विकास पर २४४८ करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था है। इसमें से १२५५ करोड़ रुपये विद्य॒ त्‌ 
उत्पन्न करने, ७२२ करोड़ रुपये विद्य तु के वितरण ( 77४॥8755707॥ ), ४४५ करोड़ रुपये 
ग्रामों के विद्यु तीकरण तथा २६ करोड़ रुपये जाँच-पड़ताल पर ध्यय किये जाय॑ंगे । योजनाकाल 
में विद्युत की संस्थापित क्षमता को मार्च, १६६६ ई० में १४३ लाख कि० वा० से 
बढ़ाकर माचें, १६७४ ई० में २३१ लाख कि० वा० करने का आयोजन है । इसमें से जल-विद्य त 
की उत्पादन क्षमता के £४ लाख किलो वाट, ताप-विद्य तु ( पएशादाफान्ं एएथछा ) के १२७ 
लाख किलो वाट तथा अणु-शक्ति के १० लाख किलो वाट होने को आाशा है। इसके अतिरिक्त 
निजी क्षंत्र में ७५ करोड़ रुपये विनियोग की व्यवस्था है। तृतीय योजना के अन्त तक ५० 
हजार गाँवों तथा शहरों को बिजली पहुँचायी जाती थी । चतुर्थ योजना के अन्त तक इनकी 
संख्या को बढ़ाकर १ लाख १० हजार करने का आयोजन है । 


निम्नलिचित तालिका? से पंचवर्षीय योजनाओं में भारत में जल-शक्ति के विकास 
का अन्दाजा लगता है :-- 


वर्ष जल-विद्य त्‌ की संस्थापित क्षमता प्रति-व्यक्ति बिजली का ओसत उपभोग 
(लाख किलो वाट में ) ( इकाई में ) 
१६५००५१ २३१० २१ 
१६५५-५६ ३४२ ३१ 
१६६०-६१ ५६९९५ ४४ 
१६६५-६६ १०१०७ ६१४ 
१६६८-६६ ३८३० 9६ 
१६७३-७४ २३१९० १६७ 


भारत में जल-शक्ति के विकास की एक आलोचनात्मक समीक्षा 


( 8 (006० पि८ए८७ ० (6 706५४९०फशाला। ० ए0/0०-८।८८४7१८४ए १9 704:2 ) 


पहले ही इस बात की चर्चा की जा चुकी है कि भारत में शक्ति के साधन के रूप में पेट्रोल 
एवं कोयले की स्थिति सबन्तोषजनक नहों है, किन्तु यहाँ पर जल-शक्ति के साधनों की प्रवुरता है । 
हमारे देश में अनुमानतः ४११ लाख किलो वाट जल-विद्य तू उत्पन्न करने की क्षमता वतंमान 
है। किन्तु खेद है कि हम अभी तक इसका एक बहुत छोटा भाग ही उपयोग कर पाये हैं। 
मा, १९६६ में सभी प्रकार से उत्पन्न विद्य त्‌ की कुल संस्थापित क्षमता १४३ लाख कि० वा० 
थी । इससे देश में बिजली के अभाव का अन्दाजा लगता है। अन्य देशों की तुलता में हमारे 
यहाँ बिजली की प्रति व्यक्त ओसत खपत बहुत द्वी कम है जो निम्नांकित तालिका से 
स्पष्ट है :-- 


], 707. +ए९४ ४८०० 2]97 (]969-74). 


ड्ड भारतीय अथैशा सत्र 


विद्य त्‌! की प्रति व्यक्ति संस्थापित क्षमता और ओसत उपभोग १६६१ 


देश प्रति-व्यक्ति संस्थापित क्षमता प्रति व्य/क्त ओसत वाधिक 
( किलोव!ट में ) उपभोग ( इकाई में ) 
स्वीडेन १,०३ ५१०० 
सं० रा० अमेरिका १०७ ४७द० 
इं गलेंड ०७४ ह २७५० 
पश्चिम जमेनी ०'५५ २३२० 
जापान ०'२७ १४०४ 
भारत (१९५५-६६) ००१४ ६१ 


इस प्रकार भारत में जितनी बिजली का एक वर्ष में उपयोग किया जाता है, संयुक्त राज्य 
अमेरिका उतनी बिजली एक हफ्ते में ह्टी उत्पन्न कर लेता है। देश में प्रति-व्यक्ति बिजली की 
थोसत खपत कम होने के साथ-साथ भिन्न-भिन्न राज्यों की खपत में बहुत अधिक असमानता 
पायी ज।ती है। इस प्रकार १६६६-६७ में दिल्‍ली में प्रति-व्यक्ति बिजली की औसत खपत २७७ 
इकाई, महाराष्ट्र में ११७ इकाई, मसूर में ५८३ इकाई, पश्चिमी बंगाल में ११३ इकाई, पंजाब में 
१०६ इकाई, उत्तर प्रदेश में ४५"५ इकाई, बिहार में ६०'५ इकाई, असम में १० इकाई तथा 
उड़ीसा में ७३ इकाई है । 

किन्तु सन्‍्तोष का विषय है कि पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार द्वारा जल-विद्व त्‌ के 
विकाप्त पर पर्यात जोर दिया जा रहा है। इस उदश्य से कई बहुउ॒ह शीय नदी-घाटी योजनाओं 
पर काये चल रहा है। परन्तु देश में नदी-घाटो योजनाओं के कार्यान्वयन में कई कठिनाइयाँ 
हैं--सर्वध्रथम तो यहाँ पर इस कार्य के लिए आवश्यक यन्त्रों का अभाव है जिनके लिए हमें मुख्य 
रूप से विदेशों पर निभर करना पड़ता है। साथ ही, विशेषज्ञों का भो देश में अभाव है। विदेशों 
से प्राप्त सहायता द्वारा इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। 


'घ) परमाणु-शक्ति 
(207८ £76८:४५) 

द्वितीय मद्दायुद्ध के बाद विश्व में अण्नशक्ति के विकास का प्रयत्न किया जा रहा है। 
कुछ राष्ट्रों को इस क्षत्र में पर्यात्तसफलता भी मिली है। वारुतव में, अणु-शक्ति के उत्पादन से 
विश्व को शक्ति का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण साधन प्राप्त हुआ है। ऐसा अनुमान किया जाता है 
कि १ टन यूरेनियम (एप्प) से १०,००० टन कोयले के बराबर शक्ति उत्पन्न की जा 
सकती है । साथ ही, कोयले की अपेक्षा इसका यातायात-व्यय भी बहुत कम पड़ता है। वत॑मान 
समय में अण-शक्ति केन्द्र बनाने का व्यय थमल विद्य त केन्द्र की अपेक्षा १ से २ गुना अधिक पड़ता 
है, किन्तु अणु-शक्ति केन्द्र का निर्माग-व्यय क्रमशः: कम हो रहा है तथा आशा की जाती है कि 
अगले कुछ वर्षों में यह शक्ति का सबते सस्ता साधन हो ज/यगा। अण-शक्ति मुख्यतः यूरेनियम 
तथा थोरियम नामक पदार्थों से उत्पन्न की जाती है। 

हमारे देश में भी अपणु-शक्ति के विकास छी अपार सम्भावनाएँ हैं। यहाँ पर यूरेनियम 
का कुल अनुमानित भंडार २००० टन तथा थोरियम का ५,००,००० टन है। तमिलनाडु ध्था केरल 
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के समुद्री किनारे के बालू में यूरेनियम ((77807070) तथा थीरियम (7%०770ए४) पर्याप्त मात्रा 
में बतैमान हैं। बिहार के राँची जिले में हाल में ही यूरेनियम, थोरियम तथा इल्मेनाइट (अण- 
शक्ति के लिए आवश्यक एक अन्य पदार्थ) के विस्तृत भंडार का पता चला है। इस प्रकार यह कहा 
जा सकता है कि भारत में अण-शक्ति उत्पन्न करने के विशाल साधन उपलब्ध हैं । 

भारत सरकार अणु-शक्ति के विकास वो लिए बहुत अधिक प्रयत्नशील है । देश की 
औद्योगिक नीति (रातं5४७३४) ?0)८ए) के अनुसार अणु-शक्ति के विकास की जिम्मेवारी भारत 
सरकार की है। अत: इस कार्यक्रम के लिए १९४८ ई० में भारत सरकार द्वारा एक “अणु-शक्ति 
आयोग" (#(0770 67४५ ५(:07775507 ) की निर्यक्ति की गयी तथा केन्द्र में (६५४६० में एक 
पृथक अणु-शक्ति विभाग की स्थापना हुई। १६५६ ई० में वम्बई के समीप ट्रोम्बे (770779०9) 
नामक स्थान में भारत के पहले एटोमिक रिएक्टर (7२८०४८०7) की स्थापना हुईै। यह चिकित्सा 
एवं ओद्योगिक अनुसम्धांन के लिए आइसोटोप्प तैयार करता है। 

तृतीय पंचवर्षीय योजना में बम्बई के समीप तारापुर में तथा राजस्थान में राणा प्रताप 
सागर में दो अगु-शक्ति उत्पादन केन्द्र की स्थापना का आयोजन था। योजना काल में इस मद में 
५१ करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था थी। इनमें से तारापुर केन्द्र १६६६ ई० में तथा राणा प्रताप- 
सागर केन्द्र १६७२ ई० में चालू हो गया । चतुर्थ पचवर्षीय योजना ( 70ए०फ शिर८ ४००४ 
?]97 ) में अणु-शक्ति के विकास पर १२० करोड़ रुपये ध्यय का आयोजन है। योजनाकाल में 
तमिलनाडु के कालपकाम ( 759]997८४7 ) नामक स्थान में ४०० मे० वा० क्षमता के एक अणु- 
शक्ति उत्पादन-केन्द्र स्थापित करने का आयोजन है। साथ ही, राणाप्रताप सागर केन्द्र की क्षमता 
को भी दुगुना करने का आयोजन है। चतुर्थ योजना के अन्त तक अणु-शक्ति उत्पादन केन्द्रों की 
संस्थापित क्षमता २१४ लाख कि० वा० होने की आशा है। 

किन्तु, फिर भी अणु-शक्ति के विकास की गति अगले कुछ वर्षों तक निश्चय द्वी मब्द 
रहेगी । आशा को जाती है कि १६९७४ ई० तक हमारी कुल व्याप।रिक शक्ति की आवश्यकताओं 
का केवल २% भाग ही अणु-शक्त से प्राप्त हो सकेगा । इससे र॒पष्ट है कि अगले कुछ वर्षों तक 
हमारी शक्ति की कुल आवश्यकताओं का बहुत-थोड़ा भाग ही अणु-शक्ित द्वारा प्राप्त होता है ॥! 

इस प्रकार हमारे देश में भी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तगंत विद्यत के उत्पादन में वृद्धि 
हो रही है। नेशनल कौंसिल बॉफ एप्लायड इकॉतामिक रिसचे ( िदाा0ा& (00०फाली ०६ 
(9960 ०0०07०7८ १९८5८७४८॥) ने यह अनुमान लगाया है कि १६५० ई० में टन कोयले के 
रूप में प्रति-व्यक्ति बिजली की खपत ०*१० से बढ़कर १६९७५ ई० में ०६२ हो जायगी यानी 
२५ वर्षो” में इसमें लगभग ६ गुनी वृद्धि होगी । इसे एक प्रकार का शक्ति-विस्फोट बतलाया गया 
है जिससे भविष्य में होने वाले औद्योगिक विकास का आभास मिलता है। किन्तु इतनी अधिक वृद्धि 
के बावजुद, १६७५ ६० में हमारे देश में प्रति-व्यक्ति बिजली की खपत संयुक्त राज्य अमेरिका के 
वर्तमान उपयोग का केवल पनद्रहर्वां भाग ही होगी । [| (८०75406737४2 ॥0७६ (४८ ]८६४८) ०६ 
6075प0790007 88 76८८०) ९ 88४ ]990 ४४४5४ ०7।५ 0*40 (०७८ ((0॥05 0६ ०८००) ८(१०४ए७)- 
67५0), (06 85 तिेत 48076886 ॥7 29 ४८७४४ 87005 40 &॥ ढाटाएए  "ज़ेठ्आंता 
पएछ7९०८१९॥९ ते प्रा ०प क्ीडा079 बाते 48 8 7688प76 ० ॥7पप४प७) 0वे €००॥०फां6 
(€ए९०एफा९70 (8 6 पापा 45 €हए९टपटवें ६0 फगए३ . ५० 70व8, 06595 कां3 
607रश्वेढा'#06 ॥6763856 ॥) ०078ए%्राए0५07, (06 ४ए८० ४९९ 9९० ००४०६७ ८२९८] ॥॥ ]975 
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ए. 5. 4.] इससे स्पष्ट है कि हमारे देश में बिजली का उत्पादन अभी बहुत ही कम है। अतः 
विश्व के विकसित राष्ट्रों की बराबरी करने के लिए हमें इसके उत्पादन में बहुत अधिक विकास 
करना होगा । 


नदी-घाटो योजनाए" 
( रि[४८० ४०)]८ए 770]८८॥ ) 


आजकल देश में अनेक नदी-घाटी योजनाओं पर कार्य चल रहा है। इनमें से कुछ योजनाएँ 
ब उदशीय (४पे४-०प/9०5८ ९३९८० ७७।]९ए 770]०८८४$) हैं, यानी इनका एक से अधिक उदह श्य 
है, जैसे--- सिंचाई, बिजली, मिट्टी के कटाव का नियन्त्रण, बाढ़-नियश्त्रण, यातायात तथा मछली 
पालन इत्यादि । नीचे कुछ महत्त्वपूर्ण बहुउ॒द शीय नदी-धाटी योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया 
जा रहा है :-- 

(१) भाखरा-नांगल योजना (90079 'पि०॥९8७ ?7०|०८४) :--यह भारत की सबसे 
बड़ी नदी-घाटी योजना है तथा पंजाब में सतलज नदी के जल से तैयार की जा रही है। यह 
पँजाब, हरियाणा तथा राजस्थान सरकारों की सम्मिलित योजना है। १६४८ ई० में ही इस योजना 
पर कायें प्रारम्भ किया गयां। इसके दो भाग हैँं-*भाखरा योजना तथा नांगल योजना । भाखरा 
योजना के अन्तर्गत सतलज नदी के आर-पार एक तंग पहाड़ी रास्ते पर भाखरा में २२६ मीटर 
ऊंचा एक बाँध बनाया गया है। बाँघ के दोनों तरफ दो बिजली घर हैं । नांगल योजना के अन्त- 
गंत भाखरा से ८ मील नीचे नागल नामक स्थान में एक २९ मीटर ऊँचा बाँध तथा ६४ कि०मोी० 
लम्बा हाईडेल चैनल बनाया गया है। माखरा बाँध की बायीं और एक तथा हाईडेल चैनल के 
दोनों ओर गंगुवाल एवं कोटला में दो बिजली घर है। ये तीनों बिजली घर तैयार हो गये हैं तथा 
इनको सम्मिलित संस्थापित क्षमता ६,०४,००० कि० वा० है। इसके अन्तर्गत लगभग ११०४ कि० 
मी० लम्बी नहरें तथा ३३६० कि० मी० से अधिक लम्बी उपशाखाएं हैं जिनसे पंजाब, हरि- 
याणा एवं राजस्थान को १४ ६० लाख हेक्टर भूमि में सिचाई की सुविधा प्राप्त है। १६६७- 
६८ ई० में इससे १६ लाख हेक्टर भूमि की विचाई की सुविधा प्राप्त हुई थी। इस योजना का 
अनुमानित व्यय १७५*१ करोड़ रुपये हैं। इसके अतिरिक्त भाखरा के दायें तट पर एक दूसरा 
बिजलो घर बनाया जा रहा है जिसका अनुमानित व्यय ५९७ करोड़ रुपये है तथा जिससे ६ लाख 
कि० वा० जल-विदयुत उत्पन्त होने की आशा है। पंजाब पुर्नेंसंगंझन योजना के अन्तगत अक्टूबर 
१ ६६७ में एक प2द8 शब0488टायदा। छ047त स्थापित किया गया है जो इसकी व्यवस्था 
करता है | ५ 

(२) दामोदर घाटी योजना (080०१७/ ५७०।]८ए ?7०|००४) :--इस ब8६उद शीय नदी 
घाटी योजना का प्रधान उद श्य दामोदर तथा इसकी सहायक नदियों को वश में करना है जो प्रति 
बष भोषण बाढ़ों के द्वारा बिहार के छोटानागपुर तथा बंगाल के एक बहुत बड़े हिस्से को क्षतिग्रस्त 
करती रही हैं। इस योजना का निर्माण अमेरिका की टिनेसी घाटी योजना (7'. ५. ४.) के आभार 
परो किया गया है | योजना को कार्यान्िवित करने के लिए १६४८ में दामोदर घाटी निगम ([02॥0- 
9७7 ५०७॥८४ ८०779०7४(707) नामक एक निगम की स्थापना की गयी । 


प्राकृतिक साघन एवं आथिक विकास ७ 


दामोदर घाटी योजना बिद्दार, पश्चिमी बंगाल तथा केन्द्रीय सरकार की सम्मिलित योजना 
है। इस योजना के दो भाग हैं--प्रथम भाग, जिसका कार्य १९४८ में प्रारम्भ किया गया, में 
निम्नलिखित की व्यवस्था थी/--(!१) चार बड़े-बड़े बाध--तिलेया, कोनार, मंथन तथा पंचेत- 
दिल एवं साथ में कोनार के अतिरिक्त अन्य तीन स्थानों में कुल १९०४ लाख कि० वा० संस्थापित 
क्षमता के एक-एक जल-विद्‌.त्‌ उत्पादन केन्द्र की स्थापना; (२) बोकारो, दुर्गापुर तथा चन्द्रपुरा 
में कुठ ६€*५७ लाख कि० वा० क्षमता के तीन थर्मल पावर स्टेशन, (३) विस्तृत विद्युत की 
लाइन (77&7577580॥ ]76) तथा विदृपुत्‌-उत्पादन के उपकेन्द्र, (४) दुर्गापुर में एक सिंचाई बाँध 
तथा १५५० मील लम्बी नहर-व्यवस्था जिसमें ८५ मोल तक जहाज चलाये जा सकते हैं। प्रथम 
योजना-काल में इस योजना का केकल प्रथम भाग ही पूरा होने को था जो पूरा हो गया 
है । बराकर नदी पर १२०० फोट लम्बा तथा €६ फीट ऊँचा तिलैया बाँध का १६५३ में भूतपूर्व 
प्रधान मम्त्री पं० नेहरू द्वारा उद्घाटन हुआ। इससे ४० हजार कि० वा० विद्‌[त उत्पन्न की जा 
सकती है। कीनार नदी पर ६१० फीट लम्बा कोनार बाँध भी मई, १९५४ में तैयार हुआ । 
इसके जलाशय का जल आजकल बोकारो थमल पावर स्टेशन को ठंढा करने के लिए प्रयोग किया 
जाता है। बोकारो का थर्मल पावर स्टेशन, जो पूर्व का प्राय: सबसे बड़ा थर्मल स्टेशन है, 


१६५३ ई० में तेबार हुआ। इसकी वतंमान क्षमता १,५०,००० कि० वा० की है। इसका विस्तार 
किया गया है जिससे इसकी संस्थापित क्षमता में ७५ दृजार कि० वा० की ओर वृद्धि हुई है । 
बराकर नदी पर मैथन बाँध का भी उद्घाटन भूतपूर्व प्रधान मन्त्री पं० नेहरू द्वारा (६५७ ई० में 
हुआ । वहाँ पर जमीन के नीचे एक विद॒.रत-उत्पादन केन्द्र है जिसकी संस्थापित क्षमता ६० हजार 
कि० वा० की है। पंचेतहिल के बाँध का काय भी १६५६ ई० में पूरा हो गया । बाँध के 
समीप ४० हजार कि० वा० संस्थापित क्षमता का एक विदुयुत्‌ उत्पादन केन्द्र भी बनाया गया है 
जिसका उदघाटन सितम्बर, १९५९ ई० में हुआ । दुर्गापुर का सिंचाई बाँध, जो ६९२ मीटर 
लम्बा तथा ११*६ मीटर ऊँचा है, १९५५ ई० में तेयार हुआ। नहर-व्यवस्था के अन्तर्गत नदी 
के दोनों किनारों से दो नहरें निकाली जा रहो हैं। शाखाओं सहित नहर-व्यवस्था की कुल 
लम्बाई १५५० मील होगी। इसमें से बायें किनारे की नहर में 2८४ मील तक नावया 


जहाज चलाये जा सकते हैं। यह कलकत्ता तथा रानीगंज के कोयला-क्ष त्रों के बीच यातायात 
का एक अतिरिक्त साधन प्रदान करेगी । मुख्य नहर का कार्य प्राय: पूरा हो गया है तथा 


शाखाओं पर अभी काये चल रहा है। १,५०,००० कि० वा० क्षमता का दुर्गापुर थर्मल 
पावर स्टेशन भी काम करने लगा है। चन्द्रपुरा थमंल पावर स्टेशन की संस्थापित क्षमता 
प्रारम्भ में, २,५०,००० कि० वा० होगी तथा यहाँ से मुख्यतः रेल चलाने के लिए बिजली 
प्रदान की जायगी । इसका एक भाग ६९६४ ई० में चालू किया गया। इस प्रकार दामोदर 
योजना के प्रथम भाग का कार्य प्राय: पूरा हो गया है। इसका खचे ८६ करोड़ रुपये है। तृतीय 
योजना काल में १९२५ लाख कि० वा० क्षमता के दो और केन्द्र इस योजना के अम्तगंत चन्द्रपुरा 
तथा दुर्गापुर में स्थापित करने की व्यवस्था थी जिनसे इसकी कुल संस्थापित क्षमता ६ ७६ लाख 
कि० वा० हो जाने को थी। साथ ही योजना के प्रथम भाग से १०*४ लाख एकड़ भूमि में सिचाई 
को व्यवस्था है । योजना के द्वितोय भाग में बालपह्ाड़ी (8920७73), बोकारो, आयर (&9 ०7) 
एवं बर्मो (8८7770) में चार बड़े-बड़े बाँध तथा साथ में जब-विदुयुत उत्पादन केन्द्र स्थापित करने 
का आयोजन है । 

योजना के प्रथम भाग से बिहार को बिजली की सुविधा तथा बंगाल को अधिक धिंचाई 
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को सुविधा प्राप्त ई है। इसके द्वारा उत्पन्न बिजली का प्रयोग छोटानागपुर तथा दक्षिणी 
बिहार के औद्योगिक केद्रों में किया जा रहा है। आजकल उत्तरी बिहार को भी दामोदर घाटी 
निगम से बिजली प्रदान को जाती है । 

(३) हीराकुड योजना ( 40०० 0७7 ?70[६०५ ) :--डड़ीसा में सम्बलपुर से 
६ मील ऊपर महानदी के जल से होराकुड नामक स्थान में सिंचाई एगं बिजली उत्पन्न करने के 
लिए यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। ४८०० मीटर लम्बा हीराकुड बाँध संसार का प्राय: 
सबसे लम्बा बाँध है। बाँध के निकट एक बिजली घर बनाया गया है जिपको संस्थापित आरम्भिक 
क्षमता ?,२३,००० कि० वा० की है। बिजलो घर तैयार हो गया है तथा यहाँ से ररकेला, 
जोड़ा तथा राजगंजपुर आदि सुथानों को बिजली प्रदात की जातो है। इस योजना को दो चरणों में 
प्रा किया जा रहा है। प्रथम चरण का कार्य ६७.८२ करोड़ रुपये के व्यय से पूर्णूूप से प्रा 
हो गया है तथा इससे उडीसा की २९५३ लाख हेक्टर भूमि में स्थायी तिचाई की सुविधा प्रात 
हई है। प्रथम चरण के सहायक के रूप में ६८५४ करोड़ रुपये के व्यय से महानदी डेल्टा 
सिंचाई योजना का कार्य कार्यान्वित किया जा रह। है जिसके पूरा होने पर ६८ लाख हेक्टर ,भूमि 
की सिचार्ट होगी । 

द्वितीय चरण में १४९२ करोड़ रुपये व्यय का अनुमान है ।! द्वितीय चरण का काये भी 
लगभग समास हो चला है। इसमें ७२ हजार कि० वा० क्षमता का चिपिमा में एक बिजली घर 
बनाया गया है तथा हीराकुड के बिजली घर की क्षमत। में ७५५ हजार कि० वा० की वृद्धि की 
गयी है । अतः: अब इस योजना की कुल संस्थापित क्षमता २,७०,००० कि० वा० हो गयी है। 

(४) कोशी योजना (०8 ?7०)८०) : - यह बिहार की प्रमुत॒ नदो घाटो योजना 
है। इसके द्वारा विपद्वाहिनी नदी कोशी के नियन्त्रण का प्रत्यन किया जा रहा है। कोशी नदी 
सदियों सै भयंकर बाढ़ों द्वारा उत्तरी बिहार को क्षतिग्रस्त करती आ रही है। अत: इसे “उत्तरी 
बिहार का शोक! (9070५ ० रा 8;0%7) कहा जाता है । यह इस क्षत्र को प्रतिवर्ष अपने 
नाश के ताण्डव की लीला-भूमि बनाती रहती है। बाढ़ के समय यह कई धाराओं द्वारा अपने क्षेत्र 
कौ प्रवाहित करती है. जिसे इस क्षंत्र में यातायात की व्यवस्था भी छि्न,भिन्न हो जाती है। 
इसकी धारा में बराबर परिवर्तन द्वोते रहता है। गत २०० वर्षों में यह अपनी मुख्य धारा से 
७० मील अलग द्ोकर बहने लगी है। इस प्रकार उपरोक्त विभिषिकाओं द्वारा कोशी सदियों 
से उत्तरी बिहार को क्षति-ग्रस्त करती रह्दी है। इस विपद्ठा हनी को नियन्त्रित करने के लिए १४ 
जनवरी, १६५५ ई० से इस योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ हुआ । 

इस योजना के अन्तगंत निम्नांकित कार्य की व्यवस्था है :-- 

(१) नेपाल में हनुमाननगर से लगभग ४ मील ऊपर आवश्यक जलमोड-बाँधों के साथ 
एक मील लम्बा बाँध का निर्माण किया गया है जो जुन, १९६२ ई० में पूरा हो गया | ये जलमोड़- 
बाँध बाँध के प्रव एवं पश्चिम दिशा में प्रत्येक ८ मील लम्बे हैं । 

(२) दोनों ओर बाढ़ से सुरक्षा के लिए बाँध के नीचे पश्चिम में ७० मील लम्बा तथा 
पूरव में ६० मोल लम्बा तटबन्ध ब्रनाये गये हैं। इनका काये भी प्राय: पूरा हो गया है। इसके 
साथ ही पूर्वी जलमोड-बाँध के ऊपर १२ मील लम्ग्रा एक जलमोड़ बाँध तटबन्ध भी बनाया जा 
रहा है। 

क्‍ (३) नदी की पूर्वी दिशा से एक नहर निकाली जा रही है जिससे पूणिया तथां सहरसा 
जिले की कुल ५:७६ लाख हेक्टर भृमि में सिलाई हो सकेगी । यह नहर भीम तगर से अररिया 
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हक होगी । इसकी चार शाखाएँ होंगी जो पूणिया, सुपील तथा अररिया से होकर गुजरेंगी। 
सिंचाई के. साथ-साथ इस नहर-व्यवस्था से १'४ लाख हेक्टर बंजर भूमि को कृषि-योग्य बनाया 
जायगा । मुख्य नहर की खुदाई का अधिकांश कार्य पूरा हो गया है। ६ जुलाई, १९६४ ई० को 
इस नहर का उद्घाटन हुआ । 

(४) हनुमान भीमनगर बराज के निकट से पुरानी धाराओं को खोदकर चालू किया जायगा 


जिससे बाढ़ का जल छिट-पुट होकर बह सकता है। 

उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त इस योजना के ट्वितीय चरण में निम्तांकित कार्यक्रमों की 
व्यवद्था है :--- 

(१) तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में कोशी योजना से दो ओर नहर निकालने की 
स्वीकृति दी गयी - पश्चिमी नहर तथा राजपुर नहर । पश्चिमी नहर से दरभंगा जिले की ३.२५ 
लाख देकक्‍्टर तथा राजपुर नहर से सहरसा एवं मु गेर जिलों की १'६० लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि 
में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इस प्रकार कोशी नहर-व्यवस्था के पूरा होने पर कुल १९० लाख 
मन अधिक अन्‍्न का उत्पादन होगा । पशिचमी नहर से नेपाल की १२,९२० हेक्टर भूमि की भी 
सिंचाई होगी । 

(२) पूर्वी नहर के सिरे पर एक जल-विद्युत्‌ केन्द्र स्थापित किया जायगा जिसकी संस्था- 
पित क्षमता २० हजार कि० वा० की होगी | इसकी आधी शक्ति नेपाल को तथा आधी बिहार को 
प्रदान॑ की जायगी । 


कोशी योजना का अनुमानित व्यय प्राय: ११० करोड़ रुपये है। इसके सम्पादन में 
अभी लक पर्याप्त सफलता मिली है। तटबन्धों का काय पूरा हो गया है। इसमें जन-सहयोग ने 
प्रशंशसनीय कायें किया है। हनुमान नगर बाँध का काय भी प्राय: पूरा हो गया है। भीमनगर से 
बथनाहा तक सामान ले जाने के लिए नैरो गेज की रेलबे लाइन बेठायीं गयी है। नहर की खदाई 
का कार्य भी चल रहा है| चतुर्थ योजना में यह पूरी हो जायगी । पश्चिमी नहर का काय॑ पाँचवीं 
योजना में पूरा होगा । इससे उत्तरी बिहार को चतुरदिक लाभ को ज्लाशा की जाती है । 


(५) चम्बल योजना :--यह मध्य प्रदेश तथा राजस्थान सरकारों की सम्मिलित योजना 
है। इस योजना के अन्तर्गत यमुना की प्रमुख सहायक नदी चम्बल पर चौरसीगढ़ से कोठा तक 
की रूगभग ५० मील की दूरी में ३ बाँध बनाने का प्रवधान है। योजना के प्रथम चरण में गाँधी 
सागर बाँध, गाँधी सागर विद्य॒त्‌ गृह, द्रास्समिशन, कोटा (7४०४७) बाँध तथा इसके दोनों 
और नहरें बनाने का कार्यक्रम सम्मिलित किया गया है। गाँधी सागर बाँध के जलाशय में ६८ ५ 
लाख एकड़ फीट पानी आ सकेगा तथा नहर प्रणाली से राजस्थान और मध्य प्रदेश की 
४४६ देकटर भूमि में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी । गाँधी सागर शक्ति-ग्रृह-विद्धुत्‌ 
उत्पादन की चार इकाइयों ( (/८००7००७४४४ 9०85 ) की प्रस्थापित क्षमता का अनुमान ८०,००० 
किलोवाट है। इनमें से तीन इकाइयों में उत्पादन का कार प्रारम्भ हो गया है। गाँधी सागर 
बाँध तथा हत्सम्धित शक्ति गृह के पूरा होने में अभी देर है। कोटा बाँध तथा तत्सम्ब- 
व्थित्त नहर प्रणाली का निर्माण कार्य भी अब पूरा हो चुका है तथा २० नवम्बर, १६६० ई० से 
इससे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने लगा है। योजना के द्वितीय चरण में चम्बल नदी पर 
कोटा शहर से ३५ मील ऊपर चितौोड़ जिले में चुलिया जलू-प्रपात के निकट राणा प्रताप सागर 
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बाँध तथा तत्सम्बन्पित शक्ति-टह्ट के निर्माण का कार्यक्रम सम्मिलित है। इसके निर्माण का कार्य 
क्रम भी प्रारम्भ कर दिया गया है। इस भाग के प्रा हो जाने पर १२१ लाख हेक्टर भूमि की 
सिचाई हो सकेगी तथा १०,००० किलोवाट विद्युत का उत्पादन होगा । चम्बल योजना के प्रथम 
चरण के कार्यक्रम का अनुमानित लागत ६६-४९ करोड़ ₹० श्या द्वितीय चरण के कार्यक्रम का 
अनुमानित व्यय १७२१ करोड़ रु० है। चौथी योजना काल में यह योजना पूरी हो जायगी । 
१६ करोड़ रुपये के व्यय से इस योजना के तृतीय चरण का काय॑े प्रारम्भ किया गया है जिसके 
अस्तगत जवाहर सागर बाँध तथा ३३ दजार कि० वा० क्षमता के तीन एवं ६० हजार कि० वा० 
की क्षमता के एक विद्यत्‌ गह को निर्माण किया जायगा । इस योजना के पूरा होने पर इससे 
५६६ लाख हेक्टर भूमि को सिंचाई होगी तथा ३९८६ राख कि० वा० विद्युत उत्पन्न होगी । 


(६) गंडक यौजना (597१9 97०]००५) :--गंडक योजना के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल 
का काये १६४७ ई० में ही प्रारम्भ हुआ | जाँच-पड़ताल के बाद १६५१ ई० में इसका स्वरूप तैयार 
किया गया, किम्तु बिहार सरकार ने पहले कोशी योजना को प्राथमिकता दी जिससे इसके काय॑ 
में कुछ देर हो गयी । पुनः इस सम्बन्ध में नेपाल सरकार से बातचीत प्रारम्भ हुई और भन्तत: ४ 
दिसम्बर, १९५६ ई० को बाँध के सम्बन्ध में नेपाल सरकार से एक समझ्यौता हुआ तथा ४ मई, 
१६६४ ई0 को इस बाँध का शिलान्यास हुआ । बिद्दार तथा उत्तर प्रदेश राज्य इसमें सम्मिलित 
हैं तथा नेपाल को भी इससे विद्यतृ एवं सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी । 

गंडक योजना के अन्तगंत निम्नलिखित कार्यक्रमों की व्यवस्था है :-- 

(१) त्रिवेणी नहर के उद्गम स्थान से १००० फीट नीचे भेंसालोटन (8॥9375०१४॥), 
जिसे अब बाल्मिकि नगर कहा जाता है, में ७४७ मीटर लम्बी सड़क के साथ-साथ एक बाँध 
बनाया जायगा। बाँध का आधा भाग भारत में तथा आधा भाग नेपाल में पड़ेगा । 

(२) बाँध के दोनों किनारे से नहरे' निकाली जायँगी। पश्चिमी किनारे की मुख्य 
नहर-व्यवस्था से छपरा जिले की ४.८४ लाख हेक्टर तथा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एवं देवरिया 
जिले की २:८८ लाख हेकक्‍्टर भूमि की सिंचाई होगी। पश्चिमी किनारे से भी एक ओर नहर निकाली 
जायगी जिससे नेपाछ की १६४ हजार हूं क्टर भूमि की सिंचाई होगी । 

(३) पूर्वी किनारे की. नहर से बिहार के मुजफ्फरपुर, चम्पारण तथा दरभंगा जिले की 
६.७३ लाख हूं कटर भूमि तथा नेपाल की प्रायः ०*४७ लाख हु क्‍्टर भूमि की सिंचाई होगी । 

(४) मुख्य पक्षियमी नहर पर एक जल-विद्युत केन्द्र स्थापित किया जायगा जिसकी 
संस्थापित क्षमता १५ हजार कि० वा० की होगी। यह विदुयुत केल्द्र नेपाल सरकार को अनुदान 
के रूप में दिया जायगा। | 

यह योजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित योजना है। इस योजना का 
अनुमानित ध्यय १६६.६ करोड़ रुपये है ।! इसकी अन्तिम सिचाई क्षमता १५-१९ लाख हंकटर 
भूमि की है जिसमें से ११९७८ लाख ह क्टर बिहार में, २९८८ लाख हक्टर उत्तर प्रदेश में हथा 
०.५० लाख हूं कटरा नेपाल में होगी ।* 
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( ७) रिहान्द बाँध योजना (१९॥787063 799 ए97०|००६ );:--उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर 
जिले में पीपरी नामक स्थान पर सोन की सद्दायक रिहान्द नदी के आरबन्पार ३०० फीट ऊँचा 
तथा ३,०६५ फीट लम्बा एक बाँध बनाया गया है जिसका उद्घाटन ७ जनवरी, १९६३ ई० को 


किया गया । इस योजना पर १६५४ ई० से ही नियमित रूप से कार्यों चल रहा है। इस पर 
कुल ३७'५ करोड़ रुपये व्यय ;ए हैं जिभमें से अमेरिका से भी सहायता प्राप्त हुई थी । योजना के 


अन्तगत १८० वर्गमील का एक पन्त सागर नामक एशिया का सबसे बड़ा मनुष्य कृत जलाशय 
बनाया गया है, जिसमें ७६ लाख एकड़ फीट जल एकत्रित हो सकता है। इस जलाशय के निर्मांण 
से १८८ वरगंमील क्षत्र में सिंचाई हो सकेगी जिसमें से ८५,००० एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश और शेष 
मध्य प्रदेश में है। रिहान्द बाँध योजना के अन्तगंत २५ लाख कि० वा० क्षमता का एक विद्युत 
केन्द्र स्थापित किया गया है । इस योजना द्वारा उत्पादित बिजली हिन्दुस्तान अल्यूमिनियम 
कारपोरेशन लि० (स्रता095०87॥ पापा (:0790738(07 7,(0,) और सीमेंट व सोडा गैस 
के कारखानों, वाराणसी के विदयुत्‌ ईजन की फंक्ट्री तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 
राज्यों में बाँध के समीपवर्ती भागों में स्थित अन्य कारखानों को प्रदान की जाती 
है। मुगलसराय ओर कानपुर के बीच चलने वाली रेलों के लिए तथा उत्तर प्रदेश और बिह्दार के 
ट्यूब वेल्स को भी इस बाँध द्वारा बिजली प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। पाँच लाख 
एकड़ भूमि की सिंचाई करनेवाली बिहार की नहरों को इस योजना के जलाशय से पानी दिया 
जायगा । लगभग १४ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने वाले उत्तर प्रदेश के ट यूब वेल्स 
(7०७८-४८!७) को बिजली प्रदान करने के साथ-साथ इस योजना से उत्तर प्रदेश के लगभग 
६०० गाँव और नगरों को बिजली प्रदान की जायगी। 


'पंत सागर' जलाशय से छोड़ा गया जल २० मील नीचे ॥ लाख किलोवाट की प्रस्थापित 
क्षमता वाले ओबरा (09798) नामक शक्ति गृह के काम आ सकेगा । इस योजना के अन्तगँत 
एक थमंल पावर स्टेशन रूस की सहायता से बनाया जायगा जिसकी संस्थापित क्षमता २'५ लाख 
किलोवाट होगी । 


इनके अतिरिक्त भारत में और बहुत-सी नदी-घांटी योजनाओं पर कार्य चल रहे हैं। 
जिनसे विद्य त्‌ एवं सिंचाई की सुविधा प्राप्त की जायगी । आन्भ्र एवं मैसूर राज्यों की सम्मिलित 
योजना के रूप में तुगभद्रा योजना पर कार्य चल रहा है । इस योजना से २८ हजार कि० वा० 
बिजली उत्पन्न होगी । महाराष्ट्र की कोयना योजना से २४ लाख कि० वा० बिजली उत्पब्न होगी । 
इस प्रकार देश के विभिन्‍न भागों में बहुत-सी नदी-घाटी योजनाओं पर कार्य चल रहा है जिनसे 
पर्याप्त मात्रा में जल-विदुयुत्‌ उत्पन्न करने का आयोजन है । 


निष्क षं :--मारत के प्राकृतिक साधनों के अध्ययन से यह्द स्पष्ट है कि भारत में प्राकृतिक 
साधनों की प्रचुरता है। प्रकृति ने हमें अपने उपहार प्रदान करने में अति उदारता दिखलायी है। 
किस्तु दु:ख है कि अभी तक ह_म इनका समुचित उपयोग नहीं कर पाये हैं जिससे हम अभय देशों 
की अपेक्षा बहुत ही निर्धत हैं। इसीलिए भारत को “निर्धनों से बछा हुआ एक समंद्ध राष्ट्र 
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कहते हैं। कहा भी जाता है कि “भारत धनी है किन्तु भारतीय निधेन हैं |” (77१8 $5 
7ढ। 9४ एतत&॥5 276 9007, ) किस्तु स्वतन्त्रतता-प्राप्ति के पश्चात्‌ पंचवर्षीय योजनाओं के 


अम्तगत देश के आयोजित आधथिक विकास का प्रयास किया जा रहा है। इन योजना9ओं में 
प्राकृतिक साधनों के विकास की गति को तीज बनाया जा रहद्दा है। 


विशेष अध्ययन-सूची 
], 6009६, ०६ [79049 : 5९८87८४ 07 (7८7७5 37 ॥70॥& (964) 
2. ४९:5 870 : 96फ्थगत 607 कि6८'४५० 77) [709-]950 (0 ]975. 
3, (009४६. ० ॥7049 * [7988 97-72. 


4, ज&77772 (007775907.. $ एफ्राफठे छावे #४05प7ए ए८ ८७! ?]875$ ० [709. 


अध्याय : ३ 
भारतवर्ण की जनसंख्या 
(एक्‌्णंबाएं०० ०९ ए9979 ) 
पुत्र के जन्म से मनुष्य को सब लोकों पर विजय प्राप्त होती है, पौत्र के जन्म से वह अमर हो 

जाता है और तत्पश्चात प्रपौन्न के जन्म से उसको सूर्य लोक मिलता है ।”--मनुस्मृति । 

“भारत की जनसंख्या को नियन्त्रित करना राष्ट्रीय कल्याण एवं नियोजन की दृष्टि से बड़ा 
ही महत्त्वपूर्ण है ।”! 

जनसंख्या एवं आथिक विकास ( ?07ण७४०४ 70 ए6070फएां८ 07०७४) ) :-- 
किसी देश की आर्थिक समृद्धि प्रधानतया दो बातों पर निभर करती है--प्राकृतिक साधन, जिनमें 
मिट्टी, जलवायु, भोगोलिक स्थिति तथा खनिज एवं शक्ति के साधन प्रमुख हैं और मानवकारक 
(धधा॥७7 480०(07" जिसमें सक्रिय जनसंख्या की राशि एवं गुण सम्मिलित हैं। किन्तु इन दोनों 
में मनुष्य की ही प्रधानता है क्योंकि प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग देशवासियों की संख्या 
एवं स्वभाव पर द्वी आश्रित है। सभ्यता एवं ज्ञान में विकास के साथ-साथ प्रकृति पर मानव 
का स्वामित्व निरम्तर बढ़ते जा रहा है। वह अपनी इच्छा एवं आवश्यकतानुसार साधनों में 
अनुकूलता प्रदान करता है। अतः उत्पादन में मानव सक्रिय सहयोग प्रदान करता है। वास्तव 
में, वह उत्पादन का साधन एवं साध्य दोनों है। प्राकृतिक साधनों की विपुलता के बावजुद यदि 
किसी देश की जनसंख्या, गुण एवं मात्रा दोनों दृष्टि से हीन है तो वह देश आ्थिक विकास के 
दोरान में निश्चय ही पीछे रह जायगा। इस प्रकार किसी देश का आ्थिक विकास वहाँ के निवा- 
सियों पर इतना अधिक निर्भर करता है कि उसके विभिन्‍न स्वरूपों की जाँच किये वगैर आधिक 
समस्याओं का अध्ययन प्राय: अधूरा ही रह जाता है । 

भारत एक निर्धन देश है तथा इसकी निर्धनता आज विश्व में सामान्‍य चर्चा का विषय बन 
गयी है । यहाँ को प्रति-व्यक्ति आय बहुत ही निम्न है तथा लोगों का जीवन-स्घर संसार के प्राय: 
सभी सभ्य देशों से निम्न है। हमारी यद्द अत्यधिक निध्धेनता प्राकृतिक विपुलता के बीच बनी 
हुई है। इस प्रकार देश की आथिक स्थिति सुधारने तथा जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने 
के लिए भारतीय आधिक जीवन का गंभीर एवं वैज्ञानिक अध्ययन अनिवायें हो जाता है। अतः 
आथिक विकास की किसी भी योजना में निम्नांकित प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक हो 
जाता है--देशवासियों की संख्या कितनी है ?, पिछले वर्षों में इस संख्या में किपए गति से वृद्धि 
हुई है तथा इसका देश की आर्थिक ध्यवस्था पर क्‍या प्रभाव पड़ा है ? देशवासियों की आजीविका 
के प्रमुख साधन क्या हैं? यदि देश की जनसंख्या आवश्यकता से अधिक है तो जनाधिक्य 
की समस्या के समाधान के लिए क्‍या प्रयत्न किये जाने चाहिए आदि । जनता के जीवन-स्तर को 
ऊँचा उठाने के लिए इन प्रश्नों पर समुचित ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। 








, “ए०्प्रापपढड पथ 926766 प८४प 00700 क्रए४४ 90० ए78०५८९.. फजा। 
००॥70| 067 ए76ए876 ग्रठ४ 07 & पैर छतोला प्राढ॑ए एट०एॉा० क्ली] ४४०९ (० ॥ए८ 
8 0]गराए पए 76९८2प४८ धाढाट छ०ा१ 9६ #007 (६० ४६ 00७7 07 ॥6 0०श०,! 

नग्न, र.७७४९४४ ७2:८६, 
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जनसंख्या-सम्बन्धी संक्रमण का सिद्धान्त 
(ए४6ढ०7०५९ 0६ 767708॥2]007८ ४797500) 

जनसंख्या-सम्बन्धी संक्रमण के सिद्धान्त के अनुसार कोई अरथ॑-व्यवस्था अधिक विकास के 
दौरान जन्म-दर एवं मृत्यु-दर की दृष्टि से तीन पृथक्‌-पृथरू स्तरों से होकर गुजरती है-प्रथम स्तर 
में जन्म-दर एवं मृत्यु-दर दोनों अत्यधिक ऊँची होती हैं जिससे जनसंख्या प्राय: स्थायी रहती है । 
वास्तव में, एक पिछड़ी हुई कषि-प्रधान अथ॑ व्यवस्था में जन्म-दर तथा मृत्यु-दर दोनों ही अत्यधिक 
ऊँची होती हैं। मृत्यु-दर निधनता, पौष्टिक भोजन तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्था-सम्बन्धी सुविधाओं 
के अभाव आदि के कारण अधिक द्वोती है | इसी प्रकार पिछड़े हुए देशों की सामाजिक प्रथाएँ तथा 
अंबविश्वास के कारण जन्म-दर अधिक द्ोती है। साथ ही, कृषि-प्रधाव समाज में बड़ा परिवार 
अधिक लाभदायक होता है। कोल एवं हृवर (0०८ काते॑ ]00४67) का इस सम्बन्ध में 
निम्तांकित कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है : ''(009]076॥ ८000८ &। 87 ८७४) ५ 826.... 
बपपे ३०९ 6 ७ 5त]0079) 50पा९९ छ 5९८पावच 9 फिढ 7त0 88४९० ० .9०06705.  ॥]८ 
ए/८फ्ओो००५ क्रीएा व6820 ४8९5, €5एटटीडोए गा शाधिा।ह, गाए पी 5पट।। 
8९८0प7ए ९७7३ फट क्राँद्ोगलत तरोए शीला प्राण दवाला 2० 907 ? इस रुतर में 
जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की दर बहुत अधिक नहीं होती । 

द्वितीय स्तर में जब अधथ॑-ध्यवस्था विकास की ओर उन्मुख द्वोती है तो मृत्वु-दर में बहुत 
कमी होने लगती है, किन्तु जन्म-दर प्राय: ज्यों-की-त्यों रह जाती है। पर्याप्त मान्ना में पौष्टिक 
भोजन, विकित्सा एवं स्वास्थ्य-सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि आदि के कारण मृर्वु-दर कम होने लगती 
है। किन्तु जन्म-दर को प्रभावित करनेवाले कारणों, जैसे---सामाजिक एवं घामिक रीति-रिवाज 
आदि में बहुत घीरे-घीरे परिवर्तन होने के कारण जम्म-दर में प्रायः कोई कमी नहीं होती । अतएव 
द्वितीय स्तर में जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि बहुत अधिक होती है। 

तृतीय स्तर में जन्म-दर एवं मृत्युन्दर दोनों के निम्न स्तर पर स्थायी होने से जनसंख्या 
में वृद्धि की गति भी बहुत ही मंद पड़ जाती है। इस स्थ॒र में अथ॑-ष्यवस्था में कृधि की जगह 
उद्योग-धब्धों की प्रधानता हो जाती है । उद्योग-धन्धों के विकास के कारण जनसंख्या का प्रवाह 
गाँवों से शहरों की और होने लगता है। शहरी जनसंख्या में वृद्धि तथा औरतों के बाहर काम 
करने के परिणामस्वरूप लोग परिवार के आकार में स्वेच्छापूवंक कमी करने लगते हैं। इससे 
जम्म-दर में भी बटुत कमी आ जाती है । इस सम्बन्ध में कोल एवं हवर का निम्नांकित कथन विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है, “(07८ ० पं ई९४ए०7८४ ०4 ०20070770 0७ए७॥० 7678 (ए[०८७।९ 
ाराहबाा॥ए... प्राफेबाटबरंतगा,.. गाव कीकव्ला था प्रपथीए ग्राता८ एण ६७ 
छफ्वेंशा 670 [९38 छा 88 8836६ 30 &7 पाएशा-5टप्रंत्ए )2॥ 470 8 7079), इस प्रकार 
तृतीय स्तर में विकसित अर्थ॑-व्यवस्था जम्म-दर एवं मृत्यु-दर में निम्न-स्तर पर एक नया संतुलन 
स्थापित कर लेती है जिससे जनसंख्या में बहुत कम वृद्धि होती है । 

भारत में पिछले कुछ वर्षो से मृत्यु-दर में धीरे-धीरे कमी हो रही है, जेसा कि पृष्ठ ६१ 
को तालिका से स्पष्ट है। १६४१ ई० के बाद मृत्यु-दर में निरम्तर कमी हो रही है किल्तु जन्म-द्र 
में इस प्रकार की कमी नहीं पायी जाती है। सारांश यह है कि भारत अभी जनसंलखूपा-सम्बन्धी 
संक्रमण के द्वितीय स्तर से ही गुजर रहा है । 


क+>+- *' ैवोलल>लकम«कक- स्ककमक, 


]--७०े०, 2. *, ७700 ॥00ए6# 2, +-0०एपो800ा. (0 क्ाते ऐरट0॥070 
942ए७०फुघरला। वंत 4,0च-एरटण्याढ (0प0765, कु0, 0-]] 


भारतवर्ष को जनसंख्या ५५ 


भारतीय जनसंख्या का आकार (8३26 ० ५४९ [70097 7ए09५०॥४४४०07 ) :--भा रत 
की जनसंख्या के सम्बन्ध में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात इसका बड़ा आकार है। जनसंख्या की दृष्टि 
से यह घीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है ।! विश्व की सम्पूर्ण 
जनसंरूुया के प्रायः है भाग लोग यहाँ निवास करते हैं। १९७१ ई० की जनगणना के अनुसार 
भारत की कुल जनसंख्या ५४ करोड़ ६९ लाख, यानी ५४'७ करोड़ है। इसमें २८ करोड़ ३० 
लाख पुरुष तथा २६ करोड़ ३६ लाख ओररतें हैं, यानी हमारे देश में औरतों की ओसत संख्या प्रति 
एक हजार पुरुषों पर ६३२ है । 

भारत में उत्तरी मंदान देश का सबसे घना आबाद प्रदेश है। इसका प्रधान कारण इस 
भाग की उत्तम जलवायु तथा उपजाऊ भूमि है। इसके बाद दक्षिणी पठार का स्थान है और 


सबसे कम जनसंख्या उत्तर के पह्ठाडी प्रदेशों में है । 


भारतीय जनसंख्या में वृद्धि 
(७7०9ए४)॥ ० एग्त४॥ ?०09णे०७४०४) 


भारत की जनसंख्या केवल विशाल ही नहीं, वरन्‌ उत्तरोत्तर विशालतर होती जा रही है । 
देश की वतेमान आर्थिक समस्याओं में यह निश्चय ही सर्वाधिक प्रमुख समस्या है। ऐसा अनुमान 
लगाया जाता है कि प्रारम्भ में दीघंकाल तक भारत की जनसंख्या लगभग स्थायी (582000747९) 
रही होगी। प्लेग, युद्ध, महामारी तथा अकाल आादि प्राकृतिक अवरोधों की क्रियाशीलता के 
अतिरिक्त जनसंख्या के इस प्रकार स्थायी रहने का मुख्य कारण देश में दीघकालीन शाल्ति एवं 
सुरक्षा का सामान्य रूप से अभाव कहा जाता है।' देश में शान्ति एवं सुरक्षा ब्रिटिश शासन काल 
की एक अपू्व देन है। अछ: उच्नीसवीं सदी के मध्य तक देश की जनसंख्या में प्राय: कोई विशेष 
वृद्धि नहीं हुई थी, फलत:, देश में उस समय तक जनाधिक्य की समस्या नहों थी । किन्तु इसके 
बाद जनसंख्या में नियमित रूप से वृद्धि प्रारम्भ हुई जिससे देश में कृषि-योग्य भूमि का अभांव द्वोने 
लगा । फलस्वरूप खाद्यान्न का अभाव तथा कृषि के समक्ष उपविभाजन एवं अपखण्डन जैसी बुरा- 
इयाँ उहपस हो गयों | 


१--भारत एवं पाकिस्तान की सम्मिलित जनसंर्या रूस को छोड़कर शेष यूरोप की जन॑- 
संख्या के बराबर है तथा अफ़िका, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों की सम्मिलित 
जनसंरुया के लगभग बराबर है। ग्रट ब्रिटेन की जनसंख्या से यह ६ ग्रुनी तथा आस्ट्र लिया से 
६५ गुनी अधिक है । 

२--भारत में प्रति १० वर्षों पर जनगणना होती है। अन्तिम जनगणना १९७१ ई० में 
(६ थी । अभी इस जनगणना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नहीं उपलब्ध हो पाया है। 


३--श्स सम्बन्ध में 7777725८9 ॥02४5 ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 0079एण०४०7 ०ँ॑ 
एञ0१8 2४7१ 7?&॥5५87 में निम्नलिखित विवरण दिया है जो विशेष रोचक जान पड़ता है :--- 


भारत की : नसंख्या का 300 8. 0.. से लेकर १८७१ ई० के बीच का अनुमान 


वर्षे जनसंख्या वर्ष. जनसंख्या 
३००. 8. 0... १०० से १४० मिलियन १८४६ /&, 7, १३० मिलियन 
१६०० 8. 7. १०० 89 २ 5५५ 3 #/१ै) १७५ १5 7 
(८०० ,, ,, १२० हू. १८६७ ,, ,, १९४. 


१५४४ ,, ,, १३० १८७१ ,, , २१५ ,, 


भ्द भारतीय अरथंशाक्ष 


निम्नांकित तालिका! से देश में जनसंहुया की वृद्धि का अन्दाजा लगाया जा सकता है :-- 
भारत की जनसंख्या में वृद्धि 














जमगणना.| जनसंख्या | गत दश वर्षों में वृद्धि (+ ) प्रतिशत वृद्धि (+ ) 
वर्ष (लाख में) | या हास (--) (लाख में) या कमी (--) 
१६६१ २३५६ ४5 व 
१६९०१ २१५५ ४ -०'२ 
१६९११ २४६० + ६१५ ने ५८ 
१६२१ २४५६१ “- ६ -0'४ 
१६६३१ २७५४ न २७४ न १०*४ 
१६४९१ ११२८ न २७३ न १२९७ 
१६५१ ३५६६ न ४४९१ न १३३ 
१६६१ ४३६२ प्र३े न २१९४ 
१६७१ ५४६६ | -+ १०७७ +र२४६ __ फ__६£_£ 
१८६१ ई० से १६९७१ ई० ३११० लाख + १२९५ 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि १८६१ ई० से १९७१ ई० के बीच ८० वर्षो में भारत 
की जनसंख्या में कुल ३११० लाख की वृद्धि हुईं। किन्तु जनसंख्या की वृद्धि प्रत्येक दशाब्दी में 
समान रूप से नहीं हुई है। १५९१ ई० से ६६०० ई० के बीच भारत की जनसंख्या? में ४ लाख, 
यानी ०'१ प्रतिशत की क्री हुई; (६०१ ६० से १६१० ई० के बीच १३५ लाख, यानी ५८ 
प्रतिशत की वृद्धि हुई; किन्तु १६९११६० से१६२०ई० के बीच जनसंल्या में पुन: € लाख यौनी ०*४ 
प्रतिशत की कमी हुई; १६२१ ई० से १६३० ई० के बीच जनसंख्या में २७४ लाख, यानी १०४ 
प्रतिशत की वृद्धि हुई, १६३१ ई० से १९४० ई० के बीच ३७३ लाख, यानी १२७ प्रतिशत की 
वृद्धि हुई, १९४१ ई० से १९५० ई० के बीच जनसंड्या में ४४१ लाख, यानी १३'३ प्रतिशत की 
वृद्धि हुई; १६५१; ई० से १६६० ई० के बीच देश की जनसंख्या में प्राय: ८२३ राख, यानी २१५ 
प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा १६६१ एवं १६९७० के बीच १०७७ लाख की यानी २४६ प्रतिशत की 
वृद्धि हुई। यदि तीन दस वर्षीय औसत की तुलना की जाय तो १६०१ ई० से १६३० ई० के बीच 
जनसंख्या की औसत वृद्धि दर ४२ प्रतिशत तथा १६३१ ई० से १९६० ई० के बीच ओसत १५*८ 
प्रतिशत प्रति दशक रही है । 

१८९१ ई० से १९०० ई० के बीच की जनसंख्या की कमी का प्रमुख कारण देश के विभिन्न 
भागों में अकाल का प्रकोप था। अकाल के अतिरिक्त इस दशक में प्लेग, मलेरिया, काछा ज्वर 
तथा महामारी आदि के कारण भी देश की जनसंख्या में विशेष कमी हुई । १९०१ ई० से १९१० 
ई० का समय ऋतुओं के अनुकूल होने के कारण साधारण समृद्धि का था। साथ ही यह दशक 


१-प्रस्तुत आँकड़े केवल भारत संघ के अम्तगंत के क्षेत्र की जनसंख्या को ही बतछाते हैं। 

२--१६३१ ई० से १९५० ई० के बीच भारत की जनसंरुया में ८१ करोड़ की वृद्धि हुई 
जो दंगलेंड की जनसंख्या से प्रयः १३ गुनी, कनाडा की जनसंरूया से ५ गुनी तथा क्राजिल की जन 
सड्पा से २ गुनी अधिक है। केत्रल १६४१ ई० से १६५० ई० के बीच देश की जनसंख्या में ४"४ 
करोड़ को वृद्धि हुई जो स्पेन, पुतंगाल तथा स्व्रीट्जरलेंड को सम्मिलित जनसंद्धा के बराबर है। 
१६५१ ई० से १९६० ई० के बीच देश को जनसंझ्या में ८२३ लाख की वृद्धि हुई है जो यूनाइटेड 
किंग हम, इंठली, जमेती आदि सभी देशों की जनसंझुवा से अधिक है 


भारतवर्ष की जनसंस्या ५७ 


प्लेगे, मलेरिया आदि बीमारियों से भी मुक्त रहा । अतः इस समय में जनसंख्या में वृद्धि हुई । 
किन्तु १९११ ई० से १९२० ई० के बीच वाले दशक में पुत! जनसंख्या में भारी कमी हुई । इसका 
प्रमल कारण प्लेग, कालरा तथा मलेरिया आदि महामारियों का प्रकोप था जिनसे लाखों ब्यक्तियों 
की मृत्यु हो गयी । इस दशक में केवल इम्फ्लुएंजा से ३२० से लेकर १३० लाख शक बथ्यक्तियों 
की मृत्यु हुई। साथ ही, अन्तिम तीन वर्षों में प्रथम महायुद्ध के साथ-साथ खराब ऋतुओं के कारण 
फसलों की कमी भो जनसंझया में कमी के प्रमुख कारणों में से एक है । 

१६२१ ई० के बाद जनसंख्या में वृद्धि के कारण :--किन्तु १६२६ ई० के बाद हम 
देश की जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि पा रहे हैं। इसके निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं :--() 
सिचाई की सुविधा में वृद्धि ([7८7९७5० 470 200०5 607 47782४0०7) :--- इसका सर्व॑- 
प्रथम कारण १६२१ ई० के बाद देश के विभिन्‍न भागों में सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार है। 
सिध एवं एंजाब में इसी समय सिचाई-व्यवस्था का निर्माण हुआ जिससे वहाँ की अद्ध -मरुभूमि 
वाले क्षत्रों में भी पर्याप्त मात्रा में उपज होने लगी। इसी प्रकार उत्तर-प्रदेश, बिहार तथा राज- 
स्थान के कुछ क्षत्रों में भी सिचाई को व्यवस्था हुई। सिंचाई की सुविधा के कारण कृषि का कार्ये 
बहुत ही निश्चित हो गया जिससे अकाल की भीषणता में बहुत कमी हुई | (3) यातायात के 
साधनों का विकास (70०४८०००7८०(६ ० 06 776805 06 379787074) :--- इस युग में याता- 
यात के साधनों, विशेषतः रेल एवं सड़कों का भी पर्याप्त विकास हुआ | सम्धूर्ण देश में रेल लाइनों 
तथा सड़कों का एक जाल-सा बिछ गया | इससे अकाल की भीषणता में कमी आयी । ($9) जद- 
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार ( [9एा7०ए८०४८०६ 7 ॥८७ ५) 
धागे 5७४६७७४०४ 77८०७५४७7८५) :--देश की जनसंख्या में १९२१ ई० के बाद नियमित रूप से वृद्धि 
का सर्वाधिक प्रधान कारण देश में जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं में विस्तार है। 
१६३०-२१ ई० के बाद देश में इन सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार हुआ । इससे मृत्यु-दर (6७७४॥ 
7७/८) में धीरे-धीरे कमी होने लगी और जन्म-दर में भी साथ-ही साथ कोई कमी नहीं होने के 
कारण जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने लगी । 

इस प्रकार १६२६ ई० से जनसंख्या में नियमित रूप से वृद्धि का युग प्रारम्म होता है । 
१९५१ ई० की जनगणना के विवरण में १६२१ ई० को “महान्‌ विभाजक! ( "४० 0४८७६ 
0।ए₹796 ) कहा गया है क्योंकि इसके पहले जनसंखूया ध्यूनाधिक रूप में घटती हुई-सी थी, परन्तु 
इस वर्ष के बांद इसमें निरन्तर वृद्धि होती रद्दी है। इसके पूर्व तक जनसंख्या एवं अन्न के उत्पादन 
में सब्तुलन था, किन्तु इसके पश्चात यह धीरे-धीरे समाप्त होने लगा । १९५१ ई० से १६६० ई० 
के बीच देश की जनसंख्या. में प्रतिवर्ष ओसत रूप से ३:१५ प्रतिशत की दर से वृद्धि हुईं। द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने १६५१ ई० से ६६६० ई० के बीच दस वर्षों में जनसंख्या 
में १२९५ प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान किया था। इस आधार पर द्वितीय योजना के अल्त में 
यानी १६६०-६६ ई० में जनसंख्या का अनुमान ४० करोड़ लगाया गया था, किन्तु योजना आयोग 
का यह अनुमान स्वथा गलत सिद्ध हुआ तथा १९६१ ई० में देश की जनसंख्या ४३९ करोड़ 
हो गयी । १९७१ की जनगणना के अनुसार तो भारत की जनसंख्या में वाधषिक २:४६ प्रतिशत की 
दर से वृद्धि हुई है । 

इस तरह भारत में जनसंख्या की वृद्धि के उपरोक्त सभी कारण बतलाये जाते हैं। किस्तु 
भारत में जनसंख्या की वृद्धि का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण देशवासियों की घोर निर्धनता तथा निम्न 
जीवन-स्तर है। “निर्धंन लोगों को अधिक संतान होती है ” यद्द एक सर्वंविदित तथ्य है जिसका 
ज्वलंत उदाहरण भारत की बढ़ती हुई जनसंल्या है । 


भूट भारतीय अर्थशःस्त्र 


किन्तु इस काल में भी जनसंख्या की यह वृद्धि प्रत्येक राज्य में समान रूप से नहीं हुई है । 
१६६१ से ७० ई० के बीच आसन्भ्र, बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा 
में वृद्धि को दर २४६ प्रतिशत से कम रही है तथा असम, गुजरात, केरल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 
पंजाब, राजस्थान एवं पश्चिमी बंगाल में २४९६ प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है। वृद्धि की 
दर सबसे अधिक केन्द्र द्वारा शासित क्षत्रों में ४५*-३; असम में ३३'५ तथा नागालेंड में ३१६९४ 
प्रतिशत रही है । 

अन्य देशों में जनसंख्या की वृद्धि (छ709्प्क एई एक्णबप्०का वप्र 067 00पर- 
(77८5 :--निम्नलिखित तालिका से कतिपय देशों में पिछले दशक में जनसंखुया में हुई वृद्धि का 
अन्दाजा लगता है :-- 


देद्द औसत वाष्िक वृद्धि की दर (१९५१-६०) 
आस्ट्रू लिया २९३ प्रतिशत 

कनाडा कर 

संयुक्त राज्य अमेरिका (७ ,) 

जापान १३ 2 

पश्चिमी जम॑नी ९१९ 

ब्रिटेन ०'४ ,; 

भारत (१६६१-७०) २.४६ ,, 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि १९५१-६० ई० के बीच जनसंख्या में वृद्धि की दर भारत 
को अपेक्षा कनाडा तथा आस्ट्र लिया में अधिक थी । किन्तु ये सभी देश विकसित राष्ट्र हैं। साथ ही, 
इनकी जनसंख्या बहुत ही कम है। उदाहरण के लिए कनाडा की जनसंख्या में प्रतिवर्ष ४-८ लाख 
की वृद्धि होती है जबकि भारत में वाषिक वृद्धि अब १२५ लाख से भी अधिक होती है।' 


भारत में जनसंख्या का घनत्व 
([0578009 ०६ ?09०१०४४०7 $7 70॥%) 


प्रति वर्ग कि० मो० में निवास करनेवाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या का घनत्व 
कहते हैं । कोई देश प्रति वर्ग कि० मी० में कितनी जनसंख्या को आश्रय प्रदान कर सकता है यह 
उस देश के प्राकृतिक साधनों तथा आर्थिक विकास के स्तर पर निर्भर करता है। १६७१ ई० की 
जनगणना के अनुसार भारत की जनसंर्या का ओसत घनत्व १८२ व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी० है 
जबकि १९६१ ई० की जनगणना के अनुसार यह केवल १४६ ध्यक्ति प्रति वर्ग कि० मीटर था। 
जनसंख्या का यह ओऔसत घनत्व प्रत्येक राज्य में एक समान नहीं है। इस सम्बन्ध में हमें इतनी 
अधिक विभिन्‍्तता मिलती है कि १६९७१ ई० की जनगणना के अनुसार जम्मू एव' कश्मीर में 
जनसंख्या का ओसत घनत्व ४२ व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी० से लेकर केरल में ४४५८ तथा दिल्‍ली 
में ३७२४ तक है। पश्षिचमी बंगाल में ओसत घनत्व ५०७, बिहार में ३२४ तथा भध्य प्रदेश में 
केवल १६३ है । 


१. पिछले कुछ वर्षों में विश्व की कुल जनसंख्या में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। १९६२ 
ई० में सम्पूर्ण विश्व की जनसंख्या अनुमानत: ३१३'५ करोड़ थी । १६५०-६० ई० के बीच इसझों 
२*१ प्रतिशत की वाधिक वृद्धि हुई । 


भारतवषे की जनसंरूया घ९ 


हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ जनसंख्या के औसत घनत्व में भी वृद्धि होती 
जा रही है जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :-- 


+ *#मारलाह? 


वष १६०१ १६११ १६५१ | १६९६१ 
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उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत में (६२१६० के बाद जनसंछयां का घनत्व 
निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। जनसंख्या में नियमित रूप से वृद्धि के परिणामस्वरूप देश की 
जनसंख्या के औसत घनत्व में भी वृद्धि हो रही है। इसका प्रभाव यह हुआ है कि देश में 
आजीविका के अन्य साधनों के अभाव में कृषि पर जनसंख्या का बोझ निरन्तर बढ़ता जा रहा है, 
जोतें छोटी-छोटी टुकड़ों में विभाजित होती जा रही हैं तथा कृषि की उपज में भी निरन्तर कमी 
होती जा रही है। ये सब इस बात के परिचायक हैं कि देश में जनसंख्या का घनत्व सर्वोत्तम से 
भी अधिक है । 

किस देश में जनसंख्या के घनस्व को प्रभावित करनेवाले अनेक कारण हैं, जिनमें जलवाप, 
वर्षा, भूमि की उपजाऊ शक्ति, प्राकृतिक साधन, सिंचाई की सुविधा तथा आर्थिक विकास का स्तर 
आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। द्वमारे देश में जनसंख्या का घनत्व वर्षा, सिचाई की सुविधा, 
जलवायु, मिट्टो की आकृति, आशिक विकास तथा शांति एवं सुरक्षा की सुविधा पर निर्भर करता 
है। इस प्रकांर देश के विभिन्न भागों में जनसंख्या के घनत्व में विभिन्‍नता के अनेक कारण हैं । 
किन्तु हमारे देश में घनत्व के सम्बन्ध में यह विभिन्‍नता बहुत हृद तक हम भारतवासियों के घर 
नहीं छोड़ने को प्रवृत्ति तथा प्रवास-सम्बन्धी अन्य कठिनाइयों के कारण ही पायी जाती है । 


भारत की जनसंख्या के घनत्व को विदेशों से तुलना :--अब हमें यह देखना है 
कि भारत में जनसंख्या का घनत्व वास्तव में अधिक है या कम । विदेशों स तुलना के द्वारा 


यह अधिक स्पष्ट हो जाता है। विश्व के कतिपय प्रमुख देशों में जनसंख्या का घनत्व इस 
प्रकार है :--- 


दंषु १६६८ ई० में जनसंख्या का औसत घनत्व प्रति वर्ग कि० मी० 
(7067509 79०7 54. ४. ),]) 
जापान २७३ 
पश्चिमी जमेनी २६४ 
युनाईटेड किगडम २२७ 
निदरलेंड ३७६ 
* भारत (१६७१) १८२ 


उपरोक्त सभी देशों से भारत के घनत्व की तुलना करने पर भय का कोई कारण नहीं 
जात पड़ता । इन देशों में जनसंख्या का घनत्व भारत से निभवय हवी अधिक है, लेकिन उपरोक्त 
वर्ग के सभी देश ओद्योगिक राष्ट्र होने के कारण अधिक जनसंख्या को सुगमतापू्वेंक आश्रय 
प्रदान कर सकते हैं। किन्तु भारत एक क्ृषि-प्रधान देश है, अतः इसकी तुलना विश्व के क्ृषि- 


द्‌ भारतीय अथैशारुत्र 


प्रधान राष्ट्रों के घनत्व से ही करनी चाहिए। जब हम भारत के घनत्व की तुलना विश्व के क्षि- 
अधान देशों से करते हैं तो इस समस्या की भीषणता का अन्दाजा लगता है :--- 


देश १६६८ में जनसंख्या का औसत घनत्व प्रति बर्गं० कि० मी ० 
(7760509 967 54. 5, १७.) 

क्षेनाडा २ 

संयुक्त राज्य अमेरिका (७, 5. 2.) २१ 

रूस (७. 5. 5. 8.) ११ 

मित्र (0, &. 7९.) ३२ 

भारत (१६७१) १८२ 


उपरोक्त वर्ग के देशों के साथ तुलना करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि भारत में 
वह का घनत्व इस वर्ग के सभी देशों से अधिक है । यह हमारे लिए निश्चय ही चिन्ता का 
षय है । 

अतएवं जनसंख्या के औसत घनत्व से किसी देश की आथिक स्थिति के सम्बन्ध में कोई 
सामान्य निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं है। जनसंख्या के घनत्व और आ्थिक स्थिति के सन्बन्ध 
को जानने के लिए हमें प्रत्येक देश की आध्िक व्यवस्था का पृथक रूप से अध्ययन करना पड़ेगा । 
कोई देश सामाम्यतया किलसनी जनसंख्या को आश्रय प्रदान कर सकता है यह उस देश के प्राकृतिक 
साधनों तथा आर्थिक विक्रास के स्तर पर निर्भर करता है। एक औद्योगिक देश एक नितांत कृषि- 
प्रधान देश की तुलना में अधिक व्यक्तियों को आश्रय प्रदान कर सकता है। भारत एक कृषि- 
प्रधान राष्ट्र हे, अतः इसका जोसत घनत्व निश्चय ही बहुत अधिक है। साथ ही, जनसंख्या में 
निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ता जा रहा है । इससे प्रति-ब्यक्ति उपलब्ध 
कृषि की जानेवाली भूमि की मात्रा घटती जा रही है। 

निम्नांकित तालिका से भारत तथा कुछ भन्य देशों में उपलब्ध प्रति-व्यक्षित कृषि-योग्य 
भूमि के क्ष त्र का बल्दाजा लगता है :-- विन 

सम्पूर्ण । ख्स के 
































भारत संयुक्त राज्य 
| अतिरिक्त 

([ १६५ १) विक्तर | गेष यूरोप अमेरिका 
जनसंख्या (करोड़ में) | ३६१| २४० । ३६६ |. (५-३ 
भूमि का क्ष त्रफल (करोड़ एकड़ में) | ८१९३। ३२५१ । १२१६६ | १६०५ 
प्रति-व्यक्त क्ष त्र (शतांशों में) । 
(96४ ढक०५७ 8762 40 ०८॥(8) 
समस्त भूमि | रे मी पल | 4525): नशिनीलनिल 
कृषि-भूमि _  _._.._._.. (६७ | २५१| रएपऐ | ७४४१४ फ 
जोतने-बोने योग्य भूमि । | ६&७ | १२५६| €६२ | ३०२ 








तालिका से स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोप की तुलना में एक औसत 
भारतीय को कृषि के लिए बहुत ही कम भूमि उपलब्ध होंती है। संसार की कुल भूमि के 
केवल ९*४ प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिका में २४ प्रतिशत तथा यूरोप में ३० प्रतिशत भूमि को 
कृषि-कार्य में प्रयुक्त किया जाता है जबकि भारत में कुल भूमि के प्राय: ४४ भाग को कृषि के 
लिए प्रयुक्त किया जाता है। इससे अमरिका तथा यूरोप में बहुत अधिक भूमि बंजर है जिसका 
प्रयोग चरागाह वगैरह के रूप में किया जाता है। पर भारत में इस प्रकार को भूमि का सबंधा 
अभाव है। अतएव निष्कर्ष के तोर पर यह कहा जा सकता है कि भारत की भूमि पर जनसंक्षया 
का अत्यधिक बोहझ है ।. 


भारतवर्ष की जनसंद्षया ६१ 


जन्म-दर तथा मृत्यु-दर 
(04700 720८ ७70 ॥0९०0)॥ 726) 

किसी देश में जनसंख्या का आकार प्रधानतया जन्म-दर ओर मुत्यु-दर पर निभर करता है। 
(07०9७ ०६ 90फपोौ७(0॥ 45 ० घ०३०7 ० 9700 270 0८७॥॥$.) यदि जन्म-दर की अपेक्षा 
मृत्यु-दर कम है तो जनसंख्या में वृद्धि होगी और मृत्यु-दर अधिक है तो जनसंख्या में कमी होगी । 
जम्म-दर तथा मृत्पु-दर के इस अन्तर को अतिजीवन दर (5प7श९०) 7००) कहा जाता है। 
जनसंख्या में वृद्धि या कमी इसी के द्वारा मालूम को जा सकती है। प्रति-वर्ष एक इजार जनसंख्या 
पर होनेवाले ओसत जन्म तथा मृत्यु को क्रमशः: जन्म-दर एवं मृत्यु-दर कहते हैं ।! भारत विषवव के 
सबसे अधिक जन्म-दर एवं मृत्यु-दर वाले देशों में से है। प्रगतिशील पश्चिमी राष्ट्रों में पिछले कुछ 
वर्षों से जन्म-दर ओर मृत्यु-दर में घटने की प्रवृत्ति निरन्तर बनी रही है। किन्तु हमारे देश में 
अभी ये दरें इस प्रकार से कम नहीं हुई । 

गत तीस-चालीस वर्षों में विश्व के प्रमुख प्रगतिशील राष्ट्रों में जन्म-दर तथा मृत्यु-दर 
दोनों में विशेष रूप से कमी हुई है। इन देशों में शिक्षा के प्रचार तथा सन्तति-निरोध के कृत्रिम 
उपायों के प्रयोग द्वारा जम्म-दर में आश्वयंजनक कमी हुई है। शिक्षा तथा जीवन-स्तर में वृद्धि 
के परिणामस्वरूप इन देशों ने छोटे परिवार के आर्थिक मद्दत्त को समझा है। अतएव इन देशो में 
लोग अपने परिवार के आकार को स्वेच्छा से सीमित करने का प्रयास करने लग गये हैं। इसी 
प्रकार, जन स्वास्थ्य के साधनों में वृद्धि द्वारा मृत्यु-दर में विशेष रूप से कमी हुई है। यूरोपीय 
देशों में रहन-सहन की अच्छी परिस्थितियों तथा मृत्यु-निवारक कारणों पर अधिकार रहने के कारण 
मृत्यु-दर निश्चित रूप से घट गयी है ।” परच्तु खेद की बात हैँ कि भारत में जन्म और मूृत्यु-दरें 
इस प्रकार कम नहीं हुई हैं । 

१८०१ ई० से १९६१ ई० के बीच भारत में जन्म एवं मृत्यु-दरों का अन्दाजा निम्नांकित 
तालिका से लगाया जा सकता है :--- 


दशाब्दी जम्म-दर मृत्यु-दर 
(प्रति १००० व्यक्ति पर) 
१:८१-६१ ४८६ ४१*३ 
१८६१-१६ ०१ ४५"८ ४४०४ 
१६०१-११ ४६ हक 
१६११-२१ ४८* १ ४७"*२ 
१६२१-३१ ४६*४ ३६'३ 
१६३१-४१ ४५२ ३१९२ 
१६४१-५१ ४५7० २७'० 
१६५१-६१ ४०१० १८९० 
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१. डा० ज्ञानचब्द के अनुसार भारत में जीवनांक विशेष रूप से अविश्वसनीय हैं क्योंकि यहाँ 
इन आऑँकड़ों के एकन्र करने की प्रणाली अत्यंत दोषपूर्ण है, विशेषतः गाँवों में जहाँ इनके लिए निरक्षर 
तथा कम वेतन पानेवाले व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए डा० 
ज्ञानचन्द के अनुसार भारत में जन्म-दर प्रति हजार ४८ तथा मृत्यु-दर ३३ है। देखिए--07. 
0१श्ाएंब्रावे--गुपत478 ॥€०णांगए )६)।075--0. 978, १६६१ ई० की जनगणना के अनुसार 
१६५१-६० ई० के बीच भारत में औसत वाषिक जन्म-दर प्रति वर्ष ४० तथा मृत्यु-दर १८ थी। 

२. ट्वितीय महायुद्ध काल के बाद यूरोपीय देशों में जम्म-दर में वृद्धि हुईं। इसका मुख्य 
कारण यह है कि युद्ध के बाद ष्याह की दर ()४७77986 720०) में प्राय: वृद्धि हो बाती है जिससे 
जन्म-दर, अधिक हो जाती है। किन्तु इसे केवल अस्थायी प्रवृत्ति मात्र ह्वी समझना चाहिए। धीरे- 
धीरे पुन: जन्म-दर में कमी होने लगेगी । 


६३ भारतीय अथंशास्न 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि १६४१ ६० तक भारत में जन्म तथा मूृत्यु-बरें प्राय 
स्थायी रही हैं। इसके बाद स्वास्थ्य एव चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं में विस्तार से मृत्यु-दरों में 
तीव्र गति से कमी हुई है । 

साथ ही, भारत में जन्म तथा मुत्यु-दर सम्बन्धी उपयु क्‍त आँकड़े किसी भी प्रकार सद्दी 
तथा विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते । १६५१ ई० के जनगणना-सम्बन्धी विवरण के अनुसार 
हमारे देश में कहीं भी जन्म-दर सम्बन्धी सरकारी-आंकड़े वास्तविक जन्म-दर का प्रतिनिधित्त्र 
नहीं करते ।! इसका मुख्य कारण अधिकांश जनता का अशिक्षित तथा रूढ़िवादी होना है। स'थ 
ही गाँवों का चोकोदार, जो साधारणतया इस सम्बन्ध में पंजीयक का काये करता है, भी इमके लिए 
बहुत हद तक उत्तरदायी है । इन सब दोषों के कारण वास्तविक जन्म तथा मृत्यु-दरों का अम्दाजा 
लगाना बहुत ही कठिन हो जाता है। १६४१ ई० से १६५० ई० के बीच सरकारी रजिस्टरों में दर्ज 
जन्म एवं मुर संख्या के आधार पर भारत में ओसत जन्म एवं मृत्यु-दरें क्र: २७२ तथा १६०४ 
थीं। इनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि १६४१ ई० से १९५० ई० के बीच जनसंख्या 
की वृद्धि केवल ७'८ प्रतिशत ही थी। किन्तु इस अवधि में जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि इससे निश्चय 
ही बहुत अधिक थी। अत: १६९५१ ई० की जनगणना के विवरण में यह बतलाया गया था कि 
पिछली दशाब्दी में वास्तविक जन्म-दर ४० तथा मृत्यु-दर २७ थी। विश्व के अम्य राष्ट्रों की 
तुलना में ये दरें हमारे देश में निश्चय ही बहुत अधिक हैं जो निम्नांकित तालिका” से स्पष्ट है :-- 


प्रति एक हजार व्यक्ति (१६९५४ ई०) 


कक 








जन्म-दर | मृत्यु-दर | अतिजीवन-दर | शिशु-मृत्यु-दर 
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भारतवर्ष की जनसंखरूया ६३ 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत में जन्म-दर, मुस्यु-दर तथा शिक्षु मृत्यु-दर, तीनों 

विधवत्र के प्रायः सभी आधुनिक विकसित राष्ट्रों से अधिक हैं । 
भारत में जन्म-दर अधिक होने के कारण 
((4७७8४८5 ०4 लाए फ्राधवा-०० ॥ ध्रते9]) 

भारत में जन्म-दर अधिक होने के बहुत-सारे कारण हैं। जन्म दर को प्रभावित करने 
वाले विभिन्न कारणों को मुध्य रूप रो निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजजत किया जा सकता है-- 

(१) वातावरण सम्बन्धी कारण, जो प्राकृतिक बनावट तथा जलवायु द्वारा निर्धारित 

होते हैं, 

(२) आध्िक कारण, तथा 

(३) धामिक एवं सामाजिक कारण । 

(१) वातावरण सम्बन्धी कारणों के अन्तगंत जलवायु एवं प्राकृतिक परिस्थितियाँ 
प्रधान हैं । वास्तव में. जन्म दर पर जलवायु एवं प्राकृतिक परिस्थितियों का व्यापक रूप 
से प्रभाव पड़ता है। ठंढी जलवायु की अपेक्षा गम॑ जलवायु वाले देशों में औरतें बहुत ही कम 
आयु में तारुण्य अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं। भारत के साथ तो यह बात सामान्य रुप से 
लागू होती है। हमारे देश में शादी भी कम ही उम्र में होती है। अतः जल्म-दर का अधिक 
होना अति स्वाभाविक है । 

(२) आथिक कारण ( ४८०४०णएघा८ (०५४८४ ) :--जन्म-दर को प्रभावित करनेवाले 
कारणों में आर्थिक परिस्थितियों की निश्चय ही प्रधानता है। भआाधिक कारणों अथवा परिस्थितियों 
में निम्नलिखित प्रधान हैं--- 

(क) नि्धनता (?०ए४८४४) :--भारतवर्ष॑ एक निधन देश है। निर्धनता के कारण भी 
यहाँ पर जन्म-दर बहुत अधिक है। प्राय: यद्ट कद्दा जाता है कि निर्धन व्यक्तियों को अधिक सबन्तान 
होती है। जितना द्टी निर्घन कोई ष्यक्ति होगा, उसका परिवार भी उतना ही बड़ा होता है । 
जीवन स्तर में सुधार के साथ-साथ एक सीमा के पश्चात जस्म-दर में कमी होने लगती है। पश्चिम 
के प्रगतिशील राष्ट्रों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के गोरे-निवासियों 
की तुलना में निग्रो निवासियों के परिवार बड़े होते हैं। भारत के अधिकांश ध्यक्ति बहुत ही 
निर्धन हैं । यहाँ का सामान्य जीवन-स्तर भी बहुत ही निम्न है। अतएव यह कटष्टा जा सकता है 
कि “हमारी विशाल जनसंख्या हमारी नि्धनता का उतना बड़ा कारण नहीं है जितना कि 


छसका परिणाम ।'' (()प7 ए0]2प द्वा 0 4$ ॥04 50 पापी (6 €9घ५४6९ 0० 0फ7 90फ्रटा।५ 
898 ॥६ 5 06 7८४७४ ०04 ॥(, ) 

(ख) आधथिक अद्रदशिता ([.82 0 92070790 #076६380) :--भारत में लोग 
शादी करने तथा सब्तान उत्पन्न करने में दूरदशिता से काये नहीं लेते । पश्चिमी 
देशों में इसके ठीक विपरीत लोग शादी तथा सन्‍्तान उत्पष्न करने में विवेक से काम लेते हैं । 
निर्धनता के साथ-साथ भारत में अशिक्षा का, विशेषत: स्त्रियों में, विस्तृत साम्राज्य है। इन कारणों 
से शादी या सब्तान उत्पन्न करने में ओोसत भारतीय विवेक ( 970660४७) ८०॥86872807: ) 
से काम नहीं लेते । 

(ग) निम्न जीवन स्तर (7.0क 5270 270 0 ॥॥ए78 ) :---एक भौसत भारतीय 
का जीवन-स्तर इतना निम्न है कि परिवार के बढ़ जाने से उसे बहुत कम अधिक चिन्ता होती 
है। कभी-कभी तो यह देखा जाता है परिवार में वृद्धि के फलस्वरूप कमाने वालों की संख्या में 
वृद्धि होती है। अतः, निर्धन व्यक्तियों करे लिए सन्तान क्षतिरिक्त आय का एक साधन होती है । 
इस प्रकार भारत में जन्म-दर अधिक होने का प्रमुख कारण यहाँ के लोगों कौ निर्धनता है । 


६४ भारतीय अथंशास्त्र 


(३) घामिक एवं सामाजिक कारण (8000-१०।४४०७७ 80075) :-जन्म-दर पर 
धामिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भारत में सामाजिक एवं 
घामिक विचारधाराएँ भी जन्म-दर को बढ़ाने में अधिक सहायक हुई हैं। धामिक तथा 


सामाजिक कारणों में निम्नलिखित प्रधान हैं :-- 
(क) शांदि की सबंजनीनता (एफएटा5आ ० 7926) : - भारत में धामिक 


एवं सामाजिक रिवाजों के कारण प्रत्येक हिम्दू विवाह करना तथा बच्चा पैदा करना अपना धर्म 
समझता है। द्वमारे देश में शादी को एक विचित्र संस्कार तथा अधिक बच्चा का होना ईश्वरीय 
खुशी का द्योतक माना जाता है। 

(ख) संयुक्त परिवार की प्रथा ( 7०॥४ कि 7 5986॥ ) :-- भारत में जन्म-दर 
अधिक होने का एक प्रमुख कारण संयुक्त परिवार की एथा भी है। संयुक्त परिवार की प्रथा के 
कारण अधिक बड़े परिवार के लालन-पालन का दायित्व किसी एक व्यक्ति पर नहीं होता, अतः 
सम्तानोत्पत्ति की प्रवृत्ति में किसी प्रकार की आथिक रुकावट नहीं आती । 

(ग) बाल-विवाह ( 0070 १४॥7१92८ ) :--जन्म-दर अधिक होने का एक प्रधान 
कारण बाल-विवाह भी है। आज भी हमारे देश में बाल-विवाह की प्रथा प्रचलित है । हमारे 
देश में ५० प्रतिशत लड़कियों की शादी १४ वर्ष से कम आयु में ही हो जाती है तथा ३० वर्ष की 
आयु तक इनके अधिकांश बच्चे हो जाते हैं। बाल-विवाह् की प्रथा को रोकने के लिए सितम्बर, 
१६९१९ ई० में एक विधान पारित हुआ जिसे १९२० ई० से छागू किया गया। फिर भी, समाज 
पर इसका कोई महत्त्वपृ्ण प्रभाव नहीं पड़ा तथा १९५१ ६० की जनगणना के अनुसार १६३६ से 
१६५० ई० के बीच प्राय: ६२ लाख शादियाँ इस कानून के विरुद्ध टुई । बाल-विवाह हमारे 
समाज तथा देश के लिए एक अभिशाप है। इससे जस्म-दर में अत्यधिक वृद्धि होती है। 

इस प्रकार भारत में अत्यधिक जन्म-दर के उपरोक्त सभी कारण हैं। किल्तु इन सभी 
कारणों में बाल-विवाह तथा शादि की स्वंजनीनता , एंग्राएटा४७॥0ए रण )(७7798९ ) ही 
प्रमुख हैं। जनता की धोर निर्धतता भी निस्सन्देह अधिक जन्म का एक प्रमुख कारण है, किन्तु 
हमारे देश में आथिक कारणों से अधिक महत्त्वपूर्ण कारण सामाजिक तथा धामिक परिस्थितियाँ ही 
हैं। डा0 ज्ञानचन्दा के अनुसार “भारत में अत्यधिक जम्म-दर सामाजिक तथा घामिक परिस्थि- 
तियों का परिणाम हैं। अतएवं जब तक हमारे सामाजिक एवं नैतिक वातावरण में आमूल परि- 
वर्तंन नहीं होगा, तब तक पश्चिमी देशों कीं तरह हमारे देश में भी जन्म-दर में कोई कमी की 
आशा नहीं की जा सकती ।!! 

भारत में मृत्युदर 
(70620॥-९&(४ ॥॥ [70॥9) 

भारत में मृत्यु-दर भी अन्य देशों की तुलना में अधिक है। अनियन्त्रित तथा ऊँची जन्म- 
दर प्रायः ऊँचो मुत्यु-दर से सम्बन्धित होती है। मृत्यु-दर किसी देश की सामाजिक परिस्थितियों 
तथा आर्थिक विकास का मापदण्ड है। जनसंरुया में समान वृद्धि अत्यधिक जम्म-दर एवं अत्यधिक 
मृत्यु-दर अथवा साधारण जम्म-दर एवं साधारण पृत्यु-दर के द्वारा भी हो सकती है। किन्तु अत्यधिक 

. "एफ फैशीा छएपरोन'6 ॥9 [0॥8 48 & एथभा 04 077 6पप९ &॥0 ६ 4६ 
गए भरंदा प्रो 7078) 8९०४४९08 0६ (6 ए0फ्ापाए ०09728० ९४९० फ॒ए 60०८६ 
07 फएए घी€ 0ि'66 ठ एऐंएटप७8६87065 ए& 2 ६ ॥. 6 छी/चा-+8५ 0009७7५0८ 
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भारतवर्ष की जनसंझुषा ९५ 


जम्म-दर एवं अत्यधिक मृत्यु-दर द्वारा किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि लस देश के आथिक 
पिछड़ेपन तथा उसकी अद्ध-विकसित सम्यता का परिचायक है। इसके विपरीत, कम्त जन्म-दर 
तथा कम मृत्यु-दर समाज की आथिक समृद्धि एवं स्वास्थ्य के क्षत्र में दज्ञानिक तरीकों के प्रयोग 
के सूचक हैं। जलवायु, जाति पेशा एवं आय आदि में विभिन्‍नता के कारण विभिन्‍न देशों की मृत्यु- 
दर में भी विभिन्‍नता पायी जाती है। मृत्यु-दर आथिक संकट के समय किसी समाज की अवरोध- 
शक्ति (९८४४१७70०८ 90५८०, का सूचक है | यवि मृत्यु-दर में प्रति वर्ष परिस्थितियों में परिवततन 
के कारण विभिन्‍नता पायी जाती हो तो इसका अथ्थ यह है कि समाज में प्रकृतिक शक्तियों के विस्द्ध 
अवरोध शक्ति का अभाव है। जनसंख्या में कमी या वृद्धि केवल जन्म-दर पर ही नहीं, वरन्‌ 
मृत्यु-दर पर भी निर्भर करती है। हमारे देश में मृत्यु-दर के सम्बन्ध में भी विश्वसनीय आँकड़ों 
का अभाव है। १९६१ की जनगणना के अनुसार भारत के प्रत्येक एक हजार व्यक्तियों में से १८ 
व्यक्तितयों की प्रति वर्ष मृत्यु होती थी ।!। इसके विपरीत इंगडेंड में मृत्यु-दर प्रति हजार ११४ 
तथा संप्रकक्‍्त राज्य अमेरिका में केव्रल ९२ है। इससे स्पष्ट है कि संसार के विकसित राष्ट्रों 
की तुलना में भारत में मृत्यु-दर बहुत अधिक है । 

भारत में मृत्यु-दर अधिक होने के कारण ( 0656४ ० गांड वं्शी 746 वे॥ 
छएञ0॥3 ) :--भारत में मुत्यु-दर अधिक होने के निम्नलिखित प्रधान कारण हैं :-- 

(क) निधेनता एव निम्न जीवन स्‍तर ( ?0ए२०७४ए छातठे 7.0ए ऊ#िथयावेद्वाते 60| 
]॥9॥97)8 ) :--भारत में ऊँची मृत्यु-दर अन्ततोगत्वा यहाँ के निवासियों की सामान्य गरीबी के 
कारण ही है जो लोगों को मलेरिया, प्लेग तथा हैजा जैसी बीमारियों से बचने में पूर्णतया असमर्थ 
बना देती हैं। निर्धनता के कारण हमारे देश में अधिकांश ध्यक्तियों की कुछ न्यूनतम आव- 
श्यकताएं जैसे-- भोजन, वस्त्र तथा आवास आदि भी अपू्ण रद्द जाती हैं। इगसे उनका स्वास्थ्य 
निरन्तर खराब द्वोते जाता है और वे अकारण ही मुत्यु के शिकार बन जाते हैं । 

(ख) जन-स्वास्थ्य एवं चिक्रित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव [ल्‍५)६ ण॑ ऐपे)[८ 
[[620 भाव ैटतांतव 49०)॥॥०४ ) :--दृमारे देश में जन-स्व्रास्थ्य एवं चिक्रित्सानयम्बन्धी 
सुविधाओं का भी अभाव है। देश की विशालता एवं जनता की सामान्य निर्भनता को ध्य!न में 
रखते हुए जिस पैमाने पर अस्पताल एवं डॉक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए उससे बहत ही कम 
मात्रा में ये उपलब्ध हैं। चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं के अभात्र में मृत्यु-दर का अधिक होना अति 
स्वाभाविक है । 

(ग) संक्रामक रोग (शक्रांत्कां०) :--भारत में ऊँची मृत्यु-दर का एक प्रत्रान कारण 
देश में तरह-तरह की संक्रामक बीमारियों-- हैजा, प्लेग, वेचक, इन्फ्याएजा इत्या[द की प्रवानता 
है। इन संक्रामक बीमारियों के कारण प्रतिवर्ष देश के लाखों व्यक्ति अकाल दी मृत्यु के शिकार 
हो जाते हैं। जन-स्त्रास्थ्य एवं चिकित्मा-सम्बन्धी सुविधाओं में विस्तार के द्वारा अब इन बीमा- 
रियों का प्रकौप कम दो रद्दा है, फिर भी इन्हें अभी पूर्णतया निमू'ल नहीं किया जा सका है। 
उदाहरण के लिए, १६५७ में हन्पलएँजा तथा १९६३ में चेचक के प्रकोप से लाखों व्यक्ति मृत्यु 
के शिकार हो गये थे । 

(घ) जलवायु :--जलवायु का प्रभाव भी किसी देश की मृत्यु-दर पर पड़ता है। ठंढी 
जलवापु की अपेक्षा गर्म जलवायु में ठोंग कम जीने की आशा रखते हैं। भारत को जलदायु भी 
गर्म है अत: यहाँ पर अन्य देशों की अपेक्षा मृत्यु-दर अधिक है । 

१. योजना आयोग के अनुमान के अनुसार १६६८-६९ में देश में जन्म-दर प्रतत हजार ३६ 
तथा मृत्यु-दर १४ थी, यानी वर्तमान समय में देश की जनसंख्या में प्रतिवर्ष २ ५ प्रतिशत की दर 
से वृद्धि दह्वो रही है । 


६६ भारतीय अथंशास्त्र 


(च) जनता की अन्नानता, अन्धविश्वास एवं अस्वास्थ्यकर सामाजिक आदतें 
([87007870"०6, 5ध0९75[078 शर्ते पाप एुंहग0 506 ० ॥«०६ ०६ (06 0८०]0)८) :- भार त- 
वालियों की अज्ञानता, अन्छ-जिश्नास तथा इगकी कुछ अस्वास्थ्यकर सामाजिक आदतें भी देश में 
मुत्यु-दर अधिक होने का प्रधान कारण हैं। इमारे देश में बच्चों के पालन-पोषण के सम्बन्ध में 
उचित ज्ञान का अभाव रहता है जिस्से इनकी उर्त रूप से सेवा नहीं हो पाती है। इसी प्रकार 
बहुत-सी बीमारियों को आज भी देशवासी किसी देवता अथवा भगवान का प्रकोप समझते हैं । 
अतएव इनकी उच्चित दवा-दारू की व्यव्र्था नहीं करके लोग झ्ञाड़-फूक आदि का हो सहारा लेते 
हैं। इन सबके चलते भी देश में मृत्यु-दर अधिक होती है । 

(छ) अत्यधिक शिशु मत्यु-दर (7#०ट5४९७ 4787॥ 77079) :--भारत में मृत्यु- 
दर अधिक होने का एक प्रधान कारण वत्यधिक शिशु मृत्यु-दर भी है। अत्यधिक शिशु मृत्यु-दर 
के कई कारण हैं जिनकी व्याख्या आगे की गयी है । किन्तु इतना स्पष्ट है कि इससे भी हमारे देश 
में मृत्यु-दर अधिक होती है । 

(ज) प्रजनन अवस्था में औरतों को अत्यधिक मृत्यु :--भारत में मृत्यु-दर के अधिक 
होने का एक प्रधान कारण प्रजनन अवस्था में औरतों की अ्रत्याधक मृत्यु भी है.। बाल-विवाह, पर्दा, 
तथा, प्रसव-सम्बरन्धी ज्ञान ओर सुविधाओं के अभाव आदि के कारण देश में औरतों की अत्यधिक 
मृत्पु होती है जिससे मृत्यु-दर अधिक होती है । 

इनके अतिरिक्त, मृत्य-दर पर जन्ता की अशिक्षा तथा कृषि पर अत्यधिक निर्भरता 
अजाबि का भी प्रभाव पड़ता है। 8त: भरत में 8त्यधिक मृत्यु दर जनता की घोर गरीबी, अति 
निम्न जीगग-रबर, शिक्षा का अभाव, अधिक जनसंख्या का क्ृष पर आश्रित होना तथा जन- 
स्वास्थ्य एपं चिवित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव आदि के कारण ही पायी जाती है। 

भारत में मृत्यु-दर की दो प्रधान विशेषताएं हैं :-- 

(१) श्णवि स्त्यु-दर ([7[2770 ॥078](0% ) :--द्वम: रे देश में शिशु मृत्यु-दर संसार के 
प्राय: सभी सुसभ्य राष्ट्रों स अधिक है। निम्नांक्ति तालिका से भारत तथा कुछ अन्य देशों में 
शिश्वु मृत्तु-दर का तुलनात्मक अन्दाजा लगाया जा सकता है :-- 


शिशु मृत्यु-दर प्रति हजार में 











देश शिशु मृत्;-दर | देश शिशु मुत्यु-दर 
इंगरलेंड २६२ | जापाना.....्झ ध्टश 
फ्रांस ४१६ | इटलो ५२८ 
संयुक्त राज्य अमेरिका २६६ | स्विटजरलेंड २७३ 


कनाडा ३१.८ | भारत १५२ 


इस प्रकार उपरोवत तालिका से स्पष्ट है कि पश्चिमी देशों की तुलना में यहाँ शिशु मृत्यु- क्‍ 
दर भी बहुत अधिक है। १६५१ ६० की जनगणना के विवरण? के अनुमार प्रत्येक एक हजार में 
होने वाली २७ मृत्यु में से ११ पाँच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की होती है । पुनः इस ११ 
में से ७ मृत्यु एक वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को द्वोती है। भारत में इस अत्यधिक शिशु 
मृत्यु-दर का प्रमुख कारण जनता की घोर गरीबी है जिससे अधिकांश माँ-बाप अपने बच्चों के 
लिए पर्याप्त मात्रा में पोष्टिक पदार्थ, विशेषतः दूध आदि की व्यवस्था करते में असमर्थ रहते हैं । 
कस एवं प्रमव-सम्बन्धी समुचित सुविधा के अभाव में भी यहाँ शिशु मृत्यु-दर 
अधिक है । 


, (८४४७४ रि८००07--95], ?. 88. 
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(२) प्रजनन आयु में ओरतों की अत्यधिक मृत्यु :--भारतीय मृत्यु-दर की दूसरी 
प्रमुख विशेषता प्रजनन अवस्था में अधिकांश औरतों की मृत्यु है। इसका प्रमुख कारण ब|ल-विवाह्द 
है जो लड़कियों को अपरिपक्व अवस्था में ही माँ बनने के लिए बाष्य करता है। इसके अतिरिक्त 
पर्दा-प्रथा, अत्यधिक बच्चे पैदा करना, प्रसव-सम्बन्धी चिकित्सा तथा आवश्यक ज्ञान ,का अभाव, 
प्रसव के पहले तथा बाद में काम से मुक्ति रहीं मिलना एवं लोगों में यह विश्वास कि पुरणषों कौ 
तुलना में औरतों का जीवन कम बहुमूल्य है, आदि कारणों से भी ओरतों की मृत्यु अधिक होती 
है । इस प्रकार हमारे देश में प्रजनन आयु में ही बहुत-सी औरतों की मृत्यु हो जाती है जिसके 
फलस्वरूप पुरुषों के अनुपात में औरतों की संख्या निरन्तर घटती जा रही है। 


पुनरुत्पादन की वास्तविक दर 
(7० 7२८६ 7९८७7०१७८४४०7 7९20०) 


जम्म-दर एवं मृत्यु-दर के अध्ययन से केवल भूत एवं वर्तमान की जनसंख्या की प्रवृत्ति 
का निर्देश-मात्र मिलता है। इससे भविष्य को जनरुख्या के सम्बन्ध में यथा ज्ञान नहीं प्राप्त 
होता । भविष्य की जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की दर जानने के लिए श्री आर० आर० 
कुजिस्की (९. २. [0५८०५॥४८५) ने वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर पुनरुत्पादन की वास्तविक दर 
के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। वास्तव में, जनसंख्या की समस्या यह नहीं है कि जन्म-दर 
से मृत्यु-दर कम है अथवा अधिक, वरन्‌ यह है कि क्‍या उत्पत्ति-क्रम इस प्रकार है कि एक पीढ़ी के 
लोग अपने जीवन काल में इतने बच्चे उत्पन्त कर सकेंगे, जो उनके रिक्त स्थानों की पूत्ति कर 
सकें ।। इसका अभिप्राय यद्द है कि क्‍या उत्पत्ति-क्रम इस पकार है कि प्रत्येक एक हजार नवजात 
युवतियाँ अपने पुनरुत्पादन-काल में ऐसी एक हजार बालिकाभों को जन्म दे सकेंगी जो सन्तानोत्पत्ति 
का कार्य कर सकें। इससे स्पष्ट है कि यदि १००० माताएँ अपने पुनरुत्पादन काल में १००० 
बालिकाएँ उत्पन्न कर लें तो जनरुंख्या ठीक-ठीक बनी रहेगी तथा पुनरुत्पादन की वास्तविक दर 
१ होगी । इससे अधिक या कम होते पर जनरंझुया में क्रमश: वरद्धि सा कमी होगी । 

किन्तु भारत में ऐसे आँकड़ों का अभाव है जिनरे आधार पर वास्तविक पुनरुत्पादन की 
दर का सही-सहदी अन्दाजा लगाया जा सके । यहाँ इस प्रकार के आँकड़ों का अभाव है जिनसे 
यह पता लग सके कि भिन्‍न-भिन्‍न आयु वाले वर्गों में स्त्रियों को कितनी बालिकाएँ उन्पन्न हुई । 
सन्‌ १६९४? की जनगणना में इस प्रकार के आँकड़े केवल कोचीन के लिए तथा १६५१ ई० की 
जनगणना में केवल मध्य प्रदेश के लिए एकत्र किये गये थे। कोचीन के आँकड़ों को १९३१ ई० 
की अविभाजित भारतवषे की नारी-संख्या की जीवन सारिणी पर उपयोग करते हुए प्रो० डी० 
डी० घोष ने भारत में वास्तविक पुनस्त्पादन को दर १९? बतलाया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति 
ने जनसंख्या-सम्बन्धी अपने वितरण में भारत की वास्तविक पुनरुत्पादन-दर ४४५४ बतलाया था 
जबकि इंगलेंड और वेल्स में यह दर ०'८ १, संयुक्त राज्य अमेरिका में १९४३, फ्रांस में ०'६ तथा 
आस्ट्र लिया में ०६५ थी। इस प्रकार राष्ट्रीय नियोजन समिति के अनुमान के आधार पर 
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हद भारतीय अथंशास्त्र 


जनसंख्या में एक पीढ़ी में ४५४ प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए जबकि प्रो० घोष के अनुसार एक 
पीढ़ी में केवल ११ प्रतिशत की द्वी वृद्धि होनी चाहिए। अतः: राष्ट्रीय नियोजन समिति के क्नुमान 
वास्तव में प्रो० घोष को बुलना में वास्तविकता से अधिक समीप जान पड़ते हैं। प्राप्त आकड़ों के 
अनुमतार भारत की जनसंख्या में १६२१ ई० से १६५० के बीच के ३० वर्षों में प्रायः १२% प्रति 
दशक को दर से वृद्धि हुईैं। केवल गत दशक में द्वी देश की जनसंख्या में २४६ प्रतिशत की वृद्धि 
हुई थी। अत: एक पीढ़ी, बानी ३०-३५ वर्षो के भीतर जनसंख्या में केवल ११ प्रतिशत की वृद्धि 
का अनुमान निश्चय ही सद्ठी नहीं जान पड़ता । 


इस प्रकार वास्तत्रिक पुनरुत्पादन-दर की जानकारी के अभाव में भारत में जनसंख्या की 
भावी वृद्धि के सम्बन्ध में कोीई निश्चित अनुमान लगाना कठिन है। फिर भी, १६५१ ई० की 
जनगणना के विवरण में १९६५१ ई० से १६८० ई० तक जनसंख्या की वृद्धि का अनुमान लगाया 
गया था। यह अनुमान दो विभिन्न मान्यताओं पर आधारित था--[क) १६५१ से १९८० ई० 
के बीच तीन शताब्दियों में जनसंख्या की वृद्धि १९२१ से १६९५० ई० के बीच वाली दशाब्दियों 
की ओसत वृद्धि के अनुमार द्वोगी । ,ख) तीनों दशाब्दियों में जनसंख्या की वृद्धि १६४६५५० ई० 
के अनुमार द्वोगी । ये विभिन्‍न मान्यताएँ अनुमानित जनसंख्या की निचली तथा ऊपरी सीमा तय 
करती हैं जो निम्न प्रकार से हैं :--- 


वर्ष जनसंख्या की निचली सीमा जनसंख्या की ऊपरी सीमा 

(करोड़ में) (करोड़ में) 
१९५१ ३६ १ ३६१ 
१९६१ ४० ७ ४११ 
१६७१ ४५*८ ४६९६ 
१६८१ * २९७ 4१५ 


उक्त अनुमान के अनुमार अन्य बातों के स्थिर रहने पर भारत की जनसंख्या १९८१ ई० 
तक ५२७ करोड़ से ५३*४ करोड़ के बीच दो जाती । किन्तु देण की जनसंख्या ८६७? ई० में ही 
प४'७ करोड़ हो गयी । इससे स्पष्ट है कि जनसंख्या-सम्बन्धी उक्त सारे अनुमान गलत 
सिद्ध हुए । 


स्‍त्री-पुरुष का अनुपात 
(565 ९७30) 


जनसंख्या के विभिन्‍न पहलुओं में रुत्री एवं पुरुषों के अनुपात (5०% 7/40) का अध्ययन भो 
विशेष महृत्त्त रखता है। इसके कई कारण हैं :--सर्वश्रथम तो स्त्री-पुर्ष के अनुपात पर ही देश 
में स्त्रियों के प्रति पुरुषों का दृष्टिकोण (8०5०७) ४(9।ए०८) निभैर करता है। साथ ही, औरतों 
में पुरुषों की अपेक्षा कार्यो करने की शारीरिक शक्ति भी कम द्ोती है, अतएवं ये उत्पादन-कार्य में 
पुरुषों से कम ही सहयोग दे सकती हैं जिंससे प्रति व्यक्ति आय सामान्यतः कम होती है । 


भारत में पुरुषों की अपेक्षा औरतों की संख्या कम है। १६७१ ई० की जनगणना के अनु- 
सार भारत की कुल ५४६९ लाख जनसंख्या में से पुरुषों को संख्या २८३१ लाख तथा औरतों की 
संख्या २६३९ लाख थी, यानी पत्येक १००० पुरुषों पर औरतों की औसत संरूपा ९३२ थी । दूसरे 
शब्दों में, (६७१ ई० की जनगणना के अनुसार भारत में औरतों का प्रतिशत ४८३ तथा पुरुषों का 
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प्रतिशत ५१३ है। भिम्न-भिन्‍न जनगणनाओं के अनुमार भारत में प्रति एक हजार पुष्पों के 
अनुपात में औरतों की संख्या इस प्रकार थी! :-- 


वष प्रति एक हजार पुरुष पर 
ओरतों की संख्या 
१६२१ ६५५ 
१६३ २ 6६४० 
१६ ४१ 8६४५ 
१९५१ ६४६ 
१६६१ 8६४१ 
१६७१ ६३२ 


भारत के अधिकांश राज्यों में पुरुषों को अपेक्षा औरतों की संख्या कम'है । केवल केरल, 
तथा दादरा एवं नगर हवेली में पुषषों को अपेनज्न। औरतें अधिक है । १६७१ ई० की जनगणना 
के अतुमार इन राज्यों में प्रति एक हजार पुहप पर औरतों को संख्या क्रमश: १०१९, तथा १००७ 
है। औरतों का अनुवात सबसे कमर अंडधत निकोबार (प्रति हजार पुरुष पर ६४४) तथा दिल्ली 
[प्रति एक हजार पुएप पर ८०२) में है। पश्चिमी बंगाल, ज*मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा 
हरियाना में प्रति हजार पुछ्ठपों पर औरतों की संख्या ९०० से भी कम है। शहरों में गाँव को 
अपेक्षा औरतों का अनुपात कम है। सम्पूर्ण देश के लिए प्रत्पेक एक दृज।र पुरुषों पर गांवों में 
औसत रूप से ६५२ ओरतें तथा शहरों में 2५६ औरतें हैं। प्रत्येक एक दजार पुरुपा पर औरतों 
की संख्या कलकत्ता में ६९२, बम्बई में ५६९, मद्रास में €२१ तथा हैदराबाद में ६८६ है। 

इस प्रकार पुरुषों की तुलना में औरतों की संख्या हमारे देश में कम है। यूरोप के अधि- 
कांश राष्ट्रों की स्थिति ठीक इसके विपरीत है। प्रत्येक एक इजार पुछपों पर औरतों की संख्या 
१६५० ई० में इटली में १०५३ तथा १६५१ ६० में इंगलेंड एवं वेल्स में १०७६ थी। इसी 
प्रकार १९३० ई०. में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक एक हजार पुरुषों पर औरतों की संख्या 
९८५ थी । सम्पूर्ण विश्वव में प्रति एक हजार पु€षों पर औसत रूप से ९६२ ओर ते हैं। 

औरतों की संख्या में कमी के कारण :--हमारे देश में पुरुषों के अनुपात में ओरतों 
की कमी के विभिन्‍न कारण हैं। इस सम्बन्ध में सबसे प्रमुख कारण तो बाल-विवाह है जो 
लड़कियों को अपरिपक्तर अवस्था में ही माँ बनने के लिए बाध्य कर देता है। अधिक बच्चों की 
संख्या का औरतों के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है जिससे इनकी मृत्यु-दर बढ़ 
जाती है। हमारे देश में सामाजिक परम्परा के कारण भी लड़कियों की सामान्य रूप से अवहेलना 
की जाती है। हमारे समाज में सवंत्र लड़कों को आय-प्राप्ति का साधन माना जाता है, किस्तु 
लड़कियों को परिवार का भार समझा जाता है। प्रतव-सम्बन्धी सुविधाओं का भी हमारे देएं में 
अभाव पाया जाता है। अत्यधिक काम करने तथा पर्दा-प्रथा के कारण औरतों का स्वास्थ्य निरन्तर 
खराब होते जाता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि गर्भाधान की स्थिति में भी औरतें अन्तिम 
दिन या अन्तिम क्षण तक काम करती रहती हैं। इसका उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्चाव पड़ता 
है। इससे ओरतों की मृत्यु अधिक होती है । सन्‌ १९६१६ की जनगणना के प्रतिवेदन में ऐसा कह्दा 
गया है कि लड़के और लड़कियों का असमान अनुपात कभी-कमी इस बात का भी द्योतक माना 
गया है कि भारत में अभी भी क्या की हत्या पूर्णतया बन्द नहीं हो पायी है। सारांश यह 
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है कि दमारे देश में पुरुषों को अपेक्षा ओरतों का जीवन बहुत अधिक कठोर है जिससे इनके बनुपात 
में निरन्तर कमो दोतो जा रही है । 
आधु के अनुसार जनसंख्या का वितरण 
( क्‍0)507]90(7७7 ० ?७७५।०॥॥७7॥। 9५ /&४2८ ) 
किसो देश की जनसंख्या के अध्ययन में आयु के अनुसार जनसंख्या के वितरण का अध्ययन 
भी विशेष महत्त्व रखता है। १२६१ ई० को जनगणना के अन्तर्गत भारत में विभिन्‍न आयु-समृहों 
के निम्नलिखित! आँकड़े प्रस्तुत किये गये थे :-- 


सयाशपारासकक कक ३. 


























आयु के अनुसार जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 
वर्गीकरण बज मी प्रतिशत 
कि | 
१. शिशु एवं बच्चे ० से ४ वर्ष तक 
२. लड़के एवं लड़कियाँ ५ से १४ तक 
३. युवक एबं युवर्तियाँ (0 पी रे 
हे (7।) २५ से ३४ तक १५*४ 
(।) ३५ से ४४ तक ९१० 
४. अधेड़ पुरुष एवं भौरतें ४७ से क८ लक का 
(+) ५५ से ६४ तक ४-८ 
५ वृद्ध पुरुष एवं ओरतें (3) ६५ से ७४ तक २१ 
ह (॥]) ७५ तथा उसके ऊपर १९० 
ऊुल १००० 


उपरोक्त तालिका से यह्ट स्पष्ट है कि जनसंख्या में कम आयु वालों का अनुपात ही अधिक 
है तथा अधिक आप घक जीवित रहनेवाले लोगों की संख्या बहुत कम है। किसी देश की जन- 
संख्या का आयु के अनुसार वितरण एक पिरामिड के आकार की तरह होता है। कम आयु वाला 
वर्ग जो जनसंख्या का प्रायः सबसे बड़ा भाग होता है, इस पिरामसिड का आधार है। धीरे-धीरे 
ऊँची आयु वाले वर्गों के साथ पिरामिड की चौड़ाई कम द्वोती जाती है और अब्त में यह एक बिन्दु 
पर समाप्त हो जाती है. क्‍योंकि एक निश्चित आयु के बाद कोई भी व्यक्ति जीवित न भिलेगा 
जिसकी गणना हो सके । विभिन्‍न देशों में आयु वर्गों में विभिन्‍्नता के कारण पिरासिड का आकार 
भी विभिन्‍न प्रकार का होता है। भारत में जन्म एवं मृत्वु-दरें बहुत अधिक हैं जिसे यहाँ के 
आयु-पिरामिड का आधार बहुत विस्तृत एवं चोटी बहुत नुकोीली होती है। यहाँ १५ वर्ष से कम 
आयु वाले लोगों का प्रतिशत ४१९० तथा ५५ वर्ष से अधिक आयु वालों का प्रतिशत केवल ७९ 
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है। इससे जनसंख्या की दीघ॑जोविता की कभी का अन्दाजा लगता है। निम्नांकित तालिका के 
अन्तयंत भारत के भायु पिरामिड के आधार एवं चोटो को तुलना विश्व के कुछ प्रमुख राष्ट्रों के 
साथ की गयी है ;--- 

कुल जनसंख्या का प्रतिशत 














देश १५ वष से कम आयु वाले ५५ वर्ष से अधिक आयु 
लड़के-लड़कियाँ बाले व्यक्ति 
 आारत......... ४६०... |... ७६ का 
जम॑ती २३२५ १६१ 
इंगलड २२ ५ २१९१ 
फ्रांस ' २१-०८ २८*४ 
जापान ३५४ ११४० 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रत्येक एक हजार जनसंख्या में १५ वर्ष से कम आ वाले 
व्यक्तियों की संख्या भारत में ४९०, इंगलेंड में २२५ तथा फ्रांस में २१८ हैं। इसका अथ॑ है कि 
इंगलेंड एवं फ्रांस में लड़के-लड़कियों को भारत को तुलना में प्ररम्मिक जावन को अधिक सुविधाएँ 
उपलब्ध हैं। इसी प्रकार प्रत्येक एक हजार जनसंख्या पर ५५ वर्ष से अधिक भायु वालों को संख्या 
भारत में केवल ७६, इंगलड में २११ तथा फ्रांस में २९४ है। इससे यह निष्कष निकलता है कि 
एक ओसत भारतीय एक औसत इंगलैंड अथवा फ्रांस निवासी को तुझना में कम ह्वी आय्रु तक 
जीवित रहने की आशा रखता है । 

जीवन की ओऔपत आयु ( ॥4८ 5७9८०५४॥०८ए५ ) :--किसी भी देश की जनसंख्या के 
अध्ययन में जीवन की औसत आय का अध्ययन विशेष रूप से महृत्त्वपर्ण है। इसका कारण यह 
है कि जीवन को औपत आयु पर द्वी किसी देश को कार्यशील जनसंख्या (४०7४98 ?०७।७॥४७॥) 
को मात्रा निर्भर करतो है। हमारे देश को जनसंख्या तो बढुत अधिक है किन्तु यहाँ के निवासियों 
के जीवन की औसत आयु बहुत ही कम है । १६६१ ई० की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों 
के जीवन की ओसत आयु ४१६ वर्ष तथा औरतों को ४० ६ वष है। संयुक्त राज्य अमेरिका 
में पुरुषों को औसत आयु ६५ वर्ष तथा भोरतों की ७० वर्ष को तुलना में वास्तव में ये बहुत ही 
कम हैं। इसका प्रमुब कारण भारतवासियों का निम्न जीवन-स्तर है जिसके परिणामस्वरूप अधि' 
कांश व्यक्तियों को पौष्टिक भोजन, वस्त्र तथा आवास जंसी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूति भी 
नहीं हो पाती । अत: इनको औसत आयु कम होती है। किन्तु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी 
सुविधाओं में वृद्धि के फलस्वरूप गत दो दशकों के बीच भारत में भो जीवन को भोसत आयु में 
वृद्धि ६ई है। इस प्रकार जीवन की प्रत्याशित आयु जो १६२० ई० वाले दशक में केवल २७ 
वर्ष थो, १९४१ ई० में ३२ वर्ष हा गयो तथा योजना आयोग के अनुमान के अनुतार १६ ६५-७० 
के बीच यह लगभग ५२-२ वर्ष हो गयी है। 

गाँवों एवं नगरों में जनसंख्या का वितरण 
( 0950४ प५०णा ० 709प8७0० ए०५४८९।॥ ४१|!०९८५ ४70 ५०७7४) 
भारत गाँवों का देश है। प्रारम्भ से हो भारत में गाँवों को प्रधानता रही है। आजकल 


भी, जबकि प्रित्म के औद्योगिक राष्ट्रों में अधिकांश जनता नगरों में निवास करतो है, भारत की 
कुल जनसंदरूया के प्राय: ८०० प्रतिशत व्यक्ति गाँवों में हो निवास करते हैं। १९७१ ई० की 
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जनगणना के अनुसार भारत की कल प्राय: ५४७ करोड़ जनसंख्या में प्रय: ४३९९ करोड़ व्यक्ति, 
यानी प्राय: ८० प्रतिशत लोग गाँवों में तथा १०८ करोड़ व्यक्ति, यानी प्राय: २० प्रतिशत लोग 
शहरों में निवास करते हैं। परन्तु नागरिक जनसंख्या का अनुपात देश में सवंत्र एक समान नहीं 
है। पश्चिमी भारत में यह प्रतिशत ३१४२ तथा पूर्वी भारत में १११ है। उसी प्रकार 
नागरिक जनसंख्प्रा का प्रतिशत महाराष्ट्र में २८'२ से लेकर उड़ीसा में केवल ४ तथा बिहार में 
८'४ प्रतिशत है । 

गत कुछ वर्षों स देश के औद्योगीकरण के साथ-साथ नागरिक जनसंख्या के अनुपात में भो 
क्रमश: वृद्धि हो रही है जो निम्नांकित तालिका! से स्पष्ट है :--- 


वर्ष ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत 
१६२१ ८५८ ५ ११९४ 
१९३९ ८७६ १२९१ 
१६४१ ८६५* १ १३९९ 
१६५१ घ२*७ १७'३ 
१९६६ १ ८९० (१८९० 
१६९७१ ८०0' १ १९६ 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि २६४१-५० ई० के बीच दस वर्षों में नागरिक जनसंख्या 
के अनुपात में ३-४ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि १९२१ ई० रो १६४० ई० के बीच वाले दो 
दशकों में केवल २*५ प्रतिशत की व॒द्धि हुई थी। किसी देश की जनसंख्या के गाँवों एवं नगरों 
में विभाजन से उस देश की आशिक प्रगति का अन्दाजा लगाया जा सकता है। भारत की जन- 
संख्या का गाँवों एवं नगरों में उपयुक्त वितरण संतोषजनक नहीं कहा जा सकता | संतुलित 
आयथिक ठप्रवस्था वाले देशों में ग्रामीण एवं नागरिक जनसंख्या के प्रतिशत में प्राय: समानता पायी 
जाती है। ग्रामीण जनसंख्या की अत्यधिक प्रधानता हमारे देश के औदयोगिक पिछड़ेपन का परि- 
चायक है। पशिषमी राष्ट्रों में नागरिक जनतसंरुषा का अनुपात ही अधिक है जो निम्नलिखित 
तालिका" से स्पष्ट है :--- 


देश नागरिक जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या 

का प्रतिशत का प्रतिशत ' 

'इंगलेंड (१६६८) ७६ *० २१० ' 
पश्चिमी जमंनी (१६५०) ७१*१ २८*€ 

कनाडा (१६६६) ७३६ २६४ 

' संयुक्त राज्य अमेरिका (१६६६) ७०*० । ३७५७: > 

जापान (१६६५) ६८० | ३२० 
फ्रांस (१६९६८) ७०*० ३०९० 

सोवियत ख्स (१६६६) ५६९७ डे 
भारत (१९७१) १९ '६ ८०१ 


भारत में नागरिक जनसंख्या की कमी के कारण यहाँ बड़े-बड़े नगरों का भी अभाव है। 
१६६१ की जनगणना के अनुसार भारत में १३ बड़े-बड़े नगर ( पाँच लाख या उससे अधिक जन- 
संख्या वाले ); २६८७ छोटे-छोट नगर तथ। कस्बे एवं ५,६६,८७८ गाँव हैं । 
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भारतवर्ष को जनसंख्या ७३ 


साक्षरता की समस्या ( 770०6४ ० ](८०४०ए ) :--किसी देश की जनसंख्या के 
अध्ययन के सम्बन्ध में वहाँ की साक्षरता की समस्या का अध्ययन भी विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। 
हमारे देश में शिक्षा का बड़ा ही अभाव है। यहाँ के अधिकांश व्यक्ति आज भी अशिक्षित हैं । 
१६७१ ई० की जनगणना के अनुसार यहाँ के केवल प्राय: २९५ प्रतिशत व्यक्तिसाक्षर हैं। 
इंगलेंड तथा अमेरिका आदि देशों में प्रायः सभी व्यक्ति शिक्षित होते हैं । किन्तु भारत में साक्षरता 
की कमी है । १६४१ में साक्षरता का प्रतिशत केवल १६'६ तथा १६६१ में २४ प्रतिणत था ।इससे 
स्पष्ट है कि पिछले दशकों में साक्षरता के प्रतिशत में कुछ वृद्धि हुई है, किन्तु फिर भी देश के 
तीन-चीथाई से भी अधिक व्यक्ति अभी भी अशिक्षित हैं। भोरतों में तो यहाँ शिक्षा का और भी 
अभाव है। १६७१ ई० को जनगणना के अनुसार भारत में ३९९५ प्रतिशत पुरुष तथा १८९५ 
प्रतिशत ओरतें शिक्षित हैं । क्‍ 

जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण 
(06०९००?००7थे ॥050000॥ 0 ?0एप्रो&07) 

अभी तक हमने जनसंख्या का अध्ययन आकार, निवास-स्थान, आयु तथा लिग आदि के 
आधार पर किया है। किन्तु इनसे देश की भौतिक समृद्धि तथा आशिक प्रगति का कोई अम्दाजा 
नहीं लगता । जनसंख्या के पेशेवर विभाजन के अध्ययन से ही किसी देश को आध्िक प्रगति का 
सही-सही अन्द।जा लगाया जा सकता है। जनगणन।-सम्बन्धी आँकड़े ही इसके अध्ययन के लिए 
प्रमुख साधन हैं। किन्तु, हमारे देश में जनगणना के अंकों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन 
करना कठिन हो जाता है। इसका प्रमुख कारण प्रत्येक जनगणना के समय आँकड़ों के एकत्र करने 
की प्रणाली में विभिन्नता है जिवसे दो जनगणना बाछि-त्र्षों में समानता नहीं रह जाती । 

कायंकारी जनसंख्या (४०7078 ?०7०ण०७(४०7) :-+पहले कार्यकारी जनसंख्या को 
देखना अनिवाय है। १९६१ ई० के जनगणना-सम्बन्धी विवरण में कार्यकारी जनसंख्या के 
सम्बन्ध में भी अनुमान लगाये गये हैं। कार्यकारी जनसंख्या के अन्तर्गत जो व्यक्ति वास्तव में 
काम पर लगे हैं, उनके अतिरिक्त प्रशिक्षण पाने वाले व्यक्तियों को भी रखा गया है। अकाय॑कारी 
जनसंख्या के अध्तगत बच्चे, बूढ़े, विद्यार्थी तथा बिना पारिश्रमिक घर के काम करने वालों को भी 
रखा गया है । 

१९७१ की जनगणना के अनुसार देश की कुल प्रायः ५४७ करोड़ जनसंख्या में से लगभग 
१८३६ करोड़, यानी प्राय: ३३५ प्रतिशत व्यक्ति काय करने वाले यानी कार्यशील जनसंख्या 
(०/आह एकणे&0०)) हैं। इनमें से पुरुषों की कुछ संख्या के प्रायः ५२'५ प्रतिशत तथा 
औरतों की कुल संख्या के प्राय: ३३ प्रतिशत व्यक्ति कार्यकारी हैं। विश्व के कुछ अध्य देशों से 
तुलना करने पश भारत में कार्यकारी जनसंख्या के सम्बन्ध में स्थिति का आन्दाजा लगता है-- 

विधिम्न देशों में कायंकारी जनसंख्या का प्रतिशत! 











पुरुष औरतें कुल 
रूस (१९५९) ५५८ ४९३ है; ३ 
पशक्षिमी ज्मेंनी (१९६०) ६३६ ३३'२ ४७५ 
ब्रिटेन (१६५१) २६६ २७'४ ४६२ 
संयुक्त राज्य अमेरिका (१९६१) ५५१० २६' ६ 29० 
भारत ( ६७१) __|.  र५ १३९० ३३९५ 
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७४ भारतीय अथंशास्त्र 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जहाँ तक कार्यकारों जनसंख्या के प्रतिशत का प्रश्न है । 
भारत को स्थिति प्रमुख पश्विमो देशों से बहुत भिन्न नहीं है। साथ ही, भविष्य में जन्म-दर में 
प्रत्याशित कमी तथा ओरतों की शिक्ष। में वृद्धि के परिण/मस्वहूप कार्यकारी जनसंख्या के प्रतिशत 
में और अधिक वृद्धि की आशा की जाती है । 


कार्यंशी ल जनसंख्या का पेशे के अनुवार वितरण ([95079पध०7 ० शठएणप्रणए 
?09५]20॥07 9९ [ए0प५7१६] (४(८९०7०5) :--किसी देश को जनसंरुया का पेशेवर वितरण 
तथा आध्थिक विकास में बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। वास्तव में, आथिक विकास को प्रत्येक अवस्था 
का एक निश्वत पेशेवर ढाँचे से सम्बन्ध होता है। प्रो> कोलिन कला के अनुसार “प्रति व्यक्ति 
औसत उच्च आय वाले देशों में कार्येशील जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग तृतोयक उद्यागों 
में लगा रहता है जबकि निम्न औसत आध वाले देश में कृषि की ही प्रधानता रहती है ।” (& 
जीशी 8ए०९०४९९ |९९८ 04 7239] ॥7607स्‍6 एड वल्वतपे 5 2/४०9५४ 255800280८त6 एव] 8 
ज़हुए ए27090700 ० 6९ ध०वताए 9ए0908५0०0॥ ढदाए42०व ॥॥ पटाप479 0 प्र5छ'ए, 
[,.0ण 768] वाठणाा6 छुढए वेल्वत 38 29५5४ 35500%60. ७५) 3 0७9 ए970907707 ० 
पार ज०्7डए8 ए०एपोबप0ा बे का छाजवैंप्ररधणा बावे & ॥80 967०४७82० ॥ 
एप॥र&"9 79700 ४८४४०१. ) 


भिन्न-भिन्न जनगणनाओं के अनुपार भारत का कुत कार्यकारों जनसंझप्रा का विभिन्‍न 
पेशों के अनुसार विभाजन निम्नाकित तालिक।! से स्पष्ट होता है :--- 


कायंशील जनसंख्या का विभिन्न पेशों में प्रतिशत वितरण 
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उद्यम १९०१ १९३१ . १६५१ १६६१ 

१. कृषि ५०६ ०५*६ ५० ० ५२९८ 
२. कृषि-श्रमिक १६६ २४०८ १६९७ १६७ 
३. खान, वन तथा मछलो 

इत्यादि ४*३ ५२ ३१० २.६ 
४. घरेल उद्योग ः हद के ६०४ 
५. मंश्युपेंद्व रिंग उद्योग ११९७ ८६ ९१० ४०२ 
६. निर्माण कायें ०८ १९० १९० १'२ 
७, ध्यापार बे 3 ५६ ५३ ४ १ 
८. यातायात्त 

एवं संवादवाहन ११ १९० (५ १६ 
६. अभ्य सेवाएं ८' ५ पड १०४ १०४ 

कुल योग १0०0०'०0०% १००'००% १००:००% १००-००% 








सककमक उनपर पवकानंगकाप्रपन्‍जहूएककक. 














उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि १६६१ ई० की जनगणना के अनुसार देश की कुल कायें- 
कारी जनसंख्या का प्राय: ६६-५ प्रतिशत भाग कृषि पर, २७ प्रतिशत भाग खान तथा जंगल 
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भारतवर्ष को जनसंख्या ७४ 


आदि उद्योग में, ११७ प्रतिशत भाग निर्माण उद्यागों तथा शेष १६-१ भाग अन्य उद्योगों में 
लगे हें। 

कार्यशील जनसंख्या के वितरण को तीन क्षंत्रों (॥97०८ ४८८५०१५) के अनुमार भी दखा जा 
सकता है । ये तीन क्षंत्र हैं--प्राथमिक क्षत्र ( (िप्रा)व79 ४८८०० ) जिसमें १ से ३े तक, सहायक 
क्षत्र (56९०70 87९ 56८(०7) जिसमें ४; ५ ओर ६ एवं तृतीयक (६7६7५ | क्षत्र जिसमे ७, ८ 
एवं ६ श्रेणियों के पेश आते हैं। निम्नांकित तालिका से यह भी स्पष्ट हो जाता है :-- 


वर्ष प्रारम्भिक क्षत्र सहायक क्षत्र तृतीयक क्षत्र 
१९०१ ७१८ १ १५६ 
१६५१ ७२'१ ९०'६ १७३ 
१६६१ ७२१३ ११७ १६४० 


भारत में जनसंख्या के पेशवर विभाजन के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि यहाँ कृषि पर 
आश्रित व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत अधिक तथा उद्योग, व्यापार एवं परिवहन आदि में लगे हुए 
व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत ह्वी कम है । यह कृषि पर अधिक तथा उद्योग-धन्यों पर कम निभेरता 
हमारी असंतुलित आ्िक व्यवस्था का परिचायक है। विश्व के किपो भी सुमभ्य ७ंवं प्रगतिशील 
राष्ट्र को आर्थिक ब्यवस्था में इस प्रकार का व्यावसायिक असम्तुलन नहीं दीख पड़ता । निम्नलिखित 
तालिका में १९५१ ई० में भारत, संग्रुक्त राज्य अमेरिका तथा इंगलेंड में प्रत्येक ६ज।र स्वावलम्बी 
व्यक्तियों का व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण दिखलाया जाता है :-- 




















ब्यवसाय भारत संत्रक्त राज्य अमेरिका इंगलंड 
(क) कृषि, पशु-पालन, वन एवं | ७०६ | १२८ ५० 
मत्स्य उद्योग 
(ख) खनिज एवं निर्माण उद्योग | १५रे ४४६ ५५५ 
तथा वाणिज्य ।॒ 
(ग) अम्य उद्योग तथा सेवाए १४१ ४१६ २६५ 
कुल १००० १००० १0०0० 
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ऊपर को तालिका से सुपष्ट है कि प्रत्येक एक हजार स्वावलम्धी व्यक्तियों में से कषि 
एवं तत्सम्बन्धी उद्योगों में हमारे देश में ७०६ ष्यक्ति लगे दुए हैं जबकि इनको संख्या संयुक्त राज्य 
अमेरिका थें १२८ तथा इंगलेंड में केवल ५० दी है। इससे हमारी कृषि पर अत्यधिक निर्भरता 
स्पष्ट हो जाती है ।! इसके फलस्वरूप देश में संतुलित एवं स्थायी (9:90०) आशिक ध्यवस्था का 
निर्माण प्राय: असभ्भव-सा हो जाता है। भारतोय कृषि वर्षा पर निभंर करती है और यह पर वर्षा 
की प्रकृति बड़ी ही अनिश्चित है। अत: भारतीय कृषि पर अत्यधिक निर्भरता का अथ॑ है प्रकृति 
की अनिश्चताओं पर आश्रित होता । यदि किसी वष॑ वर्षा नहीं हुई तो कृषि-कार्यो सफलतापूर्वक 
नहों हो पातां जिससे देश में आथिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। १८८० ई० के 


१, भारत सरकार के एक प्रकाशन, [79॥2 ?0०%८६४ 800% ०६ ४८०0० [ग्र/07798- 
907 के अनुसार भारत में १६९६१ ई० में ७० प्रतिशत व्यक्ति कृषि षबर लगे थे जबकि उसी वर्ष 
संधुक्त राज्य अमेरिका में ७ प्रतिशत, आस्ट्रे लिया, कैनाडा तथा पश्चिमी जम॑नी में ११ प्रतिशत 
वया फ्रांस में ७ प्रतिशत लोग कृषि पर आश्वित थे । 


७१९ भारतीय अर्थशास्त्र 


दुभ्षिक्ष आयोग ने इस निराशाजनक स्थिति का निदान बताते हुए ठीक ह्वी कह्दा था कि भारत- 
वासियों की दर्देंताक गरीबी तथा उन पर आनेवाली जोखिमों का मूल कारण वह दुर्भाग्यपूर्ण 
परिस्थिति है कि यहाँ कृषि द्वी अधिकांश जनता के जीविकोपाजन का एक-मात्र साधन है। यह 
कथन हमारी आथ्िक व्यवस्था के साथ आज भी उसी प्रकार सामाश्य रूप से लागू होता है । देश 
के आथिक विकास के लिए उद्योग-धश्चों का विकास आवश्यक है जिससे कृषि पर से हमारी इतनी 
अधिक निर्भरता को कम किया जा सके । 
विद्ेष अध्ययन -सूची 

]. (४€४५प४ ० 70१2 व97व, 
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अध्याय : ४ 
भारत के लिए जनसंख्या-सम्बन्धी नीति 
( एक्णे*थपरठएछ ए0०409४ #07 [50तव& ) 

जनसंख्या-सम्बन्धी नीति का अर्थ ( ४८९८४४श४ ० ?०ए०!४४07 7?0॥69 ) :-- 
'जनसंख्या-सम्बन्धी नीति का तात्पयँ किसी देश की सरकर की उस मान्यता से है जिसके अनुसार 
वह जनसंख्या की वृद्धि अथवा निरोध को प्रोत्साहित करती है। यह नीति सभी देशों के लिए 
एक समान नहीं हो सकती क्योंकि कुछ देशों में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता रद्दती है तथा 
उनका प्राविधिक स्तर भी पर्याप्त मात्रा में ऊँचा रहता है। अतएव कभी-कभी इन देशों में प्राकृ- 
तिक साधनों के समुच्चित विदोहन के लिए श्रम-शक्ति का अभाव जान पड़ने लगता है, अतएव 
वहाँ पर जनसंरुषा की वृद्धि को प्रोत्साहित करना आवश्यक दो जाता है। सोध्यित संघ तथा 
आदर लिया आदि देशों में बहुत कुछ इसी प्रकार की स्थिति पायी जाती है। इसेके विपरीत, 
भारत तथा चीन जैसे वित्विन्त अल्प-विकसित देशों में प्राकृततिक साधनों की प्रचुरता होते ६ए भी समु- 
चित औद्योगिक विकास के अभाव में इन.देशों की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग वेकारी तथा 
अद्धबेकारी की स्थिति में रहता है। इन देशों में तीत्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या एक भीषण 
समस्या के रूप में उपस्थित होती है। अतएव इन देशों में जन्र्ख्या-सम्बन्धी नीति का प्रधान 
उद्देश्य तीत्र गति से बढ़ती हुई जनराख्या का नियंत्रण होता है। किम्तु भारत सरकार की जन- 
संख्या-सम्बन्धी नीति के विभिन्‍न पहलुओं'के अध्ययन के पूर्व देश में जनाधिक्य की स्थिति के सम्बन्ध 
में विचार करना आवश्यक है । 

क्या भारत में जनाधिक्य है ! ( [8 [708 ०४८ए-००७णै ४८९ ? ) :--जनसंख्या- 
सम्बन्धी विभिन्‍न आँकड़ों के अध्ययन के उपरान्त हमारे सामने दो प्रश्न आते हैं। क्‍या भारत 
में जनाधिक्य है ? क्या भारत की जनसंख्या आवश्यकता से अधिक है ? और पुन: यह प्रश्न 
होता है कि यदि भारत में जनाधिक्य है, अथवा यहाँ को जनसंख्या आवश्यकता से अधिक है तो 
जनाधिक्य की इस स्थिति को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ? बिस प्रकार हम अपनी 
जनसंख्या को एक सुसभ्य आर्थिक जीवन-स्तर प्रदान कर सकते हैं ” भारत में आज भी सर्वत्र 
निर्धनता का विस्तृत साम्राज्य है। लोगों का जीवन-रतर बहुत ह्वी निभ्न है। अधिकांश जनता 
भूखी, नंगी तथा बेकार है। भारत को इस भीषण गरीबी का प्रमुख कारण जनसंख्या की अनि- 
यन्त्रित वृद्धि ही है । अगर दम इस निम्न स्तर से सन्तुष्ट हैँ तो जनरांख्या वी समस्या हमारे 
लिए कोई चिन्‍्ता का विषय नहीं होगी ॥ किन्तु, +ब हम एक नये भारत की कहपना करते हैं 
जिप्तमें दरिद्रता का स|म्राज्य नहीं होकर स्वस्थ एवं सुसभ्थ जीवन की सारी सुविधाएँ उपलब्ध 

१. संयुक्त राष्ट्रसंघ की एक दवल की विज्ञप्ति “विश्व को जनसंख्या में वृद्धि” में यह कहा 
गया है कि विश्व की जनसंख्या इतनी तेजी के साथ बढ़ रह्दी है कि यदि वृद्धि का यही क्रम जारी 


रहा तो आगामी ६०० वर्षों में रहने के लिए पर्याप्त भूमि का अभाव हो जायगा। इस विज्ञाप्ति के 
अनुसार विश्व की जनसंख्या २ अरब, २७ करोड़, ७० राख रे बढ़कर १९८० ई० तक ४ अरब 
तथा इस शताब्दी के अन्त तक ६-७ अरब हो जायगी । विज्ञाप्ति में यह बतलाया गया है कि जहाँ 
विश्व की जनसंख्या के २॥ अरब होने में २ लाख वर्ष का समय लगा है वहाँ २ अरब की वृद्धि 
के लिए अब केवल ३० वर्ष समय लगेंगे। वृद्धि की वर्तमान गति को देखते हुए यह कहा जा 
सकता है कि आगामी ६०० वर्षों में इतने अधिक व्यक्ति हो जाय॑ँगे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए केवल 
२ वर्गमीटर (२०६८१ वर्ग गज) भूमि ही उपलब्ध होगी । [भाज--जुलाई, १६५८ ई० से ] 


७८ भारतीय अथैश[स्त्र 


होंगी तो जनसंख्या के सम्बन्ध में एक सुनिश्चित योजना की आवश्यकता पड़ेगी । भारतीय जनता 
को इस दरिद्रता एवं भूखमरी के जीवन-स्तर से उठाकर सुख एवं समृद्धि के मार्ग पर ले जाने के लिए 
जनसंख्या का नियंत्रण बिल्कुल आवश्यक है । 

किन्दु जनाधिवय की समस्‍या पर विचार करने के पूर्व यह देखना आवश्यक है कि जनाध्विय 


का क्‍या अभे है ? इसके लिए हमें जनसंख्या के मान्ह सिद्धान्तों को विवेचना करनी होगी । जनसंख्या 
का आधुनिक सिद्धान्त माल्यस से प्रारम्भ होता है जिन्होंने १७९८ ई० में 'जनसंख्या के सिद्धान्त' 
पर अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित की । माल्थस के अनुसार मनुष्य में प्रजननन्शक्ति अपार 
पायी जाती है। अतः किसी देश की जनसंब्या में जीवन-निर्वाह के साधनों से अधिक वृद्धि की प्रवृत्ति 
पायी जाती है। यदि इस प्रजनन-शक्ति का पूरा-पुरा उपयोग किया जाय तो अपवाब-स्वरूप अति 
अनुकूल परिस्थितियों के अतिरिक्त, जीवन-निर्वाद॒ के साधन जनसंख्या की वृद्धि से ब_त पीछे रह 
जाय॑ँगे। यह प्रवृत्ति $द्ध, अकाल, महामारी आदि नेस्िक अवरोषकों द्वारा मृत्यु-दर में वृद्धि के 
कारण नियन्त्रित होती है। इनसे बचने के लिए मनुष्य को स्वयं आत्मसंयम, ब्रह्मचय॑, देर से 
विवाह आदि प्रतिबन्धक निरोधों को अपनाना चाहिए। अभब यह देखना है कि क्या माल्थस के 
अनुसार भारत की जनसंख्या आवश्यकता से अधिक है ? हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या के 
लिए जीवन-निर्वाह्द के साधनों का निश्चित रूप से अभाव है जो हमारे निम्न जीवन-स्तर से दी 
स्पष्ट हो जाता है। साथ ही, इमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि प्रतिबन्धक निरोधों जैसे देर से 
ब्याह, ब्रह्मचयँ पालन तथा संतति-निरोधक उपायों के प्रयोग द्वारा नियन्त्रित नहीं होती । आज 
यहाँ विवाह की दर पश्चिमी देशों की तुलना में बुत अधिक है। बाल-विवाह के विरुद्ध कानून 
रहने पूर भी यह प्रथा देश में प्रचलित है और १६३१ से १६५१ ई० के बीच ६२ लाख विवाह 
इस नियम के विरुद्ध हमारे देश में हुए थे। पश्चिमी दंशों में प्रजनन-शक्ति पृण्तया प्रयोग में नहीं 
आती, क्योंकि इन देशों में अविवाहित रहने तथा देर से शादी करने की प्रथा अधिक प्रचलित है। 
मंतति-निरोध के साधनों का प्रयोग भी यहाँ प्राय: नग्ण्य ही है। इस प्रकार भारत में प्रतिबन्धक 
निरोधों का बहुत-कम उपयोग किया जाता है। 

प्रतिबन्धक निरोधों के अभाव में जनसंख्या के नियन्त्रण में हमारे यहाँ प्रकृतिक अवरोधक 
ही प्रबल रहे हैं। जनसंख्या तथा जीवन-निर्वाह के साधनों में संतुलन स्थापित करने के लिए जब 
मनुष्य स्वयं प्रयत्न नहीं करता, तो अकाल, महामारी, हैजा, प्लेग आदि प्रकृति के कष्टकारक 
तरीके अपना काय प्रारम्भ करते हैं। भारत में ये सब विस्तृत रूप से पाये जाते हैं। प्राप्त 
आँकड़ों के आधार पर कहा जाता है कि १९वीं शताब्दी के आँकड़ों द्वारा कुल ३२४ लाख तथा 
केवल १६४३ ई० के बंगाल के अकाल में ३०-३५ लाख व्यक्तियों की मृत्यु ६ईं। महामारियों का 
प्रकोप भी हमारे यहाँ कुछ कम नहीं रहा है। १६९०१ से १९२१ ई० के बीच ज्वर से १८८ लाख 
तथा प्लेग से प३ लाख व्यक्ति मर गये। केवल १६१८-१६ ई० के इंफ्लुएन्जा से ८४ लाख 
व्यक्तियों की मृत्यु हुई॥ १९३८ ई० में मलेरिया से १५-८ लाख ध्यक्ति मर गये। इसी प्रकार 
१६३७ ई० में चेचक ओर हैजे से प्रति लाख क्रमश: १६ और २६ व्यक्ति मरे। अतः प्राकृतिक 
अवरोधक ही हमारे देश की जनसंख्या को कम करने में अधिक क्रियाशील रहे हैं जिससे मृत्यु-दर 
भी ब त अधिक रही है। अधिकांश व्यक्तियों को पर्याप्त तथा पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता 
जिससे उनको कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है और वे अकाल ही किसी महामारी के शिकार 
बन बैठते हैं। इस प्रकार धोर निर्धनता के कारण शिशुओं एवं वयस्कों में मृत्यु-दर बहुत अधिक 
पायी जाती है । अत: इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में माल्यस के अनुसार 
जनाधिक्य की स्थिति निश्चित रूप से वर्तमान है। 


भारत के लिए जनसंल्या-सम्बन्धी नीति ७९ 


जनसंख्या का दूसरा तथा अधिक मान्य सिद्धान्त कैनन का आदश्शंतम जनसंख्या का 
सिद्धान्त (0[0॥70 पा) पृ'॥€0/५ ०६ ?0.0०१७३०07) है । इसके अनुसार किसी दिये हुए समय, 
अर्थात्‌ ज्ञान एवं परिस्थितियों के समान रहने पर, किसी देश के लिए एक आदर्शंतम जनसंख्या होती 
है जिससे देश के आथिक साधनों का उपयोग पूर्णछपेण सम्भव होता है और फलस्वरूप प्रति-व्यक्ति 
आय भी अधिक्तम होती है। जब जनरख्या इससे कम होती है तो देश के आशिक साधनों का 
समुचित उपयोग नहीं हो पाता जिसके फलस्वरूप प्रति-व्यक्ति आय कम हो जाती है। यदि जन- 
संख्या इससे अधिक होती है तो देश के आथिक साधनों पर जनसंख्या की अनावश्यक भीड़ हो 
जाती है एवं उत्पादन हास नियम क्रियाशील होने लगता है जिससे प्रति-ष्यक्ति आय भी घट 
जाती है। इस सिद्धान्त के अनुसार जनाधिक्य का अथ॑ जनसंख्या का आदर्शतम आकार से अधिक 
होना है। जनसूख्या में वृद्धि से देश की श्रम-शक्ति में भी वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरूप 
सामान्यतः, कुल धन में वृद्धि होती है। किन्तु इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण प्रश्त यह है कि धन की यह 
वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि की समानुपातिक है या नहीं जिससे प्रति-व्यक्ति आय कम-से-कम पृब॑बत्‌ 
बनी रहे । यदि जनसंरुया की वृद्धि इस गति से हो कि इसके परिणामस्वरूप प्रति-व्यवित आय में 
कमी की सम्भावना हो तो इसे जनाधिक्य की प्रवृत्ति ( "'ठ्ातंढ्गाटए ॥0 ०श८ल“एक्‌णेशा07 ) 
कहते हैं । इसी प्रकार यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी अधिक है कि इसके कम होने से प्रति-व्यवित 
आय में वृद्धि की सम्भावना हो तो इसे जनाधिक्य को दशा ( 9086 ० ०0ए८7-ए०फुणेक्ांणा ) 
कहते हैं । हस प्रकार हमारे देश में अःजबल जनाधिवय की प्रवृत्ति तथा दशा दोनों ही वर्तमान हैं। 

भारत में जनाध्विय के सग्बग्ध में हमारे समक्ष विभिन्न दृष्टिकोण हैं। इस सम्बन्ध में 
हम मुख्य रूप से दो प्रकार के परस्पर विरोधी विचारों का अध्ययन करेंगे।._ 


प्रथम मत : भारतवर्ष में जनाधिक्य है 


( [978 35 00४८7-७०फणा८त ) 


सर्वप्रथम तो अधिकांश अथशास्त्री तथा समाज-सुधारक इस विचार के हैं कि भारत में 
निश्चित रूप से जनाधिक्य की समस्या ट््तेमान है । इन विचारकों में डा० ज्ञानचन्द, प्रो० वत्तल 
इत्यादि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके अनुसार जनस्ख्या के दोनों सिद्धास्तों के 
आधार पर इस बात की स्पष्ट रूप से पुष्टि होतो है & भारत में जनाभिक्य है। भारत में 
जनाधिक्य है इस कथन की पुष्टि के लिए ये लोग साधारणत: निम्नलिखित तक प्रस्तुत करते हैं :-- 


(१) कृषि पर जनसंख्या की अत्यधिक निर्भरता ( #6९55ए९ ते€फ॒ुछातेक्षाट० ० 
7०एपोे४४०॥ ०॥ ४6&९870प४ए७7०८ ) ;--भारत की कृषि पर, जो यहाँ का मुख्य व्यवसाय है जन- 
संख्या का भार बहुत अधिक है । इसके फलस्वरूप प्रति-कृपक परिवार को आथिक जोत से भी कम 
ही भूमि मिलती है। हमारे देश में आथिक जोत के सम्बन्ध में बहुत-से अध्ययन किये गये हैं जिनके 
आधार पर एक औसत परिवार के लिए १२ से (५ एक तक भूमि आर्थिक जोत मानी जा सकती 
है। परन्तु प्रत्येक कृषक परिवार को अगर इतनी भूमि दी जाय तो आधे से अधिक व्यक्ति भूमि 
द्वीन ही रह जायगे। इतना द्वी नहीं, हमारे देश में प्रति व्यक्षित उपलब्ध क्ृषि-पोग्य भूमि की मात्रा 
में भी क्रमशः हास होते जा रहा है। १६३१ ई* में प्रति-व्यकित प्राप्त कृषिष्योग्य भूमि का 
ओऔसत ०:८८ एकड़ से घटकर १६४१ ई० में ०-७२ एकड़ हो गया । इसी प्रकार १६११ ० 
से १६५० ई० के बीच ४० वर्षों में देश की जनसंख्या में प्राय: ५१५ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 
कृषि-योग्य भूमि में वस्तुत: कोई वृद्धि नहीं हुईं। इसी प्रकार (६५१ से १६७१ के बोच जनसंख्या 


घ० भारतीय अर्थैशाश् 


३६-१ करोड़ से बड़कर ५४-७ करोड़ हो गयी, यानी इसमें लगभग ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई, 
जबकि कृषि के अन्तगंत भूमि का क्षत्र १६९५१ में ११९० लाख एकड़ से बढ़कर केवल ९३८० 
लाख एकड़ ही हुआ, यानी इसमें केवल १६ प्रतिशत की वृद्धि ही ६६ । परिणामस्वरूप प्रति-व््याक्त 
उपलब्ध कृषि-योग्य भूमि का क्षेत्र ०३३ हेक्टर से घटकर ०२६ हेक्टर हो गया |” क्ृषि-योग्य 
भूमि के अनुपात में देश में जनाधिक्य की मात्रा का पता लगाने के विभिन्‍न प्रयास किये गये हैं । 
प्रति-व्यक्ति २५ एकड़ कृषि योग्य भूमि एक व्यवित के स्वास्थ्य एवं कार्य-क्षमता को बनाये रखने 
के लिए न्यूनतम मानी गयी है ।? पर इन बातों की भारत के अधिकांश भागों में दो फसलें उपजायी 
जाती हैं तथा पश्चिम के ठण्डे देशों की तुलना में यहाँ खाद्यान्न की आवश्यकता कम होती है को 
ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत में पाँच व्यक्तियों के एक औसत परिवार के 
लिए पाँच एकड़ भूमि न्यूनतम ढंग से आवश्यक है| इस प्रकार प्रति-व्यक्ति एक एकड़ कृषि-योग्य 
भूमि के आधार पर निम्नलिखित तालिका से! १९३१ ई० में जनाधिक्य की समस्या का शअन्दाजा 
लगता है :--- 
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ज् पिलले २० वर्षा में इन राज्यों की जनसंख्या और भी तेजी के साथ बढ़ी है। साथ ही, 
देश-विभाजन के फलस्त्ररूप कृषित भूमि को तुलना में भारत को बहुत अधिक जनरुख्या मिली है। 
इन तथ्पों से इस समस्या की गम्भीरता और भी स्पष्ट हो जाती है । 

(२) खाद्यान्न का अभाव (97074988 ०६ 7"006872378) :--देश की प्राय: ७० प्रति- 
शत जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, फिर भी देश को कृषि से यहाँ के निवासियों के लिए पर्याप्त 
मात्रा में अन्न नहीं प्र।प्त होता । इससे देश में खाद्याग्त का अभाव हो जाता है जिप्ते दूर करने के 
लिए प्रतित्र्षे करोड़ों रुपये का अन्त विदेशों रो आयात करना पड़ता है। बीसवीं शताब्दी के 
प्रारम्भ से ही जनसंख्या में खाद्यान्न को अपेक्षा अधिक तेजी से वृद्धि होने लगी। श्री पी० के० 
पत्तड के अनुसार १६१३-१४ से. १९३४-३५ के बीच जनसंख्या में प्राय: प्रतिवर्ष औसत रूप से १ 
प्रतिशत की वृद्धि ६ई, किन्तु खाद्याननों के उत्पादन में केवल ० ६५ प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। इसी 
प्रकार डॉ० ज्ञानचन्द के अनुसार १९० ई० गे १६३४ के बीच देश की जनसंख्या में २१ प्रतिशत 
की वृद्धि हुई थी जबकि कृषि की जानेवाली भूमि के क्षेत्र में केवल ११ प्रतिशत की ही वृद्धि 
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3. #60०4 ९?]877ंग्8 007 400 '्वा।गा$ फेर १, ६, पा6-००, ?, 2. 


भारत के लिए जनसंत्या सम्बधी नीति दर 


हुई। इन अनुमानों मे यही स्पस्ट है कि देश में जनसंख्या की वृद्धि तथा खाद्य के उत्पादन में 
असंतुलन निरम्तर बढ़ते जा रद्द है । 

देश-विभाजन के बाद तो यहाँ खाद्यान्‍्न का अभाव और भी बढ़ गया है। आज भी देश के 
अधिकांश ब्यक्तियों को भर पेट भोजन नहीं मिलता । हमारे देश में केवल अध्न की ही कमी नहीं 
बरन्‌ हमारे भोजन में पोषक तत्त्वों का भी अभाव है। देश में प्रायः ६५ प्रतिश्त व्यवितयों को 
संतुलित भोजन (89)27०८८९ 06।) नहीं मिल्ता। १६४० में सर जॉन मेगा ने यह अनुमान 
लगाया था कि भारत में केवल ६६ प्रतिशत ब्यवितयों को पोषक तत्त्व य्बत भोजन, ४१ प्रतिशत 
को कम पोषक-तत्त्व युक्त भोजन तथा २० प्रतिशत को अत्यन्त कम पोषक-तत्त्व युक्त भोजन 
मिलता है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि भारत में जनाधिक्य की स्थिति वर्तमान है। 

(३) उधोग-धन्धों का अविकसित होना ( [86९ ० फ्रतेफाफानओं 7०ए60०097- 
7767६ ) +--भारत ओद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा राष्ट्र है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश में 
उधोग-धम्घों के विकास पर अधिक जोर अवश्य दिया जा रहा है किन्तु औद्योगिक क्षत्र में भी 


उत्पादन वृद्धि अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं ही रही है। देश में उद्योग-धंधो का विकास 
इतनी तीत़ गति से नहीं हुआ है जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूति हो सके । 


देश में उद्योग-धंघों के पिछडेपन का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि १९६४०६५ 
ई० में खनिज, लघु-उद्योग तथा कारखानों से देश की कुल राष्ट्रीय आय का केवल १८ प्रतिशत 
भाग ही प्राप्त हुआ था जबकि कृषि का हिस्मा ५१'९३ प्रतिशत भाग था। साथ ही, कारखानों में 
उस वर्ष केवल ४६'९० लाख व्यक्ति ही काय करते थे जो देश की सम्पूर्ण काये करने वाले जन- 
संख्या का बहुत ही छोटा भाग था। उद्योग-धंधों के अविकसित होने के कारण ही हमारे देश में 
कषि पर जनसंख्या की निर्भरता बढ़ती जा रही है, भूमि-हीन मजदूरों की संरुया में बढ़ि हुई है 
तथा बेकारी में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है । 

(४) प्रतिबन्धक निरोधों का अभाव (8८६८ ० ?7८ए८४ांए८ (॥८०४४);-- देश में 
जनाधिक्य की स्थिति वर्तेमान है, इसका सबसे बड़ा सबृत यह है कि यहाँ पर जनसंख्या के 
निय॑त्रण में प्रतिबन्धक्ात निरोध काम में नहीं लाये जाते हैं। प्रतिबन्धक निरोधों (27९८ए०४४९८ 
८॥८८॥५७) के अन्तर्गत देर से व्याह करना, अविवाहित जीवन व्यतीत करना, ब्रह्मचयं पालन करना, 
आत्मसंयम तथा संतति-निरोध के कृत्रिम साधनों (&70[|08] ग्राषफ्र०65 ०६ 9770-८००:४७०) 


का प्रयोग इत्यादि आते हैं। भारत में इन सारे उपायों का अभाव है। यहाँ पर शादी करना हथा 
बच्चा पैदा करना प्रस्येक व्यक्ति अपना परम कत्त'व्य समझता है। साथ ही, हमारे देश में आज 
भी बाल-विवाह को प्रधानता है। इंगलेड तथा अमेरिका में ३० वर्ष की अविवाहित औरतें 
क्रमश: ४१ प्रतिशत और २३ प्रतिशत हैं, जबकि भारत में १५वर्ष की प्रायः ७५ प्रतिशत 
लड़कियाँ विवाहित हैं। इससे स्पष्ट है कि हमार देश में प्रजनन शक्ति का पूरा-पुरा उपयोग होता 
है। साथ ही, हमारे देश में देशवासियों की अशिक्षा, निर्घनता तथा घाभिक एवं सामाजिक 
वातावरण के कारण संतति-निरोध के कृतित्र साधनों का भी बहुत हीं कम प्रयोग होता है। ये सभी 
इस तथ्य के परिचायक हैं कि देश में जनाधिक्य की स्थिति वर्तमान है । 

(५) नेप्तगिक निरोधों की प्रधानता (?/९७०766८'॥0८ 0६ ?090ए८ ०४८८७) :-- 
भारत में प्रतिबन्धक निरोधों का अभाव है, किन्तु यहाँ पर नैसशगिक निरोध की प्रधानता है। 
माल्यस के अनुसार बाढ़, अकाल, महामारी इत्यादि नेसगिक निरोधों जनाधिक्य की स्थिति के 
सूचक हैं। भारत में वतंमान समय में भी इन प्राकृतिक आपत्तियों की प्रधानता है। प्रतिवर्ष देश 
के भिन्‍न-भिन्‍न भागों में बाढ़ तथा सूखा से बहुत अधिक क्षति होती है तथा हजारों व्यक्तियों की 

मृत्यु होती है। देश में हैजा, चेचक तथा इध्पलुएंजा आदि मदहामारियों का प्रकोप यदा-कदा पाया 


८२ भारतीय क्षयंशास्त्र 


जाता है जिनके परिणामस्वरूप हजारों ध्यक्तियों की मृत्यु होती है। अतएव इस आ्लाधार पर भी 
यह कहा जाता है कि भारत में जनाधिक्य की स्थिति वर्तमान है । 

(६) निम्न जीवन-स्तर ([.०0५ 5६870 ता 40778) :---भारतवासियों का निम्न 
जीवन-सतर भी इस बात का परिचायक है कि देश में जनाधिक्य की स्थिति वर्तमान है। हमारे 
देश में १६६६९ में प्रति-व्यक्ति औसत वाषिक आय ११० डॉलर थी, जब की उसी वर्ष संयुक्त 
राज्य अमेरिका के एक औसत निवासी को प्रति-ध्यवित औरत वाषिक आय ४२४० डॉलर 
बैनाडा की २६५० डॉलर तथा स्वीट्जरलेंड की २७०० डॉलर थी। इससे स्पष्ट है कि एक 
ओऔसत भारतवासी की अपेक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी की औसत आय ४१ गुना से 
भी अधिक है । इससे भारतवासियों के निम्न जीवन स्तर का अन्दाजा लगता है । हमारा यह निम्न 
जीवन-स्तर देश में जनाधिक्य की स्थिति का सबसे बड़ा परिचायक है | 

(७) बेकारी की समस्या ( ?7००6४ ० प८०ए०५7०7 ) :--भारत में जना- 
घिकक्‍य की स्थिति का सर्वाधिक प्रमुख सूचक देश में बेकारी की भीषण समस्या है। देश में लाखों 
व्यक्ति काम चाहते हुए भी बेकार हैं | तीन पंचवर्षीय योजनामों और तीन-एक वर्षीय योजनाओं 
के कार्यान्वयन के बावजूद बेरोजगारों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। देश में काम* 
दिलाऊ संस्थाओं (!77]09767॥ ४5८) ०॥769) द्वारा उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि 
बेकारों की समस्या निरन्तर बढ़ती द्वी चली जा रही है। योजना आयोग के अनुसार प्रथम पंच- 
वर्षीय योजना के अन्ध में देश में ३२ लाख व्यक्ति बेकार थे । द्वितीय योजनाकाल में ८० लाख 
व्यक्तियों के लिए रोजगार दिलाने की व्यवस्था थी, किन्तु योजना का यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका 
तथा योजनाकाल में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में ओर वृद्धि ही हुई। तृतीय पंचवर्षीय योजना 
में भी कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षत्रों में १०५ लाख तथा कृषि में ३१ लाख व्यक्तियों के लिए 
रोजगार दिलाने की व्यवस्था थी । किन्तु तृतीय योजना काल में इतने अधिक ध्यक्तियों के लिए 
रोजगार की सुविधा नहीं प्रदान की जा सकी तथा बेरोजगारों की संख्या में ओर भी वृद्धि हुई । 
इससे बेकारी फी समस्या की गम्भीरता का अन्दाजा लगता है। यह्द देश में जनाधिक्य की स्थिति 


का प्रधान सूचक है । 

इससे स्पष्ट है कि हमारे देश में जन।धिक्य की स्थिति वर्तमान है। दूसरे शब्दों में, कृषि 
एवं औद्योगिक उत्पादन की क्षमता से जितनी जनसंख्या का निर्वाह हो सकता :है उससे अधिक 
मनुष्य यहाँ निवास करते हैं, यानी यहाँ जनाधिक्य की स्थिति वर्तमान है । श्री ए०एम० कॉरसौण्डस 
ने भारत में जनसंख्या-सम्बन्धी विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी पुस्तक “बल्ड पोपुले- 
शन” में लिखा है कि यहाँ जीवन-निर्वाह के साधनों पर जनसंख्या का अधिकतम भार है । कुछ 
वर्ष पूरे सर जॉन मेगा ने भी इस बात की चेतावनी दी थी कि भारत की अत्यधिक निर्धनता का 
प्रमुख कारण जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि है। यदि देश की जनसंख्या इसी गति से बढ़तो रही तो 
भविष्य में इसके कारण बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो सकता है। डा० ज्ञानचन्द, डा० राधाकमल 
मुखर्जी तथा प्रो० वत्तल आदि अथंशास्त्रियों के अनुसार भी देश में निश्चय ही जनाधिक्य है। 
भारत के भूतपूर्व जनगणना आयुकक्‍त (6०४५४ (०गण्री5$४076८7) श्री गोपालस्वामी आयंगर ने 
बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव के कारण १६८१ ई० को मृत्यु वर्ष (0०80॥ ४८७) कहट्दा था क्‍योंकि 
उस समय तक हमारी जनसंख्या इतनी अधिक हो जायगी कि हम इसका पालन-पोषण करने में 
असमर्थ हो जाय॑गे । 
द्वितीय विचार : भारतवर्ष में जनाधिक्य नहीं है 

([7099 ६8 704 (0ए४००-००७०७/८९) 

इसके विपरीत कुछ लोगों का कहना हैं कि भारत में जनाधिक्य की समस्या नहीं है। 

उदाहरण के लिए, १९३१ ई० के जनगणना आयुक्त डा० हटुन के अनुसार भारत की जनसंख्या 


भारत के लिए जनसंल्या सम्बम्धी नीति थे 


द्वारा अभी तक देश के साधनों का अतिक्रमण नहीं हुआ है। डॉ० पी० जे० थामस तथा श्री 
कवे के अनुसार भी भारत में जनसंख्या की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में तीव्र गति से वृद्धि हो 
रही है। श्री कर्वो ने हमारा ध्यान देश में घटती हुई शिश्ु-मृत्यु की दर, सामाम्यत॒या स्थायी या 
घटती हुई जन्म-देर, निश्चित रूप से घटती ६ मृत्यु-दर एवं जीवन की औसत आयु की वृद्धि की 
ओर आकर्षित किया है और इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया हैं कि देश में 
जनसंख्या की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा हैं । ५ 

भारत में जनाधिक्य के विरुद्ध सामान्यतया निम्नलिखित तक प्रस्तुत किये जाते 
हैं जो वास्तव में यथार्थ नहीं जान पड़ते :-- 

( १ ) जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत कम है ((407047"७ 7८५ [6558 प८४५४(ए 6 
79०79णे७॥07 ) :--- जनाधिक्य के विरुद्ध सर्वप्रथम तक यह दिया जाता है कि भारत में पाश्चात्य 
देशों की तुलना में जनसंख्या का घनत्व बटुत कम है । १६३१ ई० के जनगणना-आपृुक्त डा० हृटुन 
का कहना है कि यूरोप को तुलना में कृषि पर आश्रित जनसंख्या का घनत्व भारत में अधिक हो 
सकता है क्योंकि यहाँ कि भूमि अति उबर है। साथ ही, गर्म जलवायु के कारण यहाँ के निवासियों 
की आवश्यकताएँ भी कम हैं । जनसंख्या के घनत्व की चर्चा करते समय हमने देखा था कि वास्तव 
में भारत की जनसंख्या का घनत्व इंगलेंड, फ्रांस, बेलजियम तथा जापान आदि देशों की तुलना में 
कम है। किब्तु ये सभी देश औद्योगिक देश हैं। अतः, ये सामान्यतः अधिक व्यक्तियों को आश्रय 
प्रदान कर सकते हैं। भारत एक क्ृषि-प्रधान देश है; अतएवं इसके घनत्व की तुलना कृषि-प्रधान 
देशों के साथ ही की जानी चाहिए। एक कृषि-प्रधान देश सामान्यतया कम ही जनसंख्या को 
आश्रय प्रदान कर सकती है। अतः, पाश्चात्य ग्ौद्योगिक देशों की तुलना में कम घनत्व के कारण 
यहाँ जनाधिक्य का अभाव नहीं कहा जा सकता । 

(२) प्रति-व्यक्ति औसत आय क्रमशः बढ़ रही है (8ए८०७४८ ?67 ८०08 490077९ 
(58 9707८७७72) :--जनाधिक्य के विरुद्ध दूसरा तक॑ यह दिया जाता है कि भारत को प्रति-व्यक्ति 
औसत आय क्रमश: बढ़ रही है जो जनाधिक्य की स्थिति में सम्भव नहीं है ! इस कथन की पुष्टि के 
लिए समय-समय पर प्रति-व्यक्ति औसत आय के सम्बन्ध में दिये गये अनुमानों को बतलछाया जाता 
है । इस प्रकार दादा भाई नोरोजी के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय १८७१ ई० में 
अनुमानतः २० रुपये प्रति वर्ष थी, ल।र्ड कर्जन के अनुसार, १६०० ई० में ३३ रुपये, डा० राव के 
अनुसार १६२१ ई० में ६५ रुपये तथा राष्ट्रीय आय समिति के अनुमान के अनुसार १६५०-५१ ई० 
में भारत की प्रति-व्यक्ति आय २५६ रुपये थी जो १६५५-५६ ई० में बढ़कर २८१ २० हो गयी । 
इस प्रकार देश में प्रति-व्यक्ति औसत आय में वृद्धि के फलस्वरूप यह कहा जा सकता है कि यहाँ 
जनाधिक्य की स्थिति नहीं है । किन्तु, इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि देश में मुद्रा- 
प्रसार के कारण केवल मौद्रिक आय में ही वृद्धि टई है, वास्तविक आय में इस अवधि में प्रायः कोई 
परिवर्तन नहीं हुआ है। वास्तव में, देश की आधिक परिस्थितियों में कोई भी ऐसा स्पष्ट एवं हृष्टि- 
गोचर सुधार नहीं हुआ है जिससे यह कहा जा सके कि हमारी आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई है । अत: 
इस तक के आधार पर भी यह नद्ीं कहा जा सकता कि भारत में जनाधिक्य की स्थिति नहीं है । 

(३) जनसंख्या में वृद्धि की दर अधिक नहीं है (१४४९० ०६ [0676९986 |॥ ?0फप- 
]8007 5 704 77ल्‍०८४ :--- जनाधिक्य के विरुद्ध तीसरा तक यह दिया जाता है कि पश्चिमी 
देशों की तुलना में भारत की जनसंखुया अपेक्षाकृत कम दर से बढ़ रही है। उदाहरण के लिए १८६८१ 
ई० से १९३० ई० के बीच ५० वर्षों में भारत की जनसंख्या में केवल ३९ प्रतिशत की ही वृद्धि 
हुई थी जबकि उसी समय में इंगलेंड की जनसंख्या में ५४ प्रतिशत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की 
जनसंख्या में १८६ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । परन्तु केवल अल्प वृद्धि के आधार पर द्वी यह नहीं 
कहां जा सकता कि भारत में जनाधिक्य नहीं है। इसके लिए हमें कम से-कम यह देखना होगा कि 
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घनोत्पत्ति में कम-से-कम जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि होती है या नहीं । १श्चिमी देशों में जनसंख्या 
की वृद्धि की गति निस्सन्देद्ठ अधिक रही है । किम्तु, उनका विक;स भी इद्नी तीव्रता के साथ हुआ 
है कि वास्तव में लोगों के जीव्न-स्तर में पयप्त वृद्धि ६ई है। भारत के साथ ऐसी बात नहीं 
पायी जाती है । साथ ही, भारत में जनसंख्या की प्ृद्धि को नियन्न्रित् करने में प्राकृतिक अबरोधकों 
की ही प्रभानता रह्दी है। अतः, जनाधिक्य के विरुद्ध यह तक भी सबल नहीं जान पढ़ता । 

(४) श्रम का अभाव ( 50079 [| 7.00007 ) :--भारत में जनाधिकय के विरुद्ध 
एक तक यह भी दिया जाता है कि यहाँ श्रम का अभाव है । किन्तु यह तक भी वारतव में तथ्य- 
हीन जान पड़ता है क्योंकि भारत में श्रम के अभाव को कौन बह, वास्तव में यहाँ बेकारी तथा 
अद्ध-बेकारी बहुत ही अधिक है। कुछ विशेष अवसरों पर, जैसे फसल बोने तथा काटने के समय 
श्रम का अभाव अवश्य महसूस होता है । परन्तु व्षं के शेष भाग में श्रमिक अधिकांशत: बेकार ही 
रहते हैं। कृषि-आयोग की राय में भी असम के जति।रक्‍्त अन्य राज्यों में श्रम का अभाव नहीं है । 
उद्योग-षन्धों में देश के ब त कम द्वी व्यक्तियों को रोजी भिल पाती है। यह जनाधिक्य की स्थिति 
का परिचायक है। देश में शिक्षित एवं विशेषज्ञ श्रमिकों का अभाव अवश्य है, किन्तु इससे यह 
तहीं कष्टा जा सकता कि भारत में श्रम का सामान्य रूप से अभाव है। 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में जनाधिक्य के विरुद्ध दिये जाने वाले प्रायः सभी 
तक तश्यहीन हैं। अत: यह निविवाद है कि व्तंमान परिस्थितियों में यहाँ जनाधिबय की स्थित्ति 
वर्तमान है । 

निष्कषं (८०07००७०४) :--भारतदर्ष के जन* ख्या-सग्बन्धी विभिन्‍न तथ्यों के अध्ययन 
के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि भारत में निश्चित रूप से जनाध्किय की स्थिति व्ते- 
मान है। जनाएदिक्य की समरया हमारे आर्थिक जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती है। 
जगत: देश के सामाणिक, भाजिक दा राजनोब्विक पुन्तिर्माण को किसी भी योजना में जनाध्विय 
की समरया को मह्त्त्वपृर्ण स्थान देना अनिद य॑ है। वारतव में, देश के आराथिक पुननिर्माण में हमारी 
वर्तमान जनर ख्या बहुत बड़ी रुकावट सिद्ध हो रही है । ४8 त:, वतंमान जनसंस्‍्या में कमी अथवा कम-से- 
कम भविष्य की वृद्धि में रूकाव्ट निश्चित रूप से अनिवाय है | इससे हमारा तात्पय यह रहीं की 
हमारा उदं श्य पश्चिमी देशों के कृत्रम जीवन-रतर की नबल करना है। ख्रादगी का जीवन एक 
अच्छा आदशे है तथा इसके विरुद्ध हम कुछ नहीं कह सकते । किस्तु भारत की सादगी कुछ ओर 
प्रकार की है। हमारे देश के अधिकांश निवासियों की स्थिति दतनी दारुण है कि वे अपने जीवन 
की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूत्ति में भी बहुधा असमथ रहते हैं। यहाँ के अधिकांश व्यबित अद्ध - 
भूले, अठ -नंगे, बीमार, अशिक्षित तथा अकुशल हैं। कम-से-कम दो-तिहाई व्यक्षितयों को पर्याप्त 
भोजन नहीं मिल पाता | हमारे यहाँ प्रत्षि-व्यवित उपलब्ध ख दद्यान्न की मात्रा संगुक्त राज्य अमेरिका 
के एक-तिदाई भाग से भी कम है। अतः ऐसी स्थिति में 'सादा जीवन तथा उच्च विचार! 
(९४० ॥एंण४ व फ्रंह फांगागाए), * जो प्रारम्भ से ही भारतीय सभ्यता का आधार रहा 
है, की भी जीवन का अन्तिम आदर्श मानने पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचने के छिए बाध्य होना 
पड़ता है कि वर्तमान परिस्थितियों में हमारी जनरुंख्या का आकार आवश्यक जनसंख्या के अकार 
का कम-सै-कम दुगुना है । 

जनाधिक्य के निराकरण के उपाय 
((९७४०7८४ ६0 7९707८ (0ए८7-००००१७॥३07) 

इस प्रकार भारत में निश्चित रूप से जनाधिक्य है। वास्तव में, जनसंख्या के सम्बन्ध में 
भारत की स्थिति बड़ी ही संकटपूर्ण है। डॉ० जुलियन हबसले ( 7५) ध5५८४ ) ने इस 
सम्बन्ध में ठोक ही कहा है कि यदि भारत अपनी जनसंख्या की समह्या के समाधान में विफल 
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रहा तो इससे एक बड़ी भारो राजनीतिक एवं सामाजिक अव्यवरुथा उत्परत हो जायगो तथा बदि 
सफल हुआ तो उसे केवल एशिया का दी भेतृत्त्र प्राप्त नहीं होगा वरनू सम्पूर्ण विश्व की आशा 
का केन्द्र बन जायगा।। आधिक तथा सामाजिक हृष्टि से ध्वारत के छिए बुत्यु-दर के नियंत्रण के 
साथ-ही-साथ जन्म-दर का संतुलन भी अनिवायं है। साथ ही, देश के भाबी आथिक नियोजन 
में उन ताधतों को प्रबमिकृता देना भी अमिवाय है जिश्स कि देश में पुनरुत्पादन की दर को 
घटाया जा सके अन्यथा देश आयिक विकास को दोड़ में पोझै पड़ जायगा। सारांश यह है कि 
जताधिक्य को दृत समस्या के समावबान के बगैर देश के आधथिक विकास की कोई भी योजना 
सफल नहीं हो सकती । 

इश्च समस्या के समाधाव के लिए साधाखतः विम्तलिखित सुझाव प्रस्तुत किये 
जाते हैं :-- 

(१) प्रवास (27087900०७) :--पश्चिषमी देंशों में प्रवास के द्वारा जनसंख्या के भार को 
कम करने में पर्वात सफलता मिलो है। भारत में भी यहाँ के निवासियों को विदेशों में बन 
के लिए प्रोत्साहित किपा जा सकता है जिसते जवाबिक्य को स्थिति में सुधार को आशा की जा 
सकतो है। परल्तु अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास हमारे वश के बाहर की बात है। साथ ही, द्वाल को 
घट गाओं से इस बात की पुष्टि होती है कि विदेशों में ब;त बड़ी संध्ष्या में देशवासियों को बसाने 
की कोई सम्भावना नहीं है। आजकल, प्राय: ४० राख भारतीय विदेशों में रद्दते हैं जिनमें से 
७१ प्रतिशत लोग लंका, मलाया तथा बर्मा में हैं। किन्तु इन देशों में भारतवासियों को स्थिति 
सब्तोषजनक नहीं है। लंका, मछाया तन्ना बर्मा में द्वितोय युद्ध के पूर्व तथा बाद की घटनाओं से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतवासियों को इन देशों में बताने के लिए प्रोत्थाहित नहीं किया 
जा पकता। दक्षिगों अक्रिता दथ। आस्ट्र लितव्रा को इप सम्बन्ध को नीति ने तो इस बात को 
और भी स्पष्ट बना दिया है कि भारतवासियों को अपनी उन्नति के लिए स्वयं अपने देश पर ही 
निर्भर रहना पड़ेगा । इन देशों में भारतवासियां के विरुद्ध कानून बताये गये हैं जिमसे इनका 
प्रतास सम्भव नहीं जान पडत।। अतः हमारे देश में जताधिक्य को समस्या का समाधान प्रवास 
के द्वारा नहीं किया जा सकता। डा» राघा कमल मुखर्जी तथा चन्द्रशेलर ने संसार के 
वीरान स्थलों में भारतवासियों को के जाकर बसाने का सुझाव दिया है, पर यह भी सम्भव नहीं 
जान पड़ता ।. 

देश के अच्दर भी विभिरन णाज्यों में अन्तप्र देशीय गमन के द्वारा जवसेख्या से वितरण 
को अधिक समान बनाया जा सकता है। आज भो अप्रम जमे छितरे ब्ते हुए राज्यों में जनसंख्या 
के विस्तार के लिए पर्याप्व स्थान है । परन्‍्तु, ऐसा करने पर भी देश के घने आबाद क्षत्रों की 
जनसंख्या का एक बहुत छोटा हिस्पा ही स्वथानाबन्तरित किया जा सकता हैं। साथ ही, घर तथा 
परिचित परिस्थितियों के प्रति खाभाविक प्रेम (नि077८-४८६८7॥८७5), रूढ़िवादिता तथा देशवासियों 
की असाहसी प्रकृति से इस उपचार की सीमा और भी स्पष्ट हो जाती हैं। इतना द्वी नहीं, 
विभिन्‍न राज्यों में भाषा, विचार, रहन-सहन तथा जलबायु में विभिम्तवा के कारण भी लोगों 
को एक स्थान से दूसरे स्थान में के जाने की आशा नहीं की जा सकती । साथ ही, देश-विभाजन 
के फलस्वरूप विस्थापितों की संख्या बहुत बढ़ गयी है जिनके पुनर्वास की समस्या हमारे समक्ष हूं । 
अतः इन सारो कठितवाइयों के कारण अन्तर्देशीय गमन द्वारा जनाधिकय के भार को कम करने की 
भी बहुत कम सम्भावना है । 


८६ भारतोय अथेश सत्र 


(२) उत्पादन में वृद्धि ([7707०४४८ 97 ९7०5०८४०४) ;--प्रायः ऐसा कह्दा जाता हैँ कि 
कृषि एवं उद्योग-धन्धों के आयोजित विकास द्वारा राष्ट्रीय आय में समुचित वृद्धि कर जनाधिक्य&की 
समस्या का निराकरण किया जा सकता हैं। यह जनाधिक्य की समस्या का एक अप्रत्यक्ष किन्तु 
शक्तिशाली उपचार हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रारम्भ में आय की वृद्धि से जनसंख्या की 
वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, किन्तु इसके फलस्वरूप धोरे-घीरे जीवन-स्तर ऊँचा होने लगता हैं 
और जीवन-स्तर ऊँचा होने से जनसंख्या के स्वेच्छिक नियंत्रण की इच्छा एवं क्षमता बढ़ती जाती 
हैं। यूरोपीय देशों में ऐसा अनुभव हुआ हूँ कि जीवन-रतर ऊँचा होने से कुछ ऐसी भौतिक तथा 
मनोवैज्ञानिक शक्तिरयाँ स्वयं व्याप्त हो जाती हैं जो जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्तिः.को कम करने में 
सद्टायक होती हैं। भारत में देशवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाने से वे सन्तानोत्पत्ति 
में दूरदशिता से काम लेने लगेंगे। इस प्रकार आर्थिक विकास जनाधिक्य की समस्या का सबसे 
अधिक प्रभावोत्पादक एवं भाशाजनक उपचार समझा जाता हैं। परन्तु, इसके लिए एक सुनिश्चित 
योजना के आधार पर कृषि एवं उद्योग-पन्धों के विकास को नीति अपनानी पड़ेगी । 

भारत में खाद्यान्न का अभाव बहुत अधिक हूं जिसे दूर करने के लिए कृषि के विकास पर 
पर्याप्त जोर देना अनिवायें हूँ । कृषि-विकास के सम्बन्ध में हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि 
उत्पादन में इस प्रकार से वृद्धि हो जिससे कि बढ़तो हुई जनसंख्या की आवश्यकताएँ सुगमतापूव॑क 
पूरी की जा सके । सिचाई, खाद एवं उत्तम बीज की व्यवस्था, बंजर भूमि के उद्धार तथा सहका- 
रिता के विकास द्वारा कृषि-उत्पादन में वृद्धि की जा सकती हैं । किन्तु, इन सब उपायों से कृषि 
में स्थायी सुधार की भाशा नहीं की जा सकती । जब तक जोतों के उपविभाजन एवं अपखण्डन 
तथा ग्रामीण कर्ज जैसी भारतीय कृषि की मौलिक समस्याओं का निराकरण नहीं किया जायगा, 
तब तक कृषि के क्ष त्र में कोई आमूल परिवतन की आशा नहीं की जा सकती । 

किन्तु केवल क्ृषि में विकास द्वारा ही राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि की आशा नहीं की जा 
सकती । इसके लिए तीन गति से उद्योग-धन्धों के विकास की भी बड़ी-आवश्यकता है,या यों 
कहा जा सकता है कि देश में संतुलित आध्िक व्यवस्था के निर्माण के लिए कृषि एवं उद्योग दोनों 
का विकास अपेक्षित हैँ । हमारे देश में उद्योग-घन्धों के क्षत्र में विकास की अत्यधिक सम्मावनाएँ 
हैं। इसके लिए आधारभूत एवं मूल उद्योगों के विकास पर अधिक जोर देना होगा जिससे औद्योगिक 
विकास की नींव सुहढ़ की जा सके । साथ ही, उद्योग-धन्धों एवं खनिज-सम्बन्धी अनुसन्धान को 
भी प्रोत्साहित करना होगा तथा श्रमिकों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता पड़ेगी । किन्तु इस 
सम्बन्ध में यह जानने योग्य बात हैँ कि भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पृ'जी की अपेक्षा श्रम की 
ही प्रधानता हैं केवल वृहत्‌ पैमाने के उद्योग-धन्धों के विकास द्वारा ही जनाधिक्य की समस्या का 
समाधान सम्भव नहीं । अत: रूघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर पर्याप्त जोर देना चाहिये | 

इस प्रकार देश में कृषि के पुनरुत्यथान तथा भ्रौद्योगीकरण द्वारा जनाधिक्य की समस्या का 
समाधान किया ज़ा सकता हैं । किन्तु उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ समाज में घन एवं आय के 
वितरण की विषमता को भी यथासभम्भव दूर करने का प्रयास करना होगा । उत्पादन के साथ-साथ 
वितरण पर भी पर्यात्न ध्यान देना चाहिए नहीं तो देशवासियों का एक बहुत बड़ा भाग बढ़े हुए 
उत्पादन के लाभ से प्राय: वंचित रह जायगा। हस प्रकार उत्पादन में वृद्धि एवं वितरण में आवश्यक 
सुधार द्वारा जनाधिक्य को समस्या का निराकरण किया जा सकता है । 

(३) शिक्षा का प्रचार ( 577८७0 ० ४0०८८०७४०४० ) :--किसी देश की आर्थिक 
क्षमता को पूर्णतया विकसित करने के लिए सामान्य तथा विशेष दोनों प्रकार की शिक्षाओं का 
बहुत अधिक महत्त्व है। भारत में दोनों प्रकार को शिक्षाओं का अभाव है। फलस्वरूप 
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यहाँ की अधिकांश जनता अशिक्षित है। आओरतों में तो ज्िक्षा का और भी अभाव है जिससे कोई 
भी आन्दोलन यहाँ लोकप्रिय नहीं बन पाता। अशिक्षित होने के कारण लोग परिवार नियोजन 
( #2णां।)7 07778 ) तथा संतति-नियमन ( 970 (07/7० ) के महत्त्व को नहीं समझ्न 
पाते। शिक्षा के विकास द्वारा इस आन्दोलन को अधिक लोकप्रिय बनाया जा सकता है। आज 
पश्चिमी देशों में प्रत्येक दम्पत्ति के समक्ष 'बच्चा अथवा कार' ([ ७)607 8 98099 07 9 ८७० ) 
का पश्नन अति स्व्राभाविक खूप से आता है जिसमें साधारणत: कार को ही प्राथमिकता मिलती है। 
इससे स्पष्ट है कि शिक्षा के क्रमक विकास द्वारा सन्तानोत्पत्ति की प्रवृत्ति कम हो जाती है तथा 
पारिवारिक नियोजन को बल॑ मिलता है। नेशनल सैम्पुल सर्वे के एक अध्ययन से स्पष्ट हुआ है 
कि इंटरमीडियट तथा अधिक पढ़ी औरतों को औसत रूप से २'६ बच्चे, मेट्रिक तक पढ़ी औरतों 
को औसतन ४'२ बच्चे, मिडिल तक पढ़ी ओरतों को ४५ बच्चे तथा अशिक्षित औरतों की औसतन 
६ बच्चे होते हैं। इससे जनसंख्या के नियन्त्रण में शिक्षा का महत्व बिलकुल स्पष्ट हो जाता है । 
अतः, देश में शिक्षा का प्रचार आवश्यक हैं। इसके लिए शिक्षा की साधारण योजनाओं के साथ- 
साथ प्रोढ़ शिक्षा के लिए भी एक व्यापक योजना बनायी जानो चाहिए। इस दिशा में भारत सरकार 
से बहुत कुछ आशा की जातो है । 
(४) परिवार नियोजन 
(78007]9 ?]87749९) 

जनाधिक्य की समस्या के समाधान के लिए परिवार नियोजन एक महत्त्वपूर्ण उपचार है । 
परिवार नियोजन ( !087]9 ?]»7778 ) का अर्थ हू स्वेच्छापू्व क अपने परिवार के आकार को 
सीमित बनाना । आजकल इस बात पर जोर दिया जाता हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने साधनों 
के अनुसार ही अपने परिवार को सीमित रखना चाहिए, ताकि उसकी सनन्‍्तान को जीवन में 
उन्नति का पयप्ति अवसर मिल सके । यह तभी सम्भव हो सकता हूँ जब लोगों में इस बात की 
घोरणा स्थान ग्रहण कर ले कि उनका परिवार सीमित रहं, अर्थात वे सभी अपने रहन-सहन के 
स्तर को ऊपर उठाने का प्रयत्न करें तथा अपनी सन्तान के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भली- 
भाँति समझें । अधिक सन्तान होने से परिवार का समुचित विकास नहीं हो पाता तथा रहन-सहन 
का सामान्‍य स्तर भी नीचा होते जाता हैं । पश्चिम के प्रगतिशील राष्ट्रों में लोगों के बीच अ।ज 
यह आम घारणा काम कर रही है जिसके फलस्वरूप पिछले ५०-६० वर्षों से उन देशों में जन्म- 
दर में बहुत कमी हुई है । इन देशों में सब्तानोत्पत्ति में प्रत्येक्ष दम्पत्ति के सामने 'बच्चे” अथवा 
'कार' का प्रश्न रहता है और 'कार' ही के पक्ष में पाय: अधिकांश निर्णय होते हैं। दूसरे शब्दों 
में 'परिवार नियोजन का आश्यय है कि इच्छा से सोच-समझक र संतान हो, अद्रद्शिता 
अथवा घूक से नहीं ॥! ( (का6 एछए ढा006, 70 99 लाक्706; 99 त6887 700 ७५ 
2024 ८४५, 48 6 77000 ० शिणा)9 9]2॥7॥९2. ) किन्तु कभी-कभी परिवार नियोजन के 
उहं श्य से सावधानी और दूरदर्शिता बहुत आगे तक बढ़ जाती है जिससे कठिनाइयों की आशंका 
होने लगती हैँ ।! परन्तु भारत के सम्बन्ध में यह भय निरथंक ही जान पड़ता है। इस प्रकार 
जनाधिक्य की समस्या के समाधान के लिए परिवार नियोजन की बड़ी आवश्यकता हूँ । 

१--जैसा कि फ्रांस में हुआ था| मार्शल पेता के अनुसार १६४० में फ्रांस की द्वार का प्रमुख 
कारण बच्चों का कम होना था जिससे देश में सिपाहियों की कमी हो गयी थी । आज भी, फ्रांस 


2 बड़ा उदाहरण है । यहाँ परिवार को बढ़ाने के लिए स्वयं सरकार द्वारा प्रयत्न किये 
जाते हैं । 


८८ भारतीय अथैशारत्र 


पाषधात्य देशों में परिवार-नियोजन पर पर्याप्त जोर दिया जाता ईं, किन्तु हमारे दंश में 
किचित्‌ शिक्षित व्यक्तियों को छोड़कर, सामाजिक जीवन में परिवार-नियोजन को अभी उतना 
महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं मिल पाया हैं। भारत में धामिक एवं सामाजिक प्रथाओं के फलस्वरूप 
प्रत्येक हिल्दू बिवाह करना तथा बच्चा पैदा करना अपना परम धमं समझता ह। हिन्दू धर्म के 
जनुसार पुत्र के बिना मनुष्प का जीवन पूर्ण नहीं होता तथा मृत्यु के उपराब्त उसको आत्मा को 
शाम्ति नहीं मिलती । इतना ही नहीं, हमारे देश में बाल-विवाह की प्रथा आज भौ प्रचलित है 
जिससे अधिक सल्तान का होना स्वाभाविक हैं । इन सब कारणों से परिवार-नियोजन का द्मारे 
देश में विशेष महृत्त्व हूँ । 
परिवार-नियोजन के विभिन्न साधन हैं | इनमें संय्मित जोवन व्यतीत करना सबसे अच्छा 
उपाय है। हमारा देश प्रारम्भ से ही ब्रह्मचयँ पालन के लिए विर्यात रहा हैं। आज भी यदि 
आरम्भ से ही लोगों के चरित्र एवं व्यक्तित्व के विकास की ओर ध्यान दिया जाय तो गृहरुय 
जीवन में भी वे संयम का भली-भाँति पालन कर सकते हैं। फिर भी वर्तमान परिस्थितियों में 
सर्वेसाधारण के लिए संयमित जीवन व्यतीत करना सम्भव नहीं जान पड़ता । डाकक्‍्टरों की राय 
में भी दीघंकाल तक संयम रखने से विवाहित दम्पत्ति के शरोर और मस्तिष्क पर हानिकारक 
प्रभाव पडता हूं। वास्तव में विवाहित दम्पत्ति को अधिक समय तक संयम से रहने का उपदेश 
देना, भूख दूर करने के लिए पेट काटने के उपाय के समान हैं । 
इसलिए परिवार के आकार को सीमित रखने के लिए सन्तति-निग्रह (87700 (०7070!) 
के कृत्रिम साधनों का प्रयोग एक उत्तम तरीका हैं। जन्म-दर को घटाने में सन्‍्तति-निग्नह के 
कृत्रिम साधनों का यूरोपीय देशों में मदृत्त्वयूणं प्रभाव पड़ा हैं । भारत में भी आज इन उपायों 
के अधिकाधिक प्रयोग की बड़ी आवश्यकता हैं। किन्तु सन्तति निग्रह के कृत्रिम उपायों के विरुद्ध 
भारत में अनेक तक प्रस्तुत किये जाते हैं। सर्वप्रथम, तो इन्हें अप्राकृतिक करार किया जाता है । 
किन्तु, यदि सन्तति-निग्रह के कृ त्रभ उतयों को अवउाक्ृःतक कद्दा जाता है तो आधुनिक सुसभ्य्र 
जीवन से सम्बन्धित कपड़ा, ओषधियाँ तथा फनिवर आदि भी निश्वय ही अप्र।कृतिक हैं। इनके 
विरुद्ध दूसरा तके यह दिया जाता है कि इन साधनों के दुरुपयोग से सामाजिक परम्परा नष्ट हो 
जायगी । धामिक दृष्टिकोण से भी इनके विरुद्ध आपत्ति उठायी जाती हैं। किस्तु पारिवारिक 
नियोजन के लाभों पर ध्यान देने से सन्त ति निग्नह के विरुद्ध उठायी जाने वाली सारी भापत्तियाँ 
तथ्पहीन हो जायेगी । देश में जनाधिक्य की समस्या इतनी जठिल होती जा रद्दी हैं कि इसके 
समाधान के लिए सन्तति-निग्रह के उपायों को अपनाना अनिवाय॑ हैं। देश की जनसंख्या को 
विवेकपूर्ण ढंग से नियम्श्रित करना आवश्यक हैं जिसमें सन्तति-निप्रद्ट के कृत्रिम साधनों का महत्त्व- 
पूर्ण स्थान होगा । 
सब्तति -निग्नह के विरद्ध उठायी जानेवाली आपत्ति मुख्यतः: इसके साधनों से ही सम्बन्धित 
हैं। वास्व॒व में सन्‍्तति-निम्नद की इच्छा के विरुद्ध किपरी भी प्रकार की आपत्ति नहीं उठायी जाती 
है। सम्तति-निग्नरह आबन्दोलन के विरद्ध सबसे बड़ी आलोचना कंथोलिक चर्च वाले करते हैं। 
इन छोगों का कहता हैँ कि बच्वे ब्याह के आवश्यक सामाजिक शिखर हैं। गाँधी जी के लेखों 
में भी इस प्रकार की विचारधारा पायी जाती है ।! इन्होंने परिवार के परिसिमन में आत्मं-संयम 
हि ., '१6 58 ०76 पाए जो] 7227760 9८००१८ 768५8(6 घा6 7)प्रदा' ० पाले 
7708679 फैए प्रा07&) 7८8४7६३70 700 (008]97 00067 "गला फ्ोटए 00 50 7)/906 
इटजप७) गाते पोट00९., 7 076 ०88४९ 96076 ए७॥ 9 €ए८०ए #25962६ $7 ४6 0४086%, 
(676 48 90077 7७६ ॥8/77. जी, है, (4747, 
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पर हो विशेष जोर दिया है तथा सब्तति-निग्नह् के कृत्रिम साधनों की नैतिक दृष्टि से आलोचना 
की है। किन्तु मानव-सम्यता का इतिहास प्रारम्भ से ही वैज्ञानिक उपायों द्वारा प्रकृति की 
विभीषिकाओं पर नियन्त्रण रहा है। सन्तति-निग्रह के कृत्रिम साधनों को भी इसी हरह का 
साधन समझना चाहिए। इनके समुचित उपयोग से विवाहित दम्पत्ति के स्वास्थ्य एवं भायु में 
वृद्धि होती है। साथ ही, इनके उपयोग से भोतिक कल्याण में वृद्धि होती है, बच्चों की शिक्षा एवं 
स्वास्थ्य में वृद्धि होती है तथा भौरतों का सामाजिक महत्त्व भी बढ़ता है। किन्तु इस सम्बन्ध में 
ध्यान देने योग्य बात यह है कि सनन्‍्ताति-निग्नह व्यक्तिगत आकांक्षा पर आधारित है। अतएवं इस 
सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य अधिक-से-अधिक इसके पक्ष में लोकमत तैयार करना ही हो 
सकता है जिससे अपने परिवार की सोमा निर्धारित करने में प्रत्येक दम्पत्ति सामाजिक हित से 
ही अधिक प्रभावित हो सके। 

किस्तु, सन्‍्तति-निग्रह के प्रश्न पर भारत में कभी भी गम्भीरतापूवेंक विचार नही किया 
गया है। भारत में संतति-निग्रह आन्दोलन अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। देश से कुछ 
समाज-सुधारकों तथा चिकित्सा-शास्त्रियों ने ।नस्मन्देह इसके पक्ष में अपने विचार प्रकट किये हैं । 
हरिपुरा कांग्रेस में अपने अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए सुभाषचन्द्र बोस ने भी जन्म दर में कमी की 
सिफारिश निशिचत रूप से की थी। किन्तु अभी तक यह आन्दोलन हमारे देश की जनसंख्या के 
एक बहुत छोटे भाग तक ही पहुँच पाया है। वास्तव में, हमारे देश में इस आन्दोलन के भ्रचार 
में बहुत-सी कठिनाइयाँ हैं। भारत जैसे निर्धन देश के निवासियों के लिए यह अधिक खर्चीला भो 
जान पड़ता है। सर्वप्रथम ऐसा कहा जाता है कि निर्ध॑न व्यक्तियों के लिए बच्चे पेदा करना और 
पालना सन्तति-निग्रह के कृत्रिम साधनों की तुलना में अधिक सस्ता पड़ता .है। अतः, इस 
आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए जनता में कृत्रिम साधनों के प्रचार की बड़ी आवश्यकता हैं । 
साथ ही, हमारे देश के अधिकांश व्यक्तियों, विशिषत: औरतों के अशिक्षित होने के कारण भी इसके 
प्रचार में बड़ी कठिनाई होती हे । अशिक्षा के कारण हम।रे अधिकांश देशवासी रूढ़िवादी होते 
हैं। अत:, वे सन्तति-निग्नह के प्रति किसी भी प्रकार को हमदर्दी नहीं दिखलाते । इस प्रकार 
देश को अधिकांश ग्रामीण जनता के पास तक सन्तति-निग्रह आन्दोलन को पहुँचाने में अनेक कठि- 
नाइयाँ जान पड़ती हैं जिनको दूर करने के लिए सरकार की ओर से संगठित प्रयत्नों की आवश्य- 
कता है। हर्ष का विषय है कि पंचवर्षीय योजनाओं में योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में एक 
निश्चित कार्य-क्रम तेयार किया था जिससे इस आन्दोलन के सफल होने में पर्याप्त सफलता प्राप्त 
हुई है। देश के निर्धन निवाधियों के बीच “5४2 ८-०८४१00? के प्रचार द्वारा भी जम्म-दर को 


कम किया जा सकता है । किल्तु जन-साधारण के लिए वह तरीका भी बहुत सुगम नहीं जान 
पड़ता । 


पंचवर्षीय योजनाए' एवं परिवार नियोजन 
( लिए: ४८६० 9]808 धागे फंधाा]7 ?9]80778 ) 
पंचवर्षीय योजनाओं में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा 
है। योजना आयोग के अनुसार देश की बढ़ती हुई निधंनता को कम करने के लिए जनसंख्या के 
नियन्त्रण की बड़ी आवश्यकता है। चतुर्थ योजना तैयार करते समय आयोग ने इस सम्बन्ध में एक 
दीघंकालीन दृष्टिकोण अपनाया है जिसका उद्देश्य चतुर्थ योजनाकाल में जनसंख्या में जो २ ५ 
प्रतिशत प्रति वर्ष कीं दर से वृद्धि हो रही है उसे कम कर !६८०.५? ई० तक १७ प्रतिशत प्रति 
वर्ष करना, जम्म-दर को १६६८-६९ में २६ प्रति हजार से घटकर १६८०-५१ तक २६ प्रति 
हजार करता तथा मृत्यु-दर को १४ प्रति हजार से घटकर € प्रति हजार करना है । 


६० भारतीय अथेशारुत्र 


प्रथम पंचवर्षीय योजना काल! (7४75४ 70ए८ ४८७० ?)॥) के लिए योजना आयोग 
ने इस दृष्टि से परिवार नियोजन का एक विस्तृत कार्य-क्रम तैयार किया था। आयोग के अनु- 
सार परिवार नियोजन के क्ष भत्र में सफलता दो बातों पर निभर करती है--परिवार नियोजन के 
प्रति जनता में सहानुभूति उत्पन्न करना तथा इस सम्बन्ध में उचित परामश्श एवं लाभप्रद उपायों 
को बतलाना । योजना काल में इसके लिए बहुत से कार्य किये गये । मई, १६५३ ई० में एक 
'फेम्िली प्लानिंग रिसचे एण्ड प्रोग्राम्स कमिटी' की स्थापना की गयी। पुनः: मई, १६५४ ई० में 
एक “फेमिली प्लानिंग ग्रांट्र' कमीशन! की नियुक्ति की गयी । प्रथम योजना काल में इसके लिए 
६५ लाख रुपये व्यय का आयोजन था, किश्तु वास्तविक व्यय केवल १८९५ लाख रुपये ही हुआ । 
योजना काल में राज्य, स्थानीय एवं अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित २०५ 'फेश्लो प्लानिंग 
क्लिनिक्स' को सहायता दी गयी तथा १४७ नये परिवार नियोजन केन्द्रों की स्थापना की गयी। 


द्वितीय पंचवर्षी प योजना ($5८००7१ [५४८ ४८०० ?|87) में भी योजना आयोग ने 
देश की जनसंख्या के नियन्त्रण को राष्ट्रीय कल्याण एवं राष्ट्रोय नियोजन को हृष्टि से आवश्यक 
समझा । आयोग के अनुसार “राष्ट्रीय नियोजन एवं कल्याण दोनों ही दृष्टि से जनसंख्या के 
आकार एवं गुण दोनों का नियन्त्रण आवश्यक है ॥ (४6 एछ/छकाला ० 7हणे०घ०ा ० 
909प8क्‍07 7079 ४6 तैपथे ४४४४त 90776 ७ 526 बा्वे दृषपे(7 8 0 एप्ाठ३ ॥- 
977#9766 ६0 गरब्ठान शला८ 2प१ 20०४०) एोथाएंग़, ) द्वितीय योजना काल में 
परिवार नियोजन-सम्बन्धी कार्यक्रम के निम्नलिखित प्रधान उह श्य थे :--(१) परिवार 
नियोजन के सम्बन्ध में जनता को शिक्षित बनाना, (२) परिवार नियोजन के सम्बन्ध में जनता 
को परामश तथा सद्दायता देने की सुविधाओं में विस्तार, (३, अधिकाधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित 
बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में परिवार केन्द्रों को स्थापना, (४) जनसंख्या -सम्बन्धी विभिन्‍न तत्त्वों 
के सम्बन्ध में अनुसन्धान करना, तथा (५) एक सुसंगठित कैन्द्रोय संगठन की रुथापना करना । 


परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा जनसंख्या-सम्बन्धी समस्याओं के विधिवत एवं निरन्तर 
अध्ययन के लिए १६५६ ई० में एक स्त्रतन्‍त्र परिवार नियोजन मण्डल ( शछाण)ए ?]87777९४ 
80०70 ) का निर्माण किया गया । द्वितीय योजना के अन्त में फेमिलो प्लानिंग क्लिनिक की 
संख्या बढ़कर शहरी क्षत्रीं में ६२७ तथा ग्रामीण क्ष त्रों में (३७९६ हो गयी । द्वितीय योजना का 
इस सम्बन्ध में अनुमानित व्यय ६ करोड़ रुपये था । 

तृतीय पंचवर्षीय योजना ( "0४70 एए८ ४७०/ ?]»४ ) में परिवार नियोजन पर 
पर्यात्त जोर दिया गया था । तृतीय योजना में यह विचार प्रकट किया गया था कि उचित समय के 
अन्दर जनतंल्या की वृद्धि में स्थायित्व के उद श्य का आयोजित विकास में विशेष मद्दत््व द्वोना 
चाहिए। (7४८ ०9|6८४२४८ ० ४६१७ा80)8 ९ 870७0घी ० ए0फुपोब्रपंणा 0ए८टा' 8 7६2- 
30720 6 ए९१00 ए्राप9 9७९ &६ (96 ०९४7९ ० एॉथएा6८९ 3८४८।००४४८४५,) उपरोक्त दृष्टि- 
कोण को ध्यान में रखते हुए तृतीय पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन काये-क्रम की मद में २७ 
करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था जबकि वास्तविक व्यय २४:८६ करोड़ रुपये ही हुआ। योजना 
काल में परिवार नियोजन कार्य-क्रम के अन्तगंत निम्नलिखित बातों पर विशेष जोर दिया गया 
था :---(क) परिवार नियोजन के लिए लोगों को शिक्षित बनाना; (ख) परिवार नियोजन-सम्बनन्‍्धी 
सेवाओं का विस्तार; (ग) इसमें पर्याप्त व्यक्तियों को प्रशिक्षित बनाना; (घ) जन्सम-निरोधक 
वस्तुओं की पूलि; तथा (डइ) जनसंखझया के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान करना । 

, २९४९८९।८४७ ०६ (06 ४#॥72 #ए९ ४९४७ 7870, 979. 2980-82. 


भारत के लिए जनसंरुया सम्बंधी नीति 8९ 


तृतीय योजनाकाल में परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या को बढ़ाकर ५२०० करने का 
आयोजन था । 

तृतीय योजना के अन्त में परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में ३६७६ 
तथा शहरी क्षत्रों में १३८१ हो गयी । इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षंत्रों में ७०८ उपकेन्द्र कार्य 
करते थे। योजनाकाल में लगभग ८० लाख लप (॥]0 (9 ) लगाये गये तथा १३'३ लाख 
956१52009 ००८7७४४०75) किये गये । 

तीन एक-वर्षीय योजनाएं (7776८ 09८ ४८७० 7]875) :--तृतीय योजना के पश्चात्‌ 
भी इस कार्य-क्रम पर पूव॑वत्‌ जोर दिया जाता रहा । १९६६-६९ के बीच परिवार नियोजन की 
मद में ७२:२३ करोड़ रुपये व्यय हुए तथा मार्च, १६६६ तक ग्रामीण क्षत्रों में ४२४० परिवार 
नियोजन केष्द्र एवं २१,७५२ उपकेन्द्र तथा शहरी क्षत्रों में १८५६ परिवार नियोजन केन्द्र हो 
गये । अप्र ल, १६६६ में केन्द्र में एक पृथक परिवार नियोजन विभाग की स्थापना की गयी जिसका 
मुख्य कार्य राज्यों के इस काय॑ में समन्वय स्थापित करना है । 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजन[ (?०णा५० िए८ ४८०० ?]97) में परिवार नियोजन पर 
विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। चतुथं योजनाकाल में इस मद में ३१५ करोड़ रुपये का 
व्यय प्रस्तावित है। योजना काल में परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद श्य जन्म-दर को १६६८- 
६६ में ३६ प्रति हजार से हटाकर १६७३-७४ में ३२ प्रति हजार करना है | परिवार नियोजन के 
महत्त्व को देखते हुए केन्द्र में एक (५७7078) ४&779 ?]&7778 (0०पाटा। की स्थापना की गयी 
है । केन्द्रीय स्वास्थ्य मम्त्री इसके अध्यक्ष तथा राज्यों के स्वास्थ्य मन्‍्त्री इसके सदस्य हैं । योजनाकाल 
में जनसंख्या के नियन्त्रण के अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ !. ७. ८, ). के प्रयोग पर अधिक जोर 
देने का आयोजन है । इसके लिए अधिक महिला डॉक्टरों की व्यवस्था की जा रही है। इसके अति- 
रिक्त संतति-निरोध के नये-नये साधनों का भी प्रयोग किया जायगा जिसमें १६७३-७४ तक २८० 
लाख जोड़े लाभान्वित द्ोगे । इस कार्य के लिए जन-सहयोग को प्राप्त करने पर भी पूरा-पूरा जोर 
दिया जा रहा है । जनता को इस सम्बन्ध में शिक्षित बनाने के उपायों पर भी अधिकाधिक जोर 
दिया जायगा । 


छनसंख्या-सम्बन्धी उपयुक्त नीति 
(0707७ एऐ09पौ०(०॥ 7०९५) 


भारत की जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चचातृ हमारे समक्ष यह 
प्रश्न उठता है कि देश के लिए उपथुक्त जनसंख्या-सम्बन्धी नीति क्या होनी चाहिए। भारत जेसे 
विकासोनन्‍्मुख आधिक व्यवस्था वाले देश में जहाँ जनसंख्या बहुत तीत्र गति के साथ बढ़ रही है, 
जनसंख्या-सम्बन्धी उपयुक्त नीति का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में, आथिक नियोजन 
(८०४००४८ ?]8774772) सामाजिक नियोजन (50०0०) ?]97णांणष्ट) क्वा ही एक अंग है और 
उपयुक्त जनसंख्या-सम्बन्धी नीति के अभाव में आर्थिक नियोजन सम्भव नहीं हो सकता । बतएव 
भारत के आथिक विकास की किसी भी योजना में जनसंस्या-सम्बन्धी नियोजन का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। (47५7 ००फ्रफदौलाइइंएट 5गीधार 0( ढ००07र८ फोब्चामंपए 
छदी8 7278६ 02]एव८ छाफ्रांक 488 22096 ए०90००४07 फोथ्यएय78 ७७ ४८]!.) सदियों की 
गुलामी ने हमारी आधथिक व्यवस्था को अस्त-ष्यस्त कर दिया है। किन्तु स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति के बाद 
आर्थिक नियोजन के आधार पर हम अपने आधिक विकास का प्रयत्न कर रहे हैं। भारत में 
आधिक विकास का प्रधान उद्दं श्य देश की विशाल जनसंख्या के जीवन-स्तर फो ऊँचा बचाना है । 


8२ भारतीय अथंशास्त्र 


किन्तु जनसंख्या में वृद्धि की बर्तमान गति से हमारे आथिक विकास को योजनाओों को कार्यान्वित 
करने में कठिनाई हो रहो है | डा० ज्ञानचन्द (0/०70०0०४0) के शब्दों में “द्र |तगद्नि से बढ़ती 
हुई जनसंख्या भारत के आ्थिक विकास के मां में सबसे बड़ी बाधा है ।" (8 7०79]9 
ए70०शप्रष्ठ 70एपरो४ं०) 8 06 7005: पिरवेद्बाव०3 0095080]6 (0 06 2००॥0770 त९९८- 
[07८7६ ० ]7049,) अतएव यदि जनसंख्या की वृद्धि को गति को नियोजित महीं किया जायगा 
तो पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की जो रूष्टि की ज। रहो है, वह निश्चय ही धीमो पड़ जायगी। 
इससे जीवन-स्तर में अपेक्षित सुधार भी नहीं हो सकता। दिसम्बर, १९५८ ई० में अखिल 
भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ में भारत सरकार कै तत्कालोन स्वास्थ्य मन्त्री डा० करमाकर ने 
अपने भाषण में कहा था कि “जनसंख्या में अप्ताधारण वृद्धि राष्ट्र के समक्ष गर्मीर समस्या 
उत्पन्न कर रही है--यह्‌ देशवासियों के जीवन-सतर को निश्त बना रही है, बेकारो में वृद्धि कर 
रहो है, तथा देश के विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्त कर रही है। देश की जनसंख्या का 
स्वास्थ्य, व्यक्तियों के गुग तथा देश का आदयिक पुनद्त्यान इत्यादि चोजें प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप 
से जनसंख्या की समस्या पर आधारित हैं ।”” (7 29707क4 वटाढ8४९ 0 0०प४ 909५४ - 
बता 45 एठशेगष्ट $९0४0प55 ध'6%0 72९(0076 ५96 ॥9007, 4६ 45 0श८१8४ ६76 8६७॥0 - 
870 ०6 ॥ए॥78, 7607689378 ०070१0075 ०६ प्राढएएाॉ0०ए7670, काते &768४॥78 (८ 
९70७थ)॥) ए० धाढ 200७७ एढ ॥6207॥ ०4 (6 79007, ॥९ वृषद्गनो।ए ० ॥)90ए74- 
प्रो, (368 ९०070776 #९८०४९८०ए ० 6 ८0०५, ४76 93860 0]76009 07 ॥70॥76०0|५ 
०7 पा८ 9700609७ ०६ 909पॉ5008.) योजना आयोग ने भी प्रयः इसो प्रकार का विचार 
व्यक्त किया है: “भारत जैती स्थित वाले दैश में जवसंख्त। की अत्यधिक वृद्धि की दर 
का आ्थिक विकास एवं प्रत्िश्यक्ति जीवन-एतर पर निश्चय ही विपरीत प्रच्ाव 
पड़ेगा । (0946७ फ_6 ००7्रव0075 ए76ए ३8 ॥ ०» ००घग०ए प६6 [90%, & 780 
786 ०६ ए90एप%8007 070 ७४7 $8 ए0०प्रगदें 40 2४5०६ &0ए९७०३४८)५ ६6 78:68 0०६ 6००70772 
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आज भारत को जनसंख्या हमारे आयोजन-तिर्मालाओं के अनुमात से भो मधिक बढ़ रही 
है। द्वितीय योजना तेयार करते समय योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया था कि देश की 
जनसंख्या १६६०-६१ ई० में ४१ करोड़ के लगभग हो जायगी। किन्तु, १९६१ ई० की जन- 
गणना के अनुसार देश की जनसंख्या प्रय: ४३६ करोड़ हो गयी । गत दस वर्षों (१६६१-७१) 
ई० में देश की जनसंख्या में २४६ प्रविशत की वृद्धि हुई। रजिस्ट्रार जेनरल के अनुमान के 
अनुसार वर्तमान समय में जनसंख्या २४ प्रद्धिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। चतुर्थ योजना 
काल में वृद्धि का यही क्रम जारी रहेगा । इसका तात्पयं यह है कि भारत की लनसंझ्या में प्रति- 
वर्ष प्रयः १.२५ करोड़ से मी अधिक लोगों की वृद्धि हो रहो है । जनसंख्या में इस गति से वृद्धि 
से आयोग के सभी अनुमान गलद सिद्ध हो सकते हैं। साथ ही, भाथिक विकास के सभी लाभ 
इसके कारण समाप्त हो सकते हैं। इस प्रकार आथिक नियोगशन को सफलता बल्तुवः उपयुक्त 
जनसंस्वा-सम्बन्धी नीति पर ही निभैर करती है। भनुमास रूगाबा जाता है कि यदि देश की 
जनसंख्या को नियोजित करने का सफल प्रयास नहीं किया जायगा तो अगली पंचवर्षोय योजनाओं 
में चिकित्ता एवं स्वास्थ्य-सम्बन्धी सुविधाओं में विस्तार के परिणामस्वहूप देश की नतसंख्प्रा में 
ओर तेजी से वृद्धि होगी । अतएवं उचित नियन्त्रण के अभाव में हमारो जनसंझया देश में एक 
विकट स्थिति उत्पन्न कर सकती है। इपसे नेकारों को समह्या का कोई हल नहीं सिल सकता | 


भारत के लिए जनसंख्या सम्बंधी नीति 8३ 


इस प्रकार देश में आथिक विकास की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए जनरुंख्या- 
सम्बन्धी उपयुक्त नीति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता 
है कि देश के आथिक विकास की कुजी शीघ्र एवं प्रभावपूर्ण राष्ट्रव्यापी जनस्ख्या के नियंत्रण 
सम्बन्धी कार्यक्रम में निहित्र है । 

भारत में जनसंस्या सम्बन्धी उपयुक्त नीति के लिए निम्नांक्ति बातों की प्रबल 
आवश्यकता है :-- 

(१) वर्तेमान एबं भविष्य की जमसंख्या को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या को इस 
प्रकार से नियोजित किया जाना चाहिए जिससे कि पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की गति 
उत्तरोत्तर जारी रहे तथा योजना काल में आर्थिक प्रगति का लाभ सभी व्यक्तियों को यथाशीक्र 
उषजब्ध हो; 

(२) चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य-सम्बन्धी सुविधाओं में विस्तार के द्वारा मुत्यु-दर को 
कम करना अनिबाये है। किम्तु इसके साथ-ही-साथ जन्म-दर में कमी करने के लिए भी सभी 
उपलब्ध साधनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे जनसंख्या में कभी हो सके; 

(३) ग्रामीण क्षत्रों में बड़ी संख्या में परिवार नियोजन केन्द्रों की स्थापना को जानी 
चाहिए । साधारणत:, प्रत्येक १ लाख की जनसंख्या अथवा १०-१४ गाँव पर एक परिवार नियोजन 
केम्द्र होना चाहिए; 

(४) ग्रामीण क्षत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम एवं सामुदायिक विकास योजनाओं के 
सम्बन्ध में जनता को प्रचार द्वारा अधिक-से-अधिक शिक्षित बनाने का प्रयत्न होना चाहिए । 

(५) साथ ही, ग्रामीण क्षत्रों में वयस्क शिक्षा के प्रचार पर भी जोर देना चाहिए। इससे 
लोगों के मानसिक क्षितिज व्यापक होगे तथा वे परिवार नियोजन की उपयोगिता समझ्ेंगे । 

(६) एक परिवार नियोनन आयोग (िशाण]ए 78079778 (:०छाग्मौ55907) की नियुक्ति 
की जानी चाहिए जिसमें जनाधिवय की समस्या से सम्बन्धित सभी प्रश्नों के विशेषज्ञ होंगे । यह 
आमोग देश के लिए समुचित जनसंख्या-सम्बन्धी नीति के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार को समय- 
समय पर परामर्श देगा। 

उपरोक्त उपायों द्वारा देश में जनाधिक्य की समस्या का समाधान किया जा सकता है । 
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अध्याय : ५ 
राष्ट्रीय आय एवं आ्थिक विकास 
(रिन्नरएण्मर् [80070९ छ्ात ए९००४8०%प2 0०४९]०१ए७४८३४) 
राष्ट्रीय आय कौ परिभाषा (१४८०४व४४ ० 7२४४४०४०) ]7८077८) :--किसी देश की 
राष्ट्रीय आय किसी वर्ष विशेष में वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल योग के बराबर होती है। राष्ट्रीय 
अथे-व्यवस्था में उत्पादन के विभिन्‍न साधन मिलकर जिन वर्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करते 
हैं उनके कुल योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसका कुछ अंश उपभोग में तथा कुछ अंश 
पु'जी के रूप में पुनः उत्पादन के कार्य में लगाया जाता है। राष्ट्रीय आय' पदार्थों एवं सेवाओं के 
मुल्य तथा पृ जीगत पदार्थों के लिए दिये गये मूल्यों के आधार पर पूजी की वृद्धि के योग में से 
वर्तमान पू*जीगत पदार्थों की घिसावट एवं उनके प्रचलन के लिए अपेक्षित धन-राशि को घटाने से 
प्रप्त होती है। राष्ट्रीय आय में किन-किन वस्तुओं तथा सेवाओं को रखना चाहिए, इस सम्बन्ध 
में अभी विद्वानों में एकमत नहीं हो पाया है । 
वास्तव में, भिन्‍न-भिन्‍न अर्थंशास्त्रों ने राष्ट्रीय आय की विभिन्‍न तरीके से परिभाषा दी है । 
इनमें निम्नलिखित विशेष रुप से उल्लेखनीय हैं :--- 
(१) मार्शल ()१७75)»))) द्वारा दी गयी परिभाषा; 
(२) प्रो० पीगू (?800) द्वारा दी गयी परिभाषा; तथा 
(३) फिशर (7५५5४०) द्वारा दी गयी परिभाषा | 
अब इनका निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। 


प्रो० माल (४४००५)०)।) के विचार 


(४४7808)] 07 रिव्वाता। [7८077८) 


माशंल के अनुसार “किसी देश की पृ जी एवं श्रम का उसके प्राकृतिक साधनों पर 
प्रयोग करने से प्रतिवर्ष वस्तुओं का एक शुद्ध समूह उत्पन्न होता है जिसमें भोतिक पदार्थ 
एवं सभी प्रकार की सेवाएँ सम्मिलित रहती हैं | इस सम्पूर्ण विशुद्ध उत्पत्ति को देश की 
वास्तविक वाषिक आय या वार्षिक राजस्व या राष्ट्रीय आय कहते हैं।” ("४० ]809०0ए: 
धगते ट्[एनोे ० धर 60प7ा7ए ३९८78 ०ा प्रद्"ांपा'॥] 7€50प7068 9700फप606 ४77)प]ए & 
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माशल के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना वाषिक आधार पर की जाती है। इसके 
अनुसार देश के सभी व्यवसायों की शुद्ध आय का कुल योग राष्ट्रीय आय अथवा लाभांश होता है 
तास्‍्पयँ यह है कि कुल उत्पत्ति ( 07055 ?7000०६ ) में से अचल पू'जी की घिसावेट तथा चल 
पू'जी का प्रतिस्थापन-व्यय आदि निकालने के बाद जो शेष बचता है, वह्दी राष्ट्रीय आय है। 
मार्शल की परिभाषा के अनुसार राष्ट्रीय आय के अन्तगंत वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं की गणना 
भो की जाती है। इसी प्रकार यदि देशवासियों की कुछ पूंजी विदेशों में विनियोजित है तो 
इस पर प्राप्त ब्याज की रकम को भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। इसी समस्त 
शुद्ध आय अथवा राष्ट्रीय आय में से उत्पादन के साधनों को उनका हिस्सा मिलता है। राष्ट्रीय 
आय बढ़ने पर यह हिस्सा बढ़ जाता है तथा घटने पर घट जाता है। 

प्रो० म।शंल के विचारों की आलोचना ( (050 ८575 ०६ 6४ 46688 0०6 #90'. 
१(४78॥9))) :--सै द्धांतिक हृष्टि से राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में माशल के विचार सही अवश्य जान 
पड़ते हैं, किन्तु ध्यावहवरिक जीवन में कई कारणों से इनकी उपयोगिता कम हो जाती है। संव॑- 
प्रथम तो देश में उत्पन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं की शुद्ध उत्पत्ति को मापना 
अत्यन्त कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव भी है। इसका कारण यह है कि समाज में केवल अरुख्य 
वस्तुओं तथा सेवाओं का ही उत्पादन नहीं होता, वरन्‌ प्रत्येक वस्तु तथा सेवा के अगणित प्रकार 
भी होते हैं। समाजवादी आध्थिक व्यवस्था के अन्तगँत, जहाँ उत्पादन के साधनों एवं उनको 
व्यवस्था पर राज्य का पूरा-पूरा नियन्त्रण रहता है, इसे पता लगाना कुछ सुविधाजनक अवश्य है, 
किन्तु प्रजातान्त्रिक व्यवस्था वाले देशों में इसे पता लगाना बिल्कुल ही असम्भव है। द्वितीयत:, 
शुद्ध उत्पत्ति की मात्रा को यदि किसी प्रकार जोड़ा भी जाय तो दुदरराव (00090४ (०्र0ण१९) 
की सम्भवना सदा बनी रहती है ओर अच्त में माशंल के अनुसार किसी देश की राष्ट्रीय आय 
वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में व्यक्त की जाती है। इससे भी व्यावहारिक हृष्टि से इनकी उपयो- 
गिता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि हम कहें कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय ७५ 
लाख क्व० गेहूँ, ५० लाख क्वि० चावल, १००,००० घड़ियाँ, २ लाख जुते, २५,०० गैलन शराब 
आदि हैं, तब इस प्रकार संकड़ों वस्तुओं व सेवाओं के रूप में राष्ट्रीय आय को व्यक्त करने से 
इसका व्यावद्वारिक हृष्टिट से कोई उपयोग नहीं रह जाता, क्योंकि इससे वितरण की समस्याओं 
का अध्ययन ठीक प्रकार से नहीं हो सकेगा। द्र॒ष्य के रूप में राष्ट्रीय आय की गणना करने पर 
ही इसका उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय तुलना के लिए हो सकता है। यह स्वामाविक ही है कि द्रव्य के 
रूप में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए हम केवल उन वस्तुओं एवं सेवाओं पर ध्यान देंगे जिनका 
मुल्यांकन ही सकता है। इन्हीं कारणों से पीगू (220५) ने मार्शल के विचारों में सुधार करने का 
प्रयत्न किया है । 

प्रो० पीग के विचार 


( शि80०प 07 'रि४079) [00776 ) 


प्रो० पीगू' के अनुसार, “राष्ट्रीय आय किसी देश की वस्तुनिष्ठ॒ अथवा भौतिक 
आय ((००००४२० 47०07४८०) का वह भाग है जिपमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित 
रहती है, जो मुद्रा के रूप में मापी जा सके ।” (१७प०ाढा वास्तव 38 धा॥0 एन०६ ० 


, शी8०प५ ; 800707्र08 ० ज़०]97८, ७. 3, 
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इस प्रकार पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं तथा सेवाओं को सम्मि- 
लित किया जाता है जिन्हें मुद्रा के द्वारा मापा जा सके; यानी जिनका विनिमय किया जा सके | 
दूसरी ओर, जिन वस्तुओं तथा सेवाओं को मुद्रा के द्वारा नहीं मापा जा सकता हूँ उन्हें राष्ट्रीय 
आय के अन्तगंत नहीं रखा जाता हैं। अतः: पीगू के अनुसार मनुष्य की बे सेवाएँ जो वह स्वयं 
अपने लिए करता है, या अपने परिवार के लिए नि:शुल्क करता है अथवा निजी वस्तुएं जैसे कुर्सी, 
टेबुल ध्त्यादि या साबेजनिक सम्पत्ति जैसे नदी-नाले, पुल इत्यादि से प्राप्त लाभ को राष्ट्रीय आय 
में नहीं गिना जाता हैं। कारण यह हूँ कि इन सेवाओं का मुद्रा द्वारा विनिमय नहीं होता हैं । 
पीगू ने इस सम्बन्ध में एक उदाहरण दिया हे--एक व्यक्ति एक नोकरानी को घर का काम-काज 
करने के लिए वेतन पर रखता हैं। नौकरानी का यह वेहन राष्ट्रीय आय का एक अंश है। किन्तु 
जब यह व्यक्ति उसी नोकरानी से शादी कर लेगा तो राष्ट्रीय आय में कभी आ जायगी क्योंकि तब 
उस व्यक्ति को नौकरानी की सेवाओं के लिए कोई वेतन नहीं देना पड़ेगा । 


प्रो० पीगु की परिभाषा की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता द्रव्य के माए-दण्ड का उपयोग है। 
द्रव्य के माप-दण्ड के उण्योग के द्वारा पीगु ने राष्ट्रीय जाय के विचारों को अधिक निश्चित, 
व्यावह्टारिक एवं उपयुक्त बना दिया है। इस प्रकार माशेल की परिभाषा में जो प्रधान दोष था 
उसे पीगू ने दूर करने का प्रयास किया है। किन्‍्तु, प्रश्न यह हैँ कि क्या केवल उन्हीं वस्तुओं तथा 
सेवाओं जिनका मुद्रा के द्वारा क्रय-विक्रयः होता हैं, को सम्मिलित करने से वास्तविक राष्ट्रीय आय 
का पता लगाया जा सकता है। वस्तुत:, बहुत द्वी कम परिस्थितियों में, जहाँ देश के समस्त 
उत्पादन का विनिभय होता है, के अतिरिक्त पीगू द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय आय तथा वास्तविक 
राष्ट्रीय आय में अन्तर होगा । 


प्रो० पीगू के विचारों की आलोचना ( 0करपल॑ग्रा३ ० (06 एण३ ० ए7॥०, 
208०० ) :--इस प्रकार यद्यपि प्रो० पीगू द्वारा दी गयी परिभाषा में व्यावह्वारिकता की मात्रा 
बहुत अधिक पायी जाती है, फिर भी कई कारणों से इनको आलोचना भी की जाती है। सर्वप्रथम 
तो पीगू ने वस्तुओं के बीच एक कृत्रिम अन्तर किया है--जिन वस्तुओं का मुद्रा के द्वारा विनिमय 
होता है तथा जिनका इस प्रकार विनिमय नहीं होता ई । यह यथाथँत: अध्यावहारिक है क्योंकि 
इस प्रकार की वस्तुओं में वस्तुत: कोई अन्तर नहीं जान पड़ता । द्वितीयत:, यदि पीगू की परिभाषा 
के आधार पर राष्ट्रीय आय को गणना की जाय तो राष्ट्रीय आय के अन्तगंत केवल उन्हीं वस्तुओं 
और सेवाओं को सम्मिलित किया जायगा जिनका मुद्रा के द्वारा विनिमय होता है। इससे ऐसा 
दो सकता है कि कभी-कभी राष्ट्रीय आय धटती हुई प्रतीत होती हो जबकि वास्थव में राष्ट्रीय 
आय में वृद्धि हो रही हो अथवा कम-से-कम कमी नहीं हो रही हो । उदाहरण के लिए, पीगू के ही 
अनुसार औरतों की सेवाओं की गणना राष्ट्रीय आय में तभी की जाता हूं, जब उन्हें उनके लिए मुद्रा 
के रूप में पारिश्नमिक मिलता है। अतएव यदि कोई व्यक्ति अपनी नौकरानी से शादी कर लेता 
हैँ तो शादी के बाद उसकी सेवा की गणना राष्ट्रीय आय में नहीं को जा सकती । किन्तु, क्‍या 
इससे राष्ट्रीय आय में वस्तुतः कोई कमी हुई ? हो सकता हैं |कि शादी के बाद वह औरत अधिक 
प्रभावपूरणं तरीके से सेवा करती हो। अतएव वस्तुनिष्ठ सेवाजों में किसी प्रकार की कमी 
आये वगैर राष्ट्रीय आय में इस प्रकार की कमी से निश्चय ही विरोधाभास जान पड़ता है। पीगू 
के विरठ्ठ अन्तिम आलोचना यह दी जाती हैं कि इसकी परिभाषा के अनुसार जिन देशों में 
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अभी वरतु विनिमय प्रणाली का प्रचलन है, उनकी राष्ट्रीय आय प्रायः नगण्य है। ऐसे देशों की 
राष्ट्रीय आय की गणना में इस परिभाषा से कोई सहायता नहीं मिलती; क्योंकि पीगू के अनुसार 
राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं तथा सेवाओं की गणना को जातो है जिनका मुद्रा के द्वारा 
विनिमय होता हो । 

प्रो० फिशर के विचार 


(["जञ्राढाण 00 (07०) ॥7८07८) 
फिशर द्वारा दी गयी परिभाषा (पद्नादाए 5 क्‍0604700)7 ०0 ३७॥१०॥9] [70076 ) --- 
प्रो० फिशर के अनुसार “वास्तविक राष्ट्रीय आय एक वर्ष के अन्तगंत उत्पादित वास्तविक 
तथा शुद्ध सम्पत्ति का वह अंश है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता 
है । (7॥6 फ्पढ ग्कावेगाओं वाएग्राढ 8 ॥िड् एड. 0 6 शापक्ती] वर छ7/007८८ 
श्र 38 त#ढलीए ८0०॥$प77०प तप्रंजह ४४8६ 9८००.) फिशर की परिभाषा अधिक ताकिक 
मालूम पड़ती है, क्योंकि उन्होंने उत्पादन की जगह उपभोग को राष्ट्रीय आय का मापदण्ड माना 
है । फिशर के शब्दों में, “राष्ट्रीय आय में केवल वे ही वस्तुएं तथा सेवाएँ सम्मिलित की जाती हैं 
जो कि अन्तिम रूप से उपभोक्ताओं को प्राप्त होती हैं, चाहे ये सेवाएँ उन्हें भौतिक अथवा मानवीय 
वातावरण स ही प्राप्त क्‍यों न हों । इस प्रकार एक पियानो (2870) अथवा एक बड़ा कोट जो 
मेरे लिए तैयार किया गया है, इस वर्ष की आय का हिस्सा नहीं है, बरन्‌ यह केवल पूर्जी में वृद्धि 
है ।”! अतएव फिशर के अनुसार राष्ट्रीय आय सम्पूर्ण उत्पादन की मात्रा नहीं, वरन्‌ यह एक 
वर्ष के वास्तविक उत्पादन का वह अंश है जो उस वर्ष में उपभोग किया जाता है । 
प्रो० फिशर के विचारों की आलोचना ((7४८8४७5 ० ४४86 40695 ० ॥0. 
[79८०) :--प्रो० फिशर द्वारा दी गयी परिभाषा अधिक तकंयुक्त होते हुए भी विभिन्‍न दोषों से 
परिपूर्ण है। इस परिभाषा के आघार पर राष्ट्रीय आय को गणना बहुत ही कठिन हो जाती है 
क्योंकि इस बाल का पता तो सुगमता से लगाया जा सकता है कि किसी एक वर्ष में कितनी 
वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पत्ति हुई है, किन्तु वर्ष भर में उपभोग में आनेवाली वस्तुओं तथा सेवाबओं 
की सूची तैयार करना निश्चय ही बहुत कठिन कार्य है क्योंकि किसी एक व्यक्ति द्वारा उत्पन्न 
सामान का सैकड़ों अथवा हजारों व्यक्तियों द्वारा उपभोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, 
किसी एक किसान द्वारा उत्पन्न १०० क्वि० गेहूँ किसी एक व्यक्ति के प्रयोग में नहों आता, 
वरन्‌ कई व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार उपभोग की गणना का कायें उत्पा- 
दन की गणना की अपेक्षा कई गुना कठिन है। 
इस प्रकार राष्ट्रीय आय की विभिन्‍न परिभाषाएँ” दी गयी हैं। इनमें माशल, पीगू. तथा 
फिशर द्वारा दी गयी उपरोक्त परिभाषाएँ ही विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। किन्तु इन तीनों 


].  "द्वातातनबो जरावेद्ातव 67 १)९०णास्‍रर ८टगाह्ाडइा$3 506 ए ०0 इ$ट८टए]0८5 285 
72ट८2८ए€0 फ़र प्राप्रक्राह८ ८05 प्राढा'ड5 श्यततवीदा' 707 पिटाए गा्वाद्ाक) 07 47णा 67 
।प्7ा3॥ ८094707ग्राट0(8., 79७५ ७ ए00 07 80 0ए270080 407 76 ६॥45 ५८४७॥/ 8 707 
& फएद्ााए 04 [की5 ए८व77 ॥60076 फपा बा बत9]॥67 १0 <॥009), 079 ॥6 ४८१४०१०८५ 
7शाएदवटाढत 40 शाह तेपज्ाएु (एंड प्रष्था छए पाटइट वग85 था० वाट, “78३९ 

2. राष्ट्रीय आय को कुछ अन्य परिभाषाएँ भी दी गयी हैं। उदाहरण के लिए, भारत 
की ४072) ॥70076 (+00978६6८ के अनुसार 770 60792). ॥॥76072८ 2६॥॥77८ 
70245 प7€5$  पा6 रणीप्रार 64 6०ग्रा7095968 थाते 5६०ए॥८९४ (प््वाटते 690 तैषांतए ६ 
शाएढा एट0000, ९0णा0660 ५रध्र०0पा त0904807."! 
भा० अ०--७ 
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परिभाषाओं में कौन-सी परिभाषा अधिक अच्छी है इसका उत्तर केवल उस उद श्य की पृष्ठभूमि में 
ही दिया जा सकता है जिस उद्देश्य से राष्ट्रीय छाभांश शब्द का प्रयोग किया जाता है । 


राष्ट्रीय आय के अध्ययन का महत्व 
([7907स्‍4॥८९ ०06 06 ४पतै५ 0 '७४४074'  700776) 

किसी देश की राष्ट्रीय आय का अध्ययन कई कारणों से महत्त्वपूर्ण है। इससे देश की समग्र 
आर्थिक स्थिति का अन्दाजा लगत। है। यही कारण है कि आजकल सभी देशों द्वारा राष्ट्रीय 
आय के अनुमान तैयार किये जाते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय समिति (०७४०7) ॥00776 
(0097786८)' का इस सम्बन्ध में निम्नांकित कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है : "07 
स्‍007रट 8280500८8 0707906 3 छापे€ढ ए]९७ 6 प€ €0770"*१६ €ढ7076 €८07079, 25 
जटी] 38 64 एप. एथ०0५5 हुः[0पएछ5 7 096 ए90कृपोब्वावई00 ०0 एब0ट920 88 [704 0- 
6९78 270 4700986 76८८ ए८ट"5, गाते ।2 4 2ए०॥)20]6 0ए८० 8 5प०४(७॥9) ए9८7१00, 
पल्ए ए7९ए८व) 206बए7 6 988॥९0 टाशा285 व 6 ८0प707979 €607079 ॥ ४6 928॥ 
बाद उप९९९४, ग 70 पि।ए 7८४०७), ६76 एथ्यत +#0" 96 ००८.” वास्तव में, 
राष्ट्रीय आय का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है :-- 

(१) सर्वप्रथम तो हमें राष्ट्रीय आय के अध्ययन से यद्द ज्ञात होता है कि देश के प्राकृतिक 
साधनों का कहाँ तक उपयोग, हो पाया है। साथ ही, इससे यह भी पता चलता है कि कृषि, 
उद्योग, वाणिज्य-व्यापार आदि का कितना विकास हुआ है। इससे यह भी जान पड़ता है कि 
राष्ट्रीय आय कितनी उत्पन्न होती है और इसका विभाजन किस प्रकार होता है। विशेष रूप से 
हमको यह ज्ञात होना चाहिए कि किसी देश की राष्ट्रीय आय का कितना भाग उपभोग के काम में 
आता है और कितना बचाया जाता है और विनियोग की मात्रा बचत के बराबर है या नहीं । 

(२) सरकार को बजट बनाते और करारोपण के समय भी राष्ट्रीय आय का ज्ञान आव- 
क्यक होता है। आजकल बजट का उहंश्य देश की मुद्रा-स्फीति और बेरोजगारी से बचाकर 
आर्थिक ओर सामाजिक उन्नति की ओर भग्रसर करना होता है। राष्ट्रीय आय के अध्ययन से 
यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मुद्रा-स्फीति से बचने के लिए कितनी बचत करनी होगी या 
कितना करारोपण करना होगा तथा बेरोजगारी से बचने के लिए राज्य को कितना विनियोग 
करना होगा । जिन देशों में आथिक विकास के लिए आथिक नियोजन की नीति अपनायी जाती 
हैँ उनमें राष्ट्रीय आय के अध्ययन का विशेष महत्व होता हूँ। आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय आय 
का उत्तरोत्तर अधिक भाग बचाकर विनियोग करना आवश्यक होता हैँ ओर इसके लिए उपयुक्त 
मौद्रिक नीति धथा कोमतों ओर मजदूरी-सम्बन्धी नीतियाँ अपनानी पड़ती हैं । 

(३) दो या दो से अधिक देशों के बीच किसी सामाम्य भार के न्‍्यायोचित विभाजन में 
भी राष्ट्रीय आय के आँकड़ों की सहायता ली जाछी हूँ । 


]. पुनः इसी कमिटी के अनुसार “'रिडराणादनो पगञ00का९ढ ९३४070980९58 00. 8020 प75 
87९ 76&5प7८३ ० पा (008) 760 ए/00फघ60 0< 28 60प॥07"9?8 €०070०7ए ७० ठ807- 
एप07 3007९ ड४पए74460370 0एटाब78 8८2007%8 क्वाते पा इ९ए८ा'०) ९0०40 ईप- 
0088 &]) 8०प९6९त० 07 8 ०007स्‍886॥ा ०8858 फल्गाधएागए (०४7०४ ए९ 77९७5 ८- 
ग्रादा7. ॥6९8४९ 76880765 6] घ३ पर0# एप्टी) 6 एद्घा008 3९८०५078 ॥8५४९० 97000- 
660, 550 ्प्ाढत बाते ढ0गणष्खदते, बाद ऐलए प्ली] 4६ 6067 प्रा८ €०0ा0ाए 358 & 
शोाणे८ शाध्र0०7६५ 2075907 ग्णते "ांर००४ पैपएछ0800॥ 


[२७(१०१७) [7८07८ 
पए०घा ए6॒णबांता 





4. 867 (४0308 [7८0706 -- 


राष्ट्रीय आय ६६ 


राष्ट्रीय आय और आर्थिक प्रगति 
(पिद्वाव0%) [760076 थाते ८०४0फ्ता८ ?7097655) 

साधारणतः: राष्ट्रीय आय या प्रति-ष्यक्ति-आय (राष्ट्रीय आय -- जनसंख्या)” को देश की 
आशिक प्रगति का द्योतक माना जाता है । निःसम्देह यदि राष्ट्रीय "आय जनसंख्या की तुलना में 
अधिक तेजी से बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति की आय बढ़ जाती है और साधारणतः प्रत्ि-धष्यक्ति आय बढ़ने 
का अर्थ यह होता है कि देश में आर्थिक क्षमता, उत्पादन तथा उपभोग की सम्भावनाओं में बुद्धि हो 
रही है। परन्तु निम्नांकित कारणों से प्रति-व्यक्ति आय सदा देश के सुख एवं समृद्धि को 
ठीक-ठीक प्रकट नहीं करती :-- 

(१) मोद्रिक आय बढ़ जाने से भी यदि मुद्रा की क्रय-शक्ति घट जाती है तो वास्तविक 
उपभोग तथा संतुष्टि नहीं बढ़ती । 

(२) मोद्रिक मूल्य सदा वस्तुओं की सामाजिक उपयोगिता को प्रकट नहीं करता। प्रति- 
व्यक्ति मोद्रिक आय बढ़ने का तात्पयं यह है कि पहले की तुलना में प्रति-व्यक्ति उत्पादन का मूल्य 
अधिक है | परन्तु इससे यह प्रकट नहीं होता कि किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है । युद्ध 
के दिनों में अस््र-शस्त्र के उत्पादन के बढ़ने मे राष्ट्रीय आय और प्रति-व्यक्ति आय बढ़ ज!ती है, 
परन्तु इससे राष्ट्र का जीवन-स्तर नहीं बढ़ने पाता । इसी प्रकार शांति-काल में भी यदि शराब 
आदि नशीली वस्तुओं का उत्पादन बढ़ जाता है तो इससे वास्तविक जीवन-स्तर नहीं बढ़ता । 

(३) राष्ट्रीय आय के आँकड़ों से यह प्रकट नहीं होता कि इसे प्राप्त करने के लिए नाग- 
रिकों को कितना श्रम करना पड़ता है। आराम (,०5प7८) कम कर कठिन परिश्रम द्वारा राष्ट्रीय 
आय बढ़ाई जा सकती है। परन्तु इससे वास्तविक सुख का स्तर नहीं बढ़ता । 

(४) इसी प्रकार वगेर सोचे-समझे दश के प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके अएप-काल 
में राष्ट्रीय आय बढ़ायी जा सकती है। परन्तु दीघंकालीन दृष्टि से इसे अच्छा नहीं माना जा 
सकता । 

(५) राष्ट्रीय आय उत्पादन का मूल्य बतलाती है, उपभोग की मात्रा नहीं बतलाती । 
परन्तु जीवन-स्तर को उन्नत बनाने के लिए उपभोग में वृद्धि आवश्यक है | यदि बढ़ती हुई राष्ट्रीय 
आय बचाकर विनियोग में लगायी जाती है तो इससे भावी आय तो बढ़ती है, परन्तु वर्तमान उप- 
भोग ओर जीवन-स्तर नहीं बढ़ता । फिर “उपभोग” के सम्बन्ध में जो आँकड़े एकत्रित किये जाते 
हैं। वे उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर किये जाने वाले खचे को बतलाते हैं, उपभोक्ताओं द्वारा 
उनसे प्राप्त होने वाली संतुष्टि को नहीं बतलाते । 

(६) और, अन्तत: प्रति-व्यक्ति आय में वृद्धि से केवल यह मालूम होता है कि औसत आय 
बढ़ी है । परथ्तु यदि ओसत आय बढ़ने के साथ-ही-साथ आय के वितरण की विषमता भी बढ़ जाती 
है तो जन-साधारण का जीवन-स्तर बढ़ने की जगह घट सकता है । अतएव राष्ट्रीय आय या प्रति- 
व्यक्ति आय को देखकर आर्थिक कल्याण के सम्बध्ध में कोई निष्कर्ष निकालने में बड़ी सावधानी से 
कार्य लेता चाहिए । 


भारत को राष्ट्रीय श्राय के सम्बन्ध में अनुमान 
( &5धंक्र2/९०४ 04 [744%75 'ि०४०मन्बा [70077८ ) 
भारत की राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में समय-समय पर विभिन्न व्यक्तितयों द्वारा भिन्न-भिन्न 
अनुमान लगाये गये हैं। इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजों ने १८५६८ ई० में देश की 
प्रति-व्यक्ति आय का अनुमान २० रु० लगाया था । धब से लेकर आज तक इस सम्बन्ध में विभिन्‍न 


१०० भारतीय अथ॑ंशा सत्र 


व्यक्तियों तथा समितियों द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न अनुमान लगाये गये हैं जिनका अब्दाजा निम्नांकित 
तालिका से लगाया जा सकता है :+- 


'< मु नरम+पदौद...:पनकाकतान्ाता-जन्‍पापका (पहल । 2४०३७ ०९६“ फककाकाइटक शक 4ल्‍3+ २०००ाव ॥ 4:भरा४॥20 2 दत9व(७७सकभनभरा ०७० कक धा१+. स्‍ाभाकका4०+- १७०५७» ३०० राइ00७-ध ०0२००? ज्रधाावाए'फग्रआ0+ ७: >न्‍० "पारा २0७७... स्‍20७" सदा >> वास &७0७/+५७१३+७४७०॥-..धक ४) धरा कक ००१०७ - ५ ७७७७७छीवर्ीी+०७४४७४७ए७एए 


प्रति-ध्यक्ति आय 
। अनुमान 
क्रम-मंख्या लेखक ,|[ का अनुमान 
के वर्ष ; ही 

| ( रुपये में ) 
2, दादा भाई नौरोजी १५४६८ २० 
२, लाट क्रोमर एवं बाबर ४८८० २७ 
३. ०च० जे० एटकिन्सन श्प्६५्‌ 4 आह 
४. लाड्ड कर्जन १६०० ३०० 
५. विलियम डिंगबी १६०१ की 2 
मा वकील ओर मुरंजन १६१०-११ ५८९५ 
७, वाडिया और जोशी १९१३-१४ ४४३८ 
८. शाह और खंबाटा ४६२४ । 9४ 
8. फिन्डले शिराज १६९२२ ११६ 
१०. साइमन आयोग ४६२६ १११ 
११. डा० वी० के? आर० वी० राव १६२५-२६ ७६ 
१२, डा० वी० के० आर० वी» राव १६३१-३२ घ५ 
0: इस्टर्न इकक्‍नोमिस्ट १६४०-४१ ७० 
१४. राष्ट्रीय आय समित्ति! १६४८-४६ २४६*६ 
( ३०॥०॥7४&) [70070९ १९४६-५० २४५६*० 
(४0777(0८6 ) १९५०-५९ २६४९४ 

१९५१-५२ २७४" २ 

१६५२-५३ २६६*४ 

१€ ५३-५४ २७८ १ 

१६५५-५६ २८१९० 

१६६०-६१ ३२५९७ 


*:दरभाद्रारधाबराकिा उस: अकआाओ २३8, 


00" ०७" 7१ 'फद्रयाकक,. पमन्‍न्‍क. 











'#जाहदाका 2 2 उद्ा।शलए ए नातकक्रतभं+का कप दबाकर... पापा, 





उपरोक्त आँकडों के अध्ययन से देश की राष्ट्रीय आय का अन्दाजा लगाया जा सकता है, 
किन्तु इन अनुमानों में विभिन्‍नता पायी जाती है। अगरत, १६४९ ई० में भारत सरकार ने राष्ट्रीय 
आय एवं तत्मम्बन्धित विषयों पर विचार करने के उद्द श्य से प्रो० पी० सी० महांलनोविस की 
अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति (३४० [700776 (४077700८८) की नियुक्ति की थी । 
इस समिति के अनुमान वास्तविकता से अधिक समीप जान पड़ते हैं। समिति ने देश में राष्ट्रीय 
आय-सम्बन्धी आँकडों को एकत्र करने की प्रणाली के दोषों पर विचार किया तथा इनमें आवश्यक 
सुधार लाने की सिफारिश की । 





जिलननलन खनन “बल 


१. अगस्त, १६४९ ई० में भारत सरकार ने प्रो० पी० सी० महालनोविस की अध्यक्षता में 
एक राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति की थी जिसका उहृं श्य देश की राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में 
अनुमान लगाना था। समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट १९५१ ई० में तथा अन्तिम रिपोर्ट १६५४ 
ई० में प्रकाशित की । 


राष्ट्रीय आय १०१ 


किन्तु आज भी हमारे देश में राष्ट्रीय आय-सम्बन्धी अनुमान सरकारी अआऑँकड़ों पर ह्टी 
आधारित हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकारों से प्राप्त आँकड़े ही इसके लिए प्रयोग किये जाते हैं । 
किन्तु इन आँकड़ों की अनेक सीमाएँ हैं । कृषि एवं तत्नम्बन्धी उद्योगों के आँकड़े तो बिलकुल अपु५ 
होते हैं। क्पि का हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था मे महत्त्वपूर्ण स्थान है, फिर भी इसके सम्बन्ध 
में सही आँकड़े उपलब्ध नही हैं। हमारे देश में इन आकड़ों को एकत्र करने की प्रणाली आज 
भी पूर्णतया दोपपूर्ण है। कारखाना संस्थानों के अन्तगंत भी छोटे-छोटे क।रखानों के सम्बन्ध में 
सन्तोपषजनक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं । किन्तु इन छोटे-छोटे कारखानों का हमारी आर्थिक व्यवस्था 
में बड़ा ही महत्त्वपृर्ण स्थान है। सरकारी कार्यों एवं अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में भी आर्थिक वर्गी- 
करण करना कठिन हो जाता है। इन सब कठिनाइयां के साथ-साथ राष्ट्रीय आय के अनुमान से 
सम्बन्धित एक महत्त्वपृर्णं कठिनाई देश की जनता की नरक्षरता एवं हिसाब नहीं रखने को आदत 
भी है। साथ ही, हमारे देश में आज भी वस्तु-विनिमय प्रणाली, विशेषत: ग्रामीण क्षत्रों में बड़े 
पैमाने पर प्रचलित है। इससे भी इस क्षत्र में कठिनाई उपस्थित हो जाती है । 

इस प्रकार देश में राष्ट्रीय आय के आँकड़े एकञ्र करने को प्रणाली बड़ी ही दोपएण है। 
राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार भी सरकारों गणनाओं में १० प्रतिशत तक अर्शाद्ध को सम्भादना 
रहती है । किन्तु उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से यह कहा जा सकता है कि सरकारी गणनाआ। में 
विशपत: कृषि एवं छोटे-छोटे उद्योगों स सम्बन्धित अनुमानों में १० प्रतिशत से भी अधिक अ 
की गम्भावना णाग्री जाती है। राष्ट्रीय आय समिति ने आँकड़े एकत्र करने की प्रणाली में सुधार के 
लिए बहत से उपाय प्रस्तावित किया था जिन्हें सरकार आजकल अमल में लाने का प्रयास कर रही है । 

किड्ों के निरन्तर एवं विधिवत संग्रह के लिए सरकार द्वारा १९५० ई० में एक राष्ट्रीय न्यादर्श 

सर्वेक्षण (१२७४०॥०) 527770]८ 5०7०८५) को स्थापना को गयी जिससे इस कारें में 4 हुत अधिक 
सुविधा की आशा की जाती है । 

वर्तेमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय-सम्बन्धी आँकड़े दो प्रकार से प्रकाशित द्वोते हैं :-- 

(१) परम्परागत तरीका ( एमारटाप्ं0ठ)8 5८7८५ ) :-- इस पद्धति में राष्ट्रीय 
आय के आँकड़े १६४८-४९ के मूल्य तथा प्रचलित मूल्यों के आधार पर तंबार किये जाते है । 
(२) संशोधित तरीका (/९८४४४८० $८१65५) :--इस तरीके से राष्ट्रीय आय का गणना प्रचलित 
मूल्य ((पा7८॥ 77८८५) के साथ-साथ १६६०-६१ के मूल्य-तल के आधार पर तैयार की जाती 
है । पहले-पहल (:. 5. (0. द्वारा १६६७ में संशोधित आधार पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया 
गया था | इसके अंतर्गत सम्पूर्ण अथ-व्यवस्था को १५ वर्गों में विभाजित किया गया है--(१) कृषि, 
(२) वन, (३) मत्स्य, (४) खनिज, (५) बड़े पंमाने के निर्माण, (६) लघु प्रमाप निर्माण, 
(७)निर्माण (000507०८४०१॥), (५) विद्य॒ तू, गैस एवं जल-बआर्पूत्ति, (६) यातायात एक संवादवाहन, 
(१०) व्यापार, (११) बेकिंग एवं बीमा, (१२) मकान, ('ऐ८2०) ९५०९५ थ्वाते ०छा65079 ० 
त४८।।॥४९५), (१३) सावंजनिक प्रशासन एवं प्रतिरक्ष', (१४) अन्य सेवाएं तथा (१५) वाद्य 
लेन देन । 

विभिन्न उद्योगों एवं सेवाओं से प्राप्त आय 
( पिवाध0॥4ो [८076 ४ए [तप्रशापं 0ल्‍9॥॥ ) 

किसी देश की राष्ट्रीय आय विभिन्न साधनों के सहयोग का परिणाम है। भारत में 
विभिन्न औदयो[गक स्रोतों द्वारा प्राप्त आय का अन्दाजा निम्नलिखित तालिका! से लगाय। जा 
सकता है : -- 


आजजा ॥--+पता3जत-नानमनाक-नत- नमक अन्ममकक, 


]. [ण)।७-...]97-72 


१०२ भारतीय अधैश सत्र 
___ विभिन्न उद्योगों एवं सेवाओं से प्राप्त आय (करोड़ रुपये मैं) + 
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राष्ट्रीय आय १०३ 


इस प्रकार उपरोक्त तालिका से देश की राष्ट्रीय आय में विभिन्न साधनों के सहयोग का 
अश्दाजा लगता है। निम्नांकित तालिकाः से राष्ट्रीय आय में विभिन्न साधनों के सहयोग का 
तुलनात्मक तरीके से अन्दाजा लगाया जा सकता है : 
_राष्ट्रोय आय में विभिन्‍न साधनों का हिस्सा (प्रतिशत) 
| 
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उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि देश की कुल राष्ट्रीय आय का एक बहुत बडा भाग कृषि से ही 

प्राप्त होता है। १६६०-६१ में कृषि से देश को कुल आय का प्राय: ४६९४ प्रतिशत भाग प्राप्त 
'आथा। किन्तु २६६५-६६ तथा १६६६-६७ में खराब फसल के कारण कृषि से प्राप्त आय में 
अत्यधिक कमी हो गयी । किच्तु पुन: १६६७-६८ में क्ृषि से प्राप्त आय में वृद्धि होने लगी है। 
खनिज, निर्माण एवं लघु उद्योगों से राष्ट्रीय आय का कुल हूँ भाग प्राप्त होता है, जबकि वाणिज्य, 
बेकिंग, यातायात से कुल आय का हू प्रायः भाग प्राप्त होता है जबकि अन्य सेवाओं का हिस्सा 
दे भाग है । 

डा० राव ने १६३१-३२ ई० एवं १९००-५१ में देश की राष्ट्रीय आय की तुलना की है। 
इनके अनुसार इन दोनों वर्षों में प्रति ष्यक्ति वास्तविक आय में प्राय: कोई परिवर्तन नहीं हुआ 
है। इस प्रकार भारतीय अर्थ॑-व्यवस्था दो दशाब्दियों के बीच पूर्णतः स्थायी रही है । इसके 
विस्तृत विवेचन से स्पष्ट है कि इस समय के बीच में देश के ओऔद्योगीकरण एवं कृषि में विकास के 
लिए किये गये प्रयत्नों से वास्तविक आय में प्रायः कोई वृद्धि नहीं टुई है । 

बिश्व के अन्य देशों से तुलना ((४००एक74507 शव 0।0८7 ०097॥7765 0 (9८ 
५ए०70) :--भारत की प्रति-व्यक्ति औसत आय विश्व के प्राय: सभी सुमभ्य देशों से कम है । 
इससे हमारी निधनता का अन्दाजा लगता है। भारत की निर्घेनता आज विश्व-विख्यात है | 
यहाँ सव'त्र भूखमरी एवं दरिद्रता का विस्तृत साम्राज्य है। हमारी प्रत्ति-व्यक्ति औसत आय 
विश्व के प्रायः सभी सुरुभ्य देशों से कम है जो पृ० १०४ की तालिका से स्पष्ट है :-- 
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१०४ भारतीय अधंशास्त् 


देश प्रति-व्यक्ति औसत आय (१६६६ ई० में)! 
(यू० एस० डॉलर में) 
पश्चिमी जमंनी २१६० 
ब्रिटेन १८६० 
संयुक्त राज्य अमेरिका ४३४० 
कनाडा २६५० 
जापान ४४३० 
भारत १०० 


इस प्रकार भारत की प्रति-व्यक्ति औसत आय की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रट- 
ब्रिटेन तथा आस्ट्रेलिया की श्रति-व्यक्ति औसत आय क्रमश: ४२ गुना, १४ गुना तथा १५ गुना 
अधिक है। इससे हमारी राष्ट्रीय आय को अपर्याप्तत। का अन्द्राजा लगाया जा सकता है । 


राष्ट्रीय आय सर्मिति 
(९५॥.०॥8] [700776 (४0977॥6८८) 

अगस्त, १६४६ ई० में राष्ट्रीय आय एवं तत्सम्बन्धित विषयों पर विचार करने के उद्द श्य 
से भारत सरकार ने प्रो> पी० सी० महालनविस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति (४७॥॥- 
०0४ [7०076 (०णया॥८८) की नियुक्ति की थी। राष्ट्रीय आय समिति ने देश की राष्ट्रीय 
का अनुमान १६४८-४६ एवं १६५०-५१ ई० के लिए लगाया था। समिति की पहली रिपोर्ट 
१९५०१ में तथा अन्तिम रिपोर्ट १६५४ में प्रकाशित हुई । 

समिति के अनुसार १६४८-४६ ई० में भारत की कुल राष्ट्रीय आय ८६५० करोड़ रुपये 
हथा प्रति-व्यक्ति ओसत आय २४६९ रुपये थी । इसे डॉलर के रूप में परिवर्तित करने पर ५८-७ 
डॉलर के लगभग होता है। इक्को तुलना यदि हम उप्त वर्ष में संधुक्त राज्य अमेरिका की प्रति- 
व्यक्ति आय २३०८ डॉलर तथा कनाडा की १४०८ डॉलर से करते हैं तो हमारी भीषण निर्धनता 
स्पष्ट हो जातो है। भारत में प्रति व्यक्ति आय के कम होने का प्रधान कारण अधिकांश देशवा- 
सियों की घोर निर्धनता है। कमिटों के अनुसार देश की राष्ट्रीय आय में विभिन्न साधनों के हिस्से 
के अध्ययन से देश की असंतुलित अथ॑-व्यवस्था का अन्दाजा लगता है। १६६७-६८ ई० में राष्ट्रीय 
आय का प्राय: ४१'६ प्रतिशत भाग केवल कृषि (पशु-पालन सहित) से प्राप्त हुआ था; वाणिज्य 
यातायात एवं संवादवाहन से १६९२ प्रतिशत तथा निर्माण-उदयोगों, हस्तकला एवं खनिज से 
केवल १६२ प्रतिशत आय प्राप्त हुई थी । इसके विपरीत इंगलंड में १९६१ ई० में उद्योग-धंधों 
से कुल राष्ट्रीय आय का ४५ प्रतिशत भाग तथा कृषि से केवल ४ प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ था । 
इससे भारत की असंतुलित आशिक व्यवस्था का अन्दाजा लगता है । राष्ट्रीय आय समिति को 
पहली रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल राष्ट्रीय आय का प्राय: ५० प्रतिशत भाग खाद्यान्न पर व्यय 
किया जाता हूँ । राष्ट्रीय न्‍्यादर्श सव क्षण, १६५५ ई० ([३६४०४४) $2709]6 507४८५, 955) 
के अनुसार ग्रामीण क्षत्रों में कुल आय का दो-तिहाई भाग खादुयान तथा एक-तिहाई भाग वस्त्र 
पर व्यय किया जाता है । इस प्रकार हमारे देश में भोजन एव' वस्त्र व्यय की दो प्रधान मर्दे हैं 
जिनपर राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग व्यय किया जाता हैँ । इससे पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त- 
गंत अत्यधिक मात्रा में घाटे को वित्त-व्यवस्था का परिणाम भी स्पष्ट हो जाता है । स्पष्ट हूँ कि 
घाटे की वित्त-व्यवस्था के परिणामस्वरूप जो अतिरिक्त आय का रजन होगा उससे भोजन एवं वस्त्र की 
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मांग बढ़ेगी। अतएवं भारत जैसे देश में मुद्रा स्फीति के दबाव को रोकने के लिए खाद्यान्न एवं 
वच््च्र की पूि का पर्याप्त मात्रा में लोचपूर्ण होना अति आवश्यक है। 


राष्ट्रीय आय समिति के मुख्य विचार : -भारत की राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में 
राष्ट्रीय आय समिति के प्रधुख विचार निम्नांकित हैं :-- 
(१) समिति के अनुसार भारत की शष्ट्रीय आय चालु कीमतों के अनुसार १६४८-४६ ई० 
में ८६५० करोड़ रुपये थी जो बढ़कर १६४९-५० ई० में ६०१० करोड़ रु० तथा (६५०-५१ ई० 
६५३० करोड़ रु० हो गयी । इस प्रकार इन तीन वर्षों में राष्ट्रीय आय में ८८० करोड़ रु०या 
प्रायः १०-२ प्रतिशत की वृद्धि हुई। परन्तु इस अवधि में कीमतों में भी वृद्धि हो रही थी। 
समिति ने यह बतलाया कि १६४८-८६ ई० की कीमतों के आधार पर राष्ट्रीय आय, जो १६४८- 
४९ ई० में ८६५० करोड रु० थी, १६५००५१ ई० में ८५५० करोड़ रु० हो गयी, यानी स्थायी 
मूल्य-तल पर राष्ट्रीय आय में केवल २०० करोड़ रुपये की ही वृद्धि ”ई। इस प्रकार तीन वर्षों में 
राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि केवल २*३ प्रतिशत हुई ।/ 


(२) समिति के अनुभार भारत में प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों के अनुसार १६४८-४६ 
ई० में २४६६ र० थी जो बढ़कर १६००-५१ ई० में २६५-२ रू० हो गयी, यानी चालू कीमतों के 
आधार पर इन तीन वर्षो में प्रति-व्यक्ति आय में ७*४ प्रतिशत की वृद्धि हई । परन्तु यदि स्थिर 
कीमतों के आधार पर हिसाब लगाया जाय तो ज्ञात होता है कि इस अवधि में प्रति-व्यक्त आय 
लगभग एक समान रही । वास्तव में, यह १६४६-५० ई० में ०-७ प्रतिशत बढ़ी, परन्तु १९५०-५१ 
ई० में १६४६-५० ई० की तुलना से ०६ प्रतिशत घट गयी । 


(३) समिति के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि १९५०-५१ ई० में हमारी राष्ट्रीय आय में 
कृषि का हिस्सा ५१-६३ प्रतिशत, खनिज उद्योग, माल तंथार करने के कारखानों ओर छोटे उद्योगों 
का १६'॥ प्रतिशत; वाणिज्य-परिवहदन और राचार का १७ ७ प्रतिशत और अन्य सवाभों का १५११ 
प्रतिशत था। इन आँकडों से भारत की अधथ॑-व्यवस्था का असंतुलन प्रकट होता है। यह भी स्पष्ट 
है कि इस असन्तुलन को दूर करने के लिए भारत में उद्योगों का विकास आवश्यक है । किन्तु 
सन्तोष का विषय है कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में इस ओर प्रयत्न किया जा रह्दा है। 

(४) समिति के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि १६५०-५१ ई० में भारत के विशुद्ध 
घरेलू उत्पादन की कीमत ६५५० करोड़ रु० थी जिसमें से ६२६० करोड़ रु० का उत्पादन कृषि 
एवं छोटे उद्योगों में हुआ और लगभग १०२० करोड़ रुपय का उत्पादन बड़े उद्योगों से हुआ था। 
इन आँकड़ों से भारत की अ्थं-व्यवस्था में कृषि तथा लघु उद्योगों की प्रधानता स्पष्ट हो 
जाती है जिनके छत्पादन का मूल्य बड़े उद्योगों की अपेक्षा प्रायः ६ ग्रुना अधिक है । 
हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में छोटे उद्योगों का महत्व स्वीकार करके इनके विस्तार और पुन- 
से गठन की व्यवस्था भी की गयी थी । 


(५) राष्ट्रीय आय समिति के अनुमान के अनुसार चालू कीमतों के आधार पर १६४८-४६ 
एवं १६५२-४३ के बीच में राष्ट्रीय आय में खेती तथा तत्सम्बन्धित उद्योगों का योगदान ४९-१ 
प्रतिशत से बढ़कर ५१'३ प्रतिशत दो गया जबकि खनिज तथा निर्माण उद्योगों का भाग १७*१ 
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प्रतिशत से घटकर १६१ प्रतिशत रह गया । परन्तु यदि स्थिर कीमतों के आधार पर हिसाब 
लगाया जाय तो स्थिति में विशेष अन्तर नहीं प्रकट होता । 

(६) समिति की रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि करों से प्राप्त आय, विशेषतः परोक्ष 
करों की आय, सरकारी व्यय और सावंजनिक क्षत्रों में विनियोग बढ़ा है । ये बातें 
भारतीय अथं-ध्यवस्था में सरकारी क्षत्र के बढ़ते हुए मद्दत््व को स्पष्ट करती है। 

(७) राष्ट्रीय आय समित्रि के प्रतिवेदन की ३८ वीं और 8६ वीं साराणियों से स्पष्ट होता 
है कि इस अवधि में भारत में विदेशी पूंजी का आयात घट गया था। इसका कारण स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के पश्चात्‌ इस सम्बन्ध में सरकारों नीति की अनिश्चिततता और विदेशी पूंजी का अधिका- 
घिक माज्रा में बाहर जाना है । 


पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय आय 


(पिद्दावगा4ा [ाठ०्गाठट गा पर १४८०० ?]975) 


प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय आय (ऐंबधणा्ने [606 वा] 
पी एपए5(  छाते 560070 १ए९ ८०० 0]9॥5) :--भारत में योजनाकरण का प्रधान उह्श्य 
देशवासियों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना है। भारत की प्रति-व्यक्ति आय बहुत ही कम है। 
यही कारण है कि हमारा जोवन-स्तर इतना निम्न है। अतः, पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तगंत 
उत्पादन में चतुर्दिक वृद्धि द्वारा देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। प्रथम 
पंचवर्षीय योजना तेयार करने के समय योंजना आयोग ने इस सम्बन्ध में एक दीघंकालीन नीति को 
अपनाया था जिसके अनुसार राष्ट्रीय आय को १६६७-६८ ई० तक तथा १६७३-७४ ई० तक प्रति- 
व्यक्ति आय को दुगुना करने का आयोजन था । किन्तु प्रथम योजना में राष्ट्रीय आय एव" प्रति- 
व्यक्ति आय दोनों में आयोजित लक्ष्य से भी अधिक वृद्धि हुई जिससे यह अनुमान किया जाने लगा 
कि ये लक्ष्य कम ही समय में पूरे हो जायगे। अतएवं आयोग ने आगे चलकर इनमें परिवत॑न 
किया। प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय आय एवं' प्रति-व्यक्ति औसल 
आय में वृद्धि का अन्दाजा निम्नांकित तालिका से लगता है !-- 

















कप । ६४०- हु दस वर्षों में 
इकाई | १६५०-५१ | १६५५-५६ १६६०-६१ प्रतिशत वृद्धि 

राष्ट्रीय आय करोड़ 
(१६६०-६१ ई० | ० में १०,२४० | १२,१३० | १४,१४० ४२-६ 
के मूल तल-पर) 
जनसंस्या.| दस जे रा प्र ध् 
मरी नकल हि. ५०23 20 कली, ४.० २६७ ४३६ २१-५ 
प्रति-व्यक्ति आय | ४ बा एएए 
(१६६०-६१ ई० | रुपये में २८४ ३०६ ३२६ १६*० 
के भुल्य-तल पर) 

| 








राष्ट्रीय आये १०७ 


योजना आयोग के अनुसार प्रथम योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में १८'४ प्रतिशत तथा प्रतिव्यक्ति 
आय में प्रायः ११ प्रतिशत की वृद्धि हुई | द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में राष्ट्रीय आय में कुल 
२५ प्रतिशत वृद्धि का आयोजन था किन्तु ५ वर्षो में राष्ट्रीय आय में २०९४ प्रतिशत की ही वृद्धि 
हुई। इस प्रकार १० वर्षों में, यानी १९५ १०५२ से १६६०-६१ ई० के बीच राष्ट्रीय आय में 
४२६ प्रतिशत तथा प्रति-व्यक्ति आय में १६० प्रतिशत की वृद्धि हुई। उपरोक्त विवरण से 
स्पष्ट है कि प्रथम एवं द्वितीय योजनाकाल के दस वर्षों में राष्ट्रीय आय में औसत रूप से ४ प्रतिशत 
प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई। किन्तु चूकि इस बीच जनसंख्या में अनुमानित दर से भी अधिक वृद्धि हुई, 
अतएव प्रति-व्यक्धि आय में केवल १६ प्रतिशत की ही वृद्धि हुई । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पाँच वर्षों में प्रति-व्यक्ति ओसत आय १९४८-४६ ई० के 
मूल्य-लल पर १९५०-५१ में २४७-५ रु० तथा १९५५-५६ में २९७८ ₹ह० से बढ़कर १९५६०५७ 
ई० में २७५६ रुपये, १९५७-५८ ई० में २६७'७ रुपये, १९५८-५६ ई० में २८०१ रुपये, १६५६ - 
६० ई० में २७६'२ रुपये तथा १९६०-६१ ई० में २६३'७ रुपये थी । १९६०-६२ ई० के मुल्य-तल 
के आधार पर प्रति-व्यक्षित आय द्वितीय योजना के अन्त में ३२६ रुपये थी । 


तृतीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय ( िााठताब। वारटठालर 9 6 फ्राएत 
पए८ श८४७ ?]870 ) :--तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि का आयोन 
जन था। यदि योजना के सभी कार्यक्रम पूरे हो जाते तो राष्ट्रीय भाय मे ( १६६०-६१ ई० के 
के मूल्य-तल पर ) ३४ प्रतिशत वृद्धि की आशा की गयी थी । किन्तु राष्ट्रीय आय में इतनी वद्धि 
के लिए इसमें बहुत अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता थी। अतएव योजना आयोग का यह अनुमान 
था कि योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष ५ प्रतिशत को वृद्धि होगी । 


किन्तु तृतीय पंचवर्षीय योजना के इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी तथा १६६०-६१ ई० 
के मूल्य-तल के आधार पर तृतीय योजना के प्रथम चार वर्षो में राष्ट्रीय आग्र में २० प्रतिशत की 
वृद्धि हुई, किन्तु १९६५-६६ में इसमें ५७ प्रतिशत को कमी ,ई। योजना काल में राष्ट्रीय आय में 
१६६१-६२ ई० में ३.६ प्रतिशत तथा १६६२-६३ ई० में केवल २'१ प्रतिशत की वृद्धि हुई 
इसके पश्चात्‌ इसकी गति में कुछ सुधार हुआ तथा राष्ट्रीय आय में १६६३-६४ ई० में ६९१ 
प्रतिशत तथा १६६४-६५ ई० में ८ प्रतिशत को वृद्धि हुई। किम्तु १९६५-६६ ई० में भ्रयानक 
सूखा तथा पाकिस्तानी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आय में ५७ प्रतिशत को कमी हुईं। इस 
प्रकार तृतीय योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में प्रायः २५ प्रतिशत वाषिक की दर से वद्धि हुई, 
जबकि लक्ष्य ५ प्रतिशत से भी अधिक वाषिक वद्धि का था। और चू'कि तृतीय योजना काल में 
जनसंख्या में भी प्राय: इसी दर से वद्धि हुई, अतएवं प्रति-व्यक्ति आय (९८-८७०१६७ 3000776) 
में इस अवधि में प्राय: कोई वृद्धि नहीं हुई, यानी १६६५-६६ ई० के अन्त में प्रति-व्यक्ति आय 
प्रायः उतनी ही थी जितनी कि योजना के प्रारम्भ, यानी १६६०-६१ ई० में। तृतीय योजना 
के बाद वाले वर्ष यानी, १९६६-६७ में राष्ट्रीय आय में ११ प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु १६६७- 
६८ में राष्ट्रीय आय में ६ प्रतिशत तथा १९६८-६९ में लगभग ३ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 


तृतीय योजना के प्रारम्भ से लेकर आठ वर्षों में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति जाय में 
वद्धि का अन्दाजा निम्नांकित तालिका से लगाया जा सकता है :--- 





१०८ भारतीय अर्थशास्त्र 
राष्ट्रीय आय एवं प्रति-व्यक्ति आय ( १६६०-६१ के मल्य-तल पर )' 
राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय का ;ै। प्रति-व्यक्ति | प्रति-व्यक्ति आय 
बर्ष (करोड़ रु» में) सूचनांक | आय (० में का सूचनांक 
_ (१ ६६०-८१-- १०० ॥ दि (९ 8६६०-६९ -: ४ ०० 
१६६०-६१ | १३,३६८ | १००९० ३०५१० | ५००१० 
१९६१-६२९| १३,७९५ |! १०३७ ३१०-७ १०१*३ 
१९६२-६३ ४४,०५७ | १०५७ ३०८*८ १००"९७ 
(६६३-६८।. १४,८८६ | १११६ ३१६२ | १०४१ 
१६६४-६५ श५,६४५ |... ११६८ ३३२ | १०८०८ 
१६६५-६६| १५,०४५ |। ११३१ ३०७छ'र १००२ 
१६६६-६७ |... १५, १७३ ११८९० ३०२-४ है 2 
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तृतीय योजना में । >< >९ 
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चतुथ पंचवर्षीय योजना भें राष्ट्रीय आय ( 'िक्वाणाबों 007 ॥॥ पीट 0077) 
[१४८ ४८०० ?)90 ) :>बतुय पंचवर्षीय योजना में भी राष्ट्रीय आय में महत्त्वपूर्ण वृद्धि का 
आयोजन है। चतुर्थ योजना में विकास के विभिन्‍न कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप ऐसी आशा की 
जाती है कि योजना काल में वाधिक विकास की दर ५"५ होगी। योजना आयोग के अनुसार 
योजना काल में विभिन्‍न उद्योगों को शुद्ध उत्तत्ति में वद्धि का अन्दाजा निम्नांकित तालिका? से 
लगाया जा सकता है :-- ह 

चतुर्थ योजना में शुद्ध उत्पत्ति का अनुमान ( १९६८-६५ के मल्य-तल पर करोड़ रु० में ) 


मद १६६८-६६ १६७२-७४ 

१. कृषि एवं तस्मम्बन्धी उद्योग १४, ८५४ 56328 
२, खनिज, निर्माण तथा लघु संस्थान ५,८९७ ८,०५५ 
३. वाणिज्य, यातायात एवं संचार ४,४१४ ६,१४२ 
४. अन्य ४,२६५ ५,१५४ 
५. विदेशों से प्राप्त आय (--) २७० (--) ४० ६ 
२८,८०० ३७,६०० 


चतुथं योजना काल में जनसंख्या में औसत प्रतिवर्ष २५ प्रतिशत की दर से वद्ध की 
आशा की जाती है। अतएव इस आधार पर यह कहा जाता है कि योजना काल मे प्रति-व्यक्ति 
आय में अनुमानतः ३ प्रतिशत की वाषिक वृद्धि होगी । विकास के उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने 
के लिए चतुर्थ योजनाकाल में आंतरिक बचत की दर को १६६८-६९ के € प्रतिशत से बढ़ाकर 
१६७ ई० में ११२ प्रतिशत तथा विनियोग की दर को १६६८-६९ के ११ ३ प्रतिशत से बढाकर 
१६७३-७४ में १४*५ प्रतिशत करने का आयोजन है । 
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राष्ट्रीय आय ।))000 £] १०६ 


चतुर्थ योजना की अद्धीं-सामयिक समीक्षा ( 'शाते-टाफा #)एण़ाथा5कको ) के अनुसार 
१६६६-७० में राष्ट्रीय आय में ५३ प्रतिशत तथा १६७०-७१ में ४८ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

विकास की दीघेकालीन प्रत्याशा ([ पुआरल वणाए-८७४ ]0९758]८८१ए23 ) १--- तृतीय 
योजना के निर्माण के समय देश के आधिक विकास के लिए दीघेकालीन उद्द श्य निश्चित किया गया 
था जिसके अनुसार आगे आने वाले वर्षो में ६ प्रतिशत वाषिक विकास को व्यवस्था की आशा की 
गयी थी ।! किन्तु कई कारणों से तृतीय योजना तथा बाद के दो वर्ष ( १९६६-६७ एवं १६६७- 
६८ ) कठिनाइयों से परिपूर्ण सिद्ध हुए जिससे आयोग के दीघ॑कालीन उद्दश्ष्यों की पूति नहीं हो 
मकी । अतएवं चतुर्थ गोजना काल में ५५ प्रतिशत विकास की दर निश्चित की गयी है जिसके 
अनुमार १६७३-७४ में प्रत्याशित राष्ट्रीय आय तृतीय योजना के दीपघ॑कालीन लक्ष्य सर कम ही 
होंगी । किन्तु चतुथ सोजना में किये गये प्रयासों तथा आगे को योजनाओं में ऊंची दर से विनियोग 
के कारण पाँचवीं तथा जाने आनेवाली पंचवर्षीय योजनाओं मे विकास की दर में और वृद्धि, 
अनुमानतः ६ प्रतिशत वापिक वृद्धि की आशा को गयी है। इस आधार पर १६८५-८१ ई० 
में राष्ट्रीय आय [ १६६७-६८ के मुल्य-तछ पर, के ५८२ विलियन, यानी १६६७-६८ से दुगुना होने 
के। आणा को जाती है, किन्तु इस अदधि में चूंकि जनसंख्या थे भी क-तिहाई के लगभग वृद्धि 
की आशा की जाती है, अत: १६८०-८१ में प्रति व्यक्ति आय १६६७-६८ की तुलना में ५५ प्रति- 
शत ही अधिक होगी । दीघेकालीन तिकास के इस परिवर्तित क्रम के अनुसार तृतीय योजना काल 
में निर्धारित १६७५-७६ के लक्ष्य की पूति १६८०-८१ ई० में, यानी तीन-चार वर्ष बाद में 
होगी । चतुर्थ योजना के अनुमार १९६८-६६ से १६८०-८१ के बीच राष्ट्रीय आय में वृद्धि का 
लक्ष्य निम्नांकित तालिका? से स्पष्ट हो जाता :-- 


राष्ट्रीय आय जनसख्या. प्रति-व्यक्ति आय 
वर्ष ( १६६८-६६ के मूल्य-तर पर 

१०० करोड़ रु० में ) ( लाख में ) ( रु० में) 
१६६८-६६ २६०*-७ ५२७ एण्र 
१६७३-७४ ३८३ १ ५६६ ६४३ 
१६७८-७६ ५१७ ० श्र ७७६ 
१६८००८ १ ५८२*२ ६६० ८४४ 
१६६७-६८ की तुलना में 
१६८०-८१ में वृद्धि का सूचननांक. २००' ० १३१ जी 


'परककइकथनकजन, ००३४० मारमकफा>ज... सब ॥००+>कयाक िमनवननमस-पाना०.फरकानाकलथल+ता. न जल आए 


. |, तृतीय योजना के अगछे ?५ वर्षों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि का निम्नांकित लक्ष्य 
निर्धारित किया गया था :+-- 


राष्ट्रीय आय प्रति-व्यक्ति आय 

वर्ष (१६९०-६१ ई० के मल्य-तल पर) १६६०-६१ ई० के मल्यन्तल पर) 
१६६०-६१ (द्वितीय योजना के अन्त में) १४,५०० करोड़ ₹० ३३० रू० 
१६६५-६६ (तृतीय योजना के अच्त में) १६,००० ,, ,, ३८५ ,, 
१६७०-७१ (चतुर्थ योजना के अम्त में) २५,००० ., ,, > ४५० ,, 


१६७५-७६ (पंचम योजना के अन्त में) ३३,००० ,, रु० 
से ३४,००० करोड़ €० 
2, 70०णाप एए८ ४८४० 090, 969-74, 0७. 432. 


११० भारतीय अथंशार्त्र 


निष्कषं :--इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं का प्रधान उद श्य देश कौ राष्ट्रीय आय में 
पर्याप वृद्धि करना है, किन्तु जनसंख्या में द्र तगति से वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय एवं 
प्रति-व्यक्ति आय में समान रूप से वृद्धि नहीं होती। इससे यह कहा जा सकता है कि जिस 
अनुपात में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है उस अनुपात में हमारी औसत समृद्धि में वृद्धि नहीं हो 
रही है। साथ ही, यह बढ़ी हुई राष्ट्रीय गाय कहाँ तक हमारी आधिक समृद्धि की वृद्धि में 
सहायक द्वोती है, यह राष्षट्रीय आय के समुचित वितरण पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय आय पर 
मल्य-तल का भी प्रभाव पड़ता है। मूल्य-तल में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय की वृद्धि से 
हमारी समृद्धि में अनुपातिक दर से वृद्धि नहीं हो सकती । इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं में 
बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय से जनसाधारण तभी लाभान्वित हों सकता है जबकि म॒ल्य-तल में विशेष 
वृद्धि नहीं हो तथा आय का वित्तरण अधिक समान एव नन्‍्यायपूर्ण तरीके से हो। अत: आज देश 
की आर्थिक समृद्धि के लिए उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना 
आवश्यक है--(१) मूल्य-तल में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकना, (२) जनसंख्या की वृद्धि पर 
नियन्त्रण, तथा (३) आय का अधिक उचित एवं न्‍्यायापूर्णं तरीके से वितरण । 


विशेष अध्ययन-सूची 
विजन] 8९८७०ए ७० ० २०५७००७) [700776 (70पा7300८6, 7८०, ]954 
2. ०७. &, 7२, ५७, 7९50  : ए३४०फ०) पराट०ण6 ०।4 छ5050 [7079, ]939 


किम्मजी 
छ 


3, |. 0, 8. 5. १९, : फाडफ्रफैपांगा. ता िल्वांठानों [7007८ ७४7 5896५ 
960-64. 

4, ॥709, ]97]-72 

9. पा9, 5९००0, पएफाएते गाते ए0फफ विरढ ४८०७ 2०995 ० [एव 


द्वितीय सगण्ढ 


“पुर 66078] 09०]००४९८ ० एब्शप्रएर शा पावी०9 ३5 (0 786 पार शंद्वातेद्वाते 6 
[एाए्7र ण धा6 96००6 270 ६0 0967 0 पाला) 0990700ए90ए7 0670 8 फटा बाते 
7076 ए&76त ]8८, +--29ग्णय्णांग2 (०7575 8307%. 
“]279रगगए, पारवेदरह 3 वेढदआ0ठाबपट 5५छछला, गराबए ए. वैद्ाल्त 35 पर €टा- 
व6व ०0-0706॥2007 5>2ए त58706765060 €5एट/5$ ०0. ००॥75प77०007, ए70वप८१07,, 
गराएटइप्रगढ॥७ पाबवेट थावें ध्राट०76 45070, 7 ३8८८०/वेद्लाट€ शाप 50००) 09]6९- 
(ए९४ 8560 छफ 720०0968$ 7€ए765८/४ए८ ०4 धा€ प्रं)07... 5०) शैश्नातराए्र 35 ॥0 ६० 
ए€ 6078667606 06ग्ए [7079 पाल छएुणा। "ए॒ शंल्छ 0६ 60007708, थाएे (॥6 72५॥९ 
० पल इप्थ्ातेाएत छा (जाए, एप फ्रापश ग्रटापवेंड टपरपफ्बदी, बाते 8ज्ापरॉपडों रथ्योपटड३ 


धापे प्रो प्रष्ाणत्रा अंत ० 6 
वि-ं0&] ?]87070772 (ए्रष्णांप2९. 


नियोजन एवं भारतीय अर्थ-व्यवस्था 
( ?]999798 छत फ९ एशतांछछ एहटतात्ाए ) 


अध्याय : ९ 
आथ्थिक नियोजन के मूल सिद्धान्त 
( एफ्रातेग्रशल्यांबेड ० 4९०४०फरांट ए]9ण0ण्रांगड़ ) 

प्रावकथन :--आथिक नियोजन मुख्यतः बीसवीं शताब्दी की ही देन है। यों तो साधा- 
रणतया नियोजन मानव जीवन का एक अंग है और कोई भी ऐसा काय नहीं है जिसमें सफलता 
प्रा्त करने के लिए निश्चित मानना में नियोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती हो। प्रारम्भ से ही 
मनुष्य की यह प्रकृति चली आ रही है; किन्तु सभ्यता के विकास, विज्ञान की प्रगति, जनसंख्या 
में वृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं निभेरता में वृद्धि के कारण आधुनिक समय में मानव जीवन 
बड़ा ही जटिल हो गया है। आधिक जीवन की जटिलता धीरे-धीरे इतनी बढ़ती जा रद्दी है कि 
आजकल नियोजन के बिना इसका सफल संचालन सम्भव हो नहीं रह गया है। भनियोजित 
क्रियाओं से लक्ष्य की पूति बिल्कुल सम्भव नहीं है। प्रो० रॉबिन्स (१०७७४) ने इस सम्बन्ध 
में ठीक ही कहा है कि “सही शब्दों में सम्पृण आधिक जीवन में नियोजन की आवश्यकता 
होती है। योजना तंयार करना किसी उद श्य से काये करना या चुनाव है और चुनाव ही 
आशिक क्रियाओं का निचोड़ है ।” (9776॥9 5ए6बतए, & 6००४०गां८ ]6 ॥ए0ए८६ 
छोशाए8, 70 एशिा 38 40 8० शत 8 0075८, 8 977005९, [0 ९॥056 भागते टा006 
35 (06 ९४५९॥८९ 0६ ९८०१०॥० 28८(४१४८४ )” दूसरी जगह प्रो० रॉबिन्स ने योजनाकरण के 
सम्बन्ध में कहा है कि “आधिक नियोजन आज के युग की अचूक ओषधि है। कल्याणकारी 
राज्य के भादश को प्राप्त करने का एक-मात्र साधन आर्थिक नियोजन ही है।” (8५०- 
7070 9]877॥8 4$ 8 ह800 928॥8068 0६ 0प7' 886९, £८070770८ 9]4॥7]78 78 +]८ 
०7ए ए03क॥8 0 7टथभिएड 0९८ 4064]5 ० 2 ४९7८ 5७/०, ) 

इस प्रकार आथिक नियोजन आधुनिक आर्थिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गया है। 
अब इसके महत्त्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं रह गया है, वास्तविक विवाद नियोजन की मात्रा 
के सम्बन्ध में ही है। लीविस (7.०७7४) का भी इस सम्बन्ध में यह कथन विशेष रूप से महत्त्व- 
पर्ण है कि “नियोजन एवं निर्वाधता के. बीच विवाद आथिक जीवन में व्यवस्था एवं 
अराजकता के बीच विवाद नहीं है ।” (7॥6 0457णए6 9८छ९९॥ ए4॥778 थे 88862 
(78 48 70: 8 0॥59प6 जला तठक्‍त67 द्वाते ध्राक्वाटाए ॥॥ ९८०॥०77८ )6., ) इनके 
अनुसार सभी राजनीतिक विचारक इस मान्यता से प्रारम्भ करते हैं कि सामाजिक उह् श्य की पूर्ति 
के लिए उत्पादन तथा पितरण दोनों पर नियंत्रण अनिवायं है । विवाद का विषय केवल यह है कि 
इसमें कितना नियंत्रण अहृष्टिगोचर एवं कितना हृष्टिगोचर होना चाहिए। अहदृष्टिगोचर नियंत्रण 
जिसे अवैध नीति के समर्थक मानते हैं, का प्रयोग बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता है तथा 
हृष्टिगोंचर नियंत्रण, जिसे नियोजन के समर्थक मानते हैं, राज्य के द्वारा संगठित किया जाता है। 
एक दूसरी जगह लीविस का कहना है कि “आज मुख्य बात यह नहीं है कि नियोजन हो अथवा 
नहीं वरन्‌ यह है कि वियोजन का क्‍या रूप होता चाहिए ।” (ए 8०, धा6 व्लाणन 
8806 व ह6 ती8ट058079 ० एोॉथणआगए 38 70६ ७९४९० (676 5४७) ७९ 9]8॥7778 
07 70(, 9पा शा 6077 $॥8] 0 (8:८,) 


8, 4., 7१ 09४॥8---*९००४००॥6 ?]47॥79ग९ पे [700॥7290074] (07067, 7, 3, 
भा? ०-८ 


११४ भारतीय अर्थशास्त्र 


आधुनिक समय में, विशेषत: १६२६-३२ ई० की भयौोनक आर्थिक मन्दी के बाद से, 
योजनाकरण का महत्त्व राजनीतिक एवं आर्थिक विचारों में इतना अधिक बढ़ गया है कि यह 
आशिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गया है। वास्तव में, वर्तमान समय में आर्थिक 
नियोजन की धारणा से सारा विश्व इस प्रकार से प्रभावित हो गया है कि यह इस थग को 
सर्वोत्तम प्रणाली बन गयी है। यह युद्धोत्तर काल का सबसे बड़ा नारा, या यों कहा जाय कि 
आधुनिक युग का नैतिक धरम तथा सभो आधुनिक बीमारियों के लिए रामबाण हो गया है । यह 
आधुनिक अनियन्त्रित पजीवादी समाज की सारी बुराइयों की एक-मात्र दवा है। यही कारण है 
कि आज केवल रूस, चीन तथा अध्य साम्यवादी देशों में ही नहीं, वरन्‌ इंगलेंड एवं अमेरिका जसे 
प्‌ जीवादी देशों में भी विचार एवं कार्यप्रणाली पर इसका महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है । 


आध्थिक नियोजन क्‍या है ? 
( ए॥०७॥४ 38 0०07०70 ?]0४7४7९ ? ) 

अथंशास्त्र की ही तरह भिन्न-भिन्न अथ॑शा स्त्रियों ने नियोजन की भी विभिन्‍न तरीके से परि- 
भाषाएं दी हैं। कुछ ने नियोजन के उद्द श्य (00[०८४४८७) पर अधिक जोर दिया है तो दुछ ने 
उसकी प्रणाली ( ८करमांतृ०८ ) पर तथा कुछ ने विनियोग ( ॥ए८$७४7८४५ ) पर अधिक जोर 
दिया है तो कुछ ने अधिक लोगों की उन्नति तथा समाज के अधिकतम कल्याण पर । योजनाकरण 
का आशय देश के आथिक साधनों का एक निश्चित उद्देश्य से नियंत्रित तरीके से प्रयोग करना 
है। साधनों के अनियंत्रित प्रयोग से इनका समुचित उपयोग नहीं हो पाता। साथ ही, समाज 
के आथिक कल्याण में भी इससे कोई वृद्धि नहीं होती । अतएवं योजनाकरण के अम्तगंत एक 
केन्द्रीय अधिकारी के निर्देशानुसार इनका प्रयोग नियन्त्रित तरीके एवं निश्चित उद्दं श्यों के लिए 
किया जाता है। दूसरे शब्दों में, “आधथिक नियोजन किसी दिये हुए समय में किसी निश्चित 
उद श्य की प्राप्ति के लिए आ्िक शक्तियों का युक्तिपूर्ण नियन्त्रण है । यह सावधानीपव॑क 
सोच-समझकर किसी निश्चित उद्दश्य की प्राप्ति का तरीका है।” ( ॥८०१०७४० 9]2- 
पगांग8 45 [6 क्दात०7७] 60790] 6 प.6 €०070फ्रो6 40668 07 ६86 &व0770276 0४ 
2 शढ-प6ग्राब्त क[6टाए० शांत 3 एंएछशा फ्रा।टा'एश]. 0 (76. 0 5 ७ ८276६ ५)]९ 
(90प8700प, 6०07०]०(८०१, एपए०5ए९ 9०४८९.) 


भिन्न-भिन्न अथंशास्त्रियों ने आथिक नियोजन की विभिन्न प्रकार से परिभाषाएं 
दी हैं जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :-- 

लीविस लाविन ( .८७75 ,07७70 ) के अनुसार “*योजनाबद्ध आर्थिक व्यवस्था 
संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सारे व्यक्ति तथा अन्य यन्त्रादि, छपक्रम एवं उद्योग 
एक सम्पूर्ण व्यवस्था की समुचित इकाइयां माने जाते हैं जिससे तमाम उपलब्ध साधनों का 
एक निश्चित अवधि के अन्तगंत किसी समुदाय की आवश्यकताओं की अधिकतम सन्तुष्टि 
के लिए छपयोग किया जा सके ।”” ( 74760 €८००70979 48 8 ४०00९०९ ०६ ७८०००७००१३८ 
08408407 37 छड़ेलीा फ्रतर|१द्ो छापे 5०७७7३॥८ 9]895, ३0 050768 &0 6७६८३ 
7086५ 6 ९०9९० 5 ०0-070479206 प०६5 0६ 009० ४47९2० 8५8४67३ 607' ६06 9५7]०08८ 
० पवं्रं।ए 3९०)9096 7250प7063 (0 8&0027९ (06९ फाब्यप्रापात 8$88680007 ०0६ ६॥6८ 
.९०ए6'5 7८९१३ भरंफांत 3 हएथा धंण्ा८.) प्रो० छाविन ने जनता की अधिकतम आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए उत्पादन की सभी इकाइयों को एक केन्द्रीय सत्ता के निर्देशानुसार चलाने पर अधिक 
जोर दिया है। इनके झनुसार योजनाबद्ध आर्थिक व्यवस्था का प्रधान लक्ष्य है प्रत्येक उत्पादन इकाई 
को सम्पूर्ण प्रणाली पर निर्भरता, उत्पादन तथा उपभोग का सल्तुलन और किसी एक ऐसी केस्द्रीय 
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सत्ता की उपस्थिति जो आशिक प्रणाली के उद श्यों को निर्धारित करे और साथ ही, अलग-अलग 
तथा भिन्‍न-भिन्‍न तत्त्वों के उचित उपयोग को निश्चित करे | 

प्रो० लानिन की परिभाषा के अनुसार आथिक नियोजन के निम्नलिखित तोन प्रधान 
उद्दे श्य हैं--(१) देश के सम्पूर्ण साथनों का अधिकतम उपयोग करना, (२) उत्पत्ति एवं उपभोग 
के बीच संतुलन स्थापित करना, और (३) साधनों का प्रयोग व्यक्तियों की आवश्यकताओं की 
अधिकतम संतुष्टि के लिए करना । 

डिशिन्सन (700/:८750०7) के अनुसार “आ्थिक नियोजन का आशय है एक केन्द्रीय 
अधिकारी द्वारा सम्पर्णं श्राथिक व्यवस्था की वृहत्‌ जाँच के बाद महत्त्वपूर्ण श्ाथिक 
निर्णयों को करना--क््या और कितना उत्पादन होना चाहिए, उत्पादन कंसे, कब और 
कितना किया जाय, तथा किसके बीच इसका वितरण होना चाहिए ।”_ ( ४००१०प० 
0]8707]78 8 (0)6 79 2 र्ण गराब|०ण €०गाणग्गाल वेलटीडं0त0$--छ५ँ व ॥0५ गपदा 
3$ 40 956 [970609८60; )॥0५, ७)6॥ गाते छोटा 45 [0 58 एछ/6कंचढटते, छातवे 40 श00 
38 (0 96 8029८व 9ए धर टणाइटॉ0ठपड वैढलर३१0॥ रण 8 तैदादापरंत)३९ बषाठ007 07 
(6९ 58935 ० 8 ए07फा/लीलाएं ए९ 9प7ए९५ ०6 (6 €८णा०्रां८ ५9४८7 38 8 ४४)०0]९. |! 
इस प्रकार डिकिन्सन ने सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था की विस्तृत जाँच के पश्चात्‌ महत्त्वपूर्ण आथिक 
निर्णयों पर जोर दिया है । 

डिकिसन की उपरोक्त परिभाषा में आयोजित अथध॑-व्यवस्था की निम्नलिखित तीन प्रधान 
विशेषताओं पर जोर दिया गया है -- 

(१) आध्थिक निर्णय की जानी-चबूझी प्रकृति ( (ण5९८४००8४ 7४76 0[6 €००॥०07० 

१6८४१०१$ ), 

(२) नियंत्रण को एकता ( पा 04 60700 ), तथा 

(३) सम्पूर्ण आथिक निर्णय्रों को अर्थ॑-व्यवस्था की जाँच पर आघारित करना। 

विश्व बेंक ([7८77७॥क्‍०7०) 837) के अनुसार, “विकास कार्यक्रम का आशय सम्पूर्ण 
अर्थ-व्यवस्था में उपलब्ध साधनों की एक सूत्री तैयार करना और तब इन साधनों पर ध्यान देते 
हुए यह निश्चित करना कि थिकास की विभिन्‍न योजनाओं को किस क्रम में कार्यान्वित किया जाय, 
विकास का प्रधान अस्त्र बढ़ती हुई दर पर पूजा का निर्माण है।? (7॥6 (€लाप॑ंतुप6 ० 
१6९ए०१००7४९००६ 970₹87 शा।्र28 ०0895 ]0 657८60 एए0 एल्‍णताए 8७7 ॥५96707"9 ०[ (८ 
5प7 (0 ० ॥650फ07९०४ 28एव23796 ५0 €: छा ९८07079, #ंते शाला १6ल्‍टव7)९ ९८ 
07667 379 जशञावदा ए०70प5 त€एटी0]त6) फा०[€्टाह क्री0पोतद एड प्रात दबोदा शांधा॥। 
6 39॥08 ०६ ॥॥6 9एशनो ०0९ 7650प7८८३ ,,, ६ 7980 487प067६ 0 2] 0९ए८- 
]07ण67६ 8 ब८०टी ८४८१ ०8)॥७ 07७00.) इस अर्थ में यबोजनाकरण के अन्तर्गत निम्न- 
लिखित बातों पर जोर दिया जाता है--) आधिक साधनों का सर्वेक्षण, (3) विकास के कार्यक्रम 
की एक सूची तैधार करना, तथा (॥) पुजी-निर्माण को प्रोत्माहित करना | किन्तु इस परिभाषा 
से वास्तव में आयोजन का बोच नहीं होकर औद्योगीकरण का बोध होता है । 

इसी प्रकार श्रीमती ऊटन (१४००४०४) ने बाथिक नियोजन की निम्नलिखित परिभाषा 
दी है : “आथिक नियोजन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बाजार को स्वेच्छाप्‌ृ्वक कार्य 
करने के लिए स्वतन्त्र न छोड़कर इस प्रकार संगठित किया जाता है कि वह एक आदशं 
बन जाय |? (#८००४०णमठ एोशाफागए 5 8 8५४९] ]7 "ताली (पढे ग्राएटा फ्रार्टावयाडाा 
8 देलाए9678 लए गाव त ए०९ते छोरी धार 00|6० ०4 ए9706ए८टाॉफ2 2 92% ४7४ ०॥6४ 
धाह्ए पीजा जाती जत्पोएे #0ए६ #टघ्पो।6त (09 ६ $8.0६७४००प५ 8८४१9.) इस 
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परिभाषा में श्रीमती ऊठन ने बाजार के नियन्त्रण एवं कीमत के निर्धारण पर अधिक जोर दिया 
है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आयोजित अर्थ॑-व्यवस्था में बाजार का नियस्त्रण और कीमत के 
निर्धारण का बहुत अधिक महत्त्व रहता है, क्योंकि इन दोनों बातों पर ही उत्पत्ति और वितरण का 
नियल्त्रण निर्भर करता है। परन्तु यह कहना कि नियोजन में केवछ बाजार का नियम्त्रण और 
कीमत का निर्धारण होता है, वास्तव में तथ्यहीन है । श्रीमती ऊटन ने अपनी दूसरी पुस्तक में 
नियोजन की परिभाषा इस प्रकार से दी है; "नियोजन का अभिप्राय किसी राजकीय पदा- 
घ्िकारी द्वारा आथिक प्राथमिकताओं के जाने-बझे तथा सचेत निर्णय से है ।” (7०४०४ 
पा49 56 तेलीाहते 88 फल 605ठं०घ५ दर0 १९॥७९०७४९ 2070706 ० ९००09 797077068 
०ए 8076 >प८ &पा।09, ) 


प्रजातन्त्रीय बनाम साम्यवादी नियोजन 
( 06000/4० १५३, (१6फराप्राहधं6 शिक्षाय्रांगह ) 
आधिक नियोजन के दो मुख्य रूप हैं :-- 
(क) प्रजातन्त्रीय नियोजन (क्‍06706 2८ ए[०गएं॥९४), एवं 
(ख) साम्यवादी नियोजन ((०णपेजशञोंट 07 5009900 ((६ा।[&) भरा) | 
(क) प्रजात न्श्रीय नियोजन ([0600८:2800० शि०॥7४7९४) :--साधारणतया लोगों की 
यह धारणा है कि योजनाकरण की सफलता केवल समाजवादी अथ॑-व्यवस्था के अन्तगंत ही 
पम्भव है, क्योंकि योजना के अन्तगंत एक निश्चित मात्रा में सरकारी नियन्त्रण अनिवाय समझा 
जाता है ओर प्रजातन्त्र में जनता को अधिकाधिक स्वतस्त्रता दी जाती है। अतएव कुछ लोग 
शजातत्त्र एवं आधिक नियोजन को संहगामी नहीं मानते, किस्तु यह उनका कोरा भ्रम है । 
वास्तव में, प्रजातम्त्रीय तरीके से भी आशिक नियोजन का कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जा 
सकता है। हमारी पंचवर्षीय योजनाएँ इसका ज्वलस्त उदाहरण हैं। प्रजातस्त्रीय व्यवस्था में 
नियोजन का कार्य जनता की राय से किया जाता है। जब आध्थिक नियोजन के उद्ं श्यों की 
पृत्ति के लिए लोकतान्त्रिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है, तो इसे प्रजातम्त्रीय नियोजन कह 
सकते हैं। दूसरे शब्दों में, इसमें नियोजन का कार्य पूर्ण रूप से प्रजातन्त्रीय तरीके से होता है । 
इसमें लक्ष्यों का निर्धारण ऊपर से नहीं किया जाता, वरन्‌ जनता स्वयं या विधान सभा के द्वारा 
योजनाकरण की आवश्यकता, इसके उद्देश्य तथा उत्पादन एवं विकास आदि का लक्ष्य निर्धारित 
करती है। अतएव 'प्रजातन्त्रीय नियोजन में योजना बनाने, उसको कार्यान्वित करने तथा 
लक्ष्यों के निर्धारण करने का कार्य जनता के परामश से किया जाता है ।” (0८७००७४० 
एंथ्रापांएए 72[678 ६0 & #ए०0॥ 40  ४॥6०४ (९ 76०6 ७76 2380९0%९८व 900 था 
06 ]7दएकाबा0ा काते €६९९८पा०ा 0 6 छा, ) इस प्रकार की योजना में सरकार 
या योजना अधिकारी द्वारा जनता पर किसी भी प्रकार के बलात्कार (20००ं०॥) का प्रयोग 
नहीं किया जाता । जनसाधारण सरकार एवं उसकी कमजोरियों अथवा शुटियों के सम्बन्ध में 
आलोचना कर सकता है। इससे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, रोजगार के 
नये अवसर प्रदान किये जाते हैं तथा उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। प्रजा- 
. तम्त्रीय नियोजन में जनता को भलाई एवं कल्याण पर विशेष जोर दिया जाता है। इसमें उत्पत्ति 
के साधनों प्र सामान्यतः निजी स्वामित्व रहता है। किन्तु सरकारी क्षत्र के अस्तर्गत भी कुछ 
महत्वपूर्ण विकास की योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है। भारत में भी आर्थिक नियोजन 
के कायं में निजी तथा राजकोय क्षेत्र दोनों एक दूसरे से कस्घे-से-कम्धा मिलाकर देश के आधिक 
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विकास में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार प्रजातन्त्रीय नियोजन जनता द्वारा तथा जनवा 
के लिए नियोजन है। इसमें सरकार भी जनता के प्रतिनिधि के रूप में ही हाथ बँटाती है | 
सरकार नियोजन की रूप-रेखा तेयार कर उसे जनता के बीच उनके विचारों को जानने के लिए 
प्रसारित करती है । 

किन्तु प्रजातन्‍्त्रात्मक नियोजन की सफलता के सम्बन्ध में साधारणतया लोग सन्देह व्यक्त 
करते हैं। इसके लिए यह तक दिया जाता है कि जनता सामान्य रूप से अशिक्षित होती है । 
अधिकांश व्यक्तियों को आथिक नियोजन को जटिल प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में पूरी जानकारों नहीं 
होतो । साथ ही, योजना के सफल संचालन के लिए शीघ्र निर्णय को आवश्यकता पड़ती है 
और. प्रञञातन्त्रत्मक अथ्थ॑-व्यवस्था के अन्तगंत बहुत-सी बातों के सम्बन्ध में शोधच्र निर्णय असम्भव 
हो जाता है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नियोजन के कार्य में त्याग की भावना सिद्ठित 
रहती है जिसके लिए प्रजातनत्र के अन्तगंत लोग शीघ्र तैयार नहीं होते । अतएव प्रजातनत्रात्मक 
नियोजन की प्रगति निश्चित रूप से मन्द होगी । 


(ख) साम्यवादी नियोजन (806 ीडांट 67 (४0रशापकरो5 06 (4६74 ?]8 07979) :-- 
साम्पवादी नियोजन के अन्तगंत नियोजन का कार्य एक साम्यतादी अथ्थ॑-व्य 4स्था को स्थापना के 
लिए किया जाता है। यह पूर्ण: केन्द्रित होती है। इस प्रकार के नियोजन में सरकार का 
उत्पादन, उपभोग तथा वितरण सभी क्षेत्रों पर प्रा-पूरा अधिकार रहता है। इसमें एक 
केन्द्रीय आयोजन अधिकार (6 तो ]2[५97॥2 »५६॥।07409 ) होता है जिसके जिम्मे योजना- 
सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य तथा निर्णय रहते हैं। उत्पादन के साधनों का विभिन्‍न उपयोगों में 
वितरण इसी संस्था अथवा अधिकारी के द्वारा किया जाता है। इसमें निजी क्षत्र ( ॥"/ए०/८ 
5८८०० ) का प्रायः कोई अस्तित्व नहीं होता । साम्यवादी नियोजन को पद्धति को सर्वश्रथम 
रूस ने अपनाया था। यहाँ पर इस प्रकार की जायिक व्यवस्था को अपनाया गया है जिसमें 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का कोई स्थान नहीं है। आविक जीवन के सभी अंगीं पर सरकार का कठोर 
नियन्त्रण रहता है। साम्यवादी रूस में जब यह प्रणाली अपनायी गयी तो वहाँ के व्यक्तिगत 
जीवन पर कड़े नियन्त्रण लगा दिये गये ओर व्यक्तिगत क्रियाओं पर सरकारी नियमों का एक जाल- 
सा बिछा दिया गया । निजी उपक्रम तथा बाजार-प्रणाली को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। 
संक्ष प में, रूस में आथिक विकास की वेदी पर जनता के सुख एवं समृद्धि को बलि चढ़ा दी गयी । 
अतः साम्यवादी नियोजन की प्रणाली की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं-- (१) देश के 
सम्पूर्ण साधनों पर सरकार का नियन्त्रण रद्दता हैं तथा इनका प्रयोग सरकार द्वारा निर्धारित 
प्रथमिकताओं के आधार पर ही किया जाता है। (२) इस प्रकार को व्यवस्था में निजी उपक्रम 
(077४४(९ 5८८४०7) का कोई स्थान नहीं दोता । (३) तियौजन का कार्य सरकार तथा केन्द्रीय 
योजना अधिकारी के प्रयत्क्ष निर्देशन में किया जाता है । 

डिकिन्सन (070:०7507) के अनुसार साम्यवादी नियोजन की प्रणाली प्रजातस्‍्त्रात्मक 
नियोजन की प्रणाली से श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें उत्पादन के साधनों पर समाज का पूर्ण एकाधिकार 
हो जाता है और इनका प्रयोग एक संस्था द्वारा एक निश्चित योजना के आधार पर किया जाता 
है । इससे समाज के सभी सदस्य लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस प्रकार का 
आर्थिक नियोजन जिसके अन्तगत विभिन्‍न स्तरों पर सब प्रकार के निर्णय का अधिक्रार एक केन्द्रीय 
सत्ता को है ओर जिसके अन्तर्गत सदेव आश्थिक कल्याण के लिए प्रयत्त किया जाता है पूजी- 
वादी प्रणाली से श्र ष्ठ है। किन्तु साम्यवादी नियोजन के क्षत्र में भी कुछ प्रधान कठिनाइयाँ है । 


११८ भारतीय अधैशस्त्र 


इसमें केन्द्रीय योजना अधिकारी अथवा सरकार, जो नियोजन के काये को कार्यान्वित करती हैं, 
का अत्यधिक बलवान द्वोना अनिवाय है। साथ ही, प्रत्येक निर्णय का उद्द श्य जनता का कल्याण 
होना चाहिए किसी व्यक्ति अथवा वर्ग का नहीं । फिर भी, [शेष प्रथत्तों द्वारा इस प्रकार की 
योजना को सफल बनाया जा सकता है। सरकार को इस प्रकार से आभिक नियोजन को कार्या- 
न्वित करना चाहिए जिससे जवता का अधिकतम कल्प।ण हो सके । सारांश यह है कि संगठित 
प्रयास द्वारा साम्यवादों नियोजन को अधिक सफलीभूत बनाया जा सकता है। प्रो० पीगु 
(28००) का इस सम्बन्ध में यह कथन बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है: “४४४ ४१०6 ० 8००50 
(एढाएडो. छि4.07ए ४ १0 ढ6०परौप कद ींढ्टए८2ए णएद्राएंफटवे, पोते वध शाह्वाए 
765082८08 98 ]97276790|6 [0 0एा' ६55४७ $8ए४६८॥ .”! 

इस प्रकार दोनों प्रकार के नियोजन में अन्तर स्पष्ट है। प्रजातन्त्रीय नियोजन जनता की 
स्वीकृति से होता है। इसमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, जनता की भलाई एयं कल्याण का विशेष मह्दत्त्व 
है। इसमें विकास एवं जन-कल्थाण के बीच एक प्रकार का सामंजस्य स्थापित किया जाता है। 
(एल बवैद्ा०दाबवद जैबगावनाए; ए००9९8 एढ]|॥7९ खाते एटीकिटाए 876 250 ० 
९7220 300ं76९गराटड, 'रिएट2ट558079,  ०099707र56 45 पाब्तेट 90छध्टा ए/०0एछ0 ते 
५८।।७/८ 00]०८४४८४.) सरकार इस प्रकार की योजना का निर्माण कर उसे जनमत जानने के लिए 
विस्तृत रूप से प्रचार करतो है। साथ ही, जनता के सहयोग को प्राप्त करत का प्रयास करती है । 
इससे स्पष्ट है कि प्रजातन्त्रीय नियोजन जनता की सहर्मात पर आधारित है। वस्तुतः भारत में 
आर्थिक नियोजन प्रजातन्त्रीय ढंग का ही नियोजन है। यहाँ पर देश के आशिक विकास का कार्य दो 
क्षत्रों में विभाजित होत। है--सावंजनिक क्ष त्र (९५८ 5८०(07) तथा निजी क्षेत्र ( 770४७ 
5८०६०) । देश के आधिक विकास में ये दोनों क्ष त्र आपस में कघे-स-कंचा मिल।कर कार्य करते हैं । 
अतएवं भारत में नियोजन का यही रूप है । 

अद्धं-विकसित देशों में नियोजन की [वि 
(4०८प्रांतु८ 0 # पाए व। एशवटए-त66४८।०७५८४ (४0५७॥40५) 

अब देखना यह है कि अद्ध -विकतित देशों के लिए नियोजन की कौन-सी विधि उपयुक्त 
होती है। अद्ध-विकसित देशों में आथिक नियाजन का प्राथमिक उद्द श्य केवल वतंमान आय एवं 
उत्पादन-शक्ति में वृद्धि करना ही नहीं होना चाहिए, वरनू्‌ भविष्य में द्र तगति से आर्थिक विकास का 
प्रयास करना भी होना चाहिए। आशिक नियोजन की प्रारम्भिक स्थिति में जब देश की अधथ॑. 
व्यवस्था को अद्ध-स्थिर ($८पा-४६७९७॥8॥) स्थिति से बाद्दर निकालने के लिए प्रयत्न किये जाते हैं 
तो इस स्थिति को 7०६८ ०४| का स्तर कद्दा जाता है। इस समय में विकास का काय॑ बहुत तीक्र 
गति से होना चाहिए क्योंकि इसी समय में आथिक विकास के लिए जो प्रयत्न किये जाय॑गे उनसे 
भविष्य में विकास के लिए गति प्राप्त द्वोगी। अतएव अद्ध विकसित देशों में आथिक नियोजन के क्रम में 
यही काल सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण होता है और अद्ध-स्थिर ($९८७आ-४।५६४७॥) अवस्था से बाह्वर 
निकालने (7'2/:८ ०ीं) की स्थिति तक तीजब्र, गति ये विकास-कार्य पूरा करने के लिए.नियोजना पृण- 
रूप से सप्रभाविक होना चाहिए । वास्तव में इस प्रकार के देशों को आथिक समस्याएँ इतनी गम्भीर 
एवं विभिन्न प्रकार को होती हैं कि छोटे-छोटे टुकड़ों में नियोजन का काये कमी भी सफल नहीं हो 
सकता । अतएव आवश्यकता इस बात की है कि प्रारम्म्रिक अवस्था में एक बड़ी मात्रा में पू*जी 
का विनियोग किया जाय जिससे यातायात एवं संवादवाहन, आधारभूत उद्योग एवं जल-शक्ति 
आदि जंसे प्रमुख उद्योगों का द्र तगति से विकास किया जा सके । इन काय-क्रमों की समाप्ति के 
बाद ही द्र तगति से आथिक विकास का काय॑ प्रारम्भ हो सकता है। 


आथ्िक नियोजन के मूल सिद्धांत ११६ 


निस्पन्देह इस प्रकार के विनियोग से शीघ्र लाभ प्राप्त नहीं होंगे, अतएव सरकार को ही 
इन क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक पूजी का प्रबन्ध करना होगा । इसलिए अद्धं-विकसित 
देशों में विकास-सम्बन्धी नियोजन की सफलता का प्रथम रहस्य भारी एवं आधारभूत उद्योगों के 
विकास, यातायात के साधनों की उन्नति, सिंचाई के साधनों के विकास तथा विद्य त-शक्ति के 
अधिकाधिक उत्पादन में ही है। भारी उद्योगों के विकास से नये-नये विनियोगों को प्रोत्साहन 
मिलेग। और निरम्तर बढ़ता हुआ विनियोग इस बात का सूचक है कि देश की अध॑-व्यवस्था अद्ध - 
स्थिर अवस्था से बाहर निकल चुकी है। साथ ही, यातायात के साधनों के विकास, सिंचाई तथा 
विदयुत-शक्ति की उत्पत्ति से देश के नये-नये क्ष त्रों में वनियोग के लिए सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं 
ओर वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है। इन सुविधाओं के अधिकाधिक मात्रा में उपलब्ध होने 
से देश में प्‌ुजी-निर्माण की गति तीव्र होती है और व्यक्तियों के कल्याण में वृद्धि होती है। इन 
सुविधाओं के अभाव में बहुचा अद्ध-स्थिर अवस्था से बाहर निकालने की स्थिति तक अत्यधिक 
समय लग जाता है और इस प्रकार समय नष्ट होने से देश के आथिक विकास में उतना ही अधिक 
समय लग जाता है। इन सुविधाओं के विकास के लिये सक्रिय सरकारी प्रयत्नों की आवश्यकता 
होती है, या यों कह्टना चाहिए कि सरकारी प्रयत्नों के वगर इन सुविधाओं का विकास सम्भव ही 
नहीं है क्योंकि सामान्य रूप से आशथिक विकास की दर निम्न बातों पर निर्भर करती है :-- 

(१) आर्थिक विकास और व्यक्तियों के आ्थिक कल्याण के लिए किये गये राजकीय व्यय 

की मात्रा, 
(२) देश में पूंजी-निर्माण को दर, और 
(३) सामाजिक एवं राजनीतिक कारण जिनके अन्तगेत जनता का सहयोग, नियोजन के 
प्रति जनता की अभिरूचि एवं सामाजिक ढाँच में उचित परिवतंन आदि आते हैं । 

यदि आथिक विकास की गति में वृद्धि करनी है तो यह आवश्यक है कि राजकोय व्यय 
उचित कार्यक्रमों पर किया जाय, नये-नये विनियोगों को प्रोत्साहित किया जाय, सामाजिक 
ढाँचे में उचित परिवर्तन किये जायेँ और नियोजन के कार्य को लोकप्रिय बनाया जाय । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि प्रारम्भिक अवस्था में राजकीय व्यय बहुत अधिक होगा, क्‍योंकि भद्ध -विकसित 
देशों में निजी उपक्रम सामान्य रूप से लज्जाशील द्वोता है और जोखिम वहन करने के लिए शीक्र 
तत्पर नहीं द्वोता । 

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अविकसित अथवा अथ॑-विकसित देशों में प्रजातंत्रीय 
आधार पर आथिक नियोजन तभी सफल हो सकता है जबकि प्रारम्भिक स्थिति में सरकार भारी 
एवं आधारभूत उद्योग-धन्धों, यातायात, सिंचाई एवं बिजली के तीब़ विकास पर पर्याप्त मात्रा में 
विनियोग करे । इस प्रकार के विनियोग की रकम पर्याप्त होनी चाहिए। साथ ही, सरकार को इस 
बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आथिक विकास के साथ-साथ सामाजिक तथा आथिक कल्याण में 
भी वृद्धि दो रही है अथवा नहीं । दूसरे शब्दों में, सरकार को आर्थिक विकास के साथ-साथ सामु- 
दायिक विकास कार्यक्रम भी चालु करना चाहिए। हमारे देश में भी आथिक नियोजन की इस 
विधि का प्रयोग किया जा रहा है। तृतीय योजना में आयोग के निम्नांकित कथन से यह बिल्कुल 
स्पष्ट हो जाता है : “"फा८ 880 ४०076 &॥ प्रात 67-त0९४९८]००९व 60प70779 35 ॥0॥ 70८70| ७ 
70 86६ 667१ +€5पोौ8 छत पाल टरांकरागए विद्लाग2ए०7): छी €टताठता6 दावे 5027] 
बराहप्रा075 फैँपा 40 क्राणप्रो्ं द्वाते #+९€(85)॥707 47८5८ ४० (96 पाए 60४77प९ ढॉी6९- 
(ए९4४ 40 फढ 769]59007 ७ छा द्वावे 66८एु०ए 8064) एकए८४,?! 
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अध्याय : ७ 
भारत में योजनाकरण के अठारह वर्ष 

( सि्ठा0८९४ (९४४८ णी ९]870फ्रंए8 79 70079 55-92 ४० 568-69 ) 

भारत में योजनाकरण के अधूरे प्रयत्न :--सदियों की गुलामी ने भारतीय अथ॑- 
व्यवस्था को पंगु बना दिया है, हमारे आथिक जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। यहद्दी कारण 
है कि प्रचुर साधनों के होते हुए भी आज देश निर्धनता से ष्याप्त है तथा एक भौसत भारतीय 
की आय विश्व के प्राय: सभी सुमभ्य देशों के निवासियों से कम है। ब्रिटिश शासन काल में देश 
के आधिक विकास के लिए कोई सक्रिय प्रयास नही किया गया था। फलस्वरूप निध्धनता के 
निर्मम जाल से मुक्ति पाने के लाखों प्रयत्नों के बावजुद आज हम बहुत पिछड़े हैं । 

इस निर्धनता को दूर कर ब/लता की स्थिति उत्पन्न करने के उद्द श्य से अंग्र जी शासन 
काल से ही देश में योजनाकरण के मार्ग को अपनाने की बात विभिन्‍न व्यक्तियों एवं संस्थाओं 
क्वारा सोची जा रही थी। सबंप्रथम श्री एम० विश्वेश्वरैया ने १६३४ ६- में प्लाण्ड इफॉनमी 
फॉर इंडिया” नामक एक पुस्तक प्रकाशित की जो कि भारत के आशिक विकास के सम्बन्ध में 
योजना को प्रथम रूप-रेखा थी । बाद में १६४८ ई० में कांग्रस द्व।रा श्री जवाहरलाल नेहरू की 
अध्यक्षता में एक नेशनल प्लानिंग कमिटी की निथक्ति की गयी जिसने देश के आशथिक विकास के 
लिए योजना का एक मनसोदा 7६८८ ई० में प्रकाशित किया । इसके बाद देश के समक्ष एक-एक 
करके तीन विकास की योजनाएं रखी गयीं । सर्वप्रथम भारत के चुने हुए आठ व्यवसायियों ने देश 
के लिए १६४३ ई० में एक बम्बई योजना (90770४४ 7]9॥,) प्रस्तुत की जिसका उह श्य १५ 
वर्षों में प्रति-व्यक्ति औपतत आय को दूना करना था। इस योजना में १० वर्षा' के अन्तर्गत कुल 
१०,००० करोड़ रु० व्यय को व्यवस्था थी तथा इसका मुख्य उह श्य क्रांप-उत्पादन में १३०% 
तथा उद्योग-धन्धों के उत्पादन में ५००% वृद्धि करना था। किन्तु इस योजना की बड़ी कड़ी 
आलोचना हुई। ठीक उसी समय श्री एम० एन० राय ने अपनी जन-योजना (?८०७।०१४ ?]&7) 
प्रस्तुत की जिसमें १० वर्षों में कुल १५०० करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था। साथ ही, इसमें 
उत्पादन एथगं वितरण के नियन्त्रण पर पूरा-पूरा जोर दिया गया था। किन्तु, यह योजना पूर्णतः: 
आदर्शवादी थी, अतएव इसकी भी कटहु आलोचना की गयी । तृतीय योजना गाँधी योजना 
(620००॥४०॥ ?]०7) थी जो श्री श्रीमन्‍्नारायण द्वारा तैयार की गयी थी जिसमें १० वर्षो' में 
प्राय: ३,५०० करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था । इस योजना में गाँवों को र०३ढम्बी बनाने 
के लिए कुटीर उद्योग-धन्धों के विकास पर अधिक जोर दिया गया था। वास्तव में विकेन्द्रीकरण 
तथा यथासम्भव कम नियन्त्रण ही इस योजना के मूल मन्त्र थे । 


इस प्रकार उपरोक्त सारी योजनाओं की कड़ी आलोचना हुई । वास्तव में ये सभी योजनाएं 
अधिकांशत: आदशंवादी थी तथा इनमें ध्यावहारिकता का अभाव था। साथ ही, इनमें आर्थिक 
जीवन के प्रत्येक पहलू के विकास की ध्यवस्था का भी अभाव था। ये योजनाएँ गैर-सरकारी थीं। 
उक्त सभी कारणों से इन योजनाओं को व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सका । 


भारत में योजनाकरण के अठाहर वर्ष १२९ 


प्रथम पंचवर्षीय योजना 
(पा रू शल्द्या 0870, [99-495 6) 


प्रथम पंचवर्षीय थोजना के छट्ष्य ( 07]०्नाए८5 ० ही6 पाठ 2१४९ टथ 
9]8॥ ) :--देश के आर्थिक विकास के लिए व्यापक योजना निर्माण के उ्दं श्य से १६५० ई० में 
भारत सरकार द्वारा एक योजना आयोग ( ए_]&प्राए एलाएां$शंठण ) की नियुक्ति की गयी 
जिसने प्रथम योजना की एक रूप-रेखा तैयार की जिसे दिसम्बर, १६५२ ई० में संसदू के सम्मुख 
प्रस्तुत किया गया । अप्र ल, १६५१ ई० से प्रथम योजना लागू को गयो । प्रथम पंचवर्षीय योजना 
के निम्नलिखित प्रधान उह श्य थे :-- 

(१) विश्व-युद्ध एवं देश-विभाजन के फलस्वरष्तप उत्पन्न तात्कालिक समस्याओं का 
समाधान, 

(२) देश की आर्थिक व्यवस्था को इप्त प्रकार से सबल बनाना जिससे भविष्य में 
द्रतगति से विकास संभव हो सके, यानो प्रथम योजना का द्वितीय उद्ं श्य भविष्य 
में विकास के लिए नींत को मजबत बनाना था; 

(३) उत्पादन-क्षमता में वृद्धि हथा आथिक विषमता को यथासम्भव कम 
करना; और 

(४) मुद्रा-स्फोति के दथाव को कम करना तथा यातायात के साधनों में इस प्रकार 
से वृद्धि करना जिससे खाद्यान्न एवं कच्चे पदार्थों के ढोने में सुविधा हो । 

इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना में कल्याणकारी सिद्धांतों पर आधारित एक मिश्रित 

आथिक व्यवस्था के निर्माण को आदरशें के रूप में स्वीकार किया गया था | योजना आयोग ने प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में योजनाकरण के उद्द श्य को स्पष्ट करते हुए यह कहा था कि [6 €ला08। 
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४८०] थाते 00]007०7॥9.' दूसरे शब्दों में, नियोजन का व्यापक उद् श्य राष्ट्रीय कल्याण में 
वृद्धि है । योजना आयोग के अनुसार “आधथिक विकास आथिक नियोजन का एक-सात्र लक्ष्य नहीं 
है । वास्तव में, आथिक विकार लक्ष्य नहीं होकर साधन मात्र है। जो कुछ भी अ।धथिक प्रगति या 
भोतिक उन्नति समाज करता है उसका उद श्य होता है राष्ट्रीय कल्याण ।' ([7 (८ 850 &8- 
[988, €८070796 06ए९]०ुफ्राल्या 3$ फ्ैप 8 76875 0 &॥ ९70, [096 ०१7४६ एप, 
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प्रथम पंचवर्षीव योजना का कुल व्यय ( ॥08) 00४9५ ०६ ॥॥6 7५75६ [+ए८ 
प्रथा 0०0) ;--प्रथम योजना के अन्तगंत पाँच वर्षों की अवधि में कुल २३७८ करोड़ रुपये 


१२२ भारतीय अथंशास्त्र 


ठ्प्रय की व्यवस्था" थी जबकि वास्तविक व्यय १६६० करोड़ रुपये हुआ । विभिन्न मदों में इसका 
वितरण निम्न प्रकार से था --- 


योजना का योजना का 
मर्दे आयोजित व्यय प्रतिशत वास्तविक व्यय प्रतिशत 
(करोड़ रुपये में) (करोड़ रुपये में) 
१. कृषि एवं सामुदायिक विकास ३५४ १५ २६१ १५ 
२. सिंचाई एवं बिजली ६४७ २७ ५७० ३० 
३. उदयोग-धन्धे एवं खनिज १८८ ८ ११७ हे 
४. यातायात एवं संवहन ५७१ २४ (३ ६ 
५. समाज सेवा एवं विविध ६१८ २६ ड्ण्ह्‌ २४ 
कुल 3२ 2 १०० १९६० १०० 


कुल व्यय के विभिन्‍न मदों में वितरण के अध्ययन से रुपष्ट है कि प्रयम पंचवर्षीय योजना 
में कृषि एपं सामुदायिक विकास तथा सिंचाई एवं विद॒तुत्त के विकास पर विशेष जोर दिया गया 
था। वास्तव में, प्रथम योजना खाद्यान्न एवं कच्चे पदार्थों के अभाव की पृष्ठ-भूमि में तंयार की 
गयी थी, अतः इसमें क्ृपि एवं सिंचाई को अधिक महत्त्व देवा अति स्वाभाविक था। कृषि एवं 
सामुदायिक विकास पर कुल ३५४ करोड़ रुपये व्यय का आयोन था जो योजना के कुल व्यय का 
प्रायः १५ प्रतिशत भाग था। सिचाई एवं बिजली पर पाँच वर्षों की अवधि में ६४७ करोड़ रुपये 
यानी कुल व्यय के प्राय: २७ प्रतिशत भाग व्यय का भायोजन था । इसके बाद यातायात एवं 
संवादवाहन का स्थान था, जिस पर कुछ ५७१ करोड़ रपये, जो कुल व्यय का प्राय: २४ प्रतिशत 
भाग था, के व्यय का आयोजन था। वास्तव में, देश के आथिक [विक्रास के लिए यातायात के 
साधनों का विकास अनिवाय है । समाज सेवा पर पॉँज वर्षो' की अवधि में कुठल ५३२ करोड़ 
रुपये, जो कुल व्यय का प्राय: २२:४ प्रतिशत भाग था, खर्च का आयोजन था। प्रथम योजना में 
उद्योग-धंधघों पर बटत कम जोर दिया गया था। योजनाकाल में उद्योग एवं खनिज के विकास 
पर कुल केवल १८८ करोड़ रुपये, जो कुल व्यय क, केवल ८ प्रतिशत नाग था, के खच॑ का आयो- 
जन था । किन्तु प्रथम योजना के पाँच वो में केवड १६६० करोड़ रुपये, यानी कुल आयोजित 
व्यय का केवल ८२'४ प्रतिशत भाग ही खर्च किया जा सका । योजना के प्र।य: सभी मदों में वास्त- 


विक व्यय आयोजित व्यय से कम था। 
प्रथम योजना के लक्ष्य एवं उनकी पूर्ति 


प्रथम पंचवर्षीय योजना के अम्तर्गेत विकास-सम्बन्धी विभिन्‍न लक्ष्यों के निर्धारण में 
निम्नांकित बातों पर ध्यान दिया गया था :--(क) क्ृष के उत्पादन में वद्धि हथा ग्रामीण 


440०-५७ ब्कवटला " तचिएक कक फल न कज+न- - 


१. १९५२ ई० में जो प्रथम योजना तैयार को गयी थी उसका प्रस्ताविव् व्यय २०६६ 
करोड़ रुपये रखा गया था। पुनः इस योजना के अन्तगंत अधिक रोजगार की ध्यवस्था के उद्देश्य 
से इसे विस्तृत किया गया जिसके फलर+रूप योजना का कुल व्यय २२७८ करोड़ रुपये कर दिया । 
गया । किम्तु योजना का वास्तविक व्यय पाँच वर्षो में केवल १६६० करोड़ रुपये ही हो सका 

2. रिटए])७७ ० ढ ३ ४िएट ४८०७४ ॥]4॥, 9. 2. 
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अर्थ-व्यवस्था का पुन्निर्माण करना, (ख) आदविक स्थायित्व बनाये रखना, तथा (ग) आगे आने वाली 
बड़ी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए मार्ग तैयार करना । ग्रोजना आयोग के शब्दों में ही, “॥"॥८ 
लिए कर पेट फॉड्ा। एव वाध्एाव०9 928 8 9४00 ०4 ए7९७७४७॥07 ०0वें 027। 


ए०॥6१॥ए ०। 7650प7०८५ 40 $5प०७9070 & $५३४४४॥ ८९ 20 ००४॥८७. ? 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि (608706पघ४ण8 7 पी6. वा कंरट शढ्वा 
9]७॥) :-प्रथम पंचवर्षीय योजना खाद्य एवं कच्चे -पदार्थों के अभाव की प्रष्ठ-भूमि में तैयार को 
गयी थी; अतः इसमें कृषि को विशेष महत्त्व दिया गया था। दश-विभाजन के फलस्वरूप भारत 
में प्रायः ७५ लाख ठन खाद्याब्व का वापिक अभाव हो गया था। इसे पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 
विदेशों से बहुत अधिक मात्रा में खाद्यान्न का गायात करना पड़ता था। खाद्यान्न के अतिरिक्त 
देश में जुट एवं कणम जैसे कन्च पदार्थों का भी अभाव था । देश-विभाजन के फलस्वरूप जुट तथा 
सूती-वस्त्र उदयोगों को जुट एवं कपास के भीषण अभाव का सामना करना पड़ता था। विभाजन 
के पश्चात कपास एवं जूट उत्पबन्त करने वाके अधिकांश क्ष त्र पाकिस्तान में चले गये जबकि इनके 
प्राय: सभी कारखाने भारत में ही रह गये। अतः, देश में कपास ए+ जुट की भारो कमी हो गयी 
जिसे पूरा करने के लिए प्रति वर्ष अत्यधिक मात्रा में इसका आयात करना पड़ता था। खाद्यान्न 
एवं कच्च पदार्थो' के अभाव के अतिरिक्त प्रथम योजना में कृपि-4कास पर बहुत अधिक मह्ृत्त्य देने का 
एक और भी कारण था। द्वितीय महायुद्ध के बाद वस्तु 4 को कीमत -भविशेषत: कृष-पदार्था को 
कीमत में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी । अत: क्ृषि-पदार्था' के मूल्य-स्तर को कम करने के - लिए भी 
कृषि-विकास को अधिक महृत्त्त दिया गया था । 

प्रथम योजना में कृषि एवं सामुदायिक विकास पर ३५४ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन 
था जो योजना के सम्पूर्ण व्यय का प्राय: १५ प्रतिशत भाग था जयकि योजना काल में वास्तविक 
व्यय २६१ करोड़ रुपये हुआ। इसमें से प्रथम योजतवा के अन्त तक कृषि एवं तत्सम्बन्धी कार्या 
पर २२७ करोड़ रुपये, सामुदायिक विकास योजनाओं पर ५० करोरए रुपये तथा स्थानीय विकास 
सम्बन्धी कार्यक्रमों पर केवल ७ करोड़ झ्पये वास्तविक व्यय हुज। १ 


प्रथम योजना काल बृहत एवं मध्यम सिंचाई को योजनाओं द्वारा कुल ६३ छाख एकड़ 
अतिरिक्त भूमि में सिचाई की सुविधा प्राप्त हुई जबकि योजना का लक्ष्य ८५ लाख एकड़ अतिरक्‍्त 
भूमि को इन कार्यक्रमों द्वारा सिचाई के अश्तगंत छाना था। अतः, यूहत्‌ एत्र मध्यम सिंचाई के 
क्षेत्र में योजना के लक्ष्य पूरे नहीं हो सके । लघु भिचाई कार्यक्रम द्वारा प्रथम योजना काल में 
कुल १०० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की सुविधा प्रात्त हुई। योजना काल में खाद 
तथा उर्वरक (7690॥]]2675 &0व (७४0पा८) के उपयोग में भी महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुईं। अमोनियम 
सल्फेट को कुल खपत १६५०-५१ ६० में २,७०,००० टन से बढ़कर १६५०-०६ ई० में प्राय: ६ 
लाख टन हो गयी । इसी प्रकार फास्फोरिक खादों की खपत ४३ हजार टन से बढ़कर योजना! 
के अन्तिक वर्ष में ६८ हजा।र टन हो गयी । उत्तम बीज के प्रयोग में भी महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई । 
योजना काल में केन्द्रीय टक्‍्टर संत्र ((०७मआा वो 7७८07 (0ए८598040॥) द्वारा कुछ (१८६ 
लाख एकड़ भूमि का उद्धार हुआ | प्रथम पंचवर्षीय योजना में जापानी तरीके से धान की खेती 
पर भी जोर दिया गया था एवं १६०५-५६ ई० तक कुल प्राय: २० हजार एकड़ भूमि पर इस 
तरीके से धान को खेती हुई थी । इन सब प्रयत्नों के फलस्वरूप योजनाकाल में कृंप-पदार्थो के 


१२४ भारतीय अथंशार्स्त्र 


उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि 7ई जिसका अन्दाजा निम्नांकितः तालिका से लगाया जा 
सकता है :--- 


5 4 हे १६५५-५६ 

फसलें _ १६५०-५१ । प्रथम योजन के का में उपलब्धि 
खादयान्न (लाख टन में) ५४० ६१६ ६६९ 
तिलहन ( ,, ,, ) ५२ ५६ ५७ 
गन्ना (लाख टन गुड में) ५७ | ६१ 
कपास (लाख गाँठ में) २6६ ४१ ४० 
जुट (,,,,) ३३ | ५४ ४२ 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कक खाद्यान्‍नों के उत्पादन में लक्ष्य से भी अधिक वृद्धि हुई । 
इसी प्रकार तिलहन के उत्पादन में लक्ष्य से बहुत अधिक वृद्धि हुई, किन्तु कपास, जूट तथा गस्‍ते 
का उत्पादन लक्ष्य से बहुत ही कम रहा। जुट के उत्पादन में कम वृद्धि का कारण बंगाल तथा 
असम में बाढ़ एवं जुट उदुयोग की आन्तरिक कठिनाइयाँ थीं जिनके फलस्त्ररूप जुट का उत्पादन 
बहुत कम (आ। फिर भी, प्रयम योजनाकाल में क्रपि-पदार्थो' का उत्पादन सनन्‍तोषजनक रहा । 
योजनाकाल में कृषि-उत्पादन में कुल मिलाकर प्राय: १८ प्रतिशत की वृद्धि ६ईं । 

साप्दायिक विकास योजना :--प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत इस बात पर जोर 
दिया गयाथा कि भारत के आथिक पिकास के लिए यहाँ के प्राय: ५? लाख गाँवों के आथिक 
तथा साम्राजिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना अनिवायें है। फलत: सामुदायिक विकास 
तथा राष्ट्रीय-विस्तार सेवा नामक दो कार्यक्रम अपनाये गये थे। सामुदायिक विकास योजना 
का प्रारम्भ २ अक्टूबर, १६९५२ ई० को हुआ, जब देश भर में ५० योजना क्षत्रों में, जिनमें 
२७,३८८ गाँव थे तथा जिनको जनसंख्या १६७ लाख थी, विकास का कार्य आरम्भ किया गया । 
साथ ही, २ अक्टूबर, १६५३ ६० से एक अन्य कार्यक्रम राष्ट्रीय विस्तार सेवा ( ऐिबवा०्यणों 
2&%0८75807 5९८7४०८४ ), जो अपेक्षाकृत कम विस्तृत था, अपनाया गया। लक्ष्य यह था कि 
द्वितीय योजना के अन्त तक सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाय । 

प्रथम योजना के अन्त तक सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड के अन्त- 
गत १०६८ खण्ड, जितकी जनसंख्या ६८० लाख थो, में विकास का का कायें प्रारम्भ हुआ । 

सिचाई तथा बिजली :--प्रथम योजना में सिंचाई एवं बिजली के विकास पर पर्याप्त 
जोर दिया गया था। योजना के अन्तगंत इप्त मद में कुल ५७० करोड़ रुपये, जो योजना के कुल 
व्यय का प्राय: २६ प्रतिशत भाग था, खर्च हुआ। योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में एक 
दीघेकालीन नीति अपनाने पर जोर दिया था जिपका उर्टश्य १५ वर्षो में सिचाई के क्षत्र को 
दुगुना करना तथा बिजलो के उत्पादन को २३ लाख किछोव्राट से बढ़ाकर ६३ लाख किलोवाट 
करना निश्चित किया गया था। प्रथम योजना में १६५५-५६ ई० तक वृहृत एवं मध्यम सिंचाई 
की योजनाओं द्वारा कुल ६३ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की सुविधा प्राप्त ६ई (लक्ष्य 
८५ लाख एकड़ का था। इसो प्रहार योजनाकाल में देश में बिजली की कुल संस्थापित क्षमता 
में ११ किलोवाट को वृद्धि हुई (लक्ष्य १३ लाख किलोबाट का था)। 

प्रथम पंचत्र्षीय योजना में औद्योगिक विकास ([7प578॥ 706ए6०फुण९॥४ 
तपराफंापह पाठ ए७ शिएद ४८७० ?80) :--प्रथम पंचवर्सीय योजना में कृषि के विकास पर 


गिोककदा- 





(जम -कनन+-०>क अजब --न मकान. कान्‍क-। 


«. ]. रि6एा6छ 64 शाह गए ए९ १९८६७ ए]970, 2. 99. 
2, २८०६७ ० 06 750 ए८ ४८०७७ ?]&09 2, ]85. 
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बहुत अधिक जोर दिया गया था तथा उद्योग-धन्वों को कोई विशेष महत्त्व नहीं प्राप्त था। 
योजना में सावजनिक क्षत्र में उद्योग-धन्धों, खनिज एवं वज्ञानिक अनुसन्धान पर १३६ करोड़ 
रुपये व्यय का आयोजन था जो योजना के कुल आयोजित व्यय का प्राय: ५८ प्रतिशत भाग था। 
इसके अतिरिक्त कुटीर एवं लघु उद्योगों पर योजनाकाल में ४९ करोड़ रुपये, जो कुल घ्यय का 
२-१ प्रतिशत भाग था, के व्यय का आयोजन था। इस प्रकार कुल मिलाकर उद्योग-धन्धों पर 
प्रथम योजना काल में १८८ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था । किन्तु योजनाकाल, में इस मद 
में वास्तविक व्यय ११७ करोड़ रुपये ही हुआ। गर-सरकारी क्षेत्र में उद्योग-घन्धों पर २३६ 
करोड़ रुपये की पूजी लगाने की व्यवस्था थी जिसका प्राय २६ प्रतिशत भाग धातु-शोधन उद्योग 
में, २० प्रतिशत भाग पेट्रोल साफ करने के कारखानों में, १६ प्रतिशत भाग इंजीनियरिंग उद्योगों 
में, तथा ८ प्रतिशत भाग भारी रासायनिक उद्योगों में लगाये जाने का आयोजन था। गैर- 
सरकारी क्षत्र में वनियोग आयोजित रकम के बराबर हुआ। बत से उदयोगों में तो उत्पादन- 
वृद्धि लक्ष्य से भी अधिक हुई। योजना-काल में बहुत-सी नयी-नयी वस्तुओं का उत्पादन भी 
प्रारम्भ हुआ जिनमें वाबुयान, पेन्सिलीन, डी० डी० टी०, रेल के डब्बे, अमोनियम क्लोराइड आदि 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सरकारी क्षत्र में सिन्द्री का खाद कारखाना, चितरंजन का रेल 
ईजन का कारखाना, इन्टेगरल कोच फैक्टरी, इण्व्यन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज आदि की प्रगति संतोष« 
जनक थी। प्रथम योजना-काल में कुल औद्योगिक उत्पादन में ३८ प्रतिशत की वृद्धि टई जिसमें 
विभिन्‍न वर्ग के उदयोगों का हिस्सा इस प्रकार से था--पू जीगत मालऊों ((8)॥६७ 280०009) के 
उत्पादन में ७० प्रतिशत की वृद्धि हुई, मध्यवर्ती मालों ([7/८७४०१9(6 80०१8) विशेषत: 
औद्योगिक कच्चे-पदार्थों के उत्पादन में ३४ प्रतिशत तथा उपभोक्ता वस्तुओं ((०0॥5प्राश?8 
8००१७) के उत्पादन में ३४ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

प्रथम योजना में यातायात एवं संवहन (74775]007[ 80. (+0॥प्रप75%8॥07 7 
6 5६ १२९ पेट७४ ?0]90) :--ऊकषि, सिचाई एवं बिजली के विकास के साथ-साथ यातायात 
के विकास पर भी प्रथम योजना में विशेष जोर दिया गया था। योजना के अन्तगंत यातायात एवं 
स॑ंवहदन पर कुल ५७० करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था, विन्‍्तु वास्तविक व्यय केवल ५३१ करोड़ 
रुपये ही हुआ। इसमें से रेलवे पर २६७ करोड़ रुपये, सटक पर १३५ करोड़ रुपये, जहाजरानी 
पर १९ करोड़ रुपये, नागरिक उड्डयन पर २३ करोड़ रुपये तथां संवहन एवं आकाशवाणी पर ४६ 
करोड़ रुपये व्यय किया गया । 

राष्ट्रीय आय' :--प्रथम चवर्षीय योजना के पाँच वर्षो में राष्ट्रीय आय में प्रायः १८९४ 
प्रतिशत की वृद्धि हईं। कृषि तथा तत्सम्बन्धी कार्यों के शुद्ध उत्पादन (?7060८४०7) में योजना- 
काल में १४७ प्रतिशत; खनिज, निर्माण एव' लघु-उद्योगों के शुद्ध उत्पादन में ८२ प्रतिशत; 
वाणिज्य, यातायात एव' संवहन में १८-६ प्रतिशत तथा अन्य सेदाओं में २६ ७ प्रतिशत की वृद्धि 
हुईें। १६५३-५४ तथा १६५४-५५ ई० में कृषि के शुद्ध उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई जिसके 
फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में भी अधिकतम वृद्धि ई। योजनाकाल में औसत अति व्यक्ति आय में 
११ प्रतिशत तथा प्रति-व्यक्ति उपभोग स्तर में ८ प्रतिशत की वृद्धि ई। खाद्यान्न का प्रति-वयस्क 
प्रतिदिन उपभोग (६५०-५? ई० में १२'२६ औंस से बढ़कर ६६५५-५६ ई० में १४०४ ऑऔंस हो 
गया । कपड़े का प्रति-व्यक्ति औसत वाधिक उपयोग ६७ गज से बढ़कर £६-:४ गज हो गया चीनी 
का प्रति-व्यक्ति औसत उपभोग ०३७ औंस से बढ़कर ०५७ ऑऔंप हो गया । इसी प्रकार अन्य 
ओऔद्षोगिक वस्तुओं के उपभोग में महद्दत्त्वपृर्ण वृद्धि ई । 
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१२६ भारतीय अधंशास्त्र 


प्रथम योजना में निर्धारित आथिक स्वरूप (800०0 936 टाएउब्च2०त 4॥ 
पी ाड़ा ४८ फेटआ 27) :--प्रवस बंचवर्षीय योजना में देश में एक मिश्रित आर्थिक 
व्यवस्था (४४८० ९८०॥०गा५ए) की स्थापना की व्यवस्था थी। योजना के कार्यक्रम एवं लक्ष्य 
हसी मूलभूत उदृ श्य को ध्यान में रखकर तैयार किये गये थे। दूसरे शब्दों में, देश के आशथिक 
विकास में साव जनिक क्षेत्र ([/॥0॥0 9८८०7) तथा निजी द्षा त्र (777५8/० ४८८६०१) दोनों की 
सत्ता को स्वीकार किया गया था। देश की ओऔद्योगिक व्यवस्था को तीन क्षत्रों में विभाजित 
किया गया था--(क) प्रथम श्रंणी के कुछ उद्योगों को केवल साव'जनिक क्ष त्र (9प७)॥८ 8८००7) 
के अन्तगंत रखा गया था। (ख) द्वितीयत: कुछ उद्योगों के क्ष त्र में साव'जनिक तथा निजी दोनों 
क्षत्रों की व्यवस्था थी। (ग) तृतीयत , कुछ उद्योगों को केवल निजी क्षत्र (97ए2४८ 5८८०7) के 
अन्तर्गत छोड़ दिया गया था। योजनाकाल में साव“जनिक तथा निजी दोनों क्षत्रों के विकास को 
सरकार द्वारा उचित प्रश्नव प्रदान किया गया था। 

प्रथम योजना की वित्तीय व्यवस्था (विक्चाठंगह ०4 0०४ फ5॥ पिए८ शक 
ए]2४) :--प्रथम योजनाकाल में व्यय को गयी कुल १६६० करोड़ रुपये की रकम विभिन्‍न साधनों 
द्वारा निम्न प्रकार से प्राप्त ६ई थी :-- 

प्रथम योजना के वित्तीय साधन 
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साधन रकम (करोड़ रुपये में) कुल का प्रतिशत 








१, कर तथा रेलवे से बचत कर ३८ 
२. बाजार से उपलब्ध ऋण २०५ १० 
३. लघु बचत एत' असंचित ऋण ३०४ १६ 
४. अन्य पूंजीगत साधन ६१ प्‌ 
५, बाहर से प्राप्त सहायता १८८ १० 
६. घाटे षी वित्त-व्यवस्था  ' ४२० २१ 
..... कुल .. (६६० ५, १०० 


उपरोक्त तालिका स प्रथम योजना में विभिन्‍न साधनों से प्राप्त वित्तीय सहयोग का अन्दाजा 
लगता है। कर तथा रेलवे को बचत द्वारा पाँच वर्षो में कुल ७५२ करोड़ रुपये की रकम प्राप्त 
हुई थी जो योजना के कुल वास्तविक व्यय का प्राय: ३८ प्रतिशत भाग थी । इसके बाद घाटे की 
वित्त-व्यवस्था (702060 [7थ7टांगए) का स्थान था जिससे कुल ४२० करोड़ रुपये, यानी कुल 
वास्तविक व्यय क! प्राय: २१ प्रतिशत भाग प्राप्त _आ था। इसी प्रकार विदेशी सद्दायता का 
प्रतिशत प्राय: १० था। लघु बचत एवं असंचित ऋण से प्रथम योजना काल में ३०४ करोड़ रुपये, 
यानी कुल व्यय का प्राय: १६ प्रतिशत भाग आप्त हुआ था। 
प्रथम योजना की आलोचनात्मक समीक्षा 
(60 2फ9ए/439%)] छ पा० िए॥ प॑ए८ ४८७४ ?]०27॥) 
इस प्रकार प्रथम पंच३र्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य द्रत गति से आथिक विकास के लिए 
वातावरण तैयार करनाथा। योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न तथा कच्चे पदार्थो' की कमी को दूरकरने 





भारत में योजनाकरण के अठारह वर्ष १२७ 


का विशेष प्रयत्न किया गया था। अधिकांश मदों में सफलता भी प्राप्त हुई थी | सर्वप्रथम तो 
प्रथम योजना की अवबति में राष्ट्रीय आय में १६ प्रतिशत वृद्धि का आयोजन था जबकि वास्तविक 
वृद्धि १८ प्रतिशत थी । १६५०-४६ में विनियोग राष्ट्रीय आय के ५ प्रतिशत से बढ़कर १६५५-५६ 
में ७ प्रतिशत हो गया । खाद्यान्नों का उत्पादन भी आयोजित लक्ष्य भें अधिक हुआ । औद्योगिक 
उत्पादन के क्षत्र में भी अधिकांश लक्ष्यों की पूति हो गयी । इनके अतिरिक्त योजना काल में अथ 
व्यवस्था को सबल बनाने के लिए कुछ संस्थानों की भी स्थाण्ना हुईे। इनमें सामुदाधिक विकास 
योजना ((४4077णपा॥॥५ ॥0:४०]0ए977076 ]770]००८५) का नम विशप रूप से उल्डेखनीय है | इसी 
प्रकार सहकारिता आन्दोलन के प्रसार पर पूरा जोर दिया गया तथा योजना के अन्त तक देश के कुल 
१,२०,००० गाँवों, जिनमें कुछ ग्रामीण जनसंख्या के एक-चौथाई भांग निवास करते थे, को लाया जा 
चुका था | इसो प्रकार कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए विभिन्‍न प्रकार की संस्थाओं 
की स्थापना की गयी थी | योजनाकी अवधि में प्राय: सभी राज्यों में जमींद।रों तथा अन्य मध्यस्थों 
के उन्मुलन का प्रयास किया गया था। साथ ही, रंयतों के अधिकारों की सुरक्षा का भी 
प्रयत्त किया गया था। 

इस प्रकार प्रथम योजना में बहुत सारे क्षत्र, विशेषत: कृषि, सिंचाई तथा सामाजिक 
सुरक्षा के क्षत्र में सन्‍्तोषजनक प्रगति हंसल हुई, किन्तु फिर भी इसकी कई बातों को लेकर 
आलोचना की जाती है। उदाहरण के लिए, प्रथम योजना देश में आयोजित विकास का सर्व- 
प्रथम प्रयास थी । अतएव इस कार्य के लिए दश मे उचित अनुभव का अभाव था। साथ ही देश 
के प्रकृतिक तथा आर्थिक साधनों के सही अनुमान का भी अभाव था । वित्तीय साधनों के जुटाने में 
अत्यधिक आशावादी दृष्टिकोण अपनाया गया था। सबसे बड़ी बात तो यह थी इसमें कृषि को 
प्राथमिकता दी गयी थी तथा उद्योग-पन्धों की अशहेलना की गयी थी । विकास के लक्ष्यों को वर्ष 
के आधार पर विभाजित नहीं किया गया था और यह इसमे दीघंकालीन कार्यक्रमों को प्राथमिकता 
दी गयी थी। योजना को लागू करने के लिए उचित संगठन का भी देंगे में अभाव था। 

किन्तु इन सब आलोचनाओं के बावजुद प्रथम योजना की प्रगति बहुत ही संतोषजनक रही 
है। प्रथम योजना हमारे देश में योजनाकरण का प्रथम सफल प्रयास थी, अतएव देश की आथिक 
व्यवस्था पर इस का बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ा। वास्तव में, प्रथम योजना ने वर्षो" से 
मृतप्राय भारतीय अर्थ-व्यवस्था में एक नयी जान ला दी थी। (प्रश्रठ कपा5ा फए८ ४८0 
ए][87 470709प८९व करण चवैजशञाक्रारट डौद्यालाड वा 3 गाए इ्याट बाते डक्च्दान्षा। 3प8- 
६07.) साथ ही, इसने भविष्प में हमारे आथिक विकास के लिए सुगम वातावरण तैयार कर दिया 
जिससे बड़ी-बड़ी योजनाओं को पूरा करने में सुगमता द्ोने को आशा की जाती है। वास्तव मेँ, 
प्रथम योजना युद्ध तवा विभाजन से त्रस्त अथे व्यवस्था को पुवस्थापित करने का प्रयास थी । इसका 
प्रमुख उह श्य अथ॑-व्यवस्था में खाद्यान्न तथा क्ृपि-सम्बन्धी कच्चे पदार्थों के अभाव को दूर करना 
था और अपने उद्द श्य में यह बहुत हृद तक राफलछ रही। योजना के अन्तिम वर्ष में प्रारम्भिक 
वर्ष को अपेक्षा मुल्य-तल में १३ प्रतिशत को कभी हुई तथ। जीवन-स्तर के व्यय में कमी हुई । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (१६५६-६१) 
(9९००6 7५6 ५६.४ 9]8॥) 


प्रथम पंचवर्षमि योजना की समाप्ति पर देश भें सर्वत्र एक प्रकार का आशाबाद वत॑मान 
था। इसी आशापाद तथा आश्रिक स्थायित्व के वातावरण में द्वितीय योजना का निर्माण हुआ था। 


१२८ भारतीय अथंशःस्त्र 


प्रथम योज ना में कृषि के उत्पादन में आशातीत वृद्धि से द्वितीय योजना में इसे उच्च प्राथमिकता 
नहीं देकर उद्योग-घधन्घों को उच्च प्राथमिक्रता दी गयी । 

द्विवीयत:, ट्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्द श्य विकास के उस क्रम को आगे बढ़ाना था जिसे 
प्रथम योजना ने जन्म दिया था तथा जिसके द्वारा जनता के सुख एवं समृद्धि की नींव रखी गयी थी । 
आयोग के अनुमार “द्वितीय योजना का मुख्य उदशय पाँच वर्षों की अवधि में देश की 
राष्ट्रीय आय में कुल २५ प्रतिशत को वृद्धि करना, श्रमिकों की संख्या में होनेवाली वृद्धि 
के लिए रोजगार के साधनों को बढ़'ना तथा औद्योगीकरण की गति को तीव्र बनाना 
जिससे आगे की योजनाओं के लिए अधिक तीवब्र विकास की पृष्ठभूमि तेयार हो सका 
था ।?” (706 शांत 4985४ 58 00. 8९८परा९ हवा गाट/टव56 ता #00पा 29 ७, ०. 6ए८० (6 
पिएट 9९७05, +0. ढवोब्राए८ट ८90) एटाए 0ए70#प्रगावटड &0 ६ 780९ 8प ९०४7७ (० 
29507 (6 ९6356 गा ]870प्रा [07९6 ट0ाइटतुपशा। छा. थी€ शाढा6858९ ॥ एछ09पो४- 
तितणा थावे ६6 (76 & 79]0" डववंल 0'छव्यावे 8 पार त7€ढ८॥07 6 गरातप्5४07989- 
पिता $0 8५ क्‍0 [#'द्कुथा€ पा हा/०0पावे ईछा गराठताल ख््॒ीव त0र२27१०68 ॥ (6 फाँद्ा 


967709$ (0 ८077८. )! 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद इय (07[६०४र०४ ० घ6 56८07व [४९ रेट 
?]90) :«संक्ष प में द्वितीय योजता के निम्नांकित प्रधाव उद्दे श्य थे :- 

(१) राष्ट्रीयआय में समुचित वृद्धि ((३छाते 40९76.58 ॥॥ ॥६00704) व0096) :--- 
प्रथम योजना फ्लाल में भारत की राष्ट्रीय आय में प्रायः १८ ४ प्रतिशत तथा प्रतिव्यक्ति आय में 
प्राय ११% की वृद्धि हुईें। किन्तु, यह वृद्धि लक्ष्य से अधिक होते हुए भी पर्याप्त नहीं कह्दी जा 
सकती । औद्योगिक दृष्टि से उन्नत अनेक देशों में इतनी प्रगति बिना किसी योजना के ही होती 
है। अतएव द्वितीय योजना के पॉँकवर्षों में राष्ट्रीय आय में २५% वृद्धि का लक्ष्य था। इसके 
अनुसार देश की राष्ट्रीय आय को १९५५-५६ ई० में १०,८०० करोड़ रुपये से बढ़ाकर १६६०-६१ 
ई० में (३,४८० करोड़ रुपये करने का आयोजन था। इसके कलस्वरूप प्रति-व्यक्ति आय में लग- 
भाग १०% तथा प्रति व्यक्ति औसत उपभोग व्यय में 2८% को वृद्धि का उद्द श्य था । 

किन्तु द्वितोय योजना में देश को राष्ट्रीय आय में प्राय: २०*४ प्रतिशत तथा प्रति-व्यक्ति 


आय में ८*६ प्रतिशत की वृद्धि ६ई। 

(२) उद्योग-धन्वों का तीव्र गति से विकाप (९०३०१ तच४७ा०]5७४070 ० ४॥० 
००एए७०५):--द्वितीय योजवा में ओदुपोगीकरण विशेषतः: आधारभूत एवं भारी उद्योगों को उच्च 
प्राथमिकता दी गयी थी । इमके विपरीत प्रथम योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता प्रदान की 
गयी । योजना काल में उद्योग एवं खनिज के विकास पर कुल ८६० करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र 
में व्यप करने का आयोजन था। इसममें उद्योग एवं खनिज पर ६६० करोड़ रुपये तथा कुटीर 
एवं लघु उद॒योगों पर २०० करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था। इस प्रकार द्वितीय योजना में 
उद्योग-धन्धों पर अधिक जोर दिया गया था। 


(३) अधिक रोजगार की व्यवस्था (५४७७! ८#एथशाक्तत व0 छगए09फ८४ 09907- 
पा४४८७) :--प्रथम योजनाकारू में रोजगार के साधनों में आवश्यकतानुसार वृद्धि नहीं हुई, 


फलस्वरूप देश में बेकारों की संख्या में पर्यास वृद्धि हई। द्वितीय योजना के अम्त्गंत रोजगार के 
साधनों में वृद्धि की अधिक व्यवस्था की गयी थी जिससे बेकारी को समस्या का कुछ इल किया जा 
सके । वास्तव में, रोजगार के सम्बन्ध में योजना आयोग ने एक दीघैकालीन नीति अपनायी थी 
जिसके अनसार देश में १६६६-६७ ई० तक पूर्ण रोजगार को व्यवस्था कायमै करनी थी । द्वितीय 


[., $6००76 पए८ ४८७७ ?]90. 9. 5, 


भारत में योजनाकरण के अठारद्द वर्ष ११६ 


योजना के अन्तगत कृषि के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में कुक ८० लाख अतिरिक्त व्यक्तियों तक के 
लिये रोजगार के अवसर प्रदान करने की व्यवस्था थी । 

किस्तु द्वितीय योजना का यह लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सका तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य 
उद्योगों में योजनाकाल में केवल ६५ लाख अतिरिक्‍त व्यक्तियों के लिए ही रोजगार की व्यवस्था 
की जा सकी | 

(४) आधथिक विपमता में कमी (९०१०८६०॥ ३7 €९८०॥०ण१ं८ ग८्वृणथ065 ):--- 
पुजीवादी आ्थिक व्यवस्था की एक बहुत बड़ी विशेषता समाज के विभिन्न वर्गों की आधिक 
विषमता है। समाज-कल्याण के उद्द श्य से आय के वितरण की इस विषमता को समाप्त करना 
अत्यावश्यक है। प्रथम योजना में इस बात पर जोर नहीं दिया जा सका, किम्तु समाज के समाज- 
वादी ढाँचे का आदर्श अपनाये जाने के कारण द्वितीय योजना में इसे महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया 
था। इस उद्दंश्य की पूति के लिए दो दिशाओं में कायों करना पड़ेगा : सर्वप्रथम तो जिनकी आय 
कम है उनकी आय बढ़ानी होगी तथा जिनकी आय अधिक है उनकी आय कम करनी होगी । 


आय को अधिकतम सीमा निश्चित करने के सम्बन्ध में भी बात-चीत चल रही थी, परन्तु न जाने 
किन व्यावदह्वारिक कठिनाइयों से इस कार्य में ऋब विलम्ब हो रहा है । 
द्वितीय योजना का कुल व्यय ( 009) (2प०»9 ० (८ ५७९८०॥व ]5४९८ ४८७१ 
ए४॥ ) :--द्वितीय योजना का आकार प्रथम योजना से बहत बड़ा था। प्रथम योजना का कुल 
व्यय २,३७८ करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था जबकि द्वितीय योजना में पाँच वर्षों में सरकारी 
क्षत्र में ४८०० करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था। इनमें से २,५५९ करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा 
तथा २,२४१ करोड़ रुपये राज्य सरकारों द्वारा व्यय किये जाने को था। इसी प्रकार द्वितीय 
योजना काल में सावजनिक क्षेत्र के लिए निर्धारित ८८०० करोड़ रुपये की कुल राशि में से ३८०० 
करोड़ रुपये पू'जी विनियोग के रूप में तथा १००० करोड़ रुपये चालू विकास के रूप में व्यय का 
आयोजन था। किस्तु, द्वितीय योजना काल में वास्तविक ष्यय ४६०० करोड़ रुपये ही हुआ जो 
निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :-- 
व्यय ( करोड़ रुपये में ) 


| ठयय की रकम प्रतिशत विवरण 


अफसमजरमाउ्यापातालायमाान_थाट 2 पकाकमहंड मम 
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मद | योजना की । वास्तविक | योजना की । वास्तविक 

















व्प्स्था व्यय व्यवस्था | व्यय 

१. कृषि एवं सामुदायिक विकास ५६८ ५३० ११९८ ११९४० 
२. सिंचाई एवं बिजली ६१३ ८६५ १९-० १६९० 
३. ग्रामीण एवं लघु उद्योग २०० !छ५ ४२ ४० 
४, उद्योग एवं खनिज ६६० ६०० १४४ २० *० 
# यातायात एवं संवहन १,२८५ १३०० २८६ २८० 
६. सामाजिक सेवाएँ एवं विविध! | १,०४४ ८३० २१०७ १८५० 
कुल । ४,८०० ४६०० | 20०'० २१००० 


॥ 


2 क्षेत्र ( 777990८ 5८०५०४ ) :--उत्पादन एवं विकास के लक्ष्य सार्वजनिक एवं 
निजी दोनों क्षत्रों के सम्मिलित विनियोग के परिणामस्वरूप हैं। अतः योजना के लक्ष्यों की प्राप्त 


१. धसमें विविध क्षेत्र की ६९ करोड़ रुपये की रकम भी सम्मिलित है। 








१३० भारतीय अथंशास्त्र 


के लिए दोनों क्षत्रों के सहयोग की आवश्यकता होगी। बुछु लोग ऐसा समझते हैं कि द्वितीय योजन। 
के अश्तगत निजी क्षेत्र को कोई सम्मानपुर्ण स्थान नहीं दिया गया था, मगर यह उनका कोरा भ्रम 
है। वास्तव में निजी क्ष त्र के विकास के लिए द्वितीय योजना में पर्याप्त मात्रा में प्रश्य दिया गया 
था। द्वितीय योजना के पूव॑ के पाँच वर्षों में निजी क्षत्र में विनियोग को गति को देखते हुए यह 
अनुमान किया गया था कि द्वितीय योजनाकाल में निजी क्षत्र में कुल २४०० करोड़ रुपये विनियोग 
होंगे जिसका विभिन्न मदों में निम्न तरीके से वितरण होगा +-- 


मर्द विनियोग की रकम ( करोड़ रुपय में ) 
१. संगठित उद्योग एवं खनिज ५७५ 
२. बगान, विद्य तृ उद्योग एवं रेलवे 

के अतिरिक्त अन्य यातायात १२५ 

, है. निर्माण १००० 
४. कृषि एवं ग्रामीण तथा लघधु उद्योग २३०० 
५, 5(00९5 ४०० 

झ्४०० 


द्वितीय योजना में प्राथमिकता का क्रम 


( $टाल्या6 07 एलो0[ध65 49 पा 56००१ 7पए८ ४८०० ?|/7॥ ) 

सावेजनिक क्षत्र में ष्यय की जानेवाली कुल ४८०० करोड़ रुपये की रकम के विभिन्न 
मदों में 4तरण को देखने से द्वितीय योजनाकाल में प्राथमिकता के क्रम का अन्दाजा लगता है। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम एवं द्वितीय योजनाओं में प्राथमिकता का क्रम समान 
नहीं था। द्वितीय योजना में उद्योग एवं खनिज को उच्च प्राथमिकता प्राप्त थी। योजना काल 
में उद्योग एवं खनिज पर कुल ८६० करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था थी जो कुल व्यय का प्राय: 
१५,५ प्रतिशत भाग था । प्रथम योजना में इस मद में कुल व्यय के केवल ८-९ प्रतिशत भाग व्यय 
का ही आयोजन था । इस प्रकार द्वितीय योजना में निरपेक्ष रूपसे खनिज और निर्माण उद्योगों पर 
लागत में बटत भधिक--लगभग ४०० प्रतिशत अधिक व्यय का आयोजन था । खनिज एवं उद्योग पर 
ब्यय की जानेवाली कुल ८६० करोड़ रुपये की रक्रम में ६६० करोड़ रुपये बड़े पैमाने के उद्योगों 
पर, जिनमें खनिज भी सम्मिलित थे, खर्च किये जाने को था तथा २०० करोड़ रुपये ग्रामीण एवं 
लघु पंमाने के उद्योगों पर खर्च का आयोजन था । अत. निरपेक्ष एवं सापेक्ष, दोनों रूप से द्वितीय 
योजना में उद्योग-घन्धों को प्रथम योजना की अपेक्षा उच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी थी । 

यातायात एवं संवहन पर द्वितीय योजना में कुल व्यय के २८६ प्रतिशत खत का आयो- 
जन था। प्रथम योजना में इस मद से कुल २४ प्रतिशत व्यय का ही आयोजन था। अत: सापेक्ष 
एवं निरपेक्ष दोनों रूप से यातायात एवं संवहन पर डतीय्र योजना काल में अधिक जोर दिया 
गया था। वास्तव में दर तगति से देश के आथिक विकास के लिए यह आवश्यक भी जान पड़ता 
है। निरपेक्ष रूप से भी जब्र प्रथम योजनाकाल में यातायात एवं संवहन पर ५७१ करोड़ रुपये 
उप्य का आयोजन था, द्वितीय योजना में इस मद में कुल १३८५ करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था 
की गयी थी | इस मद में व्यय की जानेवालो कुल रकम में से ६०० करोड़ रुपये, या योजना के 
कुल व्यय का प्राय: १९ प्रतिशत भाग रेलबे के विकास पर व्यय का आयोजन था। ( प्रथम 
योजना में रेलवे की मद में कुल ३६८ करोड रुपये व्यय का आयोजन थां। ( इसके अतिरिक्त 
२४६ करोड़ रुपये सड़क पर, ४८ करोड़ रुपये जद्दजरानी पर, ४९ करोड़ रुपये बम्दरगाह् पर 
तथा ४५ करोड़ रुपये नागरिक उड्ड्नन पर व्यय की व्यवस्था थी । 

कृषि एवं सामुदायिक विकास पर द्वितीय योजना के अन्तगंत प्रथम योजना की अपेक्षा कम 
जोर दिया गया था । इस मद में कुल व्यय के ११९८ प्रतिशत खचं का आयोजन था जबकि प्रथम 
योजना में इस मद में १७६ प्रतिशत व्यय का आयोजन था। किम्तु निरपेक्ष रूप से द्वितीय 


भारत में योजनाकरण के अठारह वर्ष १३१ 


बोजनाकाल में कृषि एवं सामुदायिक विकास पर प्रथम योजना की तुलना में अधिक रकम के 
ठयय का आयौजन था। द्वितीय योजनाकाल में इस मद में ५६८ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन 
था जबकि प्रथम पोजना में केवल ३५४ करोड़ रुपये ब्यय का हो आयोजन था। इसमें से कृषि 
एवं तत्सम्बन्धी कार्यक्रमों पर ३४१ करोड़ रुपये, सामुदायिक विक्रास एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा 
पर २०० करोड़ रुपये, ग्राम-पंचायत पर १२ करोड़ रुपये तथा स्थानीय विकास कायं-क्रमों पर 
?५ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था । 

हस प्रकार प्राथमिकता का रुख कृषि की अपेक्षा उद्योगों की ओर पहले से अधिक था, 
फिर भी, देश की आर्थिक-व्यवस्था में कृषि के विशेष महत्त्व के फलस्वरूप योजना में क्ृषि-कार्ये 
को महत्त्व देना आवश्यक था। 

सिंचाई एवं बिजली पर योजनाकाल में ६१३ करोड रुपये व्यय का आयोजन था जो 
योजना के कुल व्यय का प्राय: १९ प्रतिशत भाग था। प्रथम योजना काल में इस मद में कुल ६४७ 
करोड़ रुपये खर्च की व्यवस्था थी जो कुल व्यय का प्रायः २७२ प्रतिशत भाग था। इस प्रकार 
सापेक्ष रूप में द्वितीय योयता में धिचाई एवं बिजली को कम मद्दत््त दिया गया था, किन्तु निरपेक्ष 
रूप से इस मद में खर्चे की रकम बहुत अधिक थी। द्वितीय योजनाकाल में सिंचाई पर ३८१ 
करोड़ रुपये, बिजली पर ४२७ करोड़ गपये तथा बाढ़-नियंत्रण एवं अन्य कार्यक्रमों पर १०५ 
करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था । 

सामाजिक सेवाओं पर ट्वितीय योजना में €४५ करोड़ रुपये, जो कुल व्यय का प्रायः 
१६७ प्रतिशत भाग था, खर्चे किया जाने को था। प्रथम योजनाकाल में इस मद में कुल ५२२ 
करोड़ रुपये, जो कुल व्यय का २२-४ प्रतिशत भाग था, के खच का आयोजन था। अपर 
सामाजिक सेवाओं और सम्बद्ध मदों पर होनेवाले व्यय को भी देखा जाय तो शिक्षा, स्वास्थ्य और 
आवास के लिए आयोजन प्राय: योजना के ही समान था। किन्तु, निरपेक्ष रूप से पहलो योजना 
से दह बहुत बढ़-चढ़ कर था। 

उत्पादन एवं विकास के लक्ष्य तथा उनकी पूर्ति 
( पीद्राहट८७ ० शिण्तेपलात्ा बाते क्‍26ए०0]9967 870 .6॥7 ४3८॥९४८॥१८१६६ ) 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ध्यय को जानेवाली कुल रकम तथा विभिन्न मदों में इसके 
वितरण का निर्देश अभी किया गया है। सार्वजनिक एवं निजी क्षत्रों के निम्नांकित विनियोग के 
फलस्वरूप दूसरी योजना के उत्पादन एवं विकारा के प्रपुख लक्ष्य तथा उनकी पूर्ति निम्नलिखित 
तालिका! से स्पष्ट हो जाते हैं :--- 


+ +«... ज्ला+ #वाकयांशटफमममआक / »५ : 


| किक | मा 











विभिन्‍न मर्दे १६५०-५१ | १६५५-५६ डक 2427 
मा नम न (१६६० ६१ ) 
कृषि :-- 3४6७७ 
खाद्यान्न ( लाख टन ) ५४४२ ४९६६ ८०५ ८२० 
कपास (लाख गाँठ ) २९१० ४०*०. | ६५-० ५३-४० 
षुट ( , » ) ३३०० | ४२० | ५५०० ४१०० 
तिलइ्दन ( लाख टन ) ५:४० ५७ ० (७७ ० व इग५ 
गश्ना ( लाख टन गुड ) ३६० 0 ७६*० ११२ 
सामुदायिक विकास कार्य-क्रम । 

( संख्या ) सक १०६४ ००० १११२ 








कलह... कुलुन“ईह__₹३-७१-ह७ हु ुुला ४9४७७ 


, उ65ल्‍ते 69 7फ्राणएव एए८ ४०८७7 2]%7, 


१३२ भारतीय अथंशास्त्र 





_>बछक ॉकाना-क:अट६७-सुजञश->रूे-, पाकर पक्रारााकजर पददधकमासापक, 48. आभायावाकलांेटपोबेकिरोेनमपड 4 (ाटसकज, 





















































ट्वितीय द्वितीय 
विभिन्‍न मर्दे १६५०-५१ | १६५५-५६ | योजना के बीज 
कह उपलब्धि 
विशिशिलिलिस शममिममिमक! वीमडिशलिल अमन (१६६०-६१) 
सिंचाई एवं बिजली--- 
सिंचाई-क्ष त्र ( लाख एकड़ ) ५१५ ५६२ ८५० ७०० 
बिजली की प्रस्थापित क्षमता २३ ३४ ६६ ५७ 
( लाख किलोवाट ) 
खनिज-पदार्थ--- 
कच्चा लोहा ( लाख टन ) ३०५० ४७*० १२५९० १२०९० 
कोयला ( लाख टन ) ३२३९० | ३८०३ | ६००१० ५४६,० 
बड़े पैमाने के उद्योग--- 
तैयार इस्पात ( लाख टन ) १०० १३४० ४३० २२*० 
अल्मुनियम ( हजार टन ) ३-७ ७-३ २५ ० १८ ५ 
मशीनों के औजार ( मूल्य रुपये में ) ३६८ ७४*० ३०० ५५० 
मोटर गाड़ियाँ ( संख्या ) १६,५०० | २५,३०० | ५७,००० ५३,५०० 
रेल को ईजन ( संख्या ) | १७६ ४०० २९५ 
सीमेंट ( लाख टन ) २७ ४७ १३० ८५ 
सूती-वस्त्र ( लाख गज मिल का ) ३७,२०० | ५१,०२० / ५०,००० ५१,२७० 
चीनी ( लाख टन ) ११ १८९६ २२*५ ३० 
कागज ओर गत्ता ( हजार टन ) २१४ १८० ३५० ३२५ 
यातायात एवं संवहन-- 
रेल सवारी गाड़ियों के सफर 
( करोड़ मील में ) ४१३ ८४०८ ००० ४८७ 
ढोया गया माल ( हजार टन ) ९१९५ ११४० १६२० १५४० 
पक्की सड़कें ( हजार मील ) ६७५ | १२२० १४२.२ १४४*० 
कच्ची सड़कें ( हजार मील ) १११ (६५९० हर २५९० 
सामुद्रिक जहाज ( लाख ठन ) ३९ ४८ 8६*० ९० 
डाक घर (हजार) ५५ ५५ ७५ ! ७५ 
तार घर ( हजार ) ३६ ५*१ ६*३ ६*३ 
टेलीफोन ( दजार ) १६८ २८०० ४६०० ४६०९० 
स्वास्थ्य--- 
चिकित्सा संस्थान ( हजार ) ८६५ १०९० १२*६ १३० 





भारत में योौजनाकरण के अठारह वर्ष १६३ 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्षि 
(88770ण॥ए/९८ ॥7 ॥06 86९0०7१ 7५४८ ४८०७ ?]०0) 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि-विकास का मुख्य उद श्य खाद्यान्न एवं कच्चे-पदार्थों के 
अभाव को दूर कर प्रचुरता की स्थिति उत्पन्न करना था जिससे देश की आध्िक व्यवस्था को सबल 
बनाया जा सके । किन्तु, द्वितीय योजना में क्ृषि-विकास के लक्ष्यों के निर्धारण के निम्नलिखित 
उद्दे श्यों को ध्यान में रखा गया था :--(१) देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए ऊँचे स्तर पर 
स्द्यान्न की व्यवस्था करना, (२) बढ़ती हुई भौद्योगिक व्यवस्था के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चे 
पदार्थों को प्राप्त करना, (३) कृषि की उपज में वृद्धि के द्वारा देश के निर्यात को प्रोत्साहित करना, 
तथा (४) योजनाकाल में अधिक पू जी के विनियोग के फलस्वरूप होनेवाली संभावित मुद्रा-स्फीति 
को अधिक अन्न उपजाकर रोकने को व्यवस्था करना । 

द्वितीय योजना में कृषि एवं सामुदायिक विकास पर अनुमानतः ५३० करोड़ रुपये व्यय 
हुए। इनमें से कृषि-विकास के विभिन्‍न कार्यक्रमों पर २९० करोड़ रुपये व्यय किये गये। ( प्रथम 
योजना में २४६ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था जो कुल व्यय का १०४५ प्रतिशत भाग था )। 
इसके अतिरिक्त द्वितीय योजनाकाल में मध्यम एवं वृहत्‌ सिंचाई की योजनाओं पर कुल ४६० करोड़ 
रुपये व्यय किये गये । द्वितीय योजना काल में इस प्रकार ष्यय की गयी रकम प्रथम योजना से 
बटत अधिक थी । फिर भी देश की अ।थिक व्यवस्था में कृषि के महृत्त्त तथा योजना के कुल व्यय 
की दृष्टि से कह्ठा जा सकता है कि द्वितीय योजनाकाल में कृषि पर और अधिक व्यय की 
आवश्यकता थी । 

द्वितीय योजना में विभिन्न फसलों के उत्पादन के लक्ष्य एवं उनकी उपलब्धियाँ 
(['४7९८६७ बाते 8660४८०९४४ ० तवंर्िदाढत70 ८095 ॥7 6 8०९०४ ए]%।॥) '-- प्रथम 
योजनाकाल में खाद्याननों के उत्पादन में निर्धारित लक्ष्य से अधिक वृद्धि भवश्य हुई, विन्तु 
इससे देश में आत्मनिभरता: की स्थिति नहीं उत्पन्त हो सकी । जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि 
तथा देश के उपभोग स्तर को और उच्च बनाने की दृष्टि से इसमें और अधिक प्रयत्नों की आव- 
इयकता थी । द्वितीय योजनाकाल में खाद्याननों के उत्पादन में पहले १०० लाख टन वृद्धि का आयो- 
जन था, किन्तु आभे चलकर १०० लाख टन की वृद्धि के इस लक्ष्य को अपर्याप्त समझा गया । 
अतएवं योजना आयोग ने राज्य सरकारों की राय से खाद्याननों के उत्पादन में वृद्धि के लक्ष्य को 
१०० लाख टन से बढ़कर १५५ लाख टन, यानी २३-८ प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया । 
इसमें से चावल के उत्पादन में ६० लाख टन, गेहुँ के उत्पादन में ३५ लाख टन, अन्य खाद्याननों के 
उत्पादन में ३५ लाख टन तथा दालों के उत्पादन में २५ लाख टन वृद्धि की व्यवस्था थी । इसमें 
से वृहत्‌ सिंचाई द्वारा १००५ लाख टन, लघु सिंचाई द्वारा १८ लाख टन, खाद एवं उवेरकों द्वारा 
३२८ लाख टन, उत्तम बीज द्वारा ३४ लाख टन, भूमि-सुधार द्वारा & लाख टन तथा कृषि-पद्धति 
में सुधार द्वारा २२ लाख टन अतिरिक्त उपज प्राप्त करने का आयोजन था। उक्त लक्ष्य के पूर्ण 
होने पर प्रति-वयस्क प्रतिदिन खाद्यान्न का उपभोग १७'२ ओंस से बढ़कर १८३ आँस (नये 
लक्ष्य के पूरा होने पर इससे भी अधिक) होने का अनुमान किया गया था। साथ ही, यह आशा 
की गयी थी कि इस वृद्धि से हम संतुलित भोजन (8997८८0 ०36।) को ओर भी अग्रसर होंगे । 
भोजन के पौष्टिक तत्त्वों में इससे २४० कंलरीज की वृद्धि की आशा थी । 

द्वितीय योजना का यह लक्ष्य पूर्णरूप से प्रा हो गया तथा १६६०-६१ ई० में खाद्यान्‍्नों 
का उत्पादन ८२० लाख टन हुआ। अशोक गेहता समिति ने भी इस लक्ष्य की पूति के सम्बन्ध 


१६४ भारतीय अधथंशार्त्र 


में पहले ह्वी आशंका प्रकट की थी। किस्तु समय ने इस प्रकार की आशंका को मिथ्या सिद्ध 
कर दिया | 

व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लक्ष्य एवं उनकी उपलब्धि (४8०५५ ० 970- 
पैएटाता गाते &2९ए९७76९5 ० (ए०्गाग6"टांछ (॥095) :--द्वितीय योजना में व्यावसायिक 
फसलों के उत्पादन में भी महत्त्वपूर्ण वृद्धि का आयोजन था। योजनाकाल में कपास के उत्पादन 
को १६५५-५६ ई० में ४० लाख गाँठ से बढ़ाकर १६६०-६१ ई० में ६५ लाख गाँठ करने का 
आयोजन था । इसके जन्तगंत विशेषत: लम्बी रेशे वाली कपास के उत्पादन पर अधिक जोर दिया 
गया था। किन्तु कपास का उत्पादन १९६०-६: ई० में ५३ लाख गांठ ही हुआ । जुट का उत्पादन 
जो १६५५-५६ ई० में ४२ लाख गाँठ था, को बढ़ाकर १९६०-६१ ई० में ५५ लाख गांठ करने 
का आयोजन था, किन्तु १९६०-६१ ई० में जुट का उत्पादन केवरू ४१ लाख गाँठ ही हुआ । 
तेलहन का उत्पादन, जो १६५५-५६ ई० में ५६ लाख टन था, को बढ़ाकर १६६०-६१ ई० में 
७७ लाख टन करने का आयोजन था । किन्तु, १६६०-६१ ई० में तेलदन का उत्पादन ७० लाख 
टन ही , आ। गन्ने के उत्पादन को (गुड़ के रूप में) १९५५-५६ ई० में ६० लाख टन से बढ़ाकर 
१९६०-६१ ई० में ७६ लाख टन करने का लक्ष्य था। इसके फलस्वरूप चीनी का प्रति-व्यक्ति 
आसत वापिक उपभोग १७२ औस हो जाते का था। गन्ने का लक्ष्य पूर्ण रूप से पूरा हो गया तथा 
१६६०-६१ ई० में इसका उत्पादन १११ लाख टन हुआ। योजनाकाछ में चाय के उत्पादन को 
६,७८० लाख पौंड से बढ़ाकर ७००० लाख पौंड करने का आयोजन था । योजना के अन्त में चाय 
का उत्पादन ७ २५० लाख पौंड हआ | द्वितीय योजनाकाल में तम्बाकू के उत्पादन में कोई वृद्धि 
का आयोजन नहीं था, केवल इसके गुण में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया गया था। इस प्रकार 
द्वितीय योजना के कृषि सम्बन्धी अधिकांश लक्ष्य प्राय: पूरे नहीं हो सके । 

द्वितीय योजना के कृषि सम्बन्धी लक्ष्यों एवं उनकी पूर्ति का अन्दाजा निम्नांकित तालिका 
से लगता है :-- 

कृषि-पदार्था का उत्पादन 







































































६ ब्श्प्ग्छपा हर ्ए््हछ 
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उपरोक्त फसलों के अतिरिक्त क्ृषि-पदार्थों के उत्पादन में विविधता लाने के लिए योजना 
के अन्तगंत मिर्चा, लाह, भालू आदि सद्दायक फसलों के उत्पादन में वृद्धि का भी आयोजन था। 


भारत में योजनाकरण के अठारह वर्ष १३५ 


सिचाई के लक्ष्य ( 7४2०5 ० ]ए8०»0०% ) :--भारत में कृषि-विकास के लिए 
सिंचाई का बड़ा ही महत्त्व है। अतः योजना आयोग ने सिंचाई के साधनों के विस्तार पर पर्याप्त 
जोर दिया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तगगंत सिंचाई की विभिन्न योजनाओं के फलस्वरूप 
कुल नदियों के जल का अनुमानतः १० प्रतिशत भाग १६५६ ई० तक उपयोग किया जाने को 
था। द्वितीय योजनाकाल में २१० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई का आयोजन था । 
इसमें १२० लाख एकड़ भूमि में वृह्त्‌ एवं मध्यम सिंचाई की योजनाओं द्वारा तथा €० लाख 
एकड़ भूमि में लघु सिंचाई की योजनाओं द्वारा सिंचाई का आयोजन था। द्वितीय योजना के 
अन्तगंत वृद्दत्‌ एवं मध्यम सिंचाई के कार्यों पर कुल ३८१ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था। 
इसमें योजनाकाल में वास्तविक रूप में ३७२ करोड़ रुपये व्यय हुआं। साथ द्वी, २० करोड़ 
रुपये के व्यय से ३५८१ नल कूृप लगाने का आयोजन था जिनसे प्राय: ९ लाख एकड़ भूमि में 
सिंचाई की सुविधा प्राप्त होने की आशा थी। द्वितीय योजनाकाल में सिचाई के विभिन्‍न साधनों 
के द्वारा कुल प्राय: १३२ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। इसमें 
वृहत्‌ एवं मध्यम सिंचाई की योजनाओं द्वारा केवल ६६९ लाख एकड़ भूमि की द्वी सिंचाई हुई। 
द्वितीय योजना के अन्त में १६६०-६१ ई० तक देश की कुल प्राय: ७०० लाख एकड़ 
भूमि में सिंचाई की सुविधा प्राप्त :ई। इस प्रकार &तीय योजना के सिचाई-सस्बन्धी लक्ष्य भी पूरे 
नहीं हो सके । 

उत्तम बीज-सम्बन्धी लक्ष्य : -- हितीय योजनाकाल में उत्तम बीज उत्पन्न करने के उट श्य 
से प्रत्येक राष्ट्रीय-विस्तार सेवा-खण्ड में एक-एक बीज वृद्धि प्रक्ष त्र ( 86८९ पैपफ्ञा८४७०7 
['४7705) तथा बीज संचय के लिए एक एक गोदाम बनाने का आयोजन था। द्वितीय योजना के 
अन्त तक देश में कुल ४,००० बीज-वृद्धि-प्रक्ष त्र स्थापित किये गये थे । इसी प्रकार अमोनियम 
सल्फेट की खपत, जो १६५५-५६ ई० में प्रायः ७ लाख टन थी, को बढ़ाकर द्वितीय योजना के अन्त 
तक १४६ लाख टन करने का आयोजन था। योजनाकाल में खाद के तीन नये कारखानों को स्थापित 
करने का आयोजन था। देशी खाद के प्रयोग पर योजना काल में विशेष जोर दिया गया था । 
द्वितोय योजनाकाल में देश की भमि-व्यवस्था में आवश्यक सुधार छाने का प्रयास भी फिया गया । 
योजनाकाल में कृषि के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्‍न राज्यों में काश्तकारी अधि- 
कारों में आवश्यक संशोधन लाने का आयोजन था। साथ द्वी, जोतों की अधिकतभ सीमा के 
निर्धारण का प्रयत्न किया जा रहा है जिससे किसी एक परिवार के पास एक निश्चित सीमा से 
अधिक भूमि नहीं रहने पाये । योजवाकाल में जोतों को चकबन्दी एवं सहकारी कृषि-व्यवस्था के 
विकास को भी प्रोत्साहित करने का आयोजन था । 


द्वितीय योजना में उद्योग 


( [्त७5365 9 ९  56९ए0०7तठ एशद्ध: ) 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत उद्योग-धन्धों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया 
था। द्वितीय योजना में इस मद में कुल ५६० करोड़, जो योजना के कुल व्यय का १८ ५ 
प्रतिशत था, व्यय की व्यवस्था थी । किन्तु इस मद में योजना का वास्तविक व्यय उद्योग एवं 
खनिज पर ६०० करोड़ रुपये तथा कुटीर एएं लघु उद्योगों पर १७५ करोड़ रुपये हुआ। 
इससे स्पष्ट है कि दितीय योजना में उद्योगों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गयी थी। 
द्वितीय योजना में माधारभत एवं भारी उद्योगों के विकास को उच्च प्राथमिकता थी। दोनों 


१३६ भारतीय अ्थ॑ैशास्त्रं 


योजनाओं में विभिन्‍न प्रकार के उद्योग एवं खनिज पर किये जाने वाले व्यय का अन्दाजा निम्नां- 
कित तालिका से लगाया जा सकता है :--- 


प्रथम योजना द्वितीय योजना 
मर्दे ठयय की रकम कुल व्यय व्यय को रकम कुल व्यय 
(करोड़ रुपये में) का (करोड़ रुपये में) का 
प्रतिशत प्रतिशत 
उद्योग एवं खनिज ४ ४१० ६०० २०१० 
ग्रामीण एवं लघु उद्योग ४३ २० १७५ ४० 
कुल ११७ ६० १०७५ २४९० 


ओद्योगिक विकास के लक्ष्य एवं ्प्त्ति ( इए65 बयते 869९एवाा6॥5 व [ात- 
प४ध४) ?70०06ए८४०॥१ ) :--देश में तीन्र गति से औद्योगीकरण के लिए लोहा एवं इस्पात के 
उत्पादन को बढ़ाना नितांत आवश्यक है। इस उद्द इय से द्वितीय योजना काल में सरकार द्वारातीन 
लोहा एवं इस्पात के कारखाने स्थापित किये गये जिनको सम्मिलित प्रारम्भिक उत्पादन क्षमता ६० 
लाख टन इस्पात को थी। सरकारी क्षत्र में लोददा-तथा इस्पात उद्योग पर कुल ३५० करोड़ रुपये 
द्वितीय योजनाकाल में व्यय का आयोजन था । इसमें से ७५ करोड़ रुपये विदेशों रा ऋण आदि के 
रूप में प्रात्त होने की आशा थी । १९६०-६१ ई० तक सरकारी क्षत्र में तेयार इस्पात का उत्पादन 
२० लाख टन करने का आयोजन था। किन्तु योजना का यह लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सका तथा 
सावंजनिक क्षत्र में इस्पात का उत्पादन प्राय: नगण्य हो रहा। प्रथम योजना के अन्त में इस्पात का 
उत्पादन १३ लाख टन था जो १६६०-६१ ई० में बढ़कर केवल २३ लाख टन ही हुआ । 
खाद का उत्पादन :--बितीय योजना के अन्त में १६६०-६१ ई- में देश में कुल ३,७०,००० 
टन कृत्रिम खाद ([7 67775 ०७ 5९०९ 7४0707०॥) की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया 
था जबकि योजना आरम्भ होने के समय कुल-उत्पादन प्रतिवर्ष केवल ८५,००० टन ही था। इस 
अभाव को पूरा करने के लिए द्वितोय योजना के अन्तर्गत सिन्द्री के खाद कारखाने के विस्तार का 
आयोजन था। साथ ही, योजनाकाल में नांगल, निवेली तथा दुर्गापुर में तीन नये खाद के कार- 
खाने सावंजनिक क्षत्र में स्थापित करने का आयोजन था। किन्तु, खाद के उत्पादन का लक्ष्य 
भी पूरा नहीं हो सका। १९६०-६६ ई० में इसका उत्पादन केवल १,१०,००० टन ही हुआ । 
सावेजनिक क्षत्र में स्थापित किये जाने वले कारखानों की स्थापना में ब_त ही देर हो गयी तथा 
इनमें से केवल नांगल के कारखाने में ही १६६० ई० में आंशिक रूप में उत्पादन आरम्भ हुआ । 
अन्य कारखानों के निर्माण का कार्ये योजनाकाल में पूरा नहीं हो सका । 
इनके अतिरिक्त योजनाकाल में हिन्दुस्तान समुद्री जहाज के कारखाने एवं चितरंजन रेलवे 
ई'जन के कारखाने के विस्तार का भी आयोजन था। इसके अनुसार समुद्री जहाज का उत्पादन 
प्रतिवर्ष प्राचीन तरह के ६ तथा नये प्रकार के चार जहाज द्वो जाने को था। चितरंजन कारखाने 
का उत्पादन भी वर्तमान १२५ ई'जन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर १९६? ई० में ३०० ई'जन प्रतिवर्ष 
होने का आयोजन था। इसी प्रकार पेराम्बूर रेल-डब्बा कारखाने फा उत्पादन भी १९६१ ई० 
तक प्रतिवर्ष ३५० करने का आयोजन था। इसके अतिरिक्त वर्तमान डी० डी० टी० के 
कारखानों के विस्तार का भी आयोजन था तथा ट्रावनकोर-कोबीन में एक और डी० डी० टी० 
का कारखाना स्थापित किया जाने को था। पेन्सिलीन के कारखाने के विस्तार का भी आयोजन 
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था। साथ ही, अखबारो कागज की पति को बढ़ाने के लिए अखबारी कागज के कारखाने भी 
स्थापित किये गये। योजनाकाल में भारी मशीनों के उत्पादन का एक कारखाना स्थापित 
किया गया । 

निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास ( 7त80 9) ?ि'0ए/658 से] ?४980९ 9८९400 ३-- 
द्वितीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक विकास के लिए निजी क्षत्र में ७२० करोड़ रुपये विनियोग 
का आयोजन था। सरकारी क्षत्र की तरह इस क्षत्र में भी कुल व्यय का अधिकांश भाग भारी 
एवं आधारभूत उद्योगों के विकास पर ठ्यय का आयोजन था । 

लोहा एवं इस्पात छद्योग :--सरकारी क्षत्र की तरह निजों क्षंत्र में भी लोहा एवं 
इस्पात उद्योग को अत्यधिक महत्त्व दिय; गया था तथा योजनाकाल में इसके विकास के लिए 
११५ करोड रुपये खर्च का आयोजन था। योजनाकाल में टटा आयरन एण्ड स्टीह कम्पनी 
(7500) तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ([50:0) के विस्तारीकरण का कार्यक्रम 
पूरा हुआ जिसके फलस्वरूप इनका सम्मिलित उत्पादन १६५६ ६० में १९"५ लाख टन से बढ़कर 
योजना के अन्त में १६ लाख टन दो गया । इस प्रकार स्पष्ट है कि निजी क्षत्र में भी इस्पात 
का उत्पादन आयोजित लक्ष्य से कम ही रहा । 

सीमेंट उद्योग :--द्वितीय योजना के अन्तगगंत विकास के विभिन्‍न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन 
के फलस्वरूप सीमेंट की मांग में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई । अतः योजना काल में सीमेंट के उत्पादन को 
४३ लाख टन से बढ़ाकर १६६०-६१ ई० में १३० लाख टन का आयोजन था, किन्तु योजना का 
यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका तथा १६६०-६१ ई० में सीमेंट का उत्पादन केवल ८० लाख टन 
ही हुआ । 

भारी मशीन उद्योग :--द्वितीय योजना के अन्तर्गत निजी क्षत्र में भी विभिन्‍न प्रकार 
की मशीनों के उत्पादन में वृद्धि का आयोजन था। टाटा ईजीमियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी 
द्वारा योजनाकाल में ईजन के उत्गादन को बढ़ाकर प्रतिवष १०० करने का आयोजन था। देश 
में मोटर बनाने के उद्योगों तथा काड़ा, जुट, चीनी, कागज आदि उद्योगों के लिए आवश्यक 
मशीनों के उत्पादन को बढ़ाने की भी व्यवस्था की गयी थी । 

उपभोक्ता-बस्तुएँ ( ७०७ण्णाढा?५ 80005 ) :--योजन।काल मे उपभोक्ता वस्तुओं के 
उत्पादन में भी महत्त्वपूर्ण वृद्धि का आयोजन था। इस प्रकार की वस्तुओं की पूति अधिकांशत: 
निजी क्षत्र द्वारा ही होती है तथा योजनाकाल में भी यही क्षत्र इनके लिए जि-मेवार था | 
योजनाकाल में कागज के उत्पादन को १६५५-५६ ई० में १८७ हजार टन से बढ़ाकर १६६०-६१ 
ई० में ३५६ हजार टन करने का आयोजन था, किन्तु इसका उत्पादन प्राय: ३५० हजार टन ही 
हुआ। चीनी के उत्पादन को १६५०-५६ ई० में १६"५ लाख टन से बढ़ाकर १६६०-६१ ई० 
में २२५ लाख टन करने का लक्ष्य था जबकि चीनी का उत्पादन १€६०-६१ ई० में २५ लाख 
टन हो गया । सूती कपड़े तथा सुत का लक्ष्य १६६०-६१ ई० में क्रमश: ८५० करोड़ गज तथा 
१६४५ करोड़ पोंड था। यह लक्ष्य भी प्रायः पूरा हो गया। किन्तु, उपभोक्ता उद्योगों की 
योजनाकाल में आधारभूत एवं भारी उद्योगों की तुलना में ब त कम मद्वत््व दिया गया था। देश 
के सम्पूर्ण ओद्यो गिक उत्पादन में १९ ६०-६१ ई० तक ६४ प्रतिशत को वृद्धि का आयोजन था 
जबकि प्‌ जीगत मालछों ( (39! ४००05 ) के उत्पादन में लगभग १५० प्रतिशत की वृद्धि का 
आयोजन था। खनिज-पदार्थों के उत्पादन में भी महत्त्वपूर्ण वृद्धि का आयोजन था। 

ग्रामीण एवं लघु उद्योग ( १8९6 बाते जिादो। 82८०० [चतेपज्ञाप€५ ) :--कुंटीर 
उद॒योगों के विकास पर भी द्वितीय योजनाकाल में विशेष जोर दिया गया था। योजनाकाल में 
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इस मद में कुछ २०० करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था। किच्तु द्वितीय योजनाकाल में इस मद 
में वास्तविक व्यय १७५ करोड़ रुपये ही हुआ। इसके अतिरिक्त विस्थापित लोगों के पुनर्वास 
कार्यक्रम के अन्तगंत १० करोड़ रुपये कुटीर एवं लघु-उद्योयों के क्ज॑ के लिए एवं ७ करोड़ रुपये 
प्रशिक्षण के लिए व्यय किया जाने को था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तगंत भी ग्रामीण 
कला एवं दस्तकारी के लिए लगभग ४ करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था थी । 

द्वितीय योजना में यातायात एवं संवादवाहन ( (78॥590॥ बव0 (0फ्राआएय- 
08(407 ॥7 (6 9€८०ावद ?]०॥) :--द्वितीय योजनाकाल में रेल-यातायात! के विकास पर कुल 
६०० करोड़ रुपये, जो योजना के सम्पूर्ण खच॑ं का लगभग १८*५ प्रतिशत भाग था, के व्यय का 
आयोजन था। इसमें से रेलवे के गाधनों द्वारा १५० करोड़ रुपये प्राप्त करने की आशा थी तथा 
शेष ७५० करोड़ रुपये की व्यवस्था सामान्य राजस्व से की जाने को थी । द्वितीय योजनाकाल 
में रेलवे के विकास पर कुल प्रायः ८६० करोड़ रुपये व्यय हुआ । प्रथम एवं द्वितीय योजनाकाल 
में कुल प्राय: १२०० मील लम्बी रेल लाइनों का निर्माण हुआ, १३०० मील लम्बी रेल लाइनों को 
दुह्दरा बनाया गया तथा ८८० मोल रेल लाइनों पर बिजली से गाड़ियाँ चलायी जाने लगीं। 

द्वितीय योजना में सड़क-विकास का निम्नलिखित लक्ष्य था :--(क) ५५ करोड़ 
रुपये के व्यय पर राष्ट्रीय राजपथ (०५॥078) 972॥9७298) के विकास का आयोजन था। इनके 
अन्तगंत बड़े-बड़े पुल तेयार किये गये, मार्गोि) को चोड़ा बनाया गया तथा उन पर अस्फाल्ट 
बिछाया गया । (ख) १००० मील हरम्बी नयी अन्‍्दतर्प्राग्तीय सड़कें बनाने का आयोजन था । (ग) 
राज्य सरकारों द्वारा कुल १६४ करोड़ रुपये के व्यय पर १८,००० मील लम्बी सड़क बनाने का 
आयोजन था। साथ ही, कच्चो सड़कों का भो विस्तार किया जाने कोथा। राज्यों द्वारा 
सड़कों फे लक्ष्य के निर्धारण में अविकसित क्षेत्रों को प्रथमिकता दी गयी थी । द्वितीय योजना 
में सड़क-विकास कार्यक्रम में भी विशेष प्रगति हुई तथा पक्‍की सड़कों की लम्बाई १६५५-५६ ई० 
में १२२ दजार मील से बढ़कर १६६०-६१ ई०८० तक १४४ हजार मील हो गयी । 

द्वितीय योजना में रोजगार 
( जिएए0ए97678 | (6 5660णावे [१ए८ ४८४० ?]०॥ ) 
द्वितीय योजना काल में आयोग ने देश में बेरोजगारों की संख्या का अनुमान निम्न प्रकार 


से लगाया था :--- 
शहरी क्षत्रों ग्रामीण क्ष त्रों में लाख में 


में कुल 
नये रोजगार चाहने वाले ३८ ६२ १०० 
पुराने बेकार शा २८ ५३ 
के रे ६० १५३ 


इसमें से द्वितीय योजनाकाल में कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में ०० लाख ध्यक्तियों को 
रोजगार दिलाने का अनुपान था, यानी द्वितीय योजनाकाल में भी पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं 
स्थापित की जा सकी थी। योजना आयोग ने इस बात को 'स्पष्ट कर दिया था कि “यह आशा 
१. इसके अतिरिक्त रेलवे-अपकर्ष कोष [ रिक्रीछबए एटुफल्टांबततत ग्थातते ) से २६५ 


करोड़ रपये पाँच वर्षो में प्राप्त होने का अनुमान था। इस प्रकार द्वितीय योजना में कुल मिलाकर 
११२५ करोड़ रुपये योजना काल में रेल व्यवस्था पर ख्च किये जाने को था । 
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करना अनुचित होगा कि देश में दूसरी योजना के अन्त तक पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित हो 
सकेगी । इस उह श्य की पूति आयोजित प्रयत्नों की एक लम्बी प्रक्रिया द्वारा ही की जा सकती है 
जिसकी अवधि दूसरी योजना से भी अधिक लम्बी होगी।”! योजना आयोग ने सितम्बर, १६५४५ 
ई० में शिक्षित वेरोजगारों की समस्या के अध्ययव के [छाए एक विशेष अध्ययन दल को नियुक्त 
किया था। इस अध्ययन का मुख्य उद्द श्य एक ऐसी योजना प्रस्तुत करना था जिससे शिक्षित 
व्यक्तियों को बेकारी की समस्या को सुलझाया जा सके । इस ग्र॒प का अनुमान था कि लगभग 
५५ लाख शिक्षित व्यक्ति उस समय बेकार थे ओर दूरारो योजना के अन्त में इनकी संख्या के २० 
लाख हो जाने की सम्भावना थी | दूसरी योजना में लगभग १८४५ लाख शिक्षित व्यक्तियों को 
रोजगार मिलने की आशा थी और इसलिए केवल ५-४ लाख शिक्षित व्यक्तियो को रोजगार 
प्रदान करने की समस्या रह जाती थो । इस अध्ययन दल ने कई योजनाएं प्रस्तुत को 
जिन्हें योजना आयोग को सिफारिशों के अनुसार पहले वुछ चुन हुए क्षत्रों में ही लागू किया 
जाने को था और यदि उनके परिणाम अच्छे निकलत तो उनको सामान्य रूप से अपनाया जाने 
को था। 

योजना के अन्त तक कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षत्रों में कुल ८० लाख व्यक्तियों तथा ग्रामीण 
क्षत्रों में कृषि और भूमि-सुधार कार्यक्रमों के कारण १६ लाख अन्य व्यक्तियों को और रोजगार 
मिलने का अनुमात था। किन्तु, वास्तव में ६तीय योजनाका< में क्ँपि के अतिरक्त अन्य 
मदों में केवल ६५ लाख व्यक्तियों के लिए ही रोजगार की व्यवस्था की ज। सकी । इसका तात्पय॑ 
यह है कि द्वितीय योजना के अन्त तक देश में ८८ लाख व्यक्ति बेरोजगार थे । 

राष्ट्रीय आय ( ऐि्वांणा् 0075 ) सा अनुषान किया गया था कि देश की 
राष्ट्री आय, जो १६५८-५६ ई० में १०,८७० करोट हावे॑ था, १६६०-६१ ई० में बढ़कर 
१३,४८० करोड़ रुपये हो जायगी, अर्थात्‌ उममें लगभग २५% की वृद्धि होगी। प्रथम योजना- 
काल में प्रति-व्यक्ति की आय २५६ रुपये से बढ़कर २८८ रुपये हो गयी थी अर्थात्‌ ११ प्रतिशत की 
वृद्धि 5६ई थी और दूसरों योजना के अन्त तक प्रति-व्यक्ति आय के ३३० रुपये होने का अनुमान 
था, अर्थात्‌ इसमें लगभग १५% की वृद्धि की आशा थी । १६५५-५६ ई० मे राष्ट्रीय आय में कृषि 
तथा सहायक धन्घों का भाग ४८% था जो १९६०-६१ ६० में घट कर ४६% होने को आशा 
थी, परन्तु खानों तथा कारखानों का हिस्सा ९% से बढ़कर १६% हो जाने को था। परन्तु यह 
वृद्धि तभी सम्भव थी जबकि तियोजन मैं सामंजस्य रहे, विदेशी सहायता मिलती रहें, अपव्यय 
कम-से-कम हो, व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हो ताकि उत्तत्ति के उन्नत ढंगों को अपनाने एवं 
विकास के लिए उपपुक्त वातावरण तैयार हो सके । किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल 
राष्ट्रीय आय में केवल २०४ प्रतिशत तथा प्रति-व्यक्ति आय में ८६ प्रतिशत की ही वृद्धि हुई, 
यानी द्वितीय योजना के इस सम्बन्ध के लक्ष्य पूर्ण रूप से पूरे नहीं हो सके । 


द्वितोय योजना के वित्तीय साधन 


(एिगशारा "| रि०:०प्राठटट5 64 5९९०१व [7१४९ १६०७! ?[&॥7) 


द्वितीय योजना प्रथम योजना की तुलना में बहुत बड़ी थी। इसमें सावजनिक क्षंत्र में 
कुल ४८५०० करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था, किन्तु पाँच वर्षों में योजना का वास्तविक व्यय 
केवल ४६०० करोड़ रुपये ही हुआ । योजना में व्यय की गयी कुल रकम विभिस्त साधनों से निम्न 
प्रकार से प्राप्त हुई :--- 


२२७७०क०)७००५०३- 3९ ककक-कबनबक जा. 7 


१४० भारतीय अथ॑शास्त्र 


द्वितीय योजना के वित्तीय साधन 




















प्राप्त रकम 
कल र्प्राः 
(करोड़ रुपये में) 33222 
साधन कर ला 
आयोग | वास्तविक, | आयोग वास्तविक 
द्वारा रकम द्वारा प्रतिशत 
प्रस्तावित प्रतिशत 
१, चालू आय से प्राप्त बचत 
(१६५५-५६ के करों की दर पर) ३५० --+४५० ७*३ -+-१'२ 
२. अतिरिक्त करों द्वारा ४५० १०५२ 8-४ २२'७ 
३. जनता से ऋण ७०० ७८० (४६ १७३ 
४, अल्प बचत प्3० ४०० १०४ ८*३ 
५. रेलवे से अनुदान १५० १५० ३१ ३३ 
६. निर्वाह-निधि तथा जमा खाते २५० २३० | ४२ धरे 
७, विदेशों से प्राप्त साधन ८०० 2०६७ १६-०७ २२*४ 
८. घाटे की वित्त व्यवस्था . गे १२०० ६४८ २५०० २०-६९ 
€. कमी, जो स्त्रदेश के साधनों से पूरो 
होगी | ४७० ! +-+-  : झ् कली 
के कुल | ४८६00 | ४६00 | १००९० ' १०0० 








तालिका से स्पष्ट है कि द्वितीय योजना में अतिरिक्त करों द्वारा पाँच वर्षों में कुल १०५२ 
करोड़ रुपये की रकम प्राप्त हुई जबकि लक्ष्य केवल ४५० करोड़ रुपये क' था। इसके बाद विदेशों 
से १०६० करोड़ रुपये यानी कुछ व्यय का लगभग २२४ प्रत्तिणत तथा घाटे की वित्तीय व्यवस्था 
से €४८ करोड़ रुपये की रकम प्राप्त हुई। इसके बाद क्रमशः जनता से ऋण तथा अल्प बचत 
का स्थान है। चालू आय से पाँच वर्षों में ३५० करोड़ रुपये प्राप्त करने का आयोजन था जबकि 
इस मद में ५० करोड़ रुपये का घाटा ही हआ । 

विदेशी वितिमय-पम्बन्धी कठि ॥इयाँ (/07687 7:50)॥2&72९ क्‍07#6ण ४०४) जज 
भारत ज॑से अद्ध -विकसित राष्ट्र के ओद्योगिक विकास के लिए विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में 
यन्त्र एवं विशेषज्ञों के आयात को आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए विदेशी विनिमय की 
आवश्यकता पड़ती है। योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
में औसत रूप से प्रति वर्ष २२५ करोड़ रुपये विनिमय को आवश्यकता पड़ेगी । किन्तु द्वितीय योजना 
के प्रारम्भ में ही कई कारणों से विदेशी विनिमय्र सम्बन्धी कठिनाइयाँ उपस्थित हो गयीं । १६ ५६- 
५७ में रिजवं बेंक की विदेशी-सम्पत्ति में २१८ करोड़ रुपये तथा ?१९६५७-५८ के प्रथम आठ 
मद्दीनों में २ ७ करोड़ रुपय्रे की कमी हो गयी । द्वितीय इस थिदेशी विनिमय-सम्बन्धी 
संकट के कई कारण थे जिनमें निम्नलिखित प्रमुख थे :-- 

(क) स्वेज संक्रट (8००८2 (४755) :---१ ९५६ ई० के उत्तरादद” में मित्र एवं इंगलेंड 
में युद्ध छिड़ जाने के कारण यूरोपीय वरुतुओं के मूल्य एवं उनके आयात के खचे में अत्यधिक वृद्धि 
हो गयी । इससे थिदेशी यन्त्र बगैरह के आयात का खर्चे अत्यधिक बढ़ गया । 


वाद --+ ]970, 
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(ख) भीषण खाद्य-संकट :--हवितीय योजना के प्रारम्भ से ही देश के समक्ष खादय- 
संकट की भीषण समस्या उपस्थित द्वो गयो जिसे दूर करने के लिए विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में 
खादयान्न का आयात करना पड़ा। द्वितीय योजना काल में १६५६-५७ ई० में प्रायः | ०२ करोड़ 
रुपये तथा १६९५७ ५८ ई० में १५२-६ करोड़ रु० के खादयाबन्न का आयात करना पड़ा था। 
खादुयामनों के आयात में इस अप्रत्याशित वृद्धि ने भी विदेशी विनिमय की समश्या को भोर घनी- 
भूत बना दिया । । 

(ग) सरक्रार की अति उदार आयात नीति :--योजना के प्रारम्भ में सरकार की 
आयात-नीति भी बड़ी ही उदार थी जिसके फलस्वरूप बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी वस्तुओं का 
आयात हुआ । इसका विदेशी विनिमय पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा । 

(घ) निर्यात में अप्रत्याशित कमी :--एक ओर तो आयात में अप्रत्याशित वृद्धि हुई 
और दूसरी ओर निर्यात में कई कारणों से कमो हो गयी जिनमें स्वेज संकट, इंगलेंड में भारतीय 
वस्तुओं की मांग में कमी, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता आदि प्रमुख हैं। निर्यात में इस 
अप्रयाशित कमी ने विदेशी विनमय की स्थिति को और भी अधिक गम्भीर बना दिया । 

इस प्रकार उपरोक्त कारणों से देश में विदेशी विनिमय संकट उत्पन्न हो गया । विदेशी 
विनिमय-सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा आयात पर कठिन नियन्त्रण 
लगाया गया । योजनाकाल में केवल आवश्यक पूजीगत मालों के आयात को ही प्रोत्साहित किया 
गया तथा उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया गया । विदेशी विनिमय एक पूर्व निश्चित 
प्राथमिकता के अनुसार ही खर्च किया गया । योजना के विभिन्‍न कार्यक्रमों के अन्तगंत केवल प्रमुख 
कार्यों (207८ ० ५४८ 9]»7), जैसे लोहा एवं इस्पात के कारखानों, रेलवे, कोयला तथा कुछ चुनी 
हुई शक्ति योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही, जिस योजना का कार्य बहुत भागे बढ़ 
गया था, उस्ते भी प्राथमिकता दी गयी । इतना द्वोने पर भी द्वितीय योजना काल में कुल १०६६ 
करोड़ रुपये विदेशी सहायता का प्रयोग किया गया । 

योजना में परिवतन (९८७॥७४४४ ० (॥6 7?(97) ज्च्योजना के प्रारम्भ में ही 
वस्तुओं के मूल्य में अत्यत्रिक वृद्धि एव. विदेशी विनिमय की कठिनाइयों के फलस्वरून योजना के 
विभिम्न कार्यक्रमों का व्यय बहुत बढ़ गया । किन्तु, साधनों के अभाव के कारण राष्ट्रीय विकास 
परिषद्‌ ( ७8008)  902ए५600797679॥ (४00॥63] ) ने मई, १६५८ ई० में यह तय किया कि 
योजना का कुल व्यय ४८०० करोड़ रुपये ही रहेंगा। इसमें कटोती या वृद्धि नहीं की जायगी। 
किम्तु, परिषद्‌ ने इस योजना को दो भागों में विभाजित किया। प्रथम खंड (2870 /) का कुल 
व्यय ४५० करोड़ रुपये तथा द्वितीय खण्ट (227 8) का ३०० करोड़ रुपये रखा गया। प्रथम 
खण्ड को किसी भी तरह पूरा करता आवश्यक समझा गया । द्वितीय खण्ड की पृति साधनों की 
उपलब्धि पर निर्भर थी। 

द्वितीय योजना की समालोचना 
(७ एत्त6छ 5897745०) ०६ 6 56०0व ए]०9॥) 

द्वितीय योजना को प्रारम्भ से ब त-सी आलोचनाओं का शिकार द्वोना पड़ा। बाद की 
घटनाओं ने इनमें से कुछ आलोचनाओं को सत्य और कुछ को गलत भी सिद्ध कर दिया। वास्तव 
में, द्वितीय योजना के विरुद्ध निम्नांकित प्रमुव आलोचनाएं दी गयी थीं : - 

१. द्वितीय योजना अत्यधिक महात्वाकांक्षी (0४००-79 ४००४) थी :--ट्वितीय 
योजना का आकार पहली योजना से बहुत बड़ा, प्राय: दुगुना था। बतएवं यह बहुत महत्वाकांक्षी 
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थी। इसमें विनियोग की दर के १६५५-५६ ई० में राष्ट्रीय आय के ७'३ प्रतिशत से बढ़कर 
१९६०-६१ में १०६ प्रतिशत हो जाने का अनुमान था । आलोचकों के अनुप्तार विनियोग की 
दर में इतनी वृद्धि सम्भव नहीं है। श्र] के० सी० नियोगी:(£, 0, १२००९५) के अनुसार, द्वितीय 
योजना अठ्यवद्दारिक तथा अत्यधिक महत्वाकांक्षी है और इसका विशाल भवन अत्यन्त कमजोर 
नींब पर खड़ा है ।'(7'॥6 5€९८०णावे जञरौॉँग्ा 35 प्राएटदबी506 द्ाते ०५०6७ द्ा॥0प58 80वें ॥8 
गर455ए6 5पएहा-ड7प्रटाधा'€ 5 7'ब्वॉडटते 0 9762८॥7"008$ +007028॥0॥35. ) 

वास्तव में, ट्ितीय योजना देश की आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत बड़ो नहीं कद्दी 
जा सकती, फिर भी साधनों की दृष्टि से यह महत्वाकांक्षी अवश्य थी। साधनों के अभाव के 
कारण ही मई, १९५५ ई० एवं स्तम्बर, १६५६ ई० में द्वितोय योजना में परिवतेन करना पड़ा । 
लेकिन भारत जैसे अविकसित देश के तीव्र आथिक विकास के लिए साधारण योजना से काम भी 
नहीं बल सकता। इसके लिए हमें विशाल विनियोग की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसके लिए 
जनता को तैयार होना पड़ेगा । 

(२) दियीय योजना में कृषि पर कम तथा उद्योग-धन्धों पर अधिक जोर दिया 
गया था :--छिंतीय योजना के विरुद्ध यह सर्वाधिक प्रमुख अलोचना है । द्वितीय योजना में 
औद्योगीकरण के आधार को सुटढ़ बनाने पर विशेष जोर दिया गया था । वास्तव में, रोजगार, 
राष्ट्रीय आय आदि में वृद्धि के लिए ऐवा आवश्यक भी प्रतीत होता है। किन्तु, योजना में कृषि 
पर अपेक्षाकृत कम जोर दिया गया था। यह द्वितीय योजना की सबसे बडी कमी थी। इसके 
परिणामस्वरूप जबकि प्रथम योजनाकाल में क्ृष के उत्पादन में २२ प्रतिशत को वृद्धि हुई थी, 
द्वितीय योजताकाल में इसमें केवछ २० प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

(३) उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कुटीर एवं लधु उद्योगों पर 
विशेष जोर दिया गया था तथा करखाना उद्योगों की अवहंलना की गयी थी :-द्वितीय 
योजना में एक ओर तो आधारभूत उद्योगों के विकास के लिए भारी विनियोग की व्यवस्था को 

४और दूयरी ओर कुटीर उद्योगों को उन्‍नति के लिए सरकारी प्रयश्न का आयोजन या | इसमें उप- 

भोग के सामान बनावेयाले कारखानों,--सुती-वस्त्र तथा चीनी उदयोग आदि पर प्रतिबन्ध 
लगाकर सम्बन्धित लघु उदयोगों के विकास का प्रयत्न किया गया था। योजना आयोग की यह 
नीति केवल अल्पकालीन हो सकती है, लेकिन दीघेकालीन दृष्टि से बड़े पैमाने के उद्योगों को 
भी विकास का समान अवसर देना चाहिए और उनकी व्यवस्था भी की जानी चाहिए । 

(४) योजना में घाटे की वित्त-व्यवस्था पर अधिक जोर दिया गया था जिससे 
मुद्रा-स्फीति उत्पन्न होने की आशंका सदा बनी रही :--छ्वितीय योजना काल में १२०० 
करोड़ रु० की रकम घाटे की वित्त व्यवस्था से प्राप्त करने की व्यवस्था थी जिससे देश में अत्यधिक 
मुद्रा प्रसार की आशंका बनी रही। इस सम्बन्ध में शुरू से ही योजना के वित्तीय पक्ष की कठु 
आलोचना द्वोती रही । साथ ही, योजनाकाल में कर-वृद्धि से विशेषत: परोक्ष करों में वृद्धि से 
उपभोक्ता वर्गं को ऊंचे मुल्य देने पड़े । देश में विशाल मात्रा में विकास व्यय में वृद्धि का आयोजन 
था, लेकिन उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को इस अनुपात से कम ही बढ़ाने को व्यवस्था थी क्योंकि 
अधिकांश व्यय आधारभूत उद्योगों पर किया जाने को था। अतएव दूमरी योजना के प्रारम्भ से 
ही मुद्रा-सफीति का दबाब प्रारम्भ ही गया किन्तु घाटे की वित्त-व्यवस्था के जिस सीमा तक प्रति- 
कूल परिणाम की आशंका थी, उतनो भयानक स्थिति योजनाकाल में नहीं उत्पन्न हो सकी । सबसे 
बड़ी बात तो यह है कि आथिक विकास कौ प्रत्येक भ्रक्रिया में कुछ मुद्रा-फीति अवश्य ही निहित 
रहतो है। इसे एक सीमा तक टाला भी नहीं जा सकत। । 


भारत में योजनाकरण के अठारह वर्ष १४३ 


(५) सावंजनिक क्षंत्र के विकाप्त पर अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया गया था :--- 
प्रथम योजना में साबंजनिक एवं निजी क्षंत्र का हिस्सा प्राय: ५० : ५० था जबकि दूसरी योजना 
में यह ६० : ४० हो गया । इसलिए कुछ लोगों ने यह आशंका प्रकट की थी कि निजी क्षेत्र 
को विकास का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया । लेकिन वास्तव में, यह आशंका सही नद्दीं थी। 
द्वितीय योजना में निजी क्षत्र के विकास के लिए बहुत-सी सुविधाएँ प्रदान की गयी थीं। 
साथ द्वी, निजी क्षेत्र को सावेजनिक क्षत्र के साथ कदम-मेंकदम मिलाकर चलना चाहिए। 


(६) विदेशी साधनों पर अत्यधिक निर्भरता :--दूसरी योजना में ८०० करोड़ रुपये 
के लगभग विदेशी ऋण व सहायता प्राप्त करने का आयोजन था, लेकिन यह अनुमान नीचा सिद्ध 
हुआ और बाद में इससे लगभग दुगुने विदेशी साधनों की आवश्यकता प्रतीत हुई । इतनी अधिक 
मात्रा में विदेशों पर स्भिरता किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं है। किन्तु, भारत जैसे 
अविकसित देश के ओद्योगीकरण की कोई भी योजना बिना विदेशी पूंजी की सहायता के सफल 
नहीं हो सकती । फिर भी, इस सम्बन्ध में विस्तृत छान-बीन करके अनुमान लगाना चाहिए था। 
विदेशी साधनों पर अत्यधिक निर्भरता से दूसरी योजना में इस सम्बन्ध में बहुत अनिश्चितता रही 
तथा इसके घातक परिणाम भी भुगतने पड़े । 


तृतीय पंचवर्षीय योजना (96-66) 
( ॥%7१ ॥7ए८ ४८७४ 7७7 ) 

तृतीय पंचवर्षीय योजना के उद् श्य ( (00]९८८४ए65 ० पाल 7फरातत २८ रा 
?»0 ) :--तृतीय पचवर्षीय योजना अगले १५ वर्षों के विकास को आवश्यकताओं को 
ध्यान में रखते हुए तैयार की गयी थी । इपके निम्नलिखित प्रधान उहू श्य थे :-- 

(क) अगले पाँव वर्षों में राष्ट्रीय आप में वाधषिक ५ प्रतिशित से भी अधिक वृद्धि 
करना और इस हिसाब से देश के विकास में विनियोग करना जिससे अःमे भी राष्ट्रीय आय में 
वृद्धि का यही क्रम जारी रद्द | ( 96९प्ा2ट 27 ॥6ठ'6356 9 '७६7079] ९0०76  ०एत 0फए6८7 
5 9७. ९. एटा बाप द्वावे ६0 [06 इद्या॥6 पता ढाइप्राोट 8 02(67॥ 0 रएढपराटा ४० 
88 (0 8080 +095 7386 ७० 870५॥ 8प7)॥8 5५०४९८०९प८॥॥ 9]9॥ 7८7०तैं;) दूसरे शब्दों 
में, तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में प्राय: २५ प्रतिशत से अधिक वृद्धि का आयोजन 
था, यानी राष्ट्रीय आय को १६६०-६१ में १४,५०० करोड़ रुपये से बढ़ाकर योजना के अन्त में 
१६,००० करोड़ रुपये करने का आयोजन था। योजनाकाल में प्रति व्यक्ति आय में १७ प्रतिशत 
वृद्धि का आयोजन था जिससे वह १६६०-६९ ई० में ३३० रुपये से बढ़कर १६६५-६६ ई० 
में ३८५ रुपये हो जाने को थी। तृतीय योजना में उपभोग-स्तर में ४ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर 
से वृद्धि का आयोजन था । साथ ही, योजना के अन्त में बचत को १४ प्रतिशत करने का लक्ष्य था। 


किन्तु तृतीय योजना के इन लद्ष्यों की पूर्ति नहीं हो सकी तथा योजनाकाल में देश की 
राष्ट्रीय आय में बहुत ही कम वृद्धि हुई। १६६०-६१ ई० के मूल्य-तछ के आधार पर तृतीय 
योजना के प्रथम चार वर्षों में राष्ट्रीय आय में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु १९६५-६६ ई० 
में इसमें ५-७ प्रतिशत की कमी 7ई। तृतीय योजनाकाल में प्रति-ध्यक्ति आय में प्राय: कोई वृद्धि 
नहीं हुई क्योंकि राष्ट्रीय आय में जो कुछ भी वृद्धि हुई वह जनसंख्या में २"५ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि 
से समासत हो गयी । 


१४४ भारतीय अधभथंशार्त्र 


(ख) खाद्यान्न की उपज में अत्मनिभ रता प्राप्त करना एवं कृषि की उपज में इतनी 
अधिक वृद्धि करना जिससे उद्योगों की बढ़ती हुई जरूरतें भी पूरी द्वों और निर्यात भी हो सके । 
(8९॥३८९८ 5०॥-पिटांरा6ए व 00व87ब्री॥5 शाप इट685९४ 2870क्‍0परवा७] छ/0वप९८॥०7 
६0 7264 6 760 णं। टाा6त5 ०0 रावा5४7ए धावे (7806) :--द्वितीय पोजना में कषि पर 
अपेक्षाकृत कम जोर दिया गया था जिससे योजनाकाल में खाद्यान्न का अभाव हो गया । अतएव 
तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष रूप से जोर दिया गया था। योजनाकाल में कुल कृषि 
उत्पादन में ३० प्रतिशत तथा खाद्यान्नों के उत्पादन में २६ प्रतिशत वृद्धि का आयोजन था । इस 
लक्ष्य की प्राप्ति के बाद देश के खाद्यान्नों के सम्बन्ध में आत्म-निभर हो जाने की आशा की जाती 
थी। किन्तु तृतीय योजना के कृषि सम्बन्धी लक्ष्य भी पूरे नहीं हो सके तथा १६६५-६६ ई० में 
खाद्यान्न का उत्पादन योजना के प्राराम्भक वर्ष से मी कम हुआ। अतएव तृतीय योजनाकाल में 
खाद्य-संकट की स्थिति को दूुर करने के लिए इमें विदेशों से बहुत अधिक मात्रा में खाद्यान्न का 
आयात करना पड़ा 


(ग) इस्तात, बिजली, तेल, ईजन आदि बुनियादी 5द्योगों को बढ़ाना और मशीन 
बनाने के का रखाने स्थापित करना जिप्से १० वर्षों के अन्दर अपने देश के औद्योगिक विकास 
के लिए आवश्यक मशीनें देश से द्वी प्राप्त की जा सकें । आधार-भूत एवं प्रधान उद्योगों के विकास 
पर द्वितीय योजना में भी अधिक जोर दिया गया था। वास्तत्र में, द्र तगति से आथिक विकास के 
लिए औदयोगीकरण अनित्रार्य भी है। इस उद्द श्य से योजनाकाल में लोहा एवं इस्पात तथा कोयला 
आदि उद्योगों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया था। योजनाकाल में समस्त औद्योगिक 
उत्पादन में ११ प्रतिशत वापिक वृद्धि का आयोजन था । किल्‍्तु योजना के इस लक्ष्य की भी पूर्ति 
नहों १६ तथा उत्पादन में वाषिक वृद्धि केवल ७'€ प्रतिशत की दर से ही हुई । 


(घ) देश की श्रम शक्ति (४०॥ 7०७८०) का पूर्ण उपयोग एवं रोजगार के साधनों 
में पर्याप्र वृद्धि करना (0४॥86 ६0 ४॥6 #पौ65॥ ?0550 6) :--जेकारी की समस्या के समा- 
धान के लिए तृतीय पंषनर्षोत्र योजना में रोजगार के साधनों में वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया 
था। तृतीय योजना में सम्मिलित काग्रक्रमों के परिणामस्वहप योजनाकाल में १४० लाख (३५ 
लाख कृषि में तथा १०५ लाख गैर-कृषि में) अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए रोजगार को व्यवस्था का 
आयोजन था। किन्तु तृतीय योजना के इस उद्द श्य की भी पूति नहीं हो सकी तथा योजनाकाल 
में बेरोजगारों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई । 

(च) धन एवं आय के वितरण की विषमता को कम कर आशिक क्षक्तियों का 
अधिक न्यायोचित वितरण करना । 

दीघकालोन विकास की व्यवस्था :--भारत जैसे अद्ध-विकसित देश, जिसकी अधथ॑- 
व्यवस्था सदियों से अवरुद्ध रह्दी है, के आथिक विकास के लिए दीघेकाली न प्रयतनों की आवश्यकता 
है। हमारी आर्थिक समस्याओं का समाधान एक, दो या तोन पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा नहीं 
किया जा सकता, उसके लिए दीघ॑कालीन आयोजित प्रय॒त्नों की आवश्यकता होगी । अतएव विकास 
के इस क्रम में प्रत्येक पंचर्षीय योजना एक स्तर का प्रतिनिधित्व करतो है। प्रथम योजना 
के निर्माण के समय आयोग ने (६५१ से १९८५१ तक के ३० वर्षों के लिए आध्िक विकास 
के सम्बन्ध में एक अनुमान लगाया था। इसमें जनसंख्या की वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि 
बचत, विनियोग तथा उत्पादन में वृद्धि के सम्बन्ध में यह अनुमान लगाया गया था कि 


भारत में यीौजनाकरण के अठारह वर्ष १४५ 


राष्ट्रीय आय १६७०-७१ तक तथा प्रति व्यक्ति आय १६७७-७८ तक दुगुनी हो जायगी । किन्तु 
पहली योजना के संपादन में अत्यधिक सफछता के कारण योजना आयोग ने यह अनुमान लगाना 
प्रारम्भ किया कि राष्ट्रीय ज्षाय को १९६७-६५ तथा प्रति व्यक्ति आय को १६७२-७३ ई० तक ही 
दुगुमा किया जा सकता है। किन्तु १६६१ ई० की जनगणना के अनुगार जनसंख्या में आयोग के 
अनुमान की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से वृद्धि हुई जिससे आयोग के सभी अनुमान गलत सिद्ध 
हो गये | 

अतएव तृतीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण के क्रम में योजना आयोग ने आगामी पनद्रह 
वर्षों के लिए विकास की पृभी सम्भावनाओं को ध्यान में रखक्रर एक दीघपैकालीन विकास का कार्य- 
क्रम तैयार किया । वास्तव में, देश के आथिक विकास के लिए विकास की दीघँैकालीन व्यवस्था 
अनिवाये है जिसमें कि अर्थ॑-व्यवस्था का तेजी से विकास द्वो सके तथा वह द्र॒ तगतिसे आत्म- 
निर्भरता तथा स्वतः प्रचालित व्रिकास को ओर अग्रगर द्वो पके । आयोग के शब्दों में “तृतीय तथा 
बाद में आनेवाली योजनाओं के लिए विकास की जिश कार्य॑-प्रणाली की कल्पना को जा रही है, 
उभके अनुसार क्रषि तथा उद्योगों को पारस्परिक निर्भरता, आथिक तथा सामाजिक विकास, 
राष्ट्रीय तथा क्षत्रीय विकास और घरेलू एवं बाह्य साधनों को संचालित करने को पारस्परिक 
निर्भरता पर जोर देने की आवश्यकता है। इस नोति के अनुमार वैयक्तिक एवं तकनीकी क्षमता 
के विकास तथा उत्पादकता के सामान्य स्तर को ऊँचा उठाने पर पर्याप्त मात्रा में जोर देता अनि- 
वाय॑ है । इसके साथ ही, जनसंख्या, रोजगार तथा सामाजिक परिवर्तत पर भी जोर देने की आव- 
श्यकता है । 

अत: इस व्यापक उद्देश्य कौ ध्यान में रखकर तृतीय तथा "गे आनेवाली योजनाओं में 
आध्िक विकास की गति को तीव्र बनाने के लिए बचत तथा थिनियोग में वृद्धि की ष्पवस्था की 
गयी थी । द्वितीय योजना केअन्त में राष्ट्रीय आय का ११ प्रतिशत भाग विनियोग किया जाता था। 
इसे बढ़ाकर तृतीय, चतुर्थ तथा पाँववीं योजनाओं के अन्त तक क्रमशः १४-?५,१७-१८ तथा 
१९-२० प्रतिशत करने का आयोजन किया गया । इसके परिण।मस्वरूप वतुर्थ तथा पाँचवीं योजनाओं 
के अन्त में शुद्ध विनियोग के क्रमश: १७,००० तथा २५,००० हो जाने का अनुमान था। इसी 
प्रकार पाँचवीं योजना के अन्त तक आंतारेक बचत के राष्ट्रीय आय के ८९५ प्रतिशत से बढ़कर 
१८-१६ प्रतिशत तक हो जाने की आशा की गयी थी। इसी दीघेकालीन विकास को ध्यान में 
रखकर तृतीय योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया था । 


तृतीय योजन) का कुल विनियोग एवं व्यय 
( 0०६2] [#ए८5धश८॥ घाते (90759 ता वाह पकाव॑ ऐड ) 

उपरोक्त उद् श्यों को ध्यान में रखते हए तृतीय योजनाकाल में कुल १०,४०० करोड़ रुपये 
विनियोग का आयोजन था, जबकि द्वितीय योजनाकाल में कुल बिनियोग ६७५० करोड़ सपग्रे 
तथा प्रथम योजना में ३३६० करोड रुपय्रे हो था। इसमें से सावजनिक क्षत्र में ६३०० करोड़ 
रुपये तथा निजी क्षेत्र में ४१०० करोड़ रुपये विनियोग की व्यवस्था थी । 

साव॑जनिक क्षेत्र में तृतीय योजनाकाल में कुल ७५०० करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था 
जबकि द्वितीय योजनाकाल में वास्तविक व्यय ४६०० करोड रुपये तथा प्रथम योजनाकाल में १६६० 
करोड़ रुपये था। इस प्रकार तृतीय पंचवर्षीय ग्रोजवा का आकार प्रथम एवं द्वितीय पंदवर्षीय 
योजनाओं की अपेक्षा बहुत बड़ा था । 


१४६ भारतीय अथेशासुत्र 


तृतीय योजनाकाल में साबंजनिक क्षत्र में ष्यय की जानेवाली कुल ७५०० करोड़ रुपये की 
रकम का विभिन्न मदों में वितरण निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है :--- 
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मर्द द्वितीय ५४०2 ह तृतीय योजना 
कुल व्यय प्रतिशत | कुल ब्यय । प्रतिशत 
१, कृषि एवं सामुदायिक विकास ० ५१३० ११ हु १,०६८. .. १४ 
२. बड़ी एवं मध्यम सिंचाई योजनाएँ ४२० ६ ६५० । ९्‌ 
३. बिजली डी ४५ १० १,०१२ १३ 
४, ग्रामीण एवं लघु उदयोग १७५ ४ २६९४ ॥ 
५, संगठित उद्योग एवं खनिज मा १,५२० २० 
६. परिवहन एव संचार १,१०० ' २८ १,४८६ २० 
७' सामाजिक सेबाएँ एव विविध ८३० ! १८ । १,३०० १७ 
८. ॥7ए7९7(0765 हढंको ३०: कढेके:,........ :&%8 8508४ २०० | 
कुल योग ४६०० १०० ७४०० १०० 


है सरकारी क्षत्र में खच किये जाने वाले कुल ७००० करोड़ रुपये में से ३६०० करोड़ रुपये 
केन्द्र 4।रा एवं ३९०० करोड़ रुपये राज्य सरकारों द्वारा ध्यय किया जाने को था। इस प्रकार 
तृतीय योजागा की वित्तीय सीमा (॥7720ं»]| |ग0॥) ७५०० करोड़ रुपये निश्चित की गयी थी, 
किस्तु इसका भौतिक लक्ष्य (९४८2) 93 7०0) ८३०० करोड़ रुपये निश्चित किया गया था। 
वास्तब में, भोतिक एबं वित्तीय साधनों में इस प्रकार का अन्तर भारत में योजनाकरण कै क्षत्र में 
एक नयी बीज थी । 
किस्तु पाँच वर्षों में साव'जनिक क्षत्र में तृतीय हक का वास्तनिक ब्यय ८५७७ करोड़ 
रुपये, मानी आयोजित ब्यय से लगभग १०७७ करोड़ रुपये अधिक था। इसका विभिन्न मदों में 


बितरण निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :--- 
तृतीय योजना का ब्यय ( करोड़ रुपये में )_ 
हु जा : तृतीय योजना का तृतीय योजना का 
। प्रस्तावित व्यय वास्तविक ब्यम 





कब कर्क थी. 
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३. विश्व त 0 १२५२३ 
४, ग्रामीण एब लघु उद्योग २६४ २४. -८ 
५, संगठित उद्योग एवं खिज १५२० १७२६३ 
६. परिवहन एवं' संचार १४८६ २१११-०७ 
७. सामाजिक सेवाएँ एव" विविध १६०० १४६ ३९४ 
८. [7९ए८707]6$ कि ३०० नल णजा 
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इस प्रकार स्पष्ट है कि तृतीय योजना का वास्तविक व्यय कृषि, सिंचाई, एवं लघु उद्योग 
में प्राय: एक समान था जबकि परिवहन एवं संचार में वास्तविक व्यय बहुत अधिक तथा सामा- 
जिक सेवाओं, संगठित उद्योग एवं खनिज तथा विद्युत में थोड़ा अधिक था। मूल्य में अत्यधिक वृद्धि 
के कारण ही तृतीय योजना के व्यय में इतनी अधिक वृद्धि हुई । 

निजी क्षेत्र में विनियोग :--तृतीय योजना में निजी क्षेत्र में कुल ४१०० करोड रुपये 
विनियोग की व्यवस्था थी । विभिन्न मदों में इसका वितरण निम्नांकित घालिका से स्पष्ट है :-- 


निजी क्षंत्र में विनियोग 


मर्दे ( व्यय की रकम करोड़ रुपये में ) 
१. कृषि एवं सामुदायिक विकास ८0० 
२. विद्य त्‌ ५० 
३. ग्रामीण लघु उद्योग २७५ 
४. उदयोग एवं खनिज १०५० 
पर, यातायात एवं संवादवाहन २५० 
६, समाज सेवाएँ, गृह-निर्माण एवं विविध १०७५ 
७. [79४८7007"65 ६00 
कुल ४१०० 


तृतीय योजना में प्राथमिकता का क्रम 


( 5ठार्खार 0 शि0व25 ) 


तृतीय योजनाकाल में सावेजनिक क्षत्र में व्यय की जाने वाली कुल रकम के विभिन्न मदों 
में वितरण से योजना में प्राथमिकता का क्रम स्पष्ट हो जाता है। योजनाकाल में कृषि, सिचाई 
एज पामुदायिक विकास पर कुल व्यय के २३ प्रतिशत भाग के खर्च का आयोजन था। द्वितीय 
योजना में इस मद में २० प्रतिशत भाग व्यय किया गया था। इससे स्पष्ट है कि तृतीय योजना 
मं कृषि के विकास को उच्च प्राथमिक प्राप्त थी। वास्तत में, तृतीय योजना का एक प्रधान 
उद्श्य कृषि के क्षत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना था। तृतीय योजनाकाल में कृषि तथा 
तत्सम्बन्धी कार्यों पर १०८६९ करोड़ रुपये तथा सिंचाई पर ६६४ करोड रुपये वास्तविक व्यय 
टेआ। बड़े पैमाने के उद्योग एवं खनिज पर योजनाकाऊू में 2,५२० करोड़ रुपये व्यय का 
आयोजन था जो योजना के कुल व्यय का प्राय: २०० प्रतिशत भाग था। इस मद में वास्तविक 
व्यय १७२६ करोड़ रुपये था। इसके अतिरिक्त लघु एवं कुटीर उदयोग पर तृतीय 
योजना में कुल २६४ करोड़ रुपये, यानी योजना के कुल व्यय के लगभग ४ प्रतिशत भाग 
का आयोजन था। इस मद में वास्तविक व्यय ३३६ करोड रुपये हुआ । इससे रुपष्ट है कि ततीय 
योजना में उद्योग-धन्धों, विशेषत: आधारभूत एवं भारी उद्योगों को भी महत्त्वपूर्ण स्थान दिया 
गया था। इसके बाद यातायात एवं संवादवाहन का स्थान था। इस मद में योजना के कुछ 
व्यय के प्राय: २० प्रतिशत भाग व्यय का आयोजन था । द्वितीय योजना में इस मद में अधिक, 
यानी प्राय: २८ प्रतिशत भाग ध्यय किया गया था। इससे स्पष्ट है कि तृतीय योजना में 
यावायात एव संवादवाहन को अपेक्षाकृत कम महत्त्व दिया गया था| यह तृतीय “योजना की एक 
प्रधान कमी थी। विद्युत उत्पादन पर योजना में कुल व्यय के १३७० प्रतिशत भाग ध्यय का 
आयोजन था। (द्वितीय योजना में इस मद में केवल (१० प्रतिशत भाग व्यय किया गया था ।) 


१४८ भारतीय अर्थशात्न 


इसके बाद समाज-सेवाओं का स्थान था। इस मद में मोजनाकाल में कुल १३०० करोड़ रुपये, 
जो कुल व्यय का ब्राय: ३७ प्रतिशत भाग था, के ब्यय का आयोजन था। द्वितीय योजनाकाल में 
इस मद में १८ प्रतिशत भाग ब्यय किया गया था। 


तृतीय योजना में कृषि 
( 6ै8एटपी+प7ढ 9 धार पश्रात्त 0७7॥ ) 

तृतीय योजना में कृषि को प्रधान स्थान दिया गया था। खाद्नान्नों के उत्पादन में आत्म- 
निरभेरता ओर अन्य उधोगों तथा निर्यात के कछ्चे माल की पदावार में वृद्धि करता तीसरी 
योजना के कृषि-सम्बन्धी कार्यक्रम के मुख्य उदश्य थे। योजनाकाल में खाद्यान्नों की उपज में 
२६% तथा अन्य सभी फसलों की उपज के ३०% वृद्धि का आयोजन था। प्रथम योजनाकाल में 
कृषि-उत्पादन में २७ प्रतिशत तथा द्वितीय योजनाकाल में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी प्रथम 
दशक में कृषि के उत्पादन में वार्षिक ४ प्रतिशत की वृद्धि हुईं। तृतीय योजना में कृषि की मद में 
वाधिक ६ प्रतिशत, यानी कुछ ३० प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य था जबकि योजनाकाल में कृषि-पदार्थों 
के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि केवल ११ प्रतिशत की ही हुई। प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीब 
योश्षनाओं में कृषि की उपज में वृद्धि मुख्यतया कृषि के क्ष त्र तथा सिचाई-प्राप्त क्षत्र में विस्तार के 
द्वारा की गयी थी। इनमें सुधरे हुए तरीकों तथा संगठन में सुधार का बहुत ही कम महत्वपूर्ण 
स्थान था। किन्तु तृतीय योजना में इन पर अधिक जोर देने की ब्यवस्था थी | 

तृतीय योजना में कृषि की कुछ प्रमुख फसलों के उत्पादन के लक्ष्य तथा योजना के अन्त 
इनकी उपलब्धि निम्न प्रकार से है :-- 

तृतीय योजना में कृषि-पदार्थों के उत्पादन का लक्ष्य तथा उपलब्धि 











१६६०-६१ | तृतीय योजना पदक ३ मे 
फसल मं (१६६५-६६) में उत्पादन 
52033 । उत्पादन का लक्ष्य | 
खाद्यान्न (लाख टनों में) ८२० १०५० ७२ पा 
हिलइन ,, ४७ '७० क्‍ १०० ६४ 
गन्ना १9 | ॥ १ १ १०२ | १२० 
(गुड़ के रूप में) 
कपास (लाख गाँटठ में) ५३ ३० ४८ 
जूट 83. 98 ४१ ६२ । ४५ 
घाय (लाख कि0 प्रा» में) | ३२० | ४०८ २७३ 


*. आप अनमाृकममा न >काक पा पाकर नाइक"? त जी हारा आल की नी »+ा दल स्‍किकअनजी-जऑलकी)-..-+ कक ५७. ५०-33 केमिमकम३ट- 





है इनके अतिरिक्त फल, शाक, दूध, मछली मांस, अण्डा, नारियल, सुपारी, काजु, काली 
मिर्च, तम्बाकू, चमड़ा ओर लकड़ी आदि की पैदावार में वृद्धि पर भी पूरा नोर दिया गया था | 
तृतीय योजनाकाल में कृषि-पदार्थों के उत्पादत में आयोजित वृद्धि के लिए इनकी प्रत्ति-एकड़ 
भोसत डपज में भी वृद्धि पर विशेष रूप से जोर दिया गया था। खादयानों के उत्पादन में वृद्धि के 
परिणामस्वरूप देश में प्रति-व्यक्ति प्रतदित औसत १५ औंस अनाज जौर ३ ऑंस दाल इपलब्ध 
होने तथा संकट के समब के लिए भी कुछ बचत की आशा थी। इसी प्रकार कपास की उपज 
का जो लक्ष्य था उसके प्रति-ब्यक्षित प्रधिवर्ष ओसत १७५ गज के हिसाब से कपड़ा मिलने और 
निर्यात के लिए कुछ भी बचने की आशा थी | 


भारत में योजनाकरण के अठारह वर्ष १४६ 


इस प्रकार तृतीय योजना के क्ृषि-सम्बन्धी लक्ष्य पूरे नहीं हो सके । खाद्यास्‍्नों के 
घत्पादन को बढ़ाकर १९६५-६६ ई० में १००० लाख टन करने का आयोजन था, किल्तु १६६ १- 

६२ ई० में इनका उत्पादन ८५१० लाख टन, १९६२-६३ ई० में ७८४ लाख टन, १६६३-६४ ई० 
में ७७४ लाख टन, १९६४-६५ ई० ८८६ लाख टन तथा १६६५-६६ ई० में ७२० राख टन ही 
हुआ । इसी प्रकार कपास के उत्पादन को बढ़ाकर ७० लाख गाँठ तथा जुट को ६२ राख गाँठ 
करने का आयोजन था जबकि १६६५-६६ ई० में इनका उत्पादन क्रमश: ४८ लाख गाँठ एबं ४५ 
लाख गाँठ ही हुआ । 

तृतीय योजनाकाल में कृषि, सामुदायिक विकास एवं सिंचाई पर कुल १७१८ करोड़ रुपये, 
यानी योजना के कुल व्यय के २३% भाग ब्यय का आयोजन था जबकि वास्तविक व्यय प्राय: 
१७५३ करोड़ रुपये हुआ। इसमें से कृषि एवं सामुदायिक विकास पर १०८३ करोड़ रुपये तथा 
घड़ी एवं मध्यम सिंचाई को योजनाओं पर ६६४ करोड़ रुपये व्यय हुआ। योजनाकाल में 
खजाझारनों के उत्पादन में २६ प्रब्रिशत तथा सभी फसलों के उत्पादन में ३० प्रतिशत वृद्धि का 
आयोजन था। योजना क कायक्रमों की कार्याम्वित करने के लिए क्रृषि-प्रशासन के उबित संगठन 
पर अधिकाधिक ध्यान देना आवश्यक समझा गया था। वस्तुत:, भारतीय कृषि में विकास के 
लिए ब्यय में वृद्धि की उतनी आवश्यकता नहीं है जितना कि एक उचित क्रुषि-सम्बन्धी प्रशासन 
की जो इन कार्यक्रमों को सुचारु रूप से लागू कर सके। किम्तु योजकाकाल में खाद्यान्नों के उत्पादन 
में संतोषजनक प्रगति नहीं हो पायो। वस्तुत: (६९६५-६६ ई० में खाद्चान्नों का उत्पादन 
१६६०-६१ ई० की अपेक्षा भी कम ही रहा । गन्ना के अतिरिक्त अन्य किसी भी फसल के सम्बन्ध 
में योजना के लक्ष्य को!पू्ि नहों हो सकी । 

तृतीय योजनाकाल में सिंचाई-प्रास भूमि के क्ष त्र को १६६०-६१ ई० में ७०० लाख एकड़ 
से बढ़ाकर योजना के अन्त में, यानी, 2६६५-६६ ई० में ६०० लाख एकड़ करने को आयाजन 
था। इस प्रकार तृतीय योजनाकाल में सिचित भूम के क्षत्र में २०० लाख एकड़ वृद्धि को 
पवरुथा थी जबकि वास्तबिक उपलब्धि प्राय: (३८ लाख एकड़ की ही हुई। इसी प्रकार 
नत्रजनक खाद का उपयोग, जो सन्‌ १६६०-६१ ई० में करीब ३ लाख ६० दहजार टन था, को 
बढ़ाकर १९६५-६६ ई० में १० लाख टन करने का आयोजन था, जबकि इसका उपयोग 
१६६५-६६ ई० में ६ लाख टन हुमा। अक्टूबर, १९६३ ई० तक देश की सम्पूर्ण ग्रामीण जन- 
संख्या को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तगंत लाने का आयोजन था। सहकारी संगठन 
पर भी जोर दिया गया था और खेती के लछिए सहकारी समितियों द्वारा अधिक ऋण दिलबाने की 
उ्यवस्था थी । 

तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास 
(76509 702४८०)077670 ॥ पा एफ्रात ।र८ढ ४८७० ?]27) 


वर गति से आथिक विकास के लिए औद्योगिक विकास एक अनिवार्य शर्त है। प्रथम 
योजना में उद्योग-धन्घों के विकास पर पर्यात्त जोर नहों दिया गया था। किस्तु, द्वितीय योजना 
काल में उदयोग धन्धों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया था। इस मद में दितीय योजन(काल में 
निजी तथा सावेजनिक, दोनों क्षत्रों में सम्मिलित रूप से विनियोंग की रकम १६४५ करोड़ रुपगे 
थी, जो आयोजित विनियोजित रकम से भी अधिक थी। भायोजित रकम से अधिक विनियोग 
का प्रधान कारण योजनाकाल में मूल्य-तल, विशेषतः भौद्योगिक कच्चे पदार्थों के मूल्य में अधिक 
बृद्धि या। द्वितीय योजनाकाल में ओशद्योगिक उत्पादन में प्रति वषे ओरल ८% के हिसाब से 


१५० भारतीय अथंशस्त्र 


वृद्धि हुई थी । योजना के अन्तिम व , १६६०-६१ ई० में तो औद्योगिक उत्पादन में ३६५६-६० 
ई० की तुलना में १४७% की वृद्धि हईैं। तृतीय योजनाकाल में औद्योगिक उत्पादन में औसत 
वाबिक ११ प्रतिशत वृद्धि का आयोजन था, किन्तु इस लक्ष्य की भी पूति नहीं हो सकी तथा 
ओद्योगिक उत्पादन में १६६१-६२ में ८५'२ प्रतिशत, १६६२-६३ में €'६ प्रतिशत, १६६३-६४ 
में €९२ प्रतिशत तथा ८६६४-६५ में ८'८ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि १६६५-६६ ई० में केवल 
५ ३ प्रतिशत की वृद्धि हुईं। कुल मिलाकर औद्योगिक उत्पादन में योजनाकाल में ७६ प्रतिशत 
की वाषिक वृद्धि हुईैं। किल्तु सामान्य औद्योगिक उत्पादन की अपेक्षा आधारभूत उद्योगों के 
उत्पादन में अधिक वृद्धि हुईं। उदाहरण के लिए, विद्युत यन्त्र के उत्पादन में ७१ प्रतिशत, गैर- 
विक्‌ त्‌ यक्तों में 2२ प्रतिशत, धातुओं के उत्पादन में ५७ प्रतिशत पेट्रोलियम की वस्तुओं के 
उत्पादन में ४८ प्रतिशत तथा रासायनिक उद्योगों के उत्पादन में ३८ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
इसके विपरीत चीनी तथा वस्त्र-उदयोगों के उत्पादन में वृद्धि १३ प्रतिशत ही थी । 

इस प्रकार तृतीय योजना में भी औद्योगिक विकास पर विशेष जोर दिया गया था। 
योजनवाकाल में साव जनिक क्षत्र में संगठित उद्योग एव खनिज की मद में १५२० करोड़ रुपये 
व्यय का आयोजन था जो योजना के कुल व्यय का प्राय. २०% भाग था। किल्तु योजनाकाल में 
इस मद में कुल १७२६ करोड़ रुपये व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त लघु एवं कुटीर उद्योगों पर 
२६४ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था जबकि योजना का कुल व्यय इस मद में २४० करोड़ 
रुपये हुमा । 

भारी एवं बुनियादी उद्योगों पर जोर ( पिाफाबइ४भं5 ०ा प्रल०एए काते फगड० 
[)005४७१6४) :--तृत्तीय पंचवर्षीय योजना में भारी ए4 बुनियादी उद्योगों पर विशेष जोर दिया 
गया था जिससे आथिक व्यवस्था भविष्य में स्वत: प्रचालित दो सके। अतएब इस्पात, यन्त्र- 
निर्माण तथा अन्य उत्पादक वस्तुओं को उत्पन्न करने वाले उद्योगों इत्यादि के निर्माण पर तृतीय 
योजना में विशेष जोर दिया गया था। 

इस्पात :--तृतीय योजना में इस्पात के उत्पादन की ६१ ६०-६१ ई० में २४ लाख टन 
से बढ़ाकर १६६५-६६ ई० में ६८लाख टन करने का आयोजन था । भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर 
के कारखानों का इस उददश्य से विस्तार किया जाने को था जिससे कि वे ५५ लाख टन इस्पात 
की ढोकें बना सकें। तृतीय योजनाकाल में बिहार के बोकारों नामक स्थान में चोथा 
इस्पात कारखाना स्थापित करने का आयोजन था किन्तु बोकारों के कारखातों में उत्पादन का 
कार्य अब १६७३ ई० के अंत से ही प्रारम्भ होने की आशा है। साथ ही, सावजनिक क्ष श्र के 

अन्य कारखानों की प्रगति भी आयोजित तरीके से नहीं 5ई, अतः, तृतीय योजना के भब्त में 

१६६५-६६ ई० में इस्पात का उत्पादन लगभग ४५ लाख टन द्वी ह्वो पाया 

मशीन बनाने के उद्योग :-तृतीय योजना में मारी मशीन बनाने वाले फाउण्ड्री 
फोज॑ ( गढ़ाई ओर ढलाई ), कोयला खोदने की मशीन बनाने वाली भारी मशोनों तथा ओऔजाद 
बनाने वाले कारखाने आदि की स्थापना का भी आयोजन था। तृतीय योजनाकाल में मशीन 
निर्माण करने वाले उद्योगों के उत्पादन में ६४३ प्रतिशत वृद्धि की व्यवस्था थी। साव जनिक 
क्षेत्र में राँची में एक भारी यंत्र बनाने के कारखाने की स्थापना को गयी। साथ ही, मशीन 
टूल बनाने वाले दो और नये कारखाने स्थापित किये गये । निजी क्षेत्र में भी इनके विकास पर 
पर्याप्त जोर दिया गया । 


अनिल फननक अनानकन ॑या. "रमममममममामम्कष5बक, 


. ॥0०प70४॥ छाए इ४र८छ' ?०70, (2. 299. 





भारत में योजनाकरण के अठारद बर्षे १५६ 


कोयला :--तृतीय योजनाकाल में कोयले के उत्पादन की १६६०-६: ई० के ५५५ लाख 
टन से बढ़ाकर १६६५-६६ ई० में ६७० लाख टन करने का आयोजन था जबकि कोयले का 
उत्पादन ७०३ लाख टन ही हुआ । 

खनिज तंहू :--तृत्तीय योजना प्रारम्भ द्वोने के प्र तक पा लगे हुए खनिज तेल के 
भंडार के अनुसार नहरकटिया में प्रतिवर्ष २७५ लाख टन अशोधित तेल निकाला जा सकता 
था। इस तेल को साफ करने के लिए नूनमाती और बरोनी में तेल सफाई के दो कारखाने स्था- 
पित किये गये हैं। योजनाकाल में पेट्रोल के अन्य सम्भावित क्षत्रों की जाँच की भी व्यवस्था 
थी । १६६५-६६ ई० में ३०*२ लाख टन अशोधित तेल का उत्पादन हुआ था । 

४४ में कुछ प्रधुख €द्योगों के उत्पादन के लक्ष्य तथा इनकी ह्ृपलूब्धि इस 
प्रकार है : 


नत+++5 ++++++त+ ८ सन न> ८ ८“जजकमकम जनम पबकक 7 च हा... असस-उकमन 
केकननमीननान-3- स्का ढक कक... ?-य+ - ० ७क 0 कार >ज-१५४क०मककम-ककन, 42०७-4७ 2 सकलअममभ«_-मा >.>>न्‍्>+ अक्रम्म + >> -प-पतम»ऊ»»म «मा पु» ऑफ + बजकर "९५ कट पका ७०, 


कह ३५ ७2००७ ७४3, समन कक कन+-2>५++--क्‍03७.७.3>-3+ 2००... 4३ >पामक-ब++प+न+न»म 8५.५० कार ७-3“ ।कनकनन अआक +ममण, 


वाधिक उत्पादन १६६५-६६ में 





339 जे १६६०-६१ ' ४ अ क के वास्ताविस्क 
में उत्पादन क्‍ उतवाद न का | उत्पादन 

मल कक की बिक ८5 मम व शिलिम मकर 

१, कोयछा.. [लाख टन | ५५५ 5 ६७० ढ 9०३3... 
२, खनिज लोहा । है| . ६४० | ६०० २६० 
३, तैयार इस्पात !! | २४ ६६ । ४५ 
४. अल्मुनियम हजार टम. । १८०२ ८०. | धर 
५. सोमेंट लाख टन | ८० | १३२ । १०८ 
६. कागज एवं गत्ता हजार टन | ३५० ७०० | 7 8 
७. सल्प्ुरिक एसिड [हजार टन | रेषट | १५०० | ६६२ 
८. कॉस्टिक सोडा हजार टन | १०१ |. ३४५ | का] 
६, चोनी लाख टन ३० | ३५ । ३५५ 
१०, सूती वस्त्र. करोड़ मौटर|। ४६५७ |_ ५९५ ४४० 











चीन तथा पाकिस्तान के आक्रमण से उत्पन्न संकट को स्थिति के परिणामस्वरूप औद्योगिक 
कार्यक्रमों की प्राथमिकला में थोड़ा-सा परिवर्तेत भी किया गया तथा इस्पात, आधारभूत हल्की 
थातु (०95० !8॥६ 77८(25), खनिज तेल एवं यंत्र-विर्माण उद्योगों पर अधिक जोर दिया जाने 
लगा । इससे ओऔद्योगिक विकास में सहायता मिलने के साथ-साथ यातायात तथा शक्ति आदि के 
विकास में भी सहायता मिलने की आशा की जाती थी । 

ग्रामोण एवं लघु उद्योग :--हृस्त-कर्घा ओय घरेल उद्योग के जरिये कपड़े के उत्पादन 
फो १९६०-६१ ई० के २०१'३ करोड़ मीटर से बढ़ाकर १६९५-६६ ई० में ३५० करोड़ मीटर 
करने का आयोजन था जबकि १९६५-६६ ई० में उत्मादन:३१४ कशेड़ मीटर हुआ । दूसरी योजना 
में ६६ औद्योगिक संस्थान बनाये गये थे। तीसरी योजना में इस प्रकार के २०० संस्थान ओर 
बनाने की व्यवस्था थी, जबकि १६६५-६६ ई० तक वास्तव में २३४ संस्थान और बनाये गये। 
चतुर्थे योजना में भी इस मद में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 

बिजली :--द्वितीय योजना के अन्त में बिजली की संस्थापित क्षमता ५७ लाख किलो- 
बाट हो गयी थी । इसे बढ़ाकर तीसरी योजना के अन्त तक १२७ लाख किलोबाट करने का 
आयोजन था, यानी विदपुत्‌ की सम्भात्रित क्षमता में १२% वृद्धि का आयोजन था। किस्‍्तु 
तृतीय योजना के इस लक्ष्य की भी पूर्ति नहीं हो सकी तथा १६६५-६६ ई० में विदुयुत की 
संस्थापित क्षमता लगभग १०२ लाख कि० वा० ह्वी हुई। अयुशाक्ति से भी ३ लाख किलोबाट 
बिजली उत्पन्न करने की एक योजना कार्बान्वित होने की व्यवस्था थी । 


१५३ भारतोय अर्थशास्त्र 


रोजगार :--तृतीय पंचवर्षोथ्न योजना में रोजगार के साधनों में भी पर्याप्त वृद्धि का 
आयोजन था | योजना के अनुसार तृतीय योजना में कृषि के अतिरिक्त अम्य क्षत्रों में १०५ लाख 
तथा कृषि में ३५ लाख व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजग।र के साधनों की व्यवस्था थी । किन्तु 
तृतीय योजना के इस लक्ष्य की भो पूरतति नही हो सकी । 

यातायाव एव संवादवाहन (६ व 5[2074 &30 (407 प्रावर८७007॥ ) ;-यातायात 
एवं संवादवाहन के क्षत्र मे भी तृतीय योज-: में ४४८५ «रोड़ रुपये, यानी श्राय: २० प्रतिशत 
भाग के व्यय का आयोजन था, क्रिन्तु आग चलकर इसमे वृद्धि की गयो तथ। योजनाकाल में इस 
मद में प्राय: २११२ करोड़ रुपये व्यय किया गय। । यात वात एवं संवाददाहइन के क्षत्र में भी 
तृतीय योजना में पर्याप्त वृद्धि का आयोजन था। रेंलों का माल ढोने का क्षमत्ता को १६६०-६१ ई० 
में १५४० लाख टन रो बढ़ाकर -६६५-७६ ई० में ९४५० ल।ख टन करने, यानी ५६ प्रतिशत वृद्धि 
का आयोजन था जबकि योजना के अन्त में इनकी माल ढाने की अनुमानित क्षमता २०३० लाख 
टन :ई । योजनाकाल में 7२०० माल लम्बी नया रेल लाईन बनाने का आयोजन था । जहाजरानों 
के सम्बन्ध में भी योजना का लक्ष्य प्रायः २ लाख टच ( (5. !९. '4'. ) के नये जहाजों को काम में 
लाना था। बाद में इसमें वृद्धि की गयी जिसके परिणामस्4रूप दश में कुछ जहाजों का टन भार 
१६६०-६१ ई० में 2८६ छाख ७९ से बढ़कर १६६५-६५ में १५९४ लाख (४९7 हो गया । 

तृतीय योजना के उक्त लक्ष्या की पूति के बाद भारत का आधिक व्यवस्था स्वतः प्रचालित 
विकास की और उन्मुख होगी ऐसी आशा को जाती थी । विकास का यह क्रम स्वयं उत्पादन एवं 
रोजगार में वृद्धि की नयी सुविधाएँ प्रदान करेगा । किन्तु जेसा कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है, 
योजना के अधिकांश लक्ष्य (रे नहीं हो सके । योजताकाल म॑ कषि तथा उद्योग दोदों क्षत्रों में 
उत्पादन आयोजित लक्ष्य से बढुत द्वी कम हुआ । 

तृतोय पंचवर्षीय योजना के वित्तीय साधन 
((7787०8) +५८४०प7८८६४ ०। 4)6 34॥70 ।7४6८ ४८७/' ४]४॥3) 

तृतीय योजना में सरकारी क्षत्र में व्यय किये जाने वाले कुल ७५०० करोड़ रुपये की रकम 
को निम्नलिखित्त प्रकार से प्राप्त करने को व्यवस्था थी तथः कुल वास्तविक व्यय ८५७७ करोड 
रुपये की रकम निम्न प्रकार से प्राप्त हुई :-- 

(करोड़ रुपये सें) 


ऊ 
कम । : ऑष2एणाायहर्लल्पफाएएप्रकण «६67 ५ एप्रए 'पष्यानदाइकाए ५२ >ाकक्रासलपअक्उ नाक ४, लिया अधर"क्ाका+ापकाककः 84 654"९- १९ ४नर५:::करवााक पका दनकासाक 0 40७०७४ “राह +बवत धाका 2 ॥७७१ भरकर 





इसमे ह-करी ह. ५. "राकीटम०-वाहक- जाना पद, काना सी - रफ्क१औत०-३ जड़ समभमा्याकताता पक +५8-- “->रन्का बार भा धर पएपिकिपाए 'अभागतएफर950-नअममदकताए थे नरक पाना. पु डयुकक 


्््ि साधन. _तृतीय योजना. | योजना काल में 
9, 4तंमान करों के आधार पर राजस्वसे | 2 
बचत | ५५७० “5१६ 
२. वतंमान आधार पर रेलों से प्र।प्त धन १०० ६२ 
३. वर्तमान आधार पर सावेजनिक क्षेत्र के 
अन्य उद्योगों से प्राप्त धन ४५० ३७३ 
४. सावंजनिक ऋण ८०० ८२३ 
५. अल्प बचत ($778)) 520]7725) ६०० ५६५ 
६, भविष्य-निधि आदि से मिलने वाला घन ५४० ६०५ 
७, अनिवायें जमा एवं वारधिकी शा ११७ 
८« अतिरिक्त कर १७१० २८६२ 
६. विदेशी सहायता जिसकी बजट में व्यवस्था 
की गयी थी २२०० २४२३ 
१०. भाटे की दित्त-व्यवस्या ([92८720 77&70 7१ | ५५० ११३३ 


कुल योग ७५०० | दशक७ ८५७७ 








भारत में योजनाकरण के अठारह वर्ष १५३ 


करों से प्राप्त आय :-तृतोय पंचवर्षीय योजन। में वर्तमान करों के आधार पर राजस्व 
से ५४० करोड़ रुपये बचत की व्यवस्था थी । योजनाकाल में केन्द्र एवं राज्य दोनों के वतमान 
करों से प्राप्त रकम में बहुत वृद्धि हुईं। १६६०-६२ कें करों की दर पर योजनाकाल में राष्ट्रीय 
आय का १० प्रतिशत भाग प्राप्त करने का आयोजन था जबकि दस प्रकार से ६ ६ प्रतिशत भाग 
ही प्राप्त हुआ | किन्तु इसके साथ ही, गेर-योजना-सम्बन्धी व्यय (४०॥-एथ। €४फ़थ्यता।एा८) 
में भी अत्यधिक वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप पाँच वर्षा में इस मद में कुल ४१९ करोड़ रुपये 
का घाटा ही हुआ । इम प्रकार योजताकाउ में वर्तमान करों से प्राप्त शुद्ध आय में कोई वृद्धि नहीं हो 
सकी । अतएवं इस कमो को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में न4 करों को लगाया गया। नये 
करों से योजनाकाल में १७१० करोड़ रुपये प्राप्त करने की व्यवस्था थी जधकि नये करों से 
योजनाकाल में वास्तव में कुक. २५६२ करोड़ रुपये, यानो आयोजित रकम से प्राय: ११८२ करोड़ 
रुपये अधिक की रकम प्राप्त हुई । 

विदेशी सहायता ( [0:९८।' ७ 8 2५५] ४६.३॥:०८ | :->प्रतीय पोजना में द्विताय योजना का 
अपेक्षा अधिक मात्रा में विदशा सहायता को आवश्वक्ता के अनुमात था। योजव!काल में कुल 
२२०० करोड़ रुपये विदशी सहायता के प्रयोग के आयोजन था । इसमें सं अनरिका के पी० एल० 
४६८० द्वारा मिलनेयालो प्रायः ६०० केराड़ रुपये तथा चुकाने योग्य होते थलछि ऋणा को अदायगा 
के लिए ५०० करोड़ रुपये का रकम सम्मिलित नहां हैं; इस अकार यह रकम निश्चय द्वी बहुत 
अधिक है । किन्तु तृतीय योजना के अररम्भ में.ही। दशा |4निमय की कठिदाइयाँ उपस्थित हो गयों । 
तृतीय योजना में पाँच वर्षों में प्रायः २०२२ फरोड़ रुपये को रकम विदेशी सहायता क॑ रूप में ध्रात्त 
हुई । इस प्रकार विदेशी सहायता के छप में तृताथ योजनाकाल में बहुत अविक रकम, कुल ध्यय 
का लगभग एक-चोथाई भाग प्राप्त हुबा । 

सावंजनिक क्षत्र के उद्योगों से ब्राप्त घत (8०फप४ 4707 ५४७)४८ 6६१६६: ७745०७) :-- 

योजना के वित्तीय साधनों के सम्बन्ध में दूसरी महृ्तपूर्ण बात सावंजनिक क्षेत्र के उद्योगों के 
लाभ से प्राप्त ४५० करोड़ रुपये की रकम थी। इस प्रकार की कोई रकम द्वितवोय योजनाकाल 
अथवा इसरो पहले प्राप्त नह्दा हुईं थी। सावेजनिक क्षत्र के उद्यागों स श्राप्त ४५० करोड रुपये 
को रकम में से ३०० करोड रुपये केन्द्रोय सरकार को संस्थाओं से तथा १५० करोड रुपये 
राज्य सरकार की संस्थाओं से प्राप्त करन का आयोजन था । किन्तु योजनाकाल में साबंजनिक 
क्षेत्र के उद्योगों से वास्तव में २७२ करोड रुपये की श्कम प्राप्त हुई । 

घाटे की वित्त-व्यवत्था (0०00॥ [77270०78) :--घाटे की वित्त-ष्यवस्था से तृतोय 
योजना काल में केवल ५५० करोड रुपये प्र।प्त करने का व्यवस्था था जबकि द्वितीय योजनाकाल 
में इस मद से ११३३ करोड़ रुपये की रकम ही प्राप्त हुई थी । अतएवं तृतीय योजना में घाटे की 
वित्त-व्यवस्था की रकम को कम रखा गया था क्योंकि द्वितीय योजना में इससे मूल्य-तल में 
बहुत अधिक वृद्धि हुई थी । किन्तु,तृतीय योजना में घाटे की वित्त-व्यवस्था से ११३३ करोड़ 
रुपये की रकम, यानी कुल आयोजित रकम के दुगुने से भो अधिक रकम प्राप्त हुई। इससे स्पष्ट 
है कि तृतोय योजनाकाल में घाटे की वित्त-व्यथस्था क द्वार। द्वितीय योजना के बराबर रकम प्राप्त 
की गयी । 

बाजार ऋण ( १७०४८ 7.0975 ) :--जनता से प्राप्त ऋण से तृतीय योजदाकाल में 
८०० करोड़ रुपये को रकम प्राप्त होने को आशा थी । इसमें से ४७५ करोड़ रुपये केम्त्र तथा 
३२४ करोड़ रुपये राज्यों द्वारा प्राप्त करने का आायोजन था जबकि तृतीय योजना में ८२३ करोड़ 


१५४ भारतीय अथंशास्त्र 


रुपये की रकम इस रूप में प्राप्त हुई थी। द्वितीय योजना में इससे ७८० करोड़ रुपये की रकम 
प्रास हुई थी । इससे स्पष्ट है कि तृतोय योजन में बाजार ऋण से आयोजित रकम से भी भधिक 
रकम प्राप्त हुई। इसी प्रकार अल्प बचत से तृतीय योजनाकाल में ६०० करोड़ रुपये की रकम 
प्राप्त होने की आशा थी । द्वित्ोय योजना में इस मद से ५०० करोड़ रुपये प्र।प्त होने का भायोजन 
था, किन्तु वास्तविक: रूप में ४०० करोड़ रुपये हो प्रप्त हुआ था। तृतोय योजन।काल में इस मद 
से वास्तव में ५६५ करोड़ रुपये की रकम प्राप्त ईई | इससे स्पष्ट है कि योजवाकाल में अल्पकालीन 
ऋण के रूप में आयोजित रकम से कुछ कम ही प्राप्त हुआ । 

तृतीय योजनाकारू में एक नये प्रकार को अनिवायेंं बचत योजना का कार्पक्रम अपनाया 
गया । बाद में इसे वाषिकी जमा (&००५६८७ 705/०»ं ५) के रूप में बदल दिया गया । तृतीय 
पोजमाकाल में इस मद में ११७ करोड़ रुपये की रकम प्राप्त हुई । 


प्रतिरक्षा, विकास एवं संकट 


(6०००८, ल्‍0९ए९!०७7737६ द्षाते 67४९४०५) 


१६६२ में चीन तथा १६६४५ में पाकिस्तान के आक्रमण के कारण उत्पन्न संकट की स्थिति 
में देश के साधनों का प्रव्विरक्षा एवं विकास (3686॥0० 27 तैटए८।०]98९७०७) दोनों दृष्टिकोण 
से विकास अनिवार्य हो गया । वास्तव में ये दोनों एक घुसरे के पूरक हो गये । इस राष्ट्रीय 
संकट की स्थिति में तृतीय योजना में इस प्रकार संशोधन करना आवश्यक हो गया जिससे प्रतिरक्षा 
की आवश्यकताओं की अधिक-स-अधिक पूति की जा सके । सरकार एवं जनता ने इस आधार- 
भूत तत्त्व के महृत्त को समझना ओर अब इन दोनों पर एक साथ जोर दिया जाने लगा । तृतीय 
योजना में भी इस उहश्य से आवश्यक संशोधन किया गया। प्रथम एवं ट्विलीय योजना के दस 
वर्षों में प्रतिरक्षा पर कुल २०७४ करोड़ रुपये व्यय किया गया । किन्तु चीनी आक्रमण ने प्रतिरक्षा 
पर व्यय में अत्यधिक वृद्धि कर दी। १६६३-६४ के बजट में योजना के अन्तगंत विकास के 
लिए १६५० करोड़ रुपये तथा प्रतिरक्षा के लिए ८६७ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था । वास्तव 
में, तृतीय योजना के पाँच वर्षों में सुरक्षा पर १८८४ करोड़ रुपये ब्यय किया गया। प्रतिरक्षा पर 
व्यय में इस प्रकार बहुत अधिक वृद्धि हो गयो। सुरक्षा पर १६६६-६७ के बजट में ८०० करोड़ 
रुपये व्यय का आयोजन था। इस प्रकार अब देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग ५ प्रतिशत 
से भी अधिक भाग प्रतिरक्षा के ऊपर व्यय किया जाने लगा है । 

संकट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तृतीय पंचवर्षोंग योजना में विनियोग की जाने 
वाडी कुल रकम में परिवर्तेत भी किया गया। योजना में हस परिवतेन का प्रधान कारण 
पोजनाकाल में प्रतिरक्ष[-सम्बन्धी उद्योगों क्े विकास पर अधिक जोर तथा आयात-सम्बन्धी 
आवश्यकताओं में वृद्धि था। वास्तव में, प्रतिरक्षा-सम्बन्धी तैयारियों के सिलसिले में देश के 
आध्िक संगठन को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने की आवश्यकता होगी । 


तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्रगति की समीक्षा 
(6 #ए़ुजशथ5॥) ० पा 07/08/7683 ०ई 6 777१ 9]90) 


किन्तु तृतीय योजना को प्रगति सम्तोषजक नहीं रही तथा इसमें आाथिक जीवन के विभिन्न 
क्षत्रों में लक्ष्य से बत ही कम वृद्धि हुई। योजनाकाल में पाँच वर्षो में कृषि के उत्पादन मे 
३० प्रतिशत तथा उद्योग-षन्धों के उत्पादन में ७० प्रतिशत वृद्धि का आयोजन था । इसी प्रकार 
राष्ट्रीय भाय में प्राय ३० प्रतिशत वृद्धि का आबोजन था। किल्तु तृतोय योजना की प्रगति को 


भारत में योजनाकरण के अठारह वर्ष १५५ 


देखने से यह स्पष्ट है कि योजना के अधिकांश लक्ष्यों कौ पूति नहीं हो पायी । तृतीय योजना 
की इस असफलता का प्रधान कारण १६६२ ई० में चीन तथा १६६५ ई० में पाकिस्तान के साथ 
युद्ध हे । इनके परिणामस्वस्ण योजना को सुरक्षा से सम्बन्धित ([0०0९70८-००८॥४८०) करना 
पड़ा तथा उत्पादन की प्रायमिकताओं में भी परिवर्तेत करना पडा। तृतीय योजना काल में 
१९६४-६५ के अतिरिक्त अन्य सभी वर्षों में मोसमी हृवाएँ भी संतोषप्रद नहीं रहीं । 

कृषि-पदार्थों के उत्पादन में १६६१-६२ ई० में १ प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु १६६२- 
६३ ६० ३ प्रतिशत को कमो हुई, पुत: १६६३-६४ ई० में ३-७ प्रतिशत तथा १६६४-६५ ई0० में 
१०५ प्रतिशत को वृद्धि :ई। किनल्‍त्‌ १६६५-६६ ई० के अपामान्य वर्ष होने के कारण क्रृषि-पदार्थों 
के उत्पादन में अत्यधिक कमा हुईं। इस वर्ष खाद्यान्न के उत्पादन में २० प्रतिशत की कमी हुई । 
खादूयान्नों के उत्पादन को बढ़ाकर १६६५-६६ ई० तक १००० लाख टन करने का आयोजन था 
जबकि इनका उत्यादन १९६०-६६ ई० में 9२० लाख टन ही हुआ । इसी प्रकार औद्योगिक 
उत्पादन में भी तृतोव योजना में औसत रूप से वाषिक १४ प्रतिशत वृद्धि का आयोजन था 
जबकि इसमें १६६१-६२ ई० में ६*५ प्रतिशत, १६६२-६३ ई० में ७७ प्रतिशत, १६६३-६४ ६० 
में ५'५ प्रतिशत तथा १९६४-६५ ई० में ३ प्रतिशत की हुई। किम्तु ८९६५-६६ ई० में औद्योगिक 
उत्पादन में' ४३ प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसस स्पष्ट है कि तुतीय योजना के ओदुयो|गक उत्पादन 
के लक्ष्य भी प्रे नहीं हो सके । परिणामस्वरूप योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में भी अपेक्षित लक्ष्य 
से बहुत द्वी कम वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय में योजना काल में प्रथम धार वर्षों १६६०-६१ ई० 
के मुल्य-तल के आधार पर २० प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि १६६५-६६ ई० में इसमें ५६ 
प्रतिशत की कमी हुई । इपसे स्पष्ट है कि तृतोय योजना के लक्ष्यों की पूर्ति नष्टीं हो सको । 
तृतीय योजना में राष्ट्रीय आय बढ़कर १६६५-६६ ई० में १९,००० करोड़ रुपये होने के बजाय 
लगभग १५,६३० करोड़ रुपये (१६६०-६१ ई० के मल्य-तल पर) द्वी हुई। योजनाकाल में प्रति 
व्यक्ति आय में भी प्राय: कोई वृद्धि नहीं हुई । 

इस प्रकार तृतीय योजना को प्रगति संतोषजनक नहीं रह्दी । तृतीय योजना की इस 
असंतोष जनक प्रगति का प्रधान कारण कृषि तथा उद्योग-घन्धों के क्षेत्र में आयोजित लक्ष्य से बहुत 
ही कम वृद्धि है। चतुर्थ योजना के स्मृति-पत्र में आयोग ने इसको व्याख्या निम्त प्रकार से की है : 
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तृतोय पंचवर्षीय योजना की कुछ आधा रभूत कमजो रियाँ 
(5076 8%95० ॥060€८५$ ०0 पाढ पएफ्रात रद ४८७० 9०7) 

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अध्ययन से स्पष्ट है कि इसमें कई आधारभूत त्रू टियाँ थी। 
इसका सबसे बडा दोष तो यह था कि इसमें कई नीतियों की हृढ़तापूवक घोषणा तो की गयी थी 
किन्तु उन्‍हें कार्यान्वित करने में समान हृढ़ता का अभाव था। वास्तव में, इस योजना की 
अधिकांश नीतियों को कार्यान्वित करने में आत्म-बल का अभाव था। मृल्य-सम्बन्धी नीति, 
रोजगार-सम्बन्धी नीति तथा भमि-सुधार की योजनाओं के साथ यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से 


७०९ २2 ०२2 252 ७) कक * 


शिलटा07 वात प्रा] 0 6 ए०प॥्म फीए८ट ४९४४ ?7]870 ७. -2 


१५६ भारतीय अभथंशारत्र 


लागू होता है। अतः हमलोग यहाँ पर तृधीय योजना की कुछ जाबारभूत कमजोरियों को चर्चा 
करेगे । 


(१) कृषि-विकास सम्बन्धी उचित नोति का श्रप्नाव (.3०६ ०६ 9 97०7८ 7०67 
रण &86ण४प००) 70०ए४८०एमवा) :--पहली दो योजनाओं की तरह तृतीय योजना का भो 
सबसे बद्ा दोष कृषि के विकास के लिए समुचित नीलि का अभाव था। वास्तव में कृषि-सम्बन्धी 
नियोजन के दो सहायक स्वर हैं-- प्रथम स्तर विभिन्न फसलों के उत्पादन के राष्ट्रोय लक्ष्य का 
निर्धारण तथा इस लक्ष्य को पूष्ि के लिए कुल व्यय निश्चित करना होता है। इस प्रकार के 
राष्ट्रीय लक्ष्य का निर्धारण जनसंख्या के उपभोग को आवश्यकताओं तथा उद्योगों के लिए कच्चे 
पदार्थों की जरूरतों आदि को ध्यान में रखते हुए लय करना चाहिए और तब इन लक्ष्यों की पूर्ति 
के लिए कुल व्यय का निर्धारण करना चाहिए। द्वितीय रुहर राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्रश्नावपूर्ण तरीके 
के कार्याम्वित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में उचित सुधार का होता है। इस द्वितीय 
स्‍तर में विभिन्न उत्पादन-सम्बन्धी इकाइयों के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले रूक्ष्यों की उचित 
रूप से निर्धारित करना होता है। राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूति के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को क्रिया- 
शील बनाना आवश्यक होता है । अम्य दो योजनाओं की तरद्द तृतीय योजना का प्रधान दोष भी 
कृषि-सम्बन्धी नीति के निर्धारण में इस द्विताय स्तर पर उबित ध्यान का अभाव था । वास्तत्र में, 
इस योजना के कृषि-कार्यक्रमों की सबसे बड़ी न्रटि यह थी कि इसमें कृवि-सम्बन्धी प्रशासनिक 
ब्यवस्था में आवश्यक परिवर्तेन लाये वगेर कृषि की मद में बहुत बडी रकम के ब्यय का भाबोजन 
था। इसलिए कृषि पर इतना जोर देने के बावजुद तृतीय योजना के कृषि-सम्बन्धी लक्ष्यों की 
पूर्ति नहीं हो सकी । 


(२) निर्यात पर उचित जोर का अभाव ( ,.286४0 0०६ छत्तेल([पर।८. ला)॥85॥5 ०॥ 
८5००7 ) :--आथिक विकास को दीघेकालोन योजना को कार्याब्वित्त करने में निर्यात का बड़ा 
ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। वास्तत्र में, विदेशी सहायता के लिए भुगतान तथा आम्तरिक साधनों के 
द्वारा इसके प्रतिस्थापन के लिए निर्यात व्यापार में वृद्धि अनिवाये है। किन्तु भारत में प्रथम 
लीनों पंचवर्षीय योजनाओं के अब्तगेंत इस आाधारभूत:लक्ष्य की अवहेलना की गयी थी। यह्दी 
काश्ण है कि आथिक नियोजम के प्रथम दस वर्षों में विश्व के कुल व्यापार में भारत का हिस्सा 
१६५०-०१ ई० में २९१ प्रतिशत से घटकर १६६१-६२ ई० में १९२ प्रतिशत हो गया । तृश्तीय 
योजना में निर्यात-प्रोत्ताइन की आवश्यकता को महसूस अवश्य कि्रा गया था जो तृत्तीय योजना 
के निम्न बयान से स्पष्ट है "'] ए€थश ० धा6 इटकाटाए ० पार 06लाए॥ ०टाथ78८, 
6४९ ]85 ६40 726 8 6०7 एा049 गत 405 >6076780 ॥0 (8&ए४0०प7८0 वंततेप५४१८६ 
छा०ण्वेपटआएु 0. ८5907. 0०7 ए970शोतीजए ७ 5००४8 006] 5पफ70॥05 607 ८४७०ए०४,”! 
किस्तु इस प्रकार को अभिव्यक्ति को कार्यरूप देने के लिए प्राय: कोई भी प्रयास नहीं किया गयो 
था । वास्तव में, तृतीय योजना में निर्यात-प्रोत्साइन के उचित कार्यक्रम का अभाव था । राजकीय 
उद्योगों के निर्यात के लिए भी कोइ लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में विदेशों 
पर हमारी निर्भरता में वृद्धि होना बिल्कुल स्वाभाविक है । 


(३) संवादवाहन एवं यातायात के साधनों के विकास का अभाव ;--तृत्तोय योजना 
में ऑंद्योगिक विकास के अनुरूप यातायात एवं संवादवाहन के साधनों पर जोर नहीं दिया गया 
था जिससे योजनाकाल में धीरे-धीरे कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगीं। वास्तव में, जबकि राजकीय 


भारत में पोगनाकरण के अठारह वर्ष १५७ 


क्षत्र में प्रथम योजवा के कुल व्यय का २४५ प्रतिशत तथा द्वितीय मोननना का २८*६ प्रतिशत 
भाग ब्यय किया गया था, तृतीय योजना में इस मद में केवर १६*८ प्रतिशत की ब्यवश्या थी । 
यह तृतीय योजना की बहुत ही बड़ी कमी थी । 


(४) मृल्य-नीति के स्पष्टीकरण की आवश्यकता :--तृतीय योजना में उचित मृह्य- 
गीधि की मावश्यवहा पर तो बल दिया गया था, लेकिय उसका यथेष्ट रूप से स्पष्टीकरण नहीं 
किया गया था। बास्तव में, आथिक विकास के लिए मुल्य में ख्बिरता की बहुत अधिक आव- 
श्यकता है। खाथासतों एवं आवश्यक उपभोक्ता पदार्थों के मूल्य में स्थिरता अधिक आवश्यक है । 
किन्तु तुतीय योजनाकाल में मूल्य-स्तर में स्थिरता तो नहीं हो लायी जा सकी, उल्टे इसमें मूल्य- 
तल में बहुत अधिक वृद्धि हुई, जिसका योजन। के कार्य-क्रमों पर बड़ा ही विपरीत प्रभाव पड़ा । 


इस प्रकार, संक्ष प में हुतीय योजना कई दोषों से परिपूर्ण यी। वस्तुतः यह अथ॑-व्यवस्था 
के विभिन्‍न पहलुओं पर एक अराम्बद्ध निबन्ध की तरह थी । परिणामस्वरूप योजना के बहु 
सारे महत्त्वपूर्ण लक्ष्य परे भहों हो सके तथा योजना पूर्णछप से सफल नहीं हो सकी । तृतीय 
योजना की इस आर्थिक असफलता से योजनाकरण की वतंमान प्रणाली पर से लोगों का विश्वास 
समात हो रहा है। इसका भी भविष्य में आनेवाली योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 
पोजना के अष्तिम वषे में उत्पन्न खाद्य-संकट तथा मुल्य-तल में अत्यधिक वृद्धि से तो जनता का 
मानों पैय ही समाप्त हो गया है। अतः कृपि-सम्बन्धी नियोजन की प्रणाली में आमूल परिवततन 
लाने की आवश्यकता है। वास्तव में, यह स्पष्ट है कि कृषि के क्षत्र में केवल सहकारी समित्तियों 
तथा सामुदायिक विकास-खण्डों की संख्या में वृद्धि से कोई आशाजनक प्रगति नहीं हासिल की जा 
पकती । इसके लिए आज कृषि केसम्बन्ध में अधिक यवार्थंवादी ष्टिकोण अपनाने को आव- 
श्यकता है। इसी में देश तथा समाज दोनों ही का कल्याण निहित है । 


वाषिक योजनाएं 
( 8770४) ?]97$ ]966-]969 ) 


प्रावकथन :--तृत्तीय एंच्रवर्षीय योजना का कार्य मान, १६६६ ई० में समाप्त हो गया 
तथा अप्रैल, १९६६ से चतुर्थ योजनाकाल के सम्बध्ध में एक स्मृति-पत्र ( शटाप07छ॥तताक 00 
ए0070॥ गिए८ ८४० ?]80 ) प्रश्तुत किया गया । आगे चलकर अगस्त, १६६६ ई० में इसकी 
एक रूप-रेखा ([0787# ०५४१४८) तैयार की गयी जिसे संसद्‌ के समक्ष प्रस्तुत किया गया । किन्तु 
तृतीय योजना को कई कठिनाइयों का सामता करना पड़ा था। इनमें १६६२ एवं १९६५ ई० के 
चीनी तथा पाकिस्तानी आक्रमण एवं १६६५-६६ तथा १६६६-६७ में सूखा के कारण कृषि-पदार्थों 
के उत्पादन में भयानक कमी उल्लेखनीय हैं। इनके परिणामस्वरूप योजनाकरण के काय में शिथिलता 
उत्पन्न हो गयी तथा चतुथें योजना का कार्यें अप्र छ, १६६६ ई० से पहले नहीं प्र।रम्भ हो सका। इसी 
बीच १६६६-६७, १९६७-६८ एवं १९६८-६९ में तीन वापिक योजनाएँ कार्यान्वित की गयीं । 


वाषिक योजनाओं का कुल व्यय (०४ 0089 04 8770७) 7]998&) “7 ९६६- 
६७, १६६७-६८ तथा १९६८-६९ में तीन एक-वर्षीय योजनाएं कार्यान्वित की गयीं । १६६६- 
६७ में कुल वाह्तविक ब्यय २१६५ करोड़ रुपये, १६६७-६८ में ९०८५ करोड़ रुपये था सभा 
१६६८-६९ में २३७६ करोड़ रुपये हुआ। एकवर्षीय योजनाओं के अन्तगंत कुल ध्यय के विभिन्न 
म॒दों में वितरण का अन्दाजा तिम्तांकित तालिका से लगाया जा सकता है :-- 


१५८ भारतीय अधथंशार् 


एक-वर्षीय योजनाओं में कुल व्यय का वितरण ( करोड़ रुपये में )! 


भर्दे १६६९-६७ में १६६७-६८ में १६६८५६६ में १९६६-६९ में 
वास्तविक वास्तविक वास्तविक कुल व्यय 
व्यय व्यय व्यय 
१. कृषि एवं सामुदायिक विकास ३३४ ३१८ ४५६९ ११२१ 
२. वृहत एवं मध्यम सिचाई १४६ १४४ १७५ ४६८ 
३. विद्य॒ त्‌ ४०४ ३९२ ४१३ १२०९ 
४, ग्रामीण एवं लघु उद्योग ,. ४३ ४४ ४१ १२८ 
५. संगठित उदयोग एवं खनिज. ५१४ ४७१ ५२६ १५११ 
६, यातायात एवं संवादवाहन ४३४ ३६४ ४०९ १२१९ 
७. सामाजिक सेवाएँ एवं विविष २६५ ३२२ ३६१ ९७८ 
कुल २१६५ २०८४५ २३७६ ६५२६ 


हस प्रकार तीनों एक-वर्षीय योजनाओं का कुल व्यय ६६२६ करोड़ रुपया था जो 
चतुर्थ योजना, जिसमें पाँच वर्षा में १५,२०२ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है, का ४२ प्रतिशत 
भाग हैं। इस बात को यान में रखते हुए कि अर्थ-व्यव्स्था १६६६-६८ के बीच सुस्ती का अनुभव - 
कर रही थी, तोन वर्षों में ६६२६ करोड़ रुपये का व्यय कोई कम व्यय नहीं कहा जा सकता । 

१६६६-६७ भें अथं-व्यवस्था की प्रगति ( छ9ः6९8/'९88 66. धार 5८0०7णाए (ैपर॥९ 
0८ ५८४७ ]966-67) :--१६६६-६७ का वर्ष लगातार सूखा का दूसरा वर्ष था। इस वर्ष 
ख'दयान्नों का उत्पादन ७६० लाख टन था जो १९६५-६६ से थोड़ा अधिक होते हुए भी १६६४-६५ 
की तुलना में बहुत ही कम था। १रिणामस्वरूप इस अवधि में बड़े पैमाने पर खाद्याम्नों का ज्लायात 
करना पड़ा । कृषि के उत्पादन में छास का औद्यीगिक उत्पादन, विशेषतः उन उद्योगों के जो 
कुषि-पदार्थों पर निर्भर करते थे पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । १६६६-६७ में औद्योयिक उत्पादन में 
क्षेवल ०'३ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि १६६४-६५ में वृद्धि को दर ७ प्रतिशत तथा १९६५-६६ 
में ३६ प्रतिशत थी। विद्य त उत्पादन की क्षमता से १२ लाख कि० वा० की वृद्धि ६६ई। बचत- 
आय अनुपात, जो १६६५-६६ में १०३ प्रतिशत था, १६६६-६७ में घटाकर ८'२ प्रतिशत हो 
गया | यातायात के साधनों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पढ़ा । 

१६६७-६८ तथा १६६८-६६ में आथिक प्रगति ( 7८०१०0फ८ ए?7027८85 पैंपाणाए 
]967-68 & 9689-69 ) :--आधिक पुनरुत्थान का क्रम १६६७-६८ में प्रारम्भ हुआ तथा 
१६६८-६९ में भी जारी रहा | पिछले वर्ष की तुलना में राष्ट्रीय आय में १६६७-६८ में ८६ 
प्रतिशत तथा १६६८-६६ में १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। पुनरत्थान का जो क्रम २९६७-६८ 
में ज्ारम्भ 7आ उसका १६६८-६९ में संतोषजनक परिणाम प्राप्त हुआ तथा मुल्य-तल एवं भुगतान 
संतुलन की स्थिति में आशाजनक सुधार हुआ | 

इस अवधि में कृषि के उत्पादन में भी आशातीत प्रगति हुई॥ १६६५-६६ तथा १६६६० 
६७ में देश के अधिकांश भाग में दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न होने के कारण कृषि के क्षत्र में नये 
तकनीक का बड़े पैमाने पर प्रयोग प्रारम्भ हुआ तथा इसके परिणाम भी अत्यन्त संतोषजनक 
हुए । नयी तकनीक के प्रयोग से कृषि-उत्पादन में एक प्रकार की क्रांति उत्पध्न हो गयी जिसे 


ला / 


कृषि-क्रांति या हरी क्रांति ( 07८८॥ रि८ए०४४०॥ ) कहते हैं। १६६७-६८ में खाद्यान्नों का 


| आईं 
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भारत में योजनाकरण के अठारह वर्ष १५६९ 


उत्पादन ६५० लाख ठन तथा १६६८-६६ में ६६९० लाख टन हुआ जो पिछले सभी वर्षो से 
अधिक था। खादयाज्ञों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्बरूप इनके मूल्य में भी बहुत 
अधिक कमी हुई । १६६८-६६ मैं खादयाश्नों के मल्य में €'५ प्रतिशत की कमी हुई । 

इस छवध्षि में निर्यात में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई। १६६७-६८ मैं निर्यात में ३४ प्रति« 
शत तथा १६६८-६९ में १३० प्रतिशत की वृद्धि'.हुईं। साथ ही आगमात में इस अवधि में कमी हुई । 
भायात में कमी के लिए मुख्यत: खाद्यान्‍नों कै आयात में बड़े पैमाने पर कमी उत्तरदायों थी। 

निम्नांकित तालिका से एक-वर्षीय योजनाओं की अवधि में महरवपृण्ण क्षत्र में प्रगति का 
अन्दाजा गाया जा सकता है ;-- 

भर्दे पिछले वर्ष सै प्रतिशत परिवतेन 

१६६५-६६ १६६६-६७ १९६७०६९८ १६६८-६६ 

१, राष्ट्रीय आय (स्थिर 


कीमतों पर) “५६ नी 06 +ः ८६ +- १७ 
२. कृषि-उत्वादस - १७.१ -0०'३ + २२९३ - १९८ 
३. खाद्याध्नों का उत्पादन *#१९*१ + ३१ + २८९० - ११ 
४. औद्योगिक उत्पादन जी +०*३ - 0*५ + ६*३ 
५० थोक कीमतें + ७*६ + १३ ९ + ६१६ -- १-१ 
६, आयात नी ४४ “-५९' है रे -+ ७* ३ 
७, निर्यात कक, - ८*& +१'६ +-१३*५ 


उपरोक्त तालिका से एक-वर्षीय योजनाओं में देश की अर्थ-ध्यवस्था के विभिश्न क्षत्रों में 
प्रगति का अन्दाजा लगता है। 
विशेष अध्ययन-सू नी 


], 7?8777972 (0०गर्धाइक6ठ  * व, 5९000, ॥शआञएत ात #्वाभप्रत्वा 575५ 


०, (207६, ० ॥[70% : +ट07077८ $97"'४८५७ 969-70 & ]97].:7९ 

38, 3. 7, 5॥८70५ : जि|शगागयगए & ८07०कांट 0९०ए९८]०७०7767(. 

4, 2 ्ञाग्रााए (0ाग्रगा590ता : 6ए९7655 रिटए707+ 0 [१९८ ४८७४७ & #7॥वपद्नी 
70]28785. 


5, 7777 (४07णा589607 : 76ठप्रातान्‍्ा]ए८ ४९६७ ] ७0. 


७७७०० ारण, ० ॑एआओं 


, ८००८ $907ए०० ]969-70, 


अध्याय ; ८ 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 
( ए०प्राफ एए० इ९४० ?]290 ) 


आयोजित विकास के दो स्तर (7५४० 908565 ०६ ?]206८0० ॥06ए०)०७768७():-- 
चतुर्थ योजना के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक विवरण प्रारम्भ करने के पूर्व यह कहना 4क्तिसंगत होगा 
कि देश के आयोजित आधिक प्रय॒त्नों को निम्नांकित दो स्तरों में विभाजित किया जा सकता है-- 
प्रथम स्तर १९५१-५२ से १६९६?-६२ का है। इस अवधि में सतत्‌ विकास के लिए प्रयत्न किये 
गये । इन प्रयस्नों के परिणामस्वस्प देश में विनियोग कुल राष्ट्रीय आय के ७९६ प्रतिशत से बढ़कर 
१२२ प्रतिशत तथा आन्तरिक बचत राष्ट्रीय आय के ५:३ प्रतिशत से बढ़कर €*६ प्रतिशत हो 
गयी । इस क्वधि में राष्ट्रीय आय में ४३ प्रतिशत प्रति वर्ष को दर से वृद्धि हुई तथा प्रति-ष्यक्ति 
आय में कुल १७ ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवधि के अन्तिम वर्षों में भारत में ओद्योगिक 
क्रांति की शुरुआत हुई तथा सर्वत्र एक प्रकार का आशावाद वत्त मान था । 

दूमरा रुतर १६६२ ई० के अन्‍्त में चीनी आक्रमण के साथ प्रारम्भ होता है। चीनी 
आक्रमण ने हमारे विकास के क्रम को बिल्कुल ठप कर दिया। आगे चलकर १९६५ ई० में 


पाकिस्तानी आक्रमण ने विकास की गति को बिल्कुल पीछे की ओर मोड़ दिया । १६६५-६६ तथा 
१६६६-६७ में देश के एक बहुत जड़े भाग में सूखा तथा अकाल की स्थिति ने आथिक विकास और 


भी अवरुद्ध किया । परिणामस्वरूप तृतीय योजना तथा बाद में तीन वर्षों के 0]8॥ ॥0]0 295 
को अवधि मैं आयोजित विकास के लिए उपयुक्त वातावरण को ही समाप्त कर दिया। इस स्तर 
की विशेषता को कुछ आँकड़ों से स्पष्ट किया जा सकता है । तृतीय योजना की पाँच वर्षों की 
अवधि में कुल राष्ट्रीय आय १४७ प्रतिशत तथा प्रति ध्यक्ति आय में १ प्रतिशत से भी कम की 
वृद्धि ,(६। १६६४-६५ से ६६६९-६७ के बीच म्ल्य-तल में ४६१ प्रतिशत की वृद्धि ६ई। 
इगमें से १९६४-६५ में १०६ प्रतिशत, १६६५-६६ में ६५३ प्रतिशत तथा १९६६-६७ में १६५ 
प्रतिशत की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, इस अवधि में वास्तधिक आय में वृद्धि के बजाय कमी 
द्दी हुई । 

तृतीय पंचवर्षीय योजना से आरम्भ होनेवाले अगले १५ वर्षों में भारत में योजनाकरण का 
प्रधान उद्द श्य में देश में व्वतः प्रचालित आथिक विकास के लिए मांग तैयार करना, अधिक रोज- 
गार की व्यवस्था तथा देश में आथिक एवं गामाजिक विपमता को यथासम्भव कम करता माना गया 
था। तृतीय पंचवर्षीय योजना को इन उद्द ध्यों की पूत्ति के दीघंकालीन गहन कांयंक्रम का प्रथम 
स्तर समझा गया था तथा उसके आकार एवं नीति का निरूपण इसी आधार पर किया गया था। 
किश्तु तृतीष पंचवर्षीय योजता के प्रारम्भ से ही विभिन्न कारणों से इन क्षत्रों में सन्‍्तोपजनक प्रगति 
नहीं हो सकी तथा देश की मौलिक सम्स्याए- भूख, निर्धनता एवं बेरोजगारी इत्यादि प्राय: उसी 
प्रकार रह गयीं । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का निर्माण इसी संदर्भ में किया गया । अतएवं इसमें इन 
समस्याओं के समाघान के लिए ब त बढ़े प्रयत्नों की आवश्यक्ता पर जोर दियो गया। योजना आयोग 
का इस सम्व्रष्ध में निम्त कथन विशेष रूप से स्पष्ट है :--' “गजल [6ठपाती शिवा ग्राप़ा इप्रा'्ट 
पिद्वा, 489॥06 6 प्राक्रा294306व तीगीढपरधट कग ॥6 ॥छागरटते।802 9980, (6 प॥0९८ 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना १६? 


.०0७2३०१४ 2 926(९१ ॥6 607 (6 एणाा0 9९096 खावंग्राध्षाा$ ॥8 ग्रात्याट्फापत्ता,!?! 
तृतीय योजनाकाल में मूल्य-तल में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई । इस प्रकार तृतीय योजना की इस 
असफलता से देश में आथिक नियोजन के सम्बन्ध में एक निराशाजनक वातारण का रुजन हो 
गपा । ऐसी स्थिति में चतुर्थ योजना का मद्दत्त बहुत बढ़ जाता है। वास्तव में, चतुर्थ पंच- 
वर्षीय योजना की प्रमुख समस्या सुल्य-तल में वृद्धि के वगर विकास के क्रम को आगे 
बढ़ाना है जो योजना आयोग के निम्न बयान से स्पष्ट है :--'7%6८ ठाप्लं&) [#कोीला। 07 
(6 70670) 767 5 +)0७5$ 0०4 220९ ९४४7? 6 ६7700 ० 6९र९८)०77८॥॥ ४॥(]009६ 
&८८०९॥७५४॥९ ग्री407%7ए ॥6॥705 ]0 (6 €ट८णाणा५, ॥0॥5 059ए0708$)79 ८॥७]]5५ 
पांशारा 5६ए०॥085$ क्षाते एटडताला8 द्वावे 2687 एछा]07ए 70 णोए 40" ७9|७7 8६ 
बरएथव90 ॥0-फो 7 €-ए९८॥0]परा८, ०9५४ 2]80 407' 8६६८४) 38 28293॥)54 70-2556॥ 0 &) 
4ए2/९८ ८४००॥०॥।ए7८.??? अतः चतुथ योजना को तृतीय योजना के निम्नांकित चार व्यापक 
उहं श्यों को पूरा करता होगा :-- 


(१) स्वत: प्रचालित अर्थ॑-व्यवस्था की प्राप्ति: 
(२) प्रादेशिक संतुलन स्थापित करना जिससे विकास का लाभ सभी क्षत्रों को समान 


रूप से प्राप्त हो सके; 

(३) स्थायित्व के साथ-साथ विकास (7०७0 शा ड४०॥9); तथा 

(४) हर एक व्यक्ति के लिए एक म्यूनतम जीवन-स्तर की व्यवस्था करना । 

योजना आयोग (?970॥78४ 00777755907) के शब्दों में ' हमलोगों की अथं-व्यव- 
स्‍्था के विकास में चतुर्थ योजना निर्णायक महत्व की है। इसे पहले की तीन पंचवर्षीय 
योजनाओं तथा तीन वाषिक योजना की निष्पत्तियों को सुदृढ़ बनाकर अथ॑ं-वब्यवस्था को 
आगे बढ़ाना एवं इनकी त्र्‌टियों को यथासम्भव दूर करना है तथा पंचम योजना के अन्त 
तक देश में स्वतः प्रचालित अथं-व्यवस्था के निर्माण के लिए आधार तेयार करना है ।”' 
(6 7०णप रढट ४८७7! 0]879 769765675 & एापट8) 5६82८ 3॥ 776 6९०९।०]7॥७॥॥ 
० 06एछा' €८०070779, [६ 038 40 ८0780]0 2६0९ थाते ८७7५ [0"993/०4 (06 2004९ए ९६१270(5$ 
० 6 (76९ €67 98785, 74९ पर? 07 पटाए $॥07क्‍क्‍9]]8 88 (7 98 0978८(८.0]८ 
बाते छ/टएब्म० धार ए/0पाते [0 8 इढेनिदेक्षा। €००7णाए 40 76 &4९0 9 (6 


८70 ०६ ॥॥6 !क्‍4%9 787. ) 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के उद् इय 
( 006६८४४ए6३ ० पी #0प7फ निए८ ऐैटका 7 ) 

भारत में दीघंकालीन नियोजन का मुख्य उद्द श्य 'स्थायित्व के साथ विकास! (970७) 
७]४ ४99]779 ) है। चतुर्थ योजना भी इसी व्यापक उद्ँ श्य को ध्यान में रखकर तैयार की गयी 
है। चतुथ पंववर्षीय योजना को तैयार करने में योजना आयोग ने निम्नलिखित उहृष्यों क 
प्रधानता दी है :--- । 

(१) राष्ट्रीय आय में ५.५ प्रतिशत को वार्षिक वृद्धि ( है08वगतह 8 एज) 
०9 95% एल बाणाणा ० ४007%&) [70077८) :--चतुर्थ योजना में राष्ट्रीय आय में ५१५ 
प्रतिशत वाषिक वृद्धि का आयोजन है। इसके लिए कृषि के उत्पादन में पाँच वर्षो' में ३१ 
प्रतिशत तथा उद्योग-घन्धों के उत्पादन के पाँच वर्षो' में ४० से ५० प्रतिशत वृद्धि का आयोजन है । 


]., शैटा0'क्राद पा] 07 पा 7ि0ण्घ गिर ४९८४४ ?)80. 9. . 
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१६२ भारतीय अथेशास्त्र 


इस सम्बन्ध में चतुर्थ योजना का प्रधान उदश्य आर्थिक विकास की गति को तीज बनाना है। 
[ पफाढ ज़ीशा थएा3 90 8066टाबव08 पी€ ००फएट८॥आ। छाएछ०0 0 €0077077]८ 2007॥4५ 
80 38$ (० ए>7०एांवंट ए/70०0प८भॉएट ढाफ्ोठ शाला (0 ो।; वूलावे पीठ 97856 | 5०%) 
5८7०028 पे फवाएं ब०पा डएग्री56680५ ग्राए/0एटागठटवा गा विरांग्रह आाक्षाते॥१5 ० 
॥6 १८०.०।९, ) 

(२) आत्म-स्वावरूम्बन की प्राष्ति ( [0०0 38०॥|८४८ 8८१८] ७70८ ) :--कषि 
तथा औद्योगिक उत्पादन के क्षत्र में यथाशो ध्व आत्म-स्वावलम्बन की प्राप्ति के लिए ऐसे कार्यक्रमों 
को उच्च प्राथमिकता प्रदान करना जिससे निर्यात में वृद्धि हो तथा आयात दतोत्माद्वित हों। 
योजना काल में निर्यात में प्रतिवर्ष ७ प्रतिशत को वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, 
खाद्यानत के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि का आयोजन है जिससे १९७१ ई० के बाद ? , ४८० के 
अन्तगँत अगेरिका से खाद्यान्न तथा कच्चे पदार्थो' के आयात की आवश्यकता नहीं रह जाय । 

(३) आर्थिक स्थायित्व ( 76 छा॥ाह्ठ ब०0प५ ढ००7०शां८ 8299 ) :--आध्थिक 
विकास की गति को तीव्र बनाने के ए आर्थिक स्थायित्व अनिवायं है। इसके लिए सर्वप्रथम 
मूल्य-तल का स्वायित्व आवश्यक है और मूल के स्थायित्व को प्रोत्साहित करने के लिए स्फीतिजनक 
तत्वों को रोकता तथा घाटे की वित्त-व्यवस्था को समाप्त करना होगा | खाद्यान्न के उत्पादन में 
कमी तथा जिदेशी सहायता पर अत्यधिक निभैरता से अस्थायित्व उत्पन्न होने की आशंका रहती 
है । अतः इन्हें दूर करना भी आवश्यक है । 

(४) आय -की विषमता में कमी ( पिव्तेपट४0णा ० [70076 6ए4765 ) :--- 
चतुथ्थ पंचवर्षीय योजना का एक प्रधान उद श्य आय की विषमता में कमी करना है। किम्तु 
केवल वित्तोय उपायों द्वारा आय को विषमता को समाप्त नहीं किया जा सकता, अतएवं चतुथ॑ 
पंचवर्षीय योजना में इस उद्द श्य की प्राध्ति के लिए अथं-व्यवस्था के विकास की गति को बढ़ाने, 
ब्यवत्ताय तथा उत्पादक के साधनों के स्वामित्व को अधिक विकेन्द्रीकरण, कमजोर इकाइयों की 
उत्पादकता को बढ़ाने तथा सामान्‍य मनुष्य, विशेषत्त: समाज के कम सुविधा-प्राप्त व्यक्तियों के 
लिए रोजगार के अधिक अवमर प्रदान करने पर जोर दिया गया है ।” (7४८ #ठण्क शिक्ना 
पराहगत5 ६0 5७ थांत 5 50टी4 00]९८ए८ 76पह्ठी गरा0/6 723छॉ0त हः0शपगर ०ई (८ 


९००7०, शाणटड2एटा' तातपियाय)गा 00 ढ767७979$6 20वें 66 (6 ०जाढाशाए0 ०4 706275 
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था ए70८प/३7ए +6 ]655 [9770॥62८0 $९०८५४०४ ०० ४7९ $०0८6(१,) 


(५) क्षत्रीय विषमता की समाप्ति ((४0776€८६7४४ (॥6 'रि९४078] [72] 80८9५) :--- 
चतुथथ पंचवर्षीय योजना में क्ष त्रीय विषमता को समाप्त करने की जबावदेद्दी राज्य सरकारों पर 
रखा गया है। प्रत्येक राज्य सरकार इस उह शइय से अविकसित क्षत्रों के विकास के लिए सहकारो, 
निजी तथा सावेजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योग-घन्धों की स्थापना की योजना तैयार करेगी जिसके 
लिए भारत सरकार उन्हें आवश्यक वित्तीय महायता प्रदान करेगी। इसके लिए राज्यों के बीच 
वित्तीय सहायता के वितरण की प्रणाली में भी परिवर्तत लाया गया है। इसके अनुसार केम्द्रीय 
सहायता का ६० प्रतिशत राज्यों के बीच उनकी जनसंदसया के आधार पर दिया जायगा। 


(६) रोजगार के अवसरों में वृद्धि ( [ट/८४४८ 9 खिए]0ए76७४ ०7ए०क्‍प- 
70८3) :--चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का एक प्रधान उद् श्य सम्पूर्ण श्रम-शक्ति को रोजगार प्रदान 


चतुथ पंचवर्षीय योजना १६२ 


करने के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षंत्रों में रोजगार के अधिक अवमस रों की व्यवस्था करना है . 
ग्रामीण क्षत्रों में इस उद्द श्य से लघु सिंचाई, भूमि-संरक्षण तथा विशेष क्षत्रों के विकास जैसा 
श्रम-प्रधान योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की जायगी । शहरी क्षत्रों में इस उदद श्य से उद्योग- 
धन्धों के विकास को प्राथमिकता दी जायगी और कृषि तथा उद्योग-बन्धों के क्षेत्र में अधिद 
उत्पादन के कारण तृत्तीयक क्षत्र में भी रोजगार में वृद्धि की आशा की जाती है किश्तु चतूः 
थोजना में रोजगार में पारमाणात्मक वृद्धि की कोई चर्चा नहीं की गयी है। 

(७) महत्त्वपूर्ण अआथिक संस्थाओं का पुनसठन ( 7९९०7 2५73]58007) ० ९९८१०॥7८ 
80007,8 ) :--चंतुर्थ पंचवर्षाय योजना में भूमि-सूधार के क्षत्र में अधिक प्रगतिशील 
कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है| साथ ही. इन कार्यक्रमों को अधिक सक्रियता के साथ कार्यान्बित 
किया जायगा | योजनाकाल में सहकारी क्ृपि-व्यवस्था के प्रचार को भी समुचित प्रोत्माहन प्रदान 
किया जायगा। साथ ही, सद्दकारिता के प्रचार एर भी जोर देने की व्यवस्था है।' 

(८) परिवार नियोजन ( !शाणयए 0]9977गष्ट ) :--जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि को 
रोकने तथा जोवन-स्तर में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर देश भर में परिवार नियोजन के कार्यों 
को कार्याब्वित करने की सुविधा प्रदान करना चतुर्थ योजना का एक प्रधान उद्द श्य है । 

(€) सामाजिक न्याय एवं समानता की प्राप्ति (5८८९९ 5068] -प्रष०८ द्वाते 
580०४॥॥9) ;--राज्य द्वारा उचित नियन्त्रण के अभाव में विकास के क्रम में आय तथा सम्पत्ति में 
हुई वृद्धि के कुछ ही हाथों में केम्द्रीयकरण की सम्भावना बढ़ जाती है। अतएव राज्य द्वारा इस 
प्रकार के वितरण की विषमता को दूर करने के लिए यथोचित कदम उठाना आवश्यक है। एकाधिकार 
पर नियन्त्रण, बेंकों के राष्ट्रीययरण तथा राजकीय वित्तीय संस्थाओं द्व.रा उचित नीति के अनुकरण 
से इस सम्बन्ध में बहुत अधिक सहायता प्राप्त हो सकती है। योजना में समाज के कमजोर वर्ग 
की आवश्यकताओं पर विशेष जोर देने की व्यवस्था है । 

इन्हीं आधारभूत उददंश्यों को ध्यान में रखकर चतुथ॑ पंचवर्षीय योजना तैयार की गयी । 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कुल व्यय 
( 702» (2७७५४ ०04 (06 ॥6एपण7 ।5ए८ ४८४० #)4॥ ) 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ( १६६६-७४ ) में निजी तथा सावेजतिक क्षत्रों में 
कुल २४,८८२ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है। इसमें से सावंजनिक 
क्षत्र में पाँच वर्षों में १५,९०२ करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र में ८६८० करोड़ रुपये का व्यय 
प्रस्तावित है। सावेजनिक क्षत्र में व्यय की जानेवाली कुल १५,९०२ करोड़ रुपये को रकम 
में से “३,६५७ करोड़ रुपये विनियोग तथा २२४७ करोड़ रुपये प्रचलित व्यय ( (पार! 
००४४७) है। साव॑जनिक क्षेत्र में व्यय किये जाने वाले कुल १५९०२ करोड़ रुपये में से केम्द्र 
की योजनाओं पर ८०६ करोड़ रुपये, केन्द्र द्वारा प्रारम्भ योजनाओं पर ७८१ करोड़ रुपये, केन्द्र 
शासित प्रदेशों की योजनाओं पर ४२४ करोड़ रुपये तथा राज्यों की योजनाओं पर ६६०६ करोड़ 


[. (6-6एफुषा/काए९ 02॥084 07 जीठतपौत द्र8०८ ४ 3०-र४६65 (0॥7 
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१६४ भारतीय अथेशासत्र 


उुपये का व्यय किया जायगा । सावंजनिक क्षत्र में व्यय की जाने वाली कुल १५,६०२ करोड़ 
रुपये की रक्मम का विभिन्‍न मदों में वितरण निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :-- 
चतुर्थ योजना में सावंजतिक क्षत्र में कुछ व्यय! 














तृतीय योजना चतुर्थ योजना __ 
मर्दे रस पक अर 27: 222काम कविता मिल आल बस के 
वास्तविक व्यय कह | कर का. सती 
१. कृषि, सामुदायिक विकास तथा | 
सहकारिता १०८९ ० १२९७ २,७२८ १७१ 
२. सिंचाई एवं बाढ़-नियन्त्रण ६६३ ७ ७७ १,०८७ ्ट 
३. बिजली १२५२*३ १४९० २,४४८ १५४ 
४. लघु उद्योग २४० ८ २:० २९३ १८ 
५. संगठित उद्योग एवं खनिज १७२६३ २०-१९ ३,३३८ २१९० 
६. यातायात एवं संवादवाहन २१११७ २४६ ३,२३७ २०'३ 
७. समाज सेवाएँ एवं समता अंतास हज; के पे __१४६३'६ १८६ | _३,७७१ १७६ 
है ८,९७७ २ १००० १५,६०२ १००० 














इस प्रकार अंतिम रूप से अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सावजनिक क्षेत्र में कुल १५, 
९०२ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है । इसके अतिरिक्त निजी क्षत्र ( ए/४320९४ 8८८४० ) में 
८६८० करोड़ रुपये का विनियोग प्रस्तावित है । इसका विभिन्‍न मदों में वितरण निम्न तालिका 
से स्पष्ट है :--- 
चतुथे योजना में निजी क्षेत्र मे विनियोग' 


मर्दे कुल ध्यय प्रतिशत वितरण 
१. कृषि, सामुदायिक विकास तथा १,६०० १७९८ 
सहकारिता 
२. विद्य त्‌ ७५ ०:८ 
३. लघु उद्योग ५६० ६'२ 
४. संगठित उद्योग एवं खनिज २,००० २२३ 
५. यातायात एवं संवादवादह्वन €,२० १०'२ 
६' समाज सेवाएं एवं विविध ३,८३५ ४२७ 
कुल ८,६८० १००० 


. 70पाएा सिए८ पेट 0]99 १९६६ ई० में चतुर्थ योजना की जो रूप-रेखा तैयार की 
गयी थी उसके अनुसार साव॑जनिक क्षेत्र में ३६,००० करोड़ रुपये तथा निजी क्षत्र में ७,७२५ 
करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था। बाद में जो नयी रूप-रेखा तैयार की गयी उसके अनुसार 
१९६६-७४ में चतुर्थ योजना में कुल २४,३६८ करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था की गयी जिसमें 
साव'जनिक क्ष त्र में १४ २६९८ तथा निजी क्षंत्र में १०,००० करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित 
था। किन्तु अंतिम रूप से २४ ८८२ करोड़ रुपये का व्यय ही स्वीकृत हुआ । 
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चतुथ पंचवर्षीय योजना १६५ 


इस प्रकार स्पष्ट है कि चतुथथ पंचवर्षीय योजना में तीसरी तथा पहले की अन्य यो ,नाओं 
की अपेक्षा बहुत अधिक रकम के ठयय का आयोजन है। वास्तव्र में इतनी अधिक मात्रा में 
रकम प्राप्त करना तथा उसे संतोषजनक तरीके से ठयय करना एक कठिन कार्य है। इसलिए ब त 
सारे राजनीतिज्ञ तथा विचवारक इस योजना के आकार को कम करने की सिफारिश कर रहे हैं । 
किम्तु भारत जसे अद्वँ-विकसित अथ॑ंव्यवस्था वाले राष्ट्र के आ्थिक विकास के लिए इतती 
मात्रा में विनियोग कोई बहुत अधिक नहीं है । वास्तव में इतने आकार की चतुथथें योजना ही देश 
के आधिक विकास के लिए पर्याप्त है। 

चतुर्थ योजना में प्रस्तावित प्राथमिकता का क्रम 
(9८०४८ छत शि0776065 47 पा6 ॥0प7फ% 7७7) 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में साव जनिक क्षत्र में व्यय की जानेवाली कुल रकम के विभिन्न 
म॒दों में वितरण से यह स्पष्ट है कि इस योजना में कृषि, विद्यु त्‌ तथा उद्णोग-घन्घों पर तृतीय 
योजना को अपेक्षा अधिक, यातायात एवं संवादवाहन तथा कुटीर उद्योग पर अपेक्षाकृत कम 
तथा समाज सेवाओं पर बराबर जोर दिया गया है। क्रपि पर तृतीय योजना में कुल व्यय का 
२०'४ प्रतिशत भाग खच्चे हुआ जबकि चतुर्थ योजना में इस मद में प्राय: २४ प्रतिशत भाग व्यय 
का आयोजन है। इसी प्रकार शक्ति पर तृतीय योजना में १४ प्रतिशत व्यय की व्यवस्था थी 
जबकि चतुर्थ योजना में इस मद में १५४ प्रतिशत व्यय का आयोजन है। उद्योग एवं खनिज की 
मद में भी तृतीय योजना में २० प्रतिशत व्यय किया गया जबकि चतुथथं योजना से २१ प्रतिशत 
खर्च व्यय आयोजन है। समाज सेवाओं एवं विविध पर दोनों पंच :र्पीय योजनाओं पर कुल 
ठप्रय लगभग एक समान है। किन्तु यातायात एवं संवादवाहन पर कुल व्यय तृतोय योजना काल 
में २४६ प्रतिशत था जबकि चतुर्थ योजना में इसे घटाकर २०8 प्रतिशत कर दिया गया है । 
इसी प्रकार कुटीर एव' लघु उद्योगों में तृतीय योजना के कुल व्यय का २-५ प्रतिशत भाग खचे 
हुआ जबकि चतुर्थ योजना में इस मद में केवल १-८ प्रतिशत व्यय का आयोजन है। किन्तु 
जहाँ तक व्यय की जाने वाली रकम का सम्बन्ध है | चतुर्थ योजना का आकार बड़ा होने के कारण 
तृतीय योजना कोतुलता में इसमें प्राय: प्रत्येक मद में बहुत अधिक रकम व्यय करने को 
व्यवस्था है । 

अब प्रश्न यह है कि मूल्य-तल में वृद्धि की वतंमान परिस्थिति में चतुर्थ पंचवर्षीय 
योजना में २८८८२ करोड़ रुपये का व्यय वांछनीय है। इस सम्बन्ध में यह देखना उचित 
होगा । कि यदि चतुर्थ योजना का आकार छोटा किया जाय तो इससे मुद्रा-स्फीति का दबाव 
कम किया जा सकता है अथवा नहों । चतुथ योजना के आकार को छोटा करने का तात्पय॑ 
होगा उदपोग तथा कृषि पर कम मात्रा में विनियोग ओर कृषि में कम मात्रा में विनियोग से 
खादयामन के उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकती । इससे खादयाज्नों के मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति 
को रोका नहीं जा सकता। वास्वव में, छोटी योजना के द्वारा मुल्य-तल में कमी को रोकने का 
केवल एक-मात्र उपाय लोगों के हाथ में अधिक क्रय-शक्ति जाने देने से रोकना है। किन्तु 
उहं श्य से जो भी प्रयास किये जायँगे उनका समाज के निधन तथा मध्यम वर्ग के व्यक्तियों पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । धनी वर्ग के लोग इससे बहुत कम प्रभावित होंगे क्योंकि इनकी आर्थिक 
स्थिति पहले से ही सुटृढ़ होने के कारण ये पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न खरीद सकते हैं। 

अब ध्यानपूर्वक विचार करने से यह स्पष्ट होगा कि खाद्यान्नों के मूल्य को कम करने के दो 
ही सम्भावित उपाय हैं--पहला अहप तथा दीघंकाल में खाद्यान्नों को पूर्ति में वृद्धि जिनके लिए बड़ी 


१६६ भारतीय अथशा्ञ 


योजना अनिधायें होगी और दूसरा इनकी मांग को कम करना जो एक छोटी योजना समाज के 
एक बहुत बड़े भाग की मांग को कम करके पूरी कर सकती है। किन्तु भारत जैसे-जनतांत्रिक 
नियोजन वाले देश में इन दोनों में पहला तरीका द्वी श्र बप्कर जान पड़ता है। बास्तव में, इस 
सम्बन्ध में आवश्यकतोा इस बात की है कि चतुर्थ पंचवर्षिय योजना का आकार पर्था्त मात्रा मे 
बड़ा हो तथा इसमें से एक बड़ी रकम जनसंरुया के नियोजन पर व्यय को जाय । सारांश यह 
है कि एक बड़ी योजना द्वी जनसंख्या के नियोजन के प्रभावोत्पादक तरीके के साथ-साथ कुल मांग 
एवं प॒ति में सामंजस्य स्थापित कर अथ॑-व्यवस्था को स्थायिर+4 प्रदान कर सकती है । चतुर्थ योजना 
के प्रस्तावित आकार के हारा भी अर्थ॑-व्यवस्था में अनुमानत: ५*५ प्रतिशत वाषिक दर से वृद्धि 
होगी जो स्त्रयं वांछित दर से बहुत कम है । यदि इतना भी नहीं हा सका तो आशिक व्ययस्था को 
स्वयं-संचालित विकास की स्थिति में ले जाने में भी कठिनाई होगी। अतएव चतुथ योजना के 
कुल व्यय के निर्धारण में योजना आयोग के समक्ष कोई विकल्प नहीं रह गया था। 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की विधि 
( 5079/6९५ ०६ ॥॥6 ।"०७७५॥ ?]४७ ) 
तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के क्षत्र में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी जिससे योजना काल 
में भीपण खाद्य-संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी । अत्तएवं चतुथ पंचवर्षीय योजना में सिचाई 
एवं कृषि के विकास पर पर्याप्त जोर दिया जा रहा है तथा इस मद में व्यय की रकम को उद्योग- 
घन्धों के समकक्ष करने का प्रयास किया गया है। चतुर्थ योजना के अनुसार सावंजनिक क्षत्र में 
योजनाकाल में संगठित उद्योगों एवं खनिज पर ३८३८ करोड रुपये तथा कृषि एवं सिंचाई पर 
३६१५ करोड़ रुपये व्यय का भायोजन है। इससे स्पष्ट है कि चतुथथं पंचवर्षीय योजना में कृषि 
पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है। वास्तव में, पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के अनुभव से 
यह स्पष्ट है कि कृषि के क्षत्र में क्राष्ति जपूर्णं एवं अपर्याप्त रहां । अतएव वतंमान परिस्थितियों 
को देखते ए यह अनिवायं भी जान पड़ता है। इसके लिए क्रपि के यन्त्रीकरण की आवश्यकता 
पर जोर दिया जा रहा है। इसमें कोई सन्देह नहों कि भारत में, जहाँ का कृषक समाज भी 
प्राचीन रुढ़ियों से ग्रस्त है कृषि के यभ्त्रीकरण के मार्ग में बहुत अधिक कठिनाइयाँ होंगी किन्‍्तु 
परिस्थिति ऐसी है कि इस क्षत्र में शुरुआत करनी है। इमलिए चतुर्थ योजना में खाद, ट्रक्‍्टर, 
कीड़े-मकोड़ों की मारने की दवाओं आदि के उत्पादन को बढ़ाने पर पर्याप्त जोर दिया जा 
रहा है । 
देश की अथ॑-व्यवस्था में स्थायित्व लाने के लिए आवश्यक उपभोक्ता पदार्थों के मूल्य में 
स्थायित्व भी अनियाय॑ है और भारत में कुल घरेलू आवश्यकता का लगभग तीन-चौथाई भाग 
कृषपि-पदर्थो' द्वारा निर्मित वस्तुओं का ही- होता है। इन पदार्थो' की मांग में योजनाकाल में ४५ 
प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि की आशा की जाती है। अतएव इस बात को ध्यान में रखकर चतुर्थ 
योजना में कृषि-पदार्थो' के उत्पादन में इससे कुछ अधिक, यानी ५ लगभग प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि 
का आयोजन किया गया है। 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की प्रस्तावित नीति को गहन-क्ष त्र-सम्बन्धी 
नीति ([॥(€75ए८ ७7६8 ०»0797020८॥ ) कहा जा सकता है। इसके अन्तगंत देश के कुछ चुने हुए 
क्षेत्रों में कृषि-कार्य में गहन प्रयत्नों की व्यवस्था की जा रही है। पाकिस्तान द्वारा भारत पर 
१६६५ में आक्रमण तथा अमेरिका द्वारा 0, !.. 480 के अन्तगंत गेहूँ देने में आनाकानी करने के 
परिणामस्वरूप कृषि के विकास पर अधिक जोर देना आवश्यक हो जाता है। इस सम्बन्ध मे 


चतुथे पंचवर्षीय योजना ह १६७ 


बतु्थ॑ योजना का प्रधान उदृश्य १९७१ से ?. .. 480 के अन्तगंत कृषि-पदार्थो' के आयात को 
बिलकुल समाप्त करना था। संतोष का विषय है कि योजना का यह उद्द श्य पूरा हो गया है तथा 
१६७२ ई० से खाद्यान्न के आयात को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है । 


किन्तु चतुर्थ योजना में क्रषि पर अधिक जोर देने का तात्पयं यह नहीं है कि औौद्योगीकरण 
की गति को धोमा बनाया जाय । वास्तव में, भारत-जंस विकासोन्मुख अथे-व्यवस्था वाले देश में 
कृषि तथा उद्योग दोनों में साथ-साथ विकास की भी प्रबल आवश्यकता है। तीज गतिस 
ओद्योगीकरण के लिए क्ृषि के उत्पादन खाद्यान्न एवं कच्चे माल में तीब्र गति से वृद्धि अनि- 
वार्य है और कृषि के उत्पादन में वृद्धि के लिए रासायनिक खाद, कीड़े-मकोड़ों को मारने की दवा 
तथा कृषि-सम्बन्धी यंत्रों के उत्पादन से सम्बन्धित उद्योगों का तीकब़ विकास की अनिवाय है। 
सारांश यह है कि तीव्र गति से आथिक विकास के लिए कृषि एवं उद्योग दोनों का संतुलित विकास 
अनिवायें है। इसीलिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि के साथ-साथ उद्योग-धन्धों के विकास 
पर भी पर्याप्त जोर दिया जा रद्दा है, और सुरक्षा-सम्बन्धी प्रयत्नों में वृद्धि के साथ-साथ कृषि 
एवं उद्योग दोनों पर समान रूप से अधिक जोर देने के कारण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आकार 
को बड़ा रखा गया है। आयोग ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि '"११॥८४८।००८, ॥7 (॥८ 
#6ठणापा वर८ हट 09, रशणपर।७॥6005ए9 छी0) फि८ छत0900॥ ० 06 ॥॥९00$५९ 
वा९8 गुजारी) का बछह्ीटपीवरार पीए वधर्धपड8] छा0एथगय65 6७ 40 968 7€&07467- 
ते ॥9 इपढी & छ३५ फिद्वा गी6 छा0०वेपटाठा 0 ०5४८६) 3090०व5 ]४८ 4€72८५, 
[5ट८४टां65 बाते द्वाय €्वृपाए9प्राटत8 458 5प्रौ०5७70० ४ &प९70677(८0 ,? ! 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य 
( शिएश69 ०72०४ ० 76 ए४0प7५ ४४८ ४८७7 ?7?]5॥) ) 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों का निर्धारण योजना के विभिन्‍न उहू श्यों को ध्यान में 
रखते हुए किया गया है। निम्नांकित तालिका से योजना के कुछ प्रमुख लक्ष्यों का अन्दाजा 
लगता है :-- 


मर्दे १६६०-६१ १९६५-६६ :६६८-६९ १६७३-७४ १६७३-७४ 

लक्ष्य (संभावित उपलब्धि) 
खाद्यान्न (लाख टन में) ८२० ७२० ६८० १२६० १२३० 
गन्ना (लाख टन गुड़) ११२ १२१ १२० १५० १३५ 
कपास (लाख गांठ) ५३ ४८ ६० ८० घर 
जुट ( ,, #») ४१ ४५ दर ७४ ६० 


प्राथमिक सहकारी 
समितियों द्वारा 


ऋण (करोड़ में) २०२ ३४२ ४५० ७५० ६५० 
कृषि-साख समितियों की 
सदस्यता (लाख में) १७० २६० ३०० ४२० 
सिचाई-वृहत्‌ एवं मध्यम ' 
(लाख हेक्‍्टर) १३१ १५२ १६६ २०८ 308६ 





० अस्लकनना+ब्मनम |. कजतन जज अिन-+-3०++० 


[, [0पा+॥ सिएल अद्या शिव ; जित-परटाणा 0फएएक्वंस्थो, ]972. 


बन ४ 


१६८ भारतीय अथशार् 


मर्दे १६६०-६१ १६६५-६६ १६६८-६६ १६७३-७४ १६७३-७) 
लक्ष्य (संभावित्त उपलब्धि 
लघु सिंचाई ,, १४८ १७० १६० २२२ 
तैयार इस्पात 
(लाख टन में) २३५६ ४५०१ ४७ ८६ धर 

सीमेंट (लाख टन में) ८० १०८ १२२ १८० १८० 
सल्प /रिक ऐसिड 

(हजार टन में) ३६८ ६६२ १०३८ २५०० १७५० 
कागज तथा दफ्ति 

(हजार टन में). ३५० ५५८ ६४७ ८५० ८५० 
मिल के बने वस्त्र 

(करोड़ मीटर में) ४६४९. ४४०१ ४५९९७ ५१०० ४४०० 
खनिज लोहा 

(छाख टन में) ११० २४५ १ ५१४ ४0० 
कोयला (लाख टन में) ५५७ ६६७ ६६५ ३५ 
शक्ति संस्थापित क्षमता 

(लाख कि०) ५६५ १०२ १४३ २३२ 2 

पक्की सड़कें 
(हजार कि० मी०) २३६ २८७ ३२५ कक 
रेलवे द्वारा ढोये गये माल 

(लाख ट्न में) १५६० २०३० २०४० २६५० २४०० 


राष्ट्रीय आय ( र६07«&! [7007९ ) :--चतुर्थ योजना में सम्मिलित कार्यक्रमों के 
आधार पर यह आशा की जाती है कि योजना काल में राष्ट्रीय आय में ५-५ प्रतिशत की दर से 
वाधिक वृद्धि होगी । १६६८-६६ ई० के पूल्य-लल के आधार पर राष्ट्रीय आय के १६६८-६६ 
में २८,८०० करोड़ रुपये से बढ़कर १६७३-७४ में ३७,६०० करोड़ रुपये होने का अनुमान किया 
जाता है। आयोग के अनुमार योजनाकाल में जनसंख्या में २९५ प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर 
प्रति व्यक्ति आय में ३ प्रतिशत वराधिक वृद्धि का अनुमान किया जाता है। इस प्रकार प्रति-व्यक्ति 
आय १६६८-६६ में ५४६ रुपये से बढ़कर ६३६ रु० हो जायगी। राष्ट्रीय भाय में योजनाक;ल 
में विभिन्‍न क्ष त्रों का योगदान इस प्रकार से होगा :--. 


शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति का अनुमान (१६६८-६६ तथा १६७३-७४ में) 
(१६६८-६६ के मूल्य-तलू पर करोड़ रुपये में) 


मर्दे १६६८-६६ १६७२-७४ 
कृषि एवं तत्सम्बन्धी उच्चोग १४,८६४ १५,५५० 
खनिज, निर्माण एवं लघु उद्योग ५,४६७ ८,०५८ 
वाणिज्य, यातायात एवं संचार ४,४१४ ६,१४२ 
अम्य ४,०२५ ५,१५० 


शुद्ध उत्पत्ति २८,८०० ३७,६०० 


चतुथथ पंचवर्षीय योजना १६६ 


राष्ट्रीय उत्पत्ति तथा आय में वृद्धि के इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आंतरिक बचत की 
दर को १६६८-६६ में ६ प्रतिशत से बढ़ाकर १६७३-७४ में १३-६ प्रतिशत तथा विनियोग की 
दर को ११-३ प्रतिशत से बढ़ाकर १४५ प्रतिशत करने का आयोजन है। खाद्यान्न के आयात 
को १६७०-७१ तक बिल्कुल समाप्त करने का आयोजन था। साथ ही, गैर-खाद्य-पदार्थों के आयात 
की वृद्धि को ५ प्रतिशत प्रतिवर्ष तक सीमित करने की व्यवस्था है तथा नियत में ७ प्रतिशत 
वाषिक वृद्धि का आयोजन है। इससे विदेशी विनिमय -सम्बन्धी कठिनाइयों के धीरे-धीरे दूर होने 
की आशा की जाती है । 

राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित चतुर्थ योजना के प्रमुख तथ्यों को निम्नांकित तालिका से स्पष्ट 
किया जा सकता है ;-- 


मर्दे इकाई १६६८-६६ १९७३-७४ 
राष्ट्रीय आय (१६६८-६६ के मूल्य-तल पर करोड़ में) २८,८०० ३७,६७० 
जनसंख्या ( अक्टूबर १ को करोड़ में ) ५२९७ ५६ ७ 
प्रति-ष्यक्ति आय (रु० में) ५४६ है 3 
आंतरिक बचत राष्ट्रीय आय के प्रतिशत में & १३२ 
शुद्ध विनियोग राष्ट्रीय आय के प्रतिशत में आई: 2४५ 
प्रति-व्यक्ति निजी उपभोग ४६ ४ ५५६ 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि 
(6ए7टप्रप्रा'.द ॥7 परी6 #6णा) िए6 ४८६० "ैव) 

चतुथ पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। वास्तव में, कृपि- 
पदार्थो', विशेषतः खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि आात्म-निरभरता तथा मूल्य-स्थायित्व दोनों उह्दे श्यों 
की पूति के लिए आवश्यक है। योजना आयोग के अनुसार अथ॑-ष्यवस्था में कृषि की निर्णायक 
स्थिति तथा तृतीय योजना में क्ृषि-सम्बन्धी कार्यक्रमों को सफलता को ध्यान में रखते हुए चतुर्थ 
पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। ([ए7 शाल्ण ०। धार ८भ८थो 
र]907 408 ०4 ब९एटप्रपा'€ बाते 6 766670 65०८०8706 0 500709]), 87700)- 
प्रा 970ए8/क्ा765 385 छटी। 85 6 9700पफप८00०7 भाव 5पफएुञऑफ़ ०| एद्आा0५58 ॥90(5 
रत बहा2टपपा९ ज्यों] ऐ शएटा। धाह गांशा८४ ए70709 वे (86 ।0प7०४॥ 09॥. ) देश के 
आधिक विकास को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं के मुल्य में स्थायित्व आवश्यक 
है, और भारत में कुल घरेलू ष्यय का ६० प्रतिशत तथा वस्तु के उपभोग का ८५ प्रतिशत भाग कृषि- 
पदार्थों तथा इन्हीं पर आधारित निर्मित पदार्थों का रहता है । अत: मुल्य-तल में स्थिरता की स्थिति से 
आय में आयोजित वृद्धि मुख्यतः कृषि के उत्पादन में वृद्धि पर ही आधारित है। ९४(४०७७)। $8709]6 
5५7ए८५ के अनुसार खाद्य-पदार्थों की मांग की लोब ०*८ है। इस लोच तथा जनसंख्या में 
अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ऐसी आशा की जाती है कि क्ृपि-पदार्थो' की मांग में 
योजना काल में ४५ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होगी । खाद्याननों के आयात को दूर 
करने के लिए इसमें ओर अधिक दर से, वृद्धि ( लगभग ५ प्रतिशत वाषिक ) की आवश्यकता 
पड़ेगी । कृषि-पदार्थों' के उत्पादन में दर से यानी ५ प्रतिशत वाधिक वृद्धि का लक्ष्य विभिन्‍न 
परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित जान पड़ता है। किश्तु आयोग के अनुसार इस सम्बन्ध 
में दो बातों पर सदा ध्यान देना आवश्यक है। प्रथमत:, (क) मौसम की अनियमितता के कारण 
फसलों के उत्पादन में परिवतन, तथा (ख) दाल, तेलहन एवं रेशेदार फसलों के उत्पादन का 


१७० भारतीय अथंशास्त्र 


आवश्यकता से कम होना । इनमें से पहले के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में धक्का प्रतिरोधक 
कोष ( /पर्टिट' 5:0८ ) रख कर खद्याननों के मुल्य को स्थायो बनाने के लिए हस्तक्ष प आव- 
श्यक है तथा दूसरे के लिए उत्पादन क्षत्र अथवा कृत्रिम पदार्थों के उत्पादन के द्वारा समायोजन 
आवश्यक है । 

योजना काल में सावजनिक क्षत्र में कृषि, सामुदायिक विकास, सहकारिता तथा सिंचाई 
की मद में कुल २८१४-५८ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है जो योजना के कुल व्यय का प्राय: 
२३ ६ प्रतिशत भाग है। तृतीय योजनाकाल में इस मद में व्यय १७५३ करोड़ रुपये था। अत: 
तृतीय थोजना की अपेक्षा कृषि एवं सिंचाई पर चतुथथं योजना में लगभग दुगुनी रकम व्यय का 
आयोजन है।  निम्नांकित तालिका से कृषि-सम्ब्रन्वी विभिन्‍न कार्यक्रमों पर प्रस्तावित व्यय का 
अन्दाजा लगता है-- 

कषि पर व्यय (करोड़ रुपये में) 


कार्यक्रम तृतीय योजना १६६६-६६ में. चतुर्थ योजना 
में व्यय व्यय में व्यय 

२. कृषि-उत्पादन २०३ २५२ ५०५ 
२. लघु सिंचाई २७० ३१४ ५१६ 
३. भमि-संरक्षण 9७ हद १५०६ 
४. क्षेत्रीय विकास २ १३ रेप 
५, पशु-पालन एवं दुग्धपूरतति 9७ ७९ २३२ 
६. मत्स्य पालन २३ ३७ ६३ 
७, वन ४५ डंडे ६२ 
८. गोदाम, विक्रय तथा संचय २७ १५ ६४ 
९. खाद्य, प्रोससिंग तथा सहायक खाद्यान्न .... १६ 
१०. कृषि-क्ष त्र की वित्तीय संस्थाओं 

को केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता ,... ४० ३२४ 
११. क्ृषि-पदार्थो' का स्टॉक ०७६ १४० बे 
१२. सहाकारिता ७६ पड १७६ 
१३. सामुदायिक विकास एवं पंचायत २८८ ६६ ११६ 
१४. वृह्दत्‌ एवं मध्यम सिंचाई तथा 

बाढ़-नियन्त्रण ६६५ ४५७ १०८७ 
१५. लघ किसान तथा कृषि श्रम 55508 ११५ 

कुल १७५२ १६२३ ३२८१५ 


कृषि के क्षंत्र में चतुर्थ योजना के दो प्रमुख उद्द श्य हैं। प्रथमत:, अगले दस वर्षो' में ५ प्रति- 
शत कृषि-उत्पादन में निरश्तर वृद्धि के लिए वातावरण तैयार करना और द्वितीयतः, ग्रामीण 
जनसंख्या के अधिक।धिक भाग को विकास के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना । 
अतएव योजना में कृषि-सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रधान उर्ृश्य दो प्रकार के उपायों से कृषि को 
उत्पादकता में वृद्धि तथा असल्तुलन की समाप्ति के द्वारा कृषि-उत्पादन में वृद्धि करना है । 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना १७१ 


चतुर्थ योजना के लक्ष्य की पूति से कृषि के उत्पादन में वाषिक ५५६ प्रतिशत ((०७- 
0०पा०े) की दर से वृद्धि होगी । इसमें खाद्याननों के उत्पादन ५-६२ प्रतिशत तथा गेर-खाद्यान्‍नों 
के उत्पादन में ५ ०१ प्रतिशत की वृद्ध होगी । 
चतुथथ पंचवर्षीय योजना में क्रषि की विभिन्‍न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्नांकित 
लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :-- 
कृषि-पदार्थों के उत्पादन का लक्ष्य 


कृषि-पदाथ १६६८०-६१ १६६५-६६ १६६८-६६ 2९७३-७४ “६७२३-७४ 

न ( सर्यावत उत्पादन ) 
?. खाद्यान्न (लाख टन में) ८२० ७२० ६८० ४२६० 9२३० 
२. गन्ना (गुड़) ,, ,, ११२ १२१ १२० १५० १३२५ 
३. तिलहन ,, ,, ७० ६३ ८५ १०५ ६८ 
४, कपास (लाख गाँठ में) ५३ ४८ ६० ८० ६२ 
५, जुट ४१ ४५ ६२ 9४ ६० 
६. तम्बाकू (हजार टन में, ३०७ २९८ ३८० ४५० हि 


भूमि-सुधार (.6700 ॥९८०75 ) :--प्रारम्भ सही योजना आयोग द्वारा भूमि- 
सुधार पर अत्यधिक महत्त्व दिया जा रहा है। आयोग के भूमि-सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रधान 
उह श्य 'भूमि उसके जोनने वाले को हो! (7,«०व ६० ४॥८ ७॥]८:५ ० ॥06 50.) है। किन्तु 
पिछले १८ वर्षों में इस क्ष त्र में बहुत कम प्रगति हो पायी है। >पष्योग ने चतुर्थ योजना में भी 
इस बात पर जोर दिया है कि कृषि की उपज मे वृद्धि के लिए भूमि-सुधार बिलकुल बनिवाय॑ है । 
इस उद श्य से जोतने वालों को भूमि की सुरक्षा प्रदान करने ( 566पाप॑ए 0 ८0पा०5 ) के लिए 
कई राज्यों में नियम बनाये गये हैं। जिन राज्यो में इस सम्बन्ध में अब तक नियम नहीं बनाये 
गये हैं, उनमें भी नियम बनाने पर चतुर्थ योजना काल में जोर देने को व्यवस्था की गयी है । 
योजना काल में भूमि के अधिकार के सम्ब्रन्ध में अधिकार का लेखा ( रि८८०70 ०॥ एं._05 ) 
तेयार कारने तथा सर्वे सेटलमेंट की व्यवस्था है जिसके लिए राज्य की योजनाओं में १०७ करोड़ 
रुफ्ये व्यय का आयोजन है। भूमि की अधिकतम सीमा-निर्धारण के कार्यक्रम को भी पूरा करने के 
सम्बन्ध में सुझाव दिये गये हैं। बेकार भूमि के उद्धार पर भी जोर दिया गया है । इस कार्य के 
लिए योजनाकाल में ४५ करोड रुपये व्यय ही व्यवस्था है। चतुर्थ योजना में ६४ लाख हेक्टर भूमि 
में चकबन्दी का आयोजन है | इस कार्य के लिए २८-४ करोड रुपये व्यय की व्यवस्था है । 


चतुथ योजन। में सिचाई (83007 |7॥ धीढ ॥0पफ ऐरट ४८७७ 08॥) :-- 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि के क्षत्र में मदन कार्यक्रमों की प्रधानता दी जा रही है। इस 
योजना में सिंचाई के सम्बन्ध में पुनविचार करने पर जोर दिया गया है। देश की नदियों में कुल 
मिलाकर १६८ मिलियन हेक्टर-मीटर जल बहता है जिसमें से केवल ५६ मिलियन हेक्टर-मीटर 
का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। १९५१ ई० तक केवल ६*५ मिलियन हेंक्टर- 
मीटर, अथवा कुल प्रयोग किये जाने योग्य जल का १७ प्रतिशत भाग प्रयुक्त किया जाता था। 
तृतीय योजना के अन्त तक में बढ़कर १८५ मिलियन हंक्‍टर-मीटर अथवा कुल प्रयोग किये 
जाने योग्य जल का प्राय: ३३ प्रतिशत भाग हो गया । १६६६-६९ के बीच २ मिलियन ह क्टर- 
मीटर अतिरिक्त जल का इस काये के लिए प्रयोग किया जाने लगा । चतुथ योजना में ५ मिलियन 
ह्‌ कटर-मीटर और जल का भिंचाई के लिए प्रयोग करने का आयोजन है जिससे कुल २५*५ 


१७२ भारतोय अथंशास्त्र 


मिलियन ह क्टर-मीटर यानी कुल प्रयोग किये जाने योग्य जल का ४६ प्रतिशत भाग सिंचाई के 
लिए प्रयोग किया जाने लगेगा । 

तीनों पंचवर्षीय यौजनाओों में सिंचाई को क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि हुई, किम्तु इसका 
पूर्ण रूप से उपयोग नहीं 6िया जा सका । चतुर्थ पंचवर्षाय योजना में सिचाई के क्ष त्र में अतिरिक्त - 
क्षमता के खजन तथा उपयोग के बीच अम्तर को कम करने का प्रयास किया जायगा। 
दूसरे शब्दों में, इस योजना में सिंचाई के क्षत्र में अबतक जो कार्य किये गये है उन्हें सुःढ़ बनाने 
का प्रयास किया जायगा । तृतीय योजनाकाल में सिंचाई की मद में ५८३ करोड रुपये तथा बाढ़- 
नियन्त्रण की मद मों 2२ करोड़ रुपये व्यय तथा तोन एकन्वर्षीय योजनाओं (१९६६-६६) में 
सिंचाई पर ४१४ करोड रुपये तथा बाढ़-नियन्त्रण पर ४३ करोड़ रुपये व्यय किया गया था। 
चतुर्थ योजनाकाल में, सिंचाई की मद में ९६५ करोड़ रुपये तथा बाढ़-नियश्तण पर १२६ करोड़ 
रुपये व्यय का आयोजन है। इससे चतुर्थ योजना में कुल ५० लाख हक्टर भूमि की सिंचाई को 
अतिरिक्त क्षमता का उजन होगा जिसमें से ३२ लाख हृ कटर का वास्तव में प्रयोग किया जायगा । 

चतुथ पंचवर्षीय योजना में विद्य त्‌ का विकास ( 06ए०]०फ़ाढा। 0। ए7०णढा व 
06 7007 ?20) :-चतुथथ पंचवर्षीय योजना में विद्युत के विकास पर भी पर्याप्त जोर दिया 
गया है | तृतोय योजना के अन्त में विद्य तृ की संस्थापित क्षमता १६६५-६६ ई० में ०२ लाख 
किलोवाठ थी जो बढ़कर १६६८-६६ ई० में अनुमानत: १४३ लाख किलोवाट हो गयी । चतुर्थ 
पोजना के अन्त में इसे बढ़ाकर १६७३-७४ ई० तक २३२ लाख किलोवाट करने का आयोजन 
है। निम्नांकित तालिका से १६६८-६६ ई० के बीच देश में विद्युत की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि 
का अम्दाजा लगता है :-- 

विद्य त-उत्पादन का विकास 


वर्ष संस्थापित क्षमता प्रति-व्यक्ति 
(लाख कि० था० में) उपयोग (इकाई में) 

(€ ६०-६९ जप हे २३८ ० 

१६६५-६६ १०१०७ ६१४ 

१६६८ ६६ ६४२१० ७७३ 

१६७३-७४ (आयोजित) २३२९० ५३३३७ 


१६७०-७१ में विद्य तृ की उत्पादन क्षमता १६५ लाख कि० वा० हो गयी थी । योजना के 
अन्त तक कुल १ १०,००० गाँवों में बिजलो को सुविधा प्रदान की जायगो | चतुर्थ योजनाकाल में 
इप मद में कुल २४४७'६ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है जबकि तृतीय योजना में इस मद में 
यास्तविक व्यय १२५२-३ करोड़ रुपये तथा तोन एकवर्षोष योजनाओं (१६६६-६६) में ११८२२ 
करोड रुपये था । 

चतुर्थ योजना में उद्योग 
( [गत एधा68 ॥॥ पी #0प7प0 पपए८ ८०० ?]&॥ ) 

तृत्लीय योजना से प्रारम्भ होने वाले आठ वर्षो ओद्योगिक विकास बड़ा ही अनिश्चित 
ढंग से हुआ । तृतोय योजना के प्रथम चार वर्षो" में औद्योगिक निवेश तथा विकास के लिए 
परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत अनुकूल थों, अतः विकास पर्याप्त मात्र में हुआ । इसके बाद आने वाले 
तोन वर्षो' की अवधि के अर्थ व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं होने के कारण औदयोगिक विकास की 
दर मों भी कम्मी ई, पहले धोरे-धोरे बाद मों तीत्र गति से। १६६०-६१ को आधार मानने 
पर औद्योगिक उत्पादन में १९६१-६२ ई० में ८९२ प्रतिशत, १६६९-६३ ई० में ६'६ प्रतिशत, 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना १७३ 


१६६३-६४ में ६ ६ प्रतिशत तथा १६६३-६४ ई० में ८:३ प्रतिशत की वृद्धि :६। इसके बाद 
औद्योगिक विकास की दर अत्यधिक मम्द हो गयो। १६६५-६६ ई० गें यह ४.३ अ्रतिशत, 
१६६६-६७ ई० में १७ प्रतिशत तथा १६६७-६८ में ०*३ प्रतिशत हो गयी । किन्तु १६६८-६६ 
ई० में पुन: औद्योगिक उत्पादन में ६ २ प्रतिशत वृद्धि की आशा की जाती है । 

ओआद्योगिक उत्पादन मो यह कमी “&६५ ई० में पाकिस्तानी आक्रमण तथा इसके बाद 
के दो वर्षो मों लगातार सूखे का परिणम थी । इसका देश के सामान्य विकास की दर पर बड़ा 
ही प्रतिकुल प्रभाव पदा । चतुथे पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनिज को भी महत्त्वपूर्ण स्थान 
दिया गया था। चतुथ॑ पंचवर्षीय योजाना में औद्योगिक विकास-सम्बन्धी कार्यक्रम का प्रधान उद्द श्य 
देश के औद्योगिक ढाँचे के अमंतुलन को दूर करना ऐसी परिस्थितियों का सृजन करना हैं 
जिसमें उद्योगों की वर्तमान क्षमता का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही, भुगतान 
पंतुलन पर अत्यधिक जोर दिये वगैर देश में औद्योगिक उत्पादन तथा क्षमता में यथासम्भव वृद्धि 
के लिए परिस्थितियों का निर्माण भी अनिवाये है। इनके साथ ही, देश में वेरोजगारी को 
समस्या के समाधान के लिए उद्योगों के क्षत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का निर्माण भी 
आवश्यक है | इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चतुर्थ योजना के ओद्योगिक विकास-सम्बन्धी 
कार्यक्रम तंयार किये गये हैं। इस सम्बन्ध में सबस बड़ी आवश्यकता तीघ्रगति से आत्मनिर्भरता 
प्राप्त करने की है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि से सम्बन्धित उद्योगों का तीखब्र 
गति से विकास आवश्यक है। अतः इस उद्द क््य से धातु, पेट्रोलियम तथा रसायन उद्योगों के 
विकास पर पर्याप्त मात्रा जोर देना आवश्यक है । इन उद्योगों में ओर अधिक विनियोग के साथ ही 
इनकी वतंमान क्षमता का पूर्ण उपयोग अनिवार्य है । 

द्वितीयत:, क्षत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए उद्योग-धम्धों का भिम्त-भिन्‍न क्षत्रों में 
90॥57०757079 है। वास्तव में, देश के भिन्न-भिन्न गर-कृषि क्षत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए 
उदयोग-धन्धों का 6570८750॥। आवश्यक है । इस प्रकार की नीति संतुलित विकास तथा तात्कालिक 
दृष्टिकोण से भी सम्पूर्ण समाज के लिए लाभदायक सिद्ध होगी । 

तृतीयत ५ पूजी-प्रधान उद॒योगों के विस्तार के परिणामस्वरूप परम्परागत उद्योगों में 
श्रमिकों में तकनीकी बेरोजगारी की सम्भावनाओं को दूर करना भी अनिवाय॑ है। ऐसा इसलिए 
आवश्यक हो जाता है कि देश की वतंमान परिस्थितियों में अन्य मदों में रोजगार प्रदान करन] 
बड़ा ही कठिन हो गया है। किम्तु इसका तात्पयँ यह नहीं है कि औद्योगिक विकास में आधुनिक 
तकनीक का प्रयोग नहों किया जायगा । इसका तात्पयें केवल यही है कि इस प्रकार का कोई भी 
कदम उठाने में पर्याप्त मात्रा में सावधानी से काम लेना अनिवायं है। 

चतुर्थ: » योजनाकाल में भी देश का ओद्योगिक विकास १९५६ ई० की औद्योगिक नीति 
के ढाँचे में ही होगा । इस नीति में सावंजनिक, निजी तथा सहकारी क्षत्रों में उद्योगों के विकास 
के लिए पर्याप्त मात्रा में सोच-समझकर नीति का अनुकरण किया गया है। सावेजनिक क्षेत्र के 
अन्तगंत केवल उन्हीं उद्योगों को रखा गया है जो देश के भोद्योगिक ढाँचे की कमी को पूरा करने 
के लिए आवश्यक हैं। ऐसे क्ष त्र, जिसमें निजी अथवा सहकारी क्षत्र के अन्तगंत उचित विकास 
की आशा की जाती है, को सावंजनिक क्षत्र के अन्तगंत नहीं रखा गया है। साथ ही सरकार ने 
ओऔद्योगिक विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते ए एक नयी भौद्योगिक लाईसेंसिग 
नीति की घोषणा की है। 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में संगठित उद्योग एवं खनिज के विकास पर कुल ३३३८५ करोड़ 
रुपये व्यय का आयोजन है जबकि तृतीय योजना में इस मद में वास्तविक उ्यय १७३६ करोड़ 
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रुपये था। इसके अतिरिक्त इस मद में निजी तथा सहकारी क्षत्र में योजनाकाल में २२०० करोड़ 
रुपये विनियोग का आयोजन है। साव॑जनिक क्षेत्र में व्यय की जानेवाली कुल २३३८ करोड़ 
रुपये की राशि में से ३१५१ करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षत्र में तथा १८७ करोड़ रुपये राज्य क्षत्र में 
ठ्यय किया जायगा । 

योजनाकाल में सावजनिक क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्योग-धन्धों की मद में ३१५१ 
करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है । इसमों से धाट्विक उद्योगों पर ६८६ करोड़ रुपये, इस्पात तथा 
इंजीनियरिंग उद्योग पर ११२१ करोड़ रुपये, उवैरक तथा कीड़े-मकोड़े मारने को दवाओं के उद्योग 
पर ४८४ करोड़ रुपये, माध्यमिक उद्योगों में १८५ करोड़ रुपये, उपभोक्ता उदयोगों पर २३७ करोड़ 
रुपये तथा अन्य उद्योगों पर २८७ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है । इनके अतिरिक्त खनिज 
उद्योगों के विकास पर ७१७ करोड़ रुपये तथा अणुशक्ति के विकास पर प्राय: ६१ करोड़ रुपये का 
व्यय प्रस्तावित है । 

नीचे की तालिका से चतुर्थ योजना काल में कुछ प्रमुख उद्योगों के उत्पादन का लक्ष्य 
स्पष्ट हो जाता है :--- 


उद्योग १६६०-६१ १६६५-६६. १९६८-६६ १६७३-७४ 
में उत्पादन में उत्पादन में उत्पादन में लक्ष्य 
तेयार इस्पात (लाख,टन) २३९ ४५ ४७ ८१ 
अल्मुनियम (हजार टन) १८९३ ६२*१ १२५० २२०*० 
नत्रजनक खाद,” ') १०१९० २३२० ५४१ २५००*९० 
फासफेरिक खाद (,,) ५३९० 9२३०० २१०० ६००0*० 
सल्फ्यू रिक एसिड (,,) ३६८९० ६६२*९० १०३८*९० २५०० ० 
अखबारी कागज (,,) २३*० ३०९० ३०९० १५०० 
कोयला (लाख टन) ५५६७ ६६७ २ ६६५१० ६३५*० 
खनिज लोहा (,,) ११०० २८४६ २८१*० प्र ९४० 
अशोधित पेट्रोल (,,) ४९ ३०*२ ६०६ ८४*० 


इस प्रकार योजनाकाल में लोहा, इस्पात, कोयला, ओद्योगिक यन्त्र, पेट्रोलियम साफ 
करने के उद्योग, खाद एवं उर्वरक, कीड़े-मकोड़े मारने की दवा आदि के विकास पर पर्याप्त रूप 
से जोर दिया गया है। दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला के कारखानों की क्षमता में विस्तार 
के साथ-साथ बोकारो के कारखाने की क्षमता को बढ़ाकर ४० छलाख टन किया जायगा। साथ 
ही, दक्षिणी भारत में इस्पात के तोन नये कारखानें की स्थापना भी की जायगी। अल्मुनियम 
के उत्पादन को बढ़ाने पर पूरा जोर दिया जायगा तथा राखा, दरिबो तथा अग्नीगुम्दला में तबि 
की नयी खानों से ताम्बा प्राप्त करने का भी आयोजन है। बिजली के भारी यन्त्रों के उत्पादन के 
कारखानों के विस्तार का भी आयोजन है। योजनाकाल में दुर्गापुर, कोटा, गोआ, कोचीन, मद्रास 
कानपुर, काठगोंदाम तथा हलदिया में खाद के नये कारखानों की स्थापना का आयोजन है । 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में सावंजनिक क्षत्र में उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों की 
स्थापना का कार्य भी पहले-पहल किया जायगा। इस उद्ृश्य से योजनाकाल में ३७ करोड़ 
रुपये व्यय का आयोजन है। खनिजन्पदार्थों के अन्तगत लोहा, कोयला तथा ताँबे के उत्पादन 
को बढ़ाने पर भी विशेष रूप से जोर दिया जायगा । इस मद में योजनाकाल में २२७ करोड रुपये 
व्यय का आयोजन है। आशा है कि १९७३-७४ ई० तक ८५ लाख टन अशोधित तेल (८7००८ 
०) ) का उत्पादन होने लगेगा । 


चतुथ पंचवर्षीए योजना १७५ 


चतुर्थ योजना में ओद्योगिक उत्पादन में ८ से १० प्रतिशत वाषिक वृद्धि का आयोजन है । 
इसमें से १९६६-७० में औद्योगिक उत्पादन के ६'६ प्रतिशत तथा १६७०-७१ में ३९६ प्रतिशत 
वृद्धि हुई ॥! 

कुटीर एवं लघु उद्योगों (((०00॥38० क्वाते हयात] 5८706 हातेंपडापं८४" के विकास पर 
भी चतुर्थ योजनाकाल में पर्याप्त जोर दिया गया है। इस मद में योजनाकाल में सार्वजनिक 
क्षत्र में २९३ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में इस : मद में 
५६० करोड़ रुपये विनियोग की आशा को जाती है। विकेनिद्रत क्षत्र के सभी प्रकार के कपड़े 
के उत्पादन को 7६६८-६६ ई० में २४० करोड़ मीटर से बढ़ाकर १६७३-७४ में ४२९५ करोड़ मीटर 
करने की व्यवस्था है । 

चतुर्थ योजना में यातायात एवं संवादवाहन 
(77875907॥ बजे (0एरशपग्रोट४07 ३9 (0९ #०प7४॥ 9]47) 

आधिक विकास की किसी भी योजना में यातायात एवं संवादवाहन पर अधिकाधिक 
मात्रा में जोर देना अनिवायें हो जाता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी यातायात एवं संवाद- 
वाहन के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया है। योजना काल में दस मद में साव जनिक क्षेत्र 
में कुल ३२४५ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है । 

चतुथ योजनाकील में रेलवे के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया है। रेलों के भार ढोने 
की क्षमता (१६६८-६६ में २०'३ करोड टन थी जिसके बढ़कर १६ ७३-७४ में २८०० से २६०० 
करोड़ टन होने की आशा है। इसमें से रेलों की क्षमता उस समय तक २६-५ करोड़ टन होने 
को छणाशा है। शेष भार को पूति वतंमान साधनों के गहन प्रयोग के द्वारा होने की आशा की 
जाती है। रेलों के विकास पर योजनाकाल में १०५० करोड रुपये व्यय का आयोजन है। इसके 
अतिरिक्त रेलबे अपकष कोप में सं ५२५ करोड़ हपये ठयय का आयोजन है। योजनाकाल में रेलों 
द्वारा १२९६ ई जन, ? लाख से अधिक माल डब्बे तथा ६४१८ यात्री डब्वे खरीदने का आयोजन 
है । योजनाकाल में डिजल से १९६८-६६ में १६,२०० किलो मीटर गाड़ियाँ चलती थीं, इन्हें 
बढ़ाकर १६७३-७४ तक २२ हजार किलोमीटर करने का आयोजन है। इसी प्रकार वर्तमान 
समय में २९०० किलोमीटर का विद्य तीकरण किया गया है। इसे बढ़ाकर १६७३-७४ तक 
४६०० कोलोमीटर करने का आयोजन है। योजनाकाल में आधारभूत एवं मुख्य उद्योगों की 
पूति के लिए थोड़ी नयी लछाइनों का भी निर्माण किया जायगा । 

योजनाकाल में सड़कों के विकास को मंद में ८७६ करोड़ रुपये, जहाजरानी के विकास पर 
१३१ करोड़ रुपये तथा नागरिक उड्यन के विकास पर २०३ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है । 

हम प्रकार उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि चतुर्थ पंचर्षीय योजना में यातायात एवं 

संवादवाहन के विकास पर पर्याप्त जोर दिया जा रहा है । 
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शिक्षा तथा पामाजिक सेवाए (सिपंपटका।0). ये 502%] 507०06८5) ५ --चतुथ॑ 
पंचवर्षीय योजना में सामाजिक सेवाओं की मद में ३२८० करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है। 
इसका विभिन्‍न मदों में वितरण निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :--- 


मर्दे व्यय (करोड़ रुपये में) 

शिक्षा ८२२*६ करोड़ रुपये 
व ज्ञानिक अनुसंधान १४०'३ ,, 
स्वास्थ्य ४२४९० ,, 99 
परिवार नियोजन ३१५०० ,, है| 
जल-भापूति ४०५९८ ,, हे 
गृह-निर्माण तथा नागरिक एवं प्रादेशिक विकास २३७० ,, ; 
पिछड़े वर्गों का कल्याण १४२४ ,, ह 
सामाजिक कल्याण ४१४ ,, जप 
प्रशिक्षण एवं श्रम-विभाजन ३६६ +»% न 





कुल २५७६-४४ करोड़ रुपये 
पिछले आठ वर्षों में शिक्षा के क्षत्र में पर्याप्त उन्नति हुई है। पहले से पाँचवे वर्ग के 
विद्याथियों की संख्या १६६०-६१ में ३.५ करोड़ से बढ़कर १६६८-६६ में ५*६ करोड, छठे से 
आठवं वर्ग में ७० लाख से बढ़कर १३० लाख, नव से ग्यारहव वर्ग में ३२० लाख से बढ़कर ७० 
लःख तथा विश्वविद्यालय स्तर में ७४ लाख से बढ़कर १६ € लाख द्वो गयी । शिक्षा के भब्तगँत 
योजनाकाल में ६ से ११ वे के बीच के ८५० प्रतिशत बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य है । 
शिक्षा की मद में 2२२९६ करोड रुपये व्यय का आयोजन है जिसमें २६१६८ प्रतिशत प्राथमिक, 
२० ८ प्रतिशत माध्यमिक, १४ ५ प्रतिशत विश्वविद्यालय तथा २०:६ प्रतिशत तकनीकी शिक्षा 
पर व्यय का आयोजन है । योजनाकाल में स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन पर भी विशेष जोर देने 
की व्यवस्था है । 
चतुर्थ योजना में रोजगार (5एणए०एशढा( | प्रा #0फत िर८ १८०७ 2080) :-- 
१६५१ से १९६१ ई० बीच श्रम-शक्ति में २१० लाख की वृद्धि हुईं। इस अवधि में गैर-कृषि 
क्षेत्र में रोज गार में १२० लाख तथा कृषि के क्षत्र में ५० लाख की वृद्धि :ई । इस प्रकार द्वितीय 
योजना के अन्त में बेरोजगारों की संख्या अनुमानत: ४० लाख थी । तृतीय योजना में श्रम-शक्ति 
में २४० छाख की वृद्धि हुई जबकि केवल १४५ लाख व्यक्तियों को ही रोजगार दिया जा सका। 
अतएव इस अनुमान के आधार पर चतुथथ योजना के प्रारम्भ में ६० से १०० लाख व्यक्ति बेरोजगार 
थे। इनमें तीन-बोधाई ग्रामीण थे । चत॒र्थ योजना में रोजगार के सम्बन्ध में निश्चित आँकड़े नहीं 
दिये गये हैं । 
किन्तु चतुर्थ योजना में सम्मिलित कार्यक्रमों से ऐवी आशा की जाती है कि योजनाकाल 
में रोजगार की सुविधाओं में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि होगी। श्रम-प्रधान उपायों--जेसे सड़क, 
रूघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, सिंचाई, बाढ़-नियन्त्रण, सहकारिता तथा रूघु उद्योगों पर विशेष जौर 
दिया गया है। इसके अतिरिक्त श्रम-प्रधान 5पायों को कार्यान्वित करने के लिए चतुर्थ योजना 
में ओसत रूप से प्रतिवष॑ २६९० करोड रुपये, वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता प्रदान करने की 
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ठप्रवस्था है | कृषि-सम्बन्धी कार्यक्रमों पर अधिक जोर देने के कारण कृषि-क्षत्र में भी रोजगार की 
सुविधाओं के पर्याप्त मात्रा में विकसित होने की आशा की जाती है । 


चतुथ पंचवर्षीय योजना के वित्तीय साधन 
( विाशालाह एल ]0प्रती शिद्रा ) 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सावंजनिक तथा निजी क्षत्र में सम्मिलिति रूप में २४,८८२ 
करोड़ रुपये के व्यय का आयोजन है। इसमें से साव"जनिक क्षत्र में १५,६ ०२ करोड़ रुपये व्यय 
तथा निजी क्षंत्र में ६६५८० करोड़ रुपये विनियोग का आयोजन है। इस प्रकार साव"जनिक 
क्षत्र में कुछ १५,६०२ करोड़ रुपये का जो व्यय प्रस्तावित है। उसे विभिन्‍न साधनों से निम्न 
प्रकार से प्रात्त करने का आयोजन है :--- 
चतुर्थ योजना के वित्तीय साधन (करोड़ रुपये में) 
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साधन तृतीय योजना चतुर्थ योजना 
योजना के पूर्व प्रचलित करों के आधार पर बचत, --४१६ १६७३ 
हा » प्रचलित दरों पर रेलवे से लाभ ६२ २६५ 
का » अन्य सावंजनिक संस्थाओं की बचत ३७३ १७६४ 
रिजवं बेंक से लाभ ८२३ २०२ 
जनता से ऋण ५६५ । १४२५ 
छोटी-छोटी बचतें ७२५ | ७६६ 
विविध पूजोगत प्राप्तियाँ कम ३१५२ 

ब ह्य ऋण (पी०एल ४५०,को सम्मिलित करते हए।. २४२३ २६१४ 
अतिरिक्त कर तथा सावेजनिक संस्थाओं को बचत। २८६२ ३१६८ 

घाटे की वित्त-ब्यवस्था.... .. *((उरईद/....  <८४८४५० ___ 
कुल ८५,'9७ १५,६०२ 








करों से प्राप्त आय :--तृतीव योजना में प्रचलित करों की दर से ५५० करोड़ रुपये 
बचत का आयोजन था, किल्तु इससे ४१६ करोड़ रुपये का घाटा ही हुआ। इस मद में चतुथ॑ 
योजना में बचत का अनुमान १६६८-६९ ई० में प्रचलित करों की दरों पर राष्ट्रीय आय तथा 
उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखकर तथा करों को चोरी की रोक कर १६७३ करोड़ 
रुपये लगाया गया है । इसी प्रकार केम्द्रीय तथा राज्य सरकारों के गैर-योजना तथा गैर-विकास 
सम्बन्धी व्यय में प्रतिवर्ष वृद्धि का अनुमान साधारण दर पर लगाया गया है। इस प्रकार 
की बचत में से राज्य सरकारों का हिस्गा केवल १०० करोड़ रुपये लगाया गया है, यानी इनमें 
केन्द्रीय सरकार के बजट की ही प्रानता है । इस बचत का अनुमान कई माध्यताओं के आधार पर 
लगाया गया है--जैसे, खाद्याग्न पर कोई आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की जायगी तथा कम- 
चारियों के वेतन में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं होगी । 


. इस प्रकार चतुर्थ योजनाकाल में करों से अधिकाधिक रक्षम प्राप्त करने पर जोर दिया 
जायगा । योजनाकाल में कृषि तथा ग्रामीण क्ष त्रों से अधिकाधिक मात्रा में कर प्राप्त करने 
भा० अ०--१२ 
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का प्रयास किया जायगा। अनुमान लगाया जाता है कि भायोजित विकास के परिणामस्वरूप 
नागरिक आय में वृद्धि का प्राय: ४० प्रतिशत भाग करों के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है किन्तु 
ग्रामीण क्षत्रों में १४१५ प्रतिशत भाग ही प्राप्त होता है। अतएव चतुथ्थ योजना में ग्रामीण क्षत्रों 
में अधिक कर लगाने की व्यवस्था की जायगी । 

सावजनिक क्षेत्र के उद्योगों से प्राप्त धन (50०ए०0०$४ 7०७ ए?णफस्‍6 ४7(८०ए०१४८४) :--- 
सावेजनिक संस्थानों से प्रचलित दर के आधार पर २०२६ करोड़ रुपये लाभ की आशा है। 
इसमें २६५ करोड रुपये रेलों से तथा १७६४ करोड रुपये अन्य संस्थानों से प्राप्त करने का आयो- 
जन है। तृतीय योजनाकाल में इस मद में ४५० करोड रुपये प्राप्त करने का आयोजन था 
जबकि वास्तविक रूप में ३२७३ करोड रुपये प्राप्त हुए। चतुर्थ योजनाकाल में इस मद में प्राप्त 


की जामेवाली रकम कोई बहुत अधिक नहीं है। उचित मूल्य-नीति तथा खब्च॑ में कमी के द्वारा 
इतनी कम रकम प्राप्त की जा सकती है। 


वर्तमान आधार पर रेलों से चतुर्थ योजनाकाल में २६५ करोड रुपये प्राप्त करने का 
आयोजन है | तृतीय योजना का आयोजन इस सम्बन्ध में १००० करोड रुपये था जबकि वास्त- 
विक प्राप्ति ६२ करोड रुपये के लगभग थी । इसी प्रकार चतुर्थ योजन!काल में रिजत्र बेंक के 
लाभ के रूप में २०२ करोड रुपये की रकम दिखलायी गयी है। वास्तव में, रिजवं बेंक प्रतिवर्ष 
अपनी आय का एक अंश 7,078 (६७7४0 (09८४७४४०७ "जाते में हस्तांतरित करता है जिसका 
प्रयोग कृषि तथा उद्योग के क्ष त्र में विनियोग के लिए उधार देनेवाली संस्थाओं को सुपुदं कर दिया 


जाता है । 
बाजार ऋण तथा लघु बचत (१४४७४८६४ 80770ज7785 थ्ापे शआ०»ं] 5994788) :-- 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सावंजनिक ऋण से १४१५ करोड रुपये तथा लघु बचत से ७६६ करोड़ 
रुपये प्राप्त करने का आयोजन है। तृतीय योजनाकाल में सावंजनिक ऋण से ८०० करोड़ रुपये 
प्राप्त करने का आयोजन था जबकि वास्तविक उपलब्धि ८२३ करोड रुपये, यानी लक्ष्य से भी 
अधिक प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार लघु बचत से ६०० करोड रुढये प्राप्त करने का आयोजन 
था जबकि वास्तविक उपलब्धि ५६५ करोड रुपये हुईै। इसी प्रकार १६६६-६७ में बाजार ऋण 
से २२२ करोड रुपये तथा १६६७-६८ ई० में २१६ करोड रुपये की रकम प्राप्त हुई थी। लघु 
बचत से १६६८-६६ ई० में १२० करोड़ रुपये की रकम प्राप्त हुई थी । अतएव इन्हें देखते हुए 
चतुर्थ योजना का लक्ष्य कोई अधिक. नहीं जान पड़ता । फिर भी इतनी अधिक मात्रा में ऋण« 
प्राप्त के लिए योजनाकाल में विशेष प्रयत्नों की आवश्यकता होगी । 

विविध प्‌ जीगत प्राप्तियाँ (१38८८) ६८005 (48]0708) 7€८८०(5) :--चतुर्थ योजना- 
काल में विविध पुजीगत साधनों से ३१५२ करोड रु० प्राप्त करने की आशा की जाती है। 
योजनाकाल राज्य निर्वाह निधि (9६806 ?70ए7067॥0 पाते) से ६६० करोड रुपये, जीवन 


बीमा निगम से ऋण के रूप में ३४३ करोड़ रुपये तथा अन्य साधनों से ११३० करोड रुपये प्राप्त 
करने का आयोजन है। किन्तु, साथ द्वी चतुर्थ योजनाकाल में इनके भुगतान के रूप में १०५४ 
करोड रुपये वाषिक चुकाने की आवश्यकता पड़ेगी । इस प्रकार इस मद से योजनाकाल में ३१५२ 
क्रोड़ रुपये शुद्ध प्राप्ति को आशा की जाती है जबकि तृतीय योजनाकाल में इस मद में ७२५ 
करोड रुपये प्राप्त टुआ था । 

विदेशी सहायता ( 2४४६४०४७) 2585087८6) :--विदेशी सहायता ने मारत के आधिक 
विकास में मद्दतत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। सितम्बर, १९६६ तक देश को विदेशों से कुल 
६१७१३ करोड़ रुपये विदेशी ऋण, अनुदान तथा पी० एल० ४८० के अन्तगंत प्राप्त हुआ था 
जिसमें से उस समय तक ८०६३*४ करोड़ रुपये का प्रयोग किया गया था। 
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विदेशी सहायता से चतुर्थ योजनाकाल में २६१४ करोड़ रुपये प्राप्त करने का आयोजन 
है। इसमें से २८० करोड रुपये पी० एल० ४८० के अन्तगंत की सहायता है तथा शेष २२३४ 
करोड़ रुपये गैर-पी० एल० ४८० से प्राप्त होने की आशा है। तृतीय योजना में इस मद में २२०० 
करोड रुपये प्राप्त करने का आयोजन था जबकि वास्तविक उपलब्धि २४२३ करोड रुपये की हुई 
थी। १६६६-६७ ई० में विदेशी सहायता के रूप में १५७४ करोड रुपये, १६६७-६८ ई० में 
१७७६ करोड रुपये तथा १६६८-६६ ई० में ८७३ करोड रुपये प्राप्त हआ था । विदेशी सहायता 
पर यह अत्यधिक निर्भरता हमारे लिए उचित नहीं है। योजनाकाल में विदेशी सहायता के 
सम्बन्ध में अनुमान चतुर्थ योजना की अवधि के लिए भुगतान संतुलन के अनुमान के आधार पर 
लगाया है । वास्तव में, चतुर्थ योजना में राजकीय क्ष त्र में कुठ ३७२३० करोड रुपये विदेशी सहायता 
का आयोजन है | इसमें से १११६ करोड़ रुपये सरकार द्वारा विदेशी ऋण तथा लाभ के भुगतान में 
ठ्यप किया जायगा, अत: योजना के लिए २६१४ करोड रुपये की शुद्ध प्राप्ति की आशा है । किन्तु 
योजना में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि चू कि वाह्य ऋण की वास्तविक प्राप्ति आयात 
तथा निर्यात की स्थिति एवं ऋण देने वाले देशों की नीति पर निभेर करेगी, अतएवं इस सम्बन्ध 
में बहुत अधिक अनिश्चितता की मात्रा पायी जाती है । 

घाटे की वित्त-व्यवस्था (०92०8 वृजब्यणाए) : «घाटे की वित्त-व्यवस्था के द्वारा 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 2५० करोड रुपये प्राप्त करने का आयोजन है। तृतीय योजना में इससे 
५५० करोड रुपये प्राप्त करने का आयोजन था जबकि वास्तविक उपलब्धि ११३३ करोड रुपये 
की थी । इमसे तृतीय योजनाकाल में मूल्य-तल में बहुत अधिक वृद्धि हुई । इसी प्रकार १६६७-६८ 
ई० में ४१६ करोड झययें तया १६६८-६६ ई० में ३०७ करोड रुपये घाटे की वित्त-व्यवस्था द्वारा 
प्रात्त किया गया था। इन सबको देखते हुए चतुथं योजना में घाटे की वित्त-व्यवस्था की रकम 
कोई बहुत नहीं जान पड़ती । 


अतिरिक्त आन्तरिक साधनों के द्वारा प्राप्त रकम ()४०क्मीश्बधणा ्॑ बततांपंगानी 
त१०छण८६घं८ रि८४0प८८५ ) :--अन्तिम स्थान आन्तरिक साधनों के द्वारा अतिरिक्त रकम का है। 
इससे ३१६८ करोड रु० प्रौप्त करने का आयोजन है । इसमें राज्य तथा केन्द्रीय दोनों सरकारों का 
हिस्सा है। इसके अन्तगंत दो प्रकार के प्रषास आते हैं--सर्वप्रथम तो गर-योजना-सस्बन्धी व्यय 
में अतिरिक्त बचत (८८०४०79 व ग्रठानणेक्षा] 65.०7 !प7८, का स्थान है। इसके बाद अति- 
रिक्त कोषों को प्राप्त करने का स्थान है । जहाँ तक बचत का प्रश्न है, चतुर्थ योजना के निर्माण में 
यह मान लिया गया है कि प्रशासनिक व्यय तथा करों को वसूल करने के व्यय में प्रति वर्ष ५ 
प्रतिशत की वृद्धि होगी । यदि वृद्धि की इस दर को ३३ प्रतिशत कर दिया जाय तो योजना के 
काये के लिए मद से ३३५ करोड़ रुपये को रकम उपलब्ध हो जायगी । किम्तु इस रकम की प्राष्ति 
के लिए विशेष प्रयत्नों की आवश्यकता होगी । योजनाकाल में ग्रामीण क्षत्र से अधिक रकम प्राप्त 
करने का आयोजन है। आयोग के अनुसार पिछले वर्षो में कृषि के क्षत्र मों अत्यधिक विनियोग 
किया गया है जिससे किमानों की समृद्धि में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अतः चतुर्थ योजना में 
ग्रामीण क्ष त्रों से अधिक मात्रा मे साधन प्राप्त करने पर जोर दिया जायगा । इसके लिए ग्र।मीण 
क्षेत्रों में ऋण-पत्र वगैरह जारी किये जायँगे वथा सिंचाई कर में भी वृद्धि की जायगी । अतिरिक्त 
आस्तरिक साधनों की प्रासि के सम्बन्ध में भी योजना आयोग का सुझाव निम्नलिखित उद्देश्यों 
को ध्यान में रखना हैं--मुल्य की स्थिरता, आथिक विकास के क्षत्र में सार्वजनिक उद्योगों द्वारा 
क्षधिक साधन प्रदान करना, तथा आत्मनिभरता | मूल्य-स्थिरता का तो योजना की पूर्ति के क्षंत्र 
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में बहुत अधिक महत्त्व है। इसके लिए सरकार को बड़े पैमाने पर कुछ आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं 
के थोक एवं खुदरा बिक्री की व्यवस्था करनी पड़ सकती है जिसके लिए सरकार को तैयार रहने 
की आवश्यकता है । 

अन्तत:, देश की वित्तीय नीति का उहश्य भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार भी 
होना चाहिए । इसके लिए निर्यात प्रोत्साहत की आवश्यकता द्ोगी जिसमे वित्तीय अस्त्रों 
का प्रयोग आवश्यक हो सकता है। साथ ही, वित्तीय तरीकों से आयात को नियन्त्रित करने 
की भी आवश्यकता द्वो सकती है। इसके साथ ही वित्तीय नीति का एक प्रधान उह श्य 
आथिक विषमता का अन्त होना चाहिए। इसके लिए एक ओर तो निजी व्यक्तियों के हाथ 
में' सम्पत्ति के अत्यधिक जमा होने से रोकने के लिए करों के द्वारा शकावट लगानी होगी तथा 
दूसरी ओर शिक्षा एवं जन-स्त्राध््य जेसी आवश्यक सुविधाओं पर राजकीय व्यय में अभिवृद्धि 
करनी होगी । इसमे से एक अथवा अधिक उदहृश्यों की पूति के अए अपनायी गयी नीति का 
उदद ब्य सावेजनिक बचत को बढ़ना भी होना वाहिए क्योंकि नये उद्योगों के विकास मे' सावजनिक 
विनियोग का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है । 

चतुर्थ योजना की आलोचनात्मक समीक्षा 
(2 एजपिल्शों धरस्‍ब्रोपथाणा 0 6 ।0एा४ !07९ ४८४० ?]87) 

इस प्रकार चतुथ पंचवर्षीय योजना का कार्य अप्रैल, १६६६ ई० से प्रारम्भ होता है। 
किन्तु इस योजना की बातों को लेकर आलोचना भी को जाती है । इनमें निम्नांकित आलोचनाएँ 
विशेष रूप से उल्लेख तीय हैं :--- 

(१) चतुर्थ योजना रोजगार-प्रधान नहीं है ([9० ॥0घ7फ_ छीछा 38 70६ ८घ्ए)09- 
70८7/(-077670८0 ) :--सर्वेप्रथम तो यह कटद्टा जाता है कि चतुर्थ योजना में रोजगार के साधनों 
की अधिकाधिक व्यवस्था का अभाव है। भारत जैसे अद्ध -विकसित देश में, जिसकी जनसंख्या में 
प्रतिवर्ष २९५ प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रह्दी है, योजनाकरण का प्रधान उह श्य बढ़ती ६ई श्रम- 
शक्ति के लिए रोजगार के साधनों की व्यवस्था होना चाहिए। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 
चतुर्थ योजना प्रारम्भ होने के समय देश में प्रायः १६० लाख व्यक्ति बेरोजगार थे । साथ-ही, योजना- 
काल में २३० लाख नये आगसन्तुकों के लिएभी रोजगार की व्यवस्था करनी होगी, यानी पूर्ण रोजगार 
की व्यवस्था के लिए ३६० लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना होगा | क्या योजना हें इतने 
अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा सकेगी ? किन्तु पहली तीन पंचवर्षीय योज- 
नाओं की तरह चतुथ योजना में भी इस उद श्य की पृत्ति के लिए प्रभावपूर्ण उपायों का अभाव 
है। योजना में कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जायगा, इसकी कोई चर्चा नहीं है। इससे 
स्पष्ट है कि योजना आयोग बेरोजगारी की समस्या की अवहेलना कर एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक तथा 
आधथिक समस्या से विमुख हो रहा है । 

( २) प्रादेशिक विषमता ( १0०४९४०००७। ॥779»%&6८$ ) तथा आय एवं सम्पत्ति के 
वितरण को विषमता (छव्वृण्छो 5४ ]7 फढ व80क्‍9फपफण ० 70006 थाते छ८७ 0) को 
दूर करने का कोई सक्रिय प्रथास नहीं किया गया है :--भारत मे पिछले १८ वर्षों के आयोजित 
प्रयत्नों के बावजुद देश के विभिन्न क्ष त्रों के आर्थिक विकास में व्यास विषमता को दूर नहीं किया 
जा सका है। परिणामस्वरूप देश के कुछ भागों के लोगों का जीवन-स्तर सामान्‍्य-स्तर से बहुत दही 
पस्त हैं इस प्रकार झप्ण तथए सम्पत्ति के वितरण में भरी घोर विषमत व्यत्त है. । देश के प्रत्येक 


जोसत पनवप्णे तक शेएअ२झए७ के रा के परे के एरए इस दोएरें! ४छएर की (बएघ्ताओं की 
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दूर करना अनिवायें है। किश्तु चतुर्थे पंचवर्षीय योजना में भी इस सम्बन्ध में निश्चित एवं प्रभाव- 
पूर्ण उपायों का अभाव है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को एक न्यूदतम भाय ( 78007] एप्प) ) 
प्रदान करने के उद्द श्यों की पूति भी नहों हो पायगी । 

(३) निर्यात-सम्बन्धी नीति अवास्तविक है :--चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निर्यात के 
सम्बन्ध में ७ प्रतिशत वापिक वृद्धि का आयोजन है। निर्यात में इतनी अधिक वृद्धि पिछले प्राय: 
१७-१८ वर्षों के अनुभव को देखते टए अत्यधिक कठिन जान पड़ती है। १६६८-६९ ई० में निर्यात 
में १३ प्रतिशत की वृद्धि अवश्य हुई थी, किन्तु यद्द अवमृल्यन तथा औद्योगिक सुस्ती के बाद एक 
प्रकार से समुत्थान का परिणाम थी । निर्यात में इतनी अधिक वृद्धि के लिए निर्यात-सम्बन्धी उद्योगों 
के उत्पादन में वृद्धि, निर्यात की वस्तुओं में गुणात्मक सुधार आदि आवश्यक हैं जिनके लिए योजना 
में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं की गयी है । 

(४) राजकीय छपक्रमों से अत्यधिक आय की आशा ( 7०0 फाण्टी। ०८छु०ट।४079 
707 ]१७०)३८ 6767]9565 ) :-चतुर्थ योजना कई अवास्तविक तथ्यों पर आधारित है। इसी 
प्रकार का एक तथ्य राजकीय उपक्रमों में विनियोग को गयी पू्‌जी से ?५ प्रतिशत वाषिक प्रतिफल 
की आशा है जो निश्चय ही बहुत अधिक जान पड़ती है। पिछले पाँच वर्षा" में इनकी 
आय से तुलना करने प्र यह अधिक स्पष्ट हो जाता है :-- 

केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों की प्रत्याशित तथा वास्तविक आय (करोड़ रु० में) 


वर्षे प्रयाशित आय वास्तथिक आय 
१६६४-६५ ६२९५४ २७.४६ 
१६६५-६६ ४४" ४२ २२६६ 
१६६६-६७ ३१९३७ “११९३ 
१६६७-६८ ६२६९ “>> वरन्पद् 


इससे स्पष्ट है कि चतुर्थ योजना में राजकीय उपक्रम से प्रस्तावित आय पिछले कुछ वर्षो' 
में इनकी निष्पत्तियों को देखते हुए अत्यधिक जान पड़ती है । 
इस प्रकार चतुर्थ योजना को कई एक आलोचनाएं की जाती हैं । देश के कुछ राज्य, जिनमें 
अभी गैर-काँग्र सी सरकारें हैं, भी इस योजना से संतुष्ट नहीं हैं। साथ ही, प्रस्‍्येक राज्य केन्द्र से 
अधिकाधिक सहायता को मांग करता है। ऐसी स्थिति में चतुर्थ योजना कहाँ तक सफल होगी, 
कहना बड़ा ही कठिन जान पड़ता है। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि देश के आर्थिक 
विकास के लिए नियोजित तरीकों को अपनाना ही एक-मात्र उपाय है। ऐसी स्थिति में य।जनाकरण 
को बिल्कुल बन्द कर देने की अपेक्षा आगे की ओर बढ़ना ही उत्तम उपाय जान पड़ता है। (5॥ 
पा2899 &८एग्रा।8 45 9€((९०' 08॥ 2 १6०0]ए7 920४८. ) 
चतुर्थ योजना की अद्ध-सामयिक प्रगति 
( चाति-6दणा 59ए7थ5७) ० (धर ॥0प्राफ़ 7४८ ४८७7 0]०॥ ) 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षो में सावंजनिक क्षत्र में कुल ब्यय ७६३० करोड़ 
रपये व्यय एआ जो योजना के कुल व्यय का ५०*१ प्रतिशत भाग है। १६६६-७०, १६७०-७१ तथा 
१६७१-७२ में योजना के विभिन्‍न मदों में वितरण का अन्दाजा निम्नांकित तालिका से लगता है-- 
१६६९-७० से १६७६-७२ में व्यय (करोड़ रुपये में) 


मर्दे १६६९-७० १६७००७१ १६७१-७२ तीन वर्षों का कुल का 
कुल योग धतिणत 
१. कृषि एवं सत्सम्बन्धी ३२५-१ ५०५"३६ ५४२ १३८४-५ १७४ 


२. सिंचाई एवं बाढ़-नियंत्रण १६४८ २१३*४ १२१९६ ६२६-८ ८९० 


१८२ भारतीय अधथैशास्त्रें 


३. विद्य॒ त्‌ ४७२७ ५२४९५ ५१९९० १५१६*-२ १६*० 
४. ग्रामीण एवं लघु उद्योग ३७९३ ४२*७ ४६"३२ १२६'३ १"६ 
५. उद्योग एवं खनिज ४२६-१ ४५२९६ ६०६-८१ १४६०८ १८९७ 
६. यातायात एवं संवादवाहन ४०८४ ४६७५ ६३१४२ १५३७*० १६:९३ 
७. सामाजिक सेवाएँ एवं विविध ३१४'८5 ४०५९२ ५५५९० १२७५१० १६० 


जाथ ००२०८... पफराल:८००+० कर: जय करल कफ, धवााारककक०++. सादा, समकरेकदादाकमाक, अषकाार-माएटमए>७..सायरपएआी ४३3. चरकपजाआबफलह गए अैयामापपडाक्रपारभाज धउापक्ररटलममका०त.पारदकरा-आसान-फक, इमन्‍नाबएा० एकाइएएपडह 26 कारतालालम उलतपत 


कुल २१८२"९१ २६४१८ ३१४६४ ७६३०३ १०० ० 

इसका तात्पयं यह है कि चतुर्थ योजना के शेष दो वर्षों में योजना के कुछ व्यय के ५० प्रतिशत 

भाग व्यय करना होगा, यानी १६७२-७३ तथा १६७२-७४ में व्यय की मात्रा बहुत अधिक होगी । 
इसी प्रकार चतुथे योजना के तोन वर्षो में राष्ट्रीय आय में अपेक्षित दर यानी ५५ प्रतिशत 

वाधषिक से कम ही वृद्धि हुईै। १६६९-७० में राष्ट्रोय आय में ५३ प्रतिशत, १६७०-७१ में ४-७ 
प्रतिशत तथा १६ ७१-७२ में ४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि के उत्पादन में वृद्धि १९६६-७० में 
७०१ प्रतिशत तथा १६७०-७१ में ६८ प्रतिशत थी ( आयोजित ४ प्रतिशत वृद्धि से यह 
अधिक थी ) किन्तु १९७१-७२ में यह धष्कर ३-८ प्रतिशत हो गयी । किन्तु इसके विपरीत 
ओऔदूयोगिक उत्पादन में वृद्धि को दर बहुत ही कम थी । ओद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य ८ प्रतिशत 
था, किन्तु इस क्षत्र में १९७०-७१ में वृद्धि को दर ३-७ प्रतिशत तथा १६७१-७२ में ४ प्रतिशत 
थी। ओदयोगिक उत्पादन में आयोजित लक्ष्य से कम वृद्धि के लिए, चतुथ योजना को अद्ध- 
सामाजिक समाक्षा के अनुसार, दोषधूर्ण औद्योगिक लाईसेसिग नीति उत्तरदायी थी। जो 
समीक्षा के निम्न बयान से स्पष्ट है : “एफ्बादा०८टत ]6थटाटाएं 55 फ/प्र०९ा 65६०० ४८१ 
थातदे 7८७ 60069767स्‍6७५5, 5प9४8708] ब्यते हरानो] दाए॥€एाटा€पा$ €हएश्याष70॥ 2॥0 
॥2७ 37ए6था॥5, एप] छाते एछार46 828९0९065, बाते तद€र८0फ९त बावे छ८एच्तद्चातव 
27९2. [०८005 280४९ ै€थ्पौष्ट्त का & चाएता ए2090%707  ०ण 3707पए02(७०0७५ 
]८०८४८८४.!! निम्नांकित तालिका से चतुर्थ योजना के प्रथम तीन वर्षा में महत्त्वपूर्ण क्षत्र में वृद्धि 


का अन्दाजा लगता है-- 
विछुले वर्ष से प्रतिशत परिवतंन 


मर्दे १६६६-७० १६७०-७१ १६७१-७२ 
१. राष्ट्रीय आय (१६६०-६१ के मुल्य-तल पर) ५*३ डाक... ४00 
२. कृषि उत्पादन ७१ ६७ ३०७ 
३. खाद्यान्न का उत्पादन ५८ 655 ४*८ 
४, औद्योगिक उत्पादन हट ३-७ ४० 
५. थोक मूल्य ७ २*५ । ३०८ 
६. निर्यात ४-१ ८*६ ३६ 


सारांश यह है कि चतुर्थ योजना को पूणं सफलता के लिए राष्ट्रीय आय में १६७२-७३ 
तथा १९७३-७४ में ७ प्रतिशत वृद्धि अनिवार्य है! इस लक्ष्य की पूति के लिए कृषि के उत्पादन में 
कम-से-कम ५*५ प्रतिशत तथा ओदुयोगिक उत्पादन में ११ से १२ प्रतिशत तक वाधिक वृद्धि 
अनिवाय॑ है । इसका तात्पयं यह है कि विकास के आयोजित तथा प्राप्त अनुपात में असंतुलन को दूर 
करना अनिवाय है। ऐसा नहीं होने से चतुर्थ योजना सफल नहीं हो सकती । 

विशेष अध्ययन-सूची 


], 9]4877778 (४0क्राफइड0ता + 'ैंटा0'थावेैपा) 07 4#6 ?०प7व ?]587. 
2. ए?]०शग्ााए (०शाग्रींडडंगा ४ #0पव फ्ररल १ट््ला' 0०05 (] 969-74) 
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अध्याय ; ६ 
सामुदायिक विकास योजना 
( (छएणफ्राछण्जाए 9९ए2०एा९टरफएर ?ए#०८९2८६ ) 

प्रावकथन :--भारत गाँवों का देश है। महात्मा गाँधी के शब्दों में भारत को आत्मा 
इसके गाँवों में निवास करती है। १६७१ ई० को जनगणना के अनुसार भारत के लगभग ८० 
प्रतिशत व्यक्ति यहाँ के प्राय: ६ लाख गाँवों में निवास करते हैं। चिरकाल से भारत के समस्त 
राष्ट्रीय जीवन की इकाई इसके ग्रामों में ही केन्द्रोभूत रही है। किन्तु आज भारतीय ग्रामों की 
स्थिति अत्यन्त ही शोचनीय है। वे अपना भूतपूर्व महत्त्व खो बैठे हैं। अंग्र जों ने इनकी समृद्धि 
का अपहरण करके सात समुद्र पार अपने महलों में घी के दिये जलाये एवं गाँवों के शिक्षित तथा 
उबर मस्तिष्कों ने इनसे घृणा कर इनका परित्याग कर दिया । फलस्वरूप हमारे गाँव आज 
शोषितों, अशिक्षितों, दरिद्रों तथा परित्यक्तों के श्मशान बन गये हैं। मानवब्जीवन से सम्बद्ध 
समस्त दोष इनमें केन्द्रो भूत हो गये हैं। समाज के शिक्षित, विद्वान कुशल तथा साहसी व्यक्ति 
गाँवों में रहने में आज अपने आपको असमर्थ पाते हैं। अतः: यदि गाँवों को हम राष्ट्र की व्यवस्था 
में सहयोगी इकाई के रूप में परिणत करना चाहते हैं तो हमारा कत्त'व्य है कि इनके सभी दोषों 
का परिष्कार कर उन्हें ऐसा विकसित एव्र मनोरंजक बना दें कि वे पुन: हमारी सामाजिक एवं 
आधिक व्यवस्था के केन्द्र बन जाय । ऐसा किये वगेर देश का आयिक तथा सामाजिक विकास 
सम्भव नहीं । 

इस प्रकार भारत के आथिक विकास के लिए यहाँ के प्राय: ६ लाख ग्रामों के आथिक तथा 
सामाजिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना अनिवायें है। दमारे ग्राम के प्रत्येक अंग विक्ृत 
हो चुके हैं; अत: सुधार के लिए द्वम्में इनमें सर्वागोण विकास, यानी इनके सभी अंगों के विकास 
का एक ही साथ प्रयत्न करना द्ोगा । स्फुट प्रयत्नों से इनका विकास संभव नहीं । अत. हमें एक 
हो साथ ग्रामों का आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पुनरनिर्माण करना है । इसके लिए कृषि की 
उन्नति, मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था, शिक्षा, सफाई तथा चिकित्सा का प्रबन्ध, आपस के 
विद्व ष, संघ तथा मुकदमेब्राजी का अन्त, बेकारी, ऋणग्रस्तता तथा पशु-धन की समस्या का 
समाधान, यातायात एवं संवादवाहन के साधनों का विकास, ग्रामीणों में नवीन आशा का संचार 
आदि अनेक कार्यो की आवश्यकता है । 

भारत में ग्राम-सुधार के प्रयास :---अंग्र जी शासनकाल में गाँवों के विकास के लिए 
सरकार द्वारा प्राय: कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया। ग्रामीण वातावरण के प्रति सरकार का 
दृष्टिकोण प्रारम्भ से द्वी प्राय: विद्व पपूर्णं था। किन्तु हमारे देश के राजनीतिज्ञों तथा समाज- 
सुधारकों ने पुनर्निर्माण में ही राष्ट्रोद्धार का स्वप्न देखा था। महात्मा गाँधी ने राष्ट्रीय संग्राम के 
साथ-साथ ग्रामीण विकास को भी अपना परम कत्त व्य समझा तथा ग्रामीण-जीवन के उत्थान के 
लिए उनके नेतृत्व में अखिल भारतीय चर्खा संघ एवं अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ ने ग्रामीण 
भारात में एक नयी जान फुक दी । इसी प्रकार रवीन्द्रनाथ टेगोर ने भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण 
कारें किया । 

१६२५ ई० के संवंधानिक संशोधन के पश्चचात्‌ सरकार का भी ध्यान धीरे-धीरे इस ओर 
आकर्षित होने लगा और केन्द्रीय सरकार ने प्राश्तों को इस काये के लिए १ करोड़ रुपया अनुदान 
के रूप में दिया । सन्‌ १६९३७ ई० में विभिन्‍न प्रान्तों में कांग्रेसी सरकारों की स्थापना के बाद 


१८४ भारतीय अथंशास्त्र 


ग्राम सुधार का कार्य तीव्र गति से प्रारम्भ हुआ प्राय: प्रत्येक प्रान्त में प्राम-सुधार के लिए एक 
पृथक्‌ विभाग की स्थापना की गयी और ग्रामोण जीवन के सर्वेतोमुखी विकास की योजनाएँ 
कार्यात्त्रित को जाने लगों । किन्तु, इन प्रयत्नों की सबसे बड़ी त्र्‌टि यह थी कि सरकार के विभिन्न 
विभागों के प्रतिनिधि अपने विभागीय उहूं श्यों को लेकर पृथक्‌-पुथक्‌ रूप से ग्रामीणों के पास 
पहुँचते थे जिससे बेचारा ग्रामीण किंकत्तव्यविमूढ़ हो जाता था ओर इनके सारे प्रयत्न प्रभावहदीन 
हो जाते थे। बास्तव में, ग्रामोण जीवन पथक्‌ू-प्रथक. इकाइयों में विभाजित नहीं है, प्रत्युत एक 
अविच्छिन्त सम्पूर्ण इकाई है । अत: ग्रामीण विकास के कार्यों का भी परस्पर सम्बद्ध होना अनिवार्य 
है, यानी इसके लिए एक सम्मिलित प्रयास आवश्यक है। इन प्रयत्नों की दूसरी त्र्‌टि यह थी कि 
इनसे ग्रामीण जनता में कोई उत्साह का संचार नहीं होता था क्योंकि ग्रामीण विकास की प्र रणा 
ऊपर से आती थी । अतः: ग्रामीण प्राय: इनका स्वागत नहीं करते। ग्रामीण-विकास के लिए 
ग्रामवासियों में उत्साह का संचार आवश्यक है, अन्यथा ग्रामीण विकास की कोई भी योजना सफल 
नहीं हो सकती । 
सामुदायिक विकास योजनाए' 
( (40ए्रग्रापपरा५ 70८४९।०]970८7६ ?70]८८५४५ ) 
इस प्रकार देश में आयोजित विंकास की सफलता के लिए ग्रामवासियों को उसमें सक्रिय रूप 
से सम्मिलित करना अनिवाये है। (७7०७ (०76 [006 ४फ64०7ए (१०0777।46८ के निम्न विवरण 
से यह स्पष्ट हैं : “(४० एव €क॥ 4४९ 9 टा०॥6९ 0 5ए८८८५४ पत्रोी€5३ [प्र करा] [क्‍0॥ 0 
5009] थ्रण65 |7. 06 ८0७ इ८८९०६ 405 679]९०४ए८४, 82876 ॥ ॥6 779207९7, 
7टए%70 4. ७8 व6ा। 06छग बाते बढ छाटएद०ते ६0 7900 76 5४८॥१6९३ 7१९065$५79५ |07' 
॥77!6067 0४ ॥.? अतएव ग्रामीण सामुदायिक विकास के उपरोक्त अनुभवों के आधार पर योजना 
आयाग ने ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास योजना नामक एक विस्तृत कार्यक्रम तेयार 
किया । संबुक्त राष्ट्रमंध (७४६८० ?३७७४०४७५) के एक विवरण के अनुसार ''सामुदायिक विकास का 
तात्पय॑ँ इस प्रक्रया से है जिसके द्वारा जनता के प्रथत्नों की सरकारों अधिक! रियों के द्वारा सम'ज के 
आधिक, सामाजिक तथा सांस्‍्कृति परिस्थितियों में सुधार के प्रवतनों के साथ समल्वित किया 
जाता है तथा इस प्रकार इन्हें राष्ठ के जीवन के अंग के रूप में बना दिया जाता है जससे राष्ट्रीय 


विकास में ये अपना पूरा-पूरा सहयोग प्रदान कर सकें ।?” (एठ ।6€ाया (00एणाणाए 6४6-० 
[0एणढा( ॥98 6०76 [0 ८0770:6 धीढ एछ0८८५४ एए ७767 ८0708 ० ४४४ 9८०96 
ध0टाए5टीए८४ 2०९ परत छाप परा065९ ० ए0०ए९जालदा।। #व०7]068 (00 वैक्त90०८ 
6 66000706, 502९4) बावे ठप्रौष्प्रान 200॥॥0॥8 0। ८0765, (0 49060ए27०४६८ 
65९ ०0777प॥']6$ | 0क्‍॥06 466 ० शाह 8007 27ते ६0 €ग्र०रणे८ प]€70 40 ८0- 


५ फिपा८ पिए (० ॥6 798072) [7087८55.) इसे २ अक्टूबर, १६५२ ई० से प्रारम्भ किया 
गया। इस कार्यक्रम के अनुसार सम्पूर्ण देश को अनेक योजना-क्ष त्र में विभाजित किया गया। 


प्रयेक योजना-क्ष त्र में प्रायः ३०० ग्राम होते हैं जिनका क्ष त्र लगभग ५०० वर्गंमील तथा जनसंरुणा 
प्राय: २ लाख होती है एवं कृषि-योग्य भूमि का क्षत्रकल १ लाख एकड़ द्वोता है। पुनः 
प्रय्येक योजना-क्ष त्र को तीन विकास-खण्डों (2८४८।००77८००८ 8]0८05$) में विभाजित करने की 
ठ्यवस्या को गयी है। प्रत्येक विकास-खण्ड में प्राय: एक सी ग्राम होते हैं जिनकी जनसंख्या ५० 
से ७० हजार होतो है। प्रत्येक खण्ड को पाँच-पाँच ग्रामों के समूहों में विभाजित किया गया है 
और प्रत्येक ग्राम-समुह एक ग्राम-स्तर कर्मचारी (७३।।७४८ 7,2ए८) फ07:67) का काय॑द्षंत्र है। 
._]., ए7६८१ ऐ३४०98$ : (गर्व 72८ए९०॥०एघघ७7(  दाव 8&८0%076 70८ए८09- 
706८7 9-. 
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अप्रैल, १६५८ ई० तक यह कार्यक्रम तीन स्तरों में कार्यात्वित होता था। किन्तु संशोधित तरीके 
के अनुसार पाँच वर्षों के विघ्ततृ कार्यक्रम के बाद यह कार्यक्रम पुनः ५ वर्षों के लिए चलता है। 
किल्तु व्यय की रकम कम कर दी जाती है। प्रथम स्तर प्रारम्भ होने के पूर्व १ वर्ष का एक पूर्व 
विकास स्तर का कार्य ( ए77€-८5(८80]] 7॥556) भी चलता है | 

राष्ट्रीय-विस्तार सेवा ([२०(१0॥' 8) ५७४९॥६४0) $८7०१८८४ ) :--सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम प्रारम्भ होने से लोगों में व्यापक उत्साह्द का संचार होने लगा तथा ऐसे कार्यक्रम प्रारम्भ 
करने की मांग चारों ओर से होने लगी । किन्तु साधनों तथा प्रशिक्षित कर्मंचारी-मण्डल के 
अभाव में एक ही साथ सवत्र ऐसे केन्द्र प्रारम्भ करना सम्भव नहीं था। अत: एक दूसरा कार्यक्रम, 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा ( १७६१०7:9) ५5% ट807 952८77०0८5 ): जो अपेक्षाकृत कम विस्तृत था, 
प्रारम्भ करने की योजना तेयार की गयी । इसे २ अक्टूबर, ४६५३ ई० से प्रारम्भ किया गया । 
साथ ही, यह तय कि गया कि राष्ट्रीय-विस्तार सेवा-खण्डों में से ही कुछ क्षेत्र प्रति वर्ष 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए चुने जायेंगे । प्रत्येक खण्ड में १ वर्ष तक काम करने के 
पश्चात्‌ ३ वर्ष तक वह सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कोटि में आ जायगा ओर ३ वषं के 
व्यापक कार्यक्रम के बाद पुन: राष्ट्रीय विस्तार सेवा की कोटि मों चला जायगा। इस प्रकार 
राष्ट्रीय विस्तार-सेवा का रूप स्थायी होगा । 

सामुदायिक विकास योजनाओं एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा का एक-मात्र उदश्य गाँवों में 
केवल पर्याप्त भोजन, वस्त्र, मकान, स्व्राश्थ्य एवं मनोरंजन के साथनों की व्य|स्था करना ही नहीं 
है। ये बातें तो ग्रामीण जीवन के विकास के लिए आवश्वक हैं ही, किल्तु सबसे बड़ी बात ग्रामीण 
जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। इनमें उच्चतम जीवन-मान की आकांक्षा पैदा करती 
है तया उनमें जोवन के प्रति एक नवीन आशा एवं तोर-तरोकों का संचार करना है। यह हमारी 
सबसे बड़ो समस्या है। योजना आयोग के अनुभार राष्ट्रीय विस्तार सेवाएँ एगं सामुदायिक 
संस्थाएं लोकतांत्रिक योजना की ज।न हैं। इनके माध्यम से ही पंचवर्षीय योजनाओं को भारत की 
करोड़ों ग्रामीण जनता तक पहुँचा जा सकता है। ये ही वे साधन हैं जिनके द्वारा स्थानीय तौर 
से, आपस में मिल-जुल कर सहयोग के आधार पर कार्य करते हुए ग्रामीण जनता एवं ग्रामों पर 
सामाजिक व्यवस्था में आमूल परिवतंन लाया जा सकता है । 

सामुदायिक विकास कार्यकम के महत्त्व का अन्दाजा निम्नलिखित कथन से बिल्कुल स्पष्ट 
हो जाता है : “प्रत्येक सामदायिक खण्ड केन्द्रित प्रथत्न का क्षत्र है जिसमें संसार के सभी विकास- 
सम्बन्धी अभिकरण स्थानीय संस्थाओों, जैसे पंचायत और सहकारी समिति के साथ मिलकर कार्य 
करंगे। इसमें जो काय किये जाते हैं उन्हें ग्रमीण जीवन के सर्वा गीण विकास का अभिन्‍न अंग 
समझ्षा जाता है। सबसे महद्दत््वपृूर्ण बात तो यह है कि कृषि के विकास की गति को तेज कर ये 
योजनाएँ सबलछ आथिक आधार की दृष्टि करना चाहती हैं। इस आन्दोलन का उह श्य प्रत्येक 
परिवार तक विकास के मन्त्र को पहुँचाना है और ऐसी स्थिति की सृष्टि करनी है जिसमें सम्पूण 


समाज अधिक से-अधिक प्रयत्न कर सके, स्थानीय श्रम-शक्ति एवं अन्य साधनों का पूरा-पूरा 
उपयोग करे ओर पारस्परिक कल्याण और उत्तरदायित्व के आधार पर प्रगति करे। इस प्रकार 
समाज मों सामाजिक एकता #ी प्राप्ति द्वोगी । ! 
विकास-कार्यंकम 
( 42९ए८]०७४7८४६ 770]८८४५ ) 
भारत में सामुदायिक विकास योजनाओं का प्रारम्भ २ अक्टूबर, १९५२ ० से हुआ 
जबकि देश भर मों ५५ विकास क्षत्रों में विकास का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। सामुदायिक 
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विकास योजना का उदश्य ग्रामीण जीवन का सव'तोमुखी विकास है। अतः इस कायक्रम के 
अन्तगंत यथासम्भकष ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं को स्पर्श करने का प्रयत्न किया गया है। 
इसमें कृषि एवं तत्सम्बन्धी कार्य, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रक उद्योग-धन्धों का विकास, 
आवास (ल0एञ्मग8), प्रशिक्षण (77ांग्रागड्ठ) तथा सामाजिक कल्याण के सम्बन्ध में विकास के 
कार्य किये जाते हैं । 

अब इन विभिन्‍न कार्यक्रमों का निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है :--- 

(१) कृषि एवं तत्सम्बन्धी कार्य क्रम (4870ण॥प7८ 97वे पिट]#८त 72५८8) : +- 
यह कार्य-क्रम प्रथम योजनाकाल में तैयार किया गया था, अतः इसके अन्तगंत कृषि तथा अधिक 
अन्न उपजाने पर विशेष ध्यान दिया गया था। कृषि को अधिक महत्त्व देने का कारण यद्द भी था 
कि भारत के ग्रामीण जीवन में कृषि की प्रधानता है। इसके अन्तगंत निम्नलिखित कार्यक्रमों का 
आयोजन है--नयी व परती भूमि को क्ृषि.योग्य बनाना, उत्तम बीज एवं खाद की व्यवस्था 
करना, कृषि के उत्तम तरीकों का प्रचार, फल एवं तरकारी के उत्पादन में वृद्धि, कृषि-बाज।र एवं 
साख को समुचित व्यवस्था, पशु-प्रजनन एवं चिकित्सा की सुविधा, भूमि के कटाव को रोकना, 
सहकारिता का विकास तथा कम्पोस्ट खाद का प्रयोग आदि | कृषि के क्षत्र में सिचाई की भी 
समुचित व्यवस्था की जायगी । प्रत्येक गाँव में यथासम्भव एक बहुधन्धी सहकारी समिति की 
स्थापना की जायगी जिसका सदस्य प्रत्येक परिवार का एक व्यक्ति अवश्य होगा । 

(२) यातायात :--इस कार्यक्रम के अन्तगंत गाँवों में सड़कों के विकास पर जोर दिया 
गया है। प्रस्येक क्ष त्र में सड़कों का विकास इस प्रकार से करने का आयोजन है जिक्षसे कोई भी 
गाँव मुख्य सड़क से & मील से अधिक की दूरी पर न हो। सड़कों का निर्माण यथासम्भव ग्राम- 
वासियों के ऐच्छिक श्रम द्वारा किया जायगा । 

(३) शिक्षा :--इस कार्यक्रम के अन्तगंत शिक्षा की समुचित व्यवस्था को भी अनिवाय॑ 
समझा गया है। अतः इसके अन्तगंत सामाजिक, प्रारम्भिक तथा बुनियादी शिक्षा के प्रचार की 
व्यवस्था की गयो है। वयसरकों की शिक्षा के लिए वाचनालयों की भी स्थापना की जाती है। 
सत्री-शिक्षा के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया है। साथ ही, प्रत्येक योजना-क्ष त्र में कारीगरों 
के प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का आयोजन है । 

(४) स्वास्थ्य :--इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जन-स्वास्थ्य एवं सफाई पर विशेष ध्यान 
दिया जाता है। स्वास्थ्य संगठन का उद्द श्य गाँवों में अधिकाधिक स्त्रच्छुता तथा पीने के लिए 
उत्तम जल एवं मातृ-सेवा की व्यवस्था करना तथा स्वच्छ रहन-सहन एवं अच्छे भोजन के बारे 
में शिक्षा देना है। प्रत्येक योजना-द्ष त्र में एक प्रारम्भिक चिकित्सा केन्द्र, एक अस्पताल तथा 
एक गतिशील चिकित्सालय की व्यवस्था है। संक्रामक रोगों को रोकने की व्यवस्था की जाती है। 
तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में स्वास्थ्य एव ग्रामीण सफाई कार्यक्रम की मद में सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम के अन्तगंत ४३२७७ लाख रुपये व्यय किया था। 

(५) ग्रामीण छद्योग-धन्धों का विकास :--इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गाँवों में पूरक 
उद्योग-धन्धों के विकास का यथासम्भव प्रयत्न किया जाता है जिससे गाँवों के बेकार तथा अद्ध- 
बेकार लोगों को काम मिल सके । इससे किसानों की आय में पर्याप्त वृद्धि होगी । 

(६९) भवन-निर्माण :--इस कार्यक्रम के अन्तगंत ग्रामों में आवास की समस्या के समाधान 
का भी प्रयत्न किया जा रहा है । गाँवों में उत्तम प्रकार के भवन-निर्माण के विषय में प्रदर्शनी तथा 
शिक्षा की व्यवस्था की जाती है तथा घने बसे हुए गाँवों में लोगों को नये स्थानों में भवन-निर्माण 
के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अन्तगत गाँवों में पार्कों तथा मैदानों की मी व्यवस्था 
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की जा रही है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तगंत तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में इस मद 
में कुल २२९३ लाख रुपये व्यय किया गया । 

(७) सामाजिक कल्याण :--इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक कल्याण के लिए खेल- 
कूद, मेले एव' प्रदर्शन तथा सामूहिक मनोरंजन की व्यवस्था पर भी जोर दियो गया है। इस 
प्रकार ग्रामीण-जीवन को हर प्रकार से सुखी बनाने की व्यवस्था की जाती है। इसके साथ ही 
लोगों में एकता तथा आत्म-निर्भरता की भावना को प्रबल बनाने पर भी जोर दिया जाता है। 


सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार-सेवा 
कार्यक्रमों की प्रगति 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारम्भ किये प्रायः २० वर्ष समाप्त हो चुके हैं। इस 
अवधि में इस कार्यक्रम की प्रगति का जन्दाजा निम्तांकित तालिका से लगाया जा सकता है :-- 
सामुदायिक विकास कायंक्रम की प्रगति 
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रूड ( संख्या ) १०६८ ३१०० परर५ू 
इसके अ/्तर्गत आये गाँवों की 
संखया ( हजार में ) १५० ३७० ५६७ 
इसके अन्तगत लायी हुई । 
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प्रथम पंचवर्षीय योजना ( एड शिए८ ऑेध्छए शित्रा ) के अन्तगंत कुल ग्रामीण 
जनसंख्या के एक-चोथाई भाग को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का आयोजन था । 
योजनाकाल मों यह्द कार्यक्रम कुल १०६८ खण्डों में आरम्भ हुआ। इसके अन्तगंत १५० हजार 
गाँव थे जिनको जनसंख्या ७*८ करोड़ थी। इस प्रकार प्रथम योजना का लक्ष्य प्राय: पूर्ण रूप से 
पुरा हो गया । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ( $८००४१ #ए८ ४८७7 ?|७7 ) में भी इन कार्यक्रमों को 
विशेष महत्त्व दिया गया था। द्वितीय योजना के अन्त तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण 
ग्रामीण आबादी को लाने का आयोजन था। किन्तु वित्तोय कठिनाइयों के कारण यह सबन्भव 
नहीं हो सका । फिर भी, द्वितीय योजना के अम्त तक इस कार्यक्रम के अन्तगेंत ३१०० खण्ड 
आ गये जिनमें लगभग ३:७ लाख गाँव तथा २० करोड़ लोग सम्मिलित थे। इनमें से ८८० 
खण्ड पाँच वर्ष पूरा करके अपने द्वितीय सोपान में पहुँच गये थे । इसके अतिरिक्त योजना के अन्त 
में ५०० विकास-खण्डों में पूर्व विस्तार का कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया था। संशोधित कार्यक्रम के 
अनुसार अक्टूबर, १६६३ ई० तक सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को इस कार्यक्रम के अन्तगंत लाने 
का आयोजन था। 

प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तगंत सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा-खण्डों की मद में कुड २३३१ करोड़ रुपये व्यय किया गया । 

' तृतीय पंचवर्षीय योजना ( 7फ्राव एार८ ह८आ ?था ) में सामुदायिक विकास तथा 

पंचायत कार्यक्रम पर ३२१-६ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था जबकि वास्तविक व्यय सामुदायिक 
विकास योजनाओं पर २७६८ करोड़ रुपये तथा पंचायत पर ११-७ करोड़ रुपये हुआ । इसी 
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जनवरी, १६६९ ई० तक कुल प्राय: ५२६५ खण्टों में कार्य प्रारम्भ हो गया. था। इनके 

अन्तगंत ५*६७ लाख गाँव थे जिबकी जनसंख्या ४०*४६ करोड़ थी । इस प्रकार देश के लगभग 
सम्पूर्ण ग्रामीण क्षत्र में इस बायंक्रम का विस्तार हो गया हैं । 

इसी प्रकार तीन एक-वर्षीय योजनाओं ( 707८८ ०॥८ ४6७० 2९७75 ) में सामुदायिक 
विकास तथा पंचायत कार्यक्रम पर ६६*४ करोड़ रुपये व्यय किया गया । 

चतुथं पंचवर्षीय योजना (#०पए७ 77ए८ ४८७४! ९७7) में सामु दायिक विकास तथा 
पंचायत कार्यक्रम के मद में ११५५ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है। चतुर्थ योजना प्रारम्भ 
होने के समय तक देश के सभो गाँवों को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छाया जा 
चुका था । 

इस कारयक्रम का वित्तोय दायित्व केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों पर है। अनात्रत्त'क 
(70्रनटटपाएगए़ ) व्यय का ७५ प्रतिशत भाग केन्द्र पर तथा २५ प्रतिशत भाग राज्य-सरकारों 
पर रहता हैं। आवत्त'क ( 7८८ए००ा)॥४ ) व्यय का भार दोनों पर बराबर-बराबर रहता है । 
साय हो, इनमें जनता भो श्रप्, भूमि तथा रुपये के रूप में कुछ सहयोग प्रदान करती है । 

जन-सहयोग :--राष्ट्रोय विस्तार-सेवा एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम वस्तुततः जनता 
के कार्यक्रम हैं अतः: इनकी सफलता जतता के सहयोग पर हो आशित है। इसलिए इनके 
कार्य -पत्ादन में स्वानोय लोगों, उनके प्रतिनिधियों एत्र लोक-संगठतों के सहयोग की भी व्यवस्था 
है। ग्राम-स्तर पर ग्राम पंचायत एवं सहकारी समितियाँ, खण्ड रुतर पर खण्ड-परामणंंदात्री 
समितियाँ एवं जिला-रतर पर जिला विकास समितियाँ जन-सहयोग प्राप्त करने में सहायक होंगी । 
इप प्रकार इत कार्यक्रमों को सफलता मुख्यतः: जन-सहयोग पर ही आधारित है। ३: माचे, 
१६६८ ई० तक इन कार्यक्रमों में जत-सहयोग से विभिन्‍न रूप में १५८४ करोड़ रुपये को रकम 
प्राप्त हुई थी जबकि सरकार द्वारा उप्र समय तक कुल ५६०१ करोड़ रुपये खर्च किये 
यये थे । ईस प्रकार जन-सहयोग से प्राप्त कुल रकम सरकारो खर्चे का प्रायः २६ प्रतिशत 
भाग थी । 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम की आलोचनात्मक समीक्षा 
( 67 4एए/४०) 0 ६९ (0फ्राणप्रणं।ए [05४८०977606 ?70]|6८६ ) 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम आज से प्राय: २० वर्ष पूर्व आरम्भ किया गया था। अपने 
जीवनकाल के इन २० वर्षों में इस कार्यक्रम ने अच्छी प्रगति हासिल को है। किन्तु इस कार्यक्रम 
को प्रगति बिल्कुल संतोषजनक नहीं कष्टी जा सकती । सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कार्य- 
वाहियों के मूल्यांकन के लिए योजना आयोग ने एक प्रथक संस्था की स्थापना की है जिसे 
शि0ट्टाब्रागाग65.. हएथपना0ताण 0ाएगाउथाणा कहते हैं। ?०ड्टाग्मगणाट5... छिएवबीप- 
४07 (072%7752007 के विवरण से इस कार्यक्रम में निम्नलिखित श्रुटियाँ स्पष्ट होती हैं :--- 
(+) कृषि के क्षत्र में असफलता ( 4870प(पाढो >5%ढगड0 ८07 |85 फ़ैटट/ 
क्‍780८६००७/८) :--इन कार्यक्रमों में करषि को विशेष महत्त्व दिया गया है। किन्तु कृषि के क्षेत्र में 
जी सफलता प्राप्त हुई है वह्ट लक्ष्य से बहुत द्वी कम है। यद्यपि कृषि के सुधरे हुए तरीकों का प्रचार 
हआ है; फिर भी, अधिकांश गाँवों में सिंचाई; जोतों को चकबन्दी तथा भूमि-संरक्षण आदि कार्यों" 
के सम्बन्ध में विशेष प्रथास नहीं किये गये हैं । वास्तव में कृषि के उत्पादन में वृद्धि के लिए ये 
कार्यक्रम बिल्कुल अनिबाय॑ हैं। सहकारी कृषि के क्षत्र में भी अभी बहुत ही कम प्रगति हों 
पायी है । 
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(ख) ग्रामीण उद्योगों एवं सहकारिता के क्षेत्र में असंतोषजनक प्रगति :--ग्रामीण 
एवं कुटीर उद्योगों के विकास तया सहकारिता के प्रभार के क्षत्र में भी प्रगति प्रायः असंतोषजनक 
रही है । 

क (ग) बहुधन्धी समितियों तथा ग्राम-पंचायतों की असंतोषजक्क प्रगति :--सामुदा- 
यिक विकास कार्यक्रम के अन्तगंत बहुधन्वी सहकारी समितियों तथा ग्राम-पं चायतों के निर्माण 
पर भी विशेष रूप से जोर दिया जाता है, किन्तु इनकी प्रगति भी संतोपजनक नहीं रही है । ग्राम- 
पंचायतों को ही बटुत-सारे सासुदायिक विकास सम्बन्धों कार्यक्रमों का सम्पादन करना होता है। 
किन्तु, अभी ग्र।म-पंचायतों का इस ढंग से विकास नहों हो पाया है जिससे कि ये अपने इस 
दायित्व का वहन कर सकें | 

(घ) स्वावलम्बन की भावना का अभाव :--सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा लोगों 
में अभी तक स्वावलम्बन की भावना का विकास नहीं हो पाया है। इन क्षत्रों में भी ग्रामीण जनता 
अपने विकाप्त के छिए सरकार पर ही आश्रित हैं। यह इन कार्यक्रमों की सबसे बड़ी असफलता है। 

(च) निधंन व्यक्तियों को अपेक्षाकृत कम लाय ( 0क्‍50%ए07 ० फ़्याती5 
रत धार ए/0ह/ाग्रााा6ढ5 गा 8ए०पा ०६ 6 फ़ापए]८१९८वं 009७५5८५) ;:--सामुदायिक विकास 
तथा राष्ट्रीय विस्तार-सेवरा कार्यक्रमों से प्रात्त लाभ का भी गाँवों में समान रूप में वितरण नहीं द्वो 
पाया है। गाँवों में जिन पहले से लोगों के पास अधिक भूमि है, वे ही इससे अधिक लाभान्वित हए हैं 


(छ) आथिक विकास की अपेक्षा कल्याण-सम्बन्धी कार्यक्रमों पर अधिक जोर 
दिया गया ( 07८ €एावरडड 63 छटी द्वार 2८१ए) घट पाना 07 ८८07070 त९ए८००- 
ग८7६ ) है। इन कार्यक्रमों में वस्तुत: अस्पताल, विद्यालय, गलियों तथा नालियों के निर्माण में 
अधिक जोर दिया जाता है क्योंकि योजना अधिकारी इसके द्वारा आगंतुकों को अपने कार्यक्रमों की 
उपलब्धियों को सुगमतापू्वंक दिख सके । आथिक विकास सम्बन्धी वास्तविक कार्यो" जैसे ग्रामीण 
क्षत्रों में रोजगार में वृद्धि. कृषि के उत्पादन में वृद्धि आदि की वास्तव में अवद्देलना की जाती है। 

(ज) प्‌ जीवादी कृषि को प्रोत्साहुन (७07रफ्णां।प 70०ए९०७9एढा ए/0878ए8८ 
2ट60 पब्व१८व 4॥#6 ए70४६00 ०04 ०2]079508८ 327]८9]।076) :“सामुदायिक विकास कार्यक्रम 
की शुरूआत भूमि-सुधार कार्यक्रमों से पहले ही हुई थी । अतएव सरकार द्वारा इन कायंक्रमों के 
अंतगंत दी जानेवाली सह,यता से बड़े-बड़े किसान ही अधिक लाभान्वित हुए। इससे, वास्तव में,भूमि 
सुधार के प्रतिरोध की बल मिला। इस सम्बन्ध में प्रो० मिड्रल (१५/०४७)) का निम्नांकित कथन 
विशेष रूप स उल्लेखनीय है ;. “&फा06प९॥/ जिताढ॥ा ९०४प८०४ 97020558 40 .४७7/0 (० 5८८ 
287क्‍0पॉ(पा९ 858प्र7९ & 7076 80295 एऊलढाव, पीला 0७7 (0ग्राणपए 706ए८- 
[07प्रडप छ970ए87/व7 76 ॥935 पीट रॉीजिट ० शरत्तयाएं बहुएंट्पोपाक) 97380१०६ 77076 
०2008]50८,77 

इस प्रकार इन कार्यक्रमों में बटुत-सी श्रुटियाँ हैं। इन श्रुटियों से यह स्पष्ट है कि इन 
कार्यक्रमों के सम्पादन में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। भारत सरकार के निमन्त्रण पर 
छ. र, प€ढाप्राठ& ५:-7580872८८ 3त77507200:. की एक कमिटी ने भारत में सामुदायिक 
विकास कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन किया था। समिति ने इनमें सुधार के लिए ब,त से 
सुझाव प्रस्तुत किये । इस समिति के सुझाव इन कार्यक्रमों के पुन्संगठन के लिए विशेष रूप से 
मद्दत्त्वपुण हैं । 

किन्तु, इन श्रुटियों के बावजुद इन कार्यक्रमों ने देश के करोड़ों ग्राम वासियों में एक नवीन 
आशा का संच,र किया है, एक नयी भावना की झृष्टि की है। फिर भी इन कायंक्रमों की प्रगति 
बहुत ही धीमी रही है। इन कायंक्रमों ने ग्राम वासियों में उस व्यापक उत्साह का संचार नहीं 
किया है जो किसी भी योजना के तीत्र गति से सम्पादन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। आज भी 
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अधिकांश व्यक्ति इन कार्यक्रमों के प्रति उदासीन हैं। ग्रामीण जनता की इस उदासीनता एवं अकमं- 
ण्यता ने इन कार्यक्रमों की प्रगति के मार्ग में रकावट उत्पन्न कर दिया है। साथ ही, प्रशिक्षित 
कमंचारियों एवं घन के अभाव के कारण भी इनकी प्रगति धीमी पड़ जाती है। देश में ग्राम-पंचायत 
का संगठन भी बहुत द्वी दोषपूर्ण है। एक तो अधिकांश क्षत्रों में अभी पंचायतों की स्थापना ही 
नहीं हुई है, और जहाँ इनकी स्थापना हुई भी है वहाँ आपसी दढ्वष आदि के कारण इनका काय॑े 
सुचारु रूप से नहीं चल पाता है । 


बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव :--योजना आंयोग ने १९५६ ई० में श्री बलवंत 
राय मेहता की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल की नियुक्ति की थी जिसने इन कार्यक्रमों के संचालन 


में सुधार लाने के लिए ब:त से सुझ्नाव प्रस्तुत किये थे । इनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं :-- 

(१) प्रजातन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण (70८070००7७४० त6९८०९॥४७०७।।2७४४०४) :«न्‍न्‍्समिति 
ने विकास-सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन के लिए प्रजातन्त्रात्मक विकेन्द्रोकरण के आधार पर एक संगठन 
की स्थापना का सुझाव दिया था। समिति के अनुमार प्रत्येक विकास खण्ड, जिसकी जनसंख्या १ 
लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, के लिए ग्राम-पंचायतों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव पर आधारित 
एक पंचायत समिति का निर्माण होना चाहिए। इसी आधार पर सम्पूर्ण जिले में विकास-सम्बन्धी 
कार्यों के सम्पादन के लिए एक जिला पंचायत परिषद्‌ होनी चाहिए। समिति का यह 
सुझाव वास्तव में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण एवं क्रान्तिकारी है। हमारे राज्यों में सामुदायिक 
विकास कार्यक्रमों के सम्पादन की प्रणाली को इसी आधार पर संगठित किया जा रहा 
है। किन्तु पंचाचयत समिति तथा जिला परिषद्‌ आपती द्वष एवं गुटबन्दी का अखाड़ा बन 
जायेंगे । अतएव यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि केवल प्रजातन्त्राट्मक विकेन्द्रीकरण से ही 
समस्याओं का समाधान नहों हो सकता। इसके लिए जनता में बड़े पमाने पर नैतिक परिवत॑न 
लाने की आवश्यकता होगी । 

(२) बहुघन्धी सहकारों समितियों की स्थापना :--प्तमिति के अनुसार प्रत्येक गाँव 
या कुछ गाँवों को मिलाफर एक बहुधन्धी सहकारी समिति (४परातएपए०४८ 00-०9८- 
7&4ए० 502९09) को स्थापना की जाती चाहिए जो पंचायत के साथ मिलकर काये करेगी । 
समिति को राय में सहकारिता का उदृश्य केवल किसानों को कम सूद पर पू"जो प्रदान करना ही 
नहीं होना चाहिए वरनू, इसका उदृश्य सामुदायिक विकास के माध्यम के रूप में काये करना 
होना चाहिए | ह 

बलवंत राय मेहता समिति के सुझावों के आधार पर १६५८ ई० में सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम का प्रजातन्त्रात्मक विकेन्द्रोकरण किया गया जिसके अनुसार गाँवों के विकास की जिम्मेदारी 
तीन निर्वाचित स्थानीय संस्थाओं के हाथ सुपुर्दं कर दी गयी है :---() गाँव-स्तर पर ग्रामवासियों 
द्वारा निर्वाचित ग्राम-पं चायत, (7)) खंड-स्तर पर प्रत्येक खंड में एक पंचायत समिति जिसके सदस्य 
उस खंड के प्रत्येक पंचायत के निर्वाचित प्रधान होंगे, तथा (7) जिला-स्तर पर जिला-परिषद्‌ 
जिसके सदस्य प्रत्येक खण्ड समिति के निर्वाचित प्रधान द्ोंगे। इसे पंचायत राज्य कहते हैं । 
अधिकांश राज्यों ने इस नयो व्यवस्था को अपना लिया है। पंचायत राज्य की स्थापन। से गाँवों 
के विकास में बहुत अधिक सहायता मिलने की आशा की जाती है। 

विद्युष अध्ययन-सूची 
]. एक्शागाा? (०शाशाड्ंगा. 956९070, पगञाएव दावे ए0प70 ए९८ १९७० ?९]279, 
०, (720०६. ० [705 [70१9 )97]-72, 
3, 0. १४०7६] 39827 4279779. 


तृतीय खरण्द 
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भारतीय कृषि एवं कृषि-सम्बन्धी समस्याएं" 
( फिठांका 48॒00०परए्पाएर बात 88ं०पाईएछ) ?7०कीटफाड ) 


अध्याय ; १० 
भारतीय कृषि का सामान्य सर्वेक्षण 


(0 छटलार#बो 5प्ए४९ए ० ४6 [एताब्08 82770००ईए०४८ १ 


भारत की आर्थिक व्यवस्था में कृषि का महत्त्व (70006 ० &९2707॥प7९ 40 (॥6 
परा09॥ 7007079) :--भारत एक कृषि-प्रधान देश है। पिछले प्रायः २० वर्षों में देश के 
औद्योगीकरण के सतत्‌ प्रयास के बावजूद क्ृषि भारतीय अथं-ब्यवस्था का आधार है। यहाँ की 
प्राय: ७० प्रतिशत जनसंझया कृषि पर ही आश्रित है। $षि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत 
१८७२ ई० में ६५ था जो बढ़कर १६५१ ई० में ७० प्रतिशत हो गया | ब्रिटेन, अमेरिका, 
कनाडा तथा न्यूजीलंड आदि देशों में कृषि पर आश्रित व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत ही कम है। 
इतना ही नहीं, भारतीय कृषि देश की राष्ट्रीय आय का भी प्रधान साधन है जो निम्नांकित 
तालिका ' से स्पष्ट है :-- 

राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा 


राष्ट्रीय आय (प्रचलित केवल कृषि से प्राप्र आय कृषि की आय 
वर्ष मूल्य पर) (करोड़ रुपये में) कुल राष्ट्रीय आय 
| (करोड़ रुपये में) के प्रतिशत में 
१६४८-४६ ८,५४० ४,२५० ४६*'१ 
१६५०-५१ ६,१२० है हम 
१६५५-५६ ६,६८० हक कप 
१९६०-६१ १३,२८० ६,५७१ ४९*१ 
१६६५-६९ २०,७५६ ६,६४४ ४५*५ 
१६६८-६६ २८,८४१ १४,५३२ ९ 4०'६ 


इस प्रकार १६६८-६६ ई० के अनुमान के अनुसार देश की कुल राष्ट्रीय आय का प्रायः १५०६ 
प्रतिशत भाग कृषि से ही प्राप्र हुआ था। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन में कुल राष्ट्रीय 
आय का केवल ३ तथा कंनाडा में ५ प्रतिशत एवं आस्ट्र लिया में ७६ प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है । 
वास्तव में जो देश जितना ही अधिक विकसित होगा, राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा उतना ही कम 
होता है। इतना ही नहीं, भारतीय कृषि से देश कौ विशाल जनसंख्या को भोजन प्राप्त होता है । 
साथ ही, कृषि से देश के बहुत-से उद्योग-धन्धों के लिए कच्चे पदाथ भी प्राप्त होते हैं जिनमें सूती 
वस्त्र, जूट, चीनी, वनस्पति तथा बगान-उद्योग इत्यादि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भारत 
से निर्यात किये जाने वाले पदार्थों में भी कृषि-पदार्थों, जेसे-चाय, कहवा, तिलहन तथा तम्बाकू आदि 
की प्रधानता है। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में ५० प्रतिशत कृषि-पदार्थों तथा २० 
प्रतिशत कृषि पर आधारित उद्योगों का होता है । इस प्रकार यह विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का 


, ॥॥08--970. 
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भी प्रधान साधन है। देश में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को भी क्रषि से विभिन्न रूप में 
प्रति वर्ष पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त होती हैं। भारत में यातायात के साधनों की आय भी कृषि पर 
ही आधारित है। देश के आन्तरिक व्यापार में कृषि की ही प्रधानता है। इन कारणों से देश के 
आयोजित आथ्थिक विकास में भी क्रषि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वस्तृत:, आर्थिक नियोजन की 
सफलता क्ृषि-उत्पादन में आशातीत वृद्धि पर ही आधारित है। इस प्रकार भारत की आध्िक 
व्यवस्था में कप का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः कृषि, की समृद्धि पर ही देश की 
समृद्धि भी आधारित है । 


भारत की आधिक व्यवस्था में कृषि का महत्त्व ब्रिटिश शासन काल के एक गवनर जेनरल 
लाई मेयो (१39०0) द्वारा ब्रिटिश सरकार को दिये गये निम्न विवरण से लगाया जा सकता है: 
“आनेवाली अनेक पीढ़ियों तक धन एवं सम्यता के विकास की दृष्टि से भारत की प्रगति प्रत्यक्ष 
रूप से उसकी कृषि की प्रगति पर निभर करेगी । संसार में सम्भवतः कोई भी ऐसा देश नहीं है 
जिसका क्रृषि में इतना प्रत्यक्ष, सोधा एवं घनिष्ठ स्वार्थ निहित हे । भारत सरकार केवल सरकार 
ही नहीं, वरन्‌ एक भू-स्वामी भी है ।! (707 इशाशश्भआां08 0 ००76, ४6 फ़ा0ट्टाषघ5 ० 
जब 2720. ढशीश्ाणा ता द्रव ग्रापध 068 तकऋ्ुशथातंशा। ० 0 छाण्टा९४5 ॥ 497- 
णपा8, [706 58 9८१995 0 60प्रा॥ज जा 6 छ06 जञ जाञांणएा 06 इडधवाट ॥88 80 
गप्रग्ताक्रा०8 रात तार ॥ऑशट्शं ग 42007 पर6, 7॥6 00एश07॥77९7। ० [908 78 780 
०79 8 00एथशध।शा।, 5ए क्ष30 6 ० ।00070.) 


किन्तु भारत के आ्थिक जीवन में इतना महत्त्वपूर्ण स्थान होते हुए भी भारतीय क्रषि 
आज अत्यन्त पिछड़ी हुई स्थिति में है। भारतीय कृषि की प्रति एकड़ उपज विश्व के अन्य सभी 
देशों से कम है। इससे हाल तक ही देग में प्रतिवर्ष बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का आयात करना 
पड़ता था। इस प्रकार १६५१ ई० में ४७३ लाख टन, १६५७ ई० में ३५*८ लाख टन, १६५९ 
ई० में २७:११ लाख टन तथा १६६० ई० में प्रायः ४५ लाख टन खाद्यान्न का आयत करना पड़ा 
था। १६६७ ई० में ५३२ करोड़ रुपये मूल्य के ५६१७२ लाख टन अन्न का विदेशों से आयात किया 
गया था।' डॉ० क्लाउस्टन ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि “भारत में पिछड़ी हुई जातियां 
तो हैं ही, पिछड़े हुए व्यवसाय भो हैं ओर दुर्भाग्यवश कृषि उनमें से एक है ।” ([॥ [00/8, ए८ 
॥48४6 0पा 669768820 088808, ज़6 00 ॥48ए6 0पा 06ए7९8860. वाताआ68 0. 887- 
०परपफ़ट, णाणिएा29, 45 ०॥6 0 ८7, ) भारतीय कृषि की इस कम उपज अथवा पिछड़े 
होने के अनेक कारण हैं, किन्तु इसका प्रमुख कारण गत १०० वर्षों में भारतीय क्रषि का इंगलेंड 
की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होना ही है । 


कृषि का विकास देश के आथिक विकास के लिए अनियाये (387700ए78] [0९ए००७४९०॥( 
एडघ्थादं णि रएगाणारांए 6090 ):--भारतीय कृषि का महत्व इस बात से स्पष्ट 
हो जाता है कि इसका विकास देश के आथिक विकास के लिए बिल्कुल अनिवाय है। प्रो० रैगनर 
नस्‍्के ने आथिक विकास के संदर्भ में इस 'बात का सुझाव दिया है कि क्रषि से अतिरिक्त 
जनसंख्या को हटाकर उद्योग-धन्धों में लगाना चाहिए । किन्तु भारत में प्रो० नस्‍्कें के सुझाव से इस 
सम्बन्ध में कई कारणों से घोर आशंका व्यक्त की जाती है । सर्वप्रथम तो औद्योगीकरण के लिए केवल 





]--7708, 968. किन्तु भारत सरकार ने १९७२-७३ से बाद्यान्नों के आयात को 
बिल्कुल समाप्त करने का निर्णय किया है । 
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कृषि से मजदूरों को हटाकर उद्योग-धन्धों में लगाना ही पर्याप्त नहीं होगा । वास्तव में, औद्योगी- 
करण के लिए देशवासियों में एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति की आवश्यकता होती है जिसका 
अभी भारत में अभांव है | द्वितीयतः, तीत्र गति से औद्योगीकरण के लिए बढ़ती हुई शहरी आबादी 
को खिलाने के लिए भी खाद्यान्‍नों की पूत्ति में बहुत अधिक वृद्धि करनी होगी। इसी प्रकार 
उद्योग-धंधों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूत्ति के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों के उत्पादन में 
भी बहुत अधिक वृद्धि करनी होगी। तुतोयतः, भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में नये-नये 
उद्योग-धंधों के अन्तगंत रोजगार प्रदान करना संभव नहीं है। वास्तव में, उद्योग-धन्धों के 
रोजगार प्रदान करने की शक्ति की एक सीमा होती है । अतएवं देश के विशाल जनसंख्या के लिए 
कृषि अथवा ग्रामीण उद्योगों में ही अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था करनी होगी । 


उपरोक्त विवेचन से स्पष्ठ है कि भारत जैसे देश के आथिक विकास की किसी भी योजना 
में कृषि के विकास पर पर्याप्त ध्यान देना अनिवायं है। भारत के योजना निर्माताओं को द्वितीय 
एवं तृतीय योजनाओं से यह चेतावनी प्राप्त हो गयी कि क्रपि के क्षेत्र में विकास की शिथिलता 
से सम्पूर्ण योजनाकरण की प्रक्रिया को ही धक्का लग सकता है । 

कृषि की उत्पादकता में बद्धि (8९8४८ ॥॥ #87८पए४) 20ठ7०ांशाए) :--कषि 
के उत्पादन में वृद्धि के लिए इसकी उत्पादकता, यानी प्रति एकड़ उपज (9७ 8८४ शं०0) में 
वृद्धि अनिवाय है। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण प्रयास किये गये । 
बाद की योजनाओं में भी गहन क्षषि-विकास के कार्यक्रमों पर अधिक जोर देने के कारण कृषि 
की उत्पादकता में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ठ है :--- द 


कृषि की उत्पादकता का सुचनांका 


वर्ष खाद्यान्नों की उत्पादकता गर-खाद्यान्नों की सभी वस्तुओं की उत्पादकता 
का सूचनांक उत्पादकता का सूचनांक का सूचनांक 

१६४९-५० १०० १०० १०० 

१६६०-६१ ११७ १०६ ११८ 

१६६५-९६ १०६ १०३ ११० 

१६ ५०-७१ १४६ ११८ १४१ 


उपरोक्त तालिका से स्पष्च है कि पिछले प्रायः २०-२१ वर्षों में कृषि को उत्पादकता में 

प्रायः ४१ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उत्पादकता में वृद्धि गर-खाद्य फसलों की तुलना में खाद्य- 

फसलों में ही अधिक हुई है। इसका प्रधान कारण खाद्यान्नों की कमी को दूर करने के लिए 
पंचवर्षीय योजनाओं में इनके उत्पादन में वृद्धि पर अधिक जोर है । 
भारत में भूमि का उपयोग 
( [0 एधारिश्ां०ा  ॥70 ) 


भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ३२६८ लाख हेक्टर है। इसमें से १९६५-६६ ई० में 
केवल ३०५६ लाख हेक्टर भूमि, अर्थात्‌ कुल क्षेत्रफल के प्रायः ६३६ प्रतिशत भाग भूमि के लिए 
ही आँकड़े उपलब्ध थे। १९६८-६६ ई० में भारत संघ की कुल भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में 


निम्नलिखित आँकड़े उपलब्ध थे :-- 
.,. वात 3487007ण७ |0 ऐ7०४ 97 : ? 0-032, 


१९६ भारतीय अथंशास्त्र 


भारत संघ को भूमि का उपयोग! (लाल हेक्टर में) १९६८-६६ ई० में 














आह... के. सुचित क्षेत्र 
2७ ३५ का प्रतिशत 
कुल सूचित क्षेत्रफल ३०५६ १०० 
(०६ क्षा०8 700ण0॥॥8 ) 
२. वन (707८४) ६२३ २० 
३. कृषि के लिए अप्राप्य भूमि 
(० 8एभॉ408 0 ००(४४४४०॥) ४८ १६ 
४, बंजर भूमि (772४0 470) २२६ 


५. बंजर के अतिरिक्त अन्य अक्ृृष्य भूमि 
(00७ परा०्पराएक/०० [870 ०5०१०॥॥४ 


(0फ्र) ३५३ ११ 
६, वास्तविक बोया गया क्षेत्र 

(७८ ८४ 5097) १३८० ४ 
७. एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र २३० 

(87९४ $0ण 7006 #4॥ 070८) ७ 
८. कुल बोया गया क्षेत्र १६१० 

(०४ "०97०० ॥768) ५२ 





भारत में भूमि के उपयोग-सम्बन्धी आंकड़ों के अध्ययन से यह स्पष्ठ है कि यहाँ कुल 
सिचित क्षेत्र के प्रायः ४५ प्रतिशत भाग भूमि में ही खेती का जाती है। वास्तविक बोये गये क्षेत्र 
के अन्तर्गत पिछले कुछ वर्षों से निरन्तर वृद्धि हो रही है। १६५०-५१ ई० में यह ११८७ लाख 
हेक्टर था, १६६८-६६ ई० में १३८० लाख हेक्टर हो गया। अतएव यहाँ क्ृषि-योग्य भूमि का 
ओसत (१६६१ ई० की जनगणना के अनुसार) प्रायः ०७५ एकड़ ही पड़ता है। कुल सूचित 
भूमि का प्राय: ७ प्रतिशत भाग बंजर है। बंजर के अतिरिक्त अन्य अक्ृष्य भूमि का क्षेत्र ३५३ 
लाख हेक्टर है । इस प्रकार की भूमि का अधिकांश भाग भूमि-उद्धार के द्वारा कृषि के अन्तर्गत 
लाया जा सकता है। योजना आयोग का मत है कि भारत में “जबकि जनसंख्या में उत्तरोत्तर 
वृद्धि होती जा रही है तथा भूमि के धरातल की पृत्ति स्थिर है और साथ ही इसका कुछ ही भाग 
कृषि के लिए उपलब्ध है'''सिचाई तथा कृषि-विकास के अन्य उपायों के द्वारा भूमि की उत्पादकता 
में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है तथापि यह आवश्यक है कि इस बात का पता लगाया जाय कि 
बंजर भूमि में से कितनी भूमि हमें कृषि के लिए और उपलब्ध हो सकती है | बढ़ती हुई जनसंख्या 
का एक प्रभाव यह भी पड़ेगा कि जो भूमि इस समय कृषि के अन्तर्गत है उसका कुछ क्षेत्र मकानों 
के निर्माण में चला जाय । सड़कों, रेलों, हवाई अड्डों आदि यातायात के साधनों के विकास होने 
पर भी भूमि का कुछ भाग इनमें चला जायगा। तेजी से होने वाले नागरीकीकरण (ए79ध28- 
(07) तथा बड़े-बड़े शहरों के आकार में वृद्धि होने के फलस्वरूप भूमि की और आवश्यकता 
पड़ेगी। सिंचाई के वृहत्‌ बाँध भी कुछ उर्वर भूमि को अपने अन्तगंत जल-प्लावित कर देंगे । 
साथ ही औद्योगिक कारखानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों के लिए भी पर्याप्त भूमि चाहिये । 

].. पाता 7007७ 890४ ० ६९०॥0०गां? प्राग्णाक॥ा00, 970, 


भारतीय कृषि का सामान्य सर्वेक्षण १९७ 


देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश में भूमि-मानव अनुपात ([.,क्वा0-गाक्षा ४४४४0) 
में निरन्तर कमी हो रही है । निम्नांकित तालिका! से यह स्पष्ठ है :--- 


१६०१ ई० से प्रति व्यक्ति उपलब्ध भूमि का क्षेत्र 


वर्ष प्रति-व्यक्ति उपलब्ध क्ृषि-योग्य भूमि का क्षेत्र 
१६९०१ १०३ एकड़ 
१६११ १०६९ . 
१६२१ (११ , 
१९३१ १०४ ,, 
१६४९१ ०६४ ,, 
१९५१ ०'प्ोढ ,, 
१६९६१ ०७५ ,, 


भारत में कृषि-पोग्य भूमि के क्षेत्र में वद्धि की सम्भावना (50096 ि वाल €2भाए़ 
8९8 प्रात 0प्रॉएशा०णा ॥) ॥709) :--भारत की वत्तमान खाद्य-समस्या के समाधान का एक 
प्रधान उपाय क्षषि-योग्य भूमि के क्षेत्र में वृद्धि है। किसी देश की क्ृषि-योग्य भूमि में दो प्रकार 
से वृद्धि की जा सकती है--(क) विस्तत कृषि (एड्राथा$ंए०७ ०एॉएएक्रा०ण)--जक कृषि के क्षेत्र 
में अधिकाधिक वृद्धि कर कृषि के क्षेत्र का विस्तार किया जाता है तो इसे विस्तृत कृषि कहते हैं । 
(ख) गहन कृषि ([70॥876 ०पॉ(५४७४०7)--जब एक निश्चित भूमि के टुकड़े पर ही अधिक 
पू'जी, श्रम तथा अन्य उपकरणों का प्रयोग किया जाता है तो इसे गहन कृषि कहते हैं। अब भारत 
में इन दोनों उपायों द्वारा कृषि के क्षेत्र में वृद्धि की सम्भावनाओं पर विचार किया जायगा । 


जहाँ तक विस्तृत कृषि का प्रश्न है, इसके लिए दंश में क्ृपि-योग्य भूमि के क्षेत्र में वृद्धि 
की आवश्यकता पड़ेगी। १६६८-६६ ई० में देश में बंजर-भूमि का क्षेत्र २२६ लाख हेक्टर तथा 
बंजर के अतिरिक्त अन्य अक्ृष्य भूमि का क्षेत्र ३४३ लाख हेक्टर था। इसके अतिरिक्त बनों के 
अन्तगंत भूमि का क्षेत्र ६२३ लाख हेक्टर तथा कृषि के लिए अप्राप्य भूमि का क्षेत्र ४५३ लाख 
हेक्टर था। इसमें वनों के अन्त्गंत की भूमि को कृषि के अन्तगत लाना सम्भव नहीं है, क्योंकि 
देश में जंगलों का आज भी अभाव है। १६५२ ई० की सरकारी वन-नीति के अनुसार देश के कुन 
भौगोलिक क्षेत्र के कम-से-कम एक-तिहाई भाग में वनों का होना अनिवाय॑ है। इसी प्रकार कृषि 
के लिए अप्राप्य भूमि को भी कृषि के अन्तगंत नहीं लाया जा सकता क्योंकि इस प्रकार की भूमि 
पहाड़, नदी, झील तथा मर्भूमि आदि के रूप में है अथवा मकान, सड़क इत्यादि के रूप में है। 
अतएव क्रृषि के क्षेत्र में वृद्धि की सारी आशाओं का केन्द्र बंजर तथा अन्य अक्रृष्य भूमि ही है। 
इस प्रकार की भूमि को विभिन्न उपायों द्वारा कृषि के अन्तगेत लाया जा सकता है। किन्तु बंजर 
भूमि के उद्धार में भी बहुत अधिक कठिनाइयाँ हैं। सर्वप्रथम तो यह कार्य बहुत अधिक खर्चीला 
है। इसके लिए भारी-भारी ट्रक्टरों की आवश्यकता पड़ती हैं। साथ ही, बंजर भूमि वाले क्षेत्रों 
की जलवायु भी अस्वास्थ्यकर होती है तथा इसमें आवागमन के साधनों का पूर्णतया अभाव रहता 
है। अतः इसमें सुधार के साथ-साथ जीवन की अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी अनिवायं है। 
केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में प्रयास किये जा रहे 
हैं तथा कुछ सफलता भी प्राप्न हुई है । 


],. &। पाता रिपाव (76० $प्रए०५, ४०. प-?., 2. 
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.... किन्तु, यद्यपि देश में विस्तृत कृषि की पर्याप्त संभावनाएँ मौजूद हैं, फिर भी देश की 
बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए यह कहना पड़ता है कि इससे दीघंकाल में स्थिति में कोई 
आशाजनक सुधार नहीं हो सकता । अतएव दीघकाल में हमें इसके लिए गहन कृषि पर ही निर्भर 
करना पड़ेगा । भारत में गहन कृषि की बहुत अधिक संभावनाएँ हैं। यहाँ अभी प्रति-एकड़ उपज 
अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ही कम है। अतएव अच्छे बीज, अच्छी एवं पर्याप्त मात्रा में खाद, नये- 
नये औजारों तथा अन्य उन्नत तरीकों को अपनाकर हम इसमें वृद्धि ला सकते हैं। इस सम्बन्ध में 
जापान तथा मिस्र का उदाहरण हमारे लिए विश्येष शिक्षाप्रद है। भारत में प्रति-व्यक्ति उपलब्ध 
कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र ०७५ एकड़ है जबकि जापान में यह केवल ०'१७ एकड़, ब्रिटेन में ०४२ 
एकड़, पश्चिमी जमंनी में ०४८ एकड़, चीन में ०५० एकड़, संयुक्त राज्य अमेरिका २:६८ एकड़, 
रूस में २५६ एकड़ तथा केनाड में ५०'७५ एकड़! है। किन्तु गहन कृषि को अपनाने के कारण 
इन देशों में प्रति एकड़ उपज बहुत अधिक होती है। भारत में भी इन उपायों को अपनाने से कृषि 
के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि की जा सकती है । 

इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि “भारतीय कृषि का भविष्य 
गहन कृषि पर हो निर्भर करता हे न कि कृषि के क्षेत्र में विस्तार पर ।” (76 धिप्रा७ 0 [6 
पातवाओआ 20870प्रॉपार ॥68 वा वॉलाशंीठ््था0॥ ण ए्राएरबाा।णा ॥द्ाश': गावा ॥ ताशाएंणा 
० 0॥० ०पा४४४९०५ ४०७) किन्तु इसके लिए पूजी की आवश्यकता होगी और अभी हमारे दश में 
किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी का अभाव है। अतएव पर्याप्त मात्रा में पूजी की व्यवस्था 
कर हम गहन कृषि के द्वारा भारतीय कृषि का विकास कर सकते हैं । 


भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएँ 
( शिक्या॥ शितला$ 0 पाठक 880परापा6 ) 
भारत एक क्ृषि-प्रधान दंश है। किन्तु, क्ृषि-प्रधान देश होते हुए आज भी यहाँ कृषि की 
स्थिति अत्यन्त दयनीय है जिसके परिणामस्वरूप हमें विदंशों में लाये गये अन्न पर निभर करना 
पड़ता है। विश्व के कुछ प्रमुख दंशों में खाद्यान्न के कुल उत्पादन तथा प्रति-ब्यक्ति उपलब्धि को 
देखने से इस सम्बन्ध में भारत की वास्तविक स्थिति स्पष्ठ हो जाती है :--- 


देश” जनसंख्या ( करोड़ में ) १९६७ में प्रति-व्यक्ति प्रति- 
१६६७ में खाद्यान्न का दिन ग्राम में 
कुल उत्पादन उपलब्धि 

(लाख टन में) 
सं० रा० अमेरिका १६९६ २५२६ ३४७८ 
सो० संघ २३'६ १४१३ १६४० 
फ्रांस प्*० ३१८ १७४२ 
जापान १०० २१० भ्७५ 
चीन ७६"७ १८४रे ६३४ 
भारत ५११ 8६० भ१५ 


भारतीय कृषि के समक्ष आज अनेक समस्याएँ हैं। इन समस्याओं को निम्नलिखित दो 
वर्गों के अन्त्गंत रखा जा सकता है ;--- 


,.. प्रात एाए8 शछ्शा' शक्षा 0. 48, 
2, श॒०तपरढांता १९क४ छ000 9686, 7006 880 6ह80प्राप्राव्वा 078. 0. ९. 0. 
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(१) कृषि की परिस्थितियों तथा तरीकों में विभिन्नता ([/लि९068 व॥ #ह80एरए् 4 
0000॥0075$ &॥0 [778०॥088) :--सर्व प्रथम तो भारत संघ के भिन्न-भिन्न भागों में कृषि की 
परिस्थितियों तथा तरीकों में घोर विभिन्नता पायी जाती है। देश के भिन्न-भिन्न भागों में मिट्टी 
की बनावट, जलवायु तथा फसलों के तरीकों में विभिन्नता आदि पायी जाती है। भारतीय क्ृषि 
में इस प्रकार की विभिन्नता आरम्भ से ही पायी जाती है। इससे कृषि-विकास की कोई भी 
योजना तैयार करने में कठिनाई होती है । ब्रिटिश शासनकाल में इस समस्या के समाधान के लिए 
देश की क्रृषि में सामंजस्य उत्पन्न करने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया । किन्तु स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तगंत इस प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं । 

(२) प्रति-एकड़ कम उपज ([.0५ »००१ 79०' &0०) :--भारतीय कृषि की दूसरी प्रमुख 
समस्या अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ प्रति-एकड़ निम्न उत्पादन तथा फसलों को उपज का कम 
हीना है। ((एगएक्षागाए वातांभा बल्ांएप्रपार शांति ताक्ष वा णीश ०0ग्रा08, ०९ ग0 
पडा 909प्रतांशंए एथ बठा6 राव 207 शंत5 5 ठंधगरलीए 00ए.) भारत में प्रति एकड़ 
गेहूँ का उत्पादन मिस्र के एक-तिहाई तथा हालंड और डेनमांर्क के एक चौथाई के बराबर एवं 
चावल का उत्पादन इटली के लगभग एक-चौथाई भाग के बराबर है। मकई का उत्पादन स्विट- 
जरलेंड तथा न्यूजीलेंड के एक- तहाई भाग के बराबर है। गन्ने का उत्पादन क्यूबा के एक-तिहाई 
से कम, जावा के एक-चौथाई के बराबर, तथा हवाई का सातवाँ भाग है। कपास का उत्पादन मिस्र 
के एक-तिहाई भाग से भी कम है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में प्रति-एकड़ उपज अन्य सभी 
देशों की अपेक्षा बहुत ही कम है । 


भारतीय कृषि के पिछड़े होने अथवा कम उपज के कारण 

((803९8 0 6 छ840एक्लाव९55 0 .09 आधे 0 परातंशा 5 807पा८) 

भारतीय कृषि के पिछड़े होने अथवा प्रति-एकड़ कम उपज के निम्नलिखित मुख्य 
कारण हैं :--- 

(क) भूमि पर लगातार कृषि करने से इसकी उर्वेरता कम हो गयी है। भूमि की उ्बरता 
में वृद्धि के लिए यहाँ पर किसान कृत्रिम खाद का बहुत कम प्रयोग करते हैं। इससे प्रति-एकड़ 
उपज का कम होना अति स्वाभाविक है । 

(ख) भारतीय कृषि मौसमी हवाओं पर आश्रित है। किन्तु यहाँ मौसमी हवाओं की प्रकृति 
बहुत ही अनिश्चित है। साथ ही, यहाँ सिंचाई के समुचित साधनों का अभाव है। अभी तक देश 
की कुल कृषि की जाने वाली भूमि के प्रायः १६ प्रतिशत भाग में सिंचाई की सुविध। उपलब्ध हो 
पायी है। इस प्रकार सिचाई के साधनों के अभाव में कृषि की प्रकृति अनिश्चित हो जाती है। 
नोवेल्स ([(70०४४८७) ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि 'भारत में मोनसून न आये तो कृषि- 
उद्योंग में तालेबन्दी हो जाती हैँ। (॥[ गराणाइ०णा शि5, गीक्ष० 45 8 [0060प जा बढा।एा- 
पा४ं 47002४79.) 

(ग) भारतीय किसान वर्ष में अधिकांशत: एक ही फसल उत्पन्न करता है। साथ ही, 
यहाँ फसलों के हेर-फेर की पद्धति ((२०६७४0॥ ० ल०७9७) का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। 

(घ) उत्तम पशु और अच्छे बीज तथा आधुनिक औजारों का अभाव आदि भी भारतीय 
कृषि की कम उपज के लिए बहुत ह॒द तक उत्तरदायी हैं । 

(च) जोतों का अत्यधिक उपविभाजन (9700ांशंध्०॥) एवं अपखंडन ([738707/4- 
४0०॥) भी भारतीय कृषि की कम उपज का एक प्रधान कारण है। भारत में औसत जोत का 


३१०० ... भारतीय अर्थशास्त्र 


आकार लगभग ७'५ एकड़ है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह १४५ एकड़, डेंनमार्के में ८० 
एकड़, इंगलेंड में ६२ एकड़ तथा जर्मनी में २९ एकड़ है। इससे भारत में जोतों के उपविभाजन 
का अन्दाजा लगता है। किसान के लिए छोटी-छोटी एवं बिखरी हुई जोतों का अथे है कम उपज, 
बर्बादी एवं ऋण का अधिक बोस । (ए॥रतशशंर०त था0 इठक्काथा०0 ॥007893 पार्क [0प एा०0- 
१पदाएशाणए, ए३४९ 300 060.) 
(छ) ग्रामीण ऋण एवं महाजनों की शोषण-नीति भी भारतीय क्षि की कम उपज के 
कारणों में एक प्रधान कारण है। भारतीय किसान ऋण के अतिशय बोझ से दबे रहते हैं। इनकी 
आय का अधिकांश भाग ब्याज आदि के भुगतान में ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार आर्थिक 
एवं वित्तीय कठिनाइयों के कारण किसान भूमि-सुधार में अपना समय एवं शक्ति नहीं लगा 
सकते हैं । 

(ज) भारत में भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार है। देश की कुल जनसंख्या के 
प्रायः ७० प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर ही आश्रित हैं। इतना ही नहीं, कृषि पर आश्रित जनसंख्या 
का यह बोझ दिन-प्रति-दिन बढ़ता ही जा रहा है। देश की जनसंख्या में प्रायः १ करोड़ से भी 
अधिक की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है जिसमें से अधिकांश का सम्बन्ध कृषि से ही रहता है। 
प्रो० जॉन ई० रसेल (30॥॥ 2, 7१४५5८)) ने यह अनुमान लगाया है कि प्रति सौ एकड़ भूमि पर 
पोलेंड में ३१ व्यक्ति; रूमानिया में ३० व्यक्ति, बुलगेरिया में ३३ व्यक्ति तथा ब्रिटेन में केवल ६ 
व्यक्ति काम करते हैं जबकि भारत में प्रायः १४८ व्यक्ति काम करते हैं । इससे भारत में भूमि पर 
जनसंख्या का अत्यधिक दबाव (85०068आए6 छा6४४प्रा४ ० छ0फपॉकांणा ०ा (क्षात) स्पष्ट हो 
जाता है । 

(झ) उचित विक्रय-व्यवस्था एवं गोदाम आदि की सुविधा का अभाव भी भारतीय कृषि 
के पिछड़े होने के कारणों में एक प्रधान कारण है। भारतीय किसान की उपजों के वर्गीकरण की 
भी सुविधा नहीं है, प्रामाणिक माप एवं वजन का अभाव है तथा किसान एवं उनकी उपज के उप- 
भोक्‍ताओं के बीच मध्यरथों की एक बहुत बड़ी लड़ी पायी जाती है जो अपनी अनावश्यक सेवाओं 
के लिए किसानों के लाभ का एक प्रमुख भाग स्वयं रख लेते हैं। 

(अ) भूमि की समुचित व्यवस्था का अभाव भी भारतोय क्रषि के पिछड़े होने के कारणों 
में एक प्रधान हैं। भारतीय ग्रामों में अनुपस्थित जमींदारी व्यवस्था तथा किसानों की आ्थिक 
दासता पायी जाती है जो भारतीय कृषि की कम उपज अथवा पिछड़े होने के कारणों में 
प्रधान है । 


सुधार के उपाय 


(९९०४9 '(८६४प९8) 


भारतीय कृषि एवं किसानों के समक्ष उक्त सारी समस्याएं हैं जिनके समाधान पर ही 
कृषि का विकास निर्भर करता है। स्पष्ट है कि भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या पूजी के 
अभाव की समस्या है। पू जी के अभाव की समस्या का समाधान किसानों के मध्य सहकारिता के 
प्रचार द्वारा किया जा सकता है। परन्तु भारतीय कृषि में विकास वस्तुतः इसमें संस्थागत एवं 
यांत्रिक परिवत्तनों तथा ऐसे उपायों पर निर्भर करता है जिनसे कृषि को मौनसून की अनिश्चितताओं 
से मुक्त किया जा सके | संस्थागत (78#008074 7) परिवतंनों के अन्तर्गत देश के वर्तमान र॑यती 
कानून एवं भूमि-व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा । इस प्रकार के परिवर्तनों का प्रधान उद्देश्य 
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देश में कृषक-स्वामित्व (2०४५४०॥॥ [४०४००४४०) की प्रथा तथा सहफारी कृषक-व्यवस्था होना 
चाहिए। साथ ही, महाजन तथा ग्रामीण ऋण की समस्या के समाधान के लिए भी सहकारी साख 
समितियों एवं गोदार्मों की व्यवस्था अनिवाय॑ है। इनकी स्थापना से महाजन एवं मध्यस्थ अपने- 
आप समाप्त हो जायेंगे । इस प्रकार उक्त परिवतेनों द्वारा कृषि-व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान 


किया जा सकता है । 

किन्तु, संस्थागत परिवतंनों के साथ-साथ कृषि के तरीकों में भी क्रांतिकारी परिवतंनों की 
आवश्यकता है। कृषि के तरीकों में सुधार द्वारा प्रति-एकड़ उपज में वृद्धि होगी तथा उपज की 
किस्म में भी सुधार होगा। किन्तु, इससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को कृषि के अतिरिक्त अन्य 
उद्योगों में रोजगार प्रदान करना होगा । इस प्रकार स्पष्ट है कि क्रषि में स्थायी सुधार के लिए 
एक सुव्यवस्थित योजना की आवश्यकता है । सुव्यवस्थित क्ृरषि-नियोजन के वर्गर कृषि एवं किसानों 
की स्थिति में सुधार प्रायः असम्भव है । 

अन्त में निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारत जैसे-अद्ध-विकसित देश में 
कृषि की उन्नति मुख्य रूप से अच्छी खाद, उत्तम बीज, कीड़े-मकोड़ों को मारने की दवा तथा सिंचाई 
की सुविधा आदि पर निर्भर करती है। प्रो० लिविस ([.८७४$) का इस सम्बन्ध में यह कथन 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है--' ]7#6 56०८ ० बाण बहा0प्रापा॥। [7027058 ॥॥ [0९ 
प्रग00-06ए५९॥००9९१ ०0प्रा708 45 40 926 006 गरपला ग्राण6 जा बाएं ॉल्यडशंणा, 
9 लितरी528, गा ॥6ज 86९05, ॥ ए90णाणंत88 क्ात ॥ जद 5प्90]65 तथा | 07४४९ 
6 ४26 ए 6 किए, 00प९०0९ 7र4णागरहषण, 0 वा 8०07३ 70 ठ फांवगादाला | 
प्रक्षा०त8 0ए9शक्वा0॥5. 


भारतीय कृषि की मुख्य उपज 
( प्राएणात्रा पातांका (70.5 ) 


भारतीय कृषि की उपजें दो प्रकार की होती हैं--(१) खाद्य-फसलें (000 (7095) ;-- 
इनके अन्तगंत चावल, गेहूँ, चना, जौ तथा अन्य दालें प्रमुख हैं; तथा (२) अखाद्य-फसलें (]२०॥- 
000 ७००$)--ईनमें कपास, जूट, रबर तथा तम्बाकू आदद उल्लेखनीय हैं। भारतीय कृषि में 
प्रारम्भ से ही खाद्य-फसलों की प्रध्नानता रही है। १६४० ई० में कुल कृषि की जाने वाली भूमि 
के प्रायः ५० प्रतिशत भाग में खाद्य-फसलों की तथा २० प्रतिशत भाग में अखाद्य-फसलों की खेती 
हुई थी। आज भी खाद्य-फसलों का अनुपात प्रायः यही है। १६६०-६१ में भारत के कुल ३४३६ 
लाख एकड़ भूमि में खेती हुई थी, जिसमें से २७६६ लाख एकड़, यानी प्राय: ८० प्रतिशत भाग 
में खाद्यफसलों तथा ६४० लाख एकड़, यानी प्रायः २० प्रतिशत भाग में अखाद्य-फसलों की खेती 
हुई थीं। 

कृषि-फसलों के क्षेत्र में बुद्धि ( [006856 40 #86 क्ष४३ प्रात तालकिया। ल०फ़ड ) 
१६५०-५१ से १६६७-६८ के बीच कुल क्रषि की जाने वाली भृमि के क्षेत्र में २८ प्रतिशत की वद्धि 
हुई । इसमें से गेर खाद्य-फसलों में ३६ प्रतिशत तथा खाद्य-फसलों के क्षेत्र में २६ प्रतिशत की बद्धि 
हुई। निम्नांकित तालिका* से विभिन्न फसलों के क्षेत्र में १६५०-५१ से १६ ६७-६८ के बीच हुई 
वृद्धि का अन्दाजा लगता है :--- 


कक .><+3-3+>५कर+ तक... 2-+प३>फक थक... 


|, हैं, 6. 4.6स्‍97$ : [॥6 पफ्रल0"ए णी ए०णागां0 (09॥, 9. 34. 
2... गाता 88707॥प्रा8 | फ्रापर्श 497], छ. 28-29. 


१०२ भारतीय अर्थशास्त्र 
विभिन्न फसलों के क्षेत्र में परिवत्तन १६९५०-५१७- १०० 

फसलें १६५०-५१ १६६०-६१ १९६७-६५ 
चावल .. १०० ११० ११६ 
गेहूँ १०० १३२ १५३ 
ज्वार १०० ११८ १२० 
दालें १०० १२८ १२४ 
तेलहन १०० १२७ १४३ 
कप।|स १०० १३० १३८ 
गन्ता १०० १४१ ११९ 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ठ है कि गेहूँ के क्षेत्र में ४५३ प्रतिशत, तेलहन के क्षेत्र में ४३ प्रतिशत 
तथा कपास के क्षेत्र में २८ प्रतिशत वृद्धि हुई है । 


खाद्य-फसलें 
( #000-0709&$ ) 

भारतीय कृषि में खाद्य-फसलों की ही प्रधानता है। ये विभिन्न प्रकार की खाद्य-फसलें देश 
की विशाल जनसंख्या के भोजन का प्रधान साधन हैं। १६६०-६१ ई० में खाद्याननों का कुल 
उत्पादन ८२० लाख टन था। किन्तु तृतीय योजनाकाल के अन्त में खाद्याननों का उत्पादन घटकर 
१६६५-६६ ई० में ७२३ लाख टन हो गया जो पुत्र: बढ़कर १६६८-६९ में ९८० लाख टन हो गया। 
चतुर्थ योजना के अन्त में, यानी १६७३-७४ ई० में इसे १२६० लाख टन करने का आयोजन है । 

भारत की साह्य-फसलों में निम्नलिखित प्रधान हैं :-- 

चावल ( !२0८ ) :--चावल भारत की प्रमुख खाद्य-फसल है तथा देश के अधिकांश लोगों 
के भोजन का एक प्रधान अंग है। विश्व के चावल-उत्पादक देशों में भारत का द्वितीय स्थान है। 
बर्मा के भारत से अलग होने के पूर्व भारत सम्पूर्ण विश्व का प्राय ४० प्रतिशत भाग चावल उत्पन्न 
करता था। साथ ही, यह विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक दश भी था। किन्तु आजकल, 
विशेषतः:, देश-विभाजन के पश्चात्‌ तो हमें स्वयं बर्मा, श्याम आदि दशों से बहुत अधिक मात्रा में 
चावल का आयात करना पड़ता है। चावल की खेती मुख्यतः आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिमी 
बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम तथा मध्य प्रदेश में होती है। अधिकांश राज्यों में 
जून-जुलाई में इसकी फसल बो दी जाती है तथा दिसम्बर तक तेयार हो जाती है। भारत में 
सम्पूर्ण कृषि की जाने वाली भूमि के प्रायः २२ से २४ प्रतिशत भाग में चावल कौ खेती होती है । 
निम्नलिखित तालिका! से गत कुछ वर्षो में देश में चावल की खेती के क्षेत्र तथा उत्पादन का 


अन्दाजा लगता है :-- 
चावल का क्षेत्र एवं उपज* 


बष क्षेत्रफल ( लाख हेक्टर में ) क्‍ उत्पादन (लाख टन में) 
१९५०-५१ ३०८ २०६ 
१६५५-२६ ३१५ २७६ 
१६६०-६१ ३२४१ ३४६ 
१६६६-६६ ३५३ ३०७ 
१६६८-६६ ३७० ३९८ 


,. 770|9, 497-72. क्‍ 
2, 50ण०ए० ॥768, क्षण 20, 4970, 
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इस प्रकार १९६५-६६ ई० में भारत में प्रायः ३७० लाख हेक्टर भूमि में चावल की लेती हुई 
थी तथा ३६८ लाख टन चावल का उत्पादन हुआ था । उपरोक्त तालिका से स्पष्न है कि १९५०-५१ 
से १६६८-६६ के बीच चावल की खेती का क्षेत्र ३२०८ लाख हेक्टर से बढ़कर ३७० लाख हेक्टर 
हो गया, यानी इसमें लगभग २० प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसके उत्पादन में प्रायः ६३ 
प्रतिशत की व॒द्धि हुई यानी यह २०६ लाख टन से बढ़कर ३९८ लाख टन हो गया । इस अवधि 
में चावल की प्रति हेक्टर औसत उपज ६६९ कि० ग्राम से बढ़कर १६६८-६९ में १०७६ किलो- 
ग्राम हो गयी। किन्तु, भारत चावल के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर राष्ट्र नहीं है। इसका प्रमुख 
कारण यहाँ चावल की प्रति-एकड़ उपज का कम होना है। तृतीय योजना के अन्त में चावल के 
उत्पादन को बढ़ाकर ४५० लाख टन करने का आयोजन था, किन्तु इस लक्ष्य की पृत्ति नहीं 
हो सकी । 
गेहूँ (७४/॥८७॥) :--भारत की खाद्य-फसलों में चावल के बाद गेहूँ का ही प्रधान स्थान 
है । कुल कृषि की जाने वाली भूमि के लगभग € प्रतिशत भाग भूमि में इसकी खेती होती है । 
गेहूँ की खेती मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान 
तथा बिहार में होती है । कुल उत्पादन का तीन-चौथाई भाग केवल उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्यप्रदेश 
हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों में होता है। प्रथम महायुद्ध के पूव॑विश्व के हहूँ उत्पादक देशों 
में भारत का प्रमुख स्थान था। उस समय यहाँ से गहेँ का निर्यात भी होता था। किन्तु, आजकल 
तो भारत को प्रत्येक वर्ष विदेशों से गेहूँ का बड़े पंमाने पर आयात करना पड़ता है। देश- 
विभाजन के फलस्वरूप गेहूँ उत्पन्त करने वाले कुछ प्रमुख क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये जिससे 
भारत में गेहूँ का अभाव और भी बढ़ गया । निम्नलिखित तालिका' से गत कुछ वर्षों में गेहूँ के 
क्षेत्र तथा उत्पादन का अन्दाजा लगता है :-- 
गेह' का उत्पादन एवं क्षेत्र 


क्षेत्रफल उपज प्रति हेक्टर औसत 
वर्ष (लाख हेक्टर में) (लाख टन सें) उपज (कि० ग्राम में) 
१६५०-५१ ६७ ६४ ६७० 
१६५५-५९ १२४ प्८ ७९० 
१६६०-६१ 6 3 ११० ८५३ 
१६६५-६६. १२७ १०४ ८१६ 
१६६८-६६ १६० १८७ ११६६ 


इस प्रकार १६६८-६६ ई० में कुल १६० लाख हेकटर भूमि में गेहूँ की खेती हुई थी तथा 
इसका उत्पादन १८७ लाख टन था । उपरोक्त तालिका से स्पष्ठ है कि १९५०-५६ से १६६५-६६ के 
बीच गेहूँ के क्षेत्र में ६५ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसके उत्पादन में १८८ प्रतिशत तथा प्रति 
हेक्टर औसत उत्पादन में ७४ प्रतिशत की वृद्धि हुई गेहूँ की खेती के क्षेत्र में प्रथम योजना में 
औसत रूप से १० प्रतिशत, द्वितीय योजना में २० प्रतिशत, तृतीय योजना में ५ प्रतिशत तथा 
तृतीय योजना के बाद के तीन वर्षों में € प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि में इसके कुल उत्पादन 
में औसतन क्रमशः २१ प्रतिशत, २३ प्रतिशत, १४ प्रतिशत, तथ्रा ४० प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

ज्वार-बाजरा (व॥॥०४5) यह भारत में निर्धन मनुष्यों का प्रधान भोजन है। भारत के 
कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिचाई की सहायता के वरगर ही इसकी खेती होती है। ज्वार की खेती 
मुख्यतः आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में होती है। १६६५-६६ ई० 


िफम्याकक- ५86 4 कक. ९-3५७५२५ ७५ ९५५७५७- ७ ४९ कक-+नतनक 3०० आप के पा पका “किक डिटएण चियाओा का 


, 8607०ाएं० पाठ, शैक्षाणी 20, 970. 


२०४ भारतीय अर्थ शास्त्र 


में ज्वार की खेती कुल १७५ लाख हेक्टर भूमि में हुई थी तथा कुल उपज ७४ लाख टन थी। 
सम्पूर्ण उपज का दो-तिहाई भाग गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु मध्य प्रदेश, तथा आध्र में हुआ 
था । बाजरे की खेती गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र, तमिलनाडु तथा पंजाब में विस्तृत 
रूप से होती है। कुल उपज का प्रायः दो-तिहाई भाग बाजरा गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, 
तथा पंजाब में होती है। १६६५-६६ ई० में इसकी खेती ११६ लाख हेक्टर भूमि में हुई थी 
तथा उपज २६ लाख टन थी । ज्वार-बाजरा दोनों में किसी का कोई विशेष निर्यात नहीं होता | 
उपज के स्थानीय प्रदेशों में ही इनकी खपत मुख्य रूप से होती है । 

इनके अतिरिक्त, खाद्यानों में जो (88769) एवं मकई (७४26) का प्रमुख स्थान है । 
१६६५-६६ ई० में जो की खेती २६ लाख हेक्टर भूमि में हुई थी तथा कुल उपज २४ लाख टन 
थी । इसी प्रकार १९६५-६६ ई० में मकई की खेती प्रायः ४७६ लाख हेकटर भूमि में हुई थी 
तथा कुल उपज ३६ लाख टन थी । 

चना (5790) :--चना भारत की एक प्रमुख दाल है तथा इसकी उपज मुख्यतः उत्तर 
प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में होती है। निम्नलिखित तालिका से गत कुछ वर्षों में 
चने की खेती एवं इसकी उपज का अन्दाजा बताया जा सकता है :-- 


वर्ष क्षेत्रफल (लाख हेक्टर से) उपज (लाख टन में) 
१६५०-५१ ७५९७ ३५५ 
१६५५-५६ €६&७'८ ५४३ 
१६६०-६१ ६२८ ६३'२ 
१६६५-६६ ७६*६ ४४४ 
१६६७-६८ ५४४७७ ६०४ 


अन्य दालें (00॥0 ?7565) :--दालों की खेती सम्पूर्ण भारत में होती है भौर ये 
भारतवासियों के भोजन का मुख्य अंग हैं। इनमें चना, अरहर, मूंग, मसूर तथा उड़द विशेष रूप 
से प्रमुख हैं। इस प्रकार दालें भारतीय क्षि की मुख्य उपजों में हैं। भारत में चना के अतिरिक्त 
अन्य दालों की खेती १६६६-६७ ई० में १४२ लाख हेक्टर भूमि में हुई थी तथा इसका उत्पादन 
६२ लाख टन था। ये मुख्यतः रबी की फसल हैं तथा इनकी खेती विशेषतः अन्य फसलों के 
साथ मिश्रित तौर पर की जाती है। देश के सभी भागों में प्रायः किसी-न-किसी प्रकार की दाल 
की खेती अवश्य ही होती है । 

अखाद्य-फसलें 
(]२०॥-४००० (४7०७8) 

भारत की कृषि-व्यवस्था में अखाद्य फसलों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। किसानों के 
लिए ये फसलें नकदी (08४४ (४००४) या व्यावसायिक फसलों (८07रणशलंश। ००७8) का 
कार्य करती हैं। साथ ही, इनका प्रयोग देश के कुछ प्रमुख उद्योग-धन्धों के लिए कच्चे पदार्थ 
के रूप में भी किया जाता है। अखाद्य-फसलों में से कुछ का निर्यात भी किया जाता है। इस 
प्रकार देश की आर्थिक व्यवस्था में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

भारत की अखाद्य फसलों में निम्नलिखित प्रमुख हैं :-- 

(१) गरना ($ए४ ०४॥९) :--भारत गन्ने का उद्गम स्थान है। भाज भी क्षेत्रफल 
के दृष्टिकोण से गन्ने के उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में गन्ने की खेती 
सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्र, गुजरात तथा पंजाब में होती है। भारत में गत कुछ 
बर्षों में गन्‍्ने की खेती का क्षेत्रफल तथा उत्पादन निम्नलिखित तालिका से स्पष्ठ होता है 


भारतीय कृषि का सामान्य सर्वेक्षण २०५ 


धर्ष क्षेत्रफल उत्पादन 
(राख हेक्टर से) लाल टन (गुड़ के रूप में) 
१६५०-५१ १७१ ४६५*२ 
१६५५०५६ १८५ ६६ 
१६६०-६१ २४२ ११२० 
१६६५-६६ २७'८ १२१९० 
१६६८-६६ २५९० १२०० 
१६७३-७४ (आयोजित). .....« १५०१० 


भारत में गन्ने की प्रति-एकड औसत उपज बहुत ही निम्न है। १६२० ई० की भारतीय 
चीनी समिति के अनुसार चीनी की मात्रा के दृष्टिकोण से भारत की अपेक्षा क्‍्यूबा में प्रति-एकड़ 
गन्ने की उपज तिगुुनी, जावा की छः गुनी तथा हवाई की सात-गुनी है । इतना ही नहीं, देश 
के भिन्न-भिन्न भागों में भी उपज में विभिन्नता पायी जाती है। पंचवर्षीय योजनाओं में गन्ने की 
उपज में वृद्धि पर पर्याप्त जोर दिया जा रहा है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में गन्ने की उपज को 
१६६८-६६ ई० में १२०२ लाख टन से बढ़ाकर १९७३-७४ ई० में १५० लाख टन करने का 
आयोजन है । 

(२) कपास ((०(०00) :--कपास भारत की एक प्रमुख रेशेवाली फसल है। भारत में 
कपास-उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब 
तथा उत्तर प्रदेश हैं। कपास-उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। किन्तु 
भारत में कपास की प्रति-एकड़ उपज बहुत ही कम होती है। वर्षा पर आश्षित क्षेत्रों में प्रति 
एकड़ उपज ६० से ६० पौंड तथा सिंचाई वाले क्षेत्रों में १८० से २०० पौंड तक होती है। इसके 
विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की प्रति-एकड़ औसत उपज २६७ पौंड तथा मिस्र में 
३६० पौंड होती है। साथ ही, भारत में मुख्यतः: छोटी रेशेवाली कपास ही उत्पन्न की जाती 
है । विभाजन के पूर्व भारत कपास का मुख्य निर्यातक देश था। किन्तु विभाजन के पश्चात्‌ 
यह कपास, विशेषतः लम्बी रेशेवाली कपास का आयातक बन गया है। अविभाजित भारत के 
कपास की खेती वाली कुल भूमि का प्रायः: ४० प्रतिशत भाग पाकिस्तान में चला गया। साथ 
ही, लम्बी रेशेवाली कपास उत्पन्न करने का अधिकांश क्षेत्र भी पाकिस्तान को ही मिल गया। 
पंचवर्षीय योजनाओं में कपास के उत्पादन में वृद्धि पर पूरा जोर दिया जा रहा है किन्तु इसमें 
अभी बहुत कम सफलता प्राप्त हुई है जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :--- 


वर्ष क्षेत्रफल (लाख हेक्टर में) उत्पादन (राख गराँठ में) 
१६५०-५१ 8 २६२ 
१६५५-५६ ८०१६ ४०*३ 
१६६०-६१ ७६९१ ५२६ 
१६६५-६६ ७६४ ४पा ० 
१६६८-६६ 9७.० ६०१० 
१९७३-७४ (आयोजित) ही ८०१० 


चतुर्थ योजनाकाल में कपास के उत्पादन को १६६८-६६ ई० के ६० लाख गाँठ से बढ़ाकर 
१६७३-७४ ई० में ८० लाख गाँठ करने का आयोजन है । ह 

(३) शूट (70/) :--कपास के बाद भारत की रेशेवाली फसलों में जूट का ही स्थान है । 
भारत में जूट की खेती के प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार तथा उड़ीसा हैं। सम्पूर्ण 


१०६ भारतीय अथंशास्त्र 


उत्पादन का आधा भाग जूट केवल पश्चिमी बंगाल में उत्पन्न होता है। विभाजन के पूर्व भारत 
को जूट के उत्पादन का विश्व में प्रयः एकाधिकार था, किन्तु विभाजन के पश्चात्‌ जूट उत्पादन 
का ८१ प्रतिशत भाग पाकिस्तान को मिला तथा केवल १६ प्रतिशत भाग भारत में रहा। इससे 
भारत में जूट की कमी हो गयी । किन्तु पंचवर्षीय योजनाओं में जूट के उत्पादन में वृद्धि पर पूरा 
जोर दिया जा रहा है जो निम्नलिखित ताजिका से स्पष्ट है-- 


यघ क्षेत्रफल (लाख:हेक्टर मे) उत्पादन (लाख गाँठ में) 
१६५०-५१ ५७ ३५१ 
१६५५-२६ ७० ४४१० 
१६६०-६१ धरे ४१३ 
१६६५-१९ ७ ४४ 'य 
१६६८-६६ ५० ६२० 
१६७३-७४ (आयोजित) का ७४० 


इस प्रकार चतुथथं योजनाकाल में जूट के उत्पादन को १६६८-६६ ई० के ६२ लाख गाँठ 
से बढ़ाकर १६७३-७४ ई० में ७४ लाख गाँठ करने का आयोजन है। भारत सरकार ने जूट के 
उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा मूल्य समथन के उद्देश्य से राजकीय क्षेत्र में ५ करोड़ रुपये 
की पू जी से एक जूट आयोग (उपा८ (०7०५४०॥) की स्थापना का निश्चय किया है । 

(४) चाय (7८8) :--विश्व के चाय-उत्पादक देशों में चीन के बाद भारत का द्वितीय 
स्थान है। यहाँ चाय की खेती का बहुत विस्तृत क्षेत्र है। चाय की खेती मुख्यतः पहाड़ी ढालों 
पर होती है । यहाँ चाय की खेती मुख्यतः यूरोपीय व्यापारिक फर्मो द्वारा की जाती है जिन्होंने इस 
उद्योग में बहुत अधिक पू जी विनियोग किया है। भारत में चाय की खेती मुख्यतः असम, बंगाल, 
उत्तर प्रदेश, तमिलनाड तथा ट्रावनकोर की पहाड़ी ढालों पर होती है। सम्पूर्ण उत्पादन का 
लगभग ४० प्रतिशत भाग असम तथा २५ प्रतिशत भाग चाय बंगाल में उत्पन्न होती है। १६६४- 
६६ ई० में कुल ३२४२ हजार हेक्टर भूमि में इसकी खेती हुई थी तथा उत्पादन ३६५ हजार टन 
था। भारत प्रतिवर्ष अपनी कुल उपज का प्राय: ७५ प्रतिशत भाग चाय इज्धलेंड, संयुक्त राज्य 
अमेरिका तथा फ्रांत आदि देशों में भेजता है। यह विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश 
'है। इससे प्रर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है । 

द्वितीय योजना में चाय का उत्पादन १९५५-५६ ई० के २८५ हजार टन से बढ़कर 
१६६०-६१ ई० में ३२१ हजार टन हो गया । तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में, यानी १६६५- 
६६ ई० में यह बढ़कर २६५ हजार टन तथा १६६८-६९ में ४१८ हजार टन हो गया। इसे बढ़ा- 
कर चतुथ योजना के अन्त में ४५० हजार टन करने का आयोजन है । 

(५) कहवा (८००) :---कहवा की खेती भारत में गत कुछ वर्षों से ही हो रही है । 
कहवा के बगान अधिकतर २००० फीट से लेकर ४००० फीट तक की ऊँचाई पर उच्च तापक्रम 
तथा साधारण वर्षावाले स्थानों में पाये जाते हैं। भारत में मैसूर तमिलनाडु, कुर्ग तथा ट्रावनकोंर- 
कोचीत में कहवा की खेती मुख्य रूप से होती है। कुल उत्पादन का लगभग ५७ प्रतिशत भाग 
कहवा मंसूर में उत्पन्न किया जाता है। १६६५-६६ ई० में इसकी खेती १२८ हजार हेक्टर भूमि 
में हुई थी तथा उत्पादन ८० हजार टन था। भारत से अधिकांश कहवे का निर्यात किया 
जाता था। छा 
क्‍ (६) तम्बाकू (0080००) :--विश्व के तम्बाकू-उत्पादक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका 
तथा चीन के बाद भारत का तौसरा स्थान है। भारत में तम्बाकू की खेती के दो प्रमुष्ष क्षेत्र हैं-- 


भारतीय कृषि का सामान्य सर्वेक्षण २०७ 


उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र जिसके अन्तर्गत बिहार, उत्तर प्रदेण तथा पश्चिमी बंगाल के राज्य हैं और 
दक्षिणी क्षेत्र जिसमें तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र तथा मैसूर में प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। 
१६६५-६६ ई० में तम्बाकू की खेती ७७२ हजार हेवटर भमि में हुई थी तथा कुल उत्पादन 
२९८ हजार टन था । 

आजकल तम्बाकू के निर्यात को बढ़ाने के लिए भी सरकार द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं । 
चतुर्थ योजना में तम्बाकू के उत्पादन को १६६८-६६ में ३८० हजार टन से बढ़ाकर १६७३-७४ में 
४८० हजार टन करने का आयोजन है । 

भारत में फसलों का ढाँचा (१६०१-१६६५) 
(९709 एक्वॉथया | 709 90-965) 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पृव फसलों का ढाँचा ((709 छथ्या०या 9/06 6 ॥00ए9शा- 
00॥06 )--भारतीय क्ृषि में वर्तमान शताब्दी में हुई प्रगति के अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार की 
फसलों के वितरण के सम्बन्ध में जानकारी अनिवाय है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व जनसंख्या तथा 
विभिन्‍न प्रकार के फसलों के क्षेत्र में हुए परिवर्तत का अन्दाजा निम्नलिखित तालिका! से 
लगता है :-- 

अविभाजित भारत की जनसंख्या एवं फसलों के क्षेत्र में परिवतन 








कहे जनसंख्या का कुल बोयी गयी भ्रूमि के क्षेत्र का निर्देशांक 
निद शांक ___ 
_ खाद्य फसलें | गर-खाद्य फसलें | कूल फसलें 
१६०१-१६०५ | १००१० १००० १००१० १००:० 
१६२१-१६२५ | (६०८० १०८१ ११८२ १०८६ 
१६३१-१६३५ १२०५ १११३ १३२५ ११४८ 
१६४१-१६४५ १३७'६ ११३८ १४१'३ ११८४ 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ठ है कि वतंमान शताब्दी के प्रथम ४५ वर्षों में देश की जनसंख्या 
में लगभग ३८ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि कुल बोये गये क्षेत्र में केवल १८ प्रतिशत की ही वृद्धि 
हुईं। इस काल में खाद्य-पदार्थों के क्षेत्र में वृद्धि बहुत ही कम, प्रायः १३८ प्रतिशत की थी, 
किन्तु गै र-खाद्य फसलों के क्षेत्र में ४१६ प्रतिशत की वृद्धि हुईं। इस काल में खाद्य-फसलों में 
सबसे अधिक वृद्धि गेहूं के क्षेत्र में, प्रायः ३४६ प्रतिशत तथा सबसे कम वृद्धि ज्वार में प्रायः 
१०८ प्रतिशत हुईें। व्यावसायिक फसलों के अन्तर्गत सबसे अधिक वृद्धि गन्ना में प्रायः ५९९३ 
प्रतिशत तथा सबसे कम वृद्धि रेशोंवाली फसलों के अन्तगंत प्रायः २३६ प्रतिशत की हुई । 
कुल बोया गया क्षेत्र १९००-०१ ई० में २७७२ लाख एकड़ से बढ़कर १६४४-४५ ई० में 
३२८३ लाख एकड़ हो गया। इस काल में खाद्य-फसलों का अनुपात ३३ प्रतिशत से घट गया 
तथा व्यावसायिक फसलों का अनुतात इतनी ही मात्रा में बढ़ गया । 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद फसलों का ढाँचा ((709क्ाथा। भरी (6 [700000006 ):- 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत में कृषि के क्षेत्र में कई कारणों से महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई। 
इनमें अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन ( 0709 (०४ 7000 (०शाघक्षं20 ) तथा पंचवर्षीय 
योजनाओं के अन्तर्गत क्ृषि-पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। निम्नांकित 
तालिका ' से १९५०-५१ से १६६७-६८ ई० के बीच फसलों कै क्षेत्र में हुए परिवर्तन का अंदाजा 
लगता है :--- ४ 
, पग6 #एती68 व वात॑क्षा ठैड्ाए्प्राप्राक्ष 0000 0४ 7. ऐ, छ॥॥80०॥७]०७ ७. 40 
2, वातांशा 38970706 ॥0 छ80[_ 4974, ७. 28-29. 


२०८ भारतीय अथंशास्त्र 


१६५०-५१ से १९६७-६८ के बीच फसलों के ढाँचे में परिवतन 


लाराकदाभ्ाकपक- पा लारफमकक१ऋःयड का भा भकाजाबदतनत५क»>ञ यान क पाक प्रसाद त८०द दाता क रद्ामहद.7रभहपइशदतरधववापशडाकाताक्रा ०. 








कुल बोये गये क्षेत्र का निर्देशांक 
यषं 


खाद्य-फसलें ही 4/%/&४ हक गैर-खाद्य-फसलें कुल फसलें 
१६५०-५१ १००९० १०७९० १००९० 
१६५५-५६ ११३७ ११६२ ११४६ 
१६६०-६१ १२०१० १२७० १२११० 
१६६७-६८ १२६१० १३६९० १२८९० 


उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि १६५०-५१ से १९६०-६१ ई० के बीच कुल फसलों के 
क्षेत्र में २१ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इस अवधि में देश की जनसंख्या में प्रायः २१९५ 
प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले की ही तरह खाद्य-फसलों के क्षेत्र में इस काल में केवल २० 
प्रतिशत तथा व्यावसायिक फसलों के क्षेत्र में २७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। खाद्य-फसलों में सबमे 
अधिक वद्धि गेहूँ में, प्रायः ३६ प्रतिशत तथा व्यावसायिक फसलों में सबसे अधिक वृद्धि रेशेवाली 
फसलों मे, प्रायः ३५९४ प्रतिशत की हुई । 

इस प्रकार पिछले कुछ वर्षों से दश में खाद्य-फसलों के सापेक्षिक महत्त्व में कमी हो रही 
है । इसका अनुपात इस शताब्दी के प्रारम्भ में 5३ प्रतिशत से घट कर स्वतन्‍्त्रता-प्राप्ति के समय 
5० प्रतिशत तथा वतंमान समय में लगभग ७४५ प्रतिशत हो गया । इसके विपरीत व्यावसायिक 
फसलों के क्षेत्र में इसी अनुपात में वद्धि हो रही है। 

फसलों के ढाँचे को प्रभावित करनेवाले तस्व (8९०78 थ्रीं०छााड़ (700 ?॥०५गा) :-- 
फसलों का ढाँचा प्राकृतिक, तकनीकी, आथ्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक तत्त्वों से 
प्रभावित होता है। प्राकृतिक तत्त्वों के अन्तर्गत मिट्टी, जलवायु, वर्षा आदि उल्लेखनीय हैं । 
तकनीकी कारणों के अन्तर्गत सिंचाई की प्रकृति, फसलों का हेर-फेर आदि प्रमुख हैं। किन्तु किसी 
भी देश में फसलों का ढाँचा मुख्यतः आ्िक तत्त्वों द्वारा ही प्रभावित होता है। इसमें कृषि पदार्थों 
की कीमतें, जोतों का आकार, जोखिम के विरुद्ध बीमा, पूजी, बीज खाद आदि की उपलब्धि तथा 
भूमि की व्यवस्था उल्लेखनीय हैं। सरकार भी फसलों के ढाँचे को प्रभावित कर सकती है। 
उदाह रण के लिए, किसी खास फसल की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कर्ज आदि 
प्रदान करने की व्यवस्था कर सकती है अथवा कुछ अन्य प्रकार के आर्थिक प्रलोभन भी दें 
सकती है । 

इस प्रकार फसलों के ढाँचे को विभिन्न तत्त्व प्रभावित करते हैं। इनमें परिवतंन भी किया 
जा सकता है। अतएव ऐसा सोचना कि फसलों का ढाँचा दिया हुआ है तथा इसमें कोई परिवतंन 
नहीं किया जा सकता उचित नहीं जान पड़ता । भारत में आथिक प्रेरणा के द्वारा फसलों के ढाँचे 
में आवश्यकतानुम्तार परिवर्तन किया जा सकता है। 


विद्ोष अध्ययन सूची 
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ग्रध्याय : ११ 
सरकार की क्ृषि-सम्बन्धी नीति एवं नियोजन 


(6०ए€फ्ाएार्कप'3 380९८ए0(ए४७ ?027 2870 ?]879977 8) 


प्राबकथन :-अति आरम्भ से राष्ट्रों की नीतियों में क्षषि-नीति का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । 
वास्तव में, किसी देश की आर्थिक व्यवस्था में कृषि का कई कारणों से महत्त्वपूर्ण स्थान होता है, 
अतएव दीघंकालीन तक कोई भी राष्ट्र इसकी अवहेलना नहीं कर सकता । भारत की अथं-व्यवस्था 
में तो कृषि का और भी अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक ब्रिटेन उद्योग, 
व्यापार आदि में विशिष्टता प्राप्त कर अपने खाद्यान्न तथा कच्चे माल की पूर्ति के लिए दूसरे देशों 
पर आश्रित रहता था, किन्तु प्रथम एवं द्वितीय महायुद्धों ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी 
अर्थ-व्यवस्था को सुस्थिर बनाने के लिए क्षि के विकास पर जोर देना आवश्यक हैं। अतएवं देश 
के आर्थिक विकास की किसी भी योजना में सरकार द्वारा कृषि के विकास के लिए एक सुसपष्ट 
नीति के अनुकरण की भी प्रबल आवश्यकता होती है। 


जहाँ तक भारत का प्रश्न है, यह अति प्राचीन काल से ही एक क्रृषि-प्रधान देश रहा है । 
अतएव इसकी अर्थ-व्यवस्था में कृषि को विशिष्ट स्थान प्राप्न है। किन्तु ब्रिटिश सरकार प्रारम्भ से 
ही भारतीय क्रषि के प्रति उदासीन थी । सरकार की इस उपेक्षा का भारतीय कृषि पर बहुत बुरा 
प्रभाव पड़ा । यह सत्य है कि ब्रिटिश शासन ने देश में शान्ति एवं सुव्यवस्था की स्थापना की, किन्तु 
इसकी अभिव्यक्ति जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के रूप में हुई जिससे भूख, महामारी, अकाल आदि 
माल्युसियन और अवरोधक प्रबल हो गये । इससे अ्थ-व्यवस्था का संतुलन बिगड़ता गया तथा समाज 
में नि्धनों एवं बेकारों की संख्या में वृद्धि होते लगी । इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार की उपेक्षा- 
पूर्ण नीति के परिणामस्वरूप सरकार तथा किसानों के बीच जमींदारों, साहुकारों एवं अन्य इसी 
प्रकार के मध्यस्थों (7790॥207०0) की एक श्य खला बँध गयी जिन्होंने निर्धन एवं असहाय कृष को 
का तरह-तरह से शोषण प्रारम्भ किया । इसके साथ ही, यातायात एवं संवादवाहन के तीन गति 
से चलनेवाले साधनों ने भारतीय गाँवों की आत्मनिभंरता को समाप्त कर उनका विश्व-बाजार से 
सम्बन्ध स्थापित कर दिया । परिणामस्वरूप, व्यावसायिक फसलों की अधिक मात्रा में खेती की 
जाने लगी, गाँवों तथा किसानों की आत्मनिर्भरता समाप्र हो गयी तथा भारत विश्व के मूल्य-तल 
के दायरे में आ गया । ($ल्लंबाइलत फा०तपलांणा णी ०ण्राहाटंतब ट098 ॥98 ए/ए82५ |0- 
768566,. 5$९[#8परीथ्रलाएए ग३8$ त९्लावार्त बात वराता॑ब 488 960॥ 07०९४ शांत (॥6 
0०एा६ 06 ४०ण0 एछ068.) दूसरे शब्दों में, अब भारतीय कृषि तथा किसानों की समृद्धि विश्व 
बाजार पर आश्चित रहने लगी। इसीलिए कहा गया है कि “यदि भूतकाल में भारतीय कृषि 
मानसून के साथ जुआ थी तो वतंमान में यह विश्व-बाजार के मूल्यों के साथ जुआ हो गयी है ।' 
वास्तव में, भारतवासियों की निर्धनता एवं भारतीय क्रषि के पिछड़े होने के विभिन्‍न कारणों में 
एक यह भी प्रधान कारण है । 


२१० भारतीय अथंशास्त्र 


भारतीय कृषि-नीति का उद्दिकास 
( एए0प्रांगा एणी 6 वातवाशा 8870पपा० ?०॥0५ ) 


भारत-जैसे क्षि-प्रधान देश के लिए, जहाँ के प्रायः ७० प्रतिशत लोग खेती पर निभंर 
करते हैं तथा जहाँ की राष्ट्रीय आय का प्रायः आधा भाग कृषि से ही प्राप्र होता है, एक सुस्पष्ट 
कृषि-नीति का महत्त्व बिल्कुल स्पष्ट है | किन्तु, बिटिश सरकार बहुत दिनों तक भारतीय क्ृषि के 
प्रति उदासीन थी । फिर भी, गत शताब्दी के छठे दशक से सरकार परिवद्धित रूप में सामान्य 
कृषि-नीति की ओर झुकने लगी तथा कृषि विकास के लिए प्रयास किये जाने लगे । ब्रिटिश सरकार 
की नति में इस परिवतंन के पीछे इसका निजी स्वार्थ ही निहित था। उस समय में अमेरीकी 
गृह-युद्ध के कारश ब्रिटेन के सूती-वस्त्र के कारखानों की कपास की आवश्यकता की पूरति नहीं हो 
पाती थी जिससे ब्रिटिश सरकार ने भारत को पूति का साधन बनाया। राजस्व में वृद्धि के 
उहं श्य से भी सरकार कृषि को प्रोत्साहित करना चाहती थी । लाड मेयो भारतीय कृषि से |वकास 
के प्रति बहुत ही जागरूक थे। अतएव १८६६ ई० में एक क्ृषि-सूचना केन्द्र (487707प7०। 
छप्ा64॥ 0 [7078007॥) की स्थापना की गयी तथा दूसरे वर्ष ही कृषि, शाजस्व एवं वाणिज्य 
घधिभाग ( ए6फबण770॥ णए 68707/ए४, १२९८एशाए९ कराते (0ाञशएट ) की स्थापना हुई | 
किन्तु भारत सचिव की अनुदार नीति के परिणामस्वरूप यह विभाग स्थायी रूप नहीं धारण कर 
सका तथा १८७६ ई० में यह गृह विभाग में पुनविलीन हो गया। किन्तु, पुनः १८८० ई० के 
दुर्धिक्ष आयोग ने केन्द्र में एक कृषि-विभाग खोलने की सिफारिश की जिसकी सहायता के लिए 
प्रान्तों में कृषि निर्देशक ([ञ००० ० ४870०॥ए०ा८) के अन्दर एक कृषि-विभाग की स्थापना 
का सुझाव दिया गया । दुर्भिक्ष आयोग ने और भी कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये थे, किन्तु सरकार 
ने इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में तुरन्त ही कोई कार्य नहीं किया । फिर भी, १८८१ ई० में केन्द्रीय 
कषि-विभाग, जिसे साम्राज्यीय कृषि-विभाग (॥7एथांब ॥06फक्षायाशा। ० 5९870706) कहते 
हैं, पु्नीवित किया गया । साथ ही, विभिन्न प्रांतों में कृषि-विभागों की भी स्थापना की गयी। 


१६०० से १९१६ ई० के बोच कषि-मोति :--१५६६ ई० में भारत सरकार ने रॉयल 
एग्रीकलच रल सोसाइटी के परामशंदाता एवं सुप्रसिद्ध रासायनिक डा० भोयेलकर (५०८॥८८०) को 
भारतीय कृषि की जाँच के लिए आभन्त्रित किया जिन्होंने १९७०७ ०॥ ॥7॥0 एथाला। ०0 
8 870एप6 के रूप में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । डा०भोयेलकर ने भारतीय कृषि के विकास 
की सम्भावनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह बतलाया कि अच्छे रूप में भारतीय रेयत 
अथवा खेतिहर उतना ही अच्छा है जितना कि एक औसत ब्रिटिश कृषक और कुछ रूप में तो वह 
उससे भी श्रेष्ठ है जबकि बुरे रूप में यह कहा जा सकता है कि उसकी यह स्थिति सुधार की सूत्रि- 
धाओं के अभाव के ही कारण बनी हुई है । डा०भोयेलकर के प्रतिवेदन का भारत सरकार की कृषि- 
नीति पर बड़ा ही महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा तथा इसका तात्कालिक परिणाम कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक 
अनुसंधान का प्रारम्भ था। साथ ही, प्रांतीय सरक्यरों ने भी इस सम्बन्ध में रुचि लेना प्रारम्भ कर 
दिया । इसी बीच ला्ड कजजन भारत के वायसराय होकर आये जिनके शासन कांल में कृषि-विभाग 
का भी पुनर्गठन किया गया । १८५६५ ई० से १८६६ ई० के बीच देश में बहुत-से अकाल पड़े जिसमें 


कृषि-सम्बन्धी नीति एवं नियोजन २११ 


१८९९ ई० के अकाल का प्रकोप सर्वाधिक गम्भीर था। अतएव १६०१ ई० में एक दुर्भिक्ष आयोग 
(पएथ्ा।6 (णारञं$४0॥) की नियुक्ति हुई जिसने अपने प्रतिवेदन में इस बात पर जोर दिया कि 
कृषि-पम्बन्धी समस्याओं में दक्ष गवेषणा का निरन्तर प्रयोग इस समय की महत्त्वपूर्ण भावश्यकता है । 
सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा प्रान्तों के कृषि-विभागों में समन्वय 
स्थापित करने के लिए १६०१ में एक [9€ण० 0लाल॥!। 0 08707प6 की नियुक्ति क्री गयी । 
साथ ही, विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों की नियुक्ति भी की गयी । १६०३ ई० में लाड॑ कजन द्वारा 
नियुक्त सिचाई आयोग ([प्ठ&ाणा (०्ाधांइछंणा) का भी कृषि-सुधार पर व्यापक प्रभाव 
पड़ा | पुन: १९०४ ई० में सहकारी साख समिति अधिनियम ((०-०कथक्षाए8 (7८०ा६ 500५5 
6०) पारित हुआ तथा १६०५ ई० में केन्द्रीय एवं प्रान्तीय कृषि-विभागों का पुनर्गठन किया 
गया । १६०६ ई० में अखिल भारतीय क्ृषि-सेवा (8॥ [॥08 4870एप्ा७ $८एण०९४) का 
संगठन किया गया। ये सब सुधार भारतीय कृषि के नवीन महत्त्व की ओर संकेत करते थे । 
इस प्रकार लाडं कऊर्जन के प्रयास से देश में एक वास्तविक एवं ठोस कृषि नीति की 
शुरुआत हुई । 


१६१६ ई० के बाद :--१६१६ ई० के संवेधानिक सुधारों के अनुसार कृषि एवं सहकारिता 
प्रान्तीय सरकारों के हस्तांतरित विषय बन गये और यद्यपि केन्द्रीय सरकार के पास अ्रधीक्षण, 
निर्देशन एवं नियन्त्रण-सम्बन्धी कतिपय शक्तियाँ वर्तमान रहीं तथापि केवल कृषि-गवेषणा एवं 
केन्द्रीय संस्थानों के गवेषण-सम्बन्धी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के अतिरिक्त केन्द्रीय राजस्व से 
प्रान्तीय विषयों के सम्बन्ध मे व्यय किया जाना संभव नहीं रहा। साथ ही, प्रान्तों के पास आव- 
श्यक वित्त एवं प्रेरणा के अभाव में वे कृषि के विकास के लिए कुछ भी नहीं कर सके । १९२६ 
ई० में ब्रिटिश भारत की कृषि एवं ग्रामीण अथ॑ं-व्यवस्था की जाँच के लिए सरकार द्वारा एक 
राजकीय कृषि आयोग (०५४ (०0ग॥7॥5आ0॥ ०॥ /६£7०णॉण्य6) की नियुक्ति की गयी जिसने 
१६२८ ई० में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । कृषि आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह स्वीकार 
किया कि “भारतोय कृषि में सुधार को समस्या वस्तुतः: भारतोय ग्रामीण जीवन में सुधार की 
समस्या हें और इसका अध्ययन समग्र रुप.से किया जाना चाहिए।? (पृ फाकाशा ० 
ग्राएाएचतड् 00॥॥ 88707॥076 5 ॥6ए ॥6 छाकाशा 0 जाफ़ञाण्ंाए पाठंशा शं]82० 
[6 भाव पक्ष 0 तप 06 5प060 85 & श70०.) आयोग ने क्ृषि-अनुसंधान पर विद्ेष रूप 
में बल दिया । आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप [79ल7॥ (०णातली ० 087 
(२८४८०) की स्थापना हुई। आयोग ने जोतों के उपविभाजन एवं अपखंडन, सिंचाई, पशु-धन 
के विकास, विपणन, सहकारिता एवं ग्रामीण शिक्षा आदि के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत किया । 
साथ ही, इसने यह बात भी स्पष्ट कर दी कि कृषि-सम्बन्धी सुधारों को प्रभावपूर्ण तरीके से लागू 
करने का दायित्व सरकार का ही है । 


महान आर्थिक मन्‍्दी एवं भारतीय कृषि-नोति (]70था ह70एॉए्व ?0॥09॥॥ (॥९ 
डा 200707॥0० 700065&0०॥) :--कँषि-प्रधान देश होने के कारण १६२९ ई० की महान्‌ 
आर्थिक मन्दी का भारत पर अत्यन्त व्यापक प्रभाव पड़ा । कृषि-पदार्थों के मूल्य में कमी के कारण 
किसानों की आय में बहुत अधिक कमी हो गयी जिसका किसानों कौ आधिक स्थिति पर बहुत ही 
बुरा प्रभाव पड़ा । इस मंदी के प्रभावों को दूर करने के लिए भारत सरकार कोई प्रयत्न नहीं कर 
रही थी, वरन्‌ अपनी परम्परागत अबंध नीति ([,&58८2 77०) का अनुकरण करती थी। 


२१२ भारतीय अधंशास्त्र 


१६३७ ई० में प्रान्तीय स्वराज्य (20शां॥08] 8प/०॥079) की प्राप्ति के बाद अधिकांश 
प्रान्तों में कांग्रेसी मस्त्रिमण्डलों का निर्माण हुआ तथा कग्रेसी सरकारों ने सर्वप्रथम क्रृषि में 
अभिरुचि लेना प्रारम्भ किया । किन्तु इनके पास कृषि-सम्बन्धी कोई निश्चित योजना नहीं थी । 
अतएव काँग्रेसी मन्त्रिमण्डल की अभिरुचि के बावजूद क्ृषि में कोई स्थायी सुधार नहीं हो पाया । 
इनका कार मुख्यतः रंयती सुधार ([८#क्ा०४ रिर्श०7॥5) एवं ग्रामीण ऋण की मात्रा में 
कमी तक ही सीमित रहा। द्वितीय महायुद्ध के दौरान खाद्यान का आयात बिल्कुल बन्द 
हो गया जिससे देश को खाद्य-संकट की भीषण स्थिति का सामना करना पड़ा । १६४२-४३ ई० 
के बंगाल के अकाल ने भारतीय कृषि की कमजोरियों की ओर सबंप्रथम भारत सरकार का ध्यान 
आकृष्ट किया | 


खाधान्न की समस्या पर विचार करने के लिए १६४३ ई० में भारत सरकार द्वारा एक 
खाद्यान्न नीति समिति की नियुक्ति की गयी । इसी समिति के सुझावों के आधार पर खाद्यान्न की 
कमी को दूर करने के लिए १६४३ ई० में सरकार द्वारा अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन! (60फ 
7076 000 (४४७०४४7) का श्रीगणेश हुआ । इस आन्दोलन के अन्तर्गत खाद्यान्न के उत्पादन 
में वद्धि के लिए बहुत-से प्रयास किये गये। किन्तु सरकार के निरन्तर प्रयत्नों के बावजूद यह 
आन्दोलन आंशिक रूप से ही सफल हो सका । दुसरे शब्दों में, खाद्यान्न की कमी को पूरा करने में 
अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन प्रायः विफल ही रहा | द्वितीय य॒द्ध काल में खाद्यान्न के अभाव 
के कारण खाद्यान के मूल्य एवं वितरण पर सरकार द्वारा नियन्त्रण लगाया गया। १६४७ ई० 
में देश-विभाजन ने खाद्यानन-समस्या की जटिलता को और भी उग्र बना दिया। भारत संघ को 
अविभाजित भारत की कुल जनसंख्या का ८२ प्रतिशत भाग मिला, किन्तु चावल एवं गेहूँ उत्पन्न 
करने वाले कुल क्षेत्र का केवल क्रमशः ६८ प्रतिशत तथा ६५ प्रतिशत भाग ही प्राप्र हो सका । 


राष्ट्रीय सरकार को कृषि-सम्बन्धी नोति :-स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय सरकार 
ने खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिभरता ($6॥६ 8एशशंध7८०) प्राप्त करमे के लिए क्ृषि-सम्बन्धी 
एक विस्तृत कार्यक्रम को अपनाया है। इसके छंतगंत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्न करने 
के उ्दं श्य से खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि पर पूरा-पूरा जोर दिया जा रहा है जिससे इनके 
आयात को बन्द किया जा सके। साथ ही, रा छीय सरकार की क#षि-सम्बन्धी नीति का एक 
प्रमुख उद्देश्य कपास, जुट, गन्ना तथा तिलहन जेसी व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में वद्धि भी 
हैं। विभाजन के फलस्वरूप भारत जूट एवं कपास जैसी महत्त्वपृूणं फसलों का आयातक बन गया 
है। अतएव इन फसलों के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता भी राष्ट्रीय सरकार की कृषि-सम्बन्धी नीति 
का प्रधान उद्देश्य हो गया है। उक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा देश में विस्तृत 
कृषि-सम्बन्धी नियोजन का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसका श्रीगणेश प्रथम पंचवर्षीय योजना 
से होता है । ह 


पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि 
(7076 वी 7ए० रा ?8॥8) 


भारत की आशिक व्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अतएवं देश के आथिक 
विकास की किसी भी योजना : में कृषि को महृत्त्व देना अत्यंत अनिवायय हो जाता है। इसीलिए 
पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। 


कृषि-सम्बन्धी नीति एवं नियोजन २१३ 


प्रथम पंचवषी य योजना में कृषि की प्रगति 


(02855 ० है870०एप४ व 06 विश |ए८ १्र९॥ः ?]0॥) 

प्रथम पंचवर्षीय योजना खाद्यागन्न एवं कच्चे पदार्थों के अभाव की पृष्टिभूमि 
में तैयार की गयी थी, अत: इसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता प्राप्र थी। योजनाकाल 
में कृषि-सम्बन्धी कार्यक्रमों पर कुल २४१ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था । इसके अतिरिक्त 
योजना में भूमि-सुधार एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर भी पूरा-प्रा जोर दिया गया था । 
प्रथम योजना में सिचाई के विस्तार पर कुल ३०४ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था जो योजना 
के कुल व्यय का प्रायः १६'३ प्रतिशत भाग था। इस योजनाकाल में कई बहुदशीय नदी घाटी 
योजनाओं (॥(५४एए0०5४८ रि४८० ४७॥९०५ 70]००७) पर काय॑ प्रारम्भ किया गया । 

योजनाकाल में वहत्‌ एबं मध्यम सिंच।ई को योजनाओं द्वारा कुल ६३ लाख एकड़ अति- 
रिक्त भमि में सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई जबकि योजना का लक्ष्य 5५ लाख एकड़ अतिरिक्‍त 
भूमि को इन कार्यक्रमों द्वारा सिंचाई के अन्तर्गत लाना था। अतः वृहत्‌ एवं मध्यम सिंचाई के 
क्षेत्र में योजना के लक्ष्य पूरे नहीं हो सके । लघु सिंचाई कायत्रमों द्वारा प्रथभ योजनाकाल में कुल 
१०० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। योजनाकाल में खाद तथा 
उ्वरक (#छातगटश5 0 शैकाप्रा८$) के उपयोग में भी महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई । अमोनियम सल्फेट 
की कुल खपत १६५०-५१ ई० में २,७५,००० टन से बढ़कर १६५५-४६ ई० में ६ लाख टन हो 
गयी । इसी प्रकार फासफोरस खादों की खपत ४३ हजार टन से बढ़कर योजना के अन्तिम वष॑ में 
७८ हजार टन हो गयी । उत्तम बीज के प्रयोग में भी इसी प्रकार महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई। योजना- 
काल में केन्द्रीय ट्रंक्टर संघ ((शाएबा ए४8४० 0729॥59007) द्वारा कुल ११८ लाख एकड़ 
भूमि का उद्धार किया गया । बहुत से राज्यों के भी अपने ट्रंक्टर संघ हो गये जिसके द्वारा प्राय: 
२८ लाख एकड़ भूमि का उद्धार किया गया। भूमि-सुधार के लिए सरकार द्वारा किसानों को ऋण 
एवं अनुदान भी दिये गये जिनके आधार पर कुल ५० लाख एकड़ भूमि का उद्धार हुआ | प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में जापानी तरोके से धान की खेती पर भी जोर दिया गया तथा १६५५-५६ 
ई० तक कुल प्रायः २० लाख एकड़ भूमि पर इस तरीके से धान की खेती हुई थी । इन सब प्रयत्नों 
के फलस्वरूप योजनाकाल में कषि-पदार्थों के उत्पादन में १८ प्रतिशत तथा खाद्यान्नों के उत्पादन 
में प्रायः १२० लाख टन की वृद्धि हुई | प्रथम योजनाकाल में विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि 
का अन्दाजा निम्नांकित तालिका? से लगाया जा सकता है :-- 


फसलें १६५०-५१ प्रथम योजना में १६५५-५६ वास्तविक 
में उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य में उत्पादन वृद्धि 
खाद्यान्न (लाख टन में) ५४६ ७६ ६६६ १२०१० 
तिलहन (,, ,, ) *२ ४० ५७ ५४० 
गन्ना (लाख टन गुड़ में) ५७ ७'० ६१ ४*० 
कपास (लाख गाँठ) २६ १३० ४० ११९० 
जूट ( १5. 9 ) ३३ २११० ४२ &६'० 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ठ है कि प्रथम योजनाकाल में खाद्याप्नों के उत्पादन में लक्ष्य में 
बहुत अधिक वृद्धि हुई। कपास तथा तिलहन के उत्पादन में भी लक्ष्य पूरे हो गये, किन्तु गन्ना 
तथा जूट का उत्पादन लक्ष्य से बहुत कम हुआ । 


ध. पाता 206८6 8008 ० 80०0०70० [॥ण78४0॥, 


२१४ भारतीय अर्थशास्त्र 


प्रथम पंचवर्धीय योजना में कृषि के आयोजित विकास का सर्वप्रथम प्रयास किया गया 
था। किन्तु योजना तेयार करने के समय देश में कृषि-साख की कोई विस्तृत योजना तैयार नहीं 
थी जिसके फलस्वरूप योजनाकाल में भूमि-सम्बन्धी नीति एवं ग्रामीण साख कार्यत्रम में सामंजस्य 
नहीं स्थापित किया जा सका । यह प्रथम योजना के क्रषि-सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रधान दोष था । 
साथ ही, प्रथम योजना तेयार करने में सहकारी क्रृषि पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया 
था। आयोग ने सहकारी क्ृषि-आन्दोलन को सफलीभूत बनाने के लिए सहकारी प्राम-व्यवस्था 
((०-०7श४४४९४ ५]]8४26 १(४॥92०॥07/) को कृषि एवं ग्रामीण संगठन के क्षेत्र में अन्तिम 
आदश्श के रूप में अपनाया था। किन्तु, योजनाकाल में सहकारी क्षि-आन्दोलन को बहुत ही कम 
सफलता प्राप्त हुई। इसका प्रधान कारण सरकार के समक्ष भूमि-सुधार की एक विस्तृत योजना 
का अभाव था । साथ ही, योजनाकाल में उपविभाजन एवं अपखण्डन की बुराइयों को दूर करने 
का भी कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया गया । कृषि की ओसत इकाई ज्यों-की-त्यों छोटी ही रह 
गयी। इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन में पर्याप्र वृद्धि अवश्य हुई, 
किन्तु, योजनाकाल में भारतीय क्रपि में कोई संस्थागत परिवत्तंन नहीं लाया जा सका जो कृषि के 
स्थायी विकास के लिए अति अनिवायं है। 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि की प्रगति 
(९०02765$ 06 8 80णरप्रा० ॥ ॥6 $60०0 ॥४6८ १४६७ |) 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि की अपेक्षा औद्योगीकरण को उच्च प्राथमिकता प्राप्न 
थी । यह द्वितीय योजना की सबसे बड़ी कमी थी । वास्तव में, क्षि-प्रधान देशों के आथिक विकास 
की किसी भी योजना में कृषि की उपेक्षा नहीं की जा सकती । योजनाकाल में क्षि-विकास के 
विभिन्‍न कार्यक्रमों पर ३४१ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था जो योजना के कुल व्यय का प्राय: 
७'१ प्रतिशत भाग था। [प्रथम योजना में इस मद में २४१ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था 
जो कुल व्यय का १०२ प्रतिशत भाग था)। इस प्रकार द्वितीय योजना में यद्यपि प्रथम योजना 
की भ्रपेक्षा कृषि को कम महत्त्व दिया गया था, फिर भी कुल व्यय द्वितीय योजना में सापेक्षिक 
रूप से अधिक था। द्वितीय योजना के अन्तगंत कृषि-सम्बन्धी नियोजन के निम्नलिखित प्रधान 
उद्देश्य थे :--(क) भूमि उपयोग का नियोजन, (ख) अल्पकालीन एवं दीघ॑कालोन लक्ष्यों का 
निर्धारण, (ग) विकास कार्यक्रम एवं सरकारी सहायता का समायोजन, तथा (घ) समुचित 
मूल्य-नीति । योजना आयोग के अनुसार प्रत्येक जिला तथा प्रमुद्ध क्षेत्र के लिए एक पृथक कृषि- 
सम्बन्धी नीति होनी चाहिए जिसको पूत्ति के लिए किसान को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से 
तैयार करना होगा । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि-पदार्थों के उत्पादन का संशोधित लक्ष्य तथा योजना के 
अन्त में १९६०-६१ ई० में इनके उत्पादन का अन्दाजा निम्नलिखित तालिका! से लगता है :--- 


पद्याामजरालस 'ाााआआ आभास इ ३ रयजा 









नह १९५५-५६ | द्वितीय योजना | ह०्मह ।१००ह १९६०-६१ 
| में उत्पादन | प्रारम्भिक लक्ष्य लक्ष्य में उत्पादन 
२ | ६६६ 8६२ ८२० 
तिलहन ( १) ३) में ५७ ७० 
गन्ना (लाख टन गुड़ के रूप में) । ६१ ११२ 
कपास (लाख गाँठ में) ४० ५२ 
जूट ( , , ) ४२ ४१ 








, 6 पा ए्रा : ॥॥0-0॥ 87ए/क्ंहव।!,, 
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उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि योजना में खाद्यान्न एवं गन्‍ने के अतिरिक्त और 
किसी भी क्रषि-पदार्थ के उत्पादन का लक्ष्य (संशोधित) पूरा नहीं हो सका। वास्तव में, द्वितीय 
योजना के संशोधित लक्ष्यों के निर्धारण में आयोग ने अतिशयोक्ति से कार्य लिया था। साथ ही, 
योजना में इस प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्नि के लिए एक सुनिश्चित कार्यक्रम का भी अभाव था । 

द्वितीय योजनाकाल में सिंचाई-प्राप्न क्षेत्र में भी पर्याप्र वृद्धि का आयोजन था। १६५५-५६ 
ई० में कुल ५६२ लाख एकड़ भमि में सिंचाई की सुविधा प्राप्न थी, इसे बढ़ाकर १६६०-६६ ई० 
में ८५० लाख एकड़ करने का आयोजन था । किन्तु, द्वितीय योजना के अन्त में अनुमानतः ७०० 
लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सकी । इस प्रकार इस क्षेत्र में भी द्वितीय योजना 
के लक्ष्य की पति नहीं हो सकी । 

इस प्रकार द्वितीय योजना से कृषि के क्षेत्र में हमारी स्थिति में कोई स्पष्ट सुधार नहीं हो 
सका। वास्तव में, द्वितीय योजना के कृपि-स बन्धी कार्यक्रमों में सामंजध्य का अभाव था। किन्तु, 
इस योजनाकाल में भारत सरकार ने क्ृषि-विकास के महत्त्व को समझा और इस उहृं श्य से कृषि 
में संस्थागत परिवर्तनों का प्रयास किया जाने लगा । योजनाकाल में सरकार ने कृषि के पुनसंगठन 
के उद्देश्य से एक नई कृषि-सम्बन्धी नीति को अपनाया जिसमें ग्रामीण-व्यवस्था का संगठन संयुक्त 
सहकारी कृषि (॥0॥0 00-0कुश॥ए6 शियागट्ट) के आधार पर करने की व्यवस्था थी । 


तृतीय पंचवषी य योजना में कृषि की प्रगति 
(00ट2/०8$ 0 ॥80प॥एए४ ॥ (6 व्रत फए8 १७६7 शा) 


तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि-विकास की पर्याप्र महत्व दिया गया था । योजना आयोग 
ने इस बात को स्पष्ठ रूप से स्वीकार किया था कि 'तुतोय योजना की सफलता मुख्यतः कषि के 
क्षेत्र मं उसकी सफलता पर निभर करतो हूँ।' (७ पता क्ा2८ (98८ व ब8707प्रा९ 
एशात्रा।5 40 96 8०एणए॥श्ञा०१ 0प्रश॥गार्ट 06 वात एश॒क्क, 086 ऐीक्षा 009 जञगाश ४९९००, 
(6 $प00825$ ० ० पफाव एशंक्चा जा] एप) 0 धी९ प्िगिगाशा एणएा ॥8 ब2870प्रॉपादं 
(श2८(5) आयोग के अनुसार, “ततीय योजना ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि 
कथषि के उत्पादत में कमी आर्थिक विकास के साग में सबसे बड़ी बाधा है जिसे किसी भी तरह से 
दूर करना अनिवाये हुँ। (गा 3 इजालाह ० १6०ए0००एगला। तणाात् 6 प्रा] एंथा, 
॥6 वाई फास्‍09 ॥6ए८४४३॥५ 9200728 0 ब870पस्‍पए7ट, #एशा]०ा0८ ॥ 6 जि जश०0 
एॉथा5, थात ९8छ९टांओए गा धार 56004, ]3$ ४ा0णा परी 06 7888 ० शा0ज़ा। | 
ब९70ॉ[फ्ब। एा0०वंपत्राणा 48 ०6 ण 6 गाद्या। तरह बिए॑णा जो 6 फाठ्टा०्55 0० 
पा 0ठाशा €एणाणाए, 6९0 प/पनबो छ00एरतांणा ॥85$, श९076, 00 96 068520 (0 
(6 ाए2४ ९४९०९ (९३४006 70 3660 प्र४९ 7९80प7/028 8ए6 [0 596 >०0०एा0660 एरा06' 
6 वृष्फात एक 007 पललबा४ 4870प्री प्रात 904000. ) 

तृतीय योजना काल में कृषि, लघु सिंचाई एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर १०८९ 
करोड़ रुपये व्यय किया गया । इसके अतिरिक्त वृहत्‌ एवं मध्यम सिंचाई की योजनाओं पर ततीय 
योजना काल में ६५० करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था जबकि कुल व्यय ६६३-७ करोड़ रुपये 
हुआ। इस प्रकार कृषि की मद में कुल १७५२७ करोड़ रुपये व्यय हुआ जो योजना के कुल 
प्रत्याशित व्यय का प्राय: २२ प्रतिशत भाग था। तृतीय योजना में कृषि कै विकास के लिए 
सिचाई, भूमि-संरक्षण, शुष्क कृषि तथा भूमि-उद्धार (फ्रं8क्नाणा, 80] (0०४४एक्कांणा), 979 
ए्ाआाए था0-]॥0 76047॥470॥), खाद एवं उवरक का प्रयोग तथा भच्छे हल एवं सुधरे 
हुए औजारों के प्रयोग में वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया था । 


२१६ भारतीय अर्थशास्त्र 


तृतीय पंचवर्षोय योजना में मुख्य फसलों के उत्पादन के लक्ष्य तथा इनकी उपलब्धि निम्न 
तालिका से स्पष्ट है :-- 


फसलें १६६०-६१ ई० में १६६५-६६ ई० में १६६५-६६ 

उत्पादन उत्पादन का लक्ष्य में उत्पादन 
खाद्यान्न (लाख टन में) ८२० १००० ७२० 
तिलहत ( ३05 58 ) ७० १०० ६४९० 
गन्ना (गुड़) ,, ,, ) १११ हि १०२ १२० 
कपास ( ,, ,, गाँ5) ५३ ७० ४८ 
जूट (,, » ) ४१ ६२ ४५ 
तम्बाकू (हजार टन ) ३०७ ३२५ २६८ 
चाय ( ,, ,, ) ३२० ४०८ ३७३ 


उपरोक्त तालिका से तृतीय योजना के कृषि-उत्पादन-सम्बन्धी लक्ष्य तथा इनकी उपलब्धि स्पष्ठ 
हो जाते हैं। योजना के उक्त लक्ष्यों की पृत्ति के बाद खाद्यान्न की स्थिति में पर्याप्त सुधार की आणा की 
गयी थी । अन्य फसलों के उत्पादन के लक्ष्य भी संतोषप्रद थे । क्ृषि-पदार्थों के उत्पादन में योजनाकाल 
के इस आयोजित लक्ष्य की पृत्ति के लिए निम्नांकित कार्यक्रमों पर विशेष रूप से जोर दिया जाने 
को था :--(क) सिंचाई, (ख) भूमि-संरक्षण एवं भूमिनउद्धार, (ग) उवंरक ओर खाद का 
अधिकाधिक प्रयोग, तथा (घ) सुधरे हुए हल एवं अन्य उपकरणों का प्रयोग इत्यादि। किन्तु 
तृतीय योजना के क्ृषि-सम्बन्धी लक्ष्य पूरे नहीं हो सके । १६६४-६५ ई० में कृषि के उत्पादन, 
विशेषत: खाद्यान्नों के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई किन्तु १६६५-६६ ई० में सूखा पड़ जाने 
के कारण कृषि के उत्पादन में अत्यधिक कमी हुई, वास्तव में १६६५-६६ ई० में खाद्यान्न के उत्पादन 
में २० प्रतिशत की कमी हुई । जूट, कपास आदि व्यावसायिक फसलों के साथ भी यही बात थी ! 

योजनाकाल में सिचाई-प्राप्त भूमि के क्षेत्र में भी पर्याप्त वृद्धि का आयोजन था। देश में 
कुल सिचित भूमि का क्षेत्र १६६०-६१ में २७६ लाख हेक्टर से बढ़कर १६६५-६६ ई० में ३५० 
लाख हेक्टर हो जाने की आशा थी, किन्तु योजना के इस लक्ष्य की भी पूर्ति नहीं हुई तथा १६६५- 
६६ में कुल चित भमि का क्षेत्र ३२२ लाख हेक्टर ही .हो सका । इसी प्रकार १६९६३ ई० तक देश 
की सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय विस्तार-सेवा कार्यक्रम के अन्तगंत 
लाने का आयोजन था जो प्रायः पूर्ण हो गया । 

तृतीय योजना में गहन जिला कृषि कार्यक्रम (760४8 8807, 70 
?/080%776) तथा गहन कृषि-क्षेत्र कार्यक्रम (7 शा४ंए७ ह870णाए्र&॥ 47०8 ?70ह27%0॥6) 
प्रारम्भ किये गये । 

इस प्रकार क्ृषि के क्षेत्र में तृतीय योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं हुई । यह निश्चय 
ही खेद की बात हैं। इसके कई कारण थे जिनमें खराब मौसम, कृषि-सम्बन्धी कार्यक्रमों की 
अव्यावहारिकता तथा इन्हें कार्यान्वित करने में उदारता का अभाव आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार 
अब यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि तृतीय योजना के क्ृषि-उत्पादन-सम्बन्धी लक्ष्य पूरे 
नहीं हो सके । यह तृतीय योजना की एक बहुत बड़ी कमी सिद्ध हुई। इसके परिणामस्वरूप देश 
में खाद्यात्नों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई | खाद्याननों के मूल्य में यह वृद्धि सरकार तथा योजना 
अधिकारियों के लिए एक चुनौती सिद्ध होने लगी जिसके संतोषजनक समाधान पर ही देश में 


3. #0ए0॥7 7४6 श6क॥क 2098, 4969--74 
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आयोजित विकास की सफलता निर्भर करती है। केन्द्र में इस उद्देश्य से एक कृषि-उत्पादन परिषद्‌ 
(4870प्रॉपा॥ ?27007०07॥ 80070) की स्थापना की गयी है। परिषद्‌ क्ृषि में प्रुधार तथा 
उत्पादन में वृद्धि के तरीकों पर विचार करेगी तथा राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में उचित परामर्श 
देगी । किन्तु राज्य सरकारें परिषद्‌ की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं की जा सकतीं । 


वाषिक योजनाओं (१६६६-६६) में कृषि 


( &870प/पा९७ 078 57704| ?9॥5 ) 


१६६५-६६ ई० का सूखा १६६६-६७ ई० तक चला | अतः, कृपि-उत्पादन की दृष्टि से 
१६६६-६७ ई० का वर्ष भी असामान्य वर्ष ही रहा । किन्तु इसके बाद कृषि के उत्पादन में 
आशए्चयंजनक गति से सुधार हुआ । १६६७-६८ में खाद्यानतों का उत्पादन ६५६ लाख टन था जो 
१६६४-६५ से भी अधिक था। १६६८-६६ ई० मे क्ृपि-पदार्थों के उत्पादन में और भी अधिक 
वृद्धि हुई । 

तीन एक-वर्षीय योजनाओं में कृषि पर कुल व्यय १६२४ करोड़ रुपये हुआ जो तीनों 
योजनाओं के कुल व्यय का प्रायः २४ प्रतिशत भाग था । इन तीनो योजनाओं के अंतगंत महत्त्वपूर्ण 
क्षि पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि का अन्दाजा निम्नांकित तालिका से लगता है :-- 

बाधिक योजनाओं में कृषि की उपज 


फसलें १६६५-६६ १६६७-६८ १६६८-६६ 
खाद्य-फसल (लाख टन में) ७२० ६५० ६४० 
तिलहन (लाख टन में) ६४ परे ध् 
गत्रा (गुड़) (लाख टन में) १२० १०० श्र्८ 
कपास (लाख टन में) ४८ ५४ ५१ 
ज़्ट (लाख टन में) ४५ ६३ २६ 


इस प्रकार १६५०-५१ से १६६८-६६ के बीच क्रषि के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि 
हुई । प्रथम योजनाकाल में १६५१-५१५स १६५५-५६ ई० के बीच क्रषि-पदार्थों के उत्पादन में 
२२२ प्रतिशत की बद्धि हुई, जिसका वापिक ओसत ४२ प्रतिशत था। द्वितीय योजनाकाल में 
(१६५६-५७ से १६६०-६१) में कृषि-पदार्थों के उत्पादन में २२७ प्रतिशत, यानी वाषिक ४३ 
प्रतिशत की वृद्धि हुई। तृतीय योजनाकाल में यह प्रवृत्ति मन्द पड़ गयी तथा क्षि-पदार्थों के 
उत्पादन में ७४ प्रतिशत, यानी बाषिक ११ प्रतिशत की कमी हुई । खाद्यान्न, जिनकी कृषि-पदार्थों 
के अंतर्गत प्रधानता है, के उत्पादन में प्रथम पंचवर्षीय योजना में २७४ प्रतिशत, यानि वाषिक 
४'३ प्रतिशत, तथा द्वितीय योजना में १८६ प्रतिशत, यानी वाधिक प्राय: ४० प्रतिशत की दर से 
वृद्धि हुईं। किन्तु तृतीय योजनाकाल में इनमें ११५ प्रतिशत, यानी वाषिक १*€ प्रतिशत की दर 
से कमी हुई। १६५१-५२ से १९६५-६६ के बीच कृषि-पदार्थों के उत्पादन में ३८'८ प्रतिशत तथा 
खाद्यान्नों के उत्पादन में ३४१ प्रतिशत की वृद्धि हुई | दूसरे शब्दों में इन १५ वर्षों में कुल कृषि- 
पदार्थों के उत्पादन में वाषिक २५ प्रतिशत तथा खाद्यान्नों के उत्पादन में २३ प्रतिशत की 
वृद्धि हुई । 

राजकीय क्षेत्र में १६५१-५२ से १६६८-६६ तक कृषि के क्षेत्र में कुल व्यय तथा चतुर्थ 
योजना में व्यय की व्यवस्था निम्नांकित तालिका से स्पष्ठन है-- 


, वशदांबा 5870प्रॉप्रा6 ता ऐश, 497, 


श्श्द भारतीय अथंशास्त्र 


पंचवर्षो योजनाओं में कृषि के क्षेत्र में व्यय ( करोड़ रुपये में ) 



























































४० प्रथथ । द्वितीय | तृतीय दी चतुर्थ 
मंद » | >जना | योजना | योजना 3 3 8 | योजना 
पका या 2 हि आम की ह 

धी । 
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सिंचाई ३०० ३८० शपरे १३. १३३ १४२ €६४'८ 
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कृषि के क्षेत्र में १६६८-६६ के बाद उत्पादन में हुई व॒रद्धि को क्ृषि-क्रांति, या हरीत क्रांति 
((४००॥ २९४०)पएा४ं०॥) की संज्ञा दी जाती है। खाद्याननों के उत्पादन में बृद्धि के परिणाम- 
स्वरूप १६९७२ ई० से खाद्यान्न के आयात को वन्द कर दिया गया है। किन्तु यह हरीत क्रांति 
((56८0 ११८४०७४०॥) भी खाद्य-समस्या का संतोषजनक हल निकालने में सम्भवतः सफल नहीं 
हो सकती क्योंकि पिछले १५ वर्षों में कषि-पदार्थों के उत्पादन में वाधिक व॒द्धि २४ प्रतिशत की 
हुई जो जनसंख्या में वृद्धि के ही बराबर है। अतएव जीवन-स्तर में सुधार के लिए खाद्यान्नों 
के उत्पादन में और अधिक वृद्धि करना अनिवायं है । 


चतुर्थ पंचवषीय योजना में कृषि 
( 6ै९70प्रौपाल ॥ ॥6 ए0एत फयए6 १७३ एंशा ) 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी क्रषि के विकास पर पर्याप्त जोर दिया जा रहा है। 
योजनाकाल में कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता की मंद में २७२८'२ करोड़ रुपये व्यय 
का आयोजन है। ( तृतीय योजना में इस मद में कुल व्यय १०६४ करोड़ रुपये था। ) इसके 
अतिरिक्त वहत्‌ एवं मध्यम सिंचाई की योजनाओं पर योजनाकाल में ६६५ करोड़ रुपये का व्यय 
प्रस्तावित है। ( तृतीय योजना में कुल व्यय ५८३ करोड़ रुपये था । ) इस प्रकार चतुर्थ योजना 
में कृषि एवं तत्सम्बन्धी कार्यों पर सावंजनिक क्षेत्र में कुल ३८१४८ करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित 
है । यह योजना के छुल व्यय का प्रायः २४ प्रतिशत भाग है । इस प्रकार चतुर्थ योजनाकाल में कृषि 
को उच्च प्राथमिकता प्राप्त है। वास्तव में ऐसा आवश्यक भी था क्‍योंकि तृतीय योजना में सूखा एवं 
खराब मौसम के परिणामस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई जिससे देश में अकाल 
की स्थिति उत्पन्न हो गयी जिसे दूर करने के लिए विदेशों से अरबों रुपये के अन्न का आयात 
करना पड़ा । 

खाद्यान्न तथा अन्य कृषि-पदार्थों के अभाव की स्थिति को दूर करने के लिए चतुर्थ पंच- 
वर्षीय योजना में गहन कृषि-कार्यक्रम ([#काह५० &80पए78॥ ॥०8आ॥॥7०) पर अधिक 
जोर दिया जा रहा है। साथ ही, उचित मूल्य-मीति पर भी पर्याप्त जोर दिया जा रहा है। 


कृषि-संम्बन्धी नीति एवं नियोजन २१६ 


इस उद्देश्य से १६६५ ई० में एक 880 श0०४ (0ग्रंएधं0०ा की नियुक्ति की गयी 
जिसका प्रमुख कार्य कृपि-पदार्थों के मूल्य के सम्बन्ध में सरकार को समय-समय पर परामर्श देना 
है। योजना में सुधरे हुए बीज के वितरण पर भी अधिक जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय बीज 
निगम (२७॥०॥०| 56९05 (.077004॥07) द्वारा भी इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण कार्य किये जाने 
की आशा है। इनके अतिरिक्त योजनाकाल में साख की व्यवस्था; भूमि-सुधार, सिंचाई आदि पर 
भी पर्याप्र जोर दिया जा रहा है । 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में महत्त्वपूर्ण कृषि-पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि के लक्ष्य निम्नांकित 
प्रकार से निश्चित किये गये हैं :--- 


पदार्थ आधार वर्ष १६६८- अतिरिक्त १६७३-७४ ई० प्रतिशत 
६६ ई० में उत्पादन-. उत्पादन में जायोजित वृद्धि 
क्षमता का लक्ष्य उत्पादन 

खाद्यान्न (लाख टन में) €६८० ३१० १२६० ३० 
गन्ना ( गुड़ ,, ,, ) १२० २३० १५० २५ 
तिलहन ( ,, ,, प्र २० १०५ २४ 
कपास ( लाख गाँठ ) ६० २० प० ३३ 
जूट (,, ,, ) ध्रे १२ ४ २० 
तम्बाकू ( हजार टन में ) ३५० १०० ४५० ३० 
चाय (हजार टन में ) ४श८ ४२ ४५० पर 


इस प्रकार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन में ३१० लाख टन वृद्धि का 
आयोजन है । १६५०-५१ ई० में खाद्यान्न का वास्तविक उत्पादन ५४६ लाख टन था जो बढ़- 
कर १६६०-६१ ई० में प्रायः ८२० लाख टन तथा १६६८-६६ में ६८० लाख टन हो गया, यानी 
१८ वर्षो में इसमें ४२१ लाख टन की वृद्धि हुई। अतएवं केवल ५ वर्षा में ३१० लाख टन की 
वृद्धि को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े पँंमाने पर प्रयत्नों की आवश्यकता होगी। किन्तु चतुर्थ 
योजना की अद्ध -तामयिक समीक्षा के अनुसार अब १६७२-७४ में खाद्यान्न का उत्पादन अनुमानत: 
१२२० लाख टन ही होगा । 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ४० लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि में व॒हत एवं मध्यम सिचाई 
की योजनाओं तथा ३२ लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि में लधु सिचाई की योजनाओं द्वारा सिचाई की 
व्यवस्था है । योजना के अन्त तक ३२ लाख टन नत्रजनक खाद तथा १४ लाख टन फोस्फेरिक 
खाद के प्रयोग का आयोजन है । 


निम्नांकित तालिका से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में कृृषि-पदार्थों के 
उत्पादन में हुई वृद्धि का अन्दाजा लगता है| :--- 


यष लाझान्न गग्ना तिलहन कपास 


जट 

(लाख टन में ) (राख टन गुड़ में) (लाख टन में) (लाख गाँठ में) (लाख गाँठ में ) 
१६५०-५१ ५४९ ६६ २९ २€ ३५ 
१६५५-५६ ६६६ ७२ ४७ ४० 4 
१६६०-३१ ८२० १५२ 9० +३े ४१ 
१६६५-६६ ७२० १२१ ६३ ४८ ४५ 
१६६६-६७ ७५० €५ ६ 3॥ २० भढ 
१६६७-६८ €५० ११० ४8.4 ५३ ६४ 
१६६८-६६ ६८० १२० 3 ६० श्र 
१६७३-७४ १२९० १५० १०५ ८० ७४ 
(आयोजित) 
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२१० भारतीय अर्थशास्त्र 


इस प्रकार कृषि-पदार्थों के उत्पादन में योजनाकाल में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई। खाद्यान्न को 
उत्पादन १६५०-५१ में ५४९ लाख टन से बढ़कर १६५८-६९ मे ६८० लाख टन हो गया, किस्तु 
इस बीच देश की जनसंख्या भी ३६१ करोड़ से बढ़कर लगभग ५३'० करोड़ हो गयीं। योजना- 
काल में खाद के उत्पादन तथा प्रयोग में महत्त्वपूर्ण वाद्ध हुई। १.५०-५१ में नत्रजन खाद का 
प्रयोग ५६ हजार टन से बढ़कर १६६८-६६ में १४० लाख टन तथा फॉसफेट का उपयोग ७ 
हजार टन से बढ़कर १६६८-६९ में ४ लाख टन हो गया । 


उपसंहार :--भारत की आथिक व्यवस्था में क्रपि का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
वास्तव में, देश की आधिक प्रगति बहुत हृद तक क्ृृषि के क्षेत्र में पर्याप्र उन्नति पर ही आधारित 
है। किन्तु भारतीय कृषि में आवश्यक सुधार लाने के लिए इसमें संस्थागत परिवतंनों की आवश्य- 
कता है। कृषि के उत्पादन में वद्धि के लिए गाँवों के बतंमान साजाजिक ढाँचे में परिवर्तन लाना 
होगा । इसके लिए संगठित प्रयत्नों की आवश्यकता होगी। किन्तु प्रथम; द्वितीय एवं तृतीय 
पंचवर्षीय योजनाओं में इस क्षेत्र में बहुत कम प्रगति हुई है। प्रथम योजना में तो इस सम्बन्ध में 
शुरुआत ही हुई थी। द्वितीय योजना में इस प्रकार के परिवर्तत की आवश्यकता को महसूस किया 
गया था, किन्तु योजना के कार्यक्रमों में समन्वय का अभाव था जिससे इस क्षेत्र में पर्याप्र सफलता 
नहीं मिल पायी। तृतीय पंचवर्षीय योजना मे इस क्षेत्र मे संतोषजनक प्रगति नहीं हो पायी । 
परन्तु संतोष का विषय है कि अब सरकार ने इसके महत्त्व को स्वीकार किया है तथा हमारी नई 
कृषि-सम्बन्धी नीति में संयुक्त सहकारी कृषि की स्थापना पर अधिक जोर दिया गया है । साथ हो, 
गाँवों के संगठन में भी आमूल परिवतंन लाने का प्रयास किया जा रहा है। 

देशवासियों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाकर तथा पर्याप्त मात्र में भोजन की व्यवस्था के 
लिए भारतीय क्रषि के उत्पादन में तीम्र गति से वृद्धि अनिवायं है। इस सम्बन्ध में हरीत कांति 
(07०९7 २९४०४४०॥) के परिणाम अत्यन्त उत्साहवद्ध क रहे हैं तथा इस आधार पर यह आशा 
की जाती है कि १६७२ के बाद खाद्यान्नों के आयात की कोई आवश्यकता नहीं रह जायगी 
अतएव जसा कि प्रो० दंतवाला ()/. [.. 79%98।5) ने कहा है : “9० ठाव्या 7२९४०७॥०॥ 
(48 हएशा छाबावरा8 प्रेशर, वीा5 हासबला 0ग्रातणपांता 48$.- फथ ॥ ॥8५ ॥0७ (० 
शाह दाह लाहंणा ०87४९०० 097 वाणाां: 000 शाणा48९६ 8॥0 07772 780 (6 
60००॥0॥88 क्षात फध्ाश5$ (0 6 ॥06 करांताह 4550९8 ० पाप क्षण? 

किन्तु हरीत क्रांति का रूप स्थायी नहीं है, अत: हमारे प्रय॒त्नों में इससे किसी प्रकार की 
शीथिलता का परिणाम घातक सिद्ध हो सकता है तथा हरीत क्रांति लाल क्रांति में परिवर्तित ही 
सकती है। 


विशेष अध्ययन-सूची 
ध, शिक्रागा? (एशशगयंइआं0ा सार कराए शलका शिध्ा. 
2 560070 ॥५6 ७३ 4, 
3. पए्‌ृफ्रा6 [॥ए९ १९४ ?8॥. 
4. हा मर ॥॥6 वश शाता : शात-तशया 8एञाकांइथं, 
5 बा हे ए0पा पए& एै०टशा (07. 969-74 
6 मन ए०णाए फंशा : शीतल 49फाां5व! 


ग्रध्याय : १२ 


भारत की खाद्य-समस्या 
(0००0 ए70०00९799 ०479048) 


आधथिक विकास में खाद्यान्नों की पूत्ति का स्थान ( 7२०९ ० 0०0 ४8779 जा ॥॥6 
0007070 00९५४९।0)॥7०7) :--किसी देश के आथिक विकास में खाद्याननों की पत्ति का महत्त्व- 
पर्ण स्थान है । वास्तव, में भोजन मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है, अतएवं इसकी पत्ति का 
देश के आ्िक विकास के प्रत्येक स्तर से धनिष्ठ सम्बन्ध है। विकासशील देशों में तो विकास के 
साथ-साथ खाद्यान्न की पूत्ति में वृद्धि निम्नांकित कारणों से अति आवश्यक होती है-- (१) 
प्रथमत:, आथिक विकास की प्रक्रिया में जैस-जसे देशवासियों की आय बढ़ती जाती है, बैसे-वैसे 
खाद्यान्नों की माँग भी बढ़ती जाती है। यदि ऐसी स्थिति में खाद्याननों की पृत्ति नहीं बढ़ती तो 
इनका मूल्य बढ़ जाता है और इस प्रकार मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्ति और प्रबल हो जाती है। अतः 
विकासशील देशों में खाद्यान्न की पृत्ति में वृद्धि आवश्यक होती है। भारत जंसे देश में तो जन- 
संख्या मे तीब्रगति से वद्धि के कारण खाद्यान्‍नों की मांग में और तेजी के साथ वृद्धि हो रही है । 
अतः, मुद्रा-स्फीति की प्रवत्ति को रोकने के लिए इनके उत्पादन में पर्याप्र मात्रा में वृद्धि अनिवार्य 
हैं। (२) द्वितीयत:, विकसित तथा अद्ध -विकसित देशों में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग 
भूखमरी के स्तर पर रहता है, अत: इनकी आय में वृद्धि से खाद्यान्न की मांग पर पहले और 
अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ता है। (३) तृतीयत:, खाद्यान्नों की पूृत्ति बढ़ने से इनके आयात को 
कम किया जा सकता है, या यदि इनके आयात की आवश्यकता नहीं पड़ी तो इन्हें निर्यात किया 
जा सकता है और इस प्रकार विदेशी विनिमय की बचत अथवा प्राप्नि होगी जिसे विकास के 
अन्य कार्यो में लगाया जा सकता है। भारत के सम्बन्ध में यह बात विशेष रूप से लागू होती है । 
यहाँ प्रति वर्ष अरबों रुपये के खाद्यान्न का आयात करना पड़ता है। अतः यदि खाद्यान्‍्नों की पृत्ति 
बढ़ाई जाय तो इससे जो विदेशी मुद्रा बचेगी उसे विकास के अन्य कार्यों में खच॑ किया जा 
सकता है । 

भारत को खाद्य-समस्या को प्रकति (३९ ० ॥6 7004 श०0स्‍।शा ० ]709) :-- 
खाद्य-समस्या भारत की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा गम्भीर समस्या है।' गत कुछ वर्षों से यह देश 
के राजनीतिज्ञों एवं अथंशास्त्रियों के लिए एक पहेली-सी बन गयी है। भारत एक क्ृषि-प्रथान 
देश है और यद्यपि भारत के कुल क्ृषि-क्षेत्र के प्रायः तीन-चौथाई भाग में खाद्य फसलों की खेती 
होती है तथा देश की प्राय: ७० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित हैं, फिर भी, यह आश्चयं की 
बात है कि यहाँ खाद्यान्न का अभाव है जिससे हमें जहाजों से लाये हुए अन्न (599 (० 7000॥) 
पर आश्रित रहना पड़ता है। इस अभाव के फलस्वरूप आज देश की खाद्य-समस्या बहुत ही जटिल 
हो गयी है तथा हमारे राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक अंग को प्रभावित कर रही है। यह देश के 
आ्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक उत्थान के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। संक्षेप 
में, भारत की खाद्य-समस्या केवल खाद्यान्न के अभाव की ही समस्या नहीं है, वरन्‌ हमारे भविष्य 
के निर्माण की समस्या है। इस समस्या को अच्छी अथवा बुरी, वर्षा या सूखा अथवा बाढ़ के नाम 


नननन-जन-+ शनि कलनमनननना कान पड ीलीतान निज ताक नील िन+तन-॑ि कल बन न न लक ननक 7 उसिनस पब+ करेगा मीकक ० "क+ 2 


. प्रो० दंतवाला (2आफ़9) के ये शब्द इस सम्बन्ध में अत्यधिक महत्वपूर्ण है “"ए॥&। 
ज़ 876 [0 ९पराह 8 ॥0 8 एछांभंड 0ए 4 जाए ॥4409 रात (06 ॥थ॥6०१०४ 07 [( 
का९ 0 8 70प06 श्ाीश' तक्षा 0 8 30९04९प' ॥4प्रा8,”' 
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पर नहीं छोड़ा जा सकता है। पर्याप्न एवं पौष्षिक भोजन के अभाव में देश की विशाल जनसंख्या 
के कल्याण का आदर्श उनके लिए सामाजिक न्याय प्राप्त करना तथा जनतन्त्रात्मक समाजवाद 
की स्थापना करना बिल्कुल असम्भव है। भूख मनुष्य की एक ऐसी मूल प्रवत्ति है जिसकी पूत्ति 
सर्वप्रथम तथा किसी भी मूल्य पर अवश्य होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में फोर्ड फाउन्डेशन के 


कृषि-उत्पादन दल का निम्नांकित कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है : ' जप्र0प्। शा०प्रष्टा 
6000, [7048 $ ॥0%6 007 गाफा० शाह ॥फएशञक्षा एशीशि०, 3०वां०णाए 8०० [ए४06 80 
8९टफ)ह त०0ल4९८५ शा] 92600076 बांयठंश ]905806 ० आध्ा7ए6ता, वास्तव में, 
देश की खाद्य-समस्या एक या दो वर्षों की समस्या नहीं होकर एक दीघेकालीन समस्या हो गयी 
है । प्रो० दंतवाला (080/989) का इस सम्बन्ध में निम्नांकित कथन विशेष रूप से सही जान 


पड़ता है :-- 7 5 9 ०णार्शत&ा९त शंल्णश़ धीक्षा जीता एल 99९0 00 0पा० 8 ॥04 8 ०१७५ 
७06 & (7707० 7440५. इस प्रकार देश की खाद्य-समस्या देशवासियों की आथिक, सामाजिक 
तथा राजनीतिक प्रगति का प्रथम सोपान है। 


भारत में खाद्यान्न की कमी के कारण 
((:४४४९४ 07 0000 $007826 ॥॥ 70&) 

भारत में खाद्यान्न की कमी, यानो खाद्य-समस्या के बहुत से काशण बतलाये जाते हे 
जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से प्रमुख हैं :-- 

(१) बर्मा का भारत से पृथक होना :--१६३७ ई० में बर्मा के भारत से अलग होने 
के कारण देश में उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा में प्रायः १० से १५ लाख टन के ब्रीच चावल की 
कमी हो गयी । इस कमी को पूरा करने के लिए बर्मा से प्रति १० से १५ लाख टन चावल का 
आयात करना पड़ता था। किन्तु जब बर्मा पर जापान का कब्जा हो गया तो चावल के 
आयात का यह साधन भी समाप्र हो गया और भारत को खाद्यान्न के अभाव का सामना 
करना पड़ा । 

(२) वेश-विभाजन :---१९४७ ई० में देश-विभाजन के फलस्वरूप भी खाद्यान्न की मात्रा 
में बहुत अधिक कमी हो गयी । भारत संध को अविभाजित भारत की कुल जनसंड्या का प्राय: 
८२ प्रतिशत भाग मिला, किस्तु चावल एवं गेहूँ उत्वन्‍्न करने वाले क्षेत्रों का क्रशः ६८ तथा 
६५ प्रतिशत भाग ही प्राप्त हो सका | इस प्रकार विभाजन के फलस्वरूप देश में खाद्यान्न की कमी 
७५० लाख टन से और बढ़ गयी । 

(३) जनसंख्या की अत्यधिक वृढ्ि :--भारत में खाद्यान्न की कमी का सबसे प्रमुख 
कारण देश की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि है। १८८० के अकाल आयोग (एथ्राशं॥6- 
(०॥75907) के अनुसार उस समय भारत में प्रतिवर्ष ५० लाख टन खाद्यान्न का आधिक्य था 
लेकिन तब से जनसंख्या में खाद्यान्न के उत्पादन की अपेक्षा अधिक तेजी से वृद्धि होने लगी जिससे 
धीरे-धीरे खाद्यान्न का अभाव बढ़ता जा रहा है। १६९०१ ई० से १९५०ई० के बीच देश की 
जनसंध्या में ५१५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। केवल १९५१ ई० से १६६० के बीच जनसंब्या में 
२१ प्रतिशत तथा १६९६१ से १६७० के बीच प्राय: २५ प्रतिशत की वृद्धि हुईं | किन्तु, खाद्यान्न 
के उत्पादन में इससे बहुत ही कम वृद्धि हुई है। अतएवं जिस अनुपात में देश की जनसंख्या में 
वद्धि हो रही है, उस अनुपात में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती जिससे खाद्यान्न का 
अभाव प्रति-दिन बढ़ता ही जा रहा है। 

(४) उत्पत्ति एवं उपभोग की प्रवृत्ति में परिवर्सन : डा० राधा कमल मुखर्जी ने अपनी 
पुस्तक “#006 एंाएंयड़ 0. #०प्र" प्र्ा07०6. ७॥॥08” में खाद्यान्न की कमी का एक 
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प्रधान कारण देश में उत्पत्ति एवं उपभोग की प्रवृत्ति में परिवर्तत बतलाया है। डॉ० मुखर्जी के अनुसार 
देश में पिछले कुछ वर्षों में गेहूँ तथा चावल जौसे पौष्टिक पदार्थों के बजाय निम्न कोटि की फसलों 
के उत्पादन को बढ़ाने की प्रवृत्ति बढ़ रही हैं । किन्तु उपभोग की स्थिति ठीक इसके विपरीत है। 
अधिकांश लोग निम्न कोटि के अनाजों की अपेक्षा गेहूँ एवं चावल के उपयोग पर ही अधिक जोर 
देते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति एवं उपभोग की प्रवृत्ति में एक प्रकार के विरोधाभास के कारण भी 
चावल एवं गेहूँ का अभाव पाया जाता है। किन्तु स्यानपू्वंक विचार करने से यह स्पष्ट होता 
है कि खाद्य-समस्या का यह कोई महत्त्वपूर्ण कारण नहीं है क्योंकि देश में प्रायः सभी प्रकार के 
अनाजों की कमी है । 


(५) प्रति एकड़ कम उत्पादन :--भारत में खाद्यान्न की कमी का एक प्रधान कारण कृषि- 
पदार्थों की प्रति-एकड़ उपज का कम होना हैं। भारत में कृषि की जानेवाली कुल भूमि के प्राय: 
८० प्रतिशत भाग में खाद्य-फसलों की खेती होती है, फिर भी खाद्य-फसलों के प्रति एकड़ कम 
उत्पादन के कारण देश में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन नहीं होता जिससे देश में खाद्य- 
संकट की स्थिति बनी रहती है । 


(६) वाढ़ तथा सूखा जंसी प्राकृतिक आपत्तियाँ :--भारत में खाद्यान्न के अभाव का 
एक प्रमुख कारण मौसम की प्रतिकूलता भी है। भारतीय कृषि आज भी मुख्य रूप से मौनसून पर 
ही आधारित है और मौनसून की प्रकृति बड़ी ही अनिश्चित है। किसी वर्ष घोर वृष्टि के कारण 
बाढ़ आ जाती है तो किसी व वर्षा के अभाव में सूखा पड़ जाता है जिससे फसलों की अत्यधिक 
क्षति होती है। १६९४७ ई० से १६७२ ई० तक प्राय: प्रति वर्ष देश के किसी-न-किसी भाग में 
बाढ़ जथवा सूखा का प्रकोप अवश्य ही होता रहा है जिससे उपज कम होती है तथा देश में 
खाद्यान्न की कमी होने लगी है । 


किन्तु, उक्त सारे कारणों के साथ-साथ भारत की वर्तमान खाद्य-समस्या का प्रमुख कारण 
पंचवर्षीय योजनाओं में अधिक विनियोग को नीति के फलस्वरूप मांग में वृद्धि तथा उत्पादकों एवं 
व्यापारियों में संचय के प्रवृत्ति का आधिक्य है । 


भारत की खाद्य-समस्या के विभिन्न पहलू 
(जिलिया 389००"३ रण ॥्रतां४५४ 70०0 छा000॥) 


भारत में खाद्यान्न के अभाव की समस्या प्रथम महायुद्ध के समय से ही चली आ रही है । 
किन्तु १९४२-४३ ई० में बंगाल के भीषण अकाल ने सर्वप्रथम इस समस्या की जटिलता की ओर 
हमारा ध्यान आकर्षित किया । और, आजकल तो यह देश की सर्वाधिक प्रमुख समस्या हो गयी है 
जिसके समाधान पर ही देश का आ्थिक एवं राजनीतिक स्थायित्व निरभर करता है । 

भारत की खाद्य-समस्था के विभिन्न पहलू हें जिनमें निम्नलिखित तीन प्रधान हैं :--- 

(क) खाद्य-समस्था का परिमाणात्मक पहल (0पशाधर॥ए८ 889९० ० 6 7000 
एऑाशथा ), यानी खाद्यान की मात्रा में कम्मी :--भारत की खाद्य-समस्या का परिमाणात्मक 
पहलू सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में, परिमाणात्मक दृष्वति से हमारी खाद्य-समस्या अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। उन्नीसबीं शताब्दी के अन्त तक भारत में खाद्यान्न का उत्पादन इसकी माँग की 
तुलना में अधिक था। किन्तु बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से, विशेषत: प्रथम महायुद्ध के समय से 
देश की जनसंख्या में खाद्यान्न की अपेक्षा अधिक तेजी से वृद्धि होने लगी, जिससे खाद्यान्न की माँग 
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एवं पति में अ्षसंतुलन उत्पन्न होने लगा। खाद्यान्न के इस अभाव को दूर करने के लिए समय- 
समय पर खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता था । १६३७ ई० में बर्मा के भारत से पृथक्‌ होने 
के कारण चावल उत्पन्न करने का एक प्रमुख क्षेत्र भारत से अलग हो गया । इसी प्रकार १९४७ 
में देश-विभिजन के परिणामस्वरूप खाद्यान्त के अभाव में और भी वृद्धि हो गयी । 


भारत में खाद्यान्न की मात्रा में कमी (25०॥ ० ॥6 0000 $॥07॥98०) :--देश में खाद्य 
सम्बन्धी आँकड़ों को तैयार करने की दोषपूर्ण प्रणाली के कारण खाद्यान्न की कमी का सही-सही 
अनुमान लगाना कठिन है। १६३६-४० ई० के पहले डॉ० राधा कमल मुखर्जी के अनुसार देश में 
प्राय: ,२ प्रतिशत जनसंख्या के लिए खाद्यान्न का अभाव था। योजना आयोग के अनुसार प्रति- 
व्यक्ति भोजन क्की मात्रा १३१७ औंस रखने पर १६५१-५२ ई० में हमारे भोजन की कमी १६४ 
लाख टन था, जो इस गति से जनसंख्या में वृद्धि होने पर १६१५६ ई० तक बढ़कर ७० लाख टन 
तक हो जाती । लेकिन ग्रेगरी समिति के अनुसार संतुलित भोजन के अभाव में प्रति-व्यक्ति के लिए 
प्रतिदिन कम-से-कम १६ औंस अन्न आवश्यक है। साथ ही, १६९७१ ई० की जनगणना के अनुसार 
जनसंख्या में प्रायः २.४ प्रतिशत से वृद्धि हो रही है। इस प्रकार योजना आयोग के अनुमान भी 
वस्तुतः कम ही है । यही कारण है कि वर्तमान समय में भारत को बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों का 
आयात करना पड़ता है। १६६७ ई० में तो 5७ लाख टन तथा १६६६ ई० में १०४ लाख टन 
खाद्यान्न का विदेशों से आयात करना पड़ा था। खाद्यान्न का अभाव दिन-प्रति-दिन बढ़ता ही 


जा रहा है । 


कुछ ही वर्ष पूर्व फोर्ड फाउन्डेशन (700 ए०0एा००607) के विशेषज्ञों के एक दल ने 
तृतीय योजना के अन्त में देश के खाद्यान्न की कुल आवश्यकता का अनुमान ११०० लाख टन 
लगाया था। यह अनुमान इस आधार पर लगाया गया था कि १६६६ ई० तक देश की जनसंख्या 
४८ करोड़ हो जायगी तथा प्रति-वब्यक्ति प्रति दिन १८ ओस अन्न कै उपभोग की आवश्यकता 
होगी ! किन्तु तृतीय योजना के अन्त में खाद्यान्न का कुल उत्पादन ७२० लाख टन ही हुआ । इस 
प्रकार तृतीय योजना के अन्त में खाद्यान्न की कुल आन्तरिक पूति एवं माँग में अनुमानतः ३८० 
लाख टन की कमी थी। विशेषज्ञों के अनुसार इस अभाव को दूर करने के लिए अगले सात वर्षों में 
खाद्याननों के उत्पादन में वाषिक ८५२ प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जब कि १९५२-५३ ई० से 
१६६४-६५ ई- के बीच इसके उत्पादन में औसत वाषिक वृद्धि २३ प्रतिशत ही थी । चतुर्थ 
पंचवर्षीय योजना के अन्त में भी खाद्य-पद!र्थों के उत्पादन को बढ़ाकर १२६० त्राख टन करने की 
व्यवस्था की जा रही है । 


(ख) गुणात्मक पहलू यानी भोजन में पोषक तस्वों का अभाव ([00202०॥0५ 0 ॥पर॥/- 
80 ॥] ००7 0000) :--भारत की खाद्य-समस्या का एक महत्त्वपूर्ण पहलू हमारे भोजन में 
पोषक-तत्त्वों का अभाव है। हमारे यहाँ केवल अन्न की ही कमी नहीं है, वरन्‌ हमारे भोजन में 
पोषक-तत्तवों का भी अभाव है। १६४० ई० में सर जॉन मेगा (आ ॥7009॥ (८४०७) ने यह 
अनुमात लगाया था कि “भारत में केवल ३६ प्रतिश्ञत व्यक्तियों को पोषक-तस्व-युक्‍त भोजन, ४१ 
प्रतिशत को कम पोषक तत्त्व-यक्‍कतत भोजन तथा २ प्रतिशत को अत्यन्त कम पोषक-तस्व- 
युक्त भोजन मिलता है: जहाँ तक संतुलित भोजन (8470०60 0860) का प्रश्न है, 
यहू कहा जा सकता है कि हमारे देश में ६५ प्रतिशत व्यक्तियों को संतुलित भोजन नहीं 
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मिलता । डाक्टर एकरायड (&५६0०५०) के अनुसार देश के एक-तिहाई व्यक्तियों को कम 
पौष्टिक पदार्थ-युक्त भोजन मिलता है। विशेषज्ञों के अनुसार पौष्टिक भोजन के लिए एक औसत 
भारतीय के भोजन में कम-से-कम ३००० हजार कलरीज ((४|07०४) की आवश्यकता पड़ती है, 
किन्तु उसे आजकल प्रतिदिन केवल १८९६० कैलरीज ही प्र;प्त होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 
एक औसत निवासी के भोजन में प्रतिदिन मिलने वाले ३३०० कैलरीज तथा ब्रिटेन के ३००० 
कलरीज की तुलना में हम भारतवासियों के भोजन में पोषक-तत्त्वों का अभाव स्पष्ट हो जाता है । 
भारत में आज कैवल अन्न की ही कमी नहीं है वरन्‌ भोजन के लिए आवश्यक प्रायः सभी वस्तुओं 
की ५३*६ प्रतिशत की कमी है। देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार की व्यवस्था 
करने के लिए हमें दालों के उत्पादन में २०:५%, तरकारियों में ६५'३%, फलों में ५६'६%, दूध 
में ४६%, तिलहन में ७२१३%, घी में १००% तथा अण्डों में १३११४ की वद्धि करनी होगी । 

(ग) प्रशासनिक पहलू, यानी खाद्यान्न वितरण-व्यवस्था सम्बन्धी समस्याएँ :--हमारे देश 
में खाद्य-वितरण की व्यवस्था भी अत्यन्त ही दोषपृर्ण है। यह दोष कई बातों से स्पश्ठ हो जाता है। 
भारत में बहुत से व्यापारी तथा बड़े-बड़े किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अन्न छुपाकर 
(॥040॥7९) रखते हैं। खाद्य-वितरण-व्यवस्था-सम्बन्धी कर्मचारी भी कुशलतापूर्वक तथा ईमान- 
दारी के साथ अपना कार्य नहीं करते ! इनकी इस अठृशलतापुर्वक तथा वेईमानी के कारण सरकार 
के बहुत से कार्यक्रम, जसे--अन्न की वसूली (|/0एएलाशा। 0 0009?_/क॥8), मूल्य-नियन्त्रण 
([४४००-००700]), खाद्याननों से मुक्त गमनागमन पर प्रतिबन्ध (२८घ४ा।एणांणा णा ॥66 ॥006- 
था 0 #000-.क3्05) आदि सफल नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कि जहाँ इंगलेंड तथा 
अमेरिका जैसे देशों में अन्त के वितरण पर नियन्त्रण से जनता की सुविधाएँ बढ़ जाती हैं, वहाँ 
भारत में नियन्त्रण नागरिकों के लिए एक बोझ-सा बन जाता है। भतः यह कहा जा सकता है 
कि भारत में खाद्यान्न की समस्या केवल उत्पादन की ही नहीं, वरन्‌ सुव्यवस्थित वितरण के 
अभाव की भी है ।' 


१ जनवरी, १९६५ ई० को एक खाद्य निगम (77006 (0%फ्॒णशथ्रांणा ०7 प्रातं9) की 
स्थापना की गयी जिसका उद्देश्य खाद्यान्नों का क्रय-विक्रय तथा वितरण है। निगम ने प्रायः सभी 
महत्त्वपूर्ण राज्यों में अपने कार्यालय स्थापित कर लिया है । 


(घ) खाद्य-समस्था का आथिक पहलू :--भारत की प्रस्तुत खाद्य-समस्या के विकराल 
रूप धारण करने का एक प्रमुख कारण देश की जनता में क्रय-शक्ति का सामान्‍य रूप से अभाव 
भी है। डा० एकराइड ने द्वितीय महायुद्ध के पूर्व यह अनुमान लगाया था कि भारत में प्रति- 
वयस्क संतुलित भोजन के लिए प्रतिमाह पाँच रुपये तथा असंतुलित भोजन के लिए ढाई-तीन रुपये 
व्यय करना पड़ता था। इसी अनुमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आज के मूल्य- 
स्तर पर प्रति व्यक्ति संतुलित भोजन के लिए ३०-३५ रुपये तथा असंतुलित भोजन के लिए २०- 
२४५ रुपये ख्े करना होगा । किन्तु वर्तमान स्थिति में हमारे देश के अधिकांश व्यक्तियों के लिए 
यह प्राय: अंसम्भव ही जात पड़ता है। ४ व्यक्ति वाले एक औसत भारतीय परिवार की औसत 
वाषिक आय "४४४४ रुपये है जिसका लगभग ८४४९ भाग खाद्याननों पर व्यय किया जाता है। 
इस प्रकार भारत की वरंमान खाद्य-समस्या का एक प्रधान कारण सामान्य जनता में क्य-शक्ति 
का अभाव है | 
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खाद्यान्न एव जनसख्या 
( 70006 थात ?०7एं४ा०॥ ) 


किसी देश की जनसंख्या एवं खाद्यान्न के उत्पादन में बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। जब तक 
देश में खाद्याग्नों का उत्पाव्न जनसंख्या के अनुकूल होगा तब तक खाद्याग्न-संकट की कोई 
सम्भावना नहीं होगी। किन्तु, जहाँ जनसंख्या में खाद्यान्न की अपेक्षा अधिक तेजी से वृद्धि हुई, 
वहाँ दोनों में असंतुलनन हो जायगा। भारत में खाद्यान्न की कमी का एक प्रमुख कारण देश की 
जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि है। गत शताप्दी तक देश में अन्न के उत्पादन तथा जनसंख्या में 
प्रायः संतुलन था । किन्तु बीसवीं सदी के प्रारम्भ से ही जनसंख्या खाद्यान्न की तुलना में अधिक 
तेजी से बढ़ने लगी । १६१४ ई० में मूल्य जाँच-समिति (070९8 एञपण्रा9 (0॥॥70९6) के विवरण 
में श्री के” एल० दत्त ने यह बतलाया था कि १८९४ से १६१२ ई० के बीच जनसंख्या में वृद्धि की 
क्पेक्षा कृषि की जानेवाली भूमि के क्षेत्र में कम ही बृद्धि हुई। क्ृषि-आयोग (४४270ए॥ए/८ 
(णञाण्रांबआंणा ) के सर जॉन रसेल ने भी इसो आशय का विचार व्यक्त किया था। इनके 
अनुसार बीसवीं शताब्दी के प्रथम २४ वर्षो में देश की जनसंख्या में ७६० लाख की वृद्धि हुई, 
किन्तु कृषि की जानेवाली भूमि के क्षेत्र में केवल ४० लाख एकड़ की ही वृद्धि हुई। श्री पी० 
के० वत्तल ने भी खाद्यान्न के अभाव के सम्बन्ध में प्राय: इसी प्रकार का अनुमान लगाया है। 
इनके अनुसार १६१३-१४ ई० से १६३४-३५ ई० के बीच जनसंख्या में प्रायः प्रतिवर्ष १ प्रतिशत 
की वृद्धि हुई, किन्तु खद्यास्नों के उत्पादन में वेवबल ०६४५ प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। इससे यह 
झनुमान लगाया जाता है कि देश की जनसंख्या तथा खाद्यान्न के उत्पादन में असंतुलन बढ़ता जा 
रहा है। डाक्टर ज्ञानचन्द के अनुसार १६९०० ६० से १६२४ ई० के बीच जनसख्या में २१ 
प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जबकि कृषि की जानेवाली भूमि के क्षेत्र में केवल ११ प्रतिशत की ही 
वृद्धि हुई । 


उक्त सभी अनुमानों में कुछ अन्तर अवश्य है, किन्तु इन सभी का श्ाशय प्रायः एक ही है। 
अतः यह बात निश्चित रूप से सत्य है कि देश में जनसंख्या की वृद्धि तथा खाद्य-उत्पादन में 
असंतुलन बढ़ता ही जा रहा है। १६३१ ई० के बाद तो यह असंतुलन भौर भी उग्र हो गया है । 
१६२१ ६० से १६४० ई० के बीच जनसंख्या में १२७ प्रतिशत की वद्धि हुई, किन्तु इसी बीच 
कृषि की जाने वाली भूमि के क्षेत्र में बेवल १५ प्रतिशत वी ही वंद्धि हुई। इसी तरह १६४१ से 
१६५० ई० के बीच जनसंस्या में १३२ प्रतिशत की ब॒द्धि हुई, किन्तु इस ्वधि में खाद्यान्न का 
उत्पादन लगभग ज्यों-का-त्यों रह गया। योजना आयोग की राय में भी हमारी खाद्य-समस्या 
का मुख्य कारण जनसंख्या की अत्यधिक वद्धि ही है। भायोग के शब्दों में .हमारी राद्य-समरया 
का प्रमुस कारण खाद्याप्त की मांग तथा पूति का तत्कालीन असंतुलन नहीं, बरन देद्ना में 
खाद्यान्न की तुलना में जनसंख्या की निरम्तर अत्यधिक वढ्धि है। १६५१ ई० की जन- 
गणना के विवरण के अनुसार १६६१ ई० तक हमारी जनसंख्या बढ़कर ४१ करौड़, १९७१ 
ई० तक ४६ करोड़ तथा १६८१ ई० तक ५२ करोड़ हो जाने को थी। इसके फलस्वरूप उपभोग 
के वर्तमान स्तर पर खाद्यान्न के उत्पादन को १९४१ ई० के ५४० लाख टन से बढ़ाकर १६६१ ई० 
में ६१० लाख टन, १६७१ ई० में ६६० लाख टन तथा १६८१ ई० में १०८० लाख टन करते 
की आवश्यकता होगी, .यानी खाश्ास्न के उत्पादन में श्रमश; २१ प्रतिशत, ३७ प्रतिशत तथा ५४ 


भारत की खाद्य-समस्या २२७ 


प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता होगी। किन्तु ये अनुमान मिथ्या सिद्ध हो गये तथा देश की जन- 
संख्या १६६१ ई० में ४१ करोड़ होने के बजाय ४३'६ करोड़ तथा १६७१ में ५४७ करोड़ हो 
गयी । अतएव खाद्यान्न की आवश्यकता और भी अधिक हो गयी। क्‍या देश में इस' गति से 
खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि की आशा की जा सकती है ? यदि नहीं, तो इसे किस प्रकार पूरा 
किया जा सकता है ? अतः जब तक भारत में जनसंख्या की वृद्धि को रोकने का प्रयास नहीं किया 
जायगा तब तक हमारी खाद्य-समस्या का कोई स्थायी समाधान सम्भव नहीं है। 


सरकार की खाद्य-नीति 
(7006 एगाठए एणी ॥6 60एक्ाशा) 


स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति के पूरे की खाद्य-नोति (77006 ?०॥०४ #र्शग९ ॥70679शा6ठ०१०९) :-- 
द्वितीय महायुद्ध तथा बंगाल के भीषण अकाल के फलस्वरूप देश की खाद्य-समस्या की ओर सर्व- 
प्रथभ सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ । तब से इसके निराकरण के लिए सरकार द्वारा निरन्तर 
प्रयत्न किये जा रहे हैं ।*स्वतन्त्रता-प्राप्रि के पूर्व इस उह श्य से किये गये सरकारी प्रयत्न निम्न 
प्रकार के हैं :--- 

(१) अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन (0709 )श0९ 7000 (था)श्वं80) :-- 
१९४१ ई० में जापान के युद्ध घोषित करने तथा बर्मा पर जापानियों का कब्जा होने के कारण 
भारत की खाद्य-स्थिति बहुत ही गम्भीर हो गयी । इस स्थिति को सुधारने के लिए भारत सरकार 
ने दिसम्बर, १६९४२ ई० में एक खाद्य-विभाग (7000 |06ए9क्षगरा०॥) की स्थापना की! पुनः 
जुलाई, १६४३ ई० में भारत सरकार द्वारा एक खाद्यान्न-नीति-समिति (000 0कव8 ए०॥0५ 
(०ए7/८८) की नियुक्ति की गयी जिसने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये :--(क) 
खाद्याननों का निर्यात बन्द किया जाय; (ख) प्रतिवर्ष औसत १५ लाख टन खाद्यान्न का आयात 
किया जाय जिसे एक केन्द्रीय खाद्यान्न कोष (८7४ 7000 (9था॥$ १९८४४४८) में रखा जाय; 
(ग) अन्न वसूली (श5८पाथयाशा) की विशेष व्यवस्था की जाय; (घ) एक लाख से अधिक 
जनसख्या वाले नगरों में राशनिग की व्यवस्था की जाय; (च) अन्न छुपाकर संग्रह (॥#0क078) 
करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाय; तथा (छ) खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि 
के लिए अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन! (6/0ए ०४ 7000 ८थ7॥)भ्षंट) चलाया जाय । 
भारत सरकार ने इस समिति के प्रायः सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया तथा समिति की 
सिफारिशों के आधार पर १६९४३ ई० से देश में अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन प्रारम्भ 


किया गया । 


खाद्यान्न नीति समिति के प्रस्तावों के आधार पर देश में १९४३ ई० से “अधिक अन्न 
उपजाओ' आन्दोलन का श्री गणेश हुआ । इस भन्दोलन के अन्तगगंत खाद्यान्न के उत्पादन को 
बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाये गये---(क) क्षि-योग्य भूमि के क्षेत्रफल में वढ्धि 
करना--बंजर तथा बेकार भूमि के पुनरुद्धार (804॥7400॥ ० ७8४६ 9॥09) के द्वारा कृषि- 
गैग्य भूमि के विस्तार का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाय। साथ ही, खाद्याननों के 
उत्पादन में वृद्धि के लिए वर्ष में एक से अधिक फसल उपजाने तथा अखाद्य फसलों के स्थान पर 
खाद्य-फसलों की खेती को बढ़ाने का प्रयत्त किया गया । (ख) विचाई की सुविधाओं में बद्धि-- 
कुएँ, तालाब तथा नल-कूपों के द्वारा सिंचाई के साधनों में वृद्धि का कार्यक्रम अपनाया गया । 


श्रेद भारतीय अथंशास्त्र 


अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत सिंचाई की लघु एवं मध्यम दर्ज की योजनाओं पर 
ही विशेष ध्यान दिया गया | (ग) खाद के उपयोग में बद्धि--अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के 
अन्तगंत भी खाद के प्रयोग पर विशेष जोर दिया गया। इसके अन्तगगंत रासायनिक खादों के 
वितरण की भी विशेष व्यवस्था की गयी | (घ) उत्तम बोज की व्यवस्था--किसानों को उत्तम 
बीज प्रदान करने की व्यवस्था भी इस आन्दोलन के अन्तर्गत की गयी । 


अधिक अन्न उपजाओ' शान्दोलन के अन्तर्गत विभिन्‍न योजनाजों को कार्यान्वित करने का 
साय भार राज्य सरकारों को सौंप दिया गया लेकिन इन पर व्यय की जानेवाली रकम का आधा 
भाग इन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त होता था। किन्तु अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन कै अन्तगंत 
खाद्य-समस्या के समाधान के लिए किये जाने वाले विभिन्‍न प्रयत्नों से कोई निश्चित लाभ 


नहीं हुआ । 


किन्तु देश में खाद्यान्न की समस्या के समाधान में अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन 
मुख्यतः विफल ही रहा तथा इसका इच्छित परिणाम नहीं हो सका । १६५० ई० में एक अधिक 
अन्न उपजाओ” आन्दोलन जाँच समिति की नियुक्ति की गयी जिसने इस आन्दोलन की त्रूटियों के 
अन्य निम्नांकित कारणों को उत्तरदायी बतलाया :--(क) सर्वप्रथम तो आत्म-निर्भरता के आदर्श 
को प्राप्त करना ही कठिन है। इसका अभिप्राय होगा उपभोग के वरतंमान स्तर को बनाये रखना, 
जो जनसंख्या की विशालता को देखते हुए सम्भव नहीं जान पड़ता । साथ ही, भारतीय कृषि 
पर मौसमी परिवर्तनों का इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि इससे कृषि के सम्बन्ध में कोई सामान्य 
कथन सम्भव नहीं जान पड़ता । (ख) इस आन्दोलन का संगठन अस्थायी रूप से किया गया 
था तथा इसे कार्यान्वित करने के लिए अस्थायी कमंचारियों को रखा गया था| (ग) इस जानदोलन 
के अन्तगंत वितरित की जाने वाली खाद तथा बीज आदि बहुत ही कम क्षंत्र के लिए पर्याप्त थे । 
देश में खाद्यान्‍्नों के अन्तग्गंत की कुल २६०० लाख एकड़ भूमि में से १३० लाख एकड़ भूमि, 
यानी प्राय: ५ प्रतिशत भाग में ही यह कार्यक्रम अपनाया गया था। इससे किसानों का एक बहुत 
छोटा भाग ही इसके कार्यक्रम से लाभान्वित हो सका । अतः अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन से 
देश में राष्ट्रव्यापी उत्साह का संचार नहीं हो सका । परिणामस्वरूप यह आन्दोलन ग्रामीण-जीवन के 
स्तर को ऊँचा उठाने के लिए एक व्यापक आन्दोलन का रूप नहीं ले सका । 


(२) राशनिंग एवं नियन्त्रण ([२४॥०॥॥8 काएं (०॥70]) :--१६४३ ई० के बंगाल 
के अकाल के बाद सरकार द्वारा खाद्यान्नों पर नियंत्रण की नीति को अपनाया गया। इसके 
अन्तगंत सरकार द्वारा खाद्याननों के मूल्य एवं वितरण पर नियंत्रण, गांवों से अन्न की अनिवार्य 
वसूली आदि की नीति अपनायी गयी। इस कार्यक्रम के अन्तगंत शगस्त, १९४७ ई० में १४५ 
करोड जनसंछ्या को राशनिंग की सुविधा उपलब्ध थी । 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद की खाद्य-नीति 
(006 #गांएए क्षीक् 700000006) 


स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय सरकार द्वारा खाद्य-समस्या के समाधान पर विशेष रूप से 
जोर दिया जाने लगा । १९४६ ई० में भारत की राष्ट्रीय सरकार ने महात्मा गाँधी के सुझावों के 
जाधार पर खाद्यान्न पर से नियंत्रण हटा लिया । क्ल्तु, इसका प्रिणाम बहुत ही बुरा हुआ, अतएव 
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शीघ्र हो पुनः नियन्त्रण की नीति अपनानो घड़ी । देश की खाद्य-स्थिति पर विचार करने के लिए 
भारत सरकार द्वारा १६९४७ ई० में एक दूसरी खाद्यान्न नीति समिति ( ४006 099थां॥5 ए०ां०ए 
(०7४७४४॥८९८) की नियुक्ति की गयी । अधिक अन्न उपजांओ' आन्दोलन के सम्बन्ध में इस समिति 
का कहना था कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिन उपायों द्वारा खाद्याव्न समस्या को हल करने का 
प्रयत्न किया जा रहा था, वे उत्तम थे, लेकिन उन्हें कार्यान्वित करने की पद्धति संतोषजनक 
नहीं थी । 


खाद्यान्न नीति समिति ने इस सम्बन्ध में बहुत से सुझाव दिये जिनमें निम्नलिखित 
प्रमुख हें :--(क) खाद्यान्नों के आयात पर सरकार का एकाधिपत्य होना चाहिए। भारत सरकार 
को केन्द्र में १० लाख टन चावल तथा गेहूँ को एक सुरक्षित कोष में रखना चाहिए। (ख) क्ृषि- 
योग्य बेकार भूमि के पुनरुद्धार के लिए समिति ने यह सुझाव दिया कि एक केन्द्रीय भूमि उद्धार 
परिषद्‌ (004 [व 6०क्ाशाणा 0728॥5900॥7) की स्थापना की जाय जिसकी पृ'जो 
५० करोड़ रु० की होगी जो सरकार द्वारा दी जायगी। (ग) राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार 
की कृषि-सम्बन्धी नीति में संतुलन स्थापित करने के लिए समिति ने केद्ध तथा राज्यों में विशेष 
परिषदें बनाने का सुझाव दिया (घ) समिति ने खाद्यान्न-उत्तादन की एक पंचवर्षीय योजना को 
कार्यान्वित करने का भी अनुरोध किया । 


पंचवर्षोष साद्य-योजना (१६४७-४८ ई० से १६५१-५२ ई० तक) :--इस समिति की 
सिफारिशों के आधार पर १६४७ ई० से खाद्यान्न की एक विस्तृत पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित 
की गयी । इस योजना के अनुसार सरकार ने यह घोषित किया कि ३१ मां, १६५२ ई० तक 
भारत खाद्यान्न के सम्बन्ध में आत्मनिरमेर हो जायगा तथा इसके बाद अन्न के आयात की कोई 
आवश्यकता नहीं रह जायगी । इस योजना के अन्तर्गत पाँच वर्षो में खाद्यान्न के वाषिक उत्पादन 
में लगभग ३० लाख टन को वृद्धि का आयोजन किया गया था। इसके लिए कुएं, तालाब तथा ट्यूब 
बेल बंठाने की व्यवस्था की गयी और उत्तम बीज एवं खादों के वितरण की भी व्यवस्था की गयी। 
साथ ही, ६२ लाख एकड़ बंजर भूमि को कृषि-योग्य बनाने का एक कार्यक्रम अपनाया गया । इस 
योजना का कुल ध्यय २८८ करोड़ रुपये रखा गया । लेकिन, १६५०-५१ ई० में खराब मौसम के 
कारण इस योजना के सारे अनुमान विफल हो गये तथा इच्छित परिणाम नहीं हासिल हो सका । 
इस प्रकार प्राकृतिक सहयोग के अभाव तथा त्रुटियों के कारण पंचवर्षीय खाद्य-योजना के उद्देश्य 
पूरे नहीं हो सके । 


मूल्य-नियन्त्रण तथा रंशनिब ([2706 ००णा70] »&70 ७0778) :--अन्न के अभाव 
एवं मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण सरकार द्वारा १६९४३ ई० में खाद्यान्न के मूल्य पर नियन्त्रण 
तथा रंशनिंग की व्यवस्था की गयी । पहले अधिक जनसंख्या वाले नगरों में ही यह व्यवस्था लागू 
की गयी थी। सरकार द्वारा अन्न का एक भ्रधिकतम मूल्य निश्चित कर दिया जाता था। लेकिन इन 
सब प्रयत्नों के फलस्वरूप अन्न छुपाने की प्रवृत्ति बढ़ गयी जिससे उपभोक्ताओों को बाध्य होकर 
चोर-बाजारी की शरण लेनी पड़ी तथा अधिक मूल्य देकर अन्न खरीदना पड़ा । शतः १६४७ ई० 
में महात्मा गाँधी के सुझावों के अनुसार अन्त पर से नियन्त्रण हटा लिया गया, लेकिन इसके फल- 
स्वरूप अन्न के मूल्य में लगभग ५० प्रतिशत को वृद्धि हो गयी । अतः १६४५ में पुनः नियन्त्रण 
की नीति क्षपनायी गयी । पर १६५६ में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होने के कारण खाद्य-संकट की 
स्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ जिससे नियन्त्रण धीरे-धीरे कम किया जाने लगा तथा १६५४ 
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ई० तक प्रायः सभी स्थानों में खाद्यान्न पर से नियन्त्रण हटा लिया गया। किन्तु पुनः १९६६ 
ई० में खाद्यान्न के अभाव के कारण देश के बड़े भाग में रेशनिग तथा मूल्य-नियन्त्रण की व्यवस्था 
की गयी । 

खाद्यान्नों का आयात (77707 ० [0008/205) :--खाद्यानन के अभाव को दूर करने 
के लिए प्रतिवर्ष भारत सरकार को अन्न का आयात करना पड़ता है। भारत सरकार प्रतिवर्ष 
संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, भर्जेन्टाइना एवं रूस से गेहूँ तथा बर्मा, स्थाम आदि 
देशों से चावल का आयात करती है। इसके लिए आथिक विकास की अन्य योजनाकों को स्थगित 
कर करोड़ों रुपये विदेशी विनिमय के रूप में खर्च करने पड़ते हैं। बंगाल अकाल आयोग के भनु- 
सार १६४१-४२ ई० के पूर्व पाँच वर्षों में अन्न का औसत वाषिक आयात १० लाख टन था । 
आयात की यह मात्रा प्रतिवर्ष बड़ती ही गयी । १६४६ ई० में ३७ लाख टन, १६५१ ई० में 
४७ लाख टन तथा १६५२ ई० में ३८'६ लाख टन खाद्यान्न का आयात करना पड़ा । इसके बाद 
१६५३-५४ ई० में अच्छी उपज के कारण आयात की मात्रा में बहुत कमी हो गयी । किन्तु पुनः 
द्वितीय योजना के आरम्भ में खाद्य-समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया जिससे १६५६ ई० 
में (८ लाख टन तथा १६६० ई० में प्रायः ४५ लाख टन खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। 
तृतीय योजना काल में खाद्यान्न के उत्पादन में कमी से इसके आयात में और अधिक वृद्धि हुई । 
१६६३ ई० में कुल ४५६ लाख टन, १६६४ ई० में ६९७ लाख टन, १६६५ ई० में ७४६ लाख 
टन तथा १६६६ ई० में १०४ लाख टन खाद्यान्न का आयात करना पड़ा था। इतना ही नहीं, 
आयात किये हुए खाद्यान्न का मूल्य प्रायः अधिक होता है। इस दर से बेचने पर देश के मूल्य-स्तर 
में ओर वृद्धि होने की सम्भावना हो जाती हैं। अतः सरकार इस अन्न को कम ही मूल्य पर बेचती 
है। ऐसा करने में सरकार को प्रतिवर्ष बहुत अधिक मात्रा में व्यय करना पड़ता है । 

किन्तु १६६७-६८, १६६८-६६ तथा १६६६-७० की हरी क्रांति (9००॥ ि०ए०पए॥7०॥7) 
के परिणामस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने 
१९७२ ई० के प्रारम्भ में खाद्यान्न के आयात को बन्द करने की घोषणा की है । 

भारत सरकार की बतमान खाद्य-नोीति :---स रकार की वर्तमान खाद्य-नीति में निम्नांकित 
बातें उल्लेखनीय हैं :--- 

(१) खाद्य-क्षेत्र (000 20॥68) का निर्माण; । 

(२) बफर स्टॉक” का निर्माण; 

(३) भारतोय खाद्यान्न निगम (7000 (०77००४०॥ ० 709) की स्थापना; 

(४) अनाज के उत्पादक-मूल्य व उपभोक्ता-मुल्य निर्धारित करना; 

(५) उचित मूल्यों पर माल बेचने की दूकानें खोलना; 

(६) रिजवं बैंक द्वारा खाद्यास्नों के संग्रह व सद्ठा रोकने के लिए साख-नियन्त्रण; तथा 

(७) खाद्याननों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गहन कृषि, जिला कार्यक्रम एवं सहकारी 

संयुक्त कृषि कार्यक्रम श्रादि । 

(१) खाद्य क्षेत्रों का निर्धारण ([7000 207८5) :--खाद्याननों की बढ़ती हुई कीमतों को 
रोकने के लिए सरकार ने गेहूँ व चावल जैसे प्रमुख खाद्यान्नों के लिए देश में क्ई क्षेत्र बनाये हैं । 
इन क्षेत्रों की संख्या में कभी कमी कर दी जाती है तो कभी वृद्धि । उदाहरण के लिए १६६४ ई० 
में सम्पूर्ण देश को ८ क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया । एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गेहे का आना- 
जाना भारत सरकार की अनुमति के वर्गर नहीं किया जा सकता है। एक क्षेत्र के जन्तगंत घाटे 
'का प्रदेश वे जाधिकय का प्रदेश दोनों होते हैं। जैसे चावल के पूर्वी क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल घाटे का 
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प्रदेश है और उड़ीसा चावल के लिए आधिक्य का प्रदेश है। एक क्षेत्र के विविध भागों में उस 
विशेष अनाज का आना-जाना स्वतन्त्र रहता है, लेकिन गल्ले की अन्तक्षेत्रीय गतिशीलता (07- 
2 प्र०0एथाला 0 00व8/475) पर प्रतिबन्ध रहता है। इस प्रकार गेहूँ व चावल के क्षेत्र 
बनाकर सरकार ने गल्‍ले के भावों पर निय्ननत्रण स्यापित करने का प्रयत्न किया हैं। इन उद्देश्यों 
से एक राज्यीय क्षेत्र ( झग्रष्ठा८-ड४० 2076 ) की नीति अपनायी गयी है। खाद्यान्नों के क्षेत्र 
निर्धारित करने से अभाव के क्षेत्र में अनाज के बहुत ऊ चे मूल्य एवं आधिकय के क्षेत्र में नीचे मूल्य 
पाये जाते हैं । 

विभिन्न अथंशास्त्रियों ने खाद्यान्नों की क्षेत्रीय नीति को समाप्र करने का जोरदार शब्दों 
में समर्थन किया है। इसकी सबसे बड़ी आलोचन। यह है कि खाद्य-क्षेत्रों के परिणामस्वरूप एक 
राष्ट्रीय खाद्यानन-नीति को कार्यान्वित करने में कठिनाई हो रही है। इसके परिणामस्वरूप सरकार 
ने १६७० ई० में गेहूँ के क्षेत्र को समाप्र करते की घोषणा की । 

(२) बफर स्टॉक का निर्माण करना :-अफर स्टॉक (87०7 80००) का निर्माण सरकार की 
खाद्य-नीति का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। बफर स्टॉक का अभिप्राय यह है कि सरकार अपने पास 
खाद्यान्नों का हर समय कुछ कोष बनाये रखना चाहती है जो खाद्यान्नों के अभाव अथवा बढ़ती हुई 
क्रीमतों के समय प्रयुक्त किया जाता है। बफर स्टॉक का निर्माण सरकार के द्वारा आन्तरिक खरीद 
तथा वसूली से एवं विदेशों से अनाज का आयात करके किया जाता है। इस सम्बन्ध में सरकार का 
उद्देश्य एक ऐसी मूल्य-नीति को अपनाना है जिसमें उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं दोनों के हितों का 
उचित समन्वय किया जा सके । उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को क्ृषि-उपज के 
न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने पड़ते हैं और उपभोक्ताओं के हितों की रधश के लिए अधिकतम मूल्य 
निर्धारित करने पड़ते हैं । इन न्यूनतम व अधिकतम मुल्यों के आधार पर बफर स्टॉक की क्रियाएँ 
संचालित की जाती हैं। यदि बाजार में अनाज के भाव निर्धारित की गयी न्यूवतम कीमतों से 
नीचे आने लगती है तो सरकार निर्धारित भाव पर अनाज खरीदने लगती है। इससे बकर स्टॉक 
में अनाज की मात्रा बढ़ जाती है। जब सरकार यह देखती है कि कुछ क्षेत्रों में अनाज की कमी है 
और भाव तेजी से बढ़ रहे हैं तो वह बफर स्टॉक में से अनाज बेचने लगती है जिससे उपभोक्ता 
को उचित मूल्यों पर अनाज मिल पाता है। 

भारत सरकार ने १९७३-७४ तक ५० लाख टन खाद्यान्त के बफर स्टॉक के निर्माण का 
निर्णय किया था, किन्तु जून, १६७१ में ही बफर स्टॉक में ८४ लाख टन जमा हो गया । 

(३) भारत का खाद्यान्न-निगम ( 7000 (07%0/क#गणा ० ॥704 ) :--खाद्यान्नों के 
राजकीय व्यापार के लिए संसद्‌ के एक अधिनियम द्वारा १ जनवरी, १६६५ को 000 00- 
707/8॥0॥ ० 77084 की स्थापना की गयी । इसकी पू जी १०० करोड़ रुपये है जो सरकार द्वारा 
प्रदान की गयी है। खाद्य-निगम अनाज की खरीद, संग्रह, परिवहन, लाने-ले-जाने, वितरण व बिक्री 
का कार्य करेगा। वह अनाज के व्यापार में प्रमुख स्थान प्राप्त करना चाहता है। यह निर्धारित 
भावों पर अनाज की खरीद करेगा और अनाज का बफर स्टॉक बनायेगा । निगम ने अब तक प्रायः 
सभी राज्यों में अपने कार्यालय स्थापित कर लिये हैं। १६६६-७० में निगम ने लगभग ७ ३५ करोड़ 
रुपये के अन्न का क्रय-विक्रय किया था। निगम के पास २८ लाख टन संचय का स्थान उपलब्ध है। 

(४) खाद्यान्न के न्यूनतम एवं अधिकतम मल्यों का निर्धारण :---बफर स्टॉक नीति को लागू 
करने के लिए गेहूँ, चावल व ज्वार के न्यूनतम मूल्य निर्धारित किये गये हैं। यदि कृषक को अपनी 
उपज की उचित कीमत नहीं मिल पाती है तो वह दूसरी फसलों को बोने लगता हैं। इसलिए उसे 
स्यूनतम कीमत की गारन्‍्टी मिलनी चाहिए, जिससे वह फसलों में अनुचित परिवतेन मे करे । 


२३२ भारतीय अथ शास्त्र 


(५) उचित मसल्यों को दूकानें ( (7 9700 90.5 ) :>देश के विभिन्न भागों में 
उचित मूल्य की दूकानें खोली गयी हैं जिनके द्वारा अनाज का वितरण किया नाता है। इन 
दुकानों पर सरकारी गल्‍्ले की व्यवस्था रहती है। गरीब-वर्ग के लोगों को इनसे विद्वेष लाभ 
हुआ है । 

(६) रिजये बेंक ने साख-नियन्त्रण के गुणात्मक उपायों ( $0]600#ए९ 7688प68 ०0 
००९१ ००ग्राएएं ) को अपनाकर समय-समय पर विभिन्न कृषि-पदार्थों के आधार पर मिलने वाली 
साख को नियन्त्रित करने की चेष्टा की है। इससे अनाज के संग्रह करने पर रोक लगती है 
ओर साथ ही अनावश्यक सट्ट बाजी भी रुकती है। गेहूँ एवं चावल के आधार पर नियंत्रित साख 
प्रदान करने के लिए समय-समय पर रिजवं बंक अन्य बेंकों को हिंदायतें देता है। 

(७) खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा गहन जिला क्ृषि-विकास 
कार्यक्रम ( [00॥906 7०._ञभ76 ) को अपनाया गया है जिसके अन्तर्गत चुने हुए जिलों 
में करषि-विकास के लिए गहन प्रयत्न किये जाते हैं। साथ ही, सरकार द्वारा सहकारी संयुक्त-कृषि 
( 0०-०फुथबा।ए० 30ंता एथय।तए ) की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इनके 
अतिरिक्त भूमि-व्यवस्था में भी इस प्रकार के सुधार किये जा रहे हैं जिससे खाद्यान्नों के उत्पादन 
में वद्धि हो । 


खाद्य-समस्या के समाधान के लिए सुझाव 
($076 $प82०४४075 ि $0श8 0९ ४8004 970000) 


उपरोक्त अनुभवों के आधार पर देश की खाद्य-समस्या के निराकरण के लिए विभिन्‍न 
सुझाव दिये जा सकते हैं। अध्ययत की सुविधा के लिए इन सुझावों को निम्नांकित तीम वर्गों 
में विभाजित किया जा सकता है--(क) खाद्यान्न के उत्पादन में वद्धि (१(०४७प्रा०४ (0 00085 
0०0०6 एछा०67्र०707); (ख) वितरण में सुधार ((#भ्रा४8० | 06 079००); तथा (ग) 
खाद्याननों के मूल्य का स्थायित्व (849 54807 ० 70008 9 एा085) । 

(क) खाद्याननों के उत्पादन में बंद्धि (0९85९ ॥ 20000००॥ ० 000ट्ञाक्व5) :--- 
खाद्य-समस्या के स्थायी समाधान के लिए देश में खाद्याननों के उत्पादन में वृद्धि अनिवायं है और 
खाद्याननों के उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्नांकित तरीकों को अपनाना धनिवाय्य हैं :--- 


(१) वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग द्वारा कृषि की उपज में वृद्धि ::-भा रतीय कृषि की प्रति 
एकड़ उपज में वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग के द्वारा वृद्धि की जा सकती है। श्री बन्सं! के धनु- 
सार भारतीय क्षि की उपज में सामान्यतः २० से ३० प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है; 
२० प्रतिशत उचित खाद के प्रयोग द्वारा, ५ प्रतिशत उत्तम बीजों के प्रयोग द्वारा तथा ५ प्रतिशत 
कीड़े-मकोड़े से फसलों की रक्षा के द्वारा । चावल एवं गेहूँ की उपज में तो यह सम्भावना क्रमशः 
५० तथा १०० प्रतिशत तक को है। जापानी पद्धति से धान तथा मेक्सिको पद्धति से गेहूँ की खेती 
के द्वारा भी प्रति एकड़ उपज में बहुत ही संतोषजनक वृद्धि हुई है जिससे यह संभावना सत्य ही 
जान पड़ती है । 

(२) भमि-व्यवस्था में सुधार :--भारत की वतंमान भूमि-व्यवस्था के अन्तर्गत कृृषि-कार्य 
में लगे हुए अधिकांश व्यक्ति भूमि-हीन मजदूर हैं जिनमें कृषि में सुधार के लिए उत्साह का अभाव 
]. फ्रप्माजइ-०ठाशांए॥ 20580॥॥668 छा #&270प्राप्रा॥। 0९०९0 /॥आ०7(  ॥705, 
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है। साथ ही, हमारे यहाँ जोतें इतनी छोटी-छोटी टुकड़ों में विभाजित हैं कि उममें सफलतापूर्वक 
कृषि-कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता | सहकारी कृषि-व्यवस्था के द्वारा इनके आकार में वृद्धि आवश्यक 
है जिससे वैज्ञानिक ढंग पर कृषि-कार्य सम्भव हो सके । 

(३) हृषि-क्षेत्र का विस्तार :--देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि का एक तरीका 
कृषि की जानेवाली भूमि के क्षेत्र में विस्तार भी है। इसके लिए बंजर तथा बेकार भूमि के 
पुनरुद्वार द्वारा इन्हें कृषि-योग्य बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। भूमि-सम्बन्धी उपलब्ध आँकड़ों 
के अनुसार देश में ६०० लाख एकड़ क्रृषि-योग्य भूमि बेकार है जिसका उद्धार कर क्ृषि-योग्य 
बनाया जा सकता है। ऐसी भूमि के आबाद होने से देश की खाद्य-समस्या का बहुत कुछ समाधान 
किया जा सकता है। परन्तु पुनरुद्धार के साथ-साथ इनमें कप के लिए अन्य सुविधाओं, जैसे 
सिंचाई, खाद, बीज तथा यातायात वर्गरह की भी व्यवस्था करनी होगी । 

(४) संस्थागत प्रिवर्तेत ([50000074 (४9॥2०5) :--खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि 
आवश्यक संध्थागत परिवत॑नों के द्वारा भी की जाती है। इनमें भूमि-युधार अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
है। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान भू म-प्रगाली इस प्रकार की है कि इपसे खाद्यान्न के उत्पादन 
के लिए आवश्यक प्रोत्ताहन नहीं मिलता । संस्थागत परिवतंनों के द्वारा खाद्याननों के उत्तादन 
में महत्वपूर्ण वृद्धि की जा सकती है। यद्यपि कुछ विचारकों जंसे प्रो० लीविस ([,८७/४$) ने क्ृषि- 
उत्पादन में वृद्धि के सिलसिले में भूमि-युधार के महत्त्व को अस्व्रीकार किया है तथापि यह कहा 
जा सकता है कि भूमि को चक्वन्दी तथा जोतों की अधिकतम सीमा के निर्धारण से इस क्षेत्र में 
अत्यधिक सहायता मिलेगी । 

(ख) खाद्यान्न-वितरण की व्यवस्था में सुधार (0॥30865 |॥ 06 तांझतंतपता ० 
0008/9॥5) :--बाद्य -समयन्‍्या के समाधान के लिए खाद्यानतों के वितरग की व्यवस्था में सुधार 
भी अनिवायं है। पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने इस सम्बन्ध में विभिन्‍न उपायों को अपनाया है । 
किन्तु इन उपायों की सफलता खाद्य-प्रशासन की कुशलता पर निर्भर करती हैं । वास्तव में खाद्य- 
समस्या के निराकरण के लिए देश की खाद्य-प्रशासन व्यवस्था के दोषों को दूर करना भी श्रवश्यक 
है। भारत में खाद्यगसमस्या की जटिलता का एक प्रमुख कारण खाद्य-प्रशासन के कर्मचारियों की 
अकुशलता तथा बेईमानी एवं दोषयुक्त खाद्य-व्यवस्था है। अतः इसमें सुधार लाना धनिवायं है। 
जब तक देश की खाद्य-व्यवस्था में भावश्यक सुधार नहीं लाया जायगा तब तक खाद्याप्त के उत्पादन 
की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती । इनके साथ ही खाद्य-प्रशासन का उद्देश्य प्रचार एवं 
पुरस्कार द्वारा किसानों को अधिक अन्न उपजाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । 

(ग) खाद्याननों के मुल्य का स्थायित्व ( (६४७॥०६ (0 8(0॥स्‍26 #000 शाथा॥ 
97025 ) :--बतेमान समय में किसानों को अधिक अन्न उपजाने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य 
से सरकार प्रति वर्ष के प्रारम्भ में ही महत्त्वपूर्ण खाद्याननों के लिए न्यूनतम मूल्य घोषित करती 
है। यदि बाजार में किसी अन्न की कीमत इस प्रकार से घोषित मूल्य से नीचे था जाय तो सर- 
कार उक्त मूल्य में इसे खरीदने के लिए तैयार रहती है। सरकार की खाद्यान्न नीति का 
प्रधान उद्देश्य खाद्यान्‍्नों के मूल्य का स्थायित्व है। इस उद्देश्य से सरकार द्वारा विदेशों से अ।व- 
श्यकतानुसार खाद्यान्‍्त का आयात भी क्रिया जाता है एवं उंचित मूल्य की दूकानों (7०४7 ॥४१08 
8॥07$) द्वारा खाद्याननों के वितरण की व्यवस्था की जाती है इत्यादि । 

(धघ) अन्य उपाय (000 7६850785) :--उपरोक्त उपायों के साथ-साथ खाद्य-समस्या 
के समाधान के लिए निम्नांकित उपाय भी अपनाये जा सकते हैं :-- 
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(१) जनसंख्या का नियोजन (?07प्राधांणा शेक्ागरा[8) :--भारत की' खाद्य-समस्या 
के समाधान के लिए जनसंख्या का नियन्त्रण” अति आवश्यक है। इस शताब्दी के प्रारम्भ से ही 
हमारे देश की जनसंख्या तथा खाद्यान्न के उत्पादन में अमन्‍्तुलन बढ़ता जा रह! है। इस समय 
देश की जनसंख्या में प्रायः प्रतिवं १ करोड़ से भी अधिक की वृद्धि होती है जिससे खाद्य- 
समस्या का कोई स्थायी हल कभी नहीं मिल सकता। “कम बच्चे उत्पन्न करो आन्दोलन 
के बगेर इस स्थिति में क्िसो प्रकार भी अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन सफल नहीं हो सकता । 


((70फ (0० (7000 ((क्ा)4ांह] 0३॥0[ 98 5प्र ०0559 पं शांति०पा (009५ 7,055 (्राताशा 
ए4099487.) अतः जनसंद्या के नियोजन को किसी भी खाद्य-योजना का एक आवश्यक अंग 


समझना चाहिए । इसके लिए देश में परिवार नियोजन का अधिकाधिक प्रचार अनिवायं है। 

(२) गाय, भेंस तथा सर्गो आदि की संख्या में बुद्धि :-हमारे भोजन में जो पोषक- 
तत्त्वों का अभाव है, उसे गाय, भैंस तथा मुर्गी आदि को अधिक संख्या में पाल कर भी दूर किया 
जा सकता है। ऐसा करने से दूध, घी तथा अण्डे के उत्पादन में वृद्धि होगी । साथ ही, देश के नाग 
रिकों को अधिक मात्रा में दूध, घी तथा अण्डों के प्रयोग के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। 

(३) भोजन की वर्तमान आदतों में परिवर्तत :--उपरोक्त सभी उपायों के साथ-साथ 
भोजन की वर्तमान आदतों में परिवर्तन भी आवश्यक है। अभी तक हमारे देश के भोज्य-पदार्थों 
में अन्न की ही प्रधानता रही। लेकिन, अन्न की प्रधानता को साग-सब्जी के अधिक प्रयोग 
द्वारा कम करना चाहिए। योजना आयोग ने भी इसी आशय का सुझाव दिया है। इस सम्बन्ध 
में भायोग ने चावल के बदले गेहूँ के उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया है। भारत के भोज्य-पदार्थों 
में चावल का प्रमुख स्थान है। किन्तु चावल का सम्पूर्ण उत्पादन हमारी आवश्यकताओं से प्राय: 
२ या ३ प्रतिशत कम होता है। इससे चावल के आयात करने का व्यय भी अन्य अन्‍्नों की अपेक्षा 
अधिक पड़ता है। अतः चावल के बदले गेहूँ के उायोग में वृद्धि की प्रबल आवश्यकता है । इसके 
साथ ही भोजन में फल, साग, सब्जी, मछली आदि के अधिकाधिक प्रयोग द्वारा अन्न की मात्रा 
को कम किया जा सकता है । 

इस प्रकार भारत की खाद्य-समस्या के समाधान के लिए उपरोक्त सारे उपायों को काम में 
लाने की प्रबल आवश्यकता है। इनके द्वारा हम देश की इस जटिल समस्या का समाधान कर 
सकते हैं । 

पंचवर्षीय योजनाएँ एवं खाद्य-नीति 
( ए0०6 एणांटए णातदा ॥४०७ श०&7/ 7808 ) 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाश-नीति ( 77004 ?०४०४ ॥ पर४ जा ४6 ०श 
एक ) :--प्रथम पंचवषीय योजना खाद्यान्न के अभाव की पृष्ठ-भूमि में तैयार की गयी थी; अतः 
योजना में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने पर पूरा-पूरा जोर दिया गया था। योजना आयोग ने 
इस सम्बन्ध में 'सभो के लिए भोजन ( 700०0 07 8] ) को अपनी नीति का मुख्य आधार 
माना था। प्रयम योजना के अन्तर्गत जाद्य-नीति में निम्नलिखित बातों पर विशेष जोर विया 


4. जनसंस्या के नियोजन के विभिन्न तरीकों का विस्तारपूवेक विवेचन 'जनसंल्या-सम्बन्धी नीति' 
बार | अध्याय में किया गया है । रु 


भारत की खाद्य-समस्या २३५ 


(क) खाद्यान्नों के उत्पादन में प्र्याप्त वृद्धि :---पोजनाकाल में खाद्यान्न के उत्पादन में 
कुल ७६ लाख टन वृद्धि का आयोजन था। १६४६-५० ई० में हमारे यहाँ खाद्यान्न का कुल 
उत्पादन ५४० लाख टन था जिसको बढ़ाकर १६५५-५६ ई० तक ६१६ लाख टन, यानी खाद्यान्नों के 
उत्पादन में १४ प्रतिशत वृद्धि का आयोजन था । किन्तु प्रथम योजनाकाल में खाद्यान्नों के उत्पादन 
में लक्ष्य से भी अधिक वृद्धि हुई जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ठ है :-- 


वर्ष कुल उत्पादन वृद्धि या कमी 
१६४६-५० ५४० लाखटन..........||+_+_+_ $फअऑ्औ्+औऑ८/औ2४ऑ४*४&*४ 
१६५१-५२ ५१२,, ,, --२१८ लाख टन 
१६५२-५३ भधरे हे... +% 
१६४३-५४ ६८७ + १४७ ,, ,, 
१६५४-५५ ६७६ जा १8६. -॥ 
१९५५-५६ ६६६ जा शी 8 


(ख) खाद्यान्न के वितरण को उचित व्यवस्था :--देश की वरतंमान स्थिति में किसी भी 
खाद्य योजना को सफलता बहुत कुछ खाद्य-वितरण की समुचित व्यत्रस्था पर निर्भर करती है। 
अतः मूल्य-नियन्त्रण, अन्न-प्राप्रि तथा रंशनिग को व्यवस्था के सम्बन्ध में सरकार को जागरूक 
रहना होगा । खाद्यान्नों के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए सरकार को समय-समय पर इनका 
अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना होगा । नियन्त्रण की इस नीति की सफलता इसकी 
स्पष्ठता, कमंचारियों की कुशलता तथा जनता के सहयोग पर आश्रित है । 

(ग) खाद्यान्न के आयात को ययवासस्मव कम्त करना :--र!द्याननों के आयात में सरकार 
को प्रतिवर्ष अरबों रुपये का विदेशी विनिमय खर्च करना पड़ता है जिससे देश के आथिक विकास 
की भनन्‍य योजनाएँ स्थगित करनी पड़ती हैं। अतः योजना आयोग ने खाद्यान्न के आयात को 
यथासम्भव कम करने की नीति को अपनाने पर जोर दिया था । 

इस प्रकार प्रथम योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन में आयोजित लक्ष्य से भी अधिक वृद्धि 
हुई जिससे खाद्यान्नों के आयात में बहुत कमी हुई | योजना के अन्त में खाद्यगसमस्या की तरह कोई 
चीज नहीं जान पड़ती थी । 

द्वितीय पंचवर्षोय योजना में खाद्य-नीति (0008 ?०॥८9 77 ४९ $९००70 [५7० र&, 
ए]8॥)) :--द्वितीय योजना में कृषि पर अपेक्षाकृत कम जोर दिया गया था। प्रारम्भ में द्वितीय 
योजनाकाल में १०० लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न उपजाने का लक्ष्य रखा गया था । किन्तु आगे 
चलकर योजना के कृषि-सम्बन्धी लक्ष्यों में संशोधन किया गया जिसके अनुसार खाद्याननों के 
अतिरिक्त उत्पादन को १५५ लाख टन कर दिया गया यानी द्वितीय योजनाकाल में खाद्यान्नों के 
उत्पादन में कुल २३'८ प्रतिशत वृद्धि का आयोजन था। द्वितीय योजना का भी यह लक्ष्य पूर्ण 
रूप से पूरा हो गया जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ठ है :--- 

द्वितीय योजना में खाद्यान्नों का उत्पादन 


श्ि 


वष उत्पादन (लाख टन में) बद्धि या कसी (लाख टन में) 
१६५५-५६ (क्षमता) हक...“ ॒ठ .. >>, 
१६५६-५७ ६८७ -+- ३७ 
१६५७-५८ ६२४५ &+ 9 
१६५८-५६ जभ्५ न १ ०४ 
१६५६-६० छ७श्८ नै द्८ 


१६६०-६१ ८२० - + २७० 
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द्वितोय योजना में खाद्यालनों के मूल्य में वद्धि :--प्रथम योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन 
में आशाजनक वृद्धि हुई थी जिसके फलस्वरूग बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाने की समस्या 
भी प्रायः हल हो गयी । अतः द्वितीय योजना के प्रारम्भ में सबंत्र एक प्रकार का आशावाद वरतंमान 
था। १६५६-५७ ई० में उत्पादन भी ६८७ लाख टन हो गया । किन्तु, १९५७-५८ ई० में खाजान्न 
का उत्पादन घटकर ६२५ लाख टन ही हुआ | अतएवं १६५७ ई० के प्रारम्भ से ही विभिन्‍न 
राज्यों से खाद्याननों के अभाव के सम्बन्ध में शिकायतें आने लगीं । अप्रैल-मई तक तो सारा देश 
मानों खाद्य-संकट से परिपूर्ण हो गया | खाद्यान्नों के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हुई तथा खाद्याननों 
के मुल्य का निर्देशांक (१६५२-५३- १००) जो १६५५-५६ में ७६ था बढ़कर १६५७-४८ में 
१०१ तथा १६४८-५६ में १०७ हो गया । 


भारत सरकार ने खाद्याननों के मूल्य में इस अतिशय वृद्धि के कारणों की जांच के लिए २४ 
जून, १६५७ ई० को श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक श्ाद्यान्‍न्न जाँच-सम्रिति (000- 
ठाकां।5 धावणा/ 0०॥77००) की नियुक्ति की। समिति ने १६ नवम्बर, १६५७ ई० को 
अपना प्रतिवेदन सरकार के सम्मुख रखा जिसमें गत कुछ वर्षों की खाद्य-स्थिति तथा खाद्यान्न के 
उत्पादन, वितरण एवं मृल्य-निर्धारण के सम्बन्ध में सरकारी नीति की व्याख्या की गयी थी । 
खाद्यान्न जांच समिति के अनुसार खाद्यान्नों के मूल्य में यह अतिशय वृद्धि द्वितीय योजना के प्रारम्भ 
में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में अत्यधिक विनियोग तथा आवश्यकता से अधिक घाटे की वित्त- 
व्यवस्था के परिणामस्वरूप ही हुई थी। द्वितीय योजनाकाल में खाद्य-पदार्थों के मुल्य में अत्यधिक 
वृद्धि के फलस्व रूप सामान्य जनता के लिए खाद्य-संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी । 


समिति ने खाद्याननों के मूल्य में अतिशय परिवतंन को रोकने के लिए दो स्थायी केन्द्रीय 
संस्थानों के संगटन की सिफारिश की-- (१) मृल्य-स्थिरोकरण प्रमण्डल (206 $480[240॥ 
80क70)--जो खाद्यान्नों के मूल्य में स्थिरता प्रदान करने के लिए उपयुक्त नीति तैयार करेगा, 
तथा (२) खाद्यानन-स्थिति नियामक संगठन (0008/भा॥5 $4024/0॥ 028975&॥07) 
यह मूल्य स्थिरीक्ररण प्रमण्डल की नीति और निर्देशन के अनुमार बाद्यान्नों के क्रय-विक्रय की 
व्यवस्था का नियमन करेगा । साथ ही, खाद्याननों के वितरण तथा गलल्‍ले के व्यापार पर सामाजिक 
नियन्त्र० (800७ ००7०0 07 9000 ४7846) का सुझाव समिति द्वारा दिया गया । किन्तु अल्प- 
कालीन सुझावों के तौर पर समिति ने गलल्‍ले के वितरण तथा व्यापार में फेयर प्राइस शॉप एवं सह- 
कारी समितियों को प्रधानता देने की सिफारिश की । समिति ने अभाव-प्रस्त क्षेत्रों ($00०।५ 
क्षा८8३) की प्रमुख समहया के समाधान के लिए इनकी धआाथिक व्यवस्था को संतुलित बनाने के 
उद्देश्य से ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास द्वारा रोजगार की सम्भावनाओं में वृद्धि पर जोर 
देने की सिफारिश की। साथ ही, इन क्षेत्रों में कृषि की उपज में वृद्धि कै लिए बाढ़-नियन्त्रण एवं 
सिंचाई की योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी जोर दिया | इस प्रकार खाद्यान्न जाँच समिति द्वारा 
बहुत-से महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये गये थे जिनमें से कुछ सरकार द्वारा स्वीकृति भी कर लिये गये । 
किन्तु, अशोक मेहता समिति ने देश में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि के लिए कोई ठोस सुझाव 
नहीं प्रस्तुत किया जो उस समय की खाद्य-स्ंकट की स्थिति को दूर करने के लिए नितान्त 
आवश्यक था । 


तृतीय पंचवर्धोध योजना एवं शा्व नीति (7000 ?0॥0ए ॥7 (6 पणा6 एए6 शढ्श 
एक) :---सुतीय योजना के अन्त तक १६६५-६६ ई० में देश की. जनसंंदया के ४५८ करोड़ 
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होने का अनुमाग था| इतनी अधिक जनसंख्या के लिए कम-से-कम २४ प्रतिशत खाद्याग्न के अभाव 
का अनुमान लगाया गया था। इस कमी की पूर्ति के लिए तृतीय योजना में कृषि के उत्पादन में 
महत्त्वपूर्ण वृद्धि का आयोजन था। अतणव योजनाकाल में खाद्यान्‍्नों के उत्पादन को १६६०-६१ 
ई० में 5२० लाख टन से बढ़ाकर १६६५-६६ ई० तक १००० लाख टन करने का आयोजन था। 
इसके परिणामस्वरूप प्रति-व्यक्ति उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा के १९६१-६२ ई० में १६ ऑंस से 
बढ़कर १६६५-६६ ई० में १७५ क्ॉस होने की आशा थी । 


तृतीय योजनाकाल में खाद्यान्नों के उत्पादन में वद्धि के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार के 
प्रयास किये गये। कृषि-पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र में केन्द्रीय खाद्य 
एवं कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक क्षि-उत्पादन परिषद्‌ (687 0पर/णश ?20000०ीा० 50थ0) 
को स्थापना की गयी है। १ जनवरी, १९६५ ई० को खाद्य-निगम (006 007फणक्षांणा ० 
[70॥8) की स्थापना की गयी जो खाद्यान्नों के क्रय-विक्रय, संचय तथा वितरण की व्यवस्था करता 
है। इसके अतिरिक्त जनवरी, १६६५ ई० में एक कषि-मल्य परिषद्‌ (/९270परएवों शि0८४ 
(०7775907) की रथापना की गयी जो सरकार को मूल्य-सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में परामर्श 
देती है। साथ ही, सरकार द्वारा क्सानों से क्षन्न आदि वसूलने का कार्यत्रम भी अपनाया गया। 
किन्तु इन सब प्रयत्नों के बावजूद छाद्यगसमस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका। वास्तव में 
खाद्यान्नों के उत्पादन में पर्याप्र वृद्धि के लिए क्रषि में संरथाग्त १रिवर्तनों की आवश्यकता है. जिस 
पर भ्भी तक उचित ध्यान नहीं दिया जा सका है। यथ्ह हमारे देश में क्ृषि-सरबन्धी नियोजन की 
सबसे बड़ी त्रुटि है । 


तृतीय पंचवर्षीय योजना का खाद्यान्न-सम्बन्धी लक्ष्य पूरा नहीं हो सका जो निम्नांकित 
तालिका से स्पष्ठ है! :--- 


वर्ष डत्पादन (लाख टन में) वृद्धि या कमी (लाख टन में) 
१९६१-६२ ८२० बा 
१६६२-६३ ८०२ “ १८ 
१६६३-६४ ८०६ - १४ 
१६६४-६५ ८९० -+७० 
१६६५-६६ ७२० ## १०6 


इस प्रकार १९६५-६६ ई० में देश के अधिकांश भाग में खाद्यान्न का बड़े पैमाने पर 
अभाव हो गया तथा देश के एक बड़े भाग में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गयी । इनके मूल्य में 
अतिशय वृद्धि हुई। सरकार के लाख प्रयत्नों के बावजूद खाद्य-पदार्थों के मूल्य में वृद्धि रुक नहीं 
सकी तथा खाद्यान्‍्नों के मूल्य-तल का सूचनांक (१६५२-५३७१००) मार्च, १६६४ ई० में १४१ 
से बढ़कर जनवरी, १६६६ ई० में १७२'८ हो गया। अतः बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए 
खाद्यान्न कै बितरण पर नियन्त्रण को बढ़ाता आवश्यक हो गया । मई, १६६६ ई० में २५५ लाख 
व्यक्तियों को रैशनिंग की ब्यवस्था उपलब्ध थी तथा ८४० लाख व्यक्ति उचित मूल्य की दुकानों 
से लाभान्वित हो रहे थे । 


तोन एक-वर्धोप योजनाओं में खाद्याग्नों का उत्पादन (7000 ए00पएणी०॥ व॥ 
वर॥66 #॥ाए0 ?]808) :-तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद तीन एक वर्षीय-योजनाएँ (॥॥॥७/। 


।. 90श॑., 0 [॥0॥8 : £७0॥070 $77५69, [968-69, 


२३८ भारतीय अर्थशास्त्र 


?49) कार्यान्वित की गयीं। इनमें १६६६-६७ ई० का वर्ष भी खाद्यान्न के उत्पादन के लिए 
असामान्य वर्ष सिद्ध हुआ तथा खाद्यान्न का उत्पादन ७४२'३ लाख टन हुआ। किन्तु इसके बाद 
१६६७-६८ तथा १६६८-६६ ई० मे खाद्यान्न के उत्पादन में पर्याप्र वद्धि हुई। १६६७-६६ में 
खाद्यान्न का उत्पादन ६५६ लाख टन हो गया जो पिछले सभी वर्षों से अधिक था। इसी प्रकार 
१६६८-६६ ई० में खाद्यान्न का उत्पादन ६८१ लाख टन हो गया। वाश्तव में, १६६५-६६ तथा 
१६६६-६७ ई० के अकाल तथा सूखे को रिथति ने विसान तथा सरकार की मनोवृत्ति में महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तत का समावेश किया । इसने देश में क्ृषि-क्रान्ति, जिसे हरी फ्राग्ति ( 07669 
0९९०ए४०॥) की संज्ञा दी जाती है, का सूत्रपात किया । इस सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग के 
अध्यक्ष डा० अशोक मित्र का निम्नांकित कथन! विशेष रूप से महत्त्वपृर्ण जान पड़त। है--“77000 
शाभा8 ए900प०ाणा ॥ 967-68 ॥#88 ए९शा ७छन्‍्लीला. 0गञांग्रांग्ा ॥88 8०००त॥१_टए 
460 6 था 00#९0॥72 8 9७6597690 ॥77९5900॥ [4 6 8९078) 70ए0!7007 
8 706 का प66९-१एथ९४६४ 3०९०0०7.॥8॥60., एटा ए फां$ कगागगरींशा 48 0जाॉ॥2 (0 
(6 ॥0688९ ॥ ॥06 ज़ाल्व्वा 0प्राएण 0०ए७ ]88 ४९थ' 97 भाग्रठ४ 45 एल्ला. 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में साथ नोति (7000 70८९४ गा ॥॥6 ए0ण॥ ॥96 
शऋ८्श्ा ?]0॥) :--चतुथ्थ पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाकर १६७३-७४ ई० 
में १२६९० लाख टन करने का आयोजन है। चतुर्थ योजना काल में खाद्य-पदार्थों के उत्पादन 
में वद्धि के लिए सिंचाई की सुविधाओ में विस्तार, खाद तथा उबेरक एवं सुधरे हुए बीजों का 
अधिकाधिक उपयोग, कीड़े-मकोड़े को मारने की दवाओं के उत्पादन तथा नये-नये यन्त्रों के 
प्रयोग पर विशेष जोर देने की व्यवस्था है। साथ ही, विक्रय-व्यवस्था में सुधार पर भी जोर 
दिया जा रहा है। किन्तु चतुर्थ योजना की अद्ध-सामयिक समीक्षा के अनुसार चतुर्थ योजना के 


अन्त में खाद्यान्नों का उत्पादन १३५० लाख टन ही होगा। 
खाद्याननों के उत्पादन में पिछले तीन वर्षो में सुधार तथा वत्तमान वर्ष की अच्छी रिथति 


के कारण भारत सरकार ने १९७२ से खाद्यान्न के आयात को समाप्त करने की घोषणा की है। 
१६७१-७२ में लगभग ११२० लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। 

इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के धन्‍्तर्गत खाद्यान्नों के उत्पादन में पर्याप्त वद्धि हो रही 
है। किन्तु देश की जनसंख्या में भी तीत्र गति से वृद्धि के कारण खाद्य-समस्या का अ्रभी स्थायी 
रूप से समाधान नहीं निकल पाता है। निम्नांकित तालिका से यह स्पष्ठ है :--- 


वर्षे जनसंख्या खाद्यान्न का उत्पादन खाद्याननों के उत्पादन का 
(करोड़ में) (लाख टन में) सूचनांक 

(१६४६-४५०७० १००) 
१६५०-५१ ३६१ ५४६९ 8०९५ 
१६५५-५६ ३६९२ ६६२ ११५३ 
१६६०-६१ ४३'६ ८२० १३७१ 
१६६५-६६ ४६५ ७२० १२०६ 
१६६६-६७ ४०२ ७२० १२३'८ 
१६६७-६८ ५१"४ ६५० १५६'६ 

१६६८-६६ ््ा 8८० 
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भारत की खाद्य-समस्या २३६ 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ठ है कि १९४६-५० से १९६८-६६ के प्रायः २० वर्षों में खाद्यान्न 
के उत्पादन में प्रायः ६० प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि जनसंख्या में लगभग ४३ प्रतिशत की 
वृद्धि हुई । धतएव जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि के कारण खाद्याननों के उत्पादन में वद्धि से 
कोई महत्त्वपूर्ण लाभ नहीं उठाया जा सका है। 


खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार 
( 846 पराधवा8 7 7009-05 थ्ो।$ ) 


सरकार के विभिन्‍न प्रयत्नों के बावजूद खाद्यान्‍्नों के मूल्य में सदा परिवर्तन होते रहते हैं। 
इसके लिए मध्यस्थ के रूप में व्यापारीगण बहुत अंश तक उत्तरदायी हैं जो अधिकतम लाभ कमाने 
के उद्देश्य से बाजार में खाद्यास्नों की पूत्ति को मनमाने ढंग से नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं । 
खाद्यान्न जाँच समिति ने इस समस्या पर विचार किया तथा इस बात की सिफारिश की कि मृल्य- 
स्थिरीक रण प्रमंडल धीरे-धीरे खाद्यान्नों के थोक व्यापार के एक बड़े भाग को अपने नियन्त्रण में 
लाये । किन्तु समिति का इस सम्बन्ध में अन्तिम उहू श्य खाद्यान्न के थोक व्यापार का सामाजी- 
करण था। वास्तव में, भारत जैसे विकासोन्मुख आ्थिक व्यवस्था वाले देश के लिए यह आवश्यक 
जान पड़ता है। खाद्यान्न जेसी आवश्यक वस्तु का वितरण निजी व्यापारियों के हाथ में छोड़ना 
उचित नहीं जान पड़ता । अतएवं भारत सरकार ने १६९५६ ई० में खाद्यान्नों के राजकीय व्यापार 
(5[9९ (80]॥£₹ 77 7000: [78॥॥5 ) के सम्बन्ध में निर्णय लिया जिसे २ अप्रैल, १९५६ ई० से 
लागू किया गया। प्रारम्भ में केवल गेहूँ तथा चावल के व्यापार को ही राजकीय व्यापार के 
अन्तर्गत लाने का निश्चय किया गया । सरकार द्वारा इन खाद्यान्नों का थोक मूल्य तय किया 
जाने लगा जिस पर प्रारम्भ में लाइसेंस प्राप्त थोक व्यापारियों द्वारा इनकी खरीद की व्यवस्था की 
गयी । सरकार इन व्यापारियों से इनका सम्पूर्ण या एक हिस्सा ले सकती है और शेष ये खुदरा 
व्यापारियों को नियन्त्रित मृल्य पर बेच सकते हैं। खाद्याग्नों के राजकीय व्यापार के अन्तिम 
चरण में सम्पूर्ण अतिरिक्त उपज को सेवा सहकारिता ($0/५९८ ००-०.0५००॥५८४) के द्वारा प्राप्त 
किया जायगा तथा वितरण की कार्य खुदरा व्यापारियों अथवा उपभोक्ता समितियों द्वारा किया 
जायगा । साथ ही, राजकीय व्यापार को व्यवस्था के लिए राज्यों में निगमों की भी स्थापना की 
जायगी । 


खाद्य-निगम ( 77006. (0फ्गकभ्वांणा ० पा0॑4 ) :--खाद्याननों के राजकीय व्यापार 
की नीति के अन्तर्गत १ जनवरी, १६९६५ ई० को भारत सरकार ने एक 70006 (०ए०त्भांग ० 
[00॥8 की स्थापना की। इस निगम ने अबतक प्राय: सभी राज्यों में अपने कार्यालय स्थापित 
कर लिया है तथा खाद्यान्न के क्रय एवं वितरण का काये प्रारम्भ कर दिया है। अप्रैल, १६६६ से 
निगम भारत सरकार के खाद्यान्न के क्रय-वित्रय का एकमात्र साधन बन गया है। १६६६-७० ई० 
में निगम द्वारा कुल ५५ लाख टन अन्न का क्रय किया गया था । निगम ने १६६६-७० में क्रय-विक्रय 
की कुल रकम १४४३ करोड़ रुपये का किया। निगम ने कृषि-विकास के लिए खाद, सुधरे हुए 
औजार आदि का वितरण भी प्रारम्भ किया है। १६६६ ई० में आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की 
३० हजार एकड़ भूमि में धान की खेती के सुधार के लिए निगम द्वारा बीज इत्यादि प्रदान किया 
गया था। १६७०-७१ में निगम द्वारा २४ चावल के कारखानों की स्थापना का प्रस्ताव है। 
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किन्तु खाद्याननों के राजकीय व्यापार की बहुत अधिक आलोचना की जाती है। आलोचकों 
का कहना है कि खाद्यान्नों के थोक व्यापार में बहुत अधिक जवाबदेही है जिसे सरकार अनुभव के 
अभाव में सफलतापूर्वक नहीं निभा सकती । साथ ही, इस काय के लिए निगमों की स्थापना में 
बहुत अधिक खर्च होगा जो आज की परिरिथति में ब|छनीय नही है। सबसे बड़ी बात तो मूल्य 
के सम्बन्ध में है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि खाद्यास्नों के राजकीय व्यापार से 
मूल्य में कमी होगी ही, वयोकि अब तक इसका खाद्यान्न के मूल्य पर प्रायः कोई अच्छा प्रभाव नहीं 
पड़ सका है तथा मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति अभी तक बनी ही हुई है। श्री अजित प्रसाद जैन ने 
अगस्त, १९६६ ई० में लोक-सभा में खाद्य-मंत्री के पद से अपने भ्रन्तिम वक्त थ्य में स्टेट ट्रेंडिंग की 
सफलता के सम्बन्ध में आशंका प्रकट की थी। इनके अनुसार स्टेट ट्रेंडिग की सफलता खाद्यान्न के 
पर्याप्र भण्डार तथा प्रत्येक स्तर पर प्रभावपर्ण नियन्त्रण के ऊपर निभर करती है। 


विशेष अध्ययन-सूची 


[, 0600! ० गा09 !. रि"एुण ० 6 77000ञ/भा78 शाप॒णा५ 
(0०7706८ (959) 

2. ऐश. ।. >क्याफ़िश्नै8 :. गाता $ 7006 एठ्एाशा (एक्राफाश) 

3, पैर, (. 8. ४. ?, : 7000 70॥69 थभा। 007070 (070५॥॥. 

4... जाग? (0०॥7880॥ : 8९८०6 7 7ए6 ४८३० 7]97, 79 256-69, 


259-632, 72-73. 
3. व 7ए४ ४९३४ ९-99 302, 320-2. 
6, +#0एा प्रां४८ १८थ 97 (969-74) 


० 


अध्याय ; १३ 
सिंचाई के साधन 


(90०प्क्‍८ट2५ ० ॥77297709) 


भारत में सिंचाई का महत्त्व ( गञाएणाक्षाए८ णी वाएंह॒क्षांणा व॥ 09 ) :-- 
भारत एक क्ृषि-प्रधान देश है। ऊक्ृपि की उन्नति के लिए जल की समुचित 
व्यवस्था नितांत आवश्यक है। पानी ही धरती का जीवन है। अच्छी भूमि, सबल पशु 
तथा उत्तम बीज, खाद एवं औजारों के रहने पर भी जल के अभाव में कृषि का कार्य अनिश्चित 
ही रह जाता है। श्री बन्स के मतानुसार सिंचाई की समुचित व्यवस्था द्वारा भारतीय क्रृषि 
की उपज में ५० से १०० प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है। वर्षों पर्व भारत में सिचाई 
के महत्त्व के सम्बन्ध में सर चार्ल्स टवेलियन ( था (फ्रशा6 ०४८ ६का ) ने कहा था, 
“भारत में सिचाई ही सब कुछ हे, जल भूमि से अधिक मृत्यवान हे क्योंकि जब जल भमि में 
दिया जाता है तो यह उसको उपजाऊ-दाक्ति में कम-से-कम ६ गुनी बद्धि करता है। इतना ही 
नहीं, यह ऐसी बहुत अधिक भूमि को उत्पादवा बना देता है जो जल के बगेर कुछ भो नहीं उत्पन्न 
कर सकती थी! (78907 5 एश्क्‍णींय की शिताीव, फर्श 8 गराणा८ ए५००।० 
(8॥ 0 9९८क७४० शीला शवाण 5 कड़ञ]ताए्पे 0 शाव व वाला68505 ॥5 70क्‍00।एॉ/५ 
ब्वील्वड हाफ वीा68 कात, एजाशावाए के हारा तरवां गराताए, बाते व शातदा$. शाच्या राणा 
् ]800 जञा०व7ए८ जाता गीतएांइट छ०्पांत॑ [0्तप्ल ॥णीएत?, ) इससे भारत में 
शिचाई का महत्व बिल्कुल स्पप्ट हो जाता है । 

वास्तव में भारत जंसे कृषि-प्रभान देश में सिचाई के महत्त्व के निम्नलिखित प्रधान कारण 
हैं-- (१) वर्षा का अभाव :-+भारत में प्रतिवष औसत ४५” वर्षा होता है, पर देश के भिन्न-भिन्न 
भागों में इसका वितरण समान नहीं है जिससे मिचाई के क्रत्िम साधनों के वर्गेर क्ृपि-कार्य प्राय: 
असंभव हो जाता है। अतः कग यर्जा बाले स्थाता के लिए सिचाई की व्यवस्था नितानत अनिवार्य 
हो जाती है। (२) वर्षा का अनिश्चित एवं अनियमित होना :--भारत में वर्षा मौनसन से होती 
है। मौनसून की प्रगति अत्यन्त अनिश्चित है । किसी वर्ष वर्षा बहुत अधिक होती है तो किसी 
वर्ष सूखा भी पड़ जाता है। वर्षा की अनिश्चितता से क्रपि को मुऊ करने के लिए भी सिचाई के 
कृत्रिम साथनों की व्यवस्था आवश्यक है । (२) अधिक जल चाहने वाली फसलों के लिए --कुछ 
फसलें ऐसी हीती हैं जिन्हें नियमित रूप से, अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है; जैसे-- 
चावल, गन्ना आदि । अतः इन फतलों की खेती के लिए भी अधिकांश क्षेत्रों में क़त्रिम सिंचाई के 
साथनों की आवश्यकता पड़ती है। (४) व्च में एक से अधिक फसऊ उपजाने के लिए--देश की 
जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इम बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण-पोषण के लिए गहन 
कृषि, यानी वर्ष में दो या तीन फसलों की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी सिंचाई के कृत्रिम 
साधनों की आवश्यकता पड़ती है । 

भारत में सिचाई की संभावनाएँ ( [एश्ाणा एए०ाएंशातर$5 ॥ ]0809 ) -- 
भारत में अभी तक नदियों के जल का बहुत ही कमर उपयोग हो पाया है। योजना आयोग के 
अनुमान के अनुसार यहाँ की नदियों में दुल १६८० लाख हेक्टर जल बहता है जिसमें से केवल 
५६० लाख हेक्टर-मोटर जल का प्रयोग सिचाई के लिए किया जा सकता है। इसमें से १९५१ ई० 
तक केवल ६५ लाख हेक्टर मीटर, यानी सम्पृण उपयोग में लाने लायक जल के केवल १७ 
भा० अ०--१६ 
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प्रतिशत भाग, अथवा नुल जल-साधन के कैवल ५'६ प्रतिशत भाग का ही सिचघाई के लिए डइषयोग 
किया जाता भा। तृतीय योजना के अन्त में यानी १६६५-६६ ई० में कुल १५० लाख हेक्टर 
मीटर, यानी कुल उपयोग किये जाने योग्य जल के प्रायः ३२ प्रतिशत भाग या कुल जल के १०५ 
प्रतिशत भाग का उपयोग किया जाने लगा था। १६६६-६६ के बीच २० लाख हेक्‍्टर मीटर 
जल के और उपयोग में लागे जाने का अनमान है । चवर्थ योजना में ५० लाख हेक्टर मीटर और 
जल को सिंचाई के लिए प्रयोग किया जायगा जिससे १६७३-७४ तक २५० लाख हेक्टर मौटर, 
या कुल उपयोग किये जाने योग्य जल के ४६ प्रतिशत भाग का उपयोग किया जाने लगेगा। 
इससे स्पष्ट है कि हमारे देश में अभी सिचाई की सुविधाओं में विस्तार की बहुत अधिक 
संभावनाएं हैं । 

ऐसी आशा को जाती है कि ५६० लाख हेक्टर मीटर प्रयोग किये जाने योग्य जल से कुल 
६०० लाख हेनटर भूमि में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा सकती है। इसमें से ४५० लाख 
हेक्टर वृहत्‌ एवं मध्यम सिंचाई की योजनाओं तथा १५० लाख हेक्टर लघ्‌-सिचाई की योजनाओं के 
द्वारा सिचित किया जायगा । इसमें १६६८-६६ ई० के अन्त तक १८६ लाख हेकटर भूमि में 
वृहत्‌ एवं मध्यम सिंचाई की योजनाओं तथा ८१ लाख हेव्टर भूमि में लघु सिचाई की योजनाओं 
द्वारा सिचित करने को क्षमता रथापित की जा चुकी थी, अतएव वृहत्‌ एवं मध्यम सिंचाई की 
योजनाओं द्वारा और २६० लाख हेक्‍्टर अतिरिक्त भूमि तथा लघध सिचाई की योजनाओं द्वारा 
७० लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि की सित्राई को क्षमता के निर्मित करने का क्षेत्र अभी वतंमान है। 

इसके अतिरिक्त पृथ्वी के नीष ( 6ा0प्रात छक्लशा ) भी सिंचाई के लिए बटहत अधिक 
क्षमता वतंमान है जिसमें २२० जाख हेक्टर-मीटर जल का सिचाई के लिए प्रयोग किया जा 
सकता है। इससे २२० लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई हो सकती है। इसमें से १९६८-६६ तक 
१०६ लाख हेनटर भूमि में इससे सिचाई की क्षमता दतंमान थी। जिस क्षेत्र में नहरों था तालाबों 
से सिंचाई का कार्य नहीं किया जा सकता है उसमें कुएँ द्वारा नीचे के पानी से सिचाई की व्यनस्था 
की जाती है। 

जारत से सिचाई -प्राप्त क्षेत्र ( 87९02 एात॑त प्गञाश्थांता ) :--प्रथम योजना प्रारम्भ 
होने के समय १६५०-५१ ई० में देश की कुल ११२० लाख हेबटर कृषि की जाने वाली भमि में 
से २०६ लाख हेक्टर भूमि में सिचाई होती थी। इसमें से ८८ लाख टेक्टर-भूमि में वृहत्‌॒ तथा 
मध्यम तथा ११८ लाख हेक्टर भूमि में लघ सिचाई के साधनों रे सिचाई होती थी। योजना 
आयोग का यह अनुमान है कि १६७५-०६ ४० तक ३४४ से ३६५ लाख हेक्टर भूमि को वृहत्‌ एवं 
मध्यम योजनाओं के द्वारा सिचाई के अन्तर्गत लाया जायगा, यानी इसमें जगभग चार गुनी वृद्धि 
हो जायगी । प्रथम योजनाकाल में सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किग्रे 
गये जिनके फलस्वरूप १९५५-५६ ई० में कुल २२६ लाख हेक्टर, यानी कुल क्रषि की जानेवाली 
भूमि के प्रायः १७'६ प्रतिशत भाग भूमि में सिचाई की जाने लगी। इस प्रकार प्रथम योजनाकाल 
में सिचाई-प्राप्त क्षेत्र में केवल २० लाख हेक्टर की ही वृद्धि हुई। द्वितीय योजना में विभिन्‍न 
साधनों द्वारा कुल ७२ लाख हेकक्‍्टर अतिरिक्त भूमि में सिचाईं की सुविधा प्रदान करने का आयोजन 
था। किन्तु योजना का यह लक्ष्य प्रा नहीं हो सका तथा द्वितीय योजना के अन्त में, यानी 
१६६०-६६ ६० में देश में कुल प्रायः २७६ लाख हेक्टर भूमि में ही सिचाई की सुविधा प्राप्त 
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हुई । इस प्रकार प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप कुल सिंचाई-प्राप्न भूमि का क्षेत्र १६५०- 
५१ ई० के २०६ लाख हेक्टर से बढ़कर १६६०-६१ ई० में लगभग २७९ लाख हेक्टर हो गया । 
तृतीय योजना में सिंचित भूमि के क्षेत्र को बढ़ाकर १६६५-६६ ई० तक ३९६ लाख हेक्टर करने 
का आयोजन था जबकि यह अनुमानतः ३२२ लाख हेक्टर तथा १६६८-६६ में ३६० लाख हेक्टर 
हो गया । चतुर्थ पंचवर्षीय योजबा ( 70फा0 शिए० ४८ ऐ॥ ) में कुल सिचित क्षेत्र को 
१६६८-६६ ई० में ३६० लाख हेक्टर से बढ़ाकर १६७३-७४ ई० में ४३४ लाख हेक्टर करने का 
आयोजन है । 

निम्नलिखित तालिका से पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई की प्रगति का अब्दाजा लगाया 
जा सकता हैं :-- 


पंचवर्धाप यांजनाआ क [सचाइ-सम्बन्धा लक्ष्य एबं उपलाब्ध ( लाख हक्‍टर मर ) 
नीयत 





। वृहत्‌ एवं मध्यम लघु सिंचाई के 





कि हि कुल सिचित 
साधनों से | साधनों से ५ 
ह है है क्षत्र 
मिज्ित क्षेत्र सिचित क्षेत्र 
१, प्रथम योजना के प्रारम्भ में 
( १६५०-५१ ) ०3 ११८ २०६ 
२. प्रथम योजना के लक्ष्य ३४ ४५ ७६ 
३. प्रथम योजना के अन्त में । 
सिचाई-प्राप्त क्षेत्र (१६५५-५६ ई० में) १०१ १२५ र्र्द 
४. प्रथम योजना की वास्तविक उपलब्धि १३ कह २० 
५. द्वितीय योजना के लक्ष्य |. ३६ ३६ ७२ 
६. द्वितीय योजना के अन्त में 
सिचित क्षेत्र ( १६६०-६१ ई० में ) १३१ १८८ २७६ 
७, द्वितीय योजना की वास्तविक 
उपलब्धि ३० २३ भ्३ 
८. तृतीय योजना के लक्ष्य ४७ ३५ परे 
९. तृतीय योजना के अन्त में सिचित क्षेत्र 
( १६६५-६६ में ) १५२ १७० ३२२ 
१०, १६६८-६९ में सिचित क्षेत्र १७० १९० ३६० 
११. चतुर्थ योजना के लक्ष्य ( १६७३-७४ ) २१२ से ८३५७ 





रव्न्त्का्मण््य्ट्य्प्ररद ८-"प४+++++++-+-++-्जच्७न-+न.......... क्पाककनकुनयाण.. यफेकल्क, बट... 4५2... है /0त/े &औ.. | गन द््द श व ेजन्‍नक 
चार ४ एच याशखात पाक चर घाव ले नरतार्‌ 


भिन्न-भिन्न राज्यों में सिंचाई की समात युत्रिधा उपलब्ध नहीं है। 























२४४ भारतीय अथंशास्त्र 
निम्नलिखित तालिका! से विभिन्न राज्यों में सिज्चित भूमि के क्षेत्र का अन्दाजा गाया जा 
सकता है :--- 
१६५८-५६ ई० में बिभिस्न राज्यों में सिचित भूमि का क्षेत्र ( हजार एकड़ में ) 
ल सिचित-क्ष त्र कृषि की जाने 
राज्य क्ष ड मे 
00 वाली भूमि के प्रतिशत में 
आन्ध्र प्रदेश जद २६ 
असम १३ ३० 
बिहार हे ३० 
जम्मू एवं कश्मीर हु ४६ 
महाराष्ट्र-गुजरात न ६ 
केरल ६ १६ 
मध्य प्रदेश १ ५ 
तमिलनाड़ हक ३६ 
मंसूर १६ ८ 
उड़ीसा हे १७ 
पंजाब | जा ४० 
उत्तर प्रदेश ! हे ' १२ 
राजस्थान |. २६ 
पश्चिमी बंगाल हे ्‌ 
केन्द्र द्वारा शासित राज्य श्र 
सम्पूर्ण भारत ५७६ १८ 


साधनों में निम्न प्रकार से बंटा हुआ था :-- 


नहरे 


सहरें 


तालाब 


भारत में सिचाई के मुख्य साधन 
( ५३ $00068 0 वांहृध0॥ ॥ ॥70॥9 ) 
भारत में सिंचाई के तीम मुख्य साधन हैं :---(१) कुएँ; (२) तालाब; भर (३) नहरें। 
इनके क्षतिरिक्त आहर, खाई, चौर आदि के द्वारा भी सिंचाई का काय होता है। १६६७-६८ 
ई० में विभिन्‍न साधनों द्वारा कुल प्राय: २७५ लाख हेबटर भूमि, यानी कुल कृषि की नानेवाली 
भूमि के प्रायः १६ प्रतिशत भाग में सिचाई की सुविधा प्राप्र थी। यह क्षेत्र सिंचाई के विश्िन्त 


कु एक, ' 
अन्य साधन 


कुल 





१६६७-६८ में 
सिचाई-प्राप्न क्षेत्र कुछ सिचित भूमि का 

( लाख हेक्टर में ) प्रतिशत 
११३९० ४२'१ 
४६० १८४ 
६५१० ३११० 
२११० दर 
२७५*९० १००० 


]. 2८०॥0फा0 58एाप९४ 0 जाता 8 87000. ?. 23, 
2. ॥708 97]-72. 


सिचाई के साधन २४५ 


अब सिंचाई के इन विभिन्न साधनों का निम्न विवरण प्रस्तुत किया जाता है :-- 


(१) कुएँ (४४०॥४) :---कुएँ भारत में सिचाई के सबसे महत्त्वपूर्ण तथा प्राचीनतम साधन 
हैं। आज भी भारत के अधिकांश भागों में कुओं से ही मिचाई होती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, 
बिहार, बंगाल तथा तमिलनाडु आदि राज्यों में मुख्य रूप से सिंचाई के इन साधनों का प्रयोग 
किया जाता है। १८९३ में कुओं से सिंचाई के सम्बन्ध में डॉ० बोयलकर के निम्नांकित कथन 
उल्लेलनीय हैं :---“]२00॥00 ॥ ब870प्रॉप्रा8 ० वातां॥ ग2५४९१ 70 50 ॥रपरी। 85 ॥6 
ढएशशाएए एण ०पारगांण द्व06 ता ४92५ वएशाणा ॥0॥ ७०], १६६७-६८ ई० में 
कुओं द्वारा कुल ६५ लाख हेक्टर भूमि, यानी कुल सिचाई-प्राध भूमि के लगभग ३१ प्रतिशत भाग 
में सचाई होती थी। भारत में कुएँ अधिकांशत: व्र्याक्तमत सम्पत्ति हैं। इनका सबसे बड़ा 
लाभ यह है कि किसान कुएं बनाकर सिंचाई के लिए प्रायः स्वतन्त्र हो जाते हैं। 'भधिक अश् 
उपजाओ आनू्दोलन' के अन्तगंत तो सरकार कएँ बनाने के लिए किसानों को सहायता के रूप में 
आध्रा व्यय एवं आवश्यक सामग्री भी प्रदान करती हैं । किस्तु योजना आयोग ने कुओं के निर्माण में 
आधथिक सहायता को धीरे-धीरे कम करने का सुझाव दिया है। तुओं के निर्माण में सहकारिता के 
आधार पर भी कार्य किया जा प्रकता हैं। एक कुएं से ऑसन तौर पर ३ टुक्टर भूमि की सिंचाई 
होती है तथा प्रति कुएं से एक टन आंतिरिक्त अन्न का उत्पादन होता है । 


नल-कूप (]00०८-७०॥) :--आजकल देश में नल-कूपों का प्रवार भी धीर-धीर बढ़ रहा 
हैं। नल-कूपों के निर्माण-सम्बन्धाी योजना को तैयार करने के लिए भारत सरकार ने १६४८ ई० 
में २ अमरिकन विशेषज्ञों को बुलाया था। इन्हीं लोगों के प्रतिविदन के आधार पर सरकार ने 
६००० नल-कूपों की एक योजना तंयार को। इनमें से अधिकांश नल-कूप तैयार हो गये हैं । 
१६५० ई० के पृव भारत में कुल २५०० नल-कूप थे जिनमें से २,३०० नल-कूप केवल उत्तर प्रदेश 
में थे। प्रथम योजनाकाल में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुल ५,३८० नल-कूप लगाने की व्यवस्था 
थी, किन्तु इनमें से केबल ३४२२ नल-कूप ही लगाये गये । इनसे कोई २० लाख एकड़ अतिरिक्त 
भूमि में सिंचाई की सुविधा प्राप्र होने की आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त योजनाकाल में 
भूमि की निचली सतह पर पाये जानेवाके जल को निकालने के लिए ३५० गहरे नल-कूप खोदने 
का कार्य प्रारम्भ किया गया था जो द्वितीय योजनाकाल में जारी रहा | द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
में कुल ३५८१ नल-कूप लगाने का आयोजन था जिसका अनुमानित व्यय २० करोड़ रुपये था लथा 
जिससे € लाख एकड भूमि में सिंचाई की सुविधा मिलनेवाली थी। तृतीय योजनाकाल में १८२८ 
नल-कूप लगाने का आयोजन था जिनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा पश्चिमी बंगाल 
में लगाये गये । नल-कूपों से विद्य त्‌ के द्वारा स्िचाई का कार्य होता है। एक नल-कूप ६० से 
लेकर ४०० फीट की गहराई तक जाता है। इससे एक घण्टे में ३३०० गैलन जल निकलता है 
एक नल-कूप से लगभग २०० हेकक्‍्टर भूमि में सिंचाई का कार्य होता है । किन्तु नल-कपों से 
सिंचाई में उचित प्रगति नहीं हो पाती है। नल-कपों को अधिक प्रभावपूण बनाने के लिए यहाँ 


यह सुझाव के रूप में कहा जा सकता है कि इनके प्रयोग करनेवालों के बीच सहकारिता की 
स्थापना को जाय । 


२४६ भारतीय अधथंशास्त्र 


(२) तालाब (787/) :---तालाबों द्वारा सिंचाई की प्रथा भारत में अति प्राचीन काल 
से ही चली आ रही है। दक्षिणी भारत के पहाड़ी प्रदेशों में नहर तथा कुएँ खुदवाने में कठिनाई 
होती है, भतः तालाब द्वारा सिंचाई की पद्धति विशेष रूप रो इसी भाग में पायी जाती है। ये 
तालाब कहीं-कहीं पर बड़ी-बड़ी झीलों के आकार से लेकर गांव की छोटी-छोटी तलैया तक के 
आकार के होते हैं। मध्य प्रदेश, हैदराबाद तथा मंसूर राज्यों में बड़े-बड़े बाँध बनाकर झीलें तैयार 
की गयी हैं जिनसे सिंचाई का कार्य होता है । केवल आंध्र एवं तमिलनाडु राज्य में लगभग ६५,००० 
तालाब हैं जिनसे कोई १५ लाख हेक्टर भूमि में सिंचाई होती है । इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, बिहार 
तथा उड़ीसा में भी तालाब पाये जाते हैं। १६६७-६८ ई० में इनसे कुल ४६ लाख हेक्टर भूमि में 
सिंचाई होती थी जो कुल सिंचाई-प्राप्त भूमि का प्रायः १८४ प्रतिशत भाग था। इन तालाबों में 
बर्षा का जल एकत्र किया जाता है और वर्ष के शेष भाग में इनसे सिंचाई का कार्य किया जाता 
है। तालाब प्रायः सभी जगह राज्य की सम्पत्ति होते हैं । इनके बनवाने में अपेक्षाकृत कम व्यय होता 
है। लेकिन आजकल अधिकांश तालाब पुराने होने के कारण अनुपयोगी हो गये हैं जिसके फल- 
स्वरूप इन्हें लगातार साफ कराने की आवश्यकता पड़ती है । 

(३) नहरें ((थ॥25) :-+भारत में नहर सिंचाई का सर्वप्रभुख साधन है। यहां 
अकाल के प्रकोप को दूर करने के लिए प्राचीन समय मे भिन्न-भिन्न राजाभो द्वारा नहरें बनवाई 
गयी थीं। ब्रिटिश शासन काल में भी इसी कारण नहरों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया । 
१६६:-६८ ई० में सभी प्रकार की नहरो द्वारा ११३ लाख हंक्टर भूमि में सिंचाई होती थी, जो 
कुल सिचित भूमि का प्रायः ४२१ प्रतिशत भाग था। हमारे देश में अधिकतर नहरें उत्तर के 
मैदान में ही पायी जाती हैं क्योंकि इस भाग को मिट्टी दोमट होने के कारण इस क्षेत्र में सुगमता- 
पूर्वक नहरे निकाली जा सकती हैं । साथ-ही-साथ, इस भाग की मिट्टी अधिक उपजाऊ भी होती है 
जिससे नहर बनवाने का ख्च भी सुगमतापूर्वक निकल जाता है । 


नहरें प्रायः तीन प्रकार की होती हैं--(१) स्थायो नहरे (एशथाा॥8 ०७98 )-- 
स्थायी नहरें वर्फीली नदियों से निकाली जाती हैं जिनमें जल का बहाव निरन्तर बना रहता है । 
नदियों का बहाव बाँध (887982०) बनाकर रोक लिया जाता है एवं जल का रुख बदल दिया 
जाता है | इन नहरों से सालों भर जल मिलने का विश्वास रहता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा 
बिहार में प्रायः इसी प्रकार की नहरें पायी जाती हैं। (२) बरसातो नहर ([77709007 
०धा45)--इन नहरों से कैवल वर्षा के दिनों में ही जल मिलता है। नदी के किनारों को काटकर 
ये नहरें निकाली जाती हैं । इस प्रकार की नहरें मुख्यतः प्राचीन सिन्ध और पंजाब में पायी जाती 
थीं। किन्तु विभाजन के पश्चात्‌ ऐसी नहरे अधिकांशत: पाकिस्तान में चली गयीं। (३) बाँध की 
नहरें (900792० ०४४85) :--घाटियों को बाँधकर वर्षा का जल जमा किया जाता है.तथा सूखे के 
दिनों में इसे नहरों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। बांध की नहरें भी इसी प्रकार 
से निकाली जाती हैं। इस प्रकार की नहरें मुख्यतः मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी भारत में पायी 
जाती हैं। 

(४) सिचाई के अन्य साधन (000 80ए7०८$ ० [ए8800॥) :--इन प्रमुख साधनों के 
अतिरिक्त अन्य साधनों से भी सिंचाई का कार्य होता है। इनमें अआहर-रहट, नदी-नालों के छोटे- 
छोटे बाँध, चोर के बाँध तथा बिजली के पम्पों द्वारा सिचाई विशेष सौर से उल्लेखनीय है। छोटे- 
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छोटे नदो-नालों पर बाँध बनाकर तथा बिजली के पम्पों द्वारा इसका जल लिकाल कर प्िचाई का 
कार्य होता है। प्रथम योजना में इस प्रकार के पम्पों की व्यवस्था पर अधिक जोर दिया गया था । 
१६६७-६८ ई० में सिंचाई के अन्य साधनों द्वारा प्रायः २१ लाख हेक्टर भूमि, यानी कुल सिचाई- 
प्राप्त भूमि के प्रायः ८५ प्रतिशत भाग में सिचाई होती थी । 

भारत सरकार को सिचाई-सम्बन्धो नीति 

(फाएथशांणा ?7०ाए१४ ० ॥॥6 0509५. ० ॥॥09) 

ब्रिटिश सरकार की सिचाई-सम्बन्धी नीति [तहाणा ?०॥०७ एण 6 छ09॥ 
600शग्राश॥) :--भारत में अति प्राचीन काल से राज्य द्वारा सिचाई की व्यवस्था 
होती आ रही है । अकाल के प्रकोप को दूर करने के लिए हिन्दू तथा मुगल राज्यों द्वारा नहर एवं 
तालाब बनाये जाते थ । इस प्रकार ब्रिटिश सरकार को सिचाई के बहुत से साधन, जंसे उत्तर भारत 
की कुछ बरसाती नहर तथा मद्रास के तालाब आंद अपने पूर्वाधिकारियों से ही प्राप्र हुए थे। 
प्ररम्भ में ब्रिटिफ सरकार द्वारा इन साधनों की उपेक्षा की गयी जिसके फलस्वरूप इनमें बहुत से 
नष्ट हो गये । लेकिन १६ वीं शताब्दी के मध्य से सरकार की इस नीति में परिवर्तन हुआ। 
सरकार ने स्वयं उत्तादक सिचाई कार्यो (?097लाएए ७०६६) का निर्माण प्रारम्भ किया । १६ वीं 
शताब्दी के अन्त में एक भंयकर अकाल पड़ा जिसस दक्षिणी भारत में बहुत अधिक क्षति हुई। 
इसके फलस्वरूप १६०१ ई० में लाड कजन द्वारा एक सिचाई आयोग (79 400॥ (0०गाधां$ध०॥) 
की नियुक्ति की गयी जिगन अकाल के निवारण के लिए शक्षात्मक उपा्षों की सिफारिश की। 
सिंचाई आयोग ने भारत में सिच्ााई के साधनों के विकास कै लिए हक निश्चित योजना तेयार की 
तथा उसे कार्यान्वित करने के लिए सरकार से अनुरोध किमा। इनके फलस्वरूप सरकार की 
सिचाई-सम्बन्धी नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ तथा सिंचाई के राधनों के विकास पर सरकार 
द्वारा बहुत अधिक खर्च किया जामे लगा । पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तमिलनाइ आदि राज्यों 
में उसी समय से नहरों का निर्माण प्रारम्भ हुआ । 

१६१६ ई० कै संवधानिक सुधार के अनुसार सिचा३ एक प्रांतीय विषय बन गयी जिसके 
फलस्वरूप सिचाई के साधनों की पूरी जिम्मेवारी प्रातीय-सरकारों की हो गयी । १६२१ ई० के 
बाद सिंचाई के साधनों का विकास ब्रुतरगति से प्रारम्भ हुआ तथा ५० करोड़ रुपये की लागत से 
सिंचाई की कई महृश्वपूर्ण योजनाएँ कार्यान्वित की गयीं जिनसे प्रायः २२० लाख एकड़ भूमि में 
सिंचाई की सुविधा प्राप्र हुई। इन योजनाओं में पंजाब की सतलज घाटी योजना, सिंघ का 
सबकर बाँध, मद्रास का काबेरी जलाशय एवं मेट्र योजना; उत्तर प्रदेश कौ शारदा एवं आगरा 
नहर तथा बम्बई के भण्डारा बांध विशेष महत्त्व के है। १६२१ ई० के कृषि-आयोग ने सिचाई 
एवं क्रृषि विभागों में घनिष्ठतर सम्बन्ध स्थापित करने कौ सिफारिश की । आयोग की सिफारिशों 
के भाधार पर १६३१ ई० में केन्द्रीय सिचाई सूचना आयोग ((शााव। फ्पाध४० ० [724॥0॥) 
को स्थापना हुई । अप्रैल, १९४५ ई० में भारत सरकार ने एक केन्द्रीय जल सिंचाई, बिजली 
एवं नोकाचलन आयोग ((८्याबा शब्चक्ष, 20फल', पप्रांडभांणा 06 िब्वशंशभांणा 0०त्ाएं॑- 
5907) की नियुक्ति की । इस प्रकार त्रिटिश शासनकाल में सिंचाई के साधनों का विकास अवश्य 
हुआ, किन्तु सरकार ने सुरक्षात्वक कार्यों की अपेक्षा उत्पादक्ष कार्यों पर ही अधिक ध्यान दिया । 
उत्पादक कार्यों से शीघ्र पूंजी एवं ब्याज की वापसी हो जाती है, क्तः सरकार द्वारा इन्हीं 
योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती थी। साथ ही, ब्रिटिग शासन काल में सिंचाई की दर भी 
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बहुत ऊंची होती थी जो साधारण किसानो से परे थी। सिंचाई की दर वसूलने का तरीका भी 
बड़ा ही दोषपूर्ण था। संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि “ब्रिटिश सरकार की सिचाई नीति एक 
ऐसी सरकार द्वारा अनियोजित एवं असमन्वित विकास की गाथा हैं जो एक ऐसे देश के लिए 
सिंचाई की सुविधाएँ प्रदान करने की सम्भावनाओं को महसूस करने से विफछ रही जहाँ पर जल 
भूमि से अधिक महत्त्वपूर्ण हे ।” (॥॥0 ४09 0 वंपाशवांणा॥ इयीटा९8 की वा04 फएाएंश' 
(6 ऊड्रधाशोी 7प्रांट 48 8 8079 0 छागाए55 प्राए०-णतावा९एत ीणा$ 99 8 (00ए8पफ. रशाया 
ज़ांदा 65 0 756 ॥6 एणशा(।बा।05 ए 0गिाए गर्पएशाणा विदात।65 [0 8 
००प्रा।५ शाशषर छक्क॑श' ॥8ए6 शा 840 0 06 ग्राणए ए४प३०॥० (वा ।॥॥0.) 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद सिचाई नीति (ह#8०॥0०7 एणा0५ एी ॥ए 600णशप्रशाणा 
8०० 70०090०70९706) :--देश-विभाजन के बाद हमारे समक्ष सबसे बड़ी समस्था खाद्यान्न एवं 
कुछ आवश्यक कच्चे पदार्थों के अभाव की समस्या थी । इस समस्या के समाधान के लिए सरकार 
कृषि-विकास पर विशेष जोर दे रही है और कृषि-विकास कार्यक्रा के अन्तर्गत सिंचाई के साधनों 
के विकास को प्राथमिकता दी जाती है। सिंचाई के साधनों के विस्तार के लिए सरकार द्वारा 
अनेक नदी-घाटी योजनाएँ ([शएथा ५८५४ एऐ0० ८८४) कार्यान्बित की जा रही हैं जिनमें दामोदर, 
भाकरा-नागंल, कोशी, चम्बल, रिहांद, हिराकुण्ड तथा तु ग॒भद्वा योजनाएं आदि विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । इन योजनाओं का व्यय बहुधा अधिक होता है । अतः इनका व्यय केन्द्रीय तथा 
राज्य सरकारों द्वारा सम्मिलित रूप से वहन किया जाता है। इन वृहत्‌ सिंचाई योजनाओं के 
अतिरिक्त सरकारों द्वारा कुछ मध्यम आकार की योजनाएँ भी कार्यान्वित की जा रही हैं। द्वितीय 
योजना के अन्तर्गत मध्यम आकार की योजनाओं को ही प्रधानता दी गयी थी । इसका कारण यह 
था कि इन योजनाओं से वृहत्‌ योजनाओं की अपेक्षा शीघ्र लाभ प्राप्र होता है। साथ ही, इनसे 
प्राप्त लाभ में एक प्रकार की निरंतरता भी बनी रहती है । 

इनके अतिरिक्त अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तगंत लघु-सिंचाई योजनाओं की 
ही प्रधानता थी । इस कार्यक्रम के अन्तगंत सरकार किसानों को कुएँ बनवाने के लिए ऋण अथवा 
अनुदान प्रदान करती है, नल-कूप लगाये जाते हैं, नये-नये तालाबों का निर्माण किया जाता है 
अथवा प्राचीन तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाता है। इनके अतिरिक्त सरकार द्वारा किसानों को 
रियायती मुल्य पर रहट तथा पम्प वर्गरह का भी वितरण किया जाता है। इस प्रकार सरकार 
द्वारा सिचाई के साधनों के विकास के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा इन प्रयत्नों में 
सफलता भी मिली है। किन्तु समस्या की गम्भीरता को देखते हुए यह कहना पड़ता है कि इसमें 
और अधिक तत्परता की आवश्यकता है । 

किन्तु आजकल सरकार द्वारा सिचाई के विकास के लिए किये गये प्रयत्नों में निम्नलिखित 
कठिनाइयाँ भी हें“-(१) बित्त का अभाव :--सवंप्रथम कठिनाई तो वित्त के अभाव की है। 
सरकार आजकल देश के आथिक विकास के लिए बहुत ही प्रयत्नशील है। किन्तु, देश में 
आवश्यक वित्त एवं विदेशी विनिमय का अभाव है। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार 
विदेशों तथा विश्व-बेंक से ऋण ले रही है। (२) आवश्यक यन्त्रों एवं सामग्री का अभाव :--- 
दूसरी कठिनाई आवश्यक यन्त्रों एवं सामग्रियों के अभाव-सम्बन्धी कठिनाई है। हमारे देश में 
सिंचाई की बड़ी-बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक यन्त्रों एवं सामग्री का भी 
अभाव है। इस अभाव को दूर करने के लिए विदेशों से इनक[ आयात किया जाता है । किन्तु, विदेशी 
विनिमय-सम्बन्धी कठिताइयों के फलस्वरूप इनका आयात पर्याप्र मात्रा में नहीं किया जा सकता। 
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(३) आवश्यक बिशेषज्ञों का अभाव :--भारत में सिंचाई की योजनाओं को कार्यान्वित करने के 
लिए आवश्यक विशेषज्ञों का भी अभाव है। इस अभाव को दूर करने के लिए सरकार द्वारा 
प्रशिक्षण के लिए बहुत-से भारतीय विदेशों में भेजे जा रहे है । (५४) किसानों में अनुत्तरदायित्व की 
भावना :---भारतीय किसान सिच७्ड के क्षेत्र में अपने दायित्व पर भी ध्यान नहीं देते । वे नहर 
अथवा नल-कूपों के जल को सरकारी जल समझ कर उसे योंही बर्बाद करते हैं जबकि दूसर 
किसानों के खेत जल के वर्गर सूखते रहते है । उपरोक्त कठिनाइयों के कारण भारत में सिंचाई के 
क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है । 

बत्तमान सरकार की सिचाई-सम्बन्धी नोति के दोष ((200०६ ० (6 [772400॥ ?0॥0५ 
(6 650 (॥0एणायारा) +--वत्त मान सरकार की भमिचाई नीति वास्तव में प्रशंसनीय 
है, फिर भी इस नीति में निम्नलिखित दाप है जिनका निराकरण सिंचाई के विकास के लिए अति 
आवश्यक है--(क) सवप्रथम दोष तो यट हैं कि सरकार द्वारा वहत सिंचाई की योजनाओं पर 
ही अधिक जोर दिया जा रह। है। लव सित्ताई योजनाओं पर पूरा जोर नहीं दिया जाता है। 
किन्तु हम जानते है कि दोनों प्रकार के कार्यक्रमों के अपने-अपने अलग-अलग लाभ है। अतः 
सिचाई-सम्बन्धी नीति में दोनों के बीच यथासम्भव संवुलन स्थापित करने का प्रयत्न अनिवाय हो 
जाता है । साथ ही, वृहत्‌ योजनाओं के तैयार होने में बटत अधिक समय लगता है, इनमें पू जी को 
भी बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है तथा इनके लिए यन्द्र एवं सामग्रियों की प्राप्त करन के लिए 
हम विदेशों पर आश्रित रहना पड़ता है। लघ्‌ कार्यक्रमों के साथ एसी बात नहीं पायी जाती है। 
इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर द्वितीय योजना में मध्यम आकार की योजनाओं को ही 
प्रधानता दी गयी थी। (ख) सरकार की सिचाई-सम्बन्धी नोति का दूसरा दोष यह है कि 
सरकार ने सिंचाई की दर को बहुत अधिक रखा जिससे किसान साधारणतः सिचाई के साधनों 
का पुरा-पूरा उपयोग नहीं कर पाते। नल-कूपों के साथ यह बात मुख्य रूप से पाई जाती है। 
सिंचाई की दर के निर्धारण में जनता की आथिक स्थिति तथा भिचाई से प्राप्त लाभों को ध्यान में 
रखना आवश्यक है । (ग) अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत व्यय को जानें वाली कुल 
रकम का अधिकांश भाग योंही बेकार हो जाता हे । इसके लिए देश में समुचित प्रशासनिक 
संगठन की आवश्यकता है । अतः, इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए देश में एक समुचित 
प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है । 

लघु-सिचाई कार्य 
(५ता07 [94070 ४४०४) 

वृहत्‌ू-सिचाई योजना के साथ-साथ देश में लघु सिचाई की भी अनेक योजनाएं कार्यान्वित 
की जा रही हैं। आजकल हम्तारे देश में लधु सिचाई कार्यों पर सरकार द्वारा विशेष जोर दिया 
जा रहा है। १६६८-६६ ई० में कुल ३६० लाख हेक्टर सिचित क्षेत्र में से लघु-सिंचाई कार्यों के 
द्वारा कुल प्रायः १६० लाख हक्टर भूमि में सिचाई की सुविधा प्राप्त थी। थह कुल सिचित भूमि 
का प्रायः ५३ प्रतिशत भाग था। लघु-सिचाई कार्यों के अंतर्गत कुएँ, नल-कूप, तालाब या छोटो- 
छोटी नदियों के बाँध आदि सम्मिलित है । 

!--योजना आयोग के अनुसार लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत वे कार्यक्रम आते हैं जिनमें 
१५ लाख रुपये या इससे कम खर्च होता है। इसके अतिरिक्त धरती के नीचे (हा०णातव णव्वाश' 
8200768$) के सभी काययक्रम इसके अन्तगंत ही आते हैं। मध्यम सिंचाई कार्यक्रमों में उन कार्यक्रमों 
को सम्मिलित किया जाता है जिनमें १५ लाख रुपये से ५ करोड़ रुपये तक का व्यय होता है तथा 
५ करोड़ रुपये से अधिक व्यय वाले कार्यक्रमों का वृहत्‌ सिंचाई कार्यक्रमों के अन्तगंत रखा जाता है । 


२४० भारतीय अथ शस्त्र 


देश की सिचाई-व्यवस्था में लघु एवं वृहत्‌ दोनों प्रकार के कार्यों का अलग-अलग 
महत्व है। वास्तव में, सिंचाई के इन दोनों कार्य-क्रमों को एक-दूसरे का प्रक समझना 
चाहिए तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए ऐसी योजना की व्यवस्था होनी चाहिए जो उस क्षेत्र-विशेष के 
लिए अ्षति उपयुक्त हो । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना ( कया काए८ भ८्शा शंका ) में लघु सिचाई कार्यो पर कुल 
७७ करोड़ रुपये व्यय को व्यवस्था थी जिससे कुल ४५ लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई 
की आशा की जाती थी। किन्तु वास्तव में योजना काल में इस प्रकार के सिंचाई कार्यो द्वारा 
कुल १७ लाख हेकटर अतिरिक्त भूमि में ही सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। अधिक अब्न 
उपजाओ आन्दोलन' के अन्तगंत इन्हीं घोजनाओं को प्रधानता दी गयी थी। इसमें कुओं की 
मरम्मत एवं निर्माण, नल-कृपों तथा तालाबों के निर्माण पर अधिक जोर दिया जाता था। प्रथम 
योजना काल में ४४२२ नल-कूप लगाये गये थे जिनसे कोई ८ लाख हेक्टर अतिरिक्त भमि में सिंचाई 
की सुविधा मिलने की आशा थी। द्वितीय योजना में भी २० करोड़ रुपये की लागत पर ३५८१ 
नल-कूप लगाने का आयोजन था जिनसे ३३० हजार हेक्टर भूमि में सिंचाई की सुविधा मिलने 
को आशा थी। सरकार द्वारा किसानों को कुए बनवाने या मरम्मत करने के लिए ऋण अथवा 
अनुदान भी दिया जाता है। कुओं तथा नदियों से पानी निकालने के लिए सरकार द्वारा रियायती 
मूल्य पर बिजली के पम्प तथा रहट किसानों को दिये जा रहे है। 

द्वितोय पंचवर्षोप योजना ( 560070 ४८ शट्या शक ) में लथु सिंचाई कार्यक्रमों पर 


२५० करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था । द्वितीय योजना के अन्त में १६६०-६१ में लघ सिचाई 
के साधनों के द्वारा कुल १४८ लाख हेक्टर भमि में सिंचाई की सविधा उपलब्ध थी । 


ततीय पंचबर्षोय योगना ( ॥॥॥70 ए४6 ४९४ ?]4॥ ) के अन्त में १६६५-६६ ई० में 
लघु सिंचाई कार्यक्रमों के द्वारा कुल १७० लाख हेक्टर भूमि में सिचाई की सविधा प्राप्त #ई । ह 
मद में मोजना काल में २७० करोड़ रुपये व्यय हुए 

तीनों वाषिक योजनाओं ( 37778! ?]8॥5 ) में लघु सिंचाई कार्यक्रमों पर १६६६-६६ 
के बीच २१४ करोड़ रुपये व्यय किया गया। १६६८-६६ में लधु सिंचाई के साधनों द्वारा कुल 
१९० लाख हेकक्‍्टर भमि में सिंचाई होती थी। 

चतुथ पंचवर्षोष योजना ( 680ए07॥/ ॥7४८ ४८७ /&॥ ) में इस मद मैं ५१९ करोड़ रुपये 
का व्यय प्रस्तावित है। इससे योजना काल में ३२ लाख हेक्‍्टर अतिरिक्त भमि में सिंचाई की 


सुविधा प्राप्त होने का अनुमान है । 
अशोक मेहता समिति के अनुसार देश के विभिन्न भागों में लघु प्रिचाई के साधनों के 


विकास पर भी पर्याप्न जोर दिया जाना चाहिए। संतोष का विषय है कि सरकार इन कार्यक्रमों 
पर विज्येष जोर दे रही है। नये-नये नुएँ, तालाब, नल-कूप आदि बनाये जा रहे हैं । किस्तु 
समिति के अनुसार पुराने कुझों तथा तालाबों की मरम्मत पर जरा भी ध्य।न नहीं दिया जा रहा हैं 
जिससे लघु-सिचाई कार्यों से वास्तविक लाभ में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। पहले तालाबों की 
मरम्मत जमींदारों द्/रा की जाती थी, किन्तु जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद सरकार द्वारा इस 
प्र विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है । यह निश्चय ही खेदजनक बात है । 


पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई 
( पापरथा0णा ता पं भर९आ ?]॥75 ) 


प्रथम पंचवर्षोय योजना में सिंचाई कार्यों की प्रगति (70825 ता पफै84ा0॥ वं॥ 
(6 कया सरल भ्रठका शक) :--प्रथम योजना में सिचाई के विकास को उच्च प्र/थमिकता 


सिचाई के साधन २५१ 


प्रदान की गयी थी। योजना काल में वृहत्‌ एवं मध्यम सिंचाई तथा बिजली की कुल १७२ 
योजनाएं तैयार की गयी थीं जिनमें से योजनाकाल में १५३ पर कार्य प्रारम्भ किया गया। इन 
योजनाओं में ६ बेहुडद शीय योजनाएं थीं। इन योजनाओं से १६५५-५६ ६० तक ८५ लाख एकड़ 
अतिरिक्त ब्वमि की सिंचाई का लक्ष्य था, किन्तु इस लक्ष्य को पृत्ति नहीं हो पायी । योजनाकाल में 
वृहत्‌ एवं मध्यम सिश्चाई की योजनाओं से १३ लाख हेक्टर तथा लघु सिंचाई की योजनाओं से ७ 
लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की सुविधा प्राप्र हुई । इस प्रकार कुल मिचित भूमि का 
क्षेत्र १६५०-५१ ई० में २०६ लाख हेक्टर से बढ़कर १६५५-५६ ई० में २२६ लाख हेक्टर 
हो गया । 

दितीय पंचवर्धाय योजना में सिचाई कार्यों को प्रगति (0.276९55 0 फा0ा०णा | 
0 $९८णात१ [7ए6 ४6७ 2) :->द्वितीय योजनाकाल में सिंचाई के साधनों के विकास पर 
पर्याप्र जोर दिया गया था। योजनाकाल में प्रायः ७० लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि को सिचाई 
का आयोजन था। इसमें स ३६ लाख हकक्‍टर भामि में वृहत्‌ एवं मध्यम सिंचाई की योजनाओ 
द्वारा तथा ३६ लाख हेक्टर भूमि म॑ लघु-सिचाई की योजनांओंं द्वारा सिचाई का आयोजन था । 
योजनाकाल मे वृहत्‌ एवं मध्यम सिंचाई की योजनाओं पर कुल ३७० करोड़ रुपये व्यय हुआ । 
द्वितीय योजनाकाल में सिचाई-कार्य के अच्तगंत १५६ नय्री योजनाए' सम्मिलित की गयी थी । 
इनमें से अधिकांश मध्यम श्रेणी की योजनाएँ थीं। योजनाकाल में सिचित भूमि का क्षेत्रफल 
१६५५-५६ ई० में २१६ लाख हैक्‍्टर स बढ़कर १६६०-६१ ई० में २७९ लाख हेक्टर हो गया । 
इस प्रकार द्वितीय योजना के सिंचाई-सम्बन्धी लक्ष्य पूरे नहीं हो सके । प्रथम एवं ट्वितीय योजना- 
काल में दस वर्षों में सिचाई-प्राप्त क्षेत्र १६५०-५१ ई० में २०६ लाख एकड़ से बढ़कर १६६०-६१ 
ई० में २७६ लाख हेक्टर हो गया । 

तृतीय पंचवर्षीष योजना में सिंचाई कार्यों की प्रगति ([208655 ० वगाक्माणा 47 
॥6 रात ५९ ए९का शक) तृतीय पंचत्रपीय योजनाकाल में वृहत्‌ एवं मध्यम सिंचाई 
के कार्यों पर ५८३ करोड़ रुपये तथा बाढ़-नियंत्रण पर ५१४५ करोड़ रुपये व्यय किया गया। 
साथ ही, योजनाकाल में लघु-सिचाई कार्यक्रम पर २७० करोड़ रुपये व्यय हुआ । योजनाकाल में 
वृहत्‌, मध्यम एवं लघु-सिचाई कार्यक्रमों द्वारा कुल ४३ लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की 
सुविधा प्राप्त हुई । इस प्रकार देश में कुल सिंचित भूमि का क्षेत्रफल १६६०-६१ ई० में २७९ लाख 
हेक्टर से बढ़कर तृतीय योजना के अन्त में, यानी १६६५-६६ ई० तक, ३२२ लाख हेक्टर हो 
गया । योजना काल में वृहत एवं मध्यम सिंचाई की योजनाओं द्वारा प्राय: २१ लाख हेक्टर तथा 
लघु-सिचाई की योजनाओं द्वारा लगभग ३२ लाख हेवटर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत 
लाया गया । 

तीन वाषिक योजनाओं (|70९ ७7॥04! ?)4॥8) में सिंचाई की मद में ४१४ करोड़ 
रुपये तथा बाढ़ नियंत्रण पर ४३ करोड़ रुपये व्यय किया गया । इस अवधि (१६६६-६६ ) में 
वृह॒त्‌ एवं मध्यम-सिंचाई की योजनाओं द्वारा कुल १८ लाख हुक्टर तथा लघु-सिचाई के कार्यक्रमों व 
द्वारा कुल २० लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई हुई । 

चतुर्थ पंचवर्षोष योजना (ए०पा० 77ए० ४८४ ९2) में सिचाई की मंद में ६६५ 
करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है । इसके अतिरिक्त १२२ करोड़ रुपये बाढ़-नियंत्रण पर व्यय 
किया जायगा | चतुर्थ योजना के अनुसार योजना में वृहत्‌ सिंचाई कार्यों के द्वारा ४२ लाख 


हेक्टर तथा लघु सिंचाई कार्यों ढ्वरा ३२ लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि में रिताई की सुविधा प्रदान 
करने का आयोजन है । 


र्कः 


२ भारतीय अथ्थैशा सत्र 


निम्नलिखित तालिका से द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में सिचाई के 
क्षत्र में प्रगति एवं लक्ष्य का अन्दाजा लगता है :-- 
सिचाई-प्राप्त क्षेत्र (लाख हेक्टर में) 


१६६०-६१ १६६५-६६ १६६८-६६ १६७३-७४ 
ह (आयोजित ) 
वृहत्‌ एव मध्य १३१ १५२ १७० २१२ 
लघु-सिंचाई १८८ १७० १६० २२२ 
कुल २७६ ३२२ ३६० ४३४ 


पिचाई एवं कृषि का स्थायित्व (72007 छाव लैप्ञाएप्रॉपार्ल। 580॥09) :-अब 
यह देखना हे कि सिचाई के साधनों में विस्तार का क्रृपि के स्थायित्व पर क्या प्रभाव पड़ा है ? 
उपरोक्त विवरण से यह स्थप्ठ है कि देश में सिचाई दे क्षेत्र में धार-धीरे वृद्धि हो रही है। कुल 
सिचित भूमि का क्षेत्र १६५०-५१ ई० में २०६ लाख हकक्‍्टर, यानी कुल कप की जानेवाली भूमि 
का केवल १८ प्रतिशत भाग था । यह बढ़कर १६६०-६१ ई० में २७६ लाख हक्‍टर, यानी कुल कृषि 
की जानेवाली भूमि का प्राय: १६ प्रतिशत भाग हो गया । इससे यह कहा जा सकता है कि अब 
भी देश पूण रूप से 5पि के लिए मानसून पर ही आश्रित नही हे । यही कारण है कि प्रति वर्ष देश 
के किसी-न-किसी भाग में बाढ़ तथा सूखा के बावजूद खाद्यात्त की कुल उपज पिछले कुछ वर्षों 
से निरन्तर बढ़ रही है। इससे स्पष्ठ है कि मचाई के साधनों में विस्तार से कृषि के स्थायित्व 
में वृद्धि हुई है । 

इस सम्बन्ध में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिचाई के क्षेत्र के विस्तार के सम्बन्ध 
में भो सहकारिता का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। सहकारिता के आधार पर मिचाई के विस्तार 
का प्रयास कुछ क्षेत्रों में किया भी गया है । उदाहरण के लिए, भान्ध्र प्रदेश में मुसी सिचाई योजना 
को सहकारिता के आधार पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार महा राष्र 
के ओरंगाबाद तालुका में कुओं के निर्माण के लिए भी सहकारी समितियों का निर्माण हुआ हैं । 
इसी आधार पर अन्य राज्यों में भी सहकारी समितियों का निर्माण किया जा सकता है। अतएव 
सिचाई के क्षेत्र में भी सहकारिता का महत्त्व कम नहीं है। सिंचाई के साधनों के विस्तार से कृषि 
के क्षेत्र में स्थायित्व की मात्रा निश्चित रूप से बढ़ेगी । 

सिचाई आयोग ([7788007 (0ए775$07) :--भारत सरकार ने अप्रैल, १६६६ ई० 
में श्री अजीत प्रसाद जैन की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की नियुक्ति की है जो १६९७२ ई० 
के अन्त तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। सिंचाई आयोग की सिफारिशों से इस क्षेत्र में कुछ 
ठोस कदम उठाने की आशा की जाती है। 


विशेष अध्ययन सूचो 
[., ए०४णणाधए (077580॥ : वाल लाड लाएट ैहआओा 240, (0, |५। 
2. बे : एफ 86००॥० एारएल शल्का 29॥9, (४, ४] 
3. ही पे , पाठ वात एाए८ श०आा 09), (7. ह४ाए 
4. स् हे ; #65प्राती 7स्‍9४९ ४९६१ 087 969-74 (५. ह. 
5, ७३१8 था।6 शलाएजीबओाए : 0प्रा 20णाणाएह₹ श0त्छका, (॥. 7%. 


6, [709 497]-72. 


ग्रध्याय : १९ 
उपविभाजन एवं अपखण्डन तथा सहकारी कृषि 


($प्छवरएा5070 बगते ए78206९098द बाते (7०-०फु्एक/ए९ # त्याग 29) 


प्रावकथन :--भारतीय कृषि की पिछडी हुई स्थिति और किसानों की निर्धनता के जो अनेक 
कारण हैं, उनमें से जोतों का उपविभाजन एवं अपखण्डन भी एक प्रमुख कारण है। निर्माण उद्योगों 
की तरह क्रषि में भी उत्पादन का एक आदर्श अनुमाप होता है जो उत्पादक के दृष्टिकोण से 
सर्वोत्तम होता है। एक सीमा के बाद इसमें कमी आने से उत्पादन का खर्च बढ़ने लगता है और 
धीरे-धीरे आथिक जोत समाप्त होने लगती है। कहा जाता है कि भारत छोटी-छोटी जोतों का 
देश है। उपविभाजन एवं अपखण्डन की समस्या पर विचार करने से इसके दोष स्पष्ट हो जाते 
हैं। इसके परिणामस्वरूप कृषि-योग्य भूमि छोटे-छोटे टुकरटों में विभाजित हो जाती है जिससे कृषि 
कार्य कठिन और अधिक खर्चीला हो जाता है। साथ हो, इसके फलस्वरूप भारतीय क्ृषिन्व्यवस्था की 
अन्य आधारभूत दुबलताएँ भी उभर आती हैं। डॉ० मन्न के शब्दों में यह साहस को समाप्त 
करता है, श्रम की बरबादी करता हू, खेतों को चोहद्दी अथवा सेंड में बहुत सो भूमि को बेकार बना 
देता है, गहरी खेती को असम्भव बनाता हैँ तथा अधिक धनाढ्य व्यक्तियों को अच्छी कृषि सम्पत्ति 
के खरीदवार होने में बाधक सिद्ध होता है ।! इससे कृपि-व्यवस्था में शिथिलता आ जाती है। 
इस प्रकार जोतों का उपविभाजन एबं अपखण्डदन भारतीय क्रषि की एक आधा रभत समस्या है जिसके 
समाधान द्वारा ही कृषि में स्थायी सुधार लाया जा सकता है। 


उपविभाजन एवं अपखण्डन का अर्थ (४६व४३ए ण $पएतरशंग्रंणा कात गन्‍बष्ठाला- 
(#ंणा) :->जोतीं का उपविभाजन एवं अपखण्डन दोनों दो पृथक चीजें हैं। उपविभाजन का 
अर्थ परिवार के विभानन अथवा अन्य कारणों से एक जोंत के कई व्यक्तियों के बीच विभाजित 
होने सेहे। हमा रे देश में यट्ट एक परिषपाटी-सी हो गयी है कि भ-स्वामी दी मत्य के बाद उसकी 
जोत उसके सभी उत्तराधिकारियों में बराबर-ारातर बट जाती है। उपविभाजग की प्रक्रिया मार 
देश में एक लम्बे समय से चली आ रही है और आज तक उसका क्रम जारी है। अनेक पीढ़ियों से 
चली आनेवाली उपविभाजन की प्रक्रिया ने बदी-बड़ी जोतों को कितने ही छोटे-छोटे टुकड़ों में 
विभाजित कर डाला है| 


अपबण्डन ( [3787८॥7270॥ ) का अर्थ एक ही व्यक्ति की कुल जोत के अमेक छोटे- 
छोटे टुकड़ों मं विभाजित होना हैँ जो एक ही रथान में न होकर यत्र-तत्र बिखरे रहते हैं, गामी एक 
दूसरे से सबंधा पृथक होते हैं। प्रायः यह देखा जप्ता है कि प्रत्येक उत्तराधिकारी भमि वी 
उपजाऊ शक्ति एवं स्थिति में विभिन्‍नता की दृष्टि से प्रत्येक प्रकार की भूमि में अपना हिस्सा 
लेता चाहता है जिससे जोतों का अपखण्डन बढ़ते जा रहा है। ( छाबश्गाशांक्षांणा 48$ 00९ 
(0 4॥0 ध्पावाशंशंगा ण |रठत्फुलाए भरा)णाए 5९फ्शत! [गा ०० वी 0 ५०0) ए०ा5 
4 शाशह ]] ९४० पृष्था५ ० भा०८॥॥। 0, ) अतः अपखण्डन, यानी जोतों का अनेक 


२५४ भारतीय अथंशास्त्र 


पृथक्‌-पृथक्‌ टुकड़ों में बँटबारा वस्तुत: उपविभाजन का ही परिणाम है। किन्तु जहाँ उपविभाजन 
का सम्बन्ध जोतों के क्षेत्रफल से है, वहाँ अपखण्डन का सम्बन्ध क्षेत्रफल और उसकी स्थिति 
दोनों से है । 


भारत में जोतों के उपविभाजन एवं अपखण्डन को सीमा (॥ाला 0 5प्रतंशंश्नंणा ब्वा0 
एाग्शाशा।क्षाणा 0 पत0085 ता परा09) :--भारत में जोतों का आकार बहुत ही छोटा एवं 
अनाथिक है | उपविभाजन एवं अपखण्डन की प्रक्रिया सदियों से चली आ २ ही है जिससे जोतों का 
आकार निरन्तर छोटा होते जा रहा है। अखिल भारतीय कृषि-श्रम जाँच समिति ने अपने प्रति- 
वेदन में यह बतलाया था कि भारत में अधिकांश जोतें २ एकड या इससे भी कम की हैं। निम्नां- 
कित तालिका से विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा भारत में औसत जोतों के आकार का अन्दाजा 


लगता है :--- 
विश्व के प्रमुख देशों में जोतों के औसत आकार 


का लइलए- आया इााााााा 
देण | आकार | देश । आकार 
इंगलेड २० एकड॒ | हालेंड | २६ एकड़ 
फ्रांस २० एकड़ जमंनी के जो 
| 


संयुक्त राज्य भमैरिका | १४५ एकड़ भारत ७४५ 


इससे भारत में जोतों के उपविभाजन का अन्दाजा लगता है। १६५१ ई० में योजना 
आयोग के भादेशानुसार राज्य सरकारों द्वारा भिन्न-भिन्न राज्यों में किसानों की आथिक स्थिति के 
सम्बन्ध में जांच की गयी थी जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में ८१*२ प्रतिशत, बम्बई में ६६३, मध्य 
प्रदेश में ११९५, उड़ीसा में ७४'२, बिहार में ८३३३, असम में ५२१, द्रावनकोर कोचीन में 
६४१, पेप्स में ४८४, हिमाचल प्रदेग में ६५० तथा कुगगे में ७६० प्रतिणत स्वत्ताधिकारियों के 
पास ५ एकड़ से कम क्ष त्रफल की जोते थीं । 

नेशनल संम्पुल सर्वे ( !४. 5. 5. ) द्वारा आयोजित हाल में ही जोतों के सर्वेक्षण के 
अनुसार ग्रामीण क्षत्रों में २२ प्रतिशत परिवारों के पास कोई भूमि नहीं है, २५ प्रतिशत परिवार 
के पास एक एकड़ या इससे भी कम भूमि है तथा २२ प्रतिशत परिवारों के पास पाँच एकड़ से 
भी कम भूमि है। इस प्रकार कुल प्राय: तीन-चोथाई ग्रामीण परिवार के पास गाँवों की कुल भूमि 
का केवल १८ प्रतिशत भाग है। इससे जोतों के उपविभाजन का अन्दाजा लगाया जा 
सकता है। 

हमार देश में केवल औसत जोतों का आकार ही छोटी नहीं, वरन्‌ ये जोतें छोटे-छोटे 
टुकड़ों में विभाजित भी हैं जो गाँव के भिन्न-भिन्न भागों में बिखरे रहते हैं। महाराष्ट्र के पिपला 
सौदागर नामक ग्राम में ढा० मनन ने यह पता लगाया था कि १५६ भू-स्वामियों के पास ७२६ 
खेत थे जिनमें ३६६ खेत एक एकड़ से कम के थे और २११ खेत एक-चोथाई एकड़ से भी कम के 
थे। रत्नागिरि में निजी खेतों का आकार कहीं-कहीं पर ०'"००६२५ एकड़ या ३० वर्गगज तक 
का है। इस प्रकार के छोटे-छोटे खेत प्राय: सभी राज्यों में पाये जाते हैं। इससे उपविभाजन के 
साथ-साथ अपखण्डन का भी अन्दाजा लगाया जा सकता है। 


उपबिभाजन एवं अपखण्डन'तभा सहकारी कृषि २५५ 


भारत में जोतों के उपबिभाजन की सीमा का अन्दाजा निम्नांकित तालिका! से भी 
लगाया जा सकता है :--- 


भारत सें जोंतों का वितरण आकार के अनसार 


























| _. कया 7 [7 कब्र 7 
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उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि भारत में कुल जोतों का ७१९ प्रतिशत भाग ५ 
एकटड भथवा इससे भी कम का है । 
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भारत में केवल जोतों का आकार ही छोटा नहीं; वरत्‌ एक ही किसान की जोत विभिन्‍न 
ट्कड़ों में बिभाजित है जो गाँव के एक्क स्थान में नहीं होकर भिन्‍न-भिन्‍न भागों में बिखरी होती 
है । दूसरे शब्दों में, यहाँ उपविभाजन के साथ-साथ न्पखण्डन की समस्या भी वतंमान है । बास्तव 
में, अपखण्डम की समस्या उपबिभाजन के साथ-ही-साथ उत्पन्न होती है । 


जोतों के उपविभाजन तथा अपखण्डन के कारण 


( (805९३ 0 5090 शब्जंणा क्ात कत्षष्रााशाकांणा) ० स00॥85 ) 


भारत में जोतों के उपविभाजन तथा भपछण्डन के बहत से कारण बतलाये जाते है जिनमें 
निम्नलिखित प्रमुख हैं :-- 


(१) जनसंह्या की भत्यधिक ब॒च्धि ( 75८८४४४९८ 06ा0ण॥ ० ?56फ॒गञभांगा ) -- 
जनसंख्या के उत्तरोत्तर बृद्धि के कारण जोतों का उपबिभाजन बढ़ता जा रहा है । जब तक देश में 
पर्याप्र कृपि-योग्य भूमि उपलब्ध थी, तब तक परिवार के अतिरिक्त सदस्यों का प्रबन्ध भमि वे 
विभाजन किये वगर ही सम्भव था। लेकिन आज भारत में जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो 
रही है इस गति से कृषि-योग्य भूमि नहीं बढ़ती । पिछले दस वर्षो में भारत की जनसंझया में प्राय 
२५ प्रतिशत की बृद्धि हुई है, लेकिन भूमि की मात्रा तो प्रायः निश्चित ही है। साथ ही, भारत 


. $0प700--पिक0॥8] $3770]6 8प्राए2५, 8 ॥ २०णा०. 
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का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है । ऐसी स्थिति में भूमि के ऊपर जनसंख्या का दबाव निरन्तर बढ़ता 
जा रहा है जिसके फलस्वरूप जोतों का उपविभाजन एवं अपखंडन भी बढ़ता ही जा रहा है । 

वास्तव में, उपविभाजन एवं अपखण्डन का प्रधान कारण देश में जनसंख्या की अत्यधिक 
वृद्धि तथा इसके अनुरूप उद्योग-धन्धों के विकास का क्षभाव रहा है । जनसंख्या की वृद्धि के कारण 
जोतों का आकार निरन्तर छोटा होते जा रहा है, जो निम्नांकित तालिका से रपष्ट है:--- 


जनगणना वर्ष प्रति-व्यक्ति उपलब्ध कृषि-योग्य भूमि 
का ओसत ( एकड़ में ) 
१६२१ १११ 
१६३१ १०४ 
१६९४१ ०६४ 
१६४५१ ०८४ 


(२) उत्तराधिकार तथा पत॒क-सम्पत्ति-सम्बन्धी कानून ( [99 ० वशााक्रा०८ ) :-- 
भारत में उत्तराधिकार के नियम भी उपविभाजन तथा अपखंडन के लिए बहुत कुछ उत्तरदायी हैं । 
यहाँ हिन्दू परिवार में प्रत्येक पूत्र का पिता के जीवनकाल में ही परिवार की सम्पत्ति पर समान 
अधिकार हो जाता है। हिन्दू कोड में परिवर्तन के अनुसार अब तो पिता की सम्पत्ति में पुत्र के 
साथ-साथ पृत्रियों को भी हिस्सा मिलता है। विभाजन के समय प्रत्येक उत्तराधिकारी 
हर प्रकार की भूमि का एक-एक अंश चाहता है जिससे उपविभाजन के साथ-साथ अपखंडन भी 
बढ़ता जाता है । इ गलंड में लॉ ऑफ प्रीमोजीनेचर के अनुसार भू-सम्पत्ति में केवल बड़े लड़के को 
ही हिस्सा मिलता है, पर इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश में नहीं है । 


(३ ) गह उद्योग-धन्धों का ह्वास (760॥॥6 ० ॥6९ (0०8726 [000$॥९5 ) “भारत 
अठारहवीं तथा उन्नीसबी शताब्दी के मध्य तक अपने गुह उद्योगों के लिए विख्यात था, लेकिन 
इंगलेंड की औद्योगिक क्रान्ति के पलस्वरूप मशीनों हारा ननी हुई वस्तुओं की स्पर्धा से इन उद्योगों 
का ह्वास हो गया जिगसे कारीगरों के समक्ष क्रपि के अनिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं रह गया। 
कृषि ही देश को बढ़ती हुई जनसंख्या के जीविकोपाजन का एक मात्र साधन रह गयो। इसके फल- 
स्वरूप भमि पर आश्ितों की संख्या में वृद्धि हो गयी ओर क्रपि तथा उद्योग के बीच संतुलन प्राय: 
समाप्र हो गया । 

(४) किसानों की ऋणग्रस्तता (रिए्ा [00200९00॥९55 ) ;--+किसान बीज, औजार एवं 
मवेशी आदि खरीदने तथा शादी-शथ्राद्ध के लिए बहुधा अपनी भूमि को वन्धक रखकर महाजनों 
से कर्ज लेते हैं। लेकिन कज्ज को निर्धारित समय पर अदा नहीं करने के कारण इन्हें बाध्य होकर 
अपनी भूमि का एक हिस्सा महाजनों के हाथ बेचना पड़ता है। इससे भी भूमि के उपविभाजन में 
सहायता मिलती है। अतः किसानों की ऋणग्रस्तता भी जोतों के उपविभाजन तथा अपखंडन का 
एक प्रमुख कारण है। ह 

(५) संगुदत पारिवारिक व्यवस्था का विनाश तथा व्यक्तिवादी भावना का प्रसार 
( क्राल्क्वाप्त0जा एी 6 [ताग्र शिया 5एछाशा) कात डाएजा। णी 6 छपी. 0 वात॑श॑- 
१पए्शांआा ) :--प्राचीन काल में हमारे देश में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी जिससे कृषि- 
कार्य मम्मिलित रूप में होता था । इससे जोतों का उपविभाजन बहुत कम होता था। लेकिन आज 
व्यक्तिवादी भावना के विकास के फलस्वरूप लोग प्रथक-पृथक्‌ रहना ही अधिक पन्‍न्द करते हैं। 


उपविभाजन एवं अपखणदन तथा सहकारी क्रषि २५७ 


इससे जोतों का उपविभाजन निरन्तर वढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार संयुक्त परिवार के विनाश 
तथा व्यक्तिवादी भावना के प्रसार के फलस्वरूप भी उपविभाजन तथा अपखंडन अधिकाधिक हो 
लगा है। वास्तव में, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से यह परिवर्तन उपविभाजन एवं अपखण्डन का सर्वा- 
धिक प्रमुख कारण है । 

(६) भू-सम्पत्ति से विद्येष प्रेम (700 ग्राएणी श्णागाशां (0 4060 फरा0एशा५) +-- 
साधा रणत: भारतीय भू-सम्पत्ति से विशेष प्रेम दिखलाते हैं । भारत में भूमि को प्रतिष्ठा, सम्मान 
एवं सम्पन्नता का साधन समझा जाता है। “उत्तम कृषि मध्यम वाण' की कहावत आज भी किसानों 
के बीच प्रचलित है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी पृतृक भू-सम्पत्ति से चिपटा रहता है तथा यथार्शाक्ति 
उसे अपने हाथ से निकलने नहीं देता । इस प्रकार परिवार के आकार में वृद्धि के साथ-साथ 
उपविभाजन तथा अपखंडन की समस्या और भी उम्र होती जाती है। पूर्वजों से उत्तराधिकार के 
रूप में प्राप्त भ-सम्पत्ति के प्रति किसान की इस अनुरक्ति ने क्रपि के वैज्ञानिक संगठन के समस्त 
प्रयत्तों की सफलता को कम कर दिया है । 

(७) ब्रिटिश शासनकाल ( छपाई रिएा: ) : - ब्रिटिण शासनकाल में देश में शान्ति 
एवं सुरक्षा के कारण भूमिगत अधिकारों का महच्य बहत अधिक बढ़ गया जिससे अत्यधिक 
संख्या में लोगों ने अपनी प्‌ जी को भूमि में ही जगाना प्रारम्भ कर दिया। इसके फलस्वरूप भी 
जोतों के आकार का छोटा होना अति स्वाभाविक था। 

इस प्रकार कहा जाता है कि “जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि, इसके अनुरूप उद्योग-धंधों का 
धिस्तार न होंता, संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था का छागा तथा व्यक्तिय[दिता का विकास आदि एव 
इनको पुष्ट करने के लिए उत्तराधिकार एवं पेतुक सम्पत्तिरास्बन्धी कानून भारत में जोतों के 
उपविभाजन तथा अपखण्डन के लिए मुख्य छप से उत्तरदायी हैं ।” 


उपविभाजन एवं अपरखण्डन के दुष्परिणाम 
([ण5 ता डएवीशंडंणा क्षात ।दाराां0ा) 

जोतों के उपविभाजन एवं अयेखए्डन छा कृषि लथा किसानों की आथिक स्थिति पर बड़ा 
ही बुरा प्रभाव पड़ा है :-- | 

(१) अलाभकर क्रषि (ए6०0ा0०यांट शिणााए) :--अतिशय उपविभाजन के फल- 
स्वरूप जोतों का आकार बहुत ही छोटा होते जा रहा है जिसमे क़पक अपने साधनों का पूर्ण उप- 
योग नहीं कर पाते। कुछ खेत तो इतने छोटे होते हैं कि उनमें हल-बैल भी भल्री-भाँति नहीं ्म 
पाते । देश के कुल भागों में ऐसे भी खेत पाये जाते हैं. जिनका आकार छोटा होने के कारण वे 
कृषि के योग्य नहीं रह पाते । उदाहरण के लिए, पंजाब के दुरतीकलाँ (2)पा॥4|4॥) नामक गाँव 
में ४२४ ऐसे खेत थे जिनका क्षेत्रफल, ००६ एकड़ था । इस प्रकार उपविभाजन के फलस्वरूप कृषि- 
कार्य अलाभकर एवं अधिक खर्चीला हो जाता है क्‍योंकि स्थायी व्यय ( [450०0 ००४ ) औसतन 
अधिक पड़ने लगता है। इससे साधनों का समुचित उपयोग भी नहीं हो पाता । 

(२) वैज्ञानिक कृषि तथा भूमि-सुधार में कठिनाई (न्क्षा]एश5 ग्रएा०४९१ ब्वह्ांला- 
परा8 97800065) :--जोतों के उपविभाजन तथा अ"खण्डन से किसान न तो आधुनिक यन्त्रों का 
प्रयोग कर पाता है न अन्य प्रकार के सुधारों को ही लागू कर सकता है, अतः उत्पादन कम होने 
लगता है। वैज्ञानिक कृषि भी छोटी-छोटी जोतों में बिल्कुल असम्भव हो जाती है। रूस तथा 
भा० अ०--१७ 
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अमेरिका में बड़ी-बड़ी जोतों के फलस्वरूप ही आधुनिक औजारों का अधिकाधिक प्रयोग सम्भव 
हो पाया है । 

(३) कृषि-योग्य भूमि का हास ( ४४४९९ ० ४ह7८४॥०७) |॥00 ) :--जोतों के 
छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित होने के कारण बहुत-मी भूमि योंही आर तथा मेंड में बेकार चली 
जाती है। अनुमानतः यह कहा जाता है कि देश की कुल कृषि-योग्य भूमि का लगभग ३ प्रतिशत 
भाग मेंड़ों ने घेर रखा है। इसके फलस्वरूप बीज एवं खाद आदि की भी बर्बादी होती है। 

(४) समय तथा शक्ति का ब्यथं अपव्यय ( ५४३४८ ० (ग्ा८ भात शाल8५ ) :--जोतों 
के उप-विभाजन एवं अपखण्डन के कारण एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े में आने-जाने, हल-बैल ले जाने, 
रखबात्ी करने आदि में भी बहुत-सा समय यों ही बेकार नष्ट जो जाता है। छोटी-छोटी जोतों 
के फलस्वरूप समय के साथ-साथ किसानों की शक्ति का भी व्यर्थ अपव्यय होता है । 

(५) अधिक मुकदसंबाजी :--जोतों के छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित होने से किसानों के 
बीच मेंड, रास्ता तथा चोहदी आदि के लिए प्राय: झगड़े हुआ करते हैं जिससे गाँवों में मुकदमेबाजी 
को अनावश्यक प्रोत्माहन मिलता है। गाँवों में पारस्परिक वैमनस्थ बहुधा भूमि के कारण ही 
होता है जिससे मुकदमेबाजी को अनुचित प्रश्नय मिलता है। 

(६) सिंचाई की असुविधा :--उपविभाजन तथा अपखण्डन के फलस्वरूप खेतों की 
सिंचाई में बहत अधिक कठिनाई होती है। साथ ही, सिचाई के लिए व्यय भी अधिक करना 
पड़ता है । किसान के खेत यत्र-तत्र बिखरे होते हैं जिससे वह प्रत्येक स्थान में सिचाई की व्यवस्था 
भी नहीं कर पाता । 

सारांश यह है कि उपविभाजन एवं अपखंडन के फलस्वरूप किसान के समय, शक्ति एवं 
साधनों का व्यर्थ अपव्यय होता है तथा कृषि-कार्य अलाभकर हो जाता है। इसके फलस्वरूप 
भतिव ष्टि तथा अनावप्टि आदि का सामना करने के लिए किसानों के पास आवश्यक शक्ति भी 
नहीं रह जाती । आर एवं मेंद् में बहुत-सी क्रपि-योग्य भूमि योंही वकार चलो नाती है तथा 
इससे मुकदमेबाजी को भी अनावश्यक प्रश्नय मिलता है। अ१खण्डन के कारण क्ृषि में स्थायी 
सुधार के कार्य जेसे कुछों की खुदाई आदि भी अमम्भव हो जाते है । 

डा० राधाकमल मुखर्जी ने अपनी पुस्तक रेपा& ८णाणा५ ०0 ॥0॥4 में जोतों के 
उपविभाजन और अपखण्डन के दोषो की व्याख्या इस प्रकार से की है--'भारत के अधिकांश 
भगों में कृषि की अनुत्पादकता के लिए किसानों की भज्ञानता, लापरवाही अथवा काम करने की 
मनिच्छा आदि की अपेक्षा जोतों के उपय्रिभाजन तथा अपरखेण्डन अधिक उत्तरदायी हैं। टस प्रकार 
की जोतों में किसानों को पर्याप्त मात्रा में काम भी नहीं मिलता जिससे वह वर्ष के अधिकांश समय 
में बेकार रहता है । किसानों की ऋणग्रस्तता जोतों के उपविभाजन का कारण तथा परिणाम दोनों 
है और कभी-कभी उदासीनता तथा ऋण ग्रस्तता साथ-माथ जाती हैं।!' 
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उपविभाजन एवं अपखंडन के तथाकथित छाभ :--किन्तु उपविभाजन तथा अपखेंडन 
के कुछ आ्थिक एवं सामाजिक लाभ भी बतलाये जाते हैं। इनके फलस्वरूप गाँव के हर भाग में 
किसान की कुछ-न-कुछ भूमि अवश्य ही रहती है और ऋतु विपयंय से रक्षा के हेतु किसानों की 
भूमि का गाँव के हर भाग में होना अनिवायं हो जाता है। गाँव के अनेक भागों में विभिन्‍न 
प्रकार की भूमि पर दो या दो से अधिक फसलें अलग-अलग पैदा की जाती हैं जिससे वर्षा का 
अभाव तथा उसका अनियमित वितरण अगर एक फसल को नष्ट भी कर देता है तो दूसरे खेतों 
में अनुकूल फसल पैदा हो जाती है। भारतीय क्ृपि में फसलों के हेर-फेर की विस्तृत पद्धति, 
जो इसे पश्चिमी कृषि से अलग करती है, प्रधानतया बिखरी हुई जोतों के फलस्वरूप ही सम्भव 
हुई है। साथ ही, जोतों के इस उपविभाजन से गांव को अधिकांश जनता के पास भूमि भी हो 
जाती है। भूमि के इस व्यापक वितरण के फलस्वरूप भूमिहीन वर्ग की वृद्धि रुकती है जिसस 
समाज में आथिक एवं सामाजिक अस्थिरता बढ़ती हैं । 


लेकिन इन लाभों के कारण हम जोततों के उपविभाजन तथा अपखण्डन को उचित नहीं 
ठहरा सकते । ध्यानपूर्वक अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि इनसे सम्भावित 
लाभ की अपेक्षा हानि ही बहुत अधिक है। फलस्वरूप इनका निराकरण अनिवायं हो 
जाता है । 


उपविभाजन एवं अपखण्डन के दोषों को दूर करने के उपाय 
(र२८॥८09। ४९॥३छा८५) 


जोतों का उपविभाजन एवं अप्खंदन भारतीय क्रपि के लिए सचमुच ही एक अभिणाप है, 
अत: कृषि में स्थायी सुधार के लिए इनका निराकरण नितांत आवश्यक है। उपविभाजन एव 
अपखंडन के दोपों को दूर करने के लिए सामान्यतः दो प्रकार के सुझाव दिये जाते हैं :-- 


(१) आधिक जोतों का निर्माण ( ए९श्वांणा 0 ९एणा०ता।ंए ग00॥85 ) :-- आशिक 
जोतों का निर्माण निम्नलिखित तहीकों ले किया जाता ह :--[क) भोतों की चकबन्दी के द्वारा; 
(ख) सम्पूर्ण भूमि का सामाजीक एण कर लिया जाग जोर वेज उसमें सामूहिक क्रषि के आधार 
पर खेती की जाय । रूस में प्रायः: इसी प्रकार की क्रपि-व्यवस्था पायी जाती है; (ग) किसानों की 
जोतौं को एक में मिलाकर सहकारी क्रृपि अथवा संयुक्त व्यवस्था के आधार पर खेती का कार्य 
किया जाय । 


(२१) आर्थिक जोतों को बनाये रखना (ए८5लाएां0णा ० ९०णा०णांट ॥04॥85) ४-- 
जब उपरोक्त तरीकों में से किसी एक के द्वारा आथिक जोत का निर्माण हो जाता है तो उसे पुनः 
उपविभाजन से बचापरे रखने के लिए निम्नलिखित प्रयत्नों को आवश्यकता होगी--(क) वतंमान 
उत्तराधिकार के नियम में परिवर्तन लाकर इंगलेंड के ज्येप्ठाधिकार ([.9७ ० शगरा0 8शांपाट) 
के आधार पर इस प्रकार की व्यवस्था की जाय जिससे भू-सम्पत्ति का अधिकार पिता के बाद 
केवल बड़े लड़के को ही मिले। किन्तु ऐसा करने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी 
रोजगार की व्यवस्था करनी होगी । (ख) एक सीमा के बाद जोतों के उपविभाजन को कानन 
द्वारा रोक देना चाहिए। मिस्र में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जोतों का विभिन्‍न सदस्यों के 
बीच उपविभाजन होना आवश्यक है, किन्तु क्रषि का कार्य किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी 
सदस्यों के बदले में किया जाता है | ( गे ) बिखरी हर जोतनों को चदः यर दी मे द्वारा । भारत के 


२६० भारतीय अथंशः सत्र 


विभिन्न राज्यों में भानकल चकबनदी के प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा शन प्रयत्नों में कुछ सफलता 
भी मिल रहौ है। (घ) सहकारी जथवा संयक्त कृषि के द्वारा। भन्‍्य देशों में इस प्रकार की 
कृषि-व्यवस्था को विशेष सफलता प्राप्त हुई है। किस्सु इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है 
कि आधिक जोत के निर्माण एवं पुनः तिभाजित होने से बचाये रखने के कार्य में बहुत-सी कि- 
नाइयाँ हैं। भतएव इस कार्य के लिए जोतों की चकबन्दी एवं सहकारी क्रषि की स्थापना ही भधिक 
उपयुक्त जान पड़ती है । 


अब उचचिभाजन तथा अपखण्डन के दोषों को दूर करने के इन विभिन्न उपायों का निम्स- 
लिखित विबर५ प्रस्तुत किय्रा जा रहा है :-- 


जोतों की चकाबन्दी 
(('0750॥0 0० ० 00॥778) 


अपखण्टन के टोषों को दर करने का एक सामान्य उपचार जोतों की चकबन्दी ((!0॥80॥- 
तक्कांणा एण ॥00785) बताया जाता है। काप आयोग (॥२0५8।| ए०शाशांइड्सता 0 #ह0प्री- 
(धा८) के अनुसार उपविज्ञाजन एवं उपस्यश्टल की बराए्यों को दूर करने का कैवल एक ही उपाय 
नजर आता है-- वट है 'जोतों की लकत दी ।" चकबन्दो का अर्थ है विभिन्‍न बिखरे हुए टुकड़ों 
को एक चक् था एक स्थान # परिणत करना, याती मलाभकर जोतों को लाभकर जोतों में 
परिणत क'ना ।  [ 8५ (छाएणतिी।|णा एल गाल्वा कील शाए्राह 02०0० ॥ 0॥९ 
०णाएल तल तो कतार ता लात ता ते छितल' एकांजी द्वार $त्थ्यॉटा20 2! 00८" (6 
शा|986. ) इसके हारा प्रतोक किसास वी सरुम्पर्ण जोत एक स्थान था एक चक भें कर दी 
जायगी । इस प्रकार चकबनटी के द्वारा किया: को कई विद्धरे 7ए टुकड़ों के रझ्ाम पर एक ही 
जगह में जारी भूमि प्राप्त हो काटी है । अकवन्दी फै दो तरीके है :--- (१) किसानों में परस्पर 
स्वेन्छापबव सहयोग की भातना के आधार पर, तशा (२) कानन द्वारा चकबन्दी को अनिबाय॑ 
बनाकर । साह्योग के द्वारा अकबन्‍्दी का कार्य शीघ्रतापवेक तः हो पाता । किसान खकबन्‍न्दी के 
लाभों को समझ नडीं पाले जिससे थे न तो अपशी भूमि छोतने को सँयार होते हैं और व थोडा- 
बहुत भावश्यक ब्यग्र करने को ही तैगार होते हैं। कहीं-कहीं पर तो जमीस्दार या महांगन भी 
चकबन्दी कै कार्य में रक्षावतट पैदा करते 2 । हातः कानन के द्वारा खकबन्‍दी को भनिवाय बनाना 
ही उत्तम तरीका होता है! दिशान को आएगी पदक फूसम्पति के प्रति मौकछेक मोह रहता है 
जिससे वह उसे बदलना नहीं चाटता । वकबनदी के रास्ते की ये जो बाधाएं हे उन्हें शिक्षा के 
प्रथार तथा उचित पथ-प्रद्शनों के तारा दर किया जा सकता है । | 

भिख्त-भिन्‍्न राध्ष्यों से सकूबस्दी के प्रयत्थ :-- भारत में सर्वप्रथम १६००-२१ ई० में 
पंजाब में श्री काजवर्ट की निगरानी में सहकारी समितियाँ बनाकर प्रचार और प्रेरणा के आधार 
पर घकबन्दी का काये प्रारम्भ किया गया जिसमें पर्याप्त सफलता मिली। इस कार्य को अधिक 
सफल बनाने के लिए नवम्बर, १६३६ ई० में एक चकबनदी अधिनियम ( (0ऋणांठक्षांगा ० 
पिणताए88 हैट ) बनाग्रा गया जिसने चकबन्दी की गति को और भी तीगब्र बसा दिया। इस 
अधिनिबम के जगुसार अल्संक्यक व्यक्तियों के बिरोध के बावजूद चकबन्दी को अनिबार्थ बनाया 
गग्रा। उत्तर ब्रदेश में रुद्ककारी समितियों द्वारा चकबन्‍्दी के अतिरिक्त चकबजन्दी को अनिवारय॑ 
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बनाने के लिए १९३८ ई० में चकबन्दी अधिनियम बनाया गया । इस अश्विनियम के अनुसार गाँव 
के कम-से-कम आधे स्थायी भू-स्वागी जिनके पास गाँव की कम-से-कम दो-तिह्ााई भाग भूमि है, 
अगर भूमि की चकबन्दी के लिए तत्पर हो तो शेष आधे भू-स्वामियों को ऐसा करने कै लिए 
बाध्य होना पड़ेगा । उत्तर प्रदेश में भी सहकारी रामिलिशों द्वारा चकबन्दी का कार्य किया जाता 
है । १९४९-५० ई० के अन्त में उत्तर प्रदश में ४२८ सहकारी चकच्चन्दी सामतिर्था थीं जिनके द्वारा 
लगभग दो बाख एकड़ भूमि को चकबनन्‍्दी को गयी थी । इस राज्य में एक नया चकब्नन्दी अधि- 
नथम, १६५३ ई० में पारित हुआ जो ६ अप्रंलन, १६५४ ई० से लागू है। इनके अतिरिक्त वम्बई, 
दिल्ली, पेप्सू, जम्मू तथा कश्मीर, बिहार और उड़ाया आदि राज्यों मे भी चकबन्‍दी-यस्वन्धी अधि- 
नियम बनाये गये हैं । 

प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्धोध योजनाओं में भी प्रत्यक राज्य में भूम कौ चकबंदी को प्रोत्साहन 
देन का सुसाव दिया गया था। योजना आयोग ने इस बात की सिफारिश की थी कि सामुदायिक 
विकास एवं राष्ट्रीय विस्तार संवा-क्षेत्रों में चकबन्दी को क्ृपि-वैकास कावयक्रम के अलतगत प्रधानता 
दी जानी चाहिये । द्तीय पंचर्धीय योजन। में |4 मिलन राज्यों में चकबन्‍्दी-पम्बन्धी फानून बनाये 
गये । राज्यों की योजनाओं के अनुसार द्वितीय थोजना में कुल ४५ करो रुपये के व्यय से 
१४५ लाख ट्ेक्टर भूमि को चकन्नन्दी का आयोजन था। कि] दहृतीय योजना के अन्त, थानी 
मान, १६६१ ई० तक केवल १२०५ लाख हकटर भाम में हीं चकथदी का काय पूरा हो सक। था। 
इसमें से पंजाब में ६० लाख हेक्टर, मध्य प्रदेश में १५'६ लाख हेवटर, उत्तर प्रदेश में १२ लाख 
टंक्टर तथा महाराष्ट में ६ लाख हेकक्‍्टर भूमि की चकबन्दी हुई थी।! 

तृतीय पोजनाकाल में कुल ११३ लाख हकक्‍्टर भूम की चकबनन्‍्दी का आयोजन था जबकि 
योजनाकाल में १२० लाख हेक्टर भूमि में चकबन्‍्दी का कार्य पूरा हुआ। इस समय तक जितनी 
भूमि की चकब्न्दों हुई उसमें से आधिकाश भूमि पंजाब, हरियाणा, उत्तर पदेश, राजस्थान तथा 
महाराष्ट्र राज्यों मं है। अन्य राज्यों मं चकबन्दी को प्रबति संतोप जनक नहीं ६ । इस मद मे तृतीय 
पोजनाकाल मे १६ करोड़ रुपये व्यय कया गया । 

१६६८-६६ के अन्त तक देश में कुल २६५७ लाख हन्टर भूमि की चकबन्दी हो गयी 
धी। हरियाणा तथा पंजाब राज्यों भें चकबन्दी का कार्य प्रायः समाप्त हो गया है। 
चतुर्थ बंचबर्धोष योजना ( #0पत॥ रएठ शच्या शिक्षा ) में ६४२ लाख हकटर अतिरिक्त 
भूमि में चकबन्दी का आयोजन है । इसके जिए योजना काल में कुल व्यय २८४४ करोड़ रुपये 
रखा गया है | 

इस प्रकार अधिकांश राज्यों में चकत्रन्दी की प्रगति संतोपजनक नहीं है । अब समय आा 
गया है जबकि चकजन्‍्दी को अनिवाय बयाया जाब क्योंकि जब तक उपविभाजन एवं अपखण्डन 
को दूर नहीं किया जायगा तब तक भारतीय कृप में स्थायी सुधार लाना सम्भव नहीं है। लेकिन 
राज्यों को इस प्रयत्न में विशेष सावधानी से काम छना चाहिए। साथ ही, इसके प्रचार का प्रा- 
पूरा प्रयत्न होना चाहिए तथा चकबन्दी की योजना का प्रारम्भिक व्यय राज्यों को ही वहन करना 
चाहिए। किन्तु, चकबन्दी इस समस्या का एक स्थायी उपचार नहीं है। जब तक हमारे देश में 
उपविभाजन के कारण वतंमान रहेंगे तब तक जोतों के उपविभाजन की समस्या ज्यों-कि-्त्यों बनी 
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रहेगी । पंजाब एवं हरियाण। के चकत्न्दी-प्स्वस्थी .अधिनियमों में इस प्रकार की व्यवस्था की 
गयी है कि एक न्यूनतम क्षेत्र के बाद जोतों का उपविभाजन नहीं किया जा सकता । इस न्यूनतम 
क्षेत्र को आदर्श जोत' कहा जाता है जिस प्रत्येक जिले के लिए उसकी परिस्थितियों को ध्यान में 
रखकर निश्चित किया जाता है । 


(२) सामहिक कृषि (00॥6०४४८ +िक्षायांतह ) :>जोतों के उपविभाजन तथा अपखण्डन 
के दोषों को दूर करने का एक उाय देश की सम्पूर्ण भू।म का राष्ट्रीयकरण भी है। राष्ट्रीयकरण 
के बाद सव भूमि को बड़े-बड़े टुकड़ों में वाट कर उसमें सामूहिक ढंग से कृषि की जायगी । इस 
प्रकार भूमि पर से व्यक्तिगत स्वामित्व का अन्त हो जायगा और उस पर समाज का स्वामित्व 
स्थापित हो जायगा । रूस तथा चीन में इसके द्वारा कृषि की उपज में बहुत अधिक वद्धि हुई है। 
किन्तु यह व्यवस्था निश्चय ही क्राँतिकारी होगी और इसे अपनाने के लिए देश के सामाजिक एवं 
आधिक संगठन में आमृल परिवरतंन लाना होगा जो अभी शायद सम्भव नहीं है। अतः यह कहा 
जा सकता है कि यह प्रथा आज की परिस्थितियों के लिए सवंथा अनुपयुक्त है । 


(३) सहकारी कृषि ( ('०-०ृशक्षाए० श्थायगट्र ) :--सहकारी क्ृषि-व्यवस्था की 
स्थापना द्वारा भी हम उपविभाजन तथा अपखण्डन के दोषों को दूर कर सकते हैं। इसके द्वारा 
व्यक्तिगत स्वामित्व को रखते हुए भी बड़े पैमान पर खेती की जा सकती है। इस पद्धति में कृषि 
का कार्य सहकारी समितियों द्वारा होगा । इस व्यवस्था के द्वारा कृषि में आधुनिक वैज्ञानिक यन्त्रों 
का प्रयोग किया जा सकता है | हमारे देश के कुछ भागों में इस प्रकार की व्यवस्था कायम करने 
का प्रयास भी किया गया है । वास्तव में, यह व्यवस्था भारत के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। 
इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं में भी सहकारी क्रृषि-व्यवस्था को भारतीय क्ृषि-व्यवस्था का अन्तिम 
उद्द श्य माना गया है । 


(४) संयुक्त प्राम-व्यवस्था ( ॥णाा ९3726 शै42भाधा ) :--उपविभाजन तथा 
अपखण्डन की समस्या को सुलझाने के लिए श्री तारलोक सिह ने एक नया सुझाव दिया है। इनका 
प्रस्ताव है कि गाँव की सम्पूर्ण भूमि संयुक्त प्रबन्ध तथा कृषि के लिए ले ली जाय। गाँव वाले इस 
प्रकार अपनी भूमि को मिलाकर स्वयं कृषि की व्यवस्था करें तथा उपज का वितरण भी उन्हीं के 
हाथ में रहे । इस प्रकार भूमि के समस्त वत॑मान अधिकार तथा पैतृक सम्पत्ति के मान्य एवं चिर- 
स्थायी नियम पू्व॑वत्‌ एवं सुरक्षित रहेंगे। यह योजना जनतन्त्रात्मक है तथा इसके द्वारा शांतिपूर्ण 
तरीके से परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन इसकी सफलता इसके प्रयोग के बाद ही कही 
जा सकती है । 


(५) उत्तराधिकार तथा पंतृक सम्पत्ति के कानून में परिवर्तत :--भूमि के उपविभाजन 
को रोकने के लिए पैतृक सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार के नियम में इस प्रकार से परिवर्तन लाना 
आवश्यक है जिससे कि भू-सम्पत्ति का अधिकार पिता के पश्चात्‌ सबसे बड़े लड़के को ही मिले। 
लेकिन आज की स्थिति में अधिकांश लोगों को यह परिवर्तन मान्य नहीं होगा। साथ ही, दूसरे 
उत्तराधिकारियों के लिए रोजगार की व्यवस्था भी करनी होगी। देश में उद्योग-धन्धों के 
अभाव में इस १रिवर्ततन के कारण बेकारी की समस्या बढ़ती ही जायगी । इससे समाज में भमि- 
हीन वर्ग की संख्या में भी वृद्धि होगी । किन्तु, फिर भी यह व्यवस्था की जा सकती है कि एक 
न्यूनतम क्षेत्र से कम की जोतों का विभाजन नहीं हो सकता एवं इस प्रकार परिवार के सदस्यों को 
उस पर संयुक्त रूप से कृषि करने के लिए बाध्य किया जा सकता है । 


उपविभाजन एवं अपखण्डन तथा सहकारी कृषि २६२ 


(६) भूसि की आर्थिक इकाई को निश्चित करना :--कानून द्वारा यह निश्चित कर 
दिया जाय कि भूमि का उपविभाजन केवल आशिक जोतों में ही हो सकता है। क्रषि-व्यवस्था में 
स्थायी सुधार लाने के लिए यह आवश्यक जान पड़ता है। योजना आयोग ने भी सभी राज्यों द्वारा 
आध्थिक जोत निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार द्वारा आथिक जोत की सीमा निर्धा- 
रित कर दी जाय और किसी भी व्यक्ति को आ्थिक जोत से छोटे टुकड़ों में जोतों को विभाजित 
करने का अधिकार नहीं दिया जाय । अधिकांश राज्यों में इस प्रकार के अधिनियम तैयार 
किये गये हैं । 


आथिक जोत 
(0००7070 प्ल०0४पष्ट) 

हमारे दंश में आ्थिक जोतों के निर्माण पर आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है। किन्तु 
आथिक जोत कहते किसे है ? इसकी अनेक परिभाषाएँ दी गयी हैं। उदाहरण के लिए, डाक्टर 
मन्‍न के अनुसार आथिक जोत उस जोत को कहने है जिससे एक औसत परिवार का निर्वाह संतोष- 
जनक तरीके से हो सके । कीटिंग के अनुसार आथिक जोत उम्र जोत को कहा जाता है जिससे 
कृधि-कार्यों का आवयश्क व्यय निकाल देने के बाद किसान अपने परिवार के निर्वाह के लिए 
पर्याप्रु मात्रा में उत्पादम कर सके । दूसरे शब्दों में, “आथिक जोत उस जोत कों कहते हूँ जिसपर 
कृषि से एक परिवब।र का भरण-पोषण किसी बाह्य सहायता के बग्रेर उच्चित तरीके से हो सके ।' (5॥ 
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वास्तव में, भारत में आधिक जोत के आकार के सम्बन्ध में कोई निश्चित कथन सम्भव 
नहीं है। विभिन्न प्रदशों की आथिक जोत एक समान नहीं हो सकती । जो क्षेत्र एक प्रदेश के 
लिए आध्थिक जोत समझा जाता है वह दूसरे प्रदेश के लिए आ्थिक नहीं भी हो सकता । कीटिग 
महोदय के अनुसार सूरत जिले में एक माली ३ एकड़ से ही अपने परिवार का पोषण कर सकता 
है. जबकि दक्षिण के शुष्क भागों में खराब मिट्टी वाली ३० एकड़ भूमि भी एक परिवार के लिए 
अपरयाप्ति ही सिद्ध होगी। इस प्रकार आथिक जोन एक सापेक्षिक शब्द है तथा विभिन्न परिस्थितियों 
द्वारा निर्धारित होती है जिनमें कृषि की प्रणाली, भूमि की उवेरा-शक्ति, फसलों का स्वभाव, सह- 
कारिता का विकास तथा यातायात एघं संबादवाहन की सुविधाएँ आदि प्रमुख हैं। यदि खेती 
का तरीका प्राचीन है तो कम भूमि और यदि आधुनिक है तो अधिक भूमि आधिक जोत के लिए 
आवश्यक है। इसी प्रकार, सहकारी कृपि के लिए आधिक जोत का क्षेत्रफल बड़ा होना अनिवार्य 
है। फसलों के स्वभाव षर भी आधिक जोत का आकार निर्भर करता है। अधिक उबर भूमि में 
आशिक जोत का आकार छोटा तथा कम उबंर भूमि में बड़ा होगा । 

काँग्रस कृषि-सुधार समिति ने कृषि-जोत के आकार को निर्धारित करने के लिए तोन मान- 
दण्ड प्रस्तावित किये थे-- 

(१) जोबन-स्तर :--यानी जोतों का आकार इतना होना चाहिए जिससे कि एक कृषक 
परिवार को यथोचित जोवन-स्तर बमाये रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपज प्राप्त हो सके । 


(२) रोजगार यामी जोत का आकार इतना होना चाहिए कि इससे एक सामान्य 
परिवार तथा बैलों की एक जोड़ी को पूरे समय के लिए काम उपलब्ध हो सके । 
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(३) लकसोकों सुविधाएँ :--यानी आधिक जीत के निर्धारण में प्रत्येक क्षेत्र की क्ृषि- 
प्रणाली तथा तकनीकी व्यवस्था को ध्याग में रखना चाहिए । 

क्रतः आर्थिक जोत का निर्धारण एक विवादग्रस्त विषय है। फिर भी, उक्त बातों को 
ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि “आधिक जोत वह जोत है जिस पर एक औसत परिषार 
के भ्रम और पूंजी का आदश तरीके से अधिकतम उपयोग सम्भव हो तथा परिवार के सदस्यों का 
भरण-पोषण भी संतोषजनक न्यूनतम जीवन-स्तर के अनुकूल हो सके ।” 


इस प्रकार उपरोक्त उपायों द्वारा जोतों के उपविभाजन तथा अपखण्डन को रोका जा 
सकता है। किन्तु भारतीय कृषि के इस मौ[लक दोष को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका 
सहकारी कृषि है। सहकारी कृषि की विशेषताओं के अध्ययन के एवं क्ृषि-व्यवस्था के विभिन्न 
रूपों की जानकारी आवश्यक है । 


कृषि-व्यवस्था के विभिन्न रूप 
(जरलिशा। 05 ० (परञा५४४०॥) 
संसार में आजकल कृषि-व्यवस्था के अनेक रूप पाये जाते हैं, जिनमें निम्नलिखित 
प्रमल हैं :-- 
१. व्यक्तिगत कृषि-व्यवस्था ([#0[900व स्थायांत8) : 
२. पृ जीवादी कृषि-व्यवस्था ((४७॥8॥880 एशव778); 
३. राजकीय कृषि-व्यवस्था ($8806 एथ्ायांएह); 
४. सामूहिक कृषि-व्यवस्था ((0॥९०४९ कक्षा); तथा 
५. सहकारी कृषि-व्यवस्था ((१0-0एशक्वाए८ट फक्षापयांतट ) । 


(१) व्यक्तिगत कृषि-व्यवस्था (70४00७ (धप्रा8) :-+इस व्यवस्था में व्यक्ति 
अपनी जमीन या किराये की जमीन पर अपने साधनों से कृषि कार्य करता है। भारत में इस 
प्रकार की कृषि-व्यवस्था ही अधिकतर प्रचलित है। इसमें किम्तान बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के 
स्वतन्त्रतापूर्वंक काये करता है। इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि इससे कृषक के व्यक्तित्व का 
विकास होता है तथा उसमें प्र रणा, उत्साह, साहस, जिम्मेदारी एवं कठिन परिश्रम आदि गुणों 
क्रा विकास होता है। इसमें किसान का शोषण नहीं होता । लेकिन यह व्यवस्था बहुत ही दोषपूर्ण 
है क्योंकि साधा रणत: एक व्यक्ति के साधन सीमित होते हैं जिससे इस व्यवस्था में किसानों को 
पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाती । साथ ही, इस व्यवस्था में कृषि के आधुनिक तरीकों का प्रयोग 
भी नहीं हो सकता तथा बड़े पैमाने की कृषि का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। भूमि के विभा- 
जन का अधिकार होने से इसका उपविभाजन एवं अपखण्डन होने लगता है। इससे गैर-आध्िक 
जोतें हो जाती हैं जिनका कृषि तथा किसान दोनों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है । 


(२) पूंजीवादी कृषि-ब्यवस्था ((४)/४॥9॥0 शिगा॥2) +--इस प्रकार की क्ृषि- 
व्यवस्था इंगलेंड तथा अमेरिका में अधिक प्रचलित है। भारत में भी चाय, कहवा तथा रबर के 
बगानों में इसी प्रकार की कृषि-व्यवस्था पायी जाती है। दक्षिणी भारत में गन्ने की खेती में भी 
बड़े-बड़े फाम पाये जाते हैं। इस व्यवस्था में भूमि पर व्यक्तियों, सिण्डीकेटों अथवा सम्मिलित पजी 
की कम्पनियों का अधिकार रहता है तथा वे ही इसके प्रबन्धकर्ता भी होती हैं। इनमें उत्पादन के 
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आधुनिक तरीकों---उत्तम बीज, अच्छी खाद तथा बड़े-बड़े यन्‍्त्रों का उपयोग किया जाता है। इस 
व्यवस्था के अन्तर्गत पूजीपति भूमि पर वैज्ञानिक ढंग से बड़े पैमाने पर कृषि-कार्य करते हैं। अतः 
इस प्रकार की कृषि में अधिक उत्पादन तथा भूमि का सदुपयोग सम्भव होता है। लेकिन भारत की 
वर्तमान स्थिति में इस प्रकार की क्ृषि-व्यवस्था ट्तिकर नहीं सिद्ध होगी क्योंकि इस व्यवस्था में 
भूमि पर थोड़े ही व्यक्तियों का अधिकार हो जायगा तथा देश में भूमिहीन वर्ग की संस्या में व॒द्धि 
हो जायगी। साथ ही, यन्त्रों के अधिकाधिक उपयोग से बेकारी के बढ़ने का भय बना रहेगा । 
अतः आज की स्थिति में भारत के लिए यह व्यवस्था उपयुक्त नहीं होगी । 


(३) राजकीय कृषि-व्यवस्था (5086 दिए?) :--+इस व्यवस्था के अन्तगंत राज्य 
+ अधिकार फार्म पर रहता है तथा कृषि की व्यवस्था वेतनभोगी कमंचारियों के द्वारा की जाती 
है । अत: इस व्यवस्था में कृषि की सफलता मुख्यतः: सरकारी कर्मचारियों की योग्यता पर नर 
करती है। रूस में इस प्रकार के फाम प्रारम्भ में स्थापित किये गये थे, लेकिन कमंचार्यों की 
अयोग्यता तथा मजदूरों में उत्साह के अभाव के कारण इन्हें वहाँ पर्याप्त सफलता नहीं प्राप्त हो 
सकी । भारत में भी कुछ स्थानों में राजकीय फामं हैं जहाँ कृषि-सम्बन्धी अनुसंधान का कार्य होता 
है । जहाँ नयी भूमि कृषि-योग्य बनायी गयी है वहाँ भी कुछ स्थानों में राजकीय फार्म स्थापित किये 
गये हैं । इन फार्मों में आधुनिक तरीकों से क्ृषि-का्ये किया जाता है। भारत में भी इस प्रकार की 
कृषि-व्यवस्था के सफल होने की बहुत कम आशा है। साथ ही, राजकीय फार्मो में सरकारी कर्म 
चारियों के अतिरिक्त और सभी लोग मजदूर की ही गिनती में रहते हैं। अत: राजकीय कृषि- 
व्यवस्था हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं कही जा सकती । 

(४) सापहिक कृषि-ध्यवस्था ( (0॥0८०४४८.  शिएांतह ) :--सामूहिक क्ृषि-ब्यवस्था 
में भूमि पर व्यक्तिगत या निजी स्वामित्व नहीं रहता वरन्‌ भूमि, पूंजी तथा पशु--सभी पर 
समाज का अधिकार रहता है। राज्य द्वारा समस्त भूमि का सामाजीकरण हो जाता हैं । गाँव की 
सभी जोतों को एक में मिला दिया जाता है तथा आधुनिक तरीकों से खेती की जाती है । रूस 
तथा फिलिस्तीन (?46५॥॥6) में यह व्यवस्था अधिक प्रचलित हूँ तथा उन देशों में इसे पर्याप्त 
सफलता भी मिली है। इसमें खेती एक निर्वाचित समिति या कॉरपोरेशन की देख-रेख में होती 
है । यह समिति हरेक आवश्यक कार्यों का प्रबन्ध भी करती है । 


किन्तु भारत के लिए वतंमान [स्थति में सामूहिक कृषि-व्य+स्था उपयुक्त नहीं जान पड़ती । 
इस प्रकार की कृषि-व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें किसान की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
का पूर्ण लोप हो जाता है और वे समाज-रूपी विशाल यंत्र के निष्प्राण पुर्जे की तरह हो जाते हैं । 
अत्तरव यह एक क्रांतिकारी प्रणाली है तथा इसके लिए देश की सामाजिक व्यवस्था में आमृूल 
परिवतंन लाने होंगे । देश में कषक अपनी भूमि से अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहते हैं। आज- 
7 भारत सरकार का उहू श्य प्रजातांत्रिक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण है। लेकिन हमार 
समाजवाद में ऐसी क्रषि-व्यवस्था की श्रधानता होनी ताहिए जिसमें किसानों की व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता बनी रहे । अत. भारत की वंमान परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि 
सामूहिक कृषि यहाँ सम्भव नहीं है। 
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सहकारी क़ृषि-ब्यवस्था 


( (.०-0शा५6 स्वातगरंतह ) 


सहकारी क्ृषि-व्यवस्था सामूहिक तथा ब्यक्तिगत क्रषि के बीच का समझौता है। डॉ० 
ओटो शिलर (0॥0 80००) के अनुसार “सहकारी कृषि क्ृषि-ध्यवस्था का वह रूप हे 
जिसमें भूमि का प्रयोग संयुक्त रुप में किया जाता है।” ((०-०फुशथा४८ स्थितयााए ॥5 
परतश४0०00 88 8 या एण शिफा परक्षाइ8लाला। वी जा 6 0 8 प५८१ ]07779.) 
इसी प्रकार १६५६ ई० में निजलिगप्पा समिति ने अपने प्रतिवेदन में सहकारी कृषि की परिभाषा 
इस प्रकार से दी थी: सहकारी कृषि समिति कृपकों का एक ऐक्छिक संगठन है जिसमें मानव-शक्ति 
एवं भूमि जैसे साधन एकत्र किये जाते हैं जिससे उनका अच्छा प्रयोग हो सके । इसमें अधिकांश 
सदस्य कृषि में भाग लेते हैं जिससे उत्पादन, रोजगार तथा आय बढ़ती है । इस प्रकार की व्यवस्था 
में किसान आपस में मिलकर खेती करते है । इसमें व्यक्ति का अपनी भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार 
बना रहता है, लेकिन खेती संयुक्त रूप से की जाती है ।” प्रजातांत्रिक सरीके की सहकारी कृषि- 
व्यवस्था की निम्नलिखित प्रधान विशेषताएं हं--- 

(क) सभी सदस्य की भूमि को मिलाकर एक इकाई का रूप दिया जाता है। 

(ख) प्रत्येक सदस्य को अपनी भूमि पर पूरा-पूरा आधकार रहता है। दूसरे शब्दों में, 

इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व (09॥079॥7) का अन्त नही होता । 
(ग) खेती का प्रबन्ध संयुक्त रूप से किया जाता है । 
(घ) सदस्यों को उनके कार्य के बदले में पारिश्रमिक दिया जाता है। 


(च) पारिश्रमिक देने के बाद कुल लाभांश में से सुरक्षित कोप का अंश निकाल कर शेष 
सदस्यों के बीच विभाजित किया जाता है । 


सहकारी क्ृषि-व्यवस्था के द्वारा छोटे-छोटे किसान भी अपनी भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व 
को रखते हुए बड़े पंमाने की क्रृषि के लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, इसके द्वारा खेती, 
पू जी और श्रम के सभी साधनों को एकत्रित कर उनका समुचित उपयोग किया जा सकता है। 
महात्मा गाँधी का इस सम्बन्ध में यह कहना था कि “सहकारी कृषि के वगेर किसास कृषि के लाभ 
का पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर सकते ।” ([ जिय्याए छलां०ए८ शरक्ष जल शाभी 70. 0९८४९ [॥९ 
0] एशाशी(8 एा 2शाएए्रौॉप्ट परी छ6 (806 0 00-0एशशाए6 शिएा॥:2- ) 

सहकारी कृषि-घ्यवस्था सामान्यतः: निम्मलिखित चार प्रकार की होतो हैं :-- 

(क) सहकारी संयुक्त कृषि-व्यवस्था (20-0724(ए९ ॥07 7७778) :--इस प्रकार 
की समितियाँ सदस्यों की छोटी-छोटी जोतों को मिलाकर एक इकाई में परिणत करती हैं। लेकिन 
प्रत्येक सदस्य का अपनी भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार ज्यों-का-त्यों बना रहता है। ये समितियाँ 
स्वयं अपने फार्मो में खेती की व्यवस्था करती हैं। इस प्रकार इस व्यवस्था के अन्तर्गत बड़े पैमाने 
पर कृषि के प्रायः सभी लाभ प्राप्त होते हैं। यह व्यक्तिगत स्वामित्व और सामहिक कृषि की 
प्रणाली है । 


(ख) उच्चतर सहकारी क्षि-व्यवस्था (0-0फथक्ाए8 छलाश एक्ापरांत8) :-- इस 
प्रकार की कृषि-व्यवस्था के अन्तगेत किसान अपनी खेती का प्रबन्ध स्वयं करते हैं। समिति 
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केवल इन्हें खेती के तरीकों में सुधार के उहं श्य से अच्छे बीज, अच्छी खाद, आधुनिक औजार 
तथा सिंचाई आदि की व्यवस्था करती है। साथ ही, सदस्यों के उत्पादित मालों को एकत्र कर 
उनके विक्रय की व्यवस्था भी ये समितियाँ स्वयं करती है। इस प्रथा को सेवा-सहकारिता 
($०/शं०्० (0-09थ27४०७) भी कहा जाता है । 

(ग) सहकारी काइतकारी क्रषि-व्यवस्था ((0-0छक्षाए० परशाशा स्थराध॥8) :-- 
टस व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि को कई टुकड़ों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक 
किसान को दे दिया जाता है। प्रत्येक किसान समिति द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार खेती 
करता है। ये समितियां उन्हीं स्थानों के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं जहां नयी भूमि को कृषि- 
योग्य बनाया गया हो । इस प्रणाली में कृषि की योजना तो सामूहिक रूप से बनती है, किन्तु उसका 
कार्यान्वयन व्यक्तिगत रूप से होता है । 

(घ) सहकारो सामृहिक कृषि-व्यवस्था (('0-०0१शक्षाए्८ (०६०४७ #क्षा॥॥8) :-- 
इस व्यवस्था में सामूहिक स्वामित्व और सामूहिक का्य-सचालन दानों का समावेश रहता है। 
इसके अन्तर्गत समिति स्वयं भूमि का मालिक होती है तथा क्रषि की व्यवस्था करती है। सदस्यों 
को उनकी मजदूरी दी जाती है तथा उसी अनुपात में लाभांश का भी वितरण किया जाता है । 
प्रत्यक सदस्य को समिति से सम्बन्ध विच्छठ्रेद करने की स्वतन्त्रता रहती है तथा उनकी पू'जी भी 
वापस की जा सकती है। इस प्रकार की समितियों का निर्माण अभी तक हमारे देश में नहीं हो 
पाया है । 

सहकारी कृपि-व्यवस्था हमारे देश की वत्तमान परिस्थितियों के लिए अति उपयुक्त है। 
इसके द्वारा उपविभाजन एवं अपखण्डन की सारी बुराइयो को दूर कर देश की क्ृषि-व्यवस्था को 
सुदृढ़ आधार पर संगठित किया जा सकता है। देश की भूमि, श्रम एवं पूंजी को एकत्र कर 
उनका समुचित विकास किया जा सकता है । इससे छोटे-छोटे किसान भी वृहत्‌ पैमाने की क्ृषि के 
लाभों को प्राप्र कर सकते है । 

भारत में सहकारी कृषि के बहुत-से उद्द श्य है । हमारे भूतपुव प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल 
नेहरू के शब्दों में सहकारी कृषि-ष्यवस्था के निम्नलिखित प्रधान लाभ हें :-- 

(१) सहकारिता के आधार पर कृषि से उत्पादन में वृद्धि होगी; 

(२) ग्रामीण जनता की गरीबी दूर होगी, ग्रामवासियों में इससे एक नया जीवन एवं एक 

नयी आशा का संचार होगा; 

(३) सहकारी कृषि से वग-हीन समाज ((]७६७।८४६ 800४५) की रचना में सुविधा 

होगी; 

(४) खाद्यान्नों के राजकीय व्यापार (80० ॥80॥8 ॥॥ 7000!?/थ॥$) को बल मिलेगा 

एवं जोतों की अधिकतम सीमा के निर्धारण में भी सहायता मिलेगी; तथा 

(५) इससे उपविभाजन एवं अपखण्डन की बुराइयाँ भी दूर होंगी एवं वैज्ञानिक कृषि के 

लिए मार्ग को प्रशस्त बनाया जा सकता है। 


भारत में सहकारी कृषि की प्रगति 
( श॒०ह्टा235 0 (6 (०-०फ॒थक्ार6 एथ्ायांतह ॥॥ ]70॥8 ) 


भारत में सहकारी क्ृषि-व्यवस्था को अपनाने के लिए सरकार द्वारा पूरा प्रयास किया जा 
रहा हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि-सुधार का अन्तिम उद्देश्य सहकारी ग्राम-व्यवस्था की 
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स्थापना माना गया है। इस उद्द श्य से योजना काल में विशेष रूप से प्रचार भी किया जा रहा 
है। देश के विभिन्‍न राज्यों में सहकारी क्षि-व्यवस्था की स्थापना का प्रयास भी किया जा रहा 
है । महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में बहुत अधिक सद्कारी फामं स्थापित किये गये हैं। बिहार 
में सहकारी गन्न। समितिर्यां कई वर्षों से यह काय कर रही हैं । सरकार द्वारा भी इन समितियों की 
स्थापना के लिए बहुत अधिक सहायता दी जा रही है। मा, १६६५ ई० के अन्त तक देश में 
कुल ५,५८२ सहकारी क्ृ.ब-समितियाँ थीं जिनकी सदस्प-पंझया २,१४,४०० थी तथा छिनके द्वारा 
कुल ११ लाख एकड़ भूमि में खेती की जाती थी । 

प्रथथ अखिल भारतीय सहकारी कांग्रेस ने फरवरी, १६५२ ई० मैं यह प्रस्ताव स्वीकार 
किया कि राज्य एवं सहकारिता आन्दोलन द्वारा सहकारी कृषि के संगठन का यथासंभव प्रयास 
करना चाहिए। योजना आयोग भी सहक!री कृषि को यथासम्भव विकसित करने के पक्ष में था । 
इन उहद श्यों से योजना आयोग द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में निम्नलिखित सुझाव दिये 
गए थे :--- 

(१) प्रत्येक सहकारी कप-फार्म के लिए परिस्थितियों के अनुसार न्यूनतम भूमि की मात्रा 
निर्धारित करनी चाहिए । 

(२) सरकार द्वारा वित्त तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने में सहकारी कृषि-स मितियों 
को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए । 

(३) नयी भूमि पर कृषि-उ्यवस्था करते समय सहकारी क्ृषि-समितियों को ही प्रार्थामकता 
दो जानी चाहिए। साथ हो, बंजर-भूमि को कृंप-योग्य बनाने के लिए भी उचित सहायता देनी 
चाहिए । 

(४) यदि किसी गांव के अधिकांश किसान, जिनके पास कुल कृपि-योग्य भूमि का कम-से- 
कम आधा भाग हो, सहकारी कृषि-फार्म स्थापित करना चाहें तो उन्हें ऐसी कानूनी सुविधा होनी 
चा।हये जिससे कि सम्पृर्ण गाँव के लिए सहकारी क्लषि-व्यव॒स्था की स्थापना की जा सके । 

जुलाई, १६६५ ई० में भारत सरकार ने चीन की सहकारी कृषि-व्यवस्था के अध्ययन के 
लिए श्री० एस० के० पाटिल के नेत॒त्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल को चीन भेजा था | मण्डल 
के सुझाव देश में सहकारी क्षि-व्यवस्था के निर्माण के लिए निश्चय ही महत्त्वपूर्ण है। चीन में 
आर्थिक विकास के लिए योजना तैग्रार करने में समान्यतः रूस का ही अनुकरण किया गया है, 
किन्तु कृषि के क्षेत्र में रूस को तरह सामूहिक कृषि को नहीं अपना कर चीन में सहकारी क्ृपि- 
व्यवस्था पर अधिक जोर दिया गया है। फिर भी, चीन में सामूहिक क्रषि की भावना का पूर्णतः 
अभाव नहीं है क्योंकि अन्ततः सहकारी कृषि-समितियाँ वहाँ भी सामूहिक क्ृषि-व्यवस्था में ही 
परिणत कर दी जायेंगी। चोन में सहकारी कृषि की स्थापना में वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी का 
महत्त्वपूर्ण सहयोग रहा है। प्रारम्भ में चीन में केवल १६ उत्पादक सहकारी सम्मितियों द्वारा 
सहकारिता आन्दोलन का कार प्रारम्भ हुआ। किन्तु मई, १६५६ ई० तक सम्पूर्ण चीन में एक 
क्रोड़ से भी अधिक सहकारी कृषि-समितियों संगठित की जा चुकी थीं जिसके सदस्य ग्रामीण क्षेत्र 
के प्राय: हे प्रतिशत परिवार थे । हमार देश में राजनीतिक दल इस आन्दोलन की प्रगति में 
महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर सकते है ५ चीन की ही तरह हमारे देश में भी सहकारी क्ृषि-ब्यवस्था 
से कृषी की उपज में पर्याप्र वृद्धि की जा सकती है । 


कक 2७ ५७४७०+->-+-++ 
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नागपुर प्रस्ताव एवं भूमि-सुधार की नयी रूप-रेखा :--जनवरी, १६५१ ई० में नागपुर 
काँग्रेस अधिवेशन में काँग्रेस दल ने संयुक्त सहकारी कृषि (उ०ा। (०-०07श४शांए८ #क्षा॥8) 
को कृषि-सुधार के अन्तिम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। भारतीय संसद ने भी मा, १६५६ 
ई० में एक प्रस्ताव द्वारा नागपुर प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। संसद ने इस आशय का प्रस्ताव 
स्थीकार किया कि भागामी तीन वर्षों में संयुक्त महकारी क्रपि के प्रथम चरण के रूप में सेवा 
सहकारिता ($लश०८ 0.०-०एथक॥५९४5) को रथापना पर जोर दिया जाय . किन्तु, सेवा सहकारिता 
से हमारा तात्पय क्या है? सेवा सहकारिता किसानों के उस संगठन को कहते हैं जो किसानों के 
लिए बीज, अच्छी खाद तथा कृषि-सम्बन्धी ओऔजारों की व्यवस्था करेगी। किन्तु इस प्रकार की 
समितियों की रथापना में निस्सन्देह कटिनाई हैगी। सेवा सहकारिता के संगठन के लिए पर्याप्र 
मात्रा में सुयोग्य व्यक्तियों को प्राप्न करने में भी कटिनाई होगी । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन 
कटिनाइयों को दूर किया जा सकता है; किन्‍त इसमें बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता होगी । 
माथ ही, इसमें समय भी बहुत अधिक लगेगा । 

भारतीय काँग्रेस का उद्दं ः्य सहकारी क्ृपि के अस्तर्गत क्रपि के सम्पूर्ण अंगों को लाना 
है | टम प्रस्ताव में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि १६६६ के अन्त तक प्रत्येक राज्य में 
जोतों की मीमा-निर्धारण का कार्य पूरा हो जाना चाहिए और इस प्रकार सीमा-निर्धारण के फल- 
स्वरूप जो अतिरिक्त भूमि बचेगी उसकी व्यवस्था पंचायत के जिम्मे रहेगी और उस पर भूमि-हीन 
व्यक्तियों की सहकारी गमितियों द्वारा कृषि की जायगी । एम प्रस्ताव के अनुसार किसातों की भूमि 
को एक जगह्ू एकत्र करके सहकारिता के अन्तग्गंत लाया जायगा। भूमि पर उसका व्यक्तित्व 
स्वामित्व ज्यों-का-त्यों बना रहेगा तथा इसके लिए किसानों को इाश<८ (७ ञीए॥०९5 दिये 
जायेंगे । भुमि पर सहकारी समितियों द्वारा संयुक्त रूप से वैज्ञानिक ढंग से कृषि की जायगी। 
उपज का एक हिस्सा प्रत्येक किसान को उसकी भूमि के भाधार पर दिया जायगा तथा शेष उपज 
का वितरण उनके द्वारा किये गये श्रम के भाधार पर किया जायगा । इससे बहुत अधिक लाभ को 
जाशा की जाती है। सहकारी कृषि से उ/्ज में वृद्धि होगी जिससे बाजार में आनेवाली अतिरिक्त 
उपज (४८ 5पाए॥8) की मात्रा करेगी । इससे भौद्योगील्‍#रण को बल मिलेगा तथा 
विदेशी मुद्रा की प्राप्नरि होगी । इस प्रकार जो अतिरिक्त पूजी का निर्माण होगा उससे गाँव के 
विकास की योजमाएँ कार्यान्वित की जा सकती हैं । 

जून, १६५६ में भारत मरकार ने सहकारी क्रपि-व्यवस्था के विस्तार के सम्बन्ध में एक 
कार्यक्रम तेयार करने के लिए एक समिति नियक्त की थी जिसने अपना सुझाव फरवरी, १६६० 
में दिया । समिति ने सहकारी क्ृपि-व्यवस्था की स्थापना के पूर्व की जानेवाली प्रारम्भिक कारं- 
वाइयों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से सुझाव दिया है। साथ ही, सुझाव के रूप में कहा गया था 
कि अगले चार वर्षों में प्रत्येक जिले के एक-एक खण्ड में सहकारी कृषि-व्यवस्था की स्थापना 
की जाध । 

किन्तु भारत में सहकारी कृषि-व्यवस्था थी स्थापना में बहुत-सी कठिमाहयाँ हैं। सर्बप्रथम 
यहाँ गावों में आज भी व्यक्तिगत भावना की प्रधानता है। अत: किसान शीघ्र इस प्रकार के साम- 
हिक काये के लिए तत्पर नहीं होते। साथ ही, इससे अभप्रजातांत्रिक ( #वा-तल्या०लक्षा०) 
शक्तियों को बल मभिलेगा। इन्हीं कारणों से श्री मसानी, के० एम० भुन्शी तथा राजाजी जैदे 
विद्वानों ने सहकारी कृषि के विरुद्ध आशंका प्रकट की है । काँग्रेस दल के कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने भी 
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सहकारी कृषि के विरुद्ध आवाज उठायी है। इन लोगों के अनुसार इससे भारतीय परम्परा समाप्र 
हो जायगी तथा पारिवारिक बन्धन अस्त-व्यस्त हो जायँंगे। राजा जी की राय में इस प्रकार की 
कृषि-व्यवस्था से व्यक्ति, जोत तथा परिवार तीनों की रवतन्त्रता ([क०९०णा ० 8, ॥0260॥॥ 
0 6 शिग्रा क्षात थि॥।9) समाप्र हो जायगी। किन्तु हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री पं० नेहरू 
इनकी आलोचना से सहमत नहीं थे। इनके अनुसार यह सोचना कि सहकारी क्रषि आगे चलकर 
सामूहिक कृषि के रूप में परिणत हो जायगी, बिल्कुल तथ्यहीन जान पड़ता है। साथ ही, सहकारी 
कृषि को रूस आदि देशों की कृषि की बुराइयों के आधार पर नहीं देखना चाहिए क्‍योंकि हमारी 
राजनीतिक व्यवस्था उन देशों से सवंथा भिन्न है। सरकार ने सहकारी कृषि की उपलब्धियों 
तथा कठिनाइयों की जाँच के लिए प्रो० डी० आर० गैडगिल की अध्यक्षता में एक समिति की 
नियुक्ति की थी जिसने अक्टूबर, १९६४ में अपना प्रत्विदन सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया । 
समिति के अनुसार कुछ क्षेत्रों में सहकारिता के आधार पर कृषि के संगठन को पर्याप्र सफलता 
मिली है, किन्तु अधिकांश क्षेत्रों में ये मुख्यतः असफल ही रही हैं। इसका प्रधान कारण सहकारी 
सहायता का अभाव कहा जा सकता है। आशिक दृष्नि से समितियों को स्वावलम्बी बनाने के 
लिए समिति के अनुसार उन्हें लघु उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 
समिति के अनुसार कृषि की समस्या के समाधान के लिए कोई सुगम रास्ता नहीं है, अतः ऋण 
व्यवस्था तथा पुनसंगठन के बावजद शीघ्र परिणामों की आशा नहीं की जानी जाहिए । 

अन्त में यह कहा जा सकता है कि सहकारी कृषि के अपने लाभ अवश्य हैं, किन्तु अद्ध- 
विकसित एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में इस प्रकार की क्रषि-व्यवस्था को कायं रूप में 
परिणत करने में निस्सन्देह कठिनाई होगी। इस ५कार की क्रपि-व्यवस्था को संचालित करने 
के लिए सुयोग्य नेतृत्व की आवश्यकता होगी जिसका हमारे गाँवों में अभी अभाव है। साथ ही, 
हमारे देश के किसानों में व्यक्तिवादी भावना इतनी कूट-कूट कर भरी है कि वे शीघ्र इस प्रकार 
के सामूहिक कार्य के लिए तैयार नहीं होंगे । सुयोग्य नेतृत्व एवं सामृहिक भावना के अभाव में 
सहकारी कृषि का कोई भी प्रयत्न देश में सफल नहीं हो सकता । अतएव गहकारी संयुक्त कृपि- 
प्रणाली को अपनाने के लिए देशवासियों के बीच समुचित सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वाता- 
वरण तैयार करना होगा। शिक्षा एव सामाजिक भावना के प्रचार द्वारा इस प्रकार का वातावरण 
तेंय!र किया जा सकता है। किन्तु इसमें भी समय लगेगा। अतः, देश में सहकारी कृषि-प्रणाली की 
पोजना को कार्यान्वित करने में ध्रयंपुर्वक काम लेने की आवश्यकता है । 

डॉ० ओटो शिलर के सुझाव--सहकारी क्वाप के सम्बन्ध में डॉ० ओटो शिलर 
(00० $4आ॥ं॥९०) के सुझावों की व्याख्या यहाँ अनिवाय है। हाल में ही इन्होंने छोटी-छोटी 
जोतों के आधार पर व्यक्तिगत कृषि (ठाशंतप्क शियातओह छाती शाकं। ॥00॥25) का 
सुझाव दिया है जिसमें नियोजन, विनियंग एवं विक्रय आदि सहकारिता के आधार पर 
किये जायेंगे । इस प्रकार की व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें छोटी-छोटी जोतों 
को एकत्र किये यगैर ही बड़े पैमाने की क्रपि के लाभ प्राप्र किये जा सकते हैं। इसमें कृषि का कार्य 
छोटी-छोटी जोतों में व्यक्तिगत आधार पर किया जायगा। अतएवं व्यक्तिगत स्वामित्व एवं प्रयोजन 
([0क0ए८) ज्यों -का-त्यों बना रहेगा, किन्तु कृषि-कार्य के लिए आवश्यक सभी सेवाओं का 
आयोजन सहकारिता के आधार पर किया जायगा। डॉ० जशिलर का यह प्रस्ताव भारत की 
वर्तमान परिस्थितियों के लिए अधिक उपयृक्त जान पड़ता है। शिक्षा एवं सामृहिक भावना के 
अभाव में हमारे देश के कृषक सहकारी संयुक्त कृषि-व्यवस्था को अपनाने में संकोब कर रहे हैं । 
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अतः, अभी इसी प्रकार की व्यवस्था को अपनाया जा सकता है और आगे जाब देश में समुचित 
मनोव॑ज्ञानिक एवं सामाजिक वातावरण त॑यार हो जायगा तब डॉ० शिलर के प्रस्ताव में कुछ 
संशोधन लाकर मध्यम आकार की जोतों पर कृषि-कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है और इस प्रकार 
धीरे-धीरे सहकारी संयुक्त कृषि के अन्तिम आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है। 

४३५ पंचवर्षोष योजना ( रात ४८ ५९४० ?9॥ ) में देश के ३१८ जिलों में पे 
प्रत्येक जिले के एक-एक सामुदायिक विकास प्रखण्ड में सहकारी क्रषि का एक प्रयोग केन्द्र (श]0 
70०९८) स्थापित करने का आयोजन था। प्रत्येक केन्द्र में १० सहकारी क्ृषि समितियाँ होंगी । 
इस प्रकार योजनाकाल में कुल ३१८० सहकारी समितियों की स्थापना की व्यवस्था थी। इसके 
अतिरिक्त देश के अन्य भागो में और ४ हजार सहकारी क्रृषि समितियों की स्थापना की व्यवस्था 
थी। इन समितियों की स्थाषना में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करने पर जोर 
दिया गया था। इन समितियों को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए एक (]शा/०॥9| (0-0९ ४५९ 
एश॥7 20५509 30270) की स्थापना को गयी है। जनवरी, १६६८ में इस परिषद्‌ ने यह 
प्रस्ताव किया कि (क) हरेक समिति को पुनर्वास कार्यक्रम पर ही जोर देना चाहिए; (ख) प्रत्येक 
समिति में भूमि प्राप्त करने का एक कार्यक्रम होना चाहिए, तथा (ग) उन्हीं समितियों को आथिक 
सष्टायता देनी चाहिए जो सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का अनुकरण कर सकें। राज्य सरकारों 
द्वारा भी राज्य-स्तर पर इस प्रकार की संस्थाएँ स्थापित की गयी हैं। इस प्रकार तृतीय योजनाकाल 
में सहकारी कृषि को अधिक लोकप्रिय बनाने के बहुत-सारे प्रयास किये गये । 

मा, १६६६ ई० तक प्रयोग केन्द्रों में २७४६ सहकारी कृषि समितियाँ, जिनके अन्त त 
२७७ लाख एकड़ भूमि थी, संगठित की गयीं । इनके अतिरिक्त प्रयोग केन्द्रों के बाहर २७५२ नई 
सहकारी कृषि-समितियाँ स्थापित की गयीं जिनके अन्तगंत ३ लाख एकड़ भूमि थी। मां, १६६८ 
ई० तक देश में ८५५८२ सहकारी क्षषि समितियाँ थीं, जिनके अन्तगंत लगभग ११ लाख एकड़ 
भमि थी। चतुर्थ पंचवर्षीय पोजना (77007॥ ॥ए९ ५८७ ?!७॥) में सहकारी क्र के विकास 
पर १८ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन 


किन्‍्त देश में सहकारी कृषि की प्रगति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। वास्तव में 

भारत-जैसे देश में शिक्षा एवं सामहिक भावना के अभाव में इस प्रकार की कृषि-व्यवस्था को अपनाने 
के लिए किसान शीघ्र तैयार नहीं होते । अतः सरकार अब अपनी इस नीति में परिवतंन कर रही 
है तथा ऐसा जान पड रहा है कि सहकारी क्रपि के उहंश्य का धीरे-धीरे परित्याग किया जा रहा है। 
साथ ही, जैसा कि प्रो० मिड्ल ((0. ५04 ) ने कहा है भारत में सहकारी कृषि-व्यवस्था मे 
कृषि के क्षेत्र में किसी प्रकार के क्रान्तिकारी परिवतंन को आशा नहीं की जा सकती ।” इनके 
अनुसार “(०-कृथक्षाएट किए गा वीए वातींधा इलाइट 9 वि [055 ॥8068) वा 7 
5९९॥5 09 [९ 5406. [70660, व$ ॥9]07 ए८॥(९55 8 90 7 एछा000028  शा।0४॥५ 
00 लाथा९९ ॥ ॥6 हाप्ाए$त00. ॥7980॥070747 5405 ताश]0॥07५ फैलफप्ररलटा |8000ए7/075 
भाव ]0॥0055 |800प्राटा$ धा0 ह्लाद्यार ट'0णुफुआ5 कार गराधाा।97९0, 870 प्रात" ॥॥6 60एर्टा 
0०7९89९टांथ0॥॥9 9709060 ४५ ॥6 479९ ९0-0एशद्वाण ॥॥99 ९५७९१ 92९0०76 ॥0076 
१6९९७१9५ शाालशा०0॥९0. 


विशेष अध्ययन-सूचो 


 उिध्ो॥ शा : चिट 509 ॥ ४॥॥98९ ॥॥09. 
» लिएरश0 200 ४९४०४ : गशिक्राशा$ ० (0०-०श4ाए८ ा।आएए की ॥09. 
(3, ४५709] ' 088व97॥ [)978. 


पि्ा0ा4। 9ताए6 8प्राए८ए, २९००१ ०. 74 
(णाष्टा558 #शञक्षांशा रि०07$ (गधा २०छठा (] 949). 
वृच्जात0 880 70फणा॥ [ए७ ४८7 शिआा5. " 


> ०७ # ७ ० :- 


अध्याय : १७ 


भूमि-व्यवस्था एवं सुधार 


([.घचते ३९:६छा'९5 2धघते ९(०४५४)) 


परिचय-- :--भा रत-जसे क्ृषि-प्रधान देश में उचित भूमि-व्यवस्था का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। भूमि-व्यवस्था के अध्ययन से भूमि के प्रति किसानों की वेधानिक स्थिति का अन्दाजा 
लगता है। विसान जिरा भूमि को जोतता है उसके प्रति उसका क्‍या अधिकार है? इसका 
अध्ययन भूमि-व्यवस्था के अन्तगंत ही किया जाता है। दूसरे शब्दों में, भूमि-व्यवस्था का तात्प् 
भम्ति के स्वामी तथा उसके जोतने वाले का भूमि के प्रति अधिकार एवं दायित्व तथा मालगजारी देने 
कक सम्बन्ध में राज्य से सम्बन्धों की व्याख्या से है ( ॥,870 (0ापा९5$ ॥89 96 (6९6९0 85 ॥ 
8५80॥ ० 78॥$ का 70590०5ा/।ओ65 .ए 6 0जाधा$ _ात ॥6 एपॉएशञा05$ ० 
]870 ५४४-३४-४४५ [6€ &96 ॥6024/0॥7 [6 94970॥ ० ॥0ए४2॥७८.) अर्थात्‌ भूमि-व्यवस्था 
में हमारा अभिप्राय उन शर्तों से है. जिन पर भूमि का स्वामित्व एवं उसे जोतने का अधिकार 
निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, भूमि-स्यवस्था का अर्थ उस प्रथा से है जिसके अन्तर्गत किसी 
व्यक्ति की भूमि पर उसके अधिकार एवं दायित्व का विचार होता है । 

भूमि-व्यवस्था का अध्ययन कई कारणों से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। सर्वप्रथम तो राज्य के 
दृष्टिकोण से इस बात का पता लगाना आवश्यक है कि भूमि का वास्तविक मालिक कोन है ? 
भूमि-व्यवस्था के अध्ययन से ही इसका पता लगता है। साथ ही, भूमि-व्यवस्था का भूमि की उपज 
पर भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। किसान जिस भूमि को जोतता है यदि उसका मालिक वह 
स्वयं होता है तो वह बहुत ही मन लगाकर कार्य करता है जिससे उपज अधिक होती है। भूमि- 
व्यवस्था के अध्ययन से देश के सामाजिक संगठन, यानी देश में किस प्रकार की व्यवस्था सामंत- 
बादी, प्‌जीवादी या साम्पवादी व्यवस्था है, इसका भी अन्दाजा लगता है। इस प्रकार भूमि- 
व्यवस्था का देश की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था से भी घनिष्ठ सम्त्रन्ध है। कृषि के 
विकास तथा किसानों के हित के साधन के लिए देश में समुचित भूमि-व्यवस्था का होना अति 
अनिवार्य है। वास्तव में, किसी भी देश के लिए रुर्वाधिक उनमे भूमि-व्यवस्था वही है जिसमें 
उत्पादन भी अधिकतम हो ओर साथ-ही-साथ किसान भी संतुष्ट हों। यदि किसी देश में भूमि- 
व्यवस्था कृषि के उत्पादन में वृद्धि तथा किसानों की आशिक स्थिति में सुधार में बाधक हो तो 
ट्ममें सुधार ([.आ0 ररिर्0ण5) अनिवाय है। अधिकांश अविकसित तथा अद्धें-विकसित देशों 
में स्थति इसी प्रकार की है, अत: इनमें भूमि-सुधार की प्रबल आवश्यकता होती है । 

आधधिक विकास के लिए भूमि-सुधार का महत्त्व ([770्वा02 ० [0 ९०5 0 
एलणा0ाां० 2९ए००ुआहा) :-+ भारत-जैसे आर्थिक दृष्टि से अरद्धं>विकसित देश के लि ए्‌ 
भूमि-सुधार का सामाजिक परिततेन एवं आधथिक विकास से अत्यधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है। जैसा 
कि स्पष्ट है, अशिकरित तथा अद्भ -विकसित देशों के आर्थिक विकास का आधार कृषि का विकास 
है। कृषि से खाद्यान्न तथा उद्योग-धंन्धे के लिए महत्त्वपूर्ण कच्चे पदार्थ प्राप्त होते हैं और हनके 
उत्पादन में वृद्धि से औद्योगिक विकारा की नींव सुदृढ़ होती है। साथ ही, कृषि के उत्पादन में 
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वृद्धि से जो आधिक्य (509]08) होता है उसे औद्योगिक विकास के काय॑ में प्रयोग किया जा 
सकता है। क्ृषि-उत्पादन में वृद्धि मुख्यतः दो तत्त्वों पर निभेर करती है-- तकनीकी तथा संस्था- 
गत। तकनीकी तत्त्वों के अन्तगंत अच्छे बीज, अच्छी खाद आदि तथा संस्थागत सुधारों के 
अन्तगंत कृषि के हि6त में भूमि-स्वामित्त का पुनवितरण, रंयती कानूनों में सुधार, मध्यस्थ वर्ग की 
समाप्रि तथा कृषि का पुनर्गंटन आदि आते हैं। भ्रूमि-सुधार इसी प्रकार के संस्थागत सुधारों का 
प्रतीक है । 

अन्य तत्त्वों के अतिरिक्त आर्थिक विकास पूजी पर निर्भर करता है और अविकसित 
तथा अद्ध -विकसित देशो में भूमि-सुधार के द्वारा कृषि के उत्पादन में जो वृद्धि होती है उससे 
अतिरिक्त पूजी का निर्माण होता है । 

इस प्रकार आथिक विकास के लिए भूमि-सुधार का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। कृषि 
का उत्पादन अधिकतम तभी होता है जबकि भूमि की व्यवस्था इसके लिए अनुकूल हो । यदि 
भूमि-व्यवस्था से कृषक वर्ग का शोषण होता है. तो इससे किसानों को उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा 
नहीं मिलती । अतः भूमि-सुधार का अभिप्राय कृषि-विकास के मार्ग की सारी बाधाओं को दूर 
करना होना चाहिए जिससे कृषि का विकास निरन्तर जारी रहे । आशिक दृष्वि से विकसित देशों में 
प्रगतिशील भूमि-व्यवस्था पायी जाती है जिससे किसानों को उत्पत्ति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है । 

किसान का भूमि से सम्बन्ध :-- किसान का भूमि से सम्बन्ध निम्नलिखित तीन प्रकार 
का हो सकता है :--- द ! 

(क) भूमि का स्वामित्व राज्य के हाथ में हो और किसान राज्य के रेयत के रूप में 
राज्य को एक निश्चित लगान चुकाता हो । इस प्रकार की व्यवस्था को (9(86 [.800]070ञ्ञा) ) 
की प्रथा कहते हैं । समाजवादी राष्ट्रों में साधारणत: यही व्यवस्था पायी जाती है । 

(ख) भूमि का स्वामित्व स्वयं किसानों के हाथ में रहता हो । भूमि पर स्वामित्व तभी 
पूर्ण समझा जाता है जब किसानों को अपनी भूमि को बेचने अथवा हस्तान्तरित करने का पूरा- 
पूरा अधिकार हो । जब किसान स्वयं भूमि को जोतता है तो इस प्रथा को कृषक स्वामित्व 
(7८३४६ भा। ॥0970075॥9) की प्रथा कहते हैं । कुछ व्यक्तियों के अनुसार भूमि-व्यवस्था की 
यही पद्धति सर्वश्र ष्ठ समझी जाती है। १६३५ ई० में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रस (]॥0|9॥ 
पिल्राणाक्। ((०॥27०४$) ने अपने प्रस्ताव में इस प्रकार का विचार व्यक्त किया था ।' 

(ग) भूमि का स्वामित्व जमींदारों के हाथ में रहता है और किसान इनके रयत के रूप 
में कायं करते हैं। किसानों का रंयती अधिकार जमींदारों के साथ समझौते पर निर्भर करता है । 
किसान दखली कास्तकार (0०2ए0७क7८५ (शा॥॥) हो सकता है। ऐसी स्थिति में जब तक वह 
लगान चुकाते जाता है. तब तक उसकी भूमि से उसे कोई बेदखल नहीं कर सकता | किसान 
पृशाक्षा। / शां। भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जमींदार रैयतों को अपनी मर्जी के अनुसार 
बेदखल कर सकता है अथवा इनके लगान में वृद्धि कर सकता है । 

इस प्रकार भूमि-व्यवस्था के विभिन्न रूप हो सकते हैं। किन्तु, सर्वोत्तम भूमि-व्यवस्था 
वही है जिसमें राज्य एवं किसानों के बीच किसी प्रकार के बिचवंये न हों । 


भारत में वतंमान भूमि-व्यवस्था के विभिन्न रूप 
(लिशा। 5एशॉंथा$ ता [,कवत शाप्रार5 9९४क/।॥8 ॥ |709 ) 


भारत में भूमि-व्यवस्था के विभिन्न रूप पाये जाते हैं--हजारों असामियोंवाली अत्यधिक 
यृहत्‌ भ-सम्पदा से लेकर एक एकड़ से कम तक का भूस्वामित्व । ( 6 $५४९॥ 0 |॥॥0 


]. धफ्ष6 08 गाए णाढ पितक्ाशांश गरलता04 ० वाफ़ाण्याह शो।३९९ ॥.... 
ग्रक्षा।29, गा व040560 ० 06 5५४७॥१ 0 ए९ब४४॥॥ छाठफांणआफए प्रात: जला 
वा6 पल ०0 06 $०ा 5 धाग5इशा 6 0जाश' 0, भाव ७३५४ 70एशा।र 06०७ (० 8८ 
छ0रएकाएधयशा। जश्ञाग्र०पां 6 वञाशिएशाएंता ते थाए रक्षायं॥04 & (44१47, ! 
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शाप ॥ ता ल्यांजॉड क्योग0ठडा ९एछए ०णात्शंएक्रीट एक्षाक्षाणा ॥०॥ एां2 
88९8 ०णाधांगाए ॥0788705 0० लाक्ा।ंड [0 रंग ॥00॥788 0 ]4॥0 प्रातेंश &॥ 
8८८ ॥ 826.) फिर भी, इसे कुछ निश्चित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। वर्तमान 
समय में हमारे देश में भूमि-व्यवस्था के निम्नलिखित तीन रूप पाये जाते हें :--- 


(१) जमींदारी व्यवस्था (23गरत00/॥ $ए४थ०ा) या स्थायी प्रबन्ध (एशतजाक्षाशा 
5४(श॥९०॥) :--स्थायी प्रबन्ध बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश एवं आन्ध्र 
के कुछ हिस्सों में पाया जाता था । इस व्यवस्था के अन्तगंत भूमि पर जमींदारों का पूरा-पूरा 
अधिकार होता था जो प्रतिवर्ष सरकार को एक निश्चित रकम लगान के रूप में देते थे । किन्तु 
स्वतन्त्रता-प्राप्रि के बाद इस प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है । 


(२) महालवारी ध्यवस्था (/४॥4|फ़ञ7 $५४2८7॥) :--इस व्यवस्था में भूमि की बन्दो- 
बस्ती सम्पूर्ण गाँव या महाल के साथ सम्मिलित रूप में की जाती है। गाँव के सभी किसान 
इसमें हिस्सेदार की तरह होते हैं। भमि-कर अदा करने के लिए संयुक्त रूप से सारा महाल 
उत्तरदायी होता है। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पायी 
जाती है । 

(३) रंयतवारी व्यवस्था (२ए0एथा। 59807) :--इस व्यवस्था में भूमि का प्रबन्ध 
रयतों के साथ व्यक्तिगत रूप में किया जाता है। प्रत्येक भमिवाला भूमि का स्वामी होता है तथा 
जब तक वह सरकार को निश्चित समय पर नियत मालगुजारी चुकाते जाता है तब तक उसे 
भमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। यह प्रथा तमिलनाइ, गुजरात, तथा मध्य प्रदेश में 
प्रचलित है। 

१६३७-३८ ई० में भारत में कुल खेती की जानेवाली भमि के २५ प्रतिशत भाग में स्थायी 
जमींदारी-व्यवस्था, ३६ प्रतिशत भाग में अस्थायी जमींदारी तथा महालबारी व्यवस्था और ३६ 
प्रतिशत भाग में रैयतवारी व्यवस्था पायी जाती थी । 

निम्नलिखित तालिका से १६३७-३८ ई० में इन तीनों प्रकार की व्यवस्था के अन्तगंत 
भूमि का विभाजन स्पष्ठ हो जाता है :-- 








७ । अली मा । व] | 
क्षेत्रफल 
अपलरओों क्षे | कुल क्षेत्र का ल्‍ पाये ज ने वाले 
|__(करोड़ एकड़ में) प्रतिशत क्षेत्र 
न्‍मिमालाशभाजाावधामाम धरा कत ताला एदापहाकावातनधभ पापा कक चाभाादाकमा दा थक पद द पापा भमा७/० कारक पका: वश पाए..>ाथकः ए७॥०७:७७०७4३७७७/ज की 4०स्‍व७+१७क ७७ का? ५००-य७+कक.. 
१. जमींदारी बंगाल, बिहार, आम्ध्र, 
प्रथा ( स्थायी १३१० २ | उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश 
प्रबन्ध )' का बनारस डिविजन 














+ जाए , महालवारी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 
तथा भ्रस्थायी १६६ ३६ 
जमींदारी व्यवस्था तथा पंजाब 
लि । आम 
३. रयतवारी असम, गुजरात, महाराष्ट्र 
१८'३ ३६ ु तमिलनाडु तथा मध्य 
व्यवस्था प्रदेश 





१. भब प्रायः सभी राज्यों से जमीदारी प्रथा समाप्त कर दो गयी है। 
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अब इनका सविस्तार विवेचन प्रस्तुत किया जाता है :--- 


(१) जमींदारी व्यवस्था या स्थायी प्रबन्ध ( एलागशाला $4|टावदा। ) :--सर्वेज्षयम 
१७६३ ई० में लार्ड कामेवालिस ने बंगाल में जमींदारों के साथ भूमि का स्थायी प्रबन्ध किया । 
इसके पूर्व अस्थायी तौर पर जमींदारों “के साथ भूमि की बन्दोवस्ती की जाती थी। स्थायी 
प्रबन्ध के अनुसार जमींदारों से मालगुजारी के रूप में एक निश्चित रकम सवेंदा के लिए तय कर 
दी गयी तथा उन्हें भूमि सदा के लिए दे दी गयी । जमींदार किसानों से जो लगान प्रारम्भ में 
वसूल करते थे उसका ]६ भाग सरकार का हिस्सा निश्चित किया गया तथा ३, भाग जमींदारों 
के खर्च, परिश्रम एवं दायित्व के लिए इनके पास छोड़ दिया गया । जमींदारों को यह रकम 
प्रतिवर्ष सरकार को एक निश्चित समय के अन्दर देनी पड़ती थी। इस निश्चित समय के अन्दर 
मालगुजारी नहीं चुकाने पर भूमि नीलाम कर दी जाती थी। इस सम्बन्ध में अतिवृष्टि, अनावृष्ति 
आदि प्राकृतिक प्रकोपों के कारण मालगुजारी नहीं मिलने के लिए कोई रियायत नहीं की जाती थी। 
जमीदारों के लिए लगान की यह रकम सदा के लिए निश्चित कर दी गयी थी तथा सरकार इसमें 
कोई वृद्धि नहीं कर सकती थी । लेकिन, जमींदारों को लगान में वृद्धि करने का अधिकार दिया 
गया था । इस प्रकार की उत्पादन-व्यवरथा में उन्नति तथा म॒ल्य एवं सुरक्षा में वृद्धि के फलस्वरूप 
भूमि का मूल्य धीरे-धीरे बढ़ने लगा और जमींदारों ने लगान को बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया। 
सरकारी तौर पर लगाये गये भनुमान के अनुसार १६०० ई० में स्थायी प्रबन्ध के क्षेत्रों से सरकार 
को प्राप्त मालगुजारी की रकम ४ करोड़ रुपये से कुछ कम थी जबकि उन क्षेत्रों से जमींदारों की 
आय लगभग १६ करोड़ रुपये थी । 


यह व्यवस्था बंगाल तथा बिहार के अतिरिक्त बनारस डिविजन एवं आन्ध्र के उत्तरी भाग में 
भी लागू की गयी थी । १७६३ ई० में बंगाल में स्थायी प्रबन्ध अथवा जमोंदारी व्यवस्था लागू करने 
के निम्नलिखित कारण थे--(१) निश्चित आय :---इस व्यवस्था से सरकार की आय निश्चित तथा 
स्थायी हो गयी । साथ ही, सरकारी लगान वसूल करने में कोई ख्च तथा असुविधाएँ भी 
नहीं होती थीं। इस प्रकार आथिक दृष्टिकोण से स्थायी प्रबन्ध सरकार के लिए नियमित तथा 
स्थायी आय का एक विश्वस्त साधन बन गया । साथ ही, अस्थायी व्यवस्था की असुविधाएँ भी 
अब न रहीं । (२) वफादार वर्ग :--स्थायी व्यवस्था करते समय लाड कानंवालिस ने यह सोचा 
था कि जमींदार सरकार के प्रति सदा बफादार ( [09५9/! ) बने रहेंगे। इससे देश की राजनीतिक 
स्थिरता में वद्धि होगी (३) किसानों का नेतृत्व :--जमींदारों सेयह आशा की गयी थी कि वे 
किसानों के सामाजिक तथा आथिक जीवन में नेतृत्व करेंगे। (४) कृषि की उच्चनति :--इससे 
कृषि की उन्नति तथा विकास में भी सहायता होगी । स्थायी प्रबन्ध के कारण जमींदारों का भमि के 
साथ स्थायी सम्बन्ध स्थापित हो जायगा जिससे कृषि-विकास के लिए उन्हें प्रेरणा मिलेगी । ह 


इसके अतिरिक्त उस समय की परिस्थितियों ने भी लाड्ड कानंवालिस को स्थायी प्रबन्ध 
करने के लिए बाध्य किया। लाडे कानंवालिस के आगमन के समय बंगाल में जमींदारों का परा 
सिक्‍का जमा हुआ था। साथ ही, यातायात के साधनों के अभाव, कृषि की पिछड़ी हुई स्थिति 
तथा कम्पनी के पास भूमि के सम्बन्ध में पर्याप्त ज्ञान एवं वोग्य कर्मचारियों के अभाव के कारण 
भी स्थायी प्रबन्ध के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं जान पड़ता था। अतः कम्पनी ने परि- 
स्थितियों से बाध्य होकर स्थायी प्रबन्ध की नीति को अपनाया । 


२७६ भारतीय अर्थशास्त्र 


(२) महालवारी व्यवस्था (/४]॥8907 $५95थ॥) :-- इस प्रणाली में भूमि की व्यवस्था 
किसी एक जमींदार के साथ न करके गाँव के सभी पट॒टीदारों या जमींदारों के साथ सम्मिलित 
रूप में की जाती है। सर्व प्रथम हॉल्ट मेकेन्‍्जी ( |8॥ |श८शारां८ ) ने १८१६ ई० में यह 
प्रस्ताव कम्पनी के सम्मुख रखा और उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में यह प्रथा लागू 
की गयी। इस व्यवस्था में सरकारी कर इकट्ठा करने के लिए सारा महाल संयुक्त रूप से उत्तर- 
दायी होता था। महाल के अन्तगंत वे सभी लोग आते हैं जो किसी-न-किसी हिस्से के मालिक 
होते हैं। लेकिन सरकार अगर चाहे तो इनमें से किसी एक से भी लगान वसूल कर सकती है । 
इस प्रकार इस व्यवस्था में लगान चुकाने का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत तथा सामहिक दोनों प्रकार 
का होता है। स्थायी जमींदारी व्यवस्था तथा इस ब्यवस्था में अन्तर केवल इतना ही था कि 
स्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत जबकि भूमि का प्रबन्ध प्रत्येक जमींदार के साथ व्यक्तिगत रूप में 
किया गया था, महालवारी व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि की व्यवस्था सम्मिलित रूप से सम्पूर्ण महाल 
के साथ की गयी थी । भूमि का प्रबन्ध उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में ४० वर्षों के लिए किया 
गया था। इस व्यवस्था को अस्थायी प्रबन्ध के अन्तगगंत जमींदारी व्यवस्था का ही एक रूप कह 
सकते हैं । 

मालगुजारी निश्चित करने के पूर्व सम्पूर्ण गाव या महाल की भूमि की पैमाइश की जाती 
है, सीमा की रेखाएँ निश्चित की जाती हैं तथा सभी दलों के अधिकार की विशेष सूची तैयार की 
जाती है। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक सम्पत्ति निश्चित की जाती है । वास्तविक 
सम्पत्ति ( पि८ 888८ ) के निर्धारण में निम्नांकित बातों को ध्यान में रखा जाता है :-- शर्मींदार 
को उस भमि से किसानों द्वारा प्राप्त लगान, चारागाह एवं फल आदि से होने वाले लाभ इत्यादि। 
आरम्भ में मालगुजारी की दर को वास्तविक सम्पत्ति का ८० प्रतिशत रखा गया, लेकिन बाद में 
लाई विलियम बैटिक ने इसे घटाकर ६६ प्रतिशत कर दिया । पुनः सन्‌ १८५५ ई० के सहारनपुर 
क!नून के अनुसार मालगुजारों को दर को घटाकर ५० प्रतिशत कर दिया गया । अधिकांश रजानों 
में मालगुजारी की यही दर प्रचलित है, लेकिन पंजाब में मालगुजारी की दर वास्तविक सम्पत्ति 
का केवल २४५ प्रतिशत भाग ही है | 


मध्य प्रवेश को मालगजारी ध्यवस्था :--मध्य प्रदेश की भ मि-व्यवस्था अय्य क्षेत्रों से भिम्र 
है। इसे मालगुजारी व्यवस्था ( शववाश्ारक्षा। इलाधालटा ) कहा जाता है। जहाँ तक 
मालगुजारी तय करने का प्रश्न है, मध्य प्रदेश की व्यवस्था भी ठीक उत्तर प्रदेश की ही तरह है । 
लेकिन, मध्य प्रदेश में मराठों के शासनकाल में भूमि का प्रबन्ध व्यक्तिगत रूप से मालगुजार 
कहलाने वाले व्यक्तियों के साथ किया जाता था। कम्पनी ने भी भूमि की व्यवस्था इन्हीं 
मालगुजारों के साथ व्यक्तिगत रूप में की। सरकारी लगान चुकाने का उत्त रदायित्व इन्हीं के 
ऊपर रहता है तथा अन्य ग्रामीणों की हैसियत रैयत की तरह होती है । भूमि का प्रबन्ध २० से 
३० वर्षों तक के लिए किया जाता है। मालगुजारी निश्चित करने के समय सेटलमेंट अफसर 
केवल मालगुजारों द्वारा दी जाने वाली मालगुजारी ही निश्चित नहीं करते, वरन्‌ प्रत्येक रैयत 
द्वारा दी जाने वाली रकम भी निश्चित कर देते हैं । 


(३) रंण्तवारी व्यवस्था ( 7२५०छथा। $,8था॥ ) --रैयतवारी व्यवस्था के अच्तगंत 
सरकार भूमि की व्यवस्था स्वयं रेयतों के साथ करती है। सरकार तथा रंयतों के बीच कोई 
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मध्यस्थ वर्ग नहीं रह जाता । भूमि का अधिकारी ही उसका मालिक होता है और सरकार को 
सीधे मालगुजारी देता है । जब तक वह निश्चित समय पर मालगुजारी चुकाता रहेगा तब तक 
उसका अधिकार भूमि पर ज्यों-का-त्यों बना रहता है। भूमि के अधिकारियों को भूमि जोतने अथवा 
परित्याग तथा हस्तान्तरित करने का पूरा-पुरा अधिकार रहता है। इस प्रकार सरकार भूमि का 
सबसे बड़ा मालिक होती है। सरकारी आय लगान के रूप में मानी जाती है। प्रत्येक रेयत 
सरकारी लगाने के लिए प्रथकू-प्रथक् रूउ से उत्तरदायी होता है। लगान एक समय में केवल २० 
से ४० वर्षों तक के लिए ही निश्चित की जाती है। प्रो० काले ने रैयती क्षेत्र के रेयतों की 
तुलना बंगाल के जमींदारों के साथ करते हुए कहा है कि रयतवारी क्षेत्र के भमि-धर ([,॥3- 
०७४॥९०४३) को अपनी भमि पर उतना ही अधिकार होता है जितना कि बंगाल के जमींदारों का । 
दोनों में अन्तर इतना ही है कि बंगाल में जमींदारों का लगान स्थायी है, लेकिन इनकी (रैयतवारी 
क्षेत्रों में) मालगुजारी को बढ़ाया भी जा सकता है। रैयतवारी व्यवस्था मुख्यतः महाराष््र, गुजरात 
तथा तमिलनाइ में ही पायी जाती है। 


तमिलनाडु को रपती व्यवत्या :--रेयतव्रारी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में अवनाथी गयी 
थो | यह मुख्यतः: बोर्ड ऑफ रेवेष्यू के आदर्शों पर आधारित है । भूमि-प्रबन्ध के पूर्व गाँव में भूमि 
की पेमाइश की जाती है और उदबंरा-र्शाक्त, जो किसी एक अनाज द्वारा की जाती है, के अनुसार 
भूमि का वर्गकरण किया जाता है। इसके बाद पिछले बीस बिना अकाल वाले वर्षों की औसत 
उपज को मुद्रा के रूप में निकाला जाता है। इसमें कृषि का खर्च घटाकर जो वास्तविक उपज 
(५८६७ 7000०) बच जाती है, उसका आधा अधिकतम लगान के रूप में तय किया जाता है। 
तत्पश्नात्‌ भूमि को स्थिति, सिंचाई की सुविधा तथा उवंरा-शक्ति के अनुसार प्रत्येक भृप्ति के 
लिए अलग-अलग लगान तय किया जाता है। लेकिन अगर भूमि के अन्दर कोई खनिज पदार्थ 
निकल जाता है तो पुनः उसका लगान निश्चित होता है। 


बम्बई को रयतवारी व्यवस्था :--बम्बई में भूमि की व्यवस्था बम्बई लैण्ड रेवेन्यू कोड 
१७७६ ई० (80778५/ [.0706 रि८ए४थाप्र८- 00006 779), जो पीछे चलकर १६३८ ई० में 
संशोधित किया गया था, के आधार पर की गयी । बम्बई की रंयतवारी व्यवस्था भी मुख्य तौर 
पर मद्रास के ही समान है। यहाँ भूमि की पेमाइश तथा वर्गीकरण उन्ही सिद्धान्तों के आधार पर 
किया गया है, लेकिन लगान तय करने के तरीकों में अन्तर है। लगान निश्चित करने में तीन 
कार्य करने पड़ते हैं--(१) पहले प्रत्येक तालुका की भूमि का वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण 
करने में जलवायु, वर्षा, बाजार, जनसंख्या, यातायात तथा मजदूरी आदि को ध्यान में रखा जाता 
है। (२) इसके बाद प्रत्येक वर्ग के लिए प्रामाणिक लगान की दर ($0॥080 7४(९ ० 70५थ४८) 
तय कर दी जाती है। लगान तय करने में भी उपरोक्त बातों को ध्यान में रखा जाता है । (२) 
इसके बाद भिन्न-भिन्न जोतों का लगान प्रामाणिक लगान के भनुपात में निश्चित किया जाता हैँ । 
प्रामाणिक लगान वाली भूमि को १६ आने वाली भूमि कहा जाता है। अगर इसका लगान ६ रुपये 
प्रति एकड़ है तो ८ आने वाली भूमि का लगान ३ रुपये प्रति एकड़ तय होगी। बम्बई की भमि- 
व्यनस्था में समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किया गया है, किन्तु सरकारी माल- 
गुजारी में एक निश्चित सीमा के बाद वृद्धि नहीं की जा सकती । 


रयतबवारी व्यवस्था के गुण (१८०४ 0 २५0(छथा। 5५80॥) :--भूमि की रंयतवारी 
व्यवस्था अन्य प्रकार की भूमि-व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कार्य-कुगल होती है । इसका कारण 
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स्पष्ट है। भूमि पर स्थाय॑ स्वामित्व होने क कारण किसान उसे अपनी स्थायी सम्पत्ति समझता 
है। भ्रतएव वह सदा उसमें सुधार करने को प्रयास करता है । इससे उपज में वृद्धि होती है। 
इसके विपरीत जब रेयतों का भूमि पर अस्थायी हक हंंता है तो इससे उन्हें भूमि-सुधार की प्रेरणा 
नहीं मिलती इससे उपज में कमी होती है । इस सग्बन्ध में आथेर यंग का निम्नलिखित कथन 
वास्तव में सत्य जान पड़ता है--''निजी सम्पत्ति का जादू रेत को भो सोना बना देता हैं । किसी 
व्यक्ति को रुक्ष चट्टान पर स्थायो अधिकार दे दीजिये, वह उसे हरे-भरे उपवन मे बदल देगा । उसे 
किसी उपवन का नो वर्षों के लिए ठंका दे दोजिये वह उसे मरूभूमि बना देगा | ((मंए९ 8 7 
8 $6९०एणा९ 7055658070 0० 8 08% 700८, व€ छा पारा वी गरा0 3 8१९; 8५6 माता 9 
पां।९ ९5 [6856 0 & 8॥6&॥ बात कर छती। ०गाए्ला 40 70 8 06४27.) 

कुछ राज्यों में बंटाई की प्रथा का प्रचलन है जिसके अन्तगंत उपज का एक भाग भमि के 
मालिक को देना पड़ता है। इस प्रथा का परिणाम आर भी बुरा होता हैं। इसरे। कृ।ष-काय 
उत्तम तरीके से नहीं हो पाता। साथ ही, ब्रास्तविक जोतन वालों की उनके परिश्रम के लिए 
उचित रकम भी नही मल पाती । पतजाब के इस प्रक।र के २७ फर्मो का सर्वेक्षण किया गया था 
जिससे यह निष्कर्ष निकला कि वास्तविक जोतनवाले को शुद्ध आय का केंवल १८ प्रतिशत भाग 
ही मिलता हू तया शेष जमींदारों को प्राप्र होता है जिनपर क्रॉप का जरा भी जोखिम तथा दायत्व 
नहीं रहता । 

किन्तु इसका तात्पथ यह नहीं कि रंथती कृषि की श्रथा तवंथा दोपमुक्त होती है। इगर्लड 
जैसे देश में कृषि-कार्य इसी पद्धति के आधार पर किया जाता है। किन्तु, वहाँ इसकी सफलता का 
प्रधान कारण यह है कि जमींदार रंयतों का सच्चा मित्र होता है तथा भूमि से प्राप्त आय का एक 
अंश उसके सुधार में सदा व्यय करता है । किन्तु, भारत में इस प्रकार की बात नहीं पायी जाती 
है । अतएवं भूमि की व्यवस्था सदा निर्णायक नहीं होती । इस सम्बन्ध में जमींदारों एवं रंयतों का 
व्यवहार ही अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। यदि कृषि की प्रणाली इस प्रकार की है कि रँयतों को 
किसी भी समय वर मुआबजा के हटा दिया जा सकता है तो यह प्रथा निश्चय ही असंतोष- 
जनक होगी | 

किन्तु १५० वर्ष तक काय करने के बाद इन तीनों प्रकार की भूमि व्यवथाओं के स्वरूप 
में इतना अधिक परिवत्तंन हुआ है कि इनका अन्तर प्राय: घु धला हो गया है । श्री वकटसुवंया 
(४८०८४४४४५००७४॥) ने इस पर जोर देते हुए यह कहा है कि [ 4070 (०077५8)॥5 &0 
9 ॥70798 शप्रा0, 6 7९596९07ए४९6 छा04880758 ०0 [6 ८&क704 800 १४०(- 
छा, शलाल 40 400९ 4 6 5५४० 708 4940, 6५ ए०पात 09९7 76009प783९ पाला 
४5 50०॥.”'. किन्तु इन तीनों प्रथाओं में जमींदारी प्रथा की ओर बढ़ने की ही प्रवृत्ति दृष्चिगोचर 
होने लगी । उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर भू-राजस्व की वसूली में 
सामूहिक दायित्व पर जोर दिया जाता था, यह प्रथा जमींदारी प्रथा की तरह हो गयी तथा 
पंजाब, जहाँ पर भू-राजस्व की वसूली पर व्यक्तिगत रूप में जोर दिया जाता था, इसने रैयतवारी 
प्रथा के गुणों को अपना लिया। इसी प्रकार इनाम तथा जागीरदारी क्षेत्र में जमींदार भाधा से 
लेकर दो-तिहाई तक लगान मांगते थे। वास्तव में, स्वतंत्रता-प्राप्रि के पूर्व देश में एक ओर तो 
भूमिहीन मजदूर तथा अस्थायी रंयत (पृध्धाधआांड ॥ ७श॥) थे तो दूसरी ओर बड़ी-बड़ी जमींदारियों 
वाले जमींदार थे । 
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भूमि-व्यवस्था एवं सुधार २७६ 


भूमि---इसकी समस्या एवं नीति 
( क्‍.00--05 शक्करीशा)5 0 7?0॥0ए ) 

भूमि-व्यवस्था का कृषि की कार्य-क्षमता एवं भूमि के उत्पादन पर महत्त्वपृर्ण प्रभाव पड़ता 
है। अतएव आथिक विकास की किसी भी योजता में भूमि-व्यवस्था का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
भारत-जसे कृषि-प्रधान दश के आथिक जीवन में तो भूमि का और भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । किन्तु 
यहाँ की भूभि-व्यवस्था बड़ी ही दोषपु्ण है। अतएवं दश के आर्थिक विकास एवं कृषि की उन्नति 
के लिए उचित भूमि-सम्बन्धी नीति का अनुकरण अति आवश्यक हो जाता है। वास्तव में, कृषि की 
विभिन्‍न समस्याओं के समाधान के लिए सम्पूर्ण भूमि-व्यवस्था में आमूल परिवतन अनिवाय॑ है । 
१६४८ ई० में एक कृषि-सुधार समिति ( ह6ैह/श्याका ९0705 (0॥7॥706 ) की नियुक्ति की 
गयी थी। समिति ने भूमि-सुधार के सम्बन्ध में कुछ मूलभूत सिद्धातों का प्रतिपादन किया जिन्हे 
योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया है। ये सिद्धांत निम्नलिखित है :--- 

(१) कृषि-व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कृषि के विकास भें सहायक हो; 

(२) भूमि-व्यवस्था शोषण मुक्त होनी चाहिए; 

(३) उत्पादन की कुशलता अधिकतम होनी चाहिए; तथा 

(४) सुधार की योजना व्यावहारिक होनी चाहिए । 

इन ।सद्धान्तों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए कुछ परिवत्तनों को आवश्यकता 
होगी; जेसे --जमीदारा-उन्मूलन कानून द्वारा रेयतों की स्थिति में सुधार, जोतों को इकाई का 
निर्धारण, जोतों की चकबन्दी तथा क्रपि के क्षेत्र में यथासम्भव यन्त्रों का प्रयोग । उक्त सिद्धान्तों के 
आधार पर ही देश की कृषि-नीति को आधारित होना चाहिये । इस प्रकार की नीति क्रे निम्न- 
लिखित दो उद्देश्य होंगे ::--(१) आर्थिक दृष्टिकोण से इसका उद्देश्य अधिकतम कषि-उत्म।इन 
होना चाहिए। (२) सामाजिक दृष्टिकोण स इसका उद्देश्य धन एवं आय के वितरण की विषमता 
को दूर करना, शोषण को समाप्त करना, रंयतों एवं मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा तथा ग्रामीण 
जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को विकारा का अवसर प्रदान करना होना चाहिए । 

भूमि-नीति के उक्त उद्दृश्यों की प्राप्नि के लिए किसान एवं राज्यों के बीच सभी प्रकार के 
बिचवयों को समाप्त करना आवश्यक है । यह सुधार अब प्रायः पूरा हो गया है तथा सभी राज्यों 
से जमींदारों तथा अन्य मध्यस्थों को समाप्त कर दिया गया है। किन्तु, केवल जमींदारी उन्मूलन 
से ही हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता । अब दूसरा कदम कृषि को इस प्रकार से संगठित 
करना होना चाहिए जिससे अ्रधिकतम उत्पादन हो सके । साथ ही, रेयतों के अधिकारों को सुरक्षित 
बनाना तथा इनके लिए उचित लगाम का निर्धारण भी अनिवाय है। बड़े-बड़े काश्तकारों के 
लिए जोतों की अधिकतम सीमा निश्चित की जानी चाहिए । भविष्य मे व्यक्तिगत कृषि के लिए 
भूमि की पुनर्प्राप्ति की एक सीमा निश्चित की जानी चाहिए । छोटे-छोटे किसानों के लिए सहकारी 
कृषि को प्रोत्साहित करना चाहिए। सहकारी कृषि इस क्षेत्र में विशेष लाभप्रद सिद्ध होगी । 


जमींदारी उन्मूलन 
(0००४० ण 6 खब्ग0क7 $एश५ा) 
अंग्रजों ने स्वहित से प्रेरित होकर भारत के कुछ भागों में जमींदारों के साथ भूमि की 
व्यवस्था की थी। किन्तु, धीरे-धीरे यह प्रथा दोषपूर्ण सिद्ध होने लगी तथा इसके विरुद्ध आवाज 
उठायी जाने लगी । जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा (४७0008/9]0॥9) में जमींदारों की 
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तुलना गाड़ी के पाँचवें पहिये से, जो अनावश्यक हांती है की है। अतएब स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद 
इस प्रथा को समाप्त करना आवश्यक समझा गया । 

जमींदारी प्रथा के दोष (66८०४ ० 06 खक्षायागवशा $9शैथा) :--जमींदारी 
व्यवस्था जिस युग और परिस्थिति में अपनायी गयी थी उसके लिए वह स्वंथा उपयुक्त समझी गयी 
थी । लेकिन बाद में इस व्यवस्था में अनेक दोष स्पष्ट होने लगे जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं :--- 

(१) सरकारी आय में कमो :--जर्मींदारों की मालगुजारी सदा के लिए निश्चित कर 
दी गयी थी। लेकिन मूल्य में वृद्धि, भूमि की उन्‍नति तथा विकास एवं जनसंख्या में बृद्धि आदि 
के फलस्वरूप जमींदारों ने किसानों की मालगुजारी को बढ़ा दिया । लगान की इस वृद्धि से सर- 
कार को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ | फ्लाउड कमीशन (#]000 (०775880॥) ने इस सम्बन्ध 
में यह अनुमान लगाया था कि स्थायी प्रबन्ध के कारण सरकार को प्रतिवर्ष २ से ७ करोड़ रुपये 
की क्षति होती थी। साथ ही, इससे समाज में आथिक विषमता भी बढ़ती थी। 

(२) सरकार का कार्य केवल मालगुजारी वसुलने तक ही सीमित था :--झपि तथा 
किसानों की स्थिति में सुधार से इसका प्राय: कोई सम्बन्ध नहीं था । 

(३) मध्यस्थ वर्ग का अभम्युदय :-- जमींदारों के कारण सरकार तथा किसानों के बीच 
सीधा सम्पर्क न रहा जिससे सरकार क्ृपि तथा किसानों के प्रति उदासीन हो गयी । सरकार को 
किसानों के विषय में विशेष जानकारी नहीं होने के कारण दोनों के बीच अज्ञानता की एक बड़ी 
दीवाल खड़ी हो गयी । बाढ़, अकाल तथा अन्य प्रकार के संकट में भी किसानों को मालगुजारी से छूट 
नहीं मिल पाती थी। जमींदार किसानों से तरह-तरह के बेगार वसूल करते थे। बेगार की प्रथा 
इतनी अधिक हो गयी थी कि इसके भार से गरीब किसानों की कमर ही श्लुकती गयी । इस प्रकार 
जमींदारी प्रथा के फलस्वरूप किसानों का आथिक शोषण बढ़ गया । 

(४) अनुपस्थित जमोंदारी व्यवस्था को बुराइयाँ :---अधिकतर जमींदार गाँव छोड़कर 
शहरों में रहने लगे जिससे अनुपस्थित जमींदारी-व्यवस्था (895०॥९७ ],970॥009॥) का चलन 
हो गया । इसके फलस्वरूप किसानों और जमींदारों के बीच भी एक भू-उपस्वत्वधारी वर्ग का निर्माण 
हो गया । कृषि एवं कृषकों के प्रति इस वर्ग की कोई सहानुभूति नहीं थी जिससे कृपि-बिकास की 
प्रेरणा नष्ट प्राय-सी हो गयी । 

(५) किसानों के साथ अन्याय :--जमींदारों के साथ स्थायी प्रबन्ध भूमि की पैमाइश 
किये वर्गर ही हुआ था | मालगुजारी की रकम भूमि का सर्वेक्षण किये वर्गर, भूमिगत अधिकारों 
एवं लेखों को देखे वर्गर तथा विभिन्‍न प्रकार की मिट्टियों की उत्पादन-क्षमता पर विचार किये 
वर्गर ही निश्चित की गयी थी। अधिकार तथा दखल-सम्बन्धी आवश्यक कागजात भी नहीं 
तैयार हुए थे। फलस्वरूप किसानों के अधिकार को निश्चित रूप नहीं दिया जा सका था। इस 
व्यवस्था के फलस्वरूप रेयतों पर दो प्रकार के अन्याय हुए । एक तो इनसे भू-स्वामित्व का अधि- 
कार छीन लिया गया और द्वितीयत: उन्हें पूर्ण रूप से केवल जमींदारों की दया पर ही छोड़ दिया 
गया जिल्‍्होंने इन पर नाना प्रकार से लगान बढ़ाना प्रारम्भ किया । किसान परिश्रम करके खेतों 
की उपज बढ़ाते थे, किन्तु उसका वास्तविक लाभ जमींदारों को ही मिलता था। परिणाम हुआ कि 
जिस अनुपात में किसान गरीब होने लगे उसी अनुपात में जमींदारों की दौलत भी बढ़मे लगी। 
इसे रोकमे के लिए १८६५ ई० में बंगाल टेनेन्सी ऐक्ट द्वारा किसानों को उनके अधिकारों की रक्षा 
के लिए कुछ कानूनी अधिकार भी दिये गये, किन्तु इनसे किसानों की स्थिति में कोई मौलिक 
सुधार नहीं हो पाया । 


भूमि-व्यवस्था एवं सुधार २८१ 


इस प्रकार जमोंदारी प्रथा के फलस्वरूप सरकार की आय में क्षति हुई, भूमि को 
उचरा-शक्षित में हास हुआ, जमींदार दिन-पर-दिन धनो होते गये, मध्यस्थों को संख्या बढ़तो 
गयी, आय के बितरण में अधिक विषमता हुई तथा किसानों की आधथिक एबं सामाजिक 
स्थिति और कृषि पर भो इसका ब्रा प्रभाव पड़ा । फ्लाउड कमीशन (#]000 (०ग्राग्रांड्शं0) 
के अनुसार स्थायी प्रबन्ध से किसानों के सभी अधिकार छिन गये, मालगुजारी बेलोचदार 
हो गयी, कर-निर्धारण में असमानता आ गयी तथा सरकार को क्ृपि के सम्बन्ध में उचित ज्ञान 
नहीं रहा। वास्तव में, यह प्रथा एक लोहे का शिकंजा बन गयी जिससे सभी सम्बन्धित वर्गों का 
साहस तथा कार्यारम्भ की शक्ति विनष्ट हो गयी। सरकार भी धीरे-धीरे इन दोषों सं अवगत होने 
लगी जिसका अन्दाजा भारत सरकार द्वारा १६०२ ई० में भूमि-सम्बन्धी आय की नीति पर तैयार 
किये गये स्मृति-पत्र के निम्न बयानों से लगता है--'स्थायी बन्दोबस्ती भूमि-व्यवस्था की एक ऐसी 
प्रथा है जिसका अनुमोदन किसी भी सुसभ्य देश के अनुभवों के आधार पर नहीं किया जा सकता । 
भारत में भी जो प्रयोग किये गये है उनमें एक भी प्रयोग ऐसा नहीं है जिसके आधार पर इस प्रथा 
को न्‍्यायसंगत सिद्ध किया जा सके । इस प्रथा ने अन्याय के साथ-साथ किसानों को जमींदारी की 
मर्जी पर छोड रखा है जिन्होंने किसानों पर तरह-तरह के अत्याचार किये हैं । अत:, जमींदारों से 
किसानों की रक्षा के लिए ऐसे कड़े-कड़े कानून बनान पड़े हैं जिनकी आवश्यकता अस्थायी बन्दो- 
बस्ती वाले क्षेत्रों में कभी नहीं पड़ी है !' 

भारत में जमींदारी उन्मूलन के प्रयत्न :--जमींदारी-व्यवस्था के उपरोक्त दोषों के फल- 
स्वरूप आधुनिक युग के लिए यह बिल्कुल अनुपयुक्त हो गयी थी । अतः इस समाप्त करना अनिवाय॑- 
सा हो गया । 

सर्वप्रथम बंगाल सरकार ने १६३८ ई० में सर फ्लांउड की अध्यक्षता में स्थायी प्रबन्ध पर 
विचार करने के लिए एक बंगाल लंड रेवेन्यू कमीशन (8०784] [,20 २९एश०॥०७ (007र5807) 
की नियुक्ति की । फ्लाउड कमीशन ने बहुमत द्वारा जमींदारी-उन्मूलन के पक्ष में अपनी राय दी। 
कमीशन के अनुसार वत्तंमान परिस्थितियों में स्थायी प्रबन्ध असामयिक हो गया था । अतः, यह 
आधुनिक समय के लिए न्याय-संगत तथा उपयुक्त नहीं रह गया था | इसमें बहुत-से दोष आ गये 
थे। भूमि के मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले लाभ से सरकार पूर्णतया वंचित रह गयी, 
किसान तथा राज्य के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध नष्टीं रहने के कारण किसानों की आथिक तथा सामा- 
जिक स्थिति दिन-प्रति-दिन खराब होने लगी, इत्यादि । इन दोषों के फलस्वरूप किसानों का 
उत्साह समाप्त हो गया जिससे आथिक विकास एकदम रुक-सा गया। इस प्रकार आर्थिक, 
सामाजिक तथा राजनेतिक, प्रत्येक दृष्टिकोण से, जमींदारी-व्यवस्था असामयिक तथा हानिकारक 
सिद्ध हुई। अतः, आयोग ने बहुमत से जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश की | 
१६४५ ई० में बंगाल दुर्भिक्ष जाँच भायोग (पफ्ञल छला?88 एंक्लात० ॥पुण्ता ५ (098४० ) 
ने भी अपना विचार इसी प्रकार से व्यक्त किया था कि जब तक देश की भूमि-व्यवस्था में मौलिक 
सुधार नहीं किया जाता एवं जमींदारी व्यवस्था को समाप्न नहीं किया जाता तब तक कृषि के विकास 
तथा अकाल से स्थायी सुरक्षा सम्भव नहीं है । नेशनल प्लानिंग समिति ने भी जमींदारी उन्मूलन 
के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अपने प्रतिवेदन में बतलाया था कि सम्पूर्ण प्राकृतिक सम्पत्ति पर 
जनता का सामूहिक रूप से अधिकार होना चाहिए । अत: राज्य तथा किसानों के बीच किसी भी 
प्रकार के मध्यस्थ; जैसे--जमींदार, तालुकेदार तथा मालगुजारी आदि को स्वीकार करना युक्ति- 


र्पर्‌ भारतीय अथशास्त्र 


संगत नहीं होगा। इस समिति ने स्पप्ट शब्दों में जमींदारी व्यवस्था को आथिक दृष्टिकोण से 
हानिकारक, असामयिक तथा अन्यायपूर्ण बतलाया । अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
जमींदारी व्यवस्था ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किसानों को जालसाजी और कपट के पासे में उलझाने 
वाली रही है, आथिक दृष्टिकोण से यह व्यवस्था पातकी तथा राजनीतिक दृष्टिकोण में मध्य- 
कालीन की प्रतीक जान पड़ती है । अतएवं इसका उन्मूलन बिल्कुल आवश्यक हो गया है । 

अब तक सभी राज्यों में जमींदारी अथवा जागीरदारी व्यवध्था, जिसके अन्तर्गत देश की 
कुल प्रायः ४० प्रतिशत से भी अधिक भमि थी, के उन्मूलन का कार प्रायः समाप्त हो गया है। 
इससे करीब दो करोड़ किसानों का राज्य से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हुआ है तथा उनकी आर्थिक 
एवं सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ हैं । मध्यस्थों के उन्मूलन का कार्य इनको मुआवजा देकर किया 
गया है । सम्पूर्ण देश के मध्यस्थों के लिए प्रायः ५७० करोड़ रुपये की रकम मुआवजे के रूप में 
चुकानी पड़ेगी जिसमें अभी तक ३२० करोड़ रुपये का भुगतान नकद तथा बौंड के रूप में किया 
जा चुका है । 

बिहार में जमींदारी उन्मूलन 
( शायावशा 5000 । जि ) 

भारत में जमींदारी उन्मूलन का प्रयत्न स्वप्रथम बिहार में ही प्रारम्भ हुआ १६४६ ई० 
में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल संगठित होने पर यह बात सर्वप्रथम सरकार के समक्ष आयी तथा १६४७ 
ई० में सरकार ने बिहार स्टेट एक्जिविशन ऑफ जमींदारी बिल' नामक एक बिल व्यवस्थापिका 
सभा के समक्ष रखा जिसका उह श्य राज्य तथा किसानों के बीच पड़नेवाले सभी मध्यस्थों को 
समाप्त करना था | इस बिल का नाम आगे चलकर बिहार जमींदारी उन्‍्म्लन विधेयक (छा 
/०00॥7 तर 2047 8) दिया गया । १६४८ ई० में यह विधेयक विहार व्यवस्थापिका 
की दोनों सभाओं द्वारा स्वीकृत किये जाने पर भारत के गवनर जनरल के यहां स्वीकृति के लिए 
भेजा गया । किन्तु भारत सरकार ने कुछ आवश्यक संशोधन के लिए इस लौटा दिया। १६४६ 
ई० में पुनः कुछ रांशोधन के बाद यह विधेयक गवनर जेनरल की स्वीकृति पाकर विधान बन 
गया । किन्तु इसकी वेधानिकता पर कुछ जमींदारों ने आपत्ति की ओर न्यायालय ने कानून में 
भूमि-सुधार की आवश्यक व्यवस्था नहीं होने के कारण इस रह कर दिया। अतः, इसको जगह पर 
पुन: १६५० ई० में बिहार भूमि-सुधार अधिनियम! ( छान व0 रिए005 6० ) बनाया 
गया । इसकी वंधानिकता पर भी आपत्ति की गयी, किन्तु भारतीय संविधान के ३१ वें अनुच्छेद के 
संशोधन ने सारी कठिनाइयाँ दूर कर दीं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानन को पूर्णतः 
वध ठहराया । 

बिहार में जमींदारी उन्मूलन का काय इसी कानून के आधार पर किया गया है'। उन्मूलन 
कार्यक्रम के प्रथम चरण में सुविधा के लिए ५०,००० रुपये कुल वाधिक आय से अधिक की जमीं- 
दारियों को लेने का काय॑ प्रारम्भ हुआ । इस प्रकार की जमींदारियों की संख्या १५५ थीं। १६९५३- 
५४ ई० तक १० हजार से ५० हजार के बीच की सारी जमींदारियों को ले लिया गया। गया, 
हजारीबाग, मु गेर, दरभंगा, पुणिया, पलाम्‌, सहरसा और चम्पारण जिलों की सभी जमींदारियां 
२६ जनवरी, १६५५ ई० में ले ली गयीं तथा शेष ६ जिलों में भी जमींदारी उन्मूलन का कार्य १ 
जनवरी, १६५६ ई० को समाप्त हो गया । इस प्रकार लगभग १४० वर्षों के बाद बिहार में जमीं- 
दारी प्रथा समाप्त हुई । 

बिहार भूमि-सुधा र कानून का मुख्य उद श्य राज्य एवं किसानों के बीच पड़नेवाले सभी 
बिचवेयों को समाप्त कर, किसान, जो भूमि को जोतते हैं, को भूमि का वास्तविक मालिक बनाना 





भूमि-व्यवस्था एवं सुधार २५३ 


है । इससे किसान तथा सरकार के बीच सोधा सम्पक् स्थापित हो गया जो कृषि में स्थायी सुधार 
के लिए परम आवश्यक हैं। इस नियम के अनुसार जमींदारी के साथ-साथ उससे सम्बन्धित पेड़, 
घाट, खान एवं खनिज, जंगल, हाट-बाजार, मछलीगाह तथा कचहरी आदि पर भी सरकार का 
अधिकार हो गया । इससे राज्य सरकार को आय में वृद्धि के साथ-साथ राष्ट्रीय हित के उद्द श्य से 
इनका समुचित उपयोग भी हो सकेगा । बिहार भूमि-सुधार कानून के अनुसार जमींदारियों को लेने 
के लिए मुआवजा देना पड़ा है। जमींदारों की कुल आमदनी में से कुछ खास-खास खर्चो को काट- 
४र जो शुद्ध आमदनी ( ॥0 ॥70076 ) थी उसके ३ से २० गुना तक मुआवजा दिया गया है। 
१ लाख से अधिक शुद्ध आय वाली जमींदारियों के लिए ३ गुना तथा ५०० स कम शुद्ध आयवाली 
जमीदारियों के लिए २० गुना मुआवजा दिया गया हू | मुआवजे की कुल रकम एक ही साथ नगद 
रुपयों में न देकर सरकारी ऋण-पत्रों ( 5090, 8070$ ) के रूप में दी गयी जिसकी अदायगी ४० 
वर्षों म॑ किस्त के अनुसार होगी। बिहार में कुल जमींदा रियों के लिए प्रायः १६० करोड़ रुपय 
मुआवजे के रूप में देने पड़े हैं।। जगादारी उन्मूलन योजना से राज्य सरकार को कोई आथिक 
कठिनाई नहीं हुई। वास्तव में, जमींदारी-उन्मूलन के फलस्वरूप जो अतिरिक्त वाषिक आय हुई 
हैं उसी से मुआवरज की रकम तथा सूद के भी चुकता हो जाने की आशा है। फिर भी, उन्पूलन 
कार्यक्रम के प्रारम्भिक वर्षा मं सरकार की आधथिक कटिनाइयाँ कुछ अवश्य बढ़ गयीं । 


उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन 
( #एणाव0ता ण॑ #बगाएएप॑था। ॥ ७. ?. ) 


उत्तर प्रदेश में भी जमींदारी उन्मूलन का काय समाप्त हा गया है। १० जनवरी, 
१६४६१ ई० को उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक जमीदारी-उन्मूलन अधिनियम पारित किया जिसके 
अनुसार जमींदारों को उनकी सीर या खुदकास्त; बर्ग।च, निजी कुएं एवं तालाबों को छोड़कर शेप 
सभी भूमि के स्वामित्व से पृथक कर दिया गया । इस अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को 
सरकार ने भी जमींदारों को उनकी सम्पत्ति की अठगुनी क्षति-पूति देने की व्यवस्था की है। इसके 
अतिरिक्त छोटे-छोटे जमीदारों को क्षतिपूृति के अतिरिक्त उनकी वास्तविक सम्पत्ति के मूल्य के लग- 
भग २ से २० गुना तक पुनर्स्थापना सहायता देने को व्यवस्था की गयी है। क्षति-पूति के लिए 
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जमींदारी उन्मूलन कोष ( 20णरांरतशव 890०॥४०॥ एप ) की 
स्थापना की है। उत्तर प्रदेश में क्षतिपूतति के रूप में जमींदारों को दी जानेवाली कुल अनुमानित 
रकम १६८३४ करोड़ रु० है। 


इस अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में अब निम्नलिखित ४ प्रकार के क्षक होंगे :--- 
(१) भूमिधर :-हर एक कृपक अपनी भूमि का १० गुना लगान देने के पश्चात्‌ अपनी भूमि का 
मालिक बन सकता है । उसे अपनी भूमि के उपयोग करने, बेचने, रेहन, रखने, दान में देने 
अथवा भूमि के किसी भी भाग पर मकान, कुआआं आदि बनवाने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी। इस 
श्रेणी के अन्तगंत लगभग २० लाख जमींदार भी आ गये हैं जो जमींदारी उन्मूलन से पूर्व अपनी 
बिता लगान पर उठायोी हुई भूमि पर स्वयं खेती करते थे । इस अधिनियम के अन॒प्तार जो कृषक 
अपनी भूमि का १० गुना लगान देकर “भूमि-धर'' बन जाता है उसके लगान में आगामी ४० वर्षों 
के लिए ५०% की कमी की दर दी जाती है। (२) सीरबार-- सीरदार वे कृषक हैं जिन्हें 

4. ॥0॥4, 959. 





रेप४ भारतीय अध॑ंशास्त्र 


जमींदारी उन्मूलन के पूर्व भूमि पर स्थायी मौरूसी अधिकार था। अब इस नयी व्यबस्था के अन्त- 
गंत सीरदार को स्थायी और पैतुक अधिकार प्रदान कर दिये गये हैं । इस अधिनियम में यह उल्लेश्व 
किया गया है कि किसी भी सीरदार को अपनी भूमि बेचने अथवा कृषि के अतिरिक्त दूसरे उपयोगों 
में लाने से पूर्व भूमि-धर बनाना अनिवाय है । (३) असामी :--जो कृषक १६४७ ई० के पूर्ष 
गेर-मौरूसी थे अथवा जिबका अपनी भूमि पर अस्थायी अधिकार था उनको असामी' वर्ग में रखा 
गया । (४) अधिवासी :--ऐसे कृषक, जो छोटे-छोटे जमींदारों की भूमि पर खेती करते थे और 
जिनका उस भूमि पर कोई स्थायी स्वामित्व नहीं था इस नये अधिनियम के अन्तर्गत उनकी अधि- 
वासी' वर्ग में रखा गया है। बाद में संशोधन के अनुमार अधिवासी वर्ग को समाप्न कर दिया 
गया तथा अपामी वर्ग के कृषकों को यह अधिकार दिया गया कि यदि वे “जमींदारी उन्मूलन 
अधिनियम” के लागू होने के ५ वर्ष बाद तक अपनी भमि के वाधिक लगाने का १५ गुना राज्य 
सरकार को दे दे तब उन्हें भमि पर स्थायी स्व्रामित्र का अधिकार दे दिया जायगा। इस अधि- 
नियम के अन्तगेत व्यक्तिगत भूमि की न्यूनतम सीमा ६६ एकड़ तथा अधिक्रतम सीमा ५० से 
८० एकड़ तक निर्धारित कर दी गयी है । 
जमींदारी उन्मलन के आर्थिक एवं सामाजिक परिणाम 
( 2एणाग्ांए ब्रा $0णंब रीए०ए5 छा 2बागां॥रत&वा 400०॥007 ) 

ब्रिटिश शासन काल में देश के प्राय: प्रत्येक भाग में किसानों तथा राज्य के बीच 
विभिन्न प्रकार के मध्यस्थ वर्ग के लोग आ गये थे जिनके जिम्मे देश की कुल प्रायः १७३४ 
जाख एकड़ भूमि थी। जमींदारी उन्मूलन के परिणामस्वरूप अब सरकार द्वारा इसकी ब्यवस्था 
बगे जाने लगी है। इसका कृषि तथा किसानों के आर्थिक जीवन पर बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
प्रभाव पड़ा है। किसान इससे विशेष रूप में लाभान्वित हुए हैं। बे जमींदारों के शोषण से 
सदा के लिए मुक्त हो गये | जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप उप-अधिकृत भूमि की व्यवस्था 
सरकार स्वयं किसानों के साथ कर रही है जिससे किसानों का राज्य के साथ सीधा सम्पर्क 
स्थापित हो गया है। इतना ही नहीं, किसानों का भूमि पर स्वामित्व हो जाने से उन्हें क्ृषि-कार्य 
में प्रोत्साहन मिलेगा; फलस्वरूप उत्पादन अधिक होगा तथा किप्तानों की आथिक स्थिति में भौ कुछ 
सुधार होगा । सरकार नयी भूमि की व्यवस्था करते समय किसानों को सहकारी कृषि के लिए बाध्य 
कर सकती है। इससे भी उत्पादन में पर्याप्र वृद्धि होगी । जमींदारी उन्मूलन के साथ-प्ताथ बिभिन्न 
राज्यों में जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की भी व्यवस्था की गयी है। इससे ग्रामीण 
जीवन में आथिक असमानता दूर होगी । 

इतना ही नहीं, किसान पहले जो लगान चुकाते थे, उसका एक बहुत बड़ा भाग जमींदार 
अपने ब्यक्तिगत हित के लिए रख लिया करते थे। इससे जनसाधारण को कोई लाभ नहीं होता 
था । किन्तु, अब सरकार इस रकम को जन-कल्याण के कार्यों में व्यय करेगी । साथ ही, जमींदार 
किसान से जो तरह-तरह की गेर-कानूनी वसूली करते थे अथत्रा बेगार वगरह भी लेते थे, वह भी 
समाप्त ही जायेंगी । कुछ राज्यों, ज॑से उत्तर प्रदेश में तो किसानों की मालगुजारी कम करने की 
व्यवस्था भी की गबी है | अत: जमींदारी उन्मूलन से सरकारी आय में वृद्धि हुई है, समाज से एक 
शोषक तथा निष्क्रिय वर्ग का अन्त हो गया, आर्थिक विषमता बहुत कुछ नंशों में कम हुई है तथा 
कृषि की उपज में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला है। 


भूमि-व्यवस्था एवं सुधार र्बप्‌ 


लेकिन, जमींदारी-उन्मूलन के फलस्वरूप प्रारम्भ में सरकार की आध्िक कठिनाइयाँ और 
भी बढ़ जायेगी। जमींदारी उन्मूलन कानून के अनुसार जमींदारों को उनकी जमींदारी के बदले 
में ५७० करोड़ रुपये मुआवजा तथा पुनर्वास सहायता ( (०ाएफुलभ्थांगा क्ात रिटाब॥4/07 
0/श५7॥ के रूप में चुकाना पड़ा है। इस प्रकार सदियों के शोषण के पश्चात्‌ भी जमींदारों को 
क्षतिपृति दी जाती है। यह किसी प्रकार भी उचित नहीं है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतीय 
संविधान के कारण ही ऐसा करना पड़ रहा है, किन्तु संविधान में इस आशय के संशोधन द्वारा यह 
कठिनाई दूर की जा सकती थी। क्षतिपूर्ति से भूमि-सुधार का उद्देश्य तो पूरा भवश्य हो जाता है 
किन्तु समाज में आधिक विषमता ज्यों-को-त्यों बनी रह जाती है। दूसरी भोर मुआवजा नहीं देने 
से सरकार को कोई आधिक कटिनाई नहीं उठानी पड़ती तथा इस रकम को विकास के अन्य कार्यों 
में लगाया जा सकता था । इस प्रकार विभिन्न राज्यों के जमींदारी-उन्मूलन कानूनों का यह एक 
बहुत बड़ा दोष है । 

जमींदारी उन्मूलन के साथ-साथ भूमि को पमाइश तथा भ -धारियों के अधिकारों का लेखा 
पुनः तैयार करना होगा । उत्तर प्रदेश के अस्थायी बन्दोबस्ती वाले क्षेत्रों में यह कठिनाई उतनी 
प्रबल नहीं है वयोकि इन राज्यों में शासन-सम्बन्धी व्यवस्था तथा व्यक्तिगत अधिकारों का लेखा 
मौजद है। किन्तु रथायी व्यवस्था वाले क्षेत्रों मे शामन-व्यवस्था तथा अधिकार-सम्बन्धी कागजातों 
का प्राय: अभाव है। फिर भी, यह कटिनाई कोई बहुत बड़ी नहीं है और कुछ ही समय में इसे 
दूर किया जा सकता है । 


काइतकारी सुधार 
(॥00909 २९०7॥5) 
देश के भिन्न-भिन्न भागों में जो विभिन्न तरीकों से भूमि की व्यवस्था की गयी थी, उसका 
सबसे बड़ा दोष यह था कि सरकार ने केवल लगान की वसूली तथा इसके परिणाम पर ही अधिक- 
तर ध्यान दिया भा किसान तथा रंयतों के हितों की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी। 
इनके फलस्वरूप जमींदारी व्यवस्था में जमींदार किसानों पर मनमाने ढंग से कर लगाने तथा इन्हें 
अकारण ही भ मि से बेदखल करने लगे । लगान के अतिरिक्त किसानों से नाना प्रकार की सलामी 
आदि भी वसूल किये जाते थे जो कभी-कभी लगान से भी बढ़ जाते थे। रैयतवारी व्यवस्था में 
इस प्रकार के बहुत-से दोष आने लगे। शाज्य के कमंचारी रयतों पर मनमाने ढंग से अत्याचार 
करते थे। साथ ही, इस व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि को किराये पर देने की प्रथा प्रचलित हो गयी 
जिससे इस व्यवस्था में और भी दोष आ गये । इस प्रकार जमींदारी क्षेत्रों के साथ-साथ रैयतवारी 
क्षेत्रों में भी किसान को नाना प्रकार की कटिनाइयों से मुक्त करने के लिए काश्तकारी कानन की 
आवश्यकता जान पड़ने लगी । भिन्न-भिन्न राज्यों में सुधार लाने के लिए समय-समय पर विभिन्न 
नियम भी बनाये गये । किन्तु स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद काश्तकारी कानूनों में सुधार की गति में कुछ 
तीव्रता आ गयी है। 
भिन्न-भिन्न राज्यों में पारित किये गये काश्तकारी काननों से रैयतों को जो लाभ हुए हैं 
इनमें निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं--( ) रयतों की मनमानी बेदखली (ध्लागला। ) 


बन्द हो गयी है तथा काश्तकारों को अपनी भूमि पर दखली अधिकार (०८०पएक॥०५ 78॥/) 


विन ५ नितिन नि चिक- 
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मिल गया है। (ख) लगान में मनमानी वृद्धि रुक गयी है। साथ ही बकाया लगान की वसली के 
लिए ब्याज की दर घटाकर सभी राज्यों में ६३ प्रतिशत कर दी गयी है। बकाया लगान 
के लिए अधिक भूमि नीलाम के विरुद्ध भी कानून बताये गये हैं। जमींदार रैयतों से जो 
नजराना या सलामी लेते थे, उसे भी बन्द कर दिया था। (ग) रंयतों से बेगार लेने की प्रथा भी 
समाप्त हो गयी । (घ) रैयतों को अपनी दखली भूमि बेचने अथवा हस्तान्तरित करने का अधिकार 
भी दिया गया है । 
लेकिन, इन काश्तकारी कानूनों से रैयतों को वास्तविक लाभ बहुत कम हुआ । अज्ञानता 
तथा गरीबी के कारण रैयत इन कानूनों से पूरा लाभ नहीं उठा सके । .फलस्वरूप आज भी बहुत- 
से किसान, जो बटाईदार आदि के रूप में कृषि करते हैं, भूमि के अधिकार से वंचित रह जाते 
हैं। अतः भमि-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। कांग्रेस द्वारा नियुक्त कृषि- 
सुधार समिति (8 8भा9॥ रिर०778 (07९6) ने इस सम्बन्ध में यह नारा बुलन्द किया कि 
“भूमि उसके .जोतने वाले को होनी चाहिए ॥” ([,6 गाए एछणाह (0 6 8०प७। 
॥॥08 ० 06 50. ) योजना आयोग ने भी भूमि-सुधार के विषय में अपना सुझाव देते हुए 
कहा है कि कृषि-उत्पादन में वृद्धि के लिए ग्ेयतों को भूमि पर दखली अधिकार देना तथा भूमि 
के विषम वितरण को समाप्त करना अनिवाय है। आज इसी उद्देश्य से भिन्‍न-भिन्‍न राज्यों में 
भूमि-सुधार सम्बन्धी नये-नये कदम उठाये जाते हैं । 
भारत में भूमि-सुधार की नीति एवं प्रगति 
([.80 २९675 ॥॥0 ॥8 शिठह्टा८5$ ॥॥ ॥7079) 


स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद काश्तकारों, उप-काश्तकारों तथा भूमि-हीन मजदूरों की स्थिति में 
सुधार के लिए सरकार द्वारा एक प्रगतिशील भूमि-सुधा र-सम्बन्धी नीति को अपनाया गया है। 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूव भी काश्तकारों की स्थिति में सुधार के लिए कुछ प्रयत्न अवश्य किये गये 
थे, किन्तु इनसे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अतः उनकी स्थिति में क्रांतिकारी परिवतंन 
अनिवाय हो गया । 

सवंप्रथम प्रथम पंचय्षोंष योजना (प्गा8 7४6 ४८४7 ?|&॥) में इस बात को स्वीकार 
किया गया था कि राष्ट्रीय विकास में भूमि के स्वामित्व का प्रश्न सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इसका 
देश के आथिक एवं सामाजिक संगठन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। साथ ही भूमि के स्वामित्व का 
कृषि की उपज से भी बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः प्रथम योजना में देश की वर्तमान भमि 
व्यवस्था में सुधार झाने के लिए निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया था :-- हु 

(१) राज्य तथा किसानों के बीच के सभी प्रकार के मध्यस्थों को समाप्त करना; 

(२) काश्तकारी कानूनों में सुधार जिससे लगान में कमी की जा सके, रंयतों के अधिकारों 
को अधिकाधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके तथा रंयतों को उनके द्वारा जोती जाने- 
वाली भूमि खरीदते की सुविधा प्रदान की जा सके; 

(३) जोतों की अधिकतम सीमा निश्चित की जाय; 

(४) खेतिहर मजदूरों की स्थिति में सुधार किया जाय; तथा 

(५) सहकारिता के आधार पर कृषि के संगठन को प्रोत्साहित किया जाय । 


. [॥088 959--9. 262, 
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हस क्षेत्र में अन्तिम उद्देश्य सहकारी ग्राम-व्यवस्था (८0-0एश४॥४९८ ५॥॥४8९ ४४॥8(९- 
ग6८॥) की स्थापना होता चाहिए । 

अधिकांश राज्यों में मध्यस्थों को समाप्त करने का प्रयास योजना के पूर्व मे ही आरम्भ हो 
गया था तथा प्रथम योजनाकाल में प्राय: सभी राज्यों से मध्यस्थों को समाप्त कर दिया गया। 
देश की कुल प्रायः ४३ प्रतिशत भाग भमि मध्यस्थों के अधीन थी जो अब राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार 
में आ गयी है। प्रथम योजनाकाल में रंयतों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जोतों की 
अधिकतम सीमा के निर्धारण का भी प्रयत्न किया गया था। कुछ राज्यों में व्यक्तिगत कृषि के लिए 
वापस ही जाने वाली भूमि (२९४प्चाफ़ाणा 0 0 0" एशइगाश्नो ८पाएरां०ा) की भी 
सीमा निश्चित की गयी थी | अधिकांश राज्यों में इस आधार पर लगान के कम करने के प्रयास भी 
किये गये । दस प्रकार प्रथम योजनाकाल में जोतों की चकबन्दी तथा सहकारी क्ृषि-व्यवस्था पर 
भी जोर दिया गया। भूमि-हीन मजदूरों के पुनर्वास की योजनाएँ भी कार्यान्वित की गयीं।! 

किन्तु वास्तव में, प्रथम योजना काल में मध्यस्थों के उन्मूलन के अतिरिक्त भूमि-सुधार के 
अ्षय्य क्षेत्रों में प्रगति सनन्‍तोषजनक नहीं कही जा सकती । 

हितीय पंचवर्षीय योजना (5०००॥० ए० १८॥ ०7) में भूमि-सुधार कार्यक्रम को विज्ेप 
महत्त्व दिया गया था । द्वितीय योजनाकाल के अन्तगंत भूमि-सुधार के दो प्रमुख उ््दे श्य थे-- (क) 
कृषि-उत्पादन की वृद्धि में वततमान व्यवस्था के फलस्वरूप उपस्थित बाधाओं को दूर करना, तथा 
(ख) उच्च स्तर की कुशल उत्पादकता वाली कृषि-व्यवस्था के शीघ्रातिशीघ्र निर्माण के लिए 
परिस्थिति तैयार करना । इन उहं श्यो की पूति के लिए द्वितीय योजना के अन्तर्गत भमि-सुधार 
के कार्यक्रम से निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया था :--(१) काश्तकारी व्यवस्था में सुधार; 
(२) जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करना; तथा (३) कृषि का पुनर्सगटन जिसमें जोतों की 
चकबन्दी तथा सहकारी क्ृषि-व्यवस्था के विकास पर पूरा-पुूरा जोर दिया गया। इस क्षेत्र में 
योजना का अन्तिम उद्देश्य सहकारी ग्राम-व्यवस्था का निर्माण बतलाया गया था। १६६३ ई० 
केन्द्रीय गृह-मंत्री की धरध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का निर्माण किया गया था जिसका 
उद्देश्य विभिन्न राज्यों में भूमि-सुधार के कार्यत्र्मों को तेजी से कार्यान्वित करने में सहायता 
प्रदान करना था । 


तृतोय पंचवर्षोष योजना (70 -ाए८ ४८ ?|थ॥) में भूमि-सुधार का प्रधान उद्दे श्य 
दूसरी योजना में निर्धारित नीति को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करना था। योजना में इस बात पर 
जोर दिया गया था कि भ,मि-सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों को यथाशी प्र पूर्ण करना चाहिए जिससे 
देर होने के कारण अनिश्चितता का भय नहीं आने पाये । 


चतुथ पंचवर्षीय योजना (0एा0/ 7४८ ५८४ (9) में भी भमि-सुधार को कृषि 
विकास की योजना का एक आवश्यक अंग माना गया है। योजना काल में जोतों की अधिकतम 
सीमा को निर्धारित करने, जोतों की चकबन्दी तथा सहकारी कृषि आदि कार्यक्रमों में तीव्रता लाने 


पर पर्याप्त जोर दिया गया है। योजनाकाल में भमि के अधिकारों का अभिलेख तैयार करने की 
व्यवस्था भी की गयी है। 


न्‍सहधन्‍लबन"प८नक .ल्‍:>यकपकेक, ७-+-क, “कलम -- 


. २९४]९ए ० (6 पाई ॥7ए९ १७४ शिध्वा ??, 38-20 





र्षद भारतीय अथेशास्त्र 


भूमि-सुधारों की प्रगति 


(शि0|०5% ० ॥.8700 ॥२९/0०775) 


देश में भ मि-सुधारो की प्रगति का वर्णन निम्नांकित शीषकों के अन्तगंत किया जायगा-- 

(१) मध्यस्थ वर्ग को समाप्ति :--इसमें जमींदारों, जागीरदारों तथा अन्य प्रकार के 

मध्यस्थों की समाप्रि आते हैं । 

(२) काइतकारी कानन :--इसके अन्तगंत (क) लगान में कमी करना, (ख) रेयतों के 

अधिका रो की सुरक्षा, (ग) खुदकाश्त के लिए भूमि की पुनर्प्राप्ति, तथा (घ) रेयतों 
को भूमि पर दखली अधिकार दिलवाना | 

(३) जोतों के स्वामित्व की सोसा का निर्धारण। इसके अन्तगंत (के) वर्तमान की 

जोतों पर, तथा (ख) भविष्य की जोतों पर सीमा । 

(४) कृषि का पुनर्स गठन--इसके अन्तगंत (क) चकबन्दी, (ख) सहकारी कृषि, (ग) सह- 

कारी ग्राम-व्यवस्था, तथा (घ) भ मिहीन मजदूरों की स्थिति में सुधार । 

अब इनमें से प्रत्येक की प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 

(१) मध्यस्थ बग॑ को समाप्ति ( 8000॥00 ० 727८0[206$ ) :---अबतक देश 
के प्रायः सभी राज्यों में जमींदारों, जागीरदारों तथा अन्य सभी प्रकार के मध्यस्थों के उन्मूलन 
का काय॑ प्रायः समाप्त हो गया है। इसके परिणामस्वरूप देश के लगभग दो करोड किसानों का 
सरकार के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो गया है। मध्यरथों के उन्मूलन की व्याख्या इसी अध्याय 
में पहले ही जमींदारी उन्मूलन के अन्तगंत की गयी है। 

(२) काइतकारी सुधार (९809५ २९८७०7)8) :--मध्यस्थों की समाप्ति के बाद अब 
भूमि-सुधार के क्षेत्र में राज्य द्वरा काश्वकारी ध्यवस्था में सुधार का अधिकाधिक प्रयत्न किया ना 
रहा है। योजना आयोग ने काइतकारी व्यवस्था में सुधार के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों पर जोर 
दिया हे-- 

(क) लगान में कमी (२९१0ए८४०॥ ०0। २८गञ), 

(ख) रंयतों के अधिकारों की सुरक्षा (8९८०79 ० (थाप्रा८5), 

(ग) काइतकारी के लिए भूमि की पुनर्प्राप्ति (२८४प्राएा०॥ ० 80 007 एश50॥4] 

८प्र।एथ४!0॥), तथा 

(घ) रंयतों को उनके द्वारा जोतो जानेवाली भूमि के स्वामित्व का अधिकार 

(0एा6४॥9 0णि ॥0085) । 


अधिकांश राज्यों में काश्तकारी कानूनों में इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आवश्यकता- 
नुसार जो संशोधन किये जा रहे हैं उनकी निम्नलिखित व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है :-- 


(क) लगान में कमी करना (२८०ए००ा ० रिशा) :--आज से लगभग १०-१२ 
वर्ष पूर्व अधिकांश राज्यों में बेदखली रयत (०॥-००८ए७क८५ ा४॥8) तथा बटाईदार 
($087८ (०77०४) से उपज का आधा अथवा इससे भी अधिक भाग लगान के रूप में ले लिया 
जाता था। लगान के अतिरिक्त रेयतों को अन्य कई प्रकार की देन भी चुकानी पड़ती थी। 
लगान की यहू दर निश्चय ही अत्यधिक अन्यायपूर्ण है। अतएव योजना आयोग द्वारा यह सुझाव 
दिया गया कि लगान भूमि की कुल उपज के छ भाग से किसी भी प्रकार अधिक नहीं 


भूमि-व्यवस्था एवं सुधार २८६ 


होनी चाहिए । अधिकांश राज्यों में इस प्रकार के नियम बनाये गये हैं जिनके अनुसार लगान की 
अधिकतम दर एक-चौथाई अथवा इससे भी कम कर दी गयी है।' किन्तु अभी पंजाब, पश्चिमी 
बंगाल तथा जम्मू-कश्मीर आदि राज्यों में लगान की दर से $ के बीच है। योजना आयोग की 
राय में लगान की दर में इस प्रकार की विभिन्‍नता अनुचित है, अतएवं इसमें कमी लाने का यथा- 
शीघ्र प्रयास करना चाहिए। साथ ही, लगान-सम्बन्धी अधिनियम को लागू करने के लिए उपज 
के रूप में लगान चुकाने की व्यवस्था नहीं होकर नगद मुद्रा के रूप में चुकाने की व्यवस्था की 
जानी चाहिए। 

जहाँ पर भूमि पर जनसंख्या का बोझ बहुत अधिक है तथा रंघत की सामाजिक एवं आधथिक 
स्थिति कमजोर है, वहाँ उनके लिए कानून का संरक्षण प्राप्र करना बड़ा ही कठिन हो जाता है । 
साथ ही यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया बहुत ही महँगी है जिससे रेयतों के लिए न्याय प्राप्त करना 
संभव नहीं है। (एगशला गिल 8 फ़ा्उप्राह 0. 0 क्षात ॥6 8002 8॥0 ९०0०॥07९ 
000800॥ 0 लाका।$ का [6 शा|वविटृ6 8 ढाई, ॥ 00008 वाएगा 00 67 (0 
306 ॥॥6 ए'06ला0णा 047,8ए. '४०/60५९श', 7650 0 [€४४ एछ00688८58 8 008५ 
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(6778 80 0०॥0[0॥$ ) 

भिन्‍न-भिन्‍न राज्यों में लगान को कम करने के प्रयास किये गये । किन्तु योजना आयोग के 
अनुसार इससे छोटे-छोटे किसान बहुत ही कम लाभान्वित हुए है । तृतीय योजना के निम्न बयान 
से यह बिल्कुल स्पष्ट है । 

(ख) रेयतों के अधिकारों की सुरक्षा (5०८७7५ ० 'शाणा०5) :--क्षि की उपज 
में वृद्धि के लिए रैयतों के अधिकारों की रक्षा अनिवाय॑ है। कुछ राज्यों में र॑यतों के अधिकारों 
की सुरक्षा के लिए नियम बनाये जा चुके हैं। रंयतों के अधिकारों की सुरक्षा के सम्बन्ध में तैयार 
किये गये नियमों की तीन प्रमुख विशेषताए' हैं--सर्वप्रथम, र॑यतों की बेदखली गेर-कानूनी तरीके 
से नहीं होनी चाहिए, द्वितीयत:, कोई भू-स्वामी केवल व्यक्तिगत क्रषि के लिए ही भूमि की पुन- 
याप्रि कर सकता है तथा तृतीयतः, यह कि भूमि की पुनर्याप्रि के समय रेयतों को कम-से-कम 
एक न्यूनतम मात्रा में भूमि छोड़ दी जानी चाहिए । 

(ग) किन्तु, इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत कृषि के लिए भूमि को पुनर्याप्ति (२९८5०॥७॥0॥ 
णी [बात णि एश5०ा॥&।| ००४ए०४०॥) को लेकर कठिनाई उपस्थित हो रही है। कठिनाई यह 
है कि भूमि की पुनर्याप्रि किस सीमा तक होनी चाहिए। योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में इस 
आशय की सिफारिश की है कि व्यक्तिगत कृषि के लिए अविवाहित महिलाओं, विधवाओं, 
नाबालिगों, सेना में काम करनेवालों एवं मानसिक अथवा शारीरिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों 
को भूमि की पुनर्याप्रि की छूट दी जा सकती है। अन्य व्यक्तियों को भी एक सीमा के अंदर भुमि 
की पुनर्याप्रि का अधिकार दिया जा सकता है। आयोग ने इस सीमा के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
सिफारिश की है :--(१) जब किसी व्यक्ति के पास स्यूनतम जोत (8880 ॥00॥772) से कम 
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१ योजना आयोग के श्रनुस्तार प्रत्येक राज्य अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार अपने राज्य के 
लिए न्यूनतम एवं पारिवारिक जोत की सीमा निश्चित करेंगे। किन्तु एक पारिथारिक जोत साधारण- 
तया तीन न्यूनतम जोत के बराबर होनी चाहिए | 

2. वाव छाए १८श ए॥॥, ऐ. 223 

भा० अ०--१६९ 
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भूमि हो तो वह अपनी सम्पूर्ण भूमि व्यक्तिगत कृषि के लिए ले सकता है। (२) यदि किसी व्यक्ति 
के पास न्यूनतम जोत (8890 ॥007॥8) से अधिक, किन्तु पारिवारिक जोत (77७0/५ ॥0]0॥78 ) 
से कम भूमि हो तो वह अपने काश्तकार से अपनी आधी भूमि व्यक्तिगत कृषि के लिए ले सकता 
है, किन्तु इस प्रकार ली जाने वाली भूमि न्यूनतम जोत से किसी भी हालत में कम नहीं होनी 
चाहिए । 

अधिकांश राज्यों में इस सम्बन्ध में कानून बनाये जा चुके हैं। किन्तु कुछ राज्यों में. 
कानून के निर्माण की अवधि (लातलाट, ० [6९ंह90॥) में बड़े पंमाने पर र॑यतों की वेदखली 
की जाने लगी । अतएव इस प्रकार की बेदखली को रोकना आवश्यक हो गया है। द्वितीय पंच- 
वर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये गये थे--() पिछले कुछ 
वर्षों में हुई बेदखलियों कीं पुनः जाँच की जाय और जहाँ उचित हो वहाँ रंयतों को पुनः अधिकार 
दिलाने की व्यवस्था की जाय; (॥) भूमि अधिकार के स्वेच्छिक त्याग (४०एांक्षए 5पराटशातल 
० 870) को हतोत्साहित करने के लिए बेदखलीकरण के पंजीकरण की व्यवस्था की जानी 
चाहिए; तथा (॥ भूमि के मालिक को भूमि की पुनर्याप्रि की सीमा के अन्तगंत ही भूमि लेने 
का अधिकार होना चाहिए । अधिकांश राज्यों ने आयोग के सुझावों को अपने राज्य के अधिनियमों 
में स्थान दिया है। 

(घ) रंयतों को भूमि पर दखली का अधिकार (र8॥5 णी 0०५9॥% कि शाक्या।) -- 
भारत में भूमि-सुधार का प्रधान उद्देश्य भूमि उसके जोतने वाले की हो ([क्वात (0 ॥९ मल$ड़ 
07 ॥6 80) होनी चाहिए । इस उद्द श्य की पूत्ति के लिए प्रथम योजना में इस बात की व्यवस्था 
की गयी थी कि पुनर्याप्रि न होने योग्य भूमि का स्वामित्व रंयतों को दे देना चाहिए। इसके लिए 
भूमि के मालिक को मुआवजा दिया जायगा। प्रथम योजनाकाल में कुछ राज्यों में इस प्रकार 
की व्यवस्था की गयी थी, किन्तु योजना काल में इस क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति नहीं हो सकी । 
अतएव द्वितीय योजनाकाल में इस प्रकार की व्यवस्था की गयी थी कि रयतों को भूमि के स्वामित्व 
दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। मुभावजा की रकम उचित किश्तों में दिलाने की व्यवस्था 
होनी चाहिए । 

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, तथा आन्ध्र प्रदेश में रंयतों 
को स्वामित्व दिलाने की व्यवस्था की गयी है। असम, पश्चिमी बंगाल तथा जम्मू एवं कश्मीर मे 
जोतों के स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है तथा इस सीमा से अधिक भूमि पर 
उसके जोतने वाले रयतों का अपने आप अधिकार हो जाने की व्यवस्था है। बिहार में रंयतों को 
२० वर्षो के बाद भूमि का स्वामित्व खरीदने का अधिकार दिया गया है । 

भारत में भूमि सुधार का एक प्रधान उ्दे श्य एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि को 
भूमि के मालिक से लेकर उसे भूमि की भूख मिटाने के लिए छोटे-छोटे अथवा भूमि-हीन व्यक्तियों 
को दी जाय । प्रो० गैडगिल (70, 7?. 5908) का इस सम्बन्ध में निम्नांकित कथन विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है : “सभी साधनों में भूमि एक ऐसा साधन है जिसकी मात्रा सर्वाधिक सीमित है तथा 
इसके स्वामित्व के दावेदार बहुत अधिक हैं। अतएवं कोई महत्त्वपृणं कारण नहीं होने पर किसी 
एक व्यक्ति को बहुत बड़े भूमि क्षेत्र पर अधिकार बनाए रखने देना अन्यायपूर्ण होगा । साथ ही, 
देश की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए भी भूमि का पुनवितरण अनिवाय॑ 
है । (47078 थे 7230प्र02४ [6 $प7799 ०ी क्वात 48 ग्रा0४ ंग्रा।80, 800.. 6 एंक- 
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जोतों के स्वामित्व का सीमा-निर्धारण 
(फब्लांगा ण (शसं।ाइ४ णा #हञा0णॉण॥। 00॥॥785) 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया था कि कोई व्यक्ति अधिक- 
से-अधिक कितनी भूमि का मालिक हो सकता है, इसकी एक निश्चित सीमा लर्धारित कर दी 
जानी चाहिए। योजना आयोग ने यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक राज्य अपनी वर्तमान परि- 
स्थितियों के अनुसार अधिकतम जोत की सीमा निर्धारित कर दें । अधिकतम जोत के निर्धारण में 
सुगमता के उद्देश्य से प्रथम योजनाकाल में प्राय: सभी राज्यों में भूमि की गणना की गयी थी । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना ' में योजना आयोग ने इस आशय की सिफारिश की थी कि योजनाकाल 
में प्रत्येक राज्य में अधिकतम जोत की सीमा का निर्धारण कर उसका शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वयन 
होना चाहिए। अधिकतम सीमा-निर्धारण के प्राय: दो उद्देश्य है: (१) सर्वप्रथम भविष्य में नयी 
भूमि लेने की सीमा का निर्धारण ((लाट्ट णा णिप्माठ 8०१णंशआं।0॥ ० ।॥70); तथा (२) दूसरा, 
वर्तमान भूमि की सीमा का निर्धारण (८श॥ा॥एह णा €ऊांशयाड़ ॥00॥8) । भविष्य में कोई व्यक्ति 
अधिक-से-अधिक कितनी भूमि ले सकता है, इस सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश, असम, महारास्ट्र, मध्य 
प्रदेश, मेसर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में एक सीमा तय कर दी 
गयी है। वर्तमान भूमि के सम्बन्ध में भी सीमा-निर्धारण का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके लिए 
भी आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, मंसूर, पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिमी बंगाल के राज्यों में 
कानून बनाये जा चुके हैं जिनके अनुसार विभिन्न रूपों में वर्तमान जोतों की निम्नलिखित सीमा 
निर्धारित की गयी है :--- 

कृषि जोतों की अधिकतम सीमा 


राज्य जोतों की अधिकतम सीमा अतिरिक्त भूमि 
($77.008:]4800 ) 

आन्ध्र १८ से २१६ एकड़ ३० हजार हेक्टर 

असम २५ एकड़ 8 2 
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२६२ भारतीय अधथ॑शास्त्र 


कई राज्यों में सीमा-निर्धारण का काये प्रारम्भ हो गया है। जम्मू कश्मीर में यह कार्य 
पूर्ण हो गया है तथा इसके परिणामस्वरूप १८ लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि प्राप्न हुई है जिसका 
वितरण भी किया जा चुका है। महाराष्ट्र में १५ लाख हेक्टर भूमि को अधिक भूमि घोषित 
किया गया है तथा इस प्रकार की ५७ हजार हेक्टर भूमि भी वितरित कीं गयी है। उत्तर प्रदेश में 
६७ हजार हेक्टर अधिक भूमि प्राप्त हुई है जिसमें ५५ हजार हेक्टर भूमि वितरित की गयी है। 
सम्पूर्ण देश के लिए १०७५ लाख हेक्टर भूमि अतिरिक्त घोषित की गयी है। इसमें से ५ लाख 
टेक्टर भूमि का वितरण किया जा चुका हैं । 

भूमि की हृदबंदी से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रश्नों को सितम्बर १६७० ई० में एक ('७॥॥8] [.0 
(२९078 (/0॥7/66 के जिम्मे सुपु्द किया गया । समिति ने विभिन्‍न राज्यों से इस सम्बन्ध 
में ऑकड़ों को एकत्र किया तथा सभी बातों पर विचार करते हुए कुछ राज्यों के अधिनियमों में 
समानता लाने के लिए अगस्त, १६७१ ई० में कुछ सामान्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जो 
विभिन्न राज्यों के लिए उस सम्बन्ध में कानन बनाने के निर्देश का काय करगे। इस प्रतिवेदन पर 
अप्रैल, १६७२ में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया तथा अंतिम रूप से निम्नांकित 
निर्देश निश्चित किये गये :-- 

(क) सीमा का निर्धारण एक परिवार (फक्षा॥))) के लिए किया जाना चाहिए । परिवार 
के अंतगंत पति-पत्नी तथा नाबालिग बच्चे सम्मिलित होंगे । 

(ख) जब परिवार के सदस्यों की संख्या ५ से अधिक हो, तो ५ से अधिक प्रति अतिरिक्त 
सदस्य के लिए अधिक भूमि की व्यवस्था की जा सकती है, किन्तु इस प्रकार से प्राप्त भूमि अधिक- 
तम जोत के दुगने मे अधिक नहीं हो सकती । 

(ग) निश्चित रूप से सिचित तथा वर्ष में दो फसल देनेवाली भूमि के लिए अधिकतम 
सीमा १० से १८ एकड़ के बीच निश्चित की जा सकती है। भूमि की उपजाऊ शक्ति , सिचाई की 
युविधा तथा फसलों की प्रकृति के अनुवार अधिकतम सीमा में परिवतंन किया जा सकता है, 
असिचित भूमि के लिए भी अधिकतम सीमा प्रति परिवार ५४ एकड़ होनी चाहिए । 

(घ) राज्यों के वर्तमान अधिनियमों में यंत्रीकृत कृषि, सुब्यवस्थित फार्म इत्यादि के सम्बन्ध 
में जो छूट की व्यवस्था की गयी है उसे समाप्र कर देना चाहिए । 

(च) चाय, कहवा तथा रबर के बगानों के सम्बन्ध में जो छूट की व्यवस्था वतंमान 
अधिनियमों में है उस प्रश्न पर सम्बद्ध मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा सम्मिलित रूप से 
विचार करना चाहिए। तब इस तरह अन्य छूटों पर मुख्य मंत्रियों द्वारा विचार कर इस सम्बन्ध 
में एक राष्ट्रीय नीति का निर्धारण होना चाहिए । 

१६७२ ई० में काँग्रेस के चुताव घोषणा-पत्र में इस सम्बन्ध में निम्नांकित की स्पष्ट रूप 
में चर्चा की गयी--7[.80 २७75 ॥00 (6 ॥6ए 0 हालट्वाल' शीएंशा09 की 8शांणा- 
पा जाएवालांण बात दी९€ ९ए०णांणा णी& गराणल व्यपथाद्वांधा 30००4 तततल | 
पा ब्राध845,.. ह प्शागाह णि ३8 शिया एी गए6 गाधाएटाड 74897 96 560 शां7 
06 78786 ० 0 0 8 8७९३४ 0 फु्शागरत्व व84०0 का, 0 7860 |॥0 0॥0406 
्ी 87008 (ए० 095. * 

किन्तु जोतों के स्वामित्व की सीमा-निर्धारण के कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं रही 
है। यद्यपि इस सम्बन्ध में नियम सभी राज्यों में बनाये जा चुके हैं तथापि अब तक केवल कुछ 
ही राज्यों में इसे पर्णरूप से लागू किया जा सका है । 


भूमि-व्यवस्था एवं सुध।र २६३ 


बिहार में जोतों के स्वामित्व का सोमा-निर्धारण (सफंशाणा एी एथं।वआहइ8 ०7 0 
085 ॥ 397) ::-+बिहार में अधिकतम जोत की सीमा तय करने के उद्देश्य से बिहार 
कृषि-भूमि ( हृदबन्दी और व्यवस्था ) विधेयक, १६५५ ई० में तयार किया गग्रा । किन्तु यह 
विधेयक चन्‍न्द कारणों से उस समय स्थगित कर दिया गया । इस आशय का एक नया विधेयक 
पुनः १६६० ई० में प्रस्तुत किया गया जो १६६१ ३० में पारित हुआ तथा २० अप्रेल, १६६२ ई० 
से यह लागू किया गया। 

. इस कानून के अनुसार एक परिवार के पास विभिन्‍न प्रकार की भूमि अधिक-से-अधिक 
कितनी रह सकती है, इसकी एक सीमा निश्चित कर दी गयी है। साथ ही, इस अधिनियम के 
अन्तगंत जमीन रखने वाले छोटे-से-छोटे किसानों को भी जमीन का एक अंश सरकार को .8॥0 
],.५५ के रूप में सौंपने के लिए बाध्य किया जायगा। इस कानून के अनुसार प्रत्येक भूमिपति, 
जिसका परिवार पांच व्यक्तियों से अधिक का नहीं हो, उसके लिए भूमि की अधिकतम सीमा इस 
प्रकार से निश्चित की गयी है :--- 


(१) नहर द्वारा सिचाई-प्राप्न भूमि--- २० एकड़ 
(२) नल-कृपों द्वारा सिचाई-प्राप्न भूमि ३० एकड़ 
(३) दियारे की भूमि ५० एकड़ 
(४) पहाड़ी इलाके की भूमि ६० एकड़ 


जुलाई, १६७१ ई० में राज्य सरकार में भूमि की अधिकतम सीम। को आधा करन 
के लिए एक अध्यादेश जारी किया, किन्तु इस अध्यादेश को राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल 
पाई है। आगे चलकर अधिकतम सीमा को सिचित क्षेत्र के लिए घटा कर १८ एकड़ कर दिया 
गया । जिन किसान परिवारों के पास इससे अधिक भूमि होगी, उसे सरकार ले लछेगी। 
साथ ही, कानून में इस बात की भी स्पष्ट रूप से व्याख्या की गयी है कि जिसके पास उपरोक्त 
हृदबन्दी के अनुसार पूरी भूमि होगी, उसे विरासत के रूप में और भूमि नहों मिल सकती । इसके 
साथ ही, इस्त कानून के अनुसार चन्द वर्ग के लोगों को छोड़कर कोई भी किस्तान अपनी भमि 


बटाई पर नहीं दे सकता । 
अब इस प्रकार के कानून की व्यावहारिक उपयोगिता के सम्बन्ध में विचार करना 


अनिवाय है। सामाजिक न्याय की दृष्वि से भूमि की ह॒ृदब्नन्दी उचित अवश्य है, किन्तु इसको 
व्यावहारिक उपयोगिता पर सन्देह प्रकट किया जा सकता है। बिहार में इस हृदबन्दी कानून से 
कुल प्रायः दो-ढाई लाख एकड़ से अधिक भमि प्राप्त नहीं की जा सकती । इतनी भमि राज्य के 
१७ लाख भ मि-हीन परिवारों के लिए निश्चय ही अपर्याप्त है । इसको यदि राज्य के प्रायः १७ 
लाख भमि-हीन परिवारों में वितरित किया जाय तो प्रति परिवार को १ एकड़ से भी कम 
भूमि प्राप्त होगी। क्‍या इससे भ मिहीन व्यक्तियों की समस्या का समाधान किया जा सकता है ? 
क्या इससे समाजवादो ढाँचे की सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में सहायता मिलेगी ? 

इस प्रकार स्पष्ट है कि यह कानून योजना आयोग के विशुद्ध सिद्धांतवादी विचारकों के 
मस्तिष्क की उपज है। इप्तकी व्यावहारिक उपयोगिता बहुत ही कम है। इस प्रकार के प्रयास 
से समाजवादी ढाँचे की सामाजिक व्यवस्था का निर्माण तो दूर की बात है, इससे आम 
जनता के जीवन-स्तर में निश्चित रूप से कमी होगी । भूमि की हृदबन्दी से विशेषत:ः 
मध्यम वर्ग के किसानों की कठिनाइयाँ बहुत बढ़ जायेगी । साथ ही, इससे भ मि-हीन व्यक्तियों 
को भी कोई विशेष जाभ नहीं हो पायगा। प्रति परिवार को यदि एक एकड भूमि भी दे दी जाय 
तो क्या वे इतनी भमि के आधार पर पफल कृषि कर सकते हैं ? ग्रामीण अधं-व्यवस्था की 


२६४ भारतीय अथंशास्त्र 


जानकारी रखने वालों से यह बात छुपी नहीं है कि छोटे किसानों को कृषि कार्य में कितनी अधिक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके प्रत्युत्तर में सरकार ने सहकारी खेती की स्थापना 
की सिफारिश की है। किन्तु अब तक जहाँ भी इस देश में सहकारी-कृषि की स्थापना का प्रयास 
किया गया है उसमें बहुत ही कम सफलता मिल पायी है। इससे यह जान पड़ता है कि अफसर- 
शाही के बल पर साम्यवादी प्रकार की सामूहिक क्ृपि-व्यवस्था भले ही सम्भव हो जाय, सहकारी 
कृषि की स्थापना के क्षेत्र में भी बहुत-सी कठिनाइयाँ होंगी । 

इतना ही नहीं, बटाई पर भूमि देने के सम्बन्ध में इस कानून में जो निषेध लगाया गया है, 
उसका परिणाम क्‍या होगा, इसका भी सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है| वत्तमान परिस्थितियों 
में इस प्रकार के कानून की व्यवस्था का परिपालन होना असम्भव ही जान पड़ता है। इससे स्पष्ट 
है कि नया अधिनियम योजना आयोग द्वारा घोषित उद्देश्यों की पूत्ति नहीं कर सकता। संभवत: 
इसलिए राज्य सरकार इस योजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब कर रही है। किन्तु अब राज्य 
सरकार दृढ़ संकल्प है तथा आशा है कि शींघ्र ही इस अधिनियम को पूर्णतया लागू किया जायगा। 


जोतों का चकबन्दी 
( ('णाइ०49गांणा एण ॥09॥785 ) 


भारतीय कृषि में स्थायी सुधार लाने के लिए जोतों की चकबन्दी आंत आवश्यक हे । 
यही कारण है कि विभिन्न राज्यों में चकबन्दी के सम्बन्ध में राज्य सरकार बहुत दिलचस्पी छे 
रही हैं । प्रथम योजना के अन्तर्गत भी योजना आयोग ने प्रत्येक राज्य में चकबन्दी के कार्यक्रम 
को तत्परता के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया था। हमारे देश में चकबन्दी का कार्य राज्य के 
विभिन्न भागों में एक पीढ़ी पहले से ही होता आ रहा है, किन्तु इसमें बहुत कम सफलता मिली है । 
प्रथम योजना के अन्त तक इस सम्बन्ध में अधिकांश राज्यों के अपने-अपने कानून बन गये थे। 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने इसे शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने पर जोर दिया 
था। आयोग ने राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास खण्डों में चकबन्दी के काये पर 
अत्यधिक जोर देने की सिफारिश की थी। किन्तु द्वितीय योजनाकाल में चकबन्दी के क्षेत्र में 
अधिकांश राज्यों में बहुत कम प्रगति हुई। द्वितीय योजना के अन्त तक कुल १२०५ लाख हेक्टर 
भूमि में ही चकबन्दी का काय पूरा हुआ। तृतीय योजना में कुल १२० लाख हेक्टर भूमि में 
चकबन्दी हुआ, यानी १६६५-६६ तक कुल २४० लाख हेक्टर भरमि में चकबन्दी की गयी। 
चतुर्थ योजना में प्राय: ६४ लाख हेक्टर अतिरिक्त भ,मि में चकबन्दी का आयोजन है। तृतीय 
योजना काल में इस कार्यक्रम पर १६२ करोड़ रुपये व्यय हुआ जबकि चतुर्थ योजना में इस मद में 
२८४ करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था है । 


नयी कृषि-नीति एवं नागपुर का भमि-सुधार प्रस्ताव (रि०्फ़ #शाव्णंथा ?0॥0५ 8॥0 
बि॥४एपा रि८४0प0ा ० ॥.थाव ९०778) :--द्वितीय योजना में प्रसारित कृृषि-सम्बन्धी नीति 
का प्रधान दोष यह था कि यह छिट-फुट (2८०९८॥९॥) तरीके से तैयार की गयी थी तथा इसमें 
ग्रामीण जीवन के विकास के लिए समुचित सुविधाओं की व्यवस्था नहीं थी | काँग्रेस दल ने शीक्र 
ही इस कमी को महसूस किया । वास्तव में, भारत ज॑से अविकसित देश में जो ओऔद्योगीकरण 
की ओर उन्मुख हो, एक सुनिश्चित कृषि-नीति की बहुत प्रबल आवश्यकता है। अतएवं जनवरी, 
१६५६ ई० में काँग्रेस के नागपुर वाषिक अधिवेशन में देश की क्ृषि-नीति के सम्बन्ध में एक 
प्रस्ताव पारित हुआ । 


भूमि-व्यवस्था एवं सुधार २६५ 


इस प्रस्ताव की निम्नलिखित प्रधान विशेषताएँ हें :--(१) गाँवों का संगठन ग्राम 
पंचायत एवं सहकारी समितियों के आधार पर होगा। इन दोनों संस्थाओं को अपने कार्यों के 
सम्पादन के लिए प्रा-पूरा अधिकार होना चाहिए । गाँव के सभी स्थायी निवासी इन संमितियों 
के सदस्य होंगे। कई गाँवों की सहकारी समितियाँ मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगी । इस 
समितियों का प्रधान उद्दं श्य कृषि एवं गाँवों के आथिक विकास के लिए चतृदिक प्रयास करना 
होता है। ये समितियाँ गाँवों को साख एवं सुधरे हुए औजार प्रदान करगी, खेती के तरीकों में 
सुधार एवं उपज के विक्रय की व्यवस्था करेंगी । 

(२) भविष्य में कृषि का संगठन सहकारी संयुक्त क्पि ((०-०ुणशभ्ाए० वगाए फ्ागगराष्ट) 
के आधार पर होगा । इस प्रकार की व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व किसानों के हाथ में रहेगा 
तथा इन्हें उनकी भूमि के अनुपात में उपज में से हिस्सा मिलेगा । 

(३) राहकारी संयुक्त-कृषि समितियों की स्थापना के पूर्व प्रथभ चरण के रूप में सम्पूण 
देश में सेवा सहकारी समितियों की स्थापना की जानी चाहिए। सेवा सहकारी समितियों को 
स्थापना का कार्य तीन वर्षो के अन्तगंत पूरा हो जाना चाहिए । 

(४) सभी राज्यों में वत्तमान तथा भविष्य मे ली जानेवाली जोतों को अधिकतम सीमा 
निर्धारित [ [-ंडक्ञांगा ए त्यताहु$ णा रांडवाए भाव पिधाए ॥007९5 ) कर दी जानी 
चाहिए। इस सम्बन्ध में कानून तथा मध्यस्थों के उन्मूलन का कार्य १६५६ ई० के अन्त तक 
पूरा हो जाना चाहिए । 

(५) खेती प्रारम्भ होने के पूर्व ही प्रत्येक फसल का एक न्यूनतम मूल्य निश्चित कर देना 
चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर इस मूल्य पर सरकार को उस फसल को खरीदने के लिए तेयार 
रहना चाहिए । 

(६) खाद्यान्नों के थोक व्यापार को राजकीय व्यापार ( 5४० ॥0वा8 ) के अन्तगंत 
लाना चाहिए । 

(७) कृपि-योग्य बेकार भूमि को यथाशीघत्र खेती के अन्तर्गत लाने का प्रयास होना 
चाहिए। 

भारत सरकार की वतंमान क्ृपि-नीति इसी प्रस्ताव पर आधारित है। सरकार की यह 
क्ृपि-नीति निश्वय ही सराहनीय 2 । किन्तु निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस 
नीति के निम्नलिखित तीन प्रमुख आधार होने चाहिए :--स्वंप्रथम तो कषि-नीति का उद्देश्य 
किसानों की आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार होना चाहिए। दूसरा, यह कि 
कृषि-नीति का प्रधान उद्दृश्य गाँवों के संगठन को इस प्रकार से प्रगतिशील बनाना होना चाहिए, 
जिससे की खाद्यान्न तथा कच्चे पदार्थों की अतिरिक्त उपज पर्याप्न मात्रा में ब॒जार के लिए उपलब्ध 
हो सके । साथ ही, कृषि-नीति में गाँवों के जनतांत्रिक संगठन तथा इसमें निहित स्वतन्त्रता की 
भावना को बनाये रखने पर भी जोर देना चाहिए | इन तीनों उद्द श्यों की प्राप्नि के लिए सहकारी 
कृषि का संगठन ही एक-मात्र उपाय नजर आता है। 

निष्कर्ष :--भारत में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भूमि-सुधार कार्यक्रम बड़े ही उत्साह के 
साथ प्रारम्भ किये गये । इस सम्बन्ध में पहले पर्याप्त सफलता भी प्राप्र हुईैं। उदाहरण के लिए, 
विभिन्‍न राज्यों से जमींदारों तथा अन्य मध्यस्थों का उन्मूलन इस क्षेत्र में बड़ा ही क्रांतिकारी कदम 
रहा हैं। किन्तु इस भूमि-सुधार का अन्तिम उद्देश्य नहीं कहा जा सकता। वास्तव में, यह इस 
क्षेत्र में पहला ही कदम था। अभी भूमि-सुधार के क्षेत्र में बहुत बड़े-बड़े कार्यों को करना है 


२६६ भारतीय अथशास्त्र 


जैसे--जोतों की चकबन्दी, जोतों की सीमा का निर्धारण तथा काश्तकारी सुधार इत्यादि। इस 
सम्बन्ध में भी विभिन्‍न राज्यों द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं, किन्तु राज्य अब इस दिशा में अत्यधिक 
शिथिलता-पृवंक कार्य कर रहे हैं। प्रो० बालजित सिह का इस सम्बन्ध में निम्नांकित कथन बड़ा 
ही महत्त्वपृर्ण है: ".]४०॥ 079 ॥4ए8 (6 76०७॥६ |क्षात॑ ॥ए/ण75 70. 0प०॥०0 ॥॥0 48506 
० 6 ठ8770फएणा एश 69 ]8ए९ 3॥80 [8॥00 ॥ ][/#९श्शा।॥९ $७४०-।९(४॥8 ६70 
80(-7"600072. (पएकञ6 79879 ए वीशा ७ी0 ॥॥ 06 50 ॥5६५6 70 4970 720स्‍5 ए]९0 
88 4809 07 [70586 जञ0 00 गर0 ०प्रा[एक्वा8 50)| 0०0 ४00. 908825६ |8॥0.' वास्तव में, 
भारतीय कृषि की सफलता के लिए भूमि-सुधार की गति की और भी तीव्र बनाना अनिवायं है । 
इस सम्बन्ध में हमारा नारा भूमि उसके जोतने वाले की हो' ( [40 (0 (० ॥॥05 ०0! 
(० 50। ) होना चाहिए । इसी व्यापक संदर्भ में सरकार तथा योजना अधिकारी को काय॑े करना 
चाहिए तभी कृषि तथा किसानों की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। प्रो० दन्‍तवाला का भी 
इस सम्बन्ध में यह कथन विशेष रूप से उपयुक्त जान पड़ता है कि “भूमि-सुधार के लिए उठाये 
गये अब तक के कदस निश३चय हो संतोषजनक हें, किन्तु इन्हें उचित रूप में छाग करने के अभाव 
में इनका परिणाम संतोषजनक नहों हो पाया हैं ।' ( 8५ ४॥0 क्रा2९, 0 ॥९॥0775 ॥) [70|9 
साबटाटवत 50 था. ब्ात 05९ ढण्राटाए04९6त वा ॥6 व्द्या पिापार था ॥ (९ एक 
वछधताता।, 200 ॒टा 06 [0 बटर णा गफ्राताटााएा ॥ए 8७0७४ ॥८5७।६ ध्वाए धवि 
(07 $8088९079. ) 

विशेष अध्ययन-सूची 
छा 8गाष्ठा ; चिट 5809 ॥ ५॥॥४2०८ [#0॥4. 
(0787685 /श्ञाथ्वा।47 ि९(075 (०ग॥आ९९ २९७००7. 
रिुणा ए कीह ऊिलाएथी ॥.ात ॥२९४६४प९ एग्राग$इह्तगा 
क्याश, 8९0०6, वग्यात वात 70प॥ ॥५९ १९७व ?]॥$ ० [70॥9. 
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है 


ग्रध्यायं : १६ 


किसान तथा उसके उपकरण 
(6९ 8एशॉटप्रौपच्च८5६ 279 ॥5 (एणं 9797९7६ ७) 


प्राकक्थन :--क्रपि की उन्नति किसानों की आर्थिक एवं वेधानिक स्थिति के साथ-साथ उनके 
उपकरणों पर भी निर्भर करती है। किसान की भूमि किस प्रकार की है, उसकी जोतों का आकार 
बया है, वह किस प्रकार के मवेणी एवं औजारों का प्रयोग करता है, इत्यादि का भी क्रषि की 
सफलता से घनिष्ठ सम्बन्ध है | भूमि के प्रति किसानों की वेधानिक स्थिति, जोतों का आकार तथा 
सिचाई के विभिन्‍न साधन आदि का विवरण पिछले कुछ अध्यायों में किया जा चुका है। अतएव 
अब इस अध्याय में हम किसान एवं उसके उपकरणों का अध्ययन करंगे। 

किसान ([॥6 8९70ए४एा$) :--सवंप्रथम हम किसान, यानी हल के पीछे के वास्तविक 
व्यक्ति (/७॥ 0९॥॥0 (॥6 ?]00९॥) की स्थिति का अध्ययन करंगे। भारतीय किसान के 
सम्बन्ध में विद्वानों द्वारा विभिन्‍न प्रकार के विचार व्यक्त किये गये हैं। उदाहरण के लिए डॉ० 
वोयेलकर (४०८८८) ने कृषपि-सम्बन्धी अपने विवरण में भारतीय किसान की भ री-भ री प्रशंसा 
की है। क्रषि आयोग ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जिन परिस्थितियों में भारतीय 
किसान कार्य करता है उनमें कृषि में सुधार के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव देना आसान नहीं है। 
इन विचारों से स्पष्ट है कि भारतीय क्षृषि के पिछड़े होने के लिए यहाँ की परिस्थितियाँ ही बहुत 
हद तक उत्तरदायी हैं, इसमें किसानों का कोई दोष नहीं है। किन्तु इन विचारों के विपरीत 
कालवर्ट (28४८४) का यह कथन कि किसी देश की समृद्धि उसके प्राकृतिक साधनों पर नहीं, 
वरन्‌ उसके निवासियों की शक्ति एवं साहस पर निर्भर करती है, इस बात की ओर संकेत करता 
है कि भारतीय किसान इसलिए निध॑न हैं कि इनमें ये सारे गुण नहीं पाये जाते हैं। अतएवं इन 
विभिन्‍न विचारों से इस सम्बन्ध में किसी निश्चित निष्कष पर पहुँचना कुछ कठिन हो जाता है । 

किन्तु वास्तविकता यह है कि जहां परिस्थितियाँ अनुकूल होती है, भारतीय किसान 
सफलता पूर्वक कार्य कर लेता है। परन्तु जहाँ वर्षा कम होती है या भूमि को व्यवस्था दोषपूर्ण है 
वहाँ किसानों की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक हो जाती है। इंगलेड, जापान तथा अमेरिका आदि 
देशों की तुलना में शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भारतीय किसान निम्न अतृश्य हैं, किन्तु इसके 
लिए यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं भोगोलिक परिस्थितियाँ बहुत हृद 
तक उत्तरदायी है। भारतीय किसान बहुधा बहुत-सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है जिसस 
वह यदि जीवित भी रहता है तो काम करने से असमर्थ हो जाता है । 

इतना ही नहीं, १६७१ ई० की जनगणना के अनुसार कुल केवल २६ प्रतिशत भारतीय 
ही शिक्षित हैं। शेष लोग अशिक्षा के घोर अन्धकार में फंसे हुए हैं। देश की वतंमान शिक्षा- 
प्रणाली भी दोषपूर्ण है। इस प्रणाली में व्यावहारिकता का अभाव है। क्ृषि-विद्यालयों में भी जा 
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कृषि-सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है उसमें भी व्यावहारिकता का अभाव है। किसानों की यहां 
नि्धेनता, अशिक्षा एवं दुबंलता भारतोय क्रृपि के विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा सिद्ध हो 


रही है । 

किन्तु इन सब अवगुणों के बावजूद उचित उपायों द्वारा भारतीय किसानों को शिक्षित, 
पुयोग्य, परिश्रमी एवं उत्साही बनाया जा सकता है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारतीय किसानों 
को जागरूक बनाने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तगंत महत्त्वपूर्ण कायं किये जा रहे 
हैं। इसस भारतीय किसान के जीवन में चतुदिक विकास की आशा की जाती है। 


भारत की मिट्टी 
($0॥|) 

मिट्टी का भी हमारे आथिक जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है। भारत-जसे क्रपि-प्रधान देश के 
लिए तो मिट्टी का अच्छा या बुरा होना बहुत अधिक महत्व रखता है। वास्तव में, कृषि को 
सफलता बहुत अंधों में मिट्टी पर ही निर्भर करती है । भारत में अनेक प्रकार की मिट्टी पायी जाती 
है; लेकिन कृषि के दृष्टिकोण से शाही कृषि आयोग ने भारतीय मिट्टी को निम्नलिखित ४ वर्गों में 
विभाजित किया है :-- 

(१) गंगवार मिटटी (&||७४४४। $0॥) :--नदियां अपने प्रवाह के साथ इस प्रकार की 
मिट्टी लाती हैं और अपने दोनों किनारों पर जमा कर देती हैं। इस प्रकार की मिट्टी भारत में 
गंगा के मंदान, पूर्व तथा पश्चिम समुद्री तट, कृष्णा, कावेरी तथा गोदावरी के डेल्टा एवं असम 
की सुर्मा घाटी में पायी जाती है। यह मिट्टी नयी तथा बहुत ही उपजाऊ होती है। साधारणतः 
इराकी गहराई १००० फीट तक होती है, परन्तु कहीं-कहीं पर ३००० फीट की गहराई तक भी 
यह मिट्टी पायी जाती है । गेहूँ, चावल, ईख, जो, चना आदि की खेती के लिए यह विशेष 
उपयुक्त होती है । 

(२) लाल मिट॒टो (२०१ $0॥) :--इस प्रकार की मिट्टी में लोहे का अंश अधिक होने के 
कारण इसका रंग लाल या पीला होता है। यह मुख्यतः: तमिलनाडु, मेसूर, महा राष्ट्र के दक्षिण-पूर्वी 
भाग तथा उड़ीसा के प्रायः ८ लाख वर्गमील क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी उवेरा-शक्ति तथा गहराई 
सर्वत्र एक समान है। रासायनिक तत्त्वों के अभाव में प्रायः यह कम उपजाऊ होती है। यह ज्वार, 
मूं गफली तथा तिलहन की खेती के लिए विशेष उपयुक्त होती हैं । 

(३) काली मिट॒टी (880/: 50) :--यह मिट्टी दक्षिणी पठार के प्रायः दो लाख वर्ग- 
मील क्षेत्र में पायी जाती है। इसमें आंध्र का कुछ भाग, महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, पश्चिमी 
हैदराबाद, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग तथा बरार आदि सम्मिलित हैं। यह ज्वाला-मुखी 
पव॑तों के लावा से बनी हुई है, अतः यह अति प्राचीन मिट्टी है। जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ 
यह अधिक उपजाऊ होती है। कपास तथा ज्वार की कृषि के लिए यह विद्वेष रूप से उपयुक्त 
होती है। इसे कपास की मिट्टी (7०४०॥ $०) भी कहते हैं । 

(४) रेतीली मिद्ठी ([.80०76 $0) :--इस प्रकार की मिट्टी पहाड़ियों तथा पठारों 
पर पायी जाती है। छोटानागपुर, उड़ीसा के पहाड़ी प्रदेश, असम तथा मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग 
में यह मिट्टी पायी जाती है। मोटी तथा पथरीली होने के कारण यह बहुत कम उपजाऊ होती है । 
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यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती, फिर भी सिंचाई के द्वारा कहीं-कहीं पर इसमें क्ृपि-कार्य 
किया जाता है । 
मिट्टी-सम्बन्धी समस्याएँ 

कृषि-प्रधान देशों के लिए मिट्टी की उबरा-शक्ति को बनाये रखना आवश्यक है । भारत 
के समक्ष आधकल मिट्टी-सम्बन्धी दो प्रमुख समरयाएं है--(१) भूमि-क्षरण (50 का०भआंणा), 
तथा (२) भमि की उबंरा शक्ति का निरन्तर ह्वास । 

भमि-क्षरण की समस्या ([7009]थ7॥ ० $0-ल०8४0॥) :--क्षषि-प्रधान देशों के लिए 
भूमि की उवंरा-शक्ति को बनाये रखना एक प्रमुख समस्या है। भूमि की उबरा-शक्ति उसको 
ऊपरी सतह में ही कुछ इंचों की गहराई तक पायी जाती है। प्रृथ्वी की इस ऊपरी सतह में, 
पोषक तत्त्व, शक्तिशाली रसायन तथा अन्य प्राकृतिक उपादान सब्निहित रहते है जिनके नप्ठ होने 
से उत्पादन में कमी ने लगती है । इस प्रश्वी पर कितनी ही विरोधी शक्तियाँ सदा कार्य करता 
रही हैं जिनके फलस्वरूप भूमि की ऊपरी सतह कटकर बह जाती है तथा इसकी उ्बंरता कम होन 
लगती है | हवा, पानी तथा अन्य प्राकृतिक विरोधी शक्तियों स पृथ्वी को होने वाली इस क्षति को 
ही भूमि-क्षरण कहते है। इस प्रकार भूमि क्षरण के दो प्रमुख कारण है ::-(१) प्राकृतिक 
शक्तियाँ जिनमें हवा और पानी की क्रियाए सम्मिलित हैं, तथा (२) मानवीय शरक्तियाँ, जो 
प्राकृतिक शक्तियों के लिए मार्ग तंयार करती है। प्राकृतिक शक्तियों के अन्तगंत हवा एवं पानी 
दो महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ हैं जिनके फलस्वरूप भूमि-क्षरण होता है। मूसलाधार वृष्ठि से पृथ्वी की 
ऊपरी सतह की मिट्टी कटकर बह जाती है। बाढ़ के फलस्वरूप भूमि-क्षरण अधिक होता है। 
भूमि-क्षरण का प्रमुख कारण हवा भी है । सूखे क्षेत्रों में तीत्रणति से बहनेवाली हवा पृथ्वी के मूल 
तत्त्व को उड़ा ले जाती है । 

प्राकृतिक शक्तियों के साथ-साथ मानवीय शक्तियाँ भी भूमि-क्षरण के लिए बहुत हद तक 
उत्तरदायी हैं । मानवीय शक्तियों में निम्नलिखित प्रमुख हैं :-- 

(१) वनों का विनाश--वन भूमि-क्षरण को रोकते हैं। वनों के वृक्षों एवं झाड़ियों की 
जड़े पृथ्वी में बहुत नीचे तक रहती हैं जिनसे मूसलाधार वृष्टि के फलस्वरूप पृथ्वी को ऊपरी सतह 
बहने नहीं पाती । किन्तु ई धन तथा क्ृषि-कार्य के लिए भूमि की अधिकाधिक आवश्यकताओं के 
फलस्वरूप मनुष्य ने वनों का बिना सोचे-समझे विनाश प्रारभ्भ कर दिया जिससे भूम-क्षरण 
अधिक होने लगा है। (२) पश्ञुओं द्वारा भूमि की अत्यधिक चराई--भूमि को अत्यधिक चराई का 
भी उसकी उपजाऊ शक्ति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पशु, मुख्यतः: भेड़ एवं बकरियाँ घास 
को इस प्रकार से चरते हैं कि पुन उसका पनपना असम्भव हो जाता है। इससे भूमि-क्षरण की 
प्राकृतिक शक्तियों को अत्यधिक बल मिलता है (२) जुताई का दोषपूर्ण तरीका--भारत में भूमि 
की जुताई के दोषपूर्ण तरीके का प्रभाव भी भूमि-क्षरण पर पड़ता है। इससे भूमि-क्षरण के कार्य 
को अत्यधिक बल मिलता है। 

भूमि-क्षरण का नियन्त्रण ((0॥60! 0ए[ 8० श०शंणा) :--भूमि की उवरा-शक्ति की 
रक्षा (ल८ता।ए (०ाइटाएत्वांगा) के लिए भूमि-क्षरण का नियन्त्रण अनिवायं है। इसके लिए 
अधिकाधिक वृक्षारोपण आवश्यक है। वृक्षों की संख्या बढ़ने से भूमि-भरण कम हो जायगा। 
साथ ही, जिस क्षेत्र में भूमि-क्षरण का भय अधिक हो वहाँ पशुओं की चराई पर भी नियंत्रण 
अनिवायं है। वनों का संरक्षण भी भूमि-क्षरण को रोकने के उ््दं श्य से आवश्यक है । 
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इस उद्देश्य से १६५२ ई० में एक केन्द्रीय भूमि-संरक्षण बोर्ड (28 $0 (0त5७ ५७ 
(0॥ 30470) स्थापित किया गया है। प्रथम योजनाकाल में इस कार्य के लिए १६ करोड़ रुपये 
व्यय किये गये जिससे प्रायः ७ लाख एकड़ भूमि लाभान्वित हुई । द्वितीय योजनाकाल में इस कार्य - 
क्रम पर १८ करोड़ रुपये व्यय किये गये जिससे ८० लाख एकड़ भूमि लाभान्वित हुई। द्वितीय 
योजना में इस काय्यं को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए योजना आयोग ने प्रत्येक राज्य में भूमि 
संरक्षण अधिनियम बनाने की सिफारिश को थी। इस प्रकार के अधिनियम महाराष्ट्र, गुजरात एवं 
उत्तर प्रदेश में बन भी चुके हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में ६२ करोड़ रुपये के व्यय से ११० 
लाख हेक्टर भूमि के संरक्षण का आयोजन था । किन्तु योजनाकाल में इस कार्यक्रम से केवल ६८ 
लाख हेक्टर भूमि लाभान्वित हुई तथा इसका वास्तविक व्यय ७७ करोड रुपये हुआ । 


वाषिक योजनाओं (१६६६-६६) में इस मद में ८८ करोड़ रुपये व्यय हुआ । 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (70फण7) कं५० ए८क 2) के अन्तगंत भूमि-संक्षरण की मद 
में १५१ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है जिससे कुल ५६ लाख हेक्टर भूमि के लाभान्वित होने 
की आशा है । 

भूमि को उवरा शक्ति का निरन्तर ह्वास :--एक ही भूमि पर लगातार क्रूषि करते 
रहने के कारण उसकी उबरा-शक्ति घटती है जिससे उपज में निरन्तर ह्वास होता है। भूमि की 
उबं रा-शक्ति में ह्वास को रोकने के लिए खाद का प्रयोग अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में किसानों में 
कम्पोस्ट बनाने के तरीकों का प्रचार करना चाहिए। साथ ही, राप्तायनिक खादों के प्रयोग का 
भी प्रोत्साहित करना चाहिए । 


पशु-धन 
((४॥९८ ४७/८४॥॥) 
भारत की कृषि-व्यवस्था में यहाँ के पशु-धन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। क्षषि-प्रधान देश 
होने के कारण भारत का पशु-धन भारत की आर्थिक व्यवस्था का एक प्रधान अंग है। यहाँ सर्वत्र 
खेतों की जुताई पशुओं द्वारा होती है। इनके द्वारा पानी खींचने एवं देंवनी का काम भी होता है 
तथा भारतीय ग्रामों में यातायात के साधन के रूप में भी पशुओं का ही प्रयोग किया जाता है । 
पशु-धन से ही गोबर तथा हड्डी-जंसी बहुमूल्य खाद जिनका खेतों में प्रयोग किया जाता है, प्राप्त 
होती है। साथ ही, भारत-जेसे शाकाहारी देश में जहां दूध ही एक ऐसा साधन है, जो लोगों के 
भोजन को स्वास्थ्यप्रद बनाता है, पशु-धन से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार कृषि के आवश्यक 
साधन के रूप में पशु-धन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। श्री डालिग के अनुसार “भारत में पशु-धन के 
वर्गेर किसान के खेत बिना जोते रह जायें, गोदाम तथा खलिहान खाली पड़े रह जायें और खान- 
पान का स्वाद भी अधूरा रह जाय क्योंकि भारत-जेसे शाकाहारी देश में दूध, घी आदि नहीं 
मिलने से अधिक दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है ।*' 


पश्ञुओं की संख्या :---भारत में विश्व के कुल प्राय: १९%गाय तथा बैल, १८ प्रतिशत बकरे- 
बकरियाँ एवं ५० प्रतिशत भेंसें पायी जाती हैं। निम्नलिखित तालिका से १९५६, १६६१ एवं 
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१६६६ ई० की पशु-गणनाओं ([४७४४००५ (९॥5४७) के अनुसार देश में पशुओं की संख्या का 
अन्दाजा लगाता हैं :--- 
पशुओ की संख्या (लाख मे)! 


पशु १६५६ १६६१ १९६६ 
गाय एवं बैल १५८१ १७५५ १७६१ 
भैंस है: ५१२ २९ 
भेंट ३६२ ४०२ ४२० 
बकरे और बकरियां ५५४ ६०६ ६४६ 
अन्य 52 हद परे 

कुल पशुओं की संख्या ३०६५ ३३६४ ३४२३६ 


इस प्रकार भारत में पशुओं की संख्या विश्व के प्रायः सभी देशों से अधिक है। 7. &. 
0. के एक नवीनतम प्रकाशन के अनुसार विश्व में पशुओं की कुल संख्या प्राय: १७,३८० लाख है 
जिनमें से प्राय: ३४०० लाख पशु भारत में ही हैं। मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया जाता है कि 
हमारे यहाँ प्रति १०० एकड़ बोयी गयी भूमि के लिए १०० गाय-भेंस हैं जबकि हॉलैंड में इनकी 
संख्या प्रति एक सौ एकड़ पर ३८ तथा मिस्र में केवल २५ है। इतना होने पर भी १६५०-५१ ई० 
में भारत के पशु-धन से कुल केवल ६६४ करोड़ रुपये को शुद्ध आय हुई थी जो कुल कृषि की आय 
का केवल १६ प्रतिशत भाग थी । 

देण में पाये जानेवाले पशुओं की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। इस राज्य में देश 
के कुल पशुओं के प्रायः १५५ प्रतिशत भाग पशु हैं। इसके बाद तमिलनाडु का स्थान है जहां 
इनका प्रतिशत ११९१ है। इसके बाद कमश: मध्य प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान का स्थान है । 
परन्तु प्रति वर्गमील में रहने वाले पशुओं की संख्या की दृष्टि से पश्चिमी बंगाल में इनका घनत्व 
सबसे अधिक है। वहाँ इनकी आबादी का प्रति वगेमील औसत घनत्व २८८ है। कश्मीर में इनकी 
आबादी का औसत घनत्व केवल २५ है जो सभी राज्यों से कम है। भारत में पशुओं की औसत 
आबादी का घनत्व ११५ है। हमारे देश में प्रति सौ व्यक्तियों के पीछे पशुओं की संख्या ४४ 
है, जबकि आस्ट्र लिया में प्रति एक सौ व्यक्तियों के पीछे पशुओं की संख्या १६६, अर्जन्टाइना में 
२४१ तथा स्यूजीलेंड में २६८ है । 


पशु-धन की समस्याएँ 
( 20008 ० (क्वा।० ५४९॥॥॥ ) 


हमारे देश में पशुओं की स्थिति बडी ही असंतोपजनक है । ये बिल्कुल अशक्त तथा कमजोर 
हैं। देखने में ये केवल हड्डियों के ढॉचे-मात्र जान पड़ते हैं। कमजोरी के फलस्वरूप ये कृषि-कार्य में 
यथोचित सहयोग नहीं प्रदान कर पाते । यहाँ बलों की एक जोड़ी से औसतन € एकड़ भूमि जोती 
जाती है, जबकि मिस्र में यह औसत प्राय: ३३ एकड़ है। दूध देने वाली गाय तथा भैंसों की भी 
यही स्थिति है। इनसे बहुत कम मात्रा में दूध प्राप्त होता है। वास्तव में, हमारे देश में पशु 
आवश्यकता से बहुत अधिक हैं जिससे इतकी उपयोगिता निरंतर घटती जाती है । 
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देश की पशु संख्या में वृद्धि के साथ-साथ पशुओं की शारीरिक क्षमता और शक्ति भी घटती 
जाती है । हमारे यहाँ दूध देनेवाली गायों तथा शेंसों से भी बहुत कम उत्पादन होता है। फल- 
स्वरूप देश में प्रति-व्यक्ति उपलब्ध दूध की मात्रा बहुत ही कम है। यहाँ १६५४ ई० में प्रति-व्यक्ति 
औसतन केवल ६१५ ऑस दूध मिलता था। (संतुलित भोजन के लिए प्रति-व्यक्ति १५ ऑंस दूध 
आवश्यक है), जबकि आस्ट्रे लिया में ४४७ औंस, कनाडा में ५६'८ औंत, डेनमार्क में ४०३ औंस, 
इंगलेड में ४०*७ औंस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में ३५६ औंस दूध मिलता है। इसका प्रमुख 
कारण यह है कि भारत में प्रत्येक गाय तथा भैंस अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम दुृध देती हैं । 
इस प्रकार भारत में औसत रूप से प्रति गाय प्रतिवर्ष ४१३ पौंड तथा प्रति भैंस ११०१ पौंड द्ध 
देती है, जबकि इन दोनों का औसत आस्ट्रेलिया में ४८५०२ पौंड, अमेरिका में ३२१८ पौंड तथा 
न्यूजीलैंड में ५६६६० पौंड है। 

हमारे देश में पशुओं को इस असंतोषजनक स्थिति के निम्नांकित प्रमुख कारण हैं :-- 

(१) भारत मे पशुओं की संख्या बिजव के प्राय: सभी देशों से अधिक है :--इनमें बहुत 
से आधिक दृष्टि से बेकार है। पशु उपयोगिता जाँच समिति ( (४6 एप्राइशाणा (0०0गा- 
(८८ ) के अनुसार भारत में प्राय: १€ प्रतिशत पशु अनुत्पादक हैं! जिनका किसी कार्य में उपयोग 
नहीं हो सकता । डा० बस्स ने बलों की संख्या के सम्बन्ध में भी यह अनुमान लगाया था कि उत्तर 
प्रदेश एवं बिहार में ४० लाख बेल आवश्यकता से अधिक हैं। उनके अनुसार बैलों की कुशलता 
में ६० प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है। इतना ही नहीं उनकी संख्या में वृद्धि भी ह्ो 
रही है । 

(२) चारे का अभाव ( [.80८ ० 00060 ) :--भारत में पशु-धन की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि वह संख्या में संसार के सभी देशों से आगे तथा क्षमता में सभी से पीछे है । 
यहाँ पशुओं की संख्या आवश्यकता से अधिक है पर इनके लिए पर्याप्र चारे का अभाव है। सूखे 
चारे की उपलब्ध मात्रा को देखते हुए यह्‌ कहा जा सकता है कि भारत की एक-तिहाई पशु-संख्या 
आवश्यकता में अधिक है। हरे चारे का तो देश में और भी अभाव है। फलस्वरूप पशुओं को 
भर पेट भोजन भी नहीं मिलता । मां से जन के बीच तो इनकी स्थिति और भी बुरी हो जाती 
है। वर्षा प्रारम्भ होते ही हरी घास अंकुरित होने लगती है और ये खूब खाना प्रारम्भ कर देते 
हैं जिससे ये तरह-तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। यूरोप में पशुओं के लिए चारे की 
खेती की जाती है, किन्तु हमारे देश में इस प्रकार की बात नहीं पायी जाती है। जनसंख्या की 
वृद्धि तथा खाद्यान्न के अभाव में चरागाह वाली भूमि को भी खेती के लिए ही प्रयुक्त किया जाता 
है । फलस्वरूप यहाँ चारे का नितान्‍्त अभाव है जिससे देश का पशु-धन निरन्तर कमजोर होते 
जा रहा है एवं पशुओं के दूध देने की शक्ति भी घटती जा रही है । 


(२) भारत में पशुओं की तस्ल खराब हैं :--हमारे देश में पशुओं की नस्ल बहुत ही 
खराब है। यहाँ प्रजनन के लिए चुने हुए पशुओं का प्रयोग नहीं किया जाता | अच्छी नस्ल के 
साहों के अन्नाव में पशुओं की नस्ल दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। पर्याप्त चारे के 
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अभाव में यह समस्या और भी विकराल होती जा रही है। इससे इनकी कार्य-क्षमता घट रही 
हैं तथा ये कृषि में सहयोग नहीं प्रदान कर पाते । 

(४) पशुओं के रोगों के फलस्वरूप भी इनको उपयोगिता कम होती हे :-- भारत के पशु 
यदा-कदा तरह-तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। समय-समश पर उन्हें मुख तथा पैरों 
की बीमारियों के अतिरिक्त रिडरपेरट ( शतातलश]९७ ) जैसी अन्य महामारियों का भी शिकार 
होना पड़ता है। उससे इनकी जीवन-शवित क्षीण होने लगती है ठथा कार्य-क्षगता भी घटने 
लगती है । भारत में पशुओं के रहने का स्थान भी बहुधा अस्वास्थ्यकर तथा पीने का पानी गनन्‍्दा 
होता है। साथ ही, देश में पशु-चिकित्सा की भी अभी समुचित व्यवस्था नहीं हो पायी है । 

पशु-धन की समस्या का समाधान 

देश के पशु-धन को आ्थिक दृष्टि से अधिक उपयोगी बनाने क॑ लिए निम्नलिखित प्रयत्न 
आवश्यक हैं :-- 

(१) उत्तम चारे की व्यवस्था :--पशु-धन को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उत्तम चारे 
की व्यवस्था अनिवायं है। प्राचीन समय में प्रत्येक गांव में चरागाह होते थे जहाँ जानवर अपना 
पेट भरते थे । किन्तु आजकल हमारे देश में चरागाह वाली भूमि की मात्रा का निरन्तर ह्वास होते 
जा रहा है । अतः इसके लिए अनुपयोगी तथा अयोग्य जानवरों की मात्रा को घटना आवश्यक है। 
परस्तु यह प्ररताव भारतीय संरक्ति के विरुद्ध जान पड़ता है और शायद किसान इसे मानने के 
लिए तत्पर भी नहीं होंगे । इस प्रकार चारे के उत्पादन को बढ़ाकर ही <स समस्या का वास्तविक 
रूप में समाधान किया जा सकता है। इसके लिए बरसीन, गिनी, सूडान आदि घासों की खेती 
को प्रोत्साहित करना होगा। गाँव की परती भूमि तथा जिस भमिमें वर्ष में केवल एक ही 
फसल उगायी जाती है, उम्में भी फसल काटने के बाद घास उपजाशी जा सकती है । साथ ही, 
चारे को खिलाने तथा संग्रह करने की प्रणाली में सुधार लाना होगा जिसस इसके प्रयाग में 
मितव्ययिता से काम लिया जा सके । 

(२) नस्ल सुधारने की व्यवस्था :--पशुओं को अधिक उपयोगी बनाने के लिए इनकी 
नस्ल में सुधार भी आवश्यक है । यह भली-भाँति सिद्ध हो चुका है कि पशुओं के डील-डोल, हल 
खींचने की शक्ति, दूध उत्पादन की मात्रा आदि परम्परागत तोर पर एक पीढ़ी से दूसरो पीढ़ी में 
प्तमान रूप से पाये जाते हैं। अतः प्रजनन-व्यवस्था में गाय की अपेक्षा ताँढ़ का ही अधिक महत्त्व 
है। कहा भी जाता है कि सांढ अकेले आधे पशु-समूह के बराबर होता है। /8पो। |$ | ॥॥९ 
[00) बुरी नस्ल के कारण बछड़े भी नाटे और कमजोर होते हैं। अतः पशुओं की नस्ल सुधारने 
के लिए अच्छी किस्म के सांढ़ों की व्यवस्था करनी चाहिए। नस्‍्ल-सुधार के कार्य के अन्तर्गत 
घटिया किस्म के साँढों को अयोग्य बना देना चाहिए तथा गाँवों में अच्छी नस्ल के सांढ़ों की 
व्यवस्था की जानी चाहिए। क्ृषि-आयोग ने यह अनुमान लगाया था कि इसके लिए देश भर में 
इस प्रकार के १० लाख साँढों की आवश्यकता होगी | पंजाब के हिस्सार फार्म में इस सम्बन्ध में 
अत्यन्त उपयोगी कार्य किये जा रहे हैं। इन फार्मों से अच्छे-अच्छे साँढ़ पैदा कर गाँवों में वितरित 
किये जा रहे हैं। कुछ चुने हुए स्थानों में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र ( #प्रीलंब! ग्राइशाओं॥ा07 
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(८॥7०5) स्थापित किये गये हैं। इन प्रयोगों के द्वारा इस क्षेत्र में निश्चय ही महत्त्वपूर्ण सुधार 
हुए हैं। फिर भी, अभी इसमें बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है । 

(३) पशु-चिकित्सा की उचित व्यवस्था :--बीमारी से पशुओं की मृत्यु होने पर किसानों 
की बहुत बड़ी आथ्थिक क्षति होती है। साथ ही, उत्तम चारा तथा नस्ल-सुधार की व्यवस्था को 
सफलता भी बहुत कुछ उत्तम पशु-चिकित्सा की सुविधा पर ही निभंर करतो है। अतः पशु- 
चिकित्सा की समुचित व्यवस्था पशु-धन के विकास के लिए नितान्त आवश्यक है : आजकल 
इस क्षेत्र में भारतीय पशु-चिकित्सा संस्थान ( वातांका रलशांतरभा॥ रि०४०आ०ए॥। ॥506) द्वारा 
महत्त्वपुर्ण खोजें की जा रही हैं। राज्य का चिकित्सा विभाग भी इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य कर 
रहा है। निकित्सा की समस्या के समाधान के लिए गाँवों में जा-जाकर प्रचार करने की व्यव्रस्था 
पर जोर दिया जा रहा है। किन्तु इस प्रकार के चिकित्सालयों की संख्या अभी देश में बहुत कम 
है । अतः गाँवों में पशु-चिक्रित्मा के लिए अस्पतालों की स्थापना आवश्यक है | देश में अभी पशु- 
चिकित्सा का अभाव है, अतः इनकी संख्या में वृद्धि नितान्‍्त आवश्यक है। साथ ही, किसान रूढ़ि: 
, वादिता के कारण बीमारी से पशुओं की चिकित्सा के लिए शीघ्रतापूर्वक तत्पर नहीं होते । अत. 
इस क्षेत्र में विशेष प्रचार की आवश्यकता है। संतोष का विषय है कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में 
महत्त्वपूर्ण का किये जा रहे हैं । 


पशु-धन के विकास के लिए किये गये सरकारी प्रयत्न 


इस प्रकार भारत में पशु-धन के समक्ष आज अनेक समस्याएँ हैं। इनकी नस्ल खराब होती 
जा रही है। साथ ही, इन्हें पेट भर भोजन भी नहीं मिलता जिससे इनकी उत्पादन-शक्ति क्षीण 
होती जा रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद ४८ में यह निर्देश किया गया है कि राज्य कृषि 
और पशु-पालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा तथा 
विशेषत: गायों और बछड़ों एवं अन्य दुधारु ढोरों की नस्ल के परीक्षण और सुधार के लिए अग्रसर 
होगा। अतः सरकार द्वारा विगत कुछ वर्षों से देश के पशु-थन के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण 
प्रयत्न किये जा रहे हैं। सरकार सर्वप्रथम पशुओं की नस्ल सुधारने के कायं पर अधिक जोर दे 
रही है। इसके लिए सरकार द्वारा प्रमुख ग्राम-केन्द्र योजना (((९५ ५98० $०ाशा८) का कार्ये- 
क्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रथम योजना के अन्तगंत इस प्रकार के कुल ५७४ ग्राप्त केन्द्रों 
की स्थापना की गयी थी। प्रत्येक प्रमुख ग्राम-केन्द्र ३-४ गाँवों के बीच होता है जिसमें ३ वर्ष से 
अधिक उम्र की लगभग ५०० गायें तथा ३ या ४ अच्छी नस्ल के साँढ़ होते हैं। प्रत्येक केन्द्र से 
सभी घूमने वाले अतिरिक्त साँढों को हटा दिया जाता है, या उन्हें अयोग्य बना दिया जाता है । 
प्रत्येक प्रमुख ग्राम-कैन्द्र में पशुओं की संख्या, नस्ल, दुग्धोत्पादन आदि का विस्तृत लेखा-जोखा 
रखा जाता है और उनके भोजन तथा चिकित्सा की भी उचित व्यवस्था की जाती है । इन केन्द्रों 
के अतिरिक्त प्रथम योजनाकाल में १४६ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों तथा २६ गोसदनों की भी 
स्थापना की गयी थी। इन केन्द्रों की स्थापना इस ढंग से की जा रही है कि प्रत्येक चार प्रमुख 
ग्राम-केन्द्र पर एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र पड़े । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार के १२५८ 
प्रमुख केन्द्र ५४ मुख्य ग्राम-विस्तार केन्द्र ( (९ए एा88९ लराशाभंणा ०७7०8 ), तथा २४४ 
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना का आयोजन था । 
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सरकार द्वारा पशु-धन के सम्बन्ध में किये गये कार्यों के अन्तर्गत गोसदनों की स्थापना का 
भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन गोसदनों में अनुपयोगी पशुओं की रखने की व्यवस्था फी जाती है। 
इनमें रहने वाले मद पशुओं को अयोग्य बना दिया जाता है। प्रथम योजना की अवधि में ६७ लाख 
रुपये के व्यय से १६० गोसदन स्थापित करने की व्यवस्था थी जिनमें बढ़े, निबंल तथा अनु- 
योगी पशुओं को रखने का आयोजन था, किन्तु योजनाकाल में केवल २५ गोसदनों की स्थापना ही 
की गयी। गोसदनों की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाती है जहाँ चरागाह वगरह की उचित 
सुविधा हो | इन गोसदनों में आशथिक दृष्टि से अनुपयोगी पशुओं के लिए चारा मिलने में कुछ सुग- 
मता होगी | द्वितीय योजना में ३००० पशुओं के लिए कुल ६० गोसदनों का स्थापना का आयोजन 
था, किन्तु योजना काल में केवल ३४ गोसदनों की स्थापना की गयी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 
में २३२ और गोसदनों की स्थापना का आयोजन था । सरकार ने पशु-धन के विकास के लिए एक _ 
केन्द्रीय गोसम्बद्धन समिति की स्थापना की है जो देश में पशु-धन के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण 
कार्य कर रही है । 

चारे के अभाव को दूर करने के लिए भी सरकार द्वारा महत्त्वपूर्ण काये किये जा रहे हैं । 
इसके लिए नपियर, गिनी, सूडान आदि घासों के उत्पादन को यथासंभव, बढ़ाने का प्रयास किया 
जा रहा है | पंचवर्षीय योजनाओं में 00067 4॥05 की स्थापना भी की जा रही है जिससे इस 
समस्या के समाधान की आशा की जाती है। चारे को खिलाने तथा काटने की प्रणाली में भी 
आवश्यक सुधार किये जा रहे हैं। तृतीय योजना काल में गाँवों में चारे के प्रदर्शन के लिए क्षत्र 
स्थापित करने की व्यवस्था थी । 

पशु-सम्बन्धी चिकित्सा के विकास पर भी सरकार द्वारा जो र दिया जा रहा है । इसके 
लिए पशु-अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रथम योजना काल में पशु-अस्पतालों की संख्या 
२००० से बढ़ाकर २६५० हो गयी | द्वितीय योजना के अन्तगंत इस प्रकार के १६० पशु-अस्पताल 
खोलने का आयोजन था जिनमें १४५ गतिशील चिकित्सालय (४०७॥6 7)59०754765) शामिल 
थे | तृतीय योजना के अन्त सक पशु-अस्पतालों की संख्या को बढ़कर ८००० करने का आयोजन 
था। योजना के अन्त तक प्रत्येक प्रमंडल में कम-से-कम इस प्रकार का एक अस्पताल करने की 
व्यवस्था थी । इनके साथ ही प्रत्येक राज्य में राज्य सरकारों द्वारा प्रतिवर्ष पश-प्रदर्शनी का भी 
आयोजन किया जाता है तथा प्रदशंनी में लाये गये अच्छे पशुओं के लिए सरकार द्वारा पुरस्कार 
प्रदान किये जाते हैं। इस प्रकार सरकार द्वारा पशु-धन के विकास के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
कार्य किये जा रहे हैं । 


पंचवर्षीय योजनाओं में पशु-धन का विकास 
(406ए0097स्‍60( 06 ((4॥6 (४९४४ 49 थिंए९ १९४० ?]48) 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में पशु-धन का विकास ' :--प्रथम पंचवर्षीय योजना में पश- 

धन के विकास के लिए सरकार द्वारा बहुत-से प्रयत्न किये गये । प्रथम योजना काल में पश्‌-धन के 

विकास पर कुल ८ करोड़ रुपये व्यय हुए । पशु-धन के लिए योजना काल में मुख्य ग्राम-केन्द्रो की 

स्थापना के विकास पर पूरा-पूरा जोर दिया गया था । योजना काल में १४६ मुख्य ग्राम प्रख॑ 

_५/॥॥४४९ 8॥०० ); जिनमें गर्भाधान की सुविधा थी, स्थापित किये गये । इन ग्राम-केर 

[,. रिटए९श ० (0९ िंए४ कए० १९४7० ?]980, ०7. 427, 3, 
भाए० अ०--२० - 
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विकास की प्रायः सभी सुविधाएँ दी जाती हैं। इन केन्द्रों में अच्छी नस्ल के साँढ़ दिये जाते हैं तथा 
सभी पुराने साँढ़ों को हटा दिया जाता है या निःशक्त बना दिया जाता है। प्रथम योजनाकाल मे 
अनुपयोगी पशुओं को रखने के लिए २५ गोसदनों की स्थापना की गयी । गोसदनों की स्थापना में 
मुख्य कठिनाई उपयुक्त भूमि के अभाव की थी । साथ ही, प्रथम योजना काल में ६५० पशु-अस्पताल 
खोले गये | इनमें १३ गतिशील चिकित्सालय भी सम्मिलित थे। योजना काल में पशु-चिकित्सकों 
की संख्या को बढ़ाने पर भी पूरा-पुरा ध्यान दिया गया । प्रथम योजना काल में रइरपेस्ट को दूर 
करने पर भी विशेष जोर दिया गया था। भारत में प्रायः ६० प्रतिशत पशआओं की मृत्यु श्सी 
बीमारी से होती है । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पश-धन का विकास :- दितीय पंचवर्षीय योजना में 
पशु-धन के विकास पर्याप्त जोर दिया गयाथा। ट्वितीय योजना में कुल ३४ गोसदनों की 
स्थापना की गयी तथा २४६ गोशालाओं को विकास के लिए चुना गया । द्रतीय याजनाकाल मे 
१६६ नथ एख्य ग्राम प्रखण्ड ( (०५ ४॥!३९८ 7000/5 ) स्थापित किये तथा प्रथम योजनाकाल मे 
स्थापित कन्द्रों का विस्तार किया गया। द्वितीय योजना के अन्त तक कुल २००० मुख्य ग्राम 
इकाइयों (६०५ ४॥॥8286 एणशा$) तथा ६७० कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों (404 ॥500॥॥0॥ 
०८॥7८5) स्थापित किये गये । इस प्रकार द्वितीय योजना काल में पशुओं की नस्ल-सुधार पर भी 
पर्याप्त जोर दिया गया था। योजना काल में २२ हजार अच्छी नस्ल के प्रजनक पश; ९,५०,००० 
अच्छे बंल तथा लगभग १० लाख अच्छी नस्ल की गायों के उत्पादन की व्यवस्था थी । द्वितीय 
योजना के अन्तर्गत पशु-धन के विकास के लिए चारे की समस्या पर भी ध्यान दिया गया । 
योजनाकाल में दूध की पूत्ति को बढ़ाने पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया । अनुमान लगाया 
जाता है कि प्रथम योजना के प्रारम्भ में देश के कुल १८ करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ था । 
अगले १०-१२ वर्षों में इससे ३० से ४० प्रतिशत वृद्धि का आयोजन था । इसके लिए अधिक दूध 
दनेवाली गायों तथा भैंसों की संख्या में वृद्धि की व्यवस्था थी । 


देश भर में द्वितीय योजना के अन्त तक सभी प्रकार के ४००० पशु अस्पताल अथवा औप- 
धालय हों गये । पशु-चिकित्सा की अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के लिए द्वितीय योजना काल में 
१६०० पशु-चिकित्सालयों की स्थापना की गयी। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में पशु-धन के 
विकास पर कुल २१ करोड़ रुपये व्यय किये गये । 


तृतीय पंचवर्षीय योजना में पशु-धन का विकास :--तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस 
मद में ४४.५ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था जबकि वास्तविक व्यय ४३.६ करोड़ रुपये हुआ । 
तृतीय योजनाकाल में पशु-अस्पतालों की संख्या को बढ़ाकर ८००० करने का आयोजन था जिससे 
प्रत्येक विकास प्रखण्ड में कम-स-कम एक पशु-अस्पताल अवश्य हो जाने की आशा थी। तृतीय 
धोजना में २३ और गोसदनों की स्थापना की व्यवस्था थी जिनमें से मार्च, १६६४ ई० तक ८ 
गोसदन स्थापित किये जा चुके थे। साथ ही, १६८ गोशालाओं के विकास का भी आयोजन था 
जिनमें से माचं, १६६४ ई० तक ७५ गोशालाओं की स्थापना की जा चुकी थी । 


तृतीय योजना काल में ६१ मुख्य ग्राम प्रखण्ड (((९५ ५।॥४7७ 8॥00:8) स्थापित किये गये थे । 
इसके अतिरिक्त योजना काल में १६ गहन पशु-विकास कार्यक्रम (0896 ("४७ /06ए००७- 
पक्ष |70]०08) स्थापित किये गये। योजना काल में दो 700७ 9885 भी स्थापित किये 
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गये । पशुओं की नस्‍्ल-सुधार पर भी तृतीय काल में पर्याप्त ध्यान दिया गया था। इन प्रयत्नों के 
परिणामस्वरूप देश में दूध का उत्पादन बढ़कर १६६५-६६ में २ करोड़ टन हो गया । 

तीनों वारषिक योजनाओं (१६६६-६६) में पशु-पालन तथा दृग्ध आपूर्ति की मद में ५६९७ 
करोड़ रुपये व्यय किये गये । 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पशु-धन का विकास :--चतुर्थ योजना में पशु-धन के 
विकास पर €४ करोड़ रुपये तथा दूग्ध आपूर्ति (0थाशाए8 ॥॥0 ६ ४700/५ ) कार्यक्रम पर 
१३६ करोड़ रुपये व्यय करने का आयोजन है।! योजनाकाल में ३४ गहन पशु-कार्य क्रम स्थापित करने 
का आयोजन है । इनके अतिरिक्त ६० मुख्य ग्राम केन्द्रों (((८५ ५७॥॥४४० 30८५5) स्थापित किये 
जायेंगे । चारा की समस्या के समाधान के लिए योजनाकाल में ५ चारा बेक (70002 छ8थ॥:8) 
स्थापित किये जायेंगे । योजना के अन्त, यानी १६७३-७४ तक दूध की पूत्ति १६६८-६६ में २१२ 
लाख टन से बढ़कर २५० लाख टन हो जाने की आशा है। 


विशेष अध्ययन-सची 
१ा०१व9 270 ?( टी ;. एपा 7८०79०रांट 7/008९0, (१॥39. 7>, 
?.87777 2 (+0777880॥॥ : बह ४ ैए८ ४८० 287, 


गे : वर वइकरात ॥7ए९ ४९०७/' ?]99, (०७9, &५9७ 
(56 #0प्रऐ ४४९ ४९27 ?080 (969- 74) 


न एेओ 2 «+ 


११ 


धारा कं अल आल 


]. ०णफ गिल ए८क रि87, 7. 65, 


अध्याय ; १७ 
कृषि-साख 
(88707प79] 0760) 
आधुनिक कृषि-व्यवस्था में साख का महत्त्व :-आधुनिक युग में साख का बड़ा ही महत्त्व- 

पूर्ण स्थान है। साख के वगर इतने बड़े पैमाने पर उद्योग-धन्धों का विकास असम्भव है। अन्य 
उद्योगों की तरह साख कृषि का भी एक आवश्यक तत्त्व हैं । भारतीय गाँवों में प्रचलित एक 
कहावत के अनुसार “वही गाँव बसने योग्य हे जहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर कर्ज देने के लिए 
महाजन हों, दवा-दारू के लिए वंद्य हों, पूृजा-पाठ के लिए पंडित हों तथा एक ऐसे जल का साधन 
हो जो कभी सूखता नहीं हो । इससे भारत के आध्िक जीवन में साख का महत्त्व स्पष्ट हो जाता 
है। ग्रामीण-साख सर्वेक्षण (?ए/४ (४८०४६ $ए००५) के विवरण में भी यह कहा गया है कि 
“साख कृषक की उसी प्रकार से सहायता करता है ज॑से फाँसी पर लटकते हुए व्यक्ति को 
जललाद की रस्सी ॥* (06० ४एए७7ए००६ (6 शिा/]श' 38 6 क्षा्ातआा $ 7096 8घ०9075 
776 ॥872280. ) 

किन्तु भारत में कृषि-साख का प्राय: कोई संस्थागत रूप नहीं है । इसका कारण यह है कि 
किसान बहुधा गाँवों में निवास करते हैं जहाँ संगठित साख की कोई व्यवस्थ। नहीं पायी जाती है। 
भारत में कृषि-साख की इसी विशेषता की व्याख्या करते हुए प्रो० हैमिल्टन ने ठीक ही कहा था 
कि यहाँ गाँवों में बहुत-से बेंकर हैं किन्तु बेंक एक भी नहीं ।. (?60फर6 8४९ गराक्ा। फैश्या- 
४5 0पा ॥0 9थ॥£.) किन्तु भारतीय कृषि-व्यवस्था में साख के अत्यधिक महत्त्व का सर्वप्रमुख 
कारण किसानों का निर्शनता के निमंम जाल में उलझा होना है | कृषि से इन्हें इतनी आय नहीं 
होती कि ये अपना खर्च चला सकें | साथ ही, हमारे गाँवों में आय के अन्य साधनों का भी अभाव 
है। फलस्वरूप कृषि तथा अन्य आवश्यक खर्च के लिए किसानों को बाध्य होकर महाजनों से कर्ज 
लेना पड़ता हैं। ये महाजन (407०५ 07405) लेन-देन के सिलसिले में इन पर तरह-तरह के 
अत्याचार करते हैं जिससे कर्ज का बोझ सदा बढ़ता ही जाता है। एक बार महाजनों के चंगुल में 
फेंस जाने पर भारतीय किसान के लिए इनसे छुटकारा पाना प्रायः असम्भव हो जाता है। इस 
प्रकार भारतीय कृषि के पिछड़े होने का एक प्रमुख कारण ऋण का यह अतिशय बोझ है ज॑ंसा कि 
श्री वोल्फ ने कहा है, “देश महाजनों के चंगुल में है। ऋण के बन्धन ही कृषि को जकड़ हुए 
है [. ([॥6 ०0पराए ॥8 | 06 ए79$ ए पा4।]॥05. वी. 48 06 ४0705 0 66005 एक 
5॥40/॥6 दाता बअ870प्रॉपा८.) ऋण की मात्रा निरन्तर बढ़ती ही जाती है तथा किसान उससे 
जीवनपर्यन्त छुटकारा नहीं पाता । इमीलिये कहा जाता है कि “भारतीय किसान ऋण ही में 
जन्म लेता है, ऋण हो में पलता है तथा ऋण को विरासत के रूप में छोड़कर मर जाता 
है । (06 वातात्ा एटबडब॥ 48 छत गा. 6600, ४९६ 40. 6600, तां&8 | (6७0 800 
9०१ए८०४॥४ 0८७.) 

भारतीय किसान की साख के लिए आवश्यकता 

भारतीय किसान को कृषि के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीघेकालीन तीन प्रकार 
के साख की आवश्यकता पड़ती है । 

(१) अल्पकालीन साख (१५ महीने से कम की अवधि के लिए)- किसान को कृषि- 
कार्य में बीज, भजदूरी तथा भोजन जादि की व्यवस्था कै लिए अत्पकालीन साख की आवश्यकता 
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पड़ती है। इस अल्पकालीन साख को वह फसल तैयार होने पर चुका देता है। इस प्रकार की साख 
के लेने एवं भुगतान करने में & से १५ महीने तक के समय का अन्तर होता है, किन्तु यह बहधा 
१२ महीने तक के लिए ही लिया जाता है। इस प्रकार की सभी साख की मात्रा भिन्‍न-भिन्‍न क्षत्रों 
तथा एक ही क्षंत्र के विभिन्‍न वर्गों के लिए भिन्‍न-भिन्‍न होती है। इसे मौसमी साख भी कहा 
जाता है। केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति ने बह अनुमान लगाया था कि किसानों की अल्पकालीन 
साख की वाषिक आवश्यकता कम-से-कम ३ से ४ अरब रुपये तक है। किन्तु डा० बलजित सिंह 
के अनुसार इसकी न्यूनतम सीमा ६ अरब रुपये है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण- 
समिति ने १६६६९ से १६७३-७४ ई० के लिए अल्पकालीन साख का अनुमान लगभग २०० करोड़ 
रुपये लगाया है । 

(२) मध्यकालोन साख (१४ महीने से लेकर ५ वर्ष की अवधि के लिए)--किसानों 
को महेंगे कृषि के औजारों एवं पशु आदि खरीदने के लिए अथवा उत्पादन-सम्बन्धी अन्य आवश्य- 
ताओं की पूति के लिए भी मध्यकालीन साख की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के कर्ज की 
अवधि १५ महीने से लेकर ५ वर्ष तक की होती है। मध्यकालीन साख की मात्रा में भी प्रादेशिक 
विभिन्‍नता पायी जाती है । 

(३) दीर्घकालीन साख ( ५ वर्षों से अधिक की अवधि के लिए )--किसानों को कुएं, 
तालाब, बाँध आदि बनवाने तथा भूमि में स्थायी सुधार; जसे--जल-निकासी, भूमि की घेराबन्दी 
एवं भूमि के पुनरुद्धार आदि के लिए दीघंकालीन साख की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के 
कर्ज के भुगतान की अवधि ५ वर्षों से अधिक होती है । केन्द्रीय बेंकिंग जाँच-समिति के अनुसार 
इस प्रकार के कर्ज की वारषिक आवश्यकता कम-से-कम ५ अरब रुपये है । 

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति (१६६६ ) के अनुसार चतुर्थ योजना काल 
में ५०० करोड़ रुपये मध्यकालीन तथा १५०० करोड़ रुपये दीघंकालीन साख की आव- 
श्यकता होगी । 

किसान प्रायः दो प्रकार के कार्यो -- उत्पादक तथा अनुत्पादक (]०्तालाए८ धा0 
णाएा०0ए०४० ) के लिए कर्ज लंता है। उत्पादक कजं क्रषि-सम्बन्धी कार्यों; जैसे-बीज, 
खाद, बैल आदि के लिए लिये जाते हैं तथा अनुत्पादक कर्ज बहुधा उपभोग अथवा शादी-ब्याह 
या श्राद्ध आदि कार्यों के लिए लिया जाता है। इससे स्पष्ट है कि किसानों को उत्पादक कार्यों 
के साथ-साथ उपभोग के लिए भी कज की आवश्यकता पड़ती है । उपभोग के लिए लिये जानेवाले 
कर्ज की मात्रा को कम किया जा सकता है, किन्तु इन्हें बिल्कुल समाप्त नहीं किया 
जा सकता । 

ग्रामीण साख सर्वेक्षण (२घा& (7००६ $प्राए७५ ) के प्रतिवेदन के अनुसार १६४०- 
५१ ई० में विभिन्‍न उह्ं श्यों के लिए लिये जानेवाले ऋण का प्रतिशत निम्न प्रकार! से था। :--- 


ऋण लेने के उद्द श्य कुल ऋण का प्रतिशत 
कृषि-कार्य में पु जीगत व्यय २७'८ 
कृषि-कार्य में चालू व्यय 8'३ 
गर-कृषि व्यवसाय-सम्बन्धी व्यय ६*६ 
पारिवारिक व्यय ( ए्याती५ |एथातां(प्रा6 ) ५०२ 
अन्य प्रकार के व्यय ६१ 
कुल १००१० 
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३१० भारतीय अर्थशास्त्र 


३०६ पृष्ठ की तालिका से स्पष्ट है कि भारत में कृषि-साख का एक बहुत बड़ा भागं गैर-कृषिं 
सम्बन्धी कार्यों के लिए ही लिया जाता है। कुल ऋण का प्राय: ५६ प्रतिशत भाग गे र-कृषि कार्यों 
अथवा अनुत्पादक कार्यों ( ए॥ए7000०४४९ एप्र90525 ) के लिए तथा केबल ४३'२ प्रतिशत 
भाग कृषि-कार्यों अथवा उत्पादक कार्यों ( श0०4प्रतांए८ एफए08०$ ) के लिए लिया जाता है। 
इससे देश की कृषि-साख व्यवस्था का स्वरूप ही बदल जाता है । 


कृषि-साख प्राप्ति के साधन 
( $0परा०8$ रण /8970प।ए४ 88706 ) 

7 रतीय किसान बहुधा निम्नलिखित साधनों से साख प्राप्त करता है-- 
(१) गाँव का महाजन या देशी साहुकार; 
(२) जमींदार; 
(३) व्यावसायिक बेंक 
(४) सहक।री समितियां 
(५) भूमि-बन्धक बेक ( [.800 |(०77४९८ 8&॥5 ); तथा 
(६) सरकार । 
निम्नांकित तालिका से किसानों की साख-सम्बन्धी आवश्यकता की पति में इन विभिन्‍न 

साधनों के सहयोग का अन्दाजा लगता है :--- 


साख-प्राप्ति के साधन १९५०-५१ में कुल साख १९६४-६५ में कुल साख 

का प्रतिशत' का प्रतिशत* 

१. सरकार ३'३ २६ 

२. सहकारी समितियाँ ३*१ १५५ 

३. सम्बन्धी १४२ ष्'द 

४. जमींदार १५ ०'६ 

५. कृषक-साहूकार २४.६ ३६० 

६. पेशेवर साहुकार ४४८ १३२ 

७. व्यापारी वर्ग ५५ पद 

८. व्यावसायिक बैंक ०*६ ०"६ 

६. अन्य साधन १'८ १२६ 
कुल १०७९० १००० 


ग्रामीण साख सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय किसान सभी प्रकार के कार्यों तथा सभी साधनों 
से प्रतिवर्ष अनुमानतः ७५० करोड़ रुपये ऋण लेता है। महाजन तथा साहूकार से वह अपनी 
कुल आवश्यकता का प्रायः ७० प्रतिशत भाग कर्ज लेता है। इससे स्पष्ट है कि भारत में कृषि- 
साख की समस्या की प्रमुख विशेषता इन महाजन तथा साहुकारों की प्रधानता है जो किसानों की 
निरन्तर गरीबी को ही अपनी जीविका का प्रधान साधन मानते हैं । 
[--6] ॥एत9 रिप्रत्ो (१7९०९ 5२९५, ?, 867 
2--२९४९०४९ डक: ० ]7074 उय]९४॥, $००५, 965, चतुर्थ योजना को रूप-रेख़ा में 


योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया था कि बतमान समय में कुल साख का प्रायः ३० प्रतिशत भाग 
सांध्यानिस साधनों में प्राप्त होता है । 
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ग्रामीण ऋण ग्रस्तता 
(एपा४) 470९00९0॥055] 


उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय कृषि एवं किसानों के समक्ष आज जितनी भी 
समस्याएं हैं उनमें ग्रामीण ऋणग्रस्तता एक प्रमुख समस्या है । 


ग्रामीण ऋण की मात्रा का अनुमान (७९006 0 रिघा॥। 060॥5 0 नल रतीय 
ग्रामीण ऋणग्रस्तता के सम्बन्ध में समय-समय पर विभिन्न अनुमान लगाये गये है। ग्रामीण 
ऋण का अनुमान लगाने का सर्वप्रथम प्रयास [9९0९ रि0(5 (एरांष्शंणा ने १८७४ ई० मे 
किया था | इस आयोग के अनुसार देश के प्रायः एक-तिहाई किसान ऋणग्रस्त थे तथा प्रति किसान 
ऋण का औसत ३७१ रुपये था । १८८० ई० के दुर्भिक्ष आयोग ( >श्व्वात।6 (०ग्रागरांइ#णा ) ने 
सम्पर्ण देश से प्रमाण जमा करने के पश्चात्‌ यह निष्कर्ष निकाला था कि भारत में कृषक वर्ग के 
लगभग एक-तिहाई व्यक्ति कर्ज में डबे हुए हैं और कम-से-कम इतने ही लोग और है जो ऋणग्रस्त 
तो हैं, पर ऐसे नहीं कि पुतः अपनी स्थिति नहीं सुधार सकते । १८६५ ६० में निकाल्सन 
( भांणा०।४0॥ ) ने मद्रास के ग्रामीण ऋण की मात्रा का अनुमान ४५ करोड़ रुपये लगाया था । 
इसी आधार पर १६११ ई० में मंकलगन ( |४००8४०॥ ) ने सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत के ग्रामीण 
कर्ज का अनुमान ३०० करोड़ रुपये लगाया था। १६२५ ई० में श्री एम० एल० डालिग ने पंजाब 
के ग्रामीण ऋण के आधार पर सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत के ग्रामीण ऋण का अनुमान ६०० कराड़ 
रुपये लगाया था । १६२६ ई० में केन्द्रीय बेंकिग जाँच समिति ने शंतीय बेकिंग जांच समितियां 
द्वारा एकत्र आंकड़ों के आधार पर सम्पूर्ण भारत के ग्रामीण ऋण को €०० करोड़ रपये बतलाथा 
था । विभिन्न प्रान्तीय बेकिंग जाँच समितियों ने भिन्न-भिन्न प्रांतों के लिए ग्रामीण ऋण-सम्बन्धी 
निम्नलिखित ब्योरा दिया था--बम्बई एवं सिन्ध--८१ करोड रुपये, मद्रास-- १५० कराड रुपये, 
बंगाल-१०० करोड रुपये, उत्तर प्रदेश--१२३ करोड रुपये, पंजाब--१३५ करोड रुपय, मध्य 
प्रदेश तथा बरार--३६'५ करोड रुपये, बिहार तथा उडीसा- ११५४ करोड रुपये, असम २२ 
करोड रुपये तथा केन्द्रीय प्रदेश--१८ करोड रुपये । ये आकड़े अधिक व्यापक अवश्य है लेकिन 
इनकी सत्यता के सम्बन्ध में अनुमान लगाना कठिन है । १६३४ ई० में डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी 
के अनुसार भारत का ग्रामीण कर्ज १२०० करोड रुपये था । इसी प्रकार १९३७ ई० में रिजव बैक 
के कृषि-साख विभाग ने ग्रामीण ऋण का अनुमान १६०० करोड रुपये लगाया था । 


किन्तु १६३६-४० ई० के बाद द्वितीय महायुद्ध काल में कृषि-दार्थों के मूल्य में बहत अधिक 
वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप किसानों की आय में भी वृद्धि हुई | आय में वृद्धि का प्रभाव ऋण ग्रस्तता 
पर क्या पडा यह कहना विश्वसनीय आँकड़े के अभाव में कटिन है। लेकिन जीवन की आवश्यक 
वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के कारण किसान इस बढ़ी हुई आय का प्रयोग ऋण-भुगतान के लिए विशेष 
रूप में नहीं कर सके । १६४५ ई० के बंगाल अकाल आयोग के अनुसार छोटे-छोटे किसानों को 
इस मूल्य-वृद्धि से कोई विशेष भौतिक लाभ नहीं हुआ। लेकिन रिजवे बैंक ने १६४२ ई में यह 
बतलाया कि ऋणी किसानों ने या तो अपनी बढ़ी हुई आय से या अपनी भूमि के एक भाग को 
बंचकर अपने अधिकांश पुराने ऋणों का भुगतान कर दिया था। जो भी हो, इतना अबश्य है कि 
मूल्य-वृद्धि का प्रभाव ऋणग्रस्तता पर बहुत व्यापक रूप में नहीं पडा । इस सम्बन्ध में १६४० ट 
में ग्रामीण बंकिंग जाँच समिति ने य. बतलाया है कि “मूल्य-वृद्धि से देश के केवल मुद्दी भर 


३१२ भारतीय अभंशास्त्र 


जमींदारों को ही लाभ हुआ । गाँवों की विशाल बहुसंख्यक जनसंख्या को तो इससे बिल्कुल ही 
कोई लाभ नहीं हुआ। 


ग्रामीण साख सर्वेक्षण ( 6॥ पाता रिण्श (7०० $एाए९५ ) के प्रतिवेदन में तो 
१६५१-५२ ई० में ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य दिये गये 
हैं । सर्वेक्षण के अनुसार देश के कुल ६३'३ प्रतिशत ग्रामीण परिवार ऋणग्रस्त थे। यद्यपि ऋण 
की मात्रा में प्रत्येक जिले में बहुत बडी विषमता पायी जाती थी, फिर भी प्रति परिवार औसत 
ऋण की मात्रा २८३ रुपये थी | छोटे-छोटे किसानों पर ऋण की मात्रा कम तथा बड़े-बड़े किसानों 
पर अधिक थी | ऋण की अवधि में भी अन्तर था । कुल ऋण का ८२४ प्रतिशत भाग ३ साल 
तथा इससे कम के लिए था। इसी प्रकार कुल ऋण का ७'३ प्रतिशत भाग ३ से ५ वर्ष तक के 
लिए, ५३ प्रतिशत ५ से १०० वर्ष के लिए, ३'६ प्रतिशत भाग १० वर्ष से अधिक के लिए तथा 
केवल ११ प्रतिशत ऋण के सम्बन्ध में कोई अवधि निश्चित नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि कुल 
ऋण का लगभग ४ भाग तीन वर्ष अथवा इससे कम के लिए था । 


भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता भारतीय किसानों की दीघ एवं अनवरत ((शाठ्णां/) निर्ध- 
नता एवं कृषि की अविकसित स्थिति के परिणामस्वरूप ही पायी जाती है। निधंनता एवं कृषि 
की अविकसित स्थिति के कारण भारतीय कृषक अपने पेशे की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए भी कुछ नहीं बचा पाता जिससे उसे कर्ज लेना पडता है । 


ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण 


((:2७३९४ 0 3शिपा०! 770९0६0९07४८४४) 


भारतीय ग्रामीण ऋणग्रस्तता के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं :-- 

(१) भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक बोझ :---भारत में अधिकांश व्यक्ति कृषि पर 
ही आश्रित हैं। जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि तथा उद्योग-धन्धे के अभाव के फलस्वरूप कृषि पर 
जनसंख्या का दबाव निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। अतः किसानों की औसत आय घटती जाती 
है। चू कि अपनी आय से किसानों का काम नहीं चलता, अतः विवश होकर उन्हें कर्ज लेना 
पडता है । कर्ज लेने के साथ-साथ इनकी निर्धनता और भी बढ़ती जाती है जिससे ये कर्ज चुकाने 
में बहुधा असमर्थ सिद्ध होते हैं । 


(२) जोतों का अत्यधिक उपविभाजन एवं अपखण्डन ( 8566४४ए६ $पऐताएंशंणा 
भाते गिबशाला।0॥ ० न0ध88) --जनसंख्या की वृद्धि तथा पंतृक सम्पत्ति सम्बन्धी 
नियमों के कारण किसानों की जोतों का उप-विभाजन निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। इससे किसानों 
की जोत एक आर्थिक इकाई नहीं रह जाती जिससे कृषि-पूजी और श्रम की बड़ी बर्बादी होती 
है तथा उपज भी पर्याप्त नहीं होती ॥ अतः किसानों को कर्ज लेने के लिए बाध्य होना पडता है। 


(३) कुटीर उद्योगों का पतन तथा सहायक उद्योग-ध्रन्धों का अभाव :--भारतीय 


किसानों को कृषि-कार्य में वर्ष भर काम नहीं मिलता । वर्ष के कुल तीन-चार महीनों के अतिरिक्त 
वे प्रायः बेकार ही रहते हैं। इस समय में अगर उन्हें कोई पूरक धन्धा रहता तो इनकी 


[, २९४९७ ० जाल (:0-09९78(ए४९ ०५९7६४५ [9 77098, 939 46, 9. 39. 
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आय में वृद्धि होती । लेकिन ब्रिटिश शासन काल में देश के कुटीर उद्योगों के पतन के फलस्वरूप 
पूरक आय का कोई साधन नहीं रह गया । अतः किसानों को बाध्य होकर ऋण लेना पड़ता है। 
श्री एम० एल० डालिंग (४. [.. 0079९) ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि “बिना ऋण 
लिए कुछ एकड़ भूमि पर किसी परिवार का पालन-पोषण करने के लिए बुद्धि, परिश्रम तथा मित- 
व्ययिता की आवश्यकता होती है जो प्राय: गम देशों में नहीं पायी जाती है।'' 


(४) किसान तथा उसके पशु-धन की अस्वस्थता ;--भारतीय किसान सवंदा तरह-तरह 
की बीमारियों का शिकार बना रहता है। कृषि के मौसम में विशेषकर मलेरिया आदि रोग उसे 
काम करने से असमथ बना देते हैं। इन रोगों के कारण किसानों को कार्यक्षमता कम हो जाती है । 
साथ ही, दवा-दारू आदि के लिए भी उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। पशुओं की अस्वस्थता भी इसके लिए 
कम उत्तरदायी नहीं है। किसान के मवेशी पर्याप्त चारे के अभाव में केवल खाल और हड़ी के थले 
मात्र ही रह जाते हैं। अधिकांश तो मवेशी रोग आदि के फलस्वरूप मर भी जाते हैं। किसानों को 
अन्य साधनों के अभाव में इन्हें खरीदने के लिए ऋण लेना पड़ता है। इस प्रकार ग्राभीण 
ऋण ग्रस्तता का यह भी एक प्रमुख कारण है । 


(५) फसलों की अनिश्चतता (752०ए7५ एा ॥8४८४४७) :--भारतीय कृषि मौनसून 
के साथ जुएबाजी की तरह है। इससे फसलों का होना अनिश्चित रहता है। ऐसा अनुमान 
लगाया जाता है कि पंचवर्षीय कृषि-चक्र में एक अच्छा, एक बुरा और तीन साधारण वर्ष होते हैं । 
जिस वर्ष फसल नष्ट हो जाती है उस वर्ष किसानों को कर्ज लेना पड़ता है। केवल अच्छे वर्ष में 
ही वह अपने को ऋण-मुक्त रख सकता है। इस प्रकार ऋण की मात्रा को बढ़ाने में फसलों की 
अनिश्चितता का भी बड़ा हाथ है। 


(६) सामाजिक एवं धामिक रीति-रिवाज --यद्यपि एक औसत भारतीय किसान साधा- 
रणतया मितव्ययिता एवं संयम का जीवन व्यतीत करता है, फिर भी सामाजिक एवं धामिक रीति- 
रिवाजों में अटूट श्रद्धा रखने के कारण वह विशेष अवसरों पर दिल खोल कर ख्चे करता है जिससे 
ऋण ग्रस्तता की मात्रा बढ़ती जाती है । लेकिन इन खर्चों को उसके ऋण का मूल कारण समझना 
उचित नही जान पड़ता। प्राय: यह देखा जाता है कि शादी तथा श्राद्ध की तुलना में भोजन एवं 
अन्य आवश्यक वस्तुओं; जसे-बीज, मवेशी, खाद तथा औजार आदि के लिए किये जाने वाले 
ऋण ही किसानों के ऋण को बढ़ाने में अधिक सहायक होते हैं। फिर भी, इस प्रकार के अपव्यय 
का प्रभाव ग्रामीण ऋणग्रस्तता पर कम नहीं पडता । 


(७) मुकदमबाजी से अत्यधिक प्र॑ म :--अत्यधिक मुकदमेबाजी भी ग्रामीण ऋणग्रस्तता 
का एक प्रमुख कारण है। भारतीय किसान मुकदमेबाजी से विशेष प्र म रखते हैं। इसलिए मुकदमे- 
बाजी को भारतवासियों का राष्ट्रीय खेल कहना कोई अत्युक्ति नहीं होगी। हमारे देश की न्याय- 
पद्धति एवं भूमि की प्रथा भी इसे बढ़ाने के लिए बहुत हृद तक उत्तरदायी है । मुकदमेबाजी में 


अधिक खचच के लिए किसानों को ऋण लेना पड़ता है। लेकिन इसे ग्रामीण ऋण का एक छोटा 
कारण ही समक्षना चाहिए । 


( ८) कृषि का आत्मपूर्ण पेशा नहीं होना :--भारतीय किसान कृषि को जीबन-यापन 
का एक ढंग-मात्र (७७५ ०0 ॥6) समझता है। वह उसे व्यापार या लाभकारी पेशा (2/00806 
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०००ए/7क४०॥) समझ कर कार्य नहीं करता। भारतीय किसान निराशावादी होता है और कृषि- 
कार्य में उनका अन्तिम उह श्य लाभ का उपार्जन करना नहीं होता । अतः वह अत्यधिक परिश्रम 
नहीं करता, जिससे कृषि-कार्य आत्मपूर्ण पेशा नहीं रह पाता है। फलस्वरूप किसानों को बाध्य 
होकर कर्ज लेना पड़ता है । 


(७) पंतक ऋण :--प्रामीण ऋणग्रस्तता का एक प्रमुख कारण पैतृक ऋण भी है जो 
उचित प्रतिबन्ध के अभाव में बाप से बेटे को हस्तांतरित होता रहा है । भारतीय किसान पर पंतृक 
ऋण का असह्य बोझ है। इसीलिए कहा जाता है कि 'एक औसत भारतीय किस।न ऋण में जन्म 
लेता है; ऋण ही में पलता है और ऋण का बोझ विरागत के रूप में अपने उत्तराधिकारियों पर 
छोड़कर मर जाता है। अज्ञानता के फलस्वरूप किसान पंतक ऋण का सम्मान करता है तथा उसे 
चुकाना अपना नतिक एवं पवित्र कत्तव्य समझता है। वह इस सम्नन्‍्ध में यह नहीं जानता कि 
_उत्तराधिकारियों को तभी ऋण चुकाना पड़ता है जब वह मृतक व्यक्ति की सम्पत्ति प्राप्त करता 
हो । इस हालत में भी उसकी देनदारी प्राप्त सम्पत्ति के मल्य तक ही सीमित रहती है । इस प्रकार 
अज्ञानता तथा परम्परा के कारण ऋण ऊ#ा बोझ पीढ़ो -दर-पीढ़ी बढ़ते जाता है। भारतीय ग्रामीण 
ऋण का अधिकांश भाग पंतृक ऋण ही है । 


(१०) महाजन तथा अत्यधिक ब्याज : -ग्रामीण ऋण का एक प्रमुख कारण महाजनों 
की शोषण की नीति भी हैं । महाजन ऋणी किसानों पर तरह-तरह के अत्याचार करते है तथा ऋण 
की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं। इनके कार्यों पर कोई विशेष अतिबन्ध भी नहीं रहता । महाजनों 
की नीति इस प्रकार की होती हे कि एक बार इनके चंगुल में फँस जाने पर किसानों के लिए छुट- 
कारा पाना प्राय: असम्भव-सा हो जाता है । ये बहुत अधिक ब्याज भी लेते हैं । कभी-कभी तो ये 
किसानों से चत्रवृद्धि दर से ब्याज वधूल करते हैं । डालिड्भ न महाजनों द्वारा किसानों के इस शोषण 
का वर्णन करते हुए कहा है कि किसान अपने लाभ से उसी प्रकारसे वंचित कर दिय जाते हैं जिस 
प्रकार कि भेड़ अपनी ऊन से वंचित कर दी जाती हैं । (6 वर्क ए88 85 ९३७४५ शीणाा 
0[॥5 2&॥$ 35 (॥0 50669 एज ॥5 4660०.) इस प्रकार अत्यधिक सूद को दर तथा महाजनों 
की शोषक नीति का भी ऋण के बोझ को बढ़ान में कम हाथ नहीं ह । 

(११) ऊरूगान की दोष-पूर्ण नीति : भारतीय किसानों को बहुश्रा अधिक लगान देना 
पड़ता हैं । साथ ही, लगान वसूल करने का तरीका भी कठिन हूँ । अकाल पड़ने, फसल के मर जाने 
या कम होने के बावजूद लगान की मात्रा में किमी प्रकार की कमी नहीं होती । अतः: लगान के 
अत्यधिक होने तथा इसके वसूलने की कठोरता ग्रामीण कर्ज का एक प्रमुख कारण है । किसान कर्ज 
लेकर लगान चुकाता हूँ और इस प्रकार कर्ज का बोझ निरन्तर बढ़ते जाता हैं । जमींदारी उन्मूलन 
के पण्चात्‌ मालगुजारी वसलने को रीति में कुछ परिवतंन की आशा की जाती थी: किन्तु समय ने 
इन सारी आशाओं को मिथ्या सिद्ध कर दिया हूं । 


ऋणग्रस्तता के परिणाम 
(208 ० रिया] 0060800॥८55) 
ऋणग्रस्तता का प्रभाव केवल किसानों के आथिक जीवन पर ही नहीं, वरन्‌ सामाजिक 
तथा नेतिक जीवन पर भी पड़ता है । उत्पादक उह्ं श्यों से लिया गया कर्ज किसानों की समृद्धि को 
बढ़ाता है, लेकिन अनुपादक उहू एयों से लिया गया कर्ज किसानों के लिए अभिशाप सिद्ध हो जाता 
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है । इसका बोझ सवंदा बढ़ते जाता है। भारत के कुल ग्रामीण ऋण का प्राय: ५६७ प्रतिशत भाग 
पारिवारिक व्यय तथा अन्य गेर-क्रषि सम्बन्धी कार्यों के लिए ही लिया जाता है। अतः इससे 
किसानों की उत्पादन-क्षमता तथा आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं होता । दूसरे शब्दों में, 
इससे किसानों के ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि नहीं होती, वरन्‌ उसके शोषण की सम्भावना 
बढ़ जाती है जिससे उनकी कार्य-क्षमता घट जाती है। इस प्रकार भारत में ग्रामीण ऋणगस्तता के 
निम्नलिखित प्रधान परिणाम हैं :--- 


(१) आर्थिक परिणाम : -कर्ज के बोझ से निरन्तर दब रहने के कारण किसान अच्छी 
तरह से खेती नहीं कर पाता । उसके पाप्त पर्याप्त साधनों का अभाव रहता है जिससे उपज कम 
होती है. और फलस्वरूप आय भी कम होती है। फसल तैयार होते ही महाजन धाबा बोलने लगते 
हैं। इस प्रकार जब किसान सोचता है कि जब अतिरिक्त परिश्रम का फल उसे न मिलकर उसके 
महाजन को मिलता है तो कृषि-कार्य के प्रति उसकी अभिरूचि समाप्त हो जाती है। साथ ही, 
कर्ज नहीं चुकाने के कारण बन्धक रखी गयी भूमि महाजनों के हाथ में चली जाती है जिससे भूमि- 
हीन वर्ग की संख्या में वृद्धि होती है । इन भूमिहीन मजदूरों को दासत्व का जीवन व्यतीत करने 
के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस प्रकार ऋणग्रस्तता के परिणामस्वरूप बहुत-से किसान अपनी 
अ।थिक स्वतन्त्रता को खो देते हैं तथा महाजन उनका तरह-तरह से आथिक शोषण करते हैं । 


(२) सामाजिक परिणाम :- -ऋणग्रस्तता का प्रभाव किसानों के सामाजिक जीवन पर 
भी पड़ता है । ऋण के परिणामस्वरूप महाजन तथा ऋणी के बीच आपसी संघर्ष बढ़ते जाता है । 
किसानों की भूमि महाजनों के हाथ में चले जाने के कारण भूमिहीन मजदूरों की सख्या बढ़ती है 
जिनके पास जीवन-यापन का कोई दूसरा साधन नहीं रह ज़ाता। इस प्रकार ऋणग्रस्तता के 
फलस्वरूप सामाजिक असन्तोष भी बढ़ता है । 


(३) नैतिक परिणाम :--ऋण लेने से किसानों की आथिक स्वतन्त्रता भी समाप्त हो 
जाती है और उन्हें दासत्व का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इससे ग्रामीण जनता का सर्वा गीण 
पतन होने लगता है। यह प्रथा किसानों को केवल उदासीन ही नहीं बनाती, वरत्तू झूठ ओर फरेब 
की ओर भी ले जाती है जिससे इनकी नंतिकता का ह्वास होने लगता है । 


ग्रामीण ऋणग्रस्तता को कम करने के सरकारी प्रयत्न 


((७०एशप्रा॥९४६ 7९8$प7९5 607 प्बट779 परोल 9700]0॥ 0रिप्राथे 70906९7906070९५5) 


इस प्रकार ग्रामीण ऋणग्रस्तता का भारतीय कृषि एवं किसानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा 
है । अतएव कृषि में स्थायी विकास के लिए इस समस्या का समाधान अति आवश्यक है । ग्रामीण 
ऋण ग्रस्तता की समस्या के समाधान लिए के दो प्रकार के प्रयत्नों की आ वश्यकता हू :-- 

(क) उत्पादन-शक्ति में वृद्धि कर किसानों की आथिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना; तथा 

(ख) साख-सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करना । 

(क) उत्पादन-शक्ति में वृद्धि के द्वारा आथिक स्थिति को सुदृढ़ बनानाः- उत्पादन- 


शक्ति में वृद्धि कर क्तिसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया जा सकता है जिससे उन्हे कर्ज 
लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी । इस उद्द श्य से कृषि में स्थायी सुधार के लिए अन्य उपायों 
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को अमल में लाना होगा । साथ ही, इस उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक उद्योगों का विकास भी 
अनिवारय है क्‍योंकि इससे ग्रामवासियों की आय में वृद्धि होगी । इस प्रकार ग्रामीण ऋणग्रस्तता की 
समस्या का वास्तविक समाधान साख की व्यवस्था द्वारा नहीं, वरन्‌ किसानों की आय में वृद्धि 
द्वारा ही किया जा सकता है। किन्तु, अभी तक सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न मुख्यतः साख- 
सम्बन्धी सुविधाओं तक ही सीमित रहे हैं । 


(ख) साख-सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था:--ऋणग्रस्तता की ओर सरकार का ध्यान 
सर्वप्रथम गत शताब्दी के अन्तिम वर्षों में आकर्षित हुआ और इस समत्या को सुलझाने के लिए 
सरकारी प्रयास किये जाने लगे । इस सम्बन्ध में किये गये सरकारी प्रयत्नों को निम्न प्रकार से तीन 
भागों में विभाजित किया जा सकता है :-- 

(0) पुराने ऋणों को कम करने के प्रयत्न; 
(॥) नये ऋणों पर नियन्त्रण; तथा 
(4) नये ऋणों की व्यवस्था । 


() पुराने ऋणों को कम करने का प्रयत्न :--यह सवंविदित है कि जबतक किसानों 
को पुराने ऋण के बोझ से मुक्त नहीं किया जायगा, तबतक क्रेषि के विकास की कोई भी योजना 
सफल नहीं हो सकती । किसानों की आय तो पहले से ही अपर्याप्त है. फिर भी अगर पुराने कर्ज 
के बोझ को कम नहीं किया जाय, तो उन पर अतिरिक्त भुगतान का बोझ भी बढ़ता ही जायगा। 
फलस्वरूप इनका जीवन-स्तर निम्न होते जायगा और कृषि-विकास के लिए उनकी प्रेरणा भी 
समाप्त हो जायगी । देश में नयी कृषि-साख-व्यवस्था के निर्माण के लिए पुराने कर्ज का निबटारा 
भी अनिवायं है; जैसा गाडगिल ने बतलाया है कि जबतक अतीत के कर्ज के भारस्वरूप तथा 
बाधाजनक प्रभावों को निमू ल नहीं कर दिया जायगा, तब तक नवीन कृषि-साख-ब्यवस्था को निर्मित 
तथा कार्यान्वित करना सवंथा असम्भव होगा । 


भिन्न-भिन्‍न राज्यों में पुराने कर्ज को स्थगित या कम करने के लिए कानून बनाये गये हैं। 
जहाँ कजंदार की सम्पत्ति उसके कर्ज को अदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है वहाँ कजंदार को 
दिवालिया स्वीकार करने की व्यवस्था भी कुछ राज्यों में की गयी है। भिन्न-भिन्न राज्यों में 
पुराने कर्जों को स्थगित या कम करने के लिए निम्नांकित प्रयन्न किये गये हैं -- 


(क) ऋणों के भुगतान को स्थगित करने की व्यवस्था :--१९२६ ई० की विश्व- 
व्यापी आंथिक मन्दी के फलस्वरूप किसानों पर कर्ज का वास्तविक भार निरन्तर बढ़ने लगा, जिससे 
वे मूलधन तथा ब्याज चुकाने में असमर्थ हो गये। अतः किसानों को मन्‍्दी से बचाने के लिए 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों में कर्ज के भुगतान को कार्यवाही को स्थगित करने की व्यवस्था की गयी। 
इस प्रकार के कानून उत्तर प्रदेश में १६३२ ई० में एवं मध्य प्रदेश तथा बम्बई में १९३४ ई० में 
बनाये गये थे । इत कानूनों का अभिप्राय कर्जदार पर डिग्री के इजराय तथा उनकी बेदखली को 
रोकना है । इस प्रकार कानून द्वारा इन राज्यों में क्जों के भुगतान को अस्थायी तौर से स्थगित 
करने की व्यवस्था की गयी है । 

ऋण-समझौता विधान (000 0०॥थाक्रांणा 8०४) :--केन्द्रीय बैंकिंग जाँच-समिति की 
सिफारिशों के आधार पर महाजन तथा कजंदार दोनों के पारस्परिक समझौते के अनुसार कर्ज को 
कम करने की व्यवस्था की गयी है। १९२६९ ई० तथा बाद की भयानक मन्दी के समय किसान 
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कर्जों के भुगतान में असमर्थ होने लगे जिसके फलस्वरूप यह व्यवस्था करनी पड़ी। इस प्रकार 
का कानून सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में १९३३ ई० के फरवरी माह में पारित हुआ जिसके अनुसार 
कर्ज को कम करने के लिए ऋण-समझौता बोडं का प्रयोग किया जाने लगा । इसके बाद १६३४ 


ई० में 'पंजाब कर्ज मुक्ति अधिनियम ( ?प्रा|॥ रिलीर्स णी 060/607658 ० ); १६३४५ ई० 
में बंगाल कृषक ऋण अधिनियम! ( लाए शांए्णाणाश 9क्ा 8०७ ); १६३५ ई० में 
असम में 'कर्ज समझौता अधिनियम ( 7७+ (णालाश्राणा 8०४ ), तथा १६३६ ई० में मद्रास 
में 'कर्ज-ममझौता अधिनियम ( ४३०४8 9७0 (०णालास्‍क्षांणा 4०0 ) वनाकर कर्ज के 
समझौता की व्यवस्था की गयी । यद्यपि विभिन्‍न प्रान्तों के कर्ज-समझौता विधानों की विस्तारपूर्ण 
कार्यवाही में कुछ अन्तर है, फिर भी साधारणतः इनमें बहुत कुछ समानता पायी जाती है। इनमें 
३ से € सदस्यों का एक समझौता-बोड बनाने की व्यवस्था है जिसका अध्यक्ष एक सरकारी 
पदाधिकारी होता है। इनमें कजंदार तथा कजंदाता दोनों के प्रतिनिधि रहते हैं। कर्जदाता या 
महाजन अपने कर्ज के समझौता के लिए बोर्ड से आवेदन कर सकता है। बोड के समक्ष दोनों 
पक्ष अपना-अपना मामला पेश करते हैं। तब कजंदार की आथिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 
ऋण की मात्रा कम की जाती है तथा ऋण वसूली के लिए १५ या <० वर्षों की किस्त कर 
दी जाती है । 


ऋण के भुगतान का उचित प्रबन्ध करना ही ऋण समझोता विधानों का मुख्य उह श्य 


है। अतः इस विधान को सफल बनाने ह के साथ-साथ भुगतान का उचित ढंग निकालना 
भी आवश्यक है। यह कार्य भूमि-बन्धक बेकों द्वारा अधिक सफलतापूर्वक किया जा सकता है। 


इस प्रकार इस उद्दश्य की प्राप्ति के लिए समझौता विधानों एवं भूमि-बन्धक बेंक में समन्वय 
स्थापित करना अनिवायं हो जाता है। 

(ग) ऋण को अनिवाये रूप से कम या समाप्त करने की व्यवस्था :--- कर्ज सम- 
झौता विधानों को कार्यान्वित करने में धीरे-धीरे स्वेच्छा के सिद्धांत के स्थान पर अनिवाय बनाने 
की प्रवृत्ति प्रारम्भ है। स्वेच्छापूर्वक कर समझौता में शीघ्रता नहीं हो पाती थी। अत: इसे सुचारु 
रूप से कार्यान्वित करने के लिए मद्रास, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बम्बई में कानून द्वारा कर्ज 
को अनिवार्य रूप से कम करने की व्यवस्था की गयी । इस उहूं श्य से मद्रास में १६३८ ई० में 
मद्रास कृषक कज मुक्ति अधिनियम ( 'श्वत35 /87ण7एस्‍णांञ 96 रेशार 6० ), मध्य 
प्रदेश तथा बरार ऋणग्रस्तता मुक्ति अधिनियम ( 0. 7. थात छशक्ष रिशर्श 0 ]7060॥607९85 
80 ); १६३४ ई० में बम्बई में कृषक कर्जदार मुक्ति अधिनियम ( 807989 #टहाए०पॉए,)! 
76005 रिथाश 6७० ) तथा १६३९ ई० में उत्तर प्रदेश कृषक कज्ज मुक्ति अधिनियम ( ए. 7. 
हशाप्पाप्राब] 60 7२९१पए्राए/०) 8० ) आदि बनाये गये । 


इन अधिनियमों के निम्नलिखित मुख्य उहूँ श्य थे :-- 

(अ) अगामी वर्षों के लिए ब्याज की दर को निश्चित करना, 

(ब) ब्याज की बकाया रकम को कम करना, 

(स) बकाया ऋणों की रकम को इस प्रकार से कम करना कि महाजन द्वारा बसल की 
गयी कुल रकम मूलधन के दुगुने से अधिक न होने पाय । 


मद्रास के विधान के अनुसार १ अक्टूबर, १६९३७ ई० तक जमा हुए कर्ज के ब्याज से 
ऋषणियों को मुक्त कर दिया गया तथा आगे के लिए ६ प्रतिशत वाषिक अधिकतम ब्याज की दर 
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निश्चित कर दी गयी । साथ ही, यह व्यवस्था भी की गयी कि भविष्य में कर्ज की रकम मूलधन के 
दुगुने से अधिक नहीं हो सकती । मध्य प्रदेश तथा बरार के अधिनियमों के अनुसार कर्ज समझौता 
बो्डों के स्थान पर कजं-मुक्ति अदालतों ( 000। 7२८॥र्श (0४७४8 ) की व्यवस्था की गयी। इन 
अदालतों के द्वारा ऋणों के मूलधन के सम्बन्ध में भूमि के मूल्य में अनुमानित कमी के आधार पर 
किस्त द्वारा चुकाने की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। उत्तरप्रदेश के अधिनियम 
द्वारा कानूनी अदालतों को यह अधिकार दिया गया कि वे बकाया मूलधन की अदायगी में इतनी 
रकम दिला दें जो मूलधन की रकम के दुगुने से अधिक नहीं हो । बम्बई के अधिनियम के अनुसार 
कर्ज तसफीहा बोडों के द्वारा किसानों के कर्ज को आंशिक रूप में कम करने तथा उन्हें छोटी-छोटी 
किस्तों में अदा करने की सुविधा दी गयी है। मंसर तथा ट्रावनकोर में भी इसी प्रकार की 
व्यवस्था की गयी है । 


(ख) नये ऋणों पर नियन्त्रण :--ग्रामीण कर्ज की समस्या को सुलझाने का दूसरा 
उपाय नये कर्ज पर नियन्त्रण है। किसानों के वीच इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाय 
जिससे साध! 'णतया उन्हें उत्पादक क।यों के लिए कर्ज लेने का प्रोत्साहन मिले। इनके लिए 
किसानों में अनुत्पादक कार्यों के लिए कर्ज लेने की विरोधी विचारधारा का प्रचार दिया गया । 
यह कायं प्रचार तथा शिक्षा के प्रसार द्वारा ही सम्भव है। इससे किसान अपना उत्तरदायित्व 
समझेंगे तथा दूरदशिता से काम लेंगे। ग्राम-पंचायतों द्वारा इस कार्य में बहुत अधिक सहायता 


मिल सकती है । 


लेकिन अगर प्रचार लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ तो साख की सुविधा को सीमित बनाकर 
इस दिशा में सफलता प्राप्त की जा सकती है। आजकल भ्रूमि के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के 
फलस्वरूप किसानों के कर्ज लेने की शक्ति भी बहुत अधिक बढ़ गयी है। अतः: भूमि के हस्तान्तरण 
के अधिकारों को सीमित बनाकर भी कजं लेने की शक्ति को कम किया जा सकता है। साथ 
ही, महाजनों के लेन-देन के कार्य को भी नियमित बनाना इस उद्द श्य की प्राप्ति के लिए अनिवार्य 
हो जाता है। महाजनों को नियमित रूप से हिसाब रखने, एक निश्चित दर से अधिक ब्याज 
नहीं लेने तथा रुपया कर्ज देने के लिए लाइसेन्स लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इस 
प्रकार के विधान बहुत से राज्यों में पाये जाते हैं। इन्हें यदि उचित रूप से कार्यान्वित किया 
जाय तो पर्याप्त फलता मिल सकेगी और ऋणग्रस्तता .की मात्रा भी कम हो जायगी । 


भूमि के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध :--भूमि के मुक्त हस्तान्तरण के कारण फिजूल 
खर्च किसान भूमि की जमानत के आधार पर मनमाना कर्ज छेते हैं। इससे ऋण के लेन-देन 
को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है जिससे किसानों की भूमि धीरे-धीरे महाजनों के हाथ जाने 
लगती है। अतः ऋण की मात्रा में कमी लाने के लिए भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध लगाना 
आवश्यक है। इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम पंजाब में भूमि-हस्तांतरण अधिनियम (?एा|80 ॥,870 
हैस्‍लाबाांणा, 80७ ) बनाया गया। इसके अनुसार किसान की भूमि खेती न करनेवाला कोई 
व्यक्ति नहीं खरीद सकता तथा २० वर्षों से अधिक रेहन के रूप में नहीं रख सकता । इस कानून 
की बहुत अधिक आलोचना हुई। समय-समय पर इसमें आवश्यक संशोधन भी किये गये । 
लेकिन भारत में जनतन्त्र के निर्माण के बाद इसे संविधान के विपरीत समझ कर राष्ट्रपति ने 
इसका खंडन कर द्विया। भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध के साथ-साथ किसानों के औजारों, 
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मवेशी तथा मकान के भी ढक और नीलाम एवं किसानों की गिरफ्तारी पर भी प्रतिबन्ध लगाया 
गया है तथा किस्तों में ऋणों के भुगतान करने की व्यवस्था की गयी है । 


महाजनों पर प्रतिबन्ध-- किसान आज भी कर्ज का अधिकांश भाग महाजनों से ही 
प्राप्त करता वास्तव में भारतीय गांवों भें आज भी “अदरदणशिता एव अपव्यय की 
मरुभूमि म महाजन ही पू जी-संचय की एक-मात्र हरातिमा है । ( प्रा जराणा6५ शातश 
$8 6 077 रैबशं3 0 प्राषी। ग0 3 वै28९ए! छत गरगए/0एांंविशाए९ ा0त॑ ९ 2ए४९६7८९. ) 
किनत मह्ताजन ऋणी किसानों का तरह-तरह से शोपश कप्त हैं। अतएव ऋणग्रस्तता के बोश्न 
तथा महाजन दे अत्याचारों को कग करने के लिए भिन्न-भिन्न राज्या में महाजनों पर निम्नलिखित 
प्रतिबन्ध लगाये गये है : 


() महाजनों की रजिस्ट्री तथा लाइसेस :--ऋण के लेन-देन का व्यवसाय आरम्भ 
करने के पूर्व महाजनों को रण्स्ट्री कराकर लादसेस लेना अनिवाये वना दिया गया है। इस 
काय में किसी प्रकार की गड़नं करने पर इसका लाइसेंस रह कर दिया जाता है। पिद्ठार, 
बंगाल, मध्य प्रदेश, मह!राष्ट्र गुजरात, उ्ार प्रदश तथा पंजाब में इस भरकार की व्यवस्था पायी 
जाती है ! 


(॥) नियमित रूप से हिसाब रखना .---कानून द्वारा महाजनों को लेन-देन का 
हिसाब नियमित रूप से रखना तथा समय-समय पर अपने कजंदारों को कर्ज का ब्योरा देना 
अनिवार्य बना दिया गया है। साथ ही, ऋण-वसूली की रकम के लिए महाजनों को रसीद भी 
देनी पड़ती है। पर किसानों की अशिक्षा तथा अज्ञानता के कारण यह कानून व्यावहारिक रूप में 
बहुत अधिक लाभदायक नही हो पाता है । 


(॥0 ब्याज की दर पर नियन्त्रण :--कर्ज के लिए ब्याज की अधिकतम दर निश्चित 
कर दी गयी है। असुरक्षित कर्ज (एत४०८एा८० ].048॥) के लिए ब्याज की दर अधिक तथा 
सुरक्षित कजं ( $९८ण८९६ [.0) ) के लिए कम तय की गयी है! बिहार में असुरक्षित कर्ज पर 
वाषिक ब्याज की अधिकतम दर पर १२ प्रतिशत तथा सुरक्षित कर्ज पर € प्रतिशत तय की गयी है। 
बिहार तथा असम में चक्रवृद्धि ब्याज लेना भी गेर-कानूनी घोषित किया गया है । साथ ही, प्रायः 
सभी राज्यों में ऐसी व्यवस्था की गयी है कि ब्याज की सम्पूर्ण रकम मूलधन से अधिक नहीं हो 
सकती । लेकिन ब्याज दर-सम्बन्धी नियम को प्रयोग में लाना कठिन जान पड़ता है क्‍योंकि 
आवश्यकता पड़ने पर किसान अधिक ब्याज देकर भी कर्ज लेने को तेयार हो जाते हैं । 


(५४) विविध - इनके अतिरिक्त किसानों को महाजनों में अन्य प्रकार के शोषण से 
बचाने की भी व्यवस्था की गयी है । महाजन किसान के औजार, मवेशी तथा मकान को कर्क 
नहीं करा सकते। साथ ही, एक न्यूनतम मात्रा से कमर भमि को नीलाम भी नहीं कराया जा 
भकता है । इसी प्रकार किसानों की गिरफ्तारी पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है। 


(ग) नये कर्ज की व्यवस्था :---इन सब प्रश्नों के द्वारा तो ऋणग्रस्तता की मात्रा कम 
हो जायगी लेकिन इसके साथ-साथ किसानों के लिए नये कर्ज की व्यवस्था भी आवश्यक है। 
इस उहं श्य से किसानों तथा कारीगरों को अतिरिक्त साख प्रदान करने के अन्य साधनों को अधिक 
प्रोत्माहन देना चाहिए। कजं-प्राप्ति के भिन्न-भिन्न साधनों के अध्ययन में हम देख चुके हैं कि 
सहकारी समितियाँ इस सम्बन्ध में बहुत अधिक सहायक हो सकती हैं, किन्तु भारत में सहकारिता 
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आन्दोलन का विकास अभी बहुत ही कम हो पाया है। साथ ही, भारत में ऋणग्रस्तता की मात्रा 
इतनी अधिक है कि इसके लिए हम केवल सहकारिता पर ही निर्भर नहीं कर सकते । अतः 
सरकार द्वारा किसानों को अल्पकालीन, मश्यमकालीन तथा दीघंकालीन आवश्यकताभों की पूर्ति 
के लिए अत्यधिक मात्रा में साख प्रदान करना कठिन हो जाता है। पर्याप्त साख की व्यवस्था 
होने पर ही किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्ृषि-विकास सम्भव हो सकता है। अभी 
तक सरकार द्वारा दिया जाने वाला कर्ज भी लोकप्रिय नहीं हो पाया है। अतः इन्हें लोकप्रिय 
बनाना भी सरकार का उद श्य होना चाहिए ! 


कृषि-साख का पुनर्संगठन 


((२९७-०पु&759007 0 ४ 2टप्रपाद) (:९070) 


इस प्रकार भारतीय कृषि के लिए साख का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है, किन्तु कृषि-साख 
की वत्त मान व्यवस्था दोषों से परिपूर्ण है; अतएवं इसका पुनर्स गठन अनिवायं है। ग्रामीण साख-सर्वे- 
क्षण (4 पाता रिप्ा॥ (766 57५८५) के अनुसार ग्रामीण साख का प्रधान उद्द श्य कृषि की 
उपज में वृद्धि होना चाहिए। इसे किसानों की दीघे, मध्यम तथा अल्पकालीन सभी प्रकार की 


आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। ( शषाद् लल्धी ग्रापध् ०७ आाए००0. ज्ांग्रणं0॥]५ 
०७ब7१$ 47979707ए९6 छ7000८007, |! 7050 76९९६ 0ग्र2,.. प्राध्वाएया 3४ एल 38 शीत 
शा ९९05, 70 एाए5 96 5पछएश/ एंड९त; ॥ प7ए80 9९ 4एक/।7०]९ (0 थ। एत0 276 2९१६- 
छ0ापए बाते 8९ 8 7000280९ 7३९ 0770676€80. (00५9008॥9, 77 06 शार22८ ($९६+ 700 
लिए 0 ट९१0 072 28788007 शत] 96 डपं।80]९ ९४८०९०६ 6 20-6कशबाए६ 30209, (0- 


कुशका0॥ 488 60, 0० ००-०07श०४०॥ 7रप/ 5700८८० ) ग्रामीण साख सर्वेक्षण के इस 
बयान से भारतीय प्रामीण साख के पुनसंगठन का उद् श्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है । 


सरकार आज कृषि-साख के पुनसंगठन के लिए बहुत अधिक प्रयत्नशील है | इस उहं श्य 
से समय-समय पर बहुत-सी समितियों की नियुक्ति की गयी जिन्होंने इस सम्बन्ध में कई महत्त्वपूर्ण 
सुझाव दिये । उदाहरण के लिए, गाडगिल समिति ने इस समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक राज्य 
में एक कृषि-साख नियम ( ९8078] (४९० (0एण4४०॥ ) की स्थापना की सिफारिश की 
यो। कृषि-सुधार समिति ने इस सम्बन्ध में यह बल्ललाया कि सहकारी समितियों तथा भूमि- 
बन्धक बेंकों द्वारा श्रल्प एवं दीर्घकालीन कर्ज की व्यवस्था की जानी चाहिए । इसी उद्ं श्य से 
कृषि साख समितियों को सुसंगठित करने पर जोर दिया जा रहा है। 

भार में कृषि-साख के पुनसंगठन के उदहृश्य से १६५० ई० में ग्रामीण बैंकिंग जांच 
समिति” ( शा 8थापाडह 240० 000॥77॥०6 ) ने कई महत्त्वपृर्ण सुझाव दिये थे जिनमें 
निम्नलिखित विशेष महत्त्व के हैं :-- 

(क) समिति के अनुसार ग्रामीण ऋण को कम करना निःसन्देह आवश्यक है, परन्तु 
वर्तमान परिस्थितियों में कृषि-साख संस्थाओं का निर्माण ही अधिक महस्त्वपृर्ण है। अतः इन्हें 
प्राथमिकता प्रदान करना नितान्त आवश्यक है। किन्तु देश के विभिन्‍न भागों में कृषि-साख की 
समस्या का स्वरूप एकसमान नहीं है; अतः भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अल्पकालीन तथा मध्यमकालीन ऋण 
देने वाली समस्याओं में भी विभिन्नता पायी जाती है । फिर भी इनका संगठन यथासंभव सहकारिता 
के आधार पर ही होना 'भाहिए। 
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(ख) समिति ने व्यावसायिक बकों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलने के लिए 
प्रोत्साहित करने की सिफारिश की थी । ऐसा करने से वे ग्रामीण जनता तक पहुँच सकते हैं। 
इस कार्य के लिए रिजवं बैंक को सस्ती दर पर इन्हें सहायता देने की व्यवस्था की जानी चाहिए । 

(ग) समिति के अनुसार ग्रामीण साख प्रदान करने के क्षेत्र में सहकारी समितियों को ही 
अधिकाधिक प्रोत्साहित करना चाहिये। 

(घ) किसानों को दीघ-कालीन साख प्रदान करन के उद्द श्य से समिति के अनुसार ऐसे 
क्षेत्रों में जहाँ इनका अभाव है, इनकी संख्या में वृद्धि नितान्त आवश्यक है । 

इस प्रकार ग्रामीण बेकिंग जाँच समिति ने क्रषि-साख के पुन गठन के लिए बहुत-से 
महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किया था । 

रिजवं बंक एवं ग्रामीण-साख का पुनसंगठन 
( 7१९४९ए९ छ/९ 0 [6 7९-0एशांइथा०॥ एण रिपाकी (76०६ ) 

रिजवं बैंक प्रारम्भ से ही कृषि-साख के पुनसं ठन पर जोर देता रहा है। इस उद्द श्य से 
रिजब बक के अन्तर्गत एक पृथक क्ृषि-साख विभाग ( #&|07/णव।ं (7८थां 96फ॒क्षागाशा ) 
की स्थापना की गयी है जिसके प्रधान कार्य इस प्रकार से हैं--(१) कृषि-साख सम्बन्धी विभिन्न 
प्रश्नों की जाँच के लिए विशेषज्ञों की व्यवस्था; (२) सहकारी साख एवं सहकारी समितियों के 
प्रबन्ध में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को परामश देना; (३) क्षि-पदार्थों के उत्पादन एवं अन्य 
कृषि-सम्बन्धी क्रियाओं के लिए प्रान्तीय सहकारी बैंकों के माध्यम से कर्ज प्रदान करना ! रिजवं 
बेक ने प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं में नियमन, नियन्त्रण एवं सहायता द्वारा सहकारिता 
आन्दोलन के विकास को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया है। सहकारी बैंकों को रिजवं बैंक द्वारा 
दिया गया ऋण १६५५-५६ ई० में १४ करोड़ रुपये से बढ़कर १६६१-६२ ई० में १०७ करोड़ 
रुपये हो गया । 

ग्रामीण-साख सर्वेक्षण समिति ( रेप] (7९७ $प्रए०४ 0०६९ ) :-- ग्रामीण- 
साख की समुचित व्यवस्था के लिए रिजवं बेक ने १६५१ ई० में श्री ए० डी० गोरवाला की 
अध्यक्षता में एक ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की नियुक्ति की जिसकी सिफारिशें सन्‌ १६५४ ई० 
के सितम्बर माह में प्रकाशित हुई । समिति ने इस सम्बन्ध में बहुत-से महत्त्वपूर्ण सुझाव सरकार 
के सम्मुख प्रस्तुत किये थे । देश में ग्रामीण साख की समुचित व्यवस्था के लिए सहकारी समितियों 
को महत्त्वपूर्ण बतलाया गया। साथ ही, समिति ने सहकारी साख एवं विक्रय समितियों के 
समायोजन पर भी जोर दिया था । इंषि-साख के पुन्स गठन के लिए समिति की सिफारिशें 
निम्नांकित तीन सिद्धान्तों पर आधारित हैं :-- 

(१) कृषि-साख संगठन के प्रत्येक स्तर पर सरकारी सहयोग आवश्यक है; 

(२) साख तथा अन्य ग्रामीण आशिक क्रियाओं में पूर्ण समन्वय हो; तथा 

(३) ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक, प्रशिक्षित एवं कुशल कार्यकर्त्ताओं 

द्वारा इन योजनाओं का प्रशासन हो । 


इसके अतिरिक्त ममिति ने निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना के लिए सरकार से सिफा- 
रिश की थी :--- 


भा० अ०--२१ 


३२२ भारतीय अथंशासतर 


रिजवे बेक के अन्तगंत :-- 

दीघंकालीन साख प्रदान करने के लिए--(क) राष्ट्रीय कृषि-साख ( दीघेकालीन ) कोष. 
[ िक्काणानं 58077ए१) (४6० ( [.णाह पछ्या 0छ॒लाक्ाांणा ) #ण्रात | स्थापित किया 
जे जिसकी प्रारम्भिक पूजी ५ करोड़ रुपये होगी तथा जिसमें प्रतिवर्ष ५ करोड़ रुपये और रखे 
जाये; तथा 

(ख) राष्ट्रीय कृषि-साख सुस्थिरीकरण कोष [ रिश्मांणाह हापणा(एाडओ 06 
( ४49॥22007 ) 77०४० | जिसमें प्रतिवर्ष १ करोड़ रुपया रखा जाय । 

कृषि एवं खाद्य मंत्रालय ( 'धरं४/ए ० 77000 270 487707/ए८ ) के अधीन 

राष्ट्रीय कृषि-साख ( सहायता एवं गारंटी ) कोष [ बिक्कांणाबं #7070णबी (76 
( १९॥६९ 60 06एक्न॥९९ ) ल्‍#णात | जिसमें १ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष रखा जाय । 

ये तीनों कोष नयी कृषि-व्यवस्था के आधार-स्तम्भ का कार्य करंगे। साथ ही, ये संकट- 
काल में सहायता एवं सहयोग द्वारा ग्रामीण साख-व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करेंगे । 

स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया ( $8८ 84॥ ० 70॥9 ) :- ग्रामीण क्षेत्रों में साख की 
समुचित व्यवस्था के लिए समिति ने इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया तथा अन्य १२ बंकों को मिला- 
कर एक स्टेट बैक की स्थापना का सुझाव दिया था, जिसकी स्थापना १ जुलाई, १६५५ ई० को 
टुई । इसके तत्त्वावधान में समिति ने एक एकीकरण एवं विकास कोष की स्थापना का सुझाव 
दिया था । 


प्रत्येक राज्य सरकार के अधीन-- 

(क) राज्य कृषि-साख ( सहायता और गारंटी ) कोष, तथा 

(ख) राज्य सहकारिता विकास कोष । 

प्रत्येक राज्य सहकारी बेंक तथा केन्द्रीय सहकारी बंकों के अधीन-- 

कृषि-साख ( सुस्थिरीकरण ) कोष । 

ग्रामीण-साख-सर्वेक्षण समिति ने अपने प्रतिवेदन में कृषि-साख के क्षेत्र में रिजव बेक, स्टेट 
बैंक, राज्य सरकारों, सहकारी संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं का क्‍या भाग होना चाहिए, आदि के 
सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है तथा आवश्यकतानुसार सुझाव भी प्रस्तुत किया है। 
समिति की अधिकांश सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है तथा इस कार्य के लिए 
विभिन्न संस्थाओं की स्थापना भी की जा चुकी है | 


पंचवर्षीय योजनाओं में क्ृषि-साख 
( 880प्राप्रा॥ (४6०० वी (88 ९6 ७ ?थ्वा5 ) 

प्रथम पंचवर्षीय याजना में सरकार तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा १६५५-५६ ई० तक 
१२५ करोड़ रुपये कृषि-साख प्रदान करने का आयोजन था, किन्तु योजना के इस लक्ष्य की पूर्ति 
नहीं हो सकी तथा केवल ४३ करोड़ रुपये का कृषि-साख ही प्रदान किया जा सका । इसमें से 
३० करोड़ रुपये अल्पकालीन, १० करोड़ रुपये मध्यमकालीन तथा ३ करोड़ रुपये दीघंकालीन ऋण 
के रूप में दिया गया था । 

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सरकार तथा सहकारी समितियों द्वारा कुल २१५ करोड़ 
रुपये कृषि-साख प्रदान किया गया जिसमें अल्पकालीन एवं मध्यमकालीन साख की मात्रा २०३ 
करोड़ रुपये, तथा दीघंकालीन साख की मात्रा केवल १२ करोड़ रुपये थी । 


कृषि-साख ३२३ 


तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार तथा सहकारी समितियों द्वारा कुल ६७४ करोड़ 
रुपये कृषि-साख के रूप में देने को व्यवस्था थी जश्बनकि वास्तव में ५६५ करोड रुपये प्रदान किये 
गये। इसमें से दीघं एवं मध्यमकालीन साख की मात्रा ४५० करोड़ रुपये तथा अल्पकालीन साख 
की मात्रा ११५ करोड़ रुपये थी । 


इसी प्रकार चतुथ॑ पंचवर्षीय योजना ( 7०ण०७ात ॥ए6 ५८० ?]»॥ ) के अन्तिम वर्ष 
में सरकार तथा सहकारी समितियों द्वारा कुल १४५० करोड़ रुपये क्रषि-साख प्रदान करने का 
आयोजन है। इसमें से ७५० करोड़ रुपये अल्प एवं मध्यमकालीन साख तथा ७०० करोड़ रुपये 
दीर्घधकालीन साख की मात्रा है । 


पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तगंत दिये गये कृषि-साख की मात्रा का अन्दाजा निम्नांकित 
तालिका से स्पष्ट है :- -- 


पंचवर्षीय योजनाओं भें कृपि-साख (करोड़ रुपये में) 
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साख की प्रकृति प्रथम योजना द्वितीय योजना तृतीय योजना चतुर्थ योजना 
। (अन्तिम वर्ष) । (अन्तिम वर्ष) | (अन्तिम वर्ष) | (अन्तिम वर्ष) 


अल्पकालीन एवं 











मध्यकालीन साख ४० २०२ ४४५० ७५० 
दीर्घघधालीन साख रे | (२ | (| ७०० 
कुल 9 डक 5 व 


इससे स्पष्ट है कि तृतीय योजना के अन्त में सहकारी संस्थाओं द्वारा देश की ग्रामीण साख 
की कुल आवश्यकताओं का एक बड़ा भाग पुरा किया जाने लगा था जबकि १६५१-५२ ई० में 
इनके द्वारा कुल साख की आवश्यकताओं का केवल ३'१ प्रतिशत भाग ही पूरा किया गया था । 


कृषि-पुनवित्त निगम ( ७870पर/ण० र6्नयताक्राए८ ए079णक४०॥ ) :--भारत में 
किसानों को दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने के उद्द श्य से भारत सरकार द्वारा १ जुलाई, १९६३ ई० 
की क्ृषि-पुनवित्त-निगम नामक एक संस्था का निर्माण हुआ। इसकी अधिकृत पू जी २५ करोड़ 
रुपये की है जो (०,००० रुपये के २५ हजार हिस्सों में विभाजित है। इसमें प्रारम्भ में केवल 
पाँच करोड़ रुपये के ५००० हिस्से जारी किये गये हैं जिनमें से २५०० हिस्से रिजबं बेंक द्वारा, 
१५०० हिस्से केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंकों द्वारा एवं शेष जीवन बीमा 
निगम, अनुसूचित बैंकों तथा अन्य बीमा एवं विनियोगी संस्थाओं द्वारा खरीदे गये हैं। निगम की 
व्यवस्था ९ सदस्यों के एक संचालक मण्डल के द्वारा की जाती है जिसके अध्यक्ष रिजव बंक के 
कृषि-साख विभाग के डिपुटी गवर्नर हैं। निगम भूमि-बन्धक बैंक जैसी किसानों को दीघकालीन साख 
प्रदान करनेवाली संस्थाओं के केन्द्रीय बंक की तरह कार्य करता है। यह इस प्रकार की संस्थाओं 
को सुविधाजनक दरों पर ऋण प्रदान करता है। यह उन्हीं बड़े-बड़े कार्यों के लिए ऋण प्रदान 
करता है जिन्हें केन्द्रीय भूमि-बन्धक बेंक अथवा सहकारी बंक अपने साधनों से पूरा नहीं कर 
सकते, जैसे भूषि का पुनरुद्धार, बगानों तथा विशेष प्रकार की फसलों की खेती के लिए ट्यूबवेल 
पम्पिग सेट क्रय करने के लिए तथा पशु-धन एवं दुग्धभाला आदि का विकास | यह इन संस्थाओं, 
को ऋण भी प्रदान कर सकता है अथवा इनके ऋण-पत्र आदि खरीदता है। यह रिजवं बेंक के 
सहयोग में कायं करता है। १९६३-६४ ई० से १६६८-६९ ई० तक निगम ने १६६ विकास की 


३२४ भारतीय अथंशास्त्र 


योजनाओं को स्वीकार किया है जिनकी वित्तीय लागत १५६८ करोड़ रुपये है। चतुर्थ योजना- 

काल में निगम द्वारा २०० करोड़ रुपये के पुनवित्त प्रदान करने को आशा की जाती है । 
साथ ही, कृषि-साख के क्षत्र में भूमि-विकास बैक (]8॥0 [0९४९०फशाला। ऐथ॥॥) द्वारा 

भी महत्त्वपर्ण सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता में भी 

महत्त्वपर्ण वृद्धि हुई है। १६६०-६१ में वाषिक साख १६ करोड़ रुपये से बढ़कर इन्होंने १६६८-६६ 

में १०० करोड़ रुपये की साख प्रदान किया । चतुर्थ योजनाकाल में इनके द्वारा ७०० करोड़ रुपये 

साख प्रदान करने का आशा की जाती है । 
निष्कर्ष :--इस प्रकार कृषि-साख के संगठन के लिए निम्नांक्ति सुझाव व्यि जा 
सकते हैं :--- |; 

( १ ) किसानों को दीघंकालीन कर्ज प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य 
कृषि-साख निगम ( $6806 /80प/ए३) (शत (०फकुणथ7ंणा ) की स्थापना 
की जाय । 

( २) सहकारी साख समितियों तथा भूमि-बन्धक बेंकों को संगठित किया जाय । 

(३ ) सरकार द्वारा दिये जानेवाले कर्जो को अधिक सुलभ बनाया जाय । 

( ४ ) प्रचार के द्वारा किसानों को अनुत्पादक कार्यो के लिए कज लेने की प्रवृत्ति को कम 

किया जाय तथा इन्हें साख के उचित उपयोग की शिक्षा भी दी जाय । 

उपरोक्त उपायों द्वारा ग्रामीण कर्ज का उचित प्रबन्ध हो सकता है | 

निष्कर्ष :--भारत गाँवों का देश है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। क्ृरंषि-प्रधान देश 
होने के कारण भूमि एक बहुमूल्य सम्पत्ति है। ऐसी स्थिति में एक कल्याणकारी राज्य का उद्दृ श्य 
इसे अधिकतम उत्पादन के लिए प्रयोग करना होना चाहिए जिससे जनसाधारण के जीवन-स्तर में 
सुधार हो सके । इससे भारतीय गाँवों का विकास होगा तथा देश की आधिक व्यवस्था अधिक सुदृढ़ 
होगी । इस उद्वं श्य की पूर्ति में कृषि-साख् के साधनों का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। हर्ष का 
विषय है कि सरकार कृषि-साख की व्यवस्था को एक संगठित आधार प्रदान करने के लिए विशेष 
रूप से प्रयत्नशील है। रिजवं बेंक द्वारा बड़े पेमाने पर साख-सर्वेक्षण के लिए पुनः निकट भविष्य 
में एक कमिटी की नियुक्ति की आशा की जाती है। साथ ही, भारत सरकार भी एक कृषि- 
आयोग (4॥ वात ए०णाण्ांइआं०0 ०॥ 487०णएा०) की नियुक्ति की बात सोच रही है। इससे 
कृषि-साख के वैज्ञानिक प्रबन्ध में बहुत अधिक सहायता की आशा की जाती है । 


विशेष अध्ययन-सूची 
. २. 5. [. ४ 8]] [7079 रिपा७) (77क्‍2070 5५7९९८५, ४७०]. 7]. 
00 8 ! 7९००६ 09 (्प्रा।धाटए 874 ४77970८6. 
3. ]. ?. 8982((38८ ७7.९९ ; 5च्पवांर पा वादांबड 387टपर।प्थी 2८07०7ा05 (४. ]]. 


4. रिघाब) (7९१६0 ₹0]70#-प77 8प77ए९५४. 
5, रिए%ुण7६0 रण पा€ 0एग्ाग्राध४९ 07 (0-कुशबार९७ (ए7९१7(, 0४००४ ॥, शा, 
& <०।!]. 


अध्याय : १८ 
सहकारिता आन्दोलन 
( ४0-000'8076 #0एश॥0०श४| ) 


भारत में सहकारिता आन्दोलन का विकास :--उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दस वर्षों 
में भारतीय किसानों की ऋणग्रस्तता ने विकराल रूप धारण कर लिया था। इस ऋणग्रस्तता से 
किसानों तथा श्रमजीवियों को मुक्त करने के लिए भारत में सहकारिता आन्दोलन का विकास 
हुआ । जमंनी के छोटे-छोटे ग्राम-बेंकों की सफलता ने भारतीय समाज-सुधा रकों का ध्यान इस 
ओर आकर्षित किया तथा १८८६ ई० में विलियम वेडरबन (शतंशा) ९४/९००९४४७णप०ा) और 
रानाडे ने किसानों को कर्ज से मुक्त कराने क॑ लिए क्रषि-बैंकों की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार 
के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, पर वह स्वीकृत नहीं हुआ । तत्पश्चात्‌ १८६२ ई० में मद्रास सरकार 
ने फ़्डरिक निकॉलसन (7०976 ४८ 'रांणा०807) को किसानों की ऋणग्रस्तता के निराकरण 
के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए नियुक्त किया। निकॉलसन का विवरण १८६५-६६ ई० में 
प्रकाशित हुआ | इसमें इस समस्या को दूर करने के लिए सहकारी साख-समितियों की स्थापना 
का समर्थन किया गया था। इसी समय उत्तर प्रदेश में डुपरनेक्स ([0ए07श7८5५) तथा पंजाब 
में एडवर्ड मंकलगन सहकारी साख-समितियों का संगठन कर रहे थे। लेकिन इन प्रयत्नों का 
ब्रिटिश सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । इसी बीच १६०१ ई० के अकाल आयोग 
(#7776 ("07775 07) ने बड़े जोरदार शब्दों में सहकारी समितियों के संगठन का समर्थन 
किया | इनके परिणानस्वरूप १६०४ ई० में सहकारिता साख-समिति विधान ((०-००९४(४ए७ 
(७९०४ $02८८४८४ ७०, 904) पारित हुआ । इसके अनुसार गाँव या नगर के कोई भी दस व्यक्ति 
मिलकर सहकारी साख-समितियों की स्थापना कर सकते थे। किन्तु यह विधान केवल साख-समितियों 
की ही स्वीकृति देता था। इसमें गर-साख-समितियों की स्थापना की कोई व्यवस्था नहीं थी । 

अतएवं १९१२ ई० में एक दूसरा विधान बनाया गया। इसके अनुसार गर-साख सहकारी 
समितियों की भी स्थापना की जाने लगी। अब क्रय-विक्रय, उत्पादन, बीमा, गृह-निर्माण आदि 
कार्यों के लिए भी सहकारी समितियों की स्थापना की जाने लगी। साथ ही, ग्राम तथा नगर- 
समितियों के वर्गीकरण में सीमित तथा असीमित दायित्व के सिद्धांत को बनाया गया । देख-भाल, 
हिसाब, निरीक्षण तथा पूजी की सुविधा के लिए नयी संस्थाएँ--जिला संघ (98770 एाएं०७४), 
केन्द्रीय बेंक आदि की स्थापना की भी व्यवस्था की गयी । इसी बीच सहकारिता आन्दोलन 
की प्रगति की जाँच के लिए १६१४ ई० में सरकार ने श्री मैकलगन की अध्यक्षता में एक समिति 
की नियुक्ति की जिसकी विज्ञति १६९१५ ई० में प्रकाशित हुईं। १९१६ ई० के राजनीतिक सुधारों 
के अनुसार सहकारिता प्रान्तीय सरकारों का हस्तांतरित विषय (छ्सालंत्रा प्राशारईशटा०0 
500००) बन गयी । अतएवं इसके संचालन का भार अब प्रान्तीय सरकारों के हाथ में आ गया। 
इससे सहकारिता आन्दोलन को तीव्र गति प्राप्त हुईं। शाही कृषि आयोग ([२०५६॥ (00058 ०७ 
०॥ &8707/ए6) ने भी सहकारिता के विकास पर अधिक जोर दिया था । इस प्रकार १६१६ 
ई० से १६२६ ई० हु बीच सहकारिता आन्दोलन की प्रगति तीम् गति से होती रही, लेकिन इस 
अवधि में समितियों द्वारा दिये गये कर्ज का अधिकांश भाग लौटाया नहीं जा सका, अतः सहका री 
समितियों की बहुत अधिक पूंजी मारा पड़ गयी । 
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१६२९ ई० की महान आथिक मन्दी से इस आन्दोलन को बहुत बड़ा धक्का लगा । 
अतएव समितियों की संख्या में वृद्धि की अपेक्षा उनके पुनरनिर्माण पर ही अधिक जोर दिया जाने 
लगा । १६३५ ई० में रिजवं बंक ऑफ इण्डिया ((१९४९४८ $क्ा।: ० 70॥9) की स्थापना हुई । 
इसके अन्तगंत एक पृथक्‌ कृषि-साख विभाग (4280प्राप्राबं (४९०६ 6एथ7व०॥) का निर्माण 
हुआ जिसका कार्य कृषि के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना था । इसकी सहायता से 
रिजवं बेंक ने सहकारिता आन्दोलन में सुधार लाने के प्रश्न का अध्ययन किया और साथ ही उसके 
पुर्ननर्माण के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव भी प्रस्तुत किया । इस प्रकार १६२६ ई० से १९३० ई० तक 
की अवधि को सहकारिता आन्दोलन की अवनति तथा पुनर्निर्माण का समय कहा जाता है । 

द्वितीय युद्धकाल में नियन्त्रित वस्तुओं को प्राप्त करने में भी अनेक कठिनाइयाँ होने लगी 
जिससे जनता ने उपभोक्ता भण्डारों ((०णाइप्राश5 $002८8) का आश्रय प्रारम्भ किया । इस 
प्रकार उपभोक्ता भण्डारों की संख्या में वृद्धि होने लगी । सरकार ने भी इन्हें प्रोत्साहित करने के 
लिये नियन्त्रित वस्तुओं का वितरण इनके हाथ में सौंप दिया | उपभोक्ता भण्डारों के साथ-साथ 
उत्पादक ममितियों की संख्या तथा आकार में भी बहुत वृद्धि हुई । इस प्रकार सहकारिता आंदोलन 
को द्वितीय महायद्ध से बहुत अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । 


भारत में सहकारिता आन्दोलन को वतंमान स्थिति 
(शि€5९॥६ रि0500॥ ए 6 (०-06फुशाए८ (०एशाशा। ॥॥ 40॥9) 

द्वितीय. महायुद्ध के पश्चात्‌ सहकारिता आन्दोलन का विकास पूवंवत्‌ जारी रहा । इस 
अवधि में सहकारिता के कायं-क्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि हुईं। साख-समितियों की अपेक्षा गंर-साख 
समितियों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा । इसके परिणामस्वरूप तरह-तरह की 
तमितियों का निर्माण प्रारम्भ हुआ जिनमें सहक।री गृह-निर्माण समितियां, सहकारी कृषि-समितियां 
तथा लिफ्ट इरिगेशन समितियाँ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। साथ ही, बहुधन्धी सहकारी 
समितियों ए४७एाए०४७ (०0-०फथकआा४९ $०20॥65) की प्रधानता भी बढ़ने लगी। इनका 
उह श्य किसानों को कर्ज देने के अतिरिक्त बीज, खाद आदि की व्यवस्था करता है। आजकल 
सहकारिता आन्दोलन का उद्द श्य किसानों के जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक 
होना समझा जाता है। इसी दृष्टिकोण से बहुधन्धी समितियों के विकास पर जोर दिया जाता 
है। लेकिन, सहकारिता आन्दोलन के विकास के इस स्तर पर भी साख समितियों की ही प्रधानता 
है। १९५१-५२ ई० में देश की सम्पूर्ण सहकारी समितियों का ही ६६७ प्रतिशत भाग कृषि तथा 
गर-कृषि साख समितियों का हो था। इस आन्दोलन पर देश-विभाजन का, विशेषत: पंजाब एवं 
बंगाल में प्रभाव भी बहुत अधिक पड़ा । 

पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता क॑ विकास को प्रधान स्थान दिया गया है। वास्तव 
में, किसानों की आ्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन देना 
आवश्यक हो गया है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद सहकारिता आन्दोलन के क्षेत्र में सबसे महत्त्वपूर्ण 
घटना रिजर्व बेंक द्वारा १९५१ ई० में ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की नियुक्ति है। समिति ने 
अपना प्रतिवेदन दिसम्बर, १६५४ ई० में प्रस्तुत किया | इस सर्वेक्षण के अनुसार ५० वर्षों के 
प्रयत्नों के बावजूद कृषकों की साख-सम्बन्धी कुल आवश्यकता का केवल ३ प्रतिशत भाग ही सह- 
कारी समितियों द्वारा पूरा किया जा सका था। अतः, सहकारिता आन्दोलन को अधिक प्रगतिशील 
बनाने के उहं श्य से समिति द्वारा बहुत-से सुझाव दिये गये तथा विभिन्न संस्थाओं के निर्माण की 
सिफारिश की गयी। समिति ने ग्रामीण साख-व्यवस्था के समुचित संगठन के लिए निम्न- 
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लिखित सुझाव दिया था :---(क) सहकारी संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर राज्यभागिता, (ख। 
साख एवं अन्य आशिक क्रियाओं में पूर्ण समन्वय, (ग) किसानों को विक्रय की सुविधा प्रदान करन 
के उ्ं श्य से गोदामों की स्थापना, तथा (घ) सभी कर्मचारियों के समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था । 
समिति ने इम्पिरियल बंक तथा अन्य १२ बंकों को मिलाकर एक स्टेट बैक स्थापित करने की 
सिफारिश की । १ जुलाई, १६५५ ई० को इस बेक की स्थापना की गयी। इस प्रकार समिति 
के सुझाव सहकारिता संगठन के लिए विशेष महत्त्व क॑ हैं । 

जून, १६५६ ई० में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन एवं सरकार की नयी क्पि-पम्बन्धी नीति की 
घोषणा के समय से तो सहकारिता आन्दोलन का महत्त्व और भी बढ़ गया है। तृतीय पंचवर्षीय 
योजना में भी सहकारिता आन्दोलन को प्रमुख स्थान प्राप्त था। वास्तव में, सहकारिता हमारी 
तृतीय पंचवर्षीय योजना का आधार स्तम्भ थी | ((0-079८8॥५४९४ ॥80 96०0776 ॥6 ॥(९५४।0९ 
णी पाल पभंत शापणप्राल ण ०ण प्रात काप6 ४९क ऐ का. ) 

इस प्रकार भारत में सहकारिता आन्दोलन के प्रायः ६८ वर्ष समाप्त हो चुके हैं। इस 
अवधि में इस आंदोलन में विशेष प्रगति हुई है जो निम्नलिखित तालिका से स्पप्ट है :-- 

वर्ष समितियों की संख्या सदस्यों की संख्या कार्यशील पू जो 
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१९६७-६८ ३१६०० ४६१६० ३६४४-६६ 


( १६४४-४५ ई० तक के आँकड़े पाँच वर्षो के औसत हैं ) 
एक औसत परिवार की संख्या पाँच मानने पर यह कहा जा सकता है कि जून, १६६८ ई० 
में लगभग २८ करोड़ या सम्पूर्ण जनसंख्या का प्रायः ५५ प्रतिशत भाग सहकारिता आन्दोलन के 
अन्तगंत लाया जा चुका था ।! 
 ], [709 97]-72. 





३१८ भारतीय अथंशास्त्र॑ 


भारत में सहकारिता आन्दोलन का ढाँचा 
( शापलाप्रा० ण 6 ९0०-6्शबा५िट ०एलाशा। ॥ ]08 ) 


भारत में सहकारी समितियों का संगठन रफाइजन ( २थ्मोलिंडथा ) तथा शुल्ज डेलिज 
($०ए४०६-०0०॥5७॥) समितियों के आधार पर हुआ है। सर्वप्रथम भारत में सहकारी समितियों 
का संगठन रफाइजन समितियों के आधार पर हुआ था, किन्तु बाद में इन दोनों प्रकार की समितियों 
की विशेषताओं को अपनाया गया। भारत की सहकारिता संस्थाओं में तीन प्रकार की समितियों 
की प्रधानता है -प्रामीण क्षत्रों में प्रारम्भिक समितियां हैं, जिला अथवा तालुका में कन्द्रीय सहकारी 
बक (0श॥79] (०-०फश३॥४० 34॥5) हैं तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बेक हैं । 

भारत में सहकारी समितियों का संगठन निम्नलिखित तालिका से बिल्कुल स्पष्ट हो 








जाता है :-- 

सहकारी समितियां 

पयययययप हक मम 
प्रारंभिक की 
व विन 
कृषि-साख गर-क्षि-साख 

कृषि-ग र-साख गेर-कृषि 

गेर-साख |. [| 

संघ कन्द्रीय बैंक राज्य बैंक 


इस प्रकार सहकारो समितियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं । किन्तु किसानों के दृष्टिकोण 
से कृषि-साख समितियों की ही प्रधानता है । 
१6 हे ०-६१ ई० में सभी प्रकार को सहकारी समितियों को संख्या निम्नलिखित 
प्रकार से थीं :-- ह 
सहकारी समितियाँ १६६०-६१ 





अफामाभाड पर... शातपता अंक उक :. 





सदस्यता कायशील प॑जी ऋण दी गयी रकम 





वर्गीकरण संख्या (हजार में ५ हर 
) | (लाख में) (लाख रु० में) | (लाख रु० में) 
साख-समितियाँ | ््््ि 
कृषि-साख २१२ १७० २७३६० २०२८० 
गर-कृषि-साख १२ ५० १५०१० १३०४० 
अन्य १० २० ६०४७० २७० 
गर-साख समितियाँ 
विक्रय ३ २० ४७६० १३३० 
अन्य ६५ ६० २३४८० ३०६० 
कुल ३३२ ३५० १३१२१० ३७६८० 


जद ७७८८" न मजाक लकी किक क दल दि किक कि 
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अब इनका निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है -- 

प्रारम्भिक कृषि-साख समितियाँ (?07997ए 32872८एणै/ए्थ। (7९१४६ 50८6॥68) '-- 
प्रारम्भिक कृषि-साख समितियाँ क्षि-कार्यों के लिए साख की व्यवस्था करती हैं। देश की 
सहकारी संस्थाओं में कृषि-साख समितियों का आज भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। जून, १६६३ ई० 
में इनकी संख्या २११ हजार हो गयी थी जो कुल समितियों का प्राय ६० प्रतिशत भाग था। 
उसी वर्ष इन समितियों के सदस्यों की संख्या २१७ लाख तथा इनकी कायशील प्‌ जी २७००३ 
करोड़ रुपये थी । 

निम्नलिखित तालिका से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं में प्रारम्भिक कृषिन्साख 
समितियों की प्रगति का अन्दाजा लगता है :--- 


काल समितियों की संख्या सदस्यों की संख्या. अल्प एवं मध्यमकालीन 
( लाख में ) ऋण (करोड़ रुपये में) 
१६४०-५१ १,०४,६६८ ४४ २२९६ 
१६५५-५६ १,४६,६३६ ७८ ४६'२ 
१६६०-६१ २, १२,००० १७० २०२*'८ 
१६६५-६६ १.६७,००० २७० ३४६० 
१६६७-६८ १,७१,८०४ २८९१ ४२६'२ 
१६७३-७४ (आयोजित) १,२०,००० ४०० ७४५०० 


प्रारम्भिक कृषि-साख समितियों की विशेषताएँ :---इस प्रकार की समितियों की निम्न- 
लिखित प्रमुख विशेषताएं है :---कृषि-साख छुमितियों के सदस्यों की संख्या कम-से-कम दस होती 
है। साधारणत:, इस प्रकार की समितियाँ प्रत्येक गाँव में रहती हैं। अतः इनके सदस्य वे ही 
हो सकते हैं जो एक ही गाँव में रहते हों, जिससे कि एक दूसरे की आ्थिक स्थिति से पूर्ण परि- 
चित रहें। इनका दायित्व अपरिमित होता है। इससे समिति की साख बढ़ जाती है और कम 
ही सूद पर रुपया मिल जाता है। इस समितियों का कायं-क्ष त्र विस्तृत नहीं होता । साधारणतया 
एक गांव में एक ही समिति रहती है । इन समितियों का प्रबन्ध तथा संचालन पूर्ण रूप से प्रजा- 
तन्त्रीय. तथा अवेतनिक होता है। सदस्यों की वाषिक बठक में एक संचालक मण्डल का चुनाव 
होता है जिसके जिम्मे समिति की देनिक कार्यवाही रहती है । 

प्रारम्भिक कृषि-साख समितियों की कायशील प्‌ जी सदस्यों के प्रवेश शुढ्क ( श।५ 66 ) 
से, हिस्सों की बिक्री से, रक्षित कोष ( २८४४४८ >ग्रा0 ) की रकम से तथा सदस्यों एबं अन्य 
व्यक्तियों द्वारा जमा की हुई रकम से प्राप्त होती है। लेकिन इनके अतिरिक्त ये समितियाँ केन्द्रीय 
तथा प्रान्तीय सहकारी बेंकों एवं सरकार से कर्ज भी लेती हैं। सदस्यों को साधारणतः उत्पादक 
कार्यों ( ?00फरण्ांए्८ ?प्रफृ0565 ) के लिए ही कजं दिये जाते है। किन्तु कभी-कभी पुराने 
ऋषणों से मुक्त कराने तथा अनुत्पादक कार्यों ( एगरण्वाण0घला५० एपा००४८5 ) के लिए भी कजं 
दिये जाते हैं। उत्पादक कार्यों के लिए दिये गये कर्ज के सूद की दर भी महाजनों की तुलना 
में बहुत कम होती है। साथ ही, कर्ज देने के लिए इनकी व्यक्तिगत जमानत ही पर्याप्त होती 
है। कर्ज की वसूली किस्तों में होती है जो साधारणतया फसल काटने के बाद का समय होता 
है, क्योंकि फसल तेयार होने पर किसान सुगमतापूर्वक अपनी रकम चुका सकते हैं। लेकिन 
किसान कज चुकाने में तत्परता नहीं दिखलाते। अतएवं समितियों की बहुत-सी प्‌ जी जकड़ जाती है 
और उनके कायक्रम में बाधा पड़ने लगती है । 


३३० भारतीय अथशास्त्र 


साधारणतया समिति का कुल लाभ एक रक्षित-कोष ( 7१९८४८/४४ + पा ) में जमां करें 
दिया जाता है। लेकिन जिन समितियों के हिस्से होते हैं, उन हिस्सों पर लाभ का कुछ प्रतिशत 
विभाजित भी कर दिया जाता है। समितिग्रों के आय-ब्यय की जाँच तथा देख-भाल के लिए 
सरकार द्वारा ऑडिटस एवं इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति होती है। साथ ही, देख-भाल के लिए 
सहकारी संघ ( (०-कुथथ7४४५९ ए7०॥$ ) भी होते हैं, जो इन समितियों को उचित रूप से 
हिसाब रखने, उनकी जाँच करने तथा रुपया वसूल करने में सहायता प्रदान करते हैं । 

भारत में प्रारम्भ से ही कृषि-साख समितियों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। लेकिन 
आज भी इन समितियों का वितरण प्रत्येक राज्य में एक समान नहीं है। १६५१-५२ ई० में कुल 
१,१७०१० कृषि-साख समितियों में से ५४,१६६ समितियाँ, या सम्पूर्ण का ४६ प्रतिशत भाग 
केवल तीन राज्यों--बम्बई, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश में थीं। सहकारिता नियोजन समिति 
( 0०-क्शबार6 शुक्षावा8 (००॥्रा।०८ ) ने १६४५ ई० में इस बात की सिफारिश की थी कि 
१० वर्षों के अन्दर देश के ५० प्रतिशत ग्रामों में तथा ३० प्रतिशत ग्रामीण जनता के बीच 
प्रारम्भिक समितियाँ अपने कार्य का विस्तार कर लें ।' किन्तु जून, १६६८ ई० तक कुल ग्रामीण 
जनसंख्या का प्राय: ५५ प्रतिशत भाग इन समितियों के अन्तर्गत लाया गया था । 

कृषि-साख समितियों की असफलता के कारण ( (४७६८४ ० हाल शिप८ एप 48 
एप्रॉपाओं (760॥0 500०(6८६ |0 790॥4 ) :--भारत में कृपि-सलाख समितियों की असफलता के 
निम्नणिखित प्रधान कारण हैं :--(१) इन समितियों द्वारा अपने सदस्यों को दिया अधिकांश 
कर्ण वसूल नहीं हो पाता है। रिजबं बेंक द्वारा एकत्र आँकड़ों के अनुसार १६६२-६३ ई० में इन 
समितियों के बकाया कर्ज की रकम ७७१८ करोड़ रुपये थी । इसका कारण यह है कि किसान 
कर्ज का अधिकांश भाग अनुत्पादक कार्यों में लगा देते हैं जिनमें कर्ज की अदायगी समय पर नहीं 
हो पाती। (२) कषि-साख समितियों के पास सदस्यों की साख-सम्बन्धी आवश्यकताओं की 
पूति के लिए पर्याप्त पूजी की कमी है। १६६२-६४ ई० में औसत रूप से प्रत्येक समिति की 
प्रत्येक सदस्य औसत हिस्सा पूंजी केवल ३७ रु० तथा प्रति समति औसत कायंशील पूंजी 
१७,५२६ र० थी।* पूजी की अपयाप्तता के कारण कृषकों को विवश होकर महाजनों से कर्ज 
लेना पडता है । यही कारण है कि आज भी हमारे गाँव में महाजनों का प्रभुत्व कम नहीं हो पाया 
है। (३) इनकी सूद की दर भी अधिक होती है । १९५७-५८ में सूद की दर उत्तर प्रदेश में ८४ 
प्रतिशत, मध्य प्रदेश में १० प्रतिशत तथा बंगाल में ८ प्रतिशत थी* जो निश्चित ही बहुत अधिक 
है । इनके अतिरिक्त समितियों के संचालन, निरीक्षण तथा हिसाब आदि में भी अनेक दोष पाये 
जाते हैं जिनके फलस्वरूप ये सफलता पूर्वक काय करने में असमर्थ सिद्ध होती हैं । 

प्रारम्भिक गर-क्रपि-साख समितियाँ  ( एगक्षाज चणा-4एछप०एणाणव। ९ 
80065) :--गेर-कृपि साख समितियाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यो में लगे हुऐ लोगों को 
साख प्रदान कर उनकी सहायता करती हैं। ये अधिकांशत: नगरों में स्थापित की जाती हैं जहाँ 
शिल्पी तथा श्रमिक इनके सदस्य होते हैं। ये समितियाँ शुल्ज डेलीज ( $लाप्रा2०-0०॥(०॥ ) 
सिद्धांत के आधार पर स्थापित की जाती है तथा इनका दायित्व सीमित होता हैं। जिस प्रकार 
कृषि-साख समितियों का उदं श्य किसातों को साख प्रदान कर महाजनों के खंगुल से बचाना होता 


पैककपानत-- पर्व; +#४>कैक/४+क-++- बह. 


[. रि९ए४८५ ० (6 (70-079९:8006 १0ए९०7०९॥।., 9. 8. 
2. ॥08 4966, ?., 245 
3. रिटरा९छ७ रण (6 (70-09072५ए९ (०ए९ण०७९१५॥ ॥7049, ?, 6 
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है, उसी प्रकार इन समितियों का उदं श्य शिल्पी तथा श्रमिकों को सस्ती दर पर साख प्रदान कर 
उन्हें महाजनों व साहुकारों के चंगुल से बचाना होता है। जून, १६६३ ई० के अन्त में इस प्रकार 
कीसमितियों की सख्या १२,८५०; इनक सदस्यों की संख्या ५२०३ लाख तथा इनकी कायंशील पृ जी 
१८५४ करोड़ रुपये थी। १६६२-६३ ई० में इन समितियों ने १६६२१ करोड़ रुपये ऋण के रूप 
में दिया था। अन्य राज्यों की अपेक्षा महाराष्ट्र तथा गुजरात में इनका अधिक विकास हुआ है। 
इन समितियों को नगर साख-समितियों ( ए॥७4॥ (7९००॥ 500०ं७॥०४ ) भी कहा जाता है । 

नगर-साख समितियाँ दो वर्गो में विभाजित की जा सकती है--(क) नगर बेंक ( एफ 
047४ ), तथा (ख) अन्य नगर-साख समितियाँ। नगर बेक साधारण बैंक के प्राय: प्रत्येक कार्य 
करते है । लेकिन अन्य नगर समितियाँ केवल सदस्यों के जमा लेने से उन्हें साख प्रदान करने का 
ही काय करती है। १६५७-५८ ई० में नगर बेंकों की संख्या ८५२, इनके सदस्यों की संख्या 
११८ लाख तथा इनकी कार्यशील पूृजी ५६६६ करोड़ रुपय थी। नगर साख-समितियाँ 
कारखानों भें काम करन वाले मजदूरों तथा अय कमंचारियों द्वारा संगठित की जाती हैं । इनमें 
सहकारी संचय ( (०-णलआाभ८ट पश्ी। 500॑ं०ां०६ ) तथा शिल्पी समितियों का प्रमुख 
स्थान है। सहकारिता नियोजन समिति ( ('०-कृशकाए6 शिक्षागगाह (००6 ) ने 
देशों में गर-कृषि-साख समितियों के विकास के लिए सिफारिश की थी | देश के औद्योगिक मजदूरों 
की संख्या में भी वृद्धि हो रही है जिससे नगर साख-समितियों का भविष्य अशाजनक जान 
पडता है । 


प्रारम्भिक क्ृषि-गे र-साख समितियाँ 
( शवक्ष) 4ैशाएगॉपान। ४०ा-ण८तका 50076065 ) 

गर-साख-क्राष सर्मितियों के मुख्य कार्य किसानों की उपजों के विक्रय की व्यवस्था करना, 
भूमि की चकबंदी का प्रयत्न करना, सहकारी कृषि का प्रचार करना, अच्छी खेती की व्यवस्था 
करना, ग्ृह-निर्माण करना तथा स्वास्थ्य और समाज सेवा द्वारा किसानो को उन्नतिशील बनाना है । 
दूसरे शब्दों में, क्षि-साख के अतिरिक्त ग्रामाण-जीवन के अन्य सभी पहल इसके अन्तगत आ जाते हैं । 
१६५६-५७ ई० में क्रषि गर-साख समितियों की सख्या ३१,६०५ थी तथा इनके सदस्यों की संख्या 
२७ ६ लाख थी। इस प्रकार इन समितियां का इतना महत्त्व होते हुए भी इनका विकास अभी 
बहुत हूं, कम हुआ है। इसके अनेक कारण हैं--उदाहरण के लिए १६१२ ई० के अधिनियम के पूर्ण 
इस प्रकार की समितियाँ स्थापित नहीं की जाती थीं, इसके लिए योग्य एवं शिक्षित कमंचारियों 
का अभाव है, आदि । किन्तु ह्वितीय महायुद्ध कै बाद इनका विकास बहुत अधिक हुआ है । युद्ध 
के समय सरकार नियन्त्रित वस्तुओं के वितरण में सहकारी समितियों को प्रधानता देती थी । 
अतः उस समय इस प्रकार की बहत-सी समितियाँ कपड़ा, चीनी तथा तेल आदि आवश्यक 
वस्तुओं के वितरण के लिए स्थापित की गयीं। अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन ने भी इन 
समितियों को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया | भिन्न-भिन्न राज्यों में सहकारी कृषि तथा अतिरिक्त 
भूमि को कृषि-योग्य बनाने की व्यवस्था एवं खाद, बीज तथा खेती के औजारों के वितरण के लिए 
बहुत-सी समितियों का निर्माण हुआ है किन्तु, पुनः इन समितियों की संख्या कम होने लगी है । 
इसका प्रमुख कारण ग्रामीण क्षत्रों में बहुधंधी समितियों का प्रचलन है। 

कृषि-गर-साख समितियों में सहकारी विक्रय समितियाँ ( (०-०7७4॥४७ 7 ८(ं।ए 
50०८ं०76$ ), उत्तम क्षि समितियाँ ( फल्लाक् क्षय 50०ं०7८$ ), सहकारी कृषि 
समितियाँ[ (०-कृशशभांए्ट. +िथागगह $0००९०४४६९४ ), फसल रक्षा समितियाँ ( 070%- 
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एाण०णांणा $0००४०$ ), सिंचाई समितियाँ ( पांइकांणा 500॑ं०ा०5 ), भूमि-सुधार॑ 
समितियाँ (॥.470 ॥7एा/0ए्थाशा $००ं०॥४९४४ ), उत्तम जीवन एवं ग्राम-सुधार कमितियाँ 
( सैलाक्ष [शाह ा0 शा2० एडञात। $0009७॥65 ) आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

इनमें सहकारी विक्रय समितियों का सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान है । ये समितियाँ किसानों की 
उपज के विक्रय की व्यवस्था करती हैं। महाराष्टू, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में इस 
प्रकार की समितियाँ पायी जाती हैं। महाराष्ट में कपास बेचने वाली समितियों की प्रधानता है। 
तमिलनाडु में धान, मशाला एवं ईख तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार में ईख समितियाँ पायी जाती 
हैं । ये समितियाँ किसानों से उनकी उपज लेकर उन्हें उचित मूल्य पर विक्रय की व्यवस्था करती 
है। बिहार में १६६३-६४ ई० के अन्त तक गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों ( (6 
0670फ्रण5 (.0-7श०ा२९ $00००(०$ ) की संख्या ६१६७ थी । उसी समय सहकारी गन्ना-संघों 
की संख्या ७० तथा इसके सदस्यों की संख्या ४,७०, ७७६ थी | १६५४-५५ ई० में इन समितियों 
एवं संधों ने २३१ लाख रुपये का गन्ना मिलों को प्रदान किया था जिससे उन्हें ७५ लाख रुपये 
कमीशन के रूप में प्राप्त हुए थे । |! आजकल विक्रय समितियों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है । 

प्रारम्भिक गेर-कृषि गर-साख समितियाँ ( शांग्रध्ा। िणा-490एपा८। ०व- 
0०20#0 $0006४ ) :--ये समितियाँ शिल्पियों तथा श्रमिकों को साख के अतिरिक्त अन्य 
आथ्थिक कार्यों में सहायता प्रदान करने के उद्द श्य से स्थापित की जाती हैं। १६५५-५६ ई० में 
इनकी संख्या २७,६३५ थी जो सम्पूर्ण समितियों का १२ प्रतिशत भाग था तथा इनके सदस्यों की 
संख्या ३२२ लाख थी। इस समय ये समितिययाँ विविध प्रकार की होती हैं जिनमें उपभोक्ता 
सहकारी समितियाँ ( (0फफण्शला8 (00-0एश३7ए९५ ), ओद्योगिक समितियाँ ( ॥00४77/ 
(०-०7५47४५९७५) तथा सहकारी गृह-समितियाँ (00-07७०४०९ पस्र०ए०थ्रंग8 500९४९४) आदि 
प्रमुख हैं । 

केन्द्रीय सहकारी समितियाँ :--प्रारम्भिक समितियों पर विचार कर लेने के बाद अब 
हम केन्द्रीय सहकारी समितियों पर विचार करेंगे। इन समितियों का कार्य प्रारम्भिक समितियों 
का संगठन तथा उन्हें आथिक सहायता प्रदान करना है। इस समय इनके तीन रूप पाये जाते 
हैं--( १) संघ (ए7राणा) , (२) केन्द्रीय सहकारी बैंक ((९000७४) (00-09९7७॥0९ 897॥ ), तथा 
( ३ ) राज्य सहकारी बैंक ( $509(९ (30-0[9९279(ए€ ४97॥४ )। 

(१) संघ (छा07) :--संघ तीन प्रकार के होते हैं :-- 

(क) संरक्षित (5ए०4/970९९८७४॥०९) संघ :-- इस प्रकार के संघ महाराष्ट्र में हैं। ये 
संघ सदस्य समितियों को केन्द्रीय बैंक द्वारा दिये जानेवाले कर्ज का संरक्षण ((१५७४:७7९९८) प्रदान 
करते हैं । 

(ख) निरीक्षक संघ :- इस प्रकार के संघ महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में हैं । 

(ग) साहुकारा (857४78) संघ :---इस प्रकार के संघ पंजाब में हैं। इस प्रकार के संघ 
का निर्माण किसी निश्चित क्षत्र में विभिन्न समितियों के सम्मिलन से होता है। संघ प्रारम्भिक 
स।मेतियों की देख-रेख का कार्य करते हैं। कभी-कभी ये प्रारम्भिक समितियाँ एवं केन्द्रीय सहकारी 
बैंकों के मध्य सहयोग का कार्य भी करती हैं । 

राज्य सहकारी बैंक ( 5(2(€ (४0-07९४४४८ 82»7%) :-ण राज्य सहकारी बेंक उच्चतम 
बेंक (497०४ 93»7/) होते हैं जो प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंक के समाशोधन गृह 
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((९७॥78 ; )४७९) के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार ये केन्द्रीय बैंकों के जरिये प्रारम्भिक 
समितियों के कार्यों की प्रगति को प्रभावित करते हैं, अत: देश के सहकारिता आन्दोलन का विकास 
बहुत कुछ इन बंकों पर ही निर्भर करता है, इसलिए सर्वप्रथम मंकलगन समिति ने १६१५ ई० में 
इस प्रकार के उच्चतम बैकों के निर्माण पर जोर दिया था । 


१६६७-६८ ई० में इस प्रकार के बैंकों की संख्या २५ थी तथा इनके सदस्यों की संख्या 
२,१३,८६ थी। इनकी कार्यशील पूंजी ४४४ करोड़ रपये थी तथा उस वर्ष इन्होंने ६५१ करोड़ 
रुपये ऋण के रूप में प्रदान किया था। सभी राज्यों में इन बेकों के विधान एक समान नहीं हैं । 
पंजाब तथा बंगाल में केवल सटकारी संस्थाएँ ही इनका सदस्य बन सकती हैं; लेकिन अन्य राज्यों 
में अन्य व्यक्ति भी इनके सदस्य बन जाते हैं। किन्तु ऐसी हालत में बक के अन्तनियम को इस 
प्रकार बनाया जाता है कि सहकारी संस्थाओं का कोई अहित न हो । 


केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा सहकारी समितियों को साख देने के अतिरिक्त इन बेंकों ने अन्य 
सहकारिता-सम्बन्धी कार्यवाहियों को भी अपनाया है। ये विभिन्न सहकारी संस्थाओं को श्व खला- 
बद्ध करते हैं। साथ ही, ये चीनी, कपड़ा, तेल तथा खाद्यान्नों के वितरण का भी कार करते हैं । 
बिहार राज्य सहकारी बेंक तो खली, खाद, नमक, बीज एवं पुस्तक आदि का भी विन्रय करता है। 
इस प्रकार राज्य सहकारी बेंक विभिन्‍न प्रकार के कार्य करते हैं । 


बहुधन्धी सहकारी समितियाँ (४ण५एणए०४९ 00 ००९7०४ए९ $006068) :-- 
बहुधन्धी सहकारी समितियाँ उन समितियों को कहते हैं जो केवल किसी एक काय॑ को न करके 
अनेक कार्यों को करती हैं। इनका उद्द श्य अपने सदस्यों को केवल साख पदान करना ही नहीं 
होता, वरन्‌ अनेक प्रकार से उनकी सहायता करना भी होता है। इनका उद्द श्य किसानों के 
आध्िक जीवन का सर्वांगीण विकास (00-07शब्वधं00 &80ए0 €९ए४०78८९ 2)] 989९९(३ ए[। €८०- 
7077८ ]6 ० (७७ ९॥॥9६०९7४) करना है। रिजव बेक के अनुसार सहकारिता किसानों के लिए 
तभी लाभप्रद सिद्ध हो सकती है जब वह उनके जीवन में हर ओर से सहायता दे । इसी बात को 
लेकर रिजवं बैंक ने बहुधन्धी समितियों का जोरदार समर्थन किया है। 'रॉयल कमीशन ऑन 
एग्रीकलचर' ने तो एक-धन्धी समितियों की ही सिफारिश की थी, लेकिन पिछले कुछ समय से 
जनमत बहुँधन्धी समितियों की स्थापना के पक्ष में ही है। योजना आयोग का भी यह कहना है कि 
भारत के आथिक ढाँचे में बहुधन्धी समितियों का विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


इस प्रकार बहुधन्धी समितियों का भारतीय किसानों के आथिक जीवन में बड़ा ही 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। आजकल किसान आवश्यकता पड़ने पर साख समितियों से कं तो लेता है, 
पर कर्ज देने के बाद समिति से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता । जब कर्ज चुकाने का समय 
आता है, तो वह समिति से दूर भागने का प्रयत्न करता है। लेकिन, बहुधन्धी समितियों के सदस्यों 
का इनके साथ स्थायी सम्बन्ध हो जाता है, क्योंकि समिति उनके जीवन के हरेक पहल में सहायक 
होती है। साख-विभाग कर्ज देता है, विक्रम विभाग उसकी उपज की बिक्री में सहायता देता है, 
उपभोक्ता विभाग उसे उपभोग की वस्तुएँ देता है, उत्तम कृषि-विभाग उसकी कृषि-सम्बन्धी 
आवश्यकताओं; जेसे---खाद, उत्तम बीज, नये-नये वैज्ञानिक औजार आदि की पूर्ति करता है, भूमि 
की चकबन्दी की व्यवस्था की जाती है, सहायक उद्योग-धन्धों के विकास तथा गाँव के स्वास्थ्य एवं 
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सफाई इत्यादि पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार बहुधन्धी समितियाँ गाँव की सभी मुख्य 
समस्याओं को हल कर गाँव के साबवंजनिक कार्यों के केन्द्र के रूप में कायं करती हैं । 


अत: आजकल बहुधन्धी समितियों की स्थापना पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है। 
साथ ही, बहुत-सी समितियों को बहुधन्धी समितियों के रूप में बदला जा रहा है। १६५७-५८ 
ई० में बहुधन्धी समितियों की संख्या प्रायः ७५ हजार, इनक सदस्यों की संख्या ४३ लाख तथा 
इनकी कार्यशील पुंजी ५६११ करोड़ रुपये थी । अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 
बहुधन्धी समितियाँ हैं। १६५७-५८ ई० में देश में कुल ७५ हजार बहुधन्धी समितियों में से 
४२,६२२ समितियाँ केवल उत्तर प्रदेश में थीं। बहुधन्धी समितियों के विकास के लिए इस राज्य 
में एक योजना बनायी गयी थी जिससे इनकी संख्या में इतनी वृद्धि हुई है। वहाँ रजिस्ट शन में 
एकधन्छी समितियों की अपेक्षा बहुधन्धी समितियों को प्राथमिकता दी जाती है। बिहार में 
बहुधन्धी समितियों की संख्या १६५१-५२ ई० के अन्त में ५,८६०; इनके सदस्यों की संख्या २"४१ 
लाख तथा इनकी कार्यशील पूंजी ५२:२३ लाख रुपये थी | उसी वर्ष इन समितियों द्वारा १८३६७ 
लाख रुपये के सामान की बिक्री की गयी थी । 


वहुधन्धी समितियों की सफलता का प्रमुख कारण 7 द्वकाल में वस्तुओं का अभाव तथा 
वितरण पर नियन्त्रण था| सरकार निवयन्त्रित वस्तुओं के वितरण में इन्हीं समितियों को 
प्रधानता देती थी। अतः नियन्त्रण के समय में इन समितियों की बिक्री बहुत अधिक बढ़ गयी 
थी। किन्तु नियन्त्रण समाप्त हो जाने के बाद पुन: इनकी आय में कमी होने लगी है जिसे बढ़ाने 
के लिए इन्हें अपने कार्यों को अधिक विस्तृत करना होगा । 


भारत में सहकारिता आन्दोलन की प्रगति का मूल्यकांन 
( रि९ए९७ ० पार 7087₹58 0 (४0-07020२९ ॥०९शए९॥( 7 प708 ) 

भारत में सहकारिता आन्दोलन के प्राय: ६८ वर्ष बीत चुके है, छेकिन अभी तक इस आंदोलन 
से देश की अधिकांश जनता को कोई लाभ नहीं पहुँचा सका है। १६६८-६६ ई० में कुल ३२६ 
हजार समितियाँ थीं, जिनके सदस्यों की संख्या ५६६८ लाख तथा कायंशील पूंजी प्रायः 
४४९३'८ करोड़ रु० थी । एक ओसत परिवार की संख्या ५ रखने पर भी यह कहा जा सकता है 
कि सहकारिता आन्दोलन के अन्तगंत जून, १६६८ ई० तक केवल २८ करोड़ या कुल जनसंख्या 
के केवल प्रायः: ५५ प्रतिशत व्यक्ति ही लाये गये थे। १६६५-६६ ई० में १६९७ हजार प्रारम्भिक 
कृषि-साख समितियाँ थीं जिनके सदस्यों की संख्या ४५० लाख थी तथा कुल दिया गया कर्ज ६५० 
करोष्ट रुपये था | ये समितियाँ प्राय: €० प्रतिशत गाँवों में पायी जाती थीं तथा इनके अन्तगंत कुल 
ग्रामीण जनसंख्या का प्रायः ४५ प्रतिशत भाग लाया गया था। चतुर्थ योजना के अंत तक १०० 
प्रतिशत गाँवों तथा ७५ प्रतिशत ग्रामीण जनता को इन कायंत्रमों के अन्तगंत लाने का आयोजन है । 


फिर भी सहकारिता आन्दोलन से किसानों को बहुत-से लाभ हुए हैं। इनकी ऋण ग्रस्तता 
कम हुई है। साथ ही, इससे नैतिक लाभ भी प्राप्त हुए हैं। वे ही व्यक्ति इन समितियों के सदस्य 
बन सकते हैं जो जुआरी, गरीब, मुकदमेबाज तथा झगड़ालू आदि नहीं हैं और अपनी ईमानदारी के 
लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार सहकारिता के प्रभाव से इन दृष्कर्मों को त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ रही है 
तथा लोग स्वावलम्बन, सहयोग, एकता एवं मितव्ययिता आदि गुणों को अपना रहे हैं । इससे 
सदस्यों का चारित्रिक एवं नेतिक विकास भी हो रहा है । 
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भारत में सहकारिता आन्दोलन की त्रुटियाँ 
( 5007९0फ्रा28 0 (6 (70-07०९7४ ५४९ +0४८४7८॥६ 770 77079 ) 

इस समय भारत में सहकारिता आन्दोलन में अनेक त्र्‌ टियाँ पायी जाती हैं। इसकी प्रगति 
में बहुत-सारी बाधाएँ हैं जिनके फलस्वरूप इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। सहकारिता 
आन्दोलन के विकास के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा विभिन्न समि- 
तियाँ नियक्त की गयी थीं जिन्होंने इस आन्दोलन मे निम्नलिखित त्रटियाँ अनुभव की हैं :-- 

( १ ) साख एवं विक्रय में संयोजन का अभाव (क्‍.80. 07 (०-गवादााणा एऐटॉफ्ल्शा 
0€वा का। एरक्षाप्टता8) :- ग्रामीण साख सर्वेक्षा समिति की सिफारिश के अनुसार भारत 
में सहकारिता आन्दोलन के विफल होने का प्रधान कारण साख एवं विक्रय-व्यवस्था में संयोजन 
का अभाव है। सहकारिता आन्दोलन को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए साख एवं विक्रय 
के अन्तगंत आनेवाली सारी क्रियाओं में संयोजन अनिवायं है। किन्तु भारतीय ग्रामों में इस प्रकार 
की बात नहीं पायी जाती है। वास्तव में, भारत में सहकारिता आन्दोलन का विकास अव्यवस्थित 
ढंग से हुआ है जिससे ग्रामीण क्षत्रों की विभिन्‍न क्रियाओं में संयोजन का अभाव पाया जाता है। 

(२) सदस्यों का सहकारिता के सिद्धांत से पूर्ण रूप में अवग॒त न होना | [8० 
0 ज़रांत् प्राव्ञशक्ावाए रण 6 छञांगरणं)68 ० (०-09४४॥0॥) :--सहका री समितियों 
के अधिकाश सदस्य अशिक्षित एवं सहकारिता के सिद्धांतों स बिल्कुल अनभिन्न रहते हैं। उन्हें 
सहकारिता के रिद्धान्तों का पूरा-पूरा ज्ञान भी नहीं रहता है जिससे व समितियों की कायंवाही 
में बहुधा भाग नहीं लेते । वे समितियों को केवल महाजन एवं साहुकार की ही तरह साख-व्यवस्था 
का ही एक रूप मानते हैं। अतः अधिकांश सदस्य इनमें कोई दिलचस्पी नही लेते । कभी-कभी 
आपसी झगडों के कारण समिति के टूट जाने की आशंका भी बन रहती है। 

(३ ) ऋण मिलने में विलम्ब का होना (क्‍0९89 ॥ 002४॥7792 ।087॥5) :-- सहकारी 
समितियों से किसानों को कजं मिलने में प्राय: देर हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कर्ज के 
लिए आवेदन-पत्र देने के कई महीने बाद कर्ज प्राप्त होता है। इस विलम्ब के कारण आथिक 
सहायता प्राय: बेकार हो जाती है । फलस्वरूप किसानों को अपनी आवश्यकता की पति के लिए 
महाजनों की सरण लेनी पड़ती है। इस प्रकार सहकारिता का मुख्य उद्द श्य पूरा नहीं हो पाता 
और इसके विरुद्ध असन्तोष की भावना फंलने लगती है । 

(४) गर-साख समितियों की ओर कम ध्यान दिया जाता है (7३८९॥८० ० ९०- 
(3००४६ $०0०८४८$) :--सहकारी समितियों के संगठन में गर-साख समितियों की ओर विशेष 
ध्यान दिया जाता है। हमारे देश में साख समितियाँ का ही बाहुल्य है। फलस्वरूप सहका- 
रिता का प्रवेश जीवन के केवल एक अंग में ही हो पाया है। १९५१-५२ में कुल सहकारी 
समितियों में से केवल ३१ प्रतिशत समितियाँ ही गर-साख समितियाँ थीं। लेकिन किसान तथा 
मजदूरों की समस्याओं का वास्तविक समाधान केवल उन्हें साख देकर ही नहीं किया जा सकता, 
वरन्‌ उनके तर्वाद्भीण विकास के लिए गर-साख समितियों का विकास भी आवश्यक है । 

(५) सूद की ऊँची दर (प्ांशा ॥२४6 ० परांश८#) :--साधारणत: यह देखा जाता 
है कि प्रारम्भिक समितियाँ प्रायः ऊंची दर से ब्याज वसूल करती हैं। मध्य प्रदेश में सूद की दर १० 
प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में ६ प्रतिशत, बिहार में १० से १४ प्रतिशत, मद्रास में ७ई प्रतिशत, 
महाराष्ट्‌ में £ प्रतिशत और बंगाल में ८ प्रतिशत है। राज्य सहकारी बैंकों से केन्द्रीय बैंक कर्ज 
लेते हैं तथा ये को थमिक समितियों को कजं देते हैं। हर एक संस्था कुछ-न-कुछ सूद छेती है और 
इस प्रकार सदस्यों तक पहुँचते-पहुँचते सूद की दर बहुत अधिक हो जाती है। अतः किसान महाजन 
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से ही अपेक्षाकृत कम ब्याज की दर पर करजं प्राप्त कर छेता है। साथ ही, उनके लेन-देन का काये 
भी गुप्त रहता है जिससे समाज इनकी में मर्यादा कायम रहती है । 

(६) व्यवस्था की खराबी :-सुयोग्य कार्यकर्त्ताओ के अभाव में समितियों के संचालन में 
भी अनेक त्रुटियाँ पायी जाती हैं। समिति के संचालकों का उचित रूप से चुनाव नहीं होता । ये लोग 
कर्ज देने में विवेक से काम नहीं लेते । इससे कर्ज के भुगतान में बहुत अधिक कठिनाइयाँ होती हैं । 
कृषि आयोग के शब्दों में ; “समिति के सदस्य शक्ति होने पर भी समय पर कजं का भुगतान 
नहीं करते, सहकारिता के सिद्धांत तथा ग्रामीण कर्ज को आवश्यक बातों का उन्हें ज्ञान भी नहीं 
होता, पदाधिकारी रुपया न चुकान वालों के विरुद्ध कोई कायवाही नहीं करते तथा इनमे सहकारिता 
की भावना का सर्वथा अभाव रहता है। नियम भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कायवाही 
नहीं की जाती । अतः सहकारी समितियों की व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं होती । 

(७) सरकारी नियन्त्रण का आधिक्य :--भारत में सहकारिता आन्दोलन की सबसे 
बड़ी विशेषता यह है कि इसके विकास में सरकार का बहुत बड़ा हाथ रहा है । आम जनता 
समितियों की कायंवाही में बहुत कम रूचि लेती है। बहुत से इन समितियों को सरकारी 
संस्थाएं ही समझते हैं। इस प्रकार की भावना सहकारिता के सिद्धान्त के प्रतिकूल है । साथ ही, 
सरकारी कर्मचारियों में समाज सेवा का भी अभाव पाया जाता है। अतएवं समितियों की कार्य- 
वाही में सहकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तभी ये सफलतापूर्वक अपने उदह श्यों को प्राप्त 
कर सकती हैं । 

इन सभी त्रुटियों के अतिरिक्त और भी बहुत-सी त्र टियाँ हैं; जैसे सदस्यों का अनुचित 
चुनाव; सदस्यता के क्षेत्र का विस्तत होना, समितियों का दोषपृर्ण विधान, सदस्यों के अन्दर 
स्वार्थ की भावना की प्रबनता, पूंजी की कमी तथा आपसी मतभेद आदि । इससे स्पष्ट हे कि 
भारत में सहकारिता आन्दोलन की त्र्‌टियों का सम्बन्ध आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सभी 
क्षत्रों से है। इन्हीं सब कारणों से भारत में सहकारिता आन्दालन की संतोषजनक प्रगेति नही हुई 
है । जब तक इन त्र टियों को दूर करने का प्रयत्न नहीं किया जायगा, सहकारिता आन्दोलन के 
विकास में कठिनाई होती ही रहेगी । 

पंचवर्षीय योजनाएँ एवं सहकारिता आन्दोलन 
((०-कृक्षभांणा णा्ंश' ४6 ४६थ ?]&॥8) 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारिता आन्दोलन का विकास ( 706ए6०%एण6॥ 
० 00-0शथाए० श०एशालशा। ॥ 76 मिड ५४९ हऋछ्शा ?]87 ) :--प्रथम पंचवर्षीय 


योजना में सहकारिता के विकास को विशेष महत्त्व दिया गया था। योजना आयोग की राय में 
सहकारिता का विकास प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के लिए अत्यन्त आवश्यक है, अत: योजना के अंत- 
गंत सहकारिता के प्रचार की विशेष व्यवस्था की गयी थी । प्रथम योजना के पाँच वर्षों में देश में 
सहकारी समितियों की संख्या, १,८०,००० से बढ़कर प्रायः २,४०,०००; इनके सदस्यों की संख्या 
१३७२ लाख से बढ़कर १७६२ लाख तथा इनकी कायशील पूजी ३७६ करोड रुपये से बढ़कर 
४६६ करोड रुपये हो गयी । प्रथम योजना के अन्त में १,६८,६७६ कृषि समितियां थीं जिनमें से 
१,५९,६३१ अथवा प्रायः ८५० प्रतिशत साख समितियाँ थीं। इसी प्रकार ३७,७४८ गर-कृषि 
समितियाँ थीं जिनमें ७३ प्रतिशत गर-साख समितियाँ थीं। प्रथम योजना में इस बात की व्यवस्था 
की गयी थी कि सहकारो समितियाँ तथा सरकार द्वारा कृषि को दिया जाने वाला कर्ज १६४५-५६ 
ई० तक १३५ करोड रुपये हो जाना चाहिए था । किन्तु, इस क्षत्र में लक्ष्य की पूति नहीं हो सकी 
तथा सहकारी समितियों द्वारा दिया जानेवाला कर्ज प्रथम योजना के अन्त तक केवल ४३ करोड़ 


, 7२९४४७७ ०६ (४6 एप7४६ ४७ ऐए्९2३7 2879. 


सहकारिता आन्दोलन ३३७ 


रुपये ही हो सका । योजनाकाल में औद्योगिक सहकारी समितियों के विकास पर पर्याप्त जोर 


दिया गया था । इस प्रकार प्रथम योजना के अन्तगंत सहकारिता के विकास को उच्च प्राथमिकता 
प्राप्त थी । योजनाकाल में सहकारिता के विकास पर कुल ७ करोड रुपये व्यय का आयोजन था । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारिता आन्दोलन की प्रगति (?7087658 ० (९ 
(0:0एशब्ाए९. श०ए९7९7( वा 6 5९004 (४९ ९३ ?]2४8) :--ठ्वितीय पंच- 
वर्षीय योजना में भी सहकारिता आन्दोलन के चतुदिक विकास पर जोर दिया गया था। योजना 
के अन्तगंत भारतीय ग्रामीण जीवन के चतुदिक विकास के लिए सहकारिता का संगठन आवश्यक 
बतलाया गया था। इस उहूं श्य से निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया था --( १) सर्वप्रथम तो 
सहकारी समितियों का सम्बन्ध गाँव के विभिन्न कार्यों से होता चाहिए। इनकेक्षंत्र को केवल 
ग्रामीण साख तक ही सीमित रखना उचित नहीं होगा । (२) गाँव के प्रत्येक परिवार का एक 
व्यक्ति किसी सहक।री समिति का सदस्य अवश्य रहे । इन उह श्यों को ध्यान में रखकर कार्य करने से 
सहकारिता के विकास में निस्संदेह सुविधा होगी । योजनाकाल में इस मद में ४७ करोड़ रुपये 
व्यय का आयोजन था । ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर योजना- 
काल में सहकारिता के ब्िकास के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया था। योजना के 
अन्तगंत १६६०-६१ ई० तक सहकारी समितियों द्वारा कृषि को प्रदान किये जानेवाले अल्पकालीन 
साख का लक्ष्य १५० करोड रुपये, मध्यमकालीन साख का ५० करोड रूपये तथा दीघेकालीन 
साख का लक्ष्य २५ करोड रुपये रखा गया था। योजनाकाल में १०,४०० बड़े आकार की 
समितियाँ, १८०० प्रारम्भिक विक्रय-समितियाँ, ६५ सहकारिता के आधार पर चीनी के कारखाने, 
४८ सहकारी रूई जीन के कारखाने तथा ११८ अन्य प्रकार की सहकारी समितियों के संगठन का 
आयोजन था । योजना में केन्द्रीय तथा राज्य गोदाम निममों द्वारा ३५० गोदाम, विक्रय-समितियों 
के लिए १५०० गोदाम तथा बड़े आकार की प्राथमिक कृषि-साख समितियों के लिए ४ हजार 
गोदाम बनाने की व्यवस्था थी । 

प्रथम एवं द्वितीय योजनाकाल के दस वर्षों में सहकारिता के क्षत्र में तीत्र गति से प्रगति 
हुई । निम्नांकित तालिका से दोनों योजनाकाल में प्रारम्भिक कषि-साख समितियों के क्षेत्र में 
प्रगति का अन्दाजा लगता है :-- 

प्रथम एवं द्वितीय योजनाओं में प्रारम्भिक कृषि-साख समितियों की प्रगति 


वर्ष समितियों की संख्या सदस्यों की संख्या अल्प एवं 
मध्यमकालीन ऋण 
( लाख में ) (करोड रु० में) 
१६४०-५१ १,०४,६€८ ढ़ २२.६ 
१६५५-५६ १,५६,६३६ ७८ ४६.६ 
१६५६-५७ १,९५,५१० ६ १ ६७'३ 
१६५७-५८ १,७१,५४३ १०५ ६६.२ 
१६५८-५६ १,८२९,६०५ १९६ १२५'४५ 
१६५६-६० २,०३,१७२ (४व १६६.१ 
१६६०-६१ २,१२,००० ९८० २०३० 


भा० अ०--२२ 


३३८ भारतीय अथंशास्त्र 


ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के अनुसार १६५१-५२ ई० में कषकों के कुल ऋण की 
आवश्यकताओं का ३*१ प्रतिशत सहकारी समितियों द्वारा पूरा किया जाता था जबकि १६६१-६२ 
ई० में सहकारी समितियों तथा भूमि-वन्धक बेंकों द्वारा किसानों की कुल आवश्यकता का २५८ 
प्रतिशत भाग पूरा किया जाने लगा । 

तृतीय पंच वर्षीययोज ना में सहकारिता ( (०-०फुशक्षांणा | 06 ॥॥70 796 
0०४ ?]॥॥) :--तृतीय पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया 
था । जुलाई, १६५९ ई० में श्री जी० एल मेहता की अध्यक्षता में कृषि-साख के विस्तार के 
अध्ययन के लिए एक समिति की नियुक्ति की गयी थी जिसने मई, १६६० ई० में अपना प्रतिवेदन 
प्रस्तुत किया था । समिति क॑ प्रतिवेदन पर जून, १६६० ई० में विभिन्न राज्यों के सहकारिता 
मन्त्रियों की एक बठक में विचार किया गया। इस आधार पर भारत सरकार ने राज्यों की 
सहका रिता-सम्बन्धी नीति. के सम्बन्ध में नये निर्देश दिये जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं--- 

(।) ग्रामीण समितियों के संगठन में कम-से-कम गाँवों को रखना चाहिए जिससे सहकारिता 
की मूलभूत विशेषताएँ ; जसे - घनिष्ठ सम्पर्क, पारस्परिक सहयोग आदि की पृति की जा सके। 

(॥) राज्य इस प्रकार की प्रारम्भिक समितियों की हिस्सा पृजी में प्रारम्भ में ५ से ८ 
वर्षों तक सम्मिलित हो सकता है। इन समितियों के उचित विकास के बाद राज्य इनसे धीरे-धीरे 
अपना सम्बन्ध विच्छेद कर सकता है । 

(॥) राज्य प्रत्येक समिति द्वारा दिये गये अतिरिक्त ऋण के ३ प्रतिशत तथा सहकारी 
बैंक के ऋण के १ प्रतिशत तक अनुदान के रूप में दे सकता है । 

उपरोक्त निर्देशों के आधार पर राष्ट्रीय विकास-परिषद्‌ (_]५७४०ा०। 7000००कामला। 
(०णाणा) ने इस सम्बन्ध में यह लक्ष्य रखा था कि तृतीय योजना के अन्त तक, यानी १६६५-६६ 
ई० तक सभी गाँवों को तथा कुल कृषक परिवार के प्रायः ६० प्रतिशत भाग को सहकारिता 
आन्दोलन के अन्तगंत लाया जाय । परिषद्‌ द्वारा निर्धारित इस नीति के आधार पर १९६५-६६ 


ई० के लिए योजना के निर्धारित कार्यक्रम तथा उपलब्धियों का अन्दाजा निम्नांकित तालिका' से 
लगता है :-- 


द्वितीय योजना तृतीय योजना चतुर्थ योजना 
की उपलब्धियाँ की उपलब्धियाँ के लक्ष्य 
(१९६०-६१ १६६५- | 
प्रारम्भिक साख समितियों की । पक कल 
संख्या (लाख में) २१ १६७ १-२० 
सदस्यों की संख्या (करोड़ में) १७ २-७ ४'२ 
गाँवों का प्रतिशत ७५ 8० १०० 


कृषि पर आश्रित जनसंख्या जो 
इसके अन्तगंत लायी गयी (प्रतिशत). ३० 


है. है. ६० 
सहकारिता के माध्यम से दिये 
जाने वाले ऋण 
अल्प एवं मध्यमकालीन (करोड़ रु० में) १०३ ३४६ ७४० 
दीर्घकालीन न ३८ १६५ ७०० 
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साथ ही, ६०० प्रारम्भिक विक्रय समितियाँ, १०० प्रादेशिक या जिला विक्रय समितियाँ, 
१००,०००० ग्रामीण क्षत्रों में गोदाम, जिला में २०० मध्यम आकार के गोदाम तथा १७ राज्य 
स्तर पर बड़े-बड़े गोदाम बनाने का आयोजन था । 

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सहकारिता आन्दोलन के क्षेत्र में निम्नांकित प्रगति 
हुई : योजना के अन्त में कुल गाँवों के प्रायः ६० प्रतिशत भाग में सहकारी साख समितियों की 
स्थापना की जा चुकी थी जबकि जून, १९६१ ई० तक इसका प्रतिशत केवल ७५ था, इनकी 
सदस्य-संख्या १७० लाख से बढ़कर २७० लाख हो गयी थी तथा ४४ प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या में 
सहकारी समितियों की स्थापना हो चुकी थी जबकि जून १६६१ तक इसका प्रतिशत केवल ३० था । 
तृतीय योजना में सहकारिता के विकास पर अनुमानतः ७५६ करोड़ रुपये व्यय किया गया | साथ 
ही योजना के अन्त में इनके द्वारा ३४६ करोड़ रुपये अल्प एवं मध्यमकालीन ऋण के रूप में तथा 
१६५ करोड़ रुपये दीर्घकालीन ऋण के रूप में दिया गया था। इनका तीन-चोथाई भाग केवल ६ 
राज्यों,---महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा पंजाब में दिया गया था । 
शेष राज्यों में सहकारिता की प्रगति अभी संतोषजनक नहीं हो पायी है । 

तीन वाषिक योजनाओं (7#6८ #&॥7एथ) ?]॥8) के अन्तगगंत सहकारिता आन्दोलन 
के विकास पर ६३६ करोड़ रुपये व्यय किया गया । १६६८-६९ तक ४८ प्रतिशत ग्रामीण कृषक 
परिवारों को सहकारिता के अन्तगंत लाया गया था तथा उस वर्ष १२० करोड़. दीर्घधकालीन 
एवं ४६० करोड़ रुपये अल्पकालीन ऋण सहकारिता के माध्यम से प्रदान किया गया थां। 
१६६८-६६ में सहकारी उत्पादन इकाइयों की संख्या बढ़कर १६०० हो गयी। सहकारिता 
के माध्यम से २०० करोड़ रुपये की खाद का वितरण किया गया था । इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में 
इनके माध्यम से २७५ करोड़ रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में २७० करोड़ रुपये की उपभोक्ता वस्तुओं 
का वितरण हुआ था। 

चतुर्थ योजना में सहकारिता ((०-कुलकभ्ााणा वा दाह #०णाए। फ्ीए6 रथ 
?]0॥) :--चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी सहकारिता आन्दोलन के विकास पर पर्याप्त जोर दिया 
जा रहा है। चतुर्श पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्ररम्भिक कृषि-साख समितियों की सदस्य- 
संख्या बढ़कर ४२ करोड़ हो जायगी जिससे इसके अन्तर्गत ६० प्रतिशत कृषक परिवारों तथा 
सम्पूर्ण गाँवों को लाया जायगा । चतुर्थ योजना के अन्त, यानी १६७३-७४ दीघंकालीन ऋण के 
रूप में ७०० करोड़ रुपये तथा अल्प एवं मध्यमकालीन ऋण के रूप में ७५० करोड़ रुपये वितरण 
का आयोजन है। साथ ही, १६७३-७४ तक ६०० करोड़ रुपये के क्ृषि-पदार्थों का विक्रय इन 
समितियों के द्वारा किया जायगा । 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सहकारिता आन्दोलन के विकास पर १७०८६ करोड़ रुपये 
व्यय का आयोजन है। योजनाकाल में विक्रय समितियों के लिए १४०० गोदाम, २० हजार 
ग्रामीण गोदाम तथा ३२ सहकारिता के आधार पर चीनी के कारखानों की स्थापना का 
आयोजन है । | 


विशेष अध्ययन-सूची 
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अध्याय : १६ 
कृषि.बाजार 
(68४77८पधप्रा&) ०7/९५2 ) 

प्रावकथन :--किसानों की आथिक समृद्धि कृषि-उपज की समुचित विक्रय-व्यवस्था पर 
भी निर्भर करती है। किन्तु, दुर्भाग्यवश अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में भारतीय 
किसान बहुधा असमर्थ सिद्ध होते हैं। हमारे देश में किसान तथा उनकी उपज के अन्तिम 
उपभोक्ताओं के बीच बिचवंयों की एक लम्बी लड़ी लगी हुई है जो इनके लाभ का एक बड़ा हिस्सा 
अपनी आवश्यक सेवाओं के लिए ले लेते हैं। कृषि आयोग के अनुसार, “किसान के हितों को 
आध्िक परिस्थितियों के मुक्त प्रवाह में बिना किसी सहारं छोड़ दिया जाता है जिससे उन्हें काफी 
क्षति उठानी पड़ती है। इसका कारण यह है कि उपज के वितरणकर्त्ता, जो अधिकाधिक संगठित 
होते जा रहे हैं तथा उपभोक्ताओं के अनुपात में वह एक छोटी-सी इकाई है ।' प्राचीन काल 
में जब भारतीय किसान स्वयं अपने निर्वाह के लिए कृषि करते थे तब उन्हें बजार की 
आवश्यकता नहीं पड़ती थी । लेकिन आजकल ग्रामीण अथं-व्यवस्था में कृषि के वाणिज्यीकरण 
( (जाशलणंत्रीड्थांणा ए 88707पा6 )तथा व्यापक प्रतियोगिता के फलस्वरूप कृषि- 
बाजार का स्थान महत्त्वपूर्ण हो गया है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो कुछ भी 
अतिरिक्त उपज बचती है उसे किसान लगान चुकाने, महाजन को ऋण देने तथा अन्य आवश्यक 
कार्यों के लिए बेच देता है। कृषि एवं किसानों के आथिक जीवन में क्ृषि-बाजार का महत्त्व प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग के निम्न बयान से अधिक स्पष्ट हो जाता है :--- '“7॥९ 
एपा'ट9356 0 (6 ब&.70परएंड8 7€्यृपरॉएक्‍डया०ा(8 350 ९ 59)6 06775$ 97704प70०९ ४7९ 
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वर्तमान विक्रय-व्यवस्था :---आजकल हमारे देश में कृषि-बाजार की निम्नलिखित व्यवस्स्थ 
पायी जाती हैं :--- 

(१) गाँवों में बिक्री :-भारतीय किसान अपनी अतिरिक्त उपज का श्रधिकांश भाग गाँवों 
में ही बेचता हैं । गाँवों में बिक्री की जानेवाली उपज के सम्बन्ध में विभिन्न अनुमान लगाये गये 
हैं जो इस प्रकार है'--पंजाब के गाँवों में ही €० प्रतिशत गेहूँ, ३५ प्रतिशत कपास तथा ७५ 
प्रतिशत भाग तिलहन बेच दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में ८० प्रतिशत गेहूँ, ४० प्रतिशत कपास और 
७५ प्रतिशत तिलहन तथा बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल में ८५५ प्रतिशत तिलहन एवं €० प्रतिशत 
जूट गाँवों में ही बेच दिया जाता है। जहाँ किसानों पर ऋण का बोझ अधिक होता है वहाँ 
उन्हें अपनी उपज का अधिकांश भाग गाँवों में बेचने के लिए ही बाध्य होना पड़ता है। किसान 
जब अपनी उपज बाजार में न ले जाकर गाँवों में ही वेचता है तो उसे बहुत ही कम मूल्य मिल 
पाता है| 

. प्रप्छक्षं०७--५(४०८९७४६ ण॑ 5870पप7७ ?700006 ३४ 'र०07(४०४४ ॥7049., ?. 96, 
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(२) बाजार और मंडियां :: -किसानों की अतिरिक्त उपज बाजार में भी बिक्री के लिए 
आती है। खाद्यान्नों की अपेक्षा व्यावसायिक फसलों का अधिक भाग बाजार एबं मण्टडियों में 
बिक्री के लिए आता है। मण्टडियाँ प्राय: दो प्रकार की होती हैं - संगठित तथा असगठित । भारत 
में बहुत कम बाजार एवं मण्डियाँ अभी संगठित हैं, अधिकांश असंगठित एवं पुराने ढंग की ही 
मण्डियाँ पायी जाती हैं। इनमें आढ्तियों तथा व्यापारियों की संख्या अधिक रहती है। इस 
प्रकार असंगठित मण्डियों में किसानों को उनकी उपज का वास्तविक मूल्य नहीं मिल पाता । 


क्षि-बाजार की प्रधान समस्याएं 
( लए) 27006फ8 07 4 277८०(प७)] ९४7९४ ॥7 7704 ) ह 
भारत में कृषि-उपज की वर्तमान विक्रय-व्यवस्था के समक्ष निम्नलिखित प्रधान 
समस्याएं हैं :-- 

(१) उपज के लिए कम मूल्य :--उपज का अधिकांश भाग गाँवों में ही कम मूल्य पर 
बेच दिया जाता है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो पाता । 
ऐसा बहुत कारणों से होता है। गाँवों में मध्यस्थों की प्रधानता रहती है जो गाँव-गाँव में घमकर 
किसानों की अतिरिक्त उपज का क्रय करते रहते हैं। साथ ही, ग्रामीण क्रिसान बहुधा कजं के 
बोझ से लदा रहता है जिससे बाध्य होकर उसे अपनी रकम साहकार-सह-व्यापारी के हाथ कम हो 
मूल्य पर ही बेचना पड़ता है | 

(२) यातायात एवं संवादवाहन के साधनों का अभाव :--भारत में यातायात तथा 
संवादवाहन के साधनों का अभाव है। यहाँ प्रति १०० वर्गमील में कुल २"८ मील रेल लाइनें हैं 
जबकि इंगलैंड में प्रति एक सौ वर्गमील में २२'७ मील तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में ५'३ मील 
रेल लाइनें हैं। सड़कों का तो हमारे देश में ओर भी अभाव है। यहाँ प्रति सौ वर्गमील में केवल 
२३-८ तील ही सड़क हैं जबकि प्रिटेन में २०७ मील, जापान में ३६६ मील तथा अमेरिका में १०१ 
मील सड़कें प्रति एक सो वगंमील में हैं । 

(३) वगी करण तथा नमूने की सुविधा का अभाव (7.80०८ ० ह्ञाब07९ थ॥0 
807!॥78 ) :--भारत में कृषि-उपजों के वर्गीकरण तथा नमूने की सुविधा का अभाव पाया 
जाता है। सन्‌ १६३७ ई० में कृषि की उपजों के वर्गीकरण तथा विक्रय-सम्बन्धी कानून 
[ 8870पएबा 2097008 ( 573078 १०१ $27ए9॥78 ) 6० |] के फलस्वरूप वर्गीकरण की 
दिशा में कुछ खास काय॑े हुए हैं। इसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों के निरीक्षण में खास-खास 
वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाता है तथा उनपर आग मार्क ( 8४879॥7८ ) का लेबुल लगाकर 
बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। किन्तु इस प्रकार की सुविधा अधिकांशत: निर्यात 
की जाने वाली कुछ वस्तुओं के साथ ही पायी जाती हैं । 

(४) दोषपूर्ण किस्म ( 0/००४४८ 4००॥आ५ ) :--भारतीय कृषि की उपजें संसार के 

अन्य बाजारों में अधिक मात्रा में नहीं बिकतीं क्योंकि इनकी किस्म बहुधा अच्छी नहीं होती है । 
इसके अनेक कारण हैं, जैसे--उत्तम बीज का अभाव, पौधों के रोगों तथा कीड़े-मकोड़े से फसलों 
की बर्बादी, फसल काटने का प्राचीन एवं अवैज्ञानिक तरीका, गोदाम में वस्तुओं के संचय की सुविधा 
का अभाव, संतोषजनक एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण का अभाव इत्यादि । 

(५) अत्यधिक बिचवंयों का रहना ( [४6 प्रणराएथ ० गरञ9060700०॥ ) :-- हमारे 
देश में किसान तथा उनकी उपज के अन्तिम उपभोक्ताओं के बीच बिचवग्रों की एक लम्बी लड़ी 
के रूप में व्यापारियों एवं दलालों का एक बहुत बड़ा समृह पाया जाता है। उदाहरण के लिए, 
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व्यापारी, कच्चा आढ़तिया, दलाल, पक्‍का आढ्तिया, थोक व्यापारी एवं खुदरा व्यापारी इत्यादि । 
इनमें से प्रत्येक अपनी-अपनी सेवाओं के लिए कुछ लेते हैं जिससे इन वस्तुओं के मूल्य में अनावश्यक 
वृद्धि हो जाती है। साथ ही, किसानों को भी उचित मूल्य नहीं मिल पाता । 

(६) गोदाम तथा संचय-गृहों की सुविधा का अभाव :--भारत में कृषि-उपज के संचय 
के लिए गाँवों में गोदामों की भी व्यवस्था नहीं है। संचय की सुविधा के अभाव में बहुत-सा 
अनाज भूमि के नीचे अथवा मिट्टी के बत्तनों में चूहे तथा चींटियों की मर्जी पर छोंड दिया जाता 
है। पानी पड़ने से इनके सड़ने का भी भय रहता है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि वत्त मान 
व्यवस्था में गाँवों में जो अन्न के संचय की व्यवस्था उपलब्ध है उसमें १० से २० प्रतिशत तक अन्न 
चूहे अथवा चींटियों द्वारा खा लिया जाता है । 

(७) बाजार में धोखेबाजी का अधिक होना :--नेशनल प्लानिंग कमिटी के अनुसार 
क्ृषि-त्राजार में प्रायः निम्नलिखित प्रकार की धोखेबाजियाँ प्रचलित हैं :-- 

(क) दोषपूर्ण वजन तथा तौल ( 700००ा९८ जथंशाए क्षात॒ प्राध्ब5पा८४ ) :-- हमारे 
देश में विभिन्न प्रकार के वजन तथा तौल प्रचलित हैं। आढतिया तथा व्यापारी तौल एवं वजन 
के द्वारा किसानों को सदा ठगने का प्रयास करते हैं । 

(ख) मण्डी तथा बाजार के शुल्क :--$षि-बाजार में किसानों से अनेक प्रकार के कर 
अथवा शुल्क भी वसूल किये जाते हैं। आढ़तिया किसान की उपज से अनेक प्रकार की कटौती, 

जैसे -पल्लेदा री, तौलाई, धर्मादा आदि लेते हैं। उपज का एक अंश तो लोग नमूने के रूप में ही 
उठा लेते हैं। इस प्रकार किसानों को अपनी सम्पूर्ण उपज का प्राय: ४ या ५ प्रतिशत भाग इन्हीं 
को देना पड़ता है जिससे इन्हें अध्यधिक हानि होती है । 

(ग) बाजारों में बहुत-से दलाल पाये जाते हैं, जो वहुधा आढ़तियों का ही पक्ष लेते हैं। 
इससे किसान नाहक धोखेबाजी में फंसते हैं । 

(घ) कृषि-बाजार में गुप्त रीति से वस्तुओं का मूल्य निश्चित किया जाता है। इससे किसान 
मूल्य के सम्बन्ध में प्रायः अनभिज्ञ रहता है। इस प्रकार क्ृषि-बाजार में उक्त धोखेबाजियाँ 
प्रचलित हैं । 

(८) विज्ञापन का अभाव :--भारतीय कृृषि-ढाजार में विज्ञापन का पूर्णतया अभाव है 
जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता । 

वत्त मान विक्रय-व्यवस्था की समस्याओं का उपचार 

इस प्रकार कृषि-बाजार की वर्त्तमान व्यवस्था दोषों से परिपूर्ण है जिसके परिणामस्वरूप 
कृषि तथा किसानों को बहुत अधिक क्षति उठानी पड़ती है। अत;, क्रषि में स्थायी सुधार लाने 
के लिए विक्रय-व्यवस्था में सुधार आवश्यक है। निम्नलिखित उपायों द्वारा इस व्यवस्था में 
सुधार लाया जा सकता है -- 

(१) नियमित बाजारों ( 7१०४०॥४४०० 7:८६ ) की स्थापना --वत्त मान विक्रय- 
प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए स्वंप्रथम तो नियमित बाजारों एवं मण्डियों की स्थापना 
आवश्यक है। भारत में नियमित बाजारों को स्थापना सर्वप्रथम १६९१७ ई० के बरार कपास 
एवं अन्न-बाजार अधिनियम के अनुसार बरार में हुई थी। नियमित बाजारों में एक समित्ति 
रहती है जो बाजार के सम्पूर्ण कार्यों एवं शुल्कों को निश्चित करती है, प्रामाणिक वजन एवं तौल 
की व्यवस्था करती है तथा कटौतियों पर कड़ी दृष्टि रखती है । किन्तु देश में ऐसे बाजारों का 
प्रचार बहुत धीरे-धीरे हो रहा है। वास्तव में इसके पीछे व्यापारियों का स्वार्थ, किसानों की 
अज्ञानता तथा सरकार की उदासीनता छुपी हुई है। खाद्यान्न जाँच समिति के अनुसार इस 
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प्रकार के बाजार केवल आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजच्वत, मध्य प्रदेश, मद्रास, मेसर तथा पंजाब 
आदि राज्यों में ही पाये जाते हैं। अन्य राज्यों में नियमित मंडियाँ नहीं हैं। फिर भी, कुछ राज्यों 
में इनकी स्थापना की जा रही है। समिति ने सम्पूर्ण देश में ऐसे बाजारों की स्थापना की सिफारिश 
बड़े जोरदार शब्दों में की थी । 


१६५०-५१ ई० में नियमित बाजारों की कुल संख्या देश में २६५ थी। प्रथम योजना के 
अन्त में यह बढ़कर ४५० तथा द्वितीय योजना के अन्त में, यानी १६६०-६१ ई० में ७२५ हो 
गयी । अभी देश में कुल प्राय ३३०० से भी अधिक बाजार हैं। तृतीय योजना के अन्त तक 
देश के इन सम्पूर्ण बाजारों को नियमित बाजार के अंतर्गत लाने का आयोजन था । किन्तु दिसम्बर, 
१६७० तक नियमित बाजारों की संख्या बढ़कर २१३१ ही हो पायी । अब चतुर्थ योजना के अंत 
तक सभी बाजारों को नियमित बाजार के अंतर्गत लाने का आयोजन हैं । 

(२) सहकारी विक्रय-व्यवस्था ( (०-०फुश॥५० 'शैक्षा।८ंग8 ) - कृषपि-बाजार 
सम्बन्धी कुछ कठिनाइयों को सहकारी विक्रय-व्यवस्था ( (०-0फशक१५९ ६९४४९ ) द्वारा 
भी दूर किया जा सकता है। सहकारी विक्रय समितियाँ किसानों की उपज को एक करती हैं, 
उन्‍हें गोदामों में ले जाती है, किसानों को पृ जी, खाद तथा उत्तम बीज आदि प्रदान करती हैं, 
उनके माल का बीमा करती है, तथा उनकी उपजों के वर्गीकरण एवं विक्रय की व्यवस्था 
करती हैं। १६५३-५४ ई० में भारत में २१४३ सहकारी विक्रय संघ तथा फेडरंशन ( ("०- 
क्‌शबा९ ग्राध्ापलांबह प्रांगा$.. 0 €क्‍९थां०ा$ ) थे जिनकी कार्यशील पूंजी १५ 
करोड़ रुपये थी तथा जिनके सदस्य १६९२ लाख व्यक्ति एवं ४४००० समितियाँ थीं। उस वर्ष 
इन संघों ने कुल ११९२ करोड़ रुपये का माल खरीदा तथा ११ करोड़ रुपये का माल बेचा था। 
एजैन्ट के रूप में इन्होंने इससे प्राय: दुगुना का कार्य किया था। सहकारी विक्रय-व्यवस्था के 
सम्बन्ध में ग्रामीण साख-सवक्षण ( पा (7०० 59५९५ ) के प्रतिवेदन में बहुत-से सुझाव 
दिये गये थे जिनके आधार पर सरकार द्वारा सहकारी विक्रय-व्यवस्था के विकास पर पर्याप्त जोर 
दिया जा रहा है। समिति के सुझावों के आधार पर ही एक 'षिध्ांणा॥ ('0-09०७॥0८ 
(6ए७०फणला। भात /9ाथा०प्शाए्र 8080 की स्थापना की गयी है। यह परिषद्‌ 
चहकारिता के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ गोदामों तथा संचय-गृहों का निर्माण भी करती है । 


( ३ ) वजन तथा तौल का प्रामाणीकरण ( जब्ा04029300 0 एछ८टा2॥8 80 
०85072८5 ) --क्रेषि-बाजार की समुचित व्यवस्था के लिए वजन तथा तौल का प्रमाणीकरण 
भी आवश्यक है। भारत सरकार ने हाल में ही तौल तथा वजन की मेट्रिक पद्धति को अपनाया 
है। देश के विभिन्‍न भागों में यह पद्धति अक्टूबर १६९५८ ई० में लागू की गयी है। इससे 
इस क्षेत्र में बहुत अधिक सुधार की आशा की जाती है । 

(४) उपज का वगी करण ---क#षि-उपज के वर्गीकरण के लिए सरकार द्वारा १६३७ ई० 
कृषि उत्पादन (वर्गीकरण तथा विक्रय) अधिनियम [&ए870परफ्ब) श0०ता0० (ए2फ!९ए 
भात गाव?) 6०) बनाया गया। इसके अनुसार कृषि-विभाग के अधिकारियों द्वारा 
उपज का वर्गीकरण किया जाता है तथा अच्छी किस्म की वस्तुओं पर आगमाके 
(0 ०)/88६७) की छाप दी जाती है, किन्तु यह व्यवस्था अभी कुछ ही वस्तुओं के साथ, 
विशेषत: निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के साथ ही पायी जाती है । 


. (५) गोदाम तथा संचय-गृहों का निर्माण :---#षि-उपज के संचय के लिए गोदामों 
तथा संचय-गृहों का निर्माण भी आवश्यक है । ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने एक अखिल भारतीय 
गोदाम निगम (&] [70448 ?०ए९ं।०एञ्मागए (0009078॥700) तथा इसके आधार पर प्रत्येक 
राज्य में एक-एक गोदाम निगम स्थापित करने का सुझाव दिया था। सन्‍्तोष का विषय है 
कि भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय गोदाम निगम की स्थापना की गयी है। इसके अतिरिक्त बिहार, 
महाराष्ट्र, मैसूर, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल तथा उडीसा-सात राज्यों में राज्य गोदाम 
निगम भी स्थापित किये गये हैं। इन निगमों द्वारा देश के विभिन्न भागों में गोदामों की स्थापना 
कीं जा रही है। तृतीय योजना के अन्त तक देश में गोदामों की क्षमता को २५ लाख टन से 
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बढ़ाकर ५० लाख टन करने का आयोजन था जिसमें ३५ लाख टन की क्षमता सरकारी गोदामों 
की होने को थी। चतुर्थ योजना में १० लाख टन अतिरिक्त क्षमता के गोदाम बनाने का 


आयोजन है | 

(६) मूल्य की स्थिरता (8५४07॥॥ए ० 97०९४) :--कषि में स्थायी सुधार लाने तथा 
किसानों की आथिक समृद्धि में वृद्धि के लिए कृषि-पदार्थों के मूल्य में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को 
रोकना आवश्यक है | मूल्य की स्थिरता (50807॥07) से किसानों को अधिक अन्न उपजाने 
के लिए प्रोत्साहन मिलता है। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बहुत-सारे प्रयत्न किये जा रहें हैं । 
किसी खास क्ृपि-पदार्थ के मूल्य में एक निश्चित मात्रा से अधिक कमी होने पर सरकार उस 
वस्तु का स्वयं क्रय करने लगती है। इससे मूल्य में अधिक गिरावट का भय नहीं रहता । इस 
उद्द श्य की पूति के लिए आयात-निर्यात सम्बन्धी नीति में भी आवश्यक परिवर्तन अनिवाय हो 
जाता है। खाद्याश्न जाँच समिति ने खाद्यान्नों के मूल्य में स्थिरता लाने के उद्द श्य से एक मूल्य 
स्थिरीकरण प्रमण्डल (7०6 5(७02900०7 80270) की स्थापना की सिफारिश की थी। 
इसकी सहयता के लिए एक केन्द्रीय खाद्यान्न सलाहाकर समिति (एशाए 7006 40४/8079 
(0प7८) तथा मूल्य-सम्बन्धी आँकड़े एकत्र करने के लिए एक विशेष प्रकार की सेवा 
( ?770९ [70॥॥82९7०९ $67४७०० ) को स्थापना की भी सिफारिश की गयी थी। इनकी 
स्थापना से मूल्य के स्थिरीकरण में निस्सन्देह बहुत अधिक सहायता मिलेगी। खाद्य-पदार्थों के 
मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए भारत सरकार ने खाद्याननों के थोक व्यापार को राजकीय नियंत्रण 
के अन्तगंत (3६४४४ वावंग8 7० 700प8/०78 ) लाने का निश्चय किया है। इसके 
अन्तगंत सर्वप्रथम चावल तथा गेहूँ के थोक व्यापार को राजकीय नियंत्रण के अन्तगंत लाया गया 
है | कृषि-पदार्थों के मूल्यों में स्थायित्व के लिए जनवरी, १६६४ में भारत सरकार द्वारा एक 


880८परप्राक। ९7०४ 0०ण्रणांड४०7 की नियुक्ति की गयी जो सरकार को मुल्य-नीति के 
सम्बन्ध में परामर्श देता है । 


पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि-बाजार 


(587९फप्रएब 87४९0 ४ ॥7 7ए९ ४९४० 48) 


प्रथम पंचवर्षीय योजना (7778८ ४४४८ ४७०४ ?!०7) में क्षि-बाजार की समुचित 
व्यवस्था के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया था। योजनाकाल में क्षषि-बाजारों को नियमित 
बाजारों के अन्तर्गत लाने की व्यवस्था की गयी थी। किन्तु योजना के अन्त तक केवल सात 
राज्यों में ही इस सम्बन्ध में अधिनियम लागू किया जा सका। योजना प्रारम्भ होने के पर्व 
१६५०-५१ ई० में देश में कुल २६५ नियमित मंडियाँ थीं, १६५५-५६ ई० तक इनकी संख्या बढ़- 
कर ४५० हो गयी । योजना के अन्तगंत निर्यात की जानेवाली अधिकांश वस्तुओं के वर्गीकरण 
की व्यवस्था का आयोजन था । प्रथम योजनाकाल में १६५२ ई० में सरकार द्वारा अग्निम अनुबन्ध 
( नियन्त्र॥० ) अधिनियम [?०छक4 (४070780७ ( +९४५)४४०४ ) ४०८५] पारित किया 
गया तथा १६५३ ई० में एक अग्रिम बाजार आयोग (#'07णक्का0 (7॥6 00एण्राण्याॉ४807) 
की नियृक्ति की गयी । इस आयोग के फलस्वरूप बाजार में वस्तुओं के कृत्रिम अभाव तथा उनकी 
कीमत में अत्यधिक चढ़ाव-उतार में कमी की आशा की जाती है । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना ( $6८००१ ए(ए९ ४९४7 ?]०0 ) :--प्रामीण साख 
सर्वेक्षण समिति के प्रस्तावों के आधार पर केन्द्र में माचं १६५७ ई० में एक अखिल भारतीय गोदाम 
निगम (9 7649 एाशा०्प्रशंग/्ू (४/00[0078007) का संगठन हुआ । इसी आधार पर 
अधिकांश राज्यों में एक-एक राज्य-गोदाम निगम की भी स्थापना की गयी। केन्द्रीय गोदाम 
निगम की अधिकृत पूजी २० करोड रुपये है जो १०००० रुपये के २ लाख हिस्सों में विभाजित है । 
प्रारम्भ में इसमें से १० करोड रुपये के हिस्से जारी किये गये थे जिसमें से ४ करोड़ रुपये के हिस्से 
राष्ट्रीय सहकारिता विकास एवं गोदाम परिषद्‌ द्वारा तथा शेष स्टेट बेंक, अनुसूचित बैंकों, सहकारी 
बेकों तथा बीमा एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा क्रय किये गये हैं। योजनाकाल में केन्द्रीय गोदाम 
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निगम एवं राज्य गोदाम निगमों द्वारा विभिन्‍न राज्यों से कुल १६७० गोदाम बनाये गये । साथ ही, 
सहकारी विक्रय-व्यवस्था के विस्तार पर भी जोर दिया गया था। किन्तु फिर भी सहकारी विक्रय- 
समितियाँ द्वितीय योजना के अन्त तक कुल अतिरिक्त उपज का केवल १० प्रतिशता भाग ही बेच 
सकी थीं, अत: शेष ९० प्रतिशत भाग के विक्रय के लिए अन्य तरीकों पर ही निर्भर रहना पडता 
था । द्वितीय योजना के अन्तर्गत नियमित बाजारों की संख्या १९५५-५६ ई० में ४५० से बढ़कर 
१६६०-६१ ई० में ७२५ हो गयी। उपज के वर्गीकरण तथा नमूना बनाने की सुविधाओं के 
विस्तार पर द्वितीय योजनाकाल में जोर दिया गया था। द्वितीय योजनाकाल में १८०० प्राथमिक 
सहकारी विक्रय समितियों की स्थापना की गयी थी। साथ ही, योजनाकाल में एक पें4४074] 
00-09श480४ए९ (७7४९ ४॥९ !"९१९7९४०४ की भी स्थापना की गयी । 

ततीय पंचवर्षीय ग्रोजना (एव फाए८ ऐश्थशा 020 ) के अन्तर्गत देश 
के प्रायः सभी बाजारों को नियमित बाजार के अन्तर्गत लाने का आयोजन था, किन्तु योजना 
के अन्त में १६०० बाजारों को ही इसके अन्तगंत लाया जा सका। ततीय पंचवषी य योजना 
में गोदामों (४०7९०॥००८४९४) के निर्माण पर श३े करोड रुपये व्यय का आयोजन था जबकि 
वास्तविक व्यय इस मद में २७'४ करोड रुपये हआ। योजना में बाजाऊरू क्षंत्रों में ६६० तथा 
ग्रामीण क्षत्रों में ६ ००० गोदाम बनाने को व्यवस्था थी। सहकारी विक्रय-व्यवस्था के प्रचार पर 
भी योजनाकाल में विशेष जोर दिया गया था। ऐसा अनुमान लगाया जा है कि द्वितीय योजनाकाल 
में सहकारी विक्रय समितियों ने २०० करोड रुपये के कृषि-पदार्थों का विक्रय किया था, तृतीय 
योजना के अन्त में सहकारी विक्रय समितियों द्वारा ४०० करोड रुपये के कृषि-पदार्थों के विक्रय का 
आयोजन था । विक्रय समितियों की स्थापना के लिए तृतीय योजनाकाल में सरकार द्वारा कंन्द्रीय 
सहकारिता विकास कोष ( 0९॥0%) (0-07श०४५४ए९ क्‍0९ए९)००77670( प्रात ) को ६ करोड 
रुपये देने की व्यवस्था थी 

तीन वाषिक योजनाएं (8770०) ९|905$) :-- में भी कंष्चि-बाजार की सुविधाओं के 
विस्तार पर पर्याप्त जोर दिया गया था । इन योजनाओं में १६६६-६९ क॑ बीच इस मद में १५५० 
करोड रुपय का व्यय किया गया। मार्च, १६६८ तक १८५५ बाजारों को नियमित बाजारों के 
अन्तर्गत लाया गया था । १६६८-६६ तक कुल ५७३ करोड़ रुपये के कृषि-पदार्थों का सहकारी 
समितियों द्वारा विक्रय किया गया था । 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (#0०ए7०७) ॥ए८ ४८७7 7]97) में भी कृषि-बाजार व्यवस्था 
के विकास पर पर्याप्त जोर देने का आयोजन है। मां, १६६८ तक देश के कुल १५५४५ बाजारों 
को नियमित बाजारों के अन्तर्गत लाया गया था । शेष अभी लगभग १५०० बाजार हैं जिन्हें चतुर्थ 
योजना के अन्त तक नियमित बाजार के अन्तगंत लाने का आयोजन है । योजना काल में गोदामों 
तथा संचय-यगृहों के निर्माण पर भी पर्याप्त जोर दिया जायगा । इस उ्ं श्य से योजना-काल में १२ 
करोड़ रुपये केन्द्रीय गोदाम निगम द्वारा तथा ६ करोड़ रुपये राज्य गोदाम निगमों द्वार। व्यय किये 
जाने का आयोजन है। योजनाकाल में २० लाख टन अतिरिक्त संचय की क्षमता के निर्माण का 
आयोजन है। चतुर्थ योजना में बाजार तथा संचय-गृहों के निर्माण की मद में ४० करोड़ रुपये 
व्यय का आयोजन है। चतुर्थ योजना के अन्त में, १६७३-७४ में सहकारी समितियों द्वारा कुल 
प्रायः €०० करोड़ रुपये के कृषि-पदार्थों के विक्रय का आयोजन है । 


विशेष अध्ययन-सूची 
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अध्याय : २५ 
खेतिहर मजदूर 
(58707रप78) 7.8000०7 ) 


समस्या का महत्त्व :--पुरातन विद्वान क्वेसने ((9५९४॥७५) ने एकबार कहा था, 
निर्धन किसान, निधन राजा तथा निधन देश ।' (2007 9९288४7(, 9007 है 72 370 
7००४ ८०४०५.) सभी देशों के सम्बन्ध में यह बात भले ही सत्य न हो, किन्तु भारत के सम्बन्ध 
में आज भी यह निश्चित रूप से सत्य है। यहाँ की ७० प्रतिशत जनता क्रषि पर आश्रित है, फिर 
भी हम अपनी आवश्यकतानुसार अन्न नहीं उत्पन्न कर पाते | भारत एक क्रृषि-प्रधान देश है अतः 
इसकी आशिक व्यवस्था में खेतिहर मजदूरों का विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। खेतिहर मजदूर से उन 
ग्रामीण मजदूरों का बोध होता है जो क्षि-कार्य में मजदूरी पर लगे हुए हों । किसानों के मजदूरों 
के रूप में भी खेतिहर मजदूर शब्द की परिभाषा दी जाती है। किन्तु, इस रूप में छोटे-छोटे 
किसान, र॑यत तथा कारीगर भी कुछ समय के लिए मजदूरी कर लेते हैं; अत: खेतिहर मजदूर वर्ग 
तथा अन्य ग्रामीण मजदूर वर्गों में निश्चित रूप से अन्तर करना कठिन हो जाता है। क्ृषि-श्रम 
जाँच समिति (4880८ण४प ० 7,300ए० 74०7४ 007ए४५६८९) ने खेतिहर मजदूरों की श्रेणी 
में कृषि-कार्य में लगे हुए उन सभी लोगों को रखा था जो वर्ष में जितने दिन काम करते हैं उसका 
आधा या आधा से अधिक भाग मजदूरी पर करते हों। इस परिभाषा के आधार पर उक्त समिति 
ने यह अनुमान लगाया था कि भारत में कुल ग्रामीण परिवार के प्राय: ३०४ प्रतिशत भाग खेतिहर 
मजदूर हैं जिनमें प्रायः आधा भूमिहीन मजदूरों का परिवार है। 


आज से कुछ वर्ष पूर्व तक भारत की आधिक व्यवस्था में मजदूर शब्द का अर्थ सदा संगठित 
उद्योगों में काम करनेवाले मजदूरों से ही समझा जाता शथ। | भारत सरकार भी ओद्योगिक मजदूरों 
की पमस्याओं पर विशेष ध्यान देती थी तथा खेतिहर मजदूरों की समस्याओं की प्रायः उपेक्षा 
की जाती थी। इसके फलस्वरूप देश में खेतिहर मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी । यह 
निश्चय ही बहुत बड़ी कमी थी। कृषि-सुधार समिति! (687&7787 'रि९१07॥08 (४077॥॥6९) के 
अनुसार कृषि-विकास की किसी भी योजना में खेतिहर मजदूरों की समस्याओं पर समुचित 
ध्यान नहीं देता, देश की कृषि-व्यवस्था की एक दर्दनाक समस्या की उपेक्षा करना होगा।' 
(0 4९8४ए४८ 0प ४6९ एाकाएय। री बुणंत्पॉपपाडी ब0प व॥ ाए इटोल्यार९ ० 
बशथएंथए 7९४३, 353 488 ला त0ा6€6 80 ७7", 8 ४0 ]९8ए८ छा४((८९४१९० #& 
छल्श्ञश।ए छण०्प्राव पा पर€ 2872४) 3९४५८४ ० ०पएए ८09१09.) किन्तु स्वतन्भता- 
प्राप्ति के पश्चात्‌ राष्ट्रीय सरकार खेतिहर मजदूरों की स्थिति को सुधारने में विशेषरूप से प्रयत्न- 
शील रही है । 


खेतिहर मजदूरों की स्थिति की जाँच के लिए भारत सरकार ने एक समिति की नियुक्ति 
की थी जिसने १६५०-५१ ई० में ८०० गाँवों में ११ हजार खेतिहर मजदूर परिवारों की जाँच की । 
इस जाँच का विवरण १६५४-५५ ई० में प्रकाशित हुआ । पुनः प्रथम पंचवर्षीय योजना में मजदूरी 
की स्थिति में सुधार के लिए किये गये प्रयत्नों के अध्ययन के लिए १६५५-६६ ई० में लेतिहर 
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मंजद्रों की स्थिति की दूसरी जाँच की गयी। इस बार ३६०० गाँव के कुल २५,५६० खेतिहर 
मजदूर परिवारों की जाँच की गयी । इसका विवरण १६६० ई० में प्रकाशित हुआ । 


खेतिहर मजदूरों के भेद ::-खेतिहर मजदूरों को मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया 
जा सकता है- (१) खेतों में काम करनवाले मजदूर, जेस-- हलवाहे, खेत काटने वाले आदि । 
इन्हें पृणत: खेतिहर मजदूर कहा जा सकता है। (२) कृषि से सम्बन्धित अन्य कार्य करने वाले-- 
गाड़ीवान, कुआँ खोदने वाले आदि । इन्हें अद्ध -कुशल ( $2॥-8॥60 ) मजदूर कहा जा सकता 
है | (३) वे मजदूर जो कृषि के अतिरिक्त अन्य सहायक उद्योगों में लगे हुए हैं; जंसे--बढ़ई, लोहार 
आदि। इन्हें ग्रामीण कलाकार कहा जा सकता है। काम करने की दशाओं के अनुसार खेतिहर 
मजदूरों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--(१) आकस्मिक मजदूर 
((४४78॥ ।800एर८७४) तथा (२) भासंजित मजदूर ( ॥४४०॥०० |४००प्रछ$ )। आकस्मिक 
मजदूर व॑ मजदूर हैं जो यदा-कदा विभिन्न मालिकों के साथ काय करते हैं, तथा आसंजित मजदूर 
वे हैं जी किसी खास किसान के साथ स्थायी रूप से एक निश्चित अवधि तक काय करते हैं। कृषि- 
श्रम जाँच समिति के अनुसार १६५०-५१ ई० में आकस्मिक एवं आसंजित मजदूरों का अनुपात 
१० : €० था जबकि १९५६-५७ ई० मे देश के कुछ खेतिहर मजदूरों के ७३ प्रतिशत आकस्मिक 
तथा २७ प्रतिशत आसंजित मजदूर थे। इससे स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षा में आसंजित मजदूरों 
की संख्या में वृद्धि हुई है। खेतिहर मजदूरों में से कुछ के पास बिल्कुल भूमि नहीं होती । इन्हें 
भूमि-हीन मजदूर ( [.870।655 9000705 ) कहा जाता है । कृषि-श्रम जाँच समिति के अनुसार 
भारत के कुल ग्रामीण परिवार का ३०४ प्रतिशत भाग खेतिहर मजदूरों का था जिनमें १५२ 
प्रतिशत के पास कुछ भूमि थी तथा १५: प्रतिशत बिल्कुल भूमि-हीन मजदूर थे । 


खेतिहर मजदूरों की संख्या :--भारत में खेतिहर मजदूरों की संख्या का अनुमान समय- 
समय पर लगया गया है। नेशनल प्लानिंग कमिटी के विवरण में प्रो” रंगा ने भारत के खेतिहर 
मजदूरों की संख्या १० करोड़ बतलायी थी। यह तत्कालीन जनसंख्या के अनुसार देश को सम्पूण 
जनसंख्या का २५ प्रतिशत भाग था। १६५१ ई० की जनगणना के अनुसार भारत की कुल २४६० 
लाख कृषिकार आबादी में से खेतिहर मजदूरों की संखया ४६० लाख, यानी प्राय: २० प्रतिशत भाग 
थी । दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि देश की कुल आबादी के प्राय: १३ प्रतिशत खेतिहर 
मजदूर थे ।? किन्तु यह प्रतिशत निश्चित ही बहुत कम है । 


किन्तु खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में विश्वसनीय आँकड़े क्रषि-श्रम जाँच ससिति के विवरण 
के प्रकाशित होने पर ही उपलब्ध हुए हैं। उक्त सम्तिति के अनुसार १६५०-११ ई० में भारत की 
सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या के प्रायः ३०४ प्रतिशत भाग खेतिहर मजदूरों का था। समिति ने 
१६५१ ई० की जनगणना के आधार पर यह निश्चित किया कि भारत में कुल ५'८ करोड ग्रामीण 
परिवार हैं जिनमें १८ करोड़ परिवार खेतिहर मजदूरों का है। किन्तु १९५६-५७ ई० में हुई जाँच 
के विवरण के अनुसार भारत में खेतिहर मजदूर परिवारों की संख्या १६३ करोड़ ही थी । खेतिहर 
मजदूर परिवारों की संख्या में इस कमी का प्रधान कारण खेतिहर मजदूरों के पेशे में परिवर्तन हो 
सकता है । 
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१६५६-५७ ई० की कृषि-श्रम जाँच समिति के अनुसार खेतिहर मजदूरों की कुल संख्या ३' है 
करोड़ थी जिनमें १*८ करोड़ पुरुष, १*२ करोड़ ओरतें तथा ०'३ लाख बच्चे थे। इनमें ५७ प्रति- 
शत भूमि-हीन मजदूर थे जबकि १६५०-५१ ई० की जाँच के अनुसार भूमि-हीन मजदूरों की संख्या 
५० प्रतिशत थी। 


भारत में खेतिहर मजदूरों को समस्याएं 


हमारे देश में खेतिहर मजदूरों के समक्ष अनेक कठिनाइयाँ हैं। खेतिहर मजदूरों को 
बहुत ही कम मजदूरी मिलती है। अतएव बड़ी ही दयनीय स्थिति में ये अपना जीवन गुजा रते हैं । 
कृषि-अ्रम जाँच समिति के द्वारा संकलित आँकड़ों के अनुसार १६५० ई० में बिहार के मर्द खेतिहर 
मजदूरों की औसत दंनिक मजदूरी १ रुपया १६ पंसे से लेकर १ रुपया ३१ पंसे तक तथा औरतों 
की देनिक मजदूरी ६६ पैसे से लेकर १ रु० तक थी। साथ ही, इन्हें मजदूरी चुकाने का कोई 
प्रामाणिक तरीका की नहीं है । इन्हें मजदूरी या तो नगद रुपये में या अन्न के रूप में या दोनों के रूप 
में दी जाती है। कम मजदूरी मिलाने के फलस्वरूप इनकी औसत आय भी बहुत कम होती है । कृषि- 
श्रम जाँच समिति के अनुसार १६५०-५१ ई० में प्रति खेतिहर मजदूर परिवार की औसत वाषिक 
आय ४४७ रुपये थी । १६५६-२७ ई० की जाँच के विवरण के अनुसार एक ओसत कृषक-मजदूर 
परिवार की वाषिक आय ४३७ रुपये थी । इस आय का ६:८५ प्रतिशत भाग वे अपनी भूमि से, 
७३'०४ प्रतिशत कृषि-श्रम से, ७'०४ प्रतिशत गर कृषि-श्रम से तथा १३११२ प्रतिशत अन्य तरीके से 
प्राप्त करते थे। कृषि-श्रम जाँच समिति के अनुसार एक औसत खेतिहर मजदूर परिवार में ४०४ 
व्यक्ति रहते हैं, अतएवं प्रतिव्यक्ति औसत वाषिक आय ६५३ रुपये हुई। इससे स्पष्ट है कि इनकी 
आय बहुत ही कम है। आय कम होने से इनका जीवन-स्तर भी निम्न है। १६५६-५७ ई० की 
जाँच के अनुनार एक खेतिहर मजदूर पहिवार अपनी आय का ७७१३ प्रतिशत भाग भोजन, ६१ 
प्रतिशत भाग वस्त्र तथा जूता, ७६ प्रतिशत भाग ई घन तथा ८७ प्रतिशत अन्य आवश्यक मदों में 
व्यय करता था। निम्नांकित तालिका से खेतिहर तथा औद्योगिक मजदूरों की प्रति-व्यक्ति औसत 
आय का तुलनात्मक ढंग से अन्दाजा लगाया जा सकता है :-- 


प्रति व्यक्ति वाषिक आय रुपये में 
राज्य खेतिहर मजदूर औद्योगिक मजद्र.. खेतिहर मजदूरों की आय 
( १९५०-५१ ) (१६५०-५१) भद्योगिक मजदूरों के प्रतिशत में 
पश्चिमी बंगाल १६० २६८ ५६ 
बिहार ११६ ३३२ ३६ 
मध्य प्रदेश ८७ २६२ ३३ 
उड़ीसा ७६ १४५ ५४ 
पंजाब १२१ २१६ ५६ 
बम्बई ध्८ ३६८ २४ 


खेतिहर मजदूरों के काम करने का समय भी निश्चित नहीं रहता है। उन्हें खेतों में 
बहुधा प्रातःकाल से लेकर ८-६ बजे संध्या समय तक काय करना पड़ता है। खेती के विशेष 


खेतिहर मजदूर ३४६ 


अवसरों, जैप्ते--कटनी, रोपनी आदि पर तो इन्हें और भी अधिक समय तक काय करना पड़ता है । 
फिर भी इनकी मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं होती । 


खेतिहर मजदूरों को सवंदा काम भी नहीं मिलता । वर्ष के अधिकांश भाग में ये बेकार ही 
रहते हैं। द्वितीय कृषि-श्रम-जाँच समिति के अनुसार १६४६-५७ ई० में भारत के आकस्मिक वयस्क 
मर्द खेतिहर मजदूरों ((४४घ४| 807॥ ॥7806 ए०ण:७४४) को वर्ष में औसतन १६९७ दिन तक 
कार्य मिला था | समिति ने यह अनुमान लगाया था कि ये वर्ष में प्रायः १२८ दिन तक पुणंत: बेकार 
थे अपना-अपना काम ($७-०॥7]0%/८0) करते थे । समिति के अनुसार प्राय: १६ प्रतिशत व्यक्तियों 
को साल भर तक कोई काय नहीं मिलता । इस प्रकार भारत में खेतिहर मजदूरों के समक्ष बेकारी 
तथा अद्ध -बेकारी की बड़ी ही भीषण समस्या है । 


खेतिहर मजदूरों पर कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। पर्याप्त मजदूरी तथा लगातार 
कायं न मिलने के कारण इन्हें अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कर्ज का सहारा 
लेना पड़ता है जिससे ये महाजनों के चंगुल में फंस जाते हैं और एक बार इनके चंगूल में फँस जाने 
पर पुनः: निकलना इनके लिए कठिन हो जाता है। खेतिहर मजदूर अधिकांशतः अपनी व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता को गिरवी रखकर ही कजं लेते हैं। कृषि-श्रम-क्रम-जाँच समिति के अनुसार १६५५-५६ ई० 
में ६४ प्रतिशत खेतिहर के मजदूर कर्ज के बोझ से ग्रसित थे तथा औसत कर्ज की मात्रा प्रति परि- 
वार १३८ रुपये थी। इस प्रकार जाँच के अनुसार १६५६-५७ ई० में खेतिहर मजदूरों पर कुल १४३ 
करोड़ रुपये के लगभग कर्ज था जबकि १९५०-५१ ई० में कं की अनुमानित रकम केवल ८० 
करोड़ रुपये ही थी । किन्तु उक्त समिति के इस अनुमान से खेतिहर मजदूरों की वास्तविक स्थिनि 
का अन्दाजा नहीं लगता क्‍योंकि वास्तविकता तो यह है कि शायद ही कोई ऐसा खेतिहर मजदूर 
परिवार होगा जो कजं के बोझ्ष से मुक्त हो । 


इस प्रकार भारत में खेतिहर मजदूरों के समक्ष आज अनेक समस्याएं हैं । इन पर मृल्यवृद्धि का 
भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मुल्य के अनुपात में मजदूरी नहीं बढ़ने के कारण इनकी आ्थिक कठि- 
नाइयाँ और भी उग्र हो गयी हैं । इनके बीच संगठन का अभाव है। इनकी कोई संगठित संस्था नहीं 
है जो इनके लिए सुविधाएँ दिलाने का प्रयत्न कर सके । इन्हें आवास की भी उचित सुविधा नहीं 
प्राप्त है। रहने के लिए उचित स्थान के अभाव में इन्हें बड़ी कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन 
व्यतीत करना पड़ता है। इनकी झोपड़ी के नीचे की भूमि पर भी इनका अधिकार नहीं है। बीमारी, 
बुढ़ापे तथा अन्य परिस्थितियों से इन्हें बचाने के लिए सामाजिक सुरक्षा ( 50८ 56८०४ ) की 
भी कोई व्यवस्था नहीं हो पायी है। बहुत से राज्यों में इनकी स्थिति दासों के समान है। इस 
प्रकार अद्ध -बेकारी तथा सामाजिक कठिनाइयों से ग्रस्त खेतिहर मजदूरों की इतनी बडी संख्या 
निस्सन्देह हमारी क्ृषि-व्यवस्था के स्थायित्व तथा गम्भीर शक्तिहीनता का सूचक है। इस वर्ग की 
कठिनाइयों को दूर किये बगर भारत की ग्रामीण अथ्थं व्यवस्था की नींव सुदृढ़ नहीं हो सकती । 


खेतिहर मजदूरों की हीनावस्था के कारण 


भारत में वर्षों से खेतिहर मजदूरों की स्थिति दयनीय है। ब्रिटिश शासन काल में इनकी 
स्थिति को सुधारने के लिए प्रायः कोई प्रयत्न नहीं किया गया । फलत: इनकी कठिनाइयाँ और भी 
उग्र होती गयीं। भारत में खेतिहर मजदूरों की हीनावस्था के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं :--- 


३४० भारतीय अथंशास्त्र 


(१) जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप क्ृषि-भूमि का उपविभाजन 
(8फ्रताएशंशंणा ० |ब्रात॑ तपट 70 >एटइ४ंएट.. छा०्यणा। णा 90षांबा0ा ) ++भारत 
की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिसके फलस्वरूप किसानों की भू-सम्पत्ति का उपविभाजन 
बढ़ता ही जा रहा है तथा जोतें निरन्तर छोटी होती जा रही हैं । जोतों का आकार छोटा होने 
के कारण कृषि-कार्य लाभकार हो जाता है। फलस्वरूप किसानों का निर्वाह केवल अपनी भूमि 
से ही नहीं हो पाता और वे कम ही मजदूरी पर काम करने के लिए विवश होते हैं। इस प्रकार 
देश की बढ़ती हुई जनसंख्या तथा इसके फलस्वरूप भू-सम्पत्ति के निरन्तर उपविभाजन के कारण 
खेतिहर मजदूरों की निधंनता तथा विवशता बढ़ती जा रही है । 

(२) कुटीर उद्योगों का ह्वास (9ल्‍०ा०७ एण॑ (००४8९. ॥6प४65) :-- 
भारत में ब्रिटिश शासनकाल के प्रारम्भ से ही अनेक कारणों से कुटीर उद्योग का विनाश होने 
लगा जिससे देश में सहायक उद्योग-धन्धों का सवंधा अभाव हो गया । कुटीर उद्योगों के विनाश 
से बहुत से कारीगर बेकार हो गये तथा उन्हें बाध्य होकर कृषि का कार्य करना पड़ा । इससे 
खेतिहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो गयी जिससे इन्हें कम मजदूरी पर ही कार्य करने के लिए 
विवश होना पड़ा । 

(३) कज॑ का बोझ (छणए्ा6७॥ ०एा 470600007655) :--हमारे देश के खेतिहर 
मजदूरों की आय इतनी कम है कि उन्हें अपनो न्यूनतम आवश्यकताओं की पति के लिए भी कर्ज 
लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त विवाह एवं श्राद्ध आदि विशेष अवसरों पर भी वे कजं लेते हैं । 
मजदूरी कम होने के कारण ये कर्ज चुकाने में बहुधा असमर्थ रहते हैं तथा लाचार होकर इन्हें 
अपनी सम्पत्ति बेचनी पड़ती है। कभी-कभी तो कजे लेने के लिए इन्हें अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
तक को भी गिरवी रखना पड़ता है जिससे ये महाजनों के दास की तरह हो जाते हैं। इस प्रकार 
कर्ज के बोझ से खेतिहर मजदूरों की आर्थिक विवशता बढ़ती ही जा रही है । 

(४) निरन्तर कार्य का नहीं मिलना ($९३४०7१ (परक्चब०८' ण शाए0शाला):-- 
भारत में खेतिहर मजदूरों को कम मजदूरी पर ही निरन्तर काये नहीं मिलता । ये बहुधा वर्ष के 
अधिकांश भाग में बेकार ही रहते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये वर्ष में ४-५ महीनों तक 
बेकार ही रह जाते हैं। किसी-किसी भाग में तो ये ६ महीनों तक बेकार रह जाते हैं । द्वितीय कृषि- 
श्रम जाँच के अनुसार १६५६-५७ ई० में खेतिहर मजदूरों को वर्ष में औसतन १९७ दिनों तक काये 
मिलता है तथा ४० दिनों तक ये अपना कार्य करते हैं। इस प्रकार समिति के अनुसार १६५६-५७ 
ई० में ये १२८ दिन तक बेकार थे । आसंजित मजदूरों को वर्ष में औसत ३२६ दिन ही काम मिलता 
है । इनके लिए बेकारी का यह समय बड़ा ही दुःखद हो जाता है और फलस्वरूप भोजन, वस्त्र 
आदि के लिए भी कजं लेना पड़ता है। अतः निरन्तर काम न मिलने के कारण भी आशिक स्थिति 
खराब होती जा रही है । 

(५) मजदूरी चुकाने की दोषपूर्ण पद्धति ([066०४ए८ $ए४6८7॥ ० ९४४४८ 
?४५॥९०॥5 ) :---हमार देश में खेतिहर मजदूरों को मजदूरी चुकाने की पद्धति भी दोषपूर्ण 
है । कहीं तो मजद्री नकद रुपयों में चुकायी जाती है, कहीं अन्न के रूप में, ओर कहीं दोनों के 
रूप में। परन्तु आजकल मजदूरी प्रायः द्रव्य के रूप में ही दी जाती है। इससे मजदूरों को 
वास्तव में क्षति होती है क्योंकि वस्तुओं के मूल में वृद्धि के फलस्वरूप मजदूरी में उस अनुपात में 
वृद्धि नहीं हुई है। अतः, इन्हें कम वास्तविक मजदूरी ही मिलती हे । इस प्रकार मजदूरी चुकाने 
की विभिष्नतापूर्ण एवं दोषयुक्त पद्धति के कारण भी मजदूरों की स्थिति दयनीय होती जा रही है । 
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(६) दोषपूर्ण रेयती कानून तथा अनुपस्थित जमींदारी व्यवस्था ( 70०6९८४४९ 
वृश्ाध्यारए 4,९85)4007॥ शाप 30$९70९6 4,8006]070757) :-.ह मारे देश के वर्तमान रैयती 
कानून भी खेतिहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि के लिए बहुंत हृद तक उत्तरदायी हैं। थे मजदूर 
दूसरों की भूमि पर काम करते और केवल अपनी मजदूरी के भागी होते हैं। जमीन का मालिक 
बहुधा खेती से बहुत दूर रहता है, फिर भी वह सम्पूण उपज का हकदार होता है। अनुपस्थित 
जमींदारी व्यवस्था के कारण भी इनकी आ्थिक विषमता में वृद्धि हुई है। बड़े-बड़े जमींदार गाँवों 
में न रहकर नगरों में रहना पसन्द करते है। इनकी अनुपस्थिति में जमीदारी की व्यवस्था इनके 
कर्मचारियों द्वारा ही की जाती है जो किसानों पर तरह-तरह के अत्याचार करते हैं। बहुत-से 
किसान इस प्रकार भूमि से बेदखल कर दिये जाते हैं और उन्हें बाध्य होकर खेतिहर मजदूरों की 
श्रेणी में आना पड़ता है। 

(७) खेनिहर मजदूरों मे संगठन का अभाव ([.3३०४ ०6 (9६७॥8&४४079 397007₹ 
06 86 870एघ7७)। .90००7९४$ ) :--हमारे देश में खेतिहर मजदूरों के बीच अभी संगठन 
का पूर्णतया अभाव है । विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रयास के फलस्वरूप देश के ओऔद्योगिक 
मजद्र दिन-प्रति-दिन संगठित होते जा रह हैं जिससे उनकी स्थिति में सुधार होते जा रहा है। 
किन्तु खेतिहर मजदूरों में अभी संगठन का अभाव है जिससे इनकी कठिनाइयों को दूर करने के 
लिए इनके द्वारा संगठित प्रयत्न नहीं किया जाता। वास्तव में, दूर-द्र तक विखरे गाँवों की 
बिखरी बस्तियों में निर्धन जीवन व्यतीत करने वाले खेतिहर मजदूरों के बीच संगठन की प्रवृत्ति का 
अभाव अति स्वाभाविक है। इस प्रकार संगठन के अभाव के कारण भी इनकी आधथिक विवशता 
अधिक हो गयी है । 

(८) खेतिहर मजदूरों के प्रति सरकार और समाज की उदासीनता ([79ी/९॥१ 
बाएंपप्रते8ट रण पीर 607. बाते 802ठ60ए (४ण्था03 श870पपानी 7,900प्र०ड ) +- 
हमारे देश में खेतिहर मजदूरों के प्रति सरकार तथा समाज प्रारम्भ से ही उदासीन रहे हैं । ब्रिटिश 
शासनकाल में तो इनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया जिससे 
इनकी आथिक विवशता बहुत बढ़ गयी थी । इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद 
इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है, फिर भी इस दिशा में अभी कोई महत्त्वपर्ण सुधार 
नहीं हो पाया है । 

इस प्रकार जनसंख्या की वृद्धि तथा जोतों के उपविभाजन, कूटीर-उद्योगों का ह्ास, 
अत्यधिक कर्ज का बोझ, निरंतर कायं का नहीं मिलना, मजदूरी चुकाने की दोषपूर्ण पद्धति, अनु- 
पस्थित जमींदारी व्यवस्था, संगठन का अभाव तथा समाज एवं सरकार की उदासीनता आदि 
कारणों से खेतिहर मजदूरों की आथिक विवशता बढ़ती ही जा रही है। इनका जीवन घोर निराशा 
में व्यतीत होता है। भूखे-नंगे पंदा होकर तथा आश्रयहीन मर जाने तक ही इनके जीवन का सारा 


इतिहास सीमित है। अत: इनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत अधिक प्रयत्नों की 
आवश्यकता है । 


खेतिहर मजदूरों की स्थिति में सुधार के प्रयत्न 


(40श7908 (0 47970ए९ पा 007ठाप्ता ० 48 0८०पात्पादों 
[,800 प्रा'टा'5 ) 
आज से कुछ वर्ष पूर्व खेतिहर मजदूरों की समस्याओं पर सरकार एवं समाज द्वारा विशेष 
ध्यान नहीं दिया जाता था । परन्तु आजकल केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा इनके सम्बन्ध में 


३४५२ भारतीय अथंशास्त्र 


विशेष जानकारी प्राप्त करने तथा इनकी समस्याओं के समाधान का प्रयत्न किया जा रहा हैं। 
इनकी स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित प्रयत्न आवश्यक हैं :-- 

(१) न्यूनतम मजदूरी की दर तय करना (£#7598007 0 'शथीएगणा ४०४९४) :-- 
हमारे देश में खेतिहर मजदूरों की मजदूरी सबसे कम है। अतएव उन्हें उचित मजदूरी दिलाने 
की व्यवस्था होनी चाहिए । इसके लिए विधान द्वारा इनकी न्यूनतम मजदूरी को निश्चित करने का 
प्रयास किया गया है। न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जिससे कम किसी को भी मजदूरी नहीं 
मिलनी चाहिए । १६४८ ई० में भारत सरकार ने एक न्यूनतम मजदूरी विधान ( ैैांग्राप 
५४३४० 8०५) पारित किया जिसके आधार पर राज्य सरकारों को तीन वर्षों की अवधि में 
खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजद्री निश्चित करनी थी । किन्तु इस अवधि के अन्तर्गत प्रत्येक 
राज्यों में यह कार्य सम्पन्न नहीं किया जा सका। अतः १६५१ ई० में इस अवधि को बढ़ाकर 
१६५५ ई० तक कर दिया गया । आन्ध्र, बिहार, मध्य प्रदेश, मंसर, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, 
पूर्वी पंजाब, राजस्थान, केरल, उड़ीसा, अजमेर, कुर्ग, दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ एवं त्रिपुरा 
में सवंत्र तथा असम, गुजरात एवं महाराष्ट्र के कुछ भागों में न्यूनतम मजदूरी की दर तय कर दी 
गयी है तथा कुछ राज्यों में ऐसा किया भी जा रहा है । किन्तु, खेतिहर मजदूरों में संगठन के अभाव 
से इसका प्रभाव प्रायः नगण्य ही रहा है। बहुत-से मजदूर तथा किसान तो इस सम्बन्ध में अभी 
तक कुछ नहीं जान पाये हैं। अतः, न्यूनतम मजदूरी को मान्य बनाने के लिए इस क्षत्र में 
सरकार को अधिक तत्पर होना चाहिए अन्यथा इससे कोई लाभ की आशा नहीं की जा सकती । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस बात की सिफारिश की गयी थी कि अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी 
भी शीघ्र ही निश्चित कर दी जाय । 

(२) काम के घण्टे को निश्चित करना :--अनन्‍्य सभी उद्योगों के मजदूरों की तरह 
खेतिहर मजदूरों के कायं करने का समय भी निश्चित होना चाहिए । हमारे देश में खेतिहर मजदूरों 
से बहुत अधिक समय तक कार्य लिया जाता है और उन्हें उचित अवकाश भी नहीं मिलता । अतः, 
इसे विधान के द्वारा निश्चित करना चाहिए | इस सम्बन्ध में भूमि-सुधार समिति ( है8विापं्ा 
[२९(०००४ (2०7॥/९९ ) का प्रस्ताव है कि एक दिन मनुष्य के लिए १२ घण्टे तथा औरतों के 
लिए १० घण्टे का होना चाहिए और ८ घण्टे से अधिक काम के लिए अतिरिक्त मजदूरी दी जानी 
चाहिए । काम के समय-सम्बन्धी विधान को कार्थान्वित करने में कठिनाइयाँ अवश्य होंगी; किन्तु 
इसे असम्भव जानकर छोड़ देना भी उचित नहीं होगा । 

(३) खेतिहर मजदूरों के दासत्व को दूरकरना :--यद्यपि भारतीय संविधान के 
अनुसार दास रखना एक दण्डनीय अपराध है, फिर भी देश में ऐसे भी खेतिहर मजदूर पाये जाते 
हैं जिनकी स्थिति दासों से अच्छी नहीं है । इनके मालिक इन्हें व्यावहारिक रूप से मोल लेते हैं। 
बम्बई में कोली, मद्रास में पुलेषान, उड़ीसा में चाकर, मध्य प्रदेश में सहकारी तथा बिहार 
में कामो इसी प्रकार के होते हैं। बहुत राज्यों में तो आज भी बेगार की प्रथा प्रचलित है। इन 
सबको समाप्त कर खेतिहर मजदूरों को जमींदारों के शोषण से बचाना आवश्यक है। ऐसा नहीं 
होने से हमारा ग्रामीण समाज कभी भी सुखमय नहीं हो सकता । गाँवों से बेगार की प्रथा को भी 
समाप्त कर देना चाहिए । इन सभी कार्यों के लिए खेतिहर मजदूरों के बीच संगठन कायम करना 
अनिवाय है जिससे देश की विशाल जनराशि को अद्ध मानव के स्तर से ऊपर उठाया जा सके | 

(४) कुटीर उद्योग-धन्धे का विकास :--हमारे देश में खेतिहर मजदूर वर्ष में प्राय: 
४-४ महीने तक बेकार ही रहते हैं। इस बेकारी के समय में अगर इनके लिए पूरक धन्धों की 
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व्यवस्था होती तो वेकारी का समय अच्छे ढंग से व्यतीत होता तथा इनकी आय में भी वुछ वृद्धि 
होती । इस प्रकार कुटीर उद्योगों की व्यवस्था सम खेतिहर मजदूरों की आथिक विवशता को बहुत 
अंश तक कम किया जा सकता है । 

(५) शिक्षा तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी सुधार :--हमारे देश में खेतिहर मजदूरों के लिए 
शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए । शिक्षा के अभाव में थे तथा इनके लड़के अपने अधिकारों से 
पर्णंतया अनभिन्न रह जाते हैं। इनके लिए लाधारण शिक्षा से अधिक महत्त्व विशेष शिक्षा का है 
जिससे वे सुगमतापूवंक अपना जीवन व्यतीत कर सके | शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य में सुधार 
की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए । 

(६) आवास की व्यवस्था :-- खेतिहर मजदूरों को रहने के लिए उचित वास स्थान 
भी उपलब्ध नहीं हैं। ये प्रायः गन्दी झोंपड़ियों के गन्दे वातावरण में रहते हैं ' झोपड़ी के नीचे 
की भूमि भी बहुधा इनकी अपनी नहीं होती । अतः, इनकी आ्थिक स्थति में सुधार लाने के लिए 
यह आवश्यक है कि इनके लिए उचित वास-स्थान की सुविधा प्रदान की जाय। वास-स्थान को 
भूमि पर इनका अधिकार होना चाहिए । इस सम्बन्ध में बिहार सुविधा-प्राप्त ध्यक्ति वास-स्थान 
काशतकारी विधान १६४८ ई० विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इस विधान के द्वारा ग्रामीण भूमिहीन 
मजदूरों को उनके वास-स्थान की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार के विधान अन्य राज्यों 
में भी होंने चाहिए । 

(७) ऋण के बोझ को कम करना :-हमारे देश में खेतिहर मजदूर कर्ज के बोझ से दबे 
टए हैं । अत: इनकी आधिक स्थिति में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि इनके कर्ज के बोझ 
को समाप्त किया जाय । इसके लिए विधान द्वारा पुराने ऋणों को समा'त कर देना चाहिए तथा 
भविष्य में उचित दर पर कज प्रदान करने के लिए इनके बीच सहकारी साख समितियों की स्थापना 
करनी चाहिए । पंचवर्षीय योजना में भी इस प्रकार के सुझाव दिये गये हैं । 

(८) इनके बीच संगठन कायम करना :--खेतिहर मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने 
के लिए यह आवश्यक है कि इनका एक देशव्यापी संगठन बनाया जाय । कृषि-सुधार समिति ने 
इनके बीच एक देशव्यापी संगठन की स्थापना की सिफारिश की थी। संगठन के द्वारा इनकी 
अधिकांश कठिनाइयों को दूर करने का सम्यक प्रयास सम्भव है । इसक द्वारा देश के इस बड़े जन- 
समूह को अद्ध -मानव के उस स्तर से ऊपर उठाया जा सकता है जिसमें वह कछ स्थानों पर इतना 
नीचे गिर गया है कि गोबर से चुने हुए अन्न के दाने खाकर अपना जीवन व्यतीत करता है। अत: 
इनकी स्थिति में सुधार के उह श्य से औद्योगिक मजदूरों की तरह कृषि-मजदूरों कं बीच भी एक 
देश-व्यापी संगठन अनिवाय है । 

(6) भूमि-हीन मजदूरों के लिए भूमि की व्यवस्था :--भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की 
सेमस्या का उचित समाधान इन्हें भूमि देकर ही किया जा सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
देश में कृषि-योग्य भूमि का अभाव है, अतः प्रत्येक भूमि-हीन परिवार के लिए भूमि की व्यवध्था 
करना कठित होगा । फिर भी, सरकार द्वारा जिस बंजर भूमि को कृषि-योग्य बनाया जाता है या 
अधिकतम सीमा-निर्धारण के पश्चात्‌ जो भूमि सरकार के पास आती है उसकी व्यवस्था में भूमि- 
हीन कृषक मजदूरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किन्तु, इन्हें भूमि इसी शर्त पर दी जानी 
चाहिए कि ये उसमें सहकारिकता ((०-०शशाार० ऊ#क्षागग8) के आधार पर खेती करें। इससे 
इनकी स्थिति में पर्याप्त सुधार लाया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा हाल में ही परती भूमि 
भा० अ०--ह३ ३ 
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के उद्धार के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी थी । समिति ने १२ राज्यों 
में १६'८ करोड़ रुपये के व्यय से १०८ लाख एकड़ भमि क॑ उद्धार की सिफारिश की है । 


उपरोक्त सभी उपायों द्वारा भारत के खेतिहर मजदरों की आथिक विवशता को कम किया 
जा सकता है । 


पंचवर्षीय योजनाओं में खेतिहर मजदूर 


(6870प्रीपा8। ,800पराश5$ 0 ४िए८ ४८४7 ?]&॥95) 


योजना आयोग ने खेतिहर मजदूरों की स्थिति एवं समस्याओं पर विशेष प्रकाश डाला है 
तथा इनकी स्थिति में सुधार क लिए पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत से सुझाव प्र तुत किये है । आयोग 
के अनुसार खेतिहर मजदूर ग्रामीण व्यवस्था के एक प्रमुख अंग हैं, अत: इनकी उन्नति एवं समृद्धि 
पर ही समस्त ग्रामीण व्यवस्था को उन्नति एवं समृद्धि आश्रित है। इस प्रकार खेतिहर मजदूरों की 
स्थिति में सुधार को पंचवर्षीय योजनाओं का एक प्रधान उद् ए्य माना गया है। योजना आयोग के 
निम्नांकित बयान से यह स्रष्ट है : '40 4$ णा€ ०0 प्रा क्रापगक्वाए 07०८७ 0 १४6 क्ए९ 
ए०५०७ ?]70$ (0 शाइपारट पिछश' 07एणाप्रप्रापरढ8 णि. छत बाते ७ ०९७०७ शाह 
0 ८७ इ8९८(०७8 ० धार क्वाबों. द०णशाधाप्रावए 700, ॥. फुक्माएटप्रोब्चा,, (0. 3588 
827८प(पा०) [8090प/ट705.. 300, था€ 7926रक्थआते 29395258 (0 ८07९ पए (० ४१८ 
6०९) ०0 छाढ 768, शा ए/कोी९गआ5$ पापे0प्र.९०७]) ९०0780(0(६€ 9 ८०||९7९४९ 
बाते प९ ०ह8%४ंणा. 7९४४. पएणा. परी€._ ए0ए्राधप्रायाप्र 3४ 4. शाीणै€ 00. 906 
88(0848202(07ए 80 प्रध003 0 प्रषाय. * 


प्रथम पंच वर्षीय योजना (78 ॥7४6 १४७०५ ?॥) में खेतिहर मजदूरों की स्थिति में 
सधार लाने के उद्देश्य के बहुत से सुझाव दिये गये थे जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं ::--(१) अपेक्षाकृत कम मजदूरी वाले क्षत्रों में बड़े-बड़े फार्मों तथा गहन कृषि के 
लिए चुने गये इलाकों में न्यूनतम मजदरी विधान को यथाशीकघ्र लागू करने का प्रयत्न आवश्यक है । 
देश के अन्य भागों में भी राज्य सरकारों द्वारा इस नियम को कार्यान्वित करने की व्यवस्था की 
जानी चाहिए। (२) कृषि-योग्य बनायी गयी बंजर भूमि की व्यवस्था में भूमिहीन मजदूरों को 
यथासम्भव प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रकार की भूमि पर वे सहकारी समितियों का 
निर्माण कर कृषि का कार्य करेंगी । (३) प्रथम योजना में खेतिहर मजदूरों को वास-स्थान की 
भमि प्रदान करते पर भी जोर दिया गया था। आयोग के अनुसार खेतिहर मजद्र अपनी झोपड़ी 
वी नीचे वाली भमि के भी मालिक नहीं होते जिससे इनकी स्थति बहुत ही दयनीय हो जाती है। 
ऐसी स्थिति में ऐसे भूमि-हीन किस।नों को जिन्हें अपने मकान वाली भूमि पर अस्थायी अधिकार 
प्राप्त हो उस पर मौरूसी अधिकार दिये जायें । 


प्रथम योजनाकाल में भूमि-हीन मजदूरों के पुनर्वास के लिए २ करोड़ रुपये व्यय का एक 
कार्यक्रम तैयार किया गया था जिसे आगे घटाकर केवल १४ कंरोड़ रुपये ही रखा गया। किन्तु 
योजनाकाल में इस मद में १ करोड़ रुपये से कम रकम खर्च की गयी। 


द्वितीय पंचवर्षीय यौजना (3०००००१ ॥796 एक 987) :--में भी खेतिहर मजदूरों 
की स्थिति में सुधार के प्रयत्न किये गये थे । योजना में इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया गया 
था कि जिन क्षत्रों में अभी तक न्यूनतम मजदूरी नहीं निश्चित की जा सकी है, उन क्षत्रों में इसे 
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यथाशीत्र निश्चित करने की आवश्यकता है। साथ ही, बंजर भूमि उद्धार एवं जोतों की अधिक- 
तम सीमा निर्धारण के फलस्वरूप जो अतिरिक्त भूमि बच जाती है उसकी व्यवस्था भूमि-हीन मजदूरों 
के साथ सहकारिता कृषि के आधार पर यथासम्भव की जानी चाहिए | योजना के अन्तगंत इनकी 
स्थिति में सुधार के लिए ग्रामीण उद्योगों के विकास का भी आयोजन किया गया था। साथ ही, 
मजदूरों के वास-स्थान की भूमि, श्रम-सहयोग समितियों की स्थापना तथा भूमि-हीन मजदूरों के 
पुनर्वास पर भी योजना में विशेष जोर दिया गया था। योजनाकाल में १ लाख एकड़ भूमि पर 
१०,००० भूमि-हीन मजदर परिवारों को बसाने के लिए ५ करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था की 
गयी थी । इसके अतिरिक्त द्वितीय योजना में पिछड़े वर्गों के उद्धार के लिए प्रायः १० करोड रुपये 
व्यय किये गये । 


पंतीय पंचवर्षीय योजना (॥#70 ५४6 ४८थआ 7) ;- तृतीय योजना में खेतिहर 
मजदूरों को स्थिति को सुधारने पर पर्याप्त जोर दिया गया था। योजनाकाल में क्रषि एवं ग्रामीण 
विकास पर बहुत अधिक रकम व्यय की व्यवस्था थी । तृतीय योजना में इन कार्यक्रमों के माध्यम 
से ही खेतिहर मजदूरों की स्थिति में सुधार पर जोर दिया गया था। योजनाकाल में राज्यों की 
योजनाओं के अनुसार खेतिहर मजदूरों को बसाने के लिए ४ करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय सरकार 
द्वारा ८ करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था थी | तृतीय योजनाकाल में ५० लाख एकड़ भूमि पर ७ 
ला|ख खेतिहर मजदूर परिवारों को बसाने की व्यवस्था थी। साथ ही, योजनाकाल में खेतिहर 
मजदूरों की अद्ध -बरोजगारी की स्थिति को दूर करने के लिए गाँव में विभिन्न प्रकार के कार्य-क्रम 
अपनाये गये थे जिनके परिणामस्वरूप योजना के अन्त में प्राय: २५ लाख 'खेतिहर मजदूरों को १०० 
दिन की अतिरिक्त मजदूरी प्राप्त होने की आशा थी । 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ( #०णफ_) एए४७ १८७ शंका ) में छोटे-छोटे किसानों 
तथा खेतिहर मजदूरों की समस्याओं पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। इनकी स्थिति में 
सुधार के लिए दो प्रकार के कार्य किये जायेंगे : स्व प्रथम तो चतुर्थ योजनाकाल में कृषि के 
विकास के लिए बहुत से सामान्य कार्यक्रम अपनाये जायँंगे जिससे सम्पूर्ण कृषक समाज के साथ-साथ 
छोटे-छोटे किसानों को भी लाभ होगा । देश के चुने हुए जिलों में छोटे-छोटे किसानों तथा खेतिहर 
मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए विशेष रूप से प्रयत्न किये जायेंगे। इस योजनाकाल ' में इन 
जिलों में गा फ््वाताहा$ 96ए८०शालाा 8९०7०५ नामक एक विशेष संस्था स्थापित 
करने का प्रयास किया जायगा। इस मद में चतुर्थ योजनाकाल में ११५ करोड़ रुपये व्यय का 
आयोजन है । 


भूदान एवं भूमिहीन मजदूर 

किन्तु भूमि-हीन मजदूरों की समस्याओं का वास्तविक समाधान इन्हें भूमि देकर ही किया जा 
सकता है। इस सम्बन्ध में आचार्य विनोबा भावे का भूदान-यज्ञ आन्दोलन एक बहुत बड़ा कदम 
है। इस आन्दोलन का प्रचार सम्पूर्ण भारत में किया गया है। विनोबा जी गाँव-गाँव से भूमि दान 
के रूप में मांग कर देश में भूमि-हीन मजदूरों की समस्या का समाधान कर रहे हैं । उन्हें दान के 
रूप में जो भूमि मिल रही है उसे वे भूमि-हीन परिवारों के बीच वितरित कर रहे हैं। भूमि प्राय: 
इसी शत्त पर दी जाती है कि भूमि पानेवाला उसमें अपने हाथ से खेती करेगा और १० वर्षों तक्‌ 
किसी प्रकार भी भूमि दूसरे को हस्तान्तरित करने का उसे अधिकार नहीं होगा । 
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किन्तु प्रश्न यह है कि भूदान यज्ञ से कहाँ तक भूमिहीन मजदूरों की समस्याओं का समाधान 
किया जा सकता है ? भूदान यज्ञ आन्दोलन १८ अप्र ल, १६५१ ई० को प्रारम्भ हुआ था जब 
विनोबा जी ने इसके द्वारा ५ करोड़ एकड़ भूमि प्राप्त करने का लक्ष्य निश्चित किया था। किन्तु 
अक्टूबर, १६९६६ ई० तक लगभग १६ वर्षो में भी भूदान से कुल प्राय: ४२ लाख एकड़ भूमि ही 
प्राप्त ही पायी थी | इसमें से तब तक केवल १० लाख एकड भूमि का ही वितरण किया जा सका 
था । क्‍या इतनी भूमि से भूमिहीन मजदूरों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है? क्ृषि 
श्रम जाँच समिति के अनुसार देश में भूमिहीन खेतिहर मजदूर परिवारों की संख्या लगभग ८५ लाख 
है। अगर देश के ८५५ लाख भूमिहीन मजदूर परिवारों में इस ४२ लाख एकड़ भूमि का वितरण 
किया भी जाय तो प्रत्येक परिवार को आधा एकड़ से भी कम भूमि मिलेगी । इस भूमि में भी 
बहुत-सी भूभि अत्यंत निम्न प्रकार की है; अतएवं कृषि के लिए प्राय: अयोग्य है । स्पष्ट है कि भूदान 
द्वारा भमिहीन मजदूरों के एक बहुत छोटे भाग को ही लाभान्वित किया जा सकता हैं। अत:, हम 
कह सकते हैं कि भूदान-यज्ञ से अगर भूमि-हीन मजदूरों की समस्याओं का समाधान असम्भव नहीं 
तो कठिन अवश्य हूं । 

विशेष अध्ययन-सची 
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अध्याय : २१ 
हरी क्रांति 
( 7॥6 ७60श] 80707स्‍॥0] ) 

प्रावक्थन--भा रत एक क्ृषि-प्रधान देश है, परन्तु भारतीय कृषि अत्यन्त पिछड़ी हुई 
स्थिति में है। कृषि के इस पिछड़ेपन के अनेक कारण है जिनमें जोतों का उप-विभाजन एवं अप- 
खंडन, उत्तम बीज का अभाव, खाद का अभाव, खेती की प्राचीन पद्धति आदि उल्लेखनीय हैं। कृषि 
के इस पिछड़ेपन के कारण ही हमें विदेशों से प्रतिवर्ष अरबों रुपयों के खाद्यान्न का आयात करना 
पड़ता है। किन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात देश के आथिक विकास के लिए क्रषि के विकास को 
आवश्यक समझा गया और इस उद श्य से विभिन्‍न कार्यक्रम अपनाये गये । फलत: भारतीय कृषि, 
जो सदियों से निष्क्रिय अवस्था में पड़ी थी, अब विकास की ओर उन्मुख हुई है। नये-नये एवं सुधरे 
हुए खेती के तरीके, अधिक उपज देने व।ले बीजों, उत्तम खाद तथा गहन कृषि कार्यक्रमों से कृषि 
के क्षेत्र में एक प्रकार की क्रांति उत्पन्न हो गयी जिसे हरी क्रांति ( ठाध्शा २०४०ए४०॥ ) की 
संज्ञा दी जाती है। तृतीय योजना के अंतिम वर्ष में खाद्यान्न का उत्पादन बहुत ही कम हुआ 
जिससे देश के एक बहुत बड़े भाग में भीषण खाद्य-संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी | अतएवं खाद्य 
समस्या के स्थायी समाधान के लिए १६६६-६७ में कृषि-विकास की एक नयी नीति (]३८७४ #७- 
679 ण 6 ९०प्रॉपा॥ 26४७।०ए्ाथा ) की शुरुआत हुईै। इस नयी नीति के अन्तगंत 
निम्नांकित पंच-सूत्री विकास कार्यक्रमों को अपनाया गया-- 

(१) सर्वप्रथम ऊंची उपज देने वाले बीजों का उत्पादन बढ़ाया जाय तथा इनके वितरण की 

प्रणाली को संगठित किया जाय । 

(२) द्वितीयत:, कृषि-साख एवं साधनों की पूर्ति में सुधार किया जाय । 

(३) तृतीयत', कृषि के क्षत्र में तकनीकी जानकारी किसानों तक पहुँचायी जाय । 

(४) चतुर्थतः, अधिक उपज से उत्पन्न समस्या- कटाई, संग्रह, विक्रय आदि का समाधान । 

(५) अन्ततः, छोटे-छोटे किसानों को कृषि-यंत्र प्रदान करनेवाली संस्थाओं को सुदृढ़ बनाया 

जाय । 

खाद्यान्नों के उत्पादन में १६६७-६८, १६६८-६९ तथा १६६९-७० में बहुत अधिक वृद्धि 
हुई है। १९६५-६६ में खाद्यान्नों का उत्पादन केवल ७२० लाख टन था जो बढ़कर १६६७-६८ 
में ६२० लाख टन तथा १६६९-७० में ६६९६ लाख टन हो गया। १६७०-७१ में तो खाद्यान्नों 
का उत्पादन १०८० लाख टन तथा १६७१-७२ में ११२० लाख टन हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है 
कि १६६५-६६ की तुलता में १६६७-६८, १६६८-६६ तथा १६६६-७० में खाद्यान्नों के उत्पादन 
में प्राय: ३० प्रतिशत तथा इससे भी अधिक को वृद्धि हुई है। उत्पादन में यह वृद्धि पिछले 
सभी वर्षो की अपेक्षा अधिक है। कृषि-उत्पादन के क्षत्र में इस आश्चयंजनक वृद्धि को ही हरी 
क्रांति कहते हैं। 

हरी क्रान्ति के लिए उत्तरदायी कारण 
( (०एएप्राणए 780075 ) 

इस हरी क्रांति के लिए बहुत-से कारण उत्तरदायी हैं। परन्तु इनमें सर्वाधिक गौरवपुर्णं 
स्थान कृंषि-अनुसंधान परिषद्‌ ( वातांक्षा ए०णाएं। ० ह6ह्ञांए्णाप्॥ ९४८४०) ) तथा 
लुधियाना (पंजाब) एवं पंतनगर (उत्तर प्रदेश) के कृषि-विश्वविद्यालयों को है। ध्यानपुबंक देखने 
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से स्पष्ट होगा कि यह हरी क्रांति मुख्यतः अधिक उपज देने वाले बीजों का ही परिणाम है जिन्हें 
पता लगाने में इन संस्थाओं ने महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किय। है । 

संक्षेप में, इस हरी क्रान्ति के लिए निम्नांकित कारण उत्तरदायो रहे हैं -- 

(१) भारी उपजदायी बीजों का उपयोग (७5७ ० १४०१० 5०९५४)--क्षि के क्षेत्र में 
क्रान्तिकारी परिवर्तन मुख्यतः नये एवं आश्चयंजनक बीजों की देन है | इन बीजों के परिणामस्वरूप 
महत्त्वपूर्ण खाद्यान्नों के प्रति-एकड़ उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इनमें धान के ताईचु ग, 
आई० आर०-८ एवं गेहूँ के कल्याण सोना तथा सोनालिका आदि उल्लेखनीय हैं। १६६८-६६ में 
लगभग €२ लाख हेक्टर, १९७०-७१ में १४६ लाख हेक्टर भूमि में उन्‍नत बीजों का प्रयोग किया 
गया था तथा १६७१-७२ तक १८० लाख हेक्टर भूमि को इन बीजों के अन्तर्गत लाने का आयोजन 
था । चतुर्थ योजना के अन्त में उन्नत बीजों के अन्तगंत २५० लाख हेक्टर भूमि को लाने का लक्ष्य रखा 
गया है।! इन उन्नत किस्म के बीजों की उपज देशी किस्म की तुलना में बहुत अधिक होती है । 
गेहूँ के क्षेत्र में उपज में इससे बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इस काये के लिए विभिन्न राज्यों में 
बीज निगम स्थापित किये जा रहे हैं जिससे बीजों के उत्पादन, प्रमाणीकरण और वितरण में सुविधा 
हो सके। विभिन्न राज्यों में बीज बहुमुणन फामं भी संगठित किये गये हैं, एक राष्ट्रीय बीज 
निगम ( ७॥08। 86८१६ (0702007॥ ) की भी स्थापना की गयी है जिससे इस काय॑ में बहुत 
अधिक सहायता मिल रही है । 

(२) उबरकों के प्रयोग पर अधिक जोर ( साएबं5क णा पाइब्नांणा णी सलप।- 
82८8 )--क्रंषि की उपज में वृद्धि लाने में उवंरकों का भी बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। नयी 
कृषि-विधि के अन्‍्तगंत प्रत्येक फसल के लिए उबंरक की मात्रा निश्चित की गयी है। परिणाम- 
स्वरूप इनके उपयोग में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। सम्पूर्ण भारत में फासफेरिक उबरकों का प्रयोग 
जो १६५०-५१ में ७ हजार मेट्रिक टन था, द्वितीय योजना के अन्तिम वर्ष १६६०-६१ में 
बढ़कर ५३ हजार मेट्रिक टन तथा १६६८-६६ में ३८२ हजार मेट्रिक टन हो गया। इसी प्रकार 
नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग १६५०-५१ में ५६ हजार मेट्रिक टनं से बढ़ कर १६६८-६६ में 
१२०८ हजार मेट्रिक टन हो गया तथा पोटाश के किस्म के रासायनिक उवंरक का उपयोग जो १६५०- 
४१ में लगभग ६ हजार मेट्रिक टन था बढ़कर १६६८-६६ में १७० हजार टन हो गया । 

उर्वरकों के वितरकों और उवरक खरीदने के लिए किसानों को क्रमश: लघु अवधि के ऋण 
और तकाबी दी जाती है। चतुर्थ योजना के अन्तिम वर्ष (१६७३-७४) में खाद तथा उरवरकों के 
प्रयोग को बढाकर ३० लाख मेट्रिक टन नाइट्रोजन, १५ लाख मेट्रिक टन फासफेट और १० लाख 
मेट्रिक टन पोटाश करने का आयोजन है। १९८०-८१ में उवंरकों की मांग के बढ़कर १५० लाख 
ठन होने का अनुमान है । 

(३) आधुनिक उपकरण एवं सयंत्र (४०060 ए्वर्पए॥0॥5 ४80 ॥/३०४॥४०४९७) - 
कृषि-उत्पादन को बढ़ाने में तथा प्रति हेक्टर उत्पादन लागत को कम करने में आधुनिक कृषि-यन्त्रों; 
जैसे-ट्र क्टर, बुलडोजर, ट्यूबवेल्स, डीजल इंजन, शक्ति चालित पम्प आदि का योगदान अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में, कृषि के आधुनिक यन्त्रों के उपयोग से कृषि के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि 
हुई है । पिछले कुछ वर्षों में इनके प्रयोग में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। चतुर्थ योजना में २५० चुने 
गये जिलों में से प्रत्यक में जिला-स्तर पर एक क्ृषि-ओजार केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है, जहाँ उन्नत 
क्रृषि औजारों के उत्पादन, सर्वििग, मरम्मत एवं प्रचार का कार्य किया जायगा । चतुर्थ योजना 

, "९ 70प्रपा एछ/80 :. 09-६८४७४0 5077289), ॥06८, 4974, 
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के अन्त में कम-से-क्रम २० प्रतिशत कृषकों को उन्नत कृषि-उपकरण एवं संयंत्र प्रदान करने का 
आयोजन है। #षि के यंत्रीकरण (१(९णञाश्ांइक्ांणा एण 8070प्राप्रा०) से वर्ष में दो-तीन फसलों 
की खेती सम्भव हुई है । 

(४) कीटनाशक औषधियों का उपयोग ( 0४८ ० ?०50४००१९४ ):--भारत में पिछले 
कुछ वर्षों में कीटाणुनाशक व विभिन्न पौधे के रोगों के नियन्त्रण की दिशा में भारतीय क्ृषि- 
अनुसंधान परिपद्‌ ने महत्त्वपूर्ण कायं किया है। नयी कृषि योजना में सरकार कीटाणुनाशक 
औषधियों और पोधों की रक्षा के लिए उपकरण तंयार करने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। 
देश के पौधा-संसक्षण निदेशालय के अन्तगंत १७ केन्द्रीय पौधे संरक्षण केन्द्रों द्वारा फसलों के कीड़ों व 
रोग आदि के नियन्त्रण करने के लिए प्राविधिक परामश दिया जाता है। राज्य के क्रषि-विभागों 
द्वारा कीटनाशक ओऔपधियों और पौधा संरक्षण यन्त्र दिये जाते हैं। सन्‌ १६६८-६६ में पौधा-संरक्षण 
कार्यक्रमों के अन्तर्गत ५ करोड़ ४६ लाख हेक्टर भूमि को लाभ पहुँचा तथा चतुर्थ योजना का इस 
सम्बन्ध में लक्ष्य ८ करोड़ हेक्टर का है । 

(५) सिंचाई की स॒विधाओं में वृद्धि (फ्राभाआणा ण ॥78900):--हरी क्रान्ति के 
लिए उत्तरदायी तत्त्वों में सचाई की सुविधाओं में विस्तार का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । 
पानी ही धरती का जीवन है, अतएवं सिचाई की सुविधाओं में विस्तार पर पंचवर्षीय योजनाओं में 
प्रा-प्रा जोर दिया गया है। नयी कृषि-विधि का प्रचार भी पहले उन्हीं क्ष त्रों में किया जाता है 
जहां निश्चित सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। १६६५-६६ तथा १६६६-६७ के सूखे के कारण पूर्वी उत्त र- 
प्रदेश और बिहार में जो स्थिति उत्पन्न हुई उसके कारण कृषि कार्यक्रमों में छोटी सिंचाई परियो- 
जनाओं को उच्च प्राथमिकता प्रदान करनी पड़ी और अब इस प्रकार बहुद शीय नदी घाटी योज- 
ताओं तथा बड़ी-बडी नहरों के निर्माण के साथ-साथ लघृ-सिचाई कायक्रमों ( |(॥0 वाएएक्वां०ा 
$80॥श॥९८७) पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। चतुर्थ योजना काल में बड़ी एवं मध्यम सिंचाई की 
योजनाओं द्वारा कुल ५७ लाख हेक्टर तथा लघु सिचाई की योजनाओं द्वारा ३२ लाख हेक्टर 
अतिरिक्त भूमि को सिंचाई के अन्तगंत लाने का आथोजन है । 

(६) मल्य-सम्बन्धी प्रोत्साहन (7070० ॥7067॥४6७७) :--कृषि तथा किसानों की उन्नति 
के लिए क्ृषि-पदार्थों का उचित मूल्य मिलना भी आवश्यक है | सरकार इस सम्बन्ध में भी जागरूक 
है। किसानों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सभी प्रमुख फसलों की एक 


न्यूनतम कीमत (5५097०॥ .97406) घोषित की जाती है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल 
को खरीदने के लिए तत्पर होती है । इससे किसानों को उनके श्रम का उचित मूल्य मिल जाता है। 


(७, साख की सुविधाओं में विस्तार ( 7970५०० ००९०६ (8०॥06$ )--क्रषि-साख 
की सुविधाओं में विस्तार पर भी वर्तमान समय में बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध 
में रिजव बक, स्टेट बेंक, १४ अन्य राष्ट्रीयकृत बेंक तथा सहकारी बैंकों एवं अन्य साख-संस्थाओं से 
महत्त्वपूर्ण सहायता मिल रही है। परिणामस्वरूप इन विभिन्न संस्थाओं द्वारा कृषि तथा किसानों 


को दिये जानेवाले ऋण की मात्रा १६६६९ तक ४० प्रतिशत हो गयी थी | इससे भी क्ृषि-क्रान्ति 
को बहुत अधिक बल मिला है । 


(८) भूमि-सुधार ( ।..6 ए४०7५ ) :- स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भूमि-सुधार के 
उह्ं श्य से बहुत सारे कदम उठाये गये हैं। इनमें (क) विभिन्‍न प्रकार के जमींदारों तथा मध्यस्थों का 
उन्मूलन, (क) काश्तकारी सुधार ( प्रशाआा०५ २९४०॥॥$ ), (ग) जोतों की अधिकतम सीमा का 
निर्धारण, तथा (घ) जोतों की चकबन्दी ( (0750॥0400०॥ ०१४85 ) उल्लेखनीय हैं । 
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भूमि-सुधार के इन सब उपायों का भी कृषि तथा किसानों की स्थिति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ी 
है। इससे भी उपज की वृद्धि में बहुत अधिक सहायता प्रा'त हुई है । 

(&) वर्ष में दो या दो से अधिक फसलों की खेती :--नये-नये तथा शीघ्र तैयार होने 
वाले बीजों के कारण, देश के अधिकांश भागों में वर्ष में अब दो या दो से अधिक फसलों की खेती 
सम्भव हो पायी है। सिचाई वाले क्षत्रों में इस प्रकार की फसलों का उगाना तो और भी आसान 
हो गया है। १६६८-६६ में ६० लाख हेक्टर से भी अधिक भूमि में एक से अधिक फसलों की खेती 
हुई थी। इससे उपज में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है । 

(१०) गहन कृषि जिला विकास कार्यक्रम (शाओंएट ए॥झरा0 गि0हशा॥6) :+- 
फोड फाउण्डेशन दल की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने देश के कुछ चुने हुए तथा 
निश्चित सिंचाई वाले क्षत्रों में गहन जिला कृषि-विकास कार्यक्रम या पैकेज प्रोग्राम लागू किया । 
इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इन जिलों में कृषि-विकास के गहन तरीकों को अपनाया गया है जिससे 
इन योजना-क्ष त्रों की उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 

हरी क्रान्ति या गेहँ क्रान्ति ? (छ6्था ११९४०॑परांणा ण 9०४ (२९४०७॥०ा ? )-- 
इस प्रकार हरी क्रान्ति कृषि के क्षत्र में कई प्रकार के सुधारों के कारण ही सम्भव हो पायी है। 
इनमें से कुछ सुधार तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से ही अपनाये गये हैं, किन्तु १६६५-६६ 
में खाद्य-संकट की स्थिति गम्भीर होने के बाद इन पर जोर अधिक बढ़ गया । इनके परिणामस्वरूप 
कृषि के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण रूप में वृद्धि प्रारम्भ हुई । किन्तु वास्तव में, खाद्यान्‍नों के उत्पादन के 
अन्तर्गत सभी फसलों के उत्पादन में समान रूप से वृद्धि नहीं हुई है। निम्नांकित तालिका से 
१६५००५ १ से १९७०-७१ के बीच प्रमुख खाद्यान्तों के उत्पादन का अन्दाजा लगता है :-- 


खाद्यान्नों का उत्पादन १९५०-५१ से १९७०-७१ ( लाख मेट्रिक टन में ) 
फसल वर्ष चावल गेहूँ ज्वार बाजरा अन्य अन्न दालें कुल खाद्यान्न 
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१६५०-५१ २२१ ६२ २७ ७६ ६२ ५४६ 
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१६७०-७१ ४२४ २३२ ण्र ८० १४२ ११६ १०७८ 
उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि खाद्य-पदार्थों के अन्तर्गत सबसे अधिक वृद्धि गेहेँ की उपज 
में ही हुई है। वास्तव में, गेहूँ की उपज १६५०-५१ में ६८ लाख मेट्रिक टन से बढ़कर १९७०-७१ 
में २३२ लाख मेट्रिक टन हो गयी, यानी इसमें लगभग चार गुती वृद्धि हो गयी है, जबकि 
चावल की उपज १६५०-५६ में २२१ लाख मेट्रिक टन से बढ़ कर १६७०-७१ में ४२४ लाख 
मेट्रिक टन, यानी दुगुनी ही हुईै। इससे स्पष्ट है, कि कृपि-क्रान्ति में गेहूँ का ही अधिक 
महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। गेहूँ को उपज को बढ़ाने में मेक्सिको से प्राप्त नये प्रकार के गेहूँ जिनमें 
सोनारा ६४ तथा लर्मा ६४ ४ उल्लेखनीय हैं, से बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई है। 
इन नये बीजों ने भारत में गेहूँ क्रान्ति और इसी के माध्यम से कृषि ऋन्ति का सत्रपात 
किया है। चावल इस दोड़ में निश्चय ही पीछे पड़ गया है। इसीलिए कहा जाता रे कि 
[048 8 जोश क्षात 7068 फा02्ाक्षावार8 ॥80९७ 06९७॥ ]8 (७० ए०म्रशाए। [९ फा्ाठ 4 
(6 क्राफ्0॥., शेै॥8॥& 70॥800 00ज़ा 6 ॥प्राए॥५ हद 0 ॥$ 70५ 80.  इसी- 
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लिए कुछ लोग तो इसे हरी क्रान्ति अथवा क्रषि क्रान्ति नहीं कहकर गेहूँ क्रान्ति (४॥९४४६ २९४०- 
]एॉ०॥) के नाम से ही पुका रते हैं । 
क्या हरी कांति स्थायी है ? 
( 48 (॥6 (७९९० रि९४०।७७०॥7 ?िश77१७९॥( 2 ) 

इस प्रकार १६६७-६८ ई० से देश में क्ृषषि के क्षत्र में आशाजनक प्रगति का एक क्रम 
प्रारम्भ हुआ जिसे हरी क्रांति की संज्ञा दी जाती है। इसने किसानों में एक नयी आशा का संचार 
किया है। इस हरी क्रांति के परिणामस्वरूप उत्तम तथा सुधर हुए एवं अधिक पंदावार वाले बीजों 
का उत्पादन बढ़ रहा है, किसानों को साख-प्राप्ति की अधिक सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, फसल- 
संग्रह एवं कृषि-उपज के विक्रय की व्यवस्था में सुधार हो रहा है तथा कषि के क्षत्र में नयी 
तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इन सबके सम्मिलित परिणामस्वरूप कृषि के उत्पादन में 


आशाजनक वृद्धि हुई है। किन्तु हरी क्रांति का यह क्रम स्थायो नहीं कहा जाः सकता । इसके 
निम्नांकित कारण हैं-- 


(१) ध्यानपू्वक विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि कृषि के क्षत्र में यह नयी क्रान्ति 
केवल गेहें, मकई, ज्वार तथा बाजारा ज॑सी फसलों तक ही सोमित है । धान जेसी महत्त्वपूर्ण 
फसल इसस अभी तक मुख्यतः अप्रभावित ही रही है। साथ ही, दालों तथा जूट, कपास, तम्बाकू 
एवं तिलहन जैसी व्यावसायिक फसलों में भी इससे बहुत कम सुधार हुआ है। परिणामस्वरूप इनकी 
उपज पिछुले दस वर्षा में लगभग स्थायी रही है। अतएवं जब तक क्रृपि-क्रान्ति का प्रसार सभी 
फसलों तक नही होगा तब तक हरी क्रान्ति को स्थायी नहीं कहा जा सकता। 

(२) द्वितीयत:, इस क्रान्ति के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, वह 
मुख्यतः पंजाब, हरियाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा आन्ध्र, महाराष्ट्र एबं तमिलनाडु के कुछ भागों 
तक ही सीमित है । इस प्रकार देश का एक बहुत बड़ा भाग इस आन्दोलन से अभी तक लाभान्वित 
नहीं हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि हरी क्रान्ति से देश के पूर्व विकसित क्ष त्र ही और अधिक 
विकसित हुए हैं जिससे क्षत्रीय विषमता बढ़ी है । अतएव जबतकर अन्य राज्यों में भी यह आन्दोलन 
नहीं पहुँचता तब तक कृषि-क्रान्ति को स्थायी नहीं कहा जा सकता । 

(३) तृतीयतः, हरी क्रान्ति से देश के कुछ मुद्ठी भर बड़े-बड़े किसान ही लाभान्वित हो 
पाये हैं। कारण यह है कि सरकारी मशीनरी--सहकारी बंक, विकास-प्रखण्ड आदि तथा बेंकों 
एवं बीमा संस्थाओं से निधन या छोटे-छोटे किसानों के लिए किसी प्रकार के लाभ की आशा करना 
उचित नहींहै । अतएवं इससे पहले यह कहा जा सकता है कि हरी क्रान्ति से देश में पू जीवादी कृषि 
को प्रोत्साहन मिला है । 

अतः जब तक छोटे-छोटे किसानों को आवश्यक कृषि-साधन; जंसे--सिचाई की 
व्यवस्था, रासायनिक खाद, कोटनाशक दवाइयों, अधिक उपज देने बाले बीज, सार की 
सुविधाएँ आदि शीघ्र, पर्याप्त और सस्ती दर पर उपलब्ध नहीं कराये जाते तबतक कृषि- 
क्रान्ति देश के लाखों भूमिहीन किसानों के लिए अथेहीन ही रहेगी । 

इस प्रकार कृषि विकास का यह नया कार्यक्रम अभी तक स्थायी हरी क्रान्ति लाने में सफल नहीं 
हुआ है जिसकी हमें आशा थी। वस्तुतः, अधिक पंदावार वाले कार्यक्रम उतने सफल नहीं हो सके 
जितनी कि प्रत्याश। थी क्योंकि (अ) सभी आदानों ([77५०८७) की एक साथ प्राप्ति नहीं हो सकी 
है; (ब) अच्छे गुण वाले बीजों की पूर्ति में विलम्ब हुआ है; (स) किसानों में खेती के आधुनिक 


तरीकों के प्रति अज्ञानता रही है, और (द) मानवीय कारण जिनके अन्तगंत दिये गये फारमूछे के 
अनुसार प्रगति नहीं हो सकती । 


१६२ भारतीय अर्थशार्स 


हरी क्रान्ति को स्थायी रूप कैसे दिया जाय ?--किन्तु अब श्रश्न यह है कि हरी 
क्रान्ति को किस प्रकार सफल बनाया जाय ? वास्तव में, हरी क्रान्ति की सफलता उपयुक्त सरकारी 
कृषि-तीति पर ही निर्भर करती है और सरकार की कृषि-सम्बन्धी नीति के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के 
द्वारा ही इसे स्थायी रूप प्रदान किया जा सकता है। संक्षप में, इसे स्थायी रूप देने के लिए 
निम्नांकित सुझाव दिये जा सकते हैं-- 

()) क्ृषि-उत्पादन से सम्बन्धित सरकारी विभागों--पंचायतों, सहकारी समितियों व अन्य 
उसी प्रकार की संस्थाओं में समुचित समन्वय कृषि-तीति की सफलताओं के लिए अति आवश्यक है । 

() अधिक उपज वाले बीजों की खेती के लिए उर्वरक एवं अच्छी सिंचाई व्यवस्था का 
होना सबसे अधिक महत्त्व रखता है, अतएवं उवंरकों के बितरण की यथोचित व्यवस्ता तथा इनके 
प्रयोग के सम्बन्ध में कृषकों को समुचित प्रशिक्षण पर जोर देना आवश्यक है। इसके साथ ही 
सिंचाई की व्यवस्था का समुचित विस्तार भी होना चाहिए। 

(40' भारत की मिट्टी में बहुत अधिक विषमता पायी जाती है, इसलिए कृषि वंज्ञानिकों 
को सम्पूर्ण देश की मिट्टी का पर्यवेक्षण करना चाहिए और उपयुक्त क्षेत्र के लिए उपयुक्त बीजों के 
विंकास को प्रोत्साहित करना चाहिए । 

(।५) ऊँषकों के लिए फसल बीमा ((70०% ध्ाइण्रथ०८) योजना शीघ्रता एवं व्यापकता 
से लागू की जानी चाहिए । 

(५) उचित ब्याज की दर पर पर्याप्त मात्रा में तथा उचित समय पर कृषि-साख की व्यवस्था 
होनी चाहिए । 

(५) खाद्यान्नों के मूल्यों को एक उचित सीमा तक बढ़ने देना चाहिए क्‍योंकि इससे जो 
अतिरिक्त आय होगी वह आगे चलकर अधिक उत्पादन के लिए प्रयुक्त हो सकती है । 

(४॥) फसलों को कीडों-मकोड़ों से बचाने के लिए प्रभावशाली कदम उठाये जाने चाहिए । 

(शां॥) भूमि-सुधार कार्यक्रमों को शीघ्रता से लागु करना चाहिए तथा इनमें जो नत्रुटियाँ 
हैं उन्हें भी दूर करने का प्रयत्न होना चाहिए । इस सम्बन्ध में अब तक प्राप्त अनुभव से लाभ 
उठाने का प्रयास करना चाहिए । 

((४) चावल तथा जूट, कपास एवं गन्ना जेसी व्यावसायिक फसलों के लिए भी उत्तम बीजों 
का इजाद अनिवायं है। इनके वर्गेर कृषि के क्षेत्र में प्रगति अधूरी ही रह जायगी । 

इस प्रकार उपरोक्त उपायों द्वारा क्रषि क्रान्ति को स्थायी रूप दिया जा सकता है। कुछ 
लोग तो इसे कृषि-क्राशति मानने को तयार ही नहीं हैं । इनके अनुसार न तो यह हरी है न क्रान्ति ही 
है । किन्तु इस प्रकार की आलोचना वास्तव में तथ्ययुक्त नहीं है। कृषि के क्षेत्र में ये नये परिवतंन 
एक वास्तविकता हैं तथा इसका देश के आथिक विकास पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा । इनकी सबसे 
बडी विशेषता यह है कि इनसे किसानों में एक नयी जागृति आयी है, एक नयी आशा का संचार 
हुआ है | साथ ही, किसानों ने पहले-पहल इस बात को समझा है कि कषि केवल जीवन-यापन का ही 
एक साधन नहीं है, वरन्‌ एक व्यवसाय हैं। (607 (86 #॥8 धरा 8 06 कांड | णी [ातांधा 
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अध्याय : २२ 
कृषि का यंत्रीकरण 
(0९0087]5880॥ 06 88700076 ) 


प्रावकक्थन :--अन्य उद्योग-धंधों की तरह कृषि-कार्य के सम्पादन के लिए भी विभिन्न प्रकार के 
उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु भारतीय किसान द्वारा प्रयुक्त उपकरण अत्यन्त प्राचीन 
तथा रूढ़िवादी तरीके क॑ होते है । आज भी यहाँ पर कृषि-कार्य में मनुष्य तथा पशु-शक्ति की ही प्रधा- 
नता है जबकि पश्चिमी देशों तथा सोवियत संघ के किसान अत्यत्त उन्नत प्रकार के यंत्र। का उपयोग 
करते हैं। क्रषि के यंत्रीक रण के परिणामस्वरूप इन देशों म॑ कृषि के क्ष त्र में इतने अधिक क्रांति- 
कारी परिवर्तन हुए हैं जिनकी तुलना १८वीं तथा १६वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति से की जा 
सकती है। कृषि के क्षत्र में बड़े पमाने पर यन्त्रों के प्रयोग के परिणामस्वरूप उत्पादन की लागत 
में कमी हुई है। दूसरे शब्दों में, इससे कृपि का आधुनिकीरण हुआ है जिससे इन देशों के 
किसानों की समृद्धि में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई । यंत्रीकरण के परिणामस्वरूप इन देशों में वीरान 
भूमि को लहलहाते हुए उपवन के रूप में परिणत किया गया है। इससे सामान्यतः, इस विश्वास 
को बल मिलता है कि प्रगतिशील कृषि के लिए कृषि का यंत्रीकरण आवश्यक है । 
यंत्रोकरण का तात्पय (४७४४7ए ए 'चिं्याभा$00 ) :--कषि के यन्त्रीकरण का 
तात्पय॑ कृषि-क्षत्र में यथासंभव पशु तथा मानव-शक्ति के बदले यंत्रों का प्रयोग है। उदाहरण के 
लिए, जानवरों द्वारा लकड़ी के हल से खेत जोतने का का ट्रं क्टर के द्वारा संपन्न किया जाता है, 
संयुक्त ड्िल (0०॥०४०१ 07) एक ही साथ बीज की बोआई तथा खाद देने का काय करता है। 
इसी प्रकार फसल काटने तथा दंवनी का काय॑ (णाए्रा6त ॥क्षए४थ क्ात प्रशा4श् के द्वारा 
किया जाता है। इस प्रकार कृषि के यन्त्रीकरण का तात्पयं खेती की सभी क्रियाओं---खैतों की जुताई 
से लेकर फसल की बिक्री तक के लिए मशीनों का प्रयोग है । (४९९८ाथआआं$807 0 बशाएप्रपा6 
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[70०00०९ ० (6 07.) दूसरे शब्दों में कृषि के क्षंत्र में यन्त्रीकरषण का आशाय कृषि-सम्बन्धी 
कार्यों, जिन्हें बलों, घोड़ों एवं अन्य पशुओं अथवा मानवीय श्रम द्वारा किया जाता है, में यांत्रिक 
शक्ति के प्रयोग से है ।' 


कृषि का य त्रीकरण दो प्रकार का हो सकता है (क) पूर्ण यंत्रीकदरण ( 0.07ए८(९ 
गल्लाभां$४70॥), तथा (ख) आंशिक यन्त्रीकरण (?क्षातं॥। 7९ण०ीश॥॥5७70॥) । पूर्ण यन्त्रीकरण 
के अन्तगंत क्षि के सारे कार्य मशीनों के द्वारा ही सम्पन्न किये जाते हैं, किन्तु आंशिक यन्त्रीकरण 
के अंतगंत कृषि के केवल एक भाग के संपादन में ही यन्त्रों का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राज्य 
अमेरिका, कनाडा तथा ब्रिटेन आदि देशो में श्रम की कमी के कारण कृषि का पूरा-पूरा यम्त्रीकरण 
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३६४ भारतीय अथशास्थ्र 


हो गया है। सोवियत संध ने भी भूमि की उवरा-शक्ति के अधिकतम शोषण तथा उत्पादन में 
धृद्धि के लिए अपनी कृषि का पूर्ण यंत्रीकरण किया है। 

कृषि के यंत्रीकरण के पक्ष में तक (#78प्रशाशाह ग 8४०7 ए गात्लाक्षांडआांग ०0 
8४7707॥ए०) :--भारतोय क#्षि के यंत्रीकरण जंसे महत्त्वपुर्ण प्रश्श पर अभी तक अथशास्यों तथा 
राजनीतिज्नों में एकमत नहीं हो पाया है। एक ओर तो कुछ लोग कृषि के यन्त्रीकरण के पक्के समर्थक 
हैं जिनके अनुसार भारतीय कृषि में विकास के लिए कृषि के प्राचीन औजारों तथा आदिकालीन 
ढंगों का तिरस्कार अनिवायं है। इन लोगों के अनुसार विज्ञान के इस युग में प्राचीन तरीकों के 
उपकरण सर्वथा अनुचित हैं तथा कृषि के पिछड़े होने का प्रधान कारण है। दूसरी ओर, कृषि 
यंत्रीकरण के प्रबल विरोधी हैं जो भारत की वत्तमान आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में अन्त्रों 
के प्रयोग को बिल्कुल अनुचित करार करते हैं। इनके अनुसार पश्चिमी देशों तथा सोवियत संघ 
की अपेक्षा भारत की सामाजिक तथा आथिक स्थिति बिल्कुल भिन्‍न है। अतः कृषि के क्षत्र में हमें 
इन देशों की तरह यन्त्रीकरण को प्रधानता नहीं देनी चाहिए । 

फिर भी, कृषि के यन्त्रीकरण के पक्ष में बहुत-सारे तक॑ दिये जा सकते हैं जिनमें 
निम्नांकित उल्लेखनीय हैं :-- 

(१) बड़ पैमाने की मितव्ययिताएँ (50ण67रांढ$ री [886 5०8९ [॥०वप०४०॥)-- 
कृषि के यंत्रीकरण का मुख्य आधार मशीनों के प्रयोग द्वारा सम्भव होनेवाली बड़े पमाने की 
मितव्ययिता हैं। मशीनें तेजी से तथा सही कार्य करती हैं । मानव स्वयं तो बहुत ही थोड़ा उत्पादन 
कर सकता है; परन्तु यन्त्रों की सहायता से वह बहुत अधिक उत्पादन कर सकता है। उदाहरण के 
लिए, जितनी भूमि पर एक हल तथा एक जोड़ी बैलों के द्वारा १० दिन में जुत।ई कार्य किया जा 
सकता है उतनी भूमि की जुताई एक ट्रंक्टर एक ही दिन में ही कर सकता है। 

(२) उत्पादन-व्यय में कमी :--#षि के क्षत्र में यन्त्रों के प्रयोग से उत्पादन-व्यय में 
भी कमी होती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ४० अश्वशक्ति के एक ट्रंक्टर से खेती का 
कार्य करने का व्यय प्रति एकड़ १०० रुपये है जबकि ४० अश्व-शक्ति के बराबर बलों के प्रयोग 
करने पर कृषि काये का प्रति एकड़ व्यय १६० रुपये है। इस प्रकार यांत्रिक कृषि का उत्पादन 
व्यय कम होता है । 

(३) बड़ पैमाने पर कृषि सम्भव :--मशीनों के प्रयोग से बड़े पेमाने पर कृषि सम्भव 
होती है । वास्तव में, मशीनें बड़े पैमाने की कृषि के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। मशीनों से 
बड़े-बड़े खेत जोते जा सकते हैं, भारी मात्रा में फसलें काटी जाती हैं, उपज को मंडी तक 
पहुँचाया जा सकता है। मशीनों के अभाव में इने सारे कार्यों के सम्पादन में बहुत अधिक असुविधा 
होती है । 

(४) पशु-सम्बन्धी व्यय में बचत :--#षि-यन्त्रों के प्रयोग से कृषि-कार्य में पशुओं की 
आवश्यकता नहीं पड़ती या बहुत कम पड़ती है। उदाहरण के लिए, यन्त्रों से खेतों की जुताई होती 
है, सिंचाई के लिए पानी निकालने का का किया जाता है, यातायात का कार्य किया जाता है 
आदि | अत: इन सब कार्यों के लिए पशुओं की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती जिससे इन्हें रखने के 
खर्च में बचत होती है । ढ 

(५) व्यापारिक कृषि सम्भव ---कृषि के यन्त्रीकरण का एक लाभ यह भी है कि इससे 
व्यापारिक फसलों ( (णाग्राशट्ा०ं8 ७०:४8 ) की बड़े पैमाने पर कृषि संभव होती है। साथ ही, 
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खाद्य-फसलों की भी बड़े प॑माने पर कृषि सम्भव होती है जिससे कृषि का मूल उहंश्य ही बदल 
जाता है। अब किसान केवल जीवन-निर्वाहे के लिए ही कृषि नहीं करता वरन्‌ अपनी अतिरिक्त 
उपज को बाजार में ब्रेचने के उद्द श्य से भी कार्य प्रारम्भ करता है । | 

(६) सामाजिक सुधार : --क्लैषि के यन्त्रीकरण से किसानों के सामाजिक जीवन में भी 
सुधार होने लगता है । यन्त्रीकरण के परिणामस्वरूप किसान भारी तथा नीरस कार्यों के बोझ से 
मुक्त हो जाता है, उसकी आथ्थिक स्थिति में सुधार होता हैं तथा उसका जीव-स्तर भी ऊंचा होने 
लगता है। इससे सामाजिक जीवन की कुरीतियों को दूर करने में भी सहायता मिलती है । 

(७) खास-खास कार्य :--जैसे बंजर भूमि को तोड़कर कृपि-योग्य बनाने; सड़कों, नालियों 
तथा नहरों आदि के निर्माण में भी मशीनों का प्रयोग आवश्यक होता है । 

इनके अतिरिक्त मशीनों के प्रयोग के अन्य कई लाभ भी बतलाये जाते हैं जैसे यनन्‍्त्रीकरण से देश 

में ८ क्टर, पम्प आदि के निर्माण तथा मरम्मत एवं इनके लिए छोटे-छोटे पुर्जा के निर्माण के लिए 
सहायक धन्धों का विकास भी होता हैं । इससे यंत्रीकरण के परिणामस्वरूप जिन लोगों का रोज- 
गार छिन जाता हैं उन्हें रोजगार मिलता है । इस प्रकार कृषि के यन्त्रीकरण से बरोजगारी बढ़न 
की भी कोई सम्भावना नहीं रहती । क्रृषि के यन्त्रीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में संबादवाहन की सुविधा 
बढ़ती है जिनसे अतिरिक्त उपजों को शी घ्रता से बाजार तक पहुँचाया जा सकता हैं। इस प्रकार, 
यंत्रीकरण से आधुनिक तरीके की कृषि सम्भव होती हैं। इससे प्रति-व्यक्ति तथा प्रति-एकड़ उपज दोनों 
में वृद्धि होती है, उत्पादन की लागत कम होती है तथा उपभोक्ता लाभान्वित हांते हैं । 


यन्त्रीकरण के विपक्ष में तक (009]6णा०ा5 (0 ्लात्राांडक्षांगा ० ॥९800प्र८)-- 
किन्तु भारत में कृषि के यन्त्रीकरण के विरुद्ध भी बहुत सारे तक प्रस्तुत किये जाते हैं जिनमें 
निम्नांकित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :-- 

(१) जेतों का छोटा तथा बिख रा होना (छ0तंप्र88 (00 शातरी] ७00 ६९४६९7९०)-. 
सर्वप्रथम तो यह कहा जाता है कि भारत में जोतों का आकार बहुत ही छोटा है। छोटी-छोटी जोतें 
भी एक स्थान में नहीं होकर गाँव के कई भागों में बिखरी होती हैं। अत: सोवियत संघ में जोतों 
का औसत आकार १६०० एकड़, संयुक्त राज्य अमेरिका में १४५ एकड़ तथा कंनाडा में २४४ एकड़ 
है जबकि भारत में यह ७'५ एकड़ ही है। इतना ही नहीं, भारत में छोटी तथा विखरी 
जोतों के कारण कृषि के क्षत्र में यन्त्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, भारी 
ट्रंक्कटर के लिए कम-से-कम १०० एकड़ तथा हलके ट्रक्टर के लिए ५० एकड़ के फार्म की आवश्य- 
कता होती है । अतएवं भारतीय जोतों के छोटा तथा बिखरा हुआ होने के कारण यहाँ पर यंत्री- 
करण की सम्भावना बहुत ही कम है । 


(२) बेरोजगारी की आशंका (70%08०४ ० ए7९०ए७०79०९॥५)---द्वितीयत:, भारतीय 
कृषि के यन्त्रीकरण से बहुत सारे श्रमिकों के बेरोजगार होने की आशंका रहती है | एक-एक मशीन 
कई मजदूरों के बराबर कार्य करते हैं, अतएवं यन्त्रीकरण से लाखों की संख्या में खेतिहर मजदूर 
बेकार हो जायंगे और इतनी बड़ी संख्या में खेतिहर मजदूरों को कृषि के अतिरिक्त अन्य उद्योगों 
(007-9887407|(प०| 0८८०७०४५४४०॥४७) में रोजगार प्रदान करने में कठिनाई होगी । भारत में कृषि 
के यन्त्रीकरण के विरुद्ध उठायी जाने वाली यह सबसे गम्भीर आपत्ति है। अमेरिका, रूस तथा 
कनाडा में वास्तविक समस्या श्रम की कमी है, किन्तु भारत में कृषि के क्षेत्र में श्रमिकों का प्राचुये है। 
साथ ही, यहाँ पर इन देशों की अपेक्षा श्रम बहुत हो सस्ता भी है। अतएव, यन्त्रीकरण के विरो- 
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धियों के अनुसार भारतीय कृषि में अमेरिका तथा रूस की कृषि की सरह यन्त्रीकरण सम्भव 
नहीं है । 

(३) बड़ प॑माने पर विनियोग (88 ॥0५०४7शा) :--कषि के यन्त्रों को खरीदने के 
लिए बहुत अधिक पृ जी की आवश्यकता भी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए, साधारण ट्र क्‍्टर की 
कीमत हमारे देश में २२,००० से २५,००० रुपये तक है। एक ओऔसत भारतीय किसान के लिए 
इतना अधिक व्यय सम्भव नहीं है। अतएवं केवल १० एकड़ या अधिक जोतवाले किसान ही ट्रक्‍्टर 
आदि खरीद सकते हैं तथा इससे लागत में मितव्ययिता का लाभ उठा सकते हैं । 


(४) उत्पादकता में वृद्धि नहीं (१३० ॥06७७४८ ॥॥ शि०00८/श।५):--कुछ अर्थशास्त्रियों 
के अनुसार मशीनों से उत्पादकता में भी वृद्धि नहीं होती । इन लोगों के अनुसार क्ृषि के यन्त्री- 
करण से केवल प्रति-श्रमिक उत्पादन में वृद्धि होती , प्रति एकड़ उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती । 
इस प्रकार मशीनों की श्रेष्ठता केवल परिमाणात्मक है, गुणात्मक नहीं । 

(५) अतिरिक्त पशुओं की व्यवस्था में कठिनाई :--कृषि के यन्त्रीकरण से बहुत 
अधिक संख्या में पशु बेकार हो जायेंगे । इनके अतिरिक्त पशुओं की व्यवस्था में भी कठिनाई होगी । 
वास्तव में, एक-ब-एक इनकी संख्या को घटाना सम्भव नहीं है । | 

(६) अशिक्षा एवं अज्ञानता ((॥॥0780५ ४॥0. ॥704॥06) :--भा रतीय कृषकों की 
अशिक्षा तथा अज्ञानता भी यंत्रीकरण के क्षत्र में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित करती है । भारतीय कृषक 
अज्ञानता के कारण यंत्रों की क्रियाशीलता के सम्बन्ध में सुगमतापूवक जानकारी नहीं प्राप्त 


कर पाते । 


(७) ईघन-तेल, डिजल आदि की कमी (8007986 ण ?पथ८। ०॥४)---भारत में 
अभी भी पेट्रोल तथा डिजेल आदि का अभाव है। ऐसी परिस्थिति सें यदि ट्रं क्टर तथा अन्य यंत्रों 
का प्रयोग बढाया जाय तो पेट्रोल तथा डिजल की मांग बढ़ जायगी और इनका बडे पमाने पर आयात 
करना पड़ेगा | साथ ही पेट्रोल तथा डिजल के अत्यधिक महंगा होने के कारण भी साधारण किसानों 
के लिए इन्हें खरीदना बहुत कठिन हो जाता है । 

(८) मरम्मत की असुबिधा ([,8८४ 0 २ ९एथंएजए 79८॥४९४) - भारत में आज भी 
कृषि के अधिकांश यंत्रों का विदेशों से आयात करना पड़ता है। इनकी कीमत बहुत अधिक होती 
है। साथ ही, इनके लिए अतिरिक्त पूजी को प्राप्त करने में भी बहुत अधिक कठिनाई होती 
है । मरम्मत की सुविधा अपर्याप्त होने के कारण, थोडी बहुत खराबी में पूरा यंत्र ही बेकार हो 
जाता है। इन कठिनाइयों से अधिकांश यंत्रों का पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। उदाहरण के 
लिए । १६४८ के जमंन शिष्ट मंडल के अनुसार जम॑नी के ३०,००० में से अधिकांश टू क्टर अतिरिक्त 
पुर्जों के अभाव में बेकार पड़े हुए थे । 

इस प्रकार भारत में यंत्रीकरण के विरुद्ध बहुत सारी आपत्तियाँ उठायी जाती हैं। इन 
आपत्तियों को मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-- 

(क) तकनीकी कठिनाइयाँ--जसे छोटी-छोटी तथा बिखरी हुई जोतें । 

(ख) आध्िक कठिनाइयाँ-- जैसे किसानों की नि्धनता तथा पू जी की कमी इत्यादि । 

यंत्रीकरण-सम्बन्धी विवाद का मूल्यांकन--इस प्रकार भारत में कृषि के यंत्रीकरण के 
विरुद्ध बहुत सारे तक प्रस्तुत किये जाते हैं। किन्तु इनमें से अधिकांश तर्क तथ्यहीन जान पड़ते हैं । 
उदाहरण के लिए, छोटी तथा बिखरी हुई जोतें यंत्रीकरण के क्षत्र में कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं 


कृषि का यंत्रीकरण ३६७ 


उपस्थित कर सकतीं क्योंकि भविष्य में सरकार की कृषि-नीति का आधार सहकारी संयुक्त कृषि 
(००-09७४॥४९ 307 ६ 7772) की है जिसके अंतर्गत जोतों का आकार स्वयं बड़ा हो जायगा । 
साथ ही, भिन्न-भिन्न राज्यों में जोतों की चकवन्दी के लिए भी प्रयास किये जा रहे है जिससे बिखरी 
हुई जोतें एक चक में स्वतः हो जायँगी । साथ ही, छोटी-छोटी जोतों के लिए भी जापान की तरह 
विशेष प्रकार के ओजारों का निर्माण किया जा सकता है । 

इसी प्रकार यह तक कि क्रषि के यत्रीकरण से बेरोजगारी को प्रश्नय मिलता है भी बिल्कुल 
तथ्यहीन है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अल्पकाल में कृषि के यंत्रीकरण से बरोजगारी बढ़ेगी, किन्तु 
इसका यह अथ्थे नहीं कि इसका समाधान नहीं हो सकता । कृषि के यंत्रीकरण से देश में यंत्रों के 
निर्माण सम्बन्धी उद्योगों का विकास होगा । इनमें बहुत अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। 
इतना ही नहीं, यंत्रीकरण से अधिक कोयले, लोहे, इस्पात तथा परिवहन आदि की मांग भी बढ़ 
जायगी जिससे रोजगार के बहुत अधिक अवसर प्राप्त होंग । और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 
यंत्रीकरण पर्ण नहीं होने के कारण बरोजगारी में बहुत सारी वृद्धि की आशा नहीं की जा सकती । 

इसी प्रकार यह आपत्ति क्रि यंत्रीकरण के लिए विदेशों से अधिक मात्रा में मशीनों तथा 
पेटोल आदि का आयात करना पड़ेगा भी सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि इन यंत्रों के निर्माण के 
लिए देश में भी उद्योग-धंधों का विकास किया जा रहा है। साथ ही, यंत्रीकरण से क्रृषि-पदार्थों 
की उपज बढ़ेगी जिसके इनके आयात की कोई आवश्यकता नहीं रह जायगी और इस प्रकार जो 
विदेशी मुद्रा की बचत होगी उसका प्रयोग इन मशीनों के आयात में किया जा सकता है। इसी 


प्रकार देश में पेट्रोल के उत्पादन में भी क्रमश: वृद्धि हो रही है जिससे इस सम्बन्ध में भी विशेष 
कठिनाई की आशा नहीं है । 


इसी तरह यह कहना कि कृषि के क्षत्र में यंत्रों के प्रयोग से प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि 
नहीं होती भी बिल्कुल तथ्यहीन है । वास्तव में, रूस, अमेरिका तथा कंनाडा आदि देशों में बड़े 
पैमाने पर मशीनों के प्रयोग से उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अतः भारत में इनके प्रयोग 
से उत्पादकता में वृद्धि नहीं होगी इसका कोई कारण नहीं जान पड़ता । 

निष्कर्ष - इस प्रकार यंत्रीकरण के पक्ष तथा विपक्ष के तो के विवेचन से यह स्पष्ट है कि 
यंत्रीकरण एक अच्छी नीति है क्योंकि इससे कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होती है। साथ ही, भारी- 
भारी कार्यो के संपादन में भी सुगमता होती है, बेकार तथा बंजर भूमि को क्रषि-योग्य बनाया जा 
सकता हैं तथा वर्ष में एक से अधिक फसलों की खेती की जा सकती हैं। अतः भारत में कृषि 
का बढ़ता हुआ यंत्रीकरण अयुक्तिसंगत नहीं हे । वास्तव में, मशीनरी के प्रयोग का उद्द श्य हमारे 
देश में श्रम का प्रतिस्थान नहीं, वरन्‌ उसकी सहायता करना होना चाहिए किन्तु भारत में यंत्रीक रण 
नीति एक ही बार बहुत बड़े प॑माने पर नहीं अपनायी जा सकती वरन्‌ इसे काफी समय में 
फंलाकर अपनाना चाहिए । इस बीच अतिरिक्त श्रमिकों को गेर-कृषि पेशों (80॥-4!870०एए-५॥] 
0००००७४॥०07॥8) में प्रयुक्त करता चाहिए । 


कृषि के यंत्रीकरण के आथिक परिणाम 


(580९070730९ (0ण5९वपशा८९३ ०0] ६४टाथां$8007 04 8277८" घ:६) 
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में कृषि के यंत्रीकरण के लिए आज भी व्यापक 
क्षेत्र उपलब्ध हैं। कृषि के तकनीक तथा संगठन पर इसका महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार 
सम्पूर्ण देश की अथं-व्यवस्था इससे प्रभावित होगी । संक्षप में, भारत में यंत्रीकरण के निम्नांकित 
झ्ाथिक परिणाम की आशा की जा सकती हे-- 


३६८ भारतीय अथशासत 


(9) लागत संरचना में अन्तर ((#क्ला8९8 व॥ 6 ०08 शएटपा6)- यंत्रों के प्रयोग से कृषि 
कार्य की लागत-संरचना में परिवर्तन होता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि १५ अश्वशक्ति 
के एक ट्रक्टर से एक एकड भूमि जोतने का खर्च दो रुपये आता है जबकि हल एवं बलों की 
सहायता से इसका व्यय ४ से ५ रुपये पड़ता है। इसी प्रकार लुधियाना विश्वविद्यालय के एक 
अध्ययन के अनुसार बलों की जगह मशीनों के प्रयोग से बीज डालने के खर्च में ३१ प्रतिशत तथा 
बुआई में ४९ प्रतिशत की कमी होती है | इसी प्रकार 7090 8शाल से ज्यय में ५७ प्रतिशत 
की कमीहोती है । 

(॥) कृषि-आय में वृद्धि (086 | शिवा 00॥6) - यांत्रिक शक्ति तथा श्रम बचाने के 
उपायों के प्रयोग से क्षि के साधनों का समुचित उपयोग संभव होता है। इससे किसानों की आय 
बढ़ती है। उदाहरण के लिए, लुधियाना विश्वविद्यालय के उपरोक्त अध्ययन के अनुसार ट्रं क्टर के 
प्रयोग से कृषि की आय में १०३:४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । 

(॥) मूल्य-स्थिरीकरण ( श706 ४०७0७॥॥५)- क्ृषि के यंत्रीकरण से उपज में वृद्धि होगी 
तथा उपज बढ़न से मूल्य के स्थिरीकरण में सहायता प्राप्त होगी । 

(५) ग्रामीण बेरोजगारी में वृद्धि (06४४७ | रिपा॥। ए्राक्ा000आआशा)--यंत्रीकरण 
से ग्रामीण क्षत्र में बेरोजगारी में वृद्धि होगी। इस सम्बन्ध में तारतोक सिंह का यह अनुमान हूँ 
कि यंत्रीकरण से ग्रामीण जनसंख्या का २८ प्रतिशत भाग बेकार हो जायगा । इनके अतिरिक्त अद्ध- 
बेरोजगारों की संख्या में भी वृद्धि होगी । किन्तु गर-क्ृषि क्षत्र के विस्तार के द्वारा ही ग्रामीण 
बेरोजगारों को रोजी प्रदान की जा सकती हूं । 

(५) आथ्िक संरचना में परिवतंन ((॥क्ाए6 ॥ ९९०70०76 घाएशएा€)- यंत्रीकरण 
से कृषि का स्वरूप ही बदल जायगा--जीवन-निर्वाह की जगह कृषि का कार्य व्यावसायिक आधार 
पर ( 6 भी गत डफऑला०ट व्ितााह ॥0. ०णरागञशटंत। शि॥॥8 ) किया जाने लगेगा। 
इसके दो परिणाम होंगे-स्ंप्रथम तो क्षि का स्वरूप घरेलू से बदलकर प्‌ जीवादी हो सकता हें, 
तथा द्वितीयत:ः क्रषि-पदार्थों के विक्रय के लिए विदेशों में नये-नये बाजारों की खोज करनी पड़ेगी । 
साथ ही, कृषि के क्षत्र में कायकुशलता मैं वृद्धि कर कृषि तथा उद्योग इन दोनों क्षत्रों में 
संतुलन स्थापित करने में सहायता होगी । | 


(५४) सामाजिक संरचना में परिवत्तन ((॥४॥2०5 ॥ (86 $02॥| #प्णणा6)---ंत्री- 
करण से सामाजिक संरचना में भी महत्त्वपूर्ण परिवत्तन की आशा की जा सकती हूँ । यंत्रीकरण से 
भारी-भारी कार्यों के संपादन में सुविधा होगी तथा श्रमिकों का कार्य सुविधाजनक हो जायगा । 
साथ ही, उन्हें अधिक अवकाश भी मिलेगा। इससे किसानों की स्थिति में सुधार होगा । साथ 
ही, इससे भारत में पेशों की संरचना में परिवर्तन होगा तथा ग्रामीण क्षत्रों में व्यापार, यातायात 
तथा विद्य तीकरण आदि क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होंगे । 

इस प्रकार सारांश के तौर पर यह कहा जा सकता हूं कि यंत्रीकरण से सामान्य तथा 
विशिष्ट दोनों प्रकार के लाभों को देखते हुए यह कहा जा सकता हूँ कि भारत में क्रषि के यंत्री- 
करण का कार्य एक श्र खलावद्ध तरीके से होना चाहिए। इसके लिए निम्नांकित बातों पर ध्यान 
देने की आवश्यकता होगी-- 

(१) जरूरत मन्द किसानों को रियायती दर पर यंत्रों के क्रय के लिए साख की सुविधा 

प्रदान की जानी चाहिए । 

(२) निधन किसानों को भाड़े पर यंत्र देने की व्यवस्था की जानी चाहिए, 

(३) देश भर में ट्रंकटर तथा अन्य यंत्रों की मरम्मत की सुविधा के लिए कारखानों की 

व्यवस्था होनी चाहिए । है 

(४) किसानों के बीच ट्रं क्टर तथा अन्य. यंत्रों के प्रचार के लिए समय-समय पर प्रदर्शनियों 

का आयोजन किया जाना चाहिए। 


चतुरथ खण्ड 


कुाड एश विह फ़ा़वांवड ॥000९070 00शणा फणा 06 ५३९५ ए ९, एी6॥ 
(76९6०९ 0 वात 056 एण ६पक्ुवल्या णंजीव्शाणा प्रपाइ28 079५ शाक्षा$ ए श06- 


२ हा ॥ 
725$, [068 ए88 6 8९४ रण छद्तोती क्षात ह्ाक्यातंशा .. >---र७वत 4#0700%. 


भारतीय उद्योग एवं औद्योगिक समस्याएँ 
( गाता 0प्रशाए65 0 त0ए578] ?7000॥75 ) 


अध्याय : २३ 


भारतीय उद्योगों का सामान्य सवक्षण 
(& 600७॥श') धाा'ए९ए ० गातएंश्ा 70क्‍5(70९$ ) 

अतीत काल में भारतीय उद्योग (] ॥0का [0प्ञञ॥ञ/९४ )0 (॥6 ?88) अतीत काल 
में भारत अपने उद्योग-धन्धों के लिए विख्यात था | इतिहास इसका साक्षी है। औद्योगिक आयोग ने 
अपने वृत्तान्त में यह बतलाया है कि “उस समय जबकि आधुनिक सभ्यता का जन्म-स्थान, 
पश्चिमी यूरोप, जंगली कबीलों का निवास-स्थान था, भारत अपने शासकों की सम्पत्ति 
तथा कारीगरों के कला-कौशल के लिए प्रसिद्ध था। (#४ 8 ॥र]6 शाशा 6 ण़९्४ 
पछणा0ए९, 6 छा0॥99806 . ० 6 गराए0क्लाा गहन. 8एशंशा,. ७३४ वा,र॥ा60 
0५ णाटाण॥58९6 (9९5, ]70॥8 ए88 ि70प5 0ि एी6 ऋढकओ। 0० केश 7प्रौह$ धात॑ 007 (॥6 
बजा शांत] त गह्ष लक्षीआथा,) बहुत बाद में भी (१७वीं शताब्दी में) जब पश्चिमी देशों से 
व्यापारी यहाँ आये, भारत का औद्योगिक विकास उन्नतिशील यूरोपीय देशों से किसी प्रकार भी कम 
नहीं था । बनियर (छ्वाप्रांशा) तथा टेवनियर (76एछापांधा), जो मुगल शासनकाल में भारत आये 
थे, के वृत्तान्त स यह पता चलता है कि भारत में उस समय सूती एवं रेशमी बस्त्रों के अतिरिक्त 
सोना, चाँदी तथा लकड़ी आदि के धन्धे पूर्ण रूप से विकसित थे। टेवनियर ने अपने वृत्तांत में 
लिखा है कि “भारतीय निर्मित वस्तुएं इतनी सुन्दर होती हैं कि वे आपके हाथ में हैं अथवा नहीं 
इसका पता भी नहीं चल पाता। ये अत्यन्त कोमल सूत से तंयार की जाती थीं तथा एक पौंड रूई 
में २४५० मील लम्बा कपड़ा तक बुना जाता था ।_ ढाके की विश्वविख्यात मलमल इतनी सुन्दर एवं 
बारीक थी कि मेनचेसरटर के एक उद्योगपति ने उसे वस्तु को छाया (598009 ० & ('0777040) 
कहा था जो मनुष्यों का नहीं वरन्‌ अप्सराओं अथबा कीडे-मकोड़ा का काये (०४ 0 शि65 
0 ॥86085 ॥क्षी।९7 4 एी शल्य) था । 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा प्रारश्भिक ब्रिटिश शासनकाल ( 76 एब्ण वशतांक्ा 
(०ाएकए शात 6 एद्का!ए छवााशा रिप्रॉ७ । :>>सन्‌ १६०० ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 
भारत तथा तन्‍्य पूर्वी-एशियाई देशों से व्यापार करने के लिए रानी एलिजाबेथ से सनद प्राप्त 
की । कम्पनी का उद्दं श्य भारत की बनी हुई वस्तुओं को यूरोप एवं इंगलैंड के बाजारों में पहुँचाना 
था। सतरहवीं शताब्दी के अन्त तक भारत के बने हुए कलिको, छींट तथा मलमल इंगलैंड के 
बाजारों में बहुत अधिक लोकप्रिय हो गये थे । कम्पनी को इन वस्तुओं के व्यापार से बहुत अधिक 
लाभ होता था। किन्तु इससे इंगलेंड के ऊनी तथा रेशमी वस्त्र-उद्योग को बहुत बड़ा धक्का लगा । 
फलस्वरूप, १७०० ई० तथा १७२० ई० में ब्रिटिश पालियामेंट ने दो विधान पारित किये जिनके 
अनुसार इंगलेंड में भारतीय रंगीन कलिकों तथा छींट का उपयोग पूर्णतः गैर-कानृती घोषित कर 
दिया गया । अतः अठारहवीं शताब्दी में रंगीन छींट एबं कैलिको का इंगलैंड में आयात केवल अन्य 
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यरोपीय देशों में पुननिर्यात के लिए ही किया जाता था। इंगलैंड के बाजार में केवल सादे कलिको 
एवं मलमल की माँग थी । किन्तु देश के ऊनी तथा रेशमी वस्त्र-उद्योगों की सुरक्षा के लिए भारतीय 
सादे कलिको एवं मलमल पर भी इंगलेंड की सरकार ने भारी आयात-कर लगा दिया था । 

इस समय १७६० ई० एवं १८२० ई० के बीच इंगलेंड में महान आधथिक परिवतेन हो रहे 
थे जिसे औद्योगिक क्रान्ति (00पश7| 7२०४०प//०॥) की संज्ञा दी जाती है। विज्ञान कै क्षेत्र में 
नित्य नये आविष्कार हो रहे थे--कोयले के द्वारा लोहा गलाने की पद्धति, हरग्रीब्स की स्पिनिंग 
जैनी, आक राइट की स्पिनिंग मशीन तथा जेम्स वॉट द्वारा वाष्प प्रचलित इंजन आदि के आविष्कार 
ने इंगलेंड के आथिक जीवन में एक क्रान्ति-प्ती ला दी। साथ ही, प्लासी के युद्ध के बाद भारतीय 
पूजी बहुत बड़ी मात्रा में इंगलड जाने लगी जिसने इन आविष्कारों को मूत्तं रूप देने में अकथनीय 
सहयोग प्रदान किया । ब्र कस आदम ( 80078 309व4॥ ) के शब्दों में, “अत्यधिक मात्रा में 
भारतीय पूंजी के पदार्पणण तथा इसके फलस्वरूप साख की अभिवृद्धि के पूर्व इस प्रकार 
की शक्ति का इंगलैंड में प्रायः: अभाव था और यदि जेम्स वॉट ४० वर्ष पूर्व हुआ रहता तो 
वह तथा उसके आविष्कार निरचय ही समाप्त हो गये होते ।! फलस्वरूप, इंगलैंड में बड़े- 
बड़े कारखाने स्थापित किये जाने लगे जिनमें उत्पादव का काय बहुत बड़े पेमाने पर बड़ी-बड़ी 
मशीनों द्वारा एवं विस्तृत श्रम-विभाजन के आधार पर किया जाता था। उपनिवेशों से इन 
कारखानों को प्रचुर मात्रा में कच्चे पदार्थ भी सुगमतापूृ्वक उपलब्ध हो जाते थे। साथ ही, 
उपनिवेश इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के बाजार का भी काय॑ करते थे। इन कारखानों को 
यातायात एवं संचार के अपार साधन भी उपलब्ध थे। फलस्वरूप, कारखानों द्वारा निर्मित 
वस्तुएँ अपेक्षाकृत सस्ती होती थीं। अतः भारतीय उद्योगों के लिए इनकी प्रतियोगिता करना 
असम्भव-सा हो गया । 

ब्रिटिश सरकार एवं कम्पनी का उह श्य भारत को इंगलैंड के कारखानों की आवश्यकता 
के लिए कच्चे माल के उत्पादक तथा इसकी बनी हुई वस्तुओं के बाजार के रूप में विकसित करना 
था। कम्पनी की यह नीति संचालक मंडल द्वारा १७ मां, १८६७ ई० को गवर्नर को लिखित निम्न 
पत्र से स्पष्ट हो जाती है-- कम्पनी की यह इच्छा थी कि बंगाल में कच्चे रेशम के उत्पादन 
को प्रोत्साहित तथा रेशमी वस्त्र के उत्पादन को हतोत्साहित किया जाय । साथ ही, रेशम 
के सूत कातने वालों को कम्पनी के कारखानों में काम करने के लिए बाध्य करना 
चाहिए । इससे भारतीय उद्योगों के प्रति तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की नीति स्पष्ठ हो जाती है । 
ब्रिटिश सरकार ने अपनी इस नीति का इतनी दृढ़ता के साथ अनुकरण किया कि उन्नीसवीं शताब्दी 
तक भारत मुख्य रूप से कच्चे पदार्थों का उत्पादक देश हो गया । श्री आर० सी० दत्त ने इस 
स्थिति का बयान बड़े ही मामिक एवं रोचक ढंग से किया है : “भारत अठारहवीं शताब्दी में एक 
प्रमुख औद्योगिक एवं खेतिहर देश था। यहाँ के बने हुए, कपड़े एवं अन्य वरतुओं की माँग यूरोप 
तथा अन्य देशों के बाजारों में होती थी । 2 (पाता 7 06 छं86९॥॥ ०0शाएए ए88 & हा6का 
॥र्राएविलफता?४ 38 ज़्षी 88 & 8658 ९70प्रपाब॑ 00प्रा।ए 280 068 20070 ० (॥86 
पाठाशा क्‍0075 ए&6 57एए60 ॥ 06 ए्रक्षल६ 07 488 8॥0 एप्०फ०.)* किन्तु ईस्ट-इंडिया 


3, 870083 80870--4॥6 ॥,8७ ० एंणसाबकधणा 870. ९ 0९289,--“फ९/076 (४6 
्रीएड 0 पल व॥्दांबाए (7348प7९ 2700 प्र ९०४० 0 ढलता। ब्रा गिएन९१, ग्र० 
६07०९ 8पररटाशा: 07 (एमर8 ९8९१ 700 ॥80 ४६६६ ॥ए९१ 070ए ए९६8 320, 060 8700 ]॥8 
ए९70४०78 फ्छ३ ॥896 9९४४॥९० (02९४४९४.” 

4. ९, (४. 700008 ६ 8४८०४णएां८ पां5॥07ए9 ० ॥98, 9, 6. 
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कम्पनी एवं ब्रिटिश पालियामेंट ने भारत में अंग्रंजी शासन के प्रारम्भिक वर्षों में इंगलैंड के 
कारखानों को प्रोत्साहित करने के उहं ए्य से भारतीय उद्योगों को हतोत्साहित किया । उनका 
उह्ं श्य यह था कि भारत इंगलेंड के कारखानों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करे। इस नीति 
का अनुसरण बड़ी दृढ़ता के साथ किया गया ओर इसका परिमाण बड़ा ही घातक सिद्ध हुआ । 
भारतीय कारीगरों को कारखानों में काम करने के लिए बाध्य किया जाने लगा तथा इस उद्देश्य से 
कम्पनी के वाणिज्यीक अधिकारियों को जुलाहों के सम्बन्ध में बहुत विस्तृत अधिकार दिये गये । 
साथ ही, भारतीय सूती एवं रेशमी वस्त्रों पर अधिक आयात-कर लगा दिया गया जिससे कि 
ये इंगलैंड के बाजारों में प्रवेश नहीं कर सकते थे । इसके विपरीत इंगलैंड की बनी वस्तुओं को 
भारत के बाजारों में नि:शुल्क मेंगाया जाता था। फलस्वरूप, भारत धीरे-धीरे कच्चे पदार्थों का 
उत्पादक एवं निर्मित वस्तुओं का आयातक देश हो गया । अब इंगलेंड की बनी वस्तुएं बहुत बड़ी 
मात्रा में भारत तथा अन्य एशियाई देशों में आने लगीं | 


१९वीं शताब्दी में देश की आथिक व्यवस्था में परिवतेन 
((फक्काए०४ ॥ 06 ९००7० $) इशा] 0 क्‍6 (०प्रा।५ ॥ ॥6 
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गत शताब्दी में भारत के आधथिक जीवन में भी महान्‌ परिवर्तन हुए। १८७६ ई० में स्वेज 
नहर बन जाने के बाद इंगलैंड की बनी हुई षस्तुएं भारत के बाजारों में छा गयीं । ये वस्तुएं देशी 
वस्तुओं की तुलना में अधिक सस्ती होती थीं। अतः, भारतीय कारीगरों के समक्ष अब दो ही रास्ते 
रह गये-या तो वे अपने उद्योग को नष्ट होने दें या नये-नये वैज्ञानिक यंत्रों को अपनायें । अपने 
प्राचीन तरोकों द्वारा विदेशी वस्तुओं की प्रतियोगिता का सामना करना भारतीय कारीगरों के 
लिए प्राय: असम्भव था। नये बज्ञानिक यन्त्रों को अपनाने के लिए प्राचीन आथिक व्यवस्था में 
आवश्यक परिवतंन लाना अनिषायं था, पर ऐसा नहीं हो सका । इसके फलस्वरूप देश में एक 
विचित्र आथिक अध्यवस्था-सी उत्पन्न हो गयी । १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में प्राचीन आथिक संगठन 
धीरे-धीरे समाप्त होने लगे, किन्तु किसी दूसरी व्यवस्था की शुरुआत नहीं हुईै। साथ ही, प्राचीन 
संगठन भी पृर्णरूपेण समाप्त नहीं हुए । देश के ५३ लाख से अधिक गाँव प्राय: ज्यों-के-त्यों रह 
गये । इससे देश का आर्थिक संतुलन बहुत दिनों के लिए समाप्त हो गया। १६वीं शताब्दी के 
उतराद्ध में रेलों के विकास ने इस प्रक्रिया को ओर भी उम्र बना दिया । देश में रेलों का विकास 
आधिक दृष्टिकोण से नहीं, वरन्‌ ब्रिटिश शासकों की संनिक एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान 
में रखकर हुआ था । 


१९वी शताब्दी में भारत के आर्थिक जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ उसे 
वबाणिज्यीक क्रांति' ( 0णराशाशलंध! २९४०।४४०॥ ) की संज्ञा दी जाती है, औद्योगिक क्रांति 
नहीं कहा जाता। देश में व्यावस।यिक फसलों, जेसे-कपास, जूट, तेलहन एवं चाय आदि का महत्त्व 
बढ़ने लगा तथा खाद्यान्नों का क्षत्र धीरे-धीरे कम होने लगा । किसान अब बाजार के लिए फसलों 
का उत्पादन करता था । कृषि के इस वाणिज्यीकरण ((णगणलतलंश्राश्रांणा एण 6९70णॉप्रा८) 
का भारत की हस्तकला पर भी बहुत प्रभाव पड़ा । पहले कारीगर अपनी वस्तुओं का विनियोग 
किसान की उपजों के साथ प्रत्यक्ष रूप में करता था, किन्तु अब किसान निर्यात के उद्द श्य से उत्पा- 
दन करने लगा । इसके फलस्वरूप गाँवों की प्राचीन आथिक व्यवस्था प्राय: अस्त-व्यस्त हो गयी । 
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सन्‌ १८२३ ई० तक भारत मुख्यतया एक निर्यात-प्रधान देश था, किन्तु इसके बाद धीरे-धीरे 
यह एक आयातक देश हो गया । यह परिवर्तन इतनी द्रुतगति से हुआ कि शीघ्र ही भारत के बाजार 
में इंगलैंड की बनी हुई वस्तुएं आच्छादित हो गयीं। माक्‍स के शब्दों में भारत, जो अनादिकाल 
से विश्व के सूती वस्त्र-उत्पादन का केन्द्र रहा है, अब इंगलैंड के बने कपड़ों से पूर्णतः 
आच्छादित हो गया ।” कम्पनी तथा ब्रिटिश सरकार ने इंगलेड के सूती-वस्त्र उद्योग के विकास 
के लिए भारतीय बुनकरों के प्रति अन्यायपुर्ण अस्त्र का प्रयोग किया। भारतीय सती-वस्त्र पर 
इंगलैंड में ७० से ८० प्रतिशत तक आयात कर लगाये गये तथा किसी-किसी हालत में तो इनका 
आयात ही बिल्कुल बन्द कर दिया गया। इसके विपरीत, इंगलैंड की बनी वस्तुएँ भारत के 
बाजारों में प्रायः निःशुल्क आती थीं। अतः इंगलंड ने अपने लिए संरक्षण की नीति को अपनाकर भारत 
पर मुक्त व्यापार की नीति लाद दी। इतिहासबेत्ता विल्सन का कहना है कि यदि भारतीय कपड़ो 
पर इतना अधिक कर न लगाया गया होता ओर निषधात्मक आज्ञाएँं न जारी की गयी होतीं तो 
पंसले ( ?कांशे०/ ) और मनचस्टर के कारखाने प्रारम्भ में ही बन्द हो गये होते । ” परन्त इनके 
अस्तित्व को बनाये रखने के लिए भारतीय उद्योगों की आहुति दी गयी । “इस प्रकार ब्रिटिश 
निर्माताओं ने अपने एक ऐसे प्रतियोगी को समाप्त करने के लिए, जिससे समानता के 
आधार पर प्रतिस्पर्धा करता इनकी शक्ति से परे था, राजनीतिक अन्याय के अस्त्र का 
प्रयोग किया। 


भारत की प्राचीन औद्योगिक व्यवस्था के विनाश के कारण 
((8फ४९४ ०0 ॥6 96०6 ० 00 00 [तथा ॥7072॥778] $0पर"पा८) 

अंग्र जों के भारत आगमन के समय तक भारत उद्योग-धन्धों की दृष्टि से एक अत्थन्त विक- 
सित देश था। किन्तु १८वीं शताब्दी के अन्त में भारतीय उद्योगों के विनाश की प्रक्रिया प्रारम्भ 
हुई तथा उन्‍नीप्तवीं शताब्दी के मध्य तक देश के प्राचीन उद्योग-धन्धे बिल्कुल समाप्त हो गये । 
भारत की इस प्राचीन ओद्योगिक व्यवस्था के विनाश के बहुत-से कारण थे जिनमें निम्नलिखित 
विशेष रूप से महत्त्वपृण हैं :-- 

(१) प्राचीन राज-दरबारों का अन्त :--ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में पहले व्यापारिक 
उहं श्य से आयी थी | किन्तु धीरे-धीरे इसके उद्द झ्य में परिवतंन होने लगा और कम्पनी एक राज- 
नीतिक सत्ता बन गयी। भारत में अंग्र जी शासन की स्थापना के फलस्वरूप सभी राजाओं तथा 
नवाबों का अन्त हो गया । ये प्राचीन राजे तथा नवाब कुटीर उद्योगों की वस्तुओं की मांग के प्रधान 
साधन थे, अतः इनके समाप्त होने से उद्योग-धन्धों को बहुत गहरा धक्का लगा । ये राजे तथा नवाब 
अपने दरबार में अच्छे-अच्छे कारीगरों को अच्छी रकम देकर रखते थे जिससे देश की कला को 
प्रोत्साहन मिलता था । अब देशी राजे एवं नवाबों की समाप्ति से देश के प्राचीन उद्योगों की मांग 
का एक प्रधान साधन ही समाप्त हो गया । 


(२) नये सामन्तवादी वर्ग का उदय एवं पाद्यात्य सभ्यता की नकलः-देश में अंग्रेजी 
शासन की स्थापना के बाद सभी लोगों की रुचि में भी परिवर्तन होने लगा । शिक्षित तथा धनी वर्ग 


नफेलक,. मे फैन कछ. हर नो 3] 
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भारतीय उद्योगों का सामान्य सवक्षण ३७४ 


गरोपीय रीति-रिवाज एवं रुचियों का अनुकरण करने लगा । फलतः: एक नये सामन्तवादी वर्ग का 
उदय हुआ। इस वर्ग के लोग भारतीय वस्तुओं को घृणा की दृष्टि से देखने लगे तथा यूरोपीय 
वस्तुओं को अपनाने में ही अपनी प्रतिष्ठा समझते थे। अतएव इस वर्ग ने यूरोपीय फंशन को 
अपनाया । ये अंग्रेजों की नकल में ही अपना गौरव समझते थ | (]#6 38009॥॥07 ० फरष्पाण्फध्था 
(85890 ए8$ ए०0790600 ॥0 9७6 फ6 ॥9!॥॥] ए ध्याशाधणागशा,) इसका प्रभाव भी देश 
के उद्योग-धन्धों पर बहुत बुरा पड़ा। इसके फलस्वरूप विदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी । 
ये वस्तुएँ प्रायः सस्ती होती थीं, अत: इससे देश के कुटीर उद्योग-धन्धों को बहुत गहरा आघात 
पहुँचा । 


(३) विदेशी वस्तुओं की प्रतियोगिता ::--अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी में इंगलैंड 
में औद्योगिक क्रान्ति (#00/78) रि०४०]पा०णा ) हुई जिससे उत्पादन बड़े पंमाने पर यन्त्रों के 
प्रयोग द्वारा किया जाने लगा । मशीन की बनी हुई वस्तुएँ बहुधा सस्ती होती थीं। किन्तु भारतीय 
हस्तशिल्प की वस्तुएँ इनकी अपेक्षा महँगी पठती थीं। अतः भारतीय उद्योग-धन्धों के लिए उनकी 
प्रतियोगिता करना बहुत कठिन हो गया ! देश में रेलवे तथा यातायात के अन्य साधनों के विकास 
ने विदेशी सरती वस्तुओं को देश के कोने-कोने तक पहुँचा दिया जिससे भारतीय उद्योगों के लिए 
इनकी प्रतियोगिता करना प्राय: असम्भव हो गया। परिणाम यह हुआ कि जो कुटीर उद्योग इस 
नयी स्थिति से अपने को समायोजित नहीं कर सके उनका अन्त हो गया तथा कुछ कतिपय उद्योग 
अपना अस्तित्व किसी प्रकार बनाये रख सके । 


(४) ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा ब्रिटिश पालियामेंट की घातक औद्योगिक 
नीति : -भारतीय कुटीर उद्योग-धन्धों के छास का एक प्रमुख कारण ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा 
ब्रिटिश पालियामेंट की घातक नीति थी। प्रारम्भ में कम्पनी का प्रधान उद्द श्य भारतीय उद्योगों की 
बनी हुई वस्तुओं को इंगलैंड तथ्ग यूरोप के बाजारों में बेचने के लिए ले जाना था। अतएव प्रारम्भ 
में कम्पनी इन उद्योगों को प्रोत्साहन देती थी । किन्तु बाद में ब्रिटेन के स्वार्थी हितों ने कम्पनी को 
अपनी नीति में परिवर्तन के लिए विवश किया । अब कम्पनी का प्रधान उद श्य भारत को इंगलेड 
के कारखानों के लिए कच्चे माल का उत्पादक तथा इनकी बनी हुई वस्तुओं के बाजार के रूप में 
विकसित करना था । कम्पनी ने अपनी इस नीति का बड़ी दृढ़ता के साथ अनुकरण किया जिससे 
शीघ्र ही सम्पुर्ण देश इंगलेड की बनी वस्तुओं से आच्छादित हो गया । ब्रिटिश पालियामेंट ने भी 
इस महान्‌ कार्य में अपना योगदान दिया। भारतीय कपड़ों के आयात से इंगलेंड के वस्त्र उद्योग 
की रक्षा के लिए पालियामेंट ने १७०० तथा १७२० ई० में दो विधान पारित किये जिनके 
अनुसार इंगलैंड में रंगीन भारतीय कैलिको तथा छींट का प्रयोग गैर-काननी घोषित कर दिया 
गया । सादे कलिको तथा मलमल के आयात पर भी अत्यधिक मात्रा में आयात कर लगा दिये 
गये । इसके विपरीत ब्रिटेन के बने हुए साधनों का भारत में वगेर आयात कर के या मामली 
आयात कर पर ही आयात किया जाता था। इस प्रकार कम्पनी तथा ब्रिटिश पालियामेंट की 
घातक नीति भी बहुत कुछ भारत की प्राचीन औद्योगिक परम्परा के विनाश के लिए उत्तरदायी 
थी । इस नीति के परिणामस्वरूप भारत ब्रिटेन का एक क्ृृषि-उपनिवेश ( & ००॥0#४। ४870प- 
(धा 397९070486 ) बन गया । इस प्रकार भारत, जो पहले प्रधानत: एक निर्यातक देश था, 
१९वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही एक आयातक देश बन गया। देश की आधिक व्यवस्था में इस 
परिवत्तन ने कृषि एवं उद्योग के बीच के संतुलन को भंग कर दिया । माक्स (७7%) का इस सम्बन्ध 
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में यह कथन बड़ा हो महत्त्वपृर्ण है-- 3छ्का। #07 रापत04778 (६6 एप पाताल ०0एआा॥7ए 
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(५) यातायात एवं संवादवाहन के साधनों का विकास :--यातायात के क्षेत्र में क्रान्ति 
का भी भारतीय उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वाष्प-शक्ति के अनुसंधान से तीत्र गति से चलने 
वाले यातायात के साधनों का विकास हुआ जिससे सम्पूर्ण विश्व एक छोटे नगर कै समान हो गया । 
इसके साथ-ही-साथ स्वेज नहर के निर्माण के परिणामस्वरूप ब्रिटेन की सस्ती वस्तुएँ भारत में 
सुगमतापूवंक तथा थोड़े ही समय में आने लगीं। भारत में लाई डलहौजी के समय में रेलों तथा 
सड़कों की प्रगति तेजी से हुई। रेलों के विकास ने भारतीय उद्योगों के लिए द्विधारी तलवार की 
तरह कार्य किया । एक ओर तो इन्होंने देश के कोने-कोने में यूरोपीय वस्तुओं के वितरण को सुगम 
बनाया तो दूसरी ओर देश के कच्चे माल के निर्यात को प्रोत्साहित किया। रेलों की भाड़े की दरे 
भी इसी प्रकार रखी गयीं थीं जिससे भारत से कच्चा माल भेजने तथा भारत में तेयार माल मँगाने 
वालों को प्रोत्साहन मिले । इस प्रकार रेल तथा सड़कों के विकास एवं स्वेज नहर के निर्माण ने 
इंगलेंड के कारखानों की बनी हुई वस्तुओं को देश के कोने-कोने तक पहुँचा कर उद्योगों के विनाश 
की प्रक्रिया को और भी तीब्र बना दिया । 


(६) ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कमंचारियों के अत्याचार :--भारतीय उद्योगों के 
विनाश का एक प्रधान कारण कम्पनी के कमंचारियों की अत्याचारपूर्ण नीति भी थी। कम्पनी के 
कमंचारी तथा गोमास्ता अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर कारीगरों पर तरह-तरह के अत्याचार करते 
थे। ये कारीगरों को बहुत कम मूल्य देकर कम्पनी के लिए काम करने को बाध्य करते थे । जो 
कारीगर कम्पनी के लिए काम करने को तैयार नहीं होते थे, कम्पनी के गोमास्ता उनके दाहिने 
हाथ का अंगूठा काट लेते थे। कम्पनी के कर्मचारियों के इस अत्याचार से तंग आकर बहुत-से 
कारीगर अपना पेशा छोड़ने लगे । 


इनके अतिरिक्त भारत के प्राचीन उद्योगों के पतन के और भी कई कारण थे। भारतीय 
उद्योगों का पतन इतनी शीघ्रतापृवक हुआ कि भारतीय कारीगर अपने को नई परिस्थितियों से 
समायोजित नहीं कर सके, फलत: उन्हें विवश होकर अपना पेशा छोड़ना पड़ा और इस प्रकार 
भारत को प्राचीन औद्योगिक परम्परा ही नष्ट हो गयी ! 


भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास 


(क्‍007९॥09767६ 0 00657 [॥)6780065 4॥ 49074) 


१६वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में आधुनिक तरीके के नये-नये उद्योग-धन्धों की स्थापना 
प्रारम्भ हुई। १८५० ई० से १८५५ ई० के बीच भारत में प्रथम सूती-वस्त्र एवं जूट के कारखाने 
स्थापित किये गये। इसो समय कोयला उद्योग एवं रेलों का निर्माण भी प्रारम्भ हुआ तथा 
सर्वप्रथम १८५३ ई० में बम्बई से लेकर थाना तक २० मील लम्बी पहली रेल लाइन का निर्माण 
हुआ। १८६४ ई० तक देश में १३ सूती-वस्त्र की मिलें तथा ३ हजार मील लम्बी रेल लाहइनें 
थीं। भारत में औद्योगीकरण की प्रक्रिया सूती-वस्त्र एवं जूट उद्योग के विकास से ही प्रारम्भ 
हुई। १८७७ ई० तक सूती-बस्त्र के कारखानों की संख्या बढ़कर ५१ हो गयी जिनमें १२५ 
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लाख तकुए तथा १० हजार करघे थे। इसी प्रकार १८७७ ई० तक जूट के कारखानों की संख्या 
१८ हो गई। कोयले का वार्षिक उत्पादन प्रायः १० लाख टन हो गया एवं ८ हजार मील लम्बी 
रेल लाइनों का निर्माण हुआ। इस तरह प्रथम महायुद्ध तक देश के जुट, कपास तथा कोयला 
उद्योगों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी । 

इस प्रकार बीसवीं सदी के आरम्भ तक भारत में आधुनिक उद्योग-धन्धों का विकास प्रारम्भ 
हो गया था । १६०८ ई० में बिहार के सिहभूम जिले के साकची नामक स्थान में 'टाटा लोहे और 
इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई जिसमें १६१३ ई० में सर्वप्रथम इस्पात का उत्पादन हुआ। 
चाय तथा कहवा के बगानों की संख्या भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी । १६९०५ ई० के 
स्वदेशी आन्दोलन ने देश के औद्योगिक विकास को बहुत अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया | स्वदेशी 
आन्दोलन ने भारतीय जनता के हृदय में एक नय्री जागृति उत्पन्न कर दी जिससे देशी बस्तुओं के 
प्रयोग पर अधिक जोर दिया जाने लगा । 


१६वीं शताब्दी के उत्तराद्ध से आधुनिक उद्योगों के विकास में बहुत-स तत्त्वों ने योगदान 
दिया जिनमें निम्नलिखित प्रधान थे--(क) ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन का अन्त, (ख) रेलवे, 
सड़क एवं संवादवाहन के अन्य साधनों का विकास, (ग) नगरों का विकास, (घ) मशीन एवं 
पन्‍्नादि के आयात की छूट, (ड)) मध्यम वर्ग का उदय, (च) राजनीतिक चेतना का विकास, 
(छ) भारतीय हस्त-शिल्प का ह्वास, (ज) अमेरिकी गृह-युद्ध, (झ) जापान की तीव्र औद्योगिक 
प्रगति एवं, (2) देश में एक खास वर्ग के व्यक्तियों का अभ्युदय इत्यादि । 


परन्तु इन सबके बावजूद, १६९०० ई० तक भारत पूर्णरूप से खाद्यान्न एवं कच्चे पदार्थों का 
निर्यातक तथा निर्मित वस्तुओं का आयातक देश रहा । यहाँ से चावल, गेहूँ, कपास, तिलहन तथा 
चाय आदि का विदेशों में निर्यात किया जाता था और ब्रिटेन की बनी हुई वस्तुओं का मुख्य रूप से 
आयात किया जाता था। इस प्रकार भारत ब्रिटेन के कृषि-उपनिवेश (887700॥074) (:00॥५) 
की तरह हो गया था। साथ ही, चाय, कहवा, जूट एवं रेलवे के निर्माण में ब्रिटिश पूजी का 
अधिकाधिक प्रयोग किया गया था। भारत सरकार की ओर से अब भी देश में औद्योगिक विकास 
को किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलता था । १६०४ ई० में लार्ड कजन ने एक व्यवसाय 
विभाग (9074 70898707670 ० ४०77एरश०९) की स्थापना की | कुछ प्रान्तीय सरकार भी 
इस दिशा में अग्रसर हो रही थीं। किन्तु, १६१० ई० में भारत सचिव लाड मालें की घोषणा ने 
इन सबका उत्साह ठंढा कर दिया। लाड्ड मार्ले राज्य निर्वाधता सिद्धान्त के पूर्ण समर्थक थे, अतः 
उद्योग-धन्धों को किसी प्रकार के सरकारी प्रोत्साहन के पक्ष में नहीं थे । 


प्रथम महायुद्ध एवं बाद की औद्योगिक प्रगति 
([0९ए९०फणाशा। ० [76050463 8708 ५८ ४778५ १४०70 ५४३० &70 3६6४) «& 


प्रथम महायुद्ध ( १६१४-१८ ) ने भारत को औद्योगिक विकास का एक सुनहला अवसर 
प्रदान किया । युद्ध-काल में शत्रु-राष्ट्रों से तो आयात बन्द ही हो गया, साथ ही, मित्र-राष्ट्रों के 
भी युद्ध में लीन होने के फलस्वरूप इनका आयात बहुत कम हो गया। मित्र-राष्ट्रों की सैनिक 
आवश्यकताओं में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई। फलस्वरूप, देशी वस्तुओं की मांग में आशातीत वृद्धि 
हुई । युद्ध-काल में जूट एवं सूती-बस्त्र उद्योगों को बहुत ही लाभ हुआ, किन्तु इसे विकास एवं पुन- 
रावृत्ति के लिए नहीं रखकर इन उद्योगों ने सम्पूर्ण लाभ हिस्सेदारों के बीच विभाजित क्र दिया। 


३७८ भारतीय अथंशासत 


देश में इस्पात का उत्पादन भी युद्ध-काल में बहुत बढ़ गया । युद्ध की विभीषिकाओं ने लोगों की 
आँखें खोल दीं और सभी इस वात का अनुभव करने लगे कि जीवन की परमावश्यक वस्तुओं के 
लिए वाह्य साधनों पर निभर रहना खतरे से खाली नहीं था । साथ ही, सैनिक महत्त्व के कारण 
भी देश के औद्योगिक विकास की आवश्यकता प्रबल जान पड़ने लगी। सभी प्रांतों में यद्धकाल में 
उद्योग विभाग की स्थापना की गयी एवं भारतीय पू'जीपतियों को युद्ध सामग्रियों के उत्पादन में 
पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा। सन्‌ १६१७ ई० में भारत सरकार ने एक 
भारतीय युद्ध सामग्री परिषद्‌ (0 शैपायं075 फे0४0) की स्थापना की। इसका उद्ृ श्य 
युद्धानित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए द्र तगति से देश के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित 
करना था। परिषद्‌ ने आवश्यकतानुसार विदेशी यन्त्रों, प्राविधिक शिक्षा एवं अन्य प्रकार को 
व्यवस्था कर देश के औद्योगिक विकाम में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया । युद्ध समाप्त होने पर 
इस परिषद को व्यवसाय विभाग में मिला दिया गया | 


औद्योगिक आयोग (0८8 (०णा्रांईछणा) :--भारत के आद्योगिक सर्वेक्षण के 
लिए १६१६ ई० में भारत सरकार ने एक औद्योगिक आयोग की नियुक्ति की। आयोग का उद् श्य 
इस बात की जाँच करना था कि भारतीय पूजी का किस प्रकार उद्योग एवं वाणिज्य में लाभवृ्ण 
तरीके से प्रयोग किया जा सकता है तथा इस काय॑ में सरकार कितना सहयाग प्रदान कर सकती है | 
आयोग ने १६१८ ई० में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि 
देश में आत्म-निभरता की स्थिति उत्पन्न करने के लिये उद्योग-धन्धों के विकास में सरकार को 
सक्रिय सहयोग प्रदान करना अनिवायं है। इसके लिये सरकार के पास समुचित प्रशासकीय यन्त्र 
एवं वेज्ञानिक तथा प्राविधिक विषयों पर परामर्श दने के लिये विशेषज्ञों की आवश्यक्ता पर जोर 
दिया गय। । आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप प्रान्तों में प्रांतीय उद्योग-परिषदों (20 09॥- 
0 80470 0० [70प४९$) की स्थापना की गयी । 


युद्ध समाप्त होने के कुछ समय बाद तक देश में विशेष रूप से औद्योगिक क्रियाशीलता 
दिखायी पड़ी । युद्धकाल में भारतीय उद्योगों ने बहुत अधिक मुनाफा कमाया था। प्रमुख सूती-वस्ञत 
के कारखानों न तो १२० प्रतिशठ तक मुनाफे का वितरण किया था। इस अत्यधिक लाभ से 
प्रभावित हो युद्धोत्तर काल में कम्पनियों का निर्माण बड़ी तीक्ता में प्रारम्भ हुआ | १६१८-१६ ई० 
में देश में कुल २७१३ रजिस्टड कम्पनियाँ थीं जिनकी परिदत्त पूजी १०६ करोड़ रुपये थी। 
१६२१-२२ ई० में कम्पनियों की संख्या बढ़कर ४७५१ तथा इनकी परिदत्त पुजी २२३ करोड़ रुपये 
हो गयी ।* युद्ध के बाद देश में ब्रिटिश पू जी भी बहुत अधिक आने लगी । १६०९-१० ई० तक 
कुल १४७ लाख पौण्ड ब्रिटिश पू जी भारत में आयी थी जिसका परिमाण बढ़कर १६९२१ ई० में 
२६९० लाख पोड तथा १९२२ ई० में ३६० लाख पौंड हो गया । इस प्रकार युद्ध के बाद औद्योगिक 
क्षेत्र मेंब्सवेत्र एक प्रकार का आशावाद वत्तमान था जिससे देश की ओऔद्योगिक क्रियाशीलता 
अत्यधिक बढ़ गयी थी । 
... परन्तु, यह औद्योगिक अभिवृद्धि बहुत ही अल्पकालीन थी तथा १६२० ई० से व्यावसायिक 
मंदी की दीघंकालीन अवधि प्रारम्भ हुई जिसके फलस्वरूप भारतीय उद्योगों को बहुत-सी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा। इस व्यावसायिक मन्दी के कारण थे--युद्धकाल की बचत प्राय: समाप्त 


कक 3. नमक मजजन 
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हो गयी थी । १६२०-२१ ई० में रुपये की विनिमय दर में कमी आने से आयात करने वालों को 
बहुत क्षति हुई । मजदूर संघों की स्थापना के फलस्वरूप मजदूर अपने अधिकारों से पूर्ण परिचित हो 
गये थे जिससे मजदूरी तथा अन्य सुविधाओं में इच्छानुसार वृद्धि नहीं होन के कारण हड़तालों की 
संख्या बढ़ गयी थी। व्यावश्तायिक मन्दी का सबसे प्रमुख कारण कृषि-पदार्थो के मूल्य में ह्वास था 
जिसके फलस्वरूप किसानों की क्रय-शक्ति बहुत कम हो गयी थी। १६२० ई० में रुपये के विनिमय 
मूल्य की वृद्धि ने व्यावसायिक मन्दी की अवधि को और भी बढ़ा दिया था। भारतीय उद्योग अभी 
आधथिक मन्दी का सामना कर ही रह थ कि इसी बीच १६२६ ई० की भयानक विश्व-व्यापी आथिक 
मंदी (68/ 7007070 69९४४०॥) ने इनकी कठिनाइयों को और भी बढ़ा दिया। साथ 
ही, विदेशी प्रतियोगिता अधिक घनीभूत होने के कारण भारतीय उद्योगों की कठिनाइयाँ और 
भी उग्र हो गयीं। मन्दी काल में भारतीय नियति में बहुत कमी हुई। १६२६-३२ ई० के बीच 
भारतीय निर्यात का मूल्य ३३९ करोड़ से घटकर १३४ करोड़ रुपये हो गया । इसी बीच 'होम 
चार्जेज' तथा सूद के रूप में २४ करोड़ पौड का सोना भारत से इंगलेंड चला गया जिसने भारत . 
की नि्धनता को और भी उग्र बना दिया । 


महान्‌ आथिक मन्दी के बाद पुनः १६९३६ ई० में उद्योगों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ 
तथा कोयले के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि होनो लगी। १६२६-३० ई० 
की तुलना में चीनी का उत्पादन १६३६-३७ ई० में तिनगुना हो गया । इसी प्रकार की वृद्धि 
कपड़ा, जूट, लोहा एवं इस्पात तथा कागज उद्योगों में भी हुईै। इस उत्पादन में वृद्धि का प्रमुख 
कारण चीनी, कपड़ा, लोहा आदि उद्योगों को संरक्षण तथा सस्ते यन्त्रों के आयात से मिला हुआ 
प्रोत्साहन था । साथ ही, कांग्रेस के नेतृत्व में आयोजित स्वदेशी आन्दोलन से भी इन उद्योगों को 
बहुत बल मिला । 


परन्तु १६३७-३८ ई० के उत्तराद्ध में अचानक व्यावसायिक मन्दी को प्रवृत्ति पुनः 
दिखायी पड़ने लगी । १६३३ ई० के बाद कृषि-पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि होने लगी थी जिससे 
उद्योगों की वस्तुआ की माँग भी बढ़ने लगी थी। फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन मे भी पर्याप्त 
वृद्धि हुई | किन्तु पुनः अक्टूबर, १६३७ ई० से मुल्य में कमी प्रारम्भ हो गयी। प्राथमिक वस्तुओं 
तथा शेयर के मूल्य शीघ्रतापूर्वक घटने लगे । इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के पूर्व दश के उद्योगों में 
सवत्र एक प्रकार की निराशा व्याप्त थी। परन्तु स्थिति अभी उतनी चिन्ताजनक नही हो पायी थी 
कि इसी बीच १६३६ ई० में द्वितीय महायुद्ध छिड़ जाने से पुनः व्यावसायिक अभिवृद्धि की दीर्घ- 
कालीन अवधि प्रारम्भ हो गयी । 


विवेचनात्मक संरक्षण का नीति ( ९०४०५ ण॑ 08णगवाबआ३ए शिणलाणा ) 
प्रथम महायुद्ध काल में भारतीय उद्योगों को जो प्रोत्साहन मिला था, वह निश्चय हो अस्थायी 
था। अतएव युद्ध के उपरान्त वह धीरे-धीरे समाप्त होने लगा । अतः संरक्षण के अभाव में 
पुनः भारतीय उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता का धक्का लगा । इन परिस्थितियों में सरकारी 
प्रशुल्क नीति में परिवर्तंत की माँग देश भर में जोर पकड़ने लगी, किन्तु जन-साधारण की प्रबल इच्छा 
के बावजूद औद्योगिक आयोग के विचाराधीन विषयों में प्रशुल्क नीति को नहीं रखा गया था। 
परन्तु जब मांटेग्यू-बेम्सफोर्ड रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि भारतीयों को अपनी प्रशुल्क 
नीति-निर्धारण की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए तब देश के संरक्षणवादियों को इससे पर्याप्त बल 
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मिला । फलस्वरूप, संरक्षण की मांग जोर पकड़ने लगी, अतः १६२१ ई० में एक फिस्कल आयोग 
( ग४0०४। (०॥775807॥ ) की नियुक्ति हुई जिसने बहुमत से भारत के लिए विवेचनात्मक संरक्षण 
( [080777740 70060707) के सम्बन्ध में सिफारिश की। १६२३ ई० में भारत सरकार ने 
विवेचनात्मक संरक्षण को नीति को स्वीकार कर लिया तथा इसके कार्यान्वयन का भार एक प्रशुल्क 
मंडल ( ॥97ी 8000 ) को सौंपा गया । इस नीति के अन्तगंत विभिन्न उद्योगों, जैसे--लोहा 
एवं इस्पात उद्योग, कागज, सूती-वस्त्र एवं दियासलाई उद्योग आदि को संरक्षण प्रदान किया गया। 

इस प्रकार उद्योग-धन्धों के प्रति सरकारी उदासीनता की नीति धीरे-धीरे समाप्त हो रही 
थी तथा सरकार ने अब राज्य-निर्वाधता के सिद्धान्त का परित्याग कर उद्योग-धन्धों के विकास के 
लिए सक्रिय सहयोग प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया था। १९३६ ई० में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ 
होने के साथ सरकारी सहयोग की नीति का महत्त्व और भी बढ़ गया । परन्तु इस काल की एक 
प्रमुख विशेषता साम्राज्य-अधिमान (77०78] ार्ट/क/०॥०८) की नीति का अनुसरण है जो १६३२ 
'ई० के ओटावा समझौते के अनुसार देश की इच्छाओं के विरुद्ध भी भारत पर लाद दी गयी थी । 
इस नीति के अनुसार भारत को इंगलेंड तथा साम्राज्य के अन्य देशों की वस्तुओं को दूसरे देशों की 
अपेक्षा रियायत देने के लिए बाध्य होना पड़ा । इससे भारतीय उद्योगों को बहुत हानि हुई । 


किन्तु आथिक मन्दी तथा अन्य कटिनाइयों के बावजूद दोनों महाण्द्धों के बीच वाले समय 
में देश के उद्योग-धन्धों की प्रगति संतोषजनक रही। बहुत-से उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि भी 
हुई जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :-- 


उद्योग १६२२-२३ १६३८-३६ 
सीमेंट (टन में) १,६२,६०० ११,७७,००० 
कोयला (लाख टन में) १६० २८३ 
सूती दस्त्र (लाख गज में) १७,१३५ ४२,६६३ 
कागज (टन में) २३,५७६ ६६,१६८ 
इस्पात की पिडे (टन में) १,३१,६०० ६,७७,००० 
चीनी (टन में) ८४,००० १०,४०,००० 
जुट के सामान (लाख गज में) ११,८७४ १७,७४० 


किन्तु इस समय तक भारत के औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी विशेषता देश में आधार- 

भूत उद्योगों का अभाव था । द्वितीय महायुद्ध के पृ तक देश में केवल उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन 

पर ही जोर दिया जाता था। मशीनों तथा पृ'जीगत वस्तुओं के लिए उस समय तक भी हमें पर्ण- 
रूप से विदेशों पर ही आश्रित रहना पड़ता था । 


द्वितीय युद्धकाल में भारत का औद्योगिक विकास 
५ एतैपधएशे 0०प९००एए८०५ तएताए ७६४ 5००००१ ए०११ छा ) 

१६६३६ ६० में द्ितोण महायुद्ध प्रपरम्भ हो जाने से भारत को औद्योगिक विकास का एक 
अच्छा अंद्सर मिला। सरकार द्वारा भी इस समय में औद्योगिक विकास के बहुत सारे प्रयास 
किये जाने लगे । १६४६ ई० में सरकार ने एक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान-परिषद्‌ 
(8० 20 [7008774] २९४९॥०॥ 8040) की स्थापना की। कुशल श्रमिकों एवं विशेषज्ञों 
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के अभाव को दूर करने के लिए सरकार द्वारा इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी | युद्धकाल में 
भारत को पूर्वी एशियाई तथा सुदुर-पूर्व के युद्ध-स्थलों में सामान भेजने के लिए केन्द्र समझा जाने 
लगा । इससे भारत का सैनिक महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। युद्ध के प्रथम दो वर्षों में मित्र-राष्ट्रों से 
१६० करोड़ रुपयें के सामान की मांग हुई। सरकार द्वारा भी यूद्ध के प्रथम दो वर्षों में क्रशः ५६ 
तथा ७६ करोड़ रुपये के सामान का आडेर दिया गया। 


इस प्रकार द्वितीय युद्धकाल में भारतीय उद्योग-धन्धों को विकास का अच्छा अवसर मिला । 
कच्चे लोहे एवं इस्पात के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई । युद्ध की सामग्रियों एवं छोटे-छोटे अस्त्रों 
के कारखानों के विस्तार के लिए १६४१ ई० में ४ करोड़ रुपये के व्यय से एक कार्यक्रम कार्यान्वित 
किया गया । मशीन-दटूल, लाठे, फरनन्सेज तथा ड्रिलिग मशीन के उत्पादन के लिए ५४ कम्पनियों 
को लाइसेंस दिया गया । १६४१ ई० से देश में भारी रासायनिक उदयोग का विकास भी प्रारम्भ 
हुआ जिससे देश में सल्फ्यूरिक एसिड, सिनथेटिक अमोनिया, कास्टिक सोडा तथा ब्लिचिग पाउडर 
आदि का निर्माण प्रारम्भ हुआ। १६४१ ई० में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट कम्पनी, बंगलौर ने आयात 
किये गये पुर्जे से पहला जहाज तेयार किया । अन्य उद्योगों में भी इसी प्रकार का विस्तार हुआ । 
अनुमान लगाया जाता है कि युद्ध से सम्बन्धित प्रायः २९ हजार वस्तुओं का देश में उत्पादन होने 
लगा। युद्धकाल में भारतीय उद्योगों में विकास का आभास निर्यात में हुई आशातीत वृद्धि से 
लगता है। १६३८-३६ ई० में यहाँ से ४७"६ करोड़ रुपये की निर्मित वस्तुओं का निर्यात किया 
गया था जो १६४०-४१ ई० में बढ़कर ८१२ करोड़ रुपये हो गया । 


युद्ध काल में सरकार द्वारा अनेक विशेषज्ञ समितियों तथा प्राविधिक मिशनों की नियुक्ति 
ने भी देश के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया। १६४० ई० में नयी दिल्‍ली में पूर्वी समूह 
सम्मेलन ( 78807॥ 67079 007शिश्ाा०८ ) का भायोजन किया गया | इस सम्मेलन का मुख्य 
उद्द श्य पूर्व में मित्र-राष्ट्रों को यथासम्भव युद्ध की आवश्यकताओं के लिए आत्म-निर्भर बनाना था । 
भारत में प्‌र्वी-समूह परिषद्‌! (88607 07000 (०ईरल्षिशा०६) की स्थापना हुई। अप्रेल, १६४२ 
ई० में 'ग्रंडी मिशन' हिन्दुस्तान आया जिसने देश की ओद्योगिक सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 
बहुत-से नये-नये उद्योगों की स्थापना का प्रस्ताव रखा। मिशन ने देश के ओष्योरगिक विकार के 
लिए विस्तृत कार्यकम तेयार किया। किन्तु, भारतीय उद्योगर्णति तथा जनता इम मिशन से 
लाभान्वित नहीं हो सके । इस प्रकार युद्धकाल में भी सरकार द्वारा देश के ओद्योगिक विकास की 
उपेक्षा की गयी। ब्रिटिश सरकार ने उद्योग-धन्धों के विकास में भारत की तुलना में कंनाडा तथा 
आस्ट्र लिया को ही प्राथमिकता दी। दो वर्षों में ही आस्ट्रेलिया ने सरकारी सहायता से इस्पात, 
हवाई जहाज एवं वायरलेस आदि का निर्माण प्रारम्भ कर दिया । युद्धकाल में आवश्यक सामग्रियों 
के उत्पादन के लिए कनाडा में ७ सरकारी निगम संगठित किये गये । इस प्रकार युद्धकाल में भी 
ब्रिटिश सरकार ने भारत के हितों की उपेक्षा की। १६४० ई० में व्यवस्थापिका सभा में श्री 
सनन्‍्तानम ने कहा था कि भारतीय उद्योगपतियों ने सरकार से हवाई जहाज-निर्माण का कारखाना 
प्रारम्भ करते की सिफारिश की थी, पर सरकार की उदासीनता के फलस्वरूप इसमें बहुत अधिक 
विलम्ब हुआ । इसी प्रकार भारत में मोटर उद्योग प्रारम्भ करने की मांग की गयी थी, किन्तु 
स्रकार द्वारा इस प्रस्ताव की भी स्वीकृति नहीं मिल पायी। 
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द्वितीय युद्धकाल में भारतीय उद्योगों की प्रगति का अन्दाजा निम्नलिखित' 
तालिका से लगाया जा सकता है :-- 
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युद्धकाल में मजदूरों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। कारखानों में प्रतिदिन कार्य करने 
वाले मजदूरों की औसत संख्या में १६९३६ एवं १६९४२ ई० के बीच प्रायः ३१ प्रतिशत की वृद्धि 
हुई । संयुक्त पृजी की कम्पनियों की परिदत्त पुजी १६३६-४० ई० में २६० करोड़ रुपये से बढ़कर 
१९४५-४६ ई० में ५२४ करोड़ रुपये हो गयी |” युद्धकाल में वतंमान उद्योगों ने अपनी सम्पूर्ण 
उत्पादन क्षमता के अनुसार कार्य किया । 


यद्यपि युद्धकाल में नये-नये उद्योगों की स्थापना के लिए समुचित वातावरण नहीं था, फिर 
भी बहुत-से नये उद्योग, जिनमें फेरो-एलोआज (7९70-8।।0५8), अल्मुनियम, डिजल ई जन, पम्प, 
साईकिल, सोडा एस, कास्टिक सोडा, सुपरफॉस्फेट तथा मशीन टूल्स आदि विशेष रूप में उल्लेखनीय 
हैं, प्रारम्भ किये गये। किन्तु देश में कच्चे पदार्थों की प्रचुरता, श्रम के बाहुल्य तथा व्यापक माँग 
को ध्यान में रखते हुए इस प्रगति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता । 


युद्धोत्तरकाल में औद्योगिक विकास 


( ॥706780708] ॥02४९।॥०970९74 ॥7 (॥€ ?08(-%/७/ 7९४00 ) 

१६४५ ई० में द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय महायुद्ध के बाद का समय भारतीय उद्योगों 
के लिए कठिनाइयों का समय था । युद्धकाल में निरन्तर काम करते रहने के फलस्वरूप अधिकांश 
का रखानों की मशीनें जीणं एवं बेकार हो गयी थीं। अतः इनके प्रतिस्थापन की समस्या बड़ी उम्र 
हो गयी । युद्धकाल में बहुत-से उद्योगों की स्थापना उद्योग-सम्बन्धी स्थायी तथ्यों को ध्यान में रखे 
वर्गर ही की गयी थी। अतः युद्ध के बाद इनकी कठिनाइयाँ और भी बढ़ गयीं | युद्ध के दोरान में 
मुद्रा की पति बढ़ जाने से मुद्रा-स्फीति का दबाव निरन्तर बढ़ता जा रहा था। इन सब कारणों के 
अतिरिक्त युद्धोत्तर-काल में राजनीतिक एवं साम्प्रदायिक उत्क्रांति, नियन्त्रण एवं काले बाजार की 
बुराइयाँ, विदेशों से आवश्यक सामान मिलने की कठिनाई तथा विदेशी प्रतियोगिता आदि के कारण 
भी भारतीय उद्योगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत-से उद्योगों के क्षत्र में युद्ध 
समाप्त होने के पूर्व ही उत्पादन घटने की प्रवृत्ति दिखायी पड़ने लगी। -युद्धोत्त र-काल में तो इनके 


], ०ब) (0णाप्रांडंणा 70९८००१६, 4949-30, 
2, शब्ता॥ बात ९7८०४0०7४५ : 0प्रा' 0000 ण70 ?00]6778, 2, 433, 


भारतीय उद्योगों का सामान्य सर्वेक्षण ३८३ 


उत्पादन में बहुत अधिक ह्ास हुआ । यद्धोत्तर-काल में संभावित मन्दी को रोकने के लिए युद्धोत्तर- 
कालीन विकास की अनेक योजनाएँ तंयार की गयीं । किन्तु, वास्तव में मन्दी की सम्भावना 
के मिथ्या सिद्ध होने से मुद्रा-स्फीति को और भी बल मिल गया। युद्धकाल में उद्योगों के लाभ से 
भारतीय उद्योगपतियों ने विदेशी कम्पनियों से उनके उद्योगों को बहुत अधिक मूल्य देकर खरीदना 
प्रारम्भ किया । इसके फलस्वरूप, मुद्रा-स्फीति का दबाव निरन्तर बढ़ने लगा । इसी बीच १६४७ ई० 
में लियाकत अली बजट ने भारतीय उद्योगों की कठिनाइयों को और भी उग्र बना दिया । 

युद्ध समाप्त होने के कुछ ही समय बाद भारतीय उद्योगों को मंदी का सामना करना पड़ा । 
इसके कई कारण थे -- कच्चे पदार्थों के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, विदेशों से आवश्यक यन्त्रों के 
मिलने में भी कटिनाइयाँ होने लगीं तथा हड़तालों के फलस्वरूप औद्योगिक सम्बन्ध दिन-प्रतिदिन खराब 
होने लगा । १६८७ ई० के देश-विभाजन तथा साम्प्रदायिक उथल-पुथल से भी उद्यांगों की स्थिति 
चिन्ताजनक हो गयी । देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना से स्थिति में कोई आशाजनक सुधार नहीं 
हो सका । लोग निजी उद्योगों के भविष्य के सम्बन्ध में आशंकित हो गये । राष्ट्रीय सरकार की 
स्थापना से औद्योगिक क्षेत्र में एक अजीब अनिश्चितता व्याप्त हो गयी । राष्ट्रीयकरण की आशंका, 
नये-तथे कर, नियन्त्रण की अनिश्चित नीति एवं विदेशी विनिमय की कठिनाइयाँ आदि के फलस्वरूप 
उद्योग-धन्धों को विशेष कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं। देश-विभाजन ने कुछ उद्योगों के समक्ष, 
जिनमें जूट एवं सूती वस्त्र-उद्योग प्रमुख थे, कच्चे पदार्थों के अभाव की एक नयी समस्या उत्पन्न 
कर दी। १६४७ ई० में भारतीय मुद्रा के अवमल्यन से निर्यात को प्रोत्साहन अवश्य मिला, किन्तु 
आयात और भी महंगे हो गये । पाकिस्तान ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया था जिससे जूट 
एवं सूती वस्त्र-उद्योग की कठिनाइयाँ ओर भी बढ़ गयीं। 

फिर भी, १६४६-५१ ई० के बीच उद्योगों का विकास पूर्ववत्‌ जारी रहा । इस काल 
में अनेक नये-नये कारखानों की स्थापना हुई। १६४८६ से १६५१ ई० के बीच प्राय पाँच वर्षों में 
नये कारखानों पर देश में कुल २६० करोड़ रुपये का विनियोग किया गया | इसके अतिरिक्त 
वरततमान कारखानों के यन्त्रों के प्रतिस्थापन आदि के लिए १२५ करोड़ रुपये के यन्त्रों का विदेशों से 
आयात किया गया । इन पाँच वर्षों में इंजीनियरिंग तथा रसायन के क्षेत्र में भी नये-नये उद्योगों 
का विकास हुआ। इनमें मोटर उद्योग का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस उद्योग में कुल 
१० करोड़ रुपये विनियोग किये गये तथा पाँच फर्मो की स्थापना की गयी । पाँच करोड रुपये के 
विनियोग से सूती-बस्त्रों के लिए यन्त्र तेयार करने के एक उद्योग की स्थापना हुई। रेडियो 
उद्योग का विकास भी उत्साहजनक रहा । १६४७ ई० में देश में रेडियो तेयार करने के केवल दो 
कारखाने थे। इनकी संख्या बढ़कर १६५० ई० में ११ हो गयी जो ४५००० सेट प्रति वर्ष तैयार 
करते थे । बिजली के पंखों के उत्पादन में भी देश पूर्णतः आत्म-निर्भर बन गया । इसके अतिरिक्त 
स्टेनलेस स्टील, ब्लेड, घड़ी, बाल-बियरिंग, पिस्टन रिंग आदि के निर्माण में भी बहुत प्रगति 
हुईै। रासायनिक उद्योगों के क्षत्र में सोडा एस, कास्टिक सोडा आदि का उत्पादन प्रारभ्भ 
किया गया । 

देश-विभाजन और भारतीय उद्योग 
(॥॥6 एशांएंणा शात पाता [0087768) 

१५ अगस्त, १९४७ ई० को भारत स्वतन्त्र हुआ। किन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ-साथ 
देश हिन्दुस्तान एवं पाकिस्तान दो राष्ट्रों में विभाजित हो गया। देश-विभाजन का भारतीय 
उद्योगों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा । इनमें से कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित थे :-- 


भ्८४८ भारतीय अर्थशास्त्र 


(१) देश-विभाजन के परिणामस्वरूप अविभाजित भारत के कुल औद्योगिक संस्थानों 
६१ प्रतिशत और औद्योगिक श्रमिकों के €३ प्रतिशत भाग भारत में रहे जबकि उसे अविभाजित 
भारत के कूल क्षेत्रफल का केवल ७७२ प्रतिशत भाग और कूल जनसंख्या का ८०८ प्रतिशत भाग 
ही प्राप्त हुआ था । इस प्रकार विभाजन के परिणामस्वरूप भारत पाकिस्तान की अपेक्षा अधिक 
उद्योगीकृत राष्ट्र हो गया। लोहा और इस्पात, कागज तथा जूट जैसे कुछ महत्त्वपूर्ण उद्योगों का 
तो पाकिस्तानी क्षेत्र में बिल्‍्कूल अस्तित्व ही नहीं रहा । 


(२) अविभाजित भारत के अधिकांश खनिज-पदार्थ भी भारत में ही पड़ गये । कोयला, 
लोहा, मैंगनीज, अबरख आदि अधिकांशतः भारत में पड गये जबकि जिप्सम एवं सेंधा नमक जैसे 
कछ खनिज पाकिस्तान में पड़ गये | किन्तु, पाकिस्तान के क्षत्र के खनिज-पदार्थों के उत्पादन का 
कूल मूल्य ((008। ५4४८) अविभाजित भारत के खनिज-पदार्थों के कल मूल्य का केवल ३ प्रतिशत 

भाग ही था । इसी प्रकार बिजली की प्रस्थापित क्षमता (9#8600 ०४७३८) के दृष्टिकोण से भी 
भारत की स्थिति पाकिस्तान की अपेक्षा अधिक अच्छी थी । 


(३) प्रबन्धक एवं साहसी (१९४३) क्रात शाा०काशा6णा9)) वर्गों के दृष्टिकोण 
से भी भारत को लाभ हुआ । विभाजन के परिणामस्वरूप भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान में 
गये वे अधिकांशत: ग्रामीण शिल्पकार एवं श्रमिक थे, जबकि पाकिस्तान से भारत आनेवाले हिन्दुओं 
में अधिकांशत: प्रबन्धक एवं साहसी वर्ग के ही लोग थे । 


(४) किन्तु विभाजन के परिणामस्वरूप जूट एवं कपास उत्पन्न करने वाले क्षत्र का एक 
बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में चला गया जिससे देश में इन उद्योगों के लिए कच्चे पदार्थों का 
अभाव होने लगा । अविभाजित भारत के कल जूट उत्पादन का प्रायः ५१ प्रतिशत भाग पाकिस्तान 
को तथा केवल १९ प्रतिशत भाग हिन्दुस्तान को मिला जबकि जूट के प्रायः सभी कारखाने भारत 
में ही रह गये। इसी प्रकार कपास के कल उत्पादन का प्रायः ४० प्रतिशत भाग पाकिस्तान को तथा 
केवल ६० प्रतिशत भाग हिन्दुस्तान को मिला जबकि अविभाजित भारत की कूल ३६९४ सूती-वस्त्र 
की मिलों में से ३८२ मिलें हिदुस्तान में ही रह गयीं | साथ ही, लम्बी रेशेवाली कपास के अधिकांश 
उत्पादन-क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। इस प्रकार विभाजन के कारण भारत के इन दोनों प्रमुख 
उद्योगों को कठिनाइयों का समाना करना पड़ा । 


०] 


(५) विभाजन के कारण भारत को अपने उद्योगों का एक बहुत बड़ा बाजार भी हाथ 
से निकल गया । 


इस प्रकार विभाजन ने देश के औद्योगीकरण को विभिन्‍न प्रकार से प्रभावित किया । इनके 
अतिरिक्त विभाजन का प्रभाव यातायात एवं बन्दरगाह सम्बन्धी सुविधाओं पर भी पड़ा । साथ ही, 
देश-विभाजन के परिणामस्वरूप बड़े पेमाने पर साम्प्रदायिक दंगे प्रारम्भ हुए जिनसे बहुत समय 
तक देश में एक प्रकार की अनिश्चितता का वातावरण बना रहा जिससे पूजी-निर्माण के कार्य में 
कुछ बाघा उत्पन्न हुई । 

१६४८ ई० औदयोगिक नीति' :-स्वतन्त्रता-प्राति के बाद ६ अप्रैल, १६४८ ई० को भारत 
परकार ने अपनी ओदयोगिक नीति की घोषणा की जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि देश 
के ओद्योगीकरण में सरकार के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। उक्त नीति के अनुसार उद्योग 


१. औद्योगिक नीति का बिस्तारपूृबक विवेचन अगकें अध्याय में किया गया है। 


श 


धन्धों को चार भागों में विभाजित किया गया । पहले वर्ग के अन्तगंत अस्त्र-शास्त्र का निर्माण, 
अणु-शक्ति का विकास तथा रेलवे उद्योग थे जिनपर राज्य का पूर्ण स्वामित्व रहेगा। दूसरी श्रेणी 
में लोहा एवं इस्पात, कोयला, वायुयान एवं जलयानों का निर्माण आदिथे जिनके भावी विकास के 
लिए राज्य पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगा । किन्तु, सरकार इन उद्योगों के विकास में आवश्यकता- 
नुसार निजी उदयोगपतियों से भी सहयोग की मांग कर सकती है । तीसरे एवं चौथे वर्ग के 
अन्तगंत सभी उद्योगों को रखा गया जिन्हें निजी क्षत्र के लिए छोड़ दिया गया । यद्यपि इन वर्गों 
में भी राज्य का अधिकार है कि वह जनहित की दृष्टि से किसी भी उद्योग का स्वामित्व अपने 
हाथ में ले सकता है या यदि किसी उद्योग की प्रगति असन्तोषजनक रही हो उसका नियन्त्रण कर 
सकता है। इस प्रकार १६४८ ई० की औद्योगिक नीति का मुख्य उह श्य देश में एक मिश्रित अर्थ- 
व्यवस्था (॥५९७ ८०४०7) की स्थापना था । इस उद्द श्य से उक्त नीति के अनुसार भारतीय 
उद्योगों को सार्वजनिक तथा निजी दो प्रमुख क्षत्रों (?फ्ञा० छाव शारएक्ला० 5०००8) में 
विभाजित कर दिया गया । 


उदयोग (विकास एवं नियमन) अधिनियम [॥008#7९5(70९02८0गला। 0 २८९७- 
[80॥5) ७० | - उपरोक्त औद्योगिक नीति को सुचारू रूप से कार्याविन्‍्त करने के लिए १९५१ 
ई७० में एक उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम बनाया गया जिसे ८ मई, १६५२ ई० से 
लागू किया गया । यह नियम ३७ प्रकार के उद्योगों पर लागू है। इसके अनुसार सभी अनुसूचित 
उद्योगों में कोई भी नया कारखाना या औद्योगिक संस्थान खोलने के लिए सरकार की अनुमति 
आवश्यक होती है । यदि कोई उद्योग राज्य के आदेशों एवं नियमों का पालन न करें अथवा किसी 
उद्योग का उत्पादन अकारण ही कम हो जाय, किस्म खराब हो जाय या मल्य में वृद्धि हो जाय 
तो राज्य उचित जाँच-पड़ताल के बाद उसकी व्यवस्था अपने हाथ में ले सकता है। अनुसूचित उद- 
ग्रोगो के विकास एवं नियमन-सम्बन्धी विषयों पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक केन्द्रीय 
सलाहकार परिपद्‌ बनायी गयी जिसमें विभिन्‍न वर्गों के प्रतिनिधि सदस्य के भी रूप में हैं । साथ ही, 
विभिन्‍न उद्योगों के लिए अलग-अलग विकास परिषदों की स्थापना की गयी । ये परिषद विभिन्‍न 
उद्योगों के उत्पादन-सम्बन्धी लक्ष्य के निर्धारण की सिफारिश सरकार से कर सकती हैं। 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास 


([0प्रशाफांब 70९0ए720976९00 ॥) ए6 778 एिर९ ए८था ?]3॥) 


सुनियोजित ढंग से देश के आथिक विकास के लिए १६५० ई० में भारत सरकार द्वारा 
प्रधान मन्‍्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक योजना आयोग (799708 (४/)॥7775$0॥ ) 
की नियक्ति की गयी । आयोग ने देश के लिए एक पंचवर्षीय योजना तैयार की जो अप्र ल, १६५१ 
ई० से मार्च, १६५६ ई० तक के लिए थी। प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में उद्योगधन्धों के विकास 
पर जोर नहीं दिया गया था । योजना में इस बात पर जोर दिया गया था कि निजी तथा साव॑- 
जनिक दोनों क्षत्र एक दूसरे के प्रक हैं। वास्तव में, इनके बीच किसी प्रकार की प्रतियोगिता 
नहीं है । अत: सावंजनिक क्षेत्र में केवल उन्हीं उयदोगों का विकास किया जाय जो निजी क्षेत्र के 
सामथ्यं के बाहर हों ।' योजना में दोनों क्षेत्रों के विकास तथा उत्पादन के सम्बन्ध में पृथक-पथक 
लक्ष्य निश्चित किये गये थे। 
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३८६ भारतीय अथंशास्त्र 


प्रथम योजना में सरकारी क्षंत्र में संगठित उदयोग-धन्धों के विकास की मद में १३९ करोड़ 
रुपये व्यय का आयोजन था जो योजना के कुल व्यय का ५८ प्रतिशत भाग था । निजी क्षेत्र में 
योजनाकाल में २३३ करोड़ रुपये की पृ जी विनियोग का अनुमान था जिसका प्रायः २६ प्रतिशत भाग 
धातु शोधन उद्योग में,२० प्रतिशत भाग पेट्रोल साफ करने के कारखानों में तथा १६ प्रतिशत भाग 
रासायनिक उद्योगों में विनियोग की व्यवस्था थी । इसके अतिरिक्त योजनाकाल में यच्त्रों के 
प्रतिस्थापन तथा आधुनिकीकरण पर १५० करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था । 

प्रथम योजनाकाल में सावंजनिक तथा निजी क्षेत्रों में कुल २६३ करोड़ रुपये उदयोग-धन्धों 
की मद में विनियोग किया गया जिसमें से गर-सरकारी क्षेत्र का विनियोग २३३ करोड़ रुपये था ।! 
इस प्रकार गर-सरकारी क्षत्र का विनियोग आयोजित रकम के बराबर हुआ; किन्तु सरकारी क्षेत्र 
में आयोजित रकम से बहुत ही कम विनियोग हो सका । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार प्रथम 
योजनाकाल में औद्योगिक उत्पादन की प्रगति संतोषजनक रही । प्रथम थोजनाकाल में औद्योगिक 
उत्पादन में ३८ प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसमें विभिन्‍न वर्ग के उद्योगों का हिस्सा इस प्रकार से 
था :-पूजीगत मालों ( ०७ए४॥4। 800५5 ) के उत्पादन में ७० प्रतिशत, मध्यवर्ती मालों ( 0९7 
70९0|8 ५6 80008), विशेषत: औद्योगिक पदार्थों के उत्पादन में ३४ प्रतिशत, तथा उपभोक्ता वस्तुओं 
(००४8४प्रगाश३5 80005) के उत्पादन में ३४ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास 
(07027653 0 उगरतप809880807 47 4896 9€८0760 एए८ १६०७४ ?9) 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सिचाई के विकास पर अधिक जोर दिया गया था। 
किन्तु द्वितीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक विकास को अधिक महत्त्व दिया गया था । द्वितीय योजना 
काल में संगठित उद्योगों में सावंजनिक क्षंत्र में कुल ७७० करोड़ रुपये का विनियोग हुआ जबकि 
इस क्षेत्र में कुल ५६० करोड़ रुपये के विनियोग का आयोजन था। इसी प्रकार निजी क्षंत्र में 
भी योजनाकाल में कुल ८५० करोड़ रुपये विनियोग हुआ जबकि योजनाकाल में ६८५ करोड़ रुपये 
विनियोग की व्यवस्था थी । इस प्रकार द्वितीय योजनाकाल में उदयोग-धन्धों के क्षत्र में विनियोग 
आयोजित रकम की अपेक्षा प्राय: ३० प्रतिशत अधिक रहा । किन्तु इस अधिक विनियोग का प्रधान 
कारण मल्य-तल में वृद्धि के कारण अधिकांश कार्यत्रमों के व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि था। द्वितीय 
योजनाकाल में सार्वजनिक क्षंत्र में भारी एवं आधारभूत उद्योगों के विकास पर ही अधिक जोर 
दिया गया था। योजनाकाल में सार्वजनिक क्षेत्र में लोहा एवं इस्पात के तीन नये कारखाने 
स्थापित किये गये जिनकी सम्मिलित उत्पादन क्षमता ३० लाख टन इस्पात की थी | साथ ही, टाटा 
आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का विस्तार किया गया । 
योजनाकाल में हिन्दुस्तान जलयान के कारखाने तथा चितरंजन रेलवे ई जन के कारखाने का भी 
विस्तार किया गया । सरकारी क्ष त्र में द्वितीय योजनाकाल में केरल में एक डी० डी० टी० का 
कारखाना स्थापित किया गया । अखबारी कागज की पूर्ति को बढ़ाने के लिए अखबारी कागज 
तैयार करने वाले एक कारखाने की भी स्थापना की थयी । | 
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भारतीय उद्योगों का सामान्य सर्वेक्षण ३८७ 


द्वितीय योजनाकाल में निजी क्षत्र में संगठित उद्योगों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया 
गया । इस क्षेत्र में लोहा तथा इस्पात उद्योग को अत्यधिक महत्व दिया गया। योजनाकाल में 
११५ करोड़ रुपये व्यय से टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील 
कम्पनी का विस्तारीकरण किया गया जिससे इनकी सम्मिलित उत्पादन क्षमता योजना के अन्त तक 
२३ लाख टन तैयार इस्पात की हो गयी। सीमेंट तथा भारी मशीन उद्योगों ,सती-वस्त्र, चीनी 
तथा जूंट उद्योग के आधुनिकीकरण के क्षत्र में भी विशेष प्रगति हुई। द्वितीय योजनाकाल में किये 
गए प्रयत्नों के फलस्वरूप सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादन में ६४ प्रतिशत वृद्धि की व्यवस्था थी । 


निम्नलिखित तालिका' से द्वितीय योजनाकाल में कुछ प्रमुख उद्योगों के प्रस्तावित लध्य 
तथा १६६०-६१ ई० में उनके उत्पादन का अन्दाजा लगता है--- 


उद्योग इकाई १६५५-५६ द्वितीय योजना के १६६०-६१ ई० में 
में उत्पादन उत्पादन के लक्ष्य वास्तविक उत्पादन 
तयार इस्पात (लाख टन में) १३ ४ २४ 
नत्रजनक खाद (हजार टन में) ८० २६०'६ १११९० 
फॉसफोरिक खाद ( ,, ,, ) १२ ही ५३९० 
अल्मुनियम (,, ,, ) ७४ २५४ १८'२ 
अखबारी कागज ( ,, ,, ) ४२ मे क ५५ 
सीमेंट ( लाख टन में ) ४२ १३२ ८० 


इस प्रकार अधिकांश क्षेत्रों में योजना का वास्तविक उत्पादन लक्ष्य से बहुत ही कम था। 
योजनाकाल में इस्पात का उत्पादन दोनों--सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में लक्ष्य से बहुत ही कम 
था । इस प्रकार खाद, अल्मुनियम, अखबारी कागज तथा सीमेंट के क्षेत्र में भी उत्पादन लक्ष्य 
से बहुत ही कम रहा । किन्तु, वुछ क्ष त्रों में योजना का लक्ष्य पूरा हो गया तथा कुछ क्षेत्रों जैसे 
चीनी, इलेक्ट्रीक मोटर, पंखे, रेडियो आदि के क्षत्र में उत्पादन लक्ष्य से भी अधिक हुआ । 


प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के दस वर्षों में औद्योगिक उत्पादन का 
सूचनांक १७५०-५१ ई० में १०० से बढ़कर १७६०-६१ ई० में १७४ हो गया ।? 


१७५६ ई० की औद्योगिक नीति ( ॥0एशां४। ?०॥०५ एा 956 )१ :-- दिसम्बर, 
१६५४ ई० में भारतीय संसद ने समाजवादी ढाँचे की सामाजिक व्यवस्था ($6लंथ्रां४ एशाटाग 
० $000(५) को देश की आर्थिक एवं सामाजिक नीति के उद्द श्य के रूप में अपनाया। अतः 
इससे औद्योगिक नीति में भी परिवर्तन की आवश्यकता जान पड़ी । फलस्वरूप, ३० अप्रैल, १६५६ 
ई० को भारत सरकार ने अपनी नयी औद्योगिक नौति की घोषणा की । इस नीति के अनुसार देश 
....]. पफ़ाव एल ए०बा ए॥9फ. 0. 455. 
2. वफ्रात्व एए९ १९४४ ?0]89, 9. 454, 
3. १६४६ ६० की औद्योगिक नीति को सबिस्तार व्याज्या आगे एक भ्रध्याय में की गयी है । 
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के औद्योगिक विकास में राज्य का दायित्व बहुत बढ़ जाता है। इस नीति के अन्वर्गंत उद्योगों को 
नये सिरे से तीन वर्गों में विभाजित किया गया । प्रथम वर्ण में पुनः वे उद्योग हैं जिनके विकास का 
पुरा दायित्व भारत सरकार पर है, किन्तु नयी नीति में इस वर्ग के अन्तर्गत कुल १७ उद्योगों को रखा 
गया है। इस प्रकार नयी औद्योगिक नीति के अनुसार देश के औद्योगिक विकास में सरकार का 
दायित्व बहुत अधिक बढ़ गया है। दूसरे वर्ग में १२ ऐसे उद्योग हैं जिनका कायं-भार धीरे-धीरे 
सरकार पर पड़ेगा तथा जिनमें नयी इकाइयों की स्थापना सरकारी क्षेत्र के अन्तगंत ही होगी। 
परन्तु इनके विकास में निजी क्षत्र भी सहयोग प्रदान कर सकता है। तीसरे वर्ग में शेष सभी 
उद्योग आते हैं जो पूर्णतः निजी क्षंत्र में रहेंगे । द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं में औद्योगिक विकास 
का कार्यक्रम इसी नीति के आधार पर तेयार किया गया था । 


स्पष्ट है कि नयी औद्योगिक नीति के अनुसार सावंजनिक क्षंत्र का महत्त्त बहुत बढ़ गया 
है। वास्तव में, यह आवश्यक भी जान पड़ता है। आयोजित अर्थं-व्यवस्था में नियोजक का उत्तर- 
दायित्व निस्संदेह बहुत बढ जाता है, फलत., सार्वजनिक क्षेत्र की जिम्मेवारी में वृद्धि भी अति 
स्वाभाविक है। साथ ही, समाजवादी ढाँवे की सामाजिक व्यवस्था का निर्माण अनियंत्रित निजी 
क्षेत्र अथवा व्यक्तिगत उद्योगों के द्वारा सम्भव नहीं । अत: सावंजनिक क्षत्र को अधिक महत्त्व 
देना अनिवाय हो जाता है। 


तुतोय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की प्रगति 
(0?0श्ञ688 ए परातप्रशांबं [0९ए६0काशा 6 ॥॥॥0 
४6 ए८वा ऐ9॥) 
तृतीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग-धन्धों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया था। 
योजना काल में संगठित उद्योग एवं खनिज के विकास पर सावंजनिक क्षेत्र में कुल १८०८ करोड़ 
रुपये व्यय का आयोजन था, किन्तु, इस मद में वास्तविक व्यय १७२६ करोड़ रुपये हुआ। इसके 
अतिरिक्त निजी क्षत्र में उद्योग-धन्धों के विकास पर १०५० करोड़ रुपये विनियोग का अनुमान है । 
इस प्रकार तृतीय योजनाकाल में उद्योग-धन्धों के विकास पर सार्वजनिक दोनों क्षंत्रों में कुल मिला- 
कर २७७६ करोड़ रुपये व्यय किया गया । योजनाकाल में भारी उद्योगों के विकास पर पूरा जोर 
दिया था जिससे देश की आथिक व्यवस्था भविष्य में स्वतः प्रवलित हो सके । 
योजनाकाल में कुछ प्रमुख उद्योगों के विकास के लक्ष्य तथा १९६५-६६ ई० में इनका 
उत्तादन निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है :--- 
वाधिक उत्पादन 


उद्योग १६५०-११ १६६०-६१ तृतीय योजना १६६५-६६ 
में में के लक्ष्य में 
उत्पादन उत्पादन उत्पादन 
तैयार इस्पात (लाख टन में) ण्श्द २४ ६६ ४१ 
अल्मुनियम (हजार टन में)... ३७ १८२ रे ६२१ 


सीमेंट (लाख टन में) २७ घ० १३२ १०८ 


* भारतीय उद्योगों का सामान्‍य सर्वेक्षण ३८६ 


४, कागज एवं दफ्ती (हजार टन में) ११४ ३४० ७१११" प॒रभ्भ८ 
५. सल्फ्युरिक एसिड (हजार टन में) ६६ ३६८ १५२४ ६६२ 
६. चीनी (लाख टन में) ११२ ३०३ ३४५ ३४"० 
७. सती-वस्त्र मिल का (करोड़ मीटर में) ३७२४० ४६४ ५३० ४४० 
८' कोयला (लाख टन में) ३२३ ५५७ 8७० ६७७ 
€. खनिज लोहा (लाख टन में) ३२ ११० ३०० २८५ 


इस प्रकार तृतीय योजना में उद्योग-धन्धों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया था। बाद 
में (६६२ ई० में चीनी आक्रमण तथा १६६५ ई० में पाकिस्तान के आक्रमण के कारण देश के 
औद्योगिक उत्पादन में और अधिक जोर देने की आवश्यकता पड़ी। किन्तु, योजना में औद्योगिक 
विकास की प्रगति बहुत ही धीमी रही । तृतीय योजनाकाल में औद्योगिक उत्पादन में १६६०-६१ ई० 
में ८२ प्रतिशत, १६६२-६३ ई० में €*६ प्रतिशत, १३६३-६४ ई० में ९९२ प्रतिशत, १६६४-६५ ई० 
में ८३ प्रतिशत तथा १६६५-६६ ई० में ४३ प्रतिशत की वृद्धि हई जबकि योजना के अनुसार इसमें 
११ प्रति वर्ष औसत प्रतिशत वृद्धि का आयोजन था ।” किन्तु आधारभूत उद्योगों के क्षेत्र में वृद्धि 
अधिक थी। उदाहरण के लिए १६६१-६४ ई० के बीच विद्य त्‌ यंत्र उद्योगों के उत्पादन में 
७१ अतिशत, ग॑र-विद्य त्‌ यन्त्रों मं 5२ प्रतिशत तथा धातओं के उत्पादन में ५७ प्रतिशत वृद्धि हुई, 
जबकि चीनी तथा वस््र-उद्योगों में वृद्धि क्रशः १३ तथा २० प्रतिशत था । 


औद्योगिक उत्पादन में इस कमी का प्रधान कारण १९६५ ई में पाकिस्तानी आक्रमण के 
कारण उत्पन्न अव्यवस्था तथा योजना के अन्तिम वर्ष में भयानक सूखे की स्थिति है। इन दोनों 
कारणों से बहुत-से उद्योगों को कच्चे पदार्थों के अभाव की कठिनाई का सामना करना पड़ता, अतः 
औद्योगिक उत्पादन भें कमी बिल्कुल स्वाभाविक थी । 

इस प्रकार तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। 
औद्योगिक उत्पादन का सूचनांक, १६४६ ई० में १०० के आधार पर १६५१ ई० में ७४ से 
बढ़कर १६६० ई० में १३०'२ तथा १६६६ ई० में १६२ हो गया, यानी इसमें द्वितीय एवं तृतीय 
योजना के १० वर्षो में ६२ प्रतिशत की वृद्धि हुई ।/ ब के आधार पर इसका औसत ११ 


प्रतिशत होता है। 

वाषिक योजनाओं (१६६६-६९) (७॥॥४७| 99/8) में उद्योग तथा खनिज के मद में १६६६- 
६६ में १५७४ करोड़ रुपये व्यय किया गया । इस अवधि में उद्योग-धन्धों के उत्पादन में बहुत ही 
कम वृद्धि हुई। १६६६-६७ में औद्योगिक उत्पादन में ०२ प्रतिशत तथा १९६७-६८ ई« में 
केवल ०५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवधि में उद्योग-धन्धों के क्षंत्र में सुस्ती ([२९९०९४४०) 
आ गयी थी, जिससे बहुत से उद्योगों के उत्पादन में बहुत ही कम वृद्धि हुई। वस्त्र, धात्विक 
तथा यन्त्र उद्योगों में यह कमी सर्वाधिक थी। किन्तु १९६८-६६ में औद्योगिक उत्पादन में पुनः 
६'८ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 


, #0फ्राएा 777०6 १९७ 2487 969-74-....8 70727 ०७५७९. 
०, [9029--969. 
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चतुथ पंचवर्षीय योजना में उद्योग 
( 70४65 रं) पी #0प्राफा #ए8 ४८७7 097॥ ) 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उद्योग-धन्धों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया है। योजना- 
काल में सावंजनिक क्षेत्र में संगठित उद्योग तथा खनिज के मद में लगभग ३३३८ रूपये व्यय का 
आयोजन है। इसके अतिरिक्त निजी तथा सहकारी क्षेत्र में २००० करोड़ रुपये विनियोग की 
व्यवस्था है। योजना काल में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास पर पर्याप्त जोर दिया जा रहा 
है। योजना काल में निजी तथा सावंजनिक क्षेत्र दोनों ही १६५६ ई० की औद्योगिक नीति का 
अनुकरण करेंगे। निम्नांकित तालिका' से चतुर्थ योजना में कुछ प्रमुख औद्योगिक पदार्थों के 
उत्पादन का लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है :--- 


उद्योग १६६०-६१ ६ई० १६६५-६६ ई० १९६८-६६ ई० १९७३-७४ ई 
में उत्पादन में उत्पादन में उत्पादन में उत्पादन का लक्ष्य 

१. तेयार इस्पात (लाख टन) २४ ४ ४७ प्र 

२. अल्मुनियम (हजार टन) १५०३ ६२*१ १२५ ३७ 

३, सल्फ्युरिक एसिड (,, ,) ३६६ ६६२ १०३८ २५०० 

४. नत्रजनक खांद (,, ,,) १०४ २३२ ५४१ ५५०० 

५. कागज तथा दफ्ती (,, ,,) ३५० ५४५८ ६४७ ८५० 

६. सीमेंट ( लाख टन ) ८० १०८ १२२ १८० 

७. चीनी (,, »?) ३०*३ ३५४० ३५६ ४७ 

८. कच्चा लोहा (,, ,,) ११० २४५ २८१ ५१४ 

९. कोयला (8 0) ५५७ ६७७ ६९५ ६३५ 
१०, सूती-वस्त्र मिल का 

(करोड़ मीटर में) ४६५ ४४० ४५६७ ५१० 


ब्ज्० 


इस प्रकार चतुर्थ योजनाकाल में पाँच वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में € प्रतिशत वार्षिक 
वृद्धि का- आयोजन है। योजनाकाल में इस्पात की पिंडों के उत्पादन में ८०५ प्रतिशत, 
अल्मुनियम के उत्पादन में ७० प्रतिशत, सल्फ्युरिक एसिड के उत्पादन में २८० प्रतिशत, सूती-बस्त्र 
के उत्पादन में २० प्रतिशत, खनिज लोहा के उत्पादन में १०५ प्रतिशत तथा कोयले के उत्पादन में 
२४ प्रतिशत वृद्धि का आजोयन है। किन्‍्तू चतुर्थ योजना की अद्ध -सामयिक समीक्षा ((४त (९१ए) 
6 7ए727348] ० ४९ #0पफ 7809) के अनुसार १६६६-७० में औद्योगिक उत्पादन में 


वास्तविक वृद्धि ६६ प्रतिशत तथा १९७०-७१ में ३६ प्रतिशत ही हुई । 


नयी औद्योगिक लाइसेन्स नोति 0५८७ परातप्रशायंत 0०00॥8 . ?0॥0५) : -भारत 
सरकार ने १९७० ई० में अपनी नयी औद्योगिक लाइसेंस नीति की घोषणा की । इस नीति 
के अनुसार १ करोड़ रुपये तक के उद्योगों के लिए किसी प्रकार की अनुमति आवश्यक नहीं है, 
नये उद्योगपतियों के लिए १० लाख रुपये पर कुल पूजी के १० प्रतिशत तक की विदेशी विनिमय 
सम्त्रन्धी आवश्यकता की पूति की जायगी। १ से पाँच करोड़ के भीतर वाले मध्यम वर्ग में नये 


. ऋठ्पराधा ९९ श८॥ा ?2]80 (969-74) 


भारतीय उद्योगों का मामान्य सर्वेक्षण ३६१ 


उद्योगों के प्रवश की छूट .तथा इस क्षत्र में बड़े-बड़े औद्योगिक-गृहों एवं विदेशी कम्पनियों के प्रवेश 
पर प्रतिबन्ध आदि नयी विशेषताएं हैं । 

इस नीति के अन्तर्गत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि माना हं। जब कभी 
भी निर्माता मूल्य में वृद्धि अथवा अपनी उपजों के किस्म को घटिया बनाकर, उपभोक्ताओं के 
हितों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। सावजनिक क्षत्र उस उपभक्‍ता उद्योग में प्रवेश 
करेगा । साथ ही, जहाँ पर उत्पादन तथा माँग में बहुत बड़ा अंतर होगा वहाँ पर भी सरकारी 
क्षेत्र प्रवश करेगा । 


विशेष अध्ययन-सूची 
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अध्याय : २४ 


भारत का औद्योगिक पिछड़ापन 
(॥70प४78] 880४ ए&7"0॥055 0० 00॥9 ) 


. भारत औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा राष्ट :--हमारे देश में आधुनिक उद्योगों का 
प्रारम्भ आज से लगभग एक शताब्दी से कुछ वर्ष पहले हुआ 'ग। किन्तु हम उद्योग-धन्धों के क्षेत्र में 
विश्व के अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत ही पिछड़े हैं। हमारा यह पिछड़ापन औद्योगिक 
साधनों की प्रचुरता के बावजूद है। भारत में उद्योग-धन्धों के विकास के लिए आवश्यक प्राय: सभी 
खनिज-पदार्थों तथा कच्चे मालों की प्रचुरता है। विश्व के कतिपय प्रमुख देशों की तुलना में भारत 
में मुख्य औद्योगिक साधनों की प्रति-व्यक्ति उपलब्धि का अन्दाजा निम्नांकित तालिका से 
लगता है :-- 


प्रति व्यक्ति उपलब्ध औद्योगिक साधन सम्भावित 


देश कोयले का भण्डार कच्चे लोहे का भण्डार जल-शक्ति 
(टन में) (टन में) (किलोवाट में) 
संयुक्त-राज्य अमेरिका १०,२४५ ४१-७० ०६५ 
ब्रिटेन ३,२६६ ७३९४ ००२ 
भारत १७५ ४ २ ,. ०००६ 
जापान २३३ ०७ ०२५ 
बर्मा १३ ०*१ १०१ 
इंडोनिशिया ३० ११ ००३ 
पाकितांन २ ०७ ०१२ 
...0..0........ >००००>म्कनओ नाक पियेल ट्िययनवकान ०. न्गकलमााक मात किट्िकफाल नाक. पान्न्‍ॉिमाछ,. कीजिन ०ममोकलक रन घणिजण्पक 3... 0: 


का अभाव अवश्य है, किन्तु अधिकांश देशों की अपेक्षा यहाँ पर इनकी प्रचुरता है। अतएव स्पष्ट है 
कि औद्योगिक साधनों की प्रचुरता के बावजूद भारत ओऔद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा राष्ट है। 
विश्व के प्रमुख देशों की तुलना में भारत में सभी प्रमुख भोद्योगिक पदार्थों का उत्पादन बहुत ही कम 
है । यह हमारे देश के लिए निश्चय ही चिन्ता की बात है । 

पृष्ठ ३९३ की तालिका स्रे विश्व के कुछ प्रमुख देशों में महत्त्वपूर्ण औद्योगिक पदार्थों के 
उत्पादन का अन्दाजा लगता है : +« 


], “वात्राध०्त िब्रतं०ा३ ए.०0प0फ्रां2 ए6९ए९0७97980९३४६ &70 ?]87778४ ॥7003(77858 - 
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भारत का औद्योगिक पिछड़ापन ३९३ 


१६६८ में कुल उत्पादन !? 


देश जनसंख्या इस्पात की ढोके अल्मुनियम कोयला सीमेंट 
(करोड़ में) (लाख टन में) (लाख टन में) (लाख टन में) (लाख टन में) 
सं० रा० अमेरिका १६६ १२७० ३२६६ ५३०० ७१० 
सोवियत संघ २३६ ११३० १०६४ ४५६० ६३० 
बिटेन ५५ २७० “४३ १६३० २०० 
पश्चिमी जम॑नी ५७ ४१० २७६ १२४० ३५० 
जापान १०१० ६६० १४२१ ५२० ४७० 
चीन ७५७ १२० १०० ८४६३० १२० 
भारत ५११ ६५ ६६ ७५० १२० 


भारत के औद्योगिक पिछडेपन बे कारण ( (वप52४8 0 [॥6 [00५7 ।] 30(- 
५४॥0॥८5$ 0 |॥08) :--इस प्रकार भारत आद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा राष्ट्र है। भारत के 
हुस औद्योगिक पिछडेपन के निम्नलिखित प्रधान कारण हैं :--- 

(१) औद्योगिक पूजी का अभाव ( .80९ ए ॥0फ00क्‍4| (कांप ) आधुनिक 
युग में औद्योगिक विकास के लिए बहुत बढ़े पमाने पर प्‌ जी की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु 
भारत में प्रारम्भ रो ही पूंजी का अभाव रहा है। साथ ही, भारतीय पू जी लज्जाशील (90५, भी 
रही है। देश में प्रति-व्यक्ति आय अत्यन्त कम होने से यहां पर बचान की शक्ति बहुत कम है। 
जिन लोगों के पास पूंजी है भी वे इसे उद्योगों में नहीं लगाकर अन्य लाभपूण कार्यों में लगाना या 
सचय करना ही अधिक उचित समझते है | दरअसल में अधिकांश पृ जी सट्ट बाजी व व्यापार में 
ही लगायी गयी है अथवा जमीन के नीचे गाड़कर रखी गयी है। अतः, उद्योगों को आवश्यक मात्रा 
में पूजी उपलब्ध नहीं हो पाती। 

(२) निपुण एवं दक्ष श्रमिकों का अभाव ( .4७ 0 अती॥०6 ४00 (६००8) 
४०८७५ ) : -भारत में साधारण श्रम का तो बाहुल्‍य है, लेकिन निपुण एवं दक्ष श्रमिकों की 
प्रारम्भ से ही कमी रही है। प्रशिक्षण की समुचित सुविधाओं के अभाव में यहां पर्याप्त मात्रा में 
कुशल श्रमिक नहीं मिल पाते । भारतीय श्रमिकों का गाँवों से सम्बन्ध स्थायी तोर पर बना रहता 
है जिसमें अभी तक देश में कुशल एवं स्थायी श्रमिक वर्ग का प्रादुर्भाव नहीं हो पाया है। इससे 
भी औद्योगिक विकास में बाधा पहुँचती है । 

(३) योग्य व्यवस्थापकों का अभाव (.80० ए ए07ए८७ां ॥0प्579| ०९शथ्वां- 
8८४) :--भारत में सदा से हो कुशल प्रबन्धकों की कमी रही है। प्रारम्भ में उद्योग-्रंधों की 
स्थापना में मेनेजिंग एजेन्सी प्रणाली ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की, किन्तु धीरे-धीरे इस के दोषों 
ने जनता में उद्योग-धन्धों के प्रति एक प्रकार का अविश्वास उत्पन्न कर दिया। अतएब आगे 
चलकर थह प्रणाली अकुशल एवं निन्दनीय प्रमाणित हुई। अत: इसने देश के औद्योगिक विकास 
के मार्ग में आगे चलकर बाधाएँ उपस्थित कर दीं। 

(४) प्रतिकूल सामाजिक वातावरण (४4४०४ $0ण०ंध् &7059॥06) :--भारत में 
औद्योगिक विकास के लिए समुचित सामाजिक वातावरण का भी अभाव पाया जाता है। सदियों 
के विदेशी शासन ने हमारे समाज को अकमंण्य बना दिया था। इसने भारतवासियों को भाग्यवादी 
एवं निराशावादी बना दिया जिससे ये अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के प्रति पूर्णतया उदासीन हो 
गये । जाति-प्रथा एवं संयुक्त-परिवार प्रणाली ने श्रम की गतिशीलता में बाधाएँ डालीं, संयुक्त परि- 


॥. न्‍>]2- ७. न्‍न्‍किसनभ> 
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३६४ भारतोय अथंशास्त्र 


वार प्रणाली ने प्रेरणा एवं साहस को समाप्त कर दिया ओर उद्यमकर्त्ताओं को आगे आने से रोका । 
इसका पू जी-संचय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा | उत्तराधिकार के नियम ने पूंजी के विधघटन का 
द्वार खोल दिया। इस प्रकार भारत के पिछड़े हुए सामाजिक वातावरण ने औद्योगिक विकास में 
भी बाधा उत्पन्न की । 

(५) शक्ति के साधनों के विकास की कमी--उद्योग-धन्धों को चलाने के लिए शक्ति के 
साधनों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। किन्तु भारत में शक्ति के साधनों का अभी 
बहुत कम विकास हो पाया है। यहाँ शक्तित के तीन प्रधान साधन हैं-कोयला, जल एवं पेट्रोल । पेट्रोल 
का यहाँ बहुत अधिक अभाव है। कोयले की भी देश में कमी है। जल-विद्य त के साधनों का भी 
पर्याप्त मात्रा में विकास नहीं हो पाया है । इससे औद्योगिक विकास में कठिनाई होती है। भारत 
के औद्योगिक पिछडेपन का यह एक प्रधान कारण हूं । 

(६) यातायात के साधनों का अभाव :-औद्योगिक विकास के लिए यातायात एवं संवा द- 
वाहन के साधनों का विकास भी अनिवायं है; किन्तु भारत के सभी भागों में यातायात एवं संवाद- 
वाहन के साधनों का प्रयप्ति यात्रा में विकास नहीं होने से उद्योग-धन्धों के विकास में रुकावट हुई 
है | यद्यपि अंग्र जों ने बहुत पहले देश में रेलों का विकास) प्रारम्भ किया था, फिर भी यहाँ रेलों की 
व्यवस्था इस प्रकार से की गयी थी कि भारतीय उद्योगों की प्रगति में सहयोग प्रदान नहीं 
करती थीं । 

(७) विदेशी शासन (#॥०॥ 60एथय/ध्या) :--भारत के औद्योगिक पिछड़े पन का 
एक प्रधान कारण सदियों का विदेशी शासन है । भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति शुरू से ही 

छ ऐसी रही कि यहाँ के घरेलू उद्योग-धन्धे तो लुप्त हुए ही, साथ-ही-साथ आधुनिक उद्योग-धन्धे 
भी नहीं पनप सके । प्रारम्भ से ही विदेशी सरकार का उह श्य भारत के निर्माणकारी उद्योगों को 
नष्ट करना, इसे कच्चा माल निर्यात करने वाला एक कृषि-प्रधान उपनिवेश &९7ए7॥ए 
००॥0709) बनाना तथा अपनी तैयार वस्तुओं के खरीदने वाला एक स्वतन्त्र बाजार के रूप में 
विकतित करना था। शायद इसलिए कहा जाता है कि “आधुनिक इंगलेड भारत को लट कर 
बनाया गया है। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की दोषपर्ण नीति सम्भवत:ः देश के औद्योगिक पिछडेपन 
के महानतम कारणों में से एक है । 


(८) कुछ प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चे माल का अभाव--भारत में कुछ प्रमुख 
उद्योगों के लिए कच्चे पदार्थों का अभाव भी है । इनमें ज़ूट, कपास आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। कपास में भी लम्बी रेशेवाली कपास का विशेष रूप से अभाव है । यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं 
के अन्तर्गत इन कच्चे-पदार्थों के अभाव को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, फिर भी इसमें 


बहुत कम सफलता मिल पायी है । 


(७) आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों की धीमी प्रगति--भारत में नये कारखाने स्थापित 
करने की समस्या के साथ-साथ कछ प्रमुख उद्योग; जसे-सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग 
आदि के आधुनिकीकरण की भी प्रबल आवश्यकता है। औद्योगीकरण की धीमी प्रगति के कारण 
इनका उत्पादन बहुत कम होता है। साथ ही, आधुनिकीकरण के लिए बहुत अधिक साधनों का 
उपयोग भी करना पड़ता है जिससे औद्योगिक विकास के लिए साधन भी कम रह गये हैं । 


(१०) भौगोलिक तत्त्वों का विपक्ष में होना ---भारत के ओद्योगिक पिछड़ेपन के लिए 
यहां की भीगोलिक स्थिति भी बहुत हद तक उच्रदायी है। यहाँ की जलवायु उष्ण है जिससे लोग 
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अधिक परिश्रमी नहीं होते । यहाँ का समुद्री किनारा भी कटा-छटठा नहीं है जिससे यहाँ अच्छे 
बन्दरगाहों की कमी है। इसी प्रकार देश के विशाल आकार, भाषा, जाति, रहन-सहन आदि को 
विभिन्‍नता ने भी औद्योगिक विकास के मार्ग में बाधाएँ उत्पन्न की हैं । 


औद्योगिक पिछड़ पन को दूर करने के उपाय 
( रिश्यालवां॥। (९७४प्रा८5 ) 

इस प्रकार भारत के औद्योगिक पिछड़ेपन के युक्त सारे कारण हैं। किन्तु इसका तात्पयं यह 
नहीं है कि देश का औद्योगिक विकास ही नहीं किया जा सकतः । द्रुतगति से औद्योगीकरण ही 
देश के आ्थिक विकास की कुजी है। वास्तव में, द्र तगति में औद्योगिक विकास के लिए 
निम्नलिखित प्रयत्नों को काम में लाने की आवश्यकता है :-- 

(१) प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग :--औद्योगिक विकास के लिए प्राकृतिक 
साधनों का विकास अनिवाय॑ है। प्रकृति ने भारत को प्राकृतिक साधन प्रदान करने में अति 
उतारतापूर्वक काम लिया है। यहाँ प्राकृतिक साधनों का विशाल भंडार पड़ा है। इनके समुचित 
उपयोग के द्वारा हम देश का औद्योगिक विकास कर सकते हैं। जिस प्रकार पिछले कुछ वर्षों से 
दश मे शक्ति का विकास हुआ है उसी प्रकार हमारी विशाल खनिज और वन-सम्पत्ति के समुचित 
विकास द्वारा यथेष्ट मात्रा में देश का औद्योगिक विकास भी किया जा सकता है। 

(२) श्रमिकों की कायं-क्षमता में वृद्धि :--उद्योग-धन्धों के विकास में श्रमिकों का भी 

हत्त्पपूर्ण योगदान रहता है। अतएव श्रमिकों के रहन-सहन में सुधार के साथ-साथ इनकी 
उत्पादकता बढ़ाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए । श्रम को प्रबन्ध में साझेदार बनाना चाहिए 
ताकि वह उत्पादन बढ़ाने में पूर्ण रुचि ले सके। साथ ही, औद्योगिक-सम्बन्धों के सुधार पर जोर 
देना चाहिए। दूसरी ओर श्रमिक-संघो को भी अपने-अपने सदस्यों की कुशलता बढ़ाने की 
ओर ध्यान देना चाहिए । 

(३) पू जी-निर्माण में वृद्धि :--औद्योगिक विकास के साथ-साथ तिजी एवं सार्वजनिक 
दोनो क्षेत्रों में पूजी की माँग बढ़ेगी । अत: पूजी-निर्माण में वृद्धि के उपायों 'को काम में लाना 
चाहिए। बचत को प्रोत्साहन देना चाहिए । इधर कुछ वर्षों से सरकार ने पूजी की पति बढ़ाने के 
लिए कई प्रकार की वित्तीय सस्थाएँ स्थापित किये हैं जिससे इस क्षेत्र में बहुत सुधार की 
आशा की जाती है। व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण से भी इनमें सहायता की आशा है। 

(४) सरकारी क्षेत्र में उद्योगों का विकास :--भारत के भावी औद्योगिक ढाँचे में 
सावंजनिक क्षत्र का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। अतः सरकारी उद्योगों में का्यकुशलता का स्तर 
सुधारा जाना चाहिए। इनकी सफलता पर ही भारत का औद्योगिक भविष्य निर्भर करेगा । 


(५) विदेशी प्‌ जी को प्रोत्साहन :--औद्योगिक विकास की प्रारंम्भिक स्थिति में 
किसी भी देश के लिए विदेशी पू'जी बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होती है, किन्तु अभी हमारे देश 
में निजी विदेशी पूंजी बहुत कम मात्रा में आ रही है। इसे आकर्षित करने के लिए भारत में 
अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न की जानी चाहिए। साथ ही , विदेशी पूजी का अधिकतम उपयोग 
किया जाना चाहिए | जून, १९६६ ई० में रुपये के अवमुल्यन के बाद विदेशी पृ'जी के अधिक मात्रा 
में भारत आने की आशा थी, किन्तु ऐसा वास्तव में हो नहीं सका । 

(६) निजी क्षेत्र के दृष्टिकोण में परिवत्तंन की आवश्यकता :---वर्तमान आर्थिक 
व्यवस्था के अन्तर्गत देश के औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। किन्तु 
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पिछले कुछ वर्षों में निजी क्षत्र ने सरकारी नीति आदि की बहुत निन्दा की और साथ ही 
सावंजनिक क्ष त्र को नीचा दिखलाने का भी प्रयास किया गया है। यह निश्चय ही खेद का विषय 
है। लेकिन भविष्य में निजी क्षत्र को सावंजनिक हित को सर्वोपरि मानकर चलाना चाहिए। 
सरकार को भी निजी क्षत्र को समुचित प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। दोनों क्ष त्रों की एक-दूसरे 
के साथ मिल-जुल कर एक-दूसरे के पूरक के रूप में काय करना चाहिए। इसी से भारत का 
औद्योगीकरण हो सकेगा । 

(७) औद्योगिक नियोजन (॥70परशां4। श॥क्ा8) :--एक अद्ध-विकसित आ्थिक 
व्यवस्था वाले देश के लिए ओंद्योगिक नियोजन का बहुत अधिक महत्त्व है। भारत में भी 
औद्योगीकरण की एक दीर्घकालीन योजना सरकार द्वारा तंयार की जानी चाहिए, किन्तु केबल 
ओद्योगिक नियोजन से ही स्थिति मे सुधार की आशा नहीं की जा सकती । नियोजन को 
कार्यान्वित करने में गरकार की तत्परता के साथ काय करना चाहिए। ओद्योगिक नियोजन के 
कार्यान्वयन मे निम्नलिखित तीन बातों पर विशेष रूप से जोर देना चाहिए---(क) आ्थिक 
व्यवस्था के विभिन्न अंगों का संतुलित विकास, (ख) उद्योग-धन्धों के विकास को प्राथमिकता । 
तथा (ग) ओआद्योगीकरण की आवश्यक सीम। का निर्धारण । 

(८) कषि का विकास : -औद्योगिक विकास के लिए कृषि का विकास भी अनिवायं है । 
कुछ लोग कृषि को उद्योग-ध्न्धों का प्रतिद्वन्द्री समझते हैं, किन्तु वास्तव में क्र उद्योगों का 
प्रतिद्वन्दी नहीं वरन्‌ प्रक है। क्रेपि से कुछ प्रमुख उद्योग-धन्धों को कच्च पदार्थ, ज॑से- गन्ना, 
जुट, कपास, तिलहन, तम्बाकू, इत्यादि प्राप्त होते हैं। साथ ही, कृषि के विकास से किसानों की 
क्रन्‍-शक्ति में वृद्धि होती है जिससे उद्योग-धन्धों की वस्तुओं को मांग में वृद्धि होती है। इस 
प्रकार देश के औद्योगीकरण के लिए क्रषि का विकास भी अनिवायं है। 

उपरोक्त सुझावों को काम में लाकर ही भारत तेजी से अपना औद्योगीकरण कर सकेगा । 
संतोष का विषय है कि पंचवर्षीय योजनाओं में इस क्षत्र में बहुत अधिक कार्य किये जा रहे हैं 
तथा इसमें पर्याप्त सफलता भी मिल रही है । 


विशेष-अध्ययन-सची 
|, दिपयाए०॥4, 8, ७, : पचन6 वग0प39] 4००ज०ग्रए रण [70]4 
2, ९४६४७, ४. ४. ; $(एपटाएप7९ ० ५6 ]700]87 70050768, 


कक 
“४० 9 “८: 


अप्याय : 


कुटोर एवं लघु उद्योग-पन्धे 
(७००0॥826 8॥6 978)। 509)6 0750705) 


परिचय---प्राचीन काल में भारत अपने उद्योग-धन्धों के लिए प्रख्यात था। ईसा से सदियों 
पूर्व भारतीय वस्त्र-उद्योग अपनी कला-कौशल के लिए सुदूर मिस्र, यूनान और बेबीलोन आदि देशों 
में विख्यात था। ईसा से दो हजार वर्ष पूर्व के मिस्र में मशाला लगाकर रखे हुए शव आज भी 
अच्छे प्रकार को भारतीय मलमल में लपेटे हुए मिलते हैं । हमारे कुटीर उद्योग-प्रग्धों के सम्बन्ध में 
भारतीय भोद्योगिक आयोग ने अपने वृत्तान्त में लिखा है कि- “उस समय जबकि आधनिक 
आद्योविक सभ्यता के जन्म-स्थान पश्चिमी यू रोप में असभ्य लोग निवास करते थे, भारत 
अपने शासकों की सम्पत्ति तथा कारीगरों की कलापूर्ण चातुरी के लिए विख्यात था ।' 
(0६ 8 वा6, जाशा 6 ज्रद्छ ० छिप्रा00००, 06 ज7॥79]406 0 (॥6 ॥0067 ॥00986794) 
3५४67), ५३६४ ॥780॥80 7५ प्राएट७॥$8८९४ 96०७6, ॥70६ 9३४ शि70058 [07 [॥6 ए6३७॥॥। 
0 गह एंशाड 070 0 पी गांशी क्राशाए आंतों] ए कश' तर्थाभ्राशा,) एडबड थाटन' ने भी 
अपना विचार इसी प्रकार से प्रकट किया है-- “जब मिस्र के पिरामीड तील नदी की घाटी की ओर 
नीच झाँक रहे थे, जब इटली तथा यूनान, जो पश्चिमी सभ्यता के जन्म-स्थान है, जंगली कबीलों 
के निवास-स्थान थे, भारत धन्य-धान्‍्य तथा वेभव का उद्गम स्थान था । विदेशी व्यापारियों एवं 
अ्रमणकारियों ने भी हमारे प्राचीन कुटीर उद्योगों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । यहां की बनी हुई 
बस्तुओं की विदेशों भ॑ बहुत अधिक मांग होती थी। इनमें ढाके के कंलिक। तथा मलमल, बनारस 
के रेशमी वस्त्र तथा कश्मीर के ऊनी शाल आदि प्रमुख थे । 


किन्‍्त देश में अंग्र जी जासन की स्थापना के बाद धीरे-धीरे इन उद्योगों का छ्ास प्रारस्भ 


हुआ तथा आज ये मारी बातें केवल स्पृति-स्वरूप ही रह गयी है। ब्रिटिश गरकार मे इस प्रकार 
की स्वाथंयूर्ण नीति का अनुकरण किया जिससे भारतीय कुटीर उद्योगों का 5स होने लगा तथा 


में वत्तमान हैं तथा देश की बतमान आवथिक व्यवस्था में इनका महत्त्वपुर्ण स्थान है । 

कुटीर एवं लधु उद्योगों की परिभाषा (फिलीयांपणा एा (0॥88० वां डा 
504० ॥7008025) : -उद्योग-ध्रंधों को प्राय: तीन वर्गो में विभाजित किया जाता हे : 

(१) अधिक मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योग अथवा बड़े पैमाने के उद्योग-घन्धे ([878८ 
8086 ॥009॥68 |; 


(५) कम मात्रा उत्पादन में करने वाले उद्योग अथवा लघु पैमाने के उद्योग-धन्धे (74 
8096 90प४॥28 ), तथा 
(३) कुटीर उद्योग-धन्धे ((०५88० ॥7070४7768) 


[, 5७७7४ 0॥॥8 ह॥॥8॥ जि।एं॥6 ॥) ]॥05, 9. 3 
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कुटीर एवं लघु उद्योगों पर विचार करने के पूर्व इनके पारस्परिक अन्तर पर 
विचार करना अनिवार्य है। “कुटीर उद्योग-धन्धे वे धन्घे हैं जिनका संगठन एक स्वतन्‍त्र 
कारीगर अपनी पूजी एवं श्रम से साधारण ऑंजारों की सहायता के द्वारा करता है। इस प्रकार 
के उद्योगों में प्‌ जी की अपेक्षा श्रम की ही प्रधानता रहती है । कारीगर अपने तथा अपने परिवार 
वालों के श्रम से साधारण औजारों के प्रयोग द्वारा अपना काय॑ करता है। कहीं-कहीं तो इनमें 
शक्ति का भी प्रयोग किया जाता है; किन्तु अधिकांशत: छोटे पैमाने पर । स्विट्जरलैंड तथा जापान 
में कुटीर उद्योग मुख्यतः शक्ति के द्वारा ही चलाये जाते हैं। भारत में भी बिजली के प्रचार 
के बाद से कुटीर उद्योगों में अधिकाधिक विकास की आशा की जाती है। 


१६४६-५० ई० के फिस्कल कमीशन (509) ('०शाणांडशंणा) के अनुसार “कुटीर उद्योग- 
धन्धे वे धन्धे हैं जो अंशतः परिवार के सदस्यों की ही सहायता द्वारा आंशिक अथवा पूर्णकालिक कार्य 
के रूप में किये जाते हैं। ' आयोग के अनुसार लघ॒-प्रमाप उद्योग वे उद्योग हैं जो मुख्यतः भाड़े के 
मजदूरों, साधारणतया १० से छेकर ५० तक के द्वारा चलाये जाते हैं तथा जो श्रमिकों के घर में 
नहीं चलाये जाते हैं । इनमें वे सब. औद्योगिक इकाइयाँ (एगञा5$) सम्मिलित की जाती हैं जिनमें 
७'४ लाख रुपये से कम की पृजी लगी होती है । इसके अनुसार कुटीर उद्योग कृषि से सम्बन्धित हैं 
तथा केवल शहरी क्षेशें में ही इनमें पुरे समय तक काये मिलता है, जबकि लघु उद्योगों में कारी- 
गरों को बहुधा पूरे समय तक काये मिलता है तथा इस प्रकार के उद्योग शहरी एवं अद्ध -शहरी 
क्षेत्रों में पाये जाते हैं । 


एक दूसरे प्रकार से भी लघु एवं कुटीर उद्योगों में अन्तर बतलाया जाता है। इस प्रकार 
जबकि कुटीर उद्योग अधिकतर कारीगरों के घरों में, उनके तथा उनके परिवारवालों के श्रम 
द्वारा साधारण ओऔजारों की सहायता से, जो बिना शक्ति या कम शक्त्तिद्वारा प्रचालित होते हैं, 
चलाये जाते हैं, लघु पेमाने के उद्योगों में शक्ति द्वारा प्रचालित आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग किया 
जाता है। लघु उद्योगों में श्रम तथा यन्त्र दोनों की प्रधानता रहती है। इनमें अधिक-से-अधिक 
५० व्यक्ति कार्य करते हैं जबकि कुटीर उद्योगों में अधिक-से-अधिक ८-१० व्यक्ति, जो साधारणत: 
एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, काम करते हैं। लघु उद्योगों की परिभाषा में हाल में ही भारत सर- 
कार द्वारा एक संशोधन किया गया है | इसके अनुसार ७'५ लाख रु० से कम पृ जीवाली सभी औद्यो- 
गिक संस्थानों को, चाहे उनमें श्रमिकों की संख्या कितनी भी कम क्‍यों न हो, सघ्‌ उद्योगों की श्रेणी 
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में रखा गया है। किन्तु इतना अन्तर होने पर भी इन दोनों प्रकार के उद्योगों की प्रकृति साधा- 
रणत: एक ही समान है और जैसा कि योजना आयोग ने कहा है “कुटीर एवं लधु उदयोगों में 
अन्तर प्रकट करने के लिए कोई निश्चित एवं स्व॑मान्य रेखा नहीं है।' 


भारतीय कुटीर उद्योगों की अवनति के कारण 
(४०७०5 ०0 (॥6 [200॥ए रण [ता (08६0 70 प59468) 


उन्‍नीसवीं शताब्दी के अद्भ -पुवं काल तक भारत के उद्योग-धर) आति विकसित स्थिति में 
थे तथा यहां की बनी हुई वस्तुएं सम्पूर्ण विश्व में भजी जाती थीं । किन्तु अंग्र जों के भारत आगमन 
के पश्चात भारतीय वुटीर-उद्योगों के भाग्य न पलटा खाया और उनन्‍नीसवी शताब्दी के उत्तगद्ध में 
इसकी अवनति प्रारम्भ हो गयी । 


भारतीय कुटी र-उदयोंगों को इस अवनति क निम्नलिखित मुख्य कारण थे :-- 

(१) प्राचोन राजा और नवाबों का अन्त ([060०॥6 ७। 6 0॥0 टागएशा0ा5. 0 
00५805) :--“ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में सबसे पहले व्यापारिक उदद्‌ श्य से आयी थी। किन्तु 
प्रीरे-धीर इसके उ् श्य में परिवतन होने लगा और कम्पनी एक राजनीतिक सत्ता बन गयी । भारत 
में अंग्रेजी शासन की स्थापना के फलस्वरूप सभी राजा तथा नवाब्रों का अन्त हो गया । प्राचीन 
राजा तथा नवाब कुटीर उद्योगों की वस्तुओं की मांग के प्रधान स्रोत थे, अत. इनके समाप्त होने से 
कुटी र-उद्योगों को गहरा धक्का लगा। ये राजा तथा नवाब अपने दरबार में अच्छे-अच्छे कारीगरों 
को अच्छी रकम देकर रखते थे जिससे देश की कला को भी प्रोत्साहन मिलता था। अतः देशी राजे 
एवं नवावों की समाप्ति से देश के कुटीर उद्योग-धन्धों को गहरा धक्का लगा । 


(२) नये सामन्तवादी वर्ग का उदय (२586 ० ॥॥6९ व९७ #ञ900(0 ८|५$५ ) +-देश 
मे अग्रंजी शासन की स्थापना के बाद सभी लोगों की रुचि में भी परिवर्तन होने लगा। देश का 
शिक्षित तथा धनी वर्ग यरोपीय रीति-रिवाज एवं रुचियों का अनुकरण करन लभा । फलत: देश में 
एक नये सामन्तवादी वर्ग का उदय हुआ । इस वर्ग ने यूरोपीय फंशन को अपनाया | ये अग्रेजों 
की नकल में ही अपना गौरव समझते थे। (40 60॥0फ्र क्पा09९४॥ (88॥075 ५७४६ ०0॥9[- 
१66५ 6 वक्षीत्व। ए धांशाशाए।शां, ) इसका प्रभाव भी देश के उद्योग-धन्धों पर बहुत 
बुरा पड़ा। इसके फलस्वरूप विदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी । ये बस्तुएँ प्राय: सस्ती होती 
थीं, अत: इससे देश के कुटीर उद्योग-धन्धों को बहुत आघात पहुँचा । 


(३) मशीनों की बनी हुई विदेशी वस्तुओं की प्रतियोगिता (0०7एलांप रण 8- 
णााहना96९ 6िछंशा 80005) : अठारहबवीं तथा उनन्‍नीसवीं शताब्दी में इंगलैंड में औद्योगिक 
क्रांति हुई जिससे उत्पादन बड़े पमाने पर यंत्रों के प्रयोग द्वारा किया जाने लगा । मशीन की बनी 
हुई वस्तुएं बहुधा सस्ती होती थीं। अतः कुटीर उद्योग-धन्धों के लिए इनकी प्रतियोगिता करना 
कठिन हो गया। देश में रेलवे तथा यातायात के अन्य साधनों के विकास ने विदेशी वस्तुओं को 
देश के कोने-कोने तक पहुँचा दिया जिंससे भारतीय उद्योगों के लिए इनकी प्रतियोगिता प्राय: 
असम्भव हो गयी। परिणाम यह हुआ कि जो कुटीर-उद्योग इस नयी स्थिति से अपने को समा- 
योजित नहीं कर सके, उनका अन्त हो गया तथा कतिपय उद्योग किसी प्रकार अपना अस्तित्व 
बनाये रख सके । 


४०० भारतीय अर्थशास्त्र 


(४) ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा ब्रिटिश पालियामेंट की घातक औद्योगिक नीति 
(9४००४९ 70०0५ ण ॥6 ऊयांशा 609. कराते 06 ४48४ पराता॥ (०ाफ़॥५) :--भारतीय 
कटीर उद्योगों के हास का एक प्रमुख कारण ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा ब्रिटिश पालियामेंट की 
घातक औद्योगिक नीति भी थी। प्रारम्भ में तो कम्पनी की नीति भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन 
देने की थी, क्योंकि कम्पनी का निर्यात-व्यापार इन्हीं वस्तुओं पर आधारित था । किन्तु इस नीति 
का इंगलेंड के स्वार्थी हितों ने विरोध किया, फलत: इंगलेड को सरकार ने भारत से आनेवाली 
वस्तुओं पर एक कर लगा दिया। इनके अतिरिक्त इ गलेड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप 
उत्पादन का कायं बहुत बड़े पैमाने पर किया जाने लगा जिससे इन कारखानों की बनी हुई वस्तुग्नों 
की खपत के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ने लगी । साथ ही, इनके लिए बहुत बड़ी माक्षा में 
कच्चे माल की भी आवश्यकता पड़ती थी। अतः ब्रिटिश सरकार का मुख्य उहं श्य भारत को 
ब्रिटिश कारखानों की बनी हुई वस्तुओं के बाजार तथा इनके लिए कच्चे माल की प्राप्ति के साधन 
के रूप में विकसित करना था। सरकार ने इस नीति का बड़ी ही दृढ़ता के ध्राथ अनुकरण 
किया । भारत की बनी हुई वस्तुओं पर इ गलेंड में कर लगा दिया गया, किन्तु इ गलेड की बनी 
हुई वस्तुओं को भरत में वर्गर किसी रुकावट के ही आने दिया जाता था । इसका प्रभाव हमारे 
उद्योग-धन्धों पर बहुत ही बुरा पड़ा । फलस्वरूप भारत का ग्रामीणीकरण शीघ्रता से बढने लगा 
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तथा देश का निर्माण-व्यापार द्र तगति से घटने लगा । 


(५) भारतोय कारीगरों पर विभिन्न प्रकार के नियन्त्रण ()लिणा। (० ० 
708॥0058 0४० वंक्षा तात58॥5) :---ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इंगलेड के उद्योगपतियों की 
सहायता के लिए भारतीय कारीगरों पर तरह-तरह के अत्याचार प्रारम्भ किया। उदाहरण के 
लिए । भारतीय कारीगरों को केवल कम्पनी के लिए वस्तुए तेयार करते के लिए बाध्य किया जाता 
था। कम्पनी के गुमासता इन्हें इनके सामानों के लिए कम ही मूल्य चुकाते थे। यदि कोई 
कारीगर कम्पनी के लिए काम करने से इनकार करता था तो कम्पनी के गुमास्ता उसके दाहिने 
अंगूठों को काट लेते थे । इस प्रकार कम्पनी ने भारतीय कारीगरों पर तरह-तरह के नियन्त्रण 
लगा दिये जिससे बाध्य होकर उन्हें अपना उत्पादन बन्द करना पड़ा । 


इस प्रकार प्राचीन राजाओं तथा नवाबों का अन्त, मशीनों की प्रतियोगिता, मुक्त व्यापार 
की नीति, संरक्षण का अभाव तथा भारतीय उद्योग-धन्ध्रों के प्रति ब्रिटिश सरकार की उदासीनता 
आदि के फलस्वरूप भारत के कुटीर उद्योग-धन्धों का ह्वास प्रारम्भ हो गया। उन्नीसवीं सदी के 
उतराद्ध में देश में यातायात एवं रल-व्यवस्था के विकास के ह्वास ने इस प्रक्रिया में और शी घ्रता 
ला दी। फलत: भारत मुख्य रूप से क्ृृषि-प्रधान देश बन गया । यहाँ के कच्चे पदार्थ तथा खाद्या ने 
इंगलेंड में निर्यात किये जाने लगे तथा इ गलेंड की बनी हुई वस्तुएँ भारत में आयात की जाने लगीं। 


भारतवष्‌ में कुटीर एवं लघु उद्योगों के बने रहने के कारण 
((805९3 एण ॥॥6 $प्राशंप३॥ एी 06 (09886 0 4] 808]6 [7079768 4॥ ॥709 ) 
किन्तु आश्चयं की बात यह है कि इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत की प्राचीन 
औद्योगिक परम्परा पूर्णरूप से समाप्त नहीं हो पायी तथा गाँवों के पिछड़े वातावरण में भी 
भारत की हस्तकला किसी-न-किसी प्रकार से जीवित रही । वास्तव में, केवल हमारे देश में ही 
नहीं, वरन्‌ विश्व के आधुनिक ओद्योगिक राष्ट्रों में भी कुटीर एवं लघु-उद्योग पूर्णरूपेण समाप्त नहीं 
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हो पाये हैं। आधुनिक औद्योगिक प्रगति, सामान्यतः बृहत पैमाने के उद्योगों की प्रधानता से सम्बद्ध 
है, किन्तु आधुनिक औद्योगिक संरचना में कुटीर एवं लघु प्रमाप उद्योगों का सवेधा लोप नहीं हो 
पाया है। जो देश आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के अग्रगण्य माने जाते हैं उनमें भी छोटे उद्योगों 
का एक निश्चित एवं महत्त्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण के लिए, फ्रांस में €९ प्रतिशत से भी अधिक 
व्यवसायों में से प्रत्येक में १०० से कम व्यक्ति लगे हुए है। जम॑नी में भी सम्पर्ण जनसंख्या का 
प्राय: १२'६ प्रतिशत भाग अपनी आजीविका इसी प्रकार की दस्तकारियों से चलाता है। जापान की 
कुल औद्योगिक जनसंख्या के प्राय: १३ प्रतिशत तथा स्विट्जरलंड म॑ ३३ प्रतिशत लोग अपनी आजी- 
विका ऐसे ही व्यवसायों से चलाते हैं । इसी प्रकार प्रायः प्रत्येक देश में कुटीर उद्योग जीवित हैं, 
आगे बढ़ रहे हैं तथा समाज में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं । 

इसका कारण यह है कि वृहत्‌ उद्योगों की तुलना में इनके कुछ पृथक लाभ हैं। सर्वप्रथम 
तो विद्युत के बढ़ते हुए उपयोग ने उत्पादन की इकाइयों के छोटी होने की प्रवृत्ति को जन्म दिया 
है । इससे उद्योग की बाह्य तथा आन्तरिक मितव्ययिताएं भी ज्यों-की-त्यों बनी रहती हैं । साथ ही, 
बड़े पेमाने के उद्योगों के फलस्वरूप केन्द्रीयकरण की बुराइयों ने भी उद्योगों के विकेन्द्रीकरण की 
प्रवत्ति को प्रोत्साहित किया है। इससे भी उद्योगों के आकार में सामान्यतः: छोटी होने की प्रवृत्ति 
पायी जाती है । वरतंमान सदी के प्रारम्भ से प्रत्येक देश में सहकारिता आन्दोलन के विकास ने भी 
लघु एवं कुटीर उद्योगों में एक नयी जान ला दी है। साथ ही, प्रत्येक समाज में कुछ ऐसी कलात्मक 
वस्तुएं होती हैं जिनका उत्पादन बड़े पैमाने पर प्राय: सम्भव नहीं । कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनकी 
मांग स्थानीय एवं अल्प तथा हहुत सीमित होती हैं । अतः इनका उत्पादन बड़े पेमाने पर किया जा 
सकता है। इन्हीं सब कारणों से आज के इस विशालकाय ओऔद्योगि३ युग में भी कुटीर एवं लघु 
उद्योगों का महत्त्व कम नहीं हआ है । 

भारत की आर्थिक व्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग- धन्धों का महत्त्व 
([779079॥06 ० (०92९6 भात 84 5046 |॥07965 ॥ [॥6 
गातांक्ा। 820९00०॥9५ ) 

भारत की आथ्िक व्यवस्था में वतंमान परिस्थितियों के अन्तगंत, कुटीर एवं लघु उद्योगों का 
कई कारणों से महत्त्वपूर्ण स्थान है। अतः देश के औद्योगीकरण की किसी भी योजना में कुटीर 
उद्योगों को समुचित स्थान देना अनिवायं हो जाता है। देश की ग्रामीण अथ-:«वस्था के निर्माण में 
तो इनका बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है । योजना आयोग (?)#॥एं॥2 ('छाग्रा॥8४०0॥) के अनुसार, 
“ग्रामीण उद्योगों को विकसित करने का प्रमख उद्द श्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि 
करना, आय एवं रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाना तथा एक अधिक संतुलित एवं 
समन्वित अथं-व्यवस्था का निर्माण करना है।” (॥6 फ़ाक्षा: ०0०७५ ०ए 06ए००7७॥४ 
879] तावप्रशए68 वा ॥प्राह्] ॥70895 8 [0 ९5000 जज 00000707065, 7886 70076 870 


शं्रा0॥0 एा जाए कात (00 फशाए /0०ए 8 गत ऐवक्रा००0 भात गाह्ष्ाभवाटत वप्तानं 
8०070779. ) 


भारत की आर्थिक व्यवस्था में कुटीर एवं लघु-उद्योगों के महत्त्व के निम्न- 
लिखित प्रधान कारण हैं :--. ; 

(१) अधिक रोजगार की व्यवस्था (?०0९०१97९ 706 थ॥0 ग्राशा। ) :--भारत में 
बैकारी की समस्या दिन-प्रति-दिन उग्र होती जा रही है । देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा 
भाग रोजगार के साधनों से पूर्णत: अथवा आशिक रूप से वंचित है। बेकारी किसी भी देश के लिए 
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बड़ी ही विशद्‌ समस्या है । ला्ड वेवरीज के शब्दों में 'बेकारी का सबसे बड़ा दोष भौतिक नहीं 
वरन्‌ नंतिक है । इससे केवल अभाव ही नहीं वरन्‌ घृणा तथा दर ष भी उत्पन्न होब्ा है । भारत की 
वरतमान परिस्थितियों में बेकारी की समस्या राजनीतिक कठिनाइयों का भी कारण बन सकती हैं। 
देश में बड़े पमाने कै उद्योग-धन्धों कै विकास द्वारा बेकारी की समस्या का समाधान नहीं किया जा 
सकता । साथ ही, संगठित उद्योगों कै विकास से ओोद्योगिक केन्द्रों में श्रमिकों का केन्द्रीयकरण होगा 
जिससे औद्योगिक एवं श्रम-सम्बन्धी अनेक समस्याएँ उत्पन्न होंगी तथा सामाजिक सुरक्षा एवं सामा- 
जिक बीमा पर बहुत अधिक खचच करना पड़ेगा । इसके विपरीत बुटीर उद्योगों से शीघ्र तथा बड़े 
पमाने पर रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है। देश के कुटीर-उद्योगों में अनुमानतः २ करोड़ 
व्यक्ति लगे हुए हैं। केवल हस्तकरघा उद्योग में ५० लाख, अर्थात्‌ सभी संगठित उद्योगों (वृहत्‌ 
प्रमाप उद्योग, खनिज तथा बगान उद्योगों को सम्मिलित करते हुए ) के बराबर व्यक्ति लगे हुए हैं । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि अधिकतम उत्पादन के लिए बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास आवश्यक 
है, परन्तु इनके विकास की गति कितनी भी तीत्र क्‍यों न हो, इनसे भारत के विशाल जनसमूह को 
रोजगार नहीं दिया जा सकता । अतः देश में बेकारी की स्थिति को दूर करने में कुटीर एबं लघु 
उद्योगों का विशेष महत्त्व हें । 


(२) कुटीर उद्योगों के विकास में कम पूजी की आवश्यकता पड़ती है :-कुटीर 
उद्योगों में मूल्यवान मशीनों एवं बड़ी-बड़ी इमारतों की आवश्यकता नहीं पड़ती । क्टीर उद्योग प्‌ जी- 
प्रधान ((४ए॥॥9|-70878५6) नहीं होकर श्रम-प्रधान (.800प्रान॥/078५6) होते हैं। अतः, इनके 
लिए बड़े प॑माने के उद्योगों की तुलना में बहुत कम पूजी की आवश्यकता पड़ती है। भारत एक 
निधन देश हैं । इसकै पास पूजी का अभाव हैं जिससे बहुत प्रमाप उद्योगों की स्थापना में कठि- 
नाइयों का सामना करना पड़ता है । साथ ही, क्टीर-उद्योगों में अधिक तकनीकी ज्ञान की भी आव- 
श्यकता नहीं पड़ती । इस प्रकार वतंमान परिस्थितियों में द्वतगति से औद्योगिक विकास के लिए 
कूटीर उद्योग-धन्धों का अत्यधिक महत्त्व है । 


(३) कुटीर उद्योगों के विकास द्वारा कृषि पर से जनसंख्या के अधिक बोझ को 
कम किया जा सकता है :--भारत एक कृषि-प्रधान देश है। यहाँ की प्राय: ७० प्रतिशत जन- 
संख्या कृषि पर ही आश्रित हैँ । किन्तु कृषि-कार्य में किसानों को निर्तर काम नहीं मिलता। वे 
वर्ष के प्राय: ४-५ महीने तक बेकार ही रहते हैं। इससे किसानों के बेकारी का समय कट जायगा 
तथा उनकी आय में भी वृद्धि होगी । इस प्रकार देश में कूटीर उद्योगों के विकास द्वारा कृषि पर से 
जनसंख्या की अत्यधिक निर्भरता को कम किया जा सकता है । 


(४) आथ्िक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण :--प्‌'जीवादी आशिक व्यवस्था में बड़े पैमाने 
के उद्योगों की प्रधानता रहती है जिससे आर्थिक शक्तियों का केन्द्रीयकरण होता है । बड़े पैमाने के 
उद्योगों द्वारा राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है जिसके फल- 
स्वरूप आय के वितरण में विषमता बढ़ती है । किन्तु क्‌टीर-उद्योगों को प्रोत्साहन देने से यह अस- 
मानता काफी हद तक दूर की जा सकती है । इस प्रकार, कुटीर एवं लघु-उद्योग समाज में धन तथा 
आय के वितरण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। साथ ही, बड़े-बड़े उद्योगों का कुछ ही नगरों में केन्द्रीय- 
करण होता है जिससे देश का समान रूप से औद्योगिक विकास सम्भव नहीं होता तथा केन्द्रीयकरण की 


),  [ए023 97-72, ?., 387, 
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बहुत सारी बुराइयाँ उत्पन्न होने लगती हैं। किन्तु कुटीर एवं लघु-उद्योग देश के कोने-कोने में 
बिखरे होते हैं। अतः इनसे केन्द्रीयकरण की ब्राइयाँ उत्पन्न नहीं होतीं। 

(५) युद्ध से सुरक्षा -भोद्योगिक केन्द्रीयकरण का सबसे बड़ा दोष यह है कि यदि 
किसी एक स्थान पर सेनिक आक्रमण हो जाय लो उस स्थान के समस्त उद्योग नष्ट हो जायेंगे । 
अतः आधुनिक युग में सुरक्षा के लिए भी उद्योग-धन्धों का विकेन्द्रीकरण के आवश्यक है | विकेन्द्रीकरण 
कै इस काय में कुटी र-उद्योगों द्वारा ही सबसे अधिक सहायता मिल सकती है। इस प्रकार कटीर 
एवं लघु॒ उद्योगों की प्रधानता रहने पर लड़ाई के समय भी देश की आशथिक व्यवस्था 
सुरक्षित रहती है । 

(६) प्‌ जी एवं कुशलता की गतिशीलता में वृद्धि-कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास 
से देश में पूजी एवं कुशलता की गतिशीलता में वृद्धि होती है, अन्यथा भारत जैसे विशाल 
जनसंख्या वाले देश में बहुत-सी पू जी तथा कुशलता योंहीं बेकार रह जाती है। इस प्रकार कूटीर 
एवं लघु उद्योगों की स्थापना में देश की पूजी तथा कुशलता का पूर्णरूपेण उपयोग सम्भव हो 
सक्रेगा । 

(७) श्रम एवं प्‌ जी में उत्तम सम्बन्ध :-नवर्तमान औद्योगिक अशान्ति का प्रमुख कारण 
बड़े-बड़े आधुनिक उद्योग हैं जिनमें हजारों-हजार की संख्या में मजदूर काम करते हैं । इनमें 
मजदूरों एवं प्‌ जीपतियों के बीच सीधा सम्पर्क नहीं रह जाता । फलस्वरूप हड़ताल तथा तालेबन्दी 
की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। कूटीर एवं लघु उद्योगों के साथ ऐसी बात नहीं 
पायी जाती है । इनमें श्रम एवं प्‌ जी में अधिक अन्तर नहीं रह जाता। प्रत्येक सेवायुक्त ही सेवा- 
योजक होता है। अत: स्वामी एवं नोकर' की भावना समाप्त हो जाती है । साथ ही, आथिक उथल- 
पुथल भी कम हो जाते हैं। इस प्रकार कूटीर एवं हृषु उद्योगों की स्थापना से देश में औद्योगिक 
शान्ति की आशा की जा सकती है। 

(८) कुटीर उद्योग-ध्न्धों का नेतिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से भी अधिक 
महत्त्व है :--बड़े पेमाने के उद्योगों में आधुनिक मशीनों दवधरा काम करनेवाले श्रमिकों की व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है, वे प्राय: यंत्रवत्‌ हो जाते हैं, काम करने में उन्हें आनन्द तथा गौरव 
का अनुभव नहीं होता | किन्तु कूटीर-उद्योगों में काम करनेवाले श्रमिक बहुधा अपने उद्योगों के 
स्वयं मालिक होते हैं जिससे वे आत्मगौरव का अनुभव करते हैं। साथ ही, इस प्रकार के उद्योगों 
में किसी प्रकार के शोषण का भय नहीं रहता । इस प्रकार कटीर-उद्योगों के विकास द्वारा एक 
शोषण-रहित समाज की रचना की जा सकती है जिसमें मानव-जीवन का बहुमुखी विकास सम्भव 
हो सकता है। 


इससे स्पष्ट है कि देश की आर्थिक व्यवस्था में क्टीर उद्योग-धन्धों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
१६५६ ई० की औद्योगिक-नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में ठीक ही कहा गया है कि 'कुटीर एवं लधु 
उद्योग बड़ पैमाने पर एवं तात्कालिक रोजगार पैदा करते हैं, राष्ट्रीय आय के अधिक 
न्यायोचित वितरण को संभव बनाते हैं, तथा प्‌ जी एवं योग्यता-सम्बन्धी साधनों के अधिक 
प्रभावपूर्ण विद्रोहन में सहायक होते हैं । यदि देश भर में औद्योगिक उत्पादन के छोटे-छोटे 
कृन्द्र स्थापित कर दिये जायें तो अनियोजित नागरीकीकरण की समस्या का भी बहुत हद 


तक समाधान हो सकता है।” (79०४ फछ०शांत० गंगरा०१ता॥/० [82९ ६०4९० शा।ए0्रगाशॉ, 
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४०४ भारतीय अर्थशास्त्र 


पाट0प6 74 बिलं।08४0७४ ढरीं००४ंए९ प्राणंीकबांता 0 4680प7९९३ रण ०ब)0]) बाते धंधे]! 
शांत गला जांइट 7धात्वा) पःधह९त, 5076 0 (6 ए700678 090 एाफ़ीशा॥रते प्रा09- 
7880070 (९7008 (0 27280९ छत 9९ 3०००0९०0 ४ए ए6 ९३५३०)७४॥7767( 0 शाशत्षी ८९५९४ ए 
इ9075078) 77000८007 &।)] 0०५७१ ए76 ००0प777५. अतः भारत्न कै आथिक विफास की किसी 
भी योजना में इनका एक विशिष्ट स्थान होगा । हमारा देश अभी आभाथिक विकास कै प्रथम सोपान 
पर है। देश के समक्ष पूजी एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव विशेष रूप से है। ऐसी परिस्थिति में 
देश के औद्योगीकरण में पश्चिमी राष्ट्रों का अनुकरण करना हमारे लिए कठिन हो गया है । 
निस्संदेह भारत में बड़े पेमाने के उद्योगों के विकास के लिए बहुत बड़ा क्षत्र है जिसका उपयोग 
आवश्य होना चाहिए। किन्तु इसके लिए हमें देश की विचित्र परिस्थितियों से आँख बन्द कर 
लेना भी खतरे से खाली नहीं होगा । 
भारत के कुछ प्रमुख कुटीर तथा लघ॒ उद्योग-धन्धे 

( #णाप्रढ वच्चए07(2च्ञा (09286 00 65७) 5८६ ितेप्दा९३ 0 व॥त& ) 

( १ ) सूती हस्त-करधा उद्योग (0०00॥ फ्रश्ञा00ण ]700श65) :---भारत के 
क्टीर उद्योगों में सूती हस्त-करधा उद्योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है। देश में अंग्र जी शासन की 
स्थापना के पूर्व तक भारत का यह उद्योग विश्व में प्रद्यात था । ढाके के बने हुए मलमल तथा 
कलिको की योरोप के बाजार में बहुत अधिक मांग थी । 

१६०० ई० में भारत में मिल के कपड़े का उत्पादन ५२ करोड़ गज तथा हस्त-करघा उद्योग 
का उत्पादन प्राय: ६५ करोड़ गज था । किन्तु इसके बाद धीरे-धीरे हस्त-करघ। उद्योग को विभिन्‍न 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिससे इसका साप क्षिक महत्त्व कम होने लगा। प्रथम महायुद्ध 
के पूर्व इस उद्योग की स्थिति बड़ी ही शोचनीय थी। किन्तु, युद्धकाल में विदेशी कपड़ों का आयात 
घट गया । आयात के इस ह्वास को पूरा करने में भारतीय मिलों की असमथता तथा युद्ध के उप- 
रान्‍त मिल के कपड़ों के ऊचे मूल्य ने हस्त-करघा उद्योग को बहुत अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया । 
परन्तु, पुन: १६२२-२३ ई० के बाद जापानी प्रतियोगिता के कारण भारतीय बुनकरों को बहुत 
क्षति उठानी पड़ी । १९२६-३० ई० की भयानक आर्थिक मन्दी के समय तो इस उद्योग की स्थिति 
और भी खराब हो गयी । किन्तु, इस बीच महात्मा गाँधी की प्रेरणा से स्थापित अखिल भारतीय 
बुनकर संघ (6॥ 09 ए४८४४०५ 4880०॑ं&7०॥) ने इस उद्योग के उत्थान के लिए बहुमूल्य 
कार्य करना प्रारम्भ किया । १६३७ ई० के पश्चात्‌ तो अधिकांश प्रान्‍्तों में लोकप्रिय सरकारों की 
स्थापना से भारतोय हस्त-करघा उद्योग को बड़ा ही बल मिला । अधिकांश प्रान्तीय सरकारों ने 
इन्हें सक्रिय सहायता प्रदान करने की नीति अपनायी। १६३८-३६ ई० में मिल के कपड़ों का 
उत्पादन ३६१ करोड़ गज तथा सूती हस्त-करघा का उत्पादन १७० करोड़ गज था। इस 
प्रकार हस्त-करघा के कपडों का उत्पादन देश के कल वस्त्र-उत्पादन का १६०० ई० में 
६० प्रतिशत सेघटकर १५३८-३६ ई० में ३० प्रतिशत हो गया। आजकल भी देश के कूल 
वस्त्र-उत्पादन का प्रायः ७० प्रतिशत भाग वस्त्र भारतीय कारखानों द्वारा त॑यार किया जाता है। 
द्वितीय युद्धकाल में पुनः विदेशों से कपड़ों का आयात बन्द हो जाने के 'कारण इनकी स्थिति में 
कछ सुधार हुआ, किन्तु सूत के अभाव में भारतीय हस्त-करधा उद्योग इस अवसर से पूरा-पूरा 
लाभ नहीं उठा सका। इस उद्योग की स्थिति में सुधार लाने के लिए १६५२ ई० में एक 
अखिल भारतीय हस्त-करघधा परिषद्‌ ( 8] ॥70॥8 प्र॥0॥007 80870 ) की स्थापना की 
गयी । आजकल तो भारत सरकार द्वारा इस उद्योग के विकास के लिए बहुत प्रकार की सहायता 


कुटीर एवं लघु उद्योग-धन्धे ७०१ 


दी जाती है जिससे इस उद्योग के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है जो निम्नांकित तालिका से 
स्पष्ट है :--- 


वर्ष उत्पादन 
१६५०-५१ ७,४२० लाख गज 
१६५५-५६ १४,७१७ 35 
१६६०-६१ १६,३०० ,, ,, 
१६६२-६३ २२,५०० ,, ,, 
१६६५-६६ २८,००० ,, 


इस प्रकार भारत का हस्त-करघा-उद्योग आज भी देश का एक प्रमुख धन्धा है। तृतीय 
योजना काल में हस्त-करघा-उद्योंग के उत्पादन को बढ़ाकर १६६५-६६ ई० तक २५००० लाख गज 
करने का आयोजना था ।' रोजगार की दृष्टि से देश में कृषि के बाद इसका द्वितीय स्थान है। 
प्राय: २५ लाख परिवार इस उद्योग पर आश्रित हैं तथा इससे देश के कोई १०० लाख व्यक्तियों 
की आजीविका अजंन-कर्त्ता अथवा उनके आश्रितों के रूप में चलती है । १६५१ ई० में देश में कुल 
२६ लाख करघे सूती-वस्त्र के उत्पादन में लगे हुए थे ।? जिनमें से मद्रास में 5४ लाख, असम में 
८.४ लाख, उत्तर प्रदेश में २५ लाख, बिहार में २ लाख, बम्बई में १६ लाख, उड़ीसा में १.३ 
लाख, मणिपुर में ११२ लाख, मध्य प्रदेश में १? लाख, तथा पश्चिमी बंगाल में १ लाख से कुछ कम 
करघे थे । इस प्रकार हस्त-करघा-उद्योग प्रायः: प्रत्येक राज्य में एक महत्त्वपूर्ण धन्‍्धा है। हमारे 
देश में मिल के बने कपड़ों की प्रतियोगिता में हस्त-करघा-उद्योग की लोकप्रियता का प्रमुख कारण 
हाथ के बने कपड़ों के रंग एवं बनावट में विभिन्‍नता है । 


किन्तु भारतीय सूती-करघा-उद्योग के समक्ष आज कई प्रमुख समस्याएं हैं । सर्वप्रथम समस्या 
तो सूत प्राप्त करने की है। इस उद्योग को सूत के लिए मिलों पर आश्रित रहना पड़ता है। 
कारीगरों को सूत मिलने में बहुधा कठिनाई होती है तथा कभी-कभी उन्हें मूल्य भी अधिक चुकाना 
पड़ता है। वित्त एवं विक्रय की समुचित व्यवस्था का अभाव भी इस उद्योग की एक प्रमुख समस्या 
है। इनके अतिरिक्त, भारतीय हस्त करघा उद्योग में आधुनिक तरीकों के अपनाने की भी समस्या 
है ॥ देश में प्रयोग किये जानेवाले करघे मुख्यतः प्राचीन हो गये हैं तथा इनकी उपयोगिता भी बहुत 
कम हो गयी है | अत: इसके विकास के लिए इनमें सुधार की बड़ी आवश्यकता है। मिल के बने 
कपड़ों की प्रतियोगिता की समस्या भी इस उद्योग की एक प्रमुख समस्या है। किन्तु मिल के बने 
कपड़ों की प्रतियोगिता मोटे और बारीक कपड़ों के क्षेत्र में न होकर प्रायः मध्यम श्र णी के कपड़ों 
के क्षत्र में ही पायी जाती है । 


पंचवर्षीय योजनाओं में सूती हस्त-करघा उद्योग :--गत कुछ वर्षों से सरकार द्वारा 
हस्त-करघा उद्योग के विकास का प्रयत्न किया जा रहा है। प्रथम पंचमर्षीय योजना में भी इस 
उद्योग के विकास के लिए विशेष प्रयत्न किये गये । इस उद्योग के विकास के उह श्य से १६५२ ई० 
में एक अखिल भारतीय हस्त-करघा मंडल (4 0॥8 9970॥007 फछे०&70) की स्थापना की गयी । 
यह मण्डल बुनकरों के लिए सहकारी समितियों की स्थापना तथा हस्त-करघा के कपड़ों की समुचित 
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४०६ भारतोय अथेशार्स्त्र 


बिक्रय-व्यवस्था पर पर्याप्त जोर देता है। १६५२ ई० में सूती-वस्त्र मिलों के धोती तथा साड़ी के 
उत्पादन को ६० प्रतिशत तक ही सीमित कर दिया गया । इसके अतिरिक्त हस्त-करधा-उद्योग को 
सरकार द्वारा ऋण एवं अनुदान के रूप से भी सहायता प्रदान को जाती है। उदाहरण के लिए, 
रिजवं बेंक ऑफ इंडिया हस्त-कर्षा के उत्पादन के विक्रय के लिए बैक से १६ प्रतिशत कम ही 
दर पर पुनवित्त की सुविधा प्रदान करता है। मार्च, १६९५६ ई० में एक अखिल भारतीय हस्त- 
करघा विक्रय सहकारी समिति की स्थापना की गयी तथा १६५५-५६ ई० तक देश भर में १२५६ 
हस्त-करघा वस्त्र के विक्रय केन्द्रों की स्थापना की गयी । प्रथम योजना काल में केन्द्रीय सरकार 
द्वारा हस्त-करघा उद्योग के विकास में कुल १२'२ करोड़ रुपये व्यय किये गये ।' 


द्वितीय पंच वर्षीय योजना (5०८००॥० 7ए४० १6७ 9) में भी हस्त-करघे द्वारा कपड़े 
के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई । योजना काल में आवश्यक कपड़े की अतिरिक्त माँग का अधि- 
कांश भाग हस्त-करघा उद्योग से पूरा करने का ही आयोजना था | इस उहूं श्य से हस्त-करघा की 
औसत उत्पादन क्षमता को ४ गज से बढ़ाकर ६ से ८५ गज प्रतिदिन करने का आयोजना था| 
मण्डल द्वारा निर्घारित लक्ष्य के अनुसार हस्त-करघा द्वारा २२,१९८ लाख गज कपड़े का 
उत्पादन होना चाहिए था जबकि १९६०-६१ ई० में हस्त-करधा के कपड़े का उत्पादन केवल 
१६,३०० लाख गज ही था। उत्पादन में आयोजित लक्ष्य से इस कम वृद्धि का प्रधान कारण 
लक्ष्यों के निर्धारण में विभिन्‍न राज्यों द्वारा देर था । द्वितीय योजना के अन्तिम तीन वर्षो में हस्त- 
करघे के कपड़े का निर्यात औसत रूप से ३६० लाख गज था | द्वितीय योजना काल में हस्त-करघा- 
उद्योग पर २६९७ करोड़ रुपये व्यय किया गया । 

तृतीय पंच वर्षीय योज ना (770 ४० ४७७ ए!&॥) में हस्त-करघा-उद्योग पर कुल 
प्रायः २५१४ करोड़ रुपये व्यय हुआ । १६६५-६६ ई० में कपड़ के कूल उत्पादन का लक्ष्य ९२० 
करोड़ गज निश्चित किया गया था जिसमें से हस्त-करध।, शक्ति करधा तथा खादी का सम्मिलित 
लक्ष्य २५० करोड़ गज निश्चित किया गया था जबकि १६६०-६१ ई० में इनका सम्मिलित उत्पादन 
२३५ करोड़ गज था। इसका अधिकांक भाग हस्त-करधा उद्योग से ही प्राप्त होने की आशा थी। 
योजना काल में हस्त-करघा उद्योग के उत्पादन को १६६०-६१ ई० में १९,३०० लाख गज से 
बढ़ाकर १६६५-६६ ई० में २०,००० लाख गज करने का आयोजन था । 

१६६६-६६ में एक-वर्षीय योजनाओं के अन्तगंत इस मद में १३५८ करोड़ रुपये व्यय 
किया गया। 

चतुथ पंचवर्षीय योजना ( 7007४ 7४७ ४०७ ?|७॥ ) में सूती हस्त-करधा तथा 
शक्ति द्वारा प्रचालित करघा की मद में कूल २७ करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था की गयी है। 
योजना काल में विकन्द्रित क्ष त्र (हस्त-कर्घा, शक्ति-करघा तथा खादी) के उत्पादन को १९६५-६६ में 
३६० करोड़ मीटर से बढ़ाकर १६७३-७४ में ४२५ करोड़ मीटर करने का आयोजन है। इसमें से 
अधिकांश भाग हस्त-क रघा से प्राप्त होगा । 


२. रेशमी हस्त-कश्चा उद्योग 


प्राचीन काल में यह उद्योग अत्यधिक तरक्की पर था, किन्तु आज इसकी स्थिति अच्छी नहीं है । 
रेशमी हस्त-करधा उद्योग मुख्य रूप से तमिलनाइ आन्ध्र प्रदेश, असम, मैसूर, उत्तर प्रदेश तथा 


], 7२९४९७ ० फ९ 97780 [०९ ९३४० 7]998, #, 2]3, 
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महाराए राज्यों में केन्द्रित है। १६९४२ ई० में रेशमी हस्त-करघों की संख्या अनुमानतः ३:४५ लाख 
थी जिनमें से प्रायः दो लाख करघे केवल असम में थे । किन्तु १६५१ ई० में रेशमी हस्त-करघों की 
संख्या का अनुमान केवल २ लाख ही लगाया गया था । इस प्रकार रेशमी हस्त-करघों की संख्या 
के सम्बन्ध में सही अन्दाजा लगाना कठिन है। हमारे देश से बंगाल, असम, मेसर, कश्मीर तथा 
बिहार के कुछ भागों में कच्च रेशम का उत्पादन होता है जिसका प्रयोग इस उद्योग द्वारा किया 
जाता है। १६७० ई० सभी प्रकार क कच्चे रेशम का उत्पादन २८४ लाख कि० ग्रा० था।! 
जिसका प्राय: दो-तिहाई भाग मंसूर राज्य में उत्पन्न हुआ था | इसके बाद पश्चिमी बंगाल, असम, 
जम्मू-कश्मीर एवं बिहार का स्थान था। केन्द्रीय सिल्क-परिपद्‌ इस उद्योग के विकास की देख-रेख 
करती है। किन्तु आजकाल इस उद्योग की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है | वर्तमान समय में भारत से 
अधिकांश रशम के कोये का निर्यात कर दिया जाता है। कृत्रिम रेशमी कपड़ों के उत्पादन से भी 
इस उद्योग को बहुत धक्का लगा जिससे इसकी स्थिति विशेष रूप से चिन्ताजनक हो गयी है । 
किन्तु, अब सरकार न इस उद्योग को सहायता प्रदान करना प्रारम्भ किया है जिससे इसकी स्थिति 
में सुधार होने लगा है । 


प्रथम योजना काल में इस उद्योग के विकास के लिए विशेष प्रयत्न किये गये। इस उद्योग 
की देख-रेख के लिए १६४६ ई० में एक केन्द्रीय सिल्क-परिषद्‌ (0८४७ $॥: 8040) क॑। स्थापना 
हुईै। इस परिषद्‌ का मुख्य उद्द श्य देश में रेशम उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करना है। 
परिषद्‌ ने योजना काल में कच्चे रेशम की किस्म को सुधारने, इसके मूल्य को स्थायी बनाने तथा 
प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान आदि कार्यों पर विशेष जोर दिया था । द्विती: योजना काल में शहतूत 
तथा अन्य साधनों से प्राप्त रेशम (शप०शा॥ 200 ॥07-7रप/०७४४) के विकास पर पर्या'त 
जोर दिया गया। योजना के अन्तगंत विदेशी प्रतियोगिता से इस उद्योग को बचाने के लिए 
इसकी किस्म को सुधारने तथा उत्पादन-व्यय को कम करने पर विशेष जोर दिया गया था | द्वितीय 
योजनाकाल में रेशम उद्योग ,$०00४८४) के विकास पर कुल ३.१ करोड़ रुपया व्यय 
किया गया । इन प्रयत्नों के फलस्वरूप देश में कच्च रेशम के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। तृतीय 
योजना काल में इस उद्योग क॑ विकास पर ४४ करोड़ रुपये व्यय किये गये । योजना काल में 
कच्चे रेशम का उत्पादन १६६०-६१ ई० में १०'४ लाख कि० ग्राम से बढ़कर १६६५-६६ ई० में 
२१ लाख कि० ग्रा० हो गया । चतुर्थ योजना में इस मद में १३ करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित 
है। चतुर्थ योजना के अन्त तक १६७३-७४ में इसके उत्पादन को बढ़ाकर ३० लाख कि० ग्रा० 
तथा निर्यात को १० करोड़ रुपये करने का आयोजन है । 


३. ऊनी हस्त-करघा-उद्योग 
(9०णाशा 90॥007 ॥70प87५) 
प्राचीन काल में भारत का ऊनी-हस्त-करघा-उद्योग अपनी पराकाष्ठा पर था। मुगलों के 
शासनकाल में भारतीय शाल, कम्बल, कालीन तथा दरी आदि की मांग विदेशों में भी होती थी, 
किन्तु भारत का यह उद्योग आज संतोषजनक स्थिति में नहीं है। फिर भी, आजकाल देश के 
प्रत्येक राज्य में किसी-म किसी रूप में ऊनी वस्तुओं का उत्पादन होता है। १६५१ ई० में यहाँ 
]- 4909 97-72,7. 392, 
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प्रायः 5० हजार ऊनी करघे ये । ऊनी हस्त-करघा उद्योग द्वारा तैयार वस्तुओं की माँग मुंख्य 
रूप से देश क॑ उत्तरी हिस्से में होती है। इसका बहुत छोटा हिस्सा आजकल निर्यात किया जाता 
है। हितीय योजना काल मेऊनी हस्त-करघा उद्योग के विकास पर २ करोड़ रुपये व्यय का 
आयोजन था । अखिल भारतीय खादी बोडं ने ऊनी करघा (खादी) उद्योग के सम्बन्ध में द्वितीय 
योजना काल के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तेयार किया था जिसके अनुसार कम्बल के उत्पादन 
को १९५५-५६ ई० में २'५५ लाख गज से बढ़ाकर १६६०-६१ ई० में १० लाख गज तथा अन्य 
प्रकार के ऊनी कपड़ों के उत्पादन को १६५६-५७ ई० में ५२५ लाख गज से बढाकर १६६०-६१ ई० 
में २१ लाख गज करने का आयोजन था। तृतीय योजना काल में लगभग दो लाख ऊनी करघों को 
काम में लाने का आयोजन था । 


४. खादी उद्योग 


(॥९॥80॥ [7008779) 

हाथ से बुन कपड़ों में खादी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। देश में राष्ट्रीय आन्दोलन के 
साथ-साथ गाँधीजी ने हाथ से सूत कातने तथा बुनने का प्रचार भी आरम्भ किया। वास्तव में, 
खादी राष्ट्रीय आन्दोलन कार्यक्रम का एक आवश्यक अंग बन गया था। गाँधीजी के शब्दों में, 
देश क॑ स्वराज्य में चर्ख का महत्त्वपूर्ण सहयोग रहा है। उन्होंने चर्खा से होनेवाले लाभ की 
व्याख्या निम्न प्रकार से की थी--- हाथ से कताई भारतीय कृषक के लिए आय का एक स्थायी 
एवं अतिरिक्त साधन है, क्योंकि भोजन के उपरान्त मनुष्यों की सबसे बडी आवश्यकता कपड़े की 
होती है। अतः यह शाश्वत एवं सावंभौम है। इसके लिए किसी विशेष पूंजी तथा महँगे 
ओजारों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती । साथ ही, इसमें बहुत अधिक बुद्धि तथा कुशलता की भी 
आवश्यकता नहीं पडती । इसमें कम ही शारीरिक श्रम करना होता है। अतः देश के बालक 
तथा वृद्ध भी इस कार्य को समान रूप से कर सकते हैं। गाँधीजी के शब्दों में चर्खा धामिक 
तथा सामाजिक भावनाओं का विरोध नहीं करता एवं अकाल का समाना करने का सबसे सहज 
और पूर्ण तरीका है। केवल चर्खे द्वारा ही हर किसान की झोपडी तक कार्य पहुँचाया जा 
सकता है जिससे वे बेकार न रहें। साथ ही, इसके प्रसार द्वारा देश के करोड़ों व्यक्तियों के बीच 
आय का समान वितरण हो सकेगा । इस प्रकार चर्खा से हमारे देश की आथिक व्यवस्था को बहुत 
से लाभ प्राप्त हुए हैं। इन्हीं कारणों से गाँधी जी ने इसे किसान तथा बुनकर दोनों का मेरुदण्ड 
बतलाया है। चर्खा द्वारा काते हुए सूत से जो कपड़ा हाथ-करघे पर बुना जाता है उसे ही खादी 
कहते है। 

देश में राष्ट्रीय आन्दोलन के फलस्वरूप १६३०-३१ ई० से चर्खें से सूत कातने तथा खादी 
उद्योग विशेष प्रगति कर रहा है। १६३७ में अधिकांश प्रांतीं में कांग्रेसी सरकारों की स्थापना से इस 
उद्योग को और भी बल मिला । १९४१ ई० में भारत सरकार ने इस उद्योग की जाँच के लिए एक 
तथ्य व्मिति (78० एतरताणह 2८०077/०४) की नियुक्ति थी । इस समिति की सिफारिशों के आधार 
पर सरकार ने इस उद्योग को प्रोत्साहन देना आरम्भ किया । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त तो इस 
उद्योग क॑ विकास के लिए सरकार विशेष रूप से प्रयत्नशील रही है । १९५३ ई० में भारत सरकार 
ने इस उदयोग के लिए एक अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम-उद्योग परिषद्‌ (8॥ 08 ॥(॥89 
4॥0 ४॥॥|४४८ [700877९5 80470) की स्थापना की । खादी उद्योग के विकास के लिए इस परिषद्‌ 
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को प्रारम्भ में २ करोड़ रुपये का ऋण एवं अनुदान दिया गया । प्रथम योजना काल में खादी उद्योग 
के विकास पर कुल १'१४ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था। परिषद ने इसके विकास का एक 
विश्वत कार्यक्रम अपनाया । इन सब प्रयत्नों के फलस्वरूप योजना काल में कल खादी उत्पादन का 
मूल्य १६५०-४१ ई० में १.३ करोड़ रुपये से बढ़कर १६५५-५६ ई० में ५.८ करोड़ रुपये तथा 
१६४६-६० ई० में प्रायः १४१४ करोड रुपये हो गये । प्रथम योजना काल में परिषद्‌ द्वारा नासिक 
में एक केन्द्रीय तथा अन्य क्षत्रीय प्रशिक्षण संस्थाएँ स्थापित की गयीं। खादी के विक्रय एवं प्रचार 
पर भी इस योजना काल में विशेष जोर दिया गया । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना ($००070 ४० ४६० शिक्षा) में भी विकेन्द्रित कताई तथा 
खादी (96०शाएभा$०० $पाधांएह ॥॥0 ॥॥०9५]) के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया 
था । योजना आयोग के अनुसार यदि हस्त-करघा द्वारा आवश्यक कुल सूत विकेन्द्रित कताई द्वारा ही 
प्राप्त हो जाय तो इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि होगी तथा सूत के लिए हस्त-करघा की 
मिलों पर निभरता भी समाप्त हो जायगी। अतः इसके विकास पर द्वितीय योजना के अन्तगंत 
विशेष जोर दिया गया था। द्वितीय योजनाकाल में विकेन्द्रित कताई एवं खादी की मद में कुल 
१४.८ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था। इसके लिए अम्बर चर्खा के प्रयोग तथा प्रचार की 
व्यवस्था की जा रही है| एक चर्खे के निर्माण में प्राय: १०० रु० खच पड़ता है । द्वितीय योजनाकाल 
में अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग परिषद्‌ ने २.५ ल!ख अम्बश चर्ख के निर्माण तथा प्रचार का एक 
विस्तृत कार्यक्रम अपनाया था । १६६१ ई० तक ३८८,२०० अम्बर चर्ख वितरित किये गये । मिल 
के बने कपड़ों पर एक विशेष प्रकार का कर लगाया जाता है जिससे प्राप्त रकम को खादी के विकास 
में खच किया जाता है। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप परम्परागत खार्द, का उत्पादन १६५०-५१ ई० 
में ७० लाख गज से बढ़कर १६६०-६१ ई० में ६४८ लाख गज हो गया। 


तृतीय योजना (प00 ए५८ ४८७ 9) काल में खादी के उत्पादन का लक्ष्य १६ 
करोड़ गज निश्चित फिया गया था, किन्तु इसका उत्पादन १६६५-६६ ई० तक ११ करोड़ गज ही 
हो पाया । योजनाकाल में ३ लाख अतिरिक्त अम्बर चर्ख को काम में लाने का आयोजन था, किन्तु 
इस सम्बन्ध में बहुत ही कम प्रगति हो पायी । तृतीय योजनाकाल में खादी के विकास पर ६० 
करोड रुपये व्यय किये गये । १६६३-६४ ई० में खादी उद्योग में प्रायः १८.६ लाख व्यक्तियों को 
रोजगार मिला था । अप्र ल, १६६४ ई० से खादी वस्न के विक्रय पर से छूट को समाप्त कर दिया 
गया । इसकी जगह पर जो कपास उत्पन्न करते तथा सूत कातते हैं उन्हें मुफ्त में वस्त्र बुनने की 
सुविधा दी जाती हैं तथा जो केवल सूत कातते हैं उन्हें ३७ पेसे प्रति वर्ग गज कपड़े की दर से उतना 
वस्त्र दिया जाता है । 


प्‌. कुटीर दियासलाई उद्योग ((.०826 ४४० [707४५ ) ““कुंख समय पृ तक देश में 
दियासलाई उत्पन्न करने के कारखानों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता था--(क) पाँच लाख 
ग्रोस से अधिक वार्षिक उत्पादन वाले कारखाने, (ख) १०० ग्रौस प्रतिदिन से अधिक पर पाँच लाख 
ग्रौस से वाषिक उत्पादन वाले कारखाने तथा (ग) १०० ग्रौस प्रतिदिन से कम उत्पादन करने 
वाले कारखाने । हाल में एक चौथे वर्ग का निर्माण किया गया है जिसके अन्तर्गत १५ ग्रौस प्रतिदिन 
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से कम उत्पन्न करने वाले कारखाने रखे गए हैं। भारत के कुटीर दियासलाई उद्योग के समक्ष निम्न- 
लिखित प्रमुख समस्याएं हैं :--( १) बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता, (२) वित्तीय अभाव, (३) समुचित 
विक्रय-व्यवस्था का अभाव तथा (४) कच्च पदार्थों की कमी आदि । बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता के 
भय को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क' वग के कारखानों की क्षमता के विस्तार पर प्रतिबन्ध 
लगा दिया गया है । वित्तीय संकट को दूर करने के लिए कूटीर दियासलाई उद्योग को उत्पादन कर 
से मुक्त करने की सिफारिश की गयी है । द्वितीय योजना काल में खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद्‌ ने 
'ख' वर्ग के १०० दियासलाई के कारखानों तथा तृतीय योजना काल में 'घ' वर्ग के २०० नये 
कारखानों की स्थापना करने की व्यवस्था की थी । 

९. हाथ के बने कागज का उद्योग (॥48॥0-780९ ?8०9श 7079/9) :--हाथ के बने 
कागज के कुछ विशिष्ट गुणों के कारण आधुनिक ओद्योगिक युग में भी यह उद्योग चल रहा है| उदा- 
हरण के लिए, अधिकांश देशों में करेंसी नोट आज भी हाथ के बने कागज पर छपते हैं। भारत में 
हाथ से बने कागज बनाने का व्यवसाय शताब्दियों से चला आ रहा है, किन्तु मिल के बने कागज की 
प्रतियोगिता के कारण अब यह उद्योग प्राय: समाप्त हो चला था। परन्तु स्वदेशी आन्दोलन से इस 
उद्योग को भी पर्याप्त सहायता मिली । आजकल हाथ से कागज बनाने का कायं उत्तर प्रदेश, कश्मीर, 
हैदराबाद, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु आदि राज्यों में किया जाता है। अखिल भारतीय खादी तथा 
ग्रामोद्योग परिषद्‌ इस उद्योग के विकास के लिए विशेष प्रयत्नशील है। परिषद्‌ ने इस उद्योग के 
विकास के लिए ऋण, अनुदान, यांत्रिक सहायता तथा का्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण आदि को सहायता 
देकर विशेष कार्य किया है। परिषद्‌ ने प्रथम योजना के अन्त तक हाथ से कागज बनाने के ६३ 
केन्द्र की स्थापना की थी। द्वितीय योजनाकाल में ८० कारखाने एवं ४०० प्रशिक्षण केन्द्रों की 
स्थापना करने का आयोजन था ।” योजना के अन्त तक हाथ से बने कागज को बढ़ाकर १६६० 
६१ ई० तक ४४०० टन करने का आयोजन था । 

७. अन्य कुटीर उद्योग-धन्धे :--इनके अतिरिक्त देश में अनेक प्रकार के कूटीर एवं 
ग्रामीण उद्योग हैं जिनमें चावल की हाथ कुटाई, गुड़ एवं खाण्डसारी उद्योग तथा तेल घानी उद्योग 
आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। देश के विभिन्न भागों में लकड़ी का काम, लोहे का काम, 
पीतल के बर्तन का काम, सोने एवं चाँदी के काम तथा साबुन, खिलौने एवं मूत्ति आदि के 
निर्माण के कायं भी स्थानीय तोर पर किये जाते हैं। चावल की हाथ कटाई को प्रोत्साहित करने 
के लिए ७ आने प्रति मन के हिसाब से आथिक सहायता दी जाती है। साथ ही, द्वितीय योजना 
में इस प्रकार के चावल को विक्रय-कर से मुक्त करने की सिफारिश की गयी थी। इसके लिए 
द्वितीय योजना के अन्तर्गत ५ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था। इसी प्रकार तेलघानी उद्योग 
पर योजनाकाल में ६ करोड़ रुपये तथा गुड़ एवं आंडसारी पर ७ करोड़ रुपये व्यय का 
आयोजन था । 

कुटीर एवं लघु उद्योगों की समस्याएँ 
(शकताशा8 ० (०826 2१0 574 $०३॥९ ]07शा।6४) 

इस प्रकार भारत की आर्थिक व्यवस्था में कटीर एवं लघु उद्योग का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 

स्थान है। फिर भी, इसके समक्ष आज अनेक कठिनाइयाँ हैं जिनके फलस्वरूप इनकी स्थिति बहत 
_ही दयनीय है। कूटीर एवं लघु-उद्योगों की निम्नांकित प्रमुख कठिनाइयाँ हैं :--- 
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(१) कच्चे पदार्थ-सम्बन्धी कठिनाई (7007 ० २४५४ प्राक्षण7॥5) :-कच्चे पदार्थ 
के सम्बन्ध में कुटीर एवं लबु उद्योगों को प्रायः उन वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिनका 
उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योगों में किया जाता है। उदाहरण के लिए, सूती हस्त-करघधा उद्योग मिल 
के सूत पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। ट्वितीय महायद्ध के समय में हस्त-करघा उद्योग को यूत 
की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार कुटीर एवं लघु उद्योगों को कच्चा 
माल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है या कठिनाई से मिलता है। साथ ही, छोटे पैमाने पर 
खरीद होने तथा दलालों के कारण इन्हे वहुधा अधिक मूल्य भी चुकाना पड़ता है। इस कठिनाई 
को औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना के द्वारा दूर किया जा सकता है। अधिकांश 
र,ज्यों में औद्योगिक सहकारिता के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। किन्तु समस्या की 
गम्भीरता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस क्षत्र में और अधिक तत्परता की आवश्य- 
कता है । 


(२) उत्पादन की प्रविधि-स म्बन्धी कठिनाई (व6णागरांपृण ण॑ शि०१परणांणा) : --कुटीर 
एवं लघु-उद्योगों में बहुधा उत्पादन के प्राचीन एवं परम्परागत तरीकों का ही प्रयोग किया जाता। 
य तरीके बहुत प्राचीन हो चुके है जिससे इनकी उपयोगिता प्राय: समाप्त हो चुकी है । कारीगर 
अधिकाशत: अशिक्षित होते है जिससे इन्हें अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में उचित ज्ञान नही रहता है। 
इन कारणों से उत्पादन अच्छी किस्म का नहीं हो पाता । उत्पादन की प्रविधि में सुधार लाने तथा 
कारीगरों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए देश में संस्थाओं का अभाव है। कुछ संस्थाएँ निस्संदेह 
इस क्षेत्र में प्रशंशनीय काये कर रही हैं, जिनमें अखिल भारतीय ननकर संघ, अखिल भारतीय 
ग्रामोद्योग संघ, अखिल भारतीय हस्त-करघा परिषद्‌ तथा अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग 
परिषद्‌ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं| प्रथम योजनाकाल में इस उहू श्य से बहुत से कांय किये 
गये थे। प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रशिक्षण-सम्बन्धी संस्थाओं की स्थापना की गयी थी । 
फोड फाउण्डेशन द्वारा नियुक्त अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन दल ने १६५५ ई० में अपने प्रतिवेदन में लघु 
एवं कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में चार शिल्पकला ज्ञान-सम्बन्धी केन्द्रीय संस्थानों की स्थापना की 
सिफारिश की थी। सरकार द्वारा बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली तथा मद्रास में इस प्रकार को चार 
प्रादेशिक संस्थाएं स्थापित की गयी हैं। इनके अतिरिक्त उद्योग विधक्ष्तार सेवा के तत्त्वावधान में ६६ 
लघु उद्योग सेवा-संस्थानों की स्थापना की गयी । 


कुटीर एवं लघु उद्योगों की उत्पादन की विधि में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि 
नवीन विधियों को लोकप्रिय बनाकर कारीगरों को उन्हें अपनाने की प्र रणा दी जाय । स्थान-स्थान 
पर ऐसे केन्द्र स्थापित किये जायें, जहाँ नये-नये आधुनिक यन्त्रों का प्रदर्शन किया जाय तथा इनके 
प्रयोग के सम्बन्ध में शिक्षा दी जाय । सरकार द्वारा कारीगरों को ऐसे यन्त्र किस्त पर दिये जायें 
जिससे वे सुगमतापूबंक आधुनिक यन्त्रों को अपना सकें। सहकारी समितियों को भी ऐसा करने के 
लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। साथ ही, कारीगरों को व्यावसायिक शिक्षा देने के उद्देश्य से 
स्थान-स्थान पर प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए । पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत 
स्थापित विभिन्न परिषदें एवं संस्थाएं इस ओर विशेष ध्यान दे रही हैं। १९४५ ई० में सरकार द्वारा 
एक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (]४०॥8। शाक्ष। वरातप्रछत०४ (0एण०॥7०४) की स्थापना की 
गयी जो लघु उद्योगों को अन्य सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त हायर परनेज (6 0५०7०॥४५८) 
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पर यन्त्र प्रदान करती है। अब तक निगम द्वारा इस कार्य के अन्तगंत ४५.८ करोड़ रुपये की मशीनें 
लघु उद्योगों को हायर-परचेज पर प्रदान की गयी हैं ।' 


(३) वित्त-सम्बन्धी कठिनाई (.80०८ रण ॥78॥06) :--वित्त-सम्बन्धी कठिनाई कुटीर एवं 
लघु उद्योगों की एक प्रमुख कठिनाई है । कारीगर बहुधा निर्धन होते हैं जिससे इनके पास आवश्यक 
मात्रा में पूजी नहीं रहती । प्‌ जी के अभाव में इन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है। इन्हें मशीन एवं आवश्यक औजार खरीदने के लिए दीघंकालीन प्‌जी तथा कच्चा माल 
खरीदने एवं पारिश्रमिक आदि चुकाने के लिए अल्पकालीन पू जी की आवश्यकता पड़ती है । किन्तु 
आवश्यक प्‌ णी के अभाव में इन चीजों को खरीदने में ये बहुधा असमर्थ होते हैं। निधन होने के 
कारण इन्हें कर्ज लेना पड़ता है । साथ ही, ऋण देने वाले महाजनों या व्यापारियों के हाथ ही इन्हें 
अपना माल भी कम ही मल्य पर बेचना पड़ता है जिससे इनके परिश्रम का उचित फल भी नहीं मिल 
पाता | पूजी के अभाव में कारीगर कभी-कभी महाजन के यहाँ ही एक निश्चित वेतन पर काम 
करने लगते हैं । इस प्रकार भारतीय कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के मार्ग में पूंजी की कॉठ- 
नाई आज सबसे बड़ी कठिनाई है । 


इस कठिनाई को दूर करने के लिए कुटीर एवं लघु उद्योगों के बीच औद्योगिक सहकारिता 
का संगठन आवश्यक है । सहकारी समितियों द्वारा इन्हें उचित समय तथा कम सूद की दर पर 
पूजी प्राप्त हो सकेगी । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय बेक्रिग जाँच समिति ने भी सुझाव दिया था कि 
कारीगरों को अपनी सहकारी समितियाँ स्थापित करनी चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन दल ने यह 
सिफारिश की थी कि-- (क) सहकारी बकों को इन उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की 
ओर अधिक ध्यान देना चाहिए, (ख) व्यवसायिक बंकों को भी इस दिशा में अधिक सहायता प्रदान 
करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, (ग) प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त-निगम की स्थापना की 
जानी चाहिए जो लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करे, तथा (धघ) वास्तविक सम्पत्ति की 
प्रतिभूति पर कर्ज देने की प्रथा को प्रोत्साहित करना चाहिए । 


आजकल सरकार द्वारा कुटीर एवं लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विशेष 
जोर दिया जा रहा है | केन्द्र एवं राज्य सरकार भी इस ओर अधिक ध्यान दे रही है। १६६०- 
६१ ई० में भारत सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकारों को ७.७ करोड़ रुपया 
ऋण एवं अनुदान के रूप में प्रदान किया था । देश के प्रायः सभी राज्यों में राज्य वित्तीय निगम 
स्थापित किये गये हैं जो लघु-उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। जुलाई, १६६० ई० 
से रिजवं बैंक ने वितीय संस्थाओं को लधु उद्योग को ऋण प्रदान करने के लिए एक 6प्रथशा।०९ 
072478800॥ की स्थापना की है जिसने प्रारम्भ से लेकर दिसम्बर, १६७० ई० के अन्त तक ७१६ 
करोड़ रुपये की गारन्टी प्रदान की ।* दिसम्बर १६७० तक व्यावसायिक बेंकों ने लधु औद्योगिक 
इकाइयों को कूल ५५६ करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया था। इस प्रकार आजकल कुटीर एवं लघु 
उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं । 
किन्तु इस कठिनाई को दूर करने के लिए कारीगरों के मध्य औद्योगिक सहकारिता ([700४0/ 2) 
(00-०»५३(४८) की स्थापना पर अधिक ध्यान देना लाभदायक होगा । प्रत्येक राज्य में औद्योगिक 
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सहकारिता संगठन को निस्सदेह प्रोत्साहित किया जा रहा है। किन्तु इनके विकास की गति इसनी 
मन्द है कि इससे अभी तक बहुत ही कम लाभ हा पाया है। 


(4) विक्रय-व्यवस्था-सम्बन्धी कव्नाइयाँ (श०छधा ० आग) :--कुंटीर 
उद्योगों द्वारा निमित वस्तुओं की विक्रय-व्यवस्था भी दोषपूर्ण है । देश में इनकी वस्तुओं के विक्रय 
के लिए संगठित बाजारों का अभाव है । संगठित बाजार के अभाव में करीगरो को विक्रय के लिए 
स्वयं इधर-उधर जाना पड़ता है जिससे इनके समय और शक्ति की हानि होती है तथा उचित मूल्य 
भी नहीं मिल पाता । बाजारों में तरह-तरह के बिचवंये तथा दलाल पाये जाते हैं जो अपनी 
अनावश्यक सेवाओं के लिए कारीगरों के लाभ का एक हिस्सा कमीशन के रूप में वसल करते ह | 
साथ ही, बाजार म इन उद्यागों की वस्तुओं को कठिन प्रतियोगिता का भी सामना करना पड़ता है । 
विक्रय-व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सहकारी विक्रय समितियों का संगठन अनिवायं है। ये 
समितियाँ इनकी वस्तुओं को उचित मूल्य पर बेचने की व्यवस्था करगी । किन्तु इस समय सबसे 
बड़ी कठिनाई इनकी वस्तुआ की भांग का अभाव है; अत, मांग बढ़ाने के तरीकों पर जोर देना 
अनिवायं है । इस उदह श्य से सवप्रथम ना इनकी वस्तुओं की किस्म में सुधार लाना चाहिए तथा 
नमूना बनाने को पद्धति पर जोर देना चाहिए । इन उद्योगों की बस्तुओं के निर्यात को बढ़ाकर भी 
इनकी गांग में वृद्धि की जा सकती है। आस्ट्र लिया, न्यूजीलेंड, कनाडा, अमेरिका तथा मध्य-पूर्वी 
देशों में प्रचार द्वारा इनके उपयोग को बढ़ाने का बहुत बड़ा क्षत्र है। “अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन मंडल' 
ने इस उद्द श्य से उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप में एक-एक 'निर्यात-विकास कार्यालय” खोलने की 
सिफारिश की थी। कुटीर एवं लघु उद्योगों की वस्तुओं के नमूना एवं वर्गीकरण द्वारा भी इनके 
निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सकता है। 


(५) कर-सम्बन्धी कठिनाइयाँ (श000ा ० प्‌कक्वांणा) :--केन्द्र तथा राज्य सर- 
करों द्वारा कुटीर एवं लघु उद्योगों पर तरह-तरह के कर भी लगाये जाते हैं। वास्तव में, ये उद्योग 
इन करों के बहन करने में असमर्थ हैं, इससे बड़े उद्योगों की वस्तुओं से प्रतियोगिता करने में इनकी 
शक्ति भी घट जाती है। अतः इन उद्योगों की वस्तुओं को विक्रय-कर, उत्पादन-कर, निर्धात-कर 
आदि करों से मुक्त कर देना चाहिए जिससे बड़े उद्योगों की वस्तुओं का ये सुगमताएूर्वक प्रतियोगिता 
कर सर्के । आजकल सरकार ने लघु एवं कूटीर उद्योगों की वस्तुओं पर कम कर लगाने की नीति 
को अपनाया है। इतना दी नहीं, कुछ अनुरूप बड़े पमाने के उद्योगों पर सरकार द्वारा एक विशेष 
कर भी लगाया जाता है जिससे कुटीर अथवा लघु उद्योगों को सहायता दी जाती है। उदाहरणार्थ 
सरकार ने हस्त-करघा उद्योग के विकास के लिए सूती कारखानो के कपडे पर तीन पाई प्रति गज 
की दर से एक विशेष प्रकार का कर लगाया है। | 


(६) बड़ पमाने के उद्योगों से प्रतियोगिता की कठिनाइयाँ (0000०४४०॥ एवं 8८९ 
504० 47075070$) :-कूटीर एवं लघु उद्योगों के समक्ष उपरोक्त सारी कठिनाइयों के अतिरिक्त 
मिल की बनी वस्तुओं की प्रतियोंगिता-सम्बन्धी कठिनाई भी एक प्रमुख कठिनाई है। मिल की बनी 
हुई वस्तुएं कूटीर उद्योगों की वस्तुओं की अपेक्षा सस्ती होती हैं; अतः लोग मिल की बनी वस्तुओं 
को ही खरीदना चाहते हैं। इस प्रतियोगिता से इन उद्योगों की रक्षा के लिए यह आवश्यक होगा 
कि दोनों प्रकार के उद्योगों के उत्पादन-क्षेत्र पृथक-पृथक्‌ कर दिये जायें तथा बडे पैमाने के उद्योग के 
उत्पादन की मात्रा सीमित कर दी जाय । इससे प्रतियोगिता का भय समाप्त हो जायगा । आजकल 
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भारत सरकार ने इस उद्देश्य से उत्पादन के सामान्य कार्यक्रम ( (छाया छञा00एतांग। 
7०]_वाशा॥6) की नीति को अपनाया है जिसके अनुसार उत्पादन-क्ष त्रों का बिभाजन और 
वर्गीकरण करके उनको सुरक्षित बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। 

(७) संगठन का अभाव (.30८ ० 0/४2॥58470॥) :--कारीगरों कै बीच उचित संगठन 
के अभाव में भी इन्हें तरह-तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अशिक्षा तभा भज्ञा- 
नता के कारण भी कारीगर बहुधा संगठन के महत्त्व को नहीं समझते हैं । अत: इनके बीच संगठन 
को प्रोत्साहित करने के लिए सरक्कार को श्रमिक-संघों की स्थापना पर जोर देना चाहिए तथा 
इनके संगठनों को आधिक सहायता भी प्रदान करनी चाहिए । 

इस प्रकार कूटीर एवं लघु उद्योगों के समक्ष अनेक कठिनाइयाँ हैं जिनका समाधान इनके 
विकास के लिए अनिवायं हैं । इन उद्योगों की समस्याओं तथा इनके उपचारों कै अध्ययन से दो 
बातें स्पष्ट होती हैं-सर्वप्रथण तो कूटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकारी प्रयत्न 
आवश्यक हैं । गत कुछ वर्षों से, विशेषत: स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से सरकार निस्ससन्देह इस क्षेत्र 
में अधिक तत्परता से काम कर रही है । किन्तु, इन उद्योगों की वर्तमान स्थिति इतनी अधिक 
चिन्ताजनक है कि सरकारी सहायता के वगर इनका घिकास सम्भव नहीं जान पड़ता । अतः सरकार 
को इस क्षेत्र में और अधिक तत्परता से कार्य करने की आवश्यकता है । दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह 
है कि इन उद्योगों की कठिनाइयों के निवारण में औद्योगिक सहकारिता ([त0रश्ञा॥॥ (०-079९8 
(५6७) से बहुत सहायता मिल सकती हैं। इस प्रकार की समितियाँ उनके लिए पुजी, औजार, 
कच्चे पदार्थ आदि की व्यवस्था करेंगी तथा इनक द्वारा उत्पादित मालों के चविक्रय की जिम्मेदारी 
भी के सकती है। इस प्रकार इन उद्योगों के विकास के ब्लिए भोश्योगिक सहकारिता का संगठन 


अनिवायं है । 
कुढोर एवं रूघु उद्योगों के विकास कै छिए सरकारी प्रयत्न 


((0एश९/ब्रागाशा( १९३३७7९३ 097 पाल 06ए९)०क९७०४ 0 
(,008६22९ 274 छाती] 829)6 [700$8077 $) 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पव किये गये सरकारी प्रयत्न (50एश7्राथव ॥7९89॥2४ ॥॥ [0 
ए76-900702०70006 0498 ) :->स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा देश के कटीर एवं 
लघु-उद्योगों के विकास के लिए प्राय: कोई कार्य नहीं किया गया था। प्रारम्भ में ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने प्रारम्भ में इन उद्योगों को कुछ प्रोत्साहन दिया, किन्तु बाद में ग्र ट ब्रिटेन के उद्योगपतियों 
के दबाव में आकर उसने ऐसी नीति का अनुकरण किया जिसका परिणाम भारतीय उद्योगों के लिए 
बड़ा ही घातक सिद्ध हुआ । धीरे-धीरे ब्रिटिश उच्योग के बने माल भारतीय बाजार में छा गये तथा 
घरेलू वस्तुओं की मांग समाप्त हो गयी । बाद में भी सरकार इन उद्योगों के विकास के प्रति उदासीन 
रहने लगी । अत: ये अवनति की दशा में ही पड़े रहे । १९३० ई० के बाद देश के विभिन्‍न प्रान्तों 
में कूटीर उद्योग-धन्धों को पुनर्जीबित करने के लिए कुछ प्रयत्न अवश्य किये गये तथा १९३५ ई७ में 
इनके निरीक्षण के लिए प्रत्येक प्रान्तों में एक उद्योग विभाग की स्थापना भी की गयी, किन्‍्त इन 
विभागों ने जितनी तत्परता से काम करना चाहिए था, नहीं किया । अतः इनसे पर्याप्त लाभ प्राप्त 
नहीं हो सका । १६९३७ ई० में अधिकांश प्रान्तों में कांग्र सी मन्त्रिमण्डल की स्थापना हुई जिन्होंने 
इन उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया । किस्तु काँग्र सी सरकारें बहुत दिनों तक नहीं 
ठहर सकी, अतः सरकारी सहायता का यह क्रम स्थायी रूप नहीं ले सका । 


कुटीर एवं लघु उद्योग धन्धे ४१५ 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति क बाद किये गये प्रयत्न 
( 00रक्याशशां ९३४प्रा०5 क_्वीटए ॥6 [7000९700॥0९ ) 
संतोष का विषय है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त सरकार द्वारा लघु एवं कूटीर उद्योगों के 
के विकास लिए सराहनीय प्रयत्न किये जा रह है । १६४८ ई० के औद्योगिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव 
में कूटीर उद्योगों के महत्त्व पर पूरा जोर दिया गया था | इस नीति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया 
कि सरकार कटीर एवं लघु उद्योगों कै विकास के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगी । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तो ग्रामीण विकास पर पर्याप्त जोर होने के कारण कूटीर 
एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास पर भी पूरा-पुरा जोर दिया गया था। योजना आयोग के अनुसार 
सावंजनिक सेवाओं तथा वृहत्‌ प्रमाप उद्योगों में नियुक्तियों की संख्या सीमित होने के कारण 
रोजगार में वृद्धि के उद्द श्य सं देश में कूटीर एवं लघु-उद्योगों के विकास की बड़ी आवश्यकता 
है। द्वितीय याजनाकाल में कूटीर एवं लघु-उदयोगों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया था । 
१६५६ ई० की ओद्योगिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव में भी देश की औद्योगिक व्यवस्था में कूटीर एवं 
लघधु-उद्योगों के महत्त्व का स्वीकार किया गया था। १६७० ई० में सरकार द्वारा घोषित नयी 
औद्योगिक लाईसंस नीति में भी कूटीर एबं लघु-उद्योगों के मद्ृत्त्त को स्पष्ट रूप से स्वीकार 
किया गया है । 
स्वत्रथम तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुटीर एवं लघु-उद्योगों के विकास के लिए 
सरकार द्वारा कई आवश्यक मंडल एवं संस्थानों की स्थापना की गई है जिनमें निम्नलि- 
खित प्रधान हैं :-- ' 
(१) क्टीर उद्योग प्रमण्डल ((०॥(886 ॥0प्रशए०5 80%0), १९४८; 
(२) केन्द्रीय सिज्क परिषद्‌ ((७४ाव। 0६8 80870), १६४६; 
(३) अश्विल भारव्वरीय हस्त-कला प्रमण्डल ( 8] पाता प्रक्षाताशक्षी६ फछे०॥0 ), 
१९४२; 
(४) अखिल भारतीय इहस्त-करघा प्रमण्डल ( /6॥ व04 म॥70]007 80870 ), 
१६५२, 
(५) अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योगो आयोग ( 6॥ [शाठा4 ॥(॥99 था0 
७३॥82० ]00080768 (०णा75४0॥ ), १६५५; 
(५) लघु उद्योग प्रमण्डल ( धयात 5046 परातप्रशां८8 8000 ), १६९५५; तथा 


(७) नारियल जटा परिषद्‌ ( (णा' छे000 )। 


इन्हें सरकार द्वारा आवश्यकता अनुसार बहुत-से अधिकार तथा सुचारू रूप से कार्य करने 
के लिए आवश्यक धन-राशि भी दी गयी है। इनमें से प्रत्येक के पृथक-पृथक्‌ काय हैं । 

सरकार द्वारा लघु एवं कटीर-उद्योगों के विकास के लिए ओर भी बहुत-से महत्त्वपूर्ण 
कार्य किये जा रहे हैं । इन उद्योगों के सहायतार्थ अनुरूप बड़े पेमाने के उद्योगों पर कर लगाने, 
उत्पादन-क्ष त्र के निग्रह करने तथा आर्थिक सहायता द्वारा इन्हें अल्पकालीन सुरक्षा प्रदान करने के 
सिद्धांत को भी सरकार ने स्वीकार किया है। इसके फलस्वरूप मिल द्वारा बुने हुए कपड़े पर ३ 
पैसे प्रति गज का एक कर लगाया जाता है जिससे प्राय: ६ करोड़ रुपये की वार्षिक आय होती है। 
इस रकम से हस्त-करघा उद्योग को सहायता प्रदान की जाती है। उत्पादन-क्ष त्र के निग्नह के अन्त- 


४१६ भा रतीय अ्थंशास्त्र 


गते सूती-वस्त्र मिलों को उनके पूर्व उत्पादन के केवल ६० प्रतिशत धोती एवं साडियाँ उत्पन्न 
'करने की अनुमति दी गयी है। सरकार ने अपनी भंडार खरीद-नीति ($0008 ?एा०॥३४० ?0॥0५) 
में भी आवश्यक संशोधन किया है जिसके अनुसार खरीद के समय कुटीर एवं लघु-उद्योगों की 
बस्तुओं को प्राथमिकता दी जाती है। इस खरीद नीति के अन्तगंत १६६२-६३ ई० में केवन्न 
कैन्द्रीय सरकार! ने कटीर एवं लघु-उद्योगों से ३०-२ करोड़ रुपये की वस्तुएँ खरीद की थी । लभु 
उद्योगों के विकास के लिए सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत कछ चुने हुए सामुदायिक 
विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार खण्डों में औद्योगिक पदाधिकारियों की नियुक्ति की गयी है। इन 
उद्योगों को पूजी एवं कच्चे माल के क्रय तथा विक्रय-सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए 
इनके बीच औद्योगिक सहकारिता के संगठन पर जोर दिया जा रहा है। 

अन्तर्राष्ट्रीय आयोज न मण्डल ( [077960॥9! शिक्षाशा? ।6ा ) :-१६५६ ई० में 
भारत सरकार ने फोड़ फाउण्डेशन की सहायता से लघ उद्योगों की उत्पादन-सम्बन्धी समस्याओं 
तथा उनके रोजगार प्रदान करने के सामथ्यं के अध्ययन के लिए विदेशी विशेषज्ञों के एक दल को 
आमन्त्रित किया था। इस अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन-मण्डल ने देश के लप-उदयोगों का सर्वेक्षण क्रिया । 
इस मण्डल का प्रतिवेदन १६५४ ई० में प्रकाशित हुआ जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि 
लघु-उदयोगों की त्रुटियों का एक प्रमुख कारण त्रुटिपूर्ण उत्पादन और प्रबन्ध हैं। मण्डल के अनुसार 
इन उद्योगों के विकास की शिथ्रि लता का मुख्य कारण निजी क्षेत्र में आवश्यक प्रेरणा का अभाव 
है। साथ ही, सरकारी सहायता एवं सरकारी खरीद पर अत्यधिक निर्भरता, उत्पादन तथा विपणन 
के प्राचीन ( 00046० ) तरीके, साख की समुचित सुविधा तथा व्यवस्थित सुधार का अभाव 
आदि भी इनके लिए कम उत्तरदायी नहीं है । मण्डल के अनुसार इन उद्योगों की अवनति का मुख्य 
कारण उत्पादन एवं प्रबन्ध के सम्बन्ध में उचित तरीकों का अभाव तथा उत्पादन के सुधरे हुए 
तरीकों को नहीं अपनाना है । मण्डल के अनुमार, “युक्तिकरण एवं अभिनवीकरण को प्रक्रिया 
को रोकना कं वल तकंहीन ही नहीं है, वरन्‌ इसका तात्पर्य भारतीय लूघ उद्योगों में गति- 
हीनता तथा प्रतिगामिता को प्रश्नय देना होगा । (|0 ज़ाल्एशा [809[2407 [0 ४09 
06 7700९53 ए परा0०46धा24 (१0: 8 700 07ए व|072709], ।।छां!। [0706 83(927॥8(07] 80 
7९:7087९3840॥॥ 0। [00497 $709|] 005:९5,) आयोजन मण्डल की राय में स्थायी औद्योगिक 
विकास के लिए निजी प्रेरणा एवं पूजी को अत्यधिक प्रोत्साहित करना अनिषायं है । 

अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन मण्डल ने भारत में रूधु उद्योगों के विकास के लिए बहुत 
सारे सुझाव दिये थे जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से प्रमुख हैं :-- 

(१) देश के विभिन्‍न भागों में चार बहुउद्द श्शीय प्रादयोगिक संस्थान ( )(ए।४७प्ा005८ 
वाह्षाए्र६६ 0 वल्या००४५ ) की स्थापना की जाय। ये संस्थाएं छोटे-छोटे उदयोगों को 
व्यावसायिक प्रबन्ध, वित्त तथा विक्रय-सम्बन्धी सलाइ प्रदान करेंगी । 

(२) नमूना-मम्बन्धी एक राष्ट्रीय विद्यालय ( ॥ वा4धंणाक। ६०॥०० ० 068 ) की 
स्थापना की जाय। इस संस्था में कूटीर तथा लघु-उद्योगों के लिए नये-नये नमने तथा डिजाहन 
आदि के सम्बन्ध में शिक्षा प्रदान की जायगी । है 

(३) लघु-उद्योगों की वस्तुओं की ममुचित विक्रय-व्यवस्था के लिए एक सेबा निगम 
(8 चिशा।८(॥8 50४06 ("एणभांणा) की स्थापना की जाय जो लधु उद्योगों की वरतुशों के 
विक्रय व्यवस्था करेगी । 

, वाह पफरात्व था : शात-पस्ता $977438/, 


कुटीर एवं लघु उद्योग-धन्धे ४१७ 


(४) एक लघु उद्योग निगम (हगाक् [#0प५065 (05०7०) की स्थापना की 
जाय । साथ ही, उत्पादन, प्रशिक्षण एवं प्राविधिक विकास के लिए प्रदरशनाथं छोदे-छोट केन्द्रों की 
स्थापना भी की जाय | 

(५) दो निर्यात-विकास कार्यालय (#70णा शिणाणांणा 0॥068) स्थापित किये जाये 
जिनमें से एक उत्तरी अमेरिका में तथा दूसरा यूरोप में हो । 

सरकार ने उक्त सिफारिशों में से चार बहुउद्द शीय प्राद्योगिक संस्थान, एक विक्रय सेवा- 
निगम, एक लघु उद्योग-निगम सथा निर्यात विकास कार्यालय-सम्बन्धी सिफारिशों को स्वीकार कर 
लिया है। उक्त सभी संस्थाओं की स्थापना भी की जा चुकी है। 


पंचवर्षीय योजनाओं में कुटीर एवं लघु उद्योग-घन्धे 
( 409386 &॥4 57743]] 5043।6€ [एरतप४06९$8 77९ १९७४ ?]8॥8$ ) 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुटीर एवं लधु उद्योगों की प्रगति (06४००फगथा रण 
एणाब6 070 आआशं] 5४०8९ वतप्रशा65 का 6 िड। सए९ ४७४ ?|॥) ई+-पंचवर्षीय योज- 
नाओं में कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया जा रहा है। प्रथम पंचवर्षीय 
योजना कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के क्षत्र में निस्‍्सन्‍्देह ही प्रथम सक्तिय प्रयास थी । प्रथम 
योजनाकाल में इन उद्योगों के विकास के लिए कई अखिल भारतीय एवं राजकीय संस्थानों की 
स्थापना की गयी | इन संस्थानों द्वारा विभिन्न क्षत्रों में कुटीर एवं लघु उद्योगों को आवश्यक 
महायता प्रदान की जाती है । प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में केन्द्रीय तरकार ने कुटीर उद्योगों के 
विकास के लिए इन प्रमण्डलों के माध्यम से ३३६ करोड़ रुपये व्यय किया था । इसके अतिरिक्त, 
प्रथम योजनाकाल में राज्य सरकार द्वारा इन उद्योगों के विकास के लिए १०१ करोड़ रुपये व्यय 
किया गया था। साथ ही, सामुदायिक विकास कायंत्रम में ग्रामीण दस्तकारी तथा उद्योग की मद 
में १८ करोड़ व्यय किया गया ।! 

प्रथम योजनाकाल में हस्त-करघा उद्योग को विशेष प्रोत्साइन प्रदान किया गया जिससे 
इसका उत्पादन १६५०-५१ में ७,४२० लाख गज से बढ़कर १६५५-५६ ई० में १४,७१० लाख 
गज हो गया । खादी के उत्पादन एवं प्रचार में भी विशेष प्रगति हुई। योजनाकाल में खादी 
उत्पादन का वाषिक मूल्य १६५०-५१ ई० में ११३ करोड़ रुपये से बढ़कर १९५५-५६ ई० ५४ 
करोड़ रुपये के लगभग हो गया । योजनाकाल में खादी तथा ग्रामोद्योंग प्रमण्डल ने बहुत-से ग्रामो- 
द्योगों को तरह-तरह की सहायता प्रदान की । लघु उद्योगों के विकास के लिए फरवरी, १६५५ ई० 
में एक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना की गयी। प्रथम योजना के अन्त तक निगम ने लघु 
उद्योगों को ८ लाख रुपये के यंत्र हायर परचज के आधार पर प्रदान किया था । निगम का मुख्य 
कार्य लघु उद्योगों के वाणिज्यीक तथा विपणन-सम्बन्धी विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है । 
योजनाकाल में चार प्रादेशिक लघु उद्योग सेवा-संस्थान ($ग्राक्ष] ॥॥0प80768 $07९४०८ [रशयाए65) 
दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में खोले गये ।* 

योजनाकाल में सरकार ने अपनी भंडार खरीद नीति ($(068 एप्राए॥8७९ ?0०॥09) में 
भी आवश्यक सुधार किया जिसके अनुसार सरकारी खरीद के समय कुटीर एवं लघु उद्योगो की 
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वस्तुओं को प्राथमिकता प्रदान की जाने लगी। इसके फलस्वरूप भारत सरकार ने जबकि १६४२- 
५३ ई० में इन उद्योगों से केबल ६६ लाख रुपये का सामान खरीदा था, १६६२-६३ ई० में यह 
रकम बढ़कर लगभग ३० करोड़ रुपये हो गयी । साथ ही, योजनाकाल में इन उद्योगों के विकास के 
लिए उत्पादन के सामान्य कार्यक्रम ((0णााणा शि०१ए४०४०॥ ?०./काग८5) की नीति अपनायी 
गयी जिसके अनुसार कुटीर एवं लघु उद्योगों के सहायतार्थ इनके अनुरूप बड़े पेमाने के उद्योगों पर 
कर लगाने एवं उत्पादन-क्ष त्र के निग्रह करने का प्रयत्न किया जाता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों 
को अल्पकालीन सुरक्षा प्रदान करने के लिए सहकारिता के संगठन पर भी पर्याप्त जोर दिया जा 
रहा है। सामुदायिक विकास योजना क्षत्रों तथा राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खण्डो में भी इन उद्योगों के 
लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयत्न किये जा रहे हैं । 


लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजनाकाल में प्राय। सभी राज्यों 
में एक-एक राज्य वित्तीय-निगम की स्थापना की गयी । स्टेट बेंक तथा इसके सहायक बैंकों द्वारा 
भी वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है । 


ग्रामीण एवं लघु उद्योग समिति या के समिति, १९५५ 
(ए॥॥98९ बाते 8ण94%]।| 802९ 00प5६42९8 (४097706 ९९ 
07 & 27ए६€ (४0०770(९९, 4955) 


द्वितीय योजना तेयार करने के पूर्व कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों की समस्याओं पर विचार 
करने तथा इनके विकास के लिए एक कायंत्रम प्रस्तुत करने के उहं श्य से योजना आयोग ने १६५५ 
ई० में प्रो० डी० जी० कवें की अध्यक्षता में एक कमिटी जिसे “ग्रामीण एवं लघ उद्योग (द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना ) समिति कहते हैं, की नियुक्ति की। समिति ने अपनी सिफा रिशें प्रस्तुत करते 


हुए निम्नलिखित उद्द श्यों को अपने समक्ष रखा था :-- 


(क) द्वितीय योजनाकाल में प्राद्योगिक बेकारी ( ॥6७॥70087९8] फ्राशाए05शाशा।), 
विशेषतः परम्परागत ग्रामोद्योगों में होने बाली बेकारी को रोकने का यथासम्भव 
प्रथास करना, 

(ख) द्वितीय योजनाकाल में विभिन्न लघु एवं ग्रामोद्योगों द्वारा अधिक-से-अधिक रोजगार 
प्रदान करने की व्यवस्था करना, तथा 

(ग) विकेन्द्रित ढाँचे पर तीव्र गति से प्रगतिशील आथिक विकास के निर्माण के लिए 
आधार वेयार करना । 


समिति के अनुसार भारत में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की बहुत दिनों से उपेक्षा होती आ 
रही है। प्रथम योजना में निस्संदेह इनके विकास का प्रयत्न किया गया था, किन्तु ये प्रयत्न 
किसी भी हालत में पर्याप्त नहीं थे। प्रथम योजनाकाल में इनके विकास के लिए ६ विशिष्ट 
मण्डलों की स्थापना की गयी थी तथा केन्द्र द्वारा इनके माध्यम से ३३६ करोड़ रुपये खर्च किये 
गये थे । किन्तु कमिटी के अनुसार इन उद्योगों की स्थिति को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं था । 
अतः इस समिति ने यह सुझाव दिया कि योजनाकाल में उन लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास 
पर पूरा जोर दिया जाय तो रोजमरें की आवश्यकताओं की वस्तुएं तैयार करते हैं, जैसे--सूती 
कपड़े, ऊनी कपड़े, चावल की कुटाई, वनस्पति तेल, गुड़, खण्डसारी, जूते तथा दियासलाई इत्यादि। 


कुटीर एवं लघ॒उद्योग-धन्ध्े ४१६ 


इनके अतिरिक्त रेशम के कीड़े पालना, रेशम बुनना, हस्त-करघा उद्योग, नारियल का जटा कातना 
तथा बुनना आदि उद्योगों के विकास पर भी कमिटी ने पूरा-पूरा जोर दिया था । 


कर्वे समिति की मुख्य सिफारिश ( शक्षाव ००एगाधाल्ातश्ा005 रण (6 (27९९ 
(.णापरा।०८) :--कर्वे समिति ने लघु एवं ग्रामोद्योगों के विकास के लिए बहुत से सुझाव योजना 
आयोग के सम्मुख रखा जिनमें निम्नलिखित विशेष महत्त्व के हैं :- 


(१) राज्य सरकारों को चाहिए कि सहकारी समितियों को अधिकाधिक मात्रा में वित्त 
प्राप्त करने की व्यवस्था करे जिससे ये ग्रामीण एवं लघ उद्योगों की अधिक-से-अधिक सहायता 
कर सके । कमिटि के अनुसार रिजववं बेक तथा स्टेट बैंक भी इन उद्योगों को अन्यान्य रूप से 
सहायता प्रदान करते है । कमिटी ने इस आशय की भी सिफारिश की थी कि जब तक इन उद्योगों 
के सहायाताथ संस्थागत रूप में ऋण की व्यवस्था न हो जाय, तवतक अखिल भारतीय प्रमण्डलों, 
राज्य विभागों तथा राज्य वित्त निगमों को इन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करती रहनी चाहिए । 


(२) ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को विस्तार का अवसर प्रदान करन के लिए कमिटी ने यह 
सुझाव दिया था कि अनुरूप बड़े पमाने के उद्योगों के उत्पादन की अधिकतम सीमा निश्चित कर 
दी जाय जिससे अधिक होनेवाली मांग की पूर्ति लघु उद्योगों की वस्तुओं से की जानी चाहिए । 


(३) सहकारिता के आधार पर संगठित लघु एवं ग्रामोद्योगों की वस्तुओं का न्यूनतम 
मूल्य सरकार द्वारा निश्चित कर लेना चाहिए । इस मूल्य से कम पर बेचने में जो घाटा हो उसे 
राज्य द्वारा पूरा करना चाहिए । 


(४) समिति ने यह सुझाव दिया कि बड़े उद्योगों पर एक विशेष प्रकार का उत्पादन शुल्क 
लगाया जाय जिससे प्राप्त आय लघु एवं कटीर उद्योगों के सहायता््थ व्यय की जाय। इस प्रकार 
के शुल्कों के निम्नलिखित तीन उह्दं श्य होने चाहिए :--(क) छोटे पमाने के उद्योगों के पुनरुत्थान 
के लिए धन एकत्र करना, (ख) मृूल्य-वृद्धि के फलस्वरूप बड़े उद्योगों को प्राप्त अधिक लाभ को 
लेना, तथा (ग) छोटी मात्रा में उत्पादन करने वालों के हित में मूल्य में अन्तर करना । 


(५) समिति ने केन्द्र में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए एक पृथक मंत्रालय को स्थापना 
का सुझाव दिया था । 


उपरोक्त सिफारिशों के आधार पर कर्वे समिति ने द्वितीय योजन।काल में कुटीर एवं लघु 
उद्योगों के विकास के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया तथा योजनाकाल में इस मद में २६० 
करोड़ रुपये व्यय की सिफारिश की, किन्तु योजना आयोग ने द्वितीय योजनाकाल में कूटीर एवं लघु 
उद्योगों के लिए केवल २०० करोड़ रुपये व्यय का आयोजन किया था। द्वितीय योजनाकाल में इस 
मद में वास्तविक व्यय १८० करोड़ रुपये ही हुआ । 


कर्वे समिति की सिफारिशों की समीक्षा ( # 5904784] ० [6 २९९००॥॥॥९॥०४ 
(078 0 [॥6 ॥६87४6 (0778८) :---कर्व समिति की सिफारणशें निस्संदेह लघु एवं ग्रामीण 
उद्योगों के विकास के लिए ठोस सुझाव के रूप में है। समिति का यह विचार है कि भारत कि 
आशिक व्यवस्था में कूटीर एवं लघृ उद्योगों का विशिष्ट स्थान है जो निश्चय ही सराहनीय है। 
कूटीर एवं लघु उद्यगों में आज भी देश के लाखों व्यक्ति लगे हुए हैं। अतएव देशवासियों की 
आय, रोजगार के स्तर तथा जीवन-स्तर को उठाने के लिए देश के आधिक विकास की किसी भी 
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योजना में कुटीर एवं लघु उद्योगों को महत्त्वपूर्ण रथान देना अति अनिवाय है। फिर भी. के 
समिति के विचारों तथा सुझावों की अत्यधिक आलोचना हुई। लघ एवं ग्रामीण उद्योगों में लगे 
लाखों व्यक्तियों की कुशलता, आय तथा जीवन-रतर में बद्धि से राष्टीय हित में बृद्धि अवश्य होगी। 
किन्तु, परम्परागत उद्योगों में काम करनेवाले मजदूरों को उनके घर पर ही काम देने से, जिसकी 
सिफारिश समिति के प्रतिवेंदन में की गयी थी, मजदूरों को कुशल प्रविधियों को अपनाने के लिए 
उचित प्रोत्साहन भी नहीं मिलेगा | कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए भी कुशल प्रविधियों का 
अपनाना अनिवाय॑ हो जाता है, अन्यथा दीघंकाल में इन उद्योगों को कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ेगा । समिति ने उपभोक्ता उद्योगों के अधिकतम उत्पादन की सीमा निर्धारित करने की सिफा 

रिश की है जिसका उद् श्य अतिरिक्त मांग को लघु उद्योगों की ओर प्रेरित करना है। साथ ही 

लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए विषणन, आवश्यक प्रशाधनों की पूति एवं वित्तीय 
सहायता आदि के लिए सिफारिश की गयी थी । किन्तु प्रो० वी० के० मदन के अनुसार इस प्रकार 
की सिफारिशें निश्चय ही अप्रयोगात्मक हैं, क्योंकि इन्हें कार्यान्वित करने के लिए बहुत बड़ी रकम 
की आवश्यकता होगी। साथ ही, बड़े उद्योगों के उत्पादन की मात्रा निश्चित कर देने से छोटे 
उद्योगों में अकुशल प्रविधियों के प्रयोग स्थायी बनने की आशंका है। समिति ने लघ उद्योगों 
के आधुनिकीकरण तथा अभिनवीकरण की सिफारिश इसी शत्त पर की थी कि इसके फलस्वरूप 
बेकारी न बढ़ने पाये। किन्तु, समिति का यह तक॑ बिलकुल निराधार तथा खोखला है। इससे 
देश के दीधंकालीन आथिक विकास को निश्चय ही आघात पहुँचेग।। इस प्रकार के समिति की 
सिफारिशों के विरुद्ध बहुत-सी आलोचनाएं दी गयी हैं । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुटीर एवं लघु उद्योगों की प्रगति 


(?7087685 0 (000(282९ &70 594] 502९ [प्रतप४7९४ 0 796 50९९0॥0 
४९ ४९४7 09॥) 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया 
था । ३० अप्र ल, १६५६ ई० को भारत सरकार ने अपनी नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की 
जिममें इस बात पर जोर दिया गया कि भारत सरकार कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए 
उचित प्रोत्साहन प्रदान करेगी । साथ ही, योजनाकाल में अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने के लिए 
भी क॒टीर एवं लघु उद्योगों के विकास पर अधिक जोर देना अनिवार्य बतलाया गया। उपरोबत 
बातों को ध्यान रखते हुए द्वितीय योजनाकाल में कुटीर एवं लघु उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने 
के लिए निम्नलिखित तीन तरीके अपनाये गये :-- 


(१) बड़े प॑माने के उद्योगों के उत्पादन की मात्रा पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया और उससे 
अधिक होनेवाली मांग की पूति लघु तथा कटीर उद्योगों से की जाने लगी। इस प्रकार की सिफा- 
रिश कर्वे समिति द्वारा ही की गयी थी । 

(२) बड़ पैमाने के उद्योगों की वस्तुओं पर विशेष उत्पादन कर लगाये गए तथा इन करों 
से प्राप्त आय से ग्रामीण एवं लघ उद्योगों को सहायता देने की व्यवस्था की गयी । 


(३) द्वितीय योजनाकाल में कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने इन्हें 
प्रयत््ष आथिक सहायता भी प्रदान की । लघु उद्योगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान 
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करने के लिए. औद्योगिक संस्थानों ( 70प४778) 77४8(०४ ) की स्थापना का कार्यक्रम अपनाया 
गया । योजनाकाल में ११६ करोड़ रुपये के व्यय से इस प्रकार के ६० औद्योगिक संस्थान स्थापित 
किये गये। साथ ही, द्वितीय योजनाकाल में जो अतिरिक्त क्रग्ग-शक्ति का सुजन होगा उसके लिए 
अधिक मात्रा में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की मांग की पूति कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ाकर 
ही करने की व्यवस्था थी । 

द्वितीय योजनाकाल में कूटीर एवं लघु-उद्योगों के विकास पर २०० करोड़ रुपये व्यय करने 
का आयोजन था, किन्तु याजनाकाल में इस मद में वास्तविक व्यय १५० करोड़ रुपये ही हुआ 
जिसका विभिन्न मर्दों में वितरण पृष्ठ ४९३-४२४ की तालिका से स्पष्ट है । 


इसके अतिरिक्त विस्थापितों के पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत ११ करोड़ रुपये कटीर एवं 
लघ॒उल्योगों तथा ओद्योगिक कज के लिए और ७ करोइ रुपये प्रशिक्षण के लिए खर्च की व्यवस्था 
थी । सामुदायिक विकास कायत्रम में भी द्वितीय योजनाकाल में अम्बर चर्खे के प्रचार पर पूरा जोर 
दिया गया। कर्वे समिति ने देश मे अम्बर च्ख के प्रचार पर पूरा जोर दिया था । भारत सरकार 
द्वार, माच, १६५६ ई० में नियुक्त अम्बर चर्खा कमिटी ने भी इस आशय का सुझाव दिया था कि देश 
में सृूत कातने के लिए अम्बर चर्ख के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाय । अम्बर चर्खे के प्रचार हारा 
हस्त-कर्घा उद्योग की मिलों पर सूत के लिए निभरता कम हो जायगी | साथ ही, इससे बहुत-सी 
लोगों को रोजी भी मिलेगी। फलतः, सरकार ने १६५६-५७ ई० में ४ करोड़ रुपये ऋण एवं 
अनुदान से ७५ हजार अम्बर चर्खा के वितरण का एक कारयक्रम स्वीकृत किया | जून, १६६१ ई० 
तक देश में कुल प्रायः ३८ लाख अम्बर चर्खे वितरित किये गये। तृतीय योजनाकाल में ३ लाख 
अतिरिक्त अम्बर चर्खे के वितरण तथा २'५ लाख पुराने अम्बर चर्ख को अधिक प्रभावपर्ण तरीके से 
काम में लाने को व्यवस्था थी । 

कुटीर एवं लघु उद्योगों के सहायतार्थ १९५५ ई० में एक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 
(िन्कांणानं धो] क्‍9प्रश765 (:09०8४०॥) की स्थापना की गयी। यह लघु उद्योगों को 
विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करता है। १६६१ ई० तक निगम ने सरकार से ८ करोड़ मुपये 
के लघु उद्योगों की वस्तुओं का आडर प्राप्त किया था। यह निगम लघु उद्योगों को किश्त पर यन्त्र 
भी प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के अन्तगंत निगम ने १६६२-६३ ई० के प्रथम ८ माह में १०६ 
करोड़ रुपये की मशीनें किश्त पर दी थी। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा कानपुर में चार सहायक 
निगम भी स्थापित किये गये हैं । 


तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुटीर एवं लघु उद्योग-धन्धों की प्रगति 


(707027658 0 (0६03826 3700 5छा%) 803]९ [ह0750७7९६ ॥7 धरा "फ्रं70 ए५ए९ 
९४7० ?8) 


प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास पर पर्याप्त 
जोर दिया गया था। इन उद्योगों ने रोजगार बढ़ाने, उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि 
करने तथा आय के वितरण को अधिक न्यायोचित बनाने में यथोचित सहयोग प्रदान किया । 
तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन बातों का और भी महत्त्पूण स्थान था । अतएथ तृतीय पंचवर्षीय 
में भी कूटीर एवं लघु-उद्योगों के विकास पर प्रा-पूरा जोर दिया गया था । इन उद्योगों के द्वारा 
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रोजगार की अधिकाधिक मात्रा में व्यवस्था होगी तथा उपभोक्‍कता वस्तुओं के उत्पादन में भी 
वृद्धि होगी । 

योजना आयोग के अनुसार तृतीय योजनाकाल में ग्रामीण एवं लघु-उद्योग सम्बन्धी कार्यक्रम 

के निम्नलिखित प्रधान उद्द श्य थे :--- 

() इन उद्योगों में लगे हुए कारीगरों की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करना और उन्हें 
अधिक कार्यकशल बनाने, यान्त्रिक परामश्श देने एवं अच्छे-अच्छे औजार तथा ऋण 
आदि की सहायता देकर उत्पादन व्यय को कम करना; 

(॥) ग्रामीण क्षत्रों एवं छोटे-छोटे शहरों में इन उद्योगों को प्रोत्साहित करना; 

(॥) आर्थिक सहायता, विक्रय में छूट तथा आश्रय प्राप्त-बाजार ($80॥07९0 ग्राक्षा।&७(६) 
में धीरे-धीर कमी लाना; 

(५) बड़े पंमाने के उद्योगों के सहायक के रूप में लघु-उद्योगों को विकसित 
करना; तथा 

(५) कारीगरों के मध्य सहकारी समितियों का संगठन । 

नीति एवं उपाय (?०॥०५ का।॑ '४८७५४7८४) :--ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास के 

लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में वहुत-सारे प्रय।स किये गये जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से महत्त्व- 
पूर्ण हैं :--योजनाकाल में कारींगरों के प्रशिक्षण के लिए विशेष सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था थी । 
वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने लिए योजनाकाल में लघु एवं कटीर उद्योगों को ऋण देने की 
सुविधाओं में और अधिक विस्तार किया गया। तृतीय योजनाकाल में गाँवों एवं छोटे-छोटे शहरों 
में, विशेषत: अविकसित क्षेत्रों में कटीर एवं लघु-उद्योगों के विकास को विशेष रूप से प्रोत्सा ह्ति 
करने का आयोजन था । योजनाकाल में इन उद्योगों को दी जाने वाली सरकारी सहायता, विक्रय 
कर में छूट आदि में क्रमशः कमी करने पर जोर दिया गया था । तृतीय योजनाकाल में कारीगरों के 
मध्य औद्योगिक सहकारी समितियों (07४08 (०-०फ८४(४४७ $006४८४) की स्थापना पर भी 
विशेष रूप से जोर दिया गया था। 


तृतीय योजनाकाल में ग्रामीण एवं लघु-उद्योगों के विकास पर कल २६४ करोड़ रुपये व्यय 
का आयोजन था जबकि वास्तविक व्यय २४०७६ करोड़ रुपणे हुआ | इसका विभिन्न मदों में 
वितरण अगले पृष्ठ की तालिका से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 
विस्थापित लोगों के पुनर्वास तथा पिछड़ वर्गों के कल्याण आदि के अन्तर्गत भी ग्रामीण-उद्योगों के 
लिए अतिरिक्त रकम उपलब्ध होने की आशा थी। साथ ही, तृतीय योजनाकाल में कुटीर एवं लघु 
उद्योगों पर निजी क्षत्र (07५४४ 5८००7) में २७५ करोड़ रुपये विनियोग का अनुमान है। 


विकास के कार्यक्रम (0०टभा॥०5 [0 /0९ए००७ए७7/) :-“तृतीय योजनाकाल में 
कूटीर एवं लघु उद्योगों के विकास पर प्रर्याप्त जोर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप विकेन्द्रित 
क्षत्र में कपड़े का उत्पादन १६६०-६१ में २०७ करोड़ मीटर से बढ़कर १६६५-६६ ई० में ३०४ 
करोड़ मीटर हो गया। १६६५-६६ ई० में १२ करोड़ रुपये के हस्त-करघा के कपड़ों का विदेशों में 
निर्यात भी किया गया था । १६६६-६७ ई० में १७३ करोड़ रुपये की हस्तकला (प्रश्माताण्ी ) की 
वस्तुओं का उत्पादन हुआ था तथा १९६८-६६ ई० में ७६:४५ करोड़ रुपये की हस्तकला की वस्तुओं 
का नियत किया गया था । 


कुटीर एवं लघु उद्योग-धन्धे ४२३ 


१६६०-६१ ई० में ६६ औद्योगिक संस्थान ([7008748] ९४४८५) स्थापित किये गये थे । 
तृतीय योजनाकाल में ३०० और ओद्योगिक संस्थान स्थापित करने का आयोजन था। माचें, 
१६६९ ई० तक देश में कुल ३४६ ओऔद्योगिक संस्थान हो गये थे ।' 

लघु डउच्योगों के विकास कार्यक्रम के अन्तगंत कुछ चुने हुए छोटे-छोटे शहरों एवं ग्रामीण 
क्षत्रों में इनके विकास को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया था। तृतीय योजनाकाल में खादी 
ग्रामोद्योग (॥(॥80 270 ५॥॥४४८ ॥70058076$ (१०४॥$»0॥) द्वारा इस प्रकार कै ३ हजार 
चुने हुए क्षेत्र, यानी ग्राम इकाइयों की स्थापना की व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त साख, विपणन 
आदि की सुविधाओं में भी योजनाकाल में विस्तार किया गया था। सरकार ने १६६२-६३ में 
३०'२ करोड़ रुपये के लघु उद्योगों की बनी वस्तुओं का क्रय किया था। राष्ट्रीय लघु उद्योग 
निगम द्वारा भी उद्योगों को किस्त पर विभिन्न प्रकार के यन्त्र आदि दिये जा रहे हैं। तृतीय 
योजनाकाल में नारियल जटा उद्योग तथा रेशम उद्योग के विकास पर विशेष जोर दिया 
गया था। 

तृतीय योजनाकाल में कुटीर एवं लघ्‌ उद्योगों के क्षेत्र में किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप 
कुल प्रायः ८० लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को आंशिक रूप से (?47॥ 776) तथा १० लाख व्यक्तियों 
को पूर्ण रूप से (७४७॥०॥८ (76) रोजगार प्राप्त होने की आशा थी । 

तीन वाषिक योजनाओं (4ए7ए७ 7?]8॥5) १६६६-६६ के अन्तगंत कुटीर तथा लघु 


उद्योगों के विकास में कुल १३२'६ करोड़ रुपये व्यय किया गया । इस अवधि में इनके उत्पादन में 
भी आशातीत वृद्धि हुई । 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लूघु एवं कुटीर उद्योग-धन्धे 
( (7000886 200 50%] 82८96 वावेच्रदध65 व7 पीह€ #0परफ्र 7ए९ ऐेटथ 247 ) 


चतुर्थ योजना में भी कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया जा रहा है। 
योजनाकाल में कुछ प्रमुख उपभोक्ता उद्योगों को यथासम्भव विकेन्द्रित करने का प्रयास किया 
जायगा । इस उदहं श्य से कुछ उद्यगों के सम्पूर्ण अथवा एक महत्त्वपूर्ण भंग को कुटीर एवं लघु 
उद्योगों के लिए सुरक्षित किया जा रहा है । 


या 


चतुर्थ योजनाकाल में कुटोर एवं लघु उद्योगों के विकास पर सावंजनिक क्षत्र में २६३ 
करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है। विभिन्न मदों में इसका वितरण निम्नांकित तालिका से 
स्पष्ट है :-- 


पंचवर्षीय योजनाओं में कुटीर एवं लघु उद्योगों पर व्यय (करोड़ रुपये)? 


मद द्वितीय तृतीय १८६६-६६ चतुर्थ योजना 
योजना योजना में व्यय में आयोजित 
का व्यय का व्यय व्यय 
हस्त करघा एवं 
शक्ति द्वारा प्रचालित करघा ३१७ २६८६ १३५८ ३६३५ 
खादी, अम्बर खादी एवं ग्रामोद्योग पर ४ ८६३३ ५५४१ ९६-४७ 
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४२४ भारतीय अथंशास्त 


रेशम के कीड़े पालने का उद्योग ३१ ४8:९६ ३८० १०३६ 
नारियल जठा उद्योग २१० १७६ १ 'र८ ५०३ 
हस्त-शिल्प (8700-45) ढाप प् ३० ४9३ १३९४६ 
लघ्‌ उद्योग डंडाडि. ८६१२ २३६३५ १०४२५ 
औद्योगिक संस्थान ११६ २२९१५ ७'भ्र८ १६०८ 
ग्रामीण उद्योग-सम्बन्धी अन्य कार्यक्रम ४७६ ६५४५ ५१० 
कुल... १८००० २४०७६. १३२०८ २६३१३ 


इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में ५०० करोड़ रुपये विनियोग की आशा है। साथ ही, योजना- 
काल में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विस्थापित लोगों के पुनर्वास तथा विशेष क्षत्रों के विकास 
कार्यक्रम के अन्तगंत भी इस मद में कुछ रकम व्यय की जाने को है । 
चतुर्थ योजनाकाल में कुटीर एवं लघु उद्योगों को बड़े पेमाने पर वित्तीय सहायता प्रदान 
करने का आयोजन है। उत्पादन के तकनीक में सुधार पर भी पर्याप्त जोर देने की व्यवस्था है। 
इसी प्रकार कच्च पदार्थों की पूति, नये यन्त्र आदि पर भी जोर दिया जा रहा है। ओऔद्योगिक 
सहकारी समितियों के निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है। योजनाकाल में विकेन्द्रित क्षेत्र 
के कपड़े के उत्पादन को १६६०-६१ में ३६० करोड़ मीटर से बढ़ाकर १९७३-७४ में ४२५ करोड़ 
मीटर करने का आयोजन है। साथ ही, ३० करोड़ रुपये के मूल्य के वस्त्र के निर्यात की भी 
व्यवस्था है। चतुर्थ योजनाकाल में नये औद्योगिक संस्थानों की स्थापना नहीं कर वतंमान संस्थानों 
को हो अधिक सुदृढ़ बनाया जायगा । 


चतुर्थ योजनाकाल में विनियोग की उपरोक्त रकम के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया 
जाता है कि इन कार्यों से पर्याप्त व्यक्तियों को अधिक समय के लिए अथवा आंशिक रूप से तथा 
कुछ व्यक्तियों को पूर्ण काल के लिए रोजगार मिलने की आशा है। 


विशेष अध्ययन-सची 
- दिएलाटानओं, 5. (४, : "१फ्र6 700908008)] ४,८07077ए 0० ॥7079. 
ण 42097, 2, '. : 6798]] 522)2 [790त0507८$. 
« ४7780, 9९2074, प्रात छघत एठ0एःफ एए2 १९००7 ?]27038 07 ॥79039. 
- रि९००7६ ० पा९ ०७॥9६82० 804 50%] 528]6९ 77090705५7९8 (./0597700९6., 
- रि०ए070 ए प6 वग्ष्धययक्रंगनों 27९89९८(४८ 2897३ "९३७. 
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अध्याय : २६ 


भारत के प्रमुख संगठित उद्योग-धन्ध 


भारत औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा देश है। यहाँ संगठित उद्योगों का विकास वास्तव 
में प्रथम महाय॒द्ध के बाद से ही प्रारम्भ हुआ है। १६६६ ई० के भारतीय उद्योगों के सर्वेक्षण 
($प्राए०»५ ० ]70प%87705$) के अनुसार भारत में कुल १३,४२४ रजिस्टड कारखाने थे जिनमें 
शक्तिवाले का रखानों में ५० से अधिक व्यक्ति तथा वगर शक्तिवाले में १०० व्यक्ति कार्य करते थे । 
इनमें से जिन ११,६३३ कारखानों के सम्बन्ध में आकटे उपलब्ध है उनमें ७५४८ करोड़ रुपये 
की उत्पादक पू जी लगी थी तथा प्रायः ३०९३ लाख व्यक्तियों को राजी मिली थी । इन्होंने ६८७ 
करोड़ रम० मजदूरी तथा तनख्वाह के रूप में वितरित किया था | उस वषं इन कारखानों द्वारा कुल 
७२१३ करोड़ रुपये की वस्तुओं (०५-००५ [॥706) का निर्माण हुआ था । उस वर्ष इनमें ५४०३ 
करोड़ रुपये की कच्ची सामग्री आदि ( ॥7णा ) का प्रयोग हुआ था। साथ हो, देश के प्रमुख 
संगठित उद्योगों में सूती-बस्त्र-उद्योग, जूट उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, 
सीमेंट उद्योग तथः रासायनिक उद्योगों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ।! 


अब भारत के कुछ संगठित उद्योगों का निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


१. सूती-वस्त्र उद्योग 


( (०४0० 76ंपष४0५ ) 


देश के संगठित उद्योगों में सृती-वस्त्र उद्योगों का स्थान सवॉपरि है। १६७० ई० में 
भारत में कुल ६५७ सूती-वस्त्र के कारखाने (३६७ केवल बुनाई वाले तथा शेष मिले-जुले) थे 
जिनमें कुल प्रायः ४०० करोड़ रुपये की पू जी लगी हुई थी तथा लगभग ६६७ लाख मजदूर काम 
करते थे। इन कारखानों में १७४५ लाख तकुए तथा २:०८ लाख करघे थे । पिछले कुछ वर्षो 
से सहकारी क्षत्र में भी सूती-वस्त के कारखानों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस प्रकार बुचानन 
के शब्दों में “भारत का सूती-वस्त्र उद्योग देश के अतीत का गौरव, वत्तमान और 
भविष्य का सन्देह, किन्तु सदेव आशा की वस्तु रहा है ।”” 

भारत में आधुनिक सूती-वस्त्र उद्योग का विकास---आधुनिक भारतीय सूती-वस्त्र 
उद्योग का आरम्भ १८५४ ई० में हुआ जब एक पारसी उद्योगपति की कावस जी डावर ने 
बम्बई में 'बाम्बे स्पिनिंग कम्पनी नामक एक कारखाना स्थापित किया। प्रारम्भ में इस उद्योग 


], [7079 97]-72. 
2, ह6ै$ उपलाध्ण्था 00$९7ए९३, 'कठा वाता& 60007 छशद्यापव्िटापर ३8 ब्लाटंटा। 
207, 72४६ थापे 0728९॥५ फरैपीब07, ७9ए0 8)४०७५०४ 8 709९.?! 


४२६ भारतीय अथशास्त्र 


की प्रगति बहुत ही शिथिल थी तथा १६६१ ई० तक देश में सूती-वस्त्र के बारह कारखाने थे। 
१८६१ ई० में अमेरिकन गृह-युद्ध के कारण कपास का मूल्य बहुत बढ़ गया जिससे सूत की अपेक्षा 
कपास का नियति ही अधिक लाभदायक हो गया । इससे सती-वस्त्र उद्योग की स्थिति विशेष 
चिन्ताजनक हो गयी । किन्तु १८७२-७३ ई० से इस उद्योग की स्थिति में सुधार होने लगा और 
कारखानों की संख्या भी बढ़ने लगी। १८७६ ई० में देश में कुल ५६ सती-वस्त्र की मिलें हो गयीं 
जिनमें ६३ हजार करघे तथा १४५ लाख तकए काम करते थे। इन मिलों में उस वर्ष ४३ हजार 
मजदूर काम करते थे । 


परन्तु, इस काल में सरकार की नीति इस उद्योग को आधथिक सहायता प्रदान करने के 
बजाय हतोत्साहित करने की ही थी। लंकाशायर के सूती-बस्त्र उद्योग की रक्षा के लिए भारत 
में इंगलेंड से आयात किये जानेवाले कपड़े एवं सूत पर से आयात कर हटा दिया गया। इतना 
ही नहीं, सरकार ने देश में निमित कपड़े पर ३ प्रतिशत का एक उत्पादन कर लगा दिया । 
इससे सूती वस्त्र-उद्योग को बहुत आघात पहुँचा। बीसवीं सदी के प्रारम्भ में देश में स्वदेशी 
आन्दोलन प्रारम्भ हुआ एवं लोगों ने विदेशी माल का बहिष्कार करना शुरू किया । इस आन्दो- 
लन ने देश के सूती वस्त्र-उद्योग को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया । किन्तु १९०७ ई० में चीन में 
सृत का मूल्य गिर जाने तथा देश में अकाल पड़ने के फलस्वरूप कपड़े एवं सूत की मांग घट गयी 
तथा मिल-मालिकों को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी, प्रथम महायुद्ध के 
पूर्व तक इस उद्योग ने विशेष प्रगति कर ली थी। १९१३-१४ ई० में देश में कुल २६४ सूती-वस्त्र 
के कारखाने थे जिनमें १८६ करोड़ रुपये की पूजी लगी हुई थी तथा प्रायः २६ लाख श्रमिक कार्य 
करते थे। इन कारखानों में करघों तथा तकओं की संख्या क्रमशः ६९ ७ हजार तथा ६६२ 
लाख थी । 


भारत का सूती-बस्त्र उद्योग अपने प्रारम्भिक काल में विशेष रूप से बम्बई में ही केन्द्रित 
था। बम्बई में सूती-वस्त्र के कारखानों का यह केन्द्रीयकरण स्थायी प्राकृतिक कारणों से उतना प्रभा- 
वित नहीं था जितना कि अन्य लाभों से । बम्बई में केन्द्रीयकरण का एक महत्त्वपर्ण कारण यह था 
कि उन दिनों भारत के सूती वस्त्र-उद्योग का आधार चीन को किया जाने वाला सूत का निर्यात 
था ओर बम्बई इसके लिए विशेष रूप से उपयुक्त था। साथ ही, बम्बई में पूंजी एवं साख-सम्बन्धी 
सुविधाएँ भी उपलब्ध थीं। बन्दरगाह होने के कारण विदेशों से यन्त्र एवं कोयला आदि मेंगाने 
में भी बम्बई की स्थिति विशेष सुविधाजनक थी । किन्तु, १८८७ ई० के बाद नागपुर, शोलापुर 
तथा अहमदाबाद में, जो कपास उत्पन्न करने वाले केन्द्रों के प्रायः निकट थे, तेजी के साथ सूती- 
वस्त्र के कारखानों की स्थापना प्रारम्भ हुईै। इन स्थानों में सस्ती दर पर कच्चा माल तथा श्रम 
मिल जाता था। साथ ही, ये विपणन केन्द्रों से भी समीप पड़ते थे। साथ ही, रलों के विकास 
तथा बीसवीं सदी के प्रारम्भ में चीन से सूत की मांग में हास ने भी बम्बई के महत्त्व को कम 
करने में सहायता प्रदान की। परन्तु, आज भी सूती वस्त्र-उद्योग में कारखानों की संख्या की दृष्टि 
से बम्बई का भारत में अद्वितीय स्थान है। 


प्रथम महायुद्ध एवं बाद की प्रगति :---अन्य उद्योगों की तरह सूती वस्त्र-उद्योग को भी 
प्रथम विश्व-युद्ध ने बहुत अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया । युद्ध के कारण विदेशी कपड़ों का आयात 
प्रायः समाप्त हो गया । साथ ही, देश में सैनिक आवश्यकताओं की पूति के लिए कपड़े की मांग 
में भी पर्याप्त वृद्धि हुईे। युद्ध-जनित कारणों के फलस्वरूप १६१७ ई० में इस उद्योग के लिए 
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व्यापक एवं स्मरणीय अभिवृद्धि का काल प्रारम्भ हुआ। यद्यपि यंत्रों एवं आवश्यक विशेषज्ञों के 
अभाव में उद्योग का विकास उतना आशाजनक नहीं हो सका; फिर भी, युद्ध काल में सूती-वस्त्र 
उद्योग ने बहुत अधिक लाभ कमाया । उत्पादन में भी आशातीत वृद्धि हुई, किन्तु तैयार वस्तुओं 
में गुणात्मक ह्वास आ गया । युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी १६२२-२३ ई० तक देश में इसका 
अवाध गति से विकास होता रहा ।” फलस्वरूप जहाँ १८६६-१९०० ई० में देश में कपडों की कुल 
आवश्यकता का केवल €% भाग भारतीय सूती-वस्त्र के कारखानों द्वारा पूरा किया जाता था, 
वहाँ १६२१-२२ ई० में इनके द्वारा कुल आवश्यकता का प्राय: ४२ प्रतिशत भाग पुरा किया जाने 
लगा | १६१७-१८ ई० से १६२१-२२ ई० के बीच इस उद्योग की विनियोजित पूजी २०८४ 
करोड़ रुपये से बढ़कर ४०६८ करोड़ रुपये हो गयी । इस काल में सूती-बस्त्र उद्योग को विशेष 
मुनाफा भी हुआ । 

किन्तु, यह अभिवृद्धि बहुत समय तक नहीं ठहर सकी ओर १६२२-२३ ई० से इस उद्योग 
के लिए अवसाद एवं संकट का दीर्षकाल प्रारम्भ हुआ | इसके कई मुख्य कारण थ। १६२० ई० 
के बाद कृषपि-पदार्थों के मूल्य मे छ्वास के फलस्वरूप #षक-वग को क्रय-शक्ति घट गयी थी जिसस 
कपड़े की मांग भी कम हो गयी । युद्ध के बाद विदेशी प्रतियोगिता, विशेषत: जापान की प्रति- 
योगिता मं भी बहुत वृद्धि हो गयी । विदेशी विनिमय की दरा में परिवत्तन का प्रभाव इस उद्योग 
पर बहुत बुरा पड़ा । इसके अतिरिक्त, इस काल में सूती-बस्त्र उद्योग की कठिनाइयों के लिए 
उद्योगपतियों को बहुत हृद तक दापी ठहराया जा सकता है। शीघ्र ही, लाभ की आशा में व 
उद्योग के वास्तविक हितों के प्रति 3उदासीन रहने लगे थ । पाथ ही, युद्धकाल में अत्यधिक काम के 
बोझ से बहुत-सी, मशीन घिस गयी थी, बाजार के विस्तार पर जरा शी ध्यान नहीं दिया गया 
तथा कपास, कोयल[ एवं अन्य सामानों के अपव्यय को रोकने का जरा भी प्रयास नहीं किया गया । 
इनके अतिरिक्त श्रम बचाने के अद्यतन उपायों की कमी, यन्त्रों का गलत ढंग से उपयोग तथा 
मांग घट जाने पर एक अल्पकालीन एवं व्यवस्थित योजना का अभाव आदि कारणों ने भी 
सूती वस्त्र-उद्योग की कठिनाइयों को बहुत बढ़ा दिया । बम्बई में इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ा । 
भारतीय सूती-बस्त्र उद्योग अभी इस अवसाद का सामना ही कर रहा था कि इसी बीच १६२६ 
ई० की भयानक आर्थिक मन्दी ने इनकी कठिनाइयों को और भी बढ़ा दिया । 


सूती वस्त्र उद्योग को संरक्षण 
(70660 [0 (८०॥0॥ 765॥6 गराताई।7५) 
भारतीय सूती-वस्त्र उद्योग को इन कठिनाइयों से मुक्त कराने के लिए संरक्षण की मांग की 
जाने लगी । १६२३ ई० में भारत सरकार ने विवेचनात्मक संरक्षण (98ए07नां॥्रश्ाएहऋ़ 20- 
6०(४०॥) की नीति को स्वीकार किया । सूती-वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के प्रश्न पर 
विचार करने के लिए १६२६ ई० में सरकार ने एक प्रशुल्क मण्डल की नियुक्ति की जिसने 


१. प्रथम महायुद्ध काल में सूती-बस्‍्ञ को विकास का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ | इस अबसर से उद्योग 
ने लाभ भी उठाया जिसका अन्दाज। निम्नाकित तालिका से लगाया जा सकता है :-- 
देश में सूती-बस्त्र की आवश्यकता को पूर्ति के बिमिज्ञ साधन 
व सृती-बस्त्र के कारखानों द्वारा हस्त-कैरपघे द्वारा आयात द्वारा 


१ ८९९-१ €०० हर ६४०५ २७%, 
१६९२१-१६२२ ४२९ २६% ३२% 


डर५ भारतीय अर्थशास्त्र 


१६२७ ई० में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसके आधार पर सितम्बर, १६२७ ई०से सूत 
के आयात पर १३ आना प्रति पौंड या मल्यानुसार ५ प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का एक संरक्ष- 
णात्मक कर तीन वर्षों के लिए लगा दिया गया । किन्तु बाद में इस कर की अवधि को तीन वर्षो 
के लिए और अधिक बढ़ाया गया । किन्तु इससे सूती-वस्त्र उद्योग की स्थिति में कोई आशाजनक 
सुधार नहीं हो सका । साथ ही, जापानी प्रतियोगिता भी बढ़ती गयी जिसके फलस्वरूप उद्योग 
में अवसाद बना रहा | अतः श्री० जी० एस० हार्डी के प्रतिविदन के आधार पर १६३० ई० में 
सूती-वस्त्र उद्योग (संरक्षण) अधिनियम [0०00०॥ ॥#क्‍0५४ (06००४) ४०] पारित हुआ 
जिसके अनुसार ब्रिटिश कपड़ों के आयात पर १४ प्रतिशत तथा अन्य देशों के कपड़े के आयात पर २० 
प्रतिशत का एक कर लगाया गया । इसके अतिरिक्त बम्बई को आथिक एवं प्राविधिक दृष्टि से 
संगठित करने के लिए सादे-भ्रे ((]था। ह/०५) कपड़े पर कम-से-कम ३३ आना प्रति पौंड का एक 
कर लगाया गया । मार्च, १६३१ ई० में आय में वृद्धि के लिए आयात किये गये कपड़ों पर मूल्या- 
नुसार ५% का एक और कर लगा दिया गया । पुनः अक्टूबर, १६३१ ई० में सभी आयात करों पर 
२४ प्रतिशत का एक अतिरिक्त शुल्क ($प्रात्वाक्न४०) लगाया गया । इस प्रकार कुल मिलाकर ब्रिटिश 
कपड़ों पर आयात कर २४ प्रतिशत तथा अन्य देशों के कपड़ों पर ३१५ प्रतिशत हो गया । 

१६३० ई० में सूती-वस्त्र उद्योग (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षण करों की अवधि 
३१ मार्च, १६३३ ई० तक थी। अत: १६३२ ई० में प्रशुल्क मण्डल द्वारा सूती-बस्त्र उद्योग की 
स्थिति की पुनः जाँच की गयी । किन्तु, मण्डल की जाँच समाप्त होने के पृ ही जापानी सिक्‍तकों के 
अवमूल्यन ने जापानी प्रतियोगिता को और भी बढ़ा दिया | इसके फलस्वरूप मण्डल की सिफारिशों 
के अनुसार जापानी कपड़े के आयात पर कर को बढ़ाकर मूल्यानुसार ५० प्रतिशत या ५६ भाना 
प्रति पौण्ड, जो भी अधिक हो, कर दिया गया तथा सादे-भूरे कपड़ों पर कर की दर को ४ आने 
प्रति पौण्ड से बढ़ाकर ५६ आने प्रति पौण्ड कर दिया गया । पुनः १६३३ ई० में जापान के राशि- 
पातन ([907छ॥8) का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए इन दरों को बढ़ाकर मूलयानुमार 
७५% तथा सादे-भूरे कपड़े पर ६६ आने प्रति पौण्ड कर दिया गया । साथ ही, १६०४ ई० में हुए 
भारत जापान व्यापारिक समझौते को रह कर दिया गया। इसके प्रत्युत्तर में जापान ने भारतीय 
कपास खरीदना बन्द कर दिया। अन्त में, दोनों देशों के बीच १६३४ ई० में एक व्यापारिक 
समझौता हुआ जिसके अनुसार प्रति १० लाख गाँठ भारतीय कपास की खरीद के बदले जापान को 
भारत में ३२*५ करोड़ गज कपड़ा आयात करने का अधिकार मिला । साथ ही, जापान से अधिक- 
तम आयात की मात्रा ४० करोड़ गज निश्चित कर दी गयी। इसी समय ब्रिटेन से आए हुए एक 
गर-सरकारी प्रतिनिधि मण्डल तथा भारतीय उद्योगपतियों के बीच भी एक समझौता हुआ जिसे 
मोदी-लीज पैक्ट ()(00/-.,०९४ 280) कहा जाता है। यह समझौता ३१ दिसम्बर, १६३५ ई० 
तक के लिए किया गया था। इन समझौतों के आधार पर एक नया सूती-वस्त्र-उद्योग (संरक्षण) 
अधिनियम पारित हुआ जिसके अनुसार करों की दरें निम्न प्रकार से हो गयीं :--- 


ब्रिटिश आयात अन्य देशों के आयात 
सूत ५९७ (या १७ आना प्रति पौंड) ६३% (या १३ आ० प्रति पौंड) 
वस्त्र २५५५ (या ४; आना प्रति पौंड) ५०% (या ५६ आ० प्रति पौंड) 


पुन: १९३५ ई० में भारत सरकार ने इंगलेंड से आयात किये जाने वाले कपड़े के विरुद्ध 
भारतीय सूती-वस्त्र उद्योग की संरक्षण प्रदान करने के प्रश्न पर जाँच के लिए एक विशेष शुल्क 


भारत के प्रमुख संगठित उद्योग-धन्धे ४२६ 


मण्डल की नियक्ति की । इस मण्डल के प्रतिवेदन के आधार पर जन, १६३६ ई० से भारत सरकार 
ने ब्रिटेन से आयात किये जाने वाले छुपे कपड़ों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के कपडों पर आयात 
कर को घटाकर २०% या ३३४ आना प्रति पौंड, जो भी अधिक हो, कर दिया गया । साथ ही, 
भारत-जापान समझोते की अवधि को ओर तीन वर्षों के लिए बढ़ाकर मार्च, १६९४० ई० तक कर 
दिया गया । 


१६९३९ ई० का भारत--ब्रिटेन व्यापारिक समझौता :---१६३६ ई० में भारत और 
ब्रिटेन के बीच ओटावा समझौता के बदले में एक नया व्यापारिक समझौता हुआ जिसके अनुसार 
ब्रिटिश बस्त्रों पर आयात कर निम्न प्रकार से हो गया :- -: 

छपे वस्त्रों पर मूल्यानुसार १७३%,; 

भरे वस्त्रों पर मल्यानुसार १५% या २ आना ७६ पाई, जो भी अधिक हो; तथा 

अन्य वस्त्रों पर मूल्यानुसार १५% 

इस समझौते के अनुसार ब्रिटेन को प्रतिवर्ष ३२१ करोड गज निम्नतम कोटा के आयात की 
स्वीकृति दी गयी । यदि किसी वर्ष आयात ३५४५ करोड गज से कम हुआ तो आधारभूत आयात करों 
में २ प्रतिशत की छूट तथा अगर किसी वर्ष आयात ३५ करोड गज से अधिक हुआ तो आधारभूत 
करों में २ प्रतिशत की वृद्धि की व्यवस्था की गयी । किन्तु भारतीय संविधान सभा तथा सूती-बस्त्र 
उद्योग ने इस समझौते का विरोध किया क्‍योंकि यह व्यवस्था ऐसे समय में की गयी थी जबकि 
भारतीय सूती-वस्त्र-उद्योग की स्थिती अति असन्तोषजनक थी | साथ ही, इसमें भारतीय कपास की 
खरीद के सम्बन्ध में भी समुचित व्यवस्था का अभाव था । अत: संरक्षण का दर में इस प्रकार कमी 
द्वारा इस अधिनियम ने भारतीय सूती-वस्त्र उद्योग के हितों को बलि दे दी । 


द्वितीय युद्धकाल में संरक्षण की अवधि को बढ़ा दिया गया । युद्ध-समाप्ति के बाद पुनः १९४६ 
ई० में प्रशुल्क मण्डल द्वारा सूती-वस्त्र उद्योग की स्थिति की जाँच की गयी। इस समय प्रमण्डल ने 
इस बात की सिफारिश की कि सूती बस्त्र-उद्योग को पुन: संरक्षण नहीं दिया जाय | प्रशुल्क मण्डल 
की सिफारिशों के आधार पर १६४७ ई० में सूती वस्त्र-उद्योग से संरक्षण हटा लिया गया | इस 
प्रकार भारतीय सृती-वस्त्र उद्योग को कूल मिलाकर प्राय: २० वर्षों तक संरणक्ष मिला । 


संरक्षण की इस नीति की कई प्रकार से आलोचना की जाती है । सर्वप्रथम तो यह कहा 
जाता है कि संरक्षण की इस नीति में कई बार संशोधन हुए जिसके फलस्वरूप आयात करों में भी 
परिवर्तन करना पडा । इससे सूती-वस्त्र उद्योग को सदव आशा एवं सन्देह के बीच टंगे रहना पडा । 
किन्तु, यह आलोचना संरक्षण के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं, वरन्‌ सरकारी प्रबन्ध के विरुद्ध है। 
दूसरी आलोचना यह दी जाती है कि ब्रिटिश कपडों के आयात को सदंव विशेष रियायत दी जाती 
थी। किन्तु, यह देश की परतन्त्रता का परिणाम था। इस सम्बन्ध में यह जानना भी आवश्यक 
है कि १६३२ ई० में भारत पर साम्राज्यीय अधिमान ( प्राएश7ं॥। शर्शक०॥०८ ) की नीति 
इसकी इच्छा के विरुद्ध लाद दी गयी जिसके अनुसार ब्रिटेन एवं राष्ट्रसंख के आयात को विदेशों 
की तुलना में विशेष रियायत देने के लिए भारत बाध्य था । 

इतना होने पर भी संरक्षण से भारतीय सूती-वस्त्र उद्योग को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला 
तथा इसके फलस्वरूप इस उद्योग की विशेष प्रगति हुई जो निम्न तालिका से ' स्पष्ट है :-- 
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- छए०ए०४६ ० ध० [8८४] (0०एफरांभंणा--949-50, 


४३० भारतीय अथंशास्त्र 


१६२६ १६३६ प्रतिशत वृद्धि 
कारखानों की संख्या ३३४ ३८६ १६५ 
तकओं की संख्या (लाख में) ८७०१ १००'६ १५४ 
करघों की संख्या (लाख में) १६ २६० २५४ 
मजदूरों की संख्या (लाख में) ३९७ ४*३ १५२ 


द्वितीय महायुद्ध में सृती-वस्त्र उद्योग ( 009०7 या! [70037 49 (06९ $९८०४० 
४४००१ ७०७४ ):--हठितीय विश्व-युद्ध ने भारत के सूती-बस्त्र उद्योग को सुधार का एक सुनहला 
अवसर प्रदान किया । युद्धकाल में जापान एवं इंगलेंड से कपड़े का आयात प्रायः समाप्त हो गया । 
साथ ही, देश में संनिक आवश्यकताओं की पूति के लिए भी कपड़े की मांग में बहुत वृद्धि हुई । 
युद्ध के फलस्वरूप भारत को एशिया के मित्र-राष्टरों को, जो पहले कपड़े के लिए जापान पर 
आश्रित थे, कपड़ा देना पडा । इससे भी कपड़े की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई । १६४० ई० में 
फ्रांस की हार के बाद तो भारत को पूर्व के मंनचेस्टर की तरह काम करने के लिए बाध्य होना 
पडा । कपड़े की मांग को पूरा करने के लिए सभी कारखानों में दो-दो अथवा तीन-तीन पालियाँ 
काम होने लगी । 

द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ होने के पुर्व भारतीय सृती-वस्क्र उद्योग प्राय: निष्क्रिय स्थिति में 
था । सितम्बर, १६३६ ई० में युद्ध प्रारम्भ हुआ था । युद्ध कै प्रथम आठ महीने में उत्पादन ६ प्रति- 
शत्त तथा मूल्य में ११ प्रतिशत की कमी हुई । किन्तु, इसके बाद कपड़े के मूल्य और उत्पादन दोनों में 
निरन्तर वृद्धि होने लगी । १६४१ ई० में जापान के युद्ध में प्रवेश करने के बाद भारतीय सूती-वस्त्र 
उद्योग का पू में प्रायः एकछत्र साम्राज्य हो गया । सरकार एवं पूर्वी दल द्वारा कपड़े की मांग में 
बहुत वृद्धि हुई तथा आस्टू लिया, मलाया, पश्चिमी एवं दक्षिणी अफ्रिका और अन्य एशियाई देशों 
में कपड़े का निर्यात किया जाने लगा। इसके फलस्वरूप देश में कपड़े का अभाव हो गया एवं मूल्य- 
तल में भी अधिक वृद्धि हुईै। १६४३ ई० में मूल्य अपनी चरम सीमा पर पहुच गया और 
देश में स्वत्र-वस्त्र संकट व्याप्त हो गया । इसे दूर करने के लिए सरकार को नियन्त्रण की नीति 
अपनानी पडी । मूल्य-वृद्धि को रोकने तथा उत्पादन में वृद्धि के लिए १६४३ ई० में केन्द्र में एक 
“उद्योग एवं सिविल सप्लाइज विधाग की स्थापना की गयी और जून, १६४३ ई० में 'टेक्सटाइल 
क्लाथ एण्ड याने आड र' लागू किया गया। सरकार के सहयोग से कारखानों में जनता के लिए एक 
सस्ते वस्त्र (स्टेन्डड क्लाथ) का निर्माण प्रारम्भ किया गया, किन्तु शीघ्र ही इस योजना को छोड 
देना पडा । मूल्य में अप्रत्याशि वृद्धि तथा उत्पादन बढ़ाने कै विभिन्‍न प्रयत्नों को काम में ब्ाने के 
फलस्वरूप कपड़े के उत्पादन में विशेष वृद्धि हुई और १६४३-४४ ई० में कपड़े का उत्पादन ४८७ 
करोड गज तथा सूत का उत्पादन १६० करोड़ पौंड हुआ, जो पिछले सभी वर्षों से अधिक था। 
किन्तु कपड़े की मांग भी निरन्तर बढ़ती जा रही थी । अत: कपड़े के अभाव को दूर करने के लिए 
१६४४ ई० में कपडा तथा १६४५ ई० में सूत के वितरण पर नियन्त्रण लगाया गया । कई कारणों 
से इस नियन्त्रण को जनवरी, १६४८ ई० में हटा दिया गया, किन्तु इसके फलस्वरूप मृल्य में और 
अधिक वृद्धि हुईै। अतएव पुनः जुलाई, १६४८ ई० में कपड़े के उत्पादन एवं वितरण दोनों को 
नियन्त्रण के अन्तगगंत लाना पडा। १६५२ ई० में कपड़े के उत्पादन में पुनः पर्याप्त वृद्धि हुई जिससे 
अप्रैल, १६५२० में फाइन तथा सुपरफाइन कपड़े पर पूर्ण रूप से तथा साधारण कपड़े कै ८० 
प्रतिशत पर नियन्त्रण पर से हटा दिया गया । १६५३ ई० में नियन्त्रण की नीति में और ढिलाई 
की गयी । 


भारत क॑ प्रमुख संगठित उद्योग-धन्धे ४३१ 


देश-विभाजन का सूृती-वख उद्योग पर प्रभाव ( घीव्तिड णी एक्रावांणा ण एगागा 
॥॥ [0080५ ) :->देश-विभाजन का सूती-वस्त्र-उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पडा । विभाजन 
के फलस्वरूप ८०-६० करोड़ गज कपड़े का बाजार, जो इसके पृ्व देशी बाजार का ही एक अंग था, 
भारत के हाथ से निकल गया। साथ ही, कपास उत्पन्न करने वाले क्षत्र का अधिकांश भाग 
( लगभग ४० प्रतिशत भाग ) पाकिस्तान में चला गया जबकि सूती-वस्त्र के कुल प्रायः ३६४ 
कारखानों में से ३८० कारखाने भारत में ही रह गय । अत: भारतीय कारखानों को कपास की कमी 
का सामना करना पड़ा। इसके फलस्वरूप, जबकि अविभाजित भारत कपास का निर्यातक था, 
विभाजन के पश्चात्‌ भारत मुख्य रूप से कपास का आयातक देश बन गया । देश में लम्बी रेशेवाली 
कपास का मुख्य तौर से अभाव हो गया । इस प्रकार विभाजन के बाद देश के सूती-वस्त्र उद्योग के 
समक्ष कपास, विशेषत: लम्बी रेशेवाली कपास प्राप्त करने की समस्या बहुत ही गम्भीर हो गयी । 
प्रारम्भ में पाकिस्तान के साथ राजनीतिक मनमुटाव के कारण भी कपास प्राप्त करने में बहुत 
अधिक कठिनाई होने लगी। सितम्बर, १९४९ ई० में भारतीय रुपये के अवमल्यन (पाकिस्तान ने 
अपने रुपये का अवमल्यन १९५५ ई० में किया) ने इस कठिनाई को और भी उग्र बना दिया । इस 
समस्या के समाधान के लिए पाकिस्तान से कई व्यापारिक समझोते भी किये गये; किन्तु दुर्भाग्यवश 
वे सफल नहीं हो सके । अतः: आजकल पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार द्वारा देश में कपास के 
उत्पादन को बढ़ाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। तथा इसमें कुछ सफलता भी मिली है। 
साथ ही, इस समस्या के तत्कालीन समाधान के लिए मिस्र आदि देशों से कपास का आयात 
भी किया जाता है । 


सूती बख्र उद्योग की वर्तमान स्थिति 


( ?7€8इशात ?20॥॥07 ०07 6 (70007 )५॥) [700$809 ) 

भारत के सूती-वस्त्र उद्योग का देश के संगठित उद्योगों में सर्वप्रथम स्थान है। १६७० ई० 
मैं कुल ६५७ सूती-बस्त्र के कारखाने थे जिनमें ४०० करोड़ रुपये से अधिक भी पूजी लगी हुई थी 
तथा प्रायः ९९६७ लाख मजदूर काम करते थे । इन कारखानों में १७७ लाख तकुए तथा २:०८ 
लाख करघे थे। देश के सूती-वस्त्र के कारखानों द्वारा १६६८-६६ ई० में अनुमानतः कुल ४५६७ 
करोड़ मीटर कपड़े तथा ६२६ करोड़ कि० ग्राम सूत का उत्पादन हुआ था। इस प्रकार सूती-बस्त्र 
उद्योग के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है। निम्नांकित तालिका से गत कुछ वर्षों में इसके 
उत्पादन का अन्दाजा लगता है :--- 


वर्ष सूत ( करोड़ किलोग्राम ) सूती-वस्त्र ( करोड़ मीटर) 


१६४८-४६ ६५६ ३६९५० 
१६५०-५१ ५३४ ३४०११ 
१६५५-५६ ७४४ ४६६-५ 
१६६०-६१ ८०*१ ' ४६४६ 
१६६५-६६ ६०७ ४४०*१ 
१६६८-६६ ९५५६ ४५९*७ 


१६७३-७४ (लक्ष्य) ११५० ५१०१० 
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वतंमान समय में सहकारिता के आधार पर सूती-वस्त्र के कारखाभों की भी स्थापना की जा रही 
है । इस समय इस प्रकार के २८ सहकारी कारखाने हैं जिनमें ४२२ लाख तकुए काम कर रहे हैं । 

उद्योग का विभिन्न राज्यों के बीच वितरण :--भारतीय सूती-बस्त्र उद्योग का बिभिन्न 
राज्यों के बीच वितरण बड़ा ही विषम एवं विचित्र है। कई कारणों से जिनकी व्याख्या पहले की 
जा चुकी है, प्रायः आधे से अधिक कारखाने कैवल गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों में 
ही केन्द्रित हैं। (राज्यों के पुनसंगठन के पश्चात्‌ बम्बई राज्य देश के कुल उत्पादन का प्रायः: ६८ 
प्रतिशत भाग कपड़ा एवं ५३ प्रतिशत भाग सूत उत्पन्न करता था ।) इन राज्यों में भी अधिकांश 
कारखाने बम्बई एवं अहमदाबाद दो नगरों में ही मुख्यतः केन्द्रित हैं। इसके बाद तमिलनाडु का 
स्थान है। इस राज्य में सूती-वस्त्र के ८ कारखाने हैं। इनके अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल में ५०, 
उत्तर प्रदेश में २१, पंजाब एवं दिल्ली में ११, मंसूर में ११, केरल में २०, आन्ध्र में २ कारखाने तथा 
बिहार में दो कारखाने हैं। इस प्रकार अब सूती-वस्त्र उद्योग में महाराष्ट्र-गुजरात राज्य का 
एकाधिकार धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है तथा इसके कारखाने अन्य राज्यों में भी स्थापित किये जा 
रहे हैं । 

आयात एवं निर्यात :--प्रथम महायुद्ध के पूर्व भारत भुख्य रूप से कपड़े का आयातक था 
तथा प्रतिवर्ष ब्रिटेन एवं जापान से बहुत बड़ी मात्रा में कपड़े का आयात करता था । किन्तु प्रथम 
युद्ध के बाद धीरे-धीरे ब्रिटेन के आयात में कमी आने लगी ओर जापान ने उसके स्थान को 
ग्रहण करना आरम्भ किया । द्वितीय युद्धकाल में ब्रिटेन एवं जापान दोनों देशों से आयात प्रायः 
समाप्त हो गया । किन्तु युद्ध समाप्त होने के बाद पुनः आयात में वृद्धि होने लगी और १९४५ 
ई० में देश में ११ करोड़ गज कपड़े का आयात हुआ था। तब से प्रतिवर्ष भारत में सूती कपड़े 
का आयात १० करोड़ गज के लगभग होता रहा है। आज कल सूती-वस्त्र का आयात प्राय: 
नगण्य है । 

द्वितीय युद्ध ने भारत से कपड़े के निर्यात को प्रोत्साहित किया। १९३८-३६ ई० में यहाँ 
से कुल १७७ करोड़ गज कपड़े का निर्यात हुआ था जो बढ़कर १६४२ ई० में १०६'१ करोड़ गज 
हो गया । यहाँ से कपड़े का निर्यात आस्ट्रे लिया, मलाया, पश्चिमी एवं दक्षिणी अफ्रिका तथा अन्य 
एशियाई राष्ट्रों को किया जाता था । 

किन्तु, युद्ध समाप्त होने के बाद कपड़े के निर्यात में कमी आ गयी तथा १६४७ ई० में 
यहाँ से केवल २१ करोड़ रुपये मूल्य का २७ करोड़ गज कपड़ा बाहर भेजा गया था | किन्तु, पुनः 
धीरे-धीरे कपड़े के निर्यात में वृद्धि होने लगी तथा १६५०-५१ ई० में भारत से १६० करोड़ रुपये 
मूल्य का १२१ करोड़ गज कपड़ा बाहर भेजा गया था। प्रथम योजनाकाल में निर्यात को प्रोत्साहित 
करने के लिए सरकार द्वारा बहुत-से प्रयत्न किये गये । इस उहूँ श्य से कपड़े पर से निर्यात कर कप्त 
कर दिया गया । परन्तु, आजकल अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय सूती-वस्त्र उद्योग को पुनः 
जापानी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है जिससे निर्यात की मात्रा धीरे-धीरे घट रही है। 
१६६०-६१ ई० में यहाँ से ८५३ करोड़ रुपये मूल्य का ६० करोड़ मीटर कपड़ा निर्यात किया गया 
था जबकि १९७०-७१ में ६८ करोड़ रुपये मूल्य का ४२ करोड़ मीटर कपड़ा निर्यात किया गया 
था। निर्यात में इस कमी के लिए विदेशी प्रतियोगिता के अतिरिक्त उत्पादन-व्यय में वृद्धि, कपास 
के मूल्य तथा मजदूरी इत्यादि में वृद्धि उत्तरदायी है। तृतीय योजनाकाल में सूती-वस्त्र के निर्यात 
का वाधिक लक्ष्य 5५ करोड़ मीटर रखा गया था। जून, १९६६ ई० में रुपये के अवमल्यन के बाद 
से कपड़े के निर्यात में और अधिक वृद्धि की आशा की गयी शी जो पूरी नहीं हो सकी । 


भारत के प्रमुख संगठित उद्योग-धन्धे ४३३ 


भारतीय सूती वस्त्र-उद्योग की समस्याएँ 
( ?700९775 ० पा ॥॥)44॥ (४00007 | [ग60507ए ) 

हमारे देश में सूती वस्त्र-उदयोंग का भविष्य निश्चय ही आशाजनक है। देश की जनसंख्या 
दर तगति से बढ़ रही है। साथ ही, देश में योजनाकरण के द्वारा लोगों के जीवन-स्तर को ऊँचा 
उठाने का प्रयास किया जा रहा है । इन प्रयत्नों के फलस्वरूप भविष्य में कपड़े की मांग में 
महत्त्वपर्ण वृद्धि की आशा की जाती है। किन्तु इस उदयोग के समक्ष अनेक कठिनाइयाँ हैं । सती 
वस्त्र-उदयोग को भविष्य में एक सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए इन समस्याओं का समाधान 
नितांत आवश्यक है। वास्तव में, इस उद्योग के समक्ष आज निम्नांकित प्रमुख समस्याएं हैं :--- 


(१) कच्चे माल-कपास का अभाव (.9५०४ ०२३७ 709/९779-९:०५।०७) :--कपास 
के सम्बन्ध में आज भी हमारा देश स्वावलम्बी नहीं हो पाया है। १६९४७ ई० में देश-विभाजन के 
फलस्वरूप भारत में कपास का, विशेषतः लम्बी रेणेवाली कपास का अभाव हो गया जिससे भार- 
तीय सूती वस्त्र-उदयोग को कपास के अभाव का सामना करना पडा । इस सम्बन्ध में सर्वाधिक 
दुःख की बात यह है कि विश्व की कुल कपास की खेती के क्षेत्र का २६ प्रतिशत भाग भारत में 
है, किन्तु इसका उत्पादन विश्व के कुल उत्पादन का १० प्रतिशत भाग है। सूती-वस्त्र उदयोग को 
सुदृ्ठ आधार प्रदान करने के लिए कपास की दृष्टि से स्वावलम्बन अनिवाय है | इस उद्ं श्य से 
परकार द्वारा बहुत-से प्रयत्न किये जा रहे हैं | पंचवर्षीय योजनाओं में कपास की उत्पादन में वृद्धि 
पर विशेष जोर दिया जा रहा है। १६५०-५१ ई० में भारत में कपास का उत्पादन २९ लाख गाँठ 
था जो प्रथम योजना के अन्त में, १६५५-५६ ई० में बढ़कर ४० लाख गाँठ १६६०-६१ ई० में ५३ 
लाख गाँठ तथा १६६५-६६ में ४८८५ लाख गाँठ ही हुआ। १६६ ८-६६ में कपास का उत्पादन ६० लाख 
गाँठ हुआ तथा चतुर्थ योजना के अन्त में १६७३-७४ में इसे बढ़ाकर ८० लाख गाँठ करने का 
आयोजन है । किन्तु चतुर्थ योजना की अद्ध -सामयिक समीक्षा के अनुसार १६७३-७४ तक कपास 
के उत्पादन के ६२ से ६५ लाख गाँठ होने का ही अनुमान है। 

(२) यन्त्रों एवं मशोनों के अभिनवीकरण की समस्या (?77006९%. रण ए्र046४प$807 
० 909॥0 270 77380)77679 ) :--द्वितीय युद्धकाल में सूती-वस्त्र के कारखानों में दो-दो अथवा 
तीन-तीन पालियों तक काम हुआ जिससे अधिकांश मशीनें प्रायः जीर्ण एवं बेकार हो गयीं, अताएव 
इनका प्रतिस्थापन अनिवायं है। बम्बई मिल एशोसिएशन ने १६५४० ई० में यह अनमान लगाया था 
कि बम्बई के कारखानों के ६० प्रतिशत यन्त्र २५ वर्षों से अधिक के हैं।' इनमे से कछ मशीनों का 
आयात करना पड़ेगा | किन्तु; अधिकांश मिल-मालिकों के पास नयी मशीनें खरीदने के लिए पर्याप्त 
मात्रा में साधन नहीं हैं।साथ ही, आधुनिक यंत्रों का प्रयोग भी अनिवाय है। रूस, चीन तथा 
ब्रिटेन की मिलों में क्रश: ७२३, ४७ तथा ३६ प्रतिशत कर्घ स्वचालित (३५५०78५८ |0078) हैं 
जबकि भारत में इस प्रकार के कर्घों की संख्या केवल १६६ प्रतिशत ही है। पुरानी मशीनों के 
अभिनवीकरण के मार्ग में दो प्रधान कठिनाइयाँ हैं--सर्वप्रथम कठिनाई तो इन मशीनों की 
उपलब्धि तथा द्वितीयत: इनके लिए पू'जी की व्यवस्था करना है । ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 
सृती-वख्त्र के यंत्रों के अभिनवीकरण में कम-से-कम ८०० करोड़ रुपये व्यय करना पड़े गा। उदयोग- 
पति स्वयं इतनी मात्रा में पूजी की व्यवस्था नहीं कर सकते । अतः इस काये के लिए सरकारी 


२ मिककिमनकम- बनने क्‍निनननन >ममानना ता» ५ "24 ८०३००“ ४. 


१. एक मशोन द्वारा साधारणतः ३० बष तक काम किया जा सकता है। 
भा० अ०--रेष 
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सहायता अनिवाय॑ है। सब्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (१।790) सूती-वस्तर उदयोग को इस 
कार्य में सहायता दे रहा है । किन्तु, इस समस्या के समाधान के लिए देश में इस प्रकार की मशीनों 
के निर्माण की भी व्यवस्था की जानी चाहिये । अभी तक इस क्षेत्र में बहुत ही कम काम हुआ है। 
किन्तु आशा है कि अगली पंचवर्षीय योजनाओं में इस पर विशेष जोर दिया जायगा । सरकार द्वारा 
स्थापित पिधप०४४| 4९४४९ (079079॥07 से भी इस क्षंत्र में अत्यधिक सहायता को आशा 
की जाती है। 

(३) युक्तिसंगत पुनसंगठन (#७४४०॥84807) :--हमारे देश में सूती-वसत्र के 
कारखानों का संगठन वंज्ञानिक तरीके से नहीं हुआ है | अधिकांश कारखानों का आकार इतना 
छोटा है कि इनमें उत्पादन प्रायः अलाभकर होता है । सूती-वस््र के प्राय: १३५ कारखानों का आकार 
बहुत ही छोटा तथा अलाभकर है । श्रमिकों की कार्यक्षमता भी बहुत ही कम है। इन्हीं कारणों से 
मिलों की संख्या अधिक होते हुए भी उत्पादन में कोई आशाजनक वृद्धि नहीं हो पायी है। संगठन- 
सम्बन्धी इन दोषों को दूर करने के लिए इस उद्योग का युक्तिसंगत पुन्स गठन आवश्यक है । युक्ति- 
संगत पुनर्स गठन (8४०78]89 ४07) का अर्थ यह है कि कारखानों का संगठन इस प्रकार से हो 
एवं उत्पादन इस तरीके से किया जाय कि कच्चे पदार्थ एवं श्रम का कम-से-कम अपव्यय हो । 
इसके अन्तर्गत श्रमिकों को शिक्षित बनाया जायगा, कच्च माल तथा तैयार की गयी वस्तुओं का 
प्रमाणीकरण होगा, काम करने के तरीकों में आवश्यक सुधार होगा तथा यातायात एवं विक्रय की 
व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता होगी । किन्तु भारत में युक्तिसंगत पुन्स गठन का 
इस आधार पर भी विरोध किया जाता है कि इससे बेरोजगारी बढ़ती है । आई० एन० टी० यु० 
सी० (7. !. प. ए. ८.) के अध्यक्ष ने १६५४ ई० में इसका विरोध करते हुए कहा था कि सूती 
वसत्र उद्योग में युक्तिसंगत पुनसं गठन अपनाने पर इसकी रोजगार प्रदान करने की क्षमता में कमी 
आ जायगी । सूती वज-उद्योग के युक्तिसंगत पुन्स गठन का हस्त-करघा उद्योग पर भी प्रभाव 
पड़ गा । अतः उन्होंने यह सुझाव दिया था कि इस कायंक्रम को अपनाने के पर्व पर्याप्त मात्रा में नये 
कारखानों की व्यवस्था की जानी चाहिये। वास्तव में, भारत-जैसे देश में जहाँ जन-शक्ति की 
अत्यधिक प्रचुरता है, बेरोजगारी के अप्रत्याशित भय को दर करने के लिए युक्तिसंगत पुनर्स गठन को 
धीरे-धीरे अपनाना चाहिए । 

(४) चोथी समस्या मांग में परिवर्तन के अनुसार उत्पादन में समायोजन 


( 40[प्रशप्रशा( छा था6 फ़थाहशा। 00 छा0०4१८४ंठपम (० ५6 एा278९ थ (6 ट०णाइप्राा८7?३ 
ए7४९727८९३ ) :--वतमान समय में विभिन्न प्रकार के मानव निर्मित सूत से तयार मिश्रित 
प्रकार के कपड़ों (प्णांड०५ 48070०8) की मांग दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। अतः भारतीय * 
सूती-वल्न उद्योग को इस परिवर्तित माँग की पूति के लिए अपने को समायोजित करना होगा । इसके 
लिए मानव-निर्मित सूतों के साथ-साथ मिश्रित तौर पर वस्त्र के निर्माण को प्राथमिकता देनी होगी । 
(५) विश्व बाजार में बढ़ती हुई प्रतियोगिता की समस्या (श00छ॥ ० 0९७8॥8 
००॥०७७०॥ 0 06 ज076 7:४0) :---भारत सरकार ने देशी बाजार का एक बहुत बड़ा 
भाग हस्त-करघा-उदयोग के लिए सुरक्षित कर दिया है, अतएव सूती वत्र-उदयोग की सफलता 
बहुत कुछ निर्यात पर ही निर्भर करती है । द्वितीय योजनाकाल में १०० करोड़ गज कप ड़ के वाषिक 
निर्यात का आयोजन था, जो पूरा नहीं हो सका | तृतीय योजनाकाल में सूती-वल््र के वार्षिक निर्यात 
का लक्ष्य ६८'५ करोड़ गज रखा गया था । चतुर्थ योजना में भी इस पर पर्याप्त जोर दिया गया 
है। किन्तु, भारत से सूती-वस्त्र का निर्यात १६५५-४६ में १०० करोड़ रुपये से घटकर १६६६-७० 


भारत के प्रमुख संगठित उद्योग-धन्धे ४३४५ 


में ८६*६ करोड़ रुपये हो गया । सरकार इस उद्देश्य से सती-व्त के निर्यात को बहुत अधिक 
प्रोत्साहित कर रही है। किन्तु पिछले कुछ वर्षों से विण्व बाजार में भारतीय सती वजभ-उदयोग को 
विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है । ब्राजील, मेक्सिको, मिश्र तथा अज॑न्टाइना भादि 
कपास-उत्पादक देशों में भी सूती वज्अ-उदयोग की स्थापना के प्रयत्न किये जा रहे हैं। जापान पुन: 
इस क्षेत्र में अत्यधिक तेजी क॑ साथ अग्रसर हो रहा हे और १६५४-५५ ई० के बाद विश्व क॑ सृती वस्त्र 
निर्यातक राष्ट्रों में पुन: इसका स्थान प्रथम हो गया है। देश के अन्दर भी जापानी प्रतियोगिता का 
भय है, पाकिस्तान में भी इस उद्योग का विकास हो रहा है । साथ ही, पश्चिमी जम॑नी, स्पेन तथा 
इटली आदि देश भी कपड़ के निर्यातक हो रहे हैं । इ गलेण्ड के साझे बाजार ((0णगञाा0 ॥79:6) 
में प्रवेश करने के बाद यह कंठिनाई और भी बढ़ जायगी, क्योंकि भारत के कूल सूती-वस्त्र के निर्यात 
का प्रायः एक-तिहाई भाग ब्रिटेन ही खरीदता है । 


(६) हस्त-करघा एवं मिल-उद्योग के समन्वय की समस्या (शक्काक्षा ० (९०- 
णवाश्रांणा छ>#एल्शा पद्रात00ा 20 शा। ॥00श॥79) :--भारत के कल सूती-वस्त्र के 
उत्पादन का प्रायः २५ प्रतिशत भाग विकेन्द्रित क्षेत्र, विशेषतः हस्त-करघा-उद्योग द्वारा उत्पन्न 
किया जाता है। हस्त-करघा उद्योग में पूर्ण या आंशिक रूप से कोई ५० लाख व्यक्तियों को रोजी 
प्राप्त होती है । अतः मिल उद्योग के विकास की किसी भी योजना में हस्त-करघा के साथ समन्वय 
पर पूरा जोर देना चाहिए | प्रायः ऐसा कहा जाता है कि सूती-वस्त्र उद्योग का विकास इस प्रकार 
से होना चाहिए कि मिल एवं हस्त-करघा की बनी वस्तुओं में कोई प्रतियोगिता न रहे । इस उहं श्य 
से इन दोनों प्रकार के उद्योगों के उत्पादन-क्ष त्र तथा उत्पादन की मात्र निश्चित कर दी जानी 
चाहिए । ऐसा करने से इनमें प्रतियोगिता की सम्भावना नहीं रह जायगी । इस उह श्य से आजकल 
भारत सरकार ने उत्पादन के सामान्य कार्यक्रम ( ('0ग्रावण शि०१एरतलाणा शठट्टा॥ा॥6 ) की 
नीति को अपनाया है जिसके अनुसार उत्पादन-क्ष त्र का विभाजन कर उन्हें सुरक्षित बनाने का 
प्रयास किया जाता है। किन्तु हस्त-करघा-उद्योग को प्रोत्साहन करने के उद्द श्य से मिल के क्षंत्र 
को अनावश्यक रूप से सीमित करना बुद्धिमानी का कार्य नहीं होगा । कानूनगो तथा कर्वे समितियों 
की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने द्वितीय योजनाकाल में मिल उद्योग के उत्पादन को ५०० 
करोड़ गज तक ही सीमित रखा तथा योजनाकाल में अतिरिक्त कपड़े की माँग की पूति को विके- 
न्द्रित क्षेत्र से पूरा करने पर जोर दिया | तृतीय योजनाकाल में भी सूती-वस्त्र के अतिरिक्त उत्पादन 
का अधिकांश भाग हस्त-करघा के द्वारा ही प्राप्त करने का आयोजन था । इससे स्पष्ट है कि सर- 
कार हस्त-करघा-उद्योग को अधिकाधिक प्रोत्साहन देना चाहती है तथा अतिरिक्त मांग की अधि- 
काधिक पूर्ति हस्त-करघा के कपड़ों से ही करना चाहती है । किन्तु, हस्त-करघा उद्योग को अना- 
वश्यक महत्त्व दिया जा रहा है | देश की आथिक व्यवस्था में हस्त-करघा उद्योग का निस्सन्देह 
विशिष्ट स्थान है, अतः इसको प्रोत्साहन देना अनिवार्य है। परन्तु, यह प्रोत्साहन मिल उद्योग की 
उत्पादन-शक्ति को स्थायी बनाकर नहीं होना चाहिए । अतः उद्योग के दोनों पहलुओं में सामंजस्य 
स्थापित करना चाहिए जिससे उद्योग के विकास में कोई कठिनाई नहीं हो सके और वह गतिशील 
बना रहेगा। 


(७) सरकारी नियन्त्रण का आधिक्य एवं कर का अधिक बोझ ( 7०८६९ 
(0भशताधाशा। ०000] 890 एपफ्रातशा ०0 (85 40॥) :-“सती-वस्त्र उद्योग की एक प्रमुख 
समस्या अत्यधिक सरकारी नियन्त्रण एवं कर के अधिक बोझ से उत्पन्न होती है। सरकार सती 

कपड़े पर उत्पादन शुल्क (62०८ 6७) में निरन्तर वृद्धि करते जा रही है जिससे इसके मल्य में 


४३६ भारतीय अथंशास्त्र 


अनावश्यक रूप से वृद्धि हो रही है । सरकार द्वारा समय-समय पर आय में वृद्धि के उद्द श्य से कपड़े 
पर उत्पादन शुल्क की दर में भी वृद्धि की जा रही है। इससे उद्योग की कठिनाइयाँ निश्चय ही बढ़ 
जाती हैं। वास्तव में, सृती-बस्त्र उद्योग के स्वस्थ विकास के लिए कर के बोझ को उचित स्तर 
पर रखना अनिवाय॑ है। इससे इस उद्योग के विकास में कोई कठिनाई नहीं होगी । 

(5) अकुशल तथा अलाभप्रद मिलें (पार्लीलंशा। ॥॥0 ४९००॥०ा॥० )४॥]$):-भारत 
में सती-वस्त्र के कारखानों की संख्या बहुत अधिक है। इनमें से अधिकांश कारखानों का आकार 
बहुत छोटा होने के कारण उनका उत्पादन व्यय बहुत अधिक पड़ता है। साथ ही, कुछ कारखाने 
अकुशल भी हैं। अतएव ऐसी मिलों को या तो बन्द कर देना चाहिए या उनमें सुधार तथा विकास 
के द्वारा इन्हें लाभप्रद तथा आथिक आधार प्रदान करना चाहिए। ' 


पंचवर्षीक योजनाओं में सूती वस्त्र उद्योग 
( (णाणा शा [00879 ॥ ५४८ ४6७४ ?]95 ) 

प्रथम ५॑चवर्षीय योजना (सा कांए&० ४९7 ?)॥॥) में कपड़े एवं सूत के उत्पादन में 
महत्त्वपृर्ण वृद्धि का आयोजन था | १६५०-५१ ई० में सूत का उत्पादन ५३४४ करोड़ कि० ग्राम 
तथा कपड़े का उत्पादन ३४० करोड़ मीटर था । योजना के अन्त में यह बढ़कर १६५५-५६ ई० में 
७४४ कि० ग्राम सूत तथा ४६६'५ करोड़ मीटर कपड़ा हो गया | इस प्रकार योजनाकाल में सृत 
के उत्पादन में ३८०५ प्रतिशत तथा कपड़े के उत्पादन में ३७३ प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रथम 
योजना काल में उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप देश में कपड़े की प्रति-व्यक्ति औसत खपत १६५०- 
५१ ई० में १०६ मीटर से बढ़कर १६५५-५६ ई० में १४७ मीटर हो गयी। ( इसमें सभी 
प्रकार के कपड़ सम्मिलित हैं। ) 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (8०००१ ५6 ८ ?|#॥॥) के अन्त तक १६६०-६१ ई० 
में प्रति-व्यक्ति औसत खपत १७ मीटर के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि आंतरिक 
खपत के लिए कुल ७३० करोड़ मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी । इसके अतिरिक्त योजना में 
९५ करोड़ मीटर कपड़ा विदेशों में निर्यात करने का लक्ष्य था। इस प्रकार १६६०-६१ ई० तक 
प्रायः ८२५ करोड़ मीटर कपड़े की आवश्यकता का अनुमान था जिसकी पूर्ति उत्पादन की तीनों 
इकाइयों--मिल, हस्त-करघा तथा शक्ति द्वारा प्रचालित करघा द्वारा करनी थी। इसमें से द्वितीय 
योजना के अग्त में मिल के कपड़े का उत्पादन ४६५४ करोड़ मीटर तथा सूत का उत्पादन 
८० करोड़ कि० ग्रा० हुआ । इस प्रकार द्वितीय योजना का यह लक्ष्य पूर्ण रूप से पूरा हो गया । 

तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल (#॥70 ॥५6 ५७क्ष ९7) में सूती वज के उत्पादन 
को १६६५-६६ ई० में ५५० करोड़ मीटर करने का आयोजन था। अनुमान लगाया गया था कि 
९६६५-६६ ई० में आंतरिक उपयोग के लिए ८०४ करोड़ मीटर तथा निर्यात के लिए ८० करोड़ 
मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, यानी १६६५-६६ ई० में कूल ८८५५ करोड़ मीटर कपड़े की आव- 
श्यकता होगी। इसमें से मिल्न उद्योग का हिस्सा ५५० करोड़ मीटर तथा विकेन्द्रित क्ष त्र का ३३५ 
करोड़ गज निश्चित किया गया । किन्तु, योजना का यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका तथा १९६५-६६ 
ई० में सूती वस्त्र का उत्पादन ४४० करोड़ मीटर तथा सूत का उत्पादन ६०'८ करोड़ कि० ग्राम 
ही हुआ । 

योजनाकाल में सूती वस्त्र-उद्योग के पुनर्स्थापन तथा आधुनिकीकरण पर १०५ करोड़ रुपये 
व्यय किये गये। तृतीय योजनाकाल में सहकारिता के आधार पर सूती वस्त्र के कारखानों की 
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स्थापना के क्षेत्र में भी विशेष प्रगति हई । योजनाकाल में इस प्रकार के ४४ नये कारखाने खोलने 
की अनुमति दी गयी । 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (700 फ्प४७ श८कक 00) के अन्त में, यानी १६७३-७४ ई० 
तक मिल के सृती-वस्त्र के उत्पादन को बढ़ाकर ५१० करोड़ मीटर तथा सूत के उत्पादन को ११५१० 
करोड़ कि० ग्राम करने का आयोजन है। चतुर्थ योजनाकाल में पुनर्स्थापन तथा आधुनिकीकरण 
पर १३२५ करोड़ रुपये तथा विस्तारीकरण पर १३४ करोड़ रुपये व्यय का अनुमान किया जाता 
है। यह लक्ष्य कोई बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी इस उद्योग की समस्याओं को दूर करने का 
यथासम्भव प्रयास सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। जोशी कमिटी ने इस उद्योग की प्रमुख 
समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और इनके समाधान के लिए समुचित 
उपाय भी बतलाये थ । किन्तु, इन सिफारिशों के बावजूद सरकार कपड़े के उत्पादन-शुल्क मे वृद्धि 
ही करती जा रही है। उत्पादन-शुल्क में इस वृद्धि से मुख्यतः फाइन तथा सुपरफाइन कपड़े ही 
प्रभावित हुए हैं। किन्‍त शस उद्योग के संकट स्पष्टत: यह बतलाते हैं कि यदि सरकार अपनी 
कर-नीति को कठार बनायगी तो इस उद्योग में उत्पादन हास नियम ( [.8७ ए फ़िंगागशाए?ए 
एषपाा॥$ ) अवश्य ही लागू होने लगेगा । 
पंचवर्षीय योजनाओं में सूती बख्र-उद्योग की प्रगति का अन्दाजा निम्नांकित 
तालिका से लगाया जा सकता है :-- 


पंचवर्षीय योजनाओं में सूत एवं कपड़ का उत्पादन 
१६५०-५१ १६५५-५६ १६६०-६१ १६६५-६६ १६६८-६६ १६७३-७४ 
(आयोजित) 
'सूत (करोड़ कि० ग्रा०) ५३४४. ७४४ ८०*१ 8०७ ६५६ ११४-० 
कपड़ा (करोड़ मीटर में) ३४० ४६६५ ४६४९ ४४७११ ४४६'७ ५१०० 
पिछले २० वर्षो में सूती-बस्त्र उद्योग की प्रगति का अन्दाजा निम्नांकित तालिका से भी 
लगाया जा सकता है :--- 


१९५१ १६९७१ 

१. कारखानों की क्‌ल संख्या ३७८ ६६४ 
२. तकओं की संख्या (हजार में) १०,६६६ १७,८७६ 
३. कर्घों की संख्या (हजार में) १६४,५६७ २०६,०२१ 
४. सत का उत्पादन (हजार किलोग्राम में) ५९१,४३१ ६६४,७५६ 
५. सूती-वस्त्र (मिल का उत्पादन) हजार मीटर में ३,७२७,२६४ ४,१५७,०६४ 
(विकेन्द्रित क्षेत्र) कर १,०१३,००० ३,६६२,००० 

६. कपास की खपत (लाख गांठ में) ३८५ ६३*९ 


इस प्रकार विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद इस उद्योग की वरतंमान प्रवृत्ति निरंतर विस्तार 
की ओर है। अतएवं हमारा विचार है कि यदि व॑ज्ञानिक कर-नीति ( $007ात0 एथाश।॥ 
ए गिंइएव ॥6857/85 ), उदार आधुनिकीकरण की नीति एवं यथाथंवादी निर्यात विकास 
की नीति अपनायी जाय तो यह उद्योग निश्चय ही विकास की ओर उन्मुख होगा । 


.. #०ण्रपा ?9॥ (969 74) ए. 300. 


४रै५ भारतीय अथशास्र 


२. जूट उद्योग 
( 776 [00509 ) फ 
भारत की ओद्योगिक व्यवस्था में जूट-उचद्योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है । यह विदेशी मुद्रा प्राप्त 
करने का एक प्रमुख साधन है। जूट की वस्तुओं के निर्यात से १९६६-७० ई० में २०६ करोड़ 
रुपये विदेशी विनिमय के रूप में प्राप्त हुआ था। यह देश के कूल निर्यात का प्रायः २२ प्रतिशत 
भाग था। इस समय देश में कुल ११२ जूट के कारखाने हैं जिनमें लगभग १०० करोड़ 
रुपये की पू जी लगी हुई है। इन कारखानों में ७२,६५० कर्घषे थे जिनमें से ४५ प्रतिशत हैसियन 
तथा ५४ प्रतिशत टाट एवं बोरा तेयार करते हैं। १६६८ ई० में जट का उत्पादन १०'८५ लाख 
टन था। इस उद्योग की वार्षिक उत्पादन क्षमता १३ लाख टन की है । 
उद्योग का प्रारम्भिक इतिहास (8%9 प्लांशज+ ० 06ए४७०एा०ा॥।) +--भारत में जूट 
कातने की पहली मिल १८५५ ई० में बंगाल के श्रीरामपुर के समीप रिशरा नामक स्थान में जॉज 
' आकलेंड द्वारा चालू की गयी। १८५६ ई० में इस उद्योग में सर्वप्रथम शक्ति द्वारा चालित करचे 
का प्रयोग किया गया। प्रारम्भ में इस उद्योग का विकास बहुत मंद रहा | किन्तु इसके बाद इसका 
विकास प्रारम्भ हुआ और १८६८ से १८७३ ई० के बीच जूट के कारखानों ने खूब रुपया बनाया एवं 
कारखानों ने ५ से २५ प्रतिशत तक का लाभांश दिया | इसके फलस्वरूप बहुत-सी नयी मिलें स्थापित 
की गयीं और उत्पादान में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई । इससे लाभ की मात्रा घटने लगी एवं जूट-उद्योग 
को संक्रट का सामना करना पड़ा । लेकिन, इस समय तक देश में जूट उद्योग पृर्णतः सुदृढ़ हो गया 
था । १८८६ ई० में भारतीय जूट मिल संघ (02॥ उप्रा० | 85800७॥0॥) की स्थापना हुई 
जिसने इस उद्योग के विकास एवं इसकी स्थिति को सुदृढ़ बनाने में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया । 
१८८५ ई० के बाद इस उद्योग की उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी | प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक यह धन्धा 
काफी सुदृढ़ हो चुका था और भारतीय जूट की वस्तुओं का निर्यात विश्व के प्राय: सभी प्रमुख 
देशों में होने लगा था । १६१३-१४ ई० में भारत में कूल ६४ जूट के कारखाने थे जिनमें ४३'३ 
लाख गाँठ कच्चे जूट की खपत हुई थी तथा १८३ करोड़ रुपये के जूट के सामान का निर्यात 
किया गया था । 
प्रथम महायुद्ध एवं उसके बाद की प्रगति ([7९४००फणक॥ा। 6ण]78 776 माड। ए/०70 
५५४४ 870 ४७) :--प्रथम महायुद्ध ने अन्य उद्योगों की तरह जूट-उद्योग को भी प्रोत्साहन 
प्रदान किया । युद्ध-स्थलों में बालू के थैलों एवं त्रिपाल आदि की मांग में वृद्धि के कारण निर्यात में 
महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई । विदेशों में यन्त्र वग रह मंगाने की असुविधा ने नये कारखानों को सम्भावना कम 
कर दी । साथ ही, युद्ध ने कच्चे जूट के निर्यात की सम्भावना को समाप्त कर उनके मूल्य को बढ़ाने 
से रोक दिया। युद्धकाल में मित्र-राष्ट्रों की सेना के लिए भारतीय मिलों ने १३६ करोड़ पौंड जूट 
के कपड़े तथा १० लाख पौंड सुतली तयार किया । बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए जूट के 
कारखानों ने अपनी प्री क्षमता के अनुसार कार्य किया । युद्धकाल में कारखाना अधिनियम भी ढीला 
कर दिया गया और कच्चे जूट के निर्यात को पूर्णतया रोक दिया गया । कच्चे जूट के मूल्य एवं 
मजदूरी में वृद्धि नहीं होने के कारण युद्धकाल में जूट की मिलों ने बहुत ही मुनाफा कमाया। 
किन्तु युद्ध के बाद जूट-उदयोग को बहुत कारणों से कठिनाइयों का सामना करना पडा । 
युद्ध-सम्बन्धी मांग समाप्त हो जाने से जूट की वस्तुओं की मांग बहुत कम हो गयी । साथ ही, 
युद्ध के बाद कच्चे जूट के मूल्य एवं मजदूरी में वृद्धि प्रारम्भ हो गयी । युद्धकाल में अत्यधिक 
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मुनाफे से प्रभावित हो सद्ध के तुरंत बाद में बहुत-सी नयी-नयी मिलें प्रारम्भ की जाने लगीं। 
जूट-उदयोग को कोयले का अभाव का सामना करना पड़ा जिसमें १६१६-२० ई० में बहुत- 
से कारखानों को कुछ समय तक बन्द रखने के लिए बाध्य होना पड़ा । इन कठिनाइयों का 
सामना करने के लिए जूट की मिलों न अप्रिल, १६२६१ ई० में सप्ताह में ४ दिन काम करने का 
एक समझौता किया जो १६२६ ई० तक चलता रहा । किन्तु युद्धोत्तततालीन कठिनाइयों के बावजूद 
इस उद्योग की प्रगति संतोपजनक रही तथा इसमें सम्पन्नता बनी रही । नये-नये कारखानों के 
स्थापना हुई तथा उत्पादन कार्य भी उसी प्रकार से चलता रहा एवं मिल-मिलकों ने बहुत अधिक 
मुनाफा कमाया । १६०६ ई० तक जूट-उद्योग ने बडी उन्नति कर ली। १६२३ से १६२६ ई० के 
बीच ७ वर्षों में जुट की उत्पादन-शक्ति में प्राथ: २५ प्रतिणत की वृद्धि हुई । 

१५६२७ ई० की गयानवः आधथिक, मन दी एबं बाद [ पृ& 0ा6वधा +0०0०7070 7227708- 
800॥ एी 929 0 हल) :-+ किन्‍्त १६ ० की भयानक आधिक मन्दी ने जुट-उदयाग का 
बहत अधिक प्रभावित किया | आर्थिक मन्दी के कारण जुट की वस्तुओं का निर्यात बहुत घट गया 
जिससे इसे उद्योग को भीषण कठिनाइयों का सामना करना पडा । इस प्रकार १६५८-२६ इ० मे 
जहाँ भारत से ५७ करोंड रुपये की जूट की वस्तुओं का निर्यात होता था, वहाँ १६३३-३४ में केवल 
११०४ करोड रुपये की ज़ट की वस्तुओं का निर्यात हो सका | मन्दी के कारण जूट के कारखानों 
में प्रति सप्ताह काम के घण्टों को घटा दिया गया तथा कुछ करघों को भी बन्द कर दिया गया । 
१६३६ ई० में जूट के उत्पादन में वृद्धि करने तथा खेती-सम्बन्धी अनुसंधान को प्रोत्साहन करने के 
लिए एक भारतीय केन्द्रीय जुट समिति ( [ञातांक्षा (०0४ 7ए० (०90०८ ) की स्थापना 
हुई जो इस उद्योग के चतुदिक विकास का प्रयत्न करती है। १६३८ ० में विदेशी व्यापार की 
अनिश्चितता तथा मिलों की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण जूट-उद्योग को पुन: कठिनाइयों क 
सामना करना पडा | इस प्रकार सितम्बर, १६३८ ई० तक जूट उद्योग एक भीषण संकट की ओर 
अग्रसित हो रहा था। अतः बंगाल की जूट मिलों एवं जूट उत्पादकों की रक्षा के लिए बंगाल 
सरकार ने एक विशेष अध्यादेश जारी कर बंगाल की जूट मिलों को प्रति सप्ताह ४५ घण्टे स 
अधिक काम करने से रोक दिया । इस अध्यादेश के भय से १६३६ ई० में संस्था एवं बाहरी मिलों 
के बीच एक ममझौता हुआ जिसके अनुसार मिलों ने २० प्रतिशत जूट के कपड़े तथा ७३ प्रतिशत 
बोरा तैयार करने वाले करघों को बन्द रखकर ४५घण्टे प्रति सप्ताह काम करने का निश्चय किया 
किन्तु, इसी बीच १६३६ ई० में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हो जाने के कारण स्थिति में अपने-आप 
सुधार हो गया और मिलों के उत्पादन तथा मुनाफे दोनों में आशातीत वृद्धि हुई । 

लेकिन इतना होने पर मन्दी और संकट काल में जूठ-उदयोग सूती वस्त्र-उदयोग की 
अपेक्षा अधिक सुरक्षित रहा । इसका प्रमुख कारण इस उद्योग का सुदृढ़ आन्तरिक संगठन था । 
भारतीय जूट मिल-संघ के नेतृत्व में जूट की मिलों ने पारस्परिक सहयोग में उत्पादन सीमित रखने 
की नीति का बडी सफलता से अनुकरण किया । साथ ही, मिलों के पास पर्याप्त सुरक्षित कोस ने 
भी इन्हें इन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करने में अकथनीय सहयोग प्रदान किया । 

द्वितीय महायुद्ध एवं युद्योत्तततालीन समस्याएँ ( 86००० ०74 ए४क्ष 870 (6 
ए08-एद्चा। 20080॥58 "१६३६ ई० में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होने के साथ-साथ संनिक 
आवश्यकताओं की पूति के लिए जूट की वस्त॒ओं की मांग अत्यधिक बढ़ गयी जिससे जूट और जूट की 
बस्तुओं के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। अतएव काम करने के घण्टों पर जो रोक लगायी गयी थी 


४४० भारतीय अथंशास्त्र 


उसे पूर्णतया हटा दिया गया और मिलों ने ६० घण्टे प्रति सप्ताह काम करना प्रारम्भ कर दिया । 
साथ ही, भारत सरकार ने एक विशेष अध्यादेश द्वारा कारखाना अधिनियम की कुछ धाराओं को 
भी स्थगित कर दिया । फलत:, उत्पादन एवं निर्यात में बहुत अधिक वृद्धि हुई । १६३६-४० ई० में 
जूट की वस्तुओं का उत्पादन १२'८ लाख टन तथा निर्यात ११ लाख टन था । 


किन्तु, युद्ध काल में जहाँ मूल्य में वृद्धि से उदयोग को लाभ हुआ वहाँ इसके समक्ष कई 
नयी समस्याएँ भी आ गयीं। इनमें निर्यात की समस्या सर्वोपरि थी। युद्धकाल में शत्रु-राष्टरों 
को होनेबाला निर्यात तो प्राय: समाप्त हो ही गया, साथ ही, समुद्री यातायात की जोखिम के 
कारण मित्र-राष्ट्रों को होनेवाला निर्यात भी बहुत घट गया । इसका प्रभाव जूट की मिलों पर 
बहुत बुरा पढ़ा । साथ ही, बहुत-से देशों ने जूट की स्थानापन्न वस्तु निकालने का प्रयत्न प्रारम्भ 
कर दिया तथा कुछ देशों को इसमें सफलता भी मिली । इससे जूट-उदयोंग को बहुत क्षति की 
आशंका होने लगी । किन्तु भारतीय जूट-संघ के प्रयत्नों एवं सुदूर पूर्व के युद्ध-स्थलों से जूट 
की वस्तुओं की मांग के परिणामस्वरूप भारत का जूट-उदयोग इन कठिनाइयों से बच गया । 
सितम्बर, १९४० ई० में संघ की सदस्य-मिलों ने प्रति माह में एक सप्ताह काम बन्द करने तथा 
४५ घण्टे प्रति सप्ताह काम करने का निश्चय किया । किन्तु, इस बीच में युद्ध के लिए बोरों के 
भारी आडडर प्राप्त होने के फलस्वरूप मिलों ने प्रति सप्ताह ६० घण्टे काम करना प्रारम्भ कर 
दिया पुनः मई, १६४२ ई० में चन्द कठिनाइयों के कारण मिलों ने ५४ घण्ट प्रति सप्ताह काम 
करने तथा १० प्रतिशत करघों को बन्द करने का निश्चय किया । किन्तु, मार्च, १६४३ ई० में 
अमेरिका से हैसियन कपड़े का एक बहुत बडा आर्डर मिलने के कारण मिलों ने ६० घण्टे 
प्रति सप्ताह काम करना प्रारम्भ कर दिया | इस प्रकार द्वितीय युद्ध का समय जूट उद्योग के 
लिए आशा एवं आशंका का समय रहा। युद्धकाल में २६ मिलें सरकार द्वारा संनिक भण्डार एवं 
सामग्री तेयार करने के लिए ले ली गयी थीं। इस भाँति जूट-उद्योग द्वितीय युद्धबकाल में अपनी 
प्रस्थापित क्षमता के प्रायः २५ प्रतिशत भाग से वंचित रहा । फिर भी, युद्ध-सम्बन्धी सारी 
आवश्यकताओं को पूर्ति करने में यह पूर्णतया समर्थ था । वास्तव में, जूट-उद्योग की प्रमुख समस्या 
उत्पादन-क्षमता की अतिरिक्तता है जिससे इसे यदा-कदा उत्पादन को सीमित करने की नीति 
अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा । 


विगत दोनों महायुद्धों के बीच जूट-उदयोग की प्रगति का अन्दाजा निम्न तालिका' से 


स्पष्ट है :--- 

वर्ष कारखानों अधिकृत पू जी करघों की संख्या तकुओं की संख्या 
की संख्या (करोड़ में) (हजार में) (हजार में) 

१६०६-१० से १९१३-१४ 
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जूट उद्योग पर देश विभाजन का प्रभाव 
( ल्‍ीहिट8 ० ए&70007 07 ]४४८ ॥7308(79 ) 

द्वितीय महायुद्ध के दो बष बाद जूट उद्योग को सबसे बड़ी समस्या का सामना करना 
पड़ा । अगस्त, १६४७ ई० में देश-विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप अविभाजित भारत के कच्चा 
जूट उत्पन्न करने वाले कुल क्षत्र का केवल २१ प्रतिशत भाग तथा कच्त जूट की कुल उपज का 
केवल २० प्रतिशत भाग भारत को मिला जबकि जूट की प्रायः सभी मिलें भारत संघ में ही रह 
गयीं । इससे जूट उद्योग को कच्चे माल के अभाव की भीषण समस्या का सामना करना पड़ा। 
विभाजन के पश्चात्‌ भारत में केवल १७ लाख गाँठ जूट का उत्पादन टुआ था जबकि पाकिस्तान 
में कच्चे जूट का उत्पादन प्रायः ६८ लाख गाँठ था । अतएव देश की मिलों को कच्चे जूट के लिए 
पाकिस्तान पर आश्रित होना पड़ा । प्रारम्भ में, राजनीतिक मनमुटाव के कारण दोनों देशों का 
व्यापारिक सम्बन्ध ठीक नहीं था। नवम्बर, १६८७ ई० में पाकिस्तान ने भारत को जानेवाले जट पर 
एक कर लगा दिया । इसक फलस्वरूप दोनों देशों के बीच मई, १६८८ ई० में एक व्यापारिक सम- 
झौतता हुआ जिसके अनुसार पाकिस्तान ने भारत को ५० लाख गांठ जूट दन का वादा किया । पन: 
१६४६ ई० में एक दूसरा समझौता हुआ जिसके अनुसार पाकिस्तान ने प्रतिवर्ष भारत को ७८ 
लाख गाँठ जट देना स्वीकार किया । 

इसी बीच सितम्बर, १६४६ ई० में भारतीय रुपये के अवमृल्यन ( [0५3।0०७(0॥) के 
कारण पाकिस्तानी जूट का मूल्य (पाकिस्तान ने अपनी मुद्रा का अवमल्यन १६९५५ ई० में किया ) 
भारतीय मुद्रा के रूप में ४४ प्रतिश्रत से बढ़ गया । साथ ही, भारतीय जूट के निर्यात की वस्तुओं 
का मूल्य डॉलर क्षत्र में प्रायः ३० प्रतिशत घट गया . अत: जूट उदयोग ऊं समक्ष एक नयी कठिन 
स्थिति उत्पन्न हो गयी । भारतीय जूट-मिल संघ ने अक्तुबर, १६४६ ई० में सभी मिलों को यह 
भादेश दिया कि पाकिस्तानी जूट के लिए वे एक निश्चित मूल्य से अधिक कीमत न दे । इसी बीच 
अप्र ल, १६५० ई० में.दोनों देशों कं बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ जिसके अनुसार जुलाई, 
१६५० ई० तक पाकिस्तान ने भारत को ८ लाख गाँठ जूट देना स्वीकार किया, किन्तु इस समझौते 
की शत्त पाकिस्तान ने पूरी नहीं की । पुनः: फरवरी, १६५१ ई० में एक दूसरा व्यापारिक समझौता 
हुआ जिसके अनुसार अगले १६ महांने में पाकिस्तान ने भारत को ३० लाख गाँठ जूट देना स्वीकार 
किया । इसके साथ ही भारत ने जूट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्न करता 
रहा । वास्तव में, भारतीय जूट मिलों की पाकिस्तानी जूट पर निभंरता समाप्त करने के लिए 
यह आवश्यक है कि देश में कच्चे जूट के उत्पादन को बढ़ाया जाय । भारत सरकार द्वारा इस 
उहं श्य की पूर्ति के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किये जा रहे हैं। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप देश में 
जूट की खेती के क्षत्र एवं उपज दोनों में वृद्धि हो रही है। 

निर्यात (&फ्णा) :--भारत जूट की निर्मित वस्तुओं का महत्त्वपूर्ण निर्यातक देश है। 
द्वितीय महायुद्ध के पूर्व कुल भारतीय निर्यात का १६ प्रतिशत भाग जूट की वस्तुओं का ही था, 
द्वितीय युद्ध के बाद बढ़कर यह २७६ प्रतिशत तथा विभाजन के बाद बढ़कर ३५*३ प्रतिशत ही 
गया । किन्तु, इसके बाद इसका प्रतिशत घटने लगा तथा १६५१-५२ में यह घटकर प्राय: २० प्रति- 
शत हो गया। १६६६-६७ में २५० करोड़ रुपये मूल्य की जूट की वस्तुओं का निर्यात किया गया था 
किन्तु १६६६-७० में यह २०६ करोड़ रुपये हो गया । यह कुल निर्यात का १५ प्रतिशत भाग था। 

जूट की वस्तुओं का पहले मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया जाता था किन्तु 
वतंमान समय में कई कारणों से वहां पर भारतीय जूट की वस्तुओं की मांग घट रही है । किन्तु, 


डहं४२ भारतीय अथंशास्त्र 


पूर्वी यूरोप के देशों तथा सोवियत संघ में जूट की वस्तुओं की मांग में वृद्धि का पर्याप्त क्षेत्र है। 
भारत सरकार भी जूट के निर्यात को बढ़ाने पर पर्याप्त जोर दे रही है तथा इस उद्देश्य से जूट 
की कई किस्मों पर से निर्यात कर में पर्याप्त मात्रा में छूट दी गयी है । 


जूट उद्योग की प्रमुख समस्याएं 
( ॥7907&॥0 ?/00[९7708$ ० ॥९ ]७6 ॥7005(9 ) 

इस प्रकार भारतीय जूट उद्योग का भविष्य अत्यंत उज्जवल है। जूट उद्योग देश के 
लिए विदेशी मुद्र। अजित करने का प्रमुख साधन है तथा भविष्य में भी रहेगा । किन्तु, वतेमान समय 
में भारतीय जूट-उदयोग के समक्ष कई समस्याएं हे जिनमें निम्नांकित प्रमुख समस्याएं हैं :---- 

(क) कच्चे जूट का अभाव ( आाणा8९९ ०ए 7२६७ २06 ) : -देश-विभाजन के बाद 
भारतीय जूट-उदयोग के समक्ष सर्वाधिक प्रमुख समस्या कच्च माल के अभाव की समस्या है। देश- 
विभाजन के फलस्वरूप जूट उत्पन्न करने का प्रायः ८० प्रतिशत भाग पाकिस्तान में चला गया । 
इस अभाव को दूर करने के लिए सरकार द्वारा देश में जूट के उत्पादन को बढ़ाने पर परा जोर 
दिया जा रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना ( काश कर ४८छ क्या ) में कच्चे जूट का 
उत्पादन १६५०-५१ ई० में प्राय: ३३ लाख गाँठ से बढ़कर १६५५-५६ ई० में ४२ लाख गांठ हो 
गया। द्वितीय पंचवर्षोष योजना ($०८०४० ॥४6 ४७७ ?)9॥) में भी कच्चे जुट के उत्पादन 
को बढ़ाकर १६६०-६१ ई० में ५५ लाख गाँठ करने का आयोजन था। किन्तु, योजना का यह 
लक्ष्य पूरा नहीं हो मका तथा १६६०-६१ ई० में जूट का उत्पादन केवल ४१ लाख गाँठ ही हुआ । 
तृतीय पंचवर्षीय योजना (7४70 7४७ शेव्श्षा 20) के अन्त में जूट के उत्पादन को बढ़ाकर 
१६६५-६६ ई० तक ६२ लाख गाँठ करने का आयोजन था। किन्तु, १६६५-६६ ई० में जूट का 
उत्पादन प्रायः ४५ लाख गाँठ ही हुआ। इसी प्रकार १६६८-६६ में जूट का उत्पादन ६२ लाख 
गाँठ था । चतुर्थ योजना में १६७३-७४ ई० तक जूट के उत्पादन को बढ़ाकर ७४ लाख गाँठ करने 
का आयोजन है । कच्चे जूट के उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ इसके मूल्य को एक न्यूनतम स्तर पर 
बनाये रखने का प्रयास भी आवश्यक है। इससे कच्चे जूट के उत्पादकों को उनकी फसल का उचित 
मूल्य मिलेगा और वे अधिक उत्पादन का प्रयत्न करेंगे। साथ ही, कच्च जूट की किस्म पर भी 
समुचित ध्यान देना चाहिए । इस प्रकार रासायनिक खादों के अधिकाधिक प्रयोग, जूट की खेती 
के क्षेत्र में वृद्धि, बंजर भूमि के उद्धार, धान एवं जूट की सम्मिलित खेती तथा पश्चिमी बंगाल के 
अतिरिक्त अन्य राज्यों में जूट की खेती के विस्तार द्वारा कच्चे जूट के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि 
की जा सकती है। 

(ख) यंत्रों एवं उपकरणों के आधुनिकीकरण की समस्या (४००७१रांडशांण 
एऐक्रा।$. 0 €वर्णा0ए०॥5) :--जूट उद्यग के अधिकांश यंत्र अत्यन्त पुराने हो गये हैं। अतः 
इनका जीर्णोद्धार अनिवायं है। भारतीय जूट-उदयोग की समृद्धि मुख्यतया विदेशी बाजार पर ही 
आधारित है। विश्व के बाजार में अपने एकाधिकार की स्थिति को बनाये रखने के लिए इस उद्योग 
का आधुनिकीकरण आवश्यक है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप जूंट की वस्तुओं के उत्पादन की 
लागत में कमी की आशा की जाती है जिससे विदेशी बाजार में भारतीय जूठ उद्योग दूसरे देशों की 
प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक सामना कर सकेगा । जूट-उदयोग के आधुनिकीकरण के लिए सरकार 
विशेष रूप से सचेष्ट है। जूट की मिलों को यन्त्र आदि के आयात की विशेष सुविधा दी जा रही 
है। साथ ही, देश में भी जूट की मशीनों के निर्माण की व्यवस्था की जा रही है। इस कार्य के 
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लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ('भग9८) द्वारा मिलों को ऋण देने की व्यवस्था भी की 
जा रही है। तृतीय योजनाकाल में इस उद्योग के यन्त्रों एवं उपकरणों के आधुनिकीकरण के लिए 
१२ करोड़ रुपये और विनियोग की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। जुट-उदयोग में 
आधुनिकीकरण की प्रगति बहुत ही संतोषजनक है। जूट-उदयोग में लग. ५३२ लाख करघों में से 
४'३े लाख का आधुनिकीकरण किया जा चुका है। 

(ग) व्यवसाय में स्व बाजी की अधिकता की समस्या (श०0्ा। ण ७०४४ं१८ 
5600)8007 ॥7 ॥0फ/7५) :--तीस री समस्या जूट-उदयोग में अत्यधिक सद्ठ बाजी का प्रचलन 
है। जब कच्च जूट अथवा जूट द्वारा उत्पन्न वस्तुओं का मुल्य गिरने लगता है तो सट्ट बाजी के कारण 
ये वस्तुएँ और भी सस्ती हो जाती है । इसके विपरीत जब इनक मूल्य म॑ वृद्धि होन लगती है तो 
सट्टबाजी कं कारण इनका मूल्य और भी अधिक बढ़ जाता है । इसका निर्यात व्यापार पर बहुत बुरा 
प्रभाव पडता है। निर्यात प्रोत्साहन समिति ने भी सरकार क। ध्यात इस समस्या की ओर आकर्षित 
निया था। इस तरह की सट्ट बाजी उद्योग क हिंता क लिए निश्चय ही हानिकारक है। अतः 
सरकार को इसपर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। भारतीय जूट मिल-सघ क अध्यक्ष श्री गोयनका ने 
मा, १६५८ ई० में संघ क समक्ष भाषण दत हुए सट्ट॒बाजी को समस्या को दूर करने क लिए 
अग्रिम बाजार (#प्राधा& गर॥:८$) की स्थापना की सिफारिश की था । 

(घ) अत्यधिक मूल्य एवं स्थानापन्न वस्तुओं की समस्या (00 ०। भ्रांड। 706 
80 (॥6 शा।शए९॥०९ ए 5पापा०8) :--इस उद्योग क॑ समक्ष चौथी प्रमुख समस्या ऊँच 
मूल्य एवं विदेशों में जूट की स्थानापन्न वस्तुओं की प्रतियोगिता की आशंका है। द्वितीय युद्ध के 
बाद जूट की वस्तुओं क मूल्य में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है जिसस विदेशों में वस्तुएं महंगी 
पड़ती हैं। अतः, बहुत-से राष्ट्‌ जूट की सस्ती स्थानापन्न वस्तुओं का पता लगान का श्रयत्न कर रहे 
हैं। वेस्ट इण्डिज, फिलिपाईनस तथा ब्राजिल आदि देशों में अन्य पोधों क रशा से जूट की तरह 
वस्तुओं के निर्माण का प्रयत्न जारी है। विगत महायुद्ध के समय से संयुक्त-राज्य अमरिका ने जूट 
की जगह कागज के बोरों का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। यह इस उद्योग की आधारभूत 
समस्या है तथा इसका सम्बन्ध इसक भविष्य स है | जूट मिल-सघ क अध्यक्ष न फरवरी, १६५६ ई० 
में अपने भाषण में यह बतलाया था कि जिस प्रकार कच्च माल की कमी के कारण जूट-उदयोग 
की स्थिति अत्यंत गम्भीर हो गयी है, उसी प्रकार की गम्भीर स्थिति अत्यधिक मूल्य क॑ कारण 
जूट की जगह पर अन्य वस्तुओं के अधिकाधिक प्रयोग द्वारा उत्पन्न होने की आशंका से सदा बनी 
रहती है। इस समस्या का समाघान जूट की वस्तुओं क मूल्य में कमी है। १६६० ई० क प्रारम्भ 
से ही जूट की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को रोकन का प्रयास किया जा रहा है। वास्तव में, जब 
तक भारतीय जूट की वस्तुएं कम मूल्य पर विदेशियों को प्राप्त होती रहेंगी तब तक इस प्रकार 
के भय की सम्भावना नहीं है। अतः, इस बात का सदा प्रयत्न होना चाहिए कि वस्तुओं का 
मूल्य कम रहे । साथ ही, इनकी किस्म में भी सुधार होता रहे। निकट भविष्य में पाकिस्तान के 
बढ़ते हुए जूट-उदयोग से भी प्रतियोगिता का भय है जिसके लिए भी इस उदयोग को सदा तैयार 
रहना अनिवाय है । न्‍ 


(डः) किस्म में सुधार तथा छूट के नये उपयोगों की खोज की समस्या (शक्राशा। ० 
॥970शटगहा। जा वृष्या।॥ थात 58ककाएा 0ी गए प$ढ९$ 0 वप्राल ४00४०४७) :---भारतीय 
जूट-उदयोग की एक प्रधान समस्या जूट की किस्म का खराब होना है। जूट-उद्योग की प्रगति 
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के लिए यह अनिवार्य है कि इस उद्योग की वस्तुओं की किस्म में सुधार लाया जाय | साथ ही, 
जूट की वस्तुओं के नये-तये उपयोगों की खोज भी अनिवायं है। इस सम्बन्ध में जुट मिल- 
एसोशिएशन द्वारा बहुत ही महत्त्वपूर्ण काय किये जा रहे हैं। इस क्षत्र में कुछ प्रगति भी हुई है, 
किन्तु अभी और प्रयत्नों की आवश्यकता है । 

इनके अतिरिक्त जूट-उद्योग में उत्पादन-क्षमता की अधिकता ( 5प्नफ्राप8 00060०४५९ 
०898०५ ) एवं निम्न उत्पादन-क्षमता ( .655 छा०तएरलांशा9 ) इत्यादि समस्याएँ भी 
वत्तमान हैं। इस उद्योग के विकास के लिए इन कठिनाइयों को दूर करना भी अनिवायं है। 

जूट जाँच समिति के सुझाव (१९००ा।ग्राद्यात॑क्ञा05 ० ध6 78 सावणा'५ (0ाा- 
5$80॥) :--भारत सरकार ने १९५३ ई० में जूट-उदयोग व कच्चे जट के उत्पादन के सम्बन्ध में 
व्यापक जाँच के लिए श्री के” आर० पी० आयंगर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की 
जिसने मई, १६५४ ई० में अथना प्रतिवेदन प्रस्तत किया। समिति की सिफारिशों में निम्न- 
लिखित प्रधान हैं जूट की मिलों का आधुनिकीकरण किया जाय (]४००७॥ांज्राए क्वात॑ 
76-९4वपाएएह ही 7एण6 तातपछा५) । (२) जूट-उद्योग में बकार उत्पादन-क्षमता ( ए)775९0 
98900 ८७[78८५४) मौजूद है, इसलिए नयी मिले स्थापित करने की आवश्यकता नहीं । अत- 
एवं इसकी वत्त मान उत्पादन-शक्ति का ही पूरा-पूरा प्रयोग करना वाछनीय होगा । (३) कच्चे जुट 
के उत्पादन में भारत को निरपेक्ष आत्मनिर्भरता (4980]76 $०-४्री0ंथा०५) प्राप्त करने के 
बजाय सापेक्ष आत्मनिर्भरता (२७[७४ए९ $७[-४एर0०॥०)) प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए । 
सापेक्ष आत्म-निर्भरता का अभिप्राय यह है कि भारत कुछ कच्चा जूट ( जो यहाँ उत्पन्न नहीं हो 
सकता है ) पाकिस्तान से मंगायगा और शेष का उत्पादन देश में ही करने का प्रयत्न करेगा । देश 
में उत्तम किस्म की जूट की पंदावार भी बढ़ायी जानी चाहिए। (४) भारत को कच्चे जूट का 
निर्यात किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए । (५) जूट की विस्तृत खेती के स्थान पर गहन- 
खेती को ही प्रोत्साहित किया जाय । (६) जूट उद्योग के लिए एक विकास समिति ([00४८०फागला। 
(०णाणं।) बनायी जाय । (७) कच्चे जूट का एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाय और क्षेत्रीय 
वितरण-प्रणाली प्रारम्भ की जाय | 

भारत सरकार ने दिसम्बर, १९५४४ ई० में जूट-जाँच समिति की कुछ सिफारिशों को 
स्वीकार किया जिसके अनुसार भारत में जूट की नयी मिलें स्थापित नहीं की जायेगी, कच्चे जट की 
किस्म सुधारी जायगी और उत्पादन बढ़ाने कै लिए जूट की गहन-खेती पर भी जोर दिया जायगा। 
आशा है, भविष्य में कच्चे जूट का उत्पादन इससे और बढ़ सकेगा । 


पंचवर्षीय योजनाओं में जूटउद्योग 


(776 [700४7पए वा ९6 ०४ 7878) 


पंचवर्षीय योजनाओं में कच्चे जूट के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। 
इसमें सफलता भी प्राप्त हुई है, किन्तु अभी तक भारत जूट के सम्बन्ध में पूर्णरपेण आत्मनिर्भर 
राष्ट्र नहीं हो पाया है। अतएव पंचचर्षीय योजनाओं में जट उद्योग के विशेष विस्तार का प्रयास 
किया जा रहा है। निम्नांकित तालिका ' से पंचवर्षीय योजनाओं में जट-उद्योग की प्रगति का 
अन्दाजा लगाया जा सकता है :--- 


न मेने -२०००००७५५३७+>कक--+५०++++.५. वनाविनानन->जकि-+अपथाआ 


70फणाा छाए ४९४ ?॥॥, 9. 336 





भारत के प्रमुख संगठित उद्योग-धन्धे ४४४ 


जूट की वस्तुओं का उत्पादन 


बं उत्पादन (हजार टन में) 
१९४८-४६ ११०५ 
१६५०-५१ ण्रे७ 
१६५५-४६ १०७१ 
१६६०-६१ १०९७ 
१६६५-६६ १३६६ 
१६६८-६६ १०८६ 
१६७३-७४ (आयोजित लक्ष्य) १४०० 


१६६५-६६ ई० में जूट उद्योग का उत्पादन १३६६ हजार टन था जो पिछले सभी वर्षों 
तथा तृतीय योजना के लक्ष्य से भी अधिक था । चतुर्थ योजना के अन्त में १६७३-७४ तक इसे बढ़ा- 
कर १८४०० हजार टन करने का आयोजन है । 

भारत सरकार ने ४ करोड़ रुपये की हिस्सा प्‌ जी से मरकारी क्षत्र में एक जूट आयोग 
स्थापित करने का निश्चय किया है जो कच्च जट के मल्य को स्थायी बनाने तथा जट-उद्योग को 
विकसित करने का प्रयत्न करेगा । जूट आयोग वस्तृुत: 8णींटा' 8000 ७६९०५: जट बोड तथा 
जट विपणन संस्था कै रूप में कार्य करेगा 

३. लोहा एवं इस्पात-उद्योग 
([0 0 $06९| ॥70080५) 

परिचय :--लोहा एवं इस्पात-उद्योग एक आधारभूत उद्योग ( 8880 ]007४79 ) है । 
अतः किसी देश के आथिक विकास में इस उद्योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत में अति प्राचीन 
काल से ही लोहे एवं इस्पात का निर्माण होते चला आ रहा है। यहाँ के कारीगर लोहा एवं 
इस्पात की वस्तुओं के निर्माण में विशेष कुशल थे | दिल्‍ली का ऐतिहासिक लौह स्तम्भ इसका साक्षी 
है। भारत के इस प्राचीन धन्धे ने विश्व में उस समय बड़ी झूयाति प्राप्त कर ली थी। किन्तु 
कालान्तर से हमारा यह प्राचीन उद्योग आधुनिक प्रगति के समक्ष नहीं ठहर सका! फलस्वरूप, 
आज हम इस उद्योग के क्षत्र में अत्यन्त पिछड़े हैं तथा १६७० ई० में भारत विश्व के कुल इस्पात 
के उत्पादन का केवल १*१ प्रतिशत भाग इस्पात उत्पन्न करता था। अमेरिका, ब्रिटेन तथा 
रूस आदि देशों की तुलना में हमारे देश से इस्पात का उत्पादन प्रायः नगण्य है । इस्पात की प्रति- 
व्यक्ति खपत, जो आज के युग में लोगों के भौतिक रहन-सहन के स्तर का द्योतक और राष्ट के 
औद्योगिक विकास का मापदण्ड है, १६६८ ई० में भारत में केवल १२ कि० ग्राम था, जबकि 
जापान, संयुक्त-राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा रूस में इसकी प्रति-व्यक्ति औसत खपत क्रमश: ६६२ 
कि० ग्राम, ५६३ कि० ग्राम, ४७८ कि० ग्राम, तथा ४४७ कि० ग्राम थी। सोवियत रूस के बरा- 
बर भी इस्पात की प्रति-व्यक्ति खपत हासिल करने के लिए हमें देश की वत्त मान जनसंख्या के 
आधार पर १० करोड़ टन इस्पात की प्रतिवर्ष आवश्यकता पड़गी जबकि हमारा वत्त मान 
उत्पादन १० लाख टन के लगभग ही है । 

लोहा एवं इपात उदयोग का विकास ( 726ए2&0णएशआ॥आा ०6 ॥णा 20 54९९] 0008- 
09) ::7भारत के आधुनिक लोहा एवं इस्पात-उदयोग का वास्तविक इतिहास १६०७ ई० 
प्रारम्भ होता है जबकि बिहार के सिहभूम जिले के साकची नामक स्थान में स्वर्गीय जमशेदजी 


४४६ भारतीय अथंशास्त्र 


नौसरवानजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पमी ' की स्थापना हुईै। १६११ ई० में इस 
कम्पनी ने सवंप्रथम कच्चा लोहा तथा १६१३ ई० में इस्पात उत्पन्न किया। तब से कारखाने का 
उत्तरोत्तर विकास होता रहा है और आज यह न केवल भारत, वरन्‌ एशिया का सबसे बड़ा लोहे 
तथा इस्पात का कारखाना है। स्थिति की दृष्टि से साकची, जो आगे जलकर जमशेदपुर के ताम से 
विख्यात हो गया, इस उद्योग के लिए अति उपयुक्त सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके निकट कच्चा लोहा, 
कोयला, मैंगनीज, चूना-पत्थर आदि आवश्यक वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थीं। यहाँ जल की 
सुविधा भी प्राप्त थी तथा कलकत्ता के समीप होने के कारण बाहर से आवश्यक यन्त्र वर्गरह मँगाने 
या निर्मित वस्तुओं के निर्यात की सुविधा भी थी । 

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (7]$000) की सफलता ने भारत में लोहा एवं इस्पात- 
उद्योग के विस्तार का द्वार खोल दिया। इसकी सफलता से प्रभावित हो १९१८ ई० में आसनसोल 
के समीप हीरापुर में इण्डियन आयरन एण्ड €टील कम्पनी' की स्थापना हुई। १६२३ ई० में मंसूर 
राज्य के भद्रावती नदी के किनारे 'मंसूर आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की स्थापना हुई जो दक्षिण 
भारत में लोहे एवं इस्पात का अभी तक एकमात्र कारखाना है। १६३७ ई० में बर्नपुर के समीप 
'सटील कार्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना हुई जिसे १५३६ ई० में इंडियन आयरन एण्ड स्टील 
कम्पनी ( [500 ) में मिला दिया गया । 


प्रथम महायुद्ध में लोहा णबं इस्पात उदयोग का विकास (#0 काा१ 562 [#00/7९ 
॥ ॥6 जा$& ४७०7० ४७४७४) :- भारत के लोहा एवं इस्पात-उदयोग के विकास का इतिहास 
वस्तुत: टाटा कम्पनी के विकास का ही इतिहास है। इस कम्पनी ने सर्वप्रथम १६९१३ ई० में इस्पात 
का उत्पादन किया । इसी बीच १९१४ ई० में प्रथम महायुद्ध छिड़ जाने के कारण इसे विकास 
का बड़ा अच्छा मौका मिला | युद्ध के कारण लोहे एवं इस्पात का आयात घट गया । दसरी ओर 
देश में सेनिक आवश्यकताओं की पति के लिए इस्पात की मांग में वृद्धि के फलस्वरूप यह कारखाना 
१९१६ ६३० तक अपनी प्री क्षमता पर काम करने लगा। युद्धकाल में टिस्को ( 7500 ) ने 
मेसोपोटामिया, फिलिस्तीन, पर्वी अफ्रिका एवं अन्य यद्धस्थलों में सेनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए बहुत बड़ी मात्रा में रेल की लाईनें एवं सस्‍लीपर प्रदान किया । १६१७ ई० में इस कारखाने 
के विस्तार की एक बहुत बड़ी योजना कार्यान्वित की गयी जो १९२४ ई० में पूरी हुईै। इस 
प्रकार महायद्ध ने इस उद्योग की नींव को पूर्णरूप से सुदृढ़ बना दिया | यद्धकाल में भी उत्पादन में 
महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुईै। कच्चे लोहे का उत्पादन, जो १६०० ई० में ३५ हजार टन था, १९१४ ई० 
में १९२ हजार टन तथा १६१६ ई० में २२२ हजार टन हो गया । १९१६ ई० में इस्पात का 
उत्पादन ६९ हजार टन था। 
लोहा एवं इस्पात उदयोग को संरक्षण ( 7706९०ंणा ॥0 ॥86 ॥णा थात 866] 
[00४79 ) :--युद्ध के उपरान्त अन्य उद्योगों की तरह लोहा एवं इस्पात-उदयोग को भी कठिन 
परिस्थितियों का सामना करना पहड़ा। युद्धोत्तरकाल में सामान्य आथिक संकट की स्थिति उत्पन्न 
हो गयी थी जिसके प्रभाव से लोहा एवं इस्पात-उदयोग भी वंचित न रह क्षका । इसके कई कारण 
थे---पुद्ध समाप्त होने के बाद लोहे एवं इस्पात की सैनिक मांग समाप्त हो गयी । साथ ही, इस 
उदयोग को विदेशी प्रतियोगिता का भी सामना करना पड़ा। विदेशी विनिमय-दर में परिवर्तन ने 
विदेशी प्रतियोगिता को और भी उम्र बना दिया । ऐसी स्थिति में विदेशी प्रतियोगिता के समक्ष इस 
उदयोग को अपने बल पर खडा रहना कठिन हो गया । फलस्वरूप १९२३ ई० में इसने सरकार से 
संरक्षण की मांग की । द 
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भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रशुल्क मण्डल ( प॒द्षाती 8000 ) ने इस उद्योग की स्थिति 
की जाँच की तथा सरकार से इस उदयोग को संरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की। सरकार ने 
प्रशुल्क मण्डल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा १६२८ ई० में एक इस्पात-उदयोग संरक्षण 
विधेयक पारित हुआ जिसके अनुसार इस्पात से तैयार कुछ वस्तुओं पर आयात कर में वृद्धि की गयी । 
साथ ही, भारत में निमित भारी इस्पात की बनी रेले, फिशप्लेटों एवं रल के डब्बों पर आथिक 
सहायता (80079) प्रदान की गयी । १९२१४ से १९२५ ई० के बीच इस प्रकार आर्थिक सहायता 
के रूप में कुल २८२ लाख रुपये दिये गये । उक्त संरक्षण की अवधि १६२७ ई० में समाप्त होने को 
थी, अतः १९२६ ई० में पुनः प्रशुल्क मण्डल द्वारा इस उदयोंग की स्थिति की जांच की गयी जिसने 
कुछ दिशाओं में सात वर्षों के लिए संरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की | साथ ही, मण्डल ने इस 
बात पर भी जोर दिया कि इस्पात के उत्पादन पर नकद आशथिक सहायता के बजाय आयात कर 
में वृद्धि कर संरक्षण प्रदान किया जाय | इन सिफारिशों के आधार पर १६२७ ई० में एक नया 
इस्पात-उद्योग संरक्षण विधेयक स्वीकृत हुआ जिसके अनुसार सात वर्षों कै लिए उद्योग को पुनः 
संरक्षण प्रदान किया गया । 

१०२७ ई० के संरक्षण अधिनियम के द्वारा लगाये गये करों की कार्याविधि ३१ अक्टूबर, 
१६३४ ई० तक थी। इसी बीच १६३३ ई० में प्रशुल्क मण्डल के द्वारा पुन: इस उदयोग की स्थिति 
की जाँच की गयी । मण्डल की सिफारिशों के आधार पर पुनः १६३४ ई० में एक नया इस्पात- 
उद्योग संरक्षण-अधिनियम पारित हुआ जिसे १ नवम्बर, १६३४ ई० से सात वर्षा के लिए लागू 
किया गया । इसके अनुसार अधिकांश वस्तुओं पर आयात करों में पर्याप्त कमी कर दी गथी। इसके 
फलस्वरूप आय में जो कमी हुई इसे पूरा करने के लिए देश में इस्पात की पिंडों ( $66 ॥720(5 ) 
के उत्पादन पर ४ रु० प्रति टन का एक उत्पाद शुल्क ( ४८56 ॥0प0/५ ) लगाया गया। 
किन्तु संरक्षण की अवधि समाप्त होने के पूं ही १९३६ ई० में द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया। अतः 
संरक्षण की अवधि को बढ़ाकर १६४७ ई० तक कर दिया गया । उक्त अवधि के समाप्त होने पर 
प्रशुल्क मण्डल द्वारा पुनः इस उदयोग की स्थिति की जाँच की गयी । मण्डल के अनुसार देश में 
इस्पात की पूत्ति की तुलना में मांग अधिक थी और कभी-कभी तो आयात किये गये इस्पात का 
मूल्य भारतीय इस्पात के मूल्य से अधिक होता था। अतः मण्डल ने संरक्षण हटा लेने की सिफारिश 
की और १ अप्र ल, १६४७ ई० से लोहा एवं इस्पात उद्योग पर से संरक्षण हटा लिया गया । 

इस प्रकार देश के इस्पात उद्योग को प्रायः २३ वर्षों तक संरक्षण मिलता रहा । संरक्षण की 
यह नीति पूर्णतया निर्दोष एवं त्रुटिहीन नहीं कही जा सकती । वास्तव में, इंगलेड के प्रति अनुचित 
पक्षपात करने से संरक्षण द्वारा उद्योग को उतना लाभ नहीं हो सका जितना इससे लाभ होना 
चाहिए था। फिर भी, संरक्षण के फलस्वरूप इस उद्योग ने महत्त्वपूर्ण उन्नति की तथा इस्पात के 
उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई | इस्पात का उत्पादन जो १६१६ ई० में €९ हजार टन था, १६२१ 
ई० में १२६ हजार टन, १६२६ ई० में ४०० हजार टन तथा १६४० ई० में ८५४८ हजार टन हो 
गया । इस तरह संरक्षण के फलस्वरूप ही यह उद्योग थोड़े ही समय में इतना शक्तिसम्पन्न हो सका 
है। संरक्षण से उत्पादक तथा श्रमिकों की कार्यक्षमता में भी वृद्धि हुई तथा लागत व्यय में पर्याप्त 
कमी हुई । 

द्वितीय महायुद्ध एवं बाद की प्रगति (?0९7९४४ ० ॥॥6 पराव्॥५ तज्ा॥ए 800 
शा ॥6 $56०000 ७४०१6 9४७) :--द्वितीय महायुद्ध ने इस उद्योग की उन्‍नति एवं विकास 
में महत्त्वपृ्ण सहयोग प्रदान किया । युद्ध काल में विदेशों से इस्पात का आयात बन्द हो गया। 


४४८ भारतीय अथंशास्त्र 


साथ ही, रेल कम्पनियों तथा सेनिक आवश्यकताओं की पृत्ति के लिए भी इस्पात की माँग में पर्याप्त 
वृद्धि हुई । युद्धकाल में कई प्रकार की नयी-नयी वस्तुओं का उत्पादन भी प्रारम्भ हुआ । १६४० ई० 
में एक हवील टायर तथा एक्सेल की मशीन लगायी गयी। १६४४ ई० में टाटा ब्रोकोमोटिव 
एवं इंजीनियरिंग कम्पनी ने देश में ही रेल के ईजन तथा व्वायलर आदि बनाना प्रारम्भ किया । 
युद्धकाल में यह उद्योग अपनी माँग को पूरा करने में प्राय: असमर्थ रहा जिससे लोहा एघं इस्पात 
के मूल्य में वृद्धि होने लगी। अत: वाध्य होकर सरकार को १६४४ ई० में इसके उत्पादन एवं 
वितरण पर नियंत्रण लगाना पडा । लोहे एवं इस्पात के उत्पादन में १९४३ ई० तक तीक्र गति से 
वृद्धि हुई, किन्तु इसके बाद वृद्धि की गति मंद पड़ गयी । इस्पात का उत्पादन १६४८ ई० तक घटता 
रहा । इसके बाद उत्पादन में पुनः वृद्धि होने लगी । अतः यह कहा जा सकता है कि यदि संरक्षण 
ने इस उद्योग में शक्ति का संचार किया तो हवितीय महायुद्ध ने इसे विकास की गतिशीलता 
प्रदान की । 

किन्तु, युद्ध की समाप्ति के बाद अनेक कारणों से इस उद्योग को कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा। इस संकटमय स्थिति के कारणों में से कुछ तो तत्कालीन परिस्थितियों से सम्बद्ध 
तथा कुछ उद्योग की आंतरिक दशाओं से । बाह्य कारणों में से मुद्रा-स्फीति का अत्यधिक दबाव, 
युद्धधालीन सामरिक आवश्यकता-सम्बन्धी माँग का समाप्त होना, देश-विभाजन तथा सरकार की 
असन्तोषजनक आशथिक नीति प्रमुख हैं। उद्योग की आंतरिक कठिनाइयों में मशीनों का पुराना 
एवं जर्जर होना, पूजी का अभाव, कच्चे माल की कठिनाई, श्रम की उत्पादन-क्षमता में हास तथा 
वेतन में वृद्धि आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। किन्तु, १९४८ ई० के बाद पुनः उत्पादन में 
वृद्धि होने लगी और तब से यह प्रवृत्ति बराबर बनी रही है जो निम्नांकित! तालिका से 
स्पष्ट है :--- 

उत्पादन (हजार टनों में) 


कच्चा लोहा तयार इस्पात 

( श8 कण ) ( 77788०0 $66] ) 
१६०० ३५ न 
१६१६ २२३ €६& 
१६३९ १२३५ ८८ 
१६४७ १३२० ८६३ 
१६५०-५१ १७०० १००४ 
१६६०-६१ ४३०० २४०० 
१६६५-६६ ७१०० हे 
१६६८-६६ ७9३०० ४७०० 
१६७०-७१ ७०१० - ४५०० 


लोहा तथा इस्पात उद्योग की वर्तेमान स्थिति 
(68९7६ 70007 0 (6 [707 370 5६8९] [9008५४९) 
इस प्रकार लोहा तथा इस्पात उद्योग भारत का एक प्रधान उद्योग है। पंचवर्षीय 


योजनाओं के अंतर्गत इस उद्योग के विकास के बहुत सारे प्रयास किये जा रहे हैं जिससे इसके 
उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। 
..._]., 7092, 9-72. 


भारत के प्रमुख संगठित उद्योग-धन्धे ४४६ 


इस समय देश में लोहा एवं इस्पात के निम्नलिखित प्रमुख उत्पादक हैं:-- 

(१) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (808 ॥0 था0 5000] (०09५) :- -यह 
देश में लोहा एवं इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना है। टाटा कम्पनी को अपनी लोहा, कोयला, 
चुना-पत्थर तथा मैंगनीज आदि की खानें हैं। 5५ करोड़ रुपये के व्यय से द्वितीय योजना में इस 
कारखाने के विस्तारीकरण का एक कायतक्रम प्रा हुआ जिसके फलस्वम प इस कारखाने की वाषिक 
उत्पादन-क्षमता ८ लाख टन से बढ़कार १५ लाख टन तेयार टस्पात की हो गयी । १६० करोड रुपये 
के अनुमानित व्यय से इसके विस्तारीकरण का एक काय॑क्रम चत्॒थ पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित 
किया जा रहा है जिससे इसकी उत्पादन-क्षमता ३० लाख टन इस्गाल पिडों की हो जायगी । 

(२) दूसरा कारखाना इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (ता ॥णा 3॥0 5०९९) 
(णगए4॥9५) है, जो १६१८ ई० में स्थापित की गयी थी। इसके कारख।ने हीरापुर एवं क॒ल्टी मे 
हैं। ४२५ करोड़ रुपये के व्यय से इसके विस्तारीकरण का एक कार्यक्रम द्वितीय थोजना में प्रा 
हुआ जिससे इसकी उत्पादन-क्षमता ६ लाख टन से बढ़कर ८ लाख टन तंगार इस्पात की हा गयी । 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसके विस्तारीकरण का एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जायगा जिससे 
इसकी उत्पादन-क्षमता *३ लाख टन स्कात की पिडों की हो जायगी। लगातार पिछले कई 
वर्षों से उत्पादन-क्षमता से बहत कम उत्पादन होने के कारण १६९७२ ई० में भारत सरकार ने इस 
की व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया । 

(३) तीसरा कारखाना मंसूर आयरन एण्ड स्टील वकक्‍्स है, जो मेसूर की राज्य सरकार 
का है। इसने १६२३ ई० में उत्पादन का काय॑ प्रारम्भ किया था। इसके विस्तारीकरण की भी 
एक योजना ६ करोड़ रुपये के व्यय से कार्यान्वित की गयी है जिससे इसकी उत्पादन क्षमता बढ़कर 
पर हजार टन तैयार इस्पात हो गयी । 


इनके अतिरिक्त सावजनिक क्षत्र में लोहा एवं इस्पात के निश्नलिखत कारखाने 
स्थापित किये गये हैं :-- 

(४) रूरकेला (२०घा६४) :-सावंजनिक क्षत्र में पहला कारखाना उड़ीसा के रूरकेला 
नामक स्थान में जमनी की क्रप डीमाग (07% 7श॥०22९) नासक कम्पनी के सहयोग से १९७ 
करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय से स्थापित किया गया है। यह हीराकुण्ड बांध के समीप ब्ाह्मर्ण 
नदी पर स्थित है। १६७०-७१ ई० में इसका उत्पादन १०४ लाख #न इस्पात को गडे था। 
इस कारखाने में इस्पात की चादर तयार की जाती हैं जिनका प्रयोग जलपोत एवं रेल के डिब्बों 
के निर्माण में किया जाता है। तृतीय योजनाकाल में इस कारखाने के विस्तार की योजना कार्या- 
न्वित की गयी जिससे इसकी उत्पादन-क्षमता बढ़कर १८ लाख टन इस्पात की पिडे हो गयी है । ' 

(५) भिलाई :-दूसरा कारखाना रूस सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश के भिलाई 
(8॥|99) नामक स्थान में १३१ करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय से स्थापित किया गया है। इस 
कारखाने को इस्पात के उत्पादन के लिए प्रायः सभी प्राकृतिक सविधाएँ उपलब्ध हैं। १६७०-७ १ 
ई० में इस कारखाने में १६९८ लाख टन इस्पात की पिंडों का उत्पादन हुआ धा। इसकी क्षमता 
२५ लाख टन इस्पात की पिडों की है। चत॒र्थ योजना में दस कारखाने की उत्पदन-क्षमता को बढ़ा- 
कर ४२ लाख टन इस्पात की पिडें करने का कायत्रप्त कार्यान्वित किया जा रहा है। 

(६) दुर्गापुर :---तीसरा कारखाना पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान में १ ३८ 
करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय से एक ब्रिटिश कम्पनी के सहयोग से स्थापित किया गया है । 


१६६९-७० ई० में इसमें ८5२ लाख टन इस्पात की पिंडों का उत्पादन हुआ था। इस कारखाने का 


४४० भारतीय अथशाख्र 


. भी विस्तारीकरण किया गया है जिसके अनुसार इसकी क्षमता बढ़कर १६ लाख इस्पात की पिडों 
की हो गयी है। 

राजकीय क्षेत्र के इन तीन कारखानों की व्यवस्था हिन्दुस्तान स्टील लि० ( प्ञाव्रतप्रआक्षा) 
8०6 ॥7776०0० ) नामक एक कम्पनी के द्वारा की जाती है जिसकी अधिकृत प्‌ जी (४7(॥07880 
८4]08/) ६०० करोड़ रुपये है जो पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। 

(७) बोकारो इस्पात :--सावंजनिक क्षेत्र में चौथा लोहे एवं इस्पात का कारखाना 
बिहार के बोकारो में स्थापित किया जा रहा है जिसकी संस्थापित उत्पादन-क्षमता ४० लाख टन 
स्टील इनगोट की होगी । रूस की सरकार के सहयोग से यह कारखाना स्थापित किया जा रहा है। 
इसे दो स्तरों में कार्यान्वित किया जायगा--प्रथम स्तर का कार्य चतुर्थ योजना काल में पूरा होगा, 
जिससे इसकी उत्पादन-क्षमता १७ लाख टन इस्पात की पिडे तथा ८८ लाख टन फाउन्डी के लिए 
कच्चा लोहा की होगी । बोकारो के प्रथम स्तर का अनुमानित व्यय ७६० करोड़ रुपये हैं। संशोधित 
कार्यक्रम के अनुसार अब इस कारखाने में माचं, १६७३ ई० से उत्पादन प्रारम्भ होगा। इसकी 
व्यवस्था (80/:॥70 562 70.) नामक एक सरकारी कम्पनी द्वारा की जातो है जिसकी अधिकृत 
पजी ५०० करोड़ रुपये है । 

इनक अतिरिक्त चतुथ योजनाकाल (#0एा0 7५6 ४६४ 7|%॥) में दक्षिणी भारत में 
इस्पात के तीन नये कारखानों की स्थापना पर कायं प्रारम्भ किया जा रहा है। सावंजनिक क्षेत्र में 
स्थापित किये जाने वाले इन तीन इस्पात के कारखानों में पहला आन्ध्र प्रदेश के विशाखापट्ूम 
(५४६॥४४89७7क्व)) तथा दूसरा मंसूर के होस्पेट (0990) नामक स्थान में होंगे और इनमें 
नम इस्पात का उत्पादन होगा जबकि तीसरा कारखाना तमिलनाडु के सलेम ( 500 ) में होगा 
तथा यह विशेष प्रकार क इस्पात का उत्पादन करेगा | विशाखापटनम तथा होस्पेट के कारखाने की 
क्षमता २० लाख नम इस्पात तथा सलेम कारखाने की २५ लाख टन विशेष इस्पात के उत्पादन 
की होगी | चत्॒थ योजना में इस कार्य के लिए ११० करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था की गयी है । 


उद्योग को वत्त मान समस्याएँ 
(?/९5९7९ ?।00]९08 04॥6 ॥7008079) 

लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास के लिए भारत में प्रायः सभी प्राकृतिक सुविधाएँ 
उपलब्ध हैं । देश की थानों में पर्याप्त मात्रा में अच्छे प्रकार के लोहे का भंडार है। लोहे की खानों 
के समीप ही कोयला, मैंगनीज, चूना पत्थर तथा डोलामाइट आदि आवश्यक पदार्थ प्रचुर मात्रा में 
पाये जाते हैं । साथ ही, देश में लोहे एवं इस्पात का विस्तृत बाजार भी है जिसमें निरन्तर वृद्धि 
होती जा रही है। फिर भी, इस उद्योग की प्रगति में बहुत-सी समस्याएं हैं ! जिनमें निम्नलिखित 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :--- 

(१) मृल्य-सम्बन्धी कठिनाई :--भारत में इस्पात का उत्पादन आवश्यकता से कम होता 
है, अत: विदेशों से इसका आयात करंना पड़ता है। अब देश में उत्पन्न इस्पात का मूल्य विदेशों से 
आयात किये गये इस्पात की तुलना में कम होता है। अतः इन दोनों प्रकार के इस्पात के मूल्यों 
को बराबर करने के लिए सरकार इस्पात के मूल्य पर नियन्त्रण रखती थी तथा इस्पात का एक 
0८७॥४०॥ 7708 तय करती थी। इसी मूल्य पर देश में इस्पात का विक्रय किया जाता था। किन्तु 
जिस मल्य पर उपभोक्ता इस्पात खरीदते थे वह मूल्य ॥6700॥ मूल्य से अधिक होता था। 


], ?7027स्‍0807768 607 उशतप्श्यांगी 96ए2९0०मला 498]-56, शिकाया।हु (/07- 
प्रांडआं०), ए7.--44-46 
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इन दोनों क अन्तर को एक 566 ए्तुणकषांइक्षांणा +प्ा0 में रखा जाता था जिसका उपयोग 
इस्पात के उत्पादकों को उनके विकास एवं आधुनिकीकरण में सहायता देने में किया जाता था । 
सरकार की इस नीति के फलस्वरूप देश मे इस्पात का मूल्य १६५४ ई० से निरन्तर बढ़ते जा 
रहा था । वत्त मान मससय में तो इस्पात की कीमत में बहुत अधिक वृद्धि हो गयी है । 

(२) मेटालाजिकल कोयले का अभाव (.8०८ ० 'शलत्षाएषांट॥ (०4 ) :-- 
भारत में मटालाजिकल कोयले का अभाव है। अनुमान लगाया जाता है कि हमारे देश में 
मेटालाजिकल कोयले का जो भंडार है, वह देश के लोहे के वुल भंडार के केवल 6 भाग को 
ही गला सकता है। वत्त मान समय में इस प्रकार के कोयला का बुल उत्पादन प्रायः १०० 
से ११० लाख टन है जबकि इस्पात क वत्त मान कारखानों की वाषिक खपत लगभग ५० लाख 
टन है । शेष कोयला योंही बरबाद हो जाता है। अतएव हमें शीघ्रातिशीकत्र इस प्रकार के 
कोयले क॑ संरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। इस्पात के कारखानों में मुख्यतः मटालाजिकल 
कोयले का ही उपयोग किया जाता है जिसकी हमारे दश में भारी कमी है । यह इस उद्योग के 
विकास में एक बहुत बड़ी कठिनाई है | साथ ही, देश का कुल कोयला प्रायः एक ही भाग में 
सीमित है जिससे दूसरे भाग में इस्पात का कारखाना स्थापित करने में यातायात की कटिनाई 
उपस्थित हो जाती है। किन्तु घुले हुए कोयले के प्रचार एवं अन्य साधनों से लोहा गलाने की 
पद्धति के फलस्वरूप यह कठिनाई कोई बहुत बड़ी नहीं जान पड़ती । 

(३: विशेषज्ञों एवं आवश्यक यन्त्रों का अभाव (.80८ ० 06 प€०फ़ांप्बी 9३००) 
४0 ॥8077679 )--लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में विशेषज्ञों की आव- 
श्यकता पड़ती है जिसका हमारे देश में अभाव है। साथ ही, इस उद्योग के लिए आवश्यक 
यन्‍्त्रों का भी देश में बहुत बड़ा अभाव है। अतः इसके लिए हमें विदेशों पर आश्रित रहना 
पड़ता है। विदेशी-विनिमय सम्बन्धी वतंमान कठिनाइयों के फलस्वरूप यह समस्या और भी 

जटिल हो गयी है । 

॒ (४) प्‌जी की कमी (.80०८ ० (५०॥8)--लोहा या इस्पात उद्योग एक भारी उदयोग 
है, अतएव इसके लिए बहुत बडी मात्रा में पृजी की आवश्यता पड़ती है। किन्तु भारत में पू जी 
का अभाव है। प्राचीन कारखानों की ओद्योगिक कुशलता तो बनाये रखने के लिए इनका अभिनवी- 
करण ( 74॥0॥42907) आवश्यक है। अभिनवीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत भी नयी-नयी 
मशीनों का प्रयोग अनिवाये है जिसके लिए पृजी की आवश्यकता होगी। लोहा एवं इस्पात 
उद्योग के समक्ष यह एक प्रधान कठिनाई है। किन्तु आजकल नये कारखानों की स्थापना केवल 
सावजनिक क्षेत्रों में ही हो रही है। साथ ही, निजी क्षेत्र के कारखानों को भी सरकार द्वारा 
विस्तार में लिए आवश्यक कज आदि प्रदान किया जा रहा है । 


(५) पूर्ण संस्थापित क्षमता का उपयोग नहीं होता (8०८ ॥76पश्ञाए | ०एशकथा8 
०९0ज 6 पाश॥॥०0 ०४७३०५)--१६६६-७० में इस्पात के कूल कारखानों की उत्पादन-क्षमता 
का केवल ६७ प्रतिशत तथा १६७०-७१ में ६५ प्रतिशत भाग उत्पादन होता था। टाटा के 
कारखाने को छोड़कर, जो अपनी कुल संस्थापित क्षमता का ६६ प्रतिशत भाग प्रयोग करता, है, 
इस्पात के सभी उत्पादकों में पूर्ण क्षमता का उत्पादन नहीं किया जाता । दुर्गापुर के कारखाने में 
तो पूर्ण क्षमता के केवल ३५ प्रतिशत भाग का ही उपयोग किया जाता है। अतएव इस्पात के नये 
कारखानों की स्थापना के पूर्व पुरा कारखानों की क्षमता के पूर्ण उपयोग की ही व्यवस्था की 
जानी चाहिए । 


४२ भारतीय अर्थशास्त्र 


इनके अतिरिक्त मजदूरों की अधिकता तथा श्रम एवं पूंजी का अधन्तोीषजनक सम्बन्ध 
आदि भी इस उद्योग की कुछ कठिनाइयाँ हैं। भविष्य में देश के औद्योगिक विकास के लिए 
लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास अनिवायं है। अतः इस उद्योग की प्रमुख कठिनाइयों को 
दूर करना परमावश्यक है । 

पंचवर्षीय योजनाओं में लोहा एवं इस्पात उद्योग 
([70॥ 9700 $[66| ]तएढ्वा॥ ॥ िंए6 ४८४ ?]8॥5) 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद १६४८ ई० में भारत सरकार ने अपनी प्रथम ओऔदयोगिक नीति 
की घोषणा की जिसके अनुसार लोहा एवं इस्तात उदयोग के विकास में सरकार का महत्त्वपूर्ण 
दायित्व है। १६९५६ ई० की औद्योगिक नीति में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि इस 
उद्योग के विकास की जिम्मेवारी भविष्य में भारत सरकार की ही होगी । उक्त नीति के अनुसार 
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में लोहा एवं इस्पात उदयोग के विकास पर पर्याप्त जोर दिय 
जा रहा है । 

प्रथम पंचवर्षी4 योजना में लोहा एवं इस्पात उद्योग की प्रगति (?70.०8४ ण॑ रण 

का 566] ॥00/५ | 80 विश ४७ ४०७ 7|४॥)---प्रथम याजनाकाल में देश में तंयार 
इस्पात (# 8060 $(6७)) की वाषिक प्रस्थापित उत्पादन-क्षमता १६५०-५१ ई० में १०५१ लाख 
टन से बढ़कर १६५५-५६ ई० में १३ लाख टन हो गयी तथा इस्पात का उत्पादन १६४०-५१ ई० 
में ६६७ लाख टन से बढ़कर १६५५-५६ ई० में १२७४ लाख टन हो गया । इस प्रकार प्रथम 
पोजनाकाल में इस्पात उद्योग की संस्थापित क्षमता में १०८ प्रतिशत तथा उत्पादन में ३०९५ 
प्रतिशत की वृद्धि हुई । १५ जून, १६५५ ई० को केन्द्र में एक पृथक्‌ लोहा एवं इस्पात मंत्रालय 
की स्थापना की गयी । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस्पात उद्योग की प्रगति (?7087९5४ ० $6०। 
[6प्रशा॥ था 6 36०06 ४४6 शे८वा ?ै)-5द्विताय पचरवर्षीय योजना का एक प्रधान 
उह श्य आधारभूत एवं भारी उद्योगों पर विशेष जोर देते हुए तीत्र गति से देश का औद््‌योगी- 
करण था। अतः योजना काल में लोहा एवं इस्पात उदयोग के विकास पर पर्याप्त जोर दिया 
गया था। योजनाकाल में सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत दस-दस लाख टन इस्पात की पिडों की 
उत्पादन-क्षमता के तीन कारखाने रूरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में स्थापित किये गये। रूरकेला 
तथा भिलाई के कारखानों को लौह धातु प्रदान करने के उद्दं श्य सं तालदीह (7203॥) तया 
ढलाई राझरा (7004॥ २०]॥7०) क्षेत्र की खानों का तथा दुर्गापुर के लिए गुआ क्षेत्र की खातों 
का विकास किया गया है। इन कारखानों को कोयला प्रदान करने के उह्ं श्य से दुर्गापुर एवं 
बोकारो में दो कोयला धुलने के कारखाने ((0७] ४७७$॥665 ) भी स्थापित किये गये हैं । 

निजी क्षेत्र में भी लोहा एवं इस्पात के विकास पर द्वितीय योजनाकाल में पर्याप्त जोर 
दिया गया था। योजनाकाल में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इन्डियन आयरन एण्ड 
स्टील कम्पनी दोनों का विस्तारीकरण किया गया जिसके फलस्वरूप इनकी सम्मिलित उत्पादन 
क्षमता १३१५ लाख टन इस्पात से बढ़कर योजना के अन्त में २३ लाख टन (टाटा की उत्पादन- 
क्षमता १५ लाख टन तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की ८ लाख टन) इस्पात हो 
गयी। सावंजनिक क्षत्र के तीनों कारखानों के सम्मिलित उत्पादन का लक्ष्य १६६०-६१ ई० 
३० लाख टन इस्पात था जबकि इनका वास्तविक उत्पादन १६६०-६१ में ६ लाख टन ही हुआ । 


न ननन--+नणपणा लक नानी. वकिशशतब७ 
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टाटा कम्पनी एवं इण्डियन कम्पनी का उत्पादन भी योजनाकाल में लक्ष्य से कम ही था । इस 
प्रकार द्वितीय योजना में इस्पात का लक्ष्य पूरा नहीं हो क_्षका । द्वितीय योजना का लक्ष्य इस 
सम्बन्ध में ४३ लाख टन इस्पात था जबकि वास्तविक उत्पादन कंबल २४ लाख टन तैयार 
इस्पात हुआ । 
तृतीय प चवर्षीय योजना में लोहा एवं घस्प्त उद्योग की प्रग/त ([#08/९७ ० [0 
0 566] वञातप्शाए की 6 कात कीए्ट ४८वा 0) ततवीय पंजटर्वीय योजनाकाल में 
तेयार इस्पात के उत्पादन को १६६०-६१ ई० में २८ लाख टन से बढ़ाकर “४६६५-६६ ई० में 
६८ लाख टन करने का आयोजन था । इसका अधिकांश भाग सरकारी क्षत्र के कारखानों से प्राप्त 
करने का आयोजन था। याजनाकाल मे सरका री क्षेत्र में बिहार के बाकारों सामक स्थान भे॑ लोहा 
एवं इस्पात का चाथा कारखाना स्थापित करने की व्यवस्था थी, किन्तु यह कारखाना अब १६७३ ई 
में ही उत्पादन प्रारम्भ करगा। याजनाकाल में भिलाई, रूरकेला तथा दुर्गापुर के कारखानों वी 
उत्पादन-क्षमता में भी विस्तार का आयोजन था। साथ ही, टाटा कम्पनी तथा इण्डियन आयरन 
एण्ड स्टील कम्पनी को उत्पादन-क्षमता में भी विश्तार की व्यवस्था थी। किन्तु योजनाकाल में 
सरकारी क्षेत्र के तीनों कारखानों के विस्त।> मे तिलम्ब हो गया । साथ ही, शोकारों के कारखाने 
की स्थापना में भी देर हुई जिससे तृतीय योजना का लक्ष्य पुरा नहीं हो सका तथा तैयार इस्पात 
का अनुमानित उत्पादन १६६५-६६ ई० मे केवल ८५ लाख टन ही हुआ । 
तीनों वाषिक योजनाओं (/॥एए७ 28॥8) में भी लोहा तथा इस्पात उद्योग के उत्पादन 
को बढ़ाने पर पर्याप्त जोर दिया गया था जिसके परिणामस्वदहृत १६६८-६६ ४० में तयार इस्पात 
का उत्पादन बढ़कर ८७ लाख टन हो गया । 
चतुथ्थ पंचवर्षीय योजना (70ए7 ॥0ए6 ५६थवा /॥) में तेय र इस्पात के उत्पादन को 
१६६८-६६ ई० में ४७ लाख टन से बढ़ाकर १६७३-७८ ई० में 5८? लाख टन करने का आयोजन 
है। इतने बड़े पमाने पर इस्पात के लक्ष्य की पूति के लिए वर्तमान नये कारखानों की उत्पादन- 
क्षमता में वृद्धि का आयोजन है। योजनाकाल में भिलाई के कारखाने के उत्पादन को २५ लाख 
टन से बढ़ाकर ३२ लाख टन इस्पात की पिडे करने का आयोजन है। साथ ही, बोकारो कारखाने 
के प्रथम स्तर में १७ लाख टन इस्पात के उत्पादन को भी पूरा करने का आयोजन है। चतुर्थ 
योजनाकाल में इस्पात के विस्तार के लिए १०३४ करोड़ रुपय का व्यय प्रस्तावित है। इसमें से 
६८० करोड़ रुपया बोकारो के कारखानों में व्यय होगा । इस्पात के अन्य कारखानों के उत्पादन को 
बढ़ाने के लिए इनकी कुशलता में वृद्धि का आयोजन है। गर-सरकारी क्षत्र के कारखानों के 
विस्तार पर भी योजनाकाल में जोर दिया जाएगा। योजना के अन्तिम वर्ष में १० लाख टन 
तेयार इस्पात तथा १५ लाख टन लोहा के निर्यात का आयोजन है । 
चतुर्थ योजना काल में तीन इस्पात के नये कारखाने दक्षिणी भारत में स्थापित करने का 
आयोजन है । 
निम्नांकित तालिका से पंचवर्षीय योजनाओं में लोहा एवं इस्पात उद्योग की प्रगति का 
अन्दाजा लगता है--- 
१६६०-६१ १६६५-६६ १६६८-६६ १६७३-७४ (लक्ष्य) 


तैयार इस्पात २४ ४५ ४७ ८ 
इस्पात की पिडे ३४२ ६५ ६५ १०८ 
बिक्री के लिए कच्चा लोहा ११ १२ १३ 


३े 
स्पष्ट है कि पंचवर्षीय योजनाओं में इस्पात के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। 
।, 70फ्राप्ा 708 ऐ6६/ ?]&॥. 4909-74 


४४ भारतीय अथशास्त्र 


४, चीनी उद्योग 
(8847 ॥॥0॥8५ ) 

उद्योग का प्रारम्भिक इतिहास :--भारत के संगठित उद्योगों में चीनी उद्योग का स्थान 
प्रमुख है। भारत गन्ने की खेती का आदि स्थान है। प्राचीन काल में यहाँ से गन्ने की बनी हुई 
वस्तुओं का निर्यात भी किया जाता था। १६वीं शताब्दी के मध्य तक इंगलैंड में उपयोग की जाने 
वाली कुल चीनी का प्राय: एक-चोथाई भाग भारत से प्राप्त होता था । किन्‍त इसके बाद आस्टिया 
जमनी तथा जावा आदि देशों की सरकारी सहायता द्वारा त॑ंयार की जानेवाली चीनी की प्रतियोगिता 
के फलस्वरूप इस उद्योग को बहुत धक्का पहुँचा । प्रथम महायूद्ध काल में इस उद्योग को कछ 
प्रोत्माहून अवश्य मिला, पर वह बिल्कल ही अस्थायी था। यद्ध के बाद पूनः इस उद्योग को विदेशों की 
सस्ती चीनी की प्रतियोगिता का सामना करना पडा । १६१६ ई० में सरकार द्वारा नियुक्त 'चीनी 
समिति के विवरण से ऐसा ज्ञान होता है कि उस समय देश में गन्‍ने की पैदावार बढ़ रही थी 
जिसके फलस्वरूप गन्ने एवं गुड़ की कोमत घट रही थी । समिति ने गन्ना व्यवसाय को इस मन्दी 
के भय से मुक्त करने के लिए देश में आधुनिक ढग के चीनी के कारखाने स्थापित करने की मम्भा- 
वनाओं की जाँच की सिफारिश की थी । 

चीनी उद्योग को संरक्षण (206०४०॥ (0 $एह ]008॥%) :--प्रथम महायुद्ध के 
पश्चात विश्व में चीनी के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई जिससे इसका मल्य क्रमशः घटने लगा । अतः 
भारतीय बाजार में विदेशी चीनी सस्ते दर पर उपलब्ध हो जाती थी। भारत सरकार ने विदेशों 
से आनेवाली चीनी के आयात पर आय की दृष्टि से एक कर लगाया था, फिर भी विदेशी चीनी का 
मूल्य भारतीय चीनी और खाँड से कम ही पड़ता था। अतः गन्‍्ना-उत्पादक प्रान्तों से इस उद्योग 
को संरक्षण प्रदान करने की माँग की जाने लगी । इसके फलस्वरूप सरकार ने इस उद्योग की स्थिति 
की जाँच के लिए १६२६ ई० में एक प्रशुल्क मण्डल की नियुक्ति की जिसकी सिफारिशों के आधार 
पर इस उद्योग को १६३१ ई० में सात वर्षों के लिए संरक्षण प्रदान किया गया। संरक्षण के 
फलस्वरूप चीनी उद्योग को विकास का अच्छा अवसर मिला । 

भारतीय चीनी उद्योग कै विकास का इतिहास वस्तृत: १९३१ ई० से ही प्रारम्भ होता है 
जब इसे सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ । संरक्षण के फलस्वरूप इस उद्योग का तीव्रता से विकास 
आरम्भ हुआ। १६३१-३२ ई० में भारत में चीनी के केवल ३२ कारखाने थे जिनका उत्पादन 
केवल १'६ लाख टन था। कारखानों को संख्या बढ़कर १९३८-३६ में १३२ तथा उत्पादन ६७ 
लाख टन हो गया । इसके फलस्वरूप चीनी के आयात में बहुत अधिक कमी हुई। १६३१ ई० 
पूर्व भारत औसत रूप से प्रतिवर्ष १० लाख टन चीनी का आयात करता था। आयात की यह 
मात्रा १६३८-२६ ई० में घटकर केवल २२ हजार टन रह गयी । इस प्रकार भारत जो अपनी 
कुल आवश्यकता के लिए पहले विदेशी चीनी पर आश्रित था, संरक्षण के फलस्वरूप कछ ही वर्षों 
में चीनी का विए+ में सबसे बड़ा उत्पादक देश हो गया । 

इस प्रकार भारत के संरक्षण-प्राप्त उद्योगों में चीनी उद्योग का स्थान अद्वितीय है। चीनी 
उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने सर्वप्रथम १६३१ ई० में सात वर्षों के लिए 
विदेशी चीनी के आयात पर ७ र० २४ पैसा प्रति हंडरवेट के हिसाब से एक आयात कर लगाया | 
आगे चलकर आय की दृष्टि से अक्टूबर, १९३१ ई० में सभी आयात करों पर २५% का एक 
अतिरिक्त शुल्क (8प्राणाआ86) लगाया गया जिसके फलस्वरूप चीनी पर आयात कर कस्तुतः 


भारत के प्रमुख संगठित उद्योग-धन्धे ४४५४ 


६ रु० ६ पंसा हंडरवेट हो गया। धीरे-धीरे संरक्षण के लाभ स्पष्ट होने लगे और १६३४ ई० 

तक चीनी का आयात बहुत घट गया । आयात घट जाने पर सरकारी आय में कमी होने लगी 
जिसे प्रा करने के लिए १६३४ ई० में देश में चीनी के उत्पादन पर १ रु० २४ पंसा प्रति हंडरवेट 
का एक उत्पाद कर (50०६८ पफ9) लगाया गया, जिसे १६३७ ई० में बढ़ाकर २ रु० प्रति 
हंडरवेट कर दिया गया। संरक्षण से चीनी उदयोग बहुत ही लाभान्वित हुआ तथा चीनी के बढ़े 
हुए उत्पादन एवं मूल्य से मिल-मालिकों ने बड़ा लाभ कमाया । किन्तु इस लाभ से गन्ना उत्पादक 
प्रायः वंचित रह गये । अतः, गन्ने के मल्य को निर्धारित करने के उहं श्य से सरकार ने १६३७ ई० 

में एक कानून बनाया । उस समय से उत्पादन की लागत, मिलों के लाभ तथा अन्य सारी बातों 

को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष सरकार द्वारा गन्ने का एक मूल्य तग किया जाता है। १६३७ ई० में 
चीनी उदयोग की स्थिति की जांच के लिए एक प्रशुल्क मण्डल की नियुक्ति की गयी। प्रशुल्क मंइल 

ने इस उदयोग की प्रगति पर बहत अधिक प्रसन्नता प्रकट की तथा सरकार से इस बात की सिफारिण 
की कि चीनी के आयात पर ७ २० २४ पसे प्रति इंडरवट के हिसाव से आयात कर लगाया जाय । 

साथ ही, २ रु० हंडरवंट के उत्पादक कर को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाय । अतः, मण्डल 
द्वारा कुल मिलाकर ९ रु० २४ पंसे प्रति हंडरवेट संरक्षण कर लगाने की सिफारिश की गयी । साथ 
ही, प्रशुल्क मण्डल ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश में चीनी के उत्पादन पर उत्पादन कर 
केवल चीनी उदयोग के लिए ही नहीं, बल्कि गन्ने क उत्पादकों के हित के भी विरुद्ध था। अतः, 
मण्डल ने इसे हटा लेने की सिफारिश की | मण्डल ने शीरा तथा अन्य गौण-पदार्थों के समुचित 
उपयोग पर भी जोर दिया । किन्तु सरकार के निर्णय में विलम्ब के कारण १६३६ ई० तक पुरान 
कर ही चलते रहे । 


१६३६ ई० में सरकार ने चीनी उदयोग को दो वर्षों के लिए और संरक्षण प्रदान किया 
जिसके अनुसार चीनी के आयात पर ८ रु० ७५ पैसे प्रति हंडरवेट के हिसाव से आयात कर लगाया 
गया जो मंडल द्वारा प्रस्तावित कर ( € रु० २५ पंसे प्रति हंडरवेट ) से ५० पंसे प्रति हडरवेट 
कम था। किन्तु उत्पाद कर को सरकार ने नहीं हटाया। युद्धकाल में संरक्षण जारी रखने के 
सामान्य अधिनियम ([706०[707 प॥68 0०रपएक०८ 6०) के आधार पर वीनी उद्योग को 
भी संरक्षण मिलता रहा । १६४७ ई० में प्रशुल्क मण्डल ने इस उद्योग की स्थिति की पुन: जाँच की। 
मण्डल की सिफारिशों के आधार पर संरक्षण की अवधि दो वर्षों के लिए और बढ़ा दी गयी । 
१६४६ ई० में प्रशुल्क मण्डल ने पुनः इस उदयोग की स्थिति की जाँच की और दो वर्षों के लिए 
संरक्षण की अवधि और बढ़ाने की सिफारिश की। किन्तु, मण्डल की सिफारिशों के विरुद्ध विधान 
सभा द्वारा केवल एक वर्ष के लिए ही संरक्षण प्रदान किया गया । १९५० ई० में प्रशुल्क मण्डल ने 
इस उदयोग की स्थिति की विस्तारप्थंक जाँच के पश्चात्‌ सरकार से चीनी उद्योग पर से संरक्षण 
हटा लेने की सिफारिश की । सरकार ने मण्डल की सिफारिशों के आधार पर १६५० ई० में चीनी 


उदयोग पर से संरक्षण हटा लिया । इस प्रकार चीनी उद्योग को कुल मिलाकर लगातार प्रायः 
१९ वर्षों तक संरक्षण मिला । 


क्‍ संरक्षण से भारतीय चीनी उदयोग फो बहुत ही लाभ हुआ और कुछ ही वर्षो में भारत, 
जो संरक्षण के पूर्व चीनी के लिए विदेशों पर आश्रित था, संरक्षण के फलस्वरूप विश्व में चीनी 


का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र हो गया । अतः भारतीय चीनी उद्योग को संरक्षण का शिश्ष 
(6 पाताक्षा 50827 [00809 ॥8 [06 0४0 ० 90०७९०४०॥) कहा जाता है। 


४४६ ह भारतीय अथंशार्सत् 


निम्नांकित तालिका से संरक्षण के बाद देश में चीनी उद्योग के विकास का अन्दाजा 


लगता है ;-- 
वर्ष चीनी के कारखानों चीनी का उत्पादन 
की संख्या (हजार टन मैं) 
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किन्तु संरक्षण की नीति की कई कारणों से आलोचना भी की जाती है। सर्वप्रथम तो चीनी के 
आता रक उत्तादन पर लगाये गये कर से इस उद्योग को बहुत क्षति पहुँची । मई, १६३७ ई० में विश्व 
के २९ प्रमुख चीनी उपपादक-राष्ट्रों के बीच एक समझौता हुआ जिसमें भारत भी सम्मिलित था । 
इस समझौते के अनुसार ५ वर्षों तक भारत बर्भा के अतिरिक्त अन्य किसी भी देश में समुद्र के 
जरिये चीनी का निर्यात नही कर सकता था । लेकिन दूसरी ओर अन्य सभी देशों को भारत के 
बाजार में चीनी वेचने की छूट दे दी गयी । इस प्रकार की नीति ऐसे समय में अपनायी गयी थी 
जब देश का चीनी उद्योग अपनी आंतरिक आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन कर सकता था । अतः 
इस समझौते का भारतीय चीनी उद्योग पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा । प्रोन अदारकर ने इस नीति 
की आलोचना करते हुए कहा है कि इस अन्तर्राष्ट्रीय समझौते से भारतीय उद्योगों के विकास के प्रति 
तत्कालीन भारत सरकार की वास्तविक अभिरुचि का अन्दाजा लगता है। 


नियन्त्रण :- प्रारम्भ से ही चीनी उद्योग पर सरकार का थोड़ा-बहुत मियन्त्रण रहा है । 
सन्‌ १.३४ ई० के 'सुगर केन एक्ट द्वारा प्रान्तीय सरकारों को गन्ने का न्यूनतम मूल्य तय करने 
का अधिकार दिया गया था। १६३७ ई० में चीनी के अधिक उत्पादन के फलस्वरूप चीनी बाजार 
में मन्दी आ जाने के कारण आच्तरिक प्रतियोगिता के भय से उत्तर प्रदेश तथा बिहार की €० 
चीनी मिलों ने उत्पादन, मूल्य तथा गन्ने की उपलब्धि आदि तय करने के लिए एक भारतीय चीनी 
सिन्डिकेट ([ातांता $प्र8क 5$90॥08(8) की स्थापना की । इन दोनों प्रांतों की सरकारों द्वारा 
इस सिन्डिकेट को मान्यता प्रदान की गयी तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार की मिलों को चीनी 
के विक्रय एवं गन्ने की खरीद के लिए सिन्डिकेट से माध्यम से काम करने के लिए बाध्य 
किया गया । ह 

द्वितीय महायुद्ध एवं बाद के समय में चीनी के उत्पादन एवं वितरण पर सरकार का 
नियन्त्रण रहा । भारत सरकार द्वारा 'सुगर कन्द्रोल आर्डर! (१६४२) के अन्तगगंत चीनी की थोक 
एवं खुदरा कीमत तय कर दी गयी तथा वितरण की व्यवस्था की गयी | १६४३-४४ ई० के बाद 
देश में चीनी का उत्पादन घट गया जिससे द्वितीय महायुद्ध के अन्तिम वर्षों में चीनी का अभाव-सा 
जान पड़ने लगा । अधिक उत्पादन के उहूं श्य से चीनों मिलों का प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 
१६८७ ई० में चीनी पर से नियन्त्रण हठा लिया गया । किन्तु इसका प्रभाव आशाजनक नहीं हुआ 


भारत के प्रमुख संगठित उद्यौग-धन्धै ४५७ 


तैथा मल्य में वृद्धि होने लगी । सरकार मल्य में इस वृद्धि के लिए उद्योगपतियों को दोष देती थी 
और उद्योगपति इसके लिए गन्ने के अधिक मूल्य, मजदूरों की अशान्ति-श्रिय नीति, उत्पाद कर एवं 
सरकार के अनुचित अंकुश को दोष देते थे । फलस्बरूप, सरकार ने १६४६ ई० में पुनः नियन्त्रण 
की नीति को अपनाया तथा १६५० ई० में भारतीय चीनी सिन्डिकेट को तोड़ दिया। पुनः 
१६५० ई० में चीनी के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उह श्य से सरकार ने आंशिक रूप में 
नियन्त्रण हटाने की घोषणा की । साथ ही, गुड़ तथा खांडसारी के मत्य भी निश्चित कर दिये गये 
जिससे चीनी उद्योग को कोई हानि न हो। १६५०-५१ ई० में उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल 
अच्छी होने के कारण चीनी का उत्पादन बहुते अधिक हुआ | अतः, १६५१-५२ ई० में नियन्त्रण 
की नीति को और भी उदार बनाया गया तथा 2६५२-५३ ई० से चीनी पर से अन्तिम से रूप 
नियन्त्रण हटा दिया गया। किन्तु पुन: १९६२-६३ ई० में चीनी का उत्पादन कम होने क कारण 
मूल्य में वृद्धि होने लगी । अतएवं अप्रैल, १६६३ ई० से पुन: चीनी के मूल्य तथा बितरण पर 
नियन्त्रण लगया गया । किन्‍्त्‌ १६६८ ई० में इस आंशिक रूप से अनियन्त्रित कर दिया गया है 
जिसके अनुसार आजकल ४० प्रतिशत चीनी मुक्त बाजार में बेची जाती है । ह 
चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति 
([2/८५४९४६ 7050007॥ ०0 (८ 508५ 47008॥7 9 , 
भारत के वृहत्‌ प्रमाप उद्योगों में चीनी उद्योग का प्रमुख स्थान है । बड़े पमाने के उद्योग 
में इसका स्थान देश में तृतीय है । इसमें कुल ५०० करोड़ रुपय की प्‌ जी का विनियाग हुआ है । 
तथा २५ लाख श्रमिक कार्य करते है। इसकं अतिरिक्त गन्ना उत्पादक तथा वितरक के रूप में बहुत 
सारे ब्यक्तियों को इस उद्योग से रोजी मिली है । इससे देश की आथिक व्यवस्था में चीनी उद्योग 
का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। विश्व के चीनी एवं गन्ना उत्पादक राष्ट्रों में भारत का सर्व प्रथम 
स्थान है । भारत में गन्ने द्वारा तीन प्रकार से चीनी तेयार की जाती है--(क) आधुनिक ढंग की 
बड़ी-बड़ी मिलों द्वारा, (ख) स्वदेशी चीनी था खांडसारी चीनी, तथा (ग) ग्रुई। मिल की चीनी 
अधिक साफ होती है । खांडसारी चीनी गुड से तेयार की जाती है जो भूरे रंग की होती है और 
गुड़ गाँवों में किसानों द्वारा तंयार किया जाता है । हमारे देश में कुल गन्ने का अनुमानत: ६० 
प्रतिशत भाग गुड बनाने में ही प्रयोग किया जाता है। इसका प्रमुख कारणा चीनी की अपेक्षा 
गुड़ का अधिक सस्ता होना है जिससे आज भी हमारी ग्रामीण जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग 
मुख्यतः गुड़ का ही उपयोग करता है । 
चीनी का उत्पादन गन्ना पर आधारित होने के कारण बडा ही अनिश्चित रहता है। इससे 
चीनी की उपलब्धि में भी अनिश्चितता पायी जाती है । पिछले कुछ वषों में चीनी के उत्पादन 
आंतरिक उपयोग तथा निर्यात का अन्दाजा निम्नांकित तालिका” से लगता है--- 
चीनी का उत्पादन, उपयोग तथा निर्यात हजार टन में 


वर्ष प्रारम्भिक कोष उत्पादन आन्तरिक उपयोग निर्यात 
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2. प्रारभ्प्िक कोष १ भ्रक्टूबर का है तथा उत्पादन अक्टूबर से सितम्बर तक । 


िनननन। >-मनहनन्रीजछक ७०. 


ड्भ्र्द भारतीय अथशास्प 


इस प्रकार भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किन्तु हमारे देश में 
चीनी की प्रति-व्यक्ति औसत खपत अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है। १६६६ ई० में चीनी 
की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत ग्रट ब्रिटेन में १३४५ ग्राम, संगुक्त राज्य अमेरिका में १३३ ग्राम तथा 
आस्ट लिया में १४४ ग्राम थी जबकि भारत में यह केवल ५० ग्राम ही थी । 


चीनी उद्योग का विभिन्‍न राज्यों के वीच वितरण :--आरम्भ में भारत का चीनी 
उद्योग उत्तर-प्रदेश, बिहार तथा अन्य उत्तरी राज्यों में ही केन्द्रित था । १६३७-३८ ई० में देश के 
कुल चीनी उत्पादन का प्रायः ८५ प्रतिशत इन्हीं दो राज्यों से प्राप्त हुआ था। चीनी उद्योग के 
इस केन्द्रीयकरण के बहुत-स कारण थे जसे उत्तर प्रदेश तथा विहार में भचने की खेती अधिक 
होती है । साथ ही, इस भाग में चीनी की मिलों को सुगमतापूर्वक कोयला भी प्राप्त हो जाता है। 
भारत का यह भाग घना आबाद भी है, जिससे चीनी की मिलों के लिए श्रमिक भी सुगमतापूर्वक 
प्राप्त हो जाते हैं तथा चीनी के लिए बाजार भी मिल जाता है। उक्त सभी कारणों से यह 
उद्योग मुख्यतः उत्तर-प्रदेश तथा बिहार में ही केन्द्रित रहा है। किन्तु, पिछले कुछ वर्षों स इस 
उद्योग के दक्षिण में, विशेषतः गृजरात, महाराष्टू, तमिलनाडु, आन्ध्र तथा मंस्‌र आदि राज्यो 
में विकसित होने की प्रवृत्ति पायी जाती है। परिमाणस्वरूप १६७०-७१ में चीनी उत्भादन में 
विभिन्‍न राज्यों का हिस्सा इस प्रकार हो गया है । उत्तर-प्रदेश ३४८ प्रतिशत, बिहार ७"५ प्रतिशत 
महाराष्ट्र २८२ प्रतिशत: आन्ध्र प्रदेश ७:१ प्रतिशत: मंसर ५४५ प्रतिशत तथा तमिलनाडु ८ प्रतिशत: 
सारांश यह है कि दक्षिणी राज्यों में पिछले कुछ वर्षों में चीनी उद्योग का अधिक विकास हो 
रहा है । वास्तव में, दक्षिण भारत की भूमि गन्ने की खेती के लिए अधिक उपयुक्त हैं। इस भाग 
में गन्ने की प्रति-एकड़ औसत उपज भो अधिक है तथा गन्ने में रस का अनुपात उत्तरी भाग की 
अपेक्षा १ से २ प्रतिशत अधिक रहता है। अतः, दक्षिणी भारत में गन्ने के कारखाने को अधिक 
प्राकृतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं । साथ ही, इस भाग के कारखाने अपने गोण पदार्थों का भी अच्छे 
ढंग से उपयोग कर लेते हैं। 


चीनी उद्योग की वर्तमान समस्याएँ 


(7९४९६ ?776फ]ए099 0 ध्ा€ 5९०7 900$8079) 


भारतीय चीनी उद्योग के समक्ष आज निम्नलिखित प्रमुख समस्याएँ हैं :-- 

(१) गन्ने की प्रति-एकड़ उपज का कम होना ([.09 कुछ 6 ञरंढत एी ४एडटक्ष- 
०४॥6) :--भारत में गन्ने की प्रति-एकड़ औसत उपज विश्व के प्रायः सभी देशों से कम है तथा 
निरन्तर कम होती जा रही है। १९६१-६२ ई० में गन्ने की प्रति-07कड़ उपज हमारे देश में १७१ 
टन थी । इसकी तुलना में क्यूबा में प्रति-एकड़ उपज ५६ टन तथा हवाई में ८५० ठन थी । साथ ही, 
भारत के सभी राज्यों में गन्ने की उपज एक समान नहीं होती । उत्तर प्रदेश एवं बिहार में, 
जहाँ देश के कुल उत्पादन का प्राय: दो-तिहाई से भी अधिक भाग गन्ना उपजाया जाता हैं, गन्ने की प्रति- 
एकड़ उपज १६६०-६१ ई० में क्रशः १२० तथा ११२ टन थी, तमिलनाडु (आन्ध्र सहित), महाराष्ट्र 
तथा आन्ध्र में क्रशः ५८५२; ३२१०० तथा २११७ टन थी | अतः तमिलनाडु, आन्ध्र तथा महाराष्ट 
जैसे राज्य में गन्ने की खेती के विस्तार को प्रोत्साहित करना अनिवायं है । 
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(२) गन्ने से अपेक्षाकृत कम चीनो का मिलना (7258 8प8क्ष' #0॥) ९॥॥९) :-- 
भारत में केवल गन्ने की प्रति-एकड़ उपज ही कम नहीं है, वरन्‌ यहाँ उत्तम प्रकार के गन्ने की खेती 
भी नहीं होती जिससे गन्ने से उपलब्ध चीनी का अनुपात अपेक्षाइृत कम होता है। हमारे देश 
में चीनी की कीमत अधिक हाने का एक यह भी प्रमुख कारण है। गन्‍ते से प्राप्त चीनी का 
प्रतिशत आस्ट लिया में १४३३, क्यूबा में १२२५, मारिशस में १३८ तथा जावा मे ११९४६ है 
जबकि भारत में यह केवल €'५ प्रतिशत ही है। गन्ने से अपेक्षाइत कम चीनी प्राप्त होने का 
प्रमुख कारण हमारे देश में गन्ने की किस्म का खराब होना है । साथ ही, मिलों में गन्ना पहुँचने 
म॑ देर होती है जिससे गन्ने का अधिकांश रस रास्ते में ही सूख जाता है और फलत: चीनी का 
अनुपात भी घट जाता है। अतः गन्ने से उपलब्ध चीनी के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए उत्तम 
कोटि के गन्ने की क्रषि को प्रोत्साहित करना अनिवाय है। साथ ही, मिलों तक गन्ना पहुँचाने 
मं होनेवाली देर को भी थथासम्भव कम करने का प्रयत्न करता चाहिए । 

( ३ ) गनन्‍ने का अभाव (५४॥70 ०86९ 0! €बा०८ ४ए?/ ५, : “भारत म पिछले ुछ 
वर्षों स चीनी के कारखानों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना नहीं मिल पाता । उत्तरी भारत के कारखानों 
को बहुत ही कम गन्ना मिल रहा है। इसका प्रधान कारण इस भाग म॑ चौनी के कारखानों का 
बहुत समीप में स्थित हाना है । साथ ही, इस भाग से किसान कारखानो का सुविधानुसार गन्ने की 
पृति को नियमित बनाने का प्रथास नहीं करते, इसस चीनी के कारखानों को उनकी सुविधानुसार 
पर्याप्त मात्रा में गन्ना नहीं मिलता । १६६०-६१ ई० में गन्ने के मूल्य में वृद्धि के कारण इसकी 
उपज में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई । किन्तु १९६२-६३ ई० में पुनः गन्ने की उपज म॑ बहुत कर्मी हो 
गयी । साथ ही, गुड़ एवं खाँडसारी की कीमत मे वृद्धि के परिणामस्वरूप चीनी के कारखानों की 
कठिनाइयाँ और बढ़ गईं । इससे चीनी के उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों से निरन्तर कमी हो रही है। 

(४) गौण-पदार्थों के समुचित उपयोग की व्यवस्था का अभाव ( .8९%६ 0६ 
ए०एथ प्रतीडांग) एण 99-97०० ००८७७) :--भारत में चीनी के का रखानों के गोण-पदार्थो का 
भी समुचित ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है। इस उद्योग का सबसे महस्त्पपृण गौण-पदार्थ छोआ 
()( ०)७३४९४) हैं जिसका प्रयोग अल्कोहल तेयार करने में किया जाता है। अल्कोहल के उत्पादन 
द्वारा देश में पेटोल की कमी को दूर किया जा सकता है। आजकल देश की चीनी मिलों मे प्रति- 
वर्ष ३२०० से ४०० हजार टन छोआ निकलता है जिसमें से अधिकांश बेकार हो जाता है। इससे 
२० से २५ मिलियन गेलन अल्कोहल तैयार किया जा सकता है। अनुमान लगाया जाता है कि 
अल्कोहल तैयार करने का खच॑ ४ आना से ६ आना प्रति गेलन तक पड़ता है। (१० आने गेलन के 
हिसाब से उत्पादन कर जोड़ने पर भी पेट्रोल की तुलना में यह सस्ता ही होता है।) चीनी के मूल्य 
में कमी लाने का यह प्रमुख तरीका है । ग्रेडी मिशन ने भी इसकी चर्चा की थी, किन्तु हमारे देश में 
इस ओर अभी कम ध्यान दिया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में पावर अल्कोहल के उत्पादन 
को १६५०-५१ ई० में ५० लाख गलन से बढ़ाकर १९५५-५६ ई० में १८० लाख गलन करने का 
आयोजन था; किन्तु प्रथम योजना के अन्त तक वास्तविक उत्पादन केवल १०० लाख गैलन ही 
हुआ । पुनः, द्वितीय योजना के अन्त तक पावर अल्कोहल का लक्ष्य १६६०-६१ ई० में १७० लाख 
गलन था। इसी प्रकार गन्ने के छिलके से कागज, कार्ड-बो्ड आदि तेयार किये जा सकते हैं। यदि 
इस उद्योग के गौण-पदार्थों का समुचित रूप से उपयोग किया जाय तो चीनी के कारखानों की आय 
बढ़े गी तथा चीनी की कीमत में भी कमी होगी । 
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(५) आधुनिकीकरण की समस्या (?/7०ाीश्या 0 प्रा0वंशां$5$800॥) :--अधिकांश 
चीनी के कारखानों का आकार अलाभकर है । इससे उत्पादन व्यय अधिक होता है और फलस्वरूप 
मूल्य भी बढ़ जाता है। अतः उत्पादन व्यय कम करने के लिए इस उद्योग का आधुनिकीकरण 
आवश्यक है। इसके लिए अनुकूलतम आकार के छोटे कारख।नों का बढ़ना अनिवाय है | साथ ही, 
कारखाने में अच्छे यन्त्रों एवं उत्पादन के आधुनिक तरीकों के प्रयोग का प्रयत्त करना चाहिए ; 
भारतीय चीनी उद्योग में आधुनिक यन्त्रों के प्रयोग की बड़ी आवश्यकता है। चीनी उद्योग के 
विकास परिषद्‌ ने यह अनुमान लगाया था कि वर्तमान कारखानों के आधुनिकीकरण का व्यय 
लगभग ६० करोड़ होगा । अधिकांश कारखाने पूजी के अभाव में आधुनिकीकरण की स्थिति में 
नहीं हैं, अतएवं अन्य उद्योगों की तरह राष्ट्रीय औदयोगिक विकास निगम (!४।।0(:) को चीनी 
के कारखानों को भी आथिक सहायता प्रदान करनी चाहिए । 


पचवर्षीय योजनाओं में चीनी उद्योग 


(5पहुणआ वीतए8पए गं। कए९ ४९७7 शि०75) 

योजना आयोग के अनुसार १६९५४०-५१ ई० में चीनी के कारखानों की उत्पादन-क्षमता 
१४.४ लाख टन थी। प्रथम पंच वर्षीय योजना (7४४५ ४९ ४९०० ?]»॥) के प्रारम्भ में इसमें 
किसी प्रकार के विस्तार का आयोजना नहीं था तथा चीनी के उत्पादन का लक्ष्य १५ लाख टन 
रखा गया था ) किन्तु , १६५२ ई० में चीनी पर से नियन्त्रण हटाने के कारण इसकी मांग 
में वृद्धि हो गयी जिससे योजनाकाल में चीनी उत्पादन के लक्ष्य को १५ लाख टन से बढ़ाकर 
१८ लाख टन कर दिया गया । इसके लिए सरकार द्वारा नये-नये कारखानों की स्थापना तथा 
वतंमान कारखानों के विस्तार की अनुमति भी दी जाने लगी | प्रथम योजना के अन्त में १६९४ ५४- 
५६ ई० में चीनी का उत्पादन बढ़कर १८'६ लाख टन हो गया, यानी उत्पादन में लक्ष्य से भी 
अधिक वृद्धि हुई । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना (3९००४१ 77४४ ४९०७० ?)4॥) में चीनी उदयोग के विकास 
पर पर्याप्त जोर दिया गया था । योजनाकाल में चीनी के उत्पादन को बढ़ाकर २२,५४५ लाख टन 
करने का आयोजना था । किन्तु योजना के अन्त में यानी १६६०-६१ ई० में चीनी का उत्पादन 
लगभग ३० लाख टन हुआ। इस प्रकार द्वितीय योजनाकाल में भी चीनी का उत्पादन लक्ष्य से 


बहुत अधिक हुआ । 


तृतीय प चवर्षीय योजना (70 क४6 ए८था ऐ8॥) के अन्तगंत चीनी के उत्पादन 
को बढ़ाकर १६६४-६६ ई० तक ३५ लाख टन करने का आयोजन था । साथ ही, गन्ने के उत्पादन 
को बढ़ाकर १६६५-६६ ई० तक १० करोड़ टन करने का आयोजन था। तृतीय योजनाकाल में 
चीनी उद्योग के विकास पर १०० करोड़ रुपये विनियोग की व्यवस्था थी। योजना के इस लक्ष्य 
की पूर्ति से चीनी की प्रति-व्यक्ति खपत में पर्याप्त वृद्धि की आशा की जाती थी। साथ ही, निर्यात 
के लिए भी कुछ रकम बचने की आशा थी । योजनाकाल में सहकारिता के आधार पर ५४ चीनी 
के कारखानों की स्थापना की अनुमति दी गयी ! किन्तु १६६२-६३ ई० में चीनी का उत्पादन घट- 
कर २३ लाख टन हो गया | अतएव, १६६३ ई० के प्रारम्भ में ही देश में चीनी का संकट उत्पन्न 
हो गया। परन्तु यह संकट निश्चय ही अस्थायी था । ४ अगस्त १९६३ ई० को भारत सरकार द्वारा 
भ्री एस० सार० सेन की अध्यक्षता में एक चीनी आयोग ($ए&' ("0॥7॥8800) की नियुक्ति की 
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गयी । इस आयोग का मुख्य उहं श्य गन्ने के मूल्य तथा चीनी के वितरण के अतिरिक्त नये कार- 
खानों की स्थापना तथा पुराने कारखानों के विस्तार के लिए अनुमति प्रदान करने की नीति के 
सम्बन्ध में सिफारिश करना है। 

तृतीय योजना के अन्त में १९६५-६६ ई० में चीनी का उत्पादद ३६४ लाख 
टन हुआ । 

तीनों वाषिक योजनाओं (५777 9|4॥95) के अन्त में १६६८-६९ में चीनी का उत्पा- 
दत २९ लाख टन हुआ । वास्तव में, इन वापिकर योजनाओं की अर्वाध में गन्ने की कम उपज के 
कारण चीनी के उत्पादन में अत्यधिक कमी हुई। 

चतुर्थ प चवर्षीय योजना (#0णा॥ ५९ ५६थ 9!) में चीनी के उत्पादन को 
बढ़ाकर १९७३-७४ ई० तक ८४७ लाख टन करने का आयोजन है । इसमें स अनमानत: ७'५ लाख 
टन निर्यात के लिए उपलब्ध होने की आशा हे । योजनाकाल में सहकारिता के आधार पर चीनी 
के कारखानों की श_मता के विस्तार पर अधिक जोर देने की व्यवस्था है । 


५. सीमेंट उद्योग 

((7७॥९॥( ॥700507५ ) 
सीमेंट उद्योग हमारे देश का एक आधारभूत उदयोग है। सीमेंट इमारती सामानों में 
अद्वितीय है, अत: इसकी मांग बहुत अधिक होती है। आधुनिक ढंग से सीमेंट तेयार करने का 
पहला कारखाना मद्रास में १६०४ ई० में प्रारम्भ किया गया था, किन्तु भारतीय सीमेंट उद्योग 
का वास्तविक इतिहास प्रथम महायुद्ध के साथ प्रारम्भ होता है। प्रथम मह'दुद्ध के पूव तक भारत 
को अपनी कुल आवश्यकता की पूर्ति के लिए विदेशों से सीमेंट का आयात करना पड़ता था | १६१४ 
ई० में हमारे देश में १,३०,००० टन सीमेंट का आयात किया गया था। किन्तु धीरे-धीरे इस 
उद्योग के विकास के साथ-साथ सीमेट का आयात भी कम होने लगा तथा आजकल भारत सीमेंट 
के क्षत्र में प्राय: आत्म-निभर हो गया है। निम्नलिखित तालिका! से प्रारम्भ से आज तक 

रत म॑ सीमेंट उद्योग की प्रगति का अन्दाजा लगता है :--- 


वष उत्पादन (हजार टन में) वर्ष उत्पादन (हजार टन मे) 

१९१८ १० १६६०-६१ ७,६०० 

१६३० ५७७ 

१९८७ १४७० १६६५-६६ १०,८०० 
१६५०-५१ २७०० १६६८-६९ १३,६०० 
१६५५-५६ ४६७० १९७३-७४ (लक्ष्य) १८,००० 


प्रथम महायुद्ध एवं बाद के समय में इस उद्योग को विकास का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ 
जिसके फलस्वरूप इस उद्योग में आशाजनक उन्नति हुईैं। १६१८ ई० में उत्पादन केवल १० 
हजार टन था जो बढ़कर १६१८ ई' में ८५ हजार टन हो गया । किन्तु, १६२४-२५ ई० में इस 
उद्योग में कुछ मन्दी के चिह्न दिखाई पड़ने लगे । इसका प्रमुख कारण अत्यधिक उत्पादन तथा 
आन्तरिक एवं विदेशी प्रतियोगिता का दबाव था । मन्दी से मुक्ति पाने के उह श्य से सीमेंट कार- 
खानों ने एक भारतीय सीमेंट संघ' (ताजा 0.शाशा। 'शैक्षापराइ"प्राट5 /$800७0॥) बनाया 
जिसका मुख्य उद श्य पूर्ति को नियमित बनाना तथा मुल्य को निश्चित करना था। इस कायं में 


॥). ॥709 ]97]-72 छठ4 ए0ठफप्पा एक, 


४६२ भारतीय अथंशास्त्र 


संघ को पर्याप्त सफलता भी मिली तथा इनकी आपसी प्रतियोगिता समाप्त हो गयी। सदस्य 
कम्पनियों के विक्रय-सम्बन्धी कोटा को निश्चित करने के लिए १६३० ई० में एक सीमेंट मारकेटिंग 
कम्पनी की स्थापना हुई | सीमेंट उद्योग के इतिहास में दूसरा महत्त्वपूर्ण कदम १६३६० में उठाया 
गया जब १० बड़े-बड़े मिलों ने मिलकर 'ऐसोसियेटेट सीमेंट कम्पनी लि०' ( [॥6 28800 8०० 
(आशा (०. 70) नाम की एक कम्पनी बनायी । इस एकीकरण से उद्योग को बहुत लाभ हुआ । 
किन्तु, १६३६-३७ ई० की तेजी में सीमेंट की बहुत-सी नयी मिलें प्रारम्भ की गयीं जिनमें डालमिया 
कम्पनी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। १६१८ ई० में सीमेंट की कुछ मिलों ने 'डालमिमा- 
समूह का निर्माण किया । इससे पुन: इस उद्योग में आन्तरिक प्रतियोगिता बढ़ गयी । किन्तु १६४० 
ई० में ए० सी० सी० तथा डालमिया-सम॒ह में आपसी समझौता हो गया जिससे इस उद्योग में 
आन्तरिक प्रतियोगिता का भग्र समाप्त हो गया । 

द्वितीय महायद्ध प्रारम्भ होने स इस उद्योग का बहुत लाभ हुआ । यूद्धकाल में आयात बन्द 
हो गया तथा संनिक आवश्यकताओं के लिए सीमेंट की गाग में बहत अधिक वृद्धि हुई । फलस्वरूप 
नये-नये कारखानों की भी स्थापना होने लगी। १६८२ ई० में भारत सरकार ने सीसेट पर 
नियन्त्रण लगाया तथा सम्पूर्ण भारत के लिए सीमेट का मूल्य निश्चित कर दिया। देश के कल 
उत्पादन का €० प्रतिशत भाग सीमंट युद्ध की आवश्यकताओं के लिए ले लिया जाता था तथा 
कंवल १० प्रतिशत भाग ही नागरिक कार्यों क॑ लिए उपलब्ध था । तब से सीमेंट पर से सरकार का 
नियन्त्रण किसी-न-किसी रूप में बराबर बना रहा है । 

देश-विभाजन के पूर्व १६४७ ई० में भारत में कुल २४ सीमेंट, के कारखाने थे जिनकी वाषिक 

उत्पादन-क्षमता २,८०,०० टन थी । इनमें से १९ कारखाने जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता २, 
३०,००० टन थी भारत में रह गये तथा शेष पाकिस्तान में चले गये। इसक बाद सीमेंट के और 
भी नये कारखाने स्थापित किये गये । १६६१-६२ ई० में देश में सीमेंट के कूल ३५ कारखाने 
थे। सीमेंट के कारखाने असम, पश्चिम बंगाल तथा कश्मीर क अतिरिक्त प्राय: अन्य सभी राज्यों 
में पाये जाते हैं। अधिकांश कारखाने ७. 0'. ( तथा डालमिया-साहू जन समह में हैं। पिछले 
कुछ वर्षो से राज्य सरकारों द्वारा भी सीमेंट के कई कारखाने स्थापित किये गये हैं। सीमेंट कॉरपोरेशन 
ऑफ इण्डिया नामक एक संस्था राजकीय क्षत्र में स्थापित की गयी है जिसका प्रधान उदृ श्य देश 
में चना-पत्थर के क्षेत्रों की जाँच करना तथा सीमेंट उत्पादन की क्षमता में विस्तार करना हैं। भारत 
में सीमेंट की माँग आज भी इसकी पूति से अधिक है, अतएवं इस उद्योग के विस्तार का बहुत बड़ा 
क्षेत्र है। किन्तु प्रधान समस्या सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक यंत्रों को प्राप्त करता है। आजकल 
देश में सीमेंट के यंत्र-निर्माण करने वाले कारखाने भी स्थापित किये जा रहे हैं । 

पंचवषी य योजनाओं में सीमेंट उद्योग ((७य८॥ प्रातए४३ गे 06 १०७ ए७॥$) :- 
प्रथम पंचवषी य योजना (7778 ॥]ए० ४७ शक) में सीमेंट उद्योग के विकास पर पर्याप्त जोर 
दिया गया था । योजनाकाल में सीमेंट का उत्पादन १६५०-५१ ई० में २७ लाख टन से बढ़कर 
१६५५-५६ ई० में ४६:७ लाख टन हो गया । 


द्वितीय पंचवषी य योजना ($०००00 #06 श८श्ा ?9॥) में सीमेंट उद्योग को उच्च प्राथ- 
मिकता प्राप्त थी। योजना के अन्तगंत सीमेंट के उत्पादन को बढ़ाकर १६६०-६१ ई० तक १३० 
लाख टन, यानी प्राय: १८३ प्रतिशत वृद्धि का आयोजन था । द्वितीय योजना में इस उक्नोग के 
विकास के लिए कुल ८० करोड़ रुपये विनियोंग का आयोजन था । किन्तु १६६०-६१ ई० में सीमेंट 


भारत के प्रमुख संगठित उद्योग-घन्धे ४६३ 


का उत्पादन ७६'० लाख टन ही हुआ। अतएव द्वितीय योजना का इस सम्बन्ध में लक्ष्य पूरा नहीं 
ही सका । 

तृतीय पंचवषी य योजना (7॥॥4 4४७ ४६७ ?]&॥) के अन्तगंत सीमेंट के उत्पादन को 
१६६०-६१ ई० में ७६'० लाख टन से बढ़कर १६:५-६६ ३० में १३२ लाख टन करने का आयोजन 
था, किन्तु तृतीय योजना का यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका तथा वृतीय योजना के अन्त में सीमेंट 
का उत्पादन १०८ लाय टन ही हुआ । याजनाकाल में सीमंट के नये कारखानो की स्थ।पना के लिए 
सरकारी क्षत्र मे एक सीमेंट कास्पोरेशन ऑफ इ ण्डिया ((क्वाला ( णाफणव्ााणा ए ॥0) 
की स्थापना की गयी । इस निगम ने अब दो कारखानों की स्थापना का हैं तथा चतृर्थ योजनाकाल 
में तीन और कारखान असम, हिमाचल प्रदेश तथा दहरादन में स्थापित किए जायग । 

वाधपिक योजनाओं ॥ (व! 23॥8) के अन्त मे, यानो १९६८-६€ मे सामट का उत्पादन 
१३६ लाख गन था । 

चतुर्थ प चवपी य योजना (#0णा॥ सिर शध्या शिक्षा) भे॑ सीमेंट के उत्पादन को 
१६६८-६६ ई० मं १४६६ लाख टन से बढ़ाकर १५७३-७८ ई० तक १८० लाख टन करने का 
आयोजन है। योजनाकाल में सावंजनिक क्ष त्र में भी सीमेट के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया 
जायगा । इस उद श्य से सीमेंट निगम के अतिरिक्त राज्य सरकारों की सीमेंट का भी कारखानों की 
स्थापना के लिए भी प्रोत्साहित करने की व्यवस्था है । 


पिछले कुछ वर्षों से देश में सीमट की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही *"। फिर भी १६६ 
में भारत में सीमेंट का प्रति व्यक्ति औसत उपयोग २२ कि० ग्रा० था जबकि स्विटज्रलेण्ड में 3१५ 
कि० ग्रा०, जावान मे ३६४ कि० ग्रा०, संयुक्त-राज्य अमेरिका में ३४२ कि० ग्राम तथा ब्रिटेन में 
३०५ किलो ग्राम था। 


६. ई जीनियरिंग उद्योग 


इंजीनियरिंग उद्योग के अन्तगंत विभिन्न उद्योगों के लिए यंत्र एवं अन्य उपकरण, बिजली के 
सामान, रेल तथा मोटर गाड़ियों के ई जन इत्यादि आते हैं। द्वितीय महायुद्ध के पूतं तक हमारे 
देश में इन उद्योगों का अभाव था । किन्तु यूद्ध के दौरान में सरकार द्वारा ई जीनियरिंग उद्योग के 
विकास के लिए छिट-पुट प्रयन्त प्रारम्भ किये गये । १६४७ ई० से तो इन उद्योगों के विकास के 
लिए सरकार विशेष रूप से प्रयत्नशील है तथा अबतक भारत कई वस्तुओं के उत्पादन में प्राय: 
आत्म-निभर हो गया है। वास्तव में, द्र तगति से आथिक विकास के लिए ई जीनियरिंग उद्योग का 
विकास अनिवार्य है वयोंकि इस उद्योग के द्वारा विभिन्न उद्योगों के लिए यन्त्र इत्यादि तैयार 
किये जाते हैं । 

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इंजीनियरिंग उद्योग के विकास पर पर्याप्त जोर दिया 
जा रहा है। द्वितीय पचरवर्षीय योजना ($९2070 7५6 ४6७४ ?9॥) में इसके विकास के कई 


कार्यक्रम कार्यान्वित किये गये । ततीय पंचवर्षीय योजना में भी ई जीनिरिग उद्योग के विकास के 
लिए बहुत अधिक प्रयत्न किये गये । 


पंचवर्षीय योजनाओं में इस उद्योग की प्रगति का अन्दाजा निम्नलिखित तालिका से लगाया 
जा सकता है :-- 


४६४ भारतीय अर्थशास्त्र 


उद्योग १६५०-५१ १६६०-६१ १६६५-६६ १९६८-६६ १९७३-७४ 
१. औद्योगिक यन्त्र (लक्ष्य) 
(क) सूती-वस्त्र उद्योग के 
यन्त्र (करोड़ रु०) नाः ६०४ २१६ १३८ ४५१० 
(ख) सीमेंट ,, ,, कक ०६० ४६ ८२ १६९० 
(ग) कागज ,, ,, पे का १७ २-४ १३*४ 
(घ) मशीन टूल्स ,, ०३४ ७० २६४ २५-४० ६५९० 
२. मोटर एवं तत्सम्बन्धी 
उद्योग (हजार) १६४ ४७'प८ ७६*० १०७ २६५४ 
३. बाईपिकिल (लाख) १० १०७ १५७ १६६ ३२:४० 
४. विद्य त्‌ ईजीनियरिंग उद्योग 
बिजली का पंखा (लाख) १६ १०९६ १३६ १५० ३०१० 
रेडियो रसित्रर (हजार) <& २८२ ६०६ १४८६ ३८०० 


इस प्रकार पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में इंजीनियरिंग उद्योग में विशेष प्रगति हुई 
है। चतुर्थ पचवर्षीय योजना (#0फ्राव॥ ॥४6 १९७ ?]9॥) में भी इंजीनियरिंग उद्योग को उच्च 
प्राथमिकता दी गयी है। योजनाकाल में इस उद्योग पर निजी क्षत्र में ७६७ करोड रुपये 
विनियोग का आयोजन है । 


७. कागज उद्योग 
( ९49०7 पातप्रश५ ) 


हाथ से कागज बनाने का धन्धा भारत में सदियों पूर्व से होता आ रहा है। किन्तु, 
आधुनिक ढंग से कागज बनाने का पहला कारखाना भारत में सर्वप्रथम १८७० ई० में कलकत्ता के 
निकट हुगली नदी पर स्थित बाली नामक स्थान में स्थापित किया गया । इसके बाद लखनऊ में 
अपर इण्डिया पेपर मिल (१८६६), बंगाल में 'टीटागढ़ पेपर मिल ।१८८२), पूना में 'दक्‍्कन 
पेपर मिल (१८८७) तथा अन्य कारखाने स्थापित किये गये । इस प्रकार १६०० ई० तक देश में 
कागज बनाने के कुल ७ कारखाने स्थापित हो गये थे जिनमें प्रतिवर्ष १९ हजार टन कागज बनता 
था। किन्तु, प्रारम्भ में भारतीय कागज उद्योग को सस्ते विदेशी कागज की प्रतियोगिता का 
साममा करना पड़ा । फिर भी, १६२४ ई० तक देश में कागज के कुल ६ कारखाने हो गये जिनमें 
३३,००० टन कागज का उत्पादन होता था । इस उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से राहत दिलाने 
के लिए १६२५ ई० में सरकार द्वारा इसे संरक्षण प्रदान किया गया। १६२५ ई० के कागज 
उद्योग संरक्षण अधिनियम के अनुसार विदेशी कागज के आयात पर १ आना प्रति पौंड की दर से 
सात वर्षों के लिए एक आयात कर लगाया गया । १६३२ ई० में पुन: इस कर की अवधि सात वर्षों 
के लिए और बढ़ा दी गयी । १९३२ ई० में इन करों में कुछ कमी कर दी गयी । हितीय युद्धकाल 
में भी कागज उद्योग को संरक्षण मिलता रहा। १६४७ ई० में फिर से संरक्षण की अवधि बढ़ाने 
की आवश्यकता नहीं समझ कर इस उद्योग से संरक्षण हटा लिया गया | संरक्षण के फजस्वरूप 
भारतीय कागज उद्योग का बहुत आशाजनक विकास हुआ । 

द्वितीय महायुद्ध के दौरान में कागज के कारखानों की संख्या बढ़ कर १५ हो गयी तथा 
१६४४ ई० में इसका उत्पादन १ ,३०,८८४ टन हो गया। तब से देश में कागज उद्योग की 


भारत के प्रमुख संगठित उद्योग-धन्धे ४६१ 


उत्त रोत्तर प्रगति होती जा रही है। १६५०-५१ में कागज का उत्पादन ११६ हजार टन, १६६०- 
६१ में २५० हजार टन तथा १६६५-६५ में ५५८ हजार टन हो गया । 
भारत में कागज उद्योग के लिए आवश्यक प्राय: सभी कच्चे पदाथ पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध हैं । यहाँ के वनों में सबाई एवं भाभर घास तथा बाँस आदि पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं । 
भारत में आजकल प्राय: सभी प्रकार के कागज तथा दफ्तियाँ तैयार की जाती है। किन्तु, भखबारी 
कागज के क्षत्र में हमारा देश अभी बहुत ही पिछड़ा हू । भारत में अबबारी कागज (09/897) 
का पहला कारखाना जनवरी, १६३५ ४० में स्थापित किया गया । ६६६०-६१ ४० में इसका 
उत्पादन २५ हजार टन था। तृतीय योजना में अखबारी कागज के उत्पादन को बढ़ाकर 
(६६९५-६६ -० तक १२० हजार टन करने का आयोजन था, किन्तु उत्पादन ३० हजार तक 
ही हुआ । 
पंच वर्षीय योजनाओं में कागज उद्योग (78७० वञातन्ा५ गाय शल्वा 
?]405) :- -पंचवर्षीय योजनाओं में कागज उद्योग के विकास पर पर्याप्त जोर दिया जा रहा है 
जिसका अन्दाजा निम्नांकित तालिका से लगता है :--- 
कागज एवं दफ्ती का उत्पादन (हजार टन में) 


किस्म १०५०-५१ १६६०-६१ १६६५-६६ १९६८-६६ १६७३-७४ 
(आयोजित) 

बाषिक उत्पादन क्षमता १३७ ४१८ भ्६७छ ७३० १११० 
कागज एवं दफ्ती १३२ ३५० ५४८ ६४७ ८५० 
अखबारी कागज कक २३ ३०३ ३१ १५० 


इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना (ह8 फ्यर6 फछ्था ?]&॥) के अन्त में कागज 
एवं दफ्ती का उत्पादन १६५५-५६ ई० में १९० हजार टन हो गया । द्वितीय प'चवर्षीय योजना 
(500070 ॥0८ श८क्षा ?|4॥) में भी इसके उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई। १६६०-६१ 
तक कागज एवं दफ्ती का उत्पादन ३५० हजार टन _ तथा अखबारी कागज का उत्पादन २३ 
हजार टन हो गया । 

तृतीय पचवर्षीय योजना (7|770 ॥गं४८ श८४ !!॥) में कागज एवं दफ्ती के 

उत्पादन को बढ़ाकर १६६५-६६ में ७०० हजार टन तथा अखबारी कागज के उत्पादन को ३२० 

हजार टन करने का आयोजन था | किन्तु योजना का यह लक्ष्य पूर्ण नही हो सका तथा १६६५-६६ 
में कागज एवं दफ्ती का उत्पादन ५५८ हजार टन तथा अखबारी कागज का उत्पादन केवल ३० 
हजार टन हुआ। १६६८-६६ में कागज का उत्पादन ६४७ हजार टन था । 

चतुर्थ प चवर्षीय योजना (0ण॥ फरंप शव्या 7») में कागज एवं दफ्ती के 
उत्पादन को १६६८-६९ में ६४७ हजार टन तथा अखबारी कागज के उत्पादन को ३१ हजार टन 
से बढ़ाकर १६७३-७४ ई० में क्रमशः ८५५० हजार टन तथा अखबारी कागज १५० हजार टन 
करने का आयोजन है। योजना के लक्ष्यों की पूति के लिए १६६९ में एक ९४७० (: 
0 ॥704 का निर्माण किया गया है। 


८. भारी रसायन उद्योग 
(08४५ (ताधगं०॥। ॥00५7768) 
'भारी-रसायन के अन्तगंत वे रसायन आते हैं जो विधि 
के निर्माण में कच्चे-पदार्थ के रूप में प्रयोग किये जाते हैं। इनके 
भा० अ०--३ ० 


०फ्‌ण'ह्ा।0ा 


नन्‍न श्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं 
नके अन्तगंत सल्फरिक एसिड, 


४६६९ भारतीय अथंशास 


नाइटिक तथा हाइड्रोक्लोरिक एवं अन्य प्रकार के एसिड, कॉस्टिक सोडा, सोडा एस तथा इसी प्रकार 
की अन्य वस्तुएँ आती हैं। रासायनिक उद्योगों का विकास किसी देश के औद्योगिक विकास के 
लिए एक आश्यक शत्त है, क्योंकि रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता कागज, कपड़ा, चीनी, 
चमड़ा एवं ओषधियों के निर्माण में पग-पग पर पड़ती है । हमारे देश में रसायन उद्योग का बहुत 
कम विकास हुआ है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व रासायनिक उद्योगों के अन्तर्गत केवल सल्फरिक एसिड 
तथा इसी प्रकार के कुछ अन्य पदार्थों का ही महत्त्व था | किन्तु, आजकल इस उद्योग का विकास 
उत्तरोत्तर हो रहा है । 

पंचवर्षीय योजनाओं में इनके विकास पर पर्याप्त जोर दिया जा रहा है। निम्नांकित 
तालिका से गत्‌ कुछ वर्षों में महत्त्वपृर्णं रासायनिक पदार्थों के उत्पादन का अन्दाजा 
लगता है -- 


रासायनिक पदार्थों का उत्पादन (हजार टन में) 
१६५०-५१ १६६०-६१ १६६५-६६ १६६८-६६ ११७३-७४ 


(आयोजित) 
नत्रजनक खाद & १०१ २३२ ५८९ २५४०० 
फोस्फेरिक खाद ९, ५३ २३ २१० ०७५७ 
सल्फरिक एसिड १०१ ३६८ ६६२ १०३८ २५०० 
सोडा एस ४५ १५२ ३३१ ४९४५ ५५० 
कास्टिक सोडा १२ १०१ २१८ ३०४ ५०० 


इनमें नत्रजनक खाद (]0०8आ0$ 5०४8) के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के 
रासश्शयनिक उद्योगों का विकास निजी क्षत्र के अन्तगंत ही हुआ है । 


विशेष अध्ययन-सूची 


], १८४७, ४. रॉ. ;७0परटाएपार 00 ध९€ 770887 7709830723, 

2, 7२08॥९॥, (७. : वावप्डाय 2) (॥8702८३ ॥7। 0. 

3, 228 9प्रा7४ (४णाधाइ07 ; एड, ९८०४१, एफ्राात 890 70प्रात। एए९ १९३७7 68. 
4. ३ 27097280770९8 0 770प४:8) 22४९॥०977९४६ (956-6]) 
5, कर 7708798777768 0 47008078] [2९९९॥०7०77९॥( (9 )-66) 
6, 000. ० [प्रता4 : 770॥9 97]-72 


अध्याय : २७ 


सरकारी क्षत्र की औद्योगिक संस्थाएँ' 
( 5(&6-0जछा600 पातप्रडाणंब् एावश॥।कद्रा825 ) 

प्रावकथन :-- भारत की वतंमान आद्योगिक नीति के अनुसार कुछ विशेष प्रकार के 
उद्योगों के विकास का प्रा दायित्व भारत सरकार पर ही है। १९५५६ ई० की औद्योगिक नीति 
(३० अप्र ल, १९५६ की नीति) के अनुसार 'अ' श्रेणी के उद्योगों के विकास का पूर्ण दायित्व 
भारत सरकार पर है तथा ब' श्रणी के उद्योगों को भी धीरे-धीर मरकारी क्षत्र के अन्तर्गत लाने 
का आयोजन है | उक्त नीति के आधार पर सरकार द्वारा रबतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश में विभिन्‍न 
प्रकार के नये-नये-उद्योगों की स्थापना की गयी हैं । इनमें से अधिकांश उद्योग राष्ट्रीय महत्व के हैं। 
साथ ही,इनकी स्थापना निजी क्षेत्र के सामथ्यं से परे है। 

प्रथम योजना के प्रारम्भ में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों (रलब को छोड़कर) में लगशग २९ 
करोड़ रुपये की पूजी का विनियोग हुआ था जो तृतीय योजना के अन्त में बढ़कर २४१५ करोड़ 
रुपये तथा ३१ माच, १६७१ को “६८० करोड़ रुपये हो गया। उस समय केन्द्रीय सरकार के 
तत्वावधान में ६७ कम्पनियाँ थीं, जिनमें से १० अभी निर्माणाधीन थीं। इनमें से केवल हिन्दुस्तान 
स्टील लि० में १०३६ करोड़ रुपये की पु जी लगी थी । केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में १९७०-७१ में 
कुल ६'६ लाख मजदूर काय करते थे। इन संस्थाओं ने १६७०-७१ ?ें ६६ करोड़ रुपये की 
सामग्रियों का विदेशों भ निर्यात किया था। इनके अतिरिक्त राज्य सरकारा के उपक्रमों में भी तृतीय 
योजना के अंत में लगभग २००० करोड़ रु० विनियोग किया गया था ।* 

इस प्रकार स्पष्ट है कि देश के आर्थिक जीवन में राजकीय उपक्रमों का महत्त्व निरंतर बढ़ते 
जा रहा है। सावंजनिक क्षेत्र के विस्तार का उह श्य देश के आथिक विकास की थति को तीक्र 
बनाना है। किन्तु यह तो केवल एक आथिक तक है। इसके पक्ष में दस अधिक महत्त्पुणं सामाजिक 
तक भी है। वास्तव में, वतंमान समय में राज्य का एक प्रधान काय निजी व्यक्तियों के हाथ में 
धन एवं आय के अत्यधिक केन्द्रीयकरण को रोकना है और इस उहूं श्य से सरकारी क्षत्र में 
अधिकाधिक उद्योगों की व्यवस्था आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, राजकीय उद्योग धन एवं आय के 
अत्यधिक केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को रोकते हैं । 


राजकीय उपक्रमों के संगठन का स्वरूप 

संगठन की दृष्टि से देश के राजकीय उपक्रमों को मुख्यतया निम्नलिखित तीन वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है :-- 

($) विभागीय ढंग पर ( 7065क07604। ०485 ) :--इसमें वे उपक्रम आते हैं जिनकी 
व्यवस्था सरकार के विभागों के द्वारा की जाती है ( ए॥4शाभेताए5 ॥474260 99 8&तागराशा4- 
(ए९ १क्क॒क्षाग्रशा5 07 (॥0 50५.) । उदाहरण के लिए, चितरंजन का रेलवे ई जन कारखाना 
तथा इन्टेगरल कोच फंक्ट्री इत्यादि। किन्तु, देश में इस प्रकार के उद्योगों का सीमित रूप में ही 


प्रयोग हुआ है । 


१. यह भध्याय मुख्यतः 074 97-72 पर आधारित है | 
2, 8वचांग्रांह:7807९ . रिर्/णए3 06छणांइश0ा रिशएा णा पार $6९९८०7 
एग्रत&-४४८788, (02, 967, 


४६८ भारतीय अर्थशास्त्र 


(#) निजी सीमित दायित्व वाली कम्पनियों के आधार १र (7086 .7॥00 
(०7७65) :-- इनमें वे उपक्रम आते हैं जिनकी व्यवस्था संयुक्त पृजी के आधार पर निर्मित 
निजी सीमित दायित्व वाली कम्पनियों के द्वारा की जाती है, जिनमे सरकार या तो इनकी 
सम्पूर्ण हिस्सा पूंजी अथवा आधे से अधिक भाग स्वयं प्रदान करती है। (एगरतशा॥धा?5 
ग्रक्षाबहृु०त 99 0णाएकाांह की जांजा ॥6 00भलाला ॥005 शागाश 6 शातवार6 0 
6 7740०  फक्चा। ण ॥॥6 ८थशरॉ9.) उदाहरण के लिए हिन्दुस्तान एन्टिबॉयटिक्स लिमिटेड, 
नहान फाउण्ड्री लिमिटेड, हिन्दुस्तान स्टील्स लिमिटेड इत्यादि । 

(48) सावेजनिक निगम (?०७॥० ('0एणा॥0॥8) :--इनमे ऐसे उपक्रम आते हैं जिनकी 
व्यवस्था वंधानिक मण्डलों के द्वारा की जाती है। ( एगरवश्ञाबंधाह्‌$ गराक्षा32९0 . ७५ 8007५ 
००७००॥०॥5.) उदाहरण के लिए, दामोदर भली कॉरपोरेशन, एयर इण्डिया कॉरपोरेशन तथा 
जीवन बीमा निगम इत्यादि । 

इस प्रकार राजकीय उपक्रमों की व्यवस्था के तान तरीके हमारे देश में प्रचलित हैं । 
किन्तु इनमें औद्योगिक संस्थाओं के लिए सरकारी विभागों द्वारा व्यवस्था उपयक्त नहीं होती 
क्योंकि इनमें एक ओर तो सरकारी हस्तक्षेप अधिक होता है तथा निर्णय लेने में बहुत अधिक देर 
होती है तो दूसरी ओर इनकी कुशलता भी बहुत कम होती है । इसीलिए श्री ए० डी० गोरवाला! 
ने अपने २००णा णा 06 थींलशा। ०णातंणश ए॑ 36 शाश756$ में यह विचार व्यक्त 
किया है कि “विभागीय व्यवस्था एक सामान्य नियम नहीं बनकर केवल अपवाद ही होनी 
चाहिए ।. [कक्क्‌क्षागशांत्री गर्चाइश्शालां ॥प्रश' 96 ॥40 ९४०९७॥४०॥ 800 800 [6 


एशाशर्9 ॥00). ) हर 
निजी सीमित कम्पनी द्वारा राजकीय उद्योगों की व्यवस्था के अन्तगंत या तो सभी हिस्से या 


अधिक हिस्से सरकार अपने पास रखती है। इस प्रकार की कम्पनियाँ अन्य कम्पनियों की तरह 
आधे से कार्य करती हैं। अन्तर केवल इतना ही होता है कि इनके संचालक मण्डलों में सरकार द्वारा 
मनोनीत सदस्य होते हैं । इनकी कार्यविधि अपेक्षाकृत अधिक सरल होती है एवं निर्णय में भी कोई 
देर नहीं होती। किन्तु इनका सबसे बड़ा दोष यह है कि ये संसद्‌ के नियन्त्रण में नहीं होतीं । 
भारत में राजकीय उपक्रमों की व्यवस्था में इसी तरीके की कम्पनियों की प्रधानता है। 

राजकीय उपक्रमों की व्यवस्था में वधानिक निगमों का विशेष महत्त्व है। वेधानिक निगम 
अद्ध-स्वतन्त्र संस्था होते हैं जो संसद के विशेष नियमों के द्वारा स्थापित किये जाते हैं तथा जिन्हें 
पृथक्‌ कानूनी अस्तित्व प्राप्त होता है। इनमें सरकारी नियन्त्रण एवं हस्तक्ष प बहुत ही कम होता है 
तथा इनके कर्मचारी, हिसाब-किताब एवं वित्तीय साधन सभी अपने होते हैं। इसीलिए प्र सिडेन्ट 
रूजवेल्ट ( 06४007/ १००४८५८॥ ) के अनुसार “इन निगमों के पास सरकार जैसी शक्ति तथा 
निजी उपक्रम ज॑ंसी लोच एवं प्र रणा होती है । (....(0086व शां॥ [6 एप ण॑ 60फ८नन- 
गला प्रा 003565880 0 6 वीद्डाएणाह$ 0 वधाधाए8 ए [7996 ८7९.523, ) 
श्री गोरवाला के अनुसार भी “राजकीय उद्योगों की व्यवस्था के सम्बन्ध में उन क्षेत्रों में जो 
बिल्कुल व्यावसायिक प्रकृति के होते हैं, वहाँ संयुक्त पृ जी कम्पनी तथा जहाँ सरकार जैसे 
कार्यो की आवश्यकता होती है, वहाँ पर सावंजनिक निगमों को प्रधानता होनी चाहिए।” 
(06 ०णा॥ाएक्षा। 4996 रण ण३भग5शा0॥ 8 छार्थथा86 जोश ॥6 क्चापरा० ० (6 एण; 
8 8प्रडशा[ल 7 ०00ग्राशाहादांबं, ॥8 छा0॥0 00904॥79॥ $ 00 96 एछश४0॥९0 ज्रीशाल (७ 


. 8. ), 607७०/|8 ; रि९ए070 09 थी लीलिशा (0्रत५९( 06 58(6९ 40१6४ 978९8, 





सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक संस्थाएँ ४६६ 


प्रातेशालंधाए 38 वाश्णाक्षाए॥72 जशी्षा 5 वा छींए था। स्ाॉशा।णा एी फि6 पफपाएलांणा$ ० 
(6 00एशपफाशा। €. 8., 2कणा णः व/ता0-०॥९०॥४० छा0]००५.) 


स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश में सरकारी क्षेत्र में स्थापित कुछ प्रमुख औद्योगिक 
संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है :-- 


भारतीय उर्वरक निगम 
( #छापरारटा' (५07[079407 0 70]9 ) 


देश में उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग की पूत्ति के लिए खाद के जो विभिन्न कारखाने स्था- 
पित किये गये उनकी व्यवस्था के लिए भारतीय ऊवेरक् निगम नामक एक संस्था स्थापित की 
गयी जिसके जिम्मे निम्नांकित कारखानों की व्यवस्था है :-- 

(१) सिन्द्री का खाद-का रखाना (807 थ॥॥४6 । 8००५) :-सिन्द्री का खाद 
कारखाना भारत सरकार के औद्योगिक साहस का प्रथम उदाहरण है। १६५१ ई० के पू्॑ भारत 
को बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों रा क़त्रिम खाद का आयात कश्ना पड़ता था। द्वितीय युद्ध के 
दाँरान जब देश में खाद्यान्न का अभाव विकट समस्या का रूप धारण करन लगा तब देश में कृत्रिम 
खाद के उत्पादन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इस उह श्य से १६४६-४७ ई० में बिहार 
में दामोदर नदी पर बसे सिन्द्री नामक ग्राम में खाद का एक कारखाना स्थापित करने का कार्य 
प्रारम्भ हुआ। इस कारखाने में खाद के उत्पादन का कार्य ३१ अक्टूबर, १६५१ ई० से प्रारम्भ 
हुआ। इसको स्थापित करने में कुल प्रायः २८ करोड़ रुपये व्यय हुआ। इसको व्यवस्था 
फरटिलाईजर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड नामक एक कम्पनी द्वारा की जाती है। इसकी 
वाधषिक उत्पादन-क्षमता ३,३०,००० टन अमोनियम सल्फेट तेयार करने की है। १५ करोड़ रुपये 
के व्यय से सिन्द्री के विस्तारीकरण की एक योजना कार्यान्वित की गयी है जिसके अन्तर्गत एक कोक 
वोभेन प्लांट स्थापित किया गया है जिससे कि इसके उत्पादन में ६० प्रतिशत वृद्धि की आशा की 
जाती है । विस्तारीकरण का काय पूरा हो गया है। इससे प्रतिदिन ७० टन यूरिया तथा ४०० टन 

सल्फेट नाईट ट की खाद गौण-पदार्थ के रूप में उत्पन्न की जायगी । १६७०-७१ ई० में सिन्द्री के खाद 
कारखाने में २१५ लाख टन अमोनियम सल्फेट; १५,००० टन यूरिया तथा ४२,००० टन 
नमक की खाद का उत्पादन हुआ था। पिछले वर्ष की अपेक्षा इसका उत्पादन प्रत्येक क्षेत्र 
में कम था । 

खाद के अन्य कारखाने (00५ #क्रप्रीरश 78९८०76४) :-देश में हम की बढती 
हुई मांग को पूरा करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल स ही सरकार द्वारा सादजतिक क्षत्र 
में खाद के कई नये कारखानों की स्थापना की गयी है । इतमें निम्नांकित उल्लेखनीय हैं :--- 

इनमें नांगल में ३० करोड़ रुपये के व्यय से एक कारखाना स्थापित किया गया है जिसमें 
फरवरी, १९६१ ई० से उत्पादन प्रारम्भ हो गया । इसकी उत्पादन-क्षमता २'२ लाख टन कलसियम 
नाइट्रेट सल्फेट की है। १६७०-७१ ई० में २१२ लाख टन केलसियम अमोनियम नाइट्रट का 
उत्पादन हुआ था । 

नवम्बर, १६६५ ई० में टोम्बे का खाद-कारखाना चालू किया गया । इसमें ३२ करोड़ 
रुपये व्यय हुआ है तथ। यहाँ प्रतिवर्ष ६० हजार टन नाइट्रोजन एवं ४५,००० टन फॉस्फेट की खाद 
का उत्पादन होगा। १६७०-७१ ई० में ६४,००० मिश्रित खाद का उत्पादन हुआ था । 

फरवरी, १६६८ ई० में गोरखपुर में खाद के एक कारखाने में उत्पादन का काय प्रारम्भ 
हुआ । इसमें ८५० हजार टन यूरिया का प्रतिवर्ष उत्पादन होता है। १६७०-७१ ई० में इसमें 
१४ लाख टन यूरिया का उत्पादन हुआ था । 

अगस्त, १६६८ में नामरूप में खाद के कारखाने में उत्पादन का काये प्रारम्भ किया 
गया । इसकी वार्षिक क्षमता ५५,००० टन यूरिया तथा १ लाख टन अमोनियम सल्फेट के उत्पादन 
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७9७० भारतीय अथंशासे 


की है। १९७०-७१ ई० में इसमे ३१ हजार टन यूरिया तथा ६३ हजार टन अमोनियम सल्फेट का 
उत्पादन हुआ था । 

रूरकेला इस्पात-का रखाने के सहायक के रूप में रूरकेला में खाद उत्पादन के लिए एक 
कारखाने को दिराम्बर, १६६२ ई० में चाल किया गया । इसकी वाधिक क्षममा ५६ लाख टन 
कैलमियम अमोनियम नाइट्र ट उत्पन्न करने की है। १६७०-७१ ई० में इसमें ६७ हजार टन 
कैजसियम अमोनियम नाइट्रट का उत्पादन हुआ था । 

इनके अतिरिक्त माच, १६६६ से निवेली के कारखाने में भी खाद-उत्पादन का कार्य प्रारम्भ 
हुआ । यह निवेली लिगनाइट कॉरपोरेशन की सहायक संस्था के रूप में काय॑ करता है। इसकी 
वाधषिक क्षमता ७० हजार नाइट्रोजन उत्पन्न करने की है। १६७०-७१ ई० में इसमें ६९ हजार 
टन यूरिया का उत्पादन हुआ था । 

दिसम्बर, १९६६ ई० में मद्रास में एक खाद के कारखाने की स्थापना के लिए ](६0॥४४ 
एहत7260 क्‍/6. की स्थापना की गयी । इसके द्वारा ३'६ लाख टन मिश्रित खाद तथा २' ५ 
लाख टन गूरिया का उत्पादन होगा। इनके अतिरिक्त फरटिलाइजर कॉरपरेशन द्वारा दुर्गापुर 
तथा बरौनी में १५२ लाख टन नाइटोजन की वार्षिक उत्पादन-क्षमता के दो कारखानों की स्थापना 
की जा रही है । 

जनवरी, १६६१ ई० में सावंजनिक क्षत्र में खाद के कारखानों की व्यवस्था के लिए 
२०० करोड़ रुपये की अधिक्षत प्‌जी से कछवा!शरश' (0फ॒ण707 ० ॥70 4/0, नामक एक 
कम्पनी की स्थापना की गयी । इस कम्पनी के अंतर्गत आजकल पाँच स्थानों में उत्पादन का कार्य 
होता है--बिहार के सिन्द्री, पंजाब के नांगल, महाराष्ट्र के ट्रोम्बे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तथा 
अप्षम के नामरूप में। इनके अतिरिक्त बिहार के बरोनी तथा पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर में 
कारखाने बनाये जा रहे हैं। चतुर्थ योजना का इस सम्बन्ध में लक्ष्य १९७३-७४ तक ३७ लाख 
टन नत्रजनक खाद की क्षमता स्थापित करना है । 

(२) चितरंजन का रेलवे ई जन का रखाना ((क्लॉक्षिक्ा]भा [.0007006 १४०7७) :- 
देश में रेलवे ईजन तैयार करने के लिए सरकारी क्षंत्र में पश्चिमी बंगाल के चितरंजन 
तामक स्थान में एक कारखाना स्थापित किया गया है। कारखाने की व्यवस्था भारत सरकार 
के रेलवे मन्त्रालय द्वारा की जाती है। प्रारम्भ में इसकी वार्षिक उत्पादन-क्षमता: १२० ईजन 
तथा ५० बायलर तैयार करने की थी। किन्तु, बाद में इसका विस्तार किया गया जिसके 
फलस्वरूप आजकल यह कारखाना २०० से अधिक ७ 06., ४ 7., ४ 9, और ७७१. प्रकार 
के ईजन प्रतिवर्ष तैयार करता है। १६६१ से इसमें बिजली से भी ईजन उत्पन्न करने का माय 
प्रारम्भ हुआ । १९५० ई० में जबकि उत्पादन प्रारम्भ हुआ से लेकर मार्च, १६९७१ तक इसने 
२३३२ वाष्प ईजन तथा २७३ विजली से चलने वाले ई जन तैयार किये थे। इसके विस्तारी- 
करण वी योजना के अन्तर्गत एक हेवी स्टील फाउण्डी (64९५ 9868 70ण्राताए) की स्थापना 
करने की व्यवस्था है जिससे भारतीय रेलों की हेवी कास्टिंग की सम्पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति 
आंतरिक साधनों से ही हो सकेगी । 

डिजेल ईजन का कारखाना, वाराणसी ( 0॥056/ .000॥70४6  ५/ण॥६, 
५६४॥88 ) :--इसके अतिरिक्त डिजेल ई जन के निर्माण के लिए वाराणसी में १५० डिजेल एवं 
बिजली ई जन की क्षमता के एक डिजेल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना की गयी है। इसमें आयात 
किये गये सामानों से जून, १६६४ ई० से डिजेल ई जन का निर्माण किया जाने लगा है। इस 
कारखाने द्वारा मार्च, १६९७१ तक ३७४५ डिजेल ईजन तैयार किये गये थे। 


सरकारी क्ष त्र की ओद्योगिक संस्थ एँ ४७१ 


इन्टेगरल कोच फंक्ट्री (7/68/80 (०४०॥ [४००07५) :--यह कारखाना रेल के डब्बों 
के निर्भाण के लिए पेराम्बूर में स्थापित किया गया है। इसमें उत्पादन का कार्य अक्टूबर, १६५५ 
ई० से प्रारम्भ हुआ | प्रारम्भ से लेकर मार्च १९७१ ई० तक इसमें अनुमानत: ८०३३ सवारी डब्बों 
का निर्माण हुआ था । यह चौड़ी तथा मीटर गेज दोनों प्रकार के डब्बों का उत्पादन करता है। 

(३) हिन्दुस्तान शिपयाड (का0प्रशाआ 5॥99470) :- - भारत में जहाज बनाने के लिए 
१६४१ ई० में विजगापट्टम में 'सिधिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी' द्वारा एक कारखाना स्थापित किया 
गया । माचं, १६५२ में यह कारखाना भारत सरकार द्वारा ले लिया गया। इसकी व्यवस्था 
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा की जाती है जिसकी सम्पुर्ण जी अब भारत सरकार द्वारा 
प्रदान की गयी है। यह शिपया्ड ४ आधुनिक तरीके के डिजेल-प्रोपेल्ड / [)05७ 707७०॥७० ) 
जहाजों का प्रतिवर्ष निर्माण कर सकता है। तृतीय योजना में भी इसका विस्तार किया गया । 
इस कारखाने क द्वारा पहला जहाज माच, १६९४८ में पानी में उतारा गया तथा मार्च, १६७१ तक 
इस कारखान द्वारा ४५ लाख टन भार के ४० जहाजों का निर्माण हुआ था । चतुर्थ योजना में 
भी इसका विस्तार किया जायगा। 

एक दूसरा शिपयार्ड कोचीन में बनाया जा रहा है जिस पर ३६ करोड़ रुपये व्यय की 
व्येवस्या है। इसकी प्रारम्भिक वाषिक उत्पादन-क्षमता ६६,००० 06. २. '. के जहाजों के निर्माण 
तया ८५,००० 0, २, '. के जहाजों की मरम्मत की है। फरवरी, १६६५ ई० में जापान के 
एक फमं से इसके निर्माण के लिए अनुबन्ध किया गया । 

(४) हन्दुस्तान एय रक्राफ्ट (सातरतप्रशंथा। वाणी) :-- भारत में हवाई जहाज निर्माण 
करने के लिए एक कारखाना सेठ वालचन्द द्वारा १६४० ई० में बंगलोर में स्थापित किया गया था। 
युद्धकाल में इस कारखाने में केवल मरम्मत का काय होता था। बाद में भारत सरकार ने इसके 
अधिकांश हिस्सों को खरीद लिया। मार्च, १९५१ ६० में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० की पूंजी 
३'८ करोड़ रुपये थी जिसमें सरकार ने ३'२ करोड़ रुपये के हिस्से लिये थे। इसमें आई० ए० एफ० 
के जहाजों की मरम्मत के साथ-साथ सुपरसोनिक एवं भमपायर जेट नामक हवाई जहाजों के 
निर्माण का काय भी प्रारम्भ किया गया है। यह एच० टी० २ (|. '. 2) नामक ट्रनर हवाई 
जहाज का निर्माण भी करता है। हाल ही में यहाँ जेट फायटर के निर्माण का कायं प्रारम्भ किया 
गया है। इस कारखाने में भारतीय रेलों के डिब्बे तथा राज्य एवं निजी यातायात संस्थानों के 
लिए बसों का ढाँचा भी तैयार किया जाता है। 

१९६४ ई० में ७४॥७ 2 तथा अन्य प्रकार के सामरिक हवाई जहाजों के निर्माण के लिए 
२४ करोड़ रुपये की अधिकृत पूजी द्वारा भारत सरकार ने ज्ाग!प्रशशा #०णाक्षपा05 ॥.0, 
नामक एक कम्पनी की स्थापना की । इसमें हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट बंगलोर तथा #&०णाक्षपा08 
[0॥4 [.(0. दोनों को भी शामिल कर लिया गया है। कम्पनी ने हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट तथा 
कानपुर में जहाज निर्माण के भण्डार की व्यवस्था को भी ले लिया है। मिग के निर्माण के लिए 
नासिक, कोरपट तथा हैदराबाद में कारखानों का निर्माण किया गया है। 

(५) डी० डी०्टी० फैक्टरी (70. 0. प. ४2००५) :-- भारत सरकार ने एफ 
तथा छप्त0 की सहायता से दिल्‍ली में एक डी० डी० टी० का कारखाडा प्रारम्भ किया है। कार- 
खाने की व्यवस्था हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड प्रा० लिमिटेड द्वारा की जाती है जिसकी अधिकृत पूंजी 
१३ करोड़ रुपये की है। इस कारखाने में अप्र ल, १६५५ ई० से उत्पादन का कार्य प्रारम्भ हआ 
तथा १६६९-७० ई० में इसमें २०६२ टन टेकनिकल डी० डी० टी० तैयार हुआ । 


४७२ भारतीय अथंशास्त्रे 


डी० डी० टी० का एक दूसरा कारखाना द्वितीय योजना में केरल के अबवये (48999) 
नामक स्थान में ७६ लाख रुपये के ब्यय से स्थापित किया गया जिसने अप्र ले, १६५८ से काम 
करना प्रारम्भ कर दिया । इसकी उत्रादन-क्षमता १४०० टन डी० डी० टी० उत्प-न करने की है। 
१६६६-७० ई० में इसका उत्पादन १३५६ टन था। ११ करोड़ रुपये के व्यय से दोनों का रखानों 
का विस्तारीकरण किया जा रहा है । 

(६) हिन्दुस्तान एण्टि-बॉयटिक्स (स0एशश॥ है।-+00005 ) :->देश में पेनसिलिन 
की बढ़ती हुई मांग को पुरा करने के लिए पूना के समीप पिम्परी नामक स्थान में भारत सरकार ने 
((फ् तथा ७४०0 की सहायता से एक पेनसिलिन का कारखाना स्थापित किया है। इसकी 
व्यवस्था हिन्दुस्तान एण्टि-बॉयटिक्स लि०, जिसकी अधिकृत प्‌ जी ४ करोड़ रुपये है, के द्वारा की 
जाती है। १६६६-६७ में इसमें ६६९७'८ लाख मेगा यूनिट पेनसिलिन तेयार किया गया था । इसमें 
बाईसिलिन (80०7) तथा स्ट्र प्टोमाइसिन के उत्पादन का भी प्रयास किया जा रहा है। कारखाने 
की कुल उत्पादन-क्षमता का २० प्रतिशत भाग बाईसिलिन के उत्पादन में लगाने का आयोजन है । 
इस उहं श्य से इसकी क्षमता में वृद्धि की गयी है जिसके फलस्वरूप इसकी उत्पादन-क्षमत्ता ८०० 
लाख मेगायूनिट हो गयी है । 

पिम्परी में ही २७४५ करोड़ रुपये के व्यय स स्ट्र प्टोामाइसिन उत्पन्न करने का एक कारखाना 
स्थापित किया गया है जिसमे फरवरी, १६६३ ई० मे उत्पादन का कार्य प्रारम्भ हो गया । इसकी 
उत्पादन-क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका विस्तारीकरण किया गया है जिससे अब यह ५०-६० टन 
प्रतिवर्ष का उत्पादन कर रहा है। इसमे १६६६-७० ई० में ८३,१३८ कि० ग्रा० स्ट्र प्टोमाइसिन 
तेयार किया गया था। 

(७) हिन्दुस्तान केबुल्स (0082॥ (४७।८४) :--डाक-तार विभाग के टेलीफोन केबुल्स 
की मांग की पूर्ति के उह्द श्य से पश्चिमी बंगाल के रूपनारायणपुर में हिन्दुस्तान केबुल्स के कारखाने 
की स्थापना की गयी । इस कारखाने में उत्पादन का कार्य १६५४ ई० मे प्रारम्भ हुआ । इसको 
प्रारम्भिक उत्पादन-स्तमता ४५० मील केबुल्स तेयार करने की थी। इस कारखाने का विस्तार किया 
जा रहा है जिससे इसको उत्पादन-क्षमता के १००० मील कंबुल्स प्रतिवर्ष हो जाने का अनुमान है । 
इसके अतिरिक्त १९६० ई० से इसमें ३०० मील एक्सीयल केबुल्स का उत्पादन भी हाने लगा है । 
१६६६-७० ई० में इसमें लगभग ५५ लाख घन कि० मि० सूखे केबुल २,००१ ठयथ ब कि० मी० 
कोएक्सिया तथा ४२,६६५ घन कि० मि० प्लास्टिक लम्ब केबुल तारों का निर्माण हुआ था । 

(८) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (पगातप्रश्क्षा (४०७० ॥005) ::-बंगलोर के समीप 
स्थित इस कारखाने ने भारत में सर्वप्रथम लाठे का उत्पादन मई, १६५६ ई० में प्रारम्भ किया तथा 
आजकल यहाँ २५ लाठे का प्रतिमाह निर्माण किया जाता है। कारखाने में दूसरे प्रकार के यन्त्रों, 
जेसे---प्रिटिंग मशीन, रेडियल ड्िल्स तथा मिलिग मशीन आदि के उत्पादन का कार्य भी किया जाता 
है । १६६६-६७ ई० में इसमें १६६८ मशीनें तैयार की गयीं थीं। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के एक दसरे 
कारखाने में पंजाब के पिजोर नामक स्थान में अक्टूबर, १६६३ ई० में उत्पादन का कार्य प्रारम्भ 
किया गया। १६६६-६७ ई० तक इसमें १६२ करोड़ रुपये के मूल्य के यंत्रों का उत्पादन हुआ 
था। इसके दो और कारखानों की स्थापना की गयी है। एक केरल के कलमासरी में तथा दूसरा 
हैदराबाद के सनतनगर में । इसमें कलमासरी के कारखाने में अक्टूबर, १६६४ ई० में उत्पादन 
का कार्य प्रारम्भ हुआ तथा १९६६-६७ में इसने २७ करोड़ रु० मूल्य के ६७३ यंत्रों का उत्पादन 
किया तथा सनतनगर में १६६४५ के अन्त में उत्पादन का कार्य प्रारम्भ हुआ तथा १६६६-६७ ई० 
में इसमें ६६ लाख रु० मूल्य के २७ मशीनों का उत्पादन हुआ । हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में घड़ी 


संरकारी क्षत्र की औद्योगिक संस्थाएँ ४७२े 


कारखाने का उत्पादन १६६२ ई० में प्रारम्भ 7आ तथा इसकी वाषिक उत्पादन-क्षमता प्रतिवर्ष 
२४ लाख घड़ी तेयार करने की है। चौथी पंच्र्पीप थोजना में जेकोस्लाविया के सहयोग से दो 
और मशीन टूल्स के कारखाने स्थापित करने का आयोजन है । 


(6) नहान फाउण्ड़ी (भ॥४॥ ।0७॥0॥)) :--अक्टूबर, १६५२ ई० में नहान फाउण्ड्री 
लि० हिमाचल प्रदेश का उद्घाटन हुआ था। जनवरी, १६५३ ई० में सरकार ने इसकी व्यवस्था 
नहान फाउण्ड्री कम्पनी के नाम हस्तांतरित कर दिया । सितम्बर, १६६४ ई० से इसकी व्यवस्था 
हिमाचल प्रदेश सरकार को सांप दी गयी है। इस कारखाने में क्षि-सम्बन्धी ओऑजार , जसे--गन्ना 
परने की मशीन आदि का निर्माण होता है। किन्तु निजी क्षंत्र की प्रतियोगिता के कारण गन्ना की 
मशीनों का उत्पादन १६५२-५३ ई० से कम कर दिया गया तथा अन्य पदार्थों का उत्प[दन किया 
जाने लगा है। यह रलों के लिए स्लिपर तथा टेलीग्राफ विभाग के लिए सामान तेयार करता है। 
१९६१-६२ ई० में यहॉ २८३२ टन सामग्री का उत्पादन हुआ था, जबकि १६५९-६० ई० में 
इसका उत्पादन ३०६७ टन था । 


(१०) बिजली के भारी यन्त्र (68५४ 8॥0०॥08| 0णंभा।शा) :-बिजली के यन्त्र 
बनाने के लिए १६५६ ई० में हेवी ऐलेक्ट्रिकल लि० नामक एक कम्पनी की स्थापना हुई। यह 
कारखाना ब्रिटिश कम्पनी के सहयोग से भोपाल में स्थापित किया गया है। इसमें उत्पादन का 
कार्य जुलाई, १९६० ई० से प्रारम्भ किया गया । १६६५-६६ में १० १९ करोड़ रुपये के सामानों 
का उत्पादन हुआ था । इसमें पावर ट्रांसफॉरमर, स्विचगीयर, तथा रेलवे के विद्य तीकरण के लिए 
आवश्यक सामग्रियों का उत्पादन होता है । 


इस प्रकार का एक और बिजली के यंत्र का कारखाना हरद्वार के समीप रानीपुर में स्थापित 
किया जा रहा है। इसी प्रकार हैदराबाद के समीवत रमच-द्र-पुरम में एक कारखण्ना स्थापित करने 
का आयोजन है। इस प्रकार का दूसरा कारखाना त्रिचुलपलली में स्थापित किया जा रहा है। इन 
दोनों कारखानों तथा हरद्वार के कारखाने की व्यवस्था के लिए १९६४ ई० में 84 ०४५५ 
&|००7०३॥४ [0 नामक एक नयी कम्पनी की स्थापना की गयी है। इस प्रकार के और भी 
कारखानों की स्थापना राष्ट्रीय ऑद्योगिक विकास निगम (िक्षांणानं [00ञ्राब। 9०ए९०मलां 
(0%079070॥) द्वारा की जायगी । इनके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र मे और भी बहुत से कारखाने 
केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किये गये हैं। भारी औदयोगिक यन्त्र (प्&७७६५ 
वातप्रषा8&॥ ॥रा॥णताआ9) बनाने का एक कारखाना रूस की सरकार के सहयोग से राँची के 
समीप हटिया में भी स्थापित किया गया हैँ। इसकी वाषिक उत्पादन-क्षमता १० हजार टन के 
यन्त्रों के निर्माण की है । 


(१०) इस्पात के तीन कारखाने :--द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में सरकारी क्षेत्र में 
लोहा एवं इस्पात के तीन नये कारखाने स्थापित किये गये । इन तीनों कारखानों की व्यवस्था 
“हिन्दुस्तान स्टील (प्रा०) लि०, जिसकी अधिकृत पू जी ६०० करोड़ रुपय है, द्वारा की जाती 
है । इनके अतिरिक्त मंसर आयरन एण्ड स्टील वक्‍स' के विस्तार का कायय भी चल रहा है जिससे 
इसमें एक लाख टन इस्पात का उत्पादन होने लगेगा । इसी प्रकार बिहार के बोका रो नामक स्थान 
में लोहा एवं इस्पात का एक कारखाना सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है जिसमें उत्पादन 
का काये १६७३ ई० से प्रारम्भ होगा । इसकी व्यवस्था 80]:80 $6८5 (?7५७४८) [0, नामक 
एक कम्पनी के द्वारा की जाती है । 


४७४ भारतीय अथशास्त्र 


इनके अतिरिक्त देश में और भी कई औदयोगिक संस्थानों की स्थापना की जा रही है । 
उदाहरण के लिए, पेट्रोल साफ करने के दो कारखानों की राजकीय क्षेत्र में स्थापना क्री गयी है 
जिनकी व्यवस्था के लिए दाता १९65 ॥0. नामक एक कम्पनी की स्थापना की गयी 
हैं। अब यह प्ञाठींशा 0॥ (0फ0क्यांणा का एक अंग है। सरकार द्वारा पेट्रोल निकालने 
तथा साफ करने के लिए विदेशी कम्पनियों तथा सरकारों के साथ मिल-जुलकर भी कम्पनियों 
का निर्माण किया गया है जिनमें (0॥ ाता& 0. [भारत सरकार एबं छफव॥9 0] ('णा- 
एश॥/ के बराबर-बराबर हिस्से हैं,), मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड जिनमें भारत सरकार, नेशनल 
ईरानियन कम्पनी तथा पैन अमेरिकन इंटरनेशनल कम्पनी लिमिटेड सम्मिलित है) आदि 
उल्लेखनीय हैं । " 

इस प्रकार पिछले कुछ वर्षों से राजकीय उपक्रमों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है । 
निम्नाँकित तालिका से पंचवर्षीय योजनाओं में राजकीय उपक्रमों की प्रगति का अन्दाजा लगता 


. 





राजकीय उपक्रमों में विनियोग 
अवध 240०2 ०3. 
प्रथम काजल)? रह की, 
द्वितीय योजना के प्रारम्भ में (३१-३-१६५६) ८! २१ 
तृतीय योजना के प्रारम्भ में (३१-३-१८६१) ६५३... ४८ 
तृतीय योजना के अन्त में (३१-३-१६९६६) २,४१५ ७४ 
३१-३-१६६७ को २,८४१ 9७ 
३१-३-१६ ६८ को . ३,३३३ ८३ 
३१-३-१६६६ को |. ३६०२ प्‌ 
३१-३-१६७० को ४,२३० क्‍ हर 
३१-३-१६७१ को ४,६८२ ६७ 


री लिये कह कल अपन भीम कक ०००० -->-स+पनन+--मनकलञ»-मक०क-क ० -गनममछ हे ने न कथा. "वे :ननमन अमन 3 अननिभन- ररककक७8०७ >.-२०++-ब_» 2७६५ -+- -+ हि 
७४ ५०० + वि 
बगक०. 3०७०3 ०० “-स्‍लनन-म- अजिकनार-। 


पक्रमो | 

राजकीय उपक्रमों की मुख्य समस्याएं 
-जचिक्वंत 07006प्रड ती॑ ?फ्रांट एव 28॥/85) 
ही 9२5 स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद राजकीय उपक्रमों की संख्या तथा क्षत्र में निरन्तर वृद्धि 
ती जा पं में गकक्षत्रपं जप कस लक 
के बल ज चतुर् बी योजना में तो उपभोक्ता उद्योगों के क्ष त्र में भी राजकीय संस्थाओं 
3 है । विश्यु राजकीय उद्योगों के समक्ष कुछ समस्याएँ हैं । सबसे बडी समस्या 


[,. प््याव 900६ ७ भा | 
णयग्रवा0 ता 200/९ किाशफा865, कप्राट्यप 0. [2|)॥0 
5706777756. |। + मिप्ाट््प् 0 एप 
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इनकी कार्यकुशलता में वृद्धि की है। यह दो दृष्टि से आवश्यक है। सर्वप्रथम तो राष्ट्रीय उद्योग 
होने के नाते जनता की आँखें इनके काय-कलापों पर लगी रहती हैं, अतः इनके लिए यह आवश्यक 
हो जाता है कि ये अपनी कार्यकुणलता को बढ़ाये, लागत कम कर तथा उत्तम किस्म का माल 
बना सके। ट्वितीयतः, निजी क्षंत्र की तुलना में इनका कार्य अधिक अच्छा होना चाहिए, वरन्‌ 
निजी उद्योगपतियों को सरकारी क्षत्र की निन्दा का मोका मिल जायगा। अत: सावंजनिक क्षत्र 
को औद्योगिक सम्बन्ध, श्रम-कल्याण-काय, श्रमिकों को प्रवन्ध में हिस्सा, उत्पादन की किस्म 
ब लागत आदि में एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए जिससे निजी क्षंत्र वाले भी इसका अनुसरण 
कर सके। 


राजकीय क्षत्रक उद्योगों की का्यंकुशलछता बढ़ाने तथा उत्पादन-स्तर में सुधार 
के लिए निम्नांकित सुझाव दिये जा सकते हैं :--- 


(१) संसद का नियंत्रण :--राजकीय क्षत्र में उद्योग चाहे निगम के रूप में संगठित हों 
या कम्पनी अथवा सरकारी विभाग के अन्तगंत हो, ससद के नियन्त्रण में होना चाहिए। इनको 
संसद्‌ के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए | लेकिन संसद्‌ को भी इनके देनिक कार्यो व साधारण सौदों 
( काका ५ ।8580(0॥5 ) में हस्तक्षं प नहीं करना चाहिए। ऐसे कार्यों में उद्योगों को पर्याप्त 
आन्तरिक स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए। सरकार को महत्त्वपूर्ण बातों मे ही हस्तक्ष प करना 
चाहिये । संसद्‌ में उद्योगों को वाषिक रिपोर्ट व खातों पर बहस होनी च. हिए । 


(२) संचालक मण्डल का चुनाव :---सार्वजनिक उद्योगों का प्रबन्ध एक संचालक मण्डल 
द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें उस उद्योग-विशेष का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को सदस्य बनाया 
जाय । ऐसा करने से इनकी कार्य-कुशलता बढ़ सकेगी । निजी क्ष त्र के अनुभवी व्यक्तियों को भी 
संचालक मण्डल में लिया जाना चाहिए । 


(२) कार्य-कुशलता की जाँच ( 0#लंथ्ाए४ #प्रधा। ) :--सार्वजनिक उद्योगों में प्रति- 
वर्ष कार्यकुशलता की जाँच की जानी चाहिए । ऐसा करने से इनकी त्र्‌टियों पर ध्यान दिया जा 
सकेगा और भविष्य में अधिकारी अधिक सावधानी से कार्य कर सकेंगे । 


(४) अन्य कमंचारियों की नियुक्ति में सावधानी :--अन्य कमंचारियों की नियुक्ति में 
भी पर्याप्त सावधानी से काम लेना चाहिए । सरकारी विभागों के प्रशासकों को उद्योगों की व्यवस्था 
का अनुभव नहीं होता है, इसलिए विशेषज्ञ कर्मचारियों को ओऔद्योगिक प्रबन्ध-सेवा ( [07७7] 
४४॥४४८०॥८ा॥ $७४४०९ ) के अन्तगंत चुनना चाहिए ओर बाद में उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की 
जानी चाहिए। ऐसा करने से ही गार्वजनिक श्रणी के उद्योगों को उच्च श्र॑णी के कमंचारी 


उपलब्ध हो सकेंगे । 


७६ भारतीय अथंशास्त्र 


(४) एक-इकाई कम्पनियों की प्रधानता (॥॥80 ए॥॥ (०॥0७॥०७) ;--:राजकीय 
क्षेत्र के उद्योगों के संगठन के लिए यथासंभव एक-इकाई से सम्बन्धित कम्पनियों का निर्माण करना 
चाहिए। इससे विभिन्न पंस्थाओं की कुशलता, उत्पादन व्यय आदि के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी 
प्राप्त की जा सकती है । 


विशेष अध्ययन-सूची 


,. 000, ० 08 : [09, 97]-72 
2... शिक्रगाहू एणधांइशं०णा : शि0ट्राक्ाआ65 ० [08779] 
06४७०एाशा। ( 496]-66 ) 


अचप्याय : १८ 
भारत सरकार की औद्योगिक नीति 


( पाद्राषाएं॥] ?20॥0ए 0० 6 ७6070 07 0009 ) 


औद्योगिक विकास में राज्य का महत्त्व ( ॥॥#6 २०॥९ ० (6 [46 व वाताजञा।ंक। 
[06ए९०शाशथा। ) : - प्रारम्भ में राज्य का कार्य केवल बाहरी आक्रमण से देश की सुरक्षा तथा 
देश के अन्दर शान्ति कायम रखना ही समझा जाता था। उस समय लोगों की यह धारणा थी 
कि मनुष्य निजी स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर कोई भी कार्य स्वयं उत्तम तरीके से करता 
है। पुरातन अर्थेंशास्त्रियों ने भी इस मुक्त व्यापारवादी अथ॑ं-नीति ( |855862 क्रा।& ०एा ॥766 
7806 7080५ ) को ही मान्यता प्रदान की । इन लोगों के अनुसार सरकार के हस्तक्षप से 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अपहरण होता है। किन्तु मानव-सभ्यता में विकास के साथ-साथ राज्य 
के कार्यो में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी । राजनीतिक कार्यों के साथ-गाथ धीरे-धीरे राज्य 
का आशिक क्षत्र में भी हस्तक्ष प बढ़ने लगा और आजकल तो हमारे समक्ष विश्व में एक ओर 
प्‌ जीवाद तथा दूसरी ओर साम्यवाद के दो निश्चित आ्थिक ढाँचे वर्तमान हैं। आशिक व्यवस्था के 
ये दोनों परस्पर विरोधी स्वरूप इस समय भी विश्व में जीते-जागते पाये धाते हैं। एक ओर रूस 
एवं चीन में साम्यवाद का साम्राज्य है तो दूसरी ओर संयुक्त-राज्य अमेरिका में पू जीवाद का 
आधिपत्य । विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी इन्हीं दोनों प्रकार की आ्थिक व्यवस्थाओं का पृथक्‌- 
पृथक्‌ अथवा सम्मिलित रूप देखने को मिलता है। भारत में आज हमारा उह श्य प्‌ जीवादी 
आर्थिक व्यवस्था की जगह जनतत्रात्मकम समाजवाद ( 7८00ल«&(0 $009)&7॥ ) का निर्माण 
करना है। सरकार इस आदर्श की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक प्रयत्नशील है। इस उद्द श्ण की 
पूति के लिए उद्योग-धन्धों के क्ष त्र में राज्य का दायित्व दिन-अ्रति-दिन बढ़ता जा रहः है । 


स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व भारत सरकार की औद्योगिक नीति ( ॥6प्&8] 70॥0५ 
० गा 60५. ० [70 वा गा शि०--76600७क्‍60706 9९700 ) :-- 

औद्योगिक नीति एक बहुत ही व्यापक धारणा है तथा इसका अन्तग त उन सभी तरीकों, 
सिद्धान्तों, नीतियों तथा विधानों का समावेश रहता है जो किसी देश की औद्योगिक संस्थाओं को 
नियंत्रित करते हैं तथा उसके औद्योगीकरण के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। इसमें वित्तीय एवं 
मौद्विक नीतियों, प्रधक्त नीति, श्रम-नीति, तथा वाह्मय सहायता के साथ-साथ सार्वजनिक एवं निजी 
सरकार की स्थिति का समावेश रहता है। ब्रिटिग शासनकाल में देश के ओऔद्योगिक 
विकास के लिए एक सुनिश्चित नीति का प्रारम्भ से ही अभाव था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के शासनकाल के प्रारम्भ में कम्पनी भारत के उन उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करती थी जिन पर 
उसका निर्यात व्यापार आधारित था। किन्तु, इंगलड के उद्योगपतियों द्वारा कम्पनी की नीति 
के विरोध किये जाने पर इस नीति में आमूल परिवतंन लाया गया तथा भारत को इंगलैंड के 
कारखानों के कच्चे माल की पूति का एक साधन समझा जाने लगा । जब भारत का शासन 
कम्पनी के हाथ से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आया तो भी हमारे देश के प्रति ब्रिटिश सरकार की 


४७८ भारतीय अथंशासत्र 


नीति में कोई आमूल परिवर्तन नहीं हुआ | इ गलेण्ड में उस समय स्वतन्त्र-व्यापार ( |.,&8862 
76 ) का सूग था भारत को भी बाध्य होकर इसी नीति का अनुकरण करना पड़ा। किन्तु, 
स्वतंत्र व्यापार की नीति का भारतीय उद्योगों पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ा । 


प्रथम महायुद्ध के समय इस नीति में थोड़ा परिवर्तन हुआ । युद्ध की आवश्यकताओं की 
पूति के लिए देश में कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक समझा गया । 
अतः औद्योगिक क्षेत्र में राजकीय प्रोत्माहन की नीति का श्रीगगेश हुआ । १६१६ ई० में भारत 
सरकार ने देश की औद्योगिक सम्भावनाओं की जाँच के लिए एक ऑद्योगिक आयोग (॥009॥7॥| 
(०गां5शणा) की नियक्ति की । आयोग ने देश के औद्योगिक विकास के लिए सरकारी प्रोत्साहन 
की भी सिफारिश की, किन्तु आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। 
परिणामस्वरूप । य॒द्ध समाप्त होने पर युद्धकाल में प्रारम्भ किये गये उदयोगों को विदेशी प्रति- 
योगिता का सामना करना पड़ा जिससे उनकी स्थिति बड़ी ही चिन्ताजनक हो गयी । १६१६ ई० के 
संवेधानिक सुधार के अनुसार उद्योग एक प्रान्तीय विषय बन गया तथा प्रान्तीय सरकारों को 
औद्योगिक विकारा के लिए सहाउता देने का अधिकार दिया गया। वुछ प्रान्तीय सरकारों द्वारा 
इस क्षत्र में महत्त्वपर्ण कार्य भी किये गये । उदाहरण के लिए, मद्रास सरकार ने इस क्षेत्र में प्रशंसनीय 
कार्य किया, किन्तु भारत सरकार एवं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स से प्रोत्साहन के अभाव में राज्य सरकारें 
इस क्षत्र में बहुत आगे नहीं वढ़ सकी । 

द्वितीय युद्धधाऊ ( १६३६-४५ ) में भी युद्ध की सामग्रियों के निर्माण के लिए सरकार 
द्वारा प्रयत्न प्रारम्भ किये गये। युद्धकाल में ईस्टन ग्रप कान्फ़ स, ग्रेडी मिशन तथा अन्य कई 
समितियाँ उद्योग के विकास के लिए निःक्त को गयीं । किन्तु इनका उहंश्य देश का औद्योगिक 
विकास नहीं था। वद्ध ने देश के उदशोग-अन्ध्ों को प्रोत्साहन अवश्य प्रदान किया, किन्तु सरकार 
द्वारा कोई भी ऐसा प्रयत्न नहीं किया गया जिससे (द्धकालीन विकास को स्थायी रूप दिया जा 
सके | युद्काल में ही देश के आथिक विकास के लिए :द्धोत्तकालीन आध्िक पुननिर्माण की 
योजनाओं की चर्चा हो रही थी। इस उहं श्य में १९४३ ई० से भारत सरकार ने बहुत-सी ओऔदृयो- 
गिक समितियों की नियुक्ति भी की तथा केन्द्र में एक योजना एबं विकास विभाग का निर्माण किया 
गया। युद्ध-समापित ( १६४५ ई० ) के बाद सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए कुछ प्रयत्न भी 
आरम्भ किया, किन्तु इन सब प्रयत्नों से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । 

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद औद्योगिक नीति (0प्रशाएं ?0॥0ए शींध' ॥6 ॥069श- 
00॥०९) :--इस प्रकार ब्रिटिश शासनकाल में भारत के ओदयोगिक विकास के लिए कोई सुदृढ़ एवं 
सुनिश्चित औद्योगिक नीति नहीं अपनायी गयी । फलस्वरूप भारत औदयोगिक दृष्टि से एक पिछड़ा 
राष्ट्र बन गया । भारत के इस औदयोगिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण उद्योग-प्रन्धों के प्रति सरकार 
की उदासीनता थी । किन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय सरकार देश के औदयोगिक विकास के 
लिए बहुत ही प्रयत्नशील है । 

१९४८ ई० की औदयोगिक नीति 


( परात॑प्रशं& ?0॥09 ० 948) 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के एक वर्ष से कम ही समय में ६ अप्र ल, १६४८ ई० को भारत सरकार 
के तत्कालीन उद्योग मन्त्री, स्वर्गीय डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय संसद्‌ के सम्मुख औदयो- 
ग्रिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव को रखा । 


भारत सरकार की औद्योगिक नीति ४७६ 


१७४८ ई० की औद्योगिक नीति की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं :- 

उद्योग-धन्धों का चार वर्गों में विभाजन ( जिशंशक्रणा 0 गात॑प्रशंर8 4900 ठिफा' 
04&0 ८७(९६४०7४९४ ) ;---१६४८ ई० की औदयोगिक नीति के अनुसार देश के उदयोग-धन्धों को 
निम्नलिखित चार वर्गों में विभाजित किया गया :-- 


(क) प्रथम वर्ग में अख्न-शसत्र का निर्माण, अणु-शक्ति का उत्पादन एवं नियन्त्रण तथा रेलवे 
ग्रातायात जैसे महत्त्व के उद्योग ( क्‍2९९४८९ 370 ४73९8॥९ 47व080765) थे, जिन पर सरकार 
का पूर्ण एकाविकार ( 72८प४ए९ 77077070]9 ० 5[906 ) होगा । 


(ख) द्वितीय वर्भ म॑ं कोयला, लोहा एवं इस्पात, वायुयान एवं जलयान के यन्त्र का निर्माण, 
टेलीफोन, तार और वतार आदि का निर्माण ज॑से प्रमुख एवं आधारभूत उद्योग ( क#ैब्शंट बात 
६९ए 009५क्‍03 ) थे जो सरकारी नियन्त्रण के क्षत्र ( (30ए९१३:॥:८॥४६ ०0०0(70]] ० (| ४॥0१ 0 ) में 
रहेंगे । इनके भावी विकास के लिए सरकार स्वयं जिभ्मेदार होगी । किन्तु इस वर्ग के उदयोगों 
के विकास के लिए सरकार निजी क्षत्र के उदयोगपतियों से भी आवश्यकतानुसार सहयोग की मांग 
कर सकती है । इस क्ष त्र के बतंमान उत्पादकों को १० वर्षों तक स्वतन्त्रता पृवक काय करने दिया 
जायगा और इसके बाद इनकी स्थिति का निरीक्षण किया जायगा । किन्तु इस वर्ग के सरकारी 
उद्योगों का प्रबन्ध सावंजनिक निगमों ( 0५७०॥८ (४७७०7०७४०॥४ ) द्वारा किया जायगा । 


(ग) तीसरी श्रेणी में वे बीस अन्य प्रमुख उद्योग-धन्धे रखे गये जो निजी व्यवस्था के 
अन्तगंत रहेंगे, परन्तु जिन पर सरकार का नियमन एवं नियन्त्रण. ((०ग्राए "९४ &चते 7९छ०3९0 
99 ₹ 5090) रहेगा । इस वर्ग के प्रमुख उद्योग नमक, मोटर ट्रं क्टर, इलेक्टिकल, ३ जीनियरिग, 
भारी रसायन, खाद, औषधियाँ, रसायन-सम्बन्धी उद्योग, पावर अल्कोहल, रबर का निर्याण, सूती 
एवं ऊनी वस्त्र उदयोंग, सीमेट, चीनी, कागज और जल यातायात, खनिज-व्यवसाय तथा सुरक्षा 
सम्बन्धी व्यवसाय आदि हैं । इस श्र णी के उद्योग राष्टीय महत्त्व के हैं । 


(४) चौथे वर्ग में शेष सभी उद्योग थे जो पृर्णत: निजी क्षंत्र द्वारा व्यवस्थित किये 
जायंगे । किन्तु इस उद्योगों पर भी सरकार का सामान्य रूप से नियन्त्रण (छलाध्व8&| ५०900] ०0 
(९ ७५७५८) रहेगा । 


(॥) कुटीर एवं लघु उद्योग-प्रन्धों का महत्त्व ([0907(8726 07॥6 (४0॥0886 बा0 
5004] 8096 40१४07०४)---इस औद्योगिक नीति के अन्तगंत देश की आधिक व्यवस्था में कुटीर 
एवं लघु उदयोगों को भी महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था । अतः सरकार द्वारा इन उदयोगों के 
विकास के प्रयत्न को आवश्यक बतलाया गया । किन्तु कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास बड़े 
उदयोगों के प्रतियोगी के रूप में नहीं, वरन्‌ इनके पूरक के रूप में करने पर जोर दिया गया था। इस 
उह्द श्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा कुटीर एवं लघु उद्योगों तथा वृहत्‌ प्रमाप उद्योगों में समन्वय 
स्थापित करने का प्रयत्न किया जायगा | साथ ही, इन उद्योगों के विकास में सहकारिता का 
अधिकाधिक सहारा लेने का निश्चय किया गया तथा इस उहू श्य से औद्योगिक सहकारी समितियों 
के निर्माण को प्रोत्साहित करने पर जोर देने की व्यवस्था की गयी । 


(॥) उत्तम औद्योगिक सम्बन्ध ( 7०६७ 9405४8) ९)३४४०४४ ) :--औदूयोगिक 
नीति में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि अधिकतम भौदयोगिक उत्पादन के लिए उत्तम 


ए८० भारतीय अथंशास्त्र 


औद्योगिक सम्बन्ध अनिवायं है । अतः सरकार द्वारा श्रमिकों की स्थिति सुधारने पर भी जोर दिया 
जायगा । सरकार इस बात पर भी ध्यान देगी कि श्रमिकों को लाभ का एक हिस्सा दिया जाय तथा 
उन्हें व्यवसाय में भाग लेने का अधिकाधिक मौका प्रदान किया जाय। श्रमिकों के हितार्थ आवास 
की समुचित व्यवस्था के लिए भी सरकार प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहायता करेगी । 


(५) विदेशी पूंजी का उपयोग (0४७ ० तठाथंशा ('ण्लॉश) :--विदेशी पूजीं 
के सम्बन्ध में उक्त नीति में यह कहा गया था कि भारत विदेशी प्‌ जी तथा विदेशी साहस का 
उपयोग करने के लिए सहषं प्रस्तुत है। किन्तु १०४८ ई० की ओद्योगिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव 
में यह स्पष्ट कर दिया गया कि विदेशी कम्पनियों को भारतीय विशेषज्ञ प्रशिक्षित करने पड़गे। 
साथ ही, विदेशी पूंजी का नियन्त्रण भारतीय हाथों में ही रहेगा | (8 ७ उचे९, प९ ग्राभुंण 
प्राश/'९8६ 0 0०७४॥€7४॥7 गाते शीं९८(ए९ 2८0ग्रातं शत्प्रोत 8ए8५8४ 926 ॥ पावाशा 79705; 
एप ए०जढा' भय) 96 एबाॉएला (० बेला जाप राटलुशत0गवो (85९8 3 ग्रात्ग्राल ८८पौ१९१ 
(0० 5९7ए2 प6 780॥व)] उ)0९४६, 8 8॥] ९88९५, ॥0४९४९७,, धीठ6 धद्या032 एाॉ 5प्रा870]९ 
एहतांब्रा छशइ0फ्प्रश 0 पह छपाफए036 0 रशापबाए ॥९एविटां-.छ णिशंह्ा €४0९४६, ७॥॥।| 
७९ 77980९06 प7०॥.) इनका राष्ट्रीयकरण होने पर उन्हें उचित मुआवजा भी दिया जायगा। 


(५) कर-नीति (7४थवांणा 7000५) :--उक्त नीति में देश की कर-प्रणाली के सम्बन्ध 
में भी यह घोषणा की गयी कि देश की कर-प्रणाली ऐसी होगी जिसके द्वारा बचत एवं विनियोग 
को प्रोत्साहन मिलेगा । साथ ही, कर-प्रणाली इस प्रकार की होगी जिसमें समाज में धन एवं आय 
के वितरण की विषमता को भी कम किया जा सके । 


(४) प्रशुल्क नीति (थी ?0॥0५) :--प्रशुल्क नीति के सम्बन्ध में इस नीति में यह 
आएवासन दिया गया था कि देश की प्रशुल्क नीति अनुचित विदेशी प्रतियोगिता को रोकेगी तथा 


उपभोक्ता पर बोझ डालने देश के आथिक साधनों के समुचित उपयोग करने में सहायक होगी । 
(777 ए0॥69 ज्यों एट त€झ29९१ (0 फाएएशा प्रानिए 7गिशंड्र॥ ०0779९४४०॥ ब्वात 
छ9707700९ 0९ पागरी58007 ०0 वृगठी 5. 7९४80प्र7ट९४ श070 7790भ72 प7]प४(20]९ 
09ए070९758 07 ६0८ ८070४प्राता९75, ) 


१९४८ ई० की औद्योगिक नीति का मूल्यांकन 
(6 6 077489] 0 (06 ]948 70005074] ?0॥6५) 


भारत सरकार की १६८४८ ई० की औद्योगिक नीति का मुख्य उहदश्य देश में एक मिश्रित 
आधिक व्यवस्था (४४।४९०० 7४8007079५) का निर्माण था। इस नीति में ऐसी व्यवस्था के निर्माण 
का आयोजन था जिसमें सावजनिक तथा निजी, दोनों क्षेत्र साथ-साथ मिल-जुल कर काम करेंगे। 
कुछ उद्योग-धन्धों पर केवल राज्य का अधिकार होगा, कुल उद्योग-ध्रन्धों में राज्य तथा निजी 
उपक्रमियों दोनों का हाथ रहेगा तथा कुछ उद्योग-धन्धे केवल निजी क्षत्रों के लिए छोड़ दिये गये । 
इस प्रकार उक्त नीति ने उद्योग-धन्धों को तीन क्षेत्रों में रखा --(क) राज्य-अधिक्ृत क्षेत्र, 
(ख) राज्य-नियन्त्रित क्ष त्र, तथा (ग) निजी क्षत्र । वास्तव में इस प्रकार का क्षेत्र-विभाजन उस 
समय की परिस्थितियों के लिए सर्वोत्तम था। कारण यह है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त 
सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं थे जिससे बड़े पेमाने पर उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
सम्भव नहीं था । हमारे देश में सरकार के पास पू जी, कुशल कर्मचारी एवं अनुभवी संचालकों 


भारत सरकार की औद्योगिक नीति ४ंप 


की बड़ी कमी थी । ऐसी स्थिति में सरकार के लिए मध्यम मांग क। अवलम्बन ही लाभप्रद था, 
अर्थात्‌ आवश्यक उद्योगों का राष्ट्रीयररण किया जाय तथा अन्य उद्योगों पर सरकार केवल 
सामान्य नियन्त्रण रखे | 


फिर भी, १६८८ ई० की ओशद्योगिक नीति की कई बातों को छेकर आलोचना की जाती 
है। सबंप्रथम तो यह नीति ऐसे समय में प्ररतुत की गयी थी जबकि देश के समक्ष आथिक 
विकास की एक समुचित योजना का अभाव था । यह ऐसे समय में घोषित की गयी थी जबकि 
देश में उद्योग-धन्धों के राष्ट्रीकरण की भावना अति प्रबल थी। अतएव इस नीति में आधार- 
भूत उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की अनावश्यक धमकी वर्तमान थी। दूसरे वर्ग के उद्योग-धन्धों के 
सम्बन्ध में उक्त तीति में इस बात की घोषणा की गयी कि १० वर्षो के बाद सरकार द्वारा 
इस क्षत्र के उद्योगों की स्थिति का निरीक्षण किया जायगा। इस धमकी से निजी क्षत्र में 
राष्ट्ीयकरण की आशंका व्याप्त हो गयी जिसका उद्योग-धन्धों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। 
पूजीपति उद्योग-धन्धों से उदासीन हो गये तथा इन्होंने पुजी का विनियोग बन्द कर दिया। 
इसके फलस्वरूप निजी क्षत्र में पूजी का निर्माण (८४० णिशाक्षांणा) कम हो गया तथा 
आधारभूत एवं मुख्य उद्योगों के क्षत्रों में यन्‍्त्रों एवं उपकरणों के बविस्तारीकरण एबं पुनर्स्थापन 
में भारी रुकावट उत्पन्न हो गयी | (7फा$ प्ा९4४ रण ग्रथांणान्षाड0धं00. बश' शा। 9९४75 
प्रा7४५९0 (४॥९ 7779॥९ ९॥९7०7९7९०१४8, 7€ंा/तेटत ८2०90 00798007 08 (06 ए97- 


ए४९ 8९८०7 बात छ90४7907९0  €एफ़था5ंणा 800 7९940९श00/ 0 एॉ870 3054 €तुपपाए- 
प्राश्ा3 व (९ 5ए९076 ० 9232 870 ॥९8एए 7700807९3.). अत: इस भ्रौद्योगिक नीति 


की घोषणा कै दो वर्ष बाद सरकार को यह स्पष्ट रूप से कहने के लिए बाध्य होना पडा कि 
१० वर्षों के उपरान्त भी आधारभूत एवं मुख्य उद्योगों की सभी इकाइयों का राष्ट्रीयकरण 
सरकार के लिए शायद सम्भव नहीं होगा । उक्त नीति का यह सबसे बड़ा दोष था। वास्तव 
में, औद्योगिक नीति की घोषणा के समय सरकार के समक्ष देश के आथिक विकास की कोई 
निश्चित रूप-रेखा नहीं थी। १६४८ ई० की ओद्योगिक नीति का दूसरा सर्वाधिक प्रमुख दोष 
नीति एवं विकास की प्रक्रिया में समायोजन का अभाव था। जिस समय इस औद्योगिक नीति 
की घोषणा की गयी थी उस समय सरकार के सम्मुख देश के औद्योगिक विकास की कोई 
निश्चित योजना नहीं थी । अतएब इससे औद्योगिक विकास की निश्चित योजना की शुरुआत में 


कोई सहायता नहीं मिल सकी । 


डा० वी० के० आर० वी० राव ने इस नीति के सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि “यह 
नीति न तो उद्योगों के कप्तान को संतुष्ट कर सकी, न इसके विनियोजकों, औद्योगिक श्रमिकों 
एवं आम जनता को ही । वास्तव में, उत्पादन में किसी भी प्रकार की महत्त्वपूर्ण वृद्धि के लिए 
जिस उत्साह एवं प्रगतिशीलता की आवश्यकता थी; उसे प्रदान करने में यह पूर्णतया असफल रही।' 
(एफर एणाटए इब्राग्रीए७व. गशप्रशा पी९ ९8फुपथंत53 ०0 वप्807९९, 707 [ए९४08, 
007 6 तपशतांग शण९७5, 707 ९ इशाशानें एप०॥०. . . . (70) 4]९0 ५0 फ॒ःठरांत९ 
(6 वेज॒प्रधाणांडय बयते 6 ए0ग्रधंए6 इधंग्रपापड 7९वृप्परा7शत 607 बणघ५ए धंह87770976 4॥707९६६९ 
9 970पप८007, ) 


फिर भी, उक्त नीति का सबसे बड़ा गुण यह था कि इसने देश में मिश्रित आथिक व्यवस्था 
एक ऐसी आशिक व्यवस्था, जिसमे सावंजजिक तथा निजी दोनों वर्गों के उद्योगों के पृथक- 


४८२ भारतीय अथंशास्र 


पृथक्‌ क्षेत्र होंगे, के निर्माण के लिए मार्ग को प्रशस्त बनाया | इसी मिश्रित आथिक व्यवस्था को 
आधार मानकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत औद्योगिक विकास के कार्यक्रम निर्धारित 
किये गये थे । 

औद्योगिक ( विकास एवं नियमन ) अधिबियम, १९५१ 


| वात॑प्रश65 ( 06ए४60ञगशा। & 6४०४० ) 560०6, 95] |] 

उक्त औद्योगिक नीति पर अमल करने तथा निजी क्षेत्र के नियन्त्रित विकास के उह्ं श्य से 
भारत सरकार ने १६५१ ई० में एक औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम तैयार किया 
जो मई, १९५२ ई० में लागू किया गया । प्रथम सूची में प्रकाशित ३७ उद्योगों पर यह अधिनियम 
लागू होता है। मई, १६५३ ई० में इस अधिनियम में संशोधन किया गया जिसके अनुसार इसे ४५ 
उद्योगों पर लागू किया गया । इस अधिनियम के अन्तगंत राष्ट्रीय महत्त्व के प्रायः सभी उद्योग 
आते हैं। इस अधिनियम के अनुसार निजी क्षेत्र के उद्योगों के नियमन एवं नियन्त्रण के लिए 
सरकार को बहुत ही विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। इसकी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताए  हैं:--- 


(क) अनुसूचित उद्योगों में सभी उद्योगों की बत्त मान इकाइयों को एक निश्चित समय 
के अन्दर रजिस्ट्री करानी होगी । साथ ही, भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त किये वगर अनुसूचित 
उद्योगों के क्षंत्र में कोई भी नया कारखाना नहीं स्थापित किया जा सकता और न वर्तमान 
कारखानों का विस्तार ही हो सकता है । 


(ख) यदि सरकार यह समझती है कि किसी अनुसूचित उद्योगों के उत्पादन की नीति एवं 
क्रिया में कोई ऐसी कमी आ गयी है जिसका औचित्य नहीं किया जा सकता तथा किसी उद्योग 
की वस्तुओं के मूल्य में अनुचित वृद्धि हो रही है तो वह उस उद्योग की स्थिति की जाँच का आदेश 
दे सकती है । यदि कोई उद्योग जाँच के बाद दिये गये आदेशों का पालन नहीं करता तो 
सरकार उसका प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकती है। 


(ग) अनुसूचित उद्योगों के विकास एवं नियमन-सम्बन्धी मामलों पर सरकार को उचित 
परामश देने के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार परिषद्‌! ( (शाह 6व4रशंइण/ 0०पणाटां। ) की 
स्थापना की गयी जिसमें मिल-मालिकों, कमंचारियों, उपभोक्ताओं तथा दुसरे वर्ग के प्रतिनिधि 
शामिल हैं । 


(घ) अधिनियम में इस बात पर भी जोर दिया गया कि प्रत्येक प्रमुख वर्ग के उद्योगों के 
लिए एक विकास परिषद्‌ ( 06ए20फाा०॥ (०ए्माथं। ) की स्थापना की जाय जिसमें उदयोग- 
पतियों, श्रमिकों एवं उपभोक्ताओं के अतिनिधियों के साथ-साथ उद्योग विशेष से सम्बन्ध रखनेवाले 
कुछ विशेषज्ञ भी होंगे। ये विकास-परिषदे पंचवर्षीय योजना में निजी क्षत्र के लक्ष्यों के सम्बन्ध में 
सिफारिश करेंगी। साथ ही, वस्तुओं की किस्म में सुधार एवं उद्योग की उत्पादन-शक्ति में 
वृद्धि, लधु उद्योगों के साथ समन्वय तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के सम्बन्ध में 
भी ये सिफारिश करेंगी। बहुत-से उद्योगों के लिश इस प्रकार की परिषदों की स्थापना भी 
की गयी है । 


१, प्रथम पंचवर्षीय योजना, पृ० २४९५ । 
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औद्योगिक ( विकास एवं नियमन ) अधिनियम का देश के ओद्योगीकरण पर 
प्रभाव :--८ मई, १६४२ ई० से यह अधिनियम लागू है। इस अधिनियम के अनुसार अब तक 
उद्योग-धन्धों के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार-परिषद्‌ 
( एश्लाएईं 805०५ (०पशाथां ), एक लाइसेंसिंग समिति तथा बहुत-सी विकास-परिषदों की 
स्थापना हुई है। इन विभिन्न प्रकार की संस्थाओं ने देश के औदयोगीकरण को निस्संदेह 
प्रोत्साहित किया है। केन्द्रीय सलाहकार परिपद्‌ ने कुछ प्रमुख उदयोग-धन्धों के सम्बन्ध में 
सरकार को समय-समय पर बहमृल्य सुझाव भी प्रदान किये हैं। विकास परिषदों का कार्य भी 
सुचारु रूप से चल रहा है तथा इन्होंने उत्पादन एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सहयोग 
प्रदान किया है। इन परिषदों की बंठक समय-समय पर होती है जिनमें प्रत्येक उद्योग की विभिन्न 
समस्याओं पर विचार किया जाता है। 


इस प्रकार इस अधिनियम का देश के औद्योगीकरण पर बड़ा ही गृणकारी प्रभाव पडा है । 
भारत जेसे अद्ध -विकसित आर्थिक वाले देश में उद्योगों के विकास के लिए एक निश्चित योजना 
की बड़ी आवश्यकता है। औदयोगिक ( विकास एवं नियमन ) अधिनियम राज्य को ऐसे अधिकार 
प्रदान करता है जिससे देश संतुलित औद्यागिक विकास की ओर अग्रसरित हो सके। लाइसेसिंग 
प्रथा के कारण उद्योगपति अब अपनी इच्छानुसार कहीं कोई संस्था नहीं स्थापित कर सकते । 
किन्तु, इस अधिनियम के विपक्ष में भी बहुत-सी बातें कही जाती हैं । कुछ लोगों का कहना है कि 
इस अधिनियम के कारण निजी क्षत्र पर सरकार का नियन्त्रण बहुत बढ़ गया है जिससे पूजी की 
प्राप्ति में कठिनाई होती है । किन्तु, देश के आयोजित आ्थिक विकास के लिए थोडी-बहुत मात्रा 
में सरकारी नियन्त्रण अनिवाय होता है। कुछ आलोचकों का कहना है कि लाइसेंस प्रदान करने में 
सरकार खुले दिल से काम नहीं लेती है। साथ ही, लाइसेंसिग समिति के अन्तर्गत भी बहुत से 
दोष आ गये हैं। इन बुराइयों को दूर करने के लिए यह सुझाव दिया जा सकता है कि केन्द्रीय 
सलाहकार परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर इन उदयोगों की स्थिति की जाँच की जानी चाहिए। इस 
समिति की जगह पर कुछ लोग ब्रिटेन के “बोर्ड ऑफ ट् ड' बे आधार पर उद्योगों के नियन्त्रण के 
लिए एक 8080 ० (0700! 0०' 770757765 बनाने की राय भी देते हैं। इस प्रकार के 
बोर्ड बनाने से निजी क्ष त्र को निस्संदेह बहुत अधिक लाभ की आशा की जाती है। 


भारत सरकार की १९५६ ई० की औद्योगिक नीति 
( वातप्रशआंभ 200ए ० 956 ) 


औद्योगिक नीति में परिवत्त न की आवश्यकता :--भारत सरकार ने ६ अप्रैल, 
१६४८ ई० को अपनी प्रथम औदयोगिक नीति की घोषणा की थी। १६५६ ई० तक भौदयोगिक 
नीति के प्रायः ८ वर्ष समाप्त हो चुके थे। इन आठ वर्षों में भारत की राजनंतिक एवं आधथिक 
व्यवस्था में निम्नांकित महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे जिनके फलस्वरूप औद्योगिक नीति में परिवतंन 
की आवश्यकता पड़ी :-- 


(१) सर्वप्रथम तो २६ जनवरी, १६९४० को भारत सरकार का नया संविधान लागु 
हुआ जिसमें कुछ मौलिक अधिकारों की गारस्टी प्रदान की गयी तथा राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों 
( [॥आा०्णाए6 एगंपरथं068 ० 546 ?०॥०५ ) का उल्लेख किया गया । 


पड भारतीय अर्थशास्त्र 


(२) दैश में आधथिक नियोजन का कार्य संगठित ढंग से आरम्भ किया गया एवं ३१ मार्च, 
१९५६ ई० को प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य समाप्ब छुआ एवं १ अप्र ल, १६५६ ई० से 
द्वितीय पंचवर्षीय घोजता का कार्य प्रारम्भ हुआ । 


(३) साथ ही, दिसम्बर, १६५४ ई० में भारतीब संसद्‌ ने देश में समाजवादी ढाँचे की 
सामाजिक व्यवस्था' ( 500०॑ंक्ाड ?एक्वालाा एा $006५ ) का निर्माण अपनी सामाजिक तथा 
आधिक नीति के आदर्श के रूप में स्वीकार किया । 


(४) और अन्ततः, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग-धन्धों के विकास को उच्च 
प्राथमिकता प्रदान की गयी थी । 


इन परिवतंनों के फलस्वरूप देश के लिए नयी औद्योगिक नीति की घोषणा अनिवायं हो 
गयी । साथ ही, इन उह श्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक हो गया कि देश में आथिक विकास 
की गति को तीब्रतर बनाया जाय तथा भारी एवं यन्त्र-उत्पादक उद्योगों का विकास किया जाय, 
सरकारी क्षेत्र का विस्तार किया जाय तथा बड़े एवं वृद्धिशील सहकारी क्षत्र का निर्माण किया 
जाय । ये अधिकांश व्यक्तियों के लिए लाभप्रद तरीके से रोजगार के अवसर बढ़ाने एवं रहन-सहन 
के स्तर तथा काय॑े की दशाओं में सुधार के लिए सुदृढ़ आधिक आधार प्रदान करेंगे। साथ ही, 
आय तथा धन के वितरण में व्याप्त विषमता को कम करना, पृ जीपतियों के एकाधिकार को 
समाप्त करना तथा विभिन्न क्षत्रों में कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में आधिक शक्ति के केन्द्रीकरण को 
रोकना अति आवश्यक था । अतः राज्य नयी औदयोगिक संस्थाओं की स्थापना तथा यातायात की 
अधिका थिक सुविधाएँ प्रदान करने में धीरे-धीरे अधिक भाग लेगा । इनके अतिरिक्त, राज्य अधिकाधिक 
मात्रा में व्यापार भी अपने हाथ में ले लेने का प्रयत्न करेगा । किन्तु इन सबके साथ ही देश की 
विकासोन्मुख आथिक व्यवस्था में निजी क्षत्र को भी विकास तथा विस्तार का पर्याप्त अवसर प्रदान 
किया जायगा। समाजवादी ढाँचे की सामाजिक व्यवस्था' के आदर्श की प्राप्ति एवं द्रतगति से देश 
के आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि सभी आधारभूत एवं सुरक्षा-संबंधी उद्योग 
तथा जनहित-सम्बन्धी सेवाएँ सरकारी क्षत्र के अधीन रहें। अन्य प्रकार के आवश्यक उद्योगों को 
भी, जिनके लिए निजी क्षेत्र के पास आवश्यंक साधन मौजूद नहीं हैं, सरकारी क्षेत्र में रखा जाना 
चाहिए। इस प्रकार राज्य को अधिकाधिक मात्रा में उद्योगों के भावी विकास का दायित्व अपने 
ऊपर छेना पड़ेगा । फिर भी, वतंमान परिस्थितियों में सरकारी क्ष त्र को निश्चित करना आवश्यक 
हो जाता है। अतः राज्य के दायित्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने २० अप्रैल, १९५६ ई० 
को अपनी नयी ओद्योगिक नीति की घोषणा की। यह नीति नये संविधान के सिद्धान्तों, समाजवादी 
व्यवस्था के उद्द श्यों तथा गत क्‌छ वर्षों में प्राप्त अनुभवों पर आधारित है । 


१९५६ ई० को औद्योगिक नीति की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं :-- 


() उद्योग-पन्धों का तीन वर्गों में विभाजन ([0श8&07॥ ० ]008068 ॥0 ०९ 
07080 ०&8०४0768) :--नयी भौद्योगिक नीति कै अनुसार उद्योग-धन्धों को निम्नलिखित तीन 


वर्गों में विभाजित किया गया है :-- 


भारत सरकार की औद्योगिक नीति ४८४ 


(१) प्रथम श्रेणी में वे उद्योग हैं, भविष्य में जिनके विकास का पूरा दायित्व सरकार 
पर है।.[ ॥0फश्ञा68 ्रग056 धिपा० १6ए७०ञहा। जरा] ७6 6 ७णप्रशंए४ 70590- 
809 0 06 808०.) इस श्रणी के अन्तगंत १७ उदयोग हैं जिनमें अस्त्र-शस्त्र (4775 2॥0 
क्षाता77007$) का निर्माण, परमाणु-घक्ति (880770 शाश;2५) का विकास, लोहा एबं इस्पात, 
भारी यन्त्र, कोयला. खनिज तेल, वाययान का निर्माण, वायु एवं रेलवे यातायात, जलयान निर्माण, 
टेलीफोन निर्माण, जल-विदयुत का वितरण आदि सम्मिलित हैं। इस वर्ग के उद्योगों में सभी 
नये उद्योग सरकारी क्षेत्र में ही प्रारम्भ किये जायेंगे । किन्तु, इसका अर्थ यह नहीं कि निजी क्षेत्र 
की वर्तमान इकाइयों के विकास पर अथवा नये कारखानों की स्थापना में निजी क्षेत्र से तहयोग 
प्राप्त करने पर किसी तरह की रुकावट होगी। हाँ, अख्-शसत्र, अणु-शक्ति के विकास तथा रेलवे 
एवं हवाई यातायात पर केवल केन्द्रीय सरकार का ही एकाधिकार होगा । साथ ही, आवश्यकता 
पड़ने पर राज्य या तो अधिकांश प्‌ जी प्रदान कर अथवा उद्योग-धन्धों के संचालन एवं नीति पर 
नियन्त्रण रखकर निजी क्षेत्र से सहयोग प्राप्त करेगा । 


इस प्रकार नयी नीति के प्रथम वर्ग के अन्त्गत १६४८ ई० की औद्योगिक नीति के 
प्रथम एवं द्वितीय दो वर्गों को मिलाकर एक कर दिया गया। ऐसा वास्तव में उचित जान 
पड़ता है क्‍योंकि द्वितीय तथा आगे आनेवाली पंचवर्षीय योजनाभों में देश के औद्योगीकरण में 
राज्य का दायित्व बढ़ता ही जायगा। किन्तु, १६४८ ई० की नीति की तुलना में नयी औदयोगिक 
नीति में इस वर्ग के वर्तमान निजी उत्तादकों को भी स्वतन्त्रतापृषंक कार्य करने का अवसर 
प्राप्त होगा । 


(२) द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत १२ उद्योग-धन्धे रखे गये हैं जिन्हें धीरे-धीरे सरकार 
के स्वामित्व में लाया जायगा। ( वातएश्ञा6 एछ्ांणा ण्ी। 96 फछाण्ट्राट््शप्टण $6- 
0०५60. ) भविष्य में इन उद्योगों कंद्रुत विकास के लिएसरकार इस क्षेत्र में अधिक नये 
कारखानों की स्थापना करेगी । इस श्रेणी के अन्तगंत अल्मुनियम, फेरो एलोयाज, एन्‍्टी-बॉयटिक, 
खान, कृत्रिम रबर रासायनिक पल्प तथा सड़क एवं समुद्री यातायात विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। इस श्रंणी के उद्योगों में सावंजनिक तथा निजी क्षेत्र में सहयोग पर प्रा-पूरा जोर दिया 
गया है,। राज्य स्वयं इस क्षंत्र में अधिक-से-अधिक कारखानों की स्थापना का प्रयास करेगा । 
किन्तु, साथ ही, निजी क्षत्र को भी विकास का पूरा-पूरा अवसर प्रदान किया जायगा। इस 
प्रकार द्वितीय श्रंणी के उदयोगों के विकास में मिश्रित आथिक व्यवस्था पर जोर दिया गया है। 
इस क्षंत्र के बहुत-से उद्योग विकासोन्मुख आथिक व्यवस्था के अन्तर्गत आधारभूत महत्त्व क॑ हैं, 
अतः, निजी क्षत्र की अनुपस्थिति में नये कारखानों की स्थापना का दायित्व ग्रहण करना सरकार 
द्वारा अति आवश्यक है। 


( ३ ) शेष सभी उद्योग ( ७॥ (४6 ह्धा्षं॥राश [707६068 ) को तीसरी श्रेणी में 
रखा गया है जिनका विकास सामान्यतः: निजी क्षत्र के प्रयत्नों द्वारा किया जायगा | ( [700787705 
ज्082 प्रएणा8 66ए९0शशला शा 56 ही [0 (6 ॥्रांपरक्षाए6 300 था 697$6 ० [॥6 
ए7४8/४ ४८०००.) इस नीति की तीसरी श्र णी की तुलना १६४८ ई० की भओद्योगिक नीति की 
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चौथी श्रेणी के साथ की जा सकृती है। नयी औद्योगिक नीति में इस बात पर जोर दिया गया है 
कि सरकार इन उद्योगों के सहायतार्थ, यातायात, शक्ति के साधन एवं अन्य सेवाओं का विकास 
करेगी तथा इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशेष वित्तीय संस्थाओं की स्थापना 
करेगी। किन्तु, निजी क्षेत्र से भी यह आशा की जाती है कि वह पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित 
कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने का प्रयास करेगा तथा औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम 
के उपबन्धों को मानने के लिए तेयार होगा । इस क्षेत्र के उद्योगों के सम्बन्ध में भी उक्त नीति में 
यह घोषणा की गयी है कि सरकार जनहित एवं पंचवर्षीय योजनाओं के सफल संपादन के लिए 
आवश्यकतानुसार तीसरी श्रेणी में भी नये कारखाने स्थापित कर सकती है । 


इस प्रकार १६५६ ई० की औद्योगिक नीति में उद्योग-धधों को नये सिरे से उक्त तीन श्रेणियों 
में विभाजित किया गया है। इस विभाजन से गह स्पष्ट है ,कि देश के ओद्योगिक विकास में 
राज्य का दायित्व बढ़ता जा रहा है। साथ ही, इस नीति के अनुसार निजी क्षेत्र को भी यथासम्भव 
विकास का अवसर दिया गया है। किन्तु, निजी क्षत्र की औद्योगिक संस्थाओं को राज्य की 
सामाजिक एवं आर्थिक नीति के सामान्‍य ढाँवे के अनुसार ही कार्य करना होगा । साथ ही, उन 
पर औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियय तथा अन्य सम्बन्धित सन्नियमों का नियन्त्रण 
होगा। पर सरकार भी उन्हें सहायता देने के लिए सदा तत्पर रहेगी। जब किसी उद्योग में निजी 
तथा परकारी दोनों प्रकार की संस्थाएँ वर्तमान होंगी तो सरकार यह प्रयत्न करेगी कि दोनों के 
साथ यथासम्भव समानता का बर्ताव किया जाय । 


(8) उद्योगों का विभिन्न श्रेणियों में विभाजन पूर्ण नहीं है (707878। ८४०४०- 
[05 876 70 ॥९ ज्वश[8॥॥ 00798/070॥5) :-परनल्तु उद्योगों के इस प्रकार पृथक्‌-पृथक 
तीन श्रेणियों में विभाजन का आशय यह नहीं है कि ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे । विशेष 
परिस्थितियों में उपरोक्त निर्धारित विभाजन में परिवतंन भी किया जा सकता है। उदाहरण के 
लिए । कुछ उद्योग दो या दो से अधिक श्रेणियों में भी रखे जा सकते हैं। सरकार जन-हित एवं योजना- 
करण की आवश्यकताओं को ध्यान में भी रखते हुऐ तीसरी श्र॑णी में भी नये-तये कारखानों की 
स्थापना कर संकती है। इसी प्रकार विशेष परिस्थितियों में प्‌ जीपतियों को भी प्रथम श्रणी के 
उद्योगों में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। १६५६ की नीति की यह प्रधान विशेषता है । 


(॥0 निजी क्षेत्र के साथ उचित बर्ताव ( एथ्वा शाते परणा-ती$शांग्रशा४#/० ३ प64- 
007( ० 06 |ए%९४ ४०४० ) :--:१६५६ ई० की औद्योगिक नीति में इस बात पर भी जोर 
दिया गया है कि सरकार निजी क्षत्र के साथ उचित व्यवहार रखेगी जिससे इनक स्वस्थ विकास 
को प्रोत्साहन मिले । इस उद्द श्य से आनेवाली पंचवर्षीय योजनाओं में यातायात, शक्ति तथा 
अन्य सेवाओं के विकास एवं उचित वित्तीय नीति के द्वारा निजी क्ष त्र के विकास को प्रोत्साहित 
किया जायगा । इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य वित्तीय संस्थाओं की स्थापना 
में भी सहयोग प्रदान करेगी। साथ ही, सहकारिता के आधार पर निमित भोद्योगिक संगठनों को 
विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जायगा । उचित हालतों में राज्य निजी क्षेत्र कों आवश्यक वित्तीय 
सहायता भी प्रदान करेगा, किन्तु यदि इस प्रकार की वित्तीय सहायता की मात्रा अधिक है तो राज्य 
की सहायता सम्बन्धित संस्थाओं की हिस्सा पूजी में भाग के रूप में ही होगी। किन्तु निजी क्षत्र को 
भी राज्य द्वारा निर्धारित सामाजिक एवं आथिक नीति के अनुरूप अपने को समन्वित करना 
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होगा । यदि एक ही उद्योग में सावंजनिक एवं निजी दोनों प्रकार की संस्थाएँ हैं, तो राज्य को 
नीति दोनों को उचित सहायता प्रदान करने की होगो । 


(९) वृहत्‌ तथा कुटीर एवं लघु उद्योग-धन्धों के विकास का समन्वय ((०-००॥8- 
ध0॥ एी ॥6 90ए९०ख़ाला। रण आश्ी ३०४॥० 079705 जात क्षि2० ५०86 ॥079776९5) :-- 
१९५६ ई० की आँद्योगिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव में कुटीर एवं लधु उद्योगों के विकास पर भी जोर 
दिया गया है । उक्त नीति के अनुसार देश की आशिक व्यवस्था में इन उद्योगों का कई कारणों 
से महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन उद्योगों द्वारा शीघ्र एवं बड़े पेमाने पर रोजगार प्रदान किया जा 
सकता है, राष्ट्रीय आय के वितरण को अधिक समान बनाया जा सकता है तथा प्‌ जी एवं निपुणता 
का प्रभावपृर्ण तरीके से उपयोग किया जा सकता है। साथ ही, इन उद्योगों के विकास के द्वारा 
केन्द्रीयकरण की बुराइयाँ भी दूर की जा सकती हैं। अतः, औद्योगिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव में 
इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकार यथासम्भव लघु उद्योगों की प्रतियोगिता की शक्ति 
में वृद्धि का प्रयत्त करगी। साथ ही, राज्य द्वारा लघु उद्योग एवं वृहत पैमाने के उद्योगों में 
समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जायगा। इनके विकास के लिए सरकार बड़े पैमाने 
के उद्योगों की उत्पादन-शक्ति को सीमित करेंगी तथा इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी । 
वास्तव में, कुटीर एवं लधु उद्योगों के सम्बन्ध में इस प्रकार की नीति का आधार द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना था जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि देश के आथिक विकास के लिए कुटीर 
उद्योग-धन्धों का विकास भी अति आवश्यक है, क्योंकि इनके द्वारा अधिकाधिक मात्रा में उपभोक्ता 
वस्तुएं उत्पन्न की जा सकती हैं तथा रोजगार का सृजन किया जा सकता है । 


(५) विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित औद्योगिक विकास ( 82]87८९५ ]009979| 
१९ए९)०ए७४१९॥५ ० 9!#67०॥॥ 7९27005$ ) :--देश के विभिन्न क्षंत्रों के औद्योगिक विकास के 
स्तर में व्याप्त अन्तर ( 40$9%27706$ 7 4700807&। 8९४९।००970९॥६ ०६ 0]7672८7(५ 7९९0!)$ ) 
को कम करने पर भी उक्त ओद्योगिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव में जोर दिया गया है। देश के कुछ 
भागों में उद्योग-धन्धों का संवंधा अभाव है। इसके फलस्वरूप इन क्षंत्रों में बेकारी की समस्या 
बहुत गम्भीर है। औद्योगिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि 
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षत्रों में औद्योगिक विकास के लिए शक्ति, जल तथा यातायात- 
सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। इससे देश के संतुलित आथिक विकास में सहायता मिलेगी ! 

(५) सावंजनिक क्षत्रके उद्योगों का प्रबन्ध ( (७8 8९0९7॥ 0एऑ 7००९ ४६९८० 
९7(९797565 ) :--१६५६ ई० की औद्योगिक नीति में इस बात की भी व्याख्या की गयी है कि 
औद्योगिक विकास के कार्यक्रम को प्रा करने में देश के तकनीकी एवं प्रबन्ध के साधनों पर बहुत 


अधिक जोर पड़ेगा । अत', सरकारी सेवाओं में एक टेकनिकल एण्ड मनेजिरियल कंडर की स्थापना 
की जायगी । | 


(भा) औद्योगिक शान्ति ([70फ्रप्लंशो 9०४०८) :- उक्त नीति के अनुसार औद्योगिक 
प्रगति के लिए औद्योगिक शान्ति भी आवश्यक है। एक समाजवादी प्रजातन्त्र में श्रम भी विकास 
कार्यक्रम में साझे दार की तरह है, अत: विकास के कार्य में उसे अधिक सक्तिय सहयोग प्रदान 
करना आवश्यक होता है। देश में श्रम की कार्यक्षमता को बढाने के लिए श्रमिकों के जीवन-स्तर 
में वृद्धि नितांत आवश्यक है। इसके लिए इनके का करने की स्थिति में सुधार भी आवश्यक 
है। ओद्योगिक नोति-मम्बन्धी प्रस्ताव में इस बात वी भी चर्चा की गयी है कि मजदूरों तथा 


४८८५ भारतीय अधथंशार्त् 


टेकनिशियनों को उदयोग-धन्धों के प्रबन्ध में यथासम्भव भाग देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।. 
राजकीय क्षेत्र के उद्योगों को इस दिशा में पथ-प्रदर्शन का कार्य करना चाहिए । 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद राज्य उद्योग तथा व्यापार में धभरधिकाधिक भाग ले रहा है | 
ऐसी स्थिति में यह बड़ा महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि इसकी क्रियाओं का संचालन उचित रूप से हो । 
औद्योगिक नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि इन राजकीय संस्थाओं द्वारा शीघ्र निर्णय 
तथा दायित्व ग्रहण करने की भावना इसकी प्रगति के लिये नितान्त आवश्यक है। इस उहू”य की 
पूति के लिये अधिकारों का यथासम्भव विकेन्द्रीकरण होना चाहिए तथा व्यवस्था व्यापारिक सिद्धांतों 
के आधार पर की जानी चाहिए। रोज-रोज के कार्यों में इन्हें अधिक-स-अधिक स्वतन्त्रता रहनी 
चाहिए। देश में राजकीय औद्योगिक संस्थाओं से ऐसी आशा की जाती है कि ये राज्य की आय 
की वृद्धि में सहायक होंगे तथा नये क्षेत्रों में विकास के लिए धन एकत्र करंगी। किन्तु, इन संस्थाओं 
को हानि भी हो सकती है । अत: राजकीय अद्योगिक संस्थाओं की प्रगति का अन्दाजा सम्पूर्ण 
तथ्यों के आधार पर हो लगाना चाहिए । 


१९५६ ई० की औद्योगिक नीति का मूल्यांकन 
( 67 5एए%89| 0 4॥0050]9| ?0॥09 ० 956 ) 


भारत सरकार की १६५६ ई० की ओद्योगिक नीति देश के आथिक विकास के लिये एक 
महत्त्वपृण कदम है। देश की पंचवर्षीय योजनाओं में आयोजित आधथिक विकास के लिये इस नीति 
का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत जेसे अद्ध -विकसित आर्थिक व्यवस्था वाले देश में द्र्‌ तगति 
से आधथिक विकास की किसी भी योजना की सफलता के लिये उदयोग-घधन्धों के क्षत्र में सरकार 
का अधिकाधिक दायित्व ग्रहण करना अनिवाय हो जाता है। द्व्‌ तगति से विकास के लिये विनियोग 
की मात्रा में निरन्तर वृद्धि आवश्यक है, क्योंकि इससे पू जी के निर्माण में सहायता मिलती है। 
प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अन्तगंत ऐसा करने के लिये मिश्रित आश्थिक व्यवस्था (|४७० ७८०॥०॥॥५) 
जिसमें सावंजनिक तथा निजी दोनों क्षत्रों का सहयोग प्राप्त हो, ही एक-मात्र उपाय है। अतः 
१६५६ ई० के औद्योगिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव में एक ऐसी मिश्रित अथवा नियन्त्रित आथिक 
व्यवस्था के निर्माण का आयोजन है जिसमें देश के आथिक विकास के लिये सरकारी तथा निजी 
दोनों क्षत्र हाथ-में-हाथ मिलाक्षर कार्य करेंगे जिससे कि विकास की योजनाएँ सफल हो सकें । इस 
दृष्टिकोण से उक्त औदयोगिक नीति प्रशंसनीय है । इस नीति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता सरकार 
की औदयोगिक नीति एवं पंचवर्षीय योजनाओं के औद्योगिक कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित 
करना था। 


किन्तु निजी क्षत्र के उद्योगपतियों ने इस नीति की कटु आलोचना की है। इनका कहना 
है कि १६५६ ई० की औद्योगिक नीति के अनुसार राजकीय उपक्रम के क्षत्र को अनुचित रूप से 
विस्तृत तथा निजी क्षत्र को संकुचित बना दिया गया है। आलोचकों के अनुसार योग्य व्यवस्था- 
पकों, तकनीकी जानकारी तथा आवश्यक पूंजी आदि के अभाव में राज्य के लिये इतने बड़े प॑माने 
पर उद्योगों की व्यवस्था लाभदायक नहीं सिद्ध हो सकती है। आलोचकों के अनुसार जब सरकारी 
क्षत्र में प्रगति संतोषप्रद नहीं हो रही है तो इतने उदयोगों को सरकार के अधीन छोड़ना न्यायपूर्ण 
नहीं होगा । उदाहरण के लिये, विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष श्री ब्लेक के अनुसार इस नीति को 


भारत सरकार की ओद्योगिक नीति डपहै 


उचित रूप में कार्यान्वित करने पर सावंजनिक क्षेत्र के घित्तीय तथा प्रशासनिक साधनों पर 
अनावश्यक रूप से भार पड़ेगा जिसके योग्य यह क्षत्र अभी शायद नहीं हो पाया है। 
(76९ फ॒णांटए ॥ मंशातर गएए6०१, ००पव 079 7९8१६ 4॥ 90पं08 ॥९8४ए7 340]00॥&| 
एप्रत्तेशा३ णा ब्ा।र20ए 0०श३६९त0 #7370९04] 3877 807778078४6 7650प्रा ८९३४ 0[+ ६0८ 
9पं९ 8९८07 क्ातवे 7९87९008 फी6 746९ 0 66९५९।॥०७॥४९७०७ 370 0286 एा१७॥॥ए 49907- 
87 9९]08. ) साथ ही, निजी क्षत्र को भी इसमें अपनी सार्थकता सिद्ध करने का अवसर 
नहीं मिल पाता । इस नीति के निर्माता भी शायद स्वयं इस कठिनाई से अनभिन्न नहीं थे, क्योंकि 
इस नीति में यह चर्चा है कि उदयोगों के इस प्रकार पृथक-पृथक श्र णियों में विभाजन का आशय 
यह नहीं है कि ये एक दूसरे से बिल्कुल पृथक होंगे। ( 4॥९ 94५8807॥ 0 उग्र0पड68,  700 
8९6 2७(९४०7९४ त0९४ ॥04 7 79४ '8॥ ६0८५ 3९६ >छा॥ए 9]30९व ॥ एटा पं? 
९0777 7"076॥[5. . . .. .. .. . [ए 390770फ%77982 ८७865, 777५80९।९ 0जा९ते पा! 73ए7 ०9९ 
एछ्रा॥९0 [0 ए70१प्2९ व ॥श॥ थि]78 ७7५ा॥गग] $लारतेप्रोौ९, 6 607 77९९फाएु फैछांक 0७7 
7९(०॥शध९॥ ६४ 07 85 99 97000८६४. ) किन्तु जहाँ सावजनिक क्षेत्र असफल हो :जायगा वहाँ 
निजी क्षंत्र क्या आगे आ सकता है ? इस प्रकार आलोचको के अनुसार इस नीति क॑ फलस्वरूप 
प्रथम श्र णी के उद्योगों में निजी क्षंत्र के लिये उचित वातावरण का अभाव है। 

द्ितीयत:, आज्लोचकों के अनुसार इस नीति स सरकार की नियत्रण-श्शक्ति दिन-प्रतिदिन 
बढ़ती ही जायगी । इनके अनुसार इस नीति में राष्ट्रीयकरण को धमकी पराक्ष रूप मे वतमान है 
जिससे निजी क्षेत्र को विकास के कार्य में कोई प्र रणा नहीं मिलेगी तथा पू जी क निर्माण में भी 
शिथिलता आ जायगी । इस नीति ने उद्योगपत्तियों तथा व्यापारियों को एक प्रकार स असामंजस्य 
मे डाल रखा है | साथ ही, इससे आशिक शक्ति का कंन्द्रीयकरण राजनीतिज्ञ कं हाथ में हा जाता है 
जो देश के आ्थिक विकास के लिये निश्चय ही उचित नही 8 । इससे देश का ओद्योगिक विकास 
वास्तव में रुक-सा जाता है। इस प्रकार उक्त नीति की घाषणा से निजी क्ष त्र आतंकित-सा 
हो गया है। 

परन्तु, इस नीति की अधिकांश आलोचनाए तथ्यहीन हैं । वास्तव में, इसमे राष्ट्रीयकरण 
की कोई भी धमकी नहीं दी गयी है, उल्ट इसम निजी क्षत्र के विकास के लिए उपाय बतलाये 
गये है तथा पर्याप्त अवसर भी प्रदान किया गया हैँं। इस प्रकार उक्त नीति पर लगाये गये बहुत 
से आरोप केवल आलोचना की दृष्टि से ही लगाये गये हैं। वास्तव में, यदि हम अपने देश का 
द्रतगति से आथिक विकास चाहते हैं, जनता के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना चाहते है तथा देश 
में सही रूप से समाजवादी व्यवस्था का निर्माण करना चाहते है तो अत्यधिक मात्रा में सरकारी 
नियन्त्रण एवं हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। अतः निजी क्षत्र को अपने-आप इन परिस्थितियों 
से समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस नीति में निजी क्षत्र के विकास के 
लिए समुचित सहायता की भी व्यवस्था है। हां, इतना अवश्य है कि सरकारी मशीनरी अभी 
अकुशल एवं भपूर्ण है। किन्तु, सरकार इस ओर जागरूक है तथा इन दोषों को दूर करने का 
प्रयत्न भी कर रही है । 


औद्योगिक नीति में संशोधन की आवश्यकता 
(९९० 407 3 ९८एा९छ ० (॥6९ 7608078] ॥?0!0९9) 
अब प्रश्न यह है कि क्‍या वर्तमान औद्योगिक नीति में संशोधन की आवश्यकता है ? वास्तव 
में, पिछले कुछ वर्षो में हुई आथिक एवं राजनीतिक धटनाओं के परिणामस्वरूप औद्योगिक नीति 


४६० भारतीय अर्थशास्ने 


पर पुनः विचार करना आवश्यक जान पड़ता है। पिछले वर्षों में चीन एवं पाकिस्तानी आक्रमण के 
परिण[सस्व रूप उत्पन्न संकट की परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि आनेवाले कुछ वर्षों 
में औद्योगिक कार्यक्रमों का प्रधान उद्द श्य सुरक्षा एवं विकास ([)60000९ ४70 0९ए४९॥०७०6७/) 
दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करना होना चाहिए। प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं पर अधारित 
विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत यन्त्रों तथा उपकरणों के निर्माण के लिए मशीनों के निर्माण की क्षमता 
में वृद्धि आवश्यक है। इस उद् श्य से मशीन निर्माण करने वाले कारखानों की अधिकाधिक संख्या 
में स्थापना अनिवाय है। इससे देश की आध्िक व्यवस्था स्वत: प्रचलित हो सकेगी। साथ ही, 
इस संकटकालीन स्थिति में निर्यात-सम्बन्धी उधोगों के अधिकाधिक विकास की भी आवश्यकता 
है। इससे निर्यात में वृद्धि होने के साथ-साथ आयात में कमी होगी और इस प्रकार विदेशी विनि- 
मय की बचत होगी । 


अतएव, इस संदभ में देश की औद्योगिक नीति पर पुनविचार करना आवश्यक जान पड़ता 
है। साथ ही, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर भी जोर 
दिया जा रहा है। इन वस्तुओं की पृति को बढ़ाने के लिए राज्य स्वयं उपभोक्ता उद्योगों के क्षेत्र 
में प्रवेश करना चाहता है; अतः कुछ आवश्यक उपभोक्ता उद्योगों की स्थापना सा्वंजनिक क्षेत्र में 
करने को बात भी सोची जा रही है। अभी इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, 
फिर भी यह सत्य है कि सावंजनिक क्षत्र में उपभोक्ता उद्योगों की स्थापना का निजी क्षेत्र पर 
कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । वास्तव में, सरकार का उद श्य मूल्य-तल में अत्यधिक वृद्धि को 
रोकने के लिए आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की पूति को बढ़ाना है। साथ ही, सरकार ने सावंजनिक 
क्षेत्र के उद्योगों की मूल्य-नीति के सम्बन्ध में भी पुनविचार किया है। चतुर्थ योजना के स्मृति-पत्र 
में इस बात की चर्चा की गयी थी कि सावंजनिक उद्योगों की मूल्य-नीति इस प्रकार की होनी चाहिए 
जिससे इनमें लगायी गयी प्‌ जी पर उचित प्रतिफल प्राप्त हो सके । ( (४ए(४/ 48 & $0क्ष०० 
7630प706 00 फा€ एा268 ए एुप॥6 ९7शफ्ा3९8 77050 0०९ 80 8९६ 28 (0 970ए06 7 
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इन सब कारणों से देश की ओद्योगिक नीति पर पुनविचार करना आवश्यक जान पड़ता 
है। तृतीय योजना में औद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी थी, किन्तु अधिकांश 
क्षेत्रों में योजना के औद्योगिक लक्ष्य पूरे नहीं हो सके जिससे तृतीय योजनाकाल में हम आथ्िक 
विकास के क्षत्र में बहुत आगे नहीं बढ़ सके । ६ जून, १६६६ ई० से भारतीय रुपये के अवम्ल्यन 
का भी उद्योग-धन्धों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी उद्योग-धन्धों के 
विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया है। ऐसी स्थिति में औद्योगिक नीति पर नये सिरे से विचार 
करने की प्रबल आवश्यकता है। योजना भायोग के भूतपूर्व सदस्य श्री तारलोक सिह ने भी इसी 
प्रकार का विचार व्यक्त किया था। किन्तु चत॒र्थ योजना ( १९६६-७४ ) में इस बात को स्पष्ट 
किया गया है कि इसमें उद्योग-धन्धों का विकास १९५६ ई० की औद्योगिक नीति के आधार पर 
ही होगा। निजी तथा सावंजनिक दोनों क्षत्र १६५६ ई० की औद्योगिक नीति के अनुसार ही 
कार्य करंगे । 


जननीन-+>> कल णल+ ज+-+० + '>' *२७७४७०७७७४७ 
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भारत संरकार की औद्योगिक नीति '४९ 


जा 


किन्तु द्रतगति से आर्थिक विकास के लिए देश की औद्योगिक नीति में अब संशोधन 
अनिवार्य है। इन संशोधनों का सम्बन्ध सामान्यतः निम्नलिखित बातों से होना चाहिए :-- 


(१) कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि-सम्बन्धी उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि 
पर जोर देना अनिवार्य है। 
(२) मूल्य-तल में स्थायित्व की दृष्टि से आवश्यक उपभोक्ता उद्योगों के उत्पादन 


में वृद्धि करनी होगी । 


(३) इंजीनियरिंग उद्योगों के उत्पादन में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि। इस सम्बन्ध में हमारा 
उद्द श्य इंजीनियरिंग उद्योगों की वर्तमान क्षमता के पूर्ण उपयोग के द्वारा इनके वाषिक उत्पादन 
को २५०० करोड़ रुपये से बढ़ाकर ४००० करोड़ रपये करना होना चाहिए । 


(८४) सभी प्रमुख उद्योगों में लागत व्यय को कम करने की एक वृहत्‌ योजना कार्यान्वित की 
जानी चाहिए । 


(५) विदेशी सहायता के प्रयोग के पूर्व इसकी पूर्णरूप से जाँच-पड़ताल कर लेनी चाहिए। 


(६) उद्योगों के प्रशासन, विशेषत: राजकीय क्षत्र के उद्योगों के प्रशासन को अधिक सुदृढ़ 
बनाने का प्रयत्न करना चाहिए । 


नयी लाईसेंसिंग नीति 


( बि९ट५७४-7.0९08॥॥2 ?0]८9 ) 


भारत सरकार ने १६७० में अपनी नयी लाईससिंग नीति की घोषणा की है। वास्तव में, 
औद्योगिक विकास की गति को तीत्रतर बनाने तथा प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि के लिए लाईसेंसिग 
नीति में परिवर्तन की आवश्यकता बहुत पहले से ही प्रतीत हो रही थी। इस लाईसेंसिग नीति का 
उ्दं श्य दुलंभ साधनों के उचित आबंटन, सीमित विदेशी विनिमय के साधनों का समुचित उपयोग 
तथा विभिभ्ष क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए उद्योग-धन्धों की स्थापना को प्रोत्साहित करना 
है । अतः इन व्यापक उह्द श्यों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने देश के लिए चतुर्थ योजना 
की रूप-रेखा में एक उचित लाईसेंसिंग नीति की रूप-रेथ्वा प्रस्तुत की थी। प्रशासन सुधार आयोग 
(300्र॥8073४४९ र९७०008 (00778807) ने भी लाईसेंसिंग नीति में संशोधन की आवश्यकता 
पर जोर दिया था। इस आयोग ने औद्योगिक क्षेत्र में एक 'मुक्त क्षत्र' (4०6 7०७४) की स्थापना 
का सुझाव दिया था। इसके अनुसार ऐसे उद्योग जिनमें विदेशी विनिमय तथा राजकीय वित्तीय 
संस्थानों से सहायता की कोई आवश्यकता नहीं हो, उन्हें प्रारम्भ करने के लिए किसी प्रकार के 
ल।ईसेंस की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए । 


४९२ भारतीय अथंशास्त्र 


इसी प्रकार सरकार द्वारा नियुक्त 77078073] 7,067898 ऐ०॥८ए वगवृणा।ए? (007700९€ 
ने भी अपने प्रतिवेदन में देश के औद्योगिक विकास में लाईसेंसिंग नीति के महत्व को आवश्यक 
बतलाते हुए मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए लाईसेंसिग को सुगम बनाने का सुझाव प्रस्तुत किया 
था । किन्तु समिति के अनुसार बड़े-बड़े उद्योगपतियों तथा विदेशी संस्थाओं को इस क्षंत्र में बिल्कुल 


लाईसेंस नहीं प्रदान करना चाहिए । 


इस सब प्रतिवेदनों तथा सुझावों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हाल में ही 
अपनी नयी ओद्योगिक लाईसेसिंग नीति की घोषणा की। इस नीति की निम्नांकित प्रधान 
विशेषताएं हैं :-- 


(१) सर्वप्रथम तो प्राथमिक उद्योगों की एक सूची (॥8( 0०4 ८076 47678(7|९8) होगी 
जिसमें आधारभूत ( 728८, ८ए॑४०६। 270 8६7४(९४7८ ) उद्योगों को सम्मिलित किया जायगा। 


इस वर्ग के लिए कच्ची सामग्री आदि प्रदान करने में प्राथमिकता प्रदान की जायगी। 


(२) इन प्राथमिक उद्योगों के अरितिक्त, शेष ऐसे उद्योगों को जिसमें ५ करोड़ रुपये से 
अधिक की रकम सम्मिलित होगी को ॥68४५ ॥ए6४7॥॥शव। 56००07' कहा जायगा। इनमें १६५६ 
ई० की औद्योगिक नीति में वणित राजकीय क्षत्र के अतिरिक्त शेष सभी उद्योगों में बड़े-बड़े उद्योग- 
पति तथा विदेशी कम्पनियाँ भी भाग ले सकती हैं । 


(३) १ करोड़ रुपये से ५ करोड़ रुपये के विनियोग का एक मध्यम क्षेत्र ( ॥900॥९ 
8८०० ) होगा जिसमें बड़ी-बड़ी ओद्योगिक कम्पनियों तथा विदेशियों के अतिरिक्त अन्य लोगों को 
भी विदेशी विनिमय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुगमता से लाईसेंस दिया जायगा । 


(४) १ करोड़ रुपये के बिनियोग तक के नये संस्थानों अथवा पुराने संस्थानों के विस्तार 
के लिए कोई लाईसेंस की आवश्यकता नहीं होगी । किन्तु इस प्रकार की छूट केवल उन्हीं उद्योगों 
की दी जायगी जो बड़ी ओद्योगिक कम्पनियों तथा विदेशियों से सम्बद्ध नहीं हैं, जिन्हें यंत्र आदि 
के आयात के लिए २० लाख रुपये या कुल विनियोग के १० प्रतिशत से अधिक के विदेशी 
विनिमय की आवश्यकता नहीं पड़ती है तथा जो एकाधिकार अधिनियम के अन्तगंत क्षमताशील 
( 6णगा॥क्षा। प्रात &ंधा8 ) उद्योग नहीं हैं । 


(५) लघ उद्योगों के लिए क्षत्र को सुरक्षित रखने की वतंमान नीति जारी रहेगी । 
कृषि-सम्बन्धी उद्योगों ( 480-707४568 ) को प्रारम्भ करने में भी सहकारिता क्षेत्र को प्राथ- 
मेकता प्रदान की जायगी। 

इस प्रकार भारत सरकार की नयी औद्योगिक लाईसेसिंग नीति से देश के औद्योगिक विकास 
अत्यधिक तीत्रता आने की आशा की जाती है। १६७० ई० में ओद्योगिक लाईसेंसिग नीति में 


भारत सरकार की औद्योगिक नीति ४६३ 


परिवर्तन के साथ-साथ भारत सरकार ने राजकीय वित्तीय संस्थाओं (84/6 फ्यशक्षाएंत वाआी- 
(५॥0॥8) द्वारा दी जानेवाली वित्तीय सहायता एवं सावंजनिक क्षत्र के विकास सम्धन्धी नीति 
(एगां? 76 कराए 6 870ण7 ० 06 छए॥0 ३८९४०) में भी कुछ परिवर्तन किया है। 
वास्तव में वतंमान परिस्थितियों में एक नयी एवं व्यापक औद्योगिक नीति की घोषणा की प्रबल 
आवश्यकता है | 


विशेष अध्ययन-सूची 
. रिप्रटोएटा9, 95. 0. : 776 ॥0प्रश्ञा]4/7 ८07079 06 ॥70|9 . 
. /था४७5प०7०७0, पे. : वातवाद॥ ८0079 8॥९०6 ॥706९92९॥40॥८९. 


. रि९एछ०7 णए (6 शिडटबों (4007778४0॥, 949-50, ४० 3, 79. 40-6, 
, 56९०7 'थए& भत्ता शिवा 0 ्र69, 
, ग्णपाएं एल ४८३४४ ै]॥॥ 0 70]9. 


छत ले 3 जे तस+ 


अध्याय ; २६ 
संरक्षण-नीति 
(॥708'5 7५08] ?0॥09) 


भारत के लिए संरक्षण की आवश्यकता ( ]प९८९ (0 8 5006 'निउब 70॥09 णि 
॥0& ) :-+किसी भी देश के आथिक त्रिकास के लिए सुदृढ़ संरक्षण नीति का महत्त्वपर्ण स्थान 
है । औद्योगिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में उद्योग-धन्धों को संरक्षण प्रदान करना प्राय: सभी 
देशों में अनिवार्य हो जाता है। जमंनी, संयक्त-राज्य अमेरिका तथा जापान आदि देशों ने संरक्षण 
के बल पर ही द्वुतगति से अपना औद्योगिक विकास किया है। संरक्षण के पक्ष में बहुधा बहुत-से तक 
दिये जाते हैं। भारत के साथ इनमें से कुछ तर्क सामान्य रूप से लागू भी होते हैं। संरक्षण के 
समर्थन का सबसे प्रबल आधार शिशु-उद्योग-सम्बन्धी तक॑ है । कहा भी जाता है कि उद्योग-धन्धों 
को उनकी प्रारम्भिक अवस्था में विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए संरक्षण देना अनिवार्य है । 
भारत में अभी ओद्योगिक विकास प्रारम्भिक अवस्था में ही है, अतः समुचित संरक्षण के अभाव 
में उद्योग-धन्धों के विकास में कठिनाई का होना अति स्वाभाविक है। संरक्षण के पक्ष में प्राकृतिक 
साधन-सम्बन्धी तक भी यदा-कदा प्रस्तुत किया जाता है। भारत में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता 
है और यदि उन्हें उचित समय तक पर्याप्त मात्रा में संरक्षण प्राप्त हो तो देश के इन प्राकृतिक 
साधनों का समुचित विकास किया जा सकता है। इससे देश की आथिक समृद्धि में वृद्धि होगी 
तथा जन-साधारण के जीवन-स्तर में भी सुधार होगा। भारत में संरक्षण को इस आधार पर 
भी उचित ठहराया जाता है कि कुछ विशेष महत्त्व के उद्योगों में देश के हित में आत्म-निरभरता 
प्राप्त करना बिल्कुल अनिवार्य है। उदाहरण के लिए सुरक्षा-सम्बन्धी उद्योग तथा आधारभूत 
वस्तुओं के उत्पादन में देश के हित में आत्म-निरभरता की प्रबल आवश्यकता है। अतः, इन 
उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना आवश्यक है। उपरोक्त तथ्यों की विवेचना से स्पष्ट है कि भारत 
जैसे अद्ध -विकसित आधिक व्यवस्था वाले देश में उद्योग-धन्धों के विकास के लिए एक यथोचित्न 
संरक्षण-नीति की प्रबल आवश्यकता है । 


भारत में प्राशुल्किक स्वतन्त्रता (77508॥ ७ ए्रण]०॥9) का प्रारम्भ :-ब्रिटिश शाप्नन- 
काल के प्रारम्भिक वर्षों में भारत में सामान्यतः स्घतन्त्र व्यापार की नीति का अनुसरण किया 
जाता था। देश में आयात-निर्यात कर अवश्य लगाये जाते थे, किन्तु इनका मुख्य उद्देश्य उद्योग- 
धन्धों का संरक्षण नहीं होकर राजस्व की वृद्धिमात्र होता था। प्रो० वी० पी० अदारकार ने ब डे 
स्पष्ट शब्दों में इनकी व्याख्या निम्न प्रकार से की है; “१९२३ ई० तक भारत की प्रशुल्क नीति 
(77808। 90॥09) मुख्य रूप से स्वतन्त्र व्यापार को प्रोत्साहित करनेवाली रही थी 
और आयात-निर्यात करों के निर्धारण में जनता की समृद्धि पर नहीं वरन्‌ सरकार की 
राजस्व-सम्बन्धी आवश्यकताओं के आधार पर विचार किया जाता था।”” प्रथम 


+-.. <वाअम० रत --. >आि> “क2333/- “30% -माकमकन >> >कआ०न( ५+49+-->:+34%+ कक... ०-3म०न+कमकरन-#ममकक+#+ककतन>मथ, 


3, 5, 9, 3487037, [6 पातांबा ४०४) ?0॥09, ?, 42, 


संरक्षण-नीति ४६४ 


महायुद्ध के समय सरकार ने बहुत-सी वस्तुओं पर आयात कर लगाया तथा इनकी दरों में वृद्धि भी 
की गयी । इससे संयोगवश कुछ उद्योगों को संरक्षण भी प्राप्त हुआ। किन्तु यह संरक्षण बिलकुल 
आकस्मिक था तथा इसका उहूं श्य उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना नहीं, वरन्‌ सरकार की आय 
में वृद्धि था । 


प्रथम विश्व-यद्ध ने भारत के औद्योगिक विकास की संभावनाओं की ओर सर्वप्रथम सरकार 
का ध्यान आकर्षित किया । युद्ध काल में देश में कई नय-नये उद्योगों का विकास हुआ तथा कुछ 
पुराने उद्योगों ने अच्छी प्रगति हासिल कर ली। इससे भारतवासियों में देश के औद्योगीकरण 
की भावना धीरे-धीरे जाग्रत होने लगी । १६१६ में भारत सरकार द्वारा निश्रुक्त औद्योगिक आयोग 
ने देश की औद्योगिक संभावनाओं की जाँच के पश्चात्‌ देश के द्र॒ुतगाति से औद्योगीकरण की 
सिफारिश की । इस समय माँटेग्य चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा को गयी जिसके अनुसार भारत- 
वासियों को स्वश।सन की स्वतन्त्रता प्राप्त हुई | इसी सम्बन्ध में ब्रिटिश संसद्‌ के दोनों सदनों की 
प्रवर-समिति (]0770 $०॥९०४ (00फरा70९९ 07४00 जफ्0प्5९४ 0 एथ77 47९00) ने १६१६ ई० 
में भारत के लिए प्राशुल्किक स्वसन्त्र ता ( पिंडटब] 2०५०7०गाए ) की सिफारिश की । समिति की 
इस सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश संसद्‌ ने १६२१ ई० में भारत के लिए प्राशुल्किक स्वतन्त्रता 
का प्रस्ताव ([ग8$८8) &०0ण०गए 0०7एथ॥४०४) स्वीकृत किया। इस प्रस्ताव के अनुसार 
यह निश्चित किया गया कि भारत सरकार द्वारा अपने विधान मण्डल की स्वोकृति से निर्धारित 
प्रशुल्क नीति में कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, भारत सचिष किसी भी प्रकार का हस्तक्षंप 
नहीं करेंगे । 


१९२१ ई० के संरक्षण आयोग एवं विवेचनात्मक संरक्षण की नीति 


(॥7808] (९णायर$807 0| 92] थव 06 20॥6ए ०0 08९7/977907९ 
?70५९८४07) 


१६२१ ई० में भारत सरकार ने उद्योग-धन्धों के संरक्षण तथा साम्राज्यीय अधिमान 
([779९78। ?76०:९१८९) सिद्धान्तों पर विचार करने के लिए सर इब्राहिम रहिमतुल्ला 
की अ्रध्यक्षता में एक उद्योग-संरक्षण आयोग ( #१8८७॥ (70फगणंइं०० ) की नियुक्ति की 
जिसने १६२३ ई० में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । आयोग ने जाँच के पश्चात्‌ यह बतलाया 
कि यद्यपि भारत एक कृषि-प्रधान दैश हे, फिर भी यहाँ औद्योगिक विकास की असीम संभावनाएँ 
हे । आयोग कौ राय में उद्योग-ध्नन्धों के समुचित विकास द्वारा भूमि पर बढ़ती हुई जनसंख्या के 


बोझ को कम किया जा सकता है तथा देश की आशिक समृद्धि में भी वृद्धि की जा सकती हे । 
औद्योगिक विकास द्वारा देश की आधथिक, सामाजिक तथा राजनैतिक स्थिति में भी सुधार किया 


जा सकता है :तथा इससे देशवासियों के चरित्र को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। किन्तु देश के 
ओद्योगिक विकास के लिए संरक्षण आवश्यक है, अतः आयोग ने बहुमत' से भारत में विवेचनात्मक 
संरक्षण ([05८0घ4 02 ?70९८(४0॥ ) के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें दीं । 


१. आयोग के कुछ सदस्य समी उद्योगों को संरक्षण देने के पत्त में ये, अतः उन्हे 
दिपणी (7006 0 058276) दी | दे ज्ञर्में थे, अतः उन्होंने भपनी बिमत्ति 


४8६ भारतीय अथंशास्त्र 


विवेचनात्मक संरक्षण की नीति के अनुसार केवल उन्ही उद्योगों को संरक्षण प्रदान 
किया जायगा जो आयोग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित तीन शर्त्तों को पूरा करते हों :-- 


(१) संरक्षण उसी उद्योग को प्रदान किया जायगा जिसके छिए देज्ञ मैं प्रायः 
सभी प्राकृतिक सुविधाए--ज॑ से पर्याप्त मात्रा में कच्चे पदार्थ, सस्ती शक्ति, पर्याप्ल मात्रा 
में श्रमिकों की पूत्ति तथा विस्तृत आंतरिक बाजार आदि उपछब्ध हों। 
(77%6 वग्रतंप्शाएए 0 928 ए700९८(९त ाठपोतव छए058288. वरक्भापा'॥। 3(ए87092९8 8पटी। 25 
बपा6॥70  7पएए 0 काश प्रा॥6९णएं95,. टा€ध2. ए0ए४९, 8णीटंशा। .इ8प्रएॉए "एण 


]800प7 काते 8 ।4702९ ॥07072 ॥377८(.) जिन उद्योगों को सापेक्षिक ढंग से ये सुविधाह 
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होंगी, वह विश्व के समक्ष उद्योगों की प्रतियोगिता में समान स्तर पर 
खड़ा नहीं हो सकता जिसके फलस्वरूप वह देश तथा समाज पर भार बन जायगा; 


(२) उद्योग ऐसी स्थिति में हो कि संरक्षण के वगर उसका विकास बिव्कुल 
संभव नहीं हो अथवा संरक्षण के वर्गर देश के हित में बांछनीय ढंग से विकसित नहीं हो 
सकता हो ([%6 शात॑प्छराए. ग्रापश छ0 0०ा€ बांदा, जराप्रठ्पा ० ॥#९७ ० 
7706९एए९, (077 छ०्परत ॥0 छट कर 0 त6ए९०७ ४६४ थी 0 ७ण०्रीत क्र0। 
१6९९९७३०ए 79फां6ए ९१0प%ठा (0 ४४२६ (॥९ 4767९583 ० 96 ८०४॥४:ए); तथा 


(३) उसी उद्योग को संरक्षण देना चाहिए जो अन्त में संरक्षण के बगैर ही 
विद्व बाजार में प्रतियोगिता का सामना कर सके | (77४6. रतप्शाए७ ७९ ४७॥९ (७ 
बि०८४. 0णशंह्0.. €णाफुरांप्रत्ाता.. रकापनथीए.... शांप्रा०0्पप (9५ 45889८6.) 
आयोग के अनुसार संरक्षण का तात्पय॑ ऐैसे उद्योगों को अस्थायी रूप से संरक्षण देने से है जो कुछ 
समय बाद स्वयं अपने परों पर खड़ा होने को शक्ति रखते हों । | 


इूस प्रकार धघिवेचनात्मक संरक्षण की नीति कै ये तीन प्रधान सत्र ( ४४७ 0०७७ ) 
थे। इन सूत्रों के अतिरिक्त आयोग ने संरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ अन्य आवश्यक बातों पर 
भी प्रकाश डाला | आयोग की राय में उस प्रकार के उद्योगों को संरक्षण प्रयत्न करने में प्राथमिकता 
दी जानी चाहिण--() जिनके उत्पादन व्यय में भविष्य में कभी होने की सम्भाबना हो, 
() साथ ही, जो कुछ समय में ही देश की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखते 
हो; (7) विदेशी वस्तुओं के राशिपातन (07978) अथया आ्िक सहायता प्राप्त वस्तुओं 
के आयात को रोकने के लिए भी उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की आश्यकता को स्वीकार किया 
गया । (9) अधयोग कै अनुसार राष्ट्रीय प्रतिरक्षा एवं सैनिक महत्त्व के उद्योगों तथा आधारभूत 
उदयोग-धन्धों को संरक्षण प्रदान करने में प्राथमिकता दी जानी बाहिए। 


विवेचनात्मक संरक्षण नाति के परिणाम 
(शकापाए एण फल ए00०ए ए 7/)ं$टापांप्र4078४ ?70060(07) 
आयोग की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया तथा विधान-मण्डल के १९६२३ 
ई० के एक प्रस्ताव के अनुसार एक प्रशुल्क-मण्डन्न (]077 80०0) की नियुक्ति की गयी। 
विवेचनात्मक संरक्षण की नीति कै अन्तगंत दैश के बहुत-से उद्योगों को सरकार द्वारा सरक्षण 
प्रदान किया गया जिनमें लोहा एवं इस्पात-उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग आदि के नाम 


सरक्षण-नीति ४६७ 


विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन उद्योगों पर विवेचनात्मक संरक्षण का प्रभाव निश्चिय ही 
संतोषजनक रहा ज॑सा कि कुछ प्रमुख उद्योगों के सम्बन्ध में निम्न विवरण से स्पष्ट है :-- 


(क) लोहा और इस्पात उद्योग :--१९२३ ई० में जब सरकार ने विवेचनात्मक 
संरक्षण की नीति का स्वीकार किया तो सवप्रथम लोहा तथा इस्पात उद्योग ने संरक्षण की मांग 
की । प्रथम महायुद्ध के बाद इस उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा था। 
१६२४ ई० में प्रशुल्क मण्डल ने इस उथोग की स्थिति की जाँच के बाद संरक्षण वी सिफारिश 
की । यह उद्योग संरक्षण आयोग द्वारा निर्धारित प्रायः सभी शर्तों को पूरा करता था। साथ 
ही, यह आधारभूत उद्योग भी था। अतः, प्रशुल्क-म्रण्डल की सिफारिशों के आधार पर इस 
उद्योग को १६२४ ई० में संरक्षण प्रदान क्रिया गणा। संरक्षण की यह अवधि १९६४७ ई० में 
समाप्त होने वाली थी, अतः १६२६ ई० में प्रशुल्क-मण्डल ने जाँच के पश्चात्‌ इस उद्योग को पुनः 
सात वर्षों के लिए और संरक्षण की सिफारिश की। १६३३ ई० में प्रशुल्क-मण्डल द्वारा पुन 
इस उद्योग की स्थिति को जाँच की गयी तथा १६३४ ई० से इसे सात वर्षों के लिए और संरक्षण 
दिया गया । किन्तु इसकी अवधि समाप्त होने के पुव॑ ही द्वितीय युद्ध छिड़ गया, अतः संरक्षण 
की अवधि को बढ़ाकर ३१ माच, १६४७ ई० तक कर दिया गया। संरक्षण से इस उद्योग को 
बहुत लाभ हुआ तथा १६३२-३३ ई० तक यह उद्योग देश की कुल मांग का प्रायः ७२ प्रतिशत 
भाग पूरा करने लगा । इस्पात का उत्पादन १९२३ ई० में ६, ३१, ००० टन से बढ़कर १९६४० ई० 
में १०, ७०, ००० टन हो गया । अत , १९३९ ई० से ही संरक्षण अनावश्यक जान पड़ने लगा, 
किन्तु औपचारिक रूप से इसे १६९४७ ई० से ही हटाया गया। 


(२) सूती-वखर उद्योग -श्रथम युद्धकाल में सूती वस्र-उद्योग ने बहुत लाभ कमाया था। 
किन्तु, युद्ध के बाद उद्योग को भीषण अवसाद का सामना करना पडा । अतः: इस उद्योग 
की स्थिति की जाँच के लिए १६२६ ई० में एक प्रशुल्क-मण्डल की नियुक्ति की गयी जिसने 
१६२७ ई० में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । किन्तु भारत सरकार ने इसकी सभी सिफारिशों 
को स्वीकार नहीं किया तथा १६२७ ई० में केवल सूत के आयात पर १2 आ० प्रति पौंड या 
मूल्यानुसार ५ प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का एक संरक्षणात्मक कर ३ वर्षों के लिए लगाया 
गया । किन्तु इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, अतः १९२६ ईन में सूती-बस्त्र उद्योग 
(संरक्षण) अधिनियम के अनुसार ब्रिव्श कपड़ों के आयात पर १४५ प्रतिशत तथा अन्य देशों के 
कपड़े के आयात पर २० प्रतिशत का एक कर लगाया गया । इस कर की अवधि मार्च, १६३३ 
ई० तक थी । किस्तु इसी बीच जापानी प्रतियोगिता बढ़ने लगी जिसे रोकने के लिए १६३० ई० 
में जापानी कपड़े के आयात पर ५० प्रतिशत तथा १६३३ ई० में ७५ प्रतिशत का एक आयात 
कर लगाया गया । पर अन्त में दोनों देशों के बीच १६३४ ई० में एक समझौता हुआ जिसके 
अनुसार कर की दरों में परिवर्तत किया गया । १६३६ ई० में इसी प्रकार का एक समझौता भारत 
और ब्रिटेन के बीच हुआ जिसके अनुसार आयात कर की दरों में परिवर्तन किया गया । 
युद्धसमाप्ति के बाद १६४६ ई० में प्रशुल्क-मण्डल द्वारा सूती-वसत्र उद्योग की स्थिति की पन जाँच 
की गयी और मण्डल की सिफारिणों के आधार पर १६४७ ई० में सूृती-वस्र उद्योग पर से 
संरक्षण हटा लिया गया । इस प्रकार सूती-वसत्र उद्योग को कल मिलाकर प्राय २० वर्षों के लिए 
संरक्षण मिला । न्‍ 


४६८ भारतीय अर्थशास्त्र 


(३) चीनी उद्योग :--भारतीय चीनी उद्योग का विकास मुख्यत संरक्षण के फलस्वरूप 
ही हुआ | यही कारण है कि इस उद्योग को संरक्षण का शिशु” कहा जाता है। सर्वप्रथम 
इस उद्योग को १६३१ ई० में संरक्षण प्राप्त हुआ जब सात वर्षों के लिए ७ रु० ४ आ० प्रति 
हंडरवेट का एक आयात कर विदेशी चीनी के आयात पर लगाया गया। १६३० ई० में पुनः 
इस उद्योग की जाँच के लिए एक प्रशुल्क-मण्डल की नियुक्ति की गयी जिसकी सिफारिशों के अनु- 
सार १६३६ ई० में सरकार ने चीनी उद्योग को दो वर्षों के लिए और संरक्षण प्रदान किया तथा 
विदेशी चीनी के आयात पर लगाये गये कर को बढ़ाकर ८ रु० १२ आ० प्रति हंडरवेट कर दिया । 
युद्धकाल में अन्य उद्योगों की तरह इसे भी संरक्षण मिलता रहा । यद्ध के बाद १६४७ ई० में इस 
उद्योग की स्थिति की जाँच कौ गयी तथा २ वर्षों के लिए संरक्षण की अवधि और बढ़ा दी गयी। 
(६८६ ई० में पुनः प्रशुल्क प्रमण्डल ने २ वर्षों के लिए संरक्षण की अवधि बढ़ाने की सिफारिश 
की, किन्तु १ वर्ष के लिए ही और संरक्षण प्रदान किया गया तथा १९४० $० में इस उद्योग पर 
से संरक्षण हटा लिया गया। संरक्षण के फलस्वरूप, इस उद्योग ने विशेष प्रगति करली। १६३१- 
३२० में भारत में कल ३२ चीनी के कारखाने थे जिनका उत्पादन केवल १२० हजार टन था। 
१६५०-५१ ई० में चीनी के कारखानों की संख्या बढ़कर १३६ तथा उत्पादन ११०० हजार टन 
हो गया । इस प्रकार भारत, जो संरक्षण के पूर्व चीनी के लिए विदेशों पर आधित था, संरक्षण 
से कुछ ही समय के बाद विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो गया । 


(४) भारी रासायनिक उद्योग ( ९३४१ एक९ाां०४ ॥700507९४ ) :-. भारी 
रासायनिक उद्योगों के अन्तगगंत सल्फरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आदि भाते 
हैं। इन उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के प्रश्न पर १६२६ ई० में एक प्रशुल्क-मण्डल ने विचार 
किया तथा मण्डल की सिफारिशों के आधार पर १६३१ ई० में भारी र। सायनिक उद्योग संरक्षण 
अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार मैगनेशियम क्लोराइड को ३१ मार्च, १६३६ ई० 
तक तथा अन्य रसायनों को ३१ मान, १६३३ ई० तक के लिए संरक्षण देने की बात तय हुई । 
भारी रासायनिक उद्योग एक नवीन उद्योग था। इसका विकास देश में प्रथम महायुद्ध के बाद से 


ही प्रारम्भ हुआ । संरक्षण के फलस्वरूप इस उद्योग का विकास भी संतोषजनक ढंग से हुआ तथा 
द्वितीय महायुद्ध काल तक इसने पर्याप्त उन्नति कर ली । 


(५) कागज उद्योग :--कागज उद्योग को सर्वप्रथम १९२५ ई० में सात वर्षों के लिए 
संरक्षण मिला जबकि कुछ प्रकार के कागज के आयात पर एक आना प्रति पौंड का एक संरक्षण 
कर लगाया गया। पुन; कागज उद्योग संरक्षण अधिनियम १९३२ ई० के अनुसार संरक्षण की 
अवधि को बढ़ाकर ३१ मार्च, १६३६ ई० तक कर दिया गया। साथ ही, बाँस की लुगदी के 
आयात पर ४९ २० प्रति टन का आयात-कर लगाया गया। १६३७-३८ ई& में अ्रशुल्क-मण्ड ले 
ने इस उद्योग को संरक्षण जारी रखने का सुझाव दिया जिसके अनुसार मार्च, १६४७ ई० तक 
इस उद्योग को संरक्षण मिलता रहा। संरक्षण से इस उद्योग का भी समुचित रूप में विकास हुआ । 
१६२३ ई० में कागज की केवल ६ मिलें थीं जिनका उत्पादन २६,२८४ टन था। संरक्षण के 
फलस्वरूप इस उद्योग की अच्छी प्रगति हुई तथा १६३६ ई० में कुल १६ कागज की मिलें हो गयीं 
जिनका उत्पादन १,०३,१९५ टन हो गया। 
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सरक्षण-नीति ४ह९ 


इस प्रकार विवेचनात्मक संक्षरण से देश के उद्योगों को निश्चय ही बहुत अधिक लाभ हुआ 
जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :-- 


सरक्षण-प्राप्त उद्योगों की प्रगति 


वस्तुएँ १६२२ १६३६ प्रतिशत वृद्धि 
इस्पात की वस्तुएं (हजार टन में) १३१ १०४२ ६३४ 
सूती-बस्त्र (दस लाख गज में) १७१३ ४११६ १४0 
दियासलाई (दस लाख ग्रोस) १६ २२ ३७'५ 
कागज (हजार टन में) २४ ६७ २७६ 
चीनी (हजार टन मं) २४ ९३४ ३८७६ 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विवेचनात्मक संरक्षण की नीति के फलस्वरूप देश के 
कुछ उद्योगों को बहुत अधिक लाभ हुआ । कुछ उद्योगों ने तो इतनी शी त्रतापूर्वक प्रगति की जिससे 
कि संरक्षण जल्द ही शीघ्र हटा लिया गया । 


संरक्षण का प्रभाव कुछ सहायक उद्योगों पर भी अच्छा पड़ा । प्तरक्षित उद्योगों के लिए कच्चा 
माल प्रदान करनेवाले उद्ययोगों को भी इस नीति से परोक्ष रूप में लाभ हुआ । इस प्रकार देश में 
कपास एवं गन्न की खेती, दियासलाई एवं कागज के काम आने वाली लकड़ियों का उद्योग तथा 
खनिज उद्ययोग, जंसे---लोहा, कोयला, आदि उद्योगों ने भी प्रर्याप्त प्रगति कर ली । गन्न एवं 
क्रपास की खेती के क्षेत्र एवं उपज में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। इसी प्रकार ऐसे छोटे-छोटे उद्योग- 
ध्न्धों ने जो कपड़ा, कागज, चीनी तथा लोहा एवं इस्पात उद्योगों पर आश्रित थे, भी पर्याप्त 
उन्नति कर ली | संरक्षण के फलस्वरूप देश में ओद्योगिक मजदूरों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि 
हुई । साधारणतया यह अनुमान लगाया जाता है कि १६२३ ई० से १६४७ ई० के बीच कारखानों 
में काम करनेवाले मजदूरों की संख्या में प्राय: ७५ प्रतिशत की वृद्धि हुई | इस प्रकार विवेचनात्मक 
संरक्षण का देश के कुछ उदयोग-धन्धों पर निश्चय ही अच्छा प्रभाव पडा। 


विवेचनात्मक संरक्षण की नीति की समालोचना 


(00508 ० घा6€ ९006 ण छ90ंग्रांएबांगडू ?700९0४09) 


किन्तु, यद्यपि विवेचनात्मक संरक्षण की नीति से कुछ उद्योगों को लाभ हआ तथापि इस 
नीति को भारत जसे अविकसित देश के लिए न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता । वास्तव में 
इस नीति के विरुद्ध बहुत सारी आलोचनाएं दी जाती हैं जिनमें निम्नांकित प्रमुख हैं :-- 


« (१) संरक्षण के लिए निर्धारित शर्तों की अस्पष्टता :--विवेचनात्मक संरक्षण के 
विरुद्ध सवसे बड़ी आलोचना आयोग द्वारा संरक्षण के लिए निर्धारित तीन मूल शर्तों से सम्बन्धित 
हैं । संरक्षण की ये शर्ते बिल्कुल अस्पष्ट तथा अव्यावहारिक थीं। उदाहरण के लिए पहली शर्तं 
यह थी कि केवल उन्हीं उद्ययोगों को संरक्षण प्रदान किया जाय जिन्हें सभी प्राकृतिक सुविधाएं 
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, किन्तु यह हास्यथास्पद जान पड़ता है। जब किसी उद्योग को पर्याप्त 
मात्रा में सभी प्राकृतिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी त्तो उसके विकास के लिए सम्भवत: संरक्षण की 
आवश्यकता ही नही पड़ेगी। दूसरी शर्त, यानी किसी उद्योग का विकास बिना संरक्षण के न 


१. यह तालिका १६४६-४० ६० के फिल्कल फमीशन कौ रिपोर्ट पर आधारित है। 





बनी कग + सलकमकतापिनितण कण कल आज 


भ्र०० भारतीय अथशास्त्र 


हो, लागू होने के लिए उद्योग के समक्ष कुछ ऐसी असुविधा होनी चाहिए जिसे संरक्षण के बगेर दूर 
नहीं किया जा सकता हो । किन्तु, प्रथम शर्त्त पूरी होने के बाद किसी विशेष असुविधा की सम्भावना 
ही नहीं रह जाती, अतः ये शत्ते परस्पर-विरोधी जान पड़ती हैं। इस प्रकार इन शर्तों को व्याव- 
हारिक रूप में लागू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । 


(२) इस नीति में नये उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की गयी 
थी :--विवेचनात्मक संरक्षण की नीति का एक आवश्यक दोष यह भी था कि इसमें केवल वतंमान 
उद्योग ही संरक्षण की मांग कर सकते थे। वास्तव में, संरक्षण नीति का उद्द श्य केवल वतमान 
उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना ही नहीं होना चाहिए, वरन्‌ इसका उदश्य सम्भावित उद्योग- 
धन्धों के विकास को भी प्रोत्साहन प्रदान करना होना चाहिए। इस प्रकार नये उद्योगों को 
छोड़ देने से भारत में विवेचनात्मक संरक्षण की नीति का कार्य-क्ष त्र बहुत ही सकुचित हो गया । 


(३) अस्थायी प्रशुल्क-मण्डल की व्यवस्था :--आयोग ने उद्योगों को संरक्षण देने के 
उद्देश्य से जाँच करने के लिए अस्थायी तौर पर एक प्रशुल्क-मण्डल की नियुक्ति का सुझाव दिया 
था । अतः प्रत्येक उद्योग की जाँच के लिए अस्थायी तौर से अलग-अजग प्रशुल्क-मण्डलों को नियुक्ति 
करनी पड़ी । इससे विभिन्न प्रशुल्क-मण्डल इस सम्बन्ध में कोई भी दी्घकालीन नीति नहीं अपना 
सके । 


(४) संरक्षण-नीति को कार्यान्वित करने में सरकार ने उदारता से काम नहीं 
लिया :--विवेचनाध्मक संरक्षण की नीति के विरुद्ध आम तौर से यह भी कहा जाता हैं कि सरकार 
तथा प्रशुल्क अधिकारी इस संरक्षण की नीति को कार्यान्वित करने में उदारता से काम नहीं लेते 
थे । संरक्षण की शर्तों का संकुचित अथ में प्रयोग किया जाता था जिनसे कुछ ऐसे उद्योगों को, जो 
संरक्षण पाने योग्य थे, संरक्षण नहीं दिया गया | संरक्षण प्रदान करने में अधिकारीगण भी बहुधा 
बिलम्ब करते थे जिससे उचित समय पर संरक्षण नहीं मिल पाता था । 


निष्कर्ष :--इस प्रकार जंसा की प्रो० अदारकर (५0472) ने कहा है विवेच नात्मक 
संरक्षण की इस नीति ने उद्योगों को निरुत्साहित सहायता द्वारा, जो अरुचि एवं अब- 
हेलनापूर्ण तरीकों से दी जाती थी, देश के उद्योगों को उनके भाग्य पर छोड़ने के 
अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से उनकी रक्षा नहीं की।” (॥0 8४ 
ए0प्रटाइबाल्त॑ 70770 20ाशक ऐ्चा] 8 97शपक्‍0९077 2888(8॥0९, [70707000ए 8॥0 
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[९(६ (० ४2:९४ 9 ०७॥ ००७०८.) विश्व के किसी भी भारत जंसे असंतुलित भआधिक 
व्यवस्था वाले देश में जहाँ कृषि की प्रधानता तथा औद्योगिक विकास की अपार सम्भावनाएं 
उस तरह अनिच्छापूवंक ढंग से संरक्षण प्रदान करने का उदाहरण नहीं मिलता ।! साथ ही 
विवेचनात्मक संरक्षण की नीति से केवल उपभोक्ता उद्योगों को ही लाभ हुआ था; पूजीगत उद्योगों 
को इससे कोई लाभ नहीं हुआ । इस प्रकार इस नीति का सर्वाधिक प्रमुख दोष यह था कि इसने 





, “र९एछ ॥ 6 एरंड07ए ए ॥7ए ०0प्राएए छ0066007॥ ३३ ए/थ९त0 0 8प८॥ 
१ ॥4नि।९2॥४९९, व्येध।ह भा 7शएटॉआओं प्रद्याश' 88 ॥ [708, 8 ०0प70ए थ॥76 07 
थो। 6 40॥ 0 ए१०३8॥0९0 ९८०॥०॥५०, ए7९00फा॥8/0ए7 0९90९७:0606 0॥ 4६77९प्र- 
(पा6, थाते 908808878 ग्रव९शा३९ एणशाएंब्राधं९8 07 परतिप98400॥," -०१३०॥४७ 870 
(९८) : 0 8८णा०्णांट ९0]०७0, 7, 523, 


सरक्षेणं-नीति भ०२ 


देश में संतुलित औद्योगिक बिकास को प्रोत्साहित करने में कोई सहायता नहीं प्रदान की। अतः 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद इस नीति को समाप्त कर संरक्षण की एक साधारण, सीधी एवं लोचदार 


नीति अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जाने लगा । 


युद्धोत्तर-काल में संरक्षण की नीति 
( 808 ए0॥09 | 6 70#-एक्ष ?िशां०0 ) 

१६३६ ई० में जब द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ तो देश के जिन उद्योगों को संरक्षण 
प्राप्त था, युद्धकाल में भी उन्हें उसी प्रकार संरक्षण मिलता रहा। यूद्धकाल में अन्य उद्योगों के 
संरक्षण का प्रश्न नहीं उठा क्योंकि विदेशों से आयात कम होने के कारण प्रतियोगिता की कोई भी 
समस्या नहीं थी । किन्तु युद्ध समाप्त होने के बाद संरक्षण का प्रश्न पुनः उपस्थित हुआ । युद्धकाल 
में अनक नये उद्योगों की स्थापना की गयी। इन्हें सरक्षण प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करने 
के लिए नवम्बर, १६४५ ई० में दो वर्षो के लिए एक प्रशुल्कमंडल की नियृक्ति की गयी तथा 
उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की सिफारिश करने में प्रशुल्क-मंडल के सहायता निम्नलिखित 
शर्तें निर्धारित कर दी गयीं :-- 

(१) उद्योग दृढ़ व्यावसायिक आधार पर संगठित अथवा संचालित होता हो, 

(२) (क) उद्योग को उपलब्ध प्राकृतिक एवं आथिक सुविधाओं तथा इसके उत्पादन को 
देखते हुए यह सम्भव जान पड़ता हो कि उचित समय के अन्दर वह पर्याप्त विकास 
कर लेगा जिससे उसे पुनः संरक्षण की आवश्यकता नहीं रह जायगी; तथा 

(ख) उद्योग ऐसा हो जिसे संरक्षण अथवा आथिक मसहायटः प्रदान करना राष्ट्रीय 
हित में वांछित हो तथा इस प्रकार की सहायता का जनता पर बहुत अधिक 
भार नहीं पड़ता हो । 

उपरोक्त शर्त्तों के आधार पर इस अस्थायी प्रशुल्क-मंडल को संरक्षण प्रदान करने के लिए 
सिफारिश करने का अधिकार दिया गया । इस प्रकार १६९४५ ई० में तरकार द्वारा निर्धारित 
शत्तें विवेचनात्मक संरक्षण की नीति से पूर्णतया भिन्न थीं। इरा नीति में स्वंप्रथम “राष्ट्रीय हित' 
को स्थान दिया गया। राष्ट्रीय हित का अर्थ केवल देश की रक्षा से ही नहीं, बरन्‌ देश के 
आधथिक कल्याण से भी था। उक्त नीति के तीन प्रमुख उहं श्य थे :---(१) देश के प्राकृतिक 
एवं आर्थिक साधनों के अधिकतम उपयोग द्वारा राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि (२) सुरक्षा के लिए 
देश को अधिक सुदृढ़ बनाना, तथा (३) उच्च एवं स्थायी स्तर पर रोजगार की व्यवस्था 
करना । १९४७ ई० तक अस्थायी प्रशुल्क-मंडल के समक्ष ४० उद्योगों की जाँच के मामले 
आय जिनमें से मंडल ने ३२ को अपनी सिफारिणों के साथ सरकार के समक्ष प्रस्तत किया । 
इनमें से २८ युद्धॉकालीन उद्योग थे तथा ४ ( सूती-वस्त्र, लोहा एवं इस्पात, चीनी तथा कागज- 
उद्योग ) युद्ध के पूर्व के थे। मंडल ने युद्धकालीन उद्योगों एवं चीनी उदयोग को संरक्षण 
प्रदान करने तथा सूती-वस्त्र, लोहा तथा इस्पात एवं कागज पर से संरक्षण हटा लेने की 
सिफारिश की । 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद प्रशुल्क नीति (8०४ ए०णां०४ ब्रश 9069006॥06) :--- 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद अप्र ल, १६४७ ई० में राष्ट्रीय सरकार ने अपनी ओद्योगिक नीति 
की घोषणा की जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि सरकार की प्रशुल्क नीति का 
उद्द श्य उपभोक्ताओं पर किसी प्रकार का अनुचित बोझ दिये बगैर अनुचित विदेशी 


५०२ भारतीय अर्थशास्त्र 


प्रतियोगिता को समाप्त करना तथा देश के साधनों के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहन 
प्रदान करना होगा । ( ॥॥6 (का ए0क्‍09 एी (6 050१छ९प्रशाशा यों 06 66887०0 (0 
#6श्शा। प्राकि गिलंशा रफुला]ा।ता का 0 काणा06 6 प्रधाध्भांणा 0| 
गाता $ 7680 प068 शांवि0ा गराए०आाए प्रापहरत80/0 >ऊफातहा5$ 0 6  ०णाष्रपाशा$.) 
अगस्त, १६४८ ई० में एक विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रशुल्क-मंडल के कार्यों का विस्तार 
किया गया । इस प्रस्ताव के अनुसार मंडल को और भी निम्नलिखित कार्य सौंपे गयें-- 
(१) देश में उत्पादन की जानेवाली वस्तुओं के उत्पादन व्यय की जाँच करना तथा उनके मूल्य को 
निश्चित करना; (२) राशिपातन ( 0एाप्ताह8 ) के विरुद्ध भारतीय उद्योगों के संरक्षण के लिए 
सरकार को सुझाव देना; (३) विभिन्न प्रकार के संरक्षण करों के प्रभाव का अध्ययन करना; तथा 
(४) संरक्षित उद्ययोगों की प्रगति पर सदा दृष्टि रखना । नवम्बर, १६४८ ई० में एक दूसरे प्रस्ताव 
के द्वारा प्रमुख आधारभूत उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने में युद्धजनित उद्योगों की तरह ही 
सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी । 


१९४९-५० ई० का उद्योग-सेरण आयोग 
( 80% (०07788॥0॥ ० 949-50 ) 


१६४८ ई० में राष्ट्रीय सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की । उक्त नीति 
के अन्तर्गत सरकार पर जो जिम्मेवारियाँ आयीं उन्हें प्रा करने के लिए २८ अप्रैल, १६८६ ई० 
के एक प्रस्ताव के द्वारा भारत सरकार ने श्री बी० टी० कृष्णमाचारी की अध्यक्षता में दूसरे 
उद्योग-संरक्षण आयोग ( $७०००० 7504 (०॥रणां5४0॥ ) की नियुक्ति की जिसका मुख्य कार्य 
१६२२ ई० से अब तक को भारत सरकार की संरक्षण-नीति की जाँच करना तथा भविष्य की 
संरक्षण-तीति एवं उसे कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त मशीनरी के सम्बन्ध में सिफारिश करना 
था। आयोग ने १६५० में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । द्वितीय संरक्षण आयोग (१६४६-५० 
ई० ) ने अपने काय्य को एक नवीन दृष्टिकोण से सपादित किया तथा संक्षरण के लिए नवीन सिद्धातों 
को अपनाया ।  ( बर॥6 86000 छाइएडक्‍ एणणणाइथइ0णा ०7 949-50 ॥७9702०॥७० 
तीशा' (88४४ िएणा & प्रश्श थ्राहह छत राणा थाएं 0 00णत 76५ छा॥09]68 ० 
ए०6०४०॥. ) 


कृष्णमाचारी आयोग ने संरक्षण की समस्या पर अधिक संतुलित एवं बिस्तृत वृष्वनिकोण से 
विचार किया तथा इस बात पर जोर दिया कि संरक्षण को कंवल व्यावसायिक नीति का विकल्‍प 
मात्र नहीं मान कर राष्ट्‌ के आथिक विकास के उह्ं श्य की पूति का साधनमात्र समझना चाहिऐ। च्‌कि 
संरक्षण की नीति देश के आथिक विकास की योजना का एक अंग है, अत: इस प्रश्न पर पृथक्‌ रूप 
से विचार नहीं किया जा सकता । उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की नीति का सम्बन्ध देश के 
आर्थिक विकास क॑ कार्यक्रम से होना चाहिए अन्यथा इससे देश में असंतुलित आथिक विकास को 
अनुचित प्रोत्साहन मिलेग।। किन्तु इस प्रकार की व्यापक नीति के निर्धारण में कुछ समय 
लगेगा, अतः आयोग ने संरक्षण की एक सामान्य नीति की घतिकारिश की । 

कृष्णमाचा री आयोग ने प्रथम आयोग द्वारा निर्धारित शत्तों की कटु आलोचना की तथा यह 
सुझाव दिया कि संरक्षण प्रदान करने में राष्ट्रीय हित को प्रधानता दी जानी चाहिऐ। 

इस आधार पर आयोग ने प्रशुल्क-मण्डल के अनुकरण के लिए निम्नलिखित 
सामान्य सिद्धान्तों को निर्धारित किया :-- 


सैरक्षण-नीति' ५०३ 


(3) आयोग के मतानुसार यदि किसी उदुयोग के लिए श्रम, बाजार, शक्ति तथा यातायात 
के साधन आदि सुविधाएँ उपलब्ध हों तो केवल कच्चा माल नहीं होने के कारण उसे संरक्षण की 
सुविधा प्रदान करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए । 

() किसी उदयोग को संरक्षण प्रदान करते समय उससे यह आशा नहीं करनी चाहिए कि 
उदयोग सम्पूर्ण मांग को पूरा कर सकता है । 

(॥॥) किसी उद्योग को उपलब्ध बाजार की सुविधाओं पर विचार करते समय देश एवं 
विदेश में स्थित वर्तमान एवं संभावित निर्यात-बाजार पर भी विचार करना चाहिए। 

(४) उन उद्योगों को जो किसी संरक्षित उद्योगों की वस्तुओं को कच्चे पदाथ के रूप मे 
उपयोग करते हैं, क्षति-प्रक-सं रक्षण (007एश॥5#07४ 7०००४०॥) देना चाहिए। 

(५) नये उद्योगों को भी उसी प्रकार संरक्षण की सुविधा देनी चाहिए जो पहले से स्थापित 
उद्योगों को दी जाती हैं। उन नये उदयोगों को जिनका भविष्य उज्ज्वल है तथा जिनकी स्थापना 
में बहुत अधिक पूजी एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है संरक्षण की आवश्यकता और भी 
अधिक है । 

कृष्णणमाचारी आयोग ने एक विकास को५७ की सिफारिश की जिसमें संरक्षणात्मक 
करों से प्राप्त आय के एक अंश को रखा जायगा। इस कोष से उपयुक्त उदयोगों को आथिक 
सहायता प्रदान की जानी चाहिए। 


यद्यपि कृष्णाचारी आयोग की नियुक्ति के समय देश में आयोजित विकास का कार्य 
प्रारम्भ नहीं हुआ था, फिर भी आयोग ने अपनी सिफारिशें इस प्रकार से दीं जिससे आयोजित 
विकास का काय॑ सुचारु रूप से कार्यान्वित किया जा सके । आयोग ने आयाजित क्षेत्र के उद्योगों 
को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया :--- 


(१) प्रतिरक्षा एवं युद्ध-स म्बन्धो उद्योग (700०6 ४70 ०तह्ा ड86०९० 05- 
076४) : --“इस बग के उद्योगों को हर हालत में संरक्षण देने की सिफारिश की गयी, चाहे इसका 
खच कितना भी अधिक क्‍यों न हो । 

(२) आधारभूत एवं प्रमुख उद्योग ( 8480 0 (०५ ॥0प४708 ) :-- इस वर्ण के 
उदयोगों को दिये जानेवाले संरक्षण का प्रकार, उसकी मात्रा एवं शर्त्तों को निर्धारित करने का प्रा- 
पुरा अधिकार प्रशुल्क-मण्डल ( [४७॥ 0०्ग्रापरांईआ० ) के हाथों में होगा । इसमें मण्डल आव- 
श्यकतानुसार समय-समय पर परिवतंन की सिफारिश भी कर सकता है | 


(३) अन्य उद्योग. ( ०॥० #र0ए४7०४ ) :-तीसरी श्रेणी के सम्बन्ध में आयोग ने 
निम्नलिखित दो शर्त्तों को निश्चित किया :--(क) उद्योग को उपलब्ध आशिक सुविधाओं और 
उसकी वास्तविक अथवा सम्भावित लागत को ध्यान में रखते हुए यह निश्चित हो कि उचित अवधि 
में उद्योग अपना पूरा-पूरा विकास कर लेगा जिससे बिना संरक्षण एवं सहायता के उसका काम 
सफलतापूर्वक चल सके अथवा इस श्रेणी के उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए अथवा नहीं 
इसका निणय प्रशुल्क आयोग (प्रथा (०शागंआं०]) ही करेगा, और (ख) उद्योग ऐसा हो जिसे 


संरक्षण प्रदान करना राष्ट्रीय हित में वांछित हो तथा जनता पर इस प्रकार के कर के अधिक भार 
पड़ने की सम्भावना न हो । 


आयोजित क्षेत्र के बाहर वाले उद्योगों पर तीसरी श्रृंणी के “अन्य उद्योगों” पर लागू 
होनेवाली शर्तें ही लागू होंगी । 


४०४ भारतीय अथशास्त्र 


प्रशुल्क आयोग ( वश्ाी (00रांडआं०॥ ) :-+आयोग ने प्रशुल्क आयोग ( वृक्ष 
(0ग्राणां$9०॥ ) नाम की एक स्थायी संस्था की स्थापना की सिफारिश की जिसमें अध्यक्ष सहित 
अधिक से-अधिक पाँच सदस्य होंगे । सदस्यों की निधुक्ति उनके गुणों के आधार पर होनी चाहिए, 
न कि किसी अन्य विशेषता के आधार पर । सदस्यों को उनकी नियुक्ति के पृ्व॑ किसी निजी कम्पनी 
से सम्बन्ध रहने पर उसे व्यक्त करना चाहिए तथा आयोग की सदस्यता छोड़ने के तीन वर्ष बाद 
तक इन्हें किसी औद्योगिक संस्था में कोई शासन-सम्बन्धी पद भारत सरकार की अनुमति के वर्गर 
नहीं स्त्रीकार करना चाहिए। 


आयोग की सिफारिशों के आधार पर १६५२ ई० के प्रशुल्क आयोग अधिनियम ( ॥शाा 
(0गाग्रांईअंणा 0० ) के अनुसार एक प्रशुल्क आयोग की नियुक्ति की गयी। इसके सदस्यों की 
नियक्ति प्रारम्भ में तीन वर्षों के लिए की गयी, किन्तु वे पुनः नियुक्त किये जा सकते हैं। इसके तीन 
सदस्य हैं। इस आयोग को पहले के प्रशुल्क-मण्डलों की अपेक्षा अधिक व्यापक अधिकार दिये गये हैं । 
प्रशुल्क्त आयोग ([ाीं (०णग्रा॥5807) के कुछ प्रमुख क। य॑ इस प्रकार से हैं-- (१) प्रशुल्क आयोग 
संरक्षण के उह्द श्य से पूर्व स्थापित उद्योगों के साथ-साथ उन उदयोगों के सम्बन्ध में भी जाँच तथा 
सिफारिश कर सकता है जिममें अभी उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है, किन्तु, संरक्षण प्रदान करने पर 
उत्पादन प्रारम्भ किया जा सकता है। (२) आयोग किसी भी वस्तु के मूल्य से सम्बन्धित किसी 
भी प्रणन पर विचार कर सकता है एवं सुझाव दे सकता है, चाहे वह वस्तु संरक्षित हो अथवा नहीं । 
(३) आयोग प्रत्येक उद्योग की आवश्यकता तथा परिस्थितियों के अनुसार संरक्षण की अवधि 
निश्चित करने में स्वतन्त्र है। (४) आयोग संरक्षण प्रदान करने के लिए उद्योग की स्थिति की 
जाँच करेगा तथा समय-समय पर इसकी रिपोर्ट सरकार को देगा । यह संरक्षण करों में कमी या 
वृद्धि की सिफारिश भी कर सकता है, राशिपातन (0णाणाएं7£) के सम्बन्ध में विचार कर सकता है 
तथा यदि कोई उद्योग संरक्षण से अनुचित लाभ उठा रहा हो तो उसके संरक्षण को कम या समाप्त 
करने की सिफारिण भी कर सकता है । 


नयी सं रक्षण-तीति की कार्यशीलता (४०७तंतड ० ४6 पिण गिं5०७ ?०॥०५) :-- 
नयी संरक्षण-नीति को कार्यान्वित करने के लिए १६५२ ई० में एक प्रशुल्क आयोग की नियुक्ति की 
गयी जिसे बहुत ही विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। आयोग ने बहुत-से नये प्रार्थी उद्योगों की 
स्थिति की जाँच की तथा कुछ पुराने उदयोगों की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में भी जांच के पश्चात्‌ 
सिफारिश की है। नये उद्योगों के अन्तर्गत मोटर उद्योग, कास्टिक सोडा, ब्लिचिंग पाउडर, 
डाईस्टफ, बॉल वियरिंग उद्योग भादि हैं। १६५३-५४ ई० से लेकर १६५६-५७ ई० तक प्रशुल्क 
आयोग के कार्यो का अन्दाजा निम्नांकित तालिका से लगाया जा सकता है :-- 


वर्ष संरक्षण की अवधि नये रूप से संरक्षण मूल्य-सम्बन्धी 
बढ़ाने की जाँच प्रदान करने की जाँच जाँच 
१६५३-५४ ११ ढ ३ 
१६५४-५५ १७ ५ १ 
१६५५-५४ १७ ३ रु 
१६२५६-१७ है २्‌ ४ 


सरकरण-नौति ४१०४ 


इस प्रकार प्रशुल्क आयोग देश के उद्योग-धन्धों के विकास के लिए प्रशंसनीय कार्य कर 
रहा है। किन्तु, आयोग के सदस्यों की संख्या कम है और इसे काय्य बहुत अधिक करना पड़ता है । 
अतः सुझाव के तौर पर यह कहा जा सकता है कि सदस्यों की संख्या में उधोग-संरक्षण आयोग 
की सिफारिशों के अनुसार वृद्धि की जानी चाहिए। 


द्वितीय संरक्षण आयोग की सिफारिशों का मूल्यांकन 
( #॥ 0 एएकं$8( एी 06 रि९०ण/)गशाव्ाणाड 0 (6 560०0 
घण्बी 0णाणांध्शंणा ) 

द्वितीय उद्योग-संरक्षण आयोग की सिफारिश बहुत ही व्यापक है। सरकार ने भायोग को 
सारी सिफारिशों को मान लिया और उन्हे कार्यान्वित करने के लिए २१ जनवरी, १६५२ ई० को 
एक स्थायी प्रशुल्क आयोग की स्थापना की गयी । आयोग ने सरक्षण का आधिक विकास की 
सामान्य थोजना का एक अग माना है, अत. सरक्षण की समस्या को पृथक रूप से नहीं देखा जा 
सकता । आयोग की सिफारिशों में प्रतिरक्षा-सम्बन्धी एवं आधारभूत उद्योगों को पर्याप्त महत्त्व 
दया गया है । वास्तव में, ये उद्योग देश की सुरक्षा एवं आथिक विकास के लिए अत्यधिक महत्त्व- 
पूर्ण हैं, अत: इन्हें विशेष सुविधाएँ देना अनिवायं भी है । नवीन उदयोगों को संरक्षण देने के सम्बन्ध 
में भी आयोग द्वारा निश्चित रूप स सिफारिश की गयी है। नये उद्योगों के लिए इस प्रकार की 
सुविधा का अभाव विवेचनात्मक संरक्षण की नीति का सबसे बड़ा दोष था । संरक्षण प्रदान करने 
की शर्तों को भी अधिक व्यापक कर दिया गया है जिससे प्रशुल्क आयोग को अपना निर्णय देने में 
सुगमता हो । विवचनात्मक संरक्षण का सबसे बड़ा दोष यह था कि सरक्षण प्रदान करने के लिए 
निर्धारित शर्तों का भी बहुत संकीण अथ लिया जाता था । संरक्षित उद्योगों के विकास एवं उन्नति 
के सम्बन्ध में नियमित रूप से जाँच की भी व्यवस्था की गयी है। संरक्षित उद्योगों पर निश्चित 
हूप से उत्तरदायित्व भी रखा गया जिससे आ्थिक विकास में अत्यधिक सहायता मिलने की आशा 
की जाती है । 

किन्तु, आयोग द्वारा 'अन्य उद्योगों” के सम्बन्ध में निर्धारित शत्ते बहुत कुछ १६२१ ई० के 
तीन मूल सिद्धांतों के अनुरूप ही जान पड़ती हैं । 'उद्योगों को प्राप्त आथिक सुविधाएँ' की शर्तें 
१६२१ ई० के आयोग द्वारा निर्धारित पहली शत्त की ही तरह है। इसी प्रकार 'उदयोग से यह 
आशा को जाती है कि वह उचित समय में पर्याप्त उन्नति कर लेगा तथा उचित समय के बाद इस 
योग्य हो जायगा कि संरक्षण के वगेर भी चल सके' क्रमशः १६२१ ई० की दूसरी तथा तीसरी 
शर्तों से मिलती-जुलती है। इन सब शर्तों के साथ भी बहुत अंशों में अस्पष्ठता वर्तमान है जिससे 
प्रशुल्क आयोग के लिए इस सम्बन्ध में एक निश्चित निर्णय पर पहुँचना कठिन हो जाता है। अतः 
यह कहा जा सकता है कि प्रमुख तथा आधारभूत उदयोगों की तरह अन्य उदयोगों' को भी संरक्षण 
प्रदान करने या न करने का अधिकार प्रशुल्क आयोग के हाथ में छोड़ देना इन अनिश्चित शर्तों की 
अपेक्षा अधिक होता । इस प्रकार द्वितीय संरक्षण आयोग द्वारा संरक्षण के लिए निर्धारित नवीन 


दशाएँ विवेचनात्मक संरक्षण की दशाओं को पुनरावृत्ति मात्र हैं। अतः इनके फलस्वरूप देश की 
प्राशुल्किक नीति में कोई आमूल परिवर्तन नहीं हुआ । 


. प्रशुल्क नीति में संशोधन की आवश्यकता ( ३०७० 0 4 कश्ाए० ॥ (6 एंड 
?0॥0५४ ० (88 ००पा0५ ) :--इस प्रकार द्वितीय संरक्षण आयोग को सिफारिशों की बहुत सारी 


४० ६ भारतोग् अनशास्त्र 


कालोचनाएँ दी जाती हैं। किन्तु, इनके बावजूद यह कहा जा सकता है कि आयोग की सिफारिशें 
आज से प्रायः २३ वर्ष पहले दी गयीं थीं। इस बीच औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बहुत अधिक 
परिवर्तन हुए हैं। तीन पंचवर्षीय योजनाओं के परिणामस्वरूप देश में ब हुत-से नये-नये उद्योगों की 
स्थापना हुई है। सावंजनिक क्षेत्र का भी क्रमशः विस्तार हो रहा है। सरकार ने समाजवादी ढचि 
की सामाजिक व्यवस्था को अपनी आथिक एवं सामाजिक नीति के अन्तिम आदर्श के रूप में 
स्वीकार किया है । इस प्रकार पिछले लगभग २२ वर्षों की आतरिक एवं बाहरी घटनाओं ने यह 
स्पष्ठ कर दिया है कि भारत की संरक्षण नीति में ऐसे संशोधनों की आवश्यकता है जिससे द्रुतगति से 
इसका ओद्योगिक विकास हो सके । और हाल में चीनी एवं पाकिस्तानी आक्रमणों से उत्पन्न संकट 
की स्थिति ने तो तीत्रगति से औदयोगीकरण की आवश्यकता को और भी प्रबल बना दिया है। 
वास्तव में, सब उद्योगों को चाहे संरक्षण देना वांछनीय भले ही न हो किन्तु महत्त्वपूर्ण उद्योगों 
को आवश्यक सरकारी सहायता एवं सहयोग अवश्य ही मिलना चाहिए । 


गत कुछ वर्षों से विदेशी विनिमय संकट ने एक सुव्यवस्थित विदेशी व्यापार नीति अनाने 
को प्रेरित किया है। भविष्य में संरक्षण एवं औद्योगिक विकास ( [७७708 १6 ॥70परशाप 4! 
१०४७०ए7ा ) की आवश्यकताओं के लिए भारत को अधिक-से-अधिक विदेशी मुद्रा अजित करने 
का भरसक प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एक ओर तो निर्यात उदयोगों के विकास का प्रयास 
करना होगा और दूसरी ओर अनावश्यक आयात बन्द करने होंगे एवं साथ में आ१श्यक आयातों के 
लिए भी देश में प्रतिस्थापन योग्य पदार्थ निकालने होंगे । इस प्रकार योजना-बद्ध अर्थ-व्यवस्था में हमारी 
समस्त विदेशी व्यापार-नीति इस प्रकार निर्मित करनी होगी ताकि योजना सफल हो सके । अतः, 
हमारा ध्यान अब प्रशुल्क नीति से हटकर उपयुक्त विदेशी व्यापार-नीति पर लगा है जो अति आव- 
श्यक है। शायद यही कारण है कि द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में संरक्षण के सम्बन्ध 
में कोई भी चर्चा नहीं की गयी थी। इससे स्पष्ठ है कि औद्योगिक विकास के लिए प्रशुल्क के 
अतिरिक्त अन्य साधन काम में लाने होंगे किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि अब प्रशुल्क आयोग 
या अधिकारी को कोई आवश्यकता ही नहीं है, वरन्‌ यह सुझाव है कि प्रशुल्क उद्योगों की उन्नति 
का केवल एक साधन है एक-मात्र साधन नहीं । इसलिए उचित विदेशी व्यापार सम्बन्धी-नीति, 
सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना एवं योजना के लक्ष्यों की पूत्ि आज अधिक आवश्यक समझे 
जाते हैं। अतः प्रशुल्क नीति का स्थाम धीरे-धीरे गोण होते जा रहा है, क्योंकि यह नकारात्मक 
नीति है जिससे आयात किये गये माल की लागत बढ़ जाती है। वास्तव में, रचनात्मक उपायों को- 
अपनाकर देशी उद्योगों की लागत कम करने से संरक्षण के उद्द श्यों की सिद्धि हो सकती है तथा 
देश का औदयोगिक विकास भी हो सकता है। 


विशेष अध्ययन-सूची 


], 8. 7, 309८ : ॥70॥80 804 ?0॥07. 

2. 0- !.. ल्‍089५ : ?20007 06 ?706०0॥ ॥ ॥08. 
३3, रिक्ृुणा ० (6 9804 (णा॥7580॥, 492-22. 
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अध्याय : ३० 
औद्योगिक वित्त एव प्रबन्ध-अभिकर्ता प्रणाली 
(पराधपडांत्रा क्‍धाक्षा0०8 200 0 ैं&08202 
882000ए7 898080॥) 


प्रकथन :--६. तगति से आँद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में पू जी की आवश्यकता 
पड़ती है। पूंजी ही आधुनिक व्यापारिक तथा अंद्योगिक संस्थाओं का जीवन है | पूंजी के वगर 
कोई भी उद्योग अथवा व्यापार नहीं चल सकता । उद्योग-धन्धों को स्थापित करके इन्हें चलाने 
एवं समय-समय पर विस्तार करने के लिए पूंजी की आवश्यकता पढ़ती है। प्रत्येक औद्योगिक 
संस्थाओं को साधारणतया दी प्रकार की पुजी की आवश्यकता पड़ती है-- 

(१) स्थायी या अचल पूजी (?>«० €8छा/03) :-सर्वप्रथम स्थायी सम्पत्ति 
जैसे--मकान, भूमि, यन्त्र आदि क्रय करने तथा व्यवसाय के विस्तारीकरण के लिए स्थायी अथवा 
अचल पू जी की आवश्यकता पड़ती है । 

(२) चल या कार्यशील पू जी (*४०7पाह 08ए४8)) :--दूर. 7, अस्थायी सम्पत्ति, 
जैसे -कच्चा माल खरीदने, विज्ञापन तथा विक्रय-सम्बन्धी खर्चों एवं अन्य देनिक कार्यों के लिए 
पू'जी की आवश्यकता पड़ती है जिसे चल या काय्यशील पु जी कहते है । इन दोनों प्रकार की पुजी 
की आवश्यकता को क्रमश: दीघंकालीन साख (7-0।8 7८706 (7९५१५) तथा अल्पकालीन साख 
(50070 2९८00 (7९०) भी कहा जाता है। किसी उद्योग को कितनी स्थायी एवं कितनी कार्य- 
शील पू जी की आवश्यकता पड़ती है, यह उस उद्योग के आकार तथा स्वरूप पर निभर करता है। 

स्थायी पू जी (7756७ (:»9॥9)) की प्राप्ति के साधन :-भारत में अधिकांश 
कम्पनियाँ अपनी स्थायी पृ जी जनता में अपने (क) अंश-पत्रों (5087८5), एवं (ख) ऋण-पन्रों 
([220९7१(०:९५) को बचकर प्राप्त करती हैं । 


(क) अंश-पत्र (57765) :- -सभी उद्योग जिनका संचालन मिश्रित पृ जी की कम्पनियों 
(3०79४ 500ल्‍४ (:0%99०77९8) द्वारा होता है अपनी स्थायी पू जी का एक बहुत बड़ा भाग अंश- 
पत्रों के निर्गमन के द्वारा ही प्राप्त करते हैं । कोई भी कम्पनी कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व अंश-पत्रों 
का निर्गमन करती है। प्रत्येक अंश-पत्र के खरीददार कम्पनी का एक भागीदार होता है। बह 
कम्पनी के लाभ का हकदार होता है । अंश साधारणतया दा प्रकार के होते हैं- साधारण अंश 


((००4४7४7४ 8४278) तथा पृर्वाधिकारी अंश (#72(८7९७०९ $४265) । मुनाफे के वितरण में 
पूर्वाधिकारी अंशवालों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद साधारण झअ्ंशवालों का स्थान 
आता है । 

(ख) ऋण-पत्र (/2०००7(४:७४) :--स्थायी पूजी प्राप्त करने के लिए कम्पनियाँ 
समय-समय पर ऋण-पत्र भी जारी करती है। ऋण-पन्नों का खरीददार कम्पनी का ऋणद्धता होता 
है। इन ऋण-पन्नों पर एक निर्धारित दर से व्याज भी दिया जाता है। ऋण-पत्र के खरीददार को 


५०८ भारतीय अथशासत 


कम्पनो के अंशधारी की तरह कम्पनी की व्यवस्था में मत देने का अधिकार नहीं होता, किन्तु 
कम्पनी के भंग होने पर कम्पनी की सम्पत्ति पर पहले ऋण-पत्र वालों का ही अधिकार 
होता है । पश्चिमी देशो में ऋण-पत्र दीघंकालीन साख प्राप्त करमे का एक मं हत्त्वपूर्ण साधन 
है, किन्तु भारत में इसका अभी बहुत अधिक प्रचलन नहीं हुआ है। 

पश्चिमी देशों की तरह हमारे देश में ऋण-पत्रों के लोकप्रिय नहीं होने के निम्नांकित प्रधान 
कारण हैं :-- | 

(१) सर्वप्रथम तो अन्य देशों की तरह भारत में ऋण-पत्रों के लिए कोई स्वतन्त्र बाजार 
नहीं है । १६३४ ई० के पूर्व इम्पीरियल बैंक को भी ऋण-पत्र को जमानत के रूप में स्वीकार 
करने का अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त भारत क॑ विनियोजक बहुधा अपनी पूजी 
उद्योग-धन्धों में लगाने क लिए तेयार नहीं होते थे । साथ ही, भारतीय ऋण-पतन्र अधिक ऊचे 
अधिमान क होते हैं; अत: उन्हें साधारण: विनियोजक खरीद भी नहीं सकते। ऋण-पत्रों के 
हस्तान्तरण के समय टिकट वर्गरह के रूप में भी अधिक रकम चुकानी पड़ती है जिससे लोग इन्हें 
खरीदना पसन्द नहीं करते । इन कारणों से भारत में ऋण-पत्र कंवल एक विशेष वर्ग के व्यक्ति ही 
खरीदते हैं । 

(२) भारत में ऋण-पत्नों की लोकप्रियता में भारतीय बैंक भी बहुधा बाधक सिद्ध होते हैं । 
जो कम्पनी ऋण-पत्र का निर्गममन करती हैं उनकी साख बैंकों की दृष्टि में घट जाती है। साथ ही 
भारतीय बंक इन कम्पनियों के अंश-पत्रों की जमानत पर बहुधा कर्ज नहीं देते । 

(३) छोटी-छोटी संस्थाएं ऋण-पन्नों का निगंमन नही कर सकती हैं क्योंकि इनक ऋण- 
पत्र की जनता में मांग ही कम होती है। अत ऋण-पत्रों के आधार पर कंवल बडी-बड़ी संस्थाए' 
ही ऋण प्राप्त कर सकती हैं । 


(४) सरकार द्वारा भी बहुत प्रकार की प्रतिभूतियाँ जारी की जाती हैं। ये भारतीय 
बाजार में ऋण-पत्रों क प्रतियोगी की तगह कार्य करती हैं। इन कारणों से भारत में ऋण-पत्रों का 


निर्गमन ही उतना लोकप्रिय नहीं हो पाता है। 
अतः हमारे देश में स्थायी पूजी प्राप्त करने में ऋण-पत्रों का महत्त्व अपेक्षा कृत कम 


रहता हैं जो निम्नांकित तालिका” से स्पष्ट है -- 


कलककत्ते की मिश्रित बम्बई की सिश्चित 
20 पूंजी कम्पनियाँ पूंजी कम्पनियांँ 
अंशों से प्राप्त प्‌ जी 5 न 
(करोड़ रुपये में) ०5 कह 
ऋण-पत्नों से प्राप्त प्‌ जी ८६५ १७"५१ 


(करोड़ रुपये में) 











॥७७॥॥/एए७एए99७७ए"/शश/श/श"/"//॥आआभाभाााााााभाआ५ 99929 जवअकललककी मनी] 
इस प्रकार हमारे देश की भौद्योगिक संस्थाएं अपनी स्थायी पू जी का अधिकांश भाग अंश- 
पत्रों के द्वारा ही प्राप्त करती हैं | केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति के अनुसार प्रत्येक १०० इकाई 
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औद्योगिक वित्त एवं प्रबन्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली ५०६ 


पूंजी में से ७५ प्रतिशत प्‌ जी साधारण अंशों द्वारा, १६ प्रतिशत पर्वाधिकारी अंशों द्वारा तथा 
फेवल € प्रतिशत ऋण-पत्रों द्वारा प्राप्त की जाती थी। प्रो० बसु! के अनुसार आज भी इस 
अनुपात में वस्तुत: कोई परिवतंन नहीं हुआ है। इसके विपरीत, ब्रिटिश उद्योगों से ४७ प्रतिशत 
पू जी साधारण अंशों द्वारा, ३३ प्रतिशत पूर्वाधिकारी अंशों द्वारा तथा २० प्रतिशत ऋण-पत्रों द्वारा 
प्राप्त की जाती है। रिजवं बैक ऑफ इण्डिया के अनुसार निजी क्षत्र में १६४८ ई० से १६५६ ई० 
के बीच १६८ करोड़ रपये की नयी पूजी का निगेमनन हुआ था जिसमें से ६७'७ करोड रुपये 
साधारण अंशों द्वारा, तथा ४०४ करोड़ रुपये ऋण-पत्रों द्वारा प्राप्त हुआ था ।! वाडिया और 
मर्ण्ट के अनुसार भारत में आजकल ऋण-पत्र बहुधा कम्पनी के लिए ही नहीं, वरन्‌ प्रबन्ध 
अभिकर्त्ताओं (१६॥98772 88०75) की आवश्यकताओं को पूत्ति के लिए भी जारी किये जाते 
हैं। इस प्रकार १६६५६ ई० में डालमिया सीमेंट कम्पनी लि० ने अपने प्रबन्ध अभिकर्त्ता, डालमिया 
जैन एण्ड कम्पनी लि० के विनियोग के लिए पूजी प्रदान करने के उद श्य से ऋण-पत्रों का निर्गममन 
किया था। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमारे समक्ष हैं। ऋण-पत्रों की लोकप्रियता में इससे भी 
वाधा उत्पन्न होती है । 

इस प्रकार भारत में ऋण-पत्रों के निर्गमन में सबसे प्रमुख कठिनाई बंकों का व्यवहार है । 
भारतीय बेंक ऋण-पत्र निगंमित करने वाली कम्पनियों को साख प्रदान करने में बहुधा आनाकानी 
भी करते हैं। बंक क॑ इस व्यवहार में परिवर्तन लाकर ऋण-पत्रों को, जो विदेशों में उद्योगों के लिए 
स्थायी हा प्राप्त करने का एक महत्त्वपर्ण साधन है, भारत में भी अधिक लोकप्रिय बनाया जा 
सकता है। 


कार्यशील पू जी 
( एण्णताए 02) ) 

भारत के विभिन्न भागों में औद्योगिक संस्थाएं विभिन्न प्रकार से अपनी कार्यशील प्‌जी 
प्राप्त करती हैं। किन्तु, हमारे देश में कार्यंशील प्‌ जी प्राप्त करने के साधारणतः निम्नलिखित चार 
प्रधान साधन हैं :-- 

(१) जनता से जमा :--जनता से जमा स्वीकार करने की प्रथा अहमदाबाद तथा बम्बई 
की सती मिलों की एक अनोखी विशेषता है। देश में अन्यत्र इसका प्रचलन नहीं है । इस क्षेत्र में 
जनता द्वारा कम्पनियों में जमा रखने की प्रणाली का प्रचलन प्रारम्भ में लोगों का बैंकों के प्रति 
अविश्वास के फलस्वरूप ही शुरू हुआ। इससे लोग अपनी रकम को ऐसे व्यक्ति के पास रखने 
लगे जिन्हें वे अच्छी तरह से जानते थे ठथा जहाँ से किसी असुविधा के वगेर वे अपनी रकम प्राप्त 
कर सकते थे। केन्द्रीय बेंकिग जाँच समिति के अनुसार बम्बई की सूती-वस्त्र मिलों ने अपनी कुल 
प्‌जी का ११ प्रतिशत भाग तथा अहमदाबाद की मिलों ने ३६ प्रतिशत भाग जनता से जमा के 
रूप में प्राप्त किया था। इस प्रकार अहमदाबाद तथा बम्बई की सृती वसत्र-मिलों के लिए कार्यशील 
पूजी प्राप्त करने का यह एक प्रदान साधन है। यह साधन अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक सस्ता 
भी पड़ता है। किन्तु गत २० वर्षों से जनता के जमा का महत्त्व धीरे-धीरे घट रहा है। इसका 
प्रमुख कारण जनता में बेंकिग-सम्बन्धी आदतों का अधिकाधिक प्रचार है। 

( २ ) निजी जमा ( ए४ए३० /0000०आं ) :--निजी जमा की प्रथा का भी हमारे देश 
में प्रचलन बढ़ता जा रहा है। भारत के प्रायः सभी नये उद्योगों में उद्योगपतियों, उनके मित्रों 


].. एरत050४& #फ।॥9०70९ ॥] ]7088--953-9. 7. 
8... ९ि९३९:ए९ ठिद7|॥ 0 [ग04 छप॥०४७., &प8०४५ 955, 9, 76, 
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तथा प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं से कार्यशील प्‌ जी का एक बड़ा भाग प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के 
कर्ज बेंक-दर से बहुधा आधा प्रतिशत अधिक पर दिये जाते हैं। भहमदाबाद एवं बम्बई की बहुत-सी 
सूती मिलों को इस प्रकार के जमा द्वारा बन्द होने से बचाया गया । निजी जमा की अचानक मांग 
का भी कोई प्रश्न नहीं उठता । बहुत-से नये उद्योगों के प्रारम्भिक काल में, जब उन्हें प्‌ जी मिलने 
का कोई अन्य साधन नहीं होता, तब इस साधन से प्‌ जी मिलती है। पुरानी औदयोगिक संस्थाओं 
को भी कठिनाई के समय इस प्रकार ली गयी रकम से बहुत अधिक सहायता मिलती है । 

(३) देशी महाजन तथा साहुकार :--आज से कुछ वर्ष पूवं देश के आथिक जीवन में 
देशी महाजन एवं साहुकारों का महत्त्वपूर्ण स्थान था। आज भी यद्यपि बड़ी-बड़ी औद्योगिक 
संस्थाएँ इनसे उधार नहीं लेतीं, फिर भी छोटी-छोटी एवं मध्यम वर्ग की औद्योगिक संस्थाएँ अपनी 
का्यंशील पूजी का एक बड़ा भाग इनसे प्राप्त करती हैं। देशी महाजन व्यक्तिगत जमानत पर 
कज देते हैं जिसके लिए ये बहुधा अधिक सूद लेते हैं। सर्राफ कमिटी ने कार्यशील प्‌ जी की प्राप्ति 
के इस साधन को अधिक नियमित बनाने के लिए इस बात की सिफारिश की थी कि इनके बिलों 
को भी रिजव बेक द्वारा मान्यता प्रदान की जानी चाहिए । किन्तु महाजन उधार देने के कार्यों के 
साथ-साथ बहुधा अन्य प्रकार के कारोबार भी करते है। अतः इन्हें संगठित रूप देने में कठिनाई 
होगी । आजकल इन देशी महाजनों तथा साहकारों का महत्व धीरे-धीरे घट रहा है । 

(४) बेंकों से ऋण :--औद्योगिक संस्थाएं अपनी कार्यशील पूंजी का एक बहुत बड़ा 
भाग बैकों से भी प्राप्त करती हैं। भारतीय बेंकिग-व्यवस्था के अन्त्गंत रिजर्व बंक, स्टेट बैंक, 
ज्वायंट स्टॉक बेंक तथा विनिमय बंक प्रमुख हैं। इनमें रिजव बैंक तथा स्टेट बैंक उद्योगों को 
६ महीने से अधिक के लिए कज नहीं दे सकते । साथ ही, वे अचल सम्पत्ति की जमानत पर भी 
कर्ज नहीं देते । विनिमय बकों का औद्योगिक वित्त से प्राय: कोई सम्बन्ध नहीं रहता । अत: भारत 
में औदयोगिक बित्त प्रदान करने के प्रमुख साधन ज्वायन्ट स्टॉक बैंक, यानी व्यावसायिक बैंक ही 
हैं। ज्वांयट स्टॉक बंक भी व्यावसायिक बंक होने के नाते दीघंकाल के लिए ऋण नहीं देते । ये 
उद्योगों को बहुधा किसी निश्चित जमानत के आधार पर कजं देते हैं। किन्तु इस प्रकार का कर्ज 
बहुत अधिक खर्चीला होता है क्योंकि व्यावसायिक बेक बेक-दर से बहुधा १ प्रतिशत अधिक सूद 
की दर पर कज देते हैं । साथ ही, कर्ज अल्पकाल के लिए मिलता है; अतः इसे सदा नथा (श८७) 
कराना पड़ता है । फिर भी, गत कुछ वर्ष से बेंकों द्वारा प्राप्त कजं में वृद्धि हो रही है। अनुसूचित 
बैंकों द्वारा भारतीय उद्योगों को दी गयी ऋण की रकम दिसम्बर, १६५३ ई० में १६७ करोड़ 
रुपये से बढ़कर दिसम्बर, १६५६ ई० में ३०६ करोड़ रुपये हो गयी। प्रमुख बकों के राष्ट्रीयकरण 
क्रे बाद अब तो ये लघ्‌ उद्योगों को भी ऋण प्रदान करने लगे हैं, फिर भी फिस्कल कमीशन के 
शब्दों में देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए व्यावसायिक बैंकों द्वारा प्रदान की गयी साख- 
सम्बन्धी सुविधाएँ निश्चय ही अपर्याप्त हैं । 

(५) सरकार तथा सरकारी संस्थाओं से ऋण :--वरतंमान समय में औद्योगिक वित्त 
प्रदान करने का एक प्रधान साधन भारत सरकार, राज्य सरकार तथा सरकारी वित्तीय संस्थाएँ जैसे 
ओऔदयोगिक वित्त निगम (607 शिंगक्षाएए (0०फ॒णक्षांणा ), राज्य वित्तीय निगम 
( 88८ गिंरक्षाए० (णएण४० ), औद्योगिक बैक ( ]॥तप्रशांक् ऊैशाई ), यूनिट ट्ुस्ट 
( एग्ो| 77ए४ ) तथा जीवन बीमा निगम ( [6 |एशणक्षा०८ (0७7०शथं०।] ) आदि 
उल्लेखनीय हैं। वर्तमान समय में ये संस्थाएँ औद्योगिक वित्त की कुल आवश्यकता का महत्त्वपूर्ण 


भाग पूरा करती है! 


औद्योगिक वित्त एवं प्रबन्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली ५११ 


औद्योगिक वित्त-व्यवस्था में सुधार के सुझाव 

भारत में औद्योगिक वित्त के साधनों के सर्वेक्षण से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि यहाँ 
उद्योगों को या तो पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता नहीं मिलती है या यदि मिलती भी है, तो 
इसके लिए उन्हें बहुधा अधिक मुल्य चुकाना पड़ता है । व्यावसायिक बेक उद्योगों को केवल अल्पकालीन 
साख प्रदान करते हैं। पश्चिमी देशों की तरह दीघंकालीन साख-प्राप्ति के साधनों का हमारे देश 
में अभी अभाव है। यहाँ उद्यौग-धन्धों को दीघंकालीन साख प्रदान करने के लिए केवल एक ही 
औद्योगिक बंक है। पश्चिमी देशों की तरह यहाँ संगठित पूंजी बाजार भी नहीं पाया जाताहै । 
हाल में ही, सरकार द्वारा औद्योगिक वित्त की व्यवस्था के लिए कुछ विशिष्ट संस्थाओं, जैसे-- 
विभिन्न प्रकार की वित्त निगमों एवं एक आँद्योगिक विकास बंक की स्थापना अवश्य हुई है । किन्तु, 
इनसे देश के उद्योग-धन्धों को अभी पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं हो सका है । साथ ही, ऐसा भी कहा जा 
सकता है कि देश म॑ पूजी की पूर्ति बहुत कम है। वास्तविकता तो यह है कि भारत में पूंजी के 
विनियोंग के सम्बन्ध में विश्वस्त तथा विशेषज्ञ सलाह देनेवाली संस्थाओं का अभाव है जिससे एक 
ओसत भारतीय इस कार में अपने-आप को प्राय: असमर्थ पाता है। आये दिन अनेक कम्पनियों की 
असफलता सुनकर उनकी असमथथंता और भी बढ़ जाती है। सारांश यह है कि समुचित प्रयत्नों द्वारा 
देश की औद्योगिक वित्त-व्यवस्था में आवश्यक सुधार लाया जा सकता है । 

देश को औद्योगिक वित्त-व्यवस्था में सुधार के लिए सामान्यतः निम्नलिखित 
सुझाव दिये जा सकते हैं :-- 

(१) व्यावसायिक बेंकों को उद्योग-धन्धों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित 
करना चाहिए :-सर्वश्रथम तो देश के बड़े-बड़े व्यावसायिक बैंकों की उद्योग-धन्धों के प्रति अधिक 
उदार नीति का अनुकरण करना चाहिए। ये कम्पनियों के अंशों का अभिगोपन ( प्रातद्ा- 
शपरा6 ) कर सकते हैं तथा उसी आधार पर इन्हें दीघंधकालीन ऋण भी प्रदान कर सकते है। 
व्यावसायिक बेक वर्तमान कम्पनियों के अभिनवीकरण तथा नयी कम्पनियों की स्थापना में भी 
सहायता प्रदान कर सकता है। राष्ट्रीकरण के बाद व्यावसायिक बंकों से इस क्षत्र में बहुत अधिक 
सहायता की आशा की जाती है। 

(२) विनियोगी संस्थाओं की स्थापना (5#०४क्रणला ण [॥6४गराथा। ।08४५) :- 
छोटे-छोटे एवं बिखरे हुए विनियोजकों को सलाह देने के लिए विनियोगी संस्थाओं ([0ए९॥॥श॥ 
पएप्& ) की स्थापना की जानी चाहिए। इस प्रकार की संस्थाओं को कम्पनियों के हिस्से 
रखना चाहिए जिन्हें ये छोटे-छोटे विनियोजकों के हाथ बेच सकती हैं। इस प्रकार छोटे-छोटे 
विनियोजकों से पृ जी प्राप्त की जा सकती है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया से इस क्षेत्र में बहुत 
अधिक सहायता की आशा की जाती है। 

(३) औद्योगिक बैंकों की स्थापना :-- पश्चिम के औद्योगिक राष्ट्रों क। तरह यहाँ भी 
औद्योगिक बेंकों ( [70050] 8॥/:8 ) की स्थापना को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये औद्योगिक 
बैक उद्योगों को दीघंकालीन साख प्रदान कर सकते है। अप्रैल; १६६४ ई० में इस प्रकार का एक 
ओद्योगिक बैंक ( 0008049] ]02ए८॥०७४९४८ 897 ) भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया । 
अत: इसकी स्थापना से औद्योगिक वित्त के क्षत्र में एक बड़े अभाव की पूति की आशा की जा सकती 
है । ओद्योगिक वित्त निगम ( 7ग्रवपडफांशे गिंगभा०९४ (0050०8४०४8 ), राज्य वित्त निगम 
( 50806 777872८28| (:0:90720७078 ) तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं की स्थापाना से भी 
इस क्षेत्र से बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई है । 


५१२ भारतीय अथंशारत्र 


प्रबन्ध-अभिकर्ता प्रणाली 

(8382702 32९70९०ए 59५80॥) 
उत्पत्ति एवं विकास :--प्रबन्ध अभिकर्तता प्रणाली भारतीय औद्योगिक व्यवस्था की एक 
अपूर्व विशेषता है। यह प्रथा विश्व में अपने ढंग की निराली है। कोई भी व्यक्ति, फर्म अथवा 
कम्पनी जिसे कम्पनी के साथ किये गये समझौते के अनुसार कम्पनी के कार्यों की 
व्यवस्था का अधिकार प्राप्त है, प्रबन्ध अभिकर्त्ता ५ #ं४ध98778 38९7७ ) कहलाता है। 


( 87243800 822९708 87९ सावा[एांतप)३ 8706 270प9 06 पातरंतवपथ$ शए0, .088९8387(8 
80076 कशि]40९09)] 7९80प्र८९३, ट्ाएए ०0प (6 फालीशापएदाएए ए०र ० 7ए९08207 


976९९१९॥६ 40 [86 $(870078 76७ ००॥ट28, फाएणा06 0०7 8060॥0 ८०7०ए768, 8९00 38 
पिशाए विनव्रपटांशड द्वाते एलाशाबोए गावधबश्ल वीशा। ?घश९४85. ) ये कम्पनी के संचालकों 
के नियंत्रण एवं निर्देशों के अनुसार अथवा किसी समझौते के अनुसार ही कार करते हैं। इनके हाथ 
में कम्पनी की सम्पूर्ण व्यवस्था रहती है, फलत:ः ये कम्पनी पर अपना पूरा नियन्त्रण रखते 
हैं। इन पर संचालकों का नियन्त्रण केवल समझौते की णर्ततों के अनुसार ही रहता है। 
संचालक गण इन्हें समझौते की सीमा के अन्तर्गत ही निर्देश जारी कर सकते हैं। समझौते 
के अभाव में इनका सम्बन्ध तत्सम्बन्धी कानन के द्वारा निर्धारित होता है। 
भारत के औद्योगिक विकास में प्रबन्ध अभिकरत्ताओं का प्रारम्भ से ही महत्त्वपूर्ण स्थान रहा 
है। भारतीय प्रशुल्क मण्डल के अनुसार देश के केवल सरकारी क्षत्र के संगठित बड़े उद्योगों को 
छोड़कर अन्य सभी उद्योग प्रवन्ध-अभिकर्त्ताओं के साहस से ही पनप पाये हैं। वास्तव में, प्रबन्ध- 
अभिकर्त्ता प्रणाली का उदय भारत के औद्योगिक विकास के साथ-ही-साथ हुआ । हमारे देश में 
औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक प्राय, सभी प्राकृतिक साधन मौजूद थे, पूंजी एवं साहस के 
अभाव में नये उद्योगों की स्थापना में कठिनाई होती थी ।' प्रबन्ध-अभिकर्त्ता किसी फार्म की 
स्थापना में आवश्यक सभी प्रारम्भिक कारवाइयों को करते थे--ये फर्म की स्थापना की योजना 
तंयार करते थे, उसकी रजिस्ट्री करते थे. उसके हिस्से बेचते थे, आवश्यक १ जी प्रदान करते थे, और 
जब फमम चलने लगती तो अपनी अधिकांश पृ जी उससे निकालकर केवल प्रबन्ध तक ही अपने काय॑ 
को सीमित रखते थे । भारत के औद्योगिक विकास के प्रारम्भ में एक ऐसे वर्ग की प्रबल आवश्यकता 
थी। अत धीरे-धीर प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं का महत्व बढ़ने लगा। भारतीय बेंक भी कम्पनियों 
को दीर्घकालीन कर्ज नहीं प्रदान करते थे। अल्पकालीन साख के लिए भी ये बहुधा प्रबन्ध- 
अभिकत्तओं द्वारा ऋण की गारन्टी चाहते थे। अच्छी आधिक स्थितिवाली कम्पनियाँ भी बैंकों से 
तब तक ऋण नहीं प्राप्त कर सकतीं जब तक उनके प्रबन्ध-अधिकर्त्ता उनके ऋणों की गारन्टो नहीं 
प्रदान करे । देश के औद्योगिक संगठन में प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं के महन्वपूर्ण स्थान का यह भी 
प्रमुख कारण है। इस प्रकार देश की परिस्थितियों ने प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं को महत्वपूर्ण बनाने में 
अकथनीय सहयोग प्रदान किया है ।* 
प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की फर्म अधिकांशत: साझेदारी अथवा निजी सीमित दातित्व की कम्प- 
नियाँ ( शए४८९ ए।एा(९वं (४07एक7ए768 ) के रूप में पायी जाती हैं। इन फर्मों का 
निर्माण अधिक पैसे वाले कुशल व्यापारियों द्वारा किया जाता है। इनका उद्देश्य अपने 
अनुभव एवं ज्ञान के बल पर, स्वयं अपने या उधार ली गयी पूजी द्वारा उद्योग-धन्धों की स्थापना 
एवं उनका प्रबन्ध करना है। भारत में औद्योगिक विकास के प्रारम्भ में दो वर्गों के व्यक्तियों ने 
उद्योगों की स्थापना का काये प्रारम्भ किया । एक वर्ग तो अँग्र ज व्यापारियों एवं साहसियों का 
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था जो अपनी अथवा अपने देश की प्‌जी से भारत में उद्योग-धन्थों को स्थापना करना चहता था 
तथा दूपरा यगे बम्बई, अहमदाबाद एवं अस्य केन्द्रों के सृती-वस्त्र के व्यापारियों का था। अतः 
आज के प्रबन्ध अभिकर्त्ता-गुद्दों में से कुछ संस्थाएं भारतीय एवं कुछ यूरोपीय हैं । 

भारत में प्रबन्ध अभिकर्त्ता प्रगाली की उत्पत्ति देश में संगठित पूजी बाजार के अभाव के 
कारण ही हुई । दमारे यहाँ लोग व्यवसाय में पूंजी लगाना नहीं चाहते थे। साथ ही, देश में 
उद्योग-धन्धों की स्थापना को प्रोत्याहित करने के लिए औद्योगिक बेंकों का भी अभाव था। 
औद्योगीकरण के प्रारम्भिक काल में, जब्रकि देण में उद्योग प्रारम्भ करने के लिए साहम तथा 
पूजी दोनों का अभाय था, प्रबन्ध अभिकर्त्ता प्रणाली ने इन दोनों अभाव को पूरा किया । इसी से 
इस प्रथा को उत्पति हुई। वास्तव में, प्रत्रन्ध-अभिकर्त्ता व्यवसाय आरम्भ करते हैं, उनमें प्‌जी लगाते 
हैं, उनका प्रबन्ध करते हैं तथा अन्य पूजी प्रदान करने वालों का उस व्यवसाय में विश्वास उत्पन्न 
करते हैं । देश की ध्कट़ों कम्गनियों की स्थापना ऑजकल प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के द्वारा ही की गयी 
है । आज के सुसंगठित तथा सुखक् साधन वाले सूतो-वस्त्र तथा इस्पात उद्योग, चाय एवं कहवा 
के बगान आदि को वत्त मान स्थिति तक फँचाने में पुराने प्रअन्ध अभिकर्त्ताओं ने अकथनीय 
सहयोग प्रदान किया है । 

देश में प्रबन्ध-अभिकरत्ता प्रगाठा के स्तार का सही अध्दाजा लगाना कठिन है। एक 
साधन के अनुमार भारत में कमानयों को कुल संख्या प्रायः २५,५०० से भी अधिक है जिनमें 
प्रारम्भिक काल के मूल्व-स्तर के लावार पर प्रायः १६०० या ”७०० करोड़ रुपये की पूजी के 
विनियोग का अनुम;न किया जाता है। भारत में कम्पनियों के उत्पादन में सहायक परि-सम्पत्ति 
का प्राय: ८६ प्रतिशत भाग उत कम्पतियों की परि-यम्भत्ति है जो प्रवन्ध-अभिकर्त्ताओं के प्रत्नन्ध में 

| अनमान लगाया जाता है कि अप्र ल, १६६६ ई० में देश में ५६७० फर्म अथवा कम्पनियाँ प्रवन्ध 
अभिकर्त्ताओं के रूप से कार्य करती थीं । इनमें में २९३ साझेदारी, ७० पढिलक लिमिटेट कंम्पर्नियाँ 
या २२७ निजी कब्पनियों के रूप में काय करती थीं । 

प्रबन्ध-अभिकर्ता प्रगाली की कार्यवाही के सम्बन्ध में हाल में ही एक अध्ययन किया गया 
है जिसके आधार पर इनके द्वारा व्यवस्थित कम्गनियों का अन्दाजा निम्नलिखित तालिका से लगाया 
जा मकता है :- - 

प्रवन्ध-अभिकर्तताओं द्वारा व्यवस्थित कम्पनियों की संख्या 
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सउालाकाबकककी 


ज्ञा० अ०--३२े 


५१६ भारतीय अरथंशास्त्र 


(२) व्यवस्थापन का एकनत्रीकरण ( (४07एशाफ४णा ०4 ००700] ) ;--प्रवन्ध- 
अभिकर्त्ता प्रणाली का दूसरा प्रतान दोष यह है कि एक ही अभिकर्त्ता के अधीन बत-से उधोग-घधन्धों 
की व्यवस्था रहती है। इस प्रथा के प्रारम्भ से ही ध्यवस्थापन के एकत्रीकरण की प्रवृत्ति स्पष्ट 
दोने लगी है । इसके फलस्वरूप इनका कार्ये-क्षत्र बहुत व्यापक तथा वित्तीय पैमाना बहुत बड़ा हो 
जाता है। बिट्दार और उड़ीसा बेंकिंग जाँच समिति के अनुसार कलकत्ते की एक फर्म एन्ड्रयू यूल 
एण्ड कं० (7076७ ऐैंप८ & (०0. ) ५४ कम्पनियों का प्रबन्ध करती थी। श्री वसुवदा के 
अनुपार ब्रिटिश प्रवन्ध-अभिकर्त्ता फर्मो' में सबते अजिक बेंकडोल एण्ड कम्पनी द्वारा ६० कम्पनियों 
तथा सबसे कम बी० ए० इलियास एण्ड कम्पनी द्वारा केवल १० कम्पनियों की व्यवस्था की जाती 
है। भ!रतीय प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं में बिड़ला ब्रदर्स दवरा सबसे अधिक, प्राय: १२८ तथा सबसे 
कम सुरजमल नागरमल द्वारा ११ कम्पनियों को व्यवस्था की जाती है। किन्तु अब भारतीय 
कम्पनी अधिनियम में धशोधन के अनुसार एक प्रबन्ध अभिकर्ता अधिक-से-अधिक दस फर्मो' की 
ही व्यवस्था कर सकता हैं। अत. ५९० वर्तमान प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं में से अधिकांश के जिम्मे 
एक या दो फर्मो को ही व्यवस्था है। व्यावसायिक योग्यता एवं सावंजनिक हित के उद् श्य से 
व्यवस्थापन के इस एकत्रीकरण से बहुत लाभ की आशा की जा सकती है--उदाहरणाथ चू*कि 
एक ही अभिकर्तता फर्म द्वारा कई धम्घों की ओर से माल, यन्त्र एवं अन्य वस्तुओं की खरीद-बिक्री 
की जातो है तथा एक ह्वी कार्यालय से इन सबका प्रबन्ध होता है, अतः इससे अनेक आन्तारक 
एवं बाह्य मितव्ययिताएँ ( राह्ायद) छत 6६९७०) ९८०0707765 ) प्राप्त होती हैं। साथ 
हो, इनमे विभिन्‍न कम्पनियों में वित्तीय सहयोग सम्भव होता है क्योंकि एक कम्पनी का अतिरिक्त 
घन आवश्यकता पड़ने पर दूसरी कम्पनी को मिल जाता है । 


किन्तु अधिकांश प्रबन्ध-अभिकत्ता फर्म को व्यवस्था अयोग्य अथवा अनैतिक व्यक्तियों द्वारा 
को जाती हैं जिमते इस प्रथा में नियस्त्रग-सम्बन्धी अनेक बुराइयाँ आ गयी हैं। ऐसी स्थिति में 
व्यवस्थापन के एकत्रोकरण से व्यवस्थापन-सम्बन्धी अनेक दोष आ जाते हैं । 

(२) अन्तर-विनियोग ( [767-]०८ंंटागड़ रण घ705 | ; “प्रबन्ध अभिकर्त्ता अपने 
नियन्त्रण के अन्तगत की कम्पनियों की आधिक्य राशि दूसरी कम्पनियों को ऋण के रूप में देते हैं। 
इस प्रकार व्यवस्थापन के एकीकरण से अब्तर पिनियोग की प्रथा का प्रचलन हो गया है। बस्बई 
तथा अहमदाबाद की सूती मिलों में यह प्रथा विशेष रूप से पायी जाती है। एक कम्पनी के 
विस्तारीकरण के लिए प्राप्त घन बहुधा दूसरी कम्पनी को पुनर्जीबित करने में लगाया जाता है । 
इस श्रकार अच्छी आ्थिक, स्थिति वाली कम्पनी का धन बुरी आर्थिक स्थिति वाली कम्पनी में 
लगाया जाता है जिसका अच्छी कम्पनी की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अन्तर-विनियोग 
का समाज पर भो बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके फलस्वरूप निर्बैल कम्पनियाँ भी जीवित रहती 
हें जो समाज एवं देश के लिए निश्चय ही हानिकारक है। विनियोगी वर्ग पर भी इसका बुरा 
प्रभाव पड़ता है। १९३० ई० में सौराक स्पिनिंग एण्ड 4भिग कं० के तलपट में इसके प्रबन्ध 
अभिकर्त्ता मफतलाल चन्दुलारू एण्ड कम्पनी के नाम |६,१७,००० रुपये ऋण के रूप में दिखाया 
मया था। दस प्रकार के बहुत-से उदाहरण हमें मिलते हैं । 

(४) आर्थिक शोषण ( 5८०॥छआांए ०एॉ०8007 ) ४-- प्रबंध अभिकर्ता अपनी 
व्यवस्था के अध्तगंत की कम्पनियों का विभिन्न रूप से शोषण भी करते हैं। ये अपने पारिश्रसिक के 
रूप में कम्पनी के छाभ का एक बहुत बड़ा भाग अपने पास रख लेते हैं। ये कम्पनी से विभिन्न कृप 
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में पारिश्रमिक लेते हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं--व्यक्तिगत भत्ता, उत्पादन पर कमीशन, कच्चे 
माल पर कमीशन तथा कार्यालय का कार्य चलाने के लिए भी उन्हें कुछ धन दिया जाता है । 
१६५६ ई० के कम्पनी विधान के पूर्व प्रबन्ध-अभिकर्ता कम्पनियों से उनके माल की बिक्री के आधार 
पर अपना पारिश्रमिक लेते थे । कम्पनियों के लिए यह बिल्कुल न्याय संगत नहीं था। प्रवन्ध- 
अभिक्रर्ताओं की आय कम्ननी को सम्पूर्ण आय के प्रतिशत अनुपात में १६४६ ई० में १२ प्रतिशत 
तथा १६५२ ई० में १४ प्रतिशत थी । इससे हपष्ट है कि कम्पनियों के लाभ का एक बहुत बड़ा 
अंश प्रबन्ध-अभिकर्ता स्वयं ले लेते है । 

(५) प्रबन्ध-अभिक्रर्ता प्रणाली धीरे-धीरे वंशानुगत (॥००८०१(७7५]) हो गयी जिसके 
परिणामस्वरूप अयोग्य व्यक्ति भी प्रबन्ध-अभिकर्त्ता होने लगे। अतएव अयोग्य व्यक्तियों के प्रबन्ध- 
अभिकर्त्ता होने के कारण इस सम्बन्ध में कठिनाई बहुत बढ़ने लगी । इस प्रकार प्रबन्ध-अभिकर्ता 
प्रणाली से व्यापार के संचालन में भी शिथिलता आ जाती है। 

(६) अनुचित परिकल्पना को प्रोत्साहन :---इस प्रणाली के फलस्वरूप अंशों में बहुत 
अधिक मात्रा में परिकस्पना (.9ए7० 5८७)८ 59००प५)०।१०09) द्वोने लगी है। ये विभिन्‍न प्रकार 
के अँशों के मूल्य में अपनी इच्छानुआर परिवर्तत करने को कोशिश करते हैं जिससे विनियोक्ताओों 
को बहुत ही दह्वानि द्ोती है । 

(७) संचाल्कगण भी इनके हाथ की कठपुतली बन गये :--कम्पनी की दैनिक कार्य- 
वाही के लिए संचालकगण द्वी जिम्गेदार होते हैं। किन्तु थी रे-बीरे ये संचालकगण प्रबन्ध-अभिकर्ताओं 
के हाथ की कठपुतछी की तरह होते हैं, अत: इन्हीं के इशारे पर सारा कार्य करते हैं । 


प्रबन्ध-अभिकर्ता प्रणाली का भविष्प 
( पाल 0! ८ १६०॥०९)॥78 386709 5%89६ा ) 


इस प्रकार उपरोक्त सभी दोषों के विवरण रो स्पष्ट है कि प्रबन्ध-अभिकर्त्ता प्रगाली वतंमान 
परिस्थितियों में सर्वंत्रा उपयोगी नहीं रद्ठ गयी है। प्रारम्भ में इस प्रथा ने देश के औद्योगीकरण 
में निस्सन्देह्द बहुत ही महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था, किन्तु आज विभिन्‍न दोषों के फलस्वरूप 
यह सर्वथा अनुपयोगी हो गयी है। तब क्या इस प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए ? इस सम्बन्ध 
में हमारे समक्ष दो भिन्‍न दृष्टिकोण हैं। उदःहरण के लिए, प्रो० के० टी० साह के अनुसार “यह 
प्रथा बिल्कुल बेकार हो गयी है, अतः इसे यथाशीघ्र समाप्त करना अनिवायं है।” 
( चाह 9५शछहा क्‍8 70स्‍टा 700. शाते कप्ताठी), वै्का गाते फ़द्ाएा छाते 32]0550 
बाप ग्रापज 926 #90०क्रेटपे क्वा पीट ४९०५ व750 0]9009॥9, ) किस्तु १६४६-७० ई० 
का किस्केड कमीशन इस प्रथा को सम|त्त करने के बजाय इसमें सुधार छाने के पक्ष में था। कम्पती- 
विधान स्रिति की भी यही राय थी | समिति के अनुसार देश की विभिन्‍न परिस्थितियों को ध्यान 
में रखते हुए वत्तेमान आधिक व्यवस्था के अन्तगत प्रबन्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली पर निर्भर करना 
आवश्यक जान पड़ता है। समिति की राय में इस प्रथा में निस्सन्देह बहुत-से दोष आ गये हैं, फिर 
भी सुधार द्वारा इससे निजी क्षत्र में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। फलत: समिति 
ने इसके अवगुणों को रा करने के लिए कम्पनी अधिनियम की प्रबन्ध अभिकर्त्ता-सम्बन्धी धाराओं 
में आवश्यक धशोधन के लिए भी सुझाव दिया था। योजना आयोग भी कम्पनी विधान समिति 
को राय से राहमत है। कम्पनी विधान समिति ने प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति की शर्ते, उगके 
पारिश्रम्रिक तथा उनके उधार लेन-देन सम्बन्धी अनबन्ध एवं कम्पनी की खरीद-बिफ्री के अधिकार 
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के सम्बन्ध में संशोधन की सिक्रारिश की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय 
कम्पनी अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया गया है जिसमें प्रबन्ध अधिकर्त्ताओं पर तरह-तरह 
- के नियन्त्रण की व्यवस्था भी की गयी है । 

उक्त तथ्यों के विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हूँ कि प्रबन्ध-अभिकर्ता प्रणाली अब 
बत्त'मान परिस्थितियों में ल!भदायक नहीं रह गयी है । अत: देश के औद्योगिक विकास के हित में 
हसे समाप्त कर देना ही अधिक उपथुक्त होगा। प्रउन्व-अभिकर्त्ता निजी क्ष त्र के ओद्योगिक गरुह्ों को 
वित्तीय सहायता अवश्य प्रदान करते हैं, किन्तु देश के औद्योगिक हित में यह आवश्यक है ।क निजी 
क्षेत्र को तित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अधिक उचित एवं संगठित व्यवस्था के विकास 
को प्रोत्साहित किया जाय । इसके लिए देश में ओद्योगिक बेंकों के गंगठन को प्रोत्याहित करना 
आवश्यक है। साथ ही, उद्योगों के सहायता विभिन्‍न रांस्थाओं एवं निगमों की स्थापना के 
फलस्वरूप अब इस प्रकार की शोयषक प्रया बिल्कुल अनावश्यक तथा अगुवथोगी हो गयी है, अत: इसे 
समाप्त करना ही अधिक उचित जान पड़ता है । 

१६५६ ई० के पूर्व प्रबन्ध-अभिकर्ता प्रणाला में सुघ्रार ( १८॥०४७8 4॥ फ€ 
09278. /86000ए7 5एशदा। छाव07 40 ]996 (,टयाएवाओ ७६ ) “उपरोक्त कारणों 
से देश में धी रे-धी रे प्रबन्ध-अभिकर्तता प्रणाली के विरुद्ध प्रतिक्रिया होने ठगी जिसके फलस्वरूप 
भारतीय कम्पती विधान में १६३६ ई० में संशीधन विया गया तथा प्रवन्ध-अभिकर्त्ताओं पर 
निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगाये गये :--४१) किसी भी प्रबत्ध-अभिवतत) की नियुक्तित २० वर्षों से 
अधिक के लिए नहीं की जा सकती है। पुराने प्रबन्च-अभिकत्ताओं की नि।क्ति भी इस विधान 
के प्रारम्भ होने से २० वर्षों के बाद समाप्त हो जायगी । (२) इसके अनुसार प्रज॒न्ब-अभिकर्त्ताओं 
का वेतन भी लाभ के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में तिश्चत कर दिया गया तथा जिम वर्ष छाभ 
नहीं होता, उस <षं इन्हें एक न्यूनतम रकम कायालय के भत्त के रूप में देने की व्यवस्था-को 
गयी। (३) ऋण क्रे लेन-देन के मम्बन्ध में भी कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। इस राशोधन के 
अनसार किसी एक कम्पनी के कोष का एक हो प्रबन्ध अभिकर्त्ता के अन्तर्गत को किसी दूसरी कम्पनी 
के विकास में उपयोग नहीं किया जा सकता । (४) कोई भो प्रत्रन्ध-अभिकर्त्ता कम्पनी के संचालक- 
मण्डल के एक-तिद्ाई से अधिक संचालकों को मनोनीत नहीं कर सकता। (५) कम्पदी प्रविवरण 
में प्रबन्ध-अभिकर्त्ता के साथ किये गये समझोते को शर्तों को दिखलाना भी अनिधाये बनाया गया । 

इसके अतिरिक्त और भी बहुत-से संशोधन किये गये, किन्तु ये संशोधन ब्रिटिश शासन-काल 
में उचित रूप से लागू नहीं किये गये। अतएव इस स्थिति में कोई संतोषजनक सुधार नहीं हुआ । 
अतः, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अक्टूबर, १६५० ई० में एक कम्पनी विधान समिति ( (0०ए.७॥९ 
[8७ (0०णग्राणा।6८ ) को नि:क्ति की गग्री। समिति ने इस सम्बन्ध में बहुत से महत्त्वपूर्ण 
सुझाव दिये जिनके आधार पर संसद में एक भारतीय कम्पनी विधेयक प्रस्तुत किया गया जो संसद 
द्वारा पारित होने पर १ अप्र ल, (६९५६ ई० से ला ग्‌ किया गया । 

१९५६६० का भारतीय कम्पनी विधान तथा प्रबन्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली (7'॥० 
[पीना (॥07ए27॥८5 46 ० 9956 प्रात ॥86 'शाबह7 0 80९007 ४५४६॥॥) :--१६ ५६ 
ई० कम्पनी अधिनियम के निम्नांकित तोन मुझ्य उहश्य है--(१) समुचित विधान द्वारा कम्पनी 
व्यवस्था की बुराइयों को दूर करना, (२): अंशवारियों एवं जनसाधारण के हितों के व्यवस्थापकों 
को कार्यवाहियों के विरुद्ध सुरक्षा; तथा ($) सिम्री -क्षत्र को समाजवादी ढाँचे की सामाजिक 
व्यवस्था की स्थापना के योग्य बनाना | प्रदरपनअभिकत्ता प्रणाली के सम्बन्ध में इस अधिनियम में 
निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गयी हैं :-- ४ 





औद्योगिक वित्त एवं प्रबन्ध-अभिकर्ता प्रणाली ५१९ 


() इसके द्वारा एक विशेष वर्ग के उद्योग तथा व्यापार के अन्तर्गत की सभी कम्पनियों 
की व्यवस्था में २५ अगस्त, 2६६० ई० के बाद प्रबन्ध-अभिकर्त्ता की नियुक्ति अथवा पुननियुक्ति 
की स्त्रीकृति सर्वप्रथम क“पनी के सर्वंसाधारण बैठक द्वारा तथा तत्पश्चात केन्द्रीय सरकार द्वारा 
कराती होगी । 

() किसी प्रवन्ध-अभिकर्त्ता को नियुक्ति एक बार में १५ वर्षों से अधिक के लिए नहीं 
को जा सकती । 

(30) साथ ही, इस अधिनियम के अनुसार १५ अगरत, १६९६० ई० के बाद कोई भी 
प्रबन्ध -अभिकर्ता एक साथ १० कम्पनियों से अधिक का प्रग्नन्ध नहीं कर सकता है। इनके अति- 
रिक्त दिवालिया होने अथवा कम सं-कम ६ साह का कारावास मिलने पर प्रबन्ध अभिकर्ता को 
स्वतः पदत्याग कर देना पड़ेगा। 

(४) वेतन के सम्बन्ध में इस बात की व्यवस्था की गयी कि प्रवन्ध-अभिकर्त्ताओं को 
साम,न्यत: कम्पनी के वाधपिक वास्तविक छाभ (/770//[ ॥९६ [0706/) के १० प्रतिशत से अधिक 
वेतन के रूप में नहीं दिया जा गकता है | इससे अधिक वेतन देने के लिए कम्पनी को एक विशिष्ट 
प्रस्ताव द्वारा अनुमति प्रदान करना होगी तथा इस आधार पर केन्द्रीय सरकार की अनुमति भी 
प्रात्त करनी होगी। प्रवन्व-अधिकलाजी के अविकार पर भो इस नियम द्वारा व. तनसे प्रतिबन्ध 
लगाये गये हैं । 

(४) प्रवन्च-जभिकर्त्ता ऐसी ठप्रायतायिक इकाइयों में जिनमें केवल पाँच तक संचालक हैं 
एक संचालक को नियुक्ति तथा पाँच से अधिक संचालकताली कम्पनियों में दो संचालकों की 
नियुक्ति कर सकता है। साथ ही, प्रतन्ध -अभिकर्ता अपने #'घिकारों का प्रयोग समझ्ौते की 
शर्ता के अनुसार संचालक मण्डल (3050 ० 0)76८0079) के निरीक्षण एवं निदंश में ही कर 
सकते हें । 

(४१) इस नियम द्वारा प्रबन्य-अभिकर्त्ताओं पर और भी बहुत-से प्रतिबन्ध लगाये गये हैं 
जपे--एक ही प्रबन्ध -अभिक्रत्ता के प्रबत में एक से अधिक कम्पनियों के बीच अन्तर-विनियौग, 
कम्पनी द्वारा उसी वर्ग की अन्य कम्यनियों के अंशों को खरीदना तथा प्रबन्ध -अभिकर्तता के अन्तर्गत 
की कम्पनियों द्वारा प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं को कजे देता आदि पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है। इन 
सब नियमों के उल्लेघन करते पर कठिन दण्ड को व्यवस्था भी की गयी 

(एं) इस अधिनियम के अनुसार कियी कम्पनी की साधारण सभा के एक साधारण 
प्रस्ताव द्वारा प्रबन्ध -अभिकर्तताओं को घोखा अथवा विश्वासघात करने, कर्तव्यच्युत तथा कुप्रबन्ध 
के लिए उनके पद ये हटाया जा सकता है 

भारतीय कम्पनी (संशोधन) अधिनियम १६६० ओर प्रबन्ध-अभिकर्त्ता-प्रणाली (फ्द्वा 
(3400009708 हैच्रादातेग्रार्प्र। ८ !960 क0ते धार १8709 (९॥707ए 2ए6)॥८५७ 5५8(677) पा 
१९६५६ ई० के कम्पनी विधान की बत्त अधिक आलोचना की जाने लगी, अतएवं सरकार ने इस 
विधान के संशोधन के सम्बन्ध में राय देने के लिए एक समिति की नियुक्षित की जिसके प्रतिवेदन 
के आधार पर कम्पनी विधान में पुनः संशोधन #आ जो दिसम्बर, १६६० ई० से लागू है। इस 
संशोधन के द्वारा प्रबन्ध-अभिकर्ता प्रणालो में चले आने वाले बहुत-से दोषों को दूर करने का 
प्रयास किया गया है। सबंप्रवम तो प्रबन्ध अभिकर्त्ता किसी कम्पतती के कोष का पुनतविनियोग नहीं 
कर सकते | प्रबन्ध-अभिकर्ता के पाश्तोषिक के सम्बन्ध में भी इसमें कई दंशोधन किये गये हैं । 
साथ ही, इस संशोधन के अनुमार कोई भी व्यक्ति अथवा फर्म किसी कम्पनी का प्रबन्ध -अभिकर्ता 


५३० भारतीय अधथंशस्त्र 


तभी हो सकता है जबकि उसके नाम सार्वजनिक कम्पनी के १० प्रतिशत तथा निजी कम्पनी के 
५ प्रतिशत हिस्से हों । द 

प्रबन्ध -अभिकर्ता जाँच समिति (७7288॥77 2 2९॥09५9 ॥70 प्रा। ४ (+०7706८, 
]966) :-किल्तु इन सब के बावजुद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका। अतएवं भारत 
सरकार ने डॉ० आई० जे० पटेल की अध्यक्षता में एक समिति की नियुविति की जिसका प्रधान 
उद्द श्य प्रबन्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली को समाप्त करने की बांछनीयता पर विचार करना था। समिति 
ने चीनी, सूती-वरुत्र, सीमेंट, कागज तथा जूट उद्योगों में प्रबन्ध-अभिकर्क्ता प्रशाली को कार्येत्राही 
का अध्ययन किया तथा इन उद्योगों से इस प्रथा को समाप्त करने को सिफारिश की । किन्तु इस 
प्रथा को समाप्त करने में समिति ने धीरे-धीरे तथा सावधानीपूवंक कार्य करने का सुझाव दिया। 
भारत सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा इन उद्योगों में २ अप्रल, 
१६६७ से नये प्रव्न्ध-अभिकर्त्ताओं को नियुक्ति को बिल्कुल बन्द कर दिया तथा अप्र ल, १६७० 
से इन उद्योगों से प्रबन्ध -अभिकर्ता प्रणाली को समाप्त करने की घोषणा की, किन्तु १६६८ ई० के 
भारतीय कम्पनीज विधान में संशोधन के अनुसार १ अप्रैल, [६७० ई० से देश के सभी उद्योगों 
से प्रबन्ध -अभिकर्त्ता प्रणाली को समाप्त करने की व्यवस्था की गयी । साथ ही, सक्रटरो तथा 
ट्रजरर के द्वारा कम्पनियों की व्यवस्था को भी उसी दिन से समाह्ष कर दिया गया । 

किन्तु इस संशोधन का परिणाम यही हुआ की पहले के जो मैनेजिंग एजेन्ट थे वही अब 
इन कम्पनियों के;मेनेजिंग डायरेक्टर तथा कुछ हालतों से मेनेजिग कन्सलटेट. (४७7 28)798 
(407580]६87(5) आदि हो गये तथा तनख्वाह आदि के रूप में बडी-बड़ी रकमें लेते हैं। 

विज्वेष अध्ययन-सू ची 
]. & ६, िहुगा :; शिगाबएंत॥ए 0४८१८८५ 30 [065%, 
2, 7४, (.. 8. :ै ६, : एक सर ा3९7४8 2ए९०१०९ए 598(८7---0 २९ए१९७ 
04 ॥05 ४०67छ708 &70व 9)080९०५, 

3, 7, 70)855, 8. विधेपधव&) 467079865 ॥) [70]9, 
4, रि8०070 06 ४४6 )(७॥928॥78 282९7 फावुणाए (0फ्रागा0९९, 966, 
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अध्याय : २१ 
औद्योगिक वित्त निगम एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं 
(फावेप्रछाशंशों 7क्राररट (एणकण्एनधाएत्र छ्ाते 2ध९५ 
पचग्मलंथी 550एएॉ)0795) 

परिचय :--द्र, तगति से औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में स्थायी एवं चल पृ"जी 
की आवश्यकता पड़ती है । छोटे अथवा बड़े, सभी उद्योगों को इन दोनों प्रकार की पूंजी की 
आवश्यकता पड़ती है। भनन्‍्य देशों की तरह हमारे देश में भी बड़े-बड़े उद्योगपतियों को अपनी 
ओऔद्योगिक योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए सुविधापूर्वक पूंजी प्राप्त हो जाती है। आवश्यकता 
पड़ने पर ये बेंकों से भी कर्ज ले लेते हैं, अपने मित्रों को विनियोग के लिए प्रोत्साहित करते हैं तथा 
इनके अधीन की कम्पनियों के ऋण-पत्र भी सुगमतापूर्वंक बिक जाते हैं। वित्त-प्राप्ति के क्षत्र में 
वास्तविक कठिनाई का सामना उन व्यापारियों को करता परता है जो इस क्षत्र के लिए होते 
हैं। इनके पास उचित योजनाएं तो रहती हैं किन्तु उन्हें कार्यान्वित करने के लिए पूंजी का 
अभाव रहता है। इस प्रकार के व्यापारियों को वित्तीय सहायता की सर्वाधिक आवश्यकता होती 
है। जम॑नी आदि पश्विमी देशों में औद्योगिक बेंक इम कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करते 
हैं। किन्तु, भारत में ओद्योगिक बेंकों का अभाव है। यहाँ पश्डिमी देशों की तरह विनियोगी 
संस्याए ([7ए९४४॥6॥ ७७५६५) तथा निर्गंम गृह (55०८ 605८5; भी नहीं पाये जते हैं। 
साथ ही, व्यावसायिक बेंक केवल अल्पकाल के लिए ही ऋण प्रदान करते हैं । अत: हमारे देश मे 
दीघेकालीन वित्त-प्राप्ति के साधनों का बिल्कुल अभाव है जिसके लिए एक विशेष प्रकार की संस्था 
की स्थापना की आवश्यकता बहत दिनों से महसूम होता रटी है । 

आ्रौद्योगिक वित्त-निगम 
([आतप्रषपरपदों ।प्रित॥00९ (५07]00780)) 

इस अभाव को दूर करने के लिए औदबोगिक आयोग ने ओद्योगिक बेंक को तरह एक 
विशेष प्रकार की संस्था के निर्माण का सुझाव दिया था। केन्द्रीय बैंकिंग जाँच-समिति ने भी इस 
कार्य के लिए देश में एक औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना का सुझाव दिया था । किल्तु, स्व- 
तन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व तक इस प्रकार के निगम की स्थापना नहीं की जा सको थी। अम्ततः, 
संसद्‌ द्वारा स्त्रीकृत एक अधिनियम के आधार पर १ जुलाई, १६४८ ई० को भारत सरकार द्वारा 
ओद्योगिक वित्त-निगम ( [70 .50779] 478706 (407 0079(07 ) की स्थापना हुई । निगम 
एक अठ्ध नस्वतंत्र ($८॥]-8५(07070 05 ) संस्था है जिसके अंशधारी भारत सरकार, रिजर्व बैंक 
तथा कुछ विशेष प्रकार की संस्थाएं हैं। औदुयोगिक वित्त निगम को स्थापना के द्वारा सरकार ने 
इस क्षत्र की एक ब,त बड़ी कमी को दूर किया है। औद्योगिक वित्त निगम एवं अन्य वित्त 
तथा विकास निगम देश के ओदुयोगिक विकास में बहुत अधिक सहायक हो रहे हैं तथ। आयोजित 
आध्धथिक विकास के लिए देश में पृ जी के निर्माग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। 


४३२ भारतीय अथ॑ैशास्त्र 


निगम का संगठन (078503०4०७ ० (॥6 4. #, ८.) :---औदुयोगिक वित्त निगम 
की अधिकृत पूंजी (80०॥0077820 ८७]0०)) १० करोड़ रुपये है जो पाँच-पाँच हजार रुपये के २० 
हजार पूर्ण परिदत्त अंशों ([७)| ७०४५५७० 800०7७५) में वभाजित है। इसमें से अब तक ८९३५ 
करोड़ रुपये के १६,७०० हिस्से जारी किये गये हैं जो पृर्णरूप में क्रम कर लिये गये हैं। इसके 
हिस्तेदार भारत सरकार, रिजवें बंक ऑफ इण्डिया, अनुसूचित बेंक, बीमा कम्पनियाँ, विनियोग 
ट्रस्ट एवं सहकारी बेंक आदि हैं। निगम के हिस्सों को केन्द्रीय सरकार द्व।रा उनके मूलधन तथा 
२३ प्रतिशत लाभांश को गारंटी मिली हुई है। 


निगम का प्रबन्ध १२ व्यक्तियों के एक संचालक मण्डल द्वारा होता है। इनमें से केन्द्रीय 
सरकार द्वारा तीन तथा रिजव बंक द्वारा दो संचालक मनोनीत किये जाते है। इनके अतिरिक्त 
दो संचालकों का अनुसूचित बेंकों, दो का सहकारी बेंकों तथा दो का बीमा कम्पनियों एवं अन्य 
हिस्पेदारों द्वारा निर्वाचन होता है। प्रबन्ध संचालक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा को जातो 
है। इनमें से पाँच संचालकों की एक प्रबन्ध अथवा शासकोय सभिति दह्ोती है जिसमें प्रबन्ध संचा- 
लक के अतिरिक्त मनोनीत वंचालकों द्वारा नि्राचित दो तथा निर्वाचित संचालकों द्वारा निर्वाचित 
दो संचालक रहते हैं । 


औद्योगिक वित्त निगम के कार्य 
(['धा८(0॥5$ 0०| ॥06 [.47'. (. ) 

औद्योगिक वित्त तिगम के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं :-- 

(१) निगम भारत की किसी भी ऐसी पढ्छिक लिमिटेड कम्पदी अथवा सहकारी संझवा को 
जो निर्माण, खनिज या विद्य त उदयोगों में लगी हो, २५ वर्षों की अवधि तक के लिए ऋण प्रदान 
कर सकता है तथा उनके ऋण-पतन्रों (8८520ए07"८४) को खरीद सकत। है। औदयोगिक विक्त- 
निगम के विधान में ११६० ई० के संशोधन के अनूसार निगम औदयोगिक संरुधाओं की हिस्सा 
पूजी में भी प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकता है । 

(२१) औद्योगिक संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले ऐसे ऋण अथवा जारी किये गये ऋण-पत्रों 
की गारण्टो प्रदान करना जो २१ वर्षों के भीतर ही वापस की जानेवाली हों । 

(३) ओऔदयोगिक संस्थाओं द्वारा जारी किये गये स्टॉक, शेयर, वाण्ड तथा ऋण-पक्नों का 
अभिगोपन (पातवेटएछाप( गए), यानी उनके भुगतान का उत्तरदायित्व लेना । किन्तु, यह आव- 
श्यक है कि इस प्रकार के स्टॉक, शेयर, ऋण-पत्र आदि सात वर्षों के भीतर ही बिक जाएँ। 

ऋण लेनेवाली संस्थाओं क॑ संचालक मण्दल में निगम अपना प्रतिनिधि ममोनीत कर 
सकता है तथा ऋण की शर्त्तों को भंग करनेवाली संस्थाओं की अपने नियन्त्रण के अन्तगंत भी ले 
सकता है । 

इस प्रकार निगम का प्रमुख उद्द श्य बड़े उदयोगों को जिन्हें प्‌*जी बाजार में कर्ज नहीं 
मिलता, दी एवं मध्यकालीन कर्ज प्रदात करना है। निगम कंवल निजी क्षत्र के उद॒योगों को 
ही ऋण देता है। निजी क्षत्र में भी कंवल पछ्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं 
को जो वस्तुओं के निर्माण, खनिज अथवा बिजली के उत्पादन में लगे हों, ऋण देता है। 
यह प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों तथा साझेदारी संस्था्ों को ऋण प्रदान नहीं करता है। निगम 
राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देता है। इस प्रकार निगम का 
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प्रमुख कार्य उद्योगों को दी एवं मध्यकालीन आ्िक सहायता प्रदान करना है । किन्तु ऐसा करने 
में यह व्यावसायिक बकों से प्रतियोगिता नहीं करना चहता । वास्तव में, निगम का प्रमुख उद्द श्य 
आशिक क्षत्र में व्यावसायिक बेंकों को सहायता देना है जिससे देश में पुरजी की समस्या के समा- 
धान में ये दोनों समुचित सहयोग प्रदान कर सके । 


निगम किसी एक कम्पनी को अपनी परिदत्त पूंजी के दस प्रतिशत या ५० राख रुपये, जो 
भी कम हो; से अधिक ऋण नहीं ध्रदान करता । किन्तु, १६५३ ई० के एक संशोधन के अनुमार 
अब इस रकम को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया हूँ, यानी अब निगम किसी एक कम्पनी 
को एक करोड़ रुपये तक का भी कर्ज दे सकता हैं । किन्तु इस प्रकार के कर्जे की भारत सरकार 
रा स्वीकृति आवश्यक हूँ । 

अपने उद् श्यों की पूति के लिए निगम अन्य आवश्यक कार्यों को भी सम्पन्न करता है। 

इस प्रकार निगम उद्योगों की सहायता के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। इससे 
देश के ओद्योगिक विकास में निश्चय ही ब(त अधिक सहायता की आशा की जातो है । ऋण 
अथवा सद्दौयता के लिए प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों पर विशेषज्ञों द्वारा जाँच की जाती हैं। ऋण 
देने के पृ्व निगम द्वारा उद्योगों के राष्ट्रीय महत्त्व, व्यवस्थापकों की योग्यता, कच्चे माल तथा 
विशेषज्ञों की व्यवस्था, योजना की व्यावह्यारिकता तथा कुल व्यय, उत्पादन की किस्म एवं जमा- 
नत आदि पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता हैं । किन्तु इनकी जानकारी भी आवश्यक है 
कि निगम द्वारा दी जानेवाली सहायता का उपपुक्त ढंग से उपयोग होता है अथवा नहीं । साथ 
ही, निगम किसी कम्पनी अथवा फर्म की आशिक स्थिति में सुधार लाने के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव 
भी दे सकता है । 

निगम के साधन (रि९४०पा०८६ 0| 6 [आर्तेपावब) 4 वंत870८ (:07[907 9(0॥ )--- 
ओद्योगिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निगम को साधनों की आवश्यकता 
पड़ती है, जिसे वह निम्न प्रकार से प्राप्त करता हूँ :--- 


(क) टोयर प्जी ( 576 ८5ज़ादवं ) या वेप्रवम तो निगम की अधि कृत पूजों 
१० करोड़ रुपये हैं जो ०००० रुपये प्रति शेयर की दर में २०,००० पूर्ण प्रदत्त हिस्‍्णों में विभाजित 
हैं । अब तक निगम ने ८३५ करोड़ रुपये के (६,७०० हिस्से जारो किया हैं । 


(ख) जमा [ 72८7०80 ) :-*निगम जनता का जमा भी स्वीकार कर सकता हैं, किन्तु 
इस प्रकार के जमा की रकम १० करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो सकती तथा इसका भुगतान पांच 
वर्षों के बाद ही किया जा सकता हैं । 


(ग) बन्धरु एबं ऋण-पत्र (80705 ८पाते 2८000707 ८५) :--इईसके अतिरिक्त निगम को 
बाजार में अपने बाँड तथा ऋण-पत्रों कौ बिक्री का भी अधिकार प्राप्त हे, किन्तु इनका मूल्य निगम 
को परिदत्त पू जो तथा सुरक्षित कोप के पौँच-गुना से अधिक नहीं हो! सकता है । इस प्रकार निगम 
की कुल परिदत्त पू जी जब १० करोड़ रुपये हो जायगी ओर सुरक्षित कोप में १०७ करोड़ रुपये 
संग्रह हो जाय॑भे तो अपने पूर्ण विकसित रूप में यह बाजार में बाँड अथवा ऋण-पतन्र बेचकर १00 
करोड़ रुपये तक प्राप्त कर सकता हूँ । इस प्रकार जनता का जमा, परिदत्त पूजी, सुरक्षित कोष 
तथा बाँड एवं ऋण-पन्न सभी मिलाकर निगम के पास १६० करोड़ रुपये तक जमा हो जा सकत। 


५३४ भारतीय अधथैशास्त्रै 


हैं। मार्च, १६६६ ४६० तक निगम ने कुल ४१ करोड़ रुपये ऋण-पन्न जारी किया था तथा 
सरकार से जुन, १६६७ तक ६७ ७ करोड़ रुपये का ऋण लिया था । 


इस प्रकार निगम विभिन्न साधनों से पूजी प्राप्त कर सकता हूँ । किन्तु देश के उद्योगों 
की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निगम के साधन के वत्ंमान ज्ोतों को पर्याप्त 
नहीं कष्टा जा सकता। हससे निगम अपने कार्यों का सफलतापूवंक सम्पादन नहीं कर 
सकता । अतः इसे ओर अधिक साधनों की आवश्यकता है । इस उहश्य से १९५३ ई० के एक 
संशोधन के अनुसार निगम को १८ माद्द के लिए रिजवे बेंक से ३ करोड़ रुपये तक ऋण लेने 
का अधिकार दिया गया । साथ ही, पुनरन्िर्माण अथवा विकास के कार्यों के लिए निगम को 
विश्व बेंक से भी कर्ज लेने का अधिकार दिया गया है। १६५७ ई० के एक दूसरे संशोधन के 
अनुसार निगम को और भी ब, त-से-अधिकार दिये गये हैं जिससे वह अपने साधनों में वृद्धि कर 
सकता है । 


निगम के कार्यों का व्योरा :---अब तक निगम की स्थापना के प्राय: २४ वर्ष समाप्त हो 
चुके हैं जिमके बीच निगम ने ब त-से महत्त्वपूर्ण कार्यो' का सम्पादन किया है। निगम द्वारा बहुत- 
सी औद्योगिक संस्थाओं को दीघंकालीन कजं प्रदान किया गया हैं। मार्च, १६७१ ई० के 
अम्त तक निगम! द्वारा ३६३ करोड रुपये ऋण की स्वीकृति दी गयी थी जिरुमें से ३१३ 
करोड़ रुपये ऋण का वितरण किया गया था। इसमें से अधिकांश ऋण नयी संस्थाओं को 
दिया गया है जिम्होने स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद कार्य प्रारम्भ किया था। जुन, १६६६ ई० तक 
इसने ४३० कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की थी। जुलाई, १६६२ ई० से निगम द्वारा ऋणों पर 
६ प्रतिशत की दर से सूद ली जाती हैं। सूद तथा मूल-धन निर्धारित समय पर घुकाने से 
$ प्रतिशत की छुट भी दी जातो है । निगम केवल नये उद्योगों की स्थापना के लिए ही कर्ज 
नहीं प्रदान करता, वरन्‌ वर्तमान संस्थाओं का विस्तार तथा विकास के लिए भी कजं प्रदान 
करता हें। (६५७ ई० के संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएँ केन्द्रीय अथवा राज्य 
सरकार या किसी बेंक की गारन्टी देकर निगम से ऋण ले सकती हैं । 


निगम के कार्यों का मूल्यांकन 
( 587 5एए7/श्व540 ०06 ४९ तंग रत फद 60ए9०7०७४४०४ ) 
इस प्रकार निगप ओद्योगिक वित्त श्रदाने करने के क्षत्र में महत्वपूर्ण कायं करता 
है। किन्तु कई-एक बातों को लेकर निगम के कार्यों की आलोचना की गयी है जिनमें 
निम्नलिखित प्रमुख हैं :-- 

(१) सब प्रथम आलोचना यह हैँ कि निगम का कार्य रूढ़िवादी ढंग से चलाया जाता है जिससे 
इच्छित लाभ नहीं प्राप्त हो पाता । निगम ने अत्र तक आर्थिक सह्टायता की मांग करनेवाले अधि- 
कांश आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया है । साथ ही, आवेदन-पन्नों पर विचार करने में निगम 
क्षारा अनावश्यक रूप से दर भी की जाती हूं जिससे उद्योगों को उचित सगय पर सहायता नहीं 
मिल पाती । १६४८ ई० से १९६२ ई० के बीच १५ वर्षो में प्राय: २२२ करोड़ रुपये ऋण 
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की माँग के लिए ८२२ आवेदन-पत्र दिये गए थे जिनमें से केवल (३०२७ करोड़ रुपये की मांग 
वाले ४२७ आवेदन-पत्र का ही स्वीकृत किया गया । निगम के अधिकारियों के अनुसार आवेदन- 
पात्रों की इस अत्यधिक अस्वीकृति का मुख्य कारण आवेदन पन्नों के साथ उचित योजना का अभाव 
बतलाया जाता है। निगम के विरुद्ध यद्द भी कद्दा जा सकता है कि तिगम ने आवेदन-पन्नों की 
स्वीकृति में पक्षपात दिखलाया है। इस पक्षपात के आरोप की जाँच के लिए भारत सरकार द्वारा 
निगम के कार्यों की जाँच के लिए एक समिति की नियुक्ति को गयी थी जिसने निगम को इसके 
विरुद्ध लगाये गए पक्षपात के अभियोग से मुबत कर दिया है । 


(२) निगम के विरुद्ध दूसरी आलोचना यह्ट दी जाती है कि यह ऋण के लिए ब्याज अधिक 
लेता है। आजकल निगम द्वारा प्राय: ६ प्रतिशत व/षिक ब्य[ज लिया जाता है। इसमें से निर्धारित 
समय पर ऋण चुकानेवालों को 2 प्रतिशत को छुट दी जाती है। निगम मुख्यतः: दीघकालीन 
ऋण प्रदान करता है| दीघंकालीन ऋण के लिए ब्याज को यह दर निप्रचय ही अधिक है। अत: 


अधिकांश कम्पनियाँ निगम से ऋण लेना नहीं चाहती हैं। निगम के ऋण को अधिक लोकप्रिय बनाने 
के लिए ब्याज की दर में कमी आवश्यक है । 


(३) निगम द्वारा अभी तक ब(त कम रकम ऋण के रूप में दी गयी है। माच, १६७१ ई० 
के अन्त तक निगम ने कुल ३६३ करोड़ रुपये की ऋण की स्विकृति दी थी जिसमें से ३१३ 
करोड़ रुपये यानी कुल स्त्रीकृत ऋण का केवल ८० प्रतिशत भाग ही दिया गया था | इससे स्पष्ट 
है कि अभो तक निगम ने वास्तव में बहुत ही कम रकम ऋण के रूप में दिया है। इस सम्बन्ध 
में निगम के अधिकारियों का कहना है कि इसका कारण समुचित आवेदन-पतन्रों का अभाव है । 
किस्तु यह तथ्यहीन जान पड़ता है क्योंकि निगम के पास आने वाले अधिकांश आवेदन-पन्नों को 
अस्वीकृत कर दिया जाता है। साथ द्वी, उपथुक्त आवेदन-पत्रों के अभाव की जिम्मेवारी भी निगम 
के अधिकारियों पर ही है। इनके असहयोग तथा विलम्ब की नीति के फलस्वरूप आवेदन पत्रों 
का अभाव बना रहता है । | 


(४) निगम के विरुद्ध एक आलोचना यह भी दी जाती है कि निगम ने अभी तक बहुत 
कम कम्पनियों के भंशों एवं ऋण-पन्नों का अभिगोपन ( एऐंडवेदा-शांधंगए्ठ ) किया है। जुन, ' 
१६६७ ई० तक निगम ने केवल २२ करोड़ रुपये के अभिगोपन की स्वीकृति प्रदान को थी। 
यह निश्चय ही बहुत कम है । इससे स्पष्ट है कि निगम ने अबतक अपने कार्य को मुख्यतः कम्पनो 
को ऋण प्रदान करने तक ही सीमित रखा है । इस सम्बन्ध में निगम के तत्कालीन अध्यक्ष श्री लाला 
श्री राम ते निगम की एक सामान्य बेठक में बतलाया था कि ' औद्योगिक वित्त निगम का उ्ंश्य 
पू'जी बाजार के प्रक के रूप में कार्य करना है न कि पूंजी बजार को बिल्कुल हटाकर स्वयं 
उसका स्थान ले लेना है ।' किन्तु अध्यक्ष का यह अभिमत निगम के उह श्यों को स्पष्ट नहीं करता 
वास्तव में अधिकारियों द्वारा निगम के उद श्यों के सम्बन्ध में उचित दृष्टिकोण नहीं अपनाया 
जाता है। यदि देश में विकसित पू'जी बाजार होता तो इस प्रकार के निगम को स्थापना की कोई 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती । 


(५) निगम के विरुद्ध कुछ आलोचकों का कहना है कि निगम द्वारा पूर्व विकसित राज्यों 
को ही अधिकांश ऋण विये गये हैं। उदाहरणा्थ जुन, १६६६ ६० तक निगम द्वारा दिये 
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गये कुल ऋण का ४५ प्रतिशत भाग केवल मद्दाराष्ट्र, मद्रास तथा पश्चिमी बंगाल जैसे ओद्योगिक 
राज्य को ही दिया गया था। इसी प्रकार उद्योगों के चुनाव में भी यही बात पायी जाती है । 
अधिकांश ऋण उन्हीं उद्योगों के अन्तगंत की कम्पनियों को दिये जाते हैं जो पहले से ही विकसित 
स्थिति में हैं। वास्तव में, निगम को ऋण प्रदान करने में पिछुड़े राज्यों तथा अधिकसित उद्योगों 
को प्राथमिकता देनी चाहिए । 

(६) निगम द्वारा केवल पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों एवं सहकारी संस्थाओं को ही ऋण 
दिये जाते हैं, अत प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियाँ तवा साझेदारी की संस्थाएँ इस लाभ से सव'या 
वंचित रह जाती हैं। यह भी उचित नहीं जान पड़ता । 

(७) निगम के अधीन एक ांजिक जाँव-सह-आधथिक अनुसंधान विभाग” ( "'€ल्यांव्णे 
पए 68४0 98007-0ण-गिटणाणारां८ ि९५८३/०॥ ॥029&707675 ) की बड़ी आवश्यकता 
हैं। इसके अभात्र में आवेदन-पन्नों की सथुचित जाँच में निगम को कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता हैं। अतः, निगम के तत्वावधान में एक आशिक अनुमंधान विभाग की स्थापना अति 
आवश्यक हूं । 

सुचेता कृपलानी कमिटी को सिफारिशों :--इस प्रकार औद्योगिक वित्त निगम के 
विरुद्ध अनेक आलोचनाएं दी जाती हैं जिनमें से अधिकांश उपयुक्त जान पड़ती हैं। निगम के 
प्रथम चार वर्षों की कार्यवाही से लोगों में घोर निराशा व्याप्त हो गयो थी तथा संसद में निगम के 
विरुद्ध पक्षपात एवं विभेद का आरोप लगाया गया । फलतः भारत सरकार ने निगम के कार्यों 
की विस्तृत जाँच के लिए श्रीमती सुचेता कृऱ्छानी की अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्ति को 
जिपने अपना प्रतिवेवन ७ मई, १६५३ ई७ को प्रस्तुत किया। प्मिति ने निगम को उसके विछद्ध 
लगाये गये पक्षपात के अभिषप्रोग सेमुकत कर दिया । किल्तु. तिगस को कार्यवाही में आवश्यक 
सुधार के लिए समिति ने बहुत-से सुझाव प्रस्तुत किये जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से 
महत्त्वप॒र्ण हैं :-- 

(१) अवैतनिक अध्यक्ष की जगह पर निगम के लिए स्थायी वेतानिक अध्यक्ष 
( ज06-0776 एथं7१ (४४४॥709॥ ) की नियुक्ति की जानी चाहिए; 

(२) संचालक मंडल के सदस्पों में एक अथंशास्त्री ( 40070फां5। ), एक व्यवस्थापन 
विशेषज्ञ (6३728 ००८०६ + ०८७) तया एक चाटई एकाउल्टेन्टर ( 008767९0. 000पा- 
(806 ) का द्ोना आवश्यक हैं; 

(३) निगम के प्रत्येक शाखा-कार्यालय में एक क्षेत्रीय सलाहकार परिषद्‌ ( रिट्छझ०णणे 
ए&7८] ) का होना आवश्यक हैं; 

(४) यदि निगम के किसी संचालक का सम्बन्ध किसी ऐसी संस्था से है जिसने ऋण के 
लिए आवेदन किया हो तो इस प्रकार की संर्या को ऋण देने के लिए संचालक मंडल की बैठक 
में, जिममें वोट दतेवाले कप्र-सेकम दो-विह'ई सदस्य उपस्थित हों, संत "सम्मति से स्त्रीकृति 


आवश्यक है; 
(५) ऋण की स्त्रीकृति में अनावश्यक विलम्ब को यथासम्भव कम करने का प्रयास करना 


चाहिए; क्‍ 
(६) अगले तीन वर्षों के लिए एक फर्म के ५० लाख रुपये से अधिक ऋणवाले सभी 


आवेदनों को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति के लिए भेज देना चाहिए; तथा 
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(७) निगम को प्रतिवर्ष अपनी वापिक कार्यवाही का विस्तृत विबरण प्रस्तुत करना 
चाहिये एवं संचालन मण्डल की बैठक दिल्‍ली के साथ-साथ बम्बइ, कलकत्ता तथा मद्रास जैसे 
प्रमुख व्यावसायिक केन्द्रों में भी होनो चाहिए । 

सरकार द्वारा समिति की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं। ६ अगस्त, 
१९५५४ ई० को एक स्थायी वैतनिक अध्यक्ष की नियुक्ति को गयी। सरकार ने निगम को इसके 
मंचालन मण्डल की बैठकें कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में भी करने तथा अपनी कार्यवाही के 
सम्बन्ध में एक विस्तृत वाधिक विवरण प्रकाशित करने का निदेश दिया। साथ ही, निगम को 
इस बात का भी निर्देश दिया गया कि ऋण की स्वीकृति दते समय ५०% की न्यूनतम सोमा का 
घ्या+ रखना चाहिये तथा कर्ज लेने वाडी कम्पती की अब डो क्षमता का विशेष रूप से अनुमान 
लगा लेना चाहिये । साथ ही, किसी एक कम्पनी अथवा आवेदक को ५० लाख रुपये से अधिक 
कर्ज की स्त्रीकृति देने के पूर्व केन्द्रीय गरकार की अनुमति आदश्प्रक है। इस प्रकार समिति के 
सुझावों के आधार पर निगम के कार्यो में आवश्यक सुबार लाने का प्रयत्त किया गया है। इससे 
आशा की जाती है कि निगम देश के भौद्योगिक विकास में शेप रूप श्र सट्टायक हो सकेगा । 


राज्य वित्तीग निगम 
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भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का कार्य-क्ष त्र सीमत है। यह केवल बड़े उद्योगों के 
अन्तगंत की पब्लिक लि० कम्पनियों तथा निर्माण कार्य में लगी राह्कारी संस्थाओं को ही कर्ज॑ 
प्रदान करता है। अतः, मध्यम एप लघु उद्योगो को हित्तीय गहायता प्रदान करने के उद्द श्य 
में सितम्बर, 7९५१ ई० में एक 'राज्य वित्तीय निगम अधिनियम! ( "१९ $86 विाशालांबो 
(07ए००8५०75 #&०) 'गरित ६आ । इस अधिनियम के अनुमार भिन्‍न राज्यों में राज्य वित्तीय 
निगमों की स्थापता को जे ने लमी । इस गमय देश में १८ राज्य जित्तीय निगम हैं। इनकी 
अधिकृत पृ जी लगभग १५ करोड़ रुपये तथा परिदत्त पूंजं। २० करोड रुपये है। राज्य वित्तीय 
निगमों का संगठन भी मुख्यतः औद्योगिक वित्त तिगम के आधार पर ही किया गया है। फिर 
भी, इनमें कुछ मद्दत्त्वपूर्ण अन्तर है। सर्वप्रथम तो ओद्योगिक वित्त निगम केवल पब्लिक लिमिटेड 
कम्पनियों तथा निर्माण कार्य में लगी सहकारी संस्थाओं को सहायता देत। है, किन्तु राज्य वित्तीय 
निगम प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों साझेदाारों तथा व्यक्तिगत उप्कमों को भी सद्दायता प्रदान कर 
सकते हूँ। दूपरा अन्तर यह है कि जबकि औद्योगिक त्त निगम के हिस्से केवल केम्द्रीय सरकार, 
रिजव बेंक बीमा कम्पनियाँ, अनुसूचित बेको तथा इसी प्रकार की अन्य वित्तीय संस्थाएँ खरीद 
सकती हैं, राज्य वित्तीय निगम के हिस्से व्यक्ति-विशेष भी उनकी कुल पू*जी के २५ प्रतिशत तक 
खरीद सकते हैं। तीसरा अन्तर यह है कि औद्योगिक वित्त निगम २५ वर्षो' के लिए कर्ज की 
गारंटी दे सकता है, किन्तु राज्य वित्तीय निगम २० वर्षो' के लिए ही गारंटी दे सकता है । 

१६५१ ई० के अधिनियम के अनुसार क्रिसी राज्य वित्तीय निगम की अधिकृत पूंजी कम- 
से-कम ५० लाख रुपये तथा अधिक-से-अधिक ५ करोड़ रुपये हो सकतो है। महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश 
तथा आश्भ्र राज्यों के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों के विरा निगमों की अधिकृत पूजी २ 
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करोड़ उपये तथा परिदत्त प्‌ जो १ करोड़ रुपये है। उत्तर प्रदेश में अधिकृत पुजी ३ करोड़ रुपये 
तथा आसन्ध्र एवं महाराष्ट्र में ४ करोड़ रुपये है। इनकी पूजी के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा 
गारंटो दी जाती है। आंद्योगिक वित्त -निगम को तरह राज्य वित्तीय निगम भी बाँड तथा ऋण- 
पत्रों को भिक्री(ढारा साधन जमा कर सकते हैं । किन्तु इस प्रकार जमा की गयो रकम इसकी परिदत्त 

पूजी एवं सुरक्षित कोष के पाँच गुने से अधिक नहों हो सकती । प्रत्येक निगम का संचालन १० 

सदस्यों के एक संचालक मण्डल द्वारा होता है जितमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत ३, रिजवं बैंक 
द्वारा १, औद्योगिक वित-निगम द्वारा १; राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्रत्नन्ध संचालक तथा अन्य 
अंशधारियों के अलग-अलग ४ सदस्य रहते हैं। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम के अनुमार ये 
ग्गिम औद्योगिक संस्थाओं को २० वर्षों को अवधि तक चुकाये जानेवाडे ऋण अथवा अग्रिम दे 
सकते हैं। साथ ही, उद्योग-धन्ब्रों द्वारा लिये जानेवाले ऐसे ऋणों की गारंटी कर सकते हैं जो २० 
वर्षों के अन्दर ही वापस होनेवालो हों। इनके अतिरिक्त ये निगम किसी कम्पनी के हिस्से अथवा 
ऋणब्पत्रों के भुगतान का दापित्व इस शर्त्त पर ले सकते हैं कि सात वर्षोा' के अन्दर ही इसकी बिक्री 
हो जाय । १६५६ ई० के एक संशोधन के अनुवार इन निगमों को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार 
तथा औद्योगिक वित्त-निगम के एजेल्ट के हप में काय्य करने का भी अधिकार मिला है। साथ ही, 
इस संशोधन के द्वारा दो अथवा तोन राज्यों के लिए सम्मिलित छप से भी एक निगम की स्थापना 
की जा सकती है। १६६२ ई० के राज्य वित्तीय निगम अधिनियम में एक संग्ोधन के अनुसार 
हन निगमों को ओद्योगिक संस्थाओं द्व/रा अनुसूचित बंकों तथा राज्य सहकारो बैंकों से लिये जाने वाले 
ऋणों की गारंटो प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है । साथ ही, इस संशोधन द्वारा 
राज्य वित्तीय निगमों को किसी एक औद्योगिक संझुथा को दिये गये कर्ज की मात्रा १० लाख से 
बढ़ाकर २० लाख रुपये कर दी गयी । 


इन निगर्मों ने अब तक उद्योग-पन्चों को मुख्यतः कर्ज एवं अग्रिम के रूप में वित्तीय सहायता 
प्रदान को है। केवल आन्न्र एवं महाराष्ट्र के निगमों ने क्रमशः १७ लाख एवं ३:७५ लाख रुपये 
का ऋण-पत्र खरीदा है। साथ हो, इन निगमों ने अब तक न ती औद्योगिक संस्थाओं द्वारा जारी 


किये गये हिलमों के भुगतान का दायित्व ग्रहण किया है, न इनके द्वारा लिए जानेवाले कर्जो' को 
गारंटों ही दो है। मार्च, १६७० ई० तक राज्य वित्तीय निग्रमों द्वारा कुल १२५.९ करोड़ 


रुपये ऋण की स्व्रीकृति दी।गयी थी जिनमें से १०८९०७ करोड़ रुपये ऋण का वितरण हुआ था । 


राज्य वित्तीय निगमों की कार्यवाही का सुल्थाकित :--प्रदाँ पर राज्य वित्तीय निगमों 
के कार्यों पर ध्यान देना अनिवाये है। लघु एवं मध्यम पेमाने के उद्योगों को बहुधा तीन प्रकार 
की पू'जी को आवश्यकता होती है :--(१) प्रारम्भिक विनियोग के लिए पूंजी, (२) विस्तारी- 
करण तथा विकास की योजनाओं के लिए कर्ज, तथा (३) दैनिक कार्यवाही के लिए कार्यशील 
पुजी। अधिकांश राज्य वित्तीय निगमों ने अभी तक मुख्यतः विस्तारीकरण के लिए ही कर्ज 
प्रदान किया है तथा थोड़ी बटत का्यंशील पजी भी दी है, किन्तु प्र/रम्भिक प्‌*जी बिल्कुल नहीं 
दी गयी है। परन्तु मध्यम्र एवं लघु उच्चोगों को विस्तारीकरण के लिए कजे के अतिरिक्त कारयं- 
शील प्‌"जी की भी आवश्यकता पड़ती हैं। इस प्रकार की अधिकांश संस्थाओं के समक्ष: कार्ये- 
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शील पू'जी के अभाव की समस्या ही बहुत उग्र है जिससे इनका दैनिक कार्य ही रुक जाता है। 
इस प्रकार की संस्थाओं को बेंकों द्वारा भी बहुत दही कम पूंजी मिलती है क्योंकि इनकी वस्तुएँ 
बहुधा बेंकों द्वारा जमानत के रूप में स्वीकृत नहीं को जातो है। अत: राज्य वित्तीय निगमों 
द्वारा इन्हें कायंशील पुजी की भी व्यवस्था की जानी चाहिये अन्यथा अधिकांश उद्योगों को इससे 


कोई विशेष लाभ नहीं होगा । 


इस सम्बन्ध में दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्य वित्तीय निगमों द्वारा मध्यम 
आकार की संह्थाओं को ही अधिकांशत। सद्दायता दी जाती है। रूचु उद्योग इस लाभ से 
बहुधा वंचित रद्द जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि लघु पैमाने की ओदयोगिक संस्थाओं को 
कर्ज देने में जोखिम अधिक रहती है। साध ही, इस प्रकार की संस्थाएँ न तो अंकेक्षण की मास्य- 
पद्धति ( 2०९९छा€त #पव।ंगएु ्ावे 8०९०0पगत78 :06£(008) का ही अनुकरण करती हैं और 
ने इनके पास जमानत के लिये आवश्यक मात्रा में स्थायी सम्पत्ति ह्वी होती है। किन्तु, यदि लघु 
उद्योगों को पंचवर्षीय योजनाओं में निर्घारित लक्ष्यों की पूति के योग्य बनाना है तो राज्य वित्तीय 
निगमों द्वारा इन्हें अधिकाधिक मात्रा में कर्ज देना आःश्यक है। इस उहश्य से राज्य वित्तीय 
निगमों को अपनी नीति में आवश्यक संशोधन करना चाहिए तथा थोड़ा-बहुत जोखिम उठाने के 
लिए तैयार रहना चाहिए। 


राज्य वित्तीय. निगम सेकर्ज लेने में खनं बहत अधिक पड़ता है। अधिकांश राज्यों में 
वार्षिक ब्याज की दर ६ प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त उधार लेने वाली संस्थाओं को रजिस्ट्र शन 
फीस, स्टाम्प कर आदि के रूप में भी कुछ व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार राज्य वित्तीय 
निगम से कर्ज लेने का कुल ध्यय लगभग € से १० प्रतिशत तक पड़ता है जो लघु एवं मध्यम 
उद्योगों के लिए साधारणतया महंगा होता है। इसका कारण यह है कि निगम द्वारा इसके 
अंशधारियों को ३४ प्रतिशत लाभ की गारन्टी रहती है जिससे ये अधिक ब्याज लेने के लिए 


बाध्य हो जाते हैं। 


इस सम्बन्ध में सुझाव के तौर पर यह कहा जा सकता है कि राज्य वित्तीय निगम से 
लिए जाने वाले कर्जों पर स्टाम्प कर तथा रजिस्ट्रेशन फीस की छुट दी जानी चाहिए। 
इससे इनका कर्ज कुछ सस्ता पड़ेगा । इस प्रकार को छुट आजकल पंजाब, असम एवं राजस्थान में 


दी जाती है । 
राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम 


( पिन्रत00थ जितेपशापवद्वो 96ए९८०फशालट्जा (५079072&0807 ) 


यह एक विशुद्ध राजकोय संस्था है जिसकी स्थापना २० अक्टूबर, १६५४ ई० को हुई 
थी। इस निगम का प्रमुख उद श्य उदयोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा आयोजित 
ओऔद्योगिक विकात को प्रोत्साहित करना है। अन्य कार्यों के साथ-साथ निगम की स्थापना 
मुख्यतः सूती-वस्र तथा जुट-उद्योगों के आधुनिकीकरण तथा मशीन-टृह्स उद्योग के लिए विशेष 
ऋण प्रदान करने के 3ह श्य से की गयी थी। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम उन क्षेत्रों में नये 
उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है जिनमें अब तक निजी पूृ"ैजी एवं साइसोद्यम के 
अभाव से विकास प्राथ: नहीं हुआ था । इस निगम की अधिकृत प्‌*जी १ करोड़ रुपये तथा परिदत्त 


५३० भारतीय शक्षर्थशास्त्र 


पूजी १० लाख रुपये की है जो पूृणेतया भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त 
खरकार हारा भावश्यकतानुमार निगम को अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जायगी । निगम का 
प्रबन्ध एक संचालक मण्डल द्वारा होता है जिसमें २० सदस्य होते हैं। वाणिज्य एवं ढदयोग 
मन्ती इसके मध्यक्ष हैं। में सभी सदस्य भारत सरकार द्वारा मनोनीत किये गये हैं बथा इनमें 
१० उद्योगपति, ५ अधिकारी एवं ४ इंजीनियर हैं। यह मिगम लैटित अमेरिका के 'फोमेंटो निगम! 
(7070607/0 (४07707&007 ) की दरह है। 


इस निगम का उद श्य देश कै ओद्योगिक विकास के लिए आवश्यक मशीनरी एवं यम्त्र 
प्रदान करना, व्यक्तिगत उपक्रमियों को सरकार द्वारा स्वीकृत औद्योगिक योजनाओं की पूतति के 
लिए आवश्यक यांत्रिक, इंजीनियरिंग, आधिक अथवा अन्य सुविधाएँ प्रदान करना तथा वर्लेमान 
निजी डदयोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करना है। इस प्रकार ओदयोगिक विकास 
निगम का उद श्य देश के सुहढ़ ओद्योगिक विकास के लिए सरकार के एजेष्ट के रूप में कार्ये 
करना है। तिगम उदयोगों को वित्तीय सहायता बहुत ही कम देता है, केवल अविकसित क्षेत्रों 
में किसी विशेष प्रकार के उदयोगों की स्थापना के लिए ही यह विक्तीय सहायता प्रदान कर 
सकता है | 

यह निगम सूती-वस्त्र एवं जुट-उदयोगों के अधिनवीकरण एवं आधुनिकीकरण एवं मशीन- 
टूल्स उद्योगों के विस्तार के लिए घरकार के एजेब्ट के रूप, में कायँ करता है। किल्तु अभी तक 
निगम द्वारा बहुत ही कम कन्पनियों को इस सम्बन्ध में सहायता दी जा सकी है। अब तक इस 
निगम ने इन उदयोगों के छिए २७०७१ करोड़ रुपये ऋण की स्वीकृति दी है जिसमें से दिसम्बर 
१९७० तक १८९६२ करोड़ रुपये का प्रयोग किया गया था!। इससे रुपष्ट है कि निगम कै निर्ण॑यों 
का शीजक्ष का्मरिवमत नहीं किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण निगम के पास आवश्यक 
साधनों का अभाब हैं। साथ ही, यह कहा भा सकता है कि निगम को केवल भारी एवं आचार- 
भूत सदगोगों के विकास पर ही जोर नहीं देकर छोटे उपभोक्ता उद्योगों के बिकास का भी 
प्रयत्न करना चाहिए। देश के लिए भारी उदयोगों के साथ-साथ उपभोक्ता वल्तुज्ों को छत्पन्न 
करनेवाले रुदयोगों का विकास भी आवश्यक है। फिर बतंमान शौद्योगिक नीति के ननुसार भारी 
छदयोगों का विकास अब केवल राजकीय क्षत्र में ही किया जा रहा है। मत:, इस निगम द्वारा 
उपभोक्ता वस्तुनों के छदयोगों, बिशेषत:ः पिछड़े क्ष त्रों के विकास पर अधिक जोर देना चाहिये । 


औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम 


([7)ठ५४७७] (४८०१६ शत [प्रएट80694 (007907७(४४०॥) 


१९५४ ई० के प्रारम्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा विधश्त्र बेंक द्वारा भायोजित एक 
प्रतिनिधि मण्डड भारत जामा जिसने भारत सरकार से इंगलेंड के “हण्डस्ट्रियल एण्ड कमसियलू 
कॉरपोरैशन' की तरह एक निगम बनाने का सुझाव दिया। इस प्रतिनिधि मण्डल के सुझावों 
के जाभार पर ५ जनबरी, १९५५ ई० को “इण्डस्ट्यछ क्रोडिट एण्ड इन्षेस्टमैंट कॉरपोरेशन 
नामक एक प्राइबेट लहि० कम्पती की ह्यापना की गयो । इस निगम की अधिकृत पू*जो २५ करोड़ 
रुपये तथा परिवत्त पूंजी ५ कराड़ रुपये है। इसके हिस्सेदार भारतीय बैंक, बीमा कम्पनियाँ 
तथा रुद्मोगपतियों के अतिरिक्त ममेरिका तथा ब्रिटेन के भी कुछ व्यक्ति एवं संस्थाएँ हैं। इस 
प्रकार निगम के हिल्‍्होदार दूर-दूर तक विश्वृत हैं। प्रारश्मिक पूजी के अतिरिक्त निगम को 
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यू० एस० टेकनिकल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्र शन से ७५ करोड़ रुपये कौ राशि जमा के रूप में 
मिली है जिम पर इसे कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है। साथ ही, इसे विश्व बैंक से €"५ करोड़ 
रुपये का एक कर्ज तथा संयुक्त राज्य विकास ऋण-कोष (ए. 5. 70९ए८]0फए6जा 4,095 +िपणत) 
से ३९३८ करोड़ रुपये ऋण के रूप में मिला है जिसकी गारण्टी भारत सरकार द्वारा दी गयी 
है। इस प्रकार प्रारम्भ में ही निगम को पर्याप्त रकम कार्येशील पूजी के रूप में मिल गयी है। 
निगम अपनी परिदत्त पू"जी एवं जमा की रकम के तीन गुना तक उधार भी ले सकता है। 
निगम का प्रवश्ध एक संचालक मंडल द्वारा होता है जिसमें ११ सदस्य तथा एक जेनरल मैनेजर 
होते हैं। इन संचालकों में ७ भारतीय, २ त्रिटिश, एक अमेरिकी तथा एक वाणिज्य एवं उद्योग 
मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं । माचं, १९७१ ई० के अन्त में निगम का कुल साधन १६४ करोड़ रुपये 
था। इसमें से ७१ करोड़ रुपये देशी मुद्रा के रूप में तथा 2२३ करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा में था । 


इस निगम का प्रमुख कार्य निजी क्षत्र के औद्योगिक उपक्रमों के निर्माण, विस्तार एवं 
आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करना है। निगम नये उद्योगों की स्थापना में भी सद्दायता 
करता है तथा इन्हें इक्यूटी कैपिटल (06०70५ 0०.9(७)) प्रदान करता है। (76 007ए7बपंठा 
58 0 डशीग्रापौ&6 6 ए70गा007 04 7९७ व![वेप्रश।725, ९5००॥507 छ्ाते 709067- 
70548007 0०६ €जाडाव8 076, [0 दाटठप्राइ8८ पढ़ ग्ी0ए शापे एथापेटा०2007 ० 
लतिलाहा ढधबो की ईएददा छाफ्क्2 2706707565 छापे 40 पिजांशा (€टीामॉटड) 00 
77973 2८779] 20.) यह इस निगम का प्रमुख एवं नया कार्य हो। जो भौद्योगिक वित्त निगम 
द्वारा नहीं किया जाता है। निगम व्यक्तिगत क्ष त्र के औद्योगिक उपक्रमों में देशी एवं विदेशी 
व्यक्तिगत पूंजी के विनियोग को प्रोत्साहन प्रदान करेगा । यह नयी कम्पनियों के अंशों एवं प्रति- 
भूतियों का अभिगोपन करेगा तथा प्रबन्ध-सम्बन्धी यांत्रिक एवं प्रशासकीय सलाह भी देगा। 
ओद्योगिक वित्त एवं ऋण निगम ने अब तक कितनी द्वी कम्पनियों को सलाह तथा आध्िक सहायता 
प्रदान को है। इस प्रकार यह महत्त्वपूर्ण कार्ये रहा है। इसका कार्यक्ष त्र भी बहुत अधिक विस्तृत 
है। किन्तु निगम एक पूर्णतः ऋण देनेवाली संस्था ही नहीं है जिसका सम्बन्ध केवल उस प्रतिभूति 
से है जो बदले में इसे दी जा रही दह्ो, वरन्‌ इसने कई ऐसे कार्यो' को भी सम्पन्न किया है जिन्हें इस 
प्रकार की अन्य संस्थाओं ने भारत में कभी नहीं किया है। इसने अंशों के अभिगोपन ( ए॥१८३- 
७ःयध॥8 ) का कार्य किया है तथा नयी कम्पनियों की पू"जी में भी भाग लिया है। मा, 
१६७० के अम्त तक इस निगम ने २६५ करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की 
स्वीकृति दी थी जिसमें से १८० करोड़ रुपये का ऋण दिया जा चुका था। कुल स्वीकृत ऋण का 
३७ प्रतिशत महाराष्ट्र, २३ प्रतिशत गुजरात तथा १० प्रतिशत तमिलनाडु को दिया गया है। 


राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 


( २६8॥074] 5748]] 504९ [त05१6४ (007707द407 ) 


लघु उद्योगों को विपणन एवं यन्त्र-सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करने के.उददश्य से फरवरी, 
१९५४ ई० में एक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना की गयी। इस निगम द्वारा ऐसे लघु 
उपक्रमों को सहायता प्रदान की जाती है जिनमें ५ छाख रुपये से कम की पृू“"जी का विनियोग 
हुआ हो तथा शक्ति द्वारा प्रचालित उद्योगों में अधिक-से-अधिक ५० एवं बिना शक्ति द्वारा प्रवा- 


५३१३ भारतीय अर्थशास्त्र 


लित उद्योगों में १०० व्यक्ति कार्य करते हों। निगम एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है जिसको 
अधिकृत पूंजी १० लाख रुपये की है। इसकी सम्पूर्ण पुंजी भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी 
है। भारत सरकार इस निगम की कार्यशील पू"जी में बुद्धि के लिए आवश्यकतानुसार अधिक 
पूजी भी प्रदान करेगी। यह निगम लघु उदयोग प्रमंडल (873]] 50८%]6 [॥)त05४१८४ ऐ0870) 
के निकटतम सम्पर्गों में कायें कर रहा है। यह लघु उदयोगों को 'हायर-परचेज' के आधार पर 
यब्च्र हत्यादि प्रदान करता है। 'हायर परचेज' की शर्तें इस प्रकार हैं-- साधारण प्रकार के 
यम्त्रों के लिए प्रारम्भ में मुल्य का २० प्रतिशत तथा विशेष प्रकार के यब्त्रों के लिए मूल्य का ३३३ 
प्रतिशत देना पड़ता है । सूद की दर ५ प्रतिशत निश्चित की गयी है । राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 
भविष्य में लचु उद्योगों की वस्तुओं के विक्रय की व्यवस्था करेगा। इस निगम के चार सहायक 
निगम--बम्बई, मद्रास, कलकत्ता तथा दिल्‍ली में स्थापित किये गये हैं। विपणन एवं 'हायर- 
परचेज'-सम्बन्धी सुविधाओं कै अतिरिक्त यह निगम इन उद्योगों के लिए भावश्यक कच्चे पदार्थों 
की भी व्यवस्था करता है। इस निगम ने प्रारम्भ से लेकर अबतक लगभग ७६०० लघु उपक्रमों 
की स्थापना में योगदान दिया है । 


यूनिट टुस्ट ऑफ इण्डिया 
( 07 77७5४ ०4 470॥9 ) 
यूनिट टूस्ट एक मध्यरथ वित्तीय संस्था है जिसका उहश्य छोटे-छोटे विनियोजकों की 
अतिरिक्त रकम को जमा करना भोर उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में विनियोग करना है। 
इस प्रकार के विनियोग से प्राप्त आय को खर्च काट देने केबाद यूमिट खरीदने वालों के बीच लाभांश 
के रूप में वितरित कर दिया जाता है। भारत में यूनिट-टूस्ट ऑफ इण्डिया की स्थांपना (7॥६ प+प5। 
० [7042 4८2६, 963 के अनुसार की गयी है तथा १ जुलाई, १६६४ ई० से इसने काये करना 
प्रारम्भ किया । इमकी प्रारस्शिक पूजी ५ करोड रुपये की है जिसमें से २३ करोड़ रुपये रिजव॑ 
बैंक हारा ७५ लाख रुपये जीवन बीमा निगम द्वारा, ७५ लाख रुपये स्टेट बेंक तथा इसकी 
सहायक म॑स्थाओं द्वारा एवं १ करोड़ रुपये अनुसूचित बेंकों तथा अन्य वित्तीय संख्याओं द्वारा 
प्रदान किया गया है । 


इसके प्रत्येक यूनिट की कीमत १० रुपये है जो समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य 
पर जनता को बेचे जाते हैं। कोई एक व्यक्ति कितना यूनिट खरोद सकता है इसकी कोई 
निश्चित सीमा नहीं है। इसकी व्यवस्था एक बोर्ड ऑफ ट्स्टीज के अधीन है जिसके नेयरमैन 


एवं चार सदस्यों की नियुक्ति रिजव बंक द्वारा, एक सदस्य जीवन बीमा निगम द्वारा एवं एक 
स्टेट बेंक द्वारा नागजब किये जाते हैं तथा शेष सदस्य-संस्थाओं हारा दो सदस्यों का निर्माचन 


होता है । 
इस प्रकार यूनिट ट्रस्ट देश के मध्यम एवं निम्न आयवाले वर्ग के लोगों की अतिरिक्त 


आम के विनियोग का एक अच्छा साधन प्रदान करता है। साथ ही, यह छोटी-छोटी बबतों 
को जमा कर देश के आयोजित आधिक विकास में इन्हें प्रभावपूर्ण तरीके से प्रयोग भी करेगा । 
मार्च, १६७२ ६० तक १०२'८ करोड़ रुपये के यूनिट का युद्ध विक्रय (२८६ 52९) हुआ गा ।! 
डुस्ट अपनी पूजी का विनियोग भी करता है। जुन, १९७१ ६० तक उसने १०५ करोड़ रुपये 
का विनिमोग किना था। वर्तमान समय में यह ८ प्रतिशत का लाभ दे रहा है । | 


६8867 2००7०गञ, ]2 ४, | 972, 


औद्योगिक वित्त निगम एवं अन्य वित्तोय संस्थाएँ ५६२ 


औद्योगिक विकास बेंक 


([76प्578] 706ए०।० ए76॥६ 8989४) 


३० अप्न ल, १६६४ ई० को संसद्‌ ने एक विधेयक स्वीकृत किया जिसके अनुमार १ जुलाई, 
१६६४ ई० को एक ओद्योगिक विकास बेँक की स्थापना की गयी जो उद्योगों को दौचे एवं मध्य- 
कालीन साख प्रदान करेगा। ओऔद्योगिक विकास बेंक की स्थापना एक ऐसी मुख्य संस्था के रूप 
में :ई थी जो उद्योगों को साख प्रदान करने वाली अन्य संस्थाओं की कार्यवाहियों में समन्वय 
स्थापित करेगा । साथ ही, यह ओद्योगिक संस्थाओं की स्थापना, व्यवस्थापन तथा विस्तार 
( ?70गराता0ा, ग्राब्ा30९7९70 &70त ९४ए&॥507 ) के लिए ऋण भी प्रदान कर सकता है। 
औदयोगिक विकास बेंक को अधिकृत पूंजी ५० करोड़ रुपये है जिसे बढ़ाकर बाद में १०० करोड़ 
रुपये हक किया जा सकता है तथा निर्गैंसित पृजी अब ३० करोड़ रुपये है। बैंक की सम्पूर्ण प्‌जी 
रिजव बेंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदान की गयी है जो दसकी व्यवस्था के लिए भी पूर्ण रूप से उत्तर- 
दायी होगा । रिजव॑ बेंक का संचालक मंडल इस वेंक का भी संचालक मंडल है । इस सरकार द्वारा 
१० करोड़ रुपये का ३० वर्षो के लिये ब्याजमुक्त ऋण दिया गया है । ओद्योगिक विकास बंक के 
साधनों में आगे चलकर वृद्धि की भी व्यवस्था है । यह केन्द्रीय सरकार से कर्ज प्राप्त कर सकता है, 
नौंड तया ऋण-पत्र बेब सकता है, रिजव बंक के राष्ट्रीय औद्योगिक साख कोप [ ४७७४००७। 
[ग्रत5४07०] (॥7००१॥( (7,078 (6ापा ०]०८7०७07)5 ) #ए०0] से ऋण ले सकता है तथा एक वे 
से अधिक के लिए जनता से जमा भी प्राप्त कर सकता हे । जुन, १९६६ ई० तक भारत सरकार 
से इस बेंक ने ६ २.९६ करोड़ रुपये ऋण लिया था। सितस्बर, १.६४ ई० में ।९८४८०८ (07- 
ए07/4007 07 [7रतघ७४४४८४ को भो बौद्योगिक बेंक में मिला दिया गया । 

ओदुयोगिक विकास बेंक का प्रधान उहू श्य ओद॒योगिक संस्थाओं को दीघ तथा मध्यम- 
कालीन कज प्रदान करना है। साथ ही, यह अन्य संस्थाओं को भी इसके लिए प्रोत्साहित कर 
सकता है। तीन से २५ वर्षो तक के लिए ओद्योगिक संस्थाओं को दिये जाते वाले कर्ज को भी 
यह २८१॥०7०० कर सकता है, अनुसू बित बेंकों तथा सहकारो अंकों द्वारा उनको १० वर्षो के लिए 
दिये जाने वाले कर्ज को ८१४७॥८८ कर सकता है, ओदुयोग्रिक वित्त निगम तथा राज्य वित्तीय 
निगमों के हिस्से खरीद सकता है सथा विनिमय बिलों को पुनः बट्टा कर सकता है । यह ओद्योगिक 
संस्थाओं हारा लिये गये ऋण अथवा हिस्से एवं ऋण-पत्रों की गारंटी भी प्रदान कर सकता हूँ । 
मार्च, १९७१ ई० तक बेंक ने ४१५ करोड़ रुपये की प्रभावपूर्ण सक्ठायता की स्वीकृत दो जिसमें 
से ६३२ करोड़ रुपये वास्तव में दिया गया था। सबसे अधिक खाद उद्योग को १७३ प्रतिशत, 
यंत्र उदयोग को १५६ प्रतिशत तथा वस्त्र उद्योग को १३ प्रतिशत दिया गया था। 

इस प्रकार औद्योगिक विकास बेंक रिजव॑ बेंक ऑफ इण्डिया की सहायक संस्था के रूप में 
कार्य करता है। किन्तु इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में अभी सब्देह प्रकट किया जाता हूँ । आलो« 
श्षकों के अनुसार देश में विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञ नित्तीय संस्थाओं के रहते हुए इस प्रकार कौ 
किसी षृथक संस्था की आवश्यकता नहीं थी वरन्‌ इष्हीं संस्थाओं को अधिक सुदृढ़ बनाना अधिक 
उत्तम होता । फिर भी, यह कहा जा सकता हैं कि देश में ओद्योगिक विकास को आवश्यकताओं 
को देखते 7ए एक औद्योगिक विकास बेंक की भावश्यकता पर किसी भी प्रकार का सनब्देह नहों 
प्रकट किया जा सकता हैं । 

निध्कृष :--शस प्रकार स्वतम्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत में उदबोग-धन्धों को वित्तीय तथा 
अन्य प्रकाद की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के वित्तीय निगमों एवं औद्ओोगिक 


भ३ृष४ भारतीय अथेशासर्र 


विकास बेंक को स्थापना की गयी हूँ । ये निगम तथा बेंक देश के ओद्योगिक विकास में महस्वपूर्ण 
सहयोग प्रदान कर रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है। इस विभिन्‍न वित्तीय संस्थाओं द्वारा निजी 
क्षत्र की संस्थाओं को ऋण, गारंटी तथा प्ररश्भिक पू'जी के रूप में पिछले तीन वर्षों में दी गयी 


रकम का अमन्दाजा लगता है :-- 
वित्तीप संस्थाओं द्वारा दी गयी सहायता (करोड़ रुपये में)! 


संस्थाएँ १९६८-६६ १९६६-७० १६७०-७१ 
ओद्योगिक बेंक ४८*६ ५२६ ८४*६ 
ओऔद्योगिक वित्त निगम २२९७ १८६६ ३५९० 
ओऔद्योगिक साख एवे विनियोग ३७९० २२९८ ४६३९० 
राज्य वित्तीय निगम १९९६ कप ७ ४६-६ 
राज्य भोद्योगिक विफास निगम ४४ २५६ २०४ 
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उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभिन्‍न वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योग-धम्धों को दिये 
जाने वाले साख की मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है । 
विशेष अध्ययन-सू ची 


, (००२६, ० 048  ; ॥0१8, 97-72. 
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अध्याय; १२ 
विदेशी प्‌ जो एवं आथिक विकास 
( 70787 (बएछ एड बात 0९00०: 00०९०फुआलाए ) 

भारत के आयोजित आध्िक विकास में विदेशी प्‌ जी का महत्त्त (76:०८ ० 
ग्क्लांह) ढबछ8) ॥॥ 6 ]&॥॥6प ८०॥०॥)८ 406५6]0.9674 ०। [70॥9) :--भारत 
जैसे अद्ध-विकसित देश के आधिक विकास में विदेशी पृ जो का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है।। ब्रिटिश 
शासन-काल में विदेशी प्‌जी ने भारत के खनिज-उद्योग, जुट, रेलवे तथा नहर आदि के विकास में 
महस्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था । किन्तु, उस समय विदेशी पूजी का देश के आधिक पुनरुत्यान तथा 
सम्तुलित औद्योगिक विकास के लिए कभी भी प्रयोग नहों किया गया । इसके परिणामस्वरूप देश 
का ओद्योगीकरण असंतुलित ढंग से हुआ जिसका देश की ध्राधिक व्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव 
पड़ा । अतएवं स्वप्तस्त्रता प्राप्ति के प्र लोग विदेशी पृजी का भारत आना ठोक नहीं समझते थे । 
इसका प्रमुव कारण राजनैतिक था क्योंकि विदेशी व्यापारी अधिकांशत: देश की प्रगति में बाधक 
सिद्ध होते थे । 

किर्तु, स्तन्त्रता-प्रान्ति के पश्चात इस समस्या का रूप ही बदल गया। आज इसमारे 
देश को पंचवर्षीय योभनाओं में बड़ीब्बड़ी रकमों के विनिगोग का आयोजन है जिस देश के आंतरिक 
साधनों से प्राप्त करना प्राय: असम्भव है। अतः आज़ देश के ओद्योगिक विकास के लिये विदेशी 
पूंजी को आवश्यकता एवं मदृत्त में वृद्धि हो गयी है । प्रायः ऐसा कहा जाता है कि अद्ध'बिकसित 
देशों का आथिक विकास पूजीगत साधनों के अभाव तथा पू"जी-निर्माण को कमी के फलस्वरूप 
. अपउरद्धसा हो जाता है। अद्धं-विकवित आदिक व्यवस्था वाले देशों में जनसंख्या एबं प्राकृतक 
साधनों की तुलना में प्‌ जी का मभाव रहता है। भारत के साथ तो यह बात विशेप रूप से पायी 
जाती है। हमारे देश को जनसंख्या विशाल है तथा यहाँ प्राकृतिक साधनों को भरमार है, किश्तु 
इसके समुचित उपयोग के लिए पूजोगत साधनों एवं पृ जो दोनों का अभाव है। योजना आयोग 
( ?8॥॥7ह (४०॥78807॥ ) के अनुसार, “भारत के विकास की योजनाएं आन्तरिक साधनों 
से उपलब्ध वित्त को तुलना में बहुत बड़ी हैं। फलस्वरूप हम!रे थक प्रय॒त्नों के बावजुद साधनों 
का कुछ अभाव रह ही जायगा जिसके लिए इमें विदेशों पर आश्वित रहना पड़ेगा।” अतः योजना 
भायोग के बनुपार वतमान स्थिति में द्रतगति से ओद्योगिक जिकास के लिये 
विदेशी पू जी का महत्त्यपूर्ण र्थान है ।! इससे देश के आधिक विकास में विदेशी पृ जा का महत्त्व 
स्पष्ट हो जाता है। भारत जंसे अद्धविकसित आधिक ध्यवस्था वाले देश में विदेशी पृ जी केवल 
आधिक विकास की गति को हो प्रभावित नहों करतो, वरन्‌ इससे देश में बचत एवं विनियोग को 
भी प्रोत्साहन मिलता है।” हस प्रकार आर्थिक विकास में विदेशी पू जी महत्त्वपर्ण सहयोग 
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५३६ भारतीय अथ॑ंशास्त्र 


प्रदान कर सकती है। संसार के प्रायः अधिकांश देशों को अपने आर्थिक विकास के प्रारम्भिक काल 
में विदेशी पूंजी की सहायता लेनी पड़ो है। विदेशी पूंजी से विकास की गति में तीम्नता के साथ- 
साथ आंतरिक बचत को भी प्रोत्साहन मिलता है। इसकी सहायता से देश की बचत का आथिक 
साधनों के विकास में उपयोग किया जा सकता है। अतः, विदेशी प्‌जी की सद्दायता के वगैर देश 
में सम्तोषजनक आशिक प्रगति नहीं हो सकती । तृतीय एवं चतुथ पंचवर्षीय योजनाओं में विनियोग 
की राशि के अधिक होने तथा भ्रौद्योगीकरण पर अत्यधिक जोर देने के फलस्वरूप हमें पहले की 
अपेक्षा विदेशी पूंजी पर अधिक निभेर करना पड़ रहा है । 


भारत में विदेशी पू'जी की मात्रा 


( #ैगा०पा 04 0287 02.08) ॥7 [7045 ) 


भारत में कुल कितनी विदेशी पूंजी का विनियोग हुआ है, इसका सही-सही अनुमान 
लगाना कठिन है। ब्रिटिश शासन-काल में विदेशी पजी भारत में इतने विभिम्न रूपों में आती 
थी कि इसे आँकने का कोई भो प्रयत्त केवल अनुमान मात्र ही रह जाता था। फिर भी इस 
सम्बन्ध में समय-समय पर विभिन्‍न अनुमान लगाये गये हैं। उदाहरण के लिये १९११ ई० में सर 
जॉर्ज पेस ( 897 (८०7४८ 2235 ) ने यह अनुमान लगाया था कि ब्रिटेन के कुछ विदेशी विनियोग 
का प्रायः ११ प्रतिशत भाग भारत में विनियोग किया गया था । १६१४ में भारत में विदेशी पृजी 
का अनुमान ३६'८ करोड़ पौंड तथा १६३२-३३ ई० में ८३ करोड़ पौंद लगाया गया था। ब्रिटिश 
एसोसियेटेड चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने १९३३ ई० में भारत में विदेशों पजी का अनुमान १०० करोड़ 
पौंड लगाया था जिसका विवरण इस प्रकार से था :-- 


( करोड़ पॉड में ) 


सरकार का स्टलिंग कर्ज ३७९ 
भारत में काम करने वाली कम्पनियाँ जिनकी रजिस्ट्री विदेशों में हुई है ५०:७० 
भारत में रजिस्टर्ड विदेशी कम्पतियाँ तथा अन्य १२९१ 

कुल १००९० 


किन्तु श्री फिन्डले शिराज ( 7४00]99 8॥/7785 ) ने इन सभी अनुमानों को गलत 
बतलाया है। इनके अनुसार १६२९-३० ई० में भारत में कुल ५० करोड़ पौंड की ब्रिटिश पूंजी 
लगी हुई थी। १६२९-३० ई० के बाद और अधिक मात्रा में ब्रिटिश पु*जी भारत आयी जिससे 
इस मात्रा में अब तक अवश्य ही बहुत अधिक वृद्धि हो गयी होगी । 
रिजर्व बेंक ने भारत में विनियोग की गयी विदेशी प्‌"ज्री का सर्वेक्षण कर १६४८ ई० 
में भारत के विदेशी दायित्व एवं सम्पत्ति की गणना” ( (८575 ० [7049/5 ए076१४४ 
(४0! 9०४ 5७१ ॥5४८४४)नामक एक पुस्तिका! प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के अनुसार ३० जुन, 
१६४८ ई० को भारत में कुल ३२०*४ करोड़ रुपये की विदेशी प्‌*जी छगी हुई थी जिसमें से 


१, वक्त सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल विदेशी व्यावसायिक विनियोग ३० जुन, १६४८ 
६० को २२०“४२ करोड़ रुपये था जिसमें ब्रिटेन का विनियोग २३० करोड़ रुपये यानी कुछ विनियोग 
का प्रायः ७२ प्रतिशत भाग था।_ # (320908 र् वाहा॥5 70667 ं्की065 क्लात॑ 


का 
शी] 
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विदेशी पुजो एवं आधिक विकास ५३७ 


२३० करोड़ रुपये अथवा ७२ प्रतिशत भाग केवल इुंगलेंड से प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त 
अमेरिका ने केवल ३० करोड़ रुपये ही लगाया था। इसी प्रकार श्री एम० शाह के अनुसार 
विभाजन के समय भारत में ४३० करोड़ रुपये को विदेशी प्‌ जी कारखानों, घगानों तथा ब्यापार 
में लगी हुई थी जिसमें भारत संघ में २६६ करोड़ रुपये की पूंजी रही। १९६० ई० के अन्त में 
विदेशी विनियोग (07687 फैप8]685 [7ए८४६77८76) की कुल रकम ६६०५ करोड़ रुपये आंकी 
गयी थी । इसमें से १५२९४ करोड़ रुपये पेट्रोलियम उद्योग में, २८९'४ करोड़ रुपये निर्माण उदपोग 
में; ९९९५ करोड़ रुपये बगान उद्योग में तथा शेष प्‌ जी अन्य उदयोगों में लगी थी। रिजत्र बेंक 
के ही एक अध्ययन के अनुसार मार्च १९६५ तक भारत में निजी क्षत्र में कुल विदेशी विनिषोग 
६३५८ करोड़ रुपये था जितमें ६१३'३ करोड़ रुपये प्रत्यक्ष तथा ३२२'५ करोड़ पॉटफीलियो 
विनियोग था । 

चेस्टर बाउलस ( (:0८५६८/ फे0४८5 ) के अनुमान के अनुसार अप्रैल, १६५१ ई० से मई 
१६६८ ई० तक भारत को विदेशों से कुल ११,८६६ करोड़ रुपये को विदेशी सहायता को स्वीकृति 
प्राप्त हुई थी जिसमें से ६,८६२ करोड़ रुपये का प्रयोग किया गया था। इसमें विभिन्‍न देशों का 
हिस्सा निम्नांकित तालिका से स्पष्ट होता है :--- 


अप्रैल, १९५१ से मई, १६६८ तक भारत के आथिक विकास के 
लिए प्रयुक्त विदेशी सहायता (करांड़ रुपये में)' 


साधन अधिकृत रकम भारत द्वारा प्रपक्त रकम भारत द्वारा प्रयुक्त 
(करोड़ रुपये में) (करोड़ रुपए में) कुल विदेशों सहायता 
का प्रतिशत 
संयुक्त राज्य अमेरिका ६३६९१ ५८४७ ५६*१ 
विश्व बेंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
विकास संघ ([. 70. ४.) १४२२ १२८२ १३० 
पश्चिचमी जमंनी ८०२ ६८८ ७० 
ब्रिटेन ६१२० ५५३ ३९ 
ख्स १०३१ ५४६ हे 
कनाडा ५०१ ३८५ ३९६ 
जापान १२३२ २५४ २९६ 
फ्रांस १५६ ६७ ०७ 
आस्ट्र लिया ५७ ५४ ०५ 
जेकोस्लोवा किया ९९ ४४ ०४ 
निदर लेंड ५२ ३७ ०४ 
अध्य ४६२ १३४५ १३ 
कुल ११,८६६ ६८९२ १००९० 





.._], $0प7८6 --डिब५(फवा &८070०775६, २००. 968. भारत सरकार की एक विज्ञप्ति के 
अनुसार १९५१ से मार्च, १६९७१ तक देश में कुल १३,५६४ करोड़ रुपये की विदेशी सहायता की 
स्वीकृति हुई थी तथा ३१,६७८ करोड़ रुपये को रकम व्यय की गयी थी | “8८०श्०णाा० $िपाए2० 
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५३५ भारतोय अर्थशास्त्र 


वास्तव में, देश में प्रयुक्त कुछ विदेशी (“जी का सही-सह्दी अनुमान लगाना कुछ कठिन हो गया है। 
हसका कारण यह है किअधिकांश बिदेशी कम्पनियों ने भारहवासियों को हिस्सेदार के रूप में भी रख 
लिया है। इनमें सेन रेछे, टाटा आई० सी० आई०, बिरला नाफिल्‍ड आदि उल्लेखबोय हैं। टीटा- 
गढ़ पेपर मिल्स में भी इसी तरह प्राय: ८० प्रतिशत भारतीय हिस्सेदार हो गये हैं। कुछ विदेशी 
कम्पनियों ने अपने संचालक मण्डल में भारतीय संचालको को भी नियुक्त किय। है। इससे विदेशी प्‌ जी 
के सम्बन्ध में कोई निश्चित अनुमान लगाना बहुत कठिन-सा हो गया है। फिर भी, अभी भारत में 
कुल विनियोग की गयी पूंजी का एक बहुस बड़ा भाग विदेशी पू जी के रूप में ही है । डा० ज्ञानचन्द 
के अनुसार “देश के प्रायः ७६६ प्रमुख वर्तमान फर्मों में से लगभग ५५ प्रतिशत फम विदंशी 
व्यवस्था एवं नियन्त्रण क॑ अन्तगंत है। इनमें ब्रिटिश पुजी एवं ब्यवस्था को प्रधानता है जिसके 
नियम्त्रण में सृती-वस्त्र उद्योग का ३२० प्रतिशत भाग, कोयले का ५४ प्रतिशत भाग, इंजीनियरिंग 
का ४८ प्रतिशत भाग, जूट का ८० प्रतिशत भाग और रसायन तथा चीनी उद्योग का प्राय. ४७ 
प्रतिशत भाग है ।''! 


क्या विदेशी प्‌ृ"जी का दक्ष में प्रयोग किया जाय ? :--अब प्रश्न यह है कि वर्तमान 
परिस्थितियों में देश में विदेशी पृ'जी का उपयोग लाभदायक है अथवा नहीं। भारत में 
विदंशी पू जी के प्रयोग के पक्ष में बहुत से तक दिये जांते हैं जिनमें निम्नलिखित विशेष 
महत्त्व के हैं :-- 

(क) भारत में आधथिक विकास के लिए प्राकृतिक साधनों को भरमार है। यह्दां पर सभी 
आवश्यक प्राकृतिक पदार्थों को प्रचुरता है, किम्तु पू'जोी के अभाव में इनका समुचित विकास नहीं 
हो पाया है। इस प्रकार विदेशों पुजी के उपयोग द्वारा हम विशाल एवं विविध प्राकृतिक सम्पत्ति 
का विकास कर अपना जीवन समुद्ध बना सकते हैं । 

(ख) विदेशी पूंजी के उपयोग से उत्पादन को नवीन पद्ति को जानकारी भी प्राण हो 
सकती है । हमारे देश में उत्पादन के आधुतिक तरीकों का क्षभी बहुत कम विकास हुआ है । ऐसी 
स्थित्ति में विदेशी पू जी के साथ जो तकनीकी जानकारी (7'८८०॥०८७। ॥70७|८१४८) देश को 
प्रात होती है, वह भी एक बहुब्न बड़ा लाभ है । 


(ग) विदेशी पु. जी के अभाव में देशी पृजी भी प्रभावपर्ण नहों हो पाती है। उदाहरण 
के लिए, जब कोई उद्योगपति देश में कोई कारखाना स्थापित करना भाहता है लिसके लिए 
कुछ विदेशी यन्त्र आदि आवश्यक होते हैं तो ऐसी स्थिति में विदेशी पुजी अथवा सहायता नहीं 
मिलने पर सम्पूर्ण काये, ठप पड़ जायेगे । 


(घ) विदेशी पूजीपति उद्योग-धन्धों की स्थापता के लिए आवश्यक प्राय: सनी 
प्रारम्भिक कार्यवाहियों को करते हैं तथा प्रारम्भिक जोखिम भी उठाते हैं। बाद में, इनके 
द्वारा दिखाये गये मार्ग पर देश के उच्चोगपति भी चल सकते हैं। विदेशी प्‌रजी के उपयोग का एक 
यह भी लाभ है। 

(च) विदेशी पूजी के उपयोग से देश में बचत एवं विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है 
जिपसे भविष्य में ओर अधिक आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साइन मिलता है । 


]. 97, 6फबाएीबाते - पुजतपश8880॥ ए [तांड बाते (0तरात07७४९8।॥॥॥ 
(एप्प 2 '-प्ाता4 (2प१४८।ए, [947, 0), 326-838. 
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(छ) रेल, बन्दरगाह, सिंचाई को योजनाओं तथा विद्यू त उत्पादन-कैन्द्रों आदि आर्थिक 
विकास के उत्पादनों की स्थापना में विदेशी पृू*जी के अनुभव से लाभ उठाने के लिए भो विदेशी 
पूंजी का महस्वपूर्ण स्थान होता है । 


किन्तु विदेशी प्‌ जी के उपयोग के कतिपय दोष भी हैं जो इस प्रकार से हैं :-- 

(क) विदेशी पूंजी का सबसे बड़ा दोष राजनेतिक है। जो देश विदेशी प*जी का अधिक 
उपयोग करता है, वद्द धीरे-धीरे राजनीतिक क्षंत्र में पराधीन बन जाता है। प्रायः यह कह्दा 
जाता है कि शासनसत्ता व्यापार का अनुगमन करती है। (॥7988 4009४8 ४८ 07906) मध्य 
एशिया के अधिकांश देश इसके उदाहरण है । देश के अन्तगंत सुरक्षा एव आधारभूत उद्योगों में 
विदेशों पूंजी लगाने से कभी-कभी देश को सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। 

(ख) विदेशी पू'जी के अधिक प्रथोग करने से स्व्रतन्त्र आ्थिक नीति को अपनाने में भी 
कठिनाई होती है । भारत ने समाजवादी समाज की स्थापना को अपने आदर्श के रूप में स्वीकार 
किया है । हमारी विदेशी नीति भी सक्रिय तटस्थता के आधार पर आधारित है। ऐसी स्थिति में 
अमेरिका, इंगलेंड तथा पश्चिमी जमनी आदि देशों से सहायता लेने पर विकास के क्रम को 
बदलने की आवष्यकत्ता पड़ सकती है । 

(ग) विदेशों पूजी के उपयोग का दूपरा दोष यह है कि इसस बहुत-सा साधन ब्याज एवं' 
लाभ के रूप में प्रतिवर्ष विदेशों में चला जाता है। इससे देश को कोई लाभ नहीं होता । साथ-द्दी - 
साथ, निर्धनता में भी वृद्धि होती है । 

(घ) विदेशी लोग बहुधा देशवासियों को अपने नियंत्रित उद्योगों में अच्छे पदों पर नहीं 
रखते हैं। ये व्यावसायिक रहस्य भी गुप्त रखने की कोशिश करते हैं। इमसे देशवासियों को 
उचित लाभ नहीं होता, । 

(च) अत्यधिक मात्रा में विदेशी यन्त्र आदि के प्रयोग से विदेशों पर हमारी निर्भरता बढ़ती 
है। साथ ही, विदेशी यन्त्र आदि उसी देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्मित 
किए जाते हैं; अत: उनसे भारत जेसे अविकसित देश में विदेशी पूजों के ठाद अधिक सहायता 
नहीं मिलती । 


इस प्रकार विदेशी पूजी के उपयोग के उपरोक्त सभी दोष हैं। किन्तु यहाँ यह कह्टना 
अनुचित होगा कि भारत में विदेशी पूंजी के उपयोग में कोई आपत्ति है, वास्तव में आपत्ति 
विदेशी नियन्त्रण के सम्बन्ध में है। अत: विदेशी पूजी का देश के विकास के लिए इस शर्तं पर 
स्वागत किया जा सकता है कि इसका नियन्त्रण हर हालत में भारदीयों के हाथ में ही रहे। वत॑मान 
समय में भ/रत सरकार की भी विदेशी पूंजी के स*+्बन्ध में यही नीति है । 


विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में सरकारी नीति 


( ७०एटाफप्राध्प05 ९०0५ +०७४४०5 [67८ाह7 (४०६७) ) 


भारत में गत्‌ शताब्दी के मध्य में रेलों तथा नहरों के निर्माण में बहुत अधिक विदेशी 
पू जी लगायी गयी । उन दिनों देश में पूंजी का अभाव था जिससे श्रौद्योगिक विकास के मार्ग 
में बहुषा बाधा पहुँचती थी अतएव ब्रिटिश पू"जो ने देश में उद्योग-घन्धों की स्थापना में प्रवर्तक 
तथा प्रथ-प्रदर्शक का काये किया । भारत में प्रकृतिक साधत एवं श्रमिकों को भरमार थी तथा 


५४० भारतीय अथंशारत्र 


तैयार वस्तुओं के लिए विस्तृत बाजार भी था। इस मोके से ब्रिटिश व्यवसायियों ने लाभ उठाकर 
भारत में ब्रिटिश प्‌ जी की सहातता से कोयछा एव चाय तथा कहवा बगानों को प्रारम्भ किया । 
इस प्रकार गत शताब्दी में अधिकांश उद्योगों का बिकाप विदेशी पू'नी की सहायता से ही हुआ 
था। किस्तु वतमान शताब्दी के प्रारम्भ में विदेशी पु"जी का विरोध कई कारणों से किया जाने 
लगा। विदेशी उद्योगों में भारतवासियों को रोजी नहीं मिलती थी जिससे भारतवासों भौद्योगिक 
ज्ञान से 4बित रह जाते थे । भारत की बतकालीन विदेशी सरकार भी विदेशी कम्पनियों को 
तरह-तरह से प्रोत्पाहन प्रदान करतो थी जिपसे भारतवामियों को भारी क्षति उठानी पड़ी । 


१६२३ ई० के किस्कल कमोशन ने अपने प्रतिबेवन में इस बात का जिक्र किया था कि 
भारतवासी विदेशी प्‌जी को अनियन्त्रित तरीके रो भारत आने देने के पक्ष में नहीं थे । फिर भी, 
आयोग ने विदेशी पूजी की सद्दायता से देश के औद्योगिक विकास के पक्ष में अपनी सिफारिश दो 
थी । किल्तु आयोग के अल्प-संख्यकों ने अपनी बिमत्ति टिप्पणी ( ॥०५८ ० 0१5५७॥६ ) में विदेशी 
पूजी के लिए निम्नलिखित तोन शर्तों का सुध्ाव दिया था--(क) विदेशी पूजीवालो कम्पनियों 
की रजिस्ट्री भारत में ही की जाय तथा इनकी पूजी भारतीय मुद्रा में हो; (ख) इस प्रकार को 
कम्पनी के संचालक मण्डल में भारतीय ध्यक्तियों को भी एक उचित अनुपात में रखना 'चाहिए, 
तथा (ग' इन कम्पनियों द्वारा भारतवासियों का प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। 
१६२५ ई० में विदेशी पूंजी समिति ने भी इनमें से अधिकांश सुझावों को स्वीकार करते हुए यह 
सुझ्लाव दिया था कि भारत में विदेशी प्‌ जी को प्रोत्साइन देना चाहिए । परभ्तु, समिति ने इस बात 
पर जोर दिया कि जब सरकार किसी विदेशी व्यापारी को कोई विशेष रियायव दे हो इस बात 
का ध्यान रखना चाहिए कि उस रियायत से मुर्यतः भारत को ही लाभ पहुँचे। साथ हो, इन 
कम्पनियों द्वारा भारतवासियों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था भी को जानी चाहिए। किम्त 
भारत सरकार ते समिति की इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया ओर विदेशों पृ'जी तट कर 
संरक्षण की सम्पूर्ण सुविधाओं तथा सरकार द्वारा दी गयो अन्य रियायतों का लाभ उठाती रही। 
साथ ही, १६३५ ई० के संविधान में इस बात को ध्यवस्था की गयो कि किसी भो ब्रिटेन निबासी 
को ब्रिटिश भारत में सम्पत्ति के अधिकारी होते तथा किसी प्रकार के व्यवसाय अथवा व्यापार 


करने पर कोई रुकावट नहीं होगी । 


नेशनल प्लानिंग कमिटी ने भी श्रोद्योगिक वित्त-सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में भारत में विदेशी 
पू“जी के उपयोग के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों की क्षफारिश की थी--(१) भारत में विदेशी 
पूजी का विनियोग सरकार की अनुमति के वर्गर नहीं किया जाय; (२) बिदेशी पू*जी का उपयोग 
ऊपर की शर्तों के अतिरिक्त किसी भी आधारभूत उचोंग; लनिज तथा अध्य प्रकार को प्राकृतिक 
सम्पत्ति-सम्बन्धी उद्योग में नहीं किया जाय; (३) किसी भी उपक्रम में विदेशी “जी का उपयोग 
सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर ही किया जाना चाहिए; तथा (४) आधारभूत उद्योगों, लनिश्न 
एवं प्राकृतिक सम्पत्ति-सम्बन्धी उद्योगों में लगायी गयो वर्तमान पूंजी शीधातिशीध्र सरकार द्वारा 
ले लेती चाहिए। इस प्रकार नेशनल प्लानिंग कमिटी ने विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में उपरोक्त सभी 
सुझाव दिये थे । 
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स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद विदेशी पूजी-सम्बन्धी नीति 


(?०)०१५ (09७05 7076९ (५४०॥9) 5॥7८6 ॥7त69०८१06८॥८€) 


स्वतप्त्रता-प्राप्ति के पज्चात भारत सरकार ने १६४८ ई० में अपनी भौद्योगिक नीति- 
सम्बन्धी घोषणा में विदेशी प*जी के महत्त्व को स्वीकार किया, किन्तु यह बात भी स्पष्ट कर दी 
गयी कि भारतीय उद्योगों में इस प्रकार की पूंजी के उपयोग पर सावधानीपूर्वक नियन्त्रण रखा 
जायगा । साथ ही, यथासम्भव इसका नियन्त्रण एवं स्वामित्व भारतीयों के हाथ में ही रहेगा । 
इसका ध्यान भी रखा लायगा कि विदेशी पू जी के उपयोग से विदेशी प्रतियोगिता को अनावश्यक 
प्रश्रय नहीं मिल रहा है तथा इसका प्रयोग देश के प्राकृतिक साधनों के उपयोग के लिए ही किया 
जा रहा है। १६४६-५० ई० के फिस्कल कमीशन ने भी देश में विदेशी पू'जी के महत्त्व को स्वी- 
कार किया | किल्‍्तु आयोग ने यह बसलाया कि इस श्रकार की पूंजी का उपयोग केवल राजकीय 
क्षत्र की उन योजनाओं में किया जाना चाहिए जिनमें पू जीगत मालों का आयात आवश्यक हो । 
इस आयोग ने इन योजनाओं के लिए विदेशी पू जी को आवश्यक बतलाते हुए इस बात की सिफा- 
रिश की कि इस सम्बन्ध में सरकार को इस प्रकार की नीति का अनुकरण करना चाहिए जिससे 
कि भारत में विदेशी पूंजी के उपयोग के लिए समुचित वातावरण तैयार हो सके ।! 


भारत में विदेशी पु'जी के सम्बन्ध में सरकार की नीति ६ अप्र ह, १६४६ ई० को प्रधान 
मन्त्री द्वारा संविधान सभा में दिये गये भाषण से स्पष्ट हो जाती है। प्रधान मन्त्रो ने विदेशी 
पू*“जी के महत्त्व पर जोर देते हुए कहा कि हमारे यहाँ अतीत में जिस प्रकार तिदेशी पूंजी को 
उपयोग में लाया गया है, उसी के परिण।मस्वरूप आज इस बःत पर जोर दिया जा रहा है कि 
राष्ट्र के द्वित में विदेशी पूजी के कार्य-क्ष त्र एवं उसके उपयोग पर नियन्त्रण रखा जाय। किन्तु 
आलज्न स्थिति पूर्णतः भिन्न हैं। अत: आज विदेशी पूजी पर नियन्त्रण का उहूं श्य यह होना चाहिए 
कि इसका उपयोग भारत के अधिकत्तम लाभ के लिए किया जा रहा हो | हमारी राष्ट्रीय बचत 
इतनी अधिक नहीं है कि इससे विकास की नयो योजनाओं का सम्पादन किया जा सके । अतः 
विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन में विदेशी पूंजी की आवश्यक्ता पड़ती हैं। भारत की 
वर्तमान परिस्थितियों में विदेशी पुजी का महत्त्व इस कारण से भी अधिवः है कि इसके साथ ही 
विदेशों से हम मशीनें, मन्त्र तथा तकनीकी, जानकारी जिनका भारत में अभी अभाव है, प्राप्त 
कर सकते हैं । 


इस प्रकार विदेशी पजी के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति ३६४६ ई० में 
संविधान सभा के समक्ष प्रधान मन्त्री के निम्न बयान से स्पष्ट हो जाती है :-- 


(१) भारतीय उद्योगों की तरह विदेशी उद्योगों को भी भारत सरकार की ओद्योगिक 
नीति का अनुकरण करना होगा, 


(२) सरकार विदेशी उदयोगों पर कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लग!ना चाहती जो अन्य समान 
भारतीय उद्योग पर लागू न हों, 


, “६ ऋाण्णेव फ धाढ वैफाए ता पार 9०४८ फण67 (0 ढौ€श८ शतते पाक्वात- 
ता. ९णावीधरणा$3 ड70प/थ्ी८ [07 "6 गीत ० शो इपटी 06ीएआ 28७7) ५ 
9९३३7८४ (0 ००96 ६0 [70]&,”! 


५४२ भारतीय अर्थ॑शारत्र 


(३) विदेशी पूजी वाली कंम्पनियाँ भी उन्हों नियमों के अनुसार लाभ कमाने के लिए 
स्वतन्त्र होंगी जो यहाँ की कम्पनियों पर लागू हैं; 

(०) सरकार दूसरे देशों में लाभ तथा पूजी भेजने के लिए अपनी विदेशी विनिमय को 
स्थिति को ध्यान में रख कर समुचित सुविधाएं देगी; तथा 

(५) यदि किसी विदेशी कम्पनी को सरकार अपने अधिकार में लेगी तो उसे उचित 
मुआवजा दिया जायगा। 


प्रधान मंत्री ने यह भी बतलाया कि साधारणत: विदेशी उपक्रमों का नियंत्रण भी भारतीयों 
के हाथ में ही होता चाहिए, किन्तु एक निश्चित समय के लिए विदेशी नियंत्रण में भी सरकार को 
कोई आपत्ति नहीं होगी, बशते कि वह राष्ट्रीय हित के विपरीत न हो । इसी प्रकार याद उपपुक्त 
भारतीय उपलब्ध नहों हों तो किसी विदेशी की नियुक्ति में भी सरकार को कोई आपत्ति नहीं 
होगी । हम प्रकार उपरोक्त शर्तों को ध्याग में रखते हुए सरकार विदेशी पूंजी का देश के 


आशिक विकास में सहयोग प्रद्यान करने के लिए सदा स्वागत करेगी। (0०एट्पाशदा। छ0०्पांत 
शॉग्व[ए छएटोटणार पीढाए टछ्ाफफ्पाता व] 8 एणाइ"प्रटए९ बाते ८0०-०06739096 7'0)८ 


7 तै८ए€0छग्ञ67( 0 [॥0]8' €८०0079.,) 


द्वितीय योजनाकाल में उत्पन्न विदेशी विनिमय-सम्वन्धी संकट की स्थिति में भास्त-सरकार 
को विदेशी पूजी-सम्बंधी नीति में पुन. कुछ आवश्यक संशोधन किया गया । ४ जुलाई, १९५७ 
ई० को भारतोय संसद में पुन: प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की कि “हम लोग भूत में सदा विदेशी 
प्‌*जी का स््रागत करते रहे हैं और वत॑मान में भो इसका स्वागत करेंगे ।'! (ज़८ ॥3ए८ & ७०१५५ 
7/ह[ट०पारते (0एढहा 2८३फ़ॉचो तीर फड्ड दावे छूट शाजी। धटाटठगारट ॥( ४१6 


एप०7८,) 


इस प्रकार भारत सरकार की वत॑मान नीति विदंशी प्‌'जी को प्रोत्साइन प्रदान करने 
वाली रही हैं। योजना आयोग ने भी भारत सरकार की नीति को स्वीकार करते हुए इस बात 
पर जोर दिया है कि विदेशी पू जी का देश के आ्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान है | स्वतंत्रता- 
प्राप्ति के बाद प्रारम्भ में देश में ब्रिटिश विनियोग कुछ कम हो गया था, किन्तु प्रधान मंत्री के इस 
अश्वासन के बाद पुन: इसमें पुरानी गति आ गयी । आज संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा 
रूम आदि देशों का विनियोग भी भारत में बढ़ रहा हं । साथ ही, सरकार द्वारा विदेशी पृ'जी 
को विभिन्न प्रकार से प्रोत्ताइन भी दिया जा रहा हैं। सरकार आजकल विदेशों फर्मों, संस्थाओं 
तथा सरकार से साझेंदारियाँ भी स्थापित कर रही हँ-- उदाहरण के लिए एक ब्रिटिश फर्म एव" 
एक जन फर्म के द्वारा लोहे एवं इस्पात के कारखाने स्थापित्त किये गये हैं। अप्रैल, १६५६ ई० 
में एक जापानी फर्म के साथ मल्टिपुल यूनिट इलेक्ट्रिक कोचेज (१/०॥७९८ एम्रा। #6टाव८६॥! 
(:४०2८॥८४) के निर्माण के लिए समझौते की स्वीकृति दी गयी । रूस की सरकार के सहयोग से 
देश में एक इस्पात का कारखाना स्वापित " किया जा रहा है। इस प्रकार विदेशी एवं भारतीय 
व्यापारियों के मेल जोल से संयुक्त उदयोगों का निर्माण किया जा रहा है जिससे विदेशों से 
इक्विटी कैपिटल (24०५४ (0290) भी मिलती है। इस दिशा में शुद्आत हो चुकी हैं; जैमे 
मोटरकार के निर्माण के लिए विरला-नफील्ड, बसों एव ट्रकों के निर्माण के लिए टाठा बेंज तथा 
साइकिल बनाने के लिए सेन-रैले का साझ्ना आदि। हे 
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पंचवर्षीय योजनाए' एवं विदेशी पूंजी की आवश्यकता 
( गिर परढक 2&735 दावे धार गर्व [07 70०४ (०309] ) 

पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत बड़े पमाने पर विदेशी सहायता की आवश्यकत्ता पड़ती है। 
डदाहरण के लिये प्रथभ पंबवर्षीय योजना (77750 ॥0ए८ ४८७ 297) में भारत को ३८१९७५ 
करोड रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त हुई थी जिसमें से २६९३ करोड़ रुपये की राशि प्रथम 
योजनाकाल में प्रयुषत्त हुई । 

इसी प्रकार द्वितोव पंचवर्षीय घोजनाकाल ( 5८८०१ [४८ ह८थ7० 987 ) में 
५ वर्षों में 2०० करोड़ रुपये विदेशी साधनों से प्राप्त करने का आयोजन था। किन्तु द्वितीय 
योजना के प्रथम २ वर्षा में ही विदेशी विनिमय संकट (70८89 ला ाए८ (7७5 ) की 
स्थिति उत्पन्न हो गयी तथा रिजवबं बेंक के विदेशी विनिमय कोष में तौत्र गति से कमी होने लगी । 
इससे द्वितीय योजना के इस सम्धर्ध में सम्पूर्ण अनुमान ही अस्त-व्यस्त हो गये । किन्तु विश्व बेंक 
लथा अभष्य देशों की सहायता से स्थिति में धीरे-घीरे सुधार हुआ । द्वितीय योजना के अब्त तक 
२४३१ करोड़ रुपये को विदेशी सहद्ठायता उपलब्ध हुई थी जिसमें स १४३०*२ करोड़ रुपये की राशि 
प्रयृषत॒ हुई थी । 

तृतीय पंचवर्षाय योजना ( 7770 ॥7ए८ ४८४७७ ?]879 ) में भी विदेशी पू्‌जी के 
प्रयोग पर जोर दिया गया था। तृतीय योजनाकाल में कुल २९३५ ९ करोड़ रुपये की विदेशी 
सहायता प्राप्त हुई थी। इसमें से ठगभग २२०० करोड़ रुपये की राशि प्र :क्त की गयी थी । इसी 
प्रकार १६६६-६७ में १५०७ करोड़ रुपये, £६६७-६८ में ७१६ करोड़ रुपये, १६६८-६६ में 
६४७ करोड़ रुपये तथा ११६९-७० में ६३४ करोष्ट रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त हुई थी । इसमें 
से १६६६-६७ में ११३१ करोड़ रुपये, १६६७-६८ में १:६६ करोड़ रुपये, १६६८-६६ में ६०३ 
करोड रुपये तथा १६६९-७० में ८५६ करोड़ रुपये का प्रयोग किया गया था |! 

चलहुर्थ योजना (70०५७ ॥7५८ ४८०7 750) में पाँच वर्षो' में २६१४ करोड़ रुपये की 
विदेशी सहायता का अनुमान लगाया गया है। इसमें से ३८० करोड़ रुपये ? ], ४८० के अन्तगंत 
तथा २२३४ करोड रुपये अग्य सहायता के रूप में प्राप्त होने की आशा है ।* 

पंचवर्षीय योजनाओं में राजकीय क्षत्र में विदेशी पुजी की मांग का अनुमान निम्नांकित 
तालिका से लगाया जा सकता है :--- 


पंचवर्षीय योजनाओं में घिदेशी पजी (करोड़ रुपये में ) 


योजना राजकीय क्षत्र में राजकीय क्षंत्र.. कुल व्यय का 
कुल व्यय में विदेशी पुजी . प्रतिशत 

प्रथम योजना २,०१२ २६३ १०१ 
दितीएण योजना ४९६०० ११००० २१७ 
तृतीय योजना ७,५०० २,२०० २६* ३ 
एकवर्षीय योजनाएँ 

(१६६६-६६) ६,२५६ २,४२६ ३२.८ 
चतुर्थ योजना (१९६९-७४) १५,६०२ २,६१४ १६९२ 


], >८०चत०७कञा८2 9.7ए८५४--] 974-72 ५०५॥, ० 7048, 
२. चतुथ योजना में त्रिदेशी ऋणों के लोटाने में लगी रकम को छोड़ दिया गया है। यदि 
हुये भी सम्मिलित किया जाय हो कुल ४००० करोड़ रुपये बिदेशी पजी क्री आवश्यकता होगी । 


५४४ भारतीय अर्थशास्त्र 


पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्‍वयन के लिए भारत सरकार विदेशी सरकारों एवं विभिन्न 
वित्तीय संस्थाओं से कज ले रद्दी है। सरकारी स्तर पर अमेरिका, रूस, चेकोस्लोवाकिया तथा 
जापान से भारत को कर्ज के रूप में विदेशी साधन प्राप्त हुए हैं। कोलम्बो प्लान तथा अमेरिका के 
प्वांइट फोर प्रोग्राम, ? , ४८० तथा 7 ॥, ६६५ के अन्तर्गत भी सरकार को सहायता भिलती 
हैं। विश्व बेंक तथा इसकी सहायक संस्था के रूप में अश्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ( [7607966074) 
८८ (०77०/थ7०07॥ ) से भी भारत को सावंजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त 
सहायता मिल रही है। मई, १६६८ ६० तक विश्व बेंक तथा अन्धर्राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ जेसी 
संस्थाओं से देश को १४२२ करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ था । इनके अतिरिक्त गैर-सरकारी 
संस्थाएँ; जैसे--फोर्ड फाउण्डेशन, अमेरिका का आयात-निर्यात बैंक ( ॥907(- 907६ हक ) 
आदि से भी ऋण मिल रहा है । 


चतुथथ पंचवर्षीय योजना का आकार बहुत बड़ा होने के कारण इसमें और अधिक मात्रा 
में विदेशी साधनों की आवश्यकता पड़ेगी । अतएव यदि हम चतुर्थ पंचवर्षीय योंजना की सफलता 
के लिए विदेशी पृ जी चाहते हैं तो हमें इसके लिए देश में विश्रास एवं सुरक्षा का समुचित वातावरण 
तैयार करना होगा । साथ ही, हमें इस संबंध में अपनी नीति को और भी अधिक उदार बनाना 
होगा | इस सम्बण्ध में अमेरिका के राजदूत श्री बकर के सुझावों का यहाँ उल्लेख आवश्यक 
जान पड़ता है, इन्होंने विदेशी पूंजी की निम्नलिखित सुविधाएँ देने का सुझाव दियां था :-- 


(क) विदेशी उद्योग को एकाएक राष्ट्रीयकरण के भय से मुक्त करना, 

(ख) करो में विशेष छूट; तथा 

(ग) दुह्दरे कर ( /0009]6 7४४०॥॥०॥ ) से सुरक्षा । 

इस प्रकार की सुविधाओं के फलस्वरूप देश में विदेशी पुजी की मात्रा में निश्चय हो 
वृद्धि होगी । अधिक मात्रा में विदेशी सहायता प्राप्त करने के उहंश्य से ही भारत सरकार ने 
अपनी मुद्रा का ६ जून, १६६६ ६० को अवमुल्यत किया । अवमूल्यन से अधिक मात्रा में विदेशी 
पूंजी के आकर्षित होने की आशा थी, किस्तु ऐसा नहीं हो पाया । 


भारत में पृ जी का निर्माण 


( 0थभु०५8) #0777%#/407 47 ॥7078 ) 


पूजी-निर्माण का तात्पयँ यह है कि कोई देश अपनी समस्त चालू उत्पादन-क्षमता को 
अपने वर्तमान उपभोग की आवश्यकताओं में नहीं कगाकर इसका एक अंश पूंजीगत वस्तुओं के 
निर्माण में लगाता है। इससे देश की उत्पादन-क्षमता बढ़ती है जिससे भविष्य में अधिक वस्तुओं 
का उत्पादन होता है। सुयुक्त राष्ट्रसेघ के एक प्रतिवेदन के अनुसार ''पूजी-निर्माण किसी 
देश की वत॑मान उत्पत्ति एवं आयात का वद्द भाग है जो गणना की अवधि में न तो उपभोग में 
लगाया जाता है न निर्यात ही किया जाता है, वरन्‌ पृजीगत वस्तुओं के कोष में वृद्धि के लिए 
प्रयोग किया जाता है ।”! ( (जाल [077क0 क्‍8 ही॥0 ७987॥ 0 8 ०00707978 6घा४८॥६ 
0पफ्पप 770 वकएण-$ जागदी $. 70 ढठाहप्रशटत 67 €४ए०वद पाए धो 
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९००त5, ॥ 


विदेशी पू जी एवं आधथिक विकास प्ट५ 


' जारत की प्रमुख आर्थिक समस्या जनता की निर्धनता तथा निम्न जीवन-स्तर है। जीवन 
स्‍तर में सुधार के लिए कृषि एवं उद्योग दोनों के उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है और उत्पादन में 
वृद्धि के लिए हमें अत्यधिक मात्रा में (जी की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार देश के आधिक 
विकास की गति पूजी के निर्माण पर ही निभर करती है। द्र तगति रो आथिक विकास के लिए 
तो हमें अत्यधिक मात्रा में पुजी की आवश्यकत्ता पड़ेगी । इससे देश में प्‌ जी के निर्माण की समस्या - 
अति महत्त्वपर्ण हो जाती है। अभी कुछ ही वर्ष पूर्व तक हमारे पूंजी बाजार (८970] 
797/८) में पुजी का अभाव था। कहा जाता था कि भारतीय पू“जी विकास के कार्यक्रम में 
उचित सहयोग नहीं प्रदान कर रही है ।द्वितीय महायद्ध के पूर्व देश की राष्ट्रीय आय अनुमानत: 
२,००० करोड़ रुपये थी जिसमें १२० करोड़ रुपये यानी कुल राष्ट्रीय आय के प्राय: ६ प्रतिशत 
भाग का विनियोग होता था। १६४८-४६ ई० में देश की राष्ट्रीय पुजी ८००० से ६००० करोड 
रुपये के बीच हो गयी थी जिस पर ६ प्रतिशत को दर से कम-से कम ४८० करोड़ रुपये विनियोग 
होना चाहिये था, किन्तु जानकार सूत्रों के अनुसार विनियोग की रकम ३५० से४५० करोड़ रुपये 
के बीच में ही थी। योजना आयोग के अनुसार १६५०-५१ ई० में राष्ट्रीय आय ६,११० करोड़ 
रुपये थी जिसमें से ४५० करोड़ रुपये, यानी प्राय:५ प्रतिशत का ही विनियोग हुआ था। प्रथम 
योजना के अस्त में १. ५५-५६ ई० में राष्ट्रीय आय बढ़कर १०,८०० करोड़ रुपये हो गयी तथा 
विनियोग ७६० करोड़ रुपये; यानी प्राय: ७३ प्रतिशत हो गया | द्वितीय योजना के अन्त तक, 
१६६०-६१ ई० के मुल्य-तल के आधार पर राष्ट्रीय आय बढ़कर अनुमातः १४,५०० करोड़ रुपये 
हो गयी । तृतीय योजना के अन्त तक इसी मुल्य पर राष्ट्रीय आय बढ़कर १६,००० करोड़ रुधये 
होने का अनुमान था जब कि यह १५,०३६ करोड़ रुपये ही हुई। उतुर्थ योजना के अनुसार १६६७- 
६८ ई० में बचत की दर ८ प्रतिशल थी । इसके बढ़कर १६७३-७४ ई० तक १२-६ प्रतिशत था 
१६८०-८१ ई० तक १६*'५ प्रतिशत हो जाने की आशा है। * 

पंचवर्षीय योजनाओं में आंतरिक बचत, विनियोग ,एवं विदेशी पू जी का अन्दाजा निम्नां- 
कित तालिका? से लगाया जा सकता है ;-- 
विनियोग, आंतरिक बचत एवं विदेशी प्‌ जी का विनियोग राष्ट्रीय 
आय के प्रतिशत में 


वे विनियोग आंतरिक बचत विदेशी प्‌ जी का आगमन 
१६५०-५१ ५६% ५०७% “50 ₹ 
१६५५-५६ १०६ ६*७ ०६ 
१९६०-६१ १४० १०१ ३ ३०७ 
१६६८-६६ ११९३ &६*० २३ 
१६७३-७४ (आयोजित) १४"५ १३२ १३ 


इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाभों में विनियोग एवं आंतरिक बचत में धीरे-धीरे वृद्धि करने 
का प्रस्ताव है। स्पष्ट है'कि आन्तरिक बचत में वृद्धि के साथ-साथ विदेशी पृ जी के विनियोग को 
हतोत्साहित किया जाता है जिमसे कि अर्थ-ष्यवस्था स्वावलम्बन की ओर अग्रसर हो सके । किन्तु 
विदेशी पू'"जी की आवश्यकता में अपेक्षित कमो नहीं हो रही है । 
हु ], 70ण"ण नए ४८०४७ एशैशा, 

9 6४ 5८०॥०फआां८ एपैग्मट३, 7०९ 20 ]969, 

3, &९ 968.69 ?।१८८४, 


५४६ भारतीय अर्थशास्त्र 


किन्तु, क्या विनियोग की इस दर से हमारा द्र तगति से आधथिक विकास सम्भव है ? इंगलेंड 
तथा अमेरिका जैसे देशों में प्रति-व्यक्ति आय को २०-२५ वर्षों में दुगुना करने के लिए राष्ट्रीय 
आय के १२ से १४ प्रतिशत के शुद्ध विनियोग (06 ॥7ए८8पाथ्या') की आवश्यकता होती है। 
किन्तु भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या में प्रतिव५ २.५ प्रतिशत की दर से वृद्धि होती है, केवल 
प्रति-ध्यक्ति आय को समान बनाये रखने के लिए (78॥7 47772 ?९7-८०४७१8 4)007€ ०0॥0- 
827६ ) राष्ट्रीय आय के ६ से ७ प्रतिशत के विनियोग की आवश्यकता पड़ेगी । इससे यह स्पष्ट है 
कि हमारे देश में विनियोग कौ वर्तमान दर निश्चय ही अति असम्तोषजनक है। 

किसी भी देश में पू"जी का निर्माण एक बड़ी प्रक्रिया है जिसके निम्नलिखित तीन 
स्तर हैं :-- ह 

(१) बचत का होना, जो बचाने की इच्छा एवं योग्यता पर निर्भर करता है; 

(२) बचत को जमा कर उचित दिशा में लगाना जिससे उसे विनियोग करने योग्य बनाया 

जा सके । यह बेकिंग व्यवस्था के समुचित विकास पर निभेर करता है, तथा 

(६३) पू'जीगत माल (659/» 2००05) की उपलब्धि जो साहसोशम पर निर्भर 

.. करता है। 

भारत में प्‌जी-निर्माण के क्ष त्र में कुछ कठिनाइयाँ हैं । सर्वप्रथम कठिनाई तो बचत को 
छुपाकर रखने (70»76778 ) को प्रथा के फलस्वरूप है। हमारे देश में यद्द प्रथा आज भी 
प्रचलित है । बचत का कुल भाग निर्यात भी कर दिया जाता है जिससे देश की आवश्यकत्ताओं की 
पृति के लिए यह उपलब्ध नहीं होता । पूंजी के निर्माण पर कर का भी प्रभाव पड़ता है। कर 
की मात्रा अधिक होने से विनियोग कम होता है। उदाहरण के लिए, १६४७-४८ ई० के लियाकत 
अली खाँ के बजट का देश में पूजी-निर्माण पर बिल्कुल प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। समाज में घन 
एवं जाय के वितरण का भी पूजी के निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। यदि आय का विवरण इस 
प्रकार का हो कि इसका अधिकांश भाग मध्य एवं निम्न वर्गों के व्यक्षितयों को प्राप्त हो तो इससे 
पू जी- निर्माण में कमी आ जाती है। इसी प्रकार एक विकासित बैंकिंग व्यवस्था का अभाव पृ"जी- 
निर्माण के मार्ग में बाघा पहैचाता है । 


भारत में पूजी-निर्माण की दर निश्चय ही कम्र है। एक विकासोन्मुख आधिक व्यवस्था 
वाले देश में राष्ट्रीय आय का क म-से-कम १५ से २० प्रतिशत भाग तक विनियोग के लिए बचाना 
आवश्यक है। किन्तु भारत में बचत इससे बहुत ही कम होती है। यहाँ पूजी-निर्माण की दर में 
कमी के बत-से कारण हैं । देश में उत्पादन-क्षमता की कमी इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी 
है। प्रति-व्यक्ति उत्पादन कम होने के कारण बचत एवं विनियोग का कम द्वोना स्वभाविक ही है। 
भारत में सबंत्र मिधनता का निर्मम जाल फैला हुआ है। देश की अधिकांश जनता को पर्याप्त मात्रा 
में एवं पौष्टिक भोजन भी नहीं मिल पाता । ऐसी परिस्थिति में अद्ध -भूखी एवं अद्ध (तंगी जनता 
से अधिक बचत की आशा करना कैंबल दुराशा मात्र ही होगी | कुछ छोग, जैसे १६४६-५० ई० का 
फिल्कल कमीशन, पूजी के निर्माण की कमी का कारण उसश्ोगों के राष्ट्रीयकरण का भय बतलाते 
है। परन्तु वास्तव में वात ऐसी नहीं है। देश में ब॑किंग व्यवस्था के समुचित विकास का अभाव 
भी इसका एक ब्रमभुख कारण है | 

किस्तु, देश की पंचदर्धीय योजनाओं के सफल सम्पादन के लिए प्‌जी-निर्माण की दर में 
बृद्धि अनिवार्य है। देश के उपभोग-स्तर को नियन्ज्रित कर पूजी के निर्माण में वृद्धि की जा सकती 
दै। किल्तु हमारे देश में उपभोग-स्तर इतना निश्न है कि वर्तमान परिस्र्थित्तियों में इसमें किसी 


विदेशी प्‌ृजी एवं आधथिक विकास प्४७ 


प्रकार की कमी का प्रभाव उत्तम नहीं होगा । अत: हमारे सामने केवल एक ही उपाय नजर आता 
है--ब्रह् है उद्योगों का राष्ट्रीयीरण । देश के उद्योग-धन्षों के राष्ट्रीयकरण से इनका लाभ जनहित 
के उद्देश्य से आर्थिक विकास के कार्यों में लगाया जा सकता है और इस प्रकार प्‌जी के निर्माण 
में वृद्धि की जा सकती है। अतः, सुझाव के तौर पर यह कहा जा सकता है कि यथाशीघ्र देश के 
प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयीरण किया जाय जिससे इनकी व्यवस्था जनहित के उद्दश्य से की जा 
सके तथा इनके लाभ को विकास के कार्यों में लगाया जा सके। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा 
जीवन बोमा, १४ प्रमुख व्यवसायिक बेंकों तथा सामान्य बीमा उद्योग, आदि का राष्ट्रीयकरण 
निशफ्चय ही एक प्रशंसनीय कदम रहा है। किन्तु इसके लिए सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की 
व्यावस्था में सुधार करने की आवश्यकता होगी । देश में पू'जी-निर्माण को प्रोत्साहित करने के 
लिए बेंकिंग एव विनियोग व्यवस्था के त्रिकास को प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है। 
१४ प्रमुख व्यावसायिक बेंकों के राष्ट्रोयकरण से इस सम्बन्ध में बहुत अधिक सहायता की आशा की 
जाती है । साथ ही, छोटी-छोटी बचतों को एकत्र करने पर भी पूरा जोर देना चाहिए । इस सम्बन्ध 
में यूनिट दृस्ट ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएँ विशेष रूप से सहायक सिद्ध हो रही हैं । 


विशेष अध्ययन-सू ची 
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अध्याय : २३ 


औद्योगिक श्रम 
(ए्रतेषडपओ [.ब्र०पा:) 

भारत में औद्योगिक श्रम का बढ़ता हुआ महत्त्व ((.0५॥7 [77074॥०८ 0 [गाते प- 
504] 7,89007 ॥7 [70]8):--भारत में औद्योगिक श्रम के एक पृथक वर्ग का अभ्युदय गत शताब्दी 
के मध्य से आरम्भ होढा है। मठारहतरीं शताब्दी के अम्त तक वंशानुगत परध्परा के आधार पर 
आधारित कुटीर उद्योग-धन्धों ने अनेक प्रकार की कलापर्ण एवं सुन्दर वस्तुएँ तैयार कर देश के 
विदेशी व्यापार को समुश्नत किया था। कितु, कुटीर उदयोग-धन्धों के विनाश के फलस्वरूप कारीगरों 
को बाध्य होकर भूमि पर ही आश्चित होना पड़ा । इस प्रकार बहुत दिनों तक कृषि ही देश के विशाल 
जन-समुदाय की जीबिका का एक-मात्र साधन थी । डुन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में सरकार द्वारा 
अकाल को दूर करने के लिए घड़े पेमाने पर नहरों एवं सड़कों का निर्माण प्रारम्भ किया गया । 
इसी समय देश में रैजजे का निर्माण भी बड़ी तेजी के साथ प्रारम्भ हुआ। इन निर्माण कार्यों में 
बहुत बड़ी संख्या में लोगों को काये मिलने लगा, अत: धीरे-घीरे जनसंख्या का प्रवाह गाँवों मे 
शहरों की ओर होने रूगा। थोड़े ही समय के बाद में खनिज उद्योग का विकास प्रारम्भ हुआ तथा 
भीरै-भीरे बगान एवं कारखाना उद्योगों का महत्त्व भी बढ़ने लगा। संगठित उदयोगों में दश के 
विभिन्न भागों से मजदूर आकर कार्य करने लगे तथा इम प्रकार देश में औद्योगिक मजदूरों के एक 
पुथक्‌ बर्ग का अम्युदय हुआं। बहुत दिनों तक इनकी संख्या बहुत ही कम रही; अतः दंक्ष के 
सामालिक तथा राष्ट्रीय जीवन में इस वर्ग का कोई महत्व नहीं था । 


निन्‍्मांकित तालिका! से भारत में जौदुयोगिक श्रमिकों की संख्या का अन्दाजा लगता है :-«- 


वष संख्या (लाख में) 
१६०० ५९० 
१९२० १४० 
१९४० २२९० 
१९५० ३०९० 
१६६० ३८९० 
१६६६ ४८९७० 


डपरोक्‍्त तालिका से स्पष्ट है कि १९०० ई० से कारखानों में काम करने वाले व्यक्तितयों 
की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। १६५० ई० के बाद इनकी संलूय। में शुद्धि और अधिक 
हुई है। कुल कार्मकारी जनसंख्या का केवश २ प्रतिशत भाग आंद्योगिक मजदूरों का है। यह 
ब्रतिशत कम अवश्य है किन्तु राष्ट्रीय आय में मौद्योगिक श्रमिकों का योगदान अधिक होने के 
कारण इनका महत्न बहुत बढ़ जाता है। 

], पक6 [मत&70 7# 0007 ४९४४ 800६8 ४094 [904&, ]97-72, 
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बिभिन्न पेशों में रूगे श्रमिकों की संख्या :--पिछले पृष्ठ को पालिका से स्पष्ट है कि भारत 
में गत कुछ वर्षों से ओद्योगिक श्रमिर्कों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि का प्रमुख कारण 
स्वतम्त्रा-प्राप्ति के बाद में देश का द्र तगति सेओद्योगिक विकास है। देश के विभिन्‍न डद्योगों में काम 
करने वाले मजदूरों की संख्या का अन्दाजा निम्तांकित तालिका ग्रे स्पष्ट हो जाता है! :--- 


उद्योग १६६८ में ओसत प्रतिदिन काम करने 
वाले मजदूरों की संख्या (लाख में) 

१. निर्माण उद्योग ४४०४ 
२. खनिज उद्योग ६*१ 
३, बगान, वन तथा मत्स्य ११.० 
४. भवम-तिर्माण ९९० 
५. विद्युत, गेंस एवं अम्य ३४६ 
६. वाणिज्य एवं व्यापार ५३ 
७, यातायात, संग्रह एवं संवहन २२९४ 
८. खेवाएँ ६१,२ 

कुल १६३.३ 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत के संगठित उदयोगों में काम करन वाले श्रामिकों 
में सबसे अधिक कारखानों में हो कार्य करते हैं। 2६६८ ई० में सभी राज्यों को मिलाकर 
कारस्वानों में कुल ४४४० हजार मजदूर ओऔपत प्रतिदिन काम करते थ। इस प्रकार बगानों में 
१६६८ ई० में प्रतद्धिनत औसवब ११ लाख मजदूर, यातायात तथा संवहन में २२४ लाख जिनमें 
से रेलवे में १३६५ लाख मजदूर, खानों में १६६८ ई० में ६१० हजार मजदूर तथा प्रमुख बन्दरगाहों 
में ६८ हजार मजदूर प्रतिदिन ओसत रूप में काम करते थ। १९६८ ई० में कारखानों में काम 
कससे बाले मजदूरों में सबसे अधिक मह्दाराष्ट्र | ९३८ हजार ), उत्तर प्रदेश (३८४) तथा पश्चिमो 
बंगाल ( ८५० हजार ) के और सबसे कम उड़ीता में ( ७५५ हजार ) मजदूर काम करते थे। 
१९६८ ई० में बिहार शाज्य में २५८ हजार मजदूर भौसत रूप में प्रतिदिन कारखानों में काम 
करते थे । 

कारवानों में काम करने वाले मजदूरों में से सबसे अधिक मजदूर सूती-वस्त्र उद्योग में लगे 
हुए हैं। यूती वस्त्र-उदयोग में १९६५ ई० में औसतन प्रतिदिन ८५६ हजार मजदूर काम करते 
थे। इसी प्रकार खानों में काम करने वाले मजदूरों में सबसे अधिक मजदूर कोयले की खानों में 
काम करते थे। ११६९ ई० में कोयले की खानों में ६४ लाख मज दूर कार्य करते थे । 

१६६५ ई० में बगानों में प्रतिदिन ओसत रूप से ११६५ हजार मजदूर काम करते थे। 
१९११ ई० बगानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या ७०१ हजार तथा १६२१ ई० में 
प्राय: १० लाख थो । इस प्रकार बगानों में काम करनेबाले श्रमिकों की संख्या में भी धीरे-धीरे 
वृद्धि हो रही है। बगान उदयोगों में चाय, कहववा तथा रबर उद्योग प्रमुख हैं जिनमें १६६५ ई० 
में क्रशः ८५०७ हजार, २३६ हजार लथा १२२ हजार मजदूर, प्रतिदिन काम करते थे। चाय 
के बगानों में काम करने वाले अधिकांश मजदूर बगानों में ही बस गये हैं जबकि कहना बगानों में 
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काम करने वाले मजदूर अधिकांशत: गाँवों से आते-जाते हैं। रबर के बगानों में भी काम करने- 
वाले प्रायः आधे मजदूर बाहर से कार्य करने आते हैं । 

औरत तथा बच्चे” :--१६५१ ई० में कारखानों में काम करने वाले कुल वयस्क श्रमिकां 
के क्रशः ११४ प्रतिशत औरतें थीं। १६४६ ई० में बगानों में काम करने वाले कुछ 
वयस्क मजदूरों में ४७२ प्रतिशत औरतें थीं। गत कुछ वर्षा से खानों तथा कारखानों, दोनों में 
काम करने वाली बौरतों की संख्या में धीरे-धीरे कमी हो रही है। सूती-वस्त्र उद्योग में यह कमी 
सर्वाधिक है | खानों में औरतें आजकल निचली सतह में काम नहीं करतों । 

१९५२ ई० में कारखानों में कुल ६,१५९ बच्चे कार्य करते थे। ये अधिकांशत: रसायन 
एवं रासायनिक पदार्थों के उत्पादन वाले उद्योगों, अधात्विक खनिज तथा तम्बाकू उदयोग में काम 
करते थे। कारखानों में काम करने वाले बच्चों के प्रतिशत में भी धीरे-धीरे कमी हो रही है। 
१८६९२ ई० में इनका अनुपात कुल श्रमिकों का प्राय: ३६ प्रतिशत था जो १९५२ ई० में घटकर 
केवल ०'२५ ब्रतिशत रह गया । किस्तु, बगानों में आज भी अधिक संझरूया में बच्चों का उपयाग 
किया जाता है। असम में चाय के बगीचों में १६५०-५१ ६० में ७३,७७६ अथवा कुल श्रमिकों 
के प्रायः १४३ प्रतिशत बच्चों की संख्या थी। इससे स्पष्ट है कि बच्चों का आज भी बगानों में 
अधिक उपयोग किया जात्ता है। 

ओद्योगिक श्रम की पूर्ति 


(9०.9 ० पएवप४धव०। .89०प7) 

पश्चिमी देशों में उदयोगों में काये करने वाले श्रमिकों का एक स्थायी वर्ग होता है जिसका 
कृषि आदि से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । उन देशों में अधिकांश मजदूरों का पालन-पोषणा का रखानों 
के वातावरण में ही होता है। कारखानों के वावावरण में इनका यह पालन-पोषणा उनकी 
ओद्योगिक श्रेष्ठता के लिए बहुत हृद तक उत्तरदायी है । किन्तु, भारत में इस प्रकार के एक स्थायी 
ओऔदयोगिक श्रश्मिक वर्ग का बहुत दिनों तक अभाव रहा है। आज भी भारतीय उद्योगों में काम 
'. करने वाले अधिकांश मजदूर गाँवों से ही आते हैं। ओद्योगिक केम्द्रों में काम करने वाले अधिकांश 
श्रमिक वास्तव में ग्रामीण ही होते हैं जिनकी प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा गाँवों में ही होती है तथा! 
जिनकी आस्था ग्रामीण रीति-रिवाजों में रहती है। इससे गाँव के जीवन से ही उन्हें अधिक प्रम 
रहता है तथा शहरों के अनोंवे वातावरण एवं परिस्थितियों से इनका जी ऊब-्सा जाता है। अतः 
यथाशीघ्र अवसर मिलने पर बे गाँवों को लोट जाने का प्रयत्न करते हैं। इनमें से अधिकांश 
मदूरों का कृषि से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में सम्बन्ध रहता है, उदाहरणार्थ वे अधिकांशत: 
या तो संथुक्त कृषक परिवार के सदस्य होते हैं या उनका कोई अपना सगा-सम्बन्धी घर पर 
कृषि-कार्य करता है। इस प्रकार आज भी भारत में पश्चिचमी देशों की तरह औद्योगिक श्रमिकों 
का एक स्थायी वर्ग नहीं हो पाया है । 

भारत में कृषि पर आश्रित जनसंस्या की बहुलता, जिनमें बहुतों को कृषि में ६ महीने भी 
कार्य नहीं मिलता, को देंखकर प्राय: इस प्रकार की बात सोची जा सकती है कि भारत में औद्यो- 
गिक श्रमिकों की कभी कमी नहीं रही होगी। किम्तु, बहुत समय तक भारतीय उद्योग के समक्ष 
श्रमिकों के अभाव की समस्या रही है जो विशेष अवसरों पर जैसे १८९६ ई० के प्लेग तथा 


], यह विवरण मुख्यतः '२८८८४४]०४ए९०एशाटव६ |/ ०८५७ तै89०९४ ० [एतब्रा 
छ८०ग्रणआए?? एक ], ए.. ६-5 पर आांधोरित है । 


कक 
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१९१८ ई७ के इनफ्लुएंज[ के समय बहुत गम्भीर रूप धारण कर लेती थी । किन्तु इसके बाद 
जनसंसया की तीज गति से वृद्धि के फलस्रूप आज श्रमिकों के अभाव की कोई आशा नहीं की 
जा सकती । साथ ही, आवागमन के साधनों के विस्तार के फलस्वरूप भी उद्योग-धन्ध्ों में श्रमिकों 
का कभी अभाव नहीं होता । फिर भी, आजकल हमारे देश में विशेषज्ञ श्रमिकों का अभाव है 
जिसके फलस्वरूप उद्योगों को कभी-कभी कठिताइयों का सामना करना पड़ता है। 


भरती का तरीका ()४८४४००४ ० १८८7०४०८॥४५) :---औद्योगिक मजदूरों की भरती 
तरीकों का प्रभाव मजदूरों की कार्य-क्षमतता तथा कल्याण पर भी पड़ता है। भारत के कारखानों 
में मजदूरों की भरतो का ढंग कुछ भिन्‍न होता है। मिल के व्यवस्थापक सीधे आवश्यक श्रम 
की भरती नहीं करते । अधिकांश भरती कुछ मध्यस्थों के माध्यम से ही होती है जिन्हें सरदार, 
जमादा₹, मभिस्त्रो या जोबर कहा जाता है। ये लोग प्राय पुराने मजदूर होते हें जो कारखानों 
की परिस्थितियों से पूर्णतः: परिचित रहते हैं। यूरोपियन फर्मो में तो भरती की यह प्रथा आज 
भी पाई जाती है क्योंकि मालिकों को मजदूरों के सम्बन्ध में उचित ज्ञान नहीं रहता है । अत: इन 
कारखानों में मालिक एवं मजदूरों के बीच ये मध्यस्थ एक आवश्यक कड़ी के रूप में कायें करते 
हैं। पुराने मजदूरों पर भी इनका प्रभाव इतना अधिक रहता है कि काम छटने के भय से ये इन 
मध्यस्थों को सदा कुछ-न-कुछ देने के लिए बाध्य होते रहते हैं। इससे मजदूरों की स्वाधीनता घट 
जाती है तथा उनकी आय का एक भाग इन मध्यरुथों के पास बला जाता है। औरत श्रमिकों 
को भरतो में भी इसी प्रकार को बात पायी जाती है। 

भरती की दूसरी प्रथा ठेकेदारों के जरिये मजदूरों की भरता है। मिल-मालिक इस कार्य 
के लिए कुछ ठेकेदार नियुक्त कर देते हैं जिससे उनकी जवाबदेही समाप्त हो जाती है। कारखाने 
की ओर से इन ठेकेदारों को कमीशन दिया जाता है। रेलवे तथा कोयले को खानों में भरती की 
यही पद्धति आज भी अचलित है। कारखानों में उन्हीं ठेकेदारों को भरती स्वीकार की भाती 
है जिनकी दरें सबसे कम होती हैं । अत: इस प्रकार की भरती से मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं 
मिलती । यह पद्धति इसलिए भो दोषपूर्ण है कि मालिक इसमें श्रम-कल्याण-सम्बन्धी सुविधाओं 
की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। यह इसका सबसे बड़ा दोष है। साथ ही, इसमें मजदूरों का 
अत्यधिक शोषण भी होता है । 

भारतीय कारखानों में मजदूरों की भरती का एक जरिया श्रम अधिकारियों के द्वारा 
भरती भी है। बहुत-से कारखानों में श्रम-अधिफारी नियुक्त किये जाते हैं जिनके जरिये मजदूरों 
की भरती होती है। भरती का यह तरीका प्रथम दो तरीकों से अवश्य ही अच्छा है। किन्तु 
प्राय: यह देखा जाता है कि ये श्रम-अधिकारी भी केवल नाम-मात्र का हो कार्य करते हैं। 
भारती का कार्य वास्तव में सरदारों ढ्वारा ही किया जाता है। इनके अतिरिक्त भरती के अभय 
तरीके भी प्रचलित हैं। कानपुर में उत्तर भारत नियोक्ता संघ ने इस कार्य के लिए एक श्रम 
नियोजनालय स्थापित किया है। बहुत-से जुट कारखानों में भी श्रम-नियोजनालय (थिाए0५- 
7067६ 3006३ ) की स्थापना की गयी है जिनका प्रभुख कार्य श्रमिकों की भरती करना होता 
है। इस प्रकार मजदूरों को भरतो के बहुत-ते विचित्र तरीके हमारे देश में प्रचलित हैं । 

काम-दिलाऊ संस्थाएं (47्ए9]0979760६ ४०७७० ४८४) :--किस्‍्तु द्वितीय मह्दायुद्ध के 
बाद भरती के इन तरीकों में आमूल परिवतैन हुआ । देश में सरकार द्वारा काम-दिलाऊ संस्थाओं 
(प009 7७४६ 4४०0878०5 ) की स्थापना की गयी है जो सभी प्रकार के लोगों को काम 
दिलाने का कार्य करती हैं। कारखातों में मजदूरों की भरती का कार्य भी इन संस्थाओं के जरिये 
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हो किया जाता है। इन संस्थाओं ने इस क्षंत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य प्रारम्भ किया है। अभी द्वाल 
में ही सरकार ने शिवराम कमिटी के सुझावों के आधार पर काम-दिलाऊ दफ्तर के पुनसंगगठन की 
बात निश्चित की है जिससे इन्हें अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है । शिवराम कमिटी ने इस 
सम्बन्ध में बहुत-से महत्त्वपृर्ण सुझाव दिये हैं। सर्वप्रथम तो काम-दिलाऊ संत्याओं को राष्ट्रीय 
नियोजनालय सेवा ( पि&प0०78) :ए7|०ए7००६ 5७८7२४०४ ) के नाम से रुथायी रूप देने को 
सिफारिश की गयी । साथ ही, सरकारी 'दफ्तरों में मजदूरों की भरती इन्हीं संस्थाओं के द्वारा 
की जानी नाहिए। सरकारो सहायता मिलते वाले कारखानों या दफ्तरों में भी इन्हीं के द्वारा 
भरती को जानी चाहिए। समिति ने यह सुझाव दिया है कि सभी बेकार व्यक्तियों की एक सूची 
रखी जाय जिसे कारखातों या अन्य नियोक्ताओं के पास भेजा जाय । इसी प्रकार बेकार लोगों को 
भी इस बात की सूचना दी जाय कि किस दफ्तर में जगह रिक्त है । कमिटो के सुझ्नावों के आधारों 
पर काम करने से काम-दिलाऊ संस्थाओं को वास्तव में बहुत हो उपयोगी बनाया जा सकता है। 
किन्तु इस सम्बन्ध में हमारा अन्तिम उद्ं श्य पश्विमी देशों की तरद्द देश में एक स्थायी औद्योगिक 
श्रमिक वर्ग की स्थापना होनी चाहिए । वास्व॒व में, द्र तमति से औद्योगीकरण के लिए यह नितांत 
आवश्यक हे । 

भारत में काम-दिलाऊ संस्थाओं की स्थापना १६४५ ई० में प्रारम्भ हुईं। १६७० ई० 
के अन्त में देश में कुल ४२६ काम-दिलाऊ संस्थाएँ (&0]0/9०॥+ ४5८॥०४६९८७) थीं तथा इनमें 
रजिस्टरड व्यक्तियों की संख्या ४५१६ हजार थी। नवम्बर, १९५६ ई० से काम-दिलाऊ संस्थाओं 
का नियन्त्रण राज्य सरकारों के अधीन भा गया है तथा केन्द्रीय सरकार का कार्य केवल नीति- 


निर्धारण तक ही सीमित रह गया है। 


भारतीय श्रमिकों की कार्य-क्षमता 
(सिटंशाटए ० पाता [.49007 ८7४) 


, प्राय: यह कह्दा जाता है कि भारतीय श्रमिक अम्य देशों के श्रसिकों की तुलना में अकुशल 
होते हैं। भारतीय श्रमिकों को यह अकुशलता एक स्वेविदित तथ्य की तरह है। इस प्रकार 
श्रम-आयोग के सम्मुख श्री एच० पी० मोदी ने अपने बयान में यह बतलाया था कि “जापान का 
एक मजदुर ६ कर्षो' को चलाता है ओर उसकी का॑-क्षमता ६५ प्रतिशत होती है, चीन का एक 
मजदूर ४ फर्घो' को चलाता हैं भऔौर उसकी कार्य-क्षमता ८० प्रतिशत होतो है, किन्ठु एक भारतीय 
मजद्र केवल २ कर्घो' को चलाता है और उसकी कारय॑-क्षमता ८० भ्रविशत ही होती है।” इसी 
प्रकार औद्योगिक आाग्रोग के समक्ष एक बयान में यह बतझाया गया था कि यूरोप का एक मज- 
दूर भारतीय मजदूर की अपेक्षा चौगुना काम करता है। सूती-वस्त्र उद्योग की स्थिति को 
जाँच करते के लिए जो टैरिफ़ बोडे नियुक्त किया गया प्रा, उसने १६२६-२७ ई० में अपने प्रति- 
बेदन में कह्दा था कि जापान में एक औसत मजदूर २४० तकुओं पर, इंगलेंड में ५७० से लेकर 
६०० तकुओं पर तथा अमेरिका में ११२० तकुओं पर काम करता है । किस्तु भारत में एक मजदूर 
औसत हूप से १८० तकुओं पर ही काम करता है। उपरोक्त विवरण से भारतीय श्रमिकों की 
नकुशलता स्पष्ट हो जाती है। .. .. 

किस्तु, ढा० गिलबर्ट ल्‍लेटर ( 0909८7( 5206 ) के अनुसार इन विवरणों में भारतीय 
श्रप्तिकों की अकुशछता अधिक वढ़ावइढ़ा कर प्रदर्शित की गयी है। भारत एवं लंकाताबवर में 
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एक कर्घे को चलाने में लगाये गये श्रमिकों की संख्या से परितश्यिति का यथार्थ मूल्यांकन नहीं 
होता । भारत में अधिक श्रमिकों को लगाने का एक कारण इनकी कम मजदूरी भी है। लंका- 
शायर तथा अम्य पश्चिमी देशों में मजदूरी की दर अधिक होने के कारण मजदरों की संख्या में 
मितथ्ययिता से काम लेना पड़ता है। इन सब बयानों के विपरीत सर थामस हॉलेंड ने भारतीय 
श्रमिकों की श्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। इनके अनुसार भारतीय श्रमिक देश 
के किसी भी उद्योग में सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है। द्वितीय महायुठ्धकाल में जाये हुए 
ग्रं डी शिष्टमण्डल के अनुसार “६५ सेंट प्रतिदिन पाने वाले भारतोय श्रमिक अन्धेरे वातावरण 
में अच्छी मशीनों का उत्पादन कर रह थे। बम्बई के फॉयरस्टोन के कारखानों में भारतीय 
श्रमिक डेट्रीयोट स्थित फॉयरस्टोन के कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के बराबर काम करते 
थे ॥ दाटा लोहे एवं इस्पात के कारखाने में प्रति-व्यक्ति की उत्पादन-क्षमता पिट्सबग के कारखानों 
से कम नहीं है।” इससे स्पष्ट है कि यूरोप तथा अमेरिका के श्रमिकों की तुलना में भारतीय 
श्रमिक अकुशल नहीं हैं। भारतीय मिलों के कम उत्पादन का दायित्य केवल भारतीय श्रमिकों का 
हो नहीं है, इसके लिए देश का वातावरण तथा प्रबन्ध की अकुशलूता भी आंशिक रूप से उत्तरदायी 
है । भारतीय श्रमिक बहुधघा अशिक्षित्त द्ोते हैं। इन्हें गन्द वातावरण में अधतन मशीनों द्वारा काम 
करना पड़ता है तथा इनकी मजदूरी भी कम होती है, आदि अनंक कारणों से भी भारतीय श्रमिकों 
द्वारा उत्पादन कम होता है । 


भारत में श्रम-सन्नियम 
(,2४0०ण ,८४5।9(07 ० 470॥4 ) 


भारत में श्रम-सन्नियम इंगलेंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे औद्योगिक देशों की तरह 
महस्वपूर्ण नहीं हैं। कारण यह है कि यहाँ पश्चिम देशों की घुलना में यम्त्रों का प्रचार बहुत घी रे- 
घीरे तथा बाद में हुआ । अत:, यहाँ औद्योगिक श्रम के एक पृथक्‌ वर्ग का उदय भी ब_त बाद में 
हुआ । किन्तु, देश के ओद्योगीकरण के साथ-साथ इन नियमों का महत्त्व भी धीरे-धीरे बढ़ रहा 
है तथा आशा की जाती है कि अगले कुछ वर्षो में पंचवर्षीय योजनाओं के सफल सम्पादन के 
फलस्वरूप श्रम-सस्नियमों का महत्व और भी बढ़ जायगा । 

भारत में श्रम-सन्नियम के इतिहास को निम्नलिखित चार कालों में विभाजित 
किया जा सकता है :-- क्‍ 

१. १८५६ ई०, जब देश में पहला श्रम-मन्नियम पारित ८टअआ, से छेकर £६€२१ ई० तक 

जब अस्‍्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ का प्रभाव स्पष्ट होने लगा; 

२. १६२२ ई० से १६३४ ६० तक; 

३. १९३५ ६० से १६४७ तक; तथा 

४. स्वतश्त्रता-प्राप्ति के बाद । 

प्रथम काल के श्रम-सब्नियम की विशेषता यह थी कि ये नियम किसी विशेष उद्योग के 
सम्बन्ध में ही बनाये गये ये; जैसे बगान, कारखाना, खान इत्यादि । कारण बह था कि विभिन्‍न 
प्रकार के उद्योगों का विकास देश के विभिम्त भागों में तथा विभिन्‍न समय में हुआ था। द्वितीय 
काल, यानी १६२२-३४ ई० में केन्द्रीय सरकार द्वारा १९२२ ई० में कारखाना अधिनियम तथा 
१९२६ ई० में औद्योगिक-संघर्ष अधिनियम (7750० ॥099४६०8 ४०४) पारित हुआ। इनके 


५४४ भारतीय अथैशास्त्र 


अतिरिक्ति इस अवधि में प्रान्तीय सरकारों द्वारा भी बहुत-से अधिनियम बनाये गये जितमें बम्बई 
एवं अन्य राज्यों के मातृत्व लाभ अधिनियम ()(७६००७व(४ 5८7८६६ ४०५४) विशेष रूप से महत्त्व- 
पूर्ण हैं। १६३५ ई० से १९४७ ई० के बीच भी देश में अनेक श्रम-सम्नियम बनाये गये । स्वतंत्रता- 
प्राप्ति के बाद तो सरकार द्वारा ओोद्योगिक मजदूरों को समस्या को विशेष रूप से महत्व दिया जा 
रहा है तथा इनके समाधान के लिए सरकार बहुत अधिक प्रथन कर रहो है। इस उद्देश्य से 
प्रत्येक क्ष त्र में विभिन्न प्रकार के विस्तृत अधिनियम बनाये गये हैं । 


कारखाना अधिनियम 
(ए७०५०73०5 308) 
देश के श्रम-सबम्नियमों में कारखाना अधिनियमों का विशेष महत्व है। सन्‌ १८५० ई० 

बाद बम्बई का सूती वस्त्र-उद्योग बड़ी तेजी के साथ विकास कर रहा था जिसे देखकर लंकाशाथर 
के व्यवसायियों को ईर्ष्या होने लूगी । ईर्ष्या से उन्होंने भारतीय मजदूरों के लिए श्रमिक आन्दोलन 
प्रारम्भ किया । इस आरदोलन का दिखावटी उद्देश्य तो श्रमिकों का कल्याण था, किन्तु इसका 
वास्तविक उहू श्य भारतीय उद्योगपतियों के मार्ग में बाघाएँ उत्पस्न कश्ना था। इसके फलस्वरूप 
१८८१ ई० में पहली बार श्रमिकों के हिलों में कारखाना अधिनियम बनाया गया । किल्तु चूंकि 
यह अधिनियम श्रमिकों को सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया, अतएवं १८९१, १९२१ 
१६२२ तथा १६३४ में ओर कारखाना अधिनियम बनाया गया । 


१६४८ ई० का कारखाना अधिनियम 
(77४०४०7८5 8०५, 948) 


किम्तु इन अधिनियमों में कई श्रुटियाँ थीं। अल: १६४८ ई० में श्रो रीगे की अध्यक्षता में 
एक श्रम-जाँच-समिति को नियुक्ति की गयी जिसने पहले के सभो कारखाना-अधिनियमों की कट 
आलोचना की । समिति के अनुसार बड़े-बड़े हथायी कारखानों में तो इन नियमों का पालन अवश्य 
होता था, किस्तु छोटे-छोटे एवं मौसमी कारखानों में इनका पालन नहों किया जाता था । निर्धारित 
समय से अधिक काम करने वाले मजदूरों को विधान द्वारा निश्चित दर से मजदूरी नहीं दी जाती 
थी। साथ ही, कम आयु वाले बच्चों से भी काम लिया जाता था। इन सब तशुटियों को दर करने 
के लिए १९४८ ई० में एक अधिक विस्तृत कारखाना अधिनियम पारित हुआ जिसे १ मप्र ल, ६६४८ 
ई० से छागू किया गया। 

१६४८ ई० का कारखाना मधिनियम दस या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा परिबालित 
शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा बीस या बोस से अधिक व्यक्षितयों द्वारा १रिचाछित परन्तु शक्ति 
का प्रयोग नहीं करने वाले सभी कारखानों पर लागू होता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों 
को यह अधिकार दिया गया है कि बे इस अधिनियम की धाराओं को किसी भी अन्य व्यावसायिक 
अथवा भओौद्योगिक संस्थान पर लागू कर सकती हैं। इस अधिनिमय के अन्तर्गत मोसमी 6था 
स्थायी कारखानों का विभेद समाप्त कर दिया गया । 

इस अधिनियम के अनुसार कारखानों की स्थापना अथवा उनके विरुतार के पूर्ण राज्य 
सरकार की अनुमति आवश्यक बनायी गयी है । कारखानों के लिए रजिस्ट्री करना तथा लाइसेंस 
प्रात करता भी आवश्यक बना दिया गया है। वयस्क श्रसिकों के लिए कार्य की अधिकतम अवधि 


ओधोगिक श्रम ५५५ 


प्रति सत्ताद ४८ घण्टे तथा प्रतिदिन £ बण्टे निश्चित कर दी गयी । लगातार ५ घण्टे तक काम 
करने पर | घण्टे का विश्वाम आवश्यक बनाया गया। निर्धारित समय से अधिक काम करने से 
मजदूरी साधारण मजदूरी को दूनी होगी। वेतन-रहित वाधिक छुट्टियाँ वयस्कों के लिये वर्ष मे 
१० दिन के बजाय २० दिन काम के बाद एक दिन तथा अल्प-वयस्कों के लिए १५ दिन के बाद 
एक दिन तय कर दो गयी । औरत एवं अल्प-वयस्क मजदूरों से कारखानों में ६ बजे सुबह से 
७ बजे संध्या तक ही काम लिया जा सकता है। १४ वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से कारखानों 
में काम नहीं लिया जा सकता । १४ वर्ष से १८ वर्ष तक की आधु वाले अल्प-4यस्कों के काम को 
अवधि प्रतिदिन ५ घण्टे निश्चित की गयी । साथ ही, इनसे काम लेने के पहले इन्हें शारीरिक 
समर्थ॑ता का प्रमाण देना भी आवश्यक बनाया गया। 


१६४८ ६० के कारसाना-अधिनियम के अन्तगंत मजदूरों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर भी 
पर्याप्त जोर दिया गया । द्ववा, रोशनी एवं छापमान के नियंत्रण के अतिरिक्त पीने के लिए 
स्वचछ जल, शौचालय धथा सस्‍्नानागारों की भी ध्यवस्था की गयी । भ्रप्न ल, १६४६ ई० के बाद 
स्थापित होने वाले सभी कारखानों में प्रति-श्रमिक ५०० घनफीट स्थान का रहना आवश्यक माना 
गया। मशीनों को चलाने, बन्द करने, उठाने तथा साफ करने में मजदूरों के शारीरिक बचाव 
की भी ध्यवस्था की गयी है। २३० से अधिक श्रमिक वाले कारखानों में एक केंटीन की व्यवस्था 
भी आवश्यक है। साथ ही, ३०० से अधिक श्रमिक वाले सभी कारखानों में सरकारी सहायता 
से एक श्रम-कल्याणकारी पदाधिकारी ([.00०प ए८](४76 (0#0०7 ) की नियुक्ति अनिवार्य 
कर दी गयी है। इस प्रकार, १९४८ हं० के अधिनियम में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए विस्तृत 
व्यवस्था की गयी है। इस अधिनियम को पालन कराने के लिए पर्याप्त निरीक्षकों की निधुक्ति 
की ध्यवह्था भी की गयी है । 


खान-सम्बन्धी अधिनियम 
( ४॥7८5 2० ) 
खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए भी समय-समय पर प्रथक्‌ नियम बनाये गये हैं । 
सर्वप्रथम १६०१ ई० में इस सम्बन्ध में एक अधिनियम पारित हुआ जिसमें केवल सुधार तथा 
निरीक्षण की ध्यवस्था की गयी थी । इस अधिनियम में काम करने की अवधि तथा सुविधाओं 
के सम्बन्ध में कोई ष्यवस्था नहीं थी । 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन की सिफारिशों तथा देश के खान-उद्योगों में बढ़ती हुई श्रमिकों 
की संरुया को हृष्टि में रखते हुए सन्‌ १६२३ ई० में एक संशोधित खान अधिनियम पारित किया 
गया। इस अधिनियम के अनुतार जमीन के ऊपर काम करने वाले श्रमिकों के लिए काम की 
अधिकतम अवधि ६० घण्टे प्रति सप्ताह निश्चित की गयी। एक सप्ताह में ६ दिन से अधिक 
कार्य नहीं होंगे । साथ ही, खानों में १३ वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से काम लेने की मनाही कर 
दी गयी । किन्तु, १६२३ ६० के अधिनियम में बहुत-सी श्रुटियाँ रह गयी थीं। अतएब इन्हें दूर 
करने के लिए १६२६ ई० में एक दूसरा अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार औरतों को 
खानों के अध्दर काम करने से मना कर दिया गया। केवल बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश के 
कोयले की खानों में यह नियम लागू नहीं किया गया था। अम्तत: १ जुलाई, १६२९ ६० से खानों 
के अन्दर औरतों को काम करने से पूर्णतः: निषेध कर दिया गया । 


५५६ भारताय अथेशास्त्र 


इस अधिनियम में पुनः १९३५ ई० में संशोधन किया गमा जिसके अनुमार निम्नलिखित 
व्यवस्था की गयी -(क! खानों का कोई भी श्रमिक एक सप्ताह में ६ दिन से अधिक काम नहीं 
करेगा, (ख) खान के ऊपर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति एक सप्ताह में ५४ घण्टे तथा एक 
दिन में १० धण्ट से अधिक काम नहीं करेगा, काये का समायोजन इस प्रकार से किया जायगा कि 
विश्राम काल को लेकर इसका काम किसी भी दिन १२ घण्टे से मधिक नहीं होगा, (ग) खानों के 
अंदर काम करने वाले मजदूर प्रतिदिन € घण्टे से अधिक कारये नहीं करंगे। (घ) १५ बर्ष से 
कम आयु वाले बच्चा को खानों में काम को बताही कर दी गयी । इस अधिनियम में पुन: १६३६, 
१९३७, १६४० एवं १६४६ ई७ में संशोधन किया गया । 

१६९५२ ई० का खाम अधिनियम :--उक्त खान-सम्बस्धी सन्नियमों को एकत्र करने के 
लिए १६५२ ६० में एक खान अधिनियम लैयार किया गया जो पहले के सभी अधिनियमों से विस्तृत 
है। यह £ जुलाई, १९५२ ई० से लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुस।र खानों के बाहर 
काम करने वाले वयस्कों के लिए € घण्ट प्रतिदित तथा ४५ घण्टे प्रति सप्ताह एवं खानों के भीज्वर 
काम करने वाले तयस्क श्रमिकों के लिए ८ घण्टे प्रतिदिन तथा ४८ घण्ट प्रति सप्ता;& निश्चित 
किया गया । 

खान के अन्दर काम करने घछ्े श्रमिकों की अतिरिक्त समय के लिए साधारण दर से 
दुगुनी तथा ऊपर काम करने वाले श्रमिका को ड्योढ़ा वहन दिया जायगा । १८ व से कम के 
बच्चों सथा औरतों को खानों के अन्दर काम करते पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया । १४ ब॑ 
से कम आयु वाले बच्च खानो के ऊपर तथा नीचे काम नहीं कर सकते । बच्चों के काम को अवधि 
प्रतिदिन ४ट्ठु भण्ट निश्चित को गयी । मासिक वेतन के आधार पर काम करने बालों के लिए 
वर्ष में १८ दिन तथा साप्ताहिक आधार पर वेतन पाने वालों के लिए ७ दिन सर्वतनिक छुट्री 
की व्यवस्था को गयी । इस अधिनियम में खानों में काम करते वाछे श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं 
सुरक्षा की व्यवस्था भी को गयी । इनके अतिरिकत्र केरद्रीय सरकार के एक विशेष आदेश के 
अनुसार १९४८ ई० के कारखाना अधिनियम की सुरक्षा एज स्वास्थ्य-सम्बन्धी धाराएं हर खानों 
में लागू की गयीं । 


बगान उद्योग अधिनियम 


चाय बगानों की समस्याएँ अपनी तरह की अनोखी हैं । इन बगानों में मजदूर अधिकांशत: 
बाइर से काम करन आते हैं। अत: १६३२ ई० में इनके सम्बन्ध में एक मधिनिवगम बनाया 
गया। यह अधिनियम श्रम-आयोग को सिफारिशों पर आधारित था। इसका मुख्य उद्दश्व 
नियुक्ति पर नियन्त्रण रखना था। इस अधिनियम के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को सहायता 
प्रास प्रवासियों के ऊपर नियन्त्रण रखने का अधिकार मिला। इस उह श्य से प्रबास्ती मजदूर 
नियन्त्रण-कर्ता की नियुक्ति की व्यवस्था कौ गयो। इस अधिनियम के अनुसार १६ बे से कम 
आयु वाले बच्चे केवल अपने सम्बन्धियों अथवा अपने माता-पिता के साथ ही असम जा सकते थे । 
इसी प्रकार विहाहित स्थत्रियाँ केवल अपने पति के साथ ही असम जा सकती थीं | प्रत्येक ब्रवासी 
श्रमिक असम से तीन वर्ष बाद लोटते का अधिकारी था। श्रमिक एवं उनके कुटुम्बियों को प्रत्येक 
तीन वर्ष के अन्त में अपने जाने का ख्च सेवायोजकों से लेने का अधिकार था। तीन साल के 
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अग्दर प्रवामी श्रमिक केवल स्वास्थ्य खराब होने, काम नहीं मिलने, मजदूरी रोक ली जाने अभवा 
किसी अन्य पर्याप्स कारण से ही लोष्ट सकते थे । 

१८५३ ई० का बगान श्रम-अधिनियम :---१६५१ ई० में बगानों में काम करनेवाले 
श्रमिकों के सम्बन्ध में एक बगान श्रम-अधिनियम बनाया गया । यह अधिनिबम चाय, रबर, कहवा, 
सिनकोना आदि के उन सभी शगान-उद्योगों पर लागू होता है जिनमें कम-नौ-कम ६० व्यक्ति काम 
कर रहे हों और २५ एकड़ अथवा अधिक भूमि पर खेती की जा रही हो । इसके अनुसार वयस्क 
श्रमिकों के लिए काम के घण्टों की अधिकतम सीमा ५४ तथा बच्चों के लिए ४० घण्टे निश्चित की 
गयी । बयानों में १२ वर्ष से कम आयुवाले बच्चों को नियक्ति नहीं की जा सकती। साथ 
ही, इसके अनुसार औरतों एवं बच्चों पर ७ बजे संध्या से ६ बजे सुबह तक काम करने पर प्रति- 
बन्ध लगाया गया । इग अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों के लिए औषधि, शिक्षा एवं अम्य 
सुविधाओं--जैसे पीने के लिए स्वच्छ जल, केटीन, बाल-गृह, छुट्टियाँ तथा भाराम आदि की भी 
व्यवस्था की गयी । 


यातायात के छिए श्रम-अधिनियम :--यातायात के साधनों के अन्तगत सबसे अधिक 
मजदूर रेलवे में काम करते हैं। रैलवे के सभी कारखाने १६२२ ई० के कारखाना अधिनियम के 
अन्चर्गंत भाते हैं। इन कारखातों में काम करनेवाले श्रमिकों के अतिरिक्त अम्य रेलवे श्रमिक! के 
लिए १६३० ई० में भारतीय रेलबे अधिनियम बनाया गया। इसके अनुसार रेलवे कर्मचारी, 
जिसका काम लगातार न हो, एक सप्ताह में ८४ घण्टे तथा जिसका काम लगातार हो वह एक 
सप्ताह में ६० घण्टे से अधिक काम नहीं करेगा । साथ ही, प्रति सप्ताह २४ घण्टे का विश्राम 
आवश्यक बनाया गया । १६५१ ई० में रेलवे श्रमिक ( काम के घण्टे ) अधिनियम पारित हुआ 
जिसके अनुसार आजकल श्रमिकों के काम के घण्ट भादि नियन्त्रित होते हैं । 

बन्दरगाददों पर काम करनेवाडै श्रप्तिकों के दिए १६९४८ ई० में डॉक वकर्स (रेगुलेशन आफ 
एम्पलायमेंट) ऐव्ट बनाया गया जिसमें इनको मजदूरी, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं कल्याण आदि को 
व्यवस्था की गयी है। इसके अनुसार केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों को डाकों में काम करनेवाले 
मजदूरों की सुविधानों एवं रोजगार के लिए भावश्यक अधिनियम बनाने का अधिकार मिला है 
मोटर वेहिकह्स अधिनियम ( १०07 ५८४ाटा८४8 8८६ ), १६३६ ई० द्वारा मोटर चालको के 
वेतन, नियुक्ति की जाग, काम के घण्टे जआादि निश्चित किये जाते हैं । 


दुकान एबं वाणिज्बिक संस्थान अधिनियम (97० श्ावे (०्फाधदाटांत 48089]4- 
80)7275 ८६ ) :-- यह नियम सर्वप्रथम बम्बई में १६६६ ६० में जोर त्त्पश्चात अन्य राज्यों 
में बनाया गया । इस अधिनियम के अनुसार दूकानों एवं अन्म वाणिज्यिक संस्थानों में काम के 
घण्टों को निश्चित करने की व्यवस्था भी की गयी । वयस्कों के लिए काम के घण्टे ८ से १० 
तथा बच्चों कै लिए ५ से ७ निश्चित किया गया द्रे। वयस्कों की » से ६ भण्टा लगातार काम 
करने पर 3 से १ घण्टा तथा बच्चों को २से ३ घण्टे के बाद $ से १ घण्टे तक विश्राम की 
न्यबस्था है। 

मजदूरी-सम्बन्धी अधिनियम :---:९३६ ह॥ैं० का मजदूरी भुगतान अधिनियम ( १8ए- 
77८7)0 0। ७४०७९४८४ ४0८ ) कारखाना, रेलों, कोयले की खानों तथा असम एवं मद्रास के बगानों 
में काम करने वाले श्रमिकों पर लागू होता है। इस अधिनियम के अन्तगंत २०० रुपये या 
इससे कम मासिक बेतन पाले वाले श्रमिक ही आते हैं। अधिनियम के अनुसार मजदूरी चुकाने 
की अधिकतम अबधि १ माह निश्चित को गयी है। मजदूरी नकद मुद्रा के रूप में दी जानी 
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चाहिए। जिन कारखानों में मजदूरों की संख्या एक हजार से कम है वहाँ मजदूरी अगले माह की 
७ तारीख तक तथा जहाँ मजदूरों की संख्या १ दइजार से अधिक है वहाँ ६० ता० तक अवश्य दे दो 
जानी चाहिए। जुर्माने के रूप में मजदूरों की आय में से किसी भी माह में २ पैसे प्रति रुपये से 
अधिक नहीं काटा जा सकता | साथ ही, जुमने से प्राप्त रकम को श्रम-कल्याण के कार्यों पर ब्यय 
किया जायगा | 


न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ 
( ीपाएपा) ए०९९८३ 8९०, 948 ) 


न्यूनतम मजदूरी का प्रहन (7%6८ तृपट5ा)गणा 64 ४ाप० ५३९८५) :--विश्वव के 
प्रायः सभी देशों में आज इस बात को. स्वीकार कर लिया गया है कि समाज में जीवन का एक 
श्यूनतम स्तर सभी व्यक्तियों के लिए श्लावश्यक है। मजदूर और उसके परिवार का स्वास्थ्य तथा 
कार्यक्षमता एव आत्म-प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए सभी उदयोगों में मजदूरों को एक न्यूनतम रकम 
चुकानी चाहिए । इस सिद्धान्त के पीछे यह भावना काय करती है कि है कि श्रम केवल बाजार में 
खरीदी और बेची जाने बाली वस्तु ही नहीं है, वरन्‌ वह उत्पादन का एक-मात्र मानवीय साधन है 
और उसको मिलनेवाले प्रतिफल पर ही उसकी काये-क्षमता के साथ-साथ मानव सभ्यता का अष्तित्व 
भी निर्भर करता है। अतः, यदि माँग एवं पूि की शक्तियाँ एक स्यूनतम रहन-सहदन का स्तर 
कायम करने में असमथ हों तो सरकार के लिए इन शक्तियों का नियन्त्रण आवश्यक हो जाता है । 
इस सम्बन्ध में कभी-कभी यह तक दिया जाता है कि यदि मजद्री बढ़ा दी जाय तो इसका दुरुपयोग 
शराब पीने अथवा अन्य बुरी आदतों में किया जाने लगेगा । इस प्रकार इससे न तो श्रमिकों की 
कार्य-क्षमता में वृद्धि होगी न जीवन-यापन का स्तर ही ऊँचा उठता है। यह भी कद्टा जा सकता है 
कि मजद्री बढ़ाने से उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकते । किन्तु, ये सारे तक 
वास्तव में वथ्यहीन हें । 

परन्तु, न्यूनतम रहनब्सहन का स्तर क्‍या है ? यह ठीक-ठीक कहना कठिन है । वास्तव में 
रहन-सहन का स्तर विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिनमें आर्थिक विकास का स्तर प्रमुख 
है । आर्थिक विकास के स्तर में विभिन्नता के फलस्वरूप विभिन्न देशों के जीवन-स्तर में भी विभिन्नवा 
पायी जाती है। यहाँ इस विवादास्पद विषय की चर्चा करना उचित नहीं है। केवल इतना ही कहना 
पर्याप्त है कि मजद्री कम-से-कम इसनी अवश्य होनी चाहिए जिससे कि मजदूर और उसके परिवार 
के स्वास्थ्य, कार्य-क्षमता और आत्मप्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए वर्तमान मूल्य-स्तर पर आवश्य- 
कतानुसार वस्तुएँ प्राप्त हो सकें । मजदूरी इस अनिवाय॑ स्तर से किसी भी हालत में कम नहीं होनी 
चाहिए। वस्तुत:, इस सम्बन्ध में हमारा वास्तविक लक्ष्य तो यह होना चाहिए कि मजदूरों की 
मजदूरी केवल उनके अस्तित्व एवं कार्य-क्षमता को बनाये रखने भर ही नहीं हो, वरन्‌ इतनी हो 
जिससे कि उनके लिए आधुनिक सुसम्य जीवत की अन्य सुविधाएँ, जैसे--शिक्षा, उत्तम आवास, 
विश्वाम एवं मनोरंजन आदि भी प्राप्त हो सकें । इसे आदशतम मजदूरी कहा जा सकता है। विभिन्न 
उद्योगों में काम करने वाले मजदूरी की मजदूरी इसी ध्युनतम और आदर्शंतम मजदूरी के बीच तय 
की जानी चाहिए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि म्यूनतम मजदूरी वह न्यूनतम सीमा है 
जिससे कम मजदूरी मिलने पर श्रमिकों के लिए आत्म-सम्मानपृव के जीवन-यापन असम्भव हो जाता 
है तथा आदर्शतम मजदूरी वह है जिस स्तर पर मजदूर अन्य सम्य नागरिकों की तरह 
क्षपना जीवन-यापन भी कर सकते हैं। इन दोनों के बीच उचित मजदूरी ( 7 ४४६०४ ) 
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का स्तर है जो श्रम की माँग एवं पति, उत्पादकता तथा उद्योग-धभ्धे के सामथ्ये क्षारा निश्चित 
होता है । 


(९४८ ई० का न्यूनतम मजद्री-विधान (पा) फैंएट८$ 80९ 6 ] 948) :-- 
भारत में सवंप्रम 7९२१ ई० के शाही श्रम आयोग ने इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित 
किया किन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्ण तक इसक्षत्र में सरकार ने कोई महत्त्वपर्णं कदम नहीं 
उठाया । १६४८ ई० में एक ब्यूनतम मजदूरी विधान ( 'शीगांशापा) ए४४८४ ४८६ ) बनाया 
गया । इस अधिनियम के द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को कुछ विशेष उदयोगों में, जहाँ 
श्रमिकों के शोषण अथवा उसकी सम्भावना अधिक है, न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने का 
अधिकार दिया गया है । इसके अनुसार निम्नलिखित उद्योगों में अब तक न्यूनतम मजदूरी तय की 
गयी है--ऊनी शाल तथा कालीन बनाने वाले उद्योग, चावल, आटा तथा दाल तैयार करनेवाले 
उदयोग, तम्बाकू एवं बीड़ी उदयोग, रबर, चाय तथा कहवा के बगान, पत्थर तोड़ना तथा कुटना, 
लोहा उद्योग, अबरख की खानें, निजी मोटर परिवहन तथा चमड़ा सिश्ताने के उदयोग । अन्य 
उदयोग में भी राज्य सरकारें तीन मह्दीने पृ सूचन। देकर इसे लागू कर सकती हैं | इसके अन्तगत 
कृषि भी सश्मिलित है जिसमें कुछ राज्य सरकारों द्वारा यह आंशिक्र रूप में लॉगू भी किया गया है। 
इसके द्वारा कृषि में तीन वर्ष तथा अन्य उदयोग-घधम्धों में दो वर्षों के धाद ब्यूनतम मजदूरी निर्घा- 
रित हो जानी चाहिए । किस्तु बाद में एक संशोधन द्वारा इस अवधि में वृद्धि की गयी है । पुनः बाद 
में १९५७ ई० के एक संशोधन के अनुसार १६५६ ई० के अन्त तक उल्लिखित उद्योग के सभी 
श्रमिकों को इस नियम के अन्तगत लाने का आयोजन था | बाद में १६६; ई० के एक संशोधन के 
अनुसार ध्युनतम मजदूरी विधान के लागू करने की सीमा को समा'त कर दिया गया। इस अधि- 
नियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए राज्य सरकारें सलाहकार समितियाँ नियुक्त 
करती हैं, जो राज्य-सर कारों को इस विषय को जाँच के बाद सलाह देती है। न्यूनतम मजदूरी 
की दरों में समय-समय पर सरकार द्वारा परिवर्तन भी किया जा सकता है। इस अधिनियम का 
उद्द श्य ऐसे उद्योगों में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी तय करना है जिनमें श्रमिक संगठन न॑हों हो 
जिससे बे उचित मजद्री को मांग करने में प्राय: असयश्र हों । 


यह अधिनियम वास्तव में प्रसंसनीय है। फिर भी इसके विरुद्ध बहुत-सी आलोचनाएँ दी 
जाती हैं| समंप्रथम तो इसका क्षत्र बहुत ही संकी्ण है। इसमें बड़े पैमाने के उदयोगों की कोई 
चर्चा नहों की गयी है। लेकिन बड़े पंमाने के प्योगो में भी मजदूरी कीदर निश्चित रहती है जिससे 
इसमें भी मजदूरी की समस्या अध्यवस्थित उद्योगों की तरह ही गम्भीर है। अत: इन उद्योगों में 
भी राजकीय नियम्त्रण की बड़ी आवश्यकता है। साथ ही, इस अधिनियम में न्यूनतम मजदूरी 
तय करने के लिए जिस मशीनरी को व्यवस्था की गयी है वह भी संतोषजनक नहीं है। वास्तव में, 
स्यूनतम मजदूरी की दर निश्चित करने के लिए एक स्थायी समिति को आवश्यकता है जिसमें 
सरकार मिल मालिक तथा मजदूरी सभी के प्रतिनिधियों का रहना आवश्यक है। प्रतिनिधियों 
के मनोनयन में सतकता से काम लेना चाहिए। इस अधिनियम में न्यूनतम मजदूरी क्‍्यः है, इसकी 
व्याख्या भी नहीं की गयी है। वास्तव में, इस अधिनियम में स्यूनतम मजदरी की स्पष्ट व्य|ख्या 
अनिवार्य है। इस अधिनियम का एक दोष यह भी बहलाया जाता है कि सेवायोजक न्यूनतम 
मजदूरी को हो अधिकतम मजदूरी समझते हैं, अत: जिन उद्योगों में श्रमिकों को पहले अधिक 
मजदूरी मिलती थी उनमें मजदूरी घटा भी दी गयी है। 


५६० भारतीय अधथैशास्न 


श्रमिक-संघ एवं औद्योगिक संघषं अधिनियम ( "78१6 एकांणा श्ाते [फरतेषड- 
पांशं 705900९8 0८2६ ) :--भारत में पहला श्रमिक-संघध अधिनियम ( फब्घतवी८ एजाठआ 
2८ ), १६२६ ई० में पारित हुआ। इस अधिनियम द्वारा श्रमिक-संघों को रजिस्टरड कराने की 
सुविधा तथा अम्य बहुत से कानूनी अधिकार प्रदान किये गये । १६४४७ ई० तक इस अधिनियम में 
कोई महत्वपूर्ण संशोधन नहीं हुआ। १६४७ ई० में इस अधिनियम की एक बहुत बड़ी कमी को 
संशोधन के द्वारा दूर किया गया । इस संशोधन के अनुसार मिल-मालिकों को प्रतिनिधि श्रमिक- 


संचघों ( ८७०7८३८४४४४८ 7६१८ ऐजाणा ) को मान्यता प्रदान करने के लिए बाध्य किया 
गया । 


भारत में पहला ओद्योगिक संघर्ष अधिनियम ( ॥7त050978) ॥05900८४ 8०४), १६२६ 
ई० में पारित हुआ जिसके अनुसार मालिक एवं मजदरों के झगड़ों को समाप्त करने के लिए 
'ऐच्छिक समझोते” की व्यवस्था की गयी । यह अधिनियम स्वतम्त्रता-प्राप्ति के समय तक चलता 
रहा। स्वतन्क्रता-प्राप्त के बाद एक नया ओऔद्योगिक संघष॑ अधिनियम बनाया गया जिसके 
अनुसार औदयोगिक संघर्षों को समाप्त करने के लिए कार्य समितियों, समझोता अफसरों, समझौता- 
परिषदों तथा औद्योगिक अदालतों की स्थापना की व्यवस्था की गयी । १९५० ई० के औद्योगिक 
संघर्ष (अपील अदालत) [ फवेपडापत 059प०8 (89ए९०४४८ '7४एणशे) १०५, 950 ] 
के अनुसार औद्योगिक अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध सिफारिशों के लिए भारत सरकार द्वारा 
स्थायी अपील अदालत की नियुक्ति की गयी । किन्तु, १६९५६ ई० के औद्योगिक संघर्ष कानून के 
अनुसार इस “अपील अदालत” को विघटित कर दिया गया तथा तीन प्रकार के नये न्यायालयों 
को व्यवस्था की गयी--(१) श्रमिक न्यायालय, (२) औद्योगिक न्यायालय, तथा (३) राष्ट्रीय 
न्यायालय । श्रमिक-संघ एवं औद्योगिक संघषं-सम्बन्धी इन अधिनियमों की विस्तारपृर्वेक विवेचना 
अगले अध्याय में को जायगी । 

सामाजिक सुरक्षा ( 50०2 $2८८7४५ ) सम्बन्धी अधिनियम! :--मजदूरों को 
बौमारी, बुढ़ापा, दुघेटना, अकाछ, मृत्यु आदि जोखिमों एवं अनिश्चितताओं से मुक्त करने या बचाने 
को व्यवस्था को ही सामाजिक सुरक्षा कट्टा जाता है। इस सम्बन्ध में भी सरकार द्वारा समय-समय 
पर भिन्न-भिन्न सुविधाएँ प्रदान करने के उद श्य से विभिन्न अधिनियम तैयार किये गये हैं। इनमें 
पबसे पहले श्रमिक क्षति-पूत्ति अधिनियम ( ज़ठ्ादाढ्या!5 (0ग्राएथा5०॥०7 2०५ ), १६९२३ 
ई० में बताया गया जिसके अनुसार व्यावसायिक रोगों अथवा दुघेटनाओं के शिकार श्रमिकों को 
क्षत्ि-पूति देने की व्यवस्था की गयी। कई प्रान्तों में औरतों को भी मातृत्व की सुविधा प्रदान करने के 
लिए मातृत्व लाभ अधिनियम ( १७(८०४१४ 867८६ /८॥ ) बनाये गये जिनके अनुसार ओरत 
श्र मिक्कों को प्रसव के पहले तथा बाद में छुटी एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इसके 
अतिरिक्त खनिज उद्योगों में लगे श्रमिकों के कल्याण के लिए समय-समय पर बहुत से विधान 
बनाये गये जिनमें ४(॥08 (६४८४3 7.3000० 'श€]।४४८ "पाते 8८0 946: बया (0७) 
१॥॥7८९४ >#0एंतलाओफ गिषात 70 उत्राप8 5००८४ 80०, ]948 आदि उल्लेखनीय 
हैं। मामाजिक सुरक्षा के क्षत्र में सबसे प्रमुख अधिनियम १९४८ ई० का कमंचारी 
राज्य बीमा अधिनियम ( शिएफ्ञौ०ए८८९४ 56 वग्ध्पाकशाट८ ८ ) है जिसके 
अनसार पाँच प्रकार के लाभ या सुविधाएँ देने की व्यवस्था की गयी है--बीमारी 
के लिए, मातृत्व के लिए, अयोग्यता के लिए, आश्रितों के लिए, तथा चिकित्सा के लिए। इस 


समय 4० (८0 8:2० पाक ५ का उ2-भ नियम का एक» १५ मवड़पकांधमा मादक "२ साकमालम७० <३-नक--ऊ-- चया)>+आक०#+०>3+कक. 


१. सामाजिक सुरक्ष | के सम्बन्ध में विस्तारपूर्थंक विगेचना अगले अध्याय में की गयी है । 
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उद्द श्य से एक कोय का निर्माण किया गया है जिसकी देख-रेख के लिए एक निगम की स्थापना की 
गयी है । 

राष्ट्रीय श्रम-आयोग ( पि्वागानी ७0077 (०णागयाइड0 ):--भारत सरकार 
ने ३४ दिस+बर, १६६६ को भारत के भूतपर्व मस्यायाधिपति श्री० बी० गजेन्द्रगदकर की अध्यक्षता 
में एक राष्ट्रीय श्रम-आयोग की नियुक्ति की । आयोग के दिचाराघीन विष्यों में श्रमिकों की वतंम।न 
स्थिति, इनकी मजदूरी, राष्ट्रीय ग्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, सामाजिक सुरक्षा की वर्तमान 
व्यवस्था, श्रम-संघों के कार्यो एवं महत्त्व तथा श्रम सम्नियम आदि रखा गया था। आयोग ने २८ 
अगस्त, १६६६९ को भारत सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । आयोग के सुझावों 
का औद्योगिक श्रमिकों के लिये बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


विशेष अध्ययन-सूची 
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श्रमिक-संघ एवं औद्योगिक सम्बन्ध 
( 7बत९ एकड़ कराते पतच्५४लंओ) ह९]०४०४७५ ) 

श्रमिक-संघ का अथ ( 6ववए ० फतव6 एछा0) ) :--भ्रमिक-संघ आधुनिक 
विशालकाय उत्पादन-व्यवस्था की एक प्रमुख देन है। श्री तथा श्रीमती वेब के अनुसार श्रमिक- 
संघ वास्तव में मजदूरी पर निर्वाह करने वाले व्यक्तियों के काम को दशाओं को ओर न बिगड़ने 
देने तथा उनमें सुधार के लिए बनाये गये स्थायी संगठन हैं। इससे स्पष्ट है कि इन लोगों के 
अनुसार श्रमिक-संघों के दो मुख्य उद्द श्य हैं--सर्वप्रथम तो अभी तक जो वुछ प्राप्त हो सका है 
उसे ज्यों-का-त्यों बनाये रखना और द्वितीयत: काम की दणशाओं में और सुधार छाने की व्यवस्था 
करना। किल्तु, यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाय तो यह रुष्ष्ट होगा कि श्रमिक-संघों का 
अन्तिम उह श्य अपने सदस्यों के सौदा करने की शक्ति (फ7ह88॥॥78 १0७८४) में वृद्धि करना 
है जिससे वे आपस में मिलकर स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर सके । वे अपने इस उद्द श्य 
की पूति के लिए विभिन्न उपायों को अपनाते हैं। इस उद्द श्य को पति के लिए श्रमिक-संघों को 
शुरूआत हुई तथा आज भी इन संघों का प्रधान उद श्य यही है। आज भी संसार के किसी देश के 
मजदूरों की शक्ति वहाँ के श्रमिकों की जागरूकता पर ही निर्भर करती है। इस प्रकार श्रमिक-संघ 
श्रम- जीवियों के संगठन का केन्द्र-बिन्दु है। वास्तव में, ये सामाजिक अशान्ति नहीं वरन्‌ सामाजिक 
प्रगति के प्रतीक हैं । 

श्रमिक-संघों की आवश्यकता ( २८८८५५॥४ए ० 7086८ एछ%॥0, ) :--पू'जीवादी 
उत्पादन-ष्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता पू जी एवं श्रम का पाथंक्य है । इस प्रकार को उत्पादन 
व्यवस्था में उत्पादन का कार्य बहुत बड़े पैमाने पर दुर-दूर तक विस्तृत बाजारों के लिए किया 
जाता है। आज कारखानों में हजारों-हजार की रंख्या में मजदूर कार्य करते है | प्‌जीपतियों ने इन 
कारलानों की स्थापना में अपार घनराशि खर्च की है। इनका उद्द श्य अपनी इस पूजी के बदौलत 
अधिक-से-अधिक लाभ कमाना होता हैँ । उत्पादन-व्यय को कम करने के लिये ये मजदूरों को कम- 
से-कम मजदूरी देना बाहते हैं । निर्धन एवं निस्सह्ाय मजदूरों को रोजी के अन्य साधनों के अभाव 
में विवश होकर मालिकों की शर्तों को मन्जुर करना पड़ता है । कम मजदूरी के अतिरिक्त कारखानों 
में ओद्योगिक क्रांति के प्रारम्भिक काल में इन्हें ६२-१४ घण्टे तक प्रतिदिन का करना पड़ता था । 
इनके लिए उचित विश्राम की व्यवस्था भी नहीं थी तथा जीवन को अन्य सुविधाओं का नामोनिशान 
तक नहीं था। मजदुरों की इस विवशता से मिल-मालिक इनका तरह-तरह से शोषण करते थे । 
मालिकों की इस स्वाथ॑-वृत्ति तथा मजदूरों की विवशता एवं पंगुता के <रूद्ध धीरे-धीरे मजदूरों में 
स्वाभाविक प्रतिक्रिया होने लगी तथा वे भापस में र गठित होने का प्रयत्न करने लगे। श्रमिक-संघों 
का निर्माण इस प्रतिक्रिया को परिणाम है । 


श्रमिक-संघ एवं औद्योगिक सम्बन्ध ५६३ [| 


श्वी सिडनी वेब के अनुसार श्वमिक-संघों के निर्माण में हमें तीन स्पष्ट अवस्थाएँ देखने को 
मिलती हैं :--सबसे पहले मजदूर एक-दूसरे की सहायता करके अपनी स्थिति सुधारने का प्रयत्न 
करते हैं । किसी मजदूर की बीमारी, वेकारी अथवा अन्य किसी मुमीबत में वे आपसी चन्दे द्वारा 
उसकी सहायता करते हैं। श्री वेब ने इसे पारस्परिक बीमा? का नाम दिया है। इस प्रकार के 
संगठन से मजदूरों को लाभ अवश्य होता है, किन्तु इससे मालिकों द्वारा शोषण समाप्त नहीं होता । 
अतः मजदूरों में वर्ग के आधार पर संगठन होने लगा । इस स्तर पर जब मालिक मजदूरों को 
विभिन्‍न प्रकार की सुविधाएँ देने से इनकार करते हैं तो मजदूर भी काम करने से इनकार करते हैं 
और इस प्रकार हड़ताल” की शुरुआत हुई। हड़तालों से मजदूरों को भी आर्थिक कष्ट होता है, 
किन्तु मिल-मालिकों को सवंसे आँधिक द्वानि होती है क्योंकि कारखानों में काम बन्द हो जाने से 
इनकी आय का साधन ही समाप्त हो जाता हैं । इस स्तर तक आते-आते श्रमिकों में संगठन ब॒ त 
बढ़ जाता है तथा उनकी णक्त में भी बहत अधिक वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के कार्यों में 
गामृहिक संगठन का महत्त्व है, अतः इन 'सामहिक सौटेबाजी' ((०॥6८(४८ 907९ ७7]8 ) 
का! नाम दिया जा सकता है। घीरेनीरे श्रमिकों की माँग से जनता भी इनके प्रति सहानुभूति 
प्रकट करने लगती है तथा समाज में इनकी स्थिति सुधारने के लिए उत्सुकता बढ़ जाती है। अन्त 
मं, देश की सरकार को भो इस क्षत्र में हस्तश्ष प करता पड़ता है तथा विधान द्वारा मजद्र-संधों 
के नेतृत्व और प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार औद्योगिक सम्बन्धों की समस्या , 
के समाधान में राज्य का मदत्त्य बढ़ जाता हैं तथा इनके लिए विधान भी बनाये जाते हैं। अतः 
श्रभिक-संघों के विकास के इस तीसरे स्तर को “वंधानिक स्वीकृति” का नाम दिया जाता है । 
इस प्रकार श्रमिक-संघों के विकास में ये तीन स्तर स्पष्टत: नजर आते हैं। प्रत्येक यूजीवादी . 
उत्पादन-व्यवस्था वाले देश में श्रमिक-संघों के विकास में ये तीर्न स्तर देखने को मिलते हैं । 





भारत में श्रमिक-संध आन्दोलन को शुरूआत 


(56ए॥7ग्रा॥6 0६ पा [छत एआठा १(०ए९शटा। 49 [70]9) 


भारत में प्रवम मह्ायुद्ध के पूरे तक श्रमिक्रों में संगठन का अभाव शा । भारत का 
औद्योगिक इतिहाम, वास्तव में, गत्‌ शताब्दो के उत्तराद्व' से प्रारम्भ होता है। १८५४-५५ ई० के 
बाद देश में बड़े पैमाने के उद्योगों का विकाग वीरे-बोरे प्रारम्भ हुआ | प्रारम्भ में इन उद्योगों में 
काम करने वाले मजदूरों को बहुत-नी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती थीं। भारतीय मजदूरों में बहुत 
दिन तक सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति (0०६८४२८ 9एकंपंगढहु) की भावना का विकास 
नहीं हुआ था। अतः, ये मालिकों द्वारा विभिन्‍न प्रकार से शोषित होते रहे | सर्वप्रथम ?८७५ ई० 
में भी सोरभजों शुपुरजी बंगाली ने मजदूरों की इस दयनीय दशा की ओर भारत सरकार का 
ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किय[। इसी समय श्री नारायण मेवाजा लोखंडे ने श्रमिकों को 
संगठित करने का प्रयास किया। १८६९० ई० में फैक्टरी कमीशन ने मी लोखंडे को मजदूरों की 
स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में अपना सुझाव देने के लिए आमन्त्रित किया था। इन्होंने १८६० 
ई० में 'बम्बई मिल हैण्डस एशोशियेशन' नामक मजदूरों का संगठन स्थापित किया । १८६७ है 
में भारत एवं वर्मा की एक अमलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रे लवे स्बेब्ट्स को स्थापना हुईै। इसका 
उहदं भय भाई- चार के आधार पर संघ कायम करना था। वर्तमान शतादढदी के प्रारम्भिक वर्षो में 


५६४ भारतीय अथंशस्त्र 


कुछ संघों की स्थापना हुई जिनमें बम्बई पोस्टल यूनियन, १६०६; प्रिन्टस यूनियल, कलबत्ता 
१६०८ शथा सी-मेत यूनियन, कलकत्ता आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। १६१० ई० में कामगर 
हित-बढ़ध'क सभा नामक श्रमिक-संघ का निर्माण हुआ, किन्तु इसने भी इस क्षत्र में कोई प्रणंसनोय 
कार्य नहीं किया। प्रथम महायद्ध काल में मंहगाई एवं उपनिवेशों में भारतीय श्रमिकों के प्रति 
भेद-भाव, स्वदेशी आश्दोलन का विकास ब्थ। रूस की जन क्रान्ति के फलस्वरूप मजदूरों में एक 
नयी चेशना का संचार होने लगा। स्वदेशी आाष्दोलन से भी देश के श्रमिक-संघ क्राप्दोलन का 
बड़ा बल सिला । 


भारत में श्रमिक-सघ का इतिहास, वास्तव में, प्रथम मधह्ठायुद्ध के बाद से ही प्रारम्भ होता 
है जब (६१८ ई० में मद्रास को सूती मिलों के श्रमिकों ने श्री बी० पी० वाडिया के नेतृत्व मे एक 
मजद्र-संघ का निर्माण किया । इसके बाद अम्य स्थानों में भी श्रमिक-संघों का निर्माण होने 
लगा जिसके फलस्वरूप अगले वर्ष तक मंघों की संख्या ४ तथा इनके सदस्यों की संख्या २० 
हजार द्वो गयी । १६२० ई० में महात्मा गाँधी की प्र रणा से अहमदाबाद में अखिल भारतोय 
मजदूर संघ (5)] [70॥8 77806 एऐं॥0॥ (.0॥!27८६५) की स्थापन। हुई जिससे इस आन्दोलन 
को बहुत बड़ा प्रोत्साइन मिला। सम्पूर्ण देश के श्रमिक वर्ग को संगठित रूप देने वाली यह पहली 
संस्था थी। १६२२ ई० में केन्द्रीय श्रम सर्मात की स्थापना हुई तथा उसी वर्ष आल दृष्डिया 
रेलवे मेम्स फंडरेशन तथा पोस्ट एप्ड टेलीग्राफ यूनियन' की स्थ!पना भी की गयी । किल्तु, 
१६२० ई० में मालिकों के विरुद्ध हड़ताल करने पर मद्रास हाईकोट ने हृडताल को गैर-काननी 
घोषित कर दिया जिससे श्रमिक-संघों को बहुत बड़ा धक्‍का पहुँचा | इसके बाद श्रामक-संघों को 
टघानिक माम्यता दिलाने को कोशिश की जाने लगी । इन सारे प्रयत्नों के परिणामस्वरूप १६८६ 
ई० में एक ट्रड यूनियन ऐक्ट ( पाहत८ट एफआंता हट, 926) पारित हुआ जिसके अनुसार 
श्रमिक-संघों को कानूनी माम्यता प्रदान की गयी । तब से देश में श्रमिक-संघों की संख्या में उत्तरो- 
त्तर वृद्धि हो रही है । 


सन्‌ १६२६ ई० का श्रमिक-संघ अधिनियम (7]6 "५४०८ ए॥65 230०, ] 926) :-- 
भारत में १९२६ में पहला ट्रड यूनियन ऐकट पारित हुआ जो जुन, १९२७ ई०» से लागू किया 
गया । इस अधिनियम के अनुसार श्रसिक-संघों को रजिस्टर्ड कराने की सुविधा प्राप्त हुई। श्रमिक- 
संघों की रजिस्ट्री ऐच्छिक थी । कन्तु, रजिस्टर मंघों को बहुत-मी सुविधाएँ एवं जधिकार प्राप्त 
थे जिससे प्राय! सभी संघ रजिस्ट्री कराने पर अधिक जोर देते थे । रजिस्टडे संघों को अपना नाम 
ओर उदृं श्य निश्चित रूप से घोषित करना पड़ता था। साथ ही, उन्हें अपने सदस्यों की एक 
सूची रखनी पह्ती थी तथा अपने कोष की वार्षिक जाँच विधिबत्‌ रूप से करानी पश्ती थी। 
क्रमिक-संघों का जमा कोष केवल सदरयों के हित के लिए ही व्यय किया जा सकता था। 
सामाजिक एवं राजनीतिक हित के लिए हो ये रुच एक पृथक्‌ कोष स्थापित कर सकते थे, किल्तु 
इसमें चश्दा देना सदस्यों की इच्छा पर निर्भर करना था। रजिस्टर संधों के पदाधि- 
कारियों की कम-से-कम आधी संख्या उस उद्योग में लगे ६ुए मजदूरों की होनी चाहिए । इस 
प्रकार उक्त अधिनियम द्वारा रजिस्टर्ड संधों पर बहत-सी जिम्मेवारियाँ लाद दी गयी थीं। किल्‍्तु, 
साथ-ही-साथ, उरहें बहुत-सी सुविधाएँ भी प्रात थीं। रजिस्टर्ड श्रमिक संघ द्वारा वैध उद्देश्यों 
को पूर्ति के लिए किये गये न्यायोचित कार्यो' के लिए अधिकारियों को अपराध के दायित्व से मुक्त 
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कर दिया गया । साथ ही, इन पर पड्यम्त्र का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता है। रजिस्टर्ड 
श्र/मक-संघ के किसी सदर्प पर किपी ओद्योगिक संघपं को अग्रसारिस करने के लिए किसी प्रकार 
का दिवानी मुकदमा भी नहीं बल।या जायगा । इसी तरदह्द किसो रजिस्टर्ड श्रभिक-संघ के किसी 
सदस्प के विरुद्ध इस आधार पर दिवानी कचहरी में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब 
तक कि यह भली-भाँति सिद्ध न कर दिया जाय कि वह संघ को कार्यकारिणी को बिना बताये 
या उप्के प्ररूट आदेशों के विरुद्ध कार्य किया हो । 

१९४८७ ई० में दष्ठियन ट्रंड यूनियन ऐक्ट में संशोधन हुआ जिसके अनुमार प्रतिनिधि 
श्रम-संघों को मिल-मालिकों द्वारा माम्यता प्रदान करता अवश्यक बना दिया गया। मान्यता 
प्रदान करने को निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गयीं-- 

(क) श्रम-संत्रों का रजिस्टरड करना आवश्यक है । 

(ख) संघ के सभी सदस्य एक हो उद्योग अथव्रा सम्बन्धित उद्योगों में काम करने वाले 


हों, तथा 
(ग) संघ कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों को एक प्रतिनिधि संस्था हो । 
इस संशोधन में कुछ ऐथी बातों को भा चर्बा को गयी है जो मालिकों तथा रजिस्टर संषों 


के लिए भनुनित थी । 

१६२६ ई० के श्रमिक-संघ अधिनियम में पुन: १६६० ई० में संशोधन हुआ जिसके अनुसार 
प्रत्यक श्रमक का न्यूनतम चंदा २५ पे० प्रति माह निश्चित किया गधया। इस संशोबन के अनुसार 
रजिह्ट्रार अथवा उनके द्वारा नियुक्त कोई भी ष्यक्ति किसी श्रमिक-संघ के आवश्यक कागजात वगैरह 
को जाँच कर सकता है। 

१६२६ ई० के ट्रड यूनियन ऐक्ट ने श्रमिक-संघ के विकास को बहुत ही प्रोत्लाहित किया । 
हसी समय कशयुनिस्टों ने भी श्रम-आन्दोलत में प्रवेश किया तथा इस क्षत्र में इनका प्रभुत्त दिन 
प्रतिदिन बढ़ने लगा। ?€६२४ ई० के कानपुर अधिवेशन के बाद इनका प्रभुत्व ट्रंड यूनियन 
काँग्रेस पर प्रारम्भ हो गया तथा :६२८-२६ ई० तक इन्होंने जपनी स्थिति काफी सुदृढ़ कर ली । 
अतः, १६२९ ई० के 'अखिल भारतोय ट्रड यूनियन काँग्र स' के नागपुर अविवेशन में नरम दल के 
अनुयाग्रिओ्रों ने श्री एन० एम० जोशी के नेतृत्व में अखिल भारतोय ट्रड यूनियन फेडरेशन' नामक 
एक पृथक्‌ संस्था का निर्माण किया । इस तरह का आन्दोलन की प्रगति पर बड़ा ही बुरा 
प्रभाव पड़ा। पुतः १६३६ ई० में रानडे एवं देशयांडे नामक वामपक्षी नेताओं ने अखिल भारतीय 
रैड टूड यूनियन काँग्रस की स्थापना को लिससे इस आन्दोलन को प्रगति को गौर भी भाषात 
पहुँचा । किश्तु १९३४ ई० में 'अखिल भारतीय टू ढ यूनियन काँग्र स” तथा 'रेड टुंड यूनियन 
काँग्र स' में एक समझोता हुआ जितके फलस्व॒छप ये दोनों संस्ब।एँ पुन: आपस में मिल गयीं । इसी 
बीच अखिल भारतीय ट्रड यूनियन फेडरेशन से भो बातवीत चलती रही तथा १६३८ ई० में 
श्रो वी० वी० पिरि के प्रथ॒त्तों के फलश्बकूय यह सेस्था भो 'अखिल भारतीय ट्रेंड यूनियन काँग्रेस 
में मिल गयी । 

द्वितीय महायुद्ध में श्रमिक-संघ आन्दोलन ( "7६०० एंग्राफ (०एथआ८०६ ॥7 
(८ $56००त शत जरा ):-+ढितीय महावुद्ध का आन्दोलन की प्रगति पर अच्छा प्रभाव 
नहीं पड़ा तथा थुद्धकाल में शामिल होने के प्रन्‍त को लेकर ट्रेड यूनियन काँग्रेस में फूट पएने लगी । 


५६६ भारतीय अरथंशासत्र 


साम्यवादी छोग रूस का अनुकरण करते हुए ब्रिटिश सरक्रार को सहायता के 

चादइते थे, किल्‍्तु राष्ट्रवादी नेता ब्रिटिश सरक,र को सहायता नहीं देना चाहते थे । युद्धकार 

श्री एम० एन० राय और उनके समथ्थँकों ने, जो युद्ध के प्रयत्नों में प्रा-प्रा सहयोग देने के ' 

में थे, 'इण्डियन फेडरेशन आँफ लेबर! नामक एक प्रथक संस्था का निर्माण किया। इसी ब॑ 
१६४२ ई० में काँग्र सी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद 'ट्रंडयूनियन काँग्रेस! पर पुन: कम्युनिर 
का प्रभाव स्थापित हो गया। स्वतम्त्रता-प्राप्ति के बाद कम ]निस्टों के प्रभाव को कम करने 
लिए काँग्र सी नेताओं की प्र रणा से एक नयी संस्था 'अखिल भारतीय राष्ट्रीय ट्र ड यूनियन काँग्र 
( 8]] [98089 िहा0758) फछत6 एगव067) (४002॥6०5५ ) की स्थापना /६ई। भाजव 
भारतीय मजदूरों की यह सबसे बड़ी प्रमुख संस्था है। समाजवादी दलवालों ने १६४६ ई० 

“हिन्द मजदूर सभा? तामक एक पृथक संस्था की स्थापना की । प्रो० शाह के नेतृत्व में “संय्रुअ 
श्रम-संघ सभा? ( ७7६८१ पफकतेट एज0ा (:00_व655 ) का संगठन किया गया । इस अक 
आजकल भारत में उपरोक्त चार अखिल भारताय श्रम-संगठन है । 


श्रमिक-संघों की वतमान स्थिति 


(?/८४८७ 790०४।(407) 0। 790८ (70॥5) 


पिछले कुछ वर्षों से भारत में श्रमिक-संघ आन्दोलन की निरन्तर प्रगति हो रही है जिसक 
अन्दाजा निम्नलिखित तालिका से लगाया जा सकता है :--- 


वर्ष रजिस्टर्ट संघों की संख्या इनके सदस्यों को संख्या 
१६२७-२८ २६ १,००,६१६ 
१६३६-४० ६६७ ४१११, १४८ 
78 ४४०४५ ८६५ ८५,८५६,२८८ 
१६४७-४८ २७६५६ १६,६२,६२६ 
३९४६-५० ३५२२ १८,२१,१३२ 
१६५१-०९ ३८४४ १८,५३,२१३ 
१६५५-५६ ८०६५ २२,७४,७३२ 
१६५८-०९ १०,२२८ ३६,४७,१४८ 
2९६०-६१ ११,३१२ ३७,८२,००० 
१९६४-६५ १३,०२३ ४४,६६,००० 


१६५१-५२ ई० में ३७४४ रजिस्टर्ड श्रमिक-संघों में से ३६५६ मजदूरों की संस्थाएँ थीं । 
पश्चिमी बंगाल, बम्बई, उत्तर प्रदेश तथा बिद्दार में इनकी संख्या सबसे अधिक, यानी क्रमश: ६२१; 
६२६; ५२; ५१८ भौर ५०६ थी । १६५१-५२ ई० में भोरत सदस्यों की संख्या १ १६,०६१ 
थी जो कुल सदस्यों की संख्या का प्राय. ६*३ प्रतिशत भाग था। औसत सदस्यों की संरूपा का 
प्रतिशत १६२७-२८ ई० में केवल १२ ही था। उपरोक्त तालिका से यह पता चलता है कि 
१६४७-४८ ई० के बाद श्रमिक-संघों की संख्या में तीव्रता के साथ वृद्धि हुई, किश्तु प्रति संध औसत 
सदस्यों की संख्या १९४८-४६ ई० के बाद क्रमश: घट रही है । 


, रिटछ07 ० 6 ६४079] [,9050॥7' (0शाया594079, 
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आजकल भारत में श्रमिक-संघों के चार प्रभुख अखिल भारतीय संगठन हैं जिनकी १६६६ 
ई० में सदस्य संख्या इस प्रकार से थी! :-- 


अखिल भारतीय श्रमिक-संघों की सदस्यता 


कमा अब (२ भाक9क-आआाआ (3093 करा २ ५29 ५- हर ए7; *. २ काया फाायाक ५१5 भरा 030००ँ०३ए ५८.2 फरताईपराकाआक वा क॥थ८ समा, 
अपरसना-यततप्कसातउकरे डक, 





॥///३/वक७// 
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संस्था के नाम | हर जी 3 को जम 
का | की संख्या संख्या प्रतिशत 
१. भारतीय राष्ट्रीय ट्रड यूनियन । १३०५ १४,१७,५५ ३ ५९-५ 
काँग्रस ( .ए.7' 
२. अखिल भारतीय ट्रड यूनियन ८०८ ४,३३,५६४ ४८९२ 
काँग्रेस (0[.7.0.6. ) | 
३. हिन्द मजदूर सभा (#.)4.8.) , २५८ | ४,३६,६७७ १८१३ 
४. यूनाएइटेट ट्र्ड यनियन काँग्र स । १9७० ६३,४५४ ७० 
(एछ, 7,0७0. ७. ) _ िनिशिफकस | 
_ कुल #ऋ स | सशेप्शप४८ । १००७ 


इन विभिन्न संस्थाओं का विवरण इस प्रकार से है :-- 

(?) भारतीय राष्ट्रीय ट् ड यूनियन काँग्रेस ( [ग्रताछा पिब्वांगाबी ॥फबत6 एकता 
(30787655 ) :>-येह्द संस्था काँग्र सी विचारधारा के अच्तगंत है । १६६६ ई० में इससे 
सम्बन्धित श्रम-संघों की संख्या १३०५ तथा सदस्यों की संख्या १४,१७,५५३ थी । 

(२) अखिल भारतीय ट्ंड यूनियन काँग्र स ( &॥ [ाव:७ व-७१6 एकता 0णाह- 
7055 ) :>-यह साम्यवादियों के हाथों में है। १९६६ ई० में इससे सम्बन्धित श्रम- 
संघों को संख्या 2०८ तया सदस्यों को संख्या ४,३३,५६४ थी । 

(३) हिन्द-मजद्र सभा ( [70 3[४४८१०० 590॥8 ) :--यह समाजवादियों द्वारा 
स्थापित की गयी संस्था है। १६६६ ई० में इससे सम्बन्धित संतों को संख्या २५८ 
तथा सदस्यों की संख्या ४,३६,६७७ थी । 

(४) यूनाइटेड ट्र्ड यूनियन काँग्रेप ( एकाल्व प्रफ्ब्तेद एऑं०ता (0णाए।658 ) +- 
इस संस्था के अधिकांश सदस्य बंगाल तथा तमिलनाडु में हैं। १६६६ ई० में इससे 
सम्बन्धित संघों को संझ्या १७० तथा सदस्यों की संख्या €३,४५६ थी । 

भारत में इन श्रमिक-संघों की आय बहुत्त द्वी कम है। १६२७-२८ ई० में इनकी आय 
१६ लाख रुपये थी जो १६४१-४२ ६० में बढ़कर १६'७ लाख रुपये तथा १६४६ ई० में ४२-४ 
लाख रुपये हो गयी । इसी प्रकार इनको भाय १६५१-५२ ई० में ७५*४ लाख रुपये तथा १६५३- 
५४ ई० में €७-४ लाख रुपये थी । इससे स्पष्ट है कि श्रमिक-संघों की संख्या में वृद्धि के साथ- 
साथ उनके साधनों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हई है । इसो प्रकार श्रम-संघों की संख्या में गल 
वर्षों में वृद्धि अवश्य हुई है, किन्तु इनकी सदश्य-संख्या में अपेक्षाकृत कम ही वृद्धि हुई । 

इस प्रकार श्रमिक-संघ आन्दोलन ने भारत में थोड़े ही समय में असाधारण उन्नहि को है। 
१६२७-२८ ई० में देश में सिफे २९ रजिस्टड संघ थे जिनकी संख्या बढ़कर १६४७-४८ ई० में 
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२७६६ तथा १६६६ ई० में २५४१ हो गयी । इससे इस आम्दोलन की प्रगति स्पष्ट हो जाती है । 
यह आन्दोलन देश के मजदूरों में विशेष लोकप्रित हो गया है । 
भारतीय श्रमिकसंघों की त्र टियाँ 
( ज़ल्ड्राता०55९८5 ० था व-+३06 एगात्ा ै07८7८४५ 370 [70]2 ) 

जब हम भारतीय श्रम-संधों के सदस्यों की तुलना देश की संगठित उद्योगों में लगे मजद्रों 
को संख्या के साथ करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय श्रम-संघ आन्दोलन अभी बहुत 
कम प्रगति कर सका है। वास्तव में, भारतीय श्रमिक-संघों की प्रगति के माग॑ में बहुत सी 
कठिनाइयाँ हैं जिनके फलस्वरूप इसे अभी बहुत कम सफलता मिल पायी है। इसमें से कुछ प्रमुख 
कठिनाइयाँ इस प्रकार हैं :--- 

(१) श्रमिक्रों की प्रवासी प्रवृत्ति (७8780070 ०878&0१९।' ० ॥॥6 ४०7॥678) :-- 
भारतीय श्रमिक-संघ के विकास में सबसे पहली बड़ी कठनाई श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति है । 
भारतीय श्रमिक ओद्योगिक केन्द्रों में अधिक दिनों तक नहीं ठद्रत हैं। साथ द्वी, ये एक 
कारखाने में बहुत दिनों तक कार्य नहीं करते । इस प्रकार के श्रमिक स्थायों श्रमिकों की तुलना में 
श्रम-संगठन में बहुत ही कम्र दिलचरुपी रखत हैं । 

(२) अशिक्षित श्रमिकों में जनतन्त्रात्मक भावना का अमाव ( 7.86६ ०। 0९॥0 - 
८.६0 89740 7079 पाठ व670|6 क्ाते इएत0879॥ ७४०70८:5 ) :--भारतीय श्रमिक 
बहुधा अशिक्षित होते हैं जिमसे ये अपने भविष्य के विषय में बहुत कम सोचा करते है। साथ 
ही, ये अनुशासन के महत्व को भी बहुत कम समझ्न पाते हैं। श्रमिक-संघों को प्रगति में यह 
बटुत ही बड़ी बाघा है । 

(३) भाषा, धममं, जाति आदि की विविधता ( एगलिटा८८४ व॥ [क्षाएप्थ/८, 
76]007, 2८356 बाते #€ल्ते ८८. ) :«श्रमिक-संघों को सफलता में भाषा, धर्म, जाति आदि 
की विभिन्नता के फलस्वरूप श्रमिकों में भेद-भाव, संदेह एवं ईर्या आदि को प्रोत्साहन मिलता 
है। इससे हृढ़ एवं स्थायी संगठन महों कायम हो पाता । 

(४) श्रमिकों की निर्धनता ( ?0२९०५४ ० ० ४०६८५ ) :--भारतीय श्रमिकों 
को ब व ह्दो कम मजदूरी मिलती है| इससे इनका जीवन यापन भी बहुत कठिनाई से चलता है। 
अत: बे संर्घा को अपना चन्दा तवा शुल्क भी समय पर नहीं चुका सकते हैं। साथ ही, मजदूरों 
के पास इतना कम अवकाश रहता है कि ये संघ आदि के विषय में बहुत ही कम सोच पाते हैं । 

(५) मालिकों की दमन-नीति तथा सरकार की छदासीनता :--भारत में मिल- 
मालिक अथवा सेवायोजकों को दमत-तीति भी श्रम्तिक-संघों के विकास के सांग में बहुत बड़ी बाधा 
सिद्ध होती है । मालिक श्रमकों पर तरह-तरह के अस्याचार करते हैं, ये इनकी मजदूरी रोक लेत॑ 
हैं इन्हें घरों से निकलता देते हैं तथा इसो प्रकार के अन्य अत्याचार भी करते हैं। सरकार भी 
बहुत मय तक श्रमिक-संबों के प्रति उदासीन थी। इससे भी श्रमिक-संघों का समुचित विकास. 
नहीं हो पाता । 

(६) मजदरों को अवकाश की कमी ([.86४ 5 [९5७३९ &7078 ]890प767४) :-- 
भारतोय श्रमिकों को कारखाने में बह ही अधिक समय तक कार्य करना पड़ता है जिससे 
इन्हें, संघ को समत्याओं की ओर सोचने का समय नहीं मिल पाता । वे साधारणतः: कारखानों 
में ८-१० घंटे तक काम करके आते हैं और खान्पीकर अपने घर सो जाते हैं। इस प्रकार 
अवकाश का अभाव भी श्रत्तिक-संधों की प्रगति में बाघक सिद्ध होता है । 
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(७) दलबम्दी ओर नेतृत्व का अभाव ( एठंप्तव.] प्रएभाप॑ह8 8०७७ 926 ० 
।६४8व6८४॥9 ) :--भारतीय श्रम-आन्‍्दोलन प्रारम्भ से ही राजनीतिक नेताओं एवं दलों के हाथों 
में रहा है । एक ही नेता का बहुत संतों से सम्बन्ध रहता है जिकसे ये अपना बहुत कम समय किसी 
एक संघ को दे सकते हैं। इसके अ्रम्िक-पंघों को प्रगति पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ये 
नेता मजदूरों की वास्तविक परिस्थितियों से परिचित नहीं रहते तथा अपने उद्देश्यों की पूति के 
लिए ही श्रमिक-संघों में प्रवेश करते हैं। श्रम-आश्दोलव को सकछता ब 'त कुछ उचित नेतृत्व पर 
आधारित है। उचित नेतृत्व के अभाव में भारतोय श्रमिक-संघों को बहुत-सारी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है। अतः: यह कट्दा ज। सकता है कि भारतीय श्रमिक-संघ नेतृत्न एवं वित्त 
दोनों दृष्टिकोण से आधष्म-निर्भर नहीं है।। (776 प+छवट एछ)97 ै०ए८कशढल्या 7 पते 35 
7066 5९][-760804 प्रा वटात। ५ ४९६-४५५७॥॥॥॥2, ) 


(८) मजदूर संघों के सीमित कारय-दक्षत्र ( [॥7०त0 पिलां0त5 ० ७0७ 
७००७५ ) :--भारत में श्रमिक-संघों की प्रगति में एक बहुत बड़ी बाधा इनके कार्य॑-क्ष त्र का 
सीमित होना है। ये अपने समय का अधिकांश भाग केवल लड़ाकू कार्यों में ही लगाते हैं तथा 
रचनात्मक कार्यो, जसे--बेकारोी, बुड़ापा एवं बीमारी आदि पर बहुत ही कम ध्यान देते हैं । 
इनका पूरा समय अपनी सुविधाओं में वृद्धि आदि के लिए मालिकों से लड़ने तथा हड़ताल बादि 
में ही लग जाता है। इमसे इन्हें जनसाघारण को सहानुभूति नहीं प्राप्त हो पाती है । 

(६) संघों का छोटा आकार (993)। 526 ० धा८ परा079) ४--श्री वी० वी ० गिरि 
के अनुमार भारत में श्रमिक-संघ आन्दोलन के अविकसित होने का एक प्रधान कारण अधिकांश 
श्रम-संघों के आकार का छोटा होना है। इनके अतुपार लग्मग तोन-चौथाई संघ के सदस्यों को 
सेख्या ५०० से भी कम है । 


निष्कषे के उप में, यो ज व अरोग (040 7४ 02070 9550 3) के शहद में यह कहा जा सकता 
है कि “श्रमिक-संघों की अधिकता, राजनीतिक मतपुदाव, साथतों को कत्री एवं श्रमिकों 
में एकता का अधाव भारत में श्रप्रकसंत आन्दे उन की प्रधान त्रूटियाँ हैं ।” ( '४ण४- 
एंलं।ए णी एत0९ पा05, 70"॥06%) एंफए्बॉफएं2०5, ]38८६ 0[ #८50प०७९८65, गर्व पै$एणा५ 
0 पीढ एथ्यावॉ5 05 पी शणाहढ05 ७76 505 06 धाद पाशं० शल्बाए7285१65 ॥0 3 परष्पा 6 
०६ €ड्ोंडगरह एवपाॉ०॥5. ) 


भारतीय श्रमिक-संघों की स्थिति में सुधार के उपाय 
( १(९(४४०१5 ५० छढीए प्राढ हुए०ज्प ए पफपे८ एंगरा005 ) 


इस प्रकार भारत में श्रमक-संघ आन्दोत की उपरोक्त सारी शच्रुटियाँ हैं। अतएवं श्रमिक- 
संघ आन्दोलन के विक[स के लिए इन श्रुटियों को दूर करना अतनिवारयें है। किन्तु केवल श्रमिक ही 
इनका निराकरण नहीं कद सकते, इसके लिए सरकार एवं सेवायोजकों को भी प्रवस्नशील होना 
पड़ेगा। श्रमिक-संघ आन्दोलन को सुटढ़ बनाने से देश के आयोजित आधथिक विकास में बडुत 
अधिक सहायता भिलेगी। इस सम्तस्च में श्रो वी० वो० गिरि का निम्नांकित कथन विशेष रूप 
से महत्त्वपूर्ण है: “[/[ ॥॥6 70९ एछग्रठा १(०ए८ा३९८७६ ६४ 705 घ]४९१ 3700 ४४078 
दाव0प९)॥ (0 बला४ए९ धार३8८ 0)]|6८७४९२९३४, (९ )6005फ्रंबे $५७८४घ७८ ६0 ॥७६ फप)६ वं॥ 
[धत]3 ०0 ४४6 9383 ० ी-नी८१३९१ $0०9]॥5६ त6080078९ए ए०पोते ॥57 ॥8ए८ ग््पि) 
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[00008॥075 द्वाप 6 90860, |78॥06 0 05 9265 06808 ते वेह5875, ए०0पोते 
गित ॥0 पि6पॉ६ [0 88$प76 परापैक्षाद्ा 9) प्रहव5 00 ध४0/फीए्‌ए 0955,” विधव के 


अधिकांश देशों में आधिक नियोजन की नीति ने प्राचीन तरह के श्रमिक-संघों के महत्त्व को बिल्कुल 
समाप्त कर दिया है। आज श्रम-संघों का उद्द श्य केवल मालिकों के शोषण से मजदूरी की रक्षा- 
मात्र ही नहीं रह गया है, वरन्‌ इनका वास्तविक उद्दं श्य मजदूरों के वर्तमान जीवउन-स्तर में सुधार 
तथा औद्योगिक व्यवस्था में हाथ बैँटाना हो गया है। भारत में भी श्रम आन्दोलन के सम्बन्ध 
में आज यही प्रमुख समस्या है। अब हमारे देश में वह स्थिति आ गयी है जबकि श्रमिक-संघों को 
मालिक और मजदूरों के सम्बध्ध में हड़ताल द्वारा सुधार का एक साधन-मात्र नहीं समझ कर इन्हें 
पंचवर्षीय योजनाओं को सिद्धि में सहयोग प्रदान करने का एक आवश्यक सावन समझता चाहिए। 
अत: देश में श्रम-आन्दोलन का मुख्य उद्द श्य अब हृशताल आदि न होकर पंचवर्षीय योजनाओं की 
सिद्धि में सहयोग प्रदान करना होना चाहिए। इस उह क्षण को पूति के लिए श्रमिक-संघ का स्वस्थ 
विकास अनिवायय॑ है । 

देश में श्रमिक-संघों के विकास,की गति को तीब्र करने के विभिन्न उपाय हैं जिनमें 
से कुछ का निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 

(९) श्रमिकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था ( ?7०रं5७०७ ०। १० 
तप पाधतवए 40 ए0फटा$ ) --थ्रमिकों में नेतृत्व की कमी को दर करने तथा इन्हें संगठन 
के उद्द श्यों से परिचित कराने के लिए इनको निरक्षरता को दूर करना अनिवाय॑ है। श्रमिक-संघों 
को बाहरी नेताओं के प्रभाव से मुक्त करना भी आवश्यक है। इसके लिए इन्हें शिक्षित बमाना 
पड़ेगा । साथ ही साथ, संगठन कायम करने के लिए प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता है । 


(२) श्रमिक-संघों को राजनीति से अलग रहना चाहिए (70806 एग्ञाणा$ 5809॥0 
9८ 766 707 90)005) :--देश में सभी राजनीतिक दल श्रमिकों के बीच अपना-अपना 
अधिकार जमाना चाहते हैं। किन्तु श्रमिकों को भलाई करने के बजाय उनका मुझुय उह्श्य अपने 
राजनीतिक आधिपत्य को बढ़ाना ही होता है। वास्तव में, सभो श्रमिकों का स्त्राथं एक है। इनके 
बीच विभिन्न संस्थाएँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि बे सम्मिलित होकर काये करें तो 
श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं श्रमिक-आन्दोलम को भागे बढ़ा सकेंगे। किन्तु, ऐसी स्थिति तभी हो 
सकती है जब श्रमिक-संघ राजनीतिक दलों से अपना सम्बन्ध तोड़ लें । 


(३) इनके कारय-क्षेत्र को विल्तृत बनाता ([ जि5८90॥ 0० (६॥6८ 5000८ ० 8०॥- 
४१४८४ ) ;--भारत में श्रमिक-संघों को हडताल आदि के अतिरिक्त रचनात्मक कार्यो' की ओर 
भी ध्यान देना चाहिए। इस काय में श्वमिक-संघों को सिफ श्रमिकों की ही नहीं, वरन्‌ मिल- 
मालिकों, जनता ओर सरकार को भो सहानुभूति प्राप्त हो सकेगी । 


(४) श्रप्िक-संधों के प्रति मिलमालिकों के बर्ताव में परिवत्त न ( 00क्ाह८ 0 
6 4॥वपत6 06 जा-09॥6708 0५2705 7780८ (॥0॥9) :--श्रमिक संघों के प्रति मिल- 
मालिकों को भी सहानुभूति दिखलानी चाहिए। उन्हें यह न भूलना चाहिए कि ऐसे संगठनों से सिफे 
मजदूरों को ही लाभ नहीं होता वरत्‌ मिल-मालिकों, उपमोक्ताओं तथा समाज को भी लाभ होता है। 
एक शक्तिशाली श्रमिक-संगठन के रहने से औदूयोगिक संघर्ष में कमी आ सकती है जिसमें उत्पादन में 


. ४, ४, जावे ; ॥&9007 ए70फलाए दी [क्‍तीद्ा 8१९४, 7, 44. 
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वृद्धि होगी । इस प्रकार उपरोक्त उपायों द्वारा श्रमिक-संघों की स्थिति में सुधार किया जा 
सकता है । 


औद्योगिक संम्बन्ध 


( [त0095(॥4/9)] 7९८]:१०0॥। ) 


औद्योगिक सम्बन्ध की समस्या आधुनिक प्‌ जीवारद) उत्पादन-व्य3स्था के साथ अविच्छिन्न 
रूप से जुडी हुई है। आज को पू जीवादी उतल्ादन-व्यवस्वा दो थर्गों में स्पष्ट रूप स विभाजित 
है---एक ओर तो पएजोपतियों एवं उद्योगषतियों का वर्ग है जो श्रम के अतिरिक्त उत्पादन के अन्य 
साधनों के स्त्रामी हैं। इस बर्ग का उद श्य उत्वादव गे अनिकतम छाभ कमाना रहता है । दूसरी 
ओर, श्रमिकों का वर्ग है जो अपने श्रम को बन कर अपनी आजीबका प्रास करता है। अपने 
उद्दे श्यों की पूति के लिए पूजीपति आपस में संगठन कायम करने का प्रयत्न करते हैं तथा दूसरी 
ओर अपनी मजदूदी बढ़ाने एवं काम का दशाओ मे सुधार लाने के उद्द श्य थे श्रमिक आपस में संघ 
बनाते हैं । इन दोनों संगठनों के बीच ईष्यो, सन्दर ए। भय की ब-्त बड़ी खाई पायी जाती है। 
प्राय: ऐसा देखा जाता है कि छोटी-छोटी बातों को लकर भा इममे सघप॑ हो जाता हे जिससे 
आद्योगिक सम्बन्ध खराब हा जात है। इगके परिणामस्वरूप हड़ताल एवं ताडबन्दी (४७9१:८ दाते 
[0८६०घा७) द्वान लगत है जिनके प्रभाव इन दोना वर्गों के साथ-साथ सम्पूर्ण समाज पर भी पड़ता 
है। इस प्रकार औद्योगिक सम्बन्ध का मद्दत््व केवल श्रम एवं पूजी के लिए ही नहीं है, वरन्‌ 
सम्पूर्ण समाज के लिए है। औद्योगिक समृद्धि के लिए श्र८ एवं पूजी के बीच शांतिपूर्ण सम्बन्ध 
आवश्यक है। वास्तव में मालिक-मजदुर के सम्बन्ध को समाज को अधिकतम आवश्यकताओं 
की पूति के रचनात्मक प्रयास में सझेदारी के रूप में समझना चाहिए । भारत जैसे विकासॉम्मुख 
आधिक व्ययस्था वाले देश में औद्योगिक शांति का महत्व और भी बढ़ जाता है । 


औद्योगिक संघ के कारण ((४४ए०६४८४ 0। रतप४ए ७ ॥058900९४) :--भ्रोद्योगिक 
संघर्ष के विभिन्‍न कारण है जिनमें निम्नलिखित अमुख ट-- 


(१) मजदुरी (७४४५५) :--भारत जेस नि्घन देश में रहन-सहन का स्तर बहुत कुछ 
मजदूरी की दर ही निभर करता है। यहाँ के निर्धत मजबुरों के लिए उनको मजद्री ही सब 
कुछ है । किन्तु, यहाँ इसके निर्धारण का कोई निश्चित एवं वंज्ञानिक आधार नहीं है। सेवायोजक 
सदा कम मजद्री देने का प्रयत्न करते है तथा मजदूर इनमें वरद्धिै करना चाहते हैं। अत: 
दोनों वर्गो' के बीच इस बात को लेकर यदा-कदा झगड़ा होता है। भारत में लगभग २० प्रतिशत 
ओद्योगिक झगड़े मजद्री एवं बोनस को लेकर ही होते है । 


(२) छुटियाँ तथा काम के घण्टे ( [.65०7८ 800 |॥०प7४ ० छ०ण्र६ ) :---औद्योगिक 
संघर्ष का एक प्रमुख कारण छट्टियाँ तथा काम के घण्टे भी हैं। सर्वतनिक छट्टियाँ तथा काम 
के घण्टों को लकर बहुत समय तक मजदूरों में बहुत असन्तोष रहा । आजकल इन सभी 
चीजों के सम्बन्ध में विधान अवश्य हैं, किन्तु अभी इनका पालन छोटे-छोटे कारखानों में सभूचित 
रूप से नहीं होता । मालिक मजदूरों को बहुत कम छट्टी दते हैं, इनसे बहघा अधिक समय तक 
काम लेते हैं तथा इनकी मजदूरी से गैर-कानूनी कटोतती करते हैं। इन सब बातों से भी हृडताल 
को प्रोत्माहन मिलता है । 


५७२ भारतीय अधथंशास्त्र 


(३) भरती, उन्नति और छडनी आदि में पक्षपात :--हमारे देश में भरती, उम्नति एवं 
छँटनी आदि में भी मालिक पक्षपात करते हैं। उचिद्व व्यक्तियों को तरक्की न देकर अयोरय व्यक्तियों 
को तरक्की दी जाती है | भरदी में भो पक्षयात॒ किया जाता है। इससे तंग आकर श्रमिक हडताल 
वगरह प्रारम्भ कर देते हैं । 


(४) गे र-आथिक का रण :--भारत में कुछ गेर-आधिक कारणों से भी हड़ताल को 
प्रोत्माहन मिलता है। उदाहरण के लिए, मजदूर कभी-कभी राजनैलिक नेता के आगमन पर 
कारखानों में एक-दो दिन के लिए काम रोक देते हैं, किम्तु इसका प्रभाव आगे नहीं बढ़ता । 

१६५४ ई० में ओद्योगिक संघर्ष के विभिन्‍त कारणों का ब्योरा निम्न प्रकार ! से था (««« 


मजदूरियाँ एवं भत्त ३०० प्रतिशत 
बोनस ६७ ,, 
भरती, तरक्की एवं छंटनी आदि ३७० ,, 
छुट्टियाँ एवं काम क॑ भण्टे १०० ,, 
अध्य १६३ है 
कुल १००० की 


इस मे स्पष्ट है कि औद्योगिक संघ के विभिन्‍न कारणों में मजदूरी, भत्त , भरती एवं तरक्की 
तथा छुँटनी आदि की ही प्रधानता है । 


१६४७ ६० ओदयोगिक संघ सबसे अधिक हुए थ। इसके बाद थी रे-बी रे सरकारी 
प्रथत्नों के फलस्वकूप औदयोगिक संघर्षों' की संद्या घटने लगी है। निम्नलिखित तालिका से गत 
कुछ वर्षो से ओदबोगिक-मंघर्षो' को संख्या का अन्दाजा लगता है :--- 


वर्ष संधर्षों की संरुपा मजदूरों को संद्पा जन-*दिनों की हानि 

(हजार में) (७(७॥-0395 |0:६) 

(लाख में) 
१६२१ ३६६ ६०० ७० 
१६३९ ४०६ ४०६ ७० 
(६४५ ८२० ७४८ ३१ 
१६४७ 2८११ १८४० १६२६ 
१६९५१ (९४७१ ६६१ ३८२ 
१8६५७ १६३० ८२६ ६४*३ 
१९६० १५०६ €८३ १६५२ 
१९६४ २१५१ १००२ ७७२ 
१६६६ २५५६ (४१० १३८९५ 


१६२१ ६० के बाद जितनी भो हड़तालें हुई थीं उनमें १६३४ ई० में बम्बई में सूती -वस्त्र 
उद्योग की हड़ताल सबसे अधिक महत्तपूर्ण थीं। इस हड़ताल में १,६०,००० मजदूर सम्मिलित 


जिनमे >कनणलममनननकम बम ५» + 


, ९८८॥६ स्‍)02ए८।०])॥6॥(8 ॥ €€।७३$॥ 4५9९९८४ ० धट 704 ग८णाणाएवा 9,4, 
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थे तथा ७७-४५ लाख जन-दिनों की ह्वानि हुई थी। इस हड़ताल का प्रमुख कारण बोनस था। 
(६२८ ई० में २०३ दृड़तालें हुई थीं निनमें से १११ बम्बई दथा ६० बंगाल में ६६ थीं। इनमें से 
१०० हड़ताल केवल सूती एवं ऊनी वस्त्र-उद्योग में हुई थी। १६३७ ई० में अधिकांश प्रांतों में 
काँग्र सी सरकारों की स्थापना के बाद दृड़तालों की संख्या में वुछ वद्ध हो गयी । इस ब५ ६७६ 
हड़तालें हुई थीं. जिनमें लगभग २११ सूती-वरत्र तथा जूट्-उद्योग में थीं। १९४७ ई० में पुनः 
हडतालों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो गयी । इस वर्ष कुल १८११ ओद्योगिक संघर्ष हुए थे 
जिनमें १८४ लाख मजदूर सम्मिल्ति थे तथा प्राय: १६२६ लाख जन-दिनों की हानि हुई थी । 
इसके बाद सरकारी प्रयरनों के बलस्वरूप धीरे-धीरे सघर्षों की संख्या भी घटने लगी। साथ दी, 
सरकारी हस्तक्ष प के कारण श्रमिकों की मजद्री, बोनस तथा काम करने की दशाओं में भी सुधार 
होने लगा । मालिकों एवं मजदरों के झ्षगड़े को शांत करने के लिए औद्योगिक अदालतों ने भी 
महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। किब्तु (६५० ई० में पुनः बम्बई राज्य के सूती-वस्त्र कारखानों 
में एक आम हड़ताल ६६ जिसमें १०८ लाख जन-दिनों की हानि हुई। इसके बाद जन-दिनों की 
हानि का स्तर प्राय: एक समान रहा है । 


औद्योगिक संघर्षों की रोक-थाम एवं निपटारा 
(?7८ए८४५07 70 96९६0८०९४६ ०0 [हवत॑प४0१%) ]07590(८5) 


औद्योगिक संघर्षों का प्रभाव श्रम एवं पूजी पर ही नहीं षड़ता, १रनू इससे सम्पूर्ण समाज 
को क्षति उठानी पड़ती है | »त्त:, राज्य द्वारा इनकी रोक-थाः« एवं निपटारा (#7८ए८॥|०07 9॥0 
७८((८४४८॥॥) आवश्यक है | समय-समय पर राष्य द्वारा ओवद्योगिक शांति बनये रखने के लिए 
विभिन्‍न विधान बनाये गये हैं। इन विधानों द्वारा संघर्षों से सम्बन्धित पक्षों के बीच समझोता 
मध्यस्थता एवं फंसले की व्यवस्था की जाती है | 


ओऔद्योगिक संघष अधिनियम, १६२६ ० ("द्रव 05ए9प[€5 2८, | 929] १ विनननन+ 
ओऔदयोगिक संघर्षों के निपटारा के लिए सर्वप्रथम १६२९ ई० में एक ओद्योगिक संघर्ष अधि- 
नियम बनाया गया । इस अधिनियम के अनुसार एक अथवा दोनों दलों की इच्छा मालूम 
होने पर जाँच-समिति अथवा समझौता परिषदों की नियुक्ति की ष्यवस्था की गयी । साथ ही, 
आकस्मिक तथा सहानुभूतिजनित हृड़तालों को अवेध करार दिया गया। औद्योगिक संघर्षो' के 
अतिरिक्त भग्य किसी भी प्रश्न पर हड़ताल को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया । जनोपयोगी 
( ?पीऑ० णधीए ) सेवाओं में दहृड़ताल के लिए १४ दिनों की पूर्व नोटिस देने की व्यवस्था 
की गयी । 


इस प्रकार १९२९ ई० के अधिनियम द्वारा ऐच्छिक समझौते की ष्यवस्था की गयी। 
ओद्योगिक शांति के लिए ऐच्छिक समझौते का निस्संदेह बहुत वड़ा मद्दत्तत है। किन्तु इस अधि- 
नियम को बहुत कारणों से पर्याप्त सफलता नहीं मिल पायी । १६२६-३२ ई७ के बीच प्राय: ५०० 
संघर्ष हुए । किन्तु, इनमें केवल दो के लिए ही जाँच समिति तथा दो के लिए ममझ्नौता बोर्डो' का 
निर्माण किया गया । इससे इस अधिनियम की सफलता का अष्दाजा लगता है। वास्तब में, इस 
अधिनियम की सबसे बड़ी कमी ओदुयोगिक संघर्षो' की सुनवाई के लिए स्थायी प्रबन्ध का अभाव 
थी; यह ' अधिनियम ब्रिटिश ट्रंड डिस्प्युट्स ऐक्ट, (६२७ पर आधारित था। श्रम आयोग 
के अनुसार इस अधिनियम में ब्रिटिश ऐवट की कम महत्त्वपूर्ण वातों को ही प्रधानता देने 
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का प्रयास किया गया था। अधिक महत्त्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं को 
गयी थी ।' 


१९३४ ई० में बम्बई में एक औद्योगिक संघर्ष समझोता अधिनियम (0709 7०१८ 
7596५ (४गाला[वा0ा 2) पारित हुआ जिसके अनुसार औदयोगिक झगड़ों के समझौते को 
व्यवस्था की गयी । प्रारम्भ में यह अधिनियम केयल वम्बई शहर तथा आस-पास के सूती-वस्त्र के 
कारखानों में ही लागू किया गया था, किल्तु बाद में प्रात के अन्य भागों में भी इसे छ।ग्रू करने की 
व्यवस्था की गयी । पुन: ?९३८ ई० में बम्बई में काँग्रसी शासन काल में एक ओदुयोगिक संघपे 
अधिनियम ([#त05079] [05फ065 ४८, 938) पारित हुआ | इस अधिनियम के अनुसार 
श्रमिक संघों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया । इसके अनुसार जबतक समझोते एवं मध्यस्थ 
निर्णय के सभी उपचार असफल न हो जायें, हड़ताल एवं तछेबन्दी को अवैध करार किया गया । 
संघर्ष प्रारम्भ होने के पूवें ही समझौते की व्यवस्था की जानी चाहिये। इस अधिनियम में एक 
औद्योगिक न्यायालय की व्ययरथा भी की गयी । 


भारत सरकार द्वारा इस बीच ओद्योगिक शांति के लिए कोई प्रयत्न नद्ीं किया गया । 
द्वितीय महायुद्ध काल में भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तगंत उद्योगों में हृहताल एज तालेबंदियों 
को रोक दिया गया । किन्तु, १६४७ ई० में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद सरकार ने देश में औदूयो- 
गिक शांति बताये रखने के लिए कुछ नये तरीके निकालने का प्रयत्न आरम्भ किया। थेद्ध 
के बाद में औद्योगिक अशांति बटुत अधिक बढ़ गयी तया सवेत्र हृदताल एवं तालेबन्दी की बात 
सुनते में आने लगी । अत: भारत सरकार द्वारा १६४७ ० में एक औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 
पारित किया गया | 


१६४७ ई० का ओद्योगिक संघर्ष अधिनियम :--+इस अधिनियम के अनुसार १०० से 
अधिक श्रमिक वाले ओदुयोगिक संस्थानों में श्रम समितियों ( ४४०7६ 0०एाफ्रा(६०८८४ ) की व्यवस्था 
की गयी । इन समितियों में सेत्रायोजक तथा श्रमिक दोनों के बराबर प्रतिनिधि रहते हैं । 
इनका काम मालिकों तथा मजदूरों के बीच दोनेवाले मतभेदों के कारणों को दूर करने का प्रयास 
करना है। १६६७ ई० के अल्त में केन्द्रीय संस्थानों में ९७२ श्रम-समितियों का निर्माण हो 
चुका था। इसके अतिरिक्त इस अविनियम के अनुसार सरकारें समझौता अधिकारियों ((४0॥०- 
क्ाठ्त जीए८ा$), ममझोता परिपदों ( 8040 6 00गलास्‍05 ) एवं जाँच अदालतों 
की भी नियुक्ति करती हैं। इग अधिनियम के अनुमार राज्यों में श्रम-न्यायालयों की स्थापना 
का आयोजन है । प्रभावित श्रमिकों को संख्या १०७ भें कम रहने पर ही झगड़ों को इन म्यायालयों 
में भेजा जाता है। जब्र प्रभावित श्रमिकों की संख्या इसस अधिक रहती है तो इन झगड़ों को राज्य 
गरकारें औद्योगिक अदाउत ([॥099744) पए"फ्प्ाण5) तथा भारत सरकार राष्ट्रीय अदालत 
(०४०5 पता) के पास भेजतों है । इन अदालतों का निर्णय दोनों दलों को कम-से-कम 
एक वर्ष के लिए मान्य होगा। स'मर्ला को सुनवाई तथा मान्यता की अवधि में हड़ताल एवं 
तालेब हिदयाँ वजित हैं । १६५० ई० के एक संज़ाबन द्वारा औदबयौगिक अदालतों के विरुद्ध अपील 
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के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक स्थायी थम अपील बदालत ([.800प7 #ए7एले&0 पएफफैण्पान ) 
की नियुक्ति की गयी । 


इस अधिभियम के अनुसार साधारण एवं जनोपयोगी उद्योगों में भेद किया गया है । 
साधारण उद्योगों में झगड़ों के निपटारा के लिए मरकार तभी हस्तक्षप करती है जब दोनों दलों 
के बहुसंख्यक व्यक्ति इस बात के लिए सरकार से सिफारिश करें | किम्तु जनोप्रोगी उद्योगों के 
छिए सरकार सभी परिस्थितियों में दृस्तक्ष प करने के ल्ए तेयार होगी तथा शान्ति के लिए 
आवश्यकतानसार कार्यवाही करेगी। १६४८७ ई० का यह झधिनियम भारत में औदयोगिक शान्ति 
के लिए निस्मन्देह पहला प्रमुख प्रयत्न है । इसके हारा रारकार ने देश में औद्योगिक शान्ति कायम 
ग्खने के लिए सर्वप्रथम प्रयत्न प्रारम्भ किया | 


किन्तु, इस अधिनियम के द्वारा सरकार ने मजदूरों | उनके हृ:ताल का अधिकार छीन लिया । 
मजदरों के पास यही एक गेसा अधिकार था जिसने वे 7१जीपतियों के शापण एवं अत्याचार से 
अपनी रक्षा करते थे। देश में उत्पादन-वृद्धि के छिए औद्योगिक शाम्ति निस्मन्देह आवश्यक है, 
किम्तु इस उह श्य से भूखे एवं नंगे मजदरों थे हेल्ताल का अधिकार छीन लेना अच्छा नहीं 
जैचता । एक राष्ट्रीय सरकार के लिए यह जचित नहीं जान पद्ता। औदयोगिक संघर्ष केवल 
भारत के लिए हवी नयी चीज नहीं है, यह प्रजीवादी उत्पादन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता 
है । पुजीवादी उत्पादन-व्यवस्था में मजद री एवं काम की दशाओं में सुधार लाने के लिए हृद्ताल 
ही मजदूरों की सबसे बड़ी शक्ति है। इनके ऊपर अनिवारय समझ ता ((०एपो5०79 छ। जीवन 
09) को लादना इनके इस जन्म-सिद्ध अधिकार को छीन लेना है। ग्ु&-काल या किसी अध्य 
राष्ट्रीय संकट कं। स्थिति में इस नीति का अनुकरण किया जा सकता है, किब्तु सामान्यतः: अनिवायें 
समझोता द्वारा औद्योगिक शान्ति नहों कायम को जा सकती है । 


१६५६ ई० का औद्योगिक संघ अधिनियम :-- १९५०६ ई० में एक औद्योगिक संघ 
(संशोधन) अधिनियम पारित हुआ जिसके अनुसार समझौता की प्रक्रिया को कुछ सुगम बनाया 
गया है। इस रंशोधन के अनुसार श्रमिकों की श्रंणी में ५०० रुपग्रे रे कम मासिक वेतन पाने बाले 
सभी ओद्योगिक कार्यकर्त्ताओं को रखा गया है। इसके अनसःर श्रम अपील अदालतों को भंग कर 
दिया गया तथा तीन प्रकार के न्यायालयों की स्थापना की गयी है--(क) श्रमिक न्यायालय, 
(ख) ओद्योगिक न्यायालय, तथा (ग) राष्ट्रीय स्थायालय । इन राभी न्‍्यायालयो के क्षत्र निर्धारित 
कर दिये गये हैं तथा इनके फैसलों के विरुद्ध किसी प्रकार की अपील को व्यवस्था नहीं है। सरकार 
इन फैसलों में परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन-सम्बन्धी आज्ञाओं को सदन के समक्ष १० दिन 
के अन्दर ही रखना होगा | संसद्‌ इस अस्वीकार भी कर सकती है। इस प्रकार वास्तविक निर्णय 
संसद्‌ के हांथ में ही है । 


इस प्रकार भारत जैसे विकासोन्मुख आशिक व्यवस्था वाले देश के लिए उत्तम औदयोगिक 
सम्बन्ध आवश्यक है। द्र तगति से औद्योगिक विकास के लिए श्रमिक एवं मालिकों के बीच जब 
तक उत्तम सम्बन्ध न रहेगा तब तक देश में ओद्योगिक शांति नहीं रह सब तो । आद्योगिक शांति 
बनाये रखने के लिए आजकल आम तौर पर यह सुझाव दिया जाता है कि मजदरों को भी 
कारखानों की व्यवस्था से सम्बन्धित करना चाहिए। १ ९५६ ई० में भारतीय श्रम-परिषद्‌ ने 
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पर विचार किया तथा कुल कारखानों में इसे ल।गू करने की बात भी तय की जा चुकी है | वारतव 
में, जब तक विकास के कार्य में श्रम अपने को भागीदार नहीं समझेगा तत्र तक देश के औद्योगिक 
विकास में निस्मन्देह कडिनाई होगी । 
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अध्याय : ३५ 
श्रम-कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा 
([,ब०प-७ #टर97#2९ म्जाते $500ं७] $९८परा१४ए *ै९०5प्रा-€5) 

श्रम-कल्याण ([.89००" फ़८][876) :--मजदूरों की सामाजिक एवं मानसिक उन्नति के 
लिए उन्हें विभिन्‍न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करना अनिवार्य है। केवल वेतन तथा काम के 
घण्टों के निर्धारण से ही इनकी उन्नति नहीं दह्वो गकती । वत: इनके लिए विभिन्‍न प्रकार की 
सुविधाओं का आयोजन आवश्यक हो जाता है । श्रमिकों के लिए विभिन्‍न प्रकार की सुत्रिधाओं 
के आयोजन को ही श्रम कल्याण (.फ6प7 फाटा०८) कहा जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन 
के अनुसार श्रम-कल्याण कार्यों का उद् श्य श्रमिकों के लिए उनके वातावरण में एसी सेवाओं 
तथा सुविधाओं की व्यवस्था करना है जिनश क.रखानों में वे उचित ढंग रो कार्य कर सकें। इन 
सुविधाओं से श्रमिकों के स्वास्थ्य में उन्नति होगी तथा उनकी क पजेक्षमता में भी वृद्धि होगी । 
१६९३७ ई० में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक प्रस्ताव में 'उ्म-कल्याण के अन्तर्गत जलपान-गुह, 
आराम तथा खेल-कृद को सुविधाएँ, दवा-दारू को व्यवस्था तथा इनके आने-जाने के लिए 
सवारो आदि के प्रबन्ध को रखा गया था। ध्रम-जाँच समिति ने अपने एतिबेदन में श्रम-कल्याण 
के अन्तगंत श्रमिकों के बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक एवं आथिक विकास. के साधनों को रखा था । 
इसके अनुसार श्रम-कल्याण कार्यो के अन्तर्गत आवास-व्ययस्था, सहकारी समितियाँ, मातृ- 
सेवा एवं शिशु-गृह, शौचालय की व्यवस्था, सामाजिक बीमा तथा प्रोविडेंट फण्ड आदि आ 
जाते हैं । 

इस प्रकार आज श्रम-कल्याण का विस्तृत अर्थ में पयोग किया जाता है। इसके अन्तगत 
कारखानों के अन्दर तथा बाहर दोनों प्रकार की सुविधाएँ आती हैं। भारतीय कारखानों के अन्दर 
कल्याण-कार्य के अन्तर्गत वैज्ञानिक तरीके गे भरती, कारखानों में स्वच्छता, प्रकाश एवं वायु तथा 
दुघेटनाओं के रोक-थाम की व्यवस्था की जानी चहिए। श्रमिकों की नियुक्ति एवं तरक्की के छिए 
जिस पद्धति का अनुसरण किया जा रहा हो, वह पूर्व निशिवित एवं वैज्ञानिक होनी च।हिए । कार- 
खानों में प्राय: यह देखा जाता है कि श्रमिकों को अपनी नौकरी बनाये रखने के लिए विभिन्‍न प्रकार 
के मध्यस्थों की सेवा करनो पड़ती है जिससे उनकी कार्यक्षमता घट जाती है। कारखानों के बाहर 
श्रमिकों के लिए गृह-व्यवस्था, शिक्षा की समुचित व्यवस्था, चिकित्सा, भोजन, मनोरंजन तथा सह- 
कारी समितियों का प्रबन्ध आदि ' कल्याण कार्यों के अन्तर्गंत-आते हैं। 

भारत में निम्नछिखित कारणों से श्रम-कल्याण काय॑े अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो 
जाते हैं :-- 

(१) श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति :--भारत में अन्य देशों की तरह औद्योगिक श्रमिकों 
का एक हृढ़ वर्ग उत्पन्न नहीं हुआ है। यहाँ के मजदूर हृदय से किसान होते हैं और मौका मिलने 
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पर गाँवों में वापस जाना चाहते हैं। उनका गाँवों दे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हो पाता है। इसलिए 
औद्योगिक केल्द्रों में उनके लिए भोजन, मकान वे मनोरंजन आदि की स॒विधाएं बढ़ाकर आकर्षण 
उत्पन्न किया जाना आवश्यक है। ऐसा करने से मजदूर अपने आपको ओद्योगिक वातावरण के 
अनुकूछ बना सकेंगे । 


(२) सुदर स्थानों में कल्याण कार्य आवश्यक :-- उन बगानों, खानों व अब्य छोटे- 
छोटे उद्योगों में जो एकाब्त स्थानों में स्थित है, विशेष रूप से कल्याण कार्यों की आवश्यक्षता होती 
है, वहाँ यातायात व दैनिक उपभोग की वस्तुओं की व्यवस्था करती होती है । 


(३) श्रम-संघों की "धीमी प्रगति :--भारत के श्रम-संघों ने मजदूरों के कल्याण के 
लिए विशेष कार्य नहीं किया है, इसलिए कल्वाण-कार्य ररक)र एवं साछिकों द्वारा ही किया जाना 
चाहिए । 

(४) श्रमिकों का निग्ट जीवन इतर :--भारतीय मजदूरों का जीवन-स्तर व त निम्न 
होता है; इसलिए केल्याण-कार्या के द्वारा उनके लिए पोष्डिक भोजव, अच्छा मकान, शिक्षा एवं 
चिकित्सा आदि की व्यवस्था को जाती है। कल्याण-कार्यों के अभाव में उन्हें ये सुतिधाएं नहीं 
मिल सकेंगी । 

इम प्रकार उपशोक्त कारणों मे भारत में श्रगनवल्पाण कार्य का महत्त्त ब, त अधिक स्पष्ट 
हो जाता है । 


हमारे देश में श्रम-कल्पाण का आयोजन मुख्यतः तोन प्रकार के व्यक्तियों अथबा संस्थाओं 
द्वारा किया जाता है :5«(१) उद्योगपति, (१) सरकार, एवं (३) श्रमिक-संघ । 


उद्योगपतियों द्वारा आयोजित श्रम-कल्याण कारये :--श्रमिकों के कल्याणाथे बुद्ध 
मिलन्मालिक प्रारम्भ से ही थोड़ा बहुत काये करते आ रहे हैं। उदाहरण के लिए बम्बई के 
अधिकांश सूती-बस्त्र के कारखानों में चिकित्सालय एवं जलपान गृहों की व्यवस्था है। इनके 
अतिरिक्त सहकारी समितियाँ, अवाज की ससस्‍्तो दकानें, वयस्क्र पाठशाला तथा प्रोविडेम्ट फण्ड 
आदि की व्यवस्था भी की गयी हे। वुछ कारखानों में बोडिजड्र हाउस भी स्थापित किमे गये ँ 
जिनमें ध्रमिकों को सस्ता खाना मिलता है। अहमदाबाद की सूती मिलों में भी इस प्रकार की 
व्यवस्था की गयी है। इस दृष्टि से नागपुर के एम्प्रंस मिल, मद्रास का बकिंघम एण्ड कर्नाटक 
मिल्स, देहली क्लॉय एण्ड जेनरल मिल्स, बंगलोर बुलिपन कॉटन एण्ड सिल्क मिल आदि ने अत्यम्त 
ही प्रशंसनीय कार्य किया है। 


उद्योगपतियों की संस्थाओं में भारतीय जुट मिल संघ ([#0ब्षा 7४८ ता 8550०2०+- 
४707) ने श्रमिकों के कल्याणा्थ बहुत-से बहुमूल्य कार्य किये हैं। संघ की ओर से कईं श्रम- 
कल्याण केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनमें श्रमिकों के कल्याणार्थ बहुत-से कार्य किये जाते हैं। संघ 
को ओर से प्राथमिक पाठश!ला, वाचनालय तथा खेल-कूद की व्यवस्था भी की जाती है। ओरत 
श्रमिकों के लिए महिला-कल्याण समिति है। जुट मिलों में व्यक्तिगत रूप से भी श्रम-कल्याण के 
कार्यों का आयोजन किया गया है। प्रायः सभी जुट की मिलों में चिक्रित्सालयों की ब्यवर्था है । 
कुछ मिलों में मातृ-केन्द्र की व्यवस्था भो है । जुद की ५१ मिलों में शिशु-गृह एवं ४५ मिलों में 
जलपान-ग्रृह का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार ऊनी तथा रेशमी वस्त्र की बड़ी-बड़ी मिलों 
में भी श्रम-कल्याण कार्यों का भायोजन किया गया है । द 
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टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा श्रम-कल्थाण का बहुत बड़े पैमाने पर आयोजन 
किया गया है | कम्पनी की ओर से ४०० बेड वाला एक बहत बड़ा अस्पताल है, मातृ-केन्द्रों को 
भी व्यवस्था है, ३ दवाई स्कूल, १० मिडल स्कूल तथा अनेक प्राथमिक विद्यालय हैं। कम्पनी की 
ओर से एक विशाल क्रीड़ा-स्थल, जलपान-गृह तथा मुफ्त सिनेमा की भी व्यवस्था है। इसके अति- 
रिक्त श्रमिकों के लिए निवास-स्थान, सहकारी उपभोक्ता भण्ठार तथा डाकखाने की व्यवस्था है । 
इसी प्रकार ठाटा कम्पनी द्वारा श्रम-कल्याण की आदर्श व्यवस्था की गयी 


रेलवे विभाग क्वारा भी कमंचारियों के कल्याणाथ चिकित्मालयों, स्कूलों, जलपान-गुहों तथा 
एक्स-रे आदि का आयोजन किया गया है। रेलवे विभाग द्वारा कम॑चारियों को सस्ती दरों 
पर अनाज देने को भी व्यवस्था की गयी है। कोयला तथा अश्रक की खानों में भी श्रम-कल्याण 
के विभिन्‍न कार्यों का आयोजन किया गया है। इनमें कानून द्वारा श्रमिक-कल्याण कोप का 
निर्माण किया गया है जिससे श्रमिकों के तल्याण! रथ ब तल्‍रो कार्य किये जाते हैं। कोलार के सोने 
की खानों में भी श्रमिकों के लिए बहुत-?। द्वितकर कार्य किये जा रहे हैं । 


श्रमिक-संधों द्वारा आयोजित कल्याण-कार्ये :--कुछ श्रमिक संघों ने भी छोटे प॑ माने 
पर श्रम-कल्याण कार्यों का आयोजन किया है। इन संधों द्वारा किये जानेवाले कल्याण-कार्यो' 
में 'टंक्सटाइल लेबर एशोसियेशन” अहमदाबाद के कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके 
अतरिक्त मजद्र सभा, कानपुर तथा मिल मजदूर संघ, इन्दौर ने भी बहत-रो उल्लेखनीय कार्य 
किये हैं। इन संघों द्वारा पुस्तकालय, विकित्याठय तथा वा जालय आदि की व्यत्रस्था 
की जाती है। किन्तु, आवश्यक घन के अभाव में श्रम-मंघों का कार्स बहुत द्वी सीमित दो 
जाता है । 

सरकार द्वारा भायोजित श्रम-कल्याण कार्य :-छ्वितोय मह्ायुद्ध के बाद से केन्द्रीय 
तया राज्य सरकारों ने भी ध्रम-कल्याण कार्यों में क्रियात्मक रूप से भाग लेता प्रारम्भ कर दिया 
है । १६४८ ई० के कारखाना अधिनियम, १६५२ ई० के खान अधिनियम तथा १६५१ ई० के 
बगान अधिनियम में श्रम-कल्याण के उद्द श्य से विभिन्‍म प्रकार को खुविधाओं की व्यवस्या को 
अनिवाय बनाया गया है । इन अधिनियमों के अन्तगंत अनेवाली संस्थाओं में चिकित्सालयों, जलपान- 
गृहों, आराम गृहों, शिशु-गृहों तथा काम के धण्टे निश्चित करने की व्यवस्था की गयी है | कल्याण 
कार्यो के लिए एक विशेष कोष की स्थापना का आयोजन है जिसे श्रमिकों के कल्याण पर खच 
किया जायगा । ५०० या अधिक श्रमिकवाले सभो कारखातों में श्रम-कल्याणकारी अफसरों की 
नियुक्ति को भी अनिवाय बना दिया गया है। 


१६४४ ई० में कोयले की खानों में काम करनेवाले मजद'रों के कल्याण के लिए एक कोयला 
खान श्रमिक कल्पाण कोष ( 00४] शा॥65 ,90७/" ए८]०/८ *िएाते ) स्थापित किया गया, 
जो श्रमिकों की शिक्षा, चिकित्मा तथा मनोरंजन आदि की सुविधा की व्यवस्था करता है। इस 
कोष द्वारा ३ केन्द्रीय अमप्पतालों, १२ प्रादेशिक अस्पताल सह-मातत्व केन्द्रों, ? गतिशील चिकित्सा- 
लयों, ५३ मातृत्व-सह-शिशु कल्याण केन्द्रों तथा ४ टी० बी० केन्द्रों की व्यवस्था की गयी है । 
इनके अतिरिक्त इस कोष द्वारा वयस्क शिक्षा केन्द्र, महिला कल्याणकारी कैन्द्र तथा शिक्षु-क्रीडा 
स्थल आदि की भी व्यवस्था को गयी है। इस कोष से श्रमिकों के लिए औद्योगिक ग्रहों के निर्माण 
की भी व्यवस्था की जाती है। खानों से भेजे जानेवाले कोयले पर एक विद्येप प्रकार का कर लगाया 
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जाता है जिससे प्राय: दो करोड़ रुपये की बाधषिक आय होती है । कोष की आय का यही प्रधान 
साधन है। १६६३-६४ ई० में इस कोष की आय ३२८५ लाख रुपये तथा कल्याण-कार्यो' एवं 
गृह-निर्माण पर अनुमानित व्यय २९८९१ लाख रुपये था । 
अश्रक खान उद्योग श्रमिक-कल्याण कोष (धा८त 'ीएट3 ॥.89007 शलरा'८ 
7एाढे ) .--इसी आधार पर अभ्रक की खानों में काम करनेवाले श्रमिकों के लिए भी एक अश्नक 
खान-उद्योग श्रमिक-कोष (6९०७ (॥76५ 4,9050जछा' '४८]६०७०४८ एप्रश्म0) की स्थापना की गयी है । 
इस कोष द्वारा अभी तक दो अस्पताल प्रारम्भ किये गये हैं तथा बटुत-से चिकित्स।|लय एवं प्रसृति 
ग्रहों का निर्माण किया गया है। इनके अतिरिक्त इस कोष द्वारा अनेक प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था 
भी की गयी है तथा पुस्तकें एवं छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। १६७०-७१ ई० में इस कोष 
द्वारा अश्रक उत्पादक राज्पों में १२ लाख रुपये आम्ध्र प्ररेण को, २३९ राख रुपये बिद्दार को 
तथा ११५ लाख रुपये राजस्थान को दिया गया था । 
मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम ()00।' पुफद्वा509070 फ07४7९०५४१ 2८) निज 
मोटर यातायात में कार्य करनेवाले श्रमिकों के कल्याण तथा इनके कायँ करने की दिशाओं में 
सुधार के लिए मई, १६६१ ई० में एक मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम बनाया गया । इस 
अधिनियम में श्रमिकों के लिए केन्टीन, आराम-ग्ृह, वर्दी, कार्य के घण्टे तथा छूट्टी आदि की व्यवस्था 
भी की गयी है । 
लोह खनिज श्रमिक-कल्याण अधिनियम ([7ण०7॥ 076८ 69 [,४0०००० श- 
(27८ /८') : -लोहे की खानों में काय॑ करनेवाले मजदूरों के कल्याण के लिए १६६९१ ई० 
में 7 ८ 70॥ 076 '॥४८४ ॥,.00ण फरढा४6 8८, ।96] बनाया गया। इसके 
अनुसार कोयला तथा अश्रक की ही तरद्द लोहे को छ्वानों से तिकाले गये लोहे पर भी एक प्रकार 
का कर लगाया जाता है जिससे प्राप्त रकम को इन खाजों में काये करनेवाले श्रमिकों की भलाई 
पर खर्च किया जाता है। अक्टूबर, १६६३ ई० से इस अधिनिम्रम को लागू किया गया है तथा 
प्रारम्भ में २५ पैसे प्रति मेद्िक टन का एक कर लगाया जाता है । १६ ७०-७१ में कोष द्वारा कल्याण 
कार्यों पर ७७ लाख रुपये व्यय किया गया। 
बगानों में काम करनेवाले श्रमिकों के कल्याण के लिए एिक्षाक्वा0$ 8ए०प/ /८(, 
]96] ई० में ध्यवस्था की गयी है । इस अधिनियम के अनुसार मिल-मालिकों को बगानों में काम 
करनेवाले श्रमिकों को आवास को सुविधा प्रदान करती पड़ती है। साथ ही, श्रमिकों के लिए 
चिकित्सा, मनोविनोद तथा जलपान आदि की सुविधा भी देनी पड़ती है। श्रमिकों के लिए शिक्षा 
की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। इस प्रकार इस अधिनियम के अनुसार बगानों में काम करनेव।ले 
श्रमिकों को विभिन्‍न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं । 
अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा श्रम-कल्याण केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनमें श्रमिकों की 
शिक्षा, व्यायामशाला, वायनालय, पुस्तकालय तथा मनोरंजन आदि की व्यवस्था की जाती है । 
१६५४-५५ ई० में इस प्रकार के प्राय: २०० श्रम-कल्याण केन्द्र कायं करते थे। बम्बई में इस 
प्रकार के प्राय: ५४ केन्द्र काये कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा ६९५३ ई० में “श्रम-कल्याण कोष 
अधिनियम” पारित हुआ जिसमें श्रमिकों पर लगाये जानेवाले जुमनि तथा दान वगैरह की रकम 
जमा की जाती है। अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के कल्याण-केन्द्रों की स्थापना की गयी है। 
हाल में ही एक "केन्द्रीय कल्याण-बोर्ड' तथा कुछ राज्यो' में 'राज्य कल्याण-बोर्ड' की स्थापना की 
गयी है । 
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इस प्रकार केन्द्रीय विभिन्‍न तथा राज्य सरकारों द्वारा श्रम-कल्याण के बहुत-से कार्य किये 
जाते हैं। किन्तु, इन कार्यो के सफल सम्पादन के लिए सुयोग्य एवं ईमानदार कमंचारियों की 
अवश्यकता है। भारत जसे देश में, जहाँ अधिकांश श्रमिक अशिक्षित प्था अपने अधिकारों से 
पूर्णत: अनभिज्ञ हैं, श्रम-कल्याण कार्यों की बास्तविक सफलता इन कमंचारियों की योग्यता एवं 
ईमानदारी पर ही निर्भर करती है । 

निष्कष 
भारत में श्रम-कल्याण कार्यो' के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि यहाँ श्रम-कल्याण की सुविधाओं 
में विविधता पायी जाती है। एक प्रदेश से दुसरे प्रदेश में, एक उद्योग से दूसरं उद्योग में एवं एक 
ह्दी उद्योग की विभिन्‍न इकाइयों में कल्याण कार्यो में भी अन्तर पाया जाता है। कल्याण कार्यों 
की सफलता पर्याप्त कोष पर निर्भर करती है। भारत में श्रम-कल्याण कार्य को आगे बढ़ाने 
के लिए मुख्य रूप से तिम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं--- 

(१) १६४८ ई० के कारखाना अधिनियम को श्रम-कल्पाण-सम्बन्धी धाराओं का पूरा-पूरा 
पालन किया जाय । 

(२) विभिन्‍न उद्योगों में विभिन्‍न प्रकार के कल्याण कार्यों को प्राथमिकता दी जाय जेसे-- 
बगान-मजदुरों को विशेषतया मकान को सुविधा खान मजदूरों को मकान, शिक्षा व दवा की 
सुविधाएं एवं जा स््रियाँ कार्यो करती है वहाँ मातृत्व एवं शिशु-गृहों की स्थापन। पर विशेप जोर 
दिया जाय । इस सभ्बन्ध में विस्तृत जाँच को आवश्यकता है | 

(३) मजदूरों को कल्याण समितियों में अधिक-स-अधिक भाग लेन का अवसर दिया जाय 
ताकि कल्याण-कार्यो' में तीघ्रगति से प्रगति हो सके । 

(४) श्रम कल्याण पदाधिकारियों ([..ध०0पा ८०८ ()०८८१५) व; अुना+ म॑ अत्यधिक 
सावधानी से कार्य लेना चाहिए । इस पद पर वे ही व्यक्ति निथुक्त किये जायें जो मजदूरों का विश्वास 
प्राप्त कर सके एवं अच्छ प्रशासक द्वी सकें। उन्हें मजद्रा के कल्याण में वास्तविक रुचि अथवा 
उत्साह होना चाहिए । 

(५) कोयला एवं अश्रक को खानों के कोर्षा की तरह अन्य खनिजों के लिए कोष भी 
स्थापित किये जायें । 

(६) केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा अधिक राख्या में वल्याण-केन्द्रो को स्थापना की 
जानी चाहिए। 

(७) मजदूरों की सहकारी समितियाँ बनायी जाय॑ और सहकारिता के आधार पर मकान- 
निर्माण, साख व उपभोग की वस्तुएं प्राप्त करने की व्यवस्था की जाय । 

(८) मालिकों द्वारा अनिवाय॑ रूप से प्रदान की जाने वालो सुविधाओं मेंकल्याण-कार्यो' को 
पूर्णतया स्पष्ट किया जाय और उनको अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए प्र रित किया जाय । 

(६) श्रम-संघ को कल्याण-कार्यो में अधिक रुचि लेनी चाहिए। 

(१०) सरकारी उद्योगों में कार्य करनेवाल मजदूरों से कल्याण-कार्यो' की उचित व्यवस्था 
करके उद्योगपतियों के समक्ष भादर्शं उपस्थित किया जाना चाहिए। 

ओद्योगिक गृह 
([7005४(7१8] #0प57९2) 
भारत के प्राय सभी बड़े-बड़े ओद्योगिक नगरों में निवास-स्थान के अभाव की समस्या पायी 
जाती है। अधिकांश मजदूर गन्दी बस्तियों के गन्दे बाताबरण में अपना जीवम ब्यतीत करते 
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हैं। बम्बई के चालों, कानपुर के अहातों तथा कलकत्ता की गन्दी बष्तियों को देखने से मजदूरों 
की इस दर्दनाक स्थिति का #४ंदाजा लगाया जा सकता है। एक छोटे-से अंधेरे कमरे में कई 
मजदूर अपना कार्य चलाते हैं। निवास-स्थान की असुविधा का मजदूरों की कार्य-क्षमता तथा 
स्वास्थ्य पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जमशेदपुर तथा डालमियानगर के नये औद्योगिक 
नगरों में एवं दहावें मिल, जे० सी० मिल, ग्वालियर तथा कानपुर में ब्रिटिश इण्डिया कारपोरे- 
शन द्वारा श्रमिकों के लिए अच्छे ग्रहों को व्यवस्था अवश्य की गयी है, किन्तु इन्हें अपवादस्वरूप 
समझना ही अधिक उचित होगा। अधिकांश केन्द्रों में श्रमिक गन्दी शझोपडियों के गन्दे वाता- 
वरण में ह्वी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार के गन्दे, अनुपयुक्त एवं सुविधाहदीन 
घरों में श्रमिकों का जीवन नीरस एवं आनन्द-रहित हो जाता है। अतः इनके जीवन को 
सुखमय बनाने तथा इनकी कार्य-श्रमता में वृद्धि के लिए अच्छे प्रकार के सुधरे हुए घरों की व्यवस्था 
अनिवाय॑ है। 

ओद्योगिक श्रमिकों के लिए आधवात-स्थान की व्यवस्था उद्योगपतियों, श्रमिक-संघ तथा 
सरकार द्वारा को जा सकती है। भारत में श्रमिक-संघों के पास आवश्यक कोष के अभाव में वे 
इस प्रकार को सुविधा नहीं प्रदान कर सकते हैं । बुछ उद्योगपतियों ने अपने कारखानों में काम 
करनेवाले श्रमिकों के लिए घर बनाने का जायोजन किया है। किल्‍्तु इस सम्बन्ध में आजकल 
सरकार द्वारा विशेष प्रयत्न किये ज' रहे हैं। अप्र ऊ; २६४८ ई० में भारत सरकार ने अपनी 
ओद्योगिक नीति-सम्बन्बी प्रस्ताव में दो वर्षों के बीच २० छाख ओद्योगिक ग्रृष्टों के निर्माण के 
एक कःयेक्रम की घोषणा की थी जिसका व्यय सरकार, मिल-मालिकों तथा श्रमिकों द्वारा एक 
निश्चित प्रतिशत में पूरा किया जाने को था | इस उहूं श्य से एक ग्रह-परिषद्‌ ((0प्धग्मए 80०74) 
बनाने का भी निश्वय किया गया था। किन्तु राज्य सरकारों की अकमंण्यता के कारण इस 
कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं किया जा सका । अत: दिसम्बर, १६५२ ई० में सरकार ने सहायता 
प्राप्त औद्योगिक आवास कार्यक्रम (5पश्नव5९त [॥पप्रप७) निंठफडनणड़ 5०॥०४०) को अपनाया 
जिसके अनुसार कारखाना अधिनियम, १९४८ ई० तथा खान अधिनियम, १६५२ ई० (कोयला 
तथा अश्रक को खानों को छोड़कर ) के अन्तगंत बानेवाले औद्योगिक मजदूरों के लिए आवास मुद्दों 
के निर्माण का एक ब्यापक कार्यक्रम अपनाया गया । इस कार्यक्रम के अन्त गत केन्द्रीय सरकार द्वारा 
राज्य सरकारों, उद्योगपतियों तथा सहकारी समितियों को ओौद्योगिक मजदूरों के लिए घर बनाते 
के उहद श्य से ऋण एवं अनुदान देने का आयोजन है। १६६३ ई० के अन्त तक केन्द्रीय सरकार 
द्वारा इस उह श्य से दिये गये ऋण एवं अनुदान का अन्दाजा निम्नलिखित तालिका! से लगाया 
जा सकता है :-- 


(करोड़ रुपये में ) स्वीकृत गुह्ों 

साधन ऋण अनुदान कुल की संख्या 
?, राज्य सरकार २५४७ २४ ३६ ४६*८३ ९,२३०,१८८ 
२. उद्योगपति ५१५ ३:०० ८१५ ३२,९५७ 
३, श्रमिक सहकारी समितियाँ १९४७ ०१६० २०७ ६७२१५ 
४. केन्द्रीय सरकार मे 2 १९०२ २,६६४ 
कुल ३२९०६ २७'६ ६ ६९९०७ 2,७२,१२४ 


]. [7042 965, ९, 385, 
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ओधोगिक गुटों के तर्माण के लिए १६५२ ई० रे योजवा आयोग की सिफारिशों के 
आधार पर सरकार ने सहायता प्राह्न औद्योगिक गद्दी के निर्माण के कार्यक्रम को अपनाया । 
हृग कार्यक्रम के अम्तगत प्रथम योजना काल में १३९२६ करोड रुपये के ब्यय से ४३,८६९ गृह 
धनाये गये । द्वितीय योजना काल में जुन, (६६१ ६ई० तक «५,८३६ ओद्योगिक ग्रहों का निर्माण 
किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में सहायत्ता-प्राप्त औद्योगिक गृह कार्यक्रम के अन्तगंत 
२६ *८ करोड़ रुपये के व्यय से ७३,००० ग्रह बनाने का आयोजन था । १९६५ ई० के अन्त तक 
कुल मिलाकर १,६४,६३३ गुहों के निर्माण का कार्य पूरा हो गया था। 

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार की तत्परता के बावजुद 
उद्दयोगपत्तियों तथा औद्योगिक सहकारी समितियों न इस कार्यक्रम स समुचित लाभ उठाने का 
प्रयत्न नहों किया । ओदूयोगिक गुहीं की योजना के सके सम्पादन के छए सुझाव के तौर 
पर यह कष्ठा जा सकता हैं कि निजो क्षत्र के प्रत्यक उद्योगों में एक संउत्ता आवास समिति 
होनी चाहिए जिसमें सरकार, उद्योगवर्तियों तवा छ्षभिकों के प्रतिनिवि रहेंग । इन सभी के 
सम्मिलित गहयोग से गृह-निमाण के कारये में तीव्रता जा जायगी जिसल श्रमिकों के आवास की 
समस्या का समाधान किया जा सकता 8। भारत सरकार द्वारा ओऔदयोगिक गृहा। के निर्माण पर 
विशेष रू4 से जोर दिया जा रहा है। ६५२ ई० में केन्द्र में एक पृथक ग्रुद् मन्त्रालय ()(ँ509 
० ![0प्रह्ठ॥9) का निर्माण किया गया ।॥ अधिकांश राज्यों में भी इस प्रकार का प्रथक मंत्रालय 
स्थापित किया गया है । दइ5 प्रकार पंच।पीय याजन।ओं के जन्तगंत अद्योगिक गहों के निर्माण 
पर विशेष रूप थे जोर दिया जा रहा है । 


सामाजिक सुरक्षा 
( 502०] 5८८पा४५ ) 


मानन-जीवन जोखिम तथा अनिश्चवताओं से परिपृर्ण है। प्रग-पग पर हमें नाना प्रकार 
के जोखिम तथा अनिश्चिताओं का सामता करना पढ़ता है। बेकारो, बुढ़ापा, दुघेंटता तथा 
मृत्यु आदि सभी मानव-जोवन के साथ लगे एए हैं। इन जोखिमों तथा अनिश्बिताओं का 
ठ्पक्तिगत रूप से सामना करना मनुष्य के लिए कठिन हो जाता है। निर्धन मजदुरों के जोवन 
में तो इन जाखिमों एवं अनिश्चिताओं की भयंकरता भीर भी गम्भीर हो जाती है। अत्यधिक 
गरीबी के फलस्वरूप ये थोड़े दिनों की बेकारी से भी अपना रक्षा नहीं कर सकते हैं। साथ 
हो, कारखानों में काम करने से सदा इन्हें दृघेटनाओं का भय बना रहता है । इन सभो जोखिमों 
एवं अनिश्निताओ से श्रमिकों के जोनत को बचात के लिए आधुनिक समाज में जो व्यवस्था 
की जाती है, उसे सामाजिक सुरक्षा” ( 50८5] 5८८४४३४५ ) कट्दते हैं। साधारण शब्दों में 
“सामाजिक-सु रक्षा का आशय उस सुरक्षा से है जिनके द्वारा कोई समाज एक पद्धति- 
युक्त तरीके से अपने समाज के सदस्थों को बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, दुर्घटना तथा 
मृत्यु आदि जोखिमों से बचाता है ।[ ( 50० 5९८एपा१४ए 7७८४४ ६0 6 ४८०पा३७ एड 
80069४ [0फ5॥68 70प9)॥ ववएए70क्ञावब्वद णह्ठनबा$40ता उए०750 2८०2 77525 (७ 
शा! ॥35 767709575 &7८ टह[005८0, ) सामाजिक सुरक्षा का आविर्भाव लोक-कल्याणकारी 
राज्य (४०४४८ 5४58) के साथ-साथ हुआ । साधारणतथा यह समझा जाता है कि एक लोक- 
कल्याणकारी राज्य में कम-से-कम पाँच परिस्थितियों--अवश्यकता ( छक्का ), बोमारी 
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(705598०), अज्ञानता (870787०6), दरिद्रता (8[७७)००) तथा बेकारी ([0८7659) में राज्य 
द्वारा व्यक्ति की सहायता की जानी चाहिए। प्रो० कोल के अनुसार सामाजिक सुरक्षा का आशय 
यह है कि सरकार जो समाज का प्रतीक एवं प्रतिनिधि है, अपने समस्त नागरिकों के लिए एक 
स्युततम जीवन-स्तर कायम रखने के लिए उत्तरदायी है। इस स्तर में जीवन से लेकर मरण तक 
की सारी सुविधाएँ एवं आवश्यकताएँ सम्मिलित होंगी । ( 76 4069 ० $0लंब्रो 8८८प7१६ए 35 
(क्चा वीह उदार शीद) प्रा व5९] 765छ७एणा5€ 407. लाइफवाए 8 शाजांगपा इ्वा- 
(त-04 ॥26द4) ए९)।३7० [0 8 ॥585 एत/2८॥5, 67 ७ 72485 ५06 ९70प९2) 0 
6९0५४०९॥ 9|॥॥6 पाक) ९णावग्एट९९४ 0। |48९0 ०0 80 ॥वफएत7द] #0770 970] ६७ १९०।)).) 
इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा का क्ष त्र बहुत ही व्यापक हो ज।ता है। इसके अन्तगंत 'गभ से मरण? 
तषः (॥.707 छश०४॑० (0 ॥06 (07) की सुरक्षा आ जाता है । 


भारत में सामाजिक सुरक्षा 
( 00०८2] 5८८पाप9 व ॥॥0॥2 ) 


भारत जैसे देश भें, जहाँ औद्योग।करण का अभी श्रीगरोश ही हा है, सामाजि:. सुरक्षा 
की समुचित व्य4स्था का अभाव कोई आाश्चय की बात नहीं है । किन्तु इससे ऐसा नही समझना 
चाहिए कि सामाजिक सुरक्षा भारत के छिए बिलकुल नयी चीज है। वास्तव में, सामाजिक 
विकास के प्रत्येक स्तर पर किसी-न-किसी प्रकार की सुरक्षा समाज के सदस्यों को उपलब्ध होती 
रही है। प्रारम्भिक काल में, संयुक्त परिवार की प्रथा से मनुष्य को जीवन की प्राय: सभी 
जोखिमों स सुरक्षा मिलती थी। किन्तु संथक्त परिवार की प्रथा के विनाश के बाद आधिक 
दायित्व व्यक्तिगत हो गया जिससे प्रत्येक व्यक्त के जोवन में जोखिम एवं अनिश्चितता बढ़ गयी । 
श्रमिकों के जीवन में तो ये अनिश्चितताएँ और अधिक पायी जाती हैं । यदि इन्हें समाज तथा 
राज्य द्वारा सुरक्षा न प्रदान को जाय तो इन्हें समय-समय पर बेकारी, भुखमरी आदि का सामना 
करना पड़ेगा। बहुत समय तक पश्चिमी दंशों में भो इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहों थी। 
किल्तु वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ से द्वी संसार के प्राय: सभी विकसित राष्ट्री में सामाजिक सुरक्षा 
की व्यवस्था पर जोर दिया जाने लगा है। सामाजिक सुरक्षा की सर्वप्रथम वैधानिक व्यवस्था 
१९५: ई० में आस्ट्र लिया एवं ब्यूजीलेंड में को गयी । वहाँ से धीरे-धीरे यह प्रथा विश्व के अन्य 
ओद्योगिक देशों में फंछी । अब तो सामाजिक सुरक्षा इस युग में राजनैतिक, सामाजिक एवं 
आधिक स्थायित्व को एक गम्भीर एवं महत्त्वपूर्ण शर्त बन गयी है और इसकी चुनोती को स्वीकार 
करना समाज एवं सरकार का प्रधान उत्तरदायित्व हो गया है । 


भारत में बहुत दिनों तक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी । 
सरकार श्रमिकों के हितों के प्रति बहुधा उदासीन रहती थी । ब्रिटिश शासन-काल में इस सम्बन्ध 
में सर्वप्रथम १६२३ ई० में एक श्रमिक क्षंति-पृति अधिनियम ((४०7४४९॥/5 (+07767788]07 
3०, 923 ) बना | इस अधिनियम के अनुसार श्रमिकों को कारखानों में कोई दुघंटना अथ4। 
व्यवसायिक रोगों के शिकार होने पर क्षति-पूति एचं चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने की 
व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम में कई बार संशोधन किया गया जिनमें १६४६ ई० का संशोधन 
विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है जिसके अनुधार ४०० रुपये तक मासिक मजदूरी पानेवाले मजदूरों को 
इसके अब्तर्गत छाया गया । १९५६ ई७ के एक संशोधन ने इस मधिनियम को और विस्तृत बना 


श्रम-कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा ३ 


दिया है। ब्रिटिश शासन काल में ही विभिन्‍न प्रान्तीय सरकारों द्वारा मातृत्व-लाभ अधिनियम 
( (६८७थ३३५ 3276१4 20०5 ) बनाये गये । सब्ंप्रथम इस प्रकार का अधिनियम बम्वई में 
१६२६ ई० में बनाया गया । तदुपरान्त अन्य प्रास्तों में भी इस प्रकार के अधिनियम बनाये गये । 
किल्तु, मिल-मालिकों को उदासीनता तथा श्रमिकों की अज्ञानता के फलस्व॒रूव ये अधिनियम श्रमिकों 
के लिए अधिक लाभदायक नहीं सिद्ध हो पाये हैं । 


इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ तक ब्रिटिश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के अन्य 
क्षत्रों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। किन्तु युद्धकाल में श्रमिकों के अगंतोष, उनकी बढ़ती 
2६ संगठन-शक्ति तथा राजनैतिक आन्दोलन आदि ने सरकार को इस क्षंत्र में ध्यान देने के लिए 
विवश किया। युद्धकाल में राज्यों के श्रम-मान्त्रयों का १६४०, १६४१ तथा १६४२ ६० की 
बैठकों में भारत में स्वास्थ्य तथा बोमारी के सम्बन्ध में सुरक्षा की समस्या पर विचार किया गया । 
१६४२ ई० में इंगलेंड में सर विलियम बेबरीज द्वारा प्रस्तुत 'सामाजिक सुरक्षा-सम्बन्धी प्रतिवेदन' 
ने भारत सरकार का भी ध्यान इस ओर विशेष रूप के आकर्षित किया। फलत: १६४३ ई० 
में भारत सरकार ने प्रो० बी० पी० अदारकर को भारत में श्रमिकों के सम्बन्ध में सामाजिक बोमा 
की एक योजना तैयार करने के लिए आमन्त्रित किया। प्रो० अदारकर द्वारा तेयार की गभी 
योजना में श्रमिकों तथा मालिकों दोनों के द्वारा अनिवार्य रूप स चन्दा देन को व्यवस्था थी। 
साथ ही, राज्य द्वारा अनुदान की आवश्यकता पर भी जोर दिया गप्रा था। प्रो० अदारकर ने 
प्रारम्भ में प्रयोगात्मक तोर पर इस योजना को वस्त्र, इंजीनियरिंग तथा खनिज-सह-धातु उद्योगों 
में लागू करने की सिफारिश कौ थो। इस योजना को £२ वर्ष से लेकर ६० वर्ष के बीच की 
आयुवाले २०० रु० मासिक से कम मजदूरों पाने वाले सभी #मंचारियों पर हागू करने की 
सिफारिश की गयी थी । 2६४५ ई० में अन्तर्राष्ट्रीय श्रभ-संगठन के विशेषज्ञों द्वारा प्रो० अदारकर 
की इस योजना को जाँच की गयी जिन्होंने इस कारखाना अधिनियम के अन्तगंत आनवाले सभी 
स्थायी कारखानों में लागू करने का सुझाव दिया। साथ द्वी इन्होंन इस योजना के अन्तगंत 
मातृत्व लाभ तया श्रमिक.क्षति-पूति के सम्बन्ध में सुविधाओं को भी रखने का सुझाव दिया। 
प्रो० अदारकर के प्रतिवेदन तथा इन विशेषज्ञों के सुझाव के आधार पर भारत सरकार ने एक 
विधेयक तैथार किया जो १६ ४८ ई० में 'कमंत्रारो राज्य बीमा अधिनियम'"(7497|09८८५ 9066 
[पा8प७7०९ 2८0) के रूप में पारित हुआ । 


भारत में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अधिनियम 
( 9024 9८९८पा५४ 06 ॥ व ) 
हमारे देश भें अभी तक सामाजिक सुरक्षा-प्रम्बन्धी निम्नलिखित अधिनियम 
तेयार किये गये हैं :-- 

( १) श्रमिक क्षति-पूति अधिनिय म '(( ए०7४ए्८ा$ (५077]0८04॥07 20०५, !92 3); 
(२) मातृत्व-लाभ-अधिनियम ( (8/९7१70५ ८7८१६ 56०६ ) 

(३) कमंचारी राज्य-बीमा अधिनियम ( ४एए0:८८४' $(.0७ [फर$पए७॥०९ /४०।, 

]948 ); 
(४) कमंचारी प्रोविडेंट फंड ऐक्ट, १९५२; तथा 
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(५) कोल माइन्तत प्लोबिडंट फंड एवं बोतस स्कीम अधिनियम, १६५८ ई० । 

अब इनका निम्न घिवरण प्रस्तुत किया जा रहा है :- 

(?) श्रमिक क्षति-पूति अधिनियम (१४०४४ 763"$ (40700 [20759]07] ४४०५ 92 3)-- 
भारत में सामाजिक सुरक्षा की शुरुआत १९२३ ई० के श्रमिक क्षति-पूति अधिनियम से ही होती 
है। यह अधिनियम जम्मू ए३ कश्मीर के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत में लागू होता है। १६६२ 
ई० के संशोधन के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत ५०० रुपये मासिक वेतन से कम पानेवाले 
सभी मजदूर आते हैं। किन्तु किरानी अथवा प्रशासकीय विभाग के व्यक्ति इसके अन्तगंल नहीं 
भाते । यह अधिनियम बिजली द्वारा प्रचालित कारखानों में :० से अधिक तथा बिना बिजली 
के ४० से अधिक मजदूरों वाले कारखानों में लागू होता है। इस अधिनियम के अनुसार यदि 
कोई श्रमिक काम करते समय किसी दुघंटना था किसी व्यावसायिक रोग का शिकार हो जाय तो 
उसके मालिक को द्राष्यिक क्षति-पूरतति एवं चिकित्सा की सुविधा प्रदान करनी होगी। क्षति-पूतति 
की रकम दुघंटना के प्रकार एवं मासिक सजद्री पर निर्भर करती है । 


यह अधिनियम निश्चय ही श्रमिकों के लिए लाभदायक था, किस्तु इससे श्रमिकों को 
वास्तविक लाभ बहुत कम हो सका । दुर्घटना तथा व्याववायिक रोगों का किसी प्रकार भो अर्थ 
निकाला जा सकता था; अतः इसे लेकर अदालतों न ब ह मतभेद रहा | साथ हां, मजदूर घहचा 
इस अधिनियम से अनभिज्ञ थे तथा मालिकों की नाराजगी से अपना हक मकिने में हिंचकिचाते थ । 
इस अधिनियम का क्ष त्र भी घटत ही संकुचित था । उसमें बेकारी, वृद्धाउस्था आदि प्रकार की जोखिमों 
की कोई व्यवस्था नहाँ की गयी थी । अतः: इस अधिनियम को पर्यान्न सफलता नहीं मिल सकी । 


(२) मातृत्व-लाभ अधिनियम (/४७४८०४४५ ४८४८॥६ 3८) :--हमारे देश में बहुत 
बड़ी संख्या में स्त्रियाँ भी मनदुरी करती हैं जिन्हें प्रसव काल स पहले तथा बाद में सुविधा प्रदान 
करने के लिए बहुत-से प्रांतों में मातुल्ब-लाभ अधिनियम बनाया गया था। इस प्रकार का पहला 
अधिनियम बम्बई में १६२६९ ई० में बनाया गया । बाद में इसी जाधार पर मध्य प्रदेश (१६३०), 
असम (१६३४), उत्तर प्रदेश (१९३८), बंगाल एवं पंजाब (१९४३), मद्रास ( ६४४) तथा बिहार 
(१६४४५) पे भी इस(प्रकार के अधिनियम बनाये गये। इनके अतिरिक्त कमंचारी राज्य बीमा 
योजना तथा ?0]38705600 [,59०७० ४८६, 95] के अन्तगंत भी मातृस्त की सुविधा प्रदान की 
जाती है। सभी उद्योगों तया राज्यों में समान मातृत्व-पम्बन्धी लाभ को सुविधा प्रदान करन के 
उह श्य से 7१९ १(४६टायाए 8६8067: 0०६, 96] तेघार किया गया । इस अधिनियम के अनु- 
सार एक निश्चित समय तक काम कर नुकनेवाली औरतों को प्रसव के पहले और बाद में छूट्टी एवं 
वृत्ति दी जाती है। साधारणत:, प्रसवकाल के २-३ सप्ताह पहले तथा ३-४ सप्ताह बाद तक 
छुट्टी तथा एक निश्चित दर से वृत्ति देने की व्यवस्था है। वृत्ति की दर में विभिन्न राज्यों के 
अधिनियमों में अत्यधिक विभिन्नता पायी जाती है। इसके अतिरिकत इनको चिकित्सा की भी 
व्यवस्था की जाती है। कुछ कारखानों में काम करते समय शिशुओं को रखने के लिए कुशल दाइयों 
तथा शिशु-युहों की भी व्यवस्था को गयी है। किन्तु इस अधिनियम का उपथक्‍त ढंग से पालन नहीं 
होता है| इसके अनुसार वृत्ति देने के लिए सारा दायित्व केवल मालिकों पर द्वी है जिसमे बे लोग 
इसमें अनिर्यामतता बरतते हैं । प्रसव अवस्था के पूर्व ही औरतो' को बहुघा काम से निकाऊ दिया 
जाता है अथवा ओरतो' का नाम रजिस्टर में दर्ज ही नहीं किया जाता | इन सब दोषों के कारण 
यह नियम वारुतव में लाभदायक नहीं हो पाता है । 
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(३) कर्मचारी राज्य बमा अधिनियम 
(979009 6८४! 90०६० 4॥507 ४706 ४०५, ]948) 


भारत में सामाजिक सुरक्षा के इतिह_्कास में १६४८ ई० का कमंचारी राज्य बीमा अधि- 
नियम एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। वास्तव में इस अधिनियम को देश में सामाजिक सुरक्षा 
की शुरुआत समझक्षना ही अधिक उचित होगा । इस अधिनियम की निम्नांक्ति प्रमुख विशेष 
ताएं हैं :-- 


क्षेत्र :--यह अधिनियम सम्पूर्ण देश में २० श्रमिकों से अधिक काम करनेवाले बिजली द्वारा 
प्रचालित सभी स्थायी कारखानों में लागू होता है। इसके अन्तगंल ५०० रु० मासिक वेतन से कम 
पानेवाले सभी कर्मचारी आते हैं । 


वित्तीय व्यवस्था :--इस अधिनियम के अच्तगंत एक कमंचारी राज्य बीमा कोप [7नत|- 
]096८६& 90806 |॥5979706 #प्रा0) स्थापति किया गया है जिसमें मजदूर तथा मालिक दोनों 
एक निश्चित अनुपात में चम्दा देते है। चन्दे की दरें श्रामकों का आय के अनुसार निश्चित की गयी 
हैं। इस उद श्य से श्रमिकों को उनको आय के अनुसार ८ वर्षों में विभाजित किया गया है। नीचे 
दी हुई तालिका से कमंचारियों तथा मजदूरों स चम्दा वसूछते की दरा का अर्द्राज। उगता है :-- 





! 'अन्सकाका- पता: फदा.4न्लूर, इंक्रमा?]थथाउकअलदाआ-2श: जरानए-कसााएडकपदाक्राहालसलाकक, 





(अाशायकक) ७2२०... दाद आक क. अप कर दरार हपरपन्‍भाकर'क 


._ साप्ताहिक चन्दा 
कमैचारियों के वग (दंनिक वेतन के अनुसार) कर्मचारियों द्वारा । मालिक द्वारा 


कक नननजमलरककननकन,. ++ »+&». ->०००...... 


? रु० रो कम देनिक वेतन वाले 


कान... >७2क-.ज+कर- 


। 

दि रा । ४%०ध०७००००७००५००० | 3 थाना 
१ रु० से अधिक और १, रु० से कम । २ आना । ७3 श 
१६ रु० से अधिक और २ रु० से कम ह हद 3 टड 
२ रु० से अधिक और ३ रु० से कम ! ६?! २?! 
३ र० से अधिक ओर ४ रु० रो कम ८ श | 9 ० ४ 5 
४ रु० से अधिक औद ६ रु० से कम ११ (हट हू 
६ रु० से अधिक और ८ रु० से कम ५ आए. 7 ८ ह्शड 
८ रु० से अधिक दुनिक वेतन वाले । १रु० ४ रह टशछ 


राज्य द्वारा इस कार्यक्रम के प्रथम पाँच वर्षों में कुल प्रशासकीय व्यय के दो-तिहाई भाग देने 
को व्यवस्था थी । 


लाभ (8८॥८।॥४५) :---इस अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरों को निम्नलिखित पाँच प्रकार 
को सुविधाएँ प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है :-- 


(१) बीमारी के लिए (80६१८४४) :--सर्वप्रथम बीमार पड़ने पर कम॑चारियों को इस 
कीष से वृत्ति दी जाती है। कोई कर्मचारी बीमारी के पूव॑ जितने सप्ताह तक काये किया हो, यदि 


५८८ भारतीय अथेशारुश्र 


उसके सप्ताह, जो कम-से-कम १२ बार होना चाहिए, का चर्दा चुका दिया हो तो उसके बीमार 
पड़ने के दो दिन बाद, १५ दिन तक ओसतल मजदूरी को आधी वृत्ति मिलेगी । 


(२) मातृत्व-सम्बन्धी लाभ (॥०४८००४५५ ४०7८६) :--औसत मजदूरों को उपरोक्त 
शर्तों के पूरा करने पर १३२ आ० प्रतिदिन को दर से १२ सप्ताह की वृत्ति दी जायगी। यह वृत्ति 
बच्चा होने के ६ सप्ताह तथा पूर्व ६ सप्ताह बाद तक दी जायगी । 


(२) योग्यता-सम्बन्धी लाभ (5209]०76॥५ 36॥6(६) :---कारखानों में काम करते 
समय होनेवाली दुघंटनाओं तथा व्यावसायिक रोगों के फलस्वरूप यदि कोई श्रमिक अयोग्य हो जाता 
है तो उस सुविधाएं प्रदान को जायेगी : अस्थायी अयोग्यता के लिए बीमारी की भाँति वृत्ति मिलती 


है तया स्थायी रूप से अयोग्य हो जानेवाले कमेचारयों को साप्ताहिक आय का ३४ भाग पेंशन के 
रूप में जीवन भर मिलता है । 

(४) आश्िितों (0०79८7१०॥७) के लिए : - यदि कारखाने में हुई किसी दुधंटना के फल- 
स्वरूप किसी कमंचारो की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में उसके आश्रितों को निम्नलिखित 
प्रकार स वुत्ति दी जाती है--विधवा को जीवन भर या दूसरे 4वाह तक आघी ओऔसत मजदूरी 
का ३/५ भाग, हर लड़के को १५ वर्ष की आथु तक आधी औसत मजदुरी का ; भाग तथा हरु 
अविवाहित लड़की को विवाह या £५ वर्ष की आ। तक, जो भी पहले हो, भाधी औसत म» द्रो का 
२/५ भाग । 

(५ चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधा (१४००५४८७)। 86॥6(0) :--प्रत्येक बीमा प्र।प्त कम॑चारियों 
की नि:शुल्क चिकित्सा की व्यवस्था भी को गयी है। इस अधिनियम के अन्तगंत मालिकों तथा 
राज्य की ओर से चिक्त्सिलियों एवं डाक्टरों की व्यवस्था की गयी है। यदि राज्य अथवा मालिक 
चाहें तो ये सुनिधाएँ कमंचारियों के परिवार के व्यक्तियों को भो दी जा सकती हैं । 


व्यवस्था (047 05(720॥) :--+इईस योजना की व्यवस्था के लिए एक निगम की स्था- 
पना की गयी है जिसका नाम 'कमंचारी राज्य बीमा निगम' (£09]096८१४ 568॥० []5प7&0८ 
(:07007200/ ) है। इसके २१ सदस्य हैं तथा केन्द्रीय सरकार के श्रम-मन्त्री इसके अध्यक्ष हैं । 
निगम में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा मालिकों तथा श्रमिकों के पच- 
पाँच प्रतिनिधि इनके संगठनों की सलाह से रखे गये हैं। इनके अतिरिक्त संसद के दो प्रतिनिधि है 
जिन्हें संसद मनोनीत करती है। निगम की एक कार्यवाहक समिति (5087078 (४09ा9६6८) 
है जिसके १३ सदस्य हैं। इसका एक डायरेक्टर जेरनल भी है जो निगम के प्रधान संब!लक का 
कार्य करता है । इसको नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। 


कमंचारी राज्य-बीमा निगम को स्थापना ६ अक्टूबर, १६४८ ई० को हुई थी । सक्ष्प्रथम 
फरवरी, १६५२ ई० में यह कार्यक्रम दिल्‍ली तथा कानपुर में ओर जनवरी, १९५३ ई० में बम्बई 
में आरम्भ किया गया था। धीरे-धीरे अन्य ओद्योगिक केन्द्रों में भी यह लागू किया गया शथा 
फरवरी, १६७१ ई० तक इसके अन्सगंत ३२३ केन्द्रों में प्रायः ४१ लाख मजदूर आ गये ये । 
चतुर्थ योजना के अन्त तक देश के सभी ओद्योगिक मजदूर को इसके अम्तर्गत छाने का आयोजन 
है । १६६६-७० ई० के अन्त तक कर्मचारियों ने कुछ १५-२ करोड़ रुपये तथा मालिकों ने २१०२ 
करोड़ रुपये अंशदान के रूप में दिया था ।! इसमें १८-१३ करोड़ रुपया बीमा-युक्त कर्मचारियों को 


7 पचककर+- का पका. प->-नत पका जा ०. न िलनड टन अननजनओ, 


. [004५ 97]-72 9. 452. 
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विभिन्न प्रकार की जोखिमों के लिए दिये गये थे । साथ ही, १६७०-७१ में ४०*८ लाख परिवारों 
को चिकित्सा की सुविधा प्रदान की गयी थो । 

समीक्षा (6 ल्थादाव बफ़[ाअय्रींग्तों छत घोर शजिण)]07९८८४ 9046  ति8प्॥06 
8०. ): --१६४८ ६० का कर्मचारी राज्य-बीमा अधिनियम भारत में सामाजिक बीमा 
के क्षत्र में पहला महान कदम है। किन्तु इस अधिनियम के अम्तगंत सभी व्यक्तियों एवं सभी 
प्रकार के जोखिमों की व्यवस्था नहीं की गयी है। अतः इसे सामाजिक बीमा के क्षत्र में प्रारम्भिक 
प्रबन्ध ही कहना याहिए। फिर भी, भविष्य में सामाजिक बीमा की योजनाओं की सफ्लता 
इसी योजना की सफलता पर निर्भर करती है। आज विश्व के प्रायः सभी ओऔदयोगिक दृष्टि से 
विकसित राष्ट्रों में सामाजिक सुरक्षा को राज्य को नीति का एक आवश्यक अंग माना जाता 
है। सामाजिक स॒रक्षा आज के 4ग में राजनैतिक और आशिक स्थायित्व की सबसे महत्त्वपूर्ण एवं 
गम्मी रतम शर्तें हो गयी है। अतः, इसका क्ष त्र भी दिन-प्रति-दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज 
सामाजिक सुरक्षा का उदद श्य देश के प्रत्येक व्यक्ति की जोखिम से रक्षा करना समझा जाता है। 
इस दृष्टिकोण से १६४८ ई० का अधिनियम निश्चय हो बहुत सीमित है। इसमें बेरोजग।री 
(एक ०जशा)०॥।), वृद्धावस्था (0]0 8४८) आदि के सम्बन्ध में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की 
गयी है। भारत सरकार ने वेरोजगारी सम्बन्धी बीमा को सम्भावनाओों की जाँच के लिए १६५४ 
ई० में एक विशेष दल की निग्ति की थी जिसने भारत में बेरोजग"री बीमा योजना (ए॥०॥फए0१- 
प्राद्वा [8740९ 560टा८) को लागू करने को आवश्यकता पर जोर दिया था । किन्तु, सरकार 
अभी इस सम्बन्ध में कोई सक्रिय प्रयत्न नहीं कर रही है। साथ ही, मजदूरों की छटनी पर आज 
अधिक जोर दिया जा रहा है। यह निश्चय ही वेदजनक है। हमारे देश में यथाशी प्र बेरोजग। री 
बीमा की एक विस्तृत योजना कार्यात्वित की जानी चाहिए। १६४८ ई० के अधिनियम का एक 
दूमरा दोष यह है कि इमके अन्तगंत केयछ स्थायी कारखानों में काम करनेवाले श्रमिक ही आते 
हैं। इसमें मौसमी उद्योगों, छोटे एवं कुटीर उद्योगों तथा कृषि में कार्य करनेवाले मजदूरों के 
सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है । अत: इस वर्ग के मजद्र सामाजिक सुरक्षा से पूर्णतया वंचित रहू 
जाते हैं। देश में सामाजिक सुरक्षा की किसी भी योजना में इतनी बड़ी €ख्या में काम करनेवाले 
मजदरों की उपेक्षा करना सवंथा अनुचित है। आशा है कि सरकार भरत्रिष्य की योजनाओं में इन 
वर्गो' के कर्मचारियों को भी उचित स्थान देगी । ह 


(४) कमंचारी निर्वाह-निधि अधिनियम, १९५२ 
(फ््राए०ए९९३ शिटसंवेद्ा #िफ्ाते 0८0, ]952) 


श्रमिकों की वृद्धावस्था के लिए कुछ व्यवस्था करना समय-समय पर आवश्यक समझा गया 
है। संयुक्त परिवार की व्यवस्था में बुढ़ापे में लोगोंका भरण-पोषण परिवार द्वारा ही किया 
जाता था, किस्‍्तु वर्तमान औद्योगिक जीवन के प्रचार से धीरे-धीरे संयुक्त परिवार की व्यवस्था 
समाप्त हो रही है। साथ ही, अधिकांश मजदूरों को इतनी कम मज दरी मिलती है कि वे अपनी 
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वृद्धावस्था के लिए कुछ भी बचा नहीं सकते जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता 
है। वृद्धावस्था के लिए पेन्शन, प्रोविडेण्ट फण्ड आदि के द्वारा समुचित व्यवस्था की जा सकती 
है । हमारे देश में सरकार अपने कर्मचारियों को नौकरी से अवकाश प्राप्त करने पर आजम पेन्शन 


प्रदान करती है। कुछ कारखानों, रेलों तथा सरकारी दफ्तरों में निर्वाइ-निधि की व्यवस्था भी 
पायी जाती है । 


अताव, ४ मार्च १६५२ ई० को कम॑चारी निर्वाहइ-निधि अधिनियम (87900]096८४? 770ए]- 
तल "पते 8८५) पारित किया गया जिसे / नवम्बर, १९५२ ई० से लागू किया गया। प्रारम्भ 
में यह अधिनियम सीमेंट, सिगरेट, इंजीनियरिंग, लोहा एवं इस्पात, कागज तथा वस्त्र उद्योगों में 
ही छागू किया गया था। गितम्बर, १६७० ई० तक यह १२३ उद्योगों में लागू किया गया था। 
इन उद्योगों में ५० अथवा इसमे अधिक की संख्या में मजदरवाले कारखानों में ही यह अधिनियम 
जागू होता है। १६६० ई० के एक संशोधन के अनुसार इसे २० से अधिक मजदूरवाले कारखानों में 
लागू किया जा रहा है बशतें कि उन कारखानों में पाँव वर्ष से अधिक से काम हो रहा हो | इसके 
अस्तगंत भी वे शभी मजदर आते हैं जो कम-से-क्म एक वर्ष से काम कर रहे हों तथा जिनकी 
मजदूरी १००० रु० मासिक से अधिक न हो। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक मालिक को अपने 
कारखामों में काम करनेवाले कमंचारियों के वेतन और मंहगाई भत्त का ६३ प्रतिशत निर्वाह-निधि 
के रूप में देना होगा तथा कमचारियों को भी इतनी ही रकम देनी होगी । इसमें प्रशासकीय व्यय 
केवल मालिकों को ही वहन करना पड़ेगा । सरकाणश किसी विशेष उद्योग के लिए ६ प्रतिशत से 
अधिक कटौती की भी व्यवस्था कर सकती है। इसके अनुसार ३२०-९-१६६६ ई० से ८६ उदयोगों 
में कटौती की दर को बढ़ाकर ८ प्रतिशत कर दिया गया है। इस फण्ड में जमा की रकम को 
प्रोविशेण्ट फण्ड एकाउन्ट में जमा कर दिया जाता है जिसकी व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा एक 
केन्द्रोप टस्टीज परिषद्‌! ((छ॥0ो 0७वें ० "/५५४।८८४] को देख-रैख में की जा रही है। 


मितनबर, १९७० ई० तक बुल मिलाकर ५७'५ लाख कर्मचारी इस कार्य-क्रम के अच्तगंत 
आ गये ये तथा प्रोलि:ण्ट फण्ठ की रकम लगभग १७५४३ करोड़ रु० हो गयी थी। उस समय 
तक नौकरी छोड़नेवाले कर्ंवारियों को ६३८ ८ करोड़ रपये प्रोविडेण्ट फण्ड के छूप में दिया 
गया था।! इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा कमंचारियों को लाभ अवश्य हुआ है। चतुर्थ 
पंचवर्षीय योजना में इसके और त्रिस्तार की आभाशा की जातो है। किन्तु, भारत में 'कमंचारी 
राज्य-बीमा अधिनियम ' को व्यवस्था दस प्रकार से की जानी चाहिए जिससे कि भविष्य में एक विस्तृत 
सामाजिक सुरक्षा के लिए मार्ग तैयार किया जा सके । भारत जैसे विकासोन्मुख आधथिक-व्यवस्था 
बाले देश में एक विस्तृत सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था ही हमारा अन्तिम उहंश्य द्ोना 
चाहिये । 


५. कोयला खात-निर्वाह निधि योजना (0०० 2065 0एवै८॥६ पाते ह०) :-- 
कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों को 0007] शी॥6४ 770 ए[66॥+ 7प्राते 0 30005 
5लाद्गा८ ८५, ।948 के अनुसार निर्वाह निधि की व्यवस्था की गयी है। इस अधिनियम के 
अनुमार मजदरों की मजदूरी के ८ प्रतिशत मजदूरों तथा मिल-मालिकों को देना पड़ता है जो एक 
कोष में जमा किया जाता है। १९६६ ई० के अंत तक इस योजना के अंतगंत १३२७ कोयडे की 
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खातों में काग करनेवाले ३,४६,००० मजदूर था गये थे तथा ८८'०४ करोड़ रुपग्रे की कुल रप्म 
जमा के रूप में प्राप्त हुई थी। इंसगे कोयले की छामों में काम करनेवाले मजदूरों को बहुत अधिक 
लाभ की आशा की जाती है । 


बेरोजगारी बीमा का आवद्यकता (ऐि८टव 407 एालफफ०ज़ाला। पुतञृप्रात्वात50) :--- 
भारतीय जनतम्त्र का प्रशाग उर श्य जन-कल्याण में वृद्धि करना है। इस उद्द श्य की प्राप्ति के 
लिए देश की विशाल जनसंख्या के लिए रोजगार के साधनों में वृद्धि तथा बेरोजगारी बीमा की 
व्यवस्था अनिमायें है। बेरोजगारी बीमा को जाँच के लिए १६९०४ ई० में भारत सरकार ने एक 
फ्5]7॥7 ५४०ए०फ की नियक्ति की थी । इसने भारन में बेरोजगारी बीम। के सम्बन्ध में अपना 
सुझाव देते टए बअतछाया था कि योजना में शा/मफ तथा सेतागोजक दोनों को एक निश्चित अनुपात 
में अनदान "ना च हिए । बिन्‍म शारत «कार इस सम्बन्ध में कोट रक्रिय प्रयाग नहीं कर रही 
मरकार का प्रधान उददश्य के छ छंटनी तर्गरहू के गमस मजदरों को कुछ क्षति पति देने की व्यःस्था 
करनी है | इस उद्द श्य गे आद्योगिक संघर्ष अधिनियम में भी रंशोधन किया गया है। वास्तव में, 
जनहित के उद्द श्य को ध्यान में रखते हुए देश को <ल मान परिस्थितियों में बेरोजग।री बीमा 
(70 70]00जगट7॥ ॥.: ७) 27८९ ) बी एक विग्तृत पड़ति को अपनाने की आवश्यकता है । 


सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में मेनन समिति के विचार (१४५० (0076९ 
09 $0टॉ# $€८णा१॥१७) :---६ ६५८ ई० में स।माजिक सुरक्षा के अध्ययन दल (7त9 (०४ ] 
0॥ 502८9) 5८८७७॥७), जिसके अध्यक्ष ध्री० वी० के० भेनन थे, दे देण में सामाजिक सुरक्षा वी 
सभी योजन। ओं के एकीकरण ( ॥70 (6९7 क्ञा 6) का प्रस्ताय श्यि । ममिति तें एक ग्सी कैन्टरीय मंस्था 
की नियुक्ति का सुझाव दिया जो कर्मचारी राज्य बीमा घोजन) तथा व मंचारी निर्वाह-निधि योजना 
दोनों की -व्यवस्था करेगी । समिति का यह सन्नाव बहुत ही गहत्मग्ण है लथा इसके शाधार पर 
माम।जिक सुरक्षा की एक विस्तृत योजना तेयार को जा सकती है । 


चतुर्थ पंच्रवर्षीय योजना में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था ( | णाण्ता १7८ भट्ट 
[॥]कछवञा थ्ापे 6 9067] 86ट97१॥४0 फिटराटा76 04 ॥6 (70५०। ) मन आद्योगक नीति की ही तरह 
सरकार सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में भी एक योजना सतैग्र।र कए रही है जिसके अनुसार वृद्धावस्थ(- 
पेंशन तथा बेरोजगारी-सम्बन्धी नीति को लागू करने का प्रस्ताव है । इसके अनुसार चतुथे योजना 
में वृद्धावस्था-पेन्शन की एक योजना लागू की जायगी जिरके अन्तर्गत ६४५ वर्ष से अधिक आयुवाले 
व्यक्तियों को २० रु० मासिक पेन्शन दिया जायगा। अंधे, कोढ़ी, अपाहिज आदि व्यक्तियों को ६० 
वर्ष की उम्र से ही पेश्शन दिया जायगा तथा इनके पेन्शन की म।ज्रा ४० रुपये प्रति व्यक्ति होगी । 
वृद्धा वस्था-पेन्शन के अन्तर्गत सरकार को ६० करोड़ रुपये का व्यय होगा । इसी प्रकार बेरोजगारी 
बीमा की भो एक योजना तैयार की जा रही है जिसके अन्तर्गत कमंचारी निर्वाह-निधि में अंधदान 
देनेवालै प्राय: 5५५ छाख व्यक्ति आगेंगे। चतुर्थ योजनाकाल में श्रम-कल्य।ण की मद्द में अनुमानत: 
३६६ करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था है। 
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भारत सरकार द्वारा निपृक्त राष्ट्रीय श्रम आायोग (४074 (४070775907 0॥ 7-200प7 ) 
के विचाराधीन विषयों में श्रम-कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा का भी समावेश था। आयोग ने इस 
सम्बन्ध में एक व्यापक सुरक्षा की व्यवस्था का सुझ्नाव प्रस्तुत किया है जिसे चतुर्थ योजनाकाल में 
लागू करने की आशा की जाती है । 

विशेष अध्ययन-सूची 

). ५, ७, (70 : .800प7 970790775 ॥7 7009]970 [706080779., (४9])$, [, शा & शा, 
०. ५, 8. छागशी : एदेपडंतों [.8090घ7 ॥ [7049, 7874 ५, 
3, [700[ 2 ॥,4800प07 ४८७ 3007, 965, 


4. एक7त ते ए0पनी) ।76 ४6३४७ ?]9॥5. 
5, (0ए८७॥॥6॥१४ ७० [॥0॥5 रिट907 04 ४॥6 [,2&00प7' (:0॥705509, 
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रै 


0०ी724860॥ | “-“ ४ 878॥9]]. 


परिवहन एवं विदेशी व्यापार 


(फम्राड9०7६ ते 7गालाडण प्रप्न्नत०) 


अध्याय ; ३६ 
यातायात के साधन-- रेलवे 


यातायात के साधनों का महत्त्व (770णक्षा0९ ० हा6 ग९क्षा3 रण परोक्ाफ्णा) :+- 
किसी भी राष्ट्र के जीवन में आथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं प्रभासकीय हृन्टिकोण से 
याताय।|त के साधनों का विशेष महद्तत्व है। किसी देश की सम्ृद्धि कृषि, उद्योग तथा खनिज पर 
निर्भर अवश्य करती है, किन्तु यातायात एवं संवाद वाहन का विकास इनसे भी कम आवश्यक नहीं 
है। वास्तव में, 'यदि क्षि एवं उद्योग राष्ट्र-रूपी प्राणी के शरीर और हड्डियाँ हैं तो याता- 
यात उसका जीवन-तन्तु है ॥' ([( बा०प्रॉप8 क्षात गातपशाए आ6 6 9069 0 0065 
णी 8 ॥बागाबी ताएकाशा, तरक्षा500  क्षात॑ एणागएग८क्वांणा ॥6 व85 वरधाए6४. ) या हम 
यों कह सकते हैं कि किसी राष्ट्र के आथिक जीवन में यातायात का उतना हो महत्त्व है जितना कि 
शरीर में रक्‍त-संचालनवाली धमनियों का। वास्तत्र में, एक आधुनिक अर्थ-व्यवस्वा यातायात के 
साधनों के वर्गेर बिल्कुल कार्य नहीं कर सकती। आज की आधिक व्यवस्था का अन्तिम उद्देश्य 
उत्पादन हो नहों है। उत्मादन का उद्देश्श उपभोग है श्रोर इसके लिए बस्तुओं एवं सेवाओं के 
विनिमय एवं वितरण को आवश्यकता पड़ती है । 

याताय।त के साधनों का वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय ७वं वितरण में बहुत बड़ा महृत्त्व 
है। इसके द्वारा समय एवं स्थान-उतयोगिता का सृजन होता है। यातायात के साधनों के समुचित 
विकास के अभाव का उत्वादन एवं उपभोग दोनों पर बड़ा ही बुरा प्रभाव एड़ता है। अतएवं यातायात 
के साधनों का मानव-जोवन के विकास से घनिष्ठ सम्बन्ध है। मार्शल (&शाश्ी) के निम्नांकित 
कथन से यह स्पष्ट हो जाता है :---'[]6 ह्लाइएणा६ 0776४ एांती प्रा0८7७],७ 7000॥8 
गा076 तब 86 7076 70एशाशा। 0 95075 क्ात॑ [28 ॥07 0068 09406 00 आ08ध, 
(8ए6 ०080760 0०॥6 0 ॥6 पर09४ 909व्या बलाशा।९8 00 पशा वा ९एशए ४886 0 
80ए4060 ८ंशा।र4707. ! भारत ज॑से विशाल देश, जिसे एक उप-महाद्वीउ कहा जा सकता है, 
के लिए तो यातायात के साधनों का मदहृत्त और भी बढ़ जाता है। देश के अन्दर एक प्रदेश से 
दूसरे प्रदेश में जाने के लिए विशाल दूरियों एवं कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों का सामना करना 
पड़ता है। ऐसो स्थिति में देश के विभिन्‍न भागों में सम्बन्ध स्थापित करने के लिए यातायात के 
साधनों की अधिकाधिक सुविधा अनिवाय हो जाती है। हमारे देश में यातायात के साधनों का 
समुचित विकास नहीं हो प!या है । हमारे आथिक पिछड़ेवयन का यह एक प्रमुख कारण है। देश के 
सम्पूर्ण इतिहाव में प्रारम्भ से ही यातायत्त को कठिताइपाँ आ्थिक एवं राजनीतिक विकास के मार्ग 
में बाधक रहो हैं । 

हस प्रकार किसो राष्ट्र के आथिक जीवन में यातायात के साधनों का विशेष महत्त्व है। 
वास्तव में, मानव सम्बता का इतिद्वास दी यातावात के विकास का इतिहास रहा है। तम्पता के 
इतिहास में सड़क-निर्माण करनेवालों ने पथ-प्रदर्शक का काय किथा है। वे आगे-भागे बढ़ते गये और 
सम्यता उनके पीछे-पोछे चलती गयी; यानी सम्यहा ने यातायात के पाधनों का अनुकरण किया है। 


यु , शधशाक्षी /वातवप्रशाए था [7०४०8. 





५६६ भारतीय अथंशास्त्र 


सड़कों के साथ-साथ गाँव एवं नगरों का निर्माण भी होता गया | साथ ही, बाणिज्य एवं व्यवसाय 
का विकास होने लगा जिससे सारा विश्व एक सत्र में बंध गया । इस प्रकार, यातायात के साधनों 
एवं मानव सम्थता के विकास में धनिष्ठ सम्बन्ध है । 


आज भारत में यातायात के निम्नलिखित प्रमुख साधन हैं :--(१) रेलवे, 
(२) सड़कें, (३) जल-मार्गं, तथा (४) हवाई-मा्गं । अब इन चारों साधनों का हम एक-एक करके 
विवरण करेंगे । 


रेल-परिवहन 
(२७]५४०४५४६४) 

भारत की यातायात-थ्यवस्था में रेलों का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। यातायात के अन्य 
साधनों की तुलना में इनसे हमें अनेक प्रकार की सुविधाएँ मिलती हैं। उदाहरण के लिए इनकी 
गति बहुत तेज होती है, इनमें वस्तुओं एवं यात्रियों को ढोने की अपूर्व शक्ति होती है तथा यातायात 
के अन्य साधनों की तुलना में ये सस्ती होती हैं। भरत; प्रत्येक देश को यातायात प्रणाली में 
इनका बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। 

रेलवे का आथिक प्रभाव (700707॥0 ९०९०४ 0 २७॥५४५४):---रेल ब्थवा यातायात 
के अन्य तीव्र गति से घलने वाले साधनों का देश के आथिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन पर 
बड़ा ही महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भारत में रेलों के निर्माण के पूर्व देश के विभिन्‍न भाग भिन्‍न- 
भिन्‍न इकाइयों की तरह थे जिनके बीच प्राय: किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं था। रेल-व्यवए्या के 
विकास ने देश के सभी भागों को एक-दूपरे से सम्बन्धित कर इन्हें एक राष्ट्रीय सूत्र में बाँध दिया 
है । रेल यातायात के विकास के फलस्वरूप कृषि का वाणिज्यीकरण ( (0णशशालणंश्रीड्वांणा ० 
#80प्रपा८ ) हुआ तथा दूर-दूर तक विस्तृत बाजारों के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाने 
लगा। रेलों के परिणामस्वरूप ही कुशल प्रशासन, सुरक्षा, दुर्भिक्ष-सह्यायता, कृषि एवं उद्योगों का 
विकास, प्राकृतिक साधनों का अधिक अच्छा उपयोग तथा श्रम का विभाजन भाद़ि सम्भव हुए हैं। 
बन्दरगाहों एवं नगरों के विकास में भी रेलों ने अकथनोय सहयोग प्रदान किया है। रेलों द्वारा 
सफाई तथा शिक्षा में धृद्धि हुई है। सरकारी आय में भी रेल-व्यवस्था के फलस्वरूप प्रत्यक्ष एवं 
परोक्ष रूप से घृद्धि हुई है। इससे देश में श्रम की गतिशीलता में वृद्धि हुई है तथा बहुत-से व्यक्तियों 
को रोजगार भी मिला है। 

किस्तु इससे यह नहों सोचना चाहिए कि भारत में रेलो के प्रसार से केवल लाभ-ही-लाभ हुआ 
है। इससे देश को कुछ द्वानियाँ भी हुई हैं। उदाहरण के लिए रेल-व्यवस्था के विकास ने देश के 
प्राचीन उद्योग-धन्धों को नष्ट करने में बहुत अधिक सद्दायता दी है। विदेशों की सस्ती वस्तुषों 
को देश के कोने-कोने में फ्लाकर इसने कुटीर उद्योग-धन्धों की अवनति में पूर्णाहुति का काये किया 
है। इससे देश की आथिक व्यवस्था एकांगी हो गयी है तथा देश कच्चे पदार्थों का निर्यातक एवं 
निर्मित वस्तुओं का आयातक बन गया है। देश के प्राचीन एवं परम्परागत उद्योगों की अवनति में 
सहायता कर रेलों ने देश के प्रामीणीकरण ( सप्ाध्ाट॥70॥ ) को भी प्रोत्साहित किया है। 
साथ ही, देश में विदेशी पूंजी के प्रयोग को प्रोत्साहित कर रेलों ने देश की निधंनता को भी 
बढ़ाया है । किम्तु इपके बावजूद यदि ध्यानपूर्व॑क देखा जाय तो ये दोष रेलों के प्रसार के नहीं, 
वरन्‌ अनियोजित ढंग से रेल-निर्माण के कारण ही हुए हैं। 


रेल-परिवहन ५९७ 


भारतीय रेल-व्यवस्था का विकास 
((०0ए॥ ० ध6 पावांशा रिश्वों ७०४५ 89४0) 


साधारणतया, भारतीय रेल-ब्यवस्था के इतिहास को निम्नलिखित ११ काडों में 
विभाजित किया जा सकता है :-- 


(१) १८४४-१५६६ प्राचीन गारण्टी पद्धति, 
(२) १५६९-१८७६ सरकारी निर्माण एवं प्रबन्ध, 
(३) १८७९--१६०० नवीन गारंटी पद्धति, 
(४) १६००--१११४ तीन प्रगति तथा रेलों से लाभ का आरम्भ, 
(५) १६१४--१६२१ रेल-व्यवस्था का विघटन, 
(६) १६२१--१९२४ आकवर्थे कमिटी तथा सरकारी प्रबन्ध एवं नियन्त्रण, 
(७) १६२४---१६३० सेपरेशन कनवेंशन तथा समृद्धि-काल, 
) 


(८) १९३०--१६३६ भयानक मन्दी का काल, 

(६) १६३६--१. ३९ आंशिक पुनरुत्थान, 

(१०) १९३६---१९५६१ द्वितीय महायुद्ध एवं देश-विभाजन, तथा 

(११) १९५१ से आज तऊ रेलों का पुनर्संगठन एवं पंचवर्षीय योजनाकाल । 


(१) प्राचीन गारण्टी पद्धति (000 567रधशाभा०८ 8४४०॥) :- “भारत में रेलों का निर्माण 
१८४४ ई० में प्रारम्भ हुआ जब “ब्रिटिश ईस्ट ह डित्रा कम्पवी! ने इ गलेंड में स्थापित कस्तनियों को 
एक निश्चित लाभ के आश्वासन पर रेल-निर्माण का ठक्रा दिया | प्रारम्भ में कलकत्ता और ब॑म्बई 
के समीप दो छोटो रेल लाइनों के निर्माण के लिए क्रमश: ईस्ट इंडियन रेलवे कम्पनी तथा ग्रट 
इंडियन पेनिनसुला रेलवे कम्पनी को ठेका दिया गया । लाड डलह्ौजी की योजना के अनुसार १५५४ 
से १८६० ई० के बीच ६ कम्पनियों को रेल-निर्माण के लिए ठका दिया गया। इसी बीच १५५३ 
ई० में देश में पहली २० मील लग्बी रेल लाइन बम्बई से थाना के बीच प्रारम्भ की गयी | १८५७ 
ई० के सिपाही विद्रोह ने रेलवे-विकास के महत्त्व को भोर भो स्पष्ट बना दिया तथा सरकार द्वारा 
रेलों के विकास पर पूरा जोर दिया जाने लगा । 


किन्तु. इस पद्धति से सरकार तथा देश के कर-दाताओं का भार बहुत बढ़ गया । कम्पनियों 
ने रेल-तिर्माण में मिथ्तययिता से काम नहीं लिया जिससे उन्हें हानि होने लगी। अतः, सरकार 
को गारम्टी की हुई दर से ब्याज चुकानी पड़ी । इसके फलस्वरूप इस पद्धति की क्टु आलोचना 
की जाने लगी। श्री विलियम थाटन ने संसदीय कमिटी के समक्ष गवाही देते हुए इस पद्धति के 
सम्बन्ध में क्हा था कि “गारंटी पद्धति से कोई भी लाभ नहीं हुआ जो इसके वगर नहीं हो 
सकता था। मेरी राय में ये ठके कलंक हैं चाहे जिस आदमी ने भी इन्हें मान्यता दो हो ।”! 
इंगलेंड तथा भारत के अन्य व्यक्तियों ने भी इसी प्रकार की राय अभिव्यक्त की। इन सब 


आलोचनाओं के फलस्वछूप सरकार ने प्राचीन गारंटी-प्रथा को समाप्त कर स्वयं रेलों का निर्माण 
प्रारम्भ किया। 


(२) सरकारी निर्माण और प्रबन्ध (06009, णाशाएला०ा 0 78747९07070) :-- 
अतएवं १८६६ ई० से सरकार ने स्वयं रेल-निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया। भारत सचिव द्वारा 
यह निश्चय किया गया कि सरकार स्वयं अपनी साख का पूरा-प्रा राभ उठाकर रेलों का निर्माण 
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करेगी । सरकार द्वारा प्रतिवर्ष रेलों के निर्माण के लिए १० लाख पॉड कर्ज लेने तथा मीटर- 
गेज पर लाइनों के निर्माण का निईचय किया गया। किन्‍्तु, वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह 
व्यवस्था बहुत इनों तक नहीं चछ सकी । रुपये के विनिमय-मूल्य में हास तथा १८७४ से 
१८७६ ई० के बीच अकाल के प्रकोप एवं अफगानिस्तान के साथ युद्ध ने सरकार की कठिनाइयों 
को बहुत बढ़ा दिया । इस बीच १८८० ई० में अकाल आयोग ( खिशांतढट (०णग्रांइछं07 ) ने 
देश को अकाल के प्रकोप से बचाने के लिए ५००० मील हरम्बी रेल ऊाइनों के निर्माण की सिफारिश 
की । सरकार ने इन सब कारणों से पुनः रेलव्रे-निर्माण में निजी कम्पनियों से सहयोग लेने का 
निश्चय किया । 


(३) नवीन गारण्टी पद्धति ( !४८ए४ 0पशश्ाा।०० 5५४९८॥ ) :--अतः सरकार ने फिर 
कम्पनियों को सहायता से रेलों का निर्माण प्रारम्भ किया, किम्तु ठेके की शर्त्तों में कुछ परिवतंन 
किये गये । अतः, इस प्रथा को नवीन गारण्टो की प्रथा कहते हैं । इस पद्धति के अन्तगंत बंगाल- 
नागपुर तथा मद्रास एवं दक्षिणी मराठा रेलों के निर्माग के लिए कम्पर्तियों को ठेका दिया गया । 
नवीन ग।रन्‍्टी पद्धति की शर्त्त मुख्यतः सरकार के पक्ष में ही थीं। जब पुरानी पद्धति के भन्‍्तगंत 
की कम्पनियों का ठक्का पूरा हो गया तो सरकार ने इनमें से कुछ को खरोद लिया और स्वयं उनका 
प्रबन्ध करने लगी तथा कुल रेल लाइनों को संशोधित ठेके की दर पर उन्हों कम्पनियों को दे दिया 
गया । नवीन पद्धति के अन्तगंत की लाइनों के ठेका पूरा होते पर भी सरकार ने धनकी दरों में 
सुविधानुमार संशोधन किया । 


(४) तीब्र प्रगति तथा रेलों से लाभ का प्रारम्भ ( २४७0 ७फ़्क्ाशंणा क्ात॑ ॥868 
९णर॥९शा०षाला 078९ 2०णी ) :--बीसवों सदी के आरम्भ से रेलों के तीब्र प्रसार का 
काल प्रारम्भ हुआ। १६०० ई० में देश में फुल लाइनों को लम्बाई २४,७५२ मील थी जो १६१४ 
ई० में बढ़कर ३४,६५६ मोल हो गयी । इप काल में रेलों से लाभ भी प्रारम्भ हो गया । १९०० 
ई० तक रेलों से घाटा-ही-घाटा हुआ जिससे इस बीच सरकार को ब्याज के रूप में कम्पनियों को 
प्राय: ५८ करोड़ रुपये चुकाना पड़ा था। किन्तु, १६०० ई० से रेलों के लाभ का काल प्रारम्भ 
हुआ तथा १६२४ ई० तक सरकार को कुछ १०३ करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। १९०५ ई० 
में एक रेलवे बोड (२9७०7 50270) की नियुक्ति की गयी । 


(५) रेल-व्यवस्था का विघटन ( 984:00ए7 रण (6 रेक्योज़३५ ४४४ॉंटा। ) :-- 
१९१४ ई० में प्रयम मह्ायुद्ध प्रारम्भ हुआ। युद्ध-काल में युद्ध सामग्रियों एवं सैनिकों को बड़ी 
मात्रा में ठोने के कारण देश की रेल-व्यवह्था पर बड़ा भार पड़ा। साथ-दही, मेसोपोटामिया तथा 
पूर्वी अफ्रिका के अन्य रंगमंचों १८ भा-त से ई जन, रेल के डिब्बे एवं कमंचारियों आदि को भेजना 
पड़ा । बाहर से रेलों के सामानों को मंगाना नी कठिन द्वो गया तथा देश में भी इनका बड़ा अभाव 
हो गया । रेलवे के कारखानों में विभिन्‍न प्रकार की यद्ध सामग्रियों तथा ट्वॉस्पिटल ट्रृ नों का निर्माण 
किया जाने लगा । इस प्रकार नयी लाइनों का निर्माण तो पूर्णतया रुक ही गया, वर्तमान लाइनों 
को भो समुचित मरम्मत के अभाव में अच्छी दशा में रखना कठिन हो गया । युद्ध-काल में रेल- 
व्यवस्था के विधघटन का अन्दाजा आकवर्थ सपिति के निम्न ॥यानों से लगाया जा सकता है-- 
“बीसियों ऐसे पुल हैं जिनपर से आधुनिक भारी बोझों है लदी ट्॒नें नहीं चल सकतीं, 
कितनी ही मील रेलें, सेकड़ों ई जन तथा हजारों की ताथदाद में ऐसे डिब्बे हैं जिनके 
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बदलने की उचित तिथि का समाप्त हुए कितने ही दिन हो गए हैं ।” रेल-व्यवस्था के विघटन 
का जनता एवं व्यापारी वर्ग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा तथा भारतीय जनमत विदेशी कम्पनियों 
द्वारा रेलवे की व्यवस्था के विरुद्ध होने लगा । 

(६) आकवर्थ कमिटी (8०४० (८०ए्रशां।०८) :--भारतीय रेलों की इस बिगड़ती 
हुई स्थिति को जाँच के लिए भारत सरकार ने १६२० ई० में इगलेंड के एक रेलवे विशेषज्ञ सर 
विलियम आकवर्थ की अध्यक्षता में एक कमिटी की नियुक्ति को। कम्रिटो ने १६२१ ई० में अपना 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिनमें कई महत्त्ववृर्ण सुझाव दिये गये थे । आकवर्थ कमिटी का प्रमुख कार्य 
देश में रेलों की व्यवस्था तथा वित्त के सम्बन्ध में पूर्ण विवेचन करना था। इसके अतिरिक्त कमिटी 
ने रेलवे बोर्ड के पुननिमाण के सम्बन्ध में भो सिफारिश की जिसके आधार पर १६२२ ई० में रेलवे - 


बोर्ड का पु]न्निर्माण किया गया । 


रेलवे का सरकारी प्रबन्ध बनाम कम्पनी प्रबन्ध (0०एशआपशा। ५४, 007॥[क्ा९ 
१3॥8/2०700/) :---आकबर्थे कप्रिटो के समक्ष स्वप्रमुख प्रश्त भारतोय रेलों की व्यवस्था एवं प्रबन्ध 
के सम्बन्ध में था। देश की अधिकांश रेल लाइनें सरकारी सम्पत्ति थीं तथा व्यवस्था के लिए 
सरकार ने इन्हें निजी कम्पनियों को सौंप दिया था। १६१६ ई० में ईस्ट इण्डियन रेलवे कम्पनी का 
ठेका समाप्त हो रहा था, अतः सरकार ने इस सम्बन्ध में विस्तृत जाँच के लिए आकवर्थ कमिटी 
की नियुक्ति की । अस्थायी उपचार के रूप में कम्पनी का पुराना ठका १६२५ ई० तक बढ़ा दिया 
गया। भारत में रेल-व्यवस्था को समस्या प्रारम्भ से ही विवादार द बनी हुई थी जिससे इस 0म्बन्ध 
में कोई निश्चित निष्कर्प नहों निकाला जा सकता था। आकवर्थ कमिटी ने इस प्रश्त पर भली- 
भाँति विवार किय्रा । कमिटी के अनुसार कम्पनियाँ, जो स्वयं अपनी प्‌ जो लगाती हैं तथा व्यवस्था 
का कार्य करती हैं, सरकार द्वारा व्यवस्थित उद्योगों को तुलना में अधिक कार्य-कुशल अवश्य होती 
हैं। किन्तु, भारत में रेलों की व्यवस्था करनेवाली अंगरेजी कम्पनियाँ इस अथे में कम्बनी नहों हैं 
क्योंकि उनके प्रबन्ध के लिए सौंपी गयी रेल लाइनें उनको निजी सम्पत्ति नहीं होकर सरकारी 
सम्पत्ति हैं। साथ ही, रेल-व्यवस्था में इन कम्मनियों द्वारा विनियोजित पूंजी भी श्रपेक्षाकृत कम ही 
थी। इस प्रकार रेलों की व्यवस्था केवल नाम-मात्र के लिए ही कम्पनियों के हाथ में थी क्योंकि 
सरकार स्वयं अपने को वास्तविक स्वामी समझतो थी। इससे कम्पनियों के पास रेलों के समुचित 
विकास के लिए आवश्यक प्रेरणा का भी अभाव था। साथ द्वी, भारत में जनमत भी कम्पनी- 
व्यवस्था के विरुद्ध था क्योंकि कम्ानी-व्यवस्था में देशी उद्योग-धन्ध को प्रोत्साहन के बजाय आयात 
एवं निर्यात को प्रावभिकता दो जातो थी । विदेशी कम्पनियाँ जान-बूझकर भारतोय संहिता की 
उपेक्षा करती थीं, इनको व्यवस्था में भारतीयों को न तो अच्छे पदों पर तियुक्त किया जाता था 
और न उन्हें आवश्पक प्राविधिक शिक्षा को द्वी सुविवाएँ दो जाती थीं। व्यापारियों एवं य।त्रियों की 
सुविधाओं पर भो प्राय: ध्यान नहीं दिया जाता था। इस प्रकार कम्पनी का प्रबन्ध भारत में लोकप्रिय 
नहीं था । आकवर्थ कमिटी की बहुमत रिपोर्ट ने भी भारतीय जनमत का समथैन किया। पक्ष एवं 
विपक्ष के प्राय: सभी तर्को पर विचार करने के पश्चात्‌ कमिटी ने बहुमत से र/ज्य-प्रबन्ध के सम्बन्ध 
में हो अपना विचार प्रकट किया । 

अन्य सप्तितियों ने, जैसे--रेलवे-वित्त समिति तथा भारतीय छंटनी समिति ( पातांशा 
रिशाशाण्राशा। (०7॥॥॥686 ) ने भी भारतीय रेलों की स्थिति की जाँच के पश्वातु सरकारी 
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प्रबन्ध के पक्ष में हो अपना सुझाव दिया था। सरकार ने भी इस सुझाव को स्वीकार कर लिया 
तथा १६२४५ ई० में ई० आई० भार० एवं जी० आई० पी ० रेलों के प्रबन्ध को अपने ह्वा्ों में ले 
लिया । तब से सरकार की नीति सदा यही रही है। कम्पनियों के अनुबन्ध पूरा होने पर सरकार 
उनका प्रबन्ध अपने हाथ में लेने लगी । इस प्रकार आजकल देश को प्राय: सभी रेलें सरकारी 
व्यवस्था के अन्तगंत आ गयी हैं । 


रेलवे-वित्त का साधारण वित्त से पृथक होना 


($6एश्षवंणा त॑ रिक्ञोकब/ विशक्षाए8 ॥णा 0थ64)] गि।॥०९) 


आकवर्थ समिति के समक्ष दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न रेलवे-वित्त के सम्बन्ध में विचार करना 
था । भब तक रेलवे-वित्त साधारण वित्त का एक अभिन्‍न अंग था। आकवर्थ कमिटी ने बहुत 
कारणों से रेलबे-वित्त को साधारण वित्त से अलग करने की बात पर जोर दिया। कमिटी के अनुसार 
भारतोथ रेल-ठ्यवस्था के अनेक दोष रेलों के विकास एवं प्रभार के लिए समुचित कोष के अभाव 
के कारण थे । साधारण वित्त पर आश्रित रहने के कारण रेलों को कभी-कभी अत्यम्त आवश्यक 
कार्यों के लिए भो धन नहीं मिल पाता था। इस प्रकार सरकारी बजट पर आश्रित रहने के 
कारण रेलों का कार्य एक निश्वित व्यापारिक पद्धति के आधार पर नहीं चलने पाता था । 
प्रतिवर्ष ३१ मार्च को वित्तीय वर्ष को समाप्ति के साथ-साथ रेलवे विक्रास का कार्य भी समाप्त हो 
जाता था भोर नये सरकारी वर्ब के साथ पुनः आरम्भ होता था। देश की वित्तीय आवश्यकताओं 
को ध्यान में रखते हुए कभो-कभो तो वष के बीच में भी रेलवे के लिए धन-राशि में से 
कटोती की ज।ती थी जिससे विकास का चाल काये भी स्थगित हो जाता था। जब साधारण 
वित्त को स्थिति में घुबार हो ज।ता था तो रेलवे को अधिक धन-राशि दो जाती थी जिसे उन्हें ३१ 
मार्च के पू- तक व्यय करना आवश्यक होता था। इस प्रकार को व्यवस्था में ्यप अनियोजित 
ढंग से होता था। इसम रलों के विकात के कार्य में स्थायित्व का भी अभाव था । साथ ही, रेलों 
के लाभ पर आश्रित होने से साधारण बजट में भी एक प्रकार की अनिश्चितता बनो रहती थी । 
रेलों का लाभ मौसम तथा व्यापार की स्थिति के अनुसार सदा घटते-बढ़ते रहता था, अतः इससे 
साधारण बजट के अनुमान में कई करोड़ रुपये को कमी-बेशी की सदा आशंका बनी रहती थी । 
अतः, आकवर्थ कमिटी ने यह सुझाव दिया कि रेलवे-वित्त को साधारण वित्त से पृथक करना 
आवश्यक है । 

आकवर्थ कमिटो के सुझावों के अनुसार १६९२४ ई० में विधान सभा द्वारा रेलवे वित्त को 
सामान्य वित्त से पृथक्‌ करने का एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया जिपते प्रयक्‍कत्रण समझोता 
( $6क्षव0 (णारए०८गां०ा ) कहते हैं। इसके अनुसार रेलवे के लाभ में से प्रतिवर्ष एक 
निश्चित धन-राशि सरकारों बजट को देने की व्यवस्था की गयी। इसे निम्न आधार पर तय 
किया गया--(१) रेलवे प्रतिवर्ष धाणिज्यिक लाइन (00फराएश८ं॥। [7768) पर लगी हुई प्‌ जी का 
१ प्रतिशत भाग तथा इसके अतिरिक्त लाभ का है भाग सरकारी बजट को दिया करेंगी। 
(२) इसके देने के बाद जो कुछ बचेगा उसे रेलवे सुरक्षित कोष में हस्तांतरित कर दिया जायगा । 
किन्तु, यदि इस प्रकार हस्तांतरित की जानेवाली रकम ३ करोड़ रुपये से अधिक होगी तो उस 
अधिक रकम का एक-तिहाई भाग पुनः सरकारी बजट को दे दिया जायगा | रेलवे सुरक्षित कोष 
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का उपयोग सरकारी बजट का पुराना बकाया, अयपकर्ष कोष (9०ए9€2८३४०॥ 7प्रा0) का बकाया 
तथा रेलवे की सामान्‍य स्थिति को सुदृढ़ करने में किया जायगा । 


१६२४५ ई० में पहला पृथक रंलवे बजट वित्रान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। १६२६ 
ई० से ही भारतीय रेलों के लिए अभूतपूर्व समृद्धि-काल प्रारम्भ हुआ जो १६३० ई० तक बना 
रहा । इस समय में रलों ने अच्छा मुनाफा कमाया तथा रेल-व्यवस्था में पर्याप्त विस्तार भी हुआ । 
१९१९-२० ई० में देश में रेल-मार्य की कुल लम्बाई ३६,७३५ मील थी जो १६२९-३० में बढ़कर 
लगभग ४० दजार मोल हो गयी । 


वेजउड समिति ( २/८१४९०ए४००4 (०7706 ) :-+ किन्तु, १९२६-३० ई० को 
भयानक आर्थिक मन्दी के प्रभाव से भारतीय रेलें भी वंचित नहीं रह सकों। १९२६ ई० से 
मन्दी का काल प्रारम्भ हुआ जिसका भारतोय रंलों के विक्रास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा । 
१६३० ई० से १६३७ ई० के बीच का समय भारतीय रेल-व्यवस्था के लिए घाटे का समय रहा । 
अतः, १९३६ ई० में भारतोय रेलों की स्थिति की जाँच के लिए राल्फ वेजउड की अध्यक्षता में 
भारतीय रेलवे जाँच समिति” की नियुक्ति को गयी जिसने अपना प्रतिवेदन जुन, १९३७ ई० 
में प्रकाशित क्रिया । समिति ने रेलवे-व्यवस्था से सम्बन्धित प्राय: हरेक पहलू के सम्बन्ध में सुझाव 
दिया था जिपसे रेलवे को भितव्पयिता तथा कुशलता में वृद्धि हों। समिति ने रेलों के लिए 
पर्याप्त अपकर्ष कोष ( )6एछा०्लंबाांणा +िएात0 ) को आवश्यकता पर भी विशेष रूप से बल 
दिया । समिति के विचार में इस प्रकार के कोप में कम-से-कभ ३० करोड़ रुपये का होना 
आवश्यक था। गाथ ही, रेलों के लिए सामान्य सुरक्षा कीप ( ठथाथा४। 7२९४०४४० +िए्रा6 ) की 
स्थापना का ('आव भी दिया गया। इस कोष से ब्याज तथा ऋण के भुगतान में सहायता 
मिलेगी। समिति ने जनता तथा रेलों के बीच अधिक सम्पक बढ़ाने पर भी वहुत जोर दिया। इसके 
लिए समाचार-पत्रों से घनिष्ठता बढाने तथा रेलत्रे सुचना कार्यालय खोलने को सिफारिश की गयी । 
समिति ने रेल-7डक संयोजन ( र्क्योनि030 (0-009)॥द%0॥ ) तथा भाड़े की दरों में संशोधन के 
सम्बन्ध में मद्दत््वपृर्ण सुझाव दिया । इस प्रकार वेज3ड कमिटी ने भारतीय रेलों को स्थिति में 
सुधार के लिए कई मह्दत्त्वगूर्ण सुझाव दिये । 


१९३६-३७ ई० के बाद भारतीय रलों की आव्विक स्थिंत में सुधार होने रगा तथा इनकी 
आय में पुनः वृद्धि होने लगी । सन्‌ १६३९-४० ई० में इनकी आय बढ़कर पुन: ११५ करोड़ रुपये 
हो गयी । द्वितोय युद्धकाल में तो रेलों की आय में बहुत अधिक वृद्ध हुई जिसके फलस्वरूप रेलों ने 
अपना कुल ऋण चुका दिया तया इन्हें बबत भी होने लगो । 


द्वितीय युद्धकाल में भारतीय रेलवे ( पाता रिज्य॥३५७४5 तफ्वाह 6 $6०070 
छ०११ ५० ) :--द्वितोष युद्धाल भारतीय रेलों के लिए आर्थिक दृष्टि से समृद्धि का 
समय था क्योंकि युद्धकाल में रेडों को माँग बढ जाने से इनकी आय में भाशातीत वृद्धि हुई। 
किल्तु, युद्धकाल में इन्हें अपनी शक्ति से त्रधिक कार्य करना पड़ा। काम का बोझ अधिक हो 
जाने से देश की सम्पूर्ण रेल-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी। जापान के युद्ध में प्रवेश करने के 
फलस्वरूप तो भारतोय रेडों को कठिनाइयाँ ओर भी बढ़ गयीं । समुद्री यातायात की सुविधा 
समाप्त हो जाने के कारण यातायात का सम्पूर्ण भार रेछों को ही वहन करना पड़ा । साथ ही, 
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भारतीय रेलों के इंजन, डिब्बे, एवं पटरी आदि को मध्य-पूर्वी देशों में भेजना पड़ा । इससे २६ शाखा 
लछाइनें बन्द कर दी गयी । रेल के कारखानों में विभिन्‍त प्रकार की सैनिक सामग्रियाँ तैयार की जाने 
लगीं । साथ ही, मरम्मत तथा सुवार के लिए विदेशों से आवश्यक समान का आयात नहीं किया जा 
सकता था। ऐसी धत्थिति में रेलों का छ्वास प्रारम्भ हो गया । जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए रेल के डिब्बे तथा पैसेनजर गाड़ियों का अभाव होने लगा। अत:, भीड़ बहुत बढ़ गयी । सामानों 
को भेजने में प्राथमिकता को प्रथा अपनानी पड़ी । इस प्रकार उक्त कारणों से युद्ध-समाप्ति के 
बाद प्रथम युद्ध की ही तरह भारतीय रेलों को स्थिति अत्यन्त असन्तोषजनक हो गयी, रेल के विभिन्न 
साधनों की मरम्मत नद्दीं हो सकी थो तथा आधुनिकीकरण एवं प्रतिस्थापन का काय॑ बहुत पिछड़ 
गया था । 


देश-विभाजन तथा रेल-व्यवस्था (?क्ञा।0॥ 000 फै९ रिक्षफ्3५ 598४0॥) :--१९४७ 
ई० के देश-विभाजन ने भारतोंय रेलों की कठिनाइयों को ओर भो बढ़ा दिया। विभाजन के पू२$्वे 
देश में कुछ ४०, २५४ मील लम्बी रेल-लाइनें थी जिनमें ६,१६८ मील रेल-मार्ग पाकिस्तान को तथा 
३३,५६६ मील भारत को मिला । विभाजन के फलस्वरूप साम्प्रदायिक दंगे के क/रण भारतीय रेलों 
को बहुत बड़ी संख्या में शरणावियों को ढोना पड़ा । साथ द्वी, विभाजन के फलस्त्ररूप बहुत से कुशल 
कमंचा पाकिस्तान बड़े गये जिनके रिक्त स्वानों की पूति वहाँ के कर्मचारियों से नहीं की जा 
सकी । विभाजन के पश्चात्‌ देश में ड्राइवरों की संख्या पहले की अपेक्ष। १८ प्रतिशत घट गयी । 
(ई० आई० आर० में तो ड्राइवरों की संख्पा में प्रायः ४५ प्रतिशत की कमी हो गयी थो ।) इसपे 
रेल-दुघंटना की संख्या में बहुत वृद्धि हो गयी । 


भारतीय रेलों का पुनवर्गकिरण 

(२९-०४0पछ७॥४ ० [7078॥ ॥१९८|५/७५७) 
भारतीय रेलों के इतिहास को देखने से यह पता चलता है कि गहाँ रलों का विकास अति 
मनियमित एवं असंगठित तरोके से हुआ। स्वतत्त्रता-प्राप्ति के पूर्व रेलों की व्यवस्था प्ृथक्‌- 
पृथक कम्पनियों द्वरा की जातो थी जिमसे इनको शासन-व्यवस्था में घोर विभिन्‍्तता पायी जाती 
थी । १६४९-५० ई० तक देश की प्रायः सम्पूर्ण रेल-व्यवस्था भारत सरकार के हाथ में भा 
गयी । देशी राज्यों के विलगन ( ग्राश2८/ ) से इनकी रल-व्यवस्था पर भी भारत सरकार का 
अधिकार हो गया। ऐगी स्थिति में देश में रेल्वे-प्रशासन में समानता लाने के उह्ेश्य से रेलों 
के पुनर्वे्गीकिरण पर जोर दिया जाने लगा। रेलों के पुनर्वर्गीकरण के पक्ष में अनेक तके प्रस्तुत 
किये जाते हैं। सर्वश्रवम तो इनसे शासव की जदिलता दूरकी जा सकतो है। पुनव॑र्गीकरण 
के पूर्व देश में रेलवे प्रशासन की प्राय: ३७ छोटी-बड़ी इकादइयाँ थीं जिनके बीच समन्वय स्थापित 
करता एक कठिन कार्य था। भिन्‍न-भिन्‍न रेलों के भाड़े को दरों में भी विभिन्‍तता पायी जाती थी 
जिससे विभिन्‍न रेलें एक राष्ट्र की रेलों का आभास नहीं देती थीं। वर्भीकरण का दूसरा लाभ 
शासन-सम्बन्धी व्यय में मितव्ययिता थो। रेलों के वर्गीकरण से देश की रेल-व्यवस्था की कायें. 
क्षमता में भी वृद्धि की आशा की गयी थी। इससे रेलों के भावी विकास की एक राष्ट्र-ब्यापी 
योजवा कार्यान्वित करने में सुविधा होगी । इन सभी लाभों के फलस्वरूप देश के रेलों का पुनवंर्गी 

करण आवश्यक समझा गया । 
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६०४ भारतीय अथंश[|स्त्र 
/ 

१९५० ई० में रेलवे बोर्ड की एक विशेष कमिटी ने रेलों के वर्गोकरण की विफारिश की 
तथा उसी वर्ष इस कार्य के लिए एक योजना भी तंथार की गयी। राज्य सरकारों, व्यापारिक 
संस्थाओं तथा रेल -मजदूर संघों ने भी इस योजना का अनुमोदन किया । फलत: देश की सम्पूर्ण रेल- 
व्यवस्था को प्रारम्भ में ६ समूद्दधों में विभाजिन कर दिया गया । बाद में, १६९५५ ई० में पूर्वी रेलवे 
को पुन: दो समूहों में तया १९५८ ई० में उत्तरी-पूर्वी रेलवे को दो समृद्दों में विभाजित किया गया। 
पुनः २ अक्टूबर, १९६६ ई० को एक नये रंलवे समूह, मध्य-दक्षिणी रेलवे का निर्माण किया गया 
है। इस प्रकार कुल मिलाकर आजकल € रेलवे समूह (२४७०४ 20765) हैं। इनके सम्बन्ध में 
विस्तृत जानकारी प्रृष्ठ ६०३ की तालिका से प्राप्त हो जातो है । 

इस प्रकार आजकल भारतीय रेलों को उक्त नो समहों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक 
क्षेत्र के प्रधान कार्यालय अलग-अलवब स्थानों में स्थित हैं । पुनर्वगीकरण की नीति की आलोचना भी 
की जातो है । पुनर्वर्गीकरण में कुछ प्रमुख रेलों जैसे ईस्ट इण्डियन रेलवे तथा बी० बी० सी ० आई० 
रेलवे को तोड़ना पड़ा जिससे बहुत अनावश्यक असुविधा हुई। इससे इंजन; डिब्बे तथा अन्य आव- 
शयक सामग्रियों के क्रय में कोई मित्तव्ययथिता की आशा नहीं की जा सकती है । व्यापार तथा उद्योग 
के क्षेत्र में भी इससे कठिनाइयाँ बढ़ गयीं। किन्तु, इन सब आलोचनाओं में कोई विशेष तथ्य नहीं 
दिखाई देता । वास्तव में, देश की रेल-व्यवस्था के पुनर्वे्गीकिरण से निश्चय हो लाभ हुआ था । 

पुनवर्गोकरण के पश्चात्‌ रेलों की कार्यवाही की १६५४ ई० में जाँच की गयो जिप्तके आधार 
पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि पुनर्वर्शीकरण से देश को रेल ध्यवध्था को बहुत अधिक लाभ हुए 
हैं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि देश को रेल-व्यवस्था में आवश्यक कुशलता का अभाव है 
जिससे इनमें ओर अधिक सुधार की आवश्यकता है । 

भारतीय रेलों की वतंमान स्थिति 
(06567 ?70आ607 ० ॥6 वरावांशा ०५5) 

भारत की रेल-व्यवस्था आज ५६,६८४ किलोमोटर लम्बी है। यह एशिया की सबसे बड़ी 
तथा विश्व को चोथी लम्बी रेल-व्यवस्था है। इसमें ३९२८ करोड़ रुपये से भी अधिक की पू'जी लगी 
है तथा इसमें ११,३०० ईजन, ३४,७०० यात्री-डिब्बे तथा ३'८४ लाख माल गाड़ियों के डब्बे हैं । 
१९६६-७० ई० में भारतोय रेलों द्वारा औसतन अति दिन ६४ लाख यात्री तथा ५७ लाख टन माल 
ढोये गये थे । यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्योग है जिससे १९६९-७० ई० के बजट के अनुसार 
६५५४ करोड़ रुपये की कुल भाय (07085 #थगी० 7००थं.99) श्राप्व हुई थी। भारतीय रेलों में 
प्रायः १३१६ लाख व्यक्तियों को रोजो मिलती है। 

किन्तु फिर भी भारत में पश्चिम के विकसित राष्ट्रों की तुलना में रेढों का अभी बहुत 
अधिक अभाव है जो निम्नांकित तालिका से हृपष्ट है-- 


कतिपय देशों में रेलों की लम्बाई 
देश प्रति ? लाख जनसंख्या पर प्रति १०८ वर्गमोल क्षेत्र पर रेलों 
रेलों की लम्बाई (मील में) की लम्बाई (मोल में) 
भारत &६&'६ २" ७ 
संयुक्त राज्य अमेरिका २२४ ६'६ 
ब्रिटेन ४६ २०१७० 
कंताडा ४६५ १७०९७ 


कब -+-+न>नन्‍++०न> ० जज ऊ हल तक: 
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वर्तमान समय में भारतीय रेलों को पुनः सड़क यातायात की बढ़ती हुई प्रतियांगिता का 
सामना करना पड़ता है। ॥ाशाइएे)ुणा ए०07 300 00-0ठवरांणा (०॥॥7४॥2०८ के अनुसार 
औद्योगिक उत्थान में वृद्धि के परिणामस्वरूप ढोथे जाने वाले माल का एक बहुत छोटा भाग ही 
रेलवे को प्राप्त हुआ है। मोटर यातायात को ही इसका बड़ा भाग प्राप्त हुआ है। इन्होंने दूर- 
दूर तक माल ढोना प्रारम्भ कर दिया है। समिति के अनुसार औसत रूप से १९७ प्रतिशत ट्रक 
३२० कि० मी० या इससे अधिक तथा ८'६ प्रतिशत ट्रक ४८० कि० मी० या इससे अधिक तक 
चलते हैं । रेलों द्वारा ले जाये गये उच्च दूरीय मालों का हिस्सा १९५६-५७ में ३६८ प्रतिशत से 
घटकर-१६६८-६९ में २५ प्रतिशत द्वो गया है 


भारतीय रेलवे की वित्तीय व्यवस्था 


(एताक्षा०९३ ए 6 वातांथा रिध्ा।98५५) 


प्रारम्भ से लेकर प्राय: १६९०० ई० तक भारतोय रेलों को बेवल घाटा-ही-घाटा द्वोता था । 
इसका प्रमुख कारण रेलों के निर्माण में अप्व्यय था। किन्तु १६०० ई० से भारतीय रेलों के लाभ 
का सम्रय प्रारम्भ हुआ जो एक-आधघ वर्षों को छोड़कर लगातार प्राय: १९३० ई० तक चला । 
१९२४ ई० तक भारतीय रेलों के लिए पृथक्‌ बजट की व्यवस्था नहीं थी । किम्तु उसी वर्ष आकवर्थ 
समिति के सुझावों के आधार पर रेलवे वित्त को सामान्य वित्त से पृथक्‌ कर दिया गया। इसका 
भारतीय रलों की कार्यवाही पर बड़ा ह्वी अच्छा प्रभाव पड़ा। १६२४ ई० में विधान सभा में इस 
आशय का एक प्रस्ताव रखा गया जो स्वोकृत हुआ जिसे पृथक्करण समझोता ($6एथभा०ा (०ा- 
ए्ापंणा) कहा जाता है। इसके मनुसार भारतीय रेलों को प्रतिव० अपने लाभ का एक निद्चित 
प्रतिशत सरकारी बजट को देना पड़ता था। साथ हो, रेलों के लिए एक सुरक्षित कोष तथा एक 
अपकर्ष ([02छा०एंक्षांणा 70) का निर्माण किया गया । वित्तीय व्यवस्था के इस पृथक्करण से 
लाभ यह हुआ कि रेलवे स्वतम्त्र रूप से आयोजित तरीके द्वारा अपना विकास फर सकती थी | अब 
भारतीय रेल अपनी आवश्यकतानुमार अपने विकास, विस्तार, पुनसंगठन एवं अपकर्ष कोष बनाने 
में समर्थ हो गयी ! 
किन्तु, दुर्भाग्य से ”ह्‌ परथवकरण समझौता बहुत दिनों तक सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर 
सका । १९२६-३० ई० की विश्व-व्यापी आर्थिक मन्दी के प्रभाव से भारतीय रेलें भी वंचित नहीं 
रह सकी । १६३०-३१ ई० से इनकी आर्थिक स्थ्रिति बहुत ही खराब होने लगी। भारतीय रेलें को 
इस अवधि में बहुत घाटा हुआ । १६३६ ६० तक इन्हें अपकर्ष कोप से ३३:२९ करोड़ रुपये ऋण 
लेना पड़ा तथा सामाम्य राजस्व का ३०७४ करोड़ रुपये का बकाया इन पर जमा हो गया । किन्तु 
१६३९ ई० में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होने के साथ-साथ भारतीय रेलों की आथिक स्थिति में भी 
पर्याप्त मात्रा में सुधार हो गया तथा १६४२-४३ ६० तक अपकषं कोष एवं सुरक्षित कोष से लिया 
गया सारा ऋण एवं सामान्य राजस्व का बकाया धन चुक्रा दिया गया । 
२मच, १६४३ ई० को विधान सभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसके अनुसार 
१९२४ ई० के रेलवे पृथकक्रण समझोते को पूर्णतः: असफल बतलाया गया । अतः इसमें निम्न- 
लिखित संशोधन किये गये--(१) १९२४ ई० के (णाश्थांणा के आंतरिक प्रचलित और 
धकाया के अतिरिक्त रेलवे १६४२-४३ ई० में सामान्य राजस्व को २५,३३,००० छपया दें; (२) 
१६४३-४४ ई० से वाणिज्यीक लाइनों से होने वाले लाभ को अपक्े कोष से लिए गये ऋण को 


६०६ भारतीय धअथंशास्त्र 


चुकाने में लगाया जाय । इसके पश्चात्‌ २४ प्रतिशत रेलवे सुरक्षा कोष को गिलेगा और ७४५ 
प्रतिशत सामान्य राजस्व को; (३) जब तक कोई नया प्रस्ताव इस सम्बन्ध में नहीं स्वीकृत किया 
जाय तब तक आनेवाले वर्षो में वाणिज्यीक लाइनों से होने वाली बचत का रेलवे सुरक्षित कोष 
ओर सामान्य राजस्व के बीच विभाजन दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया 
जायगा । 

पृथककरण समझौता में संविधान सभा ने २१ दिसम्बर, १६४६९ ई० को एक संशोधन 
प्रस्ताव स्वीकार किया जिसे १ अप्रैल, १६५० ई० से लागू किया गया । इसके अनुसा र--(१) रेलवे 
वित्त-ष्यवस्था को सामान्य वित्त-व्यवस्था से पहले की तरह प्रथकू रहना आवश्यक समझा गया । 
(२) भारतीय करदाता को रेलवे का हिस्पेदार समझा जाने लगा तथा रेलवे में विनियोग की 
गयी पू जी पर सामान्य राजस्व को एक निश्चित रछाभांश देने की व्यवस्था की गयी । (३) 
१९५०-५१ ई० से ५ व५ तक ४ प्रतिशत की दर से वाधिक लाभांश दिया जायगा। पांच वर्षों 
के बाद पुनः टाभांश की दर के सम्बन्ध में केन्द्रीय ष्यवस्थापिका सभा की एक समिति द्वारा जाँच 
की जायगी । १६६० ई० के रेलवे कन्वेंशन समितिन १९६१-६६ ई० के बीच ४३ प्रतिशत 
की दर से वाधिक लाभांश देने की सिफारिश की। (४) इस समझौता में एक रेलवे विकास कोष 
स्थापित करने की ध्यवरुथा की गयो जिसका उद्देश्य निम्नहिखित कार्थों के लिए अथ॑ं-प्रबन्ध 
करना होगा--(क) यात्रियों की सुविधा, (ख) श्रम-कल्याण कार्य, एवं (ग) नयी रेल छादइनें, जो 
अलाभकर होते हुए भी आवश्यक हों, का निर्माण । (५) रेलवे अपकर्ष कोष में कम-से-कम प्रथम 
पाँच वर्षों में १५ करोड़ रुपये का संग्रह आवश्यक समझा गया जिसका प्रयोग आधुनिकीकरण 
ओर प्रतिस्थापन के लिए किया जायगा। समझौते के बाद इसे बढ़ाकर प्रतिवर्ष ३० करोड़ रुपये 
कर दिया गया। 

किन्तु, नये समझोते के अनुसार भारतीय रेलों की सामान्य राजस्व पर से निर्भरता पण्ण- 
रूपेण समाप्त नहीं हो सकी । रेलवे की अपनी कोई पृथक्‌ कार्यशील रकम (जणांधाड़ 0४ ०॥०९) 
नहीं रह जाती । साथ ही, इसका कोष केन्द्रीय सरकार के साथ जमा रहता है जिसे सरकार 
आवश्यकता पड़ने पर अ्रयोग भी कर सकती है। अत: अब भी एक निश्चित अर्थ में भारतीय 
रेलों को कैन्द्रीय वित्त-व्यवस्था पर आश्रित रहना पड़ता है जो इनके लिए प्राय: संरक्षण का काये 
कर्ता है । 

नया वित्तीय समझौता 05०एछ७ िंशभालंबा एगारथां०ग) :--उक्त समझौता पर 
१९५४ ई० में एक विशेष सभिति द्वारा विचार किया गया । इसी समिति के सुझावों के आधार 
पर १६५४ ई० में एक नया समझोता लागू किया गया जिसमें निम्नलिखित संशोधन के साथ उच्त 
समझौते की प्राय: सभी शर्तों को अपनाया गया--(क) नयी छाइनों के निर्माण पर व्यय की गयी 
पू'जी के लिए निर्माण-काल तथा निर्माण के पाँच वर्षों के बाद तक कोई रकम सरकार को नहीं 
चुकायी जायगी; (ख) रेलवे अपकर्ष कोष (रित्ाज़8ए 706ए००ंबांणा #प्रा6) की रकम को बढ़ा- 
क्र ३५ करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया । बाद में प्रतिश्यापन व्यय में बुद्धि के फलध्वरूप इस 
रकम को बढ़ाकर ४५ करोड़ रुपये कर दिया गया । 


स्वतम्त्रता-प्राप्ति के बाद भारतीय रेलों की आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है शथा रेलों ने 
सामाध्य राजस्व को लिवर एक अच्छी रकम चुकाना प्रारम्भ कर दिया है। भारतीय रेलों ते 
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सामान्य राजस्व को १९५५-५६ ई० में ३६११२ करोड़ रुपये, १९६०-६१ ई० में ६५:८६ करोड़ 
रुपये; १६६३-६४ ई० में ६५६ करोड़ रुपये; १९६५-५६ ई० में ११६-२२ करोड़ रुपये; तथा 
१९६८-६६ ई० के बजट के अनुसार १५२ करोड़ रुपये लाभ के रूप में दिया है। निम्नलिखित 
तालिका से गत वर्षों में भारतोय रेलवे की आय का अन्दाजा लगता है :-- 


रलों से प्राप्त कुल आय (करोड़ रुपयों में) 
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१९७१-७२ ई० के बजट के अनुसार रेलो से कुल प्राय: १०७३:२५ करोड रुपये की आय का 
अनुमान किया गया था | इसमें से ८८५४३ करोड़ रुपये व्यय होगा । इस प्रकार इस वर्ष में रेलों 
से कुल १६६९ करोड़ रुपये की शुद्ध आय की आशा की गई थी जिसमें से १७३'८ करोड़ रुपये 
सामान्य राजस्व को रेलें प्रदान करने को थों । 

रेलवे-दर सम्बन्धी नीति (९ »।४७५ रि७6५ ?०॥८५) : -रेलों के किराग्रे एवं भ'ड़े 
की दरों का देश के उद्योग, कृषि एवं वाणिज्य के विकास तथा स्वयं रेलों की वित्तीय स्थिति को 
सुटढ़ बनाने में बहुत अधिक महत्त्व है। भाड़े की दर अधिक होने पर इसका वस्तुओं के उत्पादन 
व्यय पर प्रभाव पड़ता है जिससे वस्तुएँ गहगी दो जाती हैं तथा औद्योगीकरण को प्रोत्साइन नहीं 
मिलता । इनका प्रभाव उद्योगों के स्वानीयकरण पर भी पड़ता है। इसो प्रकार रेलों का किराया 
अधिक होते से यातायात के अन्य साधनों को प्रोत्साइन भिलता है जिससे रेलवे को क्षति उठानी 
पड़ती है। अतः रेलों के भड़े तथा किराये की दर-सम्बन्पी नीति इस प्रकार की दोनी चाहिए जिससे 
रेलवे को भी लाभ तथा सा 4 ही देश की कृषि, उद्योग एवं वाणिज्य के विकास को भी पर्याप्त 
प्रोत्साहन मिले । " 

रेलवे-निर्माण के प्रारम्भिक काल में भारत सरकार रेलों की दरों के निर्धारण में कोई 
हस्तक्षेप नहीं करती थी। प्रत्येक कम्पनी अपनी इच्छानुसार अपनी दरों का निर्धारण करती थी 
जिससे दरों में घोर विषमता पायी जाती थी । १८८७ ० में सरकार ने दरों के निर्धारण के लिए 
दो सिद्धान्ध निश्चित किये--(क) राज्य द्वारा अध्कितम तथा ब्यूनतम दरें निश्चित की जायेगी, 
तथा (ख) राज्य इस बात को ध्यान में रखेगा कि रेलवे कम्पनियाँ किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था 
को अनुचित रियायत नहीं दे रही हैं । 

स्वतत्त्रता-श्राप्ति के पूर्व भारत में किराये तथा भाड़े की दरें देश के हितों के झन॒कूल नहीं 
थीं। अतः इनकी कड़ी छालोचना की जाती थी | इसके विरुद्ध प्रमुख अलोचना यह थी कि रेलों 
की दरों का निर्धारण कैंवल उनकी आय को ध्यान में रखकर ही किया जाता था । किराये की दरें 
इस प्रकार रखी जाती थीं जिससे कि भारतीय उद्योगों के विरुद्ध विदेशी उद्योगों को विशेष प्रोत्ताइन 
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मिलता रहे । उदाहरण के लिए, भारत से कच्चे माल के निर्यात तथा विदेशी माल के भायात को 
सस्ता बनाने के लिए रेलों ने देश के भीतर बन्दरगाहों तथा बन्ररगाहों से देश के अन्य उद्योगों के 
केन्द्रों तक किराया कम रब्ा था । इसके विरुद्ध दूपमरी आलोचना यह दी जातो थी कि दरों के 
निर्धारण में दूरी को ध्यान में रखा जाता था। इससे लम्बी यात्रा करने वालों तथा दूर तक 
सामान भेजने वालों को अधिक किराया देना पड़ता था। ब्लॉक रेट्स (8000: २८४) पद्धति के 
कारण भी असम्तोष था। इसके अनुसार छोटे-छोटे स्टेशन से जंकशन तक पहुँचने के लिए थोड़ी दूर 
का अधिक भड़ा देता पड़ता था। इसका उहं श्य जिस लाईन पर यातायात प्रारम्भ हुआ हो उसी 
पर उसे रोकना था जिससे वह दूसरी प्रतियोगी लाईन पर न चला जाय | साथ ही, विभिन्‍न 
कम्पनियों की दरों में भी विभिन्‍्तता पायी जाती थी। इस प्रकार दरों का निर्धारण बहुत ही 
दोषपूर्णं था। आकवर्थ समिति ने दरों के निर्धारण के प्रश्न पर विचार किया तथा एक दर 
स्यायालय (२४९४ [70ए॥4) को स्थापना का सुझाव दिया था। किन्तु, सरकार ने इसकी जगह 
१९२६ ई० में एक दर-परामशंदात्री समिति (२६९८४ 800$09 (०7४००) की नियुक्ति की 
जिससे इस सम्बन्ध में कोई विशेष उपयोगी कार्य नहीं हो सका। अन्ततः १९४६ ई० में एक दर 
न्यायालय की स्थापना की गयी । 


१६४८ ई० में भाड़े की दरों की भली-भाँति जाँच करने के पश्चात्‌ भाड़े की नयी व्यवस्था 
लागू की गयी । इस व्यवस्था में पुरानी शिकायतों को पूर्णतया निमूल करने का प्रयत्न किया 
गया। इसके पूर्व भाड़े को दरों के निर्धारण में फ्लेट प्रणा छठी का अनुसरण किया जाता था, किन्तु 
इसके बाद टेलिस्कोपिक प्रणाढी का अनुसरण किया जाने लगा जिसके अनुसार दूरी में वृद्धि के 
साथ-साथ किर!ये की दरों में भी कमी होने लगती है | कुछ कच्चे पदार्थों तथा खनिजों पर भाड़े की 
दरों को कम कर दिया गया । देश के उद्योग-घषम्धों के तेयार मालों के भाड़े को दरों में भी परिवत्तन 
किया गया । इन दरों में १ अप्रैल १९५१ ई० को कुछ गौर परिवत्तेन किये गये जिसके अनुधार 
बहुत-सी दरों का प्रमाणीकरण किया गया जिससे इनमें कुछ बुद्धि भी हुई। कोयले की दर में प्राय: 
३० प्रतिशत को वृद्धि को गयी । इस प्रकार आजकल रेलवे-दर के अन्तगगंत विभिन्‍न वस्तुओं के 
लिए १५ प्रकार की दरें तथा मालगाड़ियों से भेजने के लिए १३ प्रकार की बैगन की दरें हैं। दर 
के निर्धारण में टेलिस्कोपिक पद्धति का अनुसरण किया जाता है। इस पद्धति के अनुसार ज्यों-ज्यों 
दूरी बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों भाड़े को दर में भी कमी होती जाती है। अल, १९५४ ई० से 
भाड़े की टेलिस्कोपिक दरों में ओर अधिक कभी की गयी जिससे ज्यादा दूर तक माल भेजने की दर 
में और अधिक कमी हो गयी । 


जनवरी, १६४८ ई० से यात्रियों के लिए भी भारतीय रेलों में किराये की समान दर 
निश्चित कर दी गयी। १६५१ ६० में इन दरों में २० से २४ प्रतिशठ की घुद्धि की गयी । 
किन्तु अभी तक यात्रियों के किराये के निर्धारण में फ्लैट रेट का दी अनुसरण किया जाता था। 
१अप्रेछ, १६५५ ई० से यात्रियों के किराये में भी टेलिस्कोपिक पद्धति का अनुसरण किया जाने 
लगा। १४ सितम्बर, १९५६ ई० से यात्रियों के किराये पर एक प्रकार का विशेष कर 
(२4|७४89५ 7885था?८ स्व8 7४४) लगाया गया जिसके अनुसार १६ से ३० मील की दूरी तक 
यात्रियों के किराये पर ५ प्रतिशत, ११ से ५०० मील तक 2१५ प्रतिशत तथा ५०१ मील से 
अधिक की दूरी के लिए २० प्रतिशत का एक कर लगाया गया। १५ मील तक की 
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दूरी पर यह कर नहीं लगाया गया। शरप्रल, १६६५ ई० से पुतः रैलों के भाड़े की दरों में वृद्धि 
की गयी । पुनः छून, १९६७ हथा १६६८ ई० में रेलवे के किराये तथा भाड़े की दरों में वृद्धि की 
गयी । १९७० ई० में पुनः उच्च श्रेणी के भाड़े की दरों में वृद्धि की गयी । 
भारतीय रेल-व्यवस्था के पुनवेर्गोकरण से किराये तथा भाड़े में सुविधा हुई है। पुनवर्गी- 
करण के फलस्वरूप रेल का किराया निर्धारित करने का ब्राधघार सरल हो गया है तथा दरों में जो 
अध्यवस्था पायो गयी थी वह दूर हो गयी है। कि्तु हमारे देश में रेलों के भाड़े एवं किराये में गत 
कुछ दिनों से बराबर वृद्धि की जा रही है। यह भारत जसे निर्धन देश के लिए उचित नहीं जान 
पड़ता । 
पंचवर्षीय योजनाश्रों में भारतीय रेलें 
([70थ्था रिक्ञोी७४३५४ ॥ गिए& शटका 248) 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में रेलवे (२9७५5 | 06 था क्यंए० शर्या ए॥॥):-- 
प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने के १० वर्ष पूर्व से ही भारतीय रेल-व्यवस्था पर युद्ध एवं देश- 
विभाजन के फलस्वरूप भार बहुत अधिक बढ़ गया था। इससे सम्पूर्ण देश की रेल-व्यवस्था प्रायः 
अस्त-व्यरत हो गयी थी । अतः. प्रथम योजनाकाल में रेल-व्यवस्था के आघुनिकीकरण तथा प्रति- 
स्थापन पर अधिक जोर दिया गया था। प्रथम योजनाकाल में भारतीय रेलों के विकास पर वास्त- 
बिक व्यय ५२३७ करोड़ रुपये हुमा । योजनाकाल में १५८६ इंजन; ६१,२५४ मालगाड़ियों के डब्बे 
तथा ४७५८ यात्री गाड़ियों के डब्बे खरीदे गये | फिर भी योजना के अन्त भें ३०७ प्रतिशत इंजन, 
१९६ प्रतिशत मालगाड़ियों के डब्बे तथा ३३७ प्रतिशत <।त्री डब्बे पुराने पड़ गये थे जिनका 
प्रतिस्थापन आवश्यक था। प्रथम योजनाकाल को सबसे बड़ी विशेषता देश में इन सब चीजों के 
उत्पादन में वृद्धि थी। देश में प्रथम योजनाकाल में ५६६ रंल इंजन, ४३५१ यात्री डब्बे तथा 
४१,१६२ मालगाड़ी के डब्बों का उत्पादन हुआ था ।' 

प्रथथ योजनाकाल में १३०४ किलो मीटर लग्बी नयी रेल लाइनों का निर्माण किया 
गया तथा ३३० किछो मीटर हरुम्बी लाइनों को दुहरा बनाया गया। प्रथम योजनाकाल में 
भारतीय रेलों के ट्रैफिक में २४७ प्रतिशत को वृद्धि हुई। भारतीय रंलों का ट्रेफिक १९५०-५१ 
ई० में ६१ करोड़ टन से बढ़कर १६५५-५६ ई० में ११९१ करोड़ टन हो गया । साथ हो ट्रैफिक 
की पद्धति में धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ । इसमें औद्योगिक तथा खनिज-पदार्थों का महत्त्व दिन- 
प्रति-दिन बढ़ने लगा । इस प्रकार प्रथम योजनाकाछ में भारतीय रेलों की प्रगति संतोषजनक 
रही है । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रेलवे को प्रगति (20868 ० २७9४७५$ ॥॥ (॥6 
80000 ॥ए6 शक ?५॥):--द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रेल-व्यवस्था के विकास पर 
पर्याप्त जोर दिया गया था। द्वितीय योजना में रेलों द्वारा अनुमानतः ६१० छाख टन अतिरिक्त 
बोफ ढोने के फलस्वरूप रेल-व्यवत्या पर अधिक भार पड़ने की आशा की त्ाती थी । 
अत: द्वितीय योजनाकाल में रेलों के विकास पर कुल ६०० करोड़ रुपये व्यय का जायोजन था। 
साथ ही, ६३२५ करोड़ रुपये अपकर्ष कोष (रे ण439 096ए००ंथा०णा एणात) से व्यय किया 
जाने को था। किस्तु बाद में इसमें परिवर्तन किया गया तथा व्यय की रकम को बढ़ाकर ११२१५ 


3. ए२९एांह्ज ए पराह प्राश पाए ए०्का 2५30, 90. 230-236,. 


६१० भारतीय अथंशास्त्र 


करोड़ रुपये कर दिया गया | किन्तु द्वितोय योजना काल में रेलवे विकास के मद में केवल ८५७८'६ 
करोड़ रुपये, यानी कुल आयोजित व्यय का ८० प्रतिशत भाग ही व्यय किया जा सका | योजनाकाल 
में २२१६ इंजन; ७,७१६ यात्री डब्जे तथा ६७,६१६ मालगाड़ियों के डब्बे प्राप्त किये गये । 
द्वितीय योजनाकाल में चितरंजन के कारखाने से ८३१ इंजन तथा टेल्को (पृा३ साहष्ठागल्शाताए 30 
[.00००॥०४४७ ०१ ८०. ।.0) द्वारा मीटर गेज के २४६ इ जनों का उत्पादन हुआ । इसी प्रकार 
यात्री डब्बों तथा मालगाड़ियों के डब्बों के निर्माण में भी वृद्धि का आयोजन था जो प्राय: पूरा 
हो गया । 

द्वितीय योजनाकाल में १३११ किलोमीटर लम्बी नयी लाइनें बिछाई गयीं । इनके अतिरिक्त 
१५१२ किलोमीटर लम्बी लाइनों को दुददरा बनाया गया | द्वितीय योजनाकाल में प्राय: ३६२ 
किलोमोटर लम्बी रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया। यह देश की रेल-व्यधस्था के विकास में 
एक नया कदम था | साथ ही, लगभग १६०० किलोमीटर लम्बी लाइनों का डिजिलाईजेशन किया 
गया । द्वितीय योजनाकाल में यात्रियों एवं रेल कमंचारियों की सुविधा पर भी विशेष जोर दिया 
गया । योजना के अन्त में १९६०-६१ ई० में भारतीय रेलों की माल ढोने की क्षमता अनुमानतः 
१५'६ करोड़ टन हो गयी । 


तृतीय पंचवर्षीय योजना में रेलवे की प्रगति ([0०ए००फााथा। रण रेश्ोज498 
0 6 वात फए8 एल ऐ8॥ ):--तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी रेलवे के विकास पर 
पर्याप्त जोर दिया गया था । योजनाकाल में रलों के विकास के कार्यक्रम के परिणामस्वरूप 
रेलों की माल ढोने की क्षमता में १६६०-६१ ६ई० के १५६ करोड़ टन से बढ़कर १६६५-६६ ई० 
में २४५ करोड़ टन, यानी प्रायः ५८ प्रतिशत की वृद्धि की आशा थी । किन्तु १६६५-६६ ई० 
में रेलों की वास्तविक क्षमता अनुमानत: २०१३ करोड़ टन ही हुई । साथ ही, योजनाकाल में रेल 
के यात्रियों को ढोने की क्षमता में ३५८ प्रतिवर्ष की वृद्धि की आशा थी । तृतीय योजना काल में 
रेलवे विकास पर कुल १३२५*४ करोड़ रुपये व्यय किया गया । इसके अतिरिक्त रेलवे अपके 
कोष से ३३३७ करोड़ रुपये व्यय हुआ । योजवाकाल में संकटकालीन परिस्थिति के कारण रेलवे 
के ऊपर नयी जबाबदेही तया दावित्व आ गये जिहें पूरा नहीं होने से सम्पूर्ण आथिक व्यवह्या 
के बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका थी। रेलवे कर्मेचारियों को पे'शन देने कौ व्यवस्था 
के लिए १ अप्रेड, १६६४ ई० को एक रेलवे पे शन फंड का सृजन किया गया। तृतीय योजनाकारू 
में रेलवे विकाव के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यक्रम पूरे किये गये थे--बयोजनाकाल में १८०१ 
किलोमीटर लम्बी रेल लाइनों का निर्माण क्रिया गया । इसी प्रकार ३२२८ किलोमीटर लम्बी 
रेल लाइनों को दु६_्रा बनाया गया, १७४६ किलोमीटर लाइनों का विद्यतीकरण किया गया। 
योजनाकाल में ४८४४ रेलवे इ जन, ८०२९ यात्री डब्बे तथा १,४४,७८६ माल के डब्बे खरीदे गये। 

तीनों वाषिक योजनाओं (&॥्एएथ ?]975) की अवधि में १६६६-६६ ई०में रेलों के 
विकास के मंद में ५२५८ करोड़ रुपये व्यय किया गया । इस अवधि में १०६१ किलोमीटर रुम्बी 
लाइनों का निर्माण हुआ तथा ६०४ किलोमीटर लाइनों का विद्युतीकरण किया गया। 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रेलवे (रिक्ञीफ्३ए8 | [6 70फएफक सिर रद्दा 
?97):--चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रेलों के मार ढोने की क्षमता के १६६८-६९ ई० में २०४ 
करोड़ टन से बढ़कर १६७ -७४ ई# में ९८ से २६ करोड़ टन. होने का अनुभान है। चतुर्थ 


रेल-परिवहन ६११ 


पोजनाकाल में रेलों के विकास पर पाँच वर्षों में १०५० करोड़ रुपये व्यय का आयोजन है। इसके 
अतिरिक्त रेलवे अ्यकर्ष कोष से ५२५ करोड़ रुपये ब्यय की व्यवस्था है। योजनाकाल में १७०० 
किलोमीटर में बिजली से गाड़ी चलाने, ९८०० किलोमीटर डिजिलाईजेशन, १५०० किलोमीटर 
मीटर गेज की लाइनों को चौड़ी लाइनों में बदलने तथा १८०० किलोमीटर लाइन को दुद्दरा करने 
का आयोजन है। साथ ही योजनाकाल में १२५६ इंजन, १,०१,५६२ माल गाड़ी के डब्बों, तथा 
७२६६ यात्री डब्बों को प्राप्त करने का आयोजन है। योजनाकाल में नयी लाइनें बिछाने पर 
उतना अधिक जोर नहीं दिया जायगा । 

निम्नांकित तालिका से पंचवर्षीय योजनाओं में रेलों को प्रगति का अन्दाजा लगता है :--- 


पंचवर्षीय योजनाओं में रेलों की प्रगति 


























8] वाषिक चतुर्थ 

केक का तृतीय मोजनायोजनाएँ | योजना 
विस शी मििशिशशिििलशि्िि जम शिशिमिटिक लि मल _.._. १९६६-६९[ (लक्ष्य) 
नई लाइने (कि० मी०) १३०४ १३११ (८५०१ १,०६१ 
दुह्री की गयी छाइनें (कि० मी०) १३७० १४१२ १२२५| १,२६८ (८०० 
लइईनों का विद्युतीकरण (कि० मी०) “-+ ३६१४ १७४६ ६०५७ १७०० 
डब्बों तथा इंजन का निर्माण एवं प्राप्ति 
इंजन १५८०६| २२१६ १८६४ ८७७ १२५६ 
यात्री -डब्बे ४७५८५|। ७७१८। 5,०१६९| ३,७६४ ७२३६ 
माल-डब्बे_ । ६१,२५४ ९७,६५६| (,४४,३१७/ ४५,७८९/१,०१,५३२ 


निष्कर्ष :---इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं में रेलों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया जा 
रहा है । किन्तु देश में रेलवे विकास के सम्बन्ध में हमारे सामने कुछ प्रमुख कठिनाइयाँ हैं। सर्वप्रथम 
तो भारतीय रेलों में आज भीड़ की समस्या एक प्रमुख समस्या है। चोड़ी गेज की छाइनों (97080 
80920) में भीड़ की मात्रा अनुमानतः १३ प्रतिशत तथा मीटर गेज की लाइनों में ६० प्रतिशत 
है। द्वितीय योजवाकाल में ५ वर्ष के अन्तगंत १५ प्रतिशत अतिरिक्त यात्रियों के ढोने की व्यवस्था 
की गयी थी, किन्तु योजना में यात्रियों की संख्या में इससे अधिक वृद्धि हो गयी | तृतीय पंचवर्षीय 
योजना में भी यात्रिथों को संख्या में ३ प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि का ही अन्दाजा लगाया गया था । 
यह भी पूरा नहीं हो सका । अतएवं भीड़ की समस्त का समाधान नहीं हो सका। इस प्रकार भार- 
तीय रेलों में यात्रित्रों की विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए भीड़ की समस्या का समाधान अनिवार्य 
है। रेलवे के विक्नास के सम्बन्ध में दूसरी कठिनाई आवश्यक सामग्रियों के अभाव की है। देश में 
लोहा तथा इस्पात, सीमेंट एवं स्‍लीपर आदि श्लावश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं जिससे इस सम्बन्ध 
में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विदेशी विनिमय के अभाव का भी रेलवे 
के विकास पर प्रभाव पड़ता है । 


विशेष अध्ययन-सूची 
. 8. #&., &0ए880978 ४ ॥7875907 702ए९७0097060( |0 ॥70॥8. 
2. शिक्षाधातह 0ाप्णांध्शंणम. : वफणात रात ०एात -ए७ ह९३० 2808- 
3, गगन र6००४ 0० 6 एणग्राया66 ०ा एथ्राइ०00 एऐ०व९०ए ॥॥0 (0०- ०ता9007- 


हा] ्े | 


अध्याय : ३७ 


यातायात के साधन---सड़कें 
(7१0805) 


भारत की आथिक व्यवस्था में सड़कों का महत्त्व (7070९ ० २0805 ॥ 
(6 ९००॥०79 ० 708) :--किसी देश की आथिक व्यवस्था में सड़कों का विशेष महत्त्व 
है। नगरों तथा गाँवों के आथिक एवं सामाजिक विकास में सड़कों का समान रूप से मह्दत्त्व है। 
वास्तव, में किसी राष्ट्र की सम्पूर्ण सामाजिक एवं आधिक प्रगति सड़कों के निर्माण में ही निहित 
है | सड़कें हमारे देश एवं समाज की प्रारम्भिक आवश्यकताओों की पूति करती हैं क्योंकि यातायात 
के अम्य साधनों--रेलवे जल-मार्ग तथा वायु-मार्ग आंदि की सफलता भी बहुत अंशों में सड़कों 
पर ही आधारित है। अत: यातायात के विभिन्‍न साधनों के पूरक के रूप में सड़के महत्त्वपूर्ण कार्य 
करती हैं। संक्षेप में, यह कद्टा जा सकता है कि राष्ट्र की सम्पूर्ण सामाजिक एवं आधिक प्रगति 
सड़कों के निर्माण में ही निहित है । 

भारत जैसे कृषि-प्रधान देश के लिए सड़कों का महत्व श्रोर भी अधिक है। देश के प्राय: 
साढ़े पाँच लाख ग्रामों का आपस में सम्बन्ध जोड़ने तथा नगरों से इनका सम्पर्क स्थापित करने के 
लिए सड़कें अति आवश्यक हैं। यदि देश के विशाल साधन एवं जनराशि का प्रभावपूर्ण तरीके से 
उपयोग करना है तो देश में सड़कों का विकास अनिवाय है । 


सड़कों से कृषि के क्षेत्र में बुद्धि में विशेष सहायता मिलती है। इनके निर्माण से हमारे देश 
में कृषिब्भूमि की मात्रा में अनुमानतः २० प्रतिशत तक की चृद्धि की जा सकती है। देश में आज 
भी बहुत-सी ऐसी भूमि है जिन पर सड़कों के अभाव में कृषि-कार्य प्राय: असम्भव हो जाता है। 
सड़कों के अभाव में किसान न तो अपनी वस्तुओं को बाजार पहुंचा सकता है और न वह अपनी 
आवश्यकत्ता के लिए उत्तम बीज, खाद एवं सुधरे हुए ओऔजार ही प्राप्त कर सकता है । 

उद्योग-पम्घों के क्षेत्र में भी सड़कों का महत्त्व कोई कम नहीं है। किसी भी देश के औद्योगी- 
करण में सड़कें धिशेष रूप से सहायक द्वोती हैं। इनके द्वारा कच्चे माल कारलानों तक तथा 
कारखानों की बनी हुई वस्तुएं उनके उपभोक्ताओं तक सुगमतापूर्वक पहुँचाई जा सकती हैं। देश में 
उद्योगों के विकेन्द्रीकरण तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण सड़कों द्वारा ही 
तैयार किया जा सकता है। 

सड़कों का महत्त्व वाणिज्य-ध्यापार के क्षेत्र में भी अत्यधिक है। अच्छी सड़कें देश के 
वाणिज्य-व्यापार को भी प्रोत्साहित करती हैं! इससे श्रमिकों की गतिशीरूता में वृद्धि होती है 
जिससे उद्योग-पन्धों को सुगमतापूर्वक श्रमिक मिल जाते हैं। सड़क-निर्माण तथा मरम्मत के 
काय॑ में देश के बहुत-से व्यक्तियों की रोजी मिलती है जिससे देश में बेकारी की समस्या के 
समाधान में भी ये सहायक होती हैं। देश के भिन्न-भिन्न भागों में अकाल के प्रकोप को दूर करने 
में भी सड़कों का विशेष महत्व है। सड़कें प्रामाणिक एकता एवं सांह्कृतिक विकास की वृद्धि में भी 
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सहायक होती हैं। देश की सुरक्षा एवं सामरिक दृष्टि से भी भारत में सड़क यातायात का विशेष 
महत्व है। भारत एक विशाल देश है जिसको तुलना एक उपमहद्दादह्वीप से की जा सकती है। ऐसी 
स्ग्रति में इसकी सीमाओं पर सभो जगह फोज रखना सम्भव नहीं है। अतएवं देश की सुरक्षा 
चारों तरफ सीमा पर अच्छी सड़कों के निर्माण पर हो निर्भर करती है । 

इस प्रकार देश की उन्नति, शिक्षा के प्रसार, सुरक्षा, सामाजिक एकता एवं समानता, 
शान्ति, सन्‍्तोष एवं सांस्कृतिक विकास आदि सड़कों पर निभेर है । 


भारत में सड़कों की वत्तमान स्थिति 
(06827 ?0थं।॥07 0 २080$ ॥॥ ॥॥0॥9) 
किन्तु देश के आथिक एवं सामाजिक जोवन में सड़कों के इतना मद्त्त्वपूर्ण स्थान द्ोने पर भा 
हमारे यहाँ सड़कों का बहुत अधिक अभाव है । १९०० ई० में यहाँ कुड ७१ हजार कि० मी० लम्बी 
सड़कें थी। प्रथम योजना प्रारम्भ होने के पूर्व देश में सड़कों की लम्बाई १६५०-५१ ई० में ४ ० 
हजार कि० मी० हो गयो। प्रथम योजना के अन्त में ३१ मार्च, १६९५६ ई० को सभी प्रकार की 
सड़कों की लम्बाई बढ़कर ४६८ हजार कि० मी० तथा १६६६ ई० में ६६३ हजार कि० मी . हो 
गई । इसमें कच्ची एवं पक्की सड़कों को लम्बाई निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :-- 


भारत में सड़कों की लम्बाई (कि० मी०) 








१९४७ १९५१ १६५६९ १६६१ १९६६ को 
पक्की सड़कें. १४५९८ १५७९० १८रे० २३०८ २८३० 
कउठची सड़के २४२४ २४२*९ २१५'३ ४७६ ५५१२ 
कुल ३८५'२ ३६९९६ ४९८ ३ ६७८*८ परे४ 











भारत जैसे विशाल देश जिसका क्षेत्रफल ३२,६८,०६० वर्ग कि० मी० तथा जनसंख्या 
५५ करोड़ है, सड़कों को यह लम्बाई निश्चय द्वी अपर्याप्त है। अन्य देशों की तुलना में भारत में 
सड़कों के अभाव का अन्दाजा निम्नलिखित तालिका से छगता है :-- 


१६६७ में विभिन्‍न देशों में सड़कों की लम्बाई 


देश प्रति १००० वर्ग कि० भी० प्रति एक लाख जन- 

में सड़कों की लम्बाई संख्या पर सड़कों की 

( कि० मी० में) लम्बाई (कि० मी० में) 
जापान २६८ १००१ 
इंगलेंड १४२ ६३५ 
संयुक्त राज्य अमेरिका ध्डे ३०२२ 
फ्रांस २६१ २५६५ 
भारत २७ १७३ 


उपरोक्त तालिका से भारत में सड़कों की अपयप्तिता स्पष्ट हो जाती है। वास्तव में, भारत 
जैसे विशाल देश में सड़कों का द्रुतगति से विकात हरेक हष्टिकोण से आवश्यक है । 


६१४ भारतीय अथंशास्त्र 


सड़कों का विकास 
((02५ए८॥0777९7[ ० २0805$) 


प्राचीन काल में भारतवासी सड़कों के महतत्त्पर अधिक जोर देते थे। चढद्रगुप्त मौये, 
अशोक महान्‌ ओर शेरशाह जैसे राजाओं के शासनकाल में सड़कों का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ 
था, किन्तु ब्रिटिश शासनकाल के प्रारम्भिक वर्षो में सड़कों के विकास पर कोई विशेष ध्यान नहीं 
दिया गया था। कम्पनी एक व्यावसायिक संस्था थी, अतः इसने सड़क के निर्माण को महत्त्व 
नहीं दिया । कम्पनी के शासनकाल में जो कुछ काम इस दिशा में किये गये उसका श्रेय व्यक्तिगत 
प्रयत्नों को ही है। लाड विलियम बेंटिग ने ग्रे ड ट्रक रोड के निर्माण को पूरा कराया जिससे 
पेशावर, दिल्‍ली एवं कलकत्ता को एक-दूसरे से सम्बद्ध किया गया। फिर भी; कम्पनी ने भारत में 
सड़कों के निर्माण में कोई विशेष अभिरुचि नहीं दिखलायी । 


भारत में लार्ड डलहौजी के समय से सड़कों के निर्माण का एक नया युग प्रारम्भ हुआ। 
डलहौजी ने रेल-निर्माण को तरह सड़क-निर्माण की नीति पर भी पूरा-पूरा ध्यान दिया | इस 
काय के लिए १८५५ ई० में प्रत्येक प्रान्तों में एक-एक सा जनिक कार्य विभाग (?फ्र/0 ५४०४६ 
06/900॥6॥) को स्थापना की गयी । इससे देश में सड़क-निर्माण को बहुत अधिक प्रोत्साइन 
मिला। किन्तु इसके बाद रेलों के प्रसार से सड़क-निर्माण के काये में कुछ शिथिलता-सी आने 
लगी । इसके बाद देश में जो कुछ सड़कों का निर्माण हुआ, वह रेलों के असार के पा णामस्वरूप 
ही हुआ। रेलों की सामग्री, माल तथा यात्रियों को स्टेशन तक पहुँचाने के लिए, यानी रेलों के 
सहायक रूप में सड़कों की आवश्यकता पड़ने लगी । देश के आन्तरिक भाग से समान एवं यात्रियों 
को सालों भर ढोने के लिए पक्‍की सड़कों की आवश्यकता तीब्र हो गयी । किन्तु, रेलों के विस्तार 
से होने वाले लाभ को ध्यान में रखकर सरकार ने सड़कों के निर्माण को ओर कम ध्यान देना 
प्रारम्भ कर दिया । 

प्रथम महायुद्ध काल तक देश में सड़कों के निर्माण में केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकारें 
विशेष अभिरुचि नहीं लेतो थीं। किन्तु युद्ध के बाद मोटर गाड़ियों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप 
सरकार का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आक्षित होने लगा । सन्‌ १९२७ इं० में डा० एम० 
आर० जयकर के सभापतित्व में एक सड़क-विकास समिति (२०४० 700ए९७०एश५॥४ (०7४66) 
की नियुक्ति हुई जिसका उद्देश्य सड़कों के विकास के लिए वित्तीय व्यवस्था की जाँच करना था। 
इस समिति के सुझावों के आधार पर १६२६ ई० में एक केर्द्रोय सड़क विकास कोष! (मां 
7०80७ ॥00ए८०णआला। #प्रा0) का निर्माण किया गया। पेट्रोल पर लगाये जाने वाले कर में 
से २ आने प्रति गेंलन काटकर इस कोष में जमा किया जाने लछगा। बाद में इसे २३ आने प्रति 
गैलन कर दिया गया। इस कोष से प्रान्तीय सरकारों को सड़क-निर्माण काय॑ के लिए वित्तीय 
सहायता दी जातो थी, किन्तु कोष की स्थापना से सड़क विकास में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। 
प्राम्तीय सरकारों ने अपनी आय से इस कार्ये पर खर्चे करना बम्द कर दिया। द्वितीय महायुद्ध 
काल में सड़कों का महस्व बहुत बढ़ गया। सेना के आवागमन प्षया युद्ध की अन्य आवश्यक 
सामग्रियों को छलानें भौर ले जाने के लिए मोटरों की आवश्यकता बढ़ गयी जिससे सड़कों के विकास 
को ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ । अतः, युद्ध-काल में पुरानी सड़कों की मरम्मत के साथ- 
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साथ नयी सड़कों के निर्माण पर भी सरकार ने पूरा जोर दिया । देश की पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों 
ही सीमाओं पर सड़कों का विस्तार और सुवार हुआ। फिर भी, देश में सड़कों की प्रगति को 
संतोषजनक नद्टीं कहा जा सकता है। १६८० से १९४५ ई० के बीच हमारे देश में केवल ६०, 
५३५ मील लम्ब्री सड़कें बनायी गयीं जिपमें केवल ३१,६६० मील सड़क पक्की थीं। इस प्रकार 
४५ वर्षों में भारत में जितनी सड़कों का निर्माण किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने उतनी सड़कें 
२ वर्षो से कम की अवधि में ही बना ली थी । इससे देश में सड़क-विकास के कारये में शिथिलता 
स्पष्ट हो जाती है। भारत जैपे विशाल जनसंरुपा एवं क्षेत्रफल वाले देश के लिए अधिकाधिक 
मात्रा से सड़कों को सुविधा प्रदान करना देश के आशिक विकास के लिए अति आवश्यक हो 
जाता है | 
नागपुर सड़क योजना 

सारांश यह है कि द्वितीव मह्द युद्ध के पूर्व भारत में सड़कों को स्थिति बड़ी असन्तोपज्ननक थी । 
इस समय तक सड़क विकास के काये का सारा दायित प्रान्तीय सरकारों पर था । केन्द्रीय सरकार का 
कार्य केवल इन्हें कुछ वाषिक अनुदान देने तक ही सीमित था। किल्तु, युद्ध की विशेष परिस्थितियों ने 
भारत सरकार का ध्यान देश में सड़क-निर्माण की ओर बरबस आकर्षित किया | सड़कों के भावी 
विकास के प्रश्त पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने सन्‌ १९४३ ई० में नागपुर में प्रास्तों के 
मुख्य इंजीनियरों का एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें सड़कों के भावी विकास पर विवार किया 
गया। इस सम्मेलन में सड़कों के विकास के लिए एक दसवर्षीए योजना तंथार की गयी जिसे नागपुर 
सड़क योजना कहते हैं । 

हस सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि भारत में सडकों की समस्या स्थानीय दृष्टिकोण 
से ही नहीं वरनू राष्ट्रीय संदर्भ में देवी जानो चाहिए । इमपे देश में सड़कों का असंतु लित विस्तार 
रुक जायगा । नागपुर योजना के अन्तगंत सड़कों का वर्गीकरण भी एक नयथे दृष्टिकोण से किया 
गया । इसका उदं श्य यह था कि वर्गीकरण इस प्रकार से होना चाहिए कि प्रस्येक वर्ग की सड़क 
के लिए कोई निश्चित रूप से उत्तरदायी ठह्वराया जा पके । इस दृष्टिकोण से सड़कों को निम्न- 
लिखित चार वर्गों में विभाजित किया गया :-- 

(१) राष्ट्रीय सड़क (४००४ सांह॥98५७) -- राष्ट्रीय सड़कें वे सड़कें हैं जो र/ज्यों की 
राजधानियों, बड़े-बड़े बन्दरगाहों एवं प्रमुख ध्पावसायिक केछ्द्रों को मिलाती हैं तथा अन्य देशों की 
सड़कों से सम्बन्ध स्थापित करती हैं। इस वर्ग के अन्तगंत सैनिक महत्त्व की सड़कें भी सम्मिलित 
हैं। वे सड़कें भी मुख्यतः पक्की होंगी तथा इनके निर्माण, सुधार एवं मरम्मत के लिए केन्द्रीय 
सरकार उत्तरदायी होगी । 

(२) राजकोय सड़कें (?०णाणंद्ा प्रांहाए9५8) ;-- राजकीय सड़कों के अच्तगंत 
राज्यों की प्रमुख सड़कें हैं जो राज्यों में वाणिज्य एवं व्यापार के प्रमुतल साधन के रूप 
में काय करतो हैं। ये विभ्ि्त जिलों के प्रमुख शहरों तथा राज्य के नगंरों को राष्ट्रीय 
सड़कों से मिलाती हैं। राजकीय सड़कों के निर्माण तथा मरम्मत का उत्त रदायित्व राज्य सरकारों 
का होगा । 

(३) जिले की सड़कें (08070 ]२०805$) :--जिलछे की सड़कों के अन्तर्गत वे पारी मडक़ें 
हैं जो जिले के उत्पादन-क्षेत्रों को मंडियों से अथवा राजकीय सड़कों या रेल स्टेशनों से मिलाती हैं । 


६१९ धारताौय अथंशारुत्र 


इनके अम्तगंत पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की सड़कें हैं। इनके निर्माण एवं मरम्मत का उत्तर- 
दायित्व जिला बो्डों पर होगा । 

(४) गाँव की सड़क (५॥॥४४० 7१००05) :--- सबसे अन्त में गाँव की सड़कें हैं जो एक 
गाँव से दूसरे गाँव को मिलाती हैं। इनका सम्बन्ध समीप की जिला-सड़कों एवं राजकीय पथों से 
भी होता है। इस प्रकार को सड़कें अधिकांशतः कच्ची होती हैं तथा इनका निर्माण एवं मरम्मत 
गाँववालों के सहयोग से ही होता है । इसकी देख-रेख की जिम्मेवारी ग्राम पंचायतों की है । 

नागपुर योजना के अन्तगंत देश में सड़कों के प्रतार के लिए एक योजना तैयार की गयी 
जिसमें विभिन्‍न प्रकार की सड़कों की लम्बाई को बढ़ाकर निम्न प्रकार! से करते का आयोजन था:--- 


नागपुर सड़क योजना 




















मेड सड़कों की लम्बाई व्यय हे 
का (मीलों में) (करोड़ रुपये में) 
१. राष्ट्रीय सड़कें (]३४(०॥७। र80999५8) । १६,६०० ३९,० 
राष्ट्रीय अनुयान (७॥0॥8! ॥7७$) ४,९५० २.५ 
२, राजकीय सड़के (20शांगरटं4! 02॥99 98) ५३,९५० १००.३ 
है. जिला को सड़क -- बड़ी ((४]०) ४९,८०० ५१.४ 
जिला की सड़कें--छीटी (|(807) ८३,००० ६६.४ 
४ गाँव की सड़कें (५४४० 7२०४05) १,२३,५०० २४.७ 
५. युद्ध काल में पिछड़े हुए काय॑ (876&5 ० ७) ९22 ८.३ 
६. पुलों का निर्माण (809278) ३७,४ 
७. भूमि-प्राप्त करना ([.80 80(एंआ।07) क्‍ ४१.४५ 
कुल | बै३१,.००० | ७१.४ 


उक्त ३,३२१,००० मील लम्बी सड़कों में से १,२३,००० मील पक्की तथा २,०८५,००० मील 
लम्बी कच्ची सड़कों के निर्माण का आयोजन था। किक्‍्तु, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में देश 
में कुल ३,२०,५२२ मील हम्बी सड़कें थीं जिनमें से १,३६,१७० मोल पक्‍की तथा ॥,६५,३५२ 
मील लम्बी कच्ची सड़कें थी ।? इस प्रकार प्रथम योजना के अन्त तक भी नागपुर योजना के 
अन्तगंत निर्धारित लक्ष्यों को पूत्ति नहीं हो सको तथा पक्की सड़कों की लम्बाई लक्ष्य से प्रायः १ 
हजार मील कम और कच्ची सड़कों की लम्बाई लक्ष्य से प्रायः १०,००० मील कम थी | 

नागपुर सम्मेलन में एक केन्द्रीय सड़क परिषद्‌ (0&4। 7080 8020) की हथापना का 
सुझाव दिया गया था। इस परिषद्‌ को यथेष्ट मात्रा में अधिकार प्रदान करने की सिफारिश भी की 


. नागपुर सड़क योजना! के अन्तगंत अविभाजित भारत में १० वर्षों को अवधि में ४४८ 

? रोड़ रुपये के व्यय से सड़कों की लम्बाई को बढ़ाकर ४,००,००० मील करने का श्रायोजन था | 

विभाजन के पश्चात्‌ इसे भारतीय संघ के लिए तैयार किया गया जिसके अनुसार ३७१.५४ करोड़ 

| के व्यय से भारत संघ को सड़कों की लम्बाई को बढ़ाकर ३,३१,००० भील करने का आयोजन 
या गया । ्््ि 


2. २०शं6छ ० प6 धाआ क्‍पए6 एटा शिक्षा--7, 255. 





सड़क-यातायात॑ ६१७ 


गयी थी जिससे यह सड़क-निर्माण की योजना एवं प्रशासकीय नीति के सम्बन्ध में निष्पक्ष होकर 
काये कर सके । नागपुर सड़क योजना का प्रमुख उद्दं श्य यह था कि देश का कोई भो विकसित कृषि- 
क्षेत्र मुख्य सड़क से ५ मोल की दूरी तथा साधारण ग्रामीण क्षेत्र २० मील से अतिक को दुरी पर 
नहीं स्थित होना चाहिए । 
भारत सरकार ने अप्रैल, १९४७ ई० से नागपुर सड़क योजना के भाधार पर १३,४०० 
मील हरुूम्बी राष्ट्रीय सड़कों का भार ख्॒यं ले लिया तथा राष्ट्रीय सड़कों के विकास के लिए ३६ 
करोड़ रुपये के व्यय की एक पंचवर्षीय सड़क-योजना तैयार की गयी। इस योजना के बअन्तगंत 
१६०० मील लम्बी इस प्रकार की सड़कों के निर्माण को व्यवस्था थो जिससे विभिन्‍न क्षेत्रों का 
मुख्य सड़कों से सम्बन्ध स्थापित किया जा सके । साथ ही, इसमें छोटे-छोटे पुलों के अतिरिक्त 
१५० बड़े-बड़े पुलों के पुनर्निर्माण का भी आयोजन था। भारत सरकार को तरह राज्य परकारों 
ने भी १९४७ ई० में १२० करोड़ रुपये की लागत से एक पंववर्षीय सड़क योजना का निर्माण 
किया । इसके अन्तगंत ८०,००० मील हुम्बी सड़कों के निर्माण का आयोजन था । किन्तु, 
कैन्द्र एवं राज्य सरकारों की इन योजनाओं के लक्ष्य पूरे नहीं हो सके तथा पाँच वर्षों में केन्द्रोय 
सरकार ने केवल ९ करोड़ रुपये एवं राज्य सरकारों ने प्रात करोड़े रुपये व्यय किया । केन्द्रीय 
योजना के अन्तर्गत केवल १६० मील लम्बी सड़कों, १७ बड़े-बड़े तवा अनेक छोटे-छोटे पुलों का 
निर्माण हुआ एवं १३१५ मोल लम्बी सड़क का घुधार किया गया । इस प्रकार सड़क-विकास 
योजना के काय॑ में वांछित सफलता नहीं प्राप्त हो सकी । इसके बहुत्-से कारण थे जिनमें निम्न- 
लिखित प्रमुख हैं--(१) देश-विभाजन एवं इसके फरुस्वरूप उत्तन्त हुई अध्यवस्या, (२) सड़क- 
निर्माण सम्बन्धों सामग्रियों, जैसे सीमेंट तथा लोहा आदि का अभाव, (३) वित्तीय कठिना इयाँ जिनके 
फलस्वषप केन्द्र ने सड़क-निर्माण के लिए राज्यों को वित्तोग् सहायता देना बन्द कर दिया, (४) भूमि- 
प्राप्ति ([.870 ॥०१ण०ंंआ।07॥) करने में विलम्ब; तथा (५) सड़कों के विकास के प्रति अधिकांश राज्य 
सरकारों की उदासीनता। उक्त कारणों से केरद्र तथा राज्यों की योजनाओं के लक्ष्य पूरे नहीं किये 
जा सके । 
पंचवर्षीय योजनाओं में सड़कों का विकास 
(06ए2८०%॥०॥ ० 7२०४०$ ॥0 [78 ४८६४ 8) 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में सड़कों की प्रगति! (0८ए००फञशा। ० रि०३०६४ ग ॥6 
घाडई फाए6 शल्य ऐ।॥) :--प्रथम पंचवर्षीय योजना में सड़कों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया 
गया था । प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में सड़क-विक्राप का कार्यक्रम नागपुर सड़क योजना 
पर भ्राधारित था । योजना प्रारम्भ द्वोने के पूर्व देश में कुल प्रायः १५७ हजार कि० मी० हुम्बी 
पक्की हथा २४३ हजार कि० मो० हूम्बी कच्ची सड़कें थों। योजनाकाल में सभी प्रकार की प्राय: 
२६ हजार कि० मोौ० पक्‍की तथा ७२ हजार कि० मी० कच्ची सड़कों का निर्माण किया गया। 
प्रथम योजनाकाल में केन्द्र की सड़कन्योजना के अन्तगंत निम्नलिखित तीन श्रेणी की सड़कों के 
निर्माण एवं सुधार की व्यवस्था थी--(१) राष्ट्रीय सड़क, (२) अन्तर-राज्य (७-४७) 
क्रथवा आध्िक महत्त्व की सड़कें, तथा (३) अस्य सड़कें । राष्ट्रीय सड़कों (]२४४॥०४७| 879998) के 


, रिहा ण चाह लाश 7४6 १९३४ 00, 90. 235 38. 


६१६ भारतोय अथंशास्त्र 


निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तग्त प्रथम योजनाकाल में १००० कि० मी० छम्बी सड़कों 
एवं ३० बड़े-बड़े पुलों का निर्माण हुआ तथा ३८०० कि० मी० छम्बी सड़कों का सुधार किया गया । 
इसके अतिरिक्त केम्द्रोय सरकार ते अन्य सड़कों (0086 70908) के कार्यक्रम के अन्त गंत ३४० 
कि० मी० लम्बी सड़कों का निर्माण तथा ४० कि० मी० लम्बी सड़कों का सुधाय किया गया। 
१९५२-५३ ई० में रोजगार के साधनों में वृद्धि के उहं श्प से भारत सरकार ने अन्तर-राज्य अथवा 
आर्थिक महत्त्व की सड़कों के निर्माण का एक विशेष कार्यक्रम अपनाया जिसके अन्तगंत प्रथम 
योजना के अन्त तक २०० कि० मी० लम्बी नयी सड़कों का निर्माण तथा ८०० कि० मी० लरुम्बी 
पुरानी सड़कों का सुधार किया गया। साथ हो, सामुदायिक विकाप्त कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय 
विस्घार सेवा-कार्यक्रम के अन्तगंत बहुत-सी ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं सुधार किया गया। 
प्रथथ योजनाकाल में सड़क-विकास कार्यक्रम पर अनुमानतः: ५५ करोड़ रुपये व्यय किया गया तथा 
कुल ३६ हजार कि० मो० लम्ब्री पक्‍की एवं ७२ हजार कि० मी० लम्बी कच्ची सड़कों का निर्माण 
किया गया । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड्कों की प्रगति (0०ए७०फञापशा। ० रि०80$ ग॥ 06 
6९००70 [0ए6 ४९४० 47) ;--द्वितीय योजना में सड़कों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया 
था। योजनाकाल में सड़क-विकास कार्यक्रम पर पाँच वर्षों में कुल २४२ करोड़ ढाया, यानी योजना 
के कुछ व्यय का प्राय: ५१ प्रतिशत भाग व्यय किया गया । इसके अतिरिक्त योजनाकाल में केन्द्रीय 
सड़क कोष ((८गा8 7२080 77४०) से इप कार्य के लिए २५ करोड़ रुपये उपलब्ध होने का 
अनुपभान था । 


द्वितीय योजनाकाल में राष्ट्रीय सड़कों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत १६२० कि० मी ० 
लम्बी नई सड़कें जिनमें से ६७५ कि० मी० प्रथम योजनाकाल में शुरू की गई थीं, तथा ६० बड़े- 
बड़े पुलों के निर्माण, ६४ हजार कि० मी० सड़कों के सुधार तथा २४०० किलोग्रीटर सड़कों को 
चोड़ा करने का आयोजन था । साथ ही, राष्ट्रीय सड़कों के निर्माण का कार्य जारी रखने का आयोजन 
था । योजनाकाल में इस कार्यक्रम के अन्तगंत २४० कि० मी० लम्बी० नयी सड़कों के निर्माण तथा 
८०० कि० मी० हम्बी सड़कों के सुधार का भ्रायोजन था । अन्तर-राज्य ([7/0-8/800) भथवा भाधिक 
महत्त्व को सड़कों के विकास कार्यक्रम के अन्तगंत द्वितीय योजनाकाल में २०,६०० कि० मी० लम्बी 
नयी सड़कों के निर्माण को व्यवस्था थी । 


द्वितीय योजनाकाह में सभी सड़क-विकास कार्यक्रम के अन्तगंत कुल प्रायः ५३ हजार 
कि० मी० लम्बी पक्‍की तथा १५८ हजार कि० मी० लम्बी कच्ची सष्ठकों का निर्माण किया गया । 
इसके अतिरिक्त वत्तमान सड़कों में भी सुधार किया गया । द्वितीय योजदा के अन्त तक पक्‍की सड़कों 
की लम्बाई २३५८ हजार कि० मी० तथा कच्ची सड़कों की लम्ब।ई ४७३३ हजार कि० मी० 
हो गयी । इस प्रकार योजनाकाल के अन्त में नागपुर सड़क योजना के लक्ष्य से भी अधिक सड़कें 
ही गयीं । 


.. तृतीय पंचवर्षीय योजना में सड़क-विकास काय॑े की प्रगति (?०ह86४ ० २0४6 
छ७थ४०फुएला | 06 प्रशाद ९७. ४6७ ?4॥) :--तृतीय पंचवर्षोाय योजना में सड़क- 


सड़क-यातायात ६१९ 


विकास के कार्यक्रम के अन्ठगंत ४० हजार कि० मी० नयी पक्की सड़कों के निर्माण का आयोजन 
था । तृतीय योजनाकाल में पाँच वर्षों में सड़क -विकास कार्यक्रपष पर पहले २७२ करोड़ रुपये व्यय 
की व्यवस्था थी जब कि अनुमानित व्यय इस मद में ४४० करोड़ रुपये हुआ । ३१ मार्च १६६६ ई० 
को पक्की सड़कों की लम्बाई योजना के प्रारम्भ भ॑ २२६ हजार किलोमीटर से बढ़कर २८५ हजार 
किलोमीटर तथा कच्ची सड़कों की लम्बाई ४७३ हजार कि० मी० से बढ़कर ६७८ हजार क्रि०्मी० 
हो गयी । 

भारत में सड़कों की कुल लम्बाई १६५१ ६० में ४०० हजार कि० मी> से बढ़कर १९६६ 
ई० में ६६३ हजार कि० मी० हो गयी, यानी १५ वर्षों में प्राय: ८९ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस बीच 
पक्की सड़कों की लम्बाई १९५१ ई० में १५७ हजार कि० मी० से बढ़कर १९६६ ई० में २८५ 
हजार कि० मी० द्वो गयी ।' शेष सड़कें कच्ची हैं । 

सड़क विकास की २० वर्षीय योजना (॥४७॥आ9 श९क्ा$ १०३० [00९६०आला। ९&॥):- 

१६६१ ई० में हो सड़क विकास को एक २० वर्षीोव (१६६१-८१ ई० ) दीघंकालीन योजना 
तेंपार की गयी है जिसका उद्देश्य २० वर्षों में प्रत्येक गाँव को (क) विकसित क्ृषि-क्षेत्र में पक्की सड़क 
से ६ कि० मी० तथा कच्ची सड़क से २१५ कि० मी० की दूरी, (ख) अर्द्ध-विकसित क्षेत्र में पक्की 
सड़क से १३ कि० मी० तथा कच्ची सड़क से ५ कि० मी० की दूरी, एवं (ग) अविकसित तथा गेंर 
कृषि क्षेत्र में पक्की सड़क से १६ कि० मी० तथ। कच्ची राडक से ८ कि० मो० की दूरी के अन्तगंत 
लाना है । इसके अनुसार २० वर्षों के बाद, यानी १६९८१ ६० में ५क्की सड़कों को लम्बाई को बढ़ा 
कर ४०८ हजार कि० मी० तथा कच्ची सड़कों को लम्बाई को बढ़ाकर ६४८ हजार कि० मी० करने 
का श्रायोजन है, यानी २० वर्षा में कुल १७२ हजार कि० मी० पक्‍क़ी तथा २४८ हजार कि० मी० 
कच्ची सड़कों के निर्माण का आयोजन है । इस कार्यक्रम की पूति के बाद भारत में प्रति १०० वर्ग 
कि.मी, पर सड़कों की लम्बाई ५२ कि.मी. हो जायगी जब कि अभी यह केवल २७ कि.मी. ही है। 

तीनों वाषिक योजनाओं (4770७! ए&॥5 ):---इसमें सड़क विकास कार्यक्रम पर १९६६- 
६६ के बीच ३०७ करोड़ रुपये व्यय किया गया था । इस अवधि में पक्की सड़कों की लम्बाई में 
४४ हजार कि० मी० तथा कच्ची सड़कों को लम्बाई में ८८ हजार कि. मी. को वृद्धि हुई । 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सड़क-विकास का कार्यक्रम ([श०ट्वाक्ाआ0०5 ०। २०७० 
96ए७०१ए५ा। ॥ (6 ए7४0फत ए6 शब्द शिवा) :- चतुर्थ योजना में आथिक विकास के 
उद्देश्य से सड़कों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया हैं । योजनाकाल में इस मद में ८७६ करोड़ 
रुपये व्यय की व्यवस्था है। इसमें से ४१८ करोड़ रुपये राष्ट्रीय राजपथ पर तथा ४२१ करोड़ रुपये 
राज्य की पड़कों पर व्यय किया जायगा । योजनाकाल में १कक्‍क्री सड़को को लम्बाई को ३१ भाव, 
१९६९ को ३२५ हजार कि० मी० से बढ़ाकर योजना के अन्त यानी ३१ मार्च, १९७४ ६० को 
३८५ हजार किलोमीटर, यानी पाँच वर्षो में ६० हजार किलोमीटर पक्की सड़कों के निर्माण का 
आयोजन है । योजनाकाल में प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों, ग्रामीण क्षेत्रों तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों में सड़कों 
के विकास पर पर्याप्त जोर देने को व्यवस्था है । योजनाकाल में राष्ट्रीय राजपथों पर १७ पुलों के 
निर्माण का काये प्रारम्भ होगा जिनमें १६ का निर्माण पूरा हो जायगा। 





]. ॥708--97-72. 


६२० भारतीय अथंशास्त्र 


रेल-सड़क प्रतियोगिता 
(रित्यो-२080 (१0779७/॥४0॥) 


प्रावकक्थन:--भारत में यात्री तथा माल ढोने के लिए मोटर गाड़ियों का प्रयोग प्रथम महा- 
युद्ध के बाद से प्रारम्भ हुआ। युद्ध-काल के बाद फौजी मोटर गाड़ियाँ सस्ते मूल्यों पर मिलने लगीं 
जिससे देश में मोटर यातायात का महत्व बढ़ने लग । धीरे-घीरे कुछ समय के बाद इन वैयक्तिक 
मोटरों में एक प्रकार को प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हुई जिसका रेलों की आय पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा । 
१६२९ ६० की मम्दी के बाद तो इनको प्रतियोगिता और भी बढ गयो । मन्दी काल में मोटर तथा 
बसों के किराये में भो भारी कमी हुई जिप्ते अतेक रेल-यात्रियों ने मोटर से यात्रा करना प्रारम्भ 
कर दिया। इससे रेलों की आय घटने लगो। इस प्रकार १९२९ ई० की मन्दी के बाद रेल एवं 
सड़क-यातायात में प्रतियोगिता बढ़ने लगी। 


रल एवं सड़क-प्रतियोगिता के कारण (8४४७5 ० २&॥]-२०४० (009०व0॥):-- 
सड़क यातायात का कुछ विशेष कार्यों के लिए सस्ता एवं अधिक उपयुक्त होना द्वी इस प्रतियोगिता 
का आधार था| भारी अथवा लम्बो दूरों तय करने में सड़क-पराताथात रल से प्रतियोगिता करने में 
निश्चय हो असमर्थ है, किन्तु हल्के, महंगे एवं कम दूरो के लिए यह रेल-यातायात की अपेक्षा 
अधिक सुविधाजनक होता है । अत: इसो प्रकार के यातायात के सम्बन्ध में रेल एवं सड़क यातायात 
के बीच प्रतियोगिता का उदय होता है । विभिन्त कारणों पे सड़क-पातायात रल-यातायात की अपेक्षा 
सत्ता पड़ता है। उदाहरण के लिए, रेल की लाइनों के निर्माण करने का व्यय, स्टेशन, प्डेटफाम, 
डिब्बे एवं सिगनल आदि का खर्च इतना अधिक पड़ता है कि रेल की अपेक्षा सड़कों का निर्माण सस्ता 
होता है । साथ हो. मड़कों के निर्भाण में मोटर-पात।यात वालों को अपनी प्‌ जो नहों लगानी पड़ती है 
और न सड़कों को रक्षा एवं मरम्मत पर ही खर्च करना पड़ता है। इसके विपरीत रेलवे को अपनी 
लाइन बनवाने, उन्हें सुरक्षित रखने तथा मरम्मत करने में अधिक खर्च करना पड़ता है। इन कारणों 
से रेल यातायात को अपेक्षा सड़क-यातायात सस्ता पड़ता है। साथ ही, रेलों के किराये निश्चित 
रहते हैं, भीड़-भाड़ के समय किराये में कोई वृद्धि नहों की जा सकती है। किन्तु सड़क-यातायात के 
सम्बन्ध में यह बात नहीं पायी जातो है। जब तक मोटर-यातायात का काये निजो कम्पनियों के 
हाथ में रहता है, तब तक भीड़-भाड़ के समय सुगमधातृवंक किराया बढ़ाया जा सकता है। 


भारत में रेल एवं सड़कों के बीच प्रतियोगिता का प्रमुख कारण रेलों एवं सड़कों का 
अनियोजित ढंग से, विकास है । हमारे देश में रेल एवं सड़कों का निर्माण भो आयोजित ढंग से नहीं 
हुआ है । फलत: यातायात के इन दोनों साधनों के बीच समन्वय का अभाव है। यहाँ प्रारम्भ में रेलों 
का निर्माण देश के आथिक विकास के दृष्टिकोण से नहीं हुआ था । इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी 
व्यापार को प्रोत्साहित करता था। सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में भी यही बात पायी जाती है । 
अत! समय की वृद्धि के साथ-साथ इनमें प्र तयोविता प्रारम्भ हो गयी | वेजउड कमिटी ने १६३८ 
ईैं० में अपने प्रतिवेदन में यहू बतलाया था कि भारत में ३० प्रतिशत पक्की सड़कें रेल लाइनों के 
समानान्तर थों जबकि ८४ प्रतिशत रेलवे लाइने ऐसी थीं जिनसे दस मील की दूरो के भीतर हां 
सड़कें वतेमान थीं। इससे रेल एवं सड़कों के बीच प्रतियोगिता का होना अति स्वाभाविक था । 
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रेल एवं सड़कों में इस प्रकार की प्रतियोगिता का बड़ा ही घातक परिणाम हुआ | धीरे-धीरे 
इस प्रतियोगिता का रेलों वी आय पर भी प्रभाव पड़ने लगा । १९२६-३० ई० की मन्दी के बाद तो 
इनकी प्रतियोगिता की समस्या ने छोर भी भयंकर रूप घारण कर लिया। मन्दी के समय मोटरों ने 
अपना-अपना किराया घटा दिया, किल्‍्तु रेलें किराया नहीं घटा सकीं। फलत:, इनकी आय में कमी 
आने लगी | १६३२ ई० में माईकेल-क्कनेस रिपोट ( लाल ए॥]८8$ १९907/ ) के अनुसार 
मोटर प्रतियोगिता के फलस्वरूप रेलों को १९० छाख रुपये का घाटा हुआ था। १६३७ ई० के वेज- 
उड कमिटी ने इस प्रकार के वाषिक घाटे का क्नुकव ४५० लाख रुपये लगाया था। सड़कों की 
रूम्बाई में वृद्धि एवं मोटर-यातायात की सेवाओं में सुधार के फलस्वरूप घाटे की रकम निरन्तर 
बढ़ती ही जा रही थी। 

प्रतियोगिता को कम करने के लिए रेलों द्वारा अपनाये गये उपाय (]४९४४पा०5 800.- 

(९6 09 रिक्लाए8५४ (0 760006 रिश्योपरे080 (0॥0०!४०7॥) :--सड़कों की प्रतियोगिता को 
कम करने के लिए रेलों ने बहुत-से तरीकों को अपनाया । अधिकांश रेलवे कम्पनियों ने अपनी 
समय-सारिणी में परिवर्तत किया तथा सस्ते वापसी टिकट, तृतीय श्रेणी के मौसमी टिकट, रियायतो 
दरों पर स्पेशल ट्रं ने, सन्‍्तरी कोचेज, तेज चलनेवाली पंसेनजर गाडियाँ तथा तृतीय श्रेणी के यात्रियों 
के लिए भधिक सुविधाएं देना प्रारम्भ किया। वेजउड समिति ने इस सम्बन्ध में बहुत से सुझाव दिये 
थे जिनमें तेज मालगाड़ियों को व्यवस्था तथा बुकिंग की व्यवस्था को सरल बनाना आदि प्रमुख हैं । 
समिति ने वम्पनियों को मोटर-सेवाएं प्रारम्भ करने का भी सुझाव दिया तथा कुछ रेलवे कम्पनियों 
ते इस प्रकार की सेवाओं का आयोजन भी कर दिया। 

किस्तु, इन प्रयत्नों से इनके बीच प्रतियोगिता समाप्त नहीं हो सकों | वाह्तव में, रेलों एवं 
सड़कों अथवा यातायात के अन्य साधनों के बीच प्रतियोगिता को दूर करने के लिए इनके बीच 
समन्वय (00-04॥%00॥) स्थापित करना ही सबसे उत्तम उपाय है। विश्व के बहुत से देशों में 
इस प्रकार की प्रतियोगिता को दूर करने के लिए यातायात के विभिन्न साधनों के बीच समन्वय 
स्थापित करने का प्रयत्न विया गया है। अतएवं हमारे देश में भी आज यातायात के विभिन्न साधनों 
के केवल विकास की ही आवश्यकता नहीं है, वरन्‌ इनके स्वरुथ विकास के लिए इनमें समग्बय 
स्थापित करना भी अति आवश्यक है। 


रेल एवं सड़क-यातायात के समन्वय के सरकारी प्रयत्न 
(060एथ॥णला। शरीणा$ लि रिक्षा-090 00-09]0०7) 

यद्यपि रलवे एवं सड़क-यातायात के बोच पूर्णतः समन्वय स्थापित करना कठिन है, फिर 
भी यातायात के इन दोनों साधनों के विकास में इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है कि सड़कें 
रेलों की प्रतिद्वन्द्दी न होकर उनके सहायक एवं पूरक के रूप में कार्य करें । देश में सड़क-निर्माण की 
योजना में इस बात को सदा ध्यान में रखना आवश्यक है। अतः: सड़कों का निर्माण विशेषतः ऐसे 
स्थानों में करना चाहिए जहाँ यातायात की अन्य सुविधाओं का अभाव हो । इस प्रकार की व्यवस्था 
से प्रत्येक यातायात के साधनों को पर्याप्त मात्रा में सेवाएँ प्राप्त होंगी तथा उनके बीच अनाथिक 
प्रतियोगिता भी नहीं रह जायगी। रेलों एवं सड़कों के बीच समन्वय के लिए सरकार द्वारा निम्न- 
लिखित प्रयास किये गये हैं :--- 


६२३ भारतीय अधथंशासरत्र 


माईकेन-ककनेस कमिटी (श|ल्ाथा 058 (०॥॥४॥००) की नियुक्ति:--भारत में 
सड़क एवं रेल-प्रात।यात की प्रतियोगिता की समस्या के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम १६३२ ई० में भारत 
सरकार द्वारा एक माईफ्रेल-ककनेस समिति (॥॥लाशा ॥टताता९४8 (००6०) की नियुक्ति को 
गयी । कमिटो ने रेलों को अनुचित प्रतियोगिता से बचाने के लिए मोटर-यातायात १र अधिक निय- 
स्‍्त्रण रखने का सुझाव दिया। इस सम्बन्ध में कमिटो का यह सुझाव था कि मोटरों पर कर लगाया 
जाय तथा इन्हें अपने समय एवं दरों की सूची बनाकर सरकार से स्वीकृति करना आवश्यक बनाया 
जाय । साथ ही, रेलों के समानान्तर व्यापारिक मोटर गाड़ियाँ चलाने की स्त्रीकृति न दो जाय । 

रल-सड़क सम्मेलन शिमला, (7२क्षा-२०४१ 007्रक्षिणआा०८) १९३३ :--१६३३ ई० में 
शिमला में एक रेल-सड़क सम्मेलन हुआ जिसमें अनुचित प्रतियोगिता को दूर करने तया हनके बीच 
समन्वय स्थापित करने के लिए बहुत से प्रस्ताव पारित किये गये । सम्मेलन में यह निश्चित हुआ कि 
रेल कम्पनियों द्वारा बस चलाये जाने पर लगाये गये प्रतिबन्ध हटा लिए जाये । इमके फलस्वरूप 
१९६३ ई० में रेलवे ऐक्ट में संशोधन किया गया जिसके अनुसार रेल कम्पनियों को बस चलाने का 
अधिकार दिया गया । १६३५ ई० में परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय यातायात सलाह* 
कार प्ररिषद्‌ की स्थापना की गयी | इस परिषद्‌ का उद्देश्य रेल, मोटर एवं यातायात के अम्य 
साधनों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए योजना तैयार करना था जिसे यातायात के साधनों 
के विकास के लिए अपनाया जाय । आगे चलकर १९३७ ई० में एक यातायात एवं संवहन-विभाग 
की ह्थापना को गयी जिसके जिम्मे रेलवे, डाक-तार विभाग तथा सड़क आदि का काय मिला। 
इससे समन्वय के काय॑ में कुछ सुविधा हुई । 

वेजउड समिति (०१४०७००१ (00ग्राग्रा/००, 937) :--वेजउड समिति ने भी रेल- 
सड़क प्रतियोगिता के सम्बन्ध में जाँच की। कमिटी का प्रतिवेदन १९३७ में प्रकाशित हुआ जिसमें 
इस बात पर जोर दिया गया कि प्रान्तीय सरकारों द्वारा सड़क-यातायात का समुचित ढंग से निय- 
न्त्रण नहीं होता था। नियन्त्रण के इस अभाव में असंगठित एवं अकुशल सड़क-यातायात का विकास 
हो रहा था। कमिटी ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये--(१) मोटर यातायात पर कठिन 
नियन्त्रण रखना चाहिए। इनका टाइम-टेबुल और किराया निश्चित रहना चाहिये तथा एक निश्चित 
संख्या से अधिक सवारियों को ले जाने पर भी रोक लगायी जानी चाहिए; इनकी गति को भी 
नियन्त्रित करना चाहिए | (२) सभी प्रान्तों की मोटर-गाड़ियों की दर-सम्बन्धी नीति में समता रहनी 
चाहिए । यदि इसमें किसी प्रकार की विभिन्‍नता हो तो उसे यथाशीघ्र समाप्त करना चाहिए | (३) 
आवश्यकता से अधिक मोटर एवं लारियों की संदया न हो । इस उदं श्य से आवश्यकतानुसार इन्हें 
लाइसेन्स देने की व्यवस्था होनी चाहिए । (४) माल ढोने बडी गाड़ियों के लिए प्रादेशिक लाइसेन्स 
देने की व्यवस्था होती चाहिए। (५) कमिटो ने सड़क-यातायात में रेलवे कम्पनियों के भाग छेने 
की सिफारिश की । 

वेजठड कमिटी की सिफारिशों के आधार पर १६३६ ई० में एक मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट 
(0४000 श५८्यांटा55 80०) पारित हुतआ। इस ऐक्ट में नियमन एवं समन्वय दोनों की ध्यवह्या 
की गयी । इस ऐक्ट के अन्तगंत मोटर यातायात को नियन्त्रित करने के लिए प्राग्त के विभिन्‍न 
यातायात क्षेत्रों में क्षेत्रीय यातायात अधिकारियों ( 7२6४8078! 788907 /30ए॥070८8 ) तथा 
यातायात के विभिन्‍न साथनों के बीच समस्वय को प्रोत्साहित करने के लिए प्रान्तीय यातायात 
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ब्रधिकारियों ( (0०शंगणथंब॑रीाक्माकुणा #ैपताणा65 ) की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी। 
मोटर-गाडियों के लिए लाइपेन्स लेना अनिवाय बना दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार तीसरे 
पक्ष के लिए मोटरों का बीमा कराना भी अनिवाये बना दिया गया। इस अधिनियम से आधदधिक 
प्रतियोगिता का बहुत कुछ अन्त हो गया तथा यातायात के विभिन्‍न साधनों के बीच समन्वय को भी 
प्रोत्माइन पिला । १९५६ ई० सें मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में एक संशोधन हुआ जिसके अनुसार एक 
अन्तरराज्य-यातायात आयोग (70-98906 ]7590 (0090०४॥0॥) बनाया गया जो शन्तर- 
राज्य मार्गों [72-90&06 २००८5) पर सड़क-पातायात सेवाओं के विकास, नियमन तथा समन्वय 
का प्रयत्न करता है । 

यातायात के विभिन्‍न साधनों में समम्वय स्थापित करने के किए भारत सरकार ने एक 
यातायात विकास परिषद्‌ (78907 क्‍067७॥0क78070 (०णाएं।), सड़क एवं अन्तर्देशीय जल 
यातायात सलाइकार सिति (०४० क्रात [व्रत ज़क्कश पाक्ाक्ुणाव 005०७ (णायं॥66) 
तथा एक केन्द्रीय यातायात्त समन्वय समिति (एशआध॥ं। पाक्षा590॥ 00-00774/0॥ 0०0००) 
की नियुक्ति की है । 

पंचवर्षीय योजनाओं में रल-सड़क संयोजन नीति ( रक्ला-२०80 0०-ण्ाब्रांणा 
ए०॥०ए ॥ गिए6 १९॥ा' 005) :->योजना आयोग ने भी यातायात के विभिन्‍न साधनों के बीच 
समन्वय स्थापित करने के प्रश्न की जाँच करने के लिए एक ठच्चष्तरीय समिति की नियुक्ति की 
थी जिसकी सिफारिशों के आधार पर पंचवर्षोय योजनाओं में रेल ९४ सड़क यातायात के बीच 
समन्वय की नीति का अनुसरण किया जाता है। तृतीय योजना आयोग ने इस बात पर जोर दिया 
था कि नये क्षेत्रों में रेलों के निर्माण के समय में भविष्य में सड़क यातायात्त के विकास पर ही ध्यान 
रखना चहिए। 

यातायात नीति एवं संयोजन समिति की प्रमुख सिफारिश (9ण/थ्ाा १6००- 
]77070860#8 . ०एण (6  एणाग्रा[86 ता वाह्मा5907 70॥07 800 (0-007470॥) :--- 
जुलाई, १६९५६ ई० में योजना आयोग द्वारा दीधंकालीन यातायात नीति बनाने में परामश देने तथा 
इपी आधार पर यातायात के विभिन्न साधनों का हिस्सा निश्चित करने के लिए एक ((०्ाए- 
08 ०॥ पराक्याकुणा ?०0०09 क्षात 0०-ण००॥9॥07) की नियुक्ति की गयी जिसने अपनी 
प्रारम्भिक सिफारिशें फरवरी, १६६१ ई० में तथा अन्तिम सिफारिशें जुन, १९६६ ई० में योजना 
आयोग के सम्मुख प्रस्तुत किया । अपने प्रारम्भिक विवरण मे सभिति ने इस बात पर जोर दिया 
था कि रेलों के विकास की योजना तेयार करने में सड़क के विकास पर भी ध्यान ठेना चाहिए। 
साथ ही, रेल-सड़क सहयोग के नाम पर रेलों को लाभ पहुंचाने के लिए सड़कों को क्षति नहीं 
पहुँचानी चाहिए । समिति के अनुसार सड़क यातायात की प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें लाइसेम्स 
प्रदान करने में अधिक उदारता से काम लेना चाहिए तथा इन्हें सम्पृर्ण राज्य के लिए लाइसेन्स प्रदान 
करना चाहिए । 

अपने अन्तिम प्रतिवेदन में समिति ने इस बात पर जोर दिया कि केन्द्र में रेलवे, यातायात 
एवं नागरिक उड्डयन तीनों मम्त्रालयों को मिलाकर एक यातायात मन्त्रालय का निर्माण किया जा 
सकता है जिसके जिम्मे यातायात को सभी व्यवस्था होगी। समिति के अनुसार इससे संयोजन के 
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क्षेत्र में बहुत अधिक सुविधा प्राप्त होगी । साथ ही, समिति ने इस उहं व्य से केन्द्र तथा राज्यों 
विशेष संस्थाओं की स्थापना का भी घुझाव दिया। 


मोटर-यातायात का राष्ट्रीकरण (च्चा079798]07 ०एा (०007 पुः875507]) ९, 
हमारे देश में मोटरन्यात्ताायात दिन-प्रति-दिन प्रगति कर रहा है। मच, १९६९ ई० में देश 
सभी प्रकार की प्राय: १६०७ लाख गाड़ियां थीं जिनमें मोटर साइकिल ४२ लाख, निजी गाड़ि 
एवं जीप ६*६ लाख; माल ढोने धाली गाडियाँ ३५४ लाख तथा अध्य गाडियाँ ९:४५ लाख थीं । 


अधिकांश देशों में सड़क-यातायात् के राष्ट्रीय रण द्वारा ही रेलवे एवं सड़कों के बीच 

आर्थिक प्रतियोगिता को समाप्त किया गया है। अतएव भारत में भी मोटर यातायात के राष्ट्री 
करण पर जोर दिया जा रहा है। योजना आयोग ने प्रत्येक राज्य को इस काय के लिए एक सब 
यातायात निगम (२०७० 7४78907 (09००७४०07) बनाने का सुझाव दिया है जिसमें रेलवे ' 
सम्मिलित हो रा तो है। अधिकांश राज्यों में मोटर-यातायात का राष्ट्रीयकरण प्रारम्भ भी हो गः 
है । किल्तु, द्वितोय योजना में इस बात की सिफारिश की गयी थी कि मार ढोने वालो मोर 
सेवाओं के यातायात का द्वितीय योजना काल में राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए। योजना भाये 
की यह नीति निश्चय ही स्वस्थ स्ड़क-यातायात के विवास के हित में अनुचित है । रेलवे एवं सश् 
के बीच प्रतियोगिता को समाप्त करने तथा देश में सड़क यातायात के आयोजित विकास के हि 
मोटर-यातायात का यथाशीघ्र राष्ट्रीयकरण श्रत्त आवश्य्क है । भाशा है, आयोग निकट भवि' 
में अपनी इस नीति में संशोधन कर मोटर-यातायात के राष्ट्रीयकरण के लिए म।र्ग को प्रशस्त बन 
का प्रयास करेगा । 


इस प्रकार निष्कर्ष के तोर पर यह कहा जा सकता है कि भारत जैसे विकासोम्मुख श्राथि 
व्यवस्था वाले देश में यात्तायात के सभी साधनों के विकास पर पर्याप्त रूप से जोर देना चाहिए 
अतएवं, रेल एवं सड़क यातायात के बीच समन्वय का अर्थ सड़कों के विकास को रीक कर रेलों १ 
एकाधिकार प्रदान करना नहीं होना चाहिए, वरन्‌ उसका उद्देश्य देश के सीमित साधनों को देख; 
हुए रेलों एवं सड़कों के अनावश्यक दृहराव को रोकना चाहिए । 
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यातायात के साधत--जल एवं वायु-यातायात 
(॥0क४5 ० 788907--एश॥५' भाते #ा! 7705007) 


(क) जल-यातायात 
(ए६00- ४४५४५) 
जल-यातायात का अध्ययन हम इसे दो भागों में कर सकते हैं--(१) भआाम्तरिक जलू-यातायात 
(780 ज़्ष॑शा-ए३०५४), तथा (२) सामुद्रिक यातायात (5९8 7कवा8900) । 


(१) आंतरिक जल-यातायात ( [#शा0 एफद्बाथ-ए३५४ ) :--भारत में अति प्राचीन 
काल से ही जल मार्गों का प्रयोग यात्रा तथा यातायात के लिए होते चला आया है। रेल तथा 
सड़कों की समुचित व्यवस्था के अभाव में नदियाँ हो प्राचीन काल में यातायात का मुख्य साधन 
प्रदान करती थों | उत्तर भारत की नदियों में सुगमतापूव॑क बड़ी-बड़ी नावें सालों भर चलायी जाती 
थों । यही कारण है कि देश के सभी बड़े-बड़े प्राचीन नगर इन्हीं नदियों के किनारे बसे हैं । मौय॑ 
तथा मुगल शासनकाल में नदियों द्वारा बहुत अधिक यातायात होता था | गंगा नदी व्यवसाय 
का प्रधान मार्ग थी। इसमें रेल-व्यवस्पा के विकासु के पूर्व देश की यातायात-व्यवस्था में आंतरिक 
जल-यातायात का मह्दत्त्व स्पष्ट हो जाता है। किम्तु रेलों के आग्मन से अन्तर्देशीय यातायात को 
बहुत धक्का पहुँचा। बौद्योगिक भायोग ( ॥078078 (0०४75ञ»ं०॥ ) के शब्दों में, “उचित 
प्रतिनिधित्व के अभाव में रेलवे के द्वितों ने भारत के आंतरिक जल-पयातायात की प्रगति को 
अवरुद्ध कर दिया तथा इस पर विदेशों की तरह ध्यान भी नहीं दिया जा सका। नदियों में बाँध 
बॉधकर सिंचाई के लिए नहरों के निर्माण ने भी जल यातायात के मार्ग में रुकावट उत्पस्न की है।”' 


भारत में इंगलेंड तथा अमेरिका की तरह प्राकृतिक जलू-मार्ग॑ प्रदान करनेबाली नदियों का 
सवंधा अभाव है। फिर भी, अनुमान लुगाया जाता हैँ कि भारत में प्राय: १४००० कि० मी० से 
क्षधिक नौकागम्य आम्तरिक जल-मार्ग है। इसमें प्रायः ३५०० कि० मी० तक आधुनिक तरीके की 
बडी-बड़ी स्टीमरें चलायो जा भकती हैं। इनमें गंगा तथा ब्रह्मपत्र एवं इसकी सहायक नदियाँ, गोदा- 
बरी एवं कृष्णा तथा बकिधम नहर एवं पश्चिमी घाट नहर आदि प्रमुख हैं। देश की छिछली नदियों 
को भी खोदकर नोकागम्य बनाया जा सकता है; किन्तु यह कार्य अधिक खर्चीला जान पड़ता है। 
उत्तरी-पूर्वो क्षेत्र में आन्तरिक जल-यातायात का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। कलकत्ता तथा असम 
के बीच प्रतिवर्ष १० लाख टन सामान नदियों के द्वारा लाया जाता है । 

इन सब प्राकृतिक कठिनाइयों के बाबजुद भारत के आंतरिक जलू-यातायात के विकास के 
लिए पर्याप्त क्षेत्र है। भांतरक जल-मर्गों के समुचित विकाप द्वारा रेलों की भीड़ को बहुत हृद 
तक कम किया जा सकता है। औद्योगिक आयोग ने भी इस आशय की सिफारिश की थी। 
राष्ट्रीय नियोजन समिति ने नदियों एवं जल-मार्गों के नियमन, नियन्त्रण एबं विकास के लिए 
प्रान्तीय एवं अब्तर-प्रदेशीय आयोगों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा था। आजकल भारत सरकार 
द्वारा भी आम्तृरिक जल-यातायात के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। देश के संविधान 
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के अनुसार अम्तर्रजकीय नदियों एवं जलू-मार्गों का विकास केन्द्रीय सरकार के अधोन है। भारत 
सरकार ने इस काये के लिए एक केन्द्रीय विद्युत, श्िचाई एवं नोकागमन भायोग” ( (आधशे 
ए?0ए०, पएंइभाींणा क्रात चिब्वशंडभांणा एण़यांई४0 ) की नियुक्ति की है जिसको यह 
दायित्व सौंपा गया है। १६५२ ई० में गंगा तथा बह्मपृत्र क्षेत्र में भांतरिक जल-मार्ग के 
विकास के लिए एक गंगा-बह्मपुत्र जल-यातायात परिषद्‌ (688 गिक्षाएएएपा8 फट 
पाज्ाएुण७0 फे0आ0) का निर्माण किया गया जो गंगा, ब्रह्मपृत्र एवं इनकी सहायक नदियों में 
यातायात के विकास का आयोजन करता है । इत्त परिषद्‌ ने इस सम्बन्ध में बहुत-से महत्त्वपूर्ण 
कार्य किये हैं। मां, १६९६७ ई० में इसे [6०७०० 0 [ांक्िव श्वश' परध्वाउ०07 के साथ 
मिला दिया गया । 

प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में आन्तरिक जल-यातायात के विकास के लिए एक 
करोड़ रुपया से भी कम रकम व्यय की गयी थी । तृतीय योजनाकाल में इस मद में कुल २५२ 
करोड़ रुपये व्यय किया गया । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आंतरिक जल-यातायात की मद में ९ करोड़ 
रुपये व्यय करने का आयोजन है। १६६७ ई० में एक एथआएडे वाकिात शक पराक्षाएए07 
(०7०७४०॥ की स्थापना की गयी जिसने असम तथा कलकत्ता में कार्य करना प्रारम्भ किया है । 
१९६८ ई० में श्री भगवती की अध्यक्षता में कुछ चुने हुए प्रक्षेत्रों में मांतरिक जल यातायात के 
समभ्वित विकास की संभावनों की जाँच करने के लिए नियुक्त को गयी जिसने १६७० ई० में अपना 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । 


(२) सामुद्रिक-यातायात 
( 5९8 7798707 ) 

प्रारम्भिक इतिहास (छक्षांश प्लांअण+) :--प्राचीनकाल में भारत का सामुद्रिक 
यातायात अति विकसित त्थिति में था। जह्ाज-निर्माण की कला में यहाँ के निवासी अति चतुर थे। 
यहाँ के जहाज मिस्र, पूर्वी अफ्रिका, मलाया एवं इन्डोनेशिया आदि देशों को जाया करते थे। मुगल 
शासनकाल में भी भारतीय जद्ाजों ने सामुद्रिक योग्यता बें विशेष र्याति प्राप्त की थी। किस्तु 
कालान्तर में विभिन्‍्त कारणों से हमारे इस गौरवपृर्ण उद्योग का ह्वाप्त होने लगा। इन कारणों में 
लोहे के बने वष्प द्वारा प्रचालित जहाजों के प्रचार से भारतीय जहाज-निर्माण कछा का ह्वास तथा 
भारतीय जलयान विरोधी ब्रिटिश नौ-परिवहन-सम्बन्धी कानुनों का लागू होना आदि विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । इन सब कारणों से हमारे सामु द्विक यातायात हथा जहाज-निर्माण उद्योग का ह्वास 
हुआ ओर इसकी ख्याति धीरे-घोरे सम।प्त होने लगी । किन्तु यद्यपि ब्रिटिश शासन काल में सामुद्रिक 
यातायात का विकास अवरुद्ध-सा हो गया तथापि देश के विशाल आकार, इसकी विस्तृत तट-रेखा 
तथा इसकी वाणिज्यिक आवश्यकताओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आज भी भारत में 
इसके विकास की विशाल संभावनाएं हैं । 

भारत में आधुनिक सामुद्रिक यातायात का विकास (0०ए७०छआशा[ ० (०१6७ 
8०७ पदा8007/ |0 ॥708) :--भारत में आधुनिक तरीके की सबसे महत्त्वपूर्ण कम्पनी ब्रिटिश 
इण्डिया स्टीम नेविगेशनत कम्पनी थी जो १८५४ ई० में स्थापित की गयी थी । भारत के तटीय 
व्यापार पर कई वर्षों तक इस कम्पनी का प्रायः एकाधिकार रहा । इसके पास बहुत-से सामुद्रिक 
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जहाज थे जो कलकत्ता, चटगाँव, मद्रास, बम्बई और फारस की खाड़ी में चलते थे। वर्षों से इस 
कम्पनी ने अपने साधन, सम्पन्तता, राजनीतिक प्रभाव एवं भाड़ा-सम्बन्धी द्वन्द युद्"ों द्वारा एक-एक 
करके अनेक ब्रिटिश, यूरोपीय तथा भारतीय प्रतिद्वन्द्रियों को भारत के तटीय व्यापार से निकाल 
दिया । कुछ भारतीय उद्योगपतियों ने जैसे टाटा बन्धुओं ने १८९३ ई० तथा तृतीकोरिन को स्वदेशी 
शिपिंग कम्पनी ने १९०६ ई० में काम अवश्य प्रारम्भ किया, किस्तु ब्रिटिश कम्पनियों द्वारा भाड़े में 
कमी करने के कारण इस क्षेत्र में ये ठहर न सकीं। ब्रिटिश सरकार ने भी विदेशी कम्पनियों को 
तरह-तरह से प्रोत्साहित किया । उदाहरण के लिए, ब्रिटिश इण्डिया सटीम नेविगेशन कम्पनी को 
भारत सरकार के डाक ओर तार विभाग से प्रायः ६५ लाख रुपये वाधषिक आध्थिक सहायता 
(5००४09) प्रदान की जाती थी। इसके अतिरिक्त ओर भी विभिन्‍न प्रकार से सरकार विदेशी 
जहाजी कस्पनियों को सहायता प्रदान करती थी जिपसे भारतीय कम्पनियों का विकास नहीं हो 
सका । दस प्रकार १८६० ई० से १९२० ई० के बीच प्राय: २०० देशी जहाजी कम्पनियाँ, जिनमें 
लगभग ४६ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी, समाप्त हो गयीं। इसका प्रमुख कारण तत्कालीन 
सरकार की उदासीनता थी। १८९४ ६० में इण्डियन मर्केस्टाइल मेरिन कमिटी []0ीक्षा शल८॥- 
॥08 'शक्षा6 (०००) ने धरकार के समक्ष इस सम्बन्ध में बहुत-से सुभाव रखे। कमिटी 
ने इस बात की शिफारिश की कि भारत का तटीय व्यापार भारतीय कम्पनियों के लिए सुरक्षित 
रखा जाय तथा सामुद्रिक-यातायात में काम करनेवाले अफपरों के लिए शिक्षण जलयान स्थापित किये 
जायें। १९२७ ई० में 'डफरिन” नामक एक शिक्षण जलयान को व्यवस्था अवश्य की गयी, किस्‍्तु 
कमिटी की अधिकांश सिफारिशों को सरकार ने स्वं।कार नहीं कि;।। इससे देश के सामुद्रिक याता- 
यात के विकास के प्रति तत्कालीन भारत सरकार की उदासीनता स्पष्ट हो जातो है। 

इस क्षेत्र में सवंप्रथम मफल प्रयास १६२० ई० में स्थापित सिन्धिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी 
नामक भारतीय जह्ाजी कम्पनी द्वारा किया गया जो श्री बालचम्द ट्वीराचन्द द्वारा स्थापित की गयी 
थी । इस कम्पनी को भारत के चावल व्यापारियों का सहयोग प्राप्त हुआ जिसके फलस्वरूप यह 
भारत, बर्मा तथा यूरोप के बीच कार्य करने लगी । १६२४ ई० प्रें इस कम्पनी ने ब्रिटिश इण्डिया 
स्टीम नेविगेशन कम्पनी के साथ एक समझाता किया जिसके अनुसार इसे भारतीय तट पर ७५ हजार 
टन के जहाज चलाने का अधिकार मिला । १९३३ ई० में समझोता की दातों में कुछ सुधार किया 
गया जिसके अनुसार सिन्धिया कम्पनी को भारत एवं बर्मा के बीच सवारियों के ढोने का भी अधि- 
कार मिल गया | द्वितीत महायुद्ध काल में भारतीय कम्पनियों को अपना कार्यक्षेत्र विस्तृत करने का 
अवसर मिला तथा १९४६-४७ ई० तक भारतोीय कम्पनियों ने न्यूपाकं तथा लन्द्न तक जहाजी 
सेवाएँ स्थापित कर लों । 

द्वितीय मह्दायुद्ध के बाद देश में सामुद्रिक यातायात के विकास की आवश्यकता अधिक स्पष्ट 
होने लगी। फलत: भारत सरकार ने श्री सी० पी० रामास्वामी आयर की अध्यक्षता में एक जल- 
यातायात नीति समिति (89908 70॥0९ ८०ग्राभरा/०6) की नियुक्ति की जिसने १९४७ ई० 
में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । इस समिति की सिफारिश स्वतम्त्र भारत में सामुद्रिक यातायात 
के विकास के लिए विशेष महत्त्व की हैं। इसकी महत्त्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित थीं-- (६) भारत 
के तटीय व्यापार का शत-प्रतिशत; बर्मा, लंका, एवं दूसरे पड़ोसी देशों से होने वाले व्यापार का ७ पर 
प्रतिशत भाग तथा अन्य विदेशी ध्यापार का ५० प्रतिशत भाग भारतीय कम्पनियों के लिए सुरक्षित 
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रखना चाहिए। (२) समिति ने एक राष्ट्रीय जल-यातायात नीति की सिफारिश की जिसका उद्देश्य 
५ वर्षों में २० लाख टन सामुद्रिक जहाज प्राप्त करना निश्चित किया गया | (३) बन्दरगाहों की 
ग्यवस्था यातायात विभाग से हटाकर वाणिज्य विभाग के अन्तर्गत कर देनी चाहिए। कमिटी ने इन 
सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए एक 'जल-यातायात परिषद' की नियुक्ति का सुझाव दिया । 


भारत सरकार ने कमिटी की (िफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा १६५० ई० से देश का 
तटीय व्यापार पूर्णतः: भारतीय जद्दाजों के लिए सुरक्षित कर दिया गया और बर्मा, सीलोन, मलाया 
मार्ग का प्रायः ५० प्रतिशत भाग, भारत-आस्ट्र लिया का ४० प्रतिशत भाग तथा इंगलैंड एवं 
अमेरिका से किये जाने वाले ठयापार का एक निश्चित भाग भी भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित 
करने की नीति अपनाई गयी। १६४७ ई० में ही भारत सरकार १०-१० करोड़ रुपये की 
अधिकृत पू'जी के तीन जल-यातायात निगम ($99॥7 (0%००/075$) की स्थापना की घोषणा 
को । ये निगम तीन विभिन्‍न जल-मार्गों में कार्य करेंगे । इनमें से एक निगम पूर्वों जल-यातायात 
निगम १९५० ई० में आस्ट्र लिया, सुदूर पूर्व तथा पश्चिमी एशियाई देश से व्यापार करने के लिए 
स्थापित किया गया । जून, १६५६ ई० में एक-दूसरा निगम पश्चिमी जल यातायात निगम (८९४०॥ञ 
9॥7978 (णए०णथांणा) की स्थापना की गयी जो भारत-फारस की खाड़ी, भारत लालू-प्रागर, 
रूस तथा पोलेंड के मार्गों पर व्यापार कार्य करता है। अक्टूबर, १६६१ ई० में पूर्वी तथा पश्चिमी 
निगमों को मिलाकार एक $#9ए78 (000फ%णथ।०ा ० ]00| का निर्माण किया गया। इसके 
पास अभी ५,१७,६०६ (. ९. ''. के विभिन्‍न प्रकार के ७६ जहाज हैं। तीसरे निगम की स्थापना 
अभी नहों की जा सकी है। इपके अतिरिक्त लगभग ३० और भारतीय जहाजी कम्पनियाँ हैं जो 
विभिन्‍न दिशाओं में कार्य करती हैं। श्रप्रेल, १६९७१ ई० में भारत में कुल २४४ लाख टन भार के 
२४९ सामुद्रिक जहांज थे जिनमें से ६६ तटीय व्यापार (२२३ छाख टन भार) में तथा १८३ (३२ 
लाख टन भार) विदेशी व्यापार में लगे थे । 


पश्चवर्षीय योजनाओं में सामुद्रिक जल-यातायात 
($88-77श59०7 ॥॥ ॥ए6 १८ ?|॥॥8) 


प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में जल-यातायात का विकास (706ए००छञाशा। ए॑ 
568 धारणा | राई शिए& शठ्का ऐि8॥) :--प्रथम योजना में देश में जल-यातायात के 
विकाप्ष पर प्र्याप्त जोर दिया गया था। योजना प्रारम्भ होने के पूव॑ देश में कुल ३१९१ लाख (57२]) 
के सामुद्रिक जहाज थे जिनमें २१७ टन तटीय व्यापार (20488 0806) तथा ११७४ लाख टन 
विदेशी व्यापार (0/४58८४$ ॥806) में लगे हुए थे। प्रथम योजनाकाल में जह्ाजों के 2नेज में 
पर्याप्त बृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप योजना के अन्त हें कुल ६०१ लाख टन (6२7) के जहाज हो 
गये जिनमें ३११२ लाख टन तटीय व्यापार, २८४ लाख टन विदेशों व्यापार तथा ५ हजार टन के 
टेंकर जहाज थे। प्रथम योजना में इस मद में कुछ १८६७ करोड़ रुपये व्यय हुआ । इसके अतिरिक्त 
प्रयम योजना-काल में ५५०० रेटिग्स, १४३ मेरिन इंजीनियर तथा २४८ नेविगेशन कर्मचारियों के 
प्रशिक्षण की भी ध्यवस्था की गयी । बन्दरगाहों एवं पोताश्नपों के विकास पर प्रथम योजनाकाल में 
२७६ करोड़ रुपये व्यय हुआ | क्‍ 
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द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सामुद्रिक यातायात का विकास (00एश०एग़ाशा 
0 864 वाधाइएण। ॥॥ ॥6 8०००7 ॥ए6 एढ॥7 ?॥) ;--द्वितीय योजना में जल-यातायात 
के विकास के पम्बन्ध में निम्नलिखित ठह श्य निश्चित किये गये थे -- (क) देश के तटीय व्यापार 
का यथासम्भव विकास किया जाय जिपसे इन क्षेत्रों में रेल-यातायात का भार कुछ कम हो सके; 
(थ्व) भारतीय विदेशी व्यापार के लिए जह्ाजों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाय; (ग) निजी 
जहाजी कम्पनियों को उचित वित्तीय सहायता द्वारा प्रोत्साहन एवं निश्चित प्रशिक्षण केन्द्रों में इनके 
कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय; तथा (घ) घी, तेल एवं पेट्रोल ले जानेवाले जद्दाजों 
का भी निर्माण किया जाय । अभी तक दो टेंकर जहाजों को इस काये के लिए खरीदा गया था । 

द्वितीय योजना के अन्त में देश में कुल ५५७ लाख टन (6ार]) के जद्दाज थे जिनमें २९२ 
लाख टन के जहांज तटीय व्यापार (20484 790०) तथा ५१६५ लाख टन के जहाज विदेशी 
व्यापार (0/७४$285 7400) में लगे हुए थे। द्वितीय योजनाकाल में जहाजरानों के विकास पर ५२७ 
करोड़ रुपये व्यय किया गया । 

तृतीय पंचवर्षीय योजना में साम्‌द्रिक यातायात की प्रगति (06ए९०फुमाशा ० 564 
पृप्थाइ0०7 ॥7 ॥6 ॥0 ।4ए6 श्क्षा 00) +-तृतीय योजना में जल-यातायात (5॥9[॥78) 
के विकास के लिए ५७ करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था जबकि वास्तविक व्यय ४० करोड़ रुपये 
हुआ । इसके अतिरिक्त 8॥799॥78 7०४७/097थ +णा। से ४ करोड़ रुपये प्राप्त होने को आशा 
थी । योजनाकाल में कोचीन में एक दूमरा जहाज बनाने का कारखाना प्रारम्भ किया गया जिसमें 
प्रारम्भ में प्रतिवर्ष ६० हजार टन के जहाज बनाये जाने का श्रायोजन है। इस उहं श्य से जुन, 
१६६४ ई० में जापान के एक फर्म के साथ समझौता भी किया गया है। तृतीय योजना के प्रारम्भ 
में ३७५,००० टन (0ार) के ७५ क्षतिरिक्त जहाज प्राप्त करने का आयोजन था, किन्तु योजना- 
काल में ६'७ लाख टन (0₹]) के जहाज प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सामुद्रिक जद्वाजों का टनेज 
१६६०-६१ ई० में ६:५७ लाख टन (5२7) से बढ़कर तृतीय योजना के अन्त में बानी १६६५-६६ 
ई० तक १५ लाख टन (0२7) हो गया । बन्दरगाद्दों के विकास पर योजना में ७७ करोड़ रुपये 
व्यय किया गया। 

तीन एक-वर्षीय योजनाओं (१९६६-६६) में जहाजरानी के विकास में २५४ करोड़ 
रुपये तथा बन्दरगाहों के विकास पर ५५'३ करोड़ रुपये व्यय किया गया। १६६९-७० से कुल २३ 
लाख टन भार के जद्दाज हो गये । 

चतुर्थ योजना में जहाजरानी के विकास का कार्यक्रम (श0श्टाक्ा76 ० $॥79/7॥8 
0 6 700॥॥ ९6 ए८शा' ?]8॥) :--चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी सामुद्रिक यातायात के 
विकास पर पर्यात्त जोर दिया जा रहा है। योजनाकाल में १४ लाख टन (0ारप) के जहाओं को प्राप्त 
करने का आयोजन है जिससे १९७३-७४ ई० तक देश में कुल ३५ लाख ठन (06ार 7) के जहाज हो 
जायेंगे। योजनाकाल में तटीय व्यापार में लगे जहाजों के टन भार बढुकर ४ लाख टन तथा 
समुद्र-पार में ३१ लाख टन होने की आशा है। चतुथ योजना में जहाजरानी की मद में १४० करोड़ 
रुपये व्यय का आपोजन है। इसके अतिरिक्त बन्दरगाहों के विकाप सर १९५ करोड़ रुपये व्यय का 
आयोजन है। योजना का लक्ष्य देश के कुल विदेशी व्यापार का प्राय: ४० प्रतिशत भाग भारत के 
जहाणों द्वारा करने का आयोजन हे । 
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पंचवर्षीय योजनाओं में सामुद्रिक यातायात की प्रगति निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो 
जाती है :-- 
सामुद्रिक जहाज (लाख टन 0ाशा में) 
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इस प्रकार भारत का व्यापारिक जहाजी बेड़ा धीरे-धीरे प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। 
सरकार निजी कम्पनियों को भी इस काय॑ के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ-ही-साथ बन्दरगाहों 
एवं पोताश्र॒णों का भो विकास किया जा रहा है। तृतीय योजताकाल में बन्दगाहों की क्षमता 
१६६०-६१ ई० के २३२६ लाख टन से बढ़कर १९६९-७० ई० में ५४६ लाख टन हो गयी । योजना- 
काल में सभी प्रमुख बन्दरगाहों के विकास का आयोजन था जिस पर ७७ करोड़ रुपये व्यय हुआ। 
बाधिक योजनाओं (१९६६-६६) में इस मद में ५५ करोड़ रुवये व्यय किया गया । चतुर्थ योजना में 
इस मद में १९५ करोड़ रुपये का आयोजन है । 

किन्तु, इन सब प्रयत्नों के बवजुद आज तक हम जरू याताथात नीति समिति ($॥9ए॥58 
ए0709 (०ग्ञा/९6) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को भो नहीं प्र।प्त कर पाये हैं। सम्तिति ने भारत, 
लंका, बर्मा एवं अन्य पडोपों राष्ट्रों के व्यापार का ७५ प्रतिशत तथा अन्य देशों से भारत के व्यापार 
का ५० प्रतिशत भाग भारतीय जह्दाजों द्वारा सम्हाले जाने की मिफारिश की थी । किस्तु, भारत का 
8्यापारिक जहाजो बेड़ा क्षभी इस स्तर तक नहीं पहुँच पाया है। साथ ही, समिति ने भारतीय जल 
यातायात के लिए पाँच वर्ष के अन्त तक २० लाख टनेज करने का सुझाव दिया था जबकि हमारा 
टनेज १९६८ ६६ ई० में जाकर २१४ लाख टन हो पाया | यह हमारे लिए निरचय ही चिन्ता का 
विषय है । भारत जैसे देश, जिसको तट-रेखा ३५३५ मील में विस्तृत्र है, के लिए पामुद्रिक यातायात 
के विकास पर अधिक ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है । 


(ख) हवाई-यातायात 
(8-77६॥8007/) 
भारत में हवाई यातायात का विकास (06एथ०्फाशा। ० 67 व्राधधाफ्णा ॥ 
700॥4) :---भारत में हवाई यातायात अभी प्रारम्भिक स्थिति में है। देश में सर्वप्रथम १६११ ई० 
में बन्बई तथा कराँची के बीच परोक्षा की दृष्टि से वायुयान की व्यवस्था की गयी थी। प्रथम 
युद्धकारू में परकार द्वारा देश में वायुयानों के लिए कुछ लैंडिग ग्राउन्ड्स बनाये गये जिससे देश 
में हवाई यातायात के विकास को कुछ प्रोत्साहन मिला । १६२७ ई० में हवाई-यातायाव बोड़े 
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की सिफारिशों के श्राधार पर नागरिक उड्डप्रन विभाग ( (शा 4शंग्रांणा 0%काणशा। ) की 
स्थापना की गयी तथा १९२८ ई० में इम्पीरियल एयरवेज के द्वारा भारत तथा लन्दन के बीच 
नियमित रूप से हृवाई-पातायात प्रारम्भ हुमा। १६३६ ई० में टाटा एयरवेज लिमिटेड नामक प्रथम 
भारतीय कम्पनी की स्थापना हुई जिसने इलाहाबाद, कलकत्ता ओर कोलम्ब्रों के बीच &वाई-याता- 
यात प्रारम्भ किया ओर बाद में करांची एवं मद्रापर तक इसका प्रचार किया गया। १६३३ ई० में 
एक कम्पनी इण्डिया नेशनल एयरवेज तथा १६३६ ई० में एयर सर्विसेज आफ इण्डिया लिमिटेड' 
प्रारम्भ की गयी । 

द्वितीय महायुद्ध ने भारत में हवाई-पातायात के विकास को बहुत अधिक प्रोत्साहन प्रदान 
किया । युद्धकाल में वायु सेनाओं का नागरिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाने लगा। युद्ध के हृष्टि" 
कोण से देश में बहुत-से अच्छे-अच्छे लेडिंग ग्राउन्डस भी तैयार किये गये तथा भारत का सम्बन्ध विदेशों 
के कुछ प्रमुख केन्द्रों से स्थापित किया गया। १६४० ई० में देश में उड़यन की शिक्षा देने के लिए 
१० पलाइग क्लब प्रारम्भ किये गये तथा उच्चतम शिक्षा के लिए लोगों को इ गलेंड भेजने की भी 
व्यवस्था की गयी । युद्धकाल में ही वायुयरान की मरम्प्रत एवं निर्माण के उद्देश्य से बंगलोर में हिन्दु- 
स्तान एयरक्रॉफ्ट कम्यनी, ” ९४० ई० में स्थापित की गयी । युद्धकाल में एक अच्छी वायु सेना का 
भी निर्माण किया गया | इस प्रकार द्वितीय युद्धकाल ने देश में हवाई-यातायात को बहुत अधिक 
प्रोत्साहन प्रदान किया । 

युद्ध के बाद देश में हवाई-य[ताय'त के लिए कई नयी कम्पनियों की स्थापना का आयोजन 
किया जाने लगा। १९४४ ई० में एक हवाई-यातायात लाइसेंसिंग बोर्ड का निर्माण हुआ । बोर्ड को 
लाइसेंस-प्राप्त कम्पनियों के किराये तथा भाड़े को अधिकतम एवं ब्यूनतम सीमा निर्धारित करने का 
अधिकार भी दिया गया। १९४८ ई० में भारत सरकार ने हृदाई-बातायात के विकास के लिए एक 
योजना तेथार की जिसके अनुसार बायू छाइनों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया - (क) अन्त- 
रष्ट्रीय लाइनें, (व) मुख्य लाइनें, (7) सहायक लाइनें। १९४० ई० में भारत सरकार ने टाटा 
बन्धुओं के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय उड्यन के लिए एक “एयर इण्डिया इन्टर-नेशनल” कौ स्थापना 
की जिसके ४९ प्रतिशत शेयर सरकार द्वारा खरीदे गये। १६४८ ई० में कलकत्ता-हाँगकाँग सेवा 
का उद्घाटन किया । 

किन्तु, युद्ध के बाद नागरिक उठ्यन की बहुत-सी कम्पनियाँ हो गयों जिससे इन्हें हानि 
उठानी पड़ी, अतः भारतोय हवाई कम्पनियों की स्थिति और उनकी समस्याओं को जाँच के लिए 
एक हव।ई-पातायात जाँच समिति की नियुक्ति की गयी । समिति निजी हवाई कम्पनियों के राष्ट्रीय- 
करण के पक्ष में नहीं थी । समिति के अनुपार हवाई-यातायात के राष्ट्रीयकरण में सरकार को कठि- 
नाइयों का सामना करना पड़ेगा । साथ ही, हवाई-यातायात के विकास के लिए एक समयानुकूल 
नीति की आवश्यकता थी जिसे साइसपू्वेक कार्याल्वित किया जा सके जो राष्ट्रीयकरण के उपरान्त 
सम्भव नहीं था। अतः, समिति ने वर्तमान निजी हवाई कम्पनियों को मिलाकर प्रादेशिक आधार 
पर चार बड़ी-बड़ी कम्पनियों को स्थापना की सिफारिश की जिनके मुख्य कार्यालय कलकत्ता, दिल्‍ली 
बम्बई एवं हैदराबाद में होंगे । समिति ने यह सुझाव दिया कि उचित लाभांश एवं वायुथानों का 
प्रयोग करने वाले यात्रियों को व्यय-शक्ति पर विचार कर ही किराये निश्चित किये जायें । साथ दी, 
हवाई कम्पनियों की आय पर सरकार द्वारा नियन्त्रण की सिफारिश को गयी । समिति ने सरकार 
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द्वारा हवाई-यातायात को दी जानेबाली आर्थिक सहायता कम-से-कम १९५२ ई० के अन्त तक चलाने 
की सिफारिश की | 


हवाई-यातायात का राष्ट्रीयकरण 
( पधंणा॥रा8400॥ 0० 0॥-7878907 ) 
किन्तु, हवाई-यातायात कम्पनियाँ स्वेच्छापूवंक एकीकरण के लिए तैयार नहीं थीं, अत: 
कम्पनियों की चिताजनक स्थिति को देखते हुए हृत्ाई-यातायात जाँच समिति की प्िफारिशों के विरुद्ध 
भारत सरकार ने इनके राष्ट्रीयकरण का निश्चिय किया । इस उदृंश्य से १९५३ ई० में एक वायु- 
यातायात निगम अधिनियम (6॥7 पाध्याकुण (0फणथ४०॥ है०) नामक एक अधिनियम पारित 
हुआ जिसके अनुसार १ अगस्त, १९५३ ई० को दो निगमों की स्थायना को गयी :--(१) दी एयर 
इण्डिया इम्टरनेशनल--लम्बी दूरी की सेवाओं को प्रारम्भ करने के लिए तथा (२) दी इण्डियन 
एयरला इन्स कॉरपोरेशन जो आन्तरिक हवाई रेवाओं की व्यवस्था करती है। तब से देश में हृवाई- 
यातायात का विकास उत्तरोत्तर हो रहा है। एयर इण्डिया इँस्टरनेशनल का विश्व के २४ मुख्य देशों 
से यातायात का सम्बन्ध है। १६६६-७० ई० में इसके विमानों ने कुल २६६२ लाख किलोमोटर 
लम्बा उड़ान पूरा किया । एयर लाइन्स कॉरपोरेशन के वायुयान आन्तारेक सेवाओं के अतिरिक्त 
झफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा तथा सीलोन भी जाते हैं। इसके विमानों ने १९६९-७० ई० में 
४३५"४ लाख कीलोमी टर के लगभग उड़ान पूरा किया। अप्रेल, १६५४५ ई० में हवाई निगम अधि- 
नियम के अन्तगंत आयोजित हवाई-यातायात परिषद्‌ (6॥7 0 &॥5907 (0णालछं])) की स्थापना 
भी की गयी । 
भारत में दृवाई-यातायात की प्रगति का अन्दाजा निम्नलिखित तालिका से लगाया जा 
सकता है :--- 





१९४७... १९४५६ | १९७० 
यात्रियों की संख्या (लाख में) २५ |. #इ २७५ 
मार की मात्रा (लाख किलोग्राम में) २५६ ४३*६ ३३२९९ 
डाक की मात्रा (लाख किलोग्राम में) ६४० ५७९५ १:०*९ 
यात्रा (लाख किलोमीटर में) १५०९७ ३७७*६ ६७६५ 





प्रथम पंचवषी य योजनाकाल ( धाश फाएट शेध्का शिक्षा ) में हवाई-यातायात के 
विकास की मद में ७१४ करोड़ रुपये तथा द्वितीय योजनाकाल ($6८०ण०० ॥06 १६७ ?षा) 
में १५६१ करोड़ रुपये व्यय किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना (पांव क्यर७ रेध्का 
ए॥0) में इस मद में ४९ करोड़ रुपये व्यय हुआ था। १९७० ई० में भारतीय विभानों ने कुल 
मिलाकर लगभग ६७७ लाख किलोमीटर की उड़ान भरी ओर वे ९७'५ लाख यात्रियों तथा लगभग 
१२१५ लाख किलोग्राम डाक तथा २३१७ लाख किलोग्राम माल छैकर एक स्थान से दूसरे स्थान 
को गये । तृतीय योजना के प्रथम दो वर्षों में एयर इंडियन की क्षमता में ६१ प्रतिशत तथा इंडिया 
एयर लाइन्स कारपोरेशन की क्षमता में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई।* 


4., 486 वात छारह लय ऐंश्रा ; जाव-का। 09785 90. 45-46, 


जल एवं वायु-यातायांति क्‍ ६३ रै 


वाषिक योजनाओं (800०४ ?]05) (१९६६-६६) में इस मद में ६७'६ करोड़ रुपये 
ह्यय किया गया । 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (70फा ५6 शध्या |) में इस मद में २ ०२ करोड़ 
रुपये का व्यप प्रस्तावित है। योजना काल में इण्डियन एयर लाइन्स कॉरपोरेशन क्षमता को 
१९६८-६६ में ५२४ मिलियन टन किलोमीटर से बढ़ाकर १९७३-७८ तक ३९२ मिलियन टन 
किलोमीटर तथा एयर इण्डिया की क्षमता को १९६८-६९ तक ३३७ मिलियन टन किलोमीटर से 
बढ़ाकर १६७३-७४ में ९९० मिलियन टन किलोमीटर करने का आयोजन है । 


विशेष अध्ययन-सची 
, 9, 7९, 97५388809 : ॥799007॥ 42९५९८0)970॥7 ॥ ]708. 
2. गा १९०७०॥ 0 6 (07768 0 ]9॥9907॥ 0॥09 8॥0 (0-070॥74007, 
3, ॥709 [97-72. 
4, 7णाता सि४८ १6७ एशा : (969-74) 


अध्ययि : ३६ 


भारत का विदेशी व्यापार 
(700श९ं४॥ 70806 06 एा0ं8) 
विकासशील अर्थ-व्यवस्था के लिए विदेशी व्यापार का महत्त्व (पफुण(क्राए० ण॑ 
एतशंश॥ ॥7906 070 8 06४९६॥०७४2 6९०००7५)--किसो देश के आवक विकास में विदेशों 
व्यापार का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है । विदेशी ध्यापार राष्ट्रीय आय की वृद्धि में महत्त्वपूर्ण सहयोग 
प्रदान करता है। विदेशी व्यापार को मात्रा की प्रकृति तथा बनावट का राष्ट्र के आथिक बिकास की 
गति को निर्धारित करने में भो प्रभाव पड़ता है। इसीलिए रॉबटंसन (१०9७४807) ने इसे “विकास 


का अस्‍्त्र' (8॥6 0 2709) कहा है। इसी प्रकार किडलबरजर ([(तञातीक्रध्ा2घ८) के अनुसार 
“जो देश विदेशी व्यापार में हिस्सा लेता है, वह तुलनात्मक लाभ के आधार पर विशिष्टता प्राप्त 


कर अपनी वास्तविक आय को अधिकतम बना सकता है ४!” ([त 3 ८0प्रा79 8 एणञ60 0 ए०0 
(908, ३ एड्चा। रावत $00प्रात 7र8%७॥756 ॥$ ॥6९७| ॥0076 ४ ए्ललंभ्ाशं।ए णा [65 ० 
००7एथ 8९९ 20ए879825)/ भाथिक विकास की हृष्टि से आयात तथा निर्यात दोनों ही का मह्दत्त्व- 
पूर्ण स्थान है । आयात के द्वारा ही कोई राष्ट्र यंत्र, मशीन, कच्चे पदाथे तथा तकनीकी जानकारी 
आदि, जो विदेशी व्यापार के लिए आवश्यक हैं, को विदेशों से प्राप्त कर सकता है । 

प्रत्येक विकासशील देश को विकास की प्रारम्भिक स्थिति में निर्धंनता के कुचक्र को तोड़ने 
के लिए विदेशों से बड़े प॑माने पर इन सामग्रियों के आयात की आवश्यकता पड़तो है। आयात के 
द्वारा ही विकासशोल राष्ट्र विदेशों से विभिन्‍न प्रकार के यंत्र, विदेशी पूंजी तथा विदेशी जानकारी 
आदि प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार निर्यात का भी आर्थिक घिकास परे अत्यधिक मध्दतत्वपूर्ण स्थान 
है। विदेशों में अत्यधिक मात्रा में निर्यात करने से बड़े पमाने पर विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती 
है जिसका प्रतोग विदेशों से आयात करने में किया जाता है | प्रो० लिविस ([,2५४४७) ने निर्यात के महत्त्व 


की चर्चा करते हुए लिखा है कि 'एहए०५, वंरवपश65 099 शध्योात?३ 7890प्7 707 ॥076 इ0- 
00587025, ६६ [6 $86 (6 85 [69 ढ€्व[6 गराण6 तक्ाक्षात 07 658 वरात0868, 80- 
[806 6 ॥076 70 ७765 70 ग0 श07 (688॥64 (0 गाटा8३५६ ताशा जा0तस्‍लाशा।५. 


बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक भारत का विदेशी व्यापार (0॥45 7०लंड्ा 
प्‌+896 एछा० ॥6 ऊुंध्शाग्धाएई ण 6 200 टक्याप्राए)-प्राचोन काल में भारत का विदेशी 
व्यापार सुदूर देशों तक फंला हुआ था । भारत की बनी हुई वस्तुओं की माँग अति प्राबीत काल 
में मित्र, यूनान, रोम तथा ईरान आदि स्थानों में बहुत अधिक होती थी । ईसा से २००० वषे पूर्व 
के मिस्र में मसाला लगाकर रखे हुए शव उत्कृष्ट भारतीय मलमल में लपेटे हुए मिलते हैं। देश का 
विदेशी व्यापार उन दिनों जल एवं थल दोनों ही मार्गों से किया जाता था । उस समय निर्यात की 
वस्तुओं में कपड़ा, पीतल के बतंन, द्वाथी दाँत, इत्र, रंग, मसाले तथा गायात की वस्तुओं में पीतल, 
टीन, रागा, शरात्र एवं घोड़े आदि का महृत््त था। भारत में प्राचीन काल में आयात से अधिक 
निर्यात होता था। अतः: देश में विदेशां से बहुत अधिक मात्रा में सोना आता था। 

मुगल शाप्तन काल में भी भारत का विदेशी व्यागर अति उन्‍नतशोल स्थिति में था | मुगल 
शासकों के संरक्षण में देश में कितने द्वी उद्योगों का बविकात हुआ। किल्तु उननीसवों शताब्दी 
के प्रारम्भ से भारत के विदेशी व्यापार की प्रकृति में आमूल परिवत्त न होने लगा । हंगलेंड 
की ओद्योगिक क्रान्ति तथा भब्िटिश पालियार्मेंट एवं ईस्ट इण्डिया कम्पनी को स्वाधंपूर्ण नीति 


[. ७, 7. ॥6[00।6028687 ; 8007070 98ए९00978॥, 9. 238, 


भारत का विदेशी व्यापार - ६३५४ 


ने भारतीय उद्योग-पम्घों को धीरे-धीरे समाप्त कर डाला | फलस्वरूप भारत अब मुख्य रूप से अघ्न 
एवं कच्चे पदार्थों का निर्यातक तथा कपड़ा, चीनी एवं निभित वस्तुओं का, जिनका वह अभी तक निर्यात 
करता था, आयातक बन गया । १८६६ ई० में स्वेज नहर के खुलने के बाद भारत के व्यापारिक 
इतिहास का आधुनिक काल प्रारम्भ होता है । स्वेज नहर के निर्माण से भारत तथा इ गलेंड के बीच 
की दूरी में प्राय: तीन हजार मील की कमी हो गयी | अत: इससे व्यापार के परिमाण में बहुत अधिक 
धुद्धि हुई । १८६४-६४ ई० से १८६८ ई० के बीच भारत के औगत वापिक निर्यात का मूल्य ५४९८ 
करोड़ रुपये तथा आयात का मल्य ३१८ करोड रुपये था, जो बढ़कर १६२४-२५ ई० से १९२८-२९ 
ई० के ब्रीच ओऔमत बाषिक क्रमश: ३५३९३ करोड़ रुपये तथा २५१ करोड़ रुपये हो गया । उनन्‍नीसवों 
शताब्दी के अन्त तक भारत का विदेशी व्यापार मुख्य रूप से इ गलेंड के साथ हो शता था, किन्तु 
बीपवीं शताब्दी के प्रारम्भ से जमेनी, जापान एवं अमेरिका से भो व्याप।रिक सम्बन्ध स्थापित 
होने लगा । 


प्रथम महायुद्ध एवं उसके बाद का विदेशी व्यापार 
(08 $ 7086श 77406 078 2॥0 0॥6 (6 सा ए/0]0 ५४/था) 


बीसवीं शताब्दी के प्रथम चौदह वर्षों में, विशेषत: १० ५६० के उपरान्त, भारत के 
विदेशी ध्यापार में आश्चयंजनक गति से व॒द्धि हुई जैसा कि वेरा ऐन्‍सटे (४८४ /॥56) ने लिखा 
है--“बीसवों शताब्दो के प्रथम १४ वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार में बड़े उन्नति हुई । यद्यवि 
प्रथम मद्दायुद्ध के पूर्व भ.रत का अधिकांश व्यापार ई गलेंड के साथ ही होता था, तथापि भारत 
के विदेशों व्यापर में जापान एवं संयुक्त राज्य अमेरिका का महृत्त्व भी बढ़ता जा रहा था।”' किन्तु 
देश के विदेशी व्यापार पर प्रथम महायुद्ध का बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ तथा आयात एवं निर्यात 
दोनों की मात्रा में कमी होने लगी । युद्धकाल में विदेशों व्यापार में कर्मा के विभिन्‍न कारण थे। 
इनमें युद्धकालीन व्यावतायिक प्रतिबन्त्र, शत्र॒ु-राष्ट्रों के साथ व्यापार की समाप्ति, यातायात रम्बन्धी 
कठिनाइरयाँ, तटम्थ देशों के साथ व्यापार पर प्रतिब्रन्ध आदि प्रमुख थे। थुद्ध-काल में आयात 
व्यापार में विशेष रूप से कमी हुई ओर यह कमी निरन्तर बनी रही । निर्यात व्यापार में युद्ध के 
प्रथम वर्ष में कमी अवश्य हुई, किन्तु पुनः निर्यात अपनी पूर्व स्थिति पे आने ऊलूगा। युद्ध-काल की 
सबसे बड़ी विशेषता निर्मित वस्तुओं के निर्यात में वद्धि है। भरत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं 
में निर्मित वस्तुओं का प्रतिशत १९१३-१४ ई० में २२९४ प्रतिशत से बढ़कर १९१५-१६ ई० में 
३६६ प्रतिशत हो गया । 


प्रथम मद्दायुद्ध समाप्त होने के बाद १९१६-२० ई० में हमारा निर्यात और आयात क्रमशः 
अनुकूल (४0077806) थे । किन्तु, स्थिति बिल्कुल अस्थायी थी तथा दूमरे व से हो हमारा 
व्यापारिक सम्तुलन प्रतिकूल होने लगा। १६२०-२१ ६० तथा १९२१-२२ ई० में भारत का 
व्यापारिक सम्तुलन क्रमशः ७०८ तथा ३३८ करोड़ रुपये से प्रतिकूल रहा । यह मन्‍्दी १९२२-२३ 
ई० में समाप्त हो गयी तथा पुनः पुनरुत्यान हृष्टिगोचर होने लगा। धीरे-धीर विदेशी 
इयापार को स्थिति सामान्य स्तर पर पहुँचने लगी तथा १६२९-३० ई० तक व्यापार की गति 
सल्तोषजनक रही । 


६३६ भारतीय अर्थशास्त्र 


विश्व-व्यापी आथिक मन्दी एवं भारत का विदेशी व्यापार 


(वाहक 70ालंशा [7806 तप्रगाएु 6 एालश 8007णा70 0697०8807) 


१९२९-३० की भयानक आर्थिक मन्दी का भारत के विदेशी व्यापार पर बड़ा ही प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ा । कृषि-प्रधान देश होने के कारण इस मन्दी का भारत की आर्थिक हिथति पर बहुत 
बुरा प्रभाव पड़ा तथा निर्यात की मात्रा में बहुत कमी आ गयी । इसका प्रमुख कारण यह था कि 
निर्यात की प्रधान सामग्री कच्चा माल एवं कृषि-पदार्थ थे जिनके मूल्य में जिश्ित वस्तुओं की अपेक्षा 
बहुत अधिक कप्तो हुईैें। मन्दी की यह स्थिति १९३२ ई० तक इसी प्रकार बनी रही | इसी बीच 
जापानी प्रतियोगिता बढ़ती जा रह्दी थी जिसे रोकने के लिए सरकार ने जापानी वस्तुओं के भायात 
पर करों में वृद्धि की । साथ ह्वी, १६३२ ई० के ओटावा समझौते के अनुततार इगलेंड की बनी 
वस्तुओं को भारतीय बाजार में प्राथमिकता दी जाने लगी | इन सब कारणों से भारत का व्यापारिक 
सम्तुलन प्रतिकूड होता गया । १६३३-३४ ई० में मूल्य में पुनः वद्धि को प्रत्रत्ति प्रारम्भ हुई जो 
१६३६-३७ ई० तक उत्तरोत्तर बनी रही। किन्तु पुनः अमेरिका में १९३७-३८ ई० से मम्दी 
प्रारम्भ हुई जिमका भारत के विदेशी व्यापार पर प्रभाव पड़ने लगा। यह मन्‍्दी अत्यधिक परिकल्पना 
($9००॥४४०॥) का परिणाम थी | इसके फलस्वरूप कृषि-पदार्थों का मुल्य तेजी से घटने लगा। 
जुन, १९३८ ई० तक यह प्रवृत्ति बनी रद्दी । इसके बाद पुन: व्यावसायिक क्रियाशीलता बढ़ने लगी । 
इसका प्रमुष्त कारण विश्व के अधिकांश देशों में युद्ध की तैयारी पर अत्यधिक व्यय था । १६३६ ई० 
में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ जिसका प्रभाव देश के विदेशी ध्यापार पर बहुत अधिक पड़ा | 


भारत के विदेशी व्यापार की संरचना (0077०भ४०॥) में दोनों महायुद्धों के बीच 
स्पष्ट रूप से परिवत्तंन दीख पड़ने लगा । भायात की जाने वाली वह्तुओं में तैयार माल का 
प्रतिशत धीरे-घीरे कम होने लगा तथा कच्चे पदार्थों एव खाद्यान्नों का प्रतिशत बढ़ने लगा जो 
निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :-- 


भारत में आयात की जानेवाली वस्तुएं 
| कुल आयात का प्रतिशत 





वस्तुएं १६२०-२१ १९३८-३६ 
खाद्यान्न, पेय एवं तम्बाक्‌ ११९० १५७ 
कच्चा पदार्थ ५० २१७ 
तैयार माल ८४१० ६२६ 
कुल १००० १०७०७ 


आयात की संरचना में इस परिवर्तन के प्रमुख कारणों में बर्मा का भारत से प्रथक्‌ होना 
था जिससे बर्मा का चावल भारत में श्रायात के रूप में आने लगा। प्ताथ ही, देश में उद्योग-धन्धों 
के विकास के फलस्वरूप कच्चे माक्ष की आवध्यकता बढ़ने छगी जिससे कच्चे मरा के क्रायात में भी 
पर्याप्त वृद्धि हुई । क्‍ 


भारत का विदेशी व्यापार ६२७ 


किन्तु एस अवधि में देश के निर्यात की धंरचना में कोई परिवर्तोत नहीं हुआ। इसमें निर्मित 


वस्तुओं की अपेक्षा खाद्याग्न एवं कच्चे पशर्थों की प्रधानता बनी रही । निम्नलिखित तालिका से 
दोनों मदायुद्ध के बीच वाले समय में निर्यात की रचना का अन्दाजा लगता है $-- 


भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं 
कुल निर्यात के प्रतिशत में 


वस्तुएँ १९२०-२१ १६३२-३६ 

खाद्यान्न, पेष एवं तम्बाकू श्पा० २७८ 
कच्चा माल 8 9५"० ३४' १ 
तैयार माल ३७"० ३घ८'९ 
कुल १५००*० १००० 


दोनों महायुद्"ों के बीच वाले समय में भारत के विदेशी व्य|पार की दिल्ला 
(6॥००४००) में भी परिवर्तन हो रहा था । प्रथम महायुद्ध के पूर्व १६९१३ १४ ई० में भारत के 
कुल आयात का प्राय: ६४१ प्रतिशत इंगलेंड, ६९ प्रतिशत जर्मगी, ५"८ प्रतिशत जापान तथा २६ 
प्रतिशत संयुक्त राज्य से आता था। युद्ध के बाद इगलेंड का महत्व धीरे-धीरे कम होने लगा तथा 
इसे भारतीय बाजार में जमंनी, जापान एवं अमेरिका आदि देंगों की प्रतियोगिता क। सामना करना 
पड़ा । फलस्वरूप भारत के आयात व्यापार में इ गलेंड का हिस्सा घटकर १६३३-३४ में ४१०७ 
प्रतिशत तथ। १६३८-३६ ई० में २५१२ प्रतिशत हो गया । युद्धोत्तर काल में, विशेषतः १६२३-२४ 
ई० के बाद जमंनी के साथ भारत का व्यापार अशश्चयेजनक गति : बढ़ रहा था। इसी प्रकार 
निर्यात व्यापार में भो इगलेंड का हिस्सा धीरे-घीरे घट रहा था। 

द्वितीय विश्व-युद्ध के पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएँ 
(थक्षा। (शक्षाबणशाश08 ए वात 5 70शंहा 77808 7/06 ० ०१० एक वा) 

द्वितीय विश्व-युद्ध १६३९-४५) के पूर्व भारत के विदेशी व्यापार को निम्नलिखित प्रमुख 
विशेषताएँ थीं :--- 

( १ ) निर्यात में कच्चे माल एवं कृषि-पदार्थों की प्रधानता (77९[7000078706 ० 
।4) प्राक्षाशांभ्रं5 कराए बहाएं] 80005] 6४००7) :-+द्वितीय मह्दाप्रुद्ध के पृ्व॑ भारत मुख्य 
रूप से कच्चे पदार्था एवं खाद्यात्रों का निर्यातक देश था । कच्चे पदार्थों के अन्तगत मैगनीज,अ भ्रक, 
क्रोमाइट आदि की प्रधानता थी तथा कृषि-पदार्थों मं गेहूँ, पाट, चाय आदि प्रज्नान थे। किन्तु प्रथम 
महायुद्ध के बाद देश को बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खाद्य-पदार्थो का निर्यात घीरे-धीरे घटने लूगा 
और आज तो प्रति वर्ष भारत को अरबों रुपये के खाद्य/प्न का विदेशों से ही आयात करना पड़ता है । 

(२) आयात में तेयार वस्तु थ्रों की प्रधानता ?०एुणातश40९ एी गराध्ापवितपा९त 
20005 ॥॥ ॥7[0079) :--द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत मुख्य रूप से निर्मित वस्तुओं का आयातक 
था। इनमें मशीन एवं यब्त्रादि, मोटर, साहकिल, रेलवे इंजन, दवा तथा रासायनिक पदार्थ आदि 
प्रमुख थे । 

(३) व्यापारिक संतुलन का अनुकुल होना (78ए४०प्799]6 84०९ ०0 ५806) ४--- 
द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत का विदेशी व्यापार साधारणतया इसके अनुकूल रहता था, यानी 
भायात से अधिक निर्यात होता था। किस्‍्तु, जो अनुकूल व्यापाराधिक्य की रकम थी, वह सोने 


क्षयवा बौँदी के रेप में नहीं प्राप्त होती थी, वरन्‌ गुह-अभार (छ०7० (॥09०७) तथा विदेशी 


ध्शेफ भारतीय अर्थशात्त 


कर्मचारियों के वेतन एवं पेम्सन आदि के रूप में पुन: बाहर चली जातो थी। अतएबं इस अनुकूल 
व्यापारिक संतुलन से भारत को कोई बिशेष आशिक लाभ नहीं होता था । 

(४) विदेशी व्यापार में इंगलंड की प्रधानता :--द्वितीय युद्ध के पूर्व भारत के विदेशी 
व्यापार-आयात एवं निर्यात दोनों में इंगलेंड की ह्वी प्रधानता थी। कुछ बिदेशी व्यापार का 
अधिकांश भाग इंगलेंड के साथ होता था । 


द्वितीय युद्धधाल (१६३६-४५) में भारत का विदेशी व्यापार 
(प्रवाब 5 70श्षंद्ा 806 (पगगाड 6 5९००१ ५४०१० ५४६) 

सितम्बर, १६३६ ई० में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ | प्रारम्भ में द्वितीय युद्ध का भारत के 
विदेशी व्यापार पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। युद्ध के फलस्वरूप शत्रु-राष्ट्रों से वपापार बिल्कुल 
समाप्त हो गया । तटस्थ राष्ट्रों के साथ व्यापार में भी कई तरह की रुकावर्ट आ गयीं । इस प्रकार 
युद्धकाल में भारत का केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, इंगलेंड, आस्ट्रेलिया, कनाडा तथा मध्य-पूर्बी 
एशियाई देशों के साथ ही व्यापारिक सम्बन्ध रह गया। इन देशों के साथ व्यापार करने में भी 
जह्दाज की असुविधा बहुत अधिक होती थी । जम॑नी, इटली तथा जापान के युद्ध में प्रवेश के बाद 
विश्व के प्रायः सभी प्रमुख सामुद्रिक मार्ग असुरक्षित हो गये जिससे जहाजों के किराये तथा बीमा की 
दरों में भी पर्याप्त वृद्धि हो गयी । सरकार द्वारा भी आयात-निर्यात पर तरह-तरह के नियन्त्रण 
लगाये गये । इन सबके फलस्वरूप देश का ध्यापार बिल्कुल विस्थापित एवं विक्ृत हो उठा। 

किन्तु, युद्धकाल में इंगलेंड तथा मित्र-राष्ट्रों में भारतीय वस्तुओं की माँग धीरे-धीरे बढ़ने 
लगी। भारत से बहुत-सा बाद्याध्न, कच्चा पदार्थ तथा कुछ निर्मित वस्तुओं का निर्यात इंगलेंड 
एवं अमेरिका में बड़ी मात्रा में किया जाने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने पूर्वा योद्धिक 
मोर्चे के लिए भारत से सामग्री प्राप्त करना बड़ा ही सरल था। मध्य-पूर्वी एशियाई तथा अफ्रिकी 
देशों में भी यूरोपीय पूर्ति घट जाने से भ,रतीय वस्तुओं की माँग बढ़ गयी भर हस प्रकार भारत 
को एक बहुत अच्छा बाजार मिल गया । इसके विपरीत इंगलेंड तथा अमेरिका के युद्ध में संलग्न 
रहने के कारण भारत का इन देशों से आयात घट गया। अतएव युद्धकाल में आयात अपेक्षा 
निर्यात में ही अधिक वृद्धि हुई; इसलिए व्यापारिक संतुलन (844॥06 0 [7802 ) सदा अनुकूल ही 
रह्दा और पौंड पावने (80॥॥8 89॥7068) की रकम बहुत जमा हुई । 

निम्नलिखित हालिका से द्वितीय युद्धकाल में भारत के अनुकूल व्यापाराधिक्य का अन्दाजा 
लगाया जा सकता है :-- 

भारत का व्यापाराधिकय (करोड़ रुपये में, 


वर्ष व्यापाराधिकय 
१९२६-४० न १७५ 
१६४०-४१ न ४२ 

१ ९४१०-४२ 5० 
१९४२-४३ +प४ 
१६४३-४४ द + ९९ 


१६४४-४५ क्‍ +४२ 


भारत का बिदेशी व्यापार ६३६ 


द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत का विदेशी व्यापार 
( पावाब$ एणंशा प7406 शीश 6 5९००१ ज़त]6 ए६7 ) 

द्वितीय युद्ध-समाप्त होने के बाद भारत के विदेशी व्यापार की रूप-रेखा में आमुल परि- 
वतन हुआ ! युद्ध के बाद विदेशी वरुतुओं की मांग बढ़ने लगी जिससे इनके आयात में भी पर्याप्त वृद्धि 
हुई। युद्धशाल की असामान्य परिस्थितियों में बाहर से वस्तुएँ मंगाना बहुत कठिन हो गया था, 
किन्तु युद्ध समाप्त होते ही उपभोक्ता तथा पृ जीगत दोनों प्रकार के मालों की माँग बढ़ने लगी। 
साथ ही, युद्धकाल से ही देश में खाद्याम्त के भीषण अभाव की समस्या उपस्थित हो गयी थी 
जिसे दूर करने के लिए विदेशों से बहुत अधिक मात्रा में अन्न के आयात की आवश्यकता पड़ी । इस 
प्रकार युद्ध के बाद आयात में बहुत अधिक वद्धि हुई, किन्तु निर्यात में इस दर से वृद्धि नहों हो 
पायो । फलस्वरूप भारत का व्यापारिक संतुलन इसके विपक्ष में होने लगा जो निम्नलिखित तालिका 
से स्पष्ट है :--- 

व्यापारिक सन्तुलन (करोड़ रुपये में) 


वर्ष आयात निर्यात व्यापा राधिक्य 
१९४५ २३२ २२६ -“+ ३ 
१६४६९ २€२ २६६ “२१३ 
१६९४७ २३४ ३२० +-+ १४ 
१९४८ ४७० डर “४२ 


इस प्रतिकूल व्यापारिक संतुलन के फलस्वरूप युद्वोत्तर काल म॑ विदेशी विनिमय की कहि- 
नाइयाँ उपस्थित हो गयीं। भुगतान संतुलन को ठोक करने के लिए विदेशी व्यापार पर तरह- 
तरह के नियन्त्रण लगाये गये। वास्तव में, युद्धोत्तर काल में आयात्त-नियन्त्रण तथा निर्यात- 
प्रोत्साहन भारतीय व्यापार-छ्यवस्था के सामाम्य अंग हो गये। प्रतिकुल व्यापारिक संतुलन के 
कारण विनिमय की कठिना इर्या बहुत बढ़ गयीं जिन्हें दूर करने के लिए भारत को द्विवक्षीय व्यापारिक 
समझोते (फ्ा्विटाओं पा80९ #ए6श॥आश९0ा।) तथा विनिमय-नियम्त्रण आदि उपायों को भी 
अपनाना पड़ा । 

देश-विभाजन एवं विदेशी व्यापार (?क्रात0॥ ० 6 0०0प्राए क्वात गिठशंशा 
77308) :-- देश-विभाजन ने भारत की विदेशी व्यापार-सम्बन्ध-कठिनाइयों को और भी बढ़ा 
दिया। विभाजन का देश की आधिक व्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। देश-विभाजन के 
परिणामस्वरूप जूट, कपांस तथा गेहूँ उपजानेवाले अधिकांश क्षेत्रों के पाकिस्तान में चले जाने 
से भारत के विदेशी व्यापार के ढांचे में आमूल परिवतंन हो गया । विभाजन के पूर्व भारत जूट 
एवं कपास का मुझय् रूप से निर्यातक देश था, किम्तु विभाजन के बाद यह इनका आयातक बन 
गया । अविभाजित भारत के कुल जूट उत्पन्न करनेवाले क्षेत्र का केवल २२ प्रतिशत भाग भारत 
को मिला जब कि जुट के प्रायः सभी कारखाने हिन्दुस्तान में ही रह गये। विभाजन के फलस्वरूप 
भारत को कपास, विशेषत: लम्बी रेशेवाली कपास के अभाव का भी सामना करना पड़ा। देश में 
खाद्यान्त की पूति पर भी विभाजन का स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ा । विभाजन के फलस्वरूप देश में 
को की अपेक्षा आयात में बहुत अधिक वृद्धि हुई जिससे व्यापारिक संतुलन अत्यधिक प्रतिकूल 

गया । 


६४० भारतोय अर्थ शास्त्र 


१६४६ ई० का अवमृल्यन एवं भारत का विदेशी व्यापार (06४8प0०॥ 0 _949 
था0 [70|9/5 70/शं8॥ 77806) :-- १८ सितम्बर, १६४९ ई० को हंगलेंड ने अपनी मुद्रा 
का अवपूल्यन किया और उसके साथ ही स्टलिय क्षेत्र के श्रायः सभी देशों ने अपनी-अपनी मुद्रा 
का अवमृत्यन किया। भारत ने भी १६ सितम्बर, १९४६ ई० को अपने रुपये का अवपुल्यत 
किया। किल्‍्तु पाकिस्तान ने अपनी मुद्रा का अवमुल्यन नहीं किया । अवमूल्यत के फछस्वह्प 
भारतीय वरतुओं का विदेशी बाजार में मूल्य घट गया जिससे भारत के निर्यात ध्यापार को 
अत्यधिक प्रोत्माहन मिला। अवमूल्यन के साथ ही कोरियाई युद्ध ने भी जोर पकड़ा जिससे 
अमेरिका तथा इंगलेंड आदि देशों ने संग्रदोकरण (900 ा॥78) प्रारम्भ कर दिया। इन सब 
कारणों से भारतीय वस्तुओं की माँग विदेशों में बढ़ने लगी जिससे देश के निर्यात व्यापार को 
बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला । इससे व्यापाराविक्य की भ्रतिकूलता में भी कमी हुई। फलसखहूप 
विदेशी व्यापार क्री प्रतिकूलता १९४६-५० में ८५ करोड़ रुपये से घट कर १९५०-५१ ई० में ५० 
करोड़ झपये हो गथी । अतः अवमूल्यन के फलस्वरूप व्यापाराधिकय की प्रतिकूलता में सम्तोषजनक 
कप्ती हुई । 

किन्तु, पाकिस्तान ने अपनी मुद्रा का अवमुल्यन नहीं या । इसका भारत के विदेशी 
व्यापार पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा । इससे पाकिस्तान की वल्तुओं की कीमत भारती4 बाजारों 
में बढ़ गयी जिससे भारत को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साथ ही, अवपुल्धन के छाभ 
स्थायी नहीं पिद्ध हुए तथा कुछ ही समय बाद समाप्त हो गये । कोरियाई युद्ध के बाद अर्न्तोष्टीय 
स्थिति में भी पर्याप्त सुधार हुआ तथा युद्ध को सामग्रियों का संग्रहीकरण प्राय: बन्द हो गया। 
इससे विदेशों में भारतीय वस्तुओं की माँग घट गयी । अतएव निर्यात में पनः क्वास्त होते लगा। 
इसी बीच देश में खाद्यास्नों का आयात निरन्तर बढ़ता गया। इन सब कारणों से भारत का 
व्यापारिक संतुलन पुनः इसके प्रतिकूल होने लगा । साथ ही, पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित 
करने के लिए भी यब्त्र आदि का अधिक मात्रा में आयात करना पड़ा इससे व्यापारिक सम्तुलन 
की सियति बहुत बिगड़ गयी। अतः, सरकार को आयात पर कठोर नतिपन्त्रण छगाना पड़ा। 
इसी बीच सरकार द्वारा देश में निर्यात को बढ़ाने के लिए भी तरह-तरह के प्रोत्पताइन दिये जाने 
लगे। संपोगवश देश में खाद्यान्न के उत्पादन में भी अआशाजनक वृद्धि हुई जिपसे स्थिति में बहुत 
कुछ सुधार हो गया। फललरूप १६५३-५४ ई० से व्यापारिक सम्तुलन को प्रतिकूलहा घटने 
लगी। १६५५-५६ ई० तक व्यापारिक सन्तुन की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तत नहीं हुआ। 
किम्तु, इसके बाद स्वेज नहर के राष्ट्रीकरण से सम्बंधित आ्थिक एवं राजनैतिक कठिताइयों 
ने हमारी स्थिति को पुनः गम्भीर बना दिया। फलस्वरूप हमारे आायात के मूल्य में बहुत अधिक 
वृद्धि हुई । साथ ही, १६५६-५७ ई० से द्वितीय योजना को कार्यान्वित करते के हिए विदेशों से 
अधिक मात्रा में क्षायात की आवश्यकता पड़ी । १६५७-४८ इ० से देश में पुनः खाद्य-संकट की 
र्थिति उत्पन्त हो गयी जिसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में खाद्यान्न का आयात करना पड़ा । इससे 
व्यापारिक सन्तुछून की प्रतिकूलता बहुत बढ़ गयी अतः, भारत सरकार ने १६५७ ई० से क्षायात पर 


न 


१--पाकिस्तान ने अगस्त, १९५५ ई० में अपनी मुद्रा का छबसूल्यन किया जिसके बाद 
भारत और पाकिस्तान के उपये का मूल्य पुनः बराबर हो गया। 





भारत का विदेशी व्यापार ६४१ 


कठोर नियन्त्रण लगा दिया तथा निर्यात को प्रोत्साहित करते के प्रयत्न किये जाने लगे । किन्तु, 
इससे व्यापारिक सम्तुलन में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ । 
भारत के वतंमान विदेशी व्यापार की प्रधान विशेषताएँ 
(जिक्षा। (ाव्ाबल९एंड्रा23 ए वात 8 शि९5९॥ 089 70शंशा 77906) 
द्वितीय महद्दायुद्ध एवं स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत के विदेशी व्यापार में कुछ महत्त्वपूर्ण 
परिवत॑न हुए हैं। इनमें से कुछ परिवर्तत हमारी आध्िक स्थिति से तथा कुछ राजनीतिक परिस्थि- 
तियों से सम्बन्धित हैं। राजनीतिक परिस्थितियों में स्वतम्श्रता-प्राप्त तथा देश विभाजन का भारत 
के विदेशी व्यापार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा । इमी प्रकार विदेशी व्यापार को प्रभावित करनेवाले 
आवधथिक कारणों में रुपये का अवमुत्यन, भायात-निर्मात नियन्त्रण की नीति का प्रारम्भ तथा पंचवर्षीय 
पोजनाएँ आदि विशेष रूप 4 उल्डेखनय हैं । 
भारत के वर्तमान विदेशी व्यापार की निम्नडिखित प्रवान विशेषताएं हैं:-- 
१. ब्यापारिक संतुलन का डिएक्ष में होता (([9ए0०प३/० ऐ406 ० ॥7946); 
९, विदेशी व्यापार को दिशा में परिवतन ((॥080 वा थी ताललांणा ० ]ता4$ #ए- 
लंश॥ "7206); 
३. विदेशी व्यापार की संरचना! में परिवर्तत ((#शाह6 ॥॥06 काततांगा ता [॥0045 
70892 77406) ; 
४ विदेशी व्यापार पर गरकारी नियंत्रण का साधिक्य (लढाराह 000. ०0] ठएल 
एणह6ाशा ॥9306); तंग! 
५. भारत के विदेशी व्यापार के मूल्य एबं मारा में वृद्धि ([#00856 ॥ 6 ए०एजा९ ॥0 
शएव्वाएल 0 वात 5 70णढांशा पदातली; तथा 
६. विश्व-व्यापार में भारत का घटता हुआ भाग ((ल्ताक्षीए (ल्‍लाव]आआधए शाद्रार ० 
वञा095 गिताशंह्ा [7306 ॥ ए०ण6 पप१००) | 
व्यापारिक संतुलन का विपक्ष में होना 
( [.98५0प4/० 49॥06 0 44८) 
द्वितीय मह्ययुद्ध के पू्ष भारत का ब्शापारिक संतुलन मुख्यतः इसके अनुकूल ही रहता था। 
किन्तु, युद्ध के बाद विभिम्न कारणों से हमारा व्यापारिक गन्तुलन भारत के प्रत्तिकूल होने छगा। 
निम्नांकित तालिका! से यह स्पप्ट है:-- 
भारत का व्यापारिक संतुलन (करोड़ रुपये में ) 


वर्ष आयात निर्यात व्यापा राधिक्य 
१६४९-५० ६४८०० ५१५०६९०० --१४२*०० 
१९५०-५१ ५४५० ४४ ६००६७ कह बबस 
१९५५-५६ ७३७८ ३२५ ४०८"९१ --१६५४४ 
१६६०-६१ ११२२"४८ ६४२०७ ---४५०*४१ 
१९६४-६६ १३६७:६० ७५५. ५० कि 
१६६७-६८ २०४१३.८ १२५४६ “--७८८९२० 
१९६९-७० १५८२'३ १४०३'६ कक 
१६७०-७१ १७२०४ १४०२७ . ३१५७ 
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६४२ भारतीय अभंगाध्त्र 


इस ब्रकार स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से देश का व्यापारिक संतुलन निरग्तर इसके प्रॉतकुल 
रहा है। इस प्रतिकूल व्यापारिक संतुलन के निम्नांकित प्रधान कारण हैं--- 

(क) देश्च-विभाजन का प्रतिकूल प्रभाव (#0ए९८5९ लीह्ट3 ण॑ ९॥7000॥):-- देश- 
विशाक्षत का हमारे ब्यापारिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विभाजम के पर्व भारत से 
निर्यात की जानेबाली वस्तृक्षों में जूट एवं कपास का ?हत्त्वपर्ण स्थान था, किन्तु विभाननन के 
फलस्वरूप हम इनका बहुत बड़ी मात्रा में भायात करमे लगे हैं। उदाहरण के लिए, १९५२ 
६० में भारत को ११५४ करोड़ रुपये मूल्य की कणस तथा २३-४ करोड़ रुपये के कच्से जूष्ट 
का जायात करना पड़ा था। इसरे भारत के बिदेशी व्यापार पर विभाजन का प्रभाव स्पष्ट हो 
लाता है। 

(ख) भत्यघिक मात्रा में खाद्याग्नों का आयात (+ज०6 ५९ वराए0 0 000- 
87978):- ध्यापान्कि २तुलन के विपक्ष में होने वा दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण खाद्याम्नों का भस्यधिक 
मात्रा में भायात है | बर्मा के भारत से पृथ्क्‌ होने के फलस्वरूप देश में खाद्याग्न की मात्रा में बहुत 
कमी श्ला गयी। देक्ष-विभाजन ने तो हमारे खाद्यस्न के #भाव को और भी बढ़ा दिया है । इसी 
बीच देश की जनसंख्या में प्रतिवर्ष प्रायः १ करोड़ के हिसाब से वृद्धि होने लगी है । इन राब कारणों 
से स्वतन्त्रता-ब्राष्ति के बाद हमें प्रतिब्ध॑ बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का आयात करना पड़ा । दस 
प्रकार जबकि १९४६ ई० में हमने केवल १५१४ कशेड रुपये के खाद्यान्न का भायात किय। था : 
१९५२ ई० में श्वाद्य-मंकट के फलस्वरूप हमें १७५१६ करोद रुपये के नावल एवं गेहूँ का भायात्त 
करता पढ़ा | ट्वितीनब योजना काल में खाद्यान्न की भाव की रसिध्ति प्राय: इसी प्रक/र बनी रह्दी। 
१९६५-६६ ई० में तो देश में बुल ३०९ बगेोह रुपए, १९६६-६७ में ६५१ करोड़ रुपये तथा 
१९६७-६८ ई० में ५१८.२ करोड़ रुपये के खाद्याश्न का जायात किया गया था । १९४१ सै १६६८ 
तक १७०० करोड़ रुपये के खाद्यान्न का र्देशों से श्रायात किया गया था। बिल्तु लब द्ाद्यास्न के 
जायात में त्रणभशः कमी हो रही है | उदाहरण के (०ए, १९६८-६६ ई० में बेदल ३६६ करोड रुपने 
तथा १९७१-७२ मैं केबल २७५ करोड़ रुपये के खाद्य-पदार्थों का भायात किया गया था । 

(य) यन्त्र एवं अन्य 3५ बकरणों के आयात में वृद्ध (॥0९88९ ॥ []6 ॥70907 07]878 
ध॥0 ॥28०॥727८8):- व्यापारिक संतुलन के विपक्ष मे होने का तीसरा महत्त्वपृर्ण कारण द्विद्वीय बिश्व- 
युद्ध के बाद यन्त्रों के भायात में क्षत्यध्िक वृद्धि है । युद्धकाल में मशीनों का भायात प्राय: बाद रहा, 
भत: युद्ध समाप्त होते ही पुरानी मशीनों के प्रतिस्थापन तथा नये कारखानों की स्थापना के लिए 
बटुत अधिक मात्रा में मशीनों का आयात विया जाने लगा | ॥)जकल तो पंचवर्षीय योजमाकश्ों को 
कार्यात्वित करने के लिए मशीनों का और अधिक आयात करना पड़ता है। इस प्रकार जहां १६९३८ 
ई० में केबठ २० करोड़ रुपये की मशीनों का भायात हुआ था, वहां १९५२ ई० में प्राय: €२ करोड़ 
हपधे, १९५४-२६ ६० में १६४३ करोड़ रुपये, १६६६-६७ ई० में ७६१२ करोड़ रुपये तथा 
१६६९-७० में ४०३२ करोड़ रुपये की मशीनों एवं क्षत्य पृ'जीगत वस्तुनों का भायात करना 
पडा भा । 

इन सब कारणों से द्वितीय महाग्रुद्ध के बाद हमारा व्यापारिक संतुलन निरस्तर प्रतिकुल 
होने कगा । यद्यपि क्लायात पर कठोर नियन्त्रण के कारण केवल आबध्यक सामग्रियों का ही 
भ्ावात किया जाता है, फिए भी हमारे श्ायात का मूल्य निर्यात की अपेक्षा बहुत अधिक रहा है । 
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सितम्बर १६४६ ई० में रुपये के अवपुल्यन से इस हियति में पिरन्‍न्‍देह कुछ सुधार हुआ तथा 
व्यापारिक संदुलन की प्रतिकूलता में भी कुछ कमी हुई, किन! गह बिल्कुल अस्थायी थी। द्वितीय 
योजना के प्रारम्भिक वर्षों से तो हमारा व्यापारिक संतुलन और भी प्रतिकूल होने लगा है। जुन, 
१९६६ ई० के अवमूल्यन का भी व्यापारिक संदुलग पर कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं पडा। इस 
प्रकार भारत का व्यापारिक असंतुलन मृल्य-सम्बन्धी और मात्रा-सम्बन्धी दोनों प्रकार का है। मात्रा- 
सम्बन्धी असंतुलन देश-विभाजन एवं खाद्यान्न के प्रमाव के कारण हुआ क्योंकि विभाजन के बाद हमें 
खाद्यान्न, जुट और कपास का बहुत बड़ी मात्रा में आयात फरना पड़ा । 


सरकार द्वारा व्यापारिक असंतुलन को रोकने के प्रयास (60फ. लीड ० 
0076८. ॥6 प्रा4४०ए्ा80)6 89]406 ० ]7806) :--भारत सरकार द्वारा व्यापारिक संतुलन 
की प्रतिकूलता को रोकमे के लिए बहुत अधिक प्रयत्न विये गये जिनमें निम्नडझिखित विशेष महत्त्व 
के हें :--- 

(क) आयात पर कठोर नियन्त्रण (790 0०४०) :--सवंप्रथम तो सरकार द्वारा 
आयात १९२ तरह-तरह के नियन्त्रण लगाये गये । आवश्यक वस्तुओं के आयात पर रोक छगा 
दो गयी तथा किसी भी वस्तु के झ्ञायाह के लिए सरकार से लाईसेंस लेना अनिवार्य बना दिया 
गया। आयात-नियन्त्रण की नीति के अन्तगंत वेवल आवध्यव वस्तुओं के आयात वी ही & नुमति 
दी जाती है । 

(ख) मपये का अवमुत्यन (0०ए/फ्ता0णा ० ॥0 ०७९८०) '-निर्मात की म!त्रा 
को बढ़ाने तथा आयात को कम करने के लिए गितग्बर, १९४१ ई० में सरकार द्वारा रुपये का 
अवमूल्यस किया गया। इससे हमारे निर्यात को विशेषत: डॉलर क्षेत्र में बहुत अधिक प्रोत्साहन 
मिला तथा व्यापारिक संतुलन की प्रतिकूलता भी कुछ कम हई, किन अवपुल्यन का प्रभाव बिल्कुल 
अस्थायी था। साथ ही, पाकिस्तान ने अगनी मुद्रा का अवमुल्यन नहीं किया जिससे हमारी कठिना इर्या 
कुछ बढ़ गयीं । पुन; ६ जुन, १६६६ को गरबार ने अप.) मुद्रा का अवमूल्यत किया । किन्तु 
इसका भी इच्छित परिणाम नद्दों हो सका । अवमृल्यन की सर्विस्तार व्याख्या पहले ही एक प्रथक 
अध्याय में की गयी है । 

(ग) निर्यात को प्रोत्स।हन (73[07 [770770[0॥) *-- निर्यात को प्रोत्साहित करने के 
उहे इय से सरकार द्वारा बहुत-से प्रयत्न किये जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, सरकार ने कुछ प्रमुख 
वस्तुओं पर से निर्यात-शुल्क को कम्त कर दिया है। साथ ही, निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात विकास 
परिषदों (890॥ शिज्ाणांणा (०णालो$) का संगठन किया गया है। इधर नियत बढ़ाने वे' 
प्रथत्तों में सरकार को पर्याप्त गफलता भी मिली है। किन्तु जुन, १९६६ ई० में भारतीय रुपये के 
अवपूल्यन के बाद प्रायः सभी प्रकार के निर्यात-प्रोत्साहन को गमाप्त कर दिया गया हैं। 

(घ) खाद्यान्न, जूट तथा कपास की खेती को प्रोत्साहन प्रदान करना--देश में खाद्याब्न, 
जुट, तथा कपास की खेती को प्रोत्साहित किया जाने लगा है जिससे इनके उत्पादन में देश 
आत्म-निर्भर बन सके। कपास तथा जुट के सम्बन्ध में हमारी विदेशों पर निर्भरता कुछ कम 
अवश्य हुई है, किन्‍्तु खाद्य रंकट की स्थिति में १६६७-६८ तक कोई संतोषजनक सुधार नहीं 
हो पाया था। १६६६-६७ ह० में भारत सरकार ने ६५१ करोह रुपग्रे के मूल्प के खाद्याश्त का 
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आयात किया था । किन्तु अब देश में हरी क्रान्ति (ता6शा ९ि०४णएांणा) का सूत्रणात हुआ है 
जिसते १९७२ ईं० से भारत में खाद्यान्‍्त के भायात को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है । 


दस प्रकार व्यापारिक संतलन की प्रतिकूलता को कम करने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे 
प्रयस्‍्न किये जा रहे हैं! किन्‍्त इस प्रयत्नों में अधी कोई विशेष सफलता नहीं प्राप्त हो पायी है तथा 
१६६६-६७ इं० में भारत का तिदेशी व्याण रेक पंयुलग ८.२ करोड़ रुपये मे प्रतिकूल था । किन्तु 
पिछले दो वर्षों से निर्यात में धीरे-धीरे वृद्धि हो रहो है जिसके फलस्परूप १९६६-७० में व्यापारिक 
प्रतिकुलता घटकर १७८'४ करोड़ रुपये हो गणो । 5गगे ऐसा जास पड़ता है कि बिदेशी व्यापार 
संतुलन भी प्रतिकूलता में कमी हो रही है । 


(२) विदेगी व्यापार की दिशा में परिवततेन 
((0क्लाएल ॥ व6 |जाल्ला0॥ णी 095 #0टांहा। 7706) 


युद्वोत्तर काल में भारत के विदेशी व्यापार की दूमशे प्रमुख विशेषता इसको दिला में 
परिवत्तन है । हितीय युद्ध के पूर्व भारत के बविद्शा व्यापार में ब्रिटेन तथा ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल के 
देशों ((णा॥079९५॥।॥॥ (०0णा65) की प्रशातता थी। किक्‍्तु, युद्वीत्तर-काल में ब्रिटेन 
का महत्त्व धोरे-गीरे घटने लगा तथा भारत वा डॉलर-क्षेत्र (004 कथा), विशेषत: मंयुक्त राज्य 
हमेरिका के साथ व्यापार बढ़ने लगा । हित की तुलना में ज्िटेन से आयात में बहुत अ धि / अप्ी 


हुई है । 

विदेशी व्यापार की दिशा में परिदतत का प्रमुख कारण हमारे आयात व्यापार प्रें संमुक्त 
राज्य अमेरिका का घढ़ता हुआ महत्त्व है। युद्धोत्तर काल में देश के औद्योगिक विकास के लिए 
आबद्यक वस्तुओं, ने“ मशीत, भोजार, इ जन, परिशोधत यन्त्र आदि का आयात मुख्यतः नल 
राज्य अमेरिका से ही हो रहा है। गाव ही, देश में खाद्यास्म की समस्या के समायान के लिए 
संगुबत राल्य अमेरिका से बहुत अधिक मात्रा में गेहें का भायात भी करना पड़ा है। इसके फलहव- 
रूप हमारे आयात व्यापार में संयुबत राज्य अमेरिका का गहृत्त्व बहुत बढ़ गया। संयुक्त राज्य अमेरिका 
के साथ-साथ पश्चिमी जमनी से आयात मैं भो वृद्धि हुई है। १६६६-६७ ६० में भारत ने संयुक्त राज्य 
क्षमेरिका थे कुल ७७१ वारोड़ रुपये, युनाइटेड किहम से १६४ करोड़ रुपये तथा पश्चिमी मंत्री 
से १६१ करोड़ रुपये की वस्तुओं का जायाह दिया गया था । १६४३-४४ ई० में भारत के कुल 
आयात का ६५१४ प्रतिशत भाग इंगलेंड से प्राप्त होता था जो १९५८-५६ ई० में बटकर १६४ 
प्रतिशत हो गया । १६६५-६६ ६० में भारत के आयात व्यापार में ब्रिटेन एवं अमेरिका का भाग 
क्रमश; १०७ प्रतिशत तथा ३७७ प्रतिशत था। इनके अतिरिक्त जमंनी,चेकोर्लोवाकिया, जापान 
तथा कनाडा आदि देशों से पू जीगत मालों तथा बर्मा, आ स्ट्र लिया, पाकिस्तान आवि देशों मे भी 
खाद्यास्न एवं कच्चे पदार्थ का आयात किया जाता है। भारत का आजकल रूस, यूगोलला।विया, 
पोलेंड, हंगरी तथा रूमानिया आदि देशों से भी व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो गया है। इससे रुपए 
है कि देश के भायात व्यापार में जाज द गलेंड का महत्च कम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का सबान 
प्रथम हो गया है । 

भारत के निर्यात व्यापार के साथ भी यही बात पायी जाती है। १६३८-३९ ६० निर्यात 
व्यापार में ज्िटेन का भाग ३४३ प्रतिशत था जो घटकर १९६९-७० ई० में ११९७ प्रतिशत हट 
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गया । द्वितीय विश्न-युद्ध के पू्ष भारत से मुख्यतः कामनवेल्थ के देशों को ही मिर्यात्त किया जाता 
था, किन्तु युद्धोत्तर काछ में कामचवेल्व तथा गेर-कामनवेल्थ दंशों म॑ं भारत के निर्यात का प्राय: 
धराबर-बराबर बँटवारा हो गया। इतका प्रमुख कारण डॉलर तथा अन्य अल्प-मुद्रा बाले क्षेत्रों 
(प्र॒क्नात दप्रापरथाठफए ८३5) में निर्यात को बढ़ाने को सरकारी नीति है। १६६६-७० ई० में भारत 
के कुल निर्यात व्यापार का ११६ प्रतिशत इंगलेड के साथ _ तथा १९६ प्रतिशत संयुक्त राज्य 
अमेरिका के साथ हुआ था। अन्व तिर्यातकों में जाधाव १९७ प्रतिशत एवं छूस १२-४५ प्रतिशत 
का स्थान महत्त्वपूर्ण है । 

द॒रा प्रकार युद्वोतर काल मे भारत के विदेश व्यापार को दिया में स्पष्ट रूप से परिवतंन 
टुआ है। यद्यपि भारत के विदेशी व्यापार में आज भा ब्रिटन का महत्त्वपृर्ण स्थान है, फिर भी 
इसक। सापेक्षिक महत्त्व द्वितीप विश्वयुद्ध के बाद वहुत ही कम हो गया है । 

निम्नांकित तालिका से भारत क॑ विदेशी व्यापार में विभिन्‍न देशों का स्थान 
स्पष्ट हो जाता ६€ “7 

भारत के विदेशी व्यापार का विभिन्‍न देशों क॑ बीच वितरण 
१६६९-७० [प्रतिशत में) 


द्श आायात निर्यात 
१, संयुक्त राज्य अर्मारिका ५ ६*३ १६*६ 
२. यूनाइटेड किगडम 23 ११०७ 
३. पश्चिमं। जमन। ५३ २१ 
४. जापान 7 १२७ 
५. रूस १०'९ १२५ 
६. आस्ट्रेलिया २० १-७ 
७. बर्मा १३ १५ 
८... मिस्र १ २४५ 
६. कनाडा ४७ १६ 
१०. अन्य दंश २४१३ ३६५ 

बुल योग १०००० आल 


(३) विदेशी व्यापार का संरचना में परिवरतन 
(टक्रा868 ॥ 0० (०प्राए०ञंण ण॑ #०0र्धह्व 7906) 
भारत के विदेशी व्यापार की संर्चता में भा द्वितीय-युदध के पश्चात्‌ महत्त्वपूर्ण यरिव्र न हुआ 
है। प्रथम महायुद्ध के बाद से ही भारत के भायात तथा नियति दोनों को परचना में परिवर्तन स्पष्ट 
होने लगे थे, किन्तु द्वितीय युद्ध तथा स्वतन्त्रता-अआध्ति के बाद बिदृश। व्यापार को संरचना में आमूल 
परिवतंन हुआ देश में निर्मित वस्तुओं का आयात धीर-धीरे घटने छगा। कच्चे-पदार्थ एवं खाद्यान्नों 
के आयात में भी षृद्धि होते लगी । इसी प्रकार निर्यात का जानवाली बस्तुओं में भी खाद्यान्न एवं 
कच्चे पदार्थों का महत्त घटने छूगा तथा सि भित पदार्थों का महत्त्व बढ़ने लगा। 
हमारे देश में निमित वस्तुओं का आयात १९२०-२१ ६० के ८४ प्रतिशत से घटकर 
१९३८-३९ ६० में ६३६ अ्रतिशत्त तवा १९५५-५६ ६० में ४३१ प्रतिशत हो गया। इसी श्रकार 
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कच्चे माल का आयात (१६२०-२१ ई० के ५ प्रतिशत से बढ़कर १६३८-३६ ई० में २१७ प्रतिशत 
तथा १९५५-५६ ई० में २७'८ प्रतिशत हो गया । खाद्यान्नों के आयात में भी इसी प्रकार की 
वृद्धि की प्रतुत्ति रही है। इसके विपरीत देश के निर्यात व्यापार में निर्मित वस्तुओं का महत्त्व 
धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। यद्यपि युद्धोत्तर काल में भ। खनिज एवं कच्चे-पदार्थों के निर्यात की ही 
प्रधानता है; फिर भी, इस अवधि में विर्भित वस्तुओं का निर्यात धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। 


भारत के विदेशी व्यापार की संरचना में परिवर्तन के निम्नलिखित १ धान कारण हैं:-- 

(क) औद्योगिक विकास (00774 00ए००7॥०7॥) :--सर्वत्रयम कारण तो द्वितीय 
मद्टायुद्ध तथा युद्वोत्तर काल में देश के औद्योगिक उत्पादन में हुई पर्याप्त वृद्धि है। युद्धकाल में भारत 
से कपड़ा, जुट को बनी बरतुओं तथा अन्य दपी प्रकार की निर्मित वस्तुओं का निर्यात विदेशों में 
किया जाने लगा । इससे निर्मित वल्लुओं के निर्यात में भ वृद्धि होने लगी । साथ ही, विदेशों से 
निर्धित वस्तुओं के आयात को आवश्यकत। भो धोरे-घोरे कम होने लगी । 

(ख) खाद्याननों का अभाव ($703265 ०0 0008/भ॥5) :--युद्धकाल एवं बाद में देश 
में खाद्यान्न का भी अभाव हो गया जिसकी पूति के लिए प्रति वर्ष विदेशों से अत्यधिक मात्रा में 
खाद्यान्न का भायात करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, १९६६-६७ ई० में ६५१ करोड़ रुपये के 
मूल्य के खाद्यान्न का आयात किया गया था। किन्तु १९७२ ई० से इसका आयात प्रायः समाप्त 
हो गया है। 

(ग) देश-विभाजन का प्रभाव (सऑी००७६ ० ?407) :-देश-विभाजन का प्रभाव भी 
देश के विदेशों व्यापार की संरचना पर बहुत अधिक पड़ा है। विभाजन के पू्वे भारत कपास एवं जूट 
का प्रमुख रूप से निर्यातक देश था, किन्तु विभाजन के फडस्वछूप भारत को प्रतिवर्ष बहुत बड़ी मात्रा 
में जुट एवं कपास का आयात करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, १९५२ ई० में भारत को ११५४ 
करोड़ रुपये मूल्य की कपास तथा २३'५ करोड़ ₹० मूल्य के कच्चा जुट का आयात करना पडा था । 

उक्त सभो कारणों से द्वितीय मद्दायुद्ध के बाद देश के विदेशी व्यापार की संरघना में महत्त्व- 
पूर्ण परिवतेन हुए हैं। पिछले कुछ वर्षा में भारत के विदेशी व्यापार की संरचना में हुए परिवतंन 
का अन्दाजा निम्नांकित तालिका से लगता है :--- 


आयातों का वर्गीकरण (प्रतिशत में) 


वर्ग प्रथम योजना द्वितीय योजना तृतीय योजना 
१. पूजीगत वस्तुएं २९ ४२ ३४ 
२. कच्चा पदार्थ... २४ १० २१ 
३. उपभोक्ता वस्तुएँ २३ २० १६ 
४. खाद्यात्न १६ १५ २५ 
५. अम्य वस्तुएँ ८ ८ ३ 


(४) विदेशी व्यापार पर सरकारी नियन्त्रण का आधिक्य 
(॥#0ए64आ॥8 00फएशशशला। (0000] 07७ #0थंड्वा १7806) 


युद्धोत्तरकाल में देश का विदेशी व्यापार विभिन्‍न प्रकार के सरकारी नियन्त्रणों 
से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। इसमे आणत एवं निर्मात की मात्रा मैं समय-समय पर 


भारत का विदेशी ध्यापार ६४७ 


बहुत परिबतन हुए हैं। सरकार ह्वारा निर्यात को घढ़ाने के लिए बिश्वैष रूप ते प्रोत्ताहन दिया जा 
रहा है। डॉहर सथा अन्य अल्प मुद्दावाज़े देशों में निर्यात बढ़ाने के किए मरक्षार विज्ञेष रूप से 
प्रथश्नशोल रहो है। इस उह्ुंश्य से विभिर्त धस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के छ्विए ८ निर्मान्ष विफास 
परिषद्‌ (#छुणा शणराणांणा (०पणाण5) स्थापित की गयी हैं । सूश्षी-बहत्र परियद ते बिभिम्न 
देशों में अपनी शाखाएँ भी स्थापित कर ली हैं । इस प्रकार युद्ध के बाद निर्यात पर सरकार का 
विशेष नियम्श्रण रहा है । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से ही विदेशी विनिमव्र की कठिनाइयों के फलब्वकूप 
आयात पर सरकार द्वारा कठोर नियध्त्रण रखा जाने लगा है । सरकार केवड आवश्यक पृ जीगत 
मालों के भायात के छिए हो लाइपेन्स प्रदान करती है। वह भा, अल्व मुद्रावाले क्षेत्रों से यथाप्रम्भव 
कम आयात का प्रयत्न किया जा रहा है। १६५६-१७ ई० तवा १९४७-५८ ई० में हिल्लीब 
बोजना को कार्थान्वित करने के लिए बहुत अधिक आध्रात की आवश्यकता पड़ी जिससे व्याधारिक 
सम्हुलत को प्रतिकूजला बहुत बढ़ गया, तथा पाँड-पावने की रकम में भो बहुल कमी आ गयौ शौर 
निरदेशो-विनिमय सम्बन्धं। कठिनाइयाँ बहुत अधिक बढ़ मवी | इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार मे 
आजकल बिदेशी बस्तुओं के लिए विलम्बित श्रुवतान ([८शिा८१ ?४)पाधया।) की नीबि को अपनाया 
है । साथ हो, सरकार विश्व-बेंक तथा अन्य अल्तराष्ट्रीय सस्थाओं से ऋण लेकर स्थिति में पुबार 
लाने का प्रग्नत्त कर रही है। सरकार ने विदेशी ब्याप।र को समुचित तरीके से निबन्त्रित करने के 
लिए १६५६ ई० में एक राजकीय ध्यापार निगम ($॥86 [7४0॥72 /.0708007) तामक निगम 
को ₹भापना को । इसका छट् श्य मायात को नियन्त्रित करता तथा निर्यात को प्रोत्माहित करना है । 
राजकीय व्यापार निगम भारत के विदेशी व्यापार पर वैज्ञानिक ढंग सै भियन्त्र० रखता है । बाद 
में सरकार ने विदेशों व्यापार से सम्बन्धित दो भोर निगरमों की स्थापना की -(२) खनिज एवं बातु 
ब्यायारिक निगम (/(॥०3]5 ॥॥0 )0(४]६ 740॥॥7 (.०फूणक्षांणा) जिपने अक्टूबर, १९६३ ६० 
से कार्य करना प्रारम्भ किया; तथा (३) मेटल्न हकाप ट्रेंडिंग कारपोरेशन (6९६४! 50४9 77४०॥2 
(०ए9०४४०॥) जिसकी स्थापना सितम्बर, १९६४ हू में हुई। ये संस्थाएं विभिरन श्रकार के 
लनिज-पदार्थों एवं धातुओं के आवप्रात-निर्यात की व्यवस्था करती है । 


(५) भारत के विदेशी व्यापार के मुल्य एवं मात्रा में वृद्धि 


(वश्चा8856 व 6 १8प6 ॥0 ५०6 ० 70०४४ 77806 ० [70॥8) 


वत्तेमान समय में भारत के विदेशी व्यापार में मूल्य एवं मात्रा दोनों दृष्टि से 
धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। पुद्ोत्तकाल में भारत के विदेशी व्याथार में मुल्य (५३४6) एवं 
मात्रा (४०।ए॥८) दोनों दृष्टि से धीरे-घोरे वृद्धि हुई है। इसका कारण देश के विकात की विभिन्‍न 
गबोजनाओों को कार्यान्वित करने के लिए लत्यधिक मात्रा में मशीनों तथा पृ जोगत मालों के जायात 
को भावश्यकता है। साथ ही, खाद्य-संकट को स्थिलि को दूर करने के एए बिदेशों थे बहुत 
अधिक मात्रा में अल्न के क्षायात की भी जावश्यकता पड़ी है। बिशभ्वाजन के बाद जूट तथा कषाब के 
जायात में अत्यधिक वद्धि हुई है जिसके भुगतान के लिए सरकार निर्यात को प्रोल्माहित कर रहो हे । 
फलस्वरूप आयात एवं निर्यात दोनों में मूल्य एवं मात्रा की हष्टि थे पबौष्त वद्धि हुई है जो निम्तू- 
लिखित तालिका से स्पष्ट है। - 
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मारतीय आयात एवं निर्यात (करोड़ रुपये में) 


बषे आयात निर्यात 
१६५०-५१ ६५०४४ ६००६७ 
१६५५-५६ ७७३४-३५ ६०८६१ 
१€६०-६१ ११२२'४८ ६४२'०७ 
१६६५-६६ १३६७ ६० 3८5५-५० 
१६६७-६८ २०४२० १२५४६ 
१९६६-७० १५८२' ३ १४०३६ 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि युद्धात्तर काल में देश के विदेशी व्यापार में मूल्य एक मांश्रा 
दोनों दृष्टि से पर्याप्त वद्ध हुई है । 


(६) विश्व-व्यापार में भारत का क्रमश: घटता हुआ भाग 
(07400 तब्गांयांगढ शक्षा० ण (05 ॥0287॥ ॥780० ॥ १०76 १५४०७) 
पिछले कुछ वर्षो में भारत के कुक व्यापार में वृद्धि अवश्य हुई है, किन्तु विश्व के पैमाने पर 
इसके निर्यात ब्यापार का प्रतिशत क्रमश: घटने पर रहा है । १६५१ से १६६४८ के बीच संवार का 
निर्यात ७८ भरब डालर से बढ़कर २१२ अरब डालर हो गया है, भर्थात्‌ विश्व के निर्यात व्याथार में 
लगभग १५५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। किन्तु भारत के निर्यात में इतनी वृद्धि नहीं हुईं । विश्व निर्यात 
व्यापार में भारत के घटते हुए भाग का अनुशान निम्नडिखित तालिका से लगाया जा सकता है :-- 


विश्व निर्यात में भारत का हिस्स। (दस लाख अमरोकी डालर में) 





(६: पराााादाााभका काश इक पक 





४ खिल लिक परम बल 
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१९६८ २,१२,६०० १,७५३ ०८ 
१६७० २,७८,००० १,६०० ०७ 


विश्व-निर्यात में भारत के धटते हुए भांग का प्रमुख कारण भारतीय निर्यातों के मूल्य में 
घटने की प्रवृत्ति तथा अन्य देशों के निर्यात में असिक गति से बुद्धि है। आयात के साथ भी प्राय: 
यही बात है । 
निर्यात-प्रोत्साहन सम्बन्धी प्रयत्न 
(90०६ ?0॥0007 (०६४८४) 
स्वतम्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ सरकार निर्यात में बुद्धि के लिए प्रयत्नशील है । इस उद्देश्य से 
विभिन्‍न समय में विभिन्‍न प्रकार के प्रयत्त किये गये हैं। नीचे हम इन प्रयत्नों का संक्षिप्त विवरण 
प्रस्तुत कर रहे हैं :--- 
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१. विभिन्‍न जाँच समितियों की नियुक्ति :--स्वंप्रथम तो निर्यात-पम्बन्धौ समस्वाओं 
के अध्ययन के लिए विभिन्‍न समितियों की नियुक्ति की गयी जिनमें सरका* द्वारा समथ-समय पर 
निम्नांकित उल्डेखनीय हैं :--- 

(क) गोरवाला समिति, १६४६-इस निर्यात-संबद्धंस समिति की नियुक्ति देश-विभाजन 
तथा द्वितीय विश्वयुद्ध स उत्पन्न भुगतान सन्तुलन को कठिनाइयों के अध्ययन तथा उन्हें दूर करने 
के उपाय और साधनों के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए की गयी थी। 

(७) डी-सूजा समिति--१९५७ में भुगतान संतुलन की कठिनाइयाँ बहुत बढ़ गयों। 
अत0एब भारत रारकार ने श्री बी० एल० डः-बूजा को अध्यक्षता में एक और समिति की तियुक्त की । 
ह। समिति ने अंतराष्ट्रीय स्तर ।र भारतीय व्यापार रूत मल्यांकन किया और कुल विशेष वस्तुओं के 
निर्यात को बढ़ाने के लिए विशिष्ट उपाय सुझ।ये । समिति ने उत्पादन को लागत में कमी करने की 
अधवश्यकता एवं निर्याति-याग्य वस्तुओं को उत्वादइन-+0र तता विकय-कर से पूर्णतः: मुक्त करने पर 
जोर दिया । 

(ग) मृदालियर समिति, १६६१-तृतीय योजना में निर्यात-सम्बन्धं। लक्ष्यों पं) पूति के 
लिए सुझाव देने के हेतु मुदालियर समिति री नियुक्त को गयी । इस समिति ने समस्त अ!यात- 
निर्यात ष्पापार नीति और कायंविधि तथा निर्यात-संवद्ध'न प्रन्‍त्नों की पमीक्ष" की। प्मिति ने 
कुछ ऐश सुझाव दिये जिनका सम्बन्ध ननर्यात-प्रोत्साइन से था, जैस (| ) निर्यात सम्बन्धी उद्योगों 
के लिए कच्चा माल, मशीनरं। आदि हेवु आवश्यक विदेशी मुद्रा की व्यवर्था होनो चाहिए । 
(॥) एस अतिरिक्त आयात $ लिए आयात-तिर्यात समता के. ([7004 ज007 ड७छ॥20- 
ध0 +प्रा0) स्थापित करना चाहिए। (॥) आग्र कर में तान प्रकार से छूट देनी चाहिए - (अ) 
मूल्य-निर्यात के लाभ पर करो में छूट, (ब) ऐसी छूट जिससे निर्यातक एक निर्यात विकास निधि 
(90ण7॥ 20४९०एणथा। ०४६४८) स्वायिव कर सक्रे, और (स) लतिरिक्‍त निर्यात पर विशेष छठ । 
(४) जो उद्योग वियति-पम्बन्धो कठिदाइगों का सामना कर रहे है उतका कठिनाइयों को दूर किया 
जाय। (५) उद्योगपतियों तथा व्यापारियाँ को चाहिए $# वे आन्‍न्तरिक उपभोग (6070800 ९८० 
॥5प79007) पर एक उपनकर (०६७) लगायें तथा इस कर से प्र/प्त आाझ का उपयोग निर्यात 
व्यापार में विस्तार के लिए करें । 

इमके अतिक्‍क्ति समिति ने अन्तरराष्ट्रीय मेलों म॑ भाग लेने, विदेशी यात्रियों की 
संख्या में वृद्धि करने. वस्तु-वनिमय ब्यापार, राजकीय व्य!पार, राजकीय व्यापार किस्म- 
नियन्त्रण तथा नियत के जोखिमों आदि के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये । सरकार मे 
इनमें से कुछ सुझावों को कार्थान्वित भी किया है । 

२. निर्यात-संवद्धन संगठनों का निर्माण (॥॥6 इलप्रा8 फू ए छडएणा [20- 
ग्रताणा णए्बाांइबांगा) :+तिवात संबद्गत के कार्यों को घुचारु रूप से चलाने के लिए कुछ 
निम्नांकित संगठनों का निर्माण किया है :-- 

(क) व्यापार मण्डल - मई १९६२ में इस बोर्ड की स्थापना की गयी । इस बोड़े का 
कार्य व्यापार तथा वाणिज्य के सभी पहलुओं पर विवार करना तथा छनके सम्बन्ध में सरकार को 
उचित ५रामश देना तथा अन्तरराष्ट्राय व्यापार में वृद्धि, विशेषतया निर्यात में वृद्धि के लिए प्रयत्न 
करता है। बोर्ड ने समय-समय पर निशत्ति व्यापार से सम्बन्धित वस्तुओं तथा देशो के विषय में 
विश्लेषण किया है तथा विर्यात-सम्बन्धा अवसरों के विष* में ज्ञातक!|रो पप्त करायो है। उत्पादन 


६५० भारतीय अथंशास्त्र 


ध्यय में कमो, साख को सुविध।, जहाज तबा भाड़े की समरया, विदेशों में ब्यापार प्रतिनिधियों को 
नियुक्ति भ्रादि विषयों पर इसने महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। बोड्ड ने एक [॥87076 0 70ंड्ढ। 
206 की भी स्थापना की है। बोड द्वारा कई समितियाँ भी धनायी गयो हैं जो विदेशों व्यापार 
के विभिन्‍्त पहलुओं का अध्ययन करती हैं । 

(ख) एक निर्यात-संवर्धन निदेशालय (8990॥ शणा0४० 0॥7600७/८)--शसकी 
स्थापना अगस्त, १९५७ में की गयी । इथका प्रमुख काये निर्याबकों को आवश्यक सुबनाएँ तथा 
सहायता देना तथा व्यापार मण्डरू के आदेशों व सुझावों को कार्यात्बितत करना है । निदेशालय ने 
चार क्षेत्रीय कार्यालय तथा बम्बई, कलकषला एवं मद्रास में 700 0706 बनाये है । 


(ग) निर्यात-संवद्धन सलाहकार परिषद्‌ (छिफ़ुणा एण्राणांगा. 40४ 507५ 
(०ए्राजी) ; “इसकी स्थावना कन्द्रोग् स्तर पर को गया है । इस समिति में ब्यापार के प्रतिनिधि 
रहते हैं। समिति सरकार को निर्यात नीति की समरीज्ञा करतो है तथा सरकार को इथ विष में 
सलाह देती है । 

(घ) क्षेत्रीय निर्यात-संवद्धंन सलाहकार समितियां (२०४०७) फरिफुणा। श0णव0- 
(0॥ 8009५5079 ०0प्राए/|5) : >देश के विभिन्‍न भागों से निर्यात की सम्भावनाओं तथा समस्याजों 
पर समितियाँ विचार करतो हैं। अपने क्षेत्र की निर्यात सम्बन्धी समस्याजों पर ये समितियाँ 
सरकार का ध्यान क्षाकर्षित करतों हैं। महीने में एक बार इनको बंठक होती है तथा 
अपने-अपने क्षेत्र की उद्योग तथा व्यापार-सम्बन्धी समस्थाओं पर बिचार करती हैं भोर 
सुझाव देती हैं। सप्रितियों का नेतृत्व स्थानीय बव्यातार एवं उद्योग के अवैतनिक निर्यात संबद्ध॑न 
सलाहकार द्वारा किया जाता है। इस समय बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा भर्नाकुलम घन्दरगाहों 
पर थे समितियाँ कार्य कर रही हैं । 

(ड)) निर्यात-संवद्ध न परिषद (छफणा श०7000॥ ९'०एणाथं॥)-इन परिभषदों की 
स्थापना स्वायत्तशासी निगमों के रूप में की गयी है। इनमें उद्योग एवं ब्यापार के प्रतिनिधि तथा 
सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। ये परिवदें अपने उद्योगों को वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लरिए 
प्रयत्न करती हैं। इस समय देश में इस प्रकार की १६ परिवर्दे कार्य कर रहो हैं, जो भलग-अलग 
सूती वस्त्र, काजू, मनाछा, तम्बाकू, चमष्टठा, रेशम, रेयन, रासायनिक पदार्थ, लेल के सामान, फछ, 
इंजोनियरी का सामान आदि के नियति-संवदच्च न सम्धन्धी कार्य कर रही हैं । 

(व) वस्तु मण्डल (000्रगांधा॥ 80&70)--निर्वात-संबद्धधन॑परिषदों के अतिरिक्त 
बहुत-सी वस्तुओं के लिए बोर्ड संगठित किये गये हैं, जैसे डी बोड, कॉफी बोर्ड, सिल्क बोर्ड, ऑल 
दृष्डिया हैष्डड्म बोर्ड भादि | ये बोर्ड सम्बन्धित बस्तुओं के निर्यात के विषम में सूचना व सहायता 
देते हैं। ये बोर्ड निर्यात-संवद्ध त परिषदों के समान कार्य भी करते. हैं। 


(छ) निर्यात साख एवं गारण्टी निगम (7॥० एडफुणा (४८क॥ा क्रा0 ठप्रश्मभा((6० 
(.07%००४४०॥)--इ_स निगम को स्थापना सितम्बर, १९५७ में की गयी। वह निगम भिर्यातकों 
का उन जोखिमों के लिए बीमा-सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करता है, जो सामान्यतया साधारण बीमा 
कम्पनियों द्वारा प्रदान नहीं को जाती हैं। निर्यातकों को लिगम द्वास्र बेंकों से इसकी निर्यात साथ 
गारण्टी पॉलिसी (ऋण 07/60॥ एक्रा॥ा॥6० ?0॥0065) के आधार पर करण भी दिलागा 
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जाता है। निगम सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है तथा इसके द्वारा निर्यात प्रोत्साहन में 
पर्याप्त सहायता मिलती है । 

(ज ) राज्य व्यापार निगम ( 5266 ।780॥2 (-0707407) :---इस निगम की स्थापना 
१८ मई, १९५६ को निर्यात-संवद्धान तथा आवश्यक वस्तुओं के आयात करने के उदश्य से की 
गयी । इसकी स्थावना एक सरकारी कम्पनी के रूप में १ करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी के साथ 
की गयी । इसी आधार पर अक्तूबर, १६६३ में एक “खनिज व धातु व्यापार निगम (॥॥- 
शा! ब86 जलाबा$ पराबवाए (0एण बाण! एण [709) की सथापन। की गयो । इस नये निगम 
को खनिज व धातुओं का व्ञायार सौंप दिया गया । इसी प्रकार सतम्बर, १५६४ में मेटल स्क्र प 
टूंड कॉरपारेशन [शिटांबं 5७७७ ह803 (0फुणव7०) की स्वापना को गयी । इन निगमों 
के निम्नलिखित प्रधुव का हैं :--() भारत के निर्यात व्यापार में वृद्धि करना, (॥) परम्परागत 
तिर्यातों के बाजारों को बनाये रखना, (॥) नयी-नयी बत्तुओं के निर्यात के लिए बाजार तलाश 
करना; तया (#४) अपने विभाग से सम्जद्ध आवश्यक वल्ष्तुओं का आयात करना । 

राज्य ष्यापार निगम वी सहायक संस्था के रूप में 'हस्त-कला व द्वाथ-कर्घा निर्यात निगम' 
(विद्यातीएबतीक शापव॑ लिक्ा0॥07 छिएठआ। ए09०9॥07॥) हस्तकला की वस्तुओं के निर्यात- 
संवद्धन के लिए प्रयत्न करता है । 


(झ) निर्यात निरीक्षण परिषद्‌--निर्यात अधिनियम, १५६३ के अन्तगंत एक भारतीय 
निर्यात निरीक्षण परिषद्‌ को स्थापना के गयी । इस परिषद्‌ पे व्यापार व उद्योगों के प्रतिनिधि 
तथा तकनीकी विशेषज्ञ रहते हें। परिषद को सरकार द्वारा ऋण, अनुदान आदि के रूप में आथिक 
सहायता मिलती है। परिषद ने किस्म-निप्रस्त्रण का कारये भी प्रारम्भ किया है। इसने माल के 
लदान के पूर्व निरीक्षण तथा वस्तुओं के परीक्षण के लिए सुविधाएँ प्रदान करने का कार्य भौ प्रारम्भ 
कर दिया है । 

(३) निर्यात-प्रोत्साहन सम्बन्धी सहायता--वर्तमान समय में निर्यात संबद्धान के लिए 
कुछ निर्यात-प्रोत्साइन योजनाएँ भो कार्यान्वित की जा रहो हैं जिनके अन्तगंत निर्यातकों को 
निम्नांकित प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं :-- 


(क! कच्चे माल एवं पुर्जों का आयात---निर्यात किये गये माल का एक निर्धारित 
प्रतिशत मूल्य उन कच्चे पदार्थों तथा पुर्जा के आयात के लिए उपयोग करने की अनुमति दी जाती 
है जिनकी आवश्यकता निर्यात-सम्बन्धी वस्तुओं के उत्पादन में पड़ती है। भायात करने का यह 
अधिकार सामान्यतः निर्यात द्वोने वाले माल में प्रयुक्त हुए भायातित माल के दुगुने परस्तु निर्यातों 
के जहाज पर पड़ने थाले मुल्य के ७५८, से कम आधार पर निर्धारित किया जाता है। 


(ख) मशीनों का आयात-इस आयात अधिकार का एक भाग सामास्यत्: निर्यातों के 
जद्दाज पर के मुल्य के १०% तक उन मशीनों व पुर्जों आदि के आयात करने में उपयोग करने की 
अनुमति दी जाती है जिनकी आवश्यकता पुर्जे बदलने अथवा आधुनिकीकरण के लिए पड़ती है। 
कृषि, बगान, खनिज तथा निर्माणकारी उद्योगों के निर्यात करने वाले अंग के आधुनिकीकरण आदि 
के लिए आवश्यक मशीनें मेंगाने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। 


(ग) अग्रिम लाइसेंस -वुछ विशेष परिस्यितियों में अग्निम लाइसेंस देने की अनुमति भी 
दी जाती है जिससे नियोतक निर्यात-सम्बन्धी बायरों की पूर्ति के लिए आवश्यक यामात्र खरोद 


६५२ भारतीय मथ॑शाष्तत्र 


सके । ऐसे अग्रिम लाइसेंस (॥॥7760 [०९४६ ०( (+७०ा। बोलने पर ही दिये जाते हैं । 

(घ) आयातित माल को बेचना--नियात-संबद्ध'न योजना के मधोन भायात किये गये 
माल को सामाम्यतया निर्यातक को अपने कब? खानो में प्रयुक्त करने की ही अनुमति मिलती है, 
परन्तु वह आयातित माल उसी निर्यात संवद्धेन योजना के क्षेत्र में आने वाले किश्ती अभय ऐसे 
निर्माता को बेचा भी जा सकता है जो सीधे निर्यात करता है या निर्यात के लिए अपना माल 
दूसरों को बेच देता है । 

(च) देशी माल की सुतिधा-नियति-संवद्ध'न योजना प्र कुछ देशी कच्च पदार्थों, जैसे 
कच्चा लोहा, इस्पात, टीन का चादरें आदि की रिआपती दरों पर भा दिया जाता है तथा इसके 
वितरण मे इन्हें प्राथमिकता दी जाती है । 

(छ) कर-प्रम्बन्धी रियायत --कर- सम्बन्धी रिआयतों के अन्तर्गत पु बसनुओं के 
आयात्त-कर में वापसी की सुविधाएँ दी गयी हैं। ताव ही, निर्यात से प्राप्स अ। ये पर लगने बाले आय 
कर में भी छूट दी जाता है तथा चाय पर निर्यात-कर में कमी की गयी है । 

(ज) ऋण-सम्बन्धी सु।वधाएं -सन्‌ १९५६२ मे निर्यावकां वो ऋण (ुविधाएँ दे के लिए 
सरकार ने एक अध्ययन मण्डल नियुक्त किया था। इस: सुभावों के अनुपार निर्यातों को प्रोः 4हन 
देने के लिए अनेक प्रकार को ऋण-सम्बन्धा सुविधाएं दी गयी है। 

(झ) निर्यात के लिए परिवहन तथा भाड़े-सम्बन्धी रियायते --नर्धाव बढ़।न क॑ लिए 
अनेक उपायों में से परिवहन का पर्याप्त पुविधओं का उपलब्ध होना भो अत्यधिक भद्टक्वपृर्ण है। 
नियतिकों को इस सम्बन्ध में भी पर्याप्त मात्रा में सुविधाएँ दने की व्यवस्था क॑। गयी है। 


अवमूल्यन के पश्चात निर्यात संवद्धन की तीति (0390०॥ [00॥0॥]0॥ ?20॥09 बवाल- 
[6४8।ए/०॥) :-एजून, १९६६ मे भारतीय झपये क अवमल्यन के परचातु नर्यात-ग्नोत्साहन 
योजनाएँ एक प्रकार स स्थगित कर दो गयीं। इससे नियातकों में अनिश्चितता का वातावरण व्याप्त 
हो गया । परन्तु अवमल्यन से निर्यात में प्रत्याशित वृद्धि नही हुई, अत: प्‌ घोषित प्रोत्थाह 
योजबाएँ एक-एक कर आवश्यक संशोधन के साथ पुन: लागू का जा रही हैं। वाणिज्य स्त्री ने 
१६ अगस्त, १६६६ को निर्यात प्रोत्साहन सम्बन्धी नयी नीति की घोषणा की जो बर्तमान समय मे 
भा लागू है। इस नीति के निम्नल्निखित प्रमुख तत्त्व है :-- 


ः 


() रजिस्टर्ड नियतिकों को निर्यात के बदले भायात करने का अधिकार दया गया है | 
आयात का मूल्य निर्यात को गयी वस्तु के निर्माण में लगायी गयी अ।यातित परतुओी के मूल्य तथा 
निर्माण करते समय हुई छोजन (५७४४४८) से अधिक नहीं होगा। आयात्न को जाने बाली व्तु 
की मात्रा का निर्णय सरकारी अधिकारी करेंगे । 

(0) जो निर्यातक स्वयं निर्माणकर्ता नहीं हैं वे उस संस्थान के नाम की धोष गा करेंगे जिनमे 
वे निर्यात करने के लिए मान्न खरीदते हैं, जिसके आधार पर ऐसे निर्भाणकर्ताओं को आयात के लिए 
लाइसेंस दिए जा सके । 

(ध) निर्यात उद्योगों को पू'जीगत वस्तुओं तथा अध्य आवश्यक बस्तुओं के आयात के छिए 
प्राथमिकता दी जायगी । 


झारत कं विदेशी ब्यावर ६५३ 


(ए) कच्चा जूट, कच्चा चमड़ा आदि वस्तुएं 0,6., के अन्त्गंत सम्मिलित कर दी 
गगी / । 

(५) जहाँ तक दैशी कच्चे माल का सम्बन्ध है, निर्यात उद्योगों की आबश्यकताओं की पति 
के लिए उन्हें, (आवश्यक सामग्री अधिनियम के अन्तर्गेत सम्मलित कर लिया गया है, जिसने कच्चे 
माल के वितरण में निर्यात उद्योगों को प्राथमिकता दी जा सके । 


(९) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अन्तगंत 86९] 865 #07तणांगा संत्र०' की 
स्थापना को गयी है, जो स्टील तथा सम्बस्पित वस्त्॒ों के निर्यात में वृद्धि का प्रयत्न करेगा | 


(शा) जिन बस्तओं के निर्यात की सम्भावनाएँ अनुकूल हैं, उनके लिए नकद सहायता 
(८१४॥ 8$$ 840९८) दी जायेगी । जिन वस्तुओं को अवमुल्यन के पूर्व पाए शराएलाला 
गा अन्य प्रत्यक्ष अगवा अपराक्ष सुविधाएँ दी जाते थी उन्‍हें अब नकद सहायता दी जायेगी । गह्ययहा 
की मात्रा वस्तु के 7.0.9. मुल्य के १० से २८: प्रतिशत होगी । यह सहायता स्क्रेप-स्टोकू, लोहा 
तथा इस्पात, ऊनी कालीन, चीनी तथा हंजीनियरिग श्रादि वस्तुओं को दी जायगी । सरक्रेप-स्टील के 
लिए निर्यात सहायता १०%, कुछ चुनी हुई लोद्दा तथा इस्पात की वस्तुओं के लिए (५०८, तथा 
ऊनती कालोन के लिए १०% दे। जायेगी । 

(शा) इंजीतिगरिंग वस्तओं को तीन समूहों में विभाजित क्या गग्रा है । प्रथम समुष्ट के 
अन्तगंत आने वाली वस्तुओं के छिए नकद सट्ठदायता की मात्रा १ %; द्वितीय समह के लिए १५ 
तथा तृतीय समह के लिए २०४८ होगी। चंनी को 5 जाने वाली निर्यात रुह्यायता अवमल्यन 4 
पू्ब दी जाने वाली मद्दायता से कम होगी। सहायता को मात्रा अदमृव्यन तथा अच्तराष्ट्रीय मुल्यों 
को ध्यान में रख कर दी जायगे! । 


भारत सरकार की उपग्रक निर्मात प्रोट्ाइत-सम्पत्ती उीति सवंधा उपयुक्त है। इससे शिदरीतिकों 
को प्रोत्माहन मिला है तहा दर्सात व्यावार भें कम सत्य रिणाते की प्रयतति (762९7 व्राश्ताआआए) 
रोकने में भी सहयता मिली है। आशा है भविष्य में महू निति अधिक सफल शिक्ष होगी 


भारत से नियति एवं आयात की मुख्य वस्तुएँ 
((ांश #065 0 वातां4 5 फफुणा था [ा|ए0) 
अब भारत के निर्यात एवं आयात की मुख्य वस्तुओं का विवेचन भी आवश्यक है। हमारे 
देश से कुछ विशेष प्रकार की वरतुओरों का वनियति किया जाता है तथा आवश्यकतानुमार कृछ विशेष 
प्रकार की वस्तुओं का आयात भी क्या जाता | । 


भारत से निर्यात की जानेवाली वस्तुए ((फार्श 4चयांए७ ०णी ता 58 5४|0074) :-- 
भारत से निर्यत्व की जानेवाली प्रमुख वस्तुओं का अन्दाजा निम्नलिखित तालिका! से लगाया जा 
सकता है :-- 


|. ८07070 50५९५, ।970-7], 


६४४ भारतीय अर्थशास्त्र 


भारत के प्रमुख निर्यात (करोड़ रुपये में) अवम्ृल्यन के बाद की दर से 


बस्तुएं १६६०-६१ १६६५-६६ १६६६-७० 
चाय २€५*९५ २४११ १२४९५ 
जूट की निर्मित्त वस्मुएँ २८३'८ ३४३*'६ २०६'७ 
पूती-बस्त्र १२०८ ११६६ ६६०७ 
खमिज लोइा ३५"७ ८८४ ६४९६ 
चमड़ा तथा चमड़े के सामान ५२४ ५६*७ ८१५ 
तेल, वनस्पति २६९५ १३' ५ 8'३ 
कपास-कच्ले तथा व्यर्थ १८३ २०४ १४७ 
तम्बाकू-कय्चा ३३*१ ४४४ ३३९४ 


भारत से निर्यात की जानेवाली प्रमुख वस्तुओं का निम्न विवरण प्रस्तुत किया जाता है :-- 


(१) जूट का सृत एवं निर्मित वस्तुएँ (706 व क्ात ग्रक्षाप्चिलता८5) :--भारतीय 
निर्यात-व्यापार में जुट के सुत एवं निर्मित सामान का बडा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है । जुट के स्तामान 
विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के प्रमुख माघन हैं। देश-विभाजन के फलस्वरूप कच्चा जुट के उत्पादन 
का अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में चछा गया जिससे भारत आजकल कच्चे जूट का आयातक 
हो गया, किन्तु जुट के सामान का भारत आज भी विश्व में सबते बड़ा निर्यातक देश है। 
विभाजन के पदचात्‌ भारत के जूट के सामानों के निर्यात में कमी की आशंका हो गयी थी। इसके 
फलस्वहूप मरकार द्वारा जूट के निर्यात को तरह-तरह से प्रोग्साहन बश्रदान किया जा रहा है। 
१६५५ ६० में पाकिस्तानी रये के अवमृल्यन के पश्चात्‌ जुट के सामानों के निर्यात पर से कर 
हटा लिया गया । जूट के निर्यात को संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य अल्य मुद्रावाले देशों में 
प्रोत्वयाइ्चित करने के लिए सरकार विशेष रूप से प्रयत्न कर रही है। किन्तु पिछले कुछ वर्षों 
में जूट-निर्यात के सम्बन्ध में भारत की पिथति विशेष अच्छी नहीं है क्योंकि देश में जूट का 
उत्पादन-व्यय बढ़ गया है। साथ द्वी, विदेशों में जूट की स्थानापन्‍न वस्तुओं की खोज की जा रही 
है तथा पाकिस्तान आदि देशों में जूट उद्योगों का विकास हो रहा है। इन सब कारणों से आज जूट 
के विदेशी व्यापार में भारत की स्थिति सन्‍्तोषजनक नहीं है। फिर भी, सरकार द्वारा जट उद्योग 
को विशेष सहायता दो जा रही है जिससे इसके उत्पान-व्यय में कमी तथा किस्म में सुधार हो 
सके। आज भो भारत के निर्यात व्यापार में जूट एवं जुट की बनी वस्तुओं का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । यही के कुल निर्यात का प्राय: १८ से २० प्रतिश्चत्त भाग जूट की वस्तुओं का ही होता है। 
संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्र लिया, अजनटाइना, ब्रिटेन हथा कनाडा भादि देशों में यहां से जूट की 
वस्तुओं का मुख्य रूप से निर्यात किया जाता है। १६६६-७० ई० में यहाँ से प्राय: २०६,७ कराड़ 
रगये के जूट बी निर्मित वस्तुओं का निर्यात हुआ था । 


(२) चाय (प6४) :--भारतीय निर्यात में चाय का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। यहाँ के फुछ 
निर्यात का प्राय: १५ से १८ प्रतिशत भाग चाय का ही होता है। भारत विश्व में चाय का सबसे 
बड़ा नियतिक देश है । किम्तू पिछले कुछ वर्षों से भारतीय चाय के निर्यात में विशेष कमी हो रही है 
जो उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है। १६६९-७० ई० में प्राय: १२४४ करोड़ रुपये की चाय का निर्यात 
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हुआ था। ब्रिटेन भारतीय चाब का सबसे बड़ा ग्राहक है। इसके बाद अमेरिका, कैनाडा तथा आयर- 
लेंड जादि देशों का स्थान है । 


(३) सती-बस्त्र ((00॥ 'शैक्राप९८प्ा6$) :-- भारत के निर्यात व्यापार में सूती बस्तर का 
भी महस्वपूर्ण स्थान है। १९६९-७० ई० में प्रायः ६९,७ करोड्ट रुपये के सूती वस्त्र का भारत ले 
निर्यात किया गया था। किम्तु भारतीय वस्तुओं को खराब किस्म, असल्तोषजनक पैकिंग, कपड़े की 
हन्तरिक माँग में दुद्धि लथा सरकार द्वारा मिलों के उत्पादन पर अतिबन्ध आदि के कारण कपड़े के 
निर्यात मैं अब धीरे-धीरे कमी हो रही है। भारतीय कपड़े का निर्यात मुख्य रूप से आस्ट्रेलिया, 
दक्षिणी भअफ्रिका, मध्यपुर्वी एशियाई देशों, सीलोन, इण्डोनेशिया, नाइजीरिया तथा न्यूजीलेंड आदि 
देशों में किया जा रहा है। भारत सरकार द्वाश नियुक्त निर्यात विकास परिषद्‌ सूती-वस्त्र के निर्यात 
के बिकास के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील हैं । 


४. निर्यात की अन्य बरतुएँ :--अन्य वस्तुओं के अंतर्गत श!श्त रो कच्ची तथा बेकार कपास 
(0०/णा-न&छ 70 २०७४८) का भी निर्यात किया जाता है। विभाजन के पूर्व भारत कपास का एक 
प्रमुख निर्यातक देश था; किन्तु विभाजन के बाद इसकी स्थिति में आ। मूल परिवर्तन हो गया है। अब 
यहाँ से थोड़ी-बहुत कपास का जापान एवं इटली में निर्यात भा किया जाता है। १६६६-७० ६० में 
यहाँ १४ ७ करोड़ रुपये को कपास का निर्यात हआ था । तम्बाकू :--भारत विश्व में तम्बार का भो 
प्रमुख निर्यातक देश है | प्रतिवष यहाँ से बहत झधिक मात्रा में त बाबू बा निर्यात किया जाता है। 
ब्रिटेन भारतीय तम्बाकू का प्रमुख ग्राहक है। १९६६-७० ई० में भारत से प्राय: ३३४ करोड़ रुपये 
की तम्बाकू का निर्यात किया गया भा। लाह :--भारत से लाह का भी बहत अधिक मात्रा में 
निर्यात किया जाता है । बिद्व मे भारत लाह ]80) का प्राय: सबसे ब७३। उत्पादक एवं हियातक 
देश है। १९६६-६० ० में यहाँ से प्राय: ३.८ बरोड रूपये की ऊ ह एवं गोंद आदि का निर्यात किया 
जाता भा। भारत से कुछ खनिज-पदार्थों का भी लिया किया जाता है जिनमें धैगनीज, लोहा तथा 
भरश्नक का त।रमद्य स्थान है। कच्चा लोहा भी भारत से प्रतिबर्ष जापान आदि देशों में निर्यात किया 
नाता है। १६६६-७० ई० में यहाँ से वूल ६४६ कोट रुपये मुल्य का कच्चा लोहा (पाठ 0८) 
का निर्यात किया गगा था । पिछले कुछ वर्षों से इसके निर्यात मे अत्य धिक बुद्धि हो रही है । अप्रक के 
उत्पादन में भारत का विश्व में सवंप्र.म स्थान है। यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में क्भ्रक (08) 
अमेरिका, जम॑नी द्षथा ब्रिटेन आदि देशों को निर्यात क्या जाता है। १६६६-७० ई० में यहां से 
प्राभ: १५२ करोड़ मगये मूल्य के अभश्रक तथा अश्वक की वहतओं का निर्यात किया गया था। 
भारत से कच्चे मैंगनीज (१/७॥2897८56 0८) रा भी बहुत बडी मात्रा में अमेरिक ,, जमं॑नी तथा 
ब्िटेन भादि देशों को निर्यात क्या जाता है। विश्व के मैंगनीज-छत्पादक देशों में भारत का प्रमुख 
स्थान है। १९६७-६८ ई० में यहाँ श्रे कुछ ८७ करोड़ रुपये के मैंगनीज का निर्यात किया गया था | 


सरकार को ओर से पहले निर्यात प्रोत्माइन (#ए0ण[ जाणा0णांणा) पर पर्याप्त जोर दिया जा 
रहा था। किन्तु जून, १६९६ ई० में रुपये के अवमूल्यन के बाद से हर प्रकार के निर्यात प्रोत्साहन 
को थोड़े समय के लिए स्थगित ग.र दिया गया था, कि्तु पुनः निर्यात-प्रोत्याहन के लिए विभिन्‍न 
प्रकार के प्रयत्त किये जा रहे हैं । 
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भारतीय आयात की मुख्य वरतुएँ 
((फ्रांथ 9068 णी [09 $ वाए07) 
भारत से आयात की जानेधाली वस्तुओं में नम्नांकित प्रधान हैं :--- 
भारत के प्रमख आयात (करोड़ रुपये में) (अवम्ल्यन के बाद की दर से) 


वस्तुएँ (६६५५-४६ १६६०-६१ १९६१-६६ १९६७-६८ १६६६-७० 
खाद्यान्न तथा खाद्यान्न की वस्तुएं ४८१ २८५७ ५०७'८ ५१८९ २६१० 
मशीन तथा बिजली के सामान १६४ ३ पू?१०"४ ६६०० ५५९८... ४००० 
कपास पार १२५५ ७राद घ्३प पर'प 
जेट १८९३ १२९० ० 'द १९१९ 
खनिज तेल ७२७ १०९'११ १०७४५ ७४८. १३७६ 
खाद एवं रासायतिक पदारश २६४ १४०६ १८३७ ३?३/४. २०३९ 


अब इस प्रमुख मदों का निम्न वितरण प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 

(१) मशीनें तथा बिजली के सामान :--भारत में मशोत्र एवं पूजीगत मालों का 
कत्पादन प्रारम्भ से ही बहुत कम होता है । अतः, इनकी भावश्यकता की पूत्ति के लिए हमें मुख्य 
रूप से विदेशों पर ही आशधिष रहना ०डता है। उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि गत कुछ 
वर्षा से हमें मशीनों के आथ्त पर बहुत अधिक व्यय करना पड रहा है। इसका प्रमुन्च कारण पंच- 
वर्षीय योगनाओं के अन्तगंत विकास की विभिव्य योजनाओं का कार्यान्वयन है जिसके लित विद्शों 
से हमें बटत बड़ी मात्रा में मशीनों का अखग्रात ठरना पढ़ रहा है। १६६९-७० ई० में भारत के 
कुल ४०० करोड़ रुपये की मणीयें, जिनमें बिजली के यन्त्र भी शामिल थे, का आयात किया गया 
शा । ब्रिटेन एवं अमेरिका ही गुरुय रूप से हमारी मशीनों की आवश्यक्षता की पूति करते हैं। चतुर्थ 
पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास पर अतिक जोर देने के कारण मशोनों के आपात में अधिक 
वृद्धि की आशा की जाती हैं । 


(२) खाद्यान्न :-- भारत में एिछले कुछ वर्षो शा बड़े माने पर खाद्यान्न का भी आयात 
करण पडता है । द्वितीय मद्दायुद्ध के बाद देश में खाय्यास्त का सामान्य रूप से अभाव होने लगा। 
इस खाद्य-मंकट के बहुत-से कारण हैं जिनमें वर्मा का भारत से प्रथक होना, देश-विभाजन तथा जन- 
संख्या में तीव्र गति से वृद्धि श्रादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। खाद्यान्त के इस अभाव को 
दूर करने के लिए हमारे दश में प्रतिवर्ष बहुत बड़ी मात्रा में खाद्याम्नों का आयात करना पड़ता 
है । भःरत प्रतिवर्ष बहुत अधिक मात्रा में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अजेन्टाइना तथा 
आस्ट्रेलिया से गेहूँ एवं बर्मा, श्याम तथा चीन आदि देशों से चावल का आयात करता है। देश 
के विभाजन के बाद १९४६ ई० में ३० लाख टन, १९५० ई० में २१ लाख टन तथा १६५१ ई० 
में ३० लाख टन खाद्यान्न का आयात करना पड़ा था। इसके बाद १६५३ ई० में देश में खाद्याम्न 
को उपज में पर्याप्त बृद्धि हुई जिनके फलस्वरूप खाद्यान्त के आयात में कमी हो गयी । किस्तु 
बुन: १९५७ ई० के बाद देश में लाद्य-संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी जिसे दूर करने के लिए उस 
ब्ष ३५.८ लाख टन खाद्यान्त का आयात करना पड़ता था । भागे चछकर १९६५-६६ में मोटे 
तोर पर ३०९६१ करोड़ रुपये तथा १९६७-६८ ई० में ५१८'२ करोड़ रुपये के मुल्य के खाद्याम्न 
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का आयात किया गया था। १६७१-७९ ई० में खाद्यान्न का आपात घटकर २८ करोड़ रुपये रह 
गया। किन्तु भारत सरकार ने १६७२ ई० से खाद्यान्न के आयात को समाप्त करने की घोषणा 
की है । 
(३) कपास :--विभाजन के पूर्व भारत कपास का मुख्य रूप से निर्यातक देश था, किल्तु 
विभाजन के बाद यह इसका आयातक हो गया है। विभाजन के फलस्वरूप कपास-उत्पादन के 
अधिकांश क्षेत्र, विशेषत: लम्बी रेशे वाली कपास उत्पादन के क्षेत्र पाकिस्तान चले गये जबकि सूती 
वस्त्र कै प्रायः सभी कारखाने भारत में ही रह गये । फलरवरूप भारत को प्रतिवर्ष मिस्र तथा 
पाकिरतान आदि देशों से कपास का आयात करना पड़ रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत 
कपास के उत्पादन को बढ़ाने पर भी प्रा जोर दिया जा रहा है। फिर भी अभी भारत पृर्णरूप से 
इस क्षेत्र मैं आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। किम्तु अब देश में कपास का उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ 
रहा है जिससे इसके आयात में कमी हो रही है। इस प्रकार १९५२ ई० में प्रायः ११५ करोड रुपये 
की कपास का आयात किया गया था जबकि १९६१-७  ई० में केबल ८२१ करोड रुपये की 
कपास का ही आयात हुआ | ह 

(४) छूट :---विभाजन के पूर्व भारत को जुट के उत्पादन में विश्व में प्रायः एकाघिकार 
था, किन्तु विभाजन के परिणामस्वरूप अब भारत को कच्चे जुद का शी आयात करना पडता है। 
पंचवर्षीय योजनाओं में जूट के उत्पादन में वृद्धि पर पर्याप्त जोर दिया जा रह्दा है। किन्तु अभी 
तक इस क्षेत्र में पर्याप्त सफलता नहीं प्रिल पायी है। अतएवं भारत को आज भी प्रतिबष॑ पर्याप्त 
मात्रा में जुट का आयात करना पडता है। १९६९-७० ई० में यह, पर १*१ करोड रुपये के कच्चे 
जुट का आयात करना पड़ा था। 

(५) पेट्रोलियम :--भारत में पेट्रोलियम का बहुत अधिक अभाव है। इस अभाव की पूर्ति 
के लिए देश में प्रतिवर्ष अत्यधिक मात्रा में पेट्रोलियम का आयात बिदेशों से करना पड़ता है। 
१९६६-७० ई० में भारत में कुल १३७'६ करोड़ रपये के विभिन्‍न प्रकार के खनिज तेल का आयात 
किया गया था। भारत प्रतिवर्ण बहुत अधिक मात्रा में पेट्रोलियम का आयात बर्भा, ईर।न, ईशाक 
आदि देशों से करता है । 

अन्य वस्तुएं :--इनके अतिरिक्त भारत में अभ्य बह्तुओं का भी आयात होता है। इनमें 
इस्पात का प्रमुख स्थान है। भारत में इस्पात का अभी आवश्यकता से कम उत्पादन होता है जिसे 
पूरा करने के लिए प्रतिवर्भ विदेशों से इस्यात का आयात किया जाता है। १६६५-६६ में ९७'८ 
करोड़ रुपये का लोह्टा तया इस्पात का आयात हुआ था । भारत में कागज, विशेशत: अखघारी कागज 
(]ए८७४७/॥॥) का भी भभाव है जिसे पूरा करने के लिए प्रतिवर्ण कागज का भी लायात करना 
पड़ता है। १६६१-६६ ई० में यहाँ १३'४ करोड़ रुपये के विभिम्न प्रकार के कागज का आयात हुआ 
था। इनके अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ, दवा आदि का भी प्रतिवर्ण आयात किया जाता है। 


भारत का कुछ देशों के साथ व्यापार 
ब्रिटेन के साथ व्यापार :--आज भी भारत के विदेशी ब्यापार में ब्रिटेन की ही प्रधानता 
है। पिछले कुछ वर्षों से इस स्थिति में कुछ परिबतंन हुआ है जिससे आयात तथा निर्मात दोनों 
में ब्रिटेन का महत्त्व धीरे-धीरे घट रहा है। निम्नांकित तालिका से भारत का ब्रिटेन के साथ 
व्यापारिक सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है-- 


ध्भ््द भारतीय अरथंशारुत्र 


वर्ष कुल आयात का प्रतिशत कुझ निर्यात का प्रतिशत 
१६०९-१४ (औसत) ६२*८ २५१ 
१६३८ ११४० ह ३४६ 
१६४८ २७४ २२४ 
१६४५४ २५४ २६*३ 
१९६०-६१ १६*१ १६१ 
१९६५-६६ १०१७ १८१ 
१६६९-७० ६४ १९०७ 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत का ब्रिटेन से आयात दिन-प्रति-दिन घटता जा 
रहा है जबकि निर्यात में कोई विशेष परिवतन नहीं हुआ है। ब्रिटेन से प्रतिवर्ष मशीनें, रासायनिक 
पदार्थे, मोटर गाहियाँ, दबा तथा रंग आदि का आयात किया जाता है और बदले में भारत चाय, 
जुट की बती वस्तुएं, तिलहन आदि का निर्यात करता है। १६६५-६६ ई०» में ब्रिटेन से कुछ १४९*१ 
करोड़ रुपये की वस्तुश्नों का आयात किया गया था तथा १४६'४ करोड़ रुपये की वस्तुओं का निर्यात 
किया गया था। उस वर्ष भारत के कुल निर्यात व्यापार में ब्रिटेन का हिस्सा १८०१ प्रतिशत 
तथा आयात में १०७ प्रतिशत था। इस प्रकार आज भी हमारे विदेशी व्यापार में ब्रिटेन का 
प्रमुख स्थान है । 

संयुक्त राज्य अमेरिका :-- द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका 
के साथ बहुत कम व्यापार होता था, किन्‍त युद्ध एवं युद्धोतर काल में ब्रिटेन की आथिक व्यवस्था 
के अस्त-व्यस्त होने के कारण हमारे विदेशी व्यापार में संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्त्व बढ़ने रूगा 
है । 8 08 तालिका से भारत के विदेशी व्यापार में मंयक राज्य भमेरिका का महत्त्व स्पष्ट 
हो जाता है :-- 


वर्ष कुल आयात का प्रतिशत कुल निर्यात का प्रतिशत 
१९५१-५२ ३३१० १८५ 
१६५६-५७ १६० २०१० 
१६६०-६१ २८७ १५५ 
१९६५-६६ ३७७ १८१३ 
१६६६-७० २९* ३ १६६ 


भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से मशीनें, ओजार, मोटरकार एवं ट्क, टाइपशाइटर् 
टुंक्‍्टर्स, रासायनिक पदार्थ, दवाएँ, एवं गेहूँ आदि का आयात तथा कच्चा जूट का सामान, लोहा, 
चमड़ा, मसाझा, भज्जक, मैंगनीज एवं तेलहन आादि का निर्यात्र करता है। पंचवर्षीय घोणनाओं 
के सम्पादण के लिए अमेरिका से मशीन एवं ओऔजारों का शत्यधिक मात्रा में आयात किया 
जाता है। साथ ही, खाद्याम्न के अभाव को दूर करने के लिए गेहूँ का भी प्रति वर्ष श्रमेरिका 
से पर्याप्त मात्रा में आयात किया जा रहा है। १६६५-६६ ई० में संयुक्त राज्य अमेरिका से ५२५३ 
करोड़ रुपये की वस्तुओं का आयात तथा १४७'८ करोड़ रुपये की बस्तुओं का निर्यात किया गया 
था। उस बष भारत के आयाध व्यापार में संयुक्त राज्य कमेरिका का हिस्सा ३७७ प्रतिशत तथा 
निर्यात में १८३ प्रतिशत था । 

भारत का पाकिस्तान के साथ व्यापार :--विभाजन के फलस्वरूप भारत को भारत 
संघ एवं पाकिस्ताव दो पृथक्‌ राष्ट्रों में विभाजित कर दिया गया। देश-बिभाजन के फलस्वरूप 
भारत में कुछ वस्तुओं का क्षप्षाव-सा हो गया जिनमें कर्ची जुट एवं कपास विशेष रूप से 


भारत का विदेशी व्यापाद ६५६९ 


उल्लेखनीय हैं । अतः भारत को इन वत्तुओं का आयात करना पडता है। भारत को कच्ची 
जुट के लिए पाकिस्तान पर ही मुख्य रूप से निर्भर करना पड़ता है। विभाजन के फलस्वरूप 
दोनों देशों का व्यापारिक सम्बन्ध प्रारम्भ में अच्छा नहीं रहा। देश-विभाजन के पश्चात्‌ 
साम्प्रदायिक दंगे तथा बड़े पैमाने पर उथल-पुथल के फलस्वरूप दोनों देशों का ध्यापार बन्द-सा हो 
गया। मई, १६४८ ई० में भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक व्यापारिक समझोता हुआ जिसमें 
दोनों देशों के आयात एवं निर्यात के परिमाण का उल्लेख (0प्रश्मातरक्वाए८ 06९8०7०॥0॥) 
किया गया । यह तय हुआ कि दोनों देशों की मुद्रा का विनिमय साम्य दर पर होगा तथा किसी 
प्रकार का विनिमय-नियन्त्रण नहीं रखा जायगा। भारत पाकिस्तान से जुट, कपास, सेंघा नमक, 
फल तथा चमड़ा आदि का आयात करता था तथा पाकिस्तान को बदले में कपड़ा, जूट के सामान 
कोयला, लोहा, सरसों का तेल इत्यादि निर्यात करता था । किष्तु पाकिस्तान ने उक्त समझौते का 
उल्लंघन कर भारत से जानेवाली वस्तुओं पर आयात कर लगा दिया जिससे भारत को भी ऐसा ही 
करना पड़ा। पुनः जून, १६४९ ई० में दोनों देशों के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ । किन्तु 
हसके अनुसार दोनों देशों के बीच कोई विशेष व्यापार नहीं हो सका। इसी बीच सितम्बर 
१९४९ ई० में भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ, किम्तु पाकिस्तान ने अपनो म॒द्रा का अवमुल्यन 


नहीं किया। इससे भारत को पाकिस्तानी वस्तुओं के लिए क्षध्रिक मूल्य चुकाना पड़ने लगा | साथ 
ही, भारतीय वस्तुएँ पाकिस्तान में सत्ती हो गयीं । 


इससे दोनों देशों का व्यापार सुचारु रूप से नहीं चल सका । फलत: अप्रैल, १६५० इं० 
में दोनों देशों के बीच एक अछपकालोन व्यापारिक समझोता हुआ जिसके अनुसार पाकिस्तान 
भारत को ८ लाख गाँठ कच्चा जूट के सामान, घृती वस्त्र, कोयला, लोहे का सामान भादि देता 
है| किन्तु, यह व्यापारिक समझोता भी सफलतापूर्वक काम नहीं कर सका । अतः, सितम्बर १६५० 
ई० में इसका अन्त हो गया | पुनः जनवरी, १९५१ ई० तक के लिए एक दूसरा व्यापारिक समझोता 
हुआ जिसके अनुसार भारत ने पाकिस्तान से कच्चा जूट एवं कपास का आयात किया तथा पाकिस्तान 
की जूट का सामान, कोयला एवं सूती-बस्त्र श्रादि निर्यात किया। निर्यात एवं आयात की कुछ 
वस्तुओं को 00, ७, [., (0 6शा04) ॥00708) में रख दिया गया । पुन: अगस्त, १६९५२ ई० 
में एक समझोता हुआ । इसो प्रकार दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझोते होते रहे । १६५० ई० 
में पाकिस्तास ने भी अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया जिससे दोनों देशों के व्यापार में विशेष श्रगति 
हुई। अन्तिम समझोता जनवरी, १६५७ ई० में हुआ । इसके अनुसार दोनों देशों ने आपसी व्यापार 


को बढ़ाने का बादा किया । साथ ही, यह निश्चित किया कि दोनों देशों के बीच सीमा व्यापार 
पृवंबतु चलता रहेगा। प्रत्येक ६ महीने के बाद उक्त समझौते के कार्यान्वयन पर विदयार करने की 
बात तय हुई । 


भारत एवं पाकिस्तान के बीच गत कुछ वर्षों में व्यापार का अन्दाजा निम्नलिखित 
तालिका से लगाया जा सकता है :-- 


(करोड़ रुपये में) 
बे आयात निर्यात व्यापारिक शेष 
१९५०-५१ ४३९९ ३०६ “१३३ 
१९५५-५६ २७१ ८'३ -- (८८ 
१९६०-६१ १४१० १०'३ - ३७ 
१६६१-६२ १३६ ९४ “++ ४ प्र 


१६६५-६६ ३७ ४8 ल्‍ल. ७ 


६६० भारतीय अथेशास्त्र 


इतके अतिरिक्त अध्य देशों के साथ भी भारत का व्यापार होता है। भारत के विदेशी 
व्यापार में श्राजकल शास्ट्रेलिया का भी प्रमुख स्थान है। १९६५-६६ ई० में आइट्रे लिया से कुल 
२४*१ १ रोड रुपये की बरतुओं का जायात तथा १७'५ करोड रुपये की वस्तुओं का निर्यात 
किया गया था। जापान तथा कनाडा का भी हमारे बिदेशी व्यापार में प्रमुख स्थान है। ध्राजकल 
भारत का मध्य-पूर्वी एशियाई देशों तथा रूस के साथ ध्यापार भी दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 

निम्नांकित तालिका से १९५५-५६ तथा १६६५-६६ में कुछ प्रमुख देशों के साथ भारत के 
विदेशी व्यापार का छम्दाजा लगाया जा सकता है :-- 


भारत का कुछ देशों के साथ विदेशी व्यापार (करोड़ रुपये में) 


देश निर्यात आयात 

१६५५-५६ १९६५-६६ ४६५५-५६ १९६५-६६ 
ब्रिटेन १६६'३ १४६ ४ १७२९७ ९४९*१ 
संयुक्त राज्य अमेरिका ८०७ १४७'द ८ह९'३ ५२४५-०३ 
जापान ३०२ ४७०५७ ३३-४ ७६२ 
आस्ट्रेलिया २४*द १७ प्‌ १३५ २४१ 
कनाडा १४४० २०'३ ६८ ३०९४ 
रूस ३९३ ९३१० ६२ ८२'४ 
बर्मा १२'५ ३६ €*६ €"४ 
पश्चिमी जमनी १४६ १८'२ ६०'१ १३६९ 
पाकिस्तान पड ४ ए 32832 ५७ 


उपरोक्त हालिका से भारत का वूछ प्रमुख देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता 
है । इमसे स्पष्ट है कि अधिकांश देशों से भारत निर्यात की अपेक्षा आयात ही अधिक करता है 
जिससे इसका व्यापारिक सनन्‍्नुलन इसके विपक्ष में रहता है । 


भारत की व्यापारिक नीति 
((0॥्राशलंत्री ए0॥0ए7 ० [7009) 

भूमिका :-किसी भी देश के बिदेशी व्यापार को प्रोत्याहित करने के लिए एक समुचित 
व्यापारिक नीति की आवश्यकता होती है। वास्तव में, बिदेशी व्यापार की स्थिति बहत कुछ देश 
की व्यापारिक नीति पर ही निर्भर करती है! प्रथम महायुद्ध के बाद से आायात-निर्षात करों की 
विस्तृत पद्धति के कारण इस प्रकार की नीति का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। स्वतम्त्रता-प्राप्ति के 
पूर्व भारत सरकार की व्यापारिक नीति में भारतीय हितों पर समुचित ध्यान नहों दिया जाता 
था। ब्रिटिश सरकार की व्यापारिक नीति का मुझुय उद्देश्य भारत का आविक विकास नहीं बरन्‌ 
ब्रिटेन एवं अभ्य साम्राज्योय देशों का हित था । १९२२-२३ ई० के विवेचनात्मक संरक्षण की नीति 
के पूर्व भारत सरकार की व्यापारिक नीति मुख्यतः स्वतन्त्र व्यापार के उद्द श्यों पर ही आधारित 
थी। जो कुछ बायात एवं निर्मात कर लगाये गये थे उनका उदृश्य व्यापार में वद्धि नहीं होकर 
राजस्व में वद्धि-मात्र था। ह 

सरकार ने उपरोक्त नीति के क्ाधार पर देश के ब्यापार को प्रोत्साइन प्रदान के लिए समय- 


समय पर विदेशों के साथ बहत-से व्यापारिक समझौते (7806 ७ 8/6श॥था।) किये थे जिनमें 
निम्नलिखिल प्रमुख हैं:-- 
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ओटावा व्यापारिक समझौता १६३२ र्दू्‌० (00(89७ ॥7806९ /३०९॥९7॥, 932 ) «- 
जुलाई-अगस्त, १६३२ ई० में ब्रिटिश साम्राज्य के देशों का एक आशविक सम्मेलन ओटावा में हुआ 
जिसके अनुसार इनके बीच एक व्यापारिक समझोता हुआ जिसे ओटाबा समझौता कहा जाता है | इस 
समझोते के अनुसार साम्राज्यीय देशों के बीच ध्यापार के प्रसार पर जोर दिया गया। इस उहँ श्य 
से साम्राउपीय देशों ने आपस में एक दूसरे के लिए आयात-निर्यात करों को कम कर दिया | इस 
समझौते के अनुसार ब्रिटेन तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य देशों के उस माल पर जो भारत में 
आयात किये जाते थे, आयात कर घटा दिया गया। इसी प्रकार ब्रिटेन तथा ब्रिटिश साम्राज्य 
के अम्य देशों पर भी भारतीय आयात पर कम कर लगाया गया। इस व्यवस्था को साम्राज्यीय 
अधिमान ( ाएशां#॥। शिर्शलला02 ) कहा, जाता है। १६३२ ई० में भारतीय विधान सभा ने 
इस समझोते को तीन वर्षा के लिए स्वीकार किया । १ जनवरी, १६३३ ई० से उक्त समझीते 
को लागू किया गया | अतः, इस समझोते के १रिणामस्वरूप भारत सरकार ने आयात-निर्यात 
करों में आवश्यक परिवतंत किया किसके अनुसार इंगलैड तथा ब्रिटिश साम्राज्य से आनेवालो 
वस्तुओं पर श्लायात करों को कम कर दिया गया । इसके बदले में टृगलंड ने भो भारतोय बरुतुओं 
पर आयाप्त करों में कुछ छूट दी । 

ओटावा समझोते का प्रभाव भारत के व्यापार पर अच्छा सहीं पड़ा | भारतीय जनमत 
प्रारम्भ से ही साम्राज्यीय अधिमान के विपक्ष में रहा है, क्योकि इस प्रकार की नीति से देश की 
ब्रिटन पर निर्मंरता में वद्धि हुई। भत:, इसका भारत के ब्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा | इसके 
विपरीत सरकार का मत था कि साम्राज्यीय अधिमान नीति से भा 'त की बहुत लाभ हुआ । किन्तु 
सरकार का यह मत बिलकल अनुचित्त था क्योंकि---(१) उप समय भारत ले ब्रिटेन को निर्यात 
की जानेवाली वरुतुओं में चाबरू, चाय, जुट के सामान, तम्बाकू आदि प्रमुब्ब थे। समझोत से 
उन वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहुन अवश्य मिला, किन्तु बिता समझीते के भी उन वस्तुओं को 
इतना लाभ ब्रिटिश बाजार में अवश्य मिलता क्योंकि ब्रिटिश बाजार में इनको कोई प्रतियोगिता 
नहीं थी। इसके विपरित भारत ने इंगलैंड की प्रायः १६२ वस्तुओं को अधिमान प्रदान किया था । 
(९) चाय एवं जूट के निर्यात में वृद्ध से भारतवासी उतने अधिक ल।भान्वित नहीं हुए जितना कि 
चाय के बगानों एवं जुट के कारखानों के मालिकों को लाभ हुआ जो अधिकांश: ब्रिटिश निवासी 
ही थे। (३) साप्राज्यीय अधिमान की नीति से भारत ने धीरे-घीरे अपने अमेरिका एवं जापान के 
बाजारों को खो दिया । इन देशों के साथ व्यापार बढ़ने की बहुत अधिक सम्भावना भी थी। किस्तु 
उक्त नीति के फलस्थरूप ऐसा नहीं किया जा सका । (४) ओटावा समझोते से भारत को भी राजस्त्र 
की बहुत हानि हुईं। इन सब दोषों के कारण भारतीय विधान मभा ने इस समझौते को ३० 
मां, १९३६ ई० को रह कर दिया । 

उक्त समझोते के जतिरिक्त भारत और इंगलेंड के बीच समय-समय पर बहुंशह से श्वन्य 
व्यापारिक समझौते भी किये गये जिनमें १६३६ ई० का मोदी-लीज पैक्ट ((००॥ [005८ ९४०८) 
प्रमुख है। यह समझोता बम्बई तथा लंकाशायर के सूती-बस्त्र व्यापारियों के बीच ३१ दिसम्बर, 
१६३५ ई० तक के छिए किया गया था। मोदी लांज समझौता के बदले में १६९३५ ई० में एक 
भारत ब्रिटेन पूरक ब्यापारिक समझोता ($0एथ्राशयाक्वाए ॥0०-फछ9॥॥ [7806 #९४९श॥९॥।) 
हुआ । मान, १६९३९ ई० में भारत और इंगलेंड के बाद एक दूसरा व्यापारिक समझौता (00 


६६९ भारतीय अथंशास्त्र 


छा080 77806 827०07070 ) हुआ । इस समझौते के अनुसार भारत में ब्रिटेन से आयात की 
जानेवाली अनेक वस्तुओं पर, जैसे रसायन, रंग, कपड़ों के अवशिष्टांश तथा सीने को मशोन पर 
१० प्रतिशत एवं मोटर कार, साइकिल, बस, इत्यादि पर ७टे प्रतिशत का अधिमान दिया गया । 


किन्तु इस समझोते को भी भारत के व्यापारिक वे का समथ॑न प्राप्त नहीं हो सका । यह समझोता 
केवल ६ महीने तक ही चल पाया था कि इसी बीच द्वितीय मध्टायुद्ध प्र'रस्भ हो गया । 


भारत-जापान व्यापारिक समझौता ( [700-39]0876056 ॥7300 वैश्ाध्शा।शा) लि 
भारत एवं जापान के बीच व्यापार का नियमन १६०४ ई० के भारत-जापान व्यापारिक समझौते 
के अनुसार होता था। किम्तु भारत ने १९३३ ई० में इसे त्याग दिया | इस समझोले के अम्धगंत 
जापान को परमाणुगृहीत राष्ट्र (008 8४0ए९१ 04007) समझा जाता था, शर्त: जब जापानी 
प्रतियोगिता से देश का सूती-वर्त्र उद्योग प्रभावित होने लगा तो भारत इस ममझौते के अनुसार 
कुछ नहीं कर सकता था। १९३३ ई० में भारत ने विदेशों कपड़ों के आया पर ७५ प्रतिशत का 
एक कद लगाया तब एक जापानी शिष्ट-मण्डल भारत आया। पुनः १६३४ ई० से भारत एवं 
जापान के बीच एक नया समझौता हुआ । इस समझौते के दो भाग थे--समझोता (000ए०॥४०07) 
तथा प्रोटोकोल । प्रंथम भाग में दोनों के व्यापारिक सम्बन्ध की एक रूप-रेश्वा प्रस्तुत की गयी थी 
तथा परमाणुगृहीत॒ राष्ट्र के सिद्धान्त का प्रसार किया गया था । दूसरे भाग में, आयात-निर्यात के 
सम्बन्धों को निर्धारित किया गया था। साथ ही, कोटा की भो व्यवस्था थी । ३१ मार्च, १६३७ 
ई० के संशोधन द्वारा समझोते की अवधि को पुनः तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ३१ मार्च, 
१९४० ई० को इस समझौते की समाप्ति के बाद भारत एवं जापान में १९४८ ई० शक कोई 
व्याप।रिक समझोतला नहीं हुआ । पुन: ८ नवम्बर, १९४८ ई० को जापान के साथ एक व्यापारिक 
समझोता हुआ जिसके अनुसार १६४८ ६० से भारत जापान से ८८ करोष्ठ रुपये का माल आयात 
करेगा ओर इसके बदले में ५६ करोड़ रुपये को सामग्री का निर्यात करेगा। वर्शमान समय में 
जापान भारत से बड़े पैमाने पर खनिज लोहा खरीदता है। 


भारत की वतंमान व्यापारिक नीति 
(शल्घ्णा। एगाधाशणंब ९0००५ ० 00|4) 
स्वतम्त्रता-प्राध्ति के बाद देश के आथिक विकास तथा पुर्नानर्माण के लिए हमारी राष्ट्रीय 
सरकार ने एक स्वतन्त्र आविक तथा व्यापारिक नीति को अपनाया है। भारत की वर्तमाम छ्या- 
पारिक नीति का मुख्य उद्देश्य देश में काथिक नियोजन को सफल बनाना है। इसका मुख्य 
उद्ेंद्य पंचवर्षीय योजनाश्रों के लक्ष्यों की पूि में सहायता प्रदान करना, देश के भओरद्योगीकरण में 
सहयोग देना तथा निर्यात के स्तर को ऊँचा बनाना है जिससे भुगतान संतुलन में विपक्षता 
कम-से-कम हो सके । इसके साथ ही, व्यापारिक तीति का उद्देश्य देश के आयात-निर्यात को पंच- 
वर्षीय योजनाओं के अनुकूल रक्षता है। इस उद्देश्य से भिन्‍न-भिश्त देशों के साथ व्यापारिक 
समझौते किये गये हैं। १६६६ ई० के अध्त में इस प्रकार के ३१ समझोते प्रचलन में थे। 


वर्तमान व्यापारिक नीति की प्रधान विशेषताएँ 
(वा म९0क्षपा68 0 06 शा 00०गरणथलं,॥ ?0०॥09) 


भारत की वतमान ध्यापारिक नीति की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं जिनका विवेचन 
नीचे किया जाता है :-- 
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(१) द्विपक्षीय समझौता ( क्राक्षाशब #हाव्छयाथा5 ) :-स्वत्न्त्रता-प्राप्ति के बाद 
सरकार ने विभिन्‍न देशों के साथ द्विपक्षीय समझोते किया है। इनमें से कुछ समझोतों का आधार 
वस्तु-विनिमय है, कुछ में कुल आयात एवं निर्यात का विवरण है तथा कुछ का आधार वरु।ओं का 
परिमाण (। इस प्रकार भारत ने अनेक देशों से व्यापारिक समझोता किया है। द्विपक्षीय समझोता 
से देश के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन भी मिला है। समय-समय पर इनकी अवधि पूरी होने के 
बाद यह बढ़ायी भी जा रही है। 

(१) व्यापारिक संतुलन की विपक्षता को कम करना :--गत्‌ कुछ वर्षा से दंश के 
प्रतिकूल व्यापारिक संतुलन से भारत सरकार के समक्ष एक विशेष समस्या उपस्थित हो गयी है। 
द्वितोय पंचवर्षोष योजना के प्रारम्भ में व्यापारिक संतुलन की प्रतिकूलता में बहुत वृद्धि हो गयी थी 
जिससे देश के समक्ष विदेशी विनमय की बहुत बड़ी कठिनाई उपस्थिति हो गयी । इस समस्या के 
समाधान के लिए बहुत सारे प्रयत्न किये जा रहे हैं। सर्वप्रथम हो १६४६९ ई० में सरकार ने अपनी 
मुद्रा का अवमूल्यन किया । इससे स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ, किन्तु यह सुधार स्थायी नहीं 
हो सका । अतएब इस व्यापारिक असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा ्लायात पर कठोर 
नियम्त्रण रखा जाता है तथा निर्यात को कई प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है। 
सरकार ने पुनः ६ छून, १६६६ ई० को अपनी मुद्रा का ३६४ प्रतिशत से अवमृल्यन किया । 
सरकारी प्रयत्नों के परिणामस्वरूप १६६८-६६ तथा १६६६-७० में निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई 
जो अल्यघिक उत्साहवद्धंक जान पड़ती है । 

(१) आयात पर नियन्त्रण ([एए0॥ (०॥00 :-जुलाई, १९५० ई० में आयात- 
नियम्त्रण प्रशासन को अधिक सुहृढ़ घनाने के लिए एक कमिटो की निशुक्ति को गयी जिसका प्रति- 
वेदन अक्टूबर, १६५० ई० में प्रकाशित हुआ । इस समिति के अनुसार आयात-निप्रन्त्रण के निम्न- 
लिखित मूल उ् श्य होना चाहिये :-- 

(क) सरकारी एवं निजो क्षैत्र के आयातों को कुल प्राप्त विदशो विनिमय तक ही सीमित 

रखना चाहिये, 

(ख) कृषि एवं उद्योग दोनों के श्लयायोजित विकास को ध्यान में रखते हुए उप्भोग एवं 
उत्पादन की आवश्यक वस्तुओं के बीच विदेशों विनिमय का सामान रूप से वितरण 
होना चाहिये, 

(ग) जिन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो रही हो उन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिये, तथा 

(घ) वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस की प्रथा के विकेन्द्रोकण की भो सिफारिश 
की गयी । 

इस प्रकार उक्त समिति ने इस सम्बन्ध में बहुत से सुझाव दिये । जनवरी, १६९४१ ई० के एक 
प्रश्ताव द्वारा सरकार ने इनमें से अधिकांश तिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इसी आधार पर 
प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाशों में वस्तुओं का आयात होता रहा । १६५६ ई० में ब्ायात 
नीति में कुछ सुधार अवश्य किया गया । आयात-निर्यात नीति के सम्बन्ध में रामास्वामी मुदाल्यिर 
सभिति की विफारिशें १६६२ ई० में प्रकाशित हुई । समिति ने कई बातों पर जोर दिया था। 
समिति के अनुसार आयात-नियन्त्रण का ग्रभान उददंश्य देश का क्रौद्योगिक विकास: विदेशी 
विनिमय का संरक्षण तथा निर्यात को प्रोत्साइन होना चाहिए। साथ दो, उन वस्तुओं के आयात 
को छुट देनी चाहिए जिनसे निर्यात-मम्बन्धी वस्तुओं के उत्पादन में सुविधा हो । 
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जून, १६६६ ई० में भारतीय रुपये के अवमुल्यन के बाद सरकार ने अपनी आयात-नीति 
को कुछ उदार बनाया है। इस नीति के अनुसार आवश्यक कआयाहो के सम्बन्ध में सरकारी नीति 
को अधिक उदार बनाया गया है। कुछ भौद्योगिक कच्चे पदाये, यम्त्रों के पार्ट-पुर्ज तथा उपभोक्ता 
वस्तुओं के निर्यात पर से सभी प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं! अवमृल्यन से आयात के कम होने की 
आशा की गयी थी, किन्तु यह्ष पूरी नहीं हुई । 

(४) निर्यात को प्रोत्साइन ( #्ुणा फ़णाणांणा ) :--भारत सरकार की वतंमान 
व्यापारिक नीति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करना है। सरकार 
आजकल निर्यात प्रोत्पाहन पर विशेष जोर दे रही है। हमारो निर्यात-सम्बन्धी नीसि का प्रधान 
उदद श्य दंश को आन्‍्तरिक आवश्यकताबं को ध्यान में रखते हुए निर्यात की मात्रा में अधिकतम वृद्धि 
करना है। १६४९६ ई० में इस उद श्य से श्री ए० डी० गोरवाला की अध्यक्षता में एक निर्यात 
विकात परिषद्‌ (#57907॥ ए?०प्राण07 (0०ए॥०॥) को स्थापना हुई जिसने निर्यात-सम्बन्धी नीति 
के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की :-- 

() निर्यात में बाधा पहुंचाने बाले करों को कम या समाप्त किया जाय, (॥) निर्यात की 
जानेवाली वस्तुओं को परिकल्पना पर नियन्त्रण किया जाय, तथा (॥) निर्यात की जानेवाली 
बलल्‍्लुओं के उत्पादन में वृद्धि को जाय | 

भारत सरकार ने इनमें से अजिकांश सिफारिशों को स्वोकार कर लिया । सरकार द्वारा 
एक निर्यात-विकास परामशंदानत्री परिषद्‌ (#छकुणा। शित्मागांगा ठै0र950५9 (00णाल।) की 
नियुक्ति की गयी जो सरकार को निर्यात-नियन्त्रण सम्बन्धा नीति पर सलाह देती है। १९५९ ई० 
में इसका पुनर्गठन किया गया । अति छः महीने में एक बार हस परिषद्‌ को बैठक होती है जिसमें 
निर्यात नीति का प्नर्वेक्षण होता है एवं परिस्थितियों के अनुसार निर्यात को प्रोत्साइन देने की 
व्यवस्था की जाती है। किम्तु, जुन, १६६६ ई० में भारत।य रुपये के अवमुल्यन के बाद से निर्यात 
के अधिकांश प्रोत्साहन को समाप्ल कर दिया गया । मई, १९६२ इं० में एक 80&70 ०0 ]7906 
की नियुक्ति को गयी जो प्रोत्साहन नीति की जाँच करता है । 

इनके अतिरिक्त विदेशी व्यापार के विभिन्‍न उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार 
द्वारा बहुत-से द्विपक्षीय (3॥803/|) एवं बहुपक्षीय ((७॥॥|४०८7०]) ण्यापारिक समझोते किये जा 
रहे हैं तथा वतंमान एवं भविष्य में स्थापित होने वाले उधोगों को संरक्षण एवं आधिक सहायता 
प्रदान की जाती है । सरकार की इस नीति के फलस्वरूप एक ओर तो बहुत से नए-नए उद्योगों की 
स्थापना हुई है तथा दूसरी और आयात एवं निर्यात में बहुत अधिक वृद्धि हुई है । इस समय भारत 
से केवल चाय, जूट के सामान, सूती-वरुत्र, तम्ब।क आदि वस्तुओं का ह। निर्यात नहीं किया जाता, वरन्‌ 
सीने की मशीनें, साइकिल, रासायनिक पदार्थ, सीमेंट, साबुन आदि का निर्यात भी किया जाने रूगा 
है। आयात के अल्तगंत खाद्यान्न, यन्त्र एवं अब्य पूंजीगत सामान तथा आवश्यक कच्चे पदाथे भी 
बाते हैं । 

(५) मभाथिक नियोजन कौ सफलता ($700०४४ ० ए80०70०परां? एधगाएंतएह) ४$-- 
इनके अतिरिक्त भारत की वर्तमान व्यापारिक नीति का सर्वाधिक प्रमुख उदंश्य देश में आर्थिक 
नियोजन को सकल बनाना है। इस उद्द श्य से पंचवर्षीय योजनाओों की आवश्यकताओं को ध्यान से 
रखकर केवल आवश्यक सामानों एवं यंत्रों का जायात किया जाता है। साथ ही, निर्यात को बढ़ाने 
की भी हर संभव कोशिश की जाती है जिससे व्यापारिक संतुलन को विपक्षता में कमी हो सके । 
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राजकीय व्यापारिक निगम 
(9096 प्राब्रवाए (९0फ70०४॥0०॥7) 
मई, १६५६ ई० में १ करोड़ रुपये की अधिकृत पूजी, जिसे बाद में बढ़ाकर २ करोड़ रुपये 
कर दिया गया, से राजकीय व्यापारिक निगम मामक एक राजकीय संस्था का निर्माण हुआ । निगम 
का मुख्य उहद र्य' प्रारम्भ में समाजवादी देशों के साथ व्यापार करना था। निगम का प्रधान काये निर्यात, 
आयात, शभ्आांतरिक व्यापार, लघु उद्योगों का निर्यात-सम्बन्धी सहायता तथा निर्यात-प्रधान निगमों में 
सहभागिता आदि निर्धारित किया गया था । इस प्रकार निगम का मुख्य उद्देश्य निर्यात ब्यापार को 
प्रोत्साहित कर देश के विदेशी व्यापार को अधिक संतुलित बनाना है । निगम ने अल्प-मुद्रा वाले देशों 
में निर्यात को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम अपनाया है जिससे उन देशों से इस्पात तथा ओद्योगिक 
मशीनें आदि प्राप्त की जा सकें । निगम खनिज धातु, जुते, हरतकला की बस्तुएँ, नमक, चाय, कहवा 
आदि वस्तुओं के निर्यात को भी प्रोत्साहित करता है । साथ ही, निगम ने अब बिदेशों से सीमेंट, सोडा, 
खाद तथा जिप्सम आदि उचित मुल्य पर क्रय किया है । भारत सरकार न देश में १९५६-६० ई० से 
सीमेट के वितरण का काये भो निगम को सुपूर्द कर दिया । निगम के कुल व्यापार की मात्रा १९५६- 
५७ ६० में €'१ करोड़ रुपये से बढ़कर १९६६-७० ईं० में १६३१ कर।ड़ रुपये तथा १९७०-७१ में 
२१५ करोड़ रुपये हो गयी । इस प्रकार आशा है कि निगम विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने में 
बहुत अधिक सहायक होगा । १६७०-७१ में निगम द्वारा निर्यात की मात्रा ७० करोड़ रुपये, अशयात 
की मात्रा १४० करोड़ रुपये तवा आंतरिक व्यापार की मात्रा ५ करोड़ रुपये थी । 


राजकीय व्यापारिक निगम न निर्यात के क्षेत्र में बडा द्वी महत्त्वपूर्ण काये किया है। व।स्तव 
में, देश की विदेशो-विनिमय-सम्बन्धी वर्तमान कठिनाइयों के निवारण के लिए निर्यात को शधिकतम 
प्रोत्साहन देना अनिवाय है और इस क्षेत्र में निगम के अधिक सहायक होने की आशा की जाती है। 
हाल में ही निगम ने लघु-उद्योगों की बस्तुओं के निर्यात को सहायता देने के लिए 869] 
(४90०4 280 00 शा] $९03॥6 [ग0प्रश765) तामक एक योजना चालू की है । 

खनिज एवं धातु व्यापारिक निगम (%पाल॥8 क्राव ०३४ [780]8 (0790- 
[8007) :-- १९६३ ई० में राजकीय ध्यापारिक निगम को दो भागों में विभाजित कर एक 
खनिज एवं धातु ध्यापारिक निगम स्थापित किया गया जिसने अक्टूबर, १६६३ ई० से काये करना 
प्रारम्भ किया | इसकी अधिकृत पूंजी ५ करोड़ रुपये है। इसका प्रधान उदह श्य खनिज-पदार्थों के 
निर्यात तथा घातुओं के आयात का नियन्त्रण है । निगम लोहा, कोयला. मैंगनीज छथा बॉक्‍्साइट 
भादि का निर्यात करती है। १६६८-६६ म॑ निगम ने ९१७ लाख टन कच्चे लोहे का निर्यात किया 
था। १६६८-६६ ई० में इसने कुल ८०२ करोड़ रुपये के पदार्थों का निर्यात किया था। इसी तरह 
यह ताम्बा, शोशा, अल्मुनियम आदि का भी आबश्यक्रतानुसार आयात करता है। 


[. [6 ठ्ा6० ० प्राढ ०00फुणवबांणा 48 छ०श॥ 5९ 0पा 48 00]0४8--०0 
णष्टदक्षां56 ॥0 लींटिए. ७09णां 07 ४४0 70075 [70 पगतदा॥ ० थी 8प्रटा 20008 8॥0 
०0०7709॥068 88 0  ०ण7एक्षाए गर9५४ गि0 6 0 प्रात वश॑क्षा।6 क्ात [॥6 
एपाट88९, 8886 080 [क्षाएएणा ए थी इश्ालबों 0806 वी 5प०ा 80005 क्ात ०07000[0 65 
ता 0क्‍9 0० क्राएएशीटाल 58 वा हा छठ0]6 रात 40 60 2॥ 5एणी पां85 85 ॥8 खाएंदला- 
(0 ०0॥9परटंए6 00 ७ क्राशंगराला॥$ 0 पी ब00एए० 006००. 


६६६ भारतीय अधंशास्त्र 


मेटल स्क्रप ट्र ४ निगम (४७8 8०४७ 77806 (0७००४०॥) :--इसी प्रकार के 
एक और निगम मेटल स्क्र॑प ट्रंड कॉरपोरेशन की स्थापना सितम्बर, १६६४ ई० में की गयी। 
इसको अधिकृत पू जी २ करोड़ हपये हैं। यह फेरस तथा गैर-फैरस धातुओं के सक्रेप का आयात- 
निर्यात करती है। १९६७ ई० के प्रथम नो माह में हसका निर्यात "७७ करोड़ था । 


पंचवर्षीय योजनाश्रों में भारत का विदेशी व्यापार 


(0958 एणशंज्ञा [366 ॥ |776 शव ९5) 


पंचवर्षीय योजनाओं में विदेशी विनिमय प्राष्ण करने के लिए निर्यात को प्रोत्स।हित करने पर 
प्रा-प्रा जोर दिया जा रहा है। दूसरी ओर, विदेशी विनिभय सीमित होने के कारण आयात पर 
भी तरह-तरह के नियन्त्रण लगाये जा रहे हैं । 

प्रथम पंचरर्षीय योजनाओं में विदेशी व्यापार (णथंहए ॥7806 40 06 क्योफ़ा 
४७ शल्य ऐिश्ा) ;--प्रथम पंत्रवर्षीय योजना में विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में नीति-निर्धारित 
करने में देश-विभाजन एवं स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद हुए परिवत्तनों को ध्यान में रखा गया था। इन 
परिषत्तनों में खाद्याग्न तथा कच्चे पदार्थों के आयात में अत्यधिक वृद्धि, निर्यात की मात्रा में कमी, 
संपुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य अल्प-मुद्रा बाले देशों के साथ व्यापारिक सन्तुलन की प्रतिकुलता 
हत्यादि विशेष प्रमुख थे। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रथम योजनाकाल में विदेशी ब्यापार को 
तीति का निर्धारण किया गया था । प्रथम योजनाकाल के पाँच वर्षों में देश के आयाह-निर्यात का 
जन्दाजा निम्नांकित ताछिका से लगाया जा सकता है :-- 


ब्"्5*न * १ जज 


बषं आयाध निर्यात ब्यापारिक सम्तुलन 
१९५१-५२ ६६२६ ७६०१ ““२३२९'८ 
१९५२-४३ ६२१० ६०१९ -“१'१ 
१६५३-५४ ५६१८५ ४२१७ “+4२' 
१९५४-५५ ६८१९७ ५९६६ “१६३२१ 
१६५५-५६ ७७३१ ६४०३ “(२८ 

कुल गोग ३६५०१ ३१०८६ --५४१*९ 


इस प्रकार प्रथम योजना काल में चालू खाता ((प्राशा। &०००एा॥) में कुल ३६६०:३ 
करोड़ रुपये का आयात तथा ११०४'६ करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था। दूसरे शब्दों में, 
प्रथम योजनाकाल में आयात का वाषिक औसश ७३०१ करोड़ रुपये शथा निर्यात का वाषिक शौसत 
६९१७ करोड़ रुपये भा । और, योजना काल में पाँच वर्षों में देश का व्यापारिक सम्तुलन 
कुल ५४१९ करोड़ रुपये से भारत के विपक्ष में था । 

द्वितीय योजनाकाल में विदेशी व्यापार (#00ं३॥ 77806 ॥ [॥6 $60000 |79५6 
श८्था ऐं॥्षा) :-- द्वितीय योजना काल में कई कारणों से निर्यात की शपेक्षा आयात में बहुत 
अधिक बुद्धि हुई जिसका अम्दाजा निम्नलि9शित तालिका से लगाया जा सकता है :-- 


भारत का बिदेशी व्यापार 


द्वितीय योजनाकाल में विदेशी व्यापार 


६६७ 


षर्षं आयात निर्यात व्यापरिक सम्तुलन 
१६५६-५७ ११०२*१ ६२५२ “7४६६ '& 
१९५७-५८ ११२२२ १६४२ “7६३९० 
१६५८-५६ १०२६'३ +७६ ३ “४५३० 
१९५९-६० ६३२३ ६२७४ “३०४९ 
१९६०-५६ *ै ११०५७ ६२०४५ -5<७५*२ 
कुल ५४०२६ २०६३ ६ -“ २३३६० 


इस प्रकार द्वितीय योजनाकाल के पाँच वर्षों में कुछ ३०६३६ क्तोड़ रपये की वस्तुओं, 
यानी श्रौसत्त प्रति वर्ष ६१२७ करोड़ रुपये के मूल्य को वस्तुओं का निर्यात हुआ था। इसके 
विपरीत ५४०२६ करोड़ रुपये, यानी प्रतिवर्ष १०८०५ करोड़ दपय का आयात हुआ था। इस 
प्रकार द्वितीय योजनाकाल में व्यापारिक सच्तुलन (88]9॥06 ० 7780०) २३३६ करोड़ रुपये से 
भारत के विपक्ष में था। इससे स्पष्ट है कि द्वितीय योजनाकाल में भायात में बहुत अधिक वृद्धि 
हुई | भायात में इस वृद्धि के लिए द्वितीय योजना के प्रारम्भिक वर्षों में खाद्यम्न की कमी, औद्योगी- 
करण पर अधिक जोर होने के कारण मशीनों एवं यस्‍्त्रों के आयात में श्वधिक धृद्धि आदि उत्तरदायी हैं । 

तृतोय योजनाकाल में विदेशी व्यापार ([70]4/5 70887 4468 0प्ररााए ॥९ 


प्रशांत कार ॒र८्शा 04) :- -तृत्तीय पंचवर्षीय योजना में देश के विदेशी व्यापार की नीति 
का मुख्य उद्देश् आयात को कम करना तथा निर्यात को बढ़ाना था। भारत जैसे विकातीन्मुख 
आथिक ध्यवस्था वाछ्ले देश में आयात्त में निरन्तर धुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। इसे 
पूरा करने के लिए निर्यात में वृद्धि झ्निवायें है। तृतीय पंथ्वर्षीय योजना में चीनी हया 


पाकिस्तानी आक्रमण से उत्पन्न संकट के कारण निर्यात को बढ़ाने की आवश्यक्रता भौर भी प्रवछ 
हो गयी । योजना आयोग ने १९६३-६२ ई० से १६६५-६६ ई० की अवधि में  अथ-व्यवस्था की 
वर्तमान गति को बनाये रखने के लिए ३,५७० करोड़ रुपये के आयात्तों (४ का॥शाक्षा।0९ 
7075) की आवध्यकत्ता का अनुमान लगाया था। इस अवधि में लगभग ५०० करोड़ रुपये की 
विदेशी मुद्रा की भावश्यकता ऋणों तथा इनके सूद को चुकाने के लिए थी। साथ ही, यौजना से 
सम्बन्धित कार्यों के लिए २,१०० करोड़ 5० की विदेशी मुद्रा को और आवश्यक्त्ता थी। इस प्रकार 
आयोग का अनुमान था कि १९६१-६२ ई० से १६६५-६६ ई० तक निर्यात से ३७०० करोड़ 
रु० का विदेशी विनिमय प्राप्त ह्टोगा | इस प्रकार तृतीय. योजना में औसत प्रतिवर्ष ७४० करोड़ रु० 
के निर्यात का अनुमान था जबकि प्रथम एवं द्वितीय पं बवर्षीय योजनाओं में यू औौसल क्रमश: ६२० 
करोड़ तथा ६१९ करोड़ रु० था। योजना काल में निर्यात में वद्धि इससे अधिक ही हुई ! तृतीय 
पंचवर्षीय योजना में आयात एवं निर्यात का अम्दाजा निम्नांकित शालिका से लगता है :-- 
तृतीय योजना काल में विदेशी व्यापार (करोड़ रुपये में) 


बे आयात * निर्यात ठ्यापाराधिक्य 
१६६१-६१ १००६० ६६८३ “-रे ३७७ 
१९६२-६३ १०९६८ ९८०६ “--+४१५.९ 
१९६३-६४ १२४५१० ८०१६ --४४३-४ 
१६६४-६५ १४२०'८ ८००*६ “--६१९*९ 
१९६५-९६ १३४०० ७८३*३ -+५६६९'७ 

कुल ६११५'६ ३७३५० ““२३८३*६ 


६६८ भारतीय शथेशास्त्र 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि तृतीय योजना काल में निर्यात की मात्रा ३७३५ करोड़ 
रुपये थी, यानी योजना काछ में निर्यात में प्राय: २२'० प्रतिशत की वृद्धि हुई। निर्यात में इस 
बद्धि के लिए नयी-तयो बस्तुओं; जेपे-बीनी, कच्चा लोहा, चमड़े के सामान हस्तनकला की 
वस्तुएँ आदि उत्तरदायी हैं। वास्तव में, पिछले १५ वर्षों में विश्व में चाय, जुट की निर्मित्त वसुतुएँ, 
तथा सूली-वस्त्र के निर्यात में भारत का हिसपा धीरै-घीरे घट रहा है, किन्तु कई नयो बस्तुओं का 
निर्यात देश से किया जाने छगा है तथा इनकी मात्रा में भो क्रमश वृद्धि हो रही है । 


किस्तु तृतीय योजना काल में आयात में भी बहुत अधिक घ॒द्धि हुई। पाँच वर्षों में कुल 
आयात ६११५६ करोड़ रुपये था। भायात में यह वृद्धि १९६५ ई० के पाकिस्तानी आक्रमण तथा 
योजना के अन्तिम वर्षों में खाद्य-संकट के कारण और तीज हो गयी । इससे देश के मुगतान संतुलून 
को प्रतिकछता भी निरन्तर बढ़ती जा रहो है। भुगतान संतुलन कौ इस प्रतिकूलता को कम करने 
के लिए सरकार द्वारा इत बीच नये-नये प्रयत्न किये गये हैं--जंसे स्वर्ण-पत्र (०॥७ ७0॥08) के द्वारा 
देशवासियों से स्वर्ण प्राप्त करना तथा च॥0०7०8 0७७०0०९ रिशवा8॥06 5जा०॥6 भादि । 

अवमुल्यन ([70९९४०ए४०॥) : -किन्तु इन उतायों से भुगतान संतु ऊन को प्रतिकलता में 
कोई आशाजनक सुधार नहीं हो सका। अत', जून; १९६६ ई० को भारत सरकार ने अपनी 
मुद्रा के समता मूल्य में स्वर्ण के रूप में ३६'५ प्रविशत तथा यू० एस० डालर के रूप में ५७ ४ प्रति- 
शत से अवमृल्यन कर दिया। अवमुल्थन से निर्यात में वद्धि तथा आयात में कभी की आशा की 
जाती है। किन्तु अवमूल्यन से भी भुगतान संतुलन को प्रतिकूलता में कोई कमी नहीं हुई है जो 
निम्तांकित तालिका से स्पष्ट है :-- 


भारत का विदंशी व्यापार (करोड़ रुपये में) 
(अवमुल्यन के बाद की दर में)' 


वर्ष आयात निर्यात 
१६६०-६१ १७६७२ १०११० 
१६६५-६६ २२१८४ १२६८६ 
१९६६-६७ २०७५४ ११५६५ 
१६६७-६८ २०४२८ १२५४६ 
१६६८-६९ १७४०४ १२६७४ 


इससे स्पष्ट है कि अबमूल्यन से व्यापारिक्त संतुलन की विपक्षता में कोई कमी नहीं हुई । 
फिर भी निर्यात में वृद्धि हुई जिसके निम्तांकित कारण हैं-- 


(१) अवशूह्यन के प्रारम्भिक चरण में निर्यात-प्रोत्साहन उपायों को समाप्त किया गया । 
इन्हें पुत: अपनाना पड़ा । 

(२) लोहा एवं इस्पात तथा इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में महत्वपूर्ण बुद्धि । साथ हो, 
निर्यात प्रोत्साइन के लिए तरह-तरह के उपाय अपनायेंगे । 


सम पा जला |... ल्‍न्‍कलीक+ न... टेलर वकका आभण "४ >ककाल अनननकम-»ान»4 ५७ बम 


. 70फ्ापा #7ए6 ४८९४४ शिक्षा), 


भारत का विदेशी ब्यापार ६६९९ 


निम्नांकित तालिका से १९५१-५२ से १९६८-६६ को अवधि में तीन पंचबर्षीय योजनाओं 
तथा तीम वाषिक योजनाओं में बिदेशी व्यापार का अन्दाजा लगता है :-- 


१६४०-४१ से १६६८-६९ के बीच भारत का बिदेशी ब्यापार (करोड़ रुपये में)! 


चअककरकक्कराता७ कब बा लाकाशा हद पानाकइत८2ा 
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: चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विदेशी व्यापार 
(7068 7306 जा 6 ए०एए पंए6 एव 247) 


जतुर्थं धवर्षोय योजना में यह अनुमान लगाया गया है कि योग्ताकाल में ९७३० करोड़ 
रुपधे के आयात की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें से ७८४० करोड़ रुपये (/क्वा।॥शा॥08 47007, 
३०० करोड़ रुपये योजना के कार्यों के लिए यन्त्र आदि के भातत तथा ५९० करोड़ रुपये 
खाद्याव्न के आयात पर व्यय का आयोजन है। इसके अतिरिक्त २६०० करोड़ रुपये ऋण, मूल 
तथा ब्याज आदि के भुगतान के लिए आवश्यक होगा, यानी चतुर्थ योजना काल में कुल मिलाकर 
१२,३३० करोड़ रुप्ये विदेंशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। इसमें से ४०३० करोड़ रुपये योजना- 
काल में ऋण एवं अनुदान आदि के रूप में विदेशी सहायता से मिलने वो आशा है। शेष ८३०० 
करोड़ रुपये निर्यात के द्वारा पूरा करना दहोगा। इसके लिए योजनाकाह में निर्यात कों १६६८-६९ 
ई० में १३६० करोड़ रुपये से बढ़ाकर १९७३-७४ ई०, यानी चतुथ यो ।ना के भ्ल्तिम वर्ष में १९०० 
करोड़ रुपये करने का भायोजन है। इस प्रकार योजनाकाल में निर्यात में ५४० करोड़ रुपये यानी 
प्रतिवर्ष निर्यात में ७ प्रतिशत वाविक शुद्धि का आयोजन है। इस जावार पर यह आशा की जाती 
है कि योजना काल में कुल निर्यात की रकम योजना के अन्त में ८४०० करोड़ रुपये की होगी । 


नि्भांकित तालिका से चतुर्थ तथा पंचम पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तगंत निर्यात में विभिन्न 
वर्गों का हिस्सा निम्न प्रकार से तिश्चित विया गया है-- 


[, [एव 7००८७ 300 ण ९००0० दागिणक्राणा, 


६७० भारतीय अर्थशास्त्र 
प्र्याशित भारतीय निर्यात (करोड़ रुपग्ने में) 
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उपरोक्त तालिका से ह॒पष्ट है कि चतुर्थ योजना काल में भिप्न-भिन्‍न वर्गों के निर्यात में 
वृद्धि की प्रत्याशित वर में विभिम्नता है। इस विभिन्‍नता के कई कारण हैं जिनमें बाहरी मांग की 
दा, आन्तरिक उत्पादन को मात्रा, बाजार का बदला हुआ स्वरूप दृत्यादि । तालिका से स्पष्ट है 
कि आगे आनेवाले वर्षों में परम्परागत निर्यात की अपेक्षा नयी-तयी वस्तुओं के निर्यात पर अधिक 
जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए, कपास तथा जूट की निर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने पर 
अधिक जोर नहीं होकर इम्जीतियरिंग की वस्तुओं के निर्यात को बढाने पर प्रा-पूरा जोर दिया 
गया । इसी प्रकार कृषि-पदार्थों के अतब्त्गं चाय के अतिरिक्त अम्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने 
पर प्रा जोर दिया गया है। 

चतुर्थ योजना की निर्यात-सम्बन्धी नीति :--जुलाई, १६७० ई० में भारत सरकार 
द्वारा लोक सभा में निर्यात के सम्बन्ध में एक नयी और अधिक ध्यापक नीति प्रस्तुत की गयी । 
इस नीति को मुख्य बात निम्नलिखित हैं-- 

() निर्यात-प्रोश्माहन के उद्देश्य से सरकार कुछ सम्रय के लिए आंतरिक उपभोग पर 
कुछ नियंत्रण भी लगा सकती है । 

(॥) विदेशी व्यापार में राजकीय क्षेत्र का हिस्सा अधिक महत्त्वपूर्ण होना चाहिए । इस 
सम्बन्ध में राजकीय व्यापार निगम (886 [780॥8 (0७90/070०7]) तथा खनिज एवं धातु निगम 
((॥९8॥8 क्रात १९४४६ ॥780व॥8 ०09078/0॥) को विशेष हूप से दायित्व निभाना होगा । 

(॥) निर्यात में छगे लोगों को अधिकाधिक मात्रा में वित्तीय एवं तकनोंकी सहायता प्रदान 
करने की व्यवस्था को जायगी । बंकों के राष्ट्रीयीरण के बाद निर्यात उद्योग में लगे ध्यक्षितयों को 
वित्तीय सहायता प्रदान करने में बिशेष सुविधा होगी । 

(४) बह्तुओं के निर्यात के साथ-साथ देश से परामशं-सम्बन्धी सेबाओं ((०॥87॥8॥0 
567४023) के निर्यात को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया जायगा। 


भारत का विदेशी ध्यापार ६७१ 


इस प्रकार उपरोक्त निर्यात नौति से यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ाने पर 
विशेष ओर दिया जा रहा है। किन्तु सरकार की इस निर्यात नीति की सफलता कई दातों पर 
निर्भर करती है जिनमें निम्नांकित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं--(क) भारतीय निर्यात की वस्तुओं 
को बिदेशी बाजार में लागत की दृष्टि से किस हद तक प्रतिस्पर्दधी बनाया जा सकता है| (ख) निर्यात 
के दाँचे को अभिकाधिक मात्रा में ब्यापक बनाने के लिए किस हृ्‌द शक अपरम्पारिक वस्तुओं के निर्यात 
को बढ़ाया जा सकता है। (ग) निर्यात के लिए अतिरिक्त रत्षम प्राप्त करने के उद्देश्ध से सरकार 
किस हद तक आंतरिक उत्पादन को बढ़ाने तथा उपभोग को कम करने में सफल हो सकेगी। (घ) 
देश में कीमत-स्तर को किस हृद तक हुथायी बताया जा सकता है। 

सारांश यह है कि निर्यात विकास कार्य-क्रम को सफल बनाने के लिए देश की अथँ-व्यवस्था 
को सामाम्य रूप से विकसित करने तथा कीमत-स्तर में वृद्धि को रोकने की व्यवस्था आवश्यक होगी । 

व्यापार विकास संस्थान (77866 /02ए९॥0एछाशा। #प॥०7५):--पिछले कछ दर्षों से 
नियत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाये गये विभिन्न उपायों के बाबजूद निर्यात 
की प्रगति संतोषजनक नहीं रहो । अतएवं चतुर्थ योजना के निर्यात-सम्बन्धी लक्ष्यों की पति के लिए 
भारत सरकार द्वारा सिशम्बर, १६७० ई० में एक [7806 70९ए८00फाधा &ए०ग9 की नियुक्ति 
की गयी । इसका प्रधान उदृव्य संयुवत्त राज्य अप्रेरिका, जमती जापान. ब्रिटेन तथा कैनाडा आदि 
देशों को बिजली का सामान, साइकिल तथा इसके पुर्जे, चमड़े कै सामान, चुनी हुई दस्तकारियाँ। 
स्टेनलेश स्टील के सामान, मोटर गाड़ियों के कुछ पार्ट-पुर्जे आदि के निर्षात को प्रोत्याहित करना है । 
इन पदार्थों के निर्यात के लिए विदेशों में बहुत अधिक क्षेत्र है। अलएवं श्लाशा की जाती है कि 
ध्यापार विकास संस्थान निर्यात विकास के क्षेत्र में महत््वपर्ण सहयोग प्रदान करेगा । 


भारत एवं गेट 
(॥70]8 870 (06 600078] 887'00007॥ 0॥ "87[ &॥0 १7800) 
द्वितीय महायुद्ध की ममाप्ति के बाद जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा विश्व बैंक की 4पना 
हुई तो ब्यापार के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि के लिए एक संश्या की स्थापना को आवश्यक 
समझा गया | जतएवं १६४७ ई० में हवाता में विश्व के प्रमुख राष्ट्रों की एक बैठक हुई जिसमें एक 
अम्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन (पञक्षयाक्षांगाह। 780० 09478800॥) की र्यापना के लिए 
हवाना चाटर पर हस्ताक्षर किये गये | भारत भी इप चाटर के प्रारम्भिक हस्ताक्षरियों में से 


एक था। किल्तु संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन के बिरोध के कारण इस प्रकार की संत्या की 
स्थापना नहीं की जा सकी । 


गेट के उद्द इय (00[८०४८४ ० 06 0.8...) :--१६४७ ई० में जनेवा (00०५४) 
में २३ राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें आयात करों को कम करने के लिए एक समझोता हुआ 
जिधे (लाक्ष॥ 8 8००7०॥ 07 ॥ 0 ॥॥0 [780०, अबवा गेट (547) कहते हैं। इस समय 
इस समझौते में ५० राष्ट्र हैं जो विश्व के प्राय: ८० प्रतिशत विदेशी ध्यापार के लिए उत्तरदायी 
हैं। € जुलाई, १९४८ ई० से यह समझोत्रा अस्थायी रूप से लागू किया गया । व्यापारिक नौति के 
क्षेत्र मं गैंट भग्तर राज्य मधिकारों तथा दायित्वों को पूरा करने के लिए विभिन्‍न सरकारों के घीन 
एक प्रकार का समझौता है । इसका प्रधान उद्द इय आपसी समझोते के द्वारा अचध्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
के क्षेत्र की सभी बाधाओं को दूर बरना है। ([॥6 0... 48 था स्‍श-00एथगाहट79] 
॥रशाफ्याला। छा०्जंवाड गि 785 4 ०008430णा वा (6 ॥00 0 ००णाधलंब! 9०09, 


६७३ भारतीय अथ॑ंशास्त्र 


[8 फगालएशं 00]6000ए8 8 0 90706 6 ७”क्ुताशं0त) ते ॉशिादा0॥8 ॥806 
(0पन्‍९/ €लंए705व 0 पापा ३0ए०३॥420005 दरावह९॥९75 0॥00९0 (09805 
(6 एवालांगा णी एप्जुणा] वीं वात तक एक्षा।क्षक 00 7306 000 ॥6 दाशजाशांगणा 
एी 85लप्राक्ष09 (॥300८3.) इस प्रकार गंट का मोलिक उ््द व्य स्वतत्त्र ष्यापार को प्रोत्सा- 
हिल करना है । यह बहु-पक्षीय समझौतों के द्वारा विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने के उहं ध्य से 


काम करता है। संक्षेप में गंट के निम्नांकित तीन प्रधान छह श्य हैं :--(!) अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार की 
विभिर्त बाधाओं को कम करता (60 ॥९60८6 0806 0थ7+े0|0ा$), ) भेद-भाव को समाप्त करना 


(0 लाक्रांग्घ८ तंइलत।वाणा), तथा. (॥7) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सभी कु्रीतियों को समाप्त 
करना ([0 400॥9॥ ॥॥ प्राधि। (9306 [730028) । 

गेट का मूल ह08-६4ए007८0 पथ्वांणा' सम्बन्धी घारा है जिसके अम्तगंत द्विपक्षीय सम झोौते 
के भाघार पर सदस्य राष्ट्र एक दूसरे को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। चूंकि आयात- 
निर्याब कर ही विदेशी व्यापार के मार्ग में सबसे बड़ी बाय! प्रस्तत करते हैं, अतएब इसे कम करने के 
लिए सदह्य राज्यों के बीच सदा आपस में समझोते होते रहे हैं । 

गेंट एवं अल्प-विकसित राष्ट्र (05507 भाव ए॥640-0९४८।००९०७ 000४॥708) :-- 
अविकसित एवं धल्प-विक्रसित राष्ट्रों का हि0त गेट के ठोक विपरीत है क्योंकि विकासशील देशों को 
अपने नये खद्योगों को बिकसित करने का अवसर प्रदान करना पडता है। अतएब इहें आयात-निर्यात 
करों की बराबर रक्षना पड़ता है। गेट, वास्तव में, इन देशों की आवश्यकताओं के प्रति ागरुक है । 
अविकसित देशों के विकास की तालिका में सम्मिश्ति उद्योगों में इन्हें आयात करों को चटाने की 
आवश्यकता नहीं पढ़ती । 

१६६५ ई० में जेनरल एग्रीमेंट के चतर्थ खण्ड के रूप में एक नये अध्याय का समावेश किया 
गया जिमके अन्तगंत विकासशील देशों द्वारा अपने निर्माण उद्योगों के लिए बाजार के लोज पर 
जोर दिया गया है। अतएव बिकसित्त राष्ट्रों से यह अनुरोध किया गया कि वे विकासशील देशों के 
सम्भावित आयात पर किसी प्रकार के कर नहीं ढटगायें। इस प्रकार भारत जैसे अद्धं-विकसित देश 
को औद्योगिक विकात के लिए टैरिफ में छूट की सुविधा प्रदान की गयी है। साथ ही, अपने नये 
उद्योगों की रक्षा के लिए भी इसे सुविधा प्राप्त हुई है । 

भारत गेट के उद्देश्यों क। भली-भांति पालन करता है। यह बिदेशी व्यापार के क्षेत्र में 
अनुचित रुकावट डालने का प्रयाम नहीं करता । अपने नये उद्योगों को इसने विदेशी प्रतियोगिता से 
मंरक्षण अवदय प्रदान किया है, किम्तु इस प्रकार का संरक्षण केबल ममझोते की शर्त्तो' के भन्तगंत ही 
प्रदान किया गया है। वास्तव में, गेट की नी ति भारत के अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की नीति के अनुरूप ही है । 


विशेष अध्ययन-सूची 
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अध्याय ; ४० 
भारत में मूल्य 
( >क्वटटड मे। ता ) 


प्रक्कथन :--प्ूल्य का अध्ययन साधारणत: बड़ा जटिल होता है। भारत में तो ठेश के 
विशाल आकार एवं विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य तथा जीवन-स्तर की विष्मताओं के कारण इसके अध्ययन 
में और भी कठिनाई होती है। किन्तु, मूल्य-स्तर का अध्ययन बहुत कारणों से विशेष महत्त्व का 
है । मूल्य में समय-प्रमय पर हुए परिवत्त नों के अध्ययन से देश की सामान्य आथिक स्थिति का 
अन्दाजा लगता है। साथ ही, इसी पर देश में करों के स्तर का निर्धारण भी निर्भर करता है। 
मूल्य-त्तल में परिवतंन से मुद्रा की ऋय-णक्ति का अन्दाजा लगता है। साथ ही, इस बात का भी पता 
चलता है कि मूल्य में परिवर्तेत से विभिन्न वर्ग ऊिस प्रकार से प्रभावित होते हैं । उदाहरण के लिए, 
देश में वत्त मान समय में जो मुद्रा-स्फीति पायी जावी है, यह व्यापारियों के लिए लाभदायक 
सिद्ध हो रही है क्योंकि दससे इनके लाभ को मात्रा में वृद्धि होती है, किन्तु इससे मध्यम तथा 
निम्न वर्ग के लोगा को हानि होती है और अंततः, भारत ज॑से क्पि-प्रधान देश में विकास की 
योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समुचित सूल्य-नीति की प्रबल आवश्यकता है। मुल्य-नियंत्रण पर 
ही आथिक नियोजन की वास्तविक सफलता भी निर्भर करती है 
यहाँ पर हम बीसवीं झताब्दी के प्रारम्भ स, विशेषत: प्रथम म पयुद्ध के बाद से देश में मूल्य- 
तल की स्थिति का अध्ययन वारेंगे। उननीसत्रीं शताब्दो के प्रारम्भिक वर्षों में भारत में मूल्य-्तल 
की सामान्य प्रवृत्ति इसमें वृद्धि को रही है। भारत सरकार ने मृल्य-तल में वृद्धि की जाँच के 
लिए १९१० ई> में श्रो० के० एल० दत्ता की अध्यक्षता में एक मृल्य-जाँतच समिति ( 7८०९ 
परचव्‌ पाएए (४0मा7608०) को नियुक्ति की । समिति के अनुस।र इस अवधि में देश में मूल्य तल में 
अत्यधिक वद्धि के बहुत सारे कारण थे, किन्तु इनमें सर्वाधिक प्रमुख कारण स्किक्रों का अत्यधिक 
टंकन था। १८९८ ई० में भारत में १३० वरोड़ रुपये के सिक्‍के प्रचलन में थे । १९०८ ई० तक 
सरकार ने १०० करोड़ रुपय के और भिकक़ों का टंकन किया । इस प्रकार म॒द्रा की मात्रा में 
इस आकस्मिक व॒द्धि के परिणामस्वरूप कामता को वद्धि अति स्वाभाविक थी । 
प्रथम युद्धकाल में कीमतें :-प्र/म युद काल में युद्ध-जनित कारणों से मूल्य-स्तर में 
त अधिक वृद्धि हुईै। फिर भी, युद्ध में संलग्न देशों को अपेक्षा भारत में मूल्य की वृद्धि कम ही हुई 
थी । युद्ध-काल में प्राय: सभी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई! १९१४ ई० की तुलना में १९१९ ई० 
में खाद्यान्नों के मुल्य में ९६ % , आयात किये गय्रे कपड़ों के मूल्य में ९० प्रतिशत तथा देश झें बने कपड़ों 
के मूल्य में ६० प्रतिशत की वृद्धि हुई । युद्ध-काल में कीमतों में वृद्धि के बहुत-से कारण थे जिनमें 
उत्पादन में कमी, युद्ध में संजग्न देशों को गांग में वृद्धि, युद्ध-काल में साख एवं मुद्रा में अत्यधिक 
वृद्धि आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार युद्ध-काल में साख की अभिवृद्धि एवं मुद्रा-स्फीति 
उत्पन्न हो गयी । यद्ध के विशाल खर्च को पूरा करने के ।लए कर एवं कर्ज के अतिरिक्त परकार 
ने बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा जारी किया | इसके परिणामस्वरूप बैंकों के जमा में भी अत्यधिक 
वृद्धि हुईं। सरकार ने अल्पकालीन ट्रजरी बिल तथा युद्ध-सम्बन्धी ऋण-पत्र जारी किया जिनको 
सुरक्षा पर बैंक सुगमतापूर्वक उधार देते थे । इन सभी कारणों से क्रय-शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि 
हुई तथा कीमतें ऊँची हो गयीं । इसके अतिरिक्त १९१५, ६९१९ एवं १९२० ई० में मौनसून की 


६७६ भारतीय अथेशास्त्र 


असफलता ने भी मृल्य-स्तर को बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया । (९२० ई० त तक कीमतें अपनी 
चरम सीमा पर पहुंच गयीं । 
मूल्य-तल में इस वृद्धि का प्रभाव जन-साधारण पर कया पड़ा, यह देखता भी आवश्यक है। 

मूल्य-जांच समिति के अनुसार प्रथम युद्ध के पूर्व मूल्य में वृद्धि से देश को लाभ ही हुआ । सरकार 
भी समिति की इप्त राय से सहमत थी । समिति के अनुसार भारत एक ऋणी देश था। अतः 
मूल्य में वृद्धि से थोड़ी वस्तुओं के निर्यात के द्वारा ही अपने दायित्व को पूरा कर सकता था । 
किन्तु, समिति का यह सोचना बहुत अंशों में उचित नहीं जंचता क्योंकि मुद्रा-प्रसार से उत्पन्न 
हुई ऊची कीमतों से इस प्रकार के किसी स्थायी लाभ की आशा नहीं की जा सकती थी जो 
इसकी सर्वंविदित हानियों को दूर कर सके । वेरा एन्स्टे (४८०० 475८9) ने भी इसी प्रकार 
का विचार व्यक्त किया है। इनके अनुसार भी प्रथम युद्ध के पूर्व मूल्य में हुए परिवर्तनों से अधिकांश 
व्यक्ति अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे; किस्तु यथार्थ में इस बात की कोई गारब्टी 
नहीं दी जा सकती । वास्तव में, मूल्य वृद्धि से केवल वे ही किसान लाभान्वित होते हैं जिनके 
पास बाजार में बंचने के लिए अतिरिक्त उपज हो । उस पर भी भारत में कृषकों को होनेवाला 
लाभ साधारणत: मध्यस्थों द्वारा ही हड़प लिया जाता है । 

किन्तु प्रथम युद्ध के पूर्व और बाद में हुई मूल्य-तल में वृद्धि से बड़े पैमाने के उद्योगवालों 
को बहुत अधिक लाभ हुआ | पर दस लाभ का प्रयोग इन लोगों ने उच्च लाभांश के वितरण में 
किया जिससे इनका प्रयोग सुरक्षित कोष के निर्माण में नहीं हो सका । युद्ध के पूर्व मूल्य-वद्धि के 
परिणामस्वरूप मजदूरी में वृद्धि हुईं। गाँवों में यह वृद्धि ३८ प्रतिशत तथा नगरों में प्राय: २८ 
प्रतिशत थी । युद्धकाल में मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं हुई, किन्तु युद्ध के बाद मजदूरों में भी वृद्धि 
हुई तथा रहन-सहन के स्तर में भी सुधार हुआ । मूल्य में वृद्धि का सबसे बुरा प्रभाव स्थायी आय 
वाले वर्ग पर पड़ा । इनकी आय तो स्थिर रह गयी, किन्तु वस्तुओं के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि 
हुई जिससे इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार मूल्य में इप्त वृद्धि का परिणाम 
समाज के विभिन्न वर्गों पर विभिन्‍न प्रकार से पड़ा । 

महान आधिक मन्दी का समय ( 776 7७४०० ० (४7९४ 06ऊ०४४०॥ ) :--युद्ध 
के बाद १९२० ई० में मूल्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गये थे, किन्तु १९२१ ई० के बाद 
इनमें हास एवं मनन्‍्दी का काल प्रारम्भ हुआ जो साधारण परिवतंनों के अतिरिक्त १९२९ ई० 
तक चलता रहा। १९२०-२१ ई० में मन्दी प्रारम्भ होने का कारण रिवर्स कौंसिल बिलों का 
विक्रय तथा तज्जनित मुद्रा का संकुचत था । इस समय तक भारतीय मूल्य-स्तर पर विश्व की 
आर्थिक शक्तियों का भी प्रभाव पड़ा। १ शि० ६ पेंम के अनुपात का प्रभाव भी भारतीय मूल्य- 
तल पर पड़ा । किन्तु त्थिति अभी उतनी गम्प्वीर नहीं हो पायी थी कि इसी बीच अक्टबर, 
१९२९ ई० में वाल स्ट्रीट के पतन ( ७४थ॥ $५९९॥ (09956 ) के साथ विश्वव्यापी आर्थिक 
मन्दी प्रारम्भ हुई जिसके प्रभाव से भारत भी वंचित नहीं रह सका । इस मन्‍्दी का प्रभाव क्षि 
तथा किसानों पर सबसे बुरा पड़ा । क्ंषि एवं कच्चे पदार्थों में सबसे अधिक 'कमी हुई | सितम्बर, 
१९२९ ई० से मार्च, १९३३ ई० के बीच निर्यात की वस्तुओं के मूल्य में ५१ प्रतिशत तथा 
आयात में २७ प्रतिशत की कमी हुई । इसके बाद मार्च, १९३३ ई० से आंशिक पुनरुत्थान का काल 
प्रारम्भ हुआ जो अगस्त, १९३७ ई० तक चला । यह पुनरुत्थान विश्व के पैमाने पर पुनरुत्यान 
का परिणाम था। किन्तु १९३७ ई० में पुना मूल्य में हास होने लगा जो आकस्मिक परिवततनों के 
अतिरिक्त १९३९ ई० तक चलता रहा। 
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इस मन्दी के बहुत-से कारण थे जिनमें कुछ मौद्रिक तथा कुछ गैर-मोौद्रिक थे । गेर-मोद्रिक 
कारणों में मांग की तुलना में कच्चे पदार्थों तथा निमित वस्तुओं की पृत्ति में अत्यधिक वृद्धि 
उल्लेखनीय थी । मौद्रिक कारणों में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं फ्रांस में विश्व के अधिकांश स्वर्ण 
का जमा होना था । इसके फलस्वरूप विश्व के अन्ब देशों के पास स्वर्ण कोष का अभाव हो गया 
जिससे वे मुद्रा-संकुचन की नीति का अनुसरण करने लगे। मन्दी का प्रभाव देश को आर्थिक 
व्पवस्था पर बहुत बुरा पड़ा । इससे किसान सबसे अधिक बुरी तरह से प्रभावित हुए | इनकी क्रय- 
दटक्ति घट गयी जिससे मन्दी का प्रभाव और भी बुरा हो गया । इसका प्रभाव उद्योग-घन्धों पर भी 
पड़ा तथा ईैनक्ी वस्तुओं की मांग भी धीरे-धीरे घटने लगी । 

द्वितीय महायुद्ध काल में मूल्य-स्तर (॥८6 9.08 56००१ '०घव ७७) -- 
सितम्बर, १९३९ ई० में द्वितीय युद्ध प्रारम्भ होते ही वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने लगी । पूर्वी 
क्षेत्र में जापान के युद्ध में प्रवेश करने के फलस्वरूप मृल्य-तल में वृद्धि को प्रवृत्ति और भी तीब्र हो 
गयी । मित्र-राष्ट्रों के पूर्वी एवं मध्य-पुर्वी मोच में पूति का प्रमुख साधन भारत ही था। ब्रिटिश 
सरकार के बदले में भारत सरकार को प्रतिवर्ष बहुत अधिक यूद्ध के सामान खरीदने पड़ते थे । 
देश में भी सुरक्षा-व्यय में पर्याप्त वद्धि हुईै। इन सबके लिए सरकार को अत्यधिक मात्रा में नोट 
छापने की आवश्यकता हुई जिसके फलस्वरूप बैंकों ने अपनी जमा-राशि को भी बढ़ाना आरम्भ कर 
दिया । इन सब कारणों से मृल्य-तल में वृद्धि होने लगी। निम्नाकित तालिका से द्वितीय यद्ध- 
काल में मूल्य-तल में हुई वृद्धि का अन्दाजा लगता है :-- हु 

अगस्त, १६३६८ १०० 
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उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि १९४०-४१ ई० के अतिरिक्त अन्य सभी वर्षों में मृल्य- 
स्तर में लगातार वृद्धि होती रही। युद्ध की समाप्ति के समय १९४४-४५ ई० में सामान्य सूचनांक 
१९३९-४० ई० का प्राय: दुगुना से भी अधिक था । यद्ध प्रारम्भ होते ही सट्ं बाजी के कारण 
वस्तुओं के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि प्रारम्भ हो गयी । किन्तु जनवरी, १९४० ई०से जून, १९४० 
ई० तक पुनः मूल्य में कमी हुई | इसका मुख्य कारण नियति तथा विनिमय दर का नियन्त्रण था। 
किन्तु दिसम्बर १९४३६ ई० में युद्ध के समीप आ जाने के कारण १९४२ ई०» के प्रारम्भ से ही 
मूल्य-स्तर में तीत्र गति से वृद्धि होने लगी प्रारम्भ में सरकार ने मूल्य में वद्धि को रोकने का 
पूरा प्रयत्न किया तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्य एवं वितरण पर नियन्त्रण किया गया । 
फिर भी, इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तथा मूल्य में बद्धि को प्रवृत्ति उत्तरोत्तर 
जारी रहो । 


६७५ भारतीय अर्थ शास्त्र 


युद्ध-समाप्ति के बाद भी मूल्य-तल की वद्धि उत्तरोत्तर जारी रही जो निम्नांकित 
तालिका से स्पष्ट है |-- 
अगस्त, १६३६ ८ ९०० 


वर्ष सामान्‍य सूचनांक 
१९४४-४५ २४४"२ 
१९४५-४६ २४४*९ 
१९४६-४७ २७५५ 
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युद्धोत्तर काल में मूल्य-तल में वृद्धि के कई कारण थे । जिनमें निम्नांकित प्रमुख थे-- 
(१) युद्ध के बाद भी देश में मुद्रा की पूत्ति में निरन्तर वद्धि होती रही; (२) युद्ध के उपरान्त 
बस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में भी वद्धि हो गयी; तथा (३) कृषि एवं उद्योग:धन्धों के उत्पादन 
में कमी के फलस्वरूप भी यद्धोत्तर काल में मृल्य-वद्धि हई 

स्वतनत्रता-प्राप्ति के बाद मल्य-स्तर 
(?7९९-]९ए८ व्रशः 47069९00९॥८८ ) 

१९४७ ई० हें देश-विभाजन का भी पृल्य-स्तर पर प्रभाव पड़ा। विभाजन के फल- 
स्वरूप भारत में खाद्यान्न एवं कच्चे पदार्थों ( विशेषतः कपास एवं जूट ) का अभाव हो गया । 
इसका प्रभाव भो मूल्य-तल पर बहुत अधिक पड़ा। साथ ही, विभाजन के फलस्वरूप साम्प्र- 
दायिक दंगे तथा बड़ो संख्या मे धरणायियों के भारत आने का प्रभाव भी मूल्य-तल पर पड़ा । 
इस प्रकार मृल्य-तल में वद्धि की प्रवत्ति को विभाजन के फलस्वरूप और भी बल मिला । 
१९४९ ई० में भारतीय रुपये के अवमृल्यन से खाद्यान्न एवं कच्च पदार्थों को प्राप्त करने की 
कठिवाई और भी उम्र हो गयी । पकिस्तान ने अपने रुपये का अवमुल्यन नहीं किया जिससे 
पाकिस्तानी वस्तुएं भारत में ओर भी महेंगी पड़ने लगीं । 

इप्ती वीच १९५० ई० में कोरियन यद्ध का प्रभाव भी भारतीय मुल्य-तल पर बहुत अधिक 
पड़ा । युद्ध के प्रारम्भ में सट्ट बाजी एवं ध्यापारियों हारा अत्यधिक संग्रह की नीति के फलस्वरूप 
मूल्य-सूचनांक में वद्धि होने लगी । भारत सरकार ने मूल्य-तल की वृद्धि को रोकने के लिए 
आवश्यक वस्तुओं के मूल्य एवं पूति पर नियंत्रण की नीति को अपनाया । किन्तु इसका परिणाम 
भी आशाजनक नहीं हुआ । इस प्रकार मूल्य-सूचनांक जो जून, १९५० में ४०५८ था, बढ़कर 
मार्च, १९५१ ई० में ४३८६ हो गया | 

किन्तु अप्र ल, १९५१ ई० से भारत में मूल्य-तल में ह्वास की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होने 
लगी । इसके कई कारण थे जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियाँ तथा भारत सरकार की मूल्य-नियन्त्रण 
सम्बन्धी नीति आदि प्रमुख थे । थोक मूल्यों का सूचनांक, जो अप्रैल १९५१ ई० में ४६२० 
था, घट कर मार्च १९५२ ई० में ३७५ २ हो गया। अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों में माचं, १९५३ ई० में 
अमेरिका को संग्रहोकरण (500०: शा॥गष्ट ) की नीति में परिवततेन तथा विश्व में उपभोक्ता मालों 
की पूत्ति में वृद्धि प्रमुख हैं। आन्तरिक कारणों में अधिक उदार आयात-नी ति, निर्यात पर नियंत्रण, 
कुछ खास वस्तुओं के उपभोग पर नियन्त्रण तथा अत्यधिक साख-प्रसार को रोकने के लिए बैंक दर 
को ३ प्रतिशत से बढ़ाकर ३६. प्रतिशत करता आदि प्रमुख हैं। इन उपायों का प्रभाव मूल्य-तल 
पर बहुत अधिक पड़ा एवं इसमें ह्वास प्रारम्भ हो गया । 
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किन्तु, शो प्र ही सरकारी प्रयत्नों के फलस्वरूप मूल्य में ह्वास रुक गया। “इसके बहुत-से 

कारण थे जिनमें ओद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि एवं सरकार द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन देने 
की नीति आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पुन: १९५४-५५ ई० में मूल्य-तल में हृस की प्रवृत्ति 
दीख पड़ने लगी । इसका मुख्य कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धिथा। १९५३-५५ ई० 
में खाद्यान्न पर से नियन्त्रण हटा लिया गया । इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में 
बहुत अधिक वृद्धि हुई। खाद्यान्न का मृल्य-सूचक मां, १९५४ ई० में ३१७८ से घटकर मार्च 
१९५५ ई० में २९७० हो गया। मूल्य-तल में यह कमी मई, १९५५ ई० तक चली जिसके 
बाद इनमें पुन: वृद्धि होने लगी तथा सितम्बर, १९५५ ई० तक मूल्य-तल में ७७ प्रतिशत की 
वृद्धि हो गयी । यह प्रवृत्ति अभी तक बनी हुई है। द्वितीय योजनाकाल के प्रारम्भ से ही मृल्य- 
तल में बहुत अधिक वद्धि होने लगी | दिसम्बर, १९५४ ई० में थोक मृल्य-सूचनांक ३६८ से बढ़ 
कर, दिसम्बर १९५६ ई० में ४२९ हो गया । द्वितीय योजनाकाल में मृल्य-तल कई कारणों से 
प्रभावित हुआ है। योजना के प्रारम्भ से ही देश में खाद्यान्न का अभाव बढ़ गया जिसकी पृत्ति 
के लिए करोड़ों रुपये के अन्न का आयात करना पढ़ा । १९५६ ई० में स्वेज संकट का प्रभाव भी 
मूल्य-तल पर पड़ा । किन्तु, इस काल में मृल्य-तत में वद्धि का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण द्वितीय 
योजना को कार्यान्वित करने के लिए बड़ पंमाने पर घाटे की वित्त-व्यवस्था (20॥०६ वएथाटांगए ) 


का अवलम्बन था । 


पंचवर्षीय योजनाश्रों में मुल्य-तल 
(?706९-.९ए९ 7 पपए९७ ४८०० ?]॥,8) 
पंचवर्षीय योजनाओं में अत्यधिक विनियोग से मूल्य-तल में वृद्धि की प्रवत्ति उत्पन्न होने 
लगी । अतए्व सरकारी नीति का एक प्रवान उह श्य वस्तुओं के मूल्य-तल, विशेपतः उपभोक्ता 
वस्तुओं के मृल्प-तल को अस्थायी बनाना है। पंचवर्षीय योजनाओं में मूल्य-तल में हुए परिवर्त्तनों 
का अन्दाजा निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :-- 
थोक मूल्यों का सूचनाक' (१६५२-५३८७-१००) 
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उपरोक्त तालिका के आधार पर पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के १५ वर्षों की अवधि को 
मूल्य में परिवर्तन की दृष्टि से चार वर्गों में विभाजित किया जा सकृता है--प्रथम स्तर १९५१-५२ 
से १९५५-५६ तक, यानी प्रथम योजना की अवधि का है जिसमें मूल्य-तल में १७ ३ प्रतिशत की 
कमी हई। द्वितीय स्तर, द्वितीय योजना काल, यानी १९५६-४७ से ६९६०-६१ ई० तक का है 
जिप्तमें १९५२-५३ के आधार पर मूल्य-तल के सामान्य सूचनांक २८ प्रतिशत की वद्धि हुई। किन्तु 
2०.5 आल्णतगाद आह (70५६, ० 7009, 497 -72. 
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द्वितीय योजना के प्रारम्भ से ही मूल्य-स्तर में वृद्धि की प्रवत्ति स्पष्ट होने लगी । इसके कई कारण 
थे | सर्वप्रथम तो द्वितोय योजना के प्रारम्भ से ही खाद्यान्न का अभाव हो गया जिसकी पृत्ति के 
लिए विदेशों से बहुत अधिक मात्रा में खाद्यान्न का आयात करना पड़ा । साथ ही, द्वितीय योजना 
में अधिक विनियोग एवं बड़े पेमाने पर घाटे की वित्त-व्यवस्था ([0८0८४६ #7870॥8) का प्रभाव 
भी मूल्य-स्तर पर पड़ा । १९६०-६१ ई० में मूल्य-स्तर का सामान्य सूचनांक १२७४ हो गया। 
तृतीय स्तर, तृतीय योजना के प्रथम दो वर्षो का है जो सामान्य स्थिरता का समय था तथा 
जिसमें मूल्य-तल में १०६०-६१ ई० की तुलना में केवल ०१ प्रतिणत की कमी ही हुई। वास्तव 
में, तृतीय योजना के प्रथम वर्ष (१९६१-६२) में मूल्य-तल में ह्वास हो हुआ था। अन्तिम स्तर, 
१९६३-६४ से १९६७-६८ ई० का है जिसमें मूल्य तल में बहुत अधिक वद्धि हुई। इसके बाद 
मूल्य-तल में बद्धि में कुछ रुकावट हुई है किन्तु पुन. मूल्य तल में तीव्र वद्धि जारी है। 
हससे स्पष्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद मूल्य-तल में निरन्तर बढ़ने की प्रवत्ति 
रही है। द्वितीय योजना के पाँच वर्षो में थोक मृल्यों के सामान्य सूचनांक में प्रायः २५ प्रतिशत 
की वृद्धि हुई। योजनाकाल में खाद्य-पदार्थों के मूल्य में २४ प्रतिशत, तैयार वस्तुओं के मूल्य में 
२५ प्रतिशत तथा औद्योगिक कच्चे पदार्थों के मूल्य में ४७ प्रतिशत के लगभग वद्धि हुई । इसका 
देश के एक बहुत बड़े जनसमुदाय पर बिल्कुल प्रभाव पड़ा । 
तृतीय पंचबषी य योजनाकाल्ल में मूल्य-तल्ल में अत्यधिक वृद्धि ( 7.6 ९४०९४» ४९ 
जं९8-नाह९गा 6 पशं।0 ?]७7) :--किन्तु तृतीय योजना में मूल्य तल में अत्यधिक वद्धि प्रारम्भ 
हुई । इसका प्रधान कारण १९६२ ई० में चीनी आक्रमण से उत्पन्न संकट की स्थिति था। चोनी 
आतक्रमणसे उत्पन्न संकट की स्थिति का सामता करने के लिए देश की आथिक व्यवस्था को युद्ध के 
दौरान की तरह कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ा | इससे मूल्य-तल में वद्धि की प्रबत्ति को और 
भी बल मिला । तृतीय योजना के प्रथम दो वर्षो' १५६१-६२ तथा १९६२-६३ ई० में मूल्य-तल 
में कोई वृद्धि नहीं हुई | वास्तव में १९६१-६२ में१५६०-६१ ई० की अपेक्षा मूल्य-तल में कमी ही 
हुई थी । थोक मूल्यों का सामान्य सूचनांक १९६०-६१ ई० में १२७ ५ था जो १९६२-६३ ई० में 
१२७४ हो गया। किन्तु इसके बाद मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई। १९६४ ई० से मूल्य: 
तल में बद्धि कोयह प्रवृत्ति बहुत तीत्र हो गयी । १९६६-६७ ई० के पूर्व के तीन वर्षो में मूल्य-तल 
में औसत वाषिक वृद्धि १२ प्रतिशत की हुई। १९६५ ई० में पाकिस्तानी आक्रमण तथा खाद्यान्नों 
के अभाव से इस प्रवत्ति को और भी बल मिला । अप्रैल, १९६३ ई० से मां, १९६४ 
ई० के बीच थोक मूल्यों का सामान्य सूचनांक (१९६१-६२ को १०० रखने पर) १२७५९ से बढ़कर 
१५९२ हो गया तथा खाद्यान्नों का सूचनांक १२६१ से बढ़कर १५३*६ हो गया । इसी प्रकार 
उपभोक्ता मूल्यों का सूचनांक (१९६१-६२ के आघार पर) मार्च, १९६३ ई० में १३० से बढ़कर 
मार्च, १९६४ ई० में १४३ हो गया । यह निश्चिय ही बहुत भयानक स्थिति है । द्वितोय योजना के 
पाँच वर्षो में थोक मूल्यों के सामान्य सूचनांक में केवल ३५ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जबकि तृतीय 
योजना के अन्तिम तीन वर्षों में ही ४६ प्रतिशत की वृद्धि हो गयी । इसी प्रकार जबकि खाद्यान्नों के 
थोक मूल्यों में द्वितीय योजनाकाल के पाँच वर्षो में ३४ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, तृतीय योजनाकाल 
में ५२ प्रतिशत को वृद्धि हो गयी । भर्प्रेल १९६४ ई० के बाद मूल्य-तल में वृद्धि की प्रवत्ति और 
भी तोतव् हो गयो जो निम्नांकित तालिका? से स्पष्ट है-- 
[. (00०एश॥77९7( ० वघ्त8--8८07्रव्यांट $प्राए९2ए, 97]-72 


भारत में मूल्य ६८२ 


थोक मूल्यों का सूचनांक (१६६१-६२-८१००) 
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इस प्रकार स्पष्ट है कि मार्च, १०६४ ई० के बाद मूल्य-तल में वृद्धि की प्रवत्ति बहुत ही 
तीम्न हो गयी । खाद्यान्नों के मूल्य में सबसे अधिक वद्धि हुईैं। इसके थोक मूल्यों का सूचनांक 
( १०६१-६२५८- १०० के आधार पर ) मार्च, १९६४ ई० में २४ से बढ़कर माच, १०५६५ ई० में 
१४६ हो गया । इसके बाद इनमें कमी होने लगी । किन्तु पुन: मई, १०६५ ई० में मुल्य-तल में 
वृद्धि की प्रवृत्ति तीव्र हो गयी तथा जनवरी, १९६६ ई० में सूचनांक १७२८; १९६७ में २००९ 
तथा मार्च, १९६८ में २०७ हो गया । खाद्याप्नों के बाद औद्योगिक कच्चे पदार्थों के मुल्य-तल में 
बद्धि हुई। योजना आयोग के अनुसार ““7'06 [8786 गट702९8६९४ देपताह फ९ पफ्राप्य शक्रा 
एशा0ते ॥8ए९ रैशशा तवैंपर 0 4॥ व4त९दप१९ वाटा235९ . 3५2॥470]6 5प्०एए ०0] 0000 
था20 00४ ९5$श॥0४। ८0797098॥065 35 एटी] 3४ 8 ८0707प6९0 ]07९8६९ 770 (077९५50 


लएशावापपा९, 000 फ़प्रणाट ब्रात छाए. 

मूल्य-तन्त में वद्धि के दो दुष्परिणाम हैं :- स्व प्रथम तो इससे योजना के कार्यक्रमों की 
लागत बढ़ जाती है और द्वितीयत: यह देश की विशाल जनसंख्या से जीवन-स्तर के प्रभावित 
करती है। वास्तव में “पृल्य-वृद्धि के निरन्तर भय ने भारत में जनसाधारण को आयोजित अ्थे- 
व्यवस्था के लाभ के सम्बन्ध में संशयालु बना दिया है ।' (॥6 ९एशः 7९5९१ 07९७0 0 502१8 
970९8 ॥88 7806 ॥॥6 ८0॥ञगञ0णा गद्य 5प्रश्एछं0प3 ४०0०पा 68 9९07९॥8 0 3 ए997९0 
९०070०79 ॥॥ र09.) अतएव देश में आथिक नियोजन के का के सफल सम्पादन के लिए मूल्य- 
तल में इस वृद्धि को रोकना अति अनिवायं है। इसके लिए एक उचित एवं अ्गतिशील मूल्य-नीति 
की आवश्यकता है । इस प्रकार की नीति के अभाव में ही तृतीय योजना असफल हो गयी । चतुर्थ 
योजना को सफलता भी इसी पर आधारित है । 


मूल्य-तल में वद्धि के कारण रुपये का वास्तविक मूल्य भी घट रहा है और 6 7८०॥0०7४० 
प५ण०8 के रिसचे डिविजन के अनुसार यह १९६१-६२ से १९६८-१९६९ के बोच आठ वर्षों में 
घटकर केवल ५८ पैसा ही रह गया है, निम्नांकित तालिका से यह बिल्कुल स्पष्ट है--- 
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कि 
रुपये की क्रय-शक्ति (?णए८टा०अआंग8 ?०५७९/ ० िए७०९) 
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। 





१६५०-५१ ई० के बाद मल्य-तल में वृद्ध के का श्गा 
( (38प5६९३ ० रि5९ 37 6 7८९5 &706 !950-5] ) 

विछले कुछ वर्षो में भारत में मूल्यों की स्फीतिजनक वृद्धि (फीक्षाणाबाए ॥5६ ० 
?7०९७) को प्रभावित करने वाले कारण निम्नलिखित हैं :-- 

१. अजनपंख्या का बढ़ता हुआ दबाव ( (>0ए9॥7 र€655प्राट 0 20|, ७[६|07॥ ) सर 
हमारे देश में १९२१ से और विशेष रूप से १९५१ से जनसंल्या में निरंतर रूप से वृद्धि हो 
रही है। १९५१-६० वाले दशक में जनसंख्या-वद्धि की दर २१ ४ प्रतिशत अथवा २९२ प्रतिशत 
वाषिक थी । जबकि १९६१-७० वाले दशक में इममें २४६ प्रतिशत अथवा वाषिक २५ 
प्रतिशत की वृद्धि हुई । मूल्य में वृद्धि, विशेषतया खाद्य वस्तुओं की मुल्य-बद्धि का एक कारण बढ़ती 
हुई जनसंख्या के कारण खाद्यान्न को मांग में वृद्धि है ओर खाद्यान्न की मूल्य-वद्धि के परिणाम- 
स्वरूप सामान्य मूल्य-स्तर बढ़ जाता है। किन्तु यह याद रखना चाहिए कि आथिक आयोजन के 
आरंभ से अब तक उत्पादन में, विशेषतया खाद्यान्न के उत्पादन में, जनसंख्या वद्धि की अमभेक्षा 
अधिक वृद्धि हुई है। उदाहरणतया, १९५१ से १९६१ तक जनप्ंर्या २१५ प्रतिशत बढ़ी, 
जबकि राष्ट्रीय आय में ४४ प्रतिशत, कृ ष-उत्पादन में ४६ प्रतिशत, खाद्यान्न उत्पादन में ५० 
प्रतिशत और औद्योगिक उत्पादन में ७७ प्रतिशत की वृद्धि हुई।.. 

अतः यह स्पष्ट है कि वतंमान समय की मुल्य-व॒द्धि के लिए जनसंख्या में बद्धि को उत्तर 
दायी नहीं ठहराया जा सकृता | फिर भी यह सत्य है र प्रत्येक वर्ष देश की जनसंख्या में १२० से 
१५० लांख तक की वृद्धि हो रही है, जबकि कृषि-उत्पादन में अप्रेक्षाकृत कम वृद्धि हो रही है । 

२. मध्य एवं पू जीगत वस्तुओं के क्षत्र में वनियोग की ऊंची दर (पाह॥ 79९ 
० ॥ए९४शशा वा परशषागउशतीआाल 800 टथुणाओं 00358 5९०४० ) --भारत जैसे कृषि-प्रधान 
देश में, आथिक विकास का विशाल कार्यक्रम आरम्भ करने पर भारो विनियोग करना पड़ता है। 
उदाहरण के लिए, १९४१ से १९६१ के दशक में कुल १०,१०० करोड़ रुपये का विनियोग किया 
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गया, जिसमें से सरकारो क्षेत्र में ५,२०० करोड़ रुपये एवं निजी क्षेत्र में ४,९०० करोड़ रुपये का 
विनियोग हुआ । तीसरी योजना तथा तीन एक-वर्षीय योजनाओं ( *९६६-६९ ) में सरकारो 
क्षेत्र में १५,२३० करोड़ रुपये का विनिणेग हुआ। इतने भारी विनियोग के परिणाम- 
स्वरूप पू जीगत वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक है तथा इनकी मूल्य-बुद्धि के कारण 
इन पर निर्भर वस्तुओं के मूल्य भी वढ़ जाते हैं । वास्तव में, मूल्य-यद्धि संक्रामक (00798700४) 
होती है जो सभी क्षत्रों में फेल जाती है। मजदूर संघ अधिक मजदूरो प्राप्त करने के लिए संपषर्ष 
करते हैं तथा मजदूरी में वद्धि के परिणामस्वरूप, कृषि एवं ग॑र-करषि सम्बन्धी दोनों प्रकार की 
उपभोग-वस्तुओं को सामान्य मांग बढ़ जाती है। उपभोक्त वस्तुओं की मांग में वृद्धि का परिणाम 
उत्णदन के साधनों-- प्‌ जीगत वस्तुओं, कच्चे पदार्थों इत्यादि--की मांग में वद्धि के रूप में प्रकट 
होता है । अतः मूल्यों में निरन्तर बृद्धि होती रहेगी, जिससे मुद्रा-स्फीति ([7/]8007) की स्थिति 
प्रकट होगी । 

इसके अतिरिक्त विनियोग में वृद्धि से साघारणतया मौद्रिक आय में उत्पादन की अपेक्षा 
अधिक वृद्धि हीती है। विभिन्‍न प्रकार की परियोजनाओं और विनियोग की गरभाविधि (5€#क्ष- 
(07 7०700) जितनी लम्बी होगी, मोद्रिक-आय एवं उत्पादन के बीव्र उतना ही अधिक समया- 
न्तर होगा । यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि दूसरी योजना के हाल में विशाल औद्योगिक आधार 
के निर्माण का प्रयास किया गया था । अतः सरकार को ऐसी परियोजनाएं आरम्भ करनी पडी 
जिनके परियालन के लिए दीर्घकाल अपेक्षित होता है । इन परियोजनाएं के निर्माण के कारण भारी 


कण्ब, 


विनियोग करना पड़ा जिससे उसी अनुपात में परियोजनाओं के नर्माण में लगे लोगों के लिए 
मौद्रिक-आय का सृजत हुआ, किन्तु उत्पादन में तदनुरूप वृद्धि सम्भव न हो सकी । वस्तुतः हम 
'क्षमता उपयोग! ( एएब्टं(४ प्रपं58४०॥ ) के काम में नहीं क्षमता निर्माण! ( (8ए७बला१ 
८९५॥४07 ) के काम में व्यस्त हैं। परिणामत: विनियोग की मात्रा में वृद्धि के कारण सामान्यत: 
मूल्यों में वुद्धि होता बिल्कुल अनिबाय है । 

३. बढ़ता हुआ सरकारो व्यय (१४०पगञत)४ 70/0|0 [:596700009९ | :- पिछले दो 
दशकों से सरकारी व्यय में भो भारी एवं निरन्तर व॒द्धि हुई है। सरकारी व्यय से सामान्य जनता 
की आय उत्पन्न होती है, अतः इसकी वृद्धि का अर्थ आय में वृद्धि तथा वस्तुओं और सेवाओं की 
मांग में वृद्धि होता है। इस प्रकार भार है मूल्य-वृद्धि का एक महत्त्वपूर्ण कारण बढ़ता हुभा 
सरकारी व्यय है। १९५०-५१ में केन्द्र तथा राज्य सरकारों का कुल व्यय (राजस्व तथा प्‌ जी- 
ब्यय मिलाकर ९०० करोड़ रुपये था जो १९७१-७१ (बजट) भें बढ़कर ८००० करोड़ रुपये हो 
गया । अतः कीमतों में वृद्धि का एक महत्त्वपूर्ण कारण बढ़ता हुआ राजकीय व्यय है। वास्तव 
में, राजकीय व्यय से वद्धि में लोगों के हाथ में अधिक मोद्रिक-आय प्राप्त होती है जिससे मूल्य 
में वृद्धि को प्रोत्ताहन मिलता है । 

2. घाटे-बित्त व्यवस्था ([0९०४ पाब0८ाए8) “सरकार द्वारा आयथिक विकास की 
योजनाओं के वित्त-प्रबन्ध के लिए अपनाई जाने वाली विधि का भी मूल्य स्तर पर महत्त्वपूर्ण 


प्रभाव पड़ता है। पंचवर्षीय योजनाओं के आरम्भ से सरकार ने घाटे की वित्त-व्यवस्था का बड़े 
पैमाने पर अपनाया है। उदाहरण के लिए, प्रथम योजना में ४२० करोड़ रुपये की घाटे-वित्त- 


व्यवस्था तथा दूसरी योजना में, ९४८ करोड़ रुपये की घाटे की वित्त व्यवस्था की गयी थी । 
तीसरी योजना में ५५० करोड़ रुपये को घाटे-वित्तन्व्यवस्था का आयोजन किन्तु योजना में घाटे को 
वित्ता-व्यव€्था की वास्तविक रकम ११५० करोड़ रुपये हो गई । इसी प्रकार एकवर्षीय योजनाओं 


ध्पड भारतीय अथंशास्त्र 


(१९६६-६९) में ६८८ करोड़ रुपय्रे घाटे की वित्त-व्यवस्था से प्राप्त किया गया तथा चतुर्थ 
योजना की अद्ध -सामयिक समीक्षा के अनुपतार इससे १२०३ करोड़ रुपये प्राप्त करने की व्यवस्था 
है घाटे की वित्त-व्यवस्था के कारण मूल्य व्‌द्धि की प्रवत्ति को और भी बल मिला है । 


५. मुद्रा की पूति में अत्यधिक बृद्धि ( [000088९ 9 धा९ ०४९० 50०79 ) +-- 
जनता के पास मुद्रा की पूतिं में तीव्र वद्धि मूल्यों के बढ़ने का एक कारण है। जनता के पास 
मुद्रा की पू्ति में चलाथ [ (पर7०ा०७ ( नोट और सिक्‍के ) तथा बैंक-मुद्रा [या जमा मुद्रा 
(70०7०भ५ (००९५) ] दोनों का समावेश है। निम्नांकित तालिका से मुदा की पृतति में वृद्धि 
का विवरण मिलता है :-- 

भारत में मुद्रा की पूति (करोड़ रुपयों में) 


१९५०-४५ १५६०-६१ १९८५-६६ 2९७०-७१ 
चलाथ॑ १४१० २१०० ३०३५ ४३८० 
जमा-मुद्रा ६१० ७८० 2४९४ रद्द 
कुल योग शेर २८५० ४५३० ७,२६५ 


पहली योजना में जनता के पास मुद्रा की पूतिं में २२० करोड़ रुपये की, दूसरी योजना 
में ६५० करोड़ रुपये की तथा तीसरी योजता में मुद्रा की पूतति १६०० करोड़ रुपये की #द्धि हई । 
किन्तु चतुर्थ योजना के प्रथम दों वर्षों में इसमें २१० करोड़ को वद्धि हुई। १९५० वाले 
दशक मे मुद्रा की पूर्ति में ४२ प्रतिशत की वृद्धि हुई किन्तु ६० वाले दशक में इसमें १५० प्रति- 
शत की वृद्धि हुई। मुद्रा की पूर्ति में वद्धि कुछ तो घाटे को वित्त-व्यत्स्था (00ीलं। 4945८ ६8) 
के कारण और कुछ मौद्रिक सौदों (१006९॥2' ५ ॥275480८॥0॥9) में वृद्धि के कारण होती है। 
मुद्रा की पूति मेंव॒द्धि मांग में वृद्धि का रूप धारण कर मूल्य-स्तर पर प्रभाव डालती है । 


६ वध्तुओं की पूर्ति में तदनुरूप वृद्धि का अभाव ( [.3७६ ए 8 (०7९४००४०78 
7८78856 47 (४6 5पएए५ (४०777700565) :-- उपरोक्त कारणों से मूल्य-तल में वद्धि होती है, 


किन्तु यदि इसके साथ-ही-साथ वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि हो तो इनका मृल्य-तल पर प्राय: कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । उदाहरण के लिए प्रथम योजनाकरण में मूल्य-तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ 
सका | इसके बाद १६५८ तथा १९६२ में मूल्य-तल में वृद्धि का प्रधान कारण क्षि के उत्पादन 
में तदनुरूप वृद्धि का अभाव था । १९६४-६९ में खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक अवश्य हुआ किन्तु 
१६६६-६७ में खाद्यानतों का उत्पादन बहुत ही कम रहा जिसके परिणामस्वरूप पूल्य-तल में 
अतिशय वृद्धि हुईै। अतएव १९५०-५१ से मृल्य-तल में वृद्धि का एक प्रमुख कारण कृषि के उत्पादन 
में अपेक्षा कृत कम वृद्धि है किन्तु इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि १९६८-६९ के 
बाद खाद्यान्नों के उत्तादन में अत्यविक वृद्धि के बावजूद गूल्य-तल में वृद्धि का क्रम अभी भी 
जारी ही है । 

किन्तु कृषि-पदार्थों के मूल्य में लिए बड़े-ब्रड़ किसानों द्वारा मंचय (#0थए47५) तथा 
व्यापारियों, सदु बाजों एवं चरबाजारियों द्वारा परकल्पनः है। अत्यधिक मूल्य की परिकल्पना 
में ये अपने पास अनाज का बहुत बड़ा भंडार रखते हैं। वतंम्रान समय में मूल्य में वृद्धि के लिए 
काला धन (9]2८८ 707९9) भी उत्तरदायी है। वतंमान समय में समाज में बहुत अधिक काले 
घन (83८0 270 प०३९८९८०पा(८१ 770729) का संचय है। इस धत का एक बहुत बडा भाग 
खाद्याननों के व्यापार में ही प्रयुक्त किया जाता है। स्रमाज में काले धन की कुल मात्रा का पता 
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लगाना तथा इसके प्रभाव में सम्बन्ध में आन्दाजा लगाना बड़ा ही कठिन काये है। किन्तु इसमें 
इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ समय से मूल्य में अतिशय वृद्धि यह एक प्रधान 
कारण है । 

इस प्रकार पिछले कुछ वर्षो में मूल्य-तल में अत्यधिक वृद्धि हुई है जिसके कारण आशिक 
नियोजन की वर्त्तमान प्रणाली के प्रति लोगों में अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है । बहुत-से 
लोग यह सोचने लगे हैं कि वर्त्तमान नियोजन की प्रणाली में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता 
है। वाघ्तव में, आवश्यकता इस बात की है कि खाद्यान्न, चीनी तथा वस्त्र जैसी आवश्यक उप- 
भोक्‍ता वस्तुओं को राजकीय व्यापार के अनन्‍्तगंत लाया जाय तथा इसके वितरण पर कठोर 
नियन्त्रण लगाया जाय। किन्तु इस समस्या का दीघ्रकालीन उपचार इन आवश्यक वस्तुओं के 
उत्पादन में वृद्धि ही है । 

किन्तु १९६८ ई० में धृल्य की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ तथा १०६८ के अन्त में 
थोक मूल्यों का सामान्‍य सूचनांक (१९६१-६२८ १००) के आधार पर २०९ ५ था जो पिछले वर्ष 
की अपेक्षा ? प्रतिशत कम था। इसके.विपरीत १९६६ तथा 2९६७ ई० में थोक मल्यों में औसत 
बृद्धि क्रशझ: १३८५८ तथा १५५ प्रतिशत थी। अतएव १९६८ में मूल्य-तल में स्थिरता की 
प्रवृत्ति पाई जाने लगी । स्थिरता का तात्परय यह है कि मांग तथा पुति में अधिक उत्तम संतुलन 
है। किन्तु, पुनः १०६९ में थोक-मूल्यों के सूचनांक में २? प्रतिशत की वृद्धि हुई। जनवरो, 
१९७० ई० से मूल्य-तल में वद्धि की प्रवृत्ति ओर तीब्रतर हो रही है । 


भारत सरकार को मूल्य-नोति 
कलर शठवा<ए ण धार (०२. ० शतवा9) 

मल्य के अतिशय व द्धि को नियन्त्रित करने के लिए भारत स कार के द्वारा समय-समय 
पर विभिन्‍न उपाय अपनाये गये हैं । इनमें निम्नांकित प्रधान है :--- 

१.बज्जट नीति (9प08०(879 70॥09 ) “+ एथ-बुद्धि का एक कारण सरकारी व्यय में वृद्धि 
तथा घाटे की वित्त-व्यवस्थ्य की प्रवानता है। अताव इस उद ब्य से सरकार ने अपनी बजट 
नीति इस रूप में परिवर्तित किया है कि स्फोतिकारी प्रवृत्तियों के कारण होने वाली वृद्धि को 
रोका जाए । उस उदय से बजट-नीति में घाटे की वित्त-ब्यवस्था को सीमित करने तथा 
किन्तु जनता के उपभोग में कमी करने पर जोर दिया गया है। राज्य तथा कंच्द्र दोनों ही सरकारें 
इस सम्बन्ध में बिल्कुल असफल रही हैं। राज्य सरकारे तो घाटे की वित्त-व्यवस्था को 
और अधिक प्रधानत। दे रही है। चौथी सोजता के दौरान सरकार घाटे की वित्त-व्यवस्था 
को सीमित करने का प्रया। कर रही है, किन्तु अभी इसके प्रयोग को पूर्णतया टालने में 
सफल नहीं हो पायी है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लगाकर तथा बचतों में वृद्धि करके उपभोग 
सीमित किया जा रहा है । 

र्‌. मोद्रिक उपाय (/४०४९४४०५४ ९४5४७८४)--सरकार ने उपरोक्त कार्यवाही 
के साथ-ही-साथ रिजय॑ बेक ने सभी अनुसूचित बैंकों को यह निर्देश दिया है कि वे 
खाद्यान्त के लिए अग्रिम क्रण न दे। जमाखोर ओर सटटेबाज खाद्यान्न खरी«ने और उसके 
बड़े-बढ़ भण्टार जमा करने के लिए' अनुसूचित बकों (5८९१ण९४ 89705) से बड़ी-बड़ी 
रकमों उधार लेते हैं। सटटेबाजी की इस प्रव॒त्ति को रोकने के उदं श्य से ही रिजवं बैंक ने 
अनुसूचित त्रेंकीं द्वारा खाद्याननों के लिए दिए जाने वाले करण पर कुछ विशिष्ट प्रतिबन्ध 
लगाए हैं। किन्तु समाज में इतता अधिक काला धन है कि इससे स्थिति में कुछ सुधार नहीं हो 
पा रहा है । 

. ३. वस्तुओं सम्बन्धी उपाय ( (0773090 7707६ ) -इस मोर्चे पर सरकार ने 
चावल, गेहूँ, चीनी, गुड़ आदि जन-उपभोग (१४३७४ (4078090ं०॥ ) की वस्तुओं के मूल्य नियन्त्रित 
करने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया । इस उहं श्य की पूति के लिए सरकार द्वारा निम्नांकित 
उपाय अपनाये गये हैं :--आंतरिक पूर्ति में वृद्धि, सरकारी भण्डारों से बई परिमाण में वस्तुएँ 


६८६ भारतीय अथंशास्त्र 


निकालना, वितरण-तन्त्र में सुधार और निजी व्यापार पर कड़ा नियन्त्रण इत्यादि। इस प्रकार 
सारा बल आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अनुचित वृद्धि रोकने पर दिया गया है। फिर भी इनमें 
निम्नांकित उल्लेखनीय हैं किन्तु इन प्रयत्नों के उत्साहवद्ध क प्रमाण नहीं हुए हैं । * 

(क) अधिकत्तम मूल्य निश्चित करना ( [६007 ० िजातपाए 7०९) | लत 
जमाखोरी और सटटेबाजी ([0078 &0त 509९८७)७४०॥) की प्रवत्ति को हतोत्साहित करने 
के लिए सरकार द्वारा खाद्यान्नों के थोक एवं खुदरा मूल्य नियत किये गये हैं: इसके 
अतिरिक्त सरकार ने वसूली के न्यूनतम पूल्य भी नियत कर दिए हैं। साथ ही, प्रमुख खादयान्‍्नों 
को एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने पर रोक भी लगा दी गयी है । 

(ख) पूत्ति में वृद्धि ( ाला९8५5९ गम. 5प्रणु०65 ]--आंतरिक साधनों से खादानों 
की पूति में जो कम्मी होती है उसे पुरा करने के लिए हाल के वर्षो तक सरकार ने बड़े पैमाने 
पर खाद्याननों का विदेशों से आयात किया है। साथ ही, आयात किये गये खादान्नों को 
रियायती दरों पर सरकारी दुकानों के द्वारा विक्रय की व्यवस्था की जाती है। इसके 
अतिरिक्त, अन्तर्देशीय वसूली ( राशियों 070८ए्रशआ०० ) को भी बढ़ाने का प्रयत्न किया 
जाता है। इस सम्बन्ध में 5० लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार द्वारा 
वसूली के लक्ष्य की प्राप्ति से जमाझ्तोरों तथा सट्टन बाजों की असामाजिक क्रियाओं के प्रभाव को 
कम करने में पर्याप्त सहायता मिलने को आशा है जिससे कीमतों की वृद्धि को रोका जा सकता है । 

(ग) वितरण की व्यवस्था ( ४४८४ंशशए ० /)809099०४०॥ )--इसके साथ ही, 
सरकार खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के विक्रय की भी व्यवस्था करती है। 
खाद्याननों का सरकारी भण्डार उचित मूल्य की दुकानों पर बेचा जाता है। सरकार द्वारा बचे 
जाने से दो उद् श्य सिद्ध होते हैं : एक तो मूल्यों में कमी आती है, और दूसरा निम्न आय वर्गों 
को अपेक्षाकृत कम मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उचित मुल्य की दुकानों की मात्र) 
बढ़ाई गई है । हाल ही में भारत सरकार ने खाद्यान्न के व्यापार और वितरण को अधिक प्रत्यक्ष 
रूप से अपने हाथ में लेने के लिए खाद्य निगम की स्थापना की है । 


(घ) उत्पादन-वद्धि के उपाय- मूल्य एवं ब्रितरण पर नियन्त्रण के साथ-साथ क्ृषिजन्य 
वस्तुओं ( 2870०णोॉ0प्र/०4 ८०णाए0006$ ) का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी सरकार द्वारा 
दीघंकालीन उपाय अपनाए गए है। किसानों को इस उद्ं इय से विभिन्‍्त प्रकार की सुविधाएँ 
प्रदान को जाती हैं। साथ ही, महत्वपूर्ण फसलों के कृषकों को न्यूनतम मूल्य ( शीपाएतपायाय- 
एं०९८5 ) का आश्वासन देकर उत्पादन बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके 
अतिरिक्त सरकार ने क्रपि में नयी उत्पादन विधि अपना ई है जिसमे कृत्रिम खादों तथा अधिक 
उपज वाले वीजों को बढ़ाया जा रहा है। वास्तव में, इन उपायों ने हरी झान्ति के सूत्रपात में 
बहुत अधिक सहायता पहु चाया हे । 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मूज्य-वृद्धि को समस्या के प्रति सरकार निष्किय 
नहीं है। इसने विभिन्‍न दिशाओं से समस्या के समाधान का प्रयास किया है। सितम्बर-अक्टूबर 
१९६४ में सरकार के पूल्य-नियन्त्रण में सफल न हो सकने का मुख्य कारण इसका जमाखोरों तथा 
सट्ट बाजों की असामाजिक क्रियाओं को न रोक सकना था। अब सरकार को यह चेतना प्राप्त हो 
चुकी है कि विकास को वर्तमान अवस्था में जबकि.असामाजिक तत्त्व बड़े परिमाण में छिपे घन 
को लेकर बाजार में आसानी से पहुच सकते हैं, आंशिक नियन्त्रण ( ?थर४ं० ००४7४08 ) और 
सीमित राजकीय व्यापार इस समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त उपाय नहीं हो सकते । 


(४) महत्वपूण ओद्योगिक वस्तुओं की पूर्ति (50979 0 ॥7ए790708790 70फपंतरो 
९८०ए्रगरा00 ४४४ ) :--महत्त्वपूर्ण औद्योगिक पदार्थों की पूति पर भी सरकार द्वारा विशेष जोर दिया 
जा रहा है। लोहा एवं इस्पात, सीमेंट, चीनी, वस्त्र, कागज तथा रासायनिक खाद आदि वस्तुओं 
की पूर्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे महत्वपूर्ण औद्योगिक पदार्थों की कीमतों के 
नियन्त्रण में बहुत अधिक सुविधा प्राप्त हुई है । 
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इस प्रकार वर्त्तमान समय में योजना आयोग के समक्ष सर्वाधिक प्रमुख समस्या मूल्य-तल को 

नियन्त्रित (04778 ४९ ९7८९-[.॥४९) करने की समस्या है । यह सत्य है कि भारत जैसे विका 
सोन्‍्मुख आर्थिक व्यवस्था वाले देश में मूल्य-तल का स्थायित्व विकास की क्रिया में बाधा उत्पन्न करता 
है । किन्तु इससे मूल्य-नियन्त्र० की आवश्यकता का महत्त्व कम नहीं होता । वास्तव में पंचवर्षीय 
योजनाओं के अन्तर्गत अत्यधिक विनियोग के परिणामस्वरूप आय में जो वृद्धि होती है उस्ते रोकने 
के लिए उत्पादन में तदनुरूप वद्धि आवश्यक है ओर उत्पादन में वृद्धि के लिए मूल्य-तल में वद्धि 
के रूप में प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इस तथ्य को योजना आयोग ने भी स्वीकार 
किया था, अतएव तृतोय योजना में धीरे-धीरे बढ़ते हुए मृल्य-तल ( जैसे प्रति वर्ष २ अथवा ३ 
प्रतिशत वी दर से ) को विकास के लिए आवश्यक समझा गया था । किन्तु मृल्य-तल में वर्त्तमान 
वृद्धि ने तो आयोग को सभी आशाओं पर पानी फेर दिया है। 

चतुथ पंचवर्षाय योजना मे मूल्य-नी ति (!?0९ ?0॥69 वप्या)ए (6९ [0प्रात। ॥१४८ 
४९६४7 980 ) : - चतुर्थ योजना में मूल्य-तल में स्थायित्व के उहं श्य को प्रधानता दी गयी है । 
मूल्य-तल में स्थायित्व का तात्पयं मुल्य को एक निश्चित स्तर पर स्थायो बनाना हो नहीं होना 
चाहिए । इसमें आवश्यकतानुसार परिवतंन भी किया जा सकता है। वास्तव में, विकासोन्मुख 
अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-तल में एक सीमा तक वृद्धि को रोका भी नहीं जा सकता । किन्तु यह 
एक सीमा के अन्दर ही होना चाहिए | योजना के अनुस्तार मल्य-नीति के अन्तर्गत दो बातों पर 
जोर देना अनिवायं है -सर्वे प्रथम तो खाद्य-पदार्थ वस्त्र तथा खानेवाले तेल जैसी आधारभूत 
वस्तुओं के मूल्य में थोक तथा खुदरा व्यापार में राजकीय भागदारी के द्वारा स्थायित्व लाने की 
कोशिश की जानी चाहिए। द्वितीयत:, अर्थ-व्यवस्था में व्यय और पूल्य-बृद्धि, अथवा मूल्य एवं 
मजदूरी आदि के बीच के स्वचालित राम्बन्ध को कम करने का भी प्रयास करना चाहिए। आव- 
इयक उपभोक्ता पदार्थों की तरह औद्योगिक कच्चे पदार्थ जिनका मूल्य-तल पर प्रभाव पड़ता है के 
मूल्य में वद्धि को रोकना भी अनिवाय है। 

निष्कर्ण :--इस प्रकार मृल्य-तल में वर्त मान अत्यधिक वृद्धि देश के आथिक विकास में 
बाधा उत्पन्न कर रही है। मूल्य में अत्यधिक परिवर्त्तन आथिक दृष्टि से उचित नहीं है । मूल्य में 
वृद्धि का प्रभाव व्यापारियों एवं किसानों पर अच्छा अवश्य होता है, किन्तु मजदूर एवं स्थायी आय- 
वाले वर्गा पर इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है। मूल्य में हास के फलस्वरूप आश्िक क्रिया- 
शीलता में कमी आ जाती है। मन्दी तथा तेजी दोनों ही समाज के लिए हानिकारक होती हैं । 
अत: देश को आशिक व्यवस्था के विकास के लिए मूल्य में स्थायित्व आवश्यक है। आर्थिक एवं 
सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से मूल्य सम्बन्धी नीति का यही उह व्य होना चाहिए। इस प्रकार 
“मूल्य में आकस्मिक तथा अत्यधिक परिवर्तन आधिक व्यवस्था के ल्षिए हानिकारक होते 
है, अनः गूल्य-सम्बन्धी नीति का १६ श्य बिनियोग एवं प्रभावपूर्ण माँग के स्तर को बनाये 
रखते हुए मूल्य में एक सीमा तक स्थायित्व प्रदान करना होना चाहिए |” (5प000 ४00 
॥63ए9 वीपटाप्ब्रा07९ वा छापटहड वैंब48९ (6 ९८0ाताए, प्रशर्श00९, (76 एा्ांत था ० ७ 
[ए766 ए/॥९ए डा0पात 9९ (0 #बज॥56 पा एज भगपा(॥06005ए ७७४7 (थां॥02. (8९ 
]९एटी$ 0 470४९४एाला बाते सीं5८४४८ (९77990 ) इससे समाज के सभी वर्ग के लोग लाभा- 
न्वित ठोंगे । किन्तु इसके लिए सरकार को सदा प्रयत्नशील रहना होगा । 


श्रौद्योगिक सुस्ती 


( [तप४७३7] २७८6€४४०7 ) 


१०६७ ई० के प्रारम्भ से ही देश में औद्योगिक क्षंत्र में एक प्रकार को सुस्तो का अनुभव 
किया जाने लगा है। ओऔद्योगिक सृस्ती का तात्पयं समस्त औद्योगिक उत्पादन अथवा आशिक 
क्रियाशीलता में हास नहीं है। वास्तव में, इस अवधि में भी कुल औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि 
की ब्रवत्ति जारी रही, किन्तु कुछ उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि की गति के मन्द पड़ने तथां 
कुछ में निरपेक्ष रूप से कम हो जाने के कारण कुल औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर कम हो 
गयी थी । १९६० वाले दशक के प्रथम तीम वर्षों में कुल औद्योगिक उत्पादन में औसत रूप से ८ 


ध्ध्प भारतीय अथंजञास्त्र 


प्रतिशत की वापिक वृद्धि हुईै। इसके बाद विकास की दर में कमी हुई । १९६५ ई० में 
औद्योगिक विकास की दर ५.६ प्रतिशत, १९६६ ई० में २६ प्रतिशत तथा जनवरी-सितम्बर, 
१९६७ ई० के बीच केवल १.४ प्रतिशत थी । इससे औद्योगिक उत्पादन में कुछ कमी का अनुभव 
किया जाने लगा। इस अवधि में बस्त्र-उद्योग तथा इंजीनियरिंग उद्योगों के उत्पादन में बहुत 
अधिक कमी हुई। १९६६ ई० में उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में १ प्रतिशत की वृद्धि हुई 
किन्तु जनवरी-सितम्बर १९६७ ई० में ६७ प्रतिशत की कमी हो गयी । इसी प्रकार इस अवधि 
में प्‌ जीगत उद्योगों में कुछ कमी हुई, किन्तु जनवरी-सितम्बर १९६७ ई० में माध्यमिक वस्तुओं 
( [70९77९09(€ 80008 ) के उत्पादन में १२ प्रतिशत की वद्धि हुई | 

इस सुरती ( ११९८९४४०॥ ) के लिए मांग में कमी मुख्य रूप से उत्तरदायी है। किन्तु इसके 
अतिरिक्त इसका एक कारण देश में कुछ औद्योगिक कच्चे पदार्थों का अभाव भी है। उदाहरण 
के लिए, १९६५-६६ तथा १९६६-६७ ई० में खराब मौसम के कारण कपास एवं जूट जैसे औद्यो- 
गिक कच्चे पदार्थों के उत्पादन में कमी से इन उद्योगों के उत्पादन में भी कमी हुई। इसी 
प्रकार अधिकांश इंजीनियरिंग उद्योग तथा रासायनिक उद्योग विदेशी सामानों पर आशधित हैं । 
किन्तु इस अवधि में वित्तीय कठिनाइणों के कारण विदेशों से इन सामानों को प्राप्त करने में कठि- 
नाई हुई जिससे इन उद्योगों में उत्पादन कम हुआ । 

किन्तु कुछ उद्योगों के उत्पादन में आशातीत वृद्धि भी हुई। उदाहरण के लिए ट्रंक्टर के 
उत्पादन में १९६५ ई० में १३९३ प्रतिशत, १९६६ ई० में २१ प्रतिशक तथा १९६७ ई० के प्रथम 
९ माह में ३८ प्रतिशत की वृद्धि हुई । किन्तु ऐसा क्रषि से सम्बन्धित उद्योगों पर अधिक जोर 
देने के कारण ही हुआ । 

सुध्ती को दर करने के लिए सरकारी उपाय ( (70एशप्रा7७7/ 776357708 40 ८०प्रा।९' 

076 ९९८९४४०॥ ) :-सुस्ती के लिए उत्तरदायी सभी कारणों को दुष्टिगत करते हुए सरकार ने 
इसे दूर करने के लिए एक नीति का अनुकरण किया जिसकी निम्नांकित प्रमुख विशेषताएँ थीं :-- 

(क) वित्तीय एवं मोद्रिक नीतियों द्वारा कुल प्रभावपूर्ण मांग पर लगातार नियन्त्रण । 

(घ) राजकीय क्षेत्र द्वारा निजी फर्मो से सामान खरीदने के लिए अग्रिम ऑडंर देना । इस 
कार्यक्रम के अन्तगंत रेलवे ने निजी थोत्र से १९६८-६९ ई० के लिए १६,००० वेगन 
क्रय करने का आर्डर दिया । इसी प्रकार #6॥7 [#04 [शपान्‍्002] ने १४ लाख रुपये 
तथा हिन्दुस्तान टेलीप्रिटर ने ११६लाख के सामानों करा आडेर निजी क्षेत्र को दिया । 

(ग) उच्च प्राथमिकता के इ जीनीयरिंग उद्योगों की घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए साख का 
गुणात्मक नियन्त्रण । 

(घ) ब्राजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ उद्योगों की वस्तुओं के उत्पादन एवं 
वितरण पर से निश्रन्त्रण को समाप्त करना । 

(ड ) कुछ वस्तुओं की घरेल मांग में कमी को दूर करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन पर जोर 
दिया गया । इस उहं दय से औद्योगिक विकास बैक ने पूंजीगत सामानों के विक्रय पर 
विलम्बित भुगतान की प्रथा को और उदार बनाया, कई मदों में सहायता की शर्तों को 
और उदार बनाया इत्यादि । खास-खास उद्योगों को विदेशों में अपने बाजार बढ़ाने 
के लिए भी प्रोत्साटित किया गया । 

सरकार के इन विभिन्न प्रयत्नों तथा १९६७-६५, १९६५-६९ तथा १९६९-७० ई० में फ़षि-पदार्थों 

के उत्पादन में वृद्धि के परिणामरवरूप स्थिति में पर्याप्त मात्रा में सुधार हो गया तथा औद्योगिक 
उत्पादन में पुनः वृद्धि प्रारम्भ हो गयी। 


विशेष अध्ययन-सूची 
, प05छ&ार है एल 72069 बाप ४९०070०णा०6९ (7०५ए, 
2, रिट३४क्‍९शएह कथा एीवाता4 : (२९००१ 0॥ (/प्रा॥९70ए &॥0 घ७॥56. 
3... शाणपर (एकाओांडंएणा : पध्रा6 274 #0फापए_ ता 7ए८ ९४ ?8, 


4, 8&00700प्रां: 8प्राए९ए---]97-72, 


अध्याय : ४० 
भारतोय चलन एवं विनिमय 
( एप्रवेभ्य (एप्रा7-९३४ट९ए & एछऋरटा2ए26 ) 

प्रारम्भिक इतिहास :--भारत में अति प्राचीन काल से ही मुद्रा का प्रयोग होता आया 
है | प्राचीन ग्रस्थों से इस बात का पता वलता है कि भारत म॑ घातु के बने हुए सिक्कों का उपयोग 
बहुत प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। हिन्दू काल में यहाँ सोने तथा चाँदी के सिक्‍कों का 
प्रचलन था । मुगल शासकों ने भी प्राचीन पद्धति को ही अपनाया | अकबर के शासन-काल में 
सोने की मुहरें एवं चाँदी के रुपये दोनों का ही प्रचलन था जिनका वजन १७४ ग्रन ट्राय था। 
दक्षिणी भारत में मुगल-द्ासन स्थित न होने के कारण वहाँ एक पृथक सिक्‍का 'पेगोडा' प्रचलित 
था। मुगल साम्राज के तन कें बाद देश कई छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित हो गया जिनमें 
से अधिकांश ने अपनी अलग-अलग मुद्राएं जारी कीं। आंतरिक एवं विदेशी व्यापार में उस समय 
चाँदी का रुपया मल्य-मापत का काय करता था किन्तु चाँदी के रुपये का वजन एवं शुद्धता 
विभिन्न राज्यों के सिक्‍कों में भिन्न-भिन्न होती थी । 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भारत आगमन के समय देश में सिभिन्न परिष्कार एवं परिमाण 
के कुल ९९४ से भी अधिक सोने एवं चाँदी के सिक्‍क्रे चल रहे थे । इससे कम्पनी को अपनी आय 
जमा करने तथा व्यापार के संचालन में बहुत अधिक कठिनाई होती थी। मुद्रा-सम्बन्धी 
इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए कम्पनी ने अपनी मुहर के साथ सोने एवं चाँदी के सिक्‍के 
साथ-साथ जारी किये । इन सिक्‍कों के वैधानिक अनुपात, वजन एवं विशुद्धता आदि निश्चित होते 
थे । इसी बीच सोने का बाजार-म्‌ लय बढ़ जाने से सोने के सिक्के बाजार से लुप्त होने लगे । अतः 
कम्पनी ने द्विधात्विक मान की जगह एक धातुमान अपनाने का निश्चय किया। श्दृ१८ ई० में 
मद्रास प्रेसीडेंसी में कम्पनी ते सोने के सित्के की जगह पर चाँदी का प्रामाणिक सिक्का, जिसका 
वजन १८० ग्रेन था तथा जिसमें ३7 भाग शुद्ध चाँदी थी, जारी किया । यद्यपि सोने के सिक्‍कों का 
टंकन बन्द कर दिया गया, फिर भी इसे अब्रैध घोषित नहीं किया गया था। चाँदी के सिक्‍कों का 
सोने के सिक्के के साथ विनिमय का अनुपात १५:१ निश्चित किया गया । आगे चलकर १८२२३ 
ई० में बम्बई भें भी कम्पनी ने इसी प्रकार के चाँदी का रुपया जारी किया और अस्त में १८३४५ 
ई० में एक अधिनियम के द्वारा कम्पनी ने अपने सभी प्रदेशों के लिए एक-मात्र चाँदी के प्रामाणिक 
सिक्‍के जारी कर दिये जिसकी तोल एवं विशुद्धता सत्र एक समान थी । 

१८३४५ ई० का भारतीय टंकन अधिनियम एवं रजत मान (!॥6 [70ीक] (४0486 
430६ ० 835 70 (९ $7!एश' $50(474970) :--कम्पनी ने १८३१ ई० के टंकन अधिनियम 
(0०४०४९ 4८५) के अनुसार सम्पूर्ण देश में रजत-मान ($क्‍ए९7 54॥0470) की स्थापना की । 
इस अधिनियम के अतुसार चाँदी के रुपये का वजन १८० ग्रन था, इसका ऊद्रे भाग शुद्ध चाँदी 
का होता था। इस अधिनिमय के अनुसार सम्पूर्ण देश के लिए कम्पनी ने एक धातुमान की 
पद्धति अपनायी, किन्तु सोने के सिक्कों को बिल्कुल समाप्त नहीं किया गया । इसके अनुसार जनता 
की मांग के अनुरूप सोने की मुहरें एवं पाँच रुपये, दस रुपये, तथा तीस रुपये के मूल्य के सोने के 
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सिक्‍कों के टंकतन एवं प्रचलन का भी अधिकार मिला । साथ ही, १८४१ ई० में एक घोषणा-पत्र 
द्वारा जनता की देनदारी के भुगतान के लिए सरकारी खजानों को १५: १ की दर से स्वर्ण मुहूरे 
लेने का अधिकार दिया गया । १८४८ ई० के बाद आस्ट्र लिया एवं कैलीफोनिया में सोने की खानों 
के पता लगाने के फन्नस्वरूप विश्व में सोने का उत्पादन बढ़ने लगा जिससे चाँदी के अनुपात में 
उसका मल्य घट गया। अत। जनता ने सरकार को स्व मुहरों में कर आदि देना प्रारम्भ कर 
दिया । इससे सरकार की कठिनाई बढ़ गयी जिसके फलस्वरूप लार्ड डलहौजी ने १८४१ ई० के 
घोषणा-पत्र को रह कर दिया । साथ ही, सोने का पूर्णरूप से विमुद्रीकरण कर दिया गया । इसी 
बीच १८५० ई० में चाँदी का उत्पादन प्रट जाने से यह धातु अधिक मूल्यवान हो गयी जिससे 
लोगों ने रुपये को गला कर धातु में परिवर्तित करना प्रारम्भ कर दिया। इससे देश में 
मुद्रा का अभाव हो गया जिससे व्यापार में कठिनाई होने लगी । देश में उस समय बैंकिंग एवं 
साख-व्यवस्था के अभाव ने इन कठिनाइयों को और भी बढ़ा दिया | इससे देश के अनेक भागों में 
सोने के टुकड़े का मुद्रा के रूप में व्यवहार किया जाने लगा । अतः १८६४ ई० में भारत सरकार 
ने एक अधिसूचना जारी की जिसके अनुसार पौंड और आधे पोंड को क्रमश: दप्त तथा पचि रुयये 
की दर स्वीकार किया जाने लगा ! सरकार भी इन्हें भुगतान में स्वीकार करने लगी । 

मेंसफील्ड आयोग :-लेकिन इन प्रयत्नों से भी कठिनाइयाँ दूर नहीं हुई । इसी बीच 
देश में स्वर्ण -मुद्रा मान अपनाने पर जोर दिया जाने लगा । अत. इस समस्या पर विचार करने 
के लिए सरकार ने १८६६ ई० में मंसफील्ड आयोग की नियुक्ति की जिसने इस सम्बन्ध में निम्न- 
लिखित सुझाव दिये--(१) पाँच, दस एवं पन्द्रह रुपये के सिक्के जारी किये जायें, तथा (२) चलन 
में सोने, चाँदी एवं कागजी तीनों प्रकार के सिक्के रखे जायों। सरकार ने मेंसफील्ड आयोग की 
सिफारिशों को उस समय स्वीकार नहीं किया । साथ ही, १८६८ ई० से सोने के मूल्य में वृद्धि 
के कारण पोंड एवं आधा पौंड के मूल्य को बढ़ाकर क्रमश: १० रुपये आठ आने तथा ५ रुपये ४ 
आने कर दिया गया । 

रज़त-मान का पतन (876९४४-00७7 ०६ (॥6 $5]ए७# $(470970) :- इसी बीच १८७१ 
ई० के बाद रजत मान को कायंप्रणाली में बहुत-सी कठिनाइयाँ उपस्थित हो गयीं। चौँदी की 
नयी-नयी खानों की खोज के फलस्वरूप चाँदी को पूर्ति में बहुत वृद्धि हो रही थी जिससे चाँदी 
का मूल्य धीरे-धीरे कम होने लगा । १८७३ ई० के पश्चात अधिकांश यूरोपीय देशों ने (१८७६ ई० 
में जमंनी तथा १८७४ ई० में स्वीडेन, नावें एवं डेनमार्क आडि ने) चाँदी ह विमुद्रीकरण 
( ॥2९7072022॥00 ) कर दिया । अधिकांश पश्चिमी देशों एवं अमेरिका ने स्वर्ण-मान को ही 
अपनाया । इन सब कारणों से भारत में चाँदी का आयात बढ़ गया तथा इसके मूल्य में बहुत कमी 
आ धयी। चाँदी का मूल्य १६७४ ई० में ५८ पेंस प्रति ऑस से घटफ़र १८६७९ ई० में ५२४ 
पेंस प्रति ऑंस, १८८८ ई० में ४३ पेंस प्रति ऑंस तथा १८६९९ ई० में २७ पें» प्रति औंस हो 
गया | चाँदी के मूल्य में इस कमी के कारण रुपये एवं पौंड की विनिमय-दर २ शिलिंग से घटकर 
१८९२ ई० में १ शिलिग २ पेंस हो गयी । इससे वस्तुओं के मूल्य में वद्धि होने लगी । सरकार 
को गृह-व्यय (स्र७ाा० ४2868) चुकाने में अधिक देना पड़ने लगा। चाँदी के मल्य में निरन्तर 
कमी होने के कारण विनिमय दर स्थायी न रह सकी, जिसका अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर बहुत बुरा 
प्रभाव पड़ा । इन सब कारणों से देश में स्वर्ण-पान अपनाने की जोरदार मांग की जाने लगी । 

द्शेल कमिटी, १८६२ ( 7४6 प्रछडटाशी] (:0ग्रा्रा।0९९ ० ]89? ) :--इस प्रकार 
रतन-मान की कार्यंप्रणाली में कठिनाइयाँ अनुभव होने लगीं। साथ ही, रुपये के विसिमय-मूल्य 
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में निरन्तर कमी के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसी स्थिति में 
भारतीय मुद्रा-प्रणाली की जाँच तथा विनिमय की दर में कमी को रोकने के सम्बन्ध में रुझाव देने 
के उदद हय से सरकार ने लार्ड हशंल की अध्यक्षता में १८२२ ई० में एक समिति की नियुक्ति की । 
हर्शल कमिटो ने एक पंगमान (/7ाग8 5(870270) को अपनाने की सिफारिश की जिसमें--- 
(१) सोने एवं चाँदी की स्वतन्त्र मुद्रा-डलाई बन्द कर देनी चाहिए; (२) रुपया असौमित बैध- 
सिक्का रहें; तथा (३) अन्तरिम काल में स्वर्ण केवज अंशत: चला के रूप में प्रयुक्त हो जिसके 
परचात्‌ स्वर्ण -मान अपनाने के लिए एक निश्चित कदम उठाया जाय । कमिटी ने इस बात की भी 
सिफारिश की कि सोने की मुद्रा सरकारी खजानों में १ शि० ४ पें० की दर से स्वीकृत की जानी 
चाहिए तथा इसी विनिमय दर को स्थायी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए । सरकार ने इन 
सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा चाँदी की स्वतन्त्र ढलाई बन्द कर दी गयो। इन 
सिफा रिशों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए १८९३ ई० में एक नया अधिनियम पारित 
किया गया जिसके अनुसार १८७० ई० के टंकन अधिनियम तथा १८८२ ई० के पत्र-मुद्रा अधि- 
नियम में संशोधन किया गया । बम्बई तथा कलकत्त के टक्सालों को पत्र-मुद्रा जारी करने का 


अधिकार दिया गया । रुपये की विनिमय-दर १ श्ि० ४ पें० निर्धारित की गयी । स्वर्णं-मुद्रा के 
आंशिक उपयोग से अन्ततोगत्वापूर्ण स्वर्ण -मान की स्थापना में सहायता की आशा की जाती थी। 


फाउलर कमिटी (८८ टैं० (77000 (0णाप्ा।(९९८, 898) :-धीरे-धीरे रुपये की 
विनिमय-दर १ शि० ४ पे० के लगभग स्थिर हो रही थी। इसी शोच भारत सरकार ने पूर्ण 
स्वर्ण-्मान की स्थापना के लिए भारती सचिव से सिफारिश की जिसके परिणामस्वरूप १८९८ ई० 
में सर हेनरी फाउलर की अध्यक्षता में एक फाउलर कमिटी की नियुक्ति की गयी । फाउलर 
कमिटी ने स्थिति की जाँच के पश्चात सरकार के सम्मुख अपना सुझाव रखा । समिति की राय में 
भारत का अन्तिम उद्द श्य स्वर्ण -मुद्रा-मान (७०0 (;प्र7/४72८9 878704970 ) होना चाहिए जिससे 
देश में स्वतन्त्र रूप से स्वर्ण का अन्तप्र वाह तथा वहिप्र वाह ह। सके । फाउलर-कमिटी ने इस 
सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिग्रे--( १) देश में सोपरेन तथा अठ नसोवरेन विधि-ग्राह्म सिक्‍के 
मान लिये जायें और इनकी स्वतन्त्र ढलाई हो; (२) रुपया असीमित विधि-पग्राह्य-स्तिक्‍्क्रा रहें 
किन्तु इसकी ढलाई न हो; (३) सरकार सोने के बदले रुपये दे, क्षिन्तु रुपये के बदले सोना देने के लिए 
बाध्य न हो; (४) विनिमय दर को १ शि० ४ पृ० पर स्थायों बनाया जाय; (५) रुपये की ढलाई 
से जो लाभ प्राप्त हो उसे एक 'स्वर्ण -मान-कोष' में जमा किया जाय, तथा (६)व्यापारिक संतुलन 
की प्रतिकूलता को समाप्त करने के लिए सरकार सोना देने को तंयार हो । 

सरकार ने फाउलर कमिटी की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा सितम्बर 
१८९९ ई०७ में ब्रिटिश सोवरेन एवं अद्ध व्सोवरेन को सम्पूर्ण भारत में बंध - सिक्का घोषित कर दिया 
गया | १९०० ई० में रुपये की ढलाई से होनेवाले लाभ को जमा करने के लिए एक स्वर्ण-मान- 
कोष की स्थापनः की गयी । सरकार ने देश में स्वर्ग-मुद्रा के टंकत के लिग्रे टक्प्ताल खोलने का 
प्रयत्न किया । किन्तु ब्रिटिश ट्रेजरी ने भारत में शाही टकसाल की शाखा खोलने की स्वीकृति 
नहीं प्रदान की, अत: सोने की टकसाल की योजना समाप्त हो गयी । 

रुपये की स्वतन्त्र हलाई बन्द हो जाने से मुद्रा का अभाव हो गया । जनपंरूया एवं 
ग्यापार में वद्धि तथा अकाल की स्थिति ने मुद्रा की मांग को ओर भी उम्र बना दिया अत: १८६८ 
ई० में संकट को दूर करने के लिए अस्थायी उपचार के रूप में एक अधिनियम पारित हुआ । इसके 
अनुसार यह आयोजन किया गया कि भारत सचिव के कॉंसिल बिलों की बिक्री से प्राप्त रकम 
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'भारतीय पत्र-मुद्रा-कोष' के नाम से स्वर्ण के रूप में 'बेंक ऑफ इंगलेंड' में जमा की जाय । इस 
जमा किये गये सोने के आधार पर भारत सरकार पत्र-मुद्रा जारी करके भारत सचिव के ड्राफ्टों 
का भुगतान करेगी । साथ ही, स्वर्णे-मुद्रा के प्रयोग को भी प्रोत्साहित किया जाने लगा, किन्तु 
इसका उत्साहजनक परिणाम नहीं हुआ। ६९०० ई० भें सरकार को विवश होकर बहुत बड़ 
पैमाने पर चाँदी के सिक्‍कों का टंकन प्रारम्भ करना पड़ा ! “भारतीय पत्र मुद्रा-कोष' में जमा सोने 
से इंगलैण्ड में चाँदी खरीद कर रुकये वे. टकन के लिए भारत भेजी जाती थी । इस कोष से विपरीत 
व्यापाराधिक्य की स्थिति में भारतीय विनिमय-दर को स्थायी रखने में भी सहायता ली जाने 
लगी । १९०० ई० में इस अधिनियम की अवधि के दो वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया तथा 
१९०३ ई० 'में भारतीय पन्र-मुद्र--कोप को स्थायी बना दिया गया। १९०६ ई० में भारत में 
रुपये की मांग की पूर्ति के लिए एक रुपया रक्षित कोष' स्थापित किया गया जिसका नाम स्वर्णे- 
मान रक्षित कोष की रजत शाखा' पड़ा । इच्नका प्रमुख उद श्य सोवरेन के बदले असोमित मात्रा 
में चाँदी के रूपये देकर विनिमय-दर को १ शि० * पेंस पर स्थायी रखना था । इस प्रकार स्वर्णं- 
मान की दो शाखाएँं हो गयीं । एक लन्दन में स्टलिग प्रतिभूतियों के रूप में तथा दूसरी भारत में 
चाँदी के रुपये के रूप में । १९०४ ई० में भारत सचिव ने यह घोषणा की कि अब से वे लन्दन में 
क्रताओं को है शि० ४ पें० की दर से असीमित मात्रा में कौंसल बिलों की बिक्री करेंगे । 

किन्तु १९०७ ई० में फसलों को खराबी, अकाल एवं यूरोप की आ्थिक मन्दी के फलस्वरूप 
भारत को विदेशी विनिमय-सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिससे विनिमय की 
दर घटने लगी । विनिमय-दर में ह्वास एवं प्रतिकल व्यापारिक संतुलन के कारण बाहर सोना 
भेजने की आवश्यकता पड़ी । अत: भारत सचिव की सलाह से भारत सरकार ने इंग्लैंड में रिवर्स 
कौंसिल बिल १ शि० 3४३ १० प्रति रुपये की दर से बेचना प्रारम्भ कर दिया | इसवे अतिरिक्त 
और भी प्रयत्न किये गये जिनसे स्थिति में कुछ सुधार हुआ और दूसरे वर्ष विनिमय-दर पुतः १ 
शि० ४ पें० पर स्थिर हो गयो । किन्तु इसका एक-मात्र कारण समुत्थान ही था । 


स्वया-विनिमय मान 
(७०० ##ट57286 50000 87 ) 

भारत में १८६३ ई० में रुपये की स्वत-त्र ढलाई की सम्राप्ति से लेकर १९०७-८ ई० के 
आध्िक संकट के समय तक किये गये विभिन्‍न प्रयत्नों के फलस्वरूप देश्ष में स्वणं-विनिमय मान 
(७०१6 एऋता०४४2८० $4970270) की स्थापना हुई । यह प्रभाली बिना किसी पूर्व योजना के 
स्वतः उत्पन्न हो गयी । फाउलर कमिटी तथा भारत सरकार ने इसे प्रारम्भ में स्वीकार नहीं किया 
था । स्वर्ण -विनिमय मान पद्धति के अन्तगंत देश में कागज अथवा किसी अन्य निम्न धातु को बनी 
मूद्रा का प्रचलन रहता है जो स्वर्ण से सम्बद्ध रहती है । मुद्रा का स्वर्ण से यह सम्बन्ध सीधा नहीं 
होकर किसी दूसरे देश की मुद्रा के माध्यम से होता है जहाँ स्वर्ण-मान का प्रचलन नहीं है । इस 
प्रकार स्वर्ण-विनिमय मान की निम्नांकित प्रमुख विशेषताएँ हैं (१. देश की मुद्रा कागज 
अथवा किसी अन्य धातु की बनी हुई होती है। (२) सरकार देश की मुद्रा को एक निद्िचत दर 
पर दूसरे देश को मुद्रा में परिवर्तित करती है जहाँ पर स्वर्ण-मान का प्रचलन रहता है, तथा (३) 

विदेशों में सोना सुरक्षित कोष में रहता है जिससे सोना दिया जाता है । 
भारत में स्वण विनिमय मान [ 0०१ ऋटोीथभाए० 5६&04970 ) ;-- स्वर्ण विनिमय मान 
के अन्तर्गत भारतीय रुपये को इंगलेड के पौंड से सम्बन्धित कर दिया गया था जहाँ स्वर्ण-मा न का 


भारतीय चलन एवं विनिमय ६९३ 


प्रचलन था, इसके अन्तगेंत रुपये को प्रत्यक्ष रूप में स्वर्ण में परिवर्तित नहीं किया जाता था, किन्तु 
इसे १ शि० ४ पें० की दर से पोंड में बदल दिया जाता था। पौंड एक निश्चित दर पर स्वर्ण 
में परिवर्तित किया जा सकता था। इस प्रकार स्वर्ण विनिमय मान का देश में प्रचलन हुआ । इस 
प्रणाली को चाल रखने के लिए दो कोष स्थापित किये गये : एक रुपये के रूप में भारत में तथा 
दूसरा पौंड के रूप में लन्दन में | भारत सचिव १ शि० ३ट पें० की दर पै कौंसिल बिल लन्दन में 
बेचते थे लन्दन के जिन व्यापारियों को रुपया भेजना पड़ता था वे इस कौंसिल-बिल को खरीदते 
थे। इसके विपरीत इंग्लैंड में भुगतान करने के उद्देश्य से भारतोय व्यापारी १ शि० ३ 22 पें० 
की दर से रित्रसं कोंधिल-बिल भारत सरकार से खरीदते थ । इस प्रकार विनिमय दर १ शि० 
४ पें० था, किन्तु व्यवहार में रुपये के पांड मूल्य में परिवरतंन की सीमाएँ ! शि० ४ पें० और 


१शि० २३१ थीं। 
स्वण-विनिमय मान के गुण एवं दोष (/घ४७लाड भाव 60९7७ रण ठण0 एड 
2८98786 50270474) :--स्वर्ण विनिमय मान के पक्ष में बहुधा यह कहा जाता है कि यह बिलकुल 
स्वर्ण मान की ही तरह काये करता था। देश में सोने के सिक! प्रचलन में नहीं थे, अतः इसमें 
सोने के उपयोग में भी बहुत अधिक बचत होती थी । इस प्रकार भारत जैसे निर्धन देश के लिए 
यह निश्चय ही एक अच्छी पद्धति थी। इसका दूसरा लाम यह बतलाया जाता था कि लब्दन में 
सुरक्षित कोष में रखा गया सोना भारत एवं ब्रिटेन दोनों देशों की मुद्राओं के सुरक्षित कोष का 
कार्य करता था । 
किन्तु व्यवहार में यह प्रणाली बड़ी ही दोषपूर्ण थी। यद्यपि ;(स मान से विनिमय-दर में 
स्थायित्व आ गयी, तथापि यह देश के मूल्य-स्तर में स्थिरत। नहीं प्रदान कर सका । इससे व्यापार 
में एक प्रकार की अनिश्चितता उत्पन्न हो गयो जितका देश की आशिक व्यवस्था पर बड़ा ही बुरा 
प्रभाव पडा । भारत में इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष इसके संचालन से सम्बन्धित था। केन्द्रीय 
बैंक के अभाव में सरकारी कमं चारी ही इसका प्रबन्ध करते थे । ये कमंचा री मुद्रा-प्रगाली के प्रबन्ध 
में बहुत कम प्रवीण होते थे । बाजार तथा व्यापार की परित्यितियों से इतका कोई सम्पर्क नहीं 
रहता था, इसलिए इसका प्रबन्ध त्रटपुर्ण होता था । साथ ही, प्रबन्धितन्‍्मान (७7482 
680800270) होने के कारण पग-पर पर सरका' फो इसके कार्ये-संचालन में हस्तक्षेप करना पड़ता 
था। अतः इस मौद्रिक मान की कट आलोचना देने जाने लगी । 
१६१३ हें ० का चेम्बरलेन आयोग 4 ((॥ा77९एकां॥ (077775$07॥ 0/# ]9] 3) (>> 
उपरोक्त दोषों के कारण भारत में जनमत स्वर्ण -बिनिमय मान के पक्ष में नहीं था। अतः देश में 
१, चेम्बरलेन आयोग ने निम्नांकित सुक्व प्रस्तुत किया था-- 
() 9०१ फऋलीशाए€ किक्षापधाव ७४०३ $प्रो49]8 . 07 [09, 770८7९9$४९०४ ४४९ ० 8०0 
9 7 श्री लोटपोबा0०0 औी0०प0 70 92९ शाए0०प/०४९९ 3700 (6 7806 
6 ९0पा॥0ए ग्रशंतधार त९भा6व ॥07 7९९वै९व 0 38 एप्राशा९7ए 
(४) [९7९ श०$४ 70 छ8९९ते. 97 4 गश00 07 णा]42९ रण 8०१, घसत०ए९एशथ शा0्पोत 
(6 ए9ंगबा इशा।पा९शा पैराभापे कं भाते, 46 ७०एशप्राढ7 0 702 ७४०४५ 
76309 ६0 छक्का (6 फैपाप९॥३ ए 4(8 6४०९758 8 फग फ्राह20 7९ ९४(8)॥४९९ (0 
प्रध८6 30एशशंहु75 भाव 44-80एश--ं8ग3. | पर €ए९०४ 070 ९४जीडएंए हु ७ 
प्रंत६ (68 00ए९चायरप शीगप्रौते 72 रारण् 76 7007030॥070 ५]0078७7 ॥0) ]906 
५0० 7९८९४ए९८ ९०१ 8&॥ 30009 एशञा 9 ९४टा407९2८ (07 70068 07 #7प्र०९९४. 
(77) 238 7९६ 05 [6 (९०० इाब्रागवंगाव रिश॒ल'ए९, पी९ (ए0ग्राम्ाइश07 प्रढेत 08९ ए0 
एकतीजपपच विजां। [0 7७8 द्राग0770  60परॉँव 98 77९8९] 060 पा 4( ४70पा9 06 
]॥2९ए रण 8०7 था एढ६ 70 &70ण4 96 008॥8 0 7,07007॥, 
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यह मांग की जाने लगी कि फाउलर कमिटी के सुझावों के आधार पर स्वर्ण -मान की स्थापना की 
जाय। जब विश्व के प्राय; सभी देशों में स्वणं-मान का प्रचलन था तथा सभी देश इसे एक-मात्र 
सन्तोषजनक मुद्रा-पद्धति मानते थे, भारत में जनता की इच्छाओं के बाबजूद इसे ग्रहण नहीं करना 
बड़ा ही अनुचित जान पड़ता था । अतः अप्र ल, १९१३ ई० में भारतीय मुद्रा एवं वितिमय- 
सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिए श्री चेम्बरलेन को अध्यक्षता में एक आयोग की 
नियुक्ति हुई जिसने १९१४ ई० में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आयोग को निम्नलिखित 
सिफारिश प्रमुख थीं :--( १) आयोग ने भारत में स्वणे-विनिमय मान को चालू रखने को 
सिफारिश की; (२) भारत में सोने के सिक्कों को ढालने के लिए किसी टकसाल की आवश्यकता 
नहीं थी, फिर भी भारतीय जनमत को देखते हुए इस प्रकार के टकसाल की देश में स्थापना की 
जा सकती हैं; (३) स्वर्ण -मान कोष की कोई अधिकतम सीमा नहीं रहनी चाहिए, वरन्‌ इसमें 
अधिक-से-अधिक सोना जमा २हना चाहिए; (४) स्वर्ण-मान-कोष की रजत शाखा बन्द कर देनी 
चाहिए; (५) पत्र-मुद्रा प्रणाली को अधिक लोचदार बनाने के लिए नोटों के रक्षित भाग (#व- 
८ंध7) [850९) को १४ करोड़ रुपये कर देना चाहिए, तथा (६) सरकार को १ शि० ३३४ पें० 
की दरसे रिवर्स कॉंसिल बिल बेचने की जिम्मवारी लेनी चाहिए | चेम्बरलेन आयोग को सिफा रिशें 
फरवरी; १९१४ ई0 में प्रकाशित हुई और जुलाई, १९६४ ई० में प्रथम युद्ध छिड़ गया। अतः: 
युद्ध के फलस्वरूप सरकार आयोग की अधिकांश सिफारिशों को कार्यान्वित नही कर सकी । 


प्रथम विश्व-युद्ध में भारतीय मुद्रा प्रणात्ती (फिताना) एपराफ्ट729 तरच्आए. फैट ाऊ। 
५४०४० ५४००) :--प्रथम महायुद्ध का भारतीय मुद्रा-प्रणाली पर बड़ा ही व्यापक प्रभाव पड़ा । युद्ध 
के प्रारम्भ होने के साथ ही जनता म॑ एक व्यापक भय एवं अविश्वास उत्पन्न हो गया जिससे 
व्यापार के का में एक प्रकार की शिथिलता आ गयी । भारत सरकार ने इस बिगड़ती हुई 
स्थिति को सुधारने तथा मुद्रा-प्रणाली में जनता के विश्वास को जमाने के लिए बहुत से प्रयत्न 
किये । युद्ध के प्रारम्भ में जनता ने अपने सेविग्स बैंक खाते से रुपया निकालना आरम्भ कर दिया 
तथा नोटों को स्वर्ण में परिवर्तित करने की मांग को जाने लगी । सरकार ने इस सभो मांगों की 
पूति की तथा केवल १ अगस्त से ४ अगस्त, १९१४ ई० के बीच सरकार को २८ लाख पोंड कीमत 
का स्वर्ण इस प्रकार नोटों के बदले में देना पड़ा । अतः ५ अगस्त, १९१४ ई० से सरकार ने आव- 
इयक व्यापारिक कार्यों के अतिरिक्त सोना देना बन्द कर दिया। विनिमय दर में ह्वात्त को रोकने के 
लिए जनवरी, (९१५ ई० तक सरकार ने ८७ लाख पौंड के लगभग रिवसे कौंसिल बिलों का विक्रय 
किया। १९१५ ई० के अन्त में स्थिति में कुछ सुधार हुआ तथा पुन: रुपया जमा किया जाने लगा। 
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किन्तु चाँदी का मूल्य धीरे-धीरे बढ़ रहा था और बढते-बढते २७ पौंड प्रति औं० से १९२० ई० तक 
प९ पों प्रति ऑ० तक हो गया । इससे एक नयी कठिनाई उपस्थित हो गयी । इस स्थिति का सामना 
करने के लिए यह निश्चित किया गया कि चाँदी के पूृत्य में बद्धि के साथ-ताथ रुपये के विनिमय 
मूल्य में भी वृद्धि को जाय। इस प्रकार स्वर्ण-विनिमय-मान प्राय: समाप्त हो गया और इसकी 
जगह पर ओपचारिक घोषणा नहीं की गयी थी । इसके फलस्वरूप रुपये की विनिमय दर में 
परिवर्तन होने लगा । विनिमय-दर, जो १९१७ ई० में १ शि० * पें० थी, बढ़कर १९१६८ ई० में 
२ शि० ४ पें० हो गयी। जनवरी एवं मार्च, १९२० ई० में विनिमय-दर बढ़कर क्रमशः २ शि७ 
६ १० तथा २ शिलिंग ११ पें० हो गयी । १९२० ई० से रिवरस कौंसिलों की बिक्री में भी ह्सी 
दर को लागू कर दिया गया । इम कठिनाई को दूर करने के लिए निजी व्यक्तियों द्वारा चाँदी का 
आयात बन्द कर दिया गया | सरकार ने स्वयं मुद्रा-डलाई के लिए बड़ी मात्रा में चाँदी का आयात 
प्रारम्भ किया । १९१८ ई० में सरकार ने अमेरिका से २० करोड़ औंध्र चाँदी खरीदने का निश्चय 
किया । दिसम्बर, १९१७ ई० में विनियम्र कार्य को पुगम बनाने के लिए १ रु० एवं २२ ० के 
नोट जारी किये गये। इनके अतिरिक्त नोटों को रुपये में बदलने पर भी प्रतिइन्घ लगा दिया 
गया । किन्तु इन सब प्रयत्तो के बावजूद सरकार स्वणं-विनिमथ-मान की रक्षा नहीं कर सकी । 


बेबिंगटन श्मिथ कमिटी, १९१९ (%6९ छबगआाए।ग मंफ (70777(66, 
90) :--मई, १९१९ ई० में भारत सरकार ने देश की मुद्रा-प्रणाली की जाँच करने तथा भविष्य 
में इस सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए जैंबिगटन स्मिथ कमिटी की नियुक्ति की। कमिटी की राय 
में देश की तत्कालीन परिस्थितियों हे में विनिमय-दर में स्थायित्व अति गावश्यक था ! इस कमिटी 
की निम्नांकित प्रमुख सिफारिशों थीं :--(१) रुपये का विनियम मूल्य २ शि० निर्धारित किया 
जाय, यानी !० रुपये बराबर १ सोवरेन का हो । कमिटी ते २ शि० के अनुपात का सुझाव दस 
तक पर दिया कि हससे व्यापार में कम-से-कम अव्यवस्था होगी तथा यह उच्च विनिमय-दर भी 
भारत के निर्यात में कोई हानि पहुंचाये वगेर आयात एवं गृह-प्रभार ( [[0776 ८48८४) के लिए 
लाभप्रद सिद्ध होगी। (२) रुपया असीमित वैध सिक्‍क्रा रहे । (३६ सोने एवं चाँडी के आयात- 
निर्यात पर कोई रुकावट नहीं हो तथा बम्बई में एक टकसाल स्थ!वित क्री जाय जहाँ जनता द्वारा 
दिये गये सिक्‍कों से सोवरेन की ढलाई की जाय | /४) स्वर्ण-मान कोष का अधिकांश भाग सोने 
में रहे तथा शेष सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में | इस कोष का एक अंग भारत में रवना चाहिए। 
इस प्रकार कमिटी ने इस सम्बन्ध में बहुत से सुशाव दिये । 

दो शिलिंग स्वण-अनुपात की असफलता : सरकार ने इस कमिटी की सिफा रिश्यों 
को स्वीकार कर लिया ओर तदनुसार रुण्ये का विनिमय-पूल्य २ शि० स्वर्ण कर दिया गया। 
सोवरेन को १० रु० की दर पर विधि-ग्र।ह्म घोषित किया गया तथा फरबरी, १९२० ई० में चाँदी 
के आयात पर से कर हटा लिया गया। किन्तु सरकार इस विनिमय-दर को बहुत अधिक समय 
तक नहीं कायम रख सकी । ज्योंहि सरकार ने विनिमय-दर को २ शि० प्रति रुपया निश्चित 
किया, रिवर्स कोंसिलों की मांग बढ़ गयी और जब सरकार ने इसे बनाये रखने का प्रयास किया, 
तो उसे बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी। यह दर आयातकर्त्ताओं के लिए विशेष लाभप्रद थी। 
अतः इससे आयात में वृद्धि होने लगी । इससे व्याप।रिक संतुनन भारत के विपक्ष में होने लगा तथा 
रुपये की मांग में कमी आने लगी और स्टर्लिंग की मांग बहुत बढ़ गयी । इसी समय विनिमय की 
दरों में परिकल्पना भी आरम्भ हो गयी | अतः सरकार के लिए २ शि० स्वर्ण का अनुपात कायम 
रखना प्रायः असम्भव हो गया । ऐसी स्थिति में सर३र ने २ छ्षि० स्टलिंग का अनुपात चलाने का 


प्रयत्न किया, किन्तु इसमें भी सफलता नहीं मिल सकी । इससे २८ सितम्बर, १९२० ई० को 


६९६ भारतीय अथंशास्त्र 


सरकार ने इस विनिमय-दर को कायम रखने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि तब तक सरकार को 
इससे ३८ करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका था। फलतः जुलाई, १९२१ ई० में विनिमय-दर 
घटकर प्राय: १ शि० ३ पें० हो गयी । विनिमय की दर अवटूबर, १९२४ ई० में १ शि० ६ पें० 
हो गयी । इस प्रकार २ ज्ि० स्वर्ण अनुपात बिलकुल अप्ृफल रहा। वास्तव में, सरकार ने 
बैंबिगटन स्मिथ कमिटी की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में अति शीघ्रता से काम लिया था। 
यह सरकार की बड़ी भारी भूल थी जिससे देश के व्यावारियों एवं व्यवसायियों को बहुत अधिक 
हानि उठानी पड़ी । 
हिल्टन यंग आयोग 
(प्रा।तत १०घण्च्३ 00फराप्रंइड07 ) 

१९१९ से १९२५ ई० तक का समय भारतीय मुद्रा के इतिहास में घोर उधल-पुथल का क्षमय 
था । इस बीच सरकार ने रुपये के विनिमय मूल्य को २ शि० निश्चित करने के कई असफल प्रयास 
किये । इसका देश की मुद्रा एवं विनिमय व्यवस्था पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा। अत: सरकार 
ने मुद्रा एवं विनिमय को समस्याओं पर विचार करने के लिए अगस्त, १९२५ ई० में हिल्टन यंग 
की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की। आयोग को सिफारिशों का देश की मुद्रा, विनिमय 
एवं बैंकिंग व्यवस्था के विकास में बड़ा हो महत्त्वपूर्ण स्थान है। आयोग की मुख्य सिफारिशों को 
निम्नांकित तीन वर्गों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है :--(क) मुद्रा-मान सम्बन्धी 
सिफारिशें; (ख) विनिमय-दर-सम्बन्धी सिफारिशें; तथा (ग) मुद्रा को नियन्त्रित करने वाले 
अधिकारी से सम्बन्धित सिफारिशों । 

(0) मुद्रा-मान का प्रश्न :- हिल्टन यंग आयोग ने उस समय देश में प्रचलित मुद्रा-मान, 
अर्थात्‌ स्वर्ण-विनिमय मान का भली-भाँति विवेचन किया । आयोग के अनुसार स्वर्ण-विनिमय 
मान रुपये के मूल्य में स्थायित्व ला सकता था, किन्तु तत्कालीन परिस्थितियों में इसके कई दोष 
थे; जैसे--(क) सर्वप्रथम तो इस मान की कायंप्रणाली बड़ी ही जटिल थी। मुद्रा के मूल्य को 
स्थायी बनाये रखने के लिए कोंसिल बिल तथा रिवर्स वॉसिल-बिलों का सहारा लेना पड़ता था । 
(ख) इस पद्धति में अन्य स्वर्ण-मानों की तरह देश की मुद्रा के स्वत: संकोच एवं प्रसार की 
व्यवस्था नहीं थी । यह कायें मुद्रा अधिकारियों पर निर्भर करता था। इस प्रकार यह प्रणाली 
लोचहीन थी । (ग) इसमें कई प्रकार के कोष थे; ज॑से--स्वर्ण-मान रक्षित कोष, पत्र-7द्रा कोष, 
रजत-मान कोष आदि। इससे भी इस प्रणाली में जटिलता आ जाती थी तथा इसमें अपव्यय भी 
होता था। (घ) यह श्रणाली इंगलेड पर निर्भर होने के कारण पराधीन थी। देझ्ष की मुद्रा का 
स्वर्ण से सम्बन्ध प्रयत्क्ष नहीं होकर स्टलिंग के माध्यम से था। इस प्रकार स्वर्ण विनिमय मान 
के उपरोक्त दोषों के फलस्वरूप आयोय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यह प्रणाली भारत के लिए 
उपयुक्त नहीं है। हिल्टन आयोग ने देश के लिए स्व्ण मुद्रा मान (50]0 (पःशा८ए $!&70%70) 
की भी जाँच की तथा निम्नांकित दोषों के फलस्वरूप इसे भी भारत के लिए अनुपयुक्त 
बतलाया :--स्वर्ण-मृद्रा मान के सपरू संचालन के लिए अधिक मात्रा में सोने की आवश्यकता 
थी, किन्तु भारत के पास पर्याप्त मात्रा मे सोना उपलब्ध नहीं था। अतः यह मान उपयुक्त नहीं 
थां। इस मान को अपनाने से सोना के अनुपात में घाँदी का मूल्य घट जायगा, अतः देशवासियों 
के संचित चांदी का मूल्य यों ही कम हो जायगा जिर।पे उन्हें हानि होगी। इसका विश्व के रजत 
मूल्य पर भी प्रभाव पड़ेगा । 

इन सब बातों पर विस्तृत रूप से विचार करते हुए हिल्टन आयोग ने बहुमत से भारत में 
भी इंगलेंड की तरह स्वर्ण-धातु मान! (500 फऐप/॥०४ $08700%70) अपनाने का सुझाव दिया। 
«आयोग के एक सदस्य सर पुरुषोत्तमदास ठाकुर दास ने स्वर्ण -घातु मान के बदले एक ऐसे मान 
को अपनाने का सुकाब दिया जिसमें सोने की बनौन्मुद्रा का प्रचशन हो | 
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इस प्रकार के मान में चाँदी के रुपये तथा कागज के नोट ही वास्तविक प्रचलन में होंगे । सोने के 


सिक्कों का देश में प्रचलन न होगा, किन्तु देश की मुद्रा को एक निर्चित वजन के सोने के पिण्ड 
में परिर्वातत किया जायगा । 


इस प्रकार आयोग ने भारत के लिए स्वणं-बातु मान का सुझाव दिया । आयोग के अनु- 
सार इस मान की निर्म्नांकित प्रमुख विशेषताएं होंगी +--( १) सरकार अथवा देश के मुद्रा-अधि- 
कारी असीमित मात्रा में एक निश्चित दर पर कभम-से-कम ४०० ऑऔंस शुद्ध सोने (१०६४५ तोले) 
की पिंडों को बेचेंगे अथवा खरीदेंगे । (२) सोबरेन विधि ग्राह्म नहीं रह जायगी अर्थात्‌ सोने की 
मुद्रा का चलन नहीं होगा । देश में केवल चाँदी के रुपये तथा पत्र-मुद्रा का ही प्रचलन रहेगा! । 
नोटों के बदले चाँदी के रुपये देने की प्रणाली के सम्बन्ध में आयोग ने यह सिफारिश की कि कुछ 
समय तक नोटों के बदले चाँदी के रुपये देने की प्रतिज्ञा का पालन किया जाय । किन्तु नये नोटों 
के बदले रुपया देने का उत्तरदायित्व सरकार नहीं ले। आयोग ने ६ रुपये का नोट जारी करने 
का भी सुझाव दिया किन्तु इन्हें चाँदी के रुपये में परिवर्तित करने का उत्तरदायित्व नही होना 
चाहिए । (३) आयोग ने यह सुझाव दिया कि स्वर्ण मुद्रा-कोष एबं पत्र-मुद्रा कोष को सम्मिलित 
कर दिया जाय तथा इप्ते लन्दन के बजाय भारत में रखा जाण। कोष की बनावट एर्व अनुपात 
को वैधानिक ढंग पर निश्चित कर देना चाहिए जिससे मुद्रा का स्वतः विस्तार एवं संकुचन होता 
रहे । आयोग के अनुसार इस कोष में ४० प्रतिशत स्वर्ण प्रतिभूतियाँ होनी चाहिए! (४) आयोग 


ने देश में निश्चित अरक्षित-नोट निगंम-प्रणाली ( [5०० 9फ्रटांबा'ए 5950॥7 ) के स्थान पर 
आनुपातिक निधि-पद्धति (?70707४०४०। ॥१९४७7४९ 5950९70) अपनाने की सिफारिश की थी । 


इन सिफारिशों के आधार पर सरकार ने १९२७ ई० में एक अधिनियम पारित किया 
जिसके अनुसार सोने की कीमत २१ रुपये, ३ आने, १० पाई प्रति तोला निर्धारित की गयी। 
इसी कीमत पर ४०० ओंस की सोने को पिड बेची एवं खरीदी जाती थीं। विनिमय-दर १ शि० 
६ पें० प्रति रुपया निर्धारित की गयी । सोवरेन को विधि-ग्राह्म मुद्रा नहीं माना गया किन्तु इन्हें 
खजाने में प्रति सोवरेन १३ र०, २ आना०, ४ पाई को दर से बेचा जा सकता था। यह मान 


देश में सितम्बर १९३१ ई० तक रहा और जब उस समय इंगलेंड ने स्वर्ण-मान का परित्याग 
कर दिया तो भारत ने भी स्वर्ण-धातु मान को छोड़ दिया । 


(४) बिनिमय की दर :--हिल्टन आयोग का सबसे अधिक विवादास्पद सुन्नाव विनिमय 
की दर से सम्बन्धित था । आंयोग ने बहुमत से यह निश्चित किया कि विनिमय की दर १शि० ६ 
पें& प्रति रुपये होनी चाहिए । आयोग के एक सदस्य सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने अपनी 
एक अलग रिपोर्ट में विनिमय की दर को १ शि० ४ पें० पर रखने की सलाह दी । इस् प्रकार 
घिमिमय की दर के सम्बन्ध में आयोग एकमत नहीं हो सका । 

विनिमय की दर १ शि0० ६ पें० के पक्ष में तक :--बहुमत १ शि० ६ पें० प्रति रुपये 
के पक्ष में था। इन लोगों का कहना था कि यह एक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक दर थी क्योंकि गत 
प्राय! दो वर्षों से विनिमय की दर हसी बिन्दु पर स्थायी थी । इसके फलस्वरूप देश में मजदूरी, 
मूल्य, उत्पदान-व्यय आदि अर्थात्‌ देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था इसी दर पर समायोजित हो चुकी 
थी । सरकारी बजट भी इसी दर से तैयार किये जाते थे, अतः इसमें परिवर्तन का प्रभाव देश की 
सम्पूर्ण आधिक व्यवस्था पर पड़ेगा । १ शि० ४ पें० की दर देश में १९१७ ई० से १९२५ ई० के 
बीच प्राय: असफल रही | इससे देश की सम्पूर्ण आथिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी थी | विनि- 
मय को दर १ शि० ४ पें० प्रति रुपये रखने पर मूल्य में प्रायः १२] प्रतिशत की सामान्‍य वृद्धि 
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हो जायगी जिससे मजदूरी की वास्तविक दरों में भी कमी होगी । इसका समाज के निश्चित 
आयदवाले वर्ग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा । 

विनिमय की दर १ शि० ४ पें० के पक्ष में तक :--आयोग के एक सदस्य सर पुरुषों- 
त्तम दास ठाकुर दास का मत था कि तत्कालीन परिस्थितियों में रुपये की स्वाभाविक विनिमय-दर 
१ शि० ४ पें० थी। इसके पक्ष में कहा जाता था कि यह दर १८९८ ई० से लेकर १९१७ ई० 
तक प्रचलित थी, अतः देश इसका अम्यस्त हो गया था। साथ ही, यह बात प्रमाणित नहीं की जा 
सकती थी कि विनिमय-दर में वृद्धि के फलस्वरूप मजदूरी में किसी प्रकार की कमी होगी । साथ 
ही, १ शि० ६ पें० की दर से किसानों के ऋण में प्रायः १२ट प्रतिशत की वृद्धि होगी । अतः 
इसका प्रभाव किसी-न-किसी वर्ग पर बुरा पड़ेगा । १ शि० ४ पें० की दर का कुछ ही व्यक्तियों 
पर प्रतिकल प्रभाव पड़ेगा, किन्तु १ शि० ६ पें का समाज के एक बहुत बड़े वर्ग पर प्रतिकल 
प्रभाव पड़ेगा | अत: आयोग के अल्पमत ने १ शि० ४ पें० के सम्बन्ध में ही सुझाव दिया । 

भारत सरकार ने १९२७ ई० के अधिनियम के अनुसार बहुमत के प्रस्ताव से सहमत हों, 
जनमत के विरुद्ध विनिमय-दर १ शि० ६ पें० प्रति रुपया निर्धारित किया । किन्तु इससे यह 
विवाद समाप्त नहीं हुआ । 

() मुद्रा-नियन्त्रण के ज्षिए रिजर्व बेंक की स्थापना का सुझाव :--देश की मुद्रा 
एवं बेकिंग व्यवस्था में समन्वय स्थापित करने तथा मुद्रा के नियंत्रण के लिए आयोग ने एक 
केन्द्रीय बेंक की आवश्यकता को महसूस किया। देश में मुद्रा-नियन्त्रण का कार्य सरकार करती 
थी तथा साख-नियन्त्रण का काये इम्पीरियल बैंक करता था । इससे इन दोनों की नीति में 
सहयोग एवं समन्वय का अभाव था। अतः आयोग ने एक केन्द्रीय बेक की स्थापना का सुझाव 
दिया जिसका नाम रिजवं बंक ऑफ इण्डिया रखा जाय। यह बैंक देश में केन्द्रीय बैंक के प्रयः सभी 
कार्यों को करेगा | इम्पीरियल बेक | केन्द्रीय बेंक के कुछ कार्यों को अवध्य करता था, किन्तु यह 
एक व्यावसायिक बैंक था, अतः इसे केन्द्रीय बक में परिवर्तित करने से देश को बहुत हानि होगी । 
आयोग के अनुसार यह बेंक एक गेर-सरकारी बैक होता चाहिए जिसके हिस्सेदार जनता एवं 
विभिन्न संस्थाएं हों । किन्तु विभिन्न कारणों से १९३४-३५ ई० के पूर्व रिजव॑ बैंक की स्थापना 
नहीं की जा सकी । 

स्ट्लिंग-विनिमय मान (१९३१-४ ७) (9 शपाह एजडट४08९ 5(890%70 ]93-47) -- 
सितम्बर, १९३१ ई० में जब ब्रिटेन ने स्वर्ण-मान का परित्याग कर दिया तब भारत सरकार ने 
भी स्वर्ण-धातु मान को छोड़ दिया । अतः १९२७ ई० के करेन्सी अधिनियम को रह कर दिया 
गया एवं रुपये का सम्बन्ध स्टलिंग से स्थापित कर दिया गया । इस प्रकार भारत में स्टलिग- 
विनिमय मान की स्थापना हुई जिध्के अनुश्तार रुपये को विनिमय-दर ६ शि० ६ पें० निश्चित की 
गयी । इस दर पर वाह्य कार्यों के लिए सरकार ने नोटों को स्टलिंग में बदलने की जिम्मेवारी 
ली । आन्तरिक कार्यों के लिए रुपया पहले की तरह ही चलता रहा। रुपये के स्टलिंग के साथ 
इस गठबन्धन की कट आलोचना हुई। आलोचकों का कहना था कि इससे स्वर्ण-म।न वाले देशों 
से होने वाला आयात अधिक महंगा हो जायगा क्योंकि स्टालिंग का १९३१ ई० में ६० प्रतिशत से 

अवमूल्यन हो गया । इससे रुपये का स्वर्ण-मूल्य भी कम हो जायगा जिससे भारत से स्वण का 
...._ १, सर परुषोत्तमदास ठाकुरदास ने इम्पीरियल बेंक आफ इन्डिया को हो केन्‍्द्रीय बेंक के रूप में 
परिवर्तित करने का सुकाव दिया था। इनके अनुसार रिजब बेंक नामक एक पृथक बैंक को स्थापना की कोई 
आवश्यकता नहीं थी | 
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निर्यात होने लगेगा । साथ ही, इससे भारत का भाग्य सदा के लिए इंगलंड के साथ बंध जायगा; 
अर्थात्‌ राजनीतिक गुलामी के साथ-साथ आथिक गुलामी में भी भारत जकड़ जायगा । इसके 
विपरीत स्टर्लिंग-विनिमय मान के समर्थकों का कहना था कि रुपये को स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय 
अथवा स्टर्लिंग से इसका सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जाय तो वितिमय-दर में बहुत अधिक परि- 
वर्तेन होगा जिसका विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़गा। साथ ही, भारत का अधिकांश 
व्यापारिक सम्बन्ध इंगलेंड के ही साथ था और प्रतिवर्ष गृह-व्यय के रूप में भी भारत इंगलेंड 


शो बहुत बड़ी रकम चूुकाता था। इस दृष्टि से भी भारत का स्टलिंग के साथ सम्बन्ध जोड़ना 
अधिक लाभप्रद था । 


स्वण एवं रजत का निर्यात :--जब देश में स्टलिंग-विनिमय मान की स्थापना हुई तो 
बहाँ से बहुत अधिक मात्रा में स्वर्ण एवं रजत का निर्यात होने लगा। सन्‌ १९३१ ई० के पूर्व 
भारत में बहुत अधिक मात्रा में स्वर्ण एवं चाँदी का आयात हुआ करता था, परन्तु १९३१ ई० के 
बाद इनका बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात होने लगा । अनुमान लगाया जाता है कि १९३१ ई० से 
१९४० ई० के नी वर्षों के बीच भारत से कुल ३६२४५ करोड़ रुपये मूल्य का प्राय: ४१६.८ 
लाख ओंस सोने का निर्यात हुआ । इस स्वर्ण-निर्यात के निम्नलिखित कारण थे :-- १९६१ ई० के 
आ्थिक संकट एवं मन्दी के कारण कृषि-पदार्थों का मूल्य बहुत कम हो गया जिससे कृषक वर्ग को 
अपने संचित घन, जो स्वर्ण के रूप में था, बेचना पड़ा । साथ ही, जब १९२१ ई० में स्टलिंग का 
स्वर्ण के रूप में अवमूल्यत हुआ और रुपये का सम्बन्ध स्टलिंग से जोड़ दिया गया तो भारत में 
स्त्र्ण का मूल्य बहुत बढ़ गया । इससे देशवासिथों को सोने के निर्यात में लाभ प्रतीत होने लगा । 

सोने के निर्यात से सरकार को विशेष राहत मिली । इस समय भारत का व्यापाराधिक्य 
मुख्यतः इसके प्रतिकूल था। ऐसी स्थिति में १ शि० ६ पें० को दर को बनाये रखना सरकार के 
लिए कठिन हो रहा था । सोने के निर्यात से स्थिति में $छ सुधार हुआ तथा सरकार ने विनिमय 
के अनुपात को बनाये रखने के साथ-साथ बहुत बड़ी मात्रा में स्टलिंग भी खरोद लिया जिससे 
भारतीय मुद्रा के रक्षित कोष में भी पर्याप्त वृद्धि हुई | किस्तुं भारत में जनता स्वर्ण-निर्यात को 
बन्द करने के पक्ष में थी। लोगों का कहना था कि सरकार एवं रिजवं बेंक को सोना स्वयं 
खरीदना चाहिए । इससे रिजवं बंक के सुरक्षित कोष में वृद्धि हो सकती थी । 

रिजबे बैंक ऑफ इण्डिया को स्थापना :--१९२६ ई० में हिल्टन यंग आयोग की 
सिफारिशों के अनुसार देश में रिजवं बैंक की स्थापना नहीं की जा सकी । पुतः १९३१ ई७ में 
बेकिंग जाँच-समिति ने देश में एक केन्द्रीय बेंक की स्थापना पर जोर दिया । ६ अगस्त, ६९ ३४ 
ई० को भारतीय विधान-सभा में रिजवे बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम पारित हुआ जिसके अनुसार 
१ अप्रैल, १९३५ ई० को रिजवं बैक ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई। इस बेक ऊी स्थापना से 
देश को मुद्रा प्रणाली में कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए । सवंप्रथम रिजवं बैक को देश में पत्र-मुद्रा 
जारी करने का एकाधिकार हो गया | साथ ही, इस बेंक की स्थापना से साख एवं मुद्रा दोनों के 
नियंत्रण का काये एक ही संस्था को सौंपा गया | विदेशी विनिमय-दर को १ शि० ६ पें० की दर 
पर स्थायी रखने का दायित्व भी रिजवं बैंक को दिया गया । रिजवये वंक विनिमय-दर के परि« 
बतंन को स्वर्ण के क्रव-विक्रय द्वारा १७ पें० तथा १८ पें० के बीच रखने का सदा प्रयत्त करता 
था । इस प्रकार देश की मुद्रा एवं विनिमय व्यवस्था के इतिहास में रिजव॑ बैंक ऑफ इण्डिया की 
स्थापना का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


के. ० टन ैनल-ओ लनफकाननल-०+कल 


२५ रिजत बेंक ऑफ इण्डिया का विश्तारपृबक विबरण एक पृथक अध्याय में किया गया है । 





७०० भारतीय अथेशास्श्रं 


भारतोय पत्र-मुद्रा 
(वादा 28०९7 (प८ा०9) 
प्रारम्भिक इतिहास :--१८६१ ई० के पूर्व भारत में पत्र-जारी करने का अधिकार 
कम्पनी द्वारा केवल बम्बई, मद्रास तथा बंगाल के प्र स्ीडें सी बैंकों एवं कुछ अन्य बैंकों को ही दिया 
गया था । इनके नोट विधि-ग्राह्म नहीं थे तथा एक सीमित क्षेत्र में ही चलते थे। १८५६१ ई० में 
भारत सरकार द्वारा एक (पत्र-मुद्रा-अधिनियम!ा (289९7 (एा7८०८ए 50०) पारित किया गया 
जिसके अनुसार सरकार ने नोट जारी करने का अधिकार प्र सीडेंसी बैंकों के हाथ से अपने हाथ में 
ले लिया | इस अधिनियम के अनुसार नोट जारी करने के क रेंसी-पिद्धांत (0पशथा०ए एपंग्रठं0०) 
को अपनाया गया तथा निश्चित शरक्षित नोट निर्गेम प्रणाली (7756० गिंतेपलंधा'ए 598०7) के 
आधार पर सरकार नोट छापने लगी। केवल ४ करोड़ रुपये के नोट सरकारी प्रतिभूतियों के 
आधार पर जारी किये जा सकते थे। शेष के लिए नोट की रकम के बराबर सिक्‍के, स्वर्ण अथवा रजत 
पिडों का कोष रखना आवश्यक था। सरकारी प्रतिभृतियों के आधार पर छापे जाने वाले नोटों 
(7ऋ९व उपंतंप्थंथआए ॥559०) की सीमा को समय-समय पर विशेष काननों द्वारा बदला गया । 
१८७१ ई० में इसे ६ करोड़, १८९० ई० में ८ करोड़, १६९७ ई० में १० करोड़ तथा १९५० ई० 
में यह सीमा १२ करोड़ कर दी गयी । इसपे स्पष्ट है कि नोट जारी करने की तत्कालीन 
प्रणाली पर्याप्त मात्रा में लोचदार नहीं थी। १९०३ ई० में ५ रुपये के नोट को, १९१० ई० में 
१० रुपये तथा २५ रुपये के नोट, और १९११ ई० में १०० रुपये के नोट को सवंमान्य वेध-मुद्रा 
घोषित किया गया । इसी प्रकार घातु कोष के सम्बन्ध में समय-समय पर परिवतंत किये गये ।' 
इस प्रकार की नोट निर्गमन प्रणाली के बहुत से लाभ थे | सर्वप्रथम तो इसमें सुरक्षा की 
मात्रा बहुत अधिक थी। इस प्रणाली में एक निश्चित सोमा के बाद नोटों के निर्गमन के लिए 
शत-प्रतिशत स्वर्ण अथवा रजत का कोष रखना अनिवायं था। इससे इस व्यवस्था के अन्तर्गत 
मुद्रा-प्रसार का भय बहुत ही कम था | साथ ही, इस प्रणाली में नोटों को चाँदी के रुपयों में परि- 
वर्तित भी किया जा सकता था। अतः इसमें परिवर्ततशीलता का गुण भी वर्तमान था। किन्तु 
इस प्रणाली के कुछ दोष भी थे। सबसे प्रमुख दोष इस प्रणाली का बेलोचदार होना था। एक 
निश्चित सीमा से अधिक नोट जारो करने के लिए इसमें शत-प्रतिशत कोष की आवश्यकता पड़ती 
थी । इससे यह प्रथा अमितव्ययी भी थी । 
प्रथम महायुद्ध का भारतीय पत्र-मुद्रा पर प्रभाव :--युद्ध प्रारम्भ होते ही लोगों का 
पत्र-मुद्रा पर से विश्वास समाप्त होने लगा ओर प्रारम्भ में सोने तथा बाद में चाँदी के सिक्कों की 
मांग को जाने लगी। किन्तु युद्ध काल में धीरे-धीरे बढ़ते हुए व्यापार के कारण अधिक मुद्रा की 
मांग होने लगी और इस बढ़ी हुई मांग की पूर्ति चाँदी के अभाव में चाँदी के सिक्के से नहीं कर पत्र- 
मुद्रा द्वारा ही की गयी । इससे पत्र-मुद्रा में जनता का विश्वास बढ़ने लगा । सितम्बर, १९१७ 
ई० में 23 रु० के तथा जनवरी, १९१८ ई० में १ रुपये के नोट भी जारी किये गये । सितम्बर, 
१९१९ ई० में सरकार ने प्रतिभूतियों पर जारी किये जाने वाले नोटों की सीमा को बढ़ाकर १२० 
करोड़ रुपये कर दिया गया । 
हिल्टन यंग आयोग ने १९२६ ई० में देश की पत्र-मुद्रा-प्रणाली के सम्बन्ध में कई महत्त्व- 
पूर्ण सुआव दिये थे जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं :--(१) देश में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की 
..._ १, ५००० तथा १००० रुपये के नोट १६३१-३२ हैं? में सबमान्य बेच्य-मुद्रा घोषित किये गये | 


भारतीय चलन एवं विनियम ७०१ 


जाय, जिसे नोट जारी करने का एकाधिकार हो । (२) एक रुपये के नोट पुन; जारी किये जायें 
मो रुपये में परिवर्ततशील नहीं होने चाहिए : (३) नोट रुपयों के बजाय ४०० औंप के स्वर्णं- 
पिडों ( 604 फ्रणा09 ) में परिवर्तित होने चाहिए। आयोग ने भारत में आनुपातिक कोष 
प्रणाली ( 2709070074) [२९5श"ए९ $ए9शंश/ ) के आधार पर नोट जारी करने की सिफारिश्ष 
की और ४० प्रतिशत सुरक्षित कोष का सुझाव दिया । 

भारतीय पत्र-मुद्रा की बतमान प्रणाली ( ९४९१६ 8ए8९॥ 07 7॥06नंडइशाह दा 
[708 ) :---7९३४ ई०७ में रिजवं बेंक ऑफ इन्डिया अधिनियम पारित हुआ हथा १ अप्र ल, 
१९३५ ई० से रिजव बेंक ने अपना काये करना प्राश्म्भ किया । इस अधिनियम के अनुसार नोट 
जारी करने का एकाधिकार रिजवं बैक को दिया गया जिसके लिए डैंक द्वारा एक प्रथक नोट विभाग 
(3806 40९[08747९0() की स्थापना की गयी । प्रारम्भिक विधान के अनसार रिजवं बींक जितनी 
पत्र-मुद्राएं जारी करता था उसका ४० प्रतिशत भाग उस्त सोने तथा विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में 
सुरक्षित कोष में रखना आवश्यक था। इस सुरक्षित कोष में से कम-से-कम ४० करोड़ रुपये 
(१९५६ ई० के पूवं २१ रु० ६ आने १० पाई प्रति तोला की दर से) का स्वर्ण होना चाहिए था । 
सुरक्षित कोष में स्वर्ण एवं विदेशी प्रतिभूतियों के अतिरिक्त ६० प्रतिशत भाग रुपये के सिक्के, 
भारत सरकार के ऋण-पतन्र तथा तीन महीने में भुगतान होनेवाली हुण्डियाँ रहती थीं। यदि 
स्वर्ण एवं विदेशी ऋण पत्रों का अनुपात कभी ४० प्रतिशत से घट गया तो इसके लिए रिजवं 
ढोंक को सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती थी । साथ ही, कम रकम (८२ ब्याज भी देना पड़ता था । 
इस प्रकार रिजवें गेंक की स्थापना के बाद देश में पत्र-मुद्रा जारी करने की आनुपातिक कोष- 
प्रणाली प्रारम्भ हुई । 

यह प्रथा प्रायः २० वर्षों तक चलती रही। किन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश के 
आयोजित विकास के फलस्वरूप देश में मुद्रा की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि की आवश्यकता 
हुई | साथ ही, बेंक के विदेश्षी मुद्राकोष में भी योजनाकरण के कारण बहुत अधिक कमी होने 
लगो । अत: १९५६ ई० में रिजवं ढबोॉंक ऑफ इण्डिया अधिनियम में एक संशोधन किया गया 
जिसके अनुसार पत्र-मुद्रा जारी करने की प्रणाली में परिवर्त्तन किया गया । संशोधित विधान के 
अनुसार आनुपातिक कोष-प्रणाली के बदले न्यूनतम कोष-प्रणाली को अपनाया गया जिसके अनुसार 
रिजवं बौंक को अपने सुरक्षित कोष में कम-से-कम १६५ करोड़ रुपये का स्वर्ण तथा ४०० करोड़ 
रुपये की विदेशी मुद्रा रखनी पड़ती है। साथ ही, स रक्षित कोष में रखे गये सोने का मूल्य आज- 
कल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के द्वारा निर्धारित मूल्य, यानी ६२ रु० ५० पै० प्रति तोला की दर से 
आँका जाता है। हस प्रकार रिजवें ढोंक ऑफ इण्डिया ( संशोधन ) अधिनियम, १९५६ ई० के 
अनुसार आनुपातिक कोष-भ्रणाली को जगह नोट जारी करने के लिए एक निश्चित न्यूनतम 
(शिव म्यांगांणणा ) सुरक्षित कोष की प्रणाली को अपनाया गया । सुरक्षित कोष की निम्नतम 
सीमा ५१५ करोड़ रुपये निश्चित कर दी गयी जिसमें कम-से-कम १५४५ करोड़ रुपग्रे के मूल्य 
का स्वर्ण होना चाहिए था। ३१ अक्टूबर, (९५७ ई० को एक अध्यादेश जारी कर [जो आगे 
चलकर २८९३९ए९ 2237 0 [ता ( 5९८00 87९9१४९7६ ) ४०, 957 हो गया] सरक्षित 
कोष की निम्नतम सोमा घटाकर २०० करोड़ रुपये कर दी गयी जिसमें कम-से-कम ११४५ करोड़ 

१- १६४८ हैं० के पृ बिदेशी प्रतिभतियों का अभिप्राय केवल स्टर्शिंग प्रतिभूतियों से था; किन्तु 

इसके बाद हसमें ('शोधन हुआ जिसके अनुसार आजकल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के किसी भी सदस्थन-राष्ट्र 
को मुद्रा तथा प्रतिभूतियों को इसके अन्तर्गत रखा जा सकता हे । 


७०२ भारतीय अथंश'स्त्र 


रुपये का स्वर्ण आवश्यक था । साथ हो इस संशोधन के अनुसार रिजवं बैंक सरकार की अनुमति 
से विदेशी मुद्रा के कोष को बिल्कुल ही समाप्त कर सकता है । 

द्वितीय महायुद्ध काल में देश की पत्र-मुद्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई। युद्ध प्रारम्भ होने 
के समय सितम्बर, १९३९ ई० में कुल १९६ करोड़ रुपये के नोट चलन में थे। युद्ध-समाप्ति के 
बाद सितम्बर, १९४५ ई० में ११४७ करोड़ रुपये के नोट चलन में आ गये, यानी युद्धकाल में 
नोटों की मात्रा में प्रायः ९५१ करोड़ रुपये की वृद्धि हुईै। २६ फरवरी, १९७१ ई० को देश में 
कुल ४१५५५ करोड़ रुपये के नोट चलन में थे । 

द्वितीय महाय॒द्ध एवं भारतीय मुद्रा 
( तांब्ा एपाए९शा०ए तंपांएए ॥॥6 502070 ४४०१७ १४४ ) 

सितम्बर, १९३९ ई० में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्म हुआ। उस समय भारत में स्टलिग- 
विनिमय मान का प्रचलन था | आंतरिक मुद्रा हें पत्र-मुद्रा, चंदी का रुपया एवं अठन्नी हु2 शुद्धता 
के अपरिमित विधि-ग्राह्म थे । विनिमय की दर १ शि० ६ पें० पर लगभग स्थायी रहती थी । युद्ध 
प्रारम्भ होते ही जनता का देश की मुद्रा-प्रणली पर से विश्वास कम होने लगा तथा लोगों ने 
चाँदी के सित्रकों का संग्रह करना आरम्भ कर दिया । जून, १९४० ई० में फ्रांस की हार के बाद 
तो यह प्रवृत्ति और भी बढ़ गयी । इस परिस्थिति का सामना करने के लिए रिजवं वौंक ने सीमित 
मात्रा में रुपया देना आरम्भ कर दिया तथा डिफेन्स ऑफ इण्डिया अधिनियम के अन्तगंत आवश्यकता 
से अधिक रुपया रखना अपराध भी घोषित कर दिया गया । युद्धकाल में २ रुपये के नोट जारी 
किये गये । साथ ही, देश में सिक्कों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने १९४० 
ई० में भारतीय टंकन अधिनियम (70797 (:०॥१९० 4८४) में संशोधन द्वारा रुपये, अठन्नी एवं 
चवन्नी की शुद्धता (४7०0०४५) को टुडे से घटाकर 2 भाग कर दिया । इसके अतिरिक्त अक्टूबर, 
१९४० ई० में सरकार के आदेशानुसार विक्‍्टीरिया के छापे वाले रुपये तथा अठप्तियों का विमुद्री- 
करण कर दिया गया । इसी प्रकार दिसम्बर, १९४१ ई० में एक आदेशानुस।र सप्तम एडवर्ड तथा 
नवम्बर, १९४१ ई० में जाज पंचम के छापेवाले रुपये एवं अठन्रियों को भी बन्द कर दिया गया । 
इन सब प्रयत्नों से धीरे-धीरे सिक्कों के संग्रहीकरण की प्रवृत्ति कम हो गयी । 

द्वितीय महायुद्ध काल में मुद्रा-प्रसार बहुत अधिक हुआ तथा डौंकों के जमा में भी अप्रत्याशित 

वृद्धि हुई। पितम्बर १९३९ ई० में कुल प्राय: १९६ करोड़ रुपये के नोट चलन में थे जो प्ितम्बर 
१६४४ ई० में बढ़कर ११४७ करोड़ रुपये के हो गये अर्थात्‌ युद्धकाल में नोट की मात्रा में प्राय: 
९५१ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। युद्धकाल में साख मुद्रा भी १२६ करोड़ रुपये से बढ़कर ४४४ 
करोड़ रुपगो हो गयी। पत्र-मुद्रा एवं साख-मुद्रा में यह वृद्धि मुख्यतः युद्ध-जनित परिस्थितियों के 
फलस्वरूप ही हुई थी और नोटों का निर्गेमन स्टलिंग जमा के आधार फर किया गया था। 
सितम्बर १९३९ ई- में रिजवं ढौंक के निर्गम विभाग में स्टलिग जमा की रकम ६०५ करोड़ 
रुपये थी जो बढ़कर सितम्बर १९४५ ई०७ में १९४२ करोड़ रुपये हो गयी । 

साम्राज्य डॉल्लर कोष ( एफाजा० 00॥87 70०0 ) :-युद्ध के सफल संचालन के लिए 
१९३९ ई० में ब्रिटिश सरकार ने स्टलिग क्षेत्र के सभी देशों की विदेशी विनियम विधियों का. 
नियन्त्रण अपने हाथ में ले लिया। युद्धकाल में स्टर्लिंग क्षेत्र के किसी भी देश का अमेरिका अथवा 
अन्य देशों के साथ जो व्यापाराधिक्य होता था उसे उसका भुगतान ब्रिटेन अपने स्टलिग के रूप में 
करता था। इस प्रकार इस क्षेत्र का कोई भी देश व्यापाराधिक्य तथा अन्य किसी कारण से जो 


डॉलर प्राप्त करता थः उसे साम्राज्य डॉलर कोष में जमा करके स्टलिंग के रूप में साख प्राप्त 
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कर लिया करता था। इस प्रकार सम्पूर्ण स्टर्लिंग क्षेत्र की विदेशी-विनिमय-सम्बन्धी आय॑ इसी 
सामूहिंक कोष में जमा कर दी जाती थी । इसे साम्राज्य डॉलर कोष का नाम दिया गया ) इस 
कोष का उपयोग सभी सदस्य देश अपनी आवश्यकत।नुसार करते थे। युद्धकाल में भारत भी इस 
कोष का एक प्रमुख सहायक रहा एवं इसने प्रायः ४०५ करोड़ झपने कीमत का डॉलर इस कोष में 
जमा किया तथा २४० करोड़ रुपये कीमत का डॉलर व्यय किया । 
पोंड पावना 
(500]78 299]47:८९5) 

द्वितीय महायुद्ध काल में भारत की मोद्विक व्यवस्था की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता पौंड 
पावने की रकम का जमा होना था । युद्ध के पूर्व भारत पर इ गलेंड का ऋण था, किन्तु युद्धकाल 
में विभिन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप भारत ने न केवल इंगलेंड का पुराना ऋण ही चुका दिया 
वरन्‌ उल्टे भारत की अरबों रुपये वी रक्रम पौंड पावने के रूए में इंगलेंड में जमा ही गयी । पौंड 
पावने की रकम जमा होने के निम्नलिखित तीन कारण थे--(१) भारत ने इंगरूंड के लिए 
युद्धकाल में बहुत-सी सामग्रियाँ प्रदान कीं जिनका मूल्य इसे स्टर्लिंग प्रतिभूतियों के रूप में प्राप्त 
हुआ; (२) भारत सरकार ने इंग्ूँड की सरकार के लिए भारत में भी बहुन-सी रकमें व्यय की 
जिनका भुगतान उसे स्टिंग के रूप में ही प्राप्त हुआ; (३) भारत के अनुकल व्यापार तथा डॉलर 
कोष में जमा की गयी विदेशी विनिमय की रकम के बदले भी इसे स्टलिंग ही प्राप्त हुआ । इस 
प्रकार १९४५-९६ ई० में पौंड-पावते की रकम १७३३ करोड़ रू 4 हो गयी । यह रकम निश्चय 
ही बहुते अधिक थी । इसके फलस्वरूप इंगलूेड भारत का देतदार हो गया । पौंड-पावने की रकम 
भारत के युद्धकालीन त्याग 7वं कष्ट के परिणामस्वरूप ही एकत्र हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने 
आरम्भ में इस रकम को क्रम करने का प्रयत्न किया, किन्तु वह इसमें पृर्णतया असफल रही । 
पॉड-पावने की रकम को घटाने के बिरुद्ध बहुत से तक प्रस्तुत किये जाने लगे। किन्तु ब्रिटिश 
सरकार की दस नीति से भारत में बहुत असन्तोष हुआ और अन्त में दोनों देशों के बीच बहुत से 
समझौते हुए जिनके अनुसार ब्रिटिश सरकार ने पौंड-पावने को रकम को चुकता करने की बात 
तय की । अब तक इसका अधिकांश भाग भारत ने प्राप्त कर लिया है । तथ। यह रक्षम प्राय: 
पमाप्त हो चली है। 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष एवं भारतीय मुद्रा ( [7(श४80४०0व) श०7९(ब7ए क्परा१ 
थाते पाल [परठंथव 0प्०थ८7०० ):--युद्ध काल में ही मित्र-राष्ट्रो ने मुद्रा एवं विदेशी विनिमय- 
सम्बन्धी कठिनाइयों के समाधान के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के निर्माण के प्रश्न पर विचार 
करना प्रारम्भ क्रिया तथा इस उद्दोष्य से ब्रं टनउड़स नामक स्थान में १९४४ ई० में विशेषज्ञों की एक 
बैठक हुईै। इसके फतस्वरूप दो अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण हुआ *--( १) अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्राकोष ([7(श॥30074) 076५ एि्रा१), तथा (२ ) अन्तर्राष्ट्रीय विकास बेक ( [76- 
प्रथांगाब उिब्रयं: 07. रि०००॥ए७ए०४०४ थ्यावे /0०ए९/००४९१६) । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का 
प्रधान उद्द श्य सदस्य-देशों की मुद्रा को विनिमय-दरों में स्थायिश्व प्रदान करना था। भारत 
प्रारम्भ से ही इन संस्थाओं का सदस्य है। इन संस्थाओं की सदस्यता स्वीकार करने से मुद्रा- 
सम्बन्धी नीति में कुछ परिवव्तत की आवश्यकता पड़ी। इससे रुपये का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 
अब डॉलर तथा स्वर्ण के रूप में निश्चित किवा गया है। १९६६ ई० के अवम ल्यब के 
बाद से रुपये का विनिमय-म्‌ लय ० ११८५ ग्राम शुद्ध सोना या १३३२६ सेंट हो गया है । साथ 


(०४ भारतीय अर्थवास्त्र 


ही, इस सदस्यता के फलस्वरूप रिजवं बैंक अब किसी भी विदेशी मुद्रा का क्रय तथा विक्रय कर 
सकता है । इस प्रकार रुपये एवं स्टलिंग का वैधानिक गठबन्धन समाप्त हो गया यद्यपि व्यवहार में 
यह सम्बन्ध भाज भी बना आ रहा है। 

अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्राकोष की सदस्यता स्वीकार करने से रिजव॑ बंक अधिनियम में भी कुछ 
संशोधन की आवश्यकता पड़ी । पहले रिजवं बक नोट जारी करने के लिए ४० प्रतिशत भाग स्वर्ण 
या स्टलिग प्रतिभूतियों के रूप में रखता था । अब यह सभी देशों को मुद्राएं खरीद एवं बेच सकता 
है | साथ ही, नोटों की जमानत के रूप में किसी देश की मुद्रा को रख सकता है, बश्षतें कि वह देश 
अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा-कोष का सदस्य हो । 

१९४७ ई० में देश-विभाजन का प्रभाव भी देश की मुद्रा-प्रणाली पर पड़ा। देश-विभाजन 
के फलस्वरूप भारतीय मुद्रा का भी भारत एवं पाकिस्तान के बीच १३३ के अनुपात में विभाजन 
हुआ । साथ ही, यह व्यवस्था की गयी कि ३० सितम्बर, १९४७ ई० तक भारतीय नोट पाकिस्तान 
में प्रचलित रहेंगे। ३१ मार्च, १९४८ ई० तक रिजवं बक ही पाकिस्तान के लिए भी नोट जारी 
करेगा । (जुलाई, १९४८ ई० को पाकिस्तान के स्टेट बंक की स्थापना हुई और तब भ।रत एवं 
पाकिस्तान की मौद्रिक व्यवस्था विल्कुल अलग-अलग हो गयी । 


रुपये का श्रवमल्यन 
(70९ए8॥प७४07 ०0 ६४6 रिए७९९ ) 

द्वितीय विश्व-युद्ध तथा युद्धोत्तर काल (?0४ ७०7 767०0) में स्टिंग क्षं त्र के सभी देश 
बिशंषत: ब्रिटेन का व्यापारिक संतुलन डॉलर क्षत्र के साथ निरन्तर प्रतिकुल होते जा रहा था । 
इसके फलस्वरूप डॉलर गैप, बढ़ने लगा । १९४६ ई० में यह २२६ करोड़ से बढ़कर १९४७ ई० 
में १०२४ करोड़ पांड हो गया । इससे स्टिंग क्षेत्र में डॉलर का अत्यधिक अभाव (502८५9) 
के लिए स्टरलिण क्षेत्र के प्रायः सभी देश प्‌ जीगत मालों के लिए अमेरिका पर अत्यधिक मात्रा में 
होने लगा । इस प्रतिकल व्यापारिक संतुलन के विभि-त कारण थे । युद्ध के बाद आथिक पुनसं गठन 
के लिए स्टिंग के क्षेत्र के प्रायः सभी देश पू जीगत मालो के आयात के लिए अन्यणिक मात्रा में 
अमेरिका पर निभंर करने लगे थे। द्वितीय युद्धकाल में अमेरिका ने अधिक औद्योगिक कुशलता 
हासिल कर ली थी जिससे संसार के अधिकांश देश अपनी पूर्ति के लिए अमेरिका पर ही आश्रित 
रहने लगे । अतः डॉलर की मांग बढ़ गयी जित्से इसका अभाव होने लगा । युद्ध ने ब्रिटेन की सम्पूर्ण 
आश्िक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया था | इन कठिनाईयों से छुटकारा पाने के लिए इंगलैंड 
ने १८ सितम्बर, १९४९ ई० को अपनी मुद्रा का अवमल्यन घोषित किया । इसके अनुसार पोंड के 
मूल्य को ३०५ प्रतिशत कम कर विया गया जिससे पौंड और डॉलर का अनुपात १ पौंड -+४'४०३ 
डॉलर से घट कर १ पोंड ८: ९"८० डॉलर हो गया । 

भारत का व्यापारिक संतुलन भी डॉलर क्षेत्र के साथ इसी प्रकार प्रतिकूल रहता था। 
आयात एवं निर्यात में भारी असंतुलन था। अतएव स्टलिंग के अवमूल्यन होते ही जब स्टर्लिंग 
क्षेत्र के सभी देशों ने ( पाकिस्तान को छोड़कर ) थोड़े दिनों में ही अपनी-अपनी मुद्रा का 
अवमल्यन घोषित की । भारतीय रुपये का भी स्टर्लिंग के अवमूल्यन के श्ीत्र बाद ही 
क्रवम ल्यन घोषित किया गया। इसके फलस्वरूप रुपये का डॉलर एवं स्वर्ण-म्ल्य ३०१४ 
प्रतिशत घटा दिया अर्थात्‌ १ रुपया » रुपया 5७ ३०१२५ सेंट से घटाकर १ रुपया "२१ धेंट हो 
गया । इस प्रकार अमेरिका से ६ डॉलर की वस्तुओं के आयात के लिए पहले ३ रुपये ५ आने 
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देने पड़ते थे, अब उसी एक डॉलर के लिए ४ रुपये १२ आने देना पड़ने लगा है। रुपये के इस 
अवमूल्यन में भारत ने पांड का ही पूरा-पूरा अनुकरण किया ।' 

१९४९ ई० में भारतीय रुपये फे अवमूल्यन के प्रभाव (26०४ ० फ्ता९ ॥0९एश्वोप8- 
पता ण॑ धार वधतांशा परिपए०९८ 77 4949) +-१९४९ ई० के अवमूल्यन का देश की आधथिक 
व्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा -- 

(४) देश के भुगतान संतुक्तन की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ :--अवमूल्यन के 
फलस्वरूप भारत के व्यापाराधिक्य की प्रतिकूलता में पर्याप्त कमी हुई | यद्यपि यह सुधार 
अस्थायी ही था. फिर भी इसका प्रमुख कारण भारतीय रुपये का अवपूल्यन था। अवमृूल्यन के 
फलस्वरूप डॉलर क्षेत्र की वस्तुओं का भारतीय रुपये के रूप में मूल्य बहुत बढ़ गया । इसके 
विपरीत भारतीय वस्तुएं इस क्षेत्र में सस्ती पड़ने लगीं। इस प्रकार भारत का डॉलर क्षेत्र के 
साथ व्यापाराधिवय, जो १९४९ ई०» में ५३ करोड़ रुपये से प्रतिकूल था, १९५० ई० में १९ 
करोड़ रुपये से भारत के पक्ष में हो गया । 

(४) अवमूल्यन के फल्तस्वरूप देश के मूल्य तल में वृद्धि हुई :--अवमूल्यन के फल- 
स्वरूप प्रारम्भ में कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्य म॑ कमी हुई, किन्तु पुनः मूल्य में बृद्धि आरम्भ हो 
गया । इस प्रकार मूल्य का सामान्य सूचनांक, जो अगस्त, १९५४९ ई० में ३८९'० था, जून, ६९५० 
ई० में ३९५६ हो गया। कोरियन युद्ध के फलस्वरूप तो मूल्य-तल अक्टूबर, १९५० ई० में 
४१३ ४ हो गया । 

() पोंड पावने का मूल्य भी कम हो गया :--अवमूल्यन के बाद भारत ने पौंड- 
पावने का जितना भाग डॉलरक्षेत्र में व्यय किया था उसका मूल्य ३०'५ प्रतिशत से घट गया । 

(९) विदेशी ऋण के भार में वृद्धि ::-भारत ने अमेरिका तथा विश्व बेंक से जो ऋण 
लिया था, उसके भार में भी अवम्‌ल्यन के फलस्वरूप बृद्धि हो गयी । 

(०) अवमूल्यन के फलस्वरूप डालर क्षत्र में निर्यात को प्रोत्साहन मिल्ला तथा 
वहाँ के आयात में कमी हो गयी :--भमे रिकी वस्तुएं भारत में महँगी पड़ने लगीं जिससे भारत 
को यन्त्र तथा खाद्य-सामग्री खरीदने में कठिनाई होने लगी | साथ ही, पाकिस्तान ने भी अपनी 
मुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया था। अतः वहाँ से भी कच्चा जूट तथा कपास आदि मंगाने का 
खचे बढ़ने लगा । 

इस प्रकार अवमृल्यन ने देश की आर्थिक ब्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित किया । इसके 
प्रभावों के मूल्यांकन से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भारत को अवमृल्यन से प्रारम्भ में कुछ लाभ अवश्य 
हुआ, किन्तु दीघंकाल में इससे कोई विद्येष लाभ नहीं हुआ । व्यापारिक संतुलन में स्थायी रूप 
से कोई सुधार नहीं हो सका। निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन अवश्य मिला, किन्तु खाद-संकट 
की स्थितिको दूर करने के लिए बहुत-बड़ी मात्रा में अमे रिका से खाद्यान्न का आयात करना पड़ा । 
पाकिस्तान ने भा अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया जिससे भारत की कठिनाइयाँ ओर भी 
बढ़ गयीं । भारत को पाकिस्तान से कच्चा जूट एवं कपास खरीदने के लिए अब अधिक मूल्य 
चुकाना पड़ता था | इससे दोनों देशों के बीच का व्यापार प्राय: बन्द-सा हो गया। इस प्रकार 
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यह कहा जा सकता है कि अवमूल्यणत का भारतीय आशिक व्यवस्था पर बहुत अच्छा एवं 
स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा | वात्तव में, अवमूल्यन इस प्रकार की समस्या का कोई स्थायी समाधान 
हैं भी नहीं | 

जून, १६६६ ईं० में अवमूल्यन :--पुनः ६ जून, १९६६ ई० को भारत सरकार ने अपनी 
मुद्रा का अवमुल्यन किया । इसकी सविस्तार व्याख्या अगले अध्याय में की गयी है। 

पंचवर्षीय योजनाश्रों में भारतीय मुद्रा 
(१६५१-१६९७१) 

दे १९५१-५२ ई० में भारत के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ प्रारम्भ हुई । 
पंचवर्षाय योजनाओं का देश की मौद्विक व्यवस्था पर तीन प्रकार से प्रभाव पड़ा है--(१) यो ना 
काल में देश में सामान्य मूल्य-तल में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही जिसके परिणामस्वरूप 
भारतीय मुद्रा के आन्तरिक मूल्य में कमी हुई । (२) योजनाकरण का भारतीय मुद्रा की विदेशी 
कक पर भी प्रभाव पड़ा । (३) योजना काल में देश में मुद्रा की कुल पूर्ति में अत्यधिक 
बृद्धि हुई । 

आयोजित विकास की अवधि में देश में मुल्य-तल में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है जो 
निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :-- 


थोक मुल्यों का सूचनांक (१९५२-४३८०१००) 


वर्ष मूल्य-सूचनांक 
१९५५-५६ ९२९५ 
१९६०-६१ १२४९ 
१९६१-६२ १०५१९ 
१९६२-६३ १२७.९ 
मार्च, १९६४ १२९२ 
मार्च, १९६५ १५१५ 
माचे, १९६६ १७२३ 
मा, १९६७ २०२ ९ 
मार्च, १६६८ २०११ 
मां, १९६९ २११९५ 


तालिका से स्पष्ट है कि पंचवर्षीय योजनाकाल में थोक मूल्यों के सूचनांक में अत्यधिक 
वृद्धि हुई है | मूल्य-ठल में यह वृद्धि तृतीय योजना तथा इसके बाद वाले वर्षों में और भी तीब्र हो 
गयी । जैसा कि स्पष्ट है, द्वितीय योजना काल के ४ वर्षो में मूल्यश्तल में केवल ३२९४ प्रतिशत की 
बृद्धि हुई, जबकि तृतीय योजना काल में पाँच वर्षो में मूल्य-तल में ४७*४ प्रतिशत तथा केवल 
१९६६-६७ से एक वर्ष की अवधि में ३०६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। उपभोक्ता वस्तुओं के भूल्य- 
तल में भी योजना काल में इसी प्रकार से वृद्धि हुई। मूल्य-तल में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप 
योजना काल में मारतीय मुद्रा की क्रय-शक्ति में बहुत अधिक कमी हुई । केवल १९६१-६२ की 
तुलना में १ रुपया की क्रय-शक्ति घट कर १९६९-७० में ५८ पैसे हो गयी । मूल्य-तल में वृद्धि, 
यानी भारतीय मुद्रा की क्र--शक्ति में इस कमी का प्रधात कारण पंचवर्षीय योजनाओं में बड़े 
पैमाने पर घाटे की वित्त व्यवस्था (0शीलांध 77«ए८ांगएप् ) की नीति को अपनाने के कारण मुद्रा की 
कुल पूर्ति में अत्यधिक व॒द्धि है । क्‍ 

प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं के काल में घाटे की वित्त-व्यवस्था के रूप में २६०० करोड़ 
इपये की रकम प्राप्त हुईै। इसके अतिरिक्त इस अवधि में विदेशी भुगतान संतुलन के घाटे की पूर्ति 
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के लिए विदेशों से बहुत अधिक रकम ऋण के रूप में भी ली गयी थी । तीनों पंचवर्षीय योजनाओं 


तथा १९६७-६८ एवं १९६६-६७ में भारत के विदेशी व्यापार का कुल घाटा ६४४२ करोड़ रुपये 
था जिसका अन्दाजा निम्नांकित तालिका से लगाया जा सकता है :--- 


(करोड़ रुपये में ) 
आयात तिर्यात व्यापार का घाटा 

प्रथम योजना 
(१९४१-५२ से १९५५-५६) ३६६७ ३०२९ “--+ ४८८ 
द्वितीय योजना 
(१९५६-५७ से १९६०-६१) ४दप८र ३०४६ -“- १८३६ 
तृतीय योजना 
(१९६१-६२ से १९६५-६६) ६१३८ ३८०७ --२३३६१६ 
१९६६-६७ १९१०९ १०८६ “९०४५ 
१९६७-६८ २०४३ १२५५ --+७८८ 

१९५१-५२ से १९६७-६८ तक कुल घाटे की रकम -- ६४५६ 


इसी प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में मुद्रा की कुल पति में भी पर्याप्त मात्रा में 
बद्धि हुई जिसका अन्दाजा निम्नांकित तालिका से लगाया जा सकता है :-- 
जनता के हाथ सम्पूर्ण मुद्रा (करोड़ रुपये में)' 


अन्तिम शुक्रवार को जनता के हाथ मुद्रा की पूर्ति 
(076० 5फ09|/79 शाप (76 ?प८) 
१९५०-०६ २०२०६ 
१९५५-५६ २२१७ ७ 
१९६०-६१ २८६७'६ 
१९६५-६६ ४५२९* ४ 
१९६९-७० ६२८६९ ५ 
१९७०-७१ ७१३६० 
१९७१-७२ ८प०४२*० 


स्पष्ट है कि १९५०-५१ से १९६६-६७ के बीच जनता के पास मुद्रा की कुल पति में 
१४६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है जब कि वस्‍स्तविक राष्ट्रीय आय में इस अवधि में कैक्ल साठ 
प्रतिशत की हो वृद्धि हुई। दूसरे शब्दों में, इस अवधि में मुद्रा की कुल राशि में राष्ट्रीय उत्पादन 
में वृद्धि की तुलना में अधिक व॒द्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप भी मूल्य-तल में अत्यधिक वृद्धि 
हुई । केवल तृतीय योजना काल में (१९६१-६२ से १९६५-६६ के बीच) मुद्रा की पूर्ति में प्रायः 
१६६१ करोड़ रुपये, यानी प्रायः &० प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि योजना काल में वास्तविक 
राष्ट्रीय आय में केवल: १३ प्रतिशत की हो वृद्धि हुई। यही कारण है कि तृतीय योजना काल 
में कीमतों में भारी वृद्धि हुई । कीमतों में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप भारतीय रुपये के आंतरिक 


मूल्य में भारी कमी हो गयी है । 
विशेष अध्ययन-सूची 
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अध्याय ; ४९ 
भारतोय रुपये का श्रवमृल्यन 
(0०९८एशॉपड(ं090 ० पार वघतांछण रिएएु९९) 

अवमुल्यन का श्र ( ४६७॥॥78 ० ॥0९ए8०४४०॥ ) :--किसी देश की मुद्रा के अन्य 
देशों की मुद्राओं के रूप में सरकारी तौर पर मूल्य कम करने को “अवम्‌ल्यन' कहते हैं। ()2५8- 
पिन्दाणा प्रा९॥॥8 6 ॥0एल्याए ० फ्र छाव्यावों एथ्योप्र० 0038 ०0पञ7४४ टप्रापटाटए पा 
०7 »॥ ०र्८ं&] 3०६.) दूसरे शब्दों में, जब कोई देश अपनी मुद्रा के बदले पहले से कम ही दूसरे 
देश की मुद्रा लेने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसे मुद्रा का अवमल्यन कहते हैं। जैसे मान- 
लीजिये भारत का १०० रुपया अमेरिका के ३५ डॉलर के बराबर है। अब यदि किसी कारणवह 
भारत सरकार १०० रुपये की विनिमय-दर अब १० डॉलर निर्धारित कर दे तो इसे हम भारतीय 
रुपये का अवमल्यन (॥00४थप०४०7 ० 6 पाता रिएए०९) कहेंगे । 

अवमल्यन की विभिन्न परिभाषाएँ दी जाती हैं । इनमें से कुछ प्रामाणिक परिभाषाएँ इस 
प्रकार हैं :--डॉ गांगुली के अनुसार “अवमूल्यन का अभिप्राय देश की मुद्रा की बाह्य मूल्य में 
कमी कर देना है । 

इसी प्रकार पाल एनर्जिग के अनुसार “देश की मुद्रा का अन्य देक्ों की मुद्राओं के मूल्य 
के साथ निर्धारित सरकारी समता ( 0 फ्लिक्षं) ९7४४४ ) में कमी करता अवम्‌ल्यन है ।” 
अवमुल्यन के उह्दे श्य ((00]०८४ए४०४ ० 70९ए2५४०४६४०7) :--किनन्‍्तु अब प्रश्न यह है कि 
मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है ? वास्तव में, अवमूल्यन के निम्नांकित उद्देश्य हो 
सकते हैं :-- 

(१) भुगतान संतुलन की प्रतिकूतज्नता को दूर करना :--अवमूल्यन के परिणामस्वरूप 
देशी वस्तुएँ विदेशों में सस्ती हो जाती हैं। इसका कारण स्पष्ट है। अवम्‌ल्‍्यन से देश की मुद्रा 
के सस्ती हो जाने से विदेशी पहले से कम ही मुद्रा देकर अधिक सामान खरीद सकते हैं । इससे 
निर्यात प्रोत्साहित होते हैं जबकि स्वदेश में आयातित माल महँगा हो जाने से आयात निरुत्साहित 
होते हैं। परिणामतः देश का भुगतान असन्तुलन दूर हो जाता है। अधिकांश अवमूल्यन इसी 
उद्देश्य से किये जाते हैं । 

(२) रष्योग-घन्धों को संरक्षण प्रदान करना :--जब किसी देश में राशिपातन की दृष्टि 
से कोई दूसरा देश अपनी सस्ती वस्तुएं भेजकर बहाँ के उद्योग-धन्धों को नष्ट करना चाहता है तो 
इसको देश की मुद्रा के अवम्ल्यव द्वारा रोका जाता है क्योंकि अवमूल्यन के परिणामस्वरूप स्वदेश 
में आयातीत माल महूँगा हो जाता है । 

(३) देश की मुद्रा के आन्तरिक मूल्य को ऊ चा करना :--आन्तररेक मूल्य-स्तर को 
ऊँचा उठाने के लिए भी अवमूल्यन किया जाता है। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देश्षी वस्तुएँ 
विदेशियों के लिए सस्ती हो जाती हैं जिससे वे अधिक मात्रा में वस्तुएँ खरीदने लगते हैं। विदेशों 
में स्वदेशी वस्तुओं की माँग बढ़ जाने के कारण देश के आंतरिक मूल्य तलमें वृद्धि होने लगती है । 
क्‍ (४) अधिमूल्यन को स्थिति में सुधार :--अधिमूल्यन, यानी देशी मुद्रा के बाह्य मूल्य 
के पहले से अधिक होने पर भी अवमूल्यन के द्वारा इसमें सुधार किया जा सकता है । 
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(५) निर्यात व्यापार (57०7५) में अपनी स्थिति को पूव॑वत बनाये रखने के उद्द व्य से 


भी कभी-कभी अवमृल्यन किया जाता है। सारांश यह है कि अवमुल्यन के उपरोक्त कई कारण 
होते हैं । किन्तु इसका सर्वाधिक प्रधान परिणाम निर्यात में वृद्धि तया आयात में कमी है। 


इस प्रकार अवमृल्यन के उपरोक्त सारे उद श्य होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ([708- 
0६५०7 (070९४४7ए प्रणए0) की स्थापना से विश्व में मुद्रा के अवमृल्यन के एक युग का ही 
सभारम्भ होता है। १९४८ से १९६७ के बीच के २० वर्षों में कुल १०९ देशों ने अपनी मुद्रा का 
अवमूल्यन किया । इनमें से २४ देशों ने अपनी मुद्रा में ७५ प्रतिशत तक अवमूल्यन किया तथा ३८ 
देशों में ४० से २५ प्रतिशत के बीच अवमूल्यन किया गया । इस अवधि में अफ्रिका के सबसे 
अधिक ३६ देशों तथा लेटिन अमेरिका के २३ देशों ने अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन किया । इस 
अवधि में स्वयं भारत ने भी दो बार सितम्बर, १९४९ तथा जून, १९६६ में अपने रुपये का 
अवमल्यत किया । 

१६४५६ में भारतीय रुपये का अवमूल्यन (0€एडरीपा।0) ० कापाबा रिप०९९ ॥त 
949) :--१८ सितम्बर, १९४६ को इंगलेड के तत्कालीन वित्त मन्त्री श्री स्टेफोर्ड क्रिप्स (87 
5(209 (४795) ने स्टर्लिंग का डॉलर मूल्य ३०४ प्रतिशत से कम कर दिया । इससे स्टलिंग 
का डॉलर मूल्य एक पौंड ८८४०३ से घटकश २'८ डॉलर ही रह गया । ब्रिटेन का अनुसरण करते 
हुए १७ अन्य राष्ट्रों ने भी अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन ३०५ प्रतिशत कर दिया, कुछ अन्य राष्ट्रों 
ने केवल ५*६ प्रतिशत अवमूल्यन किया तथा पाकिस्तान सहित १२ अन्य राष्ट्रों ने अपनी-अपनी 
मुद्राओं का अवमूल्यत करना आवश्यक नहीं समझा । भारत ने भी १८ सितम्बर, १९४९ को रुपये 
का ३०४ प्रतिशत अवमुल्यन कर दिया | अवमुल्यन के पूत्रं १ रुपया --३०' २२४ सेन्‍्ट था, परन्तु 
अवमूल्यत के पश्चात्‌ १ रुपधा 55 २१ सेन्ट हो गया। इसकी सविस्तार व्याख्या भारतीय मुद्रा 
वाले अध्याय में की गयी है । 

६ जून, १६६६ को भारतीय रुपये का अवमूल्यन (क्‍)2९एरीपथ0०7 एल वातांबा 
रिएए९९ ०0 6.) ]००९, 966 ) :--पुनः भारत सरकार ने देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति 
को सुधारने के लिए ६ जून, १९६६ ई० को भारतीय एहपये का अवमूल्यन किया। इसके अनुसार 
रुपये के बाह्य मुल्य (रप्शागा॥ ए००९) में ३६'५ प्रतिशत को कमी की गयी । अवमूल्यन के 
परिणामस्वरूप भारतीय रुपये एवं अमेरिकन डॉलर की नयी समता-दर ७४५ भारतीय रुपये « १ 
अमेरिकन डॉलर हो गयी । दूसरे शब्दों में, १ भारतीय रुपया अब १३३३३३ अमेरिकन सेट के 
बराबर हो गया । इसके पूर्व इनकी समता-दर ४७६१९ भारतीय रुपये -- १ अमेरिकन डॉलर 
थी। इस प्रकार अवमूल्यन के पश्चात्‌ अब १०० अमेरिकन डॉलर के लिए ७५० भारतीय रुष्ये 
देने पड़ते हैं जबकि इसके पूर्व इसके लिए केवल ४७६१९ रुपये ही देने पड़ते थे । इसी प्रकार पहले 
१२३३ भारतीय रुपये बिटेन के १ पोंड के बराबर होता था, अवमृल्यन के बाद ब्रिटेन का १ 
पौंड -- २१ भारतीय रुपये के बराबर हो गया है । अवमुल्यन के कारण रुपये एवं स्वर्ण के समता 
मूल्य में भी परिवर्तन हुआ है। अवधपुल्यन के परिणामस्वरूप १०० रुपये के समता-मूल्य को 
१८६६ ग्राम स्वर्ण से घटाकर ११८४ ग्राम स्वर्ण कर दिया गया है। इपत प्रकार भारत सरकार 
ने भारतीय रुपये का ३६:४५ प्रतिशत अवमूल्यन किया है। दूसरे शब्दों में, भारतीय मुद्रा के रूप 
में विदेशी मुद्रा का मूल्य अवमूल्यन के परिणामस्वरूप ५७४ प्रतिशत से बढ़ गया है । 

इसके पुूर्र भारत सरकार ने सितम्बर, १९४९ ई० में भी अपनी मुद्रा का ३० ५ प्रतिशत से 
अवमूल्यन किया था जिससे रुपये के विनिमय मूल्य को अमेरिकन डॉलर के हूप में १ रुपया ८ 


७१०. भारतीय अर्थशास्त्र 


३०२२४ सेंट से घटाकर १ रुपया+-+२१ सेंट कर दिया गया था । दूसरे दब्दों में स्वर्ण के रूप 
भारतीय रुपये की समत।-दर को ०२६८६९१ ग्राम शुद्ध स्वर्ण कर दिया गया था । 

इस प्रकार प्रायः १८ वर्षों के बाद भारत ते अपनी मुद्रा का दूधरी बार अवमूल्यन किया 
है। १९६६ ई० में भारतीय रुपये का अवमूल्यन प्रधानत: निर्यात में वद्धि के लिए किया गया । 
निर्यात में वृद्धि का प्रधान कारण यह है कि अवमृल्यन वाले देश की वस्तुएं विदेशों में पहले की 
अपेक्षा सस्ती हो जाती हैं, जिससे विदेशियों को इनके लिए कम ही मूल्य चुकाना पड़ता है। एक 
उदाहरण द्वारा इसे अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। अजरमूल्यन के पूर्व अमेरिका के १०० डॉलर 
द्वारा भारत को ४७६१९ रुपये की बस्तुए प्राप्त हो जाती थीं। अवमृूल्यन के परिणामस्वहूप 
भारतीय मुद्रा का विनिमय मूल्य घट गया है, अतएबव भब १०० डॉलर के द्वारा भारत से ७५० 
रुपये की वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं । इससे स्पष्ट है कि अवमुल्यन से भारतीय वस्तुएं विदेशों 
में सस्ती हो जायंगी। इसके विपरीत अवमूल्यन के परिणामस्वरूप विदेशी वस्तुएं भारत में महंगी 
पड़ने लगती हैं जिससे आयात हृतोत्साहित होता है। उपरोक्त उदाहरण के आधार पर इसे भी 
अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। मानलिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी मशीन की कीमत 
१०० डॉलर है। उसे भारत में आयात के लिए अवमृल्यन के पूर्व ४७६१९ रुपये देने पड़ते थे । 
किन्तु अवमृुल्यन के बाद उसी यन्त्र को भारत में मेंगाने के लिए ७५० रुपये देने पड़ते हैं। इससे 
हा ; कि विद्देशी वस्तुएं अवमूल्यन वाले देश में महँगो हो जाती हैं जिससे आयात हतोत्साहित 
होता है । 

इस प्रकार अवमूल्यन के फलस्वरूप देश को मुद्रा की विनिमय-दर कम हो जाती है, यानी 
इसके विदेशी विनिमय मूल्य में कमी आ जाती है; अतएवं परिणामस्वरूप निर्यात में वृद्धि होती है 
तथा आयात हतोत्ताहित होते हैं । 

भारतीय रुपये के अ्रवमुल्यन के लिए उत्तरदायों परिस्थितियाँ 

((जाएप्र80870683 0९80/78 40 धा९ स्‍06एबलप३॥0॥ 0 (॥6 ॥7097 रिघ०९९) 

अब हम उन परिस्थितियों की व्याख्या करेगे जिनके परिणामस्वरूप १९६६ में भारतीय 
रुपये का अवमूल्यन अनिवायें हो गया । ६ जन, १९६६ ई० को रुपये के अवमृल्यन की घोषणा 
करते हुए भारत के तत्कालीन वित्त मन्त्री श्री सचीन्द्र चौधरी ने बहुत-सारी परिस्थितियों की 
चर्चा की जिनके परिणामस्वरूप अवमूल्यन अनिवायं हो गया था। इनमें निम्नक्षिखित उल्लेख- 
नीय हैं :-- 

१. आंतरिक मूल्य-तज् में वृद्धि के कारण रुपये के आंतरिक मूल्य में भारी 
कसी :--सवं प्रथम तो वर्तमान समय में भारतीय मुद्रा में पिछले दस वर्षों की अपेक्षा बहुत कमी 
आ गयी । भारत में पिछले कुछ वर्षों से मूल्य-तल में निरन्तर वृद्धि हो रही है। १९६६ ई० में 
भारतीय मूल्य-तल में दस वर्ष पहले की अपेक्षा प्रायः ८० प्रतिशत की वृद्धि हो गयी । विश्व के 
अधिकांश देश जिनसे हमलोगों का व्यापारिक सम्बन्ध है, में मुल्य-तल में इस बीच इतनी वृद्धि नहीं 
हुई है | परन्तु रुपये की विदेशी विनिमय दर में १९४९ ई० से कोई परिवतैन नहीं हुआ । अतएबव 
ऐसी स्थिति में विदेशी बाजार में हमलोगों के निर्यात को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है 
जबकि हमें अपनी योजनाओं को कार्यार्वित करने के लिए अधिकाधिक मात्रा में निर्यात की 
आवश्यकता है। निर्यात की इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारत सरकार को बहुत-सारे 
उपायों जैसे निर्यातकों को आर्थिक सहायता, करों में छुट, मायात का हुक आदि अपनाना पड़ा था। 
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किन्तु इन उपायों से भी एक सीमित मात्रा में सफलता मिली थी। साथ ही, ये सारे उपाय 
केवल अल्पकालीन हैं। दीघंकाल तक इन्हें नहीं अपनाया जा सकता । हमारे वित्त मन्त्री के अनु- 
सार ऐसी स्थिति में रुपये के बाह्य मूल्य को कम करने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं रह 
गया था । 

२. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए बड़े पेमाने पर विदेशी सहायता को अवश्य- 
कता:-- इसका दूसरा कारण चतुथ॑ पंचवर्षीय योजन। को कार्यान्वित करने के लिए बड़े पैमाने पर 
विदेशी सहायता की आवश्यकृता बतलाया गया था । वास्तव में, विकास की योजनाओं को कार्यान्वित 
करने के लिए बड़ पैमाने पर विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ती है और पर्याप्त मात्रा में 
निर्यात के अभाव में विदेशी विनिमय के लिए हमें विदेशी सहायता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। 
वित्त मन्‍्त्री के शब्दों में ही, “हमलोगों की विदेशी विनिमय को स्थिति इस प्रकार की है कि पर्याप्त 
मात्रा में विदेशी सहायता के अभाव में आथिक विकास की गति निश्चित रूप से मन्द पड़ जायगी । 
औद्योगिक उत्पादन में १९६५ ई० में केवल ४ प्रतिशत की वृद्धि हुई, कषि का उत्पादन भी भअपे- 
क्षित गति से नहीं बढ़ा । इसे बढ़ाने के लिए विदेशों से खाद एवं उर्वरक के आयात की प्रबल आव- 
इयकता है । विदेशी ऋणों की वापसी के लिए भी हमारी देनदारी बहुत अधिक है । ऐसी स्थिति में 
पर्याप्त मात्रा में विदेशी सहायता के लिए भारतीय मुद्रा का अवमल्यन अनिवायें हो गया। वित्त 
मन्‍्त्री के शब्दों में, “(४ "प्राटब९ते 980, एत0फ छांते 07 0 470 फपली डगगभो]९। &70प् 
ए्यीं। 00. 706९९ फट? 7९वृपां। शाकशा।$ 0 पीर  जरापका0ता 00 ९7306 पर 0 तठेहने जणांफी 0पा 
१6९९एन0060 €८छा0ांट फाफशा।ड इबां$४209, 

३. निर्यात-प्रोत्साहन की विफक्नता :--१९६६ ई० के अवमूल्यन का प्रधान कारण 
सरकार द्वारा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अपनाये गये विभिन्‍न उपायों की विफलता भी 
था । प्रथम योजना के अन्त में ९९७० करोड़ रुपये राष्ट्रीय आय के विरुद्ध हमारा वाबिक निर्यात 
कफ्रेवल ३०६ करोड़ रुपये, यानी निर्यात कुल राष्ट्रीय आय का केवल ६ प्रतिशत था। इसी प्रकार 
द्वितीय योजना में औसत वाषिक निर्यात राष्ट्रीय आय के ४ ६ प्रतिशत तथा तृतीय योजना में ४ ३ 
प्रतिशत था, यानी इसमें सापेक्षिक रूप में निरन्तर ढह्ास हो रहा था । अतः निर्यात में प्रोत्साहन के 
लिए अवमल्यन आवश्यक समझा जाने लगा । 

४७. आयात में निरन्तर वृद्धि :--एक और तो देश के निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हो रही 
थी और दूसरी ओर इसके आयात में इस अवधि में निरन्तर वृद्धि हो रही थी। परिणामस्वरूप 
भुगतान संतुलन की विपक्षता बढ़ती जा रही है। अतएव आयात की हतोत्साहित करने के लिए 
भी अवमूल्यन आवश्यक समझा गया । 

ध. भुगतान-प्त तुलन का निरस्तर विपक्ष में होना ( (+07ग९त 34ए९४८ 4970९ 
० 94ए॥९75) :-- पिछले कुछ वर्षों से भारत का भुगतान संतुलन निरन्तर इसके विपक्ष में रहता 
आ रहा है। व्यापारिक संतुलन की विपक्षता का तात्पर्य यह है कि हमलोग निर्यात की अपेक्षा 
आयात अधिक करते हैं। भारत के व्यापारिक संतुलन में इस विपक्षता के कई कारण हैं, जेसे --- 
भारत से निर्यात की कमी, बड़े प॑माने पर खाद्यान्न तथा यन्त्र एवं अन्य उपकरणों का आयात । 
भुगतान संतुलन की इस विपक्षता को हमें विदेशों को सरकारों, मुद्रा-कोष एवं विश्व बेंक तथा निजी 
व्यक्तियों अथवा प्स्थाओं से ऋण छेकर पूरा करना पड़ता है। इसके फलस्वरूप विदेशी विनिमय 
कोष में निरन्तर कमी होती जा रही है । उदाहरण के लिए, तृतीय योजना के चार वर्षो में भारत 
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के विदेशी विनिमय कोष में ७० करोड़ रुपये की कमी हो गयी । इस बोच अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष 
से भारत के ऋण में भी वृद्धि हुई। तृतीय योजना के प्रारम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की कुल 
बकाया रकम १२७५ करोड़ डॉलर थी। अवम्‌ल्यन के समय में यह बढ़कर ३२९५ करोड़ डॉलर 
हो गयी । 

भुगतान संतुलन की इस निरन्तर विपक्षता का देश के आर्थिक विकास की योजनाओं पर 
प्रतिकल प्रभाव पड़ा है। इसे दूर करने के लिये सरकार द्वारा आयात पर कठोर नियन्त्रण लगाये 
गये तथा निर्यात को कई प्रकार से प्रोत्साहित किया गया । किन्तु इसके बावजूद भुगतान संतुलन 
की विपक्षता निरन्तर बढ़ती ही गयी । अवम्‌ल्यन के द्वारा इस समस्या का भी समाधान किया जा 
सकता है । अवमूल्यन से निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी को आशा की जातो है जिधसे 
संतुलन की विपक्षता की समस्या का समाधान सुगम जान पड़ता है। 

श्रवमल्यन के प्रभाव 
( री९८85 ०0 06एशथेप&४०ा ) 

अब प्रश्न यह है कि क्या अवमूल्यन हमारी वर्तमान भाथिक समस्याओं के समाधान में 
सहायक हो सकता है ? रुपये का अवधृल्यन इसलिये हुआ कि इसके बाह्य मूल्य में बहुत कमी आ 
गयी थी । किन्तु ऐसा क्‍यों हुआ ? इसमें कोई सन्देह नहीं की अवमूल्यन देश की अत्यन्त खराब 
आर्थिक स्थिति का परिणाम है। दूसरे शब्दों में, अवमृूल्यन पिछले १९ वर्षो में देश को आथिक 
व्यवस्था के गलत तरीके से संचालन का परिणाम था। यदि प्रारम्भ से ही देश की आधथिक 
व्यवस्था को उचित रूप में संचालित किया गया होता तो इतने बड़ पेम्ाने पर अवमुल्यन की कोई 
आवश्यकता ही नहीं पड़ती । और, इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतोय रुपये 
के बाह्य मूल्य में कमो इसके आंतरिक मूल्य में कमी का ही परिणाम है । (7]76 [२०९९० 
[080 708 रक्प8 30702; 98९8056 ॥ 40 26409 408 708 एथ)५९ 2८ 077९.) अवमृत्यन 
के द्वारा हम अपनी मुद्रा के बाह्य मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं तथा विदेशी मुद्राओं के साथ 
नयी समता दर की स्थापना की जा सकती है। किन्तु अवमुल्यन के द्वारा रुपये के आंतरिक मूल्य में 
हास को रोका नहीं जा सकता है। दूसरे शब्दों में आन्तरिक अव्यवस्था, जो बाह्य अव्यवस्था का 
प्रधान कारण है, अभी ज्यों:कि-त्यों बनी रहेगी और जब तक आन्तरिक अव्यवस्था को ठोक नहीं 


किया जायगा तबतक इन नये एवं कम मूल्य पर भी रुपये के बाह्य मूल्य को स्थायी नहीं बनाया 
जा सकता । (77४6 68077९5घ७८ वाइसतुप्रप्रप/), तरगंटी 78 ९ पि09९7(8 ८६घ३४९ 07 (0९ 
छाप्शानओ ताउशवपा॥एश97%, छए०परत 3) एउछशअंड ३00 प655 8 त077९500'05९0एं॥97- 
[पा7 ३8 ८07९९४९१, (06 €ऋाशागन एशीप९ ० ९ #+ए9९९ 778ए 70| 96 8207]9९0 ९एशा 2६ 


६06 7९५ ]0५86/ 72९. ) दूसरे शब्दों में, अवमल्यन का उद्द श्य तब तक पूरा नहीं हो सकता 
जबतक कि रुपये के आंतरिक मूल्य, यानी वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में इसकी क्रय-शक्ति सुदृढ़ 
नहीं बनायी जाय । ऐसा जबतक नहीं होगा, तबतक सम्भव है कि अवपृल्यन से उन शक्तियों को 
प्रोत्साहन मिलेगा जिनके द्वारा रुपये की आंतरिक क्रय-शक्ति में और कमी होगी और इस प्रकार देश 
में मुद्रा-स्फीति की शक्तियों को और भी प्रश्नय मिलेगा । इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है : 


“₹0४॥78007 शा 48 ॥& ९200४25 परए06 ० 740070, 7787 &850 ८8७३९ पि।6९7 ॥78- 
(07 9ए एइथाशब78 ए९ण 7चछ96७8 00068 ॥ (6 ९८0707ए प्रा080८९7९० 9ए |07९886 


80003 &00 3७४८९४.” अतः आवश्यकता इस बात की है कि अवमुल्यन के साथ-प्राथ आंतरिक 
अपस्फोतिननक नीति का अनुकरण किया जाय। फ्रांस में अवमृल्यन को सफलता का प्रधान कारण 
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यही था । किन्तु कई कारणों से सरकार के लिए अपस्फीतिजनक नीति का अनुकरण करना कठिन 
है, अतएव अधिकांश देशों में अवमूल्यन के साथ इस नीति का अनुकरण नहीं किया जाता । यही 
कारण है कि बहुत से देशों में अवमूल्यन स्थायों सुधार के रूप में कार्य नहीं कर केवल एक 
अस्थायी उपचार ही सिद्ध हुआ है। भारत में पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति को 


देखने से यह स्पष्ट हो जाता है । 
इससे स्पष्ट है कि अवमूल्यन मुद्रा-स्फीति को समस्या के समाधान में बहुत हृद तक सहायक 


नहीं हो सकता। वास्तव में, अवमूल्यन के परिणामस्वरूप मूल्य-तल में कमी हुई भी नहीं है । 
इसके लिए सरकार को मुद्रा के आंतरिक मुल्य को सुदृढ़ वतानेवाले उपायों का अनुकरण करना 
पड़ेगा जिसके लिए भारत सरकार तथा हमारे वित्त मन्त्री शायद अभी तैयार नहीं हैं । 

अवमृल्यन का निर्यात पर प्रभाव ( जहिट रण त€रबपथां0एा 07 ॥907६ ) सन 
दूसरी बात यह है कि क्‍या अवमूल्यन से भारतीय निर्यात में वृद्धि होगी। निर्यात को मोटे तौर 
पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--पहला परम्परागत निर्यात (ध३१४०09७] ७४9००५७) 
जैसे--कहवा, तिलह्॒न तथा जूट की बनो वस्तुएं इत्यादि । दूसरी श्रणी में नये-नये निर्यातों को 
रखा जा सकता है; जसे बिजली के सामान, सूती वस्त्र, यन्त्र इत्यादि । जहाँ तक परम्परागत 
निर्यात का सम्बन्ध है, इस प्रकार की वस्तुओं का भारत से निर्यात बहुत पहले से ही होता आ रहा 
है, अत: इनके निर्यात के लिए व्यापारिक संगठन पहले से ही काम कर रहा है। इन वस्तुओं के 
निर्यात के सम्बन्ध में भारत की स्थिति पहले से ही अच्छी है; अतएवं केवज इनके उत्पादन में 
बद्धि तथा इनकी लागत में कमी अनिवार्य है जिससे निर्यात बढ़ ने के लिए पर्याप्त मात्रा में इनका 
आधिक्य हो सके । किन्तु इनमें से अधिकांश वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि में पर्याप्त समय लगेगा 
क्योंकि उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादन व्यय में कमी के लिए इन उद्योगों को अपने संभ्ठन में सुधार 
करना होगा जिसमें कुछ समय का लगना अनिवार्ण है। अतएवं परम्परागत वस्तुओं के निर्यात पर 
अवमूल्यन के प्रभावों के अध्ययन वेः लिए इस 'समय के तत्त्व” पर ध्यान देना अनिवार्थ है क्योंकि 
समय व्यतीत होने के साथ-साथ अवमूल्यन का प्रभाव भी धीरे-धीरे घटने लगेगा । साथ हो, सरकार 
द्वारा अवमूल्यन के बाद इस प्रकार की कई वस्तुओं पर निर्यात करों में वृद्धि की गई है। इसका 
भी इनके निर्यात पर प्रतिकल प्रभाव पड़ सकता है । 

जहाँ तक गेर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात का सम्बन्ध है, सरकार इनके निर्यात को 
प्रोत्साहित करने के लिए अवगूल्यन के पहले इन्हें विभिन्न प्रकार को आध्िक सहायता प्रदान 
करती थी । खास-खास उद्योगों को तो निर्यात के लिए सरकार २०० प्रतिशत या इससे भी अधिक 
सहायता प्रदान करती थी । अवमूल्यन के पहचात्‌ इन्हें समाप्त कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में 
अवमूल्यन का इस्र प्रकार के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ गा अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता । किन्तु इनमें से अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन व्यय हमारे देश में अन्य देशों की ढ पेक्षा 
अधिक ऊंचा है। अतएव अब प्रश्त यह है कि क्या भारतीय रुपये के ३६४५ प्रतिशत अबमूल्यन से 
अपने वर्तमान लागत पर ये विदंशी बाजार में सफलतापूबबंक प्रतियोगिता कर सकते हैं। यह 
बिलकुल संदिग्ध है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि ये अपने निर्यात को बढ़ाने में सफल भी 
हो जायें तो इन वस्तुओं की देश में कमी हो जायगी जिससे इनके आंतरिक मूल्य में वृद्धि होगी । 

फिर भी, अवमृल्यन के परिणामस्वरूप देश के कुल निर्यात में बृद्धि अवश्य हुई है । अव- 
मूल्यन के पूं, तृतीय योजना के पाँच वर्षों में निर्यात का वार्षिक औसत ७६२ करोड़ रुपये था, 
जबकि १९६६-६७ तथा १९६७-६७ में वार्षिक निर्यात क्रमश: १०७९ करोड़ रुपये तथा १२५५ 
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करोड़ रुपये था। किन्तु निर्यात में यह वृद्धि आयात में वृद्धि के द्वारा समाप्त ही गयी और 
परिणामस्वरूप व्यापार के घाटे में इस अवधि में और बहुत अधिक भी वृद्धि हुई । 


अवमूल्यन का आयात पर प्रभाव ( जिहिटा ० तलएब्ीपनाएा ०ा [9907 08 ) १० 
जहाँ तक आयात पर अवमुल्यन के प्रभाव का प्रश्न है, भारतीय रुपये ३६*५ प्रतिशत अवमृल्यन 
से आयात के मूल्य में ५७:५% की वृद्धि हो गयी । इसका तात्पयं यह है कि यदि १९६६-६७ ई० 
में आयात को १९६५-६६ ई० के स्तर (१३५० करोड़ रुपये) पर भी रखा जाय तो इसके 
मूल्य में रुपये के रूप में प्रायः ७७६ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी । दूसरे शब्दों में, १९६५-६६ ई० 
के बराबर आयात, यानी १९६६-६७ में भी १३५० करोड़ रुपये मूल्य के आयात के लिए 
भारत को २१२६ करोड़ रुपये व्यय करना पड़ंगा। वास्तव में, १९६६-६७ तथा १९६८-६९ ई० 
में आयात क्रमश: २०७८ करोड़ रुपये तथा १९०९ करोड़ हुआ । ऐसी स्थिति में आयात के समान 
प्रयोग करनेवाले उद्योगों का उत्पादन व्यय बढ़ जायगा जिससे इनकी वस्तुओं के मूल्य में भी वृद्धि 
होगी । आयात को जानेवाली कुछ वस्तुओं पर सरकार ने अवमूल्यन के बाद आयात करों में कुछ 
छुट दी है। उदाहरण के लिए यन्त्रों के आयात पर से आयात करों को ४५ प्रतिशत से घटाकर 
२७३१ प्रतिशत कर दिया गया है) किन्तु इस प्रकार को छूट का प्रभाव बिलकुल नगण्य है क्योंकि 
इस घटी हुई दर पर भी आयात के बढ़े हुए खर्च के कारण छुट की रक्रम प्राय: वही रह जायगी । 
अवमूल्यन के बाद सरकार अपनी आयात नीति को भी अधिक उदार बना रही है । सरकार का 
उह श्य आवश्यक उद्योगों के लिए कच्चे पदार्थ तथा मशीन आदि के आयात को अधिक उदार 
बनाना है। इससे इन उद्योगों के विकास को अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा । साथ हो, अवमूल्यन के 
परिणामस्वरूप खाद्यान्न एवं खाद के आयात-मूल्य में जिस हृद तक वृद्धि होगी उस हृद तक सरकार 
इन्हें आथिक सहायता प्रदान करेगी जिससे विक्रय मुल्य में भी वद्धि नहीं होने पाय । वास्तव में, 
अवमूल्यन के पश्चात्‌ आयात में कमी अवश्य हुई है जो अगले पृष्ठ की तालिका से स्पष्ट है। 
१९६८-६९ तथा १९६९-७० ० में आयात में कमी अवश्य हुई है, किन्तु भायात में यह कमी 
मुख्यतः खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि कं कारण इनके आयात में कमी से हुई है । 

आन्तरिक मृल्य-तक्ष पर प्रभाव ( 28९८६ ० 67० शव्ं००४ ) :--अन्त में हमें 
यह देखना है कि अवमुल्यन का आंतरिक मसृल्य-तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा । अवमल्यन के समर्थकों 
का कहना है कि अवसूल्यन मूल्य-तल को स्थायी बनाता है और कभी-कभी इसमें कमी भी लाता 
है। किन्तु वास्तव में इस प्रकार का तक तथ्यहोन जान पड़ता है। जेसा कि हम देख चुके हैं कि 
अवमूल्यन का प्रधान उ््दं श्य निर्यात को प्रोत्साहित तथा आयात को हतोत्साहित करना है। 
निर्यात में वृद्धि से निर्यात की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है भौर मूल्य में यह वृद्धि केवल 
निर्यात तक ही सीमित नहीं रहकर देश के उपभोक्‍ता उद्योगों को भी प्रभावित करतों है। साथ 
ही, निर्यात की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि से इसके कच्चे पदार्था तथा मजदूरी की दर में भी वृद्धि 
होगी और इस प्रकार इनके मूल्य में वृद्धि का प्रभाव धीरे-धीरे सम्पुर्ण अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने 
लगता है। इसी प्रकार आयात के महँगा हो जाने के कारण आयात की जाने वाली वस्तुओं तथा 
इनकी स्थानापन्न वरतुओं के मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। जिन उद्योगों में आयात किये गये यन्त्रों 
अथवा कच्चे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, उनका उत्पादन व्यय भी बढ़ जायगा जिससे इनके 
द्वारा निर्मित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होगी । मूल्य-वुद्धि को मात्रा किसी वस्तु विशेष के उत्पादन 
में आयात की गयी वस्तुओं के महत्त्व पर निर्भर करती है। और इस प्रकार इन वस्तुओं के मूल्य 
में वृद्धि का प्रभाव धीरे-घीरे सम्पूर्ण अथे-व्यवस्था पर पड़ेगा । 


भारतीय रुपये का अवमृल्यन ७१५ 


किस्तु अवमूल्यन के परिणामप्वरूप मूल्य-तल में इस वृद्धि को सरकार उचित आधथिक, 
मौद्रिक तथा प्रशासनिक उपायों द्वारा रोक सकती है। भारत सरकार भी इस सम्बन्ध में जागरूक 
है तथा मूल्य-तल में वृद्धि को रोकने के लिए बहुन सारे उपाय अपनाये जा रहे हैं, जैसे . खाद्यान्न 
एवं खाद जीसे आधारभूत आयातों पर आथिक सहायता देना, आवश्यक वस्तुओं के सूल्य पर 
नियन्त्रण तथा इनके वितरण क्री व्यवस्था के लिए सरकारी दूकानें एवं सहकारी भंडारों की स्थापना 
और उदार आयात नीति का अनुकरण इत्यादि । किन्तु इन उपायों का भूल्य-तल पर अनुकल 
प्रभाव नहीं पड़ा है। साथ ही, यह बहुत कुछ मौनसून को प्रकृति तथा घाटे की वित्त-व्यवस्था की 
मात्रा पर निर्भर करता है। यदि मौनसून की प्रकृति अच्छी रही तथा कृषि की उपज पर्याप्त मात्रा 
में हुई एवं सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था को एक सीमा के अन्तर्गंत रखने से समर्थ हुई तो इससे 
मूल्य-तल में वद्धि की प्रवृत्ति अवश्य ही रुक्रेगी । 
किन्तु अवमृल्यन का देश की आशिक व्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा है इससे निर्यात 
में अपेक्षित वद्धि नहीं हुई। दूसरी ओर आवश्यक वस्तुओं के आयात में भी अत्यधिक वद्धि हुई । 
दूसरे शब्दों में, इससे अवमूल्यन के बाद के वर्षा में भी व्यापार के घाटे में अत्यधिक वृद्धि 
हुई है जो निम्नांकित ताक्षिका से स्पष्ट है-- 
१६४०-४१ से १६६६-७० ई० के बीच भारत का व्यापारिक प्तंतुलन 
( करोड़ रुपये में ) 
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४९६८-६९ तक व्यापार के घाटे में कोई कमो नहीं दिवाई दी है किन्तु १९६९-७० में इसमें बड़े 
पैमाने घर कमी हुई जेसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है । 
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अध्याय ; ४३ 
भारतीय बेकिंग व्यवस्था का विकास. 
( 0०ए९0०फप्रध्या ए फ6 वातींबय उक्मांधा।ड़ 59380थ7॥ ) 

प्रथम महायुद्ध तक बेकिंग व्यवस्था का विकास :--आधुनिक आशिक व्यवस्था में 
ढौंकों का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। ढौंक हमारी आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न प्रकार से सहायता 
प्रदान करते हैं। उत्पादन, विक्रय, आन्‍्तरिक एवं विदेशी व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में ये अनेक 
प्रकार से सहायक होते हैं। इ गल्ंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकत्ित देशों में ढौंकों का 
जमा ९० प्रतिशत तक मुद्रा का काय करता है । 

अंगरेजों के भारत आगमन के सदियों पु भारत में बोंकिग का कार्य देशी महाजन तथा 
साहकारों द्वारा किया जाता था। ये महाजन एवं साहुकार जनता का जमा ग्रहण करते, उन्हें 
उधार देते तथा देश के व्यापार में विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करते थे । किन्तु अंगरेजों के 
भारत आगमन के पश्चात्‌ भारतीय डॉंकिग व्यवस्था का ह्वास प्रारम्भ हो गया। अंगरेजों ने देशी 
डौंकिग प्रणाली का उपयोग नहीं किया तथा इसके बदले स्थान-स्थान पर एजेन्सी गृहों (७४९०७०५ 
90०४९$) की स्थापना को प्रोत्साहित करने लगे । इन एजेन्सी ग्रहों में कम्पनी के कर्मचारियों को 
पूजी जमा रहती थी। बाद में इन्होंने जनता से भी जमा प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया। 
किन्तु, १८१३ ई० में कम्पनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया जिससे इन एजेन्सी गृहों के 
व्यापार को बहुत बड़ा धक्का लगा | साथ ही, इन्होंने सट्टेबाजी में भी हाथ बटाना प्रारप्म कर 
दिया था जिपसे १८३०-३१ ई० तक अधिकांश एजेनस्सी गृह फेल कर गये । इनमें से कु द्व अच्छी 
आशिक स्थिति वाले गृहों ने अत्तीमित देय की मिश्रित पूजी वाले >ेंकों की स्थापना की थी । इन 
ढोंकों में से कुछ ने पत्र-मुद्रा चलाने का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया था, किन्तु १८३१-३२ ई० में 
ये सब भी फेल कर गये । तब से लेकर १८८० ई० तक देश में बौंकिंग व्यवस्था का विकास बड़ा 
ही मन्द रहा । 

कम्पनी की आज्ञा के अनुसार १८०६ ई० में कलकत्ता में, १८४० ई० में इम्बई में तथा 
१८४३ ई० में मद्रास में एक-एक प्र सीडेसी ढोंक की स्थापना की गयी । कम्पनी ने इन तीनों झौंकों में 
अपनी पू जी लगायी । इन शेंकों को पतन्र-मुद्रा जारी करने का भी अधिकार दिया गया । १८६२ ई० 
तक इन प्रसीडेंसी बोंकों ने नोट जारी करने का काये किया । इसके बाद सरकार ने पत्र मुद्रा 
जारी करने का काये स्वयं अपने हाथ में ले लिया। १८७६ ई० में प्रंसी्डेसी ढौंक अधिनियम 
पारित होने के बाद सरकार ने इन ढोंकों से अपना सम्बन्ध बिच्छेद कर लिया । ये ढौंक १९२० ई० 


तक सफलतापूर्वक कार्य करते रहे । उसी वर्ष इन तीनों गेंकों को मिलाकर इम्पीरियल बोंक ऑफ 
इण्डिया की स्थापना हुई। 


१८८० ई० के बाद भारत में तीव्र गति से ढौंकों का विकास प्रारम्भ हुआ तथा देश में 
बहुत-से बैंकों की स्थापना हुई | इनमें से अधिकांश ढोंकर यूरोपियन पूजी एवं व्यवस्था के अन्तर्गत 
स्थापित किये गये थे । अवब कमर्शियल बेंक भारतीय पूजी एवं व्यवस्था द्वारा स्थापित सर्व प्रथम 
बैंक था। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, दि बैंक ऑफ बह़ौदा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, 
इलाहाबाद बैंक आदि बंकों की स्थापना हुई। आज भी ये भारत के मुख्य बैंक हैं। इनके अतिरिक्त 


भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का विकास ७६७ 


बहुत से छोटे-छोटे बेकों की भी स्थापना हुई, जिनकी संख्या १९१३ ई० तक ५६० हो गयी थी । 
बैंकों के इस अनियोजित विकास के परिणामस्वरूप भारतीय बेंकों को बहुत सारी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा । फलत:, १९१३-१७ ई० के बीच ८७ बेक फेल कर गये । 

१९१३-१७ ई० का बेंकिंग संकट (उत्गोतए (पंध्ं$ ० 93-]7) :--सन्‌ १९१३« 
१७ ई० के बीच का समय भारतीय बैंकों के लिए संकट का काल था । इस संकठ के कई महत्त्व- 
पूर्ण कारण थे-(१) १९०५ ई० के बाद बेकों की स्थापना द्रतगति से प्रारम्भ हुई जिसका भार- 
तीय बैंकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा । (२) नये-नये बेंक युद्धकालीन परिस्थितियों का सामना 
नहीं कर सके तथा युद्धजनित परिस्थितियों के स्वयं शिकार हो गये । (३) युद्धकाल में सरकार 
ने बहुत बड़ी मात्रा में बाजार से धन लेना प्रारम्भकर दिया जिससे मुद्रा-बाजार में धन का अभाव 
हो गया । (४) भारतीय मुद्रा एवं साख-प्रणाली में लोच का अभाव भी इसका एक प्रमुख कारण 
था। भारत में साख-व्यवस्था का अभी पूर्णह्पेण विकाप्त नहीं हुआ था । इससे बैंकों को 
आवश्यकता पड़ने पर सहायता नहीं मिल सकी । (५) देश में एक केन्द्रीय बैंक का अभाव था। 
देश की बेकिंग व्यवस्था के सफन्र-संचालन के लिए एक केन्द्रीय बंक की आवश्यकता होती है जो 
पथ-प्रदर्शक का काम करता है। किन्तु, भारत में उस समय ऐसी संस्था का प्राय: अभाव था। इन 
सब कारणों से १९१३,ई० से ब किंग संकट का काल प्रारम्भ हुआ सर्वप्रथम दि पिपुल्स वैंक ऑफ 
इण्डिया १९१३ ई० में इस संकट का शिकार हुआ । १९१७-१८ ई० तक यह संकट का काल 
रहा जिसमें कुल 5७ बैंक फल कर गये । 

बैंकों के फेल होने के कारण ((४8५४९४ ० 847-4]४7८$) :--इस संकट के काल में 
बैंकों के फेल होने के बहुत-से कारण थे जिनमें से कुछ का सम्बन्ध तो उस समय की परिस्थितियों 
से था तथा कुछ का सम्बन्ध देश की बं किंग व्यवस्था के दोषों से था जिनमें-ले आज भी बहुत-से 
वतंमान हैं । संक्षेप में, भारत में बैंकों के फेल होने के निम्नांकित प्रमुख कारण थे :-- 

(१) सुयोग्य बेंक-संचालकों का अभाव 3-देश में बैंकों की स्थापना को १९०४ ई० 
के स्वदेशी आन्दोलन से बट़त अधिक प्रोत्साहन मिला तथा बहुत बड़ी संझ्या में बेंकों की स्थापना 
की जाने लगी । किन्तु इन बैंको के लिए सुयोग्य संचालकों का अभाव था। सुयोग्य संचालकों के 


अभाव में इन बैंकों को तरह-तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनकी कार्यवाही बैंकिंग 
के सिद्धान्तों के आधार पर नहीं होती थी । परिणामस्वरूप बहुत से बेक फेल कर गये । 


(२) ब्याज की दर का अधिक होना :--बैंकों के पास परिदत्त पूजी का अभाव था, 
अतएव वे अपने कार्य-संचालन के लिए ऊंची ब्याज की दर पर जमा ग्रहण करते थे । कभी-कभी 
तो ऋण लेने तथा देने की दरों में बहुत कम अन्तर होता था। इस प्रकार अपने पास समुचित 
नगद जमा ((४४४॥ !२९८४९८:५९) रखे वर्गर ही बैंकों ने जमाक्ररत्ता के धनों को दोघेकाल के लिए उधार 
देना प्रारम्भ कर दिया। कभी-कभो तो ये अपनी पूंजी ऐसे कार्यों में लगाते थे जिसका वापस 
सम्भव नहीं जान पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में बेकों का फल होना अति स्वाभाविक था । 


(३) स्ट्टबाजी में घन का विनियोग :--बहुत से बैंकों ने अपने धन का सट्ट बाजी में 
विनियोग करना प्रारम्भ कर दिया था | इससे इन्हें बहुत अधिक क्षति उठानी पड़ी । बैंक इस 
बात को बहुत गुप्त रखते थे । 

(४) बैक के साधनों का निजी कार्यों में उपयोग :-कुछ बैंकों के संचालकों ने बैकों 
के धन को अपने निजी कार्यों में भो लगाना प्रारम्भ कर दिया जिप्षसे संकटकाल में अधिकांश बैंक 
दट गये । 


७१८ भारतीय अरथैशास्त्र 


(५) नकद कोष (09४ 7०४७7४८) का कम अनुपात :-भारत में बैंक प्रारम्भ से ही 
अपने कुल जमा का एक बहुत छोटा भाग नकद कोष के रूप में रखते थे । क्रत: ग्राहकों की मांग 
बढ़ जाने पर इसे पूरा करना इस प्रक्कार के बैंकों के लिए बहुत-ही कठिन हो जाता था जिससे 
बेंक आर्थिक संकट में फॉस जाते थे । 

(६) केन्द्रोय बेंक का अभाव :--देश की बे किंग व्यवस्था के समुचित नियन्त्रण के लिए 
कैन्द्रीय बेंक की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु भारत में १९३५ ई० में रिजवं बैंक की स्थापना 
के पूर्व इस प्रकार के केन्द्रीय बैंक का सवंधा अभाव था । अतः उचित पथ-प्रदर्शन एवं निर्देशन 
के अभाव में बकों का अत्यधिक मात्रा में फेत होता बिल्कुल स्वाभाविक ही था। साथ ही, १९१३ 
ई० तक देश में बेकों के लिए कोई विधान नहीं था जिससे प्रायः सभी बैंक स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य 
करते थे । 


टोनों महायुद्धों के बीच वाले समय में बेंकों का विकास 
(70०एशे०फुणरता ० छिबगा 8 77 प6 7(0-५४४7 ऐश7००) 


2९१३ ई० से १९१७ ई० के बीच बेकिंग संकट के फलस्वरूप जनता का बैंकों पर से 
विश्वास धीरे-धीरे कम होने लगा। प्रथम महायुद्ध काल के प्रारम्भ में यह कठिनाई बहुत बढ़ गयी 
थी, किन्तु युद्ध के अन्तिम भाग में धीरे-धीरे परिस्थिति में सुधार होने लगा । युद्ध-काल में मुद्रा- 
स्फीति के कारण जनता के पास अत्यधिक मात्रा में धत आया जिससे बैंकों के जमा में वृद्धि होने 
लगी तथा बैंकों का टूटना भी कम हो गया। स्थान-स्थान भर नये-नये बैंकों की भी स्थापना हुई। 
१९२० ई० में तीनों प्रंसीडेन्सी बंकों को मिलाकर एक इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया ([7रएश7 
827 ० 79) की स्थापना हुई । इस बेक ने देश की बे किंग व्यवस्था के विकास में महत्त्व- 
पूर्ण योगदान दिया । १९२२ ई० में पुनः मुद्रा-स्फीति तथा आर्थिक मन्दी के कारण बैंकों के समक्ष 
संकट उपस्थित हो गया । यह संकट १९२९-३० ई० की मन्दी में और भी गम्भीर हो गया तथा 
१९३६ ई० तक चलता रहा। १९२९-३६ ई० के बीच में देश में कुल ४८१ बैंक फेल कर गये 
जिनमें से ९८ पंजाब में, ६४ उत्तर-प्रदेश में तथा ५७ बम्बई में थे । १९३० ई० में केन्द्रीय बे किंग 
जाँच-पमिति (000५4) उिब्णोंगड शिवृपां7ए (०0घआा7(४) की नियुक्ति हुई जिसका उदृश्य 
देश की बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक सुझाव देना था । इस समिति ने इस सम्बन्ध 
में बहुत से सुझाव दिये जिनमें निम्नलिखित दो प्रमुक्ष थे--( १) देश में एक केन्द्रीय बेंक की 
स्थापना की जाय, तथा (२) बेकिंग व्यवस्था के समुचित विकास के लिए एक बैंकिंग विधान 
बताया जाय । सरकार समिति की सिफा रिक्षों को धक्ीघ्र कार्यान्वित नहीं कर सकी, फिर भी 
१९३४ ६० में एक रिजवं बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम प्रारित हुआ जिसके अनुसार १९३५ ई० 
में रिजव॑ बैक ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई । देश की बैंकिंग व्यवस्था के इतिहास में इस बैंक 
की स्थापना का बड़ा ही म हत््वपूण स्थान है। साथ ही, १९३६ ई० में बैंकिंग कम्पनियों पर 
नियन्त्रण रखने के लिए भारतीय कम्पनी सधिनियत्र ([70४80 (/077907768 2८१) में भी आवश्यक 
संशोधन किया गया । 

... इस काल में देश की बैंकिंग व्यवस्था का व्यवेस्थित तरीके से विकास हुआ। एक ओर तो 
बम्बई, मद्रास, उत्तर-प्रदेश, पंजाब तथा बंगाल में बैंकों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई तो दूसरी 
ओर असम, उड़ोध्षा, बिहार तथा मध्य-प्रदेश आदि प्रान्तों में बेकिंग की सुविधाओं में कोई वद्धि 
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नहीं हुई। इन प्रान्तों में बैंकों की शाखाओं का भी अभाव था। शाखा स्थापित करते सयय बैंक 
बहुधा इम्पीरियल बैंक की ही नकल करते थे। अत: बेंकों की शाखाएँ मुख्यतः: बड़े-बड़े नगरों में 
ही स्थापित की गयीं जिससे देश के अधिकांश भाग में बे किंग की सुविधाओं का पर्यात विकास नहीं 
हो पाया | बेकिंग के इस अव्यवस्थित विक्रास के फलस्वरूप बेकों के जमा में भी केन्द्रीयकरण की 
प्रवत्ति दीख पड़ने लगी । १९२२ से १९३९ ई० के बीच बैंकों की जमा राशि ७० करोड़ रुपये से 
बढ़कर ११० करोड़ रुपये हो गयी जिसका ८३ प्रतिशत भाग दृम्पीरियल बैंक तथा अन्य सात 
प्रमल्च बंकों के पास था । 


द्वितीय महायुद्ध काल में बेकिंग व्यवस्था :--ट्वितीय महायुद्ध का देश की बैंकिंग व्य- 
वस्था पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ा । एक ओर तो पुराने बेकों ने उन्नति की और दूसरी ओर 
नये-नये बकों की स्थापना भी हुई। युद्ध काल में मद्रा-स्फीति के फलस्वरूप बैंकों के जमा में 
महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई | बैंकों का कुल जमा १९३९ ई० में २५९४४ करोड़ रुपये से बड़कर १९४४- 
४५ ई० में १०९७ करोड़ रुपये हो गया । युद्ध-काल में बैंकों की संख्या में भी आइचयं जनक वृद्धि 
हुई । १९४६ ई० तक अनुचित बैंकों (500९१००१ 89765) की संख्या बढ़कर ९३ तथा इनके 
कार्यालयों की संख्या बढ़कर ३१०६ हो गयी । युद्ध-काल में ढोंकों की आय में भी पर्याप्त वृद्धि 
हुई। किन्तु युद्ध के पूवं की तरह इस काल में भी बैंकों का प्रप्तार बिना किसी पूर्व निश्चित 
योजना के ही हुआ था, अतः युद्ध-काल में भी थेंकों के असंतुलित विकास की प्रकृति को विशेष 
बल मिला । साथ ही, बौंकों का प्रस्तार इतनी तेजी के साथ हुआ कि योग्य, अनुभवी एवं कुशल 
प्रबन्धकों तथा कम चारियों का अभाव होने लगा । देश की ढोंकिंग व्यवस्था पर इसका भी बड़ा ही 
बुरा प्रभाव पड़ा । 

युद्ध के बाद १९४७ ई० में देश को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ-साथ 
देश-विभाजन भी हुआ जिसका प्रभाव पंजाब एवं बंगाल के #कों पर बहुत बुरा पड़ा । देश में 
उत्पादन कम हो गया, आयात-निर्यात घट गये तथा बहुत बड़े पैमाने पर जान-माल का भी विनाश 
हुआ । इसका देश के ढौंक पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा जिसके परिणामस्वरूप केवल १९४७ ई० 
में ३० बैंक फेल कर गये । 

भारतीय बेंक की बतमान स्थिति ([76867 90थं007 0 फ्रै्मांप वा गाता ) नी 
१९६७ ई० में भारत में अनुसूबित बैंकों (520677]-0 8275) की संख्या ७३ थी, जबक्ी इनकी 
संख्या १९५०-५१ में ६३ थी। १९६७ में इनकी कूल शाखाएँ ६८१६ थीं। साथ ही असूचित 
बैंकों (१२०४-४८॥९०परो९त 88778) की संख्या १९५६ ई० में ३५४ से घटकर १९६८ ई० में 
२५८ हो गयी । इस अवधि में बैंकों का सम्मिश्रण (688०7200॥ ०र[ः 8975) ही इनकी 
संख्या में इस कमी का प्रधान कारण था। १९६६-६७ ई० में अनुसूचित बैंकों का कुल जमा 
(70५8॥ १९००५ ७ ) ३४२४ ७ करोड़ रुपया था जिसमें मांग जमा १९४६'१ करोड़ रुपये तथा 
सावधि जमा १७७५८ करोड़ रुपये था । 


गैडगिल समिति के अनुसार देश के कुल बढैंक जमा का प्रायः एक-तिहाई भाग कलकत्ता 
तथा बम्बई दो-नगरों से प्राप्त होता है तथा आधा से अधिक ढोंक साख इन्हीं दो नगरों में प्रदान 
किया जाता है । प्रति व्यक्ति औसत जमा सम्पूर्ण देश के लिए ८७ रुपये है। यह औसत सबसे 
अधिक २०० रुपये चंडीगढ़ में तथा सबसे कम लगभग १३ रुपये उड़ीसा में है । 


७२० भारतीय अथंशास्त्र 
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आजकल भारतीय डौंकिंग व्यवस्था में अनेकों दोष पाये जाते हैं जिनमें से निम्नलिखित 
प्रमुख हैं--(१) देश में टेकिग कम्पनियों को संख्या अत्यधिक है। अत्यधिक संख्या में होने के 
कारण अधिकांश कम्पनियों का आकार बहुत ही छोटा होता है। (२) बैंकों के व्यापार के तरीकों 
में भी विभिन्‍नताएं पायी जाती हैं। भिन्न-भिन्न ढोंक विभिन्न तरीकों का अनुप्तरण करते हैं जिससे 
इनका समृचित विक्रास नहीं हो पाता (३) अचल सम्पत्ति के आधार पर भारतीय बौॉंक अत्यधिक 
कर देते हैं जिससे इसे वसूलने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। कभी-कभी तो ये अपर्याप्त जमा- 
नत पर भी कजं दे दते हैं। (४) शाखाओं को स्थापना में भी बैंक बहुधा अनियोजित ढंग से कार्य 
क्रते हैं। शाखाओं की स्थापना में आथिक लाभों के बजाय प्रतियोगिता को ही प्राथमिकता दी 
जाती है। (५) बैंकों का दोषपूर्ण प्रबन्ध भी भारतीय दवेंकिंग व्यवस्था का एक प्रमुख दोष है। 
भारत में ढौंकों के संचालन एवं प्रबन्ध के लिए सुयोग्य व्यक्तियों का अभाव है। बेंकों का कुछ 
व्यापार से अनु वि। सम्बन्ध भी रहता है जिसका प्रभाव भी डोौंकों पर बहुधा बुरा पड़ता है। (६) 
इनके अतिरिक्त भारतीय बेंक बहुधा झूठे आंकर्ड देकर अपनी वास्तविक स्थिति को छुपाने का 
प्रयत्न करते हैं । 

रिजवं केंक द्वारा भारतीय डोंकों की स्थिति के सम्बन्ध में समय-समय पर जाँच की गयी 
है तथा इनके दोषों को दूर करने के लिए सुझाव दिये गये हैं । इनमें से कुछ प्रमुख सुझाव इस 
प्रकार हैं :-- 

(?) बेंकों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में सुझाव :--भारतीय बेंकों को बहुधा सुयोग्य एवं 
कुशल संचालकों की सेवाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं जिससे इनकी कार्यवाही में विभिन्न प्रकार के 
दोष आ जाते हैं । बैंकिंग व्यवस्या के समुचित विकास के लिए #ोंकों का प्रबन्ध कुशल एवं योग्य 
व्यक्तियों के हाथ में होता चाहिए। अतः रिजव डोंक ने कमंचारियों के प्रशिक्षण एवं उनकी 
नियुक्ति में सावधानी तथा उनकी कायं-प्रणाली में सुधार की सिफारिश की है । 

(२) विनियोग-नोति के सम्बन्ध सें सुझाव :--प्रायः ऐसा देखा जाता है कि भारतीय 
ढेंक अपने घत का विनिवाग सरकारी प्रतिभूतियों में बहुत कम्त करते हैं। असूचित ढोंक (र०४- 
5०९८१प्रांट्त छेा८3) के साथ तो यह बात विशेष तोर से पायी जाती है। जाँच से यह पता 
चलता है कि १३३ बेंक़ों ने या यो सरकारी प्रतिभूतियों में अपना धन बिलकुल ही नहीं लगाया है 
अथवा लगाया भी है तो यह उनके कुल जमा का प्राय: १ प्रतिशत भाग से भी कम ये हैंक 
बहुधा ऐसी कम्पनियों के शेयर में अपने घन का विनियोग करते हैं जिनमें इनके संचालकों का हित 
रहता है | इस प्रकार की प्रवृत्ति निगप्चय ही दोषपूर्ण है । अतः इसमें सुधार आवश्यक है । इसलिए 
रिजवं बैंक ने यह सुझाव दिया कि शेंकों को अपने धन का अधिकांश भाग सरकारी प्रतिभ्रूत्तियों में 
लगाना चाहिए । 

(३) ऋण-सम्बन्धी नीति के क्षिए सुझाव :--हुछ बैंक अपर्पाप्त जमानत अथवा 
ऋणी की स्थिति की समुचित जाँच किये वर्ग र ऋण दे दिया करते हैं जिससे ऋण की वसूली में 
कठियाई होती है। कमी-क्मी अधिक लाभ कमाने की लालच में बेंक अपनी शक्ति से भी अधिक 
ऋण द देते हैं। बैंकों को ऋण देने में बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता हैं। ऋण देने के 
पूर्व ऋणी की स्थिति के सम्बन्ध में पूरी जाँच आवश्यक है। सन्‌ १९४९ ई० के ढौंकिग कम्पनीज 
अधिनियम की २४ वीं धारा के अनुसार झेंकों को अपनी मांग एवं मुहति देनदारी का २० प्रति० 
दात तरल सम्पत्ति के रूप में रखना अतिवाय बना दिया यया है । 
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. (७) शाखा खोक्षने के सम्बन्ध में सुझाव :- युद्धकाल में व्यापारिक समृद्धि के कारण 
बैंकों ने बगर सोचे-समझे ही शाखाएँ स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया था। इसका भी बैंकिंग 
व्यवस्था के विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। ग्रामीण बैंकिंग जांच-समिति ने इस सम्बन्ध में 
सुभाव दिया था कि शाखाओं की स्थापना की अनुमति दस प्रवार दी जानी चाहिए जिससे कि 
बैंकों में आपस में प्रतियोगिता नहीं हो सके । 

(४५) क्ञामांश का बितरण :-प्रायः ऐसा देखा जाता है कि बहुत-से बैंक अपने लाभ का 
अधिकतर भांग अपने हिस्सेदारों के बीच बाँट देते हैं; वे सुरक्षित कोष पर बहुत कम ध्यान देते हैं । 
इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पाती । १९४९ ई० के बैकिग कम्पनीज क्षधिनिथम के 
अन्तगंत इस दोष को दूर करने के लिए यह व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक बैंक को अपने लाभ 
का २० प्रतिशत भाग सुरक्षित कोष में तब तक जमा करना आवध्यक है जब तक कि उमका 
सुरक्षित कोष उनकी परिदत्त पूजी के बराबर नहीं हो जाय । 

इन सारे सुझावों के अतिरिक्त बैंकों की कार्य-प्रणाली में सुधार के भी कई सुझाव दिये गये हैं 
जिससे बैंकों का समुचित ढंग से विकास हो सके । 

रिजव बेंक आफ इग्िडिया' 
(२९८४९ए९ 3947 0 7078) 

मुद्रा तथा बेकिंग व्यवस्था में रथारिश्व लाने के लिए भारत में भी एक वे-द्रीय बंक को 
आवश्यकता का अनुभव लोगों को ब्हुत समय पहले से होता आ रहा था। किन्तु ६९३६५ ई० के 
पूर्व देश में इस प्रकार को संस्था की रथापना नहीं वी जा रुक। । सन्‌ १९२० ई० में ब्रसेत्स की 
भन्तर्राष्टीय अथे-परिषद्‌ ( फराशिााक्षा0: 4) फ्रैट007070 (०0%क्श९१९८6 ) में स्वर्ण-मान की 
पुनर्स्थापना के लिए इस आश्षय का एक प्ररताव पारित किया गया कि जिन देथों में केन्द्रीय बेक 
नहीं है वहाँ शी क्र ही इसकी स्थापना की व्यवस्था की जानी चाहिए। वास्तष में, स्वर्ण -मान की 
सफलता वेन्द्रीय बंक्र पर बहुत कुछ आधारित है। अत: इस कमी को दूर करने के लिए भारत 
सरकार द्वारा तीनों प्रेसीडेसी बेंकों को मिला कर १९२० ई०» में इम्पीरियल बंक ऑफ दृष्थ्या 
की स्थापना की गयी ! किन्तु इम्पीरियल बैक वे.सद्रीय बेंक का कार्य सफलतापुबंक नहीं कर सका 
क्योंकि यह प्रधानतया एक व्यावसायिक बैंक था जिसे केन्द्रीय बेंक के कुछ ही कार्य दिये गये थे । 
साथ ही, देश की धाख एवं मौद्रिक व्यवस्था पर सरकार एवं इम्पीरियल बेंक का दोहरा नियश्त्रण 
देश की आर्थिक व्यवस्था में हितकर नहीं जान पड़ा । इन्हीं कारणों एवं उपरोक्त दोषों को दूर 
करने के लिए १९२६ ई० में हिल्टन यंग कमीशन (२09०) (४0फ7788009 07.  (प्राएशा0क 70 
ए7872८९) ने एक स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी ' उसने मुद्रा एवं 
साख-व्यवस्था के उचित संचालन एवं नियन्त्रण के लिये भारत सरकार से एक स्वृतन्त्र केन्द्रीय 
बैंक की स्थापना की भी सिफारिश की जिसका नाम रिजवं बैंक ऑफ इण्डिया रखा जाय। सन्‌ 
१९२८ ई० में इस आशय का एक विधेयक भी विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, किन्तु 
चन्द वैधानिक कठिनाइयों से उस समय इसे स्थगित कर दिया गया । केन्द्रीय बोंकिग जाँच:समिति 
ने भी सन्‌ १९३० ई० में भारत में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी । उपरोक्त 
आशिक आाधारों के अतिरिक्त देश को बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना ने भी केन्द्रीय बैंक की स्थापना में 
तात्कालिक सहयोग प्रदान किया । इन सब प्रयत्नों के फलस्वरूप १९२४ ई० में रिजवं बैंक ऑफ 


[५ रे [ ७ | र 
१. रिजब बेंक ऑफ हृण्हिया वा सबिस्तार जिधरण २६ ब॑ अध्याय में किया गया है । 


७१२ भारतीय अथंशास्त्र 


इण्डिया श्रधिनियम पास हुआ तथा पहली अर्प्रल, १९३५ ६० से रिजर्ण बैंक भॉफ इण्डिया ने 
अपवा कार्य आरम्भ कर दिया । 
जमा बीमा निगम 
(2९००३ पराषप्रा/४7९९ (१079072(07) 

भारत में बकिग-व्यवस्था के विकास के इतिहास से यह स्पष्ट है कि देश में समय-समय 
पर बहुत से बंक फेल होते रहे हैं। सन्‌ १९१३-१७ ई० में तो बैंकों को बड़े पैमाने पर असफलता 
का सामना करना पड़ा था। सन्‌ १९४७ ई० में तो बंकों का फंल होना पूर्णतः बन्द नहीं हुआ । 
उदाहरणार्थ, बन १९६० में महाराष्ट्र का लक्ष्मी बेक (॥,8४00गग फिथा:) तथा अगस्त, १९६० 
में केरल का प्लाई सेण्ट्रल बोंक (?8]2४-(2९7५४७) 5०7]:) फेल हो गये । इन बैंकों के फेल हो जाने 
से देश की बेकिंग व्यवस्था पर से जनता के विश्वास को भारी धक्का लगा और बहुत-से लोगों ने 


डर से अपनी रकम निकालना आरम्भ कर दिया । इस स्थिति का सामना करने एवं छोटे तथा 
मध्यम वर्ग के जमाकर्त्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए १ जनवरी, १९६२ को भारत 
सरकार ने एक जमा बीमा निगम की स्थापना की थी । 


इस निगम की अधिकृत एवं परिदत्त पूंजी १ करोड़ रुपया है जो रिजवं बैंक ऑफ इंडिया 
द्वारा प्रदान की गयी है। निगम चाहे तो रिजय बैक से ५ करोड़ रुपये तक का ऋण ले सकता है । 
रिजवं बेंक के गवनेर इस निगम के अध्यक्ष हैं। निगम के प्रबन्ध के लिए १५ सदस्यों का एक 
संचालक मंडल नियुक्त किया गया है! 
देश के सभी बैंकों के लिए इस निगम का सदस्य होता अनिवायें है। निगम ने प्रत्येक बेंक 
में जमाकर्ता की जमाराशि (6९70०») के बीमा की सीमा को १ जनवरी,१९६२ से बढ़ा कर 
५००० रुपये कर दिया है। अप्रैल, १९७० से इस रक्ष्म को बढ़ाकर १०,००० रुपये कर 
दिया गया है। दूसरे दाब्दों में, यदि कोई बैंक फेल हो जाता है तो उससे सभी जमाकर्साओं 
के १०,००० रुपये तक की सीमा बी जमाराशि सुरक्षित २हती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
जमा बीमा निगम की स्थापना से छोटी भ्रंणी के जमाकर्त्ताओं के जमा (१९००४) सुरक्षित 
हो गये हैं। १रन्‍्तु केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों तथा वैकिग कम्पनियों की जमारादियों पर यह 
योजना लागू नहीं होती । केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमति से जमा बीमा निगम को बीमे की सीमा 
में बुद्धि करने का भी अभिकार है। हस समय सदस्य बैंकों से निगम ५ पैसे संकड़े प्रति वर्ष बोसा- 
शुल्क (?7शगंधाए) के रूप में वसूल करता है। निगम इस शुल्क को बढ़ाकर १४ पैसे प्रति सैकड़े 
प्रति वर्ष कर सकता है। यदि कोई सदस्य बैंक अपने प्रीमियम (अथवा बीमा शुल्क) का भुगतान 
तहीं करता तो निगम उससे ८ प्रतिशत वाधिक की दर से ब्याज भी वसूल कर सकता है। जमा 
बीमा निगम की सफलता के लिए वह नितांत आवश्यक है कि रिजव॑ बैंक सदस्य बैंकों के कार्यों का 
प्रभावपूर्ण निरीक्षण करे ओर उन्हें किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताएँ करने के अवसर न दे । 
३६ मार्च १९७० को निगम के सदस्य बैंकों की संख्या २०६ थी । १९६२ से १९७० तक 
निगम ने बेंकों से सम्बन्धित ७६ लाख रुपये के दावे स्वीकार किये थे । ३१ दिसम्बर, १९७० को 
इसका कुल जमा बीमा कोष १७'३ करोड़ रुपये था। 
को का सामाजिक नियंत्रण ($0लंब्र (00७0 ०एश' (ण्रप्रधटंशर 88॥83) :-- 
दिसम्बर, १९६७ में तत्कालीन वित्त मंत्री ने संक्षद्‌ में व्वावसाथिक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के 
सम्बन्ध में एक विधेयक प्रस्तुत किया जो भागे चलकर कानून बत गया । सामाजिक नियन्त्रण के 


भारतीय बैंकिंग व्यवस्था झा विकास (७२३ 


अन्तर्गत व्यावसायिक बैंकों के संचालन मंडल में महत्त्वपूर्ण परिबतंन की व्यवस्था की गयी । साथ 
ही, दिप्तम्बर, १९६७ में एक राष्ट्रीय साख-परिषद्‌ (धक्वाणाबी (औआल्ता (00णालो] ) की नियुक्ति 
की गयी । वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे । परिषद्‌ में कुल २६ सदस्य होंगे। यह बैंकों के सम्बन्ध 
में एक व्यापक साख नीति का निर्धारण करेगी। प्रारम्भ में सामाजिक नियन्त्रण की नीति को 
२५ करोड़ रुपये से अधिक जमावाले बैंकों पर लागू करने की व्यवस्था थी। 

बेकिंग आयोग (8970॥78 (४07073भं00 ) :-- २९ जनवरी, १९६९ को भारत 
सरकार ने श्री आर० जी० सरेया की अध्यक्ष ता में एक बैंकिंग आयोग की नियुक्ति की घोषणा 
की । इस आयोग का प्रधान उहं श्य समुचित आधार पर बैंकों के विकास के सम्बन्ध में सुझाव 
प्रस्तुत किया था | | 

प्रमुख बकों का राष्ट्रीयकरण ( पिन्ाणाबीाउबरांणा एण [० णाएशटांश)। 
छमा४8) +-१९ जुलाई, १९६९ को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर ५० करोड़ रुपये से 
अधिक जमावाले १४ बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया। इन बैंकों के ताम हैं-- 
(१) सेन्द्रल बैंक ऑफ इण्डिया, (२) बैंक ऑफ इण्डिया, (३) पंजाब नेशनल बंक, (४) बेंक 
ऑफ बड़ोदा, (५) युनाइटेड कमशियल बैंक, (६) कैनारा बेंक, (७) युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, 
(८) डेता बैंक, (९) सिडिकेट बैंक, (१०) यूनियन बेक ऑफ इण्डिया, (११) इलाहाबाद बैंक, 
(१२) इण्डियन बैंक, (१३) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तथा (१४) इण्डियन ओोवरसीज बँक । 

बैंकों के सामाजिक नियंत्रण तथा राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में विस्तृत व्याख्या एक पृथक 
अध्याय में की गयी है । 

विशेष अध्ययन-सूची 
4, 5, 7२, /3770९03|:9/ : मांइा0ए ० पाल वितींबा (पराएशा०ए ॥70 34878 
2, २९६5९१ए८ उद्याएं ण [ता ; किप्राट0738 बाते शैणांतराहु, 
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अध्याय : ४४ 
रिजव बेंक श्रॉफ इण्डिया 
(7९५८०२४९ छ६7४६ ० एणतां॥) 

रिजव बंक की स्थापना :-- मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था में स्थायित्व लाने के छहूँदय से 
भारत में केन्द्रीय बैंक (0९४४०४) 8207) की आवश्यकता का अनुभव लोगों को बहुत पहले से ही 
हो रहा था | किन्तु १९३५ ई० के पूर्व तक देश में इस प्रकार की किसी संस्था की स्थापना वहीं 
की जा सकी । १९१३ ई० में चेम्बरलेन आयोग (('शाफरैशीवंत। (00फ्रफांड्शं०0: के सदस्य के 
रूप में लार्ड केन्स ((०५०८४) ने भारतीय केन्द्रीय बैंक के विधान का एक खाका तैयार किया था। 
किन्तु इसी बीच १९१४ ई० में प्रथम विश्व-युद्ध छिड़ जाने के कारण केन्स के प्रस्ताव के सम्बन्ध 
में कोई भी विचार नहीं किया जा सका । सन्‌ १९२० ई० में ब्र॒ सेल्स की अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ- 
परिषद्‌ ([पर/शागकवा।078)  +८०0707070 (४00९९706 ) ने स्व्ण-मान की पुनर्स्थापना के लिए इस 
क्राघय का एक प्रस्ताव स्वीकार किया था कि जिस देश्ष में केन्द्रीय बेंक नहीं हैं वहाँ इसकी स्थापना 
शीघ्र ही की जानी चाहिए । बास्तव में, स्वणं-मान की सफलता के लिए केन्द्रीय बैंक की स्थापना 
अनिवायं थी । अतः, इस कमी को दूर करने के लिए १९२० ई० में भारत सरकार ने तीनों 
प्रंसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक इम्पीरियल बेंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की । किन्तु 
इम्पीरियल बेंक प्रधानतया एक व्यावसायिक बैंक था जिसे केन्द्रीय बंक के कुछ ही कार्य दिये गये 
थे, अतएवं यह केन्द्रीय बैंक की कमी को पूरा नहीं कर सका । १९२६ ई० में हिल्टन यंग आयोग 
(म्र!णा रेग्ण्णश 0०णणणगां5आं०) ने मोद्रिक एवं साख-व्यवस्था के समुचित संचालन एवं 
नियन्त्रण के लिए एक स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया था जिम्नकी प्रमुख 
विधेषताएँ रिजवे बैंक ऑफ इण्डिया की योजना में सम्मिलित की गयीं। केन्द्रीय बेकिंग जाँच- 
समिति ने भी १९३० ई० में भारत में एक केन्द्रीय बैंक को स्थापना का- सुझाव दिया । इन सब 
सिफारिशों एवं सुझावों के साथ ही देक्ष की बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना ने भी रिजवें बैंक ऑफ 
इण्डिया की स्थापना में तात्कालिक सहयोग प्रदान किया। इन सब प्रयत्नों के फलस्वरूष 
१९३४ ई० में रिजवं बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम पारित हुआ तथा १ अप्रैल, १९३५ ई० से 
रिजय बेंक ऑफ इण्डिया ने अपना कायें प्रारम्भ कर दिया । 

रिजवं बंक ऑफ इण्डिया भारत का केन्द्रीय बैंक है। इसकी स्थापना के पूव॑ केन्द्रीय 
बे किगन्सम्बन्धी कुछ कार्यों को इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया सम्पन्न करता था । 

विधान (00780।0४07) :--रिजवं बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना रिजव बैंक ऑफ 
इण्डिया ऐक्ट के अनुसार १९३५ ई० में हुई। इसकी अधिकृत पूजी (&प५४४०४8९त (8]70) ) 
५ करोड़ रुपये थी जिसे १२००-१०० रुपये के ५ लाख हिस्सों में विभाजित किया बया था। वैंक 
की संचालन-शक्ति कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित होने से बचाने के लिए सम्पूर्ण देश को पाँच 
क्षेत्रों--बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्‍ली तथा रंगून में विभाजित कर दिया गया था। परन्तु इस 
प्रकार की व्यवस्था होते हुए भी कुछ ही वर्षों में हस्तान्तरण के द्वारा धीरे-घीरे अधिकांश हिस्से 
बरम्बई में ही केन्द्रित हो गये । अतः मार्च, १९४० ई० में रिजव बेंक के विधान में एक आवश्यक 
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संशोधत किया गया जिसके द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गयी कि किसी भी ब्यक्ति के पास 
बैंक के २०,००० रुपये से अधिक के हिस्ते नहीं हो सकते । यदि किसी ब्यक्ति के पास इससे अधिक 
रकम के हिस्से हो जायेंगे तो उसका नाम अंशधारियों की सूची से पुथक्‌ कर दिया जायगा । 

'.. किन्तु सरकार का यह प्रयत्व भी बेक के हिस्सों को बम्बई क्षेत्र में केन्द्रित होने से नहीं 
रोक सका | अतः, अन्ततः १९४९००ए९ फ॥९ 0 वां (फशारईकि (० ?7प/॥० 0५7९४) 
5८०५, 948 के अनुसार ६ जनवरी, १९४९ ई० को रिजवं बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ । सरकार 
ने हिस्सेदारों को प्रति एक सो रुपये के लिए ११८ रु० १० आ० मुआवजा देकर सभी हिस्से स्वयं 
खरीद लिया। इस प्रकार १ जनवरी, १९४९ ई० से यह बंक पूर्णतया सरकारी बैंक के रूप में 
कार्य कर रहा है, किन्तु राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप बैंक के विवान एवं कार्यवाही में केवल नाम« 
मात्र के लिए ही परिवतंन किये गये हैं । 

रिजव बैंक का प्रबन्ध ()४(७॥82९77९7( ० (९ १९४९/४८ छ्यो) :--बक के कार्यों का 
संचालन एक केन्द्रीय संचालन मण्डल ((शा0४व 30270 0 [)76०0075) द्वारा होता है जिसके 
१५ सदल्थ हैं, जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इनमें एक गवनेर ((0०ए७४०००) 
तथा तीन डिपुटी गवर्नर (0९907(ए (00४९४४॥०78 ), चार स्थानीय मंडलों से मनोनीव संचालक, 
भारत सरकार द्वारा मनोनीत ६ संचालक तथा एक सरकारी कर्मचारी होते हैं। सरकारी कमचारी 
को मतदान का अधिकार नहीं होता । केन्द्रीय संचालक मण्डल की बंठक साल में कम-से-कम छ! 
बार तथा प्रत्येक तीन महीने में एक बार अवश्य होती है । बोर्ड ने अपने कुछ अधिकार एक समिति 
को दे दिये हैं जो साधा रणतया प्रति सप्ताह बंठती है । 

चार्रों क्षत्रों ।--बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्ली में स्थानीय प्रबन्ध के लिए चार 
स्थानीय श्रमण्डल (,0८४) 04703) हैं । प्रत्येक मण्डल में केन्द्रीय सरकार द्वारा ४ वर्षों के लिए 
नियुक्त ५ सदस्य होते हैं। ये मण्डल केन्द्रीय संचालन मंडल के आदेश[नुस्तार कार्य करते हैं तथा 
केन्द्रीय संचालन मण्डल को आवश्यकतानुलार प्रमुख विषयों पर परामर्श देते हैं। 

रिजव बैंक का गवर्नर केन्द्रीय संचालक परिषद्‌ का अध्यक्ष तथा बेंक का मुल्य कार्यकारी 
अधिकारी होता है। बैंक के तीनों डिपुटी गवरनंरों के जिम्मे बंक के कुछ विभाग के कार्य रहते हैं । 
गवनेर तथा डिपुटी गवनं र की कार्यावधि एक बार में पाँच वर्ष से अधिक नहीं हो सकती । यह 
उनकी नियुक्ति के समय केन्द्रोय सरकार के द्वारा निश्चित की जाती है। किन्तु इनकी पुनः 
नियुक्ति भी की जा सकती है । 

घंगठन (0।8%7758007) +- बैंक ऑफ इंगलेंड के समान ही रिजवं बेंक के भी दो 
प्रमुख बिभाग हैं :--(१) चक्षन विभाग (7%०९ 007%7७77९7)--जिनका प्रमुख कार्य पत्र मुद्रा 
जारी करना तथा उसकी जमानत के रूप में विधान द्वारा निश्चित सुरक्षित कोष को व्यवस्था 
करना है । (२) बेंकिंग बिभाग (88 गंधए8 0९७7४7७7९४०५)--इसका निर्माण १ जुलाई, १९५० 
ई० को हुआ था । यह अनुसूचित बैंकों के कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत नकद मुद्रा के रूप 
में अपने पास रखता है। इसके अतिरिक्त यह सरकार के बैंकर तथा देश के अन्य बेंकों के बैंकर 
के रूप में भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त देश में कृषि-सलाख की समुचित व्यवस्था के लिए 
रिज बेंक का एक ऋषि-साख विभाग (8870ण/पघर० (06७०६ ऐशक्०७ण९८॥) भी है। यह 
विभाग कृषि-साख-तम्बन्धी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करता है। 
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रिजवं बेंक के कार्य 


(?पा00४07॥5 ए 6 ९४श ५९ 82॥78 ) 

रिजय॑ बैंक देश का केन्द्रीय बैंक है । अतः यह केन्द्रीय बैंक के प्रायः सभी कार्यों को सम्पन्न 
करता है रिजब बेंक का प्रमुख काये देश की मोद्रिक व्यवस्था को इस प्रकार से नियन्त्रित 
करना है जिससे कि देश में आर्थिक स्था यित्व में ब्ृद्धि हो। (770० फ़ांग्रब्ाए पिटां07 
ण प्राह रिएशए९ डैब्रगोंट ३8.00 #९(ए0/90९- (6 प्राणाहंब7ए 598670 0 धाह€ 00प्राएए 80 
83 ६0 [9'070९ ४6 ॥र्धां7(07487206 ७0 €८0ाण्ाांट डबजए कापे (0. ॥885. प्रो९ है70७06॥ 
रण (8९ ९००7णाए शांधयांए 708 777९५४००६, ) इसके कार्यो को दो विभागों में विभाजित किया 
जा सकता है :--- 

(क) केन्द्रीय ब॑ किग-सम्बन्धी कार्ये, तथा 

(ख) साधारण बैंकिग-सम्बन्धी काये । 

( ) केन्द्रीय बकिग-सम्बन्धी काय ( (शाह9| डैद्राष्ठातए 7िप्राट(008 . ०एण॒ पार 
0२९४८०४९ 8&7: ० 7709):--रिजवब बक ऑफ इण्डिया के केन्द्रीय बकिंग-सम्बन्धी निम्न- 
लिखित प्रमुख काय हैं !-- 

(१) पत्र-मुद्रा जारी करना ([55५९ ए 99०९४४०707९५) :--देश में पत्र-मुद्रा (एक 
रुपये के नोट के अतिरिक्त) जारी करने का एक-मात्र अधिकार रिजवं बंक को हो प्राप्त है। इस 
काये को सम्पन्न करने के लिए बैंक का एक पृथक्‌ विभाग है जिसे चलन विभाग (]39806 ॥0९ए27(- 
7020/) कहते हैं । बेंक के मोटों में जनता का विश्वास बनाये रखने के लिए रिजय॑ बैंक को पहले 
कुल निर्गंमित नोटों के मूल्य का ४० प्रतिशत भाग स्वर्ण-मुद्राओं, स्वर्ण-पाटों एवं विदेशी प्रति- 
भूतियों के रूप में रखना पड़ता था। इनमें २१ रुपये ३ आने ८ पाई प्रति तोले के द्साब से 
किसी भी समय बेंक के पास कम-से-कम ४० करोड़ रुपये का स्वर्ण रखना अनिवायं था। इस 
प्रकार रिजवं बक द्वारा आनुपातिक निधि पद्धति (?70907007% २८४९४ए९ 992९7) के आधार 
पर नोट जारी करने का कायें प्रायः २० वर्षों तक चलता रहा | किन्तु देश के आयोजित आ्थिक 
विकास के लिए अब अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ने लगी जिसके फलस्वरूप नोट जारी 
करने की इस पद्धति में भी संशोधन की आवश्यकता पड़ी । अत; रिजव बैंक ऑफ इण्डिया 
(संशोधन) अधिनियम १९५६, जो ६ अक्टूबर, १९५६ ई० में लागू हुआ, के अनुसार आनुपातिक 
निधि पद्धति के स्थान पर एक न्यूनतम कोष (एांयंगापगा 728९7४९), जिसमें ४०० करोड़ रुपये 
की विदेशी प्रतिभूतियाँ तथा ११५ करोड़ रुपये के स्त्रण॑-मुद्रा एवं स्वर्ण-पाट यानी कुल मिला कर 
४१४ करोड़ रुपये के न्यूनतम कोष को आवश्यक बनाया गया । साथ ही, बंक के पास स्वर्ण क। 
मूल्य जो पहले २१ रुपये ३ आने ८५ पाई के हिसाब से तय किया जाता था, को बढ़ा कर ६२ 
रुपये ५० पैसे प्रति तोला कर दिया गया । पुनः रिजव॑ बैंक ऑफ इण्डिया (द्वितीय संक्षोषन) 
अधिनियम, १९५७ ई० के अनुसार विदेशी प्रतिभूतियाँ, स्वर्ण-मुद्रा एवं पाट के न्यूनतम कोष की 
रकम को घटा कर २०० करोड़ रुपये कर दिया गया जिसमें कम-से-कम ११५ करोड़ रुपये को 
स्वर्ण-मुद्रा एवं स्वर्ण-पाट का होना अनिवार्य था। साथ ही, इस संशोधन के अनुसार केन्द्रीय 
सरकार की पूर्व अनुमति से रिजवं बंक विदेशी प्रतिभूतियों के कोष को पूर्णतया समाप्त भी कर 
सकता है, किन्तु ऐसी हालत में कम-से-क्म ११५ करोड़ रुपये की स्वर्ण-मुद्रा एवं स्वर्ण-पाट का 
होना आवश्यक है। 
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। चु! मं हर 

(२) सरकार के बकर के रुप में कार्य करना (4०४78 885 फ्रैशाप्श' (0 0॥९ 
00०५६) :-रिंजर्व बैंक केस्द्रोय एवं राज्य सरकारों के सभी बेकिंग-सम्बन्धी कार्यों को भो 
सम्पन्न करता है | यह इनसे जमा के रूप में रकम प्राप्त करता है तथा इनके आदेशानुसार इनका 
भुगतान भी करता है। सरकार को जो रकम इसके यहाँ जमा की जाती हैं उस पर यह कोई 

ब्याज नहीं देता । यह सरकार के लिए ऋण एकत्र करता तथा उसके भुगतान (४070एांए 
370 २(पण१४ष्ठ) एवं प्रबन्ध की भी व्यवस्था करता है । रिजवं बेक सरकारी प्रतिभूतियों का 
क्रय-बिक्रय करता है एवं विदेशी विनिमय का भी प्रबन्ध करता है। इस बैंक ते सरकारी बेक के 
रूप में बहुत सफलतापूर्वक काये किया है। जिस स्थान में रिजव बंक की शाख।एँ नहीं हैं वहाँ 
स्टेट बंक इस बक के एजेन्ट के रूप में सरकार के ते किग-सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न करता है। 
यह अस्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष एवं विश्व बेक में भारत सरकार के एजेन्ट के रूप में कार्य करता है । 
आवश्यक वित्तीय मामलों; जेसे--नये ऋणों को जारी करने, कृषि-साख, ओद्योगिक वित्त तथा 
नियोजन एवं आर्थिक विकास-सम्बन्धी सूचनाओं के सम्बन्ध में रिजवं बक सरकार को आवश्यक 
परामर्श भी देता है। 

( ३) बंकों के रूप में काय करना (8८(॥0ए 85 84/:९।॥"४ छ4ग:) “-रिजवये बेंक 
देश के बंकों के रूप में भी कायं करता है। यह उन पर नियन्त्रण रखता है तथा उनका 
पथ-प्रदर्शन भी करता है। बैंकिंग व्यवत्ताय आरम्भ करने के पूर्व किसी भी बंक को 
रिजवं बैंक की अनुमति लेनी पड़ती है | इसो प्रकार नथी शाखाओं की स्थापना के पूर्व भी रिजवं 
बैंक की अनुमति लेनी पड़ती है । देश के सभो अनुपूचित बैंकों (5:0०3५9)6७ 8५7/5) को पहले 
अपनी चाल जमा-राशि का ५ प्रतिशत तथ। सावधि जम। राधि का २ प्रतिशत भाग रिजर्व बंक 
के यहाँ नकद कोप के रूप में रखना पडता था, किन्तु १९६२ ई० के एक संशोधन के अनुपताए 
अब इन्हें भयने कुल जमा दायित्व का औसत रूप से ३ प्रतिशत भाग रिजव बैंक के पास प्रा 
करना पड़ता है। १९५६ ई० के संशोधन के अनुधार रिजर्व बेक को चालू जमा-+राशि के लिए 
नकद कोष की रकम को ५ प्रतिशत से २० प्रतिशत तक तथा सावपि-राश्षि के लिए २ प्रतिशत से 
८ प्रतिशत तक करने का अधिकार प्राप्त है। रिजत्र बेंक इस जमा राशि ले बंक्ों के अन्तिम 
ऋणदाता ((.९0त७7/ 0६ ४९ [,950 २०४००५) के रूप मे आथिक संकट काल में इन्हें ऋण देकर 
फेल होने से बचाता हैं। यह बं+-दर (88॥/. 7२७(८) तथा खुले बाजार की नीति (0कथा 
(७7:०६ (09०7७007) द्वारा बैंकों की साख-नीति पर भी नियन्त्र०ण रखता है। साथ ही, इनके 
समाशोधन-गृह (20०2078 प्रिएप७७) का भी कार्य करता है । 

(४)विदेशी विनिमय पर नियल्त्रण :--रिजव॑ बैंक का एक प्रमुख काय॑ मुद्रा के बाह्य 
मूल्य में स्थायित्व लाना है। इस उद्देश्य से रिजवं बैंक अधिकांश देशों की मुद्रा का कोष अपने 
पास रखता है तथा जनता की मांग के अनुसार इनका क्रय-विक्रप करता है। सत्‌ १९४७ में भारत 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का एक सदस्य बन गया जिसके अनुसार अब रुपने का मूल्य स्वर्ण के रूप 
में ? तोला सोना++६२ रुपये ५० पैसे निश्चित किया गया । इसी दर से बंक उन सभी दंशों 
की मुद्राओं का क्रय-विक्रय करता है जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं । बेंक विदंशी मुद्राजओं 
का क्रय-विक्रय उन्हीं दरों पर कर सकता है जिनको केन्द्रीय सरकार समब-प्मय पर अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा-कोध के परामर्श से निश्चित करती है। रिजवं बंक एक निद्ियत मात्रा से कम मूल्य की 
विद शी मुद्रा का सोदा नहीं करता है। किन्तु रिज्न बैंक का विशेष सम्बन्ध स्टलिग से ही है। 
भारत स्टलिग क्षेत्र का एक सदस्य है, अत: यहाँ के विदेशी लेन-देन के कार्य मुख्यरूपेण स्टर्लिंग 
के माध्यम से ही होते हैं। आजकल भारत के कुल विदेशी लेन-देन का प्राय: ७० प्रतिशत 


छ्श्थ भारतीय भर्थशास्त्र 


स्टलिंग में, १० प्रतिशत भाग डॉलर में तथा शेष रुपये के रूप में होता है। रिजर्व बैंक १ शि० 
ह पें० प्रति रुपये की दर से स्टलिग खरीदता तथा १ छक्षि० की दर से इसका विक्रय करता है । 


युद्ध तथा अन्य परिस्थितियों में मुद्रा के बाह्म-मूल्य में स्थायित्व लाने के लिए बेक सरकारी नीति 
के अनुसार विभिन्न तरीकों से विनिमय-नियन्त्रण भी करता है। 


(४५) साख-नियन्त्रण (४९०५ (०7४०) :--रिजवं बैंक का एक प्रमुख कार्य साख की 
मात्रा का नियन्त्रणण करना है । साख-नियन्त्र का उद श्य साख की मात्रा का व्यवसाय को साख- 
सम्बन्धी मांग के साथ समायोजन करना है। दंश में साख की मात्रा व्यावक्षायिक बैंकों को 
साख-नीति पर निभंर करतो है। अतः साख-नियन्त्रण का अर्थ बँकों की साख-नीति पर नियन्त्रण 
रखना है | बेक-दर में परिवर्तत, खुले बाजार की नीति तथा अन्य वैधानिक अधिकारों के उपयोग 
द्वारा रिजय बंक साख का नियंत्रण करता है । साख का सृञ्ञत बैंकों के नकद जम्ता पर भो निमेर 
करता है। अत! साख-नियंत्रण का प्रमुख जरिया बैंकों के नकद जमा-कोष को नियन्त्रित करना 
है। जब रिजर्व बैक साख की मात्रा में वृद्धि चाहता है तो इसे बंकों के नकद जमा-कोष में वृद्धि 
का प्रयत्न करना पड़ता है तथा साख की मात्रा में कमी करने के लिए बैक के नकद जमा-कोष को 
घटाने का प्रयत्न करना णड़ता है| 

ह बेंक ऑफ ईण्डिया साख नियत्जग के निम्तांकित तरीकों को काम में 
जाता ६ :-- 

(१) बेंक-द्र( 82४0 7२७(८ ) :--बे क-द र वह दर है जिप्पपर रिजवव बेक व्यावसायिक बेकों 
को सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देता हैं अथवा उनके प्रथम श्र णी के विधिमय बिलों 
को पुनः बद्दा (/१९-०४४००००८) करता है । व॑ क-दर-ती ति द्वारा साख-नियन्त्रण तब ही प्रभावश्ञाली 
होता है जबकि देश की बेकिंग संस्थाएँ आथिक संकट के समय अपनी बिलों के पुन! भूगतान के 
लिए केन्द्रीय बेंक पर आश्रित रहती हों । किन्तु रिजव बैक ऑफ इण्डिया की बंक-दर-तीति आरम्भ 
से ही अधिक सफल नहीं हो सकी है मोर भाज भी यह बहुत प्रभावपुर्ण (28००४०९८) नहीं है । 
इसका प्रधान कारण देश के विभिन्न स्थानों पर ब्याज की दरों में विभिन्नता है। इसके अतिरिक्त 
भारत में बंक-दर की नीति के अधिक सप्रभाविक नहीं होने के दो अन्य मुख्य कारण हैं--(क) देश 
में मुद्रा-प्रसार के कारण मुद्रा की बाहुलवता है जिससे ब्यावसायिक बेकों तथा अन्य बंकों को बहुत 
अधिक मात्रा में जनता से जमा-राशि प्राप्त हो जाती है। इसके फलस्वरूप देश की बं किंग 
संस्थाएँ साख-निर्भमाण तथा आथिक सहायता के लिए रिजव बैक पर बहुत कम निर्भर करती हैं। 
(ख) भारत में रिजवं बेक तथा देश की अन्य बे किय संस्थाओं में घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं पाया 
जाता है। (ग) देश में एक सुधंगठित बिल-बाजार (0/8०7560 3 (७८:०४) का अभाव है। 

रिजबे बेंक की दर १९३८ ई० के प्रारम्भ से नवम्बर, १९५६१ ई० तक ३% रही, परन्तु 
धवम्बर, ६९५६ में यह ३३% हो गयी । पुद; १९५७ ई० में इसे बढ़ाकर ४१कर दिया गया । 
वेंक दर की वृद्धि के फलल्वढप देश में ब्याज की अन्य दरों में वृद्धि हो गयी जिससे द्वितीय युद्ध 
काल में अपनायी गयी सस्ती मुद्रा नीति (06४७ (००९४ ?0॥४८४) का अन्त हुआ तथः सन्‌ १९५१ 
ई० से दुलभ मुद्रा नीति (2687 9॥0769 90॥09) का प्रारम्भ हुआ । सस्ती मुद्रा-नीति के बहुत 
सारे गुण हैं जिवकी व्यास्या इस पुस्तक में आगे की ययी हैं। किन्तु इसके बहुत सारे दोष भी हैं 
जिनके फलस्वरूप धीरे-धीरे इसका परित्याग्र:किया जाने लगा । देश की पंचवर्षीय योजनाओं 
को कार्यानिबित करते के लिए पूजी:भिर्माण की गति में वृद्धि अनिवायं है और इसके लिए दु्लंभ 


रिजव बैंक ऑफ इण्डिया ७२१९ 


मुद्रा नीति का अनुकरण भी आवश्यक हो जाता है। अतः रिजव बैंक ने बैंक दर को बढ़ाकर 
अथवा दुलेभ मुद्रा नीति को अपनाकर देश की पूजी-निर्माण की शक्ति में वृद्धि की है, विदेशी 
पूंजी को आकर्षित करने को परिस्थितियाँ उत्पन्न की है, मुद्रा-स्फीति पर रोक लगायी है, विदेशी 
व्यापार की विपक्षता को दूर करने का प्रयत्व किया है, तथा अप्रीमित मात्रा में ऋण प्रदान करने 


की बेंक्ों की नांति को नियन्त्रित किया है, इत्यादि । इस प्रकार बेंक दर में इस वृद्धि के कारण 
ऋण का देता कम्र हो गया तथा बहुत-से ऋण वापिस किये गये । 


सितम्बर, १९६० ई० में बेंक-दर को ४ प्रतिशत पर स्थायो रख कर एक कोटिबद्ध उधार 
दान-दरों (720९0 4,000॥70 (०६०४) की नपी योजना चाल की गयी । पुव: २ जनवरी, १९६३ 
ई० से रिजव बैक ने अपनी बेंकनदर को ४ प्रतिशत से बढ़ाकर ४२ प्रतिशत तथा सितम्बर, १९६४ 
ई० में ५ प्रतिशत कर दिया । ॥९६३ ई० की संशोवित उधार नीति के अनुसार अनुपूचित बैंक 
अपने कुल वैधानिक जमा (5.80७079 /0०0०80७) का ७४ प्रतिशत भाग तक बेंक-दर पर रिजर्व 
बेंक से उधार ले सकता है। इससे अधिक ७५ प्रतिशव तक उधार लेने के लिए उसे बेक-दर से 
१ प्रतिशत अधिक दर पर व्य(ज चुकाना पड़ता है। यदि अनुपूचित डोॉकों द्वारा प्राप्त ऋण 
की रकम आधारमत कोटा (8280 १५०६७) के १५० प्रतिशत से अधिक हो जाय तो इस अति- 
रिक्त ऋण की रकप के लिए बेंकदर से १३ प्रतिशत से अधिक ब्याज चूकावा पड़ता है । इस 
प्रकार अनुमूवित बेंक्ों को उधार देने के लिए रिजत्र बेंक की विभिन्न दरें हो गयी हैं। पुनः १७ 
फरवरी, १९६५ ई० को रिजवव बेंक ने अतते बे रू-द र को बढ़ाकर ६ प्रतिशत कर दिया । वते मान 


समप में, फरवरी १९७१ में रिजर्व बेंक ने अउने बैंक दर को ५ प्रतिशत से बढ़ाकर ६ प्रतिशत 
किया है । 


इस प्रकार यह कहा जा राकृता है कि रित्रवं बेंक ऑफ इण्डिया की ढौंक-दर का पुनः 
सन्‌ १९५१ ई० के बाद प्रयोग किया जाते लगा है तया इसमें पर्याप्त सफलता भी मिली है । 

(४) खुले बाजार की क्रियाए (09०॥ ७7:2८ (09९7०४४०१७) :--केन्द्रीय बेंक अपनी 
बेंक-दर नीति को अधिक प्रभावयूर्ण बताने के लिए बने बाजार की नीति को अपनाते हैं। खुले 
बाजार की नीति का अर्य केन्द्रीय बैंक द्वार। मुद्र-बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों तथा प्रथम श्र णी 
के बिलों व प्रतिज्ञा-पत्रों का साव-तियन्‍तण के उद्देश्य से क्रय-विक्रव है | रिजवं बेंक को भी अन्य 
केन्द्रीय बैंकों की तरह खुले बाजार की क्रियाओं का अधिकार दिया गया है ताकि वह भी इस नीति 
द्वारा अपनी बैंक-दर नीति को अधिक प्रभावपूर्ण बना सके । पिछले कुछ वर्षों में सदस्य बेंक आव- 
ए्यकता के समय रिजवं बैंक को असीमित मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियाँ (50५६, $60५४४6४) 
बेचकर धन प्राप्त कर लिया करते थे जिपसे साख का प्रसार हो जाया करता था। परन्तु, १९५१ 
ई० में रिजवं बेंक ने अपनी इस नीति में भी परिवर्तेत कर दिया और यहू घोषणा कर दी कि 
वह बैंक की सामयिक आवश्यकताओं की पूति के लिए सरकारी प्रतिभूतियों श्थवा ऋण.पत्र नहीं 
खरोदेगा वरन्‌ वह बेंक दर पर स्वीकृत ऋण-पत्रों के आधार पर ही केबल ऋण देगा। रिजवं 
बेंक की खुले बाजार की क्रियाओं की नीति में इस परिवर्तन से निम्नलिखित लाभ हुए--(क) 
बेंक-दर पहले की अपेक्षा अधिक प्रभाव पूर्ण हो गया, (ख) मुद्रा की पूर्ति में लोच झा गयी क्योंकि 
व्यस्त व्यावसायिक काल में बैंक ऋण-पत्नों के आधार पर रिजवं बैंक से ऋण ले लेते हैं और इस 
प्रकार की दशाओं का अन्त हो जाने पर ये रिजत्र ढोंक को ऋण की राशि लोटा देते हैं और अपने 


हर वापिप कर लेते हैं, तवा (ग) इप नीति से रिजर्व ढौंफ का देश की विभिसत डौंकिंग 
संस्थाओं पर सप्रभाविक नियन्त्रण स्थापित हो गया है । 


७३० भारतीय अथंशास्त्र 


परन्तु रिजये शेंक की उक्त नीति के निम्नलिखित दोष भो हैं :-- (अ) खुले बाजार को 
क्रियाओं का गुप्त रहना अनिवाये है, परन्तु रिजव ढोंक की उपरोक्त नीति से ये क्रिय[एँ अब गुप्त 
नहीं रह सकती हैं। (आ) जब रिजवं थैंक ऋण-पत्रों का स्वयं क्रय-विक्रय करता था, उस समय 
ऋण-पत्रों के मूल्य में बहुत स्थिरता रहती थी, परन्तु रिजर्व ढोंक को मुद्रा नीति के परिवत्तनों से 
अब ऋण-पत्रों का मूल्य भी बहुत कम हो गया। यह स्पष्ट है कि सरकारों ऋण-पत्रों के मूल्य में 
इस प्रकार का परिवर्तन सवंथा अनुचित हो है। (इ) उक्त परिवतित नीति मेंकों के लिए अत्यधिक 
मंहगी, अतुविधाजनक तथा कष्टदायक है । अतः संभव है कि इस प्रकार की नीति से देश में एक 
सुस्ंगठित मुद्रा-बाजार के विकास में बाधा पड़े । 

( 0॥) नकद कोष के अनुपात में परिबतन ( ५४६७४०४७(४075  ५6९ (१88)  २९४९१४८ 
०७४०) :--अन्य केन्द्रोय बोंकों की तरह रिजवं ढोक को भी देश के विभिन्‍न डोंकों की जमाराशि 
पर नियन्त्रण का अधिकार है । रिजर्व ढैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित ढोंक 
($८7९०परॉ०१ 84॥8) को अपनी माँग जमा (00774070 ॥/40668) का ५%ओर स्थायी जमा 
(५४९ ॥/90॥025) का २% रिजत डेंक के पास जमा करना पड़ता था । अब तो १९४९ ई० 
के ढोंकिंग कम्पनीज ऐक्ट के अनुसार अन्य प्रकार के ढोंकों को भी रिजवं ढोंक अथवा अपने पास 
उक्त प्रतिशत में नकद जमा रखनी पड़ती है ताकि देश में साख का केबल उचित मात्रा में 
हो निर्माण हो सके । परन्तु आलोचकों का यह मत है कि उक्त व्यवस्था में च्‌ कि ढोंकों का रिजवं 
ढोंक के पास या स्वयं ढेंकों के पास नकद कोष समस्त दायित्वों का एक निश्चित प्रतिशत के रूप में 
रहता है, इसलिए रिजवं नेक द्वारा नकद कोष में परिवर्तन के द्वारा साख-नियन्त्रण की नीति अधिक 
प्रभावशाली एवं सफल नहीं हो सकी है। इसका कारण स्पष्ट है । देश की किंग संस्थाएँ अपने 
शेष घन से हो पर्याप्त मात्रा में साख-निर्माण का काये कर लेती हैं जिससे उन्हें इस काये को 
करने. के लिए रिजवे बोंक पर अधिक निर्भर नहों रहना पड़ता है । 

नकद कोष के अनुपात में परिवर्तव को अधिक अप्रभावपूर्ण बनाने के लिए १९५६ ई० में 
रिजवं बैंक अधिनियम में संशोधन हुआ जिसके अनुतार रिजवे डौंक को अनुसूचित बैंकों के नकद 
कोष के अनुपात में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान की गयी । इस अधिनियम के अनुसार रिजर्भ बेंक 
को कोष के अनुपात में परिवतंन करने को शक्ति प्रदान की गयी । इस अधिनियम के अनुसार रि्र्ग 
ढोंक को अनुसू चित ढोंकों के नकद कोष के अनुपात में चालू जमा ( 07470 ॥)0०9०भ६ ) के 
सम्बन्ध में ५ प्रतिशत से २० प्रतिशत तक तथा स्थायी जमा (7776 067०५) के २ प्रतिशत 
से ८ प्रतिशत तक करने का अधिकार किया गया है | 

अब रिजर्ग बंक ऑफ इण्डिया संशोधित अधिनियम १९६२ ई० के अनुसार, जो १४ 
घप्ितम्बर, १९६२ ई० से लागू है, अनुधू चित बकों को अपने सभी प्रकार के जमा दायित्व का ३ 
प्रतिशत भाग नकइ मुद्र। के रूप में रिजर्णग बंक के पास जमा करना अनिवार्य बना दिया गया है । 
रिजर्श जेंक अबश्यकतानुत्तार इसे बड़ा कर १५ प्रतिशत तक कर सकता है । 


साख-नियन्त्रण के गुणात्मक अथवा प्रत्यक्ष तरोके (3०0८४ए९ ०० 0॥8 ६ (९७, 
003 ०६ (7९३६४ (97(70)) :--साख-नियन्‍त्रण के उपरोक्त तीनों सामान्य अथवा परिमाणात्मक् 
तरीकों (5०घ७७ 07 (१०४०४६४४४९ 77९४१००५) के अतिरिक्त रिजर्ग ढोंक अधिक प्रत्यक्ष अथवा 
गुणात्मक नियन्त्रण के निम्नांकित तरीकों को भी कार्य में लावा है : - 

(५) प्रत्यक्ष काय बाही (707००५ 3८४०४) :--रिजर्ण ढौंक की प्रत्यक्ष कार्यवाही द्वारा 


साल-वियन्‍्त्रत की नीति सत्‌ १६४९ के डौंकिंग कम्पवनीज अधिनियम के पास हो जाने पर कुछ 


रिजवं बैंक ऑफ इण्डिया ७३ ९ 


प्रभावपूर्ण हो सकी है। इस अधिनियम के द्वारा रिजवं बेक को बेकिंग कम्पनीज के नियन्त्रण के 
हेतु कुछ विशेष प्रकार के अधिकार मिल गये हैं। अब यह बंक किसी भी बेक को विशेष प्रकार 
का लेन-देन करने से रोक सकता है। यह किसी भी बंक को किसी मामले में सलाह दे सकता है। 
यह किसी भी बैक का निरीक्षण करके उसे अपनी निरीक्षण-सम्बन्धी रिपोर्ट भज सकता है तथा 
उस पर विचार करने के लिए बंक के संचालकों को बंठक बुला सकता है। किसी भी बेंक को 
उसकी कार्य-प्रणाली के दोषों को सुधारने के लिये रिजवं बेंक द्वारा दिये गये सुझावों का पालन 
करने के लिए भी वह आदेश दे सकता है। इस प्रकार रिजवं बंक प्रत्यक्ष कार्य वाहो द्वारा भी साख 
के नियन्त्रण कर सकता है। १९५६ ई० से बैक ने अपने इस अधिकार का प्रयोग करना प्रारम्भ 
कर दिया है। उदाहरण के लिए, मई ग्रेसितम्बर, १९५६ ई० के बीच रिजबं बेंक ने धान तथा 
चावल पर अग्रिम को कम करने के सम्बन्ध में बहुत सारे आदेश दिये । तब से समय-समय पर 
रिजवं बंक इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी करता है। यद्यपि रिजबं बैंक को अनुसूचित 
तथा असूचित दोनों प्रकार के बैंकों की साख-सम्बन्धी क्रियाओं के नियमन का अधिकार प्राप्त है, 
फिर भी शासन-सम्बस्धी कठिनाइयों के कारण अभी तक बेक ने केवल अनुसूचित बैंकों को ही 
आदेश दिये हैं । 

(५) साख की रेशनिंग (॥२४४0ताए णए (7९०५६) :--सन्‌ १९४९ ई० के बैंकिंग ' 
कम्पनी अधिनियम द्वारा रिजव॑ बेंक को यह अधिकार मिल गया है कि वह देश-हित में समस्त 
बैंकों की अथवा किसी एक बेंक की ऋण-नोति निर्धारित कर सकता है और इस प्रकार निर्धारित 
नीति का पालन सब बैंकों अथवा सम्बन्धित संस्थाओं को करना 'डता है। इतना ही नहीं, रिजवं 
बेंक को यहाँ तक अधिकार है क्रि वह अन्य वेंकों को यह आदेश दे सकता है कि वे केवल अमुक 
कार्यों के लिए ही ऋण अमुक ब्याज की दर पर दें। चू कि बेकिंग संस्थाओं को रिजवं बैंक 
के इन आदेशों का पालन पूर्णतया करना पड़ता है, इसलिए रिजवे बैंक की साख रंशनिंग द्वारा 
साख नियन्त्रण की नीति अत्यधिक प्रभावपूर्ण एवं सफल रहो है। 

(५) प्रचार तथा नेतिक दबाव की नीति (/४९४४०% ण॑ ?एफाउंलाए ब्वाव (०० 
5092807) :--च्‌ कि रिजवं बेंक का देश की बेकिंग संस्थाओं से अभी तक बहुत अधिक घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित नहीं हो तका है, इसलिए वह प्रचार द्वारा साख-नियन्त्रण की नीति को नहीं 
अपनाता है। परन्नु रिजर्व बैंक देश की बेकिंग संस्थाओं पर अपना नैतिक प्रभाव डालने में थोड़ा 
बहुत सफल अवश्य हुआ है और वह इस नीति द्वारा हो बेकों के अनेक दोषों को दूर कर रहा है । 
उदाहरण के लिए प्वितम्बर, १९८९ ई० में रुपये के अवमूल्यन के अवसर पर रिजवं बैक के गवनंर 
ने देश के सभी प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों की एक बेठक बुलायी जिम्में उन्होंने बैंकों से सदा 
अथवा फटका की क्रियाओं के लिए अग्रिम न देने तथा बेकों के सहयोग का अनुरोध किया । उसका 
परिणाम बहुत ही भआाशाजमक हुआ। इसी प्रकार जून, १९५७ ई० में बैंक के गवर्नर ने सभी बैंकों 
को पत्र द्वारा अपने-अपने अग्रिमों में कमी करने का सुझाव दिया । दिसम्बर, १९६१ ई० में रिजवं 
बैंक के गवर्नर ने पत्र द्वारा अनुसूचित बैंकों से अपने कोषों में वृद्धि का अनुरोध किया । इस प्रकार 
रिजवं बेक देश के व्यावसायिक बैंकों को समय-समय पर समझा-बुझा कर प्रभाव डालने का प्रयास 
करता है जिसमें उसे अभी तक पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है । 


इस प्रकार साख-नियन्त्रण के लिए रिजवं बैक उपरोक्त सभी तरीकों को काम में लाता है ' 
निस्‍्तांकित तालिका द्वारा ये तरीके अत्यधिक स्पष्ट हो जाते हैं :-- 


७३२ भारतोय अर्थशास्त्र 


कक के तरीके 








परिमाणात्मक नियंत्रण के तरीके गुणात्मक नियल्त्रण के तरोके 
+ | 








बेंक-दर (नवम्बर, खुले बाजार नकद कोप के प्रत्यक्ष कायं- साख की रपनिग मतिक 
१९५१ ई० तक को क्रियाएँ अनुपात में वाही (१९५६ (१९४९ ई० प्रभाव 
३ प्रतिशत, इसके. (विशेष रूप परिव्तत-- ई० से इस के ऐक्ट के द्वारा (सबंप्रथम 
बाद साढ़े तीन से १९५१ (१९५६ ई० शक्ति का बेंक को यह सितम्बर, 
प्रततत तथा ई० के बाद के संशोधन के प्रयोग प्रारम्भ अधिकार प्राप्त १९४९ में 


जनवरी, १९६३ ई० प्रयोग 'में अनुसार इस किया गया है) है । प्रयोग 
में साढ़े चार प्रति&. लायी गयी सम्बन्ध में किया 
क्षत॒ किया गया)। है)। बेंक को विस्तृत गया ) । 
अधिकार प्राप्त 
हुआ) । 


रिजर्व बेंक ऑफ इण्डिया को साख-नियंत्रण को नीति के अप्रमावपूर्ण होने के 
कारण ((५8५865 0 पाशी९८(४०४९४४ 0 06 (४९१-(४०४७०  ?0०7९ए ए धा6 १९४९४९ 
347 0०६ 7079) :--उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि रिजवं बेक के पास साख-नियन्त्रण के 
बहुत-से साधन हैं। परन्तु अनुभव से यहो पता चलता है कि इतने अधिक साधनों के होते हुए भी 
रिजवं बैंक देश में साख एबं मुद्रा के नियन्त्रण में बहुत अधिक सफल नहीं हो पाया है। इसके 
निम्नांकित कारण हैं :०- 

(क) एक सुविकसित बिल-बाजार का अभाव :--देश्ष में अभी तक एक सुव्यवस्थित 
एवं संगठित म॒द्रा-बाजार तथा बिल-बाजार का अभाव है जिससे साख-नियन्त्रण के उद्देश्य से 
रिजवं ढोंक की बैंक-दर को नीति प्रभावपूर्ण नहीं हो पायी है । 

(ख) देश के आर्थिक ढाँचे में ज्ञोच का अभाव :--देश के श्रमिकों पर मजदूरी तथा 
वस्तुओं के मूल्यों के सम्बन्ध में अनेक नियन्त्रण पाये जाते हैं जिनके परिणामस्वरूप देश का आर्थिक 
ढाँचा लोचादर नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में रिजवं ढौंक की कोई भी साख-नियन्त्रण-नीति 
बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं हो सकती है । 

(ग) स्वदेशी बैंकिंग व्यवस्था पर रिजव बेक के नियल्त्रण का अभाव :--रिजबं 
ढेंक अभी तक देशी णेंकों पर किसी प्रकार का नियस्त्रण नहीं स्थापित कर सका है। इस प्रकार 
चू कि रिजव गेंक का भारतीय मुद्रान्बाजार के एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण अंग पर कोई नियन्त्रथ 
वहीं हो पाया है; इसलिए यह अपनी साख एवं मुद्रा-तीति के संचालन में बहुत सफल नहीं हो 
पाया है । 

(घ) व्यावसायिक बेंकों के पास नकद कोष का बाहुलय :--भारत में द्वितीय 
युद्बोत्तर काल में अत्यधिक मुद्रा-पसार के कारण ढोंकों के पास बहुत अधिक मात्रा में नकद मुद्रा 
जमा हो गयी । इससे समस्ल दायित्वों का एक निश्चित प्रतिशत रिजव ढौंक के पास या अबने पास 
नकद के रूप में रखने के बाद भी इनके पास इतनी रकम रह जाती है कि साख-नियन्त्रण के लिए 
इन्हें रिजन बैंक पर भाश्रित तहीं रहता पड़ता है । 


रिनवे बैंक ऑफ इण्डिया ७३३ 


हस प्रकार रिणव बैंक आफ दृण्डिया के साख-नियन्त्रण की मोति अभी तक मुस्यतः 

क्षप्रभावपर्ण ही रही है । 
साधारण बकिग-सम्बन्धी काय (0079४ फ्रगतवी9 किए 20705 0 06 रिशशए९ 
8४0) :-रिजवं बैंक के साधारण बैकिगसग्बन्धी कार्य निग्नांकित हैं-- 

(१) जमा स्वीकार कर ना :-- रिजवं बंक केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारों, 
पोर्ट ट्रस्ट एवं अन्य बेंकों तथा व्यक्तियों से वर्गर ब्याज निक्षेप (0090आ0) स्वीकार करता है। 
किन्तु यह निजी ग्वक्तियों का जमा स्वीकार नहीं करता | 

(२) व्यापारिक एवं बाणिष्य बिल्लों का क्रय-विश्नरय करना :-रिजव बैंक भारत 
में भुगतान किये जाने वाले व्यापारिक एवं वाण्ज्य बिलों तथा प्रतिज्ञा-पत्नों को खरीदता, बेचता 
तथा पुनः कटौती भी बरता है, बच्चतें कि ये बिल ९० दिन से अधिक की अवधि की न हों । 

(३) कृषि-बिलों का क्रय-विक्रय :-- यह बैंक भारत में भुगतान होने वाले अधिक-से- 
अधिक १५ महीसे की अवधि के कृषि: बिलों का क्रय-विक्रय एवं पुनः कटोती करता है । 

(४) क्रूणदेना: -- यह बैंक सरकार तथा बैंकों को 'मांग पर भुगतान” किया जाने वाला 
ऋण अथवा अ्धिक-से-अधिक ९० दिन को अवधि के लिए ऋण देता है। यह ऋण स्वीकृत प्रति- 
भूृतियों, बकों के ऋण-पत्रों तथा सोना-चाँदी आदि की जमानत प्र दिया जाता है। किन्तु यह 
निजी व्यक्तियों को ऋण नहीं प्रदान करता | 

(५) विदेशी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय :-- रिजवं बैंक भारत के बाहर अन्य देक्षों 
की उन प्रतिभूतियों का क्रय-वित्न्य कर सकता है, जिनका भुगतान खरीदने की तारीख से १० 
बर्षों के अन्दर हो जाता है । 

(६) भूल्यबान धातुओं का क्रय-विक्रय :-- रिजवं बेक सोने-चाँदी व सोने के सिक्षों 
के क्रय-विक्रय का कार्य भी करता हैं । 

(७) अन्य देशों के बंकों से व्यापार :-- रिजवं बैंक अपने कार्य को सुवाझ रूप से 
यलाने के लिये अः्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (]. |. 7.) वे सदस्य राष्ट्रों के केंद्रीय बैंकों के साथ 
खाता खोल सकता है, उनसे एजेन्सी सम्बन्ध बना सकता है, उनके एजेन्ट के रूप में कार्य कर 
सकता है तथा अग्तर्राष्ट्रीय बैंक से लेन-देन का कार्य कर सकता है । 


रिजव बेंक एवं कृषि-साख 
(१९४९ ए९ छ०॥४8 थे 08प0०४ण ०) (7760५) 

रिजय॑ बैंक का एक प्रमुख कार्य कृषि-साख की समुचित व्यवस्था करना है । इस उहूं श्य 
से ही बंक का एक पृथक कृषि-साख विभाग (2 87८७॥पा &। (76€00 क्‍0९97(7९7 ) है। प्रारम्भ 
में रिजय॑ बेंक के इस विभाग का कार्य केवल कुछ विवरणों के प्रकाशन मात्र तक ही सीमित था। 
इसलिए इसकी कड़ी आलोचना की गयी । लेकिन पिछले दस वर्षों में बेंक ने इस कमी को दूर 
करने का प्रयत्न किया है। इस विभाग को निम्नांकित कार्य सौंपे गये हैं :-- 

इसका सर्वप्रथम कार्य कृषि-साख-सम्बन्धी प्रश्नों का अध्ययन करना तथा विछेषज्ञों की 
निमुंक्ति करना है । द 

हितीयत:, यह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों एवं प्रादंशिक सहकारी बैंकों को कृषि-साख 
के विकास के सम्बन्ध में उचित परामश् देता है । 


७३४ भारतीय अर्थशास्त्र 


तृतीयत:, रिजवं बेक प्रान्तीय सहकारी संस्थाओं को ग्रहणीय प्रतिभूतियों एवं प्रांतीय 
सहकारी बैंकों तथा भूमि-बन्धक बेको को प्रतिज्ञा-पत्रों के आधार पर अधिक-से-अधिक ९० दिनों 
के लिए ऋण देता है। विदेष परिस्थितियों में इन बिलों की अवधि ९ महीने तक बढ़ा दी जाती 
है । कुछ दिन पहले से यह सीमा १४ महीने कर दी गयी है। रिजवं बैंक प्रान्तीय सहकारी 
संत्याओं को भी व्यावसायिक बेकों को शर्ता पर ऋण दंता है। सहकारी संस्थाओं के लिए व्याज 
की दर बेंक-दर बढ़ने पर भो डेढ़ प्रतिशत ही रखी गयी है। रिजवं बंक ने १९५४ ई० में सहकारी 
बकीं का कृषि-कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए १६ करोड़ रुपये ऋण दिया था। कृषि-साख 
की समुचित व्यबस्था के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट में १९५१ तथा १९५६ ई० में 
संशोधन क्ये । १९४९-५० ई० में ग्रामीण बैंकिंग जाँच-समिति की सिफारिशों के आधार पर 
बिलों की परिपकक्‍्वता का समय ९ महीने से बढ़ाकर १५ महीने तक कर दिया गया तथा सहकारी 
संस्थाओं से कम ब्याज को दर ली जाने लगी । १९५६ ई० में रिज बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट के 
संशोधन का एक मात्र उदह वय कृषि-साख का विस्तार ही था । इस संक्योधन कै फलस्वरूप रिजर्व 
बैक कृषि-कार्य के लिए १५ मद्दोने से / साल की अवधि के लिए ४५ करोड़ रुपये तक ऋण दे 
सकता है । राज्य सरकार, सहकारी समितियों तथा बंकों के माध्यम से यह रकम कृषकों को दी 
जायगी जो इसे क्कुआं खुदबाने, ट्र बटर एवं कृषि के लिए अन्य वैज्ञानिक औजार खरीदने तथा छोटे 
मोटे बाँधों के द्वारा सिचाई की सुविधा का प्रबन्ध करने के लिए प्रयोग करेगे। इसके अतिरिक्त 
रिजवे बैक को सहकारो बंकों के अधिपन्रों को पुन: बटा करने तथा छोटे-छोटे उद्योगों के उत्पादन 
एवं विपणन-सम्बन्धी कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देने की भी अनुमति मिल गयी है। 

अखिक्ष भारतीय ग्रामीण साख सब्क्षण समित्ति (&॥ फ़ठंब रब फल्का 
87 ९९५ (0776८) की सिफारिशों के आधार पर सन्‌ १९५५ ई० में रिजव बैंक ऑफ इंडिया 
एक्ट में संशोधन किया गथा जिसके अनुसार रिजवं वेंक के अन्तगंत निम्नलिखित दो कोषपों की 
स्थापना की गयी ६-- 

(क) पहल्ला कोष राष्ट्रीय कृषि-साख (दीर्थकालक्नीन) कोष [ १०/॥00») 88700)- 
प्राबो (0९०0 (॥.0स्‍8-/0ण (ए9९7४00०७) #णाते ] है। इस कोष की स्थापना ३ फरवरी, 
१९५६ ई० को हुई थी। इस कोष में सरकार ने प्रारम्भ में १० करोड़ रुपये जमा के रूप में 
दिया और अगले ५ वर्षो तक रिजवं बंक इस कोष में ५ करोढ़ रुपये प्रतिवर्ष जमा करने को था । 
इस क्रम से १९६०-६१ तक इस कोष में ३५ करोड़ रुपये हो जाने की आशा थी । इस कोष की 
स्थापना निम्नलिखित उदहं शयों से की गयी है :--(7) इस कोष में से राज्य सरकारों को सहकारी 
साख-संस्थाओं की हिस्सा-पू जी में लगाने के लिए २० वर्षो तक की अबधि के लिए ऋण दिया 
जायगा । (77) साथ ही, इस कोष में से राज्य सहकारी बंकों को कृषि-कार्य के लिए १५ महीने 
से ५ वर्ष की अवधि तक के लिए मध्यकालीन ऋण देने की व्यवस्था है, तथा (77) इसमें से भूमि- 
बन्धक बेकों को २० वर्षों तक के लिए दीघंकालीन ऋण दिया जायगा । अगस्त, १९६८ तक इस 
कोष के पास कुल १४३ करोड़ रुपये की रकम जमा हो गयी थी । 

(ख) दूसरा कोष कषि-साख (स्थायित्व) कोष [६४०४४] ४हढ7०ण४ए४) (7९था 
(804)गर!2807) थिंए0] है जिसकी स्थापना ३२० जून, १९५६ ई० को हुई थी । इस कोष में 
रिजबं बैंक प्रतिवर्ष ? करोड़ रुपया जमा करेगा । इस कोष की रकम में से राज्य सहकारी वकों 
को १५ महीने से लेकर ५ वर्ष तक की अवधि के लिए मध्यकालीन कर्ज दिया जायगा । 


रिजवं बढोंक ऑफ इण्डिया ७३५ 


इससे यह स्पष्ट है कि रिजवं ढौंक कृषि-साख सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए 
अत्यधिक प्रयत्नशील है। इनके प्रयत्नों के फलस्वरूप देश में कृषि-साख की व्यवस्था में उत्तरोत्तर 
सुधार होता जा रहा है । रिजवं बैंक की कृषि-साख सम्बन्धी तीति के सम्बन्ध में दो बातें महत्त्वपूर्ण 
है : सबंप्रथम तो अबतक रिजव थेंक ने कृषि को केवल अल्पकालीन ऋण ही प्रदान किया है । 
बास्तव में, बंघानिक रूप में मध्यकालीन एवं दीघेकालीन साख रिजवं डोंक के क्षेत्र से परे हैं। 
किन्तु भूमि-बन्धक ढोंकों के ऋण-पत्रों को खरीद कर यह परोक्ष रूप से दीघंकालीन साख प्रदान 
करने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा, यह है कि अभी तक रिजब डोक द्वारा प्रदान की गयी 
सुविधाओं का मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र तमिलनाडु, आन्ध्र तथा म॑सूर जैसे राज्यों में, जहाँ 
यर सहकारिता आन्दोलन का विकास हुआ है, ही पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा सकता है | अन्य 
राज्यों में अभी तक रिजवं ढोंकों की गारंटी पर ही कपि-साख को प्रदान किया जाता है । इससे 
स्पष्ट है कि कपि-साख-सम्बन्धी सहायता को प्राप्त करने के लिए सहकारिता आन्दोलन का 
विकास अनिवार्य है । 

रिजव बंक एवं श्रौद्योगिक वित्त 
( ९5९९९ डा व [70758 िं)4706 ) 

रिजवें बोेंक आजकल देश में औद्योगिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कब रने में भी 
महत्त्बपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है। इस उदृ ्य से १९५७ ई० में एक ओद्योगिक-क्ति-विभाग 
([70प४09 [970९ 0९9970700॥0) की स्थापना की गयी । हमारे दंश में प्‌ जी का अभाव है 
जिससे द्रतगव्रि से ओऔद्योगीकरण के मार्ग में निस्सम्देह कथ्नाई उपस्थित होती है। अत: 
औद्योगीकरण की आवश्यकताओं को देखते हुए देश में उद्योग-धन्धों को दीघे एवं मध्यकालीन 
कर्ज प्रदान करने वाली संस्थाओं की स्थापना अनिवार्य हो जाती है। इस उद्द इय से रिजवं डौंक ने 
इस प्रकार को बहुत-सी संस्थाओं की स्थापना में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रनान किया है जिनमें ओद्योगिक 


वित्त निगम ([7005079)] थिं)॥&॥0९ (:७7700748॥07), राज्य वित्तीय निगभ (89(6 गधा] 
(१077907०00॥ ), तथा औद्योगिक विकास नेक (उगवंप५३] ॥0९ए९]०छगाला। ठिद7 ) इत्यादि 


प्रमुख हैं। ढोंक ने इन संस्थाओं की हिस्सा-पूजी का एके अंछ अंदान किया है तथा वह इन्हें 
आवश्यकतानुसार हधार की सुविधा भी प्रदान करता है। लघु उद्योगों को ऋण एवं सहायता 
प्रदान करने के लिए रिजवे ढोंक ने सर+र की ओर से जुलाई, १९६० ई० से एक प्रत्याभूति 
पोजना ( 008726९ 5८॥९॥९ ) चाल को है जिसके अन्तर्गत यह एक निर्धारित मात्रा तक 
अन्य बौंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों के भुगतान की गारंटी लेता है। पहले यह योजगा 
केबल २२ जिलों में लागू की गयी थी, किन्तु वर्त्तमान समय में यह सवंत्र लागू है। इसके अन्तर्गत 
एपेवस सहकारी ढोंकों ( 80९५४ (:0-०7६7/०४४९ म90४5 ) द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये सभी 
प्रकार के अग्निम भी भाते हैं। इस ब्कार दौक ओद्योगिक साख के क्षेत्र में भी आजकल महत्वपूर्ण 
कार्य कर रहा है । 

देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ रिजवं दैंकों के कार्यो की सीमा भी बढ़ती जा रही है । 
यह डॉंक आजकल बहुत प्रकार के विकास-सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन करता है। साख-ब्यवस्था 
के नियमन के साथ-साथ रिजर्ग ढोंक आज देश में एक ऐसी हकिंग व्यवस्था फे विकास में लीन हे 
जो वाणिज्य व्यवसाय के अतिरिक्त कृषि एवं उद्योग-धन्धों के विकास में भी समुचित सहयोग 
प्रदान कर सके। इस उहं श्य की पृत्ि में यह पर्याप्त सफल भी रहा है । साथ ही, यह सरकार को 


७३६ भारतीय भर्थशास्त्र 


आर्थिक एवं वित्तीय मामलों में १२मशें भी देता है। थौंक के इस कर्ग का महत्त्व भी आज दिन- 
प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इसके अतिरिक्त रिजवे ढौंक व्यावसातिक बेंकों, सहकारी समितियों, 
संयुक्त पूजी कम्पनियों तथा विदंशी व्यापार आदि के सम्बन्ध में आकड़ एकत्र करता है तथा लमय- 
समय पर इनका शासन भी करता है। इस प्रकार रिणवं गैंक के कार्यों की सीमा में उत्तरोत्तर 
बरद्धि होती जा रही है । 
रिजव बेंक के कार्यो का मूल्यांकन 
( ह|ए"भं59] ण पा९ एणालां०08 ० 6 [र९४९-ए९ फ्रेक्ग४ ० [709 ) 

अब हमें यह देखना है कि रिजव हौंक अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कहाँ तक सफल रहा है ? 
रिजव॑ ढौंक की स्थापना अप्रैल, १९३५ ई० में हुई थी। इसकी स्थापना के पूर्व देश में कोई केन्द्रीय 
ढौंक नहीं था । केन्द्रीय दोंक के अभाव में देश का मुद्रा-बाजार पूर्णतया असंगठित था तथा बैंकिंग 
व्यवस्था का भी पर्याप्त विकास नहीं हो पाया था। अतः रिजवं ढौंक की स्थापता से बहुत सी 
आशाएँ थीं। रिजव दोंक अब तक अपने जीवन-काल के प्राय: ३७ वर्ण पूरा कर चका है। इस अवधि 
में इसने निस्सन्देह देश में एक दृढ़ एवं सुब्यवस्थित ढॉंकिंग व्यवस्था के विकास में सहयोग प्रदान 
किया है । रिजव॑ वौंक ने सफलत। पूर्वक दशा में पत्र-मुद्रा जारी करने का कार्य किया है। इसने सस्ती 
मुद्रा-नीति ((॥९०७ )४०7€४ 70॥८9) का अनुसरण बर भारतीय उद्योग, कृषि एवं वाणिज्य कौ 
बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पृति की है । १९५१ ६० तक वैंक दर ३ प्रतिशत थो। १९५१ ई० में 
हसे बढ़ाकर ६३ प्रतिशत कर दिया गया । पुनः: १९५७ ई० मे इसे बढ़ाकर ४ प्रतिशत तथा १९६३ 
ई० में ५४ प्रतिशत कर दिया गया । रिजवं ढीौंक ने देश की वोंकिग व्यवस्था को भी विभिन्न प्रकार 
से सहायता प्रदान विया है। ब्हूत से व्यावसाय्कवि थोकों को आथिक संकट में बन्तिम शणदाता 
([,शवं९ ० (06 7.95 7२९5०) के रूप में सहायता प्रदान कर इसने उन्हें फेल होने से बचाथा 
है। औद्योगिक वित्त-व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करने में भी रिजर्ण ढौंक बहुत अधिक 
प्रयत्मशील रहा है। बैंक के इन प्रयत्कों के फ्लरवरूप ही देश में औद्योगिक वित्त-निगम ([7त0507ं4 
छं॥स्‍भ८९ (007००४०॥) राज्य वित्तीय निगम (80806 8706 (४/077072॥0708), पुनवित्त 
निगम (रि९-गराक्ा ८८ (090०78॥09 ), औौद्योगिक विकास बैंक (77008079] 0९०९)००४९॥४) 
3470) तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाएं स्थापित हो सकी हैं। ये संस्थाएँ उद्योग-धन्धों को 
दीर्भकालोन ऋण प्रदान करती हैं। कृषि-साख के सहायतार्थ गैंक का कृषि-साख विभाग प्रारम्भ से ही 
प्रयत्तशील रहा है। किन्तु हाल के संशोधन के फलस्वरूप ढोंक कृषि-साख॒ को व्यवस्था में और भी 
अधिक प्रयश्नशील हो गया है। रिजर्ग दोंक ने भारत एवं राज्य सरकारों के लिए सरकारी ऋण की 
व्यवस्था भी की है। अस्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से सम्बन्ध स्थापित कर ढॉंक ने रुपये के वाह्म मूल्य 
को भी स्थायी बनाने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार रिजर्ग ढौंक ने केल्द्रीय ढोंक के प्राय: सभी 
कार्यों को पर्याप्त सफलता के साथ सम्पन्न किया है । 

किन्तु रिजव बंक के कार्यों की कई कारणों से आज्तोचना भी की जाती है। इसके 
विरूद्ध साधारणतया निम्नल्निखित आरोप ज्ञगाये जाते हैं :-- 

(१) रुपये के आन्तरिक मूल्य में अस्थिरता (7782709 7 06 प्र/शवकन एप 
0 (४९ (रिघ०००)-- रिजर्श बैंक रुपये के आन्तरिक मूल्य को स्थायी बनाने में प्राय/ असफल रहा है! 
द्वितीय महायुद्ध के समय देश में मुद्रा की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई जिससे मुद्रा के मूल्य में 


रिजत बंक ऑफ इण्डिया ७३७ 


बहुत ह्वास हुआ तथा मुल्य-तल में पर्याप्त वृद्धि हुई। इसका देश की आर्थिक व्यवस्था पर बड़ा ही 
घातक प्रभाव पड़ा है। किन्तु इसके लिए हम केवल रिजवं बैंक को ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं 
ठहरा सकते । इसके लिए सरकार तथा तत्कालीन परिस्थितियाँ भी बहुत हृद तक उत्तरदायी थीं । 

(२) सुव्यवस्थित मुद्रा बाजार एवं बिल्न-बाज्ार का अभाव :-प्राय: यह कहा जाता 
है कि रिजवं बैंक देश में एक सुमंगठित मुद्रा एवं बिल-बाजार वी स्थापना में असफल रहा है । 
देश में मुद्रा-बाजार के समुचित विकास के लिए यह बाजार के विभिन्न अंगों में यथेष्ट सहयोग 
गहीं उत्पन्न कर सका है। अपने जीवन-काल के प्राय ३५ वर्षों के बाद भी यह देशी बैंकिंग प्रणाली 
से सप्रवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने में प्रायः असफल रहा है। इसी प्रकार बिलों के पुन: भुगतान 
(२ि८१४८०००४०६) की सुविधा प्रदान करने में भी यह प्रायः असफल रहा है। भारतीय मुद्रा 
बाजार के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित ब्याज की दरों में भी अभी तक समानता नहीं आ पायी है। 
इस प्रकार रिजव बैंक ऑफ इण्डिया के विभिन्न प्रयत्नों के परिणामस्वरूप देश में अभी तक 
समुचित बिल-बाजार का विकास नहीं हो पाया है । 

(३) क्रषि.साख (487०ण००७) (7०७॥।) की समुचित व्यवस्था का अभाव |-- 
रिजवं बैंक के विरुद्ध यह भी कहा जाता है कि यह देश मे कृषि,साख की समुचित व्यवस्था को 
प्रोत्साहित नहीं कर सका है। भारत में कृषि-साख प्रदान करने के प्रमुख साधन-- महाजन तथा 
साहुकार--की क्रियाओं को अभी तक बैंक नियस्त्रित नहीं कर सका है। इनमें कोई सन्देह नहीं 
कि ग्रामीण साख-सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंक ने क्षि-साख को अधिक 
प्रोत्माहित करना प्रारम्भ कर दिया है, विन्तु फिर भी अभी इस ज़त्र में बहुत अधिक काय॑ करने 
की आवश्यकता है । 

इस प्रकार रिजर्व बेक के कार्यो के विरुद्ध बहुत-सी आलोचनाएंँ दी जाती हैं। किन्तु इन 
सारी आलोचनाओं के बावजूद देंश में आथिक स्थायित्व के युग का संचार करने में बैंक ने 
निस्सन्देह बड़ा ही महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। रिजवं बैंक ने समय-समय पर अपने कार्यों 
द्वारा देश की आधथिक व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करने का सफल प्रयास किया है। आशा 
की जाती है कि भविष्य में देश के आथिक हित में बंक और अधिक उपयोगी कार्य करेगा। 
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अध्याय: ४५ 
स्टेट बंक ऑफ इगिडिया 
(82८९ छा ० धतांअ ) 


अखिल भारतीन ग्रामीण साख-सर्वेक्षण समिति (8) प्ातां& रिप्राथं (९4 8प्रार९फ 
(0ए7(९९) की सिफारिशों के आधार पर १ जुलाई, १९५५ ई० को इम्पीरियल बेक जॉफ 
दृण्डिया के राष्ट्रीयकरण द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई । 

इम्पी रियक्ष बेंक (76१४ ऐ४ ] -- सन १९२० ई० क्रे इम्पीरियल बंक आफ 
इण्डिया ऐव्ट के अनुसार कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के तीनों प्र सीडेन्सी बैंकों को मिलाकर 
इम्पीरियल बैंक ऑक इण्डिवा की स्थापना की गयी थी । भारत में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के 
इतिहास में इम्पीरियल बैंक की स्थापना का एक खास महत्त्व है। इसकी स्थापना के साथ ही 
देश में आधुनिक बैंकिंग पद्धति का भी आविर्भाव हुआ | इसकी अधिकृत पुजी १२१५ करोड़ 
रपये तथा परिदत्त पूंजी ५ ७४ करोड़ रुपये थी । यद्यपि यह एक व्यावसायिक बंक था तथापि 
रिजवं बैक ऑफ इण्डिया की स्थापना के पृव यह केन्द्रीय बंक के बहुत सारे कार्यों का भी संपादन 
करता था । 

इम्पीरियल बंक का प्रबन्ध :-इग्पीरियल बैंक ऐक्ट के अनुसार इसका प्रबन्ध एक केन्द्रीय 

संचालक मण्डल द्वारा किया जाता था । इसमें १६ सदस्म होते थे। केन्द्रीय संचालक मण्डल के 
अतिरिक्त बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में तीन स्थानीय बोर्ड कार्य करते थे । केन्द्रीय मण्डल ही 
बैंक की नीति निर्धारित करता भा । 

रिजबं बंक की स्थापना के पूर्व इम्पीरियल बंक ही दंथ में केन्द्रीय बंक के सभी कार्य 
करता था। इस प्रकार आरम्म में इसका कार्य दोहरा था। देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में बहु 
सरकारी कोप जमा करता था, सरकारी ऋ्रणों की व्यवस्था करता था, बंकों के बंक रूप में कार्य 
करता था तथा कोषों को एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानान्तरण करने का कार्य भी करता था । 
साथ ही, एक साधारण हिस्सेदारों के बेक के रूप में यह व्यावसायिक बेक-सम्बन्धी प्राय: सभी 
कार्यो को भी सम्पन्न करता था। किन्तु सन्‌ १९३५ ई० में रिजव बंक की स्थापना के पश्चात 
इम्पीरियल बैक के केन्द्रीय बे किग-सम्बन्धी कार्यों को समाप्त कर दिया गया तथा इसके दूसरे 
कार्यों पर से भी प्रतिबन्ध हुटा लिये गये । इसके बाद यह केन्द्रीय बैंक के एजेन्ट के रूप में कार्य 
करने लगा । केन्द्रीय बक के प्रतिनिधि के रूप में इम्पीरियल बेक केन्द्रीय बैंकिग-सम्बन्धी सभी 
कार्यो को करता था | यह केन्द्रीय और राज्य सरकारों का धन जमा प्राप्त करता था और उस 
पर किसी प्रकार का व्याज नहीं चुकाता था । इम्पीरियल बैंक सावंजनिक क्रण का प्रबन्ध करता, 
समाशोधन गृह का कायं करता तथा एक जगह से दूसरी जगह सरकारी रकम भेजने का भी का 
करता था। 

इम्पीरियल बेक व्यावसायिक बेक के सामान्य कार्यो को भी करता था। वास्तव मे अपने 
कार्यकाल में यह देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक बंक था। 

इन सभी सेवाओं के उपरान्त भी इम्पीरियल बैंक की आलोचना होती रही। इसके 
निम्नां कित कारण थे :--- 

(१) भारतीय हितों की उपेक्षा :-यू रोपियनों के हाथ में बैंक का प्रबन्ध होने के कारण 

भारतीप व्यवसायी फर्मो को यह उतनी सुविधा नहीं प्रदान करता था जितना कि यू रोपियन फर्मों 
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को । साथ ही, यह भारत में विदेशी हितों का समथेक था और भारत के निवासियों को बैंक- 
व्यवस्था में उच्च शिक्षा नहीं प्रदान करता था । 
(२) विदेशियों का आधिपत्य :---हम्पीरियल बैक की अधिकांश प्‌जी विदेक्षियों के 


हाथ में थी । अतएव इसका प्रबन्ध भी विदेशियों के हाथ में ही था जिससे वे भारतीय हितों की 
उपेक्षा करते थे । 


(३) शाखा-सम्बन्धी नीति न्रटिपूर्ण थी :--इम्पीरियल बैंक ने अपनी शाखाएँ उन्हीं 
स्थानों में स्थापित की थीं जहाँ पर अन्य बंकों को शाखाएँ पहले से थीं। इससे वह भारतीय बैंकों 
से अनुचित प्रतियोगिता करता था । 

(४) बिक्ष बाजार के विकास में असफलता :--इम्पीरियल बैक देश में बिल बाजार 
की स्थापना भी नहीं कर सका था। यह बिलों के भगतान की उपेक्षा कर क्रणों को ही प्राथ- 
मिकता प्रदान करता था जिसके परिणामस्वरूप देंश में बिल बाजार के विकास में यह सक्रिय 
सहयोग नहीं प्रदात कर सका । 

इन्हीं सब कारणों से इस बक के राष्ट्रीयकरण की मांग उत्तरोत्तर बढ़ती गयी । फलस्वरूप 
अखिल भारतीय ग्रामीण साख-सर्वेक्षण समिति (७ [ता रिपाब (7९०६ $प7ए९ए  (00फणां< 
(९८) की सिफारिशों के आधार पर इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा १ जुलाई, 
१९५५ ई० को स्टेट बंक ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई। इसके फलस्वरूप इम्पीरियल बैंक की 
समस्त भारत स्थित सम्पत्ति एवं दायित्व स्टेट बक के नाम से क" दी गयी। इस बंक की स्थापना 
का मुख्य उद श्य देश की विभिन्न बेकिंग संस्थाओं तथा सहकारी बैंकों को सहायता पहुँचाना एवं 
सरकार की आशिक नीति को कार्यान्वित करना है + 

स्टेट बंक श्रॉफ इग्रिडया के मुख्य उद्द श्य 
(५४॥॥ 0४]९८ए९३ ० 6९ 804९ छ477 ० 7074 ) 

स्टेट बंक ऑफ इण्डिया की स्थापना निम्नांकित छह शयों को ध्यान में रख कर की 
गयी थी !--- 

(१९) ग्रामीण साख-व्यवस्था में सरकार की साझेदारी :--स्टेट वेंक ऑफ इण्डिया 
का मुख्य उहं शय सहकारी साख-बव्यवस्था में सरकार की साझेदारों स्थापित करना है। अत: इस 
उद्ददय की पूति के लिए स्टेट बैक राज्य सरकारों को ऋण देने के लिए भी तेयार रहता है। 

(२) ज्ञाइसेंसदार गोदामों एवं भंडार-ग्रहों की स्थापना में सहायता देना :-- स्टेट 
बैंक ऑफ इण्डिया देश के विभिन्न भागों में लाइपेंसदार गोदामों एवं बिक्री समितियों की स्थापना 
में आाथिक सहायता प्रदान करता है। इससे कृषि-पदार्थों के संचय आदि में बहुत अधिक सुविधा 
होती है । 

(३) छोटे उद्योगों को आर्थिक सहायता देना :--स्टेट बैंक का एक उदंश्य यह भी 
है कि देश में स्थापित किये गये छोटे-छोटे उद्योगों को ऋण आदि के रूप में आथिक सहायता 
प्रदान की जाय । 

(४) छोटी-मोटी बचर्तों को प्रोत्साहित करना :--स्टेट बैंक ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे- 
छोटे कस्बों में शाखाएँ स्थापित करके बचतों को प्रोत्साहित करता है ताकि इन्हें एकत्र करके देश 
के औद्योगिक विकास में लगाया जाय । इस उ््ं ह्य से बैंक की शाखाएं प्रामीण क्षेत्रों में स्थापित 
की जा रही हैं । 
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(५) धन के रथानातरण की सुविधा प्रदाम करना :-- स्टेट बैंक भाँफ इण्डिया सस्ती 
दरों पर बन के स्थानांतरण की सुविधा भी प्रदात करता है| इससे देश में ब॑किंग बिकाल में 
सहायता मिलती है। 

स्टेट बेंक की पूँ जी :- स्टेट बैंक की भधिकृत पूजी ( #एता०8८१ 09एञंध॥ ) २० 
करोड़ रुपये तथा परिदत्त पुजो ५*६२५ करोड़ रुपये हैं। सम्पूर्ण पुजी को एक-एक सौ रुपये के 
९० लाख अंदशों में बिभाजित किया गया है। बक की सम्पुर्ण हिस्सा पुछी का ५५ प्रतिशत भाग 
रिजवे बंक एवं केन्द्रीय सरकार ने खरीदा है और ज्षेष ४५ प्रतिशत भाग जबता के हाथों में बेचा 
गया है जिसमें इम्पीरियल बक के पुराने हिस्सैदारों को प्राथमिकता दी गयी है । 

प्रबन्ध ([४४७7०28९८७/९७) :--बटेट बैंक के प्रबन्ध के लिए एक केन्द्रीय मण्डल का निर्माण 
किया गया है जिसमें एक चेयरमन, एक उष-चेयरमेन तथा २ प्रबन्ध संचालकों ( )४७798778 
7)7९८०४) के अतिरिक्त १६ सदस्य हैं। मण्डल के चैयरमेन एवं उप-चेयरमैन की नियुक्ति 
भारत सरकार रिजवं बंक ऑफ इण्डिया के परामर्श से करती है । केन्द्रीय मण्डल में चेयरमेन एवं 
उप-चेयरमन के अतिरिक्त प्रबन्ध संचालक, हिस्सेदारों द्वारा निर्बाचित ६ संचालक तथा रिज्रय 
बैक के परामश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त ८ संचालक, जिसमें दो ग्रामीण जे ब्यवस्था 
एवं सहकारिता के विशेषज्ञ होते हैं, रहते हैं । केन्द्रीय मण्डल के अतिरिक्त मद्रास, बम्बई तथा 
कलकत्ता में एक-एक स्थानीय मष्डल भी हैं । 

स्टेट बेंक के काय 
(777८४०॥8 0 (॥6 509(6 54॥7 | 

स्टेट बक के कार्यों को दो वर्गों में बिभाज्ित किया जा सकता है :-- 

(क) केन्द्रीय बे किग»पम्बन्धी कार्य, बथा 

(ख) साधारण बंकिग-सम्बन्धी कार्य । 

(क) बेन्‍्द्रौय बकिग-सम्बन्धी कार्य :-स्टेट बैंक उन स्थानों पर णहां रिजबं बैंक की 
शाखाएं नहीं हैं, इसके एजेर्ड के रूप में काय करता है । इस प्रकार स्टेट ब॑क कंन्‍्द्रीय बेदिग 
सम्बन्धी भी कुछ कार्य करता है | वह सरकारी बंक के रूप में कंन्द्रीय एबं राज्य सरकारों के लेन- 
देन का कार्य करता है; सावंजनिक ऋण की व्यवस्था करता है तथा बंकों को बंक के रूव मे भी 
कार्य करता है । इसके यहाँ देश के अन्य बंक भी अपना धन जमा करते हैं जिससे यह उनके 
आश्िकन्संकट के काल में सहायता पहुँचाता है। यह रिणवें बंक की ओर से बंकों के समाझ्ोवन- 
गृह (0९2४7ह 7005९ ) का भी कार्य करता है । 

(ख) खाधारण बेकिंग-सम्बन्धी काय :--स्टेट बैंक व्यावसाशिक बैंक सम्बन्धी 
सामान्‍य कार्यो को भी सम्पन्न करता है। बास्तव में, यह एक व्यावसायिक बैंक की ही तरह है, 
बर्छषपि साधारण व्यावसायिक बेकों से इसकी स्थिति कुछ भिन्न है। व्यावसाधिक बेक के रूप में 
यह साधारणतया निम्नांकित कार्यों को सम्पन्न करता है :--- 

(१) बह बेक अन्य व्यावसामिक बेकों की तरह सरकारी एवं अच्छी प्रतिभूतिनों एवं 

ट्रंजरी बिलों में बिनियोग करता है । 

(२) अन्य ब्यानसासिक बैंकों की तरह जनता की बचत को समा के रूप में प्राप्त करक्षा 

एवं जनता की बहुमूल्य बस्तुओं की सुरक्षित रखता है । 

(३) बहुमूल्य धातुओं का क्रय-विक्रय करता है । 
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(४) उद्योग एवं व्यापार में सहायता पहुँचाने के दृष्टिकोण से चल या अचल सम्पत्ति, 
स्वीकृत प्रतिज्ञा पत्र, बान्डव ७एवं माल के मधिकार-पत्र पर किती व्यक्ति या संस्था 
को ऋण प्रदान करने का कारय कश्ता है! 

बर्जित कारय ( एलजाफा।हव एफाटाणार ) स्टेट हेंक ऑफ इण्डिया अधिनियम की 
धारा ऐ४ के अनुसार स्टेट गैंक अपने अंशों तथा अचल सम्पत्ति को जमानल के आधार पर ६ 
महोने से अधिक की अबधि के लिए ऋण अथवा अग्रिम नहीं दे सकता है। शथेंक किसी भी ऐसे 
विनिमय-साप्य साख-पत्र, जिसकी अवधि १५ माह से अधिक है, खरीद नहीं सकता तथा ऐसे साख 
पत्र की जमानत पर ऋण अथवा अग्रिम नहीं दे सकता । 

१९५७ ई० के 00906 347£& 0६ ॥00॥9 (#परो>अंप9 9 छ॥85) 2 के अनुसार ६९५९ 
में स्टेट बैंक ने हैदराबाद बौंक तथा १९६० ई० में बोंक ऑफ जयपुर, जेक ऑफ हूंदोर, बेंक ऑफ 
बिकानेर, ट्रावनकोर छोक, छोंक आफ मेसूर, ठोक ऑफ पटियाला, तथा स्टेट ढजोंक ऑफ सौराष्ट 
तथा १९६९ में ढौंक ऑफ बिहार की व्यवस्था को ऊपने हाथ में लिया। 

सेट ढोंक ऑफ इण्डिया को प्रगति :--१ जुलाई, १९५५ ई० से इस केक ने अपना कार्य 
प्रारम्भ किया । अधिनियम के अनुसार इम्पीरियल बैक को भारत-स्थित समस्त सम्पत्ति एवं 
दावित्व ( 88९03 गापे !/ब।065 ) स्टेट बैंक को हस्तांतरित कर दिये गये हैं। उस समय 
इम्बीरिवत बैंक बी ८७५ शाखाएँ थीं। नेक का एक त्रमुख उहँ श्य देश के ग्रामीण एवं अविक- 
खित क्षेत्रों में बोंकिंग को सुविधा का प्रसार करना है । इस उद्दं श्व से यह निश्चत किय्रा गया था कि 
स्टेट बोंक प्रथम पाँच वर्षों में ४०० नयी शाखाएं स्थापित करेग । नथी जाखाओं को स्थापन। में 
जो षहले हानि होगौ उसकी क्षति-पूर्ति के लिए एक एकीकरण एवं विकाश-कोब (॥(68878॥07 
870 ])26९ए०८।००770९॥॥९ छ्णात ) की स्थापना को गयी । बोक ने २९६१ ई० तक ५०० शाखाएं 
स्वाबित कर ली थीं। इसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में गोंकिंग को सुविधा में पर्याप्ज वृद्धि हुई 
है। ३१ दिलम्बर, १९६४ ईं० को स्टेट गैंक तथा इ$ सहावकों (500504705) की कुल प्राय: 
१८०० शासखाएँ थीं। स्टेट ढैंक देश में ढॉँकित के विकास के लिए अनुसूचित णेकों तथा सहकारी 
संस्थाओं को एक दप्ताहइ में दो बार निःशुल्क एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने को 
सुबिधा ब्रदान करता है। दिसम्बर, १९६६ ई० में स्टेट ढोंक तथा इसके सहायकों का कुल जमा 
७९७ करोड़ रुपये था जो सम्पूर्ण बॉंकिंग ब्यवस्था के जमा का ब्राय: एक-तिहाई भाग है । 

हस प्रकार भा रब्बीव ढोंकिंग प्रणाली में स्टेट ढौंक ऑफ इण्डिया या इसके सहायक डोंकों का 
एक विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। निम्न ताबिका प्र भी यह स्पष्ट है :-- 

१५-१२-१९६६ ई० को करोड़ रुपये 
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७४२ भारतीय अथंशञास्त्र 


देश के लोगों में बैंकिग-सम्बन्धी आदतों को प्रोत्साहित करने के छह श्य से स्टेट बैंक ने £ 
जनवरो, १९६२ ई० से विशेष साख स्थानान्तरण योजना (596८) (7९०7६ प'द्चार्शशः 5९८९76९) 
चाल की है। यह योजना निम्न तथा मध्यम आय वाले वर्गों की आवश्यकताओं की पूत्ति करती 
है । इस योजना के अन्तगंत डोंक के वे ग्राहक जिनका हैंक की किसी भी शाखा में खाता है दंश में 
किसी भी उस स्थान से जहाँ पर स्टेट गैंक की शाला है, अपने हिसाब में जमा करने के लिए 
१००० रुपये तक की राशि का बिना किसी खर्च के अन्तरण कर सकते हैं। यह योजना भारतीय 
ढेंकिंग के इतिहास में एक नवीन विशेषता है । 


स्टेट बेंक एवं ग्रामीण साख ( 502५९ छ97र: 8०१ [पा (7९०६ ) :--स्टेट बैंक 
का एक प्रमुख कार्य ग्रामीण साख की सुविधा प्रदात करना है। इस उहूं इ्य से बौंक विभिन्‍न प्रकार 
की सहकारी समितियों को साख को सुविधा प्रदान करता है । रिजबं बौंक ऑफ इण्डिया की प्रषण 
सुविधा योजना के अन्तगंत स्टेट ढैंक ने १९६५ ई० में सहकारी संस्थाओं को २६२ करोड़ रुपये की 
धनराशि की प्र षण-सुविधाएं प्रदान की थीं। इसके अतिरिक्त बैंक ने अपनी निजी प्रेषण योजना के 
अन्तगंत २२४ करोड़ रुपये की धनराशि की प्रषण सुविधाएँ प्रदान की थीं। १९६५ ई० में ढौंक 
ने सहकारी हेंक तथा सहकारी केन्द्रीय भूमि-बन्धक डोंकों को क्रश: ३१५ करोड़ रुपये तथा ८७ 
करोड़ रुपये की ऋण सीमा सहायता प्रदान की थी । बॉंक ने भूमि-बन्धक हैंकों को उनके ऋण-पत्रों 
को जमानत पर ऋण देंकर भी सहायता की थो। सितम्बर, १९६५ ई० के अन्त में स्टेट बौंक के 
पास सहकारी केन्द्रीय भूमि-बन्धक छोंकों के ९*१ करोड़ रुपये के ऋण-पत्र थे। १९६५ ई० में बौंक 
ने सहकारी चीनी मिलों को ९४ करोड़ रुपये के २८ अग्रिम प्रदान किये थे । १९६५ ई० में बौंक 
ने अन्य सहकारी प्रोसेसिंग तथा विषणन समितियों को भी १९६ करोड़ रुपये के १७६ अग्निपों की 
स्वीकृति प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त बोंक ने कुछ अन्य सहकारी संस्थाओं को भी, जिनमें 
औद्योगिक सहकारी संस्थाएं भी सम्मिलित हैं, वित्तीय सहायता प्रदान की थी। १९६५ ई० में 
औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को दी गयी प्रत्यक्ष अग्रिम सहायता की राशि ७२७ लाख रुपये 
थी । १९६५ ई० में णैंक ने अन्य सभी प्रकार की सहकारी संस्थाओं को ८७'५ लाख रुपये के ५५ 
अग्निमों की स्वीकृति प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त १९५६ ई० में केन्द्रीय तथा राजकीय 
भण्डा रगृह विय्मों को जैंक ने ३५ करोड़ रुपये के १,५०३ अग्रिमों की स्वीकृति प्रदान की थी । 

न्घु उद्योगों को सहायता (28४3087006 (० 5०] 8036 पातेप्रडपं९४ ) ++स्टेट 
बेंक का एक प्रमुख कार्य लधु उद्योगों को सहायता प्रदान करना है। गत १० वर्षों में बोंक के इस 
कार्ये-क्षत्र में भी पर्याप्त प्रगति हुई है । बॉंक की उदार ऋण योजना के अन्तगंत लघु उद्योगों को 
दी गयी कुल वित्तीय सहायता को राशि ३१ दिसम्बर, १९६५ ई० को ५३१ करोड़ रुपये थी! 
“इसके अतिरिक्त ५ लाख रुपये से अधिक पूजी वाले ५३ लघु उद्योगों को १४ करोड़ रुपये का 
वित्तीय सहायता प्रदान की गयी थी । भारत सरकार की साख-प्रत्याभूति योजना (ठछ०वा। 
(एथा॥7(९४ 520९70८) के अन्तर्गत १९६५ ई० के अन्त तक डढोंक ने २८'३ करोड़ रुपये के अग्निमों 
के प्रार्थना-पत्र रिजवं डोंक को प्रस्तुत किये थे। राष्ट्रीय लघु उद्योग निबम प्रत्याभूति योजना के 
अन्तगंत बैंक ने १९६५ ई० में १७ लघु उद्योगों को १०*७ लाख रुपये की साख-सीमा की स्वीकृति 
प्रदात की थी ९ 

निष्कर्ष :--किन्तु इन सबके बावजूद स्टेट बौंक की कार्यवाही के विरुद्ध बहुत-सी आलोच- 
नाएँ भी दी जाती हैं। स्ेप्रथम तो यह कह्दा जा सकता है कि सरकारी ढौंक होने के कारण इसके 


स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ७४३ 


दिन-प्रतिदिन के कार्यों में अधिक सरक।री हस्तक्षेप की आशा की जाती है। इससे बैंक को कार्ये- 
पद्धति राजनैतिक स्वार्थों पर आधारित हो जायगी। किन्तु इस प्रकार की आलोचना में कोई 
तथ्य नहीं है । इसके विरुद्ध दूसरी आलोचना यह दी जाती है कि स्टेट बैक नागरिकों को समुचित 
मात्रा में बेकिंग को सुविधा नहीं प्रदान करता है । किन्तु यह आलोचना भी तथ्यहीन जान पड्ठती 
है। स्टेट बेंक ऑॉफ इण्डिया अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि यह बैंक 
व्याबसाथिक रीति-रिवाज तथा सिद्धान्तों के आधार पर कार्य करेंगा। इस प्रकार इन सब 
आलोचनाओं के बावजूद यह कहा जा सकता है कि भारतोय ोंकिंग व्यवस्था में स्टेट णेंक का एक 
महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। वास्तव में, "स्टेट बंक निजी क्षेत्र को पहले से अधिक जक्ञाभान्वित कर 
रहा है ।. (४6 छा; ॥35 फैल्शा उछाभएहु (6 फाएएव6 5९०ण ०९७९ 4॥ 0९6.) 
विशेष अध्ययन-सूची 
], 76एण७ एण धार हैशापब एशाशब च०्ट्पाएड पार फै४8 फ्रैधाड 0० 
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अध्या4 : ४९ 
भारत में मिश्रित पूंजी वाले बेंको (व्यावसायिक बेंक) 
(जुगंणध 5६००६ छेग्गॉट5 ई७ पधतांड ) 


भारत में व्यावसायिक बैंकों का इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है। भंग्रजी व्यापारियों 
ने कम्पनी के शासनकाल में ही कुछ एजेन्सी-गहों की स्थापना की थी । भारत में आधुनिक बैंकिंग 
व्यवस्था का विकास इन्हीं एजेंसी गृहों से आरम्भ हुआ है । इन एजेन्सी-गृहों में से कुछ ने आधुनिक 
तरीके पर बेकिंग व्यवस्था का संगठन किया था, किन्तु भारत में व्यावसायिक बेंकों की प्रगति 
वास्तव में १८६० ई० के बाद से ही प्रारम्भ हुई । १८६८ ई० तक देश में बैंकों की संख्या बढ़कर 
२५ हो गयी । इसके बाद १९०० ई० तक इनकी संख्या में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई । किन्तु 
इसके बाद व्यावसायिक बैंकों का द्र तगति से विकास प्रारम्भ हुआ । १९०४ ई० के बाद स्वदेशी 
आन्दोलन से प्रभावित हो कितने ही बंक स्थापित किये य्रे। १९३५ ई० में रिजयं बैंक की 
स्थापना के पश्चात्‌ मिश्रित पूजीवाले बकों को दो वर्गों में विभाजित किया गया--(१) अनुसूचित 
बेंक (500०0०९० 8273), तथा (२) असूचित बेक ('र०घ-5.९१४९० 02003) । मनुसूचित 
बैंकों को कुछ शत्त पूरी करनी पड़ती है जिनके बदले में उन्हें रिजवे बंक द्वारा बहुत-सी सुविधाएँ 
प्राप्त होती हैं । द 

भारत में व्यावसायिक बेकों के काय '+प्रवटध075 ण०एीण (॥णग्रापाटाटांबी फैग्रा5. वंत 
[ए09) :--भारत में व्यावसायिक बैंक! साधारग बेकिय के प्रायः सभी कार्यों को सम्पन्न करते 
हैं। संक्ष प में, इनके निम्नल्निखित प्रमुख काय हें :-- 

(१) आहकों से जमा प्राप्त करना :--सर्वप्रथम तो व्यावप्ताथिक बैंक अपने ग्राहकों का 
जमा ग्रहण करते हैं। यह इन बैंकों का एक प्रमुख कार्य है! व्यावसायिक बेंक मुख्यतया तीन 
प्रकार के खाते में जमा ग्रहण करते हैं : - स्थायी जमा खाता, चाल जमा खाता, तथा बचत बंक 
का खाता । बैंक जमा की गयो रकम पर प्राय: ब्याज भी देते हैं । 


(२) ऋण प्रदान करना :-व्यावसायिक बैंकों का दूसरा प्रधान कार्य ऋण अथवा उधार 
देना है। बैंक विभिन्न प्रकार से ऋण प्रदान करते हैं जिनमें बत्रिलों को पुनः बट्टा करना (॥२९०१5- 
व्ण्णापाह रण ग्रा:), अधि-विकर्ष (0ए2कर्था:), अल्पकफालीन ऋण (7,08॥8 30 (:७]] &॥0 
8907६ 70002 ) आदि प्रमुख हैं। ऋण अथवा उधार देने की प्रक्रिया में व्यावसायिक बेक साख का 
सृजन भी करते हैं। इस प्रकार इन बैंकों का यह एक प्रमुख कार्य है। व्यावसायिक बैंक साधारण- 
तया व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को अल्पकालीन कर्ज प्रदान करते हैं। किसानों को ये बहुधा 
ऋण नहीं प्रदान करते। इसके दो प्रधान कारण हैं-सबप्रथम तो च्‌ कि इनका अधिकांक्ष जमा 
ह ; १, 'मिश्रित पृ जीबाले बेंक' वाक्यांश से भारत में ब्याबसायिक बैंकों (007प्रथमंछ। 2880०॥:) 
का बोध होता है । मिश्रित पू"णी बाले बेंक का तात्पय॑ उन बैंकों से है जिनका संगठन मिश्रित पू"णी कम्पनी 


के आधार पर किया गया हो । किन्तु भारत में मिश्रित पू'जो बाले बेंक शब्द का प्रयोग ब्यावसाभिक बैंकों के 
लिए हो किया जाता है | 


भारत में मिश्रित पूजो वाले बेंक ७८५, 


अल्पकालीन अवधि का होता है, अतः ये दीघंकालीन ऋण नहीं प्रदान करते। द्वित्तीयतः, व्यापा- 
रियों तथ्य व्यावसायियों से इन्हें उच्च दर से ब्याज प्राप्त होता है। 

(३) ण्जेन्सी-सम्बन्धी कार्य करना :--व्यावसायिक बैक अपने ग्राहकों के एजेन्सी का 
कार्य भी करते हैं। इस झप में ये ग्राहकों का प्रीमियप चुकाते हैं, विनिमय-साध्य पत्रों को एकत्र 
करते हैं, सु रक्षा -सम्वन्धी कार्य करते हैं धन-सम्बम्धो सलाह देते हैं तथा संस्थाओं के ऋणों का 
अभिगोपन करते हैं। इस प्रकार व्यावसायिक बैंक अनेक प्रकार के कार्य 5रते हैं । 

(४) विविध कार्य :--इने अतिरिक्त व्यावसायिक बेक अपने ग्राहकों के भनन्‍्य बहुत- 
सारे कार्यों का भी संपादन करने है। उदाहरण + लिए, य अपन ग्राहकों के जेबर-जायदाद तथा 
बहुमूल्य कागजातों को सुरक्षित रखने के लिए लाकर्स की सुनिषा प्रदात करते हैं। ये घन के 
स्थानानतरण की सु|विधा भो प्रदान करते है । 

भारत में व्यावसायिक बेंकों के विकास में कठिनाइयों शव दाप 

(9#0पर 0७ &॥प 2९6९८५ ते (0ग्राशालाएं०त 50% ॥78 9 794 ) 

भारत में व्यावसायिक बेकों का समुचित ।वकास नहीं हो पाया है। इनक विकास के मांग 
में कुछ 4मुख कठिनाइयाँ है जि कि फतवा इनका समृचित विकास नही हो पाता । साथ ही, 
इन बकों के कुछ अ।ने दोष भी है जिनके फलस्वरूप इनके विकास वा मो ग॑ अवरुद्ध हो जाता है । 
पद्मपि द्वितीय महायुद्ध में देश मे बैंकों का पर्याप्त विकास हुआ है, फिर भी अभी इस क्षेत्र में 
हमारा देश अन्य देशों से बहुत ही पिछड़ा है। इस प्रकार जबकि स्विटजरलैंड में प्रति १३३३ 
व्यक्तियों के पीछे एक बैंक तथा इंगलैंड में ३९०० व्यक्तियों के पीछे एक बेक है; भारत में प्रति २ 
लाख ७६ हजार व्यक्तियों के पीछे एक बैंक है। इससे भारत में बेकिंग बिकास की मंद गत का 
अन्दाजा लगाया जा सकता हैं। भारत्त में व्यावसायिक बैंकों के विकास की मन्द गति के बहुत-से 
कारण हैं जिनमें निम्नलिखित प्रधान हैं: - 

(१) बेकिंग संकट (88 (35) :->देश में समय-समय पर बेकिंग संकट के 
फलस्वरूप बैंकों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। संक्ट-काल में बहुत-से बेंक फल कर जाते है । 

(२) जनता में बेकिंग सम्बन्धी आदतों का अभाव -भारत में प्रति व्यक्ति आय 
बहुत ही कम है जिसके फलस्वरूप बचत भी बहुत कम होती है। परन्तु हमारे दंश में कुछ व्यक्ति 
जो थोड़ा बहुत बचाते हैं, उसे बैंक में रखना नही चाहते वरन्‌ उसे अपने पास नकद रुपयों के रूप 
में जमीन के नीचे गाड़ कर रखना ही अधिक सूरक्षित समझते हैं । इस प्रकार भारत के जन- 
साधारण में बे किग-सम्बन्धी आदत का सामान्य रूप से अभाव पाया जाता है। इसके कई प्रमुख 
कारण हैं जिनमें जनता की संकुचित मनोवृत्ति, शिक्षा का अभाब तथा बैफों को कार्य-प्रणाली- 
सम्बन्धी त्रुटियाँ आदि बिशेष तौर से महत्त्वपूर्ण हैं । 

(३) सरकारों प्रोत्साहन का अभाव !*--भारत में सरकार तथा विभिन्न सरकारी 
संस्थाओं द्वारा बैंकों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। ये संस्थाएँ आम व्यावसायिक बेंकों के माथ 
अपना सम्बन्ध नहीं रखतीं। रिजवं बैंक तथा स्टेट बैंक ही इनके सारे बैंकिंग-सम्बन्धी कार्यों को 
करते हैं । इसका भी बैंकों पर बहुत अधिक प्रभाव १डता है। 

(४) बिदेशी विनिमय बेकों से प्रतियोगिता :--भारत में ष्यावसाथिक बैंकों को 
विदेशी विनिमय बैंकों से बहुत अधिक प्रतियोगिता करनी पड़ती है। भारत का सम्पूर्ण विदेशी 


व्यापार प्राय! विदेशी विनिमय बैंकों के हाथ में ही है। इनकी आ्थिक्न स्थिति तथा संगठन 


७४६ भारतीय अथंशास्त्र 


भारतीय बैंकों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होता है जिससे भारतीय जनता का इन पर अधिक 
विश्वास रहता है। साथ ही, इन बैंकों की शाखाएँ विश्व के प्रायः सभी प्रमुख व्यावसायिक केन्द्रों 
में होती हैं। इससे भी विदेशी विनिमय बैंकों को बहुत लाभ होता है । ये विदेशी बेंक भारतीय 
बैंकों से देशी व्यापार एवं साधारण बैंकिंग-सम्बन्धी कार्यों में भी प्रतियोगिता करते हैं जिससे 
व्यावसायिक बेंकों के साथ व्यापार की कमी रहती है । 


(५) स्टेट बैंक तथा देशी बेंकस एवं महाजनों से प्रतियोगिता :--भारतीय व्याव- 
सायिक बैंकों को स्टेट बेंक (पहले इम्पीरियल बँक) तथा देशी महाजनों एवं साहुकारों से भी 
प्रतियोगिता करनी पड़ती है । देशी बैंकों एवं महाजनों की कार्य प्रणाली सीधी एबं सरल होती है 
जिससे व्यावसायिक बैंकों को इनसे प्रतियोगिता करना कठिन हो जाता है। 

(६) बे्कों की शाखाओं का कम होना :--हमारे दंश में शाखा बैंकिंग प्रणालो का 
प्रचलन है, फिर भी ओसत रूप से व्यावप्तायिक बैंकों की बहुत कम शाखाएं हैं। शाखाओं के 
अभाव में जोखिम का प्रादेशिक वितरण नही हो पाता। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं के 
अभाव से जनता में बँकिग-सम्बन्धी आदतों का विस्तार भी बहुत ही कम हो पाया है। 

(७) बेकों की कार्य प्रणाक्षी में त्रटियाँ:--भारतीय व्यावसायिक वैकों को कार्य- 
प्रणाली में भी बहुत-से दोष पाये जाते हैं जिनके चलते इनका समुचित विकास नहीं हो पाता 
है । इनमें निम्नलिखित प्रधान हैं--(क) व्यावसायिक बैक व्यापाशक बिलों को बहुत कम प्रोत्सा- 
हित करते हैं। ये सरकारो प्रतिभूतियों में हो ज्यादातर अपनी रकम का विनियोग करते हैं । 
(ख) ये किसी अन्य व्यक्ति अथवा स्वीकृत प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण दते हैं। पश्चिमी 
देशों की तरह अपने ग्राहकों की व्यक्तिगत जमानता पर ऋण नहीं देते । इसका कारण यह है कि 
बैंकों को ग्राहकों के सम्बन्ध में विशेष जानकारी नहीं रहती है। विशेष जानकारी के अभाव में 
ऋण देना बड़ा ही जोखिमपूर्ण हो जाता है। पश्चिमी देशों में "एक व्यापारों एक बंक' (00९ 
7080 076 097) की प्रथा पायो जाती है। किन्तु हमारे देश में व्यापारी किसी एक बँक से 
अपना सम्बन्ध रखना नहीं चाहते | (ग) इसके अतिरिक्त भारत में व्यावसायिक बंकों में भी बहुधा 
पारस्परिक सहयोग का अभाव पाया जाता है। कभी-कभी तो इनमें प्रतियोगिता भी पायी जाती 
है जिसका इनको स्थिति पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। (घ) कुछ व्यावपतायिक बैंक बैंकिंग 
सिद्धान्तों का भी अनुसरण नहीं करते तथा अपने धन को सट्ट बाजी वर्ग रह में लगाते हैं, ऊचे-ऊ'चे 
लाभांश का वितरण करते हैं, रक्षित कोष पर जोर नहीं देते हैं आदि । 

इनके अतिरिक्त बैंकों की अकुशल सेवा, अंग्रंजी भाषा द्वारा काय्ये, शाखाओं का अभाव 
आदि कारणों से भी भारत में ध्यावसाथिक बैंकों की विशेष प्रगति नहीं हो पायी है। इन सब 
दोषों के कारण भारत में व्यावस्तायिक बेकों का सब चित बिकास नहीं हो पाया है । 


व्याबसायिक बेंकों के दोषों को दूर करने के सुझाव 


इस प्रकार भारतीय व्यावसायिक बैंकों के समक्ष अनेक कठिनाइयाँ हैं तथा इनकी कार्ये- 
प्रणाली भी दोषपूर्ण है। देश के आर्थिक विकास के लिए एक सुविकप्चित बैंकिय व्यवस्था का 
विकास आवश्यक है और एक सुविकसित बैंकिंग व्यवस्था के लिए व्यावप्तायिक हैंक के इन दोषों 
एवं कठिनाइयों को दूर करना अतिवाये है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि १९४९ ई०७ के बोंकिंग 


भारत में मिश्रित पू जो वाले बैक ७४७ 


कम्पनी ज अधिनियम ने भारतीय बेकिंग व्यवस्था के बहुत-से दोषों को दूर कर दिया है, 
फिर भी इनके विकास के लिए सामान्य रूप से निम्नलिकित सुझाव दिये जा सकते हैं :-- 


(९) बेंकों में जनता का विश्वास उत्पन्न करने के लिए सक्रिय प्रयास:--इस 
उहं श्य की पूत्ति के लिए सरकार एवं सरकारी संस्थाओं को प्रमुख व्यावसायिक बेंकों से अपना 
व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए । ऐसा करने से जनता का व्यावसायिक बेंकों में विश्वास 
बढ़ेगा । सरकार द्वारा बंकों को स्टाम्प तथा रजिस्ट्र शन फीस आदि में भो छूट देनी चाहिए । 


(२) अधिक शाखाओं की स्थापना के लिए प्रोत्साहन-देश में समुचित वॉकिंग 
व्यवस्था के विकास के लिए बंकों को ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे-छोटे नगरों में शाखाएं स्थापित करने 
के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए किन्तु शाखाओं की स्थापना में यह सदा ध्यान में रखना अनिवाय॑ 
है कि इससे बैक़ों में अनुचित प्रतियोगिता को प्रश्नय नहीं मिले । रिजर्ग जैक एवं स्टेट णेंक प्रामीण 
क्षेत्रों में नोंकिग-सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार में विशेष सहयोग प्रदान कर सकता है। 


(३) घिनिमय बैंकों के कार्यों पर नियन्त्रण--विनिमय बोकों के कार्यक्षेत्र को सीमित 
करना अनियाये है। इनके कारय॑-क्षेत्र को केंवल आयात-निर्यात तक हो सीमित कर देना चाहिए 
ताकि ये सामान्‍य ठौंकिंग के कार्यों में व्यावसायिक डैंकों से प्रतियोगिता नहीं कर सके । ६९४७ 
ई० के ढौकिंग कम्पनीज अधिनियम में विनिमय ढोकों पर नियन्त्रण की व्यवस्था अवश्य की गयी 
है, परन्तु इस क्षेत्र म॑ अभी और अधिक तत्परता की आवश्यकता है । 


(४) देशी बेंकर्स तथा महाजनों पर नियन्त्रण :- देशी केक तथा महाजनों पर भी 
नियन्त्रण की आवश्यकता है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज भी महाजन तथा साहुकार देश की 
आधिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं फिर भी इनके कार्यो पर उचित नियंत्रण 
लगाकर इन्हें संगठित रूप देना व्यावसायिक बैंकों के लिए अनिवायं है । 


(४५) छोटे-छोटे बे कों का एकोकरण (४&प्र॥82779007) :-देश में बनेंकिंग व्यवस्था 
के समुचित बिकास के लिए छोटे-छोटे ढोंकों करा एकीकरण आवश्यक है। १९४०९ ई० के बौंकिंग 
कम्पनीज अधिनियम में रिजवं डौंक को इस प्रकार का व्यापक अधिकार दिया गया है। अतः 
रिजर्ग बौंक को अब्वाभकर एवं छोटे-छोटे बैंकों के एकीकरण में शीघ्रता से काम लेना चाहिए। 

(६) बे को को कार्य-प्रणाली में सुधार-व्यावसायिक बौ्तों को अपनी कार्य-प्रणाली 
में भी आवश्यक धुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए । इन्हें अपने धन के विनियोग में सावधानी 
से काम लेना चाहिए तथा डोंकिंग के सामान्य सिद्धान्तों का अनुसरण करना चाहिए। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि आजकल व्यावत्षायिक झैंक्र इ ओर बहुत सचेष्ट हैं, किन्तु इस क्षेत्र में अभी 
और अधिक तत्परता की आवश्यकता होगी । बैंकों को उत्पादन-कार्यों के लिए ही ऋण प्रदान 
करना चाहिए तथा ऋण-प्रम्बन्धी जमानत के नियमों को अधिक उदार बनाना चाहिए । स्टेट 
ढौंक को भी व्यावसायिक डैंकों के प्रति अधिक उदार नीति का अनुसरण करना चाहिए । 

(७) रिजवं बेंक एवं स्टेट बेंक की सहयोगपृण नीति--रिजवं ढौंक एवं स्टेट बौंक को 
भी व्यावसायिक हेंकों के प्रति अधिक उदार नीति का अनुसरण करना चाहिए | आशिक संकट के 
समय रिजर्ग बैंक को सदा व्यावसायिक दैंकों को सहायता देने के लिए तैयार रहना चाहिए । इसी 
प्रकार राजकीय बेंक को भी इन बैंकों के साथ प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए वरन्‌ प्रतितोगिता 
के स्थान पर सहयोग की तीति अपनतानी चाहिए । 


७४द भारतीय अर्थशास्त्र 


उक्त उपायों द्वारा भारत में व्यावप्रायिक हैंकों की सार त्र्‌ टियों को दुर शिया जा सकता 
है । १९४९ ई० के जैकिंग कध्ततीज-अधिनियम के अनुधार रिजर्न बैंक को इन बैंकों पर नियंत्रण 
के बहुन-सारे अधिकार दिये गये हैं। साथ ही, रिणर्ण ढोंक अधिनियम में भी इस अआञ्ञव के बहुब 
से संशोबन किये गये हैं। आशा है कि रिलर्ग बैंक के नेतृत्व में देश के व्याबश्शायिक हेंके शक्त 
सुझावों के आधार वर अपने को अधिक संमठिद्न बनाने का भ्रथास करंगे । 

१९६९ के अन्त में देश में कुल ७३ अनुसूचित नेंक्र थे जिमको कुन शाखाओं की संख्या 
पपथ्दे जोी। १९५०-५१ में इतडहोंकों की पंख्या ९३ थी। मैंकों के सम्मिश्रण के ब। रण ही 
अनुसूचित डोंकों की संझ्या में निरन्तर कमी हो रही है । उम्र वर्ष इनका कुल जमा ३४२४ करोड़ 
रुपये था जिसमें से मांग जमा १६४९ करोड़ रुपये तथा सावधि जवबा को रकम १७१४५ करोड़ रुपये 
थी ! इस वर्ष इनके पास कुल २१५१६ हपये नकद जमा था, यानी कुल जमा तथा नकद 
कोध का अनुपात (८८७ १९७०४४४ 7400) ६३ प्रतिशत था। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय ढेंकों 
की जमा राशि में बहुत अधिक बद्धि हुई है जिसका अरदाजा निम्नांकित ताजिका से लगता है :--- 

पिछले कुछ वर्षो में गेंकों के जमा में बद्धि (करोड रुपये ) 


वर्ष मांग जमा साबधि जमा कुल जमा तकद जम्ता का अनुपात 
१९५०-५१ ४९२०५ र८८ा । ८८०६ “5 
१९५५-५६ प्रिणप८ ४१२९६ १०४३१ पार 
१९६०-६८ ७९१९७ १६२६५ २ १७९६० ६ ७ 
१९६५-६६ १४२६“, १५६२० 9827४ ५६ है ८ 
१९६६-६७ १६६३९: १७७५ ७ बेर डतए पी 
अप्रल,१९७१ २६२३०. शेर७प८ १ ४९०११ ६३ 


स्पष्ट है कि पिछले १९ वा २० वर्षों में के छल जना म चार-गुना से भी अधिक बुद्ध 
हुई हे। इससे यह निष्कृषं निकलता हुं कि देशवाध्तियों में नें किंग-सम्बन्धी आदतों का धीरे-धीरे 
विकास हो रहा है । 

ठयावसायिक डोंक अपने कुल साप्रननों का अधिकांश भाग अपने संचालकों तथा उनसे 
सम्बन्धित उद्योगों में ही लगाते थ, अतः इस अभ्यत्रस्था को दूर करने के लिए ब्षों ले इतर 
राष्ट्रीयररण को मांग की जा रहो थी । परिणामस्वरूप १९ जुखबाई, १९६९ को भारत तरकार ने 
ढक अध्यादेश द्वारा ५० करोड़ हपये से अधिक जपावाजे १४ बडु-बड़ व्याववायिक होंकों का 
राष्ट्रीयकरण कर लिया । व्यावज्ञायिक ओेकों के राष्ट्रीयक रण कौ बिस्तृत व्याख्या पहले हो को जा 
चुको है। 

बिशेष अभ्ययन-सूची 

], रिषशएडट उन्या एण गरता58 : रिएएएण05 00 (एप्रक्शाटए बाप £डटो898९. 

2, ९३९'ए€ फ्रैद्याई रण वजतवांब ३. श्पाटाएणाड बाते ४ै/०ए:ापहुड. 

3. 8. ६, ७7॥7०१४७7 :. लिडात ए ० वणतांबा (प्राशा०५ जाते फ्ैशादयए;2, 


मा भलाकाा. कुडाका ० 


अध्याय ; ४७ 
भारतीय बेंकों वा राष्ट्रीयकरया 


( भिन्ंग्रबाबिबापं0फए ० ऐेड्प्रहड व9 पिचांज ) 


श्राबकथन :--स्वतंत्रता-प्राप्ति कै बाद से ही भारत में भी »णवसायिक बोंकों के राष्ट्रीय 
करण की भांग को जा रही है। १९५४-५५६० में अखिल भारतीय कांग्र स महासमिति द्वारा समा- 
जबादी ठाँचे की सामाजिक व्यवस्था (80टांछांआ 78027) ण 5०0९9) के आदशें को अपनाये 
जाने के बाद तो राष्ट्रीयकरण की मांग को और भी बल मिला । राष्ट्रीयकरण की इस बढ़ती हुई 
मांग के परिणामस्वरूप ही १९४९ ई८ में रिलबं बोंक ऑफ इण्डिया -छि९४९४९ फ्रेश 06 ]049) 
का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा १९५१ में इम्पीरियल ढोंक ऑफ इण्डिया (]0एशा) ऐथग: ० 
]70॥9 ) तथा अन्य १२ लैंकों को मिलाकर एक स्टेट बैंक ऑफ इवग्डिया (5080८ ऊि्षात: रा [70॥8) 
की स्थापना की गबी । किन्तु इसमे भी अ्यावसाविर हींकों के राष्ट्रीयकरण की मांग में कोई कमी 
नहीं भायी | परिणामस्थरूष मबटबर, १९६७ ई० में अखिल भारतीम कांग्र स महासमिति के जब्बल- 
पुर अधिबेशन में राष्ट्रीमकरण के प्रश्म पर बिचार करते हुए तरकागीन वित्त मंत्री श्री मोरारजी 
देसाई ने यह घोषणा की कि फिलहाल देश के ब्यावस्ायिक ढेंकों का साम/जिक नियंत्रण ($0ठंथ! 
८००४०) किया जामगा और दो वर्षो में यदि सामानिक निमंत्रण की नीति सफल नहीं होगी तो 
व्याबसायिक दौंकों के राष्ट्रीयकरण पर विचार किया जायगा। 

किन्तु सामाजिक निभरन्त्रण के बाद भी राष्ट्रीयकरण की भांग जोर पकड़तो गयो और 


अन्तत) १९ जुलाई, १९६९ को एक भध्यादैश द्वारा भारत सरकार ने ५० करोड़ रुपये से अधिक 
क्षमा बाले देश के १४ प्रभुख व्यावसामिक डींकों का राष्ट्रीमकरण कर लिया । 


को अब भारत में बोंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष तथा निपक्ष के विभिन्न तकों कौ व्याख्या की 
जायगौ । 
भारत में व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में सके 
( 87एण/७०७४ 0ि: 'पि६४074॥3900॥ रण (ए्रागशलंतो 
छ4708 ॥॥ 7702 ) 

भारत में व्यावशायिक दौंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में समय-समय पर बिभिन्न तक दिये 
नाते रहे हैं लियमें निम्तांकित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :--- 

(१) समाकर्साओं के झ््तिों की सुरक्षा (52९४पशथ्चवं।ए (0९ ॥श९५(४ 0 6९०908- 
(073 ) :-व्यावसाबिक डेंकों का एक प्रमुख कार्य जनता की बचतों को जमा करना है। जन- 
साधारध सुरक्षा अथबा ब्याज कमाने के उह प्य से अपनी बचतों को केंकों में जमा करते हैं । किन्तु 
व्याबसानिक ढोंक बदा-कदा इसके जमा का दुश्पबोग करते हैं लिशके परिणामस्वरूप समय-समय 
पर बहुत-ले ढौंकों को अपता काये ही बन्द करते के लिए बिबश्च होना पड़ता है तथा जनता का 
जगा ड्न लाता है। उदाहरण के लिए, भारत में १९१३ ते १९५१ के बीच के ढोंक संकट को 
लवधि में १५९७ ढौंक; जितकी कुल परिदत्त पूजी १९.५६ करोड़ रुपये थी, फल कर गये । इश्वी 
प्रकार १९५३ से १९६० के बौच ८६ गेंक, जिनकी कुल परिदत्त पूंजी १९२४ करोड़ रुपये तथा कुल 
जमा ३"३७ करोड़ रुपये था, बन्द हो गये । इश्रपे रपष्ट है कि निजी नियन्त्रण के अन्तर्गत के डोंकों 
में जमाकर्त्ताओों का हित सदा सुरक्षित नहीं रहता । देश में इालमिया जैन के नियंत्रण के अन्तर्गृत 


७४० भारतोय अधथे शास्त्र 


की कम्पनिधों को कार्यवाही को जाँच के लिए नियुक्त विवान बोस आयोग का भी यह 
निष्कर्ष था कि इस वर्ग की कम्पनियों की सभी राष्ट्र-विरोधी तथा समाज-विरोधी क्रियाओं में 
किसी-न-किसी डबौंक का अवश्य ही सहयोग था। अतः जमाकर्त्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए 
व्यावसायिक डोंकों का राष्ट्रीयकरण अनिवार्य है। जमा बीमा निगम ( 7090भआ [7$प्राध्वा८र 
(०%४०2४४०॥ ) की स्थापना से छोटे-छोटे जमाकर्त्ताओं के हित तो सुरक्षित हो गये हैं किन्तु 
१०,००० रुपये से अधिक के जमा को कोई भी सुरक्षा नहीं प्राप्त हो सकी हैं । 

(२) निजी ढोंकों द्वारा साख के अत्यधिक सजन से रफीति को बक्त मिक्षा है (0ए९- 
€एभपशंणा ण्ण लाला 79 फ़ांएग९०ए ०ज्ाढत ट०गागहाटांबोी गाए वर 87९०५ए बत964 
0 06 ॥74007479 [॥९88प्रा८ ) :--भारत में व्यावसायिक बेंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में 
बहुधा यह तक भी प्रस्तुत किया जाता है कि निजी नियन्त्रण के अन्तगंत के व्यावसायिक ढौंक अधि- 
काधिक लाभ कमाने के उदहृ श्य से साख का अनुचित सृजन करते हैं जिससे देश में स्फीतिजनक 
प्रवत्तियों को और बल मिलता है। डा० ज्ञानचन्द (0ए27०)४७॥०) ने अपनी पुस्तक “९ 


(९७7८९ 0 [7%&00०7! में इसको चर्चा करते हुए लिखा है कि “[]6९ ०९व५ छाए प९ 
शा छाठजंतल बह 2१0. ग्राश€ाए 0व93 0 प6ह इउब्शाहड जण्ांदा 5 96908९0त0 छाए 
गिशा 92ए पाशा टी67(8"**“**: (एशा (08 [075 छगांटी 276 780९ 407 $8ए४॥28 ९ए९ 
(6 >थाएड5 €70770प05 ए0०णशश' 0ए८/ ध्प्राछ़प४ 7९80प70९3 ०ए 6 ८0पराएए शांणा ॥0०परो0 
704 926 पड९त ३९८० वाशए क्‍0 6 05260) ० $श-999०7/60 3॥6९८078 थाते 70 
परणीशा 7 पशंतर ०0 770९४४७ बाते धाबवा ० पाला >प््नंग258 छिशाव$, उप्र 35 (प्राप- 
९00ए बा।व ल९ष्खया। वा।लि 07 कर लिया बात गरणा वध इपेंडश्रा7ट22. 88 व॥प्र९78 0। 
स्डटीश्ा86, 6 ए7ए९ए एजाशवे करा5धरप्रा005 ९ था व[00970 $0प्रा(९ 0 707९9 
800. फ7  बावे लछाटाडट पींड फिटांता 88 ह्वाटव 3000९ शात0पा तप्€ 7९27४ (007 (९ 
९7९४॥ ० (९ ०0्राशप्रापरा 9.7 


निस्सं देह रिजवं ढोंक के नियंत्रण के बावबूद व्यावसायिक ठोंक अधिकाधिक लाभ कमाने के 
उह्द श्य से अ्थ॑-व्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे व्गेर ही अनुचित तरीके से साख का 
सृजन करने में सफल हो जाते हैं । इस प्रक्रिया में बड़े-बड़े उद्योगपतियों तथा व्यावसायियों को तो 
असीमित मात्रा में ऋण प्राप्त हो जाता है किन्तु जिन्हें वित्त की वास्तविक रूप से आवश्यकता 
होती है, वे इससे वास्तव गों वंचित्र रह जाते हैं। वास्तव में, पिछले कुछ वर्षो में, अत्यधिक लाभ 
तथा आर्थिक शक्ति प्राप्त करने के लोभ में व्यावत्षायिक बैंकों द्वारा अनियोजित तरीके से साख में 
वृद्धि से देश में स्फीतिजनक प्रवृत्तियाँ विशेष रूप से प्रभावित हुई और इसे नियंत्रित करने में 
रिजव बैंक की साख-नीति वस्तुतः प्रभावहीन रही है। 

(३) आर्थिक सत्ता का पघ्लंकेन्द्रण ( 0०त८शाफ्ब्रांग ० ढ८०ा०करां८ ए०थ्लः ) 
भारत में प्रमुख व्यावसायिक नेकों का स्वामित्व कुछ प्रमुख औद्योगिक गृहों क॑ हाथ में है जिससे 
इन्हें बोंकों द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर ऋण तथा अग्रिम सदा प्राप्त होते रहते हैं। इन ओऔद्यौगिक 
गृहों के प्रतिनिधि अ्मुख व्यावसायिक गेंकों के संचालक मडल के सदस्य होते हैं । इस प्रकार [000- 
]0%दंए78 रण 79)76000780 के द्वारा ये अपने उद्योगों के लिए वित्त प्राप्त करने में समर्थ हो पाते 
हैं। प्रत्येक लोंक उसी डदययोग को अधिकाधिक ऋण प्रदान करता है जित्ष्में उसके संचालकों का 
हित निहित रहता है। यही समाज में आथिक शक्ति तथा सत्ता के छंक न्द्रण का प्रधान कारण है । 
उदाहुरण के लिए, १९६५ ई० के अन्त में बैंकों क॑ कुल अग्रिम का ८८७ प्रतिशत भाग केवल 
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उद्योग तथा वाणिज्य को दिया गमा था। रिजवं बैक के गवर्नर ने भी इस प्रकार का विचार 


ब्यक्त किया है कि अवांछनीय ढंग से बकों के जम! को प्रयोग करने के लिए संकेन्द्रण देखने को 
यदा-कदा मिलते हैं । 


किन्तु इस प्रकार का तकें सबंधा उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि देश में आर्थिक संकेन्द्रण 
के लिए सरकार की योजना-प्म्बन्धी प्राथमिकताएँ, लाइसेंस नीति तथा आयात-निर्यात नीति भी 
कम उत्तरदायी नहीं हैं। साथ ही, बह कहना भी तथ्ययुक्त महीं है कि बैंकों ने अपने हितोंवाली 
या ऐसे फर्मो में अपने धन का अधिकांश भाग लगाया है जिनमें वे निजी दिलशस्पी रखते है। उदा- 
हरण के लिए, १९६६ ई० में देश के २० प्रमुख व्यावसायिक बैंकों ने कुल १४७२ करोड़ रुपये 
अग्निम के रूप में दिये थे जिनमें १३२२ करोड़ रुपये या कुल अग्रिम प्राय: ८९ ९ प्रतिशत भाग ऐसे 
फर्मों को दिया गया था जिनमें उनके संचालकों का कोई हित्त निहित नहीं था । निम्नांकित तालिका 
से यह अधिक स्पष्ट हो जाता है --- 

१६६६ में निज्जी क्षत्र के २० बड़े-बड़े बंकों के अग्रिम का वितरण 


४७७७७७७॥७७७८७७ए्ल्‍७७७८७७एएएढत ना आ आम नत न _3 >> जनक 





मं 
मर्दे | अग्रिम (करोड़ रु० में) | कुल अग्रिम का प्रतिशत 
ना) 
१, वे अग्रिम जिनमें सिरदेशकों का १० ३९४ 
हित निहित है. क्‍ 
२. वे श्षग्रिम जिनमें निरदेशकों का ._ ९९ ६७ 
नाम-मात्र का हित है 
३, वे अग्रिम जिनमें निदेशक का १३२३ ८९*९ 
कोई हित नहीं है । 
ले शशणणणणणण ४ 
केल १४७२ १००० 





दूसरी ओर इस सन्दर्भ में अधिक दिलचस्प बात यह है कि स्टेट बंक ने १९६६ में अपने 
कल अग्रिम का २४ प्रतिशत भाग अपने निदेशकों तथा उनसे सम्बन्धित फर्मों को दिया था । 

(४) बेंकिंग-सेवाओं के नियोजित विस्तार ( ?]477९60 €#एका४ं07 ० (ध्गाधाए 
आशश०९४) के क्षिए : - देश में बैंकिम सेवाओं के नियोजित विस्तार के लिए व्यावप्तायिक बैंकों 
का राष्ट्रीययरण आवश्यक बतलाया जाता है। देश की प्राय: ८२ प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में 
निवास करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी बेकों का विस्तार बिल्कुल नहीं हुआ है। भिन्न-भिन्न 
राज्यों में ब॑ किग-सम्बन्धी सेवाओं के विस्तार में विषमता पायी जातो है। महाराष्ट्र, मैसूर, 
तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल तथा केरल राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा बे किग-सम्बन्धी सुविधाओं 
का अधिक विस्तार हुआ है। यह इस बात से स्पष्ट है कि जबकि केरल में औसत रूप से प्रति ५८ 
वर्गंमील में एक बेक है, जम्मू एवं कश्मीर में प्रति ६१५४ वर्ग मील तथा उड़ीसा में १०७ ५ वर्मभील 
में एक नेक है । 

ग्रामीण क्ष भरों में बकिग सम्बन्धी सेवाओं के विस्तार की भी बहुत अधिक आवध्यकता है, 
किश्तु इस कार्य से अल्पकाल में बहुत ही कम लाभ की आशा रहती है। अत: राष्ट्रीयकरण के 
वर्गर प्रामीण क्षेत्रों में वैकिग-सम्बन्धी सेवाओं का समुचित विस्तार सस्भव नहीं है । 
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(५) आर्थिक विकास की योजनाओं में सहयोग के क्षिए :--बैंकों के राष्ट्रीयकरण 
से देश को जनता का भारतीय बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा जिससे बैंकों की जमा-राशि में 
अधिक वृद्धि की सम्भावना है। इससे भारत सरकार को धन-प्राप्ति का एक ऐसा साधन प्राप्त 
होगा जिसमें निरन्तर वृद्धि होती जायगी । स्पष्ठतः इससे आथिक विकास की पंचवर्षीय योजनाओं 
के कार्यान्वयन में अधिक सहायता की आशा की जाती है। 

किन्तु इस प्रकार का तके वास्तव में तथ्यहीन जान पड़ता है क्योंकि निजी क्षेत्र के बैंक भी 
छोटी-छोटी बचतों को एकत्र करने में राजकीय क्षेत्र के बेकों से पीछे नहीं रहते हैं । साथ ही,इनका 
जमा भी अनुत्पादक कार्यों में नही लगाया गया है। 

(६) मध्क््वपृ्ण क्षत्रों के ज्षिण ऋण-प्राप्ति में सुविधा :--भारदीय बैंकों पर यह 
आरोप भी लगाया जाता है कि ये बहुधा बड़े-बड़े उद्योगों तथा महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक इकाइयों 
को ही कर्ज प्रदान करते हैं । $षि, लघु उद्योग तथा निय॑ति व्यापार, जिनका देश की अर्थ-ध्यवस्था 
में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रथान है, के लिए साख प्रदान करने भें ये कोई विद्लेष रुचि नहीं दिखलाते । 

इस तक में सत्य को मात्रा अधिक अन्य जान पड़ती है जंसा कि ।नम्नाकित तालिका 
से स्पष्ट है -- 


ऋण प्राप्ति के क्षेत्र कल ऋण का प्रतिशत 

१. उद्योग ६४३ 
२. व्यापार २४८८४ 
३. आर्थिक संस्थाएँ कर 
४ कृषि ०'२ 
५. लघु उद्योग ४*६ 
६. व्यवसाय ५६ 
७. विविध २६ 

कल २००१० 


इस प्रकार स्पष्ट है कि बंकों के कूल ऋण का केवल ०२ प्रतिशत कृषि तथा ४ ६ प्रति- 
शत लघु उद्योगों को प्राप्त हुआ था | इन क्षेत्रों की अवहेलना का एक प्रधान कारण यह भी है कि 
इनमें जोखिम की मात्रा बहुत अधिक पायी जाती है। केवल राष्ट्रीयक्ृत बैंक ही इतना अधिक 
जोखिम वहन कर सकते हैं । अतः कृषि, लघु उद्योग तथा निर्यात व्यापार को अधिकाधिक सहायता 
प्रदान करने के लिए भी व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक बतलाया जाता है । 

भारत में व्यावसायिक बेंकों के राष्ट्रीयकरणा के विपत्ष में तक॑ 
(4 8ू2ण7600 388॥7380 'िा073328000 0 (४०शशतलंश्े फे४7ॉ5  ॥708 ) 

इसके विपरीत कुछ लोग भारत में बेंकों के राष्ट्रीयकरण को सामाजिक तथा आर्थिक 
दृष्टिकोण से हितकर नहीं मानते । व्याबसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में ये बहुधा 
निम्तांकित तक॑ प्रस्तुत करते हैं :-- 

(१) रिजवे बेंक ऑफ इण्डिया को व्यावसायिक बेंकों के नियन्त्रण के सम्बन्ध में 
योही व्यापक अधिकार प्राप्त हैं :--भारतीय बैंकिंग अधिनियम के अन्तगंत रिजवं बैंक ऑफ 
इण्डिया, जो देश का केन्द्रीय बैंक है, को देश के व्यावत्षायिक बैंकों के नियमन एवं नियंत्रण के 
सम्बन्ध में अत्यन्त व्यापक अधिकार दिये गये हैं। सामाजिक नियंत्रण कायेंक्रम के अन्तगत तो 
रिजवं बेंक को और भी व्यापक अधिकार प्रदान किये गये थे। रिजवं बैंक द्वारा इत अधिकारों 
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के समुचित रूप से प्रयोग करने पर व्यावसायिक डेोंकों के राष्ट्रीयकरण की कोई आबश्यकता ही 
नहीं रह जाती । रिजवे हेंक के ये अधिकार निम्नांकित विबरण से अधिक स्प५्ट हो जाते हैं :-- 

(क) व्यवस्थापन पर नियन्त्रण ( (१0700! 0ए९० 8॥82श7९॥( ) :--रिजवं ढौंक 
किसी भी बक के अध्यक्ष या किसी निर्देशक को हटा सकता है, निर्देशक मंडल में अपना प्रतिनिधि 
(70077766) रख झ्कता है, तथा प्रमुख कार्याधिकारी की नियुक्ति में भी हस्तक्षेप कर सकता है। 

(ख) निरीक्षण (5०79शएशंभआं०४) :-रिजर्श बैंक किसी भी डौंक के खाते का पूर्ण रूप से 
निरीक्षण कर सकता है तथा किसी भूल को सुधारने का आदेश दे सकता है। साथ ही, एक करोड़ 
रुपये से अधिक से समी अग्निम के लिए व्यावसायिक होंकों को रिजव॑ं दोंक की पू्वे अनमति लेनी 
पड़ती है । 

(ग) बेकों के विस्तार का नियन्न्रण ( रिटछप्रॉद्याएण 0एक' €छएभाओं0ता ) *-- रिजर्थ 
ढौंक की अनुमति के वर कोई भी बैक कोई नयी जाखा नहीं खोल सकता । इसी प्रकार यह 
छोटे-छोटे ढौंकों को मध्यम अथवा बड़े आकार के «ंकों से मिलाने का आदेश भी दे सकता है । 

(घ) साख-नियन्त्रण ((४८०४६५ ८०४7०) :-- रिजव बेंक को साख-नियन्त्रण के सम्बन्ध 
में भी व्यापक अधिकार प्रात्त है। इसे जमा तथा करण पर ब्याज की दरों को निश्चित करने का 
अधिकार प्राप्त है। व्यावसायिक बैंकों को अपने कुल जमा का कम-से-कम २८ प्रतिशत भाग 
तरल साधन के रूप में रखना पड़ता है। इसमें सरकारी प्रतिभतियाँ भी सम्मिलित हैं । 

सारांश यह है कि ढौंकिंग व्यवसाय के क्षेत्र में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिस पर रिजर्भ 
बौंक ऑफ इण्डिया का प्रभावपूर्ण नियप्त्रण नहीं हो । ऐसी स्थिति में राष्ट्रीयकरण लगभग अना- 
वश्यक-सा हो जाता है । 

(२) कुज्त जमा का एक बहुत बड़ा भाग पहले से ही राजकीय क्षेत्र में विधमान 
हैः-- यह तर्क देना कि ध्यावसाथिक ोंकों के राष्ट्रीयकरण से सरकार को जमा के रूप में एक बहुत 
बड़ी रकम प्रप्त होगी बिल्कुल तथ्यहीन है । वास्तव में, पहले से ही देश के व्यावसायिक बोंकों के 
कुल जमा का एक बहुत बड़ा भाग स्टेट बोंक ऑफ इण्डिया तथा इसके सहायक डौंकों के हाथ में 
है । इसके अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस बचत बॉक-व्यवस्था है जिसके द्वारा सरकार जनता की बचतों 
का एक बढ़ा भाग एकत्र करती है। ३१ मार्च, १९६६ को कुल पोर्टल जमा ६४१ करोड़ रुपये 
था। इनके अतिरिक्त राजकीय क्षत्र में औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्तीय निगम, औद्योगिक 
विकास ढौंक आदि हैं जिनके द्वारा पूजी बाजार का एक बहुत बड़ा भाग सकरारी क्षत्र में चला 
जाता है। यदि सांस्थानिक वित्त के क्षत्र में जीवन बीमा निगम (आॉ पतरडप्रा॥0९ (0फ072- 
धं०)) के कार्यों को भी ध्यान में रखा जाय तो इससे सरकारी क्षेत्र का महृत्त्व बहुत ही बढ़ 
जायगा । इनके द्वारा सरक।र बहुत हृद तक निजी क्षत्र को नियंत्रित करने में समथ है । 

(३) शष्ट्रीयकरण से सम्पुण शक्ति एक कन्द्रीय संस्था के हाथ में केन्द्रित 
हो जायगी जिसके निर्णय सभी वे लिए वाध्य होगे। दूसरे छाब्दों में इससे एक बहुत ही छोटे 
वर्ग के व्यक्तियों के हाथ विशाल आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण हो जायगा। इससे जमाकर्त्ताओं तथा 
ऋण लेने वालों को नौकरशाही के इशारे पर नाचना होगा। दूसरे दाब्दों में, इससे लोग एक 
प्रकार के 0080 ०१०९ 802 ४॥90 का अनुभव करेगे। राष्ट्रीयकरण से शोचप्‌र्णता तथा प्रयोजन 
एवं उद्योग के लिए क्षेत्र के बहुत ही सीमित हो जाने की भी सम्भावना है । 

(४) यह कहना भी सत्य नहींहै कि व्यावसायिक बैंक केबल अपने संचाल्कों 
तथा इनसे सम्बन्धित कम्पनियों को ही कज् तथा अ्रश्रिम प्रदान करते हैं। वास्तव में, इनके 
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ऋण तथा क्षग्रिम पर रिजयं डौंक का नियन्त्रण रहता है दथा डौंकों को अपने तलपट में इन्हें दिख- 
लाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार का अग्निम कोई बहुत बड़ा भी नहीं 
है । उदाहरण के लिए, १९६६ ई० में निजी क्षेत्र के २० प्रमुख अभिसूचित ढोंकों के कुल जमा का 
केवल ११ प्रतिशत भाग संचालकों तथा इनते सम्बन्धित कम्पनियों में था जबकि राजकीय क्षत्रों 
के ढौंकों द्वारा २७ प्रतिशत भाभ कर्ज इधके संचालकों तथा उनके सम्बन्धित कम्पनियों को दिया 
प्या था । 

(५) व्यावसायिक बकों के राष्ट्रीयकरण से इनकी बुशक्षता में कमी आ जायगी- 
हस प्रकार का तक जीवन बीमा निगस तथा अन्य राजकीय संस्थाओं की कार्य वाही के आधार पर 
प्ररतुत विधा जाता है! इस प्रकार कौ अकुशलता का एक प्रमाण जीवन बीमा निगम के विनियोग 
से मिल सकता है । निगम द्वारा करोड़ों रुपये अवांछनी य ढंग से निनियोजित किये गये थे । हरिदास 
मु दड़ा का मुकदमा सबसे बड़ा उदाहरण है । 

(६) कृषि तथा लघु उद्योगों के लिए घन :-व्यावसाबिक बैंको के राष्ट्रीयकरण के तो 
पक्ष में सर्वाधिक प्रधान तक यह दिया जाता है कि ये कृषि तथा लघु उद्योगों के लिए ऋण नहीं 
प्रदान करते । किन्तु इस प्रकार का आरोप बहुधा युक्तिसगत नहीं है क्योंकि लघु उद्योग तथा 
कृषि को ऋण प्रदान करना एक बड़ा ही कठित काये है। सर्थप्रथम लघु उद्योगों का उदाहरण 
लिया जाय । लघु उद्योगों की कर्ज चकाने की शक्ति (८० ७#०७ऐ_ ८४४) के सम्बन्ध में पता 
लगाना बड़ा ही कठिन कार्य है। साथ ही, इनकी आधिक स्थिति के सम्बन्ध में पता लगाना भी 
धड़ा ही कठिन काये है । सबसे बड़ी बात तो यह है कि बोॉंकों को सदा तरलता एवं सुरक्षा को 
ध्यान में रखकर हो ऋण दैना पड़ता है क्योंकि ढींक अपने जमाकर्त्ताओं की रकम के (7ए5(९९८६ 
शेते हैं । 

ठ्याबसायिक डोंकों द्वारा कृषि को ऋण प्रदान करना तो और भी कठिन कागज है। कृषि 
के क्षत्र में ऋण प्रदान करने की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में बिखरे हुए लगभग ६ करो व्यक्तिगत 
किसानों को ऋण देने को है जो बहुधा जीवन-निर्वाह स्तर पर कृषि का कार्य करते हैं। इनमें 
से अधिकांदा वी जोते अनाथिक हैं । इन 523 को ऋण प्रदान करवा व्यावसायिक ढौंकों के लिए 
व्याहारिक नहीं जात पड़ता । कृषि तथा किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए सहकारी संस्थाएं 
पिछले ६०-६५ वर्षों से विशेष रूप से कार्य करती हैं। किन्तु सहकारिता आन्दोलब भी भअवने 
उहँ श्य की पूर्ति में मुख्यत्न: असफल ही रहा | अतः विसानों की साख सम्बन्धी जाबश्यकतानों 
की पति के लिए सहकारिता आन्दोलन को ही सबल आधार प्रदान करना नितांत आवश्यक हे । 

बेंकों का सामाजिक नियन्त्रण 
( 50टांबो (000 ० (0फऋागल्टांथे 8475 ) 

देश में व्याबसाथिक ढॉकों के राष्ट्रीयकरण की बढ़ती हुई मांग के परिणामस्वरूप जपवटबर, 
१९६७ ई० में मखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने अपने अधिवेशन में बौंकों के सामाजिक 
नियन्त्रण के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पारित किया । 


किन्तु बैंकों के सामाजिक नियन्त्र०ण का आशय वमा है ? प्रो० जी० डी० एन० कोल (6, 
0. पर. ८०८) बेसे कुछ लेखकों के अनुसार ढोंकों के सामाजिक नियंत्रण का तात्पय॑ ढौंकों का 
राष्ट्रीयोकरण अथवा समाजीकरण है। किन्तु भारतीय संदर्भ में समाजीकरण तथा राष्ट्रीयकरण 
पर्यायबाजी शब्द नहीं हैं । व।स्तब में, जब कि ब्यावप्तायिक ढोंकों के राष्ट्रीयक रण'का आद्यय सरकार 
द्वारा ढोंकों के स्वामित्व तथा नियंत्रण दोनों से है, सामाजिक नियंत्रण का तात्पयं कुछ सामाजिक 
तथा भाविक उदृ यों की पूत्ति के लिए सरकार द्वारा अधिकापिक मात्रा में ढोंकों के सियमन एवं 
नियंत्रण से है। इस नीति के अन्तर्गत ढौंकों का स्वामित्व इसके हिरसेदारों के ही हाथ में रहेगा तथा 
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इनकी व्यवस्था इनके द्वारा चुने गये संचालक मंडल के द्वाराही की जायगी, किन्तु सरकार को 
इसके लिए एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया जो एक प्रोफेसनल 
ढैंकर होगा । अखिल भारतीय कांग्र स महासमिति के प्रस्ताव के अन्तगंत सामाजिक नियंत्रण की 
व्याख्या निम्न प्रकार से की गयी थी : ““50209] ८०४४0] ज्रा८ध्वा।5 शाश्थांश' 042०9भ40१07 0० 
छ4्णोौ८ शरति हीरिटएट ४28 हुप्रांत॥0०6 ॥ ९ पाठंजॉशिभ्ाांजा रण १0670झो३$ड बग0 ताएगा- 
छण्पं0ा 0 लाता ५० 6 $०टांबीए पल्शं॥००६४ ६९०४०५ ९० ९८००7०7९.” इसके अनुसार 
सामाजिक नियंत्रण के अन्तर्गत निम्नांकित बातों का समावेश आवश्यक है :--(क) गाँवों में बौंकिग- 
सम्बन्धी आदतों के प्रसार तथा बचत को एकत्र करने के उह वय से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का 
अधिकाधिक प्रसार; (ख) कषि, लघु उद्योग तथा निर्यात के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण 
प्रदान करना; (ग) विकास-सम्बन्धी योजनाओं के अनुरूप ढौंकों का विकास जिससे योजना के 
लक्ष्यों की पूर्ति में ये सहायक हो सके; तथा (घ) साख के अत्यधिक संकेन्द्रण को रोकना ।' 

ढोंकों का सामाजिक नियंत्रण-सम्बन्धी विधेयक १६६७ :--बौंकों को सामाजिक 
नियंत्रण के अन्तगंत लाने के उददं ब्य से २३ दिसम्बर, १९६७ को श्री मोरारजी देसाई ने संसद के 
समक्ष एक विधेयक प्रस्तुत किया जो १६६८ हई० में कानुन बन गया तथा १ फरवरी, १६६६ 
से ज्ञागू किया गया। इस विधेयक के अन्तर्गत बोंकों पर प्रभावपृण नियंत्रण के लिए 
निर्म्नाकित कदम उठाने की व्यवस्था थी :-- 

हे नै ० 6 | के 

() सवंप्रथम प्रत्येक #क का एक पृणकालिक अध्यक्ष होगा जो बोंक व्यवसायी 
(?70४आ००७] ०97४९) होगा । उसका कार्यकाल ४ वर्षो का होग।। उसकी नियुक्ति अथवा 
बर्खास्तगी के लिए रिजवं ढॉक ऑफ इ डिया की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी । 

(9) नेंकों के संचाक्षक मंडल्त में वम-से-क्म दो निदेशक ऐसे होगे जिन्हें कृषि, लघु 
उद्योग तथा सहकारिता के सम्बन्ध में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो, 

(3) कोई भी ढौंक अपने निर्देशकों तथा ऐसे उद्योगों को, जिनमें टनका हित निहित 
हो, क्रूण नहीं प्रदान करेगा । 

(।४) लगातार ढोंकिंग अधिनियम तथा रिजवे डींक के निर्देशों का उल्लंघन करनेवाले ढॉंक 
के सम्पूर्ण कारोबार को रिजव वॉक अपने हाथ में ले सकता है। 

(४) एक राष्ट्रीय साख-परिषद (]२०४४०॥० (४००४ (००्०थी) की स्थापना की 
व्यवस्था थी जिसके २५ सदस्य होंगे । वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। रिजय॑ ढॉंक के गवनेर, 
योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त मंत्रालय के सचिव तथा क्ृषि-पुनवित्त निगम के अध्यक्ष के 
अतिरिक्त इसके २० अन्य सदस्य होंगे जो विभिन्न हितों के विशेषज्ञ होंगे। इस परिषद्‌ का मुख्य 


कार्य ढोंकों के साख के वितरण के सम्बन्ध में एक व्यापक नीति का निर्धारण तथा विभिन्न धाख- 
संस्थाओं की साख-सम्बन्धी नीति में समस्वय १रना होगा । 


'मनकाजकमान---+नन-++-व रथ ५पआउवान्जका-क+७क ३७ 33५नत- 748 5 अकहक हा 


१. दिसम्बर, १८६७ में संसद्‌ में सामाजिक नियंत्रण-सम्बन्धी नौति की ब्याख्या करते हुए श्री मोरारजी 
देसाई ते निम्नांकित बिचार ब्यक्त किया था :- “007 पिातेक678। ७7 शांति ४89 [78706 
प07६ 0 तेछा007"80४09 800०॑8870, 8 0 #९४५४॥७ ०77 8008)! 800 600707970 )॥6 07 60 
छकांए0 68760 00#7070 ६7000 7806 007 077 600707ए ७8४0 ६0 (70ए४०४६ ४५४ ॥6 887)6 
प6 8७५ 70)750ए9णॉ806 7070, 607067॥07%/095 0० ९6070706 ए0ए9067 ६०0 778त0760000 
0 7080 77068, +6 080 |र7 8 8ए808॥॥ 78 0 ॥7700708700 4970077760[७/"पए ४70०६ फज्ञर॑ंठ/ 
6 87 88 06 0986 0077पगर/पए 806 0087793860, 8६७० 48 & )76ए 60708 प007६ 0 0प० 
80070776 9, ४७ 876 8)) 887660 ६))80 08 (.0068 &४प 0780॥068 708॥ 80776 ॥6 
98४४० 80098) 07॥व 80070070 07]००॥४6४/ 


७५६ भारतीय अथेशास्त्र 


इस प्रवार सामाज्कि नियंत्रण की नीति बे अन्तगंत बैंकों पर अधिक प्रभावपण नियंत्रण 
की व्यबस्था बी गयी थी । साथ ही, सरकार द्वारा हसी संदर्भ में एक राष्ट्रीय गैंकिग नीति की भी 
घोषणा की गयी। राष्ट्रीय वैंकिंग नीति में निम्नाक्ति पाँच बातों को सम्मिलित किया 
गया भा :--- 

(+) नजमाकर्त्तानों का हित सुरक्षित होना चाहिए। 

(१!) देश में मोद्रिक रथामित्व बना रहना चाहिए | 

(77) डॉकिग नीति का प्रधान उ्ूँ द्य भाजिक विकास ने त्रम में सहायता प्रदात करता 


होना चाहिए । 


(7५) साधनों के वितरण में प्राथमिक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । 
(५) साधनों का श्र €्ठतम उपयोग होगा चाहिए। 


इस प्रकार कुल मिलाकर सामाजिक नियंत्रण को नीति देश के आर्थिक हित को ध्यान में 
रखकर त॑यार की गयी थी। इससे आशिक विकास के क्षत्र में ढोंकों से महत्त्वपर्ण सहयोग की 
आशा की गयी थी । 

चौदह बड़े व्यावसायिक बंकों का राष्ट्रीयकरग! 
(पिन्ां०्णश्यींडत्वांणा 0 4 ०७]०- (0फ्रागालटांत्र 075) 

किग्तु सामाजिक नियंत्रण की नीति भी राष्ट्रीयकरण के हिमायतियों की आकांक्षा्ों की 
पूत्ति नहीं कर सको तथा नेंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग निरंतर जारी रही। १९६९ में कांग्रेस 
महासमिति के बंगलोर अधिवेशन में सामाजिक नियंत्रण को कटु आलोचना हुई | गृह मंत्री चौहान 
ने इसकी आलोचना करते हुए बह थिचार न्यक्त किया कि “राष्ट्रीयररण के वर्गर सामात्िक 
नियंत्रण का कोई भथं नहीं होता तथा सामाज्कि नियंत्रण के वगर राष्ट्रीयकरण एक प्रपंच्-मात्र 


है ।!” (80069) (५०000) ४१0000| 797072]5807 88 70 7९&0॥78 270 79007 9]]38 - 
प07) ज्यंग्री०्पा 5062 (0700) ८०णँत 9९ 8 2प०. ) 


अतः अभी स्रामाजिक नियंत्रण नीति की स्णही सूख » नहीं पायी भी की (९ जलाई 
१९६९ को एक अध्यादैश द्वारा भारत सरकार ने ५० करोड़ रुपये से अधिक जमा बाले निम्नांकित 
१४ ढौंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ।-- 


(१) मेन्ट्रन कोंक ऑफ दृण्डिया, 
(२) ढोंक भॉफ इण्डिया, 
(३) पंजाब नेशनल डोंक, 
(४) बैक ऑफ बड़ौदा, 
(५) बताइटेड कमशिमल डौंक, 
(६) कंनारा झौंक, 
(७) युनाइटेड गैंक ऑफ इण्डिया, 
(८) डेता होंक, 
(९) सिडिकेट डौंक, 
(१०) यूनियन ढेंक जॉफ इण्डिमा, 
(१) इलाहाबाद नेंक, 
(१२) इ डिश्न डौंक, 
(१३) बैंक ऑफ मह्वाराष्ट्र, तथा 
(१४) इंडियन ओवश्सौज बैंक । 


भारतोय ढोंकों का राष्ट्रीयकरण ५५७ 


इस प्रकार सरकार ने एक कलम से २७४२ करोड़ रूपये के अतिरिक्त जमा पर अपना 
अधिकार कर लिया। स्टेट ढॉँक ऑफ इण्डिया तथा इसके सहायकों के साथ-प्ताथ इन चौदह 
ढेंकों को मिलाकर अब कुल छोंक जमा के ८५ प्रतिशत से भी अधिक भाग पर सरकार का 
नियंत्रण स्थापित हो गया । 

राष्ट्रीकरण की घोषणा करते हुए प्रधान मंत्री ने अपने एक प्रसारण में' यह एलान किया 
कि होंकिंग व्यवस्था जेसी संस्था जिसका राष्ट्र के करोड़ों निवासियों के जोवन से अत्यधिक 
वनिष्ठ रूप में सम्बन्ध है को अधिक व्यापक सामाजिक उहह्य से प्ररित होमा चाहिए तथा 
राष्ट्रीय प्राथमिकताओ एवं उद्देश्यों की पूति के लिए काये करता चाहिए । इमोलिए यह माग 
की जाती रही है कि बड़े-बड़े ढोंकों पर केवल सामाजिक नियंत्रण ही नहीं होना चाहिए बरन इन्हें 
सरकारी श्वमित्व के अन्तगंत लाना भी चाहिए । प्रमुख ठोंको का राष्ट्रीयकरण जनता की बचत 
को एकत्र करने तथा उसे उत्पादक कार्यों में लगाने वाली संस्थाओं को राजकीय स्वामित्व के 
अन्तगेंत लाने को ओर पहला कदम है।” (6 गरप॑णाबा5७४०॥ एण गान]णा €ण्गागरराणो 
छग्ा[8 8 8७. अहयएिआ)। 50९७ ॥7 6 9700९55 ए0 छप)॥6  ९एणा0० 0ए९७/ (॥९ फाव0ए]०»)। 
प्रडतपंणाड 070 प6 प्र०्फा॥$ब्रा0ता एी 92९०ए७८७ 5्वणाएुड. बच्च॑ एबवाआाए 07) (0- 
छ०तें$ 9700प८४ंए९ एण00525, ) 

भारत सरकार द्वारा प्रमुख बेंकों के राष्ट्रीयकरण के निम्नांकिन प्रधान 
ढह श्य हैं :-- 

(५) अथं-व्यवस्था के विकास को तीत्रतर बनाना | ३००८श७०४॥४ (0९ हाण्णपी 
० पा€ €टणाणा9) :--इस उद श्य को पूति के लिए शकष्ट्रीयकरण के बाद प्रमुश्न क्षत्रो में ढोंक- 
साख के प्रवाह में वृद्धि हो जायगी । साथ ही, अब तक के उपेक्षित क्षेत्रों में भी इसके प्रबाह मे 
वृद्धि होगी । इस प्रकार आथिक विकास की गति तीव्र होगी जिसका निर्धनता तथा बेरोजगारी 
की समस्या पर महत्त्वपर्ण प्रभाव पड़ेगा और साथ ही, समाज में धती तथा निर्धन वर्गों के बीच 
की विषमता में कमी होगी । 

(२) बेंकों पर से चन्द व्यक्तियों के नियन्त्रण को समाप्त करना ([२शा०९॥। ता 
०८0०0070] 0एश 727६5 09५ 4 €७) । 

(३) क्षि, लघु बच्योग तथा निर्यात के क्षिए पर्याप्त मात्रा में साख की व्यवस्था 
(?70एांध 30 0 80९१४०(९ टलटवा। 607 ब8700प्रपा९, ध्याथ] व07५५९३ 2।. ९४७070) | 

(४) बेंकों की व्यवस्था को पेशेबर व्यवस्थापकों के हाथ सुपुर्द करना ( ॥6 280- 
पाहु ० 3 [06880] 06॥0 (0 0987॥| 7870 82077670) । 

]. बंगलोर अधिनियम में नैंकों के राष्ट्रीयीरण को तत्कालीन परिस्थितियों में अनाबश्यक बतलाये 
हुये उप-प्रधान मन्त्री तथा बित्त मन्त्री मोरार जो देखाई ने एक पृथक टिप्पणी में निम्नांकित बिचार ब्यक्त 
किया था; “(976 780078886007 ज्ञात] 706 9700४06 7076 7080070086, 38778 876 
076 078000878 0 [१90.0678 88४7 ६28 ६70 6 48 00]ए7 7&0प्र'&॥ #38&60 689 8567086 & 0७४- 
766 0 0876 79 प690पं7४2 0706 प्रिघत8 00707प8080 80 ४67 ज्ञ]]6 ४६ 06 88776 ४76, 
गभांदर78 07/60]0 ६७8०) 8000707 8 ४0 78४078]) 0007700७, , ० 92७0४, ए00॥67 ॥7 
एप्शां०0 0. एएंर॥08 86007, 048 8870 09 506 6686 0 ए8]॥69 ०( 67606 ६7७78७७४४0०७ , 
706 6579७८ंए006 0६ 80ठांडी 600070] 8 ॥& 007#0प्रंव8 006, [$ धागा ४6 8009]]58607 0 
0769 ज्ञं॥0076 7८४४009|886007 0 फैैायंणए, 


७५८ भारतोय अथ शा घ्त्र 


(५) नये साहसोद्यमियों के बग को प्रोत्साहित करना ( [0 था००प्ा१8४ ध९श४ ९०|७388५ 
णए शाए९[०९7९प7४) । 

(६) बैंक के कमचारियों के ज्षिए प्रशिक्षण को समुचित छुषिध। तथा सेबा-सम्बन्धो 
शर्त्तो में सुधार ( पृप्8 ए/0एंडंणा रण ब0९4व०3॥९ (गंधांगह 358 शरें। 85 7९€७50790)९ 
(0०73 0 867/एं०९ ०0 फ्रैद्ाए 5. ) 

२५ जुलाई, १९६९ को संसद्‌ में इस सम्बन्ध में एक विधेयक पारित हुआ जो आगे चल- 
कर अधिनियम बन गया । इस अधिनियम के अन्तगंत सभी राष्ट्रीयक्ृत ढौंकों को समान मूल्य के 
आधार पर ७५ करोड़ रुपये मुआवजा देने को व्यवस्था थी। मुम्रावजे की रकम प्रतिज्ञा-पत्र या 
शेपर सर्टिफिकेट के रूप में दिय जायेंगे जो १० वर्षों के बाद परियक्‍व होंगे । साथ ही इन पर 
४३ प्रतिशत वाषिक ब्याज भी चुकाई जायगी। किस्तु विदेशों में स्थित इन ढौंकों को शाखाओं 
के सम्बन्ध में यह लागू नहीं होगा, यदि उन देशों क॑ कानून के अनुसार सरकारी ढॉंकीं को वहाँ 
काम-काज करने की इजाजत नहीं है । 

किन्तु ढोंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम को क्‌छ लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौतो दी 
तथा सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से राष्ट्रीयकरण को दो आधार पर अवेध करार किया--सववे- 
प्रथम तो सभी ढोंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सरकार ने इन १४ ढॉकों के प्रति भेद-भाव 
( 409॥॥6 त5ट7ंगरा॥9॥07 ) किया था । द्वितोयत:. इस अधिनियम के भन्तगंत मुआवजे की 
रकम अपर्याप्त थी । अत: डौंकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध प्ें पुन. एक नया विधेयक लाना पड़ा 
जिसमें इन त्र्‌टियों को दूर करने का प्रयास किया गया । इस नये अधिनियम में ढौंकों को अधिक 
मुआवजा दिया गया है। साथ हो, भेद-भाव की भावना को दूर करने क॑ लिए यह व्यवस्था की 
गयी है कि राष्ट्रीयक्ृत ढोंकों के संचालक अथवा हिस्सेदार नये ढोंकिंग व्यवसाय की स्थापना कर 
सकते हैं । 

अब प्ररइन यह है कि क्‍या ढोंकों का राष्ट्रीयकरण उचित है तथा इससे आर्थिक विकास 
के क्षत्र में ययोचित सहयोग प्राप्त हो सकता है ? वास्तव में, भारत सरकार द्वारा प्रमुख ोंकों 
के इस राष्ट्रीयकरण क्री कई कारणों से आलोचना को गयी है। इनमें निम्नाँकित उल्लेखनीय हैं:- 

(१) राजनेतिक निणय ( ए०णांतंत्ग. १७लंझ्रं०त ) :-- (४ प्रमुख व्यावसायिक ढौंकों के 
गया था उसे देखकर इसे राजन तिक निर्णय जिस पृष्ठभूमि तथा जितनी जल्दोबाजी में लिया 
राष्ट्रीकरण के सम्बन्ध में निणंय ही कहा जा सकता है। कांग्रेस के दोनों गुटों के 
पारस्परिक मतभेद के फलस्वरूप सत्तारूढ़ काँग्रस ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए ही 
ऐसा कदम उठाया है। यह इस बात से स्पष्ट है कि दिसम्बर, १९६६८ में भारत सरकार ने एक 
ढोंकिंग आयोग (847078 (/0छणांइ॥०४) की नियुक्ति की थी | किन्तु इसकी सिफारिशों के पू्ष 
ही बोंकों का राष्ट्रीयकरण राअरन तिक निर्णय ही कहा जा सकता है | 

(२) राजनी लिक्लों का प्रभुत्व :--राष्ट्रीयकरण से ढोंकों की व्यवस्था में राजनीतिशों के 
प्रभुत्व में वद्धि की भ्राद्या की जातो है। जिस प्रकार से देश का सहकारिता 4न्दोलन पराजित 
राजनीतिज्ञों का कार्यक्षेत्र बन गया है उसी प्रकार सत्तारूढ़ दल ढौंकों के संचालक मंडल में भो 
अपने आदमियों को रखना प्रारम्भ कर देगा। देश के राजकीय क्षत्र के प्रायः सभी उद्योगों के 
साथ यही बात पायी जाती है। और ढेंकों का संचालन राजनीतिज्ञों के हाथ में आने से पुन: ढोंकों 


की समग्र सत्ता का कुछ ही हाथों में केन्द्रोयकरण हो जायगा जो समाजवादी व्यवस्था के लिए 
निश्चय ही हानिकारक सिद्ध होगा । 


भारताय होंकोी का राष्ट्रीयकरण ७५९ 


(३) नोकरशाही का प्रभुत्व :-राष्ट्रीयक्ृत ढाकों के संचालन में उसी लाल फीतशाह 
तथा कागजी कायंवाही के प्रभावपु्ण होने की आशा है जो अन्य सरकारों स्षस्थाओं तथा वित्तीय 
कार्यालयों में पायी जाती है। इससे भी राष्ट्रीयकरण का मूल उद श्व ही समाप्त हो जायगा । 

(४) क्षेत्रीय घंकीणता :--राष्ट्रीयकरण के अन्तगंत एक प्रमुख्ध समस्या इस बात को 
लेकर भी उत्पन्न हो गयी है कि राष्ट्रीयकृत बोॉकों के संचालक मंडलों में राज्य सरकारों का कितना 
प्रतिनिधित्व हो ? कुछ राज्य सरकारों ने तो यह मांगबा भी प्रारम्भ कर दिया है कि नेकों द्वारा 
उनके क्षेत्र में सग्रहित राशि का उन्हों राज्यों भें विनियोग किया जाय । इस प्रकार की मांग देश 
की एकता तथा क्षेत्रीय संतुलब की भावना के विपरीत है ; याद इस स्वीकार कर लिया गया तो 
असम्‌, उड़ीसा, बिहार तथा जम्भू-कश्मीर जंस पिछड़ हुए राज्यों के विकास मे इससे काई भी 
सुविधा नहीं प्राप्त होगी । 

(५) छोटे-छोटे हितों का प्रतिनिधित्व भो साख के सिद्धान्त के विरुद्ध है :-- 
राष्ट्रीककरण के पश्चात्‌ बकीं के सचालक-मडल में छोटे-छोटे हितों के प्रतिनिव्ित्व को जो मांग की 
जाती है वह भी स्वस्थ नहीं है । इसपर संचालक मंडल में बहुधा ऐसे व्यक्ति आ जायेंगे जिन्हे 
ढौकों की वास्लविक कार्थव्राही के सम्बन्ध में जानकारी नहीं रहती, जतः इस सम्बन्ध में भी 
भादर्श की जगह व्यावहारिकता को ही कसौटी मानना चाहिए । 


जेंकों के राष्ट्रीयय रण को सफल कंसे बताया जाय ? 

इस प्रकार व्यावसायिक बेकों के राष्ट्रीयकरण की कंठु आलोचना की जाती है, किन्तु अब 
तो इनका राष्ट्रीयकरण एक वास्तविकृता बन गया है । अतः अब प्रइन यह है कि व्य।बसायिक दवेंकों 
के राष्ट्रीयक रण को सफल कंसे बनाया जाय ? वास्तव में भारतीय डेकों का राष्ट्रीयकरण सरकार 
तथा गैक अधिकारियों के लिए एक चुनोतो है। यदि राष्ट्रीयकरण से जनता को अधिक सुविधाएँ 
नहीं मिलेंगी तथा कृषि, लघु उद्योग एवं निर्यात को अधिकाधिक मात्रा में सहायता नहीं प्राप्त होगी 
तो राष्ट्रीयकरण के विरोधियों की धारणाएं सही निकलेंगी । अतः राष्ट्रोयकरण को सफल बनाने 
के लिए भिम्नांकित प्रय॒त्नीं को अपनाना अनिवाय॑ है :-+- 

(१) बोंक कर्मचारियों की मनोवृत्ति में परिवर्सन :--स्वप्रथम तो राष्ट्रीयकरण को 
सफलता बैंक कर्मचारियों की मनोवृत्ति में आमूल परिवर्तत पर निर्भर करती है। अभी तक डौंकों 
कमंचारोी अपने को जनता का सेवक नहीं समझते जिससे देश में बॉकिग-सम्बन्धी सेवाएं बहुत ह 
कम लोकप्रिय हो पायी हैं । वास्तव में, णेंक कमंचारियों को इस धारणा के आधार पर काम करना 
चज।हिये कि ग्राहक ही राजा हैः ( (४४णाशषा 35 (76 गए. ) तथा कोई भी ग्राहक छोटा नहीं 
है ( ० ८ए०७०ग्राधा 38 शा], ) । इस उहंइय से बोंक कमंचारियों के लिए स्थान-रथान पर 
इन्हें जन-सेवा-प्रत्यास्मरण (२९९४९ (70घ75$८४) का यंक्रमों की ब्यवस्था की जानी चाहिए जिनमें 
की मूल भावना की प्र रणा दी जानी चाहिए ! 

(२) जमा-संग्रह पर जोर :--कमंचारियों की मनोबृत्ति में परिवर्तन के साथ-साथ 
राष्ट्रीयक्ृत ढेंकों को जमा में त्रुद्धि के लिए भी विशेष प्रयत्नों का आयोजन करना चाहिए । इस 
उ्द दय से ग्रामीण क्षेत्र में इन णेंकों को अपनी शाखाओं का विस्तार करना चाहिए । कृषि से देश 
की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग ५० प्रतिशत भाग ब्राप्त होता है। साथ ही, आयोजित विकास 
कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले प्राय २० वर्षों में कृषि के क्षेत्र में भरबों रूपये की पूंजी लगी हुई है, 


७६७० भारतीय अथेशास्त्र 


फिर भी कृषक परिवार कुल बचतों का केवल २१३ प्रतिशत भाग ही संग्रह करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों 
में ढोंकों की शाखाओं के बिस्तर में एक कमंचारी कार्यालय ( (0४८ एरा७॥ ००२ ) तथा 'बलते- 
फिरते बैंकों! ( 77008 ७०7८४ ) से भी बहुत अधिक सहायता मिल सकती है । रिजवं डेंक द्वारा 
१९७० के प्रथम छ! माह में इन ढौंकों की ६०० शाज्वाएं खोलने की एक योजना तैयार की गयी थी 
जिनमें ४०० कार्यालय नये स्थानों में प्रारम्भ होने को थे। इस कार्यक्रम को यदि उचित रूप 
मिल सकती है । 

(३) लघु उद्योगों को वित्त :--भारत में प्रायः १२ लाख लघु ओद्योगिक संस्थान हैं 
जिनमें कोई ३० लाख व्यक्ति नियोजित हैं तथा जो समस्त निर्माण क्षेत्र का लगभग ५२ प्रतिशत 
भाग सामान तेयार करते हैं। अतः राष्ट्रीयक्ृत ढौंकों को लघु उद्योगों के विकास में भी उदारतापूर्वक 
साख प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार के उद्योगों को लगभग ४००-५०० करोड़ रुपये के वाषिक 
साख की आवश्यकता है । हकों को इतनी मात्रा में इन्हें वित्त प्रदान करने में कोई विशेष कठिनाई 
नहीं होनी चाहिए । इसफ्रे अतिरिक्त इन्हें तकनोकोी सहायता भी प्रदान करनी चाहिए । 

(४) कृषि के लिए वित्त :--भारत में व्यावसायिक ढेकों के विरुद्ध बहुधा यह शिकायत 
भी की जाती है कि ये कृषि तथा किसानों को ऋण नहीं प्रदान करते । १९६५ ई० भें प्रमुख अधि- 
सूचित बौंकों के कुल विनियोग का केवल ०२ प्रतिशत भाग ही कृषि को दिया गया था । अत; 
राष्ट्री यकृत बैंकों को कृपि के लिए वित्त प्रदान करने की विद्येष व्यवस्था करनी चाहिए । ग्रामीण 
साख-सर्थेक्षण समिति (१९६९) ने अपने प्रतिवेदन में यह विचार व्यक्त किया था कि १९७३-७४ 
तक ग्रामीण साख के लिए लगभग ४००० करोड़ रुपये की वाषिक रकम की आवश्यकता होगी । 
राष्ट्रीयकृत जेंकों को इसका एक बड़ा भाग स्वयं पूरा करने के ।लए तैयार रहेना चाहिए । ऐसा 
करने में इन्हें किसी प्रकार की विशेष कठिनाई नहीं होगी । 

(५) निर्यात (72 27५) :-देश के आर्थिक विकास के लिए निर्यात-सम्बन्धी उद्योगों पर 
अधिक जोर आवश्यक है । चतुथं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्यात में प्रति वर्ष ७ प्रतिशत वृद्धि 
का आयोजन है जिसके परिणामस्वरूप निर्यात को कुल मात्रा के १९६८-६९ में १३४० करोड़ 
रुपये से बढ़कर १९७३-७४ में १९०० करोड़ रुपये तथा १९८०-८१ तक ३०२० करोड़ रुपये होने 
की आशा है। निर्यात में इतनी अधिक वृद्धि के लिए निर्यात सम्बन्धी उद्योगों को विशेष सहायता 
की आवश्यकता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को इस सम्बन्ध में वित्त, तकनीकी सलाह तथा विक्रय- 
सम्बन्धी मार्ग-प्रद्शन की व्यवस्था करनी चाहिए। वास्तव मे पश्चिमी दंशों के ढोंक्ों की तरह 
भारतीय ढींकों को भी विदेशी बाजारों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रथक विभागों 
की स्थापना को जानी चाहिए तथा निर्यातकों को इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान 
करनी चाहिए । 


(६) सरकारी नीति ( 00२९77४९८०६ ?0॥८ए ) :--व्यावसायिक ढौंकों को अपने-अपने 
कार्य-क्षेत्र में सरकार द्वारा निर्धारित विकास की योजनाओं तथा प्राभथमिकताओं की जानकारी 
रखनी चाहिए। इन्हें अपनो व्यापक नीति का निर्धारण इन्हीं योजनाओं को ध्यान में रखकर 
करना चाहिए। ऐसा करने से ही देश के आर्थिक विकास में विभिन्न राष्ट्रीयक्रत बौंक सहयोग प्रदान 
कर सकते हैं । 


भारतीय ढोंकीं का राष्ट्रीयक रण ७६१ 


(७) राष्ट्रोयक्न॒त बेंकों को क्षेत्रीय निगमों में संगठित किया ज्ञाना चाहिए | बैंकों 
के राष्ट्रीयकरण को सफलीभूत बनाने के लिए इनके संगठन में आभूल परिवतेन लाने की आवश्य- 
कता है। कितु सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को मिलाकर एक सगठन का निर्माण कार्यंकुशलता की 
दृष्टि से उत्तम नहीं होगा। जीवन बीमा निगम ( ॥66 [गर$प्ताा'4॥0९ (070079007) की कार्यवाही 
से यह बिल्कुल स्पष्ट है। अतः इन्हें चार-या-पाँच क्षत्रीय निगमों के रूव में संगठित कर देना 
चाहिए । हन क्षेत्रीय निगमों को अपने रोज-ब-रोज के कार्यों के सम्पादन में पर्याप्त स्वतंत्रता 
रहनी चाहिए । ऐसा करने से राष्ट्रीयकरण के उहं श्थों को पूति हो सकती है । 

(८) छोंकों की सेवाओं में सुधार :--भारतीय बेंकों की सेवाएं अभी तक अत्यन्त निम्न 
कोटि की रही हैं। इससे जनसाधारण को रॉकों से अपना कारोबार रखने में कटिना हयों का अनुभव 
होता है । अतः ढोंकों की सेवाओं म॑ सुधार की प्रबल अ।वश्यकता है । इसके लिए बैक कम चारियों 
के चुनाव की प्रणाली को वंज्ञानिक रूप देना होगा | साथ ही, कम चारियों के लिए देनिक 
न्यूनतम कार्य निर्धारित कर देना चाहिए भौर कमंचारियों की स्थिति के सम्बन्ध थ॑ समय-समय 
पर जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेष समितियाँ तथा आयोगों का संगठन करना चाहिए । 

इस प्रकार उपरोक्त उपायों द्वारा राष्ट्रीयक्रत ढींकों की कायंबाही को अधिक सलभ बनाकर 
इन्हें देश के आथिक विकास के लिए लाभदायक बनाया जा सकता है । वास्तव मे, राष्ट्रीयकरण 
कोई रामबाण ओपधि नहीं है, अत: इसे सफल बनाने के लिए होकिग सम्बन्धी नीतियों में क्र] ति- 
कारो परिवतंन लाने होंगे तथा इनका दृढ़ता के साथ पालन करना होगा अन्यथा विक्रास का 
क्रम गतिशील होने के बजाय शिविल हो जायगा तथा जनता का बैंकों पर से विश्वास ही समाप्त 
हो जायगा । अतः, आशा है कि रिजवं दोंक के नेतृत्त्र में राष्ट्रीयक्रत ढोंक ऐसी क्रान्तिकारी नीतियों 
का कुशलत!पूव क॒ कार्यान्वयन करंगे जिससे देश के आथिक विक मे मं ये यथोचित महयोग प्रदान 
कर सके | ; 

राष्ट्रीयक्षत बॉकों की प्रगति (क्‍7087655 छा /४५॥०॥०॥5९0 [03॥): ५) “जुलाई, 
१६६९ में १४ बड़ -बड़ व्यावसायिक छक्का का राष्ट्रीयकरण किया गया । इसके बाद इन ढेंक्ों की 
कार्यवाही में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है जा निभ्तांकित विवरण से स्पष्ट है। 

(7) नयी शाखाए (/४९५७ 27800९5) “राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयक्रृत बैंकों ने 
नयी शाखाओं की स्थापना में विशेष रूप से अभिरुचि दिखलाना प्रारम्भ कर दिया है । शाखाओं 
की स्थापना के सम्बन्ध में ये ढोक एक निश्चित योजना के अनुसार काय॑ करते हैं। शाखाओं की 
स्थापता मुब्यत: ग्रामीण तथा एसे क्षेत्रों जहाँ पर बाक की सुविधा नहीं है की प्रधानता दी जाती है । 
राष्ट्रीयकरण के बाद इन ढोकों ने कुल ६५.६ प्रतिशत नयी शाखाएंँ ग्रामीण एवं अद्ध -शहरी क्षेत्रों 
में स्थापित की है । 

निम्नांकित तालिका से राष्ट्रीयकरण के बाद व्यावसायिक ढोक़ों की शाह्वाओं के विस्तार 
का अन्दाजा लगता है -- 

व्यावसायिक ढोकों की शाखाओं का विध्तार 


तिथि ग्रामीण अद्ध -शहरी क्षेत्र शहरी क्षेत्र कुल प्रति बींक शाखा 

क्षेत्र पर जनसख्या 

३१०१२-१९६० प्३े १ २५१२ १६८२ 4०२६ १२,००० 
(१६५) (५० ) (बी) (१०००) 

१९-७-१९६९ १८५५८ ३३२३ ३१०३ पर८४ ६५,००० 
(२२४)  (४०'१) (३७'५) (१०००) 

३९-५०१९७१ ४१९८ ३३९५ ३६५२ ११८४५ ४६,००० 
हल (३५.५) (३३७७) (३०८५) (१५० ०) 


, ९००५ 0[ (९ 84%॥8 (20777590॥,, ]972. 


७६२ भारतोय अधंत्ञास्त्र 


(४) क्षि,झ्घु उद्योग तथा अन्य अपेक्षित क्षत्रों को अधिक ऋण :--राष्ट्रीयकरण 
के पूर्व व्यावसायिक नेंक, केषि, लघु उद्योग, फुटकर ब्यापार आदि को केवल नाम-मरात्र की 
सहायता प्रदान करते थे। किन्तु राष्ट्रीयकरण बे बाद इन अपेक्षित क्षत्रों को प्राथमिकता के 
आधार पर पहायता प्रदान किया जा रहा है। दिसम्बर, १९६९ में इन ढोंकों द्वारा कुल १९५ 
प्रतिशत ऋण इस क्षत्र को दिया गया था। इसका प्रतिशत बढ़कर दिसम्बर, १९७० में २३'८ हो 
गया । इसी प्रकार इन होंकों में किसानों के खातों की संख्या दिसम्बर, १९६० में ३६ लाख से 
बढ़कर दिसम्बर, १९७० में ७'८ लाख हो गयी ।” इतना ही नहीं, इन अपेक्षित क्षत्रों के उधार 
खाते में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है । 

(॥0) ज्ञमा में बृद्धि (009०थ। ४०फ्राफबाणा। ) +--राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयकत 
ढौंकों की राशि में भी पर्याप्त वद्धि हुई है । उदाहरण के लिए, दिसम्बर, १९५९ से नवम्बर, १९७० 
के बीच की अवधि में सभी अनुसूचित हौंकों की जमा राशि में ७५० करोड़ रुपये से अधिक भी 
बद्धि हुई। इसमें स ६४४ करोड़ रुपये की बुद्धि केबल सरकारी क्षत्र के जेका को जमा राशि 


में हुई । 
इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयकत हेंक़ों ते निर्॑देह पर्याप्त प्रगति की है । 
विशेष अध्ययन-सूची 
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अध्याय ; ४८ 
बेरोजगारों को समस्या 
(77076: ए एएट जय 709536९70६ ) 


बेरोजगारी के कारण ((४५७४९५ 8) (॥९०0।७५१४९॥।) ' “प्‌ जीवादी भर्थ- व्यवस्था 
की एक प्रधात समस्या बेरोजगारी को समस्या है । किसी केश था समाज में बरोजगारी के मुख्यतः 
तीन कारण होते हैं --(क) बेरोजगारी समाज्र या देश में सक्रिय मांग को कमी के कारण हो 
सकता है । ( ४ ४९ग[0कगराशाए वाबण छल पैपर (०४ जर वा र(एएए९ तैशपगापे, ) (ख) मूल्य 
एवं लागत मे अमंतुलन के फलस्वहूप भो बेरोजग।री को समस्या उत्पन्त हो सकती है । (ये) देश 
में पूंजी एवं अन्य भावश्यक साधनों के अभाव से भी बेरोजगारी उत्पन्त हो सकती है। पश्चिम 
के प्रगतिशील राष्ट्रों में बेरोजगारी का प्रमुख कारण देश में वस्तुओं की मांग का कम होता है जो 
अन्ततोगत्वा आय की अपर्याप्तता अथवा न्‍्यूनता का परिणाम है । इप्त प्रकार की जाथिक व्यवस्था 
वाले देशों में मांग एवं रोजगार मे प्राय: सीधा सम्बन्ध रहता है, अतः मांग म॑ कमी का प्रभाव 
रोजगार पर शीघ्र पड़ता है । 

किन्तु भारत मे बेरोजगारी की समस्या का प्रमुख कारण देश में पूजी एवं अन्य आवश्यक 
साधनों का अभाव है। पिछड़ी हुई आर्थिक व्यवस्था वाल देशों ४ माँग का प्रभाव रोजगार पर 
उतना प्रत्यक्ष नही होता । भारत में पूजी एवं विकास के अन्य आवश्यक साथनों का अभाव है, 
किन्तु श्रम का आधिक्य है । यहां काम करने के तरीके अच्वतन हैं और बेरोजगार की समस्या 
विभिन्‍न रूपों मे पायी जाती है । किसानों का क्ृषि-कार्य मे सालों भर रोजगार नहीं मिलता । 
अत: ग्रामीण क्षंत्रों में वेरोजग। री के साथ-साय अद्भ -बेरोजगारी ([070०7-७०9।0४7270) की 
समस्या भी वतंमान है। हमारे देश के साथ यह निश्चय ही बहुत बड़ी विघित्र बात है कि एक 
ओर तो देश में जनता की आवश्यकताओं के लिए उपभोग को वस्तुओं का अभाव है तो दूसरो ओर 
बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की सभस्था विद्यमान है। इस विचित्रता का प्रमुख कारण देश में पू जी 
का अभाव है । इसके अतिरिक्त देश में बेरोजगारी के अन्य भी बहुत-से कारण हैं, जैसे--आर्थिक 
साधनों का अपूर्ण उद्योग, विकास कार्यक्रमों की धीमी प्रगति, बड़े पंमाने पर औद्योगीकरण का 
अभाव, छाटे उद्योगों का हंस इत्यादि । उपरोक्त कारणों से स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से हमारे 
देश में बकारी को प्मस्या दिन-प्रति दिन गम्भोर हाती जा रही हे, और आजकल तो इस सम्बन्ध 
में स्थिति इतनी गम्भीर हो गयी है कि इस पर काब पाना सरल नहीं जान पड़ता । 


बेरोजगारो के विभिन्‍न रूप 


([0॥67०7६ ८9०४ ए (ग्रशग90977९7/0) 
पश्चिम के विकसित राष्ट्रों मुख्यतया पूर्ण रोजगार (पर ७ए्रए/0०/४९॥५) की स्थिति 
पायी जाती है | पूर्ण रोजगार की स्थिति में जैसा कि लार्ड विलियम बेवरिज ([,09 एश्क्त 
8९ए४९०४4086 ) का कथन है, (काम, न कि मनुष्य को इंतजार करना चाहिए।”' (०9४ 7800९ 
(6९ 776९॥, 8300प0 ७४०४६ ) परन्तु इन देशों में भी साधारणतया २ से ४ ०, तक अस्थिर बेकारी 
(िटएंतानों पा९००॥0/गशा। ) पायी जाती है। इसके अतिरिक्त उन देशों में केवल मन्दी के 
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समय हो माँग घट जाने से ब्यापक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। किन्तु भारत जेसे अविकसित 
राष्ट्र में विभिन्‍न प्रकार की बेरोजगारी सदा देखने को मिलती है। इनमें निम्नलिखित प्रधान हैं : 

( ५) खुशी या संरचनात्मक बेरोजगारी ((0फला णा 50 पघटापाओ (एगलाए०शगशा।) :-- 
भारत में ऐसे बहुत से व्यक्ति मौजूद है जो काम ढ़ ढते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता । 
ऐसे व्यक्तियों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती हो जा रही है क्‍योंकि देश की जनसंरुका आर्थिक साधनों 
के उपयोग की तुलना में अधिक तेजी के साथ बढ़ रही है। बर्षों से भारतीय अर्थ-व्यवस्था में 
स्थिरता, शिथिलता एवं गतिहोनता की अवस्था बनी हुई है। देश की अधिकांश जनता क्रषि पर 
आश्वित है और कृषि में उसी पुरानी पद्धति का उपयोग किया जाता है जो वतंमान परिष्पितियों 
के लिए अनुपयुक्त है। भारत ओद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा राष्ट्र है। उद्योग-धन्बरों के अभाव 
में यहाँ पर व्यापक रूप से बेरोजगारी पायी जाती है। व्यापार, यातावबात तथा सामाजिक सेवाओं 
आदि का विकास भी उतनी तेजी से नहीं हुआ है जितनी तेजो से होना चाहिए था । इस प्रकार 
हमारी आर्थिक व्यवस्था का ढाँचा ही ऐसा रहा है जिप्तस कि बराजगारी खुल रूप में विद्यमान 
रही है । 

(२) ल्लुपी हुई बेरोज्गारो या अद् -बेरोजगारो (4258 परां5९त. एगशगए0०फ्ाश्या 07 
(॥४0०-९०ए9एएण्ा) :--भारत के ग्रामीण क्षत्रों में इस प्रकार की बरोजगारों बहुत अधिक 
प्रचलित है। छुपी हुई बेकारी अथवा अद्ध -बरोजगारी का तात्पयं यह है कि श्रमिक बेस तो 
अपने आपको काम पर लगा हुआ समझता है, लेकिन, उसकी सामान्य उत्पत्ति बिल्कुल नगष्य या 
नहों के बराबर होती है। भारतीय कृषि पर अत्यधिक जनसंरूया आश्रित है। किसानों की जोतें 
छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित हैं जो गांव के भिन्न-भिन्न भागों मे बिखरो होती है। देश में 
अनाथिक जोतों की संख्या बहुत अधिक है। यदि भारत में इस अतिरिक्त जनवंरुब्षा को कृषि 
से हटाकर अन्य उद्योगों में लगाया जाय तो कृषि का उत्पादन नहीं घटेगा क्‍योंकि थोड़े ध्यक्ति 
ही वेज्ञानिक कृषि के आधार पर अधिक उत्तादन कर सकंगे | छुपी हुई बेकारी शहरों में, विशेष 
कर सरकारी विभागों में भी पायी जाती है। भारत में प्रशासन का ब्यय दिन-प्रति-दिन बढ़ता 
ही जा रहा है | कई स्थानों पर आवश्यकता से अधिक कमंच्रारी नियुक्त किये जाते हैं। यह भी 
प्राय: इसी किस्म की बेकारोी का नमूना है। अधिकांश घरों में स्त्रियों को पुरा कार्य नहों मिलता 
और वे भी श्रद्ध -बरोजगारी का लिकार होतो हैं । 

(३) मोसमी बेकारी (8९७४०79] (20८०7ए]0०श77९८१५) : - भारत के अधिकांश भागों 
में कृषि का का एक खास मौसम में ही चलता है। इसलिए वर्ष के शेष भाग में किसामों को 
बेकार रहना पड़ता है। मोसमो बेकारो कुछ औद्योगिक संस्थानों में भी पायी जा सकती है, जसे 
चीनी के कारखाने साल भर तक नहीं चलते, इसलिए इनके भ्रामकों को कुछ समय तक बेकार 
रहना पड़ता है। कुटीर डद्योगों के ह्वास से मौसमी बेरोजगारी की तीव्रता बढ़ गयी है। इसका 
किसान तथा मजदूरों के जीवन-स्तर पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । 

(४) चक्रीय बेकारी ((एलांट॥! (ए्र०णए0977670) :--मन्दो ( 0०7९8४०7 ) के 
दिनों में मांग घट जाने से जो बेकारी फैलती है उसे चक्रीय बेकारों कहते हैं। इस प्रकार की 
बेकारी पूजीवादी देशों में प्रधानतः पायी जाती है। भारत भी इससे मुक्त नहीं है। कई बार 
विदेशों में मांग घट जाने से निर्यात उद्योग को धक्का पहुंचता है जर कुछ कारखाने बन्द हो जाते 
हैं जिससे इस प्रकार की बेकारी उत्पन्न हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसी स्थिति सूती-वस्त्र एवं 
जूट उद्योगों में विशेष रूप से देखने को मिलती है । 


बेरोजगारी की समस्या ७६५४ 


(५) अस्थिर बेकारी ( 7तंटांंएा॥] ए7९790097९0६ ) ;--कभी-कभी कुछ विद्येष- 
उद्योगों के बन्द हो जाने से उनमें लगे हुए श्रमिक बेकार हो जाते हैं। ऐसे श्रमिक नये कार्य 
सीखकर शी घ्र ही दूसरे उद्योगों में नहीं लग जाते, वरन कुछ समय तक इनको बेकार रहना 
पड़ता है। यह भस्थिर बेकारी का उदाहरण है। पश्चिमी देशों में इस किरम को बेकारी कोई 
घिदेष समस्या नहीं माती जाती क्योंकि श्रम की गत्यधिक गतिशीलता एवं प्रशिक्षण की पर्याप्त 
सुविभाएं होने से ऐसे श्रमिक शीघ्र ही नये व्यवसाय में प्रवेश पा लेते हैं। लेकिन भारत में इन 
परिस्थितियों के अभाव में मस्थिर बेरोजगारी भी बहुत ही कष्टदायक सिद्ध होती है । 

(६) प्रा्योगिक बेकारी ( €क्ाा्रण6ट्टांट४/।/ एज्रएफ़ो०0प्फ०ा ) :--उत्पादन की 
विधि में सुधार लाने से जो बेकारी फलती है उसे प्राद्योगिक बेकारी कहते हैं। भारत जैसे देश 
में जहां पहले से ही बहुत बेकारी फैली हुई है, उद्योग-धन्धों का अभिनवीकरण ([रिधणा&॥88- 
धं००) सुगमता से नहीं किया जा सकता है । इपलिए ऐसा उपाय अपनाया जाना चाहिए 
जिससे कि धीमी गति से आाधुनिकीकरण किया जाय ओर साथ में बेकार होने बाले ब्यक्तियों को 
भी काम देने की व्यवस्था की जा सके जिससे छि यह कार्य बिना आँसू बहाये (३२७४०॥9]82« 
पंगा #000६ ६८४४४) भी सम्भव हो सके। हमें प्राद्योगिक बेकारी का सामना अगद्य करना 
पड़ेगा क्योंकि इसके वगर उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं हो सकती । कृषि में भी इस प्रकार की 
बेरोजगारी की सम्भावना बहुत अधिक वर्तमान है । 

भारत में बेरोजगारी की प्रकृति 
(पार एित एग्रशाफी0्गाशा। 4. दावा ) 

भारत एक धरद्ध विकसित देश है, अतएव यहाँ पर बहुत बड़े प॑माने पर बेरोजगारी की 
ममस्या पायी जाती है। महाँ पर बेरोजगारी मुख्यतः तीन प्रकार की होती है--(क) कृषि- 
सम्बन्धी बेरोजगारी ( 23 8770० ६चा:3| प्राशश॥0५9॥79९7 ), ( ख) कौद्योगिक बेरोजगारी 
( [7998079] परा॥९॥7007॥6॥7 ), तथा (ग) शिक्षित वर्गों की बेरोजगारी ((क्र००फा०ए४ा९१५ 
बागणाए 006 ९१४००९० ८95९8 ) |. कुंषि-सम्बन्धी बेरोजगारी मुख्यतः ग्रामीण क्षत्रों में ही 
पायी नाती है। ग्रामीण क्षत्रों में बहुधा दो प्रकार की बेरोजगारी पायी जाती है--मौसमी बेकारी 
( 9९2$07 & एत्९एफी०0जएाशा। + पथा स्थायो बंकारी ( 7९7६०॥9) [77679.0 शा ) । 
मौसमी बेकारी के बन्तगंत ग्रामवासी फसल कट जाने के बाद बेकार हो जाते हैं तथा जब तक 
दूसरी फसल का का प्रारम्भ नहीं हो जाता तब तक बेक।र ही रहते हैं। भारतीय गाँवों में 
मौसमी बेकारी के सम्बन्ध में अलग-अलग अनुभान लगाये गये हैं। श्वाही कृषि आयोग (२०५७। 
60माफ्ांडआं00 009 8 67८ए४पा९ ) के अनुरार कृषक वर्ग में कम-से-कम चार-पाँच माह तक 
अवश्य ही बेकार रहता है। स्थायी बेकारी के अन्तगेंत भारतीय गाँवों में बहुत सारे व्यक्ति 
बेरोजगार रहते हैं । गाँवों में स्थायी बेरोजगारी का मुख्य कारण कृषि पर जनसंख्या की अत्यधिक 
निर्भरता है। इस प्रकार १९५१० में कृषि तथा तत्सम्बन्धित उद्योगों में १० करोड़ व्यक्ति आथिक 
थे, इमकी संख्या बढ़कर १९६१ में १३८ करोड़ हो गयी। ऐसा देखने से जान पड़ता है कि ये 
सभी लोग कृषि-काय में लगे हैं, किन्तु वास्तविकता यह है कि कि इनमें में बहुतों को कुछ भी 
कफ्राम नहीं होता, बानी इनमें छुपी हुई बेकारी ( )58पफं9९0 (7॥९एरफरो०शणशा( ) या अद्ध- 
बेकारी ( (7 00-९79)0977675) पायी जाती है। भौद्योगिक बेरोजगारी प्राचीन उद्योग-बधन्धों के 
पतन के कारण उत्पस्न हुई । अंग्रेजों ने भारत में इस प्रकार की नीति का अनूसरण किया जिससे 
कि देश के प्राथीन उद्योग-धन्धे समाप्त हो गये। विवश होकर हजारों की संख्या में लोग गाँव 
छोड़कर नगरों की ओर जाते लगे, किन्तु नगरों में भो आधुनिक उद्योग-धन्धों के अभाव में उन्हें 


७६६ भारतोय अर्थशास्त्र 


बेकार हो जाना पड़ा। शिक्षित वर्गों में भी बेकारी की समस्या बड़ी ही गम्भीर है। पिछले 
कुछ वर्षों से, विशेषतः स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से, देश में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि 
से मह समस्या और भी गम्भीर हो गयी है। घिक्षित वेरोजगारी के सम्बन्ध में एक विशेष बात 
यह है कि इस वर्ग के लोग एक विशेष प्रकार के रोजगार को ही चाहते हैं। इस प्रकार की 
बेरोजगारी मुख्यतः: ३० वर्ष से कम आयु वाल व्यक्तियों मैं ही पायी जाती है। ये युवक बुद्धि- 
जीवी लोग बेरोजगारी के समय साम'जिक तथा आध्िक व्यवस्था के प्रति एक प्रकार का विद्व ष 
रखने लगते हैं, और धीरे-धीरे साभ्यवाद के पुजारी हो जाते हैं । किन्तु ध्यानपूर्वक विचाश करने से 
स्पष्ट होगा कि स्फंद कॉलर वर्ग (५/४|॥४ 0००7 (9७७) में बेरोजगारी दोषपुर्ण शिक्षा-प्रणाली 
की ही दैन है। 


इस प्रकार भारत में बत्त मान समय में बेकारो की समस्या बड़ी ही उग्र रूप से पायी 
जाती है। देश का भविष्य इस समस्या के समुचित समाधान पर ही निरभर करता है। अतएव 
पंचवर्षीय योजनाओं में हस समस्या के समाधान पर विज्लेष रूप से जोर दिया जा रहा है । 

अठ् बेरोजगारी (एघत&-९णए09श९7) :--भारत में अद्ध -बेरोजगारी की समस्या 
बहुत ही गम्भीर है। राष्ट्रीय नयादर्श सर्वेक्षण (७४०7०) 89777!९ $07५९५) ने इस सम्बन्ध 
में पता लगाया है। इस सर्वेक्षण के अनसार प्रति सप्ताह २८ घन्टे से कप काये करने वाले 
अत्यधिक अद्व-बेरोजगार (8९४९८॥५ एए00-९४7ए!0४60) समझे जाते हैं तथा सप्ताह में २९ 
से ४२ घण्टे तक कार्य बरने वाले बम मात्रा में अड्ध बेरोजगार (770004॥९0ए एशत९/ ९णाज0ए- 
९0) समझे गये थे । ११वें एवं १<वें रवेक्षण थे अनुसार ग्रामीण क्षत्रों मे काम में लगे व्यक्तियों 
के ७:०३ प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में ४४९ प्रतिशत अत्यधिक अद्ध बेरोजगार थे तथा 
ग्रामीण क्षेत्र में ५*१ प्रतिशत एवं हाहरी क्षत्र में ३ ८४ प्रतिशत व्यक्ति साधारण श्रद्ध-बेकार थे । 
इससे रपष्ट है कि अरद्धा-बेरोजगारी की समस्या ग्राधीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में गम्भीर कि 
रूप में बतंमान है । आगे चलकर १४ वे सर्वेक्षण (जुलाई १९५८ से जून १९५९) में अद्ध-बे रो ज- 
गारों का अनुमान १४७ प्रतिशत तथा १६ वें सर्वेक्षण में १० ५ प्रतिणत लगाया गया था । 


अद्धं -बेकारी की समस्या से समाधान के लिए कुछ छिट-पुट प्रयत्न किये गये किन्तु 
ग्रामीण क्षेत्रों में इनसे स्थिति में उत्साहजनक सुधार नहीं हुआ। तृतीय योजना में इस सम्बन्ध 
में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अद्ध-बेकारी की समस्या का स्थायी रूप से समाधान कृषि के 
वैजानिक संगठन पर निभेर करता है।” (4 9907708 ४0पए४07॥ ९ (४९ छ>7कराछय ० प्रातेटा*« 
९7एठ्श्ारशाप शी कट्वृप्रा72 700 079 6 प्रगंफ्शइशडे 3त07000 0० ४८!९७१४८ घ!९फांटा- 
पाह 900 बॉ50 +96 वारएक््शीए्वाएएा गत इाशाएगशांएए ० 6 क्पाबी ९८०7०णांट 
8(0प्रटांपा'ह श0ह8/बरग0९3 67 व९ए९ी०फाए यं।886 ब0व झ्ञाने] तर ां2४, वध एछ 
९ ९८0॥0०77ए 0 ॥॥6 शा]488९3 370 ॥€ &70एछ78 णरफैशा 0९70९5, 5९78 पए 9700९१३- 
पाए गप्रएह0९$ ब्राते ९०-०ए0क्ञाएट 9885; भाते॑ ट्वाशाए 7९७ गरावप्र/लंल व (0 न्‍प्रादों 
शाह छिाए फुकक ए 6 गाव फोशा भाते वै॥ए९ ४0 928 पररिश ॥0ग्र20 ) 
चतुर्थ योजना में भी इस समस्या के समाधान पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। 


भारत में बेरोजगारी की मात्रा 


( 06 ७४३६०(प्व॑ट ० एशश्शाए0एफ९१( 9 09 ) 


देश में बेकारों फी संख्या के सम्बन्ध में निश्चित रूप से पता लगाने का कोई साधन 
नहीं हैं। फिर भी इस सम्बन्ध में समय-समय पर कुछ अनुमान अवश्य लगाए गये हैं। उदाहरण 


त्रेरीजगारी की समस्या ७६७ 


के लिए प्रो० पी० गे० वत्तत ने बेरोजगारी की मात्रा के सम्बन्ध में निम्नांकित अनुमान 
लगाया था 7 
भारत में बेकारो 


वर्षे त्रेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत 
१९०१ '9' १ 
१९११ ७'द८ 
१९१३ १०'४ 
१९४१ १८४२९ 


इस्होंने १९५१ ई७ में बेरोजगारी के सम्धन्ध में २० प्रतिशत का अनुमान लगाया था।! 
किन्तु राष्ट्रीय न्यांदश सबक्षण (५०७१४०72) 5277.!6 5प्राए८ए) में इब सम्बन्ध में अनुमान लगाए 
गये हैं जिससे बास्‍्तविक स्थिति से सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त होती है । निम्नांकित 
तब्रालिका' से यह अधिक स्पष्ट है 
आयु बर्गों के अनुसार बेरोजगारी कौ मात्रा 
बेरीजगारी का प्रतिशत 
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जनसंख्या के अनुपात में दिखलाया गया है। स्पध्ट है कि १९ से २१ तथा २२ से २६ आयु बाले 
वर्गों में नेरोजगारी की मात्रा सबसे अधिक पायी जाती है। इसका कारण यह है कि काम चाहने 
वाले आगन्तुक मुख्यतः इन्हीं बाय वर्गों में पाये जाते हैं । 

१९६१ ई० की जनगणना में वेरोगगार व्यक्तियों की संख्या का अनुमान १४ लाख 
लगाया गया था, जिसमें सै ५.७ लाख ग्रामीण क्षेत्रों में तथा ८१ लाख शहरी क्षंत्रों में थे । राष्ट्रीय 
न्यादशं के १६ वें सर्वेक्षण में यह अनुमात लगाया गया कि ग्रामीण जनसंख्या के १६८ प्रतिशत 
तथा घाहरी जनसंख्या के ०८२ प्रतिशत व्यक्ति जुलाई, १९६० से जून १९६१ के बीच बेकार 
थये। इस क्षाघार पर १९६०-६१ ई० में बेकारों की सख्या ग्रामीण क्षेत्रों में ५८ लाख तथा. शहरी 
क्षेत्रों में ६" लाख धी । १९६७-६८ की गणना के अनुमार ०६८ प्रतिशत शहरी जनसंख्या 
बेरोजगार थी । इन आँकड़ों में बहुत भधिक विभिन्‍नता है। अतः योजना आयोग ने जगल्त, 

१९६८ में एक समिति की निमुक्ति की णो देश में बेरोजगारों की संख्या के सम्बन्ध में अनुमान 


]-- देखें --7?., 7, ए४॥(४) : ?09ण8४४०७४ ?707)0क 77 पए0त9, 
9-58 877ए6ए 4]0 छापे 20) हि०५४पे +600०7७ ९०., 69, 


७द्द भारतीय अर्थशास्त्र 


लगायेगी तथा १९६९-७९ के बीच को अवधि को ध्यान में रखते हुए चतुर्थ योजना १९६९-७४ के 
लिए रोजगार-सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में सुझाव देगी। फरवरी, १९७२ में सम्रिति ने अपना 
अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें ग्रामीण विद्य तीकरण, सड़क-निर्माण, ग्रामीण गृह-निर्माण 
एवं लघु-सिचाई आदि पर बहुत अधिक जोर दिया गया है । 


पंचवर्षोय योजनाश्रों में रोजगार की व्यवस्था 
( छगाए0शश0ा ॥ रिंए९ शै८थ ?]&॥3) 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में रोजगार की व्यवस्था (?्रछा०0976०५ 78 पा याड। 
[र९ हर८४7 09) :--हमारे देश में बेकारी की समस्या बड़ी ही उग्र हो गयी है। अत॥ देश 
के आयथिक विकास की किसी भो योजना में मानव-शक्ति के पूर्ण उपयोग का प्रयत्न आवश्यक है । 
किन्तु प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस समस्या को विशेष स्थान नहीं दिया गया था । वास्तव में, 
प्रथम योजना ऐसे समय में तेयार की गयी थी जब देश में रोजगार के सम्बन्ध में सवंत्र एक प्रकार 
का आशावाद वतंमान था। किन्तु, १९५३ ई० के प्रारम्भ तक युद्धोत्तकालीन परिस्यितियाँ 
समाप्त हो गयीं ओर देश के समक्ष वेरोजगारी की समस्या ने उग्र रूप धारण कर लिया । माचें, 
१९५१ ई० में काम-दिलाऊ संस्थाओं (छ79]0शगरा। >टाथआगएृ०8) में रजिस्टर्ड बेकारों की 
संख्या ३३७ लाख से बढ़कर दिसम्बर, १९५३ ई० में ५२२ लाख हो गयी । अत: योजना औऑयोग 
को रोजगार से साधनों में बद्धि के लिए विशेष कार्यत्रम तैयार करना पड़ा । १९५४ ई० के अन्त 
में रोजगार की सम्भावनाओं में वृद्धि के उदय से योजना श्रायोग ने एक ११ सूत्रीय कायेक्रम 
तैयार किया। इनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं :--- (7) पिचाई एवं शक्ति की योजनाओं के निकट 
कार्य एवं प्रशिक्षण शिविरों की स्थापना की जाय, (7) लघु उद्योग एवं व्यापार करने के उद्द श्य 
से लोगों को विशेष प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए, (7४ ) उन व्यवसायों में जहाँ विज्येषज्ञों 
का अभाव हो, प्रशिक्षण को सुविधा में वृद्धि करनी चाहिए; (५) सरकार हारा सामान खरीदने 
में कुटीर एवं लघ्‌ उद्योगों की विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए, (५) सड़क एवं यातयात के 
के अन्य साधनों का विकास करना चाहिए, (४) शहरों में कम आयदवाल व्यक्तियों के लिए गृहों 
के निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहिए, (५7) राष्ट्रीय-विस्तार खण्डों की प्रगति में और तीब्ता 
लानी चाहिए आदि | 
परन्तु इन सब प्रयत्नों के बावजूद प्रथम योजनकाल में इस क्षेत्र में बहुत कम सफलता 
मिल सकी। फिर भी, प्रथम योजना ने देश को आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार से सबल बना 
दिया कि द्वितीय योजना में सरकार रोजगार के साधनों पर विशेष रूप से ध्यान देने की स्थिति 
में ही गयी । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रोजगार की व्यवस्था 
(8णए09शाशाप ॥ ४९ 5९60796 [०९ १९४" 289) 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बेकारी की समस्या को दूर करने का विद्योंष प्रयत्न किया गया 
था। योजना के आधारभूत उहूं दयों में बेकारी की समस्या. का समाधान भी एक था। दहरी 
क्षेत्रों में बेरोजगारों की संख्या कों पता लगाने के उद श्य से किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार 
१९५४ ई० में शहरी बेरोजगारों की संख्या २२४ लाख थी। इसी आधार पर आयोग ने १९५६ 
ई० में दहरी बेकार्रों की संख्या का अनुमान २५ लाख लगाया था। इसके साथ ही योजनाकाल 


बेरोजगारी की समस्या ७६९ 


में (१९५६ ई० से १९६१ ई० ) पाँच वर्षों में यह अनुमान लगाया गया था कि शहरी 
क्षेत्रों में २८ लाख नये आगस्तुकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रकार कुल 
मिलाकर १९६१ ६० तक शहरी क्षेत्रों में ६३ लाख बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था 
करनी थी ।! 

साथ टी, यह अनुमान लगाया गया था कि ग्रामीण क्षत्रों में १९५५-५६ ई० में २८ लाख 
बेरोजगार व्यक्ति थे। इसे अतिरिक्त १९५६ ई० से ००६९ ० के बीच ग्रामीण बेरोजगारों ही 
संख्या में ६९२ लाख की वृद्धि का अनुमान था, यानी हस योजना के अन्त तक ग्रामीण क्षेत्र में ९० 
लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी थी । 

इस प्रकार द्वितीय योजना के अन्त में शहरी तथः ग्रामीण क्षत्रों में पुराने ब्रेरोजगारों की 
संख्या ५३ लाख तथा नग्रे रोजगार चाहनेवालों की संख्या का अनुमान १०० लाख लगाया गया 
था। अतः, द्वितीय योजना के अन्त तक १९६१ ई० में देश में पुणं रोजगार को स्थिति लाने के 
लिए १५३ लाख व्यवितपों के लिए रोजगार को व्यवस्था करनी थी । इसके अतिरिक्ति अद्द - 
बेरोजगारों की संख्या भी थी जिसका इसी रूप से अन्दाजा लगाया जा सकता है। द्वितीय योजना 
में इतने व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना सम्भव नहीं था। योजना आयोग की 
राय में इस समस्या के समाधान के लिए एक दीघेकालीन योजना को आवश्यकता है। फिर भी, 
द्वितीय योजनाकाल में यथासम्भव रोजगार की सम्भावनाओं को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया था 
जित्के फलस्वष्ठप पाँच वर्षो में 5० लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था की जा 
सकी थी । 

किन्तु द्वितीय योजना का यह लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सका तथा योजनाकाल में केवल ६५ लाख 
अतिरिकक्‍त व्यक्तियों के लिए ही रोजगार की व्यवस्था हो पायी । इसका अर्थ यह है कि योजना 
आयोग के अनुमान के अनुसार द्वितीय योजना के अन्त में ८८ लाख व्यक्ति बेरोजगार रह गये थे । 

शिक्षित बेरोजगारों की समस्या (?९70ए0त्ा री €तंपट४९४९ प्रवश7फएञ0शाप्रशा।) :-- 
द्वितीय योजना में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या के समाधान पर विशेष रूप से जोर दिया गया 
था। शिक्षितों की बेरोजगारों की समस्या के समाधान के लिए सितम्बर, १९५४ ई० में एक 
विशेष अध्ययन दल की नियुक्तित की गयी थी जिससे शहरी क्षेत्रों में किये गये सर्वेक्षण के आधार 
पर द्वितीय योजना के प्रारम्भ होने तक शिक्षित बेरोजगारों की संख्या का अनुभान ५५ लाख 
लगाया गया था । साथ ही, यह अनुमान किया गया था कि १९६१ ई० तक पाँच वर्षों में १४४ 
लाख नये शिक्षित व्यक्तियों के हिए रोजगार की व्यवस्था करनो होगी, यानी १९६१ ई० तक 
शिक्षित बेकारों की संख्या कै लगभग २० लाख हो जाने की आंशा थी जिनके लिए रोजगार की 
व्यवस्था करनी थी । (शिक्षितों के अन्तगंत उक्त समिति ने मेट्रि,लेशन पास या इससे अधिक के 
लोगों को रखा था।) समिति ने यह अनुमान लगाया था कि द्वितीय योजनाकाल में विकास की 
योजनाओं के फलस्वरूप कुल १० लाख अतिरिक्त शिक्षित व्यक्तियों को कार्य मिलेगा । पाँच वर्षों 
में २०४ लाख व्यक्ति अवकाश प्राप्त करेंगे जिनके बदले उतनी हो संरुया में लोगों को और 
रोजगार मिल जायगा। साथ ही, गर-सरकारो क्षेत्र में विकास के फलस्वरूप २ लाख शिक्षित 
वैकारों को योजनाकाल में रोजगार प्रदान किया जा सकेगा। इस प्रकार द्वितीय यौजनाकाल में 
कुल १४४ लाख शिक्षित व्यक्तियों को रोजी दिलाने का आयोजन था । 

१, द्वितीय घोजनाकाल में यह अनुमान लगाया गया था कि पाँच वर्षो में १०० लाख नगे रोजगार 
पाने (४6ए 0676787/09 600. ]&0००४४ 0769) होंगे जिनमें से ३८ लाख शहरो क्षेत्रों में तथा ६६ लाख 
ग्रामीण क्षेत्रों में हीने का अनुमान किया गया था। 


७७० भारतीय अथंश।स्त्र 


लेकिन, इससे शिक्षित वेकारों क्री समस्या ज्यों-की-ज्यों रह जायगी तथा परिस्थिति में 
कोई परिवतंन नहीं होगा । शिक्षित बेकारों की उक्त समिति ने इस काय॑ के लिए ३३० करोड़ 
रुपये के ध्यय पर एक कार्यक्रम का सुझाव दिया था जिसके अनुसप्र लघु-उद्योगों से १५ लाख 
व्यक्तियों, सहकारी माल यातायात से ३२ हजार तथा राज्य सरकार की योजनाओं में ५३ हजार 
व्यक्तियों को रोजगार मिलने की व्यवस्था की गयी । यह योजना आरम्भ में प्रयोगात्मक ढंग पर 
लागू की जाने को थी। किन्तु, इसके सफल सम्पादन के बाद भी द्वितीय योजना के अन्त में 
लगभग ३ ५ लाख शिक्षित व्यक्तियों को योजनाकाल में रोजगार से वंचित रहना पड़ता। अतः 
शिक्षित बेरोजगारों के सम्बन्ध में योजना आयोग ने दीघेकालीन उपायों की अपनाने को सिफारिश 
की थी । दीघेकालीन उपायों के अन्तगंत देश की आधुनिक शिक्षा-प्रणाली में सुधार, तकनीकी 
शिक्षा पर अधिक जोर, सामान्य आथिक विकास आदि उल्लेखनीय हैं। साथ ही, सरकारी 
नौकरियों में बहाली के तरीकों में सुधार तथा विश्वविद्यालयों में रोजगार-सम्बन्धी समाचार 
देनेवाली संस्थाओं (एऐफ्रश्थआए 40रए)097९८०॥ फ्पाथ्वप) की स्थापना भी आवश्यक है । 

क्षप्रीय बरोजगारोी की समस्या ( ?7009)679 ० २6६ 00 2 प०९श॥ए0०/एश७॥ ) (-- 
द्वितीय योजना में विभिन्‍न क्षेत्रों के बीच समान रोजगार की सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया 
गया था । देश में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ अन्य क्षेत्रों की तुलना में बेकारों की संख्या बहुत अधिक 
है। कुछ क्षेत्रों में अ&-बेकारी की समस्या भी बहुत अधिक है तथा औसत आय अन्य क्षेत्रों की 
तुलना में बहुत ही कम है । इंगलेंड में भी इस प्रकार की क्ष त्रीय बेकारी की समस्या थी जिसे दूर 
करने के लिए विशेष प्रयत्नों की आवश्यकता थी । द्वितीय योजना में इस समस्या! को दूर 
करने पर विशेष रूप से जोर दियप! गया था जिससे देश के विभिन्न क्षत्रों के बीच आथिक अस- 
मानता को दूर किया जा सके । 

क्षेत्रीय त्रेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए द्वितीय योजना में निम्नलिखित सुझाव 
दिये गये थे :---(क) सरकारी क्षेत्रों में उद्योग-धन्धों के निर्माण की योजना बनाने के समय पिछड़े 
क्षेत्रों की विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे रोजगार की संभावनाओं में पर्याप्त मात्रा 
में वृद्धि को जा सके । ,ख) पिछड़े क्षेत्र के व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को अपेक्षाकत रियायती 
दर पर कर्ज देना चाहिए। (ग। सरकारी क्षेत्र में ठका देते समय इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक 
निश्चित प्रतिशत सुरक्षित रखना चाहिए। (घ) गंर-सरकारी क्षेत्र में पूजी विनियोग को सम्भव 
बनाने के उह हय से अन्य प्रकार की वित्तीय सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए । योजना आयोग की 
राय में उपरोक्त उपायों के साथ-साथ उस क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों में अधिक उत्साह के संचार की 
आवश्यकता है । इस प्रकार भारत सरकार, राज्य सरकारें तथा स्थानीय संस्थाओं एवं व्यक्तियों के 
सहयोग के द्वारा बेकारी की समस्या का निराकरण किया जा सकता है । 

इस तरह द्वितीय योजना के अन्तगंत देश में बेकारी की समस्या को दूर करने का प्रा-पूरा 
प्रयत्न किया गया था। किन्तु द्वितीय योजनाकाल में कृषि में रोजगार के साधनों में भायोजित 
लक्ष्य से भी कम ही वृद्धि हुईं। योजनाकाल में कृषि के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में कुल ८० लाख 
व्यक्तियों ? रोजगार का आयोजन था, किन्तु वास्तव में केवल ६५ लाख व्यक्तियों के लिए ही 


रोजगार की व्यवस्था की जा सकी थी; यानी, द्वितीय योजना के रोजगार-सम्बन्धी लक्ष्यों की पूर्ति 
नहीं हो पायी । 


तृतीय पंचवर्षोय योजना में रोजगार की व्यवस्था 
( सगरए०फ्ाह॥ध 47 पा पर्व एल १० शिंडा ) 
द्वितोय योजनाकाल में रोजगार के साधनों में आयोजित लक्ष्य से कम ही वृद्धि हुई जिसके 
परिणामस्वरूप तृतीय योजना के प्रारम्भ से ही बेकारों की संख्या द्वितीय योजना के प्रारम्भ होने के 


७७ -«००»%--..२०-३०क8००७॥ कक. 


बरोजगारो की समस्या ७७१ 


समय से अनुमानत: २० लाश्ष अधिक थी । साथ ही,यह अनुमान किया! गया था कि तृतीय योजना 
काल में १४० लाख नये आगंतुकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी । इसमें एक-तिह।ई 
भाग ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे । तृतीय योजना में विनियोग की जानेवाली कुल रकम के आधार पर 
प्रोजनाकाल में ३५ लाख अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए कृषि से तथा १०५ लाख व्यक्तियों के लिए 
अन्य उद्योगों में रोजगार के साधनों में वृद्धि का आयोजन था। दूप्तरे शब्दों में, योजनाकाल में 
केबल नये आगंतुकों के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए भी तृतीय योजनाकाल में कम-से-कम 
रै० लाख व्यक्तियों क॑ लिए अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था आवश्यक थी । 

किन्तु अब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि तृतीय योजना प्रारम्भ होने के पूर्व देश पें 
बेकारों की संख्या लगभग ७० लाख थी । साथ ही, योजनाकाल में नये काम चाहने वाले व्यक्तियों 
की यंख्या १७० लाख थी। हप्त प्रकार योजनाकाल में २४० लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार 
प्रदान करने की व्यवस्था आवश्यक थी । इसमें से योजना आयोग के अनुसार योजनाकाल में कृषि 
तथा गैर-कृषि में १५५ लाख नये रोजगार के साधनों की ही व्यवस्था की गयी । इसमें से ११५ 
लाख गैर-कृषि तथा ४० लाख कृषि के क्षेत्र में था, यानी तृतीय योजना के अन्त में प्रायः ८५ लाख 
व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं की जा सकी ! 

क्रषि एवं गैर-कृषि के अतिरिक्त रोजगार के साथ-साथ तृतीय योजना में अद्ध -बेरोजगारी 
की मात्रा में महत्त्वपूर्ण कमी का आशा की गयी थी । कृषि में अतिरिक्त रोजगारी के अन्तगंत 
एक-चौयाई क्षमता को हो रखा गया था । शेप अद्ध बेरोजगारी को समस्या के समाधान के लिए 
रखा गया था : अद्ध -बेरो जगारी की समप्या के समाधान से जीवन-स्तर में पर्याप्त सुधार की 
आशा की जाती है । 

नियोजन एवं प्रशिक्षण के मुख्य निदेशक ( |97९९07 .शाहाब णए लिएफ्रॉ0०ज़ा९॥६ क्षाएे 
पफ्क्ंणाएए् ) के द्वारा एकत्र आँकड़ों के अनुसार १९६०-६१ से १९६५-६६ के बीच रोजगार १६१ 
लाख से बढ़वार १९६५-६६ में १५४६ लाख हो गया, यानी २८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरे 
शब्दों में, इसमें तृतीय योजना में औसत रूप से ५ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसके बाद १९६६- 
६७ में रोजगार में केवल ०८ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि १९६७-६८ में इसमें प्राय: कोई वृद्धि 
नहीं हुई तथा १९६८-६९ में २ प्रतिशत की ही वृद्धि हुई । 

१९५१-५२ से १९६८-६९ तक पंचवर्षीय योजनाओं में बेकारो की समस्या के समाधान के 
प्रयत्नों के प्रयास का अन्दाजा निम्नांकित तालिका से लगाया जाता है :-- 

पंचवर्षीय योजनाओं में बेरोगारों का अनुमान (लाख में)' 
प्रथम योजना द्वितीय योजना तृतीय योजना तीन एक-वर्षीय योजनाएँ 
(१९५ १-५६) (१९५६-६१) (१९६१-६२) (१९६६-६९) 

है. योजना के प्रारम्भ में 


श्रम- शक्ति १८५२ १९७० २१५० २२९० 

२. योजना में आगंतुकों 
की शुद्ध संख्या ९० ११८ १७० १४० 

३, योजना के प्रारम्भ में 
बेकारों की संख्या ३३२ ५३ ७१ ९६ 
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७७२ भारतीय अथंशास्त्र 


४. कुल (२+ २३) (२३ १७१ २४१ २३६ 
५. अतिरिक्त रोजगार की 
व्यवस्था ७० १०० १४५ १६ 
६. योजना के अंत में बेकारों 
की संख्या (४--५) ५२ ७१ ९६ २२० 
७. बेरोजगारों का कुल श्रम संख्या 
के अनुपात में (६ २ १००) २९९ ३*६ ४५ ९'६ 


चतुथं पंचवर्षीय योजना में रोजगार को व्यवस्था 
( छफ़ञो०फ्शालां गे (6 गिएणा) गिर ऐेटथ 247 ) 

चतुर्थ योजना (१९६९-७४ ई०) में रोजगार के सम्बन्ध में आँकड़ों का प्रयोग नहीं किया 
गया है। किन्तु योजना में सम्मिलित कार्यक्रमों के द्वारा रोजगार के साधनों में पर्याप्त वृद्धि की 
आशा की जाती है। योजना में श्रम-प्रधान कार्यों; जेसे-सड़क, लघु-सिचाई, सहकारिता, बाढ़- 
नियन्त्रण आदि पर अधिक जोर दिया गया है जिससे रोजगार की संभावनाओं में पर्याप्त वृद्धि की 
आज्ञा की जाती है। इस योजना में श्रम-प्रधान कार्यों पर विनियोग की रकम में भी पर्याप्त वृद्धि 
की जायगी । साथ ही, इस प्रकार के श्रम-प्रधान कार्यों के लिए योजनाकाल में प्रति वर्ष २९० 
करोड़ रुपये ऋण प्रदान करने की व्यवस्था है जबकि इसके पूर्व के तोन वर्षो में इस प्रकार के ऋषणों 
का वाधिक औसत १०० करोड़ रुपये ही था। क्रषि में विकास की बढ़ती हुई दर से योजनाकाल 
में और अधिक रोजगार भिलने की आशा है। 

योजनाकाल में गेर-कृषि क्षेत्र में और अधिक वृद्धि की आशा की गयी है। खनिज तथा 
निर्माण उद्योगों पर अधिक जोर, लघू एवं ग्रामीण उद्योगों को प्रदान की जाने वाली सहायता, 
ग्रामीण क्षेत्रों के विद्य तीकरण, तथा उद्योगों के विकेन्द्रीक्‍क्रण को नीति के कारण रोजगार के 
साधनों में पर्याप्त वृद्धि की आशा की गयी है। इसी प्रकार तृतीयक क्षेत्र में भी अधिकाधिक 
मात्रा में रोजगार के साधनों में वृद्धि की आशा है । 

चतुथ योजना के रोजगार-सम्बन्धी कायक्रम ( लगरफो0०एगा९ा( 70979707725 
पाातह (6 शि०प्राप्म 87). :- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बेकारो की समस्या के समाधान 
पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। योजनाकाल में इस उहू ब्य के निम्नांवित का येक्रमों को 
अपनाने पर जोर दिया गया है । 

(१)प्रामीण काय ( रिचा०) ९४०१७ ?7०.7०7706 ) :-चतुर्थ योजना में ग्रामीण विकास 
सम्बन्ध कार्यक्रम पर १०० करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था है। योजनाकाल में कृषक मजदूरों 
को सहायता देने के उ्ं शय से भूमि तथा श्रम की काये क्षमता को बढ़ाने के लिए अधिक रोजगार 
प्रदान करने की क्षमता वाले कार्थ-क्रम अपनाये गये हैं। इस उद्देश्य से ५४ सूखा-ग्रस्त प्रखण्ड 
चुने गये हैं तथा प्रत्येक प्रखण्ड में लगभग २ करोड़ रुपये दिया गया है जिससे ३५ हजार से ३० 
हजार तक अतिरिक्त व्यक्तियों"'के लिए रोजगार की व्यवस्था की जायगी । 

(२) लघु-क्षक विकास एजेन्सीज (9779]] [07705 79९ए200फ॒ाका /8९॥८९४) :-- 
चतुर्थ योजना के काल में देश के ४६ चुने हुए जिलों में 0॥०५ ?7०]९८७ स्थापित किये जायंगे 


, ९5४४९ 3977४ ० ॥76॥8 ठेपी6४०॥ 0०८. )969, 





बेरोजग। री को समस्या हे 


हस उदय से श्ोजना काल से ६७५ करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था है। इस कार्य-क्रम का 
उद्दद्य में छोटे-छीटे किसानों को लाभ पहुँचाना है। इसमें छोटे-छोटे क्रियानों को आधुनिक 
तकनीक तथा गहन क्षि-कार्य क्रम को अपनाने के लिए साख दिया जायगा । 

(३) सीमांत किसानों तथा कुषक मजदूर (!थहाएहाए। काश ताते ॥8९पॉँ- 
'पा2] .8 90९४३) : - इस कार्यक्रम के अन्तगंत देश के चुने हुए ४१ जिलों में सीमांत किसानों 
तथा कपक मजदूरों को लाभन्वित करने के उद्ं इय से कार्यक्रम स्थापित करने क। आयोजन है । 
इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम से २०००० परिवार लाभान्वित होंगे । इन परिवारों को गोपालन, कुकुट 
पालन, बाग-बागवनों तथा मत्स्य पालन आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जायगी । 

(७) फ्षि-सेवा केन्द्र ( 0870-58 णंटट (९४0८४ ) :--इस कार्यक्रम के अन्तगंत 
यांतिक, कृषि तथा विद्य त्‌ इन्जीनियरिंग के बेरोजगार स्नातकों को कृृषि-सम्बन्धी ओजारों के 
मरम्मत तथा निर्माण के लिए केन्द्र र्थधापित करने में आथिक सहायता प्रदान करने का आयोजन 
है। इस कायें के लिए स्टेट बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण की व्यवस्था की जायगी । 
चतुर्थ योजनाकाल में इस कार्यक्रम के अन्तगंत देश भर में कुल ५००० केन्द्र स्थापित करने को 
ठ्यवस्था है । 

(५) क्षेत्रीय विकास रारयक्रम (07९8 स्‍2९ए९॥0फण९7६ $00॥९8 ) :--इस कार्यक्रम 
के अन्तर्गत १० वृहत सिंचाई कार्यक्रमों के क्षेत्र में सड़क, बाज र इत्यादि महृत्वपूर्ण सुविधाओं 
(78 ४7प्टापा९ ि०)॥४६5) के अन्तगंत १५ करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था है । 

(&) ग्रामीण बेरोजगारी फे लिए विशेष कायक्रम ( (73800 शि०8270776 07 (९ 
रिपागे एंग्रशगाए0श7670) :-प्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी तथा अद्ध -बेरोजगारी की समस्या 
के समाधान के लिए चतुर्थ योजना में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन है। इस कार्यक्रम का 
प्रधान उद्द श्य विभिन्न श्रम-प्रधान एवं उत्पादक उपायों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार 
के अवसरों का निर्माण है। इस प्रकार के कार्यक्रम के दो प्रधान उहँ श्य हैं --सवं प्रथम तो प्रत्येक कार्य 
क्रम को औसत रूप से प्रति जिले में बर्ष में १० माह के लिए क्रम-से-क्रम १००० व्यक्तियों को रोज- 
गार प्रदान करना है| द्वितीयत:, प्रत्येक कार्यक्रम को स्थानीय विकास कार्यक्रम के अनुरूप पर्याप्त 
मात्रा में कार्य प्रदान करना चाहिए। इन कार्यक्रमों के अन्तगंत ऐसे परिवारों को प्रधानत। दी 
जायगी जिसमें कोई भी वयस्क को रोजगार प्राप्त नहीं है । इस कार्यक्रम के अन्तगंत सड़कनिर्माण, 
लघु सिचाई कार्यक्रम, भूमि-संरक्षण, बन रोपण आदि को प्रधानता दी जायगी । वास्तव में, 
इसमें खर्च की जानेवाली रकम का ६० प्रतिशत सड़कों के निर्माण, २५ प्रतिशत लघु सिंचाई 
तथा होष १४ प्रतिश्षत में अन्य कार्यक्रम आयेंगे । 

इस विशेष कार्यक्रम (27987 908747776) जिसे अप्रेल १९७१ में प्रारम्भ किया 
गया है के अन्तगंत तीन वर्षों (१९७१-७४) में १५० करोड़ रुपये व्यय किया जायगा तथा इससे 
लगभग ४ लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा । 

निष्कर्ष :--हस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं में बेरोजग।री की समध्या के समाधान का 
पूरा-पूरा प्रयास किया जा रहा है| किन्तु अभी देश में बेरोजगारों को संख्या में निरन्तर बुद्धि होती 
जा रही है। सारांश यह है कि वंचवर्षीय योजनाओं में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए 
अपनाये गये विभिन्न प्रयत्नों के बावजूद देश में बेरोजगारों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है । 
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वास्तव में, देश के लिए यह एक बहुत विकट समस्या है। इसी समस्या के समाधान पर हमारा 
भविष्य निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त देश में अद्धं-बेरोजगारी भी बहुत बड़े पैमाने पर 
पायी जाती हैं । 

बेरोजगारों की समस्या का समाधान विनियोग की दर में ब॒द्धि तथा द्र,तगति से औद्योगी- 
करण के द्वारा किया जा सकता है। वास्तव में भारत बे. आथिक विकास की योजनाओं का 
रोजगार-प्रधान होना अनिवाय है, तभी इनसे देश की विशाल जनसंख्या को लाभ हो सकता 
है। अतएव हमारे देश में आथिक नियोजन को पद्धति इस प्रकार की होनी चाहिए कि समान 
विनियोग की मात्रा से अधिकाधिक गात्रा में रोजगार के साधनों की व्यवस्था की जा सके । साथ 
ही, देश की शिक्षा-प्रणाली में भी इस प्रकार का परिवतंन करना चाहिए जिससे यह अधिक 
व्यावसायिक हो तथा विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूरति कर सके। इसके 
अतिरिक्त भूमि पर से जनसंख्या के अतिरिक्त बोझ को कम करने के उपायों को भी काम में लजान। 
अनिवायं है। इसके लिए ग्रामीण उद्योगों की अधिकाधिक व्यवस्था अनिवायं है । 

उपरोक्त उपायों के साथ-साथ बेरोजगारी की समस्‍या के समाधान के लिए जनसंख्या के 
नियोजन की प्रभावपूर्ण नीति को अपनाना भी अनिवाये है । 'स्तव मे, हमारे देश में नये काम 
चाहने वालों की संख्या में प्रति वर्ष इतनी अधिक वृद्धि होतो है कि प॑ चवर्षोष योजना के द्वारा 
इन्हें ही पूर्ण मात्रा में रोजगार नहों प्रदान किया जा सकता । इसके परिणामस्वरूप वेरॉजगारों की 
संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है । ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चतुर्थ योजरा में 
पुराने बेरोजगारों के अतिरिक्त २३० लाख तथा पाँचवी योजना में प्रायः ३०० लाख नये काम 
चाहने वाले व्यक्ति होगे । इतनी बड़ी रांख्या में भी रोज्यार की व्यवस्था अल्पकालीन उपायों के 
द्वारा नहीं की जा सकती । अत्व देश में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए एक 
दीघंकालीन नीति को अपनाने की प्रबल आवश्यकता है जिसमें एक ओर तो रोजगार के सावनीं 
में वृद्धि पर जोर देना चाहिए तथा दूसरी ओर जनसंध्या का पएमावपूर्ण तरीके से नियम्तरण करना 
चाहिए। इसी प्रकार की नीति मे बेरोजगारी को समस्या का समाधान हो सकता है । 

विशेष अध्ययन-सूची 
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अध्याय ; ४६ 
केन्द्र एवं राज्यों के बोच वित्तीय सम्बन्ध 
(क#एनाटांनोीं हिए]20700 8९६४७४९९७ दी।ट (९क्६४<2 वें 8६2९४) 


केन्द्र एवं राज्य के बीच आय फे साधनों का बितरण :--(8]|0८४७०७ ० [२९४०- 
पा0९३४ 9९छ९एला पर ऐश: पर 2गाते 5080०४) :-- प्रारम्भ मर भारत की वित्त-व्यवस्था केन्द्रीभूत 
थी एवं सारी शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के हाथ में ही कन्द्रि। थीं। धोर-घधीरे इसका विकास संधीय 
ढंग पर होने लगा और आज यहाँ की वित्तीय व्यवस्यः पूर्ण रूप से सपाय हा गयी है । संविधान 
में केन्द्र एवं राज्यों की विषय-सूची निर्धारित कर दी गयी हैं जौर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 
कौन-कौन कर केन्द्रीय सरदार लगा सकती है तथा कौन-कौन कर राज्य सरकारें लगा पकती हैं । 
१९५१ ई० के वित्त आयोग के अनुषार भारत की बित्तीय व्यवस्था के इतिहास को हम तिम्न- 
लिखित चार कालजो में विभाजित कर सकते हैं |--- 

(१) बह्विटिश शासनकाल के प्रारम्भ से लेकर १९१५ ६३० तक; 

(२) १९१९ ई० से लकर ३१ मां १९३७ ई० तक; 

(३) १ अप्रैल, १९३७ ई० से लेकर १९४७ ई० तक; तथा 

(४) १५९४७ ई० में स्वत-त्रता-प्राति के बाद का समय । 

प्रथम काल (१६९१६ ई० के पूर्व का समय) :-ईर इण्डिया कम्पनी ने अपने शासन- 
काल के आरम्भ से शासन की विभिन्न इकाइयो को वित्तोय मामलों मे पूरी स्वतन्त्रता दी थी : 
किन्तु, इससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच शासन-सम्बन्धी भारी अन्तर उत्पन्न हो गये । अतः १८३३ 
ई० में एक नियम द्वारा वित्त तथा राजस्व पद्धति का केन्टीयकरण किया गया। इससे केन्द्रीय 
शासन तो सुदृढ़ हो गया, परन्तु इसने एक साथ कई गम्भीर समस्याएँ उत्पन्त कर दीं। प्रान्तीय 
सरकारें गेर-जिम्मेबार तरीके से खर्च करते लगीं। सभी प्राल्लीय सरकारो' ने अपनी आवश्यकता 
को बढ़ा-चढ़ा कर दिखलाना प्रारम्म कर दिया जिससे कि केंद्रीय सरकार से अधिक धन प्राए्त 
किया जा सके । परिणाम यह हुआ कि अपग्यय, अकुशलता तथा प्रान्तीय सरकारों के बीच आपसी 
संघर्ष बढ़ने ऊगे । सर जॉन स्ट्र ची के शब्दों 3, सरकारी आय के विभाजन में प्रान्तों के बीच 
झगड़ा-फप्ताद होता था जिसमें अधिक झगहाल्‌ प्रान्त ही अधिक लाभ में रहते थे। ! 

इस पद्धति को 'निस्सार एकरूपता एवं दूराग्रहपू् केन्द्रीयकरण' ( ऐ वाला पराध॑- 
णि्तगए बाप फवेब्रापंट <०प्रषछं$वा0ा ) की पद्धति कहा जाता था : लाड मेयो ने इन दोषों 
को दूर करने के लिए १८७१ ई० में विकेन्द्रीकरण की पद्धति को अपनाया जिसके अनुसार जल, 
रजिस्ट्रेशन, पुलिस, शिक्षा! एवं सड़कें प्रान्तीय सरकारों को रोंप दी गयीं । सरकारी कार्यों के समु- 
चित सम्पादन के लिए प्रान्तों को इन विभागों की आय के अतिरिक्त निश्चित मात्रा में केन्द्र ने अनु- 
दान देना भी प्रारम्भ कर दिया। किन्तु इस योजना ने प्रान्तीय अर्थ-व्यवस्था की असमानताओं को 
और भी बढ़ा दिया । १८५७७ ई० में लार्ड लिटन ने प्रान्तीय सरकारों को कुछ स्थानीय महत्त्व के 
साधनों का उत्तरदायित्व सौंप दिया तथा आय के कुछ साधनों को भी प्रदान किया ! १८८२ ई० में 
लाडे रिपन ने वाधिक अनुदान की जगह पर प्रान्‍्तों को कुछ साधनों से प्राप्त सम्पृणं आय तथा कुछ 
से आंशिक आय देने का निए्चय किया | परिणामध्वरूप आय को तीन मुख्य मर्दे ही गयी :--(१) 
साम्राज्य म्दे ([एएश7० ९209) जैसे--वाणिज्य विभागों के लाभ एवं अफोम. नमक आदि से 
प्राप्त आय, (२) प्रान्तीय मर्दे (?:०शंप्रटां») 0९७०3$) जैसे--नागरिक विभाग एवं प्रान्तीय कार्य; 
तथा (३) विभाजित म्दें (979९0 ॥८९७०५) जैसे--उत्पादन शुल्क, स्टाम्प, रजिस्ट्रशन तथा वन 
इत्यादि । प्रत्येक पाँच वर्षों पर स्थिति का पुनर्वेक्षण किया जाता था। यह प्रणाली दीघेकालीव 
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दृष्टिकोण को अपनाने में सहायक अवश्य थी, किन्तु केन्द्रीय सरकार ते इसके अनुसार अपने लिए 
सदा अधिक-से-अधिक साधत रख ने का प्रयत्न किया था । इस प्रकार इस पद्धति से भी असंतोष 
पूर्णतया समाप्त न हो सका । इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि सरकारी आय पाँच वर्षो के 
लिए ही निद्दिचत रहती थी । इसे दूर करने के लिए लाड कजंन मे १९०४ ई० से इस पद्धति को 
अद्ध -स्थायित्व ((2प्र4४ं-7074॥67) का रूप प्रदान किया तथा १९११ ई० में लाड्ड हार्डिज ने 
इसे स्थायी रूप दिया । 

विकेन्द्रीकरण आयोग (7२०५४। 70९06002॥548707 (४०ण75४07॥) कौ सिफारिशों को 
ध्यान में रखते हुए ला्ड हार्डिज ने साधनों को निम्न प्रकार से विभाजित किया :-- 

(क) केन्द्रीय आय के साधन :--नमक, टकसाल एवं विनिमय, सीमा-शुल्क, रेल, डाक 

तार तथा देशी राज्यों से प्राप्त होने वाले दान; 
(ख) विभाजित साधन :- आबकारी, आय-कर, सिंचाई, स्टाम्प एवं लगान; तथा 
(ग) प्रान्तीय आय के साधन :--वन, रजिस्ट्रेशन, शिक्षा एवं न्‍्याय-विभाग से 
प्राप्त आय । 

यह व्यवस्था १९१८ ई० तक चलती रही, किन्तु इसके फलस्वरूप प्रान्तीय साधनों तथ! 
आवश्यकताओं में अन्तर पूर्णतः रामाप्त नहीं हो सका । इस्त व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह था 
कि इसके अन्तगंत न तो प्रान्त नये कर लगा सकते थे और न ऋण ही ले सकते थ । 

द्वितीय काज्न (१९१९-३७) :-- १९१९ के शासन-सुधार अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय 
एवं प्रान्तीय सरकारों के आर्थिक सम्बन्ध को पुनः नये स्तर पर रखा गया । इसके अनुसार विभा- 
जित साधनों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया । प्रान्तीय सरकारों को कुछ विशेष परिस्थितियों 
में कर लगाने एवं ऋण देने का भी अधिकार दिया गया । इससे केन्द्र को २६ करोड रुपये का 
घाटा हुआ तथा प्रान्तों को कुछ बचत हुई जिसे पूरा करने के लिए यह निश्चय किया गया कि 
प्रान्त केन्द्रों को कुछ अंशदान ( 7?0णाटा3। ८07070फप707 ) दिया कर | 

मेस्टन परिनिणय (॥९5०णा 6५शबाते) :-इस अंशदान को निश्चित करने के लिए 
लाड्ड मेस्टन की अध्यक्षता में एक समित्ति की नियुक्ति हुई जिसके निर्णय को मेस्टन-परिनिर्णय 
((०5४०० ४५०7०) कहते हैं। इस समितत ने प्रत्येक प्रान्त के प्रारम्भिक, मध्यस्थ तथा 
प्रामाणिक चन्दे की सीमा को निश्चित कर दिया कुछ संशोधन के साथ समिति को इन सिफा - 
रिशों को शापन-सुधार विधान में सम्मिलित कर लिया गया । किन्‍्तू, इप्से भी कोई आद्याजनक 
सुधार नहीं हुआ तथा मेस्टन-समिति की आश्याओं के विपरीत प्रान्तीय सरकारों को घाटा होने 
लगा। इससे अंशदान देना कुछ कठिन होने लगा । अत: १९२७-२८ ई० में उन्हें स्थगित कर 
दिया गया । और अन्त में इमे १९२८-२९ ई० के बाद बन्द कर दिया गया। मेस्टन-निर्णय की 
आलोचना की जाने लगी। इसका सबसे बड़ा दोष यह था कि प्रान्तीय सरकारों की आय के साधन 
लोचहीन थे। किन्तु इनकी आवश्यकताएं तेजी के साथ बढ़ रही थीं । इसके विपरीत केन्द्रीय 
सरकार की मावश्यकताए प्राय: स्थाग्री थीं, किन्तु आय के साधन लोचपूर्ण थे और बढ़ भी रहे 
थे । इससे प्रान्तों का असन्तोष बढ़ गया तथा मेस्टन-निर्णय समाप्त करने की मांग की जाने लगी | 

तृतीय काल्ष (१६३७-९६४७) :--१६१४५ ई० में गवनंमेंट भॉफ इण्डिया ऐक्ट (0०एलआ- 

77270 0 [704 3८६) पारित हुआ जिसके अनुसार भारत एक संघीय दंश हो गया। इस 
विधान के अनुसार प्रान्तीय तथा संघीय आय के निम्नांकित साधन निश्चित किये 
गये थे : -- क्‍ 

(क ) भ्राल्तों द्वारा क्लगाये गये तथा एकन्न किये गये कर :--भूमि कर, (िचाई से 
प्राप्त आय, आबकारी (मादक द्र॒व्यों पर), कृषि-भूमि पर उत्त राधिकार-कर, वस्तुओं पर विक्रय कर 
तथा विज्ञापन कर । 


केन्द्र एवं र|ज्यों के बीच वित्तीय-सम्बन्ध ७७७ 


(ख) संघ द्वारा क्षगाये गये तथा एकत्र किये गये कर जिनकी आय का भ्रान्तों के 
बीच वितरण होता था :--कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर कर, 
विनिमय-बिलों के स्टाम्प, रेलों तथा वायुथना द्वारा ले जाये गये माल एवं यात्रियों के भाड़ 
पर कर । ह 

(ग) क्षंघ द्वारा लगाये गये तथा एकत्र किये गये कर जिनका प्रान्तों एवं प्तंध के 
बीच वितरण होता था :-क्षि-आय कर के अतिरिक्त आय कर, नमक, जृट. निर्यात-कर तथा 
तम्बाक पर कर। 

१०३६ ई० में उक्त विधान की धारा १३५ एवं १2४०-४२ के अन्तर्गत केन्द्र एवं प्रान्तों के 
वित्तीय सम्बन्धों की जाँच के लिए सर ओटो नेमियर (5 (20(00 'िशा€हएल ) को नियुक्ति या 
गयी । सर नेमियर ने यह सुझाव दिया कि निम्नांकित निश्वित प्रतिशत के आधार पर आय-कर 
से होने वाली आय का ५० प्रतिशत प्रान्तों के बीच वितरण किया जाय--मद्रास १५, बम्बई 
२०, बंगाल २०, संयुक्त प्रान्त १५, पंजाब ८, बिहार १०, मध्य प्रदेश ५, असम २, उड़ीसा २ 
सिन्ध तथा उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रान्त ?। जूट निर्धाति-कर के सम्बन्ध में सर नेमियर ने यह 
पतिफारिश की थी कि प्राग्तों को मिलने वाली आय का प्रतिशत १२ से बढ़ाकर ६६ कर दिया 
जाय । सर नेमियर के अन्य सुझावों में निम्नलिखित प्रधान थे--(क) प्राचीन संघटित ऋण का 
कम करके प्रान्तों का वित्तीय निवारण किया जाय, तथा (ख) प्रान्तों को आय की कमी को पूरा 
करने के लिए केन्द्र द्वारा वाषिक अनुदान एवं सहायता दी जाय * 

प्रान्‍्तीय सरकारें सर नेमियर के सुझावों से संतुष्ट नहीं थीं। आय-कर के वास्तविक 
विभाजन से हर प्रान्त अपने अलग-अलग कारणों से असंतुष्ट था। इसके अतिरिक्त प्रान्तों को 
वित्तीय सहायता देने की थोजना भी संतोषजनक नहीं थी क्योकि इससे उनके वित्तीय स्तर में 
विशेष अन्तर का भय था । 

चतुर्थ काक्त (१६४७ ई० से अब तक) :--१९४७ ई० में देश का विभाजन हुआ एवं 
स्वतन्ञ्ता-प्राप्त हुई जिससे नेमियर के सूत्रों में परिवतन को आवश्यकता पड़ी । अतः भारत 
सरकार ने अस्थायी तौर पर आय-कर के वितरण के विषय ४ एक अध्यादेश निकाला जिसके 
अनुसार प्रान्तों को आय-कर के अद्ध -भाग के वितरण का प्रतिशत इस प्रकार से |नश्चित किया गया 
मद्रास १८, बम्बई ११, पश्चिमी बंगाल १२, संयुक्त प्रान्त १६, पूर्वी पंजाब ५, बिहार ६१३, शध्य 
प्रदेश तथा बरार २. उड़ीसा एवं असम ३ । इस सत्र के अनुसार १०५० ई० तक काय किया गया । 

दशमुख अवाड (]208877पंट 0५970) :--नवेम्बर, ९०८४ ई० में भारत सरकार ने 
श्री सी० डी० देशमुख को विभाजन के बाद की नवीन परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए प्रान्तों 
में आय-कर तथा जट निर्यात-कर के वितरण के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करने के लिए ।नयुक्त 
किया । श्री देशमुख ने राज्यों को जनसंख्या तथा आध्िक स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्यों के 
बीच आय कर के वितरण के लिए निम्नांकित सूत्र दिया जो॥ अप्र ल, १९५० ई० से लागू हुआ-- 
मद्रास १७ ५, बम्बई ११, पदिचमी बंगाल १३ ५, उत्तर प्रदेश १८, पंजाब ५५, बिहार १२.५ 
मध्य प्रदेश ६, असम तथा उड़ीसा ३। श्री देशमुख ने जट-निर्यात कर में से पश्चिमी बंगाल 
को १०५ लाख, असम को ४० लाख, बिहार को ३५ लाख तथा उड़ीसा को ५ लाख रुपये देने 
का सुझाव दिया । 

इस प्रकार वर्तमान समय में कुछ करों से प्राप्त आय का पूर्णतः केन्द्रीय सरकार द्वारा 
उपयोग किया जाता है, कुछ करों से प्राप्त आय का केन्द्र एवं राज्यों के बीच वितरण किया जाता 
है तथा कछ करों पे प्राप्त आय पूर्णतः राज्यों के बीच वितरित कर दी जाती है। 


७७८ भारतीय अर्थ शास्त्र 


नये संविधान के वित्तीय उपबन्ध 
(क्‍याब्रालंग शिठरांझ्रणा३ त॑ धार पिल्ण (075000007) 

भारत के नये संविधान में १९३४५ ई० के संविधान में दी गयी वित्तीय व्यवस्था का 
व्यवहारत: स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया गया है। संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ के 
अधिकार क्षत्र के करों (90प7९९४ 0 7२९ए९॥४९ 0 पहल [काता ) को व्याख्या की गयी है जा 
इस प्रकार हैं :-- क्षि-सम्बन्धी आप के अर्ति'क्त अन्य आय पर कर ('85९४ 0०॥ प000९ 
0०ध९' (9॥ ब&0९फौ(प्रा॥] 7700776), निगम कर ((0फुणबं०्य 735), मादक वस्तुओं + 
अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के उत्तादन पर कर, क्षषि-भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रकार को जायदाद पर 
कर, मृत्यु कर, कुछ प्रकार के स्टाम्प कर, अखबारों के क्रय-विक्रय तथा उनमें दिये गये विज्ञापन 
पर कर, रेल-भा।ड़ा एवं किराये पर कर तथा राज्य या समवर्त्ती सूती में जो विशेष रूप से कर 
नहीं दिये गये हैं उन पर कर, इत्यादि । 

इसी भ्रकार राज्यों द्वारा लगाये गये तथा बसून्न किया जाने वाले करों (50ए7८०५ 
ए 0९ रिटएट८)प९ एा धी€ 509९5) में भूमि-कर, क्ृषि-कर, कृषि आय-कर, मृत्यु-कर, 
खानज-पदार्थो पर कर, मादक वस्तुओं के उत्पादन पर कर, बिजली की बिक्री एवं उपभोग पर 
कर, अखबार के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर कर, कुछ प्रकार के स्टाम्प कर, 
रजिस्ट्रशन फीस, सड़क तथा आन्तरिक जल-मार्ग पर पैसेजर-कर आदि प्रमुख हैं । 

इससे स्पष्ट है कि महत्त्वपूर्ण तथा अपेक्षाकृत अधिक लोचदार स्रोत केन्द्रीय सरकार को 
दिये गए हैं, किन्तु कल्याण-कार्य तथा सामाजिक सेवाओं का भार राज्यों को सौंपा गया है। अतः 
इनके साधनों तथा जिम्मेदारियों में बहुत बड़ा अन्तर आ जाता है। इसे दूर करने के लिए केन्द्र 
द्वारा राज्यों को कुछ अनुदान देने की व्यवस्था । 

संविधान में कुछ ऐसे भी कर हैं जिनमें राज्य एवं केन्द्र दोनों भागीदार होंगे :-- 

(९) संघ द्वारा लगाये गये किन्तु राज्यों द्वारा एकन्र तथा उपयोग किये गये कर 
( ॥20(68 3९रांश्त 97 धाह एग्राजा, फ70 ८0॥000९0 00 #][7"0//780९९ 0५ (08 8(७(९६ ) 
जसे--मदिरा तथा अफोम के प्रयोग से बबायी गयी ओपधियों एवं टॉयलेट वस्तुओं पर लगाये 
गये कर । 

(२) संध द्वारा ज्षगाये गये तथा एकत्र किये गये कर जिन्हें राज्य सरकारों को दे 
दिया जाता है; जै॑ते--#षि-भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रक्रार की सम्पत्ति पर सम्पत्ति कर, रेलवे 
के भाड़ पर कर तथा अखबारों के क्रय-विक्रय एवं इनके विज्ञापन पर कर इत्यादि । 

(३) संघ द्वारा ्गाये गये एवं एकत्र किये गये कर जिनका संघ एढं राक््यों के 
बीच वितरण होता है ( 4 37%€४ १€ण९्व 06. ००॥6८९४० ऐए फीढ एआणा रोते * ९ 
तइ्एपा०व 02ए४९९॥.. ऐंग्रॉंए0 270 508९8) जैसे--कृषि-आय के अतिरिक्त अन्य आय-कर, 
कुछ वस्तुओं के उत्तादन पर लगाये गये उत्पादन-कर, इत्यादि । 


साथ ही, विभिन्न राज्यों में संतुलन स्थापित करने के बह श्य से संविधान में संघ द्वारा 
राज्यों को सहायता एवं अनुदान ( (७708-7-थ४0१ ) भी देने की व्यवस्था है । 
प्रथम वित्त श्रायोग 
( एड क्पा8080९ एण्यायांडशंणाय ) | 
श्री देशमुख का निर्णय अस्थायी था, फिर भी इससे राज्यों को संतोष नहीं हुआ । भारतीय 
संविधान की घारा २८० के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान प्रारम्भ होने के दो वर्षों के अन्दर 


केन्द्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्ध ७७९ 


और पुनः प्रत्येक पाँच-पाँच वर्षों पर या आवश्यकता पड़ने पर इससे पहले भी एक वित्त आयोग 
( [प्रा (0ग्राग्रांडशंणा ) की निधुक्ति को व्यवस्था है। अतः नवम्बर, १९५१ ई० में श्रो 
के० सी० नियोगी को अध्यक्षता में श्रथम वित्त आयोग की नियुक्ति की गयी । हस आयोग हे 
विच!राधान दो प्रमुख बाते थीं --(१) सघ एवं राज्यों के बीच कुछ करों से प्राप्त आय वे विभा- 
जन मे सम्बन्ध में सशाव, देना तथा ।२) उन सिद्धांतों को निश्चित करता जिमके अनुसार राज्यों 
फीसंचित निधि ((०50॥0200 ; ॥%7॥0) में रो अनुदान दिया जा सकें । वित्त आयोग ने अपना 
प्रतिवेदन १९५२ ई० में प्रस्तुत किया। आयोग से अपनी सिफा रिशें प्रस्तुत करने मे निम्नाकित तीन 
सद्घान्तों को अपनाया था :>- 

(क) राज्यों वा अतिरिक्त सावन अथवा बन-राशि देने भें केन्द्र के साधन। का उस सीमः 
तक प्रयोग करना लाहिए जिससे कर्द्र थे. लिए पन हो ठगी नहीं पड़े । इसका कारण यहाँ ७ कि 
राज्यों को उन्नति शा आचार बेन्द्र की सुदृढ़ वित्तय स्थिति ही है। अतः, केन्द्र मे छुदुह़ जे विक 
व्यवस्था बनागे >खने के सम्बन्ध में केन्द्र को अपनी आवश्बकताओं को ध्यान में रखना चाहिए; 

(ख) केन्द्र द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान के वितरण पे सभी राज्यों के साथ 
एक हर सिद्धान्त का पालन किया जानता चाहिए; तथा 

(ग) वितरण की व्यवस्था इस प्रकार से होती चाहिए कि जल्सस कि राज्यों की आपसी 
विषमता कम हो सके । 

आय-कर का वित्तरण:-आयोग ने आय-कर के घित *ण में इस बात को सिफारिश की थी 
कि राज्यों का अंश ४० प्रतिशत से बढ़ाकर ५४५ प्राधशत कर दिया जाय। इक! कारण यह शिया 
गया था कि एक ओर तो सभी राज्य अधिक अंश को मांग कर रहे थ और इतल जोर पहले इंसक। 
वितरण केवल ९ राज्यों में क्रिया जाता था, किस्तु अब इसका वितरण १६ राज्यों के बीच करना 
था । आय कर ऊ वितरण को निश्चित करने में आयगस ने निमगलिखित सात बातों पर विवार 
किया--( १) विभिन्न राज्यों में वसूल की गयी आय को धर-राशि; (२) विभिन्न राज्यों भ॑ रहते 
वाले व्यक्तियों की क्ाय ज्ञाहे ८ह़ जहाँ से भी प्राप्त की गये हो, पर वसूल किया गया कर; /3) 
आय के ख्रोतों के अनुसार विभिन्न राज्यों में एकत््‌ आय-कर; (४) प्रत्ऐेक राण्य को जनवंख्या 
(५) प्रत्येक राज्यों में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या; (६) प्रत्येक राज्य को प्रतवि--वक्ति आय; तेया 
(७) जनसंख्या का घनत्व एवं आथिक विकास का स्तर, इत्यादि । हि 

आय-कबार के वितरण में आयोग ने उक्त बातों को व्यात में रखा । आयोग के समक्ष इस 
सम्बन्ध में बहुत से सुझाव दिये गये थे। कुछ राज्यों ने इस प्रकार का सुझाव रपा कि आय-कर क॑ 
वितरण में विभिन्न राज्यों में वसूल की गयी धन-रशि को ही आधार मानना चाहिए। किन्तु 
आयोग के अनुसार राज्य द्वारा वपुल की गयी घन-राशि का आधार मानना भी उचित नहीं होगा 
बधोंकि आय-कर से प्राप्त होने वाली कुल धन-राद्नि के प्राय: ७५ प्रतिशत भाग कंवल बम्बई तथा 
पश्चिमी बंगाल से ही प्राप्त होता था और इस धन-राशि का भी अधिकांश भाग केवल बाम्ब्रई तथा 
कलकत्ता के नगरों से ही प्राप्त होता था । अतः केवल इस बात पर अधिक जोर देने का अर्थ 
यह होता कि अधिकांश भाग इन्हीं दो राज्यों को मिल जाता | इसी प्रकार प्रत्येक राज्य की 
आवध्यकताओं की जानकारी के लिए वित्त-आयोग ने न तो औद्योगिक श्रम की आधार माना और 
न प्रति व्यक्ति आय को हो। आयोग के अनुसार औद्योगिक श्रम से भी केवल आंशिक स्थिति का 
ही संकंत मिल सकता है। साथ हा,राज्यों की प्रति-व्यक्ति आय के सम्बन्ध में उपयुक्त आँकड़े उप- 
लब्ध भी नहीं हैं । अतः आयोग ने यह माना कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक राज्य की आव< 
इयकताओं को पता लगाने के लिए उसकी जनसंर्या ही सबसे उपयुक्त साधन है । 


७८० भारतीय अथंशास्त्र 


इस आधार पर आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यों को दिये जाने वाले आय कर का 
२० प्रतिशत भाग राज्यों में संग्रहित आय के अनुपात में तथा ८० प्रतिशत भाग १९५१ ई० की 
जनगणना के अनुसार उनको जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जाय । इस प्रकार आयोग 
द्वारा 'क' एवं 'ख' वर्ग के राज्यों के निम्नलिखित प्रतिशत निश्चित किये गये :-- 


राज्य ओटो नेमियर सूत्र के अनुसार प्रथम वित्त आयोग द्वारा 
प्रतिशत निर्धारित प्रतिशत 
'क' बग के राज्य 
१. मद्रास १५ १५९२५ 
२. बम्बई २० १७५० 
३. पश्चिमी बंगाल2 २० ११२५ 
४. उत्तर प्रदेश १५ १५७५ 
५, पंजाब ८ ३'२५ 
६. बिहार १० ९-७५ 
७. मध्य प्रदेश ५ ५२५ 
८प, असम के २'२५ 
९, उड़ीसा २ ३४० 
4005 ऐप 
ख' बग के राज्य 
१०. हेदराबाद ४४५० 
११, राजस्थान * हे ५० 
१२. ट्रावनको र-कोचीन "०० २०५० 
१३. मंसर ** २७५ 
१४ मध्य भारत १७५ 
१५ सौराष्ट्र १९०० 
१६. पेप्सू ०७४ 


आयोग ने 'ग' वग क॑ राज्यों का हिस्सा २७५ प्रतिशत निश्चित किया । 

केन्द्रो य उत्पाद-शुल्क का बितरण ()87 9४०07 ० फरढ एकता णिलं56७ २९०९- 
7५९ ) :--उत्पाद शुल्क पहले आय का महत्त्वपूर्ण साधन नहीं माना जाता था, किन्तु द्वितीय 
महायुद्ध के पश्चात्‌ इप्का महत्त्व बहुत बढ़ गया । केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से प्राप्त आय को पहले 
केन्द्र एवं प्रान्‍्तों के बीच विभाजित किया जाता था। प्रान्तों को मादक द्रध्यों पर शुल्क लगाने 
का अधिकार था तथा केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम, नमक, टायर-ट्यूब आदि पर कर लगा सकती 
थी । दियासलाई, चीनी, तम्बाकू तथा वनस्पति घी आदि पर उत्पाद-शुल्क के देशी रियासतों के 
साथ वितरण की भी व्यवस्था था, किन्तु देशी रियासतों के विलयन के बाद यह व्यवस्था समाप्त 
हो गयी । भारतीय संविधान में केन्द्रीय उत्पाद-कर से प्राप्त होनेवली सम्पूर्ण आय या उसका 
क्रुछ अंश राज्यों में विभाजित करने की व्यवस्था को गयी है। अतः, अधिकांश राज्यों ने वित्त 
आयोग से उत्पाद-शुल्क से प्राप्त आय के वितरण की मांग की। आयोग ने तम्बाकू (सिगरेट, 
सिगार इत्यादि), दियासलाई तथा वनस्पति घी पर लगाये गये उत्पाद-शुल्कों से होने वाली आय 
के ४० प्रतिशत को विभिन्न राज्यों में १९५१ ई० की जनगणना के अनुसार वितरण करने की 


१, मद्रास राज्य के कुल हिस्से का ३६ प्रतिशत भाग आन्ध को मिल्षा । 
२, ओटो नेमियर सूत्र के अन्तर्गत के प्रतिशत बिभाजन के पृथ के हैं | 


केन्द्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय-सम्बन्ध ७८१ 


सिफारिक्ष की । आयोग ने इस आधार पर विभिन्न राज्यों के लिए वितरण का प्रतिशत इस प्रकार 
से निश्चित किया $-- 


'क' बग्ग के राज्य प्रतिशत 'ख' बर्ग के राज्य प्रतिशत 
असम २'६१ ऐहेदराबाद ५२९ 
बिहार १६० मंध्यभारत 6: 
बम्बई १०' ३७ मंसर ९६६२ 
मद्रास! १६४४ पेप्स १४०० 
उड़ीसा ४-२२ राजस्थान ८" 6० 
मध्य प्रदेश ६१३ सीराष्ट्र ११९ 
पंजाब ३-६६ ट्रावनकोर-कोचीन २६८ 
उत्तर प्रदेश १८ २२ 

पश्चिमी बंगाल ७१ 


जूट-निर्यात-कर ([,४]007( 06प(ए 67 ०५८) :--वित्त आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 
२७३ के अन्तर्गत जूट-पदार्थों के निर्यात-कर से प्राप्त आय में बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा 
को मिम्न प्रकार से अनुदान देने की सिफारिश की :-- 
जूट-निर्यात कर हिस्सा (लाख रुपये में) 


राज्य देशमुख निर्णय के अनुसार वित्त आयोग द्वारा निर्धारित धनराशि 
?. पदिचमी बंगाल १०५ १५० 
२, असम ४० ७५ 
३. बिहार ३५ ७५ 
४. उड़ीसा प्‌ १५ 


अनुदान (बाण इ--बवां0 ) :-वित्त आयोग ने केन्द्रीय राजस्व से राज्यों को अनुदान 
देने के प्रश्न पर भी विचार किया । इस सम्बन्ध में आयोग ने कई सिद्धांतों पर विचार किया, 
जैसे--बजट-सम्बन्धी आवध्यकताएँ, करों का अ्रभाव, समाज-सेवाओं का स्तर, वि्ेष जिम्मे- 
वारियों तथा राष्ट्रीय महत्त्व के कार्य इत्यादि । आयोग के अनुसार किसी राज्य को अनुदान की' 
आवश्यकता है या नहीं, यदि है तो कितनी है तथा राज्य अपनी कर-प्रणाली का किस हृ॒द तक 
उपयोग करता है आदि के अध्ययन से किसी राज्य की आवश्यकता के सम्बन्ध में विशेष जानकारी 
प्राप्त की जा सकती है। इस सम्बन्ध में सम।|ज-पैवाओं के स्तर तथा विभिन्‍न परिस्थितियों एवं 
जिम्मेवारियों का भी विशेष महत्त्व है। आयोग ने पश्चिमी बंगाल के लिए ८५० लाख रुपये तथा 
पूर्वी पंजाब के लिए १२५ लाख रुपये का अनुदान निर्धारित किया क्योंकि विभाजन के फलस्वरूप 
इन राज्यों में कुछ विशेष समस्याएं उत्पन्न हो गयी थीं । इनके अतिरिक्त असम को १ करोड़, 
उड़ीसा को ७५ लाख, ट्रावनकोर कोचीन को ४५ लाख एवं सौराष्ट्र को ४० लाख रुपये का अनुदान 
निर्धारित किया गया । विभिन्‍न राज्यों के अनुदान के निर्धारण में आयोग ने बहुत-से उद्द थ्यों 
को अपने समक्ष रखा था। आयोग के अनुसार अनुदान के निर्धारण में राज्यों की पिछड़ी हुई 
आध्थिक व्यवस्था, आय के साधनों का अभाव तथा अन्य आर्थिक समस्पाओं पर विशेष रूप से 
ध्यान दिया गया था । इसके अतिरिक्त आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, हैदराबाद, 
राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब तथा पेप्सू राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधाओं में बिस्तार के 


लिए भी अनुदान की भी सिफारिश की गयी थी । 


१- मद्रास को प्राप्त रकम का ३६ प्रतिशत भाग आन्ध के लिए निश्चित कर दिया गया है । 


७८२ भारतीय अथैशास्त्र 


प्रथम बित्त आयोग की सिफा रिशों की समीक्षा (40 87ए7#४४8। रण (९ २९००/- 
070 67.04. 6 छा ि4870९७ (४0॥7758507 ) : : प्रथम वित्त आयोग की सिफारिशों 
की आलोचना भी की आती है । कहा जाता है कि आयोग द्वारा निर्धारित वितरण के सिद्धान्त 
गायोजित नहीं थै। आयोग ने यह मान लिया था कि राज्य की आवश्यकताओं को मापने का! 
सबसे उचित साधन उसकी जनसंख्या ही है। किन्तु, यह उचित नहीं जान पड़ता । वास्तव में, 
जनमंख्या के साथ-साथ राज्यों के आथिक पिछुड़ पन, विलीय कठिनाइथों तथा विशेष परिस्थितियां 
एवं जिम्मेवारियों पर भी उचित ?प्रान देता आवश्यक है। आयोग ने आयन्कर तथा उत्पाद- 
शुल्क दोनों के विवरण में उक्त बातों पर अधिक जोर नहीं दिया था। इसी प्रकार किसी राज्य 
से प्राप्त होने वाली आय को भी वितरण का आधार मानना नन्‍्यायसंगत नहीं 0। बम्बई जेसे 
बनी राज्य की आवश्यकताएं असग एवं उड़ीसा जैसे राज्यों से निग्बण ही बहत कम है। अबः 
स्यायों चित यह होता कि गरीब एवं पिछड़ राज्यों को, चाहे उनकी जनसख्या कम हो अथवा 
अधिक, धनी एवं विकसित राज्यों की तुलना में राजस्व के वितरण में प्राथमिकता प्रदान की जानी 
चाहिए थी । किन्तु, आय-कर एवं उत्पाद शुल्क के तितरण में आयोग ने इस बात पर उचित 
ध्यान नहीं दिया । 

भारत सरकार ने प्रथम वित्त-आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया । 
वास्थव में, आयोग को सिफारिशों के कार्यान्वयन से केन्द्र एवं राज्यों के विन्नीय सम्बन्ध में बहुत 
कुछ सुधार हआ। साथ ही, आयोग की सिफारिशें नेमियर तथा देशमुख के निर्णय की अपेक्षा 
अधिक स्थायोजित भी थीं। इसके फलस्वरूप राज्यों को केन्द्र से प्रतिब्ष २१ करोड़ रुपये वर 
अतिरिक्त रकम प्राप्त होने लगी। आयोग ने पिछड़ राज्यों को विशेष अनुदान की व्यवस्था कर 
संघ थी वित्तीय व्यवस्था में एक सग्रे अध्याय का समावेश किया । अन्य वित्त आयोगों ने भी प्रथम 
आयोग द्वारा दिखाये गये मार्ग का अनुसरण कर पिछेद्र राज्यों को समस्याओं के समाधान मे 
विशेष सहयोग प्रदान करने का प्रयास किया था । 


द्वितीय वित्त आयोग 
(8९९06 गिकलए62 ('तयाण्पं$भ्ं00; 
संविधान के २5८० वें अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि प्रति पाँच वर्षो पर राष्ट्रपति द्वारा 
एक वित्त आयोग की नियुक्ति की जायगी । इसी आधार पर जन, १९५६ ई० में श्री के० 
भनन्‍्तानम की अध्यक्षता में द्वितीय वित्त आयोग की नियुक्ति हुई जिसने सितम्बर, १९५७ ४० में 
अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । द्वितीय आयोग की सिफारिथों से राज्यों को पहले से अधिक लाभ 
हुआ तथा इन्हें केन्द्र से अनुदान एवं अंददान के रूप में प्राय: १४० करोड़ रुपये मिलने लगे( रेलवे 
भाड़ा पर लगाये गये कर से प्राप्त १५ करोड़ रूगप्रे के अतिरिक्त) जबकि प्रथम वित्त आयोग की 
सिफारिशों के आधार पर इन्हें औसत रूप से वापिक ९३ करोड़ रुपये ही प्राप्त होते थे । 
आयोग ने आय-कर में से राज्यों को अशदान के रूप में मिलने वाली रकम को ५४५ प्रतिं- 
शत से थढ़ाकर ६० प्रतिशत कर दिया । केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों को शुद्ध-प्राप्ति (९८ ए70- 
०९९०५) के १ प्रतिशत भाग देने की व्यवस्था की गयी । आयोग ने विभिन्न राज्यों के बीच 
इस अंदशदान के वितरण में १० प्रतिशत भाग राज्यों द्वारा संग्रहित आय के अनुपात में तथा ९० 
प्रतिशत भाग उनकी जनसंख्या के अनुपात में वितरित करने की सिफारिश की । (प्रथम आयोग 
के अनुसार २० प्रतिशत संग्रहित आय तथा ८० प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर वितरण किया 
जाता था। ) 


द्वितीय वित्त आयोग की मुख्य 


केन्द्र एंव राज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्ध 
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पड भारतीय अथ्थ॑वास्त्र 


प्रथम वित्त-आयोग ने तम्बाकू, दियासलाई तथा वनस्पति घी पर लगाये गये उत्पाद-शुल्क के 
४० प्रतिशत भाग को राज्यों में बाँटने की सिफारिश की थी। द्वितीय आयोग ने उत्पाद-शुल्क में 
राज्यों के टिस्से को ४० प्रतिशत से घटाकर २५ प्रतिशत करने की लिफारिग की । किन्तु तम्बाक 
दियाराजाई तथा वनस्पति घी के अतिरिक्त राज्यों को चीनी, चाय, कहवा तथा कागज के उत्पाद- 
शुल्क की रकम में से ९० प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर वितरित करने की सिफारिश की गषी । 
मिल के कपट , लीती तथा तम्बाक पर जिक्री कर की जग लगाये जाते वाले अतिरिक्त उत्पाद- 
शल्क में से १ प्रतिशत केर्द्रीय शासित प्रदेशों को तथा १४ प्रतिशत जम्पू एवं कश्मीर राज्य को 
देने की सिफारिश की गयी । शेप रकम के विभिन्न राज्यों में विभाजन के लिए भी आयोग ने एक 
निव्चित प्रतिगत निर्धारित किया था । 

मृत्यु-कर, जो सबंप्रथम १९५४ ई० में लगाया गया था, की आय को विभिन्न राज्यों के 
बीच आय-कर के अनुपात में ही विभाजित किया जाता था । आयोग ते इस सम्बन्ध में यहे 
सिफारिग की थी कि केन्द्र द्वारा मासित प्रदेशों के लिए £ प्रतिशत काट कर कुल आय एे से 
स्थायी तम्पत्ति से मृत्यु-कर के रूप मे प्राप्त आय को राज्यों के बीव उनकी स्थायी सम्पत्ति से 
मंग्रहित आय के आधार पर तथा शेष रकम को राज्यों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित 
किया जाता चाहिए। 

रलों के भाह पर लगाये कर ( पृ ०ा रिभ्वां7ए4५ 97९8 ) के सम्बन्ध में आयोग ने 
यह सिफारिश की कि इससे प्राप्त कुल आय में से £ प्रतिशत केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों के लिए 
काटकर थेपष राज्यों के बीच बाँट देना चाहिए । 

द्वितीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को केन्द्र से अंशदान एवं 
अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष ? ४० करोड़ रुपग्रे प्राप्त होने लगे जब कि प्रथम आयोग की सिफा रिशों 
के आधार पर उन्हें औसतन ९३ कराड़ रुपग्र प्रतिवर्ष ही प्राप्त होते थे। इस प्रकार राज्यों के 
लिए द्वितीय आयोग की सिफारियों निरचय ही लाभदायक थीं। आयोग की सिफारिशों का 
यव्रिस्तार विवरण पृष्ठ ७८२ पर दिया गया है । 

तृतीय वित्त आयोग 
([॥प [५७97॥06 (४07770590॥ ) 

संविधान के २८० थे अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति ने ० दिसम्बर, १९६० ई० को तृतीय 
वित्त आयोग की नियुक्ति की जिसने १4 दिसम्बर' १९६१ ६० को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । 
वृतीय वित्त आयोग को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन देन्ग था--(क ) करों 
मे प्राप्त शुद्ध आय का केन्द्र एवं राज्यों के जीव किस सिद्धान्त के अनुसार विभाजन हो; तथा 
(व) किस आधार पर केन्द्रीय सरकार राज्य को अनुदान दे । इनके अतिरिक्त आयोग को राष्ट्र- 
पृति को निम्नांक्रित विषयों के सम्बन्ध में भी सिफारिणें देनी थीं--[) तृतीय प चवर्भषीय योजना 
की आवश्यकताओं एवं राज्य के साधनों को ध्यान में रखते हुए राज्यों के बीच अनुदान विभाजन 
का क्‍या सिद्धान्त होना चाहिए, (॥) कृषि भूमि के अतिरिक्त सम्पत्ति पर लगाये गये मृत्यु-कर 
को राज्यों के बीच किस आधार पर वितरित किया जाय, (॥॥) रेलवे भाड़ पर लगाये गये कर 
से प्राप्त शुद्ध आय का राज्यों के बीच किस आघार पर वितरण किया जाय, तथा (४४) सूती- 
वस्त्र, रेशम, ऊनी-वस्त्र, चीनी, तम्बाकू आदि वस्तुओं गर विक्रय-कर के बदले लगाया गया उत्पा- 
दन-कर किस सिद्धान्त के आधार पर वितरित किया जाय । 


भारतीय वित्त-व्यवस्था छ्प५्‌ 


तृतीय वित्त आयोग को प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं :-- 

मृत्युकर :--१ अप्र ल, १९६२ ई० से लेकर ४ वर्षो तक कृषि-भूमि के अतिरिक्त अन्य 
सभी प्रकार की सम्पत्ति से प्राप्त कुल आय में से १ प्रतितत केद्ध द्वारा शासित प्रदेशों ("क्ांता 
पृशाता0068) के लिए रब्बा जाय। इसके बाद शेप को गतिशील [(४००४))९ ) एवं अगतिशील 
([77700४40९ ) सर्म्पात्ति से प्राप्त आय के आणशार पर अलग-अलग किया जाय और अगतिशील 
जायदाद से प्राप्त आय का विभाजन विभिन्न राज्यों के बीज प्रत्येक राज्य की कुल अगतिशील 
सम्पत्ति के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सम्पत्ति मे प्राप्त आय को विभिन्न राज्यों के बीच प्रष्ठ ७८६ 
प्र दी गयी तालिका के अनुपात में वितरित किया जाय । 

अनुदान ( (धब(-7-#0 ) :--संविधान की धारा २३५ (क) क॑ अन्तर्गत पृष्ठ ७५६ 
पर दी गयी तालिका के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को अनुदान देगी । 

आय-कर (760गा८-'85 ):--क्रपि आय तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये पारि- 
श्रमिक के ऊपर संग्रट्टित कर के अतिरिक्त भभी प्रकार की आय पर प्राप्त आय कर का ६६३६ 
प्रतिशत राज्यों के बीच प्रप्श ७5६ वी तालिका के अनुसार वितरित किया जाय। द्वितीय वित्त 
आयोग के अनुसार राज्यों को आय का ६० प्रतिशत वितरित किया जाता था । आय-कर में 
केन्द्र शासित क्ष त्रों का हिस्सा ० प्रतिशन होगा । 

केन्द्रीय उत्पाद-कर (('छ्ााव! डलं5९ 2प्रा7९६ ) :--२ अप्रज, ४०६२ ई० से लेकर 
४ वर्षों तक आयोग द्वारा वशित वस्तुओं के उत्पाद -कर से प्राप्त तुल आय को पृष्ठ ७८५६ की 
तालिका के अनुसार बाँट दिया जाय । 

अतिरिक्त उत्पाद-कर (6वा0097.3] हटाड९ 050९8) :--१ अप्रैल, १९६२ ७ से 
लेकर चार वर्षों तक सुती-बस्त्र, कृत्रिम रेशग दे; कप , रेशमी वस्त्र, ऊनी-वस्त्र, चीनी तथा 
तम्बाकू पर विक्रय-कर के बदले में लगाये गये उत्पाद-कर में से १ प्रतिशत केन्द्र द्वारा शासित 
प्रदेशों के लिए, १ प्रतिशत जम्मू एवं कश्मीर के लिए तथा शेष को विभिन्न राज्यों में निम्त 
प्रकार ये वितरित किया जाय-- (क) १०५६-५७ ई० में इन वस्तुओं के विक्रय-कर से विभिन्न 
राज्यों को प्राप्त आय वी रकम के बराबर रकस उन्हे दी जाय तथा शेर को पृष्ठ ७८५६ की 
तालिका में अंकित अनुपात में वितरित या जाय । (ख) कैष रकम का वितरण विभिन्न राज्यों 
के बीव पृष्ठ ७5६ एर अंकित तालिका के अनुसार किया जाय । 

रेलवे पेंसेन्जर फेयर पर कर के बदले अनुदान (७८8०॥ व वरंल्प 0 (85 ०ा ॥बा- 
४४ए रिकलाएूटा' ि९ ) :--जायोग ने रेलवे परसेन्‍्जर फेयर पर कर के बदले १ अप्र ल, 
१९६० ई० से प्रतिवर्ष १०५ करोड़ रुपये राज्यों के बीच वितरित करने को सिफारिश की । 

तृतीय वित-आयोग फी प्रम॑य्स हे भिफारिशें ७८६ पृष्ठ की तालिका से स्प”्ट है । तृतीय 
वित्त-आयोग की सिफारिशों से राज्यों को निस्सन्देट पहले की अपेक्षा बहुत अधिक साधन प्राप्त 
हुए हैं । वास्तव में, राज्यों को बढ़ते हुए दायित्व को देखते हुए ऐसा आवश्यक भी जान पड़ता है। 

त॒तोय वित्त आयोग की सिफारिशों की समीक्षा (80 57977५ं5० रण प९ )२९८०- 
ग्रागशावेब(07$ 'ी था ॥॥50 शक्वाएएड. (४णााए्रा६४00 ):- तृतीय वित्त आयोग की सिफा- 


रिशों से राज्यों को गिस्सनन्‍्देह पहले की अपेक्षा अधिक साथन प्राप्त हुए हैं । वास्तव में, राज्यों 
के बढ़ते हुए दायित्व को देखते हुए वह आवश्यक भी जान पडता है। किन्तु आयोग द्वारा प्रस्ता- 
वित राज्यों के अनुदान की सम्पूर्ण रकम सरकार द्वारा नहीं स्वीकार की गयी । इससे केवल १० 
राज्य ही लाभान्वित हुए तथा बिहार, महाराष्ट्र, प जाब, उत्तरप्रदेश एवं पर्चिमी बंगाल पाँच राज्य 
लाभान्वित नहीं हए । इससे इन राज्यों की वित्तीय कठिताइयाँ बहुत ही बढ़ गयीं । 
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भारतीय वित्ता-अ्यत्रस्था 


चतुर्थ वित्त श्रायोग 
( #0फ्पा शिंतबा८९ (0फामांडश्न 00 ) 

संविधान के २८० वें अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति ने ५ मई, १९६४ ई० को डॉ० पी० 
बी० राजमन्नार की अध्यक्षता में चतुर्थ वित्त आयोग की निभ्ुक्ति की जिसने १२ अगस्त, 
१९६५ ई० को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस बित्त-आयोग को निम्नांकित 
विषयों पर अपना प्रतिवेदन देना था--(4, करों से प्राप्त शुद्ध आय का केन्द्र एवं 
राज्यों के बीच किस सिद्धान्त के अनुसार विभाजन हो, : तथा (४) किस आधार पर केन्द्रीय 
सरकार राज्य सरकारों को अनुदान दे। इनके अतिरिक्त आयोग को निम्नांकित विषयों 
के सम्बन्ध में भी सिफारिशें करती थीं --(क) किन-किन राज्यों को अनुदान की जावश्यकता 
है और कितनी आवश्यकता है, (ख) संविधान के अनुच्छेद २६९ के अनुसार मृत्यु कर से प्राप्त 
आय को राज्यों कै बीच वितरण के सिद्धांन्त में किये जाने वाले परिवर्तंत; (ग) रेलवे भ!ड़ पर कर 
के बदले राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान के सिद्धान्त में परिवर्तन, यदि ऐसा आवश्यक हो; 
(घ) सूती-वस्त्र, रेशमी तथा कृत्रिम रेशम के वरत्र, ऊनी-बस्त्र, चीनी तथा तम्बाकू पर राज्यों के 
विक्रय-कर के बदले लगाये गये अतिरिक्त उत्पाद-कर से प्राप्त शुद्ध आब के राज्यों के बीच वितरण 
दे सिद्धान्त में परिवर्तेन, यदि ऐसा आवश्यक हो, (च) उन वस्तुओं जिनके करों का राज्यों के बीच 
वितरण किया जाता हैं के उत्पादन, उपभोग तथा निर्यात पर राज्यों के विक्रय कर तथा संघीय 
उत्पाद-कर के सम्मिलित प्रभाव (00900०77९4 47रतंतश्ा८०) तथा यदि उन पर राज्य के विक्रय: 
करों में वद्धि हो तो राज्यों के हिस्से में समायोजन के सम्बन्ध में सिफारिश करना । आयोग की 
सिफारिशों ६ अप्रैल, १९६६ ई० से लेकर ५ वर्षो तक लागू रहने को थीं । 

( 5 कल न डि हैं 

चतुथ वित्त आयोग को प्रमुख प्िफारिशें निम्नांकित हैं :-- 

मृत्युकर (0९00॥ १०५५) :--आयोग के अनुसार कृषि-भूमि के अतिरिक्त अन्‍य सभी 
प्रकार की सम्पत्ति से प्राप्त कर में से २ प्रतिशत केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों ( एग्रांण्य (शा(0- 
77९5 ) के लिए रखा जाय । शेष को अगतिशील (उंपष्मम्म०ए४0०) एवं अन्य (9707०7४९४६ ०४ौश' 
पथ ग्राता0ए40०) सम्पत्ति से प्राप्त आन के आधार पर अलग-अलग किया जाय और अगति- 
शील सम्पत्ति से प्राप्त आय को विभिन्‍न राज्यों के बीच इनकी कुल अगतिशील सम्पत्ति के मूल्य 
के अनुपात में वितरित किया जाय तथा अन्य प्रकार की सम्पत्ति से प्राप्त आय को राज्यों की 
जनसंख्या के आधार पर इनके बीच वितरित किया जाय । 

रेलवे भाड़ पर कर के बदले में अनुदान ( ठाब्ाछ ग वाल्प णी धरकपंणा 0 
रिश्लाछ8ए स्था& ) :--१९५७ ई० में रेलवे भाड़ पर एक कर लगाया गया था जिसे १९६६१ ई० 
में रेलवे भाड़ में मिला दिया गया । किस्तु संघीय सरकार ने रेलवे भाड़ के बदले में ६२४५० 
करोड़ रुपये की रकम को राज्यों के बीच वितरित करने का निर्णय किया । चतुर्थ आयोग ने भी 
इतनी ही रकम को राज्यों के बीच ७८९ प्र॒ष्ठ की तालिका के अनुसार वितरित करने की सिफा- 
रिश की । चतुर्थ आयोग ने प्रत्येक राज्य के लिए रकम को निरिचत नहीं कर राज्यों के हिस्से 
प्रतिशत के रूप में दिखलाया है । 

आय-कर ([702076 7'39) :--चतुर्थ वित्त आयोग ने कृंषि-आय तथा केन्द्रीय सरकार 
द्वारा दिये गये पारिश्रमिक के ऊपर संग्रहित कर के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की आय पर प्राप्त 
जाग कर का ७१ प्रतिशत भाग राज्यों के बीच विभाजित करने की तिफारिश की । तृतीय 


क्दद भारतीय अथशास्त्र 


आयोग ने इस सम्बन्ध में ६६३ प्रतिशत के विभाजन की सिफारिश की थी! ) इसमें से ८० प्रतिशत 
राज्यों की जनसंख्या के आधार पर तथा २० प्रतिशत उनमें संग्रहित कर के आधार पर वितरित 
करने की सिफारिश की गयी थी। आयोग ने १६६१ ई० की जनगणना तथा १९६३-६४ ई० के पूर्व 
तीन वर्षों के औसत संग्रह पर राज्यों के बीच विभाजन का प्रतिशत निशिचत कर दिया जो पृष्ठ 
७८९ की तालिका से स्पष्ट है। आय कर में से केन्द्र द्वारा शासित क्षेत्रों (0०7 (श४४०४ं८४) 
का हिस्सा २२ प्रतिशत निश्चित किया गया था। 


केन्द्रीय उत्पाद कर (एकआं०्म ए5८ॉ9९ 00०५५) :--आयोग ने इस बात की सिफारिश 
की कि १९६६-६७ ई० से लेकर १९७०-७१ तक पाँच वर्षो में संविधान के अनुच्छेद २७२ के 
अन्तर्गत सभी वस्तुओं के केन्द्रीय एत्पाद-कर से प्राप्त शुद्ध आय का २० प्रतिशत भाग विभिन्न 
राज्यों के बीच आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत में विभाजन किया जाय ॥। 
अतिरिक्त उत्पाद-कर ( 899 प्रंक्रबतंप्प९8 090.  खिट॑ं5९ व [०० रण 5968 (85 
0०7 50897, 7093८०० ४00 [७६४॥९५):--वित्त आयोग ने इस सम्बन्ध में निम्नांकित सिफारिश 
दी-- १९६६-६७ से १९७०-७१ ई० के बीच सूती-वस्त्र, रेशमी एवं कृत्रिम रेशम के वस्त्र, ऊनी 
वस्त्र, चो ती, तम्बाक्‌ पर विक्रय कर के बदले लगाये गये अतिरिक्त उत्पाद-कर की घुद्ध आय का 
(क) १ प्रतिशत भाग केन्द्र द्वारा झ्ामित क्षेत्रों (0770 प९7घ६०४०४) के लिए रखा जाय, (ख) 
१९५० प्रतिशत भाग जम्मू एवं कश्मीर के लिए पृथक कर दिया जाय, (ग) ००५४ नागालेंड राज्य 
को दिया जाय, तथा (घ) ९७'४५ प्रतिशत भाग में से १९५६-५७ ६० में विभिन्न राज्यों द्वारा 
इनसे प्राप्त विक्र-कर की ३२५४ लाख रुपये की रकम के अनुसार उनके बीच विभाजित कर 
दिया जाय तथा ३२५४ लाख रुपये से अतिरिक्त रकम को राज्यों के बीच आयोग द्वारा निर्धारित 
प्रतिशत में विभाजित कर दिया जाय । 


चतुर्थ वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिश ७८९ पृष्ठ कर दो गयो हैं । 


पंचम वित्त आयोग 


(४५ 7३४०९ (0एांइशं०7 ) 


३१ अक्टूबर, १९६८ ई० को भारत सरकार ने श्री महावीर त्यागी को अध्यक्षता में 
पाँचवें वित्त आयोग की नियुक्ति की जिसने ३१ जुलाई, १९६९ को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । 
आयोग के समक्ष विचाराधीन विषयों में निम्नांकित उल्लेखनीय हैं-(7) वितरण किये जाने बाले 
करों का केन्द्र एवं राज्यों के बीच विभाजन, (7) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को दिये जानेवाले 
अनुदान के लिए धिद्धांतों को निर्धारित करना, (ग) कुछ राज्यों द्वारा अनधिकृत अधिविकषं 
( एप्रबपणाणाएश्प॑ 0एशद।७: ) की समस्‍या तथा उसका निदान, (४) राज्यों को प्रदत्त विषयों 
तथा संविधान की २६९ वों घारा के अन्तर्गत राज्यों की आय में वृद्धि की सम्भावना, तथा (२) 
चीनी, तम्बाकू एवं वस्त्र पर विक्रय कर की जगह अतिरिक्त उत्पाद-कर की व्यवस्था का पुनराव- 
लो3 न । 

पंचम वित्त आयोग ( परिफि ए०७7०९ 0०प्पगरं5४0०7 ) की प्रमुख सिफा रिशें 
निम्नांकित हैं :-- 

मृत्यु-कर ( /0९8५ 0ए५ ) :-- आयोग के अनुसार कृषि-भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी 
प्रकार की सम्पत्ति पे प्राप्त मृत्यु-कर में से २ प्रतिशत केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों (07/00 (77 
(07८४) के लिए रखा जाय। शेंष को अगतिशील (एघ०२७४००) एवं अन्य (९7० ०फ्रक् 
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७९२ भारतीय अर्थशास्त्र 


केन्द्र तथा राष्यों के बीच आय के वितरण की बतेमान स्थिति :--पंचम वित्त 
आयोग की सिफारिशों के पश्चात्‌ केन्द्र तथा राज्यों के बीच आय का वितरण निम्नांकित प्रकार 
से होता है :-- 

केन्द्रीय सरकार निम्नांकित करों को लगाती है, वसूल करती है तथा इनसे प्राप्त आय का 
उपयोग करती है--आयात-निर्यात कर, केन्द्रीय उत्पाद-कर का ८० प्रतिशत भाग, डाक एवं तार, 
रेलवे, मुद्रा एवं टकसाल तथा रिजवं बँक इत्यादि । 

राज्य सरकारें निम्नांकित करों को लगाती हैं, वसूज करती हैं तथा इनकी आय का उपयोग 

करती हैं- भूमि कर, सिंचाई, स्टाम्प एवं रजिट्र शन, विक्रय कर, मनोरंजन कर, कृषि-आय कर, 
तथा विद्य त्‌ कर, इत्यादि । 

केन्द्रीय सरकार निम्नांकित करों को लगाती है, वसूल करती है तथा इनकी सम्पूर्ण आय 
को राज्य स कारों का हस्तांतरित कर देती है--प्रृत्यु कर, स्टाम्प कर, तथा रेलवे पैसेंजर कर । 

इनके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार आय कर एवं निगम कर लगाती है तथा सम्पूर्ण निगम 
कर एवं केन्द्रीय सरकार के कर्माचारियों से वसूल आय कर के अतिरिक्त शेप आय कर के ७५ 
प्रतिशत भाग को राज्यों के बीच वितरित कर देती है। 

आय कर के वितरण के सम्बन्ध में विभिन्‍न वित्त आयोगों के प्रतिवेदन का अन्दाजा 
निम्नांकित तालिका से लगता है-- 


आयोग आयकर में राज्यों आय कर का वितरण (प्रतिशत) में 

का हिस्सा [प्रतिशव) में जनसंख्या कर की प्राप्ति 
प्रथम वित्त आयोग ५५ ८० २० 
द्वितीय वित्त आयोग ६० ०० १० 
तृतीय वित्त आयोग ६६६ ८० २० 
चतुर्थ वित्त आयोग ७५ ८० २० 
पंचम वित्त आयोग ७५ ०० २० 


छठा वित्त आयोग (8570. थिंध्रभाए& (ए०्गणांइशंठा) जुलाई, १९७२ ई० में 
राष्ट्रपति ने श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्ठी की अध्यक्षता में छठे वित्त आयोग की नियुक्ति की, छठे वित्त 
आयोग को भी उन्हीं विषयो पर अपना प्रतिवेदन देना है जिन पर पहले के वित्त आयोगों ने 
विचार किया था । 

क्‍ विशेष अध्ययन-सूची 

], 35. 7, शाए4 : ॥90987 7९५९-४७ ॥77709706, 

2, (800॥ वावुपाएए (४णाए्या$30॥ २९०07(. 

3, छ९ए०073 ण फह क5, 9९९०१, वफ्रापए्त, #0प्राव।ा व शाकफि फ्याद्याटट 

(.०णायंडआं075. | 
4, पञाए05, 974-72. 


शध्याय ; ५० 
केन्दोय एवं राज्य सरकारों का आय-व्यय 


( छट०77९ छत प्रच्ुुल्णता(ए०९€ ० 6९ (९७६७०) 
घाधते 5206९ ०५९7४ पारा 5 ) 


बन्नट का अथ ण्वं महत्त्व ( #(७४७॥)8 300 ॥77997470९ 0 ॥॥९ 303९५ गण 
भारतीय संविधान में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के कार्यो का अलग -अलग उल्लेख किया गया टै । 
उदाहरण के लिए, केन्द्र के जिम्मे सुरक्षा, यातायात, करेंसी, व किंग एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध आदि 
तथा राज्य सरकारों के जिम्मे पुलिस, शिक्षा, विकित्सा, कृषि तथा बन इत्यादि हैं। इसी प्रकार 
संविधान में राज्यों तथा केन्द्र के बीच आय एवं व्यय के साधनों के भी वितरण की व्यवस्था है । 
संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार की आय के निम्नाकित प्रमुख साधन हैं-- 
आयात-निर्यात कर, उत्पाद-कर, आय-कर, निगप-कर, रेलवे डाक-तार, मुद्रा एवं टकसाल तथा 
रिजवं -बक से प्राप्त आय इत्यादि । इसी प्रकार कन्द्री थे सरकार के व्यय वा निम्ततिखित प्रधान 
मर्दे हैं : सुरक्षा व्यय, कर वसूलन का व्यय एवं नागरिक व्यवर ध-सम्बन्धी व्यय इत्यादि। 

सभी सरकारें प्रति वित्तीय बर्ष के प्रारम्न में अपने एक वर्ष के संभावित आय एवं व्यय 
का एक ब्योरा संसद के सम्मुख प्रस्तुत करती है जिसे आय्र-व्ययक या बज? (348०) कहते 
हैं। भारत सरकार भी प्रतिवर्ष अपना बजट सांसद में प्रस्तुत करती है। देश के आशिक जीवन 
में बजट का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान होता हैँ। वास्तव भें, वजट प्रत्येक देश की आथिक नीतियों 
को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करता है। देश की आधिक दीति उसी से परिलक्षित होती है । 
बजट से देश में वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मांग प्रभावित होती है और उसी पर देश में बचत 
एवं विनियोग का स्तर, आय एवं रोजगार का स्तर आदि निर्भर करते हे । बजट में १रिवर्त न से 
देश को सम्पूर्ण अ्थं-व्यवस्था में ही परिवर्त्तन हो जाता हैँ । वास्तव में, बजट अथवा राजकोपीय 
नीति में परिवर्त्तन के द्वारा देश की सम्पूर्ण आर्थिक रूप-रेखा को ही परिवर्तित किया जा सकता है । 


बजट के विभिन्‍न रूप :--बज्ञट निम्नांकित तोन प्रकार के होते हैं : - 

(१) आधिक्य का बजट ($07905$ 8००४०६; :-जब राज्य को जो आय प्राप्त होती है 
उससे कम रकम व्यथ्र की जाती है तो इसे आधिक्य का बजट कटठते हे । उदाहरण के लिए, यदि 
आय १०० करोड़ रुपये और व्यय ८५० करोड़ रुएये हो, तो यह आधिवय का बजट कहा जायगा । 

(२) घाटे का बन्नट (/0000८६ 8008०५) :- जब राज्य आय से अधिक व्यय करता 
है तो इसे प्राटे का बजट (0९2०५ छप098०६) कइते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आय १०० 
करोड़ रुपये तथा व्यय १२० करोड़ रुपये हो तो इसे घाटे का बजट कहते हैं । 

( 3 ) पंतुलित बजट ( 8%970०९९ 5902८( ) : - इसक विपरीत जब राज्य के बजट 
में आय एवं व्यय दोनों बराबर होते हैं तो इसे संतुलित बजट कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब 
आय तथा «थ्यय दोनों ही १०० करोड़ 5० हो तो यह संतुलित बजठ हुआ । 


७९४ भारतीय अथ शास्त्र 


१६७२-७३ ई० का भारत सरकार का बजट 
(#ए१8९६ ण॑ पर 50ए९चायशा। 0 [064 (070 (6 ८३० 972-73) 

मार्च, १९७२ ई० में वित्त मन्‍्त्री श्री वाई० वी चौहान ने भारतीय संसद के सम्मुख 
१९७२-७३ का बजट प्रस्तुत किया । इस बजट के अन्तगंत राजस्व खाते में १९७२-७३ ई० में 
कुल ४८११ करोड़ रुपये आय के रूप में प्राप्त होने की आशा हैं। १९९७-६८ ई० के संशों घित 
अनुमान के अनुसार भारत सरकार की कुल आय की रकम २५३१९ करोड़ रुपये तथा १९७१- 
७२ के संशोधित अनुमान के अनुसार ३८४६ करोड़ रुपये थी । इसी प्रकार १९७२-७३ ई० में 
केन्द्रीय सरकार का राजस्व खाते में कुल अनुमानित व्यय ४१२४ करोड रुपये है। १९६७-६८ 
ई० के संशोधित अनुमान के अनुसार राजस्व खाते में व्यय की कुल रकम २४८४ ८७ करोड़ 
रुपये थी । 

नीचे भारत सरकार के १९७२-७३ का बजट दिया गया है :-- 


१६७२-७३ के बजट के अनुसार केन्द्रीय सरकार के आय एवं व्यय की प्रमुख मर्दे 


राजस्व वजट (7२९ए८००९ 20086९५) (लाख रुपये में) 


साधन १९६२-६३ १९६९-७० १९७२-७३ 
(संशोधित ) (बजट ) 

आय के साधन ($0प7068 0 [700776 ) 
आयात-निर्यात कर २५४,९६ ४९१०,०० ७२२,०० 
संघीय उत्पाद-शुल्क ५९८,८३ १५२५,०६ २४७४,७५ 
निगम कर २२१,५० ३२०,०० ७९३,५० 
आय-कर १८५,९६ ४०८ ,०० ४८५३,०० 
मृत्य-कर ३९४ ७,५० ८,०० 

सम्पत्ति-कर (7४०९8 00 

१श९०४ ) ९५४ १४,०० ४३,०० 
अन्य कर ज्यों ४९,७५८ ८७,५० 
सूद-सेवाएँ १५३,२३ . ५७३,४६ ६८५६,६७ 
मुद्रा एबं टकसाल ५४,२२३ ९४,८४ १४५,३० 
अन्य गेर-करों से प्राप्त आब ७१३ १८६,प८ ९ २८८५,३० 
कुल आय ******  शे५भ८७,१५ ५५२२०२ 


१, प्रतिवर्ष भारत लका( को बजट २८ फरवरी को प्रश्तुत किया जाता है; किस्तु १६७२ में बजट 
संसद्‌ के समक्ष माच, १९७२ में प्रध्तुत किया गया । 


५ 


केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों का आ4-व्येय 


व्यय की प्रधान म्दे (१(७॥ ९३०४ ० 5९0 0त॥प्7९ ) 


प्रतिरक्षा ([0९/८7०७ ) ४२५,३० ६७९,३२ 
करों की वसूली २३,४८७ ४३,९३ 
प्रशासनिक सेवाएँ १५९,२० १७७, ३२ 
सूद २४५, ४२ तह 
सामाजिक एवं विकासात्मक सेवाएं १५९,२० २६६,५ ३ 
अन्य मर्दे ना ५२,१९२ 
मुद्रा एवं टकसाल २२,०३े 3६ कद 
विविध सेवाए' १०४, ४ प्र २४२, ३७ 
विशेष म्दे का ड १६,५४५ 
राज्यों को अनुदान एवं अन्य ३२२२,२९ ५९२,०६ 

कुल -- २९७६, ४२ 


७९४५ 


१२१५,५९ 
४७, ७९ 

२ प्‌ हा 7 ्‌ ध 
७३०,० १ 
४३२३,२ १ 
९९,४५८ 
२२,० ३ 
4&०५,० ३ 
१०,६५० 
८९७,८ ७ 


४१२४,२६ 


उपरोक्त तालिका को देखने से राजस्व खाते में केन्द्रीय सरकार को आय एवं व्यय की 


विभिन्‍न मदों का अन्दाजा लगता है । 


भारत सरकार का पूजोगत बजट (लाख रुपये में) 
(029॥8 980086४ 0 06० 000०, (4 गत ) 


पू जीगत प्राप्तियों १६६६-६७ 
| (संशोधित ) 

१, राजकीय ऋण 

भारत से २७९,२१९, 

बिदेशों से (0, 480 के अतिरिक्त). ६४२,२४ 
२.  ए, 480 कोष में जमा ३२२,९९ 
३. ऋण एवं अनुदान का भूगतान ३८४,०० 
४. अल्प बचत (शुद्ध ) १२५,०० 
५. अन्य ४6 

कुल प्‌ जीगत प्राप्तियाँ है. मर लि 

पू जीगत व्यय 
१. नागरिक व्यय ३२६, १७ 
२. रेलवे १७५,७१ 
३० पोस्ट एवं टेलिग्राफ २७,६० 
४. प्रतिरक्षा ११४,९६ 
५. ऋण एवं अग्रिम 

राज्य एवं केन्द्रीय क्षेत्र १४१३, ३४ 

अन्य तमिल कली जम ल क 


कुल पू जीगत व्यय 


१६७२-७३ 
(वजट ) 


२१४,७८ 
२३६२,७६ 
2 
९२२,९०० 
२३०,३५ 
२५०५,९:२ 


द्‌ 


१०९४, ४८ 


है, 4 श्‌ ७०, / 5 
१५८५,७० 
५२,०० 
१८९,७७ 


१८५६६,७८ 


२६८८५, ४२ 


७९६ भारतीय अर्थशास्त्र 


केन्द्रीय सरकार को आय के प्रमुख साधन 


(बा 50प्राए2३ 0 रि९ए९॥ प्र९€ 0 ४९ 0९7५७) (०५६ ) 

आय-कर (१7८००॥७९ 49») :-भाय-कर का भारतीय कर-व्यवस्था में बड़ा ही महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है। यह एक प्रत्यक्ष कर (076०५ 7४%) है। भारत में आय-कर सवंप्रथम 
१८६० ई० में लगाया गया था। किन्तु १८६५ ई० में कुछ कारणों से इस बन्द कर दिया गया । 
पुन: १८६९ ई०. में यह कर लगाया गया और तब से इसका भारतीय कर-व्यवस्था में एक 
प्रमुख स्थान हो गया है। १८८६ ई० में आमूल परिवतंन लाकर इसे सरकारी आय का 
एक स्थायी साधन बनाया गया । तबसे इसमें समय-समय पर देश की वित्तीय आवश्यकताओं के 
अनुसार परिवतंन होते रहे हैं । कर-मुक्त आठ की सीमा को ५०० रुपये से बढ़ाकर १९०३ 
ई० में १००० तथा १९१९ ई० में २००० रुपया कर दिया गया । प्रथम युद्ध-काल में एक 
अतिरिक्त कर (8७०० 78४) लगाया गया जिसे युद्ध के उपरान्त बन्द कर दिया गया। 
१९३१ ई० कर-मुक्त आय की सीमा को घटाकर १००० रुपये कर दिया गया। १९३५ ई० 
में छोटी-छोटी आय पर कर की दरों में कमी कर दी गयी तथा कर-मुक्त आय की सीमा को 
बढ़ाकर ०००० रुपये कर दिया गया । १९३९ ई० में क्रम-पद्धति (१००७ 5)80९9 ) को जगह 
पर खण्ड-पद्धति (5]29 59507) को अपनाया गया । इस पद्धति के अन्तगंव आय के प्रत्येक 
खण्ड पर बिभिन्त दरों से कर लगाया जाता है। मर्च, १९४० ई० में एक अतिरिक्त लाभ-कर 
(8०९४४ शि०गी। प४%) लगाया गया जिसके द्वारा सभी युद्ध-जनित आसाधारण लाभों पर 
१० प्रतिशत का एक कर लगाया जाता था । आगे चलकर अजित (९»7४९० ) तथा अनाजित 

हुई। किन्‍त यद्ध-काल के बाद दरों में कभी की गयी तथा अतिरिक्त लाभ कर को 
हटा दिया गया । 
बतमान समय में भारतीय आय-कर की निम्नांकित प्रमुख विशेषताएं हैं-- 

(१) यह कर केवल शुद्ध आय पर लगाया जाता है, यानी आय में से उसे उत्पन्त करने 
का खर्च घटा दिया जाता है । 

(२) कर भारतवासियों को देना पड़ता है। बिदेशी अपनी आय के केवल उसी भाग पर 
कर देते हैं जो भारत में उत्पन्न की गयी हो । 

(३) तीसरी विशेषता यह है कि आय कर खण्ड प्रणाली (5]99 898९४) के अनुसार 
लगाया जाता है। इसके अनुसार कुल आय विभिन्‍न खण्डों में विभाजित कर दी जाती है तथा 
निम्नतम खण्ड पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाता है। 

(४) १९६५-६६ ६० से सभी प्रकार की आयों पर कर लगाया जाता है। इसमें से 


१९७०-७१ ई० के बजट में आय कर के लिए आय की न्यूनतम सीमा को सभी व्यक्तियों 


के लिए ५००० रुपये किया गया है । 
१९६०-६१ ई० में आय-कर से १६७ करोड़ रुपये तथा १९६१-६२ ई० में १६५ करोड़ 
रुपये की आय हुई थी। १९६७-६८ ई० के संजश्लोधित अनुमान के अनुसार आय कर से ३०० करोड़ 


केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों का भाय-व्यय ७९७ 


पथ तथा १९७२-७३ ६० के बजट के अनुसार ५८३ करोड़ रपये की भाय का अनुमान है । 
पंचम वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार आय कर से प्राप्त कुल आय का ७५ प्रतिशत 
भाग राज्य सरकारों के बीच आयोग द्वारा निश्चित प्रतिशत में विभाजित कर दिया जाता है । 
वत्त मान समय में चीनी एवं पाकिस्तानी आक्रमण से उत्पन्न संकट की स्थिति का सामना 
करने के लिए सुरक्षा एवं विकास दोनों क्षत्रों मं बहुत अधिक व्यय की आवश्यकता को ध्यान में 
रखते हुए आय कर की दरों में व द्धि की गयी । १९६३-६४ ई० वो बजट में वित्त मन्‍त्रो श्री मोराजी 
देशाई ने आय-कर की दरों में बहुत अधिक वृद्धि किया था। साथ ही, कर के बाद बची आय 
पर एक अतिरिक्त कर (300|00799] $५7८४७/ ९९ ) भी लगावा गया था। किस्तु, करदाताअनि- 
वायं बचत ((४07फएपॉ४09ए 0०5०४) में रुपया जमाकर इस अतिरिक्त कर की दर में करा सकता 
था । इसी प्रकार कोई एक थ्यक्तिगत नियोक्ता ([)वएशं0प७] ९४ 0909९) एक साल में कर्मचारियों की 
तनख्वाह आदि के रूप में ६० हजार रूपये से अधिक नहीं दे सकता था | इस तरह १९६३-६४ ई० 
के बजट में आय कर की दरों में बहुत अधिक वृद्धि की गयी थी । इस परिवतंनों के परिणामस्वरूप 
१९६३-६४ ई० में आय-कर से ३९ करोड़ रपये अतिरिक्त जाय की आशा की गयी थी । 

१९६४-६५ ई० के बजट में श्री टी० टी० कृष्णामाचारी ने अनिवायं बचत को समाप्त कर 
इसके स्थान पर वाषिक जमा योजना (47 00०५ $008९४३९) लागू किया जो केवल 
१५००० रुपये से अधिक वाधषिक आय वाले व्यक्तियों पर ही लागू होता था। साथ ही, १९६३- 
६४ ई० में लगाये गये अतिरिक्त कर को आय-कर एवं सुपर क* में मिला दिया गया। १९६५-६६ 
ई० के बजट में श्री कृष्णामाचारी ने आय कर की दरों में हरेक स्तर पर कमी की थी तथा आय 
कर को अत्यधिक सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया । १९६७-६८ ० में आश्वित पिता तथा 
मात्रा के लिए कुछ छ ट की व्यवरथा की गयी । १९६८-६९ ई० में वापिक जमा योजना को भी 
समाप्त कर दिया भय्या । १९७०-७१ ई० के बजट में ऊची आय पर करों की दर में और वद्धि 
की गयी । 

१९७१-७२ ई० के संगोधित अनुमान के अनुसार इस मद में कुल 4४३ करोड़ रुपये की 
आय हुई थी जब कि १९७२-७३ ई० के बजट में ५८३ करोड़ रुपये की आय का अनुमान है । 
१९७१-७२ ई० के बजट मे आय-कर सम्बन्धी प्रस्तावों में महत्वपूर्ण संशोधन किये गये थे। उदा- 
हरण के लिए १५ हजार रुपये से अधिक आय पर अतिरिक्त सरचाज (8094[ध009) 8फ्टाना 86) 
की रकम को १० प्रतिगत से बढ़ाकर १५ प्रतिशत कर दिया गया । किन्तु १९७२-७३ ई० के 
बजट में आय कर में प्रायः कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । 

अधिकतम आय की सीमा ( (८९॥॥॥82 0०॥ [700776 ) :- भारत में गत कुछ वर्षों से 
व्यक्तिगत आय की सीमा-निर्धारण के सम्बन्ध में भी बातत्तीत चल रही है । कर जाँच आयोग 
('बच्चधंणा कशिवुणा।ए 00प्यागरांडांणा) के अनुसार व्यक्तिगत आय की अधिकतम सीमा निश्चित 
कर देनी ताहिए, जो कर देने के पश्चात्‌ देश में औसत प्रति परिधार की आय के ३७ गुना से 
अधिक नहीं होनी चाहिए। किन्तु इस प्रकार की सीमा-निर्धारण केवल कर के द्वारा ही सम्भव 
नहीं है, वरन्‌ इस उद्दं द्य की प्राप्ति के लिए बहुत-से प्रयत्नों की आवश्यकता पड़े गी। साथ ही, 
इसे शीघ्रत्तापूवंक लागू भी नहीं किया जा सकता । कर जाँच आयोग की उपरोक्त सिफारिशों के 
बाद देश में समाजवादी विचारधारा के व्यक्तियों ने अधिकतम आय की सीमा के निर्धारण के 
लिए तारा बुलन्द करना आरम्भ किया । 


७९६८ भारतीय अथंशास्त्र 


किन्तु व्यक्ति की आय की अधिकतम सीमा-निर्धारण के क्षत्र में बहुत-ती व्यावहारिक 
कठिनाएयाँ हैं। साथ ही, आय में व्याप्त विषमता को इस सीमा-निर्धारण के द्वारा दूर नहीं किया 
जा सकता है। हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्‍्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने आय की अधिकतम सीमा- 
निर्धारण के द्वारा समाजवाद लाने के सम्बन्ध में कहा था कि “समाजवाद का अर्थ निधनता नहीं 
है, इसका अर्थ एक निश्चित ऊचाई से अधिकतम आय वाले व्यक्तियों के सर को कादना नहीं 
है ।' इसके लिए समाज में अधिकतम आय वाले व्यक्ति की आय को कर के द्वारा कम करना 
तथा कम आय वाले व्यक्ति की आय को साव॑ जनिक सुविधाओं की व्यवस्था द्वारा बढ़ाने का 
प्रयत्न करना होगा । 

प्रो० काल्डोर के अनुसार भी समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता को आय की सीमा-निर्धा- 
रण द्वारा नहीं दूर किया जा सकता। इस प्रकार व्यक्तिगत आय की अधिकतम सीमा-निर्धारण 
का समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा । इससे आर्थिक श्रंत्र में प्र रणा ([702909५७ ) के 
समाप्त होने की भागंका है । 

निगम कर (007790०4४०४ 7७%) :-यह रजिस्टर्ड कम्पनियों पर लगाया जाता है । 
सब प्रथम यू दकाल में यह कर लगाया गया था। सभी कम्पनियों पर कर की दर एक समान होती 
है। १९६१-६२ ४० में इससे १५६ करोड रुपये तथा १९६५-६६ ई० में २३० करोड़ रुपये की 
आय हुई थी । १९७१-७२ ई० के संशोधित अनुमान इस कर से ४८२ करोड़ रुपये आय होगी 
तथा १९७२-७३ ई० में इससे ४९३'५ करोड़ रुपये आय की आशा की जाती है । इस प्रकार 
निगम कर से प्राप्त आय में भी क्रमशः व्‌ द्धि हो रही है । 

आयात-निर्यात कर (0०४700$ ) :--यह कर एक परोक्ष कर है। आघुनिक समय में. 
केन्द्रीय सरकार की आय का यह एक प्रमुख साधन है। आयात-निर्यात करों से प्राप्त होने वाली 
सम्पूर्ण आय केन्द्रीय सरकार को ही प्राप्त होती है। प्रथम महाव्‌ द्ध तक देश में स्वतन्त्र व्यापार 
की नीति का प्रचलन था, अतः आयात-निर्यात करों से बहुत कम आय प्राप्त होती थी । किन्तु 
युद्ध के उपपन्त १९२२-२३ ० में भारत सरकार ने विवेचनात्मक संरक्षण की नीति को अपनाया 
जिससे इस कर से प्राप्त आय में वृद्धि होने लगी । फिर भी १९३८-३९ ई० तक इससे केवल 
४०६ करोड़ रुपये की ही वापिक आय हुई थी । द्वितीय महायुद्ध काल में अधिक आय की आवर- 
यकता के फलस्वरूप आयात-तिर्यात करों की दरों में बहुत अधिक बुद्धि की गयी जिससे केन्द्रीय 
सरकार की आय में इस साधन का महत्व धीरे-धीरे बढ़ने लगा तथा आजकल यह आय का एक 
प्रधान साधन हो गया है । आयात-निर्यात करों से १९६३-६४ ई० में २१२ करोड़ रुपये की आय 
हुई थी और १९७१-७२ ई० के संशोधित अनुमान के अनुसार इससे ६५२ करोड़ रुपये आय 
प्राप्त हुई जबकि १९७२-७३ ई० के बजट के अनुसार इससे ७२२ करोड़ रुपये आय की आशा की 
जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन करों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 

आयात कर विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाये जाते हैं। इस प्रकार के कर 

सरकार की आय तथा उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देने दोनों के उद्दश्य से लगाये जाते हैं । 
ये कर दो प्रकार से लगाये जाते हैं: एक वजन या मात्रा के आधार पर जिसे विश्विष्ट आथ कर 
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केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों का आय-व्यय ७९९ 


(57९८ंग८ 0०५४) कहते हैं और दूसरा मूल्य के आधार पर जिसे मुल्यगत आयात कर (399५80- 
7९7 0७५५) कहते हैं। मूल्यगत आयात-कर में चोरी का भय बहुत अधिक रहता है क्‍योंकि व्या- 
पारी अपनी वस्तुओं के लिए बहुधा कम ही मूल्य दिखाने का प्रयत्त करते हैं। इसके विपरीत 
विशिष्ट आयात कर के साथ ऐसी बात नहीं पायी जाती है । किन्तु इस प्रकार के कर से आय 
बहुत कम होती है । अतः भारत में मृूल्यगत आथात करों की ही प्रधानता है । 

निर्यात कर देश के बाहर भेजी जाने वाली वस्तुओं पर लगाये जाते हैं । इस प्रकार के करों 
का मुख्य उ्ं श्य सरकारी आय में वृद्धि होता है। इस कर से प्राप्त आय का एक हिल्‍्सा विदेशों 
में इन वस्तुओं के प्रचार आदि पर भी खचं किया जाता है। १९४९ ई० में भारतीय रुपये के 
अवमूल्यन के बाद सरकार ने निर्यात कर की दर में बहुत अधिक वद्धि कर दी जिसके फलस्वरूप 
इससे बहुत अधिक आय हुई। किन्तु आजकल निर्यात को प्रोत्साहित करने के उह श्थ से बहुत-सी 
वस्तुओं के निर्यात-करों में कमी कर दी गयी है । निर्यात-कर अधिकतर विशिष्ट होते हैं । 

संघीय उत्पाद-कर (एग्रां०० +5८ं६९ ल्‍0009) :- यह कर देश में तैयार होने वाली कुछ 
वस्तुओं पर लगाया जाता है जिनमें चाय, कहवा, चीनी, तम्बाक, दियासलाई, वनस्पति घी-सूती 
बस्त्र, मोटर आदि प्रमुख हैं। यह कर वस्तुओं पर उनके उत्पादन के समय लगाया जाता है । 
यह एक परोक्ष कर है तथा इसका भार अन्ततः मुख्य रूप से उपभोक्‍ताओं पर पड़ता है। साथ ही 
यह समानुपातिक दर से लगाया जाता है जिससे जो व्यक्ति जितनी ही अधिक मात्रा में वस्तुओं को 
खरीदता है उसे उतना ही अधिक कर देता पड़ता है । इस कर का प्रभाव वस्तुओं की मांग पर 
भी पड़ता है । अतः यह कर अधिकांशत: उन्हीं वस्तुओं पर लगार। जाता है जिनकी मांग अपेक्षा- 
कृत ब्ेलोचदार होती है। आजकल भारत की करअव्यवस्था में इस कर का महत्त्व सबसे 
अधिक है 

इस प्रकार संघीव उत्पाद-करों का आज देश की कर-व्यवस्था में विशेष महत्त्व है। चीनी 
चाय, कहवा, कागज, तम्बाक, दि यासलाई तथा वनरपति घी पर जभाये गये उत्पाद-करों का 
२० प्रतिशत भाग राज्य सरकारों के बीच विभाजित किया जाता है। १९६१-६२ ई० में संघीय 
उत्पाद-करों से ४५९'३१ करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी । १९६७-६८ ई० के संशोधित बजट 
अनुमान के अनुसार संघीय उत्पाद-करों से कुल ११६३ करोड़ रुपये की आय तथा १५७१-७६ 
ई० के संशोधित अनुमान के अनुसार इससे २१०३ करोड़ रुपये की आय हुई। १९७२-७३ के 
बजट के अनुसार २४७४ ७५ करोड़ रुपये की आय का अनुमान है। इसमें से १९७२-७३ के बजट 
के अनुसार राज्यों का हिस्सा ५८५ १७ करोड़ रुपये तय किया गया है। जब प्रथम पंचवर्षीय 
योजना लागू की गयी थी तो कुल केवल १२ वस्तुओं पर ही उत्पाद-कर लगाया गया था, किन्तु 
आजकल कुल ६५ से भी अधिक वस्तुओं पर यह कर लगाया गया है । 

मृत्य अथबा उत्तराधिकार-कर (78६७८६८ 7209) :- यह एक प्रत्यक्ष कर है तथा संसार 
के प्राय: सभी उन्नतिशील देकझ्षों में लगाया जाता है। इसके दो रुप हैं-- मृत्यु-कर जो व्यक्ति की 
मृत्यु के समय-उतकी सम्पत्ति पर लगाया जाता है तथा दूसरा उत्तराधिकार-कर जो उत्तराधिकारियों 
द्वारा प्राप्त सम्पत्ति पर लगाया जाता है। यह एक प्रत्यक्ष कर है तथा देश में सम्पत्ति के वितरण की 
बिषभता को कम करने का एक प्रमुख साधन है । भारत में बहुत समय पूर्व से इस प्रकार के कर लगाने 
की बात चली आ रही थी। १९२४-२५ ई० की कर जॉचि-सप्रिति ने भारत में मृत्यु-कर लगाने 
के प्रश्न पर विस्तास्पृवंक विचार किया था । १९३५ ६० के संविधान में भी इस प्रकार कैकर 
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की व्यवस्था की गयी थी जिसके अनुधार कृषि भ्रूमि के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार अन्य सभी प्रकार 
की सम्पत्ति पर उत्तराधिकार कर लगा सकती थी, किन्तु इस प्रकार के करों से प्राप्त आय को 
राज्यों को देने की व्यवस्था थी। १९४६ ई० में सरकार ने उत्तराधिकार कर लगाने के उद्ं ्य से 
एक विधेयक भी विधान सभा में रखा था, किस्तु उस समय वह कानून का रूप नहीं धारण कर 
सका। ?९४८ ई० में इस आशय का एक दूसरा असफल प्रयास किया गया। पुने: १९५२ ० 
में इस आशप से एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जो कानून बन गया तथा अक्टूबर, १९४५३ ई० 
पे लागू किया गया | इस अधिनियम के अगूसार यह हर प्रकार की सभी सम्पत्ति पर (कृष्रि-भूमि 
को छो उकर ) लगाया जाता है। इसके अनुसार हिन्दू परिवार के लिए कम-से-कम ५० हजार रुपये तथा 
अन्य हालतों में * जाख रपये तक की सम्पत्ति पर कोई कर नहीं लगता । इससे अधिक सम्पत्ति 
पर उत्तरोक्तर बढ़ती हुई दरों पर खण्ड-प्रणाली (350 5५६४7) के अनुसार यह कर लगाया जाता 
है । इस कर से निम्नलिखित प्रकार की सम्गत्ति की छुट दी जाती है : (क) मृत्यु के छः महीने 
के भीतर सा जनिक कार्य के लिए २५०० रुपये तक का दिया गधा दान, (ख) मृत्यु के दो साल 
के अन्दर तक १५०० रपये दक के कोई अन्य उपहार, (ग ) ५०,००० रुपये तक मृत्यु-कर चुकाने 
के लिए ली गयी बीमा पॉलिसी, (घ) सरकार के पास मृत्यु-कर चकाने के लिए ५० हजार रुपये 
तक जमा की गयी रकभ, (च) शतक की जिन्दगी पर ५० हजार रुपये तक के लिए जीवन बीमा 
तथा (छू) किसी लड़की अथवा लड़ कियों के ब्याह के लिए पृथक रूप से रखी गयी रकम जो 
अधिक-से-अधिक प्रति लड़की ५ हजार रुपये तक होगी। प्रथम मृत्यु के पश्चात तीन महीनों की 
अवधि में होने वाली सभी मृत्युओं को एव ही मौत गिना जाता है। १९६३-६४ ई० में इससे 
१३ लाख रपये की आय प्राप्त हुई थी । १९६४-६५ $० में. मृत्यु-कर की दर में वृद्धि की गयी 
जिसके अनुसार १० लाख हुपय्रे से ऊपर की जायदाद पर ४० प्रतिशत मृत्यु-कर के रूप में तिया 
जायगा। १९७२-७३ ई० के बजट में इससे ८ करोड़ रुपये आय को आशा है। 

उपहार-कर (0/: 7४») :-भारत में मृत्यु-कर से बचने के लिए अधिकांश लोगों ने 
उपहार देना प्रारम्भ दार दिया। अतः इस प्रकार की बुराई को दूर करने के लिए डा० काल 
डे ने एक उपहार-कर (जप (35) लगाने का सुझाव दिया। भारत सरकार ने डा० कालडोर 
के सुझावों के आधार पर १९४८-४६ ई०७ में इस प्रकार का एक कर लगाया । १९६५-६६ ई० 
वो संशोधित बजट अनुमान के अनुसार इससे ३०० लाख रुपये की आय हुई थी । इस कर का 
धान उद्दे श्य मृत्यु-कर से बचने की प्रवुत्ति को कम करना है । १९६४-६५ ई० के बजट में 
दस कर की दरों में और बुद्धि की गयी। १९६७-६८ ई० में इस मद से १७५ लाख रुपये 
आय की आशा थी । १९७१-७२ के बजट में इस मंद में २९५० करोड़ रुपये आय प्राप्ति की आशा 
है । इस प्रकार के कर में व्‌ड्धि का प्रधान उहं श्य बड़े-बड़े उपहारों का रोकना है । 

सम्पत्तिकर (४८०७ १०5) :-सम्पत्ति-कर भारत में १ अप्रल, १९५५ ई० से 
लगाया गया । इस प्रकार का कर १ लाख रुपये से अधिक सम्पत्ति वाले व्यक्तियों, २ जाख रुपये 
मे अधिक सम्पत्ति वाले सम्मिलित हिन्दू परिवारों को देना पड़ता है। फ्षि-सम्बन्धी सम्पत्ति, 
प्रोविदेस्ड फण्ड, बीमा पॉलिसी की रकम के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की सम्पत्ति पर 
यह कर लगाया जाता है। २५ हजार छप्प्रे तक के जेवर को भी इस कर से द मुक्त कर 
दिया गया है। व्यक्ति में सम्बन्ध में प्रथम एक लाख तथा सम्मिलित परिवार के सम्बन्ध में दो 
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लाख रुपये की सम्पत्ति पर कोई कर नहों लगता । उसके बाद व्यक्ति के सम्बन्ध में अगले चार 
लाख तथा सम्मिलित परिवार के सम्बन्ध में तीन लाख पर यह १ प्रतिशत की दर से तथा उसके 
बाद अगले ५ लाख पर २ प्रतिशत की दर से लगाया जाता है। कम्पनियों के सम्बन्ध में बेकिंग, 
बीमा तथा जहाजी कम्पनियों को इससे पृर्णत: मुझ कर दिया गया। अन्य कम्पनियों के सम्बन्ध 
में भी विभिन्न प्रकार की रियायतें दी गयी हैं। १९६१-६२ ई० में इस कर से ८ २६ करोड़ 
रुपये तथा १९६५-६६ ई० में २४ करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी । १९७१-७२ ई० के संशो- 
धित अनुमान के अनुसार इससे ३० करोड़ रुपये की आय हुई थी तथा १०७२-७३ ई० के बजट भे 
इससे ४३ करोड़ रपये आय की आशा की जाती है। १९७१-७२ ई० के बजट में सम्पत्ति कर में 
कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं । 
व्यय-कर (#फुध्यकाण्8 [9४) :-यह कर १ अप्रौल, १९५८ ई० से प्रारम्भ हुआ था । 
आधिक व्यवस्था की दृष्टि से यह कर बड़ा ही महत्त्वपूर्ण धथा। इस प्रकार के कर का सर्वाधिक 
प्रमुख लाभ यह है कि इससे खब का ध्तर कम होगा जिससे मुद्रा-स्फीति के दबाव में कमी होगी । 
सर्वप्रथम, १९५८-५० ई० में गत वर्ष के क्रय के आधार पर यह कर लगाया गया । यह कर केवल 
उन्हीं व्यक्तियों तथा सम्मिलित हिन्दू परिवारों पर लगाया जाता है जिनकी शुद्ध आय, सभी 
प्रकार के कर देने के वाद ३६ हजार रुपये से अधिक होती है । पूंजीगत वस्तुओं, जिनका उपभोग 
तत्काल नहीं होता है, पर किये जानेवाले व्यय को पाँच वर्षों में इस कर के लिए विभाजित किया 
जाता है। व्यक्तिगत खर्च के लिए व्यक्तियों को ३० हजार रपये तथा हिन्दू अविभाजित परिवार 
के लिए ६० हजार हपये तक के व्यय को इस कर से छुट दी जाती है। इसके अतिरिक्त माता-पिता 
के निर्वाह, शादी तथा चिकित्सा आदि के सम्बन्ध में भी छूट दी जाती है। १९६२-६३ ई० में इस 
कर को हटा दिया गया किन्तु पुनः १९६४-६५ ई० के बजट में इसे लगाया गया । १९६५-६६ ई० 
संशोधित बजट के अनुमान के अनुसार इससे ७५ लाख रुपये की आय हुई थी। परन्तु १९६६- 


६७ ई० के बजट से व्यय कर को पुन: हटा दिया गया । 
अ-कर आगम ([६४०॥-7४४ २९ए९॥७९ ) :--उपरोक्‍त करों के अतिरिक्त भारत सरकार 


को प्रतिवर्ष वाणिज्यिक उपक्रमों तथा विविध कार्यों से भी आय प्राप्त होती है जिनमें मुद्रा एवं 
टकसाल डाक-तार, विभाग, नागरिक प्रशासन, सावंजनिक उद्योग तथा रेलों से प्राप्त आय 
इत्यादि प्रमुख हैं। मुद्रा तथा टकसाल केन्द्रीय सरकार की आय का एक प्रमुख साधन है। 
१९७२-१९७३ ई० में इससे १४५३ करोड़ रुपये की आय की आशा है। इसके अतिरिक्त सरकार 
को कुछ विशेष प्रकार की आय भी प्राप्त होती है। सरकार शासन-सम्बन्धी सेव/ओं के लिए भी 
कुछ मूल्य कभी-कभी वसूल करती है। १९७२-७३ ई० में अ-कर आगम से कुल ११२०.२७ करोड़ 
रुपग्रे आय की आशा है। इसमें ब्याज के रूप में सरकार को ६८६६७ करोड़ रुपये, प्रशासनिक 
सेबाओं से १२ करोड़ रुपये तथा बहुउद्द शीय नदी घाटी योजनाओं से १६७ करोड़ रपये की आय 


की आशा है। हे 
केन्द्रीय सरकार के व्यय की प्रमुख मद 
( चिव्या। (९१09 ए फिएशावा।ा6 रण धा6 (४४४ ७0०एश४॥०7९४५ ) 
. भारत सरकार प्रतिवर्ष कुछ खास मदों पर व्यय भी करती है। भारत सरकार के व्यय 
की मददों में प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्यय, सूद तथा ऋण का भृगतान, करों की वसूली में खर्च त»₹ 
राज्यों को अनुदान आदि उल्लेखनीय हैं। 
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प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्यय ( 70०८४८४ 9९०४०४५०९८ ) :--भारत सरकार के व्यय की 
मदों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि प्रतिरक्षा पर सरकार प्रतिवर्ष बहुत डड़ी रकम खर्च करती 
है। इसका उहं श्य देश की स्वतन्त्रता की रक्षा करना है। साथ ही, देश के भीतर शान्ति तथा 
व्यवस्था बनाये रखने के कार्य में भी इससे सहायता! मिलती है। १९६२ ई० में चीनी आक्रमण 
तथा १९६५ ई० में पाकिस्तानी आक्रमण के कारण प्रतिरक्षा का व्यय बढ़ गया है। १९६१-६२ 
ई० में इस मद में २८९९५४ करोड़ रुपये, १९६२-६३ ६० में ४५१८१ करोड़ रुपये, १९६३-६४ 
ई० में ६९२ ५ करोड रुपये तथा १९६४-६५ ई० में ७११ करोड़ रुपये व्यय किये गये । १९६७- 
६८ ई० में इस मद में 5४६ ८५ करोड़ रुपये तथा १९७१-७२ ई० में १२४८ ४ करोठ रुपये व्यय 
किया गया जबकि १९७२-७३ के बंजट में; १२१८६ करोड़ रुपये व्यय करने का आयोजन है। 
यह १९६२-६३ ई० में व्यय की रकभ का प्रायः चार गुणा है । इससे स्पष्ट है कि आजकल भारत 
सरकार के कुल व्यय का लगभग ३० प्रतिशत भाग प्रतिरक्षा पर ही अयय किया जा राहा है। 
प्रतिरक्षा कर इतनी अधिक रकम व्यय करने से विकास के काय॑ में धक्का पहुंचता है, किन्तु 
पाकिस्तान तथा चीन की बढ़ती हुई संनिक शक्ति को देखते हुए प्रतिरक्षा पर अत्यधिक व्यय 
बिलकुल अनिवायं जान पड़ता है। 


करों को वसूलने का खच्े ( 735 00॥९८४०॥ ) :--आगम पर प्रत्यक्ष मांग में भी 
निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। आगम पर प्रत्यक्ष मांग का अभिप्राय उस व्यय से है जो विभिन्न 
प्रकार के करो को एकत्र करने में किया जाता है। १९६२-६३ ई० में इस मद में कुल २३१४७ 
करोड़ रुपये तथा १९६३-६४ ई० में २३६७ करोड़ रुपये व्यय हुआ था जबकि १९७२-७३ ई० 
के बजट में इस मद में ५७८ करोड़ रुपये व्यय का अनुमान है। इससे स्पष्ट है कि इस मद में 
व्यय निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसे किसी प्रकार भी उचित नहीं कंहा जा सकता। इसका 
प्रमुख कारण नये करों में वृद्धि है, अतः: आवश्यकता इस बात की है कि इस व्यय में य्रधासम्भव 
कभी की जाय। 


सूद तथा-कऋण का भुगतान (?8५फ९॥ ० [ाशलां बाते [,0908) :- करण पर भी 
भारत सरकार आजकल बहुत अधिक रकम व्यय करती है। सरकार विकास एवं अन्य कार्थों के 
लिए देश एवं विदेशों से कर्ज लेती है जिस पर ब्याज चुकाना पड़ता है| द्वितीय महायुद्ध काल के 
समय से इन क्रणों का महत्त्व बहुत बढ़ रहा है जिससे. सूद भी बढ़ती जा रही है। आजकल 
पंचवर्षीय योजनाओं के लिए भी सरकार बहुत अधिक ऋण ले रही है। १९६७-६८ ई० के संशोधित 
बजट के अनुसार इस मद में ५०८३ करोड़ रुपये व्यय किये गये जबकि १९६१-६२ ई० में इस 
मद में केवल ८२८५ करोड़ ही व्यय हुआ । १९७०-७१ ई० के संभोधित अनुमान के अनुसार इस 
मद में ६०४ करोड़ व्यय हुआ तथा १९७२-७३ के बजट में इस मद में ७३० करोड़ रुपये व्यय 
करने की व्यवस्था है। 


व्यय का एक महत्त्वपूर्ण शीष॑क प्रशासमिक सेवाएँ (07777804 (५७ $67४0०९४) भी है। 
स्क्तन्त्रता-प्राप्ति के बाद से इसमें मिरन्तर वृद्धि होती' जा रही है। १९६२-६३ ई० में इस मद में 
कुल ७५२ करोड़ रुपये व्यय हुआ था, जबकि १९७२-७३ ई० के बजट में इस मद में प्राय: 
२६७५६ करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था है। इस मद में भी कमी की बड़ी आवश्यकता है। कर- 
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जाच-समिति के अनुसार इस मद में अपव्यय को दूर करने तथा मितव्ययिता को लाने की बड़ी 
आवश्यकता है। किन्तु बतंमान समय में बढ़ते हुए मूल्य-तल तथा प्रभासनिक जटिलता के कारण 
इसमें कमी की बहुत कम सम्भावना है। नागरिक निर्माण का कार्य राज्य सरकारों के अधीन है, 
फिर भी केन्द्र को इस मद में थोड़ानबहुत व्यय करना पड़ता है। १९६७-६८ ई० में बजट में मं 
मंद में ४५ ५४ करोड़ रुपये व्यय करने का आयोजन था | 

इनके अतिरिक्त मुद्रा एवं टकसाल पर भी भारत सरकार प्रतिवर्षे व्यय करती है । 

राज्यों को अनुदान ( 0780(5-77-9ंत ॥0 58९8 ) :-केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष राज्य 
सरकारों को विशेष कार्यो के लिए अनुदान भी प्रदान करती है। अनुदान विभिन्न उहं ्यों से दिये 
जाते हैं। इनका भहृत्त्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा ही रहा है। चतुर्थ वित्त आयोग की सिफारिशों के 
अनुसार केन्द्र को आजकल बहुत अधिक रकम अनुदान के रूप में देनी पड़ रही है। १९७१-७२ ई० 
में राज्यों तथा केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों को कुल ९५५.७० करोड़ रुपये अनुदान दिया गया तथा 
१९७२-७३ के बजट में ५७९८ करोड़ रुपये के अनुदान की व्यवस्था है । 

अन्त में अप्रत्याशित व्यय (+8079800 077 ॥(९४08 ) हैं। इस प्रकार का व्यय अभिय- 

मित प्रकृति का होता है। उदाहरण के लिए बाढ़, दुभिक्ष एवं भस्य प्रकार के संकट आदि को दूर 
करने का व्यय, इत्यादि । १९६६-६७ ई० के बजट में इस मद में कुल ३७ ३८ करोड़ मुपये व्यय 
की व्यवस्था थी । १९७२-७३ के बजट में इस मद में ११'२ करोड़ मुपये व्यय की व्यवस्था है । 


राज्यों की वित्त व्यवस्था 


( $08(९ 97065 ) 


भारतीय सं विधान के अनुसार देश का संगठन संघीय आधार पर किया गया है। अतएव 
प्रत्येक राज्य अथवा इकाई को काये-संचालन की स्वतन्त्रता दी गयी है । राज्यों की आय के साधन 
तथा व्यय की म्दें भो निश्चित की गयी हैं। निम्नांकित तालिका में १९६७-६८ ई० के बिहार के 
आय एवं व्यय को दिखलाया गया है कि जिससे राज्यों की आय एवं व्यय का सामान्य रूप से 
अन्दाजा लगाया जा सकता है :-- 

| बिहार सरकार के आय एवं व्यय 


( लाख रु० में ) 
आय १९६६-६७ ई० के १९६७-६८ ई० के 
संशोधित अनुमान बजट-सम्नन्धी अनुमान 

आय के प्रमुख साधन : द 
आय-कर' का हिस्सा १२७४.३० १२२१.५९ 
मृत्यु-कर का हिस्सा ७८.९९ १०६,५६ 
भूमि-कर ([,800 २९४९००९०)--शुद्ध २८९१९ १२००.०० 
राज्य उत्पाद-कर (9६806 28९ 06४) ८८०,१० ९३५.१० 
स्दाम्प ६६२.६० ६९२.३० 
बन ३०३.५२ ३१५.४६ 
१५४.९७ १५४.९७ 


रजिस्ट्र शन 


८६०४ भारतीय अथशास्त्र 
गाड़ियों पर कर २४.१० 
विक्रय-कर २५०५,५० 
अन्य प्रकार के कर तथा शुल्क ६३०.२५ 
सिचाई एवं नौका-संचालन इत्यादि १७७, २७ 
ऋण-सेवाए' ५९२,०३ 
नागरिक प्रशासन १२६०९,३९ 
साव॑ जनिक काये 3. 
विविध ६१३.८० 
केन्द्र से प्राप्त अनुदान ३९६४८.१९ 
अप्रत्याशित कर 
कुल १,३५,९१ ८१ 
व्यय की मर्दे 2९६६-६७ ई० के 


संशोधित अनुमान 


२४.१० 
२६०६.,४० 
३५७.८४५ 
४३६.९४ 
५९७३.१६४ 
१७२३२.९२ 
८३.६४ 
६९०,६५ 
४१९०,८९ 
५.९१ 
१,५६,४७. १८. 
व्यय (लाख रूपये में) 
१९६७-६८ ई० के 


बजट-सम्बन्धी अनुमान 


राजस्व पर प्रत्यक्ष मांग ८१२६ 
सिचाई एवं नौचालन इत्यादि ३४०,२७ 
ऋण-से वाए २३५९.१८ 
सामान्य प्रशासन ४४१.,९४ 
न्याय-प्रशासन १६७.५८ 
जेल... १८७.५३ 
पु लिस ८३७०,६६४ 
वेज्ञानिक विभाग ३७.१० 
शिक्षा २२६६.४९ 
चिकित्सा एवं सावजनिक स्वास्थ्य ११०९,८१ 
कृषि,पशु-चिकित्सा एवं सहकारिता १५२०,७१ 
विविध विभाग ६९२,६६ 
उद्योग एवं आपूृत्ति १८४,८० 
नागरिक कार्य एवं विविध विकास-कार्टक्रम ६७३.७५ 
विविध ह १५७३.८८ 
विद्य त्‌-कार्थ क्रम ०.८८ 
विशेष जिनमें सामुदायिक विकारा 
कार्यक्रम एवं स्थानीय विकास-सेवाए 
भी सम्मिलित हैं ७९०.०२ 
कुल १३८४२, ३२ 


9७९८.,०६ 
३०४,०३ 
२५२४.८८ 
४३८,४४ 
१६५८.९० 
१७७. ४१ 
९००,४६ 
४०.९२ 
२३७६.६५ 
११०६,०३ 
२२५०.९१ 


६९०.५४ 
२१०. ५६ 
६६१,९० 
१७४३, ०१ 
१.३४ 


७८९,३२ 
१५१९१,७५ 
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राज्य सरकारों के बजट के अध्यण्न से यह स्पष्ट है कि इनकी आय के प्रमुख सावन भूमि 
कर, बिक्री-क र, राज्य उत्पाद कर, मनो रजन-कर, कृषि-आय-क<,, सित्रा ई से प्राप्त आय, स्टाम्प- 
तथा रजिस्ट्रंगन फी आदि हैं। इनके अतिरिक्त राज्यों को केन्द्र से आय-कर, मृत्यु-कर,संघीय 
उत्पाद-कर रेलवे भाड़े पर कर आदि के अंशदान के रूप में भी पर्याप्त रकम मिलती है। कुछ 
राज्यों में नधाखोरी को बन्द करने को नीति अपनाने के फलस्वरूप राज्य उत्पाद-कर में कमी आ 
गयी है । क्‍ 
भूमि कर ([.3700 २९४९८४०९) :--भ्रूमि-कर बहुत दिनों तक राज्य सरकारों की आय 
का एक प्रमुख साधन रहा है, किन्तु अब कुछ राज्यों में इसे समाप्त करने की बात सोची जा रही 
है। पहले बिहार सरकार भी इसे समाप्त करने की बात सोच रही थी। उत्तर प्रदेश तथा बिहार 
में छोटी-छोटी जोतों पर से भूमि कर को समाप्त कर बड़ी-बड़ी जोतों पर अधिक उच्च दर से कर 
लगाने की बात को जा रही है । 

इस प्रकार आजकलू बिक्री-कर ही सभी राज्यों की सरकार की आय का एक प्रमुख साधतत 
बन गया है। इनके अतिरिक्त मनोरंजन कर तथा कृषि-आय-क र का भी महत्त्व निरन्तर बढ़ता 
जा रहा है । 

आबकारो कर या राजप्य-ठत्पाद कर ( 80802 ४»( 5९ 7४४ ) :--आबकारी कर 
राज्य सरकारों की आय का एक प्रधान साधन है। इस प्रकार का कर गांजा, भांग, अफीम तथा 
अन्य मादक वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है। इसका उहूं श्य सरकारी आय में वृद्धि- 
के साथ-साथ मादक वस्तुओं के उपयोग को नियन्त्रित करना है। १९६७-६८ में बिहार सरकार 
को इस मद में कुल ९१३५ करोड़ रुपये की आय हुई थी । किन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ कुछ 
राज्यों -महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में नशाबन्दी कार्य क्रम (शिांछंधं०0) अपनाने के 
फलस्वरूप आय का यह साधन बिलकुल समाप्त हो गया था। १रन्‍्तु नशाबन्दी कार्यक्रम देशव्यापी 
नहीं हो सका है। अतएवं तमिलनाड्‌ ने जून, १९७१ ई० से नशावन्दी को समाप्त कर पुनः आब- 
कारी करों को लगाया है। 

बिकय-कर (59९8 7०5, :--राज्यों की वित्त-व्यवस्था में विक्रय-कर का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। यह सं प्रथम १९३८ ई० में मण्य प्रदेश की सरकार द्वारा यह कर लगाया गया था । 
इसके ब्राद यह १९३९ ई० में मद्रास में तथा १९४१ ई० में बंगाल में लगाया। आजकल तो सभी 
राज्यों में यह कर लगाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विक्रय-कर सं प्रथम १९३३ ई० 
में नगाया गया था और आजकल वहाँ की सरकार की कुल आय का प्रायः 8 भाग इसी कर से 


प्राप्त होता है। इंगलैंड में इसके बदले में क्-कर (?िप्राटी)886 ॥ 85 ) लगाया जाता है। इस 
प्रकार का कर स्वंप्रथम १९४० ई० में उपभोग को कम करने के उहू श्य से लगाया गया था। 


विक्रय-कर एवं क्रय-कर में अन्तर यह है कि विक्रय-कर बिक्री पर लगाया जाता है और 


८०६४६ . भारतीय अथ गास्त्र॑ 


व्यापारियों से वसूल किया जाता है जबकि क्रय-कर खरीद पर लग़ता है तथा खरीददारों से वसूल 
किया जाता है । 

भारत में अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा सभी महत्त्वपूर्ण वस्तुओं पर विक्रयकर लगाया 
जाता है। साथ ही, पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा कच्ने जूट, उत्तर प्रदेश में गभा तथा तमिलनाडु 
में चमड़ा पर क्रय-कर भी लगाया जाता है। विक्रन्‍-कर भिन्न-भिन्न राज्यों में या तो ५४8।७ 
००7४६ है या 'थिणोधछाॉ९ फ॒रणं॥१५. ०एा४ं०6० 9०॥ में विक्य-कर हरएक स्तर पर लगाया 
जाता है। इसमें कर अधिक प्राप्त होने की १ जाइश रहती है जिससे इस प्रकार के कर की दर 
साधारणतया कम होती है । इसके विपरीत $786 एणञा। में कर एक ही स्थान में लगाया जाता 
है । भिन्न-भिन्न राज्यों में करों की दरों में भी विभिन्नता पाथी जाती है। बिह।र सरकार को 
विक्र-कर से १९६६-६७ ई० में २५०५५ लाख रुपये की आय हुई थी तथा १९६७-६५ के 
बजट में २६०६'४ लाख रुपये की आय का अनुमान था । वतंमान समय में सभी राज्य सरकारों 
को इस मद में बहुत अधिक आय प्राप्त हो रही है । किन्तु यद््‌ कर बहुद्न ही प्रतिगामी (ि०९०४- 
3906 ) है, अतएव मिरधं न व्यक्तियों पर इसका भार अधिक पड़ता है । 

क्षि-आय कर (4870०(फश [02076 पब5) :--भारत में केन्द्रीय सरकार क्ृषि- 
आय कर नहीं लगा सकती । १९३५ ई० के संविधान के अनुसार कृषि आय पर कर लगाने का 
. अधिकार राज्य सरकारों को ही मिला है । स्व प्रथम बिहार सरकार ने १९३८ ई० में कृषि-आय 
कर लगाया । इस समय बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान तथा 
केरल आदि राज्यों में कृपि-आंय पर कर लगाया जाता है। कर-जाँच आयोग ( '४४८४४०० 
[0वृ्णा7॥ (007एआंध्भ०॥ ) ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये थे (#) कृषि-आय कर 
प्रत्येक राज्य में लगाया जाना चाहिए, (॥) कर की दर पर्याप्त होनी चाहिए, तथा (४) कर- 
मुक्त आय की न्यूनतम सीमा प्रत्येक राज्य में ३,००० र० होनी चाहिए। कृषि-आय कर जमींदारी 
प्रथा के समय में यदि अपनाया गया होता तो इससे पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त हुई होती । 
आजकल तो इस सम्बन्ध में प्रश्न यह है कि भूमि कर को हटा कर क्ृषि-आय कर को ..ही क्यों 
नहीं अपनाया जाय। किन्तु, कर जाँच आयोग को यह सुझाव मान्य नहीं था क्योंकि. १९५३-५४ 
ई० में भूमि कर से सभी राज्यों में लगभग ७० करोड़ रुपये की आय हुई थी | जमीन्दारी उन्परू- 
लन के बाद तो इसमें और भी वृद्धि हुई है। अतएवं इसे बिलकुल समाप्त नहीं किया जा सकता। 
फिर भी, कृषि-आय कर को बड़े पैमाने पर अपनाना चाहिए। । 

अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि हरी कांति के चलते बड़ -बड़े फर्मों की आय में 


जो अत्यधिक वद्धि हुई है इसे अधिक प्रगतिशील करों द्वारा वसूलने का प्रयास करना चाहिए। 
इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में भारत संरकार द्वारा कुछ कदम उठाने की आघक्षा को जाती है । 


राश्य सरकारों का व्यय :>राज्य सरकारें अपनी आय का अधिकांश भाग सामाजिक 
सेवाओं तथा तागरिक प्रशासन एवं पुलिस आदि पर व्यय करती है। केन्द्र की तरह राज्य 


केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों का आय-व्यय ८०७ 


सरकारों के व्यय में भी राजस्व पर प्रत्यक्ष मांग में निरन्तर वृद्धि हो रही है अत: इस व्यय में 
मितव्ययिता अनिवाय है। राज्य-स रका रें अपने राज्य में कृषि के विकास पर पर्याप्त व्यय करती 
हैं। कृषि-विकास के अन्तगंत उत्तम बीज, खाद, ऋण आदि की सुविधाओं के अतिरिक्त पशु- 
चिकित्सा एवं विकास तथा सहकारिता आदि भी सम्मिलित हैं । किन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद 
राज्य सरकारें सामाजिक सेवाओं के विकास पर बहुत अधिक व्यय कर रही हैं। सामाजिक 
सेयाओं के अन्तगंत शिक्षा एवं जन-स्वास्थ्य प्रमुख है। वास्तव में इस प्रकार की सेत्राओं पर 
व्यय की आवश्यकता भी है जिससे जन-साधारण के जीवन-स्तर में सुधार हो सके । 

निष्कर्ष :- इस प्रकार भारत में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की आय के साधन 
तथा व्यय की प्रमुख मर्दे उपरोक्त हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तगंत सरकारी आय में वृद्धि 
के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। परिणामरवरूप देश में केन्द्र तथा राज्य सरकारों की 
सम्मिलित आय १९५०४१ में ६९७ करोड़ रुपये से बड़ कर १९६९-७० में ४८०० करोड़ रुपये 
हो गयी । किन्तु, फिर भी भारत में करों से प्राप्त कुल आय सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय का केवल 
१२४ प्रतिशत भाग थी । इंगलैंड में कुल राष्ट्रीय आय का ३१८ प्रतिशत भाग, आस्ट्र लिया में 
२८ १ प्रतिशत भाग, पश्चिमी जर्मनी में २८६ प्रतिशत भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका में २५१९ 
प्रतिशत भाग करों के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार विकसित देशों की तुलना में भारत में 
यह वास्तव में बहुत ही कम है । 

पिछले २०-२१ वर्षो में भारत सरकार की आय तथा व्यय दोनों में बहुत अधिक वृद्धि 
हुई है। निम्नांकित तालिका से यह स्पष्ट है-- 

भारत सरकार का आय 7एवं व्यय (करोड़ मुपये में ) 


१९५०-५१ १९७१-७२ १०७२-७३ 
करों से आय ३५७ २९०१ ३२२३ 
गैर-करों से प्राप्त व्यय ४९ ११८० ११२० 
कुल आय ४०६ ४०८१ ४३४३ 
भारत सरकार का प्रचनलित-व्यय ३४६ ४१०७ ४१२४ 
पृ जीगत व्यय १८६ २९४६ र२ध्प८ 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत सरकार की आय में १९५०-५१ से १९७२-७३ 
के बीच १० गरुनी से भी अधिक तथा प्रचलित व्यय (९९ए७४प९ िएशावाप्रा6 ) में लगभग १२ 
गुनी वृद्धि हुई है। राज्य सरकारों के आय तथा व्यय में भी इस अवधि में इसी प्रकार वृद्धि हुई 
है जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ट-- 
राज्य सरकारों की प्रचलित आय एवं व्यय (करोड़ रुपये में) 


१९५१-५२ १९७१-७२ (बजट) 
कुल आय ३९६ २३७५१ 
३९२ ३७२९ 


कुल व्यय 


द्०्८ भारतीय अथंशास्त्र 


भारत में करों से प्राप्त आय के निम्न होने के कई कारण हैं। इनमें सर्वाधिक प्रधान 
कारण बड़े पैमाने पर करों की बोरी ([७७ ९४०७४०॥7) है। अतएव करों की वर्तमान दरों में 
वृद्धि करने की अपेक्षा भारत तथा राज्य सरकारों द्वारा करों की वसूली के तरीकों में मुधार से 
ही अधिक लाभ की आशा की जा सकती है । 
विशेष अध्ययन-सूची 
]. उपते82$ एी 6 5007. ० पाता गाव 0 श्राक्ना, 


2. क्‍48--]97|-72 
3, 8४0९0 य्रिटणाणान3-ैपत82९४ िएणाए०/, ।972 


'शिएाप्रावम पाक. माल. पर पमसकान0क, .2०-अप-नवीषकबोड 


॥0870767'00घ7' 0४5११0४६ 
परिचय एवं प्राकृतिक साधन 


भरा 473 ट उड्ाडऊ एी एटजाणरट प्रगरव॑ए०-.एए९:३छारप।, 4६ 0 97९४९॥ ॥ 
प_तता4 ?  विछछ छिए वीउरए धीए काएए हटा सिंचाई एगाएटजे शाह फांटॉप्रा४ वा र 
]98 45 ५6०7४ 2 (22, [7 , 0), &., ।966 ४.) 
भारत के आर्थिक दप्टि व अद्ध -विकसित होने के दोन-कौन-से लक्षण वतंमान हैं ” पिछले 
१५ वर्षों में पंचवर्षीय योजनाओं से इस स्थिति में क्‍या परिवर्तन हना है ? 
तर शीत छ३ए३ड टव7 वगपीाब जि एरछुक्ापसवे 3 दा ६ ८ण्ाता स्व पा: (७7-4९४९० ९ 
८0० ए ९ 70056 सत्ता फ055655 था) ९ +९0पा5$(९३ 0 €८ए०॥0०्ाा3३८९ [770670585 ९ 

(2, .2 4 / 4 00 4 0) 
भारत को किन-किन कारणों से आथिक दृष्िः गे अक्ध -विकसित देश रभला जा सकता है ! 
क्या भारत में आधथिंक विकास के लिए सभी आवश्यक यातें मौजूद हूँ ? 
"धए[त्ता4 9058९58९3 #ां। 6 १ ९९६४३॥३५ ग40पाथर 708$0प्राए(छ कि कक एएएा0्राः0 पर९एए- 


हु 93 ए. & के छ ८ ५ * हि * हू है धर 
+ [0एाा०ा ? ऋरलाता<, 5ट058 80९ 05 4ए वात द्वाडा वाएकशलशड शीट था 


एछछाएए 8४९7 जि ९77 0९ए.०[2:0: €7६. (!', [7., 8. ४. ।959 ७.) 
“भारत में आथिक विकास के लिए आवश्यक सभी प्राक्षतिक साथन वतंमान हैं । व्याख्या 
की जिए । इनके विकास के लिए अपनाये गये दुछ महत्त्वपूर्ण उपायों की व्याख्या कीजिए । 
ए07९४६ 876 प€ विद्यापंगरबापे एणी बह्लायंटपोएाए वी विवाह, वर86 ४०४ दाह एए४5 
पाल 07९8६ एण<ए एी प्रा (0ए॥. ० धावात . 

(978. एछ., 8. 3. 963; 9. ए., 8. ७. 4960 0; 8. ४. (77) 95।) 
“बन भारतीय कृषि के सहचर हैं ।”” स्पष्ट कीजिए तथा भारत सरफार की वन-नतीति की 
व्याख्या कीजिए । 
कफुकरड ॥ा० पन्रावशशांत ती पिता 4एूपंटपॉपा€, की पल॑ंपध/र क्वाए॑ ँींडटएड8. 6 
ए06768५ एणॉ2ए 0७06० वंघ फट कएट एैटएए ि]ब्वा5, (४. (7, 2. /. (#) 4965) 
“बन भारतीय कृषि के सहचर हैं ।”” स्पष्ट कीजिए तथा प्रचदर्षीय योजनाओं में वर्णित बन- 
नीति की व्याख्या कीजिए । 
७७६ ३०९ पाल €ट0मठफखांट >लालीएप पे९एए९वें 07 0ठिटड४5 2 370 007680 7९30प7085 
णी छिग्र॥ए &0९4५०६५९ ? (8 ए.., 3. /, (9) 955) 
वनों की आर्थिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए । क्या बिहार के वन साधन पर्याप्त हैं ? 
])80फ़ 8 '76 49707॥८९ रण 0625 व] (फट ९०00070 ] 6 0 [79049. 70८8८ए०५८ 
पाल प्ार्क्ष्पा'९४ (बोएटा 09५9 "72 60760. 00 वे€ए९०ए 7/ तवण्जाए 6 (७० +ए९ ४९४7० 
?]&903. (९, [,, 8. ४. 3963 8 ) 
भारत में आर्थिक जीवन में वनों के महत्त्व की व्याख्या कीजिए । प्रथम दो पंचवर्षीय योज- 
नाओं में इनके विकास के लिए किये गये उपायों को बतलाइये। 
(3४९० 8 टापंट्बों ९४४96 रण पी€ फ्रालाकं 7९80ए७7०९४ 0 फ्8४. ५४४०६ 77 ए0प7 
णएांप्रांगा, धा0प्रात 96 धाढ गाग्रेत ६४8५८पा"९5 0 28 7एएचबाग्राा6 0 क्‍्यंतवश'दों 8९९९।००- 
पाशाए 0 0ए7 ८0परा79 ९ (5 छ., 8. ७. (छ) 4957 £ ) 
बिहार की खनिज-सम्पत्ति को आलोचनात्मक विवेचना कीजिए । आपकी राय में, देश के 


व्काजाओ थे (ििजम-सवारकपा०कनन जजक दे मकान 45 न के सन्‍का> सात “नो परिकलमनाणआ “0५. नबन्‍न्‍भ४ ० . 2-० चछ जु नम 


3, 


44, 


5. 


6. 


7. 


( 2 ) 


6]ए6 8 ठांपंत्बी ९४परंधरा३६९ 0 06 फ्रयंधलानो 7688007९65 ७ कि छांफि 97९०8 7० 


760०९ (० म्रिध9-#, 52085 ९ एल शि00४ एण॑ ९ ए0०एशफाम९ा( 07 वए0734, 
(0. [7., 8. 0. (8) 964 ) 
बिहार को विज्येप रूप से ध्यान रखते हुए भारत की खनिज-सम्पत्ति की व्याख्या कीजिए । 


भारत सरकार की खनिज-नीति की विवेचना कीजिए । 


, एए९ बा) र्ंप्राह्वा९ 0 पीढ पराग कब्दी 7280प063 0 काका. 9४टप88  प्रोढ ख्रांगटानों 


ए0०ा८ए 0 ४९ (0४. 0 7709, ((, (7. 8. 8. ,966 5.) 
भारत के खनिज-साधनों की व्याख्या कीजिए। भारत सरकार की खनिज नीति की व्याख्या 
कीजिए । 


५, एए6 बा 40९3 0 पार ४४/९०-ए०जणटा 7080772९5 0 [ाताब भाते परश/ ?फाणं'ब00 


बचत त९ए९।०एाप्रएा फातेंश (6 माह डिीएल ४९०० ७, 

( 8, ए., 8. 8. (8) 969 8. ) 
भारत में जल-शक्ति के राधनों तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना में इनके विकास एवं उपयोग की 
व्याख्या कीजिए । 

७039९ 8 27706 8 ६८९० पा 0 0९ छ0शटषा' 7€80070८९$ 7 ]0493. 0प्राशा४८९ 8076 
० पल ग्र0097 ॥9070-९0९८५७८ .॥0]९०४$ ० [009,.. (58. ए., 8. ४. 96] 86.) 
भारत में जल-शक्ति के साधनों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए । भारत की कुछ प्रमुख 
जल-शक्ति की योजनाओं का वर्णन कीजिए । 

७४६९ 9 0९ 7€एा९छ ० ता? त5944] पिशे॑ 650प्रा०९४ शांफा 59९८9] 76६- 


7९70€ (० (6 9765९४६ ए0शप0ग बावे पा€ घिए/९ एछठ8्गफर 06९६5 0 गरव7०-शेट्टाप- 
८०५. (7२, ए., 8, 8. 963 8.) 


जल-शक्ति को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, भारत के औद्योगिक ई धन के साधनों तथा 
भविष्य में इनकी संभावनाओं की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए । 
चुशता4 972€5९048 & ए987'8005 07 90९6-७9 ॥ एाो0श0ए. #हएलवां) परी3 8:8९0९7४ छ&70 


, ९0गाए९॥प 07 7. (९, ए., 8, 8. 963 &.) 


“भारत प्रचुरता में निर्धनता नामक एक पहेली प्रस्तुत करता है ।” इस कथन की व्याख्या 
कीजिए तथा इन पर टिप्पणी कीजिए । 

नमिक्रा 6 एी5 दगाश्शा३] 7९80प्राटह8 0 त9 ४४४७५ 8प४2९४४०73 487९ 02९९7 7806 
9 0ग्चाा [0875 (0 8९४९१०० 'ैश्या ? (?, ए., 8, 8 4963 8.) 
भारत के खनिज प्ताधनों की जाँच कीजिए। पंचवर्षीय योजनाओं में इनके विकास के लिए 
बया सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं ? 

४08३६ ४९०३ ॥3ए९ ०९श। (9४६९॥ एच 6 00एशाए९॥५ ५0 ए70706 (06 0९ए००7७- 
चाशा 70 ९5४७9078007 0 क्रांगशबाडस ॥7 [तता4 थे फ्रे€ ?]80 ए०लॉ00 ? 

(४. ए., 8 8. 968 4.) 
योजना काल में सरकार द्वारा भारत के खनिज-पदार्थों के विकास तथा प्रयोग के लिए क्या- 
क्या उपाय किये गये हैं ? 
क्‍2छ6८7 06 व) फश 0फ जांणटाएशे फ्रपरोपकृपाफ़ुण8०७ ॥ररशः एकी)९ए० 970]९९८०४., त्र०५७ 
4० पा९ए कढए प्रा 0९९००फएपफ्ा०४४ ० 0फः ब९0776प७7९ 200 |0प507068 ? 

(२, ए., 8. 8, 963 &.) 
प्रमुख नदी-घाटी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए । क्रषि तथा उद्योग के विकास का 
ये किस प्रकार सहायता करते हैं ? 


(| 3 9) 


8, 0968८0076 6 गए075॥06 0 क्जठ0 राललापंट(ए 85 3 50प्रा८७ 0 90०७० 47 [वां 


9. 


५0 


22. 


24 


46 


हु 


४४७६ 70688प९5 78५6 7667 ब00फ८९९ 929 धार 60एथणयाशा। आं0९०९ 956 (0 
१९९९० ॥६ ? रे ().4, (7,, 8. 8. 967 6) 
भारत में शक्ति के साधन के रूप में जल-विद्य त॒ के महत्त्व की व्याख्या कीजिए। १९५६ ई० 
के बाद इसके विकास के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ? 

ण7९४८०४७९ पराह फ्ञक्वा।:6 8७वें छ/ए४७०५ ए०5प्ंएत 0 प९ 5प9एए 0$ ॥90:0- 
थेल्टपांल() पा [79443, 4250प53 प्रो दाब्वा८९ ता ॥ए070-९९९फॉंटा(ए 0९९0०7रंगए ५6 
॥&073 507९९ 0[ ]097 एप 7 6 फट, (2, 7, 8. ४. 962 &.) 
भारत में वत्तमान समय में जल-शक्ति की पूर्ति की स्थिति का विवेचन कीजिए । भविष्य में 
जल-विद्य तू को शक्ति के प्रवान साधन होने की संभावनाओं पर विचार कीजिए । 

422820फ96 6 7€₹€व/ त॒हए्ट6क््मा९ा। ता एच क९४0पारढ गर कितां॥ 200 एणए। 
0पा क0श ईिा' 0प्ा [१090 76६0 प्रा८९५ 9790 तउर्तत् _घथए 0 6 इ7त0प्रषा॑त] 0९५९॥0७- 


॥ए7९॥ 6* (06 20फा7५. (8. ए , 8, 6. 962 8 ) 
भारत में शक्ति के साधनों के वतंमान विकास को व्याख्या वीजिए तथा यह बतलाइये कि देश 
के औद्योगिक विकास के लिए हमारी शक्ति + साथय बाह्ाँ लक पर्याप्त हैं । 


है प्‌ * ३0। से *+ « मन] > ० 
« ४ पुल वराग्रहःव 7280 पराएटड 00 वाउीउ 'आाए 5तवीविटांटा से तृष्॒ा।ए ब्वावत॑ 0!ए९78४76ए (०0 


6ि77 (76 03535 0 8 ए70579676फ5 €टःक० ग्रए? 202४5४४. 5. ए , 8. 8. ]962. ४.) 
“भारत की खनिज सम्पत्ति समृद्ध अर्थ-व्यवस्या के आधार के जिए मात्रा तथा विविधता में 
पर्याप्त है ।” व्याख्या कीजिए । 

प्रबा 28 प९ (8786॥ 07 ८03 ॥ पर 5एटवाते 7ए७ पटब्वा ऐ॥॥ ?ै ल००४ १063 (४6 
एॉथा 070708९8 40 7९५56 7( । (8. [7., 8. ४. 965 &,) 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोयले का लक्ष्य क्या है ” योजना में इसे किस प्रकार प्राप्त 
करने का आयोजन है ? 


पंबरर ७९ अपीवटिला व्वाप्ररावों छोड वा चावा2, वआइटप्रडड क्ाएे. (जद्यात6ह 0 5९०४5 
(80९7 +0 7707456 05 5प्]0[9, (र ए., 8, 80. 4960 5.) 


क्या भारत में खतिज तेल के साधन पर्याप्त हैं । व्याख्या कीजिए तथा इसकी पूति को बढ़ाने 
के लिए अपनाये गये उपायों का वर्णन कोजिए । 


[0048 78 ९700ए७७० ज्ञात ९ छ9॥9ं2० खागरशा'ब। बाते 90घ९' 7९50प्राट258 7९९060 67 
ग्रातेणशापंब ९डएश्याओं0ा, 558, एड 8९.फूड 048ए९ शा बेटा जाप 7९820 (० 


प्रांगिहनं 06९ए2९॥०फुआ॥'ा। व 0प/ ए0प्राप9. (?., एछ. 8, 3. 4963 23.) 
“भारत में औद्योगिक विस्तार के लिए आवश्यक आधारभूत खनिज तथा शक्ति के सभी 
साधन मौजूद हैं ।'” व्याख्या कीजिए । खनिज साधनों के विकास के लिए हमलोगों के देश 
में क्या उपाय किये गये हैं ? 


, (ऑल & गआी0.0 8०८0प्गा. ०ए ऐी6 फांपरटाडोे 0 #९5०प्रा268 77 वैगता&. 52५१7९ 


छणंलए पाल 5९ए७ड प्बाप्शा 97 पार 90ए५ ए वावांब वप्रंपष्ठ॒ (78 480 (९८४०6 (०0 
'ट-९७४९ (॥6 5पएफए 0/ फांग९४७9] 0. (8॥98. (।.,, २, 8. 963 /8.) 


भारत में खनिज तेल के साधनों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए । पिछले दशक में खनिज तेल 
की पूर्ति को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अपनाये गये उपायों की व्याख्या कौजिए । 
४“ 70९० त€एशी०फ॒ुणाणा। 48 धार ४९9 0 गरातेफापफ्रबे छा087658. स्बिक्ात९ फै5 


४३(७(९७९४६ 390 त€इटाई९ $5076 0 प्रार प्राए०"पथाप कएत70-९९टाजट फाठणुंध्टाड रण 
[709. (४, (/., 8. 8. 964 8.) 


“शक्ति का विकास औद्योगिक प्रगति का प्रधान सूचक है ।” इस कथन की व्याख्या कौजए 
तथा देश की कछ प्रमख नदी-घाटी योजनाओं का वर्णन कीजि।ए 


27. 


28. 


( 4 ) 


"पृफढ छ्बए$५फ्रफपवा0ा 0 ए0जलफ 7९४50फटटड 5 48 ंंएठ९श३१८९ 0 फेर >थैक्याटरत॑ 
९€00707ा0 0९०९।००77९४५४ ०६ [704.7? 08टप्र5$. (6. ए., 8. 8. 965 ८५) 
“शक्ति के सावनों का असमान वितरण भारत के संतुलित आ्थिक विकास के क्षेत्र में बाधक 
हैं ।' स्पष्ट कीजिए । न्‍ न्‍ 
7१९ए९छ७ प९ एणी6ए ंत ३0०ए॥  पफढ णिरल १८टथ 2]308 07 6 १6९ए९॥०एशाशा( 
० फएुणशशः 7250प्राटट३ 7 वा बाव प्रा उप्टट९४४5 3थां९ए९व 0५9 ५& 8४7०९. 

(?, ए., 8, &, 966 2.) 
पंचवर्षीय योजनाओं में भारत की शक्ति के साधनों के विकास के लिए प्रस्तावित नीति तथा 
इस सम्बन्ध में प्राप्त सफलता की व्याख्या कीजिए । 


जनसख्या 


« 3टप55 फाशीए पार बाएुपालशाहड क€एृावांगरू 0०शश-7909पौ४४07 409 7099. ५४४४५ 


376 ६6९ 7९077€0465 5प्९2९४60. (8. ए., 8. 3. 95] 3.) 
भारत में जनाधिक्य के सम्बन्ध में दिये जानेवाले विभिन्‍न तकों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए । 
इसके लिये क्‍या उपाय प्रस्तावित किये गये हैं ? 


* >380प55 06९ ९४७४९३ 0[7 6 70५07 ० ए0ऊ्पो&॥07 09 77 ४९ )85६ 30 


परध्चा8. 48 40 पर९ट९इच्य्ए 0 कालटाए 70 ९ वा 30, शा ग्राट्48प77९४ छ0०परांत ए0प 
5प722८५४९ ९ (8. [.,'8, 8, 3957 (प्त) ) 
पिछले ३० वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि के कारणों की व्याख्या कीजिए। क्या इसे रोकना 
आवश्यक है ? यदि हाँ, तो आप इसके लिए क्या सुझाव देगें ? 


- “७709 ०76 #004 (ए0एफ़दांडुण श्रांपरीण्प (570४ ,९४5 (फ्रीकला (७79७/277! 


७|।। 96 ॥९सर2(ए९, ॥)5$टप55. ((., (/., 3. 6, 4963 2.) 
“कम बच्चे उत्पन्त करो! के वगेर अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन सफलोभूत वहीं हो 
सकता । व्याख्या कीजिए । 


* वैंड वगतीं4 0ए९ ए0पाबाश्ते १ (20 फोबगफांएए एक ए0पोबांणा 92९ खाइ्0० 


९८६९८ १ (8, छ., 8. 3. 955 (पल) 
क्या भारत में जनाधिक्य है ? क्या इसकी जनसंख्या के नियोजन को प्रभावपूर्ण बनाया जा 
सकता है ? 


- #0फपरगांत 38 0प६४४7०ए॥एए ९ प्रा९श्च5 0 8पँडंड।शा०९ व वग्रता3,९ 080७४४. 


“भारत में जनसंख्या निर्वाह के साधनों से अधिक तीब्र गति से बढ़ रहो है।” व्याख्या 
कीजिए । 


« के एगएांवाए 8४०शागए एछ०फर्पांबधंठततण ३8 पीर प्र०००  णितेछाग्रल्प(ब) 098.8000. ६० 


९९८०॥0एण7८ 8९९९०फुशा( 9 वैंहती4." पिक्चाधा९ प्रांड $:8(९०७९7६ ४0 30278९४९ & 


89[80]९ [20708 (007 एछ०0॥0ए 6007 ]707 8. 
(8, एं., 8. 8, (छ) 958; ९, ए. 8, 4. 962 4 /॥, ए., 8, , 966 पल) 


“द्रतगति से बढ़ती हुई जनसंख्या देश के आ्थिक विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा सिद्ध हो 
रही है । इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा भारत के लिए एक उपयुकत जनसंख्या-सम्बन्धी 


नीति प्रस्तावित कीजिए । 
8 0४९०-7००एप्रौबाणा 07. प्राततश-0९ए९]०एचआ९०0६ प्ा९ 700: ८8७४९ ० 50$8/8 
ए0ए९7 ५ (8. ए. 8, &. 959; 8; 7२., एा, 8. 4. 964 8.) 


बी िकिल्केटकलआत अटनक सक्‍यातातजत आता कक व्यथात दिकार पक्क्‍ाओर व्काषक् _फिल्लित प्रवोदन' है ? 





0. 


[. 


2. 


4, 


, “#0ए ८०0777९४९॥५४४९ 8८९76 र्0ा €८० 


( 5 ) 


[0 ए०प फ्गर 6 €हांडााए प्रांपएटःए 0 [7079 458 त9९ (0 धल- [9286 ए0फुपोंबं0णा ? 
घत्ण छण०्पाँव ए०पए 0७ए (0 7९तप८९ ॥8 7800 0 870४0 ? (8, ए. 9, &. 8963&.) 
क्या आप इस विचार के हैं कि भारत की वतंमान निर्धनता इसकी बडी जनसंख्या का 
परिणाम है ? विकास की तलना में इसकी दर को कम करने के लिए आप क्या सुझाव 
दीजिएगा ? ॥ 
“लुक प्राठ्श वावीटण। ज्ातफ( का 0 ग्तीब क्‍5 कढ्त 78छॉवत 87090 0 एऊठतक॒ण॥४धंठत ?! 
[252058 एक्रब8८ ॥९ए98 ॥9376 ए9९शा ए#शा] ६० टा९८४ 7 ? ठए९ ए0ए/ 5पह४८०६४४०7४, 
(8॥938. (7., 8, (१09. 967.) 
“भारत की सबसे विकट समस्या इसकी जनसंख्या की द्र तगति से वद्धि हैं ।”” व्याख्या कीजिए । 
इसे रोकने के लिए क्‍या उपाय किये गये हैं ? अपने सुझाव दोजिए । | 
क्‍00 एठप िए0फफ (6 एणॉ९ए 0० “दाल्लटाँएए एफुपाब्रांका एए0ज्ा7 क जितांब 07 
7870 ॥7970एशशरश की पीट $डाताते छा शाप ? एल फल्कइ070$8 607 ए0परा 
878५2८॥:, न (५. [7., 8. 8. ]967 /.) 
जीवन स्तर में द्र्‌ तगति से सुधार के लिए क्या आप जनसंख्या की वृद्धि की दर को रोकने के 
पक्ष में हैं? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कारण दीजिए । 
ए06३लफट पार 0०८ पछथा०79)] 880009707 04 06 [श्तांब्रा) 909प्रॉब0) ८४ १९९९९ 
छएए धार ]96] टलाइप्रड बाते एतारार]। 0 (॥0 इता॥0, (2, [।, ]). ४. ]906 8.) 
१९६१ की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण की व्याख्या 


करें तथा इस पर टिप्पणी करे । 
एिटागां6 ९ 0००फुणथपंणावो तंडफएफपा0 0 9९ पौकाता के विततांब 200 ७फ़ा4:॥ 
[(8 टी 900785॥9 शा [70 ९7॥५ व] 0प्ाा 00प्रा9, (7, (7, 9. 8. 966 8. ) 


भारत में जनसंख्या के व्यावसायिक वितरणं की व्याख्या करे तथा अपने देश की निर्धनता से 
इसके संबंध की व्याख्या कर । 


, 3९८0एणा 07 पाल गांश। 7806 0 छ909पौ४(0॥ 870५0 तंप्रापाह (46 88 (७० 06९८०068. 


पत्ण द्वि। ८80 96 [7कोीरय त0 फल एकफ््णेबाएका रे 50ए९व 97 496778)] 732728- 
(0॥. (४. (7., 8. ५. 964 ४.) 
पिछले दो दक्षकों में जनसंख्या में वृद्धि की उच्च दर के कारणों की व्याख्या करें। आंतरिक 
प्रवास द्वारा जनसंख्या की समस्या का कहाँ तक समाधान किया जा सकता है ? 

बुत्त जतां 20 शीं€८४०९ टपाफ ० 9कप्गै4097॥ 870७0 38 87 77907(08॥( ९०70007 


जि बजंते बगएाएच्ाला। सी 0077९ कं 7 ]6ए९)४ ठीएशं॥727. िटकयां॥€ ऐ3 


8(80९77९0( 47 06 ॥8॥ 0 €ऋएशपं९श१८९३ 0प्रां8 ४९ तै८४१४ ] 95]-- 60. 
(१, (., 8. 8. (8) 964) 


“भारत में आय एवं जीवन स्तर में द्र तगति से सुधार करने के लिए जनसंख्या की वृद्धि पर 
महत्त्वपूर्ण नियंत्रण एक आवश्यक शर्ते है।” १९५१ से ६० वाले दशक के अनुभवों के 


आधार पर इस कथन की व्याख्या कोजिए । 
॥070 एॉ70778 एाप5४ वाट]पत6 शांत 0 
80096 ए0एप्रॉ४007 ए407778 38 ७९]],”' [)8४८प5४. मठ 7 ४॥९ 00९०५. ०08 
307967९१ ६० (86 8000९ छा॥टां06 7] (6 #5( ए९ भेद्वा' 0]87 ९ 

(९. ए., 8. 3., 965 8., 8. ७., 8. 8. 955 8. ) 
“झाधिक नियोजन की किसी भी वृहत्‌ योजना में जनसंख्या-सम्बन्धी नियोजन को सम्मि- 


लित करना आवश्यक है ।” व्याख्या कीजिए । प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने 
कहाँ तक इस नीति पर ध्यान दिया है ? 


( 6) 

6. ८ [क्न6 €ऊांडहहु ए:5९एए ता पततांब $ कार पता 88 शाप 00 परी धराटा९8४९ था छठफुपो4- 
(ता 5 0 ऐ6 दिं।पार [0 त6एटी0ए प्ा० 2007097९8 7680प्रा'2९४,  )5टप्र58. 

(8, ए., 8, 8, 964 6; ५, ७, ४8. ४, 964 5.) 
“भारत का वर्त्तमान संकट जनसंख्या में द्र तगति से वद्धि के कारण नहीं वरन देश के साधनों 
को विकसित करने की विफलता के कारण है।' व्याख्या कीजिए 

7, (0मामाएा( 0- (3) [॥6 0९०93 0076 08000प्रात09 0 ६6 097 ए90कप्रौव0 
बाते (0) 8 ए89 छा बातें ६798 3८७७३ 7६06 व7  ्रदा॥ थाते फजए ० फैला 
९९८०णा०गांट अंशपरीटक्यारए, (7, ए., 8. ७. 06] 86. ) 
भारत में (क) जनसंख्या के व्यावसाबिक वितरण, तथा (ख) बढ़ती हुई जन्म-दर एवं घटती 
हुई मृत्यु-दरों पर टिप्पणी लिखें तथा उगके आशिक महत्त्व की व्याख्या कर । 

8, एड छागागाह 6 इ्ीशा। €8पृा९४ ता 0पा' ए0०2फप9॥07.,. 20 ए0पर 89.7008&0९ 49५ 
एॉगायया]ए (0० 5०॥एए 07 क0फुप्रौ ता [2/0]30व4॥॥ ([?, [. 3). ४. 903 ४. )) 
अपने देश की जनसंख्या की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्‍या अपनी जनसंख्या 
की समस्या के समाधान के लिए आप परिवार नियोजन को अपनाने का सुझाव देते हें ? 

]0, ४४३४६ 76 (6 5762 िव्वपा'ट8 60 7 एछ00प्रचाा0ता छ70ँ6चफा जा ाता॥? तन 
हल टावउ6म५ तील एक्एप्रॉा 00 90॥69 06 ९ (0०५६. 07 7079. 
भारत की जनस॑ख्या-समस्या की प्रधान विशेषताएं क्या हैं > भारत सरकार की जनसंडख्या- 
सम्बन्धी नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए । 

20. “(४7९पिं छठकपॉबा07. छॉडियया[ह 78 दा. प्राहुएा। झ९€टटइथंए या. ॥993 000९7७973९ 


ए0एपीद्रा।णा 870छ9४7 छए०पांते 2४४ पुए €९००7४०फरंट ह70७४07,7 4)0:8टप85 40 ४३५ 7९- 
7९706 [0 क6 ए/0छयं ०0 ए5मप्री्वा070 जे वगताब 7 (00 |85: (0प7 0९०००८४5, 


“आरत में जनसंख्या का सावधानी से नियोजन बिल्कुल आवश्यक है अन्यथा जनसंख्या में 
वृद्धि आथिक विकास के सभी लाभ समाप्त कर देगी ।” पिछले चार दक्षकों में भारत की 
जनसंख्या की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस बात की व्याख्या कीजिए । 


2. “?56क्प्रोबधंठत [766 णी वत्रात98 98 76९2077९ 20४७9॥087ए९.?” 4075८083 (36९ 8(8(९- 
प्राशा बाते ७(९ए६ क्वा। 3]]98753[ 06 (॥6 शिय।ए फ॒ग्णाताए [70छ74372 040॥९ 


(70०४६. 0 700649 (898. ए., ऊे. 0, 965 8.) 
“भारत में जनसंख्या की समस्या विस्फोटक हो गयी है । इस कथन की व्याख्या कीजिए 
तथा भारत सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम की आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत 
कीजिए । 

भारतीय कृषि 
], फिटरा]6 6 6९९0 छापे छण7 0व 6 इए०७5 0ि5 €डााह॥वंगर्ट घोर 27०९३ परातेशः 
व्णप्रस्क्ाणा 47 0व395. ([१ (,, 8. ४. (॥) ॥954 ) 
भारत में कृषि के अन्तर्गत को भूमि के क्षेत्र में बुद्धि की आवश्यकता तथा संभावनाओं पर 
प्रकाश डालिए । 
2, गुफा घिएएल 0 वैंघताडदा 2800पघ/र 65 बंध वीर वंगाराशंयटब0ा ० टपोए३07 
एटा फिथा ९ड०7807 06 पाल ल्पॉपर40९त ॥॥7९७, 5 फरार (6 ४00ए6९ ४(४ट९ायश7 


घ णचीहवं87' ण फाताब 3 क्वा0 पट 936९0॥ 8७वें तर एाटा0त3 ए ऐश ब(ी7०परोपएनो 
[70 एटा 3९7९ .,.... (7. ए., 8. ७. 906।॥ 6, ७, ए., 8. 8. 964 5. ) 


“भारतीय कृषि का भविष्य कृषि को गहन बनाने में है न कि क्रृषि के क्षेत्र में विस्तार 
पर ।” भारत में भूमि के उपयोग तथा प्रति एकड़ कृपित भूमि की उपज को ध्यान में रखते 
हुए उपरोक्त कथन की ध्याख्या कौजिए । 


40 


[ 


( 7? ॥) 


872ए8९ (6 €गिटट85 06 ए070॥ 07 5प्एए9 ० ३0४४८परापा-श्नों ए70वप7ट४ ग। 7092 


[268074706 धा€ 77९%परा९5 शी?) ॥३ए९७ ए९९ा 860796१ तंप्राव7ह (06 ]85४४ 0९०३१९ (० 
280]०४६४ 0९ 8प०9ए7 (0 था १९४ ८70, (2, ए,, 8. 8. (8) 96।) 


भारत में कषि-उत्पादन की पूर्ति पर देश-विभाजन के प्रभावों की व्याख्या कीजिये । पिछले 
दशक में पूर्ति को माँग के अनुसार समायोजित करने के प्रयत्नों की व्याख्या कीजिए । 
फिक्षणागव€ पीह था! ए00987९6 02४0० ४07४3 |॥ 46€५६१०एांप्रह वगगा0॑ब7 3927707- 
प्रा, ४४०६ 3९००७905 44ए९€ फ>९शा 7866 99 धा९ 0०५६५. 0 0९ए००७ पा९ ? 

(8. ए. 8. ७. 955 $) 
भारतीय क्रषि के विकास में सिनचाई के महत्त्व की व्याख्या कीजिए । सरकार द्वारा इनके 
विकास के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं ? 


* री 376 फिर टाप्रडट5 0 0७ फछा0तपटाशा।ए ती॥वंदा 20870०प/पपा९ ? 5४४८४ 


0९&5प7/€5 67 35 वगफ़ा0एशा०व . (॥92. ०, 8, ४. 956 8) 
भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के क्या कारण हैं? इसके विकास के लिए उपाय 
बतलाइये । 

४“ 7(90]7 इटाशापर बाते वशाओंएल ट्चाँ[एक्कां0त 60 (6 कार गद्यात॑ बाप 909पौ4807 


एॉगायाहु णा पार तारा ट्बा 50]ए९ तह 00त 9.07 ० वा 0व एशारा९ा 
0295. 7 4)8ट785, (3, ए., 8. 8. 969 8) 


“भारत को खाद्य समस्या का स्थायी समाधान एक ओर वैज्ञ।निक एवं गहन क॒षि तथा दूसरी 
ओर जनसंख्या के नियोजन पर निर्भर करता है ।” व्याख्य। कीजिए । 
“ढ“ फ 0 7€(गा० (0 (6 7707९9ए-श0व6+# 076 0 प€ 070]९८॥ए९४ ७ 7९४07च8 थ0पोत 9९० 


(6 ए0ए04807 0ँ 0 परीडशवाफपवतगावी औशा0290५०€ 006 7076एने९॥60/ 7४४९ 
700 96प 8प.७907६५ ए?१॥8 ए[०एछ १ (ए6 7288073 607 ४0प्र क्राग:४67, 


“महाजनों के सम्बन्ध में, सुधार का एक उददं श्य इनके बदले एक सांस्थानिक विकल्प की 


“व्यवस्था होनी चाहिए ।' क्या आप इस विचार का समथंन करते हैं ? अपने उत्तर के लिए 


कारण दीजिये । 


, 4८९०प्रा। 607 ॥६९ छ007 बटापटएलशाकलए ता ९०-6फुशाबॉएछश गरा०एएगश्ाप था वग09, 


एव 3९०5 78ए6 >€€] ला तप्रापंतए& पार 450 0९९०४०४० (0 5४एशाएपाटा 7? 
(9098, ५ 2, 8, 965 &.) 

भारत में सहकारिता आन्दोलन की मन्द प्रगति के कारणों की व्याख्या कीजिए । पिछले 

दशक में इसे सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ? 

])82प58 व0श दि 6 गरपतंफपए05९ 20-0एशावाएट 30९०९१९४ #9ए९ ब८ा९२९१ 

पाल 00]९०४ए९४ 00 ए0प $पछ8९०5६ 879 नाबाएल 77 फैशा! "ण्पधाए ? 


बहुउद शीय सहकारी समितियों ने कहाँ तक अपने उद्दृश्यों को प्राप्त किया है ? इसकी 
व्याख्या कीजिये । क्या आप इनकी कार्य प्रणाली में कोई सुवार प्रस्तावित करना चाहते हैं ? 


7)स्‍8टप58 6 70]९ ० 20 ०एशबाए९ ग्रा0एशपलाए गे गिक्षारा॥ए एतीशा १87९प्रपरा€, 
8९९०च7६ 07 408 9007 बली[९एण्यशा। गज 3 त76€०४०॥. (फपि, ए। 8. ४. (8) 958) 


भारतीय कषि की वित्तीय व्यवस्था में सहकारिता आन्दोलन के महत्त्व की ध्याख्या कौजिये। 
इस क्षेत्र में इस आन्दोलन की मन्द प्रगति के कारणों की व्याख्या कीजिए । 


जब 00 ए०प प्रावेर5:477 ०9 एापोपएपणए9080 (:0-09९728४ए8 50९०९६९४: प्‌० ४9५ 
लश्य 8५6 (0ए 5पटट९९१९१ 9 खंगए/0शंप्रड्ठ पघ७ ९९०००0फा९ ८०0॥वै(078 ० 0१॥6 
॥प7७] 909प2(07 77 फी॥97 ? (5, ए , 8. ४. ।953 6.) 


बहुघंधी सहकारी समितियों से आप क्या समझते हैं ? बिहार की ग्रामीण जनसंख्या की 
आर्थिक स्थिति के सुधार में ये कहाँ तक सफलीभूत रही हैं ? 


९, 


3, 


4, 


]7. 


9. 


2]. 


( 8) 
0०९०एा५ 60% 6 #]0एण छा0ट्ा/९8 एा ९6-0एथवएरट ग्रा०शश्याशा 9 वितां4, त॒ृ०छण 
टव (॥6 707ए९76! ६ 9€ ॥93070 7707९ €(९८४४४९ ? (9, ए., 8. &. 955 /&.) 
भारत में सहकारिता आन्दोलन की मन्द प्रगति के कारणों की व्याख्या कीजिए । इस आंदो- 
लन को अधिक महत्त्वपूर्ण केसे बनाया जा सकता है ” 
[६ 38 6 90795 66 त0€०६ थी ड22टीप९ पगतांबा 2 ए70९पफा९. ?]ए02080९, /४४४४ 
8605 9ए९ 76९९॥ (8६९॥ 9४ (० ४8५९ (0 (80॥९ (3 छा0«77 ? 
(3 ए, 8 ४ 955 & ) 

“ऋण के बोझ ही कृषि को जकड़े हुए हैं। “व्याख्या कीजिये। राज्य द्वारा इस समस्या के 
समाधान के लिए क्या उपाय किये गये हैं ? 
[)5टप55 छ76ए (१९ दाशिला। 35छएल्‍टाड ्ी 660 छ7090९0४ | फ्ता॥, ४श॥9६ ४९.७५ 
[9ए6 ए€शा जला 0ए 6 ६8७ 0 वा67लत5९ #प]99|ए 0760पे जा 7९८९४ ए€ा४$ ? 

(90948. 0. 98. ७. 966 8. ) 
भारत की खाद्य समस्या के विभिन्‍न पहलुओं की व्याख्या कीजिये। हाल के वर्षों में खाद्यान्न 
की पूर्ति में वृद्धि के लिए राज्य हारा क्या उपाय किये गये हैं ? 
4 ९८०प्रा। 0 पीट (कर जाए 0ि0व 5व0/7वहुए वा] #टटशा। एटथ्वा$., (फ्े, ए|8,58, )963 8.) 
हाल के वर्षो पे भारत म॑ निरन्तर खाद्यान्न भे कगी के कारणों की व्याख्या को जिए । 
जश्न्प ३९ पीर वाता29958 07 एहा पार बह6४८फप्रॉपाड! वैद्वाएठपा अपॉलिड 
पातवा॥ गर्व प्रार्द्रध्पा (5 ॥800 >6०७॥7 द्र09॥९ स 978 (0 काए/0ए९ पीलंए ८0ा- 
00078 ? 376 ४९५७ 20९६७४६९ (7, (7. 8, 8. (3) 496 6.) 
भारत में खेतिहर मजदूरों की कठिनाइयों की व्याख्या फीजिये । इनकी स्थिति में सुधार के 
लिए क्‍या उपाय किये गये हैं ” क्‍या ये पर्याप्त हैं ? 
शात्रा 26० परोरट वार्मिप्पाए९8 का ग्राद्मापेराााडु रण बहुए॑टप्रॉएफड 970वप९९  7एा०) 
पाता4 ? 5प्8/ ९ प्राश्तष्प्रा एड 07 एश्याए जाए परीशा, 
ग्रामीण भारत में कपि-पदार्थों के बिक्य में क्या कठिनाश्याँ हैं ? इन्हें दूर करने के उपाय 
बतलाइये । 
पिक्काया]र पीर 6९टॉड ० 28४८प्रीपाडों ग्राद्घाप्रेटवातए ता तरात9, ए४४०४६ 80९०४ ॥7/९ 
फशलंएर (एशा (१0 7शा0एट फीशा पराचरः पर 8९८0ाव री 7९700 ? 

(9, ७, पऐ, ७ (8) ५59.) 
भारत में कपि विक्रय-व्यत्रस्था के दोषों की व्याख्या कीजिये । हितीय पंचवर्षीय योजना में 
इन दोपों को दूर करने के लिए क्या किये जा रहे हैं ? 

[08208 6 ३ए0/व्रा८€ ता रिएलत श्र 06८७ प्रार्रॉबोबशा गरी #€टरा 
५९278. (0) 98. 0. 8, 8. 962 85.) 
हाल की नदी घाटी योजनाओं के महत्त्व की व्याख्या कीजिए ! 


. जिंइटपडड बिल दाएपराशराड 0ि शगतें महुथांए]8 6 १5 0:-0490॥0कफ ठ ब87९एॉएफवो 


[9700 0067 ए 7 वाह, छतणौत ए0प्र छाशशिा कप (शॉपाए 4९2789807 607 ४९ 

एघा0086 ? (?., ए., छ. 8, !06] 8.) 

भारत में कषि-जोतों के पुनविंतरण के पक्ष तथा विपक्ष के तकों की व्याख्या कीजिए । क्‍या 

आप इसके लिए जोतों की हृदबन्दी के पक्ष में हें ? ॥ 

० ग्रो०्प्रौद् 77 धर का]€टाएर₹ड 0098 इपचज्रत6 तत छी0ए (छ 4)08 3( (6 
77९8९॥६ ९ ? इछथायरएर 6 छाछएफुएडन३ 0 ॥0९ एॉियाएं)एु (0गाधोइडशेणा फ पड 


० ६0 £ ६ । 8 (8. 0., 8, ४, 4958) 


22. 


23. 


24. 


23, 


20, 


4) 


28, 


२9 


कक 


( . 06 )) 


वर्तमान समय में भारत के लिए एक उचित भूमि नीति के क्‍या उह श्य होने चाहिए ? इस 
सम्बन्ध में योजना आयोग के प्रस्तावों की व्याख्या कीजिए | 
[)8टप58 (6 70८ 0 ब९श८९प्रॉपार ग ठप छा तए. ५४१5४ ०१७८ 7070 8/0777728 
णएी 53 त९४९१०977९704 7 धा९ परत वपएट ै८वा ?2]90 ? 

अपने नियोजन में कृषि के महत्त्व की व्याख्या कीजिए । तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसके 
विकास के कार्य-क्रमों की व्याख्या कीजिए । 


555९58 [6 इपटट९55 07 दिपः€ एा पीहछ 60-ठकुलाबरा।एए टाल्‍ताप गा0ए7टए०7 79 [7079 
ए४॥08५६ 97806 ॥88 7€0॥ हएटा (0 ८0-09९६४४४९ टल्त। ॥ 6 ०९ ै९४० एंच्रा5 ? 


(?, (., 8. ७. ]966 ४.) 
भारत में सहकारिता आन्दोलन की सफलता तथा विफलता की व्याख्या कीजिए । पंचवर्षीय 
योजनाओं में सहकारी साख के महत्त्व की व्याख्या कीजिए । 

“8६ ॥6 700 ए गरपणीा ० (9९ 9०एशए ७४6 ]९०एॉए 7 ता ह7प 0 ॥6 जन 


0 शादी पटए जा? €ड0052८ते ॥658 6 एप तोीताया5प द्वा/6 १9६ त870]- 
पाल ३35 [6 0॥9 ४0एछए ७ छा [५९०॥॥॥७७०त॑ ७ ।),७ ॥094५0 ९ ० (९ [00:00] 3(03।, | )[5058 


(ीड अ्याराला गात॑ 5प्रहए०४5६ ॥ए१०१९५, (9. [(., 9 ४. ]968 5.) 
“भारत में देशवासियों की निर्धनता तथा इनके जोखिम का एक-मात्र प्रधान कारण यह 
ददंनाक स्थिति है कि कृषि देशवारियों का एक-मात्र धन्‍्ता है।” इस कथन की व्याख्या 
कीजिए तथा सुझाव प्रस्तुत कीजिए । 

*(४0-070९7280॥४ ९ द्विगरए ट् 07५9 ))6 # ला दा'ए गिक्वा ७उए ॥0प४९ [0 206९(- 
[ए९ शिया बाते ॥ छा] उपाए वेल्हतें (0 टी 05 छा... ट०ापिडंत फ कणों व6.77 
(१070॥70॥६. (8, ए 8. *. (॥!) ।06], 5%।. ७. 8, &. ([7) 96+ ) 
“सहकारी कृषि केवल सामृहिक कृषि की ओर एक्र का अस्थायी मार्ग होगा तथा इसके ग्रामीण 
जीवन में निश्चय ही संकट की स्थिति उत्पन्न हो जायगी ।”' व्याख्या कीजिए । 
८(70-कुशा-बपंएट शिपां॥ए. पीट गाए 50फाणा 07 फलाएजेपड्ट 6 ४॥070007॥72$ 
१0का रंाटा फ्रितांका ब87३टप्रॉपार 5 हपहि ता. 200 एप ब्टा'एट८ है 7/250785 ९ 


वांगिल्णी॥6९४ का परी ए३ए ता 86079078 ( ४0-09९73ए0 दवापा॥₹ ॥7! 70:49. 

(४. ए., 8. 3. ]064 /., 7. (।, 8. ७. 4962 ४. ) 
“भारतीय कृषि के दोषों को दूर करने का एकमात्र उपाय राहकारी कृपि है ।” क्या आप 
इससे सहमत हैं ? भारत में सहकारो कृषि अपनाने के मांग की कठिनाइयों का व्याख्या 
कीजिए । 
(97(08)]ए €ड्काय6 ॥6 00 7€कछिया3 0९ए था ऐं.लिला। 6 (०एटापशा।$. 


४)६6 500प्रीत 96 हाल $परां/९ ज्ञात 900079 0 |5 ७॥ ।4॥6]708९7॥ (76 ? 
(५. ., 9. 0. ]003 # ) 


भिन्‍न-भिन्‍न राज्य सरकारों की भूमि-सुधार-नीति का वर्णन कोजिए । वर्तमान समय में भारत 
के लिए समुचित भूमि-नीति का वर्णन कीजिए । वतंमान समय में भारत के लिए समुचित 
भूमि-नीति क्‍या होनी चाहिए ? 


एडबणांगरर (9९ 970[00$9 9 07 व0 70९किया$ ह्यूटरएः ४९३ कक गिएट ए था रिक्षए्त३, निठछ 
दिए 3ए6 ह6ए कटशा ट्वापाएत 0पा 80 था. (3९. ए7., 8 &. (77) ]066) 


पंचवर्षीय योजनाओं में प्रस्तावित भूमि-सुधार को व्यास्या कीजिए । कहाँ तक ये सुधार अभी 
अपनाये जा सके हैं ? 


ए968८496 स॥ शी तह 020४7 04 ९0-0फश#पए९ गराठएत्यात्या एछ 7709. एै।न्ना 976 
१९ गाज्ा। ९8५३४९४ 0 49 विरवप्ा6, (9॥278. ए., 8. ७. 963 /. ) 


30, 


(| ॥0 )) 


संक्षेप में भारत में सहकारिता आन्दोलन के ढाँचे की व्याख्या कीजिए। इसकी असफलता 
के मुख्य कारण क्‍या हैं ? 
२४४३६ 78 2०णाध पराए शिणुंस्ल ? शात्रा इप्टटट858 8 2९९0. बट6ए९वं 99 5 
प0एशथ॥. (8. ए., 8, 8. 966 85. ) 
सामुदायिक विकास कार्य-क्रम क्या है ? इस आन्दोलन को क्‍या सफलता प्राप्त हुई है ? 
कुटीर एव लघु उद्योग-धन्धे 
शाधत्वा 2876 (४6 9700९078 ०0 इिखानो। 822९ पातएडप6९४ थे 4709., रै40 ४९७०४ 9५6 
ए९९४ (६बॉ६९७७ 9ए धाढ 50ए०. (0 ९076०प्ा-8९९ (शा ? (3, ए., 8 8. 96] 8.) 
भारत में लघ्‌ उद्योगों की समस्याएँ वया हैं ? सरकार द्वारा इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 
क्या प्रयास किये गये हैं ? 
982टप55 पाए 70]6 0 8ग4-5९08]6 [शतेप्रशा१6४ ॥ 6 फाँावरतवे €८०000ग्रॉट 66ए९- 
]0रणाशा ० [ठा७, शैंयवां 2"लाए।ड वैबएए छसशा 7806 (0 7श॥0प९ ॥83 ८०ग्गिट 
जा [कए९ 5टवॉट सातवप्रड९३, (80०8. 0., 8. 8. 965 4.) 
भारत के आयोजित आर्थिक विकांस में लघ्‌ उद्योगों के महेत्त्व की व्याख्या कीजिए । बड़े 
पैमाने के उद्योगों के साथ इनके विरोध को दूर करने के लिए क्या किये गये हैं ? 
420 ए०प 3876९ शाप्र ९ एा९ण पा०ध 07९ 0९०९१०7॥९7६ 04 (:४009826 तरतवएदञ९६5 58 
]6८९5४4"५ ६0 50॥78 (06 ए70ए0॥7 0। छएछ0एछ€-४ए जा किताब ?ै शैशाएता परी6 ४९98 
रा 929 6 9086 00 &ं0 पाला त९९2८[०काालशा, 

(8. ए., 8. 8. 957 8., 9938. एं. 8. 8. 962 &. ) 
वया आप इस बात से सहमत हैं कि भारत की निर्धनता की समस्या के समाधान के लिए 
कुटीर उद्योगों का विकास आवश्यक है। राज्य द्वारा इसके विकास के लिए अपनाये गये 
उपायों की व्याख्या कीजिए । 
एडकप्पागर वाह 706 ता जञाहुट _70 छावनों। 82८8९ तप्रषा65 गा गरा]074) 9]8- 
गरग702., ४४90 5९०5 0879९ ए९९॥ (बॉटए 0० ठ0९२९।०क फ्रर्ा १प्रताएु धार 7फ्रात रछत्ना 
एॉथा ? (५, [7., 8. ४. ]963 8.) 
राष्ट्रीय नियोजन के लिए ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के महत्त्व की व्याख्या कीजिए । तृतीय 
पंचवर्षीय योजना में इन्हें विकसित करने के लिए क्‍या उपाय किये गये हैं ? 

[)8टप88 (6 70]6 6 ए486 भाव शादी सातवप्रशक6 वा] हीह वरावप्रश्छयंध €०000779 
0 पाता, वा 30९93 ॥8५९ ए9€शा (90ए९7 ६0 ॥7970ए९ फ्ौशी' ८णा400ा १एज॑एट् 


(6 छएश८-१०0 ]95]-966 ? (४, (४., 58. ४. 967 8.) 
भारतीय अथ -व्यवस्था में ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के महत्त्व की व्याख्या कीजिए । १९५१- 
६६ के बीच इसकी स्थिति में सुधार के लिए अपनाये गये उपायों की व्याख्या कीजिए । 


४३५ 980९ 0383 ए6श।ा ९ए९॥ 40 ८00१3826 फरातैप्र<0"९४ ॥7 ९ 7ए९ १९५७ ?]87 ० 
[09 ? 48 एऐ_ ड़ रएुणा'॥०९ 97ए6९0 0 0056 |प5068 ए४धं९त ? 

शा हे (?, ए., 8. &. 966 &.) 
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में कुटीर उद्योगों के महत्त्व की व्याख्या कीजिए। बया इन 
उद्योगों को दिया गया महत्त्व न्‍्यायोचित है ? 
“5काबी] 8086 बात ९200386 गरतपक्‍65 ढगाडवापार 7 वशाल्ह्रालं एलका। 0 0पाः 
प्रबणाबों ९०00079ए:7 ॥)8टप58 70 ४806९ ए6 ४693 (४८९॥ ०7 धा७ (307६. ० ॥7079 
लि. पा 0९ए९०फुफ९7४ 078० 5९०९ बमपे 700888 4007307९8, 


(१४, ए.,, 8. &. 959 8.) 


( ॥] ॥)) 


“कुटीर उद्योग हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के प्रधान अंग है।” इस कथन को व्याख्या 
कीजिए तथा भारत सरकार द्वारा कुटीर एवं लघू उद्योगों के विकास के लिए अपनाये गये 
उपायों की व्याख्या कीजिए ? 


8 वा शा श95 त0९5 6 0090, 4ए०पा' पीर 2000580 [70त0प८९४३ गत 76४०६ (॥९ 


]0), 


]8786 [7'0तप्रटट5$ ए 605ष्प्राशह 80005 ?ै 076 ए०प 0 क्‍ए०प- 0 5पटीा ७ 700॥८ए 7 

ह (9, एछ., 8, ७. 964 ४. ) 
किन-किन उपायों द्वारा सरकार उपभोक्ता वस्तुओं के लघ्‌ उत्पादकों को प्रोत्साहित तथा बड़े 
पैमाने के उत्पादकों को हतोत्साहित करती है ? क्‍या आप इस प्रकार की नीति के पक्ष 
में है ? 
छाफाएु 0प. 0॥९ 90779$ ० कॉलिसाररए 9९छए९एएा) ८0ग26 बात घावों] इट्तो6 पातप- 
ध685., एशीड: फडा। (0 ८0॥486 था हाय उ5टयोल वातवाहाजांरड छीए वंतठ ठप्ा €ट00- 
70 ॥( . (९ [., 8. 0. 063 ४ ) 
कुटीर एवं लघ उद्योगों में अन्तर की व्यास्या कीजिए । हमारे आधि'क जीवन में कुटीर एवं 
लघ्‌ उद्योगों का क्या महत्त्व हे ? 
/ 5] 5टवॉ९८ 3200 ९0049880 एतपडााउए5 कट 6 ॥ए0ा८8 9 | 6ं४७०। पे (000॥70029५ 
बाते 06 ४0जालाः छए९ छए९ 70. 60॥5 ७9९७३.  च7॥7॥0 ८77॥0८8|79 4]75 89९- 
॥764 857 0 80/%छ70प्रा4 0॥ वतवाा ९८0700ग9, 

हे (४ ए., 8, & (छ) 969 ) 

“लघु उद्योग प्राचीन तकनीक के अवशेप हैं और जितनी ही शीघ्रता से हम इनका परित्याग 
कर उतना ही अच्छा होगा ।? भारतीय अधथ॑-व्यवस्था के स्दर्भ में इस कथन की व्याख्या 
कीजिए । 


. दा शीतपोतव 39९ पार ऑटॉडाएट ॥06४ 0 004986 जाप $43]] 508) ९ ॥70078॥725 


बाधते 78०0 इटव6 वातेप्रष0405 व) एप एटणाणाए ? 490 ए0प गए पीक्वा 00 फोॉथा- 
प्रंए 445 एाएशा पीला 0 पाह्ा। 07049 2 (2. (7., 8. 8, 963 8.) ! 
हमारी अथ -व्यवस्था में कुटीर एवं लघू उद्योगों तथा बहुत उद्योगों का सापेक्षिक महत्त्व क्या 
होना चाहिए ? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमारे नियोजन में इन्हें उचित स्थान 
दिया गया है ? 

उद्योगों का सामान्य सर्वेक्षण 
])8टप058 (!९ ए्यात0प्र5 प्राल्यञ्राएटड5. 8009एव ७ए 8६॥0 0 छझाणा00९ ॥रतप5६६77958- 
(067 | 770428. 4९ (68९ पग्रारध्चड्रा।2४ &0त९0प9॥४ ? (॥?, (7... 8. 0. 960 ४. ) 
भारत में औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए अपनाये गये विभिन्न उपायों की व्याख्या 
कीजिए ' क्‍या ये उपाय पर्याप्त है ? 


४॥ए ॥35 (९ 736 0० रावेपावताडकवणग व किीवीब छलला एटाए $00४ 02९6007० - 
? [69 !3५० 6 गिएरल 3 €द्वा' 2]ख्वा5 40708$0व (॥6 7६८ ? 


((१९. ए , 8. & ]005 # ) 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व भारत में औद्योगीकरण की प्रगति क्‍यों मंद थी ? पंचवर्षीय योज- 


नाओं ने इस दर में किस प्रकार से वृद्धि की है ? 
“नृपा 6 [पतेपड। व 5९९07 वी ग॥व9 ४ परा९एशगए क्षाएं ॥ 5076 ५४४५5 4794९0७०९ ५७ 
9९ए०९।०9००.!! ॥08८055$ (328. ७., 8. &. (8) 966 


भारत का औद्योगिक क्षेत्र कुछ अर्थ में विषम रूप से तथा अपर्याप्त तरीके से विकसित है।” 
व्यास्या कीजिए । 


067९0 पैट॥८८ 


0. 


( 72 / 


प्रमुख संगठित उद्योग-धन्धे 

7068८7०९ धाढ फारला। ए०शावग था पापा णी शंपाल (9) 0९ [प0७ ०" (०) ४१९ 
०00007 व ० ॥रतिपढाए था िकीत, वीठछए कीछ8 फ़क्कापव0) 0 पा९ टठ््राएए. बडिए- 
606 (हट वंमतेपडएए ? (8, ए., 8, 8. 957 5.) 
भारत में (क) जूट, अथवा (ख) सूतीवस्त्र-उद्योग की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की 
व्याख्या कीजिए । देश-विभाजन ने इस उद्योग को किस प्रकार से प्रभावित किया है ? 
पणायांत९ (6 एाल्डटा। एठड(0ा बात छ70छा6ए5 06 बार 0 (6 ठ060जणाप्रडु व05- 
पर 5 ॥] 70093--]फप06 ै॥] वातप5(७५ (०) [70 & $060९ पग्रतेप्रड।7ए. 

(8॥88. ए., 8. 8. 963 8; 965 8. ) 
(क) जूट उद्योग अथवा (ख) लोहा एवं इस्पात उक्योग की वतंमान स्थिति एवं समस्याओं 
की विवेचना कीजिए । 


[06296 79 076 ० 6 [00 ७7॥708 सातवेपड।का०5 :--[9) >िए8॥70छ778 7वंप्रड0"ए 
०7 (9) [[एा० एतेपरद्ाएए, (१, ए., 8. 8. 963 4.) 
इन में से किसी भी उद्योग की व्याख्या कीजिए :--(क) इंजीनिर्यारेग उद्योग, तथा (ख) 
जूट उद्योग । 

[ागाल पीर छह एठगआंपणा ब्रातवे इटोशा ण वलएशक्ुणबा, ल67 ० (8) पर९ 
[767 बचत 506० ॥ताक्ञाएए 0 (9) 6 ]०७० वंघतेप्डफए जी वैधतांब, 

(7, [7., 8 6. 96] 0; श. [(7., 8.  4964 5 ) 
भारत में (क) लोहा एवं इस्पात उद्योग अथवा (क) जूंट उद्योग की वर्तमान स्थिति तथा 
विकास की योजना की व्याख्या कीजिए । 

'शक्रार बा. 05589 णा. शंधिर--( 8) पाल 5प्रढगा वगतंप्राए, 0 (9) 06 00607 
॥ु€दत6 ॥गतप४ए था ॥049. (8 ७., 8, 0. 962 ४; 7. ७., 8. 3. 662 £&.) 
भारत में (क) चीनी उद्योग अथवा (ख) सूती वस्त्र-उद्योग पर एक निबन्ध लिखें । 
5टप58 हल ए9725४९।ाए छए0डझाव0ा बाते पिपार [7059९८5 0 (+टयाला 07 (00007 
पर्ूप्री० ]70तप507'ए 7 व70व9. (3(., [7, 8. 0, 967 ०5. ) 
भारत में सीमेंट उद्योग अथवा सूती वस्त्र-उद्योग की वतंमान स्थिति तथा भविष्य की संभाव- 
नाओं की व्याख्या कीजिए । 

पिक्यायंतर (॥6 फाट्इलता। फछुछठछतवता बगद छः-00[रग५ष ता 6 5पहछुका वग्रतपढाए वी 
[0979, (3, ए., 8. 4. 962 4.) 
भारत में चीनी उद्योग की वतंमान स्थिति तथा समस्याओं की व्याख्या कीजिए । 

4268टाप/९ पी गरा)907 766 0 धा९ (४0007 व 6६॥।० वृगगतप्ड7ए वी पी ९०07णगाए 
9 व7त93, 4)8टप्स्‍55 (॥6 [77280॥।4 [9090॥08 07 (6 ख0प्न्‍र5879. 

(2, ए., 8 8. (प्‌) ]96 ) 
भारत की अथ -व्यवस्था में सूती वस्त्र-उद्योग के महत्त्व की व्याख्या कीजिए । इस उद्योग की 
वबरतेमान समस्याओं की व्याख्या कीजिए) 

'जगाशा ८०ऋफुगालत जाती (00.07 वशावंप्रशाएज 6 छ08607॥ 0 (प(० वशवंप्४0"ए 5 
प्रपटी) 8$70780छ7 वा व0छावद्ा गानों 800. [3 पांड इवल्याला। अति फट 8६०० 
(॥6 [9970007. द ( 3. ए.,, 3. 0. 969 8, ) 
“सूती वस्त्र-उद्योग की तुलना जूट-उद्योग की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अत्यधिक सुदृढ़ 
है । क्‍या देश-विभाजन के बाद भी यह स्थिति सत्य है ? 

]82055 6 706 ० छ706९४०॥ ॥. ६० 70९ए९०कुमआ९आ। रण [छा बाते 506९] 07 
5प९६7 0प४0७ए ॥ 7458, (४, ए., 8, ४, 965 4. ) 


2. 


]$, 


4. 


5, 


6 


7. 


8, 


9, 


( 8 ) 


लोहा तथा इस्पात उद्योग एवं चीनी उद्योग के विकास में संरक्षण के महत्त्व की व्याख्या 
कर । 


, [+३८९ णाल तलएटीक़्ा ९ ता पाए 96% 0 76 तीोतए्वपह वि्तिया तेप्रडाएड पे 


85इटप58 पट [079 शत5- (2) ] प+८ फरावाएव्िटाफाएएु छा (90) (0७ ₹< 906९] ॥॥.05 
(7५ (९, (., 92. १. 9(,) 6.) 


निम्नांकित में से किसी भी एक भारतीय उद्योग के विकास के इतिहास का वर्णन कोजिए 
तथा इनकी समस्याओं को बतलाइग्रे--(क) जूट उद्योग, (ख) लोहा एवं इस्पात उद्योग । 


0396 +॥0 9708९05 ]90॥007॥ छाती फञाठलहाओड छा लाश 36 ५007 ९ ता 
वह का जाए 5९2] वएतपरदाए की तीत, (8. (7. 9 8. )96/ /.) 


भारत में सूती वस्त्र-उद्योग अथवा लोहा तथा इस्पात उद्योग की वर्तंधान स्थिति एवं सम- 
स्थाओं का वर्णन कीजिए । 


एडबका777९ (0 छ/€8९क ए08 007 द्वात॑ छा0/96453 06 ॥छ 39) (४0007 ९%४७॥]७ 0: 
१050०, 07 (9) $प९०7/ विपेएड0 9 47 4709, 


(948. एं., 8. 8. 966 8. |. 0., 8, 8. 964 /. ) 
सूती वस्त्र-उद्योग अथवा चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति अथवा समस्याओं का वर्णन 
कीजिए । 

(४ए९ 3 छाप 8९०८0पा 0ी पर फछा बाते 56९ वगतप्रषएए वा ग्रात]8, हा: ९ 


08 [7079]675 2? पब्वा 070एक्‍8075 798ए९ 926०7 प्राइ्वते७ ॥) (॥6 5९८57 उपएए 3 ९७7 
?]87 07 308 0९४८०]०४7९7(, 2 ((९., (.,, 3, .७. 4958 /&.) 


भारत के लोहा एवं इस्पात उद्योग की संक्षिप्त व्याख्या कौरि.ए । इसकी क्‍या समस्याएं हैं ? 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके विकास के लिए क्या व्याख्या की, गयी है ! 


ब्युफल $प्रख्ता' विप्रराए 75 फि९ दांत ० एाताल्टागा? 4९०३९, 425ट८प5४ (0 97९- 
8९शा ए70फ6॥ा5 0 पर पए४7५ (२ ए.. 8, 5, (8) 7968, 8 एछ., 8 8. 
960 3; ॥९ एा.., 8. 8. 904, 8; '965 0.; '/. ए.. 8. 0. ]968 8.) 


“चीनी उद्योग संरक्षण का शिशु है ।” स्पष्ट कीजिए यथा चोनी उद्योग की वर्तमान सम- 
स्थाओं की व्याख्या कीजिए । 
06]ए९ 40 8०९०0५७॥ ०णी धा€ छार्इशा। एएशञंपिणा बग0 परा€ ए7009605 0०06 | पा€ 07 


[7070 8७0 $६2८८।॥70प507ए 0 [7449. (3. एछ., 8. 6. 3953 6,) 
भारत के जूट के अथवा लोहा इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति तथा समस्याओं का वदत 
कीजिए, 


(आअंप6 8 >पंली एप टांप्रेट्बों €४7806 0 ४76 765९॥ ए०8 (007 ० 7९ [७४९ 7608- 
(7ए ॥ 7004. ४४॥9६ ज]] 90 00९० शीट ० १९ए९००प्क्‍९०६ 0 ]पा९ फ्रभाप्चिटाप- 


आए वितिपडाए व 35877 रिक्षैद्रशश 00 (6 [70947 ]प/९ एप्प. 
(98, ७., 8. 3, (छ) ।957) 


भारत में जूट उद्योग की एक संक्षिप्त किन्तु आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कोजिए । 

भारतीय जूट उद्योग पर पूर्वी पाकिस्तान में जूट उद्योग के विकास का क्‍या प्रभाव 

पड़ेगा ? 

(२९ & पेशी 22००९ णी (९ वातैपशंक] €7079॥5९5 8%7९त ०99४ (९ ए0एट-॥- 

घाष्या ० [9048 79 पाल 908७-छ७०ा' 7९700 ह 
8, ए.,, 8. &. 957. ४; 8, ए, 8, ७, !053 8) 


४02. 
भारत सरकार द्वारा युद्धोत्तर काल में प्रारम्भ औद्योगिक संस्थाओं की व्याख्या कीजिए । 


७६९ 8 7006 00 20५ (७० एप०॥५० 8९0(07 ॥0प95$065 77 770॥9 
७ 3, 2, ! 900 8; रि 0, 8. 3. 963 0,, 966 0.) 


भारत के किन्‍्हीं दो राजकीय क्षेत्र के उद्योगों पर टिप्पणी लिखिये । 


! 


( 4 ) 
औद्योगिक नीति 


(चवा0 8 74) हित्पाल३ 0 (॥0 व्रतेप्रष्वद 900) छा वाीता॥ ण _956 870 
५॥09 |॥0५ 40 9[/078 77078 (08६ 0 ]948 ? 
(फछ ए, 8 ७, (8) ]064; 8 6, ५62 ४5.) 
१९५६ को भारत की औद्योगिक नीति को प्रधान विशेषताओं को व्याख्या कीजिए तथा 
यह दिखलाइग्रे की १९४८ की औद्योगिक नीति से इसमें क्या भिन्‍नता है ? 
702820[06 42ए थीह घाव: लिपा९५ 0 पार वातए5ए० 90॥09 €)7077046९व 09 
6 (507०. ० [00& 49 4956. 90 एएप ३7[70ए० 0 83 9009 ? ॥630, शो ? 
(8)॥82४ए, ए 8, 5, 3962 / ) 
भारत सरकार द्वारा १९५६ में घोषित औद्योगिक नीति की प्रमुख विज्येषताओं की संक्षिप्त 
व्याख्या कीजिए । कया आप इस नीति को स्त्रीकार करते हैं ? यदि हाँ तो क्यो ? 
(जंए8 3 टापाटवडो ९४ ग्राव[2 0 धा€ ए08 छा 740574) 90॥07४ ० ९ ७०एशपा* 
70076 0[ शिती4 (03 (7, #8, 0. (8) 4969) 
भारत सरकार की युद्धोत्ततकालीन औद्योगिक नीति की सं क्षित्त व्याख्या प्रस्तुत कीजिए । 
४४४०६ 35 धार 70[6 - 3$59४7060 40० एाए४६(९ 8९९४० गा ्रवा9, ॥0रतपरशत79]) 90०८५ ? 
[00 ए०प ९०ग्रच्न॑00५७ 4६ 40 96 ००75338७04 छाप (0 $5009]780९८ 9840९77 0 5006॥9 १ 
(ऐ , (|. 8. 0, 4065 /.) 
भारत की औद्योगिक नीति में निजी ज्लेत्र को क्‍या महत्त्व दिया है? क्‍या यह समाजवादी 
हाँचे की सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप है ? 
(॥॥70297 €डबपा]ार (6 वात]! एग[6०ए 060 धार 50०६ ०0 िवाव, 
(॥92, ०., 5. 0, )966 /.) 
भारत सरकार की औद्योगिक नीति की आलोचनात्मक समीक्षा कौजिए | 
लण्ण 7 35 घाट |765९मा गाए प्डएदड पर९एटी0एएला। 0 6 ए0०प्राए'फ रीफपलाटल्त 
(९ [70प507%] एण९ए 04 ध€ (50एशवग्रा॥९7१6, [0 ए0प 2&070९8६९ 379 ८॥4726 जा 
(३8 90॥09. (8, ए , 8, 8. 959 0) 
देश के बतंमान औद्योगिक विकाय ने सरकार की औद्योगिक नीति को किस प्रकार से 
प्रभावित किया है ? क्‍या इस नीति में आप कोई परिवतेंन के पक्ष में हैं ? 
706507706 (3 ए7"९5९०६ ग्रातप्ड3| ए0टए7 00 फर€ 50९०. ० ॥709. /शआ॥ 7६ वब्वत 
(६0 ग्राडटत €20007ए 67 50टांबाडइप, (९, एं,, 8, 5, 964 8 ) 
भारत सरकार को वत मान औद्योगिक नीति की व्याक्या करें। क्‍या यह मिश्रित अर्था- 
व्यवस्था अथवा समाजवाद की स्थापना में सहायक होगी ? 
९ एणाटए 0 झाग्रपो(8760घ5 त९ए९०ऊप्राश॥ एाी पर 7,88९ 5804८ पगातेप्रडाणं९४ 47 
पीर छाएए३6 इ8९टांता बग्पे गा 390 (7204092९ [ए70प्ल्‍505९8 ९४ए१४82९0 व $6९८0780 
गरठ फल्या जिया 8 धर छए0क्‍वंप्रटा 00 ०णरपिइ९त फ्रेंगरोधगए ? 08ट८055, 
(9, ए, 8. 8, (8) ।057) 
“द्वितीय योजना में निजी क्षेत्र में बड़ पमाने के उद्योग तथा लघ्‌ एवं कुटीर-उद्योगों के 
विकास पर साथ-साथ जोर अस्पष्ट विचारधारा का परिणाम है ।”? स्पष्ट कीजिए । 
खिडबामाएर पी पातंप्रएणंगी रित्ञॉ2ए णाी प_ढ (0एट््रााढ९ा। 06 पाता॥ ((956), 700 ए0० 
30ए0९2/९ &07ए टाब2८ ॥ प।$ 90)९८ए ? 
(6 ए 8, 5, 966 8. 8, ए, 8, 8. 9/ 2) 
भारत सरकार को १९५६ ई० की औद्योगिक नीति की समीक्षा कीजिए । क्‍या आप इसमें 


0. 


, 


्ु 


( 35 ) 


“06 वश्तंप्रडण्यंय 20]0ए7 २९४०प३०॥७ ० ]956 ९0 2740९8 8 77४८0 ९८0॥0॥५ 
॥ श्री एए)॥6 स्यात फ़ाप्याए ला।लिफारंइल४8 ता: ॥ 900 |॥ गवाप, #डवायातए 
[0 58070. ]20 एप चत॑ए०८०७(७ &49 एक व (॥6 एणस्‍८५ > 

(७. (., 8. ७. ]904 /. ) 
“१९५६ ई० की ओद्योगिक नीति एक ऐसी मिश्रित अथ॑ व्यवस्था की स्थापना का 
प्रयारा है जिसमें निजी तथा सावं जनिद क्षेत्र हाथ-में-हाथ मिलाकर चलेंगे।” क्‍या आप इस 
नीति में कोई परिवर्तन चाहते है ? 
[)5टप55 (९ इ्लो[एए. ए4पघाए$ 0 []0 [॥तंप्४7१४] 7069 वैर०50[प0णा (9906) ० 
0 (४0ए. ० पाती, व चि ठ/0 र एट0ा0ा० जाएं इतलं] 09]९९(१४९०६४ ९0॥०४१- 
3989९वें वीलालं) +€्वीडटते ? (30 है २० (0५०7 000: /,) 
१९५६ ई० की औद्योगिक नीति की प्रधान विधेपताओं की व्याख्या कोजिए । इस नीति में 
वर्णित आथिक तथा सामाजिक उद्देश्यों की कहाँ तक पृतिं हो पाश्री है ! 

ओद्योगिक वित्त, प्रवन्ध अभिकर्त्ता प्रणाली 
तथा औद्योगिक वित्त निगम 


- 42९8ट709९ जिपएण]५ तार छ79)एफक 0 व्वेफरापनों जिक्षाटत कि व्वाएुए इट्यॉए वत5- 


68 मजा [गती9., यार पाए छाल वहला 99 घोर $ञाए वी. +९८९आ एएका5 
(0 70700५0 (॥6 $॥0760गग्रा/95 0 ध० 5४५४६४९१. (९. [., 3. ४. [95+4.) 
भारत में बड़े पमाने के उद्योगों के लिए औद्योगिक वि की समस्या का संक्षिप्त विवरण 
दीजिए । राज्य द्वारा हाल में इस व्यवस्था के दोपों को दूर करने के उपायों को वर्णन 
कीजिए । 


०0 5९७5४ #ए९ फैला (तौला 99 तार (0ए, 40 गाफा0ए० फतपडपंने थि।0०6 47 
[7स्‍044 अंघरट गशवर्कुतातिलालल ? 68ट79९ पर फ़िलागा$ णीं वाए कॉीलकिशा। ॥8- 
(पाव005$ 5९४ घए 07 (76 छएप"05८. (?., (7., 8. 8. 906 /.) 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा औद्योगिक वित्त में सुधार के लिए अपनाथ गय 
उपायों की व्याख्या कीजिए ? इस उहंश्य से स्थापित विभिन्‍न संस्थाओं के कार्यों की 
व्याख्या कीजिए । 


- क्‍भंडटपडड >ााशीए ॥6 5ए४९ए णी वात फ्ावों वरी06० 07 वै.बाएए इटशा ९ ॥0प507९5 


[70 वादा, डा] (९ 50958 (86९7 09ए (९ ४806 वी #हट९॥ एछतशा'5$ (0 72९709९ 
९ $007-0007ग785 ०ी धा6 5५४ए7, (3. ए., 8, ७. (लत) ॥058) 


भारत में बड़े प॑माने के उद्योगों के लिए औद्योगिक वित्त-व्यवस्था का संक्षिप्त में विवरण दें। 
राज्य द्वारा हाल के वर्षो में इस व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए किये गये उपायों 
को व्याख्या कीजिए । 


स्‍क्‍082पन्‍58 ६6 70]0  ०एण (॥6 गरध्यावशा।ए बएाटए 8ए४एा व दिल वातवंप्रडए (00ए९- 
[७छ्रपगला+ एी ॥7073, क्‍00 ४०प 240 0८०8८ 7(5 ४००४०0०४ ? (98. एछ., 8. ४. 959 ७) 


भारत के औद्योगिक विकास में प्रबंध अभिकर्त्ता प्रणाली के महत्त्व की व्याख्या करें, क्‍या 
आप इसे समाप्त करने के पक्ष में है 


95९फऋड साल गए90व पितटा[0ा$ 0 पी 'क्धाइ808 48007 5५50४ ऐा ता, 
भधय्वा। 276 448 30907 ९07रंगाए8? 5॥0फो0 शश्चा98ए॥ए४ 32०7007० 96 ० द्ी०जर्त 


(0 ९077८ ? 
भारत में प्रबन्ध अभिकर्त्ता प्रणाली के महत्त्वपूर्ण कार्यों की व्याख्या कीजिए। इसकी कोन- 
बरैस.यत खाज्िणाो के 7? बा कया पशा को सलाये स्खता शऋततिया | 


0. 


0, 


0), 


]. 


2. 


3 . 


( १6 ) 


“पुपाल ग्राक्षावएंफए उछुलाएए इणडंशा। व वैपतां3 व्रपरइ६ 96 राहत बाते ॥00 सातेल्ते,! 
(30॥्रवा0वा 0] ((0 $६00॥ ब्याव॑ ।॥९ण०एज़ 6९ टीक7)965 470 0८९व॑ गा प९ 5५४- 
(वा 09५ (0 [70४ए7 (+07[)&॥705 430६ (९, (7., 8. 3. 965 8.) 
“भारत में प्रबन्ध अभिकर्त्ता प्रणाली को समाप्त करने के बजाय इसमें सुधार लाना चाहिए । 
इस कथन की समीक्षा कीजिए तथा जाधुनिक कम्पनी विधान द्वारा इस प्रथा में किये गये 
परिवतंनों की व्याख्या कीजिए । 


, बिजिवाव0 [किए पिाटाएछएा> जी (॥0 विर्षेफ्रापकां मिंक्रबाएए (॥0709079707. ७70 5808॥० 


[777८] (५7]2007940)5 . (6, [., 8, ७8. 963 ४. ) 
औद्योगिक बिल निगम तथा राज्य वित्तीय विगमों के कार्यो की व्याख्या कीजिए । 
[500 0. पिएं एशड 0 ॥ए विपैप्छतवों वघ्चत्ाएए (407]0780070 06 [708. 
ही । 


भत्ता बाएं 5 2एाव2।)/परा।05$ एचकयारतीड #९एएए दे पड5] ए7090॥ : 


(?, (7., 8. ४. 960 8.) 
भारत के औद्योगिक वित्त निमम के कार्यो की व्याख्या कीजिए । भाधुनिक औद्योगिक विकास 
में इसकी देन को व्याख्या कीजिए । 


, डिचएु 27770 [0  पा0(0॥78 द्वाप॑ "075 पराव07 0०0 6 वशतंप्रदावव। शक्ना026 ए70- 


90078007, 409७ थि 45 4 ९एलप क 50श्ाए 0 ए"ऊाशा णए0ा फावपडणपंनों 
[या53॥९९ ? (8, ए., 8. ४. ]959 8४. ) 


औद्योगिक वित्त निगम की बनावट तथा कार्यों की व्याख्या कीजिए । औद्योगिक वित्त की 
समस्या के समाधान में कहाँ तक सिद्ध हुई है ! 

हा 6 (6 इ०पाएलड एी विद्याट€ 07 वाल 70 विर्वीय >> "शाबा 935 >छटा। 
व0ाल 97 ९ ५00५. वध ॥टटा. एरल्यचा5. (0 [क्‍ट'ट्व5९ए बिटाविवएड 07 वरीतवंप्रडा दो 
40970९ ? (8, ए., 8. 8. 959 5.) 
भारत में उद्योगों के लिए वित्त प्राप्ति के कौन-कौन साधन हैं ? औद्योगिक वित्त की 
सुविधाओं में विकास के लिए हाल में सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ? 

(3ए९ 93 जरर्स तट 6 096 छपाजशारट सॉटाएस्‍50 40 जिक्याटए दातव॑प्रडा९४ पता 
[.9७, (४. (., 3. 8. 965 8.) 
उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए स्थापित राजकीय क्षेत्र की संस्थाओं की संक्षेप में 


व्याख्या कीजिए । 
(ऑफर 270 82९८८०पा 0 पार 0छवा580070, पिादा[03 थाव श0ंाए एण 0० ।70प5- 


तप पिावायएट (070080807$ 0 7700॥4. 

(5॥38. (., 8. 3. 962 /., 8. 0७., 8. 0. ]962 6., 965 2., ), ए., 

8. 8. 968 &. ) 

भारत के औद्योगिक वित्त निगम के संगठन, कार्य तथा कार्य-प्रणाली की व्याख्या करें। 
फिक्याआ।76 [6 एक्ला7005 छएपॉ)८ इए5प्रव0ाड सीक्वा ॥3४0 9९९४ 5९६ प्‌ ॥] 406 [008- 
प्राव०छरलातलाठढ6 एलल०व त्ती वावाब 607 फिब्मटंतएु त९ट०््गाशा। एत वातवंफफ्ट$ वा 
(6 ८0प्रा0ए. क्‍ (. ए., 8. 4. () 964 8. ) 
युद्धोत्तर काल में भारत में उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए स्थापित विभिन्न राजकीय 
संस्थाओं की व्याख्या कीजिए । 


विदेशी पू'जी एवं उद्योग-संरक्षण नीति 


; गञा इरटप्रांगहु ्बणते गरातपड़ाएंब 0९0०फमल्ा प्राततद्ा छट्इला। 2णावा075, #0- 


शंशग टव्नजब 438 था तए0ाशा। ए००४ 00 949-7 7080प88 ऐंड ४४/शाला। क्ाते 


( 3/7 ) 


'वतेमान्र परिस्थितियों में द्र.तगति से औद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूंजी का स्थान 
बड़ा ही मह्ृत्त्वपूर्ण है ।! इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा हाल के वर्षों में भारत को 
उपलब्ध विदेशी पूंजी की मात्रा के सम्बन्ध में अनुमान लगाइये । 


है. जिडकाव778 86 97/९5९०५ छ06ए 0० ९ (60एल70०॥६ ०0 [पता 762०7477 (९ 


ए९डपाछा। 0 0क्‍रंडा टॉक गत (॥0 ८0प्रावत' ०, 
बतंमान समय में देश में विदेशी पूंजी के विनियोग के सम्बन्ध में सरकारी नीति की व्याख्यां 
कीजिए । 
“ [6 वातवात्ा [टी (0णागांइडंता 0 ]949-50 ब७ए"णरत्वीढत धाल्ंत स्रडी: 070 & 
76७ धाह|९ 0 एां5:0त वावे [बात त0एशए7० ग्रलश ज़ायगटाए:8 0। 97006८४०४ .?" )50प58. 
(8 एछ., 9. ७, 950 0., 8. ७. ()96। ; ४, (/., 8. /. ([4) 964, 7२, ए., 
है न । 3. 0. 964 /&.) 
१९४९-५० के उद्योग वित्त आयोग ने अपन कार्य का एक नये दष्टिकोण से सम्पन्न किया 
तथा संरक्षण के लिए नये सिद्धांतों का प्रतिपादन किया ।'' व्याख्या कीजिए । 
[70 शर]20 7९5७०९९०४४ क्वा'९ (6 7९20 एल (30095 छा [०5 ॥ए८०ात॑ फोडटबी (00 शागरा- 
5907 (9390) क्रीहशिका: 70गखा7 पार 4 ०-णाातापेत्ा0णाड छा (06 फा९ए०प$ निंडटथ) 
(70परप88707 2 (0 एछ,, 8. & (9) 957) 
द्वितीय वित्त आयोग (१९५०) की सिफारिशें किव-कित बातों में पहल आयोग से भिन्‍न हैं ? 
ड्यया6 ९ छएताााए ण पर एणस्‍6ए 70 तहत्ांग्राप बवएएहु [7/0:९८४०॥ 0 09, 
शान 276 प6 ॥९एछ क्रागटाफलड छा एछझ/00९०ए०ा 7 >0ग्रा7णाते९4 ॥ए 6 उन) 
(0ण्रगगांउ॥0 0 ]949-50 ? (7, ए., 8. 0. ।008 ह0.; ' ए. 8. 8. ]064 5.) 
भारत में विवेचनात्मक संरक्षण की नीति की क्रियाशीनता की विवेचनना कीजिए | १५४९-५० 
के वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित संरक्षण सिद्धांत क्‍या हैं ? 
४॥४६३5$ ९ ए/2श९गा ६७पतेट 0 फर (१0०१, जी वात 49७क7त5 ीरए वए९४फशा। 
0 गिलंहएए (बए(4 व ठप्रा ट0णा0ए 2? वि ठप 8 8708 ८१४९ 007 (6 प5९ ए0|ंत 


तलिशंह॥ टगुए५3] वैपा3708 १९९२९॥०एार॥ एच ए वी] वै]09., 
(॥२, (7., 8. 0. 063 #. ) 


भारत में विदेशी पूंजी के विनियोग के सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति क्‍या है? 
भारत के विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में विदेशी पू जी के प्रयोग के लिए तक 
प्रस्तुत कोजिए । 

्लूपल ठांइटतंकरां॥रवाए् [00९९(०क७ वब5 ए०प्रलाइबलिते 700गगड्ठ 9श(श' प्रैधा] एशपि- 
९(07ए 588850870९, 08/९११ए गाव एुएप्रव॑द्ठाए8४ 7एातैटार्त (0 तप50778 ४४05९ 


8प95९त पर त९९९१० ९०१६ ॥985 फउसशा शी, 00 75 0७॥ (९0प्राइ2, )50058 धी€ 
8४(बाशाय९॥( ती शर्त, 80277 जांपर 59९९० 7९िशाट९ ६०0 0५ (४० १0090506४ 0 
जरंला 7000९007 85 शाता९(॑ 40 4924, (3. ७., 3. ४. !953 5.) 
“विवेचनात्मक संरक्षण अनियमित संरक्षण की तरह है जो ऐसे उद्योगों को अनादरपूर्ण 
तरीके से प्रदान किया गया था जिन के भविष्य में वथिकास को उनके ही भाग्य पर छोड़ 
दिया गया ।”” १९२४ ई० के बाद संरक्षण प्रदान किये गये किन्हीं दो उद्योगों को ध्यान में 
रखते हुए प्रो० अदारकर के इस कथन की विवेचना कोजिए । 

एडबाव6 फएंशीए धा6 छ९०:९४४९५ ० ९ एणा०ए ० तइटापाणं॥8076 [706९८४09. 


(३8275 ]0७ 0९ए९०फुणशापबों छए00९८४०7 ण०परौते 50[ए९ पांड 9700७. 
(8, छ., 9. 3. 4963 5.) 


भा० अ० ]. ९0. ८४ 


की 


0. 


], 


3, 


[4. 


( 306 । 


विवेचनात्मक संरक्षण नीति की त्रुटियों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए तथा इसे बाते को 
बतलाइये कि किस प्रकार विकासात्मक संरक्षण इस समस्या का समाधान कर सकता है ! 
])50प5४5 ॥॥0 छज्ज+ ए्व४एव फछज णिएछाएए टह्[ओबों गा ाए वातवप्रशा।बों पै९एए0०एा९ा 
0 ]70|8, (१], ए.,, 8, 3. 967॥ 
भारत के आथिक विकास में विदेशों पूंजी के महत्त्व को व्याख्या कीजिए । 

४४४४ शब5 06९ ]92] ए7076ट0 एणॉस्‍०४ व९४टएा79९प 35 वडटापीग्रााबाएगएु : 


) 


[70५ 
वात प6 4950 एऊणा<€ए तालि वफण 70 ? सि0श दि! 5 ध९ |4067 था गेध[आ0र९- 
पाला 0ए९/ प6€ ठिपयाट। 2? (॥? [(४., 8. ४. 4966 ४ ) 
१९२१ ई० की संरक्षण-नीति को विभेदात्मक क्‍यों कहा गया था ? १९५० ई० की नीति 
किस अथं में इससे भिन्‍न है ? थह किस अथ में पहली नीति से अच्छी है ? 

शशाबा 45 ९ $9ग्यीट्या०९ 0 07९४० एबब9ो [703 58 ९८07070 (ए५०८०- 
7700 तप्याएु 6 |था एशा०पे ? (8॥98. ७., 5. &., ]905 8. ) 
थोजना-काल में भारत के आशिक त्रिकास में विदेशी पृ जी का क्‍या महत्त्व है ! 


- जिठछ 406०5 ीट [॥2०5७॥६ 35८०) 7904८ए वा वाण्ा पाए करा >जाएफए 


छ58टापरणांए 4078 9704९2८00०7 ? एडाओ॥€ 708 ८८७४ 07 ॥6 ग्ातवप्रडए४०ॉ 0९०९- 
[0फए९॥६ ० पग09, (9)88. 0., 8. 3. 4065 85.) 
बत॑ मान उद्योग वित्त नीति किस अर्थ में विवेचनात्मक संरक्षण की नीति से भिन्‍न है ? भारत 
के औद्योगिक विकास पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए । 

भशाबा 40 ए्र०प परावेदइधबातप॑ 0५9 6९ धरवए० 0ाग्रपांव 385 ैब्वांप त0शा 077 (76९ 
7069 रण 03दपरा्रगबधगछ 9700९९प०ा ? 8टप55 पाए शीएटा5$ 0 धा6 - »7एस्‍02- 
पं0) णी पफांड छिग्यापां६ 070 06€ 0९४९।७०97767॥ 0  वारतप४॥7९५४ 40 709. 

(8॥928. ७., 8. 8. 963 ०.) 
विवेचनात्मक संरक्षण की नीति द्वारा प्रस्तुत विवेचनात्मक संरक्षण को नीति के तीन सूत्रों से 
आप क्या समझते हैं ? भारतीय उद्योगों पर इन सूत्रों के प्रयोग के प्रभावों का वर्णन करें । 
906ट"-06 छाए पार शीहिटां$ 0 970062८0ण07 णा त€एट200फ्ाटा। 0 6पु" द्वा0 
566] ॥7वैप्50९$8 0 47079 (४, (., 8. 8. 963 85. ) 
भारत में चीनी तथा इस्पात उद्योगों के विकास पर संरक्षण के प्रभावों की व्याख्या कीजिए । 

ओद्योगिक श्रम 
72९४2086 9772[ए7 ६6 ८8५5९७४ 0 (6 40५ र्ीटशा6ए 0 वातेप्रडाणबे ै90प/९5 


77 व8., ७प9865६ ाछ्द्र5पाए5 0५ णांदी धारक एीटांसाटए फ्र8५ 06 729९0. 

(7९. '., 8. 30. ]965 &., 8. ए., 8. &. 96 /. ) 
भारत में औद्योगिक श्रमिकों की निम्न कार्य कुशलता के कारणों की व्याख्या कोजिए। 
इनकी कार्य-कुशलता में वृद्धि के उपायों की व्याख्या कीजिए । 


2682८70796€ 47 एएई (॥6 व[7070870 [707]0778 00 सातवेप्रन्‍फं ।800फा' वा 77074 
ः (8. छ., 8, ७. 96! 8. ) 


: भारत मैं औद्योगिक श्रमिकों की प्रमुख समस्या का संक्षिप्त विवरण दीजिए । 


726८00॥0९' ९ चवरढएटाक्राग्रशा। 0 वैब्ए०परा वल्टांडबा0ठा वा वात छा 7८ 


56०००१ शणाव ५७, (8. ए., 8. ७. 959 2. ) 
सिजीफा फछलागओ से कपल शत में उप सबम्निगमों के विकास की ठयाख्या कीजिए । । 


शक 

(5९४४5 ध€ क्राएडडव। छणजवत्य णी (९ एब्पेर प्रांगण गराउएलाला। यंत िता4, ५० 
72 4458 ४072८0॥7॥77795 £ (06. (०. 8. ॥ !964 &) 
भारत में श्रम-संध की वत्तमान स्थिति की व्याख्या बीजिये। इनकी कौसन-कौन-सी 
त्रटियां हैं ? 

59|4॥ ९ (४७५ए5 04 4प्रचधड॥484 पघ/८७६ ब7 ॥त3-7 उच्तते तीं5टप5 पीर णबदी[- 
[679५9 ९७५४८ [07 $०)५0/ 7!0 पड ६) ७॥॥03६. (७, (7., 3. 8. 4068 8 ) 
भारत में औद्योगिक अशान्ति के कारणों की व्याख्या कर तथा औद्योगिक अज्यान्ति की 
समस्या के लिए प्रयुक्त यंत्र का वर्णन कर । 

])6९०४४८6 फ़ापशीए पीर फ्ार्वइप्रा९5 890796व एए फी€ (0एशप्ााशा। 0 व008 (० 


गएा0ए९ ९ 20040075 0 70प्रश4। [&00प7 ॥7 0॥6 ८0प्रा५9 . 
(3 (7. 8 8. 964 ४5.) 


भारत में औद्योगिक मजदूरों की स्थिति पे सुधार के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों को 
व्याख्या बोजिए । 


भ४]७६ 30९ 6 शो0/40० पाए ए (एबतेट प्रवांगा जशि०श्टारा वा वितवी॥ 2 ७ैणट्॒प2४ 
]688॥7723 40 ए९770५6 (॥6770. (3, ए., 3. 8, ]96+4 /) 


भारत में श्रमिक-संघ आन्दोलन की प्रधान त्रूटियों की व्याख्या कीजिये । इन्हें दूर करने के 
उपायों को बतलाइये । 

"७५६ प्र९्१३प्रा-ट8 3५6 एश९९ा] 80079०व व] #९टशा। १९78 40 णी7/  ४0०00 वि प5- 
पर 9९७०९ 0 77048 ? (8. ए., 8. 8 ' 66 /.) 
वत्तंघरान समय में औद्योगिक शांति के लिये सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों को व्याख्या 
फीजिये । 


]्बध ४९०७४ )30९ एशशा (8४९॥ ० (6९ (50ए(, 8॥६९ ]948 6 8४€८फ्ापाहु ॥078- 
(2 0९2०९ ? (४, ए., 8. ७. (9) 964; 8. ए७., 8. 8. ]949 8.) 


१९४८ ई० के बाद औद्योगिक शांति के लिए सरकार द्वारा किये गये पयत्नों की व्याख्या 
कीजिये । 


, पृ+ब८९ 6 ए/0०चपा बापे १९ए९०एणशशा( 0 पृफ््डतेट [ं0णंशा 70 08. शै7( श९ 
(6 ताबण०8९४४ 0ी (6 ग्रा0एशाशा थ00 वै0श ०७ (९9 6 7९70ए९0 ? 


(४ ए, 8 ४. 963 8) 
भारत में श्रमिक-संघ की उत्पत्ति तथा विकास की व्याख्या कीजिये | इस आंदोलन की कौन- 
कौन सी त्रटियाँ हैं तथा इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है ? 

[)282796 0९ 7/0५(7) ०07 0१6 7790९ [03070 श०0एशाशशा। | व॥0त9. ४ 098 


80 ॥7406 ३(8(8०(०६४ एछा0ह27088 ?ै वा 590प्रोते 96 वणा९ "० एप 70 07 $0ण7 
[768 ? (8, ए., 8 8 ॥957 #. )902 8) 


भारत में श्रमिक-संघ के विकास की व्याख्या कीजिये । इसकी संतोषजनक प्रगति क्‍यों नहीं 
हुई है ? इसे सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए ? 
0१७६ ॥2० (९ ॥70(९८०7४४९५ 0०0 ४९ 77206 [फ्रंता जैतएटा९१५ 70 708 ? 


5प९2९४ ए९88प7९४ (0 7€7! 0५९ (690. ु (२. एा., 58. &. १' कक 
भारत में श्रमिक-संघ आंदोलन का कौन-कौन-सी त्रुटियाँ हैं ! इन्हें दूर करने के उपायों के: 


व्याख्या करें । 


।६. 


06. 


7. 


9. 


( 20 ) 


, वा प९45पाा९०४ 98ए९ एटटा (8४0 एज ९ 00थायापाला एणी [ग08 ॥ 7९९श९॥ 


९75 (0 97070+6 (06 ७९7९ 0 [तप5४७) ध07%४९४४ ? ७76 (९5९ 8५९५७०५९८ ? 
(3 ए , 8, 32, 962 85.) 

हाल के वर्षो में भारत सरकार द्वारा श्रम-कल्याण कार्यों में विकास के लिए क्या प्रथास किये 

गये हैं ? क्‍या ये पर्याय्त हैं ? हु 

४7४७४ 00 ॥४०प० 70687 ७9 [090पा छटरीव7९ ? ५४४०६ ४९ए०४ 098५९ ए९शा ६8४९० 77 


पफ९ 560४९००॥४6९॥६ | 7९९९४४ ए९३$ 67 छ९]५76 ए0तप549| ।800पा । 700]4 ? 
(7, ए., 8. ४. 962 ४) 


श्रम-कल्याण से आप क्या समझते हैं ? हाल के वर्षो में सरकार द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के 
कल्याण के लिये किये गये उपायों का वर्णन कीजिए । 


, 4 एा648परा63 9ए2 एलला 80090 6९9 99 धार (0०६. एण एछिता॥& 0. धर ण९ॉ५47९ 


० वप्रतप09) ए05९7०5 502९ 4948 ? 872 (0९५ 40९(६घ०(८ ? 

((. ए., 8. 8. 966 85.) 
१९४८ ई० के बाद भारत सरकार द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के कल्याण के लिए कया काये 
किये गये हैं ? क्‍या ये पर्याप्त हैं ? 
१४8५. 7९28$प7९$ 0| 802८8] $९८पााौ६ए 35 ०6९7 907007060 (0 ३ए0प5073] ४ ॥६९7५ 
04[709486 5४7०९ [70९7०४0९४०९ ? (४६. (., 5. 8. 426 5) 
स्वत/्त्रता-प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा श्रमिकों को कौन-कौन-सी सामाजिक सुरक्षा प्रदान 


की गयी है ! 

[)82टप४88 (6 7/९९०९३४(ए 0 30८ांबी पराउपबाट6 07 वंप्रतेप३5एाॉबी छणछशाड ॥ 008. 
पिचड27776 (९ 80९९.८४०८५ ०0 प्रो 80८9] ॥03प्रा'&70९ ९28]300785 9295360 वर 908 
परतेष्एुथाव९०६ 902... (२. ए., 8, ७. 964 3; 8. ए., 8. ७. (पल) 998, 962 ४.) 
भारत में औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामाजिक बीमा की आवद्यकता का वर्णन कीजिए । 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत में पारित सामाजिक बीभा-सम्बन्धी विधानों की पर्याप्तता 
पर विचार करे । 


. सि० पोत९ 8 72807679 07 ३0 ए59 सातिाणंब 0897७ | [9028. ज09, 7 


ए0प्ए ०कांप्रॉंका, 2ढ उंग्रतपड743] 9९३०९ 96 20॥९ए०१ बंध ठप ०0०ए्यफ़ए ? 

(8. ए., 8. & 963 ४.) 
भारत में औद्योगिक संण्षों के रोक-थाम के यंत्रों की व्यार्या कीजिए । देश में, आपकी 
राय में, औद्योगिक शांति किस प्रकार स्थापित की जा सकती है ? 

४४६४ 3एए907087( 800फ7 ९2७]80075 43876 9७९९7 9858९0 व वात 0 7९०९१ 
ए९७78 ? क्‍20 ९8९ 776९६ 0प7 7९१ृएं॥/९77९४५४४ ? (2, एछ., 8. 3, 963 8.) 
हाल के वर्षों में भारत में कौन-कौन-से महत्त्वपूर्ण श्रम-विधान पारित किये गये हैं? क्‍या 
ये हमारी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हैं ? 

70९8ए00००९ (68 97638९7६ 908007 ० पफ्क्व९ एज0०ा औ(0ए९ा९॥7६ 47 7089, जिएश 
'ग्िछ 88 (76 ॥707शा67 ऊफेशा भाधरबार्त छए फुणांप्रंटब ०एार्धततान्रधंएपड 890. (0 
अं ९ीं०८६ ? द (४. ए., 8, &. 963) 
भारत में श्रम-संगठनों की वतंमान स्थिति की व्याख्या करें। राजनीतिक प्रभावों द्वारा यह 


ख्रालोकलन करों लक्क' टए्फ्रच्रावित रआ है लथा दसका बचा फ्रलााय चर के ? 


22. 


24 मे 


।, 


( 2 ) 


, जिबएाव6 6 9502टांब 56९८प४ए ]९४2580078 7958९ वा [॥044 47 7९८९६ ए९295 


हे के (7९. (0. 8, ॥. ]96/॥ 8; 8, एप. 8, ४. 958) 
भारत में हात के वर्षों में पारित सामाजिक सुरक्षा-सम्बन्धी विधानों की व्याख्या करें । 
[9586038 (6 €डांडघंण[हु $ट९76 0 ६0टां॥) 5९८ए०१७ (0 00080779] ५४07४ ९ 70%एप- 
[७(07 ०0_ 7709 ? (४. ए., 8, 8. 964 8) 
भारत में औद्योगिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की वर्तमान व्यवस्था कौ 
व्याख्या करें । 
छि्नलीए 3९६८४०८९ ॥779]07०2९१४ 889९ 5870९ 3८६५, 948 70 6 7ए07९९१४ 
गिठ्रशंकल्मा #िपाव 320, 952, 00 ४ञ6ए 89ए6 44९१तघ०४९ ४०८१०] $(८घाएए ६0 ४४७ 
७०+ााए [09प867070 0 [70[9 ? (8. ए., 8. ७. 969 ४.) 
कमंचारी राज्य बीमा अधिनियम, १८५४८ तथा कमंजारी निर्वाह निधि अधिनियम, १९५ २ 
की संक्षिप्त व्याख्या करें। क्‍या ये देश के श्रमिकों को पर्याप्त मात्रा में सामाजिक सुरक्षा 
प्रदान करते है ? 


- >इटाफट छालीए 6 ह70जछफ बात #९०९॥६ शातेशालंल् 70 (४806९ प॑०रगभा प्र 


[7979 . (४४4 376 (8 8007(८007785 ? 65/४2९४६ 9/2८8४पा7 ८३ [0 +९7006 (९, 

(९. (४. 8. 8. 964 ४) 
भारत में श्रमिक संघीयता के विकास तथा आधुनिक प्रवृत्तियों की संक्षिप्त व्याख्या करें। 
इनकी +न-कौन-सी त्रुटियाँ है इन्हें दुर करने के उपाय बतलाइये । 

यातायात के साधन 

[5टप5४ शाप 7९€0९7९7८९ (0 [व49, 6 वगए07706 0[ एब्याइए907 थ) 8 20परग09!8 
€2070प्राट त९९९१०७०१०९०., िलजायागर 0. फंड ट०छ्गारटाता 6 908०९ हएशा ६० 
(3॥8907( ॥ (॥6 कएट ४९३०१ ?]478. (?, (., 5. 8. 956 8) 
भारत के संदर्भ में, किसी देश के आर्थिक विकास में यातायात के महत्त्व की व्याख्या करें । 
इस सम्बन्ध में पंचवर्षीय योजनाओं में यातायात के साधनों को दिये गये महत्त्व की व्याख्या 
क्र। 

6ै९८०पा 607 6 ९ाएऊा9388 8एश॥ णा फोह (द्या5ए04 घाव ८07फ्प्राट8४07 [5 


0प्रा' 27705. ४४8६ 87९ (6९ इताएा९8 0 पर 0९ए९००9४४९८7 2? 
(8. एं., 8. ७. ]960 5) 


हमारी योजनाओं में यातायात तथा संवहन को दिये गये महत्त्व को व्याख्या करें। इनके 


विकास के कार्यक्रम कया हैं ? 

जानता १0 ए०प्र पाठ ब0०प५५ प९ 965९7 ए०थप07 ए [7097 रि&]७४3५8 २ ४४॥706 
8 ४7070 7006 07--(9) 6 0९७ रिभ्रॉज9ए8 (:07ए९7007॥ ० ]947; (9) प्रा खटणपा 
२९४7० ण००7४ $ट07९ (8. ., 9. 8. 957 8.) 
भारतीय रेलों की वतंमान स्थिति के सम्बन्ध में आप क्‍या जानते हैं ! (क) १९४७ ई० क्रे 
नये रेलवे कन्वेन्शन, तथा (ख) विभिन्न समूहों में रेलों के विभाजन पर टिप्पणी लिखें। 


छाइटपडड पार त९एश९०फ॒णला। तथा] श३५३ पातेश' वछता97/3 एए९ ए९४7 ?9॥5. 
(7. ए., छे 0. 966 /& ) 


भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में रेलों के विकास की व्याख्या कीजिए । 
एडज़ीगात प्रा मार्यायग्रए्ु णी ।ब्योनि ०१0 ०0-0काएबरांता , ')४॥ ६९७४ ॥85 0॥४ 0८९ 


९ (0 छ778 890पा 724११०६0 ००-०9798007 ॥7 77078& ? 
(. ए., 8, 8. 963 /8.) 


0 


॥. 


2. 


3, 


( 22 ) 


रेल-सटक समन्वय का क्‍या अर्थ है ? भारत में रेल-रा हक समन्वय के लिए सरकार द्वारा क्या 
किये गये हैं ? 
४0४७४ 33 (0९ (7097६, ० [79॥8 0076 007 (6 47770एशशाशा। ० रिए46 प्रद्या8इफए0ण/। 
870८26९ ॥70९9९7१८४०९ ? (39272. ए., 8. 3. ]966 85.) 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद सड़क यातायात के बिकास के लिए किये गये प्रयत्नों की व्याख्या 
कीजिए । 
'तुच़्त9 7९4णा7[ 68 700 ०५9 06०९।॥०9०70€0( 0 [क्वाशू०07 इशएॉट९४8 9प६ 80 8 970- 
एश' 0०-09 ३0प्र 7९स९९॥/ ऐं॥ह€ि7९70 07708 0 (78॥87904 ? ६८७४४. 
(8. ए., 8. &. 955 ७, ?., ए., 8. &. 962 ४., 'श/, ए७., 8. 8. 966 8. 
964 8, 3॥922. ए0.., 8. ४. 965 8 ) 
“भारत में केवल यातायात सेवाओं के विकास की आवश्यकता नहीं, वरन्‌ विभिन्न प्रकार 
के यातायात के साधनों के बीच समन्वय की भी आवश्यकता है ।” व्याख्या कीजिए 
])5टप88 पार व[90: वाटर छा रिभध्वीफिवए8 गा 0पा लए0ा0त ४. ४8६ ४॥९ फैला 
[7शा। 9700]67,5 ? (4. [!., 3. /. ।067 2.) 
उश की अर्थ॑-व्यवस्था में रलों के महत्त्व की व्याख्या कीजिए । इनकी वतं मान समस्याओं की 
व्याख्या कीजिए । 
छीा8टप88 (096९ 7पा€ 07 ८0009०0॥007 | टए९ढा वर्यी]-7030त (म्याएु।0व॥ भी ग॥5ा/, 
पु0ण् छ्र०्पोात एणप किए द्वोड0५+ 3 ९६९ ९०-07084007 9९(७८९॥ (!८ ।७४० 
(8. 0., 8. &. 057 /.) 
भारत में रेल एवं सड़क यातायात के बीच प्रतियोगिता की प्रकृति की व्याख्या कीजिए । 
इन दोनों में आप किस प्रकार उत्तम समन्वय की स्थापना कीजियेगा । 
जार 358 फछ़ण्एला ९0-0० तवागतबधठा 929९९ वाशित्या 0िकग्र३8 0 (73089070 था व4 ५ 
०0780 67९९ 7९८९55७॥7'५ ? (3॥० 8, (०., 5, #& 962 5) 
भारत में यातायात के विभिन्न साधनों के बीच उचित समन्वय वयों आवश्यक है ? 
पिडबा)76 06 एार5९४ एछठडा07 0 पिंपर छए08565 0 (9) 'शप्ं॥), 9॥0 
(0) ४97776 (270४0074 ॥7 ॥709. (8 0., 8, 8४. ]957 (5) 
भारत में (क) वायु, तथा (ख) सामुद्रिक यातायात की वतंमान रिथति तथा भविष्य की 
सभ्भावताओं की व्याख्या कीजिए । 
पाए 5 2 लशा। प्र८05790॥ 898४९07 7€88000, 88 8॥ ॥779074970 ४छ०258३8 छि 
€८0707972 (९ए९]09ए0॥0॥ ? (6ए€ ५0पा ४एप्रा)070 शी 7९(.70700 (0 फट वातांध्वा 
€८076फ07९ए. (२, एछ,, 8. 8. 3960 &.) 
आथिक विकास के लिए क्यों कुशल यातायात व्यवस्था थी आवश्यक आधार माना जाता 
है ? भारतीय अर्थ-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए । 
4283टप055 6 फछाठतंँ।रटिता छा क्बान040 ८0-00ा2 00% क। फतां॥ 370 77003206 (९ 
८&793९8 टी] 0080८ (96 व€ए९०],घशा( 06 050 (&78.90॥॥ 40 ॥70.. 

(7९, एछ., 8. 8. (66 68; 
भारत में रेल-सड़क समन्वय की समस्या की व्याख्या कीजिए तथा उन कारणों की व्याख्या 
कीजिए जो सड़क यातायात के विकास में बाधक सिद्ध होते हैं ” 

“7२040 (78907 48 शा छि (0९ 5प्ट2२६६5पिं €:९८प0/) 07 29 ए[97 ( ९2९॥07704९ 
9९०९१०977९70६ 935९० (व 8 ए70ट्टा्गव6 0ी 790 #तए08पतंत्वाट07.7 ॥0805, 
पिठ्णत व0 ए०प [पपहि फ्ैर ग्रबधंगाब(इ407 07080 धघा8007६ | ॥7904& ? 

(7२, (., 8, 8. ]964 3) 


5 


[7. 


8 


( 23 ) 


“दर तगति से औद्योगीकरण पर आधारित योजना के सफल सम्पादन के लिए सड़क यातायात 
का विकास आवश्यक है ।” व्याख्या कीजिए । भारत में आप सड़क यातायात के राष्टीय- 
करण को किस प्रकार न्‍्यायोचित करार कर सकते हैं ? है 
“[॥6 एछण0ए 0 740743॥84 07 07540 (4/80074 9 [6 5(9]€ (00ए७-0फ6€ा( 
8 6९ए ६0 €०्मीटा शा पार 9069 व९ए९८व०क्ाह॥+ 0[ एद[७०8५5. ? 20८ए58 7 
८77(८2ए. (3. [7., 8 5. (3) ]८6 ४ ) 
“राज्य सरकारों द्वारा सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण के रेलों के विकास की नोहि के विरुद्ध 
जाने की सम्भावना है। इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए । 

[)582प5$४ (96 वाग[०0704706 66 70०६4 (्व750070 उश ॥08॥9., ।'ऋथ77<: (0 906९88प7 ९७ 


209[00९6 99 ४6 (590०4. ६0 6९४९।०४७ १040 फऐद्या।:907 77 ॥4॥9 ४70९९ [95[. 
(/. (7., 8. #. 964 /.) 


भारत में सड़क यातायात के महत्त्व को व्याख्या कीजि! । १९६१ ई० के बाद सरकार द्वारा 
सहक यातायात के विकास के लिए किये गये प्रयत्नों की व्याख्या कीजिए । 
[)5टप5$९ [[6९ ए/'छीशाओड जे छ70596€ट5 0 रित्वव पा्याइएण। | 793, ४४७४ 


8205 ॥3ए76 92९07 48६९7 0 तैहएलाणए (6 इक्का॥९ (धा।॥ 4 धाए फल छशं0५ ? 
(. [7 , 3. 8. )965 8.) 


भारत भ॑ सड़क यातायात दी समस्याओं तथा €म्भावनाओं की व्याख्या कीजिए । योजना- 
काल भे इसके विकास के लिए क्‍या उपाय किये गये हैं । 

])स्‍8205$ पी"? गगफुणाक्वागटट 00 ॥क्राएए00 गाते ८6फ्राए ९७) | 0प ८0प77ए. 
00 १०७ पायी पीर 3छीः फाइ-2वछ वीक छएशा छांए्या 40 ध875907 छा0 
८०07 पाटवपरं०0 कं 0पा छीथगप्रांपठ ? (र( ए.,. 3 28. ]963 8.) 
अपने देश में यातायात एवं संवादवाहन के महत्त्व की व्याख्या कीजिए । क्‍या आप इस बात 
से सहमत हैं कि विकास की योजनाओं में इन्हें उचित प्राथमिकता प्रदान की गयी है ! 

भारत का विदेशी व्यापार 


“गृत0क्‍9'$ 072४27 (780०९ ]35$ प्रार्यध्तजु00९ 8 पियवेधगाल्याबों लोी-बाए2ट ॥9ए8८ए 0 


20८०पा६ णी ए06९ छए370707 छग वए एज्घा.)- 7 5९प5, तक कार पी6 लाद्ा80(९7- 


इट$ ्णीठतएा किलंडुए (3५९ ७ 976:९7( ? (8. ७., 8. 3. .957 $.) 


“विभाजन के परिणामस्वरूप भारत के विदेशी व्यापार में आभून परिवतंन हुए हैं ।' व्याख्या 
की जिए । वरतं मान समय में देश के विदेशी व्यापार की मुख्य निशेषताएँ बया हैँ 
[)0827796 (॥९ ०!७72४$ (0[ [8५४९ 4प्णा 82९ व) वाॉएटाएा ब7व॑ ०07790शं007 


[90]278 07९20 [72806 तैपा 8 प्रीर 0॥-छवा एशा0०0 
सी जम कक (8, ए , 8. 8. 958, 962 &.) 


युद्धोत्तरकाल में भारत के विदेशी व्यापार की दिशा तथा बनावट में हुए परिवतंनों की 


व्याख्या कीजिए । मर 
एडथाव96९ 9शीए वीए टो478०5 ॥ ॥0९ ए०प्रचारल, ८07ए90॥%धंणा काप॑त76९८007 "० 
प९ 07९97 (79१6 4॥ [700॥8 87८6 947. (र. (४ . #. है. 904 /.) 


० पा 5 *ीः दब ठ ते श | 8 २. 
१९४७ ई० के बाद भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा, बनावट तथा दिशा में हुए प्र 


वर्ननों की संक्षिप्त व्याख्या को जिए । तो, दि 
! 9 6 इब्योलि।। ल्थ्िप्ा९8 रण वावीां4 3 0687 प३४९ ३श 006फशा- 

हर न (१. ए., 8. 8, 966 (।: 
20€, 


0 


] 


( 24 ) 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या 
कीजिए । 
7 0/डंतेलल्‍बा075 ० किला €ाटीवपए्टूट ॥8ए९ 982९ए कीपशरटटल्त फेर #ऊकशलहए्र7 
वु+806 ?06९ए 06 (॥6९ (00०. ता [66 ,? सइटप58 बाते ९छक्ा।6९ ऐ$ 90 "९ 8॥ 
० 6 7९0९0६ प्हातेह गा वितीतवोड तिए९९७ ४१४46. 

(0, 0छ., 8. ७. (9) 96 5. ५, ए , 8, 8. 955 5.) 
“विदेशी विनिमय की आवश्यकता ने भारत सरकार की विदेशी व्यापार-सम्बन्धी नीति को 
बहुत अधिक प्रभावित किये हैं ।” भारत के विदेशी व्यापार की वरतंमान प्रवृत्तियों के संदर्भ 
में इस कथन की व्याख्या कीजिए । 
98टप४४ 7970शीए धार ६705 | 6 0ा/लैशा 206 0ी वात 0प्रव)ए पर 880 
06९०३७०१०९, 36९०प्रा। 0 ॥॥6 एल 676 86 वी गा[)005 तेप्याए धरा एलाा०व4. 

(508९ !., 9. 8. 955 5.) 

पिछले दशक के भारत के विदेशी व्यापार की प्रकृति की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इस 
अवधि में आयात में अत्यधिक वद्धि के कारणों की व्याख्या कीजिए । 
] इता)6 (6 छाटशा ततवाते! था वातांद!३ जशिशि्र0 800, ४शातरा 6० ए0प अप्रश्ष्टट्षं 
0 (0९८ वाह ब0ए९86८ 4 00 0 9909४7 0९775 ? (॥. (7., 8. ४. )963 8.) 
भारत के विदेशी व्यापार की वर्तमान प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। विपरीत भुगतान 
संतुलन को ठीक करने के लिए आप क्या उपाय प्रस्तुत करते हैं । 
ग्रिरए्ता॥6 ॥॥6 टद्धाइ65 वी किताब उर्तएएाइट किक्ष्वाए0 ता [9,॥70व5 वी [00$-ण्रत्वा 
एश्बा8, वा वाएडडप्राहुड विक्ता छलल्‍शा ॥76फास्वते क्‍0 तछाटटा 40 बाते शात्रि शा 
7287][65 ? ((९ [7,, 8, 8. 3४( 9 68.) 
युद्रोत्तरकाल में भारत के विपरीत भगतान संतुलन के कारणों की व्याख्या कीजिए। इसे 
टीक करने के लिए वया उपाय किये गये हैं तथा इनका परिणास क्‍या है ? 
फिक्यावार पीर वए07्ा। लाभाए?एढ8 वी॥। 9ए6 ्वेप्णा। छएॉ426 जी 6 ॥न्‍वॉपा, 
ए0प्रा6 रात त/एटांवा 0 0त]45 +िक्टाशा 466 तेतापंतर 6 ]49 शा ए९क73. 

(/. ए , 8. 8. !766 ४.) 

पिछले दस वर्षो में भारत के विदेशी व्यावार की प्रकृति, मात्रा तथा दिशा में प्रमुख परिवतंनों 
की व्याख्या कीजिए । 
क्‍)5टफ055 +6 दबा € बाते डाला ता वात" उतेएटा50 09070९ ० (7300 ४४706 ।' 66. 
छल0ठ्ण 2४7 7. 22 7९6प०८९१ ? ?, ९१., 8, 8. ]959 &.) 
१९६६ ई० के बाद भारत के प्रतिकूल व्यापाराधिक्य की प्रकति तथा मात्रा का वर्णन 
कीजिए । इसे कैसे कम किया जा सकता है ? ; 
[98ट085 6 ॥€ट्शा शा व वातीढ5$ तिशंशा फ्छत९, 0 एणा 80ए८८४६४ 28 
ए477९0 ठशं३7॥ ॥40986 0ि [758 ८0प्रा।ए ? (7. [.,, 8, 8: ] 60 /.) 
भारत के विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रकृति की व्याख्या कीजिए । क्‍या आप इस देश के 
लिए आयोजित विदेशी व्यापार के पक्ष में हैं ? 


- सीना व907व्रा। ट879265 ॥3ए6 6९7 980०९ ॥ 6 7ल्‍प7र ब0व त-एटंता 


[एठा#्/!३ 087 966 8700 ]950 ? 5प३४8९४६ ॥€क्क्‍४प्रार5 07  €४0०0+ ए70000007 
]0 ॥7005. (7. ए , 3. 8, 3962 8, 
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]4, 
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१९५० ई० के बाद भारत के विदेशी व्यापार की प्रकृति तथा दिल्ञा में वया महत्त्वपूर्ण 
परिवतंन हुए हैं ? निर्यात प्रोत्साहन के उपायों को व्याख्या कीजिए । 
[0९४८:४०८ पी€ फ्राथंण फटाते व वश? 70220 80९ 5॥7८९ ]949, 

((. [7,, 8. 8. 968 &.) 
१९४९ ई० के बाद भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य प्रवृत्तियों को व्याख्या कीजिए । 
४४3३६ ॥77907270 टा8772०९६४ 428ए९ (20९7 9]80९ का 0 ॥ 90776 ज्ञात त7९टठा ० 
]700]9'5 07887 (80९ 47 7€८९7(६ ४९४४ १ (!92. (., 8. ५. )952 8.) 
हाल के वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार की प्रवृति तथा दिशा में वया परिवतंन 
हुए हैं ? 


[5, ४४0७६ 476९ ध6 7र27 ॥[€775 ०0 0प्रा' ९#छ07 06 ?े क्‍958ट058 06 7707907097०06 ० 


एा0फा0पगारु ठप्रा' ९४००० ७६ (6 [9709९7॥ पता €, ((), [!। , 3. 8. 4965 8.) 
हमारे निर्यात की मुख्य मर्दे क्या हैं ? बतंमान समय में निर्यात को प्रोत्साहित करने के 
महत्त्व की व्याख्या कीजिए । 


भारतीय मुद्रा 

6ै)ोएडट पीर ला९प्रा0789270९5 (9४ ९0 ६0 थार 0€ए४ह79707 ० पार काताधा 
7प९९३ |] +949, (07806 वा5 रींहएए३ ता 0प्ा 0िशेए्रा &0०., 

(॥, (., 3. ४ 957 /.) 
१९४९ ई० में भारतीय रुपये के अवमल्यन के लिए उत्तादायी परिस्थितियों की व्याख्या 
कीजिए | देश के विदेशी व्यापार पर इपके प्रभावों की व्याख्या टजिए । 
[)82टए०5४ 6 टॉएटप्रक्रडइा॥726 ७0) ]९0 ६0 ॥6 तेल्एब्रोपत07 ॥ एक तत्व) रिप]९९ 
॥) ]966. छ०७ 95 4६ 2रि९८।९०१ ए9८९-९५९ ? (! [[., 3. 0. 4(67 /.) 
१९६६ ई० में भारतीय रुपये के अवमूल्यन के लिए उत्तरदायों परिस्थितियों की व्याख्या 
कीजिए । इसने मूल्य-तल को किस प्रकार मे प्रभावित किया है ! 
[$८प४४ पद प्रगा। दोब्या265 णगांदा पीर 56:जव 6०वें एक ॥70989॥ धरॉ0पा वा 


पी6 टप्रत९ा८ए व ९टो॥2702८ $५४६९॥75 [0 [70॥9 . "है (0.05 हो २ 73/ 0]| 
द्वितीय युद्ध द्वारा देश मौद्रिक तथा विनतिमय-व्यवस्था में लागे गये वर्विर्तनन की व्याख्या 
कीजिए । 


(0९०टा+96 (96 लॉ-ट्प्रागउ(तञाररटड जाला वह्त 40 कह तरफ ता छा शिह 4ग्रतींग्रा 
7पए९८ थ 5690 3949., एशशत्वा एछशार 78 ९0758(फ९7५९5 न्‍ 

(8, ए., 8. & 95/ 0., 9:0 6; |2. “. (7, 95!) 
१९४९ ई० में भारतीय रुपये के अवमुल्यन के लिए उत्तरदायी पारस्थि तियों की व्याख्या 
कीजिए । इसके क्‍या परिणाम हुए ! 


भारतीय बेकिंग 
(ए06 80 8९८९००॥०६ ०ी धाल []6फ0॥ 50ट८ी: (ल्यााटाद |] उिद्दाह5 व घिती9 7.)॥7 0प४ 
पालक परथांत तेलहिटाड, निण्ए तएर (९8९ तेललटल5 ला 50प्र्ठा॥। [0 96 शा ०ए९व 09% 
#€८९॥ रेप? 6९8/548007 ? (8. ए., 8. ७. !957 5.) 
भारत के व्यावसायिक बैंकों की व्याख्या कीजिए । इनकी प्रमुख त्र्‌टियों को बतलायें । 
हाल के बैंकिंग विधान द्वारा इन त्रूटियों को किस प्रकार से दूर करने का प्रयास किया 


गया है। 


0, 


( 26 ) 


हैक एशट वीर लहिटा3 ता गाल विश जता 0ा ()00तालटांगे फ्गोधाए एव ० (९ 
9709)6फ5 शिलाएु 087075 3 ए65९॥६ ? (3. ए.., 8, 6, 957 8 ) 
व्यावसायिक बैंकों पर हितीय यद्ध के प्रभावों की व्याख्या कीजिए | वर्तमान समय में बंकों 
की क्‍या समस्याएं हैं ? 

(30९ दवा] बटट0प्र्ता 0 पिह छाए 00 धाए िएड5९एए९ रिद्याद 0 प्रत9, लिएटश वि 
]99 4 ९८वें ॥ 70शवााहु घह८टफपॉपफएड3) ६/९03९ ? 

(५4 (., 8. ४. 965 6; 8. ए., 8. ७. 954 6 ) 
रिजव बैंक ऑफ इंडिया की कार्यवाही का वर्णन कर । कृषि-साख प्रदान करने में यह कहाँ 
तक सहायक सिद्ध हुआ है ? 

(६ ४ए9॥ पल [जाफ्टाएवा पिा।007$ 0 रि०5९:४ए४८ 34॥) 0 ॥709 . 

(२, [., 8, *. ]063 ४.) 
रिजवे बैक ऑफ इण्डिया के मुख्य कार्यों की व्याख्या कीजिए । 
एकता वाह पल टहप्रडरड ता छरी। विपालड 8 फाता॥ ? परठ ॥9$ 0० 700$70070 
(. ा। व] 0५७४ 9 ॥॥6 शिक्षा (9 (४७०7०]/३॥॥. $ 3५ 04 ।( 9 ? 

(8. ए., 8. 6. 06] 8.) 
भारत में बैंकों के फेल होते के क्या कारण हैं 7 १९४९ में बैंकिंग कम्पनीज विधान द्वारा 
स्थिति में क्या सुधार हुआ है ! 

()रवीत8 तह 76० का [0,. $ 4 उ65', 9जयकफीशए, ५४3) था (6 [१९४०'ए९ ठप 
(ड़ [9९वें 0 (3० पैएए८0७परहा। उ| .. 3..प७७ द्वाफरतवछु ५५५एा २.3 |0:9 ९ 

१. (४, 8. 8. 065 8 ; 8. ए., 8. 8, 957 /.) 
वतंमान भारतीय वैकिग-व्यत्रस्था की मुख्य प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए । देश में सबल 
बैंकिंग-व्यवस्था के विकास में रिजर्व बंक का क्‍या स्थान रहा है ? 
50906 पा€ गग003॥6 ९ छत वाव[एशा९ठप्ड फैशफ्रैशड$ . 6 छै्ातितहु 5५४6फछ 0 
[छता8, एशज४ उपशछु९्डा0588 रथ एठप 0तीथकि कि गाफ््ञातह पाला छल ता 
छगगदता]ए : (९. 0., 8. 957 54) 
भारत की बेकिंग व्यवस्था में देशी बंकों के महत्त्व की व्याख्या कीजिए । इनकी बैंकिंग 
व्यवस्था में सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे ? 
])82८34553 ६९ (४00$प400 ये ध0(005$ 0७ 4९९४९।४९ फि47४ 0 [79049., 

(9, ए., 8. ७. 966 ै.) 
रिजवं बक ऑफ इंडिया के कार्यों तथा संगठन की व्याख्या कोजिए । 

[4 शए86 ७8५४ 85 (९ रि९ट४27एट 347 0 साताब कैएटा 3588([009 (6 56५४८।०७- 
घाशाई 00 ॥9/8| 272070 [8८000९5$ ॥7 (€ ८0प्रापए ? 

(४, एछ., 8. 8. (॥) ]962; ?, ए 8. &. ]962 ४.) 
रिजवं बैंक ऑफ इण्डिया देश में ग्रामीण साख की सुविधाओं के विस्तार में किस प्रकार 
सहायता प्रदान कर रहा है ? 
शब्रा &76 06 ९डांडताए ब8शा८व63 0 क्पाव। एव: ३ंत वधता॥ ? 050फ8 धा९ 706 
0० चाल २९३९ए९ डिबरधो: 0739 8 970ए40॥78 7पा&) 7094॥02. 

(8, ७ 8. 8. 962 ०6). 


भारत में ग्रामीण साख के वर्तमान साधन कौन-कौन हैं ? ग्रामीण वित्त प्रदान करने में रिजर्व 


बैंक ऑफ इण्डिया के कार्यों की व्याख्या कीजिए । 


॥ 


2 


3. 


5. 


( ४7 ) 


[068$604796 6 ॥3॥ ८0750ए6९॥क्‍8 द्वा)त एद्वीलकशा रह पराहड ता), फिर), ५१०7०९० 
0475९, जि0च् 280 7(8 श000.)॒॥स्‍ ९8 026 #शा]0५७७। ? 

(5 7. 3, 6. )905 ७ ॥ 0 20586. [., 3: 8, !062 /.] 
भारतीय मुद्रा-बाजार के प्रसुख निर्मायकों तथा इसकी विशेष्ताओं की व्याख्या फीजिए | 
इसकी त्र_टियों को कैसे दूर किया जा सकता है ? | 
ए॥ए ४35 "6 व7फएशाती डउद्रादे छी जितांद गर्वातावोाड हे 2? 2527 छाए) 48 घित6- 
पै008 ॥700 050 0 प€ ि6३४९एर दितााऊ . (॥, [7 , * $. ५6 8.) 
इम्पी रियल बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण क्‍यों किया गया ? रिजवं बैंक तथा इसके 
कार्यों की तुलना कीजिए । 

[)5४८एघ४४$ एफाॉसीए प€ 706 ० एल रिट३52एट फिद्दाफ एा तिता& ॥) 7० जिद्यांवा 80'८- 
'परा€ ता 6९ ०0079. ४४॥५ ॥955 4( ॥66९€॥ 090:0॥/ $8€ं ९ 

/ 09.39. [(7., ॥. ह. [63 /., १ 
देश की बैंकिंग व्यवस्था में रिजव॑ बैंक के महत्व की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए | इसका 
राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया है ? 
४४१३४ 87९ (॥९ शीता ८छावरवएु४ ७ वी€ किक छू ४३३ व ॥॥ ताय' (/७ा9५ ? क्‍)0 00] 
बतेए052७ 0 7 ७तठॉ058|९ ॥9075|,2407! ? ([' [| 0 ॥083 »& ) 
हमारे देश की बे किंग व्यवस्था की कौन-कौन-मी तर टियाँ हैं ?ै वध आप इस पूर्ण राष्टीय- 
करण के पक्ष में हैं ? हु 
(7हवत]6 पर कर्ता पाल रिएलाएल जितताएं ७्कितीय का . किरीता ए८070,07. 
४ए॥का 8ए97टॉज 7 ती6 ते 68 फट किया लए वह! वीक ५ ० | 

( '।, 3 6, [900 .$ ) 

भारतीय अथं-व्यवस्था में रिजवं बेकर ऑफ इण्डिया के महत्त्व की य्वास्या कोजिए । ग्रामीण 
वित्त प्रदान करने में यह कौन-सा कार्य करता है ? 
068८7006 ॥॥ जाली ए टशाहशा।पहफ॥। टॉलश675 तर ठप्ता ॥ ,:५ 84+ 0| 53: एज 
0०ए(६ 465 त6९(८९८(5. .ध. 2.) 5, 0. )053 *.) 
भारतीय मुद्रा-बाजार की नि्मायक संस्थाओं की पक्षिप्त व्याख्या दवेजिए तथा इसके दोपों 
को बतलाइये । 


भारतीय वित्त-व्यवबस्था 


* वा द्वार पी6 ाविए एज 0:7075 वी ॥6 [एतीता। | हु 5 काका / ७७ अऋतोते एठ0ए 


8679 (0 ७ वा0४८ ((050 (६ लिए५ ० 
भारतीय कर-्यवस्था के कौन-कौन-स प्रधान दोप £ ” इन दोगो 4 इर करने का आप किस 
प्रकार प्रयास कर गे ! 


 चच3. कह पीर एायातंफ्बो ७ शिटाड़ वी वी( विदा | ते ४३६७ ? छा ८ढव7 (९५ 


9९ 7९॥१९तै८0) ९ (४, ६।., 5. 2५, [५55 &.) 
भारतीय कर-व्यवर्था के कौन-कौन-गे प्रधान दोष हैं ? इन्हें कंस दूर किया जा सकता है ? 
);६८घ६३ 6 ते₹ा+ 9५ 07 तवीटाछोड' ता | एचाए पर व (5 वी फछएे 

5 मो 887 7.) 
भारय में मृत्यु कर लगाने के कौचित्य पर विचार कीजिए । 
॥7.8 0प धर 7₹6९त हित र)ए908&॥69 06 चरलबपा ठप्ारक व! 33 थज 80 हु६१० 
प्रथा) €िछप्रा९85 0 (00९ क्‍.8906९ पाए 0८ ए 953, 0 0 मा 5) 


( 28 ) 


भारत में मृत्यु कर लगाने की आवश्यकता पर विचार कीजिए तथा १९५३ के जायदाद कर 
की मूख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए । 

5, ७६५ 8/6९ पी 77907487( 70९०९॥५ (॥९॥0४$ 0 (6 497८९8 06 (06 ४६७६९ 0०7 80097- 
पत॒ूठछए भर०पांत ४0प परगफछा0ए९ फशा ? (8, ए., 8, 3. 987 65, ) 
बिहार राज्य को वित्तीय व्यवस्था की आधुनिक प्रवृत्तियों की व्याख्या काजिए । इनमें आप 
किस प्रकार से सुधार ला सकते हैं ? 

6, (ए6 4 06 0प्रॉ]6९ 0० ऐी6 खाद्य) #९टणायधारपतेतब्रांणा३ 0एा पहल फ्िंश वावांबा 
[गाब्रा22 (+077775507 (93]) (२. (., 8 3. 957 8,) 
प्रथम भारतीय वित्त आयोग ( १९५१ ) की मुख्य सिफारिशों की संक्षिप्त रूप-रेखा 
प्रस्तुत कीजिए । 

7. "शात्र। बा धार तावह्किटा। 30प7०९९४ 0 7€शशाप्र* 0[॥6 (50०।, 9 770443 ? &/€ (४९९, 
गतेत्युधवा९ 6िः 66०९]०]कुग्राटा। ?! 
भारत सरकार की आय के कौत-कौन-से प्रधान साधन हैं ? क्‍या ये विकास के लिए 
पर्याप्त हैं ? 

0, ्रिरवहर दिए वाए0एद्राग26 0 व०गाए वीक5 बाते 8965 5 35 50प70९३8 077#९ए९- 
00९ 0 धा€ प्रांत गाव ६(७॥6९ 50०४८याडत॥8 का विदवा३, (४, ए., 8, 8. )967 8, ) 
भारत में संधिय तथा राज्य सरकारों की आय के साधन के रूप में आय कर एवं विक्रय 
वर की व्याख्या कीजिए । 

9, (7(09॥]ए  छछ्ाया॥6९ ऐी€ ग्राक्या। 80प्रा८65 ० 7९एशाप्र८ 0०0 फर९€ 5090 ० 8097, 


5प28९8४६ 7९8858प्राः€5 40 प8776९7( (6 88068 7€५९7प९. (४, (., 8, 8. 96 .) 
बिहार सरकार की आय के मुख्य साथनों की व्याख्या कीजिए । राज्य की आय में वृद्धि के 


लिए आप क्या सुझाव देंगे ? 

[0, ए836प58 ऐै€ १90०९ 0 द्वातव॑ 7९ए९प्रप८ 3६ 3 50प्८९ 0 6६20९ िंतथघ्र०८९, 
पिडिबा)6 जपलीए (6९ ट्यवटांशाड 6ए९॥९त 38 थाग३। ॥[ 38 & 0777 0 6762६ 85- 
ह :5)82. ०, 95. 8. 39६5 4.) 
राज्यों के वित्त के अस्तगंत भूमि कर के महत्त्व की व्याख्या कीजिए । परोक्ष कर के रूप में 

इसके विरुद्ध दी जाने वाली मुख्य आलोचनाओं की व्याख्या कीजिए । 
॥, 9) )8ट7796 धार गाबांत 80प7९९४ 0760ए४९0घ९ 0० (॥6 (७०ए७४॥४73९76( 0 (6 वंघता#ए 
एकता, 88865४ ऐश 7८०ए९ 477[00797८९, (38, ए., 8, 8, 959 8.) 
भारत की संघीय सरकार की आय के प्रमुख साधनों की व्याख्या कीजिए । इनके सापेक्षिक 


महत्त्व को भी बतलाइये । 
2, फटबाय]९  फ९ इ्ारा। रप्रा९8३ 0. 6फपा बज ४7 प्रटांपा2 8 4॥ 770९7 07 0प्रा 
९०070प्रां८ 6९४९।०फञञाला।( ? 
भारतीय कर-व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। क्‍या हमारे आर्थिक 
विकास के लिए यह पर्याप्त है ? 
भारत में कोमत क्‍ 
], &९००णा९ 0छि' ऐ€ ह९ा९/) 786 4॥ फछा72९-९ए९) 8९७४ 06 '४०वैत ४४६७7 9 770॥49. 


ाफबरा 77688प९४ 287९ एशशा (४47 ०7 7९ (07९. [0 ८00] वा बाते छाफे शा 
-.. डपटटछडड ३. ' (8. एछ.: 8, 8, 956 $.] 


( 29 ) 


भारत में गत महायुद्ध के बाद से मूल्य-तल में सामान्य बुद्धि की व्याख्या कीजिए । उसे 
नियन्त्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्‍या उपाय किये गए हैं तथा इस सम्बन्ध में क्‍या 
सफलता प्राप्त हुई है ? 

छसलत्श 60 एप. ९छफ़ीकांत पी९ 6०९7६ 73९ व] |ज़रप॑टट३ड थ. तठाव | ४४४६ 776०5 पा ९१ 
]2ए6 ए९शा 300760 9ए (6 (7/0०१, 40 ॥20( ॥६ ? (9, [/,, 3. 8. ]959 /.) 
भारत में हाल में मूल्य-तल में हुई वद्धि को व्याख्या आप किस प्रकार रो करते हैं ? उसे 
नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ? 

0९८८0प्रा( छा ग्टार8578 ा0९-]९ए०] जा 7॥९८९१४ ६९७78, ४४॥)७॥ ॥7९48७7९% । 8५९ 
एलटा (शा 0प7 (6 (0ए९काप्राएप0 [0 ८0770] $। ? 

(0९ (,, 8. 8. 954 ४.) 
हाल के वर्षों में मूल्य-तल मे वुद्धि के कारणों की व्याख्या कीजिए । उसे नियंत्रित करने वे 
लिए सरकार द्वारा क्‍या उपाय किये गये हैं ? 
00८0फ74 607 6 5६९९७ 786 +) छर शा 7€टला। फएछब्वा8, फडवायागाह९ 7९0ीए (6 
प्राश्यडपा'९४ (घटा) 079 (06९ (50०, 0० 47085443 (0 ८९८४ ६. 

(89०४. ए., 8. &. 905 8.) 
हाल के वर्षो में मूल्य-तल में तीत्र गति भे वृद्धि के कारणों की व्याख्या कीजिए | इसे नियंत्रित 
करने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाये गये उपायों की व्याख्या कीजिए ! 
0९60फा 67 6 ए08-छक्का वीब्राणानाएं आपका ॥ गर फेर ८0प्राएए, शैता 
790९887768 (8ए९ 7९९7 (४६४९7 (0 00700] १0 70 शाप शी 5प22288 ? 

(९, ए., 8 & 965 &.) 
देश में युद्धोत्ततरतालीन स्फीतिजनक स्थिति के कारणों की व्याख्या कीजिए । इसे नियंत्रित , 
करने के लिए, क्‍या उपाय किये गये हैं तथा इसमें क्या सफलता मिली है ? 
नपुप्र& ९एल फारइशार तवार्बते ता 80 एापएट९8 488 780९ पी€ ८0ग्रप07 प्राक्षत 
ह8प#एटा0प8.. 8०070 पी एशाढ(8 ० जञौबागरतव €ट070छ979.7 छडबाया€ ऐ।8 
8४शा३९7६ 3700 27ए९ 7९88005 67 6 78९ ऐ ए7068 (९३९ 0998. 

(342. 0., 8, & 967) 
“बढ़ते हुए मूल्य-तल के निरंतर भय ने आयोजित अरथ॑-व्यवस्था के सम्बन्ध में सामान्य लोगों 
को बिल्कुल भयावह बना दिया है ।” इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा वर्तमान समय में 
देश में मूल्य में वद्धि के कारणों को बतलाइये । 


राष्ट्रीय आय एवं पंचवर्षीय योजनाए' 
(॥४८€ 320 ९४(7090९ ए[+ 0॥९ [70॥2 8 ४७(॥०॥9] [7ट076, 08४0५ पार 709070४0० 78 
त6९ए९१ (00 कारिशा। इ5टटाणड, जित्स ॥958 पार ए०0आपका दोबाहु०त तप््ततए पा 
[7९6 ए९था' ?]9॥5 ? (8988- ए., 8. &. (तल) 3966 &.) 
भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाइये | इसका कौन-सा भाग विभिन्न क्षेत्रों द्वारा 
प्राप्त होता है ? पंचवर्षीय योजनाओं में इस स्थिति में क्या परिवतेन हुआ है ? 


[0080९ (6 एघए5९३ क7त 7९€706063 0 हाठा॥१3 #0श॒ंह्रा फेटोाबाहुद टपंभर8, 
(8. एछ., 8, 4. 959.& .) 
भारत के विदेशी विनियम संकट के कारण तथा निवारण की व्याख्या कीजिए ।. , 


0, 


( 90 ) 


४ है 88९ गाक688९ गा ह2पाए]097०000 0०70०#॥पएंप्रंराष ग्रप5 922९ 7९8 ॥तै९्त॑ 98 & 
एतावटछगी 00]९०॥ए९ 0४6 56000 उग्र शेल्वा ए?[ब7.7 जल0छ (0०९5 (06९ एोव7 
[7 १0565 (0 6८0७६ +6९5९ 09707प7065$ ? (8. [7 , 8. 8. 959 &.) 
“द्वितीय प्रंत्रवर्षीय योजना का एक प्रवान उदं इय रोजगार की सुविधाओं में पर्याप्त वद्धि 
करना चाहिए | योजना में इन सुविधाओं में विस्तार के लिए क्या किये जा रहे हैं ? 
“[)टीटा। ॥रव/तायए व 06 50000 गिर का शिक्वा 8 (९ परांत] 08प४९ 0 फ्राए। 
छएाएटटफ ॥0 ॥093. 7 425टप58 

“भारत में मूल्य-तल में वृद्धि के लिए ह्वितीय पंचवर्षीय योजना में घाटे की वित्त-व्यवस्था 
मुख्य रूप से उत्तरदायी है।”” व्याख्या कीजिए । 

8228ट796 (॥० फ्ा0 276५६ बटा९ए€वें तप:99 ीए 5 हि।ए७ फ७ब्ला शिक्वा, 

प्रथम पंचवर्षीय योजना की समीक्षा कीजिए । 

शिणा। 9पा धा€ गाता वरररिशिशाएए१ 0९(४९९७॥ जल कएड। ग्राते 8९९८णाते िरट पेंटथा 
शित्याड बाते 8220प7 0ति' पी९४९ तारविशि'९७77९४. (7२. (., 5 8. )96] 3.) 
प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में मुख्य अन्तर की व्याख्या कीजिए तथा इस अन्तर 
का कारण बतलाइये । 

(>ए€ 37 7क्‍648 ० 06 [7009052९0 ३08ए९चर्रशा एाशट्टराब्ागा76 ० ।6 ?०पाप। 7९९ 
प्ल्था' ?2]99 ए वात, शण्णेव इ०प 8पह९९९४४ 700 ८80४075 47 प€ [89 0 0पा 
शा0०जांएए त6€शिा९९7९दुपॉए/टशा९॥( ? (8092. एं., 8. (॥7) 966) 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित विनियोग के कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए । देश की 
बढ़ती हुई सुरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आप इसमें क्या सुधार का सुझाव 
दीजियेगा ? 


४४०६ 27९ ५९ 00]९८४ए८३४ ए 6 8९८०ाव उ्ारल ४८४० ?]॥ ० ॥)व49 ? 70 तत्व 


€5शा 3५6 (९५ 7९९7 7९9350( ? (3 ए, 8, 3. 96! 5.) 
भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वया उहूंदय हैं? किस हृ॒द तक इनकी पूर्ति हो 
पायी है ! 

70680706 [06 $0ए/०९४ एाऑ 48766 ० धार 5९८०व एए८ १९४० ?ऐ]&70, 70809088 (॥& 
70]6 ४४ंशारते 40 वैशील॑( #्ाटांपए 70 7५. (3, छ.. 8, (पल) 967) 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वित्तीय साधनों की व्याख्या कौजिए । इसमें घाटे की वित्तीय 
व्यवस्था के महत्त्व की व्याख्या कीजिए । 


[00 एठच ९0णागशंते€/ पर€ €<(९शा६ 0 वरीला गिशाटा।ए ९शाए8982९त ॥ ऐ।९ 8९९०0 
एघ४९ १८७7 ह ]87 ७४१०० 70 0९४४7७0]९ ? (8, एछ., 8 3. (8) ॥979) 


 बया हितीय योजना में प्रस्तावित घाटे की वित्तीय व्यवस्था की प्राप्ति सम्भव तथा 


उचित है ? 
"्जृपार प्राएल्ले॥72९वं पद्नपा९ 0 0प् €ट0ए6गाए 8 70९ प्ह फापफनवाए ८कप5९ 0ी 


प्रााश7909फ8९(.7 82788 बाते 3पहु8९४४ & ए/027/॥0768 07 पी शाफ्ी0फ्राशा।, 
ह (8. ए., 8. &, 963) 


“हमारी अ्थं-व्यवस्था की असंतुलित प्रकृति देश की बेरोजगारी का एक प्रधान कारण 


हैं,?” इसकी. व्याख्या कीजिए तथा पूर्ण रोजगार के लिए एक कार्यक्रम का 


» सश्माव दीजिए । 


( 3] ) 


. +७७॥॥6 6 धिव्रारांगए 0 धा€ $९८०ाव ४९ श९क ?]47 ०१ 90॥9. 


(२. ए., 3. 3. 49053 ४.) 
द्वितीय पंचवर्षीय योजता की वितीय व्यवस्था की व्यास्या कीजिए । 


, झिज़ीगा।ओ (6 ॥[#टप्रए8 का पी९ गरएफ़ोध्याटाताएा ए (९ $€८जाते पिएर शल्वा 


२]. (?., 0७., 8. ७. 950 $. ) 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने की कठिनाइयों की व्याख्या कीजिए । 


, ए९ 3 #07 82८0प्रा। 9 0९ विद्धादाव। 250९0(8 0 (॥0 40॥70 [7४९ ४९६7 ॥)]977. 


४४क्ए ॥88 4६ 76€९॥ ९७)॥८व द्वा। ॥7|7(0075 2[&7 (8092. ऐ, 9. ७. .963  ) 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की वित्तीय व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। इस महत्वाकांक्षी 


योजना क्‍यों कहा गया है ? 
]0)80088 >९॥ए9 पा फाययालाउनों 0)]९20ए९४ 0 पीढ पफ्राव [ए९ शर्त 247 70 


' पुख्ता, भैया वगए०स्‍ब्राट& ॥98 ए९९ए हएशा 40 १6ए2९०7७०७७६ ०६ #09०प्रॉँ।पा९ 


॥ 7६ ? (30870. (४., 8 /. 9: ७ 8.) 
भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रधान उह्ं श्यों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए । %पि के 
विकास को इसमें वया महत्त्व दिया गया है ? 


. पुषवाब$ प्रफ्ााव शए९ एक शिीक्रा 45 928९७ 274 90907 धा&0 (घर $९एएफ0 शिंद्वा। * 


9, 


40 


2], 


[0ल्‍92777]72 ऐ)778 8$(8(९76९॥[. (3. (/ , 8. 8. 002 8 ) 
“भारत की तृतीय योजना हितीय योजना की अपेक्षा बहुत बड़ी तथा सुद॒ढ़ है ।” इस कथन 
की व्याख्या कीजिए । 


» छाए था 46698 ० 6 479९507674 9702797१70 ० प€ व्नाव ए6 शल््रा रक्षा ते 


पगाठ9. सिं०छ 7 6 0प89 का फीहए एपजीट 5टटा०एए [707905९0 (0 9९ फिल्चा८९०0 ? 
(22, [7., 8. 6. (09) )96। 58.) 

तृतीय पंचवर्षीय योजना के विनियोग-सम्बन्धी कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए । राजकीय 

क्षेत्र में व्यय की रकम को किस प्रकार से प्राप्त करने का आयोजन है ? 

भा थार पार ठाटपॉौप९४ ए ९९०70? छी9 प्रगहु | 6 प्रात॑ंश-त९ए०५७९० 


००प्राप्र९8 ९ 705टप55 "९६९ शांप्री 59९०9] 7€शिशा८€ (0 77089, 
(2. ७. 8. ४. (8) 96]) 


अद्ध -विकसित देशों में आथिक नियोजन के मार्ग में क्या कठिनाइयाँ है ? भारत के संदर्भ में 
इसकी व्याख्या कर । 
[0)8टप४४ पार 50प्रा८९5 0 ब66 67 पाल व्रात्व कापर ए८क 0; 

(७ ए.,, 8. 2. (4) 4964) 
तृतीय योजना के वित्तीय साधनों की व्याख्या कर । 
(९7५०7) (0९ 8९०070ए९772070$ 07 6 वफ्फत कयएर फरल्कथा रीवा) था पाठ ग295 ० 
बशंटपरोपाशओं बाते वातवेपषधांबों १९ए९१०फआ९7१ 0 गता8.,.. (7. ७., ७8, 0. 496॥ ५.) 
भारत में कृषि तथा उद्योग-धन्धों के विकास के क्षेत्र में तृतीय योजना की निष्पत्तिथों की 


व्याख्या कर । ह 
)8$ट058 (6 ंपर्याटांबं] 7९४0प2९5 0006 पफ्राएत कए९ ैै९क 2?]97, ५/॥७४६ 0:060%: 


683 876 एशांए[रर €ि६ 07 ३८८०पा६ 07॥॥6 (7९5९ 322768४07 ? 

(0. ए., 8. 8. 964 8. ) 
तृतीय पंचवर्षीय योजना के वित्तीय साधतों की व्याख्या कीजिए । चीनी आक्रमण | कारण : 
इस योजना को कार्यान्वित करने में क्या कठिनाइयाँ महसूस की गयीं । न 


22, 


५ हा 3 
# 


१4% हे 


26. 


( 32 ) 


(जांएट & ठापंटलकों ९802806 रण धार गाता] €िक्राप्ारई३ 0 ऐप एफ्रात पाए शल्य. 
0 4700॥9 . (7२ (., $. 0. )900 
भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषताओं की. आलोचनात्मक सः 
कीजिए । 

८.58९58 6 एुद्या॥5 द्वाते ड07000779788 ए पहल परक्रात काट १९०० शिक्षा बावे इप९ 
(6 30६07 $0 7€ (४8४९४ (0 ६प5] फ€ (8९७ 30 पी सार7९8 ए फछ गद्व) 
४४९।(7९ 47वीं 5९८पा१५ए (९, ए , 8. 3. 3964 
तृतीय योजना की निष्पत्तियों तथा त्र्‌ ध्यों की व्याख्या कीजिए तथा देश के कल्याण 
सुरक्षा के हित में इसके लक्ष्यों की पूत्ति के लिए सुझाव प्रस्तुत कीजिए । 


- (0्धाधधरशापर पए०7 पल फाउग्(ा९४ ० 6 परफ्राव 7ए९ ४८४४७ ?]87. 


(१।. 7., 8. 8. 964 / 
तृतीय पंच्रवर्षीय योजना की ग्राथमिकताओं की व्याख्या कीजिए । 
“ “पवृशर वक्मातव छाएट एैटडशा 2]47 35 0ए०78 07 ए< ]888078 ]€७77 407 (॥९ 8८८0 
7]७7.7' ।)7820058. (7९, एछ,, 8. ७. )965 : 
“तृतीय योजना द्वितीय योजना में प्राप्त सबक से तेयार की गयी है ।”” व्याख्या कीजिए । 
08ट988 97709 धार विवद्याटांब) 7९8४0पराट९5$ 0०0 ४९ वात य7ए९० १९० ?29॥. ४४! 
706 ॥88 ए९€॥३ 38507८0 ६0 ६85&(07 ३7 4६ ? (9932. ए , 5. 8. 966 ८ 
तृतीय पंचवर्षीय योजना की वित्तीय व्यवस्था की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए । करारोप 
को इसमें क्या स्थान दिया गया है ? 


2०7, ए965ट79९ .€ एछ-7टाछन 00]९८४ए९८४ ता फर€ 7१07. क्‍ए९ १९३४ ?]&7. 


((, [7., 8, 3. ]957 & 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उह श्यों की व्याख्या कीजिए । 


28 [98ट058 (९ गिाब्रायटांब] 7९50प्र26४ ० पीट 0प्फा एारर १297७ 2]90, ४४०७६ -० 


[83 ए९शा ब5ड2727९09 (0 85७४५07 &70 00770 ७77 ॥7 ॥६ ? 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की वित्तीय व्यवस्था की व्याख्या कीजिए । करारोपण तथ् 
राजकीय ऋण को इसमें क्ष्या स्थान दिया गया है । 


लाल बहादुर शास्त्रा राष्ट्राय श्रशासन अकादमा, पुस्तकालय 
7..28.5., 2क्वारिकाद्ा 4ल्वब्ेशाआए णी 4दवकांधांउ।दार?7/, 70479 
ज्वस्लूर) 
ए5500ाराए 


यह पुस्तक निम्नांकित तारीख तक वापिस करनी है। 
वृ्कांइ 005९ 3$ [0 छ&6 ॥€ाप्रावाढत गा (6 08(6 ]98. 5(977920 





दिनांक उधारकर्ता दिनांक उधारकर्त्ता 
को संख्या की संख्या 
[)03८ 07709५/९7 $ [292 (80770४#८2ट7 $ 
[३०. ३०. 
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